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चतुर्थ हिन्दों संस्करण की भूमिका 


श्रम समध््याओं पर मेरी इस हिन्दी पुस्तक का स्वागत विद्याथियों तथा 
अ्रध्यापकों द्वारा उसी प्रकार हुग्ना, जिस प्रकार इस विपय पर मेरी गग्रेजी पुस्तक 
का स्वागत हुआ है, जिसके श्रव तक बारह संस्करण प्रकाशित हो चुके है। इसके 
लिये में विद्याथियो, अध्यापकों तथा विद्वानों का प्रत्यन्त झाभारी हूँ । हिन्दी 
संस्करण की मांग निरन्तर आतो रही है भ्ौर इस विषय में मुझे; प्रनेक पत्र भी 
प्राप्त हुए हैं तथा घुझाव आये है। इस सस्करण की तेयारी में मेंने इन सुझावों 
का विशेष रूप से ध्यान रखा है। इस सस्करणा में भी स्थान-स्थान पर पारि- 
भाषिक दी के साथ-साथ गग्रेजी के दाब्द दे दिये गये है । इस संस्करण में भी 
मेते यथार्सम्भव उन शब्दों का प्रयोग छिया हैं जो कि भरत सरकार की प्रधेशास्त्र 
विषयक पारिभाषिक छाब्दावली तंयार करने वाली विश्ञेप समिति ने स्वीकार 
किये है, जिसका में कई वर्षों तक सदस्य रहा हूं । 


पुस्तक के इस चतुर्थ सस्करणा में कई स्थानों पर पूर्णां स्प से सशोघन 
किया गया है और श्रम क्षेत्र में जो भी हाल के वर्षों मे परिवर्तन हुए हैं उनका 
तथा श्रम से सम्बन्धित नवीनतम तथ्यों एवं ग्राकडो का समावेश किया गया है । 
चतुर्थ पंचवर्षीय भ्रायोजना की रूपरेखा का भी विस्तृत विवरणा दिया गया है। 
पंचवर्षीय झ्योजनाओं में थ्म-तोति तथा श्वम-सम्वन्धी सुझावों पर प्रकाश डाला 
गया है । कुछ महत्वपूर्ण विषयों (उदाहरखत., श्रमिक प्रबन्धक सहयोग, अनुशासन 
संहिता, आचरण सहिता, शिकायत निवारण क़ियाविधि, प्रवन्ध में श्रमिकों का 
हाथ, औद्योगिक विरामसन्धि प्रस्ताव ग्रदि) का उल्लेख परिश्िष्ट “ग!” में किया 
गया है। आशा है कि प्रस्तुत सस्कररण प्राठको के लिये पहले से भी प्रधिक उपयोगी 
सिद्ध होगा । 


हिन्दी के इस संस्करण की तैयारी एवं इसके संशोधन में मुझे 
श्री बसन्त लाल जैन, प्रिसिपल जैत कॉलिज, सरधना का विशेष सहयोग प्राप्त 
हुआ है, जिसके लिए में उनका आभारी हूं । 


कुरकषत् प्रार० सी० सकसेता 
जतवरी, १६६६ 


प्रथम हिन्दी संस्करण की मूमिका 

प्रस्तुत पुस्तक 'लेबर प्रोब्लम्स एण्ड सोशल वेलफेयर” नामक मेरी अग्नेजी 
पुस्तक क॥ अनुवाद है। अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों मे हिन्दी भाषा ही अब 
प्रधिकाधिक रूप मे शिक्षा का माध्यम होती जा रही है । विद्यार्थियों, अध्यापको 
तथा अन्य पाठकों की यह निरन्तर माँग रही है कि में ग्रपती अग्रेजी पुस्तक का 
हिन्दी सस्वरण भी प्रकाशित करू । अंग्रेजी पुस्तक वी लोकप्रियंतां के विषय में 
मुझे कुछ नहीं कहना है। आठ वर्षों में ही उसके भ्राठ सस्करण प्रकाशित हो चुने 
हैं और सभी छ्षेत्रो मे उसका काफी स्वागत किया गया है | इसके लिय में विद्यार्थी- 
गण, ग्रध्यापको, विभिन्न समाचार-पत्नों व पतिकाओं और प्रमुख व्यक्तियों (जसे- 
स्व० डा? एल० सौ० जैन तथा श्री वी० वी० गिरि, राज्यपाल केरल) का 
आभारी हूँ जिन्‍्होने मेरी अग्रेजी पुस्तक की प्रशसा की है। में भ्राशा करता हूँ कि 
मेरी हिन्दी पुस्तक भी वँसी ही उपयोगी सिद्ध होगी जेसी इस विषय वी मेरी 
अग्रेजी पुस्तक सिद्ध हुई है । 

अग्रजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद करने में हिन्दी के प्रमाणिक व उपयुक्त 
शब्दों की समस्या प्राय सामने प्राती ह। इस पुस्तक म यथासम्भव मेने उन शब्दों 
का प्रयोग विया है जो कि भारत सरकार की पारिभाषिक शब्दावली की प्रथंशास्त्र 
विशेषज्ञ समिति न स्वीकार किये है जिसका में वई वर्षों स सदस्य भी हूँ । 

इस पुस्तक के ग्रवुवाद मं मुझ काफी समय लगा है । वीच-बीच भें अग्रेजी 
पुस्तक के सस्‍्क रण की मांग क कारण मैं श्रनुवाद के कार्य की ओर अधिक ध्यान 
नहीं द पाया हूँ | यह हिंस्दी सस्करण कुछ शीघ्रता म ही प्रकाशित किया जा रहा 
है। इस कारण इस सस्करण मे कही-कही त्ुढियाँ ख्रा गई है जो ढीक नही हो 
पाई हैं। मुझे आशा हे कि पराठकगणा इसके लिये मुझे क्षमा करेंग । अ्रगले सस्करण 
में भाषा, शब्दावली तथा छपाई की जो भी त्रूटियाँ होगी उन्ह दूर करने का प्रयत्न 
करूँगा । 

इस सस्करणा की तैयारी और अनुवाद में मुके अनेक व्यक्तियो का सहयोग 
मिला है तथा सहायता प्राप्त हुई है ! इस सम्बन्ध म श्रीमती कोकिला सक्सेना, 
श्री सुरेख्द्र सिंगल तथा कुमारी प्रीति सक्सेना के नाम विद्येप उल्लेखनीय है । इसके 
अ्रतिरिक्त श्री शच्तोषकुमार गुप्ता, श्री हर्षकुमार जैत, श्री पी० के० जैन, श्री राजेर्दर 
पाठक, श्री सुरेश पाठक, श्री राजेन्द्र कक्तल, श्री राजकुमार त्त्यांगी, श्री परमहस लाल 
मेहता तथा श्री राजकुमार ग्रुप्ता ने भी अनेक रूपो में सहायता की है। श्रीमती 
शकुन सक्सेना, कुमारी हेम सक्सेना, श्री बलराजनारायण तथा श्ररुण, अजली व 
इन्द्ु का सहयोग भी प्रशसनीय रहा है । मैं इन सबका आभारी हे 


मेरठ आर० सी० सक्सेना 
दिसम्बर, ३६६० 


प्रंग्रेजी पुस्तक के प्रथम संस्करण को भूमिका 


धरम भाज का एक मुख्य विषय है । औद्योगिक प्रणाली और देश के भावी 
ग्रॉयोजित विकास के लिये श्रम की महत्ता को सबने स्वीकार क्या है, परन्तु इस 
विपय पर काफी अस्पप्टता है। प्रकाशित सूचनाओं की वहुलता दे! कारण कई बार 
जनता में श्रम समस्याश्रों को ठीक-ठीक समझने के स्थान पर अम हो उत्पन्न हो 
जाता हैं। प्रतः विभिन्‍न श्रम-समस्याग्रो को स्पष्ट रूप से समभने की श्रत्यधिक 
आवश्यकता है । 

भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में श्रम-समस्याये एवं समाज- 
कत्याश अध्ययन का विषय है । स्नातकोत्तर कक्षात्रं मे अधिकतर विद्यार्थी इस 
विपय का झ्रेष्ययन कर रहे है। एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता काफी समय से 
अनुभव की जाती रहो है जिसमें श्रम-समस्याग्रो के विएय में विस्तारपूर्वफ सूचनायें, 
सभी विचार तथा तथ्य और आकड़े प्राप्त हो सकें । इस विषय पर जो कुछ 
पाहित्य मिलता भी है वह या तो सरकार द्वारा प्रकाशित बडी-वडी रिपोर्ट है 
ग्रथवा श्रम विपय के विभिन्न रूपो पर विशिष्ट प्रष्ययत हैं। साधारण छात्रों वे 
लिये, विशेषकर पढाई के साथ-साथ नौकरी करने वाले छात्रों के लिये, ऐसी 
रिपोर्टो भर साहित्य को पाना कठिन हो जाता है। परिणामस्वरूप विद्यार्थी या तो 
प्रध्यापक से प्रार्थना करते है कि कक्षा मे कुछ नोदू्स दे दिये जाये श्रथवा परीक्षा के 
दृष्टिकोश से अपना ग्रध्ययन कुछ विशेष प्रइनो तक ही सीमित रखते है।इस प्रकार 
श्रम-समस्याओ का गम्भीरतापूर्वक ग्रध्ययन करने का प्रयत्त नहीं किया जाता | 

प्रस्तुत पुस्तक इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही लिखी गई है । पुस्तक 
भे इस बात॑ का प्रयत्त किया गया है कि श्रम-विषय से सम्बन्धित तथ्य झौर 
विचारों को उचित दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा सके | इस बात की झोर विशेष 
ध्यान रखा गया है कि पुस्तक को विषय-सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाये 
कि विद्याथियों को श्रम-समस्याश्रों पप विचार करते और अधिक अध्ययन करने 
की प्रेरणा मिले | महत्वपूर्ण समस्यात्रों के सैद्धांतिक झ्राधार का भी विवेचत किया 
गया है। अतः में इस बात का दावा नहीं करता कि इस पुस्तक मे कोई मौलिक 
रामग्री प्रस्तुत की गई है । जो भी तथ्य और विचार दिये गये है वे विभिन्न रिपोर्टों, 
पत्रिकाप्रों, समाचारपत्रों तथा विषय से सम्बन्धित विशिष्ट व स्याततिप्राप्त लेखकों 
के लेखो और पुस्तकों से लिये गये है । सत्य तो यह है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं के 
लिये तैधार किये गये नोट्स के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। 
अतः कई स्थानों पर सरकारी रिपोर्टों तथा ख्यातिश्राष्त लेखकों के लेखों का पुस्तक 
में उपयोग किय्रा गया है। (अंग्रेजी को पुस्तक के परिशिष्ट '0' भे ऐसी सभी 
किताबों को सूची दी गई है जिनसे इस किताब के लिखने में सहायता मिली है) । 


[ शय ) 


# अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठत कै प्रकाशन, रॉयल श्रम ग्रायोग तथा श्रम ग्रनुसन्धान 
समिति की रिपरोर्टे, 'इण्डियन लेबर ईयर उुक्‍्स', डा० राधाकमल मुक्जी वी पुस्तक 
"इण्डियत वकिंग बलास” तथा श्री ए० एन० अग्रवाल की पुस्तक “इण्डियन लेवर 
प्रोब्लम्स” का विशेष रूप से इस सम्यन्ब में उल्लेख किया जा सबता है। में इन 
सभी प्रकाशनों तथा ग्रन्य पुस्तकों के प्रति, जिनका नाम यूची में दिया गया है, 
अपना भ्राभार प्रदर्शित करता हूँ । इगल॑ण्ड की श्रम समस्याओ्रो वे लिपे मैमर्स 
जी० डी० एच० कोल तथा रिचर्डमन की पुस्तके बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । 

श्रम समस्याप्रो में रुचि मुफे १६३६ से ही रही है। जब अपने बडे भाई 
श्री एच० सी० सक्‍तेना, ग्राई३ ए० एस०, “ के निर्देशन में, जो उस समय पजाब 
विश्वविद्यालय, लाहौर मे तेक्व्॒शर थे, मेन इस विपय वा एम० ए० में लिया 
था । उसके पश्चात्‌ पिछल कई वर्षों से स्वावजोत्तर कक्षाओं को यह विधय पढ़ाने, 
तथा श्रम-विषयों पर प्रनुसन्धान का प्रयवेक्षण करने के कारण 8४ विपय पर 
मेरी रुचि सदा बनी रही है। उत्तर भारत के अधिवाश ग्रौद्यागिक और सनिज 
क्षेत्री को स्वय देखन का मुझ अवसर मिला है। झ्त मैन इस पुौ्ठक में कोई ऐसी 
बात नही लिणी है जो मरे व्यक्षिगत ग्रध्ययन पर आधारित न हा या जिसमे मुझ 
पूर्ण विश्वास न हो । 

इस पुस्तक के लिखने मे मुभे कई विद्याथियों, जैसे--सर्वश्वरी गोपीचरद 
हैलन, वीरेश्वर त्यागी, ग्रो० पी० कुकरेजा, झ्रार० डी० ज॑न, वौ० ड्री० शर्मा, 
झादि ने कई रूपों मे सहायता की है। * इन सवको में घन्मवाद देता हूँ '”* 
प्रो० पी० सी० भायुर, प्रो० ए० एस० गये भर प्री० एस० के० मुक्र्जी के सहयोग 
तथा ** डा० के० के० दर्मा ने इस पुस्तक में जो रुचि दिखाई है उसके लिये में 
अपना प्राभार अर्दाश्षत करता हूँ... प्रो० नन्दलाल भटनागर, प्रव्यक्ष, प्र्थशास्त्र 
विभाग, मेरठ कालिज का प्राभार प्रकट करने के लिये मेरे पास उपयुक्त घब्द नहीं 
है। इस किताब की लिखने का विचार सर्वेप्रथम्र प्रो० भटनायर ने ही दिया था 
और इस वर्ष तो उनका यह “ग्रादेश' मिल गया था कि में इस किताब को पूर्ण 
कर दूँ । उनके स्नेह और प्रोत्साहन के कारण ही यह पुस्तक लिखी जा सकी है। 


मेरठ 


ब्रार० सी० सक्सेना 
जनवरी, १६५२ 


विषय-सूची 


श्रध्याप विषय पृष्ठ 
१--वियय-प्रवेश : १-१६ 
श्रम की विशेषतायें, भंग सम्बन्धी रामस्थाओ्रों की उत्पत्ति, 
भारतवर्ष में उधोगों कौ उत्तति, सरकार की भूतपूर्व औद्योगिक 
नीति, कारखानों का विकास, उद्योग सम्बन्धी कुछ आऑँकड़े, प्राचीन 
भारत में श्रम-जीवी, बतंमात समय की समस्यायें, पंचवर्षोय 


आयोजनाग्रों में भम-नीति । छः 
२--आरतोड़ अमिकों में प्रदाधतिता १७-२७ 


वादा का अर्थ, नगरों की जनसंख्या में वृद्धि, श्रमिक 
सम्भरण का उद्गम स्थान, प्रवासिता का स्वभाव, प्रवात्तिता के 
कारण, दृष्परिणाम, प्रवासिता के लाभ, उपसंहार, भावी नीति। 
३--श्रौद्योगिक श्रमिकों को भर्ती की समस्‍यायें :' २८-६५ 
प्रारश्मिक इतिहास, भर्ती प्रणाली में मध्यस्थों का स्थान, 
मध्यस्थों के दोष, वर्तमाव स्थिति झ्ौर भविष्य, विभिन्‍न उद्योगों में 
भर्ती की प्रणाली, ठेके के श्रमिक, गोरखपुर श्रम संत्था, श्रमिकों का 
स्थायीकरण, भर्ती की कुछ अभ्य पद्धतियाँ। 
* रोजगार दफ्तर, उप्तकी परिभाषा, कार्य तथा महत्व, भ्रन्य देशो 
* «में रोजगार दफ्तर, भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा, ऐतिहासिक 
रूपरेखा, रोजगार दफ्तरों का प्रंगठन; श्रमिकों की प्रशिक्षण व्यवस्था, 
शिवाराव समिति की रिपोर्ट, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कार्यों का 
मूल्यांकन, पंचवर्षीय आयोजनांमों मे सुझाव । 
ट्रम्प, ख्रेमिकावर्त तथा वेतन सहित छुट्व्याँ : ६६-प४ 
*.अपुपल्पिति, परिभाषा, उप्तकी व्यापकता, उसके प्रभाव, 
कारण, भनुपस्थिति को दूर करने के उपाय । 
श्रम्रिकाव्तं, परिभाषा, उसके प्रभाव, मापने में कठिनाइयाँ, 
श्रमिकावत्त की व्यापकता, उसके का रण, श्रम्तिकावत को कम करने के 
उपाय । 
सवेतत छुट्टियां और अवकाश, छुंट्टिपों की आ्रवश्यकता तथा 
महत्व, भारतीय उद्योगों मे छुट्टियाँ और अवेकाश, सम्बन्धित विधान, 
विभिन्‍न अधिनियमो में उपबन्ध, वर्तमात स्थिति, छुट्टियों की स्यूनतग 
सृंझ्या, पर्वों पर छुट्टियाँ | 


(7०) 
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ध--भारतीय श्रमिक सघ प्राम्दोलन प५-११८ 
श्रमिक सघ की परिभाषा, विभिन्‍न मत, श्रमिक सघवाद का 
विकास, श्रमिक सधो के काये, अमिक सघो से हाति और लाभ, 
धप्िक सघो का सजदूरी पर प्रभाव, श्रमिक सधो के विभिन्‍न रूप, 
उनके विकाप्त के लिये प्रावश्यक तत्व । 
भारतीय श्रमिक सघ आन्दोलन का इतिहास, प्रारम्मिक 
इतिहास, आधुनिक श्रम सधो के विकास का इतिहास, सघ सम्बन्धी 
आँकडे, संघो की आय तथा व्यय, श्रमिक सघ विधान, १६२६ का 
अ्भिक सघ पधिनियम, १६६० व ६४ में सशोधन, १६४५० का 
विधेयक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन तथा श्रमिक संघ, व्यापार सघो का 
आकार, भारतीय अमिक संधो के दोप और कठिताइयाँ, उपहार 
और सुझाव, पचवर्षीय आयोजनायें ओर सघ । १ 
६--इगलैण्ड मे श्रमिक सघवाद _ ११६-१३७ 
मध्ययुग भे दस्तकारी श्षश्ठायाँ, आधुनिक श्रमिव सघो का 
विकास, ससद्‌ का विरोधी व्यवहार, सगठन के विरुद्ध विधान, श्रमिक 
सघो का प्रारम्भ, १८७१ का झधितियम, टेफवेल रेलवे कम्पनी और 
आऑँसबोर्न के मुकदमे, थरुद्ध और सघ, वर्तेमान स्थिति, इगलेण्ड में 
सग्म, ब्रिटिश श्रमिक सघो की उपलब्धियाँ, श्रमालय प्रतिनिधि 
प्रान्दोलन, अस्य देंशों में मिक सघ, गन्तर्राष्ट्रीय ्रभिके सघ, भारत... 
झौर इगलैण्ड के श्रमिक सघो की ठुलना। न 
७--भारतंवप में श्रीत्रोगिक दिवाद में श्रौद्योगिक विवाद १३८-१२४ 
विवादों के मूल कारण, भारत में औद्योगिक विवादों का 
इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध के पदचात्‌ औद्योगिक विवाद, १६२६ व 
१६३६ के पश्चात्‌ विवाद, औद्योगिक विवाद सम्बन्धी प्रॉकेडे, औद्यो- 
गिक विवादों का वर्गीकरण, प्रो० पीमू के विचार, औशोगिक विवादो 
के कारण, हृड्तालो का प्रभाव, हडताल करने का अधिकार । ६ 8 अल 
भारतवर्ष मे श्रौद्योगिक विवादों को रोकने और सुलभाने के 
उपाय, विदादों की रोकथाप्र, शक्तिशाली श्रसिक सघ, मालिक 
मजदूर समभोते, ददौन प्रदृत्तियां, सालिक-पजदुर समितियाँ, उनका 
महत्व और वाय, उनके कार्यों मे बाधायें, भारत मे मालिक मजदुर 
समितिया, औद्योगिक विवाद और श्रमिको की आर्थिक स्थिति, स्थायी 
आदेश, १६४६ का भ्रधिनियम, अधिनियम मे सशोधन, सुझाव । 
भारतवप म॑ औद्योगिक विवाद विधान, १६२६ का ध्यवसाय 
विवाद अधिनियम, ३४ व १६३८ के अधिनियम, १६३७ का 


(४) 


अध्याय विषय पृष्ठ 
बम्बई औद्योगिक विवाद ग्रधितियम, युद्ध-काल में ३५०4४ ग्रक विवाद 
विधान, १६४७ का औद्योगिक विवाद अधिनियम, कियेयये 


विभिन्‍न संशोधन, १६५४० का औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधि- 
करण) अधिनियम, औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, १६५३; 
प्रौद्योगिक्‌ विवाद (सशोधतव तथा विविध उपबन्ध) अधिनियम, 
्फ्रेप्ट:7 ६५७, १६६४ तथा १६६५ में सशोधन ; राज्यों के अ्धि- 
नियम, सन्‌ १६४६ का भ्रम्वई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, १६४७ 
का उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, मध्य प्रदेश झ्रौद्योगिक 
सम्बन्ध अधिनियम, १६६० ; प्रोद्योगिक विवाद विधान की सक्षिप्त 
समीक्षा, कार्यान्वित व्यवस्थ्य, १६५० का श्रम सम्बन्ध विधेयक, पच- 
वर्षीय झायोजनाम्रों में प्रौद्योगिक सम्बन्ध, व्रिदलीय श्र्त व्यवस्था, 
१६४७ का भ्रौद्योगिक विराम सन्धि प्स्ताव, उसे लागू करने के 
लिये उठाये गये पग, १६६२ का विराम-सस्धि प्रस्ताव । 
सुलह तथा वियाचन पर टिप्पणी ; समझौता, विवाचन और 
मध्यस्थता ; प्रो० पीगू के विचार, अवपीड़क हस्तक्षेप, विभिन्‍न ग्रप्रि- 
नियमों में सुलह और विवाचन, सुलह व्यवस्था, अनिवाय घुलह, 
विदाचन विधि, ऐच्छिक एवं अनिवायें, श्री गिरि के विचार, उप- 
संहार, पमत्या का समाधान । 
प्र--प्रेद प्लिटेल में औद्योगिक सम्बन्ध : रा ... २१२४-१३८ 
सामूहिक सौदाकारी, इंगलैण्ड में औद्योगिक विवोर्द और श्रमिक 
सध, आ्रौद्योगिक विवादों के कारण, झ्ौद्योगिक विवाद सम्बन्धी 
विधान, विवादों के निपढारे का ऐब्छिक भाधार, सयुक्त प्रौद्योगिक 
परिषद, मालिक-मजदूर समितियाँ, मजदूरी को नियन्त्रित करने बाली 
व्यवस्था, राज्य द्वारा सुलह और विवाचन व्यवस्था, ओद्योगिक शांति 
को स्थापना के लिये की गई व्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें, ग्रेट ब्रिटेन 
के अनुभव और भारत । ५ 
६--प्रौद्योगिक श्रमिकों की झ्ार्वास समस्या : २३६-२६४ 
ग्रावास की महत्ता और झ्रावश्यकृता, जनसंख्या में बृद्धि, श्रमिकों 
के झावास की सामान्य दशाये, विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में आवास 
की दरशायें ; खातो, बागानों, रेलों, नगरपालिकाश्नों प्रादि में बुरी 
आवास व्यवस्था के परिणाम । 
आवाप्त व्यवस्था कौ राजकीय योजनायें, सरकार की उपदान 
प्राप्त श्रौद्योगिक आवास योजना, उसमें सशोधन, ग्रन्य झावास 


(ए) 


प्रध्याय विषय पृष्ठ 
योजनायें, निम्न श्राय तथा मध्यम आय वाले वर्गों एद सरकारी केमें- 
चारियो के लिये कोयला खान व अश्रक खान श्रमिकों के लिग्रे आवास 
योजना, वम्दई तथा उत्तर प्रदेश में श्रावास योजनायें, उत्तर प्रदेश में 
चीनी मिल श्रमिको के लिये अ्रावाप्त योजनायें, ब्रन्य राज्यों से 
प्रावास योजनायें, बागान में आवास व्यवस्था, श्रमिक सधों की 
आवास योजनाये, औद्योगिक आवास अधिनियम । 
आवास व्यवस्था और उसके उत्तरदायित्व का प्रइन, किराये 
वी समस्या, झावास और स्थानीय निकाय, झगशवास झौर उदोगों का 
बिकिरण, आवात सम्बंधित कुछ समस्‍यायें, जसे--परिवहन, दूवानें, 
भूमि का नियतन व अंभिपम्रहणा, वित्त की समस्या गन्दी बस्तियों की 
समस्या, पचवर्षीय आयोजनाओ मे ग्रावास व्यवस्था, उपसहार | ( 
१०--ब्विदेन मे भ्रावास समस्या २६५-३०७ 


समस्या को ग्रम्भीरता, प्रारम्भ मे झवासां का अनियोजित 
विकास, उन्तति के प्रयत्न, गन्दी वस्तियो की सफाई वे लिए अधि- 
नियम, १६०६ का अधिनियम, युद्ध कालीन अवस्था, युद्ध के परचात्‌ 
श्रावास निर्माण, १६१६ व १६२३ की योजतायें, १६२४ का छ्विटले 
अधिनियम, वर्तमान दशा, आावासों का प्रशासन, तगर तथा ग्राम 
नियोजन आवास स्तर, वित्त व्यवस्था, सस्ते मकान, किरायो का 
लियत्वण, स्काटरलैण्ड तथा प्रायरलैण्ड मे आवास योजनायें, उपसहार |. 
भ्रावास व्यवस्था तथा अन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 


११--भम कल्यारा कार्य ३०८-३६१ 


श्रम कल्याण की परिभाषा और क्षेत्र, वल्याण कार्यों का वर्गी- 
करणा, उनका उद्देश्य, भारत मे श्रम कल्याण कार्यों की आ्रावश्यक्रता, 
उनका उद्गम सरकार द्वारा सम्पादित श्रम कल्याण कार्य, कारखाना 
अधिनियमों में कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध, श्रम बल्याण निधिरयाँ, 
रेलवे तथा वन्दरगाहो प्रादि मे श्रम कल्याण कार्य , वम्बई, उत्तर 
प्रदेश व चीती कारखांनों ठथा पश्चिमी वगरातत एंव प्रन्य राज्यों मे 
कल्याण काये, सरकार के कार्यों का प्रालोचनात्मक मूल्याकन, 
मालिकी दाद वल्यास कार्य, विभिन्‍्द उद्योगों मे कल्याण कार्य, सूती 
वस्त्र मे, जुट उद्योग में, कानपुर मे, इजीनियरिय उद्योग मे, कागज 
वे सीमेट उद्योग श्रादि मे , वाग्रान में कल्यार कार्य, कोयला खानो 
में क्‍ल्थारा कार्ये, १६४७ का श्रधिनियम्र, प्रश्नक की खानों में श्रम 
बृह्याण कार्य, १६४६ का अधिनिय्रम, कोलार की सोने की खानो 


(४ ६:)) 


श्रष्याय वितरण चुएंड 

तथा अन्य खानों में श्रम कल्याण कार्य, कच्चे लोहे की खानों मे, 
१६६१ का अधिनियम, खान शिशुग्रृह नियम, मालिकों के कल्याण 
कार्यों का आलोचनात्मक यृल्यांकन ; स्रमाज सेवा संस्थाओं, नगर- 
पालिकाञ्रों, धमिक संघों हारा श्रम कल्याण कार्य । 

कल्पाण कार्यो के कुछ विशेष पहलू, केटीनें, शिश्ुु-गह, मनोरंजन 
सुविधायें, चिकित्सा छुविधायें, नहावे-धोते की सुविधायें, शिक्षा की 
सुविधायें, श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा बोर्ड, अनाज की दुकानों की 
सुविधायें, कुछ सुझाव, कल्याण का श्रोर उनका उत्तरदापित्व, 
उपसहार । 

१२--भारत, में सामाजिक सुरक्षा : कक ८०८३2 ३६२-४५४५ 

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ, सामाजिक वीमे की परिभाषा, उसके 
मुख्य लक्षण, सामाजिक वीमे व व्यावसायिक वोमे मे प्रन्तर, व्याव- 
सायिक बीमा तथा सामाजिक सहायता मे अन्तर, सामाजिक सुरक्षा 
का क्षेत्र तथा विभिन्न पट सामाजिक सुरक्षा के विन्नार की 
उत्पत्ति और विकास, भारित में इस विचार की उत्पत्ति और विकास, 
भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमे की ग्रावश्यकता, विभिन्न 
विपत्तियाँ, श्रमिकों की सामान्य दशाये, साम्राजिक थीमे के लाभ, 
उसकी विभिन्न व्यवस्थायें, भारत में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान 
अवस्था । 

भारत में श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, क्षतिपू्ति की 

आवश्यकता, द्षातिपूर्ति के लिये कुछ प्रारम्भिक ब्यँबस्थायें, १६२३ का 
अभिक क्षत्रिपू्ति प्रषिन्रयम, इसमे सशोधन, श्रधिनियम के मुख्य 
उपवन्ध, आलोचनार्िक मूल्यांकच, अधिनियम के मुख्य दोष, सुधार 
के सुझाव, श्रमिक क्षतिपृत्ति और बीमा, व्यक्तिगत चोट (क्षतिपूर्ति 
बीमा) झथिनियम, १६६३ । 

भारत में मातृत्व-कालीन लाभ, मातृत्व-कालीन लाभ का महत्व, 
विभिन्न राज्यों मे मातृत्व-कालीव लाभ अधिनियम तथा उनके मुख्य 
उपबन्ध, १६६१ का केन्द्रीय अधिनियम, अधिनियमो का ग्रालोचना- 
त्मक मूल्ठंकन कन, मातृत्व-काब्ीन लाभ और बीमा । 

"रत मे वीमारी बीमा, इसको वांछनीयता, इसके विचार की 
उत्पत्ति, प्रोरेसतर अदुदुकर की स्वास्थ्य वीमा योजना, ईध्थका 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, इसका क्षेत्र, प्रशासन, वित्त तथा इसका क्षेत्र, प्रशासन, दि हैः 
अंशदान, १६५१ में संशोधन, लाभ, अत की रत, इस अधिवियम हुक को या, इस शिव 


को लागू करने की तेयारियाँ तथा विलम्ब, मालिकों को आपडियो 


(श्स ) 


अध्याय विषय 
_नम मजदूरी, इसकी वाद्धनीयता, इसके उद्देश्य, स्थृतमपत 
मजदूरी निश्चित करने में कठिनाइमां) भारत में न्यूनतम मजदूरी की 
समस्या, १८४८ वा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसमे सद्योभेन, 
इसका वार्यान्वित होना, अधिनियम का आलोचतात्मक सूल्याक्त, 
आदर्श सिद्धान्त, कृषि श्रमिकों वे लिये न्यूवतम मजदूरों तथा इसकी 
बाघाएँ )” 
५/६चिठ मजदूरी वी समस्शण, उचित मजदूरी के बारे में विभिन्न 
विचार, पर्याप्त, न्यूनतम एवं उचित मजदूरी, उचित मजदूरी कैसे 
निश्चित वी जाये, उद्योग की भुगतान क्षमता, उत्पादकता तथा 
लागत से सम्बन्धित मजदूरी की समस्या, उचित मजदूरी झौर आधार 
वर्ष दी समस्या मजदूरी निश्चित करने की व्यवप्या, १६५० का 
उचित मजदूरी विधेयक, पचवर्षीय आयोजवार्ये तथा मजदूरी । 
७» मजदूरी प्रस्तर भ्रौर मजदूरी का समानीकरण, समानीकरण 
की ग्रावर्यक्षता, विभिन्न उद्योगों मे मजदूरी का समानीकरणा, समान 
कार्य के लिये समान मजदूरी, प्रुरषो एवं स्त्रियों की मजदूरी, मजद्वरी 


बा निर्वोहि खर्च | 

दूरी अ्रदायगी का तरीका, १६३६ का मजदूरी झदायग्री 
अधितियम व १६५७ व ६४ के सशोवन तथा इसके मुह्य उपबन्ध, 
मजट्टए प्रे है क्टीतिफा, ऑशिडियम का कि्द्गार दृश्य सक्चात्त, इसका 
कार्य ठथा सीमाएँ वोतस अदायंगी, बोनस वक्मीशन, वोनेस 

तै अदायगी ग्रधिनियम, १६६५। 

न -भारत में लाभ सटभाजन योजना, लाभ सहभाजत का भरे, 
इसकी बाँद्धतीयता, इसमें बाधाएँ,“उपसहार, श्रमिक सह-साभेदारी, 
भारत मे लाभ सहभाजत के विचार का विकास, १६४८ को लाभ 
सहूभाजन समिति, लाभ सहभाजन वा आलोचनात्मक मूल्यांकन । 


पृष्ठ 


६--भ्ौद्योगिक श्रमिकों को ऋण-प्रध्तता : ६्‌श४-६३४ 


ऋणु-ब्रस्तता को व्यापकठा, विभिन्न प्राश्यीगिक केन्द्रो में ऋण- 
ग्रस्तता, इसके कारण, दुष्प्रिण्याम, समस्या को सुलझाने के उपाय, 
मजदूरी की कृ्कों के विरुद्ध लिये गये पय, ऋण हेतु कारावास के 
विश्द्ध उपाय, ऋण अपाकरण के उपाय, ओदोगिक सस्थानों को घेरने 
के बिषद्ध उपाय, अधिनियर्मों का मुल्याकव, उपसहार एवं सुमाव, 
सहकारी ऋण । 


५ 2 4 
भ्रध्याय विषय पृष्ठ 
१७ जीवन-स्तर ही ६३५-६५० 
जीवन स्तर की परिभाषा एव अर्थ, जीवन स्तर और उसको 
निर्धारित करने वाले तत्व, जीवन स्तर किस प्रकार ज्ञात होता है, 
पारिवारिक बजट सम्बन्धी पूछताछ, पूछताछ की कठिनाइयाँ, पूछ- 
ताछ के निष्क्, व्यय की विभिन्न मदे, उपसंहार, निम्त जीवन स्तर 


के कारण, निर्वाह खर्च सूचकांक, हक 67 को _ ऊँचा उठाने के 
प्रयत्न, कुछ अन्य सुझाव, उपसहार | ५०.५ 


१८---आऔौद्योगिक श्रमिकों का स्वास्थ्य शौर उनकी कोर १०६७५ 
अमिकों के स्वास्थ्य की रामस्था, असन्तोर्षजनक स्वास्थ्य पर 
कुछ रिपोर्ट, खानों और वागात में श्रमिकों का स्वास्थ्य, बुरे स्वास्थ्य 
के मुझ्य कारण भर उनको दूर करने के लिए सरकार के प्रयत्न, 
सुझाव, व्यवसायजनित रोग 
अमिको की कार्य-कुशलता और उसका भ्र्थे, कार्य -कुशलता पर 
प्रभाव डालने वाले तत्व, कार्यकुशल श्रमिकों के लाभ, भारतीय श्रमिको 
की कार्ये-कुशलता, प्रकुशलता के काररा, क्या भारतीय श्रमिक वास्तव 
भें काय-ग्रकुशल है । गत वर्षो मे कार्य-अकुशलता की शिकायतों के 
कारण, उत्पादकता, परिभाषा, माप, विभिन्न उत्पादकता प्रायोजनाये, 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌, सुक्ाव । हु 
१६--भारत तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ४४” 3 ६७९६-७० ३ 
अन्चर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को आरम्भ, इसके आधा रभूत रिं्वान्त, 
इससे पूर्व श्रमिक दकशाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियमन, इस संगठन 
का सविधान, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, अन्तरग सभा, अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सम्मेलन, सम्मेलन के स्भिसमय और उसकी सिफारिश, फिला- 
डेलफिपा की घोषणा, अन्तर्राष्ट्रीय श्रग रागठन तथा सयुकत राष्ट्र 
सघ, सग्रठन की विभिन्न समितियाँ, इसके क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन तथा 
एशियाई कार्य, क्षेत्रीय सम्मेलनों का महत्व तथा उनसे लाभ, भारत 
द्वारा ग्रपनाये गये अभिसमय, अस्य अभिसमयों का प्रभाव, अधिक 
अभिसमय न अपनाये जाने के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 
भारतोय श्रम विधान पर प्रभाव, श्रम झान्दोलन पर प्रभाव, संगठन 
के कार्यों का मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के कार्यों मे भारत 
का योगदान | 
२०--भारत में श्रम विधान : छ०४-७५६ 


अम विधान का सामान्य सर्वेक्षप--इतिहास, प्रथम विश्व-युद्ध 


(+) 


भ्रध्याय विषय 

के पश्चात्‌ श्रम विधान, राज्यो में श्रम विधान, हाल के वर्षों में श्रम 
विधान । 

भारत में कारखाना विधान, प्रारम्भिक प्रयत्न, शै८८घ१ का 
प्रथम कारखाना अधितियम, १८६६१ का अधिनियम, १६६१, १६१२ 
तथा १६३४ के कारखाना प्रधितियम, १६४६ में कारखाना अधिनियम 
में सशोधन, १६४८ का कारखाना अधितियम, इसके मुख्य उपबन्ध, 
अतियन्त्रित कारखानों अथवा कार्यश्ञालाओं के सम्बन्ध मे विधान, 
बीडी श्रमिकों के लिये विधान, भारत में कारखाना विधात का 
झालो वनात्मक मूल्याकन । 

खानो में श्रम विधान, १६२३ का भारतीय खान अधिनियम, 
१६५२ का भारतीय छान भ्रधिनियम, १६५६ का खान (सशोधव) 
अधिनियम, खाबो के लिये अम्य विधान, १६३६ तथा १६५४ में 
बोयला खान बचत तथा सुरक्षा अधिनियम । 

वागान श्रम विधान, वागरान के श्रमिक, उनके लिये झ्ारम्भ 
में उठाय गय दुच् पर, १६३२ का चाय क्षेत्र परावासी श्रमिक भ्रधि- 
नियम, १६५१ का बागान श्रमिक अधिनियम, १६६० कया सशोधग । 

यातायात श्रम विधान, रेलवे श्रम विधान, १६३० में सशोधित 
१८६० का भारतीय रेलवे अधिनियम, १६५६ का सझोघित ग्रधि- 
तियम, न्यायाधीश राजाध्यक्ष का विवाचत निर्णय, जहाज सम्बन्धी 
श्रम विधान, १६२३ का भारतीय व्यापारी जहाज अधिनियम, १६४५८ 
का अधितियम, गोदी श्रमिक विधान, प्रारम्भ मे उठाये गये कुछ 
प्रय, १६४८ का ग्रोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 
मोटर यातायात के थ्रमिका के लिय विधान) १६६१ का मोदर 
यातायात श्रमिक अधिनियम । 

ग्रल्य श्रम विधान, दुकान और दारिज्य सस्थानो के धमिकों के 
लिये विधान, भ्रन्य अधिनियमो को ओर सकेत, १६४२ तथा १६५३ 
के सात्यिकी अ्रधिनियम, श्रम-जीवी पत्रकारों के लिये १६५५ का 
अधिनियम, श्रमजीदी पत्रकार (वेतन दर निर्धारण) झधिनियम, 
(६५८, तथा १६६२ में सश्चोधन, १६६१ का शिक्षृता अधिनियम, 
व्यक्तिगत क्षति (सकटबालीत व्यवस्था) अधितियम, १६६२, भवन 
तथा तिर्मास श्रमिकों के लिये विधान, ठेका श्रमिक्र विधयक, १६६६। 

श्षम विधान का आलोचना त्मक मुल्याकन, छोट पैमाने के उद्योगो 
के लिये तथा अन्य विधान की ग्रावस्यक्षता, औद्योगिक आवास अधि 
जियभ तथा अन्य अधिनियमों वी आदस्यकता, सुक्ताव और उपसहार । 


पृष्ठ 


(मं) 
अध्याप बविधय पृष्ठ 
२१--ब्रिदेन में श्रम विधान : ७६०-७७३े 
प्रारम्भिक इतिहास और अधिनियम, कारखानों में घोर शोचनीय 
दशायें, बाल श्रमिक और उनकी दयनीय स्थिति, वैधानिक सुरक्षा 
प्रदान करने के विचार का विकास, १८०२ का प्रथम कारणाना 
अधिनियम, १८१६ का अधिनियम, १८२० और १६०० के बीच के 
झधिनियम, १६०१, १६३७ तथा १६४८ व १६४६ के अधिनियम, 
खानो के सम्बन्ध में विधान, णनत स्वास्थ्य अधिनियम, दुकान अधि- 
नियम, बालकों के सम्बन्ध में विधान, मजदूरी विन्ियमन अधितियम, 
अन्य श्रम विधान, ऐच्छिक समभौते तथा प्रयत्त, उपसहार। 
२२--शॉल तथा स्प्नी अमिक : ७७४-७९८ 
बालकों को रोजग्रार पर लगाने को समस्या, उसके कारण, 
बायान में बाल श्रमिक, कारखानों मे थाल श्रमिक, खातो में वाल 
श्रमिक, अ्रनियन्त्रित कारखानों आदि तथा कृषि में बाल श्रमिक, बाल 
श्रमिकों की कार्य करते की दक्चाये, उतको मजदूरी, प्रायु तथा काये 
घण्टे, १६३३ का बाल (श्रम अनुवन्ध) अधिनियम, अनुबन्धत के 
सम्बन्ध मे स्थिति, १६३८ का बाल श्रमिक रोजगार अ्रधितियम, 
निष्कर्ष तथा सुझाव । 
उद्योगो मे स्त्री श्रमिक, स्त्री श्रमिकों के रोजभार की समस्या, 
हाल में हुए एक सर्वेक्षण के निष्कर्ष, स्त्री श्रमिको के कार्य की प्रकृति, 
स्त्री श्रमिकों की मजदूरी, उनकी ग्राय तथा उनके लिये लाभ, स्त्रियों 
के लिये खानो के भीतर कार्ये करने की समस्या, स्त्री अ्मिक तथा 
सामाजिक वातावरण, स्त्री श्रमिक तथा सघ, उपसहार । 
२३--भारतीय कृषि श्रमिक : ७६६--८३१ 
कृषि श्रमिकों की सख्या, कृषि भ्रमिको के प्रकार, कृषि-कार्यों 
की भ्रकृति तथा रोजगार, कृषि श्रमिकों की दशाये, उनके कार्य धण्टे, 
कृषि मे अपूर्ण रोजगार, कृषि श्रमिकों की मजदूरी, उनका जीवन- 
स्तर, उनकी ऋणग्रस्तता, उनके मकानों को दशायें, उनका सगठन, 
कृषि भूमि सुधार, कृषि श्रमिकों के लिये न्यूवतम मजदूरी, न्यूनतम 
मजदूरी का निर्धारण, सरकार द्वारा की गई कृषि श्रमिक पृद्धताछ, 
व्यावसायिक ढाँचा, रोजगार व॑ बेरोजगारी, मजदूरी, पारिवारिक 
आय, उपभोग वया निर्वाह जायत खर्च, ऋणप्रस्तता, बेगार की 
समस्या, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा कृषि श्रमिक, क्रषि श्रमिकों 
की दक्षाओं में उन्नति करने के कार्यक्रम, उपसहार | 


| हक 


अध्याय ्वघय पर्ष्द 
२४- श्रम प्रौर सहकारिता ३२०४४ 
सहकारिता का अथ भौर उसके सिद्मात सगठन के अब 
प्रकार तथा सहकारिता नहेकाडा क विवार का विकास सहतवस्थि 
के झनेग प्रकार विभिन् देगो म सहकारिता आदोजन राहुकारिता 
के जाम भारत मे सहवारी झा होलन का संक्षिप्त रहिद्ञास भारत 
मे सहकारी आदोचन के दोष राष्ट्काहिता आदोलन का दाँचा 
सहकारिता एवं श्रम सहकारी डपादन श्रम सह साभलारी समितियां 
श्रम सतमारी काय समितिया उतका विशपत्ताथ उत्पादन सह 
कारिता एवं छाट पममान के उद्योग पथ क्षत्रो म सहकारिता, 
सहका रता प्रौर श्रमिका को ऋणुप्रस्तता सहकारिता और आवास, 
सहकारिता एवं कंटाव उपभोक्ता सहकारी भण्णर उपसहार ९ 
अपमिकों के तिय सहकारिता का महवे । 
२५--अम प्रशासन ८४० 5 
१६३५ का भारत सरकार अ्धितियस युद्ध काल औझोर इसक 
बाल स के टीये निय त्रश युद्ध क्राल मे श्रम सम्मतत विदरीम व 
व्यवस्था भारत सरकार का श्रम और रोजगार मजालय राज्योम 
अम प्रशासन उत्तर प्रटच में थम प्रशासत वतसान संविधान में श्रम 
चविपय उपसहार । 
२१६--पच्वर्षांए श्रायोजनाथ और अत बचर-धव र 


अब घ नीति का सिद्धांत आयोजना व विचार का विकास 
झ्रायाजता का अ्रथ आर उत्तका परिभाषा आयोजना क्‌ कुछ 
आव"यक् तव भारत मे झ्लायोजना के विचार का विषास विभिन 
आयी जनाभ्रो वा संक्षिप्त हपरेशा भारतीय राध्टीश्र आयाजना समिति 
बल्वई ब्रायाजवा जने आयोजना गाँधावादी प्रायोजना भारत 
सरकार का योजताय १६५० का आयोजना प्रायोग कालम्वो 
योजना प्रथम पयवर्षीयव ब्रायोजला का प्राहृप प्रथम पचवर्षीय 
आ्रायोजना की प्रगति द्वितीय पंत्रवर्षीय भ्रायौजना तृतीय प्रचवर्षीय 
योजना दस वष वित्तीय साथव मूल्य नीति तृतीय ग्रायोजना वी 
प्रगति खतुय पदवर्षीय भायोजना पचवर्धीय आयोजनाग्रों मं धर्म 
आलोचवा मर मूल्यकन उपसहार | 


परियिष्द [+)--उपभोकक्‍ता मूत्प सूघकाक ६४३-६४१ 
द् सूचरक का अथ तग्रा उसका महत्व सूचकांक की निर्माण 
विधि उपभोक्ता मुल्य सूचकाक तथा उत्तकी सोमाए आरत मे 


( 


अध्याय विषय पृष्ठ 
डपभोवता मुल्य सूचकांक, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दोष, 
भारत सरकार की योजता, विभिन्न स्थानों के उपभोक्ता मूल्य 
सूचकांक । 
परिशिष्ट (ख)--देरोजगारी : ६४५२-६४८३ 
बेरोजगारी का अर्थ व परिभाषा, बेरोजगारी पर विभिन्‍न 
विचार तथा उसके सिद्धान्त, बेरोजगारी के कारण, वेरोजयारी के 
प्रभाव, बेरोजगारी के उपचार, भारत में बेरोजगारी तथा उसके 
विभिन्न प्रकार, भारत में बेरोजगारी का विस्तार, विभिन्न प्रनुमान, 
बेरोजगारी के कारण देदा को हानि, भारत में बेरोजगारी का उपचार, 
रोजगार और प्रायोजनाएँ, पूर्ण रोजगार की समस्या : मन्दी के काल 
तथा उसके प्रभाव का सामना करने के लिये मालिकों द्वारा उपाय, 
बेरोजगारी बनाम अल्पकाल । 
परिशिष्ट (ग) * &प४-१०२७ 
कामिक प्रबन्ध तथा भानवी सम्बन्धों पर एक टिप्पणी । 
उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी नियम, १६१५॥ 
अच्तर्काय प्रश्चिज्षण की योजना । 
रिक्शा चलाने का उन्मूलन । 
उद्योग में अनुशासन संहिता, कार्य कुशलता ग्रोर कल्याण कार्य सहिता, 
संघो को मान्यता प्रदान करने के लिए झर्तें । 
आचरण रांहिता 
शिकायत-निवारण-क्रियाबिधि । 
श्रमिक-प्रवन्धक सहयोग । 
प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग । 
मोद्योगिक विराम सन्धि प्रस्ताव, १६६२। 
श्रम के क्षेत्र में ग्रनुसन्धान ॥ 
श्रम पर राष्ट्रीय झ्ायोग ६ 
कुछ नवीनतम तथ्य तया आंकड़े | 3 
परिद्विष्द (घ) ३ 
पारिभाधिक शब्दावली । 





१०२८-१० ३४ 


( झाश ) 


श्रम अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो के विषयो की सूची 
(पृष्ठ कोष्ठक में देखिये) 


श्रम की विशेषत्ञााय तथा श्रम समस्याश्रो की उत्तत्ति (१-३), 
रोजगार दफ्तर (४७), श्रम की कायकुझलता (६५६), कार्य के घण्दे 
तथा राष्ट्रीय लाभाश (५०३) । 


औद्योगिक सम्बन्ध (क) प्रो० पीयू द्वारा औद्योगिक विवादों 
का चर्गीकेरण (१५१), (ख) सामृहिक सौदाकारी (२२६), (ग) सुलह 
विवाचन तथा मध्यस्थता (२०५), (घ) अवपीडक हस्तक्षेप ((०श/०९९ 
पशनाधएथाा०7) (२०६), ऐच्छिक समकोते (२१६) । 

श्रम कल्यारय (३०८) श्रमिक सह साभेदारी (६१७), कामिक 
प्रवन्ध तथा मानवीय सम्बन्ध (६८४), विवेक्षीकरण (५२४) । 
सामाजिक सुरक्षा (२६२), श्रमिक सघवाद (८५) ॥ ञ 
बेरोजगारी (६५२), बेरोजगारी तथा कम समय योजना (६८१) । 

मजदूरी (क) उचित मजदूरी (५५०) (ख) मजदूरी भुगतान 
की पद्धतियाँ (५३८), (ग) राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (५६६), 
(घ) लाभ सहभाजन (६१४), (ड) समयानुसार मजदूरी (५३८), 
(च) मजदूरी के सिद्धान्त (५४३), (छ) उद्योग की भुगतान क्षमता 
(५८४), (ज) पुरुषों एवं स्त्रियों को मजदूरी (६००) । 


“मैं इस विचार का हृदय से समर्थन करता हूँ कि कोई भी ऐसी 
ग्रायोजना जिसके प्न्तर्गत देश के कच्चे माल का उपयोग तो होता 
है परन्तु अधिक सम्माध्य शवितश्याली मानव झवित वी अ्रधहेलना 
होती है, एक्पक्षीय आयोजेना है और देझ्न के मनुष्यों मे परस्पर 
समानता लाने के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकती 


-- महात्मा गाँघो 


“किसान झोर मजदूर राष्ट्र की रोड़ हैं ।” 
--थ्री जगजोवम राम॑ 


“जव कि सम्पूर्ण राज्य यह प्रथल कर रहा है कि जनता के साथ 
उचित न्याय हो तब राज्य यह सहत नहीं कर सकता कि समाज 
के दु्देल वर्ग के व्यक्तियों के साथ--चाहे दे झौद्योगिक श्रमिक हो, 
कृषि श्रमिक हों अथवा किसी प्रन्य वर्ग के व्यक्ति हो--आध्याय 


होता रहे ।” 
“पाती खंडुमाई देसाई 


“उद्योग केवल उद्देश्य की पूतति का एक साधन है तथा स्वय उद्योग 
को उद्देश्य नही माना जा सकता। मनुष्य का स्थान सबसे ग्रथम है। 
मानव के जीवन को ही--कार्य करते समय भी तथा कार्य न करते हुए 
भी--वास्तव में सबसे अधिक महत्ता देनी चाहिए, विशेषकर ऐसे देश मे 
जो प्रजातन्त्र का दम भरता है।” 


--+भ्रिस फिलिप, ड्यूक श्राफ एडिनबरा 


“प्रथशास्त्री सदैव इस बात पर बल देते हैं कि श्रम ही वह स्रोत है 
जिससे सब घन उत्पन्न होता है । श्रक्ृति के बाद श्रम का ही स्थान है। 
प्रकृति श्रम को सामम्री प्रदान करती है और श्रम द्वारा इस सामग्री को 
घन में परिवर्तित कर दिया जांता है। परन्तु श्रम युग-युगान्तर से इससे 
भरी ग्रधिक महत्वपूर्ण रहा है | मानव के अस्तित्व का मूल आधार भ्रम ही 
है और वह भी इस सीमा तक कि यह भी कहा जा सकता है कि सानव 
का निर्माण श्रम द्वारा हो हुआ है । 


--फ्लेडरिक एन्जिल्स 
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-॑त्रम की विशेषत्ञायं (?९८पराबाप(65 ० 7.85007] 


उत्पत्ति के साधनों मे श्रम को सदेव पृथक और महत्वपुरों स्थान दिया गया 
है। कोई भी शारीरिक अथवा मावसतिक कार्य जो आशिक दृष्टिकोर से किया 
जाता है, भर्थशास्त्र में "यम! कहलाता है । श्रम का महत्व क्या है भौर उत्पादक 
तथा अनुत्यादक श्रम में कया अन्दर है, इस पर अर्थद्यास्त्रियों मे सदेव मतमेद रहा 
है, जिसका उल्लेण करना यहाँ पर झावश्यक गही है। परन्तु यह निश्चित है कि 
कुशल श्रम के बिना उत्पादन सम्भव नही । श्रम उत्पादन के अन्य उदातों से 
पूर्णतया भिन्न उपादान है और उसकी कुछ विशेषताओो के कारण हो समस्त देशों 
श्रम सम्बन्धी अनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो गई हैं। श्रम एक जीवित तस्व है प्रौर 

ही ग्रग्य उपादानों से इराकी भिन्नता का ग्रुख्य आधार है। प्रथम विश्वेषता यह 
कि क्रम को क्षमिक से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता, भर्थात्‌ श्रम बेचते के लिए 
श्रमिक को स्वय उसी स्थात पर जाना पड़ता है जहाँ श्रम को माँग है । ग्रतः वे 
परिस्थितियाँ तथा वातावरण जिनमें शक्षमिक को कार्य करना पड़ता है बहुत महत्व- 
पूर्ण हैं। श्रम को दूसरी विशेषता यह है कि श्रमिक केवल अपना थ्रम' बेचत्ता है 
वरन्तु अपने गुणों का रवायी स्वयं ही रहता है। भ्रतः श्रम में निवेश (49५65(- 
गा), अ्र्याद श्रमिक की शिक्षा और कार्य-कुशलता, अधिक महत्वपूर्ण हो जाते 
हैं। त्तीसरी विशेषता यह है कि श्रस नाशवान्‌ है। जो दिन बीत जाता है, वह फिर 
नहीं लौटता । श्रम को अन्य वस्तुओं की भाँति भविष्य के लिए संचय नहीं किग्रा 
जा सकता, अर्थाद्‌ इसका सचित मूल्य शून्य है. (70 785£7४४ ००) जिससे 
श्रमिकों मे प्रतीक्षा शक्तित का अभाव रहता है । परिणापस्वरूप श्रमिक मे मालिक 
की प्रपेक्षा मोल भाव करने की शक्ति कम होठी है । चौथे, श्रम की सजदूरो कम 
झो,ज्यफे, पड़, भी, श्रप्त, को, पति. तुरस्‍्त, कम, नही. की. जा. सक़्ती. .धफी, प्नाज़, श्रप्त, की, 
पूति में शीध्रतापूर्वक वृद्धि भी सही की जा सकती, क्योकि बच्चों के पालन-पोषण 
* तथा श्रमिकों को प्रशिक्षण देने मे समय लगता है। ग्रत: श्रम की माँग ठथा 
धृष्ति में सन्तुलन झ्ोक्म स्थापित नही हो पाता | पांचवें, पूंजी, जो उत्पत्ति भे थम 
सका एक सहायक साधन है, श्रम की अपेक्षा अधिक उत्पादक है। श्रमिक आधुनिक 
मशीन की उत्पादव-क्षवित की समा नही कर सकता । अतः स्वृतन्त्र अर्थ-व्यवस्था 
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मे पूंजीपति राष्ट्रीय आप का, श्रमिक की अपेक्षा, ध्रधिक भाग ले जात हैं। छटे, 
श्रम पूंजी के समान गतिशील भी नहीं है । परिस्थिति, फैशन, 2 
प्रकृति और भाषा आदि मे विभिन्नता होने के कारण मनृत्य विलिन स्थानों 
घूमने की अपेक्षा घर रहना ही भ्रधिक पसन्द करत हैं। यह बात भी घ्थान देः 
योग्य है कि श्रम उत्पादन का केवल उपादान या साधन मात्र ही वहीं है वर 
श्रम को उत्पादन का झस्तिम ध्येय (०७५) भी कहा जा सकता है। जीवन ह्तः 
निर्वाह सर्च, निर्धनता झ्रादि जो क्षमित्र वी उपभोक्‍ता के नाते, आशिक समस्या: 
हैं वह श्रम अर्थशास्त्र का महत्वपूर्णा विषय है। इसके झतिरिक्त यह वात भ| 
महत्वपूर्ण हैं कि थरमिक् एक मानव साधन है भर इस कारण न केवल झा! 
वरम्‌ वे समस्त नैतिक तथा सामाजिक पमस्याये जिनका प्रभाव मानव पर पडता 
है, थ्रम सम्बन्धी समस्याओ्ो के अध्ययन में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार 
श्रम समस्याग्री का अध्ययत झाथिक राजतैतित्र मनोव॑तातिक, सामाजिक, 
वैधानिक, ऐतिहासिक श्रादि विभिन्‍त दृष्टिकोशों को ध्यान में रखकर करना 


चाहिए । 
श्रम सम्बन्धी समस्याञ्रो की उत्पोरति (॥056 ० ]9907 00९79) 
उपरोक्त विश्वेपताग्रो के कारण अनेक श्रम सम्ब घी समस्यायें 2 





जाती है। चाहे वैसी भी आिक तथा राजनैतिक व्यवस्था वयो न हो इन समः 
का उचित समाधान ने होने पर प्रत्येक देश म॑ उत्पादन क्षमता वा ह्वास हो 
है । जो व्यक्ति पह समभते है कि श्रम की समस्यथाय्र वेवल पूंजोबाद में ही उत्पत्त 
होती हैं, भौर स्मायवादी या निम-्त्रत अरे व्यवस्था म॑ समाप्त हो जाती है वे 
बास्‍्तव मे भूल करते हैं। जव तक श्रम उत्पादत का प्रथक्‌ उपादान रहेगा ग्रौर 
इसकी पूर्ति एक पृथक्‌ वर्ग द्वारा होगी श्रम सम्बन्धी समस्याय सदेव बनी रहेगी, 
परन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि विभिन्‍न प्राथिक प्रणालियों मे इन समस्याओं को 
तोद्रता तथा य्रम्भीरता भिन्‍न होती है । 

इसका श्रर्थ यह है छि छोटे प्रैमाने के उद्योग-पन्धों मे श्रम सम्बन्धी 
समस्‍यायें उत्पन्न नहीं हो पाती तथोक्ति उनोे कोई मालिक था कोई मजदूर नहीं 
होता और उत्पत्ति के विभिन्‍न उपादानों की पूर्ति एक ही व्यित द्वारा वी जाती 
है । प्रत्येक देश मे शम सम्बन्धी आस्रोचन बडे पैमान के उद्योग घन्धों को स्थापना 
के पश्चात्‌ ही उत्पन्‍्त हये है, ब्र्योव्‌ श्रम सम्पस्वी समस्‍यायें ओद्योगिक करारिति की 
ही देन है, वयोकि ग्रव उत्तत्ति के विभिन्‍न उपादानों की पूर्ति विभिन्‍न साधको द्वारा 
होती है । प्रत्येक साधक (्डव्या) की अभिलापा उत्पत्ति क लाभ में अधिक से 
अधिक अंथ स्वय प्राप्त बरने की हातो है। गत पारस्परिक मतमद तथा से 
उत्तन्न हो जाते हैं. यह मतभेद स्वतन्त्र द पूंजीदादी श्रर्थव्यदस्था मे अधिक ती 
होते हैं। इसत्रा कारणा यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था म अधिक लाभ प्राप्त 
करना हो एकमात्र “दृश्य होता है और यदि श्रमिक झवितशाली श्रमिक प्थों मे 
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. अवसर तथा सास्कृतिक व मनोरंजन की सुविधाये ग्रादि । काम करने का वातावरण 
ऐसा होना चाहिये कि मजदूर व्यावसायिक रोगों तथा अन्य सकटो से सुरक्षित रहे और 
उसके स्वास्थ्य को हानि न पहुँचे । प्रवन्धको को श्रमिकों का विशेष हप से ध्यात 
रखना चाहिये और उचित सुविधा व व्यवहार न मिलने पर श्रमिकों को किसी 
शऐसो संस्था तक पहुंच होनी चाहिये जो निष्पक्ष हो | मजदूर को इस बात की भो 
चूणों स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपना सगठन बना सके तथा अ्रपने अधिकारों 
ब लाभो वी सुरक्षा व वृद्धि के लिए न्‍्यायसंग्रत साधन अपना सके ।” द्वितीय 
पच्वर्षीय आयोजना ग्रे ग्रायोजना ग्रायोग ने कहा है, “श्रम सम्बन्धी नौति के बारे 
में प्रथम पचवर्षीय आयोजना मे जो कुछ भी कहा गया है वह भविष्य नोति को 
भ्राधारशित्ाा मानी जा सकती है । परस्तु ट्वितीय प्रचर्षोष झायोजगां में श्रम- 
सम्बन्धी नीति में कुछ उपयुक्त परिवर्तन झ्ावश्यक हैं, क्योकि ट्वित्रीय पचवर्षोथ 
आयोजना एक समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से बताई गई है। 
समाजवादी व्यवस्था का निर्माण केवल मुद्रा-सम्बन्धी प्रयत्नों व प्रलोभनो पर ह्दी 
आधारित नहों हे वरन्‌ ऐसी व्यवस्था में स्रमाज के प्रति एक ऐसी देवा की भावना 
उत्पन्न होती है जिसका मूल्य समाज समभता है । इस सम्बन्ध में यह ग्रावश्यक है 
कि श्रमिक यह अनुमव कर सक्रे कि वह एके उत्नतिशील राज्य के बनाने में एक 
महत्वपूर्ण सहायक के रूप मे कार्य कर रहा है। प्रत सप्राजवादी व्यवस्था की 
स्थापना के लिए औद्योगिक प्रजातन्त्र का निर्माण प्रथम झ्ावश्यक्ता है।” दूसरी 
पंचवर्षीय आयोजना मे जो श्रग सम्बन्धी कार्यक्रम चालू किये गये थे तोमश्तरी 
पृंचबर्षोप झ्रायोजना के मुख्य कार्यक्रम उन्ही रो सम्बन्धित है। तीसरी पंचवर्षीय 
आयोजना में कहा गया है “भारत मे श्रम नीति, उद्योग और श्रपम्तिक-वर्ग से 
सम्बन्धित परिस्थितियों की विशिष्ट प्रावश्यकताश्नो को घ्यान मे रखकर ही बनाई 
गई है भौर यह नीति ऐसी होनी चाहिये जो झायोजित भ्र्थ-व्यवस्था की 
प्रावदयकतामों के झनुकूल हो ।” तृतीय पचवर्षीय आयोजना में श्रम की भहृत्ता का 
इन दाब्दों में उल्लेख किया गया है : “प्र रोजगार के स्तर को भ्राप्त करने के 
लिए तथा लोगों का जीवन-रतर ऊँचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि प्राधिक 
प्रगति की रफ्तार काफो तेज हो । प्रगति के फलों का समन्यायपूरं रीति से वितरण 
हो तथा इस सम्बन्ध मे समाज का ग्राथिक एव सामाजिक सगठत इस प्रकार किया 
जाए कि वह समाजवादी समाज की विद्यारधारा के अनुकूल हो ! इन लक्ष्यों की 
प्राथ्ति मे श्रमिक वर्य का योगदान तथा उत्तरदायित्व बडा महत्वपूर्ण है भौर 
पौद्योगीकरण की गति जितनी तीव्र होगी इसका महत्व उतना हो बढ़ना जायेगा।"” 
चौथी पचवर्षीय आयोजना की रूपरेखा मे “स्वतन्त्रता के पद्चात्‌ वगे श्रम-काजूनों 
तथा सरकार, श्रमिकों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समभझौतो” पर 
जोर दिया भपा है । इसमे झागे कहा गया हे कि "उत्पादकता की चूद्धि मे श्रम को 
बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करना है और प्रदत्थकों को भी चाहिए कि ये ऐधी दशाएँ 
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उत्तन्‍्न करें जिनके प्रन्तगंत श्रमिक उक्त लक्ष्य की पूति भे झपना अधिकतम 
योगदान दे सकें। झब तक मुख्य रूप से श्रम नीति ऐसी रही है छि सगठित उद्योगों 
में काम करने वाले श्रमिको को सरक्षरा प्रदान किया गया है। आगामी वर्षों मे श्रम 
नीति तथा श्रम-कार्यक्रमो को घीरे घीटे गधिक बढाना है जियसे कि कृषि अ्रपिको 
तथा ग्रस्नयठित मजदूरों के विभिन्‍न वर्गों के लिए भी यशथेष्ट व्यवस्थाएँ हो सकें, 
जैसे कि ठके पर काम करने वाल अ्भिक, निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, स्त्री 
श्रमिक तथा सफाई ग्रादि के काम मे लगे मजदूर । इन क्थनों से हमारे देश मे 
श्रम सम्बन्धी समस्याप्रों की महृत्ता स्पष्ठ हो जाती है । ग्रत इन सब समस्यात्रो 
को भलीभाति समभना श्रत्यन्त आवश्यक है! 


हु 
भारतीय श्रमिकों में प्रवासिता 
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प्रवासिता का अर्थ (५/6€4॥5708 ण था शांहा20ए ए॥शबण०) 
भारतीय श्रमिकों का एक मुहूय लक्षण उनको प्रयाध्ितों है। अ्मिकों की 
प्रवासिता का अर्थ यह है कि श्रोद्योगिक श्रमिक वास्तव मे उस स्थात के स्थायी 
निदाज्ी नही होते जहाँ रहकर वे काम करते हैं । दूसरे शब्दों मे पश्चिमी देशो के 
फैक्ट्री थ्रमिकों की भाँति भारतवर्ष मे कोई भी श्रसिक-दगे नही है। पश्चिमी देशों 
मे, जहाँ कि औद्योगीकरण की गहरी ज़ड़ें जम चुकी है, बड़े-बड़े औद्योगिक कैसे 
स्थापित हो गये है और मजदूरो झौर मजदूरों का एक स्थायी वर्ग बन गया है जिनका कृषि से 
कोई राम्बन्ध नही होता । बे बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों गे रहते है, वही पलते है श्रौर 
मजदूरी ही उनके जीवन-निर्वाह का एकमात्र साधन है। परन्तु भारतं में अधिकांश 
प्रगिषुण भ्रौद्योगिक श्रमिक झास-प्स के गाँव से झ्ाते हैं और अपने गाँव के परों से 
सम्पर्क बनाये रखेते है। इस प्रकार झ्रौद्योगिक नगरों के श्षम्तिकों को वास्तत्रिक प्र्थ 
में प्रवासी ने कहकर “भावासी' भी कहा हू जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान 


पर जॉने को प्रवृत्ति नैमित्तिक (८38. (९8४७४) मजदूरों में ही अधिक दाई जाती है। पन्य 


प्रकार के श्रमजीदी तो साधारणतया एक ही स्थान पर अ्रथवा एक ही उद्योग में 
काम करना ग्रधिक पसुन्द करते हैं, विशेषकर उन स्थातो मे जहाँ मजदूरी भ्रधिक 
होती है, जैसे जमशेदपुर तथा अहमदाब[द, या जिन उद्योगों मे अत्यन्त निपुणं श्रमिकों 
की आवश्यकता होती है । भारतीय श्रमिको की प्रवासिता से वास्तव में तात्पय॑..पह 
है कि मारत में कोई स्थायी ऑकामिक जनसस्या नह नही है जो भौद्योगिक नगरों को 





अपना घर समभती. हो । ग्रधिकाझ श्रमिक ग्रामो से झाते हैं और समस्या यह है कि 
उतकी यह प्रवाप्तिता स्थायी उ- होकर अस्थायी है । 
नगरों की जनसस्या में चृद्धि 

श्षमजीवियो के उद्गमस्थान ($००७४००) के सम्वन्ध में हुई अतेक जाँचों तथा 
अनुस्तघानों के पशचात्‌ इस तथ्य मे सदेह तही रह जाता कि श्रधिकाश ग्रौद्योगिक 
श्रमिक ग्रामीरप हो हैं। वर्तमान झताब्दी मे वम्बई तथा कलकत्ता छेसे विश्वाल 
ब्रौद्योगिक तगरों की जनसंख्या दुगती व तिगुनी हो गई है ॥ मद्गास, सदुरा, बागपुर 
कांतपुर झ्रादि नगरो की जनसंख्या भी अत्यन्त वेग से वढ़ रही है। अनेक नये नगर 
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भी वस गये हैं। १६५१ की जदगणना के ऑक्डो के अनुप्तार १६४१ तथा !६४१ 
के १० वर्षों भे ऐसे ७५ नगरो की जनसस्या, जिनमे १ लाख या अधिक आवादो थो, 
४३८ प्रतिशत बट गई थी। नई दिल्‍ली मे १६७७ प्रतिशत, मद्रात मे ८5३-६ 
अतिशत, बम्बई में ६३ १ प्रतिय्यत, कलवत्ता मे २० £ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश के १६ 
नगरों में ३३ ७ प्रतिशत जनसस्या की वृद्धि हुई थी । जुदस॒स्या का यह भ्राकस्मिक 
बिवाप्त ग्रामीण जनता के औद्योगिक नग्रो में झने के कारण तथा देश के विभाजन 
के पश्चात्‌ विस्थापितों के आगमन के कारण हुआ है। १६६१ की जनगणना के 
अनुसार पिछले दस वर्षों मे शहरी जनसहरथा म लगभग ३६३४ प्रतिशत वृद्धि हुई 
है । यह बढ्धि ग्रामीण जनमस्या में वृद्धि (१८ ८४ प्रतिशत) से लगभग दुगनी है । 
देहली वी जनमख्या में ५१ ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई और २० हजार प्रथवा इससे 
अ्रधिक प्राबादी वाले नगरों की जनसख्या म लगभग ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


श्रमिक सभरण का उद्गम स्थान! (80प7065 ० [.॥00पा 80999) 
साधारणतया छाद-छोट औद्योगिक केन्द्र ग्रास्न पास के गाँवों से मजदूरोप्राप्त 
करते हैं। बम्बई, कलकत्ता और जमशेदपुर जैसे औद्योगिक केन्द्रों म मजदूरों की 
पूर्ति अपेक्षाकृत विस्तृत क्षत्र से होती है। क्लकता की जूट मिला में ८० प्रतिशत 
से झधिक श्रमिक बंगाली न होकर विहार, उत्तरप्रदेश, उडीसा तथा शक्राम्श्र 
के रहन वाले हैं । बम्बई की सूती कपड़ा मिलो में श्रमजीवी अ्रधिक्तर निकट के 
कौकरणा, सतारा तथा शोलापुर ्रादि जिलो से प्राते हैं, परन्तु दक्षिण तथा उत्तर 
प्रदेश से भी कुछ श्रमिक ग्राते है। जमशेदपुर के यन्द्रकारी उद्योग के श्रमिक बिहार, 
बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उडीसा तथा मद्रास के रहने वाले है श्रोर प्रव 
लगभग स्थायी रूप से ग्रपने काम के स्थान पर ही रहने लगे हैं । बिहार व बंगाल की 
कौयले की खाना के मजदूर साधारणतया आप्त पास के गाँवो के ही रहने वाले हैं, 
यद्यपि युद्ध के दिनो म॒ कुछ श्रमिक गोरखपुर से भी भर्ती किये गये ये । कोलार को 
सोने की खानो में भी ६० प्रतिशत श्रमिक मंसूर से बाहर के हैं । वागात के श्रमिक 
अधिकतर बिहार, उडोया ग्रोर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। भोपाल के बीडी 
उद्योग में अधिकाश श्रमिक मध्य प्रदेश के और जबलपुर (विन्ध्य प्रदेश) के है । 
हैदराबाद कौ कोयला खानो के श्रमिक गोरखपुर से आते हैं, भौर मंयूर के काफी 
उद्चानों के श्रमिक मद्रास के दक्षिण कनादा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और 
पजाब में बहुत स श्रमिक पहाडी हैं जो सर्दियों मे आते हैं भौर गर्मियो मे घर चले 
जाते हैं । उत्तर प्रद्ष और विहार की चीनी मिलो मे काम करने वाले थमिक एक 
राज्य से दूसर राज्य म आते-जाते रहते हैं) उड़ीसा की हीराकुड योजना में 
अझधिकाश श्रमिक आश्न के हैं । देहलो मे इमारती काम में लगे हुए श्रमिक राजस्थान 
और पजाव के ह। 2६११ की जनग्रणानां की रिपोर्ट ने यह भी बताया था कि 
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भारतोय श्रमिक्रों में प्रयासिता १ 


बाराशसी मे एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसका कोई न कोई सदस्य विहार, 
यंगाल या असम में काम के लिये न गया हो ॥ 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि झौद्योगिक केखरों मे श्रमिक प्रत्य जिलों 
तथा ग्रन्य प्रान्तों से ग्राते है। कुछ कारुखानों तथा खातों में 








के भन्‍्य जिल 
में श्रमिक आस-पास के 
गंकि से भी झाते है। काम पाने के लिये दूसरे नगरों मे प्रवास कम होता है । 
भारतीय कुदी र-उद्योगों के पतन ठंचा १८३० मे अंग्रेजी उपनिवेज्ञो मे दास प्रथा की 
समाप्ति के पश्चात्‌ ही भारतीय श्रमिक लंका, मलाया, वर्मा आदि दूसरे देशों में 
नौकरी की खोज में जाने लगे | बाद में यह प्रवास्त लंका तक ही सीमित हो गया । 
१६५७ मे लगभग ३,२७५ श्रमिकों ने काम के लिए अन्य देझों में _प्रवास किया । 
इसके बंद कुछ देंशों की सरकारों.की नीति के कारए (जैसे लंका) प्रवास कम 
होता चला गया हैं। १६४७ में देश के विभाजन के पश्चात्‌ भी भारत व 
पाकिस्ताव के बीच लोगों का आवाप्त-प्रवास हुआ, परन्तु इसका कारण भिन्न 
ही यावे 
प्रवाप्तिता का स्वभाव (फ्औाएा6 ० ७8270) 
यद्यपि श्रमजीदो गाँव से पाता है परन्तु यह म्रावर्षक सही कि वह किसान 
ही हो, और अपना कृषि का काम कुछ दिनों के लिये छोडकर श्रपनी प्राय बढाने के 
लिए प्रौद्योगिक नगर मे नौकरी करने के लिए जाया हो | ऐसे श्रमजीवी जिनकी 
रुचि कृषि की ग्रोर ग्रधिक रहतौ हे केवल सामयरिक था मौसमी उद्योगों तथा खानों 
में प्रधिक पाये जते हैं । निरन्तर चालू कारखानों मे ग्ब मालिक इस बात के लिये 
विवश नहीं रह गये है कि वे ऐसे श्रमिकों को काम पर लें जो कुछ महीने काम 
करने के पश्चात्‌ फसल काटने व थोने के लिये गाँव वापिस चले जाये। श्रम 
अतुसधान समिति ते अपने अन्वेषणों के आधार पर यह बताया था कि अ्रधिकाश 
प्रिल-मजदूर यद्यपि गांव से प्राते हैं परत्तु खेती में ही उतकी पूजी चही लगी होती 
तथा उसी पर वे निर्भर नही होते । कभी-कभी जब वह गाँव जाते भी हैं तो खेती 
कै कार्य के लिये वही वरन्‌ म्राराम तथा स्वास्थ्य सुधारने के उद्देश्य से जाते हैं। 
छ्ेती में उनकी थोडी-बहुत झूनि केवल इसलिये होती है कि वे ऐसे सम्मिलित 
परिवार के रादस्य होते है जिनके पास भूमि होतो है या उनके निकट सम्बन्धी क्पक 
होते है । वास्तव में मित्र मजदूरों के कृपक-स्वभाव के सम्बन्ध मे केवल इततों 
सत््यता है कि उनमे से अधिकाश हृदय से ग्रामीरा होते हैं। वे याँव मे जन्म लेते 
है भोर उतका बचपन गाँव में हो व्यतीत होता है । वे ग्रामीण परम्परा के ग्रधीन 
होते है भौर भ्रधिकाश अपते परिवार को गाँव मे ही छोड आते हैं। कुछ श्रमिक 
यदि प्पनी स्त्रियों को साथ लाते भी है तो भी श्रसूति के समय उन्हे गाँव भेज देते 
है। श्रमिक अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर श्रथवा कार्यवश् गाँव जाते रहते हैं । 
साधारग्ातया सामाजिक उत्सवो तथा सस्कारों के समय या परिवार की किसी 
जटिल समस्या का समाधान करने या बीमारी के समय या गाँव के मकान की 
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म्रम्मद आ्रादि के समय तथा अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए वे गाव 
जाते रहते है । दुछ श्रमिक गाँव म पर्याप्व भोजन व्‌ वस्य मिलते पर अग्रदा कार्य 
मिलन पर उद्योग-धन्धी मे काम छोडकर गाँव वापिस जान के लिए भी तैयार रहते 
हैं श्नौर बहुत से श्रमिकों में यह तीव्र इच्छा पाई जाती है कि झ्रवक्षाश ग्रहण करने 
के बाद स्थाई रूप स अपने गाँव वापिस जाकर बस जाये । कई बार श्रमिकों का 
गाव से सम्बत्ध कंवल इतना हो रह जाता है कि वे गाँय के महाजन या अपने 
बुटुम्ब के सदस्यों को रुपया भजते रहते ह, इसके अतिरिवत मजदूरों का गाव से 
कोई विशुप लगाव नही रहुदा | एक वार जब वे उद्योग घन्‍्धो म काम करने वे लिए 
झा जात हैं तो कापी समय तक उसी मे काम करते रहते है । गाब वापिस जान के 
लिय सभी श्रमिक बहुत इच्छुक भो नहीं रहत। जैसा राँधल श्रम ग्रायाप ने कहा 
है, कुछ श्रमिकों के साथ दो गाँव का सम्बन्ध घनिष्ठ तथा निरन्तर रहता है| 
झौर कुछ के साथ यह सम्बन्ध क्षणिक तथा सामयिक होता है तथा कुछ के 
साथ तो यह्‌ सम्बन्ध वास्तविक न होकर कैवल एक प्ररणा मात्र रह जाता है। 
कुछ भी हु इस तथ्य पे सच्दह नही कि भारत मे अभी सके कोई रवायी ग्रौद्योगिक 
जनसस्या नहीं वन पाई है और श्रमिकों का प्रवास अस्थायी है । 

प्रव(द्षिता के अनेक कारण है जिनमे सबसे मुश्य कारण यह है कि कुटीर 
उद्योग धुम्घो वे पुतत.तथा जनृसुरुया के वढ जान से भूमि पर जनसख्या का दबाव 
प्रंथक हो सा है... हो गया ट... भर्थाव्‌ भूमि इतने लोगो का जीवन निर्वाह नहीं कर पाती 
जितने उस पर निर्भर रहते हे। परिणामस्वरूप किसानों के खेत छोटे छोट हो 
जाते है और उनके जीवन में निर्धनता, वेकारी तथा ऋरा की समस्याय मरा जाती 
हैं । इसके भ्रतिरिबत गाँव में एक भुमिहीन मजदूर बर्ग भो पाया जाता है जो कि 
कठिनाई से प्रपवा जीवन निर्वाह करता है, और बुर वर्षी मे तो उनकी द्वस्था 
और भी अधिक शोचनीय हो जातो है । इस वर्ग में वृद्धि होती रही है बयोकि 
ऋण के कारण तथा जमीदारो के भ्रत्याचारो के कारण पअ्रथवा श्रापसी भगड़ो के 
कारण बहुत स क्सिन अपनी भूमि स्लो वेठ है। इस पभूमिहीव श्रमजीवियों की 
श्रवस्था इतनी शोचनीय हो जाती है कि वे गाँव छोडकर जीविकोपाजन के लिए 
गगरों में काय दूढने झा जाते- है । यातायात के साधनों मे उनति होने के कारण 
गाँव छोडने मे कठिनाई भी नही होती । कुछ स्थानों म॑ किसानो की भूमि इतवी 
कम है द्विव उस पर रहकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकत। अत उन्हें 
प्रत्यक वर्ष जीविका की खोज मे गाव से नगरो मे गाना पडता है। सयुवत परिवार 
प्रंथा होने के कारण गाँव छोडन मे आसानी होती है क्योकि वे अपनी भूमि तथा 
धर नी सुरक्षा का भार परिवार के अन्य सदस्यो पर छोड देते हैं। इसक अतिरिदत 
अनके वार कुपक नगरो में स्पया कमाने इसलिए जात है कि वे परथु और सूमि 
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भारतीय श्रमिकों से प्रवासिता शेर 


खुरीद सुकं.. कुछ लोग गाँव के महाजनों से बचने के लिए नगरों मे चले जाते हैं 
गाँव के अगेक क्गरोगरों को भी, जो पहले ग्रामनिवासियों के लिए सामान बताते 
थे, विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा के कारण अपना घन्धा छोडना पड़ा और प्रिरिभति- 
वश उनको गाँव से नगरों में जोविका को खोज में आता पूद्ठा । इसके अतिरिबत 
दलितू वर्ग के व्यक्ति यह अनुभव करतें हैं कि उनके प्रति नगरों में गाँव की 
अपेक्षा ग्रधिक अच्छा व्यवहार होता है और उतका इतना ग्रनादर नहीं होता । 
झौद्योगिक नगरो मे जात-पांत का बन्धन काफी ढीला होता है । यह देखा गया है 
कि कानपुर मे बड़े उद्योग-धन्धों मे महिला श्रमिकों में से ६० प्रतिशत पिछड़ी हुई 
तथा दलित जाति की है, जैंसे- कोरो, शेख, पासी ओर भंगी । इसी प्रकार पुरुष 
तथा मजदूरों में से २० प्रतिशत दलित जाति के है जिनमें से लगभग आधे कोरी 
है ४ कुछ प्रामवासी प्ननेक श्रन्य कारणों से भी माँव छोडफर नगरो में झ्रा जात हैं, 











' जत्त - घरेलू ऋुगड़ों, तथा चिस्ताप्नों से छुटकारा पाने के लिये अयवा सामाजिक 


बहिष्क[र के कारण या किसी नंतिक पतन के दंड से बचने के लिये या किसी प्रेम- 
सम्बन्ध के कारस । ह 

प्रव हमे यह देखना है कि यह्‌ श्रवाध्चिता श्रस्थायों वयों है और धभ्रमजीवी 
गाँवी से प्रपता सम्बन्ध यो बनाये रखते है। अमजोवी नगरों में प्रधिक सजदूरी 
मिलने करे प्रलोभन से श्राते हैं परन्तु श्रपने व्यवसाय को अनिश्चितता, मकानों की 
कमी, किराये की ऊँची दर तथा काम करवे व रहने की वियपम परिस्थितियों के 
कार वे स्थायी हप से नग्ररो मे रहना या अपने परिवार को लाबा पसन्द नहीं 
“करते | रॉयल श्रम प्ायोग के दब्दो भे . “ध्रत्मासिता की मुस्य प्रेरछा। केवल एक ओर 
सें हो होती है, झर्थात्‌ गाँव की भोर से। औद्योगिक श्रमिक झहरी जीवन के 
प्रधोभन से अथवा किस्ती आक क्षा से प्रोत्साहित होकर नही आते । नगरों में उनके 
लिये कोई आकपंण नहीं होता । गाँव छोडते समय उनमे केवल जीवन-निर्वाह के 
लिये प्रावर्पक वस्तुओं को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलापा नहीं 
होती । गाव में ही पर्याप्त भोजन व वस्त्र मिलने पर उद्योगों में काम करने के 
लिये कम ही मनुष्य जावा पसन्द करेंगे । भजदुर नगयों में प्राकथत होकर नहीं, 
विवश होरूर झाते है ४! वयोकि मजदूर नगरवासियों से भिन्न होता है इसलिये 
अप्रते आपको तबरो के ग्रनुकुल नही प्राता और उससे होत भावता था जाती है | 
नगरों में उसकी गवार और ग्रशिक्षित समझा जाता है और उसको वह आदर थ 
सम्मात प्राप्त नही होता जो उसे गाँव मे मिलता है । शहरी जीवन गाँव के जीवन 
से भिन्न होता है | गाँव का जीवन सामूहिक जीवच्न है; सुख-दुख के सब साथी होते 
हैं, परन्तु नगरों मे व्यक्तियत जीवन होता है । सहायता देना तो दूर रहा कोई 
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श्र श्रम समस्याए एवं समाज कल्याण 


ग्रामीणों से बात तक करना पसन्द नही करता । दाम करने की स्थिति में भी गांव 
और नगरो में वड़ा ग्रन्तर है। याँव में काम खुली हंवा मे अपने साथियों के साथ 
ही होता है। खेती का काम भी नियमित रुप से नही होता, परन्तु नगरो में मजदूरो 
को कारखानो मे काम करना पटता है जहाँ कडा पनुद्यासन होता है। ऐसे लोगो के 
अधीन दायं करना पडता है श्लौर उनका कहना मानना पडता है जिन्हे वे जानते तक 
नहीं । दार्य को मममन में भी कठिनाई होती है । परिणामस्वरूप जब ग्रामनिवासी 
अपने को कार्य के झनुकूल नही वना पाता तो उसे अपने घर वीं याद आने लगती 
है प्रौर वह गाँव वापिस जाना चाहता है । नगरों में रहने की स्थिति भी गाव से 
भिन्न होती है ! मकानों के अभाव के कारण ओद्योगिक नगरो म झनेक श्रमिव 
परिवारों को एक ही मकान में रहना पहता है। फलस्वरूप मजदूरों की गन्दी 
बस्तिया उपन हो जाती है जिससे पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं बन पाता | जब 
पुरुष व नारी प्रत्येक कार्य के लिये एक हो कमरे में रहते हैं तो लण्जा व सस्दनि 
का लोप हो जाता है । किसी प्रकार का भी एकान्त नहीं रहता और जीवन के सब 
कार्य जन्म, मरण, रोग, आदि एक ही कमरे में सबके झामने होते है। प्रात्म- 
सम्मानी मजदूर ऐसी स्थिति में अपने परिवार को लाना पसन्द नहीं करते। अत 
बे परिवार की गांव म छोड आते हैँ श्रौर नगर मे श्रकेले रहते हैं। नगरो में स्त्री व 
बच्चो के लिय काम भी कठिनाई से मिलता है, परन्तु गाँव में उनको कुछ न कुछ 
काम मिल ही जाता है और रहन-सहन भी इतना महँगा नहीं होता। इसके 
अतिरिक्त नगरो मे मनुष्यों का नैतिक आादझें बहुत गिर ग्या है । इस कारण श्रमिक 
अपनी युवा स्त्री व कन्या को गाँव में रखता अधिक पसन्द करते हैं क्योकि वगरो म॑ 
नैतिक पत्तन वा भय वना रहता है । जंव परिवार गाँव पर रहता है तब श्रप्रिकों का 
सम्बन्ध गाँव से बना ही रहता है । इसके अतिरिक्त समुक्त परिवार प्रथा के कारण 
भी मजदुर अपने गाँव म पूर्वेजो के घरो से सम्बन्ध स्थापित रखता है। ऐसे श्रमिका 
को भी, जो कम भूमि के कारण या उससे कम उपज होने के कारण नगरों मे झा 
जाते हैं, भ्रपदा सम्बन्ध भूमि से रखना ही पड़ता है जिससे भूमि से थोड़ी बहुत 
जो भी आय हो जाय वहीं अच्छा है । इन सब कारणों से औद्योगिक नगरो म एक 
स्थायी श्रमिक वर्ग का निर्माण कठित हो जाठा है। 
प्रवासिता के दुष्परिणाम 

“7 श्रमिक जब प्रामो स नगरो मे झाते हैं तो स्वय को अत्यन्त भिन्न वातावरण 
में पाते हैं। रीति-रिवाज, परम्परा और भाषा तक भिन्न होती है! गाँदे का 
सामूहिक जीवन भ्रौर उसके अन्तगंत प्राप्त सुविधायें समाप्त हो जाती हैं । नगरो के 
जीवन मे रोति-रिवाजों का महत्व कम हो जाता है और जीवन व्यक्तिगत हो जाता 
है । इन बातो का श्रमिक की मनस्थिति पर गहरा प्रभाव पडता है। उसका 
स्वास्थ्य दिगड जाता है और उसकी कार्य-दुद्ललता कम हो जाती है। श्रमिक के 
स्वास्थ्य पर कई कारणों से दुरा प्रभाव पडता है, जैसे जलवायु व काये करने के 


भारतीय श्रमिकों में प्रवासिता र्‌ईे 


बातावरश में अस्तर, खराब भोजन, ग्रधिक भीड , सफाई का न होता और परिवार 
से विवश होकर ग्रलय रहता, प्ोदि । नगरों में रहने तथा कार्य करने काजावावरण 
गाँव से भिन्न होता है। गाँव मे कार्य भ्रनियमित्‌ रूप से-होता है और विश्वाम का 
अवसर काफी सिलता है, परन्तु दगरों में श्रमिक स्वय को कारखानो को चारदीवारी 
में बन्द असुभव करता है और मशौनों की घ्वनि से उसके कान के पर्द फटने से 
लगते हैं । उस्ते घंटों लगातार मेहनत करनी पड़ती है ओर कार्य भी कडे अनुशासन 
में करना पडता हैं। इल बातों से श्रमिकों के शरीर व मस्तिष्क पर काफी भार 
इता है घौर उनकी कार्य-कुशलता कम हो जातो है। गगरो 
के कारण भी श्रभिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रमाव पडता हैं। शुः 
जिनका केहे अन्यस्त होते है, नगरी मे उसे प्राप्त नही हो पाते |_ गाँव में तो उन्हे 
अ्रपत्ती पह्तियों से बना बनाया भोजन घर पर या खेत पर प्राप्त हो जाता था, 
परन्तु नग्रो बसी और खराब भोजन मिलता है जो वे या तो स्वयं संध्या 
समय उत्ठा शोक करा तेते है मे रहेंगे दास पर दूसरों का. बन्यणा हुआ भोजन 
मोल लेकर खाते हैं। ग्राप्तवासी इतने स्वच्छ भो नहीं होते झ्लौर उनके स्वच्छ न 
रहने की आदत घने बसे नग्रो भे गाव की अपेक्षा श्रधिक हानिकारक सिद्ध होती 
है । उनका स्वास्थ्य दस कारण भी गिर जाता- है कि अनेक श्रमिक अपती पत्तियों 
को भाव छोड़ आते है भ्रौर जब उन्हे परिवार का आनुन्दमय जीवन नही मिल पाता 
तो वें बुरे प्रवृत्तियों के, जैसे शराब, वेइयागमन और जु्चा आदि, जो भौयोग्क 
कैर्द्रों में काफी मात्रा में पाये जाये है, ग्रासाती से झ्षिकार हो जाते हैं। उनको कई 
गस्दी बीमारियां भी बग जातो है जो कि उनके गाव जाने पर वहाँ तक फल जाती 
है। व्यभिचार से पारिवारिक जीवन मे भी कड़वाहट आ जाती है। फलत इसके 
कई दुष्परिणाम उत्पस्त हो जाते है। इन श्रनेक बातो से श्रमिक को पहले त्तो 
घबराहट सी होती है भौर फिर जब वीसारी घेट लेती है और ठसको कोई सहारा 
नही दिश्लाई देश तो नगर मे दु.ख और यातनाये भोगने की अपेक्षा वह भ्रपने गाव 
जाता भ्रधिक पसन्द करता है ॥ 
«४». प्रवासिता का श्रमिकों की कार्यकुशलवा पर भी बहुत बुरा भ्रभाव पड़ता 
है । प्रथम तो अ्रभिक को अपने कार्य मे पूरों प्रशिक्षण प्राप्त नही हो पाता भौर जब 
है गाँव वापिस चला जाता है तो जो कुछ भी प्रशिक्षण कारखानों मे मालिक दे 
पाते है वह भी समाप्त हो जाता है। श्रमिक्‌ स्व भी लगकर पनुझासन मे काये 
नही करते क्योकि हर समय वे याँव जाने को बात ही सोचते रहुते है। निकाल दिये 
जाने की धमकी भी उमर पर अधिक प्रभाव नहीं डालती क्योकि उनके सामने अपने 


गाँव ब्रापिस लौट जाने का रास्ता खुला रहता है । 
| श्रमिकों की भ्रवासिता का प्रभाव झौद्योग्कि सगठन तवा श्रमिक सघों पर 


भी पड़ता है-। श्रम्रिक सघ अली-आंति प्रगति नहीं कर पाते) स्ंघों के बनाने में 
अंदेक ख्षमिक न तो कोई एचि रिखाते हैं और न चन्दा ही देते हैं बयोकि ये यह 
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सममभते हैं कि वे स्थायी रूप से नगरो मे रहने के लिये नही भ्राये है। इराके श्रतिरिक्त 
उन्हे एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं होता, क्योकि श्रमिक देश के विभिन्‍म भागों से 
आते हैं प्रौर उनवी जाति, भाषा तथा धर्म भिन्‍न-भिन्‍न होते है । इन्ही कारणों से 
श्रमिकों में से ही उनके नेता नही बन पाते । श्रमिक बराबर स्थानान्तरित होते रहते 
है और उनका सम्पर्क भी बदलता रहता है । इसके अतिरिक्त श्रमिकों के बार-बार 
गाँव जाने से और काम पर प्रनुपस्थित् रहने के कारण मिल्त-्मालिक और मजदूरों 
भें प्रापसी सम्पर्व' नही हो पाता और दोनो मे मेल मिलाप नहीं वढता। साथ 
ही गाँव से लौटने पर यह निश्चित नही होता कि श्रमिक को फिर काम पर लगा लिया 
जायगा । फिर से काम पाने के लिये उसे मध्यस्थ को रिश्वत देती पडती है। इसके 
प्रतिरिकतत मिल-मात्िक्‌ श्रमिको की प्रवासिता का बहाना बना कर उनको अनेक 
ऐसी सुविधाओ्रों से बचित रखते है जो कि पश्चिमी देशो मे श्रमिक को प्रदान की 
जाती है । 


प्रवासिता के लाभ 

प्रवासिता वे अस्थायी होने के कुछ लाभ भी है। मजदूरों की बीम्परी, 
हडताल, वेवारी, वुद्धावस्था आ्रादि में जब भी कठिनाइयाँ होती हैं तो उन्हें गाँव मे 
अपना घर होने से सहारा मिल जाता है। इस विश्वास से ही कि यह प्रहारा उन्हे 
सर्देव मिलता रहेगा, उनमे पर्याप्त शक्ति व आशा का सचार हो जाता है। भारत 
में अभी तक किसी विस्तृत सामाजिक भुरक्षा योजना अ्रथवा मजदूरों के लिये प्रभाव 
व दु्घंटनायो के समय मे कोई सरकारी सहायता की व्यवस्था नहीं है। इसलिय 
यदि गाँव से सम्बन्ध न रहे वो अनेक श्रमिको की ग्रवस्था अत्यन्त शोचनीय हो 
जायगी । 

जब श्रमिक छुट्टी लेकर गाँव जाता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी ग्रच्छा 
असर पडता है भौर जब गाँव की प्राकृतिक स्वच्छन्दता मे रहकर वह वापिस झाता 
है तो उसकी कार्यक्षमता मे वृद्धि हो जाती है। 

गाँद और कृषि को भी प्रदासिता से लाभ पहुँचता है। कारखानों मे काम 
मिल जाने से गाँव की बहुत सी जनसस्या वाहर चली जाती है और भूमि पर जन 
सह्या का दवाव कम हो जाता है। उद्योग घन्धे कृषि की प्रनिश्चितता के प्रति एक 
प्रकार के बीमे का कार्य करत है। श्रमिक अपनी आय का कुछ भाग गाव मे भी 
मेजता रहता है जो कभी कभी खेती की उन्नति मे सहायक होता है। १६४२ में 
डाकघरो से जाँच करने के पदचात्‌ यह ज्ञात हुआ था कि पटसन की मिलो में काम 
करने वाला प्रत्येक मजदूर प्रति वर्ष लगभग ८२ रुपये गाँव भेजता था जो गाँवों का 
स्तर देखते हुए एक बहुत वडी_घन. राशि थी # इसके अतिरिक्त बैसा रॉयल 
श्रम झ्ायोग्र ने कहा है, नगर का जीवन मनुष्यों को खराब तो कम करता है, परन्तु 


5. कावर5प) रण परणिपबधण0 गाते ऐटसबट०काधए2. हक का. वध, 
एग8९ ॥. 
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अधिकाश् व्यक्तियों का दृष्टिकोण झहरी जीवन मे रहने_से विस्तृत हो...जाठा, है 
और उनको बुद्धि का विकास होता है। अमजीवी जव गाँव जाते हैं तो ग्रपूने साथ 
वन जाते है जिनके कारण गाव में अनेक साम्ूजिक सुधार सम्भव 
हो पके है और ग्राम-निवासियों ने स्वयं को अनेक पुराने रीति-रिवाजों से स्वतत्तर 
कर लिया है । 
उपसंहार 

आव प्रइन यह उठता है कि क्या इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसे 
श्रमजीवी वर्ग का विकास हो जो पूर्ण रूप रो भ्ौद्योगिक क्षेत्रों में ही रहता हो भौर 
जिसका गाँव से कोई सम्बन्ध त हो ? या गाँव से श्रमिको का जो वर्तमान सम्बन्ध 
रहता है, उसे बनाये रखने और प्रोत्साहन देने की श्रावश्यकता है ? रॉयल श्रम 
आभमोग का गत यह था किजो भी तत्कालीन अवस्था थो उसमे कोई परिवर्तत 
सम्भव तहीं धा। आयोग के छब्दों मे “चाहे कोई भी मत तयोन लिया जाय 
उद्योग-धत्धो को काफी समय तक श्रमिकों के लिए गांव पर मिमेर रहना पडेगा और 
इस बात से कि भ्रमजीवियो ने बिना किसी प्रोत्साहन के गांव से अव तक सम्बन्ध 
स्थापित रखा है, यह प्रमारित होता हैं कि उनका यह सम्बन्ध काफी दृढ हो चुका 
है। ग्रत, हमारा स्पष्ट मत है कि वर्तमान स्थिति देखते हुये गाव से सम्बन्ध 
स्थापित रखया लामप्रद ही है ग्रोर इसलिए हमारा उद्देश्य इस सम्बन्ध को रामाप्त 
करने का न होकर इसे प्रोत्ताहित करने का होना चाहिये शोर जहाँ तक सम्भव 
हो, इसको नियमित करते का प्रयत्त करना चाहिये ।”* 

डॉ० राधा कमल सुखर्जी का मत यह है कि उद्योग-घन्धों का विकास एक 
नियत्रित योजना के ग्राधार पर तथा देश मे उनके क्षेत्रीय पुनवितरण को दृष्टि में 
रखते हुए करना घाहिये जिरारो गाव से सम्बन्ध बनाये रखने के जो भी लाभ है 
वह प्राप्त होते रहे । उनका कहया है कि 'झगर भारत को घोजमाहीन श्रौद्योगिक 
विकास के साप्ताजिक दुष्परिणामों से बचना है और जनसख्या को कुछ घने बसे 
ग्रौद्योगिक नगरों में केन्द्रित होने स रोकना है तो हमारी भविष्य की श्रौद्योगिक 
नीति यह होनी चाहिये कि उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाय जहा 
कच्चे माल और श्रमजीवियों की प्राप्ति की सुब्रमता हो ।? डॉ० मुकर्जी ने रूस, 
जर्गकी, जेकजिएण, हालेड, नेक्ोस्लोपएकियरए, जापपत अपर देखो का उच्यहरण दिया 
है जहाँ बड़े उद्योगों का विकात शहरो से दूर हुआ । श्रमिकों को गांव से कारखानों 
तक लाने और वापिस से जावे के लिये छोटी रेलों, बसों व स्टीमरों झादि का प्रबन्ध 
हो सकता है । इस प्रकार डॉ० मुकर्जी उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में है। 
उनका मत है कि कुंटीर व विकेन्द्रिठ उद्योगो और बड़े-बड़े उद्योगों का भाष्स में 
सम्पके होना चाहिये | इस प्रकार वे श्रमजीवियों के ग्रामोण स्वभाव को बनाये 


6. #०)४.. टिलामाम्व का 2.76०%7 टिब९९ 20 
व. प्‌. ए टा।८ ; धए।बरव ॥97/& (5, 7488 3. 















रद श्रम समस्याएं एवं समाज कल्याण 


रखने के पक्ष-ऐ्रे. है । परन्तु औद्यागिक नुगरो की च्ुटियों कादर करने के लिये _ 


विकेन्द्रीकरण (ए:८टएपशाप्टका०ा) को भी. को भी आवश्यक समभते है । 


हम इन मनो प्त पूर्णेतवा सहमत नही हू । विकेन्द्रीकरण अय दृष्टिकोणों 
से लाभदायक हो सकता है परन्तु प्रवासिता की समस्या केवल भविष्य म स्थापित 
होन वाले उद्योगो से ही सम्बन्धित नहीं है। यह समस्या उन श्रमिको से भी 
सम्बन्ध रखती है जो पूणुंदया स्थापित उद्योगो मे काम करत हू । इस बात का भी 
ध्यात रखना है वि स्थायी औद्योगिक जनसख्या के विकास के लक्षण उत्पन हो चुके 
हैं। ऐस श्रमिक जो दूर स्थानों से झ्राते है नगरो मे स्थायी रूप से रहन लग है। 
दलित वर्गो के श्रमिक भी गाव वापिस जाना नही चाहते । भूमि-हीत श्रमिक भी 
नमरा में ही स्थायी रूप से रहता पसन्द करते है । इस प्रकार परिवतित 
परिस्थितियों को देखते हुय रायल श्रम आयोग का यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता 
कि गाँव से सम्बन्ध प्रवश्य स्थापित रखना चाहिये | हम ग्रपनी निजी खोज के 
आधार पर कह सकते है कि अधिकाश श्रमिक नगर के जीवन के भव अभ्यस्त हो 
गये है ग्रोर शहरी जीवन के आकर, जंसे-सिनेमा बिजली बच्चा के स्कूल श्रादि 
उनके जीवन म काफी प्रवेश कर चुके हैं । भ्रत उन्ह गाव क जीवन से बहुत लगाव 
नही रह गया है। इसलिये अव यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि श्रौद्यागिक 
कैन्द्रो की अवस्था मं उन्‍नति की जाय और वे सव कारण, जो श्रमिकों का गाव 
जाने के लिये विवश करते हैं दूर किय जाय । 
श्रम अनुसघान समित्ति* के विचारानुसार श्रमिक एक स्थान पर स्थायी रूप 
स तभी रह सकते हैं जब उतकी रहन और काम करन की दक्षाओं म सुधार तथा 
उनन्‍तदि को जाय । इस सन्बन्ध भे इस समिति न अखिल भारतीय ट्रड यूनियन 
बाँप्रस तथा अनक मिल मात्रिकों का मत दिया है। सव इस बात स सहमत है कि 
स्थायी श्रमिक वर्ग उद्योगो के लिय बहुत लाभप्रद सिद्ध होग। परन्तु श्रमिक्रो की 
प्रवासिदा को रोक़न के लिय यह आवश्यक है कि उनके मकानों की अवस्था मं 
मजदूरी स उनके काम करने और रहने की स्थिति मे तथा उनके कल्याण के 
कार्यों मं सुधार किया जाय । श्रभ समिति क विचार म अधिक्सर ओझद्योगिक 
श्रमिक भूमिहीन मजदूर होत है ग्लौर वे गाव कभी कभी केवल आराम भनोरजद 
तथा सामाजिक उत्सवों व सस्‍्कारो के अवसर पर जाते है। इस वात से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि मजदूर के दृष्टिकोण से तो बार बार गाव जान की बहुत 
आवश्यकता नही है। गाँव मे व्यवसाय की, मजदूरी की, तथा मकानो की अवस्था 
नगरो से श्रधिक भ्रच्छी नहीं कही जा सकती । परन्तु इसम कोई सदेह नहीं कि 
गाँव भर सयुक्त परिवार प्रया श्रमजीवियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना 
का प्राघार है। इसलिय वर्तमान अवस्था मे जब तक अ्मिका के लिए एक 
सामाजिक सुरक्षा योजना वा प्रबन्ध नही हो जाता जो रोग, बेवारी, व्‌द्धावस्था 
8 [40007 ।ल्‍९52द०ग (०क्रक्क/7९९ किश्फुणम, छ4865 77-73, 





भास्तीय श्रमिकों में प्रवासिता १७ 
आदि में उनको सुरक्षा प्रदान करें तब तक श्रमिकों के लिए गावों को एक आराम 
और सुरक्षा का स्थान मानना ही पड़ेगा | सूती कपड़ा मिल सजदूर सप के इस 
मत से धप-समिति सहमत नही है कि ग्रौद्योगिक नगरों में नौकरियों का प्रभाव 
तथा श्रमजीवियों की रांस्पा अधिक होने के कारण थमिकों का गाँव से झहर में 
आना बन्द कर दिया जाय । अनेक ग्रामनिवासी भूठी सूचना पाकर और अच्छी 
नौकरी व वेतन की झूठी आशा लिये नगरों मे श्राते है और जब वह संगरों मे आ 
जाते है तो उनको निराश होता पडता हैँ ओर दु:ख उठाने पड़ते हैं। फिर भी इन 
समस्याओं का उपचार प्रवासिता को रोकने से नहीं होगा; वरद्‌ यह चाहिये कि 
नवीन व्यवसाय स्थापित किये जाये, श्रमिकों की दश्य मे सुधार किये जाये और 
श्रमिकों को उचित नौकरी दिलाने मे सहायता की जाय ॥ 
भावी नीति 

जहाँ तक भविष्य कौ नीति क! प्रश्न है हम श्रम समिति के इस मत से 
सहुमत है कि गाँव से सम्बन्ध स्थापित रखने की समस्या को दो दृष्टिक्रोणों से 
देखना चाहिये । एक दृष्टि से तो गाँवो को श्रमजीवियों के भल्प समय के लिए 
मवोरणन का उपग्रुक्त स्थान माया जा सकता है, द्वितीय दृष्टि से गांव को धम- 
जीवियो के लिए एक सुरक्षा का रघान माना जा सकता है। जहाँ तक पहले 
दृष्टिकोश का प्रश्न है, इसमे कोई सदेह नहीं कि श्रमिकों को गाव जाने के लिए 
हर प्रकार वी सुविधाये देनी घाहियें, जेसे--सस्ते वापसी टिकट तथा छूटूटी आदि, 
परुत्तु श्रम अनुप्तंघान समित्ति इस बात से सहमत नही है कि भविष्य में श्रमजीवियों 
की सुरक्षा के दृष्टिकोश से यावों से सम्बन्ध स्थापित रहना चाहिये । नि सन्देह 
उपाय यही है कि झौद्योगिक नगरों की दक्षा मे उन्‍तति की जाय और श्रमिकों के 
लिये सामाजिक घुरक्षा योजता, मकान, भजदूरी, भ्रच्छा मोजन आदि का उचित 
प्रबन्ध किया जाय और कारखानों मे काम करने के वातावरण में उन्‍नति की 
जाय | इस बात से ग्रव सब सहमत है कि गाव में सयुक्त परिवार प्रथा और जाति- 
बन्धतों का हाम्त होता जा रहा है जो भव तक ग्राथिक दृष्टि से मजदूरों की 
सुरक्षा के साघन थे और श्रमिक इस समय ऐसी परिवतेनशील अवस्था मे है, जबकि 
धीरे-धीरे उनका गांवों से तो सम्बन्ध दुृढता जा रहा है, परन्तु अभी तक वे 
ओऔद्योगिक नगरों के पुर्ंतया स्थायी निवासी नहीं बव सके हैं । अत. ऐसी स्थिति 
भें अ्रमिक को गाँव से झाने से रोकना या उसको गांव वापिस जाने के लिये विवश 
करना, समस्या का समयानुकूल समाधान वे होया।* 
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प्रारम्मिक इतिहास (छ8क9 प्राश०9) 
श्रमिका के रोजगार म सर्वप्रथम समस्या उनकी भर्ती को है। उद्योगों मे 
जिन पद्धतियो और संगठनों द्वारा थ्रमजीविया को भर्ती क्या जाता है उन,पर 
व्यवसाथ की मफवता भ्रथवा विफलता बहुत कुृद्ध निर्मेर करती हे। यदि काय के 
झनुसूल श्रमिक काम पर नहीं लगाया जता तो उत्पादन और कायकुझतता पर बुरा 
प्रभाव परता ह। भारत में बड़े उद्यागों की स्थापना के प्रारम्भिक कालम 
कारखाना और वागात के मालिको को श्रमिक भरती करने म भ्रनेक कठिनाइया का 
सामता करना पडा । इसबा कारणा यह था कि श्रमिक अपना गाव छाडकर 
कारखानों और वागान के नये तथा विभिन्न वातावरण में जान के लिय तैयार नहीं 
थ। कारखाता मे काम करने की स्थिति भी वतमात समय से अधिक खराब थी । 
१८९६ की प्लेग तथा १६१८ की इन्पलुएन्जा की महामारी वे कारण भी श्रमिका 
का अभाव हो गया था $ इनका प्रभाव यह पद कि मालिकों को मजटूर भर्ती 
करने के लिये अच्छे बुरे सव प्रकार के तरोको को ग्रपनाना पटा और भर्ती 
मध्यस्था (]/शा॥०079776) तथा ठकेदारा ((०ग्राः8९/0/5) द्वारा होने लगी । 
यह प्रणाली श्राज भी भ्रचवित है यद्यपि पिछत कुछ वर्षो से अब भर्ती सीधा 
प्रणाली द्वारा होने लगी है ! इसका कारख यह है कि श्रव श्रमितर काफी सपरया मे 
उद्योग धन्धों म ग्राने लगे है क्योकि जनसस्या को वृद्धि के कारण और कृषि पर 
जनसल्या का अधिक दबाव होने के कारण जाविका की खोज म लोगों को गाव 
छोडना पडा है | यातायात के साधनों मे उनति हो जाने के कारण उन्हे नगरो मे 
श्राने मे कठिवाई भो नहीं होती । फिर भी प्रारस्भ मे श्रमिकों के अभाव श्रौर उनकी 
प्रबासिता हा्एण३ लोध्य#०ंण) के कारण अर्ती की प्रणाली सोच विचार 
कर प्रारम्भ तही की गई और श्रमिको के प्रशासन तथा व्यवस्था मे दोई सेद्धान्तिक 
तरीका नहीं अपताया गया । क्योकि छहरो क्षेत्रो मे श्रमिक स्थायी रूप से नही रहते 
हैं और जैसा पिछले अध्याय में बताया जा चुका है अधिकतर श्रमिक गाव से ही 
पाते हैं भौर उनसे अपना सम्बन्ध बनाये रखते है इसलिये भर्ती प्रणात्री पर भी 


औद्योगिक श्रमिकों की भर्ती की समस्‍यायें २६ 


श्रमिकों की इस प्रवासिता का प्रभाव पड़ा है और श्वमिको को प्राप्त करने के लिए 
भर्ती की अचेक दोपपुर्णं पद्धतियां काम में लाई गई हैं। इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि श्रमिकों की प्रवासिता ने भर्ती प्रणाली पर अपना काफी प्रगाव 
डाला है 
भर्ती प्रणाली में मध्यस्थों का स्थान 
(पफ्न० ०0]8 छत शाग्रध्ठां्रा785) 

सम्ठित व अ्सगठित दोनों प्रकार के उच्योगो में श्रमिकों को गाँव से गगरों 
में लाने के लिये अधिकतर मध्यस्थों पर निर्भर रहा गया है। प्राय: श्रमिकों को 
अच्छा वेतन, सुविधाजनक व्यवसाय आदि का प्रलोभन देकर नगरों कौ श्रोर 
आझकपित किया जाता है। मध्यस्थों को श्रमिक लाने के लिए ग्च्छा कमीशन 
मिलता रहा है । 

अध्यस्थो द्वारा श्रमिकों की भर्ती बहुत समय से अनेक भारतोय उद्योगों का 
मुख्य लक्षण रहा है, यद्यपि पिछले दर्षों मे इस प्रणाली में कुछ परिवर्तत हुआ है। 
मध्यस्थों झथवा मिस्त्रियों को भारत के विभिन्न उद्योग-धन्धो में विभिन्न मार्मों से 
पुकारा जाता है, जैसे--सरदार, मिस्त्री, मुकदूम, टिन्डेल, चौधरी, कगनी ग्रादि। 
मध्यस्थ एक भहत्वपूर्ण अ्यक्ति है जो गनेक कार्य करता है। बड़े-बड़े उद्योगों मे 
प्रधात मध्यस्थ और सारी सध्यस्थ भो, जिन्हे तायकिन या मुकदनमिन कहते हैं, पाये 
जाते है । मध्यस्थ या सरदारो को श्रमजीवियों मे से ही चुना जाता है। यह कोई 
बाहर के व्यक्ति नही होते । जो श्रमिक अनुभवी हो जाते हे और मालिकों की कृपा- 
दृष्टि प्राध्व कर लेते हैं उनको इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है । इन सरदारों 
पर प्रनेक कामो का भार सौंप दिया जाता है। श्रमिक्रों की नियुक्ति, प्रशिक्षा, 
पदोन्नति, बरखास्तगी, दण्ड, छूट्टो भौर ग्रावश्यकता के समय उन्हें रुपये उधार देना 
आदि सभी प्रकार के काये मध्यस्थ करते है  कारखानों मे मशोनों की देखभाल में 
दे मिस्त्रियो की सहायता भी कठ॒ते हैं। श्रमिक उन्हें प्रपने प्रधिकारों का सरक्षक 
भी समभते है. जिनके विना उनका निर्वाह कठिन हो जाता है। मालिक भी मजदूरों 
की इच्छाग्रों तथा माँगो आदि के बारे मे मध्यस्थों से ही जानकारी प्राप्त करते है 
और यदि उनको मजदूरों के पास कोई सदेझ् भेजना हो तो यह कार्य भी मध्यस्थो 
द्वारा ही सम्पन्न होता है । उन उद्योगों मे जो विदेशी मालिको के हाथो में थे, जिन्हे 
भारतीय भाषा नही ग्ाती थी, मध्यस्थ और भी ग्रधिक दावितशाली बन गये थे । 
मध्यस्थों के वोप (8५॥]5 ० ॥६077980म 4768) 

मध्यस्थों द्वारा श्रमिकों की भर्ती की प्रसालोी संदेव से ही अत्यन्त दोषपूर्णा 
सिद्ध हुई है। रॉयल श्रम आायोग के झज्दों में “मध्यस्थ का पद झत्यस्त प्रलो भनीय है 
और यदि ये लोग इत अवसरो से लाभ न उठायें तो यह भारचर्यंजनक होगा । ऐसे 
थोड़े से ही कारखाने हैं जिनमें श्रमिकों की सुरक्षा कुछ सोमा तक मध्यस्यो के हाथ 
में न हो। अनेक कारखानो में तो सध्यस्पों को श्रमिकों की नियुद्तित तथा 
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वरखास्तगी का अधिकार भी है। इस बात में कोई सदेह नहीं कि मच्यस्थ अपने 
अधिकारों से साघारणतग्रा लाभ उठाते रहते हैं। यह दोष कुछ उद्योगों में कम भौर 
कुछ उद्योगों में अधिक मात्रा मे पाये जाते हैं। यह प्रथा तो बहुत प्रचलित है कि 
विसी को नया रोजगार देने या फिर से रोजगार पर लगाने के ददले मे कुछ वीमत 
वसूल की जाय । वहुघा यह देखा गया है कि श्रमिकों को अपने मासिक वेतन का 
एक अश भी नियमित रूप से देता पडता है। श्रमिकों को समय-समय पर नशीले 
प्रेम पदार्थ या दूसरे उपहारो द्वारा भी मध्यस्थो को प्रसन्न करते रहना पड़ता है 
कभी-कभी स्वय मध्यस्थ को भो प्रधान मध्यस्थ को जेब भरनो पड़ती है और ऐसा 
सुनने मे झाया है कि अन्य निरीक्षकयण (507शए5०79 507) भी कभी वभी 
इसमे से कुछ भाग पाते हैं ।” इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर इन मच्यस्यों 
द्वारा श्रमिकों का मलत ढंग से प्रतिनिधित्व होने के कारण बहुघा मालिकों और 
श्रमिकों के बीच रूगड़े उत्पन्न होते रहते हैं, और फिर यह भी आवश्यक नहीं है कि 
वे बुझ्लल श्रमिक को ही भर्ती करे । ये तो उछो को भर्ती करते हैं जो उन्हें प्रधिक 
कमीशन देता हो या जिसमे वह दूसरे कारणों से दिलचस्पी रखते हो । इस प्रवार 
घन प्राप्त करने दी लालसा के कारण अनेक श्रमिक मध्यस्थो द्वारा अ्रन्यायपूर्दक 
बरखास्त कर दिये जाते हैं और इससे श्रमरिकावर्त (29०0 एगा०ए०४) अधिक 
हो जाता है । मध्यस्थ सदेव स्थानों को रिक्त करने के प्रयत्न मे रहते हैं जिससे नई 
भर्ती करके अपनी जेबें भर सके । वे श्रमिकों को उनके वेतन को जमानत पर ऊंची 
ब्याज दर पर ऋण भी देते हैं। प्रनेक मध्यस्थ बेईमानी करके ऋरा के हिसाव मे 
ऐसी ग्रटबटी कर दैते हैं जिससे मजदूरों को हानि होती है। महिला श्रमिक्रों का 
महिला मध्यस्थों हरा और भी अधिक शझोपण होता है वयोकि महिला मध्यस्थ 
अधिकतर अच्छे चरित्र की नहीं होती हैं। अच्छे चरित्र वी स्त्रियाँ इस पद को 
इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योकि यह पद सम्मानित नहीं समभा जाता है । ऐसे 
झनेक उदाहरश मिलते हैं जवकि इत नायकिनों के कारण महिला श्रमिकों को 
झनेतिक जीवव व्यतीत करना पडा है । 5 
वर्तमात स्थिति और भविष्य 
मध्यम्थों द्वारा भर्ती को प्रथा को सब लोग अत्यन्त असत्तोपजनक तथा 
अवाछनीय समभत हैं । पिछले कुछ वर्षों से सभी जगह मध्यस्थो की शक्ति तथा 
अधिकारों को कम करने का श्रयत्व क्रिया गया है, जिद्स घूसखोरी व अब्टाचार 
का अन्त हो सके । वस्बई सूती कपड़ा श्रम जाच समिति का कथन है कि बस्दई 
और शोलापुर ऊँस केन्दों भे भी, जहाँ पर श्रमिको, विशेष रूप स 'बदली' के 
श्रमिकों, वी भर्ती करन मे थोडा बहुत नियन्त्रण लागू कर दिया ग्रया है, अभी तक 
मष्यस्थ न तो हटाय ही जा सके हैं, और न उनके प्रभाव ही कम हो सवा है । 
वउत्तरोी भारत मालिक संघ न मी स्वीकार क्या है कि भर्ती स सम्बन्धित 
अप्टाचार भर धुसक्लोरी भ्रव भी प्रचलित है । परन्तु इस सघ ने इस विवश्यता की 
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ओर भी संकेत किया है कि वह एक ऐसी पद्धति को जडमूल से नहों समाप्त कर 
_ सवते जो कि उद्योग-धन्धो में भर्तों की दृष्टि से मान्य हो गई हैं । क्षम अनुसंधान 
समिति का भी यही मत है कि भारतोय श्रमिक अपनी विकास और गतिशीलता 
की उस सीमा पर श्रभी तक नहीं पहुँच सका है कि भर्ती के लिये मध्यस्थों को 
आसानी से प्रलम किया जा सके । वर्तमान परिस्थितियों मे भर्ती के अत्य साधतों 
के न होने के कारण मध्यस्थ एक झनिवायें सा साधन प्रतीत होता है। इस प्रणाली 
के कुछ लाभ भी है। गध्यस्थ उन गाँवों और जिलों से निकटता का सम्पर्क रकता है, 
जहाँ से श्रमिक भर्ती किये जाते हैं| झत' वह श्रमिकों की आदतों, झाश्माप्नो ग्रौर 
आशकाओं फो सली-भाँति समभता है और अपने ब्यवह्वार में उनका ध्यान रखता 
है, जबकि अन्य सीधों भर्ती करने वाली सस्यापो का इन श्रमिकों से कोई भी 
निकट सम्पर्क नहीं होता । यही कारण है कि मध्यस्थों की स्थित्ति इन सस्थाओं 
की अपेक्षा अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। यह बात उल्लेखनीय है कि युद्ध के 
समय मे फौज तथा लडाई की ग्रन्य योजनाप्रों मे भर्ती के लिये सरकार को भी 
मध्यस्थों की सहायवा लेनी पड़ी धी और उनको कुछ कमीशन भी देना पडा था। 
फिर भो मध्यस्थों की ग्रनिवार्यता को स्वोकार करते का तात्पयं यह नहीं होना 
चाहिये कि इस प्रणाली को नियमित बनाने की झोर कोई भी प्रयत्न न किया जाये 
या भर्ती का कोई संद्वान्तिक तरीका गे अपनाया जाय । इस प्रणाली को सुधारने 
के लिए विभिन्‍ग सुझाव प्रस्तुत किये जा चुके है प्रौर कुछ ठोस कदम भी उठाये 
जा चुके है। इत समय सरकार द्वारा स्थापित विभिन्‍न केन्द्रों मे रोजगार दफ्तर 
भर्ती की प्रणालरों के दोष दूर करने में सहायक सिद्ध हुये हैं तथा स्थायोकरण ५ 
(0८८4509]59007) की योजतायें मो कई केन्द्रों मे लागू हैं। इस प्रकार विभिन्न 
केन्द्रो भौर उद्योगो में भर्ती की प्रणाली इस समय एक सम्मान नही है । 
विभिन्‍त उद्योगों में भर्ती की प्रणाली 


फँक्टरी उद्योगो मे कही कुछ श्रमिकों की भौर कहीं सभी श्रमिको की भर्तो 
साधारणुतया सीधी प्रणाली द्वारा होती है | बम्बई, मद्रास, पजाव, बिद्वार व 
उड़ीसा के उाज्योे-मे-सीथरी-40०८) भर्ती प्रणाली झधिक प्रचलित है। इसका 
तरीका यह है कि फेवटरी के फाटक पर एक नोटिस लगा दिया जाता है कि अमुक्त 
सह्या में श्रमिकों की आवश्यकता है । इसके पदचात्‌ जनरल मैनेजर स्वय था कोई 
अन्य अधिकारी या श्रम ग्रधीक्षक (&०7८7०६४० ६2६) ५ ) फाटक पर आकर झावश्यक 
श्रमिकों का चनाव कर लेता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि रिक्त रथानों की 
सूचना काम पर लगे थ्रमिकों को दे दी जाती है, जो उसका विशापन अपने मित्रों 
ठथा सम्दन्धियों से कर देते हैं। इस प्रकार नियत दिन पर बहुत बडी सस्या से 
प्रार्थी फैजटरी के फाटक पर एकत्रित हो जाते है। किसौ-किसी स्थान पर तो प्रातः 
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इरे श्रम समस्याएं एवं समाज कव्यार 
बात ही काम के इच्छुक लोग नम्वी पत्तियों मे खड़े दिखाई देते हैं। लकिव यह 
प्रयालियाँ साथादण॒वया ग्रनिपुण (एग्ता८) या बदली के श्रमिकों को प्राप्त 
बरने मेंह्नी अधिक सामग्रद खिद्ध हु हैं। निषुप (56०) बा अ्र्ेलिपुण 
(5था॥ 5%॥६0) श्रमिक्रों की नर्ती अधिक कछित है ॥ इनवी अर्ती दो प्रवार से 
की जा सती है--अच्म, तो छुझनल श्रमिक्तों वी पदोन्नति करक, दूसरे, प्रार्थना पत्र 
मग्रात्र आवदयक परीक्षाओं वे १878 युरेम्य श्रमिकों का सीधा चुनाव करके ! वीडी, 
लाख तथा जूट वी चटाइयों की आति कुछ भनियमित उद्योगों में भी भर्ती सीधी 
क्र्गाती दारा ही हाती है । फिर भी, सध्यस्थों को पुण्;य रूप से हटाया नहींजा 
सत्ता है। 
म-यस्थों द्वारा भर्ती के दोषों को दूर करने के लिए रॉयल श्रम झायोत न 
सिफारिश की थी वि जनरल मंनेजर वे अधीन ऊँचे बतन दकर श्रम ग्रथिकारोी 
([.9००ए 07025) रखे जायें । य झ्रफ्सर ईमानदार, प्रमावशाली व्यवितत्व और 
दूसरे व्यवित्रप्रा वो. ठीक से समझ सकने की थोग्यवा रखने बाल होन चाहिय 
प्रथिवदर उद्योगों मे अब ऐस अफ्सण नियुक्त क्िय जा चुक हैं और वहुबा श्रमिक्तो 
को भर्ती उन्हीं के द्वारा की आती है। दें श्रप्रिकों की शिकायतों आदि वी जाँच 
पड़ना करऊ ग्रपती रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके अ्रतिरिकत वे मालिका और 
धमिरा के पीच सौहाद॑ंपूर्णे सम्बन्ध स्थापित कराते हैं। कभी-कभी य अफ्मर 
प्रास-पास के गाता से श्वमिका दी भर्ती क लिए जाते हैं । एमे अफ्सर वम्बई की 
ज्गमग १० प्रतिशत सूती कपड़ा मिलते, कलकत्ता की वादा शू कम्पनी, विज्ञाखा- 
पलतम्‌ बे सिन्‍न्थिया जहाजी बडा, डिगबोई की असम तेल कम्पनो और बगाल की 
जूट मिला मे पाप जात है। कामपुर की अनेक मिलो मे भी ऐसे अपसतर नियुक्त 
क्यि गय हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप में यह देखा गया है कि इन प्रफसरा पर 
श्रमिकों वा इतना भरोसा नहीं होता जितना भरोत्ता वे सध्यस्थो पर करते हैं । 
अत इन श्रम ग्रघिवारियों वी झाड मे मध्यस्थ प्रणाली अब भी प्रचलित है | 
अहमदाबाद म भर्ती साधारखतया मध्यस्यो और व्मिगीय अध्यक्षों द्वारा 
को जाती है। मद्रास की वक्घिम और क्नोटक मिल से श्रमिक एक विशेष “भर्ती 
प्रदाधिकारी' द्वारा भर्ती दिय जाते है । कुझल नोकरियो के लिए परीक्षाय भो बी 
जाती है । मद्रास वी मिलो में मिल-मालिकों और श्रमिक सघो के वीचम यह 
सप्रभौता है कि रिक्त स्थानों की सूचनर सधो की दी जायग्ी, जो कि श्रमिकों के 
बेरोजगार मर्म्धान्धियों और कारखाने के पूर्व अस्थायी [पव्गएण्थ>) श्रमिकों वी 
सूची रखते हैं। सथ रिक्त स्थानों के लिए बुद्ध श्रमिकों वे तामो वी सिफारिश 
करता है । थ्रमिका का चुनाव अधिकतर प्रबन्धक्तताओं द्वारा ही उसी सूची स क्या 
जाता है। इस प्रकार स दोनो पक्ष के लोग सन्तुष्ट रहते हैं। हैदरादाद मं भो 
तुसी हो ब्ययस्या है। कोयम्दट्र में भर्ती करने की कोई भी विद्येप सस्या नहीं है | 
कानपुर मे क्षम-अधिकारिया के अतिरिवत सन्‌ १६६८ स उत्तरी भारत मालिक 
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संघ द्वारा स्थापित किया हुआ श्रम ब्यूरो ( प्र छपादधए) भी चल रह है | 
कानपुर में अब एक स्थायोकेरए [िप्टअ्ध्वत००) योजना चल रही हैं गिसके 
अन्तर्गत रोजगार के दफ्तर श्रमिकों की एक संन्तित सूची रखते है। योजता में 
सहयोग देने वाले उद्योग-इस्घों मे श्रमिकों की भर्ती रोजशर के दफ्तरों हारा इसी 
संचित सूची से की जाती है । इसके पूरे एक बदली वियस्त्रण योजना थी जिग़के 
प्रत्तगंत नित्य के भ्राकस्मिक रिक्त स्थानों की पूति, छटती किये हुए श्रमिकों द्वारा 
होती थी | टाटा की लोहा व इस्पात कम्पनी ने तथा विहार की कुछ बढी-बडी 
फैक्ट्रयों ने भर्ती के लिए प्रपने स्वयं के ब्यूरो खोल रखे हैं ॥ जमशेदपुर की टिन- 
प्लेट कम्पनी सथा झ्हमदाबाद, वम्दई, शोलापुर और कोयम्बदूर की सूती कपड़ा 
मित्रों में भी स्पायोकरण योजनायें चल रही हैं। बगाल की जूट को मिलों में भ्रम 
अ्रधिकारियों की नियुविद करके, उनको श्रम ब्यूरो का अधिकारी बना दिया गया 
है। भर्ती के का्ये के लिए एक बदली रजिस्टर रखा जाता है। यदि रिवत श्थानों 
के लिए श्रमिकों की फिर भी कमी रहतो है तब फैक्ट्री के फाटक पर ही सीधी 
प्रणालो द्वारा भर्ती कर ली जाती है । यद्यपि यह प्रणाली मध्यस्थों को हटाने के 
छिए चालू को गई थी, परन्तु इन मध्यस्थों का प्रभाव प्रव भी काफी है। 
इस प्रकार हम देखते है कि प्रधिकतर फविट्रयों गे भर्ती सीधी प्रणाली ग्रोर 
सध्यस्थों हारा होती है । पिछले कुछ वर्षों से अरब हम भर्ती के तरीकों में कॉफी 
उत्नति पाते हैं । कई स्थानों पर स्थार्ीकरण को योजवायें लागू हो चुकी हैं। 
रोजगार के दफपतरो द्वारा भी अब भर्ती#कापी मात्रा मे होने लगी है| 
चीनी के कारखानों मे जहाँ कार्य प्लोमयिक ($८३६०४) होता है, कुछ 
निरीक्षको प्रौर तकनीकी विशेषज्ञों ([€णाप्रंश॑ंआए) को छोड कर सभी मजदूर 
मौसम या समय समाप्त होने पर निकाल दिये जाते हैं, तथा मौसम फिर आरम्भ 
होने पर उतको सूचित किया जाता है । यदि वे निश्चित समय पर उपस्थित हो 
जाते हैं तो उनकी नियुवित फिर से हो जाती है । सामंग्रिक या मौसमी श्रमिकों के 
सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश को सरकार विशेष आजायें: जार कह. करती 
रेलबे के विशिन्‍्न विभायो में शरती की प्रेणालियांँ भिन्‍न-भिन्‍न है। रेलवे 
विभाग के उच्च यदाधिकारियों की नियुक्षित या तो प्रत्यक्ष रूप से सोधी प्रणाली 
हारा हो ज्यती है, या दूसरे ओर तीसरे दर्जे क्षी नौकरियों से पदोश्नति क्े द्वारा + 
तीम़रे दर्जे के पर्दो पर भर्ती रेलवे सेवा आयोग द्वारा होती है जो कूत्रकत्ता, बस्बई,. 
इलाहाबाद श्रौर मद्भास में है। साधारएतया अकुशल और निम्न श्रेणी के श्रमिको 
को भर्ती सीधी प्रणाली द्वारा को जाती है। रंलवे में ठकेदारों के श्रमिक भी काफी 
संस्या में पाएं जाते हैं । १६५६ मे सरकार ने चोथी श्रेणी के कर्मचारियों की 
पदोन्नति के लिए नियुवत की हुई समिति को सिफारिशों को स्वीकार कर 
लिया है । 


ज्ञानो में भ्रधिक्तर श्रमिक ठेकेदारों द्वारा ही भर्ती किये जाते हैं। अन्य 


डरे श्रम समस्याएं एवं समाज कल्याण 


काल ही काम के इच्छुक लोग लम्बी पक्तियो मे खडे दिखाई देते हैं। लेकिन यह 
प्रणालियाँ साधारणतया श्रनिषुण (ए0॥26) या बदली के श्रमिकों को प्राप्त 
करने मेही अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई हैं। निषुष ($!धा#०) या प्रद्धनिषुण 
($&गा-8.760) श्रमिकों की भर्ती प्रधिक कठिन है । इनकी भर्ती दो प्रकार से 
की जा सकती है--प्रथम, तो कुशल श्रमिको की पदोन्नति करके, दूसरे, प्रार्थदा पत्र 
मगाकर आवश्यक परीक्षाओं के ग्र प्रेम श्रमिकों का सीधा चुनाव करके । बीडी, 
लाख तथा जूट की चढाइयो की कुछ अनियमित उद्योगो में भो भर्ती सीधी 
प्रणाली हाय ही होती है । “फिर भी, भष्यस्यो को पूर्ण हूप से हटाया नहीं जा 
सका है। 
मध्यस्थो द्वारा भर्ती के दोषों को दूर करने के लिए रॉयल श्रम आयोग ने 
सिफारिश की थी कि जनरल मुतेजर के अघीन ऊँचे वेतन देवर श्रम-प्रशिकारी 
(.४००७ 08०8६) रखे जाये | ये अफसर ईमानदार, प्रभावशाली व्ययितत्व और 
दूसरे व्यवितयो को ठीक से रुमक सकने की योग्यता रखने वाले होद चाहिये ६ 
अधिकतर उद्योगों मे अब ऐसे अफसर नियुक्त किये जा चुके हैं. और वहुघा श्रमिकों 
वी भर्ती उन्ही के द्वार! की जाती है। वे श्रमिकों की शिक्रायतों श्रादि की जाँच 
पड़ताल करक प्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके प्रतिरिक्त वे मालिकों और 
श्रमिवरा के वीच सौहादंपूर्ण सम्बन्ध स्पापित करात्ते हैं। कभी-कभी थे भफस्तर 
ग्रास-पांस वे गाँवो मे धमिक्रो की भर्ती वे लिए जाते हैं। ऐसे भ्रफ्सर धम्बई की 
ज्गमग ५० प्रतिशत सूती कपडा मिलो, कलकत्ता की बांदा ज्वू कम्पनी, विशाल्षा- 
प्तनमु के क्षिन्धिया जहाजी बेडा, डिग्रबोई की प्रसम तेल कम्पनी भौर बगाल की 
जूट मिलो भ पाय जाते है। कानपुर वी अनेक मिलो मे भी ऐसे अफसर नियुक्त 
किये गये हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप मे यह देखा गया है कि इन अफसरों पर 
श्रमिकों को इतना भरोसा नहीं होता जितना भरोसा वे मध्यस्थो पर करते हैं । 
अत इन श्रम अधिकारियों की आड में मध्यस्थ प्रणाली झब भी प्रचलित है । 
अहमदाबाद मे भर्ती साघारणतया मध्यस्थो और ज्भागीय भ्रध्यक्षों हरा 
की जाती है । मद्रास की बक्घिम और कर्नाटक मिल में श्रमिक एक विश्वेष "भर्ती 
पदाधिवारी' द्वारा भर्ती किये जाते है। कुशल तौकरियो के लिए परीक्षाय भी ली 
जाती हैं। मद्रास वी मिलो मे मिल-मालिकों और श्रमिक सघो के वीच में यह 
समभोता है कि रिक्त स्थानों की सूचना सधो को दी जायेगी, जो कि श्रमिकों के 
बेरोजगार सम्बन्बियों और कारखाने के वूर्व अस्थायी (प&#फुणआ ३) श्रमिको को 
सूची रखते है। सघ रिक्त स्थानों के लिए बुछ श्रमिकों के नामों ढी सिफारिश 
करता है । श्रमिको का चुनाव अधिकतर प्रवब-्धकर्त्ताओ द्वारा ही उसी धृची से क्या 
जाता है। इस प्रकार से दोनो पक्ष के लोग सन्‍्तुष्ट रहते है। हैदराबाद मे भी 
ऐसी हो ध्ययस्था है। कोयम्बदूर में भर्ती करने की कोई भी विशेष सस्था नहीं है । 
कानपुर मे श्रम प्रधिकारियों के श्रतिरिक्त सन्‌ १६३८ स उत्तरी भारत मालिक 


औद्योगिक श्रमिकों की सर्ती की समस्‍यायें शे३ 


संघ हारा रथापित किया हुमा श्रम ब्यूरो (.9000 9फा680) भी चल रहा है। 
कामपुर मे अब एक स्पायोकरण [ति८०४४००9990/) गोजत चल रहो है जिसके स्थायीकरण (06८859/53800) योजना चल रही है जिसके 
अच्तगंत रोजगार के दफ्तर श्रमिकों क्री एक संचित सूची रखते है। योजना में 
सहयोग देने वाले उद्योग-धन्धों में श्रमिकों की भर्ती रोजगार के दफ्तरों द्वारा इसी 
प्ंचित सूची से की जाती है ! इसके पूर्व एक बदली नियन्त्रण योजना थो जिसके 
प्रन्तर्गत नित्य के प्रकृस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति, छेटनी किये हुए श्रमिकों द्वारा 
होती थी । टाठा की चोहा व इस्पात कम्पनों ने हथा विद्यार की कुछ बड़ी-बडी 
फेक्ट्रियों मे भर्ती के लिए प्रपने स्वयं के ब्यूरो खोल रखे हैं । जमशेदपुर की टिन- 
प्लेट कम्पनी तथा भहमदाबाद, बम्दई, घोलापुर झौर कोयम्बटूर की सूती कपड़ा 
मिल्रो मे भी स्थायीकरण योजनायें चल रही हैं । बगाल् की जूट की मिलो मे श्रप्त 
अधिकारियों की निशुक्ति करके, उनको श्रम ब्यूरो का अधिकारी बना दिया ग्रया 
है । भर्ती के कार्य के लिए एक बदली रजिस्टर रखा जाता है] यदि रिक्त स्थानों 
के लिए श्रमिकों को फिर भी कमी रहती है तब फैक्ट्रों के फ़राठक पर हो सोधी 
भ्रणाली द्वारा भर्ती कर ली जाती है । यद्यपि यह प्रणाल्री मध्यस्थों को हटाने के 
त्षिए चालु की गई थी, परन्तु इन मध्यस्थों का प्रभाव भव भी फाफी है । 

इस प्रकार हम देखते है कि अधिकतर फ़ेक्ट्रियों मे भर्ती सीधी प्रणाली भौर 
मध्यस्‍्थों द्वारा होती है । पिछले कुछ वर्षों से भब हम भर्ती के तरीकों में काफी 
उन्नति पाते है । कई स्थानों पर स्थायीकरण की योजनाये लागू हो चुकी हैं। 
रोजगार के दफतरों द्वारा भी प्रव भर्ती+कापी मात्रा से होने लगी है। 

चीनी के कारखानों में जहाँ कार्य प्रौमग्रिक (8९95०घ») होता है, कुछ 
मिरीक्षकों और तकनीकी विज्लेषज्ञों ((४०॥४४क०१8) को छोड कर सभी मजदूर 
मौराम या समय राषाप्त होने पर निकाल दिये जाते हैं, तथा मोसम फिर झारम्भ 
होने पर उनको सूचित किया जाता हे । यदि वे निश्चित समय पर उपस्थित हो 
जाते हैं तो उतकी वियुवित्ध फिर से हो जाती है। सामगिक या मौसमी श्रमिको के 
सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश-ही सरकार विशेष ग्राशवे”जारो करती है। 

रेलवे के विभिन्‍न विभागो में भरती की प्रणालियाँ भिन्न-भिन्न है। रेलवे 
विभाग के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से सीधी प्रणाली 
द्ाए हो जाती है, यः दूप्रे भर तीझरे दर की होकरियो से प्रद्ोग्तत्ति के हारा 
तीसरे दर्जे के पदो पर भर्ती रेलवे सेवा भ्रायोग द्वारा होती है जो कलकता, बस्बड़े,_ 
इलाहाबाद और मद्रास मे हैं। साधारणतया अकुझल भर निम्न श्रेणी के श्रपिकों 
की भर्ती सीधी प्रणाली द्वारा को जाती है । रेलवे मे ठंकेदारों के श्रमिक भी काफो 
संख्या में पाए जाते हैं। १६५६ में सरकार ने चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की 
पदोस्नति के लिए नियुवत्त की हुई समिति की सिफारिक्षो कौ स्दीकार कर 
लिया है । 

खानो भे भ्रधिकतर श्रमिक ठेकेदारों द्वारा ही भर्ती किये जाते हैं। अन्य 





च््ष श्रम समस्याएं एव समाज कच्यारो 


देखो के विपरीत भारतवष मे खान के श्रमिकी का कोई पृथक वंग नही है। 
अधिकतर क्ृपक वग से हो श्रप्तिको की भर्ती की जाती है। ऐसे श्रमिक समय आने 
पर कृषि सम्ब धी कार्यो क हेतु अपने गावो को लौट जाते हैं । कोयले की खानों मे 
जमीदारी प्रथा भर्ती वी सबस पुरानी प्रथा थी । इसके ञ्र तृगत श्रमिकों को यह 
प्लोभन दिया जाता था कि उनको विना कोमत के या नाममात्र गाव पर ही 
खेत दिए जायगे । श्रमिकों का इन भूमियों पर अधिकार रहने की यह शत थी कि वे 
खानो म काम करत रहे । परतु बहुत जल्दी ही कोयते की खानो के पास कृषि 
योग्य भूमि का अभाव अनुभव होन जगा और ऐसे श्रमिक अधिक के यकुबत भी 
नही सिद्ध हुए। इस प्रकार से यह प्रथा सफल न हो सकी । रायल श्रम ग्रायोग ने 
भा यह कह कर इस प्रथा वा खडन किया है कि इस प्रकार की सविदा (00॥02८) 
अबाब्छुनाय है। यद्यपि हाल ही म कुछ खाना ने शपने प्रतिनिधि बाहर भजकर 
साथी भर्ती की प्रणाती थपना ली है परतु अब भी ठकंदारो द्वारा श्रमिकों की 
भर्ती करन बी प्रणाला प्रचलित है| भर्ती क॑ लिये कई प्रवार वे ठकैदार होते हैं । 
बहत सा खात कंवल भर्ती करने वाले ठकेदार (९८ पाए (०0708९८०05) 
रखता 5 जो श्रमिवा की पूर्ति करत है । इस प्रकार स भर्ती किय यय श्रमिको को 
प्रव वक्षणण नौकर रखकर वतन ढत है । कुछ खान प्रवधक ठकेदार 
(0/७॥०श78 (०॥7०९०/७) रखती है जो केदन श्रम की पूर्ति हो नही रत 
दरव्‌ खान की समद्धि तथा उन्नति क लिय भी उत्तरदायी हाते है और इस प्रकार 
से प्रथधक्गए थे प्रतगत ही आ जाते है। सबकाय ठकेदारो (र०ध08 
(०ध१८०) द्वाएः भर्ती की प्रथा सबसे अधिक प्रचलित है। य ठक्ेदार न केवज 
श्रमिकों की भर्ती करते है औ्रौर उनके ख्चों को सहन करते है वरन्‌ इनके साथ ही 
कोयले का काटने तथा लादने के लिये भी उत्तरदायो होते है। इनके लिये इहे प्रति 
टन की दर से कुछ पसा मिलता है। युद्ध के दिद्ो मे कोयले की तीव्र प्रावश्यकता 
तथा श्रमिका की कभा के कारण स्वय सरकार न अकुशल श्रमिको को पूर्ति के लिये 
ठकैदारों का काम किया था | 

१६४८ की कोयला खान झोद्योयिक समिति ने ठके की प्रथा को कोयला 
खाना मे समाप्त करने पर विचार किया था। उसके सुभावों के अनुसार केवल दो 
को छोस्कर भर य रलबे के लिए कोयला खानो मे इस प्रथा को समाप्ति कर दी 
गई। धर ये खाना म॑ भी इस प्रथा का तब तक चालू रखते का विश्चय हुआ जब 
तक इस बार म कुछ और सोच विचार न कर लिया जाथ। राजकीय तथ्य 
जाब सर्मिति (मर १६५७) ने भी असम की खानो मे ठके की प्रथा को समाप्त 
करने की सिफारिश का था और हैदराबाद की कोयले की खानो मे भी इस प्रथा 
को बुरा बताया गया है। १६५१ मे कोयला खानो के लिये काय दल [शलाका 
एेशा३) के श्रमिक प्रतिनिधियों ने भो ठके की प्रथा समाप्त करने की जोरदार 
सिफारिश की और कायना सान भर्ती संगठन (0० क्ाध05 एल्कण फाड़ 
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078शा््तताए, जिसके द्वारा अनेक कोयले को खानों के मालिक गोरखपुर से 
हु श्रमिकों की भर्ती करते हैं, को भी समाप्त करते पर बल दिया। भारतीय श्रम 
“अम्मैलन १६५४ को सिफारिशों के अनुसार एक त्रिदलीय समिति बताई गई थी। 
उसने भी ठेकेदारों प्रथा के दोषों को कम करने तथा ठेके के श्रमिकों को अन्य 
श्रमिकों के स्तर पर लाने के लिए कई बातो की सिफारिश को । कोयला खार्तों से 
सम्बन्धित आौद्योगिक समिति (उ8605४० ए०शाण्या०४) को प़िफारिशों के 
फलस्वलप सरकार ने नवम्बर १६६० में एक जाँच समिति (ए०एा ण छणवर्णाए) 
की नियुक्ति की । इसका कार्य यह था कि कोयला खानो में ठके के श्रमिक्रों की 
पद्धति को समाप्त करने पर विचार करे जिससे उत्पादकता पर बुरा प्रभाव ब पड़े 
ग्रौर इस वात की सिफारिश करे कि यह पद्धति किस-किस स्थान पर झौर किस 
समय तक सगाप्त हो सकती है तथा ठेके के अ्रमिक यदि समाप्त नहीं किये जा 
राबते तो उनके लिये उचित मजबूरो और उचित कार्य की दशायें देने के लिये क्‍या 
पग उठाने चाहिएँ । इस समिति ने जिसके श्री एल० पी० देव एकमात्र सदस्य थे 
दिसम्बर १६६१ में अपती रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह तिफारिश की है कि ठके 
के श्रमिको की भ्रया ३० सितम्बर १६६२ तक घीरं-घोर समाप्त कर दी जाय। 
केवल सात भ्रत्ञार के रोजगारों में यह प्रथा अनी चालू रह सकती है परन्तु उनमें 
“गे इस प्रथा को जहाँ तक सम्मव हो समाप्त कर देवा चाहिए । ठेके के श्रमिकों की 
झर्तों का नियमन करने के लिए सन्‌ १६६४ में एक विल तैयार किया था जो कि 
ससद्‌ के समक्ष विभाराधीन है | गोरखपुर मे कोयले की खानो में श्रमिकों को भर्ती 
करने के लिये जो सस्था बनाई हुईं यो (0०9॥ #९0६ एणणा।एड़ 080॥- 
8७00॥) उसकों भी १ अप्रेल १९६१ से रोजगार दफ्तरों के निदेशालय के अन्तगंत 
हस्तान्तरित कर विया गया है। कोयला खानो के लिए ६ रोजगार दपतर भी सोल 
दिये गये हे । गोरखपुर जाने के वजाव अ्व श्रमिक भर्ती के लिये इन रोजगार 
दफ्तरों मे अपये को प्रश्ीक्ष॥ करा सकते है ! ऐसे दफ्तर ३ मध्य प्रदेश मे, 
२३ प० बंगाल में और १ विहार मे खोले गये हैं । 
अन्य खानो में भर्ती करने के तरीके कुछ भिन्न है । कच्चे लोहे को खातों में 
जहुआ सीडी एरापी दारा ही अधिक नर्ती किये काने हैं / कभ्ीपकर्रे काय बर लगे 
हुए श्रमिकों की सहापता से निकट के गाँवों से भी अश्रणिकों की भर्ती होती है । 
गूल्यवान पत्थरों को खानो में ठेके के कम के लिये भ्रगिको की भर्ती 'सरदार' या 
*उप-ठंकेदा रो' द्वारा की जाती है। अभ्रक की खानों मे 'सरदार' निकट के गावों में 
भेजे जाते हैं, जिएगे वे इच्छुक भ्रमिको को पेश्गी पगा देकर भर्ती कर सके । सर्ती 
णिक्रसि बाले रारदारों को कोई कमीशन नहीं मिलता । उनकी मजदूरी भर्ती किये 
गए श्रमिकों को सस्या पर निर्मेर करती है | जो लाने जमीदारों के अधिकार मे हैं 
उनके लिए श्रमिक काइतकारो मे से हो प्राप्त कर लिए जाते हैं ॥ १६५८ मे की गई 
एक तदथ जाच से यह पता लगता है कि अश्नक की खानो में इस समय सगसग 
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८२६ प्रतिशत श्रमिक सीधी प्रणाली द्वारा भर्ती क्ये जा रहे है और देप १७ ४% 
श्रमिकों वी भर्ती ठेकेदारों द्वारा होती है। मैंगनीज को खानो में डर प्रतिशत 
श्रमिक्नों की भर्ती ठकेदारी द्वारा होती है और शेष सीची प्रणाली द्वारा भर्ती किये 
जाते है। लगभग ५० प्रतिशत श्रमिक आदिवासी वर्ग के होते है। बम्बई राज्य मे, 
शिवराजपुर की खानो में भर्ती “टिन्डलो” द्वारा की जाती है। सन्दूर राज्य मे 
लगभग ५० प्रतिशत श्रमिको का बाहर से प्रायमत होता है और उनको खानों के 
निकट बसाया जाता है। बाकी श्रमिक पाँच या दस मील की दूरी के गांवों से 
प्रतिदिन झ्राते हैं| सोने की खानो में श्रमिक “समय-कार्यालय” (प776 070०) 
के द्वारा भर्ती होते है। प्राप्त सूचना के अनुस्तार अरब अधिकाश खानो मं श्रमिको 
की धूर्ति पर्याप्त है और श्रमिक स्थानीय क्षेत्रों से ही भर्तों कर लिये जाते है। 

बागान के श्रमिक जो लगभग १२४ लाख की सख्या में है, अपनी एक 
विशेषता रखते है | वागान इतने दूर तथा ऐसे स्थानों पर पाये जाते है, जहाँ की 
जलबायु अत्यन्त बम है, तथा वातावरण स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । श्रमिक 

हाँ जावा पसन्द नहीं करते इसलिये आरम्भ में वहाँ भर्ती की समस्या एक विक्ट 

समस्या थी और इसके कारण बहुत सी झ्रापत्तिजनक प्रथाये अपनानी पड़ी । भ्रनेक्त 
मध्यस्थ नौकर रखे गय जो श्रमिको को ऊँचे दर की मजदूरों तथा अन्य सुविधागो 
का लोभ दिखाझर वागान के क्षेत्रों मे ले आते थे । परन्तु एक बार वहाँ पहुँच जाने ६ 
पर श्रमिक को वापिस्त लौटने या अपन परिवार के लोगो से सम्बन्ध रखने की प्राज्ञा 
सही थी | श्षमिकों को नशा करा कर बहका लाने या बालकों का अपहरण जैसे 
आपत्तिजनक तरीको द्वारा भी श्रमिक प्राप्त किये जाते थे। श्रमिको की भर्ती बागान 
में अत्यन्त महंगी रही है । 

बागान मे श्रमिकों की भर्ती से सम्बन्धित बुराइयो के कारण समय-समय पर 
बहुत से कानून बनाये गये, जिनमे १६३२ का 'चाय क्षेत्र परावासी श्रमिक अधि- 
नियम! (64 एीं5पा८७ छगाहाओ 78000 8०) सबसे बाद का कानून है। 
यह केवल श्रमिकों की भर्ती से ही सम्बन्धित है। वागान के श्रमिकों से सम्बन्धित 
दूसरे मामले १६५१ के वागान श्रमिक ग्रधिनियम (शा४007 [80007 8०) 
द्वारा तियस्त्रित हाते है, परन्तु १६३२ का अधिनियम केवल प्रवेश करने वाले लोगो 
को आग भेजने प्रथवा भर्ती करने पर ही नियन्त्र् रखता है, और वह भी केवल 
असम के चाय के वागान पर ही लागू है। यह अ्धितियम इस बात को भी 
सुदिड्िचित बएता है कि परावासियों पर कोई अनुचित रोक न लगाई जाय । इस 
अधिनियम स केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के साथ ही स्थानीय सरकारों को ब्रब 
यह ग्रधिवार मिल गया है कि वह श्रमिको के वागान मे प्रवेश करने पर कोई भी 
निवस्तण लगा द और यदि प्रावश्यक हो तो श्रयिको की भर्ती पर भी नियस्त्रण 
लगा दें । “म अधिनियम को लागू करने के लिए १६३३ में नियम बताये गये जिनमे 
१६४४ व १६५६ मे सश्ोधन हुआ । मालिको पर भी यह योक्र लगा दी गई है कि 


औद्योगिक श्रमिको को भर्ती की समस्‍यायें ३७ 


वे प्रमाणित वागराव के सरदारों या लाइसेंस प्राप्त भर्ती करने वालों के अतिरिका 
क्षिसी भौर साघन से भर्ती न करें । १६ साल से कम उम्र वाले किशोर उस समय 
तक नहीं मेंजे जा सकते जब तक कि वे अपने पाता-पिता अश्वा संरक्षकों के साथ 
: न हों, तथा स्त्रियाँ अपने पत्ति को अनुगति के बिना भर्ती नहीं को जा सकती । 
अप्मम मे प्रवेश फरने को तिथि से तीन वर्ष की झव्रधि समाप्त होने पर, या कुछ 
विज्वेप परिस्थितियों में, जँपे दुरा स्वास्थ्य होने पर, इससे पूर्व भी प्रत्येक परावात्ती 
राथा उसके परिवार को स्वदेश लौटते का प्रविकार है जिसक्रा व्यय भी मालिक्ों 
को सहन करना पड़ता है । वापिस मेजते का ब्योरा प्रत्रासी श्रमिक वियन्त्रक को 
देना होता है | धपिकों की भर्ती के लिये कुछ क्षेत्र निश्चित कर दिये गये हैं, जिनको 
'हर्त्री के निमन्त्रित परावात्ी क्षेत्र” कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों के पग्रत्तगंत 
निभ्वलिंखित राज्य भ्रातते हैँ--पश्विमी बंगात, विहार, उड़ोसा, उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश तथा मद्रास । इन क्षेत्रों में से जो भी लोग भर्ती किये जाते हें उनको सबसे 
निजट के झागे भेजने वाले स्थानीय ग्रभिकर्त्ता के सम्मु्ष उपस्थित होना पडता है 
ग्रौर फिर वे एक निश्चित रास्ते से असम मेज दिये जाने है। ये रास्ते भारत की 
सीमा में हो होने चाहिये । इन रास्तों पर अनेक डिपो होते हैं, जहाँ पर इनको 
विश्वाम, भोजन, स्लोने का स्थान तथा आावस्यक्रता होने पर चिकित्सा सकता दी 
जाती है। दस्त वर्ष से कम आयु के बच्चों को दूध भी दिया जाता है| साधारणतया 
भ्रद भर्ती निष्न प्रकार से की जाती है-[क) सरदारो प्रथा, (ज) स्थानीय भर्ती करने 
बालो द्वारा, तथा (ग) पूल पद्धति द्वारा । गरकारी प्रया के अन्तगगंत बागान से चुने 
हुए कुछ श्षमिक आगे भेजने वाले स्थानीय अभिवर्सात्रो के द्वारा ऐप जिलों में भेज 
दिये जाते हैं, जहाँ से उनको भर्ती होती है। कुछ बागान स्थातोय मर्ती करने बालों 
को ही श्रमिक भर्तों करने के लिए नोकर रख लेते हैं। श्रत. किसी सरदार या 
मध्यक्ष्य को भेजने की प्रावपयकता नहीं रहती । पूल प्रथा के भ्न्तर्गत श्रमिक स्वयं 
हो अपने को प्राग्रे भेजने वाले स्थानीय प्रभिकर्त्ताप्रों के डिपो भे भर्ती के लिये प्रस्तुत 
कर देते है । फिए वे उन दागान में मेज दिये जाते हैं, जहाँ उनकी प्राजश्यकता 
होती है। इस प्रकार यह कानून केवल मर्ती किये हुए अमिकों को प्रसम भेजन पर 
ही नियत्वण रखता है ( भर्तो के साथनों या पद्धतियों पर इसका नियन्नण गही है । 
यह काजूंद केवल उपरोक्त ६ राज्यों के लिये ही है बो कि नियन्‍्त्राण परावादी क्षेत्र 
कहलाते है । लगभग समस्त भर्ती चाय-बागान श्रमिक परिषदों द्वारा की जाती है, 
जो कि भर्ती किये हुए श्रमिकों को झाग्रे मेंजने का प्रवन्द करती है । परन्तु वास्तविक 
भर्ती मध्यस्थों द्वारा ही की जातो है जिनको इसके लिए कमीशन मिलता है। इस 
सध के द्वारा एक वयस्क परावासों को भर्ती में १६५८ में १४१ ६० ३८ न# पैसे 
आओश्नत व्यय होते थे ) चाय बाष्ान श्रमिक परिषद्‌ ने अपने कार्यों को पहली डिसिम्दर 
१६६० से समाप्त कर दिया है। अगस्त १६६० में वागान औद्योगिक रूमिति ने 
असम के चायन्सेत्रों मे श्रमिको की भर्ती की नोटि का अवलोकन कर बहु गिदिदत 
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किया कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति के दिना राज्य के क्षत्र से वाहर कोई नई 
भर्ती न की जाय, तथा भ्रसम राज्य में हो, ऐसे क्षेत्रों मे ते जहाँ श्रमिक अधिक ही 
अंभिकों को ऐसे क्षेत्रों मे भंजने के लिए जहाँ श्रमिक कम हो, एक विशेष रोजगार 
दफ्तर की स्थापना की जाय। चाय वागान श्रमिक परिषद के बन्द हो जाने पर 
श्रमिकों को भ्रसम में एक केन्द्रीय स्थान से अनुरक्षकों (5००75) के साथ प्रत्येक 
ऐसे राज्य में जहाँ से भर्ती को जाती थी सुविधाजनक स्थान पर मेज दिया जाय । 
ऐेस्ते श्रमिकों का निर्वाह भत्ता? भी प्रति वयस्क डेढ रुपये से ढाई सुपय्ने शौर प्रति 
बालक ७४ न» पै० से १ २० ७५ न> पैं> तक वटा दिया जाय | बासान मालिक 
भी इस बात पर सहमत हो गये ई कि कठियार, राची, गोहाटी और विजयातगरम्‌ 
में चार विधामगृह खोले जाये । इन निणंयो को कार्यान्वित करने के लिए झ्रावश्यक 
पग उठाये जा रहे है | “चाय क्षेतर परावासी श्रमिक अधिनसिमरम' में सशोघग बरने 
पर विचार क्या जा रहा है ताकि ट्स अधिनियम के अपवचन को रोका जा सके 
और मालिकों को अवैध हुए से श्रप्तिऊ भर्तों करने पर दण्ड दिया जा सके | इस 
प्रइत वर चाय वागान ब्रौद्योगिक समिति ने अक्सूवर १६६४ मे विचार जरिया था । 
तत्पश्चात्‌ यह निश्चय क्या गग्रा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित परावासो 
श्रमिक नियत्त्रक, शिलाग के संगठन को समाप्त कर दिया जाए। 

परावासी श्रमिकों के अतिरिदन असम के बागान में 'कालतू' या 'बस्ती' 
श्रमिक भी होते हैं, जो कि निकट के गाँवों से भ्राते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे 
श्रमिक भी होते हैं जिल्होने किसी समय वाहर त्ते श्रसम मे प्रवेश किया था ग्रौर 
अब वायाद मं आ्राकर बस गये है। एसे श्रमिक्र प्रावास्तित ($०060) श्रमिक 
कहलाते हैं । 

प्रश्चिमी बगल मे चाय के वायान में साघारण॒तया श्रमिकों क्यो कमी रहुती 
है। इसलिये भर्ती पर कोई नियन्त्रण नहीं है। चाय उद्योगों के विभिन्न परियदो, 
जैसे “भारतीय चाय परिषद्‌”, “भारतीय चाय वागरान नियोजक परिषद्‌” तथा 
“चाय बागान श्रमिक परिपद्‌” अपने बायाव के लिए श्रम्िको की भर्ती स्वय करते 
हैं । दाजिलिय मे भर्तों की कोई समस्या नही है, क्योकि वहाँ स्थानीय श्रप्तिक हो 
पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त हो जाते हैं । विहार के चाय वागरान में भर्ती स्राधारणएतया 
चागान के सरदारो द्वारा होती है । वे श्रप्रिकों को आगे भेजने वाले अभिकर्त्ताओं के 
समक्ष उपस्थित करते है और ये अभिकर्त्ता उनको वागान मे भेज देते हैं, परन्तु इससे 
पहले वह इस वात से ग्राइ्वस्त ही लेते है कि ये श्रमिक नौकरी की तथा वार्य को 
अवस्थाओ्रों से परिचित हैं और वे अ्रपनी इच्छा से काम करने आये है, उनका 
स्वास्थ्य ठीक है और उन्होने चेच्रक का दीका आदि लगवा लिया है, कुछ श्रमिक 
भेजने वाले अभिकर््ताओ के सम्मुख सीधे ही आ जाते है । यात्रा का समस्त व्यय 
वांगान-नियोजक ही देते है । पजाव व जिपुरा के दागान उद्योगो मे मालिक स्वय 
सीधी प्रणाली द्वारा श्रमिक भर्ती कर लेते है अथवा भर्ती मध्यस्थो ढझारा कराते हैं, 
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जिनको पंजाब में “चोधरी” कहते है । केरल राज्य के बागान में ऐसे असिक 
जिनको थोड़े समय के लिये ही काम पर लग्राया जाता है, बागाय की खमिक- 
टोलियो द्वारा भर्ती कर लिये जाते हैं। 
दक्षिणी भारत के बागान में भर्ती “कगनियो के द्वारा होती थीं। साधारण- 
तया यह कंगनी बागान के श्रमिकों मे से ही होते थे । इन कगनियों के कमीशन 
की मात्रा श्रमिकों की मजदूरों के आधार पर निश्चित को जाती थी । इसलिये भर्ती 
के पश्चात्‌ भो ये श्रमिकों से भ्रपना सम्पर्क बताए रहते थे। कगनियों द्वारा भर्ती 
करने की इस प्रणाली के बहुत से दुष्परिणशाभ प्रकट हुये | नवम्बर १६४५७ मे ब्राग़ान 
ग्रौद्योगिक प्रायोग तथा फरवरी १६५१ की त्रिदलीय ग्रोष्छी ने इस प्रणाली का 
विरोध किया । परिणामस्वरूप भारतोय सरकार ने प्रत्येक कगती के अन्तर्गत 
अमिको की एरुगा ४० तक सीमित कर दी है; जनवरी १६६० से इस बागनी 
प्रणाली को समाप्त कर दिया गया हैं । काँफों व रबर के बागान मे श्रामिको को 
भर्ती के लिये पेशेयर व्यक्षित नियुक्त किये जाते है, जो दक्षिण मारत के संयुक्त 
बागान परिपद्‌ के श्रम विभाग द्वारा पजीकृत होते हें । यह्‌ सस्था इन लोगो को 
भर्ती के काम में सहायता भी देती है। 
बागान में भर्ती को पद्धति में उल्लेखनीय बात यह है कि भर्तों परिवार 
के झ्राघार पर होती है, य्याप यह प्रथा खानों ओर दूघरे उद्योगो मे भो कुछ सीमा 
तक प्रचलित है । 
बन्दरगाहो में, बहुत समय तक, सामान उतारने झ्रौर चढाने वाले शी 
श्रमिकों की भर्ती छोटे-छोटे ठेकेदारों के द्वारा की जाती थी जो "तोलीवाला” 
कहलाते थे । प्रन्तु अप्रैल १६४८ से दरा भ्रया का उन्मूलन कर दिया गया है। अब 
बम्बई, कलकत्ता झौर मद्गारा के वन्‍्दरगाहों पर सामान चढाते व उतारने वाले 
श्रप्तिको की भर्ती १६४८ के एक अधिनियम “थन्दरगाहू श्रमिक रोजगार तिबतणश 
प्रधितियम” (00०५६ ४०फथ5 ए८्डण॑बरधंणा ० [फ्रौ०जाणा। 62०) के द्वारा 
नियमित कर दी गई है । यह अधिनियम बन्दरगाह के श्रमिकों की उद कृठिनाइयो 
को जो उनके आकस्मिक ((४५४७)) रोजगार के कारण उत्पन्न होती है, दूर करने 
का प्रपत्व करता है। यह अधिनियम श्रमिकों के रोजगार को अधिक नियस्बित 
बनाने के लिये श्रमिकों को पजीकृत होने पे सुविधा प्रदान करता हे। उसी के साथ- 
साथ यह अधिनियम सारे श्रमिकौ के रोजगार को तथा उनके रोजगार को अवस्था प्रो 
को, जैसे कार्य के पण्ठे, छुट्टियां और वेतन आदि, वियप्ित करवा है । उसी के साथ- 
साथ उनके स्वास्थ्य-युरक्षा और कल्याण के कार्य का भी प्रबन्ध करता है । सरकार 
हवास इस कानून को लागू कराने के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त को बई 
थी सौर उसो समिति की रिपोर्ट के आधार पर योजनोये बताकर वाई (जनवरी 
१९५१), कलकत्ता (अक्टूबर १६५१) और मद्रास (मा १६५२) में लागू को गई 
है । ऐश्ली हो योजतायें विशाल्ापतनम्‌ (जुलाई १६५६) और कोचीन (जून १६५६| 
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में भी लागू कर दी गई है | ये योजनाये जो इस अधिनियम के अस्तगंत बनी है, इस 
बात का प्रयत्न करती हैं कि सामात चढाने व उतारने वाले श्रमिकों को नौकरी 
नियमित रूप से मिलती रहे और जहाज पर से सामान उतारने व चढाने के कार्य के 
लिये पर्याप्त मात्रा मे श्रमिक मिलते रहे । इस योजनाशो को लागू करने के लिये 
बम्बई (अग्रेल १९५१), कलकत्ता (सितम्बर १६५२) व मद्रास (जुलाई १६५३), 
कोचीन (जुलाई १६५६) तथा विशाखापततम्‌ (नवस्वर १६५६) में कुछ ऐसे बोर्डो 
की स्थापना कर दी गई है जितमे सरकार, मालिक तथा श्रमिक तौनो के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हैं (20०८ [40907 80705) । बम्बई व मद्रास में इस थोजना के 
देनिक प्रबन्ध का उत्तरदायित्व “'स्टेवडोर्स परिषद्‌” (5(0४६९०६७ ॥५४००४७४०॥$) 
नाम की सस्थाओ्रो पर है। इस योजना के अ्न्तगंत श्रमिकों का एक मासिक रजिस्टर 
तथा एक सरक्षित पूल रजिस्टर भी बताया गया है। मालिको के लिये भी एक 
रजिस्टर है॥ इस योजता मे उन नियमो का भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है, 
जिनके ग्राधार पर किसी श्रमिक था मालिक का नाम रजिस्टर पर लिखा जा सकता 
है । इस योजना के अनुसार पजीक्षत श्रमिको को पजोकृत मालिकों के बोच बाँट 
दिया जाता है। जिन श्रमिकों को जिस मालिक के साथ काम करना हाता है, व 
उसके अ्रतिरिक्त किसी ग्रन्य मालिक के साथ कार्य नही कर. सकते गौर न ही वह 
मालिक किन्‍्ही अन्य पंजीकृत (२०९5०८:८०) श्रमिकों को अपन यहाँ कार्य पर लगा 
सकता है । सरक्षिर पूल रजिस्टरो मे जिन श्रमिको का नाम होता है, उनका इस 
योजवा के प्रनुतार एक माह मे कम से कस १२ दिल की मजदूरी व महंगाई भत्ता 
मिलते का प्राश्वासन रहता है। जिन दितो वे काम के लिये तैयार हो श्रौर उन्हे 
काम न मिल उन दिनो के लिये भी इस योजना के अ्रन्तगत श्रमिकों को कुछ मजदूरी 
मिल जाती है जिसको 'हाजरी को मजदूरी या निराश होन की मजदूरी कहा 
जाता है| प्रनशासनहीनता तथा दुव्यंवहार के कारण श्रमिकों को बर्खास्त किया 
जा सकता है। इस अधिनियम को १६६२ मे प्शोधित किया गया है। इसके 
अनुसार मालिकों से अव एक रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है लखा परीक्षको 
(8०१॥078) की नियुक्ति कर दी गई है और गोदी श्रमिक सलाहकार समितियों 
में जहाज सर्म्बान्धत अम्य व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । 
जनवरी १६५९ मे सरकार ने इन योजनाओं के कार्य की जाँच तथा सुधार 
के लिये एक जाँच समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने सितम्बर १६५४ में 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अनेक सिफारिश की, जैसे मजदूरी और उत्पत्ति का 
सम्बन्ध स्थापित करना, बोनस देना, माह मे आइश्वासित दिनो की सख्या १२ से २१ 
तक बढ देता, बन्द रगाह श्रमिक बोर्ड' के चेयरमेस के अधिकारों मे वृद्धि जिससे 
प्रनुशासन रखा जा सके, आदि ! इन सिफारिशों के आधार पर सरकार वे मार्च 
१६५६ में एक सशोधित योजना प्रकाशित की जिसे नवम्बर १६४६ मे कार्यान्वित 
किया गया $ संगठित थरम्िको को अद माह मे २१ दिल को न्यूचत्तम मजदूरी की 
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गारन्दी दी जाती है । भ्रब श्रमिकों को हाजिर होने पर १ रू० ५० न० पै० प्रतिदिन 
के हिसाब से मजदूरी मिल जाती है (कै/शा0ंा०८ ए/४8९) और काम त होने 
पर ब्राधी मजदूरों मिलती है (08क9गााएधाशा। ००) | श्रमिकों को वर्ष मे 
प दिन का सवेतन अझवकाहा भी मिल जाता है। कई प्रकार के श्रमिकों की भर्ती 
रोजगार दफतरों द्वारा भी होती है । निम्न श्रेणी के श्रमिकों की तथा ने मित्तिक श्रमिको 
की भर्ती पहले एक केन्द्रीय ऐजेन्सी द्वारा कुछ बन्दरगाहो मे की जाती थी, परन्तु 
इस विधि को अक्टूबर १६५६ से समाप्त कर दिया थया है। कई बन्दरगाहों मे 
विज्ञापन द्वारा सीधी भर्ती की प्रणाली भी पाई जाती है। सनु १६६४ में इस बात 
की भी जाँच की गई थी कि ग्रोदी अ्रमिको को कौन-कौन कल्यारा सम्बन्धित सुविधाएँ 
प्राप्त हैं। 

भालकत्ता व बस्बई के बन्दरगाहो मे नाविकों ($६४४ाथा) की मर्ती बहुत 
सप्तय तक भध्यस्थों के द्वारा होती रही । इस व्यवसाय में श्रमिकों की पूर्ति ग्रधिक 
होने के कारण इनकी भर्ती प्रणाली मे बहुत से दोप झा गये । १६४७ में सरकार ने 
एक 'त्रिंदलीय सामुद्रिक सलाहकार समिति” (उ7फ़॒8०/6 शक्षाप्रा॥6 [.900ए० 
800507५ (णगणा(००) रथापित की और उराकी सिफारिशों के आधार पर 
नाबिको के फिर से रजिस्ट्रेशन और उनकी अलह॒दगो के सार्टीफिकेट प्रदान करने परः 
नियस्लण लगा दिया गया। केवल अनुभवी श्रमिक ही अब फिर से पजीकृत हो सकते 
हैं। कलकत्ता प्रौर बम्बई मे ऐसे बोर्ड भी स्थापित किये गये है जो ऐसे प्रमाणित 
नाविकों का एक रजिस्टर रखते है, जो युद्ध काल में जहाज पर काम कर चुके थे । 
बन्दरगाहो पर नाविकों के रोजगार दफ्तर स्थापित करने के लिये और उनको भर्ती 
को नियमित बनाने के लिये सरकार ने १६४६ के 'भारतीय व्यापारी जहाज अ्रधि- 
मियम' ([70790 ॥(शत्ा॥( 509ए 78 8०) में कुछ सशोघय किये । कजफत्ता 
(१६५५) और वम्बई (१६५४) में ऐसे रोजगार दफ्तर खोल दिये गये है और 
उनको सलाह देने के लिये त्रिदतीय रोजगार वोडों को भी स्थापना कर दी है । 
मद्रास में जहाज पर काम करने वालों की भर्ती स्थातीय रूप से होती है । “व्यापारी 
जहाज प्रधिनियम' के अनुसार किसो भी भारतीय, ज़िशिश्षि या ब्रिदेशी जहाज पर 
श्रमिक केवल जहाज के सयोजक द्वारा ही नियुक्त किये जा सकते है और यह 
नियुक्ति विशेष तियमों के अन्तग्गंत और जहाज के नियन्त्रक (॥(9६४०7) की उपस्थिति 
में ही हो सकती है। 

ट्राम्बे मे कर्मचारियों को भर्ती विभिन्‍न नमरों मे विभिन्‍न प्रकार हे होती 
है। कलकत्ते में भर्ती या तो सीधी प्रणाली के द्वारा श्रमिकों के राम्बन्धियों मे से 
होती है, या रोजगार दफपतरों के द्वारा । बम्वई में रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रार्थता- 
पत्र मेंगा कर तथा रोजगार दफ्तरों द्वारा की जाती है। 
हेके के श्रमिक (00॥040 [.49077) 

कई उद्योय-बन्धों मे ठेके के श्रमिक भी अत्यधिक माज्ञा मे पाये जाते हैं । 


३ ह” छह समस्याये एवं तमान वल्थाए 


पिछले युद्ध की आकस्मिक आवश्यकताओं के कारण इस प्रसाली को बहुत प्रोत्साहन 
मिला । इजीनियरिंग, सीमेट कागज तथा अहमदाबाद क सुत्री कपडे के उद्योग-घन्धो 
मे तथा खानो व बन्दरगाहो के उद्योगों मे और केन्द्रीय व राजफीय जन निर्माण द 
रेलवे विभागों मे अधिकतर ठके के श्रमिक ही पाये जात है । जैबा कि पहने बताया 
जा चुका है, खानो मे अधिकतर श्रमिक ठके के ही श्रमिक होते है झौर यह प्रथा 
बागान में भी फैल चुकी है। अहमदाबाद म॑ लगभग १०% और सीमट, कागज तथा 
जूट की चटाइयो के उद्योगो मे लगभग २० रे २५% ठके के हा श्रमिक ह। कोलार 
की सोन की खानों म एक तिहाई श्रमिक तथा बगात में वन्दरगाहों के लगभग 
४३%, श्रमिक ठकंदारो के द्वारा ही रोजगार पात है। 
उके के श्रमिकों की प्रथा के प्रचलन के अनेक कारएा है। कई बार ऐसा 
होता है कि काय को जल्दी प्माप्त करने के लिये कुछ श्रमिको की एकाएक आवश्यकता 
झा पड़ती है। श्रमिक कई बार मिलते भी नहीं है। हमारे देश म रोजगार के 
दफ्तरा की स्थापना हुए भी बहुत दिन नही हुए है । कारखानो म पयवेक्षण कब 
चारिया वी भी कमी रहो है। इन अनेक कारणो स ठक वे श्रमिका का ही काम पर 
जगाता अ्रधिक सुविधाजनक रहता है परन्तु इस श्रथा के पक्ष म॒ चाह जितने भी 
तक क्यों न दिप्रे जाय यह स्पष्ट है कि इस प्रथा स लाभ के स्थान पर हानिया ही 
अधिक है । सवप्रथम तो श्रमिकों वे हित के लिय बनाय गये अनेक कानून जेस-- 
कारखाना प्रधितियम मजदूरी अधिनियम मातृत्व हित लाभ ग्रधिनियम आदि ठके 
वे श्रमिक्रा पर जागू नहीं होते और श्रमिक अनेक लाभो व सुविधाश्रो स बचित रह 
जात है ! ठक बे श्रमिक अधिकतर प्रवासा हात है । झ्त इनके जिय कानूनों को 
लागू करना कठिन हा जाता है। केवल श्रमिक क्षति पूर्ति अधिनियम ही इन पर 
लागू हाता हं। रायल श्रम आ्ायोग ने ठके के श्रमिकों की प्रथा १ अर य त बुराई की 
है ग्रार सिफारिश की है कि श्रमिको की भर्ती उनके काम थे धण्टा तथा उनव॑ वेतन 
आदि पर प्रवन्धको का पूरा नियन्त्रण होना चाहिय । इसी प्रकार स बिहार की श्रम 
जाच समिति न ठकेदारो द्वारा भर्ती की प्रथा वा खण्डन क्या है क्याज्रि ठकेदार 
अपने श्रमिकों की श्रोर कोई नैतिक दायित्व नहीं मानत है श्लोर उनवी असहाय 
स्थिति का अनुचित लाभ उठात हैं। बम्वई की कपड़ा श्रम जाच समिति ने भी 
इस प्रथा के बहुत से दोषो की ओर सकेत किया है | ठक्रेदार अपना ठका सबस कम 
बोली पर पाता है इसलिये उसके लिये यह स्वाभाविक है कि वह श्रमिको को बम 
से कम मजदूरी देने का प्रयत्व करे अन्यथा उसे लाभ न होगा । इस प्रथा का एक 
अन्य दोष यह हैं कक मॉलिको पर ठके के श्रीमकी के कल्यारा कार्यो का कोई उत्तर 
दायित्व नही होता और इस प्रकार ठकेदारो द्वारा श्रमिको को काम पर लगाने से 
उनको झ्ाथिक लाम होता है। ठके की भर्ती की प्रणाली तो मध्यस्थ द्वारा भर्ती 
की प्रणाली से भी झ्धिक दोपपूर्ण है क्योकि मध्यस्थ श्रमिका में से ही एक होता है 
परन्तु ठकेदार तो बिल्कुल बाहरी व्यवित होता है 


एक श्रमिकों के ३ 
औद्योगिक श्रम्रको को भर्ती की समस्याये ४२ 


इत बिचारो को ध्यात मे रखते हुये यह्‌ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है. कि 
ठेके के श्रमिक्रों की प्रथा के स्थान पर सीधी भर्ती की प्रशाली श्रपनाई जाये | जन- 
निर्माण-विभाग जैसी कुछ जगहो मे जहाँ ठेके के श्रमिको की प्रथा का पूर्णतया त्याग 
नही किया जा प्कता, वहाँ यह प्रथा नियमित कर दो जानी चाहिये । श्रमिक सम्बन्धी 
सभी काम्ृत, जेंगे --फैक्टरो अधिनियम, खान अ्रधिनियम तथा गजदूरी भुगतान 
अधिनियम ग्रादि ठेके के श्रमिकों पर पूरोरूप से लागू होने चाहिये। किसी भी स्थित्ति 
में कोई भी ठेकेदार कानून द्वारा निरिचित न्यूनतम मजदूरी पे कम मजदूरी न दे । 
इसके ग्रतिरिक्त जहा कही भो सम्भव हो, ठेके के श्रमिकों की प्रथा के उन्मूलन का 
प्रयतत किया जाना चाहिये । कई औद्योगिक समितियो ने भी इस प्रथा को समाप्त 
करने की सिफारिश कौ है । इस प्रथा को क्रोयला खानो में समाप्त करने के लिये 
शरकार ने एक जाँच समिति की नियुवित की थी जिसके एकमात्र सदस्यश्री 
एल० पी० देव थे । दरा समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर १६६१ में दी और इस प्रथा 
को सितम्बर १९६२ तक रामाप्त करने की सिफारिश की । केवल सात प्रकार के 
कार्यों में ठके के श्रमिक लगाय जा सकते थे, परन्तु उनमे भो धीरे-धीरे इस प्रथा को 
समाप्त कर देते की सिफारिश थी। ठेके के श्रमिक्रों को काम पर लगाने की शर्तों 
का तिय्रमह करने के लिए अब एक झअधिनियम (/&०) पास किया जा रहा है । 

जनवरी १६५१ मे उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीम-चार बडे-वड़े श्रमिक डिपो 
चलाना निश्चित किया और जन-निर्माण विभाग के ठेकेदारों के लिये यह अनिवाय 
कर दिया कि वह क्रेवल उस्हीं डिपो में से श्रमिक भर्ती करे । गोरखपुर प्रौर 
लखनऊ गे रोजगार दपतरो द्वारा चलाये जाने वाले श्रमिक डिपो को अपने श्रधिकार 
में लेकर सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित किया। वह श्रमिक जो किसी 
गिश्चित बाल तक कार्य करने का आइ्वासन देते है, भर्ती कर लिये जाते है, श्रौर 
उनके प्रारम्भिक प्रशिक्षण, भोजन और कपड़े का प्रवन्ध किया जाता है। काम 
करने थाले श्रमिकों को भोजन, कपड़ा और थोडा सा जेब्रख्च दिया जाता है । 
उनके वेतन में से जाग्त काट कर शेष वेतन उनके परिवारों को भेज दिया जाता 
है । इस प्रकार से श्रमिक मध्यस्थों व ठकेदारों के अनुचित व्यवहार से वच जाता 
है भौर उप्तका पर्याप्त बेवन सुरक्षित हो जाता है । 
गोरखपुर श्रम-सस्था 

गोरखपुर मे एक भर्ती का डिपो १६४२ में खोला गया जिसका उद्देश्य यह 
था कि लड़ाई से सम्बन्धित सामान बताने के लिये जो सस्थायें थी उनमे श्रमिकों 
को कमी न रहे | इस डिपो ने ज्ञीघ्र ही एक बडी संस्था का रूप घारण कर लिया 
ग्रोर इसके द्वारा लगभग ५०,००० अश्रमिक भर्तो होने लगे। इस रास्था का नाम 
“गोरलपुर श्रम सस्‍था' (00ग:फाण [,890ए07 078गआ58907) पड गया । 
स्थानोय भ्रमिको की कमी के कारण यह संस्था विहार व बंगाल को कोयले की 
खानो के लए भी श्रशिकों को पूति करने लगी ; लड़ाई समाप्त होने पर भी खान 





हि भ्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 
उद्योग की प्रारयंना पर यह संस्था कोयले की खानो के लिये श्रमिकों की पति 
करती रही, परन्तु भर्ती का व्यय अब खान उद्योग वहन करने लगा। खानो में 
अ्रमिक्रों वी भर्ती के लिये इस प्रकार यह एक संगठन वन गया जिसका नाम “कोयला 
खेत भर्ती संगठन पड गया (ए०ग छा०व5 एल्टाणााड 0ए8थग5डाणा) । भर्ती 
के आरम्भ का व्यय तो केन्द्रीय सरकार करती हे और दाद में कार्य पर लगाने 
बाली खानो से उनमे श्रमिकों की भर्ती के अनुसार व्यय ले लिया जाता है। १६५६ 
में विभिन कोयला खानो में गोरखपुर के श्रमिकों की सख्या १५,८६७ थी, परन्तु 
इस योजना के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुईं और १६५८ में इनके बारे में जाँच 
बी गई । योयला खातो की ग्रोद्योगिक समिति ने फरवरी १६५६ मे इस बात का 
निर्णय किया कि गोरखपुर के श्रमिको और अन्य श्रमिकों मे कोई भेद नहीं होना 
चाहिए और गोरखपुर की सस्था का सम्बन्ध केवल भर्ती से ही रहना चाहिए। 
अगस्त १६९५६ म समिति द्वारा अन्तिम रूप से यह निर्णय किया गया कि गोरखपुर 
की श्रम सस्था विलकुल ही बन्द कर दो जाये शौर इसके जो भर्ती के कार्य हैं वे 
राजगार दफ्तरों को सौंप दिये जाये । ससद्‌ के दस सदस्यों को एक समिति भी इस 
सम्बन्ध म बना दी गई थी। इस समिति ने अप्रैल १६६० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए एक विशेष त्रिदलीय समिति की 
नियुक्ति वी गई । परिणामस्वरूप गोरखपुर श्रम सस्था का प्रशासन जो ग्रव तक 
सरकार क हाय मे था १ प्रप्रैल, १६६१ से रोजगार दपतरो के निदेशालय को 
सौंप दिया गया। अब गोरखपुर श्रम सस्था राष्ट्रीय रोजगार सेवा का एक अग 
बन गई है। ६ कोयला खानो के रोजगार दफ्तर भी स्थापित कर दिये गये है, 
इनमे स्‌ ३ मब्य प्रदेश मं, २ पश्चिमी वगाल मे व १ बिहार में है। अब श्रमिक 
गारखपुर ज,न के स्थान पर भर्ती के लिए इन रोजगार दफ्तरों मे पजीकृत हो सकते 
हैं। गारखपुर श्रम सस्था के जो कल्याराकारी कार्य थे उनकी देलभाल भय कोयला 
खान कल्यारा निधि धनवाद के आयुक्‍त ((०॥्र!$807७7) द्वारा की जावी है। 
गोरखपुरी और स्थानीय श्रमिकों में भव कोई भेद नहीं क्रिया जाता ! गोरखपुरी 
श्रमिका व रहने के लिए भव विभिन्‍न कार्य-स्थानों पर होस्टल खोल दिये गये है | 
श्रमिको वी इच्छा पर यह वात छोड दी गई है कि वे चाहे तो अपनी पूरी मजदूरी 
कार्य-स्थान पर ही ले लें या गोरखपुर श्रम-सस्था द्वारा जो आस्थगित भुगतान 
(7८०० 94५7थ॥] की सुविधा दी जा रही है, उससे लाभ उठायें | विभिन्‍न 
खानो के लिए गोरखपुर श्रम सस्था द्वारा जो श्रमिक भेजे गये थे उनकी सल्या 
फरवरों १६६१ मे १९,४१० थी । फ़रवरी १६६२ मे यह सल्या २१,३३५ थी। 
जनवरी १६६५ से ३० नवम्बर १६६५ तक डिपो द्वारा, कोयला क्षेत्रो, कच्चे लोहे 
की खानों, उत्तरी पूर्वी रेलवे तथा उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग मे 
काम करने के लिए १२६८५ श्रमिक भर्ती करके भेजे गये । 


शौद्योगिक श्रमिकों की मती की समस्‍्वार्य डश्‌ 


श्रमिकों का स्थायीकरण ([060४४एशी5ाणा ० 80077) 

श्रमिको की भती को नियमित करने के लिए कुछ कारखानो ने बदली के 
अमिकों के वियन्त्रण की रीति अ्पठाई है । इस योजना को बदली नियस्वरण प्रथा 
अथवा बदली श्रमिकों का स्थायौकरण कहते है । इस योजना को दो उद्देश्यों से 
अपनाया गया है। प्रथम, बदली के श्रमिको के रोजगार को नियमित बनाना ग्लौर 
बूसरा, श्रमिकों की भर्ती मे मध्यस्थों के प्रभाव को मिटाना । इस योजना के अन्तर्गत 
प्रत्येक माह की पहली तारीख को कुछ चुगे हुये लोगों को एक विशेष वदली कार्ड 
दिया जाता है, जिन्हे प्रतिदिव प्रात.काल मिल के फाटक पर हाजिरी देतो होती 
है । प्रस्थायी रिक्त स्थानों की पूर्ति इन्ही लोगों मे से की जाती हे । जब तक बदली 
के का् प्राप्त श्रमिक पर्याप्त होते है, किसी ग्रन्य श्रमिक को भर्ती नहीं क्रिया जा 
सकता और रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रवरता ($०णंणाा) के प्रनुसार की जातो 
है । रा कार्य के लिये एक रजिस्टर रखा जाता है। प्रहमदाबाद में केद्रीय सरकार 
की सहायता से सितम्बर १६४८ में दस योजना को सूती कपडा मिल के श्रमिकों के 
लिये आरम्भ किया गया था और बाद में यह योजता बम्बई शहर और शोलापुर 
में भी लागू कर दी गई । इस योजना के प्न्तगंत बम्बई राज्य मे सूती मिलो में 
काम करने वाले ३,६७,००० श्रमिक आते हैं । यह योजना बम्बई व अहमदाबाद 
के मिल मालिक सघो के सहयोग से ऐच्छिक रूप से चालू है। इस योजना का 
उद्देद्य यह है कि बदली श्रमिकों का स्थायोकरएण किया जाय, तथा प्रनुपस्थिति 
झौर श्रमिकावतं की दरो व माँग के झाधार पर बदली श्रमिकों के पूल को 
विनियमित किया जाय । इसके ग्तिरिकत ग्रधिक व ग्च्छा उत्पादन करना, भर्ती 
के दोष तथा रिव्वत को समाप्त करना, और श्रमिकों को प्रशिक्षरा देवा भ्रादि भी 
इस योजना के उद्देश्य है। | पजीकृत श्रमिकों को प्रमाण-पत्र दिये जाते है और 
मोकरी दिलाने मे नौकरी कर चुकने की अवधि का विचार रखा जाता है। 
कोयम्बटूर की कपड़ा मिलो में भी यह योजना लागू कर दी गई है) वन्दरगाहो के 
अ्रमिको के रोजगार को नियस्त्रण से लाने के लिये जो १९४८ का अधिनियम है 
उसके भ्रल्तगंत बम्बई व कलकत्ता, मद्रास, कोचीन तथा विशाखापतनम्‌ में श्रम्तिको 
के स्थायीकरण की योजनायें लागू है | ऐसी स्थायीकरण योजता जमशेदपुर की 
लोहे की चादर की कम्पनी में भी लागू है। इन योजनाग्रो के अन्तर्गत फैक्ट्री के 
प्रत्येक विभाग में श्रम्तिको के पूल बता लिये गये है और प्रत्येक पारी ($%87) में 
आवश्यकतानुसार श्रमिको को काम पर लगा लिया जाता है। श्रमिकों की 
अनुपस्थिति के कारण जो स्थान रिक्त हो जाते है उनको भी इन्ही पूल के श्रमिकों 
से भर लिया जाता है। इन्दोर मे भी सूती कपडों के कारखानो में श्रमिकों की 
भर्ती के लिए १६५३ में एक केन्द्रीय बदलो नियन्त्रण कमेटी की स्थापना को गई 
थी, परन्तु यह योजना अधिक दिनों तक न चल सकी । 

जनवरी १६३० मे छुँटनो के श्रमिकों का पूल बनाने तथा श्रमिकों के 


४६ श्रम समस्याये एवं समाज कल्याण 


स्थायीकरण के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार हारा एक योजना बनाई गई थी) यह 
योजना पहले छ माह, फिर एक वर्ष तक चलाते का विचार था, परव्तु फिर 
इसकी सफलता को देखकर इसको जारी रखने का निश्चय किया गया है। 
प्रयोगाह्मक रूप से यह योजना कानपुर में श्रारम्भ की गई और खालटोली, कालपी 
रोड, जूही तथा कूपरगज मे रोजगार दफ्तर के उप-कार्यालय खोले गये। यद्यपि 
इस मोजना की पूर्सो प्रगति में कुछ प्रारम्भिक कठियोइयाँ थी, फिर भी इस योजना 
का प्रारम्भ सफल रूप से हुआ, परन्तु नेनीताल मे हुए त्रिदलीय श्रम सम्मेलन मे इस 
बात का निर्णय किया गया कि इस योजना को १ जुलाई १६५४ से समाप्त कर 
दिया जाये । परन्तु उसके पश्चात्‌ राज्य सरकार ने यह निण॒य किया कि रोजगार 
दफ्तरों से सम्बन्धित ज्िवाराय समिति की सिफारिशों पर कोई अन्तिम निश्चय 
होने तक इस योजना को कुछ दिनो तक अस्थायी रूप से चालू रखा जाए। फेवल 
बवूपरमज कार्यालय बन्द कर दिया गया । हमारे विचार मं इस योजना को समाप्त 
नही करना चाहिये क्योकि भर्ती के तरीके मे जो पक्षपात व अष्टाचार भा गया था, 
बहू इस भ्ोजना से काफी सीमा तक समाप्त हो गया । यह योजना रोजगार के 
दपतरी ग्रौर उत्तरी भारतवष के मालिक स्घ के मध्य हुये सम्मानित समभौत पर 
आधारित है । इस योजना के अन्तगत जो काय पझब तक हुआ है वह भी काफी 
सराहनीय कहा जा सकता है । यह योजना कानपुर की कडैनी सूती कपड़ा और 
तल मिला म लागू है। १६६४ मे २८८५२ श्रमिकों को नौकरियों भी दिलाई गईं। 
इस ग्रवधि म २५६२३ रिक्त स्थानो की सूचता मिली जिनमे से २२२७६ स्थातो 
पर लोगो को लगा भी दिया गया । 
भर्ता की बुछ अन्य पद्धतिया 

एक स्थायी श्रमिक वर्ग तैयार करने के उद्ृश्य से अनेक सस्थाय रोजगार भ 
लगे हुय श्रमिकों के सम्बन्धियों को ही भर्ती मे प्रथम अवसर दती है। यह कहा 
जाता है कि एस लोग सरलता से कारखाने क॑ प्रनुशासन को स्वीकार कर लेते 
हैं । ग्रत प्रव धर्कर्ताओं व॑ अनुकूल भी होते है। फिर भी यह रीति दोषरहित 
नही है ५ यदि शेप बातें सामान्य हो अर्थात प्रार्बी पूणुरुप स योग्य हो तो इसमे 
कोई हानि नहीं वरन्‌ यह वाछनीय है कि रोजगार म लगे हुय तथा रोजगार में 
पहले रह चुके लोगा के पुत्र तथा सम्बन्धियों को प्रथम अवसर दिया जाये। परणु 
व्यवहारिक रूप में यह रीति पक्षपात साम्प्रदायिक्‍ता तथा जातीयता का 
प्रोत्साहन देती है और बहुत से ग्रकुशल लोग नौकरिया पा ज्ञत हैं। श्रत भर्ती 
करने मे केवल वैज्ञानिक सिद्धा तो का ही पालन होता चाहिय और इसमे किसी भी 
प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिये। 

सम्भवत भर्ती की प्रचलित बुराइयो को दूर करने और उस वैभानिक रूप 
से चलाने का एक यह ही उपाय है कि रोजगार के दफ़्तरो म वृद्धि करके 
उनका अधिकतम उपयाग किया जाये ! 


ग्रौद्योगिक श्रमिकों की भर्ती की समस्‍यायें ४७ 


रोजगार दफ्तर 
(शाफ्ञा०ग्रात्ता एडशादा2०5) 
परिभाषा 
रोजगार उफ्तर एक विद्येप प्रकार की वह सस्था है, जिसका मुख्य कार्य 

कार्य-इच्छुक लोगो को उनकी योग्यतानुसार उपयुक्त कार्य दिलाना तथा मालिको को 
गोग्य भोर अच्छे श्रमिक प्राप्त करने मे सहायता देना है। इस प्रकार वे कार्य 
इच्छुक लोगों और मालिको को शज्ञाप्नितम सम्पर्क में लाने का कार्य करते है । प्रत्येक 
श्रमिक जो कार्य ढढ़ने म॑ सहायता चाहुदा है, अपने घर के निकटतम रोजुगार 
दफ्तर में प्राना-पत्र देता है । वहां उसका नाम, योग्यत्ताएं, अनुभव तथा विशेष रचि 
ग्रद का विररण जिस लिया जाता है। इसी प्रकार मालिक जितको श्रमिकों को 
आ्रावश्यक्ृता होती _है, रोजगार दफ्तडों को यह सूचित वंरते है कि उनके पास 
कौन में स्थान रिक्त है और उन्हें किस योग्यता के थमिको की ग्रावश्यकता हूँ। 
बह सं विवरण रोजगार दफ्तर में सुब्यवस्थित रूप से पे रखे जाते 2ै। जब--ओ. 
कोई नौझूरी रिक्त होने की सूचना मिलती है, तो रोजगार दफ्तर कार्य-इच्छुक 
ब्यकितयों में स उस के लिये उपयुब्त योग्यता रखने वालो को चुन लेता है, 
ग्रौरे उनके नाम मालिकों के सम्मुष विवाराथ भेज देता है और यदि ्रोवश्यकता 
हुई तो दोनो पक्षो के वीच समालाप (!राधश्ा०७) का प्रवन्ध कर देता हे। 

न्तिम निणुंय मालिको पर निर्भर करता है। जिन व्यवितयो का चुनाव नही हो 
पाता है, उनके लिये रोजगार दफ्तर तब तक प्रयत्त करता रहता है, जब तक वे 
योग्य व्यवसार्य नही पा लेते । इस प्रकार रोजगार दफ्तर श्रमिक्रो. की माँग और 
पूछ्ति में सन्तुलन स्थापित क़रते है, और प्रत्येक_कार्य पर उपयुक्त व्यवितयों कीं 
नियुक्ति करने में सहायक होते है। ४“ ग:४ 
रोजगार दफ्तरों का कार्य तथा महत्व 

राज्य द्वारा सनालित रोजगार _दफ्तरों के महत्व को १६१६ में के महत्व को १६१६ में विशेव ब्यापों 
मान्यता प्रदान की -गई, जबकि वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय अम सम्गेलन हु एक 
अभिसमय ((०॥५७॥007) द्वारा इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक रादस्य देश को 
जनता के लिए एक नि शुल्क रोजगार दफ्तर स्थापित करना' चाहिये जो कि एक 
केन्द्रीय प्राविकार के नियंत्रश मे रहे। यह विषय १६४७ मे, जेनेबा में हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के तीसबे अधिवेशन की कार्य-सूची पर फिर से रखा धया 
और टरादस्य रारशारो से रोजगार दफ्तरों के समठनों के बारे मे सूचना मांगी यई । 
यह यूचना झनेक देझो से प्राप्त हुई, जिनमे भारत भी था। इसके आधार पर 
१६४८ मे प्रुनार्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने सान-फ्रासिस्कों मे होने वाले ३१ वे वापिक 
“अधिवेशन मे एक अभिसमय पास किया ओर एक सिफारिश भो की ॥ इस अभिस्तमय 
मे रोजगार दफ्तरों के कार्यो ओर करांव्यों की झूप-रेखा दो गई है, और इनको 
सफल बनाने के लिये मालिक और मजदूरों के सहयोग का अनुरोध किया गया हर 
“54 ७-2 

















रा श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


रोजगार दफ्तरो के कार्य अत्यधिक महत्वपूरों हैं! एक सुसचालित श्रौद्योगिक 
व्यवस्था में इनका एक विश्येप स्थान है। राष्ट्रीय लाभाश्य (ए४07वां गरशहंध्ा0) 
की अधिकतम वृद्धि दो बातो पर निर्भर है। प्रथम तो श्रमिकों को अर्न॑च्चिक (090- 
[७7/४73) वेकारी से बचाना । दूसरे, प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यतानुसार कार्य 
देना । रोजगार दफ्तर इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण का्यं करते हैं। इसमे सन्देह नहीं 
कि रोजगार दफ्तर नवोत व्यवसायों का निर्माण नहीं कर सकते । इनका मुख्य 
कार्य श्रम की माँग व पृति में पूर्ठा हप से सन्तुलनन स्थापित करना है। श्रमिकों 
और उनकी नौकरियों मे उचित प्रकार का सन्तुलनत स्थापित ने हो पाने का #एक 
कारण यह भी है कि श्रमिको को रिक्त नौकरियों की और मालिकों को बेरोजगार 
मजदूरा की सूचना नहीं मिल पातो | ऐसी स्थिति मे रोजगार दफ्तर दोनों को 
उपयुक्त सूचना दे सकते हैं। यह बहुत आइचय को बात होगी कि जब तिवेज्ञ तथा 
अन्य अनेक महत्वपूर्ण वस्तुप्रो के लिये तो सगठित बाजार काफी समय से पाये जाते 
हैं श्रम के लिये कोई ऐसी व्यवस्था न हो, विशेषकर जब श्रम का मोलभाव भी 
संसार म॑ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ग्रत श्रम को रोजगार दिलाने के लिये भी किसी 
उचित व्यवस्था का होना अत्यधिक ग्रावश्यक है । 
यह तो सरकार का कत्तंव्य है कि वह जन निर्माण कार्यों से, उद्योग-धन्धो 

को प्रोत्साहन दकर, कृषि मे उन्नति करके तथा देश मे धन का समान वितरण 
आदि करके लोगो के लिये अधिक नौकरियाँ उपलब्ध करे। रोजगार दफ्तरो का 
यह उत्तरदायित्व होता है कि वे इस बात का ध्यान रखे कि रिक्त “स्थानों पर 
वही मनुष्य निधुक्तत क्यि जायें, जो उनके सर्व-उपयुकत हो । इस प्रकार रोजगार 
दफ्तरो के द्वारा श्रमिको को सर्व-उपयुकतत नौकरी और मालिकों को स्वे-उपयुक्त 
कर्मचारी मिल जाते है। इस प्रकार हर नौकरी पर उचित व्यक्ति की ही नियुक्ति 
होती है । जो समय स्थानो के रिक्त होने तथा उनके भरने के समय तक व्यर्थ जाता 
है, बह भी यथा-सम्भव कम हो जाता है। मध्यस्थो द्वारा भर्ती के दोष आदि भी 
रोजगार दफ्तरों के होने से दूर हो जाते है। रोजगार दफ्तर इस बात का भी 
ध्यात रखत हैं कि श्रावश्यकतानुसार निपुणा श्रमिक बाजार मे प्राप्त होते रहे और 
उनका उचित रूप से उत्पादन की विभिन्‍न शाखाग्रो मे वितरण हो जाये । वे कार्य 
योग्य मनुष्यों, नौकरियों बेरोजगारी तथा ब्यवसाय आदि के बारे में सूचना भी देते 
रहते है जो कि जनता और सरकार के लिये अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होती है । 
वे विस्थापित (0599066) व्यवित्तयों, शरणाशियों तथा पूर्व सैनिको (छड़- 
$८शा८६गा८॥) को वसाने म भी सहायता देते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि रोजगार 
दफ्तर नोकरियाँ निर्मित नहीं कर सकते और जब तक कोई स्थान खालो न हो 
वह किसी का काम पर नहीं लगा सकते, फिर भी एक सीमा तक रोजगार दफ्तर है| 
बेरोजगारी कम करन मे सहायक सिद्ध होते है । अनेक वार ऐसा होता है कि एक 
स्थान पर तो वक्षारी हाती है और ब्न्य स्थानों पर श्रुमिको का अभाव होता है। 


ओऔद्योगिक श्रमिकों की भर्ती की समस्‍यायें ६4 


ऐप्ती झवस्था दो कारणों से उत्पन्त हो सकती हैं--एक सो नौकरी के सम्बन्ध में 
बेरोजगार मनुष्यों की पूर्णो मनभिज्ञता के कारण, दूसरे, उबित प्रशिक्षण फे झभाव- 
“स्वरूप उस स्थान के लिये प्रयोग्यता के फारण | ऐसी अनेक ग्रवस्थाप्रों में रोजगार 

दफ्तर बेकारी कम करने में भ्रत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकते है । वे केवन प्ावश्यक 
सूचना देने का साधन ही नहीं होते, वरत्‌ नौकरियों के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण देने _ 

का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार रोजगार दफ्तर श्रम दाजार में श्रमिकों की मांग 

ह पूर्तिक संतुलन मे जो विलम्ब होता है, उसको कमर कर देते हैं । इस प्रकार 

वद्चपि कुल रोजगार की थधृद्धि करते मे उनका झ्धिक हाथ नहीं होता, तथापि_ 


बैरोजगा कलम 2204: न पका दोषों को दूर करने मे बे सहायक होते हैं । 
लोगों का यह विचार भी अमभपुरं है कि रोबगार दफ्तरों से सब लाभ केवल 


श्रमिकों को ही होते है । ये दफ्तर मालिकों के_ लिये भी घत्यन्त लाभवायह हैं । 
प्रत्येक मालिक के लिये रिक्त स्पान का झीघ्र से शीघ्र भर जाना बहुत महत्व 
रखता है। भालिक यह भी समभते है कि रिक्त नौकरियों का भर जाना हो काफी 
नही है, प्रपितु प्रस्थेक नौकरी के लिये उपयुक्त मनुष्य का होना भा अविश्यक है । 
रोजगार दफ्तर इन दोनों उद्देश्यो की पूर्ति मे सहायक सिद्ध हो सकते हैं । जब 
श्रमिक झनायास ही भर्ती के लिये आ जाते हैं, तों या तो मालिक को उपयुक्त 
प्रमिक पाने के लिये काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, या उन्हें नये श्रमजीवियों को 
बहुत बड़ी संख्या मे शिक्षा देनी पड़ती है। परन्तु मालिक के सिये यह दोनों ही 
बातें दुष्कर होती हैं भौर परिणामस्वरूप पनुपगुकतत लोगों को भर्ती प्रधिक हो जातो 
है । इसका पाल यह होता है कि श्रमिकों का श्रमिकात्र्ते बढ जाता है। इसके 
प्रधिरिकत मालिकों को और भी खर्चे करने पड़ते हैं, जेसे-रिक्त स्थानों का विज्ञापन 
या भर्ती के लिये एक विशेष विभाग का संचासन भादि । यदि मालिक को सेजगार 
दफ्तरों के द्वारा श्रमिक मिल जायें तो क्र सब कठिनाइयों तथा व्यय डर तथा व्यय दूर हो 
सोोहै। 7 7 पे सेट 27० 

सह सर्वगान्य है कि रोजगार दफ्तर चैरोजगार मयुध्यों के तिये भत्यातत 
लाभदायक सिद्ध हमे हैं। इनके न होने से काम की से काम की खोज में श्रमिक को प्रार्यना-पत्र 
लिये हुये रघान-स्थान पर घुमना पड़ता है। एसी स्थिति मे. _ हनन न पर ही 
निर्भर है, कि, भाग्यिवरा श्रम्रिक ऐसे स्थान पर पहुँच जाये जहाँ उसे नौकरी मिल 
जाये । अधिकतर श्रमिकों को ऐसा सुस्ंयोग बहुत दिनों तक नही मिल पाता । एक 
बड़े लगर में एक श्रसिक एक दिल में कुछ ही स्थानों पर जा सकता है भौर इस 
अवस्था मे यह सम्भव है कि वहू जगह पाने के लिये घूमता फिरता रहे जवकति उसी 
अग्रर के किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ पर वह संयोगवद्च न जा पाया हो, स्थाव रिक्य 
हो। इस प्रकाए समय व श्रम को नष्ठ होना श्रमिक, मालिक तथा समाज सभी के 
दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, और यदि नौकरी की खोज मे कही दूर जाना 
पड़ता है तो व्यय और भी बढ़ जाता है | रोजगार दफ्तरों की सह्दायता से वे सब 


४० श्रम समस्याये एवं समाज वल्याणश 


हानियी जो अस्तैद्धान्तिक रूप से नौकरियाँ खोजने के कारण उत्पन्त हो जाती हैं, 
दूर हो सकती हैं । हि 
सक्षेप्र में रोजगार दफ्तरो के कार्य निम्नलिखित कहे जा सकते है -[३) ये. 
मालिकों तथा श्रमिकों के बीच मध्यस्थ का काम करते है और नोकरी का ग्रापस्ती 
निर्णय उन्ही दोनों पर छोड देते है । इस प्रकार यह श्रम की माँग व पूर्ति म सतुलन 
स्थापित करते हैं। (२) उस स्थान से जहाँ श्रमिक अधिक हो ये श्रमिकों को उम्र 
स्थान पर भेज देते हैं जहा उनकी कमी हो । इस प्रकार ये श्रम की गतिशीलता को 


हो जाते हैं, बयोकि वे सबको निशुल्क समान सहायता देते है। उनके करेंशे सेवे- 
उपयुक्त व्यक्तियों की ही नियुवित होती है। (४) वे कार्य-योग्य मनुष्यों तथा 
बेरोजगारी के आँक़डो को एकत्रित करते है और इस प्रकार देश में श्रमिकों को 
वास्तविक स्थिति ज्ञात हो जाती है। (५) वे अनेक योजनाग्रो को लागू करने व 
चलाने म॑ सहायता दते है, जैसे--वेरोजगारी वीमा योजना, स्थानीयकरण याजता 
तथा विस्थापित व्यक्तियों को बताने दथा उनको कार्य पर लगाने की योजना आदि । 
(६ )$ )॥ अ्क्लेक्नी को प्रशिक्षण की सुविधाये देते है तथा वच्चों के माता पिता व 
अ्रभिभाविकों को व्यवसाय सम्वन्धों तथा व्यापार सम्बन्धी परामर्श व निर्देशन दते 
हैं। (७) वे नौकरियो के खालो होने श्रौर उनके भरते के वीच के समय को कम 
कर देते है और इस प्रकार अन॑च्छिक वेकारी को कप्त करते में पहायक होते हैं, 
यद्यपि यह सत्य है कि वे रोजगार की उत्पत्ति वही कर सकते । 
प्रन्य देशों की भाँति रोजगार दपतरो का महत्व हमारे देश में भी सामाजिक 

सुरक्षा और आर्थिक उन्नति की योजनागो में अत्यधिक है। इनका संगठन हुए अभी 
अधिक वर्ष दही हुए हैं और इनकी सेवायें निशुल्क तथा ऐच्छिक रूप से होती है $ 

दि इनको व्यापारिक दृष्टि से देखा जाय, जैसी कुछ भ्न्य देशो में इनकी स्थिति है 
तो यह भारत मे सफ्ल नही हो सकते । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ का भभिसमय-भी 
इसी बात को सिफारिश करता है कि रोजगार के दफ्तर नि शुल्क सेवा द्वते रहेगा 
इनको एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और समाजसेवी सस्था समफ़ना चाहिये, परेंन्तु इस 
बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इनके प्रन्दर भी सरकारी कार्यालयों की 
भाँति केवल कागजी कार्यवाही की ही प्रघानता न रहे | मदि रोतगार दफ़्तर कार्य 
के लिए उपपुक्त व्यक्तियों वो ढूढ़ने मे अधिक समय लगायेगे तो मालिकों के लिए 
श्रमिकों की व्तीक्षा करना कठिन हो जायग्रेगा ; इसो प्रऊार जिन श्रमिकों को काम 
की आधश्यक्ता है चह बार-बार रोजगार के दफ्तरों के ही चक्कर नहीं काट सकते , 
जब॑ कि उनके धरों मे खाने का भी अ्रभाव हो । इसछिये रोजगार दफ्तरों को अपने 
उद्देश्य वो प्रूति के लिये शीक्षता, कुशलता ओर व्यापारिक स्प से कार्य करना 
चाहिये । 





औ्रौद्योगिक श्रमिकों की भर्ती की समस्‍यायें भर 


अन्य देझों में रोजगार दफ्तर 
रोजगार दफ्तरों की प्रावश्यकता औद्योगिक विकास के झारम्म में ही 

अनुभव की जाने लगी थी । प्रारम्भ में यह व्यापारिक दृष्टि से लाभ उठाने के लिए 
वब्यवितगत संस्था के रूप मे अथवा कुछ दानी संस्थाओं, जैसे युवक क्रिश्चियन संघ 
(५, ४. ०, &.), हारा विभित समाजसेवी संस्था के रूप में प्रचलित हुये । राज्य 
द्वारा नियन्त्रित रोजगार दप्तरों का बाद मे विकारा हुप्ना और न्यूजीलैंड में इतको 
१८६१ में प्रथम बार प्रारम्भ किया गया  जमेंती मे पहला रोजगार दफ्तर १८८३ 
में बलिन में चालू हुआ, परन्तु उतका राष्ट्रीयकरण १६१८ के बाद हुआ । १६२७ में 
रोजगार दफ्तरो की एक राष्ट्रोय संस्था और रोजगार दिलाने की एक बीमा योजना 
का बलिन मे प्रारस्म हुमा । यह एक विदलीय झायोग के मियस्वण में थे । फाँस से 
सामुदायिक रोजगार कार्यालयों से प्रारम्भ किया, जिनके स्थान पर बाद मे १६१४- 
१८ के बोच मे विभाभोय रोजगार कार्यालयों की स्थापना हुई। झाजत्रल एक तो 
क्षेत्रीय परिसूचत गृह (छ८टटा०्यव। 0]४8772 पर०प5९८) है और एक श्रम मर्तालय 
के प्राधीत केन्द्रीय रोजगार कार्यालय है ॥ फ्रास के रोजगार दफ्तरों का एक बिश्लेप 
सक्षण यह हैं कि वह व्यवसाय के झ्राधार पर विभिन्‍न खण्डों मे विभाजित हैं श्ौर 
प्रत्येक खण्ड मालिकों और श्रमिक्रों से पूर्राूष से परामशे करके भ्रपनी नीति लागू 
करता है। रूस भे राष्ट्रीय समाजवादी व्यवस्था के ग्रधीन १६३१ में स्टाफ कार्यात्रयों 
की स्पापना हुई जो रोजगार दपतरों का कार्य करते हैं भर यह सभी सस्यात्रों के 

लिये ग्रनिवा्य है कि वे श्रमिकों को इन दफ्तरों के द्वारा ही भर्ती करे । 

अमरीका मे न्यूयार्क शहर के अत्दर प्रथम बार सार्वजनिक रोजगार सेवा 

१८३४ मे चाहन्मू को गई और ऐसे स्थान खोले गये जहाँ मालिक लोग आाप्रवासियों 

((णणांहएवपा$) से सम्पर्क स्थापित कर सकते थे । नगरपालिकाम्रों के रोजगार दफ्तर 

'लौस एम्जिल्स' (.0: 878०।९७) और 'सीटल' (5८४७४) नामक शहरों मे बाद में 

खोले गयगे। विधान द्वारा सावंजनिक रोजगार दफ्तर १५६० मे 'आोहोओ' (0॥०) 

नामक राज्य प्रें प्रथम बार स्थापित किया बया | सघीय सरकार द्वारा प्रथम महायुद्ध 

में एक टाध्ट्रीय रोजगार सेवा चालू की गई जिसका उद्देश्य ऐसे बड़े शहरों में 

रोजणार सेवा प्रदान करना था जहां राज्यो द्वारा रोजगार सेवायें चालु नही की गई 

थीं। महायुद्ध के पश्चात्‌ यह राष्ट्रोय दफ्तर भी राज्य सरकारों को दे दिये गये । 

झाषिक तथा श्रम रोजगार को समस्‍यायें क्योंकि अन्तर्राज्य समस्‍यायें थी इसलिए 

१६३३ में एक भषितियम पारित क्या गया (फशेब्शाथन?्छुष्धा हैण। ०ी 933) 

इसके प्रन्तगंत समस्त संघीय राज्य मे एक निशुल्क सार्देजतिक रोजगार सेवा चाल्तू 

की गई। इसका भ्रद्यासन राज्यों द्वारा किया जाता है। सेबाझ्नों के समन्वय का 

उत्तरदापित््व संघीय सरकार पर है। समस्त राष्ट्र मे १८३० पूर्ण कालिक स्थानीय 

दपतर इस समय चालू हैं। यह सेवायें स्थानीय, राज्य ग्रौर संघीय सस्थाप्रों के 


भर श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


समुक्त प्रवत्तों का प्रिणाम हैं। इनके अठिरिक्त घुल्क लेने वालों निजी रोजगार 
ससथायें मो हैं जो ५० से अधिक वर्षों से चालु हैं। इन सस्याओ में प्रास्म्त में कई 
दोप थे, परन्तु अव कई राज्यो मे इन पर विधान द्वारा नियस्त्र् लागू कर दया 
गया है और इनको लाइसेंस लेना पटता है। १६१८-१८ के मह्ययुद्ध के दिनों मे 
इन निजी सस्याग्रों को बहुत कार्य मिला और इन्होंने बहुत लाभ कमाया । 
ग्रेंट ब्रिटेन से, जिसके आधार पर भारतीय रोजगार दफ्तर निर्मित क्षिए गए 

हैं, भ्रथम रोजगार दफ्तर १८म४ में ऐषम में प्रारम्भ हुआ । इसके हारा कियो 
प्रकार का घुल्क नही लिया जाता या परन्तु जिनको नोकरी मिल जाती थी, उतसे 
अश्ददान ग्रहरा वर लिया जाता था। १६०२ में एक “श्रम ब्यूरों (बस्सन) 
अधिनियम! [स्‍.39007 छएण&३०ए१ (7.07007) /०(] पास हुच्चा, जिसके अस्तगेत 
स्थानीय निक्नायो ([.०८७ छ०025) को रोजगार के दफ्तर स्पापित करने का 
झधिवार मिल गया । १६०४ में बेरोजगार श्रमिक्रों के लिए एक अधिनियम पास 
हुआ जिसके अन्येत प्रोडित मनुप्यो के लिए स्थापित समितियों (07655 
((०पागरश०६५) ने २५ रोजगार दफ्तर स्थापित क्यि, किन्तु इनकी आलोचना की 
गई। पहला राजेबार दफ्तर १६१३७ में सरकार न व्यात्रार बोई (80970 ० 
प्रन्‍७08) के पग्रन्व्येत स्थापित क्या। यह १६०६ झे, दरिद्र मनुप्यों के वानून 
(१००7 .8५5) के लिए जिस रायल थायोग की नियुक्त हुई थी उतनी सिफारिशों 
के परिसामस्व॒रुप, स्थापित क्या यया था । देश को फ़िर ११ विभागों में विभावित 
क्रिया गया और लब्दन म एक वेन्द्रोय कार्यालय खोला गया । महीने भर के अन्दर 
हो रोजगार दफ़्तरो की सख्या ६६ से वटकर २१४ हो गई और १६१२ में उनकी 
संह्या ४१४ तक पहुँच गई! १६६१६ में जब श्रम मत्रालय की स्थापना हुईं तब 

इसने श्रम दफ़्वरों का प्रशासन सार व्यापार बोर्ड से लेकर सदय सभाल लिया और 
तब से इस सस्या का नाम श्रम दफ्तरों के स्थान पर रोजगार दफ्तर हो गया । १६१६ 

में इन रोजगार दफतरों के कार्यों की जाँच करन के लिए एक समित्ति को नियुक्त 

हुई । इसने यह सिफारिश की कि इनका राष्ट्रीय झाधार पर तिर्माण क्या जाय 

और राष्ट्रीय बीमा योजना भी इनके हो द्वारा लागू की जाय । परिणामस्वरूप १२० 

लाख श्रमिकों का, १६२० में बरोजगारी वीमा अधिनियम के पास होने के परन्‍्चातु 

रोजगार दफतरों के द्वारा बीमा हुआ 

द्विटन में प्रव श्रम और राष्ट्रोप बीमा मन्त्रालय रोजगार दपतरो के सवाबन 

के त्थिए सतरदाको; है. ५ इनका; खज भी छोपरे-दीरे डिलस्पित कर शिए्ा णया है और 
अब ये व्यवसाय सम्बन्धी पथ निर्देचता और प्रश्चिन्षण का कार्य भो करती हैं। 

१६४८ में एक रोजगार ग्रोर प्रशिक्षण अधिनियम भी इसके कार्यों को स्पष्ट करने 
के बिए पारित हुमा । इस समय ब्रिटेन मे €०० स्थानोय तथा ह्ाँच रोजगार दफ्तर 
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औद्योगिक श्रमिकों की भर्ती की समस्याये शई 


है जो रोजगार दफ्तरो के समान कार्य करते हैं ।? मालिकों व श्रमिकों में पुरा 
सहयोग बनाये रखने के लिये स्थानीय रोजगार समितियाँ भी स्थापित की गई है। 
प्रशिक्षण के लिए १४ सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनमें व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण 
दिया जाता है। दो विज्ञेष रोजगार दपतर भो हैं जो युबकों को रोजगार देने और 
अपाहिज लोगों को बसाने का कार्य करते है । 


भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा 

ऐतिहासिक रूप-रेखा 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ ने १६१६ में एक प्भिसमय हारा इस वाद की 
सिफारिश की थी कि एक निशुल्क रोजगार दपतर की स्थापना होनी चाहिये । 7 
भारत ने १६२१ में इस प्भिसमय को स्वीकार कर लिया था पर १६३८ मे उसको 
अस्वीकृत घोषित कर दिया । १६२६ की मन्दी से उत्पन्न वेकारी को समस्या के 
विषय में छुाव प्रस्तुत करते हुए रॉयल श्रम झायोग मे इस बात को स्वीकार नहीं 
किया था कि रोजगार दफ्तर वेकारी को दूर कर सकते हैं। उसके मतानुध्तार ऐसे 
दफ्तर केवल श्रुम॒ की गतिशीलता मे ही _वृद्धि कर सकते हैं। झायोग के शब्दों 
में “ऐसे कार्यालय उन क्षेत्रों मे जहाँ से श्रमिकों को लिया जाता था भूतकाल में 
तो कुछ उपयोगी सिद्ध हो राकते थे, एरस्तु हमारे विचार में ऐसे समय में उनको 
स्थापित करना वुद्धिमानी नही होगो जवकि अधिकतर श्रसिकत कारखाने वे फाटक 
पर ही मिल जाते है ।” किन्‍्तु इस विचार के होते हुये भी श्रमिक भौर मालिकों के 
सघो ने तथा भनेक समितियों ने जैसे सप्र्‌ कमेटी, बिहार व कानपुर की श्रम जाँच 
समिति और श्रम झनुसधान समित्ति श्रादि--ने रोजगार दफ्तरो की स्थापना के पक्ष 
में ही अपना मत प्रकेट किया। 

पिछले युद्ध के दिनो में जब कि सरकार ने तकनीकी कर्मचारियों का अभाव 
अनुभव किया तब युद्ध को सामप्रो बताने वाले कारखानों और फौज के लिए 
तकनीकी कारीगरो की पूर्ति करने के लिए क्षम विभाग के भध्रन्तर्गंत कारीमरो के 
तकनीकी प्रशिक्षण के लिए एक योजना बनाई गई) कैवल इस प्रशिक्षण के लिए 








हो गई झौर यह ग्रावश्यक हो गया कि रोजगार दफ्तरों का विस्तार और समन्वय 
किया जाये । अतः जुलाई १६४५ में एक पुन. स्थापन तथा रोजगार निदेशालय 
खोल्ता गया भौर उसके अन्तर्गत देश मे ७० रोजगार दफ्तर स्थापित किये गये ! 
आरम्भ में इन दफ्तरों का कार्य केवल यही था कि सेना से निकले हुए से निको और 
कारीगरों की सहायता करें और उनके प्रशिक्षण को व्यवस्था करे। परन्तु १६४७ 
में इस रागठन का क्षेत्र विस्तृत करके इनके अन्तर्गत पाकिस्तान से विस्थावित हुए 
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लोगों की सहायता का कार्य भी सम्मिलित कर लिया गया और भप्नेल १६४८ मे 
रोजगार दफ्तरो को उन सभी भनुष्यों के लिए, जिनको रोजगार को प्रावइ्यकता 
हो, खोल दिया गया । 
भारत में रोजगार दफ्तरों का संगठन 

१६४७ मे भारत मे ७० रोजयार दपतर थे, परन्तु देश के विभाजन के 
बाद १७ रोजगार दफ्तर पाकिस्तान के अधिकार में झा गये । फरवरी (&४द में 
पश्चिमी बगाल मे एक नया दफ्तर खोला गया । ,देहली के केन्द्रीय रोजगार दफ्तर 
को क्षेत्रीय रोजगार दफ्तर मे परिणत कर ;देया गया। यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए 
परिसूचना गृह ((८४778 8075४) का कार्य भो करता रहा। देहली मे एक 
केद्वीम निरीक्षण कार्यालय भी स्थापित क्या गया। अ्रप्रैल १६५० मे 'ब' श्रेणी 
के राज्यो के दफ्तरों को भी केन्द्रीय संगठन के अन्तग्रेंत ले लिया गया। जनवरी 
१९६५५ में रोजगार दपतरो की सख्या १२८ थी जिनमे € क्षेत्रीय दफ्तर, ६४ उप- 
क्षेतीय दफ्तर श्र ५५ बिला दफ्तर थे। १ नवम्वर १६५६ से रोजगार दफ्तरो 
और प्रशिक्षण केखो (77078 (०7४८७) का प्रशासन राज्य सरकारी को सौप 
दिया गया है । प्रत्येक राज्य म अब हरद्चिक्षण तथा रोजगार निदेशालय (6० 
7070४ 0/याक्षा॥ 00 फ्ञौी०)ा्य) बना दिये गये हैं। ग्रव केद्ीय 
सरकार का उत्तरदायित्व केबल नीति-सम्बन्धी कार्य, समन्वय ((/007806000॥) 
त्तथा देखभाव और व्यवस्था सम्बन्धी व्यय का ६०%, खर्चा बहन करने तक ही 
सीमित रह गया है। केन्द्रीय नियन्त्रण और समन्वय भ्रव रोजगार तथा प्रशिक्षण 
महानिदेशालय ((60008(४-5शाध५। ण॑ छए०) एच 299 पपथय॥95) 
नई दहलों द्वारा होता है । इसके दो मुह्य विभाग हैं--रोजगार तथा प्रशिक्षण | 
अगस्त १९६० से पहल इसका नाम पुन स्थापत (ए०६०(८वा८०५) तथा रोजगार 
महानिदेशालय था। महानिदेशक के अ्रधीन दो निदेशक है जिनसे नीचे उप तथा 
सहायक निदेशक है तथा अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारी हैं। रोजगार 
दपतरो से सम्बन्धित कुद रोजगार सूचक ब्यूरो तथा कुछ उप दफ्तर भो है। समुद्री 
झौर हवाई कमचारिया के लिय विशेष दफ्तर हैं । इसके श्रतिरिक्त देश के विस्तार 
को ध्यान में रखते हुए रोजगार दफ्तरों से दूर रहने वाले लोगो के लिये कुछ चलते- 
फिरत रोजगार देफतश (छाए :शणाआ8०७) को स्थापना का गई है । यह 
चलते फिरते दफ्तर बड़ो मोध्रों मे होते है और क्षेत्रीय तथा उपक्षत्रीय दफ्तरो द्वारा 
संचालित होते है । रोमगार दकतरो की सहायता के हेतु केन्द्र, क्षेत्रो तथा उपक्षेत्रो 
भे, सरकार, मालिक तथा श्रमिका के प्रतिनिधिया से बनी हुई कुछ सलाहकार 
समितियाँ भी बनाई गई है । अक्तूबर १६५८ से कैन्द्रीय श्रम मन्त्री की अध्यक्षता 
पे एक केन्द्रीय रोजगार समित्ति भी बनाई गई है। विद्येष प्रकार के रोजगार कौ 
खोज करने वालो के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ विभाग हैं, जैसे विस्थापित व्यक्ति, 
छूटनी में झ्राये हुय सरकारी क्मचारी, अधिसूचित जाति के लोग, भूतपूर्व सैनिक, 
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एगलो-इग्डियन प्रार्थी तथा स्त्रियाँ॥ पदाधिकारियों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए “गदा- 
घिकारी-प्रशिक्षर॒-पत्र” निकाले जाते हैं और उनके लिए वाई प्रशिक्षण कार्यक्रम 
भी लागू किये गए है । रोजगार सेवा में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए एक 
केलीय सस्‍्या स्थापित की गई है जिसमे विभिन्न राज्यो के रोजगार अफसरों को 
प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्था अनेक प्रकार के रोजगार से सम्बन्धित 
अध्यपत तथा सर्वेदश भी करतो है। नैमित्तिक श्रमिकों के स्थानोयकरण की 
सोजना में भो रोजगार दफ्तर सहायता व सहयोग देते हैं। १६५८-५६ मे 
रानीगज झ्ौर भरिया की कोयले की खानों के लिए अलग से रोजगार दफ्तरों की 
स्थापता की गई है । भ्रब कोयले की खानों के लिए ७ रोजगार दफ्तर स्थापित हो 
चुक्रे है । विश्वविद्यालय के छात्रों की सहायता के लिए भी दिल्‍लो विश्वविद्यालय 
में एक रोजगार ब्यूरो की स्थापता की गई थी और झब ऐसे ब्यूरो कई विश्व- 
विधालयों में पाये जाते है। जुलाई १६६० से नई दिल्ली मे रोजगार तथा प्रशिक्षण 
महानिदेशालय के अन्तर्गत एक केन्द्रीय रोजगार दफ्तर स्थापित कर दिया गया है। 
सरकारी सस्थाप्रो मे २०० ₹० प्रतिमाह से अधिक के जो पद रिक्त होते हैं उनकी 
सूचना इस केन्द्रीय रोजगार दफ्तर को देना आवश्यक है। मालिक भी प्रपने रिक्त 
स्थानों की सूचता इस केन्द्रीय रोजगार दफ्तर के द्वारा दूसरे राज्यों मे भेज सकते 
है। १६५४८ से निदेशालय मे एक विशेष विभाग, केन्द्रीय सरकार के ग्रन्तर्गत रिक्त 
स्थानों की पूर्ति करने और यदि किसी विभाग में ग्यावश्यकता से अ्धिक कर्मचारी 
हो तो उनको प्रन्य रोजगारो में लगा देने का प्रयत्न करने हेतु, सोल दिया गया है। 
नवग्वर १६४६ से घरेलू नोकरों के लिए भी एक विश्वेप रोजगार दफ्तर देहली मे 
स्थापित कर दिया गया है। इसके अतिरिवत ग्रामोण क्षेत्रों म रोजगार के जिए 
इच्छुक व्यक्तियों की सुत्रिधा के लिए कई रोजगार 'सूचना व सहायता व्यूरों खोले 
गये हैं । अगस्त १६६४ मे, धूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की सहायता 
के लिए एक केद्धीय समत्वप अनुभाग तथा समिति की स्थापना की गई 
थी। रोजगार दफ्तरो के श्रस्य कार्य निम्नलिखित हैं--रोजगार विपयक जाव- 
कोरी एुकजितल करना, जिभिन्न प्रयोजनाओं मे से निकले हुए कर्मचारियों को 
पुत्ः रोजगार दिलाना, मानव-शक्ति का अध्ययन व सर्वेक्षणा करना, व्यावस्नायिक 
> अनुसत्थात और विश्लेपण करना, जीवनबृत्ति सम्बन्धी प्रुस्तिकाये व किताबों का 
प्रकाशन करना, व्यावदप्ताधिक पथ निर्देशन करना ठथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रग 
चल्लाना, आदि । १६५६ में एक अधिनियम भी पारित किया गया जो १ मई १६६० 
से लागू कर दिया गया है । इप्तको 'रोजगार दफ्तर (रिक्त स्थानों की झगिवाय 
सूचना] अधिनियम! [धगाफ!एशशशक! सेडल्घका8७  ((0घ्राफण5979 ए०तीटिव- 
०७ ० ए३०शा००४) &०] कहते है । इस अधिनियम के अन्तर्गत झ्रब मालिकों 
के लिए झनिवायें हो गया है कि वे विज्येप रिक्त स्थानों को सूचगा रोजगार 
दफ्तरों को दे और नियमित रूप से अपने कर्मचारियों की राह्या भी सम्रय-समय 
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पर प्रस्तुत करते रहे । १६६४ के ग्रन्व मे रोनगार दफ्तरों को सस्या ३७६ थी 
पग्रोर इनके श्रतिरिक्त ३६ विश्वविद्यालय रोजयार सूचना व निर्देशन ब्यूरो, ७ खाब 
रोजगार कार्यालय, १० प्रायोजना रोजगार कार्यालय भौर शरीर से प्रपण लोगों के 
लिए ८ विज्लेष रोजगार दफ्तर थे। दिम्वम्वर १६६६ के प्रन्त भे, रोजगार दफ्तरो 
की सख्या बढ़कर ३६६ और विश्वविद्यालय ब्यूरो की ३७ हो गईं । उत्तर प्रदेश मे, 
रोजगार दफ्तरों की सस्या ५८ थी। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर १६६४ के प्रन्त में 
आआ्रामीर क्षेत्रों के लिये २३६ रोजगार सूचना तथा सहायता ब्यूरो भी स्थापित थे | 
श्रमिकों की प्रश्चिक्षण व्यवस्था (परकषा।एह8 ० शण0५5) 
श्रमिकों के लिए विभिन्न ध्यवसायों का प्रशिक्षण प्रति आवश्यक है। एक 
सुप्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिक वर्ण का निर्माण किये बिना देश मे एक दृढ़ भौद्योगिक 
प्राधार का निर्माण नहीं किया जा सकता । फिर, पचवर्षीय योजनाओो में बहुविधि 
झौद्योगिक विस्तार की जो व्यवस्था की गई है उसकी दृष्टि से तो इस विचार का 
और भी महत्व है । ऐसा औद्योगिक दिस्तार देश के तीव्र झाथिक विकास का 
मूलाघार है। अन्य देशो मे सरकार द्वारा प्रशिक्षण के अतिरिक्त मजदूर सघो तथा 
मालिक प्रधों आदि के द्वारा भी प्रशिक्षण ध्यवस्था है । भारत मे प्रशिक्षण का भार 
केवल सरकार पर ही पडा है क्योकि मजदूर सघो की ऐसी अवस्था नही है कि वे 
प्रशिक्षण योजताओ की नियमित रूप से चला सके। मालिकों ने भी केवल दुछ 
संगठित उद्योग-धन्घो को छोडकर, इस ओर कम ही ध्यान दिया है। भारत में 
प्रधम प्रशिक्षण योजना वही थी जो कि द्वितीय युद्ध के 8हरमय रोजगार दफ्तरों के 
द्वारा नक्मीनी कारीगरो की पूति के लिये आरम्भ को गई थी। युद्ध की समराष्ति 
के याद यह ग्ोजना चालू रही प्र इसके अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिको तथा 
बिस्थापिती को विभिन्‍न कलाग्रो तथा व्यवसायो का प्रशिक्षण दिया जाता था। 
१६५० में इस योजना को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर भाचें 
१६५० में एक व्यापक योजना, जिसको वयस्क लोगों के प्रशिक्षण की योजना 
बहा गया, आरम्भ को गई। इस योजना का भी १६५४ मे पुनर्गठन किया ग्रया 
और अ्रव “शिल्पियों के प्रशिक्षण की योजना” (एश्ीडशशा पराश्चाधगाह 
इशाथा।०) के नाम से यह योजना चल रही है। आरम्भ में इसम दस हजार 
व्यवित्यों के लिए जगह थी। प्रथम योजना के ये स्थान १०,५१४ हो गय। द्वितीय 
योजवा की ग्रवधि मे २६,००० अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था को जानी थी, बाद 
भें यह लक्ष्य बढाकर ३०,००० वर दिया गया था। ट्वितोम योजना के अन्त मे, 
१६६ झौद्योगिक प्रश्चिक्षण सस्थाएँ थी जिनमे ४२,६८५ व्यक्तियों के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था थी | तृतीय पच्वर्षीय आयोजवा मे १५६ और सस्थायें स्थापित करने 
क्य कार्यक्रम बनाया गया है और ५८ हजार और व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण 
को व्यवस्था कर दी जायेगी। इस प्रकार एक लाख शिल्पियो के प्रशिक्षण को व्यवस्था 
हो जायेगी तथा प्रशिक्षण तस्थापरो को सख्या ३२२ हो जावेगी । वृतीम योजना के 
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अन्त में, इन स्थानों की सख्या १,१६,५७० हो गई | चौथी योजना में यह सल्या 
२,१३,००० करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तगेंत, प्रवेश सभी के लिए 
खुला है और १६ से २५ वर्ष तक की आयु के लोगो को ३० इंजीनियरिंग तथा र२ 
गर-इजीनियरिंग ब्यवसायों मे निःशुल्क पश्चिक्षण दिया छाता है) इसके प्रादृब- 
पिपय को उद्योग-घंधों की प्रावश्यकतामों के अनुसार बनाया गया है और जो 
व्यक्षित प्रशिक्षण समाप्त कर लेते है, उनको एक शिल्पी प्रमाणपत्र दे दिया जाता 
है । इस प्रमाणपत्र को अनेक राज्य सरकारों ने मान्यता प्रदान की है। एक 
“राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र बोर्ड” की भी स्थापना की गई है जो परीक्षाओं 
का संचालन करता है और डिप्लोमा प्रदात करता हैं। सकनीकी व्यवसायों मे 
प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। 
इस योजना का उद्देश्य यही है कि उद्योग-घन्धो के लिये निपुणा कारीमर मिलते रहे 
ओर शिक्षित तोगों में बेकारी कम हो तथा उत्पादन की माजा व युरा में वृद्धि हो । 
मई १६५७ मे प्रशिक्षण नीति-निर्धारण में परामश्श देने के लिये तथा रतरों में एकता 
लाने के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद्‌ की स्थापना की 
गई । 
दूसरी पंचवर्षीय श्रायोजना कास में कुछ अन्य योजनाये भी चालू की गईं। 
एक तो छिक्षुता प्रशिक्षण योजता (8एफ्ाध्या पाए प्रन्‍क्षाययाह $ाशा०) है 
जिसके अस्तर्गत ७,०४० व्यवितयों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम था। दूसरी 
पोजगा श्रमिकों के लिए सम्ध्या कक्षाओं के केन्द्र खोलने की थी (एक्षाताए 
(855९३ 407 77.905 ४४३ १४००) ७७), जिसके अन्तर्गत ३,०४० व्यक्तियों को 
शिक्षा देने का कार्यक्रम था | त्तीसरी पंचवर्षीय ग्रायोजना में शिक्षुता प्रशिक्षण 
योजना के लिये १४,००० स्थात और सन्ध्या कक्षा योजना के लिये १५,९०० स्थान 
बनाने का कार्मक्रम है। छिक्षुता प्रक्षिक्षण योजना को अनिवार्य रूप दिया जा रहा 
है श्रोर इस हैतु १६६१ मे झिक्षृता अधिनियम (#:/था7००७४७ 4०) पारित 
किया भया जिसको मार्च १६६२ से लागू कर दिया ग्रया है। इस अधिनियग के 
अन्तगंत शिक्षाथियों के लिये कार्य व रोजगार वी दकाज्रों, प्रशिक्षण अवधि, 
शिक्षुता सविदा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि को निर्धारित करते तथा उनको दिये हुए 
स्तर पर लाने के लिए उपबन्ध हैं | सरकार को इस बात की सलाह देने के लिये 
कि किन व्यवसायों मे प्रशिक्षण दिया जाय, एक केन्द्रीय शिक्षुता परिपद्‌ 
(3 एफ7७१0००४४० ए०ए्ग्ला) बनाई गई है । तृतीय योजना के अन्त मे, 
ओद्योगिक सस्थानों मे २६,००० शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। यह 
प्रस्ताव था कि चौथी योजता की अवधि में इस शिक्षुता-कार्यक्रम का विह्तार 
प्रन्य उद्योगों मे भी किया जाए भौर शिक्षाथियों को संख्या में तिग्रुनी वृद्धि की 
जाए । शिक्षित बेरोजगारों को व्यावसायिक प्रबन्ध, सामुदायिक संघ्रठत तथा 
सहकारिता आदि का प्रशिक्षण देने की मी एक योजना बनाई गई जिसके लिए 


भ श्रम समस्‍यायें एव समाज वल्याए 


अनेक स्थानों पर शिक्षित बेरोजगारों के लिए काय व भ्रनुस्थापन कच््ध (०१: 
शथाव 0ाध्यांभधाणा (८०९५) खोले गये । जनवरी १६६२ में ऐसे केन्द्रों की 
सख्या १४ थी, परन्तु १ फरवरों १६६२ से यह योजना समाप्त कर दी गई भौर 
इस योजना के ११२४ प्रश्चिक्षण स्थान (5०35) शिल्पी प्रशिक्षण योजना में 
प्रिला दिय गये । दिपम्बर १६६६ में २५४ शिल्परों प्रशिक्षण सस्‍्थाएँ ((पर्भीध्याधा 
गपब्मणागढ़ 79/065) थी, १ ३०,२६१ व्यक्ति (३८७६ पुरूष और ६३४ स्त्रियाँ 
गैर इजीनियरिंग न्यवसायों मे तथा १,२५,७५१ व्यक्ति इजीनियरिंग व्यवसायों म) 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । औद्योगिक श्रमिकों के लिए अशकालिक नक्षाप्रो 
(9श६ ।॥76 ८55९5) का आयोजन करने वाले केन्दो की सख्या ३४ थी जितम 
२६६५ श्रमिकों को शिक्षा दी जा रही थी। 
इसके अतिरिक्त “प्रशिक्षको ' के प्रशिक्षय हेतु कई केन्द्रीय सस्वाय 
(एक पराक्ायाड़ [0॥प्रा८ णि परथाप्ा३ 057700005) हैं। पहली सस्था 
की स्थापना १६४८ में मध्य प्रदेश मे कोनी विज्ासपुर में हुई थी। इसम २५८ 
व्यक्तियों को भ्रश्चिक्षए देने का स्थान था ) एक झौर सस्था (६५८ में इसी उद्ृश्य 
से पूना के पास औंध मे स्थापित की गई जिसमे १४४ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दने 
का स्थान था । माघ १६६१ क अन्त तक इन सस्थाझो ने ३६,०६६ प्रशिक्षकी 
तथा प्रयवेक्षकों को पूण प्रशिक्षण प्रदान कया | कोनो-विलासपुर की सस्था को 
१६६१ में बलकत्ता भ और ऑँध की सस्था को १६६२ म वम्बइ म॑ स्थापित कर 
दिया गया । जनवरी १६६१ में कानपुर मं भी एक सस्था स्थापित कर दी गई है 
जिसम १५२ प्रशिक्षको को प्रशिक्षण दिया जायगा | ट्वितीय पच्रवर्षीय आयाजना 
के ग्रन्त तक इन ३ सस्थाओ की प्रशिक्षए' क्षमता ५१२ व्यक्तियों की थी । तीसरी 
परचवर्षीय श्रायोजना के अन्त तक यह क्षमता ६७६ तक बढान का कायक्रम है तथा 
७,८०० अन्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दने का कायक्रम है। तृतीय योजना के झन्त 
मे, कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, मद्रास, हैदराबाद लुधियाना तथा नई दिल्‍लो मं 
प्रशिक्षकों को ट्रनिंग दने की ७ केन्द्रीय सस्थाय थी जिनमे २३८० जगह थी । चौथी 
पोजना म यह प्रस्ताव है कि इनकी प्रशिक्षण क्षमता ३१०० तक बढा दो जाए 
और ६ ००० और प्रशिक्षकों को ट्रनिंग दी जाय । माच १६६६ के अर त तक इनमे 
११२०४ प्रशिक्षकों (7शा०००॥$) ने ट्रनिग प्राप्त की । इलाहाबाद म दिसम्बर 
१६४४ में एक शगल केन्द्र (80009 (८77७) भी खोला गया जिसका उद्दश्य यह 
है कि विद्याथियो को शारीरिक श्रम की महत्ता का ज्ञान कराया जाय और उनम 
तकनीकी तथा व्यावसायिक विषयो के प्रति रुचि उत्पन की जाय | इस केन्द्र मे 
१६५६ म १६२ विद्यार्थी प्रशिक्षण पा रहे थे। इसके अद्विरिक्त ग्नेक राज्या ने 
और रेलवे विभाग ने भी प्रशिक्षण केन्द्र तथा औद्योगिक विद्यालय खोल रखे हैं। 
नई दिल्‍ली में स्त्रियों के लिए १६५४-५६ से एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 
की भी स्थापता को गई है । इसमे महिलाशों को कटाई, सिलाई, कढ़ाई प्रौर 
। 


प्रौद्योगिक श्रमिको की भर्ती की समस्याये ५६ 


बुनाई के कार्यों मे प्रशिक्षण दिया जाता है। गोदी कर्मचारियों तथा चाविकों के 
लिये भी प्रशिक्षण योजनाये है। कुछ औद्योगिक संध्यानो मे पर्यवेक्षकों (50एटा- 
धं४075) के प्रशिक्षण के लिये भी अग्रगामी योजनायें (रण क्ञाण्ड्राश0॥6) 
चालू की गई है। सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्वालय ने ग्रामीण 
क्षारीगरो को उनके व्यवसाय की ट्रेनिंग देते के लिए सामूहिक प्रशिक्षण केख 
स्थापित किये गये | अब इनको ग्राप्रीणु प्रश्चिक्षण सस्याओं के रूप मे पुन्गंठित 
करन का विचार किया जा रहा है। 
राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विषय में शिवाराव समिति की रिपोर्ट 

ग्रायोजना भायोग के सुझाव पर सरकार ने नवम्बर १६५२ में श्रीबी० 
शिवाराब के एभापतित्व में एक प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा सगठन सप्रिति की 
नियुक्ति की जिसमे ७ सदस्य थे जिनमे श्रमिकों तथा मालिको के प्रतिनिधि भी थे । 
इसका कार्य रोजगार दफ्तरों के सग्रठन, पद्धति व कार्य प्रादि की जाँच करना तथा 
उनमे उपयुवत परिवर्तनों में विषय में सुझाव देता था। इस समिति ने झपती 
रिपोर्ट २८ ग्रप्रैल १६५४ को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की । 

इस प्रमिति ने यह सुझाव दिया कि रोजगार दण्तरों का उपयुक्त नाम 
“राष्ट्रीय रोजगार रोवा” होना चाहिये श्रौर सिफारिश की कि इन इफ्तरो को 
स्थायी छस्था का रूप दे देना चाहिपे। इस समिति ने ऐसी सरकारी तथा अर्दे- 
सरकारी नौकरियों की सख्या और वढा दी है, जो कि श्रनिवायं रूप से रोजगार 
दपतं ये द्वारा ही भरी जाती चाहियें, परन्तु यह समिति वर्तमान परिस्थितियों को 
देखते हुए इस बात के पक्ष में नही थी कि रोजयार दफ्तरों द्वारा ही अनिवाय रूप 
से भर्ती वी जाये। परन्तु निजी मालिकों के लिये यह ग्रनिवायं कर देने की 
शिफ्रारिश थी कि वे सभी रिवत स्थानों की सूचना इस दपतर को दे, किन्तु यह 
बात अस्थायी नौकरियों तथा अतिपुरा श्रमिकों की भर्ती के तिये लागू नहीं की 
गई । 

इस रिपोर्ट का एक ग्रन्य मुख्य सुझाव यह था कि इन दफ्तरो का दैनिक 
प्रशासत राज्यो को सौप दिया जाये और केवल नीत्षि-तिर्धारण, स्तर-निर्धारण 
और दफ्तरो के समत्वय तथा उनके कार्य की देख-रेख का उत्तरदामित्व केन्द्रीय 
सरकार पर रहे । नये दफ्तर खोलने झधवा किसी दफ्तर को बन्द करने के लिये 
भी केन्द्रीय सरकार कौ पूर्दानुमति अवश्य ली जाये । इने दफ्तरो के खरे का ६०%, 
भार केन्द्रोय सरकार पर होगा। 

रिपोर्ट भे एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी थी कि श्रमिक अपने को 
रोनगार दध्तरो मे स्बेच्छा से रजिस्टर कराने के लिए स्वतन्त्र हों ॥ मालिकों प्रौर 
रोजगार इूंढने वालों से रोजगार दफ्तर कोई शुल्क न ले। समिति ने रोजगार 
दफ्तर के कार्यों को भ्धिक विस्तुत करने का सुझाव दिया था। उदाहरणतः 
शोजगार विषयक जानकारी एकत्रित करना, रोजगार के लिये परामर्श देना तथा 


5 श्रम समस्याये एवं समाज कल्याण 


व्यावसायिक अनुसधान, विश्लेषण और परीक्षसय करना आदि | इस रिपोर्ट मे 
रोजगार दफ्तरो के सगठन की व्यापक ऐतिहासिक विवेचना, अब्र तक्ष के किये गये 
कार्यों की रिपोर्ट तथा इस संगठन के प्रशासन के विषय में सुऋाव और कार्य करने 
की प्रणाली तथा पद्धति की विवेचना भी सम्मिलित है। इस रिपोर्ट मे पुन 
स्थापन सस्यथा द्वारा चलाई गई शिल्पियो और प्रश्चिक्षको के लिए विभिन्न तकनीकी 
तथा व्यवसायात्मक प्रशिक्षण योजनाओो का भी अवलोकन किया गया है और इनके 
सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों भी प्रस्तुत की हैं । 

इन प्रिफारिशों को आधार मानकर द्वितीय पचवर्षीय श्रायोजना में रोजगार 
दफ्तरी के पुनर्गठन के लिये अनेक सुराव उपस्थित किए गये थे, जिनको भव लागू 
भी कर दिया गया है ! जनता भे राष्ट्रीय रोजगार सेवा की क्ार्य-विधि पर काफी 
अपन्‍्तोष रहा है। यद्यपि इनकी प्रावश्यकता तथा महत्व के बारे मे कोई आपत्ति 
नही उठा सकता, परन्तु इन पर व्यय होने वाली घनराशि को दृष्टि मे रखने हुए 
यही कहा गया कि इससे भ्रधिक लाभ नहीं हुम्ना था। इसलिए इस विषय में 
जाँच करना ग्रति आवश्यक था और झ्रायोजना आयोग ने भी इसकी सिफारिश 
की थी। 

यहाँ यह भी उल्लेख करना अनुचित न होगा कि कुछ लोगो का विचार है 
कि रोजगार दफ्तरों के नियन्त्रण का विकैन्द्रीकरण करना अ्रधिक लाभदायक सिद्ध 
न हो क्योकि इससे रायय सरकारो का दृष्टिकोश बहुत सकुचित हो जाने वा भय 
है प्नौर हो सकता है कि वे अपनी प्रायोजनाओो म॑ कार्य करने वाले श्रमिको को 
अन्य राज्यो स न बुलाय । इस प्रकार श्रम की गतिशीलता पर बुरा प्रभाव पडेगा 
जवकि रोजगार दपतरों से यह आद्या को जाती है कि वह इस गतिशीलता म॑ वृद्धि 
करेंगे । शिवाराव समिति न॑ यह भी कहा था कि रोजगार दफ्तरा के लिये यह 
अनिव!य॑ नही होता चाहिये कि वे श्रनिपुणएा श्रमिकों को भी रजिस्टर करें। इस 
सुझाव का कारण सम्भवत्त यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने से रोजगार दफ्तरो 
का कार्य वढ जायगा ओर कार सुचारु रूप से नही चल सकेगा। परन्तु हम इस 
सुझाव से सहमत नहीं हैं क्योकि बिना अनिपुर्य श्रमिको को रजिस्टर किये देश की 
मानव-छबित का ठीक अनुमान नही लगाया जा सकता 
राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कार्यो का मूल्याकन 

बहुधा ऐसा देखा गया है कि रोजगार दफ़्तर अपने अस्तित्व को प्रमाणित 
करने के लिए अपने क्मंचारियों को कारखानों के फाटको पर मेज देते हैं और वे 
वही पर भर्ती किये गये श्रीमकी को रजिस्टर कर लेते हैं और फिर अपने झ्ाकडो मे 
यह दिखा देते हैं कि दफ्तर ने इसने अधिक श्रमिकों को कार्य पर लगाया है | बहुघा ,, 
ऐसा भी देखा सया है कि अनेक मालिक तथा सरकारी पदाधिकारी भी किसी विजद्येप 
ब्यक्ति को या तो पूर्वे नियुक्ति कर देते है या नियुक्त करते का निश्चय कर लेते हैं 
और तब उसे अपने को रोजयार दफ्तर मे रजिघ्टर कराने को कह देते है ! यह सब 


औद्योगिक श्रमिकों को भर्ती क्री समस्‍यायें ६ 


बाते श्रनुचित हैं क्योकि इनसे रोजयार दफतसों क! वात्तबिक उद्देश्य, र्घाद उपयुक्त 
स्थानों पर उपग्रुक्त श्रमिकों की पू्ि करता-पूरय नहीं होता भोर भर्ती को दुराइयाँ 
दूर नहीं होती । रोजगार दपतरों को श्रमिकों को नौकरी दिलाने में पूर्ण तटस्थता 
दिखानी चाहिये, और अनुचित पक्षपात नहीं करना चाहिये । इसके ग्रतिरिक्त यदि 
रोबगार दफ्तर वास्तव में लाभप्रद सिद्ध होना चाहते है वो उनको केवल काम 
ढूँवने वालों का श्रौर नौकरियों का रजिस्टर बना लेने से ही सच्तुष्ट नहीं हो जाना 
चाहिये वरन्‌ उनको श्रमिकों को सलाहाकार के रूप में उन्हें श्रम के वाजार की 
स्थिति का ज्ञान कराने का उत्तरदायित्व भी लेना चाहिये। उन्हें श्रमिकों को बताना 
चाहिये कि किन क्षेत्रों मे व्यवप्ताय घट रहे है अथवा बढ़ रहे है । इसके अतिरिक्त 
उनको बढ़ते हुए ब्यवसायों में श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये; 
जिसे पुराने कार्य को छोडकर नये कार्य लेने गे श्रमिकों को बाघा न पड़े 
रोणगार दपतरों के इस प्रशिक्षण तथा मागं-प्रदर्शन को सेवाग्नो का लाभप्रद उपयोग 
उस समप हो सकता है जबकि किसी भी उद्योग-धन्घे मे विवेकीकरण (२३०9 
सथा०४) किया जाय । यदि विवेकीकरण की योजमा के परिण्यामस्थरूप किसी 
विश्वेप उद्योग-घन्धे में कुछ मजदूर तौकरी से श्रलग कर दिये जाते हैं तो रोजगार 
दफ्तरों का यह कर्तव्य है कि वे उनको दूसरी नौकरियाँ दिलाने मे या उन नौकरियों 
के लिए झ्रावदयक प्रशिक्षण देने मे सहायक सिद्ध हो । प्रश्चिक्षण काल में अपने पूर्व 
मालिकों से इन श्रमिकों को वेतन मिलता रहना चाहिये ॥ 

रोणगार दफ्तर एक प्रन्य दिशा में भी अपनो सेवा का विघ्तार कर सकते 
है । कभी-कभी श्रमिकों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे दूरस्थ स्थानों पर 
नौकरी करते के लिए जा सके या ऐसी नौकरियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त 
कर सके । ऐसी पअ्रवस्था में रोजग्रार दफ़्तर आर्थिक रूप से उनकी कुछ सहायता कर 
सकते हैं। जो भी रुपया इस प्रकार दिया जाये वह बाद मे किइतों मे वापिस लिया 
जा सकता है । 

इन साधारण रोजगार दफ्तरो के अतिरिक्त कुछ विशेष रोजगार दफ्तर भी 
खोले जाने भाहिये जिनसे विज्ञेप प्रकार के मजदूर भी लाभ उठा सके, जैसे-नाविक, 
गोदी श्रमिक, घरेलू नौकर, बागान तथा खातो में काम करने वाले श्रमिक झश्रादि ३ 
इन विदोध प्रकार की संस्थाओं को ग्रावश्यकता इसलिए है कि इन उद्योगों वो अपनी 
अलग विशेषताये हैं, उदाहरण : माविक एक बार में केवल मिश्चित समय शक के 
लिये ही नोकर रखे जाते हैं झर समुद्री यात्रा समाप्त होते हो उनराग नौकरी का 
सिलशिचा टूट जाता है। झतएवं एक जहाज पर जितनी बार भी किस्ती ताविक 
की नौकरी की अवधि समाप्त होती हे, उतनी ही बार उसे रोजगार दफ्तर की 
सहायता की झ्ावश्यक॒वा होती है। योदी श्रमिकों कौ नोकरों झ्राकस्मिक होतो है, 
अतः श्रमिक की भलाई ओर उद्योप की कार्यकुझलता के लिए स्थायौकरण योजना 
का लागू होना झआवश्यवा है। स्थायीकरएण (70ल्‍-८35एकवाइवांणा) का तात्पय 


धरे श्रम समस्यागें एव समाज कल्याण 


है भर्ती को नियमित बनाना भ्ौर रोजगार दफ़्तरों के द्वारा नौकरी दिलाना। 
इसी प्रकार से कोयले की खानो मे रोजगार ढूंढने वाले मजद्टूरों तथा उन कोयले की 
खानो में जिनको मजदूरों को प्रावरयकता होती है, उतके मध्य रोजगार दफर एक 
कड़ी वा काम करते हैं। कृषि से सम्बन्धित कोयले की खानो के रोजगार मे जो 
मौममो उतार चढाव होते हैं ये रोजग्रार दफ़्तर उन्हे दूर वरते है भर इससे भर्ती 
करने वी वर्तमान महँग्ी प्रणाली भो समाप्त हो जाती है। इन दिशाप्रों में 
कार्य आरम्म हो चुका है, परन्तु इन कार्यों का और विस्तार किये जाने कौ 
आवश्यकता है। 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रोजगार सेवा को सफल वनाने के लिए मॉलिकों 
का सहयोग अति आवश्यक है। उनको चाहिये कि वे बराबर रिक्त स्थानों कौ 
सूचना रोजगार दफ्तरो को देते रहे और उनकी पूर्ति भी उन्ही के द्वारा कटबायें। 
दुर्भाग्पयवश मालिकों से इस प्रकार का सहयोग अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है भ्रौर 
यदि वे इसी प्रकार रोजगार दफ्तरों से अलग रहकर भर्ती वरते रहे तो रोजगार 
दफ्तर अपना कार्य सफलतापूर्वक न कर सकेंगे । अब वह समय ञ्रा गया है जबकि 
मालिकों के लिए रोजगार दफ्तरों को प्रयोग में लाना अनिवार्य हो जाना चाहिये । 
यदि कुछ मालिक इस विचार को नापसन्द करते हैं तो केवल अबनी प्रज्ञानदा तथा 
सन्देह प्रवुच्ि के कारण ही । यह हपे का विषय है कि मालिकों का एक प्रभावशाली 
दल इस अनिवार्यता के पक्ष में है, उदाहरएत अहमदाबाद मिल मालिक संम्रठन ने 
कपडा भिल-्मजदूर खोजे समिति १६३८-४० के सम्मुख यह प्रस्ताव रब्घा पॉ कि 
श्रमिकों की भर्ती रोजगार दफ्तरो द्वारा प्रतिवार्य होनी चाहिए। यहां पर यह 
उल्लेखनीय है कि सोवियत रूस मे इत रोजगार दफतरो द्वारा भर्ती भ्रनिवाय है । 
इस सम्बन्ध में हम डॉ० राषकमल मुकर्जी के मत से सहमत है कि घब 
जब कि रोजगार दफ्तर प्रारश्भिक प्वस्‍्था पार कर चुके हैं, इतका संगठन एक 
राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए । भारतीय सरकार को एक रोजगार दफ्तर 
अधिनियम बनाना चाहिए जिससे श्रम मत्रालय के अन्तर्गत पूरे देश भर मे रोजगार 
दफ्तरों का एक सुसगठित जाल सा विछ सके । योरप और अमरीका के प्नेक देशों 
में रोजगार दफ्तर सम्बन्धी व्यापक कानूत बनाये गये हैं श्रौर इसके फलस्वरूप उन 
देशों मे रोजगार दफ्तर काफ़ी सौमा तक उन्नति कर गये है । कोर्द कारण नहीं 
प्रतीत होता कि भारत मे भी हम ऐसे कानूत क्यो ते बनायें । २०,००० से भ्धिक 
आबादों बाल अत्गेवः नगर मे एक रोजगार दफ्तर होना चाहिये | इसके भतिरिकत 
कुछ विशेष उद्योगों और क्षेत्रो मे मालिकी के लिए रोजगार दफ़्तरो के द्वारा ही 
भर्ती अनिवार्य कर दी जानी चाहिए] रोजगार ढूंढने वाली के लिए भो यह्‌ 
प्रनिदायें होना चाहिये कि दे रोजगार दफ़्तरों मे झपने को रजिस्टर करवायें। 
भरत सरकार तथा झ्नेक राज्य सरकारों ने ऐसी झाझ्ायें घोषित कर रहो हैं कि 
सरकारी वोकरियो के रिक्त होने की सुचना रोजगार कार्यालयों को दी जाये भौर 


औद्योगिक श्रमिकों को भर्ती की समस्‍यायें द््रे 


उनकी पूर्ति भी उन्ही के द्वारा हो। इस सम्बन्ध मे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा 
चुका है, १६४६ में रोजगार दगतर (रिक्त स्थानों की झनिवार्य सूचना) ग्रधिनियम 
के अस्तगंत मालिको के लिये अपने कमंचारियों की संख्या समय-समय पर बताना 
और रिक्त स्थानों की सूचता रोजगार दफारों को देना झ्निवाय्यें कर दिया गया 
गया है। यह श्रधिनियम १ मई १६६० से लागू हो ग्रया है | 

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम पंचवर्षोय झायोजना मे झ्रायोजगा आयोग 
ने मानव-झक्ति का पूर्ए प्रयोग करते मे रोजगार दफ्तरों के महत्व पर कापी बल 
दिया था | इसके लिये श्रम-शज्षित सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करना, विभिन्‍न प्रकार 
के श्रम की भाग का पूर्ण ज्ञान होना और श्रमिकों को उचित प्रशिक्षया देना भ्रति 
आवश्यक है। रोजगार दफ्तरों के संगठन तथा कार्य-विधि की जाँच करने की 
सिफारिश की गई थी, जिएके परिणामस्वरूप शिवाराव समिति की नियुवित हुई 
थी। उप्तकी सिफारिशों के अनुसार भारत शरकार ने रोजगार दफ्तरो का प्रशाएन 
३ नधम्बर १६५६ से राज्य सरकारो को दे दिया है । द्वितीय परर्पीष आयोजना 
में रोजगार दफ्तरों को श्रधिक लाभदायक बनाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये 
गये थे -- 

(१) रोजगार दफ्तरो की स्या मे वृद्धि- मायोजना काल मे १३२० नये 
रोजगार दफ्तर खोले जाने की व्यवस्था थी और इस प्रकार १६५६ में इतकी सल्या 
१३६ से बढ़ाकर १६६१ में २५६ करने का कार्यक्रम या। (२) रोजगार-विपयक 
अधिक से अधिक जातकारी एकत्रित करना । (३) युवक व्यक्तियों को सलाह देने 
के लिये एक युवक रोजगार कार्यालय की स्थापना करता । (४) रोजगार दफ्तरों मे 
नौकरी खोजतने वालो को सूचना देने तथा उनके मार्ग-प्रदर्शन के लिये एक 'रोजगार 
सलाह कार्यालय' की स्थापना तथा उस्रक्रै ढ्धारा जीवन वृत्ति के लिये पुस्तकों तथा 
अन्य साहित्य के प्रकाशन करना । (५) व्यवश्षाय सम्बन्धी परारिभाषिक शब्दों का 
समानीकरण करने के लिये एक व्यापक व्यावसायिक शब्द-कोष बनाने के लिये 
व्यवसाय सम्बन्धी अनुसधान तथा विश्लेषण करना। (६) रोजगार दफ्तरों मे 
नौकरी खोजने बालों के लिये व्यवसाय सम्बन्धी परीक्षाओं का प्रबन्ध करना । 

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हितीय पंचवर्षीय आयोजन में निम्नलिखित सुझाव 
थे--(१) शिल्पियों की वर्तमान प्रशिक्षण योजनाओं मे दृद्धि तथा विस्तार करना । 
(२) झिल्पियों की एक नियमित रूप से दिक्षुता प्रश्चिक्षण योजना का चालू करना । 
(३) मध्य प्रदेश में कोनी विलासपुर से, जो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एक 
केन्द्रीय सस्था थी, उसको उन्नति और विस्तार करना तथा एक ऐसी हो सस्था की 
ग्रौर स्थापना करना । 

तृतोय पचवर्षीय आयोजना मे १०० अतिरिक्त रोजगार दफ्तर खोलने का 
कार्यक्रम है और यह उद्देश्य बताया गया है कि प्रत्येक जिले भे कम से कम ६ 


द््ड आम समस्यायें एवं समाज कल्याण 


रोजगार दफ्तर हो जाय । रोजगार दफ्तरो के कार्यों को विस्तृत करने का भो कार्य 
क्रम है, विशेषकर रोजगार स्थिति सूचना, ग्रामोश-रोजगार दफ्तर, तवयुवक रोबगार 
सेवा ओर परामर्श सम्बन्धों काये आदि । अशिक्षण के सम्बन्ध में जो तृतीय पचवर्थीय 
आयोजना में कार्यक्रम हैं उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । चोधी योजवा की 
रूपरेखा मे इन सुविधाशों के भोर विस्तार का भ्रत्ताव है। 
इनमे से अधिकतर सुझाव कार्यारिवित हो चुके है व कुछ कार्यान्वित किये 
जा रहे है भर रोजगार दफ्तरों के कार्यों को विस्तृत कर दिया गया है। दिप्तम्वर 
१६६६ में ३६६ रोजगार दफ्तर थे। २२७६३० प्रार्थी पीकृत किये गये धौर 
४५५२६१ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया | २६२२४६० प्रार्थी रोगगार दफ्तर 
के चानु रजिस्टर में शेष थे। विश्वविद्यालय रोजगार स्यूसो वी सह्या ३७ थी । 
उत्तर प्रदेश मे ४८ रोजगार दफ्तर थे। रोजगार दफ्तरो पर लगभग ३७ ६६ लाख 
रुपया रा्विक व्यय होता है। रोजगार विधेयक जानकारी एकत्रित करने के लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के एक विशेषज्ञ को देखभाल में १६३६ में देहलों मे एक 
अग्रा।मी योजना प्रारम्भ हुई जिसके अनुभव के भ्राधार पर यह योजना अन्य राज्यों 
मे भी लागू कर दो गई है। इसे कार्यान्वित करने के लिये अनेक प्रदाविकारियों को 
प्रशिक्षण दिया जा चुका है। रोजगार विषयक जानकारी दार्यक्रम का पुर्य उद्देश्य 
यह था कि श्रमिकों के एख, समठन, व॑ रोजगार के सम्बन्ध में तथा पेशों के बदलते 
रूप प्रारूप के सम्बन्ध मे लगातार आँकडे एकत्र किये जाये भौर विभिन्‍न प्रकार के 
कर्मचारियों की प्रकृति तवा उनकी कम्री का पता क्रगाया जाए। सरकारी, पर्द्ध- 
सरकारी तथा स्थानीय निकायो के सभी सस्थानों से तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में २५ 
प्रथवा प्रधिक व्यक्तियों करो वाम पर लगाने वाले सभी बड़े संस्थानों से श्रेम।सिक 
सूसनाएँ एकत्रित की जा रही है। हिजी क्षेत्र में ५२ रोजगार क्षय्रों में जातकारी 
१ जतवरी १६६० से एकत्रित की जाने लगी है। सितम्बर १६६४ के प्रन्त तक 
शेजगार विषयक प्रध्ययन विभिसन राज्यों के ३०२ दोतो में भारम्भ किये जा चुके 
मे । अततर्राष्ट्रीय श्रम सघ के अस्तर्गत १६५७ में नई दिल्‍लो में “रोजगार विपयक्ष 
जानकारी” भर व्यावस्धाप्रिक भाग प्रदर्शन भर रोजगार परामर्श पर "एशियाई 
क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स ' आरम्भ हुआ जिसमे एशिया के अनेक देशों ते भाग लिया, 
जिनमे भारतवर्ष भी था। ग्रवतुवर १६६४ मे, 'रोजयार जातकारी तथा मानव-दरक्ति 
के उपयोग! दिपय पर एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया यया | युवकों को 
रोजगार सम्बन्धी सलाह देने की योजना भी शुरू हो गई है भोर ऐसे ६२ केर्द्र खोते 
जा चुके है भोर तृतीय प्रायोजना में १०० ऐसे झोौर केस्द्र खोले जाने का कार्यक्रम 
है। १६६१ तक ६२ जीवनवृत्ति (७:००) पुस्तिकायें अग्रजों मे श्लौर ७५ हिन्दी 
में प्रकाशित हो चुकी थी । तीसरी पचवर्षीय ब्रायोजना अवधि में १०० जीवनवृत्ति 
पुस्‍्तिकायें प्रकाशित करने का कार्यत्रम है । अन्तर्राष्ट्रीय थम सघ के एक विशेषज्ञ 
की देखभाल मे १३ वर्गों की व्यवसायिक परि भाषाये बन चकी है और अन्य १० वर्यों 


औद्योगिक श्रमिकों की भर्ती छो समस्याये चर 


पर खोज रही है। देश में मिलने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनेक एुस्तिकायें 
छापी जा चुकी है | रोजगार दफ्तरो में रजिस्टर्ड व्यक्तियों की व्यावस्ताधिक योग्यता 
जाँचते के लिये एक और योजना भी चालू को गई है जिसे “व्यावसासिक विशेष 
बन और समाताप' [0९०एएशा०णाछ] $फल्णाीत्यणा कगाव वा।6एंशजण #ैं05 
(05। 3) ] का ताम दिया गया है | मानव-दरक्ति स्रध्ययत और रोजगार दफतरों 
के लिए एक कार्ये-समिति भी बनाई गई है। एक केन्द्रीय रोजगार समिति की भी 
स्थापना हुई है जिनमे राज्य सरकारों, मालिको, श्रमिकों और संसद्‌ के प्रतितिधि है । 
रोजगार दफ्तरो को इस वात का मी विशेष उत्तरदायित्व सौंप दिया गया है कि 
वे शारीरिक रूप में झसमर्थ व्यक्तियों को काम दिलाने में सहायता करे और उन्हे 
ऐसा रोजगार दिलायें जहाँ इनकी असमर्थत्रा से वाघा न पहुँचने । इसके लिए ८ 
विशेष रोजगार दफ्तर खोले गये है । सामुदायिक विकास खण्डों गे भी रोजगार 
सूचना तथा सहायता ब्यूरो विज्लेप-बिश्ेप रथानों पर स्थापित कर दिये गये है। 
ये ब्यूरो सूचना एकत्रित करके रोजगार दपतरों और ग्रामीर्य नौकरो खोजने वालों 
के मध्य एक कडी का काये करते हैं। दिसम्बर १६६५ के झन्‍्त में इसकी संख्या 
२३६ थी । राष्ट्रीय प्रायोजनाग्नो (?70०८४७) मे भी & रोजगार दफ्तर इस उद्देश्य 
हेतु स्थापित कर दिये गग्ने हैं कि कार्य की समाप्ति पर श्रमिकों को श्रस्य स्थानों 
५र रोजगार दिला सके तथा इन रोजग्रार दफ्तरो के द्वारा प्रशिक्षित व्यक्त भी 
प्राप्त हो सकें ( कोपले की खातों मे भी ७ विज्येप रोजगार दफ्तर स्थापित कर दिये 
गये है । 

इन सब बातो से स्पष्ट है कि झनेक प्रारम्मिक कठिनाइयाँ होने पर भी 
हमारे देश से रोजगार दफ्तरो ने कम सफलता प्राप्त नही की है। यदि मालिक 
थोडा और सहयोग देने लगें भौर श्रभिक रोजगार दफ्तरों के क्रार्य तथा लाभों के 
विपय में और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें तथा पचवर्षीय ग्रायोजनाग्रों के सुकावों 
को पूर्णतया लागू कर दिया जाय झौर यदि ग्रधिकारी-वर्ग ग्रधिक सहानुभूति शोर 
ईमानदारी से कार्य करे तो हमारे रोजगार दफ्तरों का भविष्य झौर भी झ्धिक 
उन्ज्वबल होने को सम्गावना है। प्रन्त गे हप पंडित नेहरू के उन छाब्दों को दुहरा 
राकते है जो उन्होने सितम्बर १६४६ में हुए रोजगार सगमठन के चौथे वाधिकोत्सव 
के अध्यक्ष पद से कहे थे, “जिस समय तक समाज का वर्तमान ढाँचा अ्रस्तित्व 
रखता है, जब तक इसके स्थान पर एक ऐसा ढाँचा नही खडा हो जाता जिसमे 
प्रशिक्षण और रोजगार मागरिको के लिए स्वाभाविक सर्प से सुरक्षित हो जाये 
उस समय तक रोजगार की सेवाओं का रहता श्रम की माँग तथा पूर्ति भे सन्तुलन 
स्थापित करने के लिये श्रावश्यक है ।““““इसलिए इस सस्था को पूर्णृछ्प से 
समाप्त करना गलत और अनुचित होगा 7 
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अनुपस्थिति, अ्मिकावर्त तथा 


> छ्ट्टिया 
बेतन सहित छु 
#3$घ॑ग६854, (88000 ॥0९ 00४ए 
#४० #0/000075 ५॥। 
७०००%००न 
किम्ली भी संगठित उद्योग की सफलता श्रमिकों की का्यकुशलहा और 
अनुभव पर निर्भर है। प्रत विद्लो उद्योग में अम्ियों को अतुपस्थिति प्रौर 
श्रत्िकारर्त जितगा भी कैम द्वो सके उतता द्वी वह उधत उद्योग की सफलता के लिए 
लाभदायक है । परन्‍तु प्रधिक समय तक ते तो इल छल्दो को उचित परिभाषा ही 
की गई प्रौर ने ध्मप्ट रूप से इठको सपमा ही गया । बहुत कम देसी औद्योगिक 
पर्पायें थी जिनमे ग्रगुपस्थिति गौर अमिकावर्द के झ्रारुदय को एकत्रित करते का 
प्रकल किया गया । ये भ्राकड भी स्रपिक विश्वतरीष न थे) पिछले कुछ वर्षों से हो 
इन ग्राकड़ों को एरुजित करने की ओर कुछ ध्यान दिया धया है। 
अनुपस्थिति 
(8092॥2९89॥॥) 
परिभाषा 
गरनुपत्थिति शब्द की उचित परिभाषा लबसे पहले भारत ठरकार के श्रत्विक 
विभाग के एक परिपत्र द्वारा की गई जिसके झनुतार काम पर आते बाले कुल 
निर्धारित श्रमिकों मे से जितने प्रतिशत धमिक काम से अनुपर्षित रहते है उच्त 
प्रमुपात को ही श्रमिकों कौ अवुष्स्थिति दर कहा जा सकता है। दस प्रकार पह 
दर ज्ञात करते से लिए हमे काम पर प्राते वाले निर्धारित (80080॥00) श्रणिकों 
को सश्या तथा वास्तव में उपत्यित श्रमिकों की सस्या गाबुम होनी चाहिये । एक 
श्र्रिक जो किध्ी पारी के एवा सो जश्न में उपस्थित हो उसे उपस्थित हो मांत्रता 
बाहिये। एक धप्रिक लव ही काम करने के ल्लिय निर्धारित समझा जागगा जब 
माफ़ित के पाठ अगिक के लिए कार्य दिदगाव हो भौर अगिक भी उससे अवगत 
हो, तेया जब मालिक को काझी पहने से ही यह ज्ञात ते हो कि श्रमिक निर्धास्तति 
समय पर उपस्यित वे हो सकेगा ) तिम्तलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो 
जायगी। एक ऐसा श्रमिक जो विधप्रित दिरिचित झूट्टी पर है उसको ते हो काम 
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पर श्रासे वाला निर्धारित श्रप्तिक समझना चाहिए ओर न ही अनुपरत्यित । यही 
बात मिल-मालिकों के द्वारा जबरी छुट्टी (9ए-०7) पर भी लागू होती है। इसके 
विपरीत यदि एक श्रमिक नियमित चुट्टी के काल के अतिरिवत अवकाश को प्रार्थना 
करता है तो बह उस समय तक काम पर आने वाले निर्धारित श्रमिकों भेसे 
अनुपस्थित समझा जायेगा, जब तक वह लोट न ञ्राये या उसकी अनुपस्थिति की 
अवधि इतनी न हो कि उसका माम सक्तिय श्रमिकों की सूची में से काटा जा सके । 
ऐसी तिथि के पश्चात्‌ वह श्रमिक न तो काम करने के लिये निर्धारित समझा 
जायना श्रौर न हो ग्रनुपस्थित । इसी प्रकार से एक ऐसा श्रमिक जो बिता सूचना 
दिये हुए नौकरों छोड देता है उसको निर्धारित काये से उप्त समय तक अनुपष्थित 
समझना चाहिए जब तक सक्रिय सूची से उसका नाम हटा न दिया जाय। परम्तु 
जहां तक हो राके, यह झवधि एक राप्ताह से अधिक नही होनी चाहिये । यदि कोई 
हडताल चल रही है तो हड़ताली श्रमिकों को न तो कार्य करने के लिए निर्धारित 
समभना चाहिये भौर त ही अनुपस्थित, क्योकि हडताल द्वारा नष्ट समय के आँकड़े 
आख्य प्रकार से एकत्रित किये ॥ 24 हैं / ग्रनुपस्थिति दर के झॉकडो की गणना 
मासिक ग्राघार पर होतो है 
अनुपस्थिति को व्यापकता (फ्राशा ० 395०(८शंडात) 
अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त ऑँकड़े इतने पर्याप्त तही हैं कि उनके 
आधार पर किमी सामास्य निष्वार्ए पर पहुँचा जा सके। अनुपस्यिति के आँकड़े 
एकब्रित करने में किसी संद्धान्तिक प्रणाली को नहीं अपनाया गया है| संस्पाओं मे 
आँकड़े एकन्नित करने की जो प्रणालियाँ प्रपनाई है वह भी समान नहीं है। कैवल 
कोयले को खातों में अनुपस्थिति के आँकडे कानूनी रूप से एकत्रित किये जाते हैं । 
अन्य स्थानों पर अनुपस्थिति के आँकडे रास्थानों द्वारा स्वय दो हुई सूची मे से हो 
लिये जाते हैं। यदि कोई सस्था सूचो नही भेजती है तो उस सस्था के प्रॉफडे छोड 
दिये जाते है । पिश्वसवीय आँकड़े एकत्रित करने मे एक श्रभ्य कठिताई यह है कि 
जूंसे ही एक श्रमिक भ्नुपस्थित होता है वैसे ही एक बदली का श्रमिक उसके 
स्थान पर रख लिया जाता है और घनुपस्थिति कही पर अकित नहीं की जाती ॥ 
इस प्रकार से प्राप्त आँकडों की संत्यता को पृर्सोझ्प से स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । 
युद्ध काल में भारत सरकार से एक विल्लेप फार्म पर झनुपस्थिति के मासिक 
आँकड्डे ऐसे कारखानो से माँगे थे जो इनका हिसाव रखते हों । तत्र से ऐसे झँकड़ों 
९ वी सूचना सब संस्थाप्रों से श्रमिक ब्यूरों मे प्राप्त होती है जहाँ इन ग्रौकड़ों को 
एकत्रित किया जाता है! कुछ विज्ञेप उद्योगो के झौकड़े “इप्डियन लेबर जरनल” से 
प्रकाशित किये जाते हैं। बड़े-बड़े केम्द्रों के वि्येप उद्योगों से अरनुपस्थिति के आँकडो 
का हिसाव रखा जाता है। कुछ राज्य रास्कारों और खातों के मुख्य तिरोक्षकत के 
कार्यालय द्वारा भो यह आंकड़े प्रकाशित किये जाते है! कानपुर के कुछ विश्येप 
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उद्योगी भे अनुपस्थिति के प्राकड़े उत्तरी भारत के मालिक सध द्वारा भी एकत्रित 
किये जाते है । परन्तु अनुपस्थिति दर निकालते समय इस वात का ध्यान नही रखा 
जाता कि श्रमिक की अनुपस्यिति अधिकृत (एाग्रण्या5८०४) है अथवा अनधिडत-< 
(ए.4ण४०75०१) है, अर्थात्‌ श्रमिक किसी अ्रकार की छुट्टी लेने के कारस 
अनुपस्थित है था बगेर किसी छुट्टी के काम पर नही ग्राया है। कुछ समय से इस दिशा 
में कुछ परिवतदेन हुआ है । ओोद्योगिक आँकडे अधिनियम (श्रम नियम) []70एशगव! 
48008 8०, (7.2००ण र०)८४)] के अन्तर्गत अनुपस्थिति के व्यापक ग्रॉकड 
एक्चित और प्रकाशित करना सम्भव हो गया है क्योकि इस ग्रधिनियम में कारखानो, 
ट्राम्वे बन्दरगाहों तथा बामान से श्रम्तिको दी मासिक अनुपस्थिति के आऑक्डे अखिल 
भारतीय झाधार पर एकत्रित करने के लिए एक विद्येष धारा है । 
अक्तूबर १६६६ मे सूती कपटा मिल उद्योग में अनुपस्थिति की प्रतिशत दर 
इस प्रकार थी'-पउम्बई १६ (, भ्रहमदावाद ७ €& (श्ौसत १६६४) झोलापुर २५ २, 
मद्रास १० २, मदुरा १३ ६, कोयमुत्तूर १२४, कानपुर १२ ५, (औसत १६६५) । 
प्रन्य मिल उद्योगों में अनुपस्थिति की प्रतिशत दर कुछ मुख्य स्थानों पर इस प्रकार 
थी - उनी मित्र (धारोवाल) १२० झोर (कानपुर) 5७ (झौसत १६६५) | 
इजीनिर्यारग (वम्बई) १५४ और (प० वगाल) १४२। चमडा (कानपुर) &*६ 
(प्रौक्त १६६०) । लोहा तथा इस्पात (विहार) १२ - । फौजी शस्त्र फवटरी 
(उत्तर प्रदेश) १२४॥ सीमेट (विहार) ११ ८। दियासलाई (महाराष्ट्र) ११२ ॥ 
तार विभाग कार्यशाला (५० बगाल) १० ६ ट्राम कायंशाला (कलकत्ता) ६ ०। 
कोयले की खानों म श्रमिकों की गनुपत्यिति के वारे मे श्रम मत्रालय द्वारा 
१६४५ की एक जाँच द्वारा ज्ञात हुआ कि हर मौसम मे प्रवासिता के ग्रतिरिक्त 
खान के श्रमिकों मे विद्येप रूप से खोदने वाले और कोयला लादने वाले भ्रमिको मे 
ग्रनुपस्थिति की काफी शिकायत थी । जाँचो से यह पता चलता है कि ख्ानो के 
भीतरी धरातल पर काय करने वाले श्रमिक औसत रुप से प्रति सप्ताह ४ ५ दिन 
और खानो के ऊपरी धरातल पर काम करने वाले श्रमिक ५ ४ दिन काम करते थे । 
ख/तो के मुरुष निरीक्षक को जाच पर प्राघारित ग्राक्‍ढ्य से पत्ता चलता है कि 
जुलाई १६६५ में कोयले वो खानो म॑ श्वमिक्तो की अनुपस्थिति दर इस प्रकार थी-- 
खानो के भीतरी घरातल पर १३ ७3, खूते मंदानत मे १४४, ऊपरी घरातल पर 
१० ४, कुल १२८। पिछले वर्षों मे कभी कभी यह अनु१स्थिति बी दर २५ से २८ 
तक पहुँच जाती थी। अब अनुपस्थिति की दर कम हाने का कारण संभवत यह है 
कि सरकार के १६४७ के सुलह बोर्ड को सिफारिशो के अनुसार बंगाल और विहार 
को कोयला खान के श्रमिकों के वाधिक बोनस का उनकी उपस्थिति से सम्बन्धित कर, 
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दिया गया है। इप्तके ग्रतिरिकत प्रत्येक्न दिच की उपस्थिति पर पाव भर चावल बिना 
मूल्य इनाम के रूप में दिया थाने लगा है । 
हैदराबाद की कोयला खान जाँच समिति (१६४६) के अनुसार हैदराबाद मे 
““कोयले की खानो के सभी श्रमिकों को अनुपस्थिति की प्रतिशत दर १६४८ में १२६ 
थी तथा कोयला काटने बाले श्रमिकों की ३०२ थी खानों के भोतरी घरातल पर 
काम करने वाले अ्रमिक्रों की साप्ताहिक औसत उपस्थिति ४७ दिन थी। बिहार 
की अश्वक की खानो के सम्बन्ध में १६४८ के औद्योगिक अधिकरण ने श्रमिकों की 
बढतो हुई अगुपस्थिति दर की ओर सकेत किया था। ऐसा झनुमाव था कि एक 
अमिक ग्रौसप रूप मे एक सप्ताह मे हे या ३३ दिन काम करता है और वर्पा ऋतु 
में उपस्थिति १०% तक गिर जातो है। सितम्बर १६४८ मे प्रभ्रक को खानों में 
अनुपस्थिति दर इस प्रकार थी--आ्ध्र प्रदेश १५६, बिहार १६८ तथा राजस्थान 
३१३२। प्रश्नक की फैक्ट्रियों मे यह दर क्रमण १२-८६, १२७ भौर २३४ थी । 
कोलार की सोने की खानो मे अनुपस्थिति की दर अक्तूबर १६६६ मे ८२ थी। 
बागान के ग्रावासित श्रमिकों के तियन्त्रक की वारपिक रिपोर्ट के अनुसार 
सितम्बर १६४८ में भस्म चाय बायान में ग्रनुपस्थिति की प्रतिशत दर नैमित्तिक 
((४४७७।) श्रमिकों ये ६'४ ग्रौर डिवासित (5९४००) श्रमिक्रों मे १७/८थी 4 
मैसूर के वायान में अनुपस्थिति को प्रतिशत दर अवनूबर १६६६ में १८५ थी । 
१६४७ में श्रमिक ब्यूरो ने भारतीय चाय, कॉकी झ्ौर रबर के उद्योगों के श्रमिको के 
पारिवारिक बजट को जाँच पड़ताल की और उनकी झनुपस्थिति का भी श्रध्यमन 
किया । इन जाँय-पडतालो से यह ज्ञात हुआ कि असम में अनुपस्थिति की प्रतिशत 
दर पुए्षो मे २२ तथा महिलाओ में ३० थी । बगाल में पुछपों मे अनुपस्थिति को 
प्रतिशत दर ३६ तथा महिलाओ में २४ तक पह्च गई थी । दक्षिण भारतीय चाय 
बागान मे पुरुषों व महिलाग्रो दोवो की अतुपस्थिति की प्रतिशत दर लगभग २२ थी. 
जबकि कहवा के बापान में यह उसमे श्रधिक थी। मद्रास झौर कुर्य में पुरुषों में 
अनुपस्थिति की प्रतिशत दर ३० तथा महिलाओ में ३५ थी झौर कोचीत मे पुरुषो 
में २११ तथा महिलाओ मे २५ थी। रबर के बागान मे भी अनुपस्यिति की दर 
बहुत ऊँची थी । मद्रास से अ्रनुपस््थिति की दर धुरुषो भे र४ड तथा महिलाओं में ३५ 
थी श्लोर कोचोन मे पुदषो मे २७ तथा महिलाओ में ३० पाई गई थी । 
छेल्दीय, धाम मज़्ताए्यथ, इएए, १६६० मे, किये. गये. प्र्णयन, के. ग्रब्युणार, 
ग्रतुपस्थिति दर इस प्रकार थी--सूती कपडा उद्योग में ७से १०४ तक, ऊनी 
कपडा उद्योग में ७३, इभीनिरिंग मे १२ १, चमडा उद्योग मे ६४, सोने की खानो 
में ६७, घागान में २०५ हक कोयत्रे को खानो में ३३१२ । 
न अनुपस्थिति के प्रभाव के प्रभाव 
£  उपरोवत झोवडों से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश के 
मगठित उद्योगों में श्रसिक्रों की अनुपस्थिति अत्यन्त व्यापक है । इस अनुपस्थिति से 
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दोहरी हामि होती है। प्रयम वो इससे धमिको को ही स्पष्ट हानि होती हैं । 
उपस्थिति में अवियमितता उनवी आय को कम कर देती है क्योकि "काम नहीं, तो 

चेतन भी नही” ही साधारण नियम है । मालिको को हामि इससे भी प्रधिक होती 
है, क्योकि श्रनुपस्थिति से अनुशासन और कार्यकुशलता दोनों को ही क्षति पहुचनी 
हैं और उत्तादव बम हो जाता है। इपके अतिरिक्त अगुपस्थिति से एक अन्य दोष 

यह उस्न हो जाता है कि मालिको को या तो सदंक कुछ अतिरिक्‍त श्रमिकों को 
रखना पडता है, जिससे आकस्मिक आवश्यकता के समय उनको काम पर लगाया 
जा सके या फिर अनुपस्थिति वे समय उनको ऐसे श्रमिको को भर्ती करना पड़ता है 
जो उतको तत्काल ही प्राप्त हो जाते है, यध्षपि ऐसे श्रमिक साधारणतया कुशल 
जही होते। कुछ और भ्रधिक श्रमिक रखने की इस प्रथा के कारण झनेक दोष व 
जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। विशेष रूप से मालिक इन प्रतिरिकत या 
बदली श्रमिको को काम दिलाते के लिए बहुधा काम पर लगे हुए श्रमिकों को जे 0 श्रमिकों को जबरी , 
हुट्टी लेने के लिए वाध्य करते है, जिससे श्रमिकों में असन्तीप उत्तन्न हो जाता-है 
प्रौर वे यह समभते है कि यह झतिरिबत श्रमिक जम मय का द्वारा केवल धर्सा 
रखे जति हैं.कि हड ताल आदि के समय म्‌ वें इन ग्रेंतिरिकी श्रमिक के-ार» काम 
जारी रख कर प्रपती सुरक्षा का प्रवन्ध रत । इसके विपरीत मालिक यह कहते हैं 
कि अत्तिरिक्त श्रमिक रखने के अलावा उसके पास कोई गौर चारा तही है क्योकि 
श्रमिकों का अनुपस्थित होना उनके लिए एक गम्भीर समस्या बन जाती है, विशेष 
रूप से जबकि उद्योग के कुछ विशागो ये श्रमिको की प्रतिदिन की आवश्यकता का 
पहिले से अनुधान लगा लता कठित्र होता है। ग्रत अनुप्रत्यिति मालिकों और 
श्रमिकों दोतो हीं के लिए हानिकारक है। इससे औद्योगिक जोवन वे प्रति श्रमिको 
मे प्रत्तिक्रिमा उत्पन्त होती है । 

प्रनुपस्थिति के कारण 

श्रमिक अनेक कारणों से भ्नुपक्ष्यत हो जाते है, जिनमे से कुछ हो कारण 

यथार्थ कहे जा सकते है । अधिकतर स्थानों मे अनुपस्थिति का कारण बहुधा बीमारी 
ही होती है। क्षमिक श्रपनी ध्यारीरिक दुबलता तथा गन्दी बरितयों में रहने के 
कारण हैजा, चेचक, मलेरिया आदि अनेक बीमारिंदो के शिकार बत जाते है जिनके 
कारण उतको अपने काम पर से अनुपस्थित होना पड़ता है । इसके अतिरिक्त रात 
के काये मे अधिक अधुविधाय होने के कारण दित की पारियों की अपेक्षा रात्रि की 
पारियी में भनुप्रस्थिति की प्रतिशत दर अधिक होती है। परन्तु भ्रनेक स्थानों पर, 
जंसे दम्बई की धूती कपड़ा मिलो में पारी में बदली की प्रथा अप्रता ली गई है, 
जिससे रात्रि की पारो में अनुपस्थिति की दर कम हो गई है। श्रमिकों को 
अनुपस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण काररा उनकी समय-समय पर देहात जात रहने की 
प्रपृत्ति है, जिसके बारे मे हम श्रमिकों में श्रवासिता का देणुन करत समय बता चुके 
है। फसल काटने के समय अवुपस्थिति ब्रढ जाती है। अनुपत्यिति के घन्य कारण 





ग्रनुपल्थिति छ्‌ 


आ्रौद्योगिक दु्घेटनायें, सामाणिक और धामिक उत्सव, जुआ खेलना तथा शराब 
पीता, निवास तथा कार्य की बुरी दश्ायें, मकानों का अभाव, कुछ कार्यों का 
खतरनाक होना, इत्यादि-इत्यादि हैं। महिला श्रमिकों में पुरुषों की अपेक्षा 
अनुपस्थिति दर अधिक पाई जाती है क्योकि उन्हें घरेलू कार्य करने पडते है और 
गर्भ और प्रसूति को दशा में वे अनुपस्थित हो जाती हैं। २५ वर्ष से कम आयु के 
ओऔर ४० वर्ष से ग्रघिक आयु के व्यक्तियों मे तथा ऐसे व्यक्तियों में जो रापरिवार 
नही रहते, अनुपस्थिति दर भ्रधिक पाई जाती है । इसके ग्रतिरिक्त बेतव मिलने ये 
फौरन बाद ही अनुपश्थिति तुलनात्मक रूप से भ्रधिक हो जाती है, क्योंकि श्रमिक 
बेतन प,ते ही या तो बहुधा मनोरंजन मे समय व्यतीत करना चाहता है, या वह्‌ 
अपने गाँव को अपने परिवार से मिलने तथा उनकी प्रावश्यकतायें पूरी करने के 
लिए चला जाता है । कोयले को खानों मे अधिक ग्नुपस्थिति होने का कारण यह 
है कि वहाँ काम करने की दशा झनाकर्षक है और श्रमिक स्वसावत खानों के भीतर 
काम नहीं करना चाहते। उनका स्वास्थ्य भी उनको इस ओर अधिक प्रेरित नही 
करता । 

अक्तूबर १६६६ में कुछ उद्योगों मे विभिन्न कारणों से अ्रनुपस्थिति की दर 
निग्नलिखित थी-- 





बौभारी सामाजिक 
बेतन बेतन 
डद्योग या का ग्न्य योष 
लि घामिक सहित राहि 
दुर्घटना | क्ारण हित रहित 





लोहा ब इस्पात (बिहार) | २६ ०६ ८८ ५१| ४२| १२३ 
अस्त्र-शस्त्र उद्योग (उ०प्र)) | ६६ १६ ३६5७ २३७| १२४ 


सीमैण्ट (बिहार) | २८ ४१३ ४७| ८५| ३१ ११६ 
दियातलाई. (महाराष्ट्र) | र७छ | ०३ ७६४४ ५८ ११४२ 
कपड़ा मिल '-- (मद्रास) | डेंए ०७ ४७ ३८ | डे १०२ 


(मदुरा) | है४ | र६ ७४२ ३११०५ १३६ 
ऊनी कपडा मिल (धारीबाल) बह ३०. ६१| ६११ ७६| १२० 


अनुपस्थिति को दूर या कम करने के उपाय 


जहाँ तक ग्रनपस्थिति को कम करने के लिए सुझावों का भ्रश्न है, बम्बई की 
कपड़ा मिल श्रमिक जाँच समिति के सुकाव सतबसे भधिक उपयुत्त है और उनसे श्रम 
झनुसत्थात समिति भी सहमत है। इस समिति के अनुसार अनुर्पाध्थति को कम 
करने का प्रभावपूर्ण उपाय यही है कि श्रमिक्रों के काम करने का वातावरण तथा 
दुशाये सुखकर व्‌ स्वास्थ्यप्रद वनाई जाये । उनको पर्याप्त मजदूरी मिले, बीमारी 
तथा दुर्घटना से बचाव के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रवन्ध हो और विश्वाम तथा 
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स्वास्थ्य के लिए छुट्टियी की व्यवस्था हो । वययें की झोषित दक्चायें एवं अत्यविक 
श्रातति (80806) श्रमिकों मे स्वाभाविक रूप से विद्रोह की प्रवृत्ति जगा देती है। 
अत यदि हम यह चाहत है कि श्रमिक स्थायी रूप स एक स्थान पर काम करता 
रह तो उसके कार्य करने की तथा रहवे की अवस्थाओ्रो मे सुघार करना भौर उसको 
स॒ तुष्ट व प्रसत रखना ही सवसे उचित नीति होगी। इसमे कोई सन्दह नही कि 
अनुपस्थिति की समस्या का समाधाव करने का सबसे प्रथम व प्रभावशाली उपाय 
श्रमिकों को वेतन सहित या वेत्रनरहित छुट्टिया देना तथा उन्हें समय सप्रय पर 
अपत्ती निजी आवश्यक्ताग्रो को पूर्ण बरने लिए अववाद देता है। इस प्रकार से 
श्रमिकों की अनुपस्थिति नियमित हो जायगी और उनके विरुद्ध झनुशासनीय 
कायवाही करने की प्रावश्यकता न पडेगी । श्रौद्योगिक नगरो म श्रमिको के रहने के 
लिए अच्छे मकानो का प्रवन्य भी उपस्थिति को वृद्धि म काफी सहायक सिद्ध हो 
सकता है। श्रमिका को समुचित सप स शिकक्षत एवं सगठित करके ग्रौर उद्योग एव 
उसके प्रवन्ध म उनको साक्रादार वनाकर उनम उत्तरदायित्व की भावना पदों की 
जा सकती है । इससे भी उनकी अनुपस्यिति कम होगी। श्रसिक्रा को काय अधिक 
करने के लिये प्रोट्साहन द॑ने हेतु बोतस देन का योजना से तथा बॉनम को उपपादत 
से सम्बन्धित करने स भी प्रनुपस्थिति कम हो जायगी । 


श्रमिकावर्त्त 
(3000 पृ्तात ०४६८३) 

परिभाषा 

श्रप्मिकावत्त तथा अनुपस्थिति मे अन्तर है। श्रमिकावत्त तो किसी उद्योग 
संस्था मे कमचारियों व हुए परिवर्ग्न वो कहा जाता है और अनुपस्थिति उत्त 
अवस्था को कहा जाता है जब श्रत्रिक अपना नियमित काम करने के लिए उपस्थित 
नही होता । इस प्रकार श्रमिक्तावत्त कम्रचारियों के परिवतव की वह दर है जो 
कसी उद्याग सस्‍्या मे एक विरोष समय म पाई जाती है अर्थाव्‌ एक समय विशप 
भें जिय सीमा तक पुराने क्मबारी किसी सस्था को छोड दंत है श्लौर नये कमचरी 
आ जात है उसको श्रमिकावत्त कहते है। 
श्रमिकावत्त का प्रभाव 

श्रमिक[वत्त रोजगार की ग्रस्थिरता का कारण भी है और उसका परिणाम 
भी । बुछ सीमा तक तो श्रमिकावत्त अनिदाय सा हो जाता है जसे श्रमिक्रो की माय 
न रहने पर श्रमिक काय से हुटा दिय जाते है । झुछ श्रमिक्रावत्त स्तराभाविक भी 
होता है, जैस--वृद्धि श्रमिकों के ग्रवक्षाश ग्रहणा बर लेन पर तथा नय अमिक्रो की 
नियुवित होने पर | ऐसा श्रमिदावत्त कुछ सीमा तक उचित कहा जा सकता है | 
परन्तु इस प्रकार के थ्रमिकावत्त की प्रतिशत दर बहुत थोडी है। ग्रधिर्तर श्रम्रिका- 
वक्त त्याग पत्र ढेने तथा! वर्खास्तगी के कारण होता है| श्रपिकावत्त की ऊची दर 


श्रमिकाबतें छ्रे 


श्रमिकों की कार्यकुशलता और उत्पादन के परिमाण तथा गुणों की दुष्टि से 
हानिप्रद है ) श्रसिकावत्ते के कारण श्रसिक अनेक ऐसे लाभों से वंचित रह जाते हैं, 
जो तिरत्तर एक स्थान पर कार्य करने से उन्हें मिल सकते हैं, जैसे क्रमबद्ध वेतन वृद्धि, 
बोनस, प्रॉविडेन्ट फंड, व छुट्टी इत्यादि । इसके अतिरिक्त भर्ती प्रणात्री के दोषपूर्ण 
होने के कारण उनको बहुधा पुन: नोवारों पाने के लिये कुछ मूल्य भी चुकाना _ 
पडता है | श्रमिको के सगठन पर भी श्रविकावत्तं का दुरा प्रभाय पड़ता है, क्‍योंकि, 
जब श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग मे पा एक कारखाने से दूसरे कारखाने में 
चले जाते हैं तों उनों एकता कठिग हो जातो है। श्रमिकों को बार-बार काम पर 
लगाने से कार्यालय में कुछ व्यय भी बढ जाता है और जब श्रप्िकों को किसी कार्ये 
विशेष के लिए प्रश्चिक्षण देना होता है तो श्रमिकावरत्त के कारण ऐप्े प्रशिक्षण का 
व्यय भी अधिक हो जाता है । श्रमिकावर्त के कारण देश के मानवीय तथा प्राकृतिक 
साधनों का पूर्णतया उपयोग नही हो पाता, यद्यपि श्रिकावर्त्त का यह दोष भारत 
जैसे देश में, जहाँ वेकारी तथा अपूर्णा रोजगार वाले श्रमिकों की सब््या ग्रत्यधिक है, 
कोई विश्लेष महत्व नही रखता । 
श्रमिकावत्त को मापने में कठिनाइयाॉँ 

भनुपस्थिति के झ्ाँकड़ों को भाँति ही श्रमिकावत्ते के आॉँकड़े भी पर्याप्त मात्रा 
में प्राप्त नही है। धमिकावर्त को ठीक-झोक जानया और मापना कृठित भी है । 
यदि इस बात को माग लिया णाए कि किसो सस्या में तोकरियों की संख्या एकसी 
ही रहेगी तब श्रमिकाबत्त को भापने मे अधिक कठिनाइयाँ न होंगी व्योंकि तब या 
तो छुल वियुक्ति दर (इलब्लाथपंठय २०) (प्र्थात्‌ हितने कर्मचारी एक निरिचत 
समय में नौकरी छोड़ जाते हैं) को। मानकर चल सकते है, या कुल नियुक्ति दर 
(/००४४४०० ॥९४॥०) (च्लर्थात्‌ कितने कर्मचारियों की एक निश्चितत समय ये 
नियुवित होती है) को मान सकते है; क्योकि जितने श्रमिक एक संस्था को एक 
समय में छोडते है उत्तते ही श्रमिक साधारणतः उस संस्था मे नौकरों पर श्रा भो 
जाने चाहियें। कारणों के आधार पर वियुषित दर को तौन हिस्सों मे बाँटा जा 
सकता है, जिनको हम त्याग दर, ब्खस्द्रिगों दर, प्रौर जबरी चुट्टी दर कह सकते 
है । परन्तु जब व्यवय्ाय भे मन्दी और तेजी होती है तब नौकरियों की सल्या भी 
बइलती रहती है भ्रौर फिर यह भ्रावश्यक नही है कवि वियुक्तित दर श्रौर नियुत्रित 
दर एक ही समान हो । ऐसी ग्रबस्था मे श्रमिकावर्स की माप कठिन हो जाती है । 
दूसरी कठिताई यह है कि जत्र श्रमिक कुछ दिनो के लिए छुट्टो लेकर अनुपस्थित हो 
जाते हैं तब तत्काल हो बदली के श्रमिकों से उनके स्थानों की'पूर्ति कर दी जाती 
है। स्थायो श्रमिक न त्यागपत्र देते हैं भर न बरखास्त किये जाते है, ग्रषिनु दे 
जबरी छुट्टी पर होते हैं। इस प्रकार श्रमिकावत्ते की दर तो काफी ऊँनी माम्ुप 
होती है परन्ठु वास्तव मे ऐसा नही होता । तीसरी कठिनाई यह है कि श्रमिकावत्त 
तथा अनुपस्थित के पारस्परिक सम्बन्ध को ठीक प्रकार से समझा नहीं जाता । 


ज्ड श्रस समस्याये एवं समाज बल्याख 


यदि एक श्रमिक दो या वीन माह छुट्टी पर रहकर वापिस आ जाए तो इस अवधि 
में उसकी स्थानपूर्ति हो चुकी होती है । ग्रत थरमिकरावर्तते बी माप कठित हो घाती 
है । एक गौर वात ध्यात मे रखने को यह है कि अगर एक श्रमिक उसी उद्योग- 
घस्दे भे एक कारखाना छोडकर दूसरे कारखाने मे नौकरी करने चला जाता है, तो 
दोनों कारखानों भें श्रमिकावत्त की दर बढ़ जाती है। परन्तु इससे धमिक की 
कार-कुशलता पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पडता । 
इस कठिनाइयों के कारण श्रमिकावत्त की अनेक उद्योग-धन्धों मे ऊँची दर 

होने पर भी उप्तके ठीक-ठीक आाँकड़े श्राप्त नहीं हो पाते । फिर भी अनेक समितियों 
तथा अनुप्तधानकर्ताओं ने, जो भी आँकडे मिल सके है, एकत्रित किये है जिनके 
भ्राधार पर विभिन्न उद्योग पत्धों में श्रमिक्ावर्ते को सीमा का अनुमान लग 
सकता है । 

श्रमिकावर्त की व्यापकता 

(2%0९४७६ ० 8007 पंएया-0ए) 

रॉयल श्रम प्रायोग के अनुसार अधिकतर कारख्षानों मे नए कर्म घारियों की 

भर्ती प्रत्येक माह कम से कम ५१% तक होतो है। श्रम अनुसंधान समिति के अनुसार 
प्रमिकावत्तं की मासिक प्रतिशत दर विभिन्न उद्योगो मे इस प्रकार थी--सूती कपडा 
० ६ गमे कपड़ा ० ४, सोमेट २ ०, काँव २१, चावल ३१ तथा सोते की खानें 
१६ ॥ डॉ० मुकर्जी के प्रचुशार बगाल की जूट की मिलो से श्रमिकावर्त्त की माप्तिक 
अ्तिशत दर ६ २६ है। महाराष्ट्र की मृती कपडा मिलो मे १६६४ में श्रमिकों की 
भ्ौसत नियुक्त दर प्रति सैकडा १ ७५ थी तथा झौसत वियुवित दर १४७ थी। 
व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो विभिन्न ब्रॉकेंडो द्वारा मह ज्ञात होता है कि अमिका- 
बत्तं की दर महाराष्ट्र की सूती कपडा मरिलों में मदुरा, कलकत्ता और नागपुर की 
मिलो की अपेक्षा श्रधिक है। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र से सिल्लें अधिक 
है और श्रमिक एक मिल को छोडकर दूसरी मिल में नौकरां करते रहते है। 
सन्‌ १६६४ मे वम्बई मे, सूती वस्त्र उद्योग में औसत नियुक्ति दर १६१ शौर 
औसत वियुवित दर १ ३१ थी । इजीनिर्षारिग उद्योग में श्रप्रिकावर्त को प्रत्तिशत दर 
का अनुमान वस्बई मे ३ १ तथा मद्रास व बंगाल में १६ लगाया गया है। काँच 
के उद्योग में भी श्रमिकादरत्त अत्यधिक है क्योकि वहाँ श्रमिक द्यफी गतिशील हैं । 
इसका कारण वहाँ प्रशिक्षित धमिक्रो की कमी है और मालिक प्रशिक्षित श्रमिको 
को किसो भो मूल्य पर भर्ती करने के लिए तैयार रहते है। १६५८ में काँच के 
बएरखानो मे तौकरी झीडते वालो को दर समस्त देश के लिए ३१ ४ आती थी 
तथा उत्तर प्रद्देश से यह दर ५६४ थी। अप्तम के खनिज तेल के उद्योग में 
१६४४ मे श्रमिकावत्त की दर का अनुमान ६६% तथा कागज की मिले में १ ७% 
लगाया गया था। श्रप्तिदों की भर्ती की अपनी विशेष प्रशालो होने के कारण 
बागान के सम्बन्ध में थ्रमिकावत्त के पर्याप्त आँकड़े प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार 


अ्रभिकावत छ् 


यह कहा जा सकता है कि यद्यपि श्रम्रकावर्त के कोई वियमित ऑकड़े एकत्रित नही 
किये जाते है और ने प्रकाशित होते है फिर भी इसमें कोई सदेह नहीं कि भारतीय 
उद्योग-धस्धों में श्रमिकावतत व्यापक है । परन्तु यह भी सातना पड़ेगा कि अमिकावत्ते 
की दर अनुपस्थिति दर से कम है और मारतवर में श्रमिकावर्त ग्रस्य औद्योगिक 
देशों की ग्रपेश्षा कम है॥ इसका मुझ्य कारण नगरों मे अत्यधिक बेरीजगारी और 
गाँवों में अपूर्ण रोजगार का होना है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपना 
रोजगार, जहाँ तक सम्भव हो, छोडना वही चाहता । 
श्रमिकावर्तत के कारण _ 

श्रमिकावत्त के मुख्य कारण त्यागपत्र देना तथा बर्खास्तगी हैं। त्यागपत्र 
देते के भ्रनेक कारण है, जेसे--कांय॑ करने के वातावरण तथा अवस्थाओ के प्रति 
असन्तोष, अ्रपर्याप्त मजदूरी, दुरा स्वास्थ्य, बीमारी, वृद्धावस्था, पारिवारिक 
सम स्यायें तथा कृषि सम्बन्धी कार्यो के लिए गाँव को प्रवास | अनेक उद्योगों, जैसे- 
खान, बायाव, सूती कपडा, जूठ तथा छोटे उद्योग-धन्ध, जैरे-वपडा, चावल कूटना, 
अभ्नक भ्रावि, के श्रमिको का गाँव से सम्बन्ध श्रव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रमिक्रो 
को गाँव जाये के लिये जम्बी छुट्टी प्राप्त नही होगे इसलिए फ्च् काटने व बोले के 
समय वे त्यागपत्र देकर चले जाते है। इसके विपरीत बर्खास्तगी श्रमिकावत्ते के 
कारों की दुष्टि से इतती महत्वपूर्ण नही है ! वर्खास्वगी के कई कारण होते है । 
वर्खास्तगी अधिकतर श्रमिको के प्रति अतुशासनीय कार्यवाही के कारण होती है, 
जबकि श्रमिक ठीक प्रकार से काम नहीं करते या आज्ञा-उल्लघन तथा दुर्न्यवहार 
करते है अथवा हण्तालों में भाग लेते है । बर्खात्तयी का एक कारण यह भी है कि 
ऐसे श्रमिक, जो श्रमिक सधो' में रुचि'दिखाते है, मालिकों अथवा मध्यस्थों द्वार। 
किसी न विसी बहाने से सताये व सिकाल दिये जाते है । कभी-कभी उच्च वेतस पाने 
वाले पुराने श्रमिकों को सेवाय सम्राप्त कर दी जातो है प्रौर भ्रल्प वेतन पाने वाले 
तये श्रमिक भर्ती कर लिये जाते है ताकि वेतन बिल की घतराशि कम हो सके । 
ग्रस्थायी ग्रभिको भे श्रमिकवर्त इसलिये अधिक होती है कि कार्य-समाप्ति पर 
श्रमिकों को निकाल दिया जाता है और जब कार्य फिर प्रारम्म होता है तो ना 
श्रमिकों को भर्ती कर लिया जाता है। बदली श्रप्मिकों को रखने की प्रणाली के 
कारण भी श्रमिकावत्तं मे वृद्धि हो जाती है वयोक्ति अनेक बार बदली श्रमिको को 
कार्य दिलाने के लिये पुराने श्रभिरों को छुट्टी लेने के लिये बाध्य किया जाता है। 
लड़ाई के दिनों में श्रमिकावत्त इसलिये अधिक हो गया था कि वेतन वृद्धि के झाकर्षणा 
तथा अन्य उद्योगों मे प्राप्त अतिरिक्त सुविधाओं के कारण श्रमिकों ते एक कारखाने 
से दूसरे कारखाने में या एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाता झ्रारम्म कर दिया 
था । श्रमिकों को पाने के लिये मालिकों में भी पारस्परिक प्रतिस्पर्डा आ गई थी 
और अनेक बार एक कारखाने के श्रसिको को दूसरे कारक्षाने के मालिक प्रलौभन 
देकर बुला लेते थे । 


३६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


श्रमिवादर्भ को कम करने के उपाय 
जैसा दि ऊपर बताया जा चुका है श्रमिकावत्तं भ्रवाज्छनीय है, वयोकि इससे 
वार्येकुशवता कम हाती हे और उत्पादव कम हो जाता है | अत कुछ एसे उपाय 
अपनान प्रावश्यक् हैं जिनस्त श्रमिकावत्तें कम हो । इसके लिये एक विश्चित नीति 
तथा वार्यप्रशाली का भनुसरण आवश्यक है। दुमाग्यवश्ञ अधिकाश मालिक अभी 
त्व भमिकों भे, विशप एप से अनिषुए श्रमिक्रों मे, श्रभिकावत्त के कमर होने के 
लाभा को भलो भातिं समभते नहीं है। साधारणतया झान्तिकाल में अनिषुणु 
श्रमिक काफी सख्या म प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण मालिक कम वेतन पर 
श्रमिक पाने के लिय एक श्रमिक की निकाल कर दूतरे को भर्ती कर लते हैं और 
यदि उन्हू अपनी मजदूरी के बिल म क्मी करने का अवसर मिलता है तो श्रमिकावर्च 
को भ्रधिक अच्छा समभत हैं । वह इस बात का अनुभव नहीं करते कि नये 
श्रमिकों को मशोना और काम के नये तरीकों से अम्यस्त होते म बुछ समय लगता 
है और निरम्तर काय करन स अतिपुण श्रम्रिक भी कुछ कुशलता प्राप्त कर तेते हैं 
जिससे सवक्! लाभ होता है । यह वात्त भी ध्यात दने योग्य है कि श्रमिक्रावत्ते 
की समस्या भर्ती को समस्या स सम्बन्धित है क्योंकि अधिकतर उद्योगों म भर्ती 
प्रमाली म वाफी भ्रप्ठाचार तथा रिश्वत प्रचलित है और मध्यस्थ सदा इस चात्त 
का प्रदत्त करत हैं कि पृरात कर्मचारी निकाल दिए जायें और नय भर्ती हो जिसमे 
“हूं अपनी जब गम करने का प्रवसर मिव 4 इस प्रकार श्रमिदावत्त वी सम्रस्या 
काफ़ी हद तक भर्ती बी समस्या स ही सम्बन्धित है। इसलिय भर्ती प्रशाली मं 
सुधार करन स श्रमिकरावत्त क्रम किया जा सकता है| इसके प्रतिरिक्त एस उपाय 
भी अपनात चाहियें विनस श्रमिकों की आथिक स्थिति में उनति हो, उनकी 
नौकरी सुरक्षित रहे तथा नगरा म एसी सुविधाय प्राप्त हानी चाहिय कि श्रमिक 
बार वार अपन गाव ने जायें । बदता नियन्त्रण याजना भी जा वम्बई आदि अनेक 
स्थाता पर लागू हो चकरी है ग्रमिकावत्त का कम कर ग्कती है। ज्प्ा कि बम्वई 
वा सूती कपड़ा मित्र श्रमिक ताच समिति ने भी सक्‍त किया था, अत्यधिक 
श्रमिकावत्त का कम करन का मुरुप उपाय नर्ती की पद्धतिया मे उनति करना ही 
है और इंसक लिए कुछ विद्यप प्रभावपूण व खान्तिकारी उपाय हान चाहिय जैसे- 
राजगार दफ्तर की स्थापना मध्यस्था के अधिकारा पर नियवण तथा क्षामिक 
(एश5०्ग्रपध)] विभाग का >चित संगठन लाभ सहनाजन पोजना ब्रादि। एक 
स्थायी श्रमित्र वग को स्थापना के लिए और भा कई लाठा का गआ्ावश्यकता है, 
जैस--काय की दश्ाप्ना म उन्नति श्रम इल्याए'कारा काय सामाजिक बोमा योजना, 
सवतन छुट्टिया तथा अधिक मजदूरी आदि। इसके झतिरिकत श्रम सघा को 
प्रासाहन दन तथा उनको उन्ति करत से ओोद्या ग्रक् नगर में स्थाया श्रमिक बग 
वो स्थापना हो सह्तो है। 
न 
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सर्वेतन छुट्टियाँ और अवकाश 
छुट्टियों की झ्ावश्यकता तथा महत्व 


श्रमिकों तथा मालिको के पारस्परिक पम्बन्धो को अच्छा बनाने तथा 
औद्योगिक कार्य कुशलता को स्थिर रखने तथा उसकी वृद्धि के लिए छुट्टियाँ अत्यस्त 
महत्वपूर्ण है। भारतीय उद्योग-घन्धो मे अनुपस्थिति तथा श्वमिकावर्स की ग्रतिगत 
दर अधिक होने का एक कारण यह भी है कि श्रमिकों को पर्याप्त छुट्टियाँ तथा 
अवकाश मिलने की सुविधा नही है। बिहार श्रमिक जांच समिति ने ठीक ही कहा 
है कि "पश्चिमी देशो की अपेक्षा भारत में छुट्टियों तथा वेतन सहित अवकाश की 
प्रववश्यकृता अधिक है. क्योकि यहाँ जलवायु गरम है, श्रमिकों का भोजन खराब 
तथा श्रपर्याप्त है, शारीरिक दृष्टि से वे दुर्जल हैं और उतके रहने वा बाताबरण 
ब्रस्वास्थ्यकर (80799) व अ्नाकर्षक है। अ्रधिकाश श्रमिक गाँवो से ग्राते हैं 
और वहाँ से अपना सम्बन्ध बनाए रखते हैं। अतः जो भी छुट्टियाँ उन्हें. मिलती है 
वे उन्हे अपने गाँव मे ही बिताने का प्रयत्व करते हे । इससे न केवल उनके स्वास्थ्य 
को ही लाभ होता है भ्रपितु, चाहे एक वर्ष भे थोडे हो दियो के लिये जायें, इससे 
उनके हृदय में प्रसन्नता का सचार होता हैं ।” रॉयल श्रम आयोग ने यह सिफारिश 
की भी कि मालिकों को छुट्टियों के गहत्व तथा ग्रावश्यकता को स्वीकार करना 
चाहिए प्रोर श्रमिको को एक गिश्चचित काल की छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिए और उन्हे यह झ्राश्वासन देगा चाहिए कि दापिस आने पर वे अपने पुराते 
काये को पुनः प्राष्य कर सकंये। यदि छुट्टियाँ बिचा वेखत या भ्ते के भी दी 
जायेगी, तब भी वर्तेमान पद्धति मे एक बहुत बडा सुधार होगा। कानपुर श्रम 
जाँच समिति तथा बम्बई की कपड़ा मिल श्रमिक जाँच समिति ने भी वेतन सहित 
छुट्टियों के महत्व पर जोर दिया है। डॉ० राधाकमल मुकर्जी ते भी ओद्योगिक 
श्रप्तिको के लिए छुट्टियों के महत्व श्रोर भ्रावश्यकता की श्रोर सकेत करते हुए इसकी 
विवेकपूर्ण व्यवस्था पर जोर दिया है । 

इस प्रकार औद्योगिक श्रमिकों की प्रवाप्तिता को नियमित बनाने के लिये, 
वर्तेमात भर्ती की पद्धति के कुछ दोपो को टूर करने के लिए, अमुपस्थिति तथा 
श्रमिकावर्त को कम करने के लिये तथा औद्योगिक श्रप्तको की कार्यकुशलता को 
बढाने भौर मालिको से सम्बन्ध अच्छे बनाने के लिए छुट्टियो तथा अवकाद का 
महत्व बास्तद भे बहुत अ्रधिक है ! इसके अतिरिवतत यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
श्रमिक भी मानव है, केवल उत्पादन के उपादान मात्र ही नहीं हैं। किसी भी 
मनुष्य के लिए, बिना छुट्टी या विध्वाम के वर्षों तक निरन्तर काम में लगे रहना 
कठिन है ( मनुष्य के जीवन में भ्देक ऐसे अवसर आते हैं जब बीमारी, आवश्यक 
पारिवारिक कार्यों तथा सामाजिक उत्सवों आदि के कारण बह अपने काम पर 
जाने में प्रसमर्थ होता है ऐसे ग्रवसरों पर उसे छुट्टी अवश्य शिलनी चाहिए । झत. 


छ्घ श्रम समस्यायें एवं समाज कल्याण 


वेतन सहित श्रवकाश देते का झानदोलव जोर पकड चुका हैं और अनेक श्रौद्योगिक 
देशो मे या ती कानून द्वारा या श्रमजीवियों व मालिको के पारस्परिक समभझोते 
दारा ऐदी छुट्टियों की सुदिधा मिल रही है। 
भारतीय उद्योगो मे छुट्टियाँ प्रौर अवकाश 
भारत में यद्यपि अनेक उद्योगों में छुट्टियाँ और अव॑वाश प्रदान किया जाता 
है परन्तु इन छुट्टियों का महत्व अभी पूररांह्प से समझा नहीं गया है। चुट्टियाँ व 
अवबाज्ष देते वो रौतियाँ भी विभिन्न उद्योगों मे भिन्न भिन्न है। ध्रत इनके बारे से 
कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । बेतन सहिंत हरट्टियाँ केवल स्पायी 
श्रमिकों तथा वलकों और सर्वेक्षण कर्मचारियों को ही दी जाती हैं। साधारण 
तथा देतिक वेतन पाते वाले, या कार्य के अनुसार वेतन पाने वाले तथा प्रस्थायी 
श्रमिकों को बेठन सहित छुट्टियाँ नही मिलती । अधिकतर बीरखानों में साधारणव 
रविवार की छुट्टी होती है भ्रौर पर्वों पर भी हुट्टी प्रदान वी जातो है। कुछ 
सस्यायें आ्राकस्मिक तथा विशेषाधिकार छुट्टियाँ (07७/52० 84४०) भी प्रदान 
करती हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में सन्दोषजनक प्रवन्ध नहीं है। फिर भी दक्षिसा 
भारत की मिलें वर्ष में १० से १५ दिन तक की वेतन सहित छुट्टी देने की सहृदयता 
दिखाती है । गागपुर की एस्प्रेस मिल मे जो श्रमिक्त २० वर्ष तक नौकरी कर लेते 
हैं १२ दिन की वेतन सहित छुट्टियों के प्रधिकारी हो जाते हैं। १६४३ से जूद के 
उद्योग में प्रत्येक श्रसिव को ७ दिल की वेहन सहित छुट्टी मिलती है। बगाल के 
प्धिकाश रासायनिक उद्योगो मे रविवार के अतिरिक्त १६ से २४ दिन तक को 
सबेनन ख्रट्टी दी जाती हैं। बम्बई की सूतो कपडा मिलें भी अपने कुछ श्रेणियों के 
श्रमिकों को सवेतन छुट्टिया प्रदान करती है । इजीनिर्यारग उद्योग में भी अधिकाश 
श्रमिकों को सवेतन छुट्टिया मिलती है । मद्रास में स्थायी श्रमिकों को २१ दिन की 
विशेष छुट्टियों का अधिकार है। रेलवे कमंचारियो क्षो भी आकस्मिक छुट्टियाँ 
प्रदान की जाती है | दादा की लोहे और इस्पात की कम्पनी में मासिक वेतन पाने 
बाद्दे श्रमिष्रों को एक वर्ष को नौकरी पर एक माह को सवेतत छुट्टियाँ मिलती हैं 
ब्रौर ऐसे श्रमिकों को, जिनकी मजदूरी दैनिक कार्य के अनुत्तार निर्धारित होती है 
परस्ु झद्दयग्री महीने भर बाद होती है, १४ दिन की सवेतन छुट्टिया मिलत्री हैं। 
साप्ताहिक मजदूरों पाने वाले ्रमिक्रों को कोई छुट्टो नही मिलती । सोने की खानों 
में भीतरी धरातल पर काम करने वाले थ्रमिको को २६१ दिन की विशेषाधिव्रार 
छुट्टी और ऊपरी घरातल पर काम करने वालों को १४ दिन की सवैतन छुट्टी 
मिलती है । खतिज तेल के उच्चोग मे देनिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को १४ दिन 
की सवेतन छुट्टिया तथा २८ दिन की वेतन-रहित छुट्टियों का अधिकार है॥ पभाव 
मे मासिक्न वेतन पाने वाले श्रमिको को १५ दिन की सवेतन छुंट्टियो के साथ साथ 
६ सवेतन धामिक छुट्टियां भी मिलती है। अन्य स्थानों तथा सेस्याओं में भी छुट्टियों 
व ग्रवकाश का प्रवन्ध है, परन्तु सवेतन या वेतन-रहित पछट्टियाँ प्रदान करने की 
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कोई तियन्त्रित रीति नही है । विभिन्‍न सस्थायें झपनी सुविधा के झनुसार छुट्टियाँ 
प्रदान करती हैं और इस हेतु उन्होंने श्रपने श्रमिको को भिन्‍न-भिन्‍न श्रेरियाँ बना 
ली है ।* कुछ मालिक ३० दिन तक वेतनरहिंत छुट्टियाँ दे देते है। डाक्टरो प्रमाण- 
पत्र उपस्थित करने पर मालिक अपनी इच्छानुसार श्रमिकों को सदेतत या वेतन- 
रहित बीयारी की छुट्टी भी प्रदात कर सकते है । सवेतन पर्वों की छुट्टियों की संख्या 
भी विशिन्‍न प्रदेशों से भिन्न-भिन्न है । 
छुट्टियों प्लौर अ्रवकाश सम्बन्धी विधानेर 

अवकाश और छुट्टियाँ प्रदात करने के लिये देश में कुछ वैधानिक सुविधाये 
भी है। १६३६ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलत ने सवेतन छुट्टियों के सम्बत्ध में 
एक झभिसमय पास किया था। भारत सरकार द्वारा यह अभिसमय स्वीकार नहीं 
हुआ ग्रौर उराने रानु १६३७ में यह घोधित किया कि ग्रभिसमय में उह्लिखित सब 
ससथाओं पर इसे लागू करना सम्भव नहीं था। फिर भी फंक्टरी अधिनियम के 
अस्तेगंत आगे बाले सारे कारखानों मे एक राष्ताहिक छुट्टी प्रवाव कर दी गई। 
केख्ोप सरकार ने १६४२ में साप्ताहिक छुट्टो के लिए एक ग्रधिनियम ("०८७४५ 
प०॥0395 8०४) बनाया, जिसके ग्न्तगंत सभी दूकानों के नोकरो को सप्ताह मे 
एक छुट्टी प्रदान करने की, तथा दुकानों को सप्ताह मे एक दिन बन्द करने की 
व्यवस्था की गई, परन्तु यह अधिनियम राज्यों को एस प्रकार के अधिनियम पास 
करने की था लागू करने की केवल अनुमति प्रदान करता है । कुछ राज्यो से ही इस 
झ्रधिनियम को भ्रपनाया। इसके अतिरिनत हाभी राज्य सरकारों ने दुकान ब वाणिज्य 
सम्बन्धी कर्मचारियों (॥0०9 & (०एरशशाशत्री 5889॥99707९॥॥ ह9900) ०85) 
के लिप भी काप्रून बनाये हे । प्रनेक राज्यों मे समय-समय पर इस अधिनियमों में 
सशोधन एवं सुधार किये गये है। ये अधिनियम दुकानों तथा वाणिज्य संस्थाग्रो 
के नौकरों के काम करने के धण्टों, कार्य करने की दशाओ तथा उनके रोजगार का 
विंयमन करते हैं और उनके लिये प्रवकाश तथा छुट्टियो की भो व्यवस्था करते है । 

यह सभी अधिनियम सप्ताह में एक दिन की सवेतन छूट्टी की व्यवस्था करते 
हैं, परन्तु बंगाल का ग्रधिनियम इससे भी एक कदम आगे वढ गया है और सप्ताह 
में डेढ दिन की छुट्टी की व्यवस्था करता है। असम के अधिनियम में दुकान पर 
कार्य करने वालों के लिए तो सप्ताह मे १ दिन की छुट्टी तथा पभ्न्‍्य सस्थाओ से 
डेढ़ दित की छुट्टी की व्यवस्था है। असम, हैदराबाद और मद्रास के अधिनियम 
केवल दुकानों को एक दिन के लिये वन्द करने की व्यवस्था करते हैं तथा 
बाई और देहली के अधिनियमों मे होडलो और थियेटरों का जिक नहीं है। सभी 
अधिनियमों में हर प्रकार की छुट्टी की व्यवस्था है । १२ माह को निरन्तर नौकरी 
के बाद पूरे वेतन सहित विश्येपाधिकार छुट्टी (प्रण्ं९४६ ।.९०४०) की व्यवस्था 


2. 5०6 7.०07प7 उद्याटडाह शर्त "व्फ्राफ्परकव्ट 4९9960 ब2८5 20-2।, 
3. 566 दर/०दा एडक्टा झ००:. 





द्ध्० मे समस्याय एवं समाज कल्याण 


विभिन्न राज्यों मे इस प्रकार है-पश्चिमी वग्राल में (४ दिन, असम में १६ दिन, 
आम््र, मद्रास व कैरल में १२ दिन, उत्तर प्रदेश और दहली मे १४६ दिन [उत्तर 
प्रदेश में चौकीदारों के लिये ३० दिन) और मध्य प्रदेश मे एक माह, मेसूर, विहार, « 
उडीसा और पजाब म २० दिन के कार्य पर १ दिन, विहार एव मंसूर मे वच्चो 
के लिये १५ दिन के वाय पर १ दिव, राजस्थान में १२ दित के कार्य पर १ दिन, 
तथा गुजरात व महाराष्ट्र में २! दिन । ऐसी विशेष छुट्ट्याँ एकत्रित भो की जा 
सकती हैं| पूरे बहन सहित आकस्मिक छुट्टियों (09४७७॥ [.2४९४) की व्यवस्था इस 
प्रकार है--ग्रसम, उनतर प्रदेश और पश्चिमी वगाल में १० दिन, मद्रास, ग्रान्ध, 
केरल झोर दहली मे १२ दिन, मध्य प्रदेश म १४ दिन और पजाव में ७ दिन । 
बीमारी की छुट्टियां डाबटरी प्रभाण-पत्र उपस्थित करने पर ही प्रदान की जाती है। 
इनकी व्यवस्था विभिन्न राज्यो में इस प्रकार है--प्रप्तम में एक वर्ष की नौकरी के 
बांद भ्राधे वेतन पर एक माह, उत्तर प्रदेश में ६ महीने की नौऊरी के बाद पूरे बेतन 
पद १५ दिन, पदिचमी वगाल में आयध वेतत पर १४ दिल, तथा म्रान्ध्र, केरल, मद्रास 
और मंसूर में पूरे वेतन पर १२ दिन तथा उडीसा में एक वर्ष की नौकरों के पश्चात्‌ 
१५ दिन । इसके प्रतिरिक्त श्रसम में घामिक कार्यों के लिए दीन छुट्टीयो की व्यवस्या 
है। उत्तर प्रदेश के भ्रधिनियम में ३ गजेठेड छुट्टियों की व्यवस्पा है। आर्प्र मं 
समस्त गजेटेड छुट्टियाँ श्रदान करने की व्यवस्था है। पजाव मे २ राष्ट्रीय तथा ४ 
पर्वों की छुट्टियाँ प्रदान करने की व्यवस्था है। देहली में तोन राष्ट्रीय छुट्टियाँ दी 
जाती है । 

इसके अतिरिक्त सरकार ने एक 'सवेतन छुट्टी ग्रधिनियम' (प०ा0॥95 
शा। ४३५ 8९) पास क्या था जिसको ? जनवरी १६४६ से लागू क्या गया 
था। मगहे केवल निरन्तर चात्नू कारखानों पर ही लागू किया गया था। दस्त 
अ्रधिनियम के भन्तदर्गत प्रत्यक श्रमिक को जो १२ माह तक विस्सी कारखाने मे 
निर-तर काम कर चुका हो, आगामी १२ महीनों मे, श्रगर दयस्क हो तो १०७ दिन 
की झौर यदि बालक हो तो १४ दिन क्ती लगातार छुट्टी मिल सकती थी। ऐसी 
छुट्टियाँ दा वर तक जमा की जा सकती थी। छुट्टी के दिनों में श्रमिकों को पिछले 
तीन महीनो बी देनिक औद्त मजदूरी के हिंसाव से वेतन मिलने की व्यवस्था थी । 
ब्राधा वेतन छुट्टी पर जाने से पहले ओर झेप वेतन वापिस आने पर दिया ज्य 
पत्ता था। 

१६४८ के फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत धमिक्रो को छुट्टियों को और भी 
सुवियाये प्रदान की गई है। १२ माह लग्रातार काम करने के पश्चात्‌ साप्ताहिक 
हुद्ियो के भ्रतिरित प्रत्येक श्रमिक को निम्नलिखित दो पर सवेतन छुट्टियाँ पाने 
का अधिकार दिया गया है--वयस्कर-प्रत्येक २० दित के काम पर एके दित की 
छुट्टी, परन्तु कप्र से कम १० दिन की छुट्टी, वच्चे--१५ दि के काम पर एक दिन 
वी छुट्टी, परन्तु कम से कप १४ दिन की छुट्टो । इस प्रकार छुट्टियों को व्यवस्था 


वेतन सहित चुट्टियाँ क्र 


श्रमिक्नों के क्राम करते की अवाघ के साथ सम्बन्धित है। १६४८ के फैक्टरी 
अधिनियम मे श्रमिको को छुट्टियाँ प्रदान करने से पहले जो १२ माह की निरन्तर 
भौकरी की ग्रवधि रसी गई थी उसका निर्णोय करने मे कई कठिनाइयों का सामता 
करना पढ़ा $ इस कारण इस झधिनियम में १६५४ से सशोधन किया गया। इसके 
अन्तर्गत भ्रव॒ छुट्टी लेने से पहले की नोकरी को अवधि को एक ऊंलेण्डर वर्ष में 
२४० दिन कर दिया गया है। उन तमाम दिनों को जबकि श्रमिक जबरी छुट्टी, 
अ्रसूतिकाल की छूट्टो प्रभवा गत बर्षे के कार्य के अनुसार उप्राजित छुट्टी प्र हो, ऐसे 
दिन माने जे है जब श्रमिक कार्य करता हो, परन्तु श्रमिकों को ऐसे दितों के माधार 
पर छूट्टी लेने का अधिकार त होगा | जो श्रमिक १ जनवरी के बाद नौकरी झारम्म 
करेंगे, उनको भी छुट्टी प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि वे वर्ष के शेष दो तिहाई 
दिनों मे कार्य कर लेंगे । यदि किसी श्रमिक को उपाजित छुट्टी लेने के पहले ही 
निकाल दिया जाता है तो मालिकों को उपरोक्त दर से छुट्टी के दिनो का बेतन 
देना पड़ेगा चाहे उसके कार्य को प्रदधि कितनी ही रही हो । यह छुट्टी भनय छुट्टियों 
के अतिरिफ़ प्रदान की जाती है, तथा एक वर्ष मे तीन किश्तों से अधिक मे यह 
छुट्टी चहो ली जा सकती । 
छानों के श्रमिको को भी अरब ऐसी हो दछुविधायें प्रदात कर दी गई है। १६५२ 
के भारतीय खान शभ्रधिनियम (१६५६ मे जिसमे संशोधन हुआ्मा) के अन्तर्गत, प्रत्येक 
श्रमिक को, एक साप्ताहिक छुट्टी के अतिरिक्त, एक कैलेण्डर वर्ष की नौकरी के 
प्रश्चातू (जिसका तात्पय॑ खान के भीतर काम करने वालो के लिए १६० दिन की 
हाजिरी तथा खान के ऊपर कार्य करने वालो के लिए २४० दिन की हाजरी है) - 
मिम्नलिखिंत दर से पूरे वेतन सहित छुट्टी पाने का अधिकार है--खान के भीतर कार्य 
करने वालो के लिये प्रत्येक १६ दिन के कार्य पर एक दिन की छुट्टी तथा अन्य श्रेणी 
के श्रमिकों के लिए प्रत्येक २० दिन के कार्य पर एक दिन की छूटूटी । जो श्रमिक 
३ जगवरी के बाद नोकरों पाते हैं, उनको भी इसी दर से छुट्ठो पाने का भ्रधिकार 
है, यदि वर्ष के श्षेप दिनो से से खान के भीतर कार्य करने वालो की आधे दिनो 
को हांजरी हो और अग्रस्य श्रमिकों की दो-तिहाई दियो की हाजरी हो । उतर तमास 
दिनो को जबकि श्रमिक जदरी छुट्टी, प्रसूति काल को छुटूटो, भ्रथवा गत वर्ष 
के काये के अनुत्तार उर्पाजित छुटदी घर हो, ऐसा दिन भाना झाता है जब श्रमिक 
कार्य करता हो ॥ छुट्दिट्यो को ३० दिनो तक एकत्रित किया जा सकता है। छुट्टियों 
के दिनो के लिये सथदूरी की दर पिछले एक माह मे देनिक ओसत मजदूरी की दर 
के बरावर होगी, परन्तु इस ओसत मजदूरी मे समयोपरो मजदूरी झौर बोनस 
सम्मिलित तही किये जायेंगे । 
प १६५१ के वाग्रान श्रम अधिनियम के अन्तगेत प्रत्येक धमिक को निम्नलिखित 
दर से वापिक खवेतन छुट्टी देने की ब्यवस्था है--(क) वयस्क के लिये २० दिन के 
कार्य पर १ दिन को छुट्टी ; (ख) बच्चो तथा किशोरावस्था वालों के लिये १५ दिन 


द्रे श्रम समस्‍यायें एवं समाज क्ल्यारा 


के क्र्प पर १ दिन की छुट्टी | श्रमिकों को ३० दिन तक छुट्टी एकत्रित करने का 
अधिकार है। राज्य सरकारें श्रमिक्रों की साप्ताहिक छुट्टी के बारे में तथा उस 
दिन काम करने पर वेतन के बारे मे नियम बना सकती है। १६६० में एक स्योधन _ 
के अन्तर्गत भव छुट्टियों के दिनों वी मजदूरी की दर इस प्रकार है--समयानुप्तार 
वेतन पति वालो के लिए दैनिक मजदूरी तथा अन्य श्रमिकों वे लिए पिछले एक 
केलेन्डर वर्ष की प्रौमत मजदूरी । 

इसी प्रकार, सन्‌ १६६१ के मोटर परिवहन क्मंचारी प्रधिनियम में भी 
निम्नलिखित दर से सवेतन वापिक हुट्टी देने की व्यवस्था है--वथस्क के लिये 
२४० दिन काम करन वे बाद प्रत्येक २० दिन के कार्य पर एक दिन की छुट्टी भौर 
किश्योरो को प्रत्येक १४ दिन के क्ाप्र पर १ दिल की हुट्टी। श्रमिकों को ३० दित 
तक छुट्टी एकत्रित करने का प्रधिकार है। 

१६४६ वे औद्योगिव रोजगार (स्थायी प्रादेश) भ्रधिनियम के भनुत्तार 
प्रत्येक मालिक को यह स्पष्ट कर देदा चाहिये कि वह श्रमिद्रो को कितनी बेतत 
सहित या वतन रहिन छुट्टियाँ देगा और दुट्टियां किस प्रकार दी जायेंगी । 

उत्तर प्रदेश में चीती मिलो के श्रमित्रो के सम्बन्ध में नवम्बर १६४५७ मे 
एक विशेष नियम बनाया गया जिसके अनुसार, फैक्टरी अधिनियम के ग्रतिरिक्‍त, 
हुट्टी, वेतत झ्ादि के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है--स्थायी श्षमिव- 
साल मे श्राकस्मिक छूट्टो ६ दिल, बीमारी वी छुट्टी १० दिन , मौसमी शमिक-- 
मिली में चीनी वनन के मौहम मे हर महीने पर झाध दिन की प्रावस्मिक छुट्टी तथा 
आधे दिन वी वीमारी की छुट्टी । यदि कसी माह में १५४ दिन से ऋधिक बाय हो 
तो बह पूरा माह सममा जायगा। 

(६४७५ के औद्यागिक विवाद प्रधिनियम के अ्रन्तंत उत्तर प्रदेश मे पर्वो वी 
छुट्टियों दी व्यवस्था कर दी गई हैं। १६४० भ इनकी सख्या साल में १७ दिन 
निश्चित की गई जा १६५३ में वद्मयवर १८ कर दी गई । नवम्बर १६५५ म यह 
१८ दिन की प्वों की छुट्टियाँ चीनी मिलो पर भी लागू कर दी गईं । अगस्त १६६१ 
में उत्तर प्रदेश म एक और अधिनियम पास हुआ जिसको शौद्यागिक सस्या (राष्ट्रीय 
छुट्टियाँ) भ्रधिनियम[700ज78 ह5880]क्षाणव्यक [पिदाणाव पघ्र07485 8) 
ै०] कहते हैं । इसके अन्तर्गत श्रौद्योगिक श्रमिकों को गणराज्य दिवस, स्वतस्त्रता 
दिवम तशा गांधी जयन्ती पर सवतन छुड्री प्रदात करने की व्यवस्था है। 
वर्तमान स्थिति 

इन वैधानिक उपबन्धों के होते हुए भी छुट्टियाँ तथा अवकाश देने की 
व्यवस्था सन्‍्तोषजनक नहीं है । स्वय ग्रधिनियमों म ही बुछ सुधार सम्भव है, जैसे 
कि अधिनियम सव क्यरखानों पर लागू हान चाहिये , हृष्टियो को एकत्रित बरते 
की अवधि भी दो वर्ष स अधिक हादी चाहिय, यह अदधि पाँच वर्ष वी हो सकती 
है , इस बात को सुविधा भी होनी चाहिये कि धमिक अपनी सवेतन छुट्टियों वी 

ह 
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अवधि को वेतन रहित छुट्टियाँ लेकर आगे बढा सकें | इस प्रकार यदि झावश्यक 
हो तो अधिकृत (209) छुट्टियों से दुगुनी छुट्टियाँ तक भी ले सकें । ऐसा भी देखा 
गया है कि व्यवहार में अधिनियम की धारा्रों का न ठोक से पालन होता हैं झौर 
“"त उत्तको ठीक से लागू किया जाता है। अधिकतर कारखानों मे "काम नहीं, तो 
वेतन भी तही” का सिद्धान्त ही अ्रपताया जाता है, और क्योंकि भारतीय श्रमिक 
निर्धन होता है और एक काफी बड़े परिवार का भार उस पर होता है, ग्रतः 
साधारणतः वह उस रामय तक वेतन रहित छूट्टी मही लेना चाहता जब तक यह 
उप्तके लिए बहुत ही ग्रावश्यक न हो जाये । केवल यहो नहीं, वह करमी-कभों 
छुट्टियों मे भी काम करना चाहता है। ऐसा प्राय मौसभी व प्ननिधर्मित कारखातों 
मे देखा जाता है। मालिक भी श्रमिकों से मिलकर छुट्टी वाले दिन कारखाना खुला 
रखते है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कही-कही हाजिरी के रजिस्टर 
में तो श्रमिक साप्ताहिक छूट्टी के दिन झन्ुपस्थित दिखाया गया होता है परन्तु वेतन 
की बही पर सप्ताह के सातों दिनों का भुगतान मिलता है । अ्रवकाक्ष और धुट्टियाँ 
भी श्रमिक को उप्तके अधिकार के रूप में नहीं अपितु मालिक को विश्लेप कृपा के 
रूप मे प्रदाव की जाती हैं| परिणामस्वरूप अत्यस्त पक्षेपात तथा भ्रसमान व्यवहार 
होता है ओर बहुधा श्रमिक सघ के कायकर्त्ताप्नों को इस विषय मे दण्डित किया 
जाता है । बीमारी की छुट्टी के लिये कारखाने के डाक्टर का प्रमाण-पत्र उपस्थित 
करना पडता है, परन्तु वे सदैव पक्षपात रहित नही होते ग्रौर बहुधा अवेध घूंरा 
भी लेते है। भ्रव. प्रधिनियमों की सफलता इस वात पर निर्भर करती है कि वे किस 
प्रकार कार्यान्वित किये जा रहे हे शोर यह तभी सम्भव है जय पर्याप्त तिरोक्षण 
और मालिकों का पूर्णो सहयोग प्राप्त हो। अ्तेक राज्यों मे ऐसा देखा गया है. कि 
अधिनथमों की घाराग्रो को ठोक से नही लागू किया जाता । यदि मालिकों फो पझपने 
अ्मिकी में एक सन्‍्तोष की भावना पैदा करती है और उनकी कार्य-कुशलता बढाती 
है तो उन्हे सवेतत्त छुट्टियों का मूल्य तथा उनकी महत्ता को भली-भाँति ग्रनुभव 
करना चाहिये । 
छुट्टियों की न्यूनतम सख्या 
काँग्रेस की राष्ट्रीय ग्रायोजना समिति की श्रम उपसम्तिति ने इस बात की 
लिफारिश की थी कि प्रत्येक भ्रौद्योगिक श्रमिक को १२ माह नौकरी करने के बाद 
१० काये के दिनो की सवेतन छुट्टियाँ मिलनी चाहियें, जितमे सावेजनिक छुट्टियाँ 
सम्मिलित नही होनी चाहिये, परन्तु डा० बी० प्रार० सेठ ने एक नोट भे ग्रपता 
यह भत्त प्रकट किया कि श्रमिकों के लिये दस दित की छुट्टियाँ इतनी गर्यास्त नहीं है 
कि वह दैनिक मेहनत के बाद कुछ आराम पा सके और अपने स्वास्थ्य को ठोक 
कर सके जबकि वास्तव मे छुट्टियाँ देने का मुख्य उद्देश्य यही हे। श्रमिक झधिकतर 
छुट्टियाँ ग्पने घर व्यतीत करना चाहते है गौर उनका घर साधारणतया औद्योगिक 
नगरो से काफी दूर होता है। इसलिये थोड़े दिमो के लिये बे यात्रा का व्यय आड़ि 


पड श्रम समझ्याये एवं समाज वह्याण 


वहन करता परान्‍्द नही करेंगे। अत १२ माह की नौकरी के बाद सवेतन छुट्टियो गो 
स्यूनतण सख्या (२ दिन होती चाहिये और प्रत्यक वर्ष इस सख्या में एवं दिन की 
वृद्धि होनी चाहिय। इस प्रकार अधिकतम छट्टियो की श्ख्या ३० दिन तक होनी 
चाहिये जोकि श्रमिकों को १८ दर्ष की नौकरी के पश्चाद्‌ मिल सके। अमिकी को 
कम से वम दो वर्ष तक अपनी छुट्टियाँ एकर्तित करने की सुविधा होनी आहिये। 
मालिकों को अमृुविधा न हो इसलिये छुट्टियाँ ऐसे समय दी जा सकत्री हैं जबकि 
कार्य गौर व्यापार से कुछ शिथिलंठा हो। एक समय में दस प्रतिशत से अधिक 
कर्मचारियों को छुट्टी प्रदान नहीं करवी चाहिये । इस वात का भी सुभाव दिया गया 
है कि छुट्टियों के दिनो का बेतत मालिकों द्वारा सचित ऐसी निधि से दिया जाना 
चाहिए जो सार्वजनिक नियस्त्रण भ हो। मालिकों को इस विधि म धन, अपने 
श्रमिकों को सरया तथा कुल मजदूरी के बिल के बनुप्तार जमा करना चाहिये। 
छुट्टियों के दियो वा वतन श्रमिकों वो छुट्टी से वापिस आन पर मिलना चाहिये, 
जिससे श्रमिकावत्त के दोष कम हो जाये। 

कृषि श्रमिकों के लिए भी सदेतत छुट्टियों कौ महत्ता स्वीकार कर शी गई है 
परौर पस्तर्सप्ट्रीय श्रमित्र सम्मेलन ने भून १६४२ मे अपत रेशवे भ्रधिवक्षत मे इस 
सम्बन्ध मे एक अ्रभिसमय भी पास कया था। कृषि श्रमिकों के लिए एक वर्ष की 
नौकरी के बाद कम से कम एक सप्ताह की छुट्टी की सिफारिश की गई है और १३ 
या १६ दर्ध से वष आयु के लोगो के लिए छुट्टियों की सस्मा इससे भी अधिक होनी 
चाहिये । झ्राज्ञा है कि इस अभिव्रमय को भारतीय सरकार स्वीकार कर लागू 
कर देगी । 

धरीवी वी गिरिने राष्ट्रीय तथा पर्वो वी छुट्टियों के सम्बन्ध में एक 
महत्पूरां विचार प्रकट क्या है। ऐसी छुट्टियों मे प्रत्येक राज्य तथा स्थान पर 
विभिन्नता पाई जाती है, परन्तु विभिनर उद्योगों ठथा कारतानों में छुट्टियों वी 
सस्या में समता अवश्य होनी चाहिये । कुछ सस्यापो मे दॉप्ट्रीय तथा पर्द तम्बन्धी 
दट्टियों की सत्या बहुत है । हमे अत्यधिक अवकाश तथा कम काम की वात ही नहीं 
सौचनी चाहिये परन्तु इसके साथ ही यह भी मानना पडेगा कि ऐसे लोगो के लिये 
जिनके जोवन म कोई अन्य सुख और श्वात्ति नही है, हमारे पुराने पर्व ही मबोरजन 
तथा विश्राम के स्व उपयुक्त साधन है। अ्रव हमारो अवकाश की इच्छा तथा 
उत्पादन के प्रति उत्तरदायित्व में एक कार्योचित सामजस्प होना चाहिये, और 
राष्ट्रीय तथा पर्व सम्बन्धी छुट्टियाँ प्रदाव करने के लिये एक समान नीति प्रपनानी 
चाहिये। सरकार इत्त ओर ध्यान दे रही है और इस समस्या पर अनेक श्रम 
सम्मेलनों में भी विवार कया जा चुका है। 


५ 


भारतीय अमिक संघ आ्रान्दोलन 
ग६५४05 ७॥३॥09॥।4 ॥४ ॥४०0० 





श्रमिक संघ की परिभाषा--विभिन्‍्त मत 
श्रमिक सघो के उद्गम पर प्रकाश डालते हुए विशिन्न लेखको ने इन सधों को 
पिभिन्न परिभाषाये दी है। सिडते और बेंट्रिस बृद्र! के मतागुसार “एक श्रमिक संघ 
मजदूरी प्राप्त करते वालों का एक ऐसा निरन्तर समुदाय है जिसका उद्दे्य उत॒को 
कार्मिक जीवन की स्थितियों को सुधारता तथा काग्रस रखना है। / बेब के अनुसार 
इन संघों का मूल उद्दृश्य् “रोजगार की स्थितियों को इस प्रकार सक्रिय रूप से 
नियमित बनाने का है कि श्रप्तिको को औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा के बुरे प्रभावों से बचाया 
था पक्के ।/ इन उद्ृद्यों की पूर्ति के लिये सामाजिक विकास को स्थिति के प्रनु्तार 
पारस्परिक बीमा, सामूहिक सौदाकारी (2०0८ए४९ छठा8श॥ागह) तथा कासूनी 
विधि जैसे तरीकों को अपनाया जाता है | उनके मतानुसार प्रजातात्रिक सुमाज में 
एक ऐरो श्राधिक रागठन को अत्यन्त झाव॑श्यकता है जिसके द्वारा भ्रमिक भी अपने 
रोजगार की स्थितियों को नियम्त्रित करने गे कुछ गोय दे राके । दस प्रकार से 
क्षमिक सधो के विकास को पूंजीवादी व्यवस्था को एक घटनामात्र नहीं कहा जा 
समता, बल्कि प्रजातस्त्र राज्य मे उनका एक स्थायी महत्व है। एक अत्य बिहानु के 
अनुसार "थ्रूमिक आन्दोलन एक परिणाम है, जिस्रका मुख्य कारएणा मशीन है ।”! 
मशीन श्रमिकों की रोजगार संम्दरस्धा सुरक्षा मे बाधक छिद्ध द्वोती है । क्षमिक अपने 
बचाव के लिये सधों के द्वारा सशोस पर नियत्रण थाने का श्रयत्व करता है, श्रीर 
इस प्रकार से ये स्प सामाजिक वल्याण भे सहायक सिद्ध होते है। श्रमिक सघ 
आस्दोलनो द्वारा वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर एक ओद्योगिक प्रजातस्त्र 
की स्थापना करते का प्रयत्त किया जाता है। रॉवर्ट हॉवसी का विश्वास है कि 
7 
श्रमिक संगठन सापृहिक मनोविद्यात (0007 759८00०89) के, कारण उत्पन्न 
हुए है । श्रमिक संघ हो एसी संस्था है, जिसमे श्रम सम्बन्धी अतेक संभस्याप्रो त्वा 
श्रमिकों की _उद्नति के कार्यक्रमों पर सामूहिक रूप से विचार क़िया जाता है । 
“ 'सेलिय पर्लमेन' के भ्रतुसार किसी भी देश से क्षमिक सथ आरान्दोलन कय स्वरूप उस 
२ १. ऑंधरग) मी परकवल एक्रमयलक एज डाववव 20१. 8०२०० १४८७० 


2. कार पृठ्माशांए90॥--एशताश्त ॥ वहऊा/ं2आक काा0 है ट्कठ्यल 50०४ एक ८: 
॥.€घध्य 270 50525. 
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देश के बुद्धिम्ाव- बोगो के कार्यो, पूंजीवाद से विरोध तथा लोगों में रीजगार पाने 
की इच्दाग्रों के परासस्यरिक सामजस्य पर लिरभेर करता लिर्भर करता है। काल माकस के 
मठानुसार सब ही सबसे प्रथम तथा सबस अग्रगामी “संगठन कैख्धा (088शशएड 
(८7४८) था ।* श्रमिकों के  झ्गठित होने का प्रास्म्म इन सो से हो होता है) 
संगठन की भ्रनुपस्थिति मे श्रमिक रोजगार पाने के लिये प्रापस में ही प्रतिस्पर्धी 
बने रहते थे । थमिक सघो के विकाप्त का वास्तविक कारण यही है कि श्रमिक इस 
सुपर्डो को समाप्त कर देना चाहते ये, या इस स्पर्डा को इतना सीमित कर देना 
चाहते थे, कि उनको रोजगार की ऐसी छर्ते प्राप्त हो सकें जिनमे उनका स्तर 
दाता की श्रेणी से ऊेचा उठ सके । माक्स के विवार मे श्रमिक संगठन ही एक 
ऐसा साधन भौर केर्द्र है जिसके अन्तर्गत कार्य करते हुये अमिक वर्ग समाज की 
स्यवस्था म॑ परिवर्तव कर सकता है । जिस प्रकार मध्य-कालीन तमरपालिकार्यें तथा 
समितियां 'बुर्जुआ वर्ग के सगठन का केन्द्र थी, श्रप्िक उघ उसी प्रकार से मजदूर 
ब्गे (श0०॥७४७84) के संगठत के केद्द्र हैं। इस प्रकार से श्रमिक सघो का अपने 
साधारण कार्यों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण काये यह भी है कि वे श्रमिक वर्ग की 
राजनैतिक मुक्ति के हतु संगठन का केख्र वने । 
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श्रभिक सधवाद का विकास 


श्रमिक सघवाद का विकास आधुनिक ग्रौद्योगिक व्यवस्था के परिणामस्वस्प 

ही हुआ है । पहले जब प्रालिक्ो तथा श्रमिक्रो में पररस्परिक सम्पर्क रहता था तब 
उनके सप्वस्थों को उचित रुप देने के लिए क्यी विज्लेष संगठन वी आवश्यकता 
नहीं पड़ती थी । परन्तु ग्राथुनिक ग्रौद्योगिक व्यवस्था मे वह पारस्परिक सहयोग 
तथा सम्पर्क समाप्त हो गया है और उनके सम्बन्ध अत्यन्त कट्ठ हो गये हैं । इसके 
अतिरिक्त झ्ाधुनिक औद्योगिक जीवन में मजदूर वर्म व्यक्तिगत रूप से सौदा करने 
में प्रपने मालिक की अपेक्षा निर्वल्ल होता है। इसका कारण श्रम की विशेषत्यापें 
हैं। श्रम एक नाशवान्‌ वस्तु है। इसको सचित नही किया जा सकता । श्रमिक यदि 
काम नही करेगा तो उसे भुखा रहना पडेगा | इसके विपरीत मालिक प्रतीक्षा कर 
सकते हैं। अत श्रमिक मालिकों से उचित दर्तों पर सौदा करन में असमर्थ रहते है, 
और मालिक अधिक लाम प्राप्त करो के हतु उनका श्योपण करने में सफल हो 
जाते है! व्यक्तिगत र्प से श्रमिक अपना महत्व तथा बाजार में अपना मूल्य भी 
ठीक प्रकार से नही आँक पादा । अत प्रत्येक देश म॑ औद्योगिक प्रगति के प्रारम्भ 
में ही श्रमिक्रो को इस सत्य का आमास हो गया कि जब तक वे श्रमिक पधोंकी 
सहायता के द्वारा अपनी सौदाकारी की शर्त को प्रबत न बनायेंगे तब तक वे 
मालिकों के शोषण से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते | इस भ्रकार श्रमिक सघो 
, की उत्पत्ति हुईं उनके विकास की गति तथा कार्यों का स्वरुप प्रत्येक देश की 
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राजनेतिक, श्राथिक गधा वोडिक प्रगति पर निर्भर रहा है ॥ इसरो सामाजिक संघर्ष 
का सकेत मिलता है, परन्तु साथ हो ये सामाजिक उन्नति के परिचायक हैं । 

संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि श्रमिक सघ मजदूरों का समठत है। 
श्रमिक स्वय को सगठित करते हे, चन्दा जमा करते हे, तथा अपने संघ को कानून के 
अनुसार पंजीकृत करवाते है, और फिर उत्का यह सघ श्रमजी वियो के हित के लिये 
अझमेक कार्य करता है । पारिभाषिक दृष्टि से ट्रेंड यूनियन अर्थात्‌ व्यापार सम में 
मालिक तथा मजदूर दोनों ही के संघो को सम्मिलित किया क-है-.प्रस्तु 
साधारणतया “व्यापार संघ' का तात्पयं मजदू रो के समठन अर्थात्‌ श्रमिक सघसे 
लिया जाता है । 


श्रमिक सघों के कार्य हा 


श्रमिक संधों के कार्यों को तीन विभायों में विभाजित किया जा सकता है.- 

(१) ग्रस्त छी. कार्य (70078-0एा७! ८४ शं॥०5)--इनके गन्तर्गत वे 
सब कार्य भत्ते हे जिनके द्वारा श्रप्तिकों के रोजगार की स्थिति मे उन्नति हो सकतो 
है। इन कार्पो का उद्देश्य यह है कि वे श्रण्रिकों के लिए पर्याप्त मजदूरी, रोजगार 
व कार्य की अच्छी स्थितियाँ, मालिको से उचित व्यवहार काम क्रे घण्टो मे कमी 
आ्रादि की सुविधा भ्राष्त फरंने का प्रयत्त करें । इसके अ्रतिरिक्त ये सप इस थात का 
भी प्रयत्त करते हे कि श्रमिकों को लाभ-सहभाजत (ऐ70॥/-आ9ग्रा8) तथा 
श्रीद्योगिक व्यवस्था के नियन्त्रण मे भाग लेते का भ्रधिकार मिले । इत उद्ृश्यों की 
पूर्ति के लिए ये सब सामूहिक सौदाकारी, मालिकों से पॉरस्परिक वातलिप, 
हड़ताल तथा बहिष्कार जैसे साधमो को अपनेत है । इश्रीलिये इन कार्यो को कभी- 
कभी “भंगड़े या सघर्ष के कार्य” भी कह दिया जाता है । 

(२) बहिुखी कार्य (स79-0ण्7७) ॥०७०७॥०$)--इन कार्यों का उद्देश्य 
श्रमिकों की कार्ये-ुतलता में बृद्धि करना तथा आवश्यवावा के समय उनकी सहायता 
करना होता है। श्रमिक संघ श्रमिकों में सहकारिता तथा मित्रता को भाषता उत्पन्न 
करते है भ्रौर उनमें शिक्षा व सस्कृति का प्रसार करते हैं । दोमारी व दुर्घटना तथा 
बेकारी, हड़ताल व तालावन्दी के समय ये सूघ श्रमिको को हर प्रकार की ग्राथिक 
सहायता द्वेते है । आवद््यकता के सम्तय दे श्षम्तिको को कानुती सद्स्‍ायता भरी अ्रद्गात 
करते है। इसके श्रतिरिफ्त श्रमिकों के लिये ये सघ अनेक श्रस्थ कल्याणकारी कार्य 
भी करते है, जेसे श्रमिकों के बच्चों के लिये स्कूल खोलना, पुस्तकालय तथा 
बाचतालयो की व्यवस्था करता: घर के बाहर व भीतर के खेलो का प्रबत्ध करना 
और अन्य मतोरजन के साधन प्रदान करना । कुछ सघ दो श्रमिकों के लिए मकानों 
की व्यवध्या भी करते हैं, और उनके लिये पत्न-पश्चिकरार्य भ्क्राप्वित करते है । ऐसे 
कार्यों को बन्धुल्व कार्य! (साला #८ऐशंधंट३) भी कहूते है। इन कार्यों की 
सफलता श्रप्तिकों के सफल नेतृत्व तथा उनकी पर्याप्त निधि [&७॥05) पर तिर्भर 
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करती है, जिसका निर्माण सघ के सदस्यो के चस्दे दथा अन्य लोगो द्वारा दी गई 

अधिव सहायता से होता है । > 

(३) राजदंतिक काय--कुछ श्रमिक सघ चुनाव लच्त है और सरकार 
बनाने का प्रयत्त करत हूं। अनऊ देशो में झक्तिशालो श्रमिक देगो का विवाा्ष हो 
चुका है और इगलेण्ड म तो अनेक बार श्रमिक दश ने सरवार बनाई ह। भारत मे 
सो के राजनैतिक काय झ्रधिक महत्वपूर्ण नही है यद्यपि कमी कमी श्रमिक सधो 
न सरकार को थम नीति को प्रभावित अवश्य क्या है और विधान सभाग्नों में 
श्रमिकों का प्रतिनिधित्व भी क्या है | 
श्षमिय सधों के हाति और लाभ 

श्रमिक सघो द्वारा किये हुमे काय श्रमिकों के लिये इतने महत्वपूरा तथा 
हितकारी हैं कि इत सो का प्रस्तित्व उनके लिये वरदानस्वरूप है। परतु कई बार 
इनक काय झाजोचना०मक भी हो जाते है। श्रमिक सघ विवेकीकरण तथा उत्पादन 
की भर व उत्तत पद्धतियो के प्रति साधारणतया एक प्रकार का विशोधात्मक 
दा टकोर सा वन नेते है, क्योकि ऐसो पद्धतियों से कुछ श्रमिकों को काम पर से 
हूटान का सम्भावना रहती है। वसक अतिरिक्त कभी रूभा वे श्रमिकों का काय मंद” 
नीति झपनाने के विग्रे प्रद्ित करते हैं जिससे श्रौद्योगिक विकास में बाधा पहुँचती 
है गौर राप्टीय झ्राय की हाति होती है। अनेक बार अपनी शक्ति के तेश मे 
सापूली दातो पर ही सघ हच्तात बरा दते है भौर इस प्रकार से वे न केबल 
डत्पादकी तथा ससाज को हाति पहुँबाते है दरनू स्वयं भी हानि उठात है। झलक 
बार सध मातिको को इस बात के लिये विवश करत हैं कि श्रमिक उनके द्वारा हा 
बाय पर लगाये चाय । इस प्रकार से वे श्रमिकों को पूर्ति में कृविम (70॥0) 
अभाव उत्पन कर दत है. परन्तु इन दोषों के होते हुय भी श्रमिव सध अत्य त 
लाभप्रद सिद्ध हुये है और उनके विकास ने समय की एक बहुत बडी ग्रावइयकता 
को पूरा क्या है । झक्तिशाजी स्थ उद्योग घन्मों को स्थिरता तथा झौद्योगिक 
इारन्ति के हेतु एक अइवासन है । अपर कोई भी तिएय सामूहिक रूप से किया 
जाय तो वह स्वयं श्रमिका मे अधिक मा य होता है और मालिक भी ऐसे निणयो 
को आसानी से दाल नहीं सकते | ये सघ अपने कार्यो ढवरा व केवल श्रमिकों की 
रोजगार तथा मजदूरी की अवस्था म सुधार व उनति करत है वरन्‌ श्रमिकी की 
काय छुशनत्ता बढात मे भी सहायक सिद्ध होते है और उत्तम आत्म सम्मान तथा 
श्रात्म विदवास वा भावना उत्पत करते हैं। इसमे सन्देह नही कि इन सधो का 
अवुपध्यिति भे ऋमिक वंग का ऋष्वादूबंद शोषण होता जो प्रत्येक राष्ट की प्रयति 
के लिये हानिकारक है । 

7 श्रमिक सधो का मजदूरी पर प्रभाव 

इस बात पर भी विचार किया जाना झावश्यक है कि श्रमिक सधो का 

त्ची विश्प व्यापार में मजदूरी वी दरो पर और सामान्य पजदूरियों पर कंया 
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प्रभाव पड़ता है ( इस प्रश्न पर विशिन्न प्रकार के मत प्रकट किये जाते रहे है ग्रौर 
आ्राथिक विचारों के इतिहास में इस पर काफी सैद्धान्तिक वाद-विवाद हुआ है। 
रास्थापक अर्थशास्त्रियों (08$80०४ &ए००॥०॥ा४५) का मत था कि सघ मजदूरी 
में स्थायी रूप से वृद्धि नहों कर सकते, वयोकि यदि मजदूरी में वृद्धि होगी तो लाभ 
कम हो जायेगा। लाभ कम होते से उद्योग धन्धों की संख्या भी कम हो 
जाग्रेगी । परिणामस्वरूप श्रमिकों को माँग भी ग्रिर जायेगी। इसलिए या तो 
मजदूरी कम होगी या श्रमिको को वेरोजगारी का सामता करता पड़ेगा। इसके 
अतिरिक्त मघदूरी श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता (2४भ्राहणाक |०्त/लांशा) 
द्वारा निर्धारित होती है । भ्रतत श्रथिक राघों का गजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । 

परन्तु आधुनिक श्र शास्त्री मजदूरी पर श्रमिक सघों के प्रभाव को स्वीकार 
करते है | श्रमिक्र सध प्रत्यक्ष रूप से तो साधारगुतया मजदूरी पर प्रभाव नहीं 
डालते, परस्तु उनका प्रभाव उन अनेक आर्थिक शक्तियों पर होता है. जिनके कारण 
भजदूरी स्थायी रूप से बढ सकती है । ऐसा दो प्रकार से हो सकता है--प्रथम तो, 
संघ इस बात का पूरा ध्यान रखते है कि श्रमिक को उसको सौमान्त उत्पादकता के 
अनुसार पूरी मजदूरी मिल जाए। सम्पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी सीमास्त 
उत्पादववा के ग्रनुसार तो मिलती है परन्तु वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण 
प्रतियोगिता कम ही होती है । श्रमिको की सौदा करने की थ्ञक्ति मालिकों की 
अपेक्षा कम होती है और उनका श्योपरा होता है तथा उनको सीसान्‍्त उत्पादकत्ता 
के ग्रमुमार भी मजदूरी रही मिल पाती । श्रमिक सध मजदुरों की सौदा करने की 
शक्ति को बटाकर मजदूरी को सीमान्त उत्पादकता की सीमा त्तक बढ़ा सकते है। 
दूसरे थे स्वय श्रमिकों की शोमान्त उत्पादकता में वृद्धि कर सकते ह झौर इस प्रकार 
मजदूरी को रथायी रूप से बढा सकते हैं। श्रमिक संघ पालिकों द्वारा अच्छी 
मश्नीत तथा समुचित सगठन की व्यवस्था कराके तथा स्वय श्रमिकों में शिक्षा तथा 
कल्याशकारी कार्यों का प्रसार करके उत्तकी कारये-कुझछता में दृद्धि कर सकते हैं। 
इसके श्रतिरिक्त श्रमिक सब किसी विश्लेप व्यवसाय में भी श्रमिकों की पूर्ति सीमित 
करके उनकी मजदूरी बढ़ा सकते है, परन्तु उनका यह प्रयत्न श्नेक बातो पर 
निर्भर करता है । प्रथम तो, जो वस्तु श्रमिकों द्वारा निर्मित कौ जा रही है किसी 
ग्रम्य साधन से प्राप्त न को जा सके । दूसरे, उस वस्तु को माँग भी बेलोचदार 
हो, जिससे उसका मूल्य बढाया जा सके ) तोसरे, उस वस्तु के विर्माण में जो कुल 
खर्चा आता हो, उसमे मजदूरी का बश कम हो, जिससे कि मजदूरी अधिक देने 
पर भी वस्तु का भूल्य अधिक न बढ़े । चौथे, उत्पत्ति के ग्रन्य साधन तथा अन्य 
प्रकार के श्रमिक झासानी से मिलते रहे ग्रौर वे भपनी पूर्ति को सोमित न करें। 
इन राभो बात्तो के होने पर ही किसो विशेष ब्यवसाय के श्रमिक प्रपने संघ को 
गरह्मायता द्वारा अपनी पूर्ति सीमित करके अपनी मजदूरी को बढ़ा सकते है। 


६० श्रम समस्याय एवं समाज कल्वाएश! 


अनेक बार ऐसा भी देखा गया है कि श्षमिक स्थ मालिकों को इस वात के 
जिए बाध्य करत हैं कि वे श्रमिको के रोजगार व काम की स्थिति म छुघार कर 
तथा उनको बोनस व महंगाई भत्ता आदि के रूप मे समय सप्तय पर लाभ म से भी 
एक भाग बेत रह । इस प्रकत्रार ये सघ समरण को सीमित्त करक॑ न केवन नकद 
मजदूरी (070 ५४४४८५) मे ही वृद्धि करत ह वरनु असल मजदूरी (छटक 
१५४४८४) मे भी बद्धि कर सकत है । 
श्रमिक सघो के विभिरत रुप 

श्रमिक सघ कई प्रकार के ह॒ते हैं। प्रथम ता दस्तकारी सघ. (एशी 
(0॥8) हात॑ हैं जिनको व्यवसायिक सघ भी कहा जाता है । यह एस श्रम्िका के 
संगठन होते है जो किसी एक विशेष व्यवसाय या दो तीन सर्म्बा घत व्यवत्तायों मं 
काम पर लगे हो । उठटाहरणत रेल इजिन के इजीमियरों का संघ और भ्रहमदाबाद 
जुलाहा सघ आदि । दूसरे श्रौद्योगिक सघ होते हैं। ये सघ एक ही उद्योग म 
लगे हुये श्रमिकों का समठत हाते हैं उनका घ घा चाहे कोई भो हो । उदाहरए'त 
कपरा उद्योगो मे दंग हुए श्राप्ोकों का सघ या रेल कमचारियों का सघ आदि । 
अधिकतर श्रमिक सघ झौचोगिक सघ ही हात है | तीसरी प्रवार सगम ((७एक४ 
0०7) की है। विभिन सघ जब किसी विशेष उद्ृ्य की पूर्ति के लिये संगठित 
होकर एक सम्मिलित सध बना लेते है जो उस संगम कहत हैं। ऐसे संगम या तो 
स्थानीय होते हैं. जसे-अहमदाबाद का सूती कपड़ा सगम या श्रा तीय होते है जस> 
बम्बइ के रेल डाक कमंचारियों का सगम या राष्टीय भी होते है जसे--नेशनल 
फेल्रेचन प्राफ इण्डियन रेलवेमन या इण्डियत नशनल टड यूनियन कांग्रस झादि 
कुछ श्र तर्राष्टीय सगम भी होत है जस्ते-इण्टरनेश्रवल का फीडशत आफ टड यूनिय से 
(स्वत व थमिक सघो का अ तर्राष्टीय संगम) । 


श्रमिक सघो के विकास के लिए आवश्यक तत्व 

प्रत्यक देश में श्रमिक सघो के विकराप्त के जिये कुछ बातो का होना 
आवश्यक है। प्रश्मम बात तो देश का औद्योगिक विकास है। श्रमिक सध आधुनिक 
श्रौद्योगिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप उत्प न हुये है। बडे पाने के आधुनिक 
उद्योग घधो वी ग्रनुपस्थिति मे श्रमिक सग्ठन का प्रइन ही नहीं उठता । दूसरे 
श्रमिक सघो के विकास्त के लिये यह भी आवश्यक है कि संजदुरों मं श्रस तोष वी 
भावता ही । जब तक श्रमिक बोषित अवस्था मे मं होगे बे संगठन बयान को 
प्रावश्यकता को झनुमव न करेंगे अत श्रमिक सधो का विकास ने ही पायेगा । 
यह दात इसस स्पष्ट हो जातो है कि विरोधी दक्ष सरकार को त्रुटियो स लाभ उठात 
हैं। साभ्यवादी इल की आरम्भ मे कई देचो में यह नीति रहो है कि पूजोवादो 
व्यवस्था को थोडा सा प्रोत्साहन दिया जाये जिससे कि उसके दोष इंतन बट जाय 
कि उसे समाप्त करते भे कठिनाई त हो। अच जब तक चोपण न होगा और 


आरतोय धमिक सघ प्रान्दोलन का इतिहास ६ 


श्रमिक भाग्यवादी बने रहेगे, अमिक सघ॑ उन्नति रही कर सकते। तीसरे, यह भी 
श्रावश्यक है कि श्रमिकों के स्वदस्त व्यक्तित्व को स्वीकार किया जागे और उन्हे 
दास! न समझा जाय । उनके सगठत भी समाज द्वारा मान्य हों। एक हिठलर 
जुसी फाप्तिस्ट प्र्थ-व्यवस्था मे हम किसी प्रभावशाली श्रमिक सघ की कल्पना भी 
नही कर सकते । इसके अतिरिक्त श्रप्तिक सधो के विकास के लिये यह मी आ्रावश्यक 
है कि श्रमिक शिक्षित हो, उन्हें ग्रपने अधिकारों ठथा सगठन के लाभो का ज्ञान हो, 
उनको आय इतनी हो कि वे आसानी से सघो को चन्दा दे सके, जनता गौर 
सरकार भी उनके उद्देश्यो रो सहानुभूति रखती हो, गौर संघों के नेता भी श्रमिक 
बर्ग के ही हों | श्रमिक सधों को अपनी उन्नति के लिये बहिर्मुखी कार्यो की ग्लोर भी 
प्रधिक ध्यात देता चाहिये । 
सक्षेप में, एक अच्छे और सफल श्रमिक सघ की विश्येपताये निम्नलिखित हैं-- 
(क) सघ के सदस्यों की सख्या अधिक हो--अर्थात्‌ सम्बंधित व्यापार या व्यवसाय 
के अधिकांश श्रमिको व वह प्रतिनिधित्व करती हो । (ख) उसकी क्राथिक स्थित्ति 
भ्रच्छी हो । (ग) उसके नेता योग्य, ईमानदार तथा श्रमिक वर्ग के हो । (ध) उसके 
/ सदस्य शिक्षित हो और उन्हें ग्रपपे अधिकारों और कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान हो तथा 
सघ के कार्यो मे उन्हे पूर्णो ईचि हो ) (ड) सदस्यों में एकता फी भावता हो और 
उनमें प्रप्तिद्वन्द्रिता तथा पारस्परिक द्रेप्रभाव न हो । (च) सघ अपने सदक्ष्यो की 
भलाई के लिये बहिर्मुखी कार्यों पर अधिक समप्र तथा घन व्यय करे | 


भारतीय श्रमिक सघ आरान्दोलन का इतिहास 

प्रारम्भिक इतिहास 

भारतीय श्रमिक सपघ आन्‍्दोसन का इतिहास अत्यन्त साक्षिप्त है, परन्तु 
ऋत्दोलन वे इस सक्षिस्त इतिहास में ही अनुभव तथा ऋान्तिकारी कार्यों के इतने 
प्रचुर उदाहरण मिलते है, जितने अन्य देशो के भ्रधिक पुराने वथ। विकसित श्राह्योलनों 
में भी नही मिलते । 

भ्रन्य देशो की भाँति भारत मे भी श्रमिक झ्ान्दोलत की उत्पत्ति प्रौद्योगिक 
बिकास के परिणामस्वरूप ही हुई है। पिछली शताब्दी के मध्य मे बड़े उद्योगों के 
पविकाप्त के साथ ही श्रौद्योगिक सगठनो को स्थापना की ब्रोर व्यान श्राकपित हुआ । 
परन्तु पहले संगठत मालिको के ही स्थापित हुये, जिम्होंने श्रमिकों के विरुद्ध अपने 
हिंतो की रक्षा के लिये अपने सघ बत्ताये । सर्वप्रथम यूरोपियत मालिकों ने अपने संघ 
बनाये और सन्‌ १८६० में ये एक ऐसा अधिनियम पास करवाने मे सफल हुये, जिसके 
अन्तर्गत काम छोड़ने वाले श्रमिकों पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इसका 
साम ब्रम्िक सविदा जंग अधिनियम! [शिणायात्षाड छोध्यर्क णी (०ाफनरश 
/४॥) था । इसके बाद से ही मालिकों के संगठन अत्यन्त शक्तिशाली होते चले गये 
प्रौर समय-समय पर इन्होने सरकार को श्रम नीति पर काफी प्रभाव डाला है । 


घ 


हरे श्रप समस्याय एवं सम जे कल्थाए 


मालिकों के ऐसे संगठनों को चम्बस श्राफ कामय कहा जाता है। (६१४१८ के 
युद्ध तक श्रमिक सगठना का विकास परिस्थितिया अनकूल न होने के कारण सम्रचित 
रूप से न हो सका | श्रमिक अत्यत निधव व कमजोर थे मालिक अत्य त चक्तिशाया 
थे जनता ऐसी बातो के प्रति उदामीन थी तथा सरकार की भी उनसे कोई सहानु 
भूति न था । 

परातु इसका तात्पप यह वही हैँ कि औद्योगिक विकास के प्रारम्भ में 
श्रपिवों के हितो को ग्लोर कोई ध्यान दिया ही नहीं ग्रमा। बरच्‌ सामामिक 
कायकर्त्ताश्रो जन उपकादी व्यक्तियों तथा घामिक नेताओं द्वारा मनुध्यता का 
आधार लेकर इस ओर अझतेक प्रयत्न किये गये पर तु ये सब प्रथ न मनुष्यता तथा 
धम की भावना स्‌ प्ररित हाकर ही किये गये थे। इनम॑ किसा प्रकार की सामुहिक 
सौदाकारी न थी । सन १८७२ में बगाल के श्री पो० सी० मजमदार नामक एक 
ब्रह्मोपदशक ने वम्बई नगर मे श्रप्तिको के लिब्रे प्राठ रात्रि स्कूल स्थापित किये ।* 
सभ्‌ १८७८ मे कलकत्ता मे ब्रह्म समाज के अ तगव कमचारियों के मिशन को 
स्थापना हुर जिसने धम और नतिकता सम्बंधो उपदेश दिय तथा श्रमिका वे 
एिछली जातियो के लिय रात्रि स्कूल स्थापित किय । इसी सम पटसन के काम मे 
लग हुए तभिको को शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण के लिये श्री ससीपाद बनर्जी 
ने वा नगर सस्थान की नीव डाला । 

यह बात महत्वपूरा है कि इस समय से हां भालिको और मजटूरा मं 
संघप पदा हा गया था । सव्‌ १८७७ म सागपुर की एम्प्रस मिल मे मजदूरी के 
ज्र न पर एव हडताल होते का विंवरण मिलता है | सन्‌ १८८२ गौर १८६० व 
मय म मठ स और वम्बइ मे २५ हडताला का विवरण पाया जाता है।* 

सन्‌ १८७५ मं श्री सोराबजी शापुर्जी वगाती जसे कुछ जब उपकारी 
व्यक्तियों न अम्रिकी को दयनीय अवस्था की श्लोर सरकार का ध्यात झाकषित करन 
के जिय एक भरा दोतन क्रिया जिसका उदृब्य अभिको (विशपतया महिला व बाल 
श्रमिकों) का सुरक्षा के हेतु कानून बनवाना था परन्तु यह था दालव ब्रधिक 
प्रभावपुणु नहीं सिद्ध हो सका । केवल सन्‌ १८८१ का प्रथम फ्वेटरो अधिनियम 
ही पास हुआ परन्तु इसके अतगत श्रमिकों को पूरा रूप से सुविधाय न मित्रा और 
बम्बई मं थमिको ने इसके विहृद्ध आवाज उठाई । इसी समय श्री सलारायण मचजी 
लोखाड जनता के सम्मुख्ध आय जिहे श्रमिको का श्रयम नेता कहा जा सकता है। 
इहोन अपना जोवत एक मजदूर के रूप मे आरमस्म किया था और जीवन भर 
श्रम आदोलनों में सहयोग देत रहे । सन्‌ श्यप् भे इहोने वम्बई के फबक्‍्टरी 
श्रमिकों का एक सम्मेलन ग्रायोजित किया जिसम एक निवेदन पत्र (!थैश्या0ापरकं) 

4 ऋ ह आणेक्ावन वच्वोग हे कफ दिख एग2० 352 33 


5 एगागर एप0॥ /7न्‍क 7277 छबह6 375 
6 कर एव8 7487 59 श्वाहदर दब रद व. 
है 





भारतोय श्रमिक संध आन्दोलन का इतिहास हे 


तैयार किया गया | इस निवेदन-पत्र में सप्ताह में एक छुट्टी, काम के घंदों में 
कमी तथा अन्य अधुविधाओं को दूर करने के पक्ष मे प्रस्ताव थे। यह निवेदन-पत्र 
भारतीय फैवटरी आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसने इस पर विचार भी 
जिया, परन्तु सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न की । कारखानों 
के जिये कावून बनाने के लिये ग्रान्दोलन जारी रहे और श्रमिक श्रो लोखान्डे के 
बेतृत्व मे इसमे भाग लेते रहे | सन्‌ १८८९ में गवर्नर जनरल से एक तिवेदन-पत्र 
द्वारा प्रार्थना की गई कि श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जाय॑। अ्प्रेल १८६० में 
बम्बई में एक बहुत वडी सभा हुई जिसमें १० हजार श्रमिकों ने भाग लिया ग्रौर 
२ महिला श्रमिकों ने भाषण मी दिया इसी वर्ष श्रमिकों ने सप्ताह में एक छुट्टी 
के लिए प्रार्थना करते हुये एक निवेदत-पत्र बम्बई के मिल-मालिक सघ के सम्मुख 
प्रस्तुत किया | उनरी माँग झासानी से स्वोकार हो गई । इस सफलता से 
प्रोत्ताहित होकर सम्‌ १८६० में श्री लोखान्ड ने “बम्बई मिल-मजदूर सघ 
(0०99 24॥-(875" #85500907) नामक प्रथम श्रमिक संस्था की स्थाप्रता 
की और एक अमिक पत्रिका भी निकाली जिसका साम 'दीनवन्ध' अर्थात्‌ “निर्भनों 
का मित्र” था । श्री लोखान्डे क्या प्रभाव इस समेय काफी बढ गया था और उनकों 
१८६० के 'फ़ैक्टरी प्रायोग के सम्मुख गवाही देने के लिये बागबई का प्रतिनिधि 
निर्वाचित किया गया, परन्तु यह बात ध्यान में रखनों चाहिये कि बम्बई मिल 
मजदूर संघ कोई संगठित श्रमिक सघ न था । दसके सदश्यो को न शो कोई सूची 
थी, न इसकी कोई निधि थो भौर न इसके बग्रेई नियम थे। श्री लोखास्डे को 
श्रमिक प्रान्दोलन का अग्रदृत नही कहा जा सकता, क्योकि श्रमिकों के हित्त के लिये 
तथा उनके लिये कानून बनवाने के लिए उन्होने जो भी कार्य किये उनमे जम-सेवा 
की भावता हो अधिक प्रबल थी।? 
रानू १८६१ के फैंजटरी अधिनियम के पास होने के साथ ही श्रमिक 
प्रान्दोलन का श्रथम्र अध्याय समाप्त होता है । इसके बाद केवल कुछ स्थालीस 
आन्दोलन हुये श्रोर कुछ नये सघ भी उत्पन्न हुये, परन्तु प्लेग, श्रकाल तथा झाधिक 
मन्‍्दी आदि के कारण इनकी प्रगति अ्रति घीमी रही ( श्री बगाली तथा श्री लोखान्डे 
को मृत्यु के बाद आन्दोलन को नेताश्नों का श्रभाव प्रमुभव होने लगा। सन्‌ १६६७ 
से थुशेषियन झौर एयलो-इण्डियन रेलवेकम्चारियों का एक संघ (470009073(०० 
$00ंटाए जी रिव्रोीछ8प इिशाप्रव5 ता वात छापे 8५709) "भारत और वर्मा 
रेलवे क्मंचारी विलयित समिति” के नाम से स्थापित हुआ और इसको भारतीय 
कम्पनी ग्रधितियम के गन्तग्रेत पजोकृत कराया गया। रानू १६२८ मे इस 
सस्था का नाम (शवों एछां0णा ०४ परेश्]ए०७५ 3७४) 'रेलवे कर्मचारियों का 
।एट्रीय सघ' हो गया । इस सस्था ने भारतीय श्रमिक आनन्‍्दोलय में कोई विश्वप 
7 एगएणद ऐणा 4० 4०४०७, एग:० 375, 





६८ श्रम समस्‍यायें एए समाज वल्यायय 


भाग नहीं लिया और इसका वार्येक्म मुख्यत श्रमिकों के हित सम्बन्धी कार्यों तक 
हो सीमित रहा ) 


सब्‌ु_१६०४ में वंगाल-विभाजन के समय श्रमिक आन्दीलन ने फिर सिर 
उठाया । इस विभाजन से राजनीतिक असस्तोष फैला और कुछ राजनीतिक नेताग्ो 
में श्रमिकों का पक्ष जिया | स्वदेशी ग्रानदोलन जो इस समय प्रारम्भ हुआ था 
उससे भी श्रमिकों की अवस्था सुधारने दे प्रयलो में सहायता मिली। मन्‍्दी के बाद 
जब ध्यवसाय में कुद्ध पुनरुत्यान (पाए) हुम्ना तो श्रमिकों द्वारा अधिक मजदूरी 
की माँग वदी $ इसो समव वम्बई की मिलो में विद्युत्‌ शक्ति आ जाने से कार्य के 
घंटो म॒ वृद्धि हो गई और सरकार थे इस विचार के समर्थन मे कि वयस्क पुरुष 
श्रमिक्रों के काम के घट बम होने चाहियें श्रमिकों ने ग्रान्दोश्नत आरम्भ कर दिया । 
परिणामस्वत्प १६०५ भ्रौर १६०६ के वीच म॑ हडतालो की एक लहर सी ग्रा 
गई | उदाहरणत वम्दवई की झनक मिलो भे और उत्तरो बग्राल रेलवे में प्रनेक 
हश्तारे हुईं। सबसे बटो हस्ताल श्री तिलक को १६०८ में ६ वर्ष के कारावास 
मिलन के विरोध मे हुईं। यह राजनीतिक हडताल बम्बई म ६ दिन तक चलती 
रही । इसी समय श्रमिकों के कुद्ध सगठन भी वन गये जेसे--१६०४ म कलकत्ते में 
सुद्रवन्समच और १६०७ मे वमस्वई म डाक-क्मंदारी सघ। १६१० में वम्बई के 
श्रमिका की दूसरी महत्वपूर्ण सस्या 'कामंग्र टहिलवद्धंव सभा/ का निर्माण हुआ । 
इस संस्था न भी “बामंगर समाचार” नामक एक पत्र निकाला। इस सघ ने 
अमिको के रहन-सहन की तथा काम करने की अवस्थाप्री भे मुधार करते के लिये, 
उनके कागई निपदान के लिए, उनके कार्य के घण्ट क्म करने के लिये तथा उन्हें 
दुर्घटना की क्षति-यृत्ति दिलाने के लिये अनक सफ़न प्रयत्त क्यि और सरकार को 
प्रार्थना पत्र दिय। १६११ के पैक्टरी अधिनियम के पास होते के साथ-साथ श्रमिक 
आन्दोलन का दूसरा अध्याय समाप्त होता है । 
डूस समय तक श्रमिकों के जो भी सगठन बने वे एक निरन्तर सस्या के रुप 
मं न थे। केवल किसी विशप उद्देश्य था किसी विश्येप वाये को पूरति के लिए ही वे 
अस्थायी शूप से बनाये जाते थे। श्रमिक सघो का वास्तविक प्रारम्भ लड़ाई के 
उत्तरार्ड वाल में हुआ जबकि अनेक कारणवश श्रमिकों में असन्तोप की भावना 
तथा प्ररक्षा का भय उत्पन हो गया था । असन्तोष की भावता श्रमिकों में लडाई 
से पहले भी थी परन्तु यह ग्रभी तक प्रथट नहीं हो पाई थी बयोकि श्रमिव अज्ञिक्षित 
ये, उतवम अनुशासन की कमी थी और उनका न क्षोई सगठन था और न कोई नेता । 
इसे आश्रित उनके, छ८, सुनारीकता: तथा दाम नी; आदत, को की, ्यया 
अमह्य परिस्थितियों भे व गाँव लौट जाते व। भरत उनका असन्तोष दवा हो रहा। 
सब्‌ १६१४- “5 की लगाई ने इन परिस्वितियों को विल्कुल बदल दिया। युद्ध के 
कारण सभी म दविलपकर औद्याग्रिक श्रमिक्रो म, जाति झा गई। मुद्ध स लौट 
हुए सैनिकों ने दूसरे देशों के श्रमित्रों वी अच्छी अवस्थाओ का वन किया । सनी 


भारतीय श्रमिक सघ झ्ास्दोलन का इतिहास चर 


ऋषत्ति से झ्रत्य देशों मे भी ज्ञान्ति को लहर सी पैदा हो गई थी, और भारतीय 
श्रमिक भी इससे प्रभावित्त हुए बिना न रह सके थे। नवीन विचारों तथा नयो 
श्राज्ञाओ्ों का सचार हुआ । असन्तोष तथा विरोध करने की भावना भव ददी व रह 
सको । इसके अतिरिवत कीमतो मे बृद्धि होने के कारण निर्वाहिखर्चे बढ गया था, 
परन्तु मजदूरी में उतनी वृद्धि नही हुई थी । लड़ाई के दिनों में उद्योगपतियों ने बहुत 
लाभ उठाया था और श्रमिक भी उस लाभ में से अपना भाग प्राप्त करना चाहते 
थे । देश मे फैले हुए राजनीतिक असन्‍्तोष के कारए भी अमिकों में अपने श्रधिकारो 
के प्रति सजगठा झा गई थी & काँप्रेस शोर मुघ्लिम लीग में स्वराज्य पाने के लिए 
एकता हो गई थी। महात्मा गाँधी के 'स्वराज्य आ्राल्दोत्तन! तथा सरकार द्वारा 
फिये गये अनेक अत्याचारों, जैभे---जलियाँवाला वास दुर्घटना, 'माशंल-लॉ', 'रालेट 
झ्रब्ििनियभ' तथा करो में वृद्धि आदि, से देश मे एक झसस्तोष तथा ग्रस्थिरता कौ 
स्थिति झा गई थी। इसके अतिरिक्त “अन्तर्राष्ट्रीय भम गगन” (ाल्याशारंत्तण 
3.90०00 0॥2थांट/07) की स्थापना होने से भी श्रमिकों मे आत्मसम्मान की 
भावता उत्पन्न हो गई थी ओर उन्हें यह अधिकार मिल गया था कि वे इस सघ के 
थापिक सम्मेलयों मे अपना एक प्रतितिथि भेज सकें। श्रतः स्पप्ट था कि अपने 
अधिकारों तथा आत्मसम्मान के श्रति सजग हो जाने के बाद झव श्रमिक पुराने 
स्रामाजिक अत्याचारों एवं नई ग्राथिक कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते थे । 
नवीन क्रान्तिकारी विचारों के प्रभाव के कारण उनमे नई सामाजिक व राजनीतिक 
चेतना झा चुकी थी” परिणापस्वरुप यह विरोध व असन्तोष हव्तालों के हूप 
में प्रकट हुआ, जो १६१६८ मे प्रारम्भ हुई ग्लोर १६१६४ व १६२० तक झमध्त देश 
में फंल गईं। १६१८ में एक बहुत वडो हडताल बम्बई की कपड़ा मिलों में प्रारम्भ 
हुई और जनवरी १६१६ तक १,२५,००० श्रमिक इस हडताल में सम्मिलित हो 
गये थे | १६१६ में रॉलेट अधिवियम के विरुद्ध जो हडताल हुई उससे यह स्पष्ट 
हो गया कि पर्मिक रायदीतिक प्रान्योजन में भाग लेसे में प्रीछ्धे नहीं रहे थे । 
१६१६ में हडताल तमाम देश में फंल गई। सन्‌ १६१६ के प्रन्त मे भौर १६२० के 
आरम्भ में हइठाल-लहर से एक विराट €प घारण कर लिया या। १६२० के 
प्रथम ६ महीनों मे २०० हडतालें हुईं जितमे लगभग १५ लाख श्रमिकों ने भाग 
लिया ।९ ० 
आधुनिक श्रम सघों के विकास का इतिहास 
इन भगडो की परिस्थितियों के झन्तर्गत ही भारत में श्रम सघो का जस्म 
हुआ। मुध्य उद्योग-पन्धो मे और विभिन्न केन्द्रों मे जो श्रमिक संघ हैं उनका 
विवाप्त इसी समय से प्रारम्भ हुआ, यद्यपि परिस्थितियोवश झारम्भ में श्रमिक 
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६ श्रम समस्याये एवं समाज वल्यारणु 


संगठन निरम्तर रूप ते चालू नहों सका घा। इस संघर्ष काल में हो श्राधुनिक 
भारतीय श्रम आन्दोलन की नीव पड़ी । 
प्रथम श्रमिक सघ के निर्माण का भय थ्रों वो० पोज वाडिया को है जिन्होंने 
श्रीमती वेसेन्ट के साथ भी कार्य किया था। थी वाडिया ने सब्‌ १६१८-मे मद्रास 
के चुलाई' नामक स्थान के कपड़ा उच्चोग-घन्बो के श्रमिको को सगठित किया ! एक 
हो दर्ष मे श्रमिक सधो वी सख्या चार तक पहुँच गई जिनमे २० हजार सदस्य थे । 
यह वही समय था जबकि सम्पूर्ण देश मे श्रमिक सघो की स्थापना के प्रयत्न विये 
जा रहे थे | इस वात का भी पता चलता है कि सम १६१७ में अहमदाबाद के सूती 
कपड़ा पलिलो के श्रमिकों ने कुमारी अनुसूइया बहिन? के नेतृत्व में एक सघ बनाया | 
कुमारी झनुसूदया बहिन ने अहमदाबाद के श्रमिको की हबताल कय भी लेतृत्व किया 
परन्तु श्रमिक सगठन के लिए जो विधिपूर्वेक प्रथम प्रयास्त हुमा वह श्री वाडिया 
का ही था। इस संघ की सदस्यता नियमित थी, जिसके लिये शुल्क भी देना पडता 
भा । दूसरे उद्योग केन्द्रों ने भी इसका अनुकरए किया और स्थानीय श्रप्तियों के 
संगठन बनने लगे । १६१६ व १६२३ के बौच में अनेक सघो की स्थापना हुई । 
श्री मिलर के नेतृत्व मे पजाब के रेल कर्मचारियों का एक शक्तिशाली संघ बना । 
महात्मा गाधी की प्रेरणा से अहमदाबाद मे कई व्यवत्तायिक सघो की स्थापता हुई, 
जैसे--वातले वालों का सध और बुनने वाली का सघआादि। ये सब संघ एक 
संगम में सयुक्त हो गये, जिसका नाम प्रहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर परिषद 
(4॥7662090 १'&घोढ [.890ण 8550030०7) रक्‍्खा गया। यह संगम देश 
के अधिकाश्न सफल सघो का एक उदाहरण है और यह वर्ग-शान्दि के श्राधार पर 
स्थापित है ग्रोर झ्राज भी इसका स्थान दूसरे सधो से कुछ अंचे स्तर पर है । 
प्रारम्भ म ये संघ प्रधिक्तर हडताल समितियों की भाहि चालु रह । जसे 
ही उनकी मांगे पूरी ही जाती थी सघ भी समाप्त हो जाते थे | ऐसे सघ हडताल 
वी पूर्व सूचना कम देते थे और अपनी शिकायतों को ठीऊ से प्रस्तुत भी नहीं कर 
पाते थे । कई बार ऐसा होता था कि उनके कार्यों व बादों मे दृढता न होती थी 
और वहुधा वे ऐसी माँगे प्रस्तुत कर देते थे जिनका पूरा करता कठिन होता था । 
इसके प्रतिरिकत ये सघ एक दूसरे से पृथरः भी रहते थे और इसम एकता नही थी। 
देश मे इस समय कोई ऐसा रानून भी नथा जिसके प्रन्तगेत श्रस्रिक सघो को 
मान्यता प्राप्त होती । मालिकों का व्यवहार भी सघो के प्रति विरोधपूर्ण था । 
मालिको श्र सघो मे सदा खीदातानी चलनी रहती थी। इस खीचातानों दे 
परिणारस्वन्प सन्‌ १६२१ में एक बडा झगड़ा हुआ जबकि मद्रास को बक्घिस 
मिलो मे एक तालावन्दी के वाद हटवाल घोषित क्र दी गई | मालिकों न हाईफोट 
से मद्रास थरमिय संघ के विरुद्ध मजदूरों को हटताल के लिए वहकाते के आरोप में 
१० यह मित्र मालिक सब वे अब्यक्ष थी अम्वाबाज साराभाई को बहिन 
ची। कि 
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एक व्यादेश (एरंणाथवीण) प्राप्त कर लिया | संघ पर इस अभियोग के परिणाम- 
स्वरूप ७,००० पौंड का जुर्माना हुआ । थ्री वाडिया ने विवज्न होकर इस शर्ते पर 
कि मिल वाले सघसे जुर्माना वसूल न करें श्रमिक संघ झान्दोलन से प्रपना 
सेम्वस्थ तोड दिया । इस घटना से यह विदित हो यथा कि भ्रम आस्दोलन को 
समाप्त करने के ज्िये मालिकों के हाथ में एक शवितिश्याजी शस्त्र घाओर श्रमिक 
चेताओं ते यह भनुभव किया कि श्रमिक संघों के कार्यों को नियमानुसार करने पर 
भी उत पर मुकदमा चलाया जा सकता था । सनु १६२१५ में श्री एत० एम० जोशी 
मैं इस बात का प्रयत्त किया कि एक श्रमिक सध कानून बनाया जाये और विधान 
परिषद्‌ में उन्होंने एक विधेयक (8॥॥!) प्रस्तुत किया, परन्तु बह उसे पास कराने में 
सफल ते हो सके । 

यही समय था जबकि श्रम सपों मे सामंजस्य (00079778807) ह्यापित 
करने के प्रधत्त आरम्म हुये। प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वाधिक सम्मेलनों में 
अ्रभिकों के अतिनिधियों के चुकाव की आवश्यकता ने भी इस आन्दोलन को 
प्रोत्पाहन दिया । अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस की सन्‌ १६२० मे इसी 
उद्देश्य से स्थापना हुई । यह काँग्रेस पहली अखिल भारतीय सस्था थी जिसगे यह 
स्पष्ट कर दिया कि सम्पूर्ण देश में भ्रमजीबियों का ध्येय एक ही है। परन्तु यह 
बात अर्थपूर्ण है कि इस समय श्रम आन्दोलन में पहिला पथ राष्ट्रीय काँग्रेस के 
नेताओं ने उठाया । यह इस बात से स्पष्ट होता है कि ट्रेड यूनियन काँग्रेस के प्रथम 
अधिवेशन के सभापति काँप्रेस के अनुभवी नेता लाला ज्ञाजपतराय थे झौर स्वागत 
समिति के ग्रध्यक्ष दीवान चमतलाल थे । कर्नल वैजबुद बंन जो इगलंड के श्र॒ग-नेता 
थे इस अधिवेशन में उपस्थित थे। बाद में इसके सभापति देशवन्धु चितरजन दास, 
पं० जवाहरलाल मेहरू, श्री सुभापचन्ध बोस झोर श्री बी० वी० गिरि भी 
हुये । राष्ट्रीय काँग्रेस ने भी श्रमिकों को संगठित करने झौर उसके श्रास्दोलम को 
शक्तिज्ञाली करने के तिये एक श्रम उप-समिति की स्थापता की । इन सब बातो से 
स्पष्ट होता है कि श्रम आनन्‍्दोजत क्षमिकों की केवल प्रतिदिन की झ्राथिक समस्याप्रों 
तक ही सीमित नही रहा । परन्तु इसमे राजनीतिक रंग भी आ गया। प्रसम में 
चाय बागात के श्रमिको की जो इस समय हडताल हुई वह इस राजनीतिक रग का 
ही चोतक है । परन्तु इस बात में भी कोई सन्देह नही कि ट्रेड प्रूनियम काँग्रेश भें 
श्रमिकों की समस्थाश्री और उनकी ग्रावश्यकताओं के शहत्व पर प्रकाद डालने में 
बडा भारी कार्य किया । सनु १६२४ में 'सुधार समिति' (७0०एक5 0००७) 
के सामने इस काॉँप्रेस ने इस बात की माँग रखी कि विद्यान सभा में श्रमजीवियों के 
अधिक सदस्य हो । इसने कई प्रस्तावों द्वारा श्रमिको की दुर्दशा वी ओर सरकार 
का घ्यान ग्राकृवित किया और |भ्रमिक संविदा भग भ्रधिनियम” जेसे कठोर और 
बुरे काइून को रहू कराया! 

इसी सम्रप सच १६२२ में रेलवे कर्म चारियो के अखिल सारतीब सदस की 
उधापना हुई जिशसे रेलबे कर चारियो के सभी सघ सम्दद्ध हो गये! श्रमिकों के 
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और कई संगठन जैसे वगाल के श्रमिक सघो का सगम और वम्बई का वेच्रीय 
श्रमिक बोर्ड आदि को स्थापना भी इसी समय हुई। 

परल्तु इस समय श्रम आत्दोलन में कगडा करने की प्रवृत्ति कुछ अधिक 
मालूम होत लगी श्र साम्यवादी लोग (0०एणाणा98) श्रम्रिदों मे दिखाई देवें 
लगे । इस साम्यवादिता की ओर सरकार का ध्यात सबसे पहले कानपुर में गया, 
जबकि सन्‌ १६२४ में कुछ साम्यवादी श्रमिकों को पड्यन्त्र के आरोप मे वर्दी 
बना लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और भिन्न-भिन्न प्रवधि के 
लिये उन्हू दण्डित क्या गया । सरकार ने इस नई प्रवृत्ति को रोवने के लिये कई 
कदम उठाये। सब्‌ १६२१ में बंगाल में और १६२२ मे वम्पई में औद्योगिक 
अद्यान्ति और विवाद की समस्याश्रो पर सुभाव देने के लिय समित्ियाँ नियुक्त की 
गई। वम्बई शोर मद्रास भें इसी सम्म श्रम विभागों की भी स्थापना हुई। एक 
श्रमिक सव विधेयक भी तैयार क्या गया, और लोगो की राय लेने के लिये 
परिद्रालित विया गया, जो सनू १६२६ में स्वीकृत होकर श्रधितियम बना | 

सन्‌ १६२६ का यह अधिनियम श्रभिक संघ अान्दो लत के इतिहास में एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रधिनियम के अन्तर्गत पजीड्ृत श्रमिक 
संधो वो वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। प्रारप्भ में सघो ने रजिस्टर बराने में 
बहुत उत्माह नही दिखाया वधोरि वत्रिधम मिल वी घटवा वे याद से किसी संघ 
पर भ्रभियोग नहीं चलाया गया था और सघ इस वात पर तैयार नहीं थे वि 
रजिस्ट्रेशश का खर्चा उठायें और वापिक ब्यौरा देने की भी असुविधा अपने कपर 
ले । परस्तु ऐसों भावना अधिक दिन ने दिक सकी क्योकि यदि कोई श्रमिक संघ 
प्रजीह्तन होता था तो मालिकों को उसको मान्यता ने देने का बहाना मिल 
जाता थ। । पजीद्त श्रमिक सधो वी सख्या भव तीत्र गति से बढ़ने लगी। 

सनु १६२६ के वाद से श्रमिक ग्रात्दोलनो का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथो 
में चला गया। य साम्यवादी थरमिक सघ आन्दोलन की ग्राड में अपना कार्य 
करते रह । दूसरे देशो के कुछ साम्यवादी, जैसे--ब्रिथिश साम्यवादी दल के नेता 

सप्रद एवं ब्रैडले १६२७ म कानपुर ट्रड यूनियन काँग्रेस के अधिवेशन में भाग 

लेचे हुए देखे गए। इन साम्यवादियों ने सद्‌ १६२७ मे एक भजदहुर ग्रौर किसान 
पार्टी की भी स्थापना की जिसका उद्देश्य यहू था कि नये श्रमिक सघो वी स्थापना 
हो प्लौर जो सफ बन चुके थे उनको सुधारवादियों के नियस्‍्तण से विकाल लिया 
जाये | वावई झ एक संघ “गिरनी कामगर सध' के नाम से चालू क्या गया 
जिसकी सदस्यता ५४,००० तक पहुँच गई ।१ इसने यथ॑ष्ठ धतराशि भो एकत्रित 
को प्रौर सत्‌ १६२८ में एक हडताल को छ माह तक चालू रखा । इस सफलता से 
प्रोत्ताहित होकर साम्यवादियों ने अपना कार्य वशाल तक फैला दिया और कलकत्ता 
मे एव प्रचार केच्र भी खोला । सद्‌ १६२७ में श्री सक्‍्लातवाला के आने पर गे 
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साम्यवादी एक पृथक दल के रूप मे सामने भाये जिसके कार्य करने के ढंग, 
कार्यकस तथा विचार अलग ही थे। परिणास यह हुआ कि अ्रग्मान्ति और 
हडतालों का युग देझ्ष मे व्याप्त हो गया । कई हड़ताले बम्वई की सूती कपडा मिलों 
में, तेज़ कारखानो में और जी० आ्आाई० पी० रेलबे आदि में हुईं । सब्‌ १६२८ में 
भरिया में साम्यवादियों ने इस बात का पूरा प्रयत्व किया कि अखिल भारतीय 
ट्रेड यूनियन काँग्रेस पर अधिकार जमा लें | सरकार को उनके बढ़ते हुए प्रभाव से 
चिन्ता हुई थ्रौर सरकार ने अपनी इस दोहरी चीति को प्रपनाया कि एक झोर तो 
कंठोरता से दवाया जाय और दूसरी ओर कुछ सुधार का वचन दिया जाय। 
कठो रता की नीति का परिणाम तो यह हुआा कि श्रमिक वर्ग में जो प्रमुख साम्य- 
बादी नेता थे उन्हें वन्दी बना लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। 
यह मुकदमा ससार के बहुत बडे ओर खर्चीले मुकदमो गे रे एक था। यह मेरठ में 
चार बर्ष तक चलता रहा शोर 'मेरठ ट्रायल (2४८८०७४ परधंव) के वास से 
मशहूर हुआ | नेताओ्रों को भिन्न-भिन्न अवधि के लिये दण्डित किया गया । सरकार 
के सुधार के वचत के परिरामस्वरूप रॉयल श्रम झायोग की सब्‌ १६९८ में 
नियुक्ति हुई जिसका नाम 'हिंट्ले कमीशन' भी था। सब्‌ १६२६ में बम्बई में 
बन्दरगाहो मे काम करने वाले श्रमिकों के लिये एक जाँच समिति की स्थापता 
हुई। इस समिति ने अ्रश्नान्ति और कंगडो का दोष 'गिरती कासयर सब! पर 
लगाया तथा साम्प्रवादियों के विरुद्ध कठिन कार्यवाही करने के सुझाव दिये । पहला 
“व्यवसाय बिवाद अधिनियम' (77908 708908०७ 8०) १६२६ में पारित हुआ ।?* 
इसके गश्चातू साम्यवादियों और सुधारवादियों से थ्रखिल भारतीय ट्रेड- 
ग्ूनियत काँग्रेस पर अपना झाधिपत्य जमाने के लिये खीचातानी प्रारम्भ हुईं। 
सममी (2/0००४०४४४) श्रमिक शघो को साम्यवादियों के प्रभाव से शंका उत्पन्त हो 
गई थी। ट्रेड यूनियन काँग्रेस के दसवें अधिवेशन में, जो गागपुर में १९२६ में 
पंडित जवाहरताल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, झामूज परिवर्तेन चाहने वालो 
(१0७॥०७।$) गे कुछ अस्ताव पास करा लिये जिनमें से मुल्य प्रस्ताव रॉयल श्रम 
झायोग का वहिप्फार करगे और ट्रेड यूनियन काँग्रेस को मॉसस्‍्को की 'तीसरी 
इस्टरनेशनल' से सम्पदद्ध कराने के हेतु थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सयभी 
दल श्री एन० एम० जोशी के नेतृत्व मे, काँग्रेस से पृथक्‌ हो गया भ्ौर ग्रपनी अलग 
संस्था घना ली जिसका नाम उन्होने अ्श्विल भारतीय ट्रेड यूनियन फैडरेशन' 
'रक्खा । ट्रेंड यूनियन काँग्रेस को, जिसके नये अध्यक्ष क्री सुभाषचर्द्र बोध चुने गये 
थे, झपने कार्य में अब कठिनाई प्रतीत होने लगी । रेख कमंचारियो का जो सगम 
था बह इन झूगटो से प्रलय ही रहा । साम्यवादी इतने शीघ्र विभाजन के लिये 
तैयार ने थे। उनका झापस-मे_मतभेद हो गया। कुछ वोग तो मॉस्‍्को की तीसरी 
इण्टरनेशनल देः बताये हुये नियमो पर चलने के पक्ष में थे और कुछ लोग श्री एम० 
एन० राय के पक्ष में थे, जो इस समय भारत मे गुप्त हूप से कार्यवाहियाँ कर रहे 
2. 568 एग्रतश [॥त0ड0%] क्‍089065 ( ७8808000 9. 
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थे। श्री राय बी गिरफ्तारी तथा सर्‌ १६३० वे महात्मा गाँधी के सिविल आजो- 
उल्लधन ग्रान्दोलन वे कारश संगठित रूप से कोई कार्यवाही करना कठिव हों 
गया । परिणामस्वरूप सन्‌ १६३१ में कलकत्ता मे ट्रेड यूनियन काँग्रेस अत्यन्त शोर 
औ्रौर गध्वड के दाद दो और खण्डो मे विभाजित हो गई। और दुछ नोगो न 
श्री देश्षणाड़े और श्री रखदिवे के नेतृत्व म एक और सस्था की स्थापना की जिसका 
नाम अखिल भारतीय रैड ट्रड यूनियन काँग्रेस” रखा । 
इसके पश्चात्‌ सधो मे राष्ट्रीय काँग्रेस का नतृत्व फिर से प्रकट होते लगा। 
सब्‌ १६३१ में समभौते के प्रयत्त आरम्भ हुए और रेलवे कम चारियो वे सगम के 
पदाधिकारियों के प्रय्तस्वल्प एक “श्रमिक सघ एकता समिनि' वी स्थापना हुई 
जिसने एकता लाने वे लिये एक कार्यक्रम प्रस्तुत क्या। सत्र १६३४ में पडित 
हरिहस्ताथ शास्त्री की प्रध्यक्षत्रा मे जब ट्रेड यूनियत काँग्रेस का वर्धिको-्सव हुझा 
तब उसम साम्यवादियो स समभौता हो गया और रेड ट्रड यूनियन काँग्रस को 
समाप्त क्र दिया गया। सच १६३८ से श्री वीौ> बी० गिरि के प्रयत्मस्वरूप ट्रेड 
यूनियन फ्टरेश्नन भी ट्रेड घपूनियन बाग्रस मे सम्मिलित हो गई। इस प्रकार समा- 
मेलित हई भश्विल भारतीय ट्रड यूनियन काँग्रेस का दापिक अधिवेशन सद्‌ १६४० 
में बड़े गमारोह के साथ नागपुर मे हुआ्ना । इसतै सभापति डॉ० सुरेश बनर्जी और 
जनरल सेकटी श्री एन० एम० जोशी थे | विभाजन नागपुर म ही हुम्ला था ओर 
नागपुर म ही फ्रि सत्र एक हो गये | इस बात स बचने वे लिय ## पहिल ज॑स 
विवादों प्रौर विभाजन का अवसर न झाय, यह निर्णय क्या गया कि कोई 
भी राजन तिक प्रस्ताव तब तक पास नहीं होगा जब तक कि बह उपस्थित सदस्यों 
की तीन चौथाई सख्या को मान्य न हो | 
इसी समय कठकचे में बधाल श्रम सध की स्थापना हुई और सत्‌ १६३४ 
में श्री ज्यप्रकाश नारायण के नेतृत्व मे पटना मे समाजवादी दल का जन्म हुआ्ना । 
(हिन्दुतान मजदूर सवक संघ की भी एक श्रम सलाहकार समिति के रूप में स्थापना 
हुई जिसका सम्वन्ध अ्रहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर परिषद से थाओऔर जिसका 
उदृश्य श्रम आन्दोलन को गाँधीवाद के सिद्धान्तों, जैमे--अहिसा सच्चाई तथा 
त्याग भ्रादि, पर चलाना था। 
परन्तु यह एकत्ता अधिक दिनो न चल पाई। सन्‌ १६३६ में जब लडाई 
प्रारम्भ हुई तव फिर विच्छेंद्र हो गया। काग्रेत्ती नेता सब जेल चले गये और 
अश्वित्र भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस मे साम्यवादियों का प्रभाव गढ़ गया। इस 
कॉग्रेंस ने प्रारम्भ म तो युद्ध के प्रति तटस्थता को अपनाया, परस्तु कुछ लोग श्री 
एम० एन० राय के नेतृत्व में लडाई के प्रयत्नों में पूराययूरा सहयोग देने के पक्ष मे 
ओे। श्री एम० एन० राय और उनके गनुगामियो ने भन्ग सस्था बना ली जिसका 
नम उस्होने 'इण्टियन फैडरेशन झॉफ लेवर' रखा। इस मग्मम क्षो सरकार से 


झाविक सहायता मिलने के कारण जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त न हो सका । 
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एक लो '्रल्वचिल भारतीय ट्रेड यूनियत काँग्रेस' और दूसरी 'इण्डियन फेंडरेशन श्रॉफ 
लेबर' | १६४४ में मारत सरकार ने इस बात को मान लिया कि इन दोवों ही 
सस्थाओं को द्ारी-बारी से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व करने का ग्रधिकार 
दिया जाय | इसीलिये १६४४ में फैधरेशन से और १६४५ में ट्रेड यूनियन काँग्रेस 
से प्रतिनिधि भेजने के लिए परामर्श लिया गषा। १६४६ मे सरकार ने इस बात 
की जाँच की कि इन दोनो सघ्थाम्रो मे श्रे कौनसी सस्था क्षम्तेिकों का अधिक 
प्रतिनिधित्व करती थी श्रौर इस बात की घोषणा की गई कि अखिल भारतीय ट्रेड 
यूमियन काँग्रेस का प्रतिनिधित्व ग्रधिक था । 
5..जुन १६४७ में फिर एक विभाजन हो गया । युद्ध के पश्चात्‌ श्रौद्योगिक 

अशान्ति की एक तीब्र लहर सी सारे देश में फेल गई | जब काँग्रेस ते शासत-भार 
सभाजा तो उसने देखा कि श्रमिकों पर साम्यवादियों का अधिक प्रभाव था। 
आरम्म में काँग्रेस ने श्रम की समस्याम्रों को “हिन्दुस्तान सजदूर सेवक सथ' के दगरा 
हल करने की चेप्टा की तथा ग्रखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस पर प्रभाव जमाने 
का प्रयत्न किया । परन्तु अन्त में मई १६४७ में राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रमुख नेताग्रों 
ने एक समोलन में, जिसमें हिन्दुस्तान मजदूर सेवक सघ के प्रष्यक्ष सरदार पटेल 
और सचिव श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा ने भी भाग लिया, एक पृथक्‌ श्रपिक संगम 
बनाने का निर्णय किया । परिणामस्वरूप भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (0087 
विकरणाएं प्प0५ एप्रा0प (१०आह7९५5) की स्थापना हुई इस सस्था से जल्दी ही 
जौर पकड लिया | सनु १६४६ और १६४७ में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे प्रतिनिधि 
भैजने के लिये प्रस्तित भारतोय ट्रेड यूनियन काँग्रेस को निगन्व्रित क्रिया यप्रा था, 
परन्तु दिसग्वर १६४७ में भारतोय राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियन काँग्रेस ने भारत में स्गाठित 
श्रमिकों का प्रपिक प्रतिनिधित्व करते वाली सस्था होते का दावा किया ! सरकार 
ने १६४८ में इस वात की सरकारी जाँच कराई । इससे यह ज्ञात हुश्ला कि अधिल 
भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस की सदस्य-सर्या 5५,१५,०११ थी और भारतीय 
राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस की सदस्य-सख्या €,७३,१७६ यौ। इस प्रकार 
सरकार ने इस बात को मात्र लिया कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड गूतियन कांग्रेस ही 
समित श्रमिद्नों का ग्रध्रिक प्रतिनिधित्व करती थी । तब से इसी गस्‍्या को राष्ट्रीय 
झ्ौर ग्रन्तर्राप्ट्रीय मम्मेलनों मे प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है ।* 

दिसस्वर १६४८ में फिर एक त्रिभाजन हुम्मा । समाजवादी अ्रलग हो गये 
और उन्होंने 'हिन्द मजदूर सभा! नाम से अपना अलग मजदूरों का सगठत वक्ताया । 
श्री एम० एन० राप की जो भारतीय फंडरेश्नन ऑफ लेवर थी वह इसी में विलीन 
हो गई। श्षमिकों का एक और सगठत मई १६४६ मे प्रोफेसर के० टी० दाह तथा 

१३. सन्‌ १६५८ में अखिल भारतोय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस ने देश मे सबसे 
बडी सदस्पता वाली श्रमिक संस्था होने का दावा क्या था, परस्तु सरकार ने यड़ 
नहीं मावा क्योकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा दिये गये आकर 
ठोक नहीं थे । यह मुल्य श्रम कमिदनर की चाँच द्वासा प्रमाशित हो गई थी । 
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श्री मृणाल कान्ति बोस ने बनाया जिसका नाम सयुकत ट्रेड यूनियन बाँग्रेस रखा 
गया [777०0 7४३४७ एकाण्य ९०शड्टा०55) । अखिल भारतोय रेलवे कमेश्ारी 
संगम में समाजवादियों का आधिपृत्य स्थाप्रित हो गया। उसके सभापति 
थी जयप्रकाश नारायण हुए। श्री हरिहरनाथ झ्ास्त्री की अध्यक्षता में रेलवे कर्मे- 
चारियो वा एक और सगम वना जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी 
सग्रम रखा गया । 

अ्व जनसघ दल भी मैदान में उतरा है। सब्‌ १६५५ में इसने भोपाल में 
भारतीय मजदूर सघ की स्थापना की । किन्तु अभी तक इसको केवल कुछ राज्यों 
में ही मान्यता मिली है । सप्ताजवादी दल ने हिन्द मजदूर पंचायत नाम का एक 
नया सगठन बनाया है लेक्नि मजदूरो ने इसे अधिक अपनाया नहों । 

इस प्रकार आजकल चार केन्द्रीय श्रमिक सगम है जिनको सरकार द्वारा 
मास्यता प्राप्त है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस पर तो साम्यवादियों का 
प्रधिकार है और यह सस्था उल्ही की विचारधारा पर विश्वास रखती है। भारतीय 
राष्ट्रीय ट्रड यूनियन काँग्रेस पर राष्ट्रीय काँग्रेस का प्रभाव हैऔर इस संस्था का 
विश्वास इस धात पर है कि भंगड़ो का शाच्तिपूर्वक निवटारा किया जाय । इस सस्था 
ते पंचवर्षीय श्रायोजनाम्ो के लागू होते मे सरकार को पूर्णो सहयोग दने का भी 
निर्णाय किया है । हिन्द मजदूर सभा समाजवादियों के प्रभाव में है और उद्योग- 
धन्धो के राष्ट्रीयकरण तथा दक्ष मे लोकतन्‍्त्रीय समाजवाद की स्थापना में विद्वास 
रखती है। इस समय यहे प्रजा समाजवादी दल तथा समाजवादी दल दोनो स ही 
प्रभावित है। समरुक्त ट्रेड यूनियन काँग्रेस राजनीतिक दलबन्दिया से अलग रहती है 
ग्रौर इसका भुकाय साम्यवादिता की झोर अधिक है। इसम क्रान्तिसारी समाजवादी 
दल जंसी मस्थाग्रो का प्रभाव अधिक है | यह भारत मे किसातों और मजदूरों वा 
शासन स्थापित वरना चाहती है और उत्पादन, विनिमय तथा वितरण के राष्ट्रीय 
करण में विश्वास रखती है। इन चार सगमो के अतिरिक्त कुछ झखिल भारतीय 
संगम भी है. जैस्त--रेल डाक और तार विभागों के कर्मेचारियो क सगम आदि । 
१६६४ में ऐसे ब्यौरा दन वाले सगमों की सख्या ६२ थी जिनसे १४६५ सप्च 
सम्बद्ध थे । रेलवे श्रप्तिको की दो मूल्य सस्थाए अर्थात श्रखिल भारतीय रेलवे 
कर्मचारी संगम और भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी सगम अप्रैल १६५३ में 
आपस में मिलन ही गई और एक नई अखिल भारतीय सस्था दना लीं जिप्तका नाम 
भारतीय रेलवे कमंचारियों का राष्ट्रीय समम रखा गया । परन्तु इनकी यह एकता 
प्रधिक दिनो तक नहीं चेत खड़ी और झखिल भारतीय रेलवे कमंचारी सगम पृथक 
हो गई । नवम्बर १६५७ मे इसने भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कमंद्ारी सगम से फिर 
संगठित हो जाते का निर्शय किया । किन्तु यह एकता अभी तक नहीं थ्रा पाई ह। 
डाक और तार विभागी के कर्म घारियो के सघ भी एक ही सह्था में एकत्रित हो 
जाने के लिये प्रमत्न करते रहे हैं । 
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संघ सम्बन्धी आंकिडेा-- 
पजीकृत श्रमिक एवं मालिक संघों के आँकडो में जो प्रतिवर्ष वृद्धि होती 
“इही है वह निम्नलिखित सूची से स्पष्ट हो जायेगी-- 


पंजीकृत श्रमिक संघ और उनकी सदस्यता 

















ई हि हुं वियोरा देने बाले संधों की सम्पूर्ण सदस्यता है हि 

व किक. [ 7 कटइटिड 
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सन्‌ १६६३-६४ के आँकडे अस्थायी है नपोकि सभी राज्यों से विवरणा-पत्र 
प्राप्त नही हो सके । सत्‌ १६६२-६३ ये विभिन्‍न राज्यों से, पंजीकृत श्रमिक सयों 
की सक्ष्या तथा विवरण देने काले सघों की सख्या (कोष्ठक में) निस्‍्त प्रनार थी-- 

ब्रान्ध्र मदेश ५५४ (३३६) ; असम १३८ (६६) ; बिद्ार ६१८ (५३८); 
गुजरात ४६३ (३४६) , केरल १६८८ (८०४) , मध्य प्रदेश ४३२ (१०२) ; 
"मद्रास ११७० (७६९); महाराष्ट्र (४८६ (६११) ; मैसूर ५०६ (२६६) ; 
डडीसा १२८ (६६) , पजाब ६२३ (४४३) ; राजस्थान २४५ ( १६५) ; उत्तर- 
प्रदेश १०६६ (६८६) ; पश्चिमी दगाल २१८१ (६६०) ; देहली ३७८ (३१०) ; 
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श्ण्ड श्रम समस्या एवं समाज कच्याश 


हिमाचल प्रदेश १६ (१६) , जविपुरा ४८ (१८), अण्डमन तथा दिक्ोबार दवीपसमूह 
१४ (११) , योग ११८१७ (७२४६) , इनमे मालिकी के सघो की सस्या २०७ 
(१३७) तथा श्रमिक सघों की सख्या ११,६१० (७,१०६) थी। सन्‌ १९६३-६४ 
में विवरण (ब्यौरा) देने वाले सधो की सब्या केन्द्रीय क्षेत्र में ३६९० तथा राज्य 
क्षेत्र भे ६७६१ थी। 

विभिन्‍न केन्द्रीय श्रम-सगठनों से सम्बद्ध सघो की सहया तथा उनकी 
सदस्यता निम्नलिखित है - 





पा संघों की सहया सदस्यता 
स्स्थाये 





१६२१६ ॥ १६६० 
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भारतीय रे । ) 

ट्रेड यूनियन काँग्रे। ८८६| ६६० १,२१६ १०,२३,३७१ १०,५३,३८६(१२,६८/३३ 

अखिल भारतीय 

ट्रेंड यूनियन काँग्रस| ५१४ प5३| ६४२ ५,०७,६५४ ५,०८५,६६२ ५,००,६६ 

हिन्द मजदूर संभा। १८५ १६० २५३ २,४१,६३६ २,६५६,२०२ ३,२६,९३ 

संयुक्त द्रुड यूनियन 

कंग्रिसि १७२ र२२६ २४१ ६०,६२६ १,(०९,०३४ (,०८&८ 
__ गयोग ३ ००२ ३६४ २६६४ ६६६३,२६०१६ ४६ एल्तरर, ब्व रे ॥२ ०१०२ १६५ २,६६५|१८,६२३, २६०१६ श्द ५८४ २२,०८ २१ 

सधो की आय तथा व्यय-- 


सब्र १६६३ ६४ मे मालिकों के सधो की श्राथ् ४४ २३ लाख रपये श्रौर 
व्यय ५० ६५ लाख रपये था। श्रमिक सघो की आय १६२ ०० लाख रुपये धौर 
व्यय १६४ ६० लाख रुपय था ६ श्रमिक सघी की आय के भुसख्य साधन सदस्या का 
चन्दा, भट राष्षि, पत्रिकाश्रा की विकी निवेश पर ब्याज तथा अन्य विविध मरे 
थी । ७० प्रतिशत आय तो केवल सदस्थो के चन्दे स ही थी । व्यय की मुख्य मदे 
इस प्रकार थी--कार्यालय सम्बन्धी व्यय, कर्मचारियों का वेतन लेखा परीक्षा 
तथा कानूनी कार्यो प्र व्यय, हडताल और भगडो पर व्यय सदस्या को आवश्यक 
समय पर सहायता, पत्रिकाग्रों की छपाई, विविध मंद आदि । व्यय का २४५ 
प्रतिद्यत तो केवल कार्यालय सम्बन्धी कार्यो पर खर्च हो जाता था तथा ४१ प्रतिशत 
व्यय विविध भदो पर हाता था। इससे यह विदित होता है कि सदस्यों के लिये 
कल्याण कार्यों पर और उनकी सहायता के लिये बहुत कम घन रह जाता है । 
अभिक संघ विधान-- 

+ प्रथम भारतीय श्रमिक सघ अधितियम १६२६ में वना, जो ! जुन १६२४ 
से बाग हुप। | १६६० और १६६४ तक इस अधितियम म॑ कोई विशेष परिवतंन 
नही हुआ, केवल १६२८ व १६४२ मे कुछ सावारण से परिवर्तेत किये गये थे । सन्‌ 

१६४७ में श्रमिक सघ सशोधन अधिनियम पास क्या गया किन्तु उसे लागू नहीं 
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किया गया। सच १६४० का ट्रेड शूनियन विधेयक भी रह हो गया । इस समय 
जैसा कि अधिनियम लागू है, उसके अनुसार उसकी मुख्य धाराएँ निम्नलिखित है- 

इस ग्धितियम का सुख्य उद्देश्य यह है कि पंजीकृत भमिक स्तों को 
कातुनी एवं तिगम का दर्जो दिया जाए। अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था 
थी कि श्रमिक संघ की कार्यकारिणी तथा सदस्यो को इसकी वास्तविक कियाओं दे 
सम्याइन के सम्बन्ध में दीवानी ह.॥ौर फौजदारी दायित्व से मुक्त किया 
जाएं । जम्मू तथा कब्मीर क्रो छोड़कर यह अ्रधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होता 
है। जस्पू-कदगीर के लिए सन्‌ १६५० में अलग झधिनियस बनाया गया था 
जिसजा नाम जस्सू व कश्मीर अ्रमिके सघ अधिनियम था। 

जहाँ तक रजिस्ट्री कराने का राम्वन्ध है किसी भी श्रमिक सघ के कोई भी 
सात या अधिक सदस्य सघ को रजिस्टर कराते के लिये शमिक सघों के रजिस्ट्रार 
के पास भ्रावेदन-पन्न दे सकते हे । यह रजिस्ट्रार अधिनिमम के अन्तर्गत नियुक्त 
होता है । यदि ये सदस्य श्रौर उनका सघ श्रधितियम के खण्ड ६ में दी हुई श्चर्तो 
को पूरा करते है तो उनको रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र मिल जाता है । कुल 
पर्दालका रिपो (086० 8९07८:५) मे से कम से कम झ्ाधी सखस्या ऐसे व्यक्तियों 
की होनी चाहिये जो उस उद्योग भे जिससे सघ सम्बन्धित है, काम करते हो । 
रजिस्ट्रार को अधिकार हे कि कुछ स्थितियों में बह रजिस्ट्रेशन को वापग ले से या 
रहू कर दें। परन्तु ऐसी रिथति में उसके निरुंय के विरुद्ध अपील की जा 
सफतो है । 

जहाँ तक रजिस्टर्ड श्रमिक सधो के अधिकारों प्लौर विश्वेपाविकारों का 
सम्बन्ध है, उतके रादस्थों और पदाधिकारियों दे लिये यह बचाव या सुरक्षा कर 
दी गई है कि वे भ्पने सघ के नियमित उद्देश्यों की पूति के लिये यदि तोई भी 
कार्य करते है तो उस कार्य के लिये उन पर फौजदारी का मुकदमा नही चलाया 
ज्ञा सकता । सदस्पो को इस वात की भी सुरक्षा दे दी गई है कि प्रगर वे कोई 
कार्य करते ह्‌ जिसका उद्देश्य कियी श्रौद्योगिक विवाद से सम्बन्धित है वो इस बात 
पर कि उनका यहू कार्य किसी अत्य व्यक्ति को रोजगार के संविदा को भंग करने 
को प्ररित करता हैं या उस व्यक्त के रोजगार, व्यवस्ताय झादि मे विघ्न ढालता 
है, उन यर रीवल्ती मुकदया बह चलाया जा सकता! 

जहाँ तक रजिस्टर्ड श्रमिक सघों के आवन्धों (00082075) ओर दायित्व 
का प्रइन है, उनकी सामान्य निधि का व्यय कुछ विशेष उद्देश्यों के लिये रोमित 
कर दिया गया है| परन्तु सघो को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहे 
तो ऐक्छिक झूग से ऐसे कार्य के लिये पृथद्‌ू निधि जमा कर सकेते है जितका 
उद्देश्य सदस्यों के मागरिक और राजनेतिक हितों को अभिवृद्धि करना हो । रजिस्टर्ड 
श्रमिक सघो के लिए यह भी अनिवाय है कि वह अपना नाम और राघ बनाने के 
उद्देश्य का ठीक-ठीक वर्णन करें तथा हिसाब खाता रखें ओर प्रति वर्च जाने हुए 
सेसे प्रस्तुत करें । हिसाव खाते की जाँच सघ का कोई भी पदाधिकारी या सदस्व « 


हज श्रेम समस्‍यायें एवं समाग कल्याण 


कर सकता है | थगर नाम, नियम और विधात मे कोई परिवर्तन किया जाने तो 
उसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी अ्रावन्‍्यक है । 

यह श्रधिनियम राज्य की सरकार लागू करतो है जो व्यापार मधों के 
रजिस्ट्रारो थी नियुक्ति करती है । परन्तु रजिस्ट्रार कसी सध के बहीं खाते की 
जाच नही कर सकता था और यह इस अधिनियम का एक दोप था जो अब 
१६६० के संशोधन अधिनियम द्वारा दूर कर दिया गया है और रजिस्ट्रार को 
इस सम्बन्ध गे झ्रधिकार प्रदाव कर दिये गये है । 

१६६० में भारतीय श्रमिक सघ श्रधिनियम में एक महत्वपूरां संशोधन हुआ! 
ज्ञिस पर २१ सितस्थर १६६० को राष्ट्रपति की स्वोकृति प्राप्त हुई । इस संशोधन 
के अभुभार ध्रपिक सधो के प्रत्येक सदस्य के लिये २५ पै० प्रति माह का चन्दा 
देना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार या विसी अन्य मान्यता प्राप्त 
अधिकारों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह बहीलाता या रजिस्टर था 
रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र या अन्य कोई भी कायजात जो श्रमिक संघ तथा उनके 
ब्यौरे से सम्बन्धित हो, उनकी जाच कर सके । इस अधिनियम के ग्रन्तर्गंत सरकार 
अ्रव अतिरिक्त अथवा उप-रजिस्ट्रार भी नियुक्त कर सकती है जिसके प्रधिकार 
ओऔर ज्र्प रजिस्ट्रार के ही सगान होग | एवं भ्न्‍्य घारा इस सम्बन्ध भे भी है 
कि धदि एक बार रजिस्ट्रैंसन के लिए प्रार्थना-पत स्वीकार कर लिया जाता है तो 
बह इस कारण रह घोषित नही किया जा सकता कि वुछ्ध प्रार्थी (यदि उनकी 
सख्श आध ये अधिक ते हो) उसकी रादरप्रता छाड घुके हू या उन्होने प्रार्थया-्पत 
से ग्रपदा नाम वापस ले लिया है । 

सन्‌ १६६४ से इस अधिनियम मे फिर सश्ोवन किया गया । सनु १६६८ 
के भारतीय शतक सघ (सोचन) भधिनिषम को अप्रैव १६६५ से लागू किया 
गया । इस भ्रधितिमम से इत वात की व्यवस्था कि (क) जो लोग तेतिर अपराध 
के दोषी पाय गये हो वे पजीकृत श्रमिक सधो की कार्यकारिणी के प्रदाधिवारी 
तथा संदस्प ने बन सके भर (स्व) पजीकृत श्रशिक संघ पचाग बर के झ्राधार पर 
पूर्ण वापिक विवरण अस्तुत करें ! 

सन्‌ १६४७ में भ्रधिनियम में जो सझोधन हुआ था वह यहपि विधानमण्डल 
ढ्वारा पास कर दिया गया था किस्तु सरकार दा रा लागू नही क्मि गया । इग झधि- 
नियम में कुछ बडी महत्वपूर्ण धाराएँ थी। उहाहरण के लिये-मालिको के लिए यह 
अनिवार्य होगा कि वह ऐसे सघ को मान्यता दें जो श्रमिको का प्रतिविधित्व करता 
हो ) माशिकों के किसी फ्शेष सच को मपत्थता देत था | देते पर जो फयडे उत्पन्न 
हो उनको सुनने तथा निर्णय देने के लिये श्रम न्‍्यायात्यो की भी व्यवस्था की गई 
थी । श्रम न्यायालयों के किसी ग्रादेश से किसी सघ को तव तक मान्यता प्राप्त मही 
हो सकती जब तक वह कुछ झर्तों को पूरा न करे, जैसे--(१) वह सघ ग्रधितियम 
के अन्तर्गत रजिस्टर हो । (२) उसके कुल सदस्य एक ही उद्योग या उसस सम्बन्धित 
उद्योगों मे वार्य करते हों। (३) वह उन कुल श्रमिकों का जो कि उस उद्योग में 
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मालिकों द्वारा काम पर लगाये गये हों प्रतिनिधित्व करता हो । (४) उसके नियम 
उस उद्योग के किसी श्रमिक को सदस्य होने से नही रोकते हों । (५) उसके नियम 
हडताल की घोषणा करने के ढंग का ब्यौरा भी देते हों । (६) उसकी कार्यकारिणी 
की बैठक ६ माह में कम से कम एक वार होने की व्यवस्था हो । १६४७ का यह 
प्शोधित अधिनियम रजिस्टर्ड श्रमिक संघों के कुछ कार्यो को भी अनुचित्त घोषित 
करता था, उदाहरणतया-(१) अधिकांश रादस्थों का किसी भ्रनियमित हडताल में 
भाग लेवा । (२) कार्याज्ञ (£४८०ए४४०) का किसी अभियमित हडताल थे लिये 
परामर्श या सहायता देवा या उसके लिये भडकाता । (३) सध के किसी पदाधिकारी 
का ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत करता जिसमें असत्य बयान हो। इसी प्रकार सशोधित 
अधिनियम मालिकों के भी कुछ कार्यो को अनुचित घोषित करता था, जैसे--(१) 
आपमे थमिकों के इस अधिकार में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना कि वह झपने 
संघ को संगठित करें या पारस्परिक सहायता और सुरक्षा के लिये कुछ कार्य करे । 
(२) किसी भी श्रमिक सघ के बनाने या उसके प्रबन्ध गे दखल देना या किसी भी सघ 
को श्राथिक या किसी झौर प्रकार की राहायता देना । (३) किस्ती भी मास्य अमिक 
सध के पदाधिकारी प्रधवा श्रम्तिक को इस बात पर निकाल देना या उसके विरुद्ध 
फोई भेद की नीति वर्तता कि उसने ग्रधिनियम के अ्नन्त्गंत की गई जाँच में कोई 
गवाही दी है। (४) क्सी भी मान्य सघ से बातचीत करने से इकार करनाया 
अधिनियम के भ्रन्तर्गत उसफो किसी अ्रधिकार या रिप्रायत से वचित रखना | कोई 
प्रा(नक यदि अनुचित का्ये करे तो उस पर १,००० रु० तक जुर्माने के दण्ड को 
अप्रवस्था थी। मान्य सघों के लिए अनुचित कार्य करने पर यह दण्ड नियत किया 
गया था कि उनकी मान्यता खण्डित कर दी जाये। यदि किसी ऐसे सध को श्रम 
न्यापालय मान्यता दे भी देती है जो कोई अनुनित कार्य करता है या श्रमिकों का 
प्रतिनिधित्व करना बन्द कर देता है या अधिनियम के गअन्‍्तगंत ब्यौरा देने मे असफल 
रहता है, तो रजिस्ट्रार उस मान्यता को सण्डित करने के लिये आवेदन-पन्र दे 
सकता था ! 
सब्‌ १६५० में भारतीय सराद्‌ गे शक व्यापार सघ विधेयक (87) भी 
प्रस्तुत किया गया था जिसका उद्देश्य यह था कि श्रमिक सघ सम्बन्धी विभिन्न 
धाराओं और कानूनों को एक जगह सच्चित कर दिया जाये । इसमें अगेक नये 
उपबन्ध भी थे। सब बातो को बेखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस पिवेयक 
का उद्देश्य श्रमिक संघों की स्थिद्धि मे उन्‍्तरति करना क्या अच्छे ढंग से उनका 
विकास करना था। परन्तु इस विधेयक का यथेष्ट विरोध हुआ ओर सरकार ने 
भी इसके स्वीकृत कराते में विलम्ब किया और ग्रन्त में यह व्यपरत (.395४) हो 
» गया । फिर, जुलाई १६५२ मे सरकार ने राज्य सरकारो, मालिकों झौर श्रमिकों 
के संघो के पास एक प्रइनावली परिच्रालित की जिसमे इस विधेयक की धाराप्रों के 
विषय में राघ माँगी । जो भी राये झईं उन पर विचार-विमर्श करने के लिये 
नैनीताल में एक त्रिदलीय श्रम सम्मेलत बुलाया गया जिसके परिणामस्वरूप एक 
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नथा विधंयक तैयार किया गया । परन्तु इस विधेयक को भी विधान परिषद्‌ 
रखने में देर हुई जिसका कारण यह बताया गया मि विभिन्न केन्द्रीय मत्रालयो से राय 
ली जा रही थी। उसके पश्चात्‌ इस विषय में दुछ ज्ञात नही हुआ। ऐसा जान प॒ ता 
है कि सरकार से इम प्रकार का अ्रधितियम बनाना उचित नहीं मभका और 
१६६० तथा १६६४ मे पुराने ्धिवियम में केवल सश्ोधन कर दिया। 
सव्‌ १६२६ के श्रमिक सघ अधिनियम में ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके 
अन्तर्गत मालिक श्रमिक सधो को मान्यता दे । डिन्‍्तु भारतीय श्रम सम्मेलन के 
१६वे प्रधिवेशन में (जों मई १६४५८ में हुआ था) सघो को मान्यता प्रदान करने 
के सम्बन्ध म कुछ शर्तें बनाई गई थी। ये छर्ते उद्योगों वी भ्रनुशास्तन सह 
(0००६ ० 05०७॥7०) में दी गई हैं। झर्तो मे यह दिया गया है कि यदि किसी 
श्रमिक सघ वी झवधि एक वर्ष से अधिक है और यदि उसमे सस्या के कुल 
श्रमिकों मे से कम से कम १५ प्रतिशत श्रमिक सदस्य है तो ऐसे सघ को मात्यता 
दे देवी चाहिये । किन्तु यदि किसी पल्था मे एक ही सघ है तो यह १४ प्रतिशत 
सदस्पो वी शर्त लागू नही होगी | जहाँ बहुत-से सघ हो, वहाँ सबसे अधिक सदस्य 
सख्या वाल सध को मान्यता दी जानी चाहिए। (देखिये परिश्िष्ट ग में अनुशासन 
सहिता) । 
अ्रन्तर्गप्ट्रीय श्रम सगठन और श्रमिक सघ 
ग्रस्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क का भारतीय श्रमिक सघो पर ययप्ट प्रभाव पद्ा है। 
श्रमिक सघ आाल्दोलन का प्रारम्भ और अन्तर्राप्ट्रीय थम सण्ठन की स्थापना दोनों 
माय साथ ही हुईं | इस अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारतीय श्रम आन्दोलन पर 
पर्यात मात्रा मे प्रभाव पड़ा है। इसने श्रमिकों में एकता वी भाखता उत्पन्न कर 
उनम श्रतग अतग *हने की भावना को दूर कर दिया हे। श्रमिकों मे अपने 
ग्रधिकारा भर विशेषाधिकारा की जानकारी व प्रति जागृति पैदा करने मं भी 
इसन सहायता की है । सामयिक पत्रिकाओमों और श्षम रिपोर्टों आदि के हारा श्रमिकों 
को अत्युद्ध-बूल्ययाय _सुचनायें भी यह देता रहा ह। थरमिको के प्रतितिधि भी 
अन्तर्राष्टीय श्रम सम्मेलनों म भाग लते है और एस श्रम सम्मलनो क॑ लिए 
प्रतिनिधि निर्वाचित करने की ग्रावश्यकेता के कारेए ही दुछ प्रारम्भिव संगमो की 
स्थापना हुई थी । इसके अतिरिक्त दूसरे देशो के श्रमिक सघी वे प्रतितिधियों द 
भी भारतीय श्रमिकों में श्रपवा संगठन बनान के प्रति रुचि उत्पन्त ररने में य्ेष्ठ 
सहायता दी है। यह भी देखने मे आया कि ब्रिटिश ट्रेड यूनियन काँग्रस ने, अन्त 
राष्ट्रीय श्रमिक सघो के सगम ने ग्रौर मास्को की तीसरी “इष्टर-नेशनल न औद्योगिक 
अ्रशान्ति और हडताल के दिनो में भारतीय श्रमिकों के लिए आराधिक सहायता 
जैजी ।४ इस वारण इस बात से इन्कार नही क्थि। जा सकता कि भारतीय भ्रम 
आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय सम्पकं के कारण अच्छी सहायवा मिली है । सब 
१६४७ ओर नवम्वर १६५७ में नई देहली गे हुए 'एशिमराई क्षेत्रीय श्रम सम्गेलनो/ 
फ्. 9 आश्गव०. हकखवागे फिमए क व, 28०36, 
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में भी भारतीय श्रम-प्रान्दोलत के सही ढंग पर विकास होने में और श्रमिकों में 
उमकी समस्या पर प्रकाश डालकर एकता की भावना उत्पन्त करने मे यथेष्ट 
'महायत्ा वी है । इसके अतिरिक्त श्रमिक-सघ के प्रतिनिधि न केवल सस्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों में भाग लेते रहे है, वरत्‌ भारतीय सरकार द्वारा स्थापित विकलीय 
समितियों में श्रम-विधान, श्रम-नी ति, श्रम-प्शासन और अन्य अ्रम-सम्बन्धी कार्यो 
से सम्बस्धित वाद-वियाद में भो भाग लेते रहे है । मिस्टर एलबर्ट रॉबटस ने, जो कि 
ब्रिटिश ट्रेड यूनियन काँग्रेस के एक नेता है और जो भारत में १६५१ मे श्ाये थे 
यह वताथा कि ब्रिटिश ट्रंड यूनियन काँग्रेस एशिया मे व्यापार संधों के विकास के 
लिए १,१०,००० पौड अशदान दे चुकी है । स्वतन्त्र व्यापार सघों के भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
सगम' [तालानंणजाओ #९०९क॥०॥ ० 7९6 प्र7806 ए7व075) ने भी दक्षिणी 
पूर्वी एश्षिया में स्यापार-सर्घों के विकास के लिए एक एशियाई क्षेत्रीय संगठन की 
स्थापना की है जिसका सुख्य कार्यालय कसकत्ता में है। की 
व्यापार साघों का श्राकार (50प०पएा/९४ ० १४६06 ए॥0॥8) 
आर में अधिकाओ धरमिक अध औद्योगिक सप्‌ है। इसका तात्पये यह है#' 
कि एक हो उद्योग के श्रमिक अपना राध बनाते है--चाहे उनका कोई पेक्ना हो, 
किसी प्रकार के कार्य पर बगे हों, चाहे पूरप हो या स्त्री ! इसका एक विशेष प्रपवाद 
अहमद[वाद के कपड़ा मिल मजदूर परिषद्‌ में मिलता है जिससे सम्बद्ध सदस्य शिल्पी 
सुंघ है। हाल ही मे कैस्ट्रीय श्रमिक सघो का इस और भुकाव होने लगा है कक्ष" भुकाध होते लगो 
औद्योगिक सघ सम्पूर्ण ' देश के लिये बने । इसका उदाहररा हसको रेल कम चारियों 
के धरम भें और कपड़ा मिल श्रमिकों के अखिल भारतीय संगम में _ 
मिलता है। 
श्रमिक सो ने वम्बई राज्य में विशेष उन्नति की है श्रौर यातायात के 
श्रमिकों _का समदय--सबसे अच्छा है । सबसे झधिक झवितशालों सघ रेसवे कृम- 
आारियो तथा डाक, तार प्रौर छपाई करने वाले श्रमिकों के है क्योकि ये श्रमिक 
कुछ पढ़े-डिस्चे-भी होते हैं और उनके अपने हो नेता द्वोते है। भारत मे सबसे 
हत्वपूर्ण श्रमिक सघो के सगम रेलबे कर्म च्ारियों, डाक और रेल डाक विभाग 
श्रमिकों देः है। सत्‌ १६६४ से रजिस्टर्ड श्रमिक सधो के ६२ संगम थे। भ्रहमदाबाव 
का फपड़ा मिल सज़दूर परिषद्‌ (8॥7604039-46%8॥०--०७०७७ /5६०एंथणा) 
जिसे "मजदूर महाजन” कहते है, श्रमिकों के एक ऐसे सगठत का उदाहरण है जो 
कि अतुपम है । यह सनु १६७४ में स्थापित हुई थी। श्री घुसजारीलाल _नच्धा 
इसके प्रथम जनरल सेकेंटरी थे ) इस समय इसके लगभग ३३,००० सदस्य हैं! यह 
कई शिल्पी सघो का सगम है, जैसे---जुलाहा सघ, कताई करने वालों का सघ, 
श्रीन चलाने वालो का सघ, कल-पुर्जो में तेल देने वालो का सघ, फायरमैनों का 
संब, चौकीदारों का सघ, आदि ! बह अमिकों के हिताये कई अच्छे सामाजिक 
कल्याणकारी कार्य करता रहता है जो दूसरों के लिए उदाहरणुस्वरूप हे। इस समप 
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की सफलता का मुख्य कारण यह भी रहा है कि महात्मा गाँधी का इससे कई वर्षो 
तक सम्बन्ध रहा । 
यह भी उल्लेखनीय है कि गेर-औद्योगिक कमंचारियों, जैसे--प्रध्यापवाँ: 
सरकारी वथा गैर सरकारी सेवाओं के बलकों मे भी श्रमिक सघवाद ग्राजकल 
लोकप्रिय होता जा रहा है तथा भपनी जडडें जमाता जा रहा है। 
भारतीय श्रमिक सघो के दोष और कठिनाइयों 
श्रमिक सघो के उपरोक्त वर्णोन से यह परूणंतया स्पष्ठ हो जाता है, कि 
श्रमिक सघ प्रान्दोनन देश मे अब दृढ रूप से स्थावित हो चुका है भौर सजदूर-बर्ग 
की एक दकितिशाली वर्ग मे गणना होने लगी है। जैसा ऊपर सकेत क्याजा 
चुका हैं. रजिस्टर्ड सघो की सस्या उत्तरोत्तर वढ़ती रही है। इसके भ्रतिरिकत 
पनेक भौद्योगिक तथा अ्रनोद्योगिक सरकारी तथा भ्रद्धं सरकारी सस्थाओं में काम 
बरव बाने श्रमिकों के वहुत से ऐसे सघ है जो रजिस्टर्ड नही है और जिनके श्राँकडे 
आमानी स प्राप्त नही होते | दई स्थानों पर श्रमिक सो ने श्रमिकों के कल्याण 
के लिय और उनवी आ्राधिक दश्षा म॑ उन्नति करने के लिए कई प्रच्छे कार्य विये 
है ।। इत सब बातो के होत हुए भी हम यह देखते हैं. कि अन्य देशों की तुलना में 
हमारे देश में श्रमिक सध आत्दोलन का ठोस पक बताई पर विकात्त_नही हुमा है । 
श्री रॉयर्टंस ने जिनका ऊपर उत्तेख विया जा चुका है, स्पप्ट कटा है कि भारत 
में भ्त्िक सघ आल्दोलन इतना शविनग्याली नहीं है जितना इस होना चाहिये। 
श्री वी० वी० गिरि ने भी कहा है. कि भा कहा है कि भारत में थरमिक सध प्रान्दोलन श्रभी तक 
प्रारम्भिक अवस्था म ही है और ग्राधुनिक श्रमिक सघ पिछले-तीस-चर्पोंसे ही 
कार्य करते हुए पाये गय है। ब्रॉकडो से पत्ता चलता है कि ग्रौद्योगिर सघो मे 
केवल लगभग ४० लाख श्रमिक सम्मिलित है जवक्ि वड़े उद्योगो में ही एक करोड 
से अधिक श्रभिक कार्य करते है। इस आन्दोलन के इतिहास से यह स्पष्ट पता 
चलता ह कि श्रमिक सघ सगठन मे वहुघा्विच्छेद हो चुका है और इस आन्दोलन 
के निर्माण तथा सिम पा हट है। इस झआा+दोलन 
के वास्तविक और ठोस विकास में कई कारणों से रुकावट पेडी है जिन पर अब 
हम विचार करेगे। 
प्रथम कठिनाई तो भारतीय श्रमिको की प्रवासिता (>धाह्ाभं०79 (88/30- 
0] है | श्रमिक जब हर समय गाँव वापिस जानते की ही सौबता रहता है तो वह 
सघो व॑ कार्यों म॒ कोई तोब् और तिरन्तर रुचि नहीं लैता ! स्वस्थ सथवाद के 
लिए थह ग्रावश्यक है कि एक स्थायी औद्योगिक जनसख्या हो । परन्तु ऐसी जन- 
सस्या का हमारे दक्ष मं भ्रभाव है। श्रमिकों वी यह प्रधृत्ति कि यदि हो सके तो " 
उद्योगो से नौकरी छोड कर अपने गाँव वापिस चले जायें, उतमे सयुक्त प्रयत्नो 
द्वारा ग्पनी दण्या को सुधारने के उत्साह को कम कर देती है । 
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(288री कठिताई यह है कि भारत में मजदूरी बहुत कम है, श्रमिक अत्यन्त 
निर्धन है ग्रौर बहुघा वे ऋण मे मी दबे रहते है। यह बात स्वस्थ संगठन के विकास 
के लिये एक बहुत बडी रकावठ वन जाती है। श्रमिकों के लिये संघ निधि में थोडा 
सा चन्दा देता भी एक वोक वन जाता है । सदस्यता का चन्दा नियमित रूप से 
नही दिया जाता और बहुत से श्रमिक तो सदस्य भी नही बनते । इसका परिणाम 

ह होता है कि सघो की झ्ाथिक दशा शोचनीय दी रहती है और किसी बाहरी 
सहायता के बिना उनके पास यथेष्ड घन नहीं हो पाता । श्री रॉबट सो ने यह भी 
झौर जिन्हे केवल 'कागजी सघ! कुहा जा सकता था। उन्हें इस बात से भी 
प्राइ्चर्य हुआ कि बहुत मै सदस्य अपना चन्‍दा नही देते थे, प्र्थात्‌ _वाकीदार थे । 
ब्रिडेन में ट्रेंड यूनियन काँग्रेस के 5० लाख सदस्यों में से प्रत्येक सदस्म प्रति सप्ताह 
आपना चल्दा नियमित रुप से चुका देता है (तीसरी झ्ौर चौथी, दोनों ही योजनाम्ों 
भे कहा गया हे कि देश में श्रमिक सघ आन्दोलन के प्छड़ेपन का मुख्य कारशा, 
साधनों का आभार. दै धर 





तीसरी कठिनाई एक शक्तिशाली संगठन बनाने में यह हैं कि श्रप्रिक अपने 
बा, धर्म तह कक न पे पाते बन मत के अपन मे“ भाषा, जाति और स्वभाव के अनुसार प्राय एक दूसरे से प्रथक रहते 
हैं। बह सम बात एकता को छिन्न-भिन्न करने वाली है और श्रमिकों के झापत से 
मिलकर बैठने में रुकावरटें डालती हैं। मालिक उनकी ऐसी दुर्बलता का प्राय- 
अनुचित लाभ उठाते है और फूट डालकर के शासन को दुढ वताये रखने वाली 
नीति को अपनाते है। छेद हे कि देहली) लखनऊ और बगाल में कुछ सघों को 
साम्प्रदायिवता के आधार पर रागठित किया गया था। परन्तु रानु १६४३ ६० में 
सरकार ने ऐसे सघो को मान्यता नही दी ३ 


चौथी कठिनाई यह है कि श्रमिकों मे जीवन-स्तर नीचा होने के कारण 
और कार्य के घण्टे अधिक होने के कारण त तो इतनी शॉवत रहती है भर थे उन्हें 
इतना समय मिल पाता है कि वह श्रमिक संध का कोई कार्य कर सके । जिस 
गिरी हुई दा मे हमारे श्रमिक रहते हैं उसे देखते हुए उनसे यह आाश्चा नहीं की 
जा सकती कि वे अपने सगठन-कार्य की ग्लोर ध्यान दे पायेंगे। 

श्रमिक प्राय: मनपद सौर अजाज्ी-मी होते है झौर उनमे प्रजातन्त्रीय 
उत्साह का प्रभाव पाया जाता है। पीढियो से उनमे शासित होने का स्वभाद्र 
पेड गया हैं और उनमे दास्ता और होनता का भाव घर कर गया है। इन्हीं 
कारणों से वहुत से श्रमिक तो सोच भी नही पाते कि वे स्वयं सगठित होकर कोई 
काय कर सकते है । 
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एक और दोष जो देखने मे आता है वह यह है कि अधिकाँश श्रमिक सघ 
हडताल करने भर उसे चालू रखते के ग्रभिप्नाय से ही बनाये जाते है। वे श्रमिको 
के हितार्थ कल्याणकारी कार्य करने मे असमर्थ रहते है। इस कारण यह देखा गया 
है कि ग्रधिकाश सघ केवल हडताल-प्मिति ही कहलाये जा सकते है | वे स्वस्थ रुप 
से विकास करने का कोई प्रयत्न नही करते । 

इसके झ्रतिरिक्त भारतीय श्रमिक सघो के सगठन मे एक भारी दोष यह है 
कि सघो के नेता उनके सदस्यों अर्थात्‌ श्रमिकों मे से ही नहीं होते | साधा रणतया 
श्रमिक सच का आदर नेता मध्यम वर्ग का एक वकील था राजनीतिज्ञ होता है 
जो जन-उपकार की भावना से या राजन॑तिक उद्देश्य से अपनी सम्पूर्ण शवितयों को 
श्रमिको के हितों के लिये लगा देता है। इन व्यक्तियों को उद्योग की विभिन्न 
तक्नीवी विधियों के विषय मे पूर्णा ज्ञान नही होता है और इस कारण ये मालिको 
के साथ समानता वे ग्राधार पर कसी पारस्परिक वार्ताल्ाप में भाग नहीं ले 
सकते । वे श्रमिकों की वास्तविक क्ठिताइयो को और उनकी शिकायतों को भी 
समभ नही पाते। कभी कभी वे इतना अधिक प्रयत्न कर देठते है कि उनका प्रभाव 
स्वय कम हो जाता है । फिर एसे बहुत से नेता अवसरवादी होते है और उनका 
कुछ निजी स्वार्थ होता है। कई वार वे स्वय आपस मे झगड़ा कर बैठते है और 
श्रमिकों से प्राय अनुचित लाभ उठाते है। वरतंमान समय मे ऐसा देखा गया है कि 
ग्रधिक्तर नेता कसी न विसी राजनीतिक दल से सम्वन्ध रखते है श्रौर श्रमिक 
सप्रो वी आड लेकर ब्रपन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते है। स्वस्थ सघवाद 
का विकास तव तक नही हो सकता जब तक कि उसके नेवा मजदूर वर्ग के ही न 
हो । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्रमिक सघो में जो बाहरी नेतृत्व पाया 
जाता है इसके आने और निरन्तर पाये जाने वा उत्तरदायित्व कुछ सीमा तक 
मालिकों पर भी है। श्रमिकों में यह वास्तविक भय होता है कि अगर उन्होने सघो 
का नेतृत्व किया जो उन पर वाद मे किसी न किसी प्रकार से अत्याचार होगा । 
इस कारण मालिक ही श्रमिकों के हृदय मे यह भावना उत्पन्न कर सबते हू कि 
यदि श्रमिक वर्ग से ही उनके नेता बने तो उनका स्वागत होगा। वाहरी नेतृत्व का 
एक अन्य कारण यह भी है कि राजनीतिक दल श्रमिकों मे अपना प्रचार करते हैं 
और उनके कार्यों मे दखल दते है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की प्रज्ञानता और 
उनमे ग्रनपढ होने के कारण भी बाहरी नेतृत्व श्रमिक सघो मे पाया जाता है। 
ईमानदार, सच्चे और झुझल नेगा अ्रमिको मे से नहीं मिचते। श्रमरीका और 
पश्चिमी देशो के श्रमिक सघो की भाँति भारतीय श्रम सघो के दास इत्ना घद भी 
नही होता कि व बाहरी व्यक्तियों को पैसा देकर अपन कार्य करा सके । 

एक आर कठिनाई यह है कि मध्यस्थ प्राय सघो के विरोधी होते हैं । श्रमिक 
सघो के वन जात से मध्यस्थो के अधिकार छिन जाते हैं । इस कारण ये मध्यस्थ 
हर उचित और प्रनुचित उपाय से श्रमिकों म फूट डालने और श्रमिक सघो के 
उद्देश्यों को विफून बनाने का प्रयत्त करत है। इसके अतिरिक्त मालिकों का 
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व्यवहार भी संघो के श्रति विरोधपुर्णो रहता है। भारग़ मे अभ्रधिकांश मालिक 
ख्मिकों के संग्रठत को अपने अधिका रों, झासन और प्रभाव के लिए एक चुनौती 
समभवे है और कुछ हीत प्रवृत्ति के मालिक तो श्रमिकों की एकता तोडने के लिये 
हर प्रकार के उचित या अनुचित साधन प्रपनाने से नहीं हिचकते । ऐसी कई 
धटनायें हुईं है जबकि मालिकों गे सघ में भाग लेने वाले श्रमिकों पर अत्याचार 
किये है। दे भेदिया, गुण्डे और हडताल-तोडक, भ्रादि व्यक्तियों को संघ कार्यो मे विध्च 
डालने के लिये नौकर रखते है। मालिक प्रतिद्नन्द्दी श्रमिक संघों को भी प्रोत्साहन 
देते हैं और कई वार उन्होने ऐसे श्रमिक सघों को सान्यता देने से इस्कार कर दिया 
है जिनमे उनकी रुचि के श्रमिक न हों । झुंघों के पदाधिकारियों ,को_ मालिकों रियों .को मालिकों हारा 
शिकापव है भय के साम्पा' 
प्राय. घुरा दी जाने को भी शिकायत है ॥श्रमिकों में साम्प्रदाधिकता 
जातियों दे कारण उत्पन्न हुए भेदों से गा ।,जाता है। 
डावटर राधाकमल मुकणी ने श्रमिकों पर अ्रत्याचार होने की कई प्मों व 
उल्लेख किया है। * डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने जो 
कुछ फऋगडो के विवाचक थे, श्पने निर्णय मे यह लिखा है कि “जमशेदपुर पिछले 
वर्षों में अपने ग्रुण्डो के लिये अत्यन्त कुख्यात रहा है । प्रतिद्रन्द्ी सघो के श्रमिको के 
बीछ प्राय मुठ-ेडें हुईं है, सभाभो को वोडा गया है । हाथापाई और पत्थर फ्रेकने 
की घंटनाये भी सामास्य थी । कई श्रम-नेतागं और उनके ग्रतुयायियों पर झुल्लम- 
खुल्ला यह ग्रारोप लगाया गया कि वे मालिको से कुछ धनराशि लेते थे। ऐसी 
परिस्थिति में_ कोई अक्विश्याली तथा ग्रनुद्यासित श्रम्िक साध नढ़ी पंप राकता 
था ग्रौर श्रमिकों के हितों का लालची नेठाग्रो हरा वलिदान होता रहा है।” 
ऐसे भ्रत्याचा रो को कई स्थानों में देखा गया है। राताये जाबे का यह भय कोई 
काएपनिक भय नहीं है। सब १६२६ ग्रौर १६३६ ई० के बीच में प्रहमदाबाद 
कपड़ा मिल भजदूर परिषद्‌ ने अंय्याचार होने पर ४५,००० रुपया सहायता 
धनराशि के रुप मे बाठे थे। उद्दर-अदेश मे भी कानपुर की कपष्ठा मिलों में 
प्रत्याचार होने की घटनाप्रों की जाँच के लिये एक जाँच न्यायालय की स्थापना 
करनी पडी थी । 
इस सम्बन्ध मे थह उल्लेखनीय है कि वम्बई का सबु १६३८ का प्लौद्योगिक 
विवाद अ्रधिनियम संधो के कार्यकत्ता्रो पर अत्वाचार होने को एक ग्रपराध 
घोषित करता था, जिस प्रपराध के लिये १,००० रुपये तक जुर्माना दिये जाने के 
दण्ड की व्यवस्था थी जिसका कुछ माग सताये हुये कार्यकर्त्ता को क्षतिपुर्ति के रूप 
में दिया जा सकता था | डाबटर राधाकमल सुकर्जी ने इस वात का सुझाव दिया 
है कि भारत भे भी अमरीका के सच्‌ १६३५ के 'चेशनल लेवर रिलेशन्स एक्ट' की 
, भाँति एक अधिनियम होना चाहिये। यह अधिनियम अमरीका मे श्रमिको का 
धमैगना कार्ट' माना जाता है। इसके अन्तगंत श्रप्तिकों को स्वय संगठित करने के 
लिये कई अधिकार दिये गये है | मालिकों का संघों में हस्तक्षेप करना, या भ्रमिको 
फ. $. ४ कण सत]बढ ; कष्का तगातड 209७, 9985 357-380. 
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को संघ कार्यों में भाग लेने से रोकना प्रपराध घोषित बर दिया है बा अरे व कसी भी 


अकार का ग्रत्याचार निषंध है । दताड़ा + मे 





मिक्रो को एसे ही अधिकार दिये 
गये है। भारत में १६४२ में मैसुर राज्य में 'मैसुर थम अधिनियम के अत्तगत में_ “मैसूर थम अधिनियम' के अ्रस्तगेंत 
श्रमिकों की अत्याचार से रक्षा वी गई थी। भारत के श्रमिक सघ अधिनियम के 
बरस्तर्गत संत? है के संशोपर्त के अनुसार म सब ४ के सझाधर्त के अनुसार मालिकों के कई कार्यो को अनुचित 
टहयया गया था और ऐसे कार्यो के लिये जुमति के रूप में दण्ड देने की व्यवस्था 
थी । परल्तु यह अधिनियम लागू मही दिया गया। सुलह अधिकारियो के सम्मुख 
जो घुकदमे आगे है उनसे यह रपष्ट पता चलता है कि जित श्रमिकों को मालिक 
कर ढिया जाता. है । पद्या 
श्रमिक सघो के सगठन में एक और दोप यह है कि ग्रधिकाश सघो वी 
सदन व बहुत कम है। इस कारण इनमें यथेप्ट घन सगठन थोर नेतृत्व की 
कर्मी रहनी ह। उदाहरशा्, १६५६-६० मे ब्यौरा दने वाती ७७ ३ प्रतिशत 
, सघो की सदस्यता ३९० से कम थी । श्रमिक सघ की औसत सदस्यता केवल ६२० 
थी । सदस्थता के कम होन का मुस्य कारख यह है कि एक ही उद्योग में श्रमिकों श्रुमिफों 
ध्य कक पक न मनन आप आन कक मे एकता वही है ।औी वी० वी० गिर, 
* ठीक ही इस वात पर ब्रेड दव- स्व है कि एक ऋषग प्र एक ही संध होना 
नाहिये-+-तरे सघ ग्रधिक टिकाऊ हाण । उनका नियमित रूप से कार्यालय बने 
8 मा 
सकता है, समस्त समय के लिये उनम कुमंचारी भी तगाब्रे-जा सकते हैं-घोर-कौदा 
चरते की शक्ति वी उनमे अख्क-हो सकती है । 
चौथी पंचवर्षीय योजना की ल्परेखा में बताया गया है कि यद्यपि पंजीकृत 
श्रमिक सभघो की सल्या जो दि सतव्‌ १६५१-५२ में ४,६०० थी, सब १६६३-६४ 
में बढ़कर ११ ६०० हां गई तथापि खानो के केवल ५०%, फरवंटरियों के ४०%, 
रेलो के २५% भ्रौर चाय बायान के २०% श्रमिक ही इनमें सम्मिलित हुए । ब्रत 
मीति यह होनी चाहिये कि श्रमिको को राघो का रदेस्थ बनने को प्रोत्साहित किया 
जाये | योजना भ इस वात पर भी जोर दिया गया है कि श्रम सघ आन्दोलन 
वो संगठित ल्‍प स चलाने की प्रावश्यकता है जिसका कि देश में अभाव है। 
देश मे श्रमिक सघो मे जो फूट पडी हुई है और उनम द्वेष भावना से जो 
प्रतिहन्द्ठित चल रही है उसका कुछ उत्तरदायित्व राजदीतिक दलों पर भी है।. 
प्रत्येक राजनीतिक दल यह प्रयत्म करता है. कि श्रमिक वर्ग उसकी ओर मिल जाएँ 
पौर इस प्रयत्न मं कह विन वि तल मात न इपे 
दे है । श्रमिक सघो की इस इता ने इस समय एक जटिल रामर॒पा का रूप 
धारण कर लिया है और इस कारण उनके स्वस्थ विकास में एक बहुत बडी 
रुकावट आती है । 
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» उपसंहार और सुझाव 

; रॉयल श्रम आयोग के अनुसार श्रमिक सर्घों के पूर्ण प्रभावशाली होने के 

' लिये दो वातों की ग्रावश्यकता है--एक तो प्रजातस्त्रीय भावना भौर दूसरी शिक्षा | 
श्रमिकों में प्रजातन्त्रीस उद्देश्य की भावना झभी उत्पन्न करनी है। उससे भी' 
भ्रधिक जो रएकावट है वह शिक्षा का अभाव है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजता मेँ 
बतलाया गया हैँ कि एक ही उद्योग में ग्रनेक श्रमिक संघों का होना, राजनीतिक _ 
प्रतिस्पर्धा, घत की कमी तथा श्रमिकों को प्रारस्परिक फूट इत्यादि ही वर्तमाज, 

के यो ही पलक मे कलह की दुर्बलता में से । एक 47० वन कस फुच श्रमिव संघ भान्दोर 
पक के हितों की रक्षा करने के लिये तथा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिये झ्रत्यन्त ग्रावश्यक है। इससे-पंगठित श्रमिकों और मालिकों में श्रधिकतर सहयोग 
भी उत्पन्न होगा झौर औद्योगिक झात्ति भी रहेगी । एक शक्तिशाली सघ श्रमिकों 
की उस समय सहायता करता है जब वे प्रयम बार गाँव से पाते है। इस प्रकार 
बह प्रवातिता, ग्रनुपस्थिति तथा श्रसिकावर्त को कम करता है झौर भर्ती के छोपो_ 
को बूर करता हे । भ्जदूरी को उनित नीति के निर्धाररा में श्रमिक सघ सहायता 
कर. सकते है और प्रबस्धकों के साथ ऑद्योगिक विराम सन्धि. (770००) के 
अन्तर्गत समझौते भी श्रमिक संघ ही कर सकते है।इस प्रकार । इस प्रकार देश के आथिक 
विकास में ग्रौर अ्सेजत्म-पी-सफलता से भी संघों का एक विशेष प्लौर महत्वपूर्ण 
स्थान है-॥ इस समय ऊपर लिखे कई कारणों से श्रमिक संघों में श्रापस में मतभेद 
और फूट है । इसलिये यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि'प्रथम तो श्रमिकों को शिक्षा 
और प्रशिक्षण दिया जाय जिससे वे एक शक्शिली और स्वस्थ सगठन के लामों 
को सभक सके । श्रमिक सघो को केवल एक हडताल समिति की भाँति कार्य नही 
करना चाहिये, वरते उनको अपने कार्य श्रमिकों की शिक्षा को शोर भी विस्तृत 
करने चाहिये- ये कार्य वे अधिक सभायें करके, वाद-विवाद करके, भाषण कराके 
तथा कल्याणकारी कार्य करके कर सकते है । इस झर निरन्तर प्रयत्न होने चाहियें 
कि विभिन्न श्रमिक सघो में एकता आ जाय और एक उद्योग में एक ही संघ हो। 

' 'ग्राचरण सहित्ता' (27००९ ० (०7८०५) (देखिये परिशिष्ट 'ग) में जो नियम 
दिये गये है, उनका थदि उचित प्रकार से ग्रनुसरण किया जाय झौर उनको 
प्रभावात्मक रूप से लागू किया जाये, तो श्रमिक-सघों में जो आपसी भेदभाव और 
द्वेषभाव पडा हुग्ना है वहू दूर हो सकेया झौर विभिन्न सघो के कार्यों में रामंजत्य 

>लाया जा सकेगा ।-इसके अत्तिरिक्त इस बात की भी झ्ावश्यकता है कि श्रम नेता 
ऐसे हों जो स्वय श्रमिक रह चुके हों और उनको उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना 

चाहिये । दितीय पचवर्षीय आयोजना ने दस सुझाव के साय कि आम तो में 

* बाहर वालो की संख्या कम हो, यट्‌ भी कहा है कि बाहर वालों ने देश में श्रमिक 
संध प्रान्दोलन के निर्माण में यथेष्ट महत्वपूर्ण कार्य किया है झ्यौर उनके सम्पर्क 
के बिना यह आन्दोलन इतना शक़्तिज्ञाली ओर विज्ञाल नहीं हो पाता | परल्तु 
हम यह भी कह सकते हैं कि यदि वाह्र वालों का सम्पर्क न होता तो श्रसिक 
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सध आन्दोलन का दिक्मास ऐसे अस्वस्थ रूप में नहोता। सघधोको इस बात 
को सम लेता चाहिये कि यदि वे डिसी ऐसे व्यक्षित पर, जो श्रमिक वर्ग वा 
नहीं है, अधिकतर निर्भर रहेगे तो उनकी अपने को संगठित करने दी झवित 
अवश्य कम ही जायेगी। वर्तेमान समय की सबसे दी झावश्यक्ता यह है कि ५ 
> धाजनीतिक दल श्रमिक सघो से अलग रहे और श्रमिक सघो को राजनीति से 
दूर रखा जाय और वे ग्रपने कार्यों को श्रमिकों की भलाई तक ही सीमित रक्‍सें । 
इस मम्वन्ध मे यह दात बहुत आवश्यक है दि 02% पाल 
विधियों में प्रन्निक्षण दिया जाय । हितीय पचवर्षी: में इसके 
वृत्तियाँ देन की व्यवस्था है। इम बात का सुझाव दिया जा सकता है कि ऐसे 
श्रमिकों के प्रशिक्षय के जिय जो सप-नेता वतन वी झाकाक्षा रखते हो भ्रविकतर 
मस्यायें खोलीं जाये । कोलम्वो ग्रायोजना के अन्तर्गत श्रमिक संधों के पदाधि- 
बारियों को प्रशिक्षण के लिय इगलेट भेजा जा रहा है । 
द्वितीय पचवर्षीय झायोजना भें इस वात का भी सुझाव था कि सघो को 
कुछ घर्ते पूरी करन पर वृधानिक मान्यता द देनी चाहिये। परन्तु कातुन केवल 
उपशमत (0300५6) का कार्य हों करें सकता है और केवल दोषो को ही दूर कर 
सकता है| पदि श्रमिक स्वय नक्तिशाली होग्रे, तो किमी विधान की भ्रावश्यक्ता 
नहीं हागी । मालिक भो एक शक्तिशाली झौर पूर्ण रुप स प्रतिनिधित्व करन वाले 
सघ को मान्यता दने से इन्कार नहीं कर सकग। इस सम्बन्ध में इस बाद का 
उल्लेख क्या जा सकता है कि मई १६४५८ मे भारतीय श्रम मम्मेलन के १६वें 
अधिवेशन मे श्रमिक सघो को मान्यता प्रदान करत के लिये कुछ छ्ते बनाई गई 
और अब उनकों अनुशासन सहिता' के परिशिष्ट में जोट दिया गया है । (देखिये 
परिश्चिष्ट 'ग') । सधा को श्रपतो धनराशि म वृद्धि करने के लिय ठितीय पच्रर्षोय 
“४ आयाजना मे यह सुभाव दिया गया था कि सघो के नियमो म यह वात भी मरा 
जानी चाहिये कि कम से कम चार झाने मात्िक सदस्यता झुल्क होगी । इस वियम 
वे विना किसी भी संघकों एवं सान्‍्य सूघ वे रूप मे रजिस्टर्ड न क्या जाय 
शेष धनराशि या ववाया के चुकाने के जो नियम है उनको दृटता से लागू वरना 
चाहिय । १६६० के भारतीय धमिक सघ (सद्योधित) अधिनियम वे अन्तर्गत अब 
प्रत्यक्ष सदस्य ने लिय॑ कम से बस २५ पै० प्रतिमाह का चन्दा देना अनिवार्य 
कर दिया ग्रया है । 
हृतीय पचवर्षीय आयोजना मे कहा गया है वि “भजदूर सघो को औद्योगिक 
और आविक प्रगासन वे ढाँचे का एक अ्निवायें अय माना जाये और इन्हे एन 
उत्तरदायित्वो वो सभालने के लिये तेयार किया जाये। अधिकाधिक मात्रा म 
श्रमिवों द्वारा ही श्रमिकों का नेतृत्व किया जाना चाहिये--श्रमिक्तोे के शिक्षा ८ 
बार्येक्ष्म मे प्रगति के साथ-साथ यह श्रक्तिया भी तेज हो जायेगी। इस समय 
अमिक सच अधिकतर गपर्याप्त घब वे कारण वाई कठिनादयों का अनुभव करते हैं। 
अनुज्ञासन्‌ स्टिता में मजट्टूर मघो को मान्यता देने के लिये जो नियम निर्धाण्ति 
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किये गग्मे है उनके फलस्वरूप देश भे एक सशक्त और स्वस्थ मजदूर भान्दोलन का 
विकास होगा ।” 


>£ चौथी प्रचवर्षीय थोजना की रूपरेखा मे कहा गया है वि “श्रमिकों को 
केवल अपने सदस्यों को अच्छी मजदूरी दिलाने तथा काम करने व रहने की समुचित 
दशाएँ उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी के रूप मे ही कार्य नहीं करना चाहिए, 
अपितु देश के विकास मे अपना अधिकाधिक महत्वपूर्ण योग देना चाहिये ।” इससे 
स्पष्ट है कि हमारे देश मे एक अक्तियाली श्रम सघ प्रान्दोलन के विकास में दो 
मुख्य बाघाएं है एक तो संगठित श्रम सघ झान्दोलन का प्रभाव तथा दूसरी 
साधनों की कमी । 


“४ यह बात भी घ्यात देने योग्य है कि श्रमिकों की भ्राथिक दशा में सुधार की 
बहुत श्रावश्यकंता है | अपने सग्ठन-कार्यो के लिये जब तक श्रमिको के पास यथेष्ट 
समय, द्ाक्ति और धन न होगा, स्वस्थ सघवाद का विकास सम्भव नहीं है । इस 
कारण स्वस्थ सगठन की समस्या को प्रृथक्‌ रूप से नही सुलझाया जा सकता। इसके 
लिये सब ओर से तथा हर प्रकार के प्रयत्नों की भावश्यकता है। श्रमिक स्रधों को 
यह समभना चाहिये कि उनका कार्य केवल यही नही है कि बे सालिको से झगड़ा 
करते रहे या केवल श्रमिकों की भलाई व उन्नति के लिये ही कार्य करते रहे । प्रव 
उस्हे राष्ट्रीय हित के लिये आ्त्म-त्याय और सहयोग को भाववा से काये करने 
की नीति प्रपतानी चाहिये । उन्हे श्रमिक सघ अनुशासन की एक सहिता का भी 
निर्माण करके इस बात का प्रयत्न करना होगा कि सब श्रप्तिक ठीक राह पर चले । 
इस सम्बन्ध में “अनुशासन सहिता' तथा 'प्राचरणा सहिता! जैसे महत्वपूर्ण पग 
ग्रत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकते है । (देखिये परिशिष्ट “ग')। पिछले कुछ वर्षों स्ले 
श्रमिकों मे अधिक मनोवैक्ञानिक (95५४०८७०॥०४/८॥।) परिवर्तन पाया जाता है। वें 
अपने ग्रधिकारों से तो अधिकतर परिचित हो गये है परन्तु इस परिवर्तत के रामय 
गे बे अपने कत्तंव्यों को भूल गये है। हर ओर से मालिकों की ये शिकायते प्राती 
है कि श्रमिकों की कार्यक्ुशलता कम हो गई है। श्रमिक अधिक कार्य करने में कोई रुचि 
नहों दिखाते और मालिक उनसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हडताल का हर समय 
डर लगा रहता है। पिछले दिनो गे श्रशिको की ओर से [हिसात्मक कार्य भी हुये है, 
जुंसे--कलकत्ता, खडगपुर, वम्वई, झहमदावाद झादि में । अभी हाल के कुछ महीतो 
भे श्रमिकों द्वारा “घिराव” के जो हथकण्डे अपनाये गये है, यह वडी गम्भीर वात 
है। “पिराब' में श्रमिक कारखाते के मालिको तथा प्रवन्धकों को कारखानों भे ही 
अथवा उनके निवास स्थानों में ही लम्बे समय तक घेरे रहते है । कभी-कभी तो इस 
अवधि में उतको खाना, पानी से भी वचित कर दिया जाता है। ऐसे अस्वस्थ 
चातावरण को दूर करने को झ्रावश्यकता है । इसका सबसे श्रच्छा उपाय गही है 
कि स्वत्य श्रमिक समठत के विकास का प्रयत्न किया जाय ) दे में इस बात का 
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झान्दौलत भी चल पड़ा है कि श्रमिकों को भी प्रवन्ध कार्यों मे भाग दिया जाय । 
इसका प्रयोग भी सफलतापूर्वक कई स्थानों पर क्या गया है । इस प्रान्दोलन का 
विस्तार हो सकता है, परन्तु इसकी सफलता के लिये भी यह ग्रावश्यक है कि 
शक्तिशाली और पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक सथ हो | यदि हम 
अपने श्रमिकों से अधिक कार्यकुशलता की आाशा करते है तथा देश में अधिक 
उत्पादन और औद्योगिक शान्ति चाहते हैं तो यह झ्रावदयक है कि सघो के समस्त 
द्ोपो को दूर करने और स्वस्थ सघवाद के विकास में उन्नति करने की ओर हमे 
गम्भीर रूप से प्रयत्न करने चाहियें। 


कप बे ४ 
इंगलेग्ड सें श्रसिक संघवाद 
850६6 ७३054 ॥४ ६/३6!.%५०0 
मुध्ययुग में दस्तकारी श्र णियाँ 
(0४४ 00॥05 ॥9 ४76 शा१0]0 3865) 
ब्रिदेन के श्रमिक संघ औद्योगिक क्राति की उपज है । इससे पूर्व अधिकतर 
उद्योग-धस्धे भ्रमिकों के घर पर ही होते थे ग्रौर श्रमिक कठितता से ही मिल पाते 
थे क्योंकि वे भ्रतग-अलग कार्य करते थे | अत. किसी प्रकार के सथ बगाने का 
अवसर न था । परन्तु मध्ययुग मे श्रमिकों की दस्तकारी श्रेशियों ((7०) 50॥05) 
को उल्लेख मिलता है । यह उन कुशल श्रमिकों के सघ थे जो एफ ही प्रकार की 
वस्तु के उत्पादन में सलग्न होते थे। इस प्रकार की श्रेणी या गिल्ड सभी व्यवसायो, 
जैसे--सीमेंट, यातायात श्रादि में पाये जाते थे। परन्तु ये दल्तकारी श्रेणियाँ 
प्राधुतिक श्रम्तिक सघों से भिन्न थी। दस्तकारी श्रेणियाँ उत्त शिल्पियो का संगठन 
थी जो मालिक होने के साथ-साथ श्रमिक भी थे और यह सम्पूर्ण दस्तकारी को 
नियत्रित करते थे, परन्तु श्रमिक सधघ में केवल श्रमिक ही होते है | इसके भ्रतिरिक्‍त 
यह मध्यकालीन दस्तकारी श्रेणियाँ अधिकतर स्थानीय ही होती थी जबकि आधुनिक 
श्रमिक सघ झधिक विस्तृत आधार पर संगठित किये जाते हैं। श्रेणियाँ घामिक व 
दान के कार्य भी करती थी जो कि आधुनिक श्रमिक सघो के द्वारा सम्पन्न नहीं 
किये जाते । श्रेणिया एक ही व्यवसाय में लगे व्यक्तियो का सगठन होती थी, परन्तु 
श्रमिक सघों में विभिन्न व्यवसायों के श्रमिक भी हो सकते है । दोनो में एक प्रन्य 
विभिल्नता यह थी कि दस्तकारी श्रेणिया अपने तथा जनता दोनों के ही हितों को 
ध्यान में रखती थी । प्राधुनिक श्रमिक सघ सामान्यत मजदूरों के ही हितों का 
ध्यान रखते है और कभी-कभी जनसाधारण और झपने उद्योग तक की भलाई की 
परवाह नहीं करते । 
शाधुनिक श्रमिक सधों का विकास 
ऐप अठारहवी शताब्दी तथा उसके पश्चात्‌ आधुनिक उद्योग-धन्धों के विकास 
होने के कारण श्रमिक सो की झावश्यकता ग्रनुभव हुई। कारखाना प्रणाली से 
श्रमजी वियों के एक नये वर्ग की उत्पत्ति हुई जो अपने निर्वाह के लिये पूर्णतया 
अपती मजदूरी पर ही निर्मेर या । व्यक्दिवाद ([गरवीशंत०७३॥5ए) के ऐसे युग में 
जवकि प्रबन्ध नीति (].955८2-27०) हो सर्वोपरि यी, क्षमिक वर्ग को अनेक 
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हानिया पहुंची । श्रमिको को अनेक कठिताइयों वथा अन्याय का सामना करता 
पड़ता था तथा उनका प्रूण रूप से शोषण होता था। प्रारम्भिक संगठन छ् 
शोषण के स्वाभाविक परिणाम थे । 


ससद का विरोधी व्यवह्यर संगठन कानून 
((०7्रत॥8 ७00 [.8५४५) 


इस युग से पूव कुछ ऐसे ग्रधिनियम थे जिनके अन्तगत मजदूरी का 
निर्धारण जस्टिसेज ग्राफ पीस (7750065 ० ९९४०४) द्वारा होता था। इस 
प्रकार जब सरकार न श्रमिकों की अवस्था पर तियत्रद्य रखन का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ले लिया तव मजदुरी बढाने ग्रथवा श्रम अ्वस्थाग्रो म हस्तक्षप करने 
के लिये श्रमिक संगठनों का कानुन द्वारा निषध कर दिया गया। इसी प्रकार वें 
निषध मालिकों के लिये भी थे। परन्तु समय की गति के साथ साथ मालिकों के 
जिये राज्य का यह हस्तक्षप निष्क्रिय होता गया। औद्योगिक क्राति के पश्चात 
जब्य उद्योगों का तीत्रगति से विकास हुग्मा, राज्य के कानूनों का प्रभाव कम हो गया 
प्रौर मजदूरी तथा श्रम की अवेस्थाएं मार्जिकों द्वारा निर्धारित की जान लगी। 
परिणामस्वरूप श्रमिको का शोषण हुआ | परन्तु संगठन अब मी अपराध माने 
जाते थे और पडयन्त्र के कानुन ([.8७ ० (०0759730)) व अन्तगत दडित होते 
थे । तत्कालीन ग्राथिक सिद्धान्त ने भी श्रमिक सधो के प्रति सरकार के दष्टिकोण # 
प८ प्रभाव डावा । मजदूरी निधि सिद्धान्त (१४४६०४ ४०0४ 7209) के 
प्रनुसार मजदूरी एक निश्चित निधि मे स दी जाती है श्ौर यदि श्रमिका का कोई 
सध कियी एक उद्योग म श्रमिक सघो के माध्यम से अधिव मजदूरी प्राप्त कर जता 
है तो दूसरे उद्योग म॑ं श्रमिकों को कम मजदूरी मिलेगी । इसके अतिरिक्त प्रासीसी 
क्रान्ति ने भी इगतड़ मे यह भय व्याप्त कर दिया कि वही यह श्रसिव सघ 
त्रान्तिकारी न हो जाव । भरत ससद्‌ (७॥0॥०70) इन सघो क प्रति विरोधी 
हा उठी और कई एसे ग्रधिनियम पारित किये गय जिनके ञ्र तगत एक के बाद 
एक उद्योगों म संगठन अवैध घोषित कर दिये गय। इन सब कानूना के पश्चात 
सन्‌ १७६६९ और १८5०० म संगठन वातुन (एण्राणाउ्रध0/ स्‍.8७5) वे रूप मे 
और भी क्ठार कदम उठाय गये जिनके अन्तगत तगाम उद्योगा म रागठनों का 
अर्वध घाधित कर दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों के गुप्त सघ 
बनन लग । गुप्त तहखातो म सभाय होने लगी तथा सदस्यो के नाम भी गुप्त रखे 
लए" जग ५ जय फरतित्ोो। रे सा फफदा। उप से चात नहीं बार सकते थे और 
_>गातिपुरा ढंग स समभौता का रास्ता बन्द हो गया था तव परिणामस्वरूप अनेक / 
४ स्थानों पर हल्ताल हुइ ग्रोर श्रप्तिक हिसा पर उतर आये तथा मानो की तोड़: 
फोड की गई क्योकि मझीकें श्रमिको द्वारा उनकी निधनता और क्ठिताइयों का 
करण समभी जाती थी । इरा रामम कुछ फ़डला स्ासाइदीज अर्थात सित्र 
समितियाँ वनाइ गई जो कि १७६२ के फ्रेंडववी सोत्ताइटीज एक्ट [एार00|9 
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8०005 ॥०) के अन्तर्गत पंजीकृत होती थी । इन 'फेडली सोख्राइटीज' ने कुछ 
साभपुर्ण कार्य किए, जैसे--श्रमिको को बेकारी और बोमारी के दिलों में 
सहायता दी । यह कार्य बाद से श्रमिक सो द्वारा किए जाने लगे । परन्तु ऐसी 
संस्थाये भमिको का वैधानिक संगठन नहीं कही जा सकती थी क्योकि (तमाम 
सक््थाये निषेध थी ॥ 
श्रमिक सो का प्रारम्भ 

श्रमिकों में यसन्तोष व्याप्त ही रहा परन्तु शिक्षा और तीक वृद्धि न होने के 
कारण वे ग्रनेक वर्षो तक सगठन कानूनों (९०णणाए४॥07 4.39$) को समाप्त 
न करा सके । सँद्धान्विक रूप से तो मालिको के सघ बनाने पर भी प्रतिवन्‍्ध था 
परन्तु इस प्रतिवन्ध को लागू करने के लिये बहुत ही कम कार्य किया गया जबकि 
श्रमिकों के लिये 'पड्यन्म के कातून! के अन्तगंत कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। कुछ 
तीघ वृद्धि वाले श्रप्तिको ने सशठत कानूनों को समाप्त कराने के हेतु आन्दोलन 
किया । “फ्रासिस प्लेस! (पाधश्याज्नं3 ?।8००) नासक एक दर्जी गे कई वर्षों तक इन 
प्रधिनियमों को एमाप्स कराने के लिये कार्य किया और १८२४ में ससद के निम्न 
भवन (7700$8 ०/ ए०४४००४$) के कार्तिकारी नेताओं, विश्वेषहर जोसेफ ह्यूम, 
(7०६०9७४ प्0ग्ा०) की सहायता से एक ऐसा झधिनियम पारित कराने मे सफल 
हुआ जिसके अन्तर्गत श्रमिको को मजदूरी और काम के घण्डो के प्रइन पर मालिकों 
से वातचीत करने के लिए सघ बनाने की ग्रमुमति प्राप्त हो गई। परन्तु इस 
अधितियम्त के परिशामस्वष्ष ब्रेक हडताले हुई और पउ्रव्यवस्था फैली। इसकी 
प्रतिक्रिया हुई। सन्‌ १८२४ के अ्रधिनियम के द्वारा श्रमिकों को पड्यन्त्र के 
सामान्य नियम के भ्रन्तर्गत भी देण्डित नहीं किया जा सकता था। इसलिये इसके 
स्थान पर सब १८२५ का सशोधित ग्रध्िनियम पारित किया गया जिसके अन्तर्गत 
सघो को वैद्यानिक रूप तो प्रदान किया गया, परन्तु सामान्य कानून का कोई भी 
उल्लेख नही था अत श्रमिक अभ्रव किसी भी सगठत के लिये, जिसका उद्देश्य कार्य 
के घण्दे या मत्दूरी के बारे मे समकोता कराना नहीं घा, सामान्य फातुन के अस्तयंत 
दण्डित किये जा सकते थे और न हो हड़ताल करने बाले श्रमिक दूसरे मणदूरो 
को काम पर भआाते से रोक सकते थे । इससे श्रग्मिक सप्षों को काफ़ी क्षति पहुँची 
और १८४२४ के अधिनियम द्वारा इनको केवल वेघानिक मान्यता ही प्राप्त हो 
सकी । इस अधितियम के पास होने के साथ ही श्रमिक सघो के इत्तिहास में 
निर्मारा-काल की समाप्ति हो गई | 

सव्‌ १८२४ के पदचात्‌ श्रमिक सबों का गुप्त रूप से संगठित होना बन्द 
हो क्या श्रौर उनकी तथा उनके सदस्यों की सल्या में झाग्यातोत वृद्धि होने लगी। 
इस समय के अधिकतर सध॒ केवल हडतास समितियों के रूप में थे। ज॑से ही 
हृडताज्ो को चालू रखने के लिए निधियाँ समाप्त हो जाती थी, श्रमिक काम पर 
लौट गाते थे । स्थानीय छोटे-छोटे थ्रम्रिक संघों को बड़े संगठनो के रूप मे परिवातित 


१२३ रे /.. श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्यार 


करते क्य प्रयत्न भी किया गया । १८३४ मे रावर्ट ओवन के प्रभाव के फलस्वरूप 
“ग्राड नेशनल कन्सोलिडेटेड ट्रेड यूनियन” की स्थापना हुई । परल्तु यह “प्रा वेशनल' 
सदस्यों की आ्राशाओं की पूर्ों करने मे असमथथे रही क्योकि इसम आथिव एुननिर्मास्य 
के आदर्श बहुत ऊँचे रखे गये थे जिनको प्राप्त करता कठिन था। इसलिए यह 
जहद ही समाप्त हो गई । कुछ वर्षों वक श्रम्तिको वा विश्वास संघवाद से उठ गया 
और उन्होते प्रपना ध्यान राजनैतिक कार्यवाहियो की ओर दिया तथा चा्स्टि 
आन्दोलन का समर्थेन किया जो कि सन्‌ हैं३२ के “सुधार अधिनियम 
(वीणा 8०) की प्रतिक्रिवा के परिणा"स्वष्प चालू क्या गया था। इस 
अधिनियम के ग्रस्तगंत मध्य श्रणी के व्यक्तियों को तो मत देने का भ्रधिकार मिल 
गया था परन्तु श्रमिक इस अधिकार से वचित ही रहे थे । यह चाटिस्ट झरानदोलन 
भी झपन उद्दश्यो को पूर्ति में असफल रहा । इस प्रकार एक ओर क्रान्तिकारी 
उपायो तथा दूसरी ओर राजनैतिक क्ियाओं से हताक् होकर श्रभिकी ने भ्रव अपना 
ध्यान कम महत्वाकाक्षी तथा अधिक सतर्क (0900005) गौर अवसरवादी नीति 
की ओर लगाया । इसका परिणाम यह हुआ कि सत्‌ १८४३ के पश्चात्‌ श्रमिक 
सधो के इतिहास मे एक नया भ्रध्याय ग्रारम्भ हुआ । सन्‌ १६५१ में, एमलगैमेटेड 
सोछाइटी भ्राक इजीनियस की स्थापता ऐसे दृढ आधारो पर की गई कि वह ग्राज 
तक चल रही है। धीरे धीरे श्रन्य कई उद्योगो में भी संगठित सध बनाये गये । 
इस काल मे श्रमिक पधो की एक मुह्य विशेषता यह थी कि यह अपने संदस्थों से 
बहुत भ्रध्िक भात्रा मे चन्दा लेते थे और उनको हर प्रकार की सहायता देते थे । 
अत्त श्रप्रिक हसताल करना पसन्द नही करते थ क्योकि वह अपने छएपये को जिससे 
उन्हें बीमारी तथा वेकारी जैसी भ्रवस्था मं सहायता मिलती थी, व्यर्थ खर्च नहों 
होत देना चाहते थ | एक अन्य मरहत्वपुए विज्ञेपता यह्‌ थी कि कुशल श्रप्तिकों के 
संघ तो वत परन्तु अकुशल श्रमिकों के हिंता की ओर घ्यात नहीं दिया गया । 


सबू १६७१ की श्रमिक संघ अधिनियम (77808 ए0ण 8०४ ० 87) 
संधो का विकास 


सब्‌ १६६०-७० के मध्य श्रमिक सघ पुन सक्रिय हो गये, परन्तु इनकी 

बदती हुई शक्ति का मालिकों ने स्वागत न किया । कभी कभी हडताल और इधर- 
उधर हिंसा की घटनाएं हो जाती थी जिनके लिए श्रमिक सघ उत्तरदायी त थे । 
परन्तु ऐसी घटनाओ ने सधो को दवाने के लिए मालिकी को अच्छा अवसर प्रदान 
कर दिया। सम १८६७ में श्रमिक सधो की जाँच करने के लिए एक रॉयल 
क्मीझन की निमुकित हुई औरद ससद में यह आश्या व्यक्त की गई कि सगठन काबून 
पुद लागू बर दिये जाये । श्रसिक सथो पर मंत्रीपुर्ण सम्बन्धो को समाप्त करने, 
श्रमिकों के चरित्र को गिराने, ग्रनावश्यक् रूप से हडताल कराते तथा व्यापार की 

प्रगति में बाधा पहुँचात के झारोप लगाये यये थ । दूसरी भोर श्रमिक सघो ने यह 

क्षिकायत की कि सष्ये वी विधि के रक्षार्थ कोई उचित विधान नहीं था और 


इंगलैण्ड से श्रमिक स॑बदाद ११३ 


विधान के अन्तगत उनके कार्य सीमित थे | यद्यपि रॉयल कमीशन के सदस्यों का 
इस प्रइन पर मतभेद था परन्तु कमीशन संघों के पक्ष में ही था ॥ श्रस्थायी रूप में 
सन्‌ १८६६ में 'ट्रेड यूनियन प्रोटेक्शन झ्लॉफ फण्डस' अधितियम पारित किया गया 
* शोर उसके पश्चात्‌ सन्‌ १८७६ ई० में रेड यूनियन एक्ट' पारित किया गया जिसने 
प्रथम बार श्रमिक संघों को वेधातिक मान्यता प्रदात की । सब १८७१ के इस 
अधिनियम की मुख्य घारायें मिम्त प्रकार थी-- 7१) किसी भी श्रमिक सब को 
क्रेबल इस कारण पअरयंध घोषित नहीं किया जा सकता था कि उसने उद्योग के 
हिंतो के विरुद्ध कार्य किया है। (२) श्रमिक संघों को “फ्रेंडली सोस्रायदीज" के 
एजिस्ट्रार के पास अ्पते को पजीकृत कराने का अधिकार था और उसके सम्मुख 
कैखा, पता, नाप्त आदि अस्वुत करने होते थे । (३) कोई भी पंजीकृत सघ भूमि 
ब.इमारत को प्राप्त कर सकता था तथा मुकदमो को चला सकता था या उनसे 
बचाव करने के लिए प्रग उठा सकता था। प्‌) सघों की [निधि को रक्षा प्रदान 
की गई | श्रमिक धो के कोपाध्यक्ष तथा पदाधिकारियों को तिधि के दुरुपयोग के 
का (ए दण्डित किया जा सकता था। 
सन्‌ १८७१ क॑ इरा अधिनियम ने श्रमिकों को सध बनाने का अ्रधिकार 
प्रदान तो किया परन्तु इसी सगय एक फौजदारी कानून संशोधन झधिनियम 
(एसक्राए॥। [.20 सै एश११धाशा! 0०६) प्रित किया यया जिममे धरना और 
धमकी देने वालो के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई। इस कातून के 
द्वारा किसी भी प्रभावात्मक हडताल का कराना ग्रसम्भव स्ला हो गया। इस 
कातून के विरोध में आन्दोलन हुआ और इसी कारण सन्‌ १८७४ में ग्लेडस्टन 
की सरकार को श्रमिक साघों के मत ने मिल सके । सब १६७५ में 'कन्जरबेटिव' या 
अनुदार सरकार ने एक और अधिनियम पारित कर शान्तिपूर्णं ढग से धरना देने 
सथा श्रमिकों का मालिको से सौदाकारी करने के अधिकार को भअर्वध घोषित कर 
दिया । सत्‌ १६६७ भे एक सशोधन और हुआ जिसके भन्तगेंत यह व्यवस्था की गई 
कि यदि कोई सघ प्रार्थता करे या यदि बह कानून के प्रनुसार अपना ब्यौरा प्रस्तुत 
ने कर सके भ्थवा निष्क्रिय या बन्द हो जाये तव उसका पज्जीकरण समाप्त किया 
जा सकता था। 
इसके पह्चात्‌ अनेक नये संघों का निर्माण हुआ, परन्तु सब १८७४ की 
औद्योगिक मन्‍्दी के परिणामस्वरूप अनेक हुड़त।ले शसफल हुईं और छोटे-छोटे संघ 
समाप्त हो गये परन्तु फिर भी श्रमिक संर्घो का विस्तार, जारी रहा | भ्रय तक यह 
कुशल ्षमिकों तक ही सीमित था परन्तु प्व इसको अकुचत श्रमिकों तक पहुंचाने 
का प्रयस्न किया गया, यद्यपि इसमे उनकी कम मजदूरी भौर कम बुद्धि के कारण 
काफी कठिनाई पड़ी | फिर भी आन्दोलन चलता रहा श्रोर बन्दरगाहो, गैस कार्य 
तथा ग्न्य अजुशल कम चारियो के संद भी बनाये गये | प्रगस्त १८८६ में गेस कार्य 
के कर्मचारी हडताल करके अपने कार्य के घम्टे कम कराने में सफल हुए। सब्‌ 
शृ८्थद से दियासलाई उद्योग, में कार्य करने वालो लड़कियों ने भीसती ऐसी देसेम्ट 
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के बतृत्व मे एक हडताल की । इन लडकिया का न तो कोई उचित संगठन 
था और न ही उनके पास घन था। परन्तु जन सहानुभूति इतनी अधिक थी कि 
उनकी सहायता वे ज़िये घत एकत्रित हो गया झ्लौर उनको मातिकों से कुछ 
रियायतें भी मिल गईं । सम श्८८६& मे लन्दन के गोदी कमचारी हडताल क॑ द्वारा 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कराने मे सफल हुए । इस प्रकार अकुशल कमवारिया 
के अतक सध बने | इसी समय १८६० ई० मे रेलवे कर्मचारियों का एक सम्मिलित 
ह.820.22:% 5०28: 02 / 
सच (48 8०णब(2१ 8020५ ० एफ $0००४५) बन यद्यपि रेलवे 
कमचारियों के सच १८७१ से बनने लगे थे। यहाँ इस वात का भी उल्लख किया 
जा सकता है कि १६वी ब्ताब्दी के अन्त तके श्रत्रिक सघ अपन संदस्थां को 
कल्याएक्रारी लाभ नही पहुंचाते थे क्योकि यह काप सरकार का समभा जाता 
था । सन्‌ १८६२३ में श्रमजीवियी की अवस्था को सुधारने के लिये स्वृतन्त मजदूर 
दल [0059९0७६॥॥ [49007 ९४४५9) का निर्माणण किया गया। इस लेबर 
पार्टी न कई बार अपनी सरकार बनाई है । दराके बाद रो श्रमिक राघों न स्व॒तन्त्र 
रूप स रॉजनतिक कार्यो म भाग लिया तथा साम्राजिक कानूबी की उत्तति की और 
अधिक घ्यान दिया । 


_.टंफ्देल रेलसे कम्पनी और ऑस्वोर्त के मुकदमे 


वतमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो म इगलैण्ड के श्रप्तिक सघ प्रान्दोलन 
ब| दो भारी झटके लगे । सन्‌ १६०० में ट्रफवेल रेलव कम्पली के बमचारियों न 
हडताल की | कम्पनी ने रेलवे कम चारियों क सम्मिलित सघ [#ग्राप्माप्ातंत्ते 
$00७५) पर क्षतिपूर्ति के लिये मुकदमा दायर किया। सध का विचार था कि 
सन्‌ १८७१ झौर १८७४ के प्रधिनियमसो द्वारा उसको पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त थी परच्तु 
स्थायालय न सघ को कम्पनी को भारी मात्रा म॒ क्षतिपूर्ति दने कर आदेश दिया। 
इसस यह धारणा बन गई कि सधो का घन मुकदमो म तथा क्षतिपूर्ति देन म ही 
व्यथ नप्ठ होता था। सन्‌ १६०६ म व्यापार विवाद प्रधिनियम (]7366 
]0890स्‍65 #९०() के अन्तगत इस विपय से कुछ अधिकार मिल और न्यायालया 
'को इस बात के लिए मता कर दिया गया कि वह झास्तिपुवक धरना देन वालो 
तथा सध के कार्यों के विषय में कोई भी मुकदमा न ले । 

श्रमिक सघवाद को दूसरा महत्वपुूण्ा ऋटका अपनी राजनैतिक क्रियाओं के 
परिणामस्वरुप लगा । कई श्रमिक सघ अपने सदस्यो से मजदूर दल का समथन 
करने के लिय चन्दा लेते थे । उनके इस अ्रधिकार के विरुद्ध सन्‌ १६०८ म॑ रेलव 
कर्मचारियों के सम्मिलित संघ (#7वहिधयाआ०त 5028५] के एक सदस्थ 
मिट डब्लू» प्रॉसबोर्न ने आकाज उठाई और उनके इस मत वा न्यायाज्षयो ने भी 
समर्थन किया । इससे प्रजटूर दल (.३७७७ ९४7) का अस्तित्व ही खतरे में पड 
ग्या। ग्ब केवल घनी व्यक्ति ही दत के तिए घन दे सकते थे और श्रमिक एंसा 
फरने में ग्समर्थ थे । सन्‌ १६१३ में 'ट्रेड यूनियन एक्ट' पारित किया गया जिसके 


हे 
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अनुसार संघ राजतेतिक कार्यो मे भाग ले सकते थे तथा इस कार्य के लिये घत भी 
एकत्रित कर सकते थे । परन्तु राजनैतिक कार्यो में भाग लेने के लिये आवश्यक था 
कि उसका समयेत मतदाव द्वारा बहुमत से होना चाहिए तथा राजनैतिक निधि को 
अन्य विधियों ये पृषक्त रखा जाय । इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्तिगत्त सदस्य 
राजनदिक निधि में चम्दा देने से मना कर सकता था झौर उसे इस कार्य के लिए 
कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता था / 
युद्ध और संघ 

प्रथम महायुद्ध में श्रमिक संध आदोलन का महत्व बढ़े गया | युद्ध कास में 
हड्तालें स्थगित कर दी गई और श्रमिक सघ व मजदूर दल ने झपने झाप को 
पूर्संतया युद्ध में लगा दिया तथा अपने अनेक अधिकारों का परित्याग कर दिया। 
परन्तु युद्ध की स्थिति के कारण नई झ्रौद्योगिफ समस्याएं सामने आई और 'अ्मालय 
प्रतिनिधि! (&॥00 $2४979) आन्दोलन के रूप में एक नया श्रमिक शाघ ग्रान्दोलन 
उठा । युद्ध के वेश्चात्‌ ही आधिक मस्दी आई । मजदूरी में कमी कर दी गई भौर 
अनेक हडतालें हुई । १९१६ मे रेलवे की हृडताल में भ्रमिको को सफलता प्राप्त 
हुई । लन्दन में गोदी कमंचारी, प्रनेस्ट वेबिन के नेत्त्व मे, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त 
करने गे सफल हुए। सन्‌ १६२६ में एक ग्राम हडताल हुई जिसके परिस्यामरबरूप 
सब्‌ १६२७ का श्रम्तिक गाय ना पारित किया गया। इसके द्वारा ग्राम 
हडतात्रो को अवध घोषित कर दिया गया । इस अधिनियम के अन्तर्गत इस बात 
की भी व्यवस्था थी कि प्रत्येक सदस्प को राजनैतिक निधि में अन्दा देने की अपनी 
इच्छा को घोषित करमा चाहिये भोर सद्‌ १६१३ के झधिनियम की भाँति यह 
प्राबइपक नहीं रह ग्रमा कि प्रत्येक व्यक्ति राजनैतिक निधि गे चन्दा दे और जो 
न देना चाहे बह मना कर दे । इस वात से मजदूर दल में असन्तोय व्याप्त हुआ । 
परन्तु उम्र समय की (१६१६-३१) 'लेवर' सरकार ने भी इस ओर कोई ध्यान 
नही दिया | सने १६४६ के श्रसिव संघ अधिनियम तथा व्यापार ब्रिवाद प्रधिनियम 
के दारा ही सन्‌ १६२७ से पूर्व की इस बात को पुत्र. लागू किया गया कि प्रत्पेक 
सदस्य को राजन॑तिक निधि मे ऋःदा देना होगा जब तक कि बह छूट के लिए 
प्रार्थना न करे । 
वर्तेमान स्थिति त्तथा सघों का सयठन 

इस प्रवश्ि के परचात्‌ से इंगलेड में श्रमिक रांघ आत्दोलत तिरन्तर शक्ति 
शाली होता जा रहा है गौर इसने श्रप्तिको के कल्याण झौर हित के लिये अनेक 
कार्य किये है। मभिकतर कर्मचारी, जो उद्योगों मे लगे हुए है, जिनसें कृषि ग्रौर 
यातायात जैसी जनोपयौगी सेवायें भी सम्मिलित है, गव श्रमिक सघो में सगठित 
हैं | इनका विकाप्त स्वत॒स्त्र रूप से घीरे-धीरे कई वर्षों में हुआ है । यह आन्दोलन 
२०० वर्ष पूर्व छुंडाल कर्मचारियों से आरम्म हुआ था और तत्पदचात्‌ अबुशल वर्गों 
में भी फैल गया । द्वितीय विश्ब युद्ध के समय में सदस्यों वी संख्या २५% भझोर 
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अधिक वढ गईं । सम्‌ १६४६ मे ब्रिटिश श्रमिक सघो की रादस्यता ८७,१४,००० 
थी। पन्‌ १६५७ में सदस्य सख््या ६७,००,००० तक पहुँच गई। अब भी ६४७ 
अलग-अलग सगठन हैं परन्तु दो तिहाई सदस्य १७ ऐसे बड़े-बड़े सघो मे समिति 
हैं, जिनमे प्रत्येक मे सदस्यों की सल्या १ लाख से भी अधिक है । सबु १६६२ के 
अन्त में, श्रमिक सधों की सख्या ६२३ थी और सदस्थ सख्या ६८५,७२,००० थी 
जिसमे ७५,५१,००० पुरुष और २०,२१,००० स्त्रियां थी । कुछ सघ एक दस्तकारी 
(८0) या दस्तकारो के ग्रुप तक सीमित हैं जबकि कुछ दूसरे सथ किस्ती उद्योग 
अथवा उच्चोगो में सगे हुये सभी प्रकार के श्रप्तिक व कर्मचारियों तक फ्ले हुए हैं। 
प्रत्येक सध झपने संगठन में स्वतन्त्र रुप से कार्य करता है और इसका झाधार 
ब्राच (छेथ्य०४)) अथवा लॉज (7.०98०) है जो स्वानीप क्षेत्री पर प्राधारित है। 
ब्राच' अधिकारियों ग्यौर समितियों का निर्वाचन करती है और उन सभी विपयो 
पश विचार करती है जो कि स्थानीय रूप से सुलक्राय जा सकते हैं। प्रधिक महत्व- 
पूर्ण रपपले जिले की अयदा राष्ट्रीय सस्थाओ्रो द्वारा सुलकाय जाते है । अद स्त्रियों 
तथा हर प्रकार के क्मेचारियो मे भी सघपवाद विकसित होता जा रहा है। कई 
सधा म श्रमालय प्रतिनिधि (80809 90५७70) यथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी 
होते हैं। इसके श्रतिरिक्त व्यापारिक परिपदें (773०८ (०प7०४५) भी हैं नो 
विभिन्न उद्योगों में स्गरठित श्रमिकों के राजनंतिक और प्रौद्योगिक प्रश्नों पर 
सहयोग देने के लिये हैं । यह प्रत्येक क्षेत्र मे श्रमिक सघो की शाखा का कार्य करती 
हैं ! इगलेंड में श्रमिक सघ आन्दोलन कुशत दस्तकारो, जँैसे--इजीनियरिंग खानों, 
वस्त्र उद्योग, रेलवे, यातायात भौर गोदी कर्मचारियों में पर्याप्त शकितिश्ञाली है। 
इगलैंड में श्रमिक सघो का एक महत्वपूर्ण काये सामुहिक सोदाकारी (०८७४९ 
छ8»7899॥०६) के माध्यम से मालिकों से वातघीत करना रहा है । 
इगलेण्ड मे संगम ([छ&तशवक४णा$ 70 छह क्षा0) 


ब्रिठेन में श्रमिक सघ भाग्दोलन की एक प्रमुख विशेषता सगमो वी स्थापना 
है जो नीति सम्बन्धी मामलों पर विचार करते हैं। इगलेड में श्रमिक सघ 
आरदोलत का केन्द्रीय सगठन 'ट्रेंड यूनियन कांग्रस' है जिससे प्रधिक्तर थमिक सध 
सम्बद्ध हैं। यह ट्रेड यूनियत वाँग्रेस सन्‌ १८६८ में स्थापित की गई थी और यह 
शक प्रकार से अ्रमिको की ससद्‌ है जिसमे अनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलता है । 
इस संस्था की एक सामान्य परिषद्‌ सन्‌ १६२१ मे स्थापित की गई थी जिसका 
श्रह्टिक्त स्स्तार में महत्वपूर्ण प्रभाव है। साम्रात्य परिषद प्त्ित्ण क्रॉस छाशा 
अपनी कार्याय [£४०००४४८) के रूप में निर्वाचित की जाती है । यह परिषद्‌ उस 
सामास्य नीति को कार्यान्वित करती है जो कि सम्बद्ध सधो के प्रतिनिधियों के 
वाषिक अधिवेशन द्वारा निश्चित की जाती है ॥ ट्रड यूनियन कांग्रेस को सरकार 
द्वारा सरकारी विभागो और श्रमिको के प्रतिनिधियों के बीच परामझश करने के 
लिप मान्यता भी प्राप्त है। 


८ 


इंगलंण्ड में श्रमिक सघबवाद १२७ 


ब्रिटिश श्रप्तिक संचों की उपलब्धियाँ (8 0८ा8ए2॥४॥5) 


इंगलेड में श्रमिक संघ आ्रान्दो लन गे श्रमिकों को इश्ा सुधारने और श्रम व॑ 

. सामाजिक कल्याण कार्यों की अवस्थाओ्रों में सुधार करने के लिये महत्वपूर्ण कार्य 
किया है। श्रव्विकों की दह्मा सुधारने तथा श्रस एवं समाज-कल्याण के कार्यों में 
बूद्धि करते का काफी श्रेय इगलेड के श्रम-आन्दोलन को है। श्रमिक संघो ने 
मालिकों से घातचीत और समय-समय पर रॉयल कमीशन और जाँच-समितियों 
को गवाही देकर मजदूरी और श्रमिक की क्‍वस्थाग्रो मे सुधार कराया है। समय- 
समय पर उन्होने हबताले और सीधी कार्यवाहियाँ मी की है परन्तु हडताल उनका 
अन्तिम अस्त्र है जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है, जबकि १रस्पर सममोौते 
और वार्तालाप के साधन पग्रसफल हो जाते है | विकासात्मक और बैघानिक उपायो 
से ही उद्ंश्यों को प्राप्त करगे का प्रयत्न किया जाता हैं। क्रान्तिकारी तरीके 
इंगलेड के सघ आन्दोलन के नेताझ्ो और साधारण सदस्यो के विचारों के अ्रतुदुल 
नही है। झनेक श्रमिक सघ अपने रादस्यों के लिये प्रनेक लाभ प्राप्त करने में सफल 
हुए है । संप न कैबल कारखाने, वक्ेशाप और खानों में कार्य की शिकायतों पर 
ही ध्यान देते है वरन्‌ प्रगनिश्वील निर्माणकारी सुझावों मे सहयोग भी देते है । 
उनका सह सहयोग छोदी-छोटी बातो से बडी-बडी वातों तक होता है । उदाहरण- 
तथा, वह उचित प्रकाश, सवातन तथा सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कार्य सग्ठंन की 
व्यवस्था, विश्राम-समय, कोटीन व्यवस्था और श्रमिकों के सनोरजन एवं कल्याण 
काये जैरों प्रस्तों तक में रुचि लेते है । इस कार्य को शामायोजित करने और इसे 
और निरन्तर विचार करने के लिये श्रमिक संघ काँग्रेस ने एक स्थायी “बर॑मैन्स 
कम्पनसेशन एण्ड फैक्ट्रीज कमेटी” स्थापित की है । झतेक उद्योगों मे अनुशासन के 
प्रथम पर भी सघ विचार करते है । उदाहरणतया, सघ ओर मालिको की संयुवत 
समितियाँ कुछ उद्योगों मे इसलिये बत्ती हुई हैँ कि वह नियमों का उल्लधन करने 
वाले कर्म चारियों के विरुद्ध आरोपो की सुनवाई कर सके । कर्मचारियों के मुकदमों 
में वकालत करने का काम भी सघ करते है। यदि किसी श्रमिक को मुझत्तिल 
($एऋथ्याए] कर दिया जाता है या उसे कोई अन्य दण्ड मिलता है तो भ्रमिको 
की ओर से सघ सफाई पेश करने का कार्य-भार भी सम्भालते है। यहाँ तक कि 
जाई बार श्रमिको की नियुवित और बरखास्तगी का निर्णय संघ और मालिक मिल 
कर स्वय करते है। इसके प्रतिरिक्त सघ अपने सदस्यों को नकदी के रूप में अनेक 
प्रकार की सहायता देते हैं जो कि विभिन्न सघो मे भिन्न-भिन्न है। यह सहायता 
बीमारी, दुघेटता अथवा मृत्यु की अ्रवस्था में दी जाती हे । अ्रन्तिस सस्‍्कार के 
लिये भो सदस्यों को घत दिया जाता है जो भ्रधिक्तर उनकी पत्नी की मृत्यु पर 
प्रदान किया जाता है। कभी-कभी मात्ख्व-हित-लाभ भी प्रदान किये जाते हैं। कुछ 
संघ वेरोजगा री की अवस्था में भी सहायता देते है । बकद लाभ का प्रबन्ध इगसेड 
में श्रमिक सघो का बहुत पुराना कार्य है ब्लौर कई प्रारम्मिक श्रमिक सथ वास्तव 


शरद श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


में कल्याण समितियाँ ही थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य वीमा अधिनियम के अन्तर्गत भी 
सदस्यों को जो बीमारी के दिनो में सहायता मिलती है उसको नियोजित करने का 
कार्य भी सघो हारा ही होता है भौर इसके छिये सघो वो भान्पता जरप्त समितियाँ 
सामना जाता है ! कुछ सघ सदस्यों के लिये सेवा सुश्रुषा गृहो (एणाए40:007 
प्र०००७४) की भी व्यवस्था करते हैं ! इसके अतिरिक्त श्रमिक सघ अपने सदस्यों के 
लिये, जब उन पर कोई मुकदमा चलता है या जब वह दुर्घटना के पर्चात्‌ क्षतिपृरति 
की माँग करते हैं, कातुती सहायता की भी व्यवस्था करते है। अनेक सघ सदस्यों 
को शिक्षा सुविधाये प्रदान करने के लिये अनुदान और छात्रवृत्ति भी प्रदान करते 
है। इन उद्ृश्यो के लिये “वर्कंस एज्यूकेशनल एसोसियेशन्स” तथा “नेशनल कौसिल 
आफ लेबर कॉलिजेज” स्थापित किये गये है जहाँ अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, 
सास्कृतिक विषयो और श्रमिक सघवाद का अध्ययन कराया जाता है। कुछ सघ 
विशेष पाठ्यकमों की भी व्यवस्था करते है। उदाहरणतया “द्रासपोर्ट एण्ड 
जवरल वरकर यूनियन” ने अपने सदस्यो के लिये दिन के स्वूलों वी व्यवस्था की 
है प्रौर ' सघ और युद्ध/ या सध और उसकी समस्याझ्रां पर 'पत्र-व्यवहार कोर्स! 
की भी व्यवस्था वी है । इसके अतिरिक्त श्रमिक सघो और लेवर पार्टी के बीच 
घनिष्ठ सहयोग रहा है यद्यपि पिछली लेबर सरकार के समय श्रमिक सधो का 
लेबर पार्टी वी सरकार से मतभेद हो गया था जवकि गोंदी और इस्पात कर्म- 
चारियो और खान श्रमिको ने हडताल कर दी थी | फिर भी यह कहा जा सकता 
है कि श्रमिक सघ, लेबर पार्टी और सरकार के बीच एक कडी हे और इन्होने 
लेबर पार्टी पर दवाव डालकर ससद्‌ में श्रमिको के लिये अ्रवक कानुत वतवाय है। 
श्रभिक सघो ने धमिको वी ग्रादास समस्या की भी उपेक्षा नहीं की है। झन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र म ब्रिटिश धम-सधवाद ने प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से 
श्रम दशाग्रो का सन्तोषजनक पत्तराष्ट्रीय स्तर स्थापित किया है। 
इस प्रकार से इड्डूलंड में श्रमिक सघ अपने को वेवल श्रमिकों के जीवन 
तक ही सोमित नहीं रखेते वरत्‌ ग्रेट ब्रिटेन की औद्योगिक प्रणात्री मे उनका 
अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है । य मालिक मजदूर सम्वन्धा की व्यवस्था का एक 
भाग हैं, और श्रमिकों की और से मजदूरी पर बातचीत करने और रोजगार की 
अवस्थाप्रो पर विचार करने के बिये श्रमिको की सगठित सस्था है । उन्होने उद्योग 
में मधुर सम्बन्ध स्थापित किये है और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण जन सेवा वी है। 
उन्होने इड्धलेंड में श्रमिक विवादों की सख्या कम की है। श्रमिकों के सामान्य 
जीवन के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की ओर भी ध्यान दिया है। उन्होने 
श्रप्रिको के भौतिक, मानसिक प्ौर सास्कृतिक तथा नागरिक उत्तरदायित्व के 
स्त॒रो को ऊँचा उठाने में सहायता दी है। पिछले कुछ वर्षों से सभो ने अपने 
सदस्यों वी छिक्षा की प्ोर भी प्रधिक घ्यान दिया है। इन कार्यों ने श्रमिको के स्तर 
और प्रात्म-सम्मान को बहुत ऊँचा उठाया है। अब सघो से सरकार के दारा 
निरतर भापिक, सामानिक और प्रतिरक्षा (४८०००) जैसे विषयो पर भी 


इंगलैण्ड में श्रॉमक संघवाद श्र 


परामर्श लिया जाता है । श्रमिक संघ झान्दोलच समाज के जीवन का प्रतिबिम्ब हैं 
और कोई भी इंगर्लण्ड के १ करोड़ श्रमिकों को उपेक्षा करते का साहस नहीं कर 
सकता । 
श्रमालय प्रतिनिधि आन्दोलन (8909 श०छथ05 0/०0५६77६7)7 

श्रमान्षय प्रतिनिधि आाम्दोलन और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला 
श्रमिक समिति आन्दोलन [शण्रएरल्नछ ए०शण्ा॥०6 १0०एटणवलायां) १६१४-१५ 
के विश्वमुद्ध की देत थे। एक समय दो ऐसा प्रतीत हुआ कि यह झान्दोलन 
श्रभिक संघों की नीति और संगठत विधि में परिवतेत ला देंगे परन्तु युद्ध समाप्ति 
के एक दो वर्ष पश्चात्‌ यह आन्दोलन प्रगति न कर सका। 

सन्‌ १६१६ की ह्विटले समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन 
में सयुकत झौद्योगिक परिपदें (एणता: कातए७5धां॥ 0०ण्पाणा$) स्थापित की गईं 
थी । ये परिषर्दे उद्योग की समस्याओ्रों पर विचार करते के लिये थी । इसके अति- 
रिक्त प्रत्येक कार्यालय ही में श्रमिकों और मालिकों के मध्य मतभेद दूर करने के 
लिये हजारों की सख्या में मालिक-मजदुर समितियाँ (७४४०:४४४०७ (०४०८७) 
स्थापित हो गई थी। 'भ्रमालय प्रतिनिधि अान्येतन' इसके साथ ही साथ विकसित 
हुआ । 

| “श्रमालय प्रतिनिधि' उस भ्रमिक को कहते है जो किसी कारजाते में, 
कारखाने की रामस्थाग्रो से सम्बन्धित विषयों पर प्रतिनिधित्व करने के लिये भ्रपगे 
साथियों द्वारा चुठ सिया जाता है | इस प्रकार के श्रमालय प्रतिनिधि युद्ध पे पूर्व 
भी थे। इनको बडा उपयोगी समझा जाता था, क्योकि किसी श्रमिक सध के लिये 
किसी कारखाने विशेष की सम्स्याओ्रों पर विचार करना गौर उसके दिन-प्रति-दित 
के मामलों को सुलकाना बडा कठिन होता है। श्रमिक सघों के अधिकारी थोड़े ही 
होते है प्रौर बहू हूर समय हूर स्थान पर उपस्थित नही हो सकते । श्रमिक पसघ 
तो केवल श्रमिकों के सामान्य हित पर ही विचार करते है । श्रमिको को का रखाने 
में भी किसी ऐसे व्यक्षि की आवश्यकता होती है जो तत्कालीन और विशेष 
समस्याप्रो को, जैसे ही वह उत्पन्न हों, सुलक्रा सफे । ग्रत: यह उपयुक्‍त ही है कि 
प्रत्येक सस्थान में श्रमिक ग्रपने बीच से किसी ऐसे ब्यवित को चुनें जो उनकी ओर 
से बोल राके और सघ में विषय विशेष पर उनका प्रतिनिधित्व कर सके । खान- 
श्रप्मिक इस्र कार्य के लिये 'चैकवेमैन' ((॥८०८४८४४ण०७७) की सेवाये प्राप्त करते 
हैं जिसको कानूत के द्वारा उन्हे चुतने का अधिकार है और जिसको श्रमिकों के 
द्वारा वेतन दिया जाता है। प्रन्य उद्योगों मे इस उद्देश्य के लिये श्रमालय प्रतिनिधि 
५«छाटे जाते है परन्तु युद्ध से पूर्व बह महत्वपूर्ो नहीं थे । धमिक राघ भी उनका 

खूपर्थन नहीं करते थे क्योकि यह विचार था कि वह श्रमिक संघ अधिकारियों के 
विरोध मे आ जायेगे । इतका सस्देह उचित हो था क्योंकि कई वार मालिको ने 
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१३० श्रम समस्‍यायें एक समाव दत्यप्ण 


मालिक-मजदुर समितियाँ ववाई और सघो को दूर रखते वे लिये कारखाने 
के अन्दर ही प्रतिनिधियों का चुदाव कर लिया | झ्नन बहुत समय तब श्रमालय 
प्रतिनिधियों को श्रमिक सधो के द्वारा किसी प्रदार वे सग्ठनात्मक कार्य नही दिये , 
गये । परन्तु युद्ध से सारी स्थिति ही बदल गई। सर्वप्रथम तो मान्यता प्राप्त 
श्रमिक सघो की शविति ही समाप्त हो गई क्योकि एहले तो उन्होंने एच्छिक रुप से 
ही गुद्ध वे दिनों मे हहताल न करने वा सबतय क्या और फिर सन्‌ १६१५ के 
अम्यूनि- न श्रॉफ वार एक्ट के अल्तगंत हडतालों को अवैध घोषित कर दिया गया। 
इसका परिशाम यह हुमा है कि जब कोई शिकायत इतनी गम्भीर हो जाती थी 
कि हृड्ताल करने की स्थिति उत्पन् हो जाये तो श्रमिकों को सघसे बाहर बे 
नेतृत्व वी सहायता लेनी पडती थी। इस नेतृत्व की पूर्ति श्रमालय प्रतिनिधियों 
द्वारा हुई | दूसरे सन्‌ १६१४ के प्रारम्भ से ही अस्त्र-शस्त्रो की तीव्र श्रावश्यक्ता के 
बारण कारखानों की प्रणाली में कान्तिकारी परिवर्तन हो रहे थे। यहां तक कि कु॥ल 
श्रमिदों क स्थान पर अबुझल व अर्धकुश्ल स्त्री व पु्ष रखे जा रहे थे । निरन्तर 
होने वाले इस परिवर्तन से सघर्ष उत्पन्न हो गया और श्रमिको के प्रतिनिधियों द्वारा 
प्रत्यक्ष रुप से बातचीत वरवा आवश्यक हो गया। इस प्रकार से श्रमालय प्रतिनिधि 
महत्वपूर्ण हो गय । तीसरे, मार्च १६१६ में सेना में अनिवाय॑ भर्ती लागू हो गई। 
इसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक सख्या मे कुझल अ्रमिको की माँग युद्ध के 
कारर वहुत वट गई और उनको सेना के लिये भेजना पडा । मार्च १६१७ में रूसी 
क्रान्ति के पश्चात्‌, युद्ध के निरन्तर बटते हुय विरोध के कारण संघर्ष और भी बढ 
गया । इस विरोध का नतृत्व भी श्रमालय प्रतिनिधियों ने क्या । 

इन तीन कारणों के परिणामस्वरूप ही श्रमालय प्रतिनिधियो के झ्रान्दोलन 
का अम्युदय और विकास हुप्रा । आन्दोलन के रूप में यह कलाइड में सन्‌ १६१४ में 
इजीतियरों वी हृब्ताल से भारम्भ हुआ था। यह हडताल श्रमिक सघो की अनुमति 
के बिना हुई । इसका नेसृत्व “'सैन्ट्रल विदड्भावल झ्ॉफ लेबर कम्रेटी” (0लाधथां 
७789 2 0 .300०४ (०7ञञा८6) ने किया जिसमे सघो के द्वारा मान्यता 
प्राप्त श्रमालय श्रतिनिधि तथा श्रमिद्रों के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे । इस हडताल 
के पश्चात्‌ इसने 'क्लाइड वर्क्स क्मेटी' के रूप में अपन को परिवर्तित कर लिया 
और प्रत्येक इजीनियरिय कारखाने मे अनौपचारिक रूप से ध्रमिको का सगठन 
हुआ । क्लाइड का उदाहरण छूत की बीमारी को तरह फैला तथा 'थमालय 
प्रतिनिधि' ग्रान्दो लन और विकसित हुआ । अनेक झिलो में श्रमिकों की समितियाँ 
स्थापित की गई । प्रारम्स में श्रमालय प्रतिनिधि केवल कुझ्लल श्रमिवों के प्रतिनिधि 
होते थे परन्तु झीघ्र ही आन्दोलन अकुझल श्रमिको में भी फैल गया। श्रमिकों की 
समितियाँ स्थापित की गई, जिन्‍्होने सधो से भी अधिक श्रभावशाली प्रतिनिधित्व/ 
का दावा पिया । परन्तु श्रमालय प्रतिनिधि! आन्दोलन अदुश्चल श्रमिकों की 
अपेक्षा कुझल श्रमित्रा का अश्रधिक अतिनिधित्व करता था तथा इसमें स्न्ियो का 
बोई महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व नही था । 


इंगलेड में श्रमिक संघवाद १३११ 


वलाइड श्रमिक समिति' युद्ध काल में तो सक्रिय रही परस्तु सन्‌ १६१६ ई० 
भें इसके नेताओं के कारावास और देक्ष-निष्कासन के कारण इसकी शक्ति छिन्न- 
सिन्न हो गई तथा नेतृत्व अस्य स्थानो के व्यक्तियों में चला गया। इसके पश्चात्‌ 
'शेफील्ड वर्कसे कमेटी! विकसित हुई। इन्जीनियरों को समिति एक ऐसे कुशल 
श्रमिक को जिसे सेना में भर्ती कर लिया गया था, भ्रनौपचारिक हडताल द्वारा 
बराषिस बुलाने मे सफल हुई । इसी समय अनेक स्थानीय अ्रमालय प्रतिनिधियों के 
संगठन को राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप मे संगठित करने का प्रयत्व किया यया । एक 
राष्ट्रीय श्रमालय प्रतिनिधि सगिति की स्थापना की गई और जनवरी १६९१८ में 
रूपी ऋन्‍्ति की प्रेरणा से राष्ट्रीय श्रमालय प्रतिनिधि परिषद्‌ पूर्णतया सगढित 
हो गई । युद्ध काल मे इन्जीनियरों और जहांज-तिर्माण श्रमिको की जो हडतालें 
हुईं वह श्रमालय प्रतिनिधियों के द्वारा सचालित की गई थी और यह मास्यता 
ज्राप्त श्रमिक सधो के नेठागो की इच्छा के विरुद्ध हुईं | आरम्भ में उन्होने मजदूरी 
जंसे औ्रौद्योगिक प्रश्नों तक ही अपने को सीमित रखा परस्तु रूसी ऋान्ति के 
परिणामस्वरूप वह सेमा की नौकरी के विरोध में हो गए और शान्ति-स्थापना 
तथा पँजीवाद की समाप्ति के लिये क्रान्तिकारी उपायो में विश्वास करने लग्रे। 
परन्तु यहाँ इस बात का उल्लेख कर दिया जाना झ्ावश्यक है कि इस भान्‍्दोलन 
में सभी श्रमालय प्रतिनिधि सम्मिलित नही थे । इतमे से कई कट्टर श्रम-सघवादी 
और युद्ध के समर्थक थे । प्रान्दोलन के क्रान्तिकारी विचारों के कारण सरकार 
झौर जनता ने इसका धोर विरोध किया। जब ताक युद्ध होता रहा तब तक तो 
कुशल श्रमिकों की कमी के कारण श्रमालय प्रतिनिधियों से किसी ने कुछ न कहा । 
परत्तु युद्ध समाप्त होते ही एक नवीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई । श्रमिको की 
पूर्ति ग्रधिक थी ओर अब मालिकों के लिए ग्रान्दोलन के नेताओं को बर्खास्त करना 
सरल हो गया। परिरणामस्वहूप श्रमालय प्रतिनिधि का होना ही बर्खास्तगी को 
निमन्त्रश देना था । ग्रत श्रमालय प्रतिनिधि गआान्दोलन की गति तीद्रसा से क्षीण 
होती गई। कई सक्यि नेता साम्यवादी दल में सम्मिलित हो गए झौर कुछ 
श्रमिक साध नेतृत्व के अन्तर्गत भ्रा गए। 
यद्यपि श्रमिक संधों के नेता श्रमाजय प्रतिनिधि के पक्ष में तो थे परन्तु 
उनके ग्रान्दोलन का सदेव विरोध करते थे क्योकि वह इसको सघो के अधिकार 
और प्रणाली को चुनौती समझते थे । इसके झतिरिक्त अमालय प्रतिनिधि आन्दोलन 
ने विभिन्न सघो के अन्तर को झोर ध्यात नही दिया और सभी श्रमिकों को, बिना 
इस बात का पिचार किए कि वह किस सघ से सम्बन्धित है, संगठित किया | अतः 
शह ग्रान्दोलन श्रमिक सघ व्यवस्था से मेल नही रख सका, तथापि इसने काफी 
ता प्राप्त कर ली थी । युद्ध के पश्चात्‌ मी अनेक श्रमिक सघ नेताओ्रों ने इस 
बात का प्रयत्न किया कि, ज॑सी युद्ध से पूर्व स्थिति थी, थ्रमालय प्रतिनिधियों को 
श्रम सघो के अधीन कार्य करने दिया जाए। परस्तु आन्दोलन प्रसफल रहा 
क्योकि इसने कान्तिकारी उपायों और उद्योग पर श्रविको के नियम्तरझा में विश्वास 


१३१ श्रम समस्याये एवं समाज कल्याण 


करना प्रारम्भ कर दिया था। इगलेड में श्रमिक सध आन्दोलन त्रान्तिवारों 
आादज्ञों के सदैव विरुद्ध रहा है और श्रमिक व्यवस्था में युधार के लिए भ्रर्थ- 
व्यवस्था के वर्तेमान रूप में ही विश्वास करता रहा है। ग्रत श्रमालय प्रतिनिर्धि 
आन्दोलन उसी समय पुन शक्तिशाली हो सकता है जबकि श्रमिकों मे क्रान्तिकारी 
विचार घर कर जाये। उनका श्रमिक सघो की चुनौती वे रूप में होना 
सन्देहयुक्त ही है। श्रमालय प्रतिनिधि श्रमिक सघ आन्दोलन के साथ अथवा उनके 
एक भाग के रूप में ही सर्वोत्तम तरीके से कार्य कर सकते हैं। यद्यपि भ्रमालय 
प्रतिनिधि ग्रव भी अपने को एक ग्रलग श्रेणी के रूप में समभते है तथापि श्रमिक 
सध इतने शक्तिशाली हो गये है कि सव्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के समय के 
ध्रमालय प्रतिनिधि जैसे झ्रान्दोलन का विकप्तित होना कठिन है। 

अन्य देशो में श्रमिक सघ-- 


क्रम सपवाद विश्वव्यापी झा-दोलन है। प्रत्येक पूंजीयादी देश मे इसका 
विकास भी पूंजीवाद वे बिकाप्त के साथ हुआ है और यह पूंजीवादी शोपण के उत्तर 
के रुप में आग वटा है। "सिद्धान्त! ग्रथवा 'आन्‍न्दोलन' के कारण नहीं वरन्‌ 
श्रमजीजी बर्ग की तीज झावश्यकता के कारण ही श्रम सघवाद का प्रभ्युदय हुमा । 
अत धरम सघवाद सब पूंजीवादी देशो म विकप्तित हुम्ना है। इटली, जमंनी प्रौर 
कुछ सीमा तक जापान में भी श्रम सघो को समाप्त कर दिया गया था वयोकि 
फाप्िस्ट सरकार कभी भी अ्रमिको की शक्ष्ति मे विश्वास नही करती थी और उसने 
केबल घही सघ बनाए जो कि सत्तावारी दल के द्वारा नियत्रित हो । ऐसे देशो मे 
श्रमिकों में अनुशासन वनाए रखने के लिये सध स्थापित हुए थे। परन्तु चूंकि उन्हे 
हडताल करने भ्रभ्रवा अ्रपने हितो की रक्षा करने का अधिकार न था । अत इनको 
श्रमिक सघ नही कहा जा सकता। दूसरी ओर, श्रम सघवाद अमेरिका व ग्रेट 
ब्रिट्रेन मे तथा समाजवादी देश रूस में काफी झक्तिश्ाली रहा है । 

प्रमेरिका मे थ्मिक सथो का इतिहास्त काफी पुराना है। स्वतन्त्रता की 
घोषणा के पूर्व भी दस्तकारी और घरेलू उद्योगों के कारीगरो ने मिलकर कुछ 
हितकारी समितिया (फ़ल्ा०४०।थ॥ 80९८८(६४) वना ली थी । ये समितिया इगलेड 
की 'फ़्डली सोस्ताइटीज' की भाँति थी । १८५०० के आरम्भ मे जब अमेरिका मे 
उद्योगों का विवास्त हुआ तव कारखानो और बडे कार्यशालाग्रो में मालिको और 
श्रमिकों के मतभेद प्रधिक हो गये और स्वतम्न स्पर्धा के अ्न्तगंत आ्राथिक-हितो 
का सघपें सामंते झ्रा गया। उसके पूवे १७७० में हो अपने झ्ाथिक हितो को रक्षा 
के लिए निपुण व्यवसायो में श्रमिको ने कुछ सबयठन बना लिए ये। परन्तु ये हट ह 
अस्थायी थे । श्रमिकों का पहला निरन्तर सगठन १७६४ में विकसित हुआ। ज 
“फिलेडैंबपिया वे भूते बनाने वालो ने सगठित होकर एक हडताल चलाई । उसके 
पहचात्‌ ग्रग्य व्यवसायों में भी श्रमिक अपने स गठत बनाने लगे । १८२७ में विभिन्न 
ब्यवश्षायो के कई सघो न मिलकर “फ्लिडेलफ़िया में प्रथम श्रमिक-सगम बनाई। 


इंगलेण्ड में श्रसिक संघर्वाद १३३ 


उगके पश्चात्‌ अन्य सगम और श्रमिक-संघों का भी विकास हुआ | परन्तु हस्तक्षेप 
मे करने की नीति के कारण सरकार की ओर से इनको कोई सहायता ते मिली । 
सुपदर में कुछ सफल दस्तकारी संंदों ने सहयोग की एक सामान्य ग्राधार की नीव 
डाली । उन्होंने एक सयठन बनाया जिसका १८८६ में “अमेरिकन फेडरेशत झ्राफ 
लेवर' (&. ६. ..)] नाम पडा । इस फेडरेशत ने श्रम सघवाद की नींव को मजबूत 
किया और धीरे-घीरे इसका प्रभाव सरकार की नीति भें भी होने लगा। १६२० 
तक इसकी सदस्यता ४० लाख तक पहुच गई। १६३३ में एक ग्रधिनियम 
(परध०ाण ॥94०४078] ॥१९००४ध४ ०) के अन्तगेत तथा १६३४ गें एक गन्य 
अधिनियम (४४४क० ४८) के अन्तगेत श्रमिको को सामूहिक रूप से सौदा करने 
के अधिकार का ग्राइवासन मिल गया। 
इस समय यह अनुभव किया लाने लगा कि ऐसो श्रमिको के औद्योगिक सघ 
बनाने भी ग्रावश्यक हैं जो श्रमिक विशाल उद्योगों में कार्य करते हैं और जहाँ पर्घ- 
निपुण या अनिपुणा भ्रमिको की सख्या अधिक है, परन्तु जो सघ “ग्रमेरिकन 
फेडरेशन ऑफ लेबर' के गन्तर्गत आते थे उन्होने परम्परागत रूप से श्रमिकों को 
दस्तका री के ग्राधार पर सगठित किया । 'फेडरेशन' ने अपनी दस्तकारी के श्राधार 
पर सघ बनाने की नीति में कोई परिवर्तत नहीं किया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि १६३५ में जात एल लुई (॥00॥ 7.. .0.४3$) के नेतृत्व में श्रौद्योगिक सघो के 
५ समयंकों में एक अलग से सगठत बना लिया जिसका नाम 'कमेंटी फार 
इन्डस्ट्रियल् ग्रारगेनाइजेशन” रक्खा गया । १६३८ में इसका नाम 'काँग्रेस ग्रॉफ 
इन्डस्ट्रियत आरग्रेनाइजेशन' (८. 3. 0.) रख दिया गया ) १६४२ में इस काँग्रेस 
की सदस्यता ४० लाख यी और फेडरेशन की सदस्यता ५५ लाख हो गई थी । 
यह दोनो सस्थाये (#. 5. 7.. ७76 ९. 7. 0.) अमेरिकी-श्रमिक-संघ 
झ्रानदोलन पर छाई रही है । श्रमिक-सघ की प्रगति उसके बाद तीब्र गति रो ' होती 
रही है। राष्ट्र के जीवन और समाज में श्रमिक सघो का काफी प्रभाव है और 
इन्होने सरकार को नीति और कार्यो मे भी सक्रिय रूप से रुचि ली है। 'फेडरेशन' 
(# ४. 3.) और काग्रेस (2. ।. 0.) के आपसी भतभेदों को समाप्त करने के 
लिए १६५० के आरम्भ से ही प्रयत्त झ्रारम्भ हो गये थे। दोनो सस्थाओं का 
आकार और दृष्टिकोश समान ही था। इसलिपे उनके नेदा एकता के समर्थक 
बन गये धाकि अमेरिकी श्रमिकों के उदंश्यो की पूर्ति में सहायता मिले । परिण-म- 
स्वरूप १६५४ से यह दोनों संस्थायें मिलकर अब एक नई सस्था के नाम से एक 
हो गई हैं और इसको प्र अमेरिकन फेडरेशन झ्लॉफ लेवर“-काग्रेस ऑफ 
', इन्डस्ट्रिसल आरगेनाइजेशन' (8. ए. ।.. -0. 3. 0.) कहा जाता है ! 
रूस के अमिक संघ जिनको व्यावसायिक सब कहा जाता है अरतरिम सरकार 
को उदारता के कारर तीद॒ता से विकसित हुए | यद्धवि सब कारखातों पद सरकार 
ने ग्रषना ग्रधिकार कर लिया था तथापि इस बात को सबसे स्वीकार किया कि 
अमिके सघो का यह मौलिक कार्य कि वह श्रमिकों को अवस्थाझो में उन्नति लायें 


३४ श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याण 


यथावत्‌ बना रहेगा | सन्‌ १६२८ में श्रमिक सघो वो समाजचादी चीति के सा 
समायोजित किया गया और श्रद श्रम सघो का केवल श्रमिकों की अवस्थाए सुधारना 
मात्र कार्य नही रह गया है | अब वह श्रम अनुशासत लागू करने और उत्पादन» 
बढाने मे सरकार की सहायक सस्या हो गये है । वे श्रमिकों की योग्यता एव कुशलता 
में भी वृद्धि करने और कारखानो के विवेशीकरण का प्रयत्न करने में सहयोग प्रदान 
करते है । श्रमिक सघ उद्योगों के आधार पर सगठित किये जाते हैं । ग्राधार स्तर 
पर कारखाना अथवा स्थानीय समिति होती है जिसका निर्वाचन उत्पादन अथवा 
प्रशासन इकाइयी के सभी सदस्यों द्वारा गुप्त मत ते होता है। प्रत्येक प्राइमरी 
समिति जिला सोवियत (0;#॥76 $00०) के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
करती है, जहाँ से प्रतिनिधि आन्तीय सोविघत (एछ्ाएशाणश) 50५०) को शौर 
प्रान्तीय सोवियत से सर्वधानिक गरतन्त्र की श्रम सध सोवियत (7406 एंग्राएप 
8090९ ० (6 (०॥5धएशा २९7७७॥०) के लिये भेजे जाते हैं । सबसे ऊपर 
श्रम सघो की ग्रखलिल सघ परिषद्‌ (#॥ एशणा ए०४७०।| ०6 प्दघ0९४ एगरणाण) 
की सर्वोच्च सामान्य पा ($0्कु[थआार 00ग्रापाणा ॥5थ॥7०/9) होती है। यह 
देश में सव श्रमिकी के लिये काम करती है ।* 

अच्य देशो मे भी थ्रम् सघ विकसित हुये हैं । फ्रास मे ऐसे ग्रनेक श्रम संघ 
प्राये जाते है जो मालिको के द्वारा समर्थित है और उन्हें उनदे द्वारा धन दिया 
जाता है । एसे सघो को पोषित सघ (५०॥०७ ए707$) कहा जाता है। ँ 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सच 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मं काफी समय से श्रमिक सध आन्दोलन का प्रतिनिधित्व 
मुख्यत दो सस्थाग्रो द्वारा किया गया है। एक है 'इण्टरनेशनल फेडरेशन ग्रॉफ ट्रेड 
यूनियन, जिसका प्रधान कार्यालय एमस्टरडम में है तथा दूसरी है “रेड इण्टर- 

शनल आफ लेबर यूनियन” जो मास्कों में सगठित है । दोनो के विचारों में काफी 

प्रन्तर है । अन्तर वसा ही है जेसा साम्यवाद तथा विभित् श्रमिक और सामाजिक 
प्रजातान्त्रिक दलों के दृष्टिकोण मे गस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पाया जाता है। यही 
कारण है कि दोनो को समायोजित करने के ग्रनेक प्रयन्‍तो मे सफलता नहीं मिल पाई 
है । वर्तमान समय मे यह अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाये “बल्डे फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स/, 
जिसमे साम्यवादियों का प्रभाव है तथा “इण्टरनेदानल फ़ैडरेशन आफ फी ट्रेड 
पूनियन्स” जिसमे साम्यवादी विरोधी देशो के सदस्थ है और जिससे ब्रिदिश्ञ ट्रेड 
यूनिएल, काँगेस, मी. सम्बद्ध है., के नाम, से. जानी. जी, है.।. यह, गरल्तरफ्दीए सफर, 
समय-समय पर सब देशो में श्रमिको के सामान्य हित के ही हेतु सम्मेलन प्रायोजित 
करती है। १६४४ मे लन्दन में वल्डं ट्रेड यूनियन कांग्रस ग्रायोजित की गई जिसके / 
सप्तार की श्रम समस्याओ्रो पर विचार करने के लिये ३८ राष्ट्रो के प्रतिनिर्धि 
सम्मिलित हुए । अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ का विकास एक स्वस्थ चिन्ह है परन्तु यह 
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ईगर्लेण्ड मे श्रमिक संघर्वार्द हद 


अच्छा होगा कि संसार के सब देशों के श्रमिक संघों का केवल एक ही संगम हो और 
संसार के सब देज्षो के श्रमिकों का घ्येय एक ही समझा जाये | यह बात स्पष्ट रूप 

,से समझे लेनी चाहिये कि श्रमिक संथ आन्दोलन मजदूरी प्रणाली के अन्तगंत 
श्रमिकों का आत्दोलन है) अर्थाते यह मालिकों ओर श्रमिक्रो को पहले से हो 
उपस्थिति को मानकर चलता है। झ्त: श्रमिक संघ झारदोलन में साम्यवादी विचारों 
को लाता आन्दोलन को निर्देल करना है और मालिकों में अनावश्यक ही भ्रमिकों 
के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न करना है। यदि अर्थ-ब्यवस्था को बदलना 
आवश्यक हो तो अन्य साधनों व उपायों को काम गें लाना चाहिये। श्रमिक सघ 
ग्रान्वोलन को राजनैतिक सघर्षों का अस्ाडा नही बनाना चाहिये । 


>भारत और इंगलँण्ड के श्रमिक सघों की तुलना स्‍्ध्ल््ा 


(6) अब हम भारत तथा इद्धलेंड के श्रमिक सघवाद की विभिन्नतामोों का 
उल्लेख करेंगे । यह वात ध्यान देने योग्य है कि इंगलेड मे पूर्ण रोजगार है जिसके 
परिणामस्वरूप श्रम की प्रति की कमी है । भारत में स्थिति इसके विल्कुल विपरीत 
है। यहाँ भ्रत्यधिक बेरोजगारी है और श्रम की पूर्ति माँग से श्रधिक है छिभाच्त मे 
मजदूरी भी अन्य देशो को अपेक्षा बहुत कम है । हमारे देश में श्रमिक वर्ग के रहत- 
सहन की दश्ञायें बहुत छ हैं जबकि भ्रन्य देशो में श्रमिकों की परिह्यितियों 
में काफी सुधार हुआ हैषइयलंड में राभी श्रमजीवियो के लिये व्यापक साम्राजिक 

5) बीमा योजना है जबकि भारत में इस दिद्या में प्रारम्भिक पय ही उठाया गया है । 
[ /ग्रन्य देशों के श्रमिक हमारे श्रमिकों को अपेक्षा अधिक शिक्षित और जागरूक भी 
हैं (मत देशों में जबकि स्थायी प्रोद्योगिक जनसह्ष्या है भारत के अभिक्ो में 
प्रवोंसिता पाई जाती है । 

इसके झतिरिक्त श्रम सघों के सगठन में भी प्रस्तर है। इगलैड में श्रमिक 
सघवाद दुस्तकारी श्रंियों से विकसित हुआ । इगलेंड और अमेरिका दोनों में ही 
वह भ्रधिकतर दह्तऊकारी के अनुछ्तार आयोजित है ॥ भारत में श्रम सघ अधिकतर 
उद्योगों के भ्रनुसार सायोजित है । इंग्लेण्ड और म्मेरिका में श्रमिक सच राष्ट्रीय 
आधार पर सगठित क्ये गये हैं। भारत में यह अधिकतर स्थानीय हैं। इसके 
अतिरिक्त ग्रत्य देझों में श्रमिक सघों की अपनी विद्याल निधि होती है, उनके प्राय. 
अपने भवन होते हैं जिनमे कि उनका कार्य-दक्ष मन्त्रालय तथा सुब्य स्थित कार्यालय 
होता है। बुद्ध राष्ट्रीय श्रमिक सघो के तो अपने छापेसाते भी हैं और अ्धिकांदा 
शप्ट्रीय सघ ग्रपने समाचार-पत्र भी प्रकाशित करते हैं। इसके विपरीत भारत से 
अधिकाझ्न संघों के कार्यालय किराये के अव्यवस्यित मकानों में है तथा उसके पास 
घन राशि अल्प मात्रा में होती है। यहां के संघ प्राय: हृड्ताल होने की सम्भावना 
के समय ही अपने लिये घन एकत्रिते करते हैं। साधारण स्थिति मे चन्दा कम ही 
एकत्रित होता है। यहाँ के श्रमिक सघो के कार्यालय अव्यवस्थिद रुप में हैं और 
कार्य-दक्ष भी भ्रधिक नही है। इसके ग्तिरिक्त सघों के रचनात्मक कार्यों का ऋभी 
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विकास नही हो पाया है और वह अधिकतर आन्दोलन के रूप में कार्य करते रहे 
है। प्रन्य देशो में, विश्येषया इगलेंड मे, श्रमिक सघो के रचनात्मक कार्यों का 
यद्यपि काफी विकास हो चुका है तथापि उन्होंने अपना आन्दोलन हप भी बनाये 
रखा है । इगलेड के श्रमिक सघो के सामाजिक और क्ल्याणुकारी कार्यो की चर्चा 
हम ऊपर कर चुके है। दक्षिण्यी वेढ्स की खानो के श्रमिक सिनेमा घर, पुश्तकालय, 
सार्वजनिक क्मरो झौर खूलो का भी आयोजन करते है। अमेरिका में तो एक 
सघ अपनी स्वय की वीमा वम्पनी भी चलाता है और कुछ सघो ने स्वय के ज॑गह- 
जगह विश्राम गृह भी खोल रखे हैं जहाँ सदस्य जाकर ठहर सकते है । इगलेड झौर 
अमेरिका मे प्रत्येक सदस्य अपवा सदस्यता कार्ड अपने साथ रखता है और दूसरो 
को दिखलाने में मौरव प्रनुभव करता है। इस प्रकार की भावना का हमारे श्रसिको 
मे भ्रभाव है । अभय देशो म हम देखते है कि श्रमिक सदस्यता घुल्क को स्वय ही 
देना अपना कत्तंव्य सममने है जो कि कभी-कभी मनी-म्रार्डर द्वारा भी भेजा जाता 
है । इसके विपरीत भारत में सदस्यता शुल्क को एकत्र करने के लिये सधो के पदा- 
विकारियों को घर-घर फिरना पड़ता हैं। झुल्क भी नियमित रूप से नहीं दिया 
जाता और चन्दा न॒देने वालो, प्रर्थात्‌ वकायादारों वी सख्या काफी होती है। 
भारत की ग्रपक्षा प्रन्य देशो मे सदस्यता शुल्क भी अधिक है और शुल्व साप्ताहिक 
अथवा मासिक दिया जाता है। इगलेंड म श्रमालय प्रतिनिधि आर्दोलन काफी 
विक्॒तित हुमा है तथा श्रमालय प्रतिनिधि का काफी महत्व है। भारत में हम 
प्रत्यक दुकाव या सस्थान पर श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि नहीं पाते । अन्य देशा मे 
भमिक सधो के नेता श्रमिक वर्ग में से ही होत है। भारत म ग्रधिकाघ श्रमिक 

धो पर वाहरी व्यक्तित छाय रहते है। इगलेड के श्रमिक सघ राजनैतिक जीवन में 
महत्वपूरा भाग लते हैं परन्तु भारत मे इस और अधिक ध्यान नहीं दिया गया 
है। प्रौद्योगिक मगडो को सुत्नकाने की दृष्टि से भी काफी अन्तर है। भारत के 
अधिकाश श्रमिक सधो पर राजन॑तिक सस्थाये छाई हुई हैं। भारतीय राष्ट्रीय ट्रड 
यूनियन कषाँग्रस वार्तालाप और सममौतो में विश्वास्त करती है, जबकि अध्विल 
भारतीय ट्रंड यूनियन काँग्रेस सदेंव हडताल को प्रेरित करती है। इसके विपरीत 
ब्रिटिश ट्रेंड यूनियन कांग्रस ने प्रत्येक सध के त्रिय यह अनिवार्य कर दिया है कि 
वह हर प्रकार के भगडे वी सूचता केन्द्रीय ससयथा को दे। जव समभौते की प्राशा 
नही रहती तब ही वेन्द्रीय सस्था हस्तक्षेप करती है। मालिक-मजदूरो मे पारस्परिक 
बात-चीत अधिकतर सामूहिक सोदाकारी पर ही प्राधारित होती है। भारत में 
श्रमि्का मं प्रविस्वास पाया जाता हू ऑर वह किसी भी एऐंसो सामूहिक सॉदिकारी 
मे, जिसमें सरकार भी एक पक्ष के रूप में न हो, सम्मिलित होते हुये डरते है । 
अमेरिका और इगलेंड में हडताल होने से पूर्व मत का लिया जाना आवश्यक है। 
भारत से अधिकतर हडतालें अकस्मात्‌ रूप में हो जाती हैं। हमार देश में श्रमिक 
संघ के कार्यकत्ताशो को ग्रभी तक सताया भी जाता है और कार्य से अलग भी 
कर दिया जाता है। परन्तु ऐसी बाते दूसरे देशों में नहीं पाई जाती। यह भी 


इंगलैंड मे श्रमिक संघवाद १३७ 


उल्लेखनीय है कि भारत में कुछ श्रमिक संघ नैतिक आधार को भी मानते है 
जवकि यह बात हमे अन्य देशो में नहीं मिलती | भारत मे श्रमिक सध झनेक 
राजनैतिक दलो मे विभकत है । इसके विप्रीत इंगलेंड में श्रमिक सघ झात्दोलच 
» केवल एुक राजनेतिक सद्था अर्थात्‌ लेबरूपार्टी का ही अधिकतर समन 
करता है। 
भारत व इड्डलंड के श्रभिक संधों में अ्रत्तर होते हुये भी यह कहा जा 
सकता है कि हमारे देश में गत कुछ दर्षो से श्रमिक सघ आन्दोलन स्थिर और 
शबितशाली होता जा रहा है और श्रव यह दिन दूर नहीं जब भारत में भी श्रमिक 
सघ आन्दोलन उतना ही झक्तिशालों हो जायेगा जितना प्रन्य देशों मे है और 
हमारे श्रमजीवी वर्ग के लिग्रे भी ऐसी ग्रवस्थायें प्राप्त करने में सहायता देगा 
जिससे उनकी उन्नत्ति हो और वह एक स्वस्थ जीवन और अच्छे कार्य की दकच्ाओं 
को प्राप्त कर सके 
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१६१४-१८ के महायुद्ध के पदचात्‌ से हमारे स्ौद्योगिक केन्द्रों मे घोर 
असन्तोष निरन्तर रूप से व्याप्त हो रहा है। यह अप्नन्तोष इतनी ग्रधिक मात्रा में 
बढ़ गया है कि यह श्रमजीवियो के हित तथा इसकी कार्यक्षमता म रुचि रखने वाले 
बिन्ारकों की चिन्ता का विषय वन गया है । हठतालें न केवल भूतकाल गे हुई हैं 
बरत वर्तमान समय में भी अक्सर होती रहती है । भ्रधिकतर हडतालें तो अल्पयकालिक 
और भ्रतियमित र्प से होती है परन्तु कुछ हुडताले दीधंकाल तक चलने वाली होती 
हैं ग्ौर उनम कहुता भी झा जातो है। श्रमिकों तथा मालिकों के बीच की खाई 
गहरी होती जा रही है गौर यह बात स्पष्ट है कि मालिक-मजदूरो के ऐसे सम्बन्ध 
तथा इस प्रकार की अश्ञाति बर्तमाव समय मे भारतीय उद्योगों व श्रमिको की एक 
सुख्य बे जटिल समस्या वन गई है और सम्भवत भविष्य में भी रहेगी। भारत का 
भावी औद्योगिक विकास तथा पंचवर्षीय भायोगनाओं की सफलता इस समस्या के 
उचित समाधान पर ही निर्भर है। एक ऐसो अथंव्यवस्था (८००7०७७), जिसका 
निर्माण योजनावड रीति मे उत्पादन तथा वितरण करने के लिए किया गयाहों योजनावड रीति से उत्पादन तथा वितरण करने के लिए किया गया हो 
प्रौर जिसका उद्देश्य लोगो का कल्याण तथा उनको साम्राजिक न्याय प्रदान करना 
ही, तभी भी धुदार रूप से कार्य कर सकती है जबकि देश मे ओद्योगिक शर्त से कार्य कर सकती है जबकि देश में ओद्योगिक शान्ति का 
बातावरेण बतमान हो । 
विवादों के मूल कारण-- 


पूर्व ग्रध्यायो में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली 

की मुख्य विज्लेपता श्रम और पूंजी के बीच का सघ्ष है। आधुनिक उद्योगों मे बड़ी 

मात्रा मे पूँजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति करना निधेन श्रमिकों की ब्क्ति 

के बाहर है। परिणामस्वरूप दो विभिन्‍न वर्ग उत्पन्न हो गये है, एक वर्ग तो पूँज्री की 

पूति करता है तथा दूसरा बये श्रम की पू्ति केरता है। साधारणतया इनको पूंजी- 

पत्ति व श्रमिक कहा जाता है । इन पूजीपतियों व क्षमिको के न केवल अपने-अपने 

वरन्‌ कभी-कभी एक दूसरे के विरोधी हित भी हो जाते है। यही वास्तव मे 

आधुनिक औद्योगिक गशाति का मूल कारण है । जब तक शक्षम और पूँजी एक ही 

आर के हाथो में रहते हैं तव तक सधर्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती । परल्तु 
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जैसे ही श्रम और पूजी पृथक हो जाते है, जैसा कि बड़े पैमाने के उद्योगों में होता है, 
तब शक्तिशाली द्वारा निबंल का शोषण करने की अ्वृति जायूत हो उठतों है और 
सर्प उत्पन्‍्दर हो जाता है । इस्त प्रकार जहाँ भो झद्योगीकरण का विस्तार हुआ है 
वही हमे पारस्परिक असहमति, हड़ताले, तालाबन्दी भादि की समस्याएं दृष्टिगोघर 
होती हैं ।॥ अतः झौद्योगिक सम्वन्घो की समस्या झाज जिस रूप मे वरतंमान है वह 
>मुँग्यतः बड़े पैमाने के उद्योग को ही उपज है। 
हडताल उस परिस्थिलि परिस्थिति को कहते है जबकि श्रमिक उस समय तक काम पर... 
जाने को तुगरार नही होते जब तक कि उनकी माय स्वीकार न. कर ली जाये. ै 
प्रौद्योगिक बिंवाद अधिनियम ने हडताल की परिभाषा इस प्रकार दी है--“हइताल 


का प्र्थ यह है कि पिला न कि रिया जाने जे व्यक्तियों के एक समूह द्वारा कार्य बन्द कर दिया जाये जो 
पता कल है योग में कार्य पर लगे हुए है और जो भिल-जुल कर कार्य करते है, या ऐसे 
व्यवितयों द्वारा जो नोकरी कहकग है'था लगाये गये हे रोजगार पाते और कार्य 
करते रहने से एकमत द्ोकेंर इन्कार कर दिया जाये या' सामान्य समभौते के प्रत्तर्गत 
इन्कार कर दिया जाये”। तालाबन्दी आखिख्ये,के द्वारा लिया गया वह प्रग है 
जिसके द्वारा वह संस्थानों फो उस समय तक बन्द रखते है, जब तक _कि श्रमिक 
उनकी शर्तों पर कार्य करने को तैयार न दो | तालाबन्दी की परिभापा इस प्रफार 
की गई है--“तालावन्दी का श्र यह है कि जिस जगह कार्य हो रहा है उस र है उस स्थान को 
बन्द कर दिय्रा जाप या कार्य को रोककर स्थगित कर द्विवा जाये या मालिक द्वारा 
ऐसे व्यतितयों को, जो उसके द्वारा काम पर लकदये गये है, नौकरी_4र लगाये रखने 
से इन्कार कर दियो जाये ।” दोनो ही परिस्थितियों मे सम्बन्धित पक्षो का उद्देश्य 
यही होता है हि बैह अपने लिये प्राप्त कर सके। इस कारण - 
हंढ़ताल द तलाबन्दी दोनों ही अस्याग्री. होते है। इन ऋमडो के वाई कारण है, पे 
उदाहरणस्वरूप--किसी कर्मचारी को पदुच्युत करना, श्रप्तिको की छंटनी, तथा अन्य. 
महत्वपूर्ण समस्याएँ, जैसे--मजदहूरी, बोनस, अवकाश, कार्य के घे, कार्य की दशाएँ 
आदि । वाघ्तव मे जब कमी भी श्रमिक किसी कठिताई का अनुभव करते है या उनकी 
कोर्ड शिकायत होती है तब ये उसके सम्राधात के लिए सगठित हो जाते है और 
श्रोद्योगिक भ्रशान्ति उत्पत्त हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप समय-समय पर ग्रनेक 
हड़वानें होती है । श्ीक्ष परिवर्ववोय आधिक क्रियाओं के समय में विवाद अधिक 
गम्भीर हो जाते है और इंडलाल अरे वालावन्दी अधिक होने लगती हैं। इन आधिक 
परिवत्तेनों का कारण स्ाघारसतया गन्दी, विवेकीक्रण, वेरोजगारो, रहत-सहुन के 
व्यय में वृद्धि आदि समस्याथों से सम्बन्धित होता है । 
भारत में भ्रौद्योगिक विवादों का इतिहास)-- 
पिछली शताब्दी के मध्य मे बडे प्रेमाते के उद्योग्रों की स्थापना के बाद से ही 


श्रम विवादों के इतिहास के लिए श्रमिक सघो का इतिहास पढ़ना भी 
आवश्यक हैं। (इसी पुस्तक के पृष्ठ ६६-१०० देखिए) 

















१४० श्रम समस्याये एवं समाज-बल्याण 


भारत में ऊपर लिखे कारण दृष्टिगोचर होने लगे ! परन्तु १६१८-१६ को करद ऋतु 
से पूृव भारतवष मे हडताल सामाय रूप स॑ नहीं हाती थी क्याकि श्रमिक श्रसगठित 
थे लोकमत अधिक विचारण्ील न था और सरकार भी एप्री समस्याञ्रा म॒ तटस्थ 
रहती थी। परतु आधुनिक उद्योगो के विकास के प्रारम्भिक समय मे सी छोटे स्तर 
पर कुछ हडताल हुई । १८५६-६० मे यूरोपियन रेलवे ठकेदारा तथा उनके भारतीय 
श्रमिका के वीच एक महेत्वपूण सघप हुआ । फलत १५६० मे मालिक एवं श्रमिक 
(बिदाद) अधिनियर्मा पारित किया गया । १८७७ म नागपुर की एम्प्रस मिलम 
मजदूरी दर के प्रश्न पर तथा १5८२ मे बम्बई की सूती वस्त्र मिला भ भहृत्वपूण 
हृडतालों का विवरण मिलता है। १८८२ से १८९० के बीच वम्बइ तथा मद्रास मे 
२५ हड्तालो का विवरण मिलता है। ऐसी सवप्रथम वडी हडताल जिसका श्रौप 

चारिक (0#09!) विवरण मिलता है अहमदाबाद की एक सूता मिल से १६६४ में हुइ 
जो प्ताप्ताहिक मजदूरी की अपेक्षा पराक्षिक (80700) रूप स मजदूरी देने क प्रश्न 
पर थी यद्यपि यह सफल नहीं हुईं । दूसरी बडो हडताल १८६७ मे मजदूरों भुगतात 
क प्रइन को लकर वम्बई में हुई। परतु ये हडताल असफल रही । १६०४ में वम्बई 
की मिलो मे विद्युत शकित थ्रा जाने एव काय के पष्ट बढ़ाये जाने के फ्लस्वस्प 
हड्ताव हुई । रलो में विश्वेपतया पूर्वी बंगाल स्टेट रेलव में भी गम्भीर हडताल 
हुई । हृउतालो की चरम सीमा तब पहुँची जब १६०८ में श्री तिलक को ६ बष वा 
कारावास मिलने पर वम्बई में ६ दित की राजबैतिक झाम हड़ताल हुई । पर तु युद्ध 
से पूव हडताल कप्त ही होती थी वयोकि श्रमिकों मं सग्ठन एवं नेतत्व की कम्ती था 

जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण विरायापूण था और औद्यागिक जावन का कटता से 
बचने के लिय उनका एकमात्र सहारा यही था कि वह अपन गाँव के घरों का 
वापिस चले जाय। वास्तव मे उस समय तक श्रमिक भाग्यवादी और संतोषी 
मनुष्य थे । 

प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ श्रौद्यो गिक विवाद-- 

१६१४-१८ के प्रथम विद्वयुद्ध न इस स्थिति म॑ मह॒त्वपूण परिवत्तन कर 
दिया । तब से, विज्येषत्या युद्ध के अन्त से, श्रमिको और मालिका के सम्बंध अधिक 
कटु हो गय है तथा दोनों के मध्य विवाद भी बढ गये है ! विश्वयुद्ध के कारण देश मे 
बनभागृति उत्पन हो गई थी । रूस की क्राति ने समस्त ससार म क्राति की बहर 
उत्पन्न कर दी थी जिसका प्रभाव भारतीय श्रमिकों पर भी पड़ा। रहन सहन का 
व्यय बढ़ रहा था कीमतें लगभग दुगुनी हो भई थी । परन्तु मजदूरी की दर उतनी 
नही बढ सकी जितनी कीमतें बढ़ गई थी | पूजीपतियो का लाभ युद्ध के कारण वहुत 
बढ़ गया था और अमिक भी इसमे अपना भाग चाहते थे। देश की राजनतिक 

अज्ञाति से श्रमिकों को भी प्रपने अधिकारों का भान हुआ | काग्रस मुस्लिम लीग 
एकता प्राप्त कर लो गई थी। महात्मा गाँधी राजनैतिक क्षत्र म ग्रा गय थ। 
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भारत में औद्योगिक विवाद १४६ 


जज़ियाँवातोँ बाग को धठना, रारकार के रॉलड अधिनियम व माहौल लॉ जैसे 
ग्रत्याचारी कार्य, करों के बढते हुए भार झादि सभी ने अद्याति उत्पन्त कर दी थी । 
अन्तर्राष्ट्रीय क्रम समठन की स्थापता से श्रमिकों को कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हुई! । इन 
सबका परिणाम यह हुम्रा कि हड़तालों को जो लहर १६१८ में आई और १६१६ 
और १६२० तक सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गई वह अत्यन्त गम्भीर थी । सवू १६१८ 
के झन्त मे वस्बई की सूती वस्व मिलो में पहली बड़ी हड़ताल हुई और जवबरी 
१६१६ तक सगभग १,२५,००० श्रमिकों में, जिनमे सभी श्रमिक था जाते थे, यह 
हड़ताल फैल गयी । सन्‌ १६१६ मे रॉलट एव्ट के विरोध मे हठतालें हुईं । 
सन्‌ १६२७ के प्रथम ६ मासों मे लगभग २०० हडताले हुई जिनमे १५ लाख ्षमिक 
सबध्मिलित थे | जैसे-जेंसे देश में श्रमिक सघ आन्दोलन विकसित होता गया, इनमे से 
अधिकतर हड़ताले सफल भी होती रही । सन्‌ १६२० की शझरद्‌ ऋतु के पश्चात्‌ 
यद्यवि ग्रौद्योगिक भ्रशाति कुछ केम हो गई थी परन्तु इस समय तक झ्धिकाश श्रमिक 
हडताल के भस्त्र से परिचित हो चुके थे । इस समय की बड़ी हृडतालो मे १६२१ की 
असम के चाय वाग्रात की हड़ताल उल्लेखतीय है ! इस हृडवाल में अस्तम के ब्ागान 
के कुलियो ते अपना काम छोडकर वागान से बाहर जाने का श्रयत्न किया, परन्तु 
चाँदपुर रेलवे स्टेशन पर अ्रसहाय एवं झातिपूर्ण कुलियो पर गोरषां स्िपाहिपों द्वारा 
आक्रमण फिया गया। परिणामस्वरूप असम-बगाल्न रेलवे व स्टीसर्स के श्रमिकों ने 
तत्काल ही सक्षनुभुत्ति में हृठ॒ठाल कर दी, जो लगभग तीन भास तक चलती रही । 
परन्तु सगठत के अभाव के कारण कुलियो की हडताल असफल रही। सन्‌ १६२२ 
में २७८५ हटताले हुई जिनमे ४,३५,४३४ श्रमिकों ने भाग लिया। इसी रामय 
ईस्ट इण्डिपन रेलवे के कर्ंचारियों ने भी हडताल की । सन्‌ १६२४ मे बम्बई 
मगर में सामान्य रूप से हड़ताल की गई और लग्रभग १,६०,००० श्रमिकों ने उसमे 
भाग लिया । अगले वर्ष हो एक और अधिके बड़ो आम हडताल हुईं, निसमे 
लगभग एक करोड दस लाख श्रम दिनों की क्षति हुई। यह कहा जा सकता हैं कि 
देश में औद्योगिक प्रशाति की प्रथम लहर ही इस शागय तक व्याप्त रही। इसका 
मुख्य कारण युद्ध के समय और उसके पश्चात्‌ के मृल्यो मे वृद्धि और श्रमिकों द्वारा 
उच्च मजदूरो की माँग थी । 
१६२६ के पदचातू आद्योगिक विवाद 
१६२८ में औद्योगिक विवादों की दुसरी लहर आई । ग्राथिक मदी प्रारम्भ 
हो चुकी थी जिससे उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा ) उद्योग्रपतियों मे इस मन्दी के 
प्रभाव को दूर करने के लिये विवेकीकरण, सीमित उत्पादन, मजदूरी में कमी तया 
श्रमिक्रो की छटनी वी नीति को अपनाया। स्वमावतः श्रमिकों ने इस सीति का 
विरोध किया। इस समय तक श्रमिक सघ प्रान्दोलन दृढ़ हो गया भा और देश से 
साम्यवादी तत्व भी दृष्टिगोंचर होते लगे थे । फलतः देश मे औ्रौद्योगिक अग्ञान्ति बढ़ 





3. भारतीय श्रमिक स्व आदोत्तन का अध्याय' भी देखिये । (पृष्ठ ६६-६०) 


१४३ श्रम-समस्यायें एवं समाज कल्याण 


गई। १६२८ मे विवेकोक़रण लागु करने के विदोध में वम्वई मे एक बड़ी हडताल 
हुई। श्रमिकों पर अत्याचार क्रिया गया । परिणामस्वहूप १६२६ मे वम्बई में पुन 
एक बडी हडताल हुई जो ६ महीने तक चलती रही ओर वम्बई के सूती वस्त्र मिलो 
मे झ्ार्य करने वाले लगभग सभी कर्मचारियों ने इसमे भाग लिया । १६२६ की यह 
हड़ताल दो कारणों से अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। प्रथम तो इसी हडताल मे स्ाम्यवादी 
विचारधारा का प्रभाव भारतीय श्रमिको प्र दृष्टियोचर हुआ । दूसरे, १६२६ का 
व्यवसाय विवाद अधिनियम भी इसो हडताल के कारण पारित हुआ। इसके प्रविरिक्त 
बगाल जूट मिलो मे कार्य के धण्टे बढाये जाने कै कारण कई हड्ताले हुई। जमशेदपुर 
में भी एक बडी हडताल हुई । 

उसके पश्चात्‌ १६२० से १६३७ का समय सापेक्षिक रूप से औद्योगिक शाति 
का समय रहा यद्यप्रि बस्बई सूती मिलो मे कुछ अल्पकालिक हडतालें व एक श्रपूर्ण 
ग्राम हडताल हुई जो सफ़ल न हो सकी । इस समय अनेक कारणों से श्रमिको को 
बडी दही ग्राशाए हो गई थी और इसो लिए उनमे थसनत्तोय की भावना भी पैदा हो गई 
थी । इस सगय मन्‍्दी का प्रभाव कम हो गया था और साथ्यवादी काफी शत्तिज्षाली 
हो गए थे भौर उसका श्रमिको में अ्रयार बढ गया था। १६३२ म मेरठ का मुकदमा 
समाप्त हो गया भा जिसमे साम्यवादी वेताग्रों को दीधेकालीन कारावास का दण्ड 
दिया गया । प्राल्तीय स्ययत्त झासन के अ्न्त्गंद चुवाव से पूर्व कांग्रेस के धोषणा- 
पत्र से थमिकों मे बडी-वडी ग्राशाए उत्पन्न हो गई थी और उनका विचार था कि 
शब प्रकार का शोषण समाप्त हो जायेगा ग्रौर उनके कार्य व जीवन निर्वाह की दक्षाग्रों 
मे भी परिवर्धत होगा । जब काँग्रेस ने सत्ता ग्रहण की झौर श्रमिकों को प्रवस्था में 
तुरन्त कोई उन्नति होती दिखाई नहीं दी तो अनेक हताले हुई। साम्पवादियों 
ने इस परिस्थिति का बराभ उठाया ओर श्रमिकी मग्रधिक असन्तोप उत्पस्त बर 
दिया । प्रतेक प्रान्तीय सरकारों ने श्रमिको की प्रवस्था सुनारते के लिये नेक उपाय 
किए । उदाहरणस्वरूप, १६३७ में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की घवस्था की 
जाच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति न प्रनेक महत्वपूर्ण सुभाव 
दिये । परन्तु मालिकों के सघो ने व केवल इन धुभावों को मानने से इन्कार कर दिया 
बरन्‌ सरकार प्रथवा श्रम सो द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप के लिये भी व त॑थार 
न हुए । कानपुर मिलो में आम हडतालें हुईं तथा वाई व वग़ाल में भी हड़ताले 
हुईं । देश मे यह श्रोद्योगिक ग्रग्नात्रि का समय था। १६३७ और १६३८ मे क्रमश 
३७६ तथा ३६६ हड्ताले हुई जो कि उसस पूर्व के वधों मे हुई हृटताला मे सबसे 
अधिक थी । इस अवधि म उत्तर अदेश की चीवी मिलो में भी हड्ताल हुई । 
१६३६ के पश्चात्‌ झ्ौद्योगिक विवाद 

सितम्बर १६३६ मे युद्ध प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌ मुद्रा स्प्रीति के कारण 
कौमतें और बढ़ गद वे श्रमिक की सजदूरी ओर उसके रहन-सहत के व्यय के बीच 


है. कृपया ६८ १८ दखिए । 








रा: 


भारत में श्रौद्योगिक विवाद * श्षर 


बहुत्त अन्तर आ गया । परिणामस्वरूप ग्रनेक औद्योगिक विवाद हुए और उनकी संलया 
१६४० में ३२२ विवादों से बढ़ते-बढ़वे १६४२ मे ६६४ तक पहुँच गई । उस समय 
से हमारे देश में औद्योगिक विवाद आर हो गए हैं ! युद्ध के प्रारम्मिक वर्षों में अनेक 
हड्तालो का रारण महंग्राई भर्ताया। मार्च १६४० में हड़ताली नेताम्ों की 
गिरफ्तारी एवं अमिको की पुखित ब्वारा पिटाई पर भी वम्बई के १७५ लाख सूती 
ब्रस्त्र मिल के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी जो ४० दिन तक चालू रही | १० मा 
को सभी कर्मचारियों ने सहानुभूति में हड़ताल को, इससे सारे देश में हडताल की 
लहर व्याप्त हो गई। कानपुर के सूती मिल कर्मचारियों, कलकत्ते के म्यूनिसिपल 
कर्मंघारियों, बगल श्र बिहार मे जूट कर्मचारियों, अ्र॒प्तम में दिग्योई के तेल 
बार्मचारियों, घनवाद व भरिया के कोयला खानों के कर्मचारियों, जमशेदपुर के इस्पात 
उद्योग्र के कर्मचारियों तथा श्रन्य श्रमिको ने महगाई भत्ते की माँग की और काम पर 
गही एये ! सरकार ने युद्ध का सवालन सफलतापूर्वक करते के लिये इस ग्रश्ञाति को 
रोकने के विषय मे विचार किया और इसके लिये उसते “भारतीय रक्षा काून” 
(2०7०७ ०6 770॥4 ॥२७१९७) बनाएं, णिनके अन्तर्गत अनेक ग्रावश्यक उद्योगों में 
हंडताले प्रवैध घोषित कर दी गई झथवा अन्य उद्योगों में चोदह दिन की पूर्व 
सूचगा दिये बिना हकताले या तालाबन्दी करना श्रवंध घोषित कर दिया गया। 
इन प्रतिबस्घों का परिणाम यह हुआ कि १६४२ से १६४६ तक के समय में कोई 
बडी हडताल अथवा तालाबन्दी नहीं हुई, यद्यपि छोटे छोटे ब्रौद्योगिक विवादों की 
रास्या में वृद्धि अवद्य हुई। श्रसिक कोई भी बडी हडताल नही कर. सकते ये 
परुतु अ्रमजीबी वर्ग को इन दिनो अनेक कठिगाइयाँ केलनी परी, विशेषतया रेले, 
डाक-तार जैसी जन-उपयोगी सेवाओं मे, जहाँ हडताल प्रृू्णंतया निषेध थी, उनको 
काफी मुस्तीवतो का सामना करना पडा, क्योकि श्रमिकों की मजदूरी में कोई वृद्धि 
नही की गई थी, केवल थोडा सा मह॒गाई भत्ता अवद्य प्रदान किया गया था ) श्रमिक 
किसी प्रकार का भी विरोध प्रकट नही कर सकते थे | परन्तु जैसे हो युद्ध समाप्त 
हा भोर श्रमिकों पर से प्रतिबन्ध हटा दिये गए, श्रमिकों के हृदय भे धधकती हुई 
अश्वतोप की अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी और चहुँ ओर हडताल की चर्चा चल पडी । 
जुलाई (६४६ में डाक दे तार कमेंचारियों की देशव्यापी हडताल हुई और रेजबे 
कमेघारियों से भी हडताल की धनकी दी जोकि कुछ राजनेतिक नेताओ के हत्तक्षेप 
करने के फलस्वरूप रुक गई। 

रान्‌ १९४७ गे देश के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात्‌ अ्रतेक महत्वपूर्ण राजन तिक 
परिवत्तंनो के फलनस्वस्प हृब्तालो की स्स्या मे किर बढ़ोत्तरी हुई । मुद्रा स्फीति तथा 
युद्ध व यूद्ध उपरान्त स्थिति के परिणामस्वरूप वस्तुओं की दुलंभता के कारण देश- 
चासियों को अनेक कदिनाइयों का सामना करना पड रहा था । काँग्रेस ने सत्ता प्राप्त 
कर ली थी। १२-तु हैदराबाद, काइमीर तथा विभाजन की भ्न्य समस्याप्रो के कारण 
वह श्रमिकों की समस्याप्रों की झोर उचित ध्यात नही दे प्रा रही थी । साम्यवादियों ने 
इस अवसर से लाभ जठाया | उनके संघर्पात्मक प्रचार के करण १६७७ मे देक्ष में 


शव अ्म समस्या एवं समाज वेल्थाण 


घोर अश्ाति फैल यई । बम्बो पहल और उत्तर प्रदेश मे हृड्तालो की सरया में 
विज्वेप वृद्धि हुई | सितम्बर १६४७ में बम्वई की ५८ सूत्ती वत्त मिलो मे हडताल 
हुई जिसमें ? लाख श्रमिकों ने भाग लिया। एक अन्य महत्वपर्ण हडताल मद्राप्त मे 
बरकिधम झौर कर्नादक मिल में हुई, जो तीन महीने से भी अधिक चली । इन हडतानों 
व तालावन्दी के अतिरिक्त ग्नेक सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुए, जिनको ग्रौद्योगिक 
विवाद प्षम्बन्धी भाँकड़ों में सम्मिलित नहीं किया गया । १६४७ में सरकार ने श्रौद्यो- 
गिक विराम सधि का अ्रस्ताव पारित किया परन्तु इसका प्रभाव अधिक उत्साहुजनक 
नही हुआ । १६४८ में कोयम्बट्र, नागपुर, कानपुर, बंगाल व बम्बई को सूती वस्त्र 
प्िल्रों, बयाल्र की बडी बडी जूट मिलो, बम्बई बन्दरगाह, आसनस्रोल के एल्मूनियम 
उद्योग, बम्त्रई जी० ग्राई० पी० के इजीनियरिंग विभाग, वी० एन० रेलवे कार्यशाला 
अनेक जूट मिलो, बम्बई के बीडी उद्योग, कलकत्ता को ट्राम्बे आदि में बडो सब्ष्या में 
हब्ताबे हुईं ! 

२६४६ में मध्य अदेश की सूठी वस्त्र मिलो में तालाबन्दी घोषित हुई तथा 
मद्राप्त, वम्बई एवं बगाल में हडतालें हुई । बम्वई नंगर विगम में एक विवाद लगभग 
४ मात्त मे समाप्त हुआ । रेलवे मे भी हडताल करते की धमकी दी गई थी परन्तु 
हडताल रोकने के प्रयत्व सफल हो गए । १९४६-५० में कल्कता विंगम में श्राम 
हृडताल हुई | कानपुर की म्यूर मिल्स एवं न्यू विवदोरिया मिल, तथा मदुरा की 
मीनाक्षी मिलो में तालावन्दी हुई । बम्बई में वीडी उद्योग, हावडा की जूड मिलो, 
बागपुर की मॉडल मिल तथा वी० एन० रेलवे कार्यशाला मे भी हउताते हुड । भ्रगस्त 
१६५० में वम्बई के बूती वस्त्र उद्योग में श्रसिकों के वोनस भुगतान के प्रश्त पर महत्व- 
पूर्ण हड़ताल हुईं । भारत मे उस समग्र तक हुई हृडतालों मे यह सब से बडी थी । 
इसमें लगभग २ लाख श्रमिको ने भाग लिया श्रोर वह ६३ दिन तक चलती रही 
जिसके परिणामस्वरूप ४ लाख थम दिनो की क्षति हुई। १६१० मे वृछ केत्रो मे 
श्रमिक प्तप विवेयक एवं औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को लेकर कुछ साकेतिक (]00॥) 
हृढ्ताले हुई। तिलक नगर (वम्बई) की चीती प्रिल तथा विह्यार व पब्चिसी बंगाल 
की खानो मे भी कुछ सॉकेतिक हडतालें हुईं । १६४१ मे रेलवे कर्मघारियो न हडताल 
को धमकी दी किन्तु ल्लाद्य सामग्री के आवागमन की आावस्यकता एवं पाकिस्तान के 
साथ उत्तरोत्तर खराब हो रहे सम्बन्धो के कारण राष्ट्रपति ने एक ग्रध्यादेश द्वारा 
सभी झावश्यक सेवाग्रो मे हडताल करना अवध घोषित कर दिया ! तत्रइचात्‌ परस्पर 
वार्ता द्वारा इस हडताब को टाल दिया गया। उत्तर प्रदेश की बीती मिलो मे 
न्यूवतम मजदूरी निश्चित केरने के श्रश्त को लेकर एक झ्राम हडताल हुई । उच्चतम 
न्यापालय द्वारा औद्योगिक (वैक) ब्रपिक्रण के विवाचन निर्णय को ग्रवेध घोषित 
कर देने पर वेक कर्मचारियों ने देशव्यापी हड॒ताले की । पचघाटी कोयला क्षेयों मं 
व कावपुर, मद्रास्त तथा गाग्पुर को सूती बस्तर मिलो मे भी महत्वपूर्ण हृड्ताल हुई ( 
किदरपोर की क्लाइज जूट मिलो एवं बम्बई की स्वदेयी मिल म तालावन्दी हुई तया 
बम्बई में होटल के कर्म वारियीं ने हड़तालें की । १६५२ मे राजकीय आइिनेन्स फेंक्ट्री 


भारत में औद्योगिश विवाद श्डश्‌ 


पुवा, अहमदाबाद, नागपुर, बम्बई को सूती बच्च मिलों, कलकत्ता में जहाजी कमे- 
चारियों तया वम्बई के यातायात कर्मचारियों को हड़तालें महत्वपूर्ण थी। हावडा 
«की बंगाल घूद कम्पती, कलंकछ्ा की एलन वेरी कम्पनी तथा वम्वई की मेट्स 
रोलिंग बक्से में दालाबन्दी हुई। १६१५३ में वरमपुर के लोहा एवं इस्पात कारखाने 
में गम्मीर हड़ताल हुई । झसम झोर ट्रावनकोर कोचीन के चाय बारात में भी कुछ 
छोटी-छोटी हवाले हुई । १६५४ में रावीगज की बने एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड 
एवं वम्बई को भ्यू चाइना मिल्स में तालावन्दी एवं झरालमवाजार की वेस्ट इण्डिया 
मैच कम्पनी, टीटागड को कागज मित्रों में तथा बंगाल की जूठ मिल प॑ अपृत्सर में 
कुछ छोटे-छोठे उद्योगों में भी हडताले हुईं । १६५५ में कानपुर की सुत्री बस्तर मित्रों 
में विदेकीकर॒ण के छामू करने के विरोध में एक वडी हडताल हुई जो २ मई १६५५ 
से लेकर २० जुलाई १६५५ तक चालू रही, जिसके परिभामस्दरूप १६,६२,७४७ 
श्रम दिनों की क्षति हुई | कानपुर की एक जूद मिल में सात मास तक तालाबन्दी 
रही । दिल्‍लो के होटल कर्मचारियों, वस्बई के यातायात कर्मचारियों व पश्चिमी 
2 5 और क्रिलिक उद्योग आदि में अनेक हडतालें हुई । 
कट में बस्बई, अद्दमदावाद व कलेकृत्तर में राज्यों के पुनर्युठत के परन 
को लेकर श्राप हटताजे हुई । इसमें कुछ हिपाद्मुक प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो गई । 
इसी वर्ष नागपुर, जदगुपूर व पश्चिमो बंगाल की ३० कानों, क्िरकी में प्रतिरक्षा 
कांरखानो, श्रादि में भी हड़ताले हुईं। १६५७ मे केन्द्रीय सरकार के कम चारियों एव 
डाक-तार विभाग की ग्राशकित_ हडताल को सफ़लठाधुबंक टाल दिया गया परन्तु 
पश्चिमी वगाल तया बिहार को छ्ानों व पद्िचिमी वगाल की वे किद्भू कम्पनियों भ्रादि 
में हडताले हुई | मोदीनगर की का मी उदय व बुनाई मिल में ताछाबन्दी हई। उद्ोया 
की दियीर समपुर खान में भो में के द्वारा भंनजर के मारे जाने पर तालाबन्दी 
हुईं। कानपुर की म्यूर मिल में भी हड़ताल व तालाबन्दी हुईं। १६५६८ में मँपूर को 
कपिल टेक्मदाइल_मिल, बन्दरगाहो में गोदी कर्मझारियों, बम्बई के वंगर निगम 
कऋ्मचारियो, जमझेदपुर के टाटा, लोहां व इस्पात के कारखानों में, विहार व देहली 
के केल्रीय ट्रेक्‍टर सक्त्यानों, कलकत्ता को ट्रास्ते कम्पनी में और केरल के बाग़ान में 
महत्वदूण हटताले हुई । हिन्दस्तान वायघात उद्योन, दयलौर में श्री हटताल शोर 
तालाबन्दी बेम्बई को प्रीमियर प्लोंढोमोबाइल कम्पनी, कलकत्ता की बंगाल 
कंमीकल बरसे में, सझात्त की तथा कानपुर की वक्षिषम और कर्ताटक मिल्स तथा 
बनेपुर की आपरन वहक्‍्स में हृव्ताजे भोर तालावन्दी हुईं। १६५६ में महत्वपूर्ण 
ओऔद्योगित भग्रडे निम्नलिखित स्थानों पर हुए-कोतार को सोने को खानों में, रामपरर 
को रजा धीनी मिल में, धबवाद कोयला खानों में, उत्तरी आरकोड के वौडी बार- 
खानो मे, राडखैता के लोहे के कारताने के के सकनीती विश्ञेपज्ञों मे, क्लकत्त की 
आई जी एन: रेतवें कम्पनी में, इलाहाबाद में स्वदेणों मृती कपड़ा मिलो में, मदुरा 


मिल कम्पनी में, झोलापुर की विष्णु मूत्ती वस्त्र मिलो में, मध्य प्रदेश को चिए्मीरी 











श्श्दू श्रम समस्याये एवं समाज कल्याण 


खानो में सुन्दरगढ की उडोसा सीमेट मे, कलकत्ता के मजशीव निर्भाण फम्पनी से, 
नागपुर की भौडिल मिल्स में, बम्बई नियम मे आदि आदि । कई स्थानों पर श्रमिक 
द्वारा मारपीट के भी समाचार मिले । केन्द्रीय क्षेत्र मे १६५६ में ४१ हड़ताले गोदी , 
क्मचारियो की, ६ रेशो मे, ७७ कोयला खादो मे, ७१ अन्य खानो मे, ८८ बेको मे, 
तथा ४ जीवन बीमा निगम में हुईं । १६६० में महत्वपूर्ण भगड निम्नलिखित थे -- 
खारदा कम्पनी में, हावड़ा मिल्‍्स मे लुडलों जूट क० हावडा मे, कनकिवारा जूट 
मिल मे, केदारनाथ जूट मिल हावडा मे, कालिदा के बीडी के कारखाते मं, कलकत्ता 
मे काच के कारखाने मे, हिन्दुस्तान इलेविट्रक कम्पनी हावड़ा म, कोहनूर खबर वर्क्स 
कलकत्ता मे; विशालापतनम और कठियार की जूठ मिलो मे, गगापुर की कपड़ा मिलो 
, कलकत्ता की क्‍लाइव मिल्स मे, हिन्द साइकिल्स वम्बई में मुद्रा को वेकियम एण्ड 
कनरटिक मिह्स मे आदि झादि । केद्धीय क्षेत्र मे ४१ हड़ताल गांदी क्मचारियों की, 
१रल में, ७१ कोयला खानो में, ५३ ग्रन्य खाना म॑ ढेरे८ प्रन्य बेको मे तथा 
४ जीवन बीमा निगम म हुई । न व 24040 20022 ११, १६६० से केन्द्रीय सरकार के कर्म चारिया| 
की भी एक हडताल हुई जो पाच दिन तक चलता रहा। कमबारियां को मुरस्य माग। 
यह थी कि उनको १२५ रु० माह का न्यूनतम वेतन दिया जाय और महगाई भत्ता 
'निवाह खर्च सूचक्ाक से सम्बद्ध कर दिया जाए। इस डुडताण से रेल, डाक भौर 
तार जैसी ग्रावश्यक सेवाआ पर भी प्रभाव पडा जिसके कारण जनता इस हडताल 
के प्रधिक पक्ष म न थी । इस हडताल के पक्ष मे न थी । इस हडताल के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों से सघ 
बनाने का भ्रधिकार छीन लिया गया जिसके कारण काफी वाद विवाद उत्पन्न हो 
गया। यह हड्ताई प्रसफ़ल रही। इसके विपय मे ससद भ्ौर भारतीय श्रम सम्मेलन 
में भी बहस हुई। सरकारी कर्मचारियों के संगठन तथा हड़ताल करने के भ्रषिकार 
को सीमित कर दिया गया । इससे भी काभी विवाद उत्पत्न हुआ । 

१६६१ मे महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद निम्नलिखित सस्थाओ में हुए-- सा 
की राष्ट्रीय तम्बाकू बप्पनी तथा अन्य तम्बाकू कारखानी मे, गत्तूर की जूठ मिलो 
मे, भ्रवम के जल परिवहन मे, ग्ोहादी को तेल परिष्करण शाला (फेश्ीएथ४) मे, 
प्रसम व्‌ केरत के चाय बागान में, टाटा के इन्जीनियरिंग व्‌ रेल इजन का एखाने मे, 
फ़रोक (कैरल) की खपरल (0।०) कारखाने मे, घवरा की ग्वालियर चीनी कारखाने 
मे, मध्य प्रदेश के बीडी के वारखाने मे, भोपाल के भारी विद्युत उद्योग (म८३ए७ 
छ6०४१००) मे, मद्रास के दियासलाई कारखाने भें, गगापुर की चीनी मिलो मे, 
बम्वई की स्ट्रेला वैटरीज कारखाने मे, मैसूर के रुई के कारखानो मे, रूरकेला के 
इस्पात कारखाने मं, उडीसार के कपड़ा कारखानों मं, के टय वाइ के के एटलस साइक्रिल 
कारखाने मे, देहरादून के चाय वागाव मे, बरेली के केसर चोनी मित्र भ, कानपुर 
के चर्म घोधक कारखाने मे, कानपुर की स्वदेशी काठन मिल मे, वाराणसी निगम मे, 
वागपुर के जे० के० रेयत मिल मे, कलकत्ता को जूट मिलो में, हावठा नगरप्राथिका 
मे, कलकत्ता के इलेविट्रव सप्लाई कारखाने मे, वम्बई व विशाखापतनम वी बन्दर- 
ग्राहों मे, आदि। जनवरी १६६१ से फरवरी १६६२ तक कोयला खानो में ६४ 


भारत मे औद्योगिक विवाद १४७ 


हड़तालें हुईं और ग्रन्य खानो मे ७७ हड्तालें हुई । १६६२ में महत्वप्रू्ण झोद्योगिक 
विदाद तिम्नलिखित स्थानों मे हुए--नाग्रपुर के रूई की गाठों के कारखाने मे, पुत्र 

> के ब्रिक फेक्ट्रो में, हाथरस की विदली कॉटन मिल मे, वस्बई के गोदी कर्मचारियों 
की, कोणगोदियम की कोयला खातों में, कलकत्ता की बन्दरगाह कार्यशाला में, 
पश्चिमी बगाल की जूट मिसों में, कोयम्यद्र की कम्बोदिया मिलन मे, बम्बई के रंगाई 
कारखाने मे, दरभगा की जूट पिलों प्रे, रामपुर की रजा कपड़ा मिल मे, बैलूर के 
रूई कारखाने में, नई दिल्‍ली के हिन्दुस्तान हाउिय फक्ट्ी दिल्‍ली के हिरू तिग फैव्ट्री मे, आदि । 

१६६३ मे महत्वपूर्ण ग्रौद्योगिक विवाद निम्नलिछित स्थानों में हुए--कानपुर 
की म्यूर मिल्स...हे,. मद्रास नेः बन्दरगाहों में, बरोनी को तेल परिष्करण-शाला 
में, पढेल इजीनिर्यारिग कम्पनी मे, हुगली की टेक्सटाइल मिल मे, कानपुर की जूट 
मिल्लों मे, डनलप रबर कम्पनी हुमली भे, भिलवानी की पजाब बलाभ मिल में, कानपुर 
की एलगित मिल में, सिगरभूमि की ताँवा तिगस में, कानपुर की विक्टोडिया मिल्स 
में, कुमारहट्टी की जूद मिलो मे, बगलोर के मोटर कारखाने मे, पश्चिप्ती बंगाल की 
जूट शिल्ों मे, रामपुर और फरूखाबाद के बीठी कारखानों मे, चितरन्जत के रेल 
इंजन कारणाने मे, फिरोजाबाद के चूडी के कारखाने मे, देहली के प्रशोकां होटल 
मे, फालपुर की जे० के० काटन मिल में, फरूखावाद, कानपुर के विक्टोरिया मिल्स 
मे, श्री दुर्गा सूती वस्त मिले काडी गुजरात में, बीमोर सीमेठ वजसे मध्य भ्रदेश मे, 
बकिघस कर्वाटक मिल्स मद्रास में, बम्बई नगर पालिका तिग्रम मे, जय इजीतियारिय 
बक्से कलकत्ता मे, चितरज्जत इजन वकशाप में, हैवी इलेक्ट्कल्स भोपाल भे आदि 
आदि । १६६४ से महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद निम्नलिखित स्थानों पर हुए-डाटा_ 
इजीनिर्षा रिंग कम्पनी जमशेदपुर मे, जे० के० जूट मिल्स कानपुर मे, कनकिनारा जूट 
मिल्स में, हावडा निम्न पालिका मे. विशासापततम के बच्दरगाह में, टीटागढ जूठ 
मिलन में, केरल के बागान में, कृष्णा मिल्स वियावर में, पटना खशर प्रत्रिका निगम 
भें, तया जय इज्जीनिर्यारिंग वक्‍्स कलकत्ता भे, देस्टिग्स मिल रिहरा, पढिचमी बगाज, 
कजवात्ता निप्त मे आदि झादि 

सन्‌ १६६५ गे, महत्वपूर्ण बिवाद निम्न स्थानों में हुए --पोरी कोयला खाम 
बिहार मै, केरल की अनेक काजू फैंक्ट्रियों तथा चाय क्षेत्रों मे, वीडी सस्यान मद्रास, 
वे महाराष्ट्र मे, महालक्ष्मी ग्लास वक्‍्स वम्बई मे, महाराष्ट के सूती वृस्त उद्योग के 


श्रमिकों मे, हुड्टी की सोने की लानों मे, मेसर की कोलाइ को सोने की खानो मे, 
बगलौर को ज्जो मिल मे, बूती थ. रखनी *ि सूती व रेशमी मिल क० मे, हिन्द सेम्प्प शिकोद्ाबाद 


उ० प्र० मे, कानपुर की न्यू विक्‍्टोरिया मिल्न मे, ५ _ पश्चिमी वगाल को जूट मिलो _ 
में, मुशिदावाद के वोडी व्यापारियों में, गगा मैन्यूफेचरिंग क० हुगली मे, बगाल 
टैक्सटाइल मिल मुँधिदाबाद में, तथा दिल्ली की नगर नियम में आदि आदि सन्‌ 
-&६६ के महत्वपृर्ण विवाद इस घ्रकार ये-इण्डियत केविल क० जमशेदपुर, नामियाम्रों 
चाय वागान जलपाईगुडी मे, हस्टिग मिल हुगली मे, बैलिगटन जूट मित्र हुगलो मे, 





श्श्द श्रम समस्‍यायें एवं समाज क्त्याण 


बड़ एड क० कलकत्ता म आगरा को २५ सू ० को फ़रूरियों मे देमतिया चाय बागान 
हलपाईगूडी मोर गुवमा चाय बागान सिलीशडी में ्ग्विकरा जूड मित्र बयूर और 
लुडतों जट मिल हावड़ा में जूद मित्र दीटागढ़ मे रिलायसे जूट मित्र प० वगाल 
में दक्षिणी पूर्वी रेतवे वास्टेयर मे रोहतास इण्डस्टोज और ग्रयोका सीमठ दालमिया 
नगर मे यू आपाउ दैक्सटासल भोपाल में सोमाशुदर मिल तथा कम्बोडिया मिर 
कोयम्बदूर म एल्गिन मिल कानपुर मे तिगरैनी कोयला खान ब्रा/ध्र प्रदेश भ॑ थाय 
बागान प्रासाम केरल झौर परिचमी वगाल म॑ कोचीन मद्राप्त और कलकत्ता की 
गोदियी म॑ रपन फैक्टदी हुगली म॑ वववान की कोयला खानो मे वगाल पौटरीज 
कलकता म॑ माम क» दर्यापुर म मंदुरा मिल और मद्रास रबंड फक्टरी मे रानीपत 
वी मद्याला ठवा बी के बारखाना थे सदमे का मगतसाइट की पाना 
मे आडितस फ्केटरी क्‍ल्याने मे भारतीय सास्यिकीय सस्था कतकत्ता म॑ केरत 
को कांज फ्वटरिया में हुकमचद मिल इंदौर मे कानपुर विद्युत प्रशासन में लवबऊ 
म॑ राज्य सरकार के उच्यम्तो मं बड़ोटा के रेयने कारखातों में उड़ीसा की जोहे की 
खानो मफ्टोजावाल के काच के कारखानो मे दुगापुर स्टील संयंत्र म॑ एसोचियटड 
बैटसेत कठकतता ? विजली काटने मिल हाथरस मे ज० के० काटन तथा जूड 
मत कानपुर मे स्लोस्टर इण्डस्टाज हावश में बंगाल कैमिकल वक्‍स मे जीवत 
बीमा निगम वरतरई मे रटेट्समन कन्चक्ता मे मद्रास को कपड़ा मित्रो भ उणैसा 
की जोह की पा मे प० वगान्न वी वगरत्ारी कान मित्र मं जे० के० स्टीछ हुगली 
में प्राहि ग्रादि। 

औद्योगिव' विवादों के इस इतिहास से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देण मे 
ग्रौद्योगिक अर्ात काफी वढ़ गईं है और हाल में हृढवान्त क्र महत्वपूण हो 
गई है। 
औद्योगिक विवाद सम्बन्धी ग्राकड 


निम्त तालिका मे १६२१ के बाद होने वाले श्रौद्योगिक विवाद शम्ब्धी 
आँकेड प्रस्तुत हैं! --- 


हताओों ग्रौर विवादों मं सम्मिलित वर्ष मे हामि हुए काय 
वाब्ाबदी की सपया अ्रयिक की सख्या दिवसो की सख्या 
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आस्त मैं ग्रोौ्योधिक विवार्द शड्है 


+.. इडताली और विवादों मे सम्मिलित वर्ष में हानि हुए कार्य 
ताज्नाकन्दी की संख्या अमिक्रों को सस्या दिवसों की सपब्या 
१३८ ह्ध्ह ड,० १,०७५ ६१,६५,७०८ 
१६३६ ०६ ४,०९६, १८६ ४६,६२,७६५ 
श्ह्डण इर्र ड,श्सश्रे६ ७५,७७,३८५९१ 
श्र द्ह्ड ७,७२,६१४२ * ४७,७९,६६५ 
१६४६ १,६२६ १६,६१, ६४८ १,२७,१७,७६२ 
१६४७ १,८११ (८,४०,७घ८४४ १,६५,६२:६६१६ 
शर्ट १,२५६ १०,५६,१२० ७छ८,३७) १७३ 
श्ध्डह ६२० &८१५५४५७ ६६,००,४६४५ 
१६५० प्र ७,१६,८८२र ३,२८५,०७,००० 
श्ध्श्ृ्‌ १०छर $5 १,३२१ ३ेष, १५६ २८ 
१६४२ €६३ ८,०६,२४२ ३३,३६;६६१ 
१६५३ छछर्‌ ४,६६,६०७ ३३६२,६०८ 
१६५४ घडे० ४,७७,१ ३८ ३३,७२,६३० 
१६५५ १,१६६ २,२७,७६७ ५६,६७,८४५८ 
१६५६ श्रेण्रे ७,१४,१३० ६६,६२,०४० 
१६५७ १५६३० द,पह,२७९ ६४,२६,३१९ 
श्च्दद १,५२४ €,२८,५६६ छ७,६७, ४८४५ 
१६५६ १५३२१ ६९१,३,६१६ ५६.३३, १४८ 
१६६० १,४5२ €<,६,२६८ ६२९,२६,५१७ 
१६६१ १,२५७ ५,११,८६० ड€, १८ ७५५ 
श्ध्ष्र १,४६१ ७,०५,०४४९ ६१,२०,५७६ 
श्ध््र १,४७१ ४,६२, १२१ बे२,६०,५२४ 
१६६४ २१४१ १०,०२,६५४ ७७२४, ६६४ 
श्ध्र्श्‌ १,८३५ &,६१, १४८ ६४,६६,६९२ 


केद्धीय क्षेत्र में इडतालो व ताल्ावन्दियों की स्त्या इस प्रकार शी-- 
१६६१--६७६; १६६२--१६२; १६६३- १८८; १६६४--३१५, १६६५-- 
२१२॥ 

ऐसे भ्रौद्योगिक विवादों को सस्या जो झ्ोशोग्रिड, विवाद अधिनियम के 
अन्तर्गत बताई गई व्यवस्था के सामने आये इस्त प्रकार थों--१६६१--३४, ११३, 
१६६२--२७,६६१, १६६३--२६,६७७, १६६४-२३ ३,शर२८, १६६५--२०६५६। 

भआरतद्प में औद्योगिक विद्ाद सम्बन्धी दो मुस्य बाते दृष्टिगोचर होती हैं। 
प्रथम तो अधिकतर विवाद मूती वस्त्र उद्योगों मेतेकाबम्वई-गार-परिचगी-वगात 
भे होते हैं, और दुसरे, ये ग्रघिकत अ्रदफ्रल रहते है, जिसका कारण भारत से श्रम- 
जीवी वर की निर्वनता और उनसे सांदाकारी शक्ति का सोंदाकारी शक्ति का झ्रमाव हैँ। ग्ग्न तालिका 
से यह ह्थिति और ग्रथिक स्पप्ट हो जावेयी? :-- 








९. कठक चेंगढाल्ये मिट॒कतरएक सटछ उर्वेकार 7आाएन फेहडक 23007.5 #वये (#७ इराव,बध 
6७०७४ उ॑०पच्छ॥)$, 


१३० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 

















गा न बवादी की. तत्या 
४ हुई | हद 7 हृछ 
आज प्रदेश ६२ | १०६ १०६ * 
असम 5 । रद ३६ 
बिहार हरर श्ण्ड कर 
युजरात 3 ७६ हू 
जम्मू व क्इमीर | रक श्र 
बेरल १४५ २१० १०७ 
मध्य प्रदेक्ष रद ६० पर 
पद्रास १६१ २३६ १३७ 
महाराष्ट्र डडरे ६३६ श८६ 
मैसूर ध्ष । (३० ७३ 
उड़ीसा ६ रश्‌ की । 
प्रगाव रे ४६ २६ 
राजस्थान श्र भ्र्ड २५ 
उत्तर प्रदेश | ६१ १७१ ११५ 
प्‌० बगात श्ण्रे 2३१६ शव 
अप्डमान व निकोवार द्वोप समूह २ हु 3 
दिल्ती २६ रेश्‌ ३६ 
ट्िमाचल प्रदेश बहा कं कह 
त्रिपुरा ७ इ 54 
ग्रोग्ा श्र ( हक 
पराण्डचरी मिक्स ॥क्‍ ६ 
घोग । र४७ | रशहर श्य्१्र 





प्राप्त भ्रॉकेडो के ग्राधार पर पता चलता है कि सत्र १६६५ में १६२१४ 
विवादों में २.४२ ७५ ७५० ₹० को मजदूरी की हानि हुई तथा ६०९१ विद्यादों में 
उत्पादत वी हाति का अनुमाव १५४३ १,३ १२४५ ए० था । सन्‌ १६६४ में ४८५ 
विवाद ऐसे थे जितम ५० से कम श्रमिक सीमलित ये । ऐसे विवादों की सल्या 
जिनमे १००० से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया, केवल १३७ थी । 

धब्‌ १६६४ मे श्रति विवाद सम्मिलित ्रम्िकों की श्रौसत सरया १४० थी। 
(सन १६६४ में ४६६ थी) । प्रत्येक विवाद की अस्त अवधि ६ ५ दिवस थी । (सन्‌ 
१६६४ में ४*२ दिवस थी) तथा पति विवाद वर्ष में हानि हुए कार्य दिवसों की 
साया ३४२६ थी (सन्‌ १६६४ में २६८६ थी) । 

विभिन्‍न उच्चोगो में विदादो की संस्था १६६५ मे निम्नल्रिखित थी -क्ृंपि 
कार्य, १३ वे बायाम--११४, खानें --१४६, ओदोगिक कारसानें--१२१२, निर्माण 
फ्रामें--२४, बिजली, गैस, पाती और सफाई की स्लेबायें--5१, वाशिज्य--१६8, 


भरत में भाद्योगिक विदाद (४५१ 


यातायात और पररिवह्य--६२, नौकरिया--७७, विविध -३७, योग-- रैस३५। 
कारखानो के १२१२ विवादों में से दिभित्त कारखानों मे सत्या इस प्रकार थी :- 
खाद्य उद्योग- -9६ (चीगी मिलो में ११), पेय पदाय--२२, त्म्बाकू---७७, (वीडी 
में ६६), कपछा वे बुनाई--३० १, (छूती कृपड्झा--१६३, जूढ--+ १. रेक्षमी कपड़ा" 
२६, गर्म कपडा--१६, अन्य--४५), जूता--३, लकड़ी वे कार्फक-- २७, फर्नीचर- 
३, कागज भौर गत्ता--२२, छपाई, प्रकाशन आदि--३४, चमडा--१४, रबर एवं 
रबर की उस्तुयें--२५, रसायन और रासायनिक पदार्थ--६०, पैट्रोल व तैल--४, 
अधात्विक खनिज पद्ार्थ--११८, मूल घातु उद्योग--६६, (लोहा और इस्पात - २७, 
घालत्विक वस्तुये -६८, मशोने--७०, विशद्युतोय म्चीते व छामान--३८, यातायात 
सामप्री--२८, विविध--३०, कृषि मे १३ विवाद निम्न प्रकार थे: विनौतो में से 
कपासप्त निकालना वे गांठे वनाना--५; जूट दवाता--१; अ्न्य--७; खागान में 
११४ विदाद निम्त प्रकार थे; चाय--८६, काफी--७; रबड़--१०; ग्रन्य ८; 
जानो में १५६ विवाद हुएं जिनमें ७3२ कोयले मे, लोहा--२१. मैंगनीज--८, सोना 
“7१५, जस्ता--१२ पत्थर कौ खानें--१५, ग्रन्य--१ ३ थे । परिवहने तया सचार 
के द्वियादों मे रेलदे में १, मोटर परिवहन में १८, प्रस्थ सड़क परिवहन में ४, 
नाविकों के सम्बन्ध भे १०, गोदी व बन्दरय्राहों मे ५५, अन्य जल यातायात में १, 
वायु परिवहत में ३ और डाक ब तार में शथा। 

सन्‌ १६६४ के विवादों में ३०-७% मे श्रमिक पूर्ण सफल रहे. १३*५०५ पे 
अग्रशव सफल रहे, ३५ ६% में प्रसफल रहे और १६६५९ विद्वाद प्रनिश्चित रहे 
१६६५ में विवादों की ग्रवधि इस प्रकार थी ३१-२९ एक दिन से कम, ३० ५० 
पाँच दिन तक, १३ ३९ दस दिन तक, ६६%, बोस दिन तक, € ५९७ तीन दिन से 
अधिक तक । सत्‌ १६६५ में दालावन्दी की सस्या १३८ थो जितमे से 3६ हड़तालों 
के बाद हुई थी । 

ग्ौद्योगिक जिवादो का वर्गीकरण - 

प्रोकेश्नर पोगू के बिचार--औ्रफेसर पीगू ने औद्योगिक मतमभेदो का दो श्रेणियों 
में वर्गवरण किया है--(१) ऐसे मतभेद जो भजदूरी में भिन्‍नता (४८७० 
० ४४४८४) के कारण होते हैं ओर (२) ऐसे मतभेद जो कार्यों के सीमाक्‍्त 
]9च्फगाव्भाण ण ए५४०७॥०४$) के कारण होते हैं। मजदुरी में मिन्‍नता के 


।क) ऐसे मतमेंद जो श्रम के मेटनताने से सरिवा-घित होते हैं ।ये ममशेद चाधारणदंया 
लक्द मजडुरी दर की समस्याग्रो के कारण उत्पन्व होते है परन्तु कुछ गनन्‍्य बातो से 
भी सम्बन्धित होते हैं, जेे-कार्यशाला को इद्चाये, जुर्माना या नकदी या जिन्स के रूप 
मे शेष भत्ते की मात्रा झांदे, (ख) ऐसे सतभेद जिनका सम्बन्य ऋमंचारियों के कार्य व 
ब्यूवहार से होता है । यह सावारणवयों क्यो के बस्से के प्रस्त से स्वत होते है।। उधयों के घट्ये के प्रश्न से सन्‍्दन्वित होते हैं। 


5. पट्ल्‍ठ०9 - ट००४००८ा०३ ७६ छलका, 




















१५३ श्रम समस्याय एवं स्माज कल्याण 


कार्यों के सीमाकन के कारण (जिनमे सम्बन्धित ध्यापारा के सीमाकन विवाद 
भी था जाते है) जो मतभेद होते है उनके अन्तगंत वे सव भगड झा जात हैं थो 
श्रमिकों के इस दावे से उत्पन्न_होते है कि उन्हू प्रब-्ध कार्यो में भाग मिलता 
चाहिए) ऐसे मतभेद निम्नतिखित बातो में सम्बन्धित होते है --(॥) कार्य को 
विभिन्‍न वर्गों के श्रमिकों में तथा विभिन्‍न प्रकार की मशीतों मं किस प्रकार बॉँटा 
जाता है । (ख) मालिक अपने कर्मचारियों को किस प्रकार और कहा से कार्य पर 
लगाता है । इसम भेदभाव, पनक्षपात तथा केवल श्रमिक सधो के द्वारा ही काय पर 
लगाना झ्ादि समस्याथ आ जाती है। (ग) इस बात की समस्या कि श्रमिको-..का 
झपनी काय नम सा निर्धाजति करने म कितना हाथ होना चाहिए । 

किल्तु प्रोफेसर पीगू ने यह भी कहा है कि उपरोक्त वर्गीकरण द्वारा 
प्रतभेदों को ठीक ठीक बाँटठना कठिन भी है । औद्योगिक मतभेदा को एक और 
तरीके स्त भी दो विभागा में उन्होने बाटा है --(१) ऐसे मतभेद जो वतमाव दोष 
गार की झर्तो के ग्रथ निणय (70श97009009) से सम्बन्धित होत है तथा (२) जो 
भविष्य के रोजगार के सामान्य प्रइनों से सम्बन्धित होत हैं। वतमानव रोजगार की 
शर्तों का ग्रथ निणय तो एवं न्‍्यायिक_(0ए6:2)७)) काय है तथा सामान्य प्रद्नो 
का ससभोता एक विचायी (.८893870८) काय है । ऐसे सभी मतभद जो कसी 
करार कै दाद उत्पन होत है अभ्र्थ निपय मतभेद कह जा सकत हैं। एस मतभेद 
अधिकतर किसी विशेष सस्था तक ही सीमित रहते ह और बहुधा पृूणतया निजी 
प्रकार के होत हैं । ऐसे मतभेद वास्तविक बातो के ऊपर जो वाद बिंवाद उत्पन है। 
जात है, जैसे माना ओर गुण के विधयो पर उनसे सम्बन्धित हात ह। यह मतभद 
स्थानीय ब्रान्च (छा&7०) की झोर से उच्च सस्था द्वारा निपटाएं जात हू । 
'सामा-य प्रश्न रोजगार की झर्तो तथा नौकरी की सम्विदा से सम्बन्धित बाता से 
उत्पन्न हात है अर्थात ऐसी बातों से जिनका प्रभाव भविष्य म पडता है। इनके 
अन्तगत बहुत बात झा जाती है और इनका प्रभाव बहुत मनुष्यों पर पडता है। 
हडतालो प्रौर तालावन्दियों के विस्तृत रूप से होन के साधारणतया यही कारण 
होते है । एसे प्रइनो का निषटारा प्रत्यक्ष रूप से असम्वद्ध सस्थाप्रों द्वारा किया 
जाता है । 
भारत मे भ्रोद्योगिक विवादों के कारण-- 

विवाद उत्पन्न होने क अनेक कारण है जिन्ह मुख्यत, झाश्रिक व गैर भ्ाथिक्‌ 
कूहा जा सकता है । आधिक कारणों म॑ मुस्यत मजदूरी, वोनस महगाई भत्ता, काय 
और रोजगार की दक्षाय, काम के घण्टे, निरीक्षक तथा मध्यस्थों द्वारा दुब्येवहार, 
अनुचित बर्खास्तगी, एक या अधिक श्रमिकों को पुन काम पर लगाने की मांग, 
हुट्टिया वे वेतन सहित अवकाश, विदाचन निर्णय को कार्यान्वित करने मे देर करना 
प्रादि समस्याय रही हैं । इन कारणों को आन्तरिक कारण भी कहा जा सकता है 
प्र्थात्‌ एस कारण जो उद्योग, मालिक और मजदूरों से सम्बन्धित होते है । श्रमिको 
पर अत्याचार ता प्रवन्धका द्वारा श्रमिक सबो को मान्यता देने स ब्रस्वीक्तार कर 
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देना भी इन विवादों के कारण रहे है। विवेकीकरण की योजनाओं के लागू होने के _ 
पश्चात्‌ श्रमिकों की छटतो होने पर अ्देक हडताल हुई है। भारत में ओद्योग्रिका 
विवादों के इतिहास से स्पष्ट है कि देस मे अनेक हडतालों के आधिक क्यरण ही 
रहे हैँ प्रधम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ औद्योगिक श्रशाति का मुख्य कारण विर्वाह- 5 
खच्च व वस्तुओं के मुल्य मे वृद्धि का होवा था, जबकि मजदूरों में मूल्यों के अनुपात कल 





से वृद्धि नही हुई थी। श्रमिक भी दीर्घ घटो तक कार्य करेने तथा ग्रपने अस्वस्थ 
और दोपपूर्ण रहन-राहुन भर कार्य की दशाओं से उतास्न बुराइयो के प्रति सजग 
हो उ० थे । सन्‌ १६२२ के पश्चात्‌ भमिकों की अवस्था में कुछ उन्नति के प्रयत्त 
हुए, परन्तु सन्‌ १६२८ के पदचात अवस्था पुनः झोचनीय हो गई क्योकि झाधिक 
मन्‍्दी के कारण कमंचारियो की छटनी ओर उनको मजदूरी में कमो को गई थी। 
परिणामस्वरूप हडतालों का ताँता सा बघ गया था । इसी प्रकार की परिस्थिति 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ भी पाई गई। निर्वाहन्खर्च में वृद्धि होने के कारण 
श्रमिकों ने मजदूरी, महगाई भत्ता व बोनस आदि मे वृद्धि की मागे की ओर मालिकों 
हारा इनको न माने जाने के कारण अनेक हड़ताले हुई । झत भ्रमिको का अपनी 
आर्थिक स्थिति तथा भजदूरी के प्रति असतोप ही ग्रधिकतर हडतालो का कारण 





और ४२५ विवादों का कारण कसंचारियों से सम्बन्धित था जिसमे निकाजे गये 
»मिकों को पुत्न रोजगार देते की सांग हो मुख्य थी। ७४ हडतालो का सम्बन्ध 
अवकाश अथवा कार्य के घटो सो था और शेप विभिन्न मांगो से राम्बन्धित थी । 
१६६५ मे भी १८३५ विवादों में से १० मामलों से माँगो का पता नही था भौर ६६१२ 
(३३ ५९) विवाद मजदूरी और भत्ते के श्रसनों से राम्बन्धित थे, १११ (६६%) 
वोजस रो, ४६५ (२५१३%) कर्मचारियों व छटनी ये, ४५ (२ ५४) ग्रवकाश व कार्य 
के घंटों गे तथा ४८५६ (२६:५%,) हड्तालें प्रन्य माँगो से सम्बन्धित थीं। 
पैर-आ्रथिक कारण थे होते है जिनका उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नही, 
होता । इनमे यज॒वैध्िक कारण मुल्य हैं । कुछ वर्ष परूव तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य 
के अधीत था तथा श्रम आन्दोलन का देझ के राष्ट्रीय श्रानदोलन से गिकटतम सम्पर्क 
ध्ग । १६०८ मे श्री तिलक के ६ वर्ष के कारावास के विरोध में बसख्बई में एक झाम _ 
हडताल हुई-3 कई ऐसी हडताले खिलाफत, असहयोग व सबिनय ((ंश॥) अवज्ञा 
आन्दोलन के दिलों में भी चलाई गई। श्रनेक बार हेडवाले श्रमिकों के विस अनु- _ 
शासनात्मक कार्यदाही करने तथा उनको बर्खास्त करने पर हुईं । श्रमिकों के पिदुद्ध 
ऐसी कार्यवाहियाँ तब की जाती थी जबकि श्रमिक राजनैतिक नेताप्रो के गुकदों की 
कार्यवाही सुनने चल्ले जाते थे, या विदेशों माल को हाथ लगान से इन्कार करते 
थ, या जब उन्होने राजनंतिक प्रदर्शनो मे भाग लिया अथवा यूरोपियत भैनेजरों को 
मारा-पीट! या काग्रेस के स्वर्यसेवकों के रूप से कार्य क्या । साम्यवादियों से सहानु- 
8. केकराए गीकीद अमवों टेशकाशाजन भर *बहैगाए- >48० उप. 
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भृति रसने वाल श्रमिकरी पर अत्याचार करने के विरोध मे भी हडवाब हुई ह। 
कई नि पट 7 27:27 7 27 हस्ताव पटोरियों ग्र्थात्‌ सट॒टेब। कम ने भा कराई हैं 
जो अपन लाभ के जिये काम भरे उत्पात्व वइ कराकर कीः द्ध करा देने 
है । इस हतु साटवाजो न कई बार तिराघार अफवाह फलाइ है तथा श्रमिक को 
वित्तीय सहायता भी दी है और विवाद को बढ़ाया है ४ 
साराच यह है कि आथिक एवं गरप्राथिक दोनों हो प्रकार के कारण 
औद्योगिक विढादों के विए उत्तरदायी रह है । कुछ वर्षों से ऐसा देखने भ झा रहा 
है कि मालिका एवं श्रमिकों के वीच की झाई गहरी होती जा रही है और दोनी पक्षों 
में धोर अस तोप व्याप्त है । श्रमिको की सनोद त्ति म॑ तीव्र परिवतन हो गया है प्रौर 
व हित प्रतिदित लाभ से प्ले अधिक भाग प्राप्त करने की साय कर रह है | राजनतिक 
परिवतन अ्रतराष्टीय घटनाय साम्पवादी विचारों का प्रसार अविश्चित आथिक 
परिस्थितया तथा निर्वाह खच मे वद्धि इस मनोवत्ति के लिये उत्तरदायी हैं। इसके 
साथ प्षाथ प्रवक राजनतिक दलों के प्रचार ने भी अस्नतोप उत्पन कर दिया है । 
अनक राजनैतिक दवा ने काग्रस सरकार को तगर करने के लिये श्रमिक स्धो पर 
अधिकार कर हडताल करवाया है । परन्तु फिर भी झद्योगिक विवादा के ग्राथिक 
कारण ही प्रमस रह हैं । रायच श्रम आयोग का मत एस बारे म महत्वपूण है जो 
भ्राज भी सय कह जा सकता है । चाहे श्रमिक राष्ट्रीय साम्यवादी या वाणिज्य 
उदृश्या स प्रभावित हुए हा लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है कि शायद ही कोई भी हमारा विश्वास है कि शायद ही कोई 
ऐसी हटताज हुई द्वो.जो कि पूणतया वा भ्रविकाय रूप में प्राथिक कारणों के फल 
स्वरुप न ह३ हो । * यह सवब्दित है कि श्रम्रिका की निधनता ही साम्परवाद को, 
जम दत है। हमारे श्रमिकों को ग्राथिक टिकायत उनम इस बात की भावता 
कि समाज म उनका कोई उक्त स्थर _लर नही है उनम इस वात का ढर कि कही 
उनकी पनोपाजन राकित मे जस्थिरता गआ जाय उनमे इस बात की झआाश्यका कि 
कही उनकी नौकरी मे रुकावट न पड़ जाये ग्राथिक कठिताइयो का भार (निससे इस 
बात की भावना बढ़ जाती है कि उनके साथ भ्रयाय हो रहा है) काय एवं रहन 
सहन की दयनीय देयाय ग्रादि ग्रनेक एसे हाक्तियाली वाःरण हैं जिनसे श्रमिकरो वे 
हृदय म॑ असतोष व्याप्त हो गया है औ्ौर जिनकी अभिव्यक्ति [छछा०आणा ) निरतर 
हाने वाली हृडतालों म म्रिलतों है। 
यहा इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि भारत म मालिका व 
अ्प्िका के बीच जो खाइ उत्पल हो गई है उसका एक सहत्वपूण झारण यह भी है 
कि भाधा जाति आदि की भिन्ता होने से उनके वाच सौहादपुण सम्बंध नहीं था 
पाते और आपस भ एक दूसरे को समझने का प्रयत्त नहीं किया जाता। अधिवाश 
उद्योगों का प्रवध॒विदेक्षियों द्वारा होता रहा है जिनको कि भारतीय भाषाओा का 
बहुत कम तान होता है| ब्रत ऐसे प्रवधका को मध्यस्थो के उपर ही निभर रहना 
पड़ा है। इन मध्यस्यो ने अ्रतक बार श्रमिको का गलत इग प्ले प्रतिनिधित्व किया है । 
9 #_क्कुला ० 7४ िए)ब (एकशफ डएड व 2-2660 7786 385 
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यद्दि प्रवन्धक भारतोय भी होते है तव भी उनमें और श्षमित्रों मे जाति परम्पराओं 
ग्रादि में विभिन्नता होने के कारण झतर बना रहता है । परिणामस्वरूप बहुत से प्रवधक 
अपने कुछ ब्छ्षिका रो को अपने ग्रवीयस्थ कर्म आरियो या मध्यस्थों को ज्ौप देते हैं) यह 


0 मध्यस्थ विश्वसनीय नहीं होते और मालिकों और श्रमिकों के वीच पारस्परिक सम्पर्क 


बढ 


को कठिन बचा देखे है वठिन वसा देखे है । श्रमिकों और सालों में सित्रवापूर्ण यस्वन्ध स्थापित करने 
मे एक भ्न्‍्य बाघा शक्तिशाली श्रमिक सघो का अाव है । बाहरी नेता भी कई बार 
हडतालों के लिए उत्तरदायी होने हैं। “प्रीमियर आटोगोबायल्स' कम्पनी बम्दई में 
जो १६५ में हृठताल हुईं थी श्री आर० एल०» मेहदा द्वारा की गई। उसकी जाच रो 
पता चला है कि वह हडताल मजदूरी, वोनस या किसी ऐसे ही झौद्योगिक प्रश्न से 
सम्बन्धित नही थी वरन्‌ नेता की व्यक्तिगत बातो के कारण हृटवाल कराई गई थी। 
यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अनेक वार आम 
हडतालें भी होतो है जिनसे दुकाने झयवा कार्य धादि बन्द हो जाते हैं । ऐसी हृडताले 
श्रमिकों को हडतालो से भिन्न होती है। ये श्रामतीर पर कानूनों के प्रति विरोध 
अकट करने के लिए द्वोती है. .उदाहरणत ये सरकार अथवा पुलिस के कार्यों के प्रति 
विरोध प्रकट करने के लिये होती है, और इनका मालिक से कोई सम्बन्ध नही टोका ? 


राजनैतिक उत्तेजना के दिनों मे यह बहुत ग्रध्िक होती हैं। ऐसी हडतालें यद्यपि 





(अर धिकहि है या होती है तयापि सव बातो को देखते हुए उद्योभो श्री और उत्पादन को इनसे 


काफी क्षति पहुँचती है । 
हड़तालों का प्रभाव, हडताल करने का अधिकार 

अ्रव हम इस वात पर विचार करेगे कि देश के ग्राथिक जीक्षन पर हडतालों 
का क्या ध्रभाव पढता है। इन हडतालों के कारण हम किप्त दिशा पे जा रहे है ? 
जया श्रमिकों को हडताल करने का अधिकार द्वोला चाहिये ? हृड्तालों से बचने के 
लिए क्या उपाय करने चादिये क्या उनके दोते पर समझौते के लिये कौन-गा साधन 
अपनाना चाहिये ? इस श्रकार के अतेक धइल है जो जनता की बिस्ता का कारण 
बने हुए हैं श्रौर जिनके ऊपर विचारशील लोगो में मतभेद भी हैं । यद्यागि हमने 
पश्चिमी देशों के प्रौद्योगिक साधतों व समठन की तो नकल को है, परन्तु यह खेद की 
बात है कि उन देशो मे झ्ौद्योगिक सधम्बन्धों को सौहादंपूर्ण बताये रखले प्रौर गम्भीर 
और तीज औद्योगिके विवादों को कम करने के लिये जो साघन प्रपवाये गये हे, उनका 
हमारे देश में सफलता के साथ उपयोग नहीं किया भया है। कलतः भरत में हड़तालों 7 
का होना एक थाम बात हो गई है; जिनका भालिको एवं श्रमिकों कः 
दृष्टि से बुरा प्रभाव तो पड़ता ही हैं, पडता ही. हैं; उनसे जनता को भी बहुत असूविधा होती है।. असुविधा होती है ।_ 
पिछले तीस वर्षो मे जो हड़तातें व तालाबन्दी झादि हुई हैं, यदि उन पर दुष्टिपात 
करें तो उनसे थ्रमिको को कष्ड, उत्पादन व लाभ में कम्री, सर्वशाधारण को श्रस॒विधा 
और मालिको व_अ्मिकों मै णरत्ासक सनक सह भार कहता, जग परिणोग मालिकों व श्रमिकों में पारस्परिक मतभद, सम्देह शोर कहता जैशे परिणाग 


ही दिखाई देते है । इस कारण यह बहुत आ्रावश्यक है कि एसे साधनों पर विचार 














१५५ श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्यार्ण 


किया जाए तिनसे औद्योगिक मगडो को रोका जा सक और यदि बहहाभाशा 
उनका सरलतापृत्रक निपटारा हो सके । 

प्राएसर पागू?? का कहना है कि हह्ताल अथवा तालाबरी द्वारा जब सम्पूण 
उद्याग मं अथवा उसके कुछ भाग म श्रम्रिक्र तथा सम्पृण स्तामग्रा व हा जाता है ता 
डा राष्ट्रीय चाभाष मं कमा होठहै- आर आशिक कल्याण का क्षति पटचल 
है। इन विवाला से सम्बाीबित उद्योगा म॒ उत्थान का जो अत्यस हानि जो _प्रत्यल हानि होती है 
/कना कमा वालतविक हानि उसस मरा अधिक हाता हू । इसका कारण यह है कि 
कसा मह॒वपूण रह्याग म काम ठप्प हा जान से झय उद्यागा का क्ियाय भी अवरुद्ध 
हा जाता ह। एसा व प्रकार से होता है। एक तो इस प्रकार कि काम सकने से 
हल्तालिया क्ञा ग्राथिक् स्थिति खराब हा जाता है अत उनकी एसा वस्तुप्रो का 
मांग भी कम हो जाती है तिनका उपाय अब उद्योगा-स हे थम होता है। दूसरे यदि 
हडताल प्रस्त उद्याग एसा है जो अ्रय उद्योगा म काम आन वाली वस्तुमझ्नमा झयवा 
सवाप्रा का उपाटन अथवा उनका व्यवस्था करता है तो इस स्थिति म उन उद्योगा 


का कच्चा माल प्रथवा अ्य सामान पयाप्त मारा मे उपलब्ध नहा हाता जिसस 
म्य-प्व्षग्त द्वाता है। यह प्रभाव कसा हग्रा यह बात यद्यवि उत्पा 
हित वम्त का प्रद्ृति पर निभर हाता है फिर भा हडताल ग्रस्त उद्योग को हान 


बाता प्र यत हातनिया के अलावा अय उद्यागा मं इनका जो प्रतिस्थिय हाती है 
उनके कारण हन हटतावा स बुछ सामा तक राष्टाय खाम-को दी परोक्ष तप म॑ तक राष्गय ही परोक्ष ह्प मं 
हानि परुचता है । 


पर सय ह कि ग्रौद्यागिक विवाटा कु कारण उपालन मे जो निव्रल #म 


(९०६ ०णाधा८८ ०४9) होता है. वह सामायत ताजाजिक कमी तणणव्वात्राद्ा 
€०॥४४४०५ ० ) स उुछ कम हाता है| इसके कारण यह हे कि एक स्थान पर काम 
ताप हटाने सर प्रतिद्वाद्वा उद्यामा मं उसी समय काम का मात्रा बट सकता है 
अथवा यर था हो सकता है कि ह वाल ग्रस्त उद्याया म॒ टैया से हुई क्षति का 
पूरा करन क्र विए बा” मरे कास का मात्रा वह जाए। यह भी साय हैकि 
हल्ताला व तालाब टटपो सन उद्योया का तो प्रयक्ष हानि होती है कमा-कभी उसका 
आदिक् स्प स पूर्ति उस 4रणा द्वारा हा जाती है जा क्रि मचीनरी तथा काय का 
व्यवस्था से सपार करन के लिय मालिका का परोक्ष स्पस मिलती हैं । किन्तु 
व्यापक दत्टिकाण से देखने पर चात हांता है कवि ऊपर जिस पराक्ष प्ररणा प्रथवा 
जाभ की कल्पना की गई है उसका महत्व उस हानि के मुकावल वत्य चटा का 
आवा गया है जो कि हडताल ग्रस्त उद्योगा के उपादन म्‌ प्रयक्ष रुपस हाता है 
और उन उद्यागा को होता है जिहू कच्चा मात्र मिलना बद हा जाता है अथवा 
इत उद्याग्रों का सहायता के बिना जो अपन उत्पादन को आर विम चरण तक नहा ल 
जा सकते | इसके अतिरिक्त मजुद्दरों को भी स्थाया रुप से बढ़ी क्ति-पहच-सकता _ रो वो भी स्थ! लव सु 


है। उताहरणव उनका औद्यागिक जीवन ग्रस्त व्यस्त हो सकता है अस्थायी उक्टराव ॥ उहाहरणत उनका ग्ौद्यागिक दीवन अस्त व्यस्त हो सकता है प्रस्थायी यकटफाज 
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भारत यें ब्रौद्योगिक विवाद श्र 


का सामना करने के लिए उन्हें कण सेना पड़ मऊ उन्हें ऋण लेना पड़ ता है तथा हडताल को अवधि में 


मजदूरों के बच्चो को ययेष्ट पौष्टिक भोजन आदि त मिल पाने के कारण उनके 
स्वास्थ्य को भी स्थायी डाति पहुंच सकती है ) तथापि, इन वुराइयों को मात्रा अश्यतः 
तो इस बात पर निर्मर होती है कि नि्घंन लोग उस बस्तु का उपभोग किस सीमा 
तक करते है जिसका _उ रुक गया है, और अंझतः इस वात पर कि जीवन, _ 
432 24-20: 2-3: 

स्वास्थ्य, सुरक्षा श्रयवा शान्ति-व्यवस्था के लिए उस वस्तु का महत्व कहाँ तक हैं | के लिए उस बस्तु का महत्व कहाँ 
कुछ भी हो, भ्रौद्योगिक विवादो से राष्ट्रीय लाभाश को जो कूल क्षति पहुंचती है वह 
बढ़ी गम्शीर होती है । यही कारण है _कि समाज-सुधारक श्रौद्योगिक श्वान्ति_ बनाये _ 
रखने के लिए सद्य प्रयलक्षीज रहते हैं 

आशिक प्राघारों पर हडतालों का समर्थ नही किया जा सकता । ग्रतुभव से 
रपप्ट हो जाता है कि कटु सघपों की अपेक्षा अन्तत' समभैता व्यवस्था तथा व्िवाइन 
जंसे साधनों से, शिनमें पारस्परिक सौहादंपूर्ण बातचीत व तर्क हो सकते हैं, कही 
अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है । जीवन के किसी भी क्षेत्र मे घगकी द्वारा 
झधिक समय तक कार्य चलाता कठिन है ! घमकी सर्देव विपक्ष के मस्तिप्क को हटी 
बना देती है भौर वह एक पग भी प्ागे को वटने को तैयार नहीं होता । झ्रौद्योगिक 
प्रव्यवस्धा से सम्पूर्ण हानि का अनुमान केवल खोई हुई मजदूरी प्रौर लाभ की क्षत्ति 
से प्रथृवा कम उत्पादन से ही नहीं लगाया जा सझवा से ही नहीं लगाया जा सकवा। उसके लिये ह इनमे जाँ 
प्रसुवियाय उत्पन्न हो जाती है और जनता को जो कप्ट भौर इज होते है उनको भी 
ध्यान मे रखना चाहिए, जैसे विद्युत व गैसपूर्ति, यातायात, स्वास्थ्य व सफाई झादि। 
जन लि अत अल व हा सेवाओं के विवादों से जनता को कष्ट, दुख झौर भसुविवा ग्रह होता! 
है । हृड्तानु तीन धारो बाला बस्त है.) इससे न केवल मालिको व समाज को हो 
हानि होती है-वरन्‌ श्रमिकों को ही इससे सबसे अ्रधित्र तकलीफ पहुंचती है । हडतालो 
से श्रमिकों को लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। कभी-क्ृरमी तो श्रम्िको 
को हड़ताल की अवधि में लाठीचार्ज एवं ग्रोलियो का भी सामना करना पड़ता है 
एवं तत्पश्चात्‌ उन्॒ पर अध्याजार भी किए जाते हैं। 

प्रशत यह्‌ उठता है कि क्‍या शक्षमिक यह सब तकलीफ खिलवाड़ के लिए 
भुगतते हैं ? जब उनको ज्ञात रहता है. कि उतको ही सर्वाधिक हानि होगो तो फिर 
वे हड़ताल क्यों करते हैं ? उत्तर स्पष्ट है आधुनिक पूंजीवादी न्यवस्था की यह्‌ 
विशेषता है कि यदि श्रमिक लड़ने भगडते की प्रवृत्ति को न प्रपनाएं त्ती अरनेकी 
अन्योयी मालिक, श्रमिकों का शोषण करने की प्रवृत्ति नही छोडेग्रे श्रोर उद्योग के 
समस्त लाभ को अपनी ही तिजोरियों मे बन्द करते रहेगा अत: समस्या का यह 
समाघान नही है कि हडतालो को अवेध-घोषित कुर दिया जाय ग्रथवा श्रमिक्नो से 
ह॒इताल के प्रकार को छीन लिया जाय । यह उपचार तो रोग से भी भयकर 
होगा । श्रमिकों के पास मालिकों के द्वारा किए गए झोषण का विरोध करने के लिए 
हव्ताल ही एक-मात्र अस्त्र है | अतः हडतालों के कुप्रमावो के दृष्टिकोण से ही हमे 
इस समस्या पर विचार नहीं करना चाहिए, बरन्‌ श्रमिक्लो के दृष्टिकोण का भी ध्यान 

















हद श्रम समस्याय एवं समाज कल्याण 


रखना चाहिए । समस्या का समाष्णन उन कारणो को, जो हडताल को जन्म दते हैं, 
दूर करने से हो हो सकता है । हमे मालिकों व श्रमिकों के बीच. अच्छे सम्बन्ध 
स्थापित करत का प्रयत्त करवा चाहिए | हडवालो के दोपो का विदघत, तो केवल 
इसलिए होना चाहिए कि औद्योगिक विवादों को ग्रेकने और उनका निपटारा करने 
के साधनों पर विचार किया जा सके और उतकी भद्दत्ता को समझा जा सके ) 
आरत म भ्राज औद्योगिक विवादों से वहुत सी हानिया है । देश आ्ाधिक 
सक्ट स्‌ गुजर रहा है भौर बड्यरी अपरा: व्यय-रूप-दिखा-रही-है । अत ऐसे समय 
देश भ भ्रधिक उत्पादन तथा औद्योगीक्रण की तोब्र श्रावश्यकता है ! मुदास्फीति की 
प्रवर्तिया को कैवल प्रध्रिक उत्पादन करके ही दूर _किया ज अधिक उत्पादन करके ही दर किया जा सकता है । वास्तव म॑ 
धाज हमारे दर म-राजनतिक सामाजिक एवं ग्राशिक प्रत्यक दृष्टिकोण ते उत्पादन 
में वृद्धि का ग्रावश्यकता है । देझ्ष के सभी राजनैतिक नेता भी उत्पादन वृद्धि को 
बहुत भ्रधिक महत्व प्रदान कर रह हैं। हमारे देश मे इस समण् पंचवर्षीय ग्रायोजवाय 
लाग है तथा रनकी सफलता के लिये देश-स भ्रौद्योगिक शाग्ति ग्रावक्यक है। प्रत 
शाप्टाय दष्टिफोण से इस समय हडतालो का समथने नहीं किया जा सकता । चाहे 
साविक हा चाह श्रमिक हां ग्रथवा कोई भी वाह्य संस्था हो. सदि वहू दस समय 
उद्याग ग्रशातति के लिए उत्तरदायी है तो उसका देख्नद्रोही कार्यों के लिये दोषी 
ठहराया था सकता है। श्री खड़भाइई देखाई के अनुसार व्यस्क मताधिकार पर 
आधारित प्रजातत में हुडतात भ्रार दालबन्दी न केवल अस्तामयिक हो गये हैं अपितु 
उन उदृष्यों के जिये भी जिनके लिय य किये जात है. पृष्ठ तेया हानिष्रद है / देश 
भर समाजवादी टाच की स्थापगा के लिये उत्पत हो रही सबीन परिस्थितियों से. 
हस्ताला व्‌ तालावादी को उचित कहना ठीक नहीं जान पड़ता । झ्राज जो भी व्यक्ति 
हटतावो दा समथन करते है. वे प्रध्यक्ष-या परोक्ष रुप से अपनी राजनेत्क स्वाथ 





भिड्ि के जिये ऐसा करत हैं | उनका उदय सामाजिक घृणा व्‌ वृग्वप्‌ को उकसाना 
है । क्याकि वे समाज के ढाच को समाप्त कर तथाकथित साम्पवाद का लाना चाहत 
है । उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि इस समय हमारे दश की त(कालान 
आवश्यवताय क्या है भौर किसी और ध्राथिक द्वाचे को ग्रहण करन मे बया व्यावहां 
रिक वठिनाइया है । हम ऐसे व्यक्तियों से सचेद रहना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
चीन के ग्राक्रमण के उपरात्र हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्त हो यया 
है । शत्र को दश्म से वाहर निकादन के जिए श्रौर अपनी सीमाआा को भविष्य मे भी 
सुरक्षित रखन के लिए हम अपन आप को झक्तियाल। बनाना है। इस समय मालिक 
मजदूर या १इ भी भ्रय दल यदि ग्रौद्यागिक विवादा का सहारा जता है तो उसे 
देशद्राही काय के जिय दापी हराया जा सकता है | 
यह बात भी ध्यान देन योग्य है. कि यथपि श्रमिका का हडताल करन के * 

अधिकार स ता वचित नही किया जा सकता तथापि इस अधिकार का दुर्पयोग भी 
नही होना चाहिए । कद हस्तालें केवत मामूती सी बाता पर हो जाती है । कइ 
बार माविक्रा को श्रमिकों की ऐसी अटपटी मांगा का सामना करना पत्ता है जिनका 





भारत मे ग्रौद्योगिक विवाद श्श्द 
प्राधार राजनैतिक शयवा_आयिक होने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक अशिक- होता है. 
झनेक हड़ताले राजनेतिक दलों द्वाय अपनी स्वार्थप्रिद्धि के हेतु कराई जाती है जिनका 
श्रमिकों के द्वित से कोई सम्बन्ध च्ी होता । १६५८ में अीमियर ऑॉटोमोबामला' _ 
चम्बई में जो हडताल व्यवित्रगत वातो के लेकर हुई थी उसका उदाहरण इस सम्बन्ध 
में विया जा सकता है | ऐसा भी देखने में झाया है कि कमी-करमी मालिकों ने जात- 


'फकर हृ्तालों को श्रशिक्‌ समय तक चलले.  दिया.है, ताकि वे जनसाथारण को 
कह॒लियूति प्राप्त कर सर्क और श्रमिकों को उन्ही के ग्रस्त्र (हहताल) हारा पराजित 


कर दे । १ इक गई हेड पद पे 9 में बस्वई को सूती वस्त्र मिल की हडताल, जो ६३ दिन तक चली,” 
इसका एक उदाहरण है । भारतीय श्रमिफो में यह प्रवृति देखी गई है कि यद्यपि उस 

हफ्तों या मद्वीनों दु:ख उठाने का साहब, शाक्ति व थैयें होता है फिर भी मुसीबत 
उठाने के बाद उनमे कुछ ऐसी प्रतिक्रियायें उत्पन्त हो जाती है, जिनको दूर करने के 
लिए बहुत समय लगता है । इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक हडताल के 
पश्चात्‌ काफ़ी समय तक श्रमिकों की और से एक प्रकार का श्ञान्त शोर खामोश 
बाताबरण बन जाता है। इस बात से लाभ उठाकर कई बार भालिफो ने हडत्ालो 
को दीर्घ समय तक चलने को प्रोत्साहित किया है तथा तालाबन्दी भी की है, क्मोकि 


मालिकों से प्रतीक्षा करये की क्षमता होती है । मालिकों के ऐसे दृष्टिकोण की भर्त्सना 
करनी चाहिए। 








इसी प्रकार ऐसी भनेक परिस्थितियाँ हो सकती हैं जवकि हडताल के अधिकार 
पर रोक लगाती पड़ती है । युद्ध जैसी सकटकाजीन अवस्थाओं में, जनोपयोगी सेवाओं 
में, देश के भ्राथिक विकास सम्बन्धी योजनाग्रों के कार्यान्वित होते की अवधि में, 
अथवा जब कोई भी पक्ष अनुचित दृष्टिकोण अपनाये, सरकार का यह कक्तंब्य हो 
जाता है कि वह हस्तक्षेप करे झौर हड़ताज के अधिकार को वापिस लेकर सभी 
प्रकार के विदादो को प्रवेध घोषित कर दे ६ 





इस सम्बन्ध में यह बात भी उल्लेखतीय है कि भारः मिक्रो के हड़ताल 

के ग्रधिकार छो-स्वीकार-कर लिया गया है । यद्‌ इसते स्पष्ट द्वो. जाता है. कि भारत, 
के सविघान में सगेठत झ्लोर सघ बताते का अधिकार प्रदात किया गया है। अन्तर्रा- 
ख्द्रीय थम सगठत के अभिसमय द्वारा भी इस अधिकार को सुरक्षा होती है । फिर 
भी भारत मे हडताल के इस्र ्रधिकार को अस्रीमित नही कहा जा सकता । औद्योगिक 
विदाद अधिनियम के अच्तर्गंत कुछ विशेष परिस्थितियों मे हड्ताले पर्वैच घोषित कर 
दो गई है और अवेध हडतालों में भाग लेने पर दड की भी व्यवस्था कर दी गई है। 
इसका हल्लेण झआञागे के पृष्ठो मे किया गया है। 





१६० श्रम समस्याये एवं प्तमाज कहयाए 


भारत में श्रौद्योगिक विवादों को रोकने और सुलभाने के उपाय 


(छशध्एटाधाणा भाएं $लादाशा। णीवावेप्रशानदो 
फएा5ऊफए(६३ था पाठ) 

विवादों की रोक-थाम 
9 उपचार की अपेक्षा बचाव स्व ही अच्छा होता है। इसलिए हम सर्वश्रपम 
उन जपायो का विवेचन करेंगे जो कि देदा मे होने वाले भौद्योगिक विवादों की डोक. 
पाम कर सके ) जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है राष्ट्र की तत्कालीन 
उप्रावश्यकता यह है कि पूँजी और श्रम के मध्य की खाई को कम किया जाए तथा 
मालिवो व श्रमजोवियो के मध्य सौहादंपृण सम्बन्ध स्थापित करने वो प्रयत्न किये 
जाएं ) मालिको के दृष्टिकोण मे न केदल परिवतंन करने की आवश्यकता है जिससे 
बह श्रमिको के कल्याण मे विजी रूप से अधिक रुचि ले सके वरन इस सम्बन्ध मे 
कई अन्य पग उठाय जान की भी झावश्यकता है ! प्रथम उपाय तो यह है कि ऐसे 
झक्तिगाली शरम्रिज- सधो का विकास हो जिनकी प्रबन्धकत्ताप्रों तक पहुँच हो। 
शक्तिशाली श्रमिक सघ 

श्रमिक सघा के अध्याय म हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि मालिकां 

व श्रण्रिका म॒ ब्ृदु सम्द वे बनाये | ये बनाये रखने में द्ाक्तिगराली श्रमिक सधो के क्या लाभ हैं । 
श्रमिव सघ मालिको स प्रयेक्ष रूप से बातचीत कर सकते हैं और इस प्रकार हड्ताल 
होने के इस मुरय कारण को दूर कर सकते हैं कि अनेक वार मध्यस्थ_मालिको के 
समक्ष श्रमिक्रों का प्रतिनिधित्व उचित रूप से नहीं करते । मालिकों के लिए सी यह 
सम्भव नही होता कि वे व्यक्तिगव रुप से प्रत्येक कमचारी से मिल और उसके कप्टो 
का निवारण करने का प्रयत्त कर । भालिक श्रमिक सपो मे श्रमिकों का हृदय पायेंगे 
और यदि एक बार हुदय सन्तुप्ट हो गया तो मालिक इस बात का विश्वास कर 
सकते हैं कि फिर शिकायत का अवसर न होगा। मालिका को यह प्रनूभव कर लेना_ 
चाहिए कि पारस्परिव सम्बन्ध मधुर बनाये रखने के लिए श्रमिक सघ एक आवश्य बताये रखने के लिए श्रसिक सघ एक भ्रावश्यक 
और उचित अम्घद-है । एकता और सामूहिक रूप से क्यय करने से श्रमिकों को भी 
जाम द्वोता है क्याकि वे मालिका वी दुढ़ सौदाकारी शक्ति का तब सामना कर ध्क्ते 
हैं शोर इस प्रकार मालिकों से उचित व्यवहार पा सकते है। श्रमिको द्वारा सामूहिक 
रूप से लिए गय निणया की मालिको द्वारा सरतता से उपक्षा नहीं की जा सकती । 
परल्तु श्रम वद्याती होत के लिये यह आवश्यक है कि श्रमिक सप झपने संगठन मे 
मजबूत और अच्छे हा और श्रमिका के बहुमत का प्रतिनिधित्व करत हा । भारत के 

भ्रधिक सघ झादोनन मे कइ प्रकार के गस्भीर दोप हैं जियका उल्देख किया जो 

चक्का है 7! “त दाया को टूर कर दव स देश म एक शक्तिशाली श्रमिक सघवाद का, 
(विकास होगा झऔऔर यह बात औद्योगिक ग्र्माल्ति को रोकन के लिये प्रभावशाली 
खायन सिद्ध होगी । 

१६ दखिए पृष्ठ १०८-११५ 
न वरेनन मनन मनन +न ० सिर ब ८ थ नमन >> 2५5 ..54, 











भारत में ग्रौद्योगिक विवाद ६१ 


इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि भारत के अनेक औद्योगिक केन्द्रों में / 
श्रमिकों और मालिकों के बीच समकौते हुए है । ऐसे समकौते औद्योगिक शान्ति के 
शिए पनगुकूल वातावरण प्रदान करते है । इनका स्वागत करना चाहिए। यह समेमौते हि 
'औद्योगिक-गाल्ति को बनाये रखने के लिए सामुहिक सोदाकारी/ की महत्ता को प्रकट 
करते है और यह भ्राशा की जा सकती है कि. हस्पूण भारत: कपझस्पर्ण भारत मे श्रमिक सघों भौर 
प्रबन्धकों द्वारा ऐसे समभौते ग्रनुकरणीय के मर त्वरित (हर गति व मो क अहमदाबादे में २७ जन १६५४ को) 
झहमदाबाद'मिल माज्तिक परिषद्‌ और सूती कपड़े मिल सजदूर परिषद्‌ के बीच दो 
सामूहिक समभे्ति हुए । प्रथम समकोते का उद्देश्य पारस्परिक बातचीत या स्वीकृत 
दिवाचन्‌ द्वारा विवादों का तिपटारा करना है। दूसरा समझौता बोनस भुगतान से 
सम्बन्धित है। एक थौर समभकोता टाटा झायरन एण्ड स्टोल कम्पनी 7526] व 
टाटा श्रमिक सघ के बीच जनवरी १६५६ में जमगोदपुर में हुआ | १६५६ में जमशेदपुर में हुआ । यह एक व्यापक 
स़मभौता है शोर इसमे संघ सुरक्षा, प्रधिक उत्पादन, कार्य श्रेणी निर्धारण आदि की 
घोजताओं मे श्रमिकों के द्वार सहयोग देते के उपबन्ध है। इसमे पनेक ऐसे उपब्धों, 
का भी उल्लेल है जो भारत के लिए नवीन है यद्यपि दुसरे उत्तत श्रौद्योगिक देशो के 
लिए वह्‌ कोई नई चीज नही है | अन्य समझौते जो हुए है उतमे से कुछ निम्नलिखित 
हैं-- बम्वई मिल मालिक परिषद्‌ और राष्ट्रीय मिल मजदूर साध के मध्य, श्रसम_ 
तेल कुम्पणी व श्रमिक संघ के मध्य, मोदीनयर गे मोदी काई और बुनाई मिल के. 


फक्कक्व्वतण-“7 7777-7०. 


अगदृर श्रोर प्रवस्धकों के मध्य, मैसूर कागज सिर, भवद्गावती के श्रमिक संघ भौर 
भ्रवन्धकर्साप्रो के मध्य, श्रौर मेसूर राजकीय सडक यातायात विभाग थौर इसके 
श्रमिकों के मध्य, सेसूर चीसी कम्पनी बगलौर और उतके कर्मचारियों के मध्य, मद्रास 
के बागान के प्रधन्धकर्त्ताग्रों और वहाँ के श्रमिकों के मध्य । इस प्रकार के रामझौते 


अब धन्य कई स्थानों पर भी हुए है और मालिको और श्रमिकों के मध्य मधुर 
सम्बन्ध बनाये रखने मे वहुत सहायक सिद्ध हो रहे है )- 


न निकल है. एड पक ग्राम के वन झान्ति को बताये रखने के लिये जो इक रण पग उठाये 
गये है वह निल्नलिछित है एक इबल्य मे प्रमिकी का भाग ०7८७४ ७ पा. 
ए2०॥ 0 २(०॥०४०॥९०७७५ (ख) अनुशासन सहिता ((०१७ ० ]0500]70)... 


(ग) ग्राचरण सहिता (५०५९ ०६ ए०7५०८) (घ) शिकायत निवारण क्रियाविधि 
(606एक08 970००००४:०), (ड) श्रीद्योगिक विराम सन्धि ब्रस्ताव (ततक्वा।वा 


गुएी०४ (र९४३०।ए४७००) १६६२, (जे) मृत्याकव तथा कार्यान्वित समितियाँ तथा 
प्रभाग (४४ए४० 306 [॥[ध्यद्याबता0ा ९०फाजाहएड शत एशशंणा) 
और (रू) परामझ्ंदात्री व्यवस्था (त्रिदलीय श्रम्न व्यवस्था) । इनसे से प्रथम पाच का 
उत्लेख प्रिश्िप्ट गा में किया गया है । 

मालिक-मजदूर समित्ियाँ-0००४७-८णणएएरपल्ट) सवट 
* उसके महत्व और कार्य :-- 

प्रौद्योगिक विवादों को रोकने और सुलकाने से मालिक-गजुदर समितियां 

777 प३. झमहिक सौदाकारी के लिए देशिए अत केल्कषत ते 














श्रम समस्याय एवं समाज बल्याण 
महत्वपूण काय दरती है। उद्योगों की अलग अगग प्रत्येक सस्या मे औद्योगिक-अगाति 
को रोकने के जिए ये समितिया बहुत उपमुक्त है। ये मतभेदा को पारस्परिक बात 
पक व का करती हैं। इलमे माजिकों भोर 





आमिको दोना के नशा 58] 
जी सीमा म ही प््‌रस्परि औरे मित्रीपण वातावरण बनाकुर दिन प्रतिदिन 


की समस्याओा, पर विचार विभश कर । इन समितियों मे मालिक व श्रभिक इस 
प्रकार नहीं मिलते जिस प्रकार किसी सघष के निप्टानै के लिए सलाहकार के सम्मुख 
आते हैं वरन दो मित्रो की भाँति पारस्परिक विचार विभर्श से अपन विवादों को 
शीघ्र एवं या तपू् ढंग से निषटाने और मतभेदों को दर करन के लिए मिलते है! 
ये समितियाँ प्रव धरा और बमचारियों दोनो ही से सम्बा घत दिन प्रतिदिन के उन 
पारस्परिक प्रः्नो पर विचार करती हैं जो _उत्पादव, काय की दवाओं वल्गाण 
काय प्रयिक्षण मगदूरी ग्रनुयासन वतन _सहित अवकाश, काय के पष्ट बोनस 
प्रादि उद्याग की जगभग सभी बातो से सम्दा धत होते है भ्रौर इनका सम्ब घ थरमिका 
के दैनिक जीवव-स--भी-हाक्ष है । यदि इन समस्याओ्रो का प्राधमक अवस्था से 
सफेततापूवक उपचार नहीं क्या जाता तो बह विषय गम्भीर विवाद उत्पन कर 
स्कत है / मालिक मजहूर समिततिया ग्रलग अलग सस्था्ना म॑ इस प्रकार के प्रइना 
पर विधार विमए करने मे सहायक होती है ! ्ौद्योगिक झा त की नीब प्रत्येक 
स्थान मे आजी जानी चाहिए और यह नीव इस प्रकार पड़ सकती है कि दिन प्रति 
दिन की समस्याप्रों पर अवय तय संस्थानों में सुवधानी से विचार किया जावे। 
इस प्रकार श्रौद्योगिक विवादों को रोकने में मालिक मजदुर समितियों का बहुत 
महत्व है। प्रारम्भिक अवस्था में दोनो पक्षो मे समभौता करा देता जबकि किसा 
ने भी इसको अपने सम्मान का प्रइन नहा बनाया होता अपेक्षाइत सरल होता है 
बयोकि तत्त्पत्चात सर्म्वा पत्त पक्ष अपनी ही बात पर अड जाते है और विवाद वढ 
जाता है। इस दष्टिकोथ से भी औद्योगिक विवादों को रोकने म॑ मालिक मजदूर 
समितियों वी अधिक उपयोगिता है | इन सम्तितियों से श्रमिकों को इस बात की भी 
शिक्षा भितर सकती है कि व अपन उत्तरदापित्वी को ठीक ठोक समझे सक। इस 
प्रकार मालिक मजदूर समितिया श्रोौद्योगिक विवादा को रोकने तथा बातचीत द्वारा 
सुलभान दोनो ही दष्टियों से महत्वपूण हैं । 2 

मालिक मजदूर समितियों के कार्यो मे बाधायें दे 

6 बन श्रम शावोग ने इस पार की मालिक मनहूई समितियों की स्थापना 
करने का सिफारिश की थी और कुछ समितिया बनो भी | परतु प्रहमदाबाद को 

5 छोर जे गावी जी के प्रदव के कारण ये समितिया सकते ही सकी, जचाए 

(इसयायों मे यह सतोोपजनुत अगति नहीं कर सर म॑ यट सतोपजन३ प्रगति नहीं कर सकी । उचक निर्माण एवं काय विधि में ह 
> अनेक कठिनाइया का अनुभव किया यया जो कठिनाइया आज तक भी पाई जाती 


है । मालिक ऐसी समितियों को ध्षमिक सघो का अदविस्यापन (५४०७॥॥७१६) समझते _.. श्रमिक सो का प्रतिस्यापन (5909//08) समभ 








भारत में झौद्योगिक विवाद । १६३ 


है, जबकि श्रमिक संघ के नेता इन्हे अपना प्रतिद्रन्दी (४०) समभते है और उनके 
विचार से इन्हें कोई भी प्रोत्साहन नही देता चाहिए । अत: दोनों ही पक्षों मे गलत- 
कहमी है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि पिछली त्रुटियों को दूर किया 
जाय व मालिक-मजदूर समितियों को उचित रूप ते स्थापवा की जाय। प्रस्य देशों 
में इस प्रकार की समितियाँ झत्यन्त सफ़ल हुई है । परन्चु भारत में भ्रव तक इनकी 
पगति बहुत धौमी रही है। भारत में पमिकी की दोपपुर्ण शिक्षा ऐसी समितियों की , 
स्पापता भें एक बड़ी वाघा है। परिचमी देशो मे एसी स्थिति नही है। इसके अति- 
रिक्त यह भी आवश्यक है कि जहाँ श्रमिक संच हों वहां मालिक इत समितियों की 
स्थापना व कार्य-सचालन में इन सघों से राहयोग लें श्र समितियों को श्रमिक शधों 
की प्रति-स्थापता न मानें । कभी-कभी मालिक ऐसी समितियों में पोषित संघ 
(एगं॥०४ पणां००) के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कर लेते है जो कार्य श्रवाछ- 
नीय है। संगिको के प्रतिनिधियों को पृयकू-पृथक्‌ व संयुक्त रूप से सभा करने की 
भी सुविधा होनी चाहिए और प्रवस्धकों को मालिक-मजदूर समितियों के विचार से 
सहामुभृति रखती चाहिए । श्रप्तिको को भी सहयोग्र देता चाहिए और श्रम्रिक सधों 
को इन समितियों को भपना प्रतिहन्द्दी नही समभना चाहिए । 

भारत में मालिक-मजदुर समितियों पे 

भारत में ऐसो समितियों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करवा यहाँ उचित 

ही होगा । दे के ज्ापक मे वो. तह पक रकम कर कु में भारत सरकार ने अपने छापाखातों मे सथुक्त समितियों (॥0॥0६ 
((०00॥॥7९%७) की स्थापना की थी ।_ ठाद्य भ्रायरल अक्से, जमशदणुर तथा 

रेलवे में भी ऐसी राषिश्ियो-को-स्थाधवा की गई | १६२६१ की वगाल की भ्रोद्योगिक 
विधांद समिति ने इस विचार का समर्यन किया । १६२२ मे मद्रास की बकिघम 
और 'क्नाटक मिल्स में श्रमिक कल्याण समिति के नॉन से एक समिति की स्थापना 
की गई । इसने गाधिकों व भमिकों के मध्य अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में उपयोगी_ गातिकों वे श्रमिक्रों के सश्य अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में उपयोगी 
कार्य किया। वुछ राज्यो, विजी उछोगों एवं रेलवे में भी इस प्रर्यर की समित्षियों 
की स्थापता की गई | परत्तु सद बातों को देखते हुए इतकी प्रयति विशेष उत्ताह- 
वर्धक नही हुई । रॉयल श्रम आयोग ने ऐसी समितियों को बड़ी माशापृर्ण इष्टि 
से देखते हुए कहा था, “हमारा विश्वास है कि यदि उनको उचित उत्यार प्रदात 
किया जाता है ग्ौर भूतकाल की ब्रुद्रियों को दूर कर दिया जाता है तब मालिक- 
मजदूर सर्मितिया भारतोध औद्योगिक प्रणाली मे एक बहुत उपयोगी कार्द कर सकती 
है ।” परत्तु यह १७ वर्षूं दश्चात्‌ हुआ कि सरकार ने इन समितियों की स्थापना को 
झोर कदम उठाया ! १६४७ के मौयोगिक विवाद ग्रधिनियम में इस बात की व्यवस्था 
को गई कि मालिक-मजदूर समितियां बताई जाये जिनमें श्रमिकों एव भाविको छे 











> प्रतिनिधि हो । इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य झंधघिनियम के अन्तेगंत राज्य सरकारों को इस वात का भ्रधिकार 


दे दिया यया है कि उन सभी प्रौद्योगिक सल्यानों में जिनमे सो या अधिक घमिक सो या अधिक थ॒र 
काम करते है मालिक-मजदूर समितियाँ स्थापित करें जिनका उद्देश्य मालिकों व 


श्ध्ड श्रम प्मस्थाय एवं समाज कल्याण 


श्रमिक्ता वे बीच दिन प्रतिदिन के सधर्पों के कारणा को दूर करता तथा उनके वीच 
मधुर सम्प'य बदाव रखना है। मात्रिक मजटूर समितिया मे मालिक व श्रमिकों का 
समान प्रनिमिधिलल दिया गया ह और श्रमिकों क प्रतिनिधिया का इनाव अश्॒रि के प्रतिनिधिया का उनव यम / मिक 
सर्थों के परम से उरत का सुझाव है। अधिनियम मे मालिक मजदुर उमितिया के 
कार्यों का सत्तस भा किया गधा है +-य्वक जगत मसल व अमिकाओे-वीव-सबुर 
सम्ब'द बनाय राबता है और दय प्युध् की ध्राप्लि के लिए पारम्परिक मतभदा को 
दर करना एवं पारम्पारक हिल वे प्रश्ना पर विचार करना है । रु 
अधिनियम में मालिक मदर समिनिया क उहृश्या पर भी जार दिया गया 
है। सनक मुस्त्र उद्ृश्य यह हाना चाहिए कि बह मालिक व श्रमिकरा के मध्य 
पारम्परिय परम का एक मायता प्राप्त साधन वल सके और श्वमिका मे अ्पत 
बाप दे प्रति अधिक रवि एवं रवि व की भावना केश कर सके तथा जो भी 
निषय सामूहिक साधकारी, सरकार श्रम न्यायालय था भ्रौद्यागिक न्यायालय के 
विद्या के हारा टा या 7नक द्वारा कोई तियम वनाय_ गये हो उनको लागू करें! नियम वनाय_ गये हा उनको लागू करें, 
बया मतिक द्र मेजहूरा $ बच हुड किसा भी गलतफहमी था तनाव को दूर करे। 
माजिका के प्रतितिधि परत बक़ा के द्वारा । श्रमिक्षा के प्रतिनिधि एसे 
प्रजीह्ृत श्रमिक्र सधा क द्वारा मनोनीत हाथ जो किसा मान्यता प्राप्त (२०००४॥४९०) 
श्रमिक ते समम स सम्बद्ध (/(ग॥७।००) हा । जहा कही एसे सम्बद्ध श्रमिक सघ न 
हा वहा पर श्रमिका क्‌ प्रतितिधिया वा ह॥नाव उनके सदस्या मे से ही क्या जायगा 
झौर उनके चनाव की विधि अधिनियम मे दी गई है / मालिक मजटूर समितियों के 
संविधात काय वा झ्तें काय का टंग आदि का भी उल्लेख उसमे किया गया है। 
उत्तर प्रत्ग भे मालिका व श्रमिका के प्रतिनिधिया की सध्यय चौदह-स. अधिक नहीं हो 
सब्रठा थी । परतु औद्योगिक विवाद केच्भाय नियम १६४७ वी घारा ३६ के झनुसार 
यह सल्या २० रखा गड है। श्रमिक्रा के प्रतिनिधिया की सस्या मालिकों के प्रति 


निथरिया का सस्या से कम नही हा सकती ग्रयात मालिका के प्रतिनिधिया की ती अ्रथात मालिक के प्रतिनिधिया की सरया, 
कभा कम भी हा सकता है। 





उत्तर पदण के सरकार ने १९४८ मे इस सम्बन्ध भ एक झादश जारी कर. प्रदश की सत्र वे १६४८ म॑ इस सम्बन्ध म॑ एक आाद्श जारी कर. 
एक ग्ग्रणी कदम उठाया । सवप्रथम चीनी क कारखाना मे तत्पइबात अन्य कारखानों 


मे एक महाने के ग्रेंदर ज्ोविक मजदूर समितिया की स्थापना करन का आदेश 
दिया | आइग म उत्तर प्रद् सरकार न कहा कि एस तमाम सस्थाना मे जहां २०९_ 
अब आर्थिक इनचारी ऋपण चश्त है 'ठुछ्ी; सर्थिदिया चवाइ जाय ॥ २०० वी यह 
अधिक सरया स्सतिए रखी गद थी कि सरकार चाहती थी कि प्रारम्भ म मालिद 
मजदूर समरितिया क्बत वी फक्टिया में ही स्थापित की जायें ।/सालिक-मजदूर 
समितिया का स्थापना करन वा उत्तरदायित्व मातिका पर सौपा ग्या। श्ध्ट मं 
उत्तर प्रदश मे मात्रिक मजदूर समितिया की सस्या १६१ थी परन्तु उतको १ नवग्वर 
१६५० स सम्राप्त कर दिया गया । इसका कारण श्रमिक सघो के मध्य पारस्परिक 


भोरत मे ग्रौद्योगिक विवाद १६५ 
स्पर्धा थी, जिसके परिणामत्वरूप मालिकों के लिए श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देना 
कठिन हो गया है और इस प्रकार समितियों का का करना भी कठिन हो गया । 
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुन: १६५८ में इस बात के लिए आदेश दिए कि उत्त 
प्रभी राज्य सवाल कर पल कद गलत मैन ल हम लक: उद्योगों मे जिनमे १०० भ्रथवा अधिक कर्मचारी कार्य करते है 
तथा उत्तर प्रदेश सहकारी वके, सहकारी सम तथा दुग्ध वितरण यूनियन मे मालिक- 
मजदूर (परिषद (७४०३६ ९००४०॥७) बनाई जा (५४००४६ (००४०॥$) बनाई _जाए । इसके साथ-साथ राज्य स्तर 
पर एक स्थायी सुलद बोड (८०४७॥७४0०० 80:00) स्थायी सलह बोड (:॥०७॥७॥00 80:00) बयागे की भी व्यवस्था की 
गई है | इत परिपदों का कार्ये एव विधान मालिक-मजदूर समितियों जैसा ही है । 
यह श्रम-कल्याण सलाहकार प्मिति के रूप में भी कार्य करेगी । यदि यह किसी भी 
विवाद में उचित समझौता करने में असमर्थ रहती है तब विवाद स्थायी सुलह बोर्ड 
को विनाराथें सौप दिया जायेगा । सन्‌ १६६४ में सरकारी उद्यमो में मालिक-मजदूर 
परिपदों की राख्या ३३ थी तथा ऐसे सरकारी उद्यमों की सरमा ७३ थी जिनमे ऐसी 
परिपदों की स्थापना होनी थी । 
अन्य राज्यो तथा केन्द्र मे, मालिक-मजदूर समितियों स्थापित कर दी गई है 
और उन्होने भ्रच्छा कार्य भी किया है। सरल जय वि का के बम्बई श्रौद्योगिक सम्बन्ध 
भ्रधिनियम के भ्रन्तर्भत, सयुक्त समितियाँ-_(000 (८०॥॥॥0॥६८७) स्थापित की गे 
है। इनकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि मालिकों व मजदूरों के बीच बातचीत 
का एक नियमित क्रम बना रहे थौर दिन ग्रतिदिन उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर 
शीघ्रता से विभार करके उनका समाधान खोजा जा सके । इसके ग्रतिरिक्त, अनेक 
ऐछ्छिक द्विदतोय सम्तितियाँ भी बनी, जैसे उत्पादन समितियां तथा दुषंटना-रोक 
समितियाँ । उत्तादन समितियों को स्थापना इसलिये की गई थी ताकि उत्पादन 
एव कार्यक्षमता मे यूद्धि की जा सके और विवेशीकरण को समस्या पर विचार किया 
जा सके । सर १९६२ में सकटकालीन स्थिति की घोषणा होने के परचातू, अनेक 
उद्यमो मे सकटक्ालीन उत्पादत समितियों की स्थापता की गई जिससे कि उत्पादन 
के क्षेत्र मे ऊंचे लट्ष्य प्राप्त किये जा सके । सत्‌ १६६५-६६ के भ्रन्त में, ऐसी २१०० 
सप्तितियाँ कार्य कर रही थी । सन्‌ १६६५ में ऐसी ३१३३ मालिक-मजदूर समितियाँ 
कार्य बर रही थी जिनके अन्तर्गत १५,७१,५४६ श्रमिक थे तथा १५,६६,६३४ 
भरगिकों बानी ऐसो ५०८६ समितियों का निर्माण किया जाना था । 
विभिन्‍न राज्यों मे मालिक-मजदूर समितियों को सरया इस प्रकार थी +-- 
आध्र--१३ १, म्सम--प्राप्य नही, विहार--१४२, गुजरात ६०, केरल--७४; 
मध्य प्रदेश--१०; मद्राघ--४३ ३३, महाराष्ट्र -२१०, मेंसूर-अप्राप्य, उडोसा-२३; 
पजाव--१६३; राजस्थान--श्राप्प नही, पश्चिमी वगाल--5०३; अण्डमान व 
» निकोबार द्वीप--१३; देहली--७६, अजिपुरा--२५, हिमाघल प्रदेश-पआअप्राप्य, 
पाण्डेचेरी --४; केन्द्रीय क्षेत्र--६६२, तुल योग ३,४३३ । १६६४ में उत्पादन 
समितियों की साया इस प्रतार थी--झआा प्र-- ६; जम्मू कस्मो र-- १६, मध्यप्रदेश-५४ 
मद्रास--5७; महाराष्ट्र--३ ३; मेसूर--६५: उडीसा--३२; अ्रष्डभान व निकोबार 











१६६ श्रम समस्‍यायें एव समाज बल्याणे 


हीप--२; राजस्थान--५०; 3० प्र॒० श४डंड, प० बगाल--५६; दिल्ली--३३ 
हिमाचल प्रदेश--५५ योग--५८६ । सयुकत समितियों की सख्या इस अ्रकार थी-- 
उ० प्रदेश--३, मध्य प्रदेश--६, महाराप्ट्र--७०, उडीक्षा-- १५ पश्चिमी वगाले-( ३, 
देहली- १, योग-- ६७ | है 
सरकारी क्षेत्र भे मालिझ मजदूर समितियों के कार्यो का केद्दीय मुख्य भम 
प्रयुक्त द्वारा १६५८-१६ में एक आलोचनात्मक विश्लेषण किप्रा गया था। बम्बई 
में के० सी० कार्पेरिशन द्वारा भी उसी वर्ष इन सर्मितियों का सर्वेक्षण किया गया। 
इन सर्वेक्षणों से जो मालिक मजदूर समितियों के कार्यों की कठिनाइयाँ जात हुईं उन 
पर जुलाई १६५६ म भारतीय श्रम सम्मेलन के १७ वे अधिवेशन में विचार हुआ । 
इस सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में एक त्रिदलीय समिति की स्थापना की | इस समित्ति 
३० नवस्थर १६५६ को म[लिक सजदूर समितियों के बनाने के लिए तथा उनके 
कार्यों के लिए बुछ 'सूचक निम्र/ (50७0॥08 97000/८3) व्ताए और इन समि- 
तियो को जो कार्य करने चाहिये और जो नहीं करने चाहिये उनकी भी एक सची 
बना दो है । भ्रप्नेल १६६१ म स्थाई श्रम सम्रिति ने इन नियमों पर विचार विमर्श 
किया भ्रौर उनके आधार पर श्रौद्योगिक विवाद नियसो से सोधन किया गधा है। 
मालिक-मजदूर समितिया उत मामलो पर विचार करती है जो कि मजदूरों के 
कार्य करने की दशाओो को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है, जैसे दुघंटताओ की 
रोकथाम तथा सुरक्षा, सामान्य सुविधाग्रो की व्यवस्था, शिक्षा तथा मनोरजत वी 
कियाएँ, कल्थाण तथा दण्ड निधियों क्रा प्रशासन । कुछ ऐसे मामले, जो कि अ्मिक 
सो के कत्तेब्यों एवं उत्तरदायित्वों मं झाते है, जेसे कि मजदूरियाँ, प्रेरणा वी 
योजनाएं वार्य-मार का निर्धारण आदि, स्ाथारणत मालिक-्मजदूर समितियों के 
कार्य क्षेत्र से बाहर रखे गये है। 
चौथी योजना की रूपरेखा म कहा गया है कि श्रमिकों को थ्राये दिन जिन 
कठिताइयो का सामना करना पड़ता है दया जो कष्ठ उठाने होते है, उनका सबसे 
अच्छा समाधान प्रारम्भ म ही मशलिक-मजदुर-समितियो द्वारा किया जा पक्रता है- समितियों द्वारा किया ) 
परल्तु ऐसी समरितियाँ बहुत थोडो हो प्रगति कर सकी है और श्रमिकों के कल्याण 
तथा उनकी कार्य॑-क्षमता को बढाने में उन्होंने यथेप्ठ रूप म॑ उल्लेखनीय योगदान 
नही किया है। योजना मे झाञ्मा प्रकट की गई है कि प्रत्येक उद्योग के ग्रन्तगंत 
प्रबन्धका और गजदूरो के नेता यधाशक्तित इस बात का प्रयत्न करेंगे कि सभी समर्थ 
इकाइयों मे मालिक मजदूर समितियों की स्थापना की जाए । 
बह शी उल्लेख्डी५ है कि रेला ८ तथा वेच्द्रीय सरकार के विभिन्‍न मचालपो 
में सथुक्त हप से परामर्श करने को व्यवस्था इस उद्देश्य से कर दी गई है कि कर्म- 
चारियों भर सम्बन्धित अधिकारियों के मतभेदो को आपस्त में दुर क्या जा सके। 
सन्‌ १६६३-६४ के भ्न्त मे, रेलो मं ४६० संयुक्त राषितियाँ कार्य कर रही थी । 
औद्योगिक विवाद और श्रमिको की ग्राथिक स्थिति -- 
मालिकों और क्षमिकों में विक्ट और पारस्परिक सम्बन्ध बनाये रखने तथा 


भांसा में औद्योगिक विवांद रद 


अ्मिक प्रषों एक मालिक मजदूर समितियों को मजबूत बनाने के अतिरिक्त झौद्योगिक 
विवादों की रोकथाम करने का एक थोर उक्ाय उन कारण को ही दर करना है जो रोकथाम करने का एक ओर उफ़य उन कारपो को हो दूर करना है जो 
विवादों को जन्म देख हे । इससे अच्छा ओर कोर्ट तरीका नहीं हो सकता क्योकि 





्ञ श्रमिक 
हर इससे अज्ञाति की समश्ष्या को. समूल नप्ट किय किया जा सकरेगा। श्रमिक अपनी कुछ 


ग्रावश्यक माय की पूर्ति हेतु हड़ताल का सहारा लेने हैं। समय-समय पर होते वाली 
हुडतालों में श्रमिकों में व्याप्त असन्तोय की ग्रमिव्यवित मिलती है | हमने औद्योगिक 
विवादों के कारणों के विवेचन में इस बात को ओर सकेत किया है कि विवादी का 
€क प्रमुख कारण मजदूरों के प्रश्न से सस्व॒न्धित हे । भारतीय श्रमिक की मजदूरी 
बहुत कम ! कम है भर यह आर और यह आ्राश्व होता है क्रि किम प्रकार से यह निधेन व्यक्ति इस 
5॒छ सी राशि मे निर्वाह कर पाता है. मालिक अपने लाभ में से श्रमिकों को 
हुरुसा देने में ग्रानाकानी करते है और वोनस देने के प्रघन प्रर कई बार भगड़े हुये 

हैं। ग्रत इंच कारण को दूर करने के लिये श्रमिक को मजदूरी मे दृद्धि की जानी 
चाहिपे । एक स्यूनतम 2:22 72 कक चुत निश्चित होनो चाहिये और लाभ सहभाजन जंसी 
म-खत्वाडहिय । इसके अतिरिक्त नोकरी शोर रोजगार 

की प्रवस्यःओ्रों में सुधार करके श्रमिकों में एक प्रकार की सुरक्षा की _भावना भी 
पैदा करनी चाहिये + कार्य की ग्रवस्याग्रो में सुधार, काय के घण्टों मे कमी आदि 
की भी आवश्यकता है । बेकारी, दीमारी, वुद्धावस्था, दुर्घदनायें एवं जीवत की 









न तो तीब ग्रावश्यकता है। ्रमिको के लिये कल्याणकारी कार्यो की व्यवस्था, उनके 
बच्चो के लिये शिक्षा ओर आवास की अवस्था में सुधार करने की ओर भी ध्यान 
दिया जता चाहिये | जब तक यहें सुधार नही किये जाते और श्रमिक यह अनुभव 
नहीं करते कि वह उत्पादन के केवल-मात्र सापत न होकर मानव प्राणी भी है, 
औद्योगिक सधर्षो को दूर नही किया जा सकता । _ 

: प्रस्तु यह एक घोर विवाद का विपग्र है कि वर्त मान प्र्थव्यवस्था में इस 
प्रकार के सुधार सम्भव हैं अथवा नही । समाजवादियों व साम्यवादियों का जिश्दास 
है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मे पूँणी और श्रम के बीच का. सप्र-दू यवन्ी-किया 
जा सकता । इसका कैेवल-मात्र हल समाज के दाँचे को पूर्णंतवा यदल देने भौर 
धमिरो को सछवय ही उद्योग-धन्धों का सचा[जत करने का ग्रमिकार देने से हो यकदप- 
है । पसतु दूसरी भ्रोर कुछ व्यक्तियों का यह विश्वास है कि वर्तमान अर्थव्यवस्या 
में भी एक जागहूक सरकार मालिकों के सहयोग से उचित नियम व उद्योग-धम्घों 
पर नियन्तनणु करके सुधार कर सकती है। इन प्रइनों पर काफी मतभेद है और 
गह कहना कठिन है कि कौन-सा विचार ठोक है १ रूस में भी औदोगिक विवादों 
की मम्भावनायें है प्रोर विवाद होने पर उनके निपदारे के हेतु एक निश्चित 
ब्यवस्था भी की गईं है । ब्रिटेन ओर अमेरिका के उदाहरण यह बताते हे कि घोमिक 
पूंजीदादी भरंब्यवस्था में भी प्रपनों दक्षायें सुघार सकते हैं। यहां हमारा मुस्य 
विषय भारत में वर्तमान अवस्था्रों को घ्यान मे रखकर उनके हस के लिए 





न] श्रम समस्याये एवं समाज कत्यार 


व्यावहारिक उपचारों पर विचार करा है। भारत में साम्यवाद का सरलता से 
स्थापित होना कठिन प्रतीत होता है और ते ही _यह सम्भव माथुम देता है हा यह सम्भव मालूम देता है कि 
थक को योग स्टविस को बाल कृ्‌ कटामसन्त्रण हो जायेगा । श्मिक्ी के पास न तो इतता धन 
ही है न इतनी योग्यता कि वह विशाल पमाने दे उद्योगो को संगठित कर सके 37 
भ्रत॒ पूँजी और श्रम भिन्न-भिन्न हाथो गे ही रहेगे भौर हमे वर्तमान अवस्था मे ही 
सुधार की सम्भावनाओ्रों वो छोजता पड़ेगा । दोनो पक्षो को पारत्परिक रूप से 
एक दूसरे में विश्वास रखता चाहिए और समस्या के समाधान की ओर व्यवितिमत 
दृष्टिकोण सेही नहीं बरबु दाष्ट्रीय द। दृष्टिकोण से भी प्याय देता चाहिए. भी व्याव बता च्हिएय. गई 
वि समीप करत मगाला 7 योग की भावना हो और श्रमिकों की दशाओं में सुधार हो तो कोई 
कारण नहीं है नि ग्रोधोगिक विवादों को यदि वूरसतया समाप्त न भी किया जा 
सके तो कम से कम उनमे पर्याप्त कमी क्यों न की जा सके। 


स्थायी ग्रादेश (5+80॥78 (00878) -- 


मालिक गजदूर समितियों के अतिरिक्त औद्योगिक शान्ति स्थापित करने वी 
दृष्टि हैं दूसरा रवनात्मक (000570९७४०) पग सरकार द्वारा रोजगार की गर्णो_ 
श्रौर_तियमों को निश्चित क्या है। कभी-कभी ये छोटे छोटे विषय उम्र हप धारश 
बर जते है और श्रमिकों मे असन्तोप व्याप्त हो जाता है ! दिन-प्रतिदिन के कार्यों 
में मालिकों वे श्रमजीवियों के सम्यन्यों को मालिकों की इच्छा पर ही नहीं छो 
जा सकता क्योकि ऐसा करने से ही औद्योगिक अश्ञान्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक 
प्रौद्योगिक श्रमिक को इस वात का अधिकार है कि वह रोमगरर छो उन शर्तों 
और दशाआ को जाने पक्के जितके अन्तर्यत उसे नौकरी पर रखा गया है और 
अनुद्ञामन के वह नियप्र भी उसे माल्ुप्त 6, जितका उससे पालन करने वी आशा 
को जाती है | स्थायी आदेश रोजगार भौर काय वी शर्तों को निर्धारित करते है । 
ग्रेट ब्रिटन मे ऐसी शर्तें सयुक्त ऐच्छिक समभोतों द्वारा निश्चित होती है, जिनको 
कादेन वी भाँति ही महत्व प्रदात किया जाता है * उद्योग-घन्धे इन समभौतो का 
उल्लंघन नहीं कर सकते । सारत में भी कुछ सीमा तक बडे बडे उद्योथों में, विशेष- 
तथा उनमे जिनते विदेशी पूंजी लगी हुई थी, कुछ ग्रपने स्थायी ग्रादेश बता लिये 
गये ये, जो मालिकों बे श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्धो को निश्चित करने के लिये 
थे। उत्तरी भारत की मालिक परिषद्‌ [ग्रए0)०5 88004007 ० एए- 
शक्षा। ॥70॥9) जैसे कुछ मालिकों के सघो ने भी अपने स्थायी झादेश बनी लिगे 
थे जो कि परिषद के सभी सदस्यों पर लागू होते थे। परन्तु श्ौर कही इस प्रकार 
का आयोजन नही था यदि कही था भी तो वह एकपक्षीय था तथा ऐसे स्थायी 
आदेश थ्मिका की अपक्षा मालिकों के हितो को अधिक ध्यान में रखकर वराये 
गये थे। उनको काई वैधानिक माम्यता भी प्राप्त नही थी। ये झादेश समात भी 8० 
नही थे, क्योकि प्रत्वक कारखाने ने अपने-अपने भिन्न स्थायी भ्रादेश वता लिये थे । 

आंख के उद्योग-धन्धो मे मालिकों और थमिको के बीच प्राय संघर्ष होने 
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का एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि ऐसे कोई स्थायी आदेद नही थे जो 
मालिकों और त्रिदलीय श्रमिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों की ठीक-ठोक 
व्यास्या कर सके । भर्ती, वर्खास्तगी, छुट्टियाँ, अनुझासनात्मक कार्यवाही, अवकाश 
आदि हो ऐगी बातें है जिन पर मतभेद हो सकता है। झनेझ त्रिदलीय श्रम- 
स्रस्मेलनो ने इस वात पर कई बार जोर दिया कि स्थायी झादेशों के लिये एक 
अणग से केन्द्रीय कानुत बताया जाय | परिस्थामस्वरूप झ्रोद्योगिक रोजगार (रथायी 
आदेश) प्रधिनियम [॥740श्ञा3] छफ़ाएड्णव्या (क्रावा।ड 07055) #ण] 
१६४६ भें पारित किया गया, परन्तु प्रथम वैधानिव भ्रधिनियम, जिसमे स्थायी 
झादेशों के भी उपवन्ध आ गए थे, वम्बई का १६३८ का ओद्योगिक विवाद अधि- 
नियम था, जिसके अन्तर्गत आने वाले सभी भालिको को निर्धारित फार्म पर दो 
माह के अन्दर अनेक ग्रौद्योगिक विषयों से राम्बन्धित स्थायी झादेशों को श्रम 
कमिश्गर के सम्मुख प्रस्तुत करने का झादेश था । 

१६४६ का ग्रौद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधितियम जम्मू-कश्मीर 
राज्य को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है। अधितियम के अन्तर्गत उन 
सभी औद्योगिक सस्थाओ मे, जिनमे १०० या उससे भ्रधिक कर्मचारी काभ करते 
है, स्थायी ग्रादेश निश्चित करते को व्यवस्था है । इसके ग्रन्तर्गत इस बात का 
उल्लेख है कि भ्रधिनियम के कार्यशील होने के ६ माह के अन्दर-प्रन्दर मालिकों 
को प्रमाण ग्रधिकारी (0९४५॥8 07०67) के सम्मुख ऐसे स्थायी ग्रादेश 
प्रस्तुत बारने होगे जिनमें निम्नलिखित बाते होगी--भ्रमिकों का बर्गकरण, उगको 
कार्य के घण्टे वताने की विधि, हृट्टियाँ, मजदूरी बाटने का दिन, मजदूरी की दर, 
अभ्रवकाण के लिये प्रार्थना-पत्र की विधि, नौकरी की समाप्ति व वर्खास्‍्तगी, श्रनु- 
शासनात्मक कार्यवाही, झ्रादि-भ्रादि । अधि नियम के अन्तर्गत किसी भी ग्रोद्योगिक 
संस्थान में स्थावी आदेशों को प्रमाणित कराने से पूर्द श्रत्षिको से परामर्श करते 
की भी ८ वस्था की गई हैं। प्रमाणा अधिकारी श्रमिकों और मालिकों की 
ग्रापत्तियों क्रो ध्यान में रखते हुये स्थायी ग्रादेशों को प्रमाणित करता है । प्रमारा- 
अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध औद्योगिक स्थायालय में ग्रपील वी जा सकती है। 
ग़ालिकों को स्थायी आ्रादेशों का मसौदा प्रस्तुत न करने पर दण्ड दिया जाता ह 
जो छुर्णाने के रूपए में होता है । प्रशाए अधिकारियों झुर कार्य धम वसिस्गर करत 
है ओर जहाँ यह नही होते वहाँ श्रन्य कियो अधिकारी को यह कार्य सौप दिया 
जाता है। अधिनियम को ऐसे समराचार-पत्र ससस्‍्थायों मे भी सागू कर दिया गया 
है जहाँ २० या अधिक ध्रमजीबी पत्रकार कार्य करते है। इस अधिनियम का 
प्रशासन केन्द्रीय सरकारें तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेन में 
करती है। 

यह अधि नियम एक अनुमति प्रदान करने बाला कातुत था और इसके 
अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वह इसे लागू 
करने के विपय में कदम उठाये । इस अधिनियम के अन्दर्गत औद्योगिक रोजगार 






१७० अ्म संमस्याये एवं समाज कल्याएं 


[स्थायी श्रादेश) नियम कई राज्यों मे बन गये हैं, ज॑से--असम [झअप्रैल १६४७), 
बगाल (झकटूबर १६४६), बिहार (नवम्बर १६४७), बम्बई (गवम्बर १ ६४५), 
मध्य प्रदेश (नवम्बर १६४७), मद्रास (नवम्बर १६४७), उड़ीसा (जुलाई १ ६४७), 
पजाव (अप्रैल १७४६) तथा उत्तर प्रदेश (दिसम्दर १६४६)। उत्तर प्रदेश बी 
चीनी मिलो के सम्बन्ध में स्थायी झ्रादेश १६४७ के औद्योगिक विवाद अधि नियम 
के अन्तर्गत निर्धारित होते है। कई राज्यो ने अपने क्षेत्र मे अधिनियम को लागू 
करने के लिग्रे इसमें सशोघन किये है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अधितरियभ को 
इत्तरी भारत की मालिक परिषद्‌ तथा उत्तर प्रदेश तेल मिल मालिक परिषद्‌ के 
सभी संदस्यो (मिलो), बिजली पूर्ति उद्योग, जल-कल उद्योग, तेल निकालने का 
उद्योग तथा काच उद्योगों मे भी लागू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ते आदेशों 
की सूची मे कुछ और वात जी वढा दी है। उदाहररात नौकरी प्रमाण-पत्रों का 
देना, मजदूरी की परची देवा, कल्याणकारी योजमाओ्रो को प्रारम्भ करना, 
प्रॉविदेण्ट कष्ड आदि । इसके अतिरिबत यदि मालिक रबय ही प्रमाण-पत्र के लिए 
प्रार्थना कर ती यह अधिनिमम ऐसे सप्त्यानों मे भी लागू किया जा सकता है 
जितम १०० से कम कर्म चारी काम करते हो । गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिमी 
वगाल में ग्रधिनियम उन सस्थानों में लागू होता है जिनमें १० या अधिक श्रमिक 
काय करते है तथा असम मे उन पर लागू होता है जिनमे १० या भ्रधिक श्रमिक 
कार्थ करते है (परन्तु लाने, तेल-क्षेत्र तथा रेले इसके अन्तर्गत नहीं आती)! 
मद्रास में यह प्रधिनियम उन सभी फैक्ट्रियो पर जो फैवट्री अधिनियम के अन्तर्गत 
रजिस्टर्ड हैं लागू होता है । 
ऐसे सस्थानों की सल््या जहाँ स्थायी भ्रादेश वना दिये जाने चाहिये थे 
१९६५म ११४७५ थी। १६६५ के अन्त में ऐसे सत्थानों की सस्या जिनमे 
प्रमाणिक स्थायी ग्रादेश सभी श्रमिकों के लिए बन गये थे १०,६७६ थी जो इस 
प्रकार थी --प्रास्क्र-३०५, अ्रसप“प्राप्य नही, विहार>१६३, गुजरात-१, कैरल- 
२३०, मध्य प्रदेश-प्राप्प नही, मद्राम-४,३३०, महाराष्ट्र-१ १६९, मैसूर-अप्राप्य, 
उडीसा-५६९ प्रजाव-२४२, राजस्थान-प्राप्य नही उत्तर प्रदेश-१,१ २५, पश्चिमी 
बगाल-१,४३७ देहली-६७, पाण्डेचेरी-१, जिपुरा-२०, अण्डमान व निकोबार 
हीव-१४, केन्द्रीय सस्थानों मे-१,१७६ 
स्थायी आदेश अधिनियम मे सशोधन 


यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत मालिकों को स्थायी आदेश्व बनाकर प्रमाण 
अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करवा आवश्यक है तथापि इसमे प्रमाण अधिकारियों 
अयवा अ्रपील अधिकारियों को यह झधिकार प्रदान नही किया गया था कि बहू 
स्थायी आदेशों की अच्छाई (£थ07655) और औचित्व [72850749/6६७४) के 
बारे मे कोई निणंय दे सकें । मार्टिन एण्ड कम्पनी के एक मुकदमे म निर्णय देते 
हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री के० एन० वास्चू ने झषिनियम 
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के क्षेत्र और सीमाओं का विस्तृत विवेचन किया था। उन्होने अपने निर्णय में 
कहा कि झ्धिनियम का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मालिकों द्वारा शस्तुत 
स्थायी आदंशो पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दीका-टिप्पणी की जा सके और उनके 
उचित या न्यायपूर्ण होने का निशंय दिया जा सके । राज्य सरकारो द्वारा प्रस्तुत 
की जानते वाली अधिकतर रिपोर्टों में भी अधिनियम की इस कर्मी की ओर संकेत 
किया गया और कहा गया क्षि इस वात से अ्रभिकों में काफी असन्तोष उत्पन्न हो 
गया था और उनमें यह भावना था गई यी कि जब तक मालिकों द्वारा प्रस्तुत 
स्थायी झ्ादेश्ञों के मसौदें में परिवर्तन करने की व्यवस्था नहीं की जाती तव तक 
उन्हे अधिनियम से कोई लाभ न होगा । 

अधिनियम का यह दोष अगस्त १६५६ गे पारित झ्ौद्योगिक विवाद 
(संशोधन एवं विविध घाराये) भ्रधिनियम द्वारा दूर कर दिया गया है। इराके 
अन्तर्गत १६४६ के श्रौद्योगिक रोजगार (स्थायी ग्रादेश) अधिनियम में भी बुछ 
आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसमे प्रमाण अधिकारी व अपील प्रधिकारियों 
को इस वात का अधिकार दे दिया गया है कि वह स्थाप्री ग्रादेशों को प्रमाण-पत्र 
देने से पूर्व उनके झौचित्य तथा न्‍्यागयुक्‍्त्र होने का भी विचार कर सके | १६४६ के 
अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी प्रादेशो में सझोधन करने की प्रार्थना केवल मालिकों 
द्वारा ही की ज्ञा सवती थी, परन्तु ग्रव इस प्रकार का अधिकार ध्गिको को भी प्रदान 
कर दिया गया हू । प्रधिनियम में इस वात की भी व्यवस्था कर दी गई है कि पदि 
स्थायी श्रादेशों के प्रश्नो पर मालिक मजदूरों में कोई मतभेद हो तो उसको 
सुलकाया जा सके । अत सम्बन्धित पक्ष सरकार के हस्तक्षेप के विना ही सीवे श्रम 
स्पायालय से तिणंय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं । 

१६४६ के ग्रौद्योगिक रोजगार (स्थायी झादेय) भ्रधिनियम मे १६६१ और 
१६६३ में फिर सशोधन हुआ । सश्योधित अधिनियम १६६१ के अन्तर्गत केन्द्रीय 
सरकार को यह प्रधिकार मिल गया है कि वह अधिनियम को ऐसे औद्यौगिक 
संस्थानों पर लागू कर सकती है जिनमे १०० से कम श्रमिक कार्य करते हो । 
सम्बन्धित सरकारें अब अतिरिक्त प्रगार्य अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है । 
भ्रधिनिषम के झन्तगगंत अपील करने का समय २१ दिन से बड़ाकर ३० दिन कर 
विगा एगा है। केन्द्रीय शरस्यर को इस ऋशधिलियम के गअन्दर्गत जो अधिकार है मे 
आवश्यकता पडने पर राज्य सरकारो को दिए जा राकते हैं । सम्बन्धित सरकारें 
किसी भी प्रौद्योगिक संस्थान को झधिनियम के क्रियान्वयन से मुक्त कर सकती 
है। १६६३ में स्थायी झादेश भधिनियम में फिर संझोघन हुआ । इसकी मुख्य 
धारायें निम्नलिखित हैं:--(क) जब ठक स्थायो प्रादेशों को प्रमाणित न कर दिया 
जाए तव तक मझधितियम के भपन्‍्तर्गंत झाने बाली सभी औद्योगिक संस्थानों पर 
सम्बन्धित सरकारों द्वारा बचाए गए आादर्ध स्थायी प्रादेश लागू होंगे । (ख) झ्धि- 
नियम के पन्तयंत् स्थापित राज्य औद्योगिक न्यायालयों का क्षेत्र उन्ही संस्थानों 
तक सीमित रहेगा जो राज्य के भ्रत्तगंत आते हैं। (ग) प्रमाण झ्धिकारियो तथा 
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अपील अधिकार्यो का यह आविकार दे दिया गया है कि स्थायी आदेशों म कोई 
भी लिपि की या हिसाब वी यूदि हो उसको ठीक वर सकते है। (घ) राज्य 
सरवार झ्धिनियम के अ्रत्तग त अपने किसी भी अधिकार को अपन अधिकारियों 
को दे सकती है । 
सुझाव 

इसम कोई सन्देह नही कि उस प्रकार के स्थायी आदेश देश मे होत वाले 
श्रौद्योगिक विवादों के एक प्रमुख कारण को दूर कर सकत है। परन्तु इस विपय भ॑ 
ब्रेवल अधिनियम ही काफी नही है वरन ग्रावश््यकता इस बात की है कि इसको ठीक 
प्रकार से लागू किया जाए जिससे कि भारत म औद्योगिक स्थानों से औद्योगिद 
विवाटों का एक महत्वपूणा कारण समाप्त हो जाए। प्रव तक स्थायी आदेशों के 
प्रभाणीक रण वी गति बहुत घीमी रही है । इसका कारए यह है कि भालिको की शोर 
से पूणठ सहयोग नही मिलता और वे आदेशो के दोपपूणा मसौद प्रस्तुत वर देते है । 
इस सम्बन्ध में सरोधन की ग्याटश्यकता है। सरकार तो इस विपय में अधिनियम 
बनावर ही अपना कत्तव्य पूरा करती है । झत्र यह मालिकों और धमिका विशेषकर 
माजिका पर निमर हैं कि वह पारस्परिक विवादों और उद्योग सम्बन्धी विपया का 
घ्वयध हो तिशय कर | स्थापी आदेश उद्योग उद्योग म और सस्थान सस्वान मे 
भिन्न पाए जात है । इनम समानता की वहुत अधिक ग्रावश्यकता है। इस विषय मे 
यह सुझाव दिया जा सबता है कि श्रम सम्मेतन द्वारा कुछ ग्रादश स्थायी अ्रादेश 
बता दत चाहिए जो विभिव्र सस्थानों स अपनाए जा सक। इस वात की भी 
ग्रावश्यकवा है कि स्थायी प्रादशा का एसी भाषा में छाप कर जो श्रमिक समभत 
हो उनम वित्तरण कर देना चाहिए और समय समय पर श्रमिका में उनकी व्याएया 
कर दनी बाहिए । श्रमिको म आदेश्ञो के सम्बन्धो मे भ्तरानता पाई जाती है श्रौर 
इस वारण कई अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो जाते है । 


भारतवर्ष मे ग्रोद्यागिक विवाद विधान 
(0स्‍005078| 059फ65 7 ६9000 ॥ 074) 

इसमे कोई सदह नहीं कि झ्ोद्योगिव विवादों की रोक थाम उदक सुत्नफरान 
के उपायो की अपक्षा सदैव ही उचिव हाती है। विवादों की रोक-धाम के उपायों 
का उत्लख ऊपर किया जा चुका है। परन्तु इसमे वुद्धिमानी नहीं है कि विवादों 
की राक थाम पर ही निर्भर रहा जाय और उनके निपटार के प्रश्त की उपेक्षा 
कर दी जाय । जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जब तक श्रम और पूणी 
पूृथक्‌-पृथक हाथो में रहेगे तव तक इन विवादों के पूण तया समाप्त हो जात की 
बोई सभावता नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत मे राज्य को औद्योगिक शान्ति 
बनाने के लिये तथा साथाजिक न्याय स्थापित करते के लिए और अधिक छाप 
बरत पड़ेंगे क्योकि सरकारी क्षत्र में धीर-घीरे वृद्धि होती जा रही है और थमिरे 
के सणठन ग्रभी तक शक्तिशाली नहीं हो पाएं है और उनकी सौद्ञकारी की शक्ति 
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भी कमजोर है। राज्य पर इस वात का भो उत्तरदायित्व है कि वे ऐसी परिस्थितियां 
उत्पन्न करे जिनमें विभिन्न पक्ष श्रापस में सिल-जुल कर सहयोग और राहुदयता की 
भावना से विचार-विमर्ण कर सकों और अपने मतमभेदों का निपटारा कर ले। 
सरकार हारा औद्योगिक शान्ति के लिए जो व्यवस्था की जाती है उप्तको दो 
शीर्षेकों मे वाटा जा सकता है -(१) परामश्न॑ करने की व्यवस्था (एणा३णाओआएड 
(४6०0ांग००५) (२) सुलह झौर विवाचन व्यवस्था (एगरागोशिणा 374 67903- 
पंण्म ॥४०णापरा्धए) । परामर्श करने की जो व्यवस्था है उससे झ्ोद्योगिक विवादों 
का निपटारा भी होता है श्लौर उनकी रोक-थास भी की जा सकती है। ऐसी 
व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर होती है, जैसे--संस्था, उद्योग, राज्य श्रौर राष्ट्र | सस्था 
के स्तर पर तो मालिक मजदूर और सयुकत समितियाँ है जितका उल्लेख किया जा 
चुका है । उद्योग के स्तर पर मजदूरी बोई (७४४४० 80270$) तथा औद्योगिक 
समितियाँ है । राज्य स्तर पर श्रम ग़लाहकार बोडं है तथा राष्ट्र स्तर पर 
भारतीय श्रम सम्मेलत तथा स्थायी श्रम समितियाँ आदि है। इन सबका वर्शात 
प्रागे क्रिया जायेगा । औद्योगिक विवाद विधान का पहले उल्लेख करना उचित 
होगा । इस विधान द्वारा विवादों के निपटारे के लिए सुलह और विवाचत वी 
व्यवस्था की गई है। 


भारतवर्ण में भ्रौद्योगिक विवादों के विधान का इतिहास वहुत पुराना नहीं 
है । सभवतः इसका कारण यह है कि भारत के झ्ाथिक जीवन में १६१४-१८ के 
महायुद्ध रे पूर्व विशाल स्तर की हडताले यासान्य नही थी। इसरो पूर्व विवादों के 
निपठारे के लिए केवल १८६० का मालिक एवं श्रसिक (विवाद) अधिनियम था 
जिसके भ्रन्पगंत यह ध्यवस्था थी कि कुछ विशेष श्रप्रिकों की मजदूरी से सम्बन्धित 
यदि कोई विवाद हो तो इसको ज्ञीघ्नातिशीघ्र सुलकराया जा सके । यह श्रधिनियम 
केवल रेलवे, नहूरे श्रथवा लार्वजलिक तिर्माए कार्यो पर ही लागू होता था। इसमे 
इस वात की व्यवस्था थी कि न्यायाधीश्यों द्वारा विदादों का तत्काल ही फैसला हो 
जाए । यह ग्रधिनियम केवल सीमित ही नही था परन्तु दुर्भाग्यवश इसके ग्रन्दर 
बुछ ग्वाछनीय उपबन्ध भी थे। उदाहरणस्वरूप थमिकों द्वारा संविदा भग 
करना एक फौजदारी प्रपमान माना गया था। रॉयल श्रम झ्रायोग ने अपनी 
रिपोर्ट में बताया था कि यहे अधिनियम निष्क्रिय हो गया था और यह वात 
अच्छी ही थी कि यह क्िपाशील न हुआ। कमीशन ने इसको पूणंतय्ा समाप्त 
करने की सिफारिश वी थी ओर इसको १६३२ में विरसित ([२०७८७/) कर 
दिया गया । 


१६२० मे भारत सरकार ने इस भ्रइन पर विचार किया कि ब्रिटेन के 
१६१६ के प्रौद्योगिक न्‍्यायालय अधिनियम (वंघत9। (०05 2८ ण 99) 
के ग्राधार पर भारत में भी औद्योगिक विवादों के लिए कानून वनाया जाय । 
परन्तु यह घोर ग्रोद्योगिक प्रश्ान्ति का समय था ओर यह विचार हुप्ना कि इप 
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समय ब्रिटिश आधार पर बना हुप्रा कानून प्रभावशाली न हो सकेगा । इस प्रश्न 
पर १६२१ मे बगाल और बम्बई की औद्योगिक विवाद समितियों ने भो विचार 
क्िया। बगाल समिति ने एक समभकोता-वामिका (९४०४८) बनाने की सिफारिश की 
थी और इसको बनाया भी गया परन्तु सभवत इसका कभी भी उपयोग नहीं 
किया सथा १ सु १६२२-२३ मे उद्योगों में कुछ शान्ति आ जाने के कारण कानून 
बनाने का प्रश्न खेटाई में पड गया । परन्तु १६२४ में वम्बई में सूती वस्त्र मिलो 
मे होने वाली एक गम्भीर हडताल के कारण वम्बई सरकार ने एक विधेयक तैयार 
विधा। किन्तु इस विधेयक को प्रस्तुत नही किया गया, क्योकि उसी वर्ष भारत सरवार 
ते एक विधेयक लोक्मत के लिए परिचालित किया | यह विधेयक सत्‌ १६१६ के 
ब्रिडिश प्रौद्योगिक न्‍्यागालय झधिनियम पर काफी झश तक झाधारित था ! परन्तु 
यह भी १६२८ तक पसद मे प्रस्तुत नही किया ज्ञा सका। ग्रत्तत १६२६ मे 
व्यवसाय विवाद अधितियम पारित किया गया। 

१६२६ का व्यवसाय विवाद अधिनियम 

(४846 एाकप्ढ5 86० ० 929) 


यद्यपि सनू १६२६ का व्यवसाय विवाद अधिनियम मुख्यत ब्रिटिश भौद्योगिक 
न्पाथ्ालय ग्रविनिषम पर ही ग्राधारित था तथापि इससे यह भिन्नता थी कि इसमें 
औद्योगिक स्वायाजय वी कोई व्यवस्था नहीं थी। अधिनियम के अन्तमंत जाच 
न्यायालयों (00णा$ ० छगपृणठा.॥) वा. सुनह बीडों. (2०ाथाक्याणा 8०205) 
की स्थापना उपयुक्त केन्द्रीय प्रान्तीय या रेलवे प्राधिकारियों द्वारा वी जा सकती 
थी तथा कोई भी विवाद इन सस्थाश्रों के सम्मुख समभौते के हेतु प्रस्तुत क्या जा 
सकता था । जाच न्यायालय के सदस्य या तो एक स्वतस्त्र प्रध्यक्ष या कोई प्रस्य 
स्वतस्न व्यक्ति या केवल एक स्वतन्त्र व्यक्तित हो सकते थे। सुलह बोर्ड में एक 
स्वतनत्र अध्यक्ष तथा दो प्रथवा चार प्रौर सदस्य जो दोनो पक्षों का प्रतिनिधित्व 
करते हो प्रथवा उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हो, बराबर की सख्या मे होते 
थे। सुतह बोई में रेवल एक स्वतन्त्र व्यक्षित भी हो सकता था । 

अधिनियम के झवुसार जाँच न्यायालय वा यह कत्त॑ब्य था कि वह इसके 
सम्मुख आने वाल मामलों वी जाच पड़ताल कर इस प्र अ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
कर । सुलह बोई का कत्तंव्य यह था कि वह विवाद की जांच पड़ताल वर आपसे 
में समभौता कराने दा प्रयत्त करे तथा दोनो पक्षो को इस वात के लिए प्रेरित 
करें कि वह एक निस्चित समय में आपस में समझौता कर ले । सममौता कराने 
में सफल होते की अवस्था में वोईड को नियुक्ि-प्राधिकारी को प्रपनी जाच पड़ताल 
तथा सिफारिशों वी विस्तृत रिपोर्ट देवी होती थी और उसके परचात रिपोर्ट , 
प्रकाशित कर दी जाती थी । 

आ्रधिनियम क दूसरे भाग के उपवन्ध जन-उपयोगी सेवाग्रो में हडतालों से 
सर्म्बान्वत थे, जैंस-रेलवे, डाक-तार व टेलीफोन सेवाएँ, विद्युत एवं जलपूर्ति, स्वास्थ्य 
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व सफाई सेवाएँ झ्ादि-्ग्रादि | ऐसी सेवाओं में हडताल एवं तालावन्दी करने से 
पुर्व १४ दिन की सूचना देना आवश्यक था । इस घारा को न मानने वालों के 
लिए विश्षेप दण्ड की व्यवस्था की गई यी। इस झधितियम में प्रवंध हड़तालों 
और तालाबदी की परिभाषा में वह विवाद भी सम्मिलित कर लिए गए जिनका 
सदस्य औद्योगिक विवाद के अतिरिक्त कुछ और हो झथवा जिनसे सर्वताधारण 
को कष्ट हो। इस अधिनियम के द्वारा सहानुभूति के लिए की गई हडतालों 
($५॥799/80/० ७7065) को भी ग्रवैघ घोषित कर दिया गया । १६२६ के इस 
अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था थी कि श्रमिकों के हितों के लिये सरकारी 
श्रम प्रधिकारी ([.39007 0#०७७) नियुक्त किए जायें। 

सत्‌ १६२६ के अधिनियम के भ्रन्दर कई दोप भी थे। उदाहरणतया इसमे 
औद्योगिक विवादों की रोकथाम क्े लिये किसी स्थायी प्रबन्ध की व्यवस्था नही 
थी । सहानुभूति में की गई हड़तालो को अवैध घोषित कर देने की भी ग्रालोचना 
की गई । किसी भी वड़े विवाद को इस झाधार पर अ्रवैध घोषित किया जा 
सबता था कि उससे सर्व॑साधारण को कष्ट पहुंच रहा है। जाँच स्थायालय तथा 
छुलह बोर्ड ऐसी स्थायी संस्थाये नही थी जो उद्योगों में होने वाले मामलों के निकट 
सम्पर्क में रह सके, और स्थिति पर अपना बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोए भ्रपना सके । 
सँयल श्रम श्रायोग को यद्यपि प्रधितियम की का प्रणाली का प्धिक अनुभव नहीं 
था तथाप्रि आयोग ने इत दोषों की ओर सकेत किया और झौद्योगिक विवादों 
का निपढारा करने के लिये एक स्थायी वैशानिक व्यवस्था की श्रावश्यक्ता पर 
बेल दिया। राज्य सरकारों द्वारा समझौता श्रधिकारियों की नियुक्तित की भी 
सिफारिश की जिनका कार्य विवाद की प्रारम्भिक प्रवस्था में ही सम्बन्धित पक्षों 
में समझौता कराना था । 
१६३४ व १६३८ के अधिनियम 

१६२६ के प्रधिनियम में १६३२ में संशोघन हुआ जिसके अन्तर्गत सुबह 
बोई ब जाँच न्यायालय के सदस्यों को किसी भी ग्रुप्त सुचना को प्रकट करने से 
मना कर दिया गया और यदि वह ऐसा करते थे तो उत पर सरकार दी ग्राज्ञा 
से भुवद्भा चलाया जा सकता था। १६२६ का अधिनियम सर्वप्रथम केवल पाँच 
चर्ष के लिये पारित किया गया था किल्तु १६३४ में एक सशोधन के द्वारा इसको 
स्थायी वना दिया गया और इसके उपदन्धो को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया। 
बम्बई सरकार ने भी १६३४ में जाँच न्यायालय व सुलह थोई की नियुक्ति से 
सम्बन्धित उपबन्धों को स्पष्ट करते के लिये एक अलग कादून बनाया । 

भारत सरकार ने इस प्रधितियम में कुछ सश्योघन करने के लिये एक 
विधेयक सब्‌ १६३६ मे प्रस्तुत किया जोकि ग्न्ततः समु १६३८ में अधिनियम के 
सप में पारिय हुआ जंसा कि रॉयल श्रम आयोग ते सुझाव दिया या इस अझदि- 
नियम में सुलह सधिकारियों (एए्रतां॥४०म 0०९४5) को जियुक्तति को व्याख्या 
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सदस्य होते थे | प्रान्तीय सरकार दो या उससे अधिक सदस्यों की झौद्योगिक 
न्यायालय (96092 (00णा0) या झौद्योगिक विवाचन न्यायालय भी बना सकती 
थी । इनके सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता था जो किसी भी उद्योग से सम्बन्धित 
नही होता था। साधारणतया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो इस पद पर 
नियुक्त किये जाते थे ! भौद्योगिक स्यायाल्य एक महत्वपूर्ों सस्था थी, जोकि संपों 
के पंजीकरण, विवाचन, स्थायो आदेश, हडताल की वंधता प्रादि से सम्बन्धित 
विपयों का निर्णय करती थी और किसी को भी गद्मही देने तथा सम्बन्धित 
कागजात प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती थी । ग्मधिनियम की एक झौर विवेषता 
यह थी कि इसमें स्थायी प्रादेशो के विषय में भी उपवन्ध थे, जिनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। इस ग्रधितियम की एक झनन्‍्य विक्षेपत्रा थी कि इसमें भ्रवेध 
हडतालो तथा तालाबन्दी की परिभाषा की गई थी। यदि कोई हड़ताल स्थायी 
आदेशों में उल्लिल्लित मामलों पर की जाती है या जिस हडताल की उचित सूचना 
नही दी जाती बह हड़ताल अ्रवैध थी। यदि मामला सुलह की स्थिति में अथवा 
आद्योगिक न्यायालय के सम्मुख हो तो हडताल की घोषणा नही की जा सकती थी 
और इती आधार पर तालेवन्दी करना भी अवध था। मालिको द्वारा श्रमिकों को 
संताने तथा स्वच्छुरद रूप से बर्खास्त कर देने के विरुद्ध भी उपबन्ध बयाये गये थे । 
अवैध हडतालो तथा तालाबन्दी मे न केवल भाग लेने वालो वरत्‌ ऐसे व्यक्तियों 
के लिये भी जो दूसरो को ऐसी हडतालो में भाग लेते के लिये प्रोत्साहित करते थे 
या उतके लिये चन्दा जमा करते थे, कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई थी। 
समभौता कार्यवाही के समय मे मालिक भी रोजगार की शर्तों मे कोई परिवर्तन 
नही कर सकते थे जब तक कि ऐसा परिवर्तेन पहले से भ्रच्छी व्यवस्था न करता 
390 
१६३४ का वस्वई झोद्योगिक विवाद झ्धितियम भागे के विधान के लिये 
अप्रणी था झ्लौर इस विषय पर पूर्व के प्रधितियमों से पूर्णतया विभिन्न था। यह 
हड़तालो को कमर करने मे काफी सफल हुआ और इससे सुलह तथा विवाचन के 
द्वारा प्रौद्योगिक भगड़ों का निपटारा करने के लिये व्यापक साधनो की व्यवस्था 
की । परन्तु इस भ्रधिनियम की भी कई बातो पर आलोचना की गई । ददाहरणार्थ 
अ्रनिवाय समक्रौतों को धारा, श्रन्तिक सघो का विभागीकरण, सुलह प्रणाली की 
प्राधिकारिक धवृत्ति तथा अवैध हटतालो मे भाग लेने वालो को कठोर दण्ड की 
व्यवस्था आदि ऐसे ही अनेक उपबन्ध उस समय के नेताग्रो को अप्रिय लगे । 
परन्तु प्रधिनियम के बार्पान्वित होने के पश्चात्‌ यह गनुभव क्या गया कि झधि- 
काँश ग्रापत्तियाँ राजनैतिक ही थी और यदि कोई उचित आलोचना की जा राकती 
थी तो वह केवल थमिक सधो के वर्गोकरण की थी | 
युद्धकाल में औ्रौद्यो गिक विवाद विधान 
युद्धशालीव परिस्थितियों ने औद्योगिक संघर्ष की दृष्टि से ग्रनेक आवश्यक 
पग्म उठाने के लिये सरकार को विवज्ञ कर दिया | एक आपत्तिकालौन पग के रूप 
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सन्‌ १९४७ का औद्योगिक विवाद अधिनियम _ 
युद्धकालीत विधान जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है ३० सितम्बर 
१६४४६ से विष्किय हो गये । परन्तु युद्ंकालीन ग्रदुभवों से सरकार झ्राश्वस्त हो 
गई थी कि इस प्रकार के नियम वहुत लाभदायक है और यदि यह देश के स्थायी 
श्रम कानुनों में सम्मिलित कर लिये जाते हे तब यह युद्धोपरांत श्रौद्योगिक परिवतेनों 
के कारण निरन्तर बढ रही झदोगिक-अद्यान्ति को रोकने मे वहुत सहायक सिद्ध 
होंगे। फलतः सन्‌ १६४७ में केन्द्रीय सरकार ने झ्ोौद्योगिक विवाद अ्रधिनियम 
पारित किया जिसने १६२६ के व्यापार विवाद झधितियम को निरस्त (8०४०४) 
कर दिया । भघ्रात्तीय क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में श्रधनियम १६४७ मे, बम्बई, उत्तर- 
प्रदेश तथा मध्य प्रदेश मे, पारित किये गये । सन्‌ १६४७ के बम्बई झौद्योगिक 
विवाद प्रधिनियम ने १६३८ के बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम को निरस्त 
(१९७९७) कर दिया । 
भारत सरकार का १६४७ का झ्रौद्योगिक विवाद अधिनियम पहली भ्रप्रैस 
१६४७ से लागू किया गया। इस अझधितियम में पिछले अ्धिनियमों के बहुत से 
उपबस्ध वसे ही रहे परन्तु इस मये अधिनियम मे झ्रौद्योगिवः विवादों वे निषटारे 
के लिये दो नई सस्थाओ्रो की व्याख्या की गई अ्र्धात्‌ मालिकों और श्रमिकों के 
प्रतिनिधियों द्वारा बनी हुई म्राल्निक मजदूर समितियाँ प्रौर औ्रौद्योगिक भ्रधिकरण 
जितमे एक या दो ऐसे सदस्य हों जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की 
योग्यता हो । (१६५६ के सशोधन के अनुसार विवानत के लिये झब श्रम न्यायालय, 
औद्योगिक प्रभिकरण और राष्ट्रीय अधिकरणों की व्यवस्था की गई है)। इस 
अधिनियम के भन्तगंत उपयुक्त सरकारों को ऐसे औद्योगिक सस्‍्थानों गे जिनमें 
१०० या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हों मालिक मजदूर समितियाँ बनाने 
का प्रधिकार दे दिया गया जिनका उद्देश्य यह था वि मालिकों व श्रमि्रों वे दैनिक 
सघर्षों को सुलकाकर उनमे सदुभावना एवं भधुर सम्बन्ध स्थापित करे । ग्रौद्योगिक 
अधिकरण या श्रम न्यायालय के सम्मुख मामला तब जायेगा जब किसी विवाद के 
दोतो पक्ष मासले को इनके सामने ले जाने की प्रार्थना करे भ्रथवा उपयुकत्र सरकारे 
उनको मामला सौपना उचित समझे | भ्रधिकररा के पचाट प्रथवा निर्णय साधारण- 
तेया सरकार द्वारा लागू होगे प्रौर जो भी समय निर्घारित किया जाने उस समग्न 
तक दोतों पक्षो के लिये मान्य होगे। सम्पूर्ण समकौना व्यवस्था को एक नवीने 
रूप देवा, ग्रधिनिंधम की एक ग्रन्य महत्वपूर्ण विज्लेपता है। इसके अन्तर्गत 
उपयुक्त सरकारों को समभौता अधिकारी नियुकत्र करने का ग्रधिकार भी प्रदान 
किया गया है । इत अधिकास्यो का कायें यह है कि वहू किसी भी विशेष क्षेत्र 
या विद्ेध उद्योग अथवा विभिन्न उद्योगों में औद्योगिक सघयोंँ के नियटाने का प्रयत्न 
करें या उनको सुलकाने के लिये मध्यस्थता करे । अधिनियम इस बात का भी 
अधिकार देता है कि ऐसे सुलह बोड्डों की स्थापना को जाये जिनमे एक स्वतन्त 
अध्यक्ष तथा विवाद से सम्बन्धित दोनों पक्षों के वराबर-बराव्र यस्या में दो था 
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इससे अधिक सदस्य हो। उपयुकत्र सरकारों को इस वाव दा भी अधिकार 
दिया गया है कि वह दिसी भी विवाद वी जाँच पडताल के लिये जाँच न्यायालय 
की स्थापता कर सक् | न्यायालय में एव या ब्रघिक स्वतत्त्र व्यद्वित होग जिनमे 
से एक सभाषति होगा। 
जव वोई भ्रौद्योगिक विवाद होता है या उसते होने की झाशवा होती है 
ते सर्वप्रथम समभौता अधिकारी, जिप्तके मम्भुख विवाद भस्वुतत विया जाता हे, 
दोनो पक्षों भें सैनीपूण समझौता करान का प्रयत्न करता है। उसकी अपनी रिपोर्ट 
सरकार वो चौदह दिन के भन्‍्दर भेजनी होती हैं। यदि समभौता हो जाता है तब 
इस पर दाना पक्षा व॑ हस्ताक्षर हो जते हैं प्लौर तव यह सरकार को भेज दिया 
जाता है । यदि अयत्त असफ्य रहते हैं तव सममभौवा अधिकारी प्रकार को प्रपने 
प्रयत्नो की पूरो रपट भेज दता है। प्र सरकार मामले को सुलह बोर्ड अथवा 
औद्यागिन प्रायदश्ण का सौप सकती है । सुलह बोड को दो मास वी श्रवषि के 
प्रत्दर अन्दर समभाता द्रान के अपने प्रयल्तो वा पूरा करता होता है. और यदि 
उसवा मरना प्राप्त हा जाती है तव यह समभौता छ मास तक या यदि 
मस्यर्ष्ति पल चाह ता उससे भी अधिक अवधि के लिए लागू हो जाता है। 
प्रभफत हाते वी अवश्ष्या मे थोई अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को भेज देता है, तव' 
सरकार विवाद का जाच न्यायालय का सौप सकती है. जा उससे सम्बन्धित सभी 
लथ्या का एक मिल्चित अवधि में, जा साधारशतया ६ माप्त वी होती है, एकत्रित 
करती है। रा-य सरकार का यह भी अधिकार है कि वह सुलह बोर्ड गा जाँच 
न्याधथातय की रिपाट के पम्चातू मामल को औद्योगिक अधिकरए को पर फैसले 
बे लिए माप द। जब इस अझधिकरण क द्वारा बोईं निशेय दिया जाता है तव 
अप्रिनिय्रण के अनुसार सरकार इस निशय को एसी अवधि के लिए जिसको नह 
उचिते समक्‍ती हा परन्तु जा सालभर स अबिक न हो, सम्बन्धित पक्षों पर लागू 
कर सकता थी। परस्तु १६४० के औद्योगिक विवाद (प्रपीलोय अधिकरण) 
अधिविवम [[00909 99709 [37एल।भ० वाक्तणाओं) ५] के अन्तर्गत 
सरबा)र व लिए यह आवश्यक नहीं रहा कि वह फैसले को लागू करे और अब 
निण॒य के प्रकाशन के या निएय दने के ३० दिन के पश्चात्‌ वह पक्षों पर अपने 
आप ही लागू और वाध्य हो जाता है। एक वप वी यह अवधि कम भी की जा 
सकती है अथवा ह वर्ष तक की अवधि के लिए वटाई भी जा सकती है। वह 
फँसला निर्धारित अवधि बीत जाते प्र भी साभू रहेगा बदतें कि किसी भी पक्ष 
द्वारा उसकी समाप्ति का दो माह का नोटिस ने दिया गया हो । प्दि सरकार 
विवावन निएंय (३७०70) अथवा उसके विसी भाग से सहमत नहीं है तो वह 
६० दिन के अन्दर प्रन्दर उसे अस्वीतार कर सकती है अथवा उसमे सशोधन कर 
सकती है (पहल मह अवधि ३० दिन थी) | प्ररन्तु ऐसी अवस्था मे इसको विधान- 
सभा के सम्मुस अस्तुत कश्ता होगा जो कि विवाचन-निर्णाय को स्वीकार अथवा 
प्रस्वीवार कर सकती है या उसमे सच्ाथव कर सती है और सरकार को उस 


लत 


भांरत में औद्योगिक विवाद ईद 


निर्णय को लागू करता आवश्यक होगा । इस प्रकार १६४७ के इस अ्धितिय्रम में 
अनिवार्य विवाचम के सिद्धान्त को अपनाया यया है क््योक्ति राज्य सरकारें किसो 
*भी वियाद को विवाचन के लिए अ्रधिकरण को प्रस्तुत कर राकृती है और उनके 
निएंय को मानना बाष्य होता है । 
अधितियम की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके श्रस्तगगत सरकार 
को जनोपयोगी सेवाप्नों भें होने वाले सभी विवादों को समझौते के लिए अनिवार्य 
हूप से प्रस्दुत करना ग्रावश्यक है तथा ग्रन्य मामलों में सरकार निरंय स्वयं कर 
सकती है | जनोपयोगी सेवाग्रों में यदि उचित सूचना नही दी गई है तब हडताल 
था तालाबस्दी करना अवध घोषित कर दिया गया है। जनोपयोगी सेवाओं में कोई 
भी कर्मचारी ६ सप्ताह की निश्चित रुप में पूर्य सूचना दिये बिना, प्रधवा ऐसी 
घूचना की समाप्ति के १४ दिन पश्चात्‌ तक अथवा सुलह कार्यवाही चलने की 
अवधि में तथा ऐसी कार्यवाही की समाष्ति के सात दिन पश्चात्‌ तक, हड़तान' नहीं 
कर सकता । इसी प्रकार सुलह कायंवाही के चलते समय ग्लौर उसकी समाप्ति के 
७ दिन तश्चात्‌ तक तथा अ्धिकरण की कार्यवाही चलते रामय या उसके निरंय 
के दो मास पश्चात्‌ तक तथा उस प्रवधि के लिए जिसमें विद्ाचन तिणंय लागू 
रहेगा, हडतालों पर ग्राम रोक लगा दी गई है। अधिनियम के भ्रन्तगंत सरकार 
को यह भी श्रधिकार है कि वह विशेष सेव/ग्रो को जनोपयोगी सेवाये घोषित कर 
सकती है, प्रौर समय-समय पर राज्य सरकारे इस अधिकार का प्रयोग भी करती 
है। भ्रधिनियम में इस बात के लिए दण्ड की भी व्यवस्था है कि कोई वैध ह:ताल 
और तालाबन्दी में भाग ले (एक मास तक का कारावास अथवा ५० २० तक का 
दण्ड झथवा दोनों) या किसी भी अवैध हेडताल और तालाबन्दी को उकमाए 
अथवा ग्राथिक सहायता दे (६ मांस तक का कारावास अथवा १,००० ए० पक 
का दण्ड प्रधवा दोनो)। अवध हड्तालों मे भाग लेने से इन्फ्रॉर करने वाले 
श्रमिकों की सुरक्षा की भी व्यवस्था को गई है । कार्यवाही चलते समय कोर्द भी 
मालिक श्रमिक की रोजगार को छर्तों मे परित्र्तन वही कर सकद्वा और न ही 
किसी कर्मचारी को सजा दे सकता है, सिवाय उन मामलों भे जितमे कमंत्रारियों 
का दुर्व्यवहार हो और वह मामला विवाद के विपय से सम्बन्धित न हो । इसके 
अतिरिदत, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा उसके ग्रन्तगंत दिये गये कसी 
फैसले की धाराग्रों का उल्लघत करता है तो उसे ६ माह तक का कारावास 
ग्रथवा ८ण्ड झथवा दोनों की ही सजा दी जा सकती है भौर वसूल किये गये दण्ड 
को पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के रूपए में दिया जा सकता है । 
हर १६४७ के इस अधिनियम को देश के श्रौद्योगिक विवाद विधान में एक 
उन्ततिशील प्र कहा जा सकता है। इसमें विवादों को सुलमाने की व्यापक व्यवस्था 
की गई है। इस अधिकयम को अधिकतर आलोचना अनिवार्य समभौते तथा 
ग्रनियायं विवाचन पर केन्द्रित रही है। इस समस्या की हम गगले पृष्ठों मे 
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विवेचना करेंगे । अवैध हडतालो से सम्बन्धित उपबन्ध और रारकार के पच-फैसलो 
बो लागू करने के ग्रधिकार की भी आलोचता वी गई है! 

भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद ्रधिनियम के उपवन्धों की श्रेपपू्ति 
करने तथा बुछ विशेष स्थितियों का सामना करने के लिए बुद्ध अध्यादेश (00॥- 
80९९४) व सशोधव अधिनियस पारित किए है ! एक से अधिक राज्यो से शाला 
रखने वाली बेकिग तथा वीमा कम्पनियों गे अलय झलग विवाचन से उत्पन्न 
कठिनाइयों को दूर करन के हु अप्रैल १६४६ में औद्योगिक विवाद (वेकिग त्तथा 
दीपा कम्पतियाँ) ग्रध्यादेश पारित किया गया, जिसको दिसम्बर सन्‌ १६४६ में 
एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित (२०698०४०) कर दिया गया। इसके अन्तर्गत 
सब्‌ १६४७ के प्रधिनियम को सशोधित करके इस वात की व्यवस्था कर दी गई 
है कि वेंक्णि तथा वीमा कम्पनियों को उव संस्थानों की सूची मे सम्मिलित कर 
लिया जाए जिनमे कि केवल केन्द्रीय सरकार ही सुलह बोर्ड, न्यायालय व अधिक रणो 
की स्थापना कर सबती है। फ्लत केन्द्रीय सरकार न जुन १६४६ मे एक 
ओौद्यौगिक श्रधिकरण की स्थापना वी और विभिन्न वैक्गि कम्पनियों के विवादों 
को इसको सौप दिया । 

१३ जुनत १६४६ को एक और अध्यादेश औद्योगिक अ्रधिकरण बोनस 
भुगतान (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र [फतफ्राएकों प्र्फरणा३ 28९१0 0 
800४४ ((४0009| 88५985 (८7४॥०३॥६४) 076॥7906] जारी किया गया । 
इसके अन्तथत औद्योगिक अधिकरणा को यह अधिकार द दिया गया है कि बह 
बोनस का ५०९५ भाग तक राष्ट्रीय वचत प्रमाणपत्रों म दत का आदेश दे सकती 
है। इन प्रमाण॒पत्रा दा मूल्य भी यही अ्रधिकरण निश्चित कर सबती है। 
परन्तु इत प्रमाणपत्री के द्वारा दी गई राशि बोनस की नकदी राशि से कम नहीं 
होती चाहिए । केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध म॑ उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए आवश्यक नियम बनान के झधिकार भी दे दिए गए है। सन्‌ १६३६ 
के मजदूरी भुगतान अधिनियम (22)णछा एी ७४४९४ 2९० ) के अन्तर्गत इस 
प्रकार वे भगतान मे जो कुछ कलूनी कठिताइयाँ थी, इस अध्यादेज्ञ दे द्वारा वे भी 
दूर कर दी गई । 

प्रद्वाश मं उशस्त समय एक रोचक विषय उच्च न्यायालघ के एक निर्णय वे 
कारण उठ खड़ा हुप्ना | न्यायालय ने यह घोषित कर दिया कि औद्योगिक विवाद 
अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को इस बात का अधिकार तही था कि वह हामी 
शशए्यर, विवाह को, ग्रो्योगिक घिरा को, सोप्य दे ५. ऋद अषैण १९४८६ मे. 
ग्रौद्योगिक विवाद (मद्रास सच्चो धन) अधितियम पारित क्रिया गया जिसके अन्तगेत 
बह उपदन्ध बना दिया गया कि मद्रास सरकार द्वारा अधितियम के अन्तर्गत 
निर्मित श्ियि गये ऑद्योगिक अ्रधिकरण के किसी भी प्र फैसले को कोई भी 
न्यायालय इस भ्राधार पर अवैध चोषित नहीं कर सकता कि वह अधिकररा 
कातूवी नही है। सप्योवित अधितियम के अन्त्गंत मद्रास सस्कार को इस बात का 





भारत में प्रौद्योगिक वर्षाद शैफरै 


अधिकार दे दिया गया कि वह न केवल उन्ही उद्योगो को जिनका अ्रधिनियम मे 
उल्लेख किया गया है वर किप्ती भी उद्योग को जनोपयोगी उद्योम घोषित कर 
सकती है । 

१६५० में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम, झ्ौद्योगिक विवाद (अश्रपीजीय 
अधिकरण]), तावाज्रांगं एाकऋ्रणल्ड (#फुलागर८ पराहणाओं) ॥०८ पारित 
किया गया | १६४७ के ग्रधिनियम के भअ्नन्तरगंत केन्द्रीय व राज्य सरकारो द्वारा 
श्रौद्योगिक ग्रधिकरणों की स्थापना होतो थी । १३न्‍तु किसी भी समन्वितत (0०- 
०97204608) और पुरनिलों किनी (२९४४०७४०४) प्राधिकारी (29/!॥०7/७) के 
अभाव में तथा किसी मार्ग-दर्शक नीति न होने के कारण भ्रनेक भ्रधिकरणो ने कई 
महत्वपूर्ण मामलों पर विभिन्न मत ग्रभिव्यक्त किये थे । विभिन्न राज्यों मे और 
कभी-कभी एक ही राज्य मे प्रधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न निर्णायों से 
कुछ ऐसी नीति-विछद्ध वाते उत्पन्न हो गईं जिनसे न वेबण मालिको में धल्कि 
श्रमिकी में भी असत्तोष व्याप्त हो गया । इस परिस्थिति का सामना करने के लिए 
भारत सरकार ने अपीलीय न्यायालय स्थापित करने का निश्चय किया तथा मई 
१६५० में औद्योगिक विवाद (ग्रपीलीय अधिकरण) ग्रधिनियम पारित किया गया। 
इस भधिनिषण के अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना की व्यवस्था थी तथा 
प्रौद्योगिय विवाद सम्बन्धी कांतूनों में बुछध परिवर्तत किये गये। उदाहरण॒स्परूप 
प्रधिकरण के विवाचन निर्णय को राज्य सरकार द्वारा लागू करने के लिये कुछ 
उपबन्ध बनाये गये तथा स्थायालय या ग्रधिकरण के समक्ष ग्रौद्योगिक विवादों में 
बकीलो के ग्रान पर प्रतिबन्ध लथा दिया यया। ब्रपीलीय अधिकरणों को दस 
बात का गधिकार दिया गया कि वह किसी भी विवाचत अधिकारी के निर्येय 
अथवा पच फँसले के विरद्ध घ्ीज्ञ सुन सके, णव भी ऐसी अपीच उपयुक्त सरकारों 
अथवा प्रम॒तुष्ट पक्ष हारा की जाय । अपीलीय अधिकरण के समक्ष केवल कुछ ही 
विषयों पर अपील हो सकती थी । उदाहरुणत वित्त सम्बन्धी प्तामले, पदवी के 
अनुसार बर्गीकरए, कम चारियो की छटनी, काजूती प्रइन्त आदि । १६५६ के एक 
सक्लोधित भ्रधिनिय्म द्वारा अब इस १६५७ दे अधितियम को निरसित (४७४४/) 
कर टिया गया है । 

१६४७ के झधिनियम में ३१६५१ में पुन सझोधन विया गया जिसका उद्देश्य 
गह था कि अधिकरणों में रिक्त स्थानों को पृ से सम्बन्धित मामलों मे जो दोष 
थे उनको दूर कर दिया जाय | १६५१ में एक अध्यादेश के द्वारा अधितियम मे पुतः 
संशोधन किया गया जिसके लिए मार्च १६५२ में अधिनियम भी बना दिया गया । 
इसके अन्तर्गत उपयुका राज्य उरकारो को इस बात का अधिवार दे दिया ग्रया है 
कि वह विवाचन के छ्षेत में ऐसे सस्यातों को भी ला सकती थी जिनमें वास्तव में 
कोई विवाद नही हुआ हो । यह सशोधन इसलिये आवध्यक समका गया कि १६४७ 
के प्रविनियम के अन्तर्गत विवाचत उस समय किया जा सकता था जबकि 
कोई विवाद हो रहा हो भ्रथवा उसकी सम्मावना हो। परन्तु विवाइ की राम्भाषना 
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के प्रशन पर मतभेद था और चेक विवाद के सम्बन्ध में एक पद पैसले को सर्वोच्च 
न्याबालय में इसी आयार पर कि विवाद पर कोई “सम्भावना' नहीं थी, चुनौती दी 
जबई । दस सम्रोघन के पस्चात्‌ अब ऐसी कोई आर्पत्ति नहीं री जा सकती । अब 
सरकार उद्योगों के कसी एसे सस्थान को भी, जिस पर विवाद के कारण प्रभाव 
पते की सम्नावना हो, पच्र फैसल वे लिए सम्मिलित क्र सकती है ! 
दूसग भहत्वपुर्णो श्रम अधिनियम १६४३ का ओद्योगिक विवाद सिद्योधन) 
अधिनियम था जिसम जवरी छड़ी (5 ०३) तथा छटनी की प्रवस्वा म श्रमिकों 
को क्षति पूर्ति देत तथा इस सम्बश्प से अस्य आवश्यक कार्यवाही वरने के सम्पन्ध से 
उपदस्ध थे। आधिक मन्‍्दी के कारण औद्योगिक सस्पानों को झ्रएना दाम कम करने 
अथवा श्रमिका की संख्या को कम करने दे लिये वाघ्य होना पडा। श्रत श्रमिकों 
की जबरी छूट्टी तथा छुटती बट गई। परन्तु कई वार एसी जवरदी छुट्टी व छटनी 
निष्क्पट नहीं कही जा सकती थी। छटनी व जवरी छूट्टी इतनी अधिक बढ़ 
गई कि एक सक्ठमय परिस्यिति उल्तनन हो गई और इसको नियन्यित करना 
झावेश्यक हो गया। ग्रक्‍्द्गरर १६५३ में दस समस्या पर स्थायी श्रम समिति न 
विचार क्रिया। राष्ट्रपतिन एक अध्यादेश प्रस्थापित क्या जो कि तत्पड्यातू 
औद्योगिक वियाद (मगोपन) अधिनियम १६५१ द्वारा प्रतिस्थाप्ति कर दिया गया। 
मई १६५४ स॑ फक्टरी तथा खाना क अविरिवत इस सश्चाधित झ्धिनियम का वागान 
पर भी लागू वर दिया गया है। इस अधिनियम के ग्रन्तगंत इस वात की व्यवस्था 
कर दी गई है कि कसी भी एसे श्रमिक दी जो किसी भी मालिक के साथ कम से 
कम एक सात की निरन्तर अझदपि म रोजगार पर लगा रहा है, छटनी नहीं हो 
सकती जब तक उसको एक महीते का विखित नोटिस नहीं दिया जायगरा या उसके 
बदल म एक मीन की मजदूरी नहीं दी जायगी। इसके झ्रतिरिवत श्रमिक के लिय 
क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है डा हर पूरे साल की नौकटी पर या छ महीत से अधिक 
नौकरी पर १५ दिन क औसत वेतन + हिसाय से दी जाती है। जवरी दुट्टी के 
सम्बन्ध में इस यात की व्यवस्था है कि हर ऐसे श्रमित्र को जो बदली या प्राकस्मित 
श्रमिक्ष नही है और जिसने १ साल से कम की निरन्तर नौकरी नही की है, उसको 
क्षटियूति दी जायगो। ऐसी क्षतिपुति उन सम्पूर्ण दिनों की, जिनमे श्रम जवरी 
छुट्टी पर रहा है, मृत मजदूरी और महयाई भत्ता का ५०% के हिसाय से होगी । 
परन्तु एक वर्ष में ग्र्थात वारह कलेंडर महीनो म यह अधिक से अधिक ४५ दिनो 
के बिए दी जाएगी अगर इस अवधि में श्रमिक को पुन जबरी छुट्टी नहीं दी जाती। 
(एक, "एक मममप्राफफत, करके. पड़ी, व्यह्क्श, कर. दी. गई. है. कि. गर, पढे, ४५. 
दिन बीत जाने के पहचात्‌ भी क्षतिर्षति दी जा सकती है) । 
अन्‍य महत्वपूर्ण सझ्यावन बेकिंग विवादों के सम्बन्ध में हुए है। अप्रैल 
१६४५ में श्रम अगरीनीय भ्रविकरण ने अखिल भारतीय झौद्योगिक अधिकरण 
(बेंक विवाद) के पंच फैसले पर अपना निर्सोय दिया जो कि 'झास्त्री' अधिकरण 
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के रूप मे जाना जाता है । कानुन हारा सरकार को निर्णोयो के सम्बन्ध गे प्लोच- 
विचार करने के लिए प्रदान की गई २० दित की अवधि को परिस्थितियों को 
देखते हुए अपर्याप्त समझा गया था । फलतः १६५० के औद्योगिक विवाद अपीलीय 
अधिकररा प्रधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा सशोधन किया गया जिससे अवधि 
३० दिन से बढाकर १२० दिन कर दी गई । विषय पर विचार करने के बाद २४ 
अगस्त सन्‌ १६५४ को सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके अन्तर्यत श्रम 
अपीलीय ग्रधिकरण के तिरांय को कई बातों में सशोधित कर दिया गया । इसके 
परिणाप्रस्वरूप श्री वी० वी० गिरि ने श्रम मत्री पद से त्यायपत्र दे दिया तथा 
बैक कर्मचारियों द्वारा घौर असन्तोष व्यक्त किया गया व द्याशिक हट्ताले हुई। 
सरबार ने न्‍्यायाधीज्य जी० एस० राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता मे ग्रनेक प्रश्नों पर 
जाँच फराई । दुर्माग्यवश फरवरी १६५४५ में न्यायाधीश राज्याध्यक्ष का रवरगंवास 
हो गया । उसके स्थान पर न्यायाथीश बी० पी० गजेन्द्रगजकर नियुवतत किए गए। 
गडेन्द्रणजकर श्राय्रोग ने विघ्तृत जाच पडत्ताल के पश्चात्‌ जुलाई १६५५४ मे सरक्रार 
को ग्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सरकार ने आयोग की सभी सिफारिश स्वीकार कर 
ली । इन प्िफारिशों को लागू करने के हेतु आवश्यक विधान भी वनाथा गया जो 
श्रौद्योगिक विवाद (बैक कम्पनी) निर्णय अधिनियम के नाम से अवदबर १६५५ 
में पारित हुआ । १६५८ गे इसमें कुछ महयाई भत्ते से स्बन्धित सशोत्रन कर 
दिए गए है । 
अ्रस्य महत्वपूर्ण सशोधत अगस्त १६५६ मे औद्योगिक विवाद (सशोपन 
झ्रौर विविध उपबन्ध) के सलाम से हुआ है। इस ग्रधिनियम ने सब्‌ १६४७ के 
प्रौद्योगिक विधाद अधिनियम तथा सव्‌ १६४६ के औद्योग्रिक रोजगार (स्थाई 
ग्रादेश) भ्धिनिप्रम मे अनुभव की जा रही आ्रावश्यकतापों को पूरा किया हे । इस 
अ्रधिनियम के द्वारा सन्‌ १६५० के झौद्योगिक विवाद (झपीलीय अधिकरण) 
अप्रधिनियम को निरसित कर दिया गया। झ्धितियम की मुख्य विशेषतायें इस 
प्रकार है--(१) कर्मचारी शब्द की नई परिभाषा की गई है और इसके प्रन्तर्गत 
उन निरीक्षक कर्मचारियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिनकी गासिक 
ग्राम ५०० ४० से कम है तथा जो मुसख्यत. प्रवन्धक का कार्प नहीं करते । सभी 
तकनीकी कर्मचारी भी इस नई परिभाषा के भझ्न्तगंत झा जाते है। ( २) कोई भी 
मालिक कुछ विशेष मामलों में, जे से--मजदूरी, प्राविडेण्ट फण्ड भे अशदान, कार्य के 
घण्टे आदि में भ्रमिको को २१ दिन की सूचना दिये बिना कोई परिवर्तन नहीं कर 
सकता । (३) मालिकों को यह अधिकार दे दिया गया है कि झगर किसी विवाद 
) के मामले पर विचार भी हो रहा है तब भी अगर आवश्यक समझें तो श्रमिक के 
* विरुद्ध ऐसे मामले मे कार्यवाही कर सकते है जिसका विवाद से कोई सम्बन्ध न 
हो। परन्तु ऐसो कार्यवाही द्वारा यदि श्रमिक को वर्खास्त किया जाता है तो 
विवाद से सम्बन्ध रसने बाले प्राधिकारी की आशा लेना अ्रनिवाय हैं। (४) सन्‌ 
१६४० के प्रोद्योगिक विवाद (अपीलीय अधिकरस्थ) अधिनियम को तिरसित कर 
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दिया गया तथा अधिकरणो की वर्तमान प्रणाली को अब अधिकरणो की त्रिश्ेणी 
पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ये न्यायालय निम्नविशित हैं-- 
(क) श्रम अदालत, ख) ग्ौद्योगिक अधिकरण, तथा ([ग) राष्ट्रीय अधिकरण । 
श्रम श्रदालत का कार्य कुछ छोटे विद्ञेप प्रइवो पर विवाचन करता है जैसे-- 
मालिक द्वारा दिये गये ब्रादेश वी वैधता अथवा औचित्य, श्रमिकों को पदच्चुत 
अथवा वर्खास्त या बहाल करता, किसी परम्परागत छूट झथवा सुविधा की 
वापिसी, कसी हडताल अथवा द्ालावन्दी की अवंधानिकता ग्रादि। ग्रौद्यागिक 
अधिक रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत है ठथा कुछ ऐसे विपयो से सम्बन्धित है; जैसे 
कि मजदूरी तथा भत्ते, काम के घण्टे, छूट्टी तथ्रा अवकाश, वोतम, आनुतोषिक 
(हप्थाणा३), निर्वाह्‌ निधि, पारियाँ (॥॥3), ग्रनुझ्ासत के नियम विवक्तीकरण, 
छटनी, सस्‍्थानों का बन्द करना आदि । ये मामले श्रम न्यायालयों के विचाराधीव 
मामलो स अलग थे । राष्ट्रीय अधिकरणो वी स्थापना केवल केन्द्र सरकार द्वारा 
ही की जा सकती है। इनका कार्य ऐसे विवादों पर निर्णय देना होता है जो 
राष्ट्रीय महत्व के है तथा जो एक से अधिक राज्यों में स्थाप्रित सस्थातों को 
प्रभावित करत ह। श्रम न्यायालयों तथा प्रौद्योगिक प्रधिकरणों की स्थापना 
केन्द्र सरकार तथा राज्यो की सरकार दोनों ही द्वारा की जा सकती है। 
(५) अधिनियम के प्रन्तर्गत इस वात की भी व्यवस्था की गई है कि दोनो पक्ष 
कसी भी विवाद को स्वय ही एक लिखित समभौते द्वारा पच फैसल के लिये सौंप 
मकते है। इस वात की भी व्यवस्था कर दी मई है कि सुलह कार्यवाही के श्रतिरिक्त 
अगर काई श्रौर समभौता होता है तो उसको भी मालिकों व श्रमिकों पर लागू 
क्या जा सके | (६) विवाचन निणंयों को लागू कर दिया है इस यावर को 
सुनिश्चित करते क लिये दण्ड म वृद्धि कर दी गई है। (७) वैको, सीमट उद्योग, 
सुरक्षा उय'्ग हस्पताव औपघालय, दमकल ([(एि।6 छताए्ब6०) सेवाओं को भी 
सार्वजनिक उपयोगी सेवाय घोषित किया जा सकता है। (८) इस अधिनियम के 
अन्त्गंत १६४६ के झौधोगिक रोजगार (स्थायी ग्रादेश) अधिनियम में भी बुद्ध 
आवश्यक समोधन किय गये है, जिनका ऊपर उल्लेख क्रिया जा चुका है। (देखें 
पृष्ठ १७१) । 
सितम्बर १६५६ में एकऔर सशोधत हुग्ना जिसके अन्तर्गत १६४३ के 
सश्ञोधित अधिनियम में जबरी छुट्टी व छटनी के समय क्षतिपूर्ति देने वे विषय मे 
उत्पन हुये ठुद्ध सदेहों वा समाधान कर दिया गया । अ्रव ऐसी झर्ते भी लागू कर 
दी गई है जिनके गन्तगंत एक सस्थान के प्रवन्ध अथवा स्वार्मित्र के हस्तातरण 
होने के समय भी श्रमिकों को छटनी-क्षतिपूर्ति दी जा सके। परस्तु नवस्वर १६५६ 
मे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्सेय दिया कि किसी उद्योग के उचित दथा वाह्तवितष 
रूप से बन्द होने तथा उसके एक मालिक से टूसरे मालिक को हस्तातरण होने की 
श्रवस्था में यदि श्रमिक की नौकरी समाप्त कर दी जाती है तब उसे कोई छटनी- 
पतिति नहीं दी जायेगी । इसके परिश्यामस्वत्प श्रमिकों को कापो कठिनाइयाँ 
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हुई क्यौकि भहमदावाद, कानपुर तथा पश्चिमी बंगाल में कई संस्थान बन्द हो 
गये और उन्होंने अपने श्रमिकों को, जो नौकरी से भलग हो गये थे, कोई क्षतिपूर्ति 
* नही दी। ग्रत सरकार ने. अप्रैल १६५७ में एक ग्रध्यादेश जारी किया जो जुन 
१६५७ के थ्रौद्योगिक विवाद (सशोघन) अधिनियम के द्वारा विस्थापित कर दिया 
गया । इसके भ्नुसार किसी भी उद्योग के उचित कारणों से बन्द होने तथा 
स्वामित्व के हस्तावरण होने पर भी छठनी-क्षतिपूर्ति दी जायेगी। इसको १ दिसम्बर 
१६५६ से कार्यशील किया गया। इस बात की व्यवस्था की गई है कि कोई 
क्षतिपूर्ति उस समय नही दी जायेगी जबकि श्रमिक को उद्योग के हस्तातरण की 
अवस्था में ऐसी शर्तों पर पुनः कार्यों पर लगा लिया जाता है जो पहले से कम 
अनुकूल मही है अथया यदि उद्योग किसी निर्माण कार्य में व्यस्त है और कार्य के 
पूरा हो जाने के कारण दो ही वर्षो में बन्द हो गया है । इस बात की भी व्यवस्था 
है कि झ्रभर कोई व्यवसाय मालिक को शक्ति से बाहर की परिरिथ्रतियों के कारण 
बन्द हुआ है तब श्षमिक को प्रधिक से अधिक मिलते बाली क्षतिपूत्ति उसकी तीन 
मास की प्रौसत प्राय के वरावर होगी । 
अधिनियम में सन १६६४ तथा १६६५ में पुन. सशोधन किया यया। सब 
१६६४ में औद्योगिक विवाद सशझोघन अधिनियम पारा किया गया जिसे १६ विसम्बर 
१६६४ से लागू किया गया । इस अधिनियम के मुख्य उपबस्ध निम्नलिखित है-- 
(क) वायु परिवहन को स्थायी रूप से सावंजनिक उपयोगी सेवा घोषित कर दिया 
गया है। (स) केन्द्र 4 राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया है कि बह 
अपने क्षेत्र» किसी भी उद्योग को जनोपबोगी रोबा घोषित वार सकती है। 
(ग) विवाच्कों को रायों भे यदि मतभेद हो तो उसके लिये एक निर्णायक नियुक्त 
किया जा सवता है। (घ) विवाचन-कार्यवाही के काल में हडतालो व ताला- 
बन्दियों को निपेष घोषित कर दिया गया है | (ड) किसी भी विवाचन-निर्णय या 
समभौते को उचित सूचना द्वारा केवल श्रमिकों के बहुमत द्वारा ही समाप्त किया 
जा सकता है। (च) किसी लायसेंस या पट्टे की समाप्ति के कारण किसी 
ससस्‍्थान के वन्द होने पर श्रमिको को पूर्ण क्षतिपूति मिलेगी। (छ) मालिको पर जो 
धनराशि निकलती है उसको धसूल करने के लिये एक सशोधित कार्यविधि बनाई 
गई है । 
सन्‌ १६६५ के ्रौद्योगिक विवाद (सश्योघन) अधिनियम, जो कि € दिसम्बर 
१६६४ से लागू किया गया, के मुख्य उपबन्ध इस प्रकार थे : (क) “ओ्ौद्योगिक 
विवाद” की परिभाषा को विस्कृद किया गया ताकि व्यक्तिगत पदच्युति तथा 
»«» पर्खास्तगों के मामले भी इसकी परिधि में लाये जा सके; (तर) दोष प्रमाणित होने 
पर भी यदि पचनिणंयों तथा समभौतों को लागू न किया जाये तो उसके लिये दण्ड 
भी व्यवस्था की गई ; (ग) भारतीय वायु परिवहन, ग्रस्तर्राप्ट्रीय भारतीय चायु 
परिवहन से सम्बन्छित विवादों को केन्द्रीय क्षेत्र मे सम्मिलित किया गया; और 


रद्द श्रम समस्थाये एवं समाज वल्पाण 
(घ) पहले ४५ दिन बीत जाने के पश्चात्‌ भी सभी दिनो क्यो ड्द्रो 
पूर्ति अदा की जायेगी । 

इस प्रकार १६४७ के औद्योगिक विवाद अधिनियम के मुत्य उपबन्ध 
निम्नलिखित बातो से सम्बन्धित हैं--(१) मालिक मजदर समितिया (२) सुलह 
और विवाचन व्यवस्था, (३) हडतालें और तालावन्दी तथा (४) जयरी छट्टी और 
छदनी के समय क्षतिपूर्ति । 


राज्यों के अधिनियम (3808 #९०५) 

बम्बईे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेरा, मैसूर, ट्राउनक्तार कोचीन तथा जम्मू व 
कइमीर एवं ध्रमजीवी पत्रकारों के लिय औद्यागिक विवादों स सम्बन्धित अलयप 
अधिनियम वनाय गये हैं। सन्‌ १६५० के ट्रावनक्ार-काचीन, ओऔद्यागिक विवाद 
(समझौता) प्रधिनियम तथा सदर १६५० दाय जम्मू व कस्मीर ओऔद्यागिक विवाद 
अधिनियम को घाराय सन्‌ १६४७ के औद्योगिक विवाद अधिनियम की मूल 
धाराओा के समान है। ट्रावनकार-क्ोचीन भ्रधिनियम में कॉफी, चाय व रवट को 
कृषि ब उत्पादन में सलग्न शमित्र भी सम्गिलित क्यि गय हैं। बेरल में १६५६ में 
एक श्राधागिक सम्बन्ध आधितियम विधान समा मे प्रस्तुत किया गया। इस नये 
अधिनियम भ विवादों के निपटारे के लिय आपसी वा्तलाप और वाद विवाद पर 
अधिक जार दिया गया है और इसम प्रद्धिदव्दी सघो की समस्या पर भी प्रवाश 
डाला गया है। एक सरकारी झौद्योगिक सम्बन्ध वार्ड स्थापित वरत का भी 
उपबन्ध है। जम्मू द करमोर अ्रधिनियम को एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 
सरकार का यह अधिकार दिया गया है कि वह झधितियम दे सम्बन्ध में उत्पन 
हान बाली कठिनाइया का दूर करने के लिये काई भा पर उठा सकती है। सब 
१६६१ म इस अधिनियम म सपाधन क्रिया गया जिसक अनुसार कारीगर' 
(५४०१७॥3॥) की परिभाषा का विस्तार किया यया और केन्द्रीय प्रधिनियम की 
तरह ही इसमे भी एच्छिक पचर फसल की व्यवस्था वी गई। सव्‌ १६४८ मे पजाय 
सरकार न एक अध्यादेश, पजाव झद्यागरिक बिदाद (कायवाहिया वी वैघता) 
अध्यादेश जारी दिया जिस्म ओद्याग्रिक अधिकरणो के कार्यों के सम्बन्त म कुछ 
घाराझो को स्पष्ट क्या गया था। अब वम्बई, उत्तर प्रदन व मध्य प्रदश वे 
अधिनियमों वा सन्षिप्त वर्णन किया जायगा । 


सन्‌ १६४६ का बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम 


दम्बई ही पहला राज्य यथा जिसने कि ओद्योगिक विवादा की राज्थाम 
तथा समझोते के लिये अपना स्वय का अधिनियम पारित किया । १६३४ में इसने 
ओ्रोद्योगिक विवाद समभौता अधिनियम पास क्या झा हि तत्परचात्‌ सु १६३८ 
के बम्दई झोद्योगिक्‌ विदाद अधिनियम द्वारा विस्थापित कर दिया गया। इसमे 
युद्ध के समय बुद्ध सझोघन भी हुये थे ! जब युद समाप्ठ हो गया तव सरकार ने 
अधिनियम की पुव जाँच की और १६४७ में एक व्यापत अधिनियम पार्वि किया 


जय कपणशचशप “ब्कन २६ 


ति- 
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जो कि रुनु १६४६ के वम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के नाम से जाना जाता 
है । इस अधिनियम का ग्राधार भी १६३८ के झधिनियम के समान ही है परन्तु 
१६३८ के श्रधिगियम के अन्तर्गत जो समझोता व्यवस्था की गई थी और जो 
व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के १६९४७ के औद्योगिक विवाद अधिनियम मे थी उसको 
इस अधिनियम मे पूर्णा और दृढ़ कर दिया गया है । इस ग्रधिनियम में अनिवार्य 
विवाचन की व्यवस्था करके विवाचन का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है॥ इसके अति- 
रिबत पहली बार ओझौद्योगिक न्यायालय की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है 
ताकि स्थायी श्रादेशों तथा कार्य की दशशाओं में अवध परिवतनों के राम्बन्ध में 
शीघ्र और पक्षपातहीन निर्णय हो सके । इस भ्रधिनियम में ऐसी संयुक्त समितियों 
की स्थापना की भी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न पेशों तथा उद्योग के संस्थातों के 
मालिकों एवं श्रमिकों के समान सख्या मे प्रतिनिधि हों । १४४८ में इस अधिनियम 
में एक अन्य शक्षोधन द्वारा राज्य रारकार को विभिन्न उद्योगों में मजदूरी बोर्डो 
की स्थापना वारने का अधिकार प्रदान किया गया है । इस अधिनियम के अन्‍न्तगंत 
किसी विवाद को शीघ्र सुलभाने के लिये पंजीकृत सघों को इस बात का गझ्रधिकार 
दे दिया गया है कि वे विवाचत के लिये औद्योगिक न्यायालयों के पास सीधा 
प्रार्थंना-पत्र दे सकते है । १६५३ के एक सश्योधन द्वारा “कर्मचारी की'' परिभाषा 
को विस्तृत कर दिया गया है और ग्ौद्योगिक न्यायालय, श्रम न्यायालय तथा 
मजदूर थोर्डों को इस ब।त का अधिकार दे दिया गया है कि वे किसी भी औद्यो- 
गिक विषम या विवाद से सम्बन्धित या उत्पन्न हुये प्रश्नों पर निरंय दें सकते है। 
इससे का वाहियो में बाहुत्यता (४ण४ण्ाथा)) समाप्त हो गई है। इस वात 
की भी व्यवस्था की गई है कि समभझोते भ्रथवा पचाद (8७70) का पूरय॑ब्याध्ति 
प्रभाव (॥८00$7८८०४० ८:८४) पड़े ओर किसी भी स्थानीय क्षेत्र के उद्योग 
में सभी कर्मचारी उसे मानने को बाध्य हों। वम्वई श्रधिनियम की एक प्रच्य 
महत्वपूर्ण विज्वेषता यह है कि समझौता कार्यवाहियों से श्रमिक सथो को एक 
प्रावश्यक भाग के रूप में मान्यता देता है, परन्तु जो सघ सन्‌ १६२६ के ग्रधिनियम 
के ग्न्‍्तगंत पंजीकृत नही हैं वे इन विवादों के समाघान के क्षेत्र में नहीं ग्राते । 
ग्नेक सुविधाों से युक्त एक नये वर्ग के सघ का विर्माण किया है शिसको अनु- 
गोदित (#97970४८०) संघ का नाम दिया है। ऐसा सघ तभी कहा जायगा जब 
कोई राघ इस बात की दा मान लेगा कि समभौते के असफल हो जाने पर सभी 
बिवाद पच-फंसले को सौप दिये जायेगे और उस समय तक कोई भी हडताल नही 
की जायेगी जब तक कि अधिनियम मे उल्लिखित समभोते के सभी साधन समाप्त 
> ही जायें तथा श्रमिकों का बहुमत ऐसी हडताल के पक्ष में न हो। ऐसे अनुमोदित 
संघों को यह प्रधिकार दिया गया कि वे सध की फीस वसूल कर सकें, श्रौद्योगिक 
क्षेत्र मे ही अपने सदस्यों से विचार-विमर्श कर सकें, उनके कार्य करने के स्थान का 
निरीक्षण कर सके और सरकार से कानूनी सहायता प्राप्त कर सके । झ्धिनियम 
(20०५४) (२५९५ सदस्यता वाले) प्रतिनिधि संघ, (१५% सदस्यता वाले) 'अहंता 
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प्राप्त सघ' तथा अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत “प्रारम्मिक सघ' के वीच भी भेद 
करता है। प्रद्रिनिधि सध् [ए०छ८8थयाक्राएट एशाणा) अपने अधिकार क्षेत्र से 
सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एकमात्र सौदाकारी एजेन्सी है। जंसा है 
कि पूर्व अधिनियम में था, इस अधिनियम के अन्तर्गत भी श्रम अ्रधिकारियों, जाँच 
स्थायालयो, समभौताकारो, श्रम स्थायालयो श्रथवा औद्योगिक विवाचन न्यायालयों 
आदि की नियुक्ति की व्यवस्था है। कुछ कानुनी दोषों को दूर करने के लिये, 
अधिनियम में सनु १६५५ तथा १६५६ मे फिर सशोघन किये गये । यह अधिनियम 
महाराष्ट्र तथा गुजरात दोनो पर ही लागू होता है। सन्‌ १६६४ में, महाराष्ट्र 
सरकार ने परुन॒ इसमें सद्योधन किया है ताकि पुनर्गठित राज्य के सभी क्षेत्रों पर 
इसे लागू क्रिया जा सके । 


सन्‌ १६४७ का उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अग्रधिनियम 


उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विदाद अधिनियम सब्‌ १६४७ मे पारित क्या 
गया जो कि ह फरवरी १६४८ से लागू किया गया। यह प्रधिनियम सतरल है तथा 
सन्‌ १६४७ के केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित झौद्योगिक विवाद अधिनियम के 
अन्तगंत राज्य सरकार को ग्रधिकार प्रदान करता है। यह वम्वई के अधिनियम 
के समान सघो के वर्गीकरण की कोई व्यवस्था नही करता और न ही सममोता 
और विवाचन के लिय कई प्रकार की एजेन्सियो की इसमे व्यवस्था है। परन्तु यह 
राज्य सरकार को इस वात का अधिकार देता है कि वह (क) हडतालों और 
तालावन्दी को निषेध घोषित कर सके (ख) मालिकों और मजदूरों को बाध्य 
कर सके कि वे रोजगार की विश्येप शर्तों को लागू करे (ग) राज्य सरकार 
ओ्ौद्योगिक न्यायालय भी स्थापित कर सकती है, (ध) उसे यह भी अधिकार है कि 
किसी भी विवाद को सुलह या विवाचन के लिय सौप दे, (ड) विवाचन निर्णय 
की सम्बन्धित पक्षों पर लागू कर दे (च) सार्वजनिक उपयोगी सेवाग्रो पर भी 
सरकार नियन्त्रण रख सकती है ताकि एसी सेवाप्रो की पूर्ति निरन्तर होती रहे 
और इस प्रकार सार्वजनिक सुरक्षा, आराम और रोजगार म कोई विध्न न पढ़े ! 
मई १६४८ के प्रारम्भ मे सरकार के आदेशझ्यानुसार राज्य के श्रम विभाग के अनेक 
अधिकारियों को विश्येप क्षेत्रो में समझोताकार के रूप में नियुक्त किया गया तथा 
औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिये कई क्षेत्रीय और प्रान्तीय सुलह बोर्ड और 
ग्रौद्योगिक स्थामालथों की स्थापना की गई। खुती कपड़ा, चीनी काँच चमडा, 
विद्युत श्रौर इजीनियरिंग उद्योगों के लिये क्षेत्रीय सुलह वो स्थापित क्ये गये और 
इनके लिये कानपुर, लखवऊ, झागरा और प्रयाग में झऔद्योगिक न्यायालय भी 
स्थापित किये गय । अगस्त १६५० में इस अधिनियम में सशोधन हुआ जिछदे* 
ग्रन्तगत सरकार को इस वात का अधिकार दे दिया गया कि ऐस जन-उपयोगी सेवा 
सस्थानों के प्रशासन को, जो बन्द हो गये हो अथवा बन्द होने को हो, अपने 
नियन्त्रण में ल ले । 
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सन्‌ १६५१ मे उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक शान्ति को स्थापित करने की जो 
व्यवस्था थी उसका पुनर्गठन हुआ । विद्येष उद्योगों के लिये जो क्षेत्रीय सुलह बो्ड 
थे उनको समाप्त कर दिया गणा और यह व्यवस्था कर दो गई कि हर क्षेत्र का 
सुलह अधिकारी ही किसी भी उद्योग से ब्विंकायत आने पर या सरकार द्वारा निर्देश 
पाने पर सुलह बोर्ड का काम करेगा । इस प्रकार के बोर्ड का कत्तंव्य फेवल सुलह 
कराना शौर समभौते की संभावना के लिये यत्त करना होता है और यदि किसी 
समझौते की समावना नहीं है तो ग्रणनी रिपोर्ट श्रम कमिब्नर और सरकार को यह 
बोर्ड भेज देता है। फिर किसी उचित कार्यवाही के लिये ग्रागे कदम उठाया जाता 
है। उदाहरणत. श्रगर श्रावश्यक हो तो विवाचन के लिये मामला सौप दिया 
जाता हैं। ग्रौद्योगिक स्थायालयों को भी भग कर दिया गया तथा पूरे राज्य के 
लिये इलाहाबाद मे एक झ्ौद्योगिक श्रधिकरण को स्थापना कर दी गई। सरकार 
अपनी इच्छा से या सुलह वोर्ड की सूचना पर किसी भी मामले को विवानन के 
लिए किसी विवाचक को या इलाहाबाद के राज्य औद्योगिक अधिकररं को सोप 
सकती थी तथा उसके निर्शंय को लागू कर सकती थी। इसके विछ्द्ध भ्रपील 
सन्‌ १६५० के अधिनियम के भ्रन्तगगंत निर्मित अखिल भारतीय श्रम अ्पीक्षीय 
न्यायालय में १६५६ तक, जब कि ग्रपीलीय न्यायालय समाप्त नहीं हुए थे, की णा 
सकती थी। फरवरी १६५३ मे एक सशोघन के द्वारा विवाचक और श्रौद्योगिक 
अधिकरण द्वारा निर्शाय देते की अ्राधि, जो मूल ग्रादेश मे मामले को सौपने की 
तिथि से ४० दिन थी, अ्रव १८० दिन कर दी गई। सब्‌ १६५४ में एक और 
सझोधन द्वारा सुलह प्रधिकारियों को यह अधिकार ग्रदान कर दिया गया है कि वे 
कुछ परिस्थितियों में प्रा्ंता-पत्र लेते से इस्कार कर सकते है ताकि निरयक 
झिकायतो को रोका जा सके, और औद्योगिक अधिकरण व विवाचक को प्रधिकार 
प्रदात कर दिया गया है कि वह लिपि या हिसाव की ग्रशुद्धियों को ठीक कर सकते 
है। राज्य में सात क्षेत्रीय सुलह कार्यालय--कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, 
लखनऊ, आगरा, वरेली प्रौर मेरठ में स्थापित किये गये है। प्रत्येक क्षेत्र में एक 
सुलह अधिकारी तथा एक प्रतिरिकत सुलह अधिकारी हैं। वाराणसी (इलाहाबाद 
क्षेत), प्रलीगंढ (भागरा क्षेत्र), रामपुर (वरेली क्षेत), सहारनपुर (भेरठ क्षेत्र), में 
एक-एक प्रतिरितत्त सुलह झ्धिकारी है । श्रम कमिदनर तथा अतिरिक्‍त, उप अथवा 
सहायक श्रस कमिश्नर और ग्रयान कारयलिय के कुछ अन्य मफसद सम्पूर्ण राज्य के 
लिए सुलह अधिकारी हैं। ७ क्षेत्रों मु ६ सहायक श्रम कमिइनर भी है--गोरखपुर 
प्ोर इलाहाबाद क्षेत्रे के लिए केवल एक सहायक श्रम कमिस्नर है । 
सब्‌ १६४७ के अधिनियम में एक अन्य सशोधन सनु १६५६ के उत्तर प्रदेश 
१» झ्ौद्योगिक विवाद (रश्योधन ओर विविध उपदन्ध) भविनियम द्वारा किया गया जो 
कि प्रप्रेंत १६५७ से लागू हुमा । इस सम्ोधन द्वारा उत्तर प्रदेश के अधिनियम में 
भी १६५६ के सश्योधित केन्द्रीय भविनियम के उपवन्धों को लागू कर दिया गया । 
सोशधित ग्रधिनियम के द्वारा 'कर्मचारी' शब्द को परिभाषा को विस्तृत कर दिया 
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गया है और राज्य सरकार को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि वह 
औद्योगिक विवादों के विवाचन के लिए एक या अधिक श्रम स्यायालय और 
औद्योगिक अधिकरणो की स्थापना कर सकती है। श्रस-न्‍यायालय का प्रधिकार 
क्षेत्र केवल उन विषयो तक हैं जिनका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची (808०50७) 
म० $ में किया गया है। इसके अन्तर्गत स्थायी आदेश, छुटनी या बरखास्तगी, 
पुन नौकर रखना, श्रमिकों को सुविधाये और अधिकार, हृइतालों और ताला- 
बन्दियों की वेधानिकता आदि विषयों से सम्बन्धित तमाम मामले झा जाते है । 
अनुसूनी न० २ में उनसे अधिक महत्वपूर्ण विषय रखे गये हैं , जैते--भजदू री, 
बोनस भत्ता कार्य करत के घण्टे, विश्वाम-्काल, अवकाश और छुट्टियाँ, लाम- 
विभाजन, पारिया, प्रोवीडेन्ट फड, भनुशासन, विवेकीकरण, छटनी आदि। 
औद्योगिक अधिकरणो को यह अधिकार भी प्रदात कर दिया गया है कि वे दोनो 
अमुसूचियों के मामलों को सुन सकता है । यदि विवाचन का निर्णय एक से भ्रधिक 
उद्योग सस्थानों को प्रभावित करता है तो सरकार तीन व्यक्तियों के एक विशेष 
अधिकररा की स्थापना कर सकती है? केन्द्रीय अधिनियम म॑ एक व्यवित के 
ग्रधिकरण की स्थापना की व्यवस्था है ! सरकार को इस बात का भी श्रधिकार है 
कि वह श्रतुसूची न० २ का भी कोई सामला श्रम न्यायालय को सौप सती है 
अगर ऐस मामल से १०० से अधिक श्रमिक स्जन्धित नहीं है। अधिनियम की 
एक ग्रन्थ महत्वपूरा विशेषता यह है कि इसमे इस दात की व्यवस्था है कि किसी सी 
विवाद को एच्छिक रुप से विवाचन का सौंप जा सकता है । मालिक औौर श्रमिक 
लिखित समभौतें द्वारा, चल रहे संघर्ष भ्रथवा सम्भावित विवाद को किसी विशेष 
विवाचक या विवाचको का सौंप सकते है । मालिका को यह अधिकार दिए गए है 
कि वे अ्रतुमृच्ची वर हे में वणित विषयो पर श्रमिका की नोकरी की शर्तों के 
परिवतन करने के लिये सूचना दे सकते हैं। भधितियम मे कसी भी सप्यान के 
स्वामित्व प्रथवा प्रवन्ध के परिवतन होने को अवस्था में छटनी क्षतिपूति के सम्वन्ध 
में मालिकों की स्थिति को और स्पष्ट किया गया है । इस अवस्था में श्रप्तिकों को 
तब तक कीई भी क्षति पूि नं दी जाथगी जव तक परिवतत द्वारा उस श्रमिक वी 
नौकरी भ वादा न पहुँचती हो या जेब नौकरी की शर्ते कम अवुदूल हो जाती हो 
अथवा नया मालिक छटती क्षतिपूर्ति दने के लिये श्रमिकों की सेवाओं का निरम्तर 
नहीं मानता । राज्य भरकार पचाटा (2'धय0७) वो श्रम न्यायालय अ्रथवा 
अधिकरर के पास पुनविचार के जिए वापिस भेज सकती है किन्तु वेच्द्रीय भ्रधिनिषरम 
भें ऐसी काइ व्यवस्था नही है । 

इस नय सशोवित अधिनियम क॑ अन्तर्गत सरकार न इताहाबाद मे तीन 


औद्योगिक अधिकरणा की स्थापना कर दी है जो जमश सामान्य सूत्ती तथा चीती 


उद्योग घन्बो क लिय इताहाबाद मे है । गारखपुर बातपुर, दरेली और मरठ मे 
चार श्रम व्यायालयों की स्थापना की गई है। गारखपुर की श्रम च्णयातय का 


५ 


भारत मेँ झ्ौद्योगिक विवाद बह 


जुलाई १६६१ से कानपुर मे स्थानान्तरित कर दिया गया है बरेली श्रम न्‍्याया- 
लंथ की वँंठके भी लखनऊ में हो रही है । सब्‌ १६६४ मे इलाहाबाद मे एक श्रम 
न्यायालय की स्थापना को गई। अब पाँच श्रम स्यायालय है--दो कानपुर में 
और एक लखनऊ, इलाहाबाद झौर मेरठ मे । इलाहाबाद के तीन झ्रौद्योगिक अधि- 
करणों में से एक की बं ठर्क लखनऊ में हो रही हैं। समभोता प्रणाली पहले की 
भाँति ही कार्यशील है । 

एक अन्य महत्वपूर्ण सप्लोधत उत्तर प्रदेश अधितियम में जुलाई १६५७ 
भें हुआ। इसके अम्तगेंत इस बात की व्यवस्था है कि किसी सघ का कोई भी 
अधिकारी किसी भी पक्ष का उस समय सक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जब तक 
कि श्रप्तिक संघ भ्रधिनियम के अ्रन्त्गंत उस संघ को पजीक्ृृत हुए दो वर्ष व्यतीत 
न हो गये हो, तथा सघ एक ही व्यवसाय के लिये पजीकृत किया गया हो । केद्धीय 
अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात की भी व्यवस्था है कि किसी 
भी श्रौद्योगिक मस्थान में हडताल एवं तालाबन्दी दूसरे पक्ष को ३० दिन की पूर्व 
सूचना दिये बिना नहीं की जा सकती । श्रमिक को ग्रविकार दिया गया है कि वह 
राण्य मरकार से इस बात की प्रार्थना कर सकता है वि. वहू उसको मालिकों से उसके 
बकाया धन की वसूली करवादे और अगर सरकार सन्‍्तुष्ट हो जाये तो उस घन 
बी वसूली के लिये जिलाधीक्ञ के नाम एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है जो 
उसकी वसूली उसी प्रकार कर सकता है जंसे कि लगान की वाया की वसूली की 
जाती है । यदि राज्य सरकार को इस वात का विश्वास हो जाये कि कोई विवाचन 
निर्णय घोखे (0400), मिथ्या निरूपण [!शाआा८ए765आए&0०॥) या दुरभि- 
सन्धि (000ए॥०ण) द्वार/ त्राप्त किया गया है या दिया गया है तो ऐसा निर्संय 
लागू नही होगा । सुलह कार्यवाहियों के अतिरिबत भी यदि कोई समझता होता 
है तो उसमी रजिस्ट्री कराना आवश्यक है ताकि उसे लागू किया जा सके। 
सामाजिऊ न्याय के झ्राधार पर रजिस्ट्रेशन को मना भी किवा जा सकता है। ग्रववा 
यदि कोई सपकौता दुरमि-सन्धि, धोखे अथवा मिध्या-निस्यण के आधार पर किया 
गया है तब भी रजिस्ट्रेशन को मना किया जा सकता है। 

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम १६४७ मे पुत्र राक्षोधन करने 
के लिए, उत्तर प्रदेश विधान सभा गे २५ जनवरी १६६६ को एक विधेयक प्रस्तुत 
किया गया। दसमे श्रम न्यायालयों तथा झद्योगिक अधिकरणों के प्रीठाप्तीम 
अधिकारियों वी योस्पताडों से सशोधन करके उन्हे केन्द्रीय अविनियम के अनुरूप 
बना दिया गया है। 

जुलाई १६५८ से उत्तर प्रदेश सरकार ते राजकीय उद्योगों और सस्‍्यानो 


* तथा उत्तर प्रदेश सहकारी वेंक और उसको ग्ाखाओो और उत्तर प्रदेश सहकारी 


सग्मम तथा उत्तर प्रदेश दुग्ध पूति सहकारी सघ और झाखाश्रो, जिनमे १०० से 
अधिक श्रमिक कायम करते हो, के लिए एक स्वायी सुलह बोर्ड की स्थाएता की है। 
इसका मुख्य कार्यालय लखनऊ में है । 


श्ध्ड श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, १६६० 


मध्य प्रान्त तथा वरार (मध्य प्रदेश) मे मई १६४७ मे औद्योगिक विवाद 
समभौता प्रधिनियम पारित किया गया था, तथा इसमे दिसम्बर सन्‌ १६४७, मई ! 
१६५१ तथा नवम्बर १६५५ मे सशोधन किये गये। प्रथम दो सशोधित झधिवियमो 
से तो केवल कुछ थोड़े हो सशोधन हुए। परन्तु १६५५ के अधिनिम्रम से कुछ 
महत्वपूर्ण परिवतंन हुए । इसके अनुसार श्रमिक के प्रतितिथि वी परिभाषा से 
समोधन हुआ्आा । मान्यता प्राप्त श्रमिक सधो को अधिक सदस्य वाले श्रमिक सघो 
से प्रतिस्थापित कश्न का उपवन्ध भी था। छुलह बोड़ें के ग्रधिका ये को भी विस्तृत्त 
कर दिया गया था और एक अथवा अधिक उद्योगों के लिए मजदूरी बोई वी 
स्थापना की भी व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार द्वारा कोई भी औद्योगिक 
विपय, जिसका सम्बन्ध मजदूरी, याय॑ के घण्टे, विवेजीकरण, न्यूनतम मणदूरी, 
नियुवित या उटनी झाद्वि स हो मजदूरी वोड़ों झो सौंप जा सकते थे। सरकार को 
मजदूरी वोई के निर्णय का लागू करता होता था। परन्तु यदि वह निर्णय से 
असहमत हो तय मामव को राज्य विधान सभा व समक्ष प्रस्तुत करना होता था, 
जी कि निणाय को स्वीकार अस्वीकार तथा क़समें सशोधन कर सकती थी। मध्य 
प्रदेश रा यह अधिनियम वम्पई के ग्रौद्योगिक सम्बन्ध भ्रधिनियम पर ही लगभग 
आधारित था यद्यत्न इसकी धाराये वम्बई के अधिनियम की तरह व्यापक नहीं 
थी। इसके प्रन्तर्गत मालिकों द्वारा अविवार्य रूप से स्थायी आदेशों वो बनाने 
का भी उल्लेख था। किसी भी औद्योगिक मामले म परिवर्तत करने के लिए १४ 
दिन को सूचना देनी आ्रावश्यक्ष थी और यदि पक्षों मे मतभेद हो तव समभोता 
क्ापंवाही की श्रदधि म उनको हडताल एवं तालावन्दी करने वी मवाही थी! 
अधिनियग के अन्नर्गंद एक स्थायी सुलह व्यवस्था का उपबन्ध था जिसके अन्तर्गत 
समभौताकार विश्यप समभौताकार, मुल्य समभौताबा र, जिला औद्योगिक स्पायालय 
तथा राज्य औद्योग्रिक न्‍्यायालब आते थे । ऐसे श्रम अधिकारियों की भी व्यवस्था 
थी जो विज्येप परिस्थितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का कार्य कर सकते हो । 
१६५५ के सझाधन दे श्रतुमार सुलह बोर्ड और मातिक मजदूर समितियाँ भी 
तमाम उद्यान भ स्थापित को जा सबती थी । अधितियम के अन्तर्गत पर्दि 
सम्बन्धित पक्ष चाह ता विवाचन की भी व्यवस्था थी। राज्य सरकार को अधिकार 
दिया गया था कि यदि वह यह समझे कि जन-साधारण की सुरक्षा और सुविधा के 
विचार से इस प्रकार का पग आवश्यक है, तब वह अपनी ही इच्छा से किसी भी 
ग्रौ्योगिक विवाद को राज्य औद्योगिक न्यायालय को विवाचन के लिए सौप सकती 
थी। सध की कार्यवाही में भाग लेने पर किसी भी श्रमिक को दण्ड देना या सताना 
मालिकों के निए गैर काबूनी कर दिया गया था । 
मप्र प्रदश से उक्ेनलिखित अधिवेयम को १६६७ के मध्य प्रदेश औद्योगिक 
सम्वत्ध अधिनियम द्वारा निरिस्त केर दिया गया है। यह नया अधिनियम 


भारत में प्ौद्योगिक विवाद (434 


१७ नवम्बर १६६० में पास करके लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम का 
उद्देश्य यह है कि मालिकों और श्रमिकों के आपसी सम्बन्धों को ठीक किया जाये 
ओर इस उद्देश्य से औद्योगिक विवादों के निपटारे और उतसे सम्बन्धित बातों के 
'विषधों पर उपदस्ध हैं। अधितियम के अन्तर्गत कई प्रकार की व्यवस्थायें की गई 
है, जैसे--पभ्रधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनिधित्व श्रमिक संर्घों श्रौर मालिकों के 
परिषदों को मास्पता देना, श्रमभ्रधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख, 
संग्रुक्‍्त समितियों के कत्तेव्य ओर उनका संविधान, समभौता प्रौर विवाचन की 
कार्य-विधियाँ, विवाचन तिर्णयों को लागू करने श्लौर उदके काल की व्यवस्था, श्रम 
न्यायालयों, श्रौद्योगिक न्यायालयों, जाँच स्यायालयों भौर विवाचन बोर्ड की 
स्थापना, अधिकार और कर्तव्य, प्रवेधिक हडतालों भोर तालावन्दी से सम्बन्धित 
विधयों का उल्देख, श्रमिकों के बचाव की व्यवस्था, तथा अ्रधिनियम के उपबन्धों 
के उत्लधन करने पर दण्ड की व्यवस्था, ब्रादि आदि | अधिनियम में १६६१, 
१६६३ भ्रौर १९६४५ में सशोघधणन किये गये । 


झद्योगिक विवाद विधान की सक्षिप्त समीक्षा 


अरब हम भारत में श्रौद्योगिक विवादों को रोकने तथा सुलभाने से सम्बन्धित 
सभी उपाषों की सक्षिप्त समीक्षा करेगे । १६२६ का व्यापार विवाद झ्धिनियम, 
जिपके प्न्तर्गत ग्रोद्योगिक विवादों के निपढारे के लिये एक अस्थायी वाह्य व्यवस्था 
वी गई थी, पहला कानुत था जिसमे इस बात का उपयन्ध था कि भारत में 
औद्योगिक विवाद रोकने थ्ौर निपटारे के लिए कोई बैघानिक व्यवस्था स्थापित 
की जाये। परस्तु इस अधिनियम में भी इस वात की कोई व्यवस्था न थी कि कोई 
ऐसी झ्राग्तरिक व्यवस्था की जाये जिससे पारस्परिक बातचीत द्वारा प्रारम्भिक 
अक्स्था में ही विवादों को मिपटाया जा सके । भ्रधि नियम का यह दोप सन्‌ १६३८ 
के एक सश्चीधन द्वारा दूर किया गया, जिसमें कि सुतह अधिकारियों की नियुक्ति 
का प्रवन्ध था । वम्बई में सन्‌ १६३८ के वम्बई ओऔद्योगिक विवाद ग्रधिनियम में 
ने केबल विवाचक्रों, सलाहकार्रों आदि को नियुक्तित की व्यवस्था थी बल्कि 
औद्योगिक न्‍्यायालम वेः रुप मे एक स्थायी व्यवस्था का भी श्रव्नन्ध था जिससे 
आरत में श्रम न्‍्यायातयों का प्रारम्भ हुआ / यद्यपि अब्र भी आच्तरिक व्यवस्था 
को अपेक्षा बाह्य व्यवस्था पर अधिक दल था। परन्तु युद्ध के बाद के वर्षों में 
अधिक उद्योग भ्रशान्ति के कारण आन्तरिक व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की 
गई। भारत सरकार ने १६४७ का झौद्योगिक बिवाद झधिनिपम पारित किपा ओर 
कुछ प्रान्तीय सरफारो, जैसे--वस्वई, मध्य प्रदेश ओर उत्तर प्रदेश ने भी केद्वीय 
अधिनियम के आधार प्र प्रधिनियम बताये ) औद्योगिक सघर्पों को रोकते के दिये 
तथा निषदारे के लिये आनन्‍न्तरिक तथा वाहा व्यवस्था दोनों की गई है 

जैसा कि ऊपर उल्लेख क्या जा चुका है सरकार दारा ग्लौद्योगिक शान्ति 
बनाये रराने वी जो व्यवस्था है, वह इस प्रवगर है--(१) परामर्श व्यवस्था तथा 


१६६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


(२) सुलह व विवाचन व्यवस्था । औद्योगिक विवाद विधान के अन्तगेत मालिक- 
मजदूर समितियाँ, श्रम तथा सुलह श्रधिकारी, औद्योगिक न्यायालय तथा ध्षम 
न्यायालय, औद्योगिक अधिवरण तथा राष्ट्रीय अधिचरण श्ादि की व्यवस्था है।) 
केन्द्रीय क्षेत्र के स्थानों के लिये एक मुस्य श्रम आयुक्त की नियुवित की गईं हैं 
जिसका कार्य ओऔद्यांयिक सम्बन्धो को भी देखना है। इसबी सहायता के लिये 
क्षेत्रीय श्षम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त और श्रम-निरीक्षक हैं। झोद्योगिक 
विवादों के विवाचव मे लिये श्रम त्यायालय, श्रौद्योगिव अधिकरण तथा राष्ट्रीय 
न्यायालय स्थापित क्ये गये है जिनका अपना ग्धिकार क्षेत्र है। धववाद में एक 
क्ेल्द्रीय श्रम न्‍्यावालय के अलावा वम्बई, घनवाद, कलकत्ता और दिल्‍ली में चार 
झौद्योगिक श्रष्रिक्रण है । देहली में भी एक औद्योगिक अधिकरण देहली प्रशासन 
हे झ्त्तयंत बना दिया गया है जिसका उपयोग वेन्ट्रीय सरकार भी कर लेतों है । 
राज्य सरक्ारो न भी सुलह के लिये व्यवस्था की है जिसके अध्यक्ष श्रम आयुक्त 
होते है। राज्यो म॒ भी अधिकरण और श्रम न्यायालय स्थापित हो गये है जो 
केन्द्रीय क्षेत्र म विवादों के विवाचन के लिये आवश्यकता के समय तदर्थ अ्रधिकरण 
के रूप भे भो काय करते हैं। जब भी प्रावश्यक होता है, तभी राष्ट्रीय अधिकरश 
भी स्थापित किये जाते है । उत्तर भ्रदेश मे सरकारी झ्ौद्योगिक ससस्‍्यामों बे लिए 
तथा सहकारी सघो व बेक के लिए एक स्थायी सुलह बोर्ड तथा मालिक-मजदूर 
परिपदी की स्थापता वी गई है। इस प्रव।र हम देखते है कि देश मे भौद्योगिक 
विवादों को सुलकाने तथा उनकी रोकथाम के लिए एक व्यापक व्यवस्था की 
गई है । 
कार्यान्वित व्यवस्था (ग्रा|एञध्यालाब्रावण १४४०॥॥0०५) 


अ्रम सम्बन्धी विवाचन निणय, समभौते तथा विधान को लागू न करने या 
लागू करते मे दर के कारण सदा शिकायतें आती रहती है तथा इस कारण 
औद्योगिक विवाद भी हो जाते हैं। इन सबका लागू ते करना एंव वैध अपराध 
तो है और इसके लिय दण्ड को व्यवस्था भी है, परन्तु अनुभव से यह पता चलता 
है कि इमस तताव और कहुता कम नहीं होती और दण्ड आदि से ओद्योगिव 
सम्बन्ध प्रच्छे नही बनते । इसलिये स्थस्यी श्रम समिति ने इस समस्या पर अक्टूबर 
१६५७ में अपने १5वें अधिवेशन भे विचार किया । इसकी सिफारिशों के आधार 
पर केतद्र और राज्यो मे इस बात को विशेष व्यवस्था कर दी गई है कि श्रम 
सम्बस्धी विवाचन निर्णय, समभोते आदि और अनुशासन संहिता उचित प्रकार 
से कार्यात्विय हा । इसवा प्रारम्भ जनवरी १६५८ में हुआ जवकि केन्द्रीय श्रम व 
रोजगार मन्त्रालय मे एक वार्यान्वित विभाग ([9ए[८छ८॥/805०0 02) खोला 
गया । शीघ्र ही इसके कार्यो का विस्तार हो गया और एक केन्द्रीय मूल्यांकन तथा 
कार्यखित प्रयाग [एच्गार्वा £६शेष्शाण शाप [फफ़ीद्याशयाओआाणा 0500) 
वी स्थापना की गई । जुन १६४८ से एक त्िदलीय केन्द्रीय करर्यानवित समिति भी 


भारत में औद्योगिक विवाद १६७ 


बनाई ग्रई जिसके प्रध्यक्ष केन्द्रीय श्रम मन्‍त्री है जिसमे केन्द्रीय मालिकों तथा करमे- 
घारियो के सगठन के ४ प्रतिनिधि है। सब राज्य सरकारों ते भी अब अपने श्रम- 
विभागों में कार्यान्वित इकाइयाँ खोली है। जम्मू व कइमीर को छोड़ कर, सभी 
सेज्यों में तिंदलीय कार्यास्वित समितियाँ स्थापित कर दी गई हैं। केन्द्रीय प्रभाग 
राज्यों की कार्यान्वित व्यवस्था में समत्वय स्थापित करता है तथा नीति में 
समानता लाता है। राज्यों के कार्यान्वित अधिकारियों की समय-समय पर बैठकों 
होती रहती है | चार राज्यो (आन्ध, असम, पजाब और राजस्थान) मे स्थानीय/ 
ज्षैत्रीय कार्यासिवित समितियाँ भी कार्य कर रही है । 

केन्द्रीय गूल्याकन तथा कार्पान्वित प्रभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित है -- 
(१) यह देखना कि ग्रनुद्यासन सहिता, श्राचरणा सहिता, श्रम सम्वस्धी विधान, 
पिवाचन तिरंय, समझौते भ्रादि उचित प्रकार से लागू हो रहे है ताकि औद्योगिक 
विवादों के मुख्य कारणों की आरम्भ में ही रोकथाम की जा सके; ( २) औद्योगिक 
विवादों की रोकथाम के लिये कुछ प्रारम्भिक पग उठाना ताकि ऐसे विवाद हानि- 
कारक मे हो जायें और वहुत दिनो तक न चलते रहे ; (३) कुछ मुख्य हडतालो, 
तालाबन्दियों और विवादों का मूल्याकन करना ताकि यह जाना जा राके कि उनका 
उत्तरदायित्व किस पर है; (४) यह प्रभाग श्रम राम्वन्धी विधान, विवायन 
निर्णय, नीति तथा भ्रत्य निर्शायो का भी मूल्याकय करता है और इस वात को देखता 
है कि जिस उद्देश्य से यह सव वनाये गये है वह उद्देश्य पूरे हो रहे ह या वही तया 
उनमें झौर क्‍या सुधार किये जा सकते है । 

कार्यान्वित अ्रभाग और समितियाँ कई विवादों में न्यायालयों से बाहर ही 
समभौता करने मे सफल हुई हैं। केन्द्रीय सुल्यांकन तथा कार्यान्वित प्रभाग ने सस्य- 
समय पर भ्रनेवा मूल्याक्स राम्बन्धी अध्ययन किये है। श्रमिकों पौर मालिको के 
केन्द्रीय सगठतो ने एक छानवीन समिति ($00०)08 (०गा॥((6४) की स्थापना 
की है, जो प्रत्येक मामले को न्यायालयों मे श्रपील होने से पहले छानबीन करती 
है । कई मामलो में इन्होने अपने सदस्यों को अपील करने से समका-बुझा कर रोक 
दिया हे । इसी प्रकार, प्रधिकरणो के निर्णय के विरुद्ध सरकारी क्षेत्र के उद्यमों 
द्वारा जो ग्रपीलें दायर की जाती है उनकी छानबीन के लिए एक कार्य-विधि 
निर्धारित की गई है । 
१६५० का श्रम-सम्बन्ध विधेयक 
(पश6 [89077 वटाठाणा5$ छी॥, ]950) 

उल्लिसित अ्धिनियमों से जो अनुभव हुआ उसको देखते हुये सरकार ने 
द्योगिक विवादों सम्बन्धी विधाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के विपय में 
गम्भीरतापूर्वक्ष विचार किया भर इसके परिणामस्वरूप १६५४० का श्रम सम्बन्ध 
विधेयक सद्तद्‌ मे प्रस्तुत किया गया। इस श्रम सम्वन्ध विधेयक ने नये उपायो का 
मार्य प्रशस्त किया ओर विवादों को सुलझाने के लिये आन्‍्तरिक एवं वाद्य व्यवस्था 





भारत में औद्योगिक विवाद श्ध्ह 


संघर्षों पर आपसी समभझोता करना था। आयोग अपीलीय अधिकरण के पश्ष में नही 
था | उसके अनुसार औद्योगिक न्यायालयों था अधिक रखों के निर्णय के विरुद्ध कोई 
गअ्पील नही होनी चाहिये सिवाय उतर विशेष मामलों के जितमे निर्णय विप्रतीम 
(ए2५९:४९) तया स्वाभाविक न्याय के विरुद्ध मालूम हो। परन्तु आयोग किसी 
ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध नही था जिससे कुछ विशेष विवादों को निषटाने मे तन 
बिलम्व हो ग्रोर न अधिक व्यय हो । औद्योगिक संघर्पों को सुक्षकाने के लिये जो 
भी घ्यवस्था की जाये वह निम्नलिखित पांच पिद्धान्तों पर आधारित होती चाहिये- 
(क) वंधाविक विधियों ओर कार्यवाही की औपचारिकता (९८४॥०णी॥३०७) 
जितनी भी कम हो सके, कम कर देनी चाहिए । (छ) प्रत्येक मामले की प्रकृति और 
महत्व के भ्रनुप्तार अन्तिम और सीधा नियटारा होता चाहिये। (ग) न्यायालयो 
यथा अधिक रणो मे केवल प्रशिक्षण पाये हुए विश्ञेपज्ञों की नियुवित होनी चाहिये | 
(घ) असाधारण मामलों को छोड़कर इन म्यायालयों के विरुद्ध अपील कमर कर 
देनी चाहिये । (ड) प्र फैसले को शीघ्र से शीज्र लानू करने की व्यवस्था होनी 
चाहिये । 


आयोग ने एकरूपता को घाये के लिये और ब्रधिकरणों के मार्ग-दर्शन के 
लिये आपसी सम्बन्धों को नियमित करने बाले कुछ आदर्श सियमो की स्थायला 
की सिफारिश भी की थी । सरकार, श्रमिक और मालिक बी त्रिदलीय प्रतिनिधि 
समितियों द्वारा इस प्रकार के ग्रादर्श नियम बनाने की व्यवस्था थी और फ्रिमी 
मतभेद होने वी झव4स्था में सरकार को विज्लेपज्ञों के परामर्श पर निर्णय लेकर इस 
निर्णय को न्यायालयों या अधिकरणों पर लागू करने का सुभाव था । 

द्वितीय पचरवर्षीय आयोजना में आयोग ने संकेत किया है कि औद्योगिक 
सम्वन्धों का सुझुय उद्देश्य ग्रौद्योगिक झान्ति स्थापित करना होना चाहिए जिसके 
लिये पारस्परिक वातों, समझौता गौर ऐच्छिक एच्र-फेसले का उपयोग किया जा 
सकता है और दुस्माब्य या हठी (:00080/2) मामलों में अगिवाये पच-फैसते 
का प्रयोग भी किया जा सकता है। ग्रोद्योगिक सभ्यता से अगर वास रक जाया है 
तो इस वात का प्रतावश्यक प्रचार हो जाता है । इसके प्रतिरोध की आवच्यवत्ता 
है । इस प्रतिरोध के लिये ऐसे उद्योग-बन्चों मे, जिनमे वहुत समय से थाल्तिपूर्वक 
काम कहने को परम्परा घड़ी हुई है, उन चानो के अध्ययन की आवश्यकता है 
जिनके कारण प्रोद्योगिक शान्ति या एकता ग्रा जाती है। पश्ायोए् ने ग्रौद्योगिक 
शान्ति स्थापित करने की दृध्टि से रोक-थाम के साथनों को ग्रधिक महत्य प्रदान 
किया है | इसने यह भी सुकाव्र दिया है कि विदाचन-निर्णंय तथा समभौतों भ्रादि 
को न मानने और लागू न करने की अउस्था में कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाए। 
उल्लघन की प्रवध््या में निर्णशाय को लागू करने का उत्तरदापित्व किसी उपबुरत 
अधिकरण को होना चाहिए डिस पर दोठों पक्षों वी सीधी पि ॥ यह सुझाव 
दिया गया है कि केन्द्रीय राज्यो प्रोर निजी सस्यानों मरे सभी स्तरों यर एस स्थायी 
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सम्रुक्त परामझे-दात्री व्यवस्था होनी चाहिये सस्थानी में इस उद्देश्य से मालिक- 
मजदूर समितियाँ कार्ये कर सकती हैं और उनके प्रभावपुर्ं काये करने के लिये 
उनके उत्तरदायित्वों तथा श्रमिक सघो के उत्तरदाय्रित्वो के वीच सीधा स्पष्ट कर 
देनी चाहिये । सयुक्त परामशंदात्री बोर्ड का भी पूर्णंूझप से उपयोग किया जाना 
चाहिये । झायोग ने थम और प्रवन्ध मे म्धिक सहयोग को बहुत महत्व प्रदात 
किया है जो कि प्रदेत्ध परिषदों के द्वारा प्राप्त हो सकता है जिसमे प्रबन्धको, 
प्रकनौकी विशेषज्ञा एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि हो | इस प्रकार की परिधदों को 
संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलो पर विचार-विमर्श करना चाहिये, केवल उन 
मामलो को छोडकर जो सामूहिक सौदाकारी के अन्तगंत अ्राते है । 

तीरारी पचवर्षीय आयोजना गे औद्योगिक राम्वन्धों के बिपय मे इस बात 
पर दल दिया गया है कि प्रत्येक उपयुवत स्तर पर समय से कार्यवाही करके 
औद्योगिक अशान्ति की रोकथाम करनी चाहिये। तृतीय आयोजना काल में 
आ्रौ्योगिक सम्बन्धों के विदास के लिय जो कार्य किये जायेगे उनका श्राधार उस 
नींव १२ होगा जो अनुशासन सहिता के लागू होने से पड चुकी है ।' इस ग्रनुशासन 
सहिंता की रिपोर्ट म॑ प्रशस्ता की गई है श्रौर कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों को 
देखते हुये इस सहिना का कार्य सफ़ल रहा है और इसे झ्राजमाया जा चुका हैँ। 
सभी मालिकों और श्रमिकों को अनुशासन सहिता के प्रन्तर्गत अपने-अपने उत्तर- 
दापित्वों को पूण तप से समभना चाहिय तथा औद्योगिक सम्बन्धो के दिन-प्रतिदिन 
के सचालय में इरा संहिता को एक जीवित श्वकति बनाना है। सहिता को लागू 
करने के लिय जो नियम और झाधार बनाये गये है ओर इसके पीछे जो शब्ित है, 
उन्हें दृढ़ करना हैं| एच्छिक विवाचन के सिद्धान्त को अधिक से अ्रधिक लागू करत 
के लिये मार्ग निकाल जाने चाहिये । प्रादेशिबः तथा उद्योग स्थर पर वियाच्षको 
की तामिकाये (?९शा९०॥५) बनाने वे लिये सरकार की अग्निम पा उठाने चाहिय । 
मोजना में आग कहां गया कि “यह भी झावश्यक है कि कारखाती मे मालिक- 
मजदूर समितियों का शक्तिशाली बनाया जाय ताकि वे श्षम सम्बन्धी मामलों के 
प्रजातास्त्रिक प्रद्यासन का सक्रिय अधिकरण धन जाय । मालिक-मजदूर समितियों 
का श्रमिक सघी से भेद करता आवश्यक है और यदि उनके कार्यो का स्पष्ट रूप 
से सीमाकन कर दिया जायगा तो उनके सफलतापूर्वक कार्य करने म एक बडी 
रुकावट दूर हो जायगी । सयुकत प्रवन्ध परिषद्‌ योजना को धीरे-घीरे नय उद्योगों 
और झौयोगिक इकाइयो पर लागू कया जाये ताकि वह औद्योगिक व्यवस्था 
का एक सामान्य अग बने जाय । अ्मिव के प्रदन्‍्ध मे भाग लेने की मोजना का 
जैसे-जैसे विकास होगा वैसे ही यह योजना निजी क्षेत्र को समाज के समाज- 
बादी ढाँचे मे ढालने व॑ लिये वहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी ।” 

चौथी पचवर्षीय योजना की रूपरेखा में श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम का 
उल्तेख किया गया है जिसमे कि सुचह, न्‍्याय-निर्णय (30ए०/०४॥००) और 
ऐच्डिक पच निर्णय (एणणाश्) अ्यााआणा) द्वारा विवादों को सुलभाने करे 


भरत मे औद्योगिक विवांद रण 


व्यवस्था है। “यद्यपि विधान के उपबन्ध (छा०धांशं००७) अन्तिम अस्च के रूप में 
अपनाये जा सकते है”, किन्तु आयोजनता में कहा शया है, “ग्रह स्वीकार किया 
जाता है कि भालिको व मजदूरों के वीच अधिक अच्छे सम्बन्ध वनागे रखने के 
्‌ लिये सामूहिक सोदाकारी पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये और श्रमिक्ष संघ 
आन्दोलन को मजबूत बनाया जाता चाहिये । इस उद्दृश्य बी पति के लिये काफी 
मात्रा में ऐच्छिक पच निर्णय का आश्रय लिया जा सबता है।” आयोजना में 
आगे बताया गया है कि “इस बात पर व्यापक सहमति हैँ कि सुबह (०णाणाव्र- 
ए०॥), न्‍्याप-निर्शय तथा ऐक्छिक पच निर्णय वी जो वर्तमान व्यवस्था हैं. उत्तकों 
और अधिक शवितशाली बनाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में यह गच्छा 
होगा कि श्रम-न्यायालयों को कुछ अधिकार दे दिये जायें जिसरो कि वे मजदूरों 
को वे धनराशियाँ वसूल करवा सर्क जिनको किवे विभिश्न पच-फंसलों तथा 
रामभौतों के ग्न्तर्गत पाने के ग्रधिकारी थे ।” झ्ायोजना मे इस बात की आव- 
श्यकता पर भी जोर विया गया है कि ग्रमुशासन सहिता के पूर्णा परिपात्नन के 
सम्बन्ध मे प्राश्वस्त होने के लिये और पग उठाये जाये क्योकि इस सहिता से 
ग्रौद्योगिक सम्वस्ध प्च्छे वताये रखने को दिख्वा में ठीक प्रयाति हुई है, सभी 
योप्य इकाइयों में मालिक-मजदू र समित्तियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला है 
और सयुकत प्रवन्ध परिषदों को श्रौद्योगिक सम्बन्धों के ढाँचे में एक महत्वपूर्ण कडी 
के रूप में कार्य करने में सफलता मिली है। 
पह्‌ सब सुकराव बहुत लाभदायक ह। परल्तु सुकावों को ग्राघोजना नहीं 
कहा जा सकता । ग्रावश्यकृता तो इस बान की है कि इन सुझावों को कार्य रूप 
गे परिणत किया जाय ग्रम्थथा कोरी ग्राशाप्रों से कुछ प्राप्ति मही हो सकेगी । 


त्रिदलीय श्रम व्यवस्था (777987008 [80007 2४8०४४४०7५) 


सरकार की श्रम नीति को निर्धारित करने, श्रम सम्बन्धी ब्रादर्श तियम 

तथा स्तर निश्चित करने तथा मालिकों एवं श्रमिकों से सम्बन्धित ग्रन्य महत्वपूर्ण 
इनों पर विचार करने के लिये त्रिंदलीय व्यवस्था की महत्ता को अब सभी देशों 
में स्वीकार कर लिया गया है । वास्तव में अस्तर्राष्ट्रीय अम समठन का पूरा ढाँचा 
इस जिदतीय विचार-विभज्ञ के सिद्धान्त पर ही झाधारित है। परस्तु नारत परे 
द्वितीय महायुद्ध से पहले श्रमिकों को सलाहकार के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की 
गई थी । गुद्ध के कारण ग्रधिक उत्पादन और ग्रन्य ग्रावश्यक्ताग्रो की जरूरत से 
सरकार को इस बात के लिये मजदूर होना पड़ा कि श्रमिकों का सहयोग प्राप्त 
करें। श्रमिकों को १६४२ के भारतीय श्रम सम्मेलन में स्थान दिया गया। 
उसके पश्चात्‌ सरकार ने शर्तें: झनें: एक त्रिदलीय श्रम ब्यवस्था का न केवल 
« विकास किया है वरन्‌ उसे यूर्स भी किया है । यह अब नई सलाहकार सस्था वत 
गई है | इसका एक रूप भारतोय श्रम सम्मेलन है, जिसको शाधारणतया त्रिदलोय 
श्रम सम्मेसन भी कहा जाता है। इसको पहले परिपूर्ण (0029) श्रम सम्मेलत 
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हते ये । इस श्रम सम्मैबन में जो कि वर्ष में एक वार होता है थ्रम से सम्बन्धित 
सभी पक्षो, अर्थात्‌ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ठथा मालिको और श्रमिकों के संघो 
को प्रतिनिधित्व दिया जाता है | सम्मेलन का २२वाँ अधिवेशन २६-३० जुलाई 
१६४४ को बगलौर में, २३वाँ अधिवेशन ३०-३१ अक्तूवर १६६५ में नई दिल्‍ली में 
और र४वाँ अधिवेशन भी २६-३० जुलाई १६६६ को नई दिल्‍ली में ही हुआ था । 
सामेलन ने स्थायी श्रम समितियाँ तथा झौद्योगिक समितियाँ स्थापित वी है जिनकी 
सभायें साधारणातया होती रहती है। महत्वपूर्ण औद्योगिक समितियाँ सीमेट व 
जुट उद्योगों में, कोयला तथा अन्य खाबों में चाय वागानो मे चमडा कमाने तथा 
चमडे की वस्तुये बनाने के कारखानों मे, सडक १रिवहत म, रसायन तथा इजी- 
नियरिंग उद्योगों में तथा भवन एवं निर्माण पर स्थापित है| यह सम्मेलन ग्रव ऐसी 
सस्था बन गई ह जिसकी सभाग्रो में विधात सभा मे झाने से पूर्व श्रम कानून वे 
लिय सुझावों तथा श्रम-तीति और श्रप्त प्रशासन से सम्बन्धित विपमों पर विचार- 
विमश किया जाता है। इस प्रकार विधान सभा में श्रम कानूहो के पास होने मे 
सरतता हो जाती है बयोकि प्रस्ताव की अन्तिम रूपरेखा तैयार करतस पर्च 
मतभेद क सभी पहलुग्रो पर विचार-विनिमय हो जाता है, और सभी पक्षों को 
अपना भ्रपना दृष्टिकोश रखन का अवसर मिल जाता है। श्रम मन्त्रियों का 
सम्मेलल भी इस व्यवस्था स सम्उन्धित है यद्यवि यह त्रिदलीय नहीं है | सरकारी 
उद्यमो क प्रधान भी सम्मलनो म मिलते है। केन्द्र तथा राज्य म॑ त्रिदलीय 
रालाहकार समितिया भी स्थापित वी गई ह॑_तथा समभौता व्यवस्था के लिय एक 
केन्द्रीय सलाहकार समिति की भी स्थापना थी यई है । सम १६४८ से एव येन्‍्द्रीय 
श्षम सनाहबार परिषद्‌ की स्थापना वी गई जिससे उचित म्रजदूरी तथा लास 
विभाजन पर विचार के लिप विश्पक्षों की दो समितिया तियुक्त की गइट । सन्‌ 
१६५१ मे मालिकों और श्रमिकों के वीच सुलह करान के लिय एक सयुक्‍्त उद्योग 
और श्रमिक सलाहकार वाड स्थापित किया गया। सव्‌ १६५४४ म॑ अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन के प्रस्ताव तथा सिफारिशों वी जाँच करने के लिये तीन सदस्यों की 
एब त्रिदलीय समिति बनाई गई । आयोजना आयोग न भी श्रम नीति पर परामर्श 
के लिय श्रम विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। अन्य कई समित्तियाँ और बोर्ड 
भी स्थापित किये गये हैं। उदाहरणतया मूल्याकन तथा कार्यान्विति समिति, 
मजदूरी पर छानवीन दल, श्रम अनुसघान पर केन्द्रीय समिति, रोजगार पर 
क्षेन्द्रीय समिति, मजदूरी मण्डल, औद्योगिक विराम सन्धि प्रस्ताव पर जिदलीय 
स्थायी समिति ग्रादि-आदि। केन्द्र तथा राज्यों में कई त्रिदलीय सम्मेलगो तथा 
समितियों की अनेक बैठकें हुई है जिनमे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ 
है। इससे मालिको, सरकार झौर श्रमिको को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समभने में 
बहुत सहायता मिली है | इसके अतिरिक्त, विशेष मसलो के लिय भी आयोगी तथा « 
समितियों की नियुक्ति की जाती है. जैसे कि बोनप्त आयोग की नियुक्ति | उत्तर- 
प्रदेश में श्रमिकों के वल्याण के लिये राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन, कानपुर त्रिंदलीय 
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खान 


श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति, वपद्धा, मद और चोनी उद्योग १२ त्रिदलीय 
श्रम समितियाँ तथा श्रमिकों के कल्याण के लिये श्रनेक सलाहकार समिततियाँ है | 
सराद्‌ ने भी एक स्थायी शक्षण समिति स्थापित की है। 


ग्रौद्योगिक विराम ग़न्धि प्रस्ताव 
[ठप्रक्नांड प7ए०6 रि6550प४णा) 

यहां श्रीद्योगिक विराम सचि प्रस्ताव का भी उल्लेख ऊर देना उचित होगा । 
प्र धस्ताव दिसम्बर १६४८७ में सरकार, मालिकों और श्रमिकों के एक त्रिदलीय 
सम्मेलन द्वारा पारित हुआ था । इसका कारण यह था कि १६४७ में बहुत अधिक 
संख्या में हुड॒लाले हुई थी जिनसे उत्पादन वहुज्ञ गिर गया था और चारों झर 
“उत्पादन करों ग्रथवा विनाश होगा! की ही पुकार थी। देझ को अर्थव्यवस्था को 
सुदृढ़ क्याये रखने के लिये उत्पादय बढ़ाने के हेवु इस प्रस्थाव में मालिकों और 
श्रमिकों में सहयोग और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की ग्रावश्यकता पर बल दिया गया 
था । इस प्रस्ताव में मालिको और श्रमिकों से इस बात का झनुरोध किया गया था 
कि वह इस बात के लिये सहमत हो जाये कि तीन वर्ष तर औद्योगिक शान्ति 
बनाये रखेंगे और हठताल, तालावन्दी तथा कायंमनन्‍्दन युवितयों जैसे साघतों को मे 
अपसायेगे । मानिको को उद्योग में श्रम वी मद्वता और श्रप्तिको के लिये उचित 
मजदूरी ग्लौर श्रच्छी कार्य की दशाग्रों की श्रावश्यक्षता को स्वीकार करना था। 
श्रमिकों को भी राष्ट्रीय ग्राप मे वृद्धि करने के लिये अपने कत्तेंव्यो को समझता 
था जिसके विना उनके रहन-सहन के स्वर मे स्थायी उन्नति नहों हो सकती थी । 
प्रस्ताव में यह भो कहा गया था कि बिवादों को सुलझाने में म।लिको श्रोर श्रमिकों 
दोनो का ही दृत्टिकोश यह होना चाहिये कि उत्पादन से किसी प्रकार की प्राधा 
डाले विना पारस्परिक वार्तालाप से मामला सुलका ले। उपभोक्ताश्रों के हित के 
लिये यह सुभाव था कि उद्योगो के अत्यधिक लाभ को कर लगाकर और गझ्न्य 
साधनों से रोका जाथ। ग्रन्य सुझाव प्रस्ताव मे यह थे कि धमितों को उचित 
मजहूरी मिलने का प्रवस्ध होना चाहिये। प्रत्येक औौद्योगिक संस्थान में अनुकर्ण 
()थ५५४०५2॥३॥९८४) और विस्तार के लिये उचित घन झारक्षिस फरगे क पढचान्‌ इस 
बात की भी व्यवस्था होतो चाहिये कि श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले और 
लगी हुई पूंजी पर भी उचित लाभ हो । 

सम्मेलन ने इन उद्देश्यों की ग्राव्ति के लिये निम्नलिखित साथनों की 
सिफारिश की--(क) शान्तिपूर्ण उपायो से विवादों को सुलभाने की व्यवस्था का 
पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये और जहां ऐसी व्यवस्था न हो वहाँ पर तुरत्त ही 
ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिये । (ख) केन्द्रीय, क्षेत्रीय व उत्पादत इकाई समितियाँ 
बनाकर श्रमित्रों वगे ओद्योगिक उत्पादन के सभी सामलो पर सम्मिलित किया 
जाना चाहिये। (ग) प्रत्येक ऑद्योगिक सस्यान में दित-प्रतिदिन के विवादों को 
सुलभाने के लिये भ्रवन्धकों और अ्रमिकों के प्रतिनिधियों की मालिक मजदूर 
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समितिया बनाई जानी चाहिय । (घ) श्रभिको के जीवन स्तर को सुधारने के लिये 
ग्रौद्योगिक श्रमिकों के आवात्त पर तत्काल ध्यान देना चाहिये ग्रौर आवास की 
लागत सरकार मालिको और श्रमिकों तीतो के ही द्वारा दी जान चाहिए, परल्तु 
श्रमिकों का भाग केवल उचित किराय के रूप मे होना चाहिय । 


ग्रौद्योगिक विराम सन्ध प्रस्ताव को लागू कराने के लिए उठाय गये पग 

अप्रैव १९४८ मे भारत सरकार न अपनी औद्योगिक नीति का घापणा मं 
इस प्रस्ताव का स्वीकार क्या और इस हतु एक विशप ग्धिकारी की नियुक्ति भी 
की | यह भी विशचय किया गया कि प्रत्येक मुएय उद्योग के जिय एक केन्द्रीय 
सनाहकार प्ररिदद्‌ तथा अनक समितियों की स्थापना की जाये । विशष प्रइनों पर 
विचार करने के लिये उप समितियों की भी नियुक्ति वी जाय। अप्रल १६४८ म 
हुय भारतीय श्रम सम्मेतन के १८वें अधिवेशन म मालिकों और श्रमिका ने भी 
प्रस्ताव का स्वीकृत कर तिया | कबल अखिल भारतीय श्रमिक सघ काग्रस न ही 
इसको स्वीकार करन म कुछ टर्तें रखी । दिभित्न राज्य सरकारो न इस प्रस्ताव को 
कार्यान्वित करन के लिये प्रयत्व किय और माजिक मजदूर व उत्पादन समितियों 
श्रम ग्रधिक रणों विवाद्दकों आर श्रप्त सवाहकार परिषदों आदि की नियुक्ति की । 
बुद्ध राज्यो न श्रौद्योगिक विवादों के निपटारे के लिय कुछ ग्रलग से अ्रपत अधिनियम 
बनाय जिनका उल्लख ऊपर किया जा चुका है। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 
ही उचित मजदूरी पूजी पर उचित जाभ जाभ विभाजन वी धाजनाग्रो आदि पर 
विचार करन के लिय विशषत्र समितियों वी नियुक्ति की गई। ससद्‌ म एक उचितत 
मजदूरी विधेयक भी प्रस्तत किया गया था पर तु लाभ विभाजन के लिय अभा तक 
को? पग नही उठाया गया है। प्रावास व्यवस्था की दष्टि से सरकार न विभिन 
योजनाय कार्यो वत की है ।! विवादों को रोकन और उनके निपटारे के विय 
सरकार क प्रयत्नों की विवेचना ऊपर की जा चुकी है। विभिन्न राज्यों मं बहुत स 
उद्योगो के तिय मजदूरी वोर्डो की स्थापना हो चुकी है। 

इसमे सादह नहीं है कि औद्योगिक विराम र्साध प्रस्ताव स एक स्वस्थ 
वातावरर उत्पन हो गया आर औद्योगिक विवादों की सस्या म भी कुद्ध कमी 
दिलाई दी । इसन देझा के हित के लिय औद्योगिक शान्ति की आवश्यकता पर जार 
दिया। परन्तु आकडो को देखने से स्पप्ट है कि विवादों म कोई प्रशंसनीय कमी 
नही हुईं । यहा यह भी स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक है कि चाहे परिस्थितिया कैसी 
भी कठिन क्यो न हो, जब तक राष्ट्र की सुरक्षा को ही खतरा न हो तब तक 
मानव के मूल्य पर उत्पादन मे वृद्धि करना अवाद्धनीय है। इस प्रकार स उद्योग 
में छातति स्थापित करन मे पूँजीपतियो की स्थित्ति दृढ़ होती है और श्रमिकी का 
और अधिक घोपण होता है। अत व्यावहारिक रूप मे ओद्योगिक विराम सीधि 
प्रस्ताव अधिक प्रभावश्याली सिद्ध नहीं हुआं। ईहाव इकोनोमिस्ट न लिखा था 


3 मजदूरी और ग्ावास सप्रस्था के ग्रध्याय को देखिय । 
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कि यदि श्रमिक कारखाने से आने पर निरीक्षक की आँखों में दैसी ही पहले को 
सी भयानकता देखता है और घर लौठने पर वही गन्दगी व निर्धनता आदि दृष्टि- 
गोबर होती है और जब वह इस वात का अनुभव करता है कि उसके पैसे की 
कऋप-अक्ति दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है तो वह इस बात की कोई परवाह 
नही करेगा कि उसकी ओर से किसी ने किसी सन्धि पर हस्ताक्षर किये है या 
नहीं । श्रत, उद्योग में ्यान्ति स्थापित करने के लिये इस प्रकार के प्रस्तावों में 
आशा ध्यकत करने के स्थान पर ओद्योगिक विवादों को उत्पन्न करने वाले कारणों 
का समावात और उनके निपटारे और रोकने के सुरक्षात्मक साधन अपनाये जाने 
की झधिक प्रावश्यकता है । 
फिर भी सकटकालीन ग्रवस्था मे, जैसा कि चीनी भ्राक्रमण् के बाद हमारे 
देश मैं स्थिति उत्पन्न हो यई है, ऐसे विराम सन्धि प्रस्तावों का बहुत अधिक 
गहत्व है । ऐसे समय में यह प्रत्येक व्यक्ति श्रौर दल का कत्तंव्य हो जाता है कि 
बे अपने सब मतभेदों को भूज्न जाये, बलिदान देने को तैयार रहे और हर सम्भव 
प्रयास से देश की सुरक्षा के लिये कार्य करे | इस उद्देश्य से हे नवम्बर १६६२ को 
सभी केन्द्रीय मालिको और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सयुक्त सभा ते यह सकत्प 
किया कि प्रधिकतम उत्पादन करने के लिये भरसक प्रयत्त किया जायेगा और देश 
के सुरक्षा प्रयत्तो को हर सम्मव प्रयासों द्वारा बढ़ाने भे प्रवन्धकों भौर श्रम्रिको 
का पूर्ण सहयोग होगा । सभी ने देश के प्रति अपनी वफादारी झौर भक्ति की पुन. 
पुष्टि को । इसके लिये झद्योगिक विराम सन्धि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत 
हुप्ना | इसके ग्न्तर्गत प्रवन्धको और श्रमिकों ने यह भावना व्यक्त की है कि देश 
की सुरक्षा के हेतु प्रौर उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयुवत वातावरण पंदा 
करेंगे और भ्रापसी सहयोग वढाये गे, उत्पादन को रोबग या कम गही किया जायेगा, 
अधिक कार्य के घण्टे और पारियों से काम किया जायेगा। कीमतों को स्थिर 
रखने के प्रयत्न किये जायेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा कोप मे भ्रधिक बचत करके 
अ्रनुदान दिया जायेगा (प्रस्ताव का पूरा वर्णात परिशिप्ट “ग' में देखिए) । 
सुलह तथा विवाचत पर टिप्पणी 
समझौता, विवाचन और मध्यस्थता 
(गाणाद्वा।0, &जाधा0ण7 ्रा् १/९९४४४०॥) 
औद्योगिक विवादों को झान्त्रिपूर्ण ढग से सुलझाने के सुलह तथा विवायन- 
दो मान्यता-प्राप्त साधन है । पल गा लक मे पा उन मं कि मोर, व्यवस्था वह विधि है जिसमे श्रमिकों और 
मात्तिको के प्रतिनिधि तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष इस हेतु लाये जादे _सम्क्ष इस हे लाये जावे है 
अं उनको बिना किसी वाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेत के पारस्परिक बातालाप द्वारा 
समझौता करन के लिए प्रस्ति किया जा सके [| इनरा सावन मच्यस्थता है। 
मध्येस्वता मैदिसी बाहरी ब्योक्त क्ञा उत समय हत्तल्लेप करना पच्ता है जबकि 
साधारश सुलुद॒ चोर्ड दारा-दार्दाताप के प्यल असेकल छोने लगते ; के प्रयत्न असफल होने उप्मालाप के अयल असफल उन लगते है। म्ध्यस्था है। मध्यस्थ 
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कोई व्यक्ति या व्यक्तिगत अधिकारी या बोर्ड भी हो सकता है। सुलह तथा 
मध्यस्थता के यह साधन इस बात का प्रयत्न करते है कि सम्बन्धित पक्षे आपस में 
मिलकर पारस्परिक वार्तालाप और वाद विवाद द्वारा अपने मतमेदों का प्ञान्ति- 
पक निपटारा कर ले । विवाचन इस बात का साधन है कि किसी भी विवादपूर्ण 
विपय पर एक तीसरे पक्ष द्वारा एक निश्चित निंय या विवाचन प्राप्त करें लिया 


जाये । इस प्रकार विवाचन व्यवस्था में अलग से ऐंक प्राधिकारी होता है जो कुछ 
निश्चित तियमो के आधार पर ग्ौद्योगिक विवादों पर अपना निर्णाय देता है। 


विवाचन विभिन्न पक्षों की या कक मन को. छोर था वि जब सरकार कसी 
मामले को श्रम च्यायालय ग्रथवा प्र अधिकरण को सोपने का निश्चय 
करती है वो उसे न्याय-निर्णेय (34]06/:8007) कहा जाता है। इस प्रकार 
अनिवाय विवाचन को ही न्याय-निर्यंय का नाम दिया जाता है। 

सुलह श्र विवाचन की यह दोवो विधियाँ ऐच्छिक या श्रनिवाय दोनो 
ही हो सकती हैं। यदि राज्य वुद्ध विश्वेष प्रकार के विवादों को अनिवार्य रूप से 
सुलह था विवाचन को सौपन के लिय नियम वना दे तो यह विधियाँ अनिवाएएं हो 
जाती हू। यह साधन ऐच्छिक इस दृष्टि से होते है वि सरकार विवादों को सुलह 
या विवाचन को प्रस्तुत करने के लिय केवल सुविधायें प्रदान कर देती है । सरकार 
कार्य को सम्पन्न कराने वे लिये उपयुवत मशीनरी वी स्थापना करती है तथा 
सामान्य दक्षाय उत्पन्न करती है। इस प्रकार वी व्यवस्था ह्यायो, तदर्थ (0 ॥००), 
साधारण या विश्विष्ट सस्थ्य द्वारा हो सकती है। परन्तु इस बात का ध्यात रखना 
चाहिये कि बवल तवनीकी बातो पर ही ध्यान न दिया जाये क्योंकि औ्ौद्योगिक 
तथा प्न्‍्तर्राप्ट्रीय वार्तालाप में कसी व्यवस्था का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं 
होता जितना दूसरो के लिये शुभ भावनाग्रों और पारस्परिक विश्वास का प्रभाव 
होता है । फिर भी इस वात का कुछ तो असर पड़ता ही है कि किस प्रकार वी 
व्यवस्था वी गई है और कभी-कभी तो मालिको और श्रमिकों म एक दूसरे के प्रति 
जो दृष्टिकोण होता है उस पर प्रभाव डालकर, और प्रत्यक्ष सूप रे भी, दस व्यवस्था 
वा महत्व अधिक हा जाता है। इस कारण भ्ौद्योगिक शान्ति को ब्रनाये रखने के 
लिये जो व्यवस्था की जाये उसके लिये जो भी समस्‍यायें सामने श्राती है उनका 
अध्ययन महत्वपूर्ण है ।/ 

भारतवर्ष म औद्योगिक विवाद निरन्तर तीढ्र गति से बटते जा रहे हैं । 
उनका जल्दी जल्दी होना और उनसे घोर ग्रौद्योगिक और सामाजिक व्यवस्था 
फैलना एसी बातें है जो चिन्ता का विषय वन जाती हैं। किसी विदाद-विज्लेप क 
दृष्टिकोण से हडताल प्रधवा तालावन्दी का समर्थन चाहे किया जा सकता हो 
परन्तु विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोश से इच्छित परिवरतंन ज्ञान के लिय यह हावि- 
कारक साधन है। काम र्क जाने से कई गम्भीर परिणाम निकलते है। उत्पादन 
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और अर्थव्यवस्था दोनों पर दुस प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों का रोजेगार और 
भजदूरी छिन जाती हैं। मालिकों को लाभ नही मिलता और उपभोक्ताश्रों को 
वस्तुयें और सेवायें मही मिलती । यदि मूल उद्योगों में कार्य रुक जाता है तो उसके 
उत्पादन पर निर्भर रहते वाले उद्योगों पर प्रभाव पडता है और समस्त प्र्थ- 
ध्यवस्था अस्त-वब्यस्त हो जाती है। कई ऐसे व्यक्ति जो फैक्ट्री चाजू होगे पर छोठे- 
मोटे काम करके श्रपना मुजारा करते है, उनको काम यन्‍्द हो जाने पर बहुत हानि 
पहुँचती है | पण्डित नेहरू ने एक वार कहा था कि "हडताल एक ऐसा हथियार 
है जिसको छुराकर म्यान मे ही रखना जाहियऔर उसको बिना सौचे-समऊ और 


अंधा-भन्ध तरीके से कभी भी इस्तेमाल नही करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से 





उद्देश्य यह होना घाहिये कि इस प्रकार के आऑद्योगिक विवादों को कम किया जाये | 
अत; हृटतालों और ठालावन्दी को रोकने और विवादों के निपटारे के साधनों की 
अत्यल्त श्रावश्यकता हे । 

सुलह तथा विवाचन मे मूल उद्देश्य यह होता है कि एक ऐसी व्यवस्था कर 
दी जाये थो काम रोकने के विकल्प (8/0॥8४४०) भें हो श्र जिससे सम्बन्धित 
पक्षों के हितो के लिये जो सामूहिक विवाद हो जाते है उनका निप्रटारा किया जा 
सके--विशेष कर ऐसे विवादों का निपटारा हो सके जो झ्ाथिक विषयों पर मतभेद 
उत्पन्न कर देते है । ऐसे विषय मजदू री, काम के घण्टे और रोजगार की ग्रवस्थाये 
होती है जो स्राधारणत सामूहिक करारों द्वारा निर्धारित किये जाते है। 
साधारणत कार्य तव रुकता है जब सम्बन्धित पक्षों में वार्ता असफल हो जाती 
है। मान्य व्यवस्था हारा निषटारे के प्रयत्नों में अस्रफ़छता होने पर ही काम वरद 
करना प्रन्तिम साधन के रूप में अपनाया जावा है । हडतालो तथा तालाबन्दी की 
अधिकता पारस्परिक वार्तावाव और स्रमझोता साधतों की असफलता को प्रकट 
करती हू । झ्त इस उद्देश्य के लिए एक उचित तथा सोच-समक कर व्यवस्था 
करने की श्रतति पग्रावश्यक्ता है । 

प्रो* पीगू! के अनुसार, ग्रौद्योगिक झान्ति की विधिया कई प्रकार वी हो 
सकती है, जैप्ते--मुलह और विवाचन के लिये ऐल्छिक व्यवस्था, मध्यस्थता तथा 
अवपीटक ह्रतक्षेप ((०श८८२० [7(शर०८प५०४) । मालिको ओर श्रमिकों के 
प्रतिनिधि द्वारा बनाये गये स्थाई बोडों से झ्ोछ्ोगिक शान्ति स्थापित की जा 
सकती है। इन वोडों वा कार्य केबल समझौता कराना ही नही होना चाहिये वरन्‌ 
कार्य की दशागो, मजदूरी देने के तरीकों, तवनीकी शिक्षा, झ्ौद्योगिक झनुसन्धान 
-तथा कार्य प्रक्रियान्नो प्लादि में उन्नति करता भी होना चाहिये। यदि सालिक 
भोर श्रमिकों के प्रतिनिधि इन समस्याम्रों पर सयुक्त रूप से विचार करेगे नो वे 
एक-दूसरे को प्रतिस्पर्धी मानने के स्थान पर सहयोगी मानने लगेंग। इसवा 
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परिणाम यह होगा कि यदि कभी मतभेद भी होगा तो व केवल वातलिाप का 
वातावरण अच्छा होगा वर्‌ दोनो पश्चों को यह ध्यान रहेगा कि वह कुछ ऐमी 
सीमा का उल्नंघन न कर जायें जिप्तते उनके हितो के तिये जो सगठन वा हुआ है/ 
उ्ती को क्षति पहुँचे । इस प्रकार सुलह के लिये जो ऐच्दिक व्यवस्था की जादी है 
उसमे ग्रौद्योगिक परिपदे और मालजिक-मजदू र समितियाँ सम्मिलित की जा सकती है! 
प्रौ० पीगू ने इस ओर भी सकेत किया है कि इन वोडों और परिपदों में महत्वपूर्ण 
बात यह है कि दीतो पक्षे के प्रतिनिधियों में, विशेषकर श्रमिकों के प्रतिनिधियों 
मे, ग्रपत-अपत पक्षों का विश्वास होता चाहिये । तकनीकी वाते और वकील इन 
बोर्डो के सम्मुख्त नहीं भ्ाने चाहिये ताकि कोई ऐसी वात न हो जिससे कुछ तनाव 
हो , तथा वार्तालाप में मुबदमेवाजी की भावना नही होनी चाहिये बरव्‌ समभोते 
बी भावना ११ पतन देता चाहिये। जहाँ तन सम्भव ही गिर्ण्य भी वेवल बहुमत 
से न होबर एक्मत स होन चाहिये । वो्डो की बैठक भी गुप्त होनी चाहिये ताकि 
उनम स्पप्टता से विचार विमर्श हो सके । 

यह भी प्रश्न उठता है कि ग्रौद्योगिक शान्ति के लिये जो ऐच्छिक व्यवस्था 
घी जाती है उसम ग्रन्तत विवाचन होता चाहिये या नही । इसमे कोई सन्देह नही 
है कि सुलह बोड़ के आपसी समभौते की अ्पक्षा विवाचत व्यवस्था से अधिक 
मुंकलाहट तथा पुरी भावनाय हो सकतीं है । इसलिये जब तक अति श्र/वश्यक 
न हो विवाचन का सहारा नही लता चाहिए । परन्तु यदि विवाचत के लिये कोई 
व्यवस्था ने की जप्य त्ता श्रापसी मतभेदो के कारण हडतालें और तालाबन्दियाँ हो 
सबंती है जिनसे धन वी हानि और ग्रापस में बुरे सम्बन्ध पैदा हो जाते है। यदि 
पहले से ही किमी विवाचक की व्यवस्था कर सी जाती है तो इसका तात्पर्य यह 
होता है कि झातन्ति से दीतो पक्ष इस वान का निर्णय कर लेते है हि भविष्य में कोई 
कार्य उत्तजना से नहीं करग । परन्तु विवाचत की दुछ श्रप्नत्यक्ष रूप से हामियाँ 
भी है। प्रथम तो दोना पक्षों के प्रतिनिधि आपसी समझौते की ओर प्रयत्त्त करने 
में गम्भीरता नही दिखते। वे दुसरे पक्ष को कोई भी रिप्रायत देने में हिचकिवाते 
हैं ताकि वही एसा त हो कि विवाचन के समय उनके सुझाव का उन्ही के खिलाफ 
प्रयीग क्या जाब। दूसरे आपसी म्तभेदों वी सख्या विवाचत व्यवस्था होने से 
प्रधिक वढ सकती है क्योकि कार्य वत्द होने का डर न रहव से कुछ न कुछ लाभ 
हामिल वरने के लिय मतभेद अधिक उत्पत हो सकत है । इसलिये कोई नियमित 
हुप से विवाचन व्यवस्था करत के स्थान पर विवाचन तब होना चाहिय जब दोनो 
पक्ष इस वान के लिये सहमत हो । जो भी विवाचक हो वह अपनी निष्पक्षता एवं 
बाये क्षमता दे लिय प्रसिद्ध होना चाहिये । 

यह हो सकता है कि ऐच्छिक व्यवस्था हडतालो और तालाबन्दियो की रोक- 
थाम करने के लिग्रे सभी परिस्थितियों म सहायक सिद्ध न हो। एसी अवस्था में 
मैतीपूरा_ मच्मस्वता का साधन सामने झाता है ग्र्थात्‌ दोनो पक्षों मे मतभेद के 
निपटारे वे लिए किसी बाहरी व्यवित को हस्तक्षेप करना चाहिये । जब कभी कोई 
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मतभेद बढ जाता है झौर उससे खुले ठौर पर इंघर्ष उत्पन्न हो जाता है त्व दोनों 
पक्ष उसको आत्मृसम्मान का प्रश्न बना लेते है और भुकने में मपनी हीतता 
समभते है । ऐसे समय में मध्यस्थ के प्रयत्तों द्वार मामला सुलक सकता है भौर 
दिता सम्मान में हानि अनुभव किये हुये कोई भी पक्ष कुक सकता है। यदि 
मध्यस्थ समभौता न भी करा पाये तव भी वह इस बात में तो सफल हो सकता 
है कि दोनों पक्ष झगडा करने के स्थान पर विवाचत द्वारा निर्णय करने के लिये 
सहमत हो जायें । मध्यस्थता की जो व्यवस्था होती है. उसमें कोई बाहरी प्रसिद्ध 


ऋ्कित हो सकता है_ या कोई गैंट-सरकारी : या या बोर्ड प्‌ है। इन 
सवका अपने-अपने धषत्र में महत्वपूर्ण कार्य होता है परन्तु मध्यस्थता व्यवस्था से 
परस्पर भास्ति बसाये रखने की व्यवस्था मे रुकावट नहों पड़नी चाहिये श्रोर 


उद्योगों में पारस्परिक बोर्डों की स्थापना में सहयोग मिलना चाहिये । 


ग्रवपीड़क हस्तक्षेप (000०४७ रा६ाएशाध्रंणा) 

जिस श्रकार कभी-कभी ऐच्छिक सुलह व्यवस्था से श्रापस्री मतभेद नहीं 
सुन्नक पाते उसी प्रकार मध्यस्थों के प्रथत्न भी प्रसफल हो सकते है। ऐसे कठिन 
मतभेदों के बार-बार होने के कारण थह सोचना पडता है कि राज्य द्वारा जो 
भवपीह़क अधिकार, है उनका प्रयोग करना चाहिये या नही । राज्य के इस प्रकार 
क हस्ततेप की प्रो पे को प्रो० पीगू ने 'अवषीडक हस्तक्षेप/ (00७७४४७ ॥शएलाउंणा) 
कहा है। यह चार प्रकार से हो सकता है । सबसे सीधा झौर नर्म॑ तरीका यह है 
कि जब भी दोनों पक्ष चाहें तो उतके सिये अ्रनिवायय विवाचन की व्यवस्था कर दी 
जाये । दोनों पक्ष श्रपने प्रापसी मतभेदों को किसी सरकार बोर के सम्मुष्त रख 
देते हैं ओर उसका निर्णय अपने शाप तथा बंध हप से लागू हो जाता है। यह 
कहा जा प्कक्‍्ता है कि एक बार विवाचग व्यवस्था से सहमत हो जाने पर इस 
बात का पर्याप्त झाइवासन मिल जाता है कि जो भी निरेय होगा वह मान्य होगा, 
क्योंकि जनपमत्त का, तथा उचित झ्रयवा अनुचित का घ्यात रखना पड़ता है। इस 
प्रकार यदि बेंध रूप से लामू करने की कोई व्यवस्था नी जाती है तो विवाचन का 
माननीय लक्षण नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब ऐच्छिंक विवाचन होता है तो 
भ्रनिवार्य व्यवस्था करने से सुलह व्यथस्था का कम प्रयोग होगा । परन्तु इसके 
उत्तर में मह कहा जा सवाता है कि ऐच्छिक विवाचत तो ग्रव भी रहेगा ही और 
इसका प्रयोग किया जा घकता है। इसके अतिरिक्त, यदि विवाचन में कोई मजबूरी 
न हो तो यह हो सकता है कि इसको इतना पसन्द न किया जाये। दैध रूप से 
लागू करने की जो धारा है उमका प्रयोग नेतः लोग अपने ऐसे श्रमिकों के हविरुद्ध 
कर सकते हैं जो उनके खिलाफ भ्रावाज उठाये । 

राज्य के हस्तक्षेप का दूसरा तरीका यह है कि जो भी निर्णय मालिकों 
प्रौर श्रमिक के मुख्य संस्थादों द्वारा ले लिया गया है उसे सभी उद्योगो, व्यापार, 
जिला या देश में लागू कर दिम्रा जाये। इससे यह लाम होगा कि कोई भी 
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स्मभौता कुछ बुरे मालिकों द्वारा रह नहीं क्या जा सकेगा। कई मालिक 
अ्रमिको को अच्छी मजदूरी देने के लिए और उनके दा्य के घण्टे क्म करने के लिये 
सहमत हो सकते है यदि उनके सभी प्रतिस्पर्धी ऐसा करने के लिये तैयार हो जायें, 
नही तो उनको नुक्सान होगा । परन्तु राज्य के इस हस्तक्षेप से यह भी भय है कि 
मालिकों के बुछ ऐसे गुट न बन जायें जिनत्ते उपभोक्‍ताओ को नुकसान पहुँचे। 
इस बात में भी व्यावहारिक रूप से कठिनाई आतो है कि इस सम्बन्ध मे विधान 
किस सीमा तक लागू किया जाये। इन सब बातो के होते हुये भी राज्य वे इस 
प्रकार के हस्तक्षेप को बहुत से देशो मे सराहा गया है। भारत में भी मजदूरी बोर्डो 
के जो निर्णाय होते हैं वह सरकार द्वारा लागू किये जाते हैं । 
राज्य के हस्तक्षेप का तीसरा तरीका यह है कि राज्य कोई ऐसा विधान 
बना दे जिसके अन्तर्गत हडताल या तालाबन्दी करने से पहले झ्रौद्योगिक विवादों 
को किमी ग्रधिकरण के सम्मुख रखना झनिवाय्य हो | इस व्यवस्था के ठीन ताभ 
है । प्रथम तो दोनों पक्षों के बीच गम्भीर प्रकार से विचार विमर्श हो सकता है 
और एक निष्पक्ष प्राधिकारी वी सहायता से आपसी मतभेदों का निष्टारा हो 
सकता है। दुसरे --णाफार द्वारा नियुक्त ग्रधिकरण को इस वात का पूरा अधिकार 
होता है कि वह डिबाद से सम्बन्धित हर यात की जाँच कर सके झौर प्रपत्नो 
([00००गश॥६) को देख सके झ्लौर गवाहो की बुला सके। तीसरे-वार्यो को 
रोकना अवध घोषित कर दिया जाता है जब तब जाँच का कार्य समाप्त न हो 
जाये और छुमकी रिपोर्ट न प्रस्तुत वर दी जाये । भारत में, औद्योगिय' विवाद 
अधिनियम के 'भन्तर्गेत सरकार को जाँच अ्रदालतो की नियुक्ति का अ्रधिकार है 
और सरकार ने हडताजो व तालाव-दियो के विवाचन के लिये श्रम अदालतों व 
ग्रधिकारए की स्थापना की है। हमारे देदा में भी कई परिस्थितियों के अन्तर्गत 
हडताली और तालावन्दियो पर रोक लगाई हुई है उदाहरणत सार्वजनिक सेवाग्रो 
में बिना उचित नोटिस के कोई तालावन्दी या हडताल नहीं हो सकती। विवाचन 
कान में हडताल और तालाबइन्दी करना निषेध है। 
राज्य के हस्तक्षेप का चौथा तरीका अ्रनिवार्य विवाचन का है। इसवा 
तात्पय यह है कि कोई ऐसा विधान बना दिया जाता है जिसके अन्तर्गत जो 
बोर्ड सरकार हारा नियुक्त होता है वह विवादों के निपठारे की झर्हों कौन 
केवल सिफारिश करता है वरव्‌ ये झर्ते वंध रूप से लागू हो जादी है और इनके 
लिलाफ कोई भी हडताल था तालावन्दी करना एक दण्डनीय प्रपराध माता जाता 
है । विचार विमर्श और सुलह व्यवस्था से निषटारा करने का तरीका भी रहता है 
तेकिन मुख्यत इस बात पर जोर दिया जाता है कि जब और सब तरीके समाप्त 
हो जायेंग्रौोप विवाद कठिन हो जायें तो हडताल और तालाबन्दी वो तिषेध कर 
दिया जाये । ऐसे विधान विभिन्न देशो मे कुछ विभिन्नता रखते है। परन्तु सभी 
जगह राज्य द्वारा इस प्रकार से स्वतन्त्रता क्म बर देने के खिलाफ झावाजे उठाई 
गई है । भारत मे प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम दे अन्तर्गत सरकार जाँच न्यायालय 
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नियुक्त कर सकती है. ग्रौर कोई भी मामला श्रम न्यापालय या अधिकरण को 
निर्णय के लिये सौप सकती है और उसके निर्णेय को लागू कर सकती है। निर्णय 
को लागू करने की अवधि में हडताल व तालावन्दी करवा निर्षेध कर दिया 
जाता है । 

अब हम अपने देश की परिस्थितियों को घ्यान मे रखते हुए सुलह और 
दिवावन व्यवस्था पर विक्तार-विमर्श कर सकते हैं । 


यहाँ इस ओर भी सकेत किया जा सकता है कि विवादों को शाल्विपूर्ण 
ढग से निपटामे की व्यवस्था पर पूर्णतया निर्भर रहने का श्रमिक स्वायत नहीं 
करते। इसका कुछ कारण तो यह होता है कि राज्य और उसकी व्यवस्था में 
इनका अविश्वास होता है, वर्योंकि ऐसी व्यवस्था को साधारणतया वह पूंजीयति के 
हितों के लिये समभते है । भ्रम्य कारण यह भी है कि श्रमिकों के संगठन दुर्बल है 
जिससे उतको अपता मामला नियमित रूप से भ्रस्तुत करने में कठिनाई होती है । 
परल्तु इसका मुख्य कारण यह है कि श्रमिक छ्ान्तिपूर्ण उपायो के विरोध में रहते 
हैं श्ौर अपने हडताल के शस्त्र को छोडने को तैयार नही होते। इस कारण 
शान्तिपूर्ण समझौता करने की झनिवाय्य विधियाँ बनाने का सुझाव साधारणतथा 
मालिको की और से या सरकार में उनके समर्थकों की ओर से ही झाया 
है, जिन्हे इस बहाने यह भी भ्रव॒त्तर मिल जाता है कि अपनी राजनैतिक 
स्वाथरिद्धि के लिये राष्ट्रीय एकवा की वातें करे। परन्तु अधिकतर देशों में 
विवादों के निपठारे व रोकने में राज्य के हस्तक्षेप की आ्रावश्यवता को श्रमिकों 
ने भी स्वीकार कर लिया है। दूसरे देशों मे विधानो का रुख इस बात का 
प्रमाण है कि राज्य भ्रव प्रधिक से भ्रधिक इन विययों में भाग ले रहा है। यह 
प्रवृत्ति दो विश्व युद्वों द्वारा उत्पन्न हुएं धंकटकाल में श्रधिक शवितशाली हो भई 
थी | झतः वर्तमात समस्या यह नही रही है कि सुलह तथा विवाचन हो बा व हो 
वरव्‌ समस्या अब यह है कि उनके निश्चित क्ेत्र की प्रिमाषा किस प्रकार की 
जावे और प्रभावषूं कार्य करने के लिये विभिन्न समभझभौतो के साधतों के दोप झौर 
गुझो के प्रध्ययन की ग्रोर ध्यान दिया जाये। 
विभिन्न ग्रधिनियमों में सुलह और विवाचन 

ओद्योगिक विवादों के निपटारे के साधन के रूप में सुलह व्यवस्था को 
राम्भावना पर विधार यद्यपि सत्‌ १६२१ मे बगाल और बम्बई सरकारों द्वारा 
नियुक्त समित्तियों ने व्यनत किया था तथावि आद्योगिक विवादों को सुलभाते के 
लिये जाँच त्यायालय एवं सुलह बोर्ड की बेधानिक व्ययस्था सर्वप्रथम १६२६ में 
व्यवसाय विवाद अधिनियम में की गई थी। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धाराओों 
का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अधिनियम में शान्ति स्थापित करने के लिये 
कोर्द भी स्थायी व्यवस्था नहीं की मई थी ओर इसमें सरकार को सुलह बोर्ड के 
निएंयों को लागू करने का भी अधिकार नहों दिया गया या। सद्‌ १६३४ प्रौर 
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सन्‌ १६३६ के बीच वम्वई में प्रौद्योगिक विवादों के समभौते के लिये स्थायी सुलह 
व्यवस्था की स्थापना की ओर विद्येप प्र उठाये गये। सब्‌ १६३४ में बम्बई 
व्यवसाय विवाद समभौता अधिनियम पारित किया गयाजो १६३८में एक 
व्यापक प्रधिनियम--वम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम हारा प्रतिस्थापित किया 
गया | इत अ्रधिनियम के उपबन्धों का उल्लेख भी ऊपर किया जा चुदा है। 
सन्‌ १६३८ के अधिनियम द्वारा अनिवायय सुलह की व्यवस्था की गई और समभौता- 
कारो, मुख्य समभौताकारो, विशेष समभौताक्ारो, औद्योगिक न्यायालयों प्रादि 
की नियुक्ति की गई | युद्धकाल में, सन १६३८ के बम्बई अधितियम में १६४६ 
और १६४२ में सशोधत किये गये जिनके अ्रन्तगगंत सरकार को इस बात का 
अधिकार दे दिया यया कि सरकार यदि आवश्यक समझे तो विवादों को औद्योगिक 
विवाचन न्‍्यायासय को सौंप सकती है। रद १६४५ में बम्बई मे एक संशोधन 
द्वारा श्रम ग्रधिकारियों वी नियुक्तित की गई। केस्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६४२ में 
हडचालो ग्रौर तालाबन्दी को रोकने भौर विसी भी विवाद को सुलह तथा विवाचन 
को सौपने के लिये कई भ्ध्यादेश जारी किोी। सब्‌ १६४७ में भारत सरवार ने 
प्रौद्योगिव विराद अधिनियम पारित किया । वम्बई, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश 
की सरकारो ने भी इस सम्बन्ध मे कानुन बनाये। सन्‌ १६४७ के श्रधिनियम में 
प्रौद्योगिक विवादों को सुलभाने के प्रनैक साधनों की व्यवस्था की भई है। 
समभौता अधिकारियों, सुलह बोर्ड, जाँच स्यायालय तथा ओद्योगिक श्रधिकरण “ 
की नियुक्ति की भी व्यवस्था है। अधिनियम में अनिवायय समभौते के अतिरिक्त 
गझनिवार्य विवाचन को भी व्यवस्था है क्योकि सरकार कोई भी विवाद श्रधिक्रण 
को विवावन के लिये सौंप सकती है और इसके निर्णाय को पूर्णो रूप से प्रयवा प्राशिक 
रूप से लागू वरा सकती है। अ्रधिनियम में अनेक विश्येप स्थितियों का समावेश्न 
और शेपपूर्ति करने के लिये अनेक सश्योधन किये गये हैं । १६५० में एक प्रपीलीय 
अधिकरण की स्थापना की गई जिसको कि १६४६ म समाप्त कर दिया गया। 
भ्रब अ्धिक्रणो की तीन श्रेणी व्यवस्था वी गई है प्रर्थात्‌ श्रम स्थायात्य, 
ओद्योगिक अ्रधिकरण और राष्ट्रीय श्रधिकरण । इसके अभ्रतिरिक्त, सन्‌ १६४७ के 
सश्नोधित अधिनियम मे विवादों के ऐच्छिक विवाचन का भी उंपबन्ध है। सभी 
पक्ष एक लिखित समझौते द्वारा यह तय कर सकते है कि कोई भी- विवाद स्याय- 
निर्णय (&0]00९80000) के लिये श्रम-न्यायालय या झधिकरण को सौपने से पूर्द 
एचनिशाय के लिये विवाचक (&70/7आ०) को दौप दें। + 
अधिनियम की घाराओरो को दोहराचे का उद्देश्य इस दथ्य की शोर सकेत 

करना है कि भारत में औद्योगिक विवादों को रोबने और निषटाने के लिये सुलह & 
व्यवस्था तथा विवाचन को आवश्यक समझा जाने लगा है और इनके लिये सरकार 
द्वारा ध्यवस्था की गई है । अब तो केवल इस बात पर मतभेद है कि इस प्रकार के 
साधन ऐच्छिक हो अथवा अनिवार्य । 


(हित 


भारत में झौद्योगिक विव्राद्र रह्३े 


सुल्॒ह्‌ व्यवस्था ((णाण।क्ांणा) 

उपचार से रोकथाम सर्दव अच्छी होती है और ग्रोद्योगिक विवादों के 
जिषय में भी यह बात लागू होती है। प्रारम्भिक अवस्था मे ही यदि ठीक प्रकार 
से सहायता मिल जाये जो सुलह व्यवस्था के रूप मे हो सकती है तो उसका महत्व 
बहुत बढ जाता है | रॉपल श्रम श्रायोग के अनुसार, _“यह-बही -मज्चा- है कि कोई 
भी ३ परपर रबगर कट गापकेश-यहि हे योर मं विवाद के पक्षों में स्वय के प्रयत्नो से, हो, बजाय इसके कि समझौता 
उनके सोगन रखकर जे के जोर से उसको लागू किया जाय । 
कई घार ऐसा होगा है कि चतुर और अगुभवी अधिकारी पक्षो को एक दूसरे के एक दूसरे के 
सम्पर्क में लाने मे सहायता कर सकते है या एक पक्ष के सम्मुख हूसरे पक्ष का 
दृष्टिकोण, जिस पर घ्यान न भया हो, रख सकते है या पारस्परिक समभौते के 
राम्भावित मार्ग का सुभाव दे राकते हैं ।”७ शुरू-द्युरू में भारत में ग्रेट ब्रिटेत की 
नकज फरते समय हमने दुर्भाग्यवश वहाँ की व्यवस्था के कम महत्वपूर्ण भाग को ही 
अपनाया और वहाँ की व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण भाभ की श्रोर घ्यात ही नहीं 
दिया। प्रेट व्रिठेन में ऐसी तदर्थ सावेजनिक जाँचों के ऊपर कम निर्भर रहा जाता 
है, जिस प्रकार की जांच हम भारत में करते है, झौर सुलह प्रधिकारियो के प्रयत्नों 
पर, जो पक्षो को निजी तौर पर समकौता करने में सहायता देते हैं, ज्यादा निर्भर 
रहा जाता है। इसलिये रॉयल श्रम ग्रायोग ने अपना निर्णय सुलह व्यवस्था के 
पक्ष में दिया था और जाँच न्यायालयों म्थवा विवाचन कार्यवाहियों मे अपना 
विश्वास प्रकट नही किया था। 

४ सुलह फे व्यावहारिक लाभ की महत्ता का उस समय सबसे अधिक पता 
चलता है जबू इसकी बिवाचन से तृतना की जाती है। उद्योग शान्ति को स्थापना 
में सुलह व्यवस्था को विवाचन की अपेक्षा निश्चित रूप से श्रुक्ता समझा जाता है । निश्चित रूप से ॥ समभा जाता है 
यह अनुभव किया गया है कि जहाँ भी विवाचन इच्छित परिणामों को प्राप्त कः भी विवाचन इच्छित परिणामों को प्राप्त करने 
सं झसफल रहा है वहाँ सुलह व्यवस्था को विशेष भ्रसफलता प्राप्त हुई है। बरेली 
की “वैस्टतें इण्डिया मैच फंक्टरी' (दियासलाई कारखाना) के एक विवाद में दिये 
गये विवाचन के निर्शंय का उदाहरण इस सम्बन्ध में दिया जा सकता है । एक 
उच्च श्रम अधिकारी हारा दिये गये निर्णय को सरकार द्वारा लागू किया गया 
था परन्तु श्रमिक क्रिर भी अ्रसंत्तुष्ट रहे । तोद््गरति से एक हडताल हुई और फिर 
श्रमिकों ने इय्य-मन्दन-युकियाँ (00-४0७-8०70$) ग्रपना क्री और दिया- 
सलाई का उत्पादन घटकर चौथाई ही रह गया। परल्तु जब श्रम कमिश्तर से 
का रखाने को स्वयं आकर देखा और दोनों पक्षो से सम्प्क स्थावित किया तब वह 

'« चुलनह की रारल विधि से ही समझौता कराने में सफल हो गया । इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि जब देश में इस बात की सवसे बडी आवश्यकता है कि उद्योगों में 
मालिक मजदूरों में सम्पको स्थापित करके उत्पादन को वढाया जाये तव औद्योगिक 

36. हक्कुमा ह फैल उक्गों (फफकवकांमि 22 २.१०, 7०2० 3 उप, 
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विवादों को सुलकाने के लिये कान की झवित की झपेक्षा मानवीय विधियों को 
ही गपवाना चाहिए। यदि सुलह के रूप मे मानवता के दृष्टिकोण से वार्य किया 
जाता है तब इसवे अच्छे प्रभाव पडने मे कमी असफलता नही होगी। यह ध्यान 
रखना चाहिये कि खुजह व्यवस्था मे दोनो पक्षो का एक दूसरे के दृष्टिकोण 
की सराहना करना आवेध्यक है और यह केवल दव ही सम्भव है जबकि 
दोनो पक्षो मे त केवल सघपंकाल में वरन्‌ स्थायी रुप से सम्पर्क स्थापित किया 
जाये। 
भारत में, विभित अ्धिनियमो के श्रन्तंत सुलह बोर्ड और सममौताकारों 
की नियुक्ति बे विषय मे ऊपर कहा जा चुका है और उनकी वायं-व्यवस्था पर 
पूर्ण रूप से विचार भी विया जा चुका है। यह वात भी उल्लेखनीय है कि इस 
उद्दश्य की पूर्ति के लिये जो व्यवस्था की गई है उसमे कुछ दोष भी है। प्रथम तो 
यह कहा जाता है कि पक्षो में समभौता कराने के लिय समभौताकारों की विचार- 
धारा दोपपूर है । सममौताकार न्यायाधीश से_भित्र होता है क्योकि उसे कातूवी 
दृष्टिकोण स दोनो पक्षो के भ्रधिकारों पर विवाचन नहीं करना होता । उसका 
कार्य केवल मांगों ग्रौर विरोधी माँगो की व्यवित्गत रूप से व्याख्या करना है, 
जिससे दोनो पक्ष एक दूसरे की माँथो के औचित्य को समझ सक । परन्तु व्यवहार 
में देखने में आ्राता है कि हमारे देश मे समझौता ग्रध्िकारी श्र धिक्‍्तर निर्णय ही 
देते है और इस प्रकार न्यायाधीश के समान कार्य करते हैं। इस व्यवस्था का 
दूपतरा दोष यह है कि उचित दलौलो के भ्रभाव में श्रमिकों के दृष्टिकोण की 
अश्रवहेलना हो जाती है। वकीलो को सुलह वार्डो के समक्ष आने की ग्राज्ञा नही है । 
इसका उद्देश्य कि गा पावप्यक जटिनका म को दूर रखना और झनावश्यक जटिलदा को 
दूर करना है। लेक्नि दुर्माग्यवश श्रमिको मे घुलह कायवाहियों के सम्मुख अपने 
दृष्टिकोण वो सफलतापूवं क रखने की योग्यता नही है। उनके मामले श्रमिक सघ 
अधिक रियो द्वारा अस्तुत क्ये जाते हैं जो साधारणतया वाहरी व्यक्ति होते है और 
इस प्रकार श्रमिकों की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व नही कर सकते । श्रमिक 
अपनी शिकायत्रो के समर्थन मे उचित दस्तावेजी प्रमाणो के बिना हो कई बार 
अपनी माँगो को बदाकर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते है। इसी कारण उनकी 
अधिकतर भाँगे भ्रस्वीकार कर दी जाती हैं। इसके अलावा श्रमिको और मालिकों 
दोनो का व्यवहार सुलह बोई के सामने लगभग्र ऐसा ही होता है मानो वह कसी 
न्यायालय में किसी मुकदमे के ऊपर लड रहे हा। समझौते की भावना और पक्षो 
के विवेकपूरणा व्यवहार का भारत मे श्रभाव रहा है, जो सुलह की सफलता के लिये 
अति आवश्यक है । ऐसे व्यवह्यर और भावना से ही ग्रेट ब्रिटेव मे सफलता मिली . 
है। श्रमिको और मालिको दोनो के श्रतिनिधियों के व्यवहार इन सुलह बोडों के 
सामने ऐसे स्वतस्त्र व्यक्तियो की माँति नही होते जो सममौता करने का प्रयत्न 
बर रहे हों वरन्‌ ऐसी दलवन्दी के रूप मे होंते हैं जो एव दूसरे के भूल्य पर लाभ 
_ उठाना चाहते हो और अपने पक्ष की माँगो पर हो जोर देते हो । देश के श्रमिक 
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नेताग्रो को थम अधिनियमो का ज्ञान भी बहुत कम है और कमी-कभी तो वह इस 
प्रकार की माँग करने लगते हैं जो कातुन के विरुद्ध होती है। इसके ग्रतिरिकत 
सुलह बोर्डो के निण?यों के विरुद्ध अग्ेल औद्योगिक न्‍्यायालयो में होती है जिसके 
अध्यक्ष न्यायाधीश होते है । इसका कारण सुलह अधिकारी स्वभावतः पूरे मामलों 
पर कातूती दृष्टिकोण से विचार करना शुरू कर देता है वयोकि वह जानता है कि 
सम्पूर्ण मामले पर श्रौद्योकि न्यायालयों के न्यायाधीणशो द्वारा वंधानिक दृष्टिकोण 
से ही विधार किया जायेग्रा | अत. कार्यवाही में सुलह की भावना का ग्रभाव हो 
जाता है | परन्तु इस प्रकार के दोष सुलह व्यवस्था की कार्य-प्रणाली के हो है और 
इन्हें समझौता अधिकारियों को उचित निर्देश देकर और श्रमिकों में शिक्षा का 
प्रसार करके दूर किया जा सवता है। जहां तक सुलह व्यवस्था का सम्बन्ध है, 
ओोद्योगिक विवादों की समस्या को सुलभाने के लिए उसको अ्पताने मे कोई 
एतराज नही किया जा सकता । 


प्रनिवार्य सुलह (0077॥स्‍509 (एणलरा4ा००) 


यह भो उल्लेखनीय है कि केवल सुलह को ही नहीं बरबन्‌ अनिवार्य सुलह 
को भी देश में अपनाया गया है। प्रथम वार इसकी व्यवस्था १६३८ के वम्बई 
औद्योगिक राम्बन्ध अधिनिषम में और इसके पश्चात्‌ १६४७ के श्रौद्योगिक विवाद 
अधिवियम में की गई थी । सन्‌ १६४७ के प्रेधिनियस में सरकार के लिये यह 
अभ्रनिवार्य है कि वह सांजनिक उपयोग की तेवाग्रों से उत्पन्न सभी विवाद सुलह 
के लिये सौंप दे । श्रम्य सेवाओं के सम्बन्ध में भी सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती 
है। प्रतिवायं घुलह की भ्रालोचना इस झाधार पर दी गई थी कि समभैते की 
ऐन्छिक प्रकृति के कारणा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनिवायंत्ता 
झबाछुनीय है, विशेषतः ऐसी स्थिति भे जबकि १६२६ के व्यवसाय बिबाद प्रधि- 
नियम में ऐच्छिक सुलह की पद्धति को बहुत ही कम अपनाया गया था। इसके 
अतिरिबत श्रमिक अभी तक भच्छी प्रकार से सथठित नही हो सके है झौर अपने 
मामले को नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते ॥ इसलिये यह हो सकता है कि 
सुलह अधिकारियों के निर्णय थ्रमिको के विरुद्ध हों । परन्तु इन आलोचनागं में 
अधिक सार नही था क्‍योंकि जब ऐक्छिक सुलह को व्यवस्था का प्रयोग नही किया 
गया था तब ही दस बात की आवइ्यकता अ्रतुभव हुई कि विवादों को प्रारम्भिक 
अवस्था में ही सुलकाने के लिए अनिवार्य सुलह की व्यवस्था की जाये | अधिनियम 
के कार्यान्वित होने पर ग्रनिदाय्य सुलह को दलीलों को ओर भी अधिक बल मिला । 
परन्तु यह बात ध्यान देने योग्व है कि अनिवाये सुलह व्यवस्था, जिसमें सुलह 
कार्यवाहियों के शुरू होने या समाप्ति की झवधि में हड़तालें और तालाबज़्दी निबेश 
कर दी जाती है, का उद्देश्य केवल यह होता है कि शास्तिपुर्वक समझौता करने 
की सम्भावनाओं को खोजा जाये। इस प्रकार, श्रमिकों का हड़ताल करने का 
अधिकार केवल स्थगित ही कर दिया जाता है यह कहना कि प्रौद्योगिक सम्बन्धों 
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को नियन्बित करने में राज्य का हस्तक्षेप करना या हटताल करने के अधिकार 
पर कोई वैधानिक रोक लगाना श्रमिकों के मूल अधिकारों को छीनना है, गलत 
होगा। इसका तो यह ग्र्थ होगा कि स्वतन्त्रता और उच्छुद्ललता मे कोई भेद नहीं 
किया जाता | हडतालो का उस अवधि के लिए स्थग्रित करना जब तक समझौते 
और सुलह की सम्भावनाओं पर प्रयल नही कर लिये जाते, विवादों बो सुलझाने 
मे एक उचित वातावरण पैदा करने के लिये ग्ावश्यक है। श्रमिकों के दृष्टिवोण 
से भी यह वाछनीय होगा । इससे निरर्थक और अ्परिपक्व (शर०7०ागए) हंडतालें 
समाप्त हो जायेंगी और जो वास्तविक और मुल्य मामले होगे उनके लिये सघर्ष 
करने के लिए श्रमिक अपनी शक्तियो को सचित रख सकेंगे । इससे हडतालो का 
महत्व भी बढ जायेगा, श्रमिको के सगठन भी अधिक सुदृढ हो स्वेंगे भर उन्हें 
जवता का सहयोग भी प्राप्त होगा । इस प्रकार सफल हडतालो की सस्या बढ 
जायेगी। 
विवाचन विधि ऐच्छिक एवं अनिवार्य 2 

ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि देश मे विवाचन विधि अपना ली गई 
है और इसको युद्धकाल में अनेक भ्रध्यादेशो द्वारा और १६४७ के झ्ौद्योगिक विवाद 
अधिनियम द्वारा लागू किया गया है। विवाचन ऐच्छिक भी हो सकता है और 
अनिवार्य भी । ऐच्छिक विवाचन से यह तात्पयं है कि दोनो पक्ष अपने मतभेदो को 
पारस्परिक रूप से सुलभाने भे असमर्थ होने पर तथा मध्यस्थ एव समभौताकार के 
प्रपत्नो से भी कोई सहायता न पाकर झपने विवाद को एक विवाचक के सम्मुख 
प्रस्तुत करके उसके द्वारा दिये गये दिर्णय को मानना स्वीकार कर लेते हैं। इस 
प्रकार ऐच्छिक विवाचन का मुख्य तत्व ऐच्छिक रूप से किसी विवाद को विवाचन 
हेतु पौंपना है। इस प्रकार, इसमें यह ग्रावश्यक नही रहता कि बाद में गवाहो की 
उपस्थिति हो या कोई जाच-पडताल की जाये या निर्णय को लाग किया जाय, 
वथोकि इसमे प्रनिवार्यता नहीं होती । इसके विपरीत अनिवार्य विवाचन से यह्‌ 
तात्पय है कि दोनौ पक्षो को आवश्यक रूप से विवाद को विवाचक को प्रस्तुत 
ऋरना पडता है। भ्रधिनिएंय (॥०]४७०।८४४०७) इसी विवाचन का दूसरा नाम है 
जिसका आशय है कि सरकार विवाद को विवाचन के लिये कसी अधिकारी को 
सौंप देती है श्नौर इसके निर्णय को दोनो पक्षों को मानने को बाध्य करती है। इस 
प्रकार, अनिवाय विवाचन मे प्रनिवायं रूप से गवाहो की उपस्थिति, प्रनिवाय रूप 
से जाँच-पडताल के अधिकार और अनिवायं रुप से निर्ंय को लाग करना और 
इस विवाचत निर्णंयों के उल्लंघन करने पर दण्ड देने बी च्यवस्था, प्रादि सब ही 
आ जाते हैं। द्वितीय महायुद्ध मे युद्ध के लिए उत्पादन को जारी रखने और उद्योग 
मे ज्वान्ति स्थापित करने के विचार से प्रतिवार्य विवाचन को कई देशो में प्रपनाया 
गया था। भारत म भी इस व्यवस्था को श्रपनाया गया था और इसमे इतनी 
सफ्लता हुई कि युद्ध के बाद भी अनिवाये विवाचन के सिद्धान्त को १६४७ के 
ऑद्योगिक विवाद अधिनियम में अपना लिया गया । 
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जवकि अनिवाय॑ सुलह के पक्ष में तक॑ विल्कुल स्पष्ट है, यह बात श्रतिवाय॑ 
विवाचन के लिए नही कही जा सकती, क्योंकि झनिवार्य विवाचन व्यवस्था मे 
दोनों पक्षों पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वह विवाचन निर्णय वो स्वीकार 
करें और इसी प्रकार अनिवार्य अ्धिनिणुय व्यवस्था मे सरकार को यह अधिकार 
होता है कि वह विवाचन के निर्णय को लागू कर दे। इस प्रकार, इन दोनों 
ग्रवस्थाग्रों में थ्रमिक के भाग्य का निर्णय भ्रधिकारियों के हाथों में होता है। इन 
अधिकारियों को जो भी अधिकार मिलते हैं, स्वभावतः राज्य से ही मिलते है। इस 
प्रकार सामाजिक न्याय पूर्णतया निर्णायक अधिकारी की कार्यक्षमता, सदुभावना 
और विद्वत्ता पर निर्भर होता है। _ इसलिये श्रमिक अपनी स्थिति में किसी प्रकार 
के क्राम्तिकारी परिवर्तन की आशा नहीं कर सकते और श्रमिकों को ऐसे मामूली 
परिवर्तनों से ही सम्तुष्ट होना पडता है जो राज्य भ्रधिकारी को स्वीकार हों। 
श्रनिवार्य विवाचत था भधिनिर्ंय को जब तक सावधानी से और यदा-कदा ही 
उपयोग में न लाया जायेगा तब तक यह सम्भावना बनी रहेगी कि राज्य का अनुचित 
हस्तक्षेप हो जापे ) यह प्रजातम्त्र के सिद्धान्त के पूर्शांतया विरुद्ध बात होगी। ग्र॒तः 
अनिवार्यता का यह सिद्धान्त झ्ालोचनात्मक बाद-विवाद का विषय रहा है। 
रॉयल-श्रम-प्रायोग भी झ्रनिवार्य विवाचन के विरोध से था। इसके भतातुसार, 
औद्योगिक शाल्ति की स्थापना के लिए किसी वाह्य शवित पर निर्भर रहने की 
भ्वृत्ति यदि सामान्य हो जाती है और उद्योग में आपसी भावना से विवाद निपदाते 
के प्रयत्न को प्रोत्साहन नही दिया जाता तो उद्योग पर इसका विनाशकारी प्रमाव 
पड़ेगा | यह्‌ कहा जाता है कि झनिवार्थ विवाचन अपने उद्देश्य के लिये स्वय ही 
झसफल सिद्ध होता है। इससे उद्योग में ज्ञान्ति स्थापना की अपेक्षा श्रमिकों में 
चोर असन्‍्तोष की भावना पैदा हो जाती है! दूसरे देशो में भी दस व्यवस्था का 
स्देव विरोध्‌ हुमा है। सिडनी वेद ने कहा है, “झनिवाय विवाचन को विवाचन 
नही कहा जा सकता, इसका अर्थ यह होगा कि सामूहिक सौदाकारी को पूर्णतया 
दवा दिया जाय | विवाचन काजून बताने का एक साधन है। न्यायालय का काम 
सो कैवल कानून की व्यास्या करना है न कि विधान बनाते का।” अमेरिका में 
अनिवार्य विबाचत अधिनियम पर विधार करते समय अमेश्किन फैडरेशन ऑफ 
लेबर ने मत प्रकट किया था--““अ्रपेरिका के श्रमिक कभी गुलाम बनकर काम नदी 
करेंगे। ग्रनिवार्य विवाचन से आऔद्योगिक विवादों को बढ़ावा मिलेगा और बहू 
अधिक ऊम्जे हो भागेगे । इससे स्वशासन (80-00₹.) लगमग समाप्त हो जाता 
है; मालिको और श्रज़िक संघो से स्वयं झपती समस्याश्रों पर विचार करने का 
उत्तरदावित्व छिन जाता है, सामूहिक सौदाकारी पर कुठाराघात होता है और 
“इसकी जगह मुकदमेबाणी श्रा जाती है । विवाचन का अर्थ व्यक्तिगत स्वतन्ववा 
का हनन, गतिशीतता की क्षति, प्रेरणा की समाप्ति तथा आशा और स्वतः 
(5०7) उच्नत्त होने की आफांक्षाओं का हुट जाना है। दूसरे देशों के अनुभवों 
से भी यह पता चलता है कि अनिवार्य विवाचन का कही भी समर्थत नहीं किया 
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गया है। प्रुद्ध के समय में ऐसे विवाचन को अपनाया गया था परन्तु जैसा कि 
दिठिश श्रम मवालय द्वारा प्रकाशित एक भ्रौद्योगिक शान्ति सम्वस्धी पुस्तिका में 
कहा गया है कि “काम बत्द करने पर कातुनी निवेघ, तथा अनिवार्य वित्वाचन 
व्यवस्था के होते हुये भी युद्ध के मब्य काल में सम्पूर देश में औद्योगिक प्रशान्ति 
आ गई थी ।” प्रिटश श्रमिक सघ और ह्हिटले समिति ने भी, जिन्होने इस समस्या 
का विस्तार से अध्ययन किया था, अनिवार्य विवाचन के विरोध में विचार प्रकट 
किये हैं। १६४६ मे अ्रभेरिका राज्य के त्तीसरे थम सम्मेलन मे एक ऐसे प्रहताव भे 
जिसको अस्तर्सप्ट्रीय श्रम सगठन ने भी स्वीकार कर लिया है यह स्पष्ट रूप से 
लिखा है कि श्रमिको के सामूहिक सौदाकारी के अधिकारों की रक्षा की जानी 
चाहिये । 

इस समय यह॒ठीक ठीक नही कहा जा सकता कि भारतवर्ष में श्रतिवार्य 
विवाचन सफल होगा अथवा नही। इस प्रइत पर तीव्र मतभेद है। रॉयल श्रम ग्रायोग 
का मत इसके विरोध मे था। परन्तु भारत सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार 
कर इस विपय पर अधिनियम बनाय हैं । परन्तु श्रम मन्‍्त्री के रूप में श्री वी० वी० 
धिरि के झा जाने के पश्चात्‌ से सरकार का दृष्टिकोश कुछ बदला हुप्रा-सा प्रतीत 
हुआ । फिर विवादों को सुलभाते के लिये ऐकच्छिक सममोतो तथा भालिकांव 
श्रमिकों के बीच सीधी वार्ता को ग्रधिक महत्व प्रदान किया गया थ्ौर इस बात 
पर शोर दिया गया कि ग्रौद्योगिक न्‍्यायातय को तो आवत्ति के समय के लिये 
पुलिस व सेना की भाँति ही होना चाहिये जो आवश्यक समय पर ही वा्यशील 
होते हैं। थुद्धकाल में सम्भवत अ्निवायं विवाचत ठीक माना भी जा सकता है 
परन्तु सामान्य अवस्था में इस सिद्धान्त की बनाये रखता अन्तत हालिकारक 
होगा । यह भी देखने मे श्राया कि जिम्र समय श्री जगजीवत राम श्रम भन्त्री थे 
तब जनमत शर्ते शर्ते अनिवायं विवाचन के पक्ष में होता चला गया परन्‍्तु 
श्री वी० वी० गिरि के श्रम मन्‍्त्री के रुप मे आने पर पुन ऐच्छिक वातलाप की 
ओर हो गया। श्री खड्ठभाई देसाई की इस विषय म विचारधारा कुबजुछ 
श्री गिरि जैसी ही थी और श्रम मन्‍्त्री श्री गुलजारी लाल नन्‍्दा तो और भी 
सजग थे । उनका उद्देश्य यह था कि श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिये 
सपुकत परिषदो और श्रमिकों के प्रवन्ध मे भाग लेते की व्यवस्था जैसी कुछ 
योजनायें शुरू की जायें ताकि प्रबन्धक भर श्रमिक एक दूसरे के निक्‍ट हो जाये 
और पारस्परिक सन्देह दूर हो जाये तथा झ्रापस में विश्वास उत्पन्न हो जाये । इन 
सबवा अम्तत परिणाम यह होगा कि अनिवार्य विवाचन को अपनाने की अपेक्षा 
सीधे वार्तालाप और सामूहिक सौदाकारी की प्रय्यालियो को अपना लिया जायेगा । 
हाल के वर्षो मे, सरकारी नीति में ऐच्छिक विवाचन पूठु/ही जोर दिया गया है। 

ऐच्छिक विवाचन--भारत मे विवादों को सुलभाने का कोई ब्रादर्श उपाय 
नही है। इस उपाय का सुझाव सर्वप्रथम सव्‌ १६२१ मे महात्मा गांधी ने भ्रहमदाबाद 
के श्रमिकों एवं मालिकों का दिया था। अहमदाबाद में इसको काफी सफलता 
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मिली क्योंकि अधिकांश मामलों में श्रसिकोंव मालिकों ने गाँधी जी को ही 
विवाचक (/75७09॥४7४) नियुक्त किया था| यही नहीं, उनके निर्णय का सम्मान 
किया गया था भौर सभी पक्षो ने उसे लागू भी किया था। किन्तु अन्य स्थानों 
पर ऐच्छिक विवाचत का ब्राध्य नही लिया गया । इसके परचात्‌ अ्रभी हाल में 
ही ऐच्छिक विवाचत के विधार को मूर्त रूप दिया गया और सन्‌ १६४६ में 
आद्योगिक विवाद अधिनियम १६४७ में संशोधन करके उसमें कुछ विश्येष धाराएँ 
जोडो गई। संशोधित अधिनियम के ग्रनुसार, सम्बन्धित पक्ष यह कर सकते है 
कि वे लिखित रामभौते हारा किसी भी विवाद को अप्निनिर्श य श्रथवा न्‍्याय-निर्ण य 
(&4०7०णा०४) के लिये श्रम न्यायालय अथवा अधिकररा को सॉर्ने से पूर्व 
विवाचन के लिये विवाचक (#7०ं४०(०:) को सांप सकते है । समभौते की प्रति 
सम्बन्धित सरकार को भेज दी जाती है जिसे सरकार को १४ दित के अन्दर 
सरकारी गजट में प्रकाशित करना होता है ॥ विवाचन की कार्यवाहियों की प्रवाधि 
में सरकार विवाद से सम्बन्धित किस्ो भौ हडताल व तालाबन्दी को निवेध 
(९7४७४) कर सकती है। सम्बन्धित पक्षों (22065) के झलावा, ऐसा कोई 
भी व्यक्त विवाचक के सम्रक्ष अ्पठा दृष्टिकोश रख सकता है जिसका विवाद से 
किसी भी प्रकार राम्वन्ध हो । विवाचक एक से अधिक भी हो सकते है और इस 
स्थिति में यदि विवाचक किसी मामले के बारे में परस्पर सहमत ने हो, तो एक 
पंच (779॥0) की नियुक्ति का उपवस्ध (?70५४४0०४) रखा गया है शित्तका 
निरणंय लागू किया जायेया । 
ऐच्छिक विवाचत (५४०ाप्रा(४79 छांध॥70)] द्वारा विवादों को सुलभाने 
के सिद्धान्त को सन्‌ १६४८ में बनाई गई अनुशासन सहिदा (९०१७ ० 0/8आ- 
एं०) द्वीरा और बल मिला । यह सहिता प्रबन्धकों तथा श्रमिक सघों पर इस 
बात के लिये जोर डालती है कि वे अपने मतभेदो, विवादों तथा शिकायतों को 
ऐच्छिक विवाचन हारा हल करें । जुलाई १६५६ लथा अगस्त १६६२ में ग्राथोजित 
भारतीय श्रम सम्मेलनो मे भी इस बात पर जोर दिया गया कि औधोगिक 
विवादों का निपटारा करने मे मध्यस्थता तथा ऐच्छिक विवाचक का अधिकाधिक 
राहारा लिया जाता चाहिये। सब्‌ १६६२ के औद्योगिक विराम-सन्धि प्रस्ताव 
(फवपडएंश प्रदए०४ ेट४३०ए७०ा ० 962) में भो ग्रह कहा गया है कि 
ऐच्छिक विवानन का अधिक से अधिक झाश्रय लिया जाना चाहिये। रारकार 
विवाचकों की एक सूची ग्रथवा नामिका तंयार करके प्रसारित दारदों है जिसमें 
प्रमुख मालिक (&ए90:78), श्रविक झबों के नेता, अ्थशास्तरी, शिक्षा-क्षास्‍्त्री, 
सेवा-निवृत्त जज तथा भ्रम न्यायालयों एवं अधिकररों के पीठास्तीन अ्रधिकारी 
सम्मिलित किये जाते है। सन्‌ १६६३ में मालिकों के समठनों ने ऐच्छिक विवाचन 
पर विचार करने के लिये एक सेमिनार का आयोजन किया। सब्‌ १६६४५ के 
सेमिनार में ऐच्छिक विवाचन पर फिर विचार किया गया। इस सेमिनार का 
आयोजव औद्योगिक सम्बन्धों के श्रीराम केन्द्र”! द्वारा नई दिल्‍ली में किया गया 
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था। श्रम-विदाचको की भारतीय अकादमी ने मई १६६५ मे एक “ऐच्छिक श्रम- 
विवाचन पर राष्ट्रीय कार्यशाला” ([पिक्षाणा॥ ऋणराजशात्क ० पेगेप्पांधाज 
[20७०0 हैाफराक्षाएए) का भी संगठन क्या। कैन्द्रीय कार्यान्विति तथा 
मूल्याकृत समिति भी इस विचार को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहो है 
इसके पश्चातृ, फरवरी १६६६ में नई दिल्ली मे स्थायी श्रम समित्ति (#आवा॥डढ 
[.30007 (००77॥०४) का जो रथवाँ अधिवेशन हुआ उसने केन्द्र मे एक राष्ट्रीय 
विवाचन प्रगति मण्डल की स्थापना की सिफारिश कौ। इस मण्डल का कार्य 
विवाचन के विचार का प्रचार करना था 

इस प्रकार, देझ् मे ऐच्छिक विवाचन के आन्दोलन का सिलसिला जारी रहा, 
परन्तु इस दिल्ला मे प्रगति वहुत कम हुई। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय क्षेत्र मे ऐसे 
विवादों की सल्या, जिनमे विभिन्न पक्षो से ऐच्छिक विवाचन को स्वीकार करने 
को कहा गया था, इस प्रकार थी--१६६३-४६० , १६६४-६५१ , १६६५- 
<&२५ और १६६६-८१६, परन्तु सर्म्वान्धत पक्षो ने जिन थोडे से ही मामलों में 
'विवाचन को स्वीकार किया, उनकी सख्या इस प्रकार यी-१६६३-१५६ (३४%), 
१६६४-१८५ (२५%) , १६६५-१६६ (२७%) श्रौर १६६६-१०३ (१२%) । 
इसी प्रकार, राज्यों के क्षेत्र में भी विभिन्न पक्षो ने सन्‌ १६६३ में केवल ८५% और 
सन्‌ १६६४ तथा १६६५ में &% विवादों के मामलों मे विवाचन की स्वीकार 
फिया। इस दिशा मे जो प्रगति वी रफ़्तार धीमी रही है उसका एक महत्वपूर्ण 
कारण यह है कि भात्तिको द्वारा ऐच्छिक विवाचन के विचार को झ्रभी तक हृदय 
से स्वीकार नही किया गया है । इस सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि श्रमिक लोग 
तो विवाद का हर मामला ही विवाचन के लिये सौंपे जाने पर जोर देते हैं, जब 
कि कानून के उल्लंघन अथवा हिंसा के मामले और सामान्य प्रशासनिक प्रकृति 
के मामले विवाचन को नहीं सौंपे जाने चाहियें। फिर, मालिक ऐसे मामलों में 
भी विवाचन को स्वीकार नहीं करते जिनका सम्बन्ध उन श्रमिक सधो से होता 
है जिन्हे उन्होंने मान्यता नही दी है। यह भी कहा जाता है कि ऐसे अनुभवी 
'विवाचको की कमी है जिनमे कि सभी पक्षो को पूर्ण विश्वास हो। साथ ही, 
इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि विप्रीतीय निर्येयो (?शध्षा56 8 फ्आ05) 
के विरुद्ध अपील भी की जा सके । 

अत यद्यपि यह सत्य है कि ऐच्डिक विवाचन (शगफ्ाशए &ाफपशाणा) 
अधिनिरणंय अथवा न्याय निर्णय (#0]ए0/८्व0०॥) की अपेक्षा विवादों को 
सुलमाने जा आशिक आन्या साखन है, कण ऐसा जगएा है. फि अपनी वए्ले वो 
मे, सम्भवत , यह विचार देश मे अधिक लोकप्रिय न हो । परन्तु यहाँ हम यह कह 
सकते हैं कि हमारे देझ में श्रमिक भ्संगठित है और श्रमिक सघो मे वाह व्यक्तियो 
के छापे रहने के कारण समभौता कार्यवाहियो में श्रमिक अपने मामले को प्रभाव- 
यूर्ण तरीके से अस्तुत नही कर पाते॥ अत औद्योगिक विवादों में ससकार के 
हस्तक्षेप बरने वे अधिकार को मानना ही पडेगा । निष्पक्ष विवाचन द्वारा श्रमिको 


भारत में श्रौद्योगिक विवाद रे 


के हित को ध्यान में रखा जा सकता है। इससे औद्योगिक विवादों में अधिक 
न्याय भो हो सकेगा । हडताल अथवा तालाबन्दी कोई तिडी प्रइन न. हैं। 
इनसे सारे समाज पर प्रभाव पडता है। यदि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तब 
सम्पूर्ण समाज का जीवन हो दूभर हो जाता है। भारत में दूसरे देशी की अपेक्षा 
स्थिति भिन्न है। हमारे देश मे दूसरे देशों की भाँति श्रतिक संघ भलौभाति संगठित 
नही हैं और न ही वे पश्चिम की भाँति औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के मुख्य भाग 
माते जाते हैं। भारत मे इस समय कुछ सकटकालीन गम्भीर परिस्यितियाँ है, 
जैसे- उपभोग्य वस्तुओ की कमी, ऊँची कीमते, निर्वाह खर्च की अधिकता, उत्राइत 
बढाने शौर लोगो को रोजगार दिलाने की तीव्र आवश्यकता, झादि-आदि। हम 
झ्रायोजना के दौर में है और दूसरे देशों की भाँति थम झौर पूँजी की आपसी 
कझ्ममकश और खीचातानी का तमाशा नहीं देख सकते । समय की सबसे बडी 
आवश्यवता यह है कि मासिको और श्रमिकों की आपसी बडाई को पूर्णतया 
समाप्त कर दिया जाये ग्रौर बयासम्भव अधिकतम उत्पादन करने के लिये ग्रधिक 
से प्रधिक प्रयत्न किये जायें | ग्रत कुछ मामलो मे इस समय देश में अ्रनिवार्ये 
विवाचन की श्रावश्यकता है । परन्तु यह भी ध्यात रखना चाहिये कि श्रतिवाय॑ 
विवाचत ही केवल-म्रात्र साधन नही है। यह तो राज्य का एक अन्तिम साधन है। 
इसका प्रयोग केवल उसी सप्य होना चाहिये जबकि मैत्रीपरूर्णो समभौते के सभी 
प्रयत्न ग्रसफल हो गये हो । भ्रत यदि श्रमिक और प्‌ंजीपति भौद्योगिक सम्बन्धो 
की समस्या के प्रति वारतविक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनायें तब पनिवार्य 
विवाज्न की झावश्पकता मदा-कदा ही पड़ेगी । अनिवायं विवाचन जैसी व्यवस्था 
से कोई झनावश्यक भय सही होना चाहिये। समरयसा के इस पहलू पर श्री 
ब० बी० गिरि ते अपने अगेक भाषणों से ध्यान आकर्षित कराया है और नेनीताल 
अधिवेशन मे भी, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, इसको स्वीकार कर 
लिया गया है । श्री दी० वी० गिरि के इस सम्बन्ध मे विचार महत्वपूर्ण है | जब वे 
श्रम मन्जी ये तब उन्होने श्राकाशवाणी से एक भाषण में कहा था ++ 

“इस प्रश्न पर मेरे विचार सबको भली-भाँति माक्षम है। म॑ सामूहिक 
सौदाकारी और विवादों के निषपटारे के लिये पारस्परिक समझौते मे दृढ़ विश्वास 
रखता है । मेरे विचार में प्रबन्ध यौर श्रम के बीच स्थायी सम्बन्ध उत्पन्न करने 
एवं दृढ़ तथा ग्रात्मविद्वासी श्रम झल्दोलन तिर्माण करने के लिये यही सर्वोत्तम 
साधन है ! परस्तु सम्बन्धित सभी पक्षो से विचार-विनिमय करने के परचाद में 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभी ऐसा समय नहीं आया है कि अनिवाय विवाचन 
को छोड कर हम विवादों के समभौते के लिये केवल पारस्परिक वार्तालाप पर 
निभेर रहे । पचरवर्षीय झ्रायोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये हम सब 
लोगों ने इस समय त्रत लिया है, और इससे यह वात इस समय सेल नहीं खाती 
कि हम कोई ऐसा नया प्रयोग शुरू करें जिससे औद्योगिक विवाद बढ़ जायें चाहे 
बहू अल्पकालीन ही क्यो न हो | इसके अतिरिक्त एक ऐसे समय गे ः फु 


र्स्र आम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


में कमी हों रही है और श्रमिको की सौदाकारी शक्ति स्वभावत कमजोर है , 
श्रमिकों से, अपने रोजगार को जोखिम पर श्रात्मनिर्भ र होते की आशा नहीं करती 
चाहिये | झ्रत में इस निध्कप पर पहुंच्रा हूँ कि यद्यपि इसमे कोई सन्देह नही कि 
विवादों के प्रारस्परिक निपटारे के लिये सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहित करने 
के लिये हर प्रकार के प्रयत्त करत चाहिये और धीरे-धीरे इस व्यवस्था को 
आवश्यकता के स्थान पर एक झादत सी वना देना चाहिये, फिर भी ऐसा कोई 
कार्य नही करना चाहिये जिसस श्रौद्योगिक सस््यानों में विवादों के *पटारे को 
बतमान व्यवस्था कमजोर हो जाये झ्ौर सरकार को इस समय विवादों को अधि- 
करणो को सौंपने का जो अधिकार है उससे वचित दर दिया जाये |” श्री खट्टमाई 
देसाई वे! भी ऐसे ही विचार थे। श्री नन्‍्दा दो सजा विचारधारा का उपर 
उल्लेख किया जा चुका है। श्रोगिरि ने मवम्बर १६५८ में औद्योगिक सम्बन्धो 
में पुन स्वश्चासन व्यउस्था पर जोर दिया! उन्होंने बताया कि अनिवायं विवाचन 
एव' पुलिसमैन की भांति है जो कि असन्‍्तोष के चित्त देखता रहता है और जरा-मी 
उत्तेजना होने पर पक्षो को ऐसे त्याय के लिये न्यायालय के सामने ले जाता है जो 
मेंहया पडता है और जिससे पूर्ण सम्तुष्टि भी नहीं होती। ह्वितीयप पंचवर्षीय 
आाधोजना में ब्रौद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिये पारस्परिक बातचीत, 
समभीता तथा ऐच्छिक विवाचन तथा कुछ विषम विवादों में अनिवार्य विवाचन 
की व्यवस्था पर जोर दिया गया थी। तृत्तीय पचवर्धीय आयोजना मे भी ऐच्छिक 
समभीतों औरौर ब्रनुशासन सांद्धता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और 
इस वात का सुकाव दिया है कि ऐसे तरीके खोजने बाहिए जिनसे ऐ5छक विवाचन 
के,सिद्धान्त को ग्रधिक से अधिक लागू क्या जा सके तथा सरक्तार वो उद्योग और 
दोबीय स्तर प्र वियाघको की नामिका बनाने की ओर पग उठाने चाहिए । 


उपसेहार * समस्या का समाधान च्ट्ट 


यहा यह मान भी लिया जाए कि देदा मे भ्निवार् विदाचन की आवश्यकता 
है फिर भो इसवी सफ्लता के लिए बुछ मूल बातो का होना ग्रावश्यक होगा। 
औद्योगिक विवादों की समस्या विवादों के मूल कारणो को दूर किए बिना नहीं 
सुरूकायी जा सकती । औद्यो गक विवादों की समस्या को ठोक प्रकार से समझते के 
लिए तथा उनके शान्तिपूर्ण निवटारे के हेतु विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को 
अपनाने के लिए हमे अनेक बातो को ध्यान मे रखना आवश्यक होगा । उदाहरणत 
अच्छूरी गो दए फे एक ऋ्ियात्फे 'परित्ययेश कऋप्फा झोफ्ा, शसप्यणीणक सुस्क्षा 
योजनाओं को लागू करना होगा, रोजगार के स्वर को भी ऊचा मौर स्थिर बनाता 
होगा, कार्य एवं रहने की दशाओं मे सुधार लाना होगा, आदि | विवाचको का 
ठीक प्रकार से चुनाव और एक शक्तिशाली श्रमिक सघ भो ग्रावश्यक है। राज्य 
की नीति का बही उद्देश्य होना चाहिये कि विवादों के कारणों को जितना भो हो 
सके कम बरे। मालिकों और श्रमिकों में सयुक्त रुप से और सीधी वार्ता को 
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प्रोत्साहन देने की भ्रावश्यकता हे ओर सबसे पहले सुलह व्यवस्था पर ही ओर देना 
चाहिये । परन्तु यह बात भी ध्यान में रप्पनी चाहिए कि प्रदि श्रमिकों और मालिकों 
के आपसी समभौते के परिशामस्वरूप कीमतों में वृद्धि करके दोनों पक्षों को सतुप्ट 
करने का प्रयतन किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था झल्पकालीन होगी क्योंकि 
उपभोवता अपने ऊपर अधिक भार पडने पर असन्‍्तोष प्रकट करेंगे । अतः उद्योग 
में ज्ञान्ति की रामस्या पर न केवल श्रप्रिकों और मालिकों के दृष्टिकोण से वरन्‌ 
उपभोक्‍्ताम्रो के दृष्टिकोरा से भी विचार करना होगा । इसलिए प्रत्येक उद्योग में 
सीमान्त इकाइयों को, प्र्यात्‌ ऐसी सस्थाम्रो को जिनकी उत्पादन लागत सबते 
अधिक है, उन्नत करना होग्रा, ताकि उनकी लागत में कमी हो झौर मूल्य झ्रधिक 
न बढ़ें । औद्योग्रिक विवादों की समस्या को सुलकाने के लिए केवल॑ धिघात पर 
ही अधिक निर्भर नही रहना चाहिए । मालिको और श्रमिको के बीच निकट 
सम्पर्क स्थाधित करने की झ्धिक आवश्यकता है और श्रमिकों को भौर झ्धिक 
सीमा तक प्रबन्ध कार्यो गे सम्मिलित करना चाहिये । इस समय औद्योगिक विवादों 
की रामस्या मनोवैज्ञानिक भी है । दोनो पक्षो का एक दूसरे के प्रति अविश्वास है । 
यदि मालिक श्रमिकों को उत्पादन में बराबर का साथी समभने लगे झोर उनसे 
दूर दूर रहते की वर्तमात भ्रवृत्ति को छोड दें तो श्रमिको का भ्रसतोष काफी सीमा 
तक दूर हो जाएगा श्लौर श्रौद्योगिक शान्ति भी स्थापित हो सकेगी । इस बात पर 
बार-बार जोर दिया जा सकता है कि विवादों के मूल कारणो को दूर करता 
चाहिए । डा० राधाकमल मुकर्जी के शब्दो मे, “उचित मजदूरी, सुन्दर श्रावास, 
बीमारी तथा मातुत्व हित लाभ के लिये वीमा योजना क्‍झ्रादि जैसी मानवीय मूल 
आवश्यकताग्रो को पूरा किए घिना हइतालो को बलपूर्वक समाप्त कर देने की 
नीति भ्रपताना और उनके लिए दण्ड की व्यवस्था करना श्रमिक समस्याग्रों को 
गलत ढ़ग में सुलभाने का प्रथत्त करना होगा।” अत. सामाजिक झ्ौर आधिक 
ढांचे को हमे इस प्रकार गे सम्रायोजित करने का प्रयत्त करना चाहिए कि हर 
अमिक को इस बात का झादवासन हो जाए कि उसको न्यूनतम झावश्यकताओों 
की संतुष्टि होती रहेगी, उसके रोजगार में सुरक्षा रहेगी, यदि बेरोजगारी हो ही 
जाए तो इस ग्रवधि में उसवते कोई और रोजगार मिलने की ध्यवत्या होगी तथा 
ऐसी सजपूरी में (के बह कप्ण करने के ऋषोस्य हो जाए, उसका निर्वाह होता 
रहेगा । श्रमिकों मे उचित शिक्षा और श्रमजीवी वर्ग मे उचित प्रकार का प्रचार 
होना चाहिए ताकि श्रमिक अपने अधिकारो के बारे मे ही न सोचें वस्तु अपने 
कत्तंव्यो की ओर भी ध्यान दें । प्रजातस्त्र ब्यवस्था मे अनेक कानून बनाकर और 
सरकार के भ्रधिक हस्तक्षेप से समस्या का समाधान नही हो सकता । इससे 
मस्बन्धित पक्षो को बुरा ही लग सकता है। जहा तक हो सके श्रमिकों और 
“मालिकों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयत्न करना चाहिए। कातुनी विषम- 
ताओ को दूर ही रखना चाहिए । यदि पारस्परिक सहयोग की भावना है और 
श्रमिको की श्रवस्था मे सुधार कर दिया जाता है तो कोई कारण नहीं कि 
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औद्योगिक विवाद यदि पूर्णतया समाप्त न भी हो, फिर भी, अधिक से अधिक 
कम क्‍यों न हो जायें। 

इस प्रकार के विचारों पर, जो हम पहले भो कई वार व्यक्त कर चुके है, 
श्री वी० वी० गिरि ने भी अपना मत जोरदार झब्दो म प्रकट किया है। थी गिरि 
ने औद्यो.गक प्म्बन्धो की समस्‍या पर बहुत व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया 
है । श्री गिरि की इस विचारधारा (575 #977००८४) का श्रर्थ यह है कि 
विवादों को पारस्परिक रूप स सुलभाने के प्रयत्त करने चाहियें और अनिवार्य 
विवाचन की भ्रपेक्षा सामूहिंक सौदाकारी और ऐच्छिक विवाचन को अधिक 
प्रोत्माहन देना चाहिये । श्री ग्िरि की विचारधारा बहुत उत्तम है और इसका 
स्वागत करना चाहिये । परन्तु जैसा ऊपर सकेत क्या जा चुका है अभी बुद्ध वर्षो 
तक हम सरकार के हस्तक्षेप को पूर्ांठया दूर नही कर सकते और किसी ने बिसी 
प्रव[र की अनिवायं विवाचव व्यवस्था भी रखनी ही होगी। श्री गिरि ने भी 
अपनी इस विचारधारा मे कुछ सशोधन किया था। परन्तु यह मातना पड़ेगा कि 
कभी न कभी म्ालिको और श्रमिकों में इस वात वी भावता आना बहुत जरूरी 
है कि यदि दोनो पक्षों को उतति करवी है तो उन्हें एक दूसरे को सहयोग देना 
होगा तथा अपने विवादों और मतभेदो को भश्रापस में ही सुलकावा होगा। इस 
प्रकार, एक शक्तिज्याली श्रमिक सघ आ्रान्दोलन तथा श्रमिक-प्रबन्धक्त सहयोग, 
प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग, अनुशासन सहिता, प्रादि योजनाझ्रो का देश में 
औ्रौद्योगिक शान्ति स्थापित करने में बहुत भ्रधिक महत्व है ॥ 


लः 


ग्रेट ब्रिठेन में ओद्योगिक सम्बन्ध 
॥४0098%0 र8#ा।00 ॥२ 5६४ 8शा/शताप 


सामूहिक सौदाकारी ((0६णांए४ ऐश्लएशेया।ए) 


सामूहिक मौदाझारी का विकास ग्रेट ब्रिटेन से मालिकनमजदूर सम्बन्धों की 
एक झहत्यपूर्ण विशेषता है और इस सामूहिक सौद्ांकारी को कई वर्षों तक उद्योग- 
धाम्रों की सभस्याप्रों के निवारणाये मान्यता प्राप्त होती रही है। बहुत नमय तक 
मातिको ने श्रमिकों ये इस अधिकार को स्वीकार नहीं किया कि दे झ्पने मंघों के 
पतिनिधियों द्वारा किसी प्रकार का सौदा करें और मालिक श्रमिकों में व्यक्तिगत 
रूप से ही व्यवहार करने पर जोर देते रहे । उन्नीसवी बताब्दी में यह सापास्य 
विचारधारा थी कि श्रमिक संघ प्रनुचित रूप से श्रमित्रों के व्यवितत्व में हस्तक्षप 
करते हैं पर, जैसा कि इडूलंड के श्रमिक संव के इतिहास" में बताया णा चुका है, 
श्रमिक सगठनों को काफी समय तक श्रच्छी दृष्टि से नही देखा गया ॥ श्रमिकों के 
मगठनों के विरुद्ध कई कातून बना दिये गये थे क्‍योंकि श्रमिक थर्ग का विकास नही 
हो का या। इसलिये १८५० तक सामूहिक सोदाकवारी की प्रगति की झोर कोई 
विशेष कदम भी नही उठाया गया । परस्तु १८७१ के बाद श्रमिक सध प्रान्दोलन के 
विझाम के साथ-माथ सामूहिद सोदाकारी को भो महत्वपूर्ण समझा जाने लगा 
प्रौर धीरे-धीरे यह सभाफत शक्तिशाली होता चला गया । झाण दड्भलैंड के मालिक" 
भणदूर सम्बन्धो को निर्धारित करने मे सामूर्टिक सोदाझरी का मुख्य स्थान है। 

इज्ूलंड में सामुहिक सोदाकारी का तात्पर्य उस व्यवस्था से लिया जादा 
है जिसके ग्रन्तर्गत मजदूरी और कार्य की दण्यायें एक ऐसे प्रारव्परिक सौदे द्वारा 
निश्चित होती हैं जो मात्रिकों गौर मजदूरों के सघो के बीच होता है और जिमको 
एक रामभौते या करार का €प दे दिया जाता है। इस प्रकार भागूहिक सौदाकारी 
उस अवस्था को कहते हैं जबकि ग्रनेक श्रमिक एक सौदाकार एकास के रूप में 
अपने रोजगार से सम्बन्धित विषयों पर मालिकों मे या मालिकों के किसी समूह से 
ममभौता करने के उद्देश्य से वातचीत करते हैं। किसी भी व्यक्तिगत श्रमिक से 
इस वात को ग्राद्षा नही को जा सकती कि वह असंगठित रूप से अपने लिए समस्त 
हितों को प्राप्त कर सके | वह केवल सामूहिक सोदाकारी दारा ही अनुचित प्रति- 
योगिता से अपनो सुरक्षा कर सकता है । इस सामूहिक करारों में विभिन्न विपय श्र 

१. देखिए 'इज्जुलैण्ड में श्रमिक मंघवादे! नामक अध्याय ६ । 











रस श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याए 


जाते हैं, जैसे--मजदूरी, पमयोपरि मेहनताना, छुट्टियाँ, कार्य वी दशाये, रोजगार 
की स्थिति आदि । एक व्यक्तिगत श्रमिक यह समस्त लाभ प्रात नही कर सकता 
और अस्तगठित उद्योगों मे उसको मालिकों द्वारा प्रस्तुत वी गई झर्तों को ही स्वीकार 
“अथवा अस्वीकार करना पटता है ।, यह स्थिति सामूहिक सौदाकारी में नहीं रहती 
क्योकि सामूहिक सौदाकारी का मतसैंव यह होता है कि एक ही श्रणी या स्तर के 
समस्त श्रमिक और कसी एक विशेष उद्योग के सव ही मालिक एक करार 
द्वारा बध जाते हैं। ऐसे करारो से न केवल श्रमिको को लाभ होता है वरन्‌ 
मालिकों को भी लाभ पहुँचता है क्योकि कसी भी भगड़े के समय यह सामूहिक 
करार मालिकों की भी रक्षा करते हैं। सामूहिक सौदाकारी वी सफ्लता दोनों 
पक्षों की पारस्परिक स्वीकृति और करार को वफादारी से निमाने पर निर्भर करती 
है। यद्यत्रि ऐसे करो के पीछे कोई वं घानिक मान्यता नही है तथापि इज्जलेण्ड मे 
दोनों पक्ष इनको पूर्ण वफादारी से निभाते हैं। जनमत क्भो इस पक्ष में नही 
रहा है कि क्रारो के उललघन पर किसी दण्ड की व्यवस्था की जाए। फिर भी 
समुक्‍त ऐच्छिक व्यवस्था (30ग7 ए०णांश) )/०ाग८३) वो प्रोत्साहित करने 
के लिए कुछ कावूने बनाए गए हैं। 
श्रप्ति_ सघा के दष्टिकोय से सामूहिक सौदाकारी का उद्देश्य मालिकों की 
एक्पक्षीय वार्यवाटों को रोकना होता है। इम उद्ग्य की प्राप्ति के लिए वे मालिको 
से एक ऐसे स्विदा (007740) पर हस्ताक्षर करा लत हैं जिसमे निश्चित समय 
के लिए रोजगार की दश्ाओं को निर्धारित करने और उस समय में उत्पन्न होने 
वाले भगडो कों निपटाने के लिए व्यवस्था होती है । इस प्रकार यह कहां जा सकता 
है कि सामूहिक सौदाकारी मालिकों पर नियत्रस् लागू करने का एक तरीका है। 
इस साधव से श्रमिकों को कई अधिकारों का ग्राउवासन मिल जाता है और कई 
बातो की छूट भी भिल जाती है क्योकि माल्वि फ्र स्व॒तन्त्र रुप से प्रत्येक कार्य 
नही कर सकते । यह तो स्पष्ट है कि उद्योगो मे और भलग अलग कारखानो मे जो 
समरस्याएँ उत्पन्न होती हैं उतके निवारण के लिए मालिको और मजदूरों के सगठनों 
को आपम में मिलजुल कर ही बात करनी चाहिए। श्रमिक विधान और उनको 
लाग करने की व्यवस्था तो केवल उद्योग-धन्धो को चालू रखने के लिए उचित 
वातावरण ही पँदा छूर सकते हैं। पारस्परिक समस्याग्रा का समाधान तो उत्हों 
पक्षो द्वारा क्या जा सकता है जिनका मामले से सीधा सम्यन्ध होता है। इस 
विषय में सामूहिक १ रार ही ऐसा वातावरणा उत्पन्न कर सकते हैं जिससे प्रगति मे 
सहायता फमके ५ यह सण्मीहक बकर मरीरूफ और मजदूर सये। के बीच काये मे जो 
पारस्परिक सम्बन्ध होने चाहिएँ उनकी रूप-रेखा का निर्धारस्स करते हैं और 
श्रमिकों की माँगो और मालिकों द्वाटा सुविधाएँ देने के मध्य समायोजन ला देते 
हैं । इस प्रकार यह सामूहिक सौदाकारी और करार इस बात को प्रकट करते है कि 
श्रमिक संघ आन्दोलन परिपक्‍्त ()४७/ए८) और झक्तिणाली हो गए है श्रौर 
मालिकों के दृष्टिकोण म भी परिवर्तन आ गया 


ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक सम्बन्ध र्२७ 


सामूहिक सोदाकारी का क्षेत्र और कार्य अल्येक देश में विस्तृत हुए है 
अन्तर्रोष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में गैर-कृषि उद्योगों मे 
लग्रे हुए लगभग एक तिहाई श्रमिकों की कार्य की दण्माएँ साभूहिक ,सतौदाकारो के 
द्वारा विश्चित की जाती हैं। स्विटज रलेंड मे लगभग गाबे औयो।गक ख्िक 
सामूहिक कराये के अन्तर्गत झा जाते है| दसी ग्रकार आस्ट्रेलिया, वेल्जियम, 
जमेन गणराज्प्र, जुक्जम्बर्गं, स्ेन्डेनेजयन देशों तथा ग्रेट ब्रिटेन में कम से कम 
आये श्रौद्योगिक श्रप्रिक भो इसी प्रकार सामूहिक करारों के झन्धरगंत थ्रा जाते हैं । 
सोधियत सघ और पूर्वीय योरुए के प्रजातन्त्र राज्यों में ऐसे सामूहिक करार हर 
उद्योग ससस्‍्थान में पाए जाते है और ग्रधिकाश श्रतिक इनके भ्रन्त्गत आ जाते हैं । 
अरद्धविक्रतित देशों में भो सामूहिक सौदाकारी की रीति ग्रव काफी श्रमिकों में फेल 
गई है, यद्यपि अनुपात के हिसाव से ऐसे देशो से प्रमो तक कम घछ्लमिक ही इनके 
अन्तर्गत आए हैं ॥ भारत मे हाल ही में कुछ सामूहिक करारों पर हस्पाक्षर हुए 
है। (देखिए पृष्ठ १६१) । इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता कि ऐसे करार 
भारतीय स्थितियों के वहुत अनुकूल हैं, विदेषकर जब हम झौद्योगिक विकास के 
प्ा्गे पर अग्रस्तर हो रहे है। परन्तु भारत से सामूहिक सौदाकारी उस्त समर तक 
सफल नहीं हो सकती जब तक कि यहाँ श्रमिक सघ आन्‍्दोलत को शक्तिशाली ने 
बनापा जाए, श्रमिक संधों की वाढ को न रोका जाए और मालिक श्रमिक-संपो 
को मान्यता न दे । 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि सागू'हक सौदाकारी यह बात मान कर 
चलती है कि श्रमिक संधो को मालिकों द्वारा भाग्यता प्राप्त है। अगर ऐसा नही 
होता भ्रथवा एक उद्योग में दो या उससे ग्रविक प्रतिद्वन्द्री सप होते है तब सामूहिक 
सौदाकारी विष्यिय (वी०८४४८) हो जाती है। प्रेट ब्रिटेन में श्रमिक सघ 
मालिको द्वार मान्यता ध्राप्त कर चुके है और श्रश्षि्रो में एकता है। इस कारण 
प्रेट व्रिटेस में सामुहिक सौदाकारी अत्यन्त सफल रही है और जो भी करार हुए हैं 
उत्को न केवले व्यापक रूप से बनाया गया है वरव्‌ उनमे निश्चितता और स्पष्ठता 
भी पाई जाती है और थे करार औद्योगिक सम्वन्धों के लगभग सभो पहलुओं पर 
प्रकाश डालते हैं। इसलिए दसगे कोई आश्चर्य नहीं है कि ब्रिटेन मे एक ऐसी 
समायोजित और स्वीकृत कार्य-अ्रणाली बना लो गई है जो न केवल अ्रधिकत'र 
उद्योगों पर प्रभाव दालती है, वरत्‌ जिसके अन्तर्गत बहुत बडो सह्यां में श्रविक 
भा जाते है ) ग्रत: ग्रेट ब्रिटेब के औद्योगिक सम्बन्धों के ढाँचे का श्रध्ययत उन लोगो 
के लिये बडा उपयोगी होगा जो कि भारत मे भी श्रौद्योगिक आस्ति बताये रखना 
चाहते है | इगलैण्ड मे प्रयाएँ और रीतियाँ इततो प्रभावशाली झौर महत्वपूर्ण हो 
गई हैं कि हमारे देश में श्रमिक प्र उद्योगपति दोनो ही स्वर के भ्रौर देश के हिंत 
के लिये उतका अनुसरण कर सकते है । 


सर्द श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्थाता 


इगलैण्ड में औद्योगिक विवाद और श्रमिक सघ 


इजुलैण्ड भे श्रमिक सधघो के प्रारम्मिक विकास से दो बातें सामने आती हैं- 
एक तो श्रमिकों से औद्योगिक उम्रग' अर्थात्‌ उद्योगों मे अपने स्थान बनाने की 
अभिलापा और दूसरे उनके राजनैतिक विचार । १५५० तक इज्जूलैण्ड मे भविद 
सधो ने कार्य की दशाओं में सुधार की और अ्धिवेतर ध्यान देता आरब्म कर 
दिया था। अधिकतर सघो की सदस्य सख्या महत्वपूर्ण हो गई थी। सुतह या 
विवाचन द्वारा विवादों के विपदारे के लिये व्यवस्था भी कर दी गई थी। कई 
उद्योगों में घुलह बोर्ड स्थादित कर दिये गये थे, यद्यपि विवादों के समभौते में 
इनका कार्य सीमित ही रखा गया था। ज॑मेन्‍्जसे उद्योगा व्रा विवास्त हुआ इस 
व्यवस्था का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया । इस प्रकिया में व्यापार परिषद्‌ और मालिद 
सघो के सम्मो ने काफी सहायता की । १६०० सक विवादों को निषटाने के लिये 
सामूहिक भौदाकारी फो अविक्तर उद्योगों में अपना लिया गया था। इस प्रकार 
इजलेण्ड मे_ विवादों के निपटाने में श्रमिक सो ने महल का लि व 
इस सम्बन्ध में उनके वार्यो का वर्णत हम इज्ू्लण्ड के श्रमिक सघवादे के चस्वाय 
में कर चुके हैं (अध्याय ६) ४ 


इगलैण्ड में श्रौद्योगिक विवादों वे कारण 


इज़लण्ड मे श्रमिश्षों का अथतोप ही ग्रधिक्षतर हश्ताणो का कारण है। 
अ्रमिक्ते मे प्रथतोष की भाववा इसलिए पाई जाती है वि उसके मतादुसार उन्हे 
उद्योग के लाभ मे से कम हिस्सा मिलता है। यह समस्या श्राधिक होने के साथ 
साथ भनोवैज्ञानिक भी है। जहाँ तक भौतिव उपभोग का प्रश्न है श्रमिक वी 
स्थिति प्राश्म्भ वी ब्ाधिक प्रशाली की परपेक्षा यद्यपि अच्छी तो है परन्तु फिर भी 
वह कम सतुप्ट है । श्रमिकों मे झिक्षा का विकास इस असतोष का एक कारण है। 
श्रमिक समाज में अपने स्थान तथा उचित कत्तंब्यों के वारे में पहले मे कही 
अधिक वाद-विवाद वरते है । सयुकत पूजीवादी प्रसाली (000 8007 $:00॥) 
के विद्ास ने भी इस ग्रसवोष की भावना मे चूद्धि की है। इस प्रणाली से पूंजी के 
वियस्त्रण एवं स्वामित्व मे भिन्नता झा जाती है और मालिकोंव शर्मिकोंके 
व्यक्तिगत सम्बन्ध टूट जाते हैं। मालिक और श्रमिक के जीवन के रहन-सहन कै 
स्तर में भी पूर्व को भ्रपेक्षा अब बहुत अन्तर हो गया है । श्रमिक अपनी स्थिति की 
अपने पूर्व जो से तुलना नहीं करता वरद्‌ मालिकी के वतंमान वर्ग से करता है भौर 
दोनो के मध्य की गहरी खाई को निह्ारता है। जब उसे मालिकों के वडेबबडे 
लाभाशों [शर्घात5) का ज्ञान होता है तब वह अनुभव करता है कि उससे 
उसका उचित भाग छीना जा रहा है। दह देखदा है कि विभिन्न प्रशवार वी सम्पत्ति 
के केवल स्वामित्व के कारण ही पूँजीपति कितिते आनन्द से रहते है । यद्यपि बह 
यह स्वीकार करता है कि उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुए आवश्यक है परन्तु वह 
मालिकों द्वारा उद्योग के लाभ में से एव वड़े हिस्से को हडुप जाना अन्याय 


प्रेट त़िठेस में औद्योगिक सम्बन्ध श्र 


समभता है। दो महायुद्धों से भो श्रपिकों पर मतोद॑ज्ञानिक प्रभाव पडा है और 


चह मालिकों की ही भाँति सुखपू्व क झपना जीवन ब्यतीत करने के अधिकार 
को पाने का दावा करते है । इसोलिए मजदूरी, वोनस और महँगाई भत्ते के प्रद्धतो 


, पर ही अनेक हड़तालें हुई है । 


अमिकों के भेहनताने के प्रश्न से ही कार्य के घण्दे श्रोर कार्य की दशशाप्रों 
के प्रशम भी राध्वस्धित हैं। इज्ूलैण्ड में अनेक कट संघर्ष कार्य दिवस के धण्ठों के 
कारण हुए है। समयोपरि (0स्वपंफट) का प्रेश्शाभौद्योगिक अज्ञारित का प्रमुख 
कारण रहां है, विशेषकर” उस समय जब व्यवसाय में वेरोजगारी होती है। 
मालिक अकसर वधे सर्चों में कमी करने के लिये श्रमिकों से प्रतिरिक्त घण्टो तक 
काम कराते हैं क्योंकि पारी प्रणाली सदि न हो तो नये श्रमिकों को कार्य पर 
लगाने से मशीनरी झ्रादि पर भो प्रतिरिकत घन व्यय करना पड़ता है। श्षमिक 
सममोपरि का विरोध करते है क्योकि उससे कम घण्टे कार्य करने से जो सुविधा 
मिलत्ती है उसका ग्रन्त हो जाता है श्रौर उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पछ्ता है। 
इसके सतिरिक्त समयोपरि के न होने से भधिक श्रमिक रोजगार पा सकते हैं । 

इंगलेण्ड में अनेक हडताले इस कारण भी हुई हैं कि मालिकों ने श्रमिक 
संघों को उचित तथा क्षमतापूर्ण (ए०7एुथा८्ता) सौदाकारी समठत के रूप में 
मान्यता देने से इन्कार कर दिया है। उदाहरणत: रेलबे श्रमिकों को काफी लम्बे 
समय तक संघर्ष फरना पड़ा, तेबेकेही जाकर रेलवे कम्पनियों ने उनको पूर्ण 
मान्यता प्रदान की । परन्तु म्ौद्योगिक अ्रशान्ति का यह कारण अ्रव विश्वेष महत्व 
नही रखता क्योंकि मालिक झव ्मिको के उनके संघो द्वारा बातचीत और सौदा 
करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं। भ्रब मालिक देश में शविशाश्ाली श्रमिक 
संघ ग्लान्दोलत की उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकते।._ 

इगलैग्ड में औद्योगिक अ्रशान्ति का एक और कारण कुछ उत्साही श्रमिकों 
का उद्योग के प्रबन्ध मे भाग लेने की इच्छा है। वह उस व्यवस्था से सस्तुष्ट 
नही है जिसमे श्रमिकों का स्तर अधीनस्थ (590०९|७००) हो जाता है, उनके 
व्यक्तित्व का लोप हो जाता है और इस प्रकार उन्हे झपती प्रतिभाओ्रो के विकास 
छा अवसर नहीं मिलता । उतका उद्देश्य हड्तालों के माब्यम से पूंजीबादी प्रणाली 
को पूर्णतया समाप्त कर श्रमिकों का नियल्‍्त्रण स्थापित करना है। श्रमिकों के 
स्पर को 'दास-मजदूर' (४४७४० ४३४८) की स्थिति से ऊंचा उठाना उनका लक्ष्य 
है। इस विचारों के परिणामस्वरूप अनेक मौद्योगिक विवाद हुये है। यदि ब्रिटिश 
लोग क्रान्तिकारी विचारों के विरोधी त होते तो इनका प्रभाव और भी ग्रधिक 
होता। किन्चु इगलण्ड में सम्भवतः कुछ साम्यवादियों को छौडकर प्रन्य कोई 
भी अधे-व्यवस्था के वर्तेमान स्वरूप को नष्ट कर श्रमिकों के नियन्त्रण के पक्ष में 
नही है 7 हि 

२. प्रोफेसर पीगू के अ्रवुसार झौद्योगिक सतम्ेदो के वर्गोकरण का उल्लेख 
पृष्ठ १५१-१४२ पर दिया गया हैः 





कक श्रम समस्यायें एवं समाज वल्यारा 


औद्योगिक विवाद सम्बन्धी विधान 

यद्यपि इगलैण्ड मे औद्योगिक विवाद सम्बन्धी विधान एक झताब्दीसेभी 

अधिक पुराना है परन्तु १६६६ के पूर्व जो भी विधान बताये गये थे उनमे अधिक 
उलाह नही दिखाया गया था और इस कारण माविक श्र मजदूरों के बीच जो 
खाई धीरे-धीरे उत्पन्न होती जा रहो थी उसको कम करने में इन विधानों से 
अधिक सहाउता प्राप्त नही होती थी । १८२४ के झ्धिनियम के ग्रन्तर्यंत 'जस्टिसेज 
आफ पीम” (750:65 ण॑ 9९४०८) को स्वेच्दापवंक मजदूरी निर्धारित करने का 
अधिकार दे दिया गया था! १६६७ और १८७२ के अधिनियमों में यद्यवि 
मुलह बोडों की व्यवस्था की गई थी परन्तु इनकी स्थापना वी ओर कोई विशेष 
पप्म तहीं उठाया गया था । १८६४ में प्रकाशित श्रम झ्रायोग की रिपोर्ट की 
सिफारिश के भ्राघार पर १८६६ के सुलह अधिनियम (000लाशाता औ०) 
पारित क्या ग्या। इनमे सुलह के एच्छिक सिद्धान्त पर जोर डाला गया था। 
सुलह वा ऐच्किक भिद्धान्त ब्रिटिश विधान की अपनी एक निराली विद्येपत्रा रही 
है। जहाँ सुलह वोड नहीं बताये यय थे, वहाँ मालिकों को ऐसे बोर्ड स्थापित 
करनत के लिये प्रात्माहित क्या गया | 'दोईं आफ ट्रेड (प०भप ० प्र90०) को 
मध्यस्यत्ता वन्‍्ने वार अिकार था। किसी मो एक पक्ष वी प्रार्थथा पर बोर्ड 
समभीौताशार दो ओर दोनो पकश्षोवी धार्थना पर विवाचक को तनियुतत्त कर 
सकता था| ग्र्यपि बोर्ड के निग्पय को मानना वैधानिक रुप से बाघ्य नहींथा 
परस्तु फिर भी आशा की जाती थी कि सामान्यतः दोनों पक्ष निर्णय वा भ्रादर 
बरगे। 

१४६८ छा अधिनियम केवल साथारण रूप से सफ़ल रहा । पजीइ्वत सुलह 

ब्रोटों वी संख्या घीर-धोर चढइने लगी। हडताल ग्रौर तालावन्दो को रोडने में 
बोर्ड ब्राफ टूड का काफी हाथ रहा । १६०७ में एक स्थायी विवाचन न्यायात्रय 
(६०्णा ण॑#:0धथा०7) की स्थापना की गई और इसके तीन बर्य पश्चात 
श्रौद्योगिक पा पर (760 फछाओ (०००४०)$) दनाई गईं। ऐसो परिपदे जिनका 
अध्यक्ष एक न्‍्यायी अधिकारी होता था। मातलित्रों और कर्म चारियो की संयुक्त 
सस्या थी और इनका मुर्य कार्य बोईड आफ ट्रड को सुलह ओर विवाचन कार्यों मे 
सहयोग और महायता देता था । इतना होते हुए भी १६९१४ के युद्ध से पूर्व राष्ट्र- 
ब्यापी हृटलालें हुई झ्ौर उनको सुलकने के लिये ठत्कालोन व्यवस्था : बूणेवया 
असफ्ल मिद्ध हुई । हा 

बुद्ध के परिणामस्वरूप नीति में ठुछ समय के लिये परिवर्तत हुम्मा । समय 
की आावश्यकतांग्रों के कारण ही १६१५-१७ के “म्यूनिशन आफ वार णक्ट्सोँ 
(/एण।।०5 रण १४वा 8०३3) प्रारित किये गय जिनके अन्तगंत हटतालो को अवैध 
धोधित कर दिया गया तथा विवाबन बोर के निर्णयों को माठना देघानिक रूप 
से अनिवायं कर दिया गया। परन्तु इतना सब होन पर भी उुद्धकाल में हो 


ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक सम्बन्ध श्३१ 


औद्योगिक अशान्ति दृष्टिगोचर होने लगी। फलतः अकबर १६१६ में रारकार ने 
हिटले समित्ति (शका८+ एटण्राग्भा००) नियुक्त की । इसने संगठित उद्योगों में 
संयुक्त ग्रौदोगिक परियदों (उलंगा 70572 ए०एक्‍थ५) के निर्माएं, झाधिक 
झूप शे संगठित उद्योगों के लिये मालिक मजदूर समितियों (शणा:& ए०ग्राशभो- 
६०६४) के विर्मोण और असगठित उद्योगों में मजदूरी के नियम्त्रण करने की 
सिफारिश की । समिति ने विभिन्न उद्योगो में ऐच्छिक रूप से राष्ट्रीय सयुकत स्थायी 
औद्योगिक परिषदो [्रि्राणएव] उर्जण+ डाग्राताए8 ॥0005प8 0०ए7तो5) 
और विभिन्न क्षेत्रों के लिये जिला परिषदो [छिंशा'ण (०फाथा$) के स्थापित 
करने की भी प्लिफारिश की । राष्ट्रीय संयुकत परिषदो का कार्य सामान्य नीति! 
(७७७७०७ ?0०॥५०)] से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना था और जिला 
परिपदों का कार्यक्षेत्र स्थानीय प्रश्नो से सम्बत्धित था और मालिक-मजबूर 
समितियों के कार्य उन विषयो से सम्बन्धित थे जो किसी विधेष उद्योग सस्या के 
पान्तरिक (7८730) सम्बन्धो और कार्यो पर प्रभाव डालते थे । 


१६१६ भें सरकार ने श्रौद्योगिक न्यायालय अधिनियम (]700&0) 
(०7४७४ 8९.) पारित किया जो ट्विब्ले समिति के सुझावों को मानकर बनाया 
गया था । इसे समिति ने झनिवाय विवांचन विधि का धोर विरोध किया था ग्रौर 
वेतेमान व्यवस्था को ही जारी रखने का सुकाव दिया था जिसमें मालिक औ्ौर 
श्रमिक स्पय ही समभझोते करते थे और अपने मतभेदों को पारस्परिक रूप से 
निवटा लेते थे । अधिनियम के अ्रन्तर्गत एक स्थायी झ्ौद्योगिक न्यायालय ($आएँ- 
पड़ पधाव८शां६। 00070) की स्थापता भी की गई। इस न्यायालय में मालिको और 
अ्रभिकों के प्रतिनिधि तथा अन्‍य स्वतस्त्र व्यक्ति थे और यह सब श्रम मन्त्रालय 
द्वारा मनोनीत किये जाते थे। दोनो पक्षो की सहमति से कोई भी विवाद इस 
न्यायालय को सौपा जा सकता था। इगलेण्ड में इस न्यायालय मे विवाशे को 
सुलभाने की दृष्टि से उपयोगी कार्य किया है । अधिनियम के झग्तगंत श्रम गन्ना" 
लगे को यह अ्रधिकार था कि वह किसी भी विवाद की जाँल करने के लिये जाँच 
न्‍्यायालय (०८४ ० एापण्ं9) स्थायथित कर दे और जाँच की रिपोर्ट भी 
प्रकाशित कर दे । पिछले युद्ध के समय जियादो को सुल्रक्ताने की दृष्टि से 'रोजपार 
और राष्ट्रीय विवाचन आदेश! (खाए्ञ0०ग्राल्ाई बाएं वजन 8707 
077८7) के अन्तर्गत एके रेष्ट्रीय विवाचन श्रधिकरण []ए8७०8 #फ्ांप्रआां०ए 
गपंणणय॥।) की स्थापना की गई। इसके अत्तर्रठ उस समय तक हुइतालो और 
तालाबन्दियो को अवध घोषित कर दिया गया जब वेक कि कोई भी विवाद अग 
भल्त्री को प्रस्तुत नही किया जाता और बह २१ दिल के ग्रन्दर-अन्दर ग्मझीता 
नही कर पाता | सर्वप्रथम सामूहिक सवुक्त व्यवस्था छे परापर्स लिया जाना जरूरी 
था और इसके निर्णप की महत्ता गो विवाचद निर्णय जैसी हो सरानी गई थी। 


$ ७७" का आफ 0 आस अं 7 कक मर 


इस प्रकार इगर्ल॑प्ट में सामुहिक सौदाकारी की व्यवस्था युद्ध-वाल मे भी कार्यान्वित 
होती सही । 
दिवादों के निपटारे का ऐच्छिक ग्राधार 
(एणणा।शजए घ885 ० $९६थाशा।) 

इगर्लण्ड में वत्तमान समग्र मे भी औद्योगिक सम्बन्धों की व्यवस्था मुख्य रूप 
से एच्ठिक आधषार पर स्थापित है। कुछ ही मामलो में सरकारी व्यवस्था इसके 
पूरक के रूप में दी जादी है। औद्योगिक सम्बन्धों की व्यवस्था श्रमिकों श्रौर 
सालिका के सगठनों अर्थात्‌ मालिको के सघ शोर श्रमिक सघो पर निर्भर है। यह्‌ 
संगठन श्रमिकों के कार्य की ज््तों और अन्य मामलो पर विचार-विभर्श और बात- 
चीत करने है | बुछ विपयो में तो यह वार्ता, अगर आवश्यकता हो तो, केवल सघो 
की सभा बुला कर हीं को जाती है। प्न्य विययों के लिये एक स्थायो ऐक्छिक 
सदक्त ध्यवस्था वी गई है। साधारणत यह व्यवस्था सामने श्राने वाले प्रइनों को 
सुलभाने के लिये पर्याप्त है। परन्तु उन विवादों के लिये जिनका निपटारा इस 
अगर नहीं हो पाता, स्वतन्त रूप से विवाचन के लिये प्रस्तुत करने की भी व्यवस्था 
है। वुछ विश्वेप व्यवसायों में, जहाँ मालिको और श्रमिकों के ऐच्छिक सगठतों का 
इतना विकास मही हो पाया है, कि वह इस प्रकार के मामलो को सामूहिक 
सौदाकारी द्वारा निंवटा लें या इस प्रकार होने ताले सममझौतो को लागू कर सके 
वहाँ ऐमे मामला को निवटाने के लिये दाजकोय कानूनों द्वारा व्यवस्था की गई है। 
इस उद्दृव्य की प्राध्ति के लिये मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था सम्वन्धी अनेक 
अधिनिमम भी पारित क्यि गये हैं । 

जैसा कि ऊपर वहा जा चूका है, इगल॑ण्ड मे मालिको और श्रमिकों के सघ 
सामूहिक सौदाकारी और औद्यो/गक सम्बन्धों के दृष्टिकोण से वहुत महत्वपूर्ण हैं। 
इपलूण्ट म अधिकतर मालिक, सालिक-सथो के सदस्प हैं । इनसे से अनेक सघ कापी 
समय म बे ग्रा रह हैं। साथारणतया सघ ओऔ्रौद्योगिक आधार पर संगठित किये 
गये हैं। इनम स कुछ तो स्थानीय हैं और कुछ राष्ट्रीय झ्राधार पर बनाये गये हैं । 
“ब्रिटिश एम्प्लायर्स कन्फ्डरिशन' [छागाआ #काछा०एलन्डा (ए०पक्विटाबपणा) 
मालिक सघा को बेन्द्रीय सस्या है और इससे अधिकतर मालिक सघ और सगम 
सम्बद्ध (8॥3/60 ) है । यह संगठित मालिकों और श्रमिकों के आपसी सम्वन्धो 
मे, मालिकों के हितो को ध्यान में रखकर कार्य करती है। जहाँ तक श्रमिक सघो 
वा सम्बन्ध है; अधिकतर श्रमिक सघो म संगठित है । इनके विकास और कार्यों 
का वर्शोन “इसलैण्ड मं श्रमिक सघवाद' नामक अध्याय मे पहले ही क्या जा चुका 
है । 'ट्रड यूनियन वाँग्रस' श्रमिक सघो दी केन्द्रीय सस्था है और इसरो अधिकतर 
श्रमिक सघ सम्बद्ध हैं।॥ सरकारी विभाग्रो व सम्रठित मालिकों और श्रमिकों के 
प्रतिनिधिया वे वीच उनके हितों को व्याप्त रूप से प्रभावित करने वाले विषयों 
पर परामझ करने के लिये “ब्रिटिश एम्प्लायसस॑ कन्फ्डिरेशना और “ट्रेड यूनियन 
कग्रेस' को सरकार द्वारा मुख्य मस्या के सर्प में मान्यता प्राप्त है । 





ग्रेट ब्रिटेन गे औद्योगिक सम्बन्ध ररे३ 


संयुक्त औद्योग्कि परिषदें (जज प्राताका ए०णाणो5) 

जहाँ तक ऐस्छिक संयुक्त वार्ता व्यवस्था का सम्बन्ध है, यह देखने में आता 
है कि रोजगार की बर्तो और दरशाओं को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर 
सम्बन्धित मालिकों और श्रत्िकों के सगठन द्वारा तदर्थ (७8 90०) रूप से विचार 
किया जाता है और प्रन्य मामलों के लिये संयुक्त औद्योगिक परिषदों के रूप में 
स्थायी संस्थायें है और उनका कार्य. इस प्रकार के मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर 
संयुक्त रूप से विचार करना है ॥ इनकी स्थापना “हिटले समिति! की सिफारिशों 
और १६१६ के 'आरौद्योगिक न्यायालय अधिनियम” (]7रवडड्राश ए०घरॉड #०) 
के परिणामस्वरूप हुई है। इग समय इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या २०० है। 
इनमें उद्योग के दोनो पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं श्र कुछ मामलों मे एक स्व॒तन्त 
अध्यक्ष भी होता है । इनके कार्यो में बहुत भिन्नता होती है । कुछ संस्याये केवल 
मजदूरी के विषय पर ही बातचीत करती है, श्रोर कुछ महत्वपुर्ण संस्थायें उद्योग 
के हिंतो को प्रभावित करने वाली अनेक बातों पर विचार करती है | यदि तिपटारे 
की शर्तों पर समभौता नही हो पाता है तब वहू अपने विवाद को किसी स्वतन्त्र 
विवाचक के सम्मुख रखने को भथवा १६१६ के भऔद्योगिक न्यायालय मधितनियम 
के अन्तर्गत किये गये ग्रन्य किसी साधन को अपनाने को सहमत हो जाते है । 

अनेक उद्योगों में इसी प्रकार के अबन्ध जिला और कारखाना स्तरों 
(ए%ऋपपंणध बफ़0 कटा०7७ 7,०/७१४) पर है जहाँ मामलो पर दोनों पक्षों के प्रति 
तिधियों द्वारा या तो तदर्थ (80 ४००) रूप से विचार किया नाता है ग्रथवा 
जिला संयुवत भौद्यो गिक परियदों या ऐसी ही रास्थाझ्रो या मालिक-मणदूर परिषदों 
द्वारा की गईं किसी नियमित व्यवस्था द्वारा बिचार होता है। इस प्रकार की 
सरथाएं राष्ट्रीम स्तर पर किये गए समझोौतो को अपने जिले या कारखाने में लागू 
करने के प्रशय पर विचार करती हैं, परन्तु साधारएतया इन्हे राष्ट्रीय रमभोतों 
को क्षर्तो में परिवर्तत करने का अ्रधिकार नहीं है। ये नई समस्याश्रों पर भी 
वियार करती है परन्तु यदि जिला अ्धवां कारखाना स्तरों पर उतवंग कोई हल 
नहीं निकलता तेब उनको राष्ट्रीय संस्था को सौप दिया जाता है । 
इगलेण्ड मे मालिक-सजदूर समितियाँ 

(एा०फ$ एजाएं॥॥0०5 ॥ पाष्टोक्षात) 


इगलेण्ड में मालिक-मजदुर समितियों की स्थापना के अवेक उद्देश्य रहे 
है । अमिक मालिक-मजदूर समितियों को प्रबन्ध में हिस्सा लेते का साधन मानते 
है । मालिकों के विचार से ये समितियाँ अशान्ति को कम करने झौर कारये- 
कुशलता को बढाने का साधव हैं। उचित रूप से संगठित मालिक-मजदूर 
समितियों से श्रमिकों को बहुत लाभ होता है। अत्येक संस्थान में मजदूरी एवं 
कार्य के बण्टो आदि विययों से सम्बन्धित विवादों को तुरन्त ही सुलक्ाया जा 
सकता है। इन समितियों द्वारा रोजगार और कार्य की दक्षाप्रों से सम्धन्धित 


रेड प्रश्न समस्याये एवं समाज वल्याए 


प्रन्य दिपयो पर भा विचार क्या जाता है। परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं 
जहाँ श्रमिकों को प्रवन्‍्ध मे वास्तविक सूप स भाग मिला हो । जहाँ तक सीति- 
निर्धारण में श्रमिकों के सहयोग का प्रश्न है उसका अस्तित्व लगभग है ही नही [ 
जित श्रमिकों ने इस उद्देय से श्रमालय समितियों का निर्भाण किया था, 
साधारणतया उन्हे निराश ही होवा पडा । यह वात उल्लेखनीय है कि शुरू शुरू 
में श्रमालय समितियों और श्रमालय प्रतिनिधि समितियों का श्रमिक सधो द्वारा 
अपनी गतिविधियों के पूरक के रूप में समर्थेन किया गया था परन्तु वाद में जब 
श्रमालय प्रतितिधि ग्रान्दोबन प्रभावश्वाली हुआ तो श्रा-क सघ इनके विरोधी हो 
उठे जिमवे कारण यह ग्रान्दोलय १६१८ वे वाद ऋसफ्ल हो गया । वर्तमान समय 
में श्रमालय समितियाँ श्रमिक सघो से मिलकर अपना कार्य सुच्ारु रुप से 
कर रही हैं पौर इन्होने विदादों को तत्काल ही सुलमभाने वी स्वस्थ परम्परा वी 
विकास किया है। श्रमिका की सुरक्षा और बल्याण के लिए भी इन्होने भ्रच्छा 
कार्य क्या है। ग्रट-ब्रिटन की प्रौद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था में उनका अब 
एक मुस्य स्पान है । 
मजदूरी को नियन्त्रित करने वाली व्यवस्था 
(१४९९ ए९९०७४(प५९ (६०८७०६:५) 
इगलैण्ड मे मजदूरी को वंघानिक रूप से भी नियन्त्रित करने की ध्यवस्था 
है। अनेक उद्योगों में जहाँ श्रमिकों और मालिबो के सगठन की कमी के कारण 
ऐच्छिक रुप से पारस्परिक बातचीत का प्रवन्ध नहीं हैंया यदि है तो वह 
अपर्याप्त है, वहाँ कुछ वैधानिक विवायो (8087007ए 806:65) की स्थापना को 
गई है जिन्हे मजदूरी निर्धारण परिपद्‌ (१४०४० 0०प८्णथा) और मजदूरी निर्धारण 
योर्डो (४०७४० 8०4०5) के नाम से जाना जाता है । इनमे मालिकों और श्रमिकों 
के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बुछ विशेष स्वतन्त्र व्यक्ति भी होते हैं। इत निबायों 
से सम्पत्बित मन्‍्त्री को जो साधारणतया श्रम सन्‍्त्री होता है, मजदूरी की न्यूनतम 
शर्तों और दक्ाओ के लिए सुझाव देन का अधिवा र है। मन्‍्त्री को इन न्यूनतम 
दक्शाओं और झर्तों को वेघानिक रुप देने का अधिवार है। लगभग २०-३० लाख 
अभिक्तो के रोजगार की दक्षाओं का निर्धारण एसी ही वंघानिक ब्यवस्था द्वारा 
होता है । १६४५ के मजदूरी परिपद्‌ श्रधिनियम (जश86६ 0०णाण! #&०) 
हार भी मजदूरी निर्धारित करन वाली इस व्यवस्था वी स्थापना वी गई है। 
अनेक उद्योगों के लिए झो अधिनियम दनाएं गए हैं, ज॑ते--- १६४८ में कृषि कार्यों से 
मजदूरी निर्धाटण के लिए (68प्रलणाण४&! 0४४४८ 80०), १६३८ में सडक 
यातायात के कार्यो मे मजदूरी निर्धारण दे लिए (छे०३0 स्)०8०४ फ3ए०5 
३०), १६४३ में भोजनालयो में काम करने वालो की मजदूरों निर्घारण के लिए 
((शला०8 ०३९४ 8०), आदि । इन सब में न्यूनतम मजदूरी वी व्यवस्था है ! 


ग्रेट ब्रिडेन में औद्योगिक सम्बन्ध सब्र 


राज्य द्वारा सुलह और विवाचन व्यवस्था 

(शव्राए एगार्माश्वंणा भाप &ाजिंधनाणा) 

सरकार की ओर से सुलह, बिवाचन ओर जांच की भी व्यवस्था की गई 

है । १८६६६ के सुलह अधिनियम (0०एथग्रावए्ा 6०) और १६१८ के औद्योगिक 
न्यायालय अधिनियम (गाठए्ागरेण!ं 0०था5 8०) के अन्तर्गत श्रम मन्‍्त्री को यह 
अधिकार है कि सदि ऐल्छिक सुलह व्यवस्था द्वारा औद्योगिक विदादों का निपटारा 
न किया जा सके तो वह उद्योगों को विवादों के निपटारे में सहायता करें। इन 
अधिकारों का उद्देश्य ऐच्छिक साधनों और संयुक्त व्यवस्था को दवाना नहीं वर 
पूरक करना है। सुजह व्यवस्था द्वारा उद्योगों को सहायता देने के लिए सुलह 
अधिकारियों की व्यवस्था है जो श्रम मन्त्रालब का एक भाग है। इन सुलह 
अधिकारियों का काये राष्ट्रीय पैर जिला और कुछ विपयो में कारखाना स्तर 
पर मालिकों और श्रमिकों के श्रापसी सम्वन्धो को ध्यान में रखता है झौर यदि 
श्रमिक और मालिक चाहे तो पारस्परिक वार्तालाप और वाद-विबाद हारा उनके 
बिबादो का निपटारा करने म सहायता देना है । जिन बिवादों को इस प्रकार से 
नहीं निपटाया जा राकता उनको यदि सम्बन्धित पक्ष चाहे तो ऐच्छिक विवायन 
के लिए सौंपा जा सकता है । यह विवाचन या तो एक विदाचक द्वारा या एक 
तदर्थ (80 ॥0०) विवाचत बोडे द्वारा या औद्योगिक न्यायालय द्वारा, जो १६१६ 
के औद्योगिक न्परायालय अधिनियम के अ्रन्तगगेत एक स्थायी अधिकरणश के रूप में 
स्थापित हुआ है, किया जाता है ! युद्धकाल के संकटकालीन (हाशशए०॥०५) पग 
के रूप में यह उपदन्ध बनाया गया था कि विसी भी पक्ष द्वारा मन्त्री को भ्रस्तुत 
किये जाने दाले मामले को राष्ट्रीय विवाचन ग्रधिकरण को सोपा जा सवता था 
अ्रौद इग़के निर्णयो का सम्बन्धित पक्षों प्र लाधू करना श्रनिवार्ं था। यह 
व्यवप्था १६५८ तक चलती रही जवकि उस बर्ष नवम्बर में श्रधिकरणों को 
समाप्त कर दिया गया, यद्यपि श्रमिक सघ के नेताप्रो ने इसका विरोध किया 
था । अब १६५६ के रोजगार की शर्तों और दश्चाझ्रो से सम्बन्धित अधितियम 
(पृक्षाण ढा0 ९०चर०ंद्वएवड ण॑ हेगए0:्ग्राथा। 4८. के ग्रन्त्गंत श्रमिकों के 
प्रतिनिधि संग्रठन ट्वारा श्रम्त मन्‍्त्री को यह रिपोर्ट टो दवा सकतो है कि उसके 
व्यापार या उद्योग में कोई विज्ेप मालिक रोजगार की ऐसी शर्तों और दश्चाओं 
को कार्पान्वित नही कर रहा है जितका आपस मे निर्णय हो चुका है या जिनके 
लिए कोई विवाचन निशांव दिया जा चुका है या जिनको गान्यता प्रात है। यदि 
सासले का निपटारा बटी हो पाता तो श्रम मन्‍्द्री को उत्ते औद्योगिक न्‍्यायाजय 
की सोपना पडता है | मालिकों को रोजगार की दार्तों झौर दक्षाओं को भतवाने 
क॑ लिए स्यायालय द्वारा विवाचन निरझंय दिया जा सकता है। यह निणेय 
रोजगार सविदा की एक निहित झते के सप में मान्य हो जाता है ॥ श्रम मन्त्र 
को यह अधिकार भी है कि वह उन विवादों के लिए जो हो चुके हैं, या जिनके 
होने की सम्भावना है अथवा जिनकी उपयेक्त सामने द्वारा सरलता से सुलभने 
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की आ्ाशा नही है, जाँच न्यायालय था जाच समिति की स्थापना कर दे। इन 
निकायो (800०72७) की रिपोर्ट मुख्यद ससद और जबता की सूचना के लिए होती 
है । यद्यवि रिपोर्ट को कसी पक्ष के लिए मानना झनिदारय नही है फिर भी इन 
रिपोर्टों की द्विफारिशों को विवादों के निबटारे का आधार समभेकर स्वीकार 
कर लिया जाता है। 

इज्डूलैण्ड मे श्रमिकों और श्रमिकों के सम्वन्वों को प्रभावित करने वाले 
विधयो पर विवाद करने के लिये सरकार और उद्योग में पारसप रिक्त सम्पर्क भी 
रहता है। दोनो पक्षो के सामान्य हितो के विपयो पर सरवार सभी स्तरों पर 
विचार करने के लिये श्रमिकों और मालिको के प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क बनाये 
रखती है! स्थानीय और जिला स्तर पर श्रम मत्रालय के सुलह अधिकारी उद्योग 
के दोनो पक्षो के प्रतिनिधियों के सम्पर्क भें रहते हैं । राष्ट्रीय स्तर पर विभाग के 
अधिकारी पारस्परिक सम्पर्क दनाये रखने वाले अधिकारियो के रूप मे निमनरा 
प्राकर ग्रथवा सौजन्यता के नाते से सयुक्त औद्योगिक परिषदों की सभाझ्रों मे 
उपस्थित होते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार परिषद्‌ के माध्यम से सरकार व 
"ब्रिटिश एम्प्तायस कॉन्फैडशन' और 'ट्रेड यूनियन काग्रेंस' के बीच परामझ करने 
की स्थायी व्यवस्था भी है| इस राष्ट्रीय. सयुक्त सलाहकार परिषद्‌ (शएणावं 
गण 86ए507ए ए०णाणा) की स्थापना १६३६ में की गई थी। इसमे दोनो 
पक्षो का प्रतिनिधित्व होता है और इसका कार्य सामान्य हित के प्रश्नों पर 
सरकार को सलाह देना है । 

उत्पादन सम्बन्धी सभी विपयो पर कारखाना स्तर पर उद्योग में संयुक्त 
रूप से परामर्श करने की व्यवस्था की गई है। वहुधा विपयो पर सयुक्त रूप से 
विचार किया जाता है जो अनौपचारिक (707708) रूप से होता है, विशेषकर 
छोटे कारखानो मे ऐसा ही होता है । कुछ अन्य उद्योगों में ऐसे विचार विमर्श कुछ 
समुक्त निकायो (800४8) द्वारा होते है जो कारखाना, जिला झौर राष्ट्रीय हर 
स्तर धर स्थापित कर दिय भय हैं। ये संयुक्त निकायें रोजगार की शर्तों और 
दशाप्रो के वारे मे विचार और समभौना कराने का प्रयत्न करती है, और उत्पादन 
से सम्बन्धित विषयो पर भी विचार करती हैं । भ्रनेक अन्य उद्योगो मे इन मामलों 
पर विचार करने के लिये सयुक्त उत्पादन समिति अथवा मालिक भजदूर परिषद्‌ की 
अलग से व्यवस्था है। इनकी स्थापना कारखाना स्तर पर की जाती है और इनमे 
उन मामलो को सम्मिलित नहीं विया जाता जिन पर सामान्य बार्तौलाप व्यवस्था 
के प्रत्तमत विचार किया जाता है। इन सबुक्त उत्तादद सस्तियों का सगठत मभिन 
भिन होता है, और कुछ उद्योगो मे आपसी वार्तालाप की सामान्य निकायो द्वारा 
राष्ट्रीय स्तर पर इनको विर्यान्त्रत किया जाता है। 
इंगलैण्ड मे झ्ौद्योगिक झान्ति की स्थापना के लिए 
की गई व्यवस्था की प्रमुख विश्येपताये 

इस प्रकार ब्रिदिश औद्योगिक व्यवस्था की मुख्य विज्ञेपता यह है कि 
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विवादों की प्रारम्भिक ग्रवस्था में ही शिकायतों को दूर करते का अवयर मिलता 
है | इड्धलै में औद्योगिक सम्बन्धों की सम्पूर्ण व्यवस्था का आयार ऐच्तिक है । 
वहाँ पर दोनो पक्ष एक दूसरे के दृष्टिकोणो को समभवे का प्रयत्न करते हैं. झौर 
अपने सामान्य हितों को भी मान्यता देते हैं । इस कारण इज्ूलैण्ड मे पिल्लते बीस 
वर्षों में हडताल और ठाल्ावन्दी बहुत ही कमर हुई हैं । पिछले कुछ वर्षों मे हुई 
कुद्ध गम्भीर कामबन्दियों (3:097889$ ० ज़०7५) के बावजूद १६३२ से १६५६ 
तक ग्रौसदन केवल २२:२५ लाख कार्य दिनों की क्षति हुई जबकि १६१० से १६३२ 
तक २३ वर्षों में २१० लाख कार्य दिनों की क्षति हुई थी । 

सक्षेप भें हम कह राकते है कि इंगलंण्ड में औद्योगिक-शास्ति स्थापित करने 
के लिये भिम्नलिद्थित व्यवस्था हैः--(१) मालिकों और श्रमिको में सामूहिक 
सौदाकारी द्वारा किये गये संयुक्त ऐच्छिक समझौते और करार, (२) मालिको और 
श्रमिकों के प्रतिनिधियों भें औद्योगिक परिषद द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय प्रौर स्थावोय 
स्तरों पर संथुक्तर रूप से प्रौद्योगिक वार्ताबाप, (३) प्रत्येक सस्थाने में मालिकों 
और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की मालिक-मजदूर समितियाँ, (४) ऐसे उद्योगों में, 
जहाँ सघ कमजोर हैं, स्यूततम मजदूरी निर्धारित करने के लिये वैधानिक मजदूरी 
निमन्‍्त्रण की व्यवस्पा ($व्रातगए पबएुल एल्छुए॑आए8. ४ब०ए४0श३), 
(५) यरकार द्वारा सुलह, विधाचत ओर जाच तथा युद्ध काल में अतिवार्य विवाचन 
की व्यवस्था, (६) श्रमिको और मालिकों के पारस्परिक सम्बन्धो पर प्रभाव 
डालने बाले विपयो पर सरकार और उद्योग में पारस्परिक सम्पके बनाएं रखने 
की व्यवस्था, (७) कारखाना स्तर पर उद्योग मे सयुक्त परामर्श व्यवस्था । 


ग्रेंट-ब्रिटेन के श्रनुभव झौर भारत 


कुछ लोगो का ऐसा विचार है कि डंगलंण्ड की भांति औद्योगिक विवादों के 
डिपयों पर राजकीय हस्तक्षेप यथासम्भव कम होता चाहिये और विलम्ब करते की 
अपेक्षा प्रारध्मिक अवस्था में ही तर्क द्वारा मतभेद दूर करने के तरीके क्षो प्रोत्सा- 
हिंत करना चाहिये । भारत मे झ्रव तके श्रमिक सघों ने औद्योमिक विवादों के 
सुलभाते मे कोई विशेष योग्य नही दिया है जवकि प्रेट विटेन के प्रौद्योगिक सम्बन्धों 
के वह अभिन्न (7/९9727) प्रंग है । इसे ग्रतिरिक्त प्रेड विटेन मे, भारत के विपरीत, 
किसी भी औद्योगिक विवाद के सम्बन्धित पक्ष एक दूसरे के दृष्टिकोण की सराहता 
करते है तथा पारस्परिक वार्ताबाप और स्वतन्त्र विचार-विमर्श द्वारा स्थिति को 
स्पष्ट रूप से समभने का प्रयत्न करते हैं । भारत में कर््तब्यनिप्ड (६९5७०ाआं०6] 
श्रमिक नेताओ की कमी है । श्रमिक अश्विक्षित और ग्रस्ंगठित होने के कारण 
पारस्परिक विनार-विमश्ञ में थाग नही लेते और इस प्रकार प्रतिपक्ष के विचारों 
को समझ भी नहीं पाते । ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक सम्बन्धों की ब्यवरथा सफलता- 
पूर्वक ऐक्छिक आधार पर कार्य करतीं है और इसका कारण शत्तिह्ाली श्रमिक 
सध झौर शिक्षित श्रमिक वर्ग है। भारत मे श्रमिक सघ आन्दोलन अभी तक दुर्वंल 


र३े८ श्वम समस्याये एवं समाज वल्याण 


है और श्रमिक वर्ग प्रशिक्षित है, इसलिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक और 
बाछनीय प्रतीत होता है । परन्तु भारत में भी अब प्रारम्भिक अवस्था में ही स्व॒तन्त्र 
श्रौर निष्पक्ष विचार-विमर्श की महत्ता को धीरे-धीरे समभा जा रहा है। भारत मे- 
भी इसलंण्ड के समान विभिन्न औद्योगिक श्रधिनियमों स मालिक मजदूर सर्मितियो, 
संयुक्त औद्योगिक परिषदों, समकौताकारों आदि की व्यवस्था की गई है। ग्रव 
अमिक्ो और मालिको के बीच सयुक्त ऐच्छिक विचार विमर्श पर अधिक जोर 
दिया जा रहा है। भारत मे कुछ आ्ौद्योगिक केन्द्रों मे श्रमियों प्लौर मालिकों के 
मध्य हाल ही म हुए करारो ने यह विद्ध कर दिया है कि पारस्माशिक विवादों में 
ही रत होब के पुराने तरीका का प्रभाव प्रब कम होता जा रहा है । 

इस प्रकार भारत अपनी मालिक मजदूर सम्बन्ध व्यवस्था मे ग्रेट ब्रिटेन की 
व्यवस्था का ग्रतुसरण करने का प्रयत्न कर रहा है। इगलेण्ड और भारत की इस 
व्यवस्था म॑ कुछ न कुछ अन्तर तो रहया ही क्योकि दोनो देशो की परिस्थितिया 
बहुत भिनर हैं । इसलिए इस समय औद्योगिक विवादों मे सरकारी हस्तक्षप को 
किसी बद्यो सीमा तब समाप्त नही क्या जा सता क्योकि श्रमिक और मालिक 
दोनो ही इस समय इस बात के पक्ष मे श्रतीत नही होते । हम इतना कह सकते हैं 
कि भारत मे श्रमिक्ो और मालिको दोतो को ही प्रतिपक्षी के दुष्टिकोसय को 
समभते के लिए ग्रेट ब्रिटन वी भाँति निध्पक्ष एवं स्वतन्द्र विचार-विमर्श को महत्ता 
को समभना होगा। श्रौद्योगिक विवादों के हो जाने के पश्चात्‌ उनके निबारण के 
लिए हत ढूंढने की अपेक्षा हम भी इस बात का अधिक श्रयट्ष करना चाहिए कि 
प्रौद्योगिक विवाद उत्पन्न ही न हो । 


&€ 
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आावास की महत्ता और झावश्यकता 


आवाश की रागस्या निश्चय ही भारत मे औद्योगिक श्रमिकों की एक महत्व- 
बूर्ण समस्या है। भोजन तथा कपडे के बाद झावास का ही स्थान है। उचित 
आवास के झ्रभाव के कारण यीमारियां फैलती है, व्यक्तियों मे अ्सन्तोष ध्याप्त हो 
जाता है, मानव की उच्चतर भावनाओं का अस्त हो जाता है तथा उनमें असम्यता 
एवं निर्देधता झा जादी है। भ्रतेक अ्रमेरिकन तथा यूरोपियन लेखको द्वारा मकानों 
के प्रथिक एव सामाजिक महत्व पर गम्भीरतापूवंक विचार फिया गया है। यह 
देखा गया है कि उद्योगों के छटाव (८॥०९८४८) तथा स्वापन ([.0८४४०४) के साथ- 
साथ, भ्रन्य देशो में प्रावास समस्या भी बहुत महत्त्वपूर्ण बन गई है तथा नगर 
नियोजत पर हे पर्याप्त ध्यान दिया गया है । हमारा देश इस दृष्टि से बहुत पीछे 
है क्योकि यहा पर कुछ स्थानों को छोइड्कर, शेप मे झावास को केवल सममित 
($५ग0९7१९७) रूप से ईटो व मिट्टी का एक सचयमात्र ही कहा जा सकता है। 
आधुनिक झावास, जैसे कि साम के अनुसार होने चाहियें, औयोगिक क्षेत्रों में नहीं 
पाये जाते । आधुनिक आदारा!ं की अपनी कुछ विश्लेपतापे है और उसकी कुछ ऐसी 
बिश्विष्ट पद्धतियाँ हैं जिनके कारण पिछलो शताब्दी के प्रतित्पी (799८७|) रहने 
के वातावरण से आधुनिक आदास भिन्न होते हैं। मकानो का निर्माण दीघंकालीन 
उपयोग के हेतु किया जाता है और इस कारण उनको बवेवल शीघ्रता से लाभ 
कप्ताने वे निभिद्य नही ब्रनाया जाता । आवास व्यवस्था “'झायोजित” होती है और 
इस कारण इसको व्यापारिक दृष्टि से नहों देखना चाहिये। झ्रावास से तात्यय 
यह नही है कि गलियो या अपने आप ही विस्तार हो जाय या ईंटो को एक स्थान 
पर एकजित कर दिया जाय । ग्रावास का एक आदि और एक भव होता है और 
इसका एक भौदतक रूप भी होता है । इसका एक भाग दुसरे भाग से सम्बन्धित 
होता है और प्रत्येक भाग एक उद्देश्य विद्येप की पूतति करता है। इसमें दैनिक 
जीवन की न्यूनतम सुविधाये, जैसे---वायु आने-जाने के लिए संवातन, सूर्य-प्रकाश, 


], कग्विशत मॉग॑फड ऐड एआोश्ानर छड ०० वए०००त पड धर एप 
[00९8 8वध०७ ए०जायो। (६४ १९७०६, एग्ड० 294 
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प्रत्येक खिडकी से झान्त व सुहावना दृश्य, पर्याप्त एवान्तता, बीमारी तथा प्रयुतिका- 
बस्था में प्राथथय, सफाई की सुविधा तथा बच्चो के खेलने के स्थान, ग्रादि होगी 
चाहियें । ग्रादास केवल मौसम के बचाव, खाता बनाने और सोते के लिए ही नही 
होता वरन्‌ यह विषम सामाजिव रीतियो का वेचद्र मी है। फिर एक आधुनिव 
मकान उप्त वीमत था कराये पर मिलना चाहिये, जिसे औसत झथवा कम झाग 
वा व्यक्ति भी दें सके । 


जनसपख्या मे वृद्धि 


हमारे औद्योगिक कषेत्रो में क्तिने गृह, भ्राधुनिक गृह के उपरीक्त वर्णनावुप्तार 
है श्रथवा उसके निकट भी ग्रातते है ? सम्भवत कोई भी नहीं अथवा इतने कम कि 
उनकी सख्या समुद्र मे (एक बूँद के समान हैं। आवास समस्या दित-प्रतिदिन जदिल 
होती जा रही है और वर्तमात झावाप्त व्यवस्था अत्यन्य असन्तोषजनब है; 
प्रौद्योगिक क्षेत्र बहुत भीड-माड वाले हो गये है। प्राप्य भूमि वी अपेक्षा जनसस्या 
में अधिक बूद्धि हुई है। बम्बई, कत्तकत्ता, प्रहमदाबाद जेसें शहरों बी जनसस्या 
बहुत बढ गई है तथा छोरे नगर एवं अविवर्धित क्षेत्रो ने भी अपना एक विशिष्ट 
स्थान बना लिया है। न केवल जनसल्या में ही वृद्धि हुई है वस्वू पिछले वई वर्षों 
से गाँवों से शहरो व तगरो की ओर जतसरया वढ़ती गई है। १६११ वी जवगएना 
के प्राकयो से ज्ञात होता है कि १६४१-४१ के १० वर्षों में ऐसे ७४ बगरो वी 
जनमध्या मे जितमे १ लाख या अधिक आबादी थी ४३ ८९ वृद्धि हुई। नई द्ह्ती 
में १६७ ७०, मद्रास में ३३ ६०, वम्बई में ६३ १%, कलकत्ता में २० ६% तथा 
उत्तर प्रदेश के १६ तगरों में ३३ ७० जनसस्या की वृद्धि हुई । १६६१ वी जत- 
गराना के आँक्डो से भी स्पप्ट हो जाता है कि भ्रौद्योगिव चगरों वी जनसल्या 
सीजगति से और बहत अधिक मात्रा में वढ रही है। १६५१ झौर १६६१ के मध्य 
नगरीय जनसरया में लगभग ३६ २५%, वृद्धि हुई, जो ग्रामीण जनसख्या वी वि 
से, जो १८प४० थी, लगभ्ग दगनी थी। देहली की जनसख्या में ही १६४६- 
१६६१ के मध्य ५१ ६ प्रतिशन व,द्धि हुई और ऐसे नगरो की जनसस्या में, जिनकी 
ग्राबादी वीस हजार या उससे प्रधिद थी, ४०९ वृद्धि हुई । औद्योगिव क्षेत्रों मे 
जनसछ्या की यह वद्धि अधिकनर ग्रामीण जनता के नगरों में आने के वासण हुई 
है जो बड़े पैमाने के उद्योगो के विकास के कारण श्रमिकों की माँग बटने से तथा 
“भारतीय श्रमिकों मे प्रवासित/' नामक ट्वितीय प्रध्याय में उल्लिलित अनेक बारणों 
से नगरो मे आई है । बारखानो की स्थापना के सम्य-ताथ कोई नगर लिषोजन 
नही हुआ और इसवा परिसार्म सह हम्मा कि श्रमिकों के भवन बडे अब्यवस्थित-+ 
डग से बनाये गये । भूमि तथा इमारती सामान के ऊंचे मूल्यों के वारण नये मकात 
तही बनाये गये, थत भीड-भाड वी समस्या और भी बढ गई। विभाजन के 
पश्चात शरशाँथियों के झा जाने तथा आधुनिक युवक की समुक्त परिवार को छोड 
कर अपना घर बसाने की इच्छा के कारण भी समस्या वी गम्भीरता अधिय हो 





झौद्योगिक धमिकों की आवास समस्या श्ध 


गई है । काम के अधिक घण्टे व यातायात की सुविया्रों में कभो के कार 
श्रमिकों की फैक्टरी के पास ही रहने की इच्छा के कारण भी यह समस्या अधिक 

गम्भीर हो गई हैं। आधिक विकास के साथ ही साथ देश में जैसे-जैसे नागरी- 
करण (ए702758007) की प्रवृत्ति वढ रही है, शहरी क्षेत्रो की आवास समस्या 
अधिकाधिक विकट होती जा रही है। सद्‌ १६६१ में १८ प्रतिशत जनसख्या वगरों 
में रहती थी किन्तु श्रनुमात लगाया गया है कि सन्‌ १६७१ में २१% और १६५१ 
में २३% जनसंछूया शहरो में रहने लगेमी । 


श्रौद्योगिक श्रमिकों के ग्रावास की सामान्य दशाये 


सरकार की विभिन्न प्रावास योजनाओं के होते हुये भी श्रमिकों की वर्तमान 
भ्रादास व्यवस्था अत्पन्त शोचनीय है । रॉयल श्रम आयोग के शब्द इस सम्बन्ध में 
आ्राज भी सत्य है ' “नगरों दया भोद्योगिक केस्रों में एक दूसरे से सटे हुये स्थान, 
भूमि का उच्च मूल्य तथा श्रमिकों की अपने उद्योगों के तिकट रहने वी आवश्य- 
कता के »रण पझ्रधिक भीड झौर घनी आवादी मे वृद्धि हुई है । थ्यस्त केन्द्रों मे 
प्राप्त भूमि का पूरा उपयोग करने के हेतु मकान एक दूसरे से सटाकर बनाये जाते 
है, यहाँ तक कि ओरी से झोरी छूती है, श्नौर दीवार से दीवार मिली होती है। 
वास्तव मैं भूमि इतमी मूल्यवाव है कि मकानों में पहुंचने के लिये सडकों के स्थान 
पर छोटी एवं संकरी गलियां होती हैं। सफाई की ओर कोई घ्यान नही जाता 
श्रौर यह इस बात से प्रकट है कि सढते हुये कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, और गनदे 
पानी के गड्ढे भरे रहते है। टट्टियों के अभाव मे हवा झौर परती दोनो में गन्‍्दा 
वातावरण फैल जाता है। झनेक मकान जिनमें चौखट, खिडवी और सवदातत 
(५०॥॥|०(०7) का अभाव होता है, प्राय. एक कमरे वाले होते हैं, जिससे वायु 
के ग्रावायमन का मार्ये केवल एक द्वार होता है जो क्षि इतना नीचा होता हैं कि 
उसमे बिना कुक्रे घुतता अ्रसम्भव है | एकान्तता पाने के लिये पुराने कनस्तरो के 
दील एवं पुरानी बोरियों को परदे के रूप मे काम में लाया जाता है जिससे प्रकाश 
एव निर्मेल वायु का आना और भी बन्द हो जाता है। इस प्रकार के घरौदों 
में मनुष्य जन्म लेता है, सोता है, खाता है, रहता है और पृत्यु को प्राप्त होता 
हर 
ऐसी ही ग्वस्था का वर्णन १६२६४ मे ब्रिटिश्न ट्रेड यूनियन काँग्रेस के 
प्रतिनिधि मण्डल द्वारा किया गया था : “हम जहाँ भी ठहरे हमने श्रमिकों के 
, बवाटरों को देखा और यदि हम उन्हें न देखते तों कभी विश्वाश न करते कि ऐसे 
#ज्रुरे स्थात भी हैं'******* 'पक्तियों में मकानों का समूह होता है ; जिसका मालिक 
किरायेदारों से ४३ शि० प्रतिमास किराया लेता है। प्रत्पेक आवास मे एक अंधेरी 
कोठरी, जो रहने, खाना पकाने, शोने आदि सभी के काम आती है, & $८ ६ नाप 
की होती है । इरामें मिट्टी की दीवारें और ढीली खपरैल की छतें होती है । इसके 
.._ 2, ए६०ण६ ण हढ हवा एकदकाडअम्ग्व 7कहगकल,... "या. 
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झोर मनुष्य ने नगर वनाया' , परन्तु झेतान ने गन्दी बस्ती बनाई ॥? 
बुरी आवास व्यवस्था के परिणाम 

इस बात पर ध्याव देना आवश्यक है कि आवास वी झोचतीय दशा श्रमिको की 
कार्य कुशलता तथा रबास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है । अच्छे घरा का तात्पर्य 
प्रारिवारिक जीवन, छुस तथा उत्तम स्वास्थ्य से है, परन्तु बुरे मछान गन्दगी, बीमारी, 
शराबखोरी, व्यभिचार और अपराध को जड हैं। यदि ग्राज भारत का झद्यागिक 
अ्रधिक झारोरिक दुष्टि रो अस्वस्प तथा अ्रकुशल है तो मकानों की झोचनीय दबा 
उम्रके लिये श्रधिकृतर उत्तरदायी है। मकान ओर स्वास्थ्य म धनिष्द सम्बन्ध है तथा 
ये दोनों श्रमिकों की ओौद्यागिक कार्यक्रुश्ता पर प्रभाव डालते है। श्रौद्योगिक नगरो 
भें झ्रधेरे तथा बहवादार क्वार्टरो म आवश्यकता से झ्घिक व्यवितयों का रहना 
बाल-मृत्यु व क्षय रोग का एक महत्वपूण कारण है । ग्रस्वास्थ्यपूण व प्रनाकर्षक 
मकानों की स्थिति श्रमिकों को इसके लिये भी बाध्य करती है कि वे ग्पने परिवारो 
को गाव भ ही छोड दें और शहर गे ग्रकेले रहे। भीउ भाद पारिवारिक जीवन 
के कभी अनुकूल नदी हो सकती । वयोकि स्त्री पुर्प दोनो को ही सभी कार्यो के लिये 
एक ही कमरे मे रहता पडता है अत प्रमेक औद्योगिक नगरो मे रहने वाले श्रमिकों 
के बी झालीनता का बना रहना ग़सम्भव हो जाता है। जब शेमिक अपने एरिवार 
को नहीं ला पाते तो स्त्री व पुएण की सल्या मे ग्रसमानता होने के कारण वेश्यादृत्ति 
व शरावखोरी प्रादि जैसी अनेक गस्भीर सामाजिक बुराइया उत्पन्त हो जाती है । 
नगरों मं श्राते समय श्रमिक प्राय नवग्रुवक होते हैं झौर वे श्लीध्र ही इस बुराइयो 
के आसानी से शिकार हो जाते है | अनेक वेश्याये श्रमिका के ववाटरा के पास रहती 
है। झौद्योगिक नगरों म उनका होता प्रावश्यक समझ लिया गया है। तभिक्‌ झनेक 
गरदी बीमारियों का विकार हो जांदा है, जो उप्तके गाव लटौटने पर बहा पर भी 
फैल जाती है । ऐसी स्थिति मे स्त्री-प्रमिक्रो के लिए नैतिक जीवन को बताए रखना 

बहुत हो कठिन हो जाता है । बहुत सी तो अपना आा(मसम्माव व सतीत्व गवों बैठती 

है । ऐसे थातावरण म झ्वश्य ही श्रमिकों की कायठुशलता पर बुरा प्रभाव पडता 
है। डा० राघाकमल मुर््जी ने इन झोचतीय दक्षाआ के विषयस वहा है -- 
“भारत के औद्योगिक केद्धो की हजारो गन्दी वह्तिया मे निस्सदेह प्रुरषा म पाशविक्त 
प्रवृत्तियाँ ग्ा जाती है, स्थियों का सतीत्य नप्ट होता है तथा वालहू वे जीवन को 
आरम्भ से ही दूषित कर दिया जाता है! * 

अत जब तक आवास की व्यवस्था मे सुधार नहीं किया जाता तथा श्रमिकों 
को स्वस्थ और अच्छे वातावरष मे नही रक्षा जाता हम उनस्ले यह आ्राध्ा नहीं कर 
सकते कि वे अप कार्यकुझलता में यूद्धि बरेंगे या अपनी दशा से सस्तुप्ट रहग। 
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औद्योगिक श्रमिकों को आवास पमश्या श्र 


अपर्याप्त तथा बुरी आवास व्यवस्था औद्योगिक अश्वान्ति के विभिन्न कारणों में पे 
एक मुख्य कारण है । मनुष्य की भोजत और कपड़े के बाद तीसदी मूल आवश्यकता 
मकान की है। मकान दइब्द श्रमिकों में हादिक प्रेम और स्नेह की भावना उत्पन्त 
करता है। श्रमिक के मकान से उसकी अच्छी अवस्था का भली प्रकार पता लगाया 
जा सकता है | एक झच्छा घर केवल उस्तका व उसके प्रारिवारिक जीवन का ही 
केन् नही है वरन्‌ एक ऐसा स्थान है जह्टाँ वह व्यक्तिगत रूप से ग्रात्मसम्मान व 
प्रसन्नता का प्रतुभव कर सकता है और स्वच्छ तथा स्वास्थ्यपूर्ण तरीकों से रहने के 
लाभ को समझ सकता है । इसलिए सरकारी विकास योजनाओं में आबाह की 
प्राथमिकता दी जागो आहिए । 
आवास व्यवस्था की राजकीय योजनाये 
जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रश्न है श्रमको के आवास की दक्षा सतोप- 
जनक है वयोकि जैंसे ही किसो उद्योग की स्थापवा का निर्णय किया जाता है, श्रमिकों 
की आवास व्यवस्था के लिए भी ग्रावश्यक् वित्तीय प्रबन्ध क्र दिया जाता है । भारत 
सरकार उद्योगपतियों को श्रमित्रों के मकान बनाने के लिए प्रोत्माहित कर रही है । 
इस उद्देश्य के लिए जो पहली योजना बनी वह १६४६ में ऐसी समिति की सिफारिशो 
पर बनी थी जो कि औद्योगिक आवास के विषय पर रथायी अ्स समिति द्वारा 
स्थापित की गई थी । इराजे झनुरार सरकार लागव का १२१ प्रतिशत (अधिक से 
अधिक २०० रुपए तक) भ्रत्येत़् मफान के लिए सहायता के रूप में देने को तैयार थी 
यदि राज्य सरकार भी इतती ही घतरासि देने को तैयार हो । यह सह्गयता ग्रावास 
तिर्माण कौ ऊँची लागत के कारण कम समभी गई जबकि श्रमिक्नों से लिए जाने 
वाले किटाये को भी कम ही रखना पडता था । अप्रैल १४४८ मे सरकार ने अपनी 
औद्योगिक नोति के अन्त्ंत श्रमिक्रो के लिए १० वर्षों में १० लास मकान बवाने 
का निर्णय किया। १६४६ गे श्रम मन्‍्त्रालय से एक योजना का निर्माण किया जिसके 
प्रन्तगंत राज्य रारकारों को अनुमोदित आवास योजनाओं के लिए और निजी माजिको 
को भी रैसी आवास योजतादों के लिए, जिनका समयंन उतकी राज्य सरकारों ने 
किया हो, लागत के द भाग तक ब्याज-मुक्‍्त ऋण देने की व्यवस्था थी । लागत व्यय 
के दोष & भाग की व्यदस्था स्वय राज्य सरफार ग्रथवा मालिकों को करनी थी । शर्तें 
इस प्रकार थी --(१) केल्दीय सरकार आवास का स्तर एक निर्माण के लिए चुना 
गया क्षेत्र निर्धारित करेगी, और (२) जो किराया श्रमिक्रो से लिया जायेगा वह 
लागत पूंजी के २६ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यह योजना भी सत्तोषजनक सिद्ध 
नही हुई क्योंकि राज्य सरकारों को दिए गए घन का प्रयोग नहीं किया गया । सन्‌ 
१९४२ में एक उपदान प्राप्त औद्योगिक आवास योजना बनाई गई जिराज़े ब्रन्तगंत 
क्षेरद्र सरकार को भुभि तथा गवन की लागत का २०% उपदान के रूप में ऐेना था, 
बच्चें की जषेप धनराध्ि मालिक दे । परन्तु इस सम्बन्ध में मालिझो का रुख उत्साह 
बर्धेक तही था | अतः भारत सरकार ने राज्य सरकारों, मालिकों तथा श्रमिकों को 


२५६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


मकान बनवाने के लिए अधिक उदार श्षतों पर वित्तीय सहायता देने का निश्चय 
किया । परिणामस्वरूप प्रथम पच्वर्षीय आयोजन में की गई सिफारिशों के अनुधार 
सितम्बर १६५२ म॑ एक नई उपदान प्राप्त औद्योगिक आ्रावास योजना लागू की गई । 
सरकार की उपदात प्राप्त औद्योगिक आवास योजना 
(097क्षाएला। $ 5प्/॥6380 ॒ग0च७॥व३। घ्र6फागरड 5०) 

इस योजना के अतगत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भौर 
उनके माध्यम से अय ऐसी मायता प्राप्त एजेससियो को वित्तीय सहायता के रूप मे 
अनुदान दिये जाते हैं पेसे कि वेघाविक ग्रावास बोड स्थानोय निकाय औद्योगिक 
मालिकों तथा श्रमिका की सहकारी ग्रावास समितिया । योजना के ग्र'तगत केवल 
उही श्र मको के लिये मकान बजाये जा सकते हैं जिनकी आय १४० २७ से श्रधिक 
नही है और जो वारखाना भ्रधिनियम (६४८ और पान ग्रधिनियम १६५२ के 
झ्रतगत ग्राते है) राज्य सरकार और वैवानिक सस्याग्रो को केद्भीय सरकार उनकी 
गृह योजना की कुल जागत का ५०% जिसमे भूमि का मूल्य भी सम्मिलित होता है 
उपदाने के रूप मे श्ौर कप ५०% ऋण के रूप गे देती है जो उनको २४ वष मे 
चुकाबा होता है। मालिको एवं श्रमिका की गह समितियों को के द्वीय सरकार द्वारा 
कुल ब्रागत का २१ प्रत्ियत आथिक सहायता के रूप मं और २४ प्रतिनत ऋण के 
रूप मे देने की व्यवस्था थी जो कि उ ह १५ वायिक किश्तो म चुकाना होता था । 
कुछ दक्षाप्रो मं ऋण ३७३६ प्रतिशत तक भी दिया जा सकता था। जेक्नि इस १२३ 
प्रतिषत पर ब्याज की दर ऊची थी । बाकी सव ऋणो पर ब्यादे की दर का आयार 
“न लाभ न हानि है । (इस समय यह दर सरकारी निर्माण के बारे मे ५१% और 
ग्रय निर्माण के सम्व घ में ५३% है) । 
उपदान प्राप्त श्रौद्योगिक आवास थोजना में सशझोधन 

इस योजना ने कोई अधिक प्रगति नहीं की इस कारण इसम समय समय 
प्र कई सत्ोधन क्ये गये है । औद्योगिक क्षमिको की सहकारी समितियों के लिये 
१६५१ मे ऋण की मात्रा ५०९ दक वढा दी गई जिसका भुगतान २५ वर्षों मे 
किया जा सकता था। १६१६ म यह ऋण मात्रा वढाकर ६५० कर दी गई । इस 
प्रकार सहकारी झ्रावास समितियों को जो वित्तीय सहायता मिल रही है वह लागत 
का ६०% है। (२५% उपटात तथा ६५९० ऋण) । यू १०% वागत भी श्रमिक 
अपने प्रोविड ट फड से उधार थे सकते हैं। सालिका के विय भी सरकार न ऋण 
को मात्रा २७३९७ से बढाएर सन १६५८ से ३०९७ तक कर दी है। इतके अतिरिक्त 
श्रमिकों को अब यह अधिकार दे दिया गया है किव केद्रीय सहायता से राज्य 
सरकारा द्वारा निभित मकान किराया-खरीद नियम के झनुसार खरीद सक्त है। 
झारम्भ मे इस याजना मे यह घारा थी कि ओौद्योगिक श्र मको के विय सहकारी 
आवास समितियों द्वारा जो मक्ात बताय जात है धह गैर झ्रौद्यागितर श्रमिका को 
हस्तातरित नही किये जा सक्त थ। परवु अब इस धारा में ठंड परिवतत कर 


औद्योगिक श्रमिकों कौ ग्रावास समस्या २५७ 


दिया है ताकि ऐसे श्रमिरों को जो अवकाज्न ग्रहण कर लेते है तथा श्रमिकों की 
मृत्यु पर उनके परिवारों को कठिनाई न हो ॥ अब श्रमिक किराया सरीद योजना के 
अन्तगेंत मकान का रवामी भो हो सकता हे) सहकारी समितियों ढारा बनाये हुए 
मकावों का स्वामित्व भी श्रमिक के पास रह सकता है यदि श्रमिक ते १० वर्ष 
नौकरी कर ली है या यह मकान मे ३ वर्षों से रह रहा है। (१६५६ से पहले यह 
अवधि क्रमद' १५ वर्ष और ५ वर्ष थी) ! खितम्बर १६६६१ से ग्रव इस बात का भी 
निर्णय कर लिया गया है कि चाहे थमिक की मौकरी की ग्रवधि कितनी ही हो या 
उसकी प्राथु कितनी ही हो, या चाहे वह कितने ही असे गकान गे रहा हो, यदि 
बह चाहे तो वह मफाच की लागत का भुगतात करके किसी समय भी किराया 
खरीद भ्राघार पर राज्य सरकार या सहकारी समिति द्वारा वेनाए हुए मकाब को 
खरीद सकता है । परन्तु बिना इजाजत के वह मकान का स्वामित्व सरकार या 
सहकारी समित्ति के अतिरिक्त किसी अन्य को हृस्‍्तातरित नहीं कर सकता झौर न 
हो वह मकान किसी को किराए पर दे सकता है । योजना के ग्रन्तर्गत इस बात की 
भी व्यवस्था कर दी गई है कि खुले विकेस्तित प्लाट, केवल तीद पड़े हुए संतान, 
पक्के मकान, होस्टल, हायनझ्ाला झ्रादि भी बनाए जा सकते हैं। राज्य सरकारे 
भी मालिक्ो के उत्तरदाधित्व पर भ्रमिक्रों के लिए मकान बनवा सकती हैं वश्चततें कि 
मालिक लागत को २५% भाए अग्रिम रूप मे दे दें । 
उपदान प्रथवा ऋण देने से पूर्व प्रत्येक थोजना पर सरकार द्वाण विचार 
किया जाता है। वित्तीय सहायता निर्माण के ग्रनुसार ३ किद्दतों में दी जाती है। 
राज्य सरकारे भी अब मकाब बताने को योजनाओं को मजूर कर ग़कती हैं! १६५३ 
में यह भो विश्चय किया गया कि प्रत्येक क्षेत्र के कुल मकानों मे से १० प्रतिशत तक 
दो कमरे वाले मकान भी बनाये जा सकते है। मूल योजना के अन्‍्तगंत सभी 
मकात एक कमरे वाले थे, जिनमे प्रत्येक मकात के लिये एफ रसोई, एक बरामहा 
तथा स्नातघर, एक पानी का नत्न तथा एक ज्योचालय, न्यूततम सुविधाये थी। बड़े 
शहरो मे भूमि तथा तिर्माण की लागत के दृष्टिकोण से विभिन्न निर्माण सस्थाओरो 
द्वारा बनाय्रे जाने वाले मकातों की लायत सीमा भी निर्धारित कर दी गई थी। 
इन लागत की सीमाझों मे समय-समय पर सशोधन हुए है । मकानो की निर्धारित 
लागतें इस प्रकार हैं. एक कमरे वाले एक मजिल वाले मकान की लायत-- २६०० 
ह० (किराया १२-१० पै० प्रति माह); दो कमरएं काले इकप जिले पान की लागत 
३६५० रु० (किरामा १४ २० प्रति माह); दो नियमित कमरो की लागत---४२४० २० 
(किराया १६ रु० प्रति माह); दो कमरो वान्नी बहुमजिलो इमारतों की लागत 
५१०० ह० (किराया १८ २० प्रति माह)। बम्दई तथा कलकत्ता के लिए ऊंची 
लागते निर्धारित को गई | इमारतों रामान तथा विकसित जमीन की लागत वड 
जाये के कारण यह लागत सीगा भी अप्रंल १६६१ मे १० प्रतिशत और भअप्रेल १६६४ 
भें १५% वढा दी गई, परन्तु इस बात की भी व्यवस्था है कि यदि लागत बहाने से 
किरायो मे वृद्धि हो जातो है वो किराणों को नही बढ़ने दिया जायेगा और तीन साल 


सग अगर समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


तक कराये वी कमी पूरी क ने के लिए अतिरिक्त सहायता दी जायगी । 

प्रथम पथतर्पीय आयोजना म औ्ौद्योगिक आवास के लिए केवल १३ २६ करोड़ स्पये 
व्यय हुए थ श्रौर इस योजना के अस्तर्मव ४३,८३६ मकानों का निर्माण हुप्ना था। 2 
दितीय पवदपीय थ्रायोजता स १,२८६,००० मरतनों कै निर्माण के लिए ४५ करोड़ 
रुपये वी व्यवक्या थी। यह धनराशि काय्केर २७ करोड़ ₹० कर दी गई यो । 
मकानों के लिए १२० करो3उ हाय की ब्यवरथा को काटकर ८४ करोट र० कर दिपा 
गया था ! ड्विंतीय पत्रवर्षीय आ्राथोजना के अन्त तके ४५ करोट रप्य वी लागत से 
१,४०,००० मकान बनाते की स्त्रीकृति दी गई थी। इनमे से एक लाख मकान वन 
चुके थे भौर बाकी बने रहे थ। ३४७१ करोड़ रुपये झनक निर्माण सस्याग्रों को 
मकान बयात के जिए दि” या चुके थ। तृतीय पचर्षीय बोजता म उपड्मान आप्त 
आवाप्त योजना के ग्रतगंत २६ ८ करोड स्पये की लायत से ७३ हजार मह्यन बनाने 
की ब्यवश्या है। तथाषि इस योजना द्वारा कोई चमल्कास्पूर्ण प्रयति नहीं हुई! 
३६ मार १६६५ तंक इस योजना को भ्रगति निम्माकित तालिका से स्पष्ठ हो 
जायगी -- 


एजेग्तो सकातों की निर्मित मायनों 
| झस उपदान योग 538 की तस्पा 
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जे से यह यावना आरम्भ हुई है तब ते इिसापर १६६५ के अन्त तक 
७६,४५८ मकाबा के तिमाण के लिए ६३ ७3 कराड़ रु० की राध्ति स्त्रीक़रि की 
जा दुछ्ी है शितम १,५४ ६३३ सकानो का निमाण हो चुआ था । मार्च १६६५ के 
अन्त तक ५१ ५१ वरौड ₹० बाट जा चूके थ। 
जँसा कि उपर के ऑँरैडो दो देखन से जात होता है, राज्य सरकारा का है 

इस योजदा रू प्रति सटयोग सस्तोपयनक रहा है, परत्तु आलियो एवं सहकारी 
सप्रिदियों दा सहयाय अत्यत निराधाजवक है। निर्माण की लागत का २५%, 

लगाने तथा भपती निधि को उत्पादक कार्यों से अनुत्यादक कार्यों में लगाने के लिए 


प्रौद्योगिक अमिकों कौ आवास समस्या रथ 


मालिक इच्छुक नही हैं। सहकारी सम्तित्रियों के सम्बन्ध में भी यह छत थी कि 
श्रमिकों को अपने साधनों में से निर्माण लागत का २४ प्रतिशत धत्त देना होता था 
अब उन्हें लागत का केवन १०% ही देना होता है परन्तु उतके लिए यह भी कठिन है । 
(प्रौर यह १०% भी प्रव वह प्रावीडैन्ट फ़ड से ले सकते है) । इसके अतिरिक्त ग्ावश्यक 
इमारतों सामान तथा मकानों के निर्माण के हेतू भूमि के अभिग्रहण (०१४ भंधं०॥) मे 
में भी कठिताइयाँ होती हैं। कुछ श्रमिक सद्भठनों ने श्रमिकों वो जिए मालिकों 
द्वारा मकान बताने तथा सरकार द्वारा निजी मालिको को लागत का २५% अमुदान देने 
का विरोध किया है । उनका कहना है कि जब इस प्रकार के उपदान दिये जाते हैं 
तो सम्पत्ति का स्वामित्व राज्य अथवा अद्ं-सरकारी संस्थाप्रों का होना चाहिए 
जिप्से मालिक इस प्रकार की सुविधाओं का दुरुपयोग न कर सके और मकानों को 
अमिकों को देने के लिए उस पर बन्घन न लगा सकें। झअत' श्रमिक प्रवन्ध मे अपना 
हस्तक्षेप चाहते है! परन्तु यही कारण है कि मालिक आवास योजनाओं के प्रति 
उदासीत रहते है, क्योकि मकान वनाकर वह श्रमिकों के श्रसतोप का एक और 
कारण पैदा कर देते है। इसके भ्रतिरिकत श्रमिक भी नये मकानों में जाने के लिए बहुत 
उत्साहित नहीं दिखाई देते । इसका कारण यह है कि नये मकान उनके कार्य स्थान 
से दूर होते है तथा उतका किराया भी अधिक है १ इस योजना से अन्तर्गत राज्य 
सरकारों ने जो मकान बनाये है वे श्रमिकों के न जाने से या तो खाली पड़े है या 
गैर श्रमिको को किराये पर दे दिये गये है। इस कारण भी इस योजना ने भ्रधिक 
प्रगति नहीं की है । 

अग्र तक णो कम प्रगति हुई है उसकी श्रम सम्मेलनो तथा आयास भत्री सम्मे- 
एनों में कढु श्रालोचना हुई है । अक्तूबर १६५८ में दामिलिय के आयास मस्त्री 
सम्मेलन में तो यहा तक सिफारिश की गई थी कि यदि मालिक योजवा से सहयोग 
नही करते तो उनको अतिवार्य रूप से श्रमिकों के लिए प्रति एक निश्चित प्रतिशत 
मकान बताते के लिए बाध्य किया जाये भ्रथवा इसके लिए भ्ननिवार्य उपकर लगा दिए 
जाये । थावाप्त मल्त्रियों के सम्मेलन ने प्रतिवर्ष ही योजना की धीमी प्रगति पर चिन्ता 
व्यवत की । यह सुझाव दिया गया है कि प्रश्नासन सम्बस्धी वैधानिक तथा सगटनात्मक 
कठिनाइयो को दूर करना चाहिए झौर मकान बनाने मे सहकारिता को प्रोत्साहन 
देना चाहिए तथा श्रमिकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए 
कि वे ञापे लिये बनाये गये मकानो में झा जायें। यदि मालिक अपने 
अमिको के लिए मकान बनाने को तैयार नहीं है तो राज्य सरकारें मकाम बनाकर 
मालिको को दे दे और उनके अशदान का २५% भाग उनसे तत्काल ले लें। राज्य 
सरकारे मकानो के साथ-साथ ग्रन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुदान का 
४९ भाग व्यप कर सकती हैं । अप्रैल १६६० मे, स्थायो श्रा रामिति ने इस बात 
की भी सिफारिश की थी कि बिभिन्न राज्यों में जो विघान बने हुए हैं उनसे सशोधन 
होता चाहिए ताकि भूमि के अ्भिग्रहण झादि में दफ़्तरी क्रिया-विधियों द्वारा णो 
बिलम्य होता है, उसे दूर किया जा सके, तथा राज्यों के सहकारिता विभाग के 


३० प्रम-समस्याये एवं हमाज कत्याप 


प्रशासन में ुशर होगा चाहिए ताकि सहकारी झावास योजनाओं वी प्रगति तोब 
सके । 
् तृतीय पचवर्षीय आयोजना मरे कह्ठा गया है कि अरधप्रि उपदान प्राप्त भौयो- 
पिक आवास गोजवा ताय हुए कई वर्ष बीत चुके हैं. फिर भी औद्योयिक श्रमित्रों की 
आवाप्त व्यवाथा में कोई अधिक उम्रति वही हुई है। कई केद्धों में तो प्रावात स्थिति 
और बिगड़ गई है। #ई क्षेत्रों मे जो मग्ान बदाएं भी गए हैं उनमे भ्रौद्योगिह 
श्रमिक रहने के लिये नही गे हैं क्योकि उपदाद प्राष्ठा किराया भी श्रमिकों के 
'िये बहुत प्रधिक हावित हुआ है ! इस समस्या के लिए जो पत्र उठाये गये है उपमें 
क्शोषत करना ग्रावश्यक है केयाकि जब तक श्रमिकों की भावास व्यवस्था में उक्नति 
तही की जायेगी तब तक ओोद्योगिक कार्यकुनत्ता भ्रोर उत्ाददता में वृद्धि करे 
के प्रयत्त सफन्न सही हो पायेंगे! इस योजना में कुछ सशोधन कर भी दिये 
मय है । श्रमिक अ्रव खुले हुये, विकृस्रित और सीमा-निर्षारित श्रूमि पर इमाखीं 
सामाव गौर छत डालने के सामान हे कुछ मकान स्वय दी ढता सकते हैं। इनका 
फ्िशिमा भी कैवल दो या दीन रुपये प्रति माह द्वोगा ! कुछ ऐसे मकात भी दनाये 
गये है जितनी केवल ढाँचा-मात्र कहा जा सकता है! इनमे आवश्यक सी, कुर्सी, 
क्षेत्रफत तथा छत भी होतीं है। इनका शिराणा ग्राठ रुपये प्रति मास है। ऐसे 
अ्रमिको के लिए जिनके परिवार नहीं है होस्टल भोद शयवशाता ((9ात्ा/ण)) 
बढ़ाये भय हैं। मो अग्य सम्योषन हुये है वे तिम्नलिशित है-ऋण वापिस करने की 
अवधि को छढ़ा दिया गया है, मातके लाथत की सीमा मे वृद्धि की गई है। 
नियवन (8॥0पथा) नियमों को उदार कर दिया गया है मालिकों गौर सहकारी 
प्रमित्ियों कै लिय भी विकसित मूमि की विश्येष व्यवस्था की गईं है। पालिको को 
आयकर में श्रमिकों के लिये मकाव बनाने पर कुछ छूट दो गर्द है। महू छूट इसे 
प्रकार है. कम वेतन थाने बलि करमंचरारियों के लिये बये गकान बवाने पर निर्माण 
लागत पर मूल्य-हास प्रभाव पर २० प्रतिशत की छूट, छोटे मकात बग़ाने पर किराया 
कन्दी मूल्य १९ तोत सा्न तक पझ्ायकर देने की छुट । तीसरी योजना में यह भी 
सरुाव है कि ऐसी हई भ्रोध्योगिक कम्पतियों पर जितकी अद्तत (02-0७) पूंजी 
बीस लाछ या इसे अधिक है उतके लिये प्रतिवार्य कर दिया जाये किये अपने 
अमिकों के लिये जितने मकान भाहिए उनमे कम से कमर था मक।द दस दर्ध को 
प्रवधि में बवायें । पुरानी हस्थाग्रों मंजो भी श्रमिकों के लिये श्रावास व्यवस्था 
भंत्षिको ने की है उप्तको देखते हुये यह उद्देश्य बचा दिया जाये कि सस्यान द्वारा ठुछ 
कील में श्रमिकों के लिये प्रत्यक्ष रूप से प्रावक्मक यकानी में से ४० प्रतिशत मकात 
सस्यान ड्राय प्रदान किए जायें शरौर शेष महान मावास विकास को सामान्य आवास 
विकाय थोंजना के भ्रन्तर्गत प्रदान किये जाए | यदि मालिक स्वयं सकाव बनाये में 
कठिताई ग्रनुभव करते हो दो सरकार अथवा आावात्त बोर्ड निर्माण कार्य ग्रपने 
हाथ मे ले लें भरौर मालिकों से निर्माण लागत ले ली जाये । इन एुभादों पर मालिको 
तथा श्रमिकों है प्रतिनिशिशें के याथ विचार विमर्श क्रिया जाये हि एक सतोप 


औद्योगिक श्रमिकी की आवास समंस्यों रद 


योजना बनाई जा सके । चौथी आयोजना की रूपरेखा में भी श्रौद्योगिक प्रावास 
की योजनाओं की कमी का उल्लेख किया गया है । 
हम ग्राश्ा करते हैं कि जब सरकार ने अ्रधिकांद वित्तीय भार अपने ऊपर 
ले लिया है, तब धोजना को लागू करते में पूर्ण सहयोग दिया जायरा और श्रमिको 
को पर्याप्त आदास प्रदान करने में मालिक अपने उत्तरदाधित्व को सममेंगे । 
अन्य आवास योजनायें 
यहा पर यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने नवम्बर सन्‌ १६५४ में कम आय 
वाले ध्यक्तियों के लिए भी एक श्रावास योजना (7.0४ वाए०ज९ 67009 
प्र०एआं॥8 8००७०) बनाई है। इस योजना के ग्न्तर्गत मुख्यतः उन ब्यवितयों 
को सहायता दी जाती है जिनके पास अपने मकान नहीं है तथा जिनकी वापिक 
आय ६,००० रुपये से अधिक नही है। फिर भी, ऋण उस समय भी दिया जा 
सकता है, जबकि किसी के पास घट हो और फिर भी रहने के हेतु उसे दुसरे घर 
की झावश्यकता हो । ऋण राज्यों द्वारा दिये जाते है और यह मकान की भूमि 
सहित लागत के ८०% से ग्रधिक नहीं होते तथा यह राशि ग्रधिक रो अधिक 
१०,००० रपये हो सकती है। ऋर ३० साल तक किद्दतों में ४६% ब्याज की 
दर पर वापिस किये णायेंगे । इस्त ब्याज के प्रतिरिक्‍त प्रशासनिक व्यय भी लिया 
जा सकता है परन्तु वह ६ प्रतिशत से अ्रधिक नही होगा । इस बोजता के लिए 
तृतीय श्राथोजना ३५२ करोड स्पये तथा चौथी प्रायोजता में ३० करोड रुपये 
की व्यवस्था की गई है। १६५४ से मार्च १६६५ तक इस योजना ($०8०४॥) के 
अन्तगंत १,३६,८६४ मकानों के निर्माण के लिए ७०७२ करोड रुपए स्वीकृत 
किये गये थे । राज्य सरकारो को यह अधिकार दिया गया है कि बे योजना में 
स्वीकृत धनराशि का एक तिहाई भाग तक सम्राज के आधिक दृष्टि से कमणोर 
वर्गों के जोगो के लिए मकात बनवाले में व्यय कर सकती है, प्नर्थात्‌ ऐसे लोग 
जिनकी वाधिक प्राय बम्बई, कलकत्ता श्रौर देहली में ३,००० रुपये से और झन्य 
स्थानों में २,१०० रुपये से अधिक ने हो । ऐसे मामलो में केन्द्र सरकार मकानों 
की लागत का २५% भाग पूजीमत उपदान (८५४६४॥ ४०४०५) के रूप में देगी ।! 
उपदान प्राप्त ग्रौद्योगिक आवास योजना तथा कम आय वाले व्यवितयों के 
लिए झावास योजना (जो क्रमश १६४२ और १६५४ में लागू हुई) के अ्रतिरिक्‍त 
कई झ्न्‍्य आवास योजनाये भी चालू है । इससे से ४ निम्नलिखित है-- (१) अप्रैल 
१६५६ से बागात श्रमिक आवास योजना, (२) मई १६५६ से गन्दी वस्तियो की 
सफाई और सुधार योजना, (देहली में क्ुग्यी और मक्ोंपडी निष्कासन योजना भी 
है), (३) प्रक्‍्टूबर १६५७ से ग्राम आवास योजना, तथा (४) अक्टूबर १६६६ 
से भूमि श्रभिग्रहण (8०्पणश्लंतंणा) तथा विकास (08४०0फगा८।) योजना । 
प्रथम दो का उल्लेख तो इसी अध्याय मे किया गया है और तीमतरी योजना 
का उल्लेख कृषि श्रमिक के अध्याय में किया गया है। चौथी योजना भूमि 
झभिग्रहए और विकास योजता है । इसका ठात्पयं यह है कि बड़े-बड़े नयरो 
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में राज्य सरकारें अरतत्याबिक मात्रा में भूमि अभिग्रहण करें और उसका 
विकास करके दोटे-छोटे ठुकडो मे उचित मूल्य पर लोगो को वेच दें। दूसरी 
आयोजना मे राज्यो को इसके लिए २ ६० करोड रुपये ऋण के रूप में दिये जान 
की व्यवस्था थी परन्तु राज्य १५ करोड रुपए तक वचनबद्ध हो सकते थे । क्स्खु 
राज्यो ने वेइल २२ करोट स्पये लिए। तोसरी आगयोजवा मे इसके लिए ६५ 
करोड स्पये की व्यवस्था की गई भौर चौथी आयोजना में २४ करोड सपये की । 
स॒व्‌ १६५६ से दिसम्गर १६६५ तक, राज्यों वे योजता के अन्तर्गत ४७ ०१ करोड 
रपये की लागत की २३१ प्रायोजनायें स्वीकृत की । परन्तु १०,६६६ एकड अभि- 
ग्रहीत भूमि मे से ७,६१७ एकड भूमि के विकास के लिए केवल ११९३८ करोड 
रुपये व्यय क्ये गये । इंस योजना की वित्तीय व्यवस्था अ्धिकाशत जीवन बीमा 
निगम की निधियों से से की जा रही है। 
दो अन्य भ्रावाप्त योजवाप्रो के लिए जीवन बीमा निमम्त द्वारा वित्तीय 
सहायता दी जाती है। जीवन बीमा नियम राज्य रारकारों को ऋण देती है तथा 
राज्य सरकारें मकान वनाने वाले व्यक्तियों को फ़िर ऋण प्रदान करती है। यह 
योजतायें १६५६ मे लागू की गई। एक तो मध्य वर्ग आय आवाप्त योजना 
(ऐ।0०९ [॥0एण7९ (070पफ पिंए.च्या्ट $०ध्वा०) है। इसका उद्देश्य उन 
व्यक्तियों के लिए मकान दनाने मे सहायता देना है जिनकी प्राय ६,००० झुय्ये 
तथा १५,५०० रु७ प्रतिवर्ष के बीय मे होती है। सत्र १६६१ से पहले उच्च सीमा 
१२,००० रुपये थी | व्यक्तियों तथा सहकाधे समितियों को प्रत्येक मकान पर 
लागत का ८०९ परन्तु २०,००० रुपये तक ऋण ५६% व्यांज पर दिया जा सकता 
है । इसकी शर्तें कम झ्राय वाले व्यवितयों के लिए ग्रावास बोजना की भांति ही 
है | दिसम्बर १९६५ तक १६,३५२ मकान वनाने के लिए ३३००१ करोड रुपये की 
राशि स्वीकृत वी जा चुकी थी। दूसरी योजना सरकारी कर्मचारी किराया 
सम्बन्धी प्रावास योजना (७४४ प़0एचञाए8 $क्रस्या० #णा 00०7७॥/ला। 
ए७फा०५५७५) है । इसके झन्तगंत राज्य सरवारो को अपने कर्मचारियों के लिए 
ऋण दिया जाता है।॥ यह ऋण २० किह्तो म वापित्त किया जा सकता है और 
इस पर स्याज की दर ५% प्रतिवर्ष है। केन्द्रीय रारकार झपस कमेचारियों को 
मकाने बनाते भ्यवा खरीदने के लिए ग्रावास निर्माण अग्रिम राशि थौजता 
([प्र076 8770॥8 /0एक०४ 50४७०) के अन्तर्गत भी धन देती है। यह ऋण 
कर्मचारी के २४ मास के वेतत के बद्यबर, परन्तु अधिक से अधिक ३५,९०० ह० 
कक हो सकता है । 
रुख्तार ने श्रावासत विषय पर विभिन्‍न विचारों और अनुभव से अ्रवगत 
करने के हेतू १६५४ म एक अस्तर्राष्ट्रीय कम-लागत झ्रावास-प्रदर्श नी, एक आवास 
तथा साप्ुदाधिक सुधार पर सथुक्त-राष्ट्रसथ गोष्डी, तथा आवास व यगर 
नियोजन के भत्तर्राष्ट्रीय सभम के ज्षेत्रीय सम्मेलच का झायोजन किया था। १६४४ 
में एक राष्ट्रीय भवत निर्माण ससया, वैज्ञानिक सस्याओ दारा सस्ते मकानों के 
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निर्माण के अनुसधानायें स्थापित की गईं ( यह संस्था सस्ते मकान बताने के तरीके 
व नमूरे खोजती है और दस राम्बन्ध में उपयोगी सूचनायें एकत्र करती है। यह 
सस्या उत ग्रन्तरराप्ट्रोय सस्थाओ्रों से भी सम्पर्गा रखती है जो कि ऐसे ही कार्य करते 
हैं! ग्रक्टूबर १६६० से इस संस्था में सामाजिक-श्रायिक संभाग की भी स्थापना की 
गईं है जो कि आवास तथा भवन-तिर्माण सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करता है| इस 
सस्था ने सितम्वर १६६१ से नई दिल्ली मे आवास सहकारी समितियों पर एक 
परिस्वाद (आ॥90»ंधाण) का झ्ायोजन किया। यह सस्था भवन-चिज्ञान तथा 
अन्य सम्बन्धित विषयों पर साहित्य भी छापती है श्रौर विभिन्‍न इजीनिर्यारिग 
सस्थातों में जो ग्रामीण आवास सम्बन्धी अनुसघान हो रहा है तथा प्रशिक्षण की 
व्यवस्था की जा रही है उसका भी यह सस्था रागस्वय करती है । राज्य सरकारों, 
आावाप्त-बोर्डों तथा श्रमिफ व मालिकों के सघों को केन्द्रीय आवास मन्‍्त्रालय का 
विक्षेप तकनीकी विभाग सदैव उचित रूप-रेखा व योजना की विशेषताओं के लिए 
परामर्श देने को प्रस्तुत रहता है । 


कोयले तथा अ्रभ्रक की खानों में कार्य करने वाले 
श्रमिकों के लिए ग्रावास योजना 


भारत सरकार ने कोयला खानों में कार्मरत श्रसिकों की प्रावास व्यवस्था 
के लिए भी एक पच्रवर्षीय शृह-निर्माणनयोजना की घोषणा की झ्ौर ५०,००० 
क्यार्टर्स निर्माण करने का निशचय किया, जिसके हेतु वित्त व्यवस्था १६४७ के 
कोयला-खान- ध्रमिक-कल्याण निधि अधिनियम (204] ४[0९४ [0057 एश९/० 
एथा0 8०) के अन्तर्गत निभित एक आवास निधि में से की जाती थी। यह 
निश्चय किया गया था कि कच्चा कोयला तथा पत्थर के कोयले पर एक उपकर 
(0७७) लगा कर जो राशि प्राप्त हो उसको दो भागों के लिए प्रनुभाजन 
(8970 07) कर दिया जाय, झर्थात्‌ एक आवास के लिए तथा एक कल्याण कार्यो 
के लिए | इस उपकर की दर १६४७ से ६ आ्राने प्रति टन थी परन्तु पहली जनवरी 
१६६१ से महू दर बढा कर ५० पैसे प्रति टन कर दी गई है। १६४६-५७ तक 
आवास और कल्पाण कार्यो मे इस निधि का ग्रनुभाजन २ : ७ अनुपात से होता 
था । १६५७-४८ में आवारा को अधिक महत्ता के कारण यह झनुपात ३१ , ६ 
कर दिया गया और अब ५० : ५० है। ८ सदत्यों का कोयला-खान-श्रमिक-प्रावास 
बोर्ड, जिसमें दो प्रत्तिनिधि सरफार के तथा तीव-चीत मालिकों व अमिकों के थे, 
धनाया गया। ५०,००० मकानों मे से ३१,००० बिहार मे, १५,००० बयाल में 
और ३,५०० मध्य प्रदेश भे बनाये जाने थे । परन्तु प्रथम योजना के अन्तर्ग त केवल 
२,१५३ मकान वन पाये हैं। कोयला-खान-श्रमिको के लिए मकान निर्माण के 
कार्य में अधिक गति लाने के लिए, सरकार द्वारा एक अन्य योजना का १६५० में 
निर्माण किया गया, जिसके अन्तगंतठ २०% झाथिक सहायता किन्तु ६०० रुपये 
प्रति मकान से अ्रधिक नहीं, (जो कि बाद मे कोयला-खान-मात्तिको द्वारा बताये गये 
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मकानों के लागत व्यय का २५% गौर अधिक से अधिव ७५० २०, बर दी गई) 
निधि मे से ही दी जाने लगी । इस योजता के अन्तगेत भी केवल १,६२८ मव्ाव 
बनाये जा सके हैं । इस योजना के लिये कोयला-खान-स्वामिगी का सहयोग उत्ताह- 
पूर्ण व था। इसलिए निर्माए-कार्य की गति वड़ाने के लिए एक सश्चोधित उपदात 
प्राप्त आमात योजना बताई गई, जिसको १६५४ से लागू किया गया ! इसमें २४% 
उपदान के ग्रतिरिवत ऐसे कोयला-खात-स्वामियों को दिम/ण लागत का ३७३%, 
अधिक से अधिक १,१०२ ५० रपये, ऋण के रूप मे देने की व्यकस्था वी गई, 
जो कि निधि में दी गई शर्तों के प्रनुततार मकान निर्माण करें। इस तवीत उपदान 
व ऋण योजता के अन्तर्गत २,०६० मकातों का निर्माण ही चुका या। सितम्बर 
१६५६ में क्ोयला-खान श्रमिकों के हेतु एक नबरोन श्राबात योजना बनाई गई। 
इसके अनुसार कोयला खात-श्रभिक-कल्याएु-निश्वि द्वारा इिठीय आ्रायोजना बाल में 
कोयला साते श्रमिकों के लिये दो कमरे वाले ३०,००० मकातो के लिए वित्त देने 
की व्यवस्था की गईं थी । गृह निर्माण के लिए भ्रूमि मालिकों द्वारा दी जाती है 
और दे ही मकानों की देख-रेख के लिए उत्तरदायी है। श्रमिकों से २ रपये प्रति 
मास किराया लिया जाता है। इस नई योजता के अन्तर्गत, सब १६६५-६६ के 
अन्त तक, कोयला क्षावरों में ३०,००० मकानों के तिर्माण का वा्य॑क्रम पूरा हो 
चुका था, २३,६७६ मकान दत चुके ये और ६,६०८ पर निर्माण कार्य बल रहा 
था। विभिन्‍त योजनाओं के अन्तर्गत बताये गये भकातो में से अधिकाश विर गये 
थे। इस प्रकार कोयला खान श्रमिकों के मकानों के निर्माण मे कुछ तो कोपला- 
झाज-अ्मिक-बत्थाण निधि वित्तीय सहायता करती है भोर दुछ उपदान प्राप्त-प्रवास- 
मोजना के भन्तगंत सहायता प्राप्त होती है । इसके ग्रतिरिकत, खातों के लिए एक 
अन्य योजना भी स्वीकार की गई जिसे कम लागत प्रावात योजता ([.0-(0४ 
प्॒०ए४०६ $थ००८) का नाम दिया गया । इस योजना से ब्यवस्था की गई कि 
तृतीम आराधोजना काल में लगभग एक ताख िगसग २०,००० अतिवर्य) मकानों 
का निर्मारा विया जाए। यह धन ख्लात मालिशो को इमारती सामान परीरते 
के लिए दिया जायगा झर श्रति मकात १००० रुपये तक होगा । इस कम लागत 
श्रावास योजना के प्रस्तर्गत १६६५-६६ तक ७,०१२ मकान और ३३ 'बैरेकी बस 
चुकी थी। श्रमिकों को स्वय मकान बनाये के लिए श्रोत्साहन देने के लिए मी 
योजना बनाई गई है जिसके प्रन्तगंत समीववर्ती गाव में अपनों श्रृसि पर मकान 
बनाने के लिए फ्रयेक श्रमिक को ३२५ रुपय्रे उपदानस्वक्प दिये जाते हैं। 
१६६४-६६ तक इस घोजना के अन्तगंत्त ५३ मकान बनाते की गअनुप्तति दी गई थी 
जितमे से केवल ४ ही वरग सके थे । 
अर खानो के श्रत्तिकों के लिये दो उप्रदाव-ऋरा झावास योजनायें १६५३ 
प्रौर १६४५४ में लागू की गई थी । परन्तु इनके अन्तगंत मकान बनाने में कोई 
रूचि नहीं ली गई । १६६० में एक नई उपदान प्राप्त आबास्त योजना बनाई गईं। 
_झसके मत्तपद प्रेभरक सात श्रम्रिक कत्थाण तिधि अधितियय १६४६ के शहद 


व 


औद्योगिक धमिकों को आवास समस्या र्ष्् 


बनाई गई अभरक चिधि में से अ्रभरक खान मालिको को निर्माण लागत का ५०% 
डपदान के रूप में दिया जाता है। परन्तु इसके लिये सीमा भी निर्धारित कर 
दी गई है। मालिकों को निधि द्वारा निश्चित योजना के अनुसार ही मकान बताने 
होते है । इस योजना के अतिरिक्त, जोर्सीमार (विहार) भे एक वस्ठी का निर्माण 
किया गया है जिममें ५० छोटे-छोटे दो कमरो वाले मकान है। १० ऐसी ग्रौर 
आवास वल्तियाँ बनाने का विचार है) जुलाई १६६२ में, एक और कम लागत 
आबास योजना रवीकार की गई जिसके ब्न्तगगंत बिहार गें ५०० मकान बनाये 
जाने थे जिसमे प्रत्येक मकात की लागत १२०० स्पये थी । दाद मे मफावों को 
सख्या बढ़ाकर १६०० कर दी गई ) 'प्रपना मकात स्वयं वनाग्रो' नामक एक 
योजना भी बनाई गई जिसके अन्तर्गत प्रभरक छानो के मजदूरों को प्रति मकान 
४०० रुपये का अनुद्नत दिया जाता है । 

गह गाया की जाती थी कि 'कोयला-ग्रभ्रक खान कल्याण निधिियो' में से 
तृतीय आ्रयोजना की ग्रवधि में ६०,००० मकानों के निर्माण के लिए सगभग 
१४ करोड एपयरे विये जायेंगे । 


बम्बई में आवास योजनायें 

मवम्बर १६४७ में वम्बई राज्य ने ७६ करोड ₹० की लागत से १५,००० 
मकाग बनाने की प्रचवर्षीय योजना तैयार की। १६४८ के वम्वई-अआ्राब्ास-बोर्ड 
अधिनियम के श्रन्दर्गंत रारकार ने जनवरी १६४६ में एक बम्बई आवास वोड्ड की 
स्थापना की । श्रायोजना वॉल से पूर्व ग्रावास बोर्ड ने १०० ४ लाख रु० को लागत 
से औद्योगिक श्रमिकों के लिये १,५१३ मकान, १५६ करोड रु० की लागत से कम 
आय वाले श्रमिकों के हेतु ३,७२७ मकान तथा ८५७४ करो४ रु० की लागत से 
बिस्थापित (0/5080०0) व्यक्तियों के हेतु ३४,६१० मकान बनाये थे। १६६२ भे 
उपदान-प्राप्त-प्रौद्योगिक-प्रावास योजना लागू की गई जिपक़े ग्रल्तर्गद बोड़े ने प्रथम' 
ग्रायोजना काल में ४६३ लाख ₹० की लागत से १३,६४२ मकान बनाये । दूसरी 
आयौजना के प्रधम दो वर्षो मे २३४ लाख रु० की लागत से ६,३६६ मकान सने 
और शेष आधोजना के ३ वर्षो मे बोई द्वारा १३७४ करोड रु० की लागत से 
२६,०४० मकान बनाने का निश्चय किया गया | इसके झतिरिक्त बध्वई सरकार 
द्वारा सहकारो-आवास-समितियों द्वारा कम झ्राय वाले वर्गों के आवास के हेतु तथा 
स्थानीय निकायो को वित्तीय सहायता दी जाती हैं। गन्दी वस्तियो की सफाई भी 
सरकार वी झावारा नीति का एक महत्वपूर्ण अग है जिसके लिये १६६१ तक 
केन्द्रीय सरकार द्वारा ४रे८8 ८० साख 5० की ४४ प्रायोजनाप्रों के लिये स्वीकृति 
मिल गई है। आवास समस्यायों का अध्ययन करने के लिये एक झआवास-कमिश्नर, 
एक ग्रावास-परामशझंदाबी-सर्गिति तथा एक विश्वेष-कबिनेट-उपसम्तिति भी बनाई गई 
है। जतवरी १६६१ के अन्त तक उपदान प्राप्त ब्रावास योजना के भर्तगंत 
बम्वई में आवास निर्माण की प्रगति अग्न प्रकार थी -- 


१६६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज पल्यारी 




















कुल स्वीकृत | स्वोकृत कुल प्रदत्त निर्मित 
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आवास योजनाये अब नव-निमित राज्य महाराष्ट्र और गुजरात मे बराबर 
आारी है | रानू १६६३ में इस योजता के झन्‍्तगंत, महाराष्ट्र मं, राज्य रास्कार 
द्वारा १९,१५१ यौर मालिकों द्वारा ५७४ मकान वनवाये गये थे तथा धपिक श्रावाम 
सपितियों द्वारा १८७६ मकान वनवाये जा रहे थे । 
उत्तर प्रदेश भे आवास योजनाये 

उत्तर प्रदेश सरबगर ने भी वलपुर तथा प्रन्य ग्रौद्योगिक वेस्द्रों के लिये 
मकान निर्माण के लिये व्यापक योजनायें वयाई है। दिसग्गर १६४५ में एक 
ओद्योगिक्-आवाप्त अधितियम पारित कया गया, जिमम राज्य द्वाश निर्मित 
कवाएंटो के प्रवत्य और प्रशासन के लिये एक आवास व मिश्नर वी नियुवित तथा 
एक प्रावास परामर्शदात्री-त्ृमिति की स्थापता वी व्यवस्या है। औद्योगिक वे न्द्रो 
पे निरन्तर बढती हुई जनसस्या ठथा विस्थापितों के भारी मरपा म श्रा जान के 
क्षासात आवास बा प्रवन्ध करवा सरकार के लिये मुर्य समस्या बन गई है। 
सरकार दी गोजना है कि वह कानपुर से कुछ दूर बिना जोती हुई (कसर) भूमि एर 
ख्मिको के लिय प्रादर्श ग्राम का निर्माष्ठ करे। भूमि सरकार अथवा कानपुर विवषस 
बोर्ड द्रारा पारा की जायेगी तथा श्रमिक्ष सरकारी सहायता द्वारा प्रथवा सहकारी 
ग्राजास समित्तियों के ढ!एए स्वण अपने घवाद बनाधेग ) अमियो को केपल भूभि 
का थोडा-सा किराया देता होगा । सरकार न नव निर्माण वार्यी तथा बर्दपान 
क्षेत्रों के प्रिया पर सिफारिश करते के लिये तथा वर्ेमान आस व्यवस्था 
का सर्वेक्षण गरने के लिये एक विशेषज्ञ भ्रवास व नगर नियोजव की नियुक्ति वी 
है । लखनऊ के विकास के लिये नगर नियोजन विभाग के साध्ााजिक तथा तारिक 
सर्वक्षक ने सरकार को एक रिपोर्ट दो है। सार्वजनिक निर्भार विभाग ने सस्ते 
मकान वनाते के सम्बन्ध में हुछ श्रयोग किये है और अपनी रिपार्टे प्रस्तुत की है! 
राज्य के अनक उद्यीयषतियो ने, विज्लेपत कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस 
आएदि के उद्योगप तियो ने इच्छा प्रकट की हे कि यदि उन्हे सस्ती दर पर मूसि रूुया 


इमारहो सामान प्राप्त दो सके तो वह श्रमिकों के लिय आवास व्यवस्था करने का. 


प्रयत्न करेंगे | कानपुर-विकास-वोर्ड भी शह्टर के विकास के ज़िये एक योजना तैयार 
करने में लगा है। इसने ब्रह्मतों के स्वामियो को उचम सुवार व हफ़ाईं रखन के 
हैलु नोटिए हिथि है दशा नोटिस के अनुसार कार्य व करने पर कुछ पर मुकदमा भी 


ग्रौद्योगिक धमिको की झागत्त समसस्‍यां श्र 


दायर कर दिया है। कुछ व पूर्व बोडे द्वारा श्रमिकों के लिये निर्मित २,४०० 
क्वार्टरों के अतिरिक्त, परमपूर्वा क्षेत्र में श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 
' र्यायती दरो पर कुछ भूमि प्रदान की गई है। वो् ने कुछ वर्षों के दौरान में 

थमिकों के लिये ४०,००० मकान बनाने की योजना सोची है, और इस सम्बन्ध में 
बोर्ड विभिन्‍न सम्बन्धित लोगों से वातचीत कर रहा है । बोर्ड द्वारा एक कमरे वाले 
७४४ मकानों के लिये २० लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है । 

भारत सरकार की उपदान क्राप्त ओद्योगिक आवास योजयवा के पस्तगंत्त 
उत्तर प्रदेश सरकार, 'राज्य के मुख्य-मुख्य औद्योगिक नगरों में झनेक क्वार्टर बना 
रही है। निर्माण काय॑ को कई चरणों (7॥85८5) मे विभकत किया गया है-- 

प्रथम चरणा--कातपुर और लक्वनऊ में क्रमश: २,२१६ झौर ५६० मकानों 
के निर्माण के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को ७५ लाख रुपये की 
स्वीकृति प्रदान की थी । । यह मकान वन चुके है और श्रमिकों को किराये पर भी 
दिये जा चुके हैं । 

हितीय चरण--कानपुर में ३,७४० गृहो के निर्माण के हेतु भारत सरकार 
द्वारा १०१२५ लाख रु० की राशि स्वीक्ृषत की गई। ये सव मकान भी वत चुक 
है तथा श्रमिकों को किराये पर दे दिए गए है । 

तृवीय चरणा--इसके झ्रत्तग्रेत १,६६,८०,००० ₹० वी लागत से ७,४०० 
क्वार्टरो का निर्माण होता था। इनमे से ३,४०० कावपुर, १,२६६ शझागरा, 
१,००० फिरोजाबाद, ६०४ सहारनपुर, ५०४ इलाहाबाद, ५४०० वाराणसी तथा 
&€६ मिर्जापुर में वनाये जाने थे। परन्तु धाराणसी | कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त 
नही हो सका। ग्रत- कानपुर में संख्या ३,५६२ तथा सहारनपुर में ७६२ कर दी 
गई । दोष १२० गोविन्दपुरी (गैरठ) के लिये निश्चित किये गये । १६५७ के प्रस्त 
तक यह राब मकान भी बन च्‌के थे । 

अतुर्ध चरण--इसके प्रन्तगंत ६,७६४ क्वार्टरों का निर्माण निम्त प्रकार 
किया जाना था :--कानपुर ५,२४६, लखनऊ ४८६, हाथरस २१६, नंत्ती २१६, 
बरेली १०४५, गोरखपुर १०८, रामपुर रे८घ४॥ १६५५ से भारत सरकार ने इन 
ब्वार्टरो के लिये २,०६,५४,१६० रु० स्वीकृत किये। इस चररसा से अ्रधिक्तर 
क्वार्टर, गन्दी वस्तियों में भ्रववा उनके निकट बनाए जायेंगे तथा गन्दी बस्तियों मे 
रहने वालों को उनमें स्थान दिया जाएगा ॥ १६५६ के श्रस्त तक ये सब मकान भी 
बन चुके थे । 

इस प्रकार पहले चार चरणों में विभिन्न स्थानों पर २०,६६० मकान 
बनाए गए । परन्तु १६६४ के अन्त तक केवल २०,१०६ क्वाटर श्रमिकों को नियत 
(8/0/) किये गये थे। कानपुर में १४,८०४ मकानों मे से १४,३८४ मकान 
श्रमिकों को नियत किये गये थे । किराया अधिक होने के कारण तथा कारखानों से 
दूर होने के कारण थमिक इन मकानों में जाना नहीं चाहते थे। सरकार के लिये यह 
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समस्या बहुत गम्भीर वन गई है। कानपुर मे गैर-श्रमिक जिनमे ग्रमिकतर सुरक्षा 
विभाग के व्यकित है इस मकानों मे रहने लगे है। एक कमरे वाले मकानों का 
किराया १० और १३ ० श्रति माह के बीच मे है। 

द्वितोप परुवर्षीय आवोजना काल में ५६१४५ लास ९० की चागतस 
उत्तर प्रदेश भें १७,१५० मकान बनाने की व्यवस्था को गई थी । परन्तु अनुमति 
केवल ४,७७# मकानों के निर्माण के लिये हो दी गई। अब मकानों का तिर्माण 
दो और चरखणो मे प्रारम्भ हो चुका है, जो निम्न प्रकार है-- 

पाँचवा चरण --इसके अन्तर्गत ७५,६७,२०० र० की लागत से १,६७२ 
ब्वार्टर दगाने की व्यवस्था विभिन्न नयरों में इस श्रकार --कानपुर ४३०, 
गोविन्दपुरी (मेर5) २६६, नैनी (इलाहाबाद) ७५६, गाज़ियाबाद (मेरठ) २९२, 
वाराणसी १६२। 

छुठा चरण -इसके अन्तर्गत ३१,०६,६३,२०० रु० बी लागत से २,८०४ 
बबार्टरों के दनान की व्यवस्था विभिन्न नगरो में इस प्रकार है--कानपुर १,०२८, 
गोविन्दपुरी [मिरठ) ७०८, नैनी (इलाहाबाद) २८८, शिकोहावाद २५२, बरेली 
१४४, श्ाहूपुरी (वाराणसी) ५०४ ॥ इन गयानो का निर्माण भी पूरा हो चुबा 


है । 

तृतीय पत्रदर्षीय योजना से १,५३५ मकानों के निर्माण के लिये माल्किी 
और सहकारी समितियों की सहापता के लिये ४३,६६,००० र० की व्यवस्था की 
गई है । राज्य सरकार द्वारा वनवाए जाने के लिए दो चरणों म [चरश सात 
और आठ] ४,२७२ मकान बनाने के लिए १,७२,६५,००० र० की व्यवस्था की 
गई है | य मकाल विभिन्न नगरो भे इस प्रकार बनाये जागेगे--बानपुर १५४२ , 
ग्राजियाबाद ७०5, बरेली ३०५, ग्रोविन्दएुरी ३७८, पिपरी (मिर्जाहुर) 
२१० , भागरा १५६ , लखनऊ ७५० , ज्वालापुर (सहारनपुर) २४० , योग 
४,२७२ । 

इसके ग्रलावा योजना के सातबे चरण मे, सब्‌ १६६१-६२ में १६६२ 
मकान वदात की अनुमति ग्रदान की गई थी । विभिन्न तगरों से इन मकानों वा 
वितरण इस प्रकार था कातपुर-१५८ , लखेनऊ-४२६ , भ्ोविस्दपुरी (भेर5)- 
४१४ , वरेली-२६४ । आठवे चरण मे, २४०० मकानों के निर्माण की अनुसति 
प्रदान की गई थी । 

इस प्रकार, ग्राठो चरणों में, योजना के अन्दर्गत उत्तर प्रदेश मे २६,५५८ 
मकानों के निर्माण का काम हाथ में लिया गया । पहले छ चरणों में, २५,४६६ 
सकाय बन चुके थे । सातबें और आठवें चरणो मे, जुत १६६६ तक १,८४६ सकान 

बन चुके अ जबकि स्वीकृति ४०६२ मकानों के तिर्माण की प्रदान की ग्रईंथी। 

इस प्रकार, कुल झ्राठो चरणों मे, जुब १६६६ तक २७,३१५ मकान वन चुबे ये । 

उत्तर प्रद्त के वांगाने श्रमिकों के लिये एक पृथक्‌ भावास योजता है। 
इसवे अन्तर्गत मकान विमित करवाने के लिये मालिको को कुल लागत का ६०१७ 


औद्योगिक श्रमिकों की आवास समस्या १६६ 


तक ऋण दिया जाता है। दृश्य तथा तीगरी, दोनों ही पचवर्षोय आयोजनाग्रो 
में २५० मानो के निर्माण के लिये पाँच-पाँच लाख रु० की व्यवस्था की गई थी | 
परन्तु वागान मालिको की ओर से इस योजना के ग्रन्तर्गेत मकाम बनाने से रुचि 
नही दिखाई गई । 

३१ जनवरो १६६१ तक उत्तर प्रदेश में पाँच प्रायोजनाये गन्दी वसतियों के 
घुधार के लिए भी स्वीकृत की जा चुकी थी। इन प्रायोजताओ पर अनुमानित 
व्यय १६६*०० लाख स्पये था । इन प्रायोजनापग्रो मे १७ भूमि क्षेत्रो का विकास 
करके ५,३६६ मकान बनाने को व्यवस्था है। इनके अन्तर्गत ३३२ मकान बन 
चुके थे तथा ३,२२४ मकान निर्माणाधीत थे। उपदाने प्राप्त आवास थोजना 
के अम्तगंतर मकाम बनाने में जो भ्रग्रति हुई थी उसका विवरण नीचे दिया जाता 


है-- 











कुल स्वीकृत त भकायों | हर राशि मित मकानों 
एजेन्सी राशि (लाख दि जो दी गई 823 मकान 
। ४० में) (लाख रु० में). पर्या 
| | । 
राज्य सरकार | ७६५५८ | रश्धतफ | ६५०५७ २१,४१४ 
मालिक । २१७० | हु४ए३ |. ७७४ | ५१६ 
सहकारी समितियाँ । >६६ | ४३ । ० ० ४३ 
। 
हा ते 
योग | १७ ६४... २६,५७७ | ६८८ १ २१,६६३ 





उत्तर प्रदेश मे चीनी मिलो के श्रमि में चीनी मिलो के श्रमिकों के लिए भ्रावास योजना 


राज्य में चीनी मिलो के श्रमिक्रों की आवास योजना के श्रस्तर्गत उत्तर- 
प्रदेश की ६५ चीनी फंक्ट्रियों के कमंचारियों के लिये एक व दो कमरे बाले १७३० 
क्यार्ट रो की बगाने की व्यवस्था है। प्रारम्भिक तक्ष्य १५०० मकानों का था परन्तु 
फँक्ट्रिया २३० क्वार्टर और बनाने को सहसत हो गई थी । मकानों का निर्माण 
१६५१ के एक अधिनियम के ग्न्तगंत स्थापित उत्तर भ्रदेशीय चीनी और चालक 
मदसार उद्योग श्रम कल्यास तथा विकास निधि (0, 9. 50४9 2760 एएएलव 
2०णा०। ॥005098 7.40007 फटाशि९र 2॥0 02४2६॥०७४०॥ एए॥४) में से 
किया जायेगा । यह निधि चीनी मिलों द्वारा झौरे की बिक्री पर लगे उपवार से 
निर्मित की गई है । चीनी शिन्नों को झीरे पर चार झाने छ पाई (२5 पैसे) प्रति 
मन मूल्य की छूट दी गई हे और खुली विक्री द्वारा इससे अधिक जो कुछ प्राप्त 
होता है वह इस निधि में देना होता है । निधि में तीन विभिन्‍न खाते है---आ्रवास, 
सामान्य कल्याए एवं विकास । इस निधि में राज्य सरकार समय-समय पर धन 
हस्तास्तरित करती है | दिसम्बर १६६६९ के भ्रच्त तक इस निधि मे ४८, &८ 
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हस्ता वरित किया गया ॥ इस धनरायि म से «5 प्रतिशत अर्थात ४५ १० ६६६ र० 
ग्रावास खाते ३ १८ द४ह रुपये सामाय कल्बारा खात तथा ४ ६८५ स्फपये 
विकास ख़ात में जम्ता ”र या गया है। १८६४ के ग्रत तक ग्रावास के लिए. 
४५६८ ०७२ रुपय नियत किय ग्रये थ जिनमे से मकानों वे निर्माण के लिय 
४२ ०६ 5०८ स्पए दिये गए । योजना को कार्या अत करन के हतु एक झ्ारारा वोड 
तथा एक १राम”दावी सन्रिति बचाई गई है। मकानों का निर्धारित स्तर और 
तक्ये के अनुसार निर्माण करना मालिकों का उत्तरदायि व है। सरकार निधि म 
सर धन दे देती है तथा मालिको को मकान निर्माण के सम्बंध मे सभी प्रकार की 
झ्रावश्यक सुविधाय प्रदान करती है। राज्य गे ६५ बीनी के कारखानो म स चार 
ज इस योजना म भाग जन से पहले इ कार कर दिया था पर तु १८५८ तथा 
१६५६ में दो चीनी कारखानों त इसम भाग लने की स्वीकृति द दी। इस भ्रकार 
इस समय ६३ चीनी कारखाने इस योजना म भाग ले रहे है। १६५७ तक ५६ 
चीनी के कारखावा न मकान बताने का काय चुरू कर दिया था। १६४८म २ 
और १६५८ म " और कारखानो न भी पकाने वनान शुरू कर दिय था रे 
बारखाना का उचित भूमि मितन में कठिनाई के कारण ग्भिग्रहण (&०प७ा३ 
एणा) का कायवाल्या की गइ। अब ६२ चीनी कारखानो म जहा काय शुरू 
हो चका है जूब १५६६ तक १४५६ मकातो का निर्माण हा चका था । 

चीनी के कारछानो के श्रमिकों के लिये सरकार न कुछ अवकाय गृह 
(0 ५9) प्ृ०वा6 ) और विश्राम गृह बनात का भी निश्चय किया है। इनके 
लिये सरकार द्वारा १ ४७ ८६४ रुपय की धन राधि की स्वीकृति दी गई है । 


अय राज्यो मे श्रावास योजनाय 


अ ये राज्यों मे भी औद्योगिक उ्मिको के हेतु श्रावास की विभिन योजबाय 
कार्पा वत हो रहा है। राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर श्रमिकों के जिए 
कई प्रायोज॑वाय स्वीकृत की गई है दथा की जाती है। उपदान और >ण के ,य 
रारकार द्वारा प्रदान किया जाता है। मकान राज्य सरकारों मात्रिकों तथा 
सहकारी समित्तियों द्व रा बनाये जाते है। राज्यों म श्रावास योजनाग्रों के कुछ 
उदाहरण निम्त प्रकार हैं आ श्र म १६६० क झत तक उपदान प्राप्त प्रावास 
योजना के भ्रतगय ३े ६१० मकात राज्य सरकारो द्वारा और १५७ मकान मालिकों 
द्वारा चनाग्रे जा चके थे। राज्य सरकार द्वारा १६६४ मे १४८ भक्‍कान और 
माजिवी द्वारा ३२२ मकान और बनाये गये । ध्सम म योजना के श्र तगध् सन्‌ 
१६६४ मे ६९ मकान बनाये गये है तथा ग दो बस्तियों की सफाई की योजता के 
श्रस्तगत भी मकान बनाये जा रह है। बिहार में आवास योजना के ग्र तगत १६६० 
के अत तक ५ ३०६ मकान बनाए जा चुके थ और ३ ५२० मकान निर्माणाधीन 
ये। १६६४ म सरकार द्वारा ७२० और मालिकों द्वारा ६१८ क्वाटर बनवाय 
गये । धाढा की इजीतिर्मारिय औ्नौर इजिन के कारखानो को तथा रोहतास उद्योगो 
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कौ मकान बताने के लिये ऋण भी दिया गया है। राज्य सरफार की एक औद्योगिक 
झावास योजना के अन्तर्गत भी मकान बन रहे है। कैरल मे भी राज्य की कुछ 
आवास योजचाये चालू है जिनके ग्रन्तगंत ३०० मकानों का निर्माण हो चुका है! 
भध्य प्रदेश में द्वितीय श्रायोजवा काल मे २,५०० मकान महाकौशला मे, ८८८ 
भकान मध्य भारत मे, ६६६ मकान विन्ध्य प्रदेश मे और ६७० मकान भोपाल में 
निर्माण किये गये थे। इससे पू जब मध्य भारत राज्य था तो योजना के 
ग्रत्तर्गत १६५२ में १,७५२ मकान तथा १६४२-५४ में १५६२ मकान विभिन्‍न 
नगरों में बनाये गये थे, अर्थात्‌ इन्दोर मे १,६४० ; ग्वालियर में ७०० ; उज्जैन 
में ५५०; रतलाम में २०० ; देवास में ११४ ओर मदसोर में १४० । ये मकान 
श्रभ्िद्दो वो वियत् (#॥०५) भी किये जा घुके है । इन्दोर से कुछ मिलों ने, जो 
लड़ाई के दिनो में लाभ हुआ था उसमें से ३५ लाख रुपये सूती कपटा मिल 
मजदूरों के लिये मकान बनाने के हेतु अलग रख दिये थे। तृतीय श्रायोजना के 
अन्त तक, मध्य प्रदेश में विभिम्न केन्द्रों मे १०,०२२ मकान बनवाये गये जिनका 
विवरण इस प्रवार है: इन्दौर-२८४१ , ग्वालियर-१०७४ ; उज्जैन-६०४ ; 
रतलाम-४६७, मन्दरौर-१४०; देवास-११४; बुढहानपुर-१००, राजेगाँदगाव- 
२०० , जबलपुर-१६८; भोपाल-५२२; धथिहोर-१०० ; सतता-€६८ ; 
नेपानमर-५६६ , मिल्‍लई-२८८ ; अ्मलाई-४०० ; और खण्डवा-२४ । मद्रास 
में श्रावास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने १८६५४ मकान बनाये है। बई 
उद्योग सत्थातों को उपदान ग्लौर ऋण भी दिये गये है। सब १६६४ में २४० 
मकान वनबाये गये थे । सरकारी छापेखाने तथा राज्य के यातायात तथा साब॑- 
जनिक निर्माण कार्यों के श्रमिको के लिये मकान बनाये गये है। राज्य सरकार ने 
जुलाहो के मकानों की मस्मात के लिये भी सहायता दी है। इनके लिये ६४ ताख 
हूपये की राशि सें, १५८० मकान १६ योजनाप्रों के अन्तर्गत दूसरी पचवर्षीय 
आधोजना मे स्वीकृत किये गये थे । मैसूर मे आवास योजना के अन्तर्गत राज्य 
सरकार ने ४,३४२ तथा मालिकों ने १,५४५ मकान वनाये है | जवकि कुल ६७२३ 
मकान वनवाये जाने थे | योजना के अन्तर्गत, १६६०-६१ में राज्य के लिये 
२२ लाख रु० निपत किये गये थे । सन्‌ १६६४ मे १,१४५ मकान बनवाये गये थे । 
डडीसा भे आवास योजना के अन्तगंत १६६१ तक ४४६ मकान राज्य सरकार द्वारा 
तथा १,००८ मकात मालिकों द्वारा बनाये गये हैं। २०६ मकान १६६४ में बनवामे 
गये । पंजाब मे आवास योजन। के अन्तर्गत १६६० के अन्त तक सरकार द्वारा 
१६४२, भालजिफो तारा १,४५६ और सहकारी रामितियो हारा १४२ मकानों का 
निर्माण हो चुका था। १५२ मकान १६६४ मे बनाये गये थे । पहले के 'पेप्सू' राज्य 
भे एक कमरे वाले २२५ मकात बनाये गये ये । श्रम विभाग की एक विकास योजना 
के ग्रस्तर्गत पटियाला मे ३० सकानों का निर्माण हुआ था । राजस्थान मे आवास 
योजना के ग्स्तमंत २,४&८ मकान सरकार द्वारा, १,०६४ मवान मालिकों हारा 
तथा ८६ मकान श्रमिक सगठनो द्वारा बनाये गये है। जयपुर गे ३३२, पालि मे २६५ 
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तथा भीलवारा मे २०३ मकान श्रमिको वो दिये जा चुके है। योजना वे असच्तगंत, 
१६६४ में, २,३०६ मकान सरकार द्वारा, २४८ माछिकी द्वारा और ८६ क्षमिकों 
हारा वनवाये गये । परिचिमी बंगाल में पश्रावास योजना वे” अन्तर्गत्त १६६० के 7 
अन्त तक ५,६४४ मकान राज्य हारा तथा १,०७८ मकान मालिकों हारा बनाये 
जा चुके थे। सनु १६६४ मे, सरकार द्वारा ६११० और मालिको द्वारा २६८ मकान 
बनवाये गये थे । राज्य सरकार ने १६४६ से मकानों की देखभाल दे लिये एक 
गैर-सरकारी ग्रावास बोर्ड स्थापित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश म॑ नाहन में 
५० मकान बनाय गये है । 
दिल्‍ली राज्य सरकार ने आवास योजना के अच्तगंत ४,००० मकानों के 
निर्माण वा निर्णय क्या है एवं २,७७५ क्वार्टर जुत १६६६ के ग्रन्त तब बनाये 
जा चूके थ। नई दिल्‍ली में भी श्रमिकों के हेवु के त्द्वीध सावं जतिक निर्माग विभाग 
द्वारा लोदी रोड पर बचे क्वार्टरो के आधार पर श्रमिव आवास क्षेत्र बनने की 
योजना है। इस घोजता मे निर्माण का व्यप संयुक्त तप से राज्य और मालिकों 
के द्वारए बह किया जायेग) प्रौर पशीनो बा प्रवन्ध छालियो, धमिकों एवं राज्य 
के प्रतिनिधियों बे एवं संयुक्त बोर्ड ड्वारा किया जायगा | दिल्‍ली मे बन्द्रीय विद्युत 
शक्ति सत्ता (टशाधब! हाध्पता० ?०ए०7 4ै पाठ) ने अपने श्रमिकों के हेतु 
मकान बताने आरम्भ कर दिये है । नजफगढ़ मे एवं ब्ौद्योगिक श्रावास क्षेत्र वा 
विकास क्या गया है | औद्योगिक परामझश बोर्ड ने एक झन्‍्य ग्रावास क्षेत्र के लिये 
उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के हेतु, पाँच ब्यवितयमों की एक उपसभिति विग्रुका वी 
है | शाहदरा के निकट भी मूमि आप्त की गई है। नई िहली के आठ श्रमिक 
कैम्पों मे श्रमिकों को नागरिक सुविधाएँ प्राप्त करते के हेतु एक सम्तिति बनाई गई 
है। ६४५ मकान निस्‍्त स्थानों पर वनाये जा रहे हैं--ओखला मे ४००, शाहदरा 
में २०० तथा औद्योगिक झ्ावास क्षेत्र मे ३४४ ॥ 
देहली विकास सत्ता द्वारा गदी बस्टियो की सफाई की एक योजना! तैयार 
की गई है । इसके अन्तर्गत २४ योजनाए बनाई गई हैं। भूमि अभिग्रदण के लिये 
१,४०,००० रुपए स्वीकृत क्यि गये है। मार्च १६५६ से गदी वह्तियों की सफाई 
का कार्य देहली नगरपालिका निगम को हस्तान्तरित कर दिपा गया है। उस समप 
तक देहली नगर सुधार ट्रस्ट और देहली विकास सत्ता द्वारा ३ २२५ मकान और 
५६ दुवाने देहली वे विभिन्न भागो में बनाई जा चुकी थी। दिसम्बर १६६५ तेव 
१०,०६५ सकात ८१ पेट, ४६१ दुकाने गौर ३६ दपत्रर बचवाने के लिय ४४८ 
ऋषरोड स्पए की प्रायोनताए स्वीकृत की गई थी। ६ ६६३ मकान और (१२६ दकाने 
दरन भी चुकी थी । इनके अतिरिक्त २८ ७६ लाख रु० की लागत से कटरे और 
बस्तियों में सुधार भी किया यया है! देहली नगरपातिका निगम ने एक श्रत्य 
योजता भूंगी और फोपडो तिष्कासन योजना सरकार की ग्रनुमति से लागू की 
है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि ऐसे परिवारों को (जिनरा अनुगान लगनग 
२५/००० है) जिन्होंने सरकारी और सार्वेजनिक भूमि पर बिना इंजाथत के 
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ओषपडियाँ और कुण्गियाँ बता ली हैं उनको वहाँ से हटाकर अन्य जगह वसा दिया 
जाग | इसकी अनुमानित लागत ३८३ करोड़ ८० है । किन्तु सन्‌ १६६० में देहली 
भ्रशासन हारा की गईं जनगझना से यह प्रकट हुआ कि वास्तव में ऐसे परिवार 
४३,८५७ ये जिन्हें कि फिर से बसाया जाना था। निगम ने इस कार्य के लिये 
भूमि लेने तथा उसका विकास करने में लिये पग उठाये हैं। सन्‌ १६६५ के अन्त 
तक, लगभग १८,६६० उपवेशी परिवार [5प्ृएआंटा #97]65) इस योजना के 
ग्रन्तर्गत विकसित किये ग्रे २२८०६ भूखण्डों (0[0०५) पर स्थानान्तरित कर 
दिये गये हैं । 
गोदी श्रमिको के मकानों के लिये तीसरी पंचवर्षीय भ्रायोजना में २ करोड़ 
रुपए की और चौथी झाओजना में २५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । दम्बई 
कलकत्ता और मद्रास में योदी श्रमिक बो्दों को गोदी श्रमिकों के लिये गकाम बनाने 
के लिये ऋण के रूप में सहावता दी जाती है। यह ऋणा निर्माण लागत का ८० 
प्रतिशत तक हो सकता है । इस योजता के झन्तगेंत ग्ोदी श्रमिकों के लिये ५,००० 
मकान बनाने की व्यवस्था को गई है 3 


बागान में आवास व्यवस्था 
वागान श्रमिकों को प्रच्छे सकान प्रदाव करने के प्रश्न पर जतवरी १६४७ 
में नई दिल्‍नी मे प्रथम तिदलीय वाग्रात उद्यात सम्मेलल मे विचार क्षिया गया। 
यह प्रइत विचार के हेतु पुनः श&४८, १६४६ तथा १६५० में खागान प्राग्रोगिक 
समिति के सम्मुख आपा । वागान कमेंचारियों के मकानों के हेतु, उपग्रुयतत भूमि को 
प्राप्त करने एव उसके विकास करते तथा मकानों के निर्माणायं धन प्राप्त करने के 
हेतु श्रावास वो्डों को रथापिद करने का निर्णय किया गया । इस बात झा नी 
निरांंय किया गया कि वर्तेमाग अनुपयुक्त मकानों को गिरा कर उनके स्थान पर 
दूसरे सकान बताने के लिये एक अ्रवाधि निश्चित कर देनी चाहिये। भारतीव चाय 
परिषद्‌ ने उत्तरी भारत के बागान कर्मचारियों के हेतु ऐच्छिक रूप से प्रावास- 
व्यवस्था के लिये कुछ न्यूनतम आवास स्तर निर्धारित किये हैं। प्रतम तथा 
पहिचमी बंगाल सरकारों ने इन स्तरों को स्वीकार किया है | भारत सरकार ने 
१६४१ में बागान श्रमिक झधिनियम पारित किया जिसके अन्तर्गत माजिकों वो 
श्रमिकों एवं उनके यरिवारों की आवास-व्यवस्था करने के बिये उन्तरदाव ठहराया 
गया है । यह भी निश्चित किया यया है कि वायान भें गालिक भ्रत्तित्रपं उस से व 
अपने ८% कमंचारियों के हेतु मकाने बनायेंगे । परन्तु क्योकि अधिकतर वायान 
मासिक, विज्लेपत छोटे वागाग के मालिक, इरा झत्त को पूरा करने थी अ्रवस्था में 
> नही थे, अन अ्रप्रेल १६५६ भें वायान श्वमिक आवास योजना बनाई गई। योजना 
मे उद्योगपतियो को राज्य सरकारों के माध्यम से मकक्‍ामों की लगगत का ८०% 
सक फरधाज सहित ऋण दिया जा सकता है जो प्रति मकात अ्रधिक से अविक 
दू,४०० रु० तक उत्तर में और १,६२० इ० तक दक्षिण मे हो सकता है । इस 
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प्रकार बायरान के मालिको को अब केवल भूमि वी छायठ शया २०% भवन की 
लागत वहन करनो पउतो है। यह योजना श्रप्तम, केरल, मद्रास, मंसूर, उत्तर 
प्रदेश, पश्चिम वगाल और विपुरा मे लागू की गई है जहाँ श्रधिकतर वागान पाये 
जाते हैं । द्वितीय पत्रवर्षीय श्रायोजना मे बागान में ३१,००० क्वार्टरो के बनाने 
के हेतु २ करोड हपये की व्यवस्था को गई थी, जिसको १६५६-६० में घटा कर 
४० लाख रुपय कर दिया गया था । 

बागान में श्रमिको के लिये मकान बनाने को प्रगति बहुत धीमी रही है । 
हितीय पचवर्षीय ग्रागरोजना के अन्त तक केवल १४ लाख रुपये स ७०० मकान 
बनाने की स्वीकृति दी गई थी । इसमें से भी १६५६ तक्त केवल ०० मकात बन 
पाये थे । इस धीमी प्रगति का मुरप्र कारण यह है कि वायानत मालिकों से राज्य 
सरकारें ऋगा देते समय पर्याप्य जमानत मांगती हैं जो वागान मालिक नहीं दे 
पाते क्‍्योदि उनकी सम्पत्ति पहिले से ही काय॑ पूँजी के कारण बेको के पास 
रहने होती है। तीसरी आयोजता म॑ वागान श्रमिकों के आवास हेतू ७० लाख 
रुपये की व्यवस्था की गई है और यह सुभागाव दिया गया है कि “एक पूल गारदी 
निधि” बनाई जाय जो ऋरा के लिये समपाश्वी जमावत (९०॥शढ् $80॥79) 
बा कार्य कर सके ५ यह निधि ऋण पर ६ प्रतिशत अतिरित ब्याज लगा कर 
बनाई जायगी । और इससप्रे भ्रति वर्ष जो ब्याज आयगा वहू भी जमा हो जायगा। 
यदि बाई हानि निधि (090) की परिसस्पत्तियों से ग्रधिव मात्रा में होती है तो 
केद्ध सरकार, राज्य सरकार तथा सम्बन्धित वस्तु बो्े (00र700॥9 800) 
हार वह वरावर-वरावर वाँठ ली जाग्रगी। इस निधि के लिये आदर्श नियम भी 
बनायेगये है। १६६५ के अन्त तक २५ ०१ लाख रु० बागान मालिकों वे लिय वर्ण 
सहायता के छृूप में स्वीकार क्यि गये। इस सहायता से १८२५ मकातो का निर्माण 
होना था । परन्तु केवल ६६६ मकान ही बनबाये गये । योजना वी पघौमी प्रगति 
को देखते हुए श्रम व रोजगार मन्नालय न बागान श्रम ग्रावास पर कार्यकारी दल 
की नियुक्ति की। इस दल ने स्िफारिश्ष की कि मकानों की लागत बा २५% 
उपदान के रूप मे और ५० प्रतिशत कर्ज के रूप में दिमा जाये। सिफारिशे 
स्वीकार फर ली गईं। चौथी प्रायोजना मे बागान आवास के लिय २ करोड़ रु 
की व्यवस्था की गई है । 
श्रमिक सघो की आवास योजनाये 


अहमदाबाद की कपड़ा मिल मजदूर परिपद्‌ द्वारा दी गई सहायता और 
प्रोत्माहत के फलस्वदढूप उपदाने प्राप्त श्रौद्योगिक आवास योजना से लाभ उठाने के 
हेतु १२५४ से अधिक सहकारी झावास समितियों की स्थापना की गई है जिनक 
उल्लेख पीछे किया जा चुका है। हैदराबाद परे भी सकान बनाते मे सहवारी 
समितियों ने अच्छा काये किया है। केन्द्रीय सरकार ने प्रद्रात और मैसूर में जुलाह 
की सहकारी समित्तियो को मकान बनाने के लिय वित्तीय सद्वायता देने का निर्शय 
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किया है। भ्रखिल भारतीय हाथ करघा बोड्ड मे भी सहकारी समितियों द्वारा 
जुलाहों के लिये ४,३०० मकान बताने की योजना वताई है जिसके लिये सरकार 
द्वारा लागत का २ तिहाई ऋण के रूप में झौर एक तिहाई उपदात के रूप में 
“भ्रम भिलेदा । मदुराई मे हार्वेगट्टी आवास समिति का उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है । इस उपदान प्राप्त आवाय योजना के अन्तर्गत सहकारी आवास रामितियो की 
ऋण और उपदान देने की व्यवस्था है। मार्च १९६५ के अन्त तक विभिन्न 
श्रम्तिफों की सहकारी श्रावास् समितियों को ६,३१५ भ्रकानों के निर्माण हेतु 
२"०८ करोड़ र० दिये जाने की स्व्रीकृति दो जा चुकी थी । इस राशि में १४८ 
करोड रुपये ऋण के झूप॒ में और ६० लाख रुपये उपदान के रूप मे श्यि 
जाने थे । इनमे से केवल ४,३५१ मकान बनाये गये थे । 


आद्योगिक प्रावास ग्रधिनियम 


१८९४ के भूमि अमिग्रहण अधिनियम ([[.आत #&००एंका०॥ 0०) में 
केन्द्रीय सरकार द्वारा १६३३ में संशोघन किया गया ताकि मालिक ग्रयने श्रमिकों 
के आवास हेतु भूमि आसानी से प्राप्त कर सो । इस विधान के अतिरिक्त कुछ 
बर्ष पहले तक श्रेमिको की प्रावास व्यवस्था को सुधारते के सम्बन्ध मे कोई कानून 
नही था। १६४६ में अभरक-खात-श्नमिक-कल्याए-निधि शभ्रधिनियम तथा १६४७ 
के कोयला-खान-श्रम-कल्यास्प-निधि अधिनियम पारित किये गये जिनके अस्तर्गत 
स्थागित निधि द्वारा किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों गे आवास की व्यवस्पा 
भी है। उत्तर प्रदेश चौनी एवं च्ाबक मदसार उद्योग श्रम कत्पाणं झोर विकास 
निधि अधिनियम १६५९ भें प्रारित किया गया जिशमे चीनी मित्रो के श्षभिकों के 
जिऐ मकान प्रदान करने की भी व्यवस्था है। १६४१ के वागान श्रमिक अधिनियम 
के अ्न्तगंत प्रत्येक मालिक को भ्रपगे श्रमिकों के लिए मकान उपलब्ध करते होते । 
इन सब्र के सम्बन्ध मे ऊपर उल्लेख क्रिया जा चुका है। श्रत्र भ्रनेक राज्यों में 
आवास सम्बन्धी अ्धितियम पारित किये गये हैं । 

वस्वई झ्ावास बोर्ड अधिनियम १६४८ में पाटित किया गया। सलष्चात्‌ 
इस्तमे कई बार सशोधन हुए है | इसके झ्नन्तगंत एक आवास बोर्ड की स्थापना करने 
की व्यवस्था है, जिस बोर्ड मे एक ग्रध्यक्ष के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 
मनोनीत चार सदस्य होगे | उत क्षेत्रो को छोडकर जहाँ के लिए कोई विकास 
योजना पहले से लागू है और ऐसी योजना को छोडकर जो नगर झायोजव से मेल 
तही खाती, कोर्ट को मकानों की योजना बनाने और उराको कार्योन्वित करने के 
लिए घन व्यय करने के अधिकार है । यह भ्रूमि एवं मकान विकात्त के प्रोत्साहत 
हेतु कार्य कर सकता है । इसको सढके तथा खुली जगहों को प्राप्त करने का, 

स्थानीय सत्ता के रूप मे कार्य करने का एवं उन्‍नति-कर लगाने का अधिकार भी 
दिया गया हे। इसने आवास सम्बन्धी समस्त काये १६४७ भे स्थापित प्रान्दीय 
आवास बोर्ड से उसको सभी परिसम्पत्ति (औ४४७) सहित ले लिया है। यह सरकार 
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से, सावं जनिक सस्थाओं या स्थानीय प्राधिकारियो से अदु न वित्त सहाप्रता, दान 
तथा उपहार आदि स्वीकार झर सकता है तथा सरकार की स्त्रीकृति से ऋण ले 
सकता है तथा ऋणशपत्र जारी वर सकता है। उस्नति कर व क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध 
में उत्पन्त विवादों को सुलझाने के हेतु एक विज्येप गविकरण की स्थापता की गई” 
है। बोई और स्थानीय प्राधिकारियो के आपसी मतभेद सरकार द्वारा सुलझा 
जायेगे । बोर्ड की स्थापना १६४६ में की गई और इसे परामश्श देने के हेतु ४४ 
सदस्यों की एक सलाहकार समिति वनाई गई हैं! एक द्यावास कमिव्नर की भी 
नियुषित थी गई है । पुनर्गठित राज्य महाराष्ट्र मे, वम्वई का अधि नियम,भनध्य प्रदेश 
के (१६५० के) आवास बोर्ड अधिनियम और सौराष्ट्र का (१६५४ का) आवास 
बोई श्रधिनियम उनके तत्कालीन क्षेत्रों मे अभी भी लागु है । 

मैसूर झ्रावारा बोई भझधिनियम १६५४ ते कुछ सीमा लव इस विषय पर 
१६४६ वे मैसूर श्रमिक झावास तियम को प्रतिस्थापित कर दिया है। १९५५ के 
इस अधिनियम का उद्दृश्य यह है कि आवास बोड श्रमिकों वा आवास उपलब। 
करने के हूतु तथा झावास से सम्बन्धित अन्य सुविधाय देत के लिए पग उठा सके। 
इस अधिनियम के अन्तर्गत मैसूर आवास बोर्ड की रथापता हुँ है. (१९४६ के 
अधिनियम के प्रत्तम त जो मैसूर श्रमिक आवास निमभम बताया गया था उसके स्थान 
पर यह बोड बनाया गया है) । इस ग्ररवास बोई से एक झड्यत और राज्य 
सरकार द्वारा मनोनीत ६ सदस्य है। इस बोड को विस्तृत प्रधिकार दिये गये हू 
यह मकानों को गिरवा भी सकता है और उनका अभिग्नहएा भी कर सकता है। 
नई ग्रावास योजवारय तैयार करके उनको वार्थान्वित करते का भी इसको अधिकार 
है । मकाना के निर्माण में शीघ्रता करन, बस्ते मकान बनात, कुछ दशाप्रो में धो 
के मकानों को खाली करवान आदि के अ्रधिकार भी इस बोर्ड को है । भ्रव एक और 
मैसूर आवास बौई अधिनियम १६६२ लागू कया गया है। इसका उदृश्य उन 
कठिनाइयों को दूर करना है जो आवास यौजनाओ्रों को लागू करन में सामते झ्राई 
है | यह तथा अधिवियम राज्य के पुनर्ग ठित क्षेत्र पर लागू होगा। भूमि अभिश्रहण 
पर, क्षति पूर्ति के प्रश्न पर तथा उननति-कर को लगात के प्रश्न पर यदि कोई 
बिवाद हो जाता है तो उसको सुलभात के हतु एक अधिकरण वी स्थापना की 
व्यवस्था बी गई है । 

मध्य प्रदेश आवास दोई अधिनियम १६५० में पारित किया गया । इसमे 
एक आवास बोर्ड की स्थापना करने की व्यवस्था है. जिसम एक अव्यक्ष और 
& सदस्य होगे। वोड, यदि आवश्यक समझे, दिल्ली भी क्षेत्र के लिए आवास योजना 
को बताने और उसको कार्यान्वित करने का कार्य करेगा तथा विभिन्‍न वुविधाओो 
की भी व्यवस्था करेगा, जेमै--भूमि अथवा सम्पत्ति का अ्रभिग्रहएा, अनुपयुवत 
सक्‍ानों को गिराना, इमारतों का पुन तिर्मास्ण आदि तथा मकानों के निर्माण की क 
लागत कम करना त्तथा उपके निर्मा सु की गति में युद्धि करना । बोर्ड की स्थापना 
१६५१ मै हुई थी । वो की निधि, सरकार, स्थानीय प्राधिकारियो, निजी भ्रथवा 
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व्यक्तिगत सस्थानों द्वारा दिये गये भ्रतुदान, दान, उपहार अथवा ऋरा से मिलकर 
डेनेगी । सत्‌ १६६० मे इस अधिनियम के अन्तर्गत आवास नियम भी बनाये 
गये थे । 

हैदराबाद श्रगिक आवास ग्रधिनियय १६४२ में पारित किया गया। यह 
अब हेदरावाद राज्य के उन तत्कालीन क्षेत्रों पर लागू होता है जो कि आान्ध्न प्रदेश 
में बिलीन हो गये है । इससे भी एक त्रिदलीय श्रमिक-प्रावास-तिगम की रथापना 
की व्यवस्था थी, जिसके काय॑ भी लगभग अन्य झ्रधिनियमों में दिये गये कार्यों के 
समान थे । उसी प्रकार राशि भी एकत्रित होती थी और उसके हेतु हैदराबाद 
श्रमिक निधि की स्थापना भी की गई थी । 

सन्‌ १६५६ में 'प्रान्ध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) आवास बोर्ड ग्रधिनियर्मा पास 
किया गया। इसके अन्तर्गत एक झावास बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था है जिसका 
का्प॑ उन सभी उपायों ब कार्यो को करना और ऐसी योजनाओो को लागू करना है 
जिनसे राज्य की भ्रावास ग्रावश्यकताये पूरी हो सकें । सन्‌ १६६२ में इस ग्रधिनियम 
में सघ्योधत किया गया और फ़िर इस अधिनियम को सम्पूर्ण ग्रासश्न प्रदेश में पागू 
कर दिया गया । 

उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रमिक ग्रावास थ्रधिनियम १६५४५ में पारित किया 
गया । अ्रधिनियम में राज्य मे निर्भित क्वार्टरो की देखभाल और प्रवन्ध के हेतु 
एक ग्रावास कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था है। इसमे ग्रावास और प्रशासन से 
सम्बन्धित विषयों के लिए व्यवस्था की गई है, जे --सततय्रों का निधतत करना, 
मकानो को खाली कराना, किराया वसूली, मकानों को देखभाल, मरम्मत, प्रवस्ध 
आदि । इस अधिनियग गे एक सलाहकार सगिति की स्थापना की भी व्यवस्था हैं, 
जिराका कार्य आवास के प्रशारान सम्बन्धी विपप्रो पर साबास कमिश्नर द्वारा पूछी 
गई वातो पर परामर्श देता है। अधिनियम ५ जुन १६५७ से राज्य के १२ शहरी 
क्षेत्रो में गागू किया गया और १६४८ में इसके अ्रन्तगंत आवास नियम भी बनाये 
गये । 





१६५६ के पजाव झौद्योगिक झ्रावास॒ अ्रधितियम के प्रन्तर्गत श्रौद्योगिक 
अ्रमिको के श्रावासो के प्रशासत, नियल्त्रण, नियतन, देखभाल, किराया बसूली तथा 
भ्रौद्योगिक श्रमिक प्रावास से प्रन्य सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था है । 

राजस्थान में राजस्थान प्रावास योजनायें (भूमि अभिपम्रहण ) अधिनियम 
१६६० से पारित किया गया था | इसका उद्देश्य यह है कि आवास हेतु भूमि उतित 

/मुल्थ पर प्राप्त हो सके तया भूमि के मूल्यों मे बढोत्तरी न हो सके । मद्रास 
मैं भी एक आवास दोर्ड की स्थापना के हेतु और झावास योजनाओं को राज्य में 
कार्यान्वित करने के हेतु एक अधितियस बनाया गया है। पद्चिचमी वाल में एक 
आवास बोर्ड की स्थापता की गई है जो साविधिक नही है । 

केन्द्रीय प्रकार ने भी छुछ केन्द्रीय झासित क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों को 
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श्छ्द श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


१६४६ से गन्दी बस्ती (सुधार व सफाई) अधिनियम पारित किया है । अधिनियम 
के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों के सुधार तथा सफाई का उत्तरदायित्व उत बस्वियो-£ 
के मालिकों पर ही डाला गया है परन्तु यदि वे १२ माह के प्रन्दर अन्दर अपन 
उत्तरदायित्व को पुरा करते मे असफल रह तो सरकार स्वग्न उस क्षेत्र को प्रमि 
ग्रहित (०५००७) कर राकती है तथा उसका विकास कर सकती हूं । 


ग्रावास व्यवस्था और उसके उत्तरदायित्व का प्रइन 


यह स्पष्ट है कि आवास को समस्या भी अन्य श्रम समस्याग्रो को भाति 
सरकार का ध्यान आकपित कर रही है और श्रमिको के आवास की अवस्था म 
सुधार लाने के लिये कई योजनाये कार्यान्वित की गई हैं ग्रौर कई योजनायें बनाई 
भी जा रही हैं । परन्तु समस्या अत्यन्त विशाल है, प्रौर इसके समाधात मे अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पडता है जिन्हे दूर करता आवश्यक है। सबस 
पहली समस्या तो यही है कि श्रमिको के ववार्ट रो को वनाने का उत्तरदायित्व कौन 
ले ? श्रम पता यह सुभाव देते है कि फैक्टरी मधितियम म माक्िकी द्वारा श्रगिको 
को श्रलिवाय रुप स मकाल प्रदाल करने का डपदवन्ध होना चाहिये । थे इस बात पर 
भी जोर देत है कि यदि माल्निको द्वारा मकान प्रदाव नही किय जाते ता श्रमिकों 
को पर्या-त गृह भत्त के रूप मे बुद्ध क्षत्रिधूत्ति मिलनी चाहिए । परन्तु मालिका का 7 
यह कहना हे कि झ्यावास का उत्तरदावित्य राज्य पर है और मुख्यत यह सरकार 
एवं स्थानीय प्राधिकारियों का काय है। वह यह तक देते है कि ग्रह निर्माण की 
लागत इतनी अथिक है कि उसका भार उद्योग के लिय वहन करना लगभग 
असम्भव है श्रौर राज्य सरकार ही इस समस्या को कुशततापूर्वेक सुलझा राकती 
है। आवास निर्माए को सादंजनिक सब समझना चाहिये श्रौर इसकी आर 
सरवार द्वारा उचित ध्यात दिया जाना चाहिय तथा सस्तो य स्तच्छ एह निर्माद के 
हतु सरकार को घन की «्यवस्था जिस प्रकार भी हो सके करनी चाहिये। परन्तु 
सरकार का दृष्टिकोण यह है कि एृह निर्माण का उत्तरदायित्व मालिकों वा है 
वंधो कि श्रमिकों को अच्छी और पर्याप्त आवास «्यवस्था देने पर मालिकों को ही 
सबस झ्धिक लाभ होगा । अच्छे आवास न केवल अनुपस्थिति की दर व प्रवासिता 
को कम करग वरनु श्रमिकी की काय-कुशलता को मी बढायगे क्प्रोकि सयपान+ 
बेब्यादृत्ति प्रादि फैली हुई सामाजिक बुराइया कम हो जायेंगी जिनका कारण 
अधिकतर अच्छे ग्रावासो का अभाव है | अच्छी आवास व्यवस्था से श्रमिको और 
मालिको के सम्बन्ध भघुर बन जायेंगे, और मालिकों का अ्रधिक लाभ होगा ५ 
श्रमिकों के लिय आवास व्यवस्था करन के उत्तरदायित्व वो मालिकों वो इसीलिए 
अनुभव करना चाहिये । 

इस प्रकार इस प्रश्न पर तीब्र मतभेद है कि झौद्योगिक आवास व्यवस्था 
क। उत्त दायित्व किस पर हो ? रॉयल श्रम झ्रायोग का विद्वार था वि मुख्यत 


नस “जयताइइत् भिज्ष ककया स्शपनीय सस्थाओ कया था ।_राधष्टीय आयोजना 
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औद्योगिक श्रमिकों की ग्रावास समस्या र्छ् 


समिति का विचार यह या कि श्रमिकों के लिये आवश्यक श्रावास व्यवस्था करने 
का उत्तरदाधित्व मालिकों पर सरलता से डाला जा सकता है। १६४६ की स्वास्थ्य 
सैवेक्षण और विकास समिति (भोर समिति) के विचार में झ्रावास्ध व्यवस्था का 
उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का था । धग अनुसन्धान समिति का सुझाव 
था कि इस उद्देश्य के हेतु एह बोर्डों को स्थापना करनी चाहिये झौर मकानों के 
निर्माण मे पूंजीगत वित्त की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो सरकार पर होना 
चाहिये और चालू व्यय का भार मालिकों व श्रमिकों पर होता चाहिये। उत्तर 
प्रदेश, मद्रास व बम्बई कौ आवास समितियों ने श्रमिकों के प्रावास का उत्तर- 
दामित्व मुख्यतः मालिकों पर ही डाला है ॥ फिर भी हम यह कह सकते हैं कि 
आवास समस्या इतनी विज्ञाल है कि न तो सरकार, न मालिक और त स्थानीय 
प्राधिकारी ही प्लग्र-पलग रूप से उसे अच्छी प्रकार से सुलभ। सकते हैं। समय की 
भाँग यही है कि मकानों की घोर कमी की समस्या को सुलभाने भें सरकार व 
मालिक, दोनों का ही सहयोग होना चाहिये । सरकार, नगरपालिका व मालिक, 
सभी को मिलकर आवास व्यवस्था मे सुधार करने को व्यावहारिक योजनाएं 
बनानी चाहिए । सरकार सस्ती भूमि प्राप्त करने में भूमि प्रभिग्रहरा श्रधिनियम के 
क्षेत्र को वढा कर सहायता कर सकती है, तथा ऋण व अधिक उपदान प्रदान 
कर सकती है। नगरपालिकाएं स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है 
कथा क्षेत्रों में सफाई व ग्न्‍्य व्यवस्थायो की देखभाल कर सकती है । वित का 
भार अधिक्तर भालिकों पर ही पडना चाहिए। सरकार गौर स्थानीय प्राधि- 
कारियों को दसका केवल एक ग्रश हो देना चाहिए और श्रम्रिको का भाग केवल 
किराये के रूप में होना चाहिये । 


किराये की समस्या 


किराये को समस्या का भी सन्‍्तोपजनक समाधान होना चाहिये क्योकि 
गह प्रश्म भी श्रमिकों की मजदूरी व उनके रहन-सहन के स्तर से सम्बन्धित है। 
वर्तेयान समय में अनेक औद्योगिव क्षेत्रों में किराया गहत ऊँचा है गौर यह श्रमिकों 
की श्राय का एक बडा प्रतिशत भाग बन जाता है । १६३८ में अहमदाबाद में एक 
अनुमान के ग्रनुसार किराया आय का, समस्त वर्गों के लिये १४००६%, तथा ६५ 
से १०० रु० झाय वाले वर्ग के लिये ५"६७% और १० से १४ २० आय वाले वर्ग 
के लिये ३६"७% था । बम्बई में यह प्रतिशत किराया क्रमश ८६१ तथा ४२-६७ 
था । इससे यह प्रकट होता है कि किराये ग्रत्यन्त ग्रधिक है ग्रौर सरकार को उन्हें 
«. शत के हारा निर्धारित करना चाहिये। सरकार की उपदान प्राप्त औद्योगिक 
आवास योजना के प्नत्तगंत निित मकानों का किराया, श्रमिक की आय के 
१५% से प्रधिफ नही हो सकता । किराया मकान की चागत के झनुसार निर्धारित 
किया जाता है, ओर लागत के अनुसार ही उसमे सद्योषन होवा रहता है । 
बरतमान समय में मासिक किराया इस अकार हे : एक सजिला एक कमरा 


८० अ्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्यारय 


१२ १० रु० तथा दो कमरें छोटे १४ रु०, दो कमरे नियमित १६ रु०, दो अथवा 
कई भ्जिल दो कमरे १८ ₹०, वस्त्रई एवं कलकत्ता में १६ रु० ते २६ ५० रु० तक 
प्रत्ति मास ऊँचे किराये निर्धारित किये गय है। हगारे विचार मे तो श्रमिको के 
प्रतिनिधियों ने यह उचित ही माँग की है कि किराया आय का १०० से अछिक 
नही होना चाहिए । कई राज्यो में क्रिराया-नियन्त्रसा ग्रधितियम कार्यान्वित किये 
गए है । उनमे एकरूपता लाने की आवश्यकता है । 

किराये की समस्या बहुत गम्भीर हो गई है वयोकि कई स्थानों पर श्षमिकी 
ने गन्दी बस्तियौँ छोड़कर सरकार द्वारा बनाये हुये मकानो मे जाने से इन्कार कर 
दिया है । इसका कारण मुल्यत यह है कि श्रामिको की गन्दी वस्तियों मे क्राय 
बहुत थोडे हू । झ्ावास मत्रियों के तीसरे सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 
केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारो से थह्‌ कहा है कि किरायो को कम कर दिया 
जाय ताकि जो मकान बनाये गए हैं वह खाली न पड़े रह या गैर श्रम्रिको को 
किराये पर न उठा दिये जायें। किराया कम करने के लिये नगरपालिक्प्रों के 
करो में कमी की जा सकती है या किरायो की पूति के लिये उपदान दिया जा 
सकता है । जहाँ कही भी श्रमिक पतके मकानों के किराए नही दे सकते वहाँ इसके 
लिये कुछ छोट मकान बनाय जा सकते हैं जिनका किराया लगभग ८ रु० 
प्रति झ्ञास हो । 


अ्रावास ओर स्थानीय निकाय (प्॒०एरश्ञाए रात [,0८४॥ 800765४) 


इस वाव की ओर भी ध्यान देना चाहिसे कि तगरपालिका उपनिमर्मा का 
बठोरता के साथ पालन किया जाय । आवास और सफाई के सम्बन्ध में नगर 
सस्थाओं का वत्तव्य है कि वह्‌ उपनियम बचाय तथा मालिक को विश्येष क्षेत्रो म 
फँवंटरी भोदरम व ,मिको के क्वार्टरो को बनाने की स्वीकृति ग्रथवा अस्वीवृति 
दे | नभरपालिकाओ का न्यूनतम आवास स्तर के आधार पर मकानों वो आदश 
योजनाए बतानी चाहिएँ तथा मालिकों को इनके अनुप्तार कार्ये करने को बाध्य 
करता चाहिए । साथ ही राथ एसे मल्‍नो को ग्रिया देना चाहिए जा मनुष्य के 
शहने यौग्य न रहे हो, चाहे उनके स्वामी कोई भी हो। इसके झतिरिवत नगर 
सुधार ट्ुस्टो को, जो कि बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, इलाहाइाद लखनऊ, दिल्‍ली 
और नागपुर भ स्थापित हैं, नगरपालियाओ के साथ आवास की दक्ाप्ना मे सुधार 
और आवास क्षेत्रो का विकास करने में सक्रिय रूप से सहयोग देना चआहिए। इस 
सम्बन्ध म यह ध्यान रखना आवश्यक है कि टुस्ट की कार्यवाहिया उनके बतंमान 
कार्पा के समान केवल नगर मे अच्छे क्वार्टरी की योजना दवाने और सुधार करने 
लक ही सीश्ति नहीं होती चाहियें, वरन्‌ इनके कार्य गन्दी वस्तियो को सफाई तक ई 
बटा देते चाहिए । एक नगर मे नमरपालिका और ट्रस्ट दोनो को ही सरकार द्वारा 
ऋण बे तप मे वित्तीय राह्ायपा दी जा राक्त्ती है। गन्दी वस्तियों की सफाई और 
नये मकातो का निर्माण भी साथ-साथ करना चाहिए । 


ऑद्योगिक श्रमिकों कौ आवास समस्या श्दई 


आवास और उद्योगों का विक्रिरण (05फ675६७] ० [0005॥785) 


आवास की समस्या पर विचार विनिमय करते समय श्षम ग्रनुसधान 
समित्ति ने अधिक विस्तृत क्षेत्रों में औद्योगिक सस्पाह्रों के विकिरण का सुभाष 
दिया था | उसने सर विलियम वैवरिज के दब्दों को उद्धत किया है जिसमे उन्होंने 
कहा है “मुझे यह बात बहुत महर्वपूर्ण नही लगती कि उद्योग कच्चे माल के 
पास है या नही, क्योकि कच्चे माल को ले जाया ज्ञा सकता है। मैं जिस 
ब्रात का इस देश में विरोध करता हूं वह यह है कि सामाव की अपेक्षा 
हम प्रतिदिन उपतगरीय रेलों द्वारा, मौलों मानदीय प्राशियो को गाजर 
मूली की तरह ले जाते हैं। उद्योग के उचित विवरण से मेरा तात्पर्य उन स्थानों 
पर वितरण से है जहां कि मनुष्य प्रसन्‍्ततापूर्वक रह सके । उदाहरण के तौर पर, 
यदि हम ब्रिटेन को एक तथा भ्रौद्योगिक देश बना रहे हैं, तो मैं बिसी भी फंक्टरी 
को तब शक स्थापित करने की झ्ाजशा नही दूँगा जब तक यह पहले से योजमा गे 
बना ली जाये कि उस कारखाने में काम करने वाले श्रमिक कहाँ रहेंगे । यह एक 
तया सिद्धान्त है जिसको मे चाहता हूँ कि अपनाया जाय ।” यही बात भारत पर 
भी लागू होती है और झौद्योगिक नगरो मे भयानक भीड-भाड़ ग्लौर गन्देगों को 
दूर करने के लिए तथा ग्रामीण भ्ौर ब्रद्धविकसित नगरों मे उद्योगों को ले जाते 
का प्रयत्म करने के लिये प्रावास बोर्डों को उद्योगों के विकिरश की ओर ब्यान 
देना चाहिए। विकिरण के प्रश्न का पहत्व इसलिए भी बढ गया है कि ग्रण॒-वम्त 
के झा जाने से इस वात की सँनिक आवश्यकता हो गई हैं कि हम अपने उद्योगों 
को कम बसे हुए क्षेत्रों मे फँला दे। पिछने महायुद्ध में अनेक देशों ते वडे-वड़े 
उद्योगो को विनाश से बचाने के लिए मशीनों का दूर-दूर तक स्थान परिवत्ततत 
किया । परन्तु इस प्रक्तार के विकिरण को कार्यान्वित करने के लिए भूमि गभि- 
ग्रहण, सस्ते यातायात का प्रवन्ध, रफाई, प्रकाश, संडकों के निर्माण और श्रन्य 
सुविधाग्रों को प्राप्त करने के लिये राज्य की सक्रिय सहायता की झ्रावश्यकता 
होगी, तथा रेलवे, नगरवालिकाप्रो, जिला बोर्ड एवं सम्बन्धित मालिकों के 
सहयोग के हेतु एक निश्चित नीति निर्धारित करनी पहेगी। सरकार को आदेश 
देना चाहिंगे कि सभो नये उद्योगों की स्थापना बिदरे हुए क्षेत्रों में हो यहाँ 
यातायात की सुविधाये उपलब्ध हों । यदि यातायात व पग्रन्य सुविधाये उपलब्ध 
हो तो सरकार भीड-भाड वाले औद्योगिक क्षेत्रो में से वर्तमान उद्योगों को हटाकर 
उपनगरो मे अथवा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहित करने 
को नीति भ्रपणा सकती है। पुरानी भौद्योगिक इकाइयों के ऐसे स्थाबान्तरए मरे 
कठिनाइयाँ हो सकती हैं। फिर भी आमीण क्षेत्रों मे भूमि, अम और इमारती 
सामान की शहर को अपेक्षा कम त्रागत होते के कारण यह व्यवस्था लाभदायक 
ही होगी। यदि झ्रारम्म मे कुछ हानि होतो भी है तद भी गआ्रावात बोर्ड को इसे 
पूर्णंत अथवा आंशिक रूप से वहन कर लेना चाहिए। 


मीद्योगरिक श्रमिको की झावास समस्या श्८्३े 


में लागू किये जाते हैं । इन नियमों की कढोरत्ता हाल ही में कुछ कम कर दी गई 
हैं और अब मालिक कुल मकानों में से १५% झयनी मर्जी से और १०९४ श्रमिको 
रो सलाह करके नियतन कर सकते है । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्य&४ के भूमि अ्भिग्रहरा अधिनियम का, 
जिसका १६३३ में संशोधन हुआ था, पूर्ण लाभ उठाया जाना चाहिये जिससे कि 
उन तमाम औद्योगिक संस्थानों को, जिनमें १०० झथवा अधिक श्रमिक कार्य करते 
हो, श्रमिको के प्रावात के लिये भूमि आप्त हो जाए । झव तक वहुत थोड़े मालिकों 
ने इससे लाभ उठाया है ! केम्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारो से अद यह कह्म है 
कि कारखाने के निकट भ्रूमि अभिग्रहण करने में वे मालिकों की सहायता करें 
तथा स्वय भूमि अभिग्नहण करके ग्रौर उनका विकास करके मालिकों को “'विना 
साभ तथा धिना हानि! के ग्राघार पर बेच दें । 
विभ्त की समस्या 

आवास योजनाओं को लागू करते में मुल्य वाघा धन की है। १६५१ की 
जनसस्या के झनुसार देश में. ६,४३,६१,६७६ मकान ये जिनमे लोग रह रहे थे । 
इनमें से ५,४०,५६,३८८ ग्रामीण क्षेत्रो मे तथा १,०३,०५,२८८ नगरीय श्षेत्रो में 
थे। १६५१-६१ के मध्य नगरीय क्षेत्रों म॒ जो मकानो वी ग्रावश्यक्ता होगी 
उसके अनुमान के झनुसार पिछली कमी को प्रूरा करते के लिए और नगरीय 
जततस्या मे बूद्धि के दृष्टिकोर से लग्रभय 5६ लाख मकावे बनाने का अनुमान 
था । ग्रामीण क्षेत्रों में मी लगभग प्रौच करोड मकान ऐसे थे जिसको या तो गिरा 
कर नए मकाव वनागे की झ्रावश्यवता थी या उनमे बहुत भ्रधिक सुधार की 
आवश्यकता थी । यह अनुमान लगाया ग्रया था कि १६६१ के भ्रन्त में तग्रीय 
क्षेत्रों म पचास लाख मकानों की कमी होगी ॥ तृतीय झ्ायोजना के प्रारम्भ मे, 
मकानो की सख्या शहरी क्षेत्रो म १४६ लाख और ग्रामीण क्षेत्रों मे ६५६ लाज 
थी | झहरी क्षेत्रों भें पक्के मकान ६३ लाख झौर ग्रामीण क्षेत्रो में १२२ लाख ये । 
इस प्रकार, शहरी क्षेत्रों मे ६३ लाख पकानो की झौर ग्रामीण क्षेत्रों मे ५६६७ साख 
मकानों की कमी थी ! इन आकडो में न तो वर्तमान मकानों के छास तथा विनाज्ञ 
को राध्मिलित किया गया है और न १० लाख गन्दे आावाश-शहों की ही गणना 
को गई है । मकानों को आवद्यक संख्या इस पूर्व अनुमान प्र आधारित की गई 
है कि प्रत्येक घर मे पाँच न्यक्ति रह सकेंगे । मकानों को बनाने पर जो व्यय होगा 
उसका अनुमान भारत सरकार को उपदाम श्राप्त औद्योगिक आवास योजना के 
आधार पर निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मकान का निर्घा- 
रित सामान्य सुल्य, जिसमे भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है, अब सशोधित रूप में 
इस अकार है->एक मंजिल, एक कमरे वाले सकान २,६०७ रुपये तथा दो कमरे 
बाले मकान छोटे ३,६५० ₹० और तियमित्त-४२५० रत्पये। दो या कई म॑ जिले--. 
दो कमरे वाले सकात ४,६०० रु० ; कलकता तया वस्वई में लागत अधिक है अर्थात्‌ 











ह्प्ड श्रम समस्याय एवं समाज वल्पाण 


४,६०० रु० से ७ २५० इ० तक है । एक मरे वाला महान कठिनता स पाँच 
व्यक्षिययों कै परिवार के लिये पर्याप्त समका जा स्पा है। परस्तु ऐसी धुविधा 
को भी प्रदात करने की व्यवस्था मे १,५०० करोड ह० खब हांग ! यदि श्रावास के 
स्तर मे उतति करने की झोर ध्याल दिया जाय हो यह व्यय वी रातति और भी 
अधिक होगी । 
आवास की लागत को घदाते के लिप कई अनुमत्वान कये जा रहे हैं। 

जनवरी, मर्(्व १६५४ म नई दिल्‍ली म एक ग्रत्तर्राष्ट्रीय कम लागत की ग्रावात 
प्रदर्शनी धायोजित की गई थी जिसम समार के विभिन्न देशों में कम लागत के 
मक्तान बनाने में जो प्रगति हुई थी उतको दिखाया यया था । देश में सस्ते मकानों 
का लाअपुर्ण ढग से निर्माण करने के लिये एक प्रयोगात्मक निर्माण प्रभाग स्थापित 
फिया गया है । सस्ते मकानों वे निर्माश के अनुसन्धान को प्रोत्साहित करते के 
लिये १६४४ म राष्ट्रीय निर्माएं संगठन की स्थापना की गई। इस समय इमारती 
सामात और श्रमिका की लागत इतनी ज्यादा हा गई है कि श्रौद्योगिक श्रमिक 
और करन भाष वग के लोगा को इस वात मे भी कठिताई हो रही है कि के ऐसी 
न्यूनतम जगह के लिय भी क्विराया दे सक जा जगह उनके स्वास्थ्य और पारिं- 
आ[रिवा एकान्लता के लिये झ्रावइ्यक हो । इसक झआतिरिवत समस्या इतनी विशाल 
है कि त केन्द्रीय सरकार श्ौर न॒प्रान्तीय सरकार भावश्यक घन दने का उत्तर- 

“७८१ से राकती है। भारत सरकार न समय सगय पर ग्रनकू बोजनायें बनाई । 
परन्तु य स्व योजनाय वित्तीय कठिनाइयो व कारण पूरी न की जा सकी । अ्रत 
संरफार हारा ही धशिको के प्लावास की सारी लागत का बढ़त करये की झाशा 
करना उचित नहीं होगा। उद्योगों की इस छमय की अवस्था भी एसी है कि के 
अपनी वतमाल झ्राय से से श्रमिकों के क्‍ल्पाझा पर भारी व्यय गही प्र सकते। 
अत हमारा विचार है कि वेत्रमान परिस्थितियों मंघत की आवश्यकताओं को 
पूरा करते के लिये सरकार की उपदान प्राप्व औद्यागिक आवास बोजनाय सर्वोत्तम 
है। इस सम्वन्य में एक अन्य सहत्वपुर पय जो उठाया गया है वह ग्रावास वित्त 
निगम कीं स्थापना है। औद्योगिक सरयानों को सदि वह प्रपन श्रमिकों के लिये 
कुछ मकान बनायें तो करो में से भी कुछ छूट दी गई है। तीवरी आयाजना से भी 
इस बात का सुझाव है । 


गन्‍्दी बस्तियों की समस्या (?09]0॥ ०६ 89905) 

भारत के स़सभग तमाम सुस्य औद्योगिक नगरो में गन्दी वस्तियौं उत्पन 
हो गई है जिसका कारण यह है कि मकानों के विर्माए के नियमो को लागू करने 
में ढीत रही है। अभी हास तक श्रमिकों के आवास की ग्रवस्था की ओर से 
उदासीनता रही है तथा कई शहरो म॑ भ्रूमि के मूल्य से वृद्धि हाने से भृस्वामी 
और मकान मातिकों ने परिस्थिति से पूरा पूरा लाभ उठाया है । निधन वर्ण के 
पात्त या तो कोई मकान ही नहीं होते भ्रववा वह झोचनीय वे अस्वच्छ प्रिस्विक्षिया 


फ्ष्ः 


ओऔद्योगिक श्रस्िको की आवास समस्या शेप 


में गन्दी वस्तियों और भौपडियो में रहते हैं। श्रमिको को विवज्ञ होकर इन 
बस्तियों मे रहना पड़ता है क्योकि वे इतने निधन होते है कि अच्छे मकानों मे 
रहने की उनमे सामथ्यं नही होती ! ख्लिक्षा की कमी, भीड़-भाड़, दोषपूर्ण आवास 
प्रायोजन या किसी आयोजन के प्रभाव के कारण ही गन्दी बस्तियाँ उत्पन्न होती 
है। निस्सन्देह हमारे देश में ग्रन्दी वस्तियाँ निर्घनता का परिणाम है। गन्दी 
बहती निवास के उस क्षेत्र को कह सकते है जिरामे अधिकतर निधंभ व्यक्ति रहते हैं 
श्रौर जिसकी दक्षार्ये इतनी शोतचीय, गिरी हुई तथा दयनीय होती हैं कि उसमें 
रहने वालों तथा निकटवर्ती व्यक्तियों के स्वास्थ्य, कल्याण तथा सुरक्षा को खतरा 
पंदा हो जाता है। 

हमारे देक्ष मे गन्दी बस्तियों की दक्षाओं का उल्लेख ऊपर किया जो चुका 
है। मद्ठास को येरी, कलकता की बच्तियाँ, कानपुर के अहाते तथा बम्वई के 
च्चाल सभी गन्दी बस्तियो के उदाहरण हैं और थम झनुसन्धान समिति का कहना 
है कि “यह गन्दी बरितर्मा, गसार भर की गन्दी वस्तियों से भी गई गुजरी है "४! 
यह गन्दी वस्तिपाँ देश का कलक हैं और सेद वी वात है कि केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों ने अ्रभी तक इस समस्या की ओर वहुत कम ध्य'न दिया है। किसी भी 
ऐसे शहर को स्वस्थ गही कहा जा सकता जिसके प्रन्दर ऐसे घने क्षेत्र हों जिनमे 
जीवन की न्यूनतम सुविधाये भी त हो प्रौर जहाँ निरध॑त व्यक्ति अत्यन्त सममानवीय 
रिति गे रह रहे हो । गन्दी वस्तियाँ राष्ट्रीय समस्या है। यदि कोई व्यक्ति गन्दी 
बस्तियों के कारण किशोरावस्था में अपभारी (00॥74०८०) हो जाता है प्रथवा 
किसी व्यक्त को क्षय रोग हो जाता है तो वह न केवल स्थानीय वरन्‌ राष्ट्रीय 
भार बन जाता है। राष्ट्रीय दुष्टिकोण से गन्दी बस्तियों को राफाई के लिये पत 
व्यय करना श्रेपस्कर है इसकी ग्रपेक्षा कि इन गन्दी वस्तियों से जो समाज को हानि 
पहुँचती है. उसे सहन करते रहे धौर उनसे मानव जीवन और सम्पत्ति पर जो 
विमाशकारी प्रभाव पडता है उसे भी निरन्तर सहन किया जाये । 

समस्त ससार मे गन्दी वस्तियो की खतरनाक समस्या के समाधान श्रौर 
उनके दूर करने के लिये सड्धान्तिक रूप से पर उठाने की आवद्यक्ता है। ममरीका 
जैसे प्रगतिशील देश मे भी एक पाँचेवी स्वतन्त्रता की बात की जाती है अर्थात्‌ गन्दी 
बस्तियो से छुटकारा पाना । गन्दी वस्तियों को दूर करके उनके स्थाव पर उचित 
मकान बनाये जाने चाहिय्रे चाहे इसकी लागत कुछ भी क्यो न हो, क्‍योंकि ऐसे 
प्रयत्न राष्ट्र की नीव को दृढ बनाते हैं। प्रधान मल्त्री स्वर्गोय प० नेहरू ने फरवरी 
१६८२ में जय कानपुर का निरीक्षण कियातो उन्हे इन गन्दी बस्तियों को 
देखकर बहुत ही धक्का लद्ा । उन्होने कहा कि इन वस्तियों को ढा देना चाहिये 
और तत्काल ग्राग लगा देनी जाहिये तथा इनके स्थान पर अधिक अच्छी स्वस्थ 
दक्षाओं के अस्थायी मकानों को वना देना चाहिये । उन्होने संसद्‌ में यह भी कहा 
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कि यह उस सरकार के लिये अपराध है जोकि ऐसी गन्दी वस्तियों को सहन कर 
लेती है । ससद्‌ सदस्य श्री वी० शिवाराव ने मई सन्‌ १६५२ में लोक सभा में कहा 
कि ग्रब समस्त देश मे गन्दी बर्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते का सप्रय 
आ पहुँचा है। उन्होंने कहा कि तगरपालिकाये या तो कमजोर हैं श्रथवा उदासीत 
है या गल्दी बस्तियों के स्वामियों के शक्तिशाली श्रभाव के कारण कुछ भी 
करने में भ्रस़मर्थ है । उन्होने यह भी कहा कि यदि समाज में कोई ऐप्ला वर्ग है 
जिस पर किसी प्रकार की दया तहीं की जा सकती तो वह गन्दी वल्तियों का 
स्वामी ही है। 
यद्यपि प्रथम पचवर्षीय ब्रायोजना मे गन्दी वस्तियी की सफाई के लिए 
पृथक्‌ योजना बनाने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया था फिर भी मई 
१६५६ मे ही इस सम्बन्ध मे योजना बनाकर लागू की गई। इस योजना के 
अन्तर्गत गन्दी वस्तियों की सफाई के लिए राज्य सरकारों को तथा राज्य सरकारों 
द्वारा भगस्पालिवाप्रो त्तथा अन्य स्थानीय निकायों (-००४ 800!6$) को लागत 
क्या २५% उपदान तथा ५०% दीर्घकालिक ऋण देने की व्यवस्था है। ऐसी गन्‍्दी 
वस्तियों की सफाई पर अधिक जोर दिया गया जिनमे भगी रहते है । इसी प्रकार, 
गन्दी वस्तियों के ऐसे परिवारों को फिर से बसाने पर भ्रधिक जोर दिया गया 
जिनकी मासिक भ्राय वम्यई, कलकत्ता व देहली मे २५० रपये से और अन्य 
नगरों में १७४ रुपये से श्रधिक नहीं है। यह उरदात बाद में वढ़ाकर ३७३% कर 
दिया गया । उमके पश्चात्‌ कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, देहती, कानप्रुर तथा 
प्रहमदावाद के मुस्य नगरो के लिए उपदाद वी राशि वढाकर लागत का ६२६०७ 
कर दी गई । द्वितीय झायोजना मे गन्दी बस्तियों की सफाई झौर भगियी के 
म्रावास के लिए २० करोड एपये की व्यवस्था की गई थी। तत्यश्चात्‌ यह राशि 
घटाकर १३ करोट रुपया कर दी गई, परस्तु २० करोड स्पये तब! की प्रायोजनाओं 
की स्वीकृति प्रिंस सक्तती थी। तृतीय भ्रायोजना में, २८ ६ करोड रपये की धनराशि 
गस्दों वस्तियों वी सफाई व सुधार के लिए तथा रैन बसेरो (हहो! थाशेध$) 
के निर्माण के लिए रखी गई थी । चौथी झआयोजता की रूपरेखा म, गन्दी बस्तियों 
की सफाई व छुवार के लिए ६० करो रुपये कौ व्यवस्था है। इस योजना की 
एक महत्वपूर्ण वात यह है कि इसका उद्देश्य यह है कि गन्दी बस्ती में रहने वालो 
को विंकत्ित भूमि तथा ठुछ इमारतदी सामान उपलब्ध कर दिया जाय जी राज्य 
सरकारों स तकनीकी सहायता लेकर एवं निश्चित आकार के कुछ सौपडे डाल ले। 
सितम्बर १६३६ से दितम्बर (६६४ के अन्त तका «रह चन्‍्दी बस्ती सफाई 
प्रायोजनाो की स्वीकृति मिल चुकी थी जिनके व्यय का अनुमान ३५ ८४ करोड 
झुपया था। इन प्राथोजनाओं के अस्तर्गत ६४,८६८ मकान बनाने की व्यवस्था थी। 
इनमे से ५२,£क मकान वन चुके थे। एन ग्रे से पता चलता है कि इस 
मोजना की प्रगति वहुत धीमी है। इसका कारण यह है कि गन्दी बस्त्रियों के 
अभिग्रहण की बहुत लागत झाती है। य्रर्दी बस्ती के रहने वाले नये मकानों में 
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जाना भी नही चाहते क्योंकि वह कारस्ानो से दूर होते है और उनका किराया 
भी अधिक है। इसके अतिरिवत गन्दी बस्ती के रहने वाले रूढिवादों हैं और 
बस्तियों में व्यभिच्वार और निम्न श्रेणी के ग्राकर्षण बहुद पाये जाते है। कुछ 
राजन तिक दबाव के कारण और कुछ इमारती सामाह व मिलते के काग्ण भी 
यर्दी बस्तियो के अमिग्रहुण मे कठिनाइयाँ आती है। 

आयोजना ग्ायोग ने सामाजिक कल्याण के लिये एक काय्ये दल (फणाताए़ 
67०09) की नियुवित की थी । इस कार्य दल ने गन्दी वस्तियों की सफाई के लिए 
डॉ० बुलसरो की अध्यक्षता मे एक उपसमिति बनाई। इसके हनुसार जिस गति 
से इस समय प्रगति हो रही है उसको देखते हुए देश में गन्दी वस्तियों की सफाई 
के लिए २२ ग्रायोजताये अर्थात्‌ ११० वर्ष चाहियें, और बह भी तब, जब गन्दी 
वस्तियाँ ऐसी ही <नी रहे जैसी अ्रव है । यह भनुमान लगाया गया था कि नगरों 
की गन्दी बस्तियों में ऐसे मकानों की संख्या जो रहने के लिए पूर्णतया ग्ननुपथुक्‍त हो 
गये थे ११५ लाख थी। कार्यदल ने यह सुझाव दिया कि गन्दी वस्तियों की समस्या 
का तीच प्रकार से समाधाव किया जाना चाहिए ) गर्दी वस्तिथों की सफाई, गन्दी 
बस्तियों में सुधार तथा इस वात की रोकथाम कि गन्दी वह्तियाँ उत्पत्न मे हो 
सके । गन्दी वस्तियों की सफाई में वहुत समय चाहिए और यह समस्था एक पृथक्‌ 
समस्या बन ज!ती है । इस समय गन्दी वस्तियों के घुधार पर अधिक घ्यात देना 
चाहिये । इनमे आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे--सड्के, 
जल-मल निकास को व्यवस्था, चिकित्सा तथा शिक्षा की सुविधाये क्‍ग्रादि। इस 
बात का ध्याव रखना चाहिए कि नई गन्दी बरितयाँ उत्पन्त वे हो सके । तृतीय 
आपोजना में कहा गया है कि ऐरो नगरो को जिनकी जनसरूपा एक लास या उससे 
अधिक है, प्राथमिकता देती चाहिए और उनके लिए यूहत्तर योजनाएं (१(श०7 
+9॥5) बनानी चाहिये । वाद में ५०,००० और फिर २६,००० जनसस्या वाले 
नगरो को थोजना के भ्रस्तगंत ले श्राना चाहिए । तृतीय ग्रायोजना में गन्दी बस्तियों 
की समस्या के बारे में बह कहा गया है कि गन्दी बस्तियो को दो श्रेणियों में वाट 
जा सकता हैं--एक तो वह जिनकी पुर्णत. सफाई कर देनी चाहिये और नई बस्ती 
बना देनी चाहिए, तथा दूसरी वे जिनमें बाह्मवरण एवं दक्षा्रों मे सुधार किया 
जा सकता है! इन दूसरी प्रकार की बस्तियों के स्वामी झगर सुधार नही करते है 
सब बस्तियों में सुधार स्थानीय निकायों द्वारा कर देना चाहिए श्ौर उसकी घागत 
मालिको से दसूल कर लेनी चाहिए। गन्दी बस्त्रियों की सफाई के सबसे भ्धिक 
प्रयत्न छ मुख्य तगरो, श्रर्थात्‌ कलकत्ता, बस्वई, मद्रास, देहली, कानपुर और 
अ्रहमदाबाद में करगे चाहिये। एक लाख अजबा अधिक जनसरूदा वाले नगरों को 
प्रमुखता देती चाहिए। भजियों और भाड्ू देने वालो कली आवास व्यवस्था को भी 
प्राथमिकता देनी चाहिए । सडंछझो को पटरियों पर रहने वालों के लिए भौर ऐसे 
श्रम्िको के लिए जिनके परिवार नहीं है जब तक कोई और प्रवन्ध न हो रात्रि 
विश्वाम्र गृह और झयन श्वालायें बनाती अत्यन्त आवश्यक है । 


श्र श्रम समस्‍यायें एव समाज वल्याश 


चौथी आयोजना की रूपरेखा में कहा गया है कि गन्दी वस्तियों को सपाई 
वी योजनाओं के क्षेत्र को विस्तृत किया जाना चाहिए और गन्दी वल्तियों की 
सफाई के कार्य में तीव्रता लाने के लिए यह आवश्यक हे कि राज्य सरकारें भी 
वैसे ही विधान वनायें जैसा कि सब १६५६ में सघीय क्षेत्रों के लिये गन्दी वस्ती 
(सुधार तथा सफाई) भ्रधिनियम वनाया गया था [देखिये इसी अध्याय में पीछे) | 
नौ राज्यों ने तो पहले ही ऐसा विधान बागू कर दिया है। जिन क्षेत्री में गन्दी 
बस्तियों का सफाया करने में समय लगने की सम्भावना हो, वहाँ गन्दी वस्वियों में 
सुधार के कार्यत्रम तैजी से लागू किय जाने चाहिये । 

गन्दी वस्तिप्रों को समाप्त कर देना वैसे तो एक सरल कार्य है। हृट फूट 
जीणं-सी् मकोपडे को गिरा देवा कोई वडा इजीनिबरिंग का काम नहीं है श्रौर 
न ही गन्दगी का दूर करता कठिन है। वास्तव में ध्येय तो उस मानवता वा उद्धार 
करना है जिसका गन्दी वस्तियाँ ज्वजन्त रूप हैं। विता मबान वाले सभी व्यक्तियों 
के' लिए उचित आवास की <यवस्था करत मे बहुत अधिक धन की आवश्यकता 
होगी । इन वस्तिया का निवासी अप्रनी कम झ्राय के कारण अच्छे मकान का 
बिखया नही दे सकता । भरत हुस गस्‍्दी वस्तियों की सफक्ताई पर हो पृथक रूप से 
विचार नत्े बर सक्‍त। पह समस्या तिस्सन्देह श्रावास नीति का ही भाग है 
क्योबि जिम ग्रात्राम व्यवस्था का हप्त उत्नख करत है वह उत्त वर्ष के लिये है जो 
कि साधारशात गन्दी वस्ती भ रहत हैं। ग्रत आवास की प्रत्यक योजता में, कम 
से कम बड़े बड़े ऑद्योगिक ग्रहरो म गन्दी वेस्तियो की सफाई की भी व्यवस्था 
होनी चाहिय जिसस कि जब भी कोई आवास क्षेत्र तैयार हा, गन्दी वस्तियों मे 
वास करन वाल व्यक्तियों को इन नये मकानों मे ले जाने के लिए. प्र उठाये जा 
सकें और सम्बन्बित मन्‍्दी वस्तियों के लिए भी कार्य क्रिया जा सके । इसके साथ- 
साथ उन मूल कारापों को भी जो गन्दी वस्तियों को जन्म दे हैं दूर करने का 
प्रथल करता चाहिए । इसके कारण अनेक और विभिन्न है। कुछ कारण स्पष्ट हैं 
जबकि कुछ प्रत्यल नहीं है ! अ्रपत्यक्ष कारण गन्दी वस्तियों में निवास करने वाले 
विवासियों की आथिक, मानसिक और शारीरिक कमियों से सम्बन्धित है। यह 
विपय समाजशास्त्र का हू। परन्तु फिर भी यह वात इस आवश्यकता बी ओर 
ध्यान झाव पित करती ह कि एक मानर्रीय वातावरण बनाने वे लिए कुछ सामाजिक 
स्तरों वी स्थापवा करता गौर उनको लागू करने के लिए पण उठाना आवश्यक 
है। इसलिए गन्दी वस्तियों की समस्था का समायान करने के लिए साथारश 
छशडरर का काम कती ककएए हे श्‌ कुछ फण्तिफारी उपतस्या अपनाने कडेंयो कै 
पंचवर्षीय आयोजनाशो मे आवास व्यवस्था 


प्रथम पचवर्षीय आयोजना म आउास्त सनन्‍स्या से सम्बन्धित कुछ चिश्ञेप 
घछ्िफारिशें की गई थी जी निष्नलिखित विषयो पर घी-त्रावास नीति आवास स्तर 
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औद्योगिक श्रमिकों की प्रावास समस्या रण 


लागत का अनुमान, गन्दी बस्तियों की सफाई, नगर नियोजन, ग्रामीण आवास, 
आवास झनुसघान झादि । इत विषयो के सस्दन्ध में आयोग की सिफ़ारिशो की लागू 
करने के लिए कानून बताने का भी सुझाव था आयोग के हारा आवास के लिए 
' ४६-६६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । इसमें से केन्द्रीय सरकार का व्यय 
३८-४ करोड़ रुपए ग्लौर राज्य सरकारों का व्यय ६०१६ करोड़ रुपए होने को था। 
आ्रौद्योगिक श्षमिकों के सकातो को प्राथमिकता दी गई थी, जिसके लिए केन्द्रीय 
सरकार को सहायता देनी थी ओर राज्य सरकारो को धस मम्बन्ध मे ग्रामीण क्षेत्रों 
की ओर ध्यान देता था । परन्तु औद्योगिक श्रमिको के आवास़ के लिए केवल १३ २६ 
करोड रुपये व्यय किये गये और प्रथम झायोजना काल में केवल्न ४३,८३१ मकान 
बनाये जा सके थे । 
प्रथम पचवर्षीय ग्रायोजना में, ग्रौद्योगिक श्रमिकों के आवास को एक 
योजना भी थी, जिसके झ्राघार पर उपदान श्राप्त औद्योगिक आवास योजना बनाई 
गई जो आज तक चानू है । इस योजवा के अत्तगेंत 4५ प्रतिशत मकान बनाते का 
उत्तरदावित्व राज्य सरकारो का है (केन्द्रीय सरकार द्वारा ५० प्रतिशत उपदान 
तथा ५०% ऋण द्वारा) श्रौर १:५९ मकान मालिकों द्वारा बनाने की व्यवस्था है 
(२४५ प्रतिशत उपदान झौर ५०% ऋण द्वारा) | शेप (३-५ प्रतिशत मकान सहकारी 
समितियों द्वारा (२५ प्रतिशत उपदान झौर ६५ प्रतिशत ऋण द्वारा) बवाये जाने 
है । इस योजना का ऊपर विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है। भवन निर्माण के 
लिए अन्देषणों तमा सभी आवास एजेन्सियो द्वारा उनके लागू करने के कामों को 
समाथोजित करने के लिए. श्रायोजता मे एक राष्ट्रीय भवन तिर्माग सगठते की 
स्थापना की सिफारिश की गई थी, जिसकी स्थाप्रत्ता की जा चुकी हैं। आयोजना 
भें एक केन्द्रीय ग्रावास्त बोर्ड तथा एक क्षेत्रीय आवास बोर्ड की स्थापता करने की 
तथा नगर नियोजन के लिए अधिनियम बताने तंथा भूमि अभिग्रहण झधिनियम 
में राशोधन करने की भी सिफारिश की गई थी । 
द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में आवाप्त के हेतु १९० करोड रुपयों का 
झ्ायोजन किया गया था जिसको निम्न प्रकार से विभाजित किया गया था :-- 
उपदान प्राप्त औद्योगिक ग्रावास-ब्यवस्था ४५ करोड रुपए, कम आय वाले लोगो 
के लिये आवाक हेतु ४० करोड सुफ्ये, शामीण मात १० करोड़ रुपढ, यन्‍्दी 
बस्तियाँ हटाने और भगिय्ो के लिए आवास २० करोड रुपये, मध्यम वर्ग के आवास 
के लिए ३ करोड रुपये, वागान आवास के लिए २ करोड हपए | आ्लायोजवा में गन्दी 
बघ्तियों की सफाई को वहुत अधिक महत्व दिया गया था और इप्तके लिये यह 
सुझाव था कि केन्द्रीय सरकार लागत का २५% उपदान के रूप मे तथा ५० प्रतिशत 
२ ऋण के रूप में जो कि ३० वर्षो में भुगताव किया जा सकता है, घन दे, तथा 
लागत का शेप २५% राज्य सरकारो द्वारा उपदान के रूप में दिया जाय | 
आ योजना मे यह भी बताया गया था कि प्रथम झायोजना काल में नगरों में १३ 
लाख मकान बनाये गये थे जिनमें से ६ लाख तिजी क्षेत्र में तथा शेप केन्द्रीय 


२६० श्रम क्षमस्थाएं एवं समाज क्ल्यारा 


मत्रालयों, शज्यो तथा सार्वजनिक सस्याझओो द्वारा बनाये गये ये । द्वितीय प्रापाजना 
के लिए झनुमात था कि १,३२२ करोड रपए की लागत से १६ लाख मरान बनाये 
जायेंग जिनमे से 5०० करोड रुपये की लागत के ८ लाख मकान निजी श्ेत में 
बयाये जायेंगे । आयोजना गे झ्ौद्योगिक श्रमिकों के झावास्त के लिए सहकारी 
श्रावास समितियों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया गया था। १६४८-५६ में 
गोजना की धीमी प्रगति होने के क्ाएण स्वीकृत घन राशि १२० करोड स्पए 
से घटाकर ८४ करोड रुपए और उपदात प्राप्त श्रौद्योगिक आवास की २७ करोड 
रुपएए कर दी गई थी । 

आवास के सम्बन्ध में तुतीय पचवर्षीय आयोजना में कहा गया है कि जन 
सख्या में वृद्धि के कारण झ्रावाप्त की कठिनाइयो की गम्भी रता कई वर्षों तक चलती 
रहेगी । १६५१-६१ के मध्य २० हजार से अधिक झावादी वाले नगरो की जब- 
सख्या भें ४० प्रतिशत बृद्धि हुई थी । जनसख्या में इस प्रकार की वृद्धि का त्तीमरी 
और उसके बाद झाने वाली पचवर्षीय आयोजनामो में आवास कार्य कम पर मोटे 
तौर से तीन प्रकार से प्रभाव हो सकता है । पहला यह है कि आवास नीतियो को 
आशिक विकास और औद्योगीकरण तथा अ्यली एक या दो दद्ाब्दी में उत्पन्न होने 
बाली समस्याओं को ध्यान में रख कर निर्धारित करवा होगा । इस कारण उद्योगों 
के स्थान निर्धारण और विकिरण के प्रस्तावों का आवास वी समस्या के समाघान 
के लिए महत्व बढ़ता जाएगा | दूसरा यह है कि सरकारी सहकारी ग्रथवा मैर- 
सरकारी सभी एजेन्सियो के प्रयत्नो में समन्वय केरना आवश्यक हो जाता है । धहरी 
क्षेत्रों के लिए बृहत्तर योजनायें बनाते की प्रावश्यक्ता और भी बढ गई है । वयोकि 
विभिन्न एजेन्सियो को दीर्घक्ाकल के लिए व्यत्रस्थित रूप से एक सुस्पष्ट लक्ष्य वी 
दिशा में ले जाने और उनके योगदान को दढाने का और कोई तरीका नहीं है 
तीसरी वात यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करदी होगी कि समस्त आवास कार्य क्रम 
चाह व सरकारी क्षत्र में हो या गैर सरसारी क्षेत्र मे, इस प्रकार ढाले जायें कि 
उनसे समाज के कम आय वाले वर्गों की प्रात्रश्यक्ता की पूर्ति हो ! 

पहिली श्रायोजना मे आवास कार्य तम का मुख्य उदहृश्य ग्रौद्योगिक श्रमिकों 
आऔर कम ग्राय वाल वर्गों के लिए मकान दसाना था। दूसरी आझ्रायोजना मे इस 
कार्य क्रम में गन्दी वस्तियों की सफाई और सुधार के लिए, वागान श्रमिकों के 
आवास के लिए, गाँवा मे मकान बनाने के लिए झौर भूथि अभिप्रहणा और विकास 
असल भी, शोडशाए ऊी साम्मिल्थिल कर को; णर्ड, थे | चल अप जपो यो, उीएरी 
आयोजना म॒ जारी रक्खा जाएगा गौर वद्यया जाएगा। भूमि अभिप्रहण और 
विकास करने के काम पर बहुत भ्रधिक जोर दिया जाएगा। क्योकि यही सब 
आवास काय क्रमा की सफ्लता का झाधार है। समाज के निर्धन वर्गों, गोदी 
कर्मेचारिया श्रौर सडक की पटरियों पर रहने वालो के लिए भवन बनाने के नए 
कार्य जम भी आरम्भ किए जायेंगे । 


झौद्योगिक श्रमिकों की झ्रायास समस्या २६१ 


मोटे तौर पर यह श्रतुमात हैं कि तीसरी आयोजना काल में मत्रालयो के 
“वात्त कार्य क्यों के अस्तर्गत & लाख मकान बनाए जायेगे जबकि दुग़री आयोजना 
कॉल में कुल ५ लाख बनाने का कार्य-क्रम था। तीतरो श्रायोजना में श्रावास थरौर 
शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए १४२ करोड रुपए रफले गए हैं जबकि दूसरी 
आयोजना मे इने कार्य-क्रमो पर ८ करोड रुपए के व्यय का अमुमान है। इसके 
अलावा यह झ्राशा है कि जीवन बीमा निगम भी झावास कार्य के लिए लगभग 
६० करोड़ रुगया दे सकेगा । विभिन्न प्रावास योजनाग्रो में तीसरी झ्ायोजना के 
अन्तर्गत कुल धन राशि निम्न प्रकार से विभाजित की गईं है :-- 





योजना है ब्यय (करोड रू० में) 
() निर्माण, निवास और सभरण भन्नालय द्वारा :-- 
उपदान अआप्त औद्योगिक ग्रावात्त स्ह्८ 
गोदी श्रभिक ([00०८ ].209७7) आवास २० 
गन्दी बस्तियों की सफाई तथा सुधार तथा रात्रि बिधाम-गृह २८ ६ 
कम आय वाले वर्गों के लिए प्रावास श्श्र 
सध्य आय वाले वर्गो के लिए केन्द्रीय क्षेत्रो में ग्राधास र्श्‌ 
/ ग्रामीण आवास १२७ 
| बागात श्रमिक ग्राबातत ०७ 
भूमि प्रभिग्रहण तथा विकास रू 
आवास प्/ब्रन्धित अनुलघान, प्रयोग तथा आँकड़े ० 
योग १२२ ० 


(0) ग्रत्य बोजताथे --- 


राज्य सरकारो द्वारा ग्रावास गॉजनायें ३३ 
नगर नियोजन तथा नगर विकास योजनायें भर 
शहरी विकास गोजनायं १२३ 
का योग २००० 
१५) तथा 60 के अन्तर्गत योजनाओं का योग श्डर० 
* » “देसी योजनायें जितके लिए वित्तीय सहायता जीवन बीमा 
विगम से प्राप्त होने की आशा है। दूण-० 





कुल योग २०२-० 


२६२ श्रम समस्याये एवं समाज बल्यारा 


तीसरी श्रायोजना में आवास निर्माण के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं :-- 


मकानो की 4 
उपदान प्राप्त औद्योगिक आवास योजना ७३,००० 4 
कम आय वाले वर्गों के लिये आवास ७५,००० 
गन्दी बस्तियों की सफाई (००,००० 
ग्रामीण झावास १२५,००० 


उपरोक्त आवास कार्यत्रमो के अतिरिक्त कुछ ग्रन्य आवास कार्यक्रम भी हैं 
जिनके लिये वित्त-व्यवस्था भी है । यह झनुमाव लगाया गया है कि कोयला शोर 
अ्रभ्रवा खानो की कल्याण निधियों मे से १४ करोड की लागत से तीसरी ग्रायोजना 
काल में ६० हजार मकान बनाये जायेंगे तथा रेलवे और अनेक केन्द्रीय मन्त्रालय 
भी अपने-अपने आवास कार्यत्रम आरम्म करेंगे और २,०० करोड रुपये की लागत 
से प्रपने क्मं चारियो के लिये ३२० हजार मकान बना सकेंगे । अनुसूचित जातियो 
और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये जो कार्यक्रम है उनमे ग्रावास भी सम्मिलित 
हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र मे भी अब अधिक से अधिक मकान बनाये जा रहे 
हैं। इनकी सख्या का सही अ्रनुमान लगाना कठिन है | पहिली प्रायोजना मैं निजी 
आवास और निर्माण कार्यों पर लगभग ६,०० करोड़ ₹० की पूंजी के निवेष का 
अनुमान है । दूसरी आयोजना मे निजी क्षेत्रों मे आवास कार्यक्रमों पर 584 
१००० करोड रुपये की पूँजी लगाई गई थी और तीसरी झ्लायोजतवा मे लगः 
११,२४५ करोड रपये की निजी पूँजी लगने का अनुमान है। 

विभिन्न राज्यों में जो आवास बोई बने हैं वह केवल राज्यों के श्रावास 
कार्यक्रमों के कार्यान्वित करने के लिये काये करते हैं । तीसरी आयोजना मे इस 
बात का सुभाव है कि एक केन्द्रीय आवास बोर्ड की स्थापना की जाये। इस 
प्रकार के बोर्ड से श्रावास के लिये मिलने वाली ग्रतिरिक्त तिधि तिर्माण का में 
लगाई जा सकेगी तथा आसान किश्तों पर ऋण मिलने को प्रोत्साहित किया जा 
सकेगा । ऋण देने की पद्धति में भी सुधार होगा झौर यह केन्द्रीय बोर्ड मकानों 
को बन्धक रखने की उचित व्यवस्था के लिये प्रबन्ध कर सकता है। 

उपदान प्राप्त आवास योजना, गोरी श्रमिकों के लिये आवास योजवा, 
बागात श्रमिकों के लिये आवास योजना और गन्दी बस्तियो की सफाई और 
सुधार के लिये जो तीसरी आयोजना मे कार्य क्रम हैं उनका उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है। प्रामीण आवास योजना के लिये १२७ करोड झपये की व्यवस्था है, 
इसमे से ५ करोड़ झयये भूव्रिदीत कृषि अमिक्षों के श्रावास के लिये निर्धारित डिये 
गये हैं । 

चौथी श्रायोजना की रूपरेखा मे शहरी तथा ग्रामीण, दोनों हो क्षेत्रों मे 
मकानों की सख्या बढाने पर जोर दिया गया है | आयोजना मे जहाँ झावास वित्त 
की पर्याप्त व्यवस्था कर सम्बन्धित कार्यक्रमों मे तेजी लाने पर जोर दिया गया 


है वहाँ निजी निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया गया है। आयोजना में विभिन्न 
हस्तातस्ति नही ।#बणएशशाणभ--+----++_+__+ 


औद्योगिक श्रमिकों की आवास सेमस्यों श्र 


आ्रावास योजनाओं के लिये २५२ करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसका विवरण इस 
प्रकार है-- 


न्‍] (करोड रुपये) 
“ उपदान प्राप्य श्रौद्योगिक आवास योजना बेशक 
कम श्राय वाले वर्गों की आवास योजना ३०० 
गन्दी बस्तियों की सफाई व खुधार ह ६०१७ 
ग्रमीण झावास योजना २५७० 
भूमि अभिग्रहण तथा विकास र्‌श० 
मध्यम श्राय वाले वर्गों के लिये केस्द्रीय क्षेत्रों में भ्रावास श्० 
बायान श्रमिक आवास योजना २० 
भोौदी श्रमिक आवास योजना २५ 
छिद्दिल कन्क्रीट फैक्टरियों की स्पापता ३७ 
आवास सम्बन्धी प्रयोग तथा भाँकड़े आदि क्ष्द 
केन्द्रीय सरकार के कर्म चारियों के लिये कार्यालय 
तथा निवास की व्यवस्था भ०ा० 
योग  इएर । 


इसके श्रतिरिक्त, यह भी झ्राशा है कि जीवन बीमा निगम वुछ लिधियाँ 
( देगा। झद्योगिक श्रमिकों के झ्ायास के लिये कर्मचारी निर्वाह निधिसे भी 
अतिरिक्त धन लिया जा सकता है ॥ झ्रायोजना मे सिफारिश की गई है कि यदि 
राज्य ग्रावास बोर्डों के कार्यों में तालमेल रखदी है तो एक केन्द्रीय आवास बोर्ड 
की स्थापना में देरी तही करती चाहिये | ग्रूमि विकास योजनाप्रो के द्वारा केवल 
झावास के लिये ही नही, अपितु दाश्िज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगो के 
लिये भी भूमि उपलब्ध करायी जाती चाहिये । गन्दी बस्तियो की सफाई की 
योजनाओं का क्षेत्र व्यापक किया जाता साहिये और गन्दी वस्तियों की सफाई के 
कार्य में तेज़ी लाने के लिये राज्यो को कानून बनाने चाहिये । महाराष्ट्र, गुजरात, 
मैसूर और उशेसा में शिखर सहकारी ग्रावास वित्त समितियाँ (89०६ (९००ए९:४- 
8४6 प्र०एञ्ंणड मंसा॥0०० 80००85) वनाई गई हैं ॥ झायोजना थे सिफारिश 
की गई है कि ऐसी ही शमितियाँ सभी राज्यों में स्थापित की जानी चाहिये। 
आयोजन में, शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना के लिये, शहरी विकास कार्यों के 
लिये तथा म्युमिप्तिपत कार्यों के लिये २८ करोड झुपये की व्यवस्था की गई है ! 
उपसंहार 
इस प्रकार आवास की सपम्रस्या सरल नही है और औद्योगिक श्रमिकों की 
ह झावाप्त समस्या को सन्‍्तोषजनक ढंग से सुलकाते के लिये झनेक सैद्धान्तिक बातों 
का ध्यान रखना पड़ेया | समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति सम्भवतः आवास के 
सम्बन्ध मे राज्य हारा प्धिक हस्तक्षेप एवं नियन्त्रण पर जोर देते हैं भौर थम 


र्ह्ड श्रम समस्‍यायें एवं प्तमाज क्ल्यास 


अनुमस्पान समिति ने भी आबास के सम्बन्ध थे राजक्षीय नियन्त्रण पर जोर दिया 
था । प्रत्येक देश में सरकार ने जनता की सामाजिक आवश्यकताओं में अधिक से 
अधिक हस्तक्षेप करने को नोति को अपनाया है और निर्धनों के आवास का 
प्रबन्ध करना भी वसा ही ग्रावस्यक् सममा गया है जँसा कि सरकार झूर्ल 
बिक्त्मा एवं अन्य सेवाग्रो की ध्यवस्था करता है। फ़िर भी इस समय सरकार 
की कठिनार्याँ वहुत भ्रधिक हैं और इसमे सन्देह है कि सरकारी कमेंचारियों द्वारा 
आवास व्यवस्था का प्रवत्थ कुनलतापूर्वक किया जा सक्ैया । अत वर्तमान समय 
में सरकार ही पूर्यताया आवास का उत्तरदायिल नहीं ले पकती। आवास पर 
सरकार के नियन्त्रण के प्रश्न को हमे एक प्रलग समस्या नहीं समभना चाहिये, 
बरन्‌ राज्य द्वारा उद्योगों के नियन्त्रण की सामान्य समस्या के साथ ही लेना 
चाहिये | यदि उद्योगो का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तब समस्या पू्ंत भिन्न 
होंगी । वर्तेमान समय में, हपारा विचार है कि अच्छी प्लावास व्यवस्था का 
उत्तरदायित्व मालिकों पर होना चाहिय। मालिकों को यह छ्यान में रखना 
चाहिये कि यद्दि वह ऐसा नहीं करते और सरकार हस्तक्षेप करती है तो न केवल 
आादास के नियम्त्रण के लिय वसत्‌ सरकार द्वारा उद्योग के नियन्तण के लिय भो 
मातिक स्वय उत्तरदायी हागे । यह कोई ग्रुष॒ वात नही है कि साम्यवारी, पूंजी 
वादी व्यवस्था क विरुद्ध तक देते हुव, श्रमिकों की झोचनीय प्रावास व्यवस्था का 
उदाहरण दे हैं। मालिकों को इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिये । 

साराद्य में यह कहा जा सक्तता है कि उचित स्थानों की कमी, श्रम श्र 
इमारती सामान को लागत मे अत्यधिक वृद्धि, दूर वसे हुये उपनगरों से झाने-जाने 
के लिय यातायात के साधतो की कमी और सबसे अधिक धन की कमी ने आवास 
की समस्या के समाघान कों अप्ताधारण रूप से जटिल वना दिया है। दस प्रकार 
के मकट का सामना वेवच सरकार, मातलिको, श्रतिक्रो तथा सहकारी ज्ितियों 
के सयुक्त प्लौर दट प्रयत्वो के द्वारा ही हो सकता है। सरकार अपना उत्तरदायित्व 
सुचारू रूप से निभा रही है, और झव यह अत्य पक्षो का कत्त॑व्य है कि वे पूर्णतया 
सहयोग द । हम डा० राघा क्ष्मत मुकर्जी के बब्दो म कह सकते है हि “भारतीय 
औद्योगिक श्रमिक्रो के रहन सहन के स्तर, व्यवहार और नैतिकता में उन्नति करने 
के लिये श्रच्छे आवास की व्यवस्था करना पहला पय्र है। इसके साथ साथ हम 
रोकी जा सबने वाली वीमारियों तथा अकाल मृत्यु पर भी विजय पा सकेंगे। 
फतस्वस्प उत्पादन में वृद्धि तथा स्वास्थ्य में उन्नति होगी। भारतीय श्रमिक्रो की 
कार्यक्षमता में वृद्धि करने और उनके कल्याण के लिये वि सन्देह आवास व्यवस्था 
ही मुख्य समस्या हैं। जिन लोगो का यह मत्र है कि भारतवर्ष झद्योगिक आवास 
के लिय शत व्यय नहीं कर सकता उनके तिये एक ही उत्तर है कि भारत में ऐसे 
व्यय को करने के लिये अब विलम्द नहीं किया जा सकता ए१ ई 





9. ए, क्रेफ्ड्ारड४  उंध्वें'बरम हे गधा (75, छब286 32. 
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समस्या की ग्रम्भी रता (४9877708९ णी ॥96 60०) 


ब्रिढेन में १६बी झताब्दी के पूर्वार्ध मे अबन्ध नीति [ए॥-गराशिएटयाएं0॥) 
का सबसे अच्छा उदाहरण झ्ावास तिर्माण तथा तगर विकास के क्षेत्रों मे मिलता 
है। भ्ौद्योगिक कान्ति के पश्चात्‌ घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पर कारखाना 
उत्पादनव अपाली आ गई। इस परिवर्तन के कारण जनसस्या प्रौद्योगिक तथा 
व्यापारिक केन्द्रों में तेजी से एकत्रित होने लगी । लाखो की सखझ्या में लोग गाँव 
और जिलों से शहरो की ओर आये झौर इनके रहने की कुछ न बुद्ध व्यवस्था 
शीघ्रता से करनी पडी । इन वर्षो में जनसस्या में भी अधिक वृद्धि हुई जिसके 
कारण झ्ावास की आवश्यकता प्रधिक तीब्र हो गई। सत्‌ १८०० से १८३१ के मध्य 
मकानों की सख्या मे १५ लाख से लेकर लगभग ३० लाख तक की दृद्धि हुई। 
परन्तु न तो राज्य ने ग्लौरन ही स्थानीय प्राधिकारियों ने आवाप्त-निर्माण के 
नियन्त्रण के लिये कोई प्रभावशाली कदम उठाया । उस समथ न तो कोई आवास 
नियम था श्रौर न ही किसी स्तर को निर्धारित किया ग्रया था। स्वास्थ्य तथा 
सफाई की दृष्टि से भी आवास निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। 
नागरिक कमिशनरो को कुछ नाममात्र के अधिकार दिये गये थे परन्तु इस सम्बन्ध 
में उमका प्रभाव नगण्य (र८१॥806) था । स्थानीप प्रद्चासन ([.०८७॥ 500श॥- 
7608) उर समय ऐसे नौकरशाही (807९9०००७४०) बोर्डों के हाथों में था जो 
आावास-निर्माण पर नियन्त्रसत सायू करना अपना कार्य नहीं सानते थे । 
प्रारम्भ मे ग्ावासों का अनियोजित विकास 

परिणामस्वरूप नये नगरो का निर्माण तथा पुराने नगरो का विकास बिता 
किसी पद्धति के तथा बिना भविष्य की ग्रावश्यकताश्नो को ध्यान में रखते हुए 
हुआ । जहाँ मी उचित स्थान मिला वही पर सडके तथा मकान दना लिये गये, 
स्थान उचित है या नही इसका निर्णय केवल कारखानो की निकटता को ध्यान मे 
रखकर किया जाता था । यातायात के साधन अपर्याप्त व महँगे थे । इसीलिये 
लोग अपने काम करने के स्थानों के निकट रहने के लिये बाध्य ये । इसका अ्वहय- 
म्मावी (एशश्ज्रोकक।८) परिखाम यह हुआ फि भीड़-भाड व अस्वास्थ्यकर वातावरण 
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अधिक बढ गया । दोपपुण सफाई व्यवस्था ने इस वातावरण को और भी अधिक 
शोचनीय बना दिया। 


आवास व्यवस्था मे उन्नति के लिए प्रयत्त 


श्य३० व १८४० के वीच दो वार भयानक हैजे का प्रकोप हुआ जिनम 
मृत्यु दर बाटरल की लड़ाई से भी अ्रधिक थी । परिणामस्वरूप लोगो ने बुरे 
आवास वे खतरों फो समका और भ्च्छी स्वच्छ दशाप्रो की आवश्यकता अनुभव 
की । १८४४ मे तगरो की आवास दशा के अनुसन्धान हेतु एक आयोग की नियक्ति 
हुइ। इसकी रिपोट मे कहा गया था कि साधारणत आवास व्यवस्था जनता के 
स्वास्थ्य के लिय हानिकारक थी । पीने का जल अनेक क्षत्रों मे दोषपूरा पाया 
गया । साथ ही जल मल निकास का प्रवाथ (5०४४३2७) भी बहुत खराब था | ग्रायोग 
की नियक्ति के चार वप पश्चात १८४ंझ म जन स्वास्थ्य अधिनियम (?४४०७॥० 
प्थ्थात 8०५) पारित हुआ । देख में मोतीभरा महामारी को समाप्त करन का श्रय 
इस अधिनियम का था । इसस जल वितरण व्यवस्था म॑ सुधार हुआ झौर ग्रधि 
कारियो को बाध्य किया गया कि वे अव तक चले झ्राने वाले जल मदर निकास वे 
तरीको को बहल कर उचित नालियो झादि की व्यवस्था कर। पर तु अब तब 
आ्रावास निर्माण की व्यवस्था को उत्तत करने तथा गदे मकानो को नष्ट करन के 
जिय १ई पग नहा उठाया गया था । 
गन्दी वस्तियों की सफाई के लिए अधिनियम 

सन्‌ १८५१ मे च्पटसबरा अधिनियम (908०5009 8०) के अर तगत 
नगरपालिकाओों को यह अ्रधिकार मिल गया कि वह धन उधार लकर श्रमिकों के 
जिये मकान बनाय । इसके पश्चात सव्‌ १५६६ के टौरेस झ्रधिनियम [07605 
5०) के श्र तगत नगरपालिकाओों को निजी ग दे मकानों का सुधार करने भझथवा 
उह नप्ट करन का नी अधिकार प्राप्त हो गया । सन्‌ १८७५ के क्रास प्रधिनियम 
(९7०58 ४०) के अतग्रतत भी गादी बस्तियो की सफाई को भाज्ञा मिल गई। 
परतु वास्तव मे इन अधिनियमों स् कुछ अधिक लाभ न हो सका। दशा और भी 
बुरी होती गई और अधिक भीडभाड वाल मकानो तथा क्षत्रों की सख्या कई गुदो 
दो गई | सब्‌ १८६७५ के जन स्वास्थ्य अधिनियम स भी कुछ सुधार हुआ । इसके 
आतग्त दो वप पश्चात ही स्थानीय प्रशासन बोड द्वारा एक उपतियमो की आदव 
सातता (४००८ (2०८४ ४ ७५९ ]9५5) प्रकाचित की गई जिसमे नय मकाती 
और गलियो के निर्माण तथा नालियो और अधिक जनसख्या वाले क्षेत्रो की सफाइ 
के लिय व्यवस्था थी । १८७५ से जन स्वास्थ्य अधिकारियो की स्थानीय प्राधि 
कारियो द्वारा नियुक्ति अनतिवाय हो गई। (5८डे में श्रमिक वग की पग्रावास 
व्यवस्था की जाच प ताल के लिये एक आयोग को नियुक्ति हुई और छ वर्षो के 
परचात एक व्थापक ध्रमिद्द दंग आवास ग्रधिनियम [प्०्छछाह ण॑ 96० फणा८ 
व 20485 20) पारित हुआ । 
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१८६० के इस झ्धितियम ने झावास सम्बन्धी पिछले कानूतों को संमा- 
योजित तथा अधिक विस्तृत कर दिया। ग्ब स्थानीय प्राधिकारयों को गन्दी 
बस्तियों को प्रुर्णतया हटाने, छोटे-छोटे क्षेत्रों में निजी आवामों को उन्नत करने 

उतथा श्रप्रिक वर्ग के आवास हेतु जमीन सरीदने और ऋण लेगे का अधिकार भी 
प्रिल गया । परन्तु १६१४ से पहसे मकानों की बढती हुई मॉँग को पूरा करने के 
लिये नये मकानों का निर्माण बहुत कम हुग्ना । युद्ध पूर्व की साव॑ं जनिक यो जगाग्रों 
के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों की सफाई के परिणागस्वरूप विस्थापित ([098080) 
हुये लोगों को फिर से बसाना एक बड़ी कठिनाई थी । विस्थापितों के लिए णो 
नये मकान थे उनके किराये बहुत झधिक ये। जिन श्रमिकों को वेतन अच्छा गिलता 
था वे तो अ्रच्छे मकानों में चले गये परन्तु भन्‍्य श्रमिकों को घटिया मकानों भे ही 
बक्षना पड़ा । इस प्रकार कितने ही स्थानों पर भीड-भाडइ और ग्रधिक वढ् गई। 
गन्दी बस्तियों को पूर्सोत. हटा देना काफी में हमा पछ्चा था और राज्य से इस कारये 
के लिये अनुदान भी कम प्राप्त होता था । इस्नलिये कई तगरपालिकाओं ने गन्दी 
बस्तियों को पूणंत नष्ट करने को अपेक्षा छोटे-छोटे क्षेत्रों को उन्नत करने तथा 
मकानों की मरम्मत करने प्र अधिक जोर दिया । सब १६११ की जनगणना से 
यह प्रकट हुआ कि जनसंख्या का कम से कम दखवा भाग भीड-भाड दाले वाता- 
बरश में रहता थ्रा तथा लगभग पाँच लाख लोग केवल एक कमरे के मकानों में 
रहते थे । परन्तु वास्तव मे अ्रवस्था, जैसा कि इन ब्रॉकडो से स्पष्ट होता है, उससे 
भी झ्रधिक शोचनीय थी, क्योंकि अति भोड-भाड की परिभाषा, श्र्थात्‌ वच्चो को 
आधा वयस्क मानकर एक कमरे में दो से अधिक बयरकों का होना, कोई सस्तोष- 
जबक परिभाषा नही थी । इस दृष्टि से भीड-भाड की वास्तविक रियिति प्रत्यधिक 
शोखमीय थी । 


१६०६ का ग्रावस त्तथा नगर आयोजन अधिनियम युद्धकालीन अवस्था 


सन्‌ १६०६ का आवास तथा नगर ग्रायोजन अधिनियम पिछले कानूनों का 

पूरक था ) स्थानीय प्राधिकारियों को गन्दी बस्तियों को सफाई हेतु हो भूमि लेने 
का गअ्रधिकार था ही, इसके म्तिरिक्त उन्हे यह भी प्रधिकार दे दिये गये कि वे 
नगर विकास के लिये भूमि ले सकें। परिणामस्वरूप नगर झामोजन गहत्वपूर्ण 
हो गया और सोगों ने इस बात का झनुभव कर लिया कि झनियोजित ढंग से बने 
हुये गकान द्वी नही अपितु प्रनियोजित दंग से निरमित मगर भी दोषपूर्ण होते हैं। 
गन्दी बस्तियाँ बत जाती है, बनाई नहीं जाती । इस वारण यह सम्भव है कि नये 
मकान और बष््तियाँ इस श्रकार से बनाये जायें कि वें अन्तत' गन्दी द्रस्तियां न बन 
» सकें । १६०६ के मगर झ्रायौजन अधिनियम कौ धाराओं के अनुसार कुछ निजी 
सस्यानों तथा प्रगतिशील मालिकों द्वारा भनेक प्रयोग किये गये, परन्तु बुद्ध के 
कारण वे ग्रधिकतर लागू न किये जा सके। भीड-भाद कुछ सीमा तक कुछ समय 
के लिये कप हो गई थी क्योकि उत मकानों में भी लोग रहने लगे थे जो लडाई से 
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पहले मौजूद ये परस्तु अधिक किराये के कारए साजी पडे थे । एक यह कारण भी 
था कि लासो लोग सैन्य सेवा के लिये ग्रपने धरो को छोडकर चले गये थे। परत्तु 
युद्ध समाप्त होने पर सैतिको की वापसी के कारण तथा जनसख्या की स्वाभाविक ना 
बूद्धि होने और लोगो का विदेशों को परावात् रुक जाने के कारण सवालों वा गा 
फिर अ्रभाव हो गया। युद्ध के समय निर्माण कार्य का स्थग्रित होना भी इस 
अभाव के लिये उत्तरदायी था। सन्‌ १६१८ से १६२४ के वीच अनुमावत्त तीन 
लाख सकातो का निर्माण हुआ । परन्तु इसी समय में कम से बस ५ लाख मक्‍ावों 
की भ्रावश्यक्ता उत्पन्न हो गई थी । 

१६१४-१६ के युद्ध के पश्चात्‌ आवास निर्माण 

इस प्रकार इगलैण्ड में भी कुछ गम्भीर आवास समस्‍यायें रही है, जैसे-- 

आवासो की सर्या मे कमी, गन्दी बस्तियों को नष्ठ करना तथा उनके स्थान पर 
तथे मकानों का निर्माण करना, आदि । मकान निर्माण की अधिक लागत, कुशल 
कारीगरी का अभाव तथा किराया निमन्त्रए। श्रधितियमो के श्रभाव से भी आवास 
सम्बन्धी कुछ समस्पाय उत्पन्न हो गई थी। सत्‌ १६१४-१८ के युद्ध के पह्चात्‌ 
इमारती साधान का मूल्य अत्यधिक वढ गया। श्रमिको की मजदूरों भी अधिक हो 
गई तथा उनके काभ करन के घण्ट कम हो सप | इस काररा आवास निर्माण की 
लागत में काफ़ी वुद्धि हों गई। एक अन्य ब-ी समस्या यह थी कि कार्यकुशल 
मजदूर पर्याप्त मात्रा में नही मिलते थे वयोकि भवन-निर्माए कार्य के लिये उनकी 
सांग अधिक हू। ग॒इ थी । इसक॑ श्रतिरिक्त ग्रभिभावको (508:9:305) को भवन 
निर्माण का व्यवस्ताय अपने लडको के लिये विशेष सन्तापजनक नहीं लगता था, 
क्योंकि इस व्यवसाथ में मजदूरी अधिक नही मिलत्ती थी त्तथा काम भी भ्रनियमित 
था। युद्ध काल तथा उसके पश्चात की व्यवस्था के कारण भी जब मबान 
मालिका को एक निश्चित राशि से ग्यॉधिक किराया बढाने पर प्रतिबन्ध था, भवन॑- 
निर्माण का काय स्थगित हो गया। दिसस्व॒र १६१४ में प्रथम किराया नियस्त्रण 
अधिनियम (7२०७ रे०७४८०४०॥ 2०) 'ारित हुआ जोकि युद्ध के परचातू भी 
लागू रहा । 

सन्‌ १६१६ तथा १६२३ की योजनाय 

सन्‌ १६१६ में पालियासेट ने एडीसन योजना के प्नन्दर्गत स्थानीय प्राधि- 

कारियों को श्रमिक वर के ग्रावास के निर्माण को एक योजवा बनाने का कांये 
सौपा । यह श्रावास या तो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सीधे श्रम्रिको को लगाकर 
अथवा निजी निर्माताग्री द्वारा या जनोपयोगी समितियों (?९ए.ण/९ ए॥॥॥9 
इ०णश/९४) द्वारा बनाये जावे थे। जनोपयोगी समित्रियों मे एसे लोग थे जो 
जिर्माण कार्य को सहकारी आधार पर करवा चाहते थे या ऐसे सालिकथे जो 
अपने कप्ेंचारियों को आवास सुविधा प्रदान करता चाहते थे। परन्तु राज्य की 

ह्दी अपन के रूप में लागत का अधिकाश भार वहन करना होता था । राज्य मे 


हु 
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तगर नियोजन तथा मकानों की विशिष्टता या गुणा के लिये भी कुछ न्यूनतम छर्तें 
निर्धारित कर दी थी | यह एडीसन योजना काफी महेंगी रिद्ध हुई और १६२२ में 
इसे स्थगित कर देना पडा, यद्यपि इस योजना के ग्व्वर्गंत काफी मकानो का निर्माण 
हुआ । 

सन्‌ १६२३ में नेस्वरलेन योजना के नाम से एक नई आवास योजना लागू 
की गई । इसके प्रस्तगंत सरकार निजी रूप से मकान बनाने वालो को स्थानीय 
प्राधिकारियों के द्वारा २० वर्ष के लिये ६ पौष्ड प्रति वर्ष के हिसाब से उपदान देती 
थी । स्थानीय प्राधिकारी यदि चाहते तो इस सहायता में वृद्धि भी कर सकते ये | 
स्थानीय प्राधिकारी उन लोगों को ऋणा प्रदात कर सकते थे जो श्रमिक पर्ग के 
लिये श्रावासो का निर्माण करना चाहते थे। यह ऋण घाजार मूल्य का ९० प्रतिशत 
तक हो सकता था । 
१६२४ का ह्लीव्ले अधिनियम (५७॥९७(॥४५ ४०७ ० 924) 

सम्‌ १९२४ मे भ्रावास नीति भे एक महृत्वपूर्णा सोधन करते का गिशचय 
किया गया ) अब ७क की व्यवस्था में निर्माण कार्यक्रम शी गति काफी सन्‍द थी, 
किराये श्रत्यधिक थे तथा मकानो का विक््य-मूल्य श्रमिक वर्ग की सामथ्यं से कही 
अधिक था। ग्रामी क्षेत्रों मे कृषि कार्य कटने के लिये बहुत कम्त भकातों का 
निर्माए हुआ था । इन दोधो के निवारण के लिये १६२४ का छ्ीटले अ्रधिनियम 
पारित हुआ्आ। इसके भन्तर्गत निरन्तर १५ वर्ष का कार्यक्रम बनाया गया था। 
प्रत्येक वर्ष कितने झावासों का निर्माण होना है इसके लिगे एक भ्रूदी बना ली गईं 
भी झौर उपदान में २० वर्ष के सिये ६ पौड के स्थान पर ४० बर्ष के लिए € पड 
के हिसाब से दृद्धि कर दी गई । साथ ही यह शर्ते भी भी कि श्रावास किराये पर ही 
दिए जा सकते थे परन्तु विना स्वास्थ्य मत्री की अगुसति के वेचे भही जा सकते थे, 
बिता क्षाज्ञा के स्वय क्रापेदार उनको किराये पर नही दे सबते थे प्रौर स्थानीय 
प्राधिकारी भी उनको घेच नही सकते थे। किराये पर भी नियत्रण कर दिया गया 
था । यदि मकानों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रो मे होता था, तो सहायता बढा दी 
जाती थी । सरकार ने इमारती सामान के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिये भी 
विधान पारित करने का प्रयत्व किया परन्तु इसमे उसे सफलता मन मिली । १६३० 
तथा १६३६ मे भी श्रावास अधिनियम पारित हुये जिनके भ्रनुसार स्थातीय प्राधिकारी 
उन परिवारों को झावास देने के लिये बाध्य थे जिन्हे गन्दी बस्तियाँ तध्ट करके 
वहाँ से विस्थापित कर दिया गया था ॥ सव्‌ १६३६ का अधितियम ग्न्य गधिनियमो 
को समायोजित करने वाला था ) 

इन विभिन्न योजनाओ से काफी झ्ावासों का तिर्माश हुआ और युद्ध के 
प्रारम्भ में ही आवास दशा काफी झशो मे घुधर गईं थी। सद्‌ १६३६ के युद्ध से पूव॑ 
ब्रिटेन में लगभग एक करोड तीस लाख मकान थे। परन्तु युद्धछाल तथा उसके 
परदचात्‌ फिर मकानों का कुछ झमाव उत्पन्न हुआ, और नई समस्याएं सामने पश्ाई, 
जो कि सफलतापूर्वक सुलभाई जा रही हैं । 


ड्ब् श्रेम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


इगलेड में आवास सम्बन्धी वर्तमान दह्या 
इंगलंड की औद्योगिक आवास पमस्या साधारण जनता की आवास समस्था 
से ही सम्बन्धित है क्योकि इंगलेड एक ओचद्योभिक देश है तथा वडे शहरो की अधिकाश 
जनता औद्योगिक जनता ही है । औद्योगिक जनता स्थाई भी है, और भारत की तरह । 
प्रवासी नही है। इसलिए इंगलेंड की श्रौद्योगिक ग्रावास समस्प्रा पर हम साधारण 
आवास समस्या के साथ ही विचार कर सकते हैं। 
ब्रिटन में १६३६ के युद्ध के पहले जो एक करोड तीस लाख मकान थे उनमे 
से लगभग पंतालीस लाख मकान शत्रुय्रो द्वारा या तो पू्ंत नष्ट कर दिये गए 
अथवा उनको इननी हानि पहुची कि वे निवात्त के योग्य न रहे । कुछ हानि लगभग 
चालीस लाख अन्य मकानो को पहुची । इसके अतिरिक्त थुद्धकाल मे नए आावासो 
का निर्मास पूर्णतया शक गया था तथा श्रमिकों व्‌ इमारती सामान को भी कमी 
थी। इन सब बातो ने मिलकर इगलेड में आवास का ग्रम्पीर भ्रभाव (800/98०) 
उत्पन कर दिया। युद्ध से पुर्वे इग्लेंड तथा वेल्स में ३४६,००० मकान प्रति वर्ष 
बनने लगे थे दौर स्क्राटलेड में प्रतिवर्ष २६,००० मकान वनते थे। इस हिसाव 
से यदि देखा जाए तो युद्धकाल मे ज़िटेन बीस लात मकानों से वजित रह गया, 
क्योकि सितम्यर १६३६ तथा मई १६४५ के वीच जितने मव्गन बने वे दो लास से 
झधिक न थ, जितमे से ३६ हजार स्काटलेंड मे थे। इस प्रक्तार युद्ध के पश्चात्‌ एक 
निश्चित आवास नीति की झ्ावश्यक्ता अनुभय की गई क्योंकि युद्ध के बाद, 
पुर्ननिर्माण योजताम्ो की जरूरत देखते हुये, भमिकों भौर सामान की कमी थी और 
इमारती लकडी (शहतीर) भी कम मिलती श्री क्योकि इसको डालर देकर खरी«ता 
पड़ता था। 
अगस्त १६४४ मे राष्ट्रीय पुततिर्माण आ्ायोजना में श्रादास को प्रथम स्थान 
दिया गया तथा राष्ट्र के निर्माण साधनों का लगभग ६० प्रतिशत झावास व्यवस्था 
के लिए लगाया गया । युद्ध के पश्चात्‌ सरकार का यही उद्दश्य रहा कि राष्ट्रीय 
निर्माण साधनों से जिंतना भी हो सके उतने आवास बनवाये जायें | सद्‌ १९४१ से 
सरकार का यह्‌ लक्ष्य रहा है कि प्रतिवर्ष कम से कमर तीन लाख मकानों का निर्माण 
हो । सरकार पी नीति मरम्मत तथा देखभाल पर क्रम ग्रौर नये मकानों के निर्माण 
पर अधिक जोर देन वी है । ऐसे श्रामकों के मकानो की ओर वह विशेष ध्यान 
देती है जो खानो शौर कृषि मे कार्य करते है और जिनका राष्ट्र की उत्तत्ति के 
प्रयत्नो में बडा हाथ है ) सरकार स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भवन निर्माण कार्य 
को प्रायप्रिकता देती है । इसका अर्थ यह है कि स्पानीय प्राधिकारियों द्वारा निजी 
व्यक्तियों के मकान बनाने के लिए ठेका दिए जाने को सरकार प्रोत्साहित करती 
है। निजी लोगो की अपेक्षा स्थानीय प्राधिकारियों को मकानों का निर्माण करते मे 
अधिक उपयुक्ा माना यया है बयोवि स्थानीय श्राधिकारी किरायेदारो के लिए ऐसे 
मकान बनवा सकता है जिन्हे ऐसे किरायेदार भी ले सके जो मकान खरीद नहीं 
सकते । इसके अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकारी आवश्यकतानुसार किरायेदार भी छाट 
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सकता है । युद्ध समाप्त होते के पहचात्‌ स्थानीय प्राधिकारियों ने मुख्यद इस वात 
पर ध्याव दिया कि मकानों भे अधिक भीड को कस किया जाए और उत्त परिवारों 
को मकान किराये पर दिए जायें जिनके पास अपनां सकान नही है । निजी मकानों 
का निर्माण केवल स्थानीय प्राधिकारियों से लाइसेन्स लेकर ही हो सकता है ! निजी 
मकानों का क्षेवरफल १,५०० वर्ग फीट से अधिक नही हो सकता । निजी आवास के 
लाइय्रेस्स राधारएत. उन्ही को मिलते है जो मकानों मे स्वयं रहना चाहते हे, उन्हें 
नही मिलते जो किराये पर देने के लिए मकान बनाते हैँ, क्योकि यह बात ध्यान में 
रखी जाती है कि मकान उन्ही को मिले जिन्हे वास्तव में मकान की प्रावश्यकता 
है । परन्तु नवम्बर १६४४ मे यह लाइसेल्स देते की प्र्चाली समाप्ठ कर दी गई, 
ताकि भकाल बताने में निजी सम्पत्ति लगाने वालो को प्रोत्साहन मिले। 
सव्‌ १६५४ से गन्दी बल्तियों की सफाई का आन्दोलन भी प्रारम्स हो गया 
है जो कि युद्ध काल में स्थगित हो गया था, तथा युद्ध के पश्चात्‌ भी तये श्रावासों 
पर ध्यान देते के कारण कुछ समय के लिए रुक गया था । स्थानीय प्राधिकारियो 
को गन्दी बरितयों की सफाई के कार्यों कौ रूपरेखा व गति को निर्धारित करने के 
लिए कह्टा गया हे, तथा इस कार्य को जितना श्षीत्र हो सके उबनी झीक्रता से 
कार्यरूप में परिणत करने की भी ग्राज्ञा दे दी गई है। इगलैंण्ड व रकाटल॑ण्ड में 
१६५४ के झ्रावारा मरम्मत व किराये के अधिनियम (स्०एजएड रिव्ुका8 280 
3009 ०8) पारित हुए जिनगें स्थानीय प्राधिकारियों को भ्रावश्यकता पड़ते 
पर प्राब प्लावासों पर प्रधिकार करने व उनको बन्द कर देते के अधिकार प्रदान 
किये गए हे। सन्‌ १६५६ से १६५६ तक्ष १,६५,२८४७ अयोग्य मकानों को 
इगलैण्ड तथा बेल्स भें भौर ३५,६८७ मकानों को स्काटलैण्ड मे नष्ट कर दिया 
गया था नष्ट करने के लिए बल्द करवा दिया गया था | इगलौण्ड तथा वेल्स में 
सब्‌ १६४४ मे निवास के अ्रयोग्य ८,५०,००० तथा स्काटलँण्ड मे १,५०,००० 
आवासोी का अनुमान लगाया यया था । ऐसे मकानों के लिए जो मनुष्यों के रहने 
योग्य नही थे, नष्ट करने पर क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलती है, केवल मुसीबत को कम 
करने के लिए कुछ राहायता मिल जाती है । 
सव्‌ १६४५ तथा १६५६ के बीच प्षिटेत भे बने कुल तये मकानों की संख्या 
३५ लाख थी । इसके अतिरिक्त लगसग १,६०,००० अस्थायी मकान भी बताये गये 
थे। सव शिलाकर इस काल मे नये मकात बताकर या ग्रयोग्य मकानो की मरम्मत 
तथा रूपान्तर करने के पश्चात्‌ ३५ लाख से म्धिक परिवारों को फिर से बसाया 
गया । जो नय्रे गकान बने उनमे से लगभग ७० प्रतिशत पकान स्थानीय प्राधि- 
कारियों हारा बनाये गये थे |? 


इजूलंण्ड में श्रावासों का प्रशासन : नगर तथा ग्राम नियोजन 
बेह्स तथा इगलैण्ड मे आवास तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय (शायांडतफ 
१, कशाक्शन-लक उकिक्षण मेंक्रव-०००१६, 96]. 
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0 पु्‌णा्॒गाह कार [.0ट्वा ठकरव्णागध्या) ही मुख्यत आवाध-नीति व ग्रावात्त- 
सिद्धान्त को बताने के लिए तथा आवास कार्यत्रम के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी 
है । इस मन्त्रालय को इमारती सामान आदि, निर्माण-मन्त्रालय ()४काइराए णी 
ज०त७)]) और सम्भरण मन्‍्त्रालय (धाणाजए> ० 50979) से मिलता है। 
निर्माण-मन्त्रालय इमारती सामान का उत्पादव-प्राधिकारी होता है, और इसके कई 
कार्य होते है। वह निर्माण काये मे अनुसन्धान करने झावास निर्माण उद्योग से 
सम्बन्ध स्थापित करने और स्थानीय प्राधिकारियो द्वारा लाईसेस देने की पद्धति 
को चलाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। नगर तथा ग्राम नियोजन मन्त्रालय 
(शगा509 ० पछ गाव 0०07्राए ?/क्रग्रागाष्ट) भी अलग से है. जो मकानों 
के दियोजन की स्वीकृति देने के लिए उत्तरदायी है ! यह शआावासा के स्थानों को 
चुनते में, उनकी रूपरेखा निर्धारित करने मे तथा उन सब प्रइनो का जो भूमि के 
प्रयोग तथा समुदाय के नियोजित वितरण को प्रभावित करते हैं. सहायता करता 
है। सद्‌ १६४७ का एक नपर तथा ग्राम नियोजन अधिनियम (व०४७७ छ00 
(०४४७४ ए४७0४8 8०५) भी है जो १६५३ तथा १६५४ मरे सशोधित क्या 
गया । यह सारे देश मे भूमि के उचित उपयोग के हेतु एक ढाँचा या नमूता प्रस्तुत 
करता है। यह एक मौलिक अधिनियम है । १६४६ के नवीन नगर ब्रधिनियम 
(प९७ ॥0०७॥5 #०0) के अन्तर्गत जो १६५२९, १६५३ तथा १६५४ में सशोधित 
हुआ, सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि जब भी जबता-के लिए आवश्यक 
हो नये नगरों का निर्माण व विवास कर सकती है। जूत १६५७ तक १४५ नये 
नगरों का विकाप्त क्यों जा रहा था जिन पर दो करोड़ परद्रह लाज पौण्ड व्यय 
वरना स्वीकृत किया गया था। १६४६ के नेशनल पार्क एण्ड एक्सेस हू दि 
कन्ट्रोसाइड एक्ट (पंगाणाबी क्यो: रात श९९९5४ 0 06 ए०णाएछाव6 60 
० 949) में पार्को को बनाने की व्यवस्था है। जून सच्‌ १६६० तक ११ राष्ट्रीय 
पार्क स्थापित हो चुके थे । कृषि मन्त्रालय को यह निश्चित करना पडता है कि 
क्सि भ्रूमि को कृषि के लिए रखना चाहिए और क्सि ग्रावास हेतु दे देना चाहिए। 
व्यापार बोर्ड शहतीर का वितरण -ग्राधिकारी हे तथा श्रम ब राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय 
भवव निर्माण उद्योग व इसके गौण व्ययसायी के लिए श्रम की व्यवस्था करता है। 
युद्ध हानिपूरक ग्रायोग (५४४ ॥2श78286 (०/75809) मकातो को युद्ध से हुई 
हानि की मरम्मत के लिए स्पया देने की व्यवस्था की देक्षभाल करता है । विभिन 
राजकीय विभागों तथा आवास निर्माण से सस्वन्धित स्थातीय श्राबिकारियों में 
अत्यन्त निकट का सम्पर्क रहता हैं। इस उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य मन्‍्तरालय अनक 
क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान-आवास अधिकारी रखता है। आवास नीति का 
नियन्त्रण तो स्वास्थ्थ मन्‍्नालय करता है परन्तु उनको विभिव्न क्षेत्रों में कार्यरूप 
पे परिण॒त करने का उत्तरदायित्व तथा लाइसेन्स पद्धति को चलाने का उत्तरदायित्व 
स्थानीय प्राधिकारियो पर होता है। यह स्थावीय प्राधिकारी निम्तलिप्रित है-- 
बउन्तिल ग्रोंफ क्ाउन्दीज (ए०्णाथा[र्ण (०्ण्पा००), काउन्टी बॉरोज (0०णाओ 
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छ००ए्टा४), मैड्रोपोलिरन बॉरोज: (धलाण्एणोभा छणणष्टा७),  अ्र्दत 
डिस्ट्रिक्ट्स ([03॥ 00005) या रूरल डिस्ट्रिक्ट्स [एक /ंशाणश) । 
इन स्थानीय प्राधिकारियों के ग्रावास सम्बन्धी कार्य ये है कि वे इस वात का ध्यान 
'ैखे कि उनके क्षेत्रों मे मकान के लिये कोई कठिताई न हो प्रौर जो भी रहने के 
मकान हो वे तक्‍्शे, रचना, ठाचा, आदि की कुछ न्यूनतम झर्तों को पूरा करते हों । 
आवासों के स्तर 
स्थानीय प्राधिकारी द्वितीय महायुद्ध से पहले के आवासों की अपेक्षा ग्रब 
बड़े और अच्छे ग्रावासों का निर्माण कर रहे हैं । कई केद्रीय विभागों ने स्थानीय 
प्राधिकारियों के मार्म-द्ंन के लिय्रे अनेक पुस्तके प्रकाशित की है जिनमें विभिन्न 
प्रकार के झावासों के लिये स्थानों का स्तर, ढाँचा, डिजाइन तथा सामान झ्रादि को 
निश्चित किया गया है । साथ ही उनमें इस बात का भी विवररा है कि भूमि तथा 
धन की वचत करते हुपे आवासो को नई सश्योधित रूपरेखा मे रखकर किस प्रकार 
आवक रूप दिया जा सकता है । डिजाइन, निर्माण व ब्लावास साधनों ओ्ौर 
सामानों पर काफी ग्रनुसधान हो चुका है तथा हो रहा है । मकानो के विभिन्न 
अंग्रो ग्रौर भागो में समानता आ गई है और पुदाने सामान की कमी को पूरा करने 
के लिये तथा कुशल कर्मचारियो के मार को हल्का करने के लिये नये सामान पग्रौर 
नई पद्चितियों का निर्माण हुग्ना है। 
इगलेण्ड में प्रावासों के हेतु वित्त व्यवस्था 
हाँ तक राजकोय सहायता का प्रश्न है सरकार १६४६ के आवास (वित्तीय 
तथा विविध उपबन्ध) अधिनियम [सत्पञ्रतह (स्राबएलंब) बाते 'शांफण्टा/ब्वारताएड़ 
ए70908०॥5) 6०] के अन्तर्गत कुछ उपदान देती है । इन उपदानों के परिणाम- 
स्वरूप, स्थावीय प्राधिकारी, भवत निर्माण की ऊँची लागत होने पर भी उचित 
किरायो पर आवास प्रदान कर सकने योग्य हो जाते हैं । इस अधि नियम के अन्दर्गत 
६० वर्षों के लिये २२ थौड प्रति मकान प्रत्ति वर्ष के हिसाव से एक प्रामाणिक 
उपदान प्रदान किया जाता है | सन्‌ १६५६ के भ्रावास उपदान झधिनिगम 
(प्र०पञयाह 5098ं06ी९$ 8९) में इस वात की व्यवस्था है कि अगर झधिक भीड 
को कम करने के लिये मकान बढाये जायें तो ऐसे मकानों के लिये उपदाव की दर 
अधिक होगी (२४ पौड प्रति ग्रावास॒ प्रति वर्ष) | विशेष प्रकार के आवासों के 
लिए विद्येप उत्पादनों की व्यवस्था है, उदाहरखत. कृषि जनसर्या के लिये, निर्धन 
क्षेत्रों के ग्रावासों के लिये तथा तीत मजिलो से ग्रधिक के झ्यावामों के लिगे जिनमें 
लिफ्ट होती है । इमके ग्रतिरिवत स्थानीय प्राधिकारियो को ऐसे मकानों के लिए 
जो कि स्वीकृत मवीन तरीकों से बनाग्रे जाये इस हेतु पूँजी झनुदान की जाती है 
कि उनमे जो अधिक व्यम हुआ है वह पूरा हो सके । सरकार भवन-निर्माण के 
साधनों पर भी नियन्त्रण रखती है जिससे उनका समुचित प्रयोग किया जा सके । 
इस्पात, इमारती लकड़ी तथा अन्य दुर्लभ सामग्रियों के उपयोग के लिये आज्ञा-पत्र 
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प्रदान किये जाते है। थ्रमिको वी श्रावश्यकता के कारण ऐसे श्रमिकों को जो गृह- 
निर्माण का कार्य करते ये, फौज गे से जल्दी छुट्टी दिला दी गई | भवन निर्माण 
कार्यों के अनुभवी श्रमिकों का एक रजिस्टर तेथार किया गया है तथा उनके 
लिए एक विजश्येप प्रशिक्षण योजना की भी व्यवस्था की गई। सब्‌ १६४९ में एक्क्ाँ 
झावास अधिनियम (प्र०घ७०४8 ४०४) और पारित हुआ जिम्तके अन्तगेत स्थानीय 
प्राधिकारियो झयवा निजी मकान मालिकों को उनके आवासो वो ठीक करते व 
वतेमान निवासों के सुधार के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहाम्रता प्रदान की 
जाती है।इस अधिनियम मे स्थानीय प्राधिकारियो व ग्रन्य निकापों द्वारा 
बताये गये होस्टलो के लिये भी उपदानो की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त स्थानीय 
प्राधिकारियो, निर्माण समितियों, कुछ विज्येप वीमा कम्पनियों व अन्य वित्त- 
सस्थाग्रो द्वारा लोगो को इस वात के लिये ऋण दिया जाता है कि वे भपने लिये 
कई वर्धो की किस्तो मे मकान खरीद सकें । उपदाव तथा सुधार के लिये भ्रनुदान 
सम्वन्धी जो भी कानून है उतको १६५८ के एक अ्रधिनिषम द्वारा [प्रण्णशाड़ 
(॥॥०४] 0099०॥$) 0९] जिसका १६५६ में एक अन्य अधिनियम (०05९ 
ए07०॥४४८ #( ०0५08 /०) द्वारा सच्योधन भी हुमा है, समायोजित कर 
दिया गया है । 
सस्ते मकानों के लिए उठाए गए पण 

सरकार ने एक म जिले दो शयन-कक्षो वाले मकानो को बनाने का कार्यक्रम 
भी अपनाया हुआ है । मकानों के हिस्से कॉरखानों मे बनायें जाते है तथा श्रावास 
बनाते के स्थान पर सगठित कर दिय जाते हैं | ऐसे मकान स्थायी श्रावासो से छांट 
होते है तथा कवल १० वर्षों के लिये ववाये जाते हैं, परन्तु कुछ आवास लम्बे समय 
के लिए भी उपयोगी होते हैं । एसे मकावों के किराये न बहुत श्रधिक है और न 
काफी कम, तथा उनम झाधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की गई है | इस योजना को 
मकाना की सहसा उत्पन्र होने वाली आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपनाया गया 
था । कार्य-जुशल मजदूरों तथा पुरातन इमारती सामान के अभाव के कारण नवीन 
स्थायी मकाना के निर्माण के नये तरीके विकम्तित किये गये है जिनमे पूंजी तथा 
श्रम दोनों की बचत होगी है। इनम कुछ इस्पात के ढांचे के, कुछ पहले बने 
हुए 'ककरीट' के तथा कुछ लकडी के ढाँचे के हैं। इसके प्रतिरिक्त एल्यूमीनियम के 
अगले भी वलाये गये हैं जो कि पूर्णात पहले से ही बने हुए होते है, तथा झ्रावश्यकता 
के स्थान पर कुछ ही घण्टो मे जोड जा सकते हैं। एल्यूमीनियम के वगले के वनाते 
का कार्यक्रम प्रारम्भ मे तो केवल अल्थावी भकाते के लिए था परन्तु अब खानो 
औ्ौर दूसरे औद्योगिक क्षत्रों मे मकानो को विज्ेष और अ्रधिक ग्रावश्यक्ता के कारण 
इनके निर्माण के कार्यक्रम को स्थायी मकायों के लिये भी लागू कर दिया गया है । “* 
किरायो पर नियन्‍्तण 

किरायो मे अ्रत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिये कादुन बनाये गये हं। 
सुर्वेदधम किराया निवन्त्रण अधिनियम (रिव्यां रिव्शायप्ध०00 #लं) १६६४ में 


ब्रिदेत में भ्रावास समस्या ह्ण्श्‌ 


पारित हुआ । इसके पश्चात्‌ १६२० से १६३६ तका अनेक विःराया तया बधक ब्याज 
हि (नियन्त्रण) प्रधितियम [दिला। शा शणाहिकर [्राल्िहर (एटजाउंएणा05) 
“ 30] बनाथे गये जो सामाव रहित (ए7/ए77$8०6) मकानों में रहने वाले 
किराग्रेदारों को सुरक्षा प्रदात करते है। इनके अन्तर्गत किरायो की सीमा 
निर्धारित कर दी गई है तथा जब तक किराया दिया जायेगा तब तक सकानो रे 
किराबेदारों को निकाला नहीं जा सकता । इसी प्रकार का सरक्षण उन व्यकितयों 
को भी दिया जाता है जो बधक पर मकान खरीदते है । इसके भ्रतिरिक्‍त इगल॑ण्ड 
तथा बेल्स में सामात सहित श्रावासों का किराया सन्‌ १६४६ के सामान सहित आवास 
[किराथा नियल्तश) प्रधिचियम्र [सिणाआाए॥ सि6फ८5 (रा (फ्रावए) 0० ) 
द्वारा तियच्त्रित क्रिया गया है । स्थानीय प्राधिकारियों श्रथवा किसी पक्ष की माँग 
पर सामान सहित मकानों के किरायो को निरिचत करने के लिये स्थानीय भ्रधिकरणो 
(7.००० 7700॥9$) की निपुक्ति की गई हे । दिसम्बर १६४५ के इमारती सामान 
तथा पग्रावात अधिनियम ने एक और सुरक्षा भी प्रदान की भी जिसका तात्ययें यह 
धा कि चार वर्ष तक के लिये ऐसे मकातो का किराया और विक्रय मूल्य निर्धारित 
कर दिया जाय जो युद्ध काल मे लाइसेन्स पद्धति के अन्तगंत बने थे। १६४६ का 
एक और अ्रधिनियम भी है जिसका नाम मालिक मकात व किरायेदार (किराया 
/ नियन्त्रण) भ्रधितियम है। इसके ग्रन्तर्गत किसी भी ऐसे मकात को जिसका किराया 
निर्धारित है, किराये प्र उठाने के लिये पगड़ी लेना गैर-कानूती है। १६५४ के 
मकान मरम्मत तथा किराया धध्िनियम के भन्तर्गत मालिक-मकान कुछ शर्तों के 
प्रभुप्तार मरम्मत के लिये एक प्रधिकृतम सीमा तक किराया वढा सकते है। किरायो 
में सन्‌ १६५७ के किरापा अधिनियम श्रौर १६४८ के मालिक गकान झौर किराये- 
दार [अस्थाई व्यवस्था) अधिनियम के अन्‍्तगंत फिर सशोधन हुग्ा है! परन्तु 
प्रव सरकार ने धीरे-धीरे किराया नियन्त्रण की पद्धति क्रो समाप्त करने की नीति 
अपताते की घोषणा की हे क्योकि यह पद्धति सकानों के सर्वेक्षेष्ठ उपयोग के त्तिये 
सन्तोपजनक धिद्ध नही हुई है । 
स्काटलैण्ड तथा आयरलंण्ड मे आवास योजनारयें 


स्काटलुण्ड मे भावास योजना राज्य-सचिव ($८०८०7५ ० 890०) का 

कार्य है जो श्रावास, नगर, तथा ग्रास्य नियोजन का अपना उत्तरदापित्व स्फाटलेण्ड 
के स्थास्थ्य विभाग द्वारा चिभाता है। “स्काटलैण्ड की विशेष आवास परिषद्‌” ताम 
की एक कातूठी सल्था भी स्थापित की गई है जो स्पानीय प्राधिकारियों की 
सहायता करने के हेलु बनाई गई है, विशेषतः उत क्षेत्रों में जहाँ सपरधारण आवाशों 
“पक्के निर्माण की सबसे अधिक आवश्यकता है। यह परिषद्‌ एक सीमित देयता बाली 
कम्पनी है जिप्तकी कोई शेयर पूँजी नहीं है और इसमे पूर्णतया सरकारी निधि से 
घन दिया जाता है । यह राज्य सचिव के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है । इस 
परिषद ने सत्‌ १६४४ से शुन १६४५५ तक दो लाख बीस हजार म॒कानो का निर्माण 


३०६ श्रम समत्यायें एवं समाज वायाए 


क्या | इगर्लण्ड की ही तरह १६४६ से १६५७ के दा प्रविनियमा [सि०्णआह 
(छ्ठाएव्छ एएजज्ा08) #ल छ 3०0क्वाएं तर 300० ]946. ॥॥0 #6 
क्गडप्ाह भाव प्ृ०४७ 726एथ०कुगला: ($००घग्यव] 30006 957] के नह 
उपदान भी प्रदात किये जाते हैं। १६४३ व १६५४४ के अ्रधिनियमों के अन्तगत 
किरायो पर भी नियन्त्रण है। भ्रावासो के स्तर इयलेण्ड और वेल्म वी ही तरह हैं। 
उत्तरी आय रलेड मे आवास तथा नियोजन के लिए स्वास्थ्य मसज्जालय तथा स्थानीय 
शान उत्तरदायी हैं । सर १६४५ के आवास अधिनियम के प्रन्तर्गत 'उत्तरी 
ग्रायरलैण्ड आवास ट्रस्ट! भ्रमिवों के आवास बनाने वाली एक अतिरिक्त एजेस्सी के 
हूप में स्थापित हुआ है । यहू स्काटर्लण्ड की विशेष शभ्रावास परिषद्‌ को भाति एव 
सस्या है जिसको सरकार द्वारा वित्त दिया जाता है । इसको सरकार हारा स्वीह्त 
निर्माण योजनाञो के लिए भूमि लेने व बेचने के अधिकार है और यह सरकार 
द्वारा स्वीकृत योजनाओं के प्रन्तर्गत सकान बनाती है । इस ट्रस्ट (न्यास) ने १६४५ 
से जुत १६५५ तक चौदह हजार मकानों का निर्माएं किया है। इसके अतिरिक्त 
इकबीस हजार स्थामी मकान स्थानीय प्राधिकारियो हारा बनाये गये है। आयरलेप्ड 
में उपदान भी प्रदान किये जाते हैं जिवको १६५६ के 'प्रावास उपदान आदेश! 
(४078708 590570५9 0:०७) के अन्तगंत सशोधित क्या यया है ( 
उपसहार है 

इंगलेण्ड में मकानो की उपरोक्त व्याख्या से यह पूर्णव स्पष्ट हो जाता है है 
कि भोजन ग्रौर वसत्त्रो को छोड़कर उस देश में मकानों के निर्माण को जीवन की 
सबसे महत्वपूर्ण आ्रावश्यकता माना जाता हे, ग्रोर इस धात के लिये गम्भीर प्रयत्न 
हुए हैं तथा हो रहे है कि रहने के लिए भच्छे ते भच्छे प्रकार के मकान बनाये जायें 
और वर्तमान मकानों की स्थिति में सुधार किया जाय । भारतवासियों को इगल॑ण्ड 
से इस सम्बन्ध में बहुत कुछ सीखना है । जेसा कि उस देदा में पाया जाता है हमसे 
भी इस बात को समझना है कि नगर नियोजन, रहने के स्तरों का निर्धारण, एक 
स्पष्ट आवात-नीति तथा एक समोजित कुशल अवास प्रवन्ध व्यवस्था वा बहुत 
महत्व है । 
श्रावास व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम सगठन 

अन्तरष्ट्रीय भा सगठन ने आवासो की कमी, प्रावास-नीति, प्लावास स्तर 
तथा गन्दी वस्तियों की सफाई के प्रइनो पर काफी महत्वपूर्स अध्ययन प्रकाशित 
फिये है । सन्‌ १६२१ व १६२४ में इस सगठन ने श्रभिको की आवास प्थिति की 
सुधारने के लिये सिफारिश (8०००४४४८४०3/095) वी । सन्‌ १६२८ तथा १६३६ 
में आवास समत्या पर पुव विचार विसर्श हुआ । ग्रावास प्रन्‍्नो पर जी अध्ययन: 
प्रकाशित हो चुके है वह निम्दलिखित देशो के है --स्वीडन और ब्रिठेत (६६४४), 
अमरीका (१६४४), फ्रास (१६४७) आदि । सु १६४४ मे अस्तर्राष्ट्रीय श्रम श्रगठन 
मे आवास-तीति' के वाम से एक सक्षिप्त अध्ययन पुस्तिका थी अ्रकाशित की सथा 


ब्रिदेन में आवास समस्या ० 


१६६८ में इसने एक 'झवास तया रोजगार! नाम की रिपोर्ट प्रकाशित की । 
आबायो के विभिन्न पक्षों पर विचार हेतु एक “अन्तर्रास्ट्रीय निर्मोरा, सिविल 
“इंजीनियरिंग तथा रावेजनिक कार्य रासिति' की भी स्थापना की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम-सगठत वी कोयला-खानों की समिद्धि ने भी झ्रावास की समस्या पर अपने 
विचार प्रकट फिये हैं । पूर्व प्रबन्धक एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन (जो तवम्बर १६४७ 
मैं दिल्‍ली में हुआ था) तथा तीसरा एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन (जो टोकियों में 
१६५३ में हुआ) मे भी आवाप्त सम्वन्धी प्रस्ताव पारित किये गये थे । 

इसके झ्मतिरिक्‍त सयुकत राष्ट्र महासभा और अन्तर्राष्ट्रीय सध की विशिष्ट 
एजेन्णियों जैसे यूनेस्को (()४६५०७०) ने भी झावास समस्याभश्रों तथा नगर नियोजन 
विषयो में श्रपती रूचि दिखाई है और इसके सम्बन्ध मे प्रस्ताव पारित किये हैं। 
इस प्रकार यह स्प्ठ है कि श्रावात समस्याए अन्‍्तर्साष्ट्रीय स्तर पर भी विचारणीय 
रही है तथा भन्‍्तर्राष्ट्रीय सस्थाएं प्रावास, नगर त्तथा प्राम नियोजन की विषम्त 
समस्याओ्रो को सुलभाने के लिये कार्यंशील है श्रौर रही हैं । 


/ ! 
श्रम कल्याण काय 
॥/8008 ५ष्टाए#ह६ #टा।शाह६$ 





श्रम कल्याण की परिभाषा और क्षत 

श्रम सल्याए के कई झथ निकल सकते हैं और विभिन्न दशा भ इसकी 
महत्ता भी नमान नही है। रायव श्रम आयोग के मताजुमार झ्राद्याश्वि श्रम्ियों 
से सम | घत वल्यारा यब्ट एस है जा ग्रावायक रूट से लचीला रहरा। इसका 
अग्र भी एक नय से टूपरे देश म विभित् सामाजिक प्रयाधथा थो ग्रीकरणव 
स्तरताव ९ का कर्गा वे विदास के अनुसार निर होता है ) अन व बल्याण 
काय वी परिभाषा करना प्राय त कठिन है वयाकति यह भरा बेक्र €प से जचीजा 
आठ है। श्रीध्ाथ जम्स टाइन यह ठाक टो वहाहै हि झौद्याकक् बा ण 
क्यय के ध्य५ तथा विश्पताओं पर दीब्र मतभेद है। जविशिन व्यक्ति । वे ६ किन 
प्र रु ७ इसका परिभाषा दा हू। एक परिभाषा दे अबर।र ५ह उुच्याएय वाय 
बह री थक प्रप ने है जा! कि मे लिका न न अपनी फक यो मे काम बरन वाल 
क्मवो स्थिर मेवस्ताय्ो का सुधारत व सुधारत के जिय जियी जे 7 है। एक झर ५ पी बाप 
के प्रन्‍सार ॑याण केये बन काय है जिसके ब्रतगेते कर्म याक वि के 
बलत के अधिरिक उत लयामस कायों का से स्पलित कर टिया चाता है जो 
उतव आरास तथा मानसिक व सामाजिक उन्नति के लिय जिय जात ६ भौ८ हे 
न त्ञाका न के दाता धणिवाय है शोर न ही योग के स्य आाउच के है ।5 लिकी 
के कश्पण का 6 का विकास सम्द घी यूतिवादों का उपरब्धय करन के हव एक 
१ वर मे कहां रया है कि श्रम कल्याझ का अथ एसा सुविधाओं व काका से 
जिया जा सकता है जा किसी सस्थान मे या ठसवे स्माय्र दस हते उ0लब्व शिय 
आाय कि से मस्तान के क्मचारी अउता काय :चित तथा स्पध्य वातावरण म 
कर के शौर उतहों अच्छे स्वस्थ व उच्च आचरण दा बताय रखते से सर्म्श वत्त 
मु । उचचहा सके। जून १६१५६म अब फिीय श्रम्र पम्नतत के ध्व 
झा ॥ न ८ एक प्रश्ताद प्र न सुिध्यध्रो च स्दाआ का कराए. «47 शिया गया 
था। मे तिम्ततितित सुविधाय आती है [। सस्था के समा रापत पते का 
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पा ५ 
श्रम कल्याण काय नह 


सुविधायें, (४) आराम एवं मनोरंजन की युविधायें तथा [77] कार्य करने 
के स्थान से आने जाने के लिये यातायात की सुविधायें, जदक्षि साधारण 


सार्वजनिक यात्तायात भ्रपर्याप्त हो या उनके उपक्तब्ध करने मे सुविधा ह हो । 


भरत सरकार की श्रम भ्रमुसघान समिति ने कल्याण काय॑ के क्षेत्र की सबपे उत्तम 
ढग से व्य(छ्य। कौ है | उसके अनुसार, “श्रम कल्याए कायें के श्रन्तगेंत मालिको, 
सरकार भ्पवा अन्य सस्याओं के द्वारा किये गये, श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, 
नैतिक व झआधिक विकास के कार्यों का समावेश होना चाहिये ! यह काम ऐसी 
शुविधाओ्रो के अतिरिक्त होने चाहिये जो श्रमिक सांविदिक (00॥77९(७०)) रूप 
से प्रपने लिये मालिकों से प्राप्त कर लेते है या जो विधान के भन्‍्तगंत उनको 
मिलती हैं। इस प्रकार इस परिभाषा के अन्तरगंत वे सब कार्य, जैसे--अप्रावास 
व्यवस्था, चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधाये, उत्तम भोजन (कन्‍्टीन की 
सुविधाओं सहित), विश्वाम करते एवं मनोरंजन की सुविधाये, सहकारी सपरितियाँ, 
नरसंरी एवं शिशुगृह, स्वास्थ्यप्रद स्थान, धवेतन अवकाश, सामाजिक बीमा, बीमारी 
एवं मादृत्व-हित-लाभ योजनाये, ग्रोवीडेग्ट फड एवं प्रेशन झादि काये, चाहे बह 
मालिकों द्वारा ऐच्छिक रूप से ग्रकेल्ले ग्रथवा थपिको के सहयोग से किये जाते हो, 
प्राते है +” इस प्रकार से 'कल्याण' शब्द बहुत व्यापक हो जाता है। उपरोक्त 
अनेक रामस्थायें सामाजिक बीमा योजना काम करने व रोजगार की दिद्याओ्रो के 
अन्तर्गत भ्रा जाती है, ओर आवास सम्बन्धी जेसी समस्याये स्वयं एक अलग 
समस्‍या है । इस अध्याय मे हम उत कल्याएकारटी कार्यो का विस्तार से अध्ययत 
करेंगे शिनका श्रन्य कही उल्लेख नहीं है! 
श्रम कल्याण कार्यो का वर्गीकरण 

कल्पाण सम्बन्धी कार्यों का क्षेत्र काफी व्यागक है । इन कार्यो कौ तीन 
श्रेश्पो में विभाजित किया जा सकता है--(१) वैधानिक ($08070079), 
(२) ऐच्चिस (५०००४:७), (३) पारस्परिक (390४०) । बेधानिक कल्याए 
कार्यों के अस्तगंत दे कार्य आते है जिनको सरकार के प्रवपीढक प्रधिकारों 
((०भ९१५४ ?०फ़७ 7) के कारण करना ग्रनिवायं होता है। श्रमिकों की सुरक्षा एव 
उनके स्वास्थ्य का न्यूनतम स्तर स्थिर रखने के लिये सरकार कुछ कानून बनाती है 
जिमका सालिको को पालन करना पडता है। यह कार्य की दक्षात्रो, कार्य के घण्टे, 
प्रकाश, स्वास्थ्य एवं सफाई प्रादि से सम्बन्धित हो सकते है। श्रमिकों के कल्याण 
के लिये इस प्रकार वग राज्य द्वारा हस्तक्षेप विन-प्रतिद्ित सब देशो मे अधिक 
होता जा रहा है। ऐच्छिक कल्याण कार्यों के अन्तर्गत वे कार्य आते है जो कि 
मालिक पअ्रपते श्रमिकों के ज़िये सम्पादित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से घो यह कार्य 
परोपकार के दृष्टिकोण से होते है, परन्तु यदि हम इनकी गहराई मे जायेंतो 
पता चलेगा कि इस प्रकार के इपयाँ पर धन व्यय करना उद्योग में निवेश 
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३१० श्रम समस्याएं एवं समाज कल्याण 


[7४०87९ए) माता जाया चाहिये क्योकि कल्याण काय न कैदत श्रमिको की 
कायक्षमता मे वृद्धि करते है अपितु सघप उत्पन होने की सम्भावना को भी- बहुत 
क्रम कर देते हैं। ऐच्छिक कल्याण काय वाई० एम० सी० ए० (ऐ क्व ०4). 
जैसी कुछ सामाजिक सस्थाओ द्वारा भी किये जाते हैं। पारस्परिक वल्याण काय 
अमिको द्वारा किये गये वह काय हैं जो कि वह परस्पर सहयोग से अपन कल्याण 
के लिये करते है। इस उद्ृग्य से श्रमिक सध श्रमिकों के कल्याण के लिये नेक 
काय करते हैं । 
कल्यास्॒ कार्यो का एक ग्रय ढय से भी दो झ्ीपको मे वर्गीकरण क्या 
जा सकता है । पहले को हम झ्रतमुखी (79 7000)) कल्याणकारी काय वह 
सकते हैं | इनके ञ्न तगत वह सुविधायें व सेवायें सम्मिलित की जा सकती है जो 
कारखानो के श्रमिकों को प्राप्त होती हैं। उदाहरणत प्रौद्योगिक थकावट को 
दुर करने की व्यवस्था जैसे-अल्प विराम (२८४ 9975०) सगीत आदि सामाय 
हित एवं स्वास्थ्य सम्बधी व्यवस्था जैसे -स्वच्छ दक्षार्यें सफाई पीने के पानी की 
व्यवस्था चिकिला की सुविधाय के टीन व विश्राम स्थान आदि श्रमिकों की 
सुरक्षा स सर्म्बा घत सुविधाय जैस--मणीना स रक्षा करन के लिय उनको पर्याप्त 
हूप से ढकना तथा उनके चारो ओर रोक जगाना मत्वीनों को उचित्त ढग से लगावा 
पर्याप्त प्रकाश प्राथमिक चिकित्सा सुविधाय आग बुझान के यन्त्र झ्रादि तथा 
एसे काय जिनसे भर्ती ग्रनुशासन और रोजगार को दक्माप्नो म सुधार हा ताकि 
श्रमिक उसी काय मे लग सक जिसके लिए वह सबस ग्रधिक उपयुक्त हा। दूध्तर 
वर्गीकरण में बहिमुख्ी (5४02 शाणय॥) कल्याण काय बात हैं। इतम बे सभी 
कल्याणकारी काय सम्मिलित किये जा सकते है जोकि श्रमिको को कारखान के 
बाहर उनके हित के लिय व सामाय सुविधाय प्रदान करन के लिय क्यि जात है 
जस--अच्छे मकाना की व्यवस्था चिकित्सा को सुविधा मनारञ्जन व खेल कूंद 
की सुविधाय शिक्षा व्याख्यान वाद विवाद और बलव का प्रव ध आदि । इसके 
अतिरित्त-वीमारी बरोजगारी वृद्धावस्था आदि मे वित्तीय लाभ त्था मित्तव्यविता 
की आदत को प्रोत्साहन देने के लिये भी पग उठाये जा सकते हैं । 
इस प्रकार श्रम कल्याण के क्षत्र मे वह सब काय झा जाते है जो कि 

श्रमिको के स्वास्थ्य सुरक्षा सामाय भलाई और औद्योगिक क्षमता को बढाने 
के उदृश्य से किय जाते हैं। इस प्रकार कल्यास्पकारी कार्यों को यूची कितनी भी 
व्यापक क्यों न हो फिर भी यह नही कहा जा सकता कि वह पूरा है। परातु हम 
इस अध्याय म श्रम कल्याण का ताहपय उन बायों ढक सीमित खहग (चाहे बह 
बँधानिक ज््प स किय जायें अथवा ऐच्छिक सर्प स चाहे औद्योगिक सस्थाओं के 
भीतर किये जाय या बाहर चाहे सरकार मालिक अथवा श्रमिक किसी भी 
एजे'छी द्वारा किये जाय ) जो सामाजिक बीमा योजना के श्रदगत या काय और 
रोजगार का दगाओ्रो के अतगत नहींझते और जिनस श्रमिकों और उनके 
परिवारों वे स्वास्थ्य काय कुचातता और खुख म वृद्धि और उनति होती है। ये 


अ्रेम कैल्यारा काय ३११ 


कार्यक्रम तिम्तलिछित हो सकते है--मनोरझजन, चिकित्सा, शिक्षा, नहाता-बोना 
ग्रनाज की दुकान, यातायात की सुविधायें, कन्‍्टीन, शिश्ु-ग्रह श्रादि-आदि । 
'कैज्याणकारी कार्यो का उहं श्य 

कल्याणकारी कार्यों का उद्देश्य झाशिक रूप से मानवीय, आशिक रूप से 
झ्राभिक एवं आशिक रूप से नागरिक है । मानवीय इस दृष्टिकोण से है कि यह 
श्रमिको को उन अनेक सुविधाग्ो को प्रदान करता है जिनकी वे स्वयं व्यवस्था 
नहीं कर सकते। आधिक इस दुष्टिकोश से है कि यह श्रमिकों की कार्य-क्षमता भें 
वृद्धि करता है और भगड़े को सम्भावनाओों को कस क्र देता है और श्रमिकों को 
सन्तुष्ट रखता है । नागरिक इस दृष्टिकोर से है कि यह श्रमिकों मे सस्माच प्रौर 
उत्तरदाधित्व की भावना जाग्रत कर देता है श्रौर उनको अच्छे तागरिक बनाने में 
सहयोग देता है । 
भारत में श्रम-कल्याण कार्यो की आवश्यकता 

भारत में कल्याएुकारी कार्यो क्षी श्रावश्यकता का अनुमान श्रमिक वर्य बी 
दक्ाग्रो को देखने से ही लगाया जा सकता है । उनको स्वच्छ वाताव रख में भधिक 
चण्टो तक काम करता पडता है ग्यौर फिर थकावट को दूर करने का कोई साधन 
भी नहीं हे! ग्रामीण समाज से दूर उनको नगरों के ग्रपरिंचित एवं दूषित 


- यातावरण में पटक दिया जाता है, जहाँ पर वे गद्यपान, जुय्ा प्रौर दूरारी बुराइयो 


थे 


के शिकार हो जाते है ओर हरा प्रकार उनका नैतिक पतन हो जाता है। भारतीय 
श्रमिक औद्योगिक रोजगार को एक आावश्यता बुराई समभता है भौर उससे जितनी 
शीक्ष सम्भव हो सके छुटकारा पाने को उत्सुक रहता है। अत देश मे उस समय 
तक स्थायी, सन्दुष्ट एव कुशल श्रमजोवी वर्ग उत्पत नही हो सकता जब तक उनके 
जीवन की दशा्रो तथा भ्रौद्योगिक केन्द्रो भे काय॑ की दक्षात्रो मे सुधार तही किया 
जाता। इस प्रक्वार पश्चिमी देशो की भ्रपेक्षा भारत में कल्याणकारी कार्यों की 
महत्ता अधिक है। शिक्षा, खेल-कूद, मनोरजन आदि कार्यो का विस्सत्देह श्रमिकों 
की मानसिक स्थिति पर बहुत लाभप्रद प्रभाव पडता है जो कि औद्योगिक शान्ति 
स्थापित करते मे बहुत सहायक छिद्ध होता है। जब श्रमिक यह झनुभव करता है 
कि मालिक व सरकार उसके दिन्न-प्रतिदित के जीवन को हर प्रकार से सुखी 
बनाना चाहते है, तो उसकी झसवोष और विरोध की प्रवृत्ति भीरे-बीरे लुप्त हो 
जाती है। इसके अतिरिक्त मिलो में किया जाने वाला कल्याण-कार्य मिल की 
मौकरी को झाकर्षक बना देता है और एक स्थायी श्रमिक वर्य उत्पन्न हो जाता 
है। अच्छे सकाव, कैस्दीन, बीमारी लाभ और अस्य हिंतकारी कार्यो रे श्रमिकों मे 
मिस्रास्देह यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि औरो के समाम उद्योग में उचका 
भी हाथ है | और इस प्रकार श्रमिकावत्त और अनुपस्थिति काफी कम हो जाती है 
और भ्भिकों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। बल्याखकारी कार्यों के सामाजिक 
लाभ भी ग्रठि महत्वएर्ण हैं कीन्‍्टोन को व्यवस्था से श्रणिकों को सस्ते बामो पर 


श्र कय समस्याएं एवं तमात्र कसाए 


स्वच्य एवं उत्तम मोजसादि की उस्तुय श्राप्त हो सबठी है. शियते उसे खाम्य 
मे मुधार दाग । मतोरजव के राधत अ्रविदों की हुश्बृत्धियों को! रोरवेह। 
चिहिस्मा, प्रयूनिका एवं शिय्ु बल्याणु की बुदिशायें थमिकोीं एवं उनहें परिार्से / 
के स्वास्थ्य थे उनति वर, मामात्य, यातू एवं झ्विय्ु मृत्यु दर हे कमी बरही हि 
सिक्षा भी युविधायें उनकी माहसिक सुश्यबता एवं आशित उद्ादन शल्ि में दि 
बरी हैं। 

देय प्रकार वत्याणवारी कार्यों को ग्रावइझयवता के प्रदद पर ग्रद कोई बार 
विवाद वहीं है और त्मारवे समस्त देशों में इसको प्रौद्योगिक प्रबन्ध वे ढ़ 
प्भिन्र ([7/०860) भाग के वाढे मान्यता प्रदान वी जा चूरी है और यह एक 
औद्योगिक प्रवा वन दूवी है। प्रव र्थाणवारी छार्य तेबल परोषणारी वश 
सहृदश मालिकों का एफ भा मात्र गही समझा जाता । समत्त सार संतार मन 
अय इस वात को प्रधिकाधिर महत्व प्रदान किया जा रहा है कि सामात्रिः 
दृष्टिकोण में तया उत्पादन-श्षमता पर प्रडने वाले प्रभाव दृष्टतोण प्ले इस 
वाव की भागी आवश्यकता है कि धमिकों की मौतिक दक्षाग्रों में कुवार विया 
ज्ञाएं । प्रौग्रागर प्र्ष व्यवस्था मं धमलल्याण एक महलपूस शाग प्रदा दा 
है । यह उस व्याइसापिक संगठन तथा प्रबन्‍धक का एक प्रत्यावश्यर ग्रग है जो 
हि बतमान समय में माववीय पहलू को अधिक महल प्रदात करता है। यह 
श्रक्हों वी दलादत शक्रितयों में वृद्धि रर देता है एया उतम आत्मविज्ञा प्रोर 
शतता वी ने भावना प्रवाहित कर्ता है। श्रम उल्पाश कार्य श्राविक शोर मातित 
दोना क ही हृदयों में बाल्म॑दिक बरिबतंत ता देठा है श्रोर उसके दृश्थियोशों मे 
भी परिवर्तत श्रा जाता है श्रौर दोनों ग्रण्ने को एक ही गारो के दो एहिए संप्रक्ते 
लगत हैं । भारत मे, जहां कि श्रौद्योगीकरण का व्यापक कार्य क्रम लागू किया जा 
रहा है, श्मकल्थार वी ग्रावश्यक्रता दि सत्देह महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में ठापादत 
बद्धाने और पच्रवर्धोग योजतायों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिय कल्थाणकारी 
वार्पों की ग्रावश्यकता बहुत अधिक है क्योकि जब तक श्रमिक थद प्रकार से 
सल्तुष्ट एव प्रसन्न न होंगे तब तक उत्पादन नही बढ सकता । 


श्रम कत्याण कार्यों में उद्गम 


भरत में श्रम वल्याग कार्यों गा उद्गम (0080) १६३४-६४ के 
महायुद्ध नै समय में मिलता है ! उन समय वक स्वय श्रमितों की प्रज्ञावहा एवं 
निरक्षर्ता, मालितों दे सकी दृष्टिकोश सरदार शी सापख्ाही तया बनता 
की उदानीवता दे वाएण समर कत्थाख वार्यों वी झोर कोई भी घ्याव नहीं दिया 
शया झा; परलु प्रथम महाबुद्ध के पश्चात में यह वार्य धीरे-चीरे और अधिकतर 
ऐडिवर आधार पर विद मित हो रहा है / ग्राधिक सर्दी के समय मे भी इस झोर 
रचि अ्रपित हो गई थी । सत्र और उद्योग्पतियों दोनो ते द्वी सत्तिम सप से 
कह्याण शर्तों ये इसविय दि ली हि उठ तमय देश में ओद्योगिक अश्चाति और 


दे. 


ध्वज 
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श्रमिकों मे श्रसन्तुष्टि बहुत फैल गई थी । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सग्रठन के कार्यो से भी 
श्रम कल्याण व्यवस्था करने की श्लोर काफी जोर पड़ा । श्रम कल्याण कार्य की 
महत्ता द्वितीय विद्वयुद्ध में और भी अधिक बढ गई। धमिको के वारुध्य और 
कल्याण के लिये उन्तित पग उठाने से ख्वाभ होते हैं उनको स्त्रीकार कर लिया 
गया । मालिकों ने श्रगिको के लिए ग्रधिक सुविधायें प्रदान करने के लिये रशकार 
के साथ सहयोग किया। युद्ध के दिनों मे कल्याण कार्यों मे जो रुचि दिखाई गई 
थी, बह छचि लडाई के वार भी चलदी रही । भारत में यद्यपि कल्याण कार्यो का 
स्तर अन्य देशों की अपेक्षा बहुत तीचा है, फिर भी यह कार्य महत्वपूर्ण हो भ्रये हैं 
और भागे श्राने वाले वर्षों मे इनमें उन्नति होना श्रवश्यम्भावी है, क्योंकि भारत 
भ्रब एक प्रजात॒न्त्र राज्य है तथा इसका उद्देश्य देश मे समाजवादी ढाँचे के समाज 
को तथा कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना है। 


भारत सरकार द्वारा सम्पादित श्रम कल्याण कार्य 


दिद्वीय महायुद्ध से पु तक भारत सरकार ने श्रम कल्याण की और बहुत 
ही कम ध्यान दिया था। सत्‌ १€२२ में बम्बई मे एक भ्खिल भारतीय श्रम- 
कल्याण सम्मेलन श्रायोजित किया गया जिसमे कुछ महत्वपूर्ण एव रुचिप्रद 
समस्याओं पर विचार-विनिसय किया गया था तथा समस्त कल्यार कार्यो का 
समब्वय करते का सुकाव दिया था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के एक अझभिसमय 
((०॥एशए।०) फे परिणामस्वरूप सब्‌ १६२६ मे कल्याण कार्यों की जाँच की 
गई तथा राज्य सरवारो को उन कार्यो से सम्बन्धित सूचनाये एकत्रित करने का 
आदेश दिया गया । इस ग्रकार केन्द्रीय सरकार ने बहुत समय सक श्रम कल्याण 
कार्य के हेतु श्रम-मम्मेल्न बुलाने और सुझाव देने के मतिरिवत ग्रौर कुछ भी 
नहीं किया । 

परल्तु द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों और भ्रावश्यकताओो के कारण 
श्रम कल्याण से सम्बन्धित इस रूढिवादी मीति में परिवतंन हुआ । युद्ध के समय में 
सरकार ने, श्रमिको को उत्साहित करने श्नौर उनकी उत्पादन शक्ति मे वृद्धि करने 
के लिए, युद्ध उत्पादव मे सलब्त उद्योगों तथा अपनी बाहूद झ्रादि की फैबिद्रयों से 
शर्त कल्याण थोज़नायें चालु क्री । यह गतिविधियाँ न केवल युद्ध के समय तक 
चालु रही अपितु बाद से भी उनका और भ्र्चिक विस्तार हुआ तथा कुछ तलिज्ी 
व्यवसायों तक में भी वे विस्तृत हो गईं। सब १६४२ मे श्री आर. एस. निम्बकर 
को केन्द्रीय सरकार ने श्रम्न कल्याण सलाहकार तियुक्त किया तथा उनके आधीन 
अनेक सहायक श्रम-कल्याण सलाहकार तथा श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त किये। 
सनु १६४४ में कोयले की खातों में कार्य करने वाले श्रमिकों की चिकित्सा, 
मनोरंजन, शिक्षा और आवास व्यवस्था की घुविधा त्रदात करने के लिये कोयला 
खान श्रम कल्पाण निधि का निर्माण किया ग्रया । केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित 
सभी व्यवप्तायों मे कैन्टीने भी खोली गई जिनमे भोजन झौर चाय दोतो की 


३१४ श्रेम समस्‍यायें एवं रामाज वरुयारँ 


व्यवस्था की गई। फैक्टरी अधितियम में सशोवन करके माउकों के दिय्र यह 
अनिवायं कर दिया यया कि जहाँ २५० या उसस अधिर श्रमिक काय करते हे 
वहाँ श्रमिकों के लिए कैन्टीन की व्यवस्था करनी होगी । सरकार वन कोयला खान 
कल्याण निधि की भाति ग्रश्बक खान कल्याण निधि का भी निर्माण किया है । 
यह कोयला खान और अश्नक खान कल्याण निधिया सद्‌ १६४७ के कायला खान 
श्रमिक कल्याण निवि अधिनियम तथा सब्‌ १६४६ के अ्रश्नक खान श्रमिक कल्यारा 
निधि अधिनियम के अन्तयत स्थापित की गई है | सब्‌ १६५६ के अराय चाय बागान 
श्रमिक कल्याए निधि ग्रधिनियम के अन्तगंत असम के चाय बागान के श्रमिकों 
के लिये तथा सन्‌ १६६१ के लोहा खान श्रम कल्याण उपकर अ्रधिनियम क 
अन्तगंत लोहा खान उद्योग के श्रमिको के लिए भी ऐसी ही व्यवस्थायें की गई 
है। मेगनीज खानो के लिये भी इसी प्रकार का अधिनियम पारित किया जा रहा 
है। कुछ राज्यो मे जैसे--बम्बई तथा उत्तर-प्रदेश मे तथा चीनी मिला के मजदूरों 
के लिए श्रमिकों के कल्याण के लिये जो अधिनियम पारित हुये है उनका भी 
उल्लेख झागामी पृष्ठो म किया जायेगा । प्रथम पचवर्षीय श्रायोजना मे श्रम और 
श्रम कल्याण सम्बन्धी नार्यो के लिए ६ ७४ करोड हपयो की व्यवस्था की 
गई थी । द्वितीय आयोजना म इस व्यवस्था के लिय्रे २६ करोड रुपये निश्चित किय 
गये थ। तृतीय पचत्र्षीय झ्रायोजना म श्रम और श्रम कल्याण कार्यो के जिए 
७१ ०८ क्रोइ रुपये की व्यवस्था है। चौथी याजना म॑ श्रमिकों के कल्याण, 
प्रशिक्षण तया अन्य कायक्रमो के लिय १४५ करोड रुपये निश्चित किय गय है। 


कारखाना भ्रधिनियमो मे कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध 

कारखाना अधिनिममो मे जो समय समय पर पारित होते रहे ह, प्रकाश, 
सबातन मशीनों स बचाव की व्यवस्था ताप्रक्रम पर नियन्त्रण सुरक्षा क॑ साधन 
आदि का न्यूनतम स्तर निश्चित कर दिया गया है। सब्‌ १६४८ के कारखाना 
अधिनियम मे कल्याण कार्यो के लिये एक अलग ग्रध्याय बना दिया गया है जिसके 
अन्तग्त मालिकों क॑ लिए कुछ कल्याण कार्य करने अनिवाय कर दिये गय ह। 
उदाहरणास्वरुप कपडे घोने को सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा, कैन्टीन विश्राम 
स्थात शिशुननह झ्ादि। इनमे से अधिकृतर तो सन्‌ १६३४ के कारखाना अधिनियम 
में भी थे परस्तु इस १६४८ के अधिनियम मे कल्याण सम्बन्धी दो नई घाराय जोछ 
दी गई हैं । यह धारायें खातिको के लिए बौठने की व्यवस्था एजिवक्ष सम्बन्ध मे 
राज्य सरकारो को नियम बनाने का ग्रधिकार दिया गया है) तथा ,कारखानो मे 
श्रमिवों को भ्रपत कपडे रखने और गीले कपड़े सुखाने के तिये व्यवस्था करने से 
सम्बन्धित है। अधिनियम के अस्तगेत राज्य सरकारों को ऐसे नियम बनाने का 
अधिकार दिया गया है जिनसे इस बात की व्यवस्था हो सके कि कल्यास्थ कार्यों 
के प्रबन्ध मे हर कारखाने मे प्रबन्धको के साथ साथ श्रमिकों के प्रतिनिवियो का 
भी सहयोग हो | एक अन्य घारा द्वारा इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि 


श्रम कल्याण कार्य ३१५ 


हर ऐसे कारखाने में जिसमे ५०० या उससे अधिक श्रमिक काम करते हों एक 
कल्याए कार्य भ्रधिकारी की नियुक्ति होती चाहिये। राज्य सरकारों को इन 

>]प्रधिकारियों के कर्तव्य, योग्यवाये और नौकरी की शर्तों आ्रादि को तिश्चित करने 
का अधिकार दिया गया है । इसी प्रकार के उपबन्ध सन्‌ १६३४ के भारतीय गोदी 
श्रमिक अधिनियम, सबु १६५२ के सान झधिनियम, सन्‌ १६५१ के वागान श्रमिक 
ग्रधिनियम, १६४८ के व्यापारी जहाज अधिनियम तया १६६१ के मोटर याता- 
यात श्रमिक अधिनियम मे भी हैं । 


श्रम कल्याण निधिया 


एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकार ने यह किया है कि राजकीय ग्ौद्योगिक 
सस्थानों में श्रम कल्याण नि्ियों की स्थापना की है। निजी ससस्‍्थानों में भी ऐसी 
निधियो के बनाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय राज्य सस्थानों मे रेल और वन्दरगाहो 
को छोडकर श्रम कल्पाण निधि की प्रयोगात्गक रूप रे स्थापना करने के सम्बन्ध में 
सरकार ने १६९४६ में कुछ प्रादेश दिये। १६४८-४६ में लगभग ५० केन्द्रीय 
सरकारी औद्योगिक सस्थानों में श्रम कल्याए नि्धियाँ स्थापित हो गई थी जिनकी 
सख्या १६५०-५१ में २२१ तक हो गई | श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी इन 
निधियो के प्रवन्‍्ध मे सम्मिलित कर लिया गया है। इन निधियों मे से श्रमिकों के 
लिये कमरे के भीतर वाले एवं मंदान भे खेले जाने वाले खेलों, वाचनालप, 
पुस्तकालय, मनोरजन, ग्रादि के लिए घन व्यय किया जाता है, ग्र्थात्‌ ऐसी सुविधाओं 
पर ज्ञों किसी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान नहीं क्री जाती | सरकार भी आशिक 
अ्रमुदान के रूप में निधि को कुछ सहागता देती है। इसके अतिरिक्त दशा निधि मे 
धर, जुर्गाने, साइकिल स्टैण्ड, दुकानों आदि से प्राप्त राशि तथा किन्‍्ही प्रौर व्याव- 
सायिक कार्यों से ग्रामदनी (जंसे क॑न्टीन, सहकारी स्टोर, ड्रामे ग्रादि)] द्वारा सचित 
होता है। प्रथम वर्ष पे रारकार ने व्यवराय में लगे हुऐ प्रत्येक श्रमिक के हिसाब से 
एक रुपया, द्वितीय व तृतीय वर्षो मे झाठ झआाने प्रति श्रमिक, प्रतिब् और साथ मे 
श्रप्तिको के चन्दे के बराबर घन (झ्रधिक से अधिक आठ झाने प्रति श्रमिक), चतुर्थ 
वर्ष में श्रमिकों के चन्दे के बराबर या श्रति श्रमिक एक एपया (इनमे जो भी 
कम हो) देला स्वीकार किया था। परन्तु चार वर्षो के बाद भो यह योजना चालू 
रखी गई और सरकार इसी प्रकार एक र्पया प्रति श्रमिक तक अनुदान देती रही ड़ 
१६६०-६१ से सरकार ने प्रति श्रमिक रे 5० या श्रमिकों के ग्रशदाव के बरावर 
राशि (जो भी कम हो) इस कल्याण निधि में देने का निश्चय किया है। अशदान 
_.इस शर्त पर दिया जाता है कि एक कल्याण निधि समिति होगी जिसमे निधि के 
* प्रवस्थ व कल्याए कार्यों के करने के लिये श्रमिको ओर सरकार के प्रतिनिधि होगे, 
बाधिक रूप से लेखा जोखा बनाया जायेगा, उप्तकोी उचित जांच होगी और निधि 
का धन केवल चालू व्यय पर ही लगाया जायगा, पूंजीगत व्यय पर नहीं 
मार्च १६६४ के अन्त में १७८ निधिया वनाई जा चुकी थी ओर १६६३-६४ मे 


३१६ प्राप्त समस्‍यायें एव समाज क्या 


अभिको द्वारा १७७२४० २६ ₹० का अशदान झौर सरकार द्वारा १४३२८१ ५० रू० 
का अनुदान दिया जा चुका था। 
निजी व्यवसायो मे भी कल्याण निधियों की स्थापना का सुझाव स्थायी // 

श्रम प्रम्िति की आठवी वंठक (मार्च १६४६) मे दिया गया था । तत्पश्चात इस 
सुकराव पर इस समिति की अनेक सभाओं में विचार किया गया है, इस सुभाव पर 
श्रम प्रत्रियो के सम्मेलन में भी विचार हुआ है । केन्द्रीय सरकार ने निजी व्यवस्तायों 
में कल्याएा निधि स्थापित करने के विषय पर राज्य सरकारा का पत्र भी भेजा 
तथा दो बार पुन॑ १६५२ एवं १६५४ में उनसे इस बात की प्रार्थना की, कि 
मालिकों को लिजी व्यवसायों मे वल्याणख निधियों की स्थापना करने के लिये 
प्रेरित करें । परम्तु मालिको ने इस बिपय में श्ररी तक कोई भी सतोपजनर' कदम 
नहों उठाया है । इस कारण इस बात पर भी विचार हुआ है कि मालिको को श्रम- 
कल्यार्य निधि की स्थापना के लिये विवश किया जाए । इस बारे में एक विधयव 
की रूपरेखा भी वना ली गई थी, परन्तु विवश्ष करने के प्रइन पर एुव्मतत्त न होने के 
कारए कोई कानुन बनाना स्थगित कर दिया गया । झकतुवर १६६१ मं श्रम मजियों 
के खगलौर म॑ हुये सम्मेलन ने इस वात का निएाय क्या कि राज्य सरकारा द्वारा 
जग क्षत्र मे कल्याण निधि स्थापित करने के लिये अधिनियम वेनाय जाय । परन्तु 
अभी तक इस आर काई पग नही उठाया गया है । हम आशा करते है कि भातिय 
स्त्रय भ्रपने हित में निधि की स्थापना करने की शोर कदम उठायग और सरकार * 
का उन्हे वाघ्य करने के लिय कानून बनान की आवश्यकता नहीं पथ्गी। उत्तर 
प्रदेश व बस्वई राज्यों मं तथा कोयला खान, अश्रक खान बच्चा लोहा खान, चाय 
बागान व उत्तर प्रदेश की चीनी मिलो के श्रमिकों के लिये कल्याण निधि वी 
स्थापना के हेतु अधिनियम पारित भी किये जा चुके है । 


रेलवे तथा बन्दरगाहों आदि मे श्रम कल्याण कार्ये 


रेलवे भे कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिकित्सा के लिये हस्पतालों 
की व्यवस्था है । इसके साथ ही उचित सामान सहित कई चिक्रित्सालयो और कई 
चिकित्सा ग्रधिकारियों की भी व्यवस्था है। १६६४ मे ८६ हंस्पताल तथा ५४४ 
चिकित्सालय थे। रेलवे कर्मेत्रारियो के लिये मुख्य-मुख्य पहाड़ी स्थानों पर 
विश्वाम गृह और राची म॒ स्वास्थ्य गृह भी खोले गये है । रंतवे आय म से श्राप्त 
घन की सहायता से रेलवे लाभ निधि समितियों द्वारा अनेक मातृत्व हित एवं शिशु 
बल्याण वेन्द्र चलाय जाते है। रेलवे अपने श्रमिकों से लिए स्कूल तथा छात्रबूत्तियो 
की व्यवस्था कर शिक्षा को सुविधा प्रदान करती है। रेलवे कर्मचारियों के वच्चो 
की शिक्षा के लिये विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है । १६६४ में ७३१ स्कूल ए+ 
चाल थे ! ग्रधिकाश रेलो में कमरे के भीतर एवं बाहर मनोरजन के हेतु कलबो 
और सस्थानों की व्यवस्था है और बच्चो वे मनोरजन के लिये बैम्पो की संगठित 
किया जाता है | आपत्तिवाल मे सहायता देने के हेतु स्टाफ हित निधिया ($0७्ि 


के, “5 अहडीरनअ पल 


श्रम कल्याण कार्य ३१७ 


छशाथ। #एा6$) भी स्थापित की गई । मार्च १६६४ मे रेलो मे २७३ कैन्टीने थी 
जहाँ कर्मचारियों को सस्ता और पौष्टिक भोजन देने की व्यवस्था थी। २१२ 
उपभोक्ता सहकारी भण्डार भी थे झौर २६ सहकारी साख समितियाँ तथा १५ 
सहकारी आवास समितियाँ भी थी । कुछ वर्ष पूर्व रेलवे श्रमिकों के निर्वाह खच में 
वृद्धि को रोकने के लिये १०० ग्रभाज की दुकाने तथा ३५ चलती-फिरती श्रनाज की 
दुकाने भो थी और अनेक श्रमिक महगाई भत्ते के स्थान पर रेलो की अग्रनाज 
की दुकानों से राशन रियायती दर पर ज़ेते थे, परन्तु अब यह व्यवस्था धीरे-धीरे 
समाप्त कर दी गई है । खेल-कूद की व्यवस्था सभी रेलों में पाई जाती है और 
सेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है। झ्खिल भारतीय द्वनमिस्टों मे रेलो की टीमें 
भाग लेती है। प्रथम आयोजना भे रेलवे स्टाफ के कल्याण कार्यों एवं क्वार्टरो पर 
चार करोड रुपया प्रतिवर्ष व्यय हुआ । ट्वितीय पश्लायोजना में इस कार्य के लिये 
१० करोड शुपया प्र्थात्‌ १० करोड रुपया प्रतिवर्ष की व्यवस्था थी। तीशरी 
आयोजना भे भी ५० करोड रु७ की व्यवस्था की गई है । इसमें से ३५ करोड़ रपये 
तो कर्मचारियों के लिये ५४,००० क्वार्टर दनाने के लिये हैं, तथा १५ करोड उनकी 
सुविधाओं वे लिये हे। सुविधाओं के ग्रस्तगंत चिढित्सा, क्याटंरो में उन्नति, जल- 
मल तिकास, पानी की पूर्ति, विजली, श्रमिकों के प्रावाप्त क्षेत्र मे मनोरजन की 
सुविधाये आदि कार्यक्रम है | स्कूलों मौर होस्टल स्थापित करने के भी कपये-क्रम हैं। 

सभी प्रमुख वन्दरगाहों पर श्रमिकों एवं परिवारों के लिये योग्य डाक्टरो 
की तथा उचित सासान सहित ग्रौषधालयो की व्यवस्था है। कोचीन प्रौर 
मंद्रास में हस्पताल भी है, कांदला में दो बलव भी है । बम्बई, मद्रास, विशाखापतनस 
और कोचीन में सहकारी साख समितिया तथा कलकते में एक ऋण तिथि है। 
अधिकाश बन्दरपाहों पर मनोरजन, वांचनालय एव पुस्तकालय की सुविधागे प्रदाव 
की 'जाती है तथा कैस्टीनें प्रायः सहकारिता के भाधार पर चलायी जाती हैं। 
श्रमिफो के बच्चों के लिये प्राइमरी स्कूल भी है तथा मद्दास में दू ख-ग्रस्त श्रमिकों 
के लिये कल्याएा निधि वी व्यवस्था है । सरकार ने वम्बई तथा कलकत्ते में जहाज 
के कर्मचारियों के लिये भी कल्यारा कार्य किये हे तथा उनके लिये भी 
चिकित्सालय, कैस्टीन व होस्टल की व्यवस्था है। उनके लिये एक त्रिदलीय 
राष्ट्रीय बल्याण बोर्ड की भी स्थापता की गई हे । केन्द्रीय सावंजनिक् निर्माण 
विभाग में भी प्रॉविडेप्ट फण्ड, पेंसन एथा चिकित्सा की सुविधारें प्रदान की जाती 
है । ढाक-तार विभाग ते अपने कर्मचारियों के लिये १६१ सहकारी समितियां, 
१४ ब्रगाज की दुकाने, ३२० कौन्टीनें, ५२१ खाने के कमरे, ३४ चाय गृह, २ रात्रि 
स्कूल, १८०० डारमेटरीस, २०७ विश्राम कक्ष, ५ अवकाछ गृह, ११ चिकित्सालय 
तथा लगभग ८३९ मनोरजव क्लबों की व्यवस्था की है। तपेदिक से पीडित 
कर्मचारियों के लिये विभिन्न सेनीटोरियम मे १८० पलगो की व्यवस्था है। १६६०- 
६१ से विभाग के कर्मंचारियो के लिये एक कल्याण निधि की स्थापना की गई है 
जिसमे पहले तीन वर्षों मे सरकार द्वारा ७ लाल रुपये भ्ति वर्ष का अनुदान दिया 


शद श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्यारं 


गया । क्मेचारियी के वच्चो की तकनीकी शिक्षा के विएर २०० उजीके झो प्रदत्त 
किये जा रह हैं । गोदी कर्मचारियों के लिय भी उचित सामान सहित जिकित्मा- 
लगो, स्वुलो, सहतारी सशितिया, कैम्ठीबो तथा खेला की व्ययस्था है । उजकत्ता में ॥ 
इनके लिये हस्पताल भी है । ऋल्यार बाय यादी श्रमिक वाद द्वारा १६६१ जो 
गोदी श्रमिक (स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा वल्यारा) योजना क ग्रल्न्मेत किय जाते हैं । 

इस प्रकार वेग्दीय सरकार ने कल्याण कार्यों के लिय सर््रिय पण उठाये 
हैं। केन्द्रीय सस्थानों में और वेन्द्रीय सादेजनिक तिर्माणा विभाग मे श्रम वल्यार 
अधिकारी भी नियुक्त किये गय हैं । अगस्त १६४८ में भूलो' स्थास पर एरे 
प्रशिक्षण केन्र [परशाणड एथ्याए८) खोला गया है । इस केन्द्र में कल्याण कार्यों 
के सगठत और चलान के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिदप १०० व्यक्तियों 
को प्रशिक्षण दत वी योजना हैं। १६३७-३६ में जब प्रान्तों मे लोकप्रिय मस्वि- 
मण्डल बने थ तव से, विशेेषतया युद्ध दे पश्चात्‌ से, राज्य सरवारों न भी श्रौद्योगिक 
श्रमिक्री क लिये कल्याश॒कारी कार्य करत की तीति का अनुसरगा जिया है 
वम्बई सरकार के कल्याण कार्य 


वम्बई राज्य म सर्वप्रथम मन्‌ १६३६ में दुद्ध प्रादर्थ (१००४८) श्रम कल्यारा 
बेन्द्रा का आयोजन किया गया था झोर उनके लिये १ २०,००० ग्पयों वी 
घनराश्ि स्व्रीडृत की अर थी । सद्‌ १६४४ ४५ के लिय यह राशि २,५०,००० पते 
थी । युद्बोचर पुनरतिर्माश काये हतु प्रथम पचवर्षीय श्रायाजना म॑ थम वल्याणँ 
के भ्रन्तर्गत ३ कराड़ रुपया निर्धारित किया गया था जा पाँच वर्षों के लिये था। 
सनु १६५३ से वम्बरई सरकार ने 'थ्रम कल्याण विधि अधिनियम! पारित विया 
और अस्वर्गंत स्वावित किये गयप चम्-पई श्रम कक्‍ल्याए। बाई का व्यास 
मम्बन्धी सभी कार्य हस्तान्तरित कर दिय यय । इस बोर्ड गे १४ सदस्य द्वोत हैं 
जिनने मालिकों, श्रमिक, स्वतस्त्र व्यक्तिया एुव महिलादा का प्रतिनिश्चिन्च होता 
है । इम कल्पाएा निधि में घन का सचय प्रयोग म॑ न आये हुये जुर्मान, एसी धन- 
राभि जिसके लिये कोई दावेदार न हो. दाव तथा उद्चार ली हुई राशि, आदि 
द्वारा होता है। कल्याण निधि मे एकतिन की गई घतरानि वा क्रयोग सापुदायित 
और सामाजिक शिक्षा कैदी, सामुदायिक आवश्यक्ताओ खेल-कूद की सुविधाओं, 
मनोरजन, अबकाझ गृटो, महिलाओं व वरोजगार व्यक्तिया, कुटीर व सहायक 
उद्योगों तवा एसे कार्यों के लिय्र जोकि राज्य सरवार श्रमिक्रा क जीवन-स्वर को 
बटाने भौर उतकी अवस्था को सुवारत के लिये छवित सममभती है, किया जावा 
है । अवैल सद्‌ १६४६ मे झधिनियय से एक साक्चोपन द्वारा कल्याण बोर्ड के कुद 
ग्रधिकार कल्यागा-कमिस्तरों को प्रदान कर दिये गये हैं ताक्ति दित प्रतिदित के 
प्रशासन में कठिनाई ने हो । सितम्बर १६६१ में इस अधिनियम से एक वार किर 
सझोवन हुआ जिससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठताई गई कुछ देधानिक जूद्धिवा को 
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श्रम कल्याण कार्य ३१६ 


दूर किया गया तथा अधिनियम को पुनर्खग्ठित राज्य के चये क्षेत्र पर लागु 
जिया गया । 

महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य बनने के पश्चात्‌, दोनों राज्यों में अब अलग- 
अलग श्रम वल्याण वोई स्थापित कर दिये गये है। बम्बई राज्य मे ५१ थम 
कश्याण केन्द्र थे । राज्यों के पुनर्सगठन के पश्चात्‌ ३८ कल्याण केन्द्र महाराष्ट्र मे 
तथा १३ गुजरात में चले गये । इन केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओों के अनुसार 
इनको ए', “बी, 'सी' ओर “डी' चार श्रेणियों मे बाँटा गया है। 'ए' श्रेणी के 
केन्द्र ऐमे बडे तथा मुनियोजित भवनों मे स्थित होते हैं जिनमे व्यायामशालाये, 
अखाड़े, फुहारों वाले स्तानागृह, खेल-बुद के खुले स्थान तथा बच्चों फे लिये खेल के 
मैदान होते है । 'बी' श्रेणी के केन्द्र भी इसी प्रकार के होते है परल्तु उतका आकार 
छोटा होता है । 'सी' श्रेणी के केन्द्र किराये के मकानों मे स्थित होते है जिनमें 
भीतरी सैलो की व्यवस्था होती है तथा कुछ सीमित मात्रा मे बाहरी मनोरंजन 
सुविधाग्रो की भी ब्यवस्था होती है। 'डी' विस्म के केन्द्रों मे केवल बाहरी खेलो की' 


* ही व्यवस्था होती है । वल्पाण केन्द्र के कार्य इशा प्रकार है. दृश्य की सहायता से 


प्रोर॒जन, जैरे--सिनेमा, मैजिक लेन्‍्टनं आदि, शारीरिक शिक्षा की सुविधाये, 
शिक्षा सम्बन्धी क़ियाये, वयस्क शिक्षा, सुविधानुसार दूसरे ध्यवत्तायों ऐ प्रशिक्षण 
देकर रोजगार पाने में सहायता करना, कल्याण एवं सच-विरोधी प्रचार, शिशु-एह 
एव नर्सरी स्कूल महिलाओ के लिये सिलाई-कटाई की कक्षारें तथा क्लब, प्राथमिक 
जिकित्मा भ्ौर स्वास्थ्य विज्ञान द्वारा छिक्षा श्रादि। श्रमिकों को चिकित्सा की 
सुविधा प्रदात करते के लिये भी कई केन्द्रो भे चिकित्सा सहाधता विभाग है । 
प्रत्येक केन्द्र मे एक रेडियो सेट की भी व्यवस्था है। प्रहमदाबाद में तकनीकी 
ब्यवसायो मे प्रशिक्षण प्रदान करने के हेतु उचित साज-सज्जा सहित एक इजिनिय- 
रिंग कारखाने वी भी स्थापता की गई है । बम्वई में श्रम कल्याण कर्मचारियों के 
प्रशिक्षण हेतु एक स्कूल की स्थापना भी की गईं है। स्कूल में £ महीने का 
दीर्घकालीन पादयक्रम झौर ३ माप्त के अल्पकालौन पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । 
इसके अतिरिक्त २४५ कल्पाण केन्द्र सौराष्ट्र क्षेत्र मे, ५ विदर्भ क्षेत्र में और ८ 
गहाराष्ट्र क्षेत्र मे है । १७ बहुउद्वंशीय केन्द्र भी है। 

बस्बई राज्य ने एक और सराहनीय कार्य यह किया है कि उसने एक श्रम- 
बल्पाण ससस्‍्था के अन्तर्गत कुछ चुने हुये श्रमिकों को श्रमिक सधवाद एबं नाग- 
खिकता में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। बम्बई, अहमदाबाद झ्ौर शोलापुर 
में ३ स्कूल प्रारम्भ हो चुके है। श्रमिको की शिक्षा के लिये एक प्रारम्भिक योजना 
भी शुरू कर दी गई है । विभिन्न स्थानों पर गतिपान प्ुस्तकालयों, वाचनाज़यो 
एवं सामाजिक शिक्षा केन्द्रों की भी व्यवस्था है। सरकार द्वारा बम्बई शहर में 
रे तथा भ्रहमदाबाद, शोलापुर और हुगली में एक-एक अवकाश गृह स्थापित करने 
का विचार विया जा रहा है जिरासे कि श्रमिक अयनी छुट्टियाँ उचित वातावरण मे 
व्यतीत कर सके | जो मतोरजव कार्य अब तक वम्बई राज्य मद्य निषेध बोड तथा 


३२० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


सरकार के श्रम एवं शिक्षा विभागों द्वारा सम्पादित होने थ, उनका श्रम-कल्याण 
कार्यों के साथ समस्वय कर दिया गया है। सनु १६६६ में, ग्रुजरात म बल्थाण 
केन्द्रों की सख्या ३६ थी जिनमे १ महाकेन्द्र अहमदाबाद मे, हेरे केन्द्र तथा ३ 'डी' 
श्रेणी के केन्द्र थे । गुजरात श्रम कल्याण वोड ऐसे केन्द्रो वो सहायक अनुदान भी 
देता है जिनका संगठन एवं संचालन श्रमिकों की एक समिति द्वारा किया जाता 
है । ऐसे केन्द्र दो हैं--एक ग्रहमदावाद में श्रौर दूसरा नादियाद में । 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कल्याण के कार्य 

सन्‌ १६३७ मे उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कमिश्नर के निरीक्षण में एक 
नवीन श्रम विभाग की स्थापना की और कानपुर में चार श्रम कल्पाण वेन्द्र खोले । 
उसके पश्चात्‌ केन्द्रों की सल््या मे वृद्धि हुई तथा अब एफ अनुभवी अ्रघीक्षक 
($०7०९॥०(८:०९४४) के निरीक्षण में एक पृथक्‌ कल्याण-विभाग स्थापित कर 
दिया गया है | महिलाप्मो द वालको के हेतु कल्याण-कार्य करने के लिय महिला 
अधीक्षक की भी व्यवस्था है । १६६४ से कुल ७१ थ्रम कल्याण वेन्द्र ये जिनम ७० 
तो स्थायी केन्द्र हैं और एक मौसमी केन्द्र है जो मुरादाबाद जिले की राजा 
का सहसपुर तहसील में चीती मिल के श्रमिको के लिय है। स्थायी केन्द्र राज्य के 
प्रत्येक मुख्य प्रौद्योगिक नगरो मे इस प्रकार स्थापित है --कानपुर क्षेत्र-कानपुर 
(२०), फहँ खाबाद (१) , मेरठ क्षेत्र--मेरठ (१), गोविन्दपुरी (१), गाजियाबाद 
(१), सहारतपुर (२, रडकी (१), खतोली (मुजफ्फरनगर) (१), शामली 
(मुजफ्फरनगर) (१), हरबदवाला (देहरादून) (१), चोहरपुर (इहरादून) (१), 
मवाता (१), बरेली क्षेत्र--जरेली (२), मुरादाबाद (१), राजा का सहसपुर 
(मौसमी) (१), रामपुर (१), काझीपुर (१), पीलीभीत (१) , इलाहाबाद क्षेत्र- 
इलाहाबाद (३), वाराणसी (३), भदौनी (वाराणसी) (१), मिर्जापुर (१), 
चुक॑ (६), रेबूकूट (१), गोरणपुर क्षेत्र--गोरखपुर (२), पढरौना (१), रामकोला 
(देवरिया) (१), बलरामपुर (गोडा) (१), खलीलावाद (बस्ती) (१), शआपरा 
क्षेत्र--आगरा (३), फिरोजाबाद (२), अलीगढ (२), हाथरस (२), भांसी (१), 
पघ्िकोहावाद (१), मथुरा (१) , लक्षनऊ क्षेत्र- लखनऊ (४) , योग ७१॥ 

स्थायी केन्द्री को उतके कार्यों के प्रनुत्तार ३ श्रण्यियो में विभाजित किया 
गया है। २६ बेर्द्र “क” श्रेणी के, ३७ “ख” श्रेणी के तथा ४ “ग' श्रेणी के है । 
२० कैन्द्र तो कावपुर मे ही है जिनमे £ “क” श्रणी के, १० “ख” श्रणी के तथा 
१ “ग” श्रेणी का है। “क” श्रस्ी के केन्द्रो म॒ निम्न खुविधायें प्रदान की जाती 
हैं--एक एलोपेैथिक चिकित्सालय, एक वाचनालय एवं पुस्तकालय, सिलाई की 
कक्षायें, कमरे के भीतर वाले एवं मैदान के खेल, व्यायामश्माला, अखाड़े, सगीत व 
रेडियो, रगारग कार्यक्रम, नाटक, महिला व शझ्िझ्रु विभाग, जिनमे शिशुओ्रो के 
कल्याण के लिये और महिलाग्रो के लिये प्रसवक्ाल के लिय सुवियाय हैं, भ्रादि . 
मनौरजन के लिये हारमोनियम, तवला, ढोलक आदि की भी व्यवस्था है। 


कि 
* झ्ो बनाये थे, जिनमे १६४८ के कारखाना अधिनियम में दिए गए कल्याण कार्य 


श्रम कल्प्राणु कार्य श२१ 


ख ' श्रंणी के केन्द्रों मे भी आय. ऐसी ही सुविधाये प्ररान की जाती है परन्तु इनमें 
एलोपैविक के स्थान पर होम्योपथिक चिकित्सालय होते है | ' ग” श्रेणी के केन्द्रों 


४, -..मे केबल पुस्तकालय व बाचनालय, कमरे के भीतर वाले एवं मैदान के खेल, रेडियो 


तंथा ग्यामु वैदिक अथवा युनाती चिक्रित्सालय की व्यवस्था होती है। सारे केल्दों मे 
लोकपिय चलसित्रों को मुफ्त दिसाया जाता है तथा संगीत और नाटक के वलबों 
की भी व्यवस्था है! तीन केन्द्रों मे श्रमिकों के बच्चों के लिये रात्रि पाठशालायें 
खोली गई है तथा ४७ केन्द्रों में बयस्क शिक्षा कक्षायें हे | कुछ केन्द्रों मे कर्मचारियों 
के वाजको के लिये नृत्य कक्षायों भी हैं। रोगी तथा अर्धपोषित शिशुओं को निः 
शुल्क दूध के वितरण की भी व्यवस्था है तथा श्रमिक्रो के बच्चों व गर्भवती स्त्रियों 
के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये नर्से और दाइयां भी नियुक्त की गई है। श्रमिक 
वर्ग दी स्त्रियों को श्राथिक सहायता देने के हेतु विभिन्न केन्द्री मे चरखा कातना 
भी सिखाया जाता है। कल्याण! कार्यों मे श्रमिक व्यक्तिगत रूप से रुचि ले सकें, 
इस उद्देश्य से स्काउटिय की व्यवस्था भी की गई है। कवि सम्मेलन, छौम्पफ़ायर, 
व्यायाम प्रदर्शन तथा कुश्तियों आदि के मैच भी समय-समय पर आयोजित किये 
जाते है। कानपुर में वो क्षय निवारण चिकित्सालय भी खोले गये हैे। श्रम 
कल्प्राण विभाग से विदेशों से शिक्षा प्राप्त श्रम अधिकारी भी नियुक्त हैं। परन्तु 
केसरी में प्रशासनिक कमेचारी पर्याप्त कुझत नही है और उनके वेतन भी बहुत कम 
है । इस विशाण द्वारा अधिकृत भवत में ६ केन्द्र स्थित है । मौसमी श्रम कल्याण 
केन्द्रों मं चीनी के कारखातों मे काम करने वाले कमंचारियों के लिये केवल कमरे 
के भीतर वाले एवं मैदान के खेल, वाचतालय, रेडियो, हारमोनियम तंथा तबला 
जैसी सुकिधाप्रो की व्यवस्था है । यह केन्द्र नवम्बर से मार्च तक खुलते हैं। पहले 
दो सरकारी सहायता भ्राप्त केन्द्र भी थे जो मोत्तीलाल स्मारक स॒भ्तिति द्वारा चलाये 
जाते थे, ५रन्‍्तु सरकार ने इन्हे श्रव अपने हाथ में ले लिया है । रुडकी का केन्द्र 
गवरनंमेट लीथो प्रेत द्वारा विभाग की वित्तीय सत्वावता से चलाया जाता है । 

सात्‌ १६३७ में कल्याद कार्यों के लिये राज्य के बजट भे केवल १०,००० 
रूपयो की व्यवस्था बी गई थी, जो १६४६ में बढकद लगभा ढाई लाख रुपये हो 
गईं | इस समय विभिन्‍न केन्‍्द्रां में कल्याण कार्यों पर प्रतिवषं लगभग २५ जाख 
स्पये व्यग किए जाते है । १६६३-६४ वर्ष के लिए श्रम कल्य्राण कार्यों के हेतु 
देजट में २४, ४७,००० रुषयों की व्यवस्था थी । श्रम कल्याण कार्यों के लिए गैर- 
सरकारी सस्‍्थाओ को सहायक झनुदान भी दिये जाते है परन्तु ऐसे प्रनुदानों की 


धन राशि बहुत कम होती है । 
सरकार ने १६४६ मे “उत्तर प्रदेश का रखाना कल्याएं अधिकारियों के तियम' 


सम्बन्धी उपथवन्ध सम्मिलित कर लिए गए थे । इत वियमों को हटाकर अब १६५९ 
के “उत्तर प्रदेश का रखाना कल्याण अधिका रियो के नियमो' को लामू कर दिया गया 
है । इत नियमी के ग्रनुसार उन तमास कारखानो मे जिनके ५०० या इससे ग्रधिक 
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कर्मचारी काम करते हैं, एफ थम कल्याण अधिकारी की नियुक्षि वरता शावब्यक 
है तथा जिन कारखानों में २,१०० या इससे अधिक कर्मचारी काम करते है उनमे 
एक अतिरिक्त श्रम वल्याए अधिका टी की भी नियुक्ति प्रावश्यक है। इन नियर्मु# 
में श्रम कल्माण प्रधिकारी की योग्यता, वेतन, नौकरी की दार्तों तथा उसके कार्य 
आदि का भी उल्लेख है । (दखिए परिश्षिष्ट “ग”)। सरकार की श्रम कल्याण कार्य 
की व्यवस्था के हेतु सलाह देने के लिय श्रम कल्याण सलाहकार समिततियाँ भी है। 
ऐमी एक समिति तो सम्पूर्ण राज्प् के लिए है तथा २० विभिन्‍न जिलो के लिए हैं। 
अगस्त १९५६ में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि ग्रधिनियम भी पारित क्या 
गया । इसके अन्तर्गत ऐसी मजदूरी, बोनस राप्लि व अवकाश प्राप्ति का धन जो 
मजदूरों को नही दिया जा सका है तथा जो मालिकों के पास विना किसी उपयोग 
के पढा है दया मजदूरों से ली गई जुर्नावे की तथाम राशि एक निधि में सचिठ की 
जादी है। यह घत एसे श्रम कल्वाण कार्यों में व्यय किया जाता है जो मालिको द्वारा 
कातुन के अन्तर्गत दी हुई सुविधाग्रों के ग्रतिरिवत हो । इस निधि का प्रयन्य एक 
बोड्ड द्वारा होता है जिसमे एक अध्यक्ष तथा मालिक और वमंचारियों के प्रतिनिधि 
होते हैं। 

कल्याण कार्यो के प्रशासन के लिए श्रम विभाग में एक वल्याण प्रभाग है. 
जो ग्रतिरिक्त श्रमायुक्त (कल्याण) के ग्रधीन है । यह प्रभाग राज्य बे' थम बल्याण 
केत्दरों के माध्यम से श्रम कल्याण कार्य करने के लिये उत्तरदायी है। इस समय 
कानपुर झागरा, वरेली इलाहाबाद, लखनऊ तथा मेरठ में से प्रत्येक मे एक एक 
प्रादेशिक कार्यालय है, तथा कानपुर मे एक कल्याण भ्रधिकारी तथा अन्य क्षेत्रों में 
एक एक सहायरः बल्याण प्रविकारी है। १६६० में श्री गोविन्द सहाप एम० एल० 
ए० की ग्रध्यक्षता से श्रम कल्पारा केन्द्रो द्वारा किए गए कार्यो का गूल्यावन करने 
तथा ग्रधिकाधिक सुविधार्य उपलब्ध वराने से सम्बन्धित सुराव देने के लिये एक 
सउ-कमैटी बनाई गई थी । परन्तु इसकी रिपोर्ट के वारे में कुछ ज्ञात नही हुआ है । 
प्रतीत होता है कि सब कमेटी समाप्त हो गई है। 


उत्तर प्रवेश मे चीनी-कारखाने के कर्मचारियों के लिए वल्याण कार्य 

उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मित्र मयदूरो को सुविधाये प्रदान करने के 
लिए भी कदम उठाये हैं। जेंसा कि ऊपर वताथा जा चुका है कई कल्याण वेख ऐसे 
स्थानों पर हैं जहाँ चीनी मिलें हैं। “उत्तर प्रदेश चीनी एव चालक मयसार उद्योग 
श्रम वल्याग तथा विकास निधि” (ए 9? छाइम शात एण्फ्रढक #०ण् 
गुवंपजपाह5 [8000 श९।वि6 गाव ए0०7थ0:ग0ा फायत) की भी स्थापना 
दी गई है । इस समय इस निर्धि में ४६ लाख रुपये से भी अधिक की राशि है। 
इसको तीन विभागों म॑ वादा गया है--आवास, सामान्य कल्याण तथा विकास । 
इस विधि भे से चीती व चातक मथसार उद्योग में लगे हुए कमंचारियों के कल्याण 
हेतु वत ब्यव किया जाता है। चालक मद्यसार उद्योग को जो शीरा मिलो हारा 
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दिया जाना है, उग्चड्जी कीयत ससकार द्वारा र८ पै० प्रति सत्र निर्धारित की गई है । 

खुली विन्नी द्वारा दरासे अ्रधिक जो कुछ प्राप्त होता है उसे इस निधि में देना होता 
"० है! इस प्रकार इस निधि का निर्माण शोरे की बित्री के लाभ से होता है, जो प्रत्येक 
फैक्ट्री दर कानूनन निधि में जमा किया जाता है । इस निधि की राशि में से 
६८% शअआरवाय के जिये और केवल २ प्रतिशत्र सामान्य कल्याण तथा विकास के 
लिए है ७ दिधम्बर १६६१ तक निधि की कुल धन राशि ४८,६८,५०० स्पये थी। 
इस धनराशि में से ४५,३०,६६६ रु० आवास के लिए, ३,१८,८४६ रुपये सामान्य 
कल्याए के लिये तथा ४५६८५ रू दिकास के लिए निर्धारित किये गये है। सामान्य 
कल्शएकारी कार्य निम्नलिखित है '--सफाई व स्वास्थ्य में उन्नत्ति, बीमारी की 
रोकथाम, चिकित्सा व सातृत्व हित सुविधारों में उन्नति व सुधार, आऔद्योगिक 
स्व्रास्थ्य विज्ञान के ज्ञात को बढ़ावा देना, जल वितरण व धोने की सुविधाओं की 
अ्थवस्था, पुस्तकालय तथा प्रचार द्वारा शिक्षा का विकास, साम्राजिक दशाग्रो व 
रहन-प्तहन के स्तर मे सुधार, मनोरजन की सुक्धियें और काम पर जाने तथा 
बहा से झाने के लिए यातायात की व्यवस्था, आदि। विकास कार्य निम्नलिखित 
हैं :--धकनीकी शिक्षा तथा चीनी वे मद्यसार ग्रौर उससे बनने वाली पन्य वस्तुओं 
के बगाने का प्रश्षिक्षण, जिसमें गर्ता पैदा करना और उसके गौण-उत्पादतो का 
उपयोग वारना भी सम्मिलित है । इसके अतिरिवत इसमें गन्ना उत्पादन के लिए सब 
प्रकार के श्रस्वेषण करने की सुविधाये तथा सड़क बताने व तिचाई की सुविधायें 
भी सम्मिलित है। इस समय तो निधि का कार्य भ्रधिकतर फंक्ट्री कमंचारियों के 
लिए मकान निर्माण करना ही है। सामान्य कल्यारए निधि में से श्रभी तक कुछ 
धमराशि ग्रवकाश पूहों के निर्माण तथा जिला चिकित्सालयों मे चीनी मिलों के 
श्रमिकों के लिये पलग सुरक्षित करने पर व्यय की गई है । 


पश्चिमी बगाल सरकार द्वारा श्रम-क्रल्याण कार्य 
सत्त्‌ १६३९-४० तक यगाल में सरकार से श्रमिकों के लाभ के लिए केवल 
निजी सस्थाग्रो को ही सदह्यायया दी थी ! सब १६४० में सरकार द्वारा दस कल्यार 
केख्दरों की स्थापता की गई णो १६४४-४५ से ४१ तक पहुँच गई । परन्तु देश के 
विभाजन के पश्चात्‌ सारी व्यवस्था को फिर से सगठित करना पड़ा श्रौर (१६६५४ 
में) पश्चिमी दगाल सरकार के भ्रधीत राज्य के विभित्न औद्योगिक केन्द्रों मे ४० 
श्रम-कल्पाण केन्द्र थे। इनमे से ५ श्रांदशे श्रम-कल्याण्् केन्द्र ये । इन केन्द्रों में 
किये जाने वाले कल्पाणु कार्य निम्नलिखित हैं--प्रचार, पुस्तकालय, रेडियो, खैल, 
चिकित्सा के प्रबन्ध, कमरे के भीतर एवं मैदान के खेल, नाटक का प्रवन्ध, सगीत 
*,7 समाये, कुक्ती, सितेमा तथा महिलाओ के लिये दस्तकारी प्रशिक्षण कक्षाये भ्रादि । 
बच्चो व वयस्कों को प्रारस्मिक शिक्षा देने और कर्म चारियो को श्रमिक सघवाद तथा 
श्रम समस्माग्रो के बारे में शिक्षा देते की भी व्यवस्था है। प्रत्येक केन्द्र एक श्रम 


६ पृष्ठ २६५१-४२ मी देखिए । 
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करपाण क्गंचारी के अधीन होता है । इस कर्मचारी को एवं खम वश सद्ाया' 
तथा एक महिला श्रम कल्याण कमंचारी की सहायता प्राप्त होती है। दाजिलिग के 
चाय वागान क्षेत्रों मे महिला श्रमिको की दक्षामो के निरीक्षण के लिए तथा उ्हे/ल॑ 
स्वास्थ्य, रुफाई और वच्चो की देक्ष-रैख की शिक्षा देने के लिगे तीन महिला वर्म- 
चारियो की नियुक्ति की गई है। दस चाय क्षेत्र मे एक हस्पताल स्थापित किया 
गया है | पश्चिमी बयाल के वागान के क्षेत्रों मे स्थापित केन्द्रो की सख्या १३ है। 
प्रत्येक कैन्द्र में चिकित्सालय भी है जहाँ मुपत्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध है । 
तृतीय पचवर्षीय प्रायोजता मे एक झादश श्रम-कल्यास केन्द्र, आवास गृह, आदि 
खोलने का कार्ये-क्रम है। 


अन्य राज्यों के श्रम कल्याण कार्य 

बिहार सरकार ने विभिन्न क्षेत्रे मे २५ श्रादर्श वल्याण केन्द्र खोले है । 
मूंगेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि श्रमिको के लिए एवं कल्याण केन्द्र खोला गया 
है। तीन केन्द्र पलन्डू, किशतगण प्रौर राच्ची चाय बागात के लिये है। प्रकार ने 
२ उपयोगी (9083) वेचद्र भी खोले हैं। प्रत्येक म एक श्रम कल्पाए अधिकारी 
की नियुक्ति की गई है। सारे राज्य की महिला श्रमिकों दी देख रेस के घिये 
पटना में एक महिदा श्रम कल्याण अधिकारी की भी नियुक्त हुई है। ये केद्द 
श्रमिको के लिके मनोरजने तथा श्षिक्षा सम्बन्धी कार्य करते है। सरकार ते श्रमिकों 
को समाज कल्याण मे प्रगिक्षण प्राप्त करने के लिये वृत्तियाँ भो प्रदान की है । 
श्रमिकों की अनेक बस्तियो मे कल्याण सप्तितियाँ स्थापित की गई है जो जुए और 
शराब के विरूद्ध प्रचार करती है, तथा सफाई के लिये भी कार्य करती हैं। विहार 
भे मालिकों प्रौर श्रमिकों के ३३ ऐज्डिक रूप से बताये गये कह्याश हेन्र भी है 
जिन्हे सरकार सहायता और अनुदान देती है। सरकार द्वारा झ्विक श्रम कल्याण 
केन्द्र खोलने की तथा विभिन्न केन्द्रों के कार्यों को विस्तृत करने की योजना है। 
भब्य प्रदेश मे सरकार से घूत्ती वस्त्र बिलों द्वारा किये जाने वाले श्रम वल्याण 
कार्यों की जाँच के लिये, सितम्बर १६४८ में एक श्रम वल्याए जाँच सविति की 
नियुक्ति की थी तथा राज्य की पचवर्षीय ग्राधोजना मे सम्मिलित करने के लिये 
एक श्रम रल्पाण योचता भी त॑थार की गई थी। सरकार न अब विभिन्न 
प्रोद्योगिफ क्षेत्री में & कत्पाण केन्द्र खोजे है। वे निम्नलिखित है--दो नागपुर मे, 
एक-एक ग्रकोल्ला जबलपुर, रायगढ़, राजवन्दनगाव तथा बदरामपुर में है तथा दो 
बहुउद्श्ीय केन्द्र नागपुर में है। श्रत्येक केख्र मे रेडियो, कमरे के भीवर तथा 


मैदान के खेलों का सामान, प्रस्तकालय, महिला कैन्द्र आदि की व्यवस्था है। _. 


जिलाई के इस्पात के कारखाने के श्रमिकों के जिये एक कल्याण सतिति बनाई गई 

है | इन्तौर, खातिपर, उज्जैव तथा रतलाम मे स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये है! इन्दौर 

भे एक श्रमिक शिक्षा केद्ध भी है । मद्रास सरकार ने कोथमुत्तूर म तीन ऋइल्याण 

केन्रो की स््यापता करने वी घोजना बनाई है, तथा नौलगिरि मे बायान के श्रमिकी 
५ 
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के लिये एक श्रम-कल्याण अधिकारी की भी नियुक्ति की है। झुन्नूर में टोकरी 
बनाने और दर्जी के काम सिखाने के हेतु दो प्रशिक्षण केन्द्र हैं। औद्योगिक क्षेत्रों 
तथा चाय बागानों में अनेक सहकारी भण्डार तथा सस्ते मूल्य की दुकानें खोली गई 
“हैं । पंजाब सरकार ने १६६५ तक २१ श्रम-कल्याण केन्द्र खोले है जिनमें कमरे के 
भीतर एवं मंदान के खेलों वी तथा एक पुस्तकालय, शिक्षा, मनोरंजन, संगीत और 
रेडियो की सुविधायें एवं सिलाई की कक्षाओ्रों की व्यवस्था की गई है । अन्य श्रम- 
कल्याण केन्द्रों के खोलने क्री व्यवस्था है। एक प्रवकाश-ग्रह खोला गया है । 
पालमपुर में भी बागान के श्रमिकों के लिये एक केन्द्र है। 
मैसूर सरकार ने ब्रिदलीय आ्राधार पर एक श्रम-कल्याण बोर्ड नियुकत्र किया 
है, इसका प्रध्यक्ष श्रम कमिद्नर होता है। इसका कार्य सरकार को श्रम कल्याण 
आर श्रम विधान से सम्बन्धित मामलों मे सलाह देना है। १६६५ तक १६ श्रम- 
कल्माण कैन्द्र राज्य के विभिन्न भागों मे खोले गये थे। इन केन्द्रों मे वाचनालय, 
पुरतकालय, कमरे के भीतर एवं मैदान के खेल, रेडियो आदि की सुविधाएँ है । 
सहकारी भण्डार तथा सस्ते मूल्य की दुकाने भी खोज़ी गई हैं। केन्द्रीय चाय बोर्ड 
से कोडा माना बागास मे एक केर्द्र खोलने के लिय्रे घव दिया है । तिएबांकुर-कोचीन 
में श्रस-विभाग द्वारा तीत कल्याण केख्रो का सगठत क्रिया गया था, परन्तु साथ 
१६५५ से श्रमिकों में उत्साह न होने के कारण बे समाप्त दर दिये गये। केरल 
में भ्रब कई भ्रौद्योगिक सस्यानों और बागान मे शिशु गृह, कैन्टीन, विश्राम वक्ष, 
बिक्त्सा की सुविधाये, श्रादि प्रदान की जा रही है। बागात से पुस्तकालय, 
व।चनालय, मैदान के खेल आदि की भी व्यवस्था है। राजस्थान सरकार ने मई 
१६५० में श्रम-कल्याण कार्थो के लिये एक श्रभ बोरई का निर्माण क्या था और 
कल्याण कार्य के लिये दो लाख दस हजार रुपये प्रदात किये ये। बोर्ड द्वारा १६६५ 
तक २८ श्रम-कल्प्राण केन्द्रों की स्थापता की जा चुकी थी। हैदराबाद सरकार ने 
श्रमिकों व उनके बच्चों के लिये कमरे के भीतर एवं मैदान के खेलो की सुविधा 
प्रदान करने के लिये दो कल्याण केन्द्र कोठायोडियम मे, तथा एक झ्राजमाबद गे, 
प्रारम्भ किये थे । १६५६ में एक केन्द्र यादगी र और एक जलना में खोला गपां। 
राजकीय धरम विभाग श्रम-सघों के कार्यकर्त्ताओों के प्रशिक्षण के लिये कक्षायें भो 
चलाता था। ग्रान्न धदेश मे इस समय १० कल्याण केर्द्र चाजु है जिनमे मनोरजन, 
शिक्षा, सेल पभ्रादि की स्रुविधायें प्रदान की जा रहो हैं। असम मे नाय बागाग 
अ्रमिकी के लिये कुल २० कल्याण केन्द्र सरकार द्वारा समाज-सेवा सस्थाओं की 
सहायता से चलाये जाते हैं, और इनमें चाय बोर्ड भी ग्रशदान देता है। इन केन्द्रों 
मे से पाच कल्याण केन्द्र पुरुषों के लिये, तीन स्त्रियों के लिये तथा नौ केन्द्र चाय 
./ भागान के भूतपूर्व श्रमिकों के लिये है। २ श्रम-कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले 
गये है । राज्य में धम-कल्याथ कार्यो के लिग्रे प्रथम आयोजना मे २ लास स्पये की 
तथा द्वितीय ग्रायोजबा में चालीस लाख रुपये की व्यवस्था थो । १६५६ में असम 
चाय वागान कर्मचारी कल्याण विधि अधिनियम _परारित किया गया। इस 


ई९६ श्रम समस्याय एवं समाज कल्याण 


अधिनियम के अन्तगेत भ्रसम के बागाव श्रमिकों के कल्याण हेतु एक निधि बनाई 
गई है। श्रमिको के लिये एक श्रवकाश गृह की स्थापना की गई है और उप्के लिये 
पर्यटन की व्यवस्था की जाती है । उडीसता से १६ ऐच्छिक श्वमिव कत्याण केन्द्र 
कार्य कर रहे है जिन्हे सरकार ग्राथिक सहायता देती है | इसके झ्तिरिवत्र, राज्य 
में १० बहुउद्देशीय श्रम कस्पाण केन्द्र कार्य कर रहे है जो भौद्योगिर श्रमिकों को 
शैक्षिक, सास्कृतिक एप मनोरंजन सम्बन्धी युविधायें प्रदान करत है। बिल्ली 
सरकार ने राज्य मे १० वल्याण केर्र चालू किये हैं जहाँ सामान्य वल्याण कार्यो 
की व्यवस्था है। हिमायल प्रदेश से, राज्य परिवहन विभाग कल्याण युविधाओों की 
व्यवस्था करता है और अ्रमिको के सकटो के सगय उनकी राहायता करता है। 
जिपुरा मे पाँच और पाण्डेचेरी मे दो श्रम कल्पाण केन्द्र कार्य कर रहे है जिनमे 
रामान्य सुविधायें प्रदान की जाती है । 


सरकार द्वारा किए गए कल्याण कार्यो का आलोचना त्मक मू ल्याकन 

इस प्रकार केन्द्रीय तथा विभिन राज्यों की सरकारें श्रम-कल्याए कार्यों में 
सक्तिय रूप से भाग ल रही है | परन्तु अब भी थ्रम-कल्याण के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ करने को बाकी है। देश म श्रमिकों की सस्या तथा प्रोद्योगिक विकास व 
विस्तार को देखते हुये प्रत्येक राज्य में कल्थाण केन्द्रों की सस्या अत्यधिक कम है | 
कल्याण केन्द्रो पर जो धन व्यय किया जाता है वह देखने में अवश्य श्रधिव मालृम 
होता है किन्तु यदि उस घन का हम विश्लेषण करे तो मालूम होता है कि उसमे 
से प्रति श्रमिक गौसत कुछ पंसे ही व्यय हो पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र मे तथा वच्चो 
व मातृत्व हित कल्याण केन्द्रों के लिए अधिक प्रयत्नों की ग्रावश्यव ता है | वर्त मान 
समय में महिला डावटरों का अत्यधिक अभाव है। महिला श्र्तितों को चमडे की 
वस्तुये, खिलौने, बदन तथा दुशस्तरी इसी तरह की प्रतिदिन काम में आने वाली 
वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है तथा शहर म एक दुकात भो 
खोली जा सकती है जहाँ कल्याण कैन्द्रो मे निर्मित वस्तुआा का विक्य किया जा 
सके । महिला विभाग के कार्यो को और विस्तृत करना आवश्यक है, तथा और 
अधिक सिलाई मज्ञीनों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। महिला श्रमिक इन 
कल्याण केन्द्रों में काय॑ करके अपने परिवार के लिये अतिरिक्त आय पैदा कर 
सकती हैं। श्रत्येक केद्ध मे श्रमिक-सधवाद की भी शिक्षा दती चाहिए। श्रमिको 
के बालको की शिक्षा पर अधिक घ्यात देता भरावश्यक हैं। ये वालक प्रधिकतर 
मारे-मारे फिरते हैं तया इनमे अनेक बुरी आदते पड जाती है । कल्याण केन्द्रों भे 
वालको के लिये मनोरजन की लुविधायें भी अधिक होनी चाहिये । कमरे के भीतर 
एवं मंदान के खेलों की सुविधाये भी अधिक हो सकती है। विभिन्न खेलो की 
नियमित दीमे रागठित की जा रकती है तथा मैचों का भी प्रवन्ध हो सकता है। 
वापधिक या नमासिक सेल-कूद आदि की ग्रतियोगिताये करके जीतन वाले प्रति 
गोगियों को परारितोषिक भी दिये जाने चाहियें। चिकित्सा गुविधान्ा वा काय 


। 


ह 
श्रम कल्यारा कार्य बर 


कुमेंचारी राज्य बीमा निगम के लिए छोड देना चाहिये तथा कत्याण केन्द्रों मे 
अ्रन्य काम्याण कार्यों को विस्तृत करना चाहिए] इन केस्त्रों को चलाने गे सबसे 
बड़ा दोष थह है कि इनके प्रबन्ध में श्षमिकों का हाथ कम होता है। यही कारण 

कि इन केन्द्रों को अ्रधिक लोकप्रियता व सफलता नही मिल थाई है। श्रम" 
कल्पाण केन्द्रो मे मालिको को सलाह और सहायता देते के लिये श्रमिकों की एक 
समिति भी होनी चाहिये । इससे श्रमिकों का सक्रिय रूप से सहयोग मिल जायगा 
और श्रमिकों में यह उत्साह झा जायगा कि वे कल्याण केन्द्रों से पूर्ण लाभ उठाये ! 
इसके अतिरिक्त कल्याण केन्द्र किस्ली ऐसे प्रशिक्षित व झनुभवी व्यक्ति के अधीन 
होगा क्ाहिये जिसमें समाज सेवा की भावना हो | केन्द्रों के कर्मचारियों को 
समुचित वेतन विया जाना चाहिये | इफ्तरों जेद्ा वातावरण इन केखद्रो के कल्माण 
आार्यों के लिए सहायक नहीं हो सकता ! निश्चय ही इस प्रकार के केस्द्रों का महत्व 
व इनकी उपयोगिता बहुत अ्रधिक है क्योकि ऐसे देश मे जहाँ श्रव भी श्रमिक अपने 
हितों की स्वय दंखभाल नही कर सकते, वहां सरकार का यह्‌ कत्तेंव्य हो जाता 
है कि उनके लिए कुछ कल्याण कार्य करे और ऐसे भ्राधनियम बनाये जितके 
अन्तगंत मालिको को कल्याण कार्य करने के लिये विवश किया जा सके। श्रत. 
कल्याण केन्द्रो की सख्या मे दुद्धि करने की बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक औद्योगिक 
बस्ती में सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक श्रप-कल्याण केन्द्र होता आवश्यक 
है तथा उन केन्द्रों के कल्याण कार्यों को विस्तृत करने के लिए ग्रधिक धन दिद्े 
जाते को आवश्यकता है। श्रम-कल्यास केख जहाँ तक भी सम्भव हो सके अ्रमिकों 
के निवास अभवा काग करने के समान के निकट होने चाहिएँ क्योंकि उनसे यह 
आशा नही की जा राकती कि वे इन केन्द्रों वर पहुंचने के लिये लम्बी यात्राएँ 
करेगे । 


मालिको द्वारा कल्याण कार्य 

कल्याण कार्य इस समय मालिको की इच्छा पर छोडने के स्थान पर 
अधिकाबिक कानून के क्षेत्र से आता जा रहा हे । वरस्टीनें, विश्ञाम स्थल, शिशुपह, 
खानो में स्नानगृढ भ्रादि विभिन्न अधिनियमों के अच्तर्गेत आवश्यक कर दिये गये 
हैं। इसी प्रकार कम वारी-राज्य-बीमा योजना लागू होते ही मालिको पर चिकित्सा 
सहावत्ता का उत्तरदाणित्व बढ़ी रेगर । उप्रोजत जिजरण के व भी स्पष्ट है. कि 
केन्द्रीय व राज्य सरकारे भी ग्रौद्योगिक नगरो में कल्याण केन्द्रों की स्थापना करके 
कल्याण कार्यों में ग्रधिकाधिक भाग ले रही हैं। परन्तु फिर भी श्रमिको को 
सुविधाये व सेवाएँ प्रदान करते के लिए मालिक तथा उनकी सस्थाएँ अभी काफी 
काम कर सकती है । कई जागरूक मालिक विभिन्न उद्योगों मे स्‍्व्थ अपनी इच्छा 
से अ्रपिको के लिये कल्याण कार्य करते रहे है, उनमें से कुछ का विवरण अग्र- 
लिखित है--+ 
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ती वस्त्र उद्योग मे कल्याण कार्य 


बम्बई में लगभग प्रत्येक सूती मिल से चिकित्सालय, शिशु शह, कैस्टील 
ग्रवाजे की दुकाने तथा ऐंब्युलैस कक्ष की सुविधायें दी गई हैं। कुछ मिलो मु 
बोडिंग हाउस भी खोले गये है जहाँ सस्ते भोजन की व्यवस्था है। अनेक मिलो ने 
श्रमिको के लिए खेल-कूद के क्लब तथा व्यायामश्चालायें वनवाई हैं और खेल 
प्रत्तियोगितायें प्रायोजित की जाती है । कई मिलो में शिक्षा देने के लिए वक्षाएँ 
चलाई जाती है। ३४ मिलो में श्रमिक शिक्षा योजना के ग्रन्तर्गत भी वक्षायें 
चलाई जाती हैं और ५१ साहित्यिक कक्षायें चलायी जाती है। ६३ सहकारी 
साख समितियाँ है जिनक्रे लगभग १,१०,६७० सदस्य हैं। लगभग ४० मिले अपने 
सदस्यों को उनके अ्रवकाश प्राप्त करने पर थन प्रदान करती हैं । अहमदावाद की 
मिलें एक योग्य ढाक्टर के झबीन एक चिकित्साल्य चलाती है तथा तीन मिला न 
तो मिल कर ४५ शैय्या वाले एक अस्पताल की भी व्यवस्था की है। जशा-जर्८ 
महिला श्रमिक है वहां शझिशुगहों की भी व्यवस्था है। वुछ मिलो मे शिशुग्रों को 
दूध, मछली कया तेल तथा सतरे का रस आ्रादि देन का प्रबन्ब है। गर्म या ठडे जले 
से स्तान करत की भी व्यवस्था है। कुछ मिलो ने श्रमिकों के शावकों के लिए 
"क्डर गार्टन अथवा “माटेसरी' शिक्षा का भी प्रवन्ध क्या है। ग्रतेक मित्र नें 
मैदान में खेले जाने वाले खैलो की सुविधा भी प्रदान वी है तथा कई मिला मे 
सहकारी समितियाँ भी है । कैन्टीनो की व्यवस्था सभी मित्रो म॑ है । ( 

नागपुर की एम्प्रेत मिल मे एक उल्लेखनीय श्रम कल्याश कार्य चज रहा 
है । चहाँ चिकित्ता का प्रवन्ध अत्यन्त सन्‍्तोपजनक है । पूर्ण सुविशआभ्नो से मुक्त 
आर चिकित्सालय हैं, जिचम योग्प डाक्टर है | पुएप तथा महिला श्रप्रिकों के लिए 
अलग झलग॒ चिकित्सालय हैं और शिशुशहो की भी व्यवस्था है। किडर गार्दव व 
नस री कक्षाय भी चलती है | श्रमिकों भे सहकारिता भी काफी लोवप्रिंय है और 
श्रमिक सहकारी साथ समितियों से ऋण लेते हैं॥ एक वीमारी लाभ तिधिभी 
चलाई गई है परन्‍्तु बह अधिक लोकप्रिय नही हो पाई है। खतबियों को विंशुस्तक 
दिखाने के लिए भी एक घोजना बनाई गई है। श्रमिकों के लिए हिन्दी व मराठी 
में एक समाचार-पत्र भी प्रकाशित किया जाता है जिसका ताम “एंम्प्रेंत मिल 
पत्िका” है | इस पर्निका को श्वमिको मे विना भूल्य के ही वितरित किया जाता 
है | पत्रिका पे रवास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, राफाई तथा अन्य साधारण रुचि के विधय 
ओते कै ५ घफेत्यफिएये; यो, सेत्ल फेकरे थे त्पिए सरयाहीहा। फ्किया आप है ५ कण पर. 
पारितोधिक भी दिये जाते हैं । 

देहली में देहली कपटा एबं जनरल मिल्स में एक कमंचारी हित निधि ट्रस्ट 
बनाया गया है । इसके प्रबन्ध के लिये पाँच सदस्य श्रमिको मे से चुनें गग्ने है तथा 
चार प्रवन्धको की ओर से नियुक्त किये ग्रय है । इस निधि में धन, वितरित किये 
जाने बाल जाभाझ के एक निश्चित प्रतिशत भाग स, श्रमिकों पर हुए जुर्माने की 
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राशि से तथा लावारिस मजदूरी की राशि से शंचय किया जाता है। यह द्ुस्ढ 
ऐच्छिक स्वास्थ्य वीमा योजनाओं, अवकाश प्राप्ति पर धत और बृद्धावस्था की 
परेन्शन योजनाम्रो तथा प्रॉविडेन्ट फथ्ड और लडकी के विवाह के लिये धन देने की 
ग्रोजगाओं का प्रवस्ध शी करता है। कर्मचारियों को सहसा आवश्यकता पड़ने 
पर (जैसे लम्बी बीमारी मे विशेषज्ञों से इलाज के लिए तथा मृत्यु सस्‍्कार 
आ्रादि के समय) विशेष झाधिक सहायता दी जाती है। एक कर्मचारी बैक भी है 
जिसगें धन जमा करने बालों की सख्या ४,००० हजार से अधिक है । प्रबन्धकों 
मे अपने कर्म चारियो को सस्ती बीमा पॉलिसी देने के लिये स्थय पग्रपती एक बीमा 
कम्पनी की स्थापना की है। यहाँ सब सुविधाओ्रों से मुक्त ५० पलगो बाला एक 
हस्पताल भी है जिसमे एक्सरे का सामान, दत्त-चिकित्सा को कुर्सी तथा बिद्युत 
किरणों से इलाज को भी पूर्ण व्यवस्था है । चिकित्सा राह्ययता निःशुल्क दी जाती 
है तथा एक योग्य महिला डाक्टर को भी व्यवस्था है। ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने 
वाले छकूलो में श्रम्िकों के बाजक्रों तथा बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का 
प्रबन्ध है। पोथ्य छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। ट्रस्ट द्वारा एक 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक पिडिल स्कूल तथा एक तकनीकी स्कूल चलाएजा 
रहे है । श्रभिकों तथा उनके परिवारों के लिए वयस्क शिक्षा कक्षायें, पुस्तकालय 
तथा वाचमालय की भी व्यवस्था है। एक व्यायाम्शाला तथा खेल-कूद का भी 
प्रबन्ध बिया गपा है। श्रमिकों के अपने ही तैरने के तालाब, नाटक संघ श्रादि हें । 
“ड्री० सी० एम० ग्रवट” के काम से एक साप्ताहिक समाचार-पत्र हिन्दी तथा ऊद्ूँ 
में प्रयाशित किया जाता हे, जिसे कर्मचारियों में बिना मुल्य के बितरित किग्रा 
जाता है । 

मद्रास भें बकिघम तथा कर्नाटक मिलों मे एक मिल चिकित्सालय है जिसमे 
छ/ डाक्टर नियुक्त है, जो कर्मचारियों को उनके घरो पर भी देखने जाते हैं। एक 
महिला डायटर के अधीन भी एक चिकित्सालय है। प्रत्येक मिल के श्रमिक क्षेत्रों 
में एक चिकित्सालय होता है था नर्स प्रतिदिन श्रभिको के घरों पर जाती हैं। 
महिला डाक्टर तथा दो स्वास्थ्य निरीक्षक भी सप्ताह में एक या दो बार श्रमिक 
क्षेत्रो मे जाती हैं । महिलाग्ो के लिए विशेष कक्षायें प्रायोजित की जाती है जिनमे 
सफाई, बच्चों का पालन-पोषण, भोजन का महत्व तथा बीमारियों की रोकथाम 
भ्रादि पर व्याल््यान दिये जाते है। महिलाओ के लिए सिलाई की कक्षाये हैं) 
लडकियों को एह-विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा दस्तकारी आदि 
की शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक श्रम क्षेत्र मे नसंरी कक्षाये भी चालू की गई है 
तथा केवल ५० परे प्रति माह देने पर बालकों को हल्का नाइता व मछली का 
तैज़ दिया जाता है। ठेकेदारों द्वारा दो कैस्टीने चलाई जाती है तथा कमरे के 
भीतर एवं गैंदान के सैलों की भी ध्रुविधाये दी गई हैं। मिल भे एक सहकारी 
समिति भी है । 

बगलौर की ऊनी, सूती व रेक्षम की भिलें भी कल्याण कार्यों को समठित 


३३० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


रूप से कर रही है । एक आधुनिक दवाखाना, माठुत्व हित व बाल-इल्याण व्यवस्था, 
निक्त्सिलय तथा स्वास्थ्य निरोक्षक कर्मचारियों वी व्यवस्था है। प्रत्यक वर्ष 
श्रमिकों की बस्ती में एक बाल प्रदर्शनी तथा स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाता है। 
एक नसंरी पाठशाला, एक माध्यमिक पाठ्याला व रात्रि म वयस्कों के लिये कक्षाए 
भी चलाई जाती हैं। दो वाच्रनालयो तथा एक पुस्तकालय की भी व्यवस्था 
है । कमरे के भीतर एवं मैदान के खेल, नाटक, सभाओ्रो आदि जैसे मनोरजन की 
सुविघाए भी प्रदान की गई हैं | कोयमुत्तूर मे भी प्रत्येक सूती वस्त मिल में एक-एक 
चिकित्सालय है। बुछ मिले हस्पताल भी चल्ाती है जिनमे विशेष रूपसे मादृत्व-हित 
व बच्चों के विभाग भी होते हैं ॥ सभी मिलो में शिशु गृह, कैन्टीन, नहाने की 
सुविधा, विश्ञाम स्थान तथा चिकित्सालय है| वई मिला में उपदान प्राप्त 
कुन्‍्टीने हैं और मनोरजन की तथा बच्चो की श्षिक्षा की सुविधाएं भी है । 
मदुरा मे मदुरा मिल्स कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को चिकित्सा के लिये 
बहुत ही अच्छा प्रबन्ध किया है। स्व सुविधाओ्रों से युक्त चिकित्सालयो की 
व्यवस्थ| हैं तथा हस्पता।ली चिकित्सा के लिय एक स्थानीय हस्पदाल में प्रवन्ध 
किया गया ह, जिससे भियो ते स्‍्वय अपवा एक्स र यन्न लगा दिया है। सितो से 
शिशु यूरो की भी व्यवस्था हूं। स्कूलों म बच्चो वो दूध, भाजन, फात्त ग्रादि विना 
किसी मृल्ध के दिय जात है । 'मदुरा गिल कमचारी सहकारी भण्डार' भी चलाया 
जाता हे जिम्रक प्रवन्ध म॑ श्रमिकों का भी हाथ हाता है। एक कर्मचारी बचत 
निधि योजना भी चाल है. जिसम मिल मालिक भी सहायता देते है | मदुरा 
मिलो द्वारा किय जान वाल कल्याए कार्थों में एक विज्येपता यह है कि व मदुरा 
श्रश्चिक सघ कल्याण परिपर्‌ का ५००० ९० प्रति माह उपदान म देती है| यह 
परिषद्‌ कम्चारिया के वच्चों के लिये एक पाठशाला तथा प्रुरुप व महिला 
कर्मचारियों का छिक्षा देन के लिय दो वयस्क केन्द्रो को चलाती है। मिल ने श्रमिकी 
की बस्ती में भी एक स्कूल की व्यवस्था की है। 
इसी प्रकार अनेक और स्थानों पर भी जैसे--झोलापुर, कलकत्ता, कानपुर, 
बड़ौदा, इन्दौर सुरन्द्रनगर, हिसार फगवाडा, ब्यावर, कोयमुत्तूर, भीलदारा, 
नवसप्तारी प्रादि मे, श्ुती दस्त्र मिलो द्वारा श्रमिकों के लिय विभिन्न प्रकार के 
कल्याण कार्यो की सुविधाएं प्रदात की गई है । उपरोक्त विवरण स्‌ स्पष्ट ही 
जाता है कि सूत्ती पित्त उद्योग मे दी जाने वाली वल्याण सुविधाओो के रतर विभिन्न 
केन्द्रो मे भिन्न-भिन्न हैं ।॥ कुछ मालिक तो केवल कानून के अनुसार ही आवश्यक 
सुविधाए देकर सतुष्ट हो गए है । परत्तु कुछ बडी मिलो ने कल्याण कार्यो को 
विस्तृत स्तर पर किया है तथा वे कान द्वारा बाधित सुविधाओं से भी झ्राग बढ 
गई है। 
जूट मिल उद्योग मे कल्याण कार्य 
केवल “भारतीय जुट मिल परिषद्‌” ही एक ऐसा सघ है जिसने अपनी 
सदस्य मस्थाओ्रो के कल्याण कार्यों को क्गठित करने का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व लिया 
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है | यह १रियद्‌ विभिन्न स्थानों पर पाँच कल्याण केन्द्र चलाती है, जिवमें सासान्य 
कल्याख कार्य होते है । इनमे कमरे के भीतर एवं मैदान के खेलो की तथा सनोर॑जन 
की सुविधाओं की व्यवस्था है तथा मिलों में ग्रापस्त मे खेल की प्रतियोगिताए भी की 
जाती है। प्रत्येक केन्द्र में एक-एक रेडियो तथा वाचनालयो में समाचार पत्रों की 
व्यवस्था है। कुछ मेन्द्रों ने स्वय अपने पुस्तकालय, नाटक मण्डली तथा संगीत कक्षाए 
चलाई है । टीटागढ वेन्द्र मे एक कैस्टीन तथा चिकित्सालय ऐसे भी है जितमे मुपत 
हो चीजे व सेदाए मिलती है ! यह परिषद्‌ प्रत्येक केर्द्र पर एक प्रारस्मिफ पाठशाला 
चल्लाती है। लडकियों के हेतु पाक व सिलाई कक्षाओं की व्यवस्था भी की गई है । 
मिल कर्मचारियों के बच्चो को तकतीकी शिक्षा देने के लिये २००) प्रति व्यक्तित 
प्रतिवर्ष के मूल्य बी दस छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। कुछ केन्द्रो पर एक महिला 
कल्याण समिति तथा महिला क्लबे भी चलाई जाती हैं | महामारी को रोकने के 
लिये नियमित रूप से चेचक व श्रन्य रोगो के टीके लगाये जाते है । इसके अतिरिक्त 
मिलें अलग से भी श्रमिकों के लिये कल्याण कार्य करती रहती हे | उदाहरण॒त- 
परिषद्‌ की ८८ सदस्थ मिलो में से, जिनका पहिचमी बंगाल सरकार द्वारा 
रादू १६१७ में एक रावेक्षण किया गया था, ७५ में बिकित्सालयों की व्यवस्था हे, 
६ मिर्ले हस्पवाल चलाठी है, १५ मित्रो में सातृत्व-हिव चिकित्सालय है, ७७ में 
फेन्टीनें हैं, ६५ शिशु यूह चकाती है, ६३ मे पाठशालाओ्रो की व्यवस्था है, ४१ में 
पुस्तकालय है, रेण मे कमरों के भीतर के खेलो और ६१ में मंद्षान के खेलो की 
व्यवस्था है, २५ मिलो में व्यायामशालाए है तथा ४२ मिलो में समय-समय पर 
सिनेमा दिखाते की व्यवस्था है | सभी मिलो मे श्र॒म-कल्पाण प्रधिकारी तियुक्त 
है । कुछ मिलो मे उन्हे कामिक' या “कलश अधिकारी” कहा जाता है । कुछ मिलो 
की झ्रोर पे ३२ केन्द्र पश्चिमी बग्ाल मे तथा एक उत्तर-प्रदेश मे चलाया जा रहा 
है । भन्‍्य राज्यो मे भी जुट मिले कुछ कल्पाण -कार्य कर रही है । 


कानपुर में मालिको के श्षम कल्याण कार्ये 


कानपुर से ब्रिटिश इण्डिया कारपो रेक्षत ने दो श्रमिक वस्तियो के लिए एक 
कल्याण ग्रधीक्षय (१४६४7४ $एफप्शंपा०१८०7) की नियुक्ति की है। लडको 
क्तण३ शाइलिणों, के रुझृतरे, केलो,, त्मल्टिस्पप्टर्गो, जप्दृत्यहिए। साथ चाल-कात्यपश 
केन्द्रों, सभाग्नो, एक हस्पताल तथा एक विधवा आश्वम, आदि की सुविधाएं कल्याण 
कार्यो द्वारा दी गई है। कानपुर की बेग सदरलंण्ड मिलों ने बालकों तथा वयस्कों 
के स्कूलों, खेल के मंदातो, कमर के भीतर एव मंदान के खेलों, रेडियो तथा पूर्ण 
सुविधायुक्त शिशु-गृहो की व्यवस्था की है। कानपुर की जे० के० इन्डस्ट्रोज ने भी 
तीन लाख रुपयो से एक ट्रस्ट को स्थापना की थी जिसके अन्तर्गत कमंचारियो के 
लिए कई पाठशालाएं, एक तैरते का तालाब तथा कई अन्य सुविधाएं श्रदान करने 
की व्यवस्था थी । परन्तु इन सुविधाओं को प्रदान करने की ओर कोई पग नही 
उठाया गया हे । 


ईई२ श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याग 


इन्जी निर्यारेग उद्योग मे कल्याण काय 

इंजीनियरिंग उद्याग म कई ब 7 सस्थाआ ने श्रन॑क प्रकार के श्रम कल्याण 
काय किये हू जिनका अप्रैल १६४७ मे पहिवमा वगाल के 5 जीवियरिग अधिकरण 
द्वार! कदिय गये एक निशुय के पहचात सासमागयीकरण क्थि। गया हू। ग्रतक 
सस्थायो न अपने कमचारियो के लिये चिकिसालयों काटीनों ता था 
मनोरजन की सुविधाय प्रदान की ह । जमरेदपुर की टाटा जोहा एवं इस्शत कम्पनी 
द्वारा किये गये काय भी विशेष उल्लेखनीय हैं । यह कम्पनी ४१६ पलगा वाला एक 
हस्पताव चलातो है। इसके श्रत्िरिक्त नगर के विभितर भागों मं आठ झऔौपघालय 
तथा एक हस्पताल सजामक बीमारिया का है। कमचारियो तथा उनके परिवारों 
का इलाज नि शुल्क किया जाता है । एक महिला चिक्त्सा अधिकारी के अधीन 
एक महिला विभाग तथा मातृव हित व शिद्यु विभाग है। एक मातृत्व हित व 
बाल कल्याण ससस्‍्था भी है जिसके भ्रतगत निघन श्रमिकों के परिवारों वे लिये 
कई चिंकित्सालयों का प्रव ध है। एक वापिक स्वास्थ्य तथा बाज प्रदर्गिनी का भी 
झ्र्याजन किया जाता है । शिक्षा पर विज्ञप धप्रात टिया जाता “। वयस्क चिक्षा 
कक्षाओं के झतिरिक्‍त कम्सनी ३ हाई स्वूत ११ मिडिया स्घूत १६ प्रारम्भिक 
पाठ्शालाय € रात्रि पाठयाताय तथा १ तकनीकी रात्रि पाठ्याला को भी चवाती 
है । शिक्षा विभाग का वापिक वजट जगभा १४ वाख रुपय का है। छात्रवत्तिया 
भी दा जातो है। बच्चों के ठिय कई खल के संदानो का भी प्रवध है. कई 
किशोर के द्र ह तथा कमचारियो के लिय कमर के भीतर एवं मैदान के खेलों वी भी 
ड्यवस्था हू । नगर के विभिन् भागो म १२ तम कल्याण के ८ सो 4 गये है जिनम 
एक बाचनालय व एक पुस्तकालय कमरे के भीतर एवं मंदान के सेल व्याएपान 
व बाद विवाद प्रतियोगिताय सगीत व नाटक आ्रादि की सुविधाय झादि प्रदान की 
गई है । इसके ग्रतिरिक्त विभिन्न वस्तियों से मुफ्त सिनेमा दिखाया जाता है । एक 
रियो प्रसारण की भी व्यवस्था है जिसमे स नौ लाउडस्पीकर शहर के विभिन्न 
भागो में जाय गये हैं। कारलावे के आदर कम्पनी दां वो बड़े होठल तथा 
६ +' टीन चलाती है तथा महिला कमचारियों के लिये कई विश्वामालयो व वच्चो के 
लिये शिशुगृद्दो की व्यवस्था की गई है। अधपोषित यच्चों को दूध तथा विस्कुद 
बिता सूल्य के दिय जाते है। महिलाओ को धोने के लिए साब्रुन मुफात मिलता है। 
बगाव की इस्पात निगम तथा भारतीय लाहा कम्पनी ने भी अपन क्मचारियी के 
कल्याण क॑ लिये बहुत अच्छे प्रव ध क्य हैं । 
कायज व सीमेंट उद्योग मे कल्याण काय 


कागज उद्योग से सभी मिल चिक्त्सिलयो जिशुगृहा व कटटीना का प्रव घ 
करती हू तथा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऊुछ गला ने 
कमचारियों क बच्चो की शिक्षा का भा प्रवघ किया है दुछ ने कम्चारा कब 
स्थापित की हैं तया कुछ मे खेलो और मनोरजन कार्यो की व्यवस्था भी है। सामट 


॥ 
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कऋारखानो भ, (विशेषकर उन्होने जो 'एसोशियेटेड सीमेट कम्पनी” से सम्बन्धित 


. है। अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिये काफी ध्यान दिया हैं। इसमे हस्पतालो 


प्रौर चिकित्सालयों (जिनमें योग्य डाक्टर है), शिश्षुश्हों, कैन्टीनों, खेल तथा 
मनोरजत के लिये कक्‍्लवो, रेडियो, नहाने के तालाब, सस्ते अनाज की दुकानों तथा 
शिक्षा ग्रादि की सुविधाये प्रदान की जा रही है । 

हस्ततालों, निकित्सालयों, शिक्षा तथा मनोरजन की सुविधाओं की व्यवस्था 
मालिको द्वारा प्रस्य कई उद्योगों, जैसे--चीवी, चमडा तथा चर्म रगाई, रसायन, 
ऊनी वस्त्र, तेल, दियासलाई, काँच, सिगरेट, वन्नस्पति आदि, उद्योगो मे भी की 
गई है। 
बागान में कल्याण कार्य 

१६५१ के बागात श्रमिक श्रधिनियम के प्रत्तर्गंत सभी बागान मालिकों को 
जिकित्या और कल्याण की सुविधाये श्रमिकों को प्रदान करनी होती है। कई 
बागान ने सामूहिक रूप से सहयोग देकर एक चिकित्सा परिषद्‌ बताई है, जिससे 
एक सुस्य चिकिन्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
गग्भीर मामले ७० सामुद्दिक हस्पतात में भेज दिये जाते हैं। लगभग सारे बड़े-बड़े 
चाय व क॒टवा क्षेतों भे हस्पतालो व चिकित्सालयो की व्यवस्था है प्रौर छोटे क्षेत्रो 
में कमंच्रारियों की निकित्सा के लिये स्थानीय हस्पतालों में प्रबन्ध है। कई स्थानों 
पर शिणुण्ह तही हैं, परन्तु जब माताये काम्त पर चली जाती है तो उन्तके बच्चो की 
देखभाल के लिए बुद्ध महिलाओ का प्रवन्ध किया गया है। कई क्षेत्रो में कर्मचारियों 
के बालफो के लिये स्हूल चलाये जाते है तथा उनमें ये कुछ मे वयस्कों के तिये 
रात्रि कक्षाये भी स्थापित की गई है। प्राथमिक कक्षाओं तक बच्चों को ससी 
बागान में निश्युल्क शिक्षा दी जाती है । एुछ घ्थानो को छीडकर भ्रन्य स्थानों पर 
मतोरणन की सुविधायें प्रदान नहीं की जाती। बागान में कर्मचारियों के लिये 
कैन्टीने भी बहुत कम है । मद्रास के एक चाय बागान क्षेत्र मे, श्रमिकों में बचत 
तथा गित्तव्यपिता की आदत डालने के लिये एक क्षेत्रीय श्रमिक सहकारी बैक खोला 
गया है। सरकार इ0 बंक के प्रशासन में सहकारी विभाग के माध्यम से सक्रिय 
सहायता प्रदान करती है प्रौर उसने इसके कार्य-सचालन के लिये ३,००० रुपये 
का एक स्वतल्त्र अनुदान दिया है। बागान मे माहृत्व-हित-लाम व बीमारी के लाभ 
भी दिये गये है । चाय बोर्ड चाय क्षेत्रों के कमंचारियों के कल्याण के लिए राज्य 
सरकारों को भ्रपनी तिधि से धन देती रही है। कहवा तथा रबड योर भी रबर 
तथा कहवा के बागान क्षेत्रो के कर्मचारियों के कल्याण-कार्यो के हेतु श्रपनी निधियों 
में से धन देने के लिये तैयार हो गये हे । 

झसम बागान मे, १६ हस्पताल तथा ६ चिकित्सालय हैं और गम्भीर रोगों 
के सामले सरकारी अथवा बिश्वन के हस्पतालो को भेज दिये जाते है। श्रणिकों के 
बच्चों के लिये शिक्षा को व्यवस्थायें भी को गई हे। बिहार में पालदु के 
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श्रम-कल्पाण केन्द्र मे मनोरजन की सुविधाये दी जाती है । पाँचों बायात वे श्रमिवो 
की चिकित्सा के लिए पालदु में एक चिक्त्सालय भी है। ग्रम्भीर बीमारी की 
अवस्था में कम्पनी के खर्चे स ही रोगी को राचो के हस्पताल में भेज दिया जाता 
है। केरल मे बड़े बागान मे मालिकों द्वारा अच्छे सामूहिक हस्पताल तथा 
चिक्त्सालय बनाये गये है । कुछ बागान मे कंन्‍्टीन, शिशुशह तथा मनोरजन की 
सुविधायें भी है। परन्तु इद सभी सुविधाओं का स्तर सन्‍्तोपजनक नही है। मंसूर 
में, एक हस्पताल तथा चार चिक्त्सालय चलाये जा रहे है जिनमे डाबटर तथा 
१४ कम्पाउन्डर हूँ । वच्चो के लिये ६ प्राइमरी स्कूल भी है। तौन श्रम वल्याणा केन्द्र 
भी खोले गये है। पजाब मे, पालमपुर मे एक श्रम बल्यारा केन्द्र चल रहा है और 
कई वागान भालिको ने अ्रशकालिक व॑द्य और ड्ाक्टरो की व्यवस्था वी है। 
उत्तर प्रदेश में, १५ बागाने में से, जहाँ से सूचना प्राप्त हो सकी, १२ में चिवित्सा- 
लग थे । कई स्थानों धर कैम्टीनो की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिमी बगाल में, 
एक सामूहिक हस्पताल बागात धमिको के लिये वना दिया गया है। डिपुरा मे, 
५५ बागान भें से ४४ में चिक्त्मिलय हैं। शेष भे केवल थोडी-सी चिक्त्ता की 
सुविधायें दी जा रही है। राज्य के तमाम वायान में प्राथमिक वक्षात्रो तक 
ति शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी है । तीन कल्याण केन्द्र भी खोले जा चुके है । 
भ्रसम की चाय बागान के श्रप्तिको के कल्य रा के लिये भ्रसम चाय वागान 

कर्मचारी वल्याण निधि अधिनियम १६४६ म पारित किया गया जो २३ जुन 
१६६० से लागू कर दिया गया है। इस झ्धिनियम के भ्रन्तगंत एक निधि वल्याए 
कार्यों के लिये बनाई गई है। इस तिधि में धन निम्नलिखित प्रकार से सचित 
किया जाता है--(१) बागान की व्ययस्था में कंचारियों पर जो भी जुर्मान ये 
जाते है उनकी राशि, (२) ऐसी राशि जिसका भुगतात नहीं किया गया है और 
जी जम! होती चली गई है, (३) राज्य या केन्द्रीय सरकार या १६५३ थे चाय 
अधिनियम के पन्तर्गत स्थापित चाय बोड द्वारा अनुदान, (४) कोई भी ऐच्छिक 
रूप से दिया गया दान, (५) ऋण ली हुई राशि, तथा (६) क्मचारियों के 
प्रॉवीडेस्ट फण्ड खाते की कोई भी ऐसी राशि, जिसका कोई भी दावेदार न हो या 
जो जब्त कर ली गई हो । इस निधि का प्रशासन एक बोई द्वारा किया जाता है 
झ्रौर असम चाय बागान के थ्रमिक्रों के कल्याण के लिये राज्य सरकार हारा जो 
व्यय आवश्यक समझा जाता है इसमे से कथा जाता है। इसका घन शिक्षा, 
मनोरजन, सेल, सास्कृतिक या सामाजिक वायंतक्रम, आदि पर व्यय क्या जा 
सकता है। विधात के झन्तर्गा। यदि मालिक कोई काये करते है तो उसके लिय इस 
लिधि में से व्यय वही किया जा सकता । वोर्ड एक कल्याण गझायुक्त की नियुक्ति 
कर सकता है, जो इसके कार्याय अधिकारी का कार्य करेगा। 

कोयले की खानो मे कल्याण कार्य : १६४७ का कोयला-खान-प्रम-कल्याण 

निधि ग्रधिनियम 


कृयदा तथा अख्जक को खात़ो में वल्याण चुविधाये देदे का उत्तरदायित्व 
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अब कोयला तथा अ्श्नक वी खानों की श्रम-कल्याण निधियों का है। फिर भी 
साज़िकों द्वारा भी कुछ कल्याण सुविधायें प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए, 
एक रिपोर्ट के अनुप्तार २८ कोयले की खानों ने मनोरंजन का प्रबन्ध किया है, 
१६७ ने खेल के मैदानों का, २७६ ने बच्चों के लिये पाठशालाझ्नों का तथा १३ ते 
वयस्क शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की है। मद्रास की भ्रश्नक खानो मे ६ स्थानों पर 
तो खेल के गैदानों का तथा दो स्थानों पर बच्चो के स्कूलों का प्रबन्ध है । 
कोयले की खानो में सगठित कल्माण-कार्य की आवश्यकता देखते हुए 
भारत सरकार ने ३१ जनवरो १६४४ को एक अध्यादेश की घोषणा की जिराका 
उद्देश्य एक तिधि तिमित करना था, जिसे “कोयला खान श्रग-कल्याण निधि” 
ताम दिया गया। अ्रध्यादेश को सन्‌ १६४७ में कोयला खाग-श्रप-कल्याण निधि 
झधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके ग्रस्तगेत कोयला उद्योय में कास 
करते वाले कर्मचारियों के लिये अ्रपिक सुचाए रूप से धन देते की व्यवस्था है | 
यहू प्रधितियम जुच १६४७ से लागू हुआ । इसके श्रन्‍्तगेंत “कोयला खान श्रम 
आवास तथा सामान्य-कल्याणा निधि” के नाम से एक निधि की स्थापना की गई 
है। इस निधि के दो खाने हैँं--(१) भ्रावास खाता, तथा (२) सामान्य-कल्याण 
खाता । इस ग्रधिनियम के भब्रन्तर्गेत सारे भारत मे खानो से जाने वाले हर प्रकार 
के बोवले पर एक उपकर (०५७) लगाया गया है जोन तो २४ पंसे प्रति टन से 
कग होगा झ्ौर न ही ६४ पैसे प्रति टन से अधिक । इसका निईचय केरद्रीय सरकार 
रामय-सगय पर करेगी। इस उपकर से प्राप्त राशि को अ/बास खाएे राथा सामाष्य- 
मल्पाण खाते में प्रतुभाजित कर दिपा जाता है । अधिनियम मे उत तमाम कार्यों 
का वरांग किया गया है जिए पर श्रत्येक खाते मे से रपया व्यय किया जा सकता 
है। शुग सर १६४७ रो खाणों से जाने वाले कोयले तथा भारी कोयले पर ३७ पैसे 
प्रति टन के हिसाव से एक उपकर लगाया गया था। जनवरी १६६१ से इस 
उपकर की दर ५० पंसे प्रति टन अ्रथवा ४६-२१ पंसे श्रति मीट्रिक टक्न कर दी गई 
है, जो दर इस समय भी है | सद्‌ १६५६-५७ तक यह उपकर ७ २के अनुपात 
से “सामान्य खाते” तथा “आवास खाते” में विभाजित होता रहा था। 
सब १६५६-५७ में झ्रावास पर भ्रधिक जोर देते के लिये अनुपात को ६. ३१ में 
बदल दिया गया प्लौर यह अनुपात ३१ मार्च १६६१ तक जारी रहा। सन्‌ १६६१- 
६२ से ग्रह ५०. ४० है। इस निधि का प्रश्चाप्तन केल्द्रीय सरकार एक सलाहकार 
समिति के परामझश से करती है जिससे सरकार व कोयला खानो के मालिक तथा 
श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्थो की संख्या बरावर होती है। सभी 
# सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त छिये जाते है, जिनमे एक महिला भी होती 
५ है। एक “कोयला खान श्रश्तिक आवास बोड्ड” पहले से ही स्थापित किया जा चका 
है । अधिनियम के अनुसार एक “कोयला खान श्रम्र-कल्पाएण कमिइनर” की भी 
वियुकित हुई है जिसकी सहायता के लिये एक मुख्य कल्याण प्धिकारो, तीन ध्रम- 
कृढ्याण तिरीक्षक तथा एक महिला कल्याण अभ्रधिकारी रखे गये है। कोयले की 
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खानों वे श्रमिकों के लिये जो कान बने हैं, उन्हें त्रिज्ञापित करने के विय विहार, 
बगाल तथा मध्य प्रदेश मे पाच प्रचार अधिकारी नियुक्त किये गय है । 

सन्‌ १६५०-५१ मे “कोयला खानो के कल्याण निधि नियमों” में तीन / 
विज्लेप सशोधन क्ये गये । वे निम्नलिखित विषयों पर थे--(१) वड़े कोयला क्षेत्रो 
की "कोयला क्षेत्र उपसभाश्नो' के सविधान बनोना, (२) खानो से रेल के अतिरिक्त 
किसी और साधन से भेजे जाने वाले कोयले तथा भारी कोयल पर भी उपकर 
लगाना तथा (३) जो खाने अपने क्मंचारियो वे लिए एवं निश्चित स्तर के 
विक्त्मिलय चलाती हैं उन्हे सहायता देना । 


सन्‌ १६६५-६६ में “कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि” कुल आय का 
अनुमान ३६० लाख रुपया तया व्यय का प्रनुमान ४७२ लाख रुपया था । निधि 
के भ्रावास सम्बन्धी कार्य पहले ही बताये जा चुके है। [देखिये पृष्ठ २३-६४) । 
जहाँ तक सामान्य-कल्याण का प्रश्न है, व्यय का एक बडा भाग स्वास्थ्य सुविधाग्रो 
तथा चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल व इलाज के साधना पर लगाया जाता है। इस 
समय वहाँ ८ क्षेत्रीय हेस्पताल हैं जिनमे स दो-दा भरिया भ्रौर हजारीबाग की 
कोयला खानो में है और एक-एक रातीगज, पच घाटी, विध्यप्रदेश तथा कोरिया 
की कोयला खानो मे कुरासिया स्थान पर है । मूली मे भी एक क्षेत्रीय हस्पताल 
घनाया जा रहा है । भूली और युगमा में दो चिक्त्सालम भी है पभौर तीसरा 
बिवित्सालय भारा (रानीगज) मर खोला जा रहा है। दो केन्द्रीय हस्पताल भी 
हैं जिनमें से एक घनवाद में है और एक झ्लासनसोल म है। सरसोल झौर कटरा 
में दो क्षय-चिक्त्सालय भी खोले गये है | बुछ सेनिटोरियगों में खानों मे काम 
करने वालो के स्िये पलग सुरक्षित कर दिये गव हैं। भूलों मे एक स्वास्थ्य लाभ 
(९०४५४४९६८०१) गृह भी दनाया गया है भौर भौर दो ऐसे गृह भौर ल्ोले जा 
रहे हैं । क्षेत्रीय हस्पदालो मं तथा भ्रासवसोल, भरिया तथा हजारीबाग में जानो 
के स्वास्थ्य घोई के द्वारा परिवार हित, मातृत्व-हित तथा शिशु कल्याण की 
सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अन्य उल्लखनीय कार्यों मे से मुल्य ये हैं-- 
आसनसोल तथा घनवाद के रक्त वेक, मलेरिया के विरुद्ध प्रचुर भात्रा में होने 
वाले कार्य, वी० सी० जी० झान्दोलन, भ्रनक मातृत्व-हित व वाल-वल्याण केन्द्र, 
अनेक चल श्रौपधालय तथा चन्दक्कुइयाँ मे सक्रामक हस्पताल, परिवार नियौजन 
केन्द्र, कोड और कैस्सर वे मरीजो के इलाज वी व्यवस्था, स्वास्थ्य उन्नत्ति केन्द्र 
आदि | ३० पजग वाला एक और हस्पताल नसरई मै खोला गया है। १७ आवुर्वेद्कि 
झपधालय भी खोले गये हैं । खानो के मालिकोी को इनमे सुधार करने के लिए है 
अनुदान दिये गये हैं । खानो कै ग्रपग क्मेचारियो के लिए क्त्रिम व्रग देने की 75 

भी व्यवस्था की गई है | चश्मे और नकली दाँत भी ब्थि जाते हैं। इस वात का 
निर्णय भी अभो हाल में ही क्या गया है दि कोयला खानों के एम तमाम 
कर्मचारियों को जिनका मूल वेतन ३०० झपये प्रति मास से कम है सिछुत्क 
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किस्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। अनेक स्वास्थ्य सुधार केन्द्र भी चालू किये 
ग्ये है। 
ह. कोयला क्षेत्रों मे काफी सख्या में बहुद्देशीय कल्याण केन्द्र भी है जिनमें 
शिक्षा, मनोरजन तथा अन्य सुविधाए दी गई है ) रेडियो का भी प्रवन्ध है तथा 
चल सिनेमाओ्रो हरा चलचिन्र दिखाये जाते है | पुस्तकालयों वी भी व्यवध्या है। 
वयस्क शिक्षा के लिये भी कदम उठागे नये हैं और निधि द्वारा वग्स्क शिक्षा के 
६२ केन्द्र चलाये जा रहे है। प्रत्येक केस्द्र मे एक कैन्‍्टीन भी है। महिलामो के 
लिये ६० विशेष केन्द्र है जिनमे कताई, कढाई, गृह-प्रधंव्यवस्था आदि की शिक्षा 
दी जाती है ) निधि द्वारा कोयला क्षेत्रो भें सहकारिताओ्रों का सगठन किया गया 
है । मार्च १६६६ के घनत तक, पिभिन्‍न कोयला क्षेत्रों में ५०० सहकारी समितियाँ 
सगठित की गई थी । खान कर्मचारियों की ६१ श्रस्थाएँ भी है जिनमें से प्रत्येक में 
एक महिला कल्थास-केन्द, बाल-शिक्षा केस, एक क्यहक शिक्षा केन्द्र तशा एक बाल 
उद्यान की व्यवस्था है । नर्मचारियों के बालकों को छात्रवृत्ति देगे की एक योजना 
भी क्षागु कर दो भाई है ।। प्रत्येक वर्ष निधि मे से १५ दिन की भारत दर्शन यात्रा 
को भी व्यवस्था होती है। खातों के श्रमिकों के पुत्र और पुत्रियों के लिए सामान्‍्य- 
शिक्षा हेतु २०२ रु० प्रति माह की ७४ छात्र-वृत्तियाँ तथा तकनीकी शिक्षा के लिग्रे 
३० रपये प्रति माह की २२ छाव-वृत्तियाँ प्रदान की जाती है । बिहार में राजगीर 
रुथान पर खान भ्रमिकों के लिए एक अवकाश गृह भो खोला गया है। श्रमिकों के 
स्कूली वालकों के लिये दो छात्रावास भी बनाम्े गये है--एक पश्चिमी बगाल में 
तथा दूसरा मब्यत्रदेश में । 
अन्य योजनाएँ जिनके लिये इस निधि से धन दिया गया है निम्नलिखित 
है --आव।स, चल सिनेमा, जल-वितरण व्यवस्था मे उच्चति, दुर्घटना से श्रमिको 
की मृत्यु पर विधवा को २ वर्ष तक १० र० प्रति माह तथ/ बच्चों को, जो स्कूल 
जाते है, ३ वर्ष तक पाच रुपये प्रति साहू आधथिक सहायता, धनबाद मे ऊुष्ड 
रोगियों के लिये एक वस्ती की योजना तथा असमर्थ खान श्रप्तिकों की सहायता 
करने व उन्हें किसी ग्रन्य कार्य में प्रशिक्षित करने के लिय्रे धनवाद हस्पताल मे 
एक पुनर्वास कैन्द्र स्पापिद करने की योजना । कोयला खानो के ऊपर धरातल के 
स्तानमृहों के लिए तथा खानो के जिशु-शहों के लिए नियम बनाये गये और लागू 
किये मये । राद १६६६ मे ऊपरी धरातल के स्नानगृहों की सुविधाएँ अदान करने 
बाली कोयला खानो की संख्या २८४ थी। इसी प्रकार ४४० कोयला खानो में 
तथा ३५३ अन्य खानो में घिश्षु-उहों को व्यवस्था थी । गोरखपुर श्रम-सग्रठन द्वारा 
कोयला खानो से जो श्रमिक भरती होते है उनके कल्याख-कार्यो के लिये ३ कल्याण 
अ्रधिकारियों की नियुक्तित की गई है । कोयला खान प्रॉवीडेण्ट फण्ड तथा बोनस 
योजना और ख़ानों से मातुत्व-हित लाभ का श़ामाजिक सुरक्षा के अध्याय में उल्लेख 
किया गया है। 


रे३५ अ्षम समस्‍यायें एव समाज कल्याण 


अश्रक की खानो मे श्रम-कल्याण कार्य १६४६ का अज्ञरक खान श्रम- 
कल्पमाण निधि अधिनियम 


सरकार ने १६४६ मे झञ्क खान श्रम-कल्याण भधिनियम भी का 

किया । इस ग्रधिनियम के अन्तर्गत एक निधि की स्थापना की गई है, जिस 
निधि में धन मूल्य श्नुसार, एक झाणत-निर्यात कर लगाकर सचित क्या गया 
है ! यह कर उस तमाम अभ्रक पर, जी भारत से निर्यात होता है, लगाया गया 
है। इस कर की दर ६३६ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती | वर्तमान दर मूल्य 
अनुसार २६% है । इस निधि का उपयोग अश्वक खानो में काम करने वाले श्रमिको 
के कल्पाण हेतु होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार न सलाहकार 
समितियाँ बनाई है जिनमे थ्र एक विहार के लिए, एक अआन्‍्त्र के लिय तथा एक 
राजस्थान के लिये है । कोयला खानो का कल्यारा कॉमिश्वर ही अ्श्चक खायो का 
ऋल्याए कमिदनर बना दिया गया है। निधि के १६६५-६६ के वजठ मे ३३ लाख 
रुपये के व्यथ की व्यवस्था थी । निधि की आय का अभुमान ३० लिख स्पये था । 
बल्याण कार्यों से सम्बन्धित श्रम्तोकों को निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध है। 
चिवित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के अन्‍्तगंत १०० पलगो वाला एक केन्द्रीय हस्पवाल 
कर्मा (बिहार) मे है। १५ पलगो वाला एक हस्पताल टीसरी (विहार) में प्रथा 
१४ पलगों वाला एक हस्पताल कालीषेदू (आस्क्) में है। गगापुर (राजस्थान) मे 
३० ५लगो वाला एक हस्पताल तथा केन्द्रीय हस्पताल कर्मा (विहार) के साथ 
४० पलगो वाला एक दी० बी० ह्स्पताल भी बन चुके है। श्रश्रक खानो के 
श्रमिको के लिगे चैलीर के दी० बी० हस्पताल तथा रांची के टी ० बी० सैनिटोरियम 
में भी पलग सुरक्षित किये गये है । ग्रश्रक खान के जो श्रमिक-क्षय रोग से पीडित 
हैं तथा इलाज करा रहे हैं उनके ग्राश्चिती के लिए ५० २० प्रति माह का निर्वाह 
भत्ता प्रदान किया जाता है। इनके अतिरिक्त १३ श्रचल-चिक्त्सालय है-- 
(३ झान्ध्र मे, ५ विहार मे तथा ५ राजस्थान मे), ७ चल-चिकित्सालय हैं (१ आन््र 
में, ३ विहार में तथा ३ राजस्थाव मे) , १७ मातृत्व हित तथा शिक्षु-कल्याण 
केन्द्र है, (४ आास्ध्र मे, ५ बिहार में तथा ८ राजस्थान में) तथा २१ आयुर्वेदिक 
चिकित्सालय है (२ आन्भ्र भे, ७ बिहार मे श्ञोर १२ राजस्थान मे) | प्रत्येक वर्ष 
अश्षक खानो मे मलेरिया उन्मूलन का्यकाहियाँ भी की जाटी है। शिक्षा सम्बन्धी 
सुविधाओं थे अलतर्णस ८ चदुउदेबतिय उस्यफ्ये सिथि छाए दिहाश मे चलाई जा) 
रही हैं। प्रत्यक मे एक वयस्क शिक्षा केन्द्र तथा एक महिला कल्याण केन्द्र है। 
इनमे मनोरजन की तथा शिक्षा की सुविधायें प्रदान की जाती है। सिलाई, . 
कढ़ाई, बुनाई झादि कक्षाओं का भी प्रबन्ध है। २ महिला केन्द्र आन्‍्ध्र में तथा हे 
७ राजस्थान में चालू है। राजस्थान में २४ वयस्क शिक्षा केन्द्र हैं, ८ सामुदायिक 
केन्द्र है (१ आन्ध्र मे, तथा ७ विहार मे) , १४ प्रारम्भिक और प्राइमरी स्कूल 
हैं (६ आन्ध्र में ६ बिहार मे तथा २ राजस्थात मे) » # मिडिल और हाई स्कूल 
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है (१ आन्च्र में, २ बिहार में, तथा २ राजस्थान मे) ! अश्लक खानो के श्रप्तिको 
के बच्चो के लिग्रे उच्च शिक्षा हेतु छात्र वृत्तियाँ भी प्रदान की जाती हू । आन्ध्र 
मे स्वृल के बच्चों को कितावे, दूध, दोपहर का खाना, स्लेटें, कपडे, बस्ते प्रादि 
भी मुफ्त प्रवान किये जाते है। मनोरंजन सुविधाम्रों के प्रन्तर्गत प्रश्रक-खान 
श्रमिकों के लिए ४ खलते-फिरते सिनेमा हैं (३ बिहार मे तथा १ राजस्थान मे) ॥ 
यहू विभिन्‍न भ्रश्नक णानो मे मुपत सिनेमा दिखाते' है। खानों मे मतोरजन क्लब 
तथा रेडियो भी है । उपभोग बी वस्तुओं के लिए एक चल दुकान भी है जिसमे 
सस्ते दाम्नो पर वस्तुएण मिल जाती है। अहातों मे साभ-सब्जी उगाने के लिये 
बीज भी बांटे जाते है ! पीते के पानी की व्यवस्था के लिए निधि द्वारा ५५ कुएँ 
बिहार में तथा ५ ग्रान्श्र में बनाये गये है श्र २ कुएँ विहार में बन रहे है । 
अभ्रक खान गालिको को ग्रनुमोदित योजना के आधार पर क़ुग्नों का निर्माण 
करने पर उपदान (लागत का ७१५ प्रतिशत) विया जाता है । इसके पन्तगत हे कुएं 
बिहार मे तथा ५ प्रान्ध में बयाये गये हैं । उन क्षेत्रों मे जहाँ पानी का भभात्र है 
वहाँ ट्रवों द्वारा पानी पहुँचाया जाता है ) दुघेटना से श्रमिक की मृत्यु पर उसकी 
विधवा एवं बच्चों को वित्तीय सहायता उसी प्रकार दी जाती है जैसे कोयला 
शखातो के श्रामिकी को दी जाती है। 


कोलार की सोने की खानों में और श्रत्य खातों में कल्याण काये 


मैसूर मे कोलार की सोना खानों मे कई वर्षों से कल्याश-कार्य एक 
सगठित स्तर पर हो रहा हैं| इसके ग्रन्त्गंत नि शुटक व्यापक स्वास्थ्य सेवायें, मुफ्त 
मातृत्व-हित गृह, झनाज, शिक्षा व मनोरजन की युविधाये भ्ादि की व्यवस्था है, 
जिनके लिये उपदात भी भ्रदान किया जाता है। सथ युविधाओं से युक्त एक 
हस्पताल, २ चिकित्सालय ; ८ ग्राइमरी व मिडिले स्कूल, एक हाई स्कूल, २० 
मनोरणत के क्लब जिममें रेडियो, वाचनालय व पृस्तकालय आदि है, तीत कैस्टीन, 
चार महृत्व-ह्त ग्रह, ठीन शिशु-8ह प्रथा ४ सहवगरी भण्डारों की व्यवस्था है। 
कल्याए कार्यो को संगठित करने के लिए केन्द्रीय कल्याण सभिधि भी बना दी गई 
है । हत्ती सोना लानो में सब सुविधाश्रो से युक्त एक हस्पताल, एक कोप्टीन, एक 
श्रनाज भण्डार, एक सहकारी सब्जार तया साय सज्जियों के लिये एक्ष दुकान की 
श्यवस्था की गई है | शिशु-एह, मनोरजन की सुविधाये, कमरे के भीतर व मैदान के 
सेल, मुफ्त सिनेमा झ्रादि को सुविधायें भी है। मेगतीज की ७६ खातों में श्रम 
ब्यूरो द्वारा १६५७ मे एक जाँच की गई थी। इससे पता चलता है कि चिकित्सा 
2की सुविधायें तो सभी मेंगनीज खातों में श्रदात की जा रही है, परस्तु मनोरजन, 
छक्षा व यातायात की सुविधायें केवल कुछ खानो में ही पाई जातो है। अ्रधिक- 
प्र खानो मै विश्वाभ स्थल मी पाये जाते है । सरकार ने अब कोयला और गअम्रक 
खानो वी भाँति एक मेंगवीज श्रमिक कल्यारा निधि स्थापित करने में लिये विधान 
बनाने का तिर्शय कद लिया है। परन्तु अभी इस विधान को उप्त समय तक के 


३४० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


लिये स्थगित कर दिया है जब तक कि मंगनीज वा ग्ायात बढ़ बही जाता और 
उसके मूल्यों मे स्थिरता नही आ जाती । कच्चे लोहे वी ३६ खानो में भी एक 
जाँच वी गई थी। इससे पत्ता चलता है कि केवल ४ खानो में हस्पताल 
चिकित्सालय हैं । ११ खादो में मनोरजन को सुविधायें, १० में शिक्षा की सुविधायें, 
५ में कन्‍्टीने, ११ में शिशुगह तथा २३ में विश्वाम स्थल पाये जाते है। ठेके के 
श्रमिकों के लिये कल्याण सुविधायें वहुत कम हैं । 

१६५६ में एक कार्यदल ने कच्चे लोहे को खानों में श्रमिकों की असन्तोष- 
जनक दिशा की ओर सकेत क्या था और उनके लिये भी एक कल्याण विधि 
स्थापित करने की सिफारिश की यी। खातो पर त्रिदलीय श्रौद्योगिक' समिति ने 
भी १६६१ शे इस टिफारिश का अनुमोदत किया। प्रिणामस्वरूप १६६१ में 
कछ्चा लोहा खान श्रम-कल्याण उपकर अधिनियम पारित किया गया (76000 076 
65 7.8000 ए/लधि८ ९०६५ 8०६ ० 96) । इस अधिनियम के अन्तर्गत 
किसी भी खान में उत्पादित कच्चे लोहे पर एक उपकर लगाया गया है और इस 
उपक्र की राजि से कच्चा लोहा खान उद्योग में लगरे हुए श्रमिकों के कल्याण के 
लिये धन व्यय किया जायेगा । उपकर की अधिकतम दर ९० पैसे प्रति मैट्रिक टन 
निर्धारित की गई है | वतमान दर २४५ पैसे प्रति मैट्रिक टन है। सव्‌ १६६५-६६ में 
निधि की आय और व्यय का अनुमान त्रमश ४५८ लाख रुपये म्लोर २० ०६ लाख 
रूपये था । अधिनियम में सलाहकार समितियों, निरीक्षको, कल्याण प्रशासको तथा 
अन्य भ्रधिकारियों की नियुक्ति की भी व्यवस्या है। 

१६५६ के खान शिश्लुगरृह नियमो के अनुसार जो शिशुश्ह बनाये गये है, 
उनकी सहूया १६६६ में कोयले की खानों में ४४० और भ्रन्य खानों मे ३५३ थी। 
खानो में १६५५ के श्वान नियमो के अन्तर्गत पीने के प्रानी का प्रबन्ध, प्रारम्भिक 
चिक्त्सि। सहायता, जौचालय, विश्वाम गृह, भादि को ध्यवस्था भी की गई है। 
दंडी वडी खातों में कैन्‍्टीनें भी खोली गई हैं और कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति 
भी की गई है। सद्‌ १६१५६ की ख़निक बूद समिति (ध0९05 8000 एणय- 
(०८) सिफारिशो के फलस्वरूप, एक खान श्रमिक को प्रतिवर्ध दो जोडे जूते प्रदात 
क्यि जाते है। 
मालिको द्वारा किए गए कल्याण कार्यो का आलोचनात्मक मूल्याकन 

यह देखा गया है कि अ्रव तक मालिको द्वारा क्रिये गए कल्याण कार्य 
अनमने मन मे तथा अहत्तान की भावना से किये गये हैं ! उनके पीछे सेवा की 
सच्ची भावना का अभाव ही रहा है श्र जो कुछ भी कल्याख्-कार्य उन्होने किये _ 
हैं वे भ्ररुचि से किये गये हैं । मालिकों द्वारा क्ये गये कल्याण-कार्यों को झधिकाश हर 
श्रमिक सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। यह झक्रा की गईं है कि यदि श्रमिक सचेत 
नही रहेगे तो जो भी कल्याण-कार्य हो रहा है उसके बदले उनकी मजदूरी कुछ 
अश तक कम हो जायगी । श्रमिक यह भी अनुभव करते हैं कि मालिक अधिकतर 
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कल्याण कार्यों का उपयोग श्रमिक संघों के प्रभाव को कम करने के लिये तथा 
श्रमिकों को उनसे दूर रखने के लिये करते है तथा ऐसे श्रमिकों के विरुद्ध जो सधो 
५ के सदस्य होते है, भेदभाव की नीति वरतते हैं। जो कल्याण-कार्य ऐसी बदले की 
* झवना से किये जाते है उनके अन्ततः अवदय ही बुरे परिणाम निकलते है। श्रम 
अनुसन्धान सम्तिति ते डॉ० बी० आर० सेठ के इस सम्बन्ध मे विचार उद्धृत किये 
है । उनके शब्दों में, “भारत मे उद्योगपतियों की एक बडी सख्या झब भी कल्याण- 
कार्यों को एक बुद्धिमत्तापूर्णो विवश (शीडठ |एवछफाध्य) न सम्रभकर निरर्थक 
दापित्व (7८४-780009] समभती है ।? वी० शिवाराव ने भी ब्रिटिश ट्रेड 
य्रूनियन काँग्रेस के एक प्रतिनिधि मण्डल के विचार उद्धृत किये गये है, जो १६२७ 
में भारत श्राया था*, कि “जो वल्याए कार्प इस समय भारत में चल रहा है वह 
केवज एक भ्रम तथा जाल (020आ०॥ 2४04 ६ $72०) है तथा वल्याण योजनाओं 
ते श्रम सधो के निर्माण को प्रसमभव कर दिया है ।” श्रम अ्रतुसत्धान समिति ते भी 
यह कहा है कि मालिको कौ एक घडी सख्या कल्याण कार्य की ओर उदासीत व 
प्रभुत्सुक दृष्टिकोश रखती है प्रौर मालिक यह तर्क रखते है कि विश्वाम्त स्थलों की 
व्यवस्था इसलिये तही है, क्योकि कारखाने का सम्पूरों क्षेत्र ही श्रमिकों का है ; 
शौचालपों का प्रबन्ध इस कारण नही किया गया है कपरोकि धमिक जगल में शौच 
जाना भ्रधिक एसन्‍्द करते है गौर क्योकि कैम्टोनों व खेलों को सुविधाओं का श्रमिक 
उपयोग नहीं करते इसलिए इनकी कोई पग्रावश्यकता नही है। दशालिये सप्रिति ने 
यह बिचार अप्रदत किया है कि, “यह स्पष्ट है कि जब तक कल्याण कार्यों के बारे 
में मालिकों के निश्चित उत्त रदायित्वो को कातूुन द्वारा स्पष्ट नहीं किया जायगा, 
तय तथा इस प्रकार के मालिक उस मार्ग का झनुसरण वही करेंगे जिन पर उन्तके 
प्रगतिशील और दूरदर्शी भाई पल रहे हैं ।” किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ 
जागरूक मालिको ने कुछ वहुत प्रच्छे कल्थाण कार्यों की ध्यवस्था भी की है। इसलिये 
इस शका का प्रमाशित होता या न होना विशिष्ट मालिको व परिस्थितियो पर 
निर्भर करता है। भ्नेक मालिको ने यह स्वीकार कर लिया है कि कल्पारा कार्य 
स्‍्वय उनके ही लाभ के लिये है। यदि कुछ मालिको को कल्यारा कार्य लाभदायक 
प्रतीत होता है तो यह कोई कारण नही है कि श्रमिक, कल्याण कार्यो के चालू होने 
पर, झ्षका प्रकट करें भ्रथवा आपत्ति करें, विशेषकर जबकि यह योजना दोनों पक्षों 
के लिये लाभप्रद है। यह बात भी ध्यात्र देते योग्य है कि कल्याण कार्यों के 
प्रशासन मे समस्त अधिकार मालिकों के ही हाथ में सही होने चाहियें अपितु कर्म- 
चारियो का भी पर्याप्त रूप मे पतितिधित्व होना चाहिये [ 
समाज सेवा सस्थाओं द्वारा कल्याण कार्यो 

अनेक सभाज सेवा सस्थाये भी कल्यारा कार्य के क्षेत्र मे उपयोगी कार्य 

कर रही है । वे मालिकों और श्रमिकों दोतो को इस क्षेत्र में सहायता करती है 


प्र, 26890 [का ०5797/7॥8 (70077/#९९ 067074- 2386 349, 
8, 8, 50४३ 7२४० : 96 ॥0ठ0586] ए:ल 79 [993, 0386 226, 
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और स्वय भी स्व॒तन्त्र रूप से कार्य करती हैं। ऐसी सस्थाओ के उदाहरण निम्न- 
लिखित है --वम्बई समाज सेवा लीग जो “सरवेन्ट्स प्राफ इण्डिया सोसाइटी” 
($67९थ॥5 ०६ ॥70॥॥ 50060)) द्वारा प्रारम्भ की गई थी, तथा मद्रास व अप 
की भप्रन्य इसी प्रकार की और लीगे, सेवासदन समितियाँ, वम्बई प्रैसीडेन्सी महि 
परिषद्‌, मादृत्व हिंत व बाल कल्याण परिषद्‌, “वाई० एम० सी० ए०, दलित वर्ग 
संघ, मिशन समिति तथा अन्य कई प्रचारक समितियाँ, ग्रादि। सव्‌ १६१८ में 
बम्बई समाज सेवा लीग दो जागरूक मिल मालिको को इस बात के लिये प्रेरित 
करने मे सफल हो गई थी कि मिल के कर्मचारियों के लाभाथ्थ जो दो कमंघारी 
सस्थान चालू थ उनका प्रबन्ध और सगठन इस लीग को ही सौंप दिया जाये। 
इस बम्बई समाज सेवा लीग ने, जिससे स्वर्गीय एन० एम० जोशी का सम्बन्ध था, 
कई कार्यों को चलाया | उदाहरणायं--रात्रि पाठ्शालाम्रों द्वारा जनता में शिक्षा 
का प्रचार, झ्नेक पुस्तकालय तथा मैजिक लालटेन की सहायता से व्याख्यान, 
डको के लिये स्काउटिंग जन स्वास्थ्य की वृद्धि, श्रम-वर्ग के लियेखेल तथा 
सनोरणन, श्रमिकों वा दुर्घटनाओ के समय क्षतिपूर्ति दिलाना, सहकारी आन्दोलन 
को विस्तृत करना, आदि। वम्वई व पूना की सेवासदन समितियों ने महिलाओ 
व बालकों वे लिये सामाजिक शैक्षिक तथा चिकित्सा सम्उस्धी कार्य बियेह। 
साथ ही समाज सेदको वो प्रशिक्षण भी दिया गया है | दगाल के 'महिला सस्वान' 
(१४०॥)९॥ 8 05&0(९) ने गाँवों म जाकर शिक्षा तथा जन-स्वाघ्थ्य के क्ाय का 
चलाने के लिये 'महिला समितियाँ” स्थापित की है। इन दभी सस्थाओं के 
बल्याण कार्यों का वास्तविक महत्व इस वात में है कि इनसे कार्य करने तथा 
रहने की परिस्थितियों के उच्च स्तर स्थाषित हो जाते हैं, जो प्रचलित होन के 
पश्चात्‌ अन्त में काजून द्वारा निर्धारित न्यूवतम स्तर को भी ऊँचा उठाने में सहायक 
होते है। 
तगरपालिकाश्रों द्वारा श्रम-कल्याण कार्य 
बुछ नगरपालिकाम्रो द्वारा कर्मचारियों के कल्याण हेतु विशेष कदम 
उठाये गये है । कानपुर, मद्रास तथा कलकत्ता निगम तथा प्रजमेर नगरपालिका 
सहकारी साख समित्तियाँ चलांदी है। बम्बई निगम ने एक विश्येष कल्याण विभाग 
के निरीक्षण में कल्याण कार्यों का एक जाल सा फैला रखा है। उसके ग्रन्तर्गत 
१५ कल्याण केन्द्र है जो साघारशत मिल कर्मचारियों के चालो' भे स्थित है। 
“इनमे कर्मचारियों के लिये कमरे कहे भीतर एवं मैदान के सेल, शिक्षा सुविधाये, 
चलदित्र प्रदर्शन आदि की व्यवस्था है। एक नरसंरी पाठशाला तथा एक मातृल- 
हित कैन्द्र भी चलाये जा रहे है। प्रत्येक क्षेत्र मे सहकारी समित्वियां स्थापित कर -.. 
दी गई हैं। भद्रास निगम श्रम क्षनों मे वयस्क शिक्षा के लिए अनेक रात्रि पाठ- 
शालापें चलाता है। श्रमिको के बालकों कै लिए एक शिशुग्रह भी है और निगम 
बी वार्यंशाला में एक केन्टीन भी बालू है । शिशुगृहों का प्रवन्ध योग्य नर्स तथा 
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दो मट्ठिला सेविकाश्रो के हाथो में है। बालको के लिये खेल के मैदाग, पालनों व 
खिलावो, स्वानगृहों आदि का भी प्रबन्ध है । बच्चो को विना मुल्य भोजन व दूध 
दिया जाता है तथा एक नर्सरी कक्षा का भी प्रबन्ध है। निभरम की पराठशालापधों 

>सें पढने बाले निर्धत बालकों को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है । कलकत्ता 
निगम भी सत्रि पाठक्ालाये चलाता है ! अभी हाब ही मे दिल्ली में वयस्क शिक्षा 
की सुविधायें प्रारम्भ को गई है। लगभग सारी नंगरपालिकाग्रों मौर निगमों भे 
प्रॉबिडेप्ड फण्ड गौजना लागू है। कानपुर, झ्जगेर, नागपुर, मद्रास, कलकत्ता, 
लखनऊ वथा अहमदाबाद नगरपालिकाशों और नियमोओ साधारणखत. उन व्यवितयों 
के लिये जो प्रोंविडेण्ट फण्ड योजना के सदस्य होने की छातें पूरी तही करते, अवकाश 
प्राष्ति घन देने की व्यवस्था भी है । 


श्रमिक सघों हारा श्रम-कल्याण कार्य 


अमिक राघों द्वारा किये गये कल्याण कार्यों को देखते हुए स्पष्ट ज्ञात हो 
जाता है कि श्रमिक सो के काय॑ व क्षेत्र के सीमित होते के क्रारण उनके 
कल्याए कार्यो में झ्गेवा रुवावर्ट पड़ती है। यह सभक्का जाता है कि श्रमिक सघ 
केवल मालिकों से जाभ लेते के साधन मात्र हैं तथा परस्पर सहायता से हो सकते 
चाले लाभप्रद कार्यो को उपेक्षित कर सकते है। श्रहमदाबाद सूती कपड़ा मिल 
मजदूर परिषद, कातपुर की मजदूर सभा तथा इन्दौर को मिल मजदूर यूनियन' 
जैसे केवल कुछ ही श्रमिक सघो ने श्रम-हल्याणु कार्यो के लिये कदम उठाये है । 
अहमदावाइ की यूती कपडा मिल मजदूर परिषद्‌ (जिसे “मसथूर महाजत' 
कहते है, कल्थाण कार्यो पर श्रपणी झाय का ६० प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक व्यय 
करती है। यह राशि लगभग चालीस हजार रुपये तक द्वोती है। इस कल्याण 
कार्य के प्रस्तगेत वीव पिच की तथा तीन राध्ि की पाठझालाये, श्रमिक बे की 
लडकियो के लिये एक प्रावाप्त युक्त बोडिग हाऊस, लडको के लिये दो श्रष्ययत 
कक्ष, ६६ वाचनालय व पुस्तकालय, २७ शारीरिक शिक्षा व समाज केन्द्र, (४ 
व्यायामशालाये भ्रादि बने हुये है| छात्रवृत्तियाँ भो प्रदान की जाती है तथा दर्जी 
के काम भे व्यावसायिक अ्रश्चिक्षण देने की भी योजना है। इस उद्देश्य के लिये 
लगभग २५ विशेष निरीक्षको तथा कुछ महिला कर्मचारियों की तियुक्तित की गई 
है। ये निरीक्षक प्रतिदिन श्रमिकों के सम्पर्क भे आते है तथा उनके रहने के क्षेत्रों में 
जाकर उनकी कठिताइयो को घुलकाने मे सहायता करते है श्रौर श्रमिको के गन्त, 
शक्ति और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के हेतु उनके जीवन के बहुउद्देशीय 
पहुलुओ पर ध्यान देते है । १६५५४ से बाल केन्द्र भी सग्रठ्ित किये गये है. जिनकी 
” संख्या ३५ है | यह परिषद्‌ विभिन्न बस्तियो भे पाँच चिक्रित्सालय चलाठी है जिनमे 
एक एलोपैथिक, एक होम्योपथिक व तीन झआागुर्वेदिक है | साथ ही एक्र मातृत्वहित- 
शह भी है। परिपर्‌ द्वारा एक कर्मचारी सहकारी बंक भी चालू किया गया है। 
इस बैक से ३७ ग्रावास समितियाँ और ३१ साख समितिया सम्बद्ध (379॥28) 
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हैं। अपने सदस्यों को परिषद्‌ कानूनी सहायता भी देती है तथा उनकी और 
से विवादों का मालिवी से फैसला कराने के लिये कार्य करती है । मसघवाद तथा 
नागरिकता मे श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करती है । 'मजूर सदेश” 
नाम की सप्ताह में दो वार एक पत्रिका मी छापती है । ग 

कानपुर दी “मजदूर सभा” एक वाचनालय, एक पुस्तवालय तथा एक 
चिकित्सालय श्रमिको के लिये चलावी है | कुछ रेलवे कमचा री सघो वे सहकारी 
समितिया तथा अनेक प्रकार की निधिया विद्येप लाभो के लिये स्थापित की है, 
उदाहरणाथं-- कानुनी सहायता, भृत्यु तथा अवकाश के समय सहायता, बेरोजगारी 
व बीमारी लाभ तथा जीवन बीमा आदि । उत्तर-प्रदेश मे भारतीय श्रम संग्रम ने 
लगभग ४८ केन्द्र खोले है जिनमे अनेक प्रकार के कल्याण कार्य घाबू है। यह भी 
मालुम हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय श्ररिक सघ कांग्रेस की असम शाखा ने एक 
समाज कल्याण सस्थान सरकारी सहायता से प्रारम्भ किया है जहाँ प्रत्यक चाय 
बागाव के बुछ श्रमिकों को सामाजिक व कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित करते वी 
च्यवस्था है। इन्दौर के मिल मजदूर श्रम सघ ने एक श्रम-कल्याश कन्द्र खोला है 
जो तीन विभागा म कार्य कर रहा है. वाल मन्दिर, कन्‍या मन्दिर तथा महिला 
मन्दिर । बाल मन्दिर में चार वर्ष से लेकर १० वर्ष की आयु तक के बालका को 
लिखना, पटना, गिनती आदि सिखाया जाता है तथा खेलो और शारीरिक शिक्षा 
पर भी ध्यान दिया जाता है। वालकों क॑ लिये खेल का मैदान भी है। नृत्य 
सगीत तथा सामाजिक उत्सव भी आयोजित किये जाते है। द या मन्दिर मे 
श्रभ्रिक वग के परिवारों की ऐसी लडकियों को, जिनकी झ्रायु १० से १६ वर्ष तक 
की होती है, प्रारम्भिक शिक्षा दी जातो है तथा सिलाई, बुवाई कताई झादि काय 
सिखाये जाते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान व बच्चो की देखभाल दा प्रशिक्षण भी दिया 
जाता है। महिला मन्दिर मे भी इसी प्रकार की शिक्षा महिला श्रमिकों को दो 
जाती है। इसके अतिरिक्त सघ एवं पुस्तकालय, एक वाचनालय तथा राजि 
क॒क्षाये भी चद्वाता है और मजदूर क्‍्लवो में कमरे के भीतर एवं मैदाव के सेलो 
की भी व्यवस्था की गई है । 

किन्तु साघारणत श्रमिक-संघो ने कल्याण कार्यो म॑ अधिक रुचि नही ली 
है। इन कार्यो म संवसे बडी बाघा यह है कि श्रम सघी के वाप्त धन और गोम्म 
नेतादो का अभाव है। इसमे कोई सन्देह नही क्लि यदि श्रमिक सघ कल्याप्र कार्यो 
को अपनाय तो वे अपनी स्थिति को विदेध रूप से दृढ़ कर सकगे । 

कल्याण कार्यो के कुछ विशेष पहलू 

कंस्टीने ((६॥(९८॥5) 

« अब हम अधिक विज्ञिष्ट रूप से अनेक छोटे-छोटे झीषको के अन्तर्गंच, अम- 
कल्याण के कुद महत्वपुर्सो पहलुओं का सक्षेप मे उल्लेख करेंगे। सबसे पहले यहा 
हम कैन्टीनों की व्यवस्था को लेते हैं। सारे ससार मे अब इस बात को मान लिपा 

है 
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गया है कि हर औद्योगिक सस्था का कोल्टीव एक झावश्यक अय है। ये श्रमिकों के 
स्वास्थ्य, कार्येक्षमता तथा उनके हित की दृष्टि से अत्यधिक लाभवायक होती हैं । 
._. एक भ्ौद्योगिक कैन्टीन के उहंइय हैं--श्रमिद्ों को अपूर्रा व असच्तुलित आहार के 
>स्थान पर सन्तुलित आहार उपलब्ध करना, सस्ता तथा स्वच्छ भोजन प्रदान करना 
और काथ करने के स्थान के निकट ही विश्लाम करने का अवसर देना, फंबेटरी में 
कई घण्टे काम करने के पश्चात उनके काम के स्थान से झ्राम-जाने की कठिनाइयों 
को दूर करना झौर इस प्रकार उनके समय की बचत करना, भोजन एवं खाद्य सामग्री 
प्राप्त करने में जो कठिनाइया होती हैं उनको दूर करना, ग्रादि । इसके झतिरिक्त 
कन्टीन दवारा एक ऐसा मिलन स्थात प्राप्त हो जाता है जिसगे कारखाने के हर 
विभाभ के श्रमिक परस्पर मिल सकते है, तथा जहां थ्रे न केवल खासा खाते है वरत्‌ 
चातचीत भी कर सकते हैं श्रौर विश्राम करके अपनी थकान दूर कर सकते है । इस 
प्रकार कैन्टीव का श्रमिकों के भ्रात्म-विद्वास तथा हौसले पर प्रधिक प्रभाव पडता 
है। “वौन्‍्टीनो की स्थापना की प्रोर ध्यान देना राज्य का विश्ेप कार्य माता जाना 
चाहिए श्र कैस्टीन का चलाता मालिकों द्वारा एक राष्ट्रीय निबेष समभना 
चाहिये । 
योरुप झौर प्रमरीका के देशों के श्रमिकों में कैन्टीन अत्यवित लोक प्रिय है 
तथा ये पोपण ब झाहार विद्या पर प्रयोग करने बाली प्रयोगशालाये मानी जाती 
६ । ये भ्रौद्योगिक कल्याण के एक साधन के रूप मे निरन्तर प्रगति कर रही है । 
ब्रिटेन में सनु १६३७ के फंव्टरी अधिनियम के प्रन्व्गंत मालिकों को भोजनालय 
के लिये स्थात देवा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वहाँ फैक्टरी निरीक्षकों को, 
अभी हाल ही भे, विशेष कारखातों में उचित तथा अच्छी कैल्टीमें बतबामे की 
आज्ञा देते के क्रघिकार दिये गये है। किन्तु मारत में श्रमिकों तथा मालिको ने 
कौन्‍्टीनो द्वारा की गई मूल्यवातु सेवाश्रो को नही पहचाना है। अधिकाश स्थानों 
मे कैन्दीने चालू नहींकी गई है वथा जहाँ है भी बे प्रधिकतर ठेकेदारों हारा 
चलाई जाती है, जो निजी चाय को दुकानों के समान भी अच्छी नही होती । 
ऐसी कैन्टीनो मे न तो सस्ता और अच्छा भोजन ही पिलता है भौर न ही उनका 
वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ, तथा झ्ाकर्षक होता है। ठेकेदार श्रमिकों के हित की 
अपैक्षा अपने लाभ की ग्रोर भ्रधिक ध्यान देते है ( परिणामस्वरूप दोपहर के भोजल 
को अमिक अपने साथ लामा अधिक उचित समझते हैं तथा कैन्टीनें अमिको मे 
लोकप्रिय नही हो पाई है। भ्रधिकाश धमिक इस बात से भी प्रनशिन्न है कि 
उचित तथा पोषक ग्राहार का उनके स्वास्थ्य पर क्‍या लाभप्रद प्रभाव पडता 
है । इसलिये ग्रौद्योगिक भस्थानों मैं अच्छी कैन्टीनें खोली जानी अ्रत्यन्त 
./“ झावश्यक है । 
एक केन्‍्टीन को सफलतापूर्वक चलाने के लिये कुछ विशेष बातें होती 
झ्रावश्यक है। कन्‍्टीन खुलो, साफ तथा स्वच्छ होनी चाहिये ओर फैक्टरी के 
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अन्दर होनी चाहिये । उसमे मित्रता का वातावरण पैदा करने के लिये पूरा प्रयत्न 
होना चाहिए, जिससे श्रमिक वास्तव में शान्ति व विश्राम का अनुभव कर से। 
कौन्टीन को लाभ के ग्राधार पर नहीं चलाना चाहिये कथा वहाँ बनने वाली 
बस्तुयें अच्छे प्रकार की होती चाहिये | मालिको को उसके लिये आधथिक सहायता 
देनी चाहिये जिससे कैस्टीन सस्ते मूल्य पर वस्तुये बेच सकें । कारखाने के 
प्रबन्धकर्तता भवन, मेज-कुरसियाँ तथा चीनी के बतंन थ्रादि भी बिना मूल्य के दे 
सकते है । कैन्टीन मैनेजर तथा अन्य कमंचारियो का वेतन कारखाने के सामान्य 
बेतत बिल में सम्मिलित किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि कुछ मालिको 
ने, जैसे - टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी, देहली कपडा मित्र, बम्वई में लीवर 
ब्रदर्स के तथा “भारतीय चाय वाजार विस्तार बोडे' ने श्रपने कमंचारियों के लिये 
बहुत भ्रच्छी कैन्टीनो को व्यवस्था की है। ग्रनुभव द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि 
जो कैन्‍्टीनें केवल लाभ अजित करने के लिये नहीं अपितु उचित मूल्यों पर 
स्वास्थ्यकर भोजन दने के लिय बनाई जाती हैं, थमिक उन अच्छी कैन्टीनों के 
उपधोग करने के विरोध म नही होते । इसलिए मालिकों की यह आपत्ति उचित 
नही है कि श्रमिकों म फैन्टीग प्रयोग व्रत की प्रवृत्ति अभी विकसित नही हो पाई 
है तथा व अपन अपन घरों स भोजन साथ लाना अधिक पसन्द करते है। यह भी 
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार न ओऔद्योगिक केन्टीनों के महत्व को पूर्णतत 
स्वीकार कर लिया है। १६४८ के कारखाना ग्रधिनियम तथा १६५२ के खान 
अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारो को यह अधिकार दिया गया है कि वे 
तमाम ऐसे कारखानो और खानो मे जहाँ २५० या इससे अधिक श्रमिक काम कर 
रहे हो, कैस्टीने स्थापित करने के नियम वना सकती है। इत नियमों में निम्न 
बाते होनी चाहिय--कैन्‍्टीने स्थापित करन की तिथि, निर्माण स्थान, मेभ कुर्भी 
तथा सामात का स्तर आदि, भोजन व उसके मूल्य, प्रवन्धकर्ता समिति वा 
सविधान तथा इस समिति मे श्रमिकों का प्रतिनिवित्व, आदि। राज्य सरवारों न 
इस सम्बन्ध में निथम बता दिय है तथा उन तमाम कारखानों और खानों मे 
जिनमे २५० या इससे श्धिक श्रम्रिक कार्य करते हो, कंन्टीनो की स्थापना 
अनिवार्य कर दी गई है। १६४१ के बायान श्रम अधिनियम के ग्रन्तर्गत भी 
मालिकों को उन सभी बागान में जहा १५० या उससे अधिक श्रमिक कार्य करने 
हो, कैन्टीने स्थापित करना अनिवायं है । 


शिशुगृह (7८००५) 
जहा तक शिशुशृहो का प्रइन है भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम के 
अन्तर्गत राज्य सरकारो को कुछ नियम दताने के अधिकार दिये है। राज्य 
सरकारें यह नियम बना सकती है कि ऐसे तमाम कारखानों में जहा ५० या इससे 
अधिक महिलाये काम करती है उनके ६ वर्ष से कम के बालकों के लिये एक अलग 
उचित कमरा सुरक्षित कर देना चाहिये । ऐसे कमरो के स्तर के लिये और बच्चो 
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की देखरेख के लिये भी नियम बताये जा सकते हे। अधिकाश राज्यों ने इस 
अधिकार के अन्तर्गत नियम बनाये भी है। उत्तर प्रदेश मे माठुत्व-हित-लाभ 
अधिनियम के अन्‍्तर्गत उन तमाम कारखानों मे जितमे ५० या इसरो अधिक 
“५ पहिला श्रमिक कार्य करती है एक शिशुश्ह्‌ लोलना आवश्यक है । इसी प्रकार के 
उगबस्ध १६५२ के खान अधिनियम तथा १६५१ के बागान श्रम झधिनियम मे भी 
है । परन्तु जैसा कि श्रम अ्रनुसधान समिति ने भी कहा था, केवल कुछ कारखानों 
को छोडवार प्रधिकाँश मे शिशुगहू उचित प्रकार से स्थापित नहीं किये गये हे । 
साधारणत शिशुम्रृह कारखातो के उपेक्षित स्थानों पर होते है तथा कार्य करने 
के स्थान से भी दूर होते है । (उनमे बालको को बहलाने के लिये खिलौने तक नहीं 
होते तथा बच्चो की देख-रेख के लिये भी कोई व्यक्ति वही होता । थदि कोई 
आया या नर्स होती भी है तो बह बालकों की आवश्यकता की ओर पूर्ण रूप से 
ध्यान नहीं देती है । साधारणत इस काये के लिये नर्यों को कम वेतन मिलता 
है। जिन्हे प्रज्छे शिशुएह कहा जा सकता है, वहाँ सी वच्चों की देख-रेख भली 
प्रकार नहीं होती | पालने बहुत कम होते है तथा वच्चे जमीत पर धूल मे पड़े 
रहते है। प्रगर कोई भ्रधिकारो या सभिति निरीक्षण करती है तो ऊपरी दिखावट 
तो काफ़ी कर दी जाती है परन्तु फिर भी स्थिति सम्तोवजनक नही दिखाई पडत्ती । 
इस प्रकार जहाँ नियम लागू भी किये गये है वहाँ यह देखा गया है कि केवल 
निम्रम के शब्दों को निभागा गया है और उनके पीछे छिपी हुई मूल भावना 
की उपैक्षा की गई है। अनेक मालिक शिक्षुग्रहों को स्थापना के उत्तरदायित्व से 
बचने के लिये यह कह देते हैं कि उतके कारखाने मे ऐसी स्लिया काम में लगी 
हैं जो या तो अविवाहित है या विधवा है या साता बवने के योग्य आयु से स्धिक 
झायु वाली है | इसलिये शिशुशद्दों की कोई ग्रावश्यक्ता तहीं है । 
विशुग्हों का गहत्व बहुत अ्रधिक है क्योकि माताओं की कार्य-बुशजता 
निल्सदेह इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हे अपने बच्चों की ओर से चित्ता 
न हो और यह विश्वास हो कि उनके बच्चे सुरक्षित है तथा उनकी उचित प्रकार 
से देखभाल हो रही है । जब जिशुय्ृह नही होते है तब स्त्रियाँ श्रपने पास काम के 
समध भो मशीनों के निकट श्रपने बच्चो को रखती है, ग्रथवा इससे भी बुरी बात 
यह है कि उन्हें अफीम खिलाकर घर पर ही छोड देती है। किन्तु अरब, जैसा कि 
कल्याण कार्यों के भ्रत्तगंत उल्लेख किया गया है, श्रधिकाश मिलों मे तथा खानी 
में शिश्युएहों की व्यवस्था कर दी गई है । मदुरा मिल्स, बकिषम एण्ड कर्नादक 
मिल्स, देहली कपड़ा मिल आदि ऐसे कुछ स्थानों पर शिशुश्रहों की अत्यन्त सन्‍्तोष- 
जनक व्यवस्था है। इन मिलो ये बच्चो के लिये सब सुवियाओं से युक्त शिश्वुएह है। 
/ बच्चों के लिये दूध का भी प्रवन्ध है । परन्तु बायान में शिसुयृहों की व्यवस्था नही 
है और कुछ स्थानों पर दनकी अत्यन्त असन्तीषजनक व्यवस्था है। कारखाना, 
बागान तथा खान अबिनियमों से शिश्युशहों की स्थापना के लिये कुछ निश्चित ल्तर 
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बना दिये गये हैं । यह श्राता की जाती है कि गिश्ुग्रहो की उन्ति के लिये पर्याप्त 
पग उठाये जायगे । 


मनोरजन सुविधाएं (रिव्टाट्याणा् स०865) 


मनोरजन की सुविधा जसा श्रम अनुसधान समिति व भी कहा है बहुत 
ही महत्वपूरा और उपयोगी होती है। अ्तानी श्रमिकों को शिक्षा व प्रशिक्षण दन 
मे भी इनका काफी मह॒व है । कारखानो और खानो म पझ्धिक धण्टे काम करन 
से जो ऊब थकान और चारीरिक कला ति उत्पन हो जाती है. उनको मनोरपन 
सुविधाय कमर कर सकती हैं तथा श्रमिक के जीवन में प्रस तता और रत लाने 
म सहायक सिंद्ध होती है। साधारण औद्योगिक श्रमिक ध्रूल योर तथा गर्मी स 
परिपूणा वातावरण म काय करता है तथा एसे भार भाड वाल अस्वष्छ माना 
म॑ रहतां है जिह काल कोठरी कहता अतिडायोक्ति न होगा | श्रमिवः जो गाव स 
झते है अपने झ्राप को नगरीय या ग्रौद्योगिक वाताबरणा के झनुवूल बनाने मे 
कठिनाई अनुभव करत है। जिस स्थान पर वह काय करत हैं वह उनके घरा स 
प्राय दूर हाता है ओर वह अपने मित्रो व सर्म्वा घयो ब्रादिस महानों दूर रहत 
हैं। सायारण सामाजिक जीवन स व इस भ्रकार वचित रहते है। इसका परिणाम 
यह होता है कि अधिकात तमिक क्‍इ दुगणों के च्रिकार हो जात ह। जय 
तक अमिकों को इन दुगणों स दूर वही रखा जायगा तथा उतक मन रजन 
की व्यवस्था नहीं का जाएगा जिसस य अपन खाली समय का अच्छ वातावरण 
म “यतीत कर सके तब तक इन लोगो के जावन स्तर को ऊचा करन मे काइ भी 
युक्ति सफल नहीं हो सकती । सवार जन तथा सास्कृतिक काय त्रम की सुविधार 
जसे विभिन प्रकार के कमरे और मदान के खेल रडियो अ्रमण व्यास्यान 
सगीत सभा सिनमा प्रदाननी वाचनालय पुस्तकालय नाटक प्रवकाटा गृह आदि 
इस उद्दश्य की प्रति म सहायके हो सकत है। झनक दुगुणों का जता च्राव जा 
तथा विश्वपकर वश्यावत्ति को जो श्रम क्षत्रों मेस्‍्त्री व प्ररुषो की सस्या से 
झसमानता होन के कारण काफी पाई जाटी है दूर करने से भी मनोरजन सूविधाव 
सहायक होती है । उद्योगो मे अधिक य त्रीकरणा हो जाव से तथा काब के घटो म 
कमी हो जान स श्रमिकों का समय अरब पहल की अपेक्षा भ्रधिक खाली रहा है। 
यह बात मह बपूर है कि इस खाली समय कया किप्त प्रकार उपयोग क्या जाता 
है। यह वहा जाता €्‌ कि कसा भी देय की सस्‍्यता तथा काय क्षमता का क्सौठा 
जय, द्‌ कि प, दा, म. खाज़ी, म॒मज़, व, उपयोग, किम, पाए, किए, जहा, नै ५ रपा, 
दिन की समाप्ति पर तथा दोपहर को विश्राम के घट आदि म जो खाला समय 
रहता है उसम मनारजत सुविधाओं का व्यवस्था स श्रमिक्ो क स्वास्थ्य म उनति 
होगी तथा उनक ज्ञान म भी वद्धि होगी तथा एक स्थायी और स तोपी श्रमिक 
बग बन सकेगा इस भाँति मालिक मजदूर सम्बाध भी सोहादपूरा होगे और 
उपादिता मे वृद्धि होगी । 
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१६२४ के अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन ने श्रमिकों के ग्रवकाश के ध्षमय का 

उपयोग करने के हेतु कुछ सुविधाओं मे वृद्धि करने के लिये एक सिफारिश की थी। 
। उप सिफारिश में उल्लेख किया गया है कि “अपने भ्रवकाश के समय में श्रमिकों 

को अपनी व्यक्तिगत शनि के ग्रनुसार शारीरिक, मानसिक तथा नंतिक शक्तियों का 
स्वतस्त्रतापूर्वक विकास करने का झ्रवसर मिलता है । इस प्रकार का विकास सम्यबा 
की दृष्दि से महत्वपूर्ण है''*'"'अमिकों के झवकांश के समय का खबरों अच्छा 
उपयोग यह हो सकता है कि श्रमिक के लिये उसकी दुचियो क्रे अनुसार कुछ न 
कुछ साधनों की व्यवस्था की जाय । इस प्रकार श्रम्तिक पर उसके साधारणा कार्य 
से जो भार पड़ता है उसमें भी कुछ कमी होगी भौर इसते उसकी उत्पादन क्षमता 
अढ जायेगी तथा उत्पादन ग्रधिक होगा | इस प्रकार से यह सब साधन का के 
आठ घण्टों में श्रमिक से श्रधिक से ग्रधिक अच्छा कार्य लेने में सहायक हो सकते हैं |" 
यह विषय बअच्तर्राष्ट्रीय श्रम समोलत के १६४७ के ३० बे अधिवेशन और १९५६ 
के ३६ वे अधिवेशन द्वारा फिर विच्यर के लिए रखा गया । १६५६ के म्धिवेशम नै, 
स्थानों में था उनके समीप श्रमिकों के लिए मबोरजन को सुविधाग्रों की महत्ता 
प्र बस दिया प्रौर इस वात की सिफारिश की कि इन खुविधाप्रों के प्रश!सन में 
श्रप्तिको का भी हाथ होठा चाहिए, परन्तु उनके लिए यह बन्धव नही होगा चाहिए 
कि ये इस सुविधाश्रों का झावक्यवा रूप से लाभ उठाये । प्रारम्भिक व्यय प्रौर 
अनुरक्षणा प्रभार [/0०४श॥०० ८४श३०७) तो मालिको को वहन करना चाहिए 
श्ौर दिन-प्रतिदित का व्यय सदस्थता शुल्क, खेल्न घुलक प्रादि के छूप में श्रम्तिकों 
द्वारा उठाया जा राकता है। 

भारत भें राज्य द्वारा भ्रथवा मालिको द्वारा मनोरजन सुविधाश्रो पर बहुत 
काम ध्यान दिया गया है, यद्यपि, जेसा कि "मालिको के कल्पाण का" के अन्तगंत 
उल्लेख से स्पष्ट है, कई स्थानों पर प्रच्छे कार्य भी क्यमिे गये हैँ। सरकार ने भी 
अनेक राज्यों के श्रम-कल्याणा केन्द्रों में मनोरजन सुविधाओ्रों को ज्यवस्था की है! 
कुछ मालिक शिकायत करते है कि श्रमिकों में वलब लोकश्रिय नहीं है। इसका 
कारण यह है कि इन क्रेग्द्रों मं या तो अच्छा प्रबन्ध नही होता था इनमें टेनिस, 
वित्यर्बस आदि ज॑रे भ्राघुनिक खैलों को व्यवस्था होती है जिन्हे खेलना श्रपिकों 
की क्षमता के बाहर है । जहाँ कही भी उचित मनोरजन की श्यवस्था है तथा 
प्रबन्ध ठीक है, वहाँ मयोर॑जत सुविधाये श्रमिकों तथा उनके परिवारों में बहुत 
लोकप्रिय सिद्ध हुई है । श्रम प्नुसधान समिति के विचार में मनोरजन सुविधाओं 
को मालिको के एक ऐच्छिक कार्य के रूप मे माना जाना चाहिये, ब्योकि उनके 
लिये काहून दास कोई नियम बनाना कठिन है । मतोरजन की व्यवस्था करने में 
अधिक लागत सही आती; लेकिन श्रमिकों को कार्य-कुशतता तथा मनोवृत्ति पर 
इसके प्रभाव बहुत अच्छे पडते हैं । 
चिकित्सा सृविधाये (१४०००७। एछ065) 

चिकित्सा सुविधाग्रो ओर स्वच्छ वातावरण का जीवन में अत्यधिक महत्व 
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है । रॉयल श्रम ग्रायोग ने इस वात पर जोर दिया था कि औद्योगित्र मजदूरा के 
स्वास्थ्य का महत्र ध्वव उनके ही लिये नहीं है अ्रपितु उमका सम्बन्ध सावारणत 
झौद्योगिक विकास व प्रगतिसे भी है। बीमारी तथा श्रमिको की श्ञारीरिक 
दुबंलता अनेक बुराइयो का कारण बन जाती है। इन्ही दे कारण पनुपस्थिति 
होती है, न॑तिक्ता गिर जाती है तथा समेंय की पावन्‍दी नहीं हो पाती । परिणाम 
स्वरूप उत्पत्ति कमर होती है, काम विगड जाता है तथा मालिक मजदूरों के सम्बन्ध 
खराब हो जाते है। भारत में श्रमिकों के स्वास्थ्य पर कई बातों का बुरा प्रभाव 
पडता है जैसे-ग्रस्तस्थ जलवायु मे काम करना, कारखानो में अस्त्रास्थ्यक्र द्शाय, 
गे देशा के रोग और श्रमिकों की अज्ञानता व निधंनता के कारण बीमारी, काम 
करने के प्रधिक घण्टे कम मजदूरी तथा उनकी ग्रवासिता, जिसके कारण व गाँवों 
से आते हैं तथा शहरा के जीवन को प्रपने स्वास्थ्य के लिये अनुकूल नहीं पाते, 
झादि । इसलिय श्रमिकों के लिये देश मे चिक्त्सा सुविधाओं वी व्यवस्था करता 
एक महतप्वपूणा काय हैं। 
सार देश भ चिकित्सा व्यवस्था की काफी कमी है और भालिको द्वारा दी 
गई सुविधाय भी अपर्याप्त हे । यहाँ यह भी प्रश्न उठता है क्रि चिकित्सा सुविधाओं 
के लिए व्यय के बटन करन का उत्तरदायित्व कहा तक पालिको पर होना चाहिपे। 
इस बात का सव मानतेते हैं कि यह कर्तव्य मालिको का ही है कि वह आते 
श्रमिकों वे ऐप झारीरिक कष्टो का जो प्रत्यक्ष रूप से श्रौद्योगिक रोजपर के 
कारण उत्पन्न होते है निवारण करे । दूसरी ओर समाज का भी यह कर्तव्य है कि 
औद्योगिक रोजगार तथा इससे उत्पन्न हुई ब्रुराइयो का उत्तरदाविध्वे कुछ ग्रपने 
ऊपर भी ल और इस प्रबार समाज पर भी इस बात का भार होना चाहिये कि 
वह कुछ सीमा तक चिकित्सा सुविधांप्रों की लागत बहन करे। सरकार ने इस 
बात को माना है और प्रव कर्मचारी राज्य वीमा योजना लागू होते के पश्चात्‌ 
चिकित्सा सहायता मालिकों का उत्तरदायित्व न रहेगा। परन्तु श्रम झनुस-धान 
समिति ने कहा है कि चिकित्सा सुविधायें प्रदान करता मुख्यत राज्य का उत्तर 
दायित्व होन पर भी इसम मालिकों तथा श्रमिकों को स्वय भी सहावता करनी 
चाहिये ।” कुछ ऐसी चिकित्सा सुविधायें भी है जो कंवल मालिको के उत्त रदापित्व 
मेही आतीह विशेषकर दुघंटनाओ अधवा ग्राकस्म्िक बीमार्यों के रामय 
प्राथमिक चिक्रित्सा सहायता की व्यवस्था, ऐम्बुलेंस की व्यवस्था औद्योगिक 
स्वच्छता के स्तर को बनाये रखना आदि मालिकों का हा काय है। भारत में 
काजून द्वारा दो मालिकों पर केवल इस बात का उत्तरदायित्व सौपा गया है कि वहू 
प्राथमिक चिकित्सा की युविधाओ्नो की व्यवस्था करेंझर इराके लिये फैक्टरी ग कुछ 
सामान रखे । परूतु यह देवा गया है कि ऐसे सामाव की उचित व्यवस्था नही 
होती है और अगर सामान होता भी है तो आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग 
नही किया जाता । अनेक स्वानों पर एक भी ऐसा व्यक्षित नहीं होता जिसको इस 
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सहायता दे सके । इस प्रकार कानून की ये धाराये उचित प्रकार से कार्य रूप मे 
परिशुत नही की गई है । किल्तु फिर भी जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है अनेक 

“मालिकों ने श्रभिकों के लिये हस्पताब तथा चिकरिस्सालयो की व्यवस्था की है, 
यहपि उनमे से श्रधिकांश की दशा सस्तोषजनक वही है । स्वास्थ्य निरीक्षण तथा 
विकास समिति (भोर समिति) की सिफारिशों के परिणामस्तररूप देश सें चिकित्सा 
व्यवस्था की उन्नति की ओर कुछ पग उठाये गये थे | कर्मचारी राज्य वीमा योजना 
में कारखाना श्रमिकों के लिये बीमारी में, रोजगार से उत्पन्न क्षति मे तथा प्रसव के 
समय चिकित्सा सुकिधिये दी गई है । इत सुविधाओं से भी श्रमिक के स्वास्थ्य में 
उच्चति होनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार वे एक श्ौद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान संगठन 
(॥रपाज्ञा।ंभ पजडाशार 0782ं58/०॥),. एक केन्द्रीय थ्रम सस्थाव (एटाएवों 
[8000 [7000/०), तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य पौर कल्पाण का एक राष्ट्रीय 
म्यूजियम बम्बई में स्थापित किये है। इनके द्वारा अनेक सबटग्रस्त उद्योगों में 
प्रम्वेषण किया गया है । झौद्योगिक कम चारियो को कल्याण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा 
कार्यो की शिक्षा देते के लिये १६६४ में तीन क्षेत्रीय श्रम सस्थाये खोली गई है 
जिसमे से एक कानपुर में, एक कलकत्ता में तथा एक गद्रास में है। सम्‌ १६६६ 
भरे, बम्बई में एक केन्द्रीय श्रम सस्था की स्थापना की गई है ) भ्रत्येका सल्था में 
एक महत्वपूर्ण भनुभाग है-भौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य हथा कल्याण केस । 
इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि एक भौद्योगिक चिकित्सा सेवा का ठोस 
प्राधार पर विकास किय/ जाये । दुछ राज्यों मे फैब्टरियों के चिकित्सा निरीक्षको 
की भी तियुक्ितयाँ की गई है । 


नहाते धोते की सूचिधायें (9४७8७)778 ४80 98097798 ०४४०५) 
कारखाना श्रधितियम के ग्रस्तगंत यह आवश्यवा कर दिया गया है कि उस 
प्रत्येक्ष कारखाने मे जहाँ ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे श्रमिकों का किसी 
हानिप्रद था गन्दी वस्तु से सम्पर्क होता है वहाँ श्रमिक को पर्याप्त धात्रा मे धोने 
मोग्य अ्ञ तथा उसके प्रयोग के जिये उचित स्थान एवं सुविधायें दी जानी चाहिये। 
लगभग सारे कारखाने घोने के लिये जल प्रदात करते है परन्तु साबुन, सोडा तथा 
तौलिये, जो कि भ्रावश्यक है, नही दिये जाते । कई स्थानों पर तजों, बाल्टियों 
तथा चिलमचियों की सख्या पर्याप्त नही है। केवल कुछ ही स्थातों पर धोने की 
सुविधाये पूर्णरूप से सम्तोपजनक है | कारखाने के मौतर नहाने की व्यवस्था बहुत 
क्रम मालिकों ने प्रदान की है, यद्यपि ये खुविधायें अत्यत्त ग्रावश्यक हैं क्योंकि, 
>> जैसा कि रॉयल अस प्रायोग का कथन है, कि जो श्रमिक भीड-भाठ के क्षेत्रों मे 
रहते हैं उनके प्रावासो पर घोने आ्रादि की सुविधाये अपर्याप्त है, श्रत स्तान की 
सुविधामो से उतको काफी आराम मिलेगा झौर स्वास्थ्य तथा कार्य-कुशलता में 
बुद्धि होगी । खानों मे, जहाँ स्तान की सुविधाये अत्यन्त झ्रावश्यक है, वहाँ केवल 
कुछ खानो के मालिकों ने ही खानो के ऊपर स्नातगृहों (शफ्ा८४0 ऐम्ा॥5) को 
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व्यवस्था वी ह। वन्द्रीय सरकार ने कोयला खानो के लिये स्नानग्टा वा स्थापित 
करने के लिये १६५६ में नियम बनाये हैं (008 जाग शा॥220 फ़ेया॥ रिए॑८घ, 
959) झर उनके स्वर भी निर्धारित कर दिये हैं। १६६६ में एसी कोयला खानप्रेट 
वी सख्या, जहाँ स्नानग्रहो की व्यवस्था थी, २८४ थी। इस सस्वन्ध में सरिया 
कोयला क्षेत्र में टाटा वी खानो का विश्लेपकर उल्लेख नहीं क्या जा सक्तता जहां 
पर ५२ श्रमिक एक साथ फ़ुब्वारे से स्नान कर सकते हैं झर पुरुषों तथा स्त्रियों के 
स्नावगृहों का अलग-अलग प्रवस्ध है । अन्य खानो में नहाने की सुविधायें अत्यन्त 
असन्तोधजनक हैं, यद्यपि प्रद कोयला खान श्रमिक आवास ठथा सामान्य कल्याण 
निधि अधिनियम के अन्तर्गत एस सम्बन्ध में कुछ सुधार हो रहे हैं । 


शिक्षा की सुविधाय [560०क्का०ग्रभ 780॥65) 

भारत जैंस अधिक्षित देश मे श्रमिकों और उनके बच्चों के लिये शिक्षा 
सुविधाआ की व्यवस्था करना एक महत्वपूर्ण समाज हवा है| हमार देश की झनेक 
कठिनाइयों का मसल कारण श्रमिकों में शिक्षा वा अमाव है। शिक्षा वी आवस्वक्ता 
ग्रौर गला ग्रौद्योगिक विकास के समस बहुत होती है, क्योति उद्योगों की स्थापना 
के समय कृषि व्यवसाय स उद्योगा मे आने वाले श्रमिकों की सस्‍्या बहुत होती है 
और उनका ओऔद्यागिक तबनीज़ और बुझलता सीखनी पटती है। अगर सामान्य 
ज्लिक्षा की नीव प्रच्टी नही होगी तो प्रश्चिक्षणा में व्यय अधिव होगा और कठिनाई 
भी भ्रधिक होगी । भारत में इस समय विभिन्न प्रकार के कुशल श्रमिकों का अभाव 
है। यदि शिक्षा तया प्रशिक्षण की ओर विद्येप र्प से प्रयत्न किये जाएं तब ही 
इस ग्रभाव वी पति हो सकती है। श्रमिकों की शिक्षा का उद्देश्य केवल निरक्षरता 
दूर करना तथा श्रौद्योगिक कार्यकुशलठा में योग्यता प्राप्त कराना ही नहीं है । 
शिक्षा का तात्पर्य केवल यह नही है कि मनुष्य को लिखना, पटना, हिस्ताब लगाना 
आ जाय | इसका उद्ब्य जीवन की समस्त वातो को सिखाना है, जिनम प्रौद्योगिक, 
सामाजिक नथा व्यक्तिगत वातें भी होती हैं। सास्क्रेतिक जीवत के विक्राप्त दा 
रहन सहन के स्‍तर मे उनि के साथ साथ श्रमिकों की विचार झक्ति का भी 
विकास होना चाहिय प्रौर उन्ह यह जावना चाहिये कि प्रपने सगठतो को क्सि 
प्रकार धनाया जाता है तथा अपनी समस्याओो, जैसे---वाम करने के स्थानों पर 
कल्याण सुविधागो की व्यवस्था करता ग्रादि पर क्सि श्रक्नार विचार तथा कार्ये 
कया जा सकता है । श्रमिक ग्रव अपने कल्याणा-कार्यो के प्रवन्ध तथा उन्नति मे 
झधिक सक्रिय भाग ले रह हैं परन्तु वल्याण-कार्यों के वुझल प्रद्यासन के लिये 
शिक्षित व्यक्ति होने चाहियें । यह वात भी, कि श्रमिक विस सीमा तक कारखाने जा ह 
के प्रबन्ध से भाग ले सकते हैं, तथा कार्य और रहने की दक्षाओं मे विस मीमा तक * 
उद्नति कर सकते हैं. इस बात पर निर्भर है कि शिक्षा द्वारा उनकी योग्यता का 
क्तिया विकास हुआ है। ब्ौद्योगिक शान्ति के लिय मालिक मजदूर समितियों वी 
अत कक थक की विहार पर निर्मर है॥. शंगिकों के वालेंडी नो भी उचित 
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शिक्षा देना बहुद महत्वपूर्ण है, विज्येषतर ऐसे देशों गे जहाँ बाल श्रमिकों की 
हु ग़स्या अब भी काफी है । रॉयल श्रम झायोग ने यह रिफारिश की थी कि श्रौद्योगिक 
श्रे्चिकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये तथा कारखातों के 
सूलों में श्रमिकों के बाज़कों की शिक्षा के विकास के तिये श्रयत्त करने घाहियें। 
रॉयल श्रम प्रायोग के शब्दों में, “भारत में लगभग सभी झौद्योगिक श्रमिक 
प्रशिक्षित हैं । यह ऐसी बात हैं जो किमी अन्य महत्वपूर्ण भौद्योगिक देश मे नहीं 
पाई जाती । इस योग्यता के जो परिण्याम होते हैं, उतका वरंत नही किया जा 
सकता । निरक्षरता का परिणाम मजदूरी मे, स्वास्थ्य में, उत्पादिता मे, संगठन 
मे तथा प्रन्य कई रूपो में सामने स्पष्ट रूप से आता है। आधुनिक मशीन उधोग 
एक विशेष सीमा तक शिक्षा पर निभंर है तथा अशिक्षित श्रमिकों के राहयोग से 
दराका निर्माण करना कठिन तथा खतरनाक है !” | श्री हैराल्ड वटलर का कथने 
है कि, “भारत के अधिव्गश कारखानों में यह देखा गया है कि शक्षमिक भउनी 
मशीधो के भालिक न होकर उनके दास बन जाए है ) वे मश्ीयो को ठीक प्रकार से 
समभतें भी तही झौर लापरवाही से प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उत देशो की 
अपेक्षा जहाँ कं चारियो को यान्त्रिक रुचि होती है, श्रपने देश की मशीनें जल्दी 
ख़राब कर देते है ।”! हमारी पंचवर्षीय श्रायोजबा की सफलता भी इस बाव पर 
/लर्मर करती है कि हमारे श्रमिक नये निर्माण के वातावरण को कहाँ तक समभते 
है प्रौर स्वय को उसके अनुकूल बनाते हे और उत्पादन बढाने में कहाँ त्तक सहयोग 
देते है तथा देश की अर्थव्यवस्था गे प्रपते स्थान को उचित प्रकार से समभते है 
इस प्रकार शमिको की शिक्षा के लिये विशेष रूप से प्रयत्व करने ग्रावश्यक हू । 
इस प्रकार शिक्षा का अनेक कारणो से भहत्व बहुत वढ जाता है। शिक्षा मे 
ही श्रमिक अच्छे नागरिक वन सकते है । शिक्षा प्रसार से ही ग्रौद्योगिक सम्बन्धों मे 
सुधार हो सकता है तथा श्रमिक यह समझ सकते हैं कि आधुनिक भ्राथित् समह्याये 
क्या है ? शिक्षा से ही श्रमिकों मरे श्रनुसासन की भावना श्रा सकती है तथा उनकी 
विचार-शक्ति तथा अविकसित गुणा विकसित हो सकते है। श्रम प्रभुसन्‍्वान समिति 
के विचार में शिक्षा देन का उत्तरदाथधित्व राज्य का होना चाहिये तथा मालिकों 
पर इसका उत्तरदायित्व डालने की नीति नही अपनानी चाहिये । यदि वास्तव में 
कुछ मालिक ऐसी सुविधाये देते भी हैं तो उसे मालिक की महृदपता ही समझना 
चाहिये । परन्तु फिर भी मालिको को अपने ही हिंत के लिये श्रमिकों की शिक्षा में 
रुचि ज्ेनी चाहिये । कम से कम रेडियो, व्याख्यानो ग्रादि के द्वारा तो वे शिक्षा दे ही 
पकते है. तथा वे वग्रस्क शिक्षा की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अनेक जागरूक 
“मेलियों ने थ्रमिको तथा उनके बालकों को ग्रच्छी शिक्षा सुविधाये प्रदान की है 
जिनका उल्लेख “मालिको द्वारा कल्याश-कार्य” की व्याख्या मे किया जा चुका 
इस सम्बन्ध मे ठाटा लोहा ओर इस्पात केस्पनी वे वकिघम तथा कर्नाटक मिल्स 
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विशेषकर उल्पेखनोय है। दिस्तु वयस्सा शिक्षा की सुनियाय बहती दषद्ा एव 
जवश्स मिल्ग, यौर उत्तर प्रदेश, दयाल तश महाराप्ट्‌ हे राज्य धरम कत्यास 
जेदो को छोड़कर और कही प्रधिक हन्तोप॑जलप' वही है। ग्रहमदारांद पु ट 
इपश विस मजदूर परिषद्‌ दे द्वारा भो दबस्कों के लिये रात्रि प्रादशाताये चलाई 
जाती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेक्ष, तथा मद्रास के थम कब्याण देखो में भो 
ध्यावशागिक प्रशिक्षण की ब्श्वस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर मे पत्ती वस्त्र 
सस्थात तथा कातपुर वे आपरा मे चमडे के का के खूल चलाती है। अपने हमें 
दारियों को एशिक्षण देते के लिये रेखदे के प्रपते राग व्यावश्ाविक लूल हैँ। 
शद्य होहा एवं इस्पात वशनी कल वर्मचारियों को उच्च तवनीरी शिक्षा देने 
के लिय एक तकनीकी सत्थान चदाती है । अतद स्वातों १९ रोजगार के दपतरों दे 
अधीव व्यावगायिक तथा तकरीरी प्रशिक्षण केो की रथा१मा की रई है । बैद्ीय 
सक्ताहदार शिक्षा दोई की रिप्रोट (को कि सार्जेन्ट रिपोर्ट के वा से प्रमिह है) के 
परिणामस्वस्थ भारत मरसार है सारे देश वे लिये शिक्षा विश्ाम भी एक पथ 
वर्षीश योचना बनाई थी । वेद्ध तथा राज्य दोनो को ही रुखार शिक्षा सुविधाशे 
है पुर्र्गठग बे उप्नति % लिये एग उठा रही है। उटोस्ता तथा उतर प्रदेश की 
त्तरह झनंक राज्यो ने वयस्क श्षिक्ता की योजनायें भी वाई हे । सामालिक शिक्षा 
ही एक योजना भी गई राज्यों में लाए है जिसदा ओौद्योगिक मजदूरों के लिये 
दिस्‍्तार किया वा सकता है। हु 


अपिको का शिक्षा काये-कम (एैण/ ७४ £0008000 ९0.08) 


द्वितीय प३वर्षीय भागोजना मे समृद्ध देश ये धमिकों दो शिक्षा देने की 
एक योजना थी जिगम श्रेश्निक्र मधबाद और उगजे तरीकों पर अधिक जोर दिया 
गंवा था । इस प्रिफारिण को लागू करने के लिये फ्रोई फाउलेशन के सहयोग से 
तथा बई विदशी विश्वेषज्ञों री सहायता स उदबरी ६६१४ मे एक श्रमिर 
ड्वाक्षा मगिति की स्थाप्ता की गई थी। इस योजना के लिये एवं अशाक्तक 
(भी पीर एस० एसवारत) की निशृक्ति भी की गई। मार्च १६१७ में श्रमिकों 
दी शिक्षा पर देहरी मे ए$ बाद विवाद गोप्ठी हुई बोर भलाई १६५७ में भारतीय 
प्र सम्मेषन दे १३ वें शरिवेशन मे अगिक्रों के ब्निक्षा वे कार्य जम को लागू 
करते हेतु स्वीपार वर लिया शगा ! इस शार्य क्रय दा उदस्य यह है कि धमिकों 
वो अपने श्ृगढ़न ददाते को दकदीज भर प्रिद्धालों से परिचित कराक्ा जाय 
द्वाकि मै इस बौस्य हो पे वि सो के चत्ताने और उसके पवन्‍्ध मे वृद्धिमत्ता हगा 
उत्तर्दाशिल वी भावताते कार्य कर सब । श्रत्िकों की शिक्षा कै लिये एक 
केंद्रीय बोडे सी की स्घापता नागपुर में कर दी गई है, बिसकों एक समिति के हर 
में रबिस्टई बर दिया गया है। इस बोर में केंद्रीय और राज्य सरकाते के दशा 
माविरों के सपो के प्रतिनिधि तथा मिश्षा विश्वेय्ञ होते है। यह बोर्ड भोजगा की 
अति झाने दाती व्यवस्था अर्वात्‌ धमिकर्नशक्षक के उम्िक्षण हवा फिर उनके 


७० - शवियों की एव ५४ 
पहफाओा मी 


श्षम कल्याण वार्य देकर 
रे 

द्वारा श्रमिकों का प्रशिक्षण करने से सम्बन्धित समस्त विषयों की देखभाल करता 
है। 

श्वमिक्रों की शिक्षा के कार्य-क्रम को तीन चरणों मे विभाजित किया गया 
है!। पहला चरण है पर्याप्त सख्या में संगठतकर्ताओं के प्रशिक्षण का, ताकि क्षेब्रीय 
श्रमिकों को शिक्षित किया जा सके । ऐसे सगठनकर्ताश्रों को प्रारम्भ से शिक्षक- 
प्रशाप्तक (782८क९-३१ैएंपां$905) कहा जाता था किन्चु अब उन्हे शिक्षा 
अधिकारी (४०७०४४०) 0#0०थ७$) कहा जाता है। ये बोर्ड की सेवा में लगाये 
जाते है। बग्बई तथा कवकत्ता मे उनके लिये प्रशिक्षए-पाठयक्रम बनाये जाते है ! 
उनके लिये पाँच पाठयक्र्म पूरे हो चुके है जिनमें २०० शिक्षा अ्रधिकारियी ने 
प्रशिक्षण भ्राएा किया है । दूसरा चरण यह है कि शिक्षा-अधिकारियों का प्रशिक्षरा 
पूरा होते के वाद उनकी वियुक्तरि विभिन्न केन्द्रों पर कर दी थाती है जहाँ वे चुने 
हुए ध्रमिकों को प्रशिक्षर देते ह। यह प्रशिक्षण पुरणंकालिक होता है, इसकी 
अवधि तीत माह होती है श्लौर यह २५ व्यक्तियों के समूह से दिया जाता है । 
इन चुने हुये श्रनिकों को 'श्रम्तिक-शिक्षक' (१/०८७:-7६४०४७/७) कहा जाता है । 
इनका चुनाव स्थानीय सतितियों द्वारा तथा क्षेत्रीय केल्द्रो के निवेशकों द्वारा क्षेत्र 
की विभिन्न ग्रौद्योगिक इकाइयों तथा कर्मशालागो (७०४०४) में से किया 
जाता है और मालिकों ग्रयवा श्रमिक सघो द्वारा उनको विज्ञापित किया जाता है । 
तीसरा चरण यह है किये श्रमिक-शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात्‌ अपनी-पअ्रपमी 
ओद्योगिक इकाइयों को बापिश चले जाते है और मुख्यत काम के धण्टों के प्रलावा 
समय में श्रमिक कक्षायें चालू करके अपनी इकाइयो के श्रमिकों को शिक्षा देते हैं । 
श्रभिया शिक्षकों को इस यार्य के लिये श्रति मास ३० रुपये परारिश्रमिक के हूप में 
दिये जाए है झौर बोर्ड के प्रधिकारियों द्वारा उत्तका मार्ग-दर्शन किया जाता है। 

क्षमिक शिक्षा केन्द्रीय वोई्ड द्वारा सन्‌ १६५७ से, जब यह योजना कार्यान्वित 
की गई, प्रप्रैल १६६७ तक २० केन्द्रीय शिक्षा केन्द्र श्रौर ४३ उप क्षेत्रीय शिक्षा 
केन्द्र खोले जा चुके थे। क्षेत्रीय केन्द्रो मे से १० रिहायशी (ए2अ॥06॥ा॥।) हैं । 
इस प्रवधि मे शिक्षा केन्द्रों ने ४७२३ प्रशिक्षश-पाठ्यक्र्म पूरे किये झौर १०,४२६ 
अभिक-शिक्षको को प्रशिक्षण दिया । ६५६ श्रमिक-शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 
ये । इसी अवधि अर्थात्‌ अप्रेल १६६७ तक ३,०३६ इकाई स्वर की कक्षाये स्थापित 
की जा चुकी थी, जितमभे ४,७३,६६ श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया था। 
४१,०६४ श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था । एक दिवसीय सकूचों, 
गोष्ठियो तथा भ्रध्ययन्-चक्रो के रूप में अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रन्तांत 
भी ५,३५१ श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया । 

। बोर्ड ने थमिकों के उपयोग के लिये थम सम्बन्धी ग्रनेक गहत्वपूर्णं विषयों 
पर सरल भाषा में पाठ्य-पुस्तिकाये भी प्रकाशित की है। अप्रैल १६६७ तक ऐसी 
#८ पुस्तियाये तो अप्रेजी मे ग्यौर ४०० क्षेत्रीय भाषाओं से प्रकादित हो चुकी थी। 
बाई तथा क्षेत्रीय केस्द्रो मे श्रम सम्बन्धी झचि के विषयों पर अनेक भ्रोष्कियाँ भी 
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आयोजित की हैं। प्रशिक्षण देने के लिये दृश्य-ध्व्य साधनों (9040 श504] आै) 
तथा सामात्य दुश्य-साधनो (आ79/6 ४४ए४/ 2765) का भी प्रयोग किया जाता है। 
शिक्षण के स्तर में सुधार लाने के लिये बोड्ड ने अनेक प्लश-कार्ड, पिलिप-चार्ट तथा, 
रेखाचित्र आदि तैयार कराये हैं। दुछ विदेशी विश्येपज्ञ भी प्राये हैं और उन्होंने 
इस योजना के कार्य क्रमा का मूल्यांकन किया है और मूल्यवाब्‌ सुझाय यिये हैं। 
सन्‌ १६४६ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठन के डॉक्टर “चार्ल्त ए० झआर०”, १६६३ 
मे वी० एत० मैकनामार, १६६४ में मिसेज वर्जीना हाई झौर १६६४ में मि० ए० 
ई७ राफत झ्राय । सन्‌ १६६५ मे बोर्ड के ६ अधिकारी प्रशिक्षण (या) के 
लिये सयुवत राज्य अमेरिका को भी भेजे गये । बो्ड श्रमिक सघो तथा सस्याप्रो 
को सहायक ग्रनुदान भी देता है जिससे कि उन्हें स्वयं प्रपनी देख-रेख में श्रमिक 
शिक्षा के वायं क्रम चालू रखने का प्रोत्साहन मिले। बोर्ड ने योजना के विभिल 
पहुलुओ के सम्बन्ध में अतेक भनुसधान झायोजनायें भी चालू को हैं झौर ग्रव तक 
किये गये कार्य का मूल्याकन करने के लिये एक विशेष समीक्षा समिति की भी 
वियुवित की है । श्षिक्षा अधिकारियों तथा श्रमिक-शिक्षको के लाभ के लिग्रे मवी- 
कररा पादठ्य-क्म भी चालू किये है । 

तृतीय पचवर्षीय योजना में श्रसिको वी शिक्षा के लिये रे करोड रुपये की 
घनराशि निर्धारित की गई थी। तृतीय योजना की प्रवध्रि में १६ क्षेत्रीय शिक्षा 
कैन्द्रों की स्थापना की जानी थी और २०० शिक्षा-अधिकारियों, ६३ै१४ अभिव- 
शिक्षकों ओर लगभग ३ लाख श्रमिको को प्रशिक्षण दिया जाना था। क़िखु 
वास्तव में स्थापना १५ क्षेत्रीय शिक्षा केस्ो की हुई जिससे इस केखो का योग 
३० हो गया । चौथी योजना में १२ नये क्षत्रीय केन्द्रों की स्थापता का प्रस्ताव है 
शोर ५,६१,००० श्रमिको, ६,६६० श्रम्रिक-शिक्षको एवं ४०० शिक्षा मधिक्रारियों 
को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस्त कार्यक्रम को लागू करने के 
लिप ४ १० वारोड रपये की थनराक्षि नियत की गई है। चौथी योजना मे अशिक्षण 
के स्तर पर तथा श्रमिक सघो, राज्य सरकारो, स्थानीय निकायो, विश्वविद्यालयों 
एव कॉलिजो के पारस्परिक सम्पक पर अधिक जोर दिया गया है। 


हि बसे वर्तमान परिस्थितियों में श्रमिकों की शिक्षा की प्रभवित योजना 
सर्वोत्तम है परन्तु कुछ मामलों के अ्रध्यमन से यह पता चलता है कि योजना ते 
बृतीय चरण में अर्थात्‌ इकाई स्वर की कक्षाओं मे अच्छी अ्रगति नहीं वी है। 
इसका युस्य कारण यह है कि मिल मालिक कक्षाओं को चालू करने की सुविधाएं 
अदान करन भ पूर्णदया सहयोग नहीं करते और न ही दे श्रमिकों को ऐसी कक्षाग्रों 
में जाने के लिये प्रोत्साहित करते है । अनेक स्थानों पर मालिको की शिकायत यह 
है कि श्रमिन-श्िक्षय इस माध्यम से 'राजनोति' का प्रचार करते है। अत इब 
परिप्ितियों म योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है. कि श्रमिक-शिक्षकों 
पूर अधिक तियस्त्रण रखा जाये, प्रशिक्षण के लिये उनका चुनाव करते समय 
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भ्रधिक्‌ सावधानी बरती जाये और मालिकों का यंह कानूनी दायित्व होना चाहिये 
कि वे कक्षायें सचालित करने के लिये यथेष्ट सुविधायें श्रदान करें । 
+झनाज की दुकानों की सुविधायें 

उपरोक्त कार्यों के ग्रतिरिक्त कुछ झौर भी कल्याण कार्य हैं, जैसे--मनाज 
की दुकानों की व्यवस्था । ऐसी दुकानें कई स्थानों पर स्थापित कर दी गई है । 
युद्धकाल में सरकार ने अनुभव किया कि श्रमिकों की कार्यंक्षमता तथा उत्साह को 
बताये रखना लाई के सामान की उत्पत्ति की दृष्टि से अत्यन्त लाभप्रद है । इस- 
लिये सरकार ने मालिकों को प्रताज की दुकानें घलाने व अनाज संग्रह करने तथा 
उसे श्रमिकों मे लागत सूल्य पर या घटे दामों पर बेचने के लिये उत्साहित किया । 
इसके लिये सरकार ने थ्रातायात की विशेष सुविधाये भी प्रदान की । अनेक मालिकों 
ने इसका लाभ उठाया और झनाज की दुकानें खोल दी । दुकानो को श्रमिकों के 
मकानों के निकठ खोलने का बहुत अधिक महत्व है, क्योकि सडा गला भोजन तथा 
अन्य खाद्य सागग्री जिन्हे अमिक व उनके बच्चे गन्दी नालियों के पास बेठे हुये 
'खोमचे वालो से खरीदते है न केवल उनके स्वास्थ्य की खराब करते है वरन्‌ बीमारी 
भी फंलाते हैं | ये मुसीबत उस समय कई गुनी बढ जाती है जब राह्मनिग या मूल्य 
वियतण हो जाता है तथा चोर बाजारों और मुवाफाखोरी चलती है। इसलिये 
कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिये इस प्रकार की दुकातों की 
व्यवस्या की जाती चाहिये जहाँ उत बोगो को उचित मूल्य पर भोजव*”की पअच्छी 
प्रामप्री तथा प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुय्रें खुलम हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए “उपमोक्‍ता सहकारी भडार.' की स्थापता को प्रोत्साहत दिया जाना चाहिए | 
मालिक इसमें कुछ प्रारम्मिक धन दे सकते है या, जैसा ऊपर कहा गया है, प्रनाज 
की दुकानों को सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हे । 

इस सम्बन्ध में यहां श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय द्वारा वत्ताई गईं उस 
पोजता का उल्लेख करना भी उचित होगा जिसमे मालिकों से यह वहां गया है कि 
वे उपभोक्ता सहकारी भण्डारो की सहायता शेयर-पूंजी मे हाथ घटा कर तो करे 
ही, साथ ही कार्यकार पूँगी (१४००पंपड (०70४), कं तथा प्रपन्‍्ध सम्बस्धी 
सहायता द्वारा भी उनको सहयोग दें । सार्च १६६६ के अन्त तक, देश के ३,८४६ के 
लगभग ऐसे औद्योगिक सस्थानों मे, जितमे कि ३०० या इससे अधिक श्रमिक कार्य 
करते ये, २,५५८ उपभोक्ता सहकारो भण्डार था उचित मूल्यों वाली दुकाने खुल 
चुकी थी | सरकार का विचार एक ऐसा विधान लागू करने का है जिसमे उचित 
मूल्य की दुकानों की स्थापता को मालिकों का एक कानूनी दायित्द माता जाए | 

'६ कल्याणकारी कार्यो के सम्बन्ध में कुछ सुकाव 

औद्योगिक भ्रमिको के जीवन पर प्रभाव डालने वाजा एक महत्वपूर्ण कार्य 
यह है कि उनके लिए विभिन्‍न ऐजेसियो द्वारा ऋल्याण कार्य किये जाये । इस समय 
कल्याण कार्यो में हर राज्य, हर उद्योग और एक ही उद्योग के विभिन्न कारसानो 
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में काफी अन्तर पाया जाता हे । इस प्रकार के कार्यों मे कुछ समानता तो होनी ही 
चाहिये और कल्याण का एक निरिचित न्यूवतम स्तर वनाया जाना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त वल्याए सुविधायें देता समाज वा कत्तेव्य समभा जाना आाहिय और, 
कानून द्वारा भी कुछ अनिवायंता होनी भ्रावश्यक है । भारत के कारखाना, खान 
व बागान श्रप्तिक अधिनियम में इसके लिये कुछ सिदिचित व्यवरथा की गई है परल्तु 
वे उचित रूप से लागू नही की जाती | वतंमान समय म इस प्रकार के कार्यो का 
निरीक्षण तथा निर्देशव अधिक सन्‍्तोषजनक नहीं है। सफाई व्यवस्था के बारे में 
(जो कातून द्वारा लागू है) श्रम अनुसधान समिति का कथन है कि जाच करते 
समय ग्रनेक कारखानो में उन्होने वहाँ का प्रवन्ध इतना गन्‍्दा पाया कि यह देखकर 
ग्राइचर्य होता था कि कारखाना निरीक्षको ने इस विषय पर कोई अ्रधिक घ्यात 
नही दिया था | यदि हम चाहते हें कि जो भी सुविधाय दी जा रही है वहू श्रमिकों 
के हितो में वृद्धि करने मे सहायक हो वो यह ब्रावश्यक है कि सम्पूर्ण कारखाने 
का क्षत्र, सामान, मशीन आदि का निरीक्षण भी उचित रूप से होना चाहिये । 
कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि वह 
प्रशिक्षस प्राप्त तथा अनुभवी हो और इस कार के योग्य हो । कल्याण अधिकारियों 
का यह भी कतव्य है कि वह श्रमिकों को मानव समझ कर उनकी समस्याश्े पर 
ध्यान द और समस्या का समाधान भी वह सोच समर कर उचित प्रकार से कर । 
श्रप्िको की दक्षाग्रों का उन्हे व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिय तथा उनसे समय समय 
पर सम्पर्क बताये रसना चाहिये। 

देश में ग्रभी ऐसी और कल्याण निधियाँ स्थापित करन की आझावश्यवता है, 
ज॑सी कि कोयला, अश्नक तथा कच्चे लोहे की खानो तथा उत्तर प्रदेश के चीनी 
कारखानो के श्रमिकों के लिये की गई है । यदि इस प्रकार की कल्याण निधियाँ 
स्थापित हो जायें, जिनमे धन एक उपकर द्वारा जुटाया जाता है तो इसका प्नर्थ 
यह होगा कि कल्याण सुविधागो का भार सीवे तौर पर मालिको पर नही पडेगा। 
परिणामस्वरूप, दी जाने वाली सुविधाओं को मात्रा और उनका अच्छा या वुरा 
होना मालिकों की सदुइच्छा पर निर्भर नहीं रहेगा और मालिक इस बात का 
प्रयत्न नही करेगे कि वे सुविधाये देने मे कोई कज्बुसी करें और न उनका यह 
प्रयत्न होगा कि कानून की सूल भावता की ओर घ्यान व देकर केवल कानून के 
शब्दों का पालत करें | इस प्रकार की कल्याण निधियो मे तिम्त वातें श्रतिवायें होनी 
चाहिये-- उनमे जो धनराशि हा वह काम करने वाले श्रमिको की कुल सख्या के 
अनुपात में हो और उनमे घन भी इस प्रकार के साधनो से झाना चाहिये कि उन्हे 
एक विस्तृत मात्रा में सुविधायें प्रदान करने और सुविधाभा का स्वर ऊँचा रखने 
में कोई कठिनाई न हो । इसके अतिरिक्त मातलिको द्वारा दी जाये वाली कल्याणाएं 
सुविधा के प्रबन्ध मं स्वथ श्रमिकों को भी भाग लेना चाहिये । इसस मालिकों 
द्वारा चलाये जाने वाले कल्याण कार्यो के सम्बन्ध में श्रमिकों की शकाये दूर हो 
जायेंगी । इस उदृंब्य के लिय यह सुझाव दिया जा सकता हूं कि प्रत्यक कारखाने 





39. 
के ग्ड्छ 


श्रम कहंपाण कार्य 
में एक कल्याण समिति होनी चाहिये जिसमें कर्म चा रियो के चुने हुए प्रतिनिधि, 
कारखाने का श्रम कल्यास ग्रधिकारी तथा मर्तनकों द्वारा यनोनीत एक या दो 
व्यक्त होगे चाहिये | इस समिति का मुख्य कार्य कल्याण कार्पों को सुविधाएँ प्रदाव 


! करना तथा उनका प्रबन्ध करना होना चाहिये तथा जहाँ तक हो सके इसे रवतन्त्रता- 


पूर्वक कार्य करता चाहिये। यह समित्ति कल्याण कार्यों के प्रत्येक भाग के विरीक्षण 
तथा उनके प्रतिदिन के काय॑ चलाने के लिये उप-समिततियाँ नियुक्त कर सकती है, 
जैसे--कैन्टीन समिति, आवास समिति तथा शिक्षा समिति भादि। इस प्रकार 
सम्पूर्ण समस्या पर वास्तविक रूप से विचार किया जाना चाहिये । 


कल्याण कार्य और उनका उत्तरदायित्व 

यह समस्या भी विचारणीय है कि कल्याण कार्य को चलाने के लिये कौन 
सी एजेन्स्ी सबसे उपयुक्त है | जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कल्याण 
कार्ये श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा कार्य क्षमता पर ग्रत्यधिक प्रभाव डालते हैं और ये 
देश गे झौद्योगिक शान्ति स्थापित करने में भी सहायक ही सकते हे! इसलिये 
मालिकों को अपने ही हित भे विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्यो का उत्तरदापित्व 
अपने ऊपर ले लेगा चाहिये । यदि मालिक निष्कपठ हृदय से कल्यारा वार्पो को 
चलापे तो वे मजदूरों के हृदय को जीतने मे काफ़ी सीमा तक सफल हो सकते हैं 
भौर इससे मालिकों और सजदूरो से एक नये प्रकार के सम्बन्ध स्थापित होगे जो 
केवल श्राथिक तथा स्वार्थपूर्ण प्रेरणाओ्रो पर ग्राधारित न होकर उच्च व नैतिक 
आधारो पर निर्मित होगे। इसके भ्रतिरिक्त मालिकों का यह एक न॑तिक कत्तंब्य 
भी है कि वे मजदूरो के कल्याए पर ध्यान दे। यह मालिकों के लिये एक बुरी बात 
होगी कि बे ग्रपमे थमिको को उसी ग्वस्था में छोड दे जो उनके स्वास्थ्य तथा 
सुरक्षा की दुष्टि से हानिवारक है। कुछ ऐसी विश्येष कल्याण सुविधाये है जो 
व्यवस्था में ठीऊ बेठती है इसलिये वे मालिकों द्वारा किये जाने 
बाले कल्याण कार्यो की सूची में ही आनी चाहिये । उदाहरण के लिये, इसमे 
कैम्टीमें, शिखुशहव तथा मतोरजन की सुविधायें झआाती है । 

राज्य अधिक समय तक श्भिको की ह्ीत अवस्था की ओ्रोर से ग्रासे नही 
मुँद सकता | श्रमिक वर्ग स॒म्ताज का एक झावश्यक ग्रग है तथा राज्य का इसकी 
और भी कुछ कर्त्तव्य है। कुछ विश्वेष बाते ऐसी भी होती है जो समान रूप से 
केवल राज्य द्वारा ब्रागू कौ जा सकती है। उदाहरण के लिये, काम के घण्टों पर 
नियन्त्रण, महिला तथा बालकों के कार्य पर निषेध, श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा 
से राम्बन्धित व्यवस्था, स्वच्छता का प्रबन्ध, स्नान-गृह तथा परीमे के जल की 





_ सुविधाये, आदि । ये ग़ब बाते प्रव अ्त््येक प्रगतिशील देश के कारखाना ग्रधितियमों 


में सम्मिलित कर दी थई है। इराके झतिरिक्त सरकार को झ्रौद्योगिक जतता की 
भन्ताई के लिये सत्रिय रूप से ्रम-कल्पाए कार्यों मे नि लेनी होगी । कुछ विशेष 
श्रप्त कल्याण काय॑ ऐसे हे जिनको चलाने के लिये राज्य ही सवर्तो उचित एजेत्सी 


३० प्रश्न समस्याय एवं समाज कल्यर्णि 


है। उदाहरणार्थ आवास, श्िज्ञा, चिकित्सा सुविधाये, सामाजिक वीमा, आदि 
जिन पर अत्यधिक व्यव होता है और केवल मालिकों द्वारा ही प्रभावात्मक रुप 
से नहीं चलाये जा सकते । भारत जँसे देश मे यह वहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण 
है कि राज्य कल्याण कायो को अपन हाथो मे ले ले क्योकि यहाँ क्षमिक अभी इक 
सोम्य नहीं है कि वे अपने हिंतो की रक्षा कर सके । इसका काररः यह है कि श्रमिकों 
मं ग्रभी शिक्षा और झक्तिय्याली सघो का अभाव है और यहाँ पूर्व अविश्वास 
और श्काझों के कारण मालिको तथा मजदूरों मे मैत्रीपुर्णा सम्बन्ध नहीं है! 
सरकार को इस श्रविज्वास को टूर करने व उत्पादन कार्य को निरम्तर चलाते रटने 
* लिय हस्तक्षप करना ही होगा । जिस देश के श्रमिक वग में तिघ॑रता, भूख 
तथा बिशी हुई हालत समान रूप से पाई जाती है, ऐसे देश की एक विचारशील 
सरकार विना उसकी अवस्था से सुधार किय्रे सन्‍्तोष से नही बैठ सकती । 

श्रमिकों की उन्नति का कोई भी प्रयत्व तब तक सफल नहीं हो सकता जब 
तक कि श्रमिक अपन कत्तंब्य और अधिकारो से अ्वभिज्ञ है तथा कल्याण कार्य उन 
पर ऊपर स थोप जाते हैं । इसलिय श्रम कल्याए कार्पों को सफल बनाने में श्रमिष 
सघ भी महत्वपूर्ण योग दे सकते है। एक श्रमिक सघ का मूल उहृब्य कार्य करन 
वी दशाग्रों को सुधारना व सम्भालना तथा अपने सदस्यों की मानसिक वे हँदिबा 
क्षमता का बिक्रास करना होता है। भारत में श्रमिक सघो न अब तक वल्याण 
कार्यों म बहुत कमर भाग लिया है। इसक लिये यह तक॑ दिया जाता है कि घन क 
ग्रभाव के कारण श्रमिक सघो द्वारा भारत में कल्याण कार्य करना सम्भव नही 
है । परन्तु इस बात को मान लेने पर भी कि श्रमिक सघो की आशिक स्थिति म 
एम्नति होनी चाहिये और उनको पश्चिमी देशों के श्रमिक सध्चों की भाति झरने 
बार्यो व रचनात्मक पहलू पर अधिक जोर देना चाहिये, फिर भी ुछ एसे कल्याश 
काय है जो स्वय श्रमिको द्वारा ही प्रभावात्मक रूप से चलाय जा सकते है। कई 
एस कार्य भी है जिनका आशिक भार नहीं पडता झौर जो भ्रमिकों ती दक्षाओं का 
सुधारन भे काफी सहायक सिद्ध हो सकते है। श्रमिक सध अपने श्रमिकों को 
गम्तिब्ययिता, शिक्षा, सहकारिता एवं स्वच्छता क्री आदतों के लाभों को भत्री 
प्रकार बता भकते है। वे श्रमिकों मे स्वस्थ पारिवारिक जीवन बिताने की रीतियो 
तथा साधनों का प्रचार कर सकते हैं और स्वय श्रमिको की सहायता से श्रभिव' 
वस्तिया मे स्वच्छता के नियम लागू कर सकते हैं। यदि श्रमिक सघ के नेतागण 
अपने साबियो की उद्देश्य पूर्ति मे सच्चे हृदय से सहयोग देना चाहत हैं तो उनके 
लिय यह अत्यन्त आवश्यक है कि वे श्रमिको के लिये विभिन्न प्रकार के कल्याण 
काग्र करे! 





उपसहार 
इस प्रकार कत्याण कार्यों को प्रदान करने का उत्तरदायित्व मालिकों, 
रज्य नथा श्रमिक स्घो का सयुक्‍्त स्‍्प से होना चाहिये । श्रमिकों के जीवन-स्तर 


३ ८ ड़ ं 
परम कप्याण काय कैध 


को ऊँचा उठाने के लिये इन सबको मिलकर कार्य करना चाहिये । श्रमिकों के 
कल्याश कार्य की समस्या इतनी विस्तृत व गम्भीर है कि कोई एक पक्ष इसको 
सरलतापूर्वक नही सुलझा सकता । सब बातों को देखते हुये यह कहा जा सकता 

*, है कि यह राज्य का उत्तरदायित्द,है, कि वह देखे कि श्रमिकों की दश्षाओरों में 
उन्नति हो रही है या नहीं। यह बात सन्तोषजनक है कि विश्व के अधिकतर 
समय देशो मे सरकारो ने कल्याण कार्यों की महत्ता को समभ लिया है और 
श्रम्म कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा की बडी-बडी योजनाओ्रों को उन्होने लागू 
किया हैं! भारत में ग्रव त्क इस दिशा में केवल प्रारम्भिक पय्य ही उठाये गये 
हैं क्रथा देश में श्रमिक वर्ग के लिये कल्याण कार्यो की उन्नति करने और उनका 
बिस्तार करने के लिये अभी बहुत कुछ करने को है। हमे उने बातों को ध्यान गे 
रखना चाहिये, जिनका देख मे कल्याण योजनाग्रो पर प्रभाव पडा हे था जो 
प्रभाव डाल सकती है । उद्दाहरणार्थ, श्रमिको की प्रवासिता, प्रभावशाली श्रमिक 
सधों का श्रभाव तथा श्रमिक सधो में थम का अभाव, श्रमिकों में अत्यधिक 
निरक्षरता, बागान के श्रमिकों की बड़ी सल्या (जितके लिये कल्याण योजनामो 
का एक प्रृथक्‌ समठन बनाते की ब्रावश्यकता है) ठथा भ्रनेक सामाजिक व आर्थिक 
समस्याये जो इस देश मे ग्रत्य देशों से अधिक तीव है । दूसरे देशों मे ऐक्छिक रूप 
से बनी सस्याये है, जैसे-- भौद्योगिक वलास्ति (/४॥780०) व स्वास्थ्य अनुसन्धास 
सस्थायें, औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान व मनोवैज्ञानिक सस्याये तथा कल्याए 
समितियाँ प्रादि। ये सब रास्थाये मौलिक प्रम्वेषण तथा प्रचार द्वारा ग्रौद्योगिक 
फल्यारा के क्षेत्र में श्रग्रणी होकर कार्य कर रही है। परस्तु भारत मे इस प्रकार 
की कोई संस्था नही है | हमारे देश मे इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करते के 
लिये प्रयत्न होने आवश्यक है । १रच्तु इन कठिनाइयो को बहाना बता कर हमें 
कल्यारए कार्यो की श्रोर कमर ध्यात नही देता चाहिये | प्रयत्व तो इस बात के होने 
चाहिये कि इत समस्त बातो को ध्यान में रखते हुये हम ऐसे व्यावहारिक कदम 
उठायें जिनसे हमारी झौद्योगिक जनता का हित हो सके | 
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भारत में सामाजिक सुरक्षा 
50९#% 5६७१7 ॥१ ॥४०॥७ 





सामाजिक सुरक्षा का अर्थ 
सामाजिक सुरक्षा एक परिवतंनशील विचार है जो ससार के सब उन्नत 
शो भे ।नर्धनता, वेरोजगारी तथा बीमारी को जट से दूर करने के लिये राष्ट्रीय 
कार्यत्तम का एक आवश्यक भ्रग' माना जाता है। साधारणुत सामराजिक-सुरक्षा 
ग्रौद्योगिक श्रमिकों के लिये वहुत श्रावश्यक समभी जाती है । परन्तु वर्तमान युग में 
कल्याणकारी राज्य वा विचार विस्थित हो जाने से इमका क्षय भी समाज के सब 
बर्यो पे भव पा हो इन“ लव क मिए रक्त व कल कला क विकसित हो गया ह॑ | सामाजिक सुरक्ष। का तात्पथ उस भुरक्षा से है जिसे९ 
समाज पपने सदस्या को सक्ट स बचान के लिय समुचित रूप से भ्रदान करता है । 
ये सकट एसी विपत्तियाँ टै जिनस निधन व्यक्ति या श्रमिक प्रपनी सुरक्षा अपने 
साथियों के शरहयोग भ्रथवा अपनी दूरदशिता से भी नही कर पाता । इन विपत्तियो 
के कारण श्रमिक की कार्यक्षमत। का क्षति पहुँचती ह और वह अपना और अपने 
प्राश्रितों का पोपण नहीं कर पाता। राज्य की स्थापना का उद्दश्य जनसाधारण 
की भलाई करना है इसलिये सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना राज्य का ही 
प्रमुख कार्य है। यद्यपि राज्य की प्रत्येक नीति का सामाजिक-सुरक्षा पर बुद्ध न 
कुछ प्रभाव पडता ही है तथापि सामराजिक-सुरक्षा सेवाग्रो के अन्तर्गत केवल ऐसी 
योजनाये भ्राती ह॑ जैसे--वीमारी की रोकथाम तथा उसका इलाज, रोजी कमाने 
योग्य न होने की अवस्था में श्रमिक को सहायता देना और उसको ग्राजोबिका 
उपार्ज॑ व के योग्य बताना, आदि । परन्तु यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे तमाम 
साधनों से सुरक्षा नही मिल सकती क्योकि सुरक्षा का तात्पयें क्सी भ्रध्यक्ष वस्तु से 
ही नही होता वरत्‌ यह एक मानसिक अनुभूति भी है। सुरक्षा से तभी लाभ 
अनुभव हो सकता है जब सुरक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का इस वात मे विश्वास 
हो कि उसको सम्पृर्स सुविधाय.. जद भी उसे आवश्यकता होगी. प्राप्त हो जायेगी । 
यह भी आवश्यक है कि सुरक्षा प्रदान करते समय यह देख लेना चाहिये कि सहायता 
ग्रौर सुविधाओ की मात्रा और गुणा पर्याप्त हैं । ९ के ३३ 
सामाजिक्-सुरक्षा एक अत्वधिक व्यापक झब्द है और इसके अन्तर्गत 

सामाजिक-बीमा व स्ामरांजक सहायता की योजतायें और वुछ व्यावसायिक 
((०४०८९४३) बीमे की योजनायें नी त्रा जाती है। इसलिए यह आवश्यक है 
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कि इन शब्दों के अन्तर को स्पष्ट किया जाय एक प्रत्येक के क्षेत्र के बारे में स्पष्ट 


रूप से विचार क्या जाय । साधासणत सामाजिक-वीम( और सामाजिक यूरक्षा 
दा्दो को पूर्यायनाजी मामा जाता है। देशका करा यह है कि सामाजिक बीमा 
अत्पेक _उाम्राजिक सूरक्षा योजना का सबसे भहत्ववूर्ण अय योजना का सबसे भहत्वपूर्ण अग्र होता है । 
सामाजिक-बीमे की परिभाषा ९ 

सामानिक-बीमा व्यवित को निर्धनता और दुख ये बचाने का एक योधव 
है । इससे व्यवितयों को सकट के समय सहायता मिल जाती है। बीमे से तात्पर्य 
यह है. कि कुछ घन अजय से सुरक्षित रख दिया जाता है, तथा विशेष सकटो में 
पक पहन से व यम है मा के था है। बोभे का मूल उद्देश्य 
ब्यक्तिर्क सकंट को समाप्त करता है। हाति के आर को कम केरने का कार्य 
मुख्यत व्यक्ति का न होकर समाज का है । हम सामाजिक-वीम की परिभाषा इस * 
प्रकार कर सकते हे, " अल ता आर ननाग पक न आम बीमा एक कप साधन है, जिप्तका उद्देश्म' ( 
वम्े के जज एक सन कल तक मे कवर व्याकका। रूप से थीमा कराये हुये व्यक्तियों को बेरोजगारी, बीमएरी तथा प्र 
राकडो के वर व्युनतम रहन सहन के स्तर को दृष्टि 
लोभ भ्रदात करता है। यहे लाभ श्रमिकों, मालिकों तथा राज्य, तीनो पक्षो के , 
प्रशद्न से निर्मित सिख से दिया णाता है तथा इसको प्राप्त करते के लिये किसी 
प्रकार को जीविका-साप्रन-जॉंच [[शब्या5 (८४) नही होती अ्रपितु यह लाभ बीमा 
कराये हुये व्यक्तियों का ग्रधिकार म्ाकर-+दान किया-जाता हे ।” सर विलियम 
बैवरिज ने सामाजिक-बीमे की परिभाषा इस प्रकार की है ते बीगे का 
ताप्पर्थ ग्रशदान के बदले थे दिये गये ऐसे लाभो से है जो फैवल जीविका निबोह 
स्तर तक दिगे जाते हैं और जोकि व्यक्ति को उसके अधिकार मानकेरे, विना कियी 
जीविका-साधन-जाँच के, प्रदात किये जाते है जिससे व्यवित स्वतन्त्रतापूर्वक अपना 
निर्दाह कर सके । इस प्रकार रामाजिक-बीमे में दो बातें निहित है--प्रथम तो 
यह कि यह अतिवाय है और दूसरे यह कि मनुष्य अपगे साथियों के दु ख-सुख मे 
साध देते है !" 
सामाजिक-बीमे के मुख्य लक्षण ९ 

अब हम सामाजिक-बीमे के सुनिश्चित बक्षणो की ओर दृष्टिपात कर राकछे 
है ! सर्वप्रथम, इसके अन्तर्गत एक >पयक्त-घन्राशि निधि को स्थापना होती है। 
इत निधि से समस्त लाभ, नकदी या जिन्‍्स के रूप में दिये जाते है। यह निधि 
साधा रणतः भ्रमिको, मात्चिकों तथा राज्य के अद्ददान से निर्मित की जाती है। 
द्वितीय, श्रमिकों का अशदान केवल नाममात्र का होता है तथा उसे निम्न-स्तर पर 
ही रख जाता है, जिससे अमिको को अपनी शक्ति से अधिक न देना पड़े । राज्य 
तथा मालिक ही वित्त का अधिकांश भाग प्रदान करते है। इसका तात्पय यह है 
कि श्रमियों द्वारा दिये जाने बाला अझदान तथा उनको प्रदान किये जाने वाले 
ज्ञाभो मे कोई अनुपात नहीं होता ॥ तृतीय, इन लाभो को एक निश्चितत सीमा तक 
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ही सीमित रखा जाता है ताकि लाभ उठान वालो को पूर्ण या आधिक आय की 
क्षति के समय एक न्यूनतम जीवन स्वर बने रहने का आववासन रह । चतुर्थ, यह 
सहायता लान प्राप्त करने वालो का अधिकार मानकर तेथा बिना जीविका-साधन- 
जाँच के प्रदान वी जाती है जितसे उनके आत्म-सम्मान को कोई ठेस ने पहुँचे ॥८ 
परचम, सामाजिक बीमा अव अनिवार्य रूप मे प्रदान क्या जाता है जिससे ये लाभ 
समाज के उन सब अमीष्ट (२९८०)) ब्यक्तिया सक पहुँच सर्ते जिनको इससा 
सरक्षण मिलना वादूनीय है। प्रन्त में, यहू भी ध्यान देने योग्य वात है कि 
सामाजित्-पीमा ध्यक्तित पै किसी विशेष धटता से होने वाल कघ्टो का ही तिवारण 
कश्ठा है , उन्हें रोकता नहीं ९ वास्तव मे जब कप्टा को अवरोध पक्‍्रसम्मद होना है 
तब ही सामाजिक-वीमे की अत्यधिक झावस्यक्ता होती है 
'सामाजिक-वीमे तथा व्यावसायिक-बीमे में अ्रन्तर ६ 
ब्यावसायिक-वीमा पूर्ण रूप से ऐच्डिक होता है परन्तु सामाजिक्-बीमा 
साधारसा प्रतिवार्य होता है। व्यावसायिक बोगे मे दी हुई वीमा-किश्तों वे 
अनुयार ही पौजिसी-हित श्रद्यत किय जाते है. परन्तु सामाजिक बीमे में जो लाग 
श्रमिकों का प्रदान क्षिय जाने हैं, ब उनके अम्दान से अधिक हाते हैं। इसके अतिरिक्त 
व्यावसायिक बोम मे स्वूनतम जीवन-स्तर का बनाये रखने का उदय नहीं हो जीवन-ल्तर का चनाये रखने का उदय _ नही होता, 
परन्तु सामानिक-बीस का यह एक सुरूप उद्धध्य होता है। सामाजिफ्-चीस वी 
न्यवस्था कई प्रकार की ऐसी विपत्तिया के समय की जाती है जो विभिन प्रकार 
की होती है ओर जिसकी तौद्रता भी विभिन्न होती है । परन्तु व्यावसायिक-बीमे 
बंप व्यवस्था केवल एक व्यक्तिगत सुक्द से सुरभा के लिये की जाती है । 
सामाजिक-बीमा तथा सामाजिक-सहायता 
सामाजिक -वीमा तथा सामाजिक-महायता म भी कुछ अन्तर है। सामाजिक 
_सहायत्रा योडा बह साधन है जिसके हारा राज्य अपनी हो-..निधि में से श्रमिकों जह साधन है जिसके हारा राज्य अ्रपन! थे में से श्रमिक 
औद्ारा दुछ विभेष नर्ते पूरी हों जान पर कानूवी तौर पर लए प्रदान करता 
है। इस भ्रवार सामानिक-सहायता सागाजिक-बीसे का स्थान लगे की अपक्षा 
डमतरी पूरक है पूरक है । दोतों ही माय-साथ चलते हैं | परन्तु अन्तर यह है कि सापाजिव 
सहायता वो पूर्णववा सरकार का ही कार्य है जवक्ति सामाजिक-बीमे में राज्य हारा 
केबल आशिक ₹प से वित्त धदान किया जाता है। साम्राजिक-वीम के लाभ वही 
व्यक्ति उठा सकता है जो इसमे अमदान देता है। परन्तु सामाजिक-सहायता नि.झुल्क 
कदान दी जाती है। इवके अतिरिक्त साम्ाजिक-दीमे में दिसी प्रकार की जोवेह्न 
साथन-जाँच पर जोर नहीं दिया जाता और इयके विना ही लाभ प्रदान क्य जाते 
हैं । परतु सामाजिक्-सहायता केवल दुछ दी हुई झंतें पूर्ण होने पर ही दी जादी 
है। साथ ही सामाजिक-बीमे मे “बीमा” झब्द के अन्वर्गत भशददात का निद्धाल 
निहित है, जो कि मामाजिकन्सहायता (5008 2555(80००) में नहीं हैं। इसे 
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प्रकार “सामाजिक” और “व्यावसायिक” शब्द भी इनके अन्दर को स्पप्ट 
करते है। 
यह भी स्पष्ट है कि सामाजिक-सह्दायता तथा व्यावसायिक-बीमे के मध्य 
में “सामाजिक-वीमा' आता है। 'सामाजिक-सहायता' मे राज्य या समुदाय हारा 
भ्रभीष्ट व्यक्तियों को नि शुल्क सहायता दी जाती है, जबकि ब्यावस्लामिक-बीमा 
पूर्णतः एक निजी सूविदा है। स्तामाजिक-बीमे ($00०ंश ]5प्रा870०) में राज्य 
तथा बीमा किये हुये व्यविति, दोनों का अश्मदान प्लावश्यक होता है। इसलिये यह 
दोनों के मध्य का मार्ग कहा जा सकता है । 
सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र तथा विभिन्‍न विधियाँ ! 
गाय करन वे लग जन रह बह सदन सुरक्षा मोजना के अन्तगंत सामाजिक-बीमा और सामाजिक- 
सहायता दोनों झा जाती है। सब प्रकार के सामाजिक राकिट, जरों- -श्ररामथता, 
काम काने की अपोग्यतों, चिकित्साकी आवश्यकतायें प्रादि--सामाणिक-बीमे 
अथवा सामाजिक-सहायता के भन्दगेंत झा सकते हैं। फिन्तु व्यावहारिक रूप में 
साधारणुतः कुछ सकट सामाजिक-बीमा योजना द्वारा दूर किये जाते है प्रौर 
कुछ सकट “सहायता” द्वारा | कुछ सकटों के लिये देश की परिस्थिति के प्रनुप्तार 
इन दोनों मे से कोई भी विधि लागू की जा सकती है। नकद लाभ तथा साधारण 
चिकित्सा! सेशन अधिकतर बीमे की विधि के अन्तर्गत प्रदात की जाती है ; _जिल्‍्स 
के रुप में दिगे जाने वाले कुछ विश्वेष प्रकार के लाभो के लिये 'सामाजिक:सहायता- 
को अधिक उच्तित समझा जाता है। सामान्यत, बीमा की विधि उस समय ग्रपनाई 
जाती है जबकि इस बात का डर होता है कि दावों को ग्धिक वबढा-चढा कर 
दिखाया जायगा तथा संयुक्त निधि का दुरुपयोग होगा। यद्यपि वीमा विधि के 
अन्तर्गत सभी सकट ने भी आ पायें तथापि कई बार उत्त समय इसको अपनाना 
पडता है जब मजदूरी में विपत्ति के कारण क्षति होती हे ओर उफी क्षति के 
अनुपात से नकद लाभ देना पडता है| श्रौद्योगिक दुघंटनाओं शोर बीमारी के समय 
सामाजिक सहायता का कोई प्रश्न नही उठता, बयोंकि इनका उत्तरदायित्व परम्परा 
से मालिको पर ही रहा है । बीमारी का सकट निश्चित रूप गे बीमे के अच्तगंग 
आता है। प्रेन्शन तथा बेरोजगारी लाभ भी बीमे द्वारा ही प्रदान किये जाते है, 
सद्यषि वे कभी-कभी सामाजिक-सहायता योजवाओं के द्वारा भी दिये जाते है 
उनके विपय से यह निर्णय अ्रत्यन्त कठिन हो जाता है कि “बीमा” अथवा 
“संह्दायता” दोनो मे से किसका चुनाव किया जाय । सामाजिक सहायता विशेषकर 
उम सेवाओं के द्षांत्र मे सीमित रहती है जिनमे जनता का हित मुख्य होता है तथा 
दुरुपयोग के बहुत वम प्वसर होते हैं। उदाहरणाथे, जनरल हस्पताल, पागजो के 
लिये हस्पत्ताल, क्षय-रोनीटोरियंग, चिकित्सालय, योन-सम्बन्धी बीमारियों के 
चिकित्सा केन्द्र, माठृत्वहित तथा शिघ्चु कल्याण केन्र, पराउश्चाताओं में स्वास्थ्य 
सेवाये, पुनर्वात्त ससस्‍्थायें, वृद्धों तथा निवल व्यक्तियों की पेन्शनें, माताओं की 
पेन्शने तथा वेरोजगारी सहायता झवि | 
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ओऔद्योगिक-कर्म चारियो वी मलाई के लिये स्यूनतप्न-जीवन-स्तर की व्यवस्था की जा 
सके । ओऔद्योगिक-श्रमिक राज्य के हस्तक्षेप न करगे के कारण काफों ससय तक 
५ पूंजीपतियों के हाथों बहुत कष्ड उठाते रहे । 

विभिन्न देशो मे ध्षामाजिक-सुरक्षा योजनागों की हाल मे हुई प्रगति का 
मुख्य बारण अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठय के अबत्त तथा कार्य है इसलिये उसे हो इस) 
मृल्यवान कार्म को शेय मिलना चाहिये । इस सगठन ने १६२० में विभिन्न देशों के' 
लिये सामाजिक-बीसा झधितियमों के स्तर को तिर्धारित करने के हेतु भसौदे तैयार 
करते का कार्य प्रारम्भ जिया । इस हेतु इसने समय समय पर ग्रभिसमय पारित 
किये हैं, उदाहरणार्थ-- १६१६ थे. मातृत्व-हित-लाभ पद्र , १६२१, १६२५ तथा 
१६३४ में श्रमिक छ्षतिपूति पर , १६२७ तथा १६३६ मे दीमारी-बीमे पर ; 
१६३३ तथा १६३४ में निवलता,_ बृद्धावस्था तया उत्तरजीवी-बोम पर; ६२८ 
मै न्यूनतम मजदूरी पर, १६३४ मे बेरोजगारी-बीमे पर तथा १६४४ में ग्राय- 
सुरक्षा तथा चिकित्सा सुविधा पुर। अनेक देशों ने इत प्रसिसमयों को स्वीकार 
कर लिया है, और जिन देशो ने इतको स्वीकार बढ़ी किया है उन्होंने भी इनको 
आधार मात कुर पानुन वनाये हे ! किसी ऐसे देश के लिये, जो सानाजिक-बीमा 
पहली ही बार लागू करने की इच्छा रखता है, इग झभिसमयों को पुणंत या 
अशतः झादेर्श माना जा सकता है। १६४७ पे नई देइदी में हुए प्रारस्भिक एशियाई _ 
क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन में भी सामाजिक सुरक्षा पर एक व्यापक प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया, जिसमे इस बात के लिये सिफारिश की गईं थी कि एशिया के ग्रनेक 
देशों में सामाणिक-सुरक्षा की थोजनाओं की प्रगति मे जीददा, श्रानी चाहिये। 


के के सिलत पड आवकाई €३८ मे न्यूजीलैण्ड में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक-सुरक्षा अधिनियम पारित 
हुआ था जिसमे एक अनिवार्य तथा छार्वलौकिक बीमा प्रणाली की व्यवस्था थी 
जिपके लिये वित्तीय-ध्यवस्था एक सामाजिक-युरक्षा कर द्वारा की गई थी। सयुकत्त 
राज्य अमेरिका में, इस सभ्वन्ध में सबसे पहला विस्तृत विधान सब्‌ १ 22 
सामाजिक-सुरक्षा प्रधिनिषम था । 75 
सत्‌ १६३६-४४ के युद्ध ने सापराजिक बीमे की योजनाओं को प्रारम्भ 
करने या कम से कम उनके भ्रारम्भ करने के लिये वचन देने की ग्रावक्ष्यकता की 
और भी बल प्रदान किया ! थे योजनायें देश की प्रतिरक्षा की वावित में वृद्धि करती 
है, क्योकि ये जगप्तस्या के विशिन्‍न वर्गों को एक विज्लेप उद्देश्य के लिगे ग्रगठित 
करती है, अम्याय को कम करती हैं, जनता के स्वारध्य की रक्षा करती है तथा 
आाथिक चिस्ताओ्रो वो दूर करने का भी श्रयल करती है। थुद्ध के पश्चात्‌ जो प्रभाव 
४ हुए उनके कारण भी कुछ सामाजिक-सुरक्षा योजनाओो की झावश्यकृता को अनुभव 
किया गया, क्योकि इन प्रसावों के कारण पनेक देशो मे आवदयक्र नस्तृग्रो की 
दुलेभता उत्पन्न हो गईं थी और प्रुननिर्माण की स्मस्याये भी उत्पन्य हो गई थी। 
लगभा प्रत्येक औद्योगिक उन्नत देश ने अब सामाजिक दीमे के महत्व को स्वीकार 
कर लिया है तथा उनमे से अनेक ने स्ामाजिक-बीमा के श्रायोजन की समस्या को 















द्र्द्८ श्रम समस्‍यायें एव समाज कह्याश 


सुलमार्म का प्रयत्न क्या है। बई स्‍्थानी पर तो सामाजिक्न्यीमा योजनाय 
निश्चित की जा चुकी है तथा उनको कार्यान्वित भी कर दिया गया है । अमरीका, 
प्रास्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूजीलैण्ड जैसे देशों मे सामाजिक बीमे की विस्तृत + 
यीजनाये वनाई गई है तथा लागू की गई हैं। १६४२ मे. वच्दत-में “ब्रिटन के 
सामाजिक-बीमा तथा सर्म्वान्धत सेवाप्रो” पर बेवरिज रिपोर्ट (8ल्‍ए27086 
प्ल्फुणा ०्र छेपञआ 50०र्बों [#5फ्राथाए८ बा4व. 8॥०व० 8697०८5) प्रकाशित 
हुई जो सप्तार भर में चर्चा का विषय बन गई । अब इसको कार्यान्वित कर दिया 
गया है । इसके ग्रन्तर्गत प्रत्येक प्रकार बी व्यक्तिगत दरिद्रता तथा असुरक्षा के लिए 
पुर्ण अनिदाय॑-राज्य-दीमा योजना की व्यवस्था है। सामाजिक-वीमा योजता जिस 
प्रकार विभिन्‍न देशों में लागू का गई है उसके विस्तृत क्षेत्र का उदाहरण कनाडा में 
“ साम्राणित सुरक्षा! वर साझे की-नस्पोर्ट (४०आ॥ १८७०) तथा झमरीका में 
0 डिएह विधेयक” (॥(ए7०४५-०४॥ा४०। 97॥) में भी मिलता है । 


“औरत में सामाजिक सुरक्षा कै विचार की उत्पत्ति और विकास ४3/2: 
भारत में निधंनी तथा असहायो वी सहायता को सर्देव से ही हर) 
दाता गया है । भूतकाल म॑ ऐसे व्यक्तियो के लिये जिनेके पांस 
निर्वाह का कोई साधन न होता था और जो काये करने में भी असमर्थ होते थे, 
उन्ह कई प्रकार की सस्थाओ और रीतियो से सहायता मिल जाया करती भी, 
जैसे---सगुक्त परिवार, साम्रदायिक पचायते, धामिक सस्थाये, ग्रनाथालय व 
विधवा ग्राश्रम, भीख, व्यक्तिगत दान, जन-सेवा की भावना, झादि। परम्वु 
पश्चिमी शिक्षा तथा देश के औद्योगीकरण के प्रभाव से ये सस्थाये श्रौर रीति- 
रिवाज नष्ट होते लगे है और परिस्थिति के अनुसार इनके अन्तर्गत अब पर्याप्त 
सहायता वही मिलती + बर्ते मान रामय गे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का 

ही वतंव्य माना जाता है। 

दोनो महायुद्धों के सध्यकाल की अवधि में तथा 30 रेट विभिन्न 
देयो में सामाजिक सुरक्षा की तीत्र गति से उन्नति तथा विस्तार हुर्म्ना है। किल्यु 
भारत में इसको लागू करने के प्रश्न पर कुछ समय पहले तक राज्य की ओर से 
कोई ध्यान नही दिया गया । रॉयल श्रम आयोग का भी यहे मत था कि भारत में 


किसी राष्ट्रीय प्रीमा यो पी गत दमा कौलाशकरा सम्भव नही होगा । इसका कारण 
उसने यह दिया कि कोई स्थायी श्रौद्योगिक जनसल्या/न होने के कारण झौर 
श्रमिकावतते (40०0 7७770! एष्प०५श्षा) अधिक होने के कारण कसी भी सकक्‍ट का 


ठीक-ठीक अनुमान लगावा कठिन था। इस प्रकार सामाजिक बीमे की समस्या को 
कॉफी समय तक केवल एक पैडान्तिक विषय ही समझा जाता रहा और अनक 
समितियो, झआयोगी तथा अधिकारियों दारा दिये गये विद्वार सामाजिक सुरक्षा 
की कैवल कुछ दाखाग्रो तक ही सीमित रहे । धवुव॒रिन रिपोर्ट के प्रकाशित होने 
के पश्चात्‌ ही लोगो के विचारी तथा लेखो मे “सामाजिक बीमा” झब्द आने लगा 





भारत में सामाजिक सुरक्षा रेद६ 


झौर तब ही भारत में इसको लागू करमे की सम्भावनाओ पर ध्यान दिया गया। 
राष्ट्रीय सरकार वन जाने के पश्चार सरकार बन जाने के पश्चात्‌ श्रमिकों में अशान्ति वढने तथा ग्नेक देशो , 
"में साम्यवाद फैलने से सामाजिक बीमे की समस्या अधिक महत्वपूर्ण हो गईं है 
>>+-+5 
अब यह गनुभव क्र लिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा की प्रावदयकता केवल 
इस कारण नहीं है कि भ्रमिरकों को प्राराम से रहने का श्रधिकार है अपितु साम[जिक 
दृष्टिकोण से भो “सामाजिक सुरक्षा” को आवश्यकता है, क्योकि जब तक श्रप्तिको 
को जीविका के अच्छे साधन नही प्रदान किये जायेंगे तथा उनकी अनेक विर्पत्तियों से 
रक्षा भही की जायेगी तब तक साम्यवादी विचारधारा को रोकना कठिन होथा । 
वास्तव में देश में एक सामाजिक बीमा योजना को स्थायित करने वी ग्रावश्यकता 
के विधय मे कभी भी दो मत नहीं रहे, किन्तु भारत में इसको लागू करने की 
सम्भावनाम्रों पर मतभेद रहा है । 
भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमे की आवश्यकता 7 
विभिन्न विपनियाँ कल 
भारत में सभी लोगो के लिये, विशेष कर देश की र[पिक जनता)के लिये, 
सामाजिक वीमे की प्रावश्मकता प्रत्मधिक है । यह शर्णंद्या सत्य है कि हमारा देश 
गरीब है गौर हमारे देश मे मजदूर जो मजदूरी पाते हैं, वह इतनी कम तथा कंजुसी 
से दी जाती है कि उससे निश्ततम आजीविका को छोडेकर अन्य कोई भी घरतुयें 
भ्राप्त नही की जा सकृती | वस्तिव में यह आाइचर्य जनक है कि श्रमिक इतनी 
भरपर्याप्त आय में प्रपगी और प्रपते परिवार की जीविका कसे चलाता है कुछ 
स्थानों की छोडफर देश के भगेक स्थानों पर मजदूरी इतवी कम दी जाती है कि 
यदि कुशाग्र बुद्धिदया-इच्छा हो भी फिर भी मजदूर न्यूनतम स्तर बताये रखते के 
लिये पश्रावरयक बस्तु्यें नहीं जुटा पाया तथा जिन परिस्थितियों में वह रहता है 
उनमें बुद्धि का प्रयोग भी कठिन हो जाता है । श्रमिक वडी सख्या में ऋरा में भी... 
दबे रहते दै...औओर औसतन यह ऋण उनकी तीन माह की मजदूरी के वराबर होता 
है। यह भी देखा गया है कि मजदूर की ८०% भाय भोजत, आवास और वस्नों 











पर ही व्यय हो जाती है प्र व्यय हो जाती है भ्ौर कमर वेतन पाने वाले मजदूर के लिए तो मात्र जौविका 
भी बिता ऋण लिये अ्रस्तम्भव होती है। श्राय इतनी कम है कि उसमे से वचत 
करने के लिये कुछ नहीं वबचता झौर इस प्रकार जब कभी श्रमिकों का माप्तिक 
बजट घाटे में चलता हैं तो उतके पास उसको पूरा करने के लिये पहले से बचाई 
हुई कोई भी निधि नहीं होती | वीमारी, वेकारी, भ्रस्थायी ग्रम्ममर्थता, परिवार के 
कमाये वाले व्यक्ति को अचानक मृत्यु जैसी अनेक विपत्तियों (000पइववशंल्छ) 
मेगा तो श्रमिक, यदि समव होता है तो, ऋण लेता है अथवा अपने पहले थे ह्दी 
रे हुये जीवन-स्तर में वह स्सीम रूप से कष्ट भोगता है । इसलिए जीवन की 
विपत्तियों के विरुद्ध व्यवस्था करने के लिये भारत में कुछ सामाजिक युरक्षा 
योजनाओं की ग्रत्यधिक आवश्यक्ता है, क्योकि दिपत्ति पड़ने पर मजदूरों के पास 


अपने निर्वाह के लिये कोई सक्चित निधि नहीं होती । 


डर श्रम समस्याये एवं समाज कल्याण 


श्रप्तिक अनेक बीमारियों के बोक से भी दढा रहता.है-। प्रत्मधिक मीड-माह 

बाले तथा घने बसे ओ्रौद्योगिक क्षेत्रों में मलेरिया, हैजा, क्षय, प्लेय, इन्फनुऐन्जा 2 

जैसी बीमारियां उग्र रूव ते फैल जाती हैं। ऐसी बीमारियों के कारण सैकड़ीं/” 
ध्यकित प्रत्येक वस्ती से प्रतिवर्ष मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। शेष जो इनके झा मणों से 
बच भी जाते हैं, उनमे दुर्बंवा गौर अकुशलता आ जाती है। ओद्योगिक क्षेत्रों में 
,समिको की उचित चिंकित्सा के लिये, उनकी निरन्तर ब्राय की सुविधायें भ्रदान 
करने के लिये और वीमारी के पश्चात उनको ओऔज् से शीघ्र पूर्ंरूप से स्वस्थ करने 

के लिये काफी समय तक कोई उचित व्यवस्था नही थी । 

था इसके साथ ही नौकरी से हटा दिए जाने का भय हमारे 
श्रमिको के जीवन में एक प्रन्य विपदा है । वर्तमान समय की औद्योगिक वुराइयी म 
में यह सबसे निकृष्ट (#४०६८५) झौर विस्तृत बुराई है। इसमे निराखगता 
(0८४७४ए0०७), सिक्षा बृत्ति, बाल-क्रम, सहिला-श्रम, कस मजदूरी, वेम्यावृतति 
तथा मदिरापान जैसी सामाजिक दुराइयाँ उत्पन्न हो जाती है। जो श्षसिक पपने 
गाँव वापस जा सकते है वे अपने रुम्वन्धियों के अल्प साथनो पर भार स्वष्प हो 
जाते हैं और साथारणत उसके गांव में यापस आवे का स्वागत भी नहीं किया 
जाता । जो वापस नही भा राकते वे औद्योगिक नगरों में भूखे गरते है भौर 


शिक का जीवन रत हैं । है 
अमिक पर उस समय भी सुसीबतो का पहाड़ हूट पडता 2 सबअ्या जब _वहड़. पी 


रुप से भसमर्थ ही जाता है या परिवार के एकमात्र टोटी कमाने वाले की मृत्यु हो 
जाती है. जो अपने पीछे एक विधवा व अनाथ बच्चे श्रथवा अन्य झाश्चितों को छोड़ 
जाता है जिनकी देख-भाल करने वाला कोई नही रहता, ग्रथवा जब मजदूर पूर्णतया 
असमर्थ हो जाता है था अवकाश प्रहणा कर लेता है अथवा वृद्ध ही जाता है. और 
काम के अयोग्य हो जाता है। इने समय-समय पर पडने वाली विपत्तियों के लिये 
बोई भी बचाव का साधत नही है और इनके भ्ाने पर वही पुरानी कहानी दीहराई 
जाती है--अत्यधिक ऋण, निम्नतम जीवन स्तर, कार्यक्षमठा मे क्षत्रि वश 
उत्पादन में कमी और ग्नेक सोमेजिक बुरादियीं। इस अकार इस तथ्य में पूर्ण 
सत्यता है कि प्रर्तिकों की निर्घेनिता ऐवं सामाजिक बुर्राइयी का सबसे शक्तिशाली 
कारण यही है कि उतकी बीमारी और वेरोजगारी ते उनकी आय में विष्त पड 
जाता है । एसी घटनायें भी मिलती हैं कि एक मजदूर की मृत्यु पर अथवा उसके 
पूर्सरप से निवल हो जाते पर उसकी पत्नी ग्रौर लडकियों को समाज के भेडियो 
क( शिकार होता पडता है और उन्हे अनैतिक जीवन व्यतीत क्रने के लिये बाध्य 
होना पडता है । 





श्रमिकों की सामान्य दशा 


इस प्रकार वर्तमान भारत मे श्रम की झस्थिरता, श्रमिकादर्त-की अनुपसियिति, 
की तीज समस्या्रो से उत्तन्न हुई कठिनाइयाँ स्रामगी आती है। गगरो में निधन 
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श्रसिकों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नही खिल पाती । उसके पास नाममात्र 
का ही एक मकान होता है, उसको यन्दगी तथा ब्रस्वस्थकर वादावरण मे-रहता- 

- सूडता है और वीमार पड़ने पर उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नही होता; 
नौकरी से हटा दिये जाने पर उससे सहावुभूत्रि,करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं 
होता । जब वह पूरणंत प्रथवा प्रस्थायी रूप से भ्रामर्थ हो जाता है तो उसकी रही 
कागज की तरह उपेक्षा को जाती है; बूढ़ा हो जाने पर उसे बेकार वस्तुओं की 
तरह फेंक दिया जाता है। इस भ्रकार के सारे कष्ट, दुख प्रौर दुर्भाग्प श्राने पर 
उसके पास शरण लेने का स्थात केवल याँव रह्‌ जाता है। परल्तु गाँव के साथ 
भी उसके सम्बन्ध हटते जा रहे है क्योकि प्राधुनिक सम्यता के प्रभाव से संगरुक्त 
परिवार ठथा गाँव का सामुदाधिक जीवन समाप्त हो गया है झोर गाँव में भी 
जीवन-निर्वाद्द के जिये जोर परिस्थितियाँ पंदा हो गई है । 


सामाजिक वीमा व्यवस्था के लाभ पा 
इस वात को ग्रस्वीकार नही किया जा सकता कि उपरोक्त विपत्तियो से: 

बचने के लिये करिस्लो न किसी सुरक्षा व्यवस्था को ग्र-यधिक प्रावहयकता है। 
इसमें सदेह नहीं कि सामाशिक-बीमा व्यवस्था ही भली प्रकार से श्रमिकों की 
जीवन के 4 न पर िशर7 से सुरक्षा कर सकती है। यह सकट ऐसे होते हैं जिनसे 
आशिक स्वयं प्रकित प्रयत्ता। द्वारा रक्षा नही कर पाता । श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा 
जीविका की झुरेक्षा के लिये, जिसके वे अधिकारी हैं, सामाजिक बीमा ही विवेकपूर्ण 
और कुशल साधन है । सामाजिक-बीमा योजना का एक लाभ यह है कि इसमें 
विस १20::7 28 बय सहयोग भी होता है क्योंकि श्रमिकों से भी इसमे ग्रशदान लिया जाता 
है । यह निश्चित अधिकारों के ग्राधार पर लाभ प्रदान करती हे तथा लाभ,प्राप्त करने” 
बालों का आत्मसम्मान बनाये रखती है । इसका उद्देश्य मजदूर को खोई हुई कायें 6 
करने की क्षमता को शीघ्र से शीघ्र तथा पूर्णतया पूरा करना है तथा यह भीविको- 
पार्णन के-कार्पो-के-रुक जाते के-समय मजद्टर की सहायता करता है। कोई भी 
आत्मसस्मातिक्ष प्रौरप्रमतिशील-देश अपने श्रमिक वर्ग को उनके ही न्यून साधनों 
पर नही छोड सकता और न ही न्याय और ओदचित्य की दृष्टि से श्रमिकों को इस 
संस्था के लाभो से विलय रख सकता है । झब यह वराबर अनुभव किया जा रहा 
है कि कोई भी राष्ट्र देश की मानव शक्ति को इस दुरी तरह से व्यर्थ नही कर 
राकता । हर देश के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रपनी कार्य योग्य जनसंख्या को 
नैतिक ग्रौर झ्वारीरिक शत्षित में वृद्धि करे और भागे भाने डाली पोढ़ियों के लिये 
राह वेपार करे तथा उन लोगो की देखभाल करे जो उत्पादक कार्यों के योग्य नही 
“रहे है । मालिकों के व्यक्तिगत घ्रौर सामूहिक प्रयत्नों को, कर्मचारियों के न्यक्तितत 

तथा सामूहिक झानदोलनो को तथा राज्य के पृथर्‌-पृथक्‌ रूप से किये गये वेघानिक 

प्रयत्नो को संगठित और एवशित कर लेता चाहिये ताकि भ्रधिक से अधिक संख्या 

में लोगो को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे | इसी प्रकार के प्रयत्त सामाजिक वीमे 


३७२ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्यारए 
पे 
में पराकाष्ठा तक पहुँचते है । सामाजिक-बीमा एक भ्रावाशदीप है जी प्रजातन्त्र के 
आदझे को दृद करता है और भविष्य की प्रगति की राह को प्रकाशवान करा 
है। इंधसे स्ामाजिक-्याय-का-आादर्श निहित है दल सनम बीमारी, 
बेरोजगारी जूसे सकट जो श्रमिकों पर पढ़ते है, वे आधुनिक उद्योग के संगठन भरोर 
प्रबन्ध के कारण हो उत्पन्न होते है। इसी कारण वे समाज के सदस्यों द्वारा एक 
#निश्चित सीमा तक सहन किये जाते चाहियें। इस प्रकार वी यीजनाओो वो 
व्यवस्था विश्व के प्रत्येक देश की भ्राधिक व सामाजिक शान्ति और समृद्धि के लिये 
अत्यधिक आ्रावश्यक समभी जानी चाहिये | सामाजिक सुरक्षा सेवाशो का निर्माण 
इैसेमाज के लिय पर्याप्त लाभप्रद होगा जिससे समाज में न॑तिक सम्मान की वृद्धि होगी । 
ऐसी ज्ञारीरिक तथा मानसिक पीडाओ को भी सीधे रूप पे दृर क्या जा सकेगा दूर क्यो झा सकेगा 
*जिनसमे अधिवाश लोग दुख उठाते है। इन बुराइपो के दारणो को दूर करने में भी 
सहायता मिलगी तथा सामाजिक सुरक्षा से समाज के ढाँचे में ला दुृढता झायेगी। 
सामाजिक सुरक्षा केवल इसी लिये आवश्यक नही है कि श्रमिकों को भी सुख से 
रहने का अश्रधिकार हैं ग्रपितु यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है क्योकि 
जब वक श्रमिक्ता वो जीविका के अच्छे साधन नहीं प्रदान किये जायगे तथा अनेक 
विपत्तियों से उनकी रक्षा नही की जायगी तब तक उनमे तास्तिका विचारों को विचारो को 
फैलने से रोकना कछित होगा । 
कुछ व्यक्तियों का मत है कि श्रमिकों की उत्पादन प्रेरएा'पर सामाजिक « 
८ सुरक्षा का अच्छा प्रभाव नही होगा क्योकि सामाजिक सुरक्षा वी व्यवस्था उत्ताह- 
को कम करती है, शिथिलता उत्पन्न करती है तथा जोखिम उठाने के साहस और 
इच्छा को क्षति पहुचाती है । सामाजिक सुरक्षा की व्यापक ब्यूवृस्था मे उत्पादको/ 
की ओर से अत यो ला प्रदात किया जाता है अर्थात्‌ जो योग्य हैं और 
रोजगार पर लगे हैँ वे उन व्यक्तियो की सहायता करते है, जो वृद्ध है, वीमार हैं 
और वरोजगार हे । परन्तु बह बात भी ध्यान मे रखनी चाहिये कि सामाजिक 
सुरक्षा द्वारा जो सहायता श्रदान की जायगी उसके कारण ऐसे बीमार और 
बेरोजगार व्यक्ति, जो काये योग्य भ्रायु के होते है, फिर से उत्पादक बस. सकत्ने-है 
इसके अतिरिक्त सापाजिक सुरद्धा द्वारा उन्हे जो भी सहायता सिल्लेगी, बह उन्हें 
इस योग्य भी वना देगी कि अपने रोजगार को पुन पाने पर पहले से अच्छा कार्य 
करें | इस सहायता के न होने पर कठोर अभावो के कारण उप्की कार्यक्षमता को 
बहुत क्षति पहुँचती है । जैला कि सर विलियम वर्जारिज ने कहा है, “यह_झावड्यक-.. 
से दे न व्यवस्था दे पर प लिशियत- या है कि उचित प्रकार से आयोजित, वियन्त्रित तथा वित्त व्यवसि तू एक. 
समझप सामाजिक्लीमा व्यवस्था उत्पादन प्रेरणा पर बुरा प्रभाव डाक्े-बरख्‌ 
सामाजिऊ सुरक्षा से उत्पादन बेंढें सकताहै क्योंकि असुरक्षा के कारए जो ढु ख, ४ 
भय, चिन्ताये और अभाव श्रमिक के डीवन मआ जाते है मौर उसको जो क्षति 
पहुँचतो है. उस क्षति को सामाजिक सुरक्षा कम कर देती है | राज्य को सामरिक 
सुरक्षा योजनायें संगठित करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सामाजिक 


ही 
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सुरक्षा से केवल एक न्यूवतम राष्ट्रीय जीवन स्तर की ही व्यवस्था होती है ताकि 
। प्रत्येक व्यक्ति को ऐच्छिक प्रय॒त्वों द्वारा (अपने तथा अपने परिवार के लिये इस 
: '्यूनतम स्तर से अधिक अजित करने के लिये) उत्साह तथा ग्रवसर भ्राप्त होता 
रहे । अल 
सामाजिक बीमे की विभिन्‍न व्यवस्थाये 
किसी देश कौ सामाजिक-वीमा व्यवस्था में पूर्ंता लाने के लिये यह 


प्रावश्यक है कि ऐपी सारी परिचित विपक्षियों से रक्षा होने की उचित व्यवस्था 
हो, 345 पका प पा सकता है तथा जो उन्हें जीविको- 
पान के भ्रवसरो से वचित रख सकती है। जो कट श्रमिकों को उसकी अजित 
करने की क्षमता से वचित रख सकते हैं, वे निम्न वातों से उत्पन्न हो सकते है -- 
(क) दीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी, प्रसव काल प्रादि के कारण जीविका कमाने 
की ग्रस्थायी अयोग्यता, (ख) स्थायी अ्रशक्‍्तैता, जैसे--पूर्ण श्रसमर्थवा, चिंस्कालीन 
निबलता, वुद्धावस्था आदि; (ग) मृत्यु, जिससे परिवार का एकमात्र रोटी कमाने 
बाला एक साधन समाप्त ही जाता है। इसेमेँ हम वैधव्य तथा अनाथ हो जाना 
राम्मिलित कर सकते हैं। इस प्रकार एक पूर्ण सामाजिक-बीगा व्यवरथा के 
पिम्नलिसित भाग कहे जा सकते हैं --(१) बीमारो तथा निबलता बीमा, 
(२) दुघंटना बीमा, (३) मातृत्व-हित बीमा, (४) बेरोजगारी बीमा, (५) बुद्धा- 
वस्था बीमा, (६) उत्तरजीवी बीमा । 

भारत में सामाजिक-सुरक्षा की वतंमान अवस्था 


भारत मे श्रभी तक उल्लिखित विपत्तियों मे से किसी के लिए भी पूर्णात 
साम्राजिक-वीमा योजनाये लागू नही की गई है, यद्यपि १६४८ के कर्म चारी राज्य- 


इन पल €५२ के कम चारी प्रोवीडेल्ट -फण्ड प्रधिनियम्‌ के पारित होने 
से पर उठाया जा चुकों है। इन दोलों के प्रतिरिकत ग्रन्य विपयो मे भारत 


एक पिछड़े हुए देशो मे से कहा जा सकता है । किन्तु इसका अर्य यह नही है कि 
गहाँ इत विपत्तियो से किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं रही है। निश्चय ही यहाँ 
कुछ सुरक्षा की व्यवस्था रही है, यद्यप्ति ऐसी खुरक्ष' को सामाजिक-बीमा नही कहा 
जा सकता । श्रमिकों को दुर्घटनाओं, प्रसव काल झौर बीमारी मे सुरक्षा प्रदान करने 
के लिए सरकार ने अनेक अधिनियम पारित किये हैं तथा प्रभी हाल मे हो झन्य 
दिल्लाओ में भी प्रयत्व किये गए है । एक भौर प्रकार की सुरक्षा जो ध्रमिको को 
दी गई है, वह कल्याण कार्यों की है, जिसका पिछले अध्याय में विस्तारपूर्वक 
>«: उल्लेख किया जा चुका है। भव तक जो मुख्य रूप से कानूती सुरक्षा प्रदान की गई 
' है, वहू निम्न विधयों पर है :--(१) झौदोगिक बीमारियों तथा दुषघंटनाप्रो वी 
क्षतिपूत्ति (007/९०५४४०७) के लिए, (२) स्त्री श्रमिकों के मातृत्व-हित साभ के 
लिए, (३) स्वास्थ्य बीमा, (४) छटनी के समय क्षतिपरूतति, तथा (५) श्रोवीडेस्ट 
फंख्ड की व्यवस्था । 





श्रम समस्‍यायें एव. सा सम्रज कल्याण 
रिंट. 


भारत में श्रमिको के लिए ज्षतिपूर्ति की व्यवस्था 
चिल्ताशा5 एमगाएशथाइब्राणा गा ॥709) 

क्षतिपपति की आवश्यकता 

औद्योगिक दु्घेटनाओ से, जो प्रत्येक देश में होती हैं, श्रमिकों को रक्षा 
करना झावदयक है | सगठित उद्योगों मे मशीनो तथा यात्रिक शक्तियों के बढते हुए 
प्रयोग से भारत में भी औद्योगिक दुर्घटनाओो की सल्या में सामान्यत वृद्धि हो गई 
हैं । कारखाना अ्धिनियमों से कई सुरक्षा साथनों से सम्द-्धित उपबन्ध बनाये गये 
हैं, जिनको कारखानों में लागू करना अन्दिये है। एदाररशर्थे, मझोनो के चाते, के चारो, 
ओर रोक लगाना, “पहले अपनी घुरुक्षा” वाले इश्तहार, भाग वुभ्नाने दे साधन 
इत्यादि परन्तु इतना सव होने के पहचात्‌ भी दुर्घटनायें हो ही जाती हैं, जिनका 
कारण कुछ तो खतरनाक मदीना से सुरक्षा करने के_पर्याप्त सांघनो_ का ग्रभ्ाव्‌_ 
होता है और दुछ श्रमिका की लापरवाही के कारण होती हैं । गलत विचार या 
निर्शाय कै कारण या आवश्यक सावधानी न रख सकने के कारण या खतरेसे 
अनभिज्ञ होत क कारण प्रयवा अधिक कार्य करने के कारण भी दूषंट्रताये- हो. 
जाती है । दुर्घटवाओों की सम्भावना रादव रहती है क्योंकि गश्चीने बहुंत विश, 
और विक्ट प्ररार की हा गई हैं और उत्पादन की गति प्रति तीत्र हो गई है। कुछ 
व्यक्तियों की “दुर्घटना प्रवृत्ति (8०८४१०॥४ [४0॥०) हो जाती है और स्वामखाह , 
टर्घंटना करा बैढ्ते हैं। दुर्घटनायें होने ने का अर हैं में मेत्यु अथवा स्थायी या भ्रस्यायी 
प्रशक्तता और इनके कारण झराथिक साधनों द मार्निव क्षर वुमवा-कानर्स 5 ओर इसके 
पश्चात श्रमिकों तथा उनके आञिता को मिलने वाले कष्ट । इस प्रकार श्रमिकों 
के लिय झौद्योगिक दर्घटनाग्रो की क्षतिएुति की व्यवस्था प्रत्यक्र देश के सश्म-विष्ु 
का क्रावस्यक अग हो गई है तथा अनेक देझ्ा मे यह सामाजिक बीमा योजनाग्रो 
के अलगत सम्मिलित कर ली गई है। 

क्षतिपूर्ति श्रदान करने का अनुमोदन आशिक तथा मानवीय दोनो ही दृष्टियो 
से किया जा सकता है । क्षतिपृत्ति श्रदान करना एक और तो माचव जीवन के मूल्य - 
को स्वीकार करना है, तथा दूसरी ग्जोर इसके का रखा श्रमिकों में सूरक्षा को भावत्रा 
उत्पन्न हो जाती है, उनकी कार्यं-क्षमता मे वृद्धि होती है तथा ग्रौद्योगिक कार्यों 
का अनाक्पेण कम हो जाता है | क्षतिपूर्ति के उत्तरदाधित्व के कारण मालिक 
दु्घटनाश्नो को रोकने के लिए उचित्न सुरक्षा के साधन प्रदान करने का भी घ्यात 
रखते हैं, तथा इस कारण ही वे अ्मिको को उचित जिविस्सा सुविधघायें प्रदान करते 
के लिए पेरित होते हैं। यह भी स्वीकार किया ग्रया है दि चाह व्यवताय छोटा 
हो अथवा वा, चाहे कार्य को खतरनाक सममका जाता हो अथवा कैम सकटपूरों,7 
चाहे कार्य भ्रोद्योगिक, वारिज्य सम्बन्धी या कृपि का हो, चाह श्रमिक का वेतन 
कम हो या अधिक, चाहे उसका काये शारोरिक होया न हो औ्रोर चाहे वह 


आरत में ग़ामाजिक सुरक्षों बह 


औद्योगिक दुर्घटना का शिकार हुआ हो झथवा व्यवेश्नायजनित बीमारी का, सब 
आवस्थाग्रो भे मजदूरों को क्षतिप्रुत्ति का अधिकार वँसा ही रहता है । 


५ क्षतिपूर्ति के लिये कुछ प्रारम्भिक व्यवस्थायें 

यद्यपि मजदूरों द्वारा क्षविषू्ति की माँग (८८४-१८८५ तथा १६१० में को _ 
गई थी परन्तु मिस &२३ मे श्रमिक अधितियम पारित होते से पूर्व कितो 
घायल श्रमिक के लिए, जिसे क समय चोट लगी हो, यह सम्भव नही था 
कि वह कोई हरजाना या क्षतिपूर्ति पा सके ! परन्तु कुछ अवसरो पर, साधारण 
कानून के प्रस्तगेंत, मालिकों पर उनकी असावघानी के कारण क्षतिपूर्ति देने का 
दायिस्व था अर्थात्‌ एक मृत्तक श्रमिक के आधित कुछ स्थितियों में १८८४ के 
भारतीय घातवा दुर्घटना अधिनियम (702॥ ६30] ४&६९08700६ 0९) के 

कं बह्िस्त दर मपायज दब हो मत 

अन्तर्गत मुश्नावजे का दावा कर सकते थे ह परन्तु यह मुझ्रावजा तव ही मिल सकता 
था जब यह्‌ प्रमाण मिल जाता था कि किसी व्यक्ति के गलत कार्य, असावधानी या 
भूल के कारण ही दुर्घटना से मृत्यु हुई है। परन्तु इस अ्रधिनियम में क्षत्तिपृति ५ 
पाने की काम प्रणाली-डतनी-कप्डप्रद_थी कि यह क्षति दिलाने में श्रधिक सहायव 
पिद्ध न हो सकी । किल्तु १६२२ में कारखाना अधितियम मे एक घारा और जोड़ 
दी गई थी जिममें फौजडारी न्यायालयों को इस बात का अधिकार दे दिया गया 
था कि वे चोट पहुचाने वाले व्यक्षित पर हुए जुर्माने का कुंछ हिस्सा चोट खाये हुए 
व्यक्ति या उसके ग्राथितों को देने का प्रादेश दे सक्तते हैं 
१६२३ का श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 

१६२१ में रारकार ने जनता का मत जानने के लिए कुछ क्षतिषूत्ति से 
सम्बस्धित प्रस्ताज प्ररिजाज्षित किये। उन अ्रस्तातों को म्धिकाशत अनुमोदन प्राप्त 
हुआ जिरुके फलस्वरूप मा १६२३ में अमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित क्या 
ग्रया और १ जुलाई १६२४ से जायू कर दिया गया । इस म्रधिनियम में १६२६... 
ग्रौर १६२६ में कुछ सशोधन हुए जिनका उद्देश्य कुछ छोटे-छोटे परिवर्तत करना 
था और अन्‍्तरॉप्ट्रीय श्रम सगठन के व्यवप्ताय-जनित बीमारियों के अभिसमय को 
मान्यता देनी थी श्रौर अधिनियम के कुछ दोपों को हूर करता था। रॉयल श्रम 
भरायोग ने स्रद्िनियम के उपबन्धों की विस्तुत रूप से जाँच के पश्चात्‌ इनमे सुधार 
करने के कुछ सुझाव दिये । इन सिफारिशों के दि :-पकप्ण जम ह खा ओे इश्न प्रधितियम 
को 'ुदगेंठित वे सयोधित करने वाला एक अधिनियम पारित क्या गया जौ 
जनवरी १६३४ से लागू कर दिया गया ) इस अधिनियम द्वारा पहले अधिनियम का 
क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया । इसके पश्चात्‌ श्रधिनियम में १६३७, १६३८, १६३६, 

+ “१६४२, १६४६, १६५६ झौर १६६२ में सश्ोधन किया गया । इस भ्रधितियम को 
कुछ आदेश द्वारा मी विस्तुत रूप से लागू क्या ग्रया था| यह आदेश्न हृ&४८ 
का भारतीय स्वतन्त्रता श्रादेश (केन्द्रीय अधिनियम श्र श्रध्यादेशों का अनुकरण) 
प्रौर १६५८ का कानून का झनुकरण (8ए००(४४०॥) करने के प्रादेश ये । दसके 








दर श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याणी 


अतिरिक्त युद्ध के समय दो और पग, युद्ध के कारण जो क्षति होती थी उसके लिए 
सुरक्षा देने के हेतु, उठाये गए । वे किल्नरलिखित बे--१ ६२३ का गुड अधि संब्या- 
“इज और एहुटई का युद्ध कृति (क्षतिपु्ति बीमा) श्रधिवियम । इन दोनो के अन्तर्गत /.. 
लडाई के दारण घायल कर्मचारियों को चिक्त्सा घुविधाय तथा अन्य सहायता 
और क्षप्रिपरतति प्रदान की जाती थी। य क्षक्षिपुतति प्रदान की जाती थी। यह क्षतिपूर्ति मी उसी सीमा तक मिलती यी, 
जी श्रमिक क्षतिपुति अधिनियम के प्रन्तर्मत मिलती है | चीनी आकर मण के पश्चात 
लडाई या सक्टकाल क्यय॑ के कारण क्षवि होने से क्षतियूर्ति देव के लिए १६६२ 
(निाआ रन पट व्यवस्था) प्रधिनियम्‌ | एथ5०चब] श]ुता।९5 [छितध- 
807०५ 970४० ४] और १६६३ से च्यक्तियत्त क्षति (क्षत्त पूर्ति वी मा) 
प्रधिन्रियत (0७5078॥ ॥7]0765 (टग्राएशाइबा०य 78078806) /९४] पारित 
किये गए हैं। इनका उल्लेख श्रम विभाग के अध्याय में किया गया है। श्रमिक 
क्षतिपूर्ति भ्रधिनियम भें सबसे महत्वपूरा सशोधन सन्‌ १६४६ और १ ६३६ के ये 
१६४६ के साधन के अनुसार ३०० रुपये मज़दूरी प्राप्त करने दाले श्रमिको के 
स्थान पर्‌ ४०० रुपये तक प्राप्त करने वाल श्रमिक भी ग्रधिनियम के अन्तर्गत रा 
गए 4। १३६२ के सशोधत के अन्तर्गत यह सीमा ५०० रुपय कर दी गुई है! 
१६५६ के संशोधन ग्रधिनियम के अनुसार, जो मार्चे १६१६ में पारित हुआ ओर 
जून १६५६ स लागू हुमा क्षतिपूर्ति देने वे हेतु वथस्क्र और ग्रल्पवयस्क का ब्रन्तर 
दूर कर दिया गया श्र अन्य कई घाराओ में परिवर्तत किया गया है। १६६२ 
में सशोधन के अनुसार, भ्रधिनियम ५०० रुपये प्रति मास पाने वाले कर्मचारियों 
तक भी लागू कर दिया गया है | क्षतिपूर्ति की दरों मे सशोधन हुभा है और व्यव- 
साय जनित बीमारियों की धारा को स्पष्ट कर दिया गया है। झधिनियम के, 
जैसा इस समय लागू है, उपवन्ध निम्नलिखित हैं-- 
क्षेत्र ( इव्गण 
यह अधिनियम रेलवे, कारसानों, खानो, वागान, यत्र से चलने वाली 
गॉडियो, निर्माण कार्यों तथा अनेक अन्य सकट-पूर्ण रोजगारों मं काम करने वाले 
सारे श्रमिकों पर लायू होता है | जो लोग बलर्की भ्रधवा प्रशासन बाय करते हैं या 
सशस्त्र सदा मे या नै मित्तिक (0250७) काये पर हैं या जो एसे कार्य पर लगाये 
जाते हैं जो मालिका के व्यवपक्षाय से भिन्‍न हैं, अथवा जिनकी झाय ५०० रु० से 
ब्रधिक है, वें इस अधिनियम के प्रन्तर्गंत नही आते | नाविक ($€87760) और 
समुद्र पर काम करने वाले कुछ अन्य श्रप्तिक जो किसी शक्ति हारा चलते चाले 
जहाज पर काम करते है या ५० या इससे ग्रघिक टन वाले किप्ती जहाज पर 
नौकर है वे भी इस अधिनियम के अन्तर्गत झा जाते हैं! साधारणव अधिनियम+५ 
उन समस्त श्रमिकों पर लागू होता है जो संगठित उद्योगो तथा खतरनाक रोज- 
आारो मे काम पर लगे हुए है। राज्य सरकारो क्यो यह अधिकार है किये अधि- 
निधन को विस्तृत कर इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों पर भी लायू करदें जिनके 


हे 2 


भारत में सामाजिक बुरक्षा ३७७ 


व्यवसाय खतरनाक समझे जाते हो । मद्रास, उत्तर-प्रदेश, मैसूर तथा विहार की 
रश़रकारों ने प्रधिनियम के क्षेत्र को उन लोगों तक विस्तृत कर दिया है जो ऊिल्ली 
भी यन्त्र रो चलने वाली गाड़ी में माल उतारने भ्रथवा चढाने का कार्य करते है 


* झ्रथवा ऐसी ही गाड्यो मे साल को लाये, ले जाने या रख़ने-उठाने के कार्य में 


पर 


लगे हुए है । विहार सरकार ने ऐसे भगियों के लिए भी यह भ्धिनियम लागू कर 
दिया है जो जमीन के झन्दर गहरी खुदी नालियो की सफाई का कार्य करते है, 
या जल-मल्न निकास की नालियो मे प्रथवा ट्रको पर कार्य करते है। मद्राप्त सटकार 
ने प्रधिनियम को विस्तुत कर नारियल्न चुनने वालों पर, शहतीर के यातायात 
भे जगे हुए श्रगिको पर, गाल लादने-उतारने वालो पर तथा शक्ति का प्रयोग करने 
बाजी सब सस्थानों पर, जो कारखाना अधिनियम के अन्तगंत भरा जातो है, यह 
अधिनिपम लागू कर दिया है | मेपूर सरकार ने किसी भी जिला बोर्ड गथवा 
नगरपालिका के खुले में कार्य करने बाले कर्म चारियो पर भी यह श्रधिनियम लागू 
किप्रा है । वम्वई सरकार ने इस अधितियम को ख़ेतो के ऐसे श्रमिकों तक विस्तृत्त 
कर दिया है जो ट्रैक्टर चलाने अथवा अन्य किसी याल्त्रिक साधन के लिए तौकर 
है । इस प्रकार उन सभी विभिन्‍न भ्रकार के कार्यों की एक सूची है जितमें काम 
करने वाले श्रमिकों पर यह झधिनियम लागू होता है। यह कार्य निम्नलिखिद है-- 
इमारतों के सिर्माण-कार्य, उनकी मरम्मत प्रथवा ढाने में, संडके, पुल, वॉध, सुरग, 
तार, देवीफोीन गा बिजली के खम्मे, नहरें, पादप विद्याना, जछ-मल विकाध के 
माले, रह्सी के पुल, आग बुकाते बाले, पेट्रोल, विस्फोटक कार्य, बिजली था गेस 
का क्षार्ये, प्रकांश-स्तम्भ, सिनेमा विखाना, जंगली जानवरों को पालना, गोदाखोर 
इत्यादि, इत्यादि । १६५६ के सशोधन द्वारा इस प्रकार के रोजगार की सूची और 
विस्तृत कर दी गई है । यदि कोई व्यक्ति १६४८ के कमंचारी राज्य-्बीमा अधि- 
नियम के अस्तगंत श्राता है श्रौर वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम से असमर्थता 
औ्ौर प्राश्रयता लाभ पाने का प्रधिकारी है, तब उसे मालिकों से इस भ्रधिनियम के 
अन्तगंत क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार तही है । जम्मू व कश्मीर राज्य के अति- 
रिक्त यह प्रधिनियम समस्त भारत में लागू होता है। 


क्षतिपे्ति पाने का अधिकार (]068$0 ए०॥फ़ुशा$8४णा) 

श्षतिपूत्ति मालिकों द्वारा दी जाती है और ठेके के श्रमिकों के लिये भी: 
क्षत्रिपूति देने का उत्तरदाधित्व मुख्य मालिक पर है। यह क्षतिपृति उस समय दी 
जाती है जब श्रमिक को अपने रोजयार के कारण या कार्य करते समय किसों 
दुघंट्ना से क्षति पहुँचती है। क्ष तियूत्ति उस समय नहीं दी उस समय नहीं दी जाती जब कोई श्रमिक 
तीन दित्र से श्रधिक ग्रशकत नहीं रहता या क्षति (मृत्यु न होने पर) स्वय मजदूर 
की गलती से होती हैं, उदाहरणएात., जब श्रमिक किसी नश्नीली चीज या_ शद्यव के 
प्रभाव से हो या उसने किसी भ्राज्ञा का जान-बरृककर उल्लघन किया हो, झ्रादि। 
झृत्यु के ऋबसर पर मालिको को प्रत्येक परिस्थिति में झ्तिपूत्ति देनी होती है । 





बै७८ अम समस्‍यायें एवं समाज बल्यारए 


_उयवसाय जनित बीमारिया (0००एएक्राणा४| [0568565). 
शारीरिक क्षतियों के अतिरिक्त कुछ कि या 
पर भी क्षत्तिपूर्ति प्रदान की जाती है ) ऐसे रोगो का उल्लेख अधिनियम की तीसरी 
सूची मे किया गया है उदाहरणत्त सीसा धुआ फासफोरस पारे क॑ विष प्रयोग, 
से व बन्द हवा आदि से होने वाली बीगासों आई अादि । राज्य की तरकारो 
को बीमारिया के भूची मे और नाम बढाने का अधिकार है और बुद्ध राज्या की 
सरकारो न ऐसा क्या भी है। १६५६ के सशोधन अधिनियम के अजुसार उम्त 
सूची वा जिसम एसी वामारिया और क्षतियो का उल्लख है जिनके लिय क्षतिपूर्ति 
दी जाती है, अधिक विस्तृत तथा व्यापक कर दिया गया है ग्रौर एसी क्षतिया की 
सख्या जिनके काररा स्थायी प्राशिक असमयता हो जाती है (४ से वहाकर रेंडे 
कर दी गई है। १६६२ क सशोधन ने ऐसी बीमारियों क लगन की धारा को और 
स्पष्ट । 
ग्रधिक रुपष्ट कर दिया है । दर 


क्षतिपूर्ति की राशि (5700६ ण॑ (:०॥रएथा5णा) 


रू ः 
«.. क्षतिपूर्ति मंदी जात वाती धनराशि चाट के प्रवार तथा भ्रमित की 


औसतन मासिक मजदूरी पर निभर है) इस उ मासिक मजदूरी पर निभर है । इस उद्दश्य से क्षतियों को तीन भागा मं 
आाँदा गया है--(?) ऐसी क्षत्षि जिसके कारण मृत्यु हो जाठी है. (२) ऐसी क्षति 
जिनस स्थाया पूरा या श्रांशिक अ्समग्रता हो जाती है. (३) एसी क्षति जनसे 
अस्थायी भ्रतमथता हा जाती है । वयस्क आर अल्प वयस्कों के लिये क्षतिप्रति की वयस्की के लिये क्षतिर्षुति की 
दर पहले _भिश्न थी परतु अब वयस्क और अल्पवयस्क का अरतर १६४६ के 
सश्ाधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है । मृ यु हा जाने पर अधितियम म दी हुई 
क्षत्तिपूर्ति की दर निम्वतम वेतन क्‍्य [ अश्त २० रुपये अतिमाह से कम) के 
व्यक्तियों पर १००० रुपये से लकर उच्चतम वेतन वग॒ (अर्थात ४७० रुपय प्रति 
माह से अधिक) वाजे व्यक्तियों पर _१० ००० रुप्ये तक हैं । स्थायी पुरा प्रशवतता 
के समय इसी प्रकार क्षतिपति की दर वेतन के अनुसार १,४०० रुपय स्‌ १४ ००० 
रुपये तक है। अस्थायी श्रसमथता होने पर अधिनियम के झ्नसार श्रमिकों को 
प्त्यक आभ महीन के बाद क्षति की राशि दी जाएगी और इस राशि की दर इस 
प्रकार होगी--मासिक वेतत की आधी राशि स [उन श्रमिकों के लिए जितकी 
सजदूरी १० रुपये मासिक से कम हैं) ८७ ५० रुपये तक (उन श्रमिकों के लिये 
ज़िन्क़ी, मजदूरी, ४०० स्प्द्न, से. अधिक है), ॥ यम, मे, पक, तीज, हिस, के. लिए, 
कोई क्षतिपूर्ति नही दी जाती उसके पश्चात १६ व दिन से आये माह के वेतन के 
हिसाब से क्षतिपूर्ति का दिया जाना प्रारस्स ही जाता है जो अस्रमथता काल से 
चलता रहता है। यह क्षतिपूर्ति अधिक स अधिक पाँच वपष॒ तक दी जा सकती 
है। १६४६ के सच्योधित अधिनियम के अतग्रत क्षविषुर्ति प्राप्त करने के वियेजों 
सात दिन के प्रतीक्षा काल की व्यवस्था थी उसे घटाकर ३ दिन कर दिया गया है। 
यदि ग्रसमथता का सम्रय २८ दिन या इसस अधिक है तव असमथ होन क दिन स 





ञ्छ 


भारत में सामाजिक सुरक्षा घट 
ही क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई है। स्थायी आशिक अयमर्थेत्रा के समय क्षवि- 
पूर्ति का हिमाब घनोपाजंतन्शनक्षित में क्षति पहुंचने के प्रदिगत के हिनाव से लगाया 
जाता है और इसका उल्लेख अधिनियम की प्रथम अनुसूची मे दिया गया है । 
आश्रित (069०70405) 


यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, उस समय जो ग्राश्विन क्षठिपूत्ति के . 
अधिकारी हैं, श्रधिनियम में उतकी भी एक यूचो दी गई है । उनको दो भायों में 


बाँटा गया है--प्रथम वे जो बिना प्रमाण के ही आश्चित तमझे जाते हैं. तथा दूसरे 
जिन्हे यह प्रमाणित करना पड़ता है कि वे मृत व्यक्त के प्राश्नित ये। श्रचम 
प्रेर्सी में निम्नलिखित व्यक्ति झाते हैं--विधवा, ग्रल्प-वयस्क देब-युत्र बैध+ 
अविवाहित पुत्री तथा विधवा माँ । दूसरे वर्ग मे निम्नलिखित व्यक्षित आते हैं यदि 
बे श्रमिक की भृत्यु के समय अ्रग्रिक की आय पर निर्भर थे--विघुर पिता, विधवा 
माँ के अतिरिक्त माता या पिता, ग्ल्पवेयस्क भ्रवैध पुत्र, अविवाहित अयंध पुत्री, 
विवाहित था विधया झल्पवयस्क पुत्री, अल्पवस्‍्क भाई, अवियाहित या जिथवा 
चहिन, विधवा पुत्र वधू, मृत पुत्र प्रयवां मृत पुत्री का अल्यवयस्क बच्चा, जबकि 
उसके भावा-पिता से से कोई जीवित न, 240 और यदि श्रमिक के माता-पिता जीवित 
नही हैं तो दादा और दादी । 
क्षत्तिपृति का वितरण [97707 रण (079.00580॥) 

इस बात की भो व्यवस्था है कि समस्त्र घातक दु्घटनाग्रों को सूचना एक 
'्रमिक क्षतिप्रुति कमिश्नर को दो जायगी और पदि मालिक अपने उत्तरदापित्व 
की स्वोछोर कर्ता हें तंद उद्े कमिह्वर के पात्त क्षविषूर्ति की राधि जमा करनी 
होगी । परन्तु जब मालिक अपने उत्तरदायित्व को नही स्थीकार करता तो कमिसर्तर 
जाँच करने के परचात्‌ श्राक्षितों को सूचित कर सकता है कि वे यदि द्वावा करना 
चाहें तो कर सकते हैं तथा इस विषय मे वह हर प्रकार की सूचना दे सकता है । 
अ्रधिनिवस मे इस वात की आझाज़ा नही है कि क्षतिप्रूढति के लिये मालिक श्रौर मजदूर 
प्रापस्त से समनौता कर लें । मालिकों द्वारा ख्षतिपूर्ति मे से केवल १०० रुपए तक 
परिसर दी या नी है । कमिश्नर को यह भी अधिकार है कि बह क्षतिप्ूर्ति 
को राशि में से २४ रणये तक गन्त्वेष्टि क्रिया पर व्यय करने वाले व्यक्ति को ईने 
के लि्े काट ले। १६१६ के संशोधित प्रक्षिनिय्श के अन्तर्गत इन बात को थी 
व्यवस्था हो गई है कि समय पर ज्लतिप्रुति ने देने पर दा्ड दिया जायथा। इस 
बात का सुनाव दिया गया है कि कतिप्रृद्ि की राशि कम चारी राज्य बीमा निगम _ की राशि कम चारी राज्य बीमा विस 
द्वारा विवर्रित की जाय तथा राशि को नुगेतोन समय-समय पर किये जाय । 
श्रधिनियम का प्रशासन (/क्राएधशतं०्ता गण धार 6०0) 

अधिनियम का प्रशाचन राज्य सखारों राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है. जिन्होंने 
अधिनियम के अन्वर्यंत भमिक क्षतिपूति दझिशनरों वी नियुक्ति को है। विदादास्पद 
दावों को तब करना, किसी क्षति से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिलवाना तथा सामविक्त 


८ रबस३५५ ४ नरक वकनन पलट 











औैद० श्रम समस्यायं एवं समाण वह्याण 


मुगताती दी जांच करता आर कमिसूर के कर्चव्य हैं। श्रधिनियम के अनुमार 
सावग्धित प्राधिकारियों वो मालिक एक रिपोर्ट दने के लिये बाध्य है जिक्तमे 
दुर्घटवाओं की सस्या, क्षत्िपूर्ति में दी गई राशि झादि का उल्लेस हो। १६६४ मे है; 
'दुरषट्माग्रों की सस्या इस प्रकार थी जिनसे गृत्यु हु-११६४, जिससे त्यागी 
अस्रमर्यत्ता हुई---८८७5, जिनसे अस्वायी असमयंता हुई --६१,६१७, दुलल बाग 
१,०१ ६६० ! उसी बाएं पृत्यु पर क्षतिपुर्ति मं दी गई राशि ६३-७५ लाख रखे वो 
और श्थागी असमर्थता के लिऐ दी हुई राक्षि ४३ 3० लाख स्पय तथा सध्त्यायी 
अत्रर्थता के लिय दी गई राशि ३२ ६५ बास स्पय थी। क्षतिपरर्ति क लिए दी 
शई 46746 प पुल योय १४० ०६ लाख रुपय था । 

के क्षतिपूर्ति अधिनियम मे फिर कुछ सशोधत करते पर विद्यार किया 
जा रहा है। इस सशोधन के अनुसार (१) धमिको को क्षविषू्ति आग के भाधार 
पर भी दी जायेगी (२) ऐसी क्षत्तिपू्ति वी राशि से जियका भुगतान न हो सका 
हो एक कल्याश तिधिजद्यई-जायेरी और जिसे ग्रधिनियम वे अनुसार कमिलरी 
पर जमा किया जायगा। (३) श्रभिको पर आप पिता र्यु की अवधि में पहुँचने पर 
पुत्र राजगार पर लगाते की व्यवस्था दो शयिगों । पट] नोविकों अथवा बध्तोंने 
की स्थिति मे दावे दायर बरने के लिए घरताति को सीमा को सपाप्द कर दिया 
जायगा । (५) एस श्रमिकों को छटती-क्षतिपूति प्रदा की जायग्री जिनकी सवार 
स्थायी श्रसमर्थता क॑ कारण समाप्त कर दी गई हो, और (६) अधिनियम के क्षेत्र 
को इतन॥ विस्तृत किया जायेगा कि जिसस एसे खान-मैनजर तथा खानो में बाम 
करन वाल निरीक्षण-कमचारी भी इसकी परिधि में आ जायें जिन्‍्ह १०० रुपए, १५०० रंपएं 


जठिपाह मे प्रधिक दंतन मिलता है अधिक वतन मिलता है । 

भभारत के क्षतिपृ्ति अधिनियम का पर गीचनात्मक मृत्याकन 

3 सब दातो को दंखत हुये कह। जा सबता है कि श्रमिक क्षतिपु्ति भ्रधिनिममत 

*सफनतापूर्वव लागू किया गया है और इसके लाए करने में कोई कठिनाई भी बों 
हुई है। इसका कारण यह है. कि यह भ्रधितियम बहुत स्पष्ट है और इसको लागू 
करने के लिय भी विश्वए प्रदन्‍्ध किया गया है । अधिकतर मालिकों ने दक्षक्े उप- 
बस्वी को लागू करने के ज्िय ग्रपपी सहमति दिखाई है। इसके अतिरिक्त भतेक 
केन्द्रों के मल्पाण आर्यकर्तान्रो ने, कुछ क्रम सघो राघा सभाज सस्याप्नों ने भी 
अधिनियम के श्रन्तगंत क्षतिपूति दिलाने में श्रमिकों दी सहायता की है ! उद्ाहरणार्थ, 
प्रहमदावाद वी कप प्रिले मजदूर परिषद, वम्बई की दो दावा दिलाने वाली 
ऐजेन्सियों और दम्बई राष्ट्रीय मिल मजदुर सधओआरादि ने अधिनियम के अचार 
हथा निर्घेत श्रमिकों को क्षतिपुति दिला में भरच्छा कार्य दिया हैँ। कई वार 
बढ़ीयों ने भी दिता यो लिए लरतियृरति के मुकदमा को तह हैं। थमित कषतिषू्त 
कमिस्तर कन्‍्शावीलिय भी अतिएति के लिये आर्थता पत्र लिखने में शमिकरी की 
सहायता वरहा है! भार में सरकाद ने मुकदमे लड़ने है लिये कई बार शमिकों 


भारत में सामाजिक घुरक्षा इ८र 


को वित्तीय सहायता भी दी है। सन्‌ १६५८-५६ मे सरकार ने इस कार्य के लिये 
१००७ रुपए दिए ये ! प्रारम्म में अधिनियम में जो दोष थे, वह मी कई संशोधनों 
दास दृर हो चुके हैं। उदाहरणायं, पे सययाथा वी गई थी कि पा ४ में यह व्यवस्था की गई थी कि यर्दि_ 
"चोट घातक है तो स्त्रय॑ श्रम्रिक्‌ का दोप होने पर भी_सालिकों को क्षतिपू्ति 
ही पड़ेगी) १६३८ में उद्योगननित वीमारियों का क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया तथा 
शीघ्र एवं धीरे-धीरे लगने वाली व्यवसायजनित बीमारियो के अन्दर कु भी स्पपष्द 
किया गया और साथ ही उद्योगजनिज् बीमारी होते पर क्षतिपूर्ति के लिए जो 
६ माह की नोकरी की शर्ते थी, उसको अब केवल घीरे-धीरे लगने बाली बीमारियों 
के लिए ही रसा यया है। क्षतिपूर्ति के दाबे किए जाने का समयू ६ माह से बढ़ाकर 
१ साल कर दिया गया, दिया गया है। मासिक वेतन की परिभाषा को अश्रव स्पंष्ठ कर दिया 
गया है जिसके प्रन्तगंत अब सम्पूर्ण माह की मजदूरी ली जाती है, चाहे उस 
मणहूरी दे-ुयतान की झवधि कोई भी क्यो न हो । १६१६ के संशोधनों से भी 
इस प्रधितियम में उम्नति-हुई है। १६३८ में मालिकों के दायित्व का अधिनियम 
(प्रा0098३४ [9000 #&०) खिनिए न 402 इस 
बाते की व्यवस्था कर दी गई है कि किश्ली भी श्रमिक को कोई क्षति पहुँचने पर 
यदि हरजाने का दावा किया जाता है तो मालिक इस बात की दलील नही दे 
सकते कि ध्रत्षिक्‌ का रोजगार साम्रास्य-था-अर्थाव-बह कई मालिकों हारा क्राम पूर 
लगाया हुआ था। इस १६३८ के भधिनियभ को बाद में १६५१ के एक संशोधन हे 
और भी स्पष्ठ कर दिया गया है।  आ हि 
श्रमिक क्षतिपूर्ति प्रधिनियम के मुख्य दोष ५०7४५ 7 
क्षतिपू्ति अधिनियम के लागू होने पर इसके कई दोष सामने आये है 
है मालिकों ने यहु शिकायत की दै कि प्रवितियम ने यह शिकायत की प्रधितियम_ उनके प्रति अन्याय करता है 
क्योंकि उनकी यह समभ में नहीं ञ्राता कि जिस संकट के लिये वे व्यक्तिगत रू 
से उत्तरदायी नही है. उसकी क्षतिपृति वे बर्यों करें। उदाहरणार्य, बातक चोट: 
भामले में यदि श्रमिक की मृत्यु स्वथ उसकी ही गलती से होती है, तब भी मालि 
क्षतिपृर्ति के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है। 
इस प्रघिनियम के कार्यान्वित होने पर कई दोष पाये जाते है जो विशेष 
श्रमिकों के दृष्टिकोण से भ्रधिक ग्रम्भीर हैं। यह ग्रधिनियम ठीक प्रकार से ल्‌ 
नही होता, .विशेषरर उन दोटे-छोटे ठथा गृपफरिल शषेज्येमे-बढ़ाँ-धाप्रस्ण्णत ६ 
बात का प्रयत्त किया जाता है कि $ ज॑ंसे भी हो मजदूर को क्षतिप्रृति न देवी ३ भी हो मजदूर को क्षतिप्रति न देवी प४ 
बडी-वर्डो क्पर्निवा सत्थारणत अधिनियम को ठोक प्रकार से बायू करती 
४7 वद्यपि उनमे भी छोटी-गोटी क्षतियों को रिपोर्ट नहीं दी जाती । मुपफसिल क्षे 
में प्राथंनापज पर कायंवाही करने में बहुत देर हो जाती है क्योकि बानृ 
अधिकारी दजाय इसके कि झधिनियम्र की मूल भावना एवं तत्व पर ध्यान 
काजुनी ऋृनिमता (४भाएआएं४$) मे प्रधिक पड़े रहते हैँ । दूसरे, जो अधिक 


इेघर श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


) श्र्थातू कमिश्नर नियुक्त किये गये हैं ते इस अधिनियम के अन्तर्गत आते वाले 
मामली का झीघता से तिशंय नही करते क्योकि वे अपने श्रत्य कार्यो में बहुत 
ड्यसत--रहते हैं । मौसमी कारखानों में, जैसे चावल मिलो में, या कपास नि्वोलनी 
की मिर्लों मे, दुर्धघटनायें प्राय चुपचाप दवा दी जाती है अयवा यदि ऐसा सम्भव 


नही होता तो न जल से यो धवितिता ओर क्षत्तिपूर्ति की 
पूरी राक्षि नही दी जाती *जन्द्रीय सा्ंजनिक निर्माण विभाग मे भी अधितिगपत 
अत यह सप से लागू नही होता, विशेषकर ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिको 
के लिए (ठेकेदार कभी-कभी अधिनियम के अनुसार दिये जाने वाली राशि के 
स्थान पर कम घेंने कम घने देकर पूर्त राशि क्र रखीद ले लेते है सौर कमीज प्रो नि देकर पूरी राधि को रसीद ले लेते हैं मर कमी- 

क्षतिपुुतत बिल्कुल भी नही दी ज़ाती । खानो में भी यह देखा गया है कि ग्रधिवाश 


दुर्घटनाओं की सूचना तक नही दी जाती । इस समय मालिक ऐसी दुर्घटनाओं की 
सूचना देने के लिए वाध्य नहीं है जिससे मृत्यु नहीं होती, यू नहीं होती, चाहे. उनकी भवियाति नही होती, बाहे उनको क्षविपुरति 

















भले ही दी. जाती 7 बाड़ कमिश्नर यह नही जान पाता कि क्षत्रिपृति उचित रूप ? यह नही जान पाता कि क्षतिपर्ति उचित रूप में 
दी गई है या नहीं इसके अतिरिक्त सेवा! का रखने वी भी कोई सामान्य व्यवस्था 





नही है | इसका! परिणाम यह होता है कि जब दुर्घटवा के पश्चात्‌ श्रमिक और 
उसका परिवार अपने घर चला जाता है तव घर का पता ह्ञात न होने के कारण 
उससे सम्पर्क कठिन हो जाता है | श्रमिक इतने अज्ञानी और अश्िक्षित होत॑ है कि 
प्रधिक्तर उन्हे इतना भी नहीं मालूम होता कि झोद्योगिक दुर्घटनाओो के होते पर 
बे क्षत्िपुति के अधिझारी है । इस सम्बन्ध में श्रमिकों को शिक्षित करने वी शोर 
सरकार, मालिकों और श्रमिक सधो द्वारा बहुत कम पग उठाये यये हैं। इसके 
अतिरिक्त कोई ऐसी सस्थायें भी नहीं है जो श्रमिकों को क्षतिप्रूत्ति प्राप्त करते के 
लिए कातूनी सहायता प्रदान कर सकें । यदि श्र्रिक को यह ज्ञात भी होता है कि 


बह क्षतिपूर्ति पाते का भ्रधिकारी है, तव भी उसे म्यलिक से क्षतिपूर्ति माँयनी पड़ती 
है, और इस प्रार्थला का अधिकतर परिणाम यह होता है कि जब तक धरार्येना को का झधिकतर परे यह हो; के जब तक प्रार्थना को 
वापस ने ले लिया जय अश्ववा थोड़ी सी राशि को ही अतिपूृति की पूरी राशि के 
रूप में स्वीकार न कर लिया जाम्य, उसे बर्खास्त करने की धमकी दे दी जात. है। 
थी शिवाराब का कहना है कि “एक ताक नही है।” अमिक बी कई बता के पदचात्‌ अपने अधिकारों को पूर्ति 
करना भारतीय श्रमिक के लिए लाभदायक नहीं है 7”? अमिक की कई बार इस 
कठिन समस्या का सामता करना पडता है कि या त्ों क्षतिपृति के' लिए जोर 
डालब्र अश्रपनी नोक्रे से हाथ धो ले या दस झाइबासन पर कि उसकी नौहटो 
बनी रहेगी, वह, जो भी मालिक दे, उसे स्वीकार कर ले । यदि मालिक क्षतिपू्ति 
देता-अस्वीकार कर देता है तो श्रमिक के सामते केवल अदालत का यास्ता-ही रह 
जाता है, जिससे अतेक कठिनाइयाँ हैं । श्षमिक के पस न तो इतना घन होता है 
ओर ते इतता अववाद ही होता है कि वह मुक्दमेबाजी का झौक कर सके! 
इसलिए अधिकाश मामलो में मुकदसा दायर नही क्या जाता । दूसरी बात यह है 


कि मालिकी के बड़े-बड़े योग्य वकीलों के सामने श्रमिक को सफलता भी सदिस्ध के सामने श्रसिक्‌ की सफलता भी संदिग्ध 














ड्र्द४ श्रम समझयायें एवं तमाज कल्याश 


मालिकों व। ही है । परन्तु ज उत्तरदायित्व को बुरा करने वे लिये मालियों ढारा 
झतिवाय बीमा कराने की उ्यूवस्था नह! है। यह एक ऐसी सामाजिकन्दीया व्यवस्ता 
नहीं है वतन कि मालिक, शमित जिसमे कि मालिक, शमिक ओर राज्य मितकर श्रमिकों को क्षत्यूतति देने 
के लिपे एक त्रिदतीय निधि बनाते ही । इस योजना के लिये व्यावसायिक वोगे के 
पिद्धास्त का भी अनुकरण नहीं किया गया है क्रोकि मालिक इसम्रे इस बात के 
वि वाध्य नही है हि वे अपठे जोडिय का दीगा तिसी वीमा उस्पनी प्रथवा 
पिन्‍्ही झत्य संत्याप्रों के ताप बराएँ। पी के साथ बराएँ। फिर भी मालिकों के रृछ्ध महत्वपूर्ण साद्ेतों 
के सदस्यों ने झविनियम वे अन्दरगंत क्षठिपूर्ति मं दिये जाते वाले भुगतात से बचने 
के लिय बीमा कराया हे। उदाहरखार्य,' वमस्वई मिल ग्रातिक परिपहृ” ने स्वयं 
मिल मालिक पारस्परिक वीमा परिषद्‌ की स्वापया की है जो अपने सदस्यों वी 
क्षविधृतति # दायित्व बा बीमा देखी है। भारतीय यूट मित्र परिषद्‌ के सदस्यों ने 
भी श्रमिक धत्पू्ति हे दावित्व से बचने के लिये वीमा कराया है। कलवत्ता और 
मद्मात् के बुच्द दावा खयूरों (टथया७ एप्राध्यण) भी द्रपंट्वा वीगा के लिये 
सुविधाएँ प्रदाद वर्ते है ! 
इस प्रकार के वीमे की योजवा के लाभ स्पष्ट हैं। यह सभी सम्बन्धित पश्षो 
क.विय-लाभदाग्रकर है। जब मालिक ,अपनो देवदारी से मुक्त होता है तव वह 
प्रणिश के हारा माँगी जाने वाली क्षविधृ्ति का विरोध नहीं करता बल्कि वहू इस 
बात का ध्यात रखता है कि उसके धमिक्रों को पर्यात्ष रुप से क्षतिपृति मिल जाय । 
इससे मालिकों प्रौर श्रमिकों के बीच कदुता कम हो जाती है। यदि मालिक मे 
पहुल ही वीमा कराया हुआ है और किसी समय दिवालिया भी हो जाता है तव॑ 
भी शरविकों की भ्रयस्था ग्रतिश्चित नही होतो। प्रत अनेक राज्य प्ररकाशो, 
मालितों के हगठनों ओर धर ग्रदुत्न धान समिति ने सुझाव दिया है कि दुषृंटलाप्रों 
की क्षतिपृ्ति देगे के लिये मालिकों हे दायित्व का बीमा अनियायं रूपत्त किया 
जाता चाहिय । 
अनिवार्य बीमा दो प्रकार का हो सकता है कुम्य्ी गी--दीमा मोर साज्य गौर राज्य 

सती. अधिकतर राज्य वीमा का समर्यत क्या जाता है क्योकि निश्ची बीमा 
कस्सवियों मे श्रमिद्री को स्वय ही दावा १रना पडता है। इसमें सर्नोति और घम्दे 
लम्पें मुकदमे की राम्भावनाएँ हो सकती हैं ह्लोर अमिकों को मिलते दाला लाभ 
स्वत प्राप्त हीं होगा शौर बरतंमान दोप मी यथावत बने रहते । देश में धप्रिक 
क्षतियूति की व्ंभात अवस्थाओों को खुधारते के लिये एकम्रात्र उपाय साम्राजिक- 
वीजा के पिंद्वान्त को ्रपवाना ही है) इत्तम्न लागत तीन भागों >-अर्धात्‌ भालिकों, 
श्रमिकों और ग्रब्7--म्र वेट जाती है। मालिकों का वर्तमान योजेगा के प्रति 
विरत्र भी दूर हो जागेया तथा उनते क्षतिपूद्दि ने दने से णो लाभ होता है उतका 
प्रतोमत भी तहीं रहेगा। इधर श्षम्रिको के दृष्टिकोशा से भी बहुत बडा लाभ 
होगा । जब मारतिकी को श्रमिकों वी क्षतिपू्ति की भाग पुरा ते करने से कोई लाभ 
नहीं होगा बोर इस त्ादस्वु मे उतका कोई प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व न ह्वोणा तदवे 


शारत में सामाजिक सुरक्षा दर 


श्रमिकों की राह मे वाधक होने की अपेक्षा क्षतिपूति दिलाने मे उतके सहायक होंगे। 
: क्षतिपूर्ति का भुगतान भो स्वतः ही होगा और श्रमिकों को दावा करने अथवा 
३५ जज दायर करने की झावश्यकता नहीं होगी । अधिनियम से बचने का प्रमृत्त 
हा बहुत कमर हो जायगा । वर्तमान परिस्थिति मे इस सुधार की बहुत आ्रवश्यकता 
है। चिकित्सा लाभो के लिये भी व्यवस्था करना सम्भव हो जायगा, जो स्वास्थ्य 
द्वीमा निधि का भाग हो सकता है झ्ौर श्रमिक को किसी भी दुघंटता का शिकार 
होने पर यह्‌ चिकित्सा-लाभ तत्काल ही निशुल्क प्राप्त हो जायेगा। यद्यपि 
अधिनियम में ऐसा कोई सशोघधन नही हुआ है, जिम्तके अ्नन्तर्गेत क्षतिपूर्ति के लिये 
झनिवाय बीमा की व्यवस्था हो फिर भी “कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम 
हरा इता और कदम उठा लिया गया है । इसके ग्रुस्ार क्षविपूर्ति देने का उत्तर- 
दापित्व ग्रधितियम के अस्तगंत स्थापित नियम का है ॥ मालिकों का उत्तरदायित्व 
इस प्रकार समाप्त द्वों गया है। जब यह अधिवियम समस्त भारत मे जागू हो 
जाये ।, तव श्रमिक क्षतिपूति अधिनियम की कोई आरवस्यक्रु जु्द रह जायगी । 
व्यक्तिगत चोट (क्षतिपूरति बीमा) अधिनियम, १६६३ 
यह अ्धितियस् सन्‌ १६६२ में चीसी आक्रमण के परिशायाम्रस्वलप घोषित 
सकटकालीन स्थिति के पश्चात्‌ पास किया गया था पस्च्तु लागू कियोंगया १ 
नवस्वर १६६५ से [ श्र प्रधिनियम के अन्तर्गत, ग्रावश्यक सैवाग्रो, फैकटरियो, खातों. 
९ बागानो, बड़े बन्दरगाहों ग्रादि पर काम करने ताले श्रमिकों को यदि श्वत्रु की 
किगी कार्यवाही के कारण व्यक्तिगत चोद या क्षति पहुँचती है तो उनके मालिक 
ऐसे भ्रगिकों की क्षत्ति की पूद्धि करेंगे, मालिक अपने इस दायित्व को पूरा करने के 
लिये सरकार से बीमा प्रालिशियाँ लेगे श्र दीमे की वैगरासिक किछते झदा करंग्रे॥ 
अधिनियभ के प्रवस्थकों को लागू करने के लिये अम गस्वालय ने (१) व्यक्तित्व _ 
चोट (क्षतिधृति बीमा) पोजना, १६६५; और (२) व्यक्तिगत चोट (क्षतिपृति 
बीमा) नियम, १६६५ बनागे। योजना के प्रन्त्णंत, ३१ मार्च सं १६६६ को 
समाध्त होते वाली तिमाही के लिये बीसे री किश्त की दर गिरिचत की गई। 
मह दर ३१ दिसम्बर १६६४५ को समाप्त होने कली सिसादी में मलिको के 
ममदूरी-बिल के प्रत्येरू १०५ रुपये पर २५ पसे थी । इस सम्बन्ध में जीवन वीसा 
मिगम को केन्च्र सरकार का एजेन्ट नियुक्ता किया गया है । राज्य सरकारो को इस 
ब्रधितियम को लागू करने वाली मशीनरी की व्यवस्था करनी है स्‍ग्लरोर इस 
कार्य के लिये अतिरिक्त स्टाफ को रखने के लिये जो व्यय होगा वह व्यक्तियत 
चोट (क्षत्िपूर्ति बीमा) निधि मे से पूरा किया जायेगा । 
भारत में मातृत्व-कालीन लाभ ९४८ 
(/३६०७१४9७ छ&6#65 40 ॥90॥9) 
मातृत्वनकलीन लाभ का महत्व 
भारत में गर्भवती रिजियो को मातृत्त-काल्लीन लाभ प्रोर विश्वाम प्रदान 
करने के महत्व को ओर प्रथम वार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ते भारतीय जनता 









३८६ श्रम समस्‍यायें एंव समाज कल्याण 


का ध्यान उस समय झआकषित किया, जब उसने १६१६ में एक बाल-जन्म प्रभि- 

कर भेज आला न न सरकार इस अभिसमय को कुछ कठिनाइयों को 
जह से नही अपना सकी | वे कठिनाइयाँ यह थी-्त्री श्रमिकों की प्रवास्तिता, , 

गरभ॑ वती होने से पूर्व घर लौट जाने का रिवाज तय पर मो एस हर बीमारी का प्रमाणपन्न बनाने 


ने 
के लिये महिला डाक्टरों का अभाव, आदि । इस घी 
ने कुछ प्रयतत किये थे । १६२४ 22349, अंक कक विधान परिषद्‌ के समक्ष उन्होंने एक विधेयक 
रखा । परन्तु उरामे बे सफल नही हो सके क्योंकि सरकार इस बात से सहमत नही 
थी कि इस प्रकार की व्यवस्था की झ्रावश्यकता थी । परन्तु हमारे देश म महिला 
श्रमिकों के लिये मातृत्व-कालीन लाभो की सर्देव बहुत झ्रावश्यकता रही है। भारत 
में लगभग सभी स्त्री श्रमिक विवाहित है और निर्धतता, ब्रज्ञानता तथा चिकित्सा 
सुविधाओं के अभाव के कारण यहाँ माताओं की मृत्यु सख्या अत्यधिव' है। समाज- 
सेवकों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि भारत्‌ में प्रत्येक १,००० बच्चो के. 
जन्म होने पर भीसत्रन २५ माताओं की मृत्यु हो जाती हैं । पर ्र ३५ माताओं की मृत्यु हो जाती हूं। इस प्रकार यह देखते 
हुये कि भारत में औसतन ६० लाख बच्चे प्रति बष पैदा होते हे, यह कहा जा 
सकता है कि लगभग २,५०,००० माताओं की मृत्यु प्रतिवर्ष हो जाती है जिनमे 
से अधिकाझ युवतियाँ होती है। निर्धतता के कारण अधिकतर महिलाग्रों को कोई 
त॑ कोई नौकरी करनी पडती है श्रौर इसके साथ ही उन्हे अपने घरेलू कामकाज 
को भी देखना होता है। परिणामस्वरूप उन्हे अपने व्यक्तित्व को विकस्तित करने 
का कोई अवसर नही मिल पाता । ऐस्ती परिस्थितियों में पैदा होने वाले शिशु के 
स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है और बच्चे दुबंल पैदा होते है, क्योकि भाताप्रो 
को गर्भावस्‍था और बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ पर्याप्त विश्वाम ग्चौर भोजन नहीं 
मिल पाता । यदि ग्रभेवती माताओ्ो की ठीक प्रकार से देखभाल नही की जाती है 
तो देश की भावी सन्वति के स्वास्थ्य-विकास पर बुरा प्रभाव पडता है। भरत हमारे 
देश में मातृत्व-कालीन लाभ की बहुत झ्रावश्यकता है । 

इतना होते हुये भी भारत सरकार ने मातृत्वकालीन लाभ की महत्ता को 
पूर्णतया नही समझा । अनेक राज्य सरकारों ने समय-समय पर इस विषय पर 
विधेयक पारित किये हैं और इस प्रकार के लाभो की महत्ता धीरे-धीरे स्वीकार की 
जा रही है। 


वि! 97308 में मातृत्व-कालीन लाभ अधिनियम 

१६२६ मे वम्बई सरकार ने प्रथम मातृत्व कालीन लाभ अधिनियम पारित 
क्या और पमले वर्ष इसका अनुसरण करते हुये मध्य प्रात्त (अव मध्य प्रदेश) ने हे 
भी एक अधितियम पारित किया । रॉयल श्रम आथोग वी सिफारिशों के परिणाम- 
स्वरूप भ्नेक राज्यो म॑ मातृर्+-कालीन लाभ झधिनियम पारित किये गये। 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ तथा राज्यो के पुनर्गठन के पश्चात्‌ इन सभी अधिनियमों में 
सशोघत हुए। कुछ को निरस्त (८७०७) कर दिया गया और कुछ राज्यों मं 
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नये अधिनियम बनाये गये । विभिन्‍न राज्यो मे जो महत्वपूर्ण पाठृत्व-कालीत लाभ 
अधिनियण पास किये गये वे इस प्रकार बे--अम्नम (१६४४), विहार (१६४७० 
(१६५६ मे संशोधित), वम्बई (१६२६-दिल्ली तक विस्तृत), हैदराबाद (१६४२० 
१६५० गे संशोधित), केरल (१६५७), मध्य प्रदेश (१६५८), मद्रास (१६३४- 
१६५८ में सशोधित--आस्त्र पर भी लागू), मैसूर (१६५६), उडीसा (१६५३- 
१६५४७ में रांशोधित), पंजाब (१६४३-१६५८ में सशोधित), राजस्थान (१६१३- 
१६५६ में संबोधित), उत्तर भदेश (१६३८), बगाल (१६३६) प्रौर पश्चिमी 
बगाल चाय क्षेत्र (१६४६-१६५६ में सक्ोधित)। इसके भ्रतिरिकत तीन केड्रीय 
अधिनियमों के अन्तर्गत भी मुप्तत्व-कालीन लाम मिलता हैं। केन्द्रीय भ्रधिनियम 
मे है--१६४॥ का खाल घातृक्वनयाणीत लाभ अ्रधिनियम, ' १६४८ का कर्मचारो 
राज्य दीमा अधिनियम भौर १६५१ का बागात अधिक ग्रधितियम । इत सभी 
अधिनियम के उपबन्धों मे पापी मिलता पाई जातो है भ्रीर इनके क्षेत्र, लाम 
प्राप्त करने के लिये पात्रता ग्रवधि, लाभ राशि की दर और ग्रवधि ग्रादि मिक्न- 
मिन्‍न है) भ्रगस्त १६५५ मे केन्द्रीय सरकार ने मातृत्व-कालीन लाभो में समानता 
लाते के लिये प्रौर न्युनतम स्तर निर्धारित करने के लिये कुछ आदर्श तिथम बना 
पार 'राउ्ये सरकारों में परिचरालित किये । उसके पश्चात्‌ बुछ राज्य सरकारों ने 
झपने अ्धिनिग्रमों मे इन नियमों के झ्ाघार पर राक्षोधन किये | 0६5१. मे-वेज्कीए: 
सरकार ने गठुख-कालीन लाग अधिनियम पारित क्िया। पह प्रचलित कागुनों 
में भगतिशील व्यवस्थाये हक $ स्तरों को उँचा उठाने का प्रयास करता है। 
केस्द्रीय सरकार का १६६४१ का मातृत्व-कालीन लाभ अधिनिययमें ९.5 
सत्‌ १९६१ के केल्द्रोय मातृत्व-झालोन लाभ अ्धितियम को १३ हिसम्बर 
१६६४-गो-सप्ट्रपति की स्वीकृति मिली | १ नवस्बर १६६३ से इस अधिनिमम 
को खानों पर लागू किया गया भ्ौर सन माह न पान नर ) प्रनेक 
साक्येशरकारो-ने--भी-अव इसको अपना लिया है ग्रौर अपने राज्य-अधिनियम 
निरस्त कर दिये है, कुछ अ्रत्य राज्य इसे लागू करने के लिये पग उठा रहे है। 
जिन राज्यो में भ्रव केन्द्रीय भ्रधिनियम लागू है उनके नाम ये है-के रस, भ्रास्ध्र 
प्रदेश, विहार, पंजाब, पश्चिमी बगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल 
प्रदेश, दिल्‍ली, असम और राजस्थान । राज्य-अधितियम अब केवल मैसूर, उड़ीसा 
और उत्तर प्रदेश मे लागू है और वह भी केवल नियमित फैक्टरियों पर। यु 
उत्तेखनीय है दि. ना गविम्म ला के अत दब क्षेत्रो मे कर्मचारी राज्य बीमा भ्रधिनियम लागू है, वहां 
पालक को कल बता राग मे कल जे पा तो, को मातृत्व-कालोन लम अधिनियम के भन्तर्गत्‌ उत्पल दागित्वोंसे 
, गुक्‍त वर दिया गया ह। किन्तु अी हाल में किये गये एक सशोधन द्वारा यह 
* व्यवस्था की गई है कि ऐसे क्षेत्रों मे भी प्रातृत्व-कालीन लाभ अधिनिगषो के 
ग्रस्तर्ंत महिला श्षम्तिकों को मादृत्व-कालीन लाभ उस समग्र तक प्राप्त होगे जब 


तक कि वे कमेचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत बंसे ही जाभ- बरप्य करने 


के योग्य न हो जागे। केन्द्रीय भ्धिनियम के मुझ्य उपबन्ध प्रप्न प्रयार है-- 
१3% कम 
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हा सभी खानो, बागान तथा कारखानो पर लागू होता है 
परन्तु जो सस्थान क्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तगेत आते है उन पर यह 
प्रधिनियम लागू नही होता । इस अधिनियम दे मुख्य उपवन्ध 72% [न 
(१) महिला को, यदि वह प्रसव की अनुमानित तिथि से पूर्व के (१२ महीनों * 
१६३-निबस की नौफरी कर लेती है, गतृत्व-कालीन लाभ दने की व्यवस्था है | 
दंप अवधि म यदि काई जबरी छुट्टी [.89 णी) हो, वह सम्मिलित कर ली रह ती 
है। १६० दिनो की ये पात्रता अवधि उन स्त्रियो पर लायू नहीं होगी शो 
में ने से पूर्व ही गभवती हो । (२) मातृत्व कालीन लाभ काल (१२ सप्ताह 
निर्धारित किया गया है ग्र्थात ६ सप्ताह प्रसव से पर्व गौर ६ सब्वाह प्रसव के * प्रसव 
पश्चात । (३) जाभ राशि की दर औसतन दैनिक मजदूरी [श्र्थादे महिला 
श्रमिक की वह औसतन मजदूरी जो उसको भ्रसव के कारुश ग्रनुपस्थिति से पूर्व 
३ कलण्डर महीतो मे मिलती है) या १ रुपया प्रतिदिन_जो भी अधिक हो, 
निर्धारित की गई है। (४) मालिक द्वारा प्रसव से पहल था प्रसव वे बाद यदि 
किसी दाई आदि का प्रवन्ध नि शुल्क नहीं किया जाता है तो की किस्सा 
बोनस दने की व्यवस्था है। (५) गर्भपात होने पर ६ सप्ताह की छुट्टी जो मातृत्व- 
काजीन लाभ वी दर के ग्रनुसार मजदूरी सहिद होगी, दिये जान की व्यवस्था है) 
(६) गभ के कारण या प्रसव के कारण यदि छत्री श्रमिव बीमार हो जाती है तो 
उसे १ माह की ग्रतिरिकत छुट्टी उसी दर पर दी जामेगी । (७) जब तक वच्च की 
झायु १४ मोह की नहीं हो जाती माता को दूध विलाये के लिये दो विर्धारित 
समय के मध्यास्तर दन वी व्यवस्था है। (5) गर्भवत्ती स्त्रियों को मात्तत्व-वालीन 
छुट्टी म न बर्खास्त किया जा सकता है और न ही काम पर से हटाया जा सकता 
है । मातृत्व कालीन छ्ुद्री मे स्तियो को काम पर लगाना बादुनन अपराध है। किसी 
भी गभवती स्त्री से ऐसा काम नही कराया जायेगा जो कठिन और भारी हो या 
जिससे उसे घण्टो खडा रहना पडता हो या ऐसा दयं हो जिससे उसके गर्भ पर 


जा 922 पर बुरा ग्रसर पडता हो। 
जय राज्य के विभिन्‍न अधिनियमो की सुरुय जिशेषतायें लिग्नलिखिद है--- 


क्षत (8007०) 

जहा तक क्षत्र का सम्बन्ध है आाच्च्र वस्दरई सब्य प्रदेश असम मैसूर, 
हैदरावाद पंजाब उीसा राजस्थान में अधिनियम सभी तियन्त्रित कारखानों में 
काय करन बाजी स्त्री श्रमिकों पर लागू होता है | बम्तरई अधिनियम कवल कुछ 
विशप जिला और नगरो तक ही सीमित हू । विहार अधिनियम पहले गैर मौसमी 
कारखानो पर जाग हाता था परन्तु १६५३ म इसमे सशझोघन करवे इसे कपास, 
जूट, वद और चीनी के वारखानों को छोडकर राभी रजिस्टड कारखानो पर लागू 
कर दिया गया है । अन्य राज्या मे अधिनियम कवल उन महिता श्रमिको पर लागू 
होते है जो गैर शैनमी फैक्टियो मे काम करती है। असम और करल म अधि 
नियमों को बगान की स्त्री श्रमिकों पर भी लागू कर दिया गया है। १६४८ में 
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पश्चिमी बगाल सरकार ने अलग से एक अधिनियम पारित किया जिप्तका नाम 
पृश्चिमी बयाल मातुत्व-कालीन / बाल मातुत्व-कालीत लास (चाय बायान) अधिनियम: है. इसके अन्त- 
गर्त राज्य में चाय कारखानो और बागान मे काम करने वाली स्त्रियों को भी 
मातृत्व-कालीन त्ञाभ दिया जाता है। १६५० में एक सशोधन के ग्रनुसार स्त्री 
श्रामिको को प्रसधकाल के ६ सप्ताह बाद तक किसी भी काम को करने की ग्राज्ञा 
नहीं है| खान भातृत्व-कालीत लाभ अधिनियम १६२३ के भारतीय खान अधि- 
नियम के प्रन्तर्गत आने वाली सभी स्त्री श्रमिको पर लागू होता है | जिन स्थानों 
पर कर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम लागू कर दिया गया है बहाँ मातुत्व-कालीन 
लाभ ग्रधिनिषग के भ्न्तगगंत गालिकों का स्त्री श्रमिकों को लाभ प्रदान करने का 
उत्तरदाप्रित्व नही है । 


घटा श् | 

लाभ प्राप्ति के लिए पात्रता भ्रवधि तथा लाभ राशि की दर और अवधि 
निम्नलिखित तालिका से विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियमो में लाभ 
प्राप्त करने के लिये पात्रता अवधि (0५078 एशय००), शाभ राश्षि की दर 


तथा ल्लाभ की म्रवधि स्पष्ट हो जाएगी-- 























नि लाभ-काल| लाभ-राशि 
अधिनियम पाचता श्रबधि (सप्ताह) को डर 
मा क्‌ | ढ़ 
राज्य प्रधिनियम-| है 
मैसूर मातृत्व- | सूचता देने के दिन से | १२ | ७५ पैसे प्रतिदिन 
काजीन लाभ | पूब ६ माह की नौफरी या अथवा देनिक प्रौसए 
प्रधिनिषग , १६५६| पिछले १२ गाह में निरन्तर राय का ७/१२ हिस्सा 
या सविराप १५० दिन इनमे जो भी अधिक 
की नौकरी । हो। 
'उद्दोसा मातृत्व| सूचना देने के दिन से वूर्व । १३ 7 वास्तविक. इनिक 
कालीन लाभ | ६ महीने की नौकरी । मजदूरी या वेतन, जो 
अधिनियम, १६५३ ७५ पँसा प्रतिदित से 
(१६५७ में सझो- कम न हो । 
घित) । 
उत्तर प्रदेश मातृ- | सुचना देने के दिन से पूर्व | 5 देनिक ग्रोस्त ध्याथ 
त्व-कालीन लाभ | ६ माह की नौकरी । या ६० पैसे श्रतिदित, 
झधिनियम १६३८ इनमें जो भी ग्रधिक 
हो। 
केन्द्रीय मांतुस्व- | प्रनुमानित प्रसव की तिधि | १३ ओएत दीमक मजदूस मजदूरी 
काल्लीव लाभ | से पूर्व के १२ महीनों में | या एक रुपये प्रतिदिग 
अधिनियम १६६१ १६० दिन की ग्रवधि। | जो भी झधिक हो । 
असम में आगे वाली गर्भ- ॥ 
ब॒ती स्त्रियों के लिये कोई 
अवधि नहीं है + ॥ 
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केन्द्रीय अधिनियम मे , जो अव खाना और कई राज्यो में भी लागू है, ग्रतिरिक्त 
लाभ का उल्लेख ऊपर क्या जा चुका है। अन्य राज्यो में भी चिकित्सा बोनस के कक 
सप में भ्रविरिक्त लाभ देन की व्यवृस्था--है ॥ यह लाभ तब दिये जाते हैं जत्र महिला 
श्रमिक किसी योग्य दाईं अथवा प्रन्य प्रश्षिक्षित व्यवितियो की सेवाओं का उपयोग 
करती है और मालिक ग्रपनी ओर से किसी दाई आदि का नि श्ल्क प्रबन्ध नहीं 
करते है। उत्तर प्रदेश म इस प्रकार का वोनस्‌ ४ ० है, मैसूर व. उज्ोसा मे. १० 
रु० है । पजाव में यह वोनस २५ २० निर्धारित कया गया है । असम में प्रसव 
काल में चिकित्सा सहायता नि शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था ह। उत्तर प्रदेश 
और उडीसा के श्रवितयमों म यह भी व्यवस्था की गई है कि जहाँ ५० या इससे 
अधिक स्तियाँ या २५ प्रतिद्षत स्त्री श्रमिक काम करती है, वहा प्रत्येक मालिक 
का बच्चों के लिए शिशु-गृहों की व्यवस्था बरनी होगी तथा स्त्री श्रमिकों के 
कह्यारण के लिए स्वास्थ्य निरीक्षत्रों को नियुक्त करना होगा । वह स्त्री, जिसके 
एक वर्ष से कम आयु का शिशु है, चिंस समय भी चाहे आधा-प्राधा धन्‍्टे के दो 
सध्यान्तर, ”क दोपहर रा पूर्व श्रौर एक दोपहर के बाद, ते सकती हैं । ये मब्यान 
नतर उसके एक घन्ट के सामान्य मब्यान्तर के अतिरिक्त होग । यदि कारखाते में 
शिक्ु-गृह की व्यवस्था की गई हैं तब ऐसे मध्यान्तर पन्द्रह पन्द्रह मिवट के होग। 
उत्तर प्रदेश, और मैंयूर के अविनियमों म गर्भपात होने पर तीन माह की सबतर्श 
छुट्टी करी भी व्यवस्था है । उड़ीसा तथा मौसुर भ गर्भकाल में वीमारी क॑ वारण 
स्त्री थ्रिक को १ भाह की ग्रतिरिकत छुट्टी मिल सक़तो है। केन्द्रीय अधिनियम 
के लागू होते से पहल, अन्य राज्या के अधिनियमों में भी अतिरिक्त लाभ प्रदान 
करने की व्यवस्थायरे थी । 


भुगतान के दायित्व स वचन के लिए माल अपरश पड पता को बर्खास्त न कर दे, 
इसके लिए अधिनियम में उतकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई हैं। प्रसवकाल 
की छट्टी में किसी भी स्त्री श्रमिक को वर्खास्त नही किया जा सकता | प्ररावकाल 
की छूट्टी में स्तियों को काम पर लगाना कानूनन अपराध है । अधिनियम में इस 
बात की भी व्यवस्था है कि गभकाल में महिला श्रभिको को ऐसे काम पर ने लगाया 
जाए जिसस उतवी गर्भस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। 


झधिनियमो का प्रशासन 

सारे राज्यों में अधिनियमों के प्रशासन के लिये कारखाना तिरीक्षक उत्तर- 
दायी हैं । कायले की सानो को छोडकर, जिसगे कोयला खान कल्याण कमिइनर 
इसके लिये उत्तरदायी हैं, अन्य खातो में इनका उत्तरदायित्व खानो के मुख्य तिरों 
क्षक पर है। अधिनियम में मालिको के लिये यह आवश्यक है कि वे प्रतिवर्ध वापिक 
विवरण प्रस्तुत कर जिसमे दय भर में कितने दावे किये गये हैं, तथा कितने दावों 
का अगतान हुआ्रा है और फलस्वरूप कितनी छुज राशि प्रदान की गई है, इसका 
पकलफा-दो-। ऊदाहरणार्थ १४६४ म राज्यो में ब्यौरा देसे वाले कारखानों में 


प्रारत मैं सामाजिक सुरक्षी ३३९ 


कार्य पर खगी हुई औसतन ३५८,६७४५ छत्री श्रसिकों मे से १६७,०५ स्त्रियों गे 


. मातृत्व-कालीन लाभ की माय की, (४२,४७ स्त्रियो को वास्तव में इस प्रकार के 
_ ाभ प्रदान किये गये, ४,३५० मामलों में बोनस भी प्रदान किये गये ग्रथवा गर्मे- 


पात की स्थिति में सहायता प्रदान की गई और कुल ११ लाख की राशि दी गई। 
उसी वर्ष व्यौरा देने बाली खानों ग्रे काम करने वाली स्त्रियों की औसत सख्या 
४३,४०० थी, जिसमें ७,६०६ ने लाभो के लिए साय की; ७,३२६ को इस प्रकार 
के लाभो का भुगताद किया गया, ४७४ को बोनस प्रदात किया गया और भुगतान 
की कुल राशि १४,२६,१२७ रुपये थी । इसी व व्यौरा देने वाले बाग्रान में कार्य 
पर लगी हुई भ्ौसतन ३१६,७०३ स्त्री अमिकों मे से ६४,८५५ ने लाभो के लिए 
माय की थौर ६३,६५० स्त्रियों को लामों का भुगतात किया गया, ५४ मामलों में 
बोनस भी प्रदान किया गया और भूगतान की कुल ७४,७०,२५३ रुपये की राहि 
दी गई । है 
भारत मे मातृत्व-कालीन लाभ अधिनियमों का 
श्रालोचनात्मक मूल्याकन 


'मात्त्व-कालीन लाभ अधिनियम' कारखानो में काम करगे बाली महिला 
अ्रमिको ने लिये पर्याप्त आराम झौर वित्तीव सहायता प्रदान कराने में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुए है | परन्तु हमारे देश में इस विधान में कुछ दोष भी हैं 6 
अधिनियमो का सुझुय दोप यह है कि न तो यह सब स्थानों पर एक सप्माव-है. शो 
त्ही बहू "यावक हैं और कुल्ल भ्रपवादों को छोस्कर प्रस्वकाल के समय, उससे 
भूरव और उसके बांद नि शुल्क विकित्सा_सहायता का भी कोई प्रवस्ध नही है। 
प्रो० बी० पी० प्रदारकर ने औद्योगिक श्रमिको के लिए स्वास्थ्य बीमे की ग्रपनी 
रिपोर्ट में इन अधिनियमो के प्रशासन में पाये गये दोषों की और संकेत किया 
था। उनके विचार में इन दोषों का मुख्य कारण यह है कि लाभो के भुगतान का 
उत्तरदाथित्व मालिकों एर डाल दिया गया है ! उनके कथनानुस्ार जो दोष मालिकों 
की देनदारी के सिद्धान्त से पंदा हो गये थे, उनको पयपि झ्नेक राज्य सरकारों ने 
अ्धिनियमों मे शशोधन करके दूर करने का प्रयत्त किया है, तथापि उसमें उन्हे 
विशेष सफलता नहीं मिली है | उनके अनुसार कातूने के मुख्य दोष निम्नलिखित 
है--(१) मातृत्व-कालीन लाभ प्रधितियम स्व स्थानों पर एक समाय नहीं है झौर 
न ही चह श्यापत्‌ हे, जिसके कारण कुछ ऐसो त्रुटियाँ रह गई है जो अमिको के 
लिए हितकार वही है। (२) वर्तमान समय मे केवल नकद लाभ को व्यवस्था है 
और का गा गया अल न त्सा के लिए स्त्री श्रसिद्यो को स्वय अपने साधनों पर निर्भर रहना पड़ता 
है। (३) कानून की कुछ ज्ुटियो अ्रथवा अन्य कारणो से इस ग्रधितियम से बचने 

















लिए तौकरी की जो शर्त है, उसके कारण तो मालिक प्रधिनियम से प्रक्सर अपना 
बचाव कर ही लेते है । इसके अ्तिरिका मद्गा्त और वगाल को छोड़कर कटी ऐस 


३६३ श्रम समस्याये एवं समाज कल्याण 


व्यवस्था नही है जहाँ मालिक स्त्री श्रमिकों को गये के प्रथम सक्षणों पर ही 
बर्खास्त त कर सर्क | इसके अतिरिक्त ब्रपती पजानता के क्वारण यी अपनी स्थायी / 
नौकरी के छूट जाने के भय से बहुधा महिला श्रमिक मातृत्व कालीन लाभ की 
माँग ही नही करती । यद्धपि रॉयल श्रम झायोग ने यह सिफारिश की यी कि 
ब्रधिनियम का प्रशासन महिला कारखाना निरीक्षकों को सौंप देना चाहिये परन्तु 
अधिकतर राज्यो मे अभी तक इस श्रकार की नियुक्तियाँ नहीं की गई है। 
,साधारणत स्त्रियाँ समय पर मालिकों को नोटिस देने में हिंचकती है और उनको 
/इसमे_भी कठिनाई होती है कि वे भातृत्व-कालीन लाभ के लिए नौकरी की अवधि 
पूरी कर पायें या प्रसव काल के चार या छ सप्ताह बाद ही अपनी नौकरी पर 
फिर आ जायें या लाभो को प्राप्त करने के लिये बच्चे के जन्म _का प्रमाण-पत्र 
हे सके | श्रम अनुसधान समिति ने इस प्रकार के झनेक मामलों के उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं जिनमे अधिनियम का उत्लेघन किया जात+-है । वहुघा एस मामल 
छोटे कारखानो के थे । जब सर्वेप्रथम अधिनियम को लागू किया गया था, उस 
समय वहुत से मालिका ने अरन यहा से स्त्री श्रमिकों को बौक) से विदछायल दिया। 
कई स्थानों पर तो मालिक केवल ऐसी स्त्रियों को ही अपने यहा नौकरी दन मं 
प्राथमिकता दते हैं जो या तो अविवाहित लडक्याँ होती है ग्रथवा विधवाए या 
ऐसी स्त्रिया जो सतानोत्पत्ति की आयु को पार कर चुकी होती हूं । श्रगक स्थाना ७ 
पर लडकिया की शादी हाने के तुरन्त वाद ही उन्हे नौकरी से वरखास्त कर दिया 
गया है । कभी कभी तो लाभ देना इस आधार पर अस्दीकार कर दिया जाता है 
कि जत्री श्रमिक लाभ प्राप्ति के लिए नौकरी की अवधि पूरी नहीं कर पाई है। 
कही-क्ही पर मालिक स्त्री थ्रमिको के नाम रजिस्टरो म नही लिछते और गर्भवती 
रित्रयों को वर्खास्त कर देते है। श्री देशपाष्डे ने अपनी एक रिपोर्ट में जो उन्‍्हान 
कोयला खाब-उद्योग के श्रमिकों की दशाओ वी जाँच परू-दी थी, ख़ानों मे 
अ्रधिनियम की धाराझ्रो का स्पष्ट उल्लघन होने के उदाहरण दिय ह। अ्रभ्रक 
जानो मे भी ग्रधिनियम का उत्लघन होता है। कुछ खानो मेस्‍्त्री श्रमिकों की 
यह दा डा रखा जाता और जिन दावो का भुगतान 
>>2भी किया जा चुका है, उनका भी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता । जो क्लर्क स्त्री 
श्रमिकों की हाजिरी लगाते है, वे प्रकेमर लाभ प्राप्ति के लिय नौकरी की अवधि 
को पूरा करन के लिए_रि्वरत लेकर हाजिसी बब्य-देते है। श्रम प्रनुसधान समिति 
है ने इस बात की सिफारिश की थी कि जो भी लाभ दिया जाये, बह स्वियो की 
वास्तविक औसठन मजदूरी से कम नटी होना चाहिये श्र इसका समय भी वहाक्र 
१३ सप्ताह बर देना चाहिये अर्थात्‌ प्रसव से ६ सप्ताह पहल और ६ सप्ताह दाद 
तक । इस बात की सिफारिश अन्तर्राष्ट्रीय अमर दगठव-के एक-समियमय दादा भी 
वी गई है । अब यह धारा केन्द्रीय और अनेक राज्यो के अधिनियमों के अन्‍्तगंत 
लायु कर दी गई है । , 
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मातृत्व-कालीन लाभ और बीमा... 

यह बात भी उल्लेखनीय है कि मातृत्व-कालीन लाभों को स्वास्थ्य बीगा_ 
योजना में सम्मिलित कर लेने से बहुत लाभ हो जायगा। ये सुविधाएं या लाभ 
उसी प्रकार से होगे जिस प्रकार से श्रमिक _क्षतरिपूति को सामाजिक-्थीमा योजना क्षतिपृत्ति को सामाजिक-बीमा योजना 
के अन्तर्गत सम्मिलित करने से होते हैं, जिदका हम ऊपर वर्णन कर चूके हैं । इस 
सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि मातृत्व-कालीन लाभ की व्यवस्था १६४८ के 
कर्मचारी राज्य धीमा प्रधितियम मे की जा चुकी है | इसके अस्तगेंत प्रत्येक बोमाहता 
स्त्री श्रमिक, जो कुछ विशेष बर्तें पूर्ण करती है, इन लाभो को प्राप्त करने की 
अधिकारिणी होती है । ये लाभ उसे ७४५ एँसे प्रतिदिन अथवा पुर ग्रौसत दैनिके 
मजदूरो, जो भी अधिक हो, के हिसाव से मिलेंगे भ्रौर अधिक से अधिक १२ सप्ताह 
तक बहू इन लाभो को प्राप्त कर राकती है । उसको हस्पताल और चिकित्सातम में 
बिकित्सा सहायता पाने का अधिकार भी है । जिग स्थानों प्रर यह अधिनियम 
लागू होता है यहाँ मातृत्व-कालीन लाभ ग्रधिनियम के अमन्‍्तगंत मालिकों को लाभ 
नहीं देने होते हैं । यह श्राशा की जाती हे कि जब यह अ्धितियम सब मजदूरों पर, 
लागू हो जायेगा, तथ मातृत्व-कालीन लाभ विभिन्‍न राज्यों में एक जँसे ही हो 
जायेगे और इस समय मातुत्व-कालीत लाभ विधान भे जो दोप या कमियां हे, 

ब दूर हो जायेगी । 
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भारत में बीमारी-बीमा पे 
(80/7258 ॥979708 40 ॥7049) 
बीमारी-बीमा की बॉछनीयता 
बीमारी भी एक महत्वपूर्ण सकट हे जिरासे बचने के लिए बीमे को 
आवश्यकता पडती है । भोफ॑त्तर डीसिग (4905आ8) के कथनानुसार “वीमारो वेट 
लिये बीमा कद्वा-उतावा ही सरल व सम्भव है जितना कि दुघंटलाओ्ं का बीमा ।/ 
भारत से, जहाँ रोग बहुत फैले हुये है, इस प्रकार के वीसे की आवश्यकता भी बहुत 
अधिक है। इसकी वाछनीयता (0०आंबअं५) पर ऊपर भी उल्लेख किया जा 
चुका है । (देखिये पृष्ठ ३६६--७०) द्ट हु 
भारत में वीमारी-बीमा और उसके विचार को उत्पत्ति 
जब गस्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने उद्योग, वाशिज्य और कृषि के मजदूरों 
के लिये स्वास्थ्य बीमा से सम्बन्धित दो भभिसमय ग्रपनाए, तब भारत सरकार-बम- 
ध्यान भी १६२७-े-स्सस्थ्य बीमा योजना की ग्रोर ग्राकपित हम्ना ! रॉयल श्रम 
आयोग ने भी इस भप्रश्न पर विस्तारपुर्वक विचार किया/गऔर उसने यह सिफारिश 
की, कि बीमारी की घटना के ग्रौकड्रे एकत्रित करने के पर्चात्‌ प्रयोग के रूप में 
एक स्वास्थ्य बीमा ग्रोजना बचाई जादी- बीमा [-चा हिए । भारत सरकार उस समय ऐसी 
किसी भी गॉजिना केटपक्ष मे नही थी क्योकि ग्राथिक कठिनाइयाँ थी भझौर श्रमिको 


में प्रदाक्िता के साथ ही साथ अशदान देवे की झ्मता की औ कमी थी । फिर भी 





देह श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्यारों 


सरकार ने इस विपय पर प्रान्तीय सरकारो से लिखा पढ़ी की । परस्तु उनकी शोर 
से इस विषय पर कोई उत्साह नहीं दिखाया गया। इस समस्या पर वम्बई सूती 
वस्त्र थम जाँच समिति और १६४०, १६४६ तथा १६४२ के प्रथम तीन श्रस सत्रियों « 
के सम्मेलनो में भी विचार किया गया था । 
प्रो० बी० पी० अ्रदारकर की स्वास्थ्य वीमा योजना 
भारत सरकार ने प्राग्तीय सरकारो से काफी विचार-विमर्श और पतरव्यवहार 

करने के पश्चात मार्च १६४३ में एक विश्येप अ्रधिकारी तियुक्त किया (प्रो० बी० पी० 
प्रदारकर), जिनका कार्य ब्रौधोगिक श्रमिकों क लिए एक स्वास्थ्य वीमा योजना 
बनाना था। उन्होने अपनी रिपोर्ट भ्रगस्त १६४४ में भारत सरकार को दी। 

म्होने निरन्तर चालू कारखानों के श्रमिकों" के लिए एक-..पनिवार्य तथा अशदान 
वाली स्वास्थ्य वीमा योजना की प्रिफारिश की जो तीन प्रकार के उद्योगों के लिए 


इस योजना में लग जज डर आग पा सम सा कक ज्दान देता था उसका उल्लेख 
किया गया था तथा साथ ही राज्य द्वारा अभ्रद्ददान की भी मिफारिश की गई थी । 
योजना की कुल. दराधपिक लागत ढ्राई पड सम रुपए आऑँकी गई थी | इस वात की भी 
ध्यवस्था थी कि प्रत्यक् मालिक अपने जोखम को विंस्तृत करने के लिये बीमा 
पालिसी ले | मजदूरों को इसके अन्तर्गत चिकित्सा लाभ, नकद लाभ तथा कुछ 
अतिरिक्त अन्य लाभ प्रदान करने का सुकाव था। मातृत्व-कालीन लाभ तथा 
श्रमिक क्षतिप्रूति को हटाकर उनके स्थान पर एक वीमा,योजना की व्यवस्था थी । 
१६४५ में अस्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के दो विशेषज्ञ (श्री० एम० स्टेक 
और श्री झ्रार० राव) द्वारा इस योजना पर पुन विचार किया गया। यद्यपि वे 
प्रो० बी० पी० अभ्रदारकर के मूल सिद्धान्तों से सहमत थे, फिर भी उन्होने कुछ 
विशिष्ट परिवतेनों का सुझाव दिया। इने परिवर्ततों को ध्यान म रखतें हुए 
भारतीय सरकार ने ६ नवम्बर १६४६ को कर्मचारी राज्य बीमा विवेयक प्रस्तुत 
किया जो कर्मचारी राज्य वीमाग्रधिनियेत के नाम के भ्रप्रेल हह८ में वात _ 
किया गया | १६५१ में कुछ आरपत्तियों को समाप्त करने तथा बुद ब्रन्य हुर्दियों 
को पूरा करने के लिए इसमे सझोघन हुआ्ना । प्रवन्धक एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन ने 
भी सामाजिक सुरक्षा पर कुछ प्रस्ताव पारित किए । यह सम्मेलन अक्तुवर १६४७ 


टन सतत नर नई दिल्‍ली मे हुआ ॥ इन प्रस्तावों के कारण इस अधिनियम पर विचार-विमर्श 
क्सि और उमको जल्दी पारित करने पर उल्लेखतीय प्रभाव पडा । 
१६४८ का कम चारी राज्य वीमा अधिनियम _« ल्‍ 


(प€ प्ाफ़ाणए९८४/ 586 पाहप्रआ०6 30०, 948 ) 
अधिनियम के मुख्य उपवन्ध निम्बलिखित है-- 


क्षत्र 


ज... उकतिलिजिक्त फौकमी कॉपायानों को सोडकार एकल मो फटा जात सराममधानों 


भारत में सामाडिक सुरक्षा 


पर लागू होता है, जिले या इाे अर सारी ना २० या इरासे अधिक कर्मचारी काम करते है भौर नो. 
शक्ति से चसते है, परन्तु इसके साथ ही इसमें इस वात को भी ज्यवस्था है कि 
धधिनियम को धूर्खृत. या आशिक रूप से किसी भी श्रौद्योगिक, वाशिज्य, कृपि या 
अन्य किसी सस्या या. सस्थप्तो पर लायू--किया-जा सकता है | इसके अन्तर्गत वे 
रुख कर्मचारी झा जाते है_ जिनका वेतन ४०० रुपये से अधिक नहीं है--चाहें वे 
शारीरिक श्रम करने वाले हो अथवा क्लर्क का काम करने वाले हो और चाहे बे 
निरीक्षक हो ऋषवा तकनीकी कर्मचारी हो । १रस्तु इसके अन्तर्गत सैगिक लोग 
नही श्राते । कमल नमक राज्य को छोडकर यह अधिनियम समस्त भारत पर 
लागू है। यह योजना प्रनिवार्य भी हे, श्रयात्‌ जो कर्मचारी इसके प्रन्त्गत आते है, 
उनका बीमा होना ग्रावह्यक है _। जो बीमाक्षृत्त श्रमिक इस ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत 
लाभ पर्स का अधिकारी है वह उसी प्रकार के लाभ किसी भन्य झ्)घनियम के 
अन्तर्गत नहीं पा सकता ? 


अधिनियम का प्रद्यासन छः 


इस बीमा योजना का प्रशासन एक स्वायत्तशासी (0७८०७०॥७०७७) संस्था _ 
को धोँप दिया गया है जिसे “कर्तंचारी राज्य वोमा निगप (979/0)९०5 9/86 
वधधप्रवा०० ९०7०००४००) का काम दिया गया है। इसमें २६ सदस्य दै. 
जिनमें पांच-पाँच सदस्य मालिवो दुथा श्रमिकों के सगठतो का ५तिनिधित्व_ करते 
हैं। धन्य सदस्य केन्द्र 4 राज्य धरकारों, चिकित्सा व्यवसाय तथा ससद के सदस्यों 
का प्रतिनिधिध करते ह। फेखोद परम और ेजमार के मनी इस निगम के 
अध्यक्ष हे भौर स्वास्थ्य मे के उपाध्यक्ष है । उससे एक छोटी संस्था निगर्ग 
को कार्याय (85९९४;९९) के रूप में कार्य करती हैं । इसे स्थायी समिति (8ध0--. 
वा05 ९०7७०/९०) कहा जाता है । इसमें निगम के सदस्यों मे रे चुने हुए १३ 
सदस्य होते है। एक तोसरी संस्था भी है जिसे “चिकित्सा-लाभ परिषद्‌ 
(॥/९०।००॥ छथा०गा (००७०/) कहा जाता है जिसे २६ सदस्य है। उसका 
कार्य यह होता है कि बह निकित्सा लाभ के प्रबन्ध तथा लाभ देने के लिए प्रभारा- 
पत्र प्रदान करने ग्रादि ये राम्बन्थित मामलों में सिगम को परामर्श दे । इस परिषद 
में स्वास्थ्य तेबाओ के डाइरेड्टर जनरल (मह/-विदेशक) अर डिप्टी डाइटेक्टर.... 
जुतरलत (उप-महा-तिदेशक), चिकित्सा कमिशतर, और राज्यों, मालिको, कर्म- 
:£ चार्सियों जोर चिकित्सा व्यवसाय के भ्रतिनिधि होते हैं। निगम का मुख्य कार्याग 
/«भ्रेधिकारी डाइरेक्टर जनरल होता है जिसके चार प्न्य मुख्य सहायदः ग्रधिकारी 
होते है ) ये वुस्य भ्रधिकारी है--बीमा कमिश्तर, चिकिस्सा कमिश्नर, मुख्य 
लेखाधिकारी और रजिस्ट्री अधिकारी । डाइरेक्टर जवरल झ्पता कार्य सेत्रीय तथा 
स्थातीय कार्यालयों के द्वारा चलाता है । क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों में भी स्थापित 
कर दिये गये है । 













































३६६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याएं 


वित्त (गधाव०४) (025 


इस योजना की वित्तीय व्यवस्था कर्मचारी राज्य वीमा निधि में से वी 
जाती है | यह निधि मालिकों ्रौर श्रमिकों के अश्द्गात से तथा केन्द्रीय और राज्य 
सरकछ्ठो, स्थानीय प्राधिकारियों, किसी भी व्यक्ति या निकाय (8049) द्वारा दिय 
गये दान, उपहार या सहायता से बनाई जाती है। इस वात की भी ब्यवस्था थी 
कि पहले पाँच वर्षों मे केन्द्रीय सरकार निगम को वाधिक अनुदान प्रदान करेगी 
जिसकी राशि निंगम के प्रशासन ब्यूय की $ भाग होगी, की $ भाग होगी, जिसमे लाभ देन का 
व्यय सम्मिलित न होगा । राज्य सरकारों का भी इस योजना की वित्तीय व्यवस्था 
में हिस्सा है ज। बीमाकृत व्यक्तियों की देखभाल और चिकित्सा पर हुए व्यय का 
एक भाग के रूप में दिया जाता है। प्रत्येक के हिस्से का निर्णय निगम और राज्य 
सरकारो के बीच समभौते द्वारा होता है। यह अनुपात पहले २_ १ था। परन्तु 
झच बढाकर ३१ कर दिया गया है ग्रर्थात निगम चिकित्सा सुविधा्रो की 
लागत का 3 भाग वहन करने को तेयार हो गया हे और राज्य सरवारो के३ 
हिस्स के लिए यह निश्चय किया गया है कि यदि वे चाहे तो इसके लिए ऋण 
भी ले सकती है | जब से चिकित्सा सुविधाओं को श्रमिक के परिवारों के लिए भी 
विस्तृत कर दिया गया है तब से राज्य सरकार का हिस्सा £ कर दिया गया है। 
अधिनियम में एसे उद्देश्यों की ्ट सूची भी त॑यार की गई है, जिन पर निधि में 
से घन व्यद क्या जा सकता है ५ 

झदान ((.0॥770000॥) 

अधितियम मे मुख्य मालिक पर झपना तया साथ ही अपने श्रमिकों के 
अ्रशदान का हिस्सा देने का उत्तरदायित्व रखा गया है, अर्थात्‌ श्रमिक के अशदान 
का भुगताव श्रमिक और उसके मालिक दोनो क ही द्वारा किया जाता है। मजदूर 
का भाग मुख्य मालिक द्वारा उसकी मजदूरी से काट लिया जाता है। श्रमिक के 
साप्ताहिक अशदाव का हिस्सा उसकी उस सप्ताह की औसतन मजदूरी क आधार 
पर होता है और भ्रशदान प्रति सप्ताह देना होता है। यदि श्रमिक पूरे सप्ताह 
काम पर रहता है तो पूरे सप्ताह का और यदि सप्ताह में कुछ दिन काम पर 
रहता है तो कुछ दिनो का अशदान उस्ते देवा होता है--प्र्थधात जब भी श्रमिक 
को मजदूरी मिलती है उसे अशदान देना पड़ता है। परन्तु सबेतन छुट्टी, वैध 
हडताल और तालावन्दी क अवसरो को छोडकर जिस उप्ताह श्रमिक ने कोई 
काम नही किया है और जिसके लिए उसे कोई गजदूरी नहीं दी गई है, उस 
सप्ताह उप्ते अशदान नही देना पडता। साप्ताहिक अशदाव की वर्तमान दरें 
प्रस्तावित सशोधित दरो के साथ अगले पृष्ठ पर दी हुई तालिका मे दिखाई 


गई हैं-- 


भारत में सामाजिक सुरक्षा ३६७ 




















| क्का 
अंददान | मालिक का | मालिक और 
कमंचारियों की श्रेणियाँ (मालिकों से | अंशदार [कर्मचारी का 
' बयूली) कुल श्रंशदात 
है | २ ३ रु 
गा एए,],णएशाभ यात्रा ज गाज आना आज प्ज ८ 
है. ३ व पट 
४6४ हैए हक हि एल 
कि न हि मम कि [मि 
रू सतह ग्रोसतन दैनिक | रू० | ४० | रु० | रु० | र० | र० 
मजदूरी १ ४० प्रतिदिन से कम है। | ८ |: क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 
२ | क्रमंदारी जिंगकी श्लौसतन देनिक 
मजदूरी ! रुपया प्रतिदित या इससे 
अधिक है, परन्तु १० ५० पै० से 
कम है । क्‍ न्‍- ०-डै४ [०४५० ५६०४४ 
३ | बर्मंचाटी जिनको ग्यौसतन दँबिक 
मजदूरी ६ रु० ५० पै० अतिदिन या 
इससे भ्रधिक है, परन्तु २ रुपये से 
कम है । (०२५ क्‍ ० ध० ०४० ०७४ ०७५ 


४ | कमंनारी जिनकी औसतन देतिक 
मजदूरी २ हपये प्रतिदिन या इससे 
प्रधिक है, परन्तु ३ रुपये रो कम है; [१३७ ड० [००७४ ० ८० ११२ [१२० 


४५ | कर्मचारी जितकी ओऔततन दैनिक 
मजहूरी हे रुपये प्रतिदिन या इससे 
अधिक है, परन्तु ४ रुण से कम है। [०५० ०४० [१०० |! ०० [६१० [११३० 


६ | कमंचारी जितकी झौततन देंतिक 
मंगणवूरी ४ शपये प्रत्रेदिन या इससे 
अधिक है, परन्तु ६ रु० से कम है। |०*६६॥० ७० [१३७ [१४० [२०६ २१०, 


७ [ कर्मोचारी जिनकी झ्रौशतन देतिक 
मजदूरी ६ हुपये प्रतिदिन या इससे 
। अधिक है, परन्तु ८ रु० से कम है। ह४ं (०६५ १८७ १६० २६१५५ 
छ 


कर्मचारी जिनको ग्रौसतन दैतिक 
मजदूरी ८ स्पय्ये प्रतिदिन या इससे 
अधिक है । (१२१ |१*२५|२१५० [२५० [७५ ७४ 

















£ | कर्मचारी जिनकी झ्ौसतत देदिक 
मजदूरी १५ रु० या इससे अधिवः है। | “८ (७४ -- ६/४०६ -7 २४ 





शहद श्रम समस्याग्रें एव समाज कल्याण 
रन १६५१ के एक सशोघन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जब तक भम्पूण 
भारत में अधिनियम बायू हो दव तक मालिक उपरोक्त सूची के तीसरे खाने मे 
दिये गए अश्दाता के स्थान पर एक विद्विप अशदान दग जिसकी दर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विश्चित की जायेगी, परन्तु यह दर उसके कूल वेतन बिल को 
५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । समस्त देश में मालिको के लिए अ्रशदान की दर 
उनके कुल वेवा बिल का # प्रतिश्वत निश्चित की गई परन्तु उन्त स्थानों पर 
जहाँ यह योजना लागू हो चुकी थी और जहाँ मालिक श्रमिक क्षतिपूति तथा 
मातृत्व कालीन लाभ के दायित्व से मुक्त हा गए थे, उन स्थानों पर भातिकों को 
१ प्रतिशत भ्रदादान और अर्थात्‌ कुल मिलाकर ११ प्रतिशत ब्रद्धदात मालिकों 
को देना निश्चित हुआ हू । इसके पश्चात जव बीमा किए हुए श्रमिकों वे परिवारा 
को भी चिकित्सा लाभ देन वा निरचय किया गया तव यह निणुयव हुआ दि बिशय 
अश्दानों को जहा यह योजना लागू नहीं है वहाँ | प्रतिशत स बढ़ाकर १६ 
प्रतिशत वेक और जिन क्षत्रा म क्ग है वहा १३ स वदाकर ३१ प्रतिशव तक कर 
दिया जाए । परन्तु अगस्त १६५८ म यह निश्चय किया गया हू जि जब तक 
मिगम अपना व्यय अपनी चालू ग्रामदनी से ही पूरा करने के योग्य है तव तक दर 
और न वढाइ जाय । परल्तु अब १ प्रप्रेल १६६२ से उन स्थाना पर जहा 
योजता लागू है मालिकों के ग्रशदान की दर १६ प्रतिशत से बढ़ाकर कुल मजदूरी 
बिल का २१ प्रतिशत पर दी गई ह | इन स्थानों पर जहा थाजना लाग नही है 
अरादान की दर ३ प्रतिशत ही रहगी । जिन स्थानों पर ग्रधिनियम के ग्रन्तगत 
लाभ दिये जाते है वहा श्रमिकों को दुसरे खाने मे दी गई दर के अनुसार झनदाल 
देवा होता है। परन्तु अन्य स्थावो पर जहा ये लाभ नही दिये जाते वहाँ श्रमिको 
को किसी भी प्रकार का अशदात नही देना होता । 


लाभ (थाढा5). ८ 

स्थिति क॑ अवुसार ग्रधिनियम के अन्तगंत बीमा ्् |ए श्रमिका अथवा 
उनके आधितो को ह22 त लाभ उपलब्ध हं(१) दीमारी लाभ, 
(२) मातत्व कालीन लाच असमवंता लाभ, (&४)-अव्िता को लाभ और 
(५) चिकित्सा लाभ। पहल चार लाभ नकदी म दिये जाते हैं और चिकित्सा लाभ 
पैव्ा या वस्तु क॑ रूप मे प्रदान किय्रा जाता है। 

जहां तक बीमारी लोग दी सम्बन्य-है इसके ग्रन्तगत यदि श्रमिक की 
बीमारी का प्रमाण पत्र अधिकृत चिकित्सक द्वारा दे दिया जाता है तो बीमा 
कराये हुए व्यक्तिया को समय समय पर नकदी के रूप म॑ लाभ दिया जाता है । 
प्रारम्मिक प्रतौला काल दो दिन का हैं, अर्यात दीमारी के पहन दो दिन कोई लाभ 
नहीं दिया जाना । परतु यदि श्रमिक १३ दिना के बीच म ही दूसरी बार बीमार 
धंड जाए तव यह शत लागू नही होती | बीपारी लाभ कसी -ो .६५ दिना के 
कार्य की प्रवि रे श्रमिको को अधिक से अधिक ५६ दिन तक प्राप्त हो सकता 


ग्र 
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(मारी लाभ की प्रतिदिन की दर एक दित की|औसत भज् लाभ की प्रतिदिन की दर एक दिन की बीए मणहसे की रात मजदूरी की |राशि से 


दी शत डे जिसका उल्लेख अधिनियम भे किया गया है । परन्तु “जब ये लाभ 





' भीम्रारो कि हम्पूर्ण दिनो के लिए दिए १०८ रविवार तथा छुट्टियाँ भी ग्रा 
जाती है, तब इन लामों की दर मजदूरी ह्से के लगभग पड़ेगी । जो 


श्रमिक इन लाभो को प्राप्त करता है उसकी सा प्रधिनियम के अन्तगंत खोले , 
गए किसी भी चिकित्सालय या हस्पताल मे होनी चाहिए । 

पहली जूत 5 ६ से निगम ने यह निश्चय किया है कि बीपा कराये हुए 
व्यक्तियों में जो लोग क्षयरोगे) से पोडित है, उन्हें और (5 सवा डे सप्ताह तुक नकद लाभ 
प्रदान किया जाएंगा, दर ७४ पैसे प्रतिदित झ्रथवां बीमारी लाभ की दर 
की अरधी (जों भी ग्रशिक हो) निर्धारित की गई । परन्तु इस लाभ को प्राप्त 
करने वालों के लिये एक शर्ते यह भी है कि उन्होने लगातार दो वर्षो तक काम 
किया हो | कोढ, कैन्सर तथा मानेश्तिक और बुरे रोगों के लिए भी इसी प्रकार 
अधिक बीमारी छाभ देने का निश्चय किया गया है और ऐसे रोगियो को १ वर्ष 
तक बर्खास्त वा भ्रलग नहीं किया जा सकता । १४ अगस्त १६६० से ऐसे सभी 
रोगियों के लिए सहायता की अ्रवधि १८ सप्ताह से बढाकर ३०६ दिवस कर दी 
गई है। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को अब ५६ दिन के चिकित्सा लाभ सहित ३६५ 
दिन सहायता मिलेगी । १ नवाबर १६६१ से गे ही हाभ अब ऐसे बीमाकृत 
श्रमिको के लिए भी देने की व्यवस्था कर दी गई है जो कियो आधुनिक दवाई 
या इल्जकशब के कारण परीडित हो जाते है या कुछ प्रवगर के झस्थि-भंग 
(गयशण्ा८) से पीडित होते हैं । १ जनवरी १६६४ से इस प्रकार के सभी 
रोगरियो के लिए लास की दर बढ़ाकर बीमारी लाभ की पूरी दर कर दी गई है । 
ये बढ़े हुए लाभ कुछ अस्वास्थ्यकर दश्ाओ्रो से पीडित व्यक्तियों को भी उपलब्ध 
कराने की व्यवस्था की गई। (हु पबन कम 


किक 

मातृत्व-कालीन लाभ के अन्तर्गत समय-समय पर( नकद भुगतान किया 
जाता है। प्रारम्भ में इग़की-दर--जीः 83223 की दर [प्रतिदिन की _ग्रेसित.- 
मजदूरी से. पदक कक (इन दोनों मे मे जो श्रधिक हो) 
थी । यह लाभ १२ सप्ताह तक दिया जाया है, जिनमे श्रधिक से अ्रधिक ६ 
सप्ताह प्रसवकाल की अ्रमुमानित तिथि से पहले होनी चाहिए । जुन १६५६ ते इस 
लाम की दर को महिला श्रमिक की श्रौसतन पूरा दैनिक मजदूरी श्रथवा ७५ पंसे, 
जो भी प्रधिक हो, तक बढा दिया गया है । 

"_असमर्थता लाभ, काम के समय क्षति पहुंचने पर, निम्न दरो से दिया जाता 
है--(< ब्रस्वायी बससर्थता --यदि अ्समर्यत्ा ७ दिद से अधिक रहती है तब 
श्रप्तिको को असमर्थता काल मे ”' के झनुसार नकद भुगतान दिया जाता 
है (..(६) स्थायी आशिक असमथेत्ता--इसके लिए जैया कि श्रमिक क्षत्िपूर्ति श्रधि- 
निषमभ मे दिया हुआ है, जीवन पर्यग्त “पूरी दर” की द्रतियत के हिसाव से नकद 
लाभ प्रदाग किया जाता है। (३) री पूर्ण असगर्थता--इसके लिए आजीवन 

हे 
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“पूरी दर” के हिसाव से तकद लाभ अ्रदान किया जाता है। (“पूरी दर” की 
परिभाषा इस प्रकार की गई है कि यह वह दर है जो सम्बन्धित व्यक्तिया की उत्त 
प्रतिदिन भ्रौसत मजदूरी की भ्राधी होती है जो उसे पिछले ४८ सप्ताह में मिलती 
रही है । यह दर इस हिंसाब से मजदूरी का लगभग ७/१२ वाँ हिस्सा होती है) । , 
सन १६६२ में यह निश्चय किया गया कि यदि व्यवसाय जनित चोट के सम्बन्ध 
में निरणंय होने में देर लगती है तो श्रमिक को वीमारी लाभ प्रदाव क्ये जायेंगे 
बदतें कि वे तत्सम्वन्धी झर्ते पूरी करते हो और बाद में लाभ अस्मर्थता लाभो से 
सन्तुलित कर दिये जायेग । ल्‍ 
४४2 यदि कसी बीमा कराए हुए श्रमिक की मृत्यु काम वरते समय कित्ी 
('हुघेटना वे फलस्वल्‍्प हो जावी है तो ग्राथितो के लाभ के अन्तर्गत उसके ग्राश्ितो 
को निम्न देरो के अनुसार लाभ प्रदान दिए जाते है--(क) विधवा पत्नी को 
झ्राजीवन अथवा पुतविवाह तब “पूरी दर” क्यू | भाग दिया जाती है। बाद एव 
से प्रश्चिक विधवा पर नियाँ हो तो उदमे यह धनराधि व्रसबर-बवरावर बाह दी 
जाती है। (ख) १५ वष की झ्रायु प्राप्त होने तक मृतक के पुत्र भरथवा गोद लिए 
हुए पुत्र को 'पूरी दर का ६ भाग दिया जाता है। (ग) १५ व की आयु 
प्रधवा विवाह ढ्रोने तक, (इनमें जो भी पहले हो) प्रत्येक वैध अविवाहिन पुत्री को 
भी पूरी दर के £ भाग का धन दिया जाता है। किसी भी पृत्र या पुत्री को यह 
सुप्िधा १८ वर्ष की आयु तक प्रदान की जा सकती है, यदि वह निगम की दृष्टि 
से शिक्षा प्राप्त करन का काय॑ सम्तोपप्रद कर रहा/रही है। (घ) यदि बीमा कराया 
हुप्रा मृत व्यक्ति अपने पीछे कोई विधवा या वेध प्रथवा योद लिया हुआ पुत्र नहीं 
छोड गयषा है तब धाश्वित लाभ या तो उसके माता-पिता या दादा दादों को 
ग्राजीवन दिया जा सकता है या उसके किसी ब्रन्य झ्राश्चित को कुछ सीमित काले 
तक दिया जा सकता है। परन्तु ऐसे व्यवितयों के लिए दर कमंचारी वीमा 
न्याघालय (छिए/0५005 ]0%04॥०४ 0०४४) निश्चित करता है। परन्तु ऐसे 
प्राक्षित लाभ की राश्षि “पूरी दर ' की राशि से अधिक नही हो सकती । यदि पूरी 
दर थी राशि भ्राषिक होने लगती है दो प्रत्येक आश्रित का हिस्सा उसी हिस्ताव से 
कम कर दिया जाता है ताकि कुल राशि प्रीदर को राश्े से अधिक न हो 
सके । 
एक बीमाकृत व्यक्ति को लिक्रित्सा लाभ उस प्रत्येज सप्याद के लिए उस गत्थे: ॥ लिए पाने 
का अधिकार होता है जिस सलाह के लिए वहें अशदात देता है या जिस सप्ताह 
के लिए वह दीमारी, मातृ त्व-कालीन और ग्रसमर्थद्वा लाभ पाने का अधिकारी हो 
जाता है। (चाह वह स्त्री हो या पुरुष) कुछ विद्येध परिस्थितियों मे एसे व्यक्तियों ५- 
को विक्त्सा लाभ देन की व्यवस्था है, जिन्होने श्रधिनियम के प्रन्तगंत अशदान 
नहीं दिया है। चिकित्सा सम्बन्धी लाभो वे अन्‍्तगेत वीमारी में, काम करते समय 
क्षति होते पर और प्रसूतिका के श्रवंसर पर वि शूल्क चिकित्सा की जाती है। इस 
प्रकार की चिकित्सा सुविवायें नियम औपधालय या_ह्स्ताल में चाहे भरती 
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होकर था बिना भरती के मिलती है, या बीमा कराये हुए ब्यक्षियों के घरो पर 
भी बीमा डाबटरों द्वारा जाकर प्रदान की जाती हे। किया भअन्‍्य हस्पताब, 

-3विक्त्सालय या सस्या के दस भी यह चिकित्सा यह चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकती हैं। 
यह लाभ ऐसे डावटरों द्वारा भी प्रदात किया जा सकता है जो निशस की सेवा में 
हों या उसके द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है जिनका नाम डाकटरों की 
नामिका (7४0४) में हो | प्रधितियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि निगम, 
बीमा कराये न लक 22228 के एरिवारों को भी चिकित्सा सम्बन्धी लाभ दे सकता. 
है, जो 2 08220.24 अब गझनेक स्था्तों पर प्रदान कर दी गई है। चिकित्सा लाभो का 
स्तर धीरे-धोरे काफो ऊँचा कहे दिया गया है। और प्रेत्र इन लाभो में विशेषज्ञों 
की सेवायें भी सम्मिलित कर ली गई हैं। हस्पताल की सुविधाएँ दो प्रकार से 
दी जा रही है, या तो जो हस्पताल है उन्हीं मे बीगा कराए हुए व्यक्तियों कै लिए... 
मुछ पलंग सुरक्षित कर दिए जाते हैं, य कर दिए जाते हैं, या हरपतालों के साय लगी हुई कुछ इ कुछ इमारतों 
शो दवबाव' हे ह। कर परत जलन दर के व्यवस्था कर दी गई है। झनेक स्थानों पर नये हस्पताल भी 
बनामे जा रहे है। कृति ग्रेंगे अक्म-पर-दात देने व्यवस्था है। ऐम्बुजेन्स 
गाडियाँ और अत्य यातायात की सुविधाएँ भी विश्शुल्क प्रदात की जाती हैं। 
बश्नतें कि चोट तौकरी के कारण या तौकरी-काल में लगी हो । 

३ बीमाकृत व्यवितयों को कुछ अन्य सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं; 
उदाहरणत सवारी का किराया, भ्रथवा फ्रेटिकल बोर्ड, हस्ण्तान्न पा न्‍्यायक के 
सम्मुख बुलाए जाने पर मजदूरी की हानि की क्षतिपृति, नकद लाभ को गभीग्रादर 
द्वारा भेजने की व्यवस्था, चश्मों को बिना कीमत था लायत-मूल्य पर देने की 
व्यवस्था, परिवार नियोजन पर सलाह देने की व्यवस्था आदि। तपेदिक के रोगियों 
के लिये पृथक्‌ क्लिनिक बनाये जा रहे है। ५० या इशसे प्रधिक पलगो बाले 
हस्ततालो में दांतों की विलनिक स्थापित की गई है । परिवार निषोजन कार्यक्रम के 
अन्तर्गत साथोगिक खर्चे दिए जाते हैं । यह भी निश्चिय किया गया है कि कानपुर, 
दिश्ली तथा हैदराबाद के चिकरित्सातयों गे एकीकृत निवारक झ्ौर रोगहर सेवायें 
उपलब्ध कराई जापें। 
लाभ प्राप्त करने की शर्ते 

अधिनियम के अच्तगंत वीमारी तथा मातृत्व-काल्रीन लाभ पाने के लिए 
बुद्ध विशिष्ट शर्तें दी गई है। यदि कोई वीमा कराप्रा हमरा श्रमिक लगातार रद 
सप्ताह मार सा न अपना भप्रशद्वात देता है तो वह आगामी सह के लिए बीमारी 
यत मातृत्व-कोचीन लाभ काने का अ्रविकारी हो ॥। लग्रातार २६ सप्ताह 

““” झशदान देंगे वाले समय को “अ्रणदाने काल“ फहा जात हैं प्रोर जिन रद स्धाहो . 
में श्रपिक लास प्राप्त करता हैं उ्ते “लाभ काल कहा जाता कहा जाता हैं ।“'भ्रशदात काल” 
के मम प्द होने प्रौर “लाभ काल के ऋर्म्य होने में ४३ सप्ताह का प्रन्तर होना _ 
आवश्यक है। इस अक्ार कोई भी वीसा कराया हुआ व्यक्ति अधिनियम कै अन्तर्गत 
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आने वाले कारखानो मे भर्ती होत के दिव से लगभग ६ महीने बाद बीमारी या 
मातृत्व कालीन लाभो को पाने का अधिकारी होता है। ग्रसमथता लास, झथित 
लाभ और चिकित्सा लाभ के लिए अ्रश॒दान देव की काई-आत-वही है। ये साफ 
उसी बिन से बीमा कराये हुए व्यक्तियों को मिलने लगते ह॑ जिस दिन से यह 
योजना लागू हो जाती है। 

इस अधिनियम के अ्न्तगत राज्य सरकारो द्वारा अनेक वृमचारी बीमा 
न्याय किम 40372 पर स्थापित करन की भी व्यवस्था है जिनका कार्य भंगडे का निवटारा+ 
करता और दोवों का निशय करना है। १६४१ के सकोधित झ्धिनियम के द्वारा 
ऐसे स्थानों पर जहाँ मौलिको के शेष अशदाना के भुगतान या उगाही ते 
सम्बन्धित मामलो को निपटान के लिए कमचौरी वीमा न्यायालय नही है बहा 
उनके स्थान पर विज्लेप श्रधिकरणो की व्यवस्था वी गई है। चिक्त्सा लाभा वा 


प्रशासन राज्य सरकारो द्वारा क्या जाता है। देहली म इसका प्रशासन बीमा 
निगम द्वारा ही होता है । 


योजना को लागू करने की तैयारियाँ 


६ अक्टूबर १६४८ को गवर्नर-जनरल ने कर्मचारी राज्य बीमा निमम का 
उद्घाटत किया । निगम क्रे द्वारा १३ सदस्यों की एक स्थायी समिति का चुनाव 
भी किया गया । डा० सी० एल० काटियाल को इस निगम का डायरेक्टर जनरल / 
तियुकत किया गधा । अण्नियम में योजना वी केवत रूपरेखा ही रखी गई थीं 
और इसबी विस्तृत बातें केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और निगम द्वारा नियम 
और विनिमय बनाकर पूरी की गईं | योजना का अनुभय प्राप्त करने के लिए इसे 
सर्वप्रथम कानपुर और केन्द्रीय शासित देहली भर अजमेर के क्षत्रो म॑प्रग्रगामी 
योजना के रूप मे लागू करने का निश्चय किया ग्रया । परन्तु फिर इस योजना को 
एक साथ ही देहली झौर कानपुर म लागू करने तथा देहली कानपुर और वम्वई 
में तीन क्षत्रीय जाखायें खोलने का निश्चय किया गया । इस मम्ब्रन्ध म नियम भी 
बनाए गए और वुछ्ध सुभावों के पचतचरात उन्हे अन्तिम रूप दे दिया गयां। एक 
चितित्सा सर्वेक्षण भी इस उद्दस्य से क्या गया कि विभिएय राज्यों में कहा कहा 
चिकित्सालय झादि स्थापित क्ए जा सकते हैं मई १६५० मर नियम की एक बेठक 
मे यह निश्चय किया गया कि यद्यपि चिकित्सा की प्रणाली मुख्यतः एलोपँैथिक ही 
होगी परन्तु श्रमिकों द्वारा माँग करने पर या जहाँ योग्य डावटर मिल सकते हो 

हा अन्य काई चिकित्सा प्रशाली भी प्रदान की जा सकती है। यह भी +स्चय 
किया गया कि पूण समय देने वाल डाक्टरो के साथ साथ निजी डापटरो की पैनूल 
[चामिका] प्रय्यातरी को भी प्रयोग म लाना चाहिए ! इस योजना दो लागू करनैं” 
के लिए कमचारियो को प्ररिक्षित करने के हेतु मालिक्रो और श्रमिकों से सहयोग 
की प्राथन, वी गई । मालिक ने योजना के विभितर स्वछृपों का अध्ययन करने 
ओर यह देखने के लिए कि इस योजना के कारण उन्हू क्या क्या उत्तरदायित्व 
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निभाने पडेगे, झनेक अधिकारियों और सहयोगियों को भेजा । इसी उद्देश्य से श्रभ्िक 
संघों कौ ओर से भी कुछ प्रतिनिधि भेजे गए | झंशदानों के भुगतान के लिए टिका 
“भी छुपवाई गई झौर उनको इम्पीरियल बेक (अब स्टेट बेक) के हारा बेचने की 
भी व्यवस्था की गई । 
योजना चालू होने में देरी का वगरण 2 
* इस प्रकार ग्रग्रगामी योजना का उद्घाटन देहली, कानपुर और बाद में 
बस्चई में करने के लिए सब प्रकार की त॑यारियाँ कर लीं गई थी। परन्तु प्रचानक 
ही उत्तर भारत के मालिकों की परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह झभि- 
पेदन॑ किया कि कामपुर मे यह योजना नद्ठी चत्नाई जानी चाहिये ) इसी प्रकार के 
अ्भिवेदत अ्रन्य मातिफो की परिषदों द्वारा भी किए गए। जो आपत्ति उठाई गई 
थी, वह यह थी कि योजना लागू करने के लिए यह उचित सम्रय नही था झौर यदि 
यह योजना सब दथातो पर एक साथ लागू नही होती तो कानपुर का उद्योग भ्न्य 
स्थानों के उद्योगों से प्रतियोगिया मे नहीं खडा हो सकता । साथ ही वित्तीय 
कठिनाइयों के कारण राज्य सरकारो से भी योजना के प्रति अधिक उत्साह नहीं 
पाया गया। एक और कठिनाई यह थी कि चिकित्सा राहायता प्रदान करने के लिए 
उचित और रान्तोपजनक व्यवस्था करने मे काफ़ी समय लगता था। डाबटरों की 
पंचलत (नामिका) प्रणात्वी की झर्ते दय करने में तथा फार्यालयो ग्रौर चिकरित्सालयों 
के लिए स्थान श्राष्या करगे में भी भ्रनेक कठिताइयाँ झाईं । इन कारणों से योजना के 
लाए होते मे देर हो गई परस्तु फिर भी चारों श्रोर से योजना वो कार्यान्वित 
करने की प्रार्यताये ग्रौर माँग आती रही | अ्रतः यह उचित सम्रका गया कि इन 
कह़िनाइयों को टूर करके योजत्ता को शीघ्र ही लागू कर देना चाहिए । इस कारण 
१९५३१ में एक सशोषित प्रधितियम परास्ति किया ग्रया जिसके अन्तर्गत यह निश्चय 
किया गपा कि अग्रमामी योजना को केवल कुछ स्थानों पर कार्यान्वित करने के 
लिये झौर इन स्थानों को प्रतियोगिता की हातियों से बचाते के लिये देश भर के 
मालिकों से भ्रशदान लेने चाहिये । उन स्थानों पर जहाँ पर यह योजना लागू 
होगी, वहाँ मालिकों को अधिक अशदान देना चाहिये। (देखिए पृष्ठ ३९८) । 
मालिकों की झ्रापत्तियों पर विचार 2 
मालिकों ने कुछ्च ड्रिश्निष्ट आपारो पर इस योजना का विरोद क्रिया है । 
उनका कहना है कि 'कर्मचारो' की परिभाषा बहुत विस्तृत हे ओर मजदूरी की 
परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। मजदूरों मे परिभाषा के भ्रनुसार तो महंग्राई भत्ता, 
_साइकिल भत्ता आदि भी प्रस्मिलित किये जा सकते है। श्रमिक के प्रशदान की 
उगाही करने का उत्तरदागित्व भो मात्तिकों पर लाद दिया गया है । परन्तु ऐसी 
कोई ध्यवत्था नही की यई है जिसमें यदि मजदूर श्रपना श्रंशदात देने से मना कर 
देता है तो मालिक फोई कार्यवाही कर सके। मासिक मजदूरी को अ्रश्नदान के 
लिये साप्ताहिक दर का रूप देने की कठिनाइयों की ओर भी उन्होंने सकेत छिया ॥ 


च्ग्४ श्रम समस्याये एवं समाज कल्याए 


परन्तु यह सव कठिनाइया ऐसी नहीं थी जिनके कारण योजना को कार्यान्वित न 
किया जाता । वास्तव में मालिको के लिये इस योजना की ध्ागत इतनी नही होती 
जितनी कि दिखाई जाती है । ४०० रुपये या इससे कम पाने वाले कर्मचारियों का,” 
अद्यदान उनकी मजदूरी का ५ प्रतिशत से भी कम होता है। इस प्रकार माल्रिको 
पर अग्ददान का भार उत्पादन व्यय के ऊपर १ प्रतिश्नत ही और अधिक होगा। 
परन्तु इस याजना की लागत मालिकों को वास्तव में इससे भी कम बेठती है, क्योकि 
इस समय मालिकों को मातृत्व-कालीन लाभ अधिनियम पौर श्रमिक क्षतिपूर्त 
अधितियम के अन्तर्गत लाभों का भुगतान करना पड़ता है। यह भुगतान अ्रव बीमा 
ब्राए हुये कमंचारियो के लिए निगम द्वारा किया जाएगा | योजना के कार्यान्वित 
हान के तत्यात पद्चात ही बीमा कराये हुए व्यक्तित को चिकित्सा ल्राभ वी लागत 
भी निगम स्वय वहन करेगा। इस प्रकार मालिको के लिये वास्तविक लागत 
उत्पत्ति मूल्य के एक प्रतिशत की भी हुँ भाग के लगभग बँठेगी । यह लागत इतनी 
भारी नही मालूम दती कि उद्योग इसका भार बहन न कर सके । लागत और 
आप बे प्रब्न को छोटकर एक और महत्वपूर्ण प्रइत यह है वि वारुखानों में 
काम करते वाले खाखो फर्मचारियों को ज्षिसी प्रकार की सुरक्षा वैसे प्रदान की 
जाय । यह योजना श्रमिकों के सकट के अनेक अवसरों पर उनवी सहायक 
हागी। इससे श्रभिका का एक स्वस्थ और स्थायी वर्ग बन जाएगा जिससे स्वभावत 
उत्पत्ति मे वृद्धि होगी । इस योजना में जो थोड़ी अतिरिक्त लागत आएगी, वह 
अधि» उत्पत्ति और स्वस्थ व सन्तुष्ट जनता के रूप मे हम वसूल हो जायेगी । 
योजता का कार्यान्वित होना रन कु 

० सतना को केदबतन कि जता दिल केबवा मे आस जग १९५२ को कानपुर मे प्रधान मन्त्री पड़ित नेहुरू ने कमंचारी 
राज्य बीमा शेजनां का उदघाटन किय्रा। उसी दिन देहली में भी इसे लागू कर 
दिया गया । इसके पश्चात्‌ मह योजवा ग्रन्य स्थानों पर भी लागू की गई। इस 
योजना की प्रशासत इसे समये १४ क्षेत्रोय कार्यालयों, ३७० स्थानीय वॉर्यालयों 
और 3१ निर्राक्षेणालय प्रभागो द्वारा जो समस्त देश मे फैले हुए है, किया जा 
सह है। 42598 











पोन्नना के 

पग्तात झाने 

क्षेत्र लापू होने की तिथि | वाले कमं- 

चारियी की 

| ज्श्ण्प, 

. कं. कर ॥॥ 03 हे 

बूनेपुर | रेड फरवरी १६४२ | 5६,००० 

देहली ् कर ०,००० 

पजाव (७ नगर अमृतप्तर, झम्बाला, | १७मई १६५३ | ३४,००० 
जालन्धर, बटाला, गब्दुलपुर, भिवानी 

और लुधियाना) 
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०६ श्रेम समस्‍यायें एवं समाज कल्यार्एी 


इस प्रकार यह योजना मार्च १६५६ के अन्त तक ७६ केन्द्रों में लागू हो 
चुकी थी । और इसके अन्तर्गत १४-१४ लाख श्रमिक आते थे । वर्ष के अन्त तक 
यह योजना ८६ केत्द्रो पर लागू हो चुकी थी झौर उसके ग्रन्तर्गत १४ ४३ श्रमिक 


आ गये थे | यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। 

















१६ | रे ३ 

केरल (२ केन्द्रों मे अर्थात्‌ कोम्ीकोदे तथा | १२ जुलाई १६५६ | १३,००० 
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शृ | ३ ई 
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मद्रास (४ केन्द्र-पीलामेद, परीनेकन मिलि- 

यम, सिवा कोशी तथा राज पवरीयम) | २७ फरवरी १६६० १४,००० 
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इस प्रकार १६६० के अन्त तक यह योजना ११२ केन्द्रों मं 


लागू हो चुकी 











थी तथा इसके अन्तगगंत १५ ७६८ लाख श्रमिक आते थे। मा १६६२ तक यह 
योजना और केन्द्रों मे भी लागू कर दी गई, जो निम्नलिखित ह-- 
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प्रथा कादेरी नगर) र८ फरवरी १६६१ ४,२१० 


भारत में सामाजिक सुरक्षा ४०७ 
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_... एजपुरा (पंजाब) ३० सितम्बर १९६२ ६०० 
चड़ीगढ़ (पजाब) ७अकक्‍्युर १६६२ द०्० 
ईरोद (मद्रास ) रेण दिहम्वर १६६२ |. १,४०० 
पलोभी, मदुरा तथा त्रिपुर झवादी, पढ्ा- । है 

बिरम (मद्रास) ३० दिसम्बर १६६२ । १,७०० 


हि है है; 
चले छामर समस्यायें एवं समाज कत्यारा 








१ ] र्‌ ३ 
प्रवाधीपुसम (मद्रास) 7 २७ जनवरी १६६३ र्ह््० 
मलबापुरम और गुन्टकल (आान्श्र) १७ फरवरी १६६३ १,६०० 
र॑ंडहिलत और वनियामबादी २४ परवरी १६६३ १,प००छ 
गुढियाथम और विरधु नगर (मद्रास) ३१ माच॑ १६६३ २० 
बलगाम [मैमूर) डेश_्माचं॑ ,, १,८०० 
गया (बिहार) स्‍् १,७०० 
मुजफ्फरपुर (विहार) है १,४०० 
मुसखामा (विहार) 2 १६००० 
देहरादून (उ० प्र०) रे 4,४०० 
मथुरा ( ,, ) यु १,६०० 
हापुड (उ० प्र०) गे छ०० 
हिरत गाँव का ६०० 








इस भ्रकार मार्च १६६३ के अन्त तक यह योजना १५१ केन्द्रों मे १६*८४४ लाख 
झौद्योगिक श्रमिकों पर लागू हो चुकी थी । अप्रैल से दिसम्वर १६६३ तक यह 
योजना निम्नलिखित स्थानों पर लाग्र की गई । भादानीनगर तथा मरहोरा 
(बिह।र) मे, मटूपलयम, शकोट तथा जगरकोल (मद्गास) मे, जोरहाट और गोहाटी 
(असम) में, अदिकनरोल और पालधार (केरल) मे, शोलापुर (महाराष्ट्र मे 

इस प्रकार ३१,७५० ग्रतिरिक्त श्रमिक इसके अन्तर्गत ग्राय जिससे 

१६० केन्द्रा भ इसके अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों की कुल सहया २० १६ लाछ हो, 
गई । मार्च १६६४ के अ्रन्त तक इस योजना का जो विस्तार किया गया वह निम्न 








प्रकार था -- 
१ | २ इ 

नाग्रापट्टिमम व वैल्लोर कटपदी (मद्रास) | २६ जनवरी, १६६४. १,५०० 
मसलीपटनम व तनुवू (आ्रान्ध्र) २३ फरवरी, ,, १,६०० 
चै/लयाघाट व टौलीगगे (पश्चिमी वगाल) | २६ फरवरी, ,, १५,७०० 
चुर्क (उत्तर प्रदे ) १ मार्च, हे १,६५० 
गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) रे क् ६२० 
सीतापुर (उत्तर प्रदेश) हे कि १,२०० 
केरल में € केन्द्र ड़ ड़ २५,४०० 
शुरूवर्म (मैसूर) 2 ण् द३,७१३ 
केरल में राजस्व ग्राम तथा तैलीचेरी के 

निकट २ केन्द्र 28 गा अप्राप्य 
जीवतपुर निजामत (बिहार) क् अप्राप्य 
गोकक (मैसुर) है ०० 


२४ प्रगना जिला (पश्चिमी बगाल) 





् 


7२,१५५,३०० 





मारत मे सामाजिल सुरक्षा डेण् 


इस प्रकार, मार्च १६६४ के अन्त ढक, रे०३ केन्द्रों मे २४१० लाख 
औद्योगिक धरपिकों पर लागू हो चुकों थी। सबसे महत्वपू्ं केन्द्र, जहाँ योजना 
लागू हुई, पश्चिमी बंगाल का र४ परगना जिला था जहाँ लगभग २'५६ लाख 
श्रमिक इसके ग्रस्तगेत भा थुके थे । अप्रैल से दिसस्वर १६६४ की अवधि में यह 
मोजना इन स्थानों पर लाए हुई * चित्तूर (प्रान्त्र) मे, वरबिल (उद्योस्रा) में, मूली 
(बिहार) मे, ग्रहमदावाद काठवाट सहित (ग्रुजरात में), कोयम्वटूर के उपनगरों 
पिहूनगर (मद्रास मे), इससे २, १४,०५० अतिरिक्त श्रप्तिक इसके भ्रन्तगंत व 
जिससे २०६ केद्द्रों में इसके अत्तगंत झाने बाले कुल्न श्रमिको की सस्या २६'६४ लाख 
हो गई। योजना के क्रियान्वय की महत्वपूर्ण उपलब्धि गुजरात में अहमदाबाद 
में हुई जहाँ ४ अकक्‍्तृवर १६६४ से यह योजना २,०५,०० झोशोगिक श्रमिकों पर 
लागू हुई । 

मार्च १६६५ के अन्त तके, थोजना २२६ केन्द्रों मे र८ ८० लाक्ष श्रमिको 
पर लागू हो चुकी थीं। प्रप्रंल से दिसम्वर १६६५ तक की श्रवत्रि मे यह योजना 
निर्ग स्थानों पर लागू की गई रामागुल्दम, नैहलोर, हुड्भापा, कालाहस्‍्तो और 
कुष्पम (प्रान्ध्र) मे, कोरहटी, झोट्टापलम और शोराप्रर (केरल) मे, पुना व इसके 
उपनगर [मुन्डवा, डिपोडी, लिलि व पिम्परी) महाराष्ट्र मे देवनगर [मैपृर) मे, 
भुवनेश्वर (उडीसा) में, तुध्ियागा के उपनगर (शैेरपुर वर्लां, भोरे व वियासपुर) 
(पंजाब) मै, प्रजमेर व फोटा (राजस्थान) में, वैदधवटी. बसवेरिया, कोननगर, 
रिश्वरा, शेराभपुर, तेलिनीपारा व उत्तरपारा (हुगली पश्चिमी वगाह्न) मे, 
भागलपुर (विहार) में, और राजकोट व वान्कानेर (गुजरात) में | इससे १,६७,६०० 
प्रतिरिक्त श्रमिक इसके प्रन्त्गंत बढे, जिससे २४६ केन्द्रों मे कुल ३०४८ सास 
श्रभिक इस योजना के प्स्तप्रंत भ्रा गये । केवल हुगली जिले में ही, १,०४,५०० 
औद्योगिक श्रमिक इसके भ्रन्तर्गत आये । 

मार्च १६६६ के अत्य तक, इस योजना के ब्रस्तगंत ३०६६ लाख श्रमिक 
आ चूके ये। अप्रैल १६६६ भे मात १६६७ तक दस योजना का विस्तार निम्न 
क्षेत्रो मं क्या गया चिराला, गुट, मछेरला केन्द्र तथा हैदरावाद के उप-नगर 
(मोलाप्रती) (प्रान्ध्र) में, रॉची, चूटिया सहित (विहार में) कँम्बे, पंटलाद, 
भावनगर व मौर्वी (्रुजरात) मे, मंबूर व नवेदुल्लम (केरल) में, किशनगढ़ 
(राजस्थान) मे, टी० नर्सोपुर व कोल्लीगल (मधुर) में, जोरिया (पजाव में) और 
पाण्डेयेरी मे । 

इस प्रकार, मार्च १६६७ के ग्रम्त तक, यह योजना सभी राज्यों हथा 
दिल्‍ली प्रदेश में फले हुए २७३ केल्दों मे ३१,७२४०० ग्रौद्योगिक थरमिकों पर लागू 
हो चुकी थी । 

चिकित्सा सम्बन्धी गुविधाएँ भव वीमाकृत श्रमिकों के परिवारों को भी 
दो जा रही है। मैसूर सरकार से सबसे पहले २६ जुलाई १६५८ को वगलौर मे 


भारत में सामाजिक सुरक्षा रु] 
का निर्माण, जिनमें प्रति एक हजार परिवारों के लिये ११ पलग हो, ५०० 
चिकित्सालयों का निर्माण, १,६०० चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था, बीमाकृत 
व्यक्तियों की मृत्यु की स्थिति में उतके परिवारों के लिए पैन्शन की ब्यवस्था, और 
* क्रमंचारी राज्य बोमा के अल्तर्गत चिकित्सालयों व हस्पतालों मे पहले से चालू 
परिवार नियोजन सुविधाझ्ो का विस्तार ॥ 
योजवा के कार्यान्विए होगे के पश्चात्‌ यह झ्रनुभव किया गया है कि यह 
श्रमिकों में काफी लोकप्रिय हो रही है) चिकित्सालयों से आने बाज़े रोगियों को 
प्रख्या का प्रतिदित बढ़या और बीमारो व भ्रतमयंता लामों का ग्रधिक सस्या में 
भुगतान होना यह अ्रदर्षित करता है कि यह योजना श्रप्तिको मे काफी लोकप्रिय 
होती जा रही है! उदाहरणत , १६६४-६५ में विभिल्त राज्य बीमा औषधालयों 
प्था चिकित्सालयो मे लगभग २,६२,४२,८४१ मरीजो का इलाज किया गया तथा 
४२,७५३ मरीजों को हृस्पवाल में भरती किया गया ! अनेक सालिको पर ग्रशदान 
के न देने तथा प्रशिनियम के उपबन्धों को न मानने के कारण मुकदमा भी चलाया 
गया। उसी वर्ष, निगम द्वारा बीमाकृत ध्यक्तियो को दिये गये विभिन्‍न लाभों की 
नकद राशि निम्न प्रकार थी - बीमारो लाभ --४,६४, १२,००० रुपये, मात्त्व- 
कालीन लाभ -२४,२४,३३३ रुपये, प्रस्थायी झसगर्थता लाभ ५१,६२,००० २०, 
स्थायी भ्रतम्धंता लाभ -७३,०४,८०० रुपये, आश्रितों का लाभ --२२,३७,००० 
रुपये। सत्‌ १६६४-६५ के सध्य, इस योजना की निधि से कर्मचारियों का अश्षदान 
तथा मालिकों का विशेष ब्रशदान क्रमश ८ ८७,६३, ७७ रु० तथा €,६६,७४/४१९ 
रुपये था । तिंगम के १६६३-६४ के बजट अनुमानों के अ्रतुसार, ३२:३ लाख रुपये 
की राजस्व बेदी थी । 


योजना को कार्यान्बित करने में कठिनाइयाँ 

कुछ घाधाओ के कारण ग्रभी तक यह सम्भव नहीं हो सका है कि इस 
घोजगा को और अधिक दोत्रो मे कार्यान्बित किया जा सके। कुछ आआापत्तियों के 
कारण, णिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, मालिको और से योजना कप) 
विरोध किया गया है और इरालिये उनका प्रूणं सहयोग नहीं मिले थाया है। 
'आमको ने भी कुछ झाधारो पर इस योजना पर आपत्ति उठाई है। सर्वप्रथम, 
अजदूरों की यह माँग थ्री कि इस योजना मे उसके परिवारों के संदह्यों को भी 
सम्मिलित कर सिया जाये और कभी-कभी उन्होने इस घाच पर बहुत जोर दिया 
परन्तु १६४८ तक वित्तीय कठिनाइयो के वारण श्रप्तिकों के परिवारों के लिये व 
सुविधा प्रदान नहीं वी जा सकी । भव भी बेवल विफित्सा सुविधाये परिवारों को 
दी जा रही हैं भ्ौर सभी युविधायें मझभी तक देना सम्भव नहीं हो पाया है। यह 
भी अभी केवल हाल मे ही निश्चित विया गया है कि श्रमिकों के परिवारों को 
हस्पताली सुविधाओं सहित सभो लाभ प्राप्त हो। मजदूरों को दूसरो माँग यह है 
कि हस्पताल को उत्तम सुविधायें प्राप्त हो और निगम के अपने हस्पताल झलग 


््स्न्टा 
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कारण यह बताया जाता है कि उनका धरम मन्‍्वालय के अधिकारियों से कुछ मत- 
भेद था। इसके विरोध में डॉ० काटियाल्‌ ने_गाँधी जी की-समर्सध-पर-उपयास 
>किया। इसके पश्चात्‌ के भ्री० एम॒० एलबुकर्क (0०. ५ ४. »]00१०८५४०) 
लिंग कै डाइरेक्टर-जनरल नियुक्त किये गंये, परन्तु उन्होंने भी मार्च १६६० में 
इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका भी लिग्रम के कर्मचारियों श्रौर प्रवस्धकों में ग्रापपी 
सम्बन्धो के विषय में मत-भेद था। अ्रव श्री वीौ० एन० राजन निगम के महा- 
निदेशक है। यदि सामाजिक सुरक्षा कौ किसी थोजना को सफल बनाना है और 
उसे कार्यात्वित करने में देर नही करनी है, तब यह वहुत श्रावश्यक हो जाता है 
कि योजता को चलाने वाले उच्च अधिकारी बहुत ईमानद्वार हो उनमें प्रवन्ध 


करने की पर्याप्त क्षमता हो..और ये पारस्परिक सहयोग से कार्य करे । डॉक्टर 
काहियाल जैसी परदेनाय जनता के बिश्वास को ठिला देती &। इस प्रकार की 
चटनाये किसी भी हालत मे नही होनी चाहिये । ला 


कर्पचारी रा ज्य बीमा योजना की समीक्षा ४” 
सामाजिक सुरक्षा पर प्रध्यपत दल-अगस्त १६५७ मो धरम तथा रोजगार ” 

मस्त्रालय से सामाजिक सुरक्षा पर एक भ्रध्ययत दल की नियुक्ति की । भ्रत्तर्राष्ट्रीय । 
अमर सोटित की भारतीय शझाझ्ा के निदेशक श्री बी० के० प्रार० मेनन इसके ग्रध्यक्ष 
थे । स्‍पक्‍रष्ययन दल ने दिसम्बर १६५८ में श्रपती रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसकी मुझ्य 
सिफारिश इस प्रकार 'थी- (१) री नि राज्य बीमा निगभ॒ तथा व्राए॑चारी_. 
निर्वाह निधि संगटन को निधि संगठन को एक एजेन्सी के झूप में मिला दिया जाये, (०२) कम चारी 
राज्य बीमा योजना के प्रन्तर्गत इबदरी देखभाल के स्तर में सुधार तथा नकद 
लामी में बृद्धि की जाए । साथ ही श्रप्िकों के परिवारों के लिए भी हृस्पताली' 
सुविधाओं की उ्मवस्था की आएं, (३) भ्रधिक से अधिक १३ सप्ताहों की अवधि 
के लिए बीमारी दामों की प्रदायगी की जाए और प्रुर्ण सामान्य शाभ दर से 
'३६ सप्ताहो के लिए बढ़े हुए बीमारी-लाम प्रदान किये जाएँ, (४) पूर्ण भ्रौसरत 
मजदूरी पर माहृत्व-कालीन लाभों की ग्रदाथगी की जाए, (५) गालिकों का 
अंशदान अढाकर भजदूरी-विल का ४३१ कर दिया जाए और कर्मचारी निर्वाह 
निधि ग्रधिनियम के श्रन्तर्गंत अ्रंश्दान की दरो को भी बढ़ाकर 53 प्रतिश्नत वार 
दिया जाए, श्रोर (६) निर्वाह तिधि योजता को वुद्धावस्था-प्रसम्यता तथा उचर- 
जीवी पैन्शनु व आनुत्तोधिक योजना मे परिवर्तित कर दिया जाए। लाभो को 
बढ़ाने से सम्बन्धित अनेक सिफारिश तो पहले से ही ज़ागू कर दी गई थी, परन्तु 
सामानिक सुरक्षा की एकोकुत पोजता से सम्बन्धित सिफारिश अभी विचाराधीन है 
(जित पर ब्रगल पुष्ठी मे प्रकोश डालाजया है) 77" 

_.. डॉ० ए० एल० पुदालिपर कमेटी -सन्‌ १६५६ से, सरकार ने कर्मचारी 

ज्य बीमा योजना की कार्यं-ग्रयति पर रिपोर्ट देते के लिए एक कमेटी का हि्माण 


किया । डॉ० ए० एल» मुदालियर इसके एकमात्र रादस्य थु। कमेटी की मुख्य 





ड१७ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


सिफारिशें, जिन पर नियम की सहमति थी, इस प्रकार थी--( १) कमंचारी राज्य 

बीमा हस्पतालो का तेजी से निर्माण, (२ ) इुटीर प्रकृति के हस्पतालों का निर्माण, 

(३) कम वीमा योग्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों मे विशेषज्ञों की सेवाग्रो की उदारता 

के साथ पहुँच, (४) स्थानीय कार्यालयों के लिए अपने निजी भवनों का निर्माण” 
तथा स्थानीय कार्यालयों को वडी मिलो में स्थित करना, तथा (५) बढे हुए 

बीमारी लाभो की ३०६ दिन तक के लिए तथा कम तीव्र अस्थि भगो के लिए 

भी स्वीकृति ) 


सामान्य उद्देशीय उप-समिति--निगम की एक ना दे हेंथीय उप-समिति 
का समय-समय पर निर्माण क्या जाता है। इसमे विभिन्‍न हितो के प्रतिनिधि 
होते हैं। यह उप समिति योजना के कार्य-सचालन की समीक्षा करने के लिए 


समय समय पर विभिन्त केन्द्रों का निरीक्षण करती है और सुधारों के सम्बन्ध में 
श्रपने सुभाव देता है । 


मूल्याकन--बेन्द्र सरकार ने, कम चारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रन्तर्गत 
प्रत्येक पाच वष [ग्र्थात मार्च १६५४, १६४६ और १६६४ को समाप्त होने वाली 
अवधि ) के लिए निगम की परिसम्पत्तियो एवं देयताप्रो का मूल्याकत करने के 


लिए दीमा-टियस्नक ((०5७०॥७ _०( 05७739९९) को नियुक्रत किया है। 


भूल्याकन रिपोर्टों से निगम की वित्तीय स्थिति का पता चलता है । 


कर्मचारी राउ्प बीमा समीक्षा समरति--स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों 
क्के -क जून १६६२ म केन्द्र सरकार ने एक जिदलीय समिति की स्थापना की [ 
त्तत प श्रम मन्‍्ती, श्री सी० आर० पट्टाभी रमन इस समिति के प्र्यक्ष थे । 
समिति से कहा गया कि वह कमेचारी राज्य वीमा योजना के कार्य-स्चालन का 
अवलोकन करे और कर्म चारी राज्य बीमा निगम के ढाँचे तथा सगठन में सशोधनों 
अथवा परिवतंनो वे विषय में अपने सुझाव दे। समित्रि ने फरवरी, १६६६ में 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत-की । इस रिपोर्ट पर चिकित्सा लाभ परिषद्‌, स्थायी श्रम 
समिति तथा कमंचारी राज्य बीमा निगम द्वारा तो पहले ही विचार कियाजा 
चुका है और अब केद् सरकार इस पर विचार कर रही है। समिति ने कर्मचारी 
राज्य बीमा योजता तथा कर्मचारी निर्शह निधि थोजता के प्रशासकीय विलय का 
सुभाव्‌ दिया है। इसने इस बात पर जोर दिया है कि देश-भर मे यथेष्ट सख्या मे 
कमंचारी राज्य वीमा हस्पतालो का निर्माण क्यि। जाये श्र क्षय-रोग के प्रीडितो 
को विश्येप सुविधाय प्रदान की जाएँ । सम्ति ने सिफारिश वी है कि यह मालिको 
व कानूनी दायित्व'*होना चाहिए कि वे ऐसे लोगो को रोजगार मे बनाये रखें तथा , 
उनको उपयुक्त काम द जो औद्योगिक दुर्घटवाओ के परिणास्वरूप झाशिक रूप से 
असमर्थ हो गये हो । कमंचारी राज्य वीमा निगम स्थायी रूप से असमर्थ व्यक्तियो 
क्के नाव, पुन कम बन रोक कन्य थे तलननपा ये तथा पुन रोजगार का एक प्रभावी कार्यक्रम बनाये.। 
समिति नें सुझाव दिया है कि योजेता के के सम्बन्ध मे प्रायमिकताओ का _ 





भारत में सामाजिक प्ज्ा ४१४ 
अभमिफताओं कान चरण 

लि्थ रण किया जाना चाहिऐ ताकि सभी फेक्टरियाँ तथा सस्थाव, जिनमे १० या 
ग्रधिक थ्रमिको को काम पर लगाने वाली दूकाते तथा वाणिज्यिक सह्थात भो 
सम्मिलित है, इसकी परिधि में आ जाये । समिति ने वंमान समण में खानों 
तथा बागानों मे कर्मचारी राज्य वीमा योजना के विस्तार का समर्थन नहीं किया । 
समिति ने स्तिफारिश की कि योजना को परिधि मे जाने ये लिए मजदूरी की तोथा 
को बढ़ाकर १,००० ऊपये प्रत्ति माह कर दिया जाये । का्चारियों के अशदात की 
अदायगी से छूट के लिए मजदूरी की सीमा बढाकर २ हुये प्रतिदिन कर दी जाती. 
चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि वीमारी लाभ को ८ से १- सप्ताह 
के लिए बंढा दिया जाना चाहिए। समिति ने यह ग्रनुभव किया कि निगग पे 
मालिक तथा श्रमिकों क। प्रतिनिधित्व पर्वाष्त नहीं है। ग्रतः सभिति ने सुझाव 
दिया कि निगस की रादस्य-राख्या वढाकर ४० कर दी जाए जिसमे १०-१० प्रति- 
तिधि मालिकों व श्रमिकों के हो । समिति ने यह भी सुकाव दिया कि क्षेत्रीय 
बोर्डों के कार्यों तथा शक्तियों में बूद्धि की जाए ताकि योजगा के भ्रश्नासत से के 
कारगर ढँग से सहायता कर सकें 

कर्मचारी राज्य बीघा प्रधितिप्रमों में साक्षोधम--पाच १६६१ मे, निगम 
ते कमं चारी राज्य बीमा अ्धितियम मे सशोधन के लिए भाये विभित्त प्रस्तावों 
पर वित्ञार करने के लिए एक उपस्थिति की वियुक्रि कौ। अन्य चीजों के 
झलावा इन प्रस्तावों में इन बातो पर जोर दिया गया था कि अधिनियम के_ 
भ्रस्तगूंत लाभ प्रदान करने की व्यवस्थाश्रो की_कार्य-पद्धति को सरल ब सुगम 
बनाया जाए, ताकि दीमाकृत श्रमिको को अबिक अच्छी सेदाएँ प्रदान की जा 
सकी और लाभ की बह सत्ता कह। ४०० स्पये तक का प्रासिक बेतन पाने वाले 
व्यक्तियों तक बदाया जा सके । स्मेरेस रहे कि उस समय यह सुविधा ४५० रुपये 
मासिक तक ही-अद्यत की जातो थी-। भ्रगस्‍्त १६६५ में कर्मचारी राज्य बीया 
अधिनियम में ग़शोधन के लिए एक विधेयक (8/॥) रखा गया. जो १६६६-मे 
प्रारित हो गया ।[ कर्मंचाटी राज्य बोमा (सशोधन) अधितिय४, १६६६ का उद्देश्य 
अरह है कि योजना के प्रशासन को सरत बनाथा जाए_ और झविनियम वो अख्तर्गत, 
लाभ भ्राप्त करने के लिए जो कुछ लम्बी एवं जटिल ग्रौपचारिकताए पूरी करती 
पड़ती है, उन्हे रामाप्त कर दिया जाए। 





उपसहार 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एशिया में ग्रवने प्रकार की पहली ही योजना 
है । भारतीय जनता के लिये सामाजिक सुरक्षा की एक ब्यापक योजना बनाने की 
दिश्वा में यह पहला कदम हैं। इसे हम एक साहसपूर्ा भौर साथ ही ऐसी योजना 
कह सकते है जो वहुत महत्वात्रँक्षी नहीं है। परन्तु अ्रभी तक इसके अस्तगेत जन- 
सख्या का _एक छोटा सा दो भाग बा पाया है, अर्थ केवल सगठित इयोगो के केवल सगठित उद्योगो के 


मजदूर वर्‌ ही, जिनकी सस्या रूगमग इृ७ लाख है. पर्‌ ही, जिनकी सख्या लगभग ३७ लाख टै, यह योजना लागू होती है। 








ह440] श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याए 


इसके अ्न्तमत संव पकार के सकट और सब प्रकार के व्यक्ति, विशेषकर कृषि 
मजूदर नही ब्राते हैं। सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकारा स यह एक व्यापक योजना 
नही है | परन्तु इसको एक अधिक वडी और साहसपएर्णो योजना को लागू करने के 
लिग्रे श्राघारशिला माना जा सकता है भर यह देश की जनता के लिये व्यापक 
समाज सुरक्षा की योजना दताने म मार्ण प्रदर्शक बन सकती है। यह भ्राशा वी 
जाती है कि इस याजना का दुद विश्वास के साथ कार्यान्दित किया जाएगा, और 
इसके लागू करन म अधिकारियों मे भी स्ेवाभावना निहित रहेगी और मालिक 
और मजदूरा का इच्छित रुप स पूर्ं सहयोग होगा । 
नाविकों के लिए सामाजिक वोमा 
[9024 [70706 6ा $6क्षा07ध) 

यह भी उल्लखनीग है कि सजदूरा के एक अन्य बर्ग के लिये भ्र्थात नाविको 
के लिय भी भारत सरकार न एक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की है। इस 
विपय पर प्रा० वी० पी० अदारकर और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को डाक्टर 
(कुमारी) तौरा वाइमर द्वारा तैयार की हुई एक सयुक्त रिपोट दिसम्बर १६४५ 
में दी गई थी | इस झदारबर ब्ोडमर योजना म॒ बीपारी रोजगार वृद्धावस्था च 
उत्तर-जीदी दीमे ओर ताविको के प्रतीसा काल के लिये दीमे की व्यवस्था की 
गई है । परन्तु दस योजना के निर्माणकत्तांश्रो के विचार मं नाविको क॑ लिए क्यी 
भी धीमा याजना की सफतता वहुत सीमा तक इस बात पर निभर करेगी कि 
उनकी भर्ती की उचित व्यत्रस्था है । इस व्यवस्था द्वारा प्मुद्री सेवा म भरती होने 
वाले श्रमिकों की सल्या कम्त करन तथा ऐसे नाविक्षोे के लिय जिनका निरन्तर 
रोजगार नहीं होता एक क्रम चक्र (१०(७४०७) की योजना लागू करने का सुझाव 
था। इस सुकाव का ध्यान म रखत हुय सरकार न वम्बई भौर कतकत्ता म सरकारी 
रोजगार दफ्तर खोत है | नाविको के लिए सामाजिक दीमा को प्रारम्भ करना तभी 
तम्भव हो सकेगा जब रोजगार के य दपंतर अपना कार्य सरलता से प्लौर सफलतापुर्वक 
करने लगेंगे । नाविको के लिये एक राष्ट्रीय कल्याण बोड की भी स्थापना १६५२ में 
हुई, जिसने नाविको के लिये एक सामाजिक सुरक्षा योजना के निर्माण हेतु एक 
उपसमिति की नियुक्ति की । इसके अध्यक्ष श्री एम० ए० परास्टर थे । इस उप 
समिति ने अपनी स्पोट अप्रैल १६५६ म प्रस्तुत की और यह सुझाव दिया है कि 
नाविको के लिय भी कमचारी राज्य वामा थाजना की भाति एक पृथक साक्ाजिक 
सुरक्षा योजना होनी चाहिय । रिपाट अभो भी विचाराधीत है । 

बेरोजगारी बीमा 
([77ध्गए0) था वाध्पाधाट८ट) 

बेरोजगारी के मूल कारण 

सामाजिक वीमे का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग झनिवाये सावंजनिक बेरोज 
गारी बीमा है। इस ओर आधुनिक रज्यो का ध्यान नी पर्याप्त रुप से आदषित 


भारत में सामाजिक सुरक्षा ऐ 


हुआ है । बेरोजगारी का अर्थ होता है किसी योग्य व्यक्ति को रोजयार न मिल. 

> सुकना । यह एक ऐसी झवस्था है जो अबच्च नीति ([्बां5ध्ट फवा४) पर 

'>जक्वारित ग्राथिक प्रणाली में निहेत है तथा इसके कारण पैदा होती है। इससे ऐसी 
प्रस्थिरता का पता चलता है जो मुक्त उद्यम प्रशाली (7०४ हैए/४7४४४९) का 
एव आवद्यक लक्षण है और सम्भवत. यह एक ऐसा मूल्य है, जिसको चुकाना ही 
पड़ैगा यदि उत्पादस को दिन प्रतिदिन होने वाली नई-नई विधियों गौर आ विष्का रो 
के द्वारा तथा बिता नियन्त्रण के आगे बढाना तथा अधिक से भ्रधिक लाभ प्राप्त 
करना है । उद्योग के लिये यह हमेशा सुचिधा रहदी है कि कुछ मजदूर वेरो ने यार 
रहे जिससे जब भी ग्रावश्यक्ता पड़े उन्हे बुला लिया जाय | जब बव्याप्रार उन्नति 
पर होता है तब बेगोजगार मजदूरों की सब्या कम होती हे परन्तु जब मन्‍्दी का 
सम्रथ श्राता है तो सख्या बढ जाती है | इत निरन्तर होते वाले स्लामधिक उतार- 
चढ्ाव (0३०॥०४ 70009005) के अ्रतिरिक्त चये ग्राविप्कारों ग्रथवा विदेशी 
व्यापार में हानि के बारण भी बढी-वंडी मुसीवते आ पड़ती है जिनमे उद्योग का 
सारा तान-वाना झीघ्र नप्ट हो जाता है और मजदूरों को काफो समय तक झ्रालस्य 
में समय गाना पएड़ठा है । इसके ग्रत्विरिक्त कुछ उद्योगों में कार्य सामणिक होता 
है भ्रीर कु कार्यो मे, जैसे ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिन निर्माण काय जनिव निर्माण कार्यों मे, कार्य- 

>. व्यवस्था भ्रनियणित होती है ! इस प्रकार के कार्यों और उद्योगों मे पूर्ण रोजगार 
की व्यवस्था नहीं हो पाती । इस प्रकार, बेरोजगारी बह झ्रवस्था है जो हमारे 
समक्ष ग्रमेक रूपों मे आती हे और यह विभिन्न देशों के मुक्त उद्यम पर आधारिक्तट 
आधुनिक उद्योग प्राल्ी की एक नियमित लक्षण वन चुकी है। (कृपया परिक्षिष्द 
“ज' भी देखिये) । 








बेरोजगारों फो सहायता देने की झ्रावश्यकता 
चेरीजगारी अनेक आर्थिक बुराइयो मे से एक मम्मीरतम दोप है और पड़. 
आधिक अग्रठत के लिये एक गम्भीर खतरा भी है । यदि बेरोजगारी अधिक दिनो 
तक चलती है, तव ब्यक्दि और समाज के लिये इसमे बहुत विनाशकारी परिणाम 
होते है । इससे मानसिक शक्ति का ह्ुास, दुःख, प्रालस्य, दरिद्ता श्रादि धनेक 
इर्याँ उत्पन्न हो जाती है ॥ समाज का एक बडा तथा सामान्य उत्तर- 


साम्राजिक घूरा 
दायित्व यह है कि प्रत्छेक को जोविका कम्रादे और निर्वाह करने का उचिन अवसर 


प्रदान करे । के भ्ब्दों में “राज्य अनिवारय रूप से एक झपराधी 
को दण्ड भुगतने केकीर्य मे खाने-पीने की सुविधाये प्रदान करता है। .] 
"गरीब व्यक्तियों के लिये, जिन्होंने प्रपत्यक-सही किया है, ऐसा नही क्या जाता, 


त़व स्पष्ट रुप से यह भपराध को वटावा देना है।” अब अधिकतर राज्यो ने 


बेरोजगारी के समय लोगो को सहायता देने के भ्रपने कर्तव्य को स्वीकार क 


लिया है । 
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बेरोजगारी सहायता के लिए कुछ योजनाये 
मन्दी के समय भे १६२६ के पस्वात्‌ अनेक देशों में बेरोजगारों को सटायद ५ 
देने के तित्र ग्रनेक योजनायें देताई गई थी । कुछ योजनाओं के अन्‍्तगन पूर्णतया 
या मुख्यतया काम देन की.सुविधायें दी गई थी और दुछ एक में भत्ता देने वी 
व्यवस्था वी गई थी। इनमें से कुछ योजनागो की व्यवस्था तो दिसों विशिष्ट 
विपत्ति वा सामना बरने के लिये अस्थायी थी, परन्तु ठुछ योजनायें स्थायी थी। 
बेरोजगारी-सहायता योजनाये श्रमरीक्ा, कनाडा, स्त्रीडन, झ्रास्ट्रेलिया ग्रेट ब्रिटेन 
और योस्प के अधिकतर देशो म चालू रही हैं (इस प्रकार की सहायता सार्दजनिक 
निर्माण कार्यों मे वरोजगारों को सामान्य मजदूरी पर रोजगार प्रदान बरके दी 
गई हैं । लाखो मजदूरों की इस प्रक्नार सहायता की गई है। बेरोजगारी सहायता 
को प्रत्येक योजना में यह ग्रावश्यक है कि प्रार्था मं काम करते की योग्यता हो, 
रोजगाड दुपतर में उसका नाम दर्ज हो, किसी भी अपन योग्य रोजगार को स्वीकार 
करने की उसकी दच्छी हो, किस्ली प्रशिक्षण लेने व सहायता कार्य करने के लिये 
बह तैयार रह झौर उसे इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता भी हो। वेरोज- 
गारी-सहस्यता योजनागो का सुद्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करने वाले मजदूर झौर 
उसवे आाशितो वा निर्वाह करना होता है इसीलिये जो भी राशि सहायता-रप म 
दी जाती है उमका निर्णय महायता दिये जाने वाले परिवार के श्राकार और संदस्यो 
की संख्या का देखकर किया जाता है। ब्रिटेन तथा ग्रायरलैण्ड जैसे बुच्ध देशो में 
'बरोजगा री-सहायता योजनाआ' को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों मं ले लिया है 
झौर उनका सारा व्यय राष्ट्रीय करो द्वारा पूरा किया जाता है। परन्चु कुछ दूसरे 
देशों मे सरकारे एच्छिक बीमा निधियों की या स्थानीय वरोजगार निधियों को 
इस हँतू उपदान प्रदान करती है। 
भारत में वेरोगगारी-सहायता प्रदान करने मे कठिनाइयाँ 
वरोजगारी सहायता देने की जो प्रद्याली अनेक देशो म॑ चल रही है वह 
सम्भवत भारत जैसे देश के लिये उपयुक्त्र नही है क्यीकि इसमे अनेक कठिनाधयाँ 
हैं। प्रथम ती भारत इतना वडा देश है और यहाँ वेकारी इतने व्यापवः र्प में फैली 
हुई है कि वतंमान श्राथिक दशाओं में वरोजगारी सहायता व्ले-की-छोई योजना 
बनाना_प्रय॑स्भव सा हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह सम्भव भी हो, तो इस 
अक्पर की प्रणाली हमारे देश के लोगो को आलझी उच्य सकती है। योजना का 
लाभ उठावर अनेक वजिम्मेदार युवक समय वर्वाद करने और साथ में वेतन भी 
पाने का एक तरीका वना सकते है । इज्जूलेण्ड भ भी ऐसे मामले हुए हैं कि अवेक 
युवक, ज्ञो अपने माता-पिता के साथ नहीं रहते ये, उन्होंने कुछ समय तक तो कोई 
काम क्थि। , फिर छुट्टियाँ मनाने के लिये उसे छोड दिया और सरकार द्वारा 
प्रदान की जाने वाली वेरोजगारी-सहायता लेकर जेव खर्च चत्ताते रहे और कुछ 
समय पदचात्‌ फिर कोई नौकरी कर लो। इसके अ्रतिरिवत भारत में वेरोजगार- 
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सहायता योजना का प्रशासन करते वाले अधिकारियों द्वारा अपने पद के प्रनेक 
दुरुपयोग किये जा सकते है जैसा कि कृषको के लिये दिया जाने वाला 'तकावी” 
काश के सस्वन्ध में किया जाता है। भारत में एक यह भी कठिवाई है कि 
इस प्रकार की राहायता को वितरण किन आ्राघारों पर किया जाय क्योकि भारत 
में संयुक्त परिवार धरणाली है और अ्धिकाँश जचठा अशिक्षित है । कभी-कभी यह 
तके भी दिया जाता है कि इस प्रकार की सहायता उन ग्रात्मसाम्मावी लोगो की 
भावना को कुचल देगी जो रार्कार हे इस प्रकार की सहायता पाये की अपेक्षा स्वयं 
कोई भच्छी नौकरी करना भ्रधिक पसन्द करते हैं! 
बेरोजगारी-बीगा 

परल्यु वेरोगगार लोगो की वेरोजगारीन्बीमा योजना के अस्तर्गत भी 
गहापत्रा प्रदान की जा सकती है। यह विधि पिछले कुछ वर्षों से अ्रगेक देशों से 
काफ़ी लोकप्रिय हो गयी है । बेरोजगारी में सहायता देना पूर्णतया सरकार का 
संच्पर है परन्तु बेरोजग्रारी-बीमे के अन्धगेत एक ऐसी निधि की ह्थापता की 
जादी है जिश्षका मिर्गाण उस, मालिक और मजदूरों के जिदलीय अरगदान से _ 
होता है और फिर इनमें से सहायता दी जाती है । अनिवार्य वेरोजगारी-बीमा 
योजनाएँ ब्नेफ ऐशों में लागु की जा चुकी है, ज॑से--कमाडा (१६४०), प्विटेन 
(६६३५-४०), इठली (१६९३६), न्यूजीर्लण्ड (१६३८), नावें (१६९३६), दक्षिणी 
प्रफ़रीका (१६३७) भ्ौर अमेरिका (१६२५-४१) । सर 


यद्यपि का का कर द्वीय थम संगठन ते १६३४ के एक ग्रभिसमय में बेरोजगारी 
बीमा योजनाप्रों नो सिफारिश की यो, परे भारत रा 
के लिए किसी भी विधान की व्यवस्था नही की गई है। रॉयल श्रम श्रायोग ने भो 
इस प्रणाली को भारेते के लिए सस्मय जहाँ समझा था। उन्होने इस सम्बन्ध मे 
कई कठिनाइयों की और सकेत किया था जैरो किगी नियमिय व स्थाई भ्रौद्योगिक _ 
जनसख्या का भुभाव, देश का वड़ा भाकार तथा ऐसी योजना पर ग्त्यधिक व्यय 
का होता । परण्तु हमारा देश धोरे-चीरे इस तथ्य वे प्रति सबग होता जा रहा है 
कि बेरोजगारी समाज के लिए बहुत खतरनाक है और बेरोजगारों के लिए कित्ी 
न क्रिसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने में देर नही करभी चाहिए । देश के 
श्रमिको के लिए इस प्रकार की योजनाग्रो के झ्रभाव में जो बुराइयाँ उत्पन्न हो 
जाती है उतवा उत्लेख पहले ही किया जा चुका है। जब मजदूर बेरोजगार होता 
है तब्र प्रयेक् सामाजिक बुरादर्या उत्पन्न होने लगती हैं। अत. सामाजिक 
बीमा प्रणाली के गन्तग्रंठ ही वेरोजग्रारी को भी सम्म्रिश्चित करने की श्रत्ि 
अवश्यकवा है । "7: ्् ् का 

परन्तु यह प्रस्याली उस सगय तक सम्भव नही हो सकती जब तक कि बौमे 
बा कोई केन्द्रीय सगठन न हो भौर जिसका कार्य रोजगार दपतरों के माध्यम से न 
चूलवा हो | यह दफ्तर केसद्ीय सगृठव वी स्थानीय एजेंसियो के रूप में काय॑ कर 
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सकते है। इस वात वी भी आवश्यकता हैं कि वेरोजगारी के सही आँकडे एकत्रित 
किए जाएँ श्रौर यह जाना जाय कि विन परिस्थितियों मे बेरोजगारी हो सकती है, 
क्योकि किमी भी सक्ट का वीमा होने के लिए आवश्यक है कि उस सकट को कुछ ” 
सीमा तक पहल से ही जानना सम्भव हो । वेरोजगारी बीमा मे भी नकद लाभ देने 
के लिए कठोर झर्ते होती है। प्रार्थी को यह सिद्ध करना होता है कि वह जिस 
रोजगार को करता रहता है वह बीमा होने योग्य है और वह सहायता के 
लिए एक निद्िचत काल के पश्चात ही दावा कर रहा है तथा उसकी तौवरी दभी 
उसक॑ दु्यवहार के कारण नहीं गई है और न ही उसने कसी औद्योगिक विवाद 
के परिणामस्वरूप या स्वेच्छा से अपनी वोकरी छोडी है | बरोजगार व्यक्ति मे 
किसी न किसी ऐसे काये करने की इच्छा और योग्यता भी होनी चाहिए जो 
उम्तको साधारशतयथा मिल संग्रता है ग्रथवा जो उसके साधारण कार्य के समान 
होता है । इस प्रकार के कार्य को जो भी प्रचलित मजदूरी की दर हो, इस पर ही 
स्वीकार कर लना चाहिए | जब तक श्रमिकों को वेरोजगारी लाभ मिले तब दक 
उसे रोजगार के दफ़ारों मे भी कभी कभी जाते रहना चाहिए ।अश्रत योग्यता 
काल तथा 'प्रतीक्षा काल' का स्पष्टीकरण क्या जाना झावश्यक है श्रोर साथ ही 
बेरोजगारी लाभ कितने समय तव मिले यह भी निदिच्चित विया जाना चाहिए । 
बेरोजगारी बीमा योजना को रोजगार दपतरो के निकट सहयोग से कार्य करना 
चाहिए । यदि योजना ग्रनिवायं हो तो रोजगार दफ्तरा द्वारा लाभ देने की ब्यवस्था 
की जा सक्पी है। इस समय हमारे देश मे रोजगार दपतरों का जाल सा बिछ 
गया है और सामाजिक सुरक्षा वा प्रारम्भ स्वास्थ्य बीमा योजनाश्रो के द्वारा हो 
चुका है । भ्रत देश में बरोजगारी वीषा चालू करने के लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त 
अवसर है | कम से कम कुछ क्षत्रो मे तो वेरोजगारी बीमे की योजना प्रयोगात्मक 
रूप से लागू की जा सकती है । 


._.रोजगारी मे सहायता करते के लिए कुछ सुझाव न 
जव तक वराजंगारी को सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नहीं लाया 
जाता तव तक वेरोजगारो को सहायता देने के लिए कुछ ऐसी ऐच्छिक योजनाएँ 
चलाई जावी चाहिएँ जितम सरकार उपदान द्वारा सहायता दे | डा० राधाक्मल 
मुखर्जी दे सुझाव के अनुसार, मालिकों को इस बात के लिए उत्साहित किया जाना 
आहिए कि व एक एसी बरोजगारी सहायता निधि की स्थापना कर, जिसमे से 
नौफरी से निकल हुए सजदूरो को उनके सवा काल का ध्यान म रखते हुए, अवकाश 
प्राप्ति घन प्रदात क्या जाए। इस निधि मं स्थानीय सरकारों को भी अशदान _ 
देना चाहिए जिसरी राशि, बरोजगार और नौकरी स निकल हुए श्रमिकों को जो 
सहायता प्रदान वी जाए उसद बराबर हो | इसके ग्राथ ही सरकार को ऐसी 
मोजताझों को जिनका उदृश्य अकुशल श्रमिकों को रोजगार देवा हो, या तो 
आरम्भ करना चाहिए या उपदान द्वारा सहायता देती चाहिए । जापान में सरकार 
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हारा घगरपालिकायों को यह गधिकार दिया हुआ है किये सहायता कार्यों 
(०४० १४०४८) के लिए वित्त प्रदान करने के हेतु ऋण ले सकती हे । यदि 
“र्धकप्ती योजना में अवुदल श्रमिकों को सहायता देंगे का व्यय कुल व्यय का कम से 
कम ४०% होता है तो उस थोजना की लागत का आधा खर्च सरकार अपने कोष 
में से उपदात के रूप मे देती है ।* अपने देश मे हम इस झतुभव से लाभ उठा 
सकते हैं भौर बेरोजयारों की सहायता के लिए तत्काल ही कदम उठा सकते हैं । 
परन्तु वस्तुत हमारा उद्देदय देश में अनिवार्य बेरोजगारी बीमा योजना को 

बार्या विन्‍्त करना होना चाहिए । 
हाल ही के कुछ वर्षों में देश में बेरोजगारी के खतरे के बडने के साथ-साथ 
बेरोजगारी बीमे की समस्या का महत्व भी बढ गया हैं। इस बात की प्रत्यधिक 
आवश्यकता गनुभव की गई है कि समस्या की गम्भीरता को झीघ्र ही झँका जाय 
गौर बेरोजगारी काजल मैं जो आशिक प्रसुरक्षा की समस्या पैदा होती है उसे भी 
सुलभाया जाय। इस दिख्लामे १६४३ के “ग्रोद्योगिक विवाद क्‍्धितियम' में 
सशोधन करके कुछ कदम उठाए गये है जिनके ग्रनुसतार बेरोजगारों को बेकारी के 
समय क्षति प्रदान करने की व्यवस्था है (प्रष्ठ १८०४ तथा १८५६-८७ देखे) । 
यह प्रधिनियम उन खानो और कारखानो भें लागू होता है जहाँ ५० या इससे 
प्धिक थपिक काय॑ करते हैं। इस गधिनियम को मई १६५४ से वाग्रात मे भी 
लागू कर दिया गया है । मौसमी कारखाने इस झधिनिसम के भम्तर्गत नहीं ग्राते । 
प्रधिनिय्रम के प्रस्तर्गत कर्मचारियों को बेरोजगारी और जबरी छुट्टो (.8) णीं) 
के प्मय में क्षततिपूर्ति देने की व्यवस्था है जो उनकी मूल मजदूरी और गहगाई भर्चे 
फा ५०% के हिसाब से होती हैं | उन वदजी थ्मिको के लिये यह्‌ व्यवस्था नद्दी 
है, जिल्होने पिछले १२ महीयो में २४० या इससे श्रधिक दिच काम किया है। 
यह लाभ १९ महीनों मे अधिक से अधिक ४५ दिल मिल सकता हे, परन्तु यदि 
कर्मचारी इस अ्रवधि मे एक सप्ताह से अधिक एक ही समय में जवरी दुट्टी के लिये 
विवद्य किया जाता है तो यह लाभ उसे ४५ दिन के पश्चात्‌ भी मिलता रहेया। 
रावू १६६५ में किये गये एक सशोघधन के ग्रनुसार, ग्रव प्रथम ४५ दिन के पश्चात्‌ 
भी क्षातिपूर्ति देय होगी । इस प्रकार के कर्मचारियों को प्रतिदिन अपनी हाजिरी 
लगवागी पड़ती है और कोई दूसरा उचित काम दिये जाने पर उन्हें उसे स्वीकार 
करना पडता है। छटठनी को अवस्था में उन्हे था तो एक माह का लिखित वोडिस 
दिया जात है प्रभवा उसके स्थान पर एक माह की मजदूरी दे दी जाती है | छदती 
हुए कर्मचारी को एक साल की नौकरी पर १५ दिन की झ्रौसत्त मजदूरी के हिसाव 
, से क्षप्तिपु्ति दी जाती है। ऐसी सुविधाग्रों को श्रदान वरगे वा उत्तरवायित्व 
मालिकों पर है ! ऐसी सुविधाये केवल उन्ही श्रमिको को दी जाती है जिन्‍होंते 
निरंतर एक वर्ष या इससे झ्रधिक कार्य किया है । जुन (६५७ में अधिनियम में एक 
संशोधन के अनुस्तार किसी भी उद्योग के उचित बन्द होते या स्वामित्व के 

३ 55, ए. १।घ्घ०]३९ : प॥0 [#िव्वगा ॥०घहए 655, 228० उप, 
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हस्वातरण होने पर भी छटनी क्षतिर्ुति दी जायगी (पृष्ठ १०६०-८७ देखें) | जवरी 
छट्टी तथा छटनी के समय इस प्रकार जो सहायदा दी जाती है वह किसी बीमा योजना 
के ग्रन्तगंत तो नहीं आती परन्तु फिर भी इस प्रकार वी सहायता के कारण ,/ 
बेरोजगारी के दिनो में श्रमिकों को अपनी कठिनाइयाँ कम करने में बहुत सहायता 
मिलती है । यह सुझाव दिया जा सकता है कि इस प्रकार के लाभ उन सस्थानों 
के श्रमिको को भी मिलने चाहिये जिनमे ५० से कम श्रमिक कार्य करते है । 
श्रमिकों के लिये एक अन्य प्रकार की सुरक्षा १६५६ मे कम्पनी भ्रधिनियम 
में सशोधन द्वाय प्रदान की गई है । इस सशझोधित अधिनियम में एक उपवन्ध यह 
है कि यदि किसी कम्पनी का समापन (.धरुध्ा647०॥) हो जाता है तो कम्पनी की 
परिसम्पत्ति (&$१०८८$) में से श्रमिको का वेतन आदि सर्वेप्रथयम दिया जायगा। 
उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश औद्योगिक उद्यम (बरोजजारी को रीकने के लिय 
विशेष उपबन्धो वाला) अधिनियम, १६६६ इस उद्देश्य से लागू विया गया है ताकि 
उन औद्योगिक उच्चमो के औद्योगिक सम्बन्धो, वित्तिय दायित्वों तथा ऐसे ही अन्य 
मामलों के सम्बन्ध म॑ अल्पकाल के लिये विज्येप उपबन्ध बनान के लिये राज्य 
सरकार को अधिकार मिल सके जिनका संचालन वरोजगारी का रोकते के लिये 
अथवा वरोजगारी के विरुद्ध सहायता पहुँचाने के लिय श्रावश्यक समभा जाय । 
१६५४ में सरकार ने एक कार्य-दल (१४०7७४४ 07000) भी दच्याया, 
जिसम श्रम, वित्त, वाणिज्य और उद्योग मन्त्रोलयो, भावाजता भ्रायोग पभोर 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रतिनिधि थे। इस दल का बाय इस समस्या का 
प्राथमिक प्रब्ययत करना और यह देखना था कि वरोजगारी बीमा योजना किस 
प्रकार बनाई जा सकती है। काय-देल ने अपनी रिपोर्ट मे जो १६५५ मे प्रस्तुत 
वी गई, वरोजगारी बीमा योजना प्रारम्भ करने का सुझाव दिया था। इस योजना 
के लिय मालिक और मर रा मे देने 
होगे । इस योजना में इस वात की व्यवस्था थी कि वरोजगारी के समय मे क्षति- 
पूर्वि विभिन्न मापक्रम अनुसार दी जाय । इस योजना के लागू होने म॑ औद्योगिक 
वियाद अधिनियम में जो जवरी छुट्टी और छटनी के लिये उपबन्ध है उन्हे निरस्त 
(8८७८४) करने का सुझाव थ[। रिपोर्ट मे बेरोडयारी बीमे की वाछुनीयता 
तथा सम्भावना पर भी जोर दिया गया था । सरकार ने इस योजना को इस समय 
स्वीकार नही किया है, क्योकि वर्तमान विधान मे ही जो श्रमिको की छटनी और 
जवरी हुंट्टी कि काल मे क्षत्यूर्ति देने से सम्बन्धित उपबन्ध है वे श्रमिकों के लिये 
अधिक ताभप्रद है। परन्तु इस समस्या पर हमे विस्तृत दृष्टिकोण से विचार 
करना चाहिए और बेरोजगारी वीमे की एक व्यापक और अनिवाय योजना बनाने, 
में अब भ्रधिव विलम्व नही करना चाहिए । 
एक अन्य महत्वपूर्ण पग्र जो इस सम्बन्ध में उठाया गया है वह वेरोजगारी 
पहायता निधि ( एग्रलागए0॥प्रथ्या एथार्थ #प्गात्‌] स्थापित करने की योजना 
की है । ऐसी निधि को स्थापना का सुझाव मई १६६८ में भारतीय श्रम सम्मेलन 
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के १६ में श्िवेशन में केलद्रीय श्रम मत्जी ढरा दिया गया था। औद्योगिक 
संस्थानों के बन्द हो जाने से जो बेरोजगारी की राभस्था उत्तन्न हो जाती है, 
उसको दूर करने के लिये एक निधि की स्थापना करने का सुझाव था। इस निधि 
में से किसी भी झौद्योगिक सस्यान के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार श्रमिको 
को ने केवल सहायता मित्र सकती है वरन्‌ उम्र औद्योगिक सस्थान की चालू रखने 
के लिये मी सहायता दी जा सकती है, जो झौद्योगिक सस्थात अपने कुशल प्रबन्ध 
के लिये विष्यात है भ्रौर जिसे दित्त की कठिनाइयाँ केवल श्रस्थायी रूप से ही है । 
यह ग्राशा भी व्यकत की गई थी कि इस निधि द्वारा कुछ औद्योगिक संस्थानों का 
अस्थायी रूप से श्रवन्ध संभाल लिया जायेगा, और यदि श्रप्रिको को उसी रोजगार 
में लो रहने की कोई सम्भावना प्रतीत वही होतों दो उसी प्रकार के श्रस्य 
रोजगारी मे प्रशिक्षण पाने के लिये श्रमिकों की सहायता की जायेगी । इस निधि 
में धर सरकार, मलिक और अमिकों के झशदान से सचय करने का रुभाव था। 
परन्तु केन्द्रीय श्रम माल द्वारा जब इस योजना पर विस्तार से विचार किया गया 
तो निक्षि में धन सचय करने करे उपायो पर मदभेद हो ग्रणा। मालिकों ने ऐसी 
निधि में ग्रशदान देने का विरोध किया । परिणाम यह हुप्ला कि १६६१ में ऐसी 
लाभप्रव योजना को स्थगित कर दिया गया । परत्तु २७ पग्रप्नेंल १६६१ में श्रम 
पर्नियों की एक बैठक में इस प्रश्न को फिर उठाया गया श्रीर इस विषय पर एक 
व 9०94722002204 00308. 6 2 धार करते के लिये महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश प्रोर संत श्रम 
मन्धियों की एंक उप-सोमोत बताइगईद। तोतरा वेजबर्वोद धोजना में भी ऐसे 
श्रमिकों की सहायता के लिये जिन पर उद्योग के बन्द हो जाने के असर पडता है, 
दो करोड रुपये की राशि वितिहित (2!०८४४०) की गई है । इन श्वम मन्त्रियो की 
उप-समिति ने जो योजना तैयार की उसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित है-- 
(१) कार्य बर्द होने से जिन श्रमिकों पर भ्ररार पडता है उनको अधिक से अ्रश्चिक, 


६ महीते की अवेधि के लिये उनकी मूल बात कफ जता या क्के 
हप में दिया जाय । (२) छटनी किये हुये श्रमिः पुत्र रोजयार ग्रे लगाने के 
लिये तथा पुने प्रशिक्षण की सुविधाओं का उचित प्रवन्ध किय को सुविधओ्रो का उचित प्रवन्‍्ध किया जाय | (३) छंटनी 
किये हुये श्रमिकों भर उसके परिवारों को ऐसे स्थानों पर जाते के लिये जहाँ 


उनको काम्र मिल गया हो, ऋण-राहायता श्रदाद की जाय। (४) कुछ विशिष्ट 
संस्थानों को जो बन्द हो गयें हो, चलाने के लिये प्रभको को सहकारी रामितियों 
को कैस्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सहायता देकर प्रोत्साहित किया बय। 
(शे एस गधा गिक इंकाईयो को जो बन्द हा गई हा था जिनके वच्द हो जाने क 

डर हो, सरकार या अन्य उचित ऐजेन्सी द्वारा अस्थायी प्रतरन्ध के लिये अपने दवा 
में ले लेना चाहिये । विभिन्न राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित गन्वालयों मे योजन 

के इस प्रररूप का अध्ययन व मनत किया परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नह 

की यई | 






ह % 2४ धरम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


किन्तु मामले की महत्ता एवं तीद्रता वो देखठे हुए, सामाजिक सुरक्षा 
विभाग ने, सन्‌ १६६४ में, वेरोजयारी बीमा योजना का एक अन्य प्रारुप तेबार 
क्या | यह प्रास्पव्रारस्म मे क्मेचारी नवोह नोच तथा कीयला खान निर्वाह 
निधि के सदस्यो पर लागू होना हैं। योजना के मसौदे पर दोनो निर्वाह निधियो 
के ट्रस्टियो के वोडों ने और बाद में अक्तूवर १६६५ में भारतीय श्रम सम्मेलन ने 
भी विचार किया । श्रमिको के प्रतिनिधियों ने सिद्धान्त रूप में सामान्यत मसौदे 
अथवा प्रारूप वा स्वागत क्या परन्तु भालिवों के प्रतिनिधियों ने योजना का 
अध्ययन करने के लिए अधिक समय की माँग की । विभिन्न वर्भो द्वारा योजना पर 
जो टिप्पणियाँ की गईं, उनको दृष्टिगत रखते हुए योजना में वाद में कुछ सश्योधन 
किये गये । अन्य देशों मे ऐसी ही मोजना के कार्य सचालन म जो अनुभव प्राप्त 
हुए है उनके सदर्भ में अब योजना के मसौदे पर विचार किया जा रहा है। योजना 
के मसौदे में केवल इस वात की ही व्यवस्था नहीं की गई है कि दोनों निधियों 
के सदस्यों का वरोजगारी की अवधि मे ६ माह की प्रवधि तक सरक्षण प्रदान 
किया जाए, अपितु यह भी आश्वासन दिया गया है कि निर्वाह निधि की उनकी 
सदस्यता का जारी रखा जाए और निधि सम सबित उनके धन को वृद्धावस्था के 
लिए सुरजित रखा जाए तथा अन्य व सभी सुविधाएं प्रदान की जाएँ जिनके लिए 
निर्वाह निधि बनाई जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी यह वचन दिया है 
कि वह योजना क मसौद सर सम्बन्बित विस्तृत बातों के विषय में परामर्श देने के “ 
लिए एक विश्वेपन्ष की सेवाए प्रदान क्रेगा। श्रम तथा रोजगार मस्तालय के 
केन्द्रीय सन्ची श्वी जयसुख लाल हाथी ने ग्रभी गतवर्ष (जुलाई १६६७ मे) ही 
ससद भ यह घोपणा की थी कि योजना का प्ञौत्र ही लागू क्या जायेगा। 


बुद्धावस्था और निवल सुरक्षा 
(९१ 2086 300 छा5क्ाए॥9 56९७॥१५७) 
आवश्यकता 


बुद्धावस्था एक दूसरी औद्योगिक और सामाजिक समस्या है जिसका 
समाधान होना ही चाहिए। यह अत्यन्त श्रादस्यक है कि श्रमिकों के अवकाश 
प्राप्त करने पर और काम के लिए असमर्य हो जाने के झवमर पर उन्हे सुरक्षा 
प्रदान बी जाय | यदि मजदूर की मृत्यु हो जाय तव उसके आश्वितों को भी सुरक्षा 


की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सुरक्षा की ह्यूवस्था या तो श्ेवीडेध्ड-फऋण्ड 
या झ्रवकाश प्राप्ति के घन [छ2ए॥७) की योजनागो से झ्थवा बद्धावस्था-व 
निबल पम्श्न योजनाओं से हो सकती हैं। यह कितने दुख को बात है कि जिस 
श्रमिक ने अपने जीवन के २० या ३० वर्ष किसी कारखान में कठोर श्रम में व्यतीव 
क्ये हो उसे उसके वृद्ध होने पर कोई भी प्राय न दिया जाय । वृद्धावस्था के 
लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिये क्योकि झौद्योगिक जीवन से समुक्त 
परिवार प्रथा लगभग समाप्त हो गई है और इस प्रकार बुद्ध व्यक्ति को सयुवत 


या 


भारत में सामाजिक सुरक्षा ४२५ 


परिवार से जो सहारा मिलता था वह भी समाप्त हो गया है। ग्रौद्योगिक जीवन 
में थाने से पहले श्रमिक के पास यदि गाँव में कुछ जमीत होतो भो है तो क्रधिक 
समय व्यतीत हो जाने के बाद वह उसे भी खो बैठता है। श्रधिकत की मजदूरी कम 
होती है, परिवार बडा होता है इसलिए यह बृद्धावस्था के लिये कोई बचत भी 
नही कर पाता । इन तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए श्रम्िक को प्रोवीडेन्ट फण्ड की 
सुविधा ग्रोर जहाँ सस्भ्रय हो वहाँ पेन्शद भी दी जानी चाहिए, जिससे वृद्धावस्या 
में ग्रससर्थ हो जाने पर भ्रौर उत्पादन कार्य में वहुत दिनो तक कोर क्षम करने के 
पदचातू वह ग्रपना शेष जीवन ग्राराम से व्यतीत कर सके । यदि ऐसा नही किया 
जाता तो थमिक सदा इस दात के लिये चिन्तित रहेगा कि बृंदावस्था मे उमका 
बया हाल होगा । इस चित्ता से कार्य-कुशलता पर बुरा प्रभाव पडता है। कई बार 
ऐसा देक्षा गया है कि बृद्धावस्था वी चिस्ता के कारएणा कई बार समयोपरि कार्य 
किया जाता है या हर उचित और ग्रनुचित तरीके से रुपया कमाने का प्रयत्न 
(या जाता है।। क्‍््न्‍चीलललललल्टनसल्टपल्स्ल्त्््नल्ततत 


चिच्च्च्स्य्न्म्न्म् ड 
बुद्धावस्था क्या है (४४॥४ 4$ 0॥0 89०) 
बृद्धावस्था या तो उरा ख्रवस्था को कहा जा सवा है जब मजदूर कार्य 


करने योग्य नही रहता प्रसवा जब मजदूर को बेतन र सहित गअस्तिा_प्रवकाश दे _ 
दिया जाता हे । प्र्वश्ञास्‍्त्री वृद्धावस्था उस भवस्था को कहते है जब मजदूर को 
रोजगार मे म्रवकाश दे दिया जाता चाहिये क्योकि वह और श्रधिक दिनो तक 
उत्षत्ति के कार्य मे शाथारण छव रो प्रभावोत्तादक (£60०0४०) सहयोग नही दे 
सकता । झ्ाधिक दया साथ ही डाक्टरी दृष्टिकोए के आधार पर वृद्धावस्था भी 
मिवलता प्र्थात्‌ भ्रायु के बढते के छाथ साथ स्वास्थ्य के विमडने की दशा है। 
इसलिये बुद्धावस्था विभिन्न व्यवसायों पे विभिन्न व्यक्षितयों में अलग-प्रजग आयु पर 
प्रारम्भ हो राकती है । साधारणत ग्रधिकतर देप्नो में पेन्दान देने की श्रायु ६४ वर्ष 
निश्चित को गई है। इस तथ्य को भी ध्यान से रखा गया हे कि स्त्रियाँ कम आयु 
पे ही काम के अयोग्य हो जाती है, इसलिये उनके लिये पेन्शन देने की प्रायु ६० वर्ष _ 
निर्धारित की गई है। भारत में साधारणतया अवकाश ग्रहण करने की आयु 
६७ वर्ष मानी गई है। सरकारी नौकरियों में यह प्राय ५५ वर्ष थी जिसे प्रव 
बढ़ाकर ५८ बर्प कार दिया गया है । 
निवनता क्या है ? (जात 35 ४00५ ?) 

जब एक वीमा कराएं हुये व्यक्तित को स्वास्थ्य वीसा थोजना के श्रन्तात वे 
सब नकद लाभ दिये जा चुकते है जिनको वह पाने का अधिकारी होता है और 
उसके पश्चात्‌ मी यदि वह बीमार रहता है उस दशा में उसे निवल (हएशा।०) 
कहा जाता है । इसलिए निवलता की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते है कि 
“काम करने की स्थायी अश्क्तता ही निबलता हैं।” गतः यह भो ऐसी ही 
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अवस्था होती है जँसी बुद्धावस्था क्योकि दोनों मे श्रमिक कार्य करने योग्य नहीं 


रहता । री 


पेन्शन की व्यवस्था 

वृद्धावस्था और निबतता की दशा में लाभ या तो अ्रशदान वात प्राविडेच्ट... 
फण्ड के रूप म॒ दिया जा सकता है या अशुदानरहित पन्शन अथवा प झन झथवा 
पेन्श्नन बीमा के रूप भ लाभ दिये जा सकते है । अ्शदानरहित पन्शन अनेक दश्यो 
मे अझ्पनाई गई है जुँप्ते--डनमाक आस्ट्रेलिया कनाडा दक्षिण ग्रक्तीका | भारत म 
सरकारी कभचारियो का पेन्शन दी जाती है । कुछ अन्य मालिक और एजन्सिया 
भी झपन मजदूरों दा सिबलता पे'शन देती है। परन्तु साधारणत गनेक दशों मे 
अश्ञदानरहित पेन्शत योजनाओं को सामाजिक वोौमे वी योजनाओं के कार्यात्वित 
हो जाने के कारएा अधिक महत्व नही दिया गया और अश्नदानरहित मोजनाओ के 
स्थान पर भ्रशदान वाली याजनाओ को लागू क्या गया है। पेन्शन बीमा योजना 
के झन्तगत वृद्धावस्था और निवलता झाती है। यह जमवी ब्रिटन ग्रादि श्रनक 
देशा म॑ लागू हो चुकी है। पन्‍्श्न वीम के भ्रतगत वृद्धावस्था और निबलता व 
अकाल मृत्यु भी सम्मिलित की जाती है जा एसा अवस्थाय है जिनके लिय श्रमिक 
क्षतरिपूत्ति के अं ठगत भी सहायता नहीं मिलती । इन सभी सकटो के दिए यह 
आवश्यक हो जाता है कि जो जाभ और सहायता नपल यो आय जग की कया 
हिस्ताव से की जाय | श्रत इनके लिए एक लम्बी नौकरी की शत जोगू की जाता 
है जिसकी अवधि-2% घि 2० उप भी हो सकती है । इस प्रकार प"शन बीमा सामाजिक 
बीपा का वह अंग है. जिसकी लागत सबसे अधिक होती है। सामाजिक बीमा 
प्रणाली के विकास मे यह काफी समय पश्चात लागू होती है । 

निबलता की दश्षा मे यह निशाय करना बहुत कठिन हो जाता है कि काई 
व्यक्ति किसी प्रकार के काम के लिय योग्य या उपयुक्त है अथवा नहीं और कितनी 
अद्क्‍्तता होन पर पेन्शन दी जानी चाहिये। यह निशाय भी कठिन हाता है वि 
फिन व्यवसायों ग्रथवा व्यवसायों की श्रणियों के आधार पर प्रशवतता की माप 
की जाए। 

अत एसी व्यवहारिक कठिनाइयी के कारण इस समय भारत के आंद्योगिक 
श्रमिकों के जिये कोई पेन्शन वीमा योजना वनाना सम्भव वही है श्रौर उस समय 
लक सम्भव भी नहीं हांगा जब तक कोई एसी पूण्य सामाजिक सुरक्षा योजना लागू 
अह के उफ्की, किसे. पलक, सपे सकत्ो, रे, स्युसका, थी; च्यग्रएयप हो। 'परन्‍्दु इस 
कोई सदेह नही कि हमारे दश्य मे इस प्रकार की सहायता की वहुत ग्रधिक आव- 


इ्यकता है । 
वर्तेमान समय मे प्रॉविडेन्ट फण्ड स्टः 
पेन्शन और अवकाश प्राप्त धन वी व्यवस्था 
हमारे देश म वृद्धावस्था के लिये कसी न॒ किसी प्रकार की व्यवस्था वी 


हे 
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सदेव ही आ्रायश्यकता रहीं है। इस रामरया की ओर रॉयल-श्रमत भ्रायोग और 
अनेक श्रम जाँच रामितियों का ध्यान आ्रकृपित हुआ था । परन्तु उनमे से किसी ने 
भ वृद्धावस्था पेस्शम बीसे की सिफारिश नहीं की । १६३४ में भारत सरकार ने 


१६३३ के ब्रन्पर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के उस भमिसभय को प्रान्यता प्रदान करने 


मर भी भपनी प्रसमर्थता प्रकट की, जो अभिस्तममय निबलता, वृद्धावस्था, वैधव्य 
और झनायो के ग्रनिवायें बीमे से सम्बन्धित था। सरकार के इस तनिर्य का 
पुखुय झाधार प्रशासन तथा वित्त की कठिना:याँ थी क्योकि भारत जंसे देश में 
यदि इस प्रकार के अभिसमय को लागू कर दिया जाय तो लाभ प्राप्त करते वालों 
को संख्या लगभग ४ करोड होगी, जितमे--वृद्ध, श्रसमर्थ, विधवाये झ्लौर श्त्ाथ 
बश्चे प्रादि सव ही सम्मिलित होगे । 

इस समय झ्रौद्योगिवा श्रमिकों के जिये रारकारो बारखावों ग्रौर रेजये में 
बुद्धावस्था पेल्शन या प्रॉविडेस्ट फष्ड थोजगाये चालू है। भारत में श्रनैव मालिको 
में भी अपने श्रमिकौ की बुश्ाबरथा के लिये प्रोविके्ट फोर के लिये प्रोविडेम्ट फंड प्रौर प्रवकाश प्राप्ति 
के समय बुछ लाभो को प्रदान करने की व्यवस्था की हैं। इस प्रकार के प्रॉविडेन्ट 
फण्द स्थापित करने के लिये और उसको अच्छी तरह चलाते रहने के लिये करों में 
छूट ग्रादि देकर उत्साहित किया जाता है परन्तु फण्ड के लिये प्रनेक निर्धारित 
बातों को पूरा करता आवश्यक होता है। १६२५ के प्राँविडेन्ट फण्ड भधिनियम, 
इक है कर थे कल अप रू असम पक प्यार सशोथन भी हो चुका हे, रेलवे श्लौर राजकीय भॉविडन्ट फण्डों थे जाग 
ग्रोर १६२२ का भारतीय ग्राध कर प्रविनियम [080 ॥८०आ5 व 
/०५) भिसमें भी सशोधन हो थुका है, उन कम्पनी निधियों वर लागू होता है 
जिनको भ्राप कर से विज्लेप्‌ छूट मिली हुई है.। उनके प्रॉबिडेण्ट फण्ड से दिये गए 
अशदानी पर भाय-कर नहों कण जाता । गा 

तामपुर की एम्प्रेस मिलो मे झशदान वाली प्रॉविडेन्ट फण्ठ योजना चाल 
रही है भ्रौर इसके साथ हो एक पेन्शन योजता भी है जिसके अन्तर्गत बुद्ध मजदूरों 
को पेल्शने दी जाती हैं। “डिल्ली बजोष एण्ड जतरल पिल्स” में भी_ श्रमिकों के 
लिये वृद्धावस्था पेन्शन, अवकाश धन तथा प्रॉजिडेच्ट बद्धावस्था पेन्शन, ग्रवकाश बट फण्ड योजनाय चालू रही चाल रही है। 
मद्रास की वर्किधम एण्ड कर्माटक मिल्स में भी श्रमिक एक साल से ग्रोधक समय 


तक काम करनते पर प्रॉविडेल्ट फण्ड योजना का सदस्य बन सकता था | इस फण्ड हे 
मजदूर झौर मालिक, महेंगाई भत्ते को छोडकर, मजदूर के वेतन का ७३ प्रतिशत 
अद्दान के रूप में देते थे। मंदुरा को भदुरा मिल्स कम्पत्ती भी अपने उन मजबूर 
को, जिन्होंने २० बर्ष से स्धिक कार्य किया है, पेग्शने देती थी। इस पेन्शन क॑ 
रा मजेदुर के माप्तिक वेतन से आधी होती थी और इसके प्ाथ सामान्य रूप थे 
१० रुपए महँगाई भत्ता भी दिया जाता था। ये मिल अवकाश भ्राप्ति का घन भी 
देतो है । इजीनिर्यारिय उद्योग में, विशेषकर उन फर्मों मे, जो भारतीय इजौवियक्रिग उद्योग में, विशेषकर उन फर्मों मे, जो भारती 


परिषद्‌ की शदरय है और जहाँ १०९० या इससे अधिक मजहर काम करते हैं.. 
अनिवार्य अ्शदाल बाली प्रोविईन्ट फड़ योजना को अष्वणशा गाथा अश्वदान वालौ प्रॉविशन्ट फष्ड ये । जिन फर्मो 
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१६५२ का कर्मचारी प्रॉविडेन्ट फण्ड अधिनियम |... 
(प्रा कशाफए7९65 डठरांप्टार स्ग्रात 8०, 952) 


उपरोवत व्यवस्था के होते हुये भी भारत मे सर्देव ही झौद्योगिक मजदूरों के 
लिये झनिवाय प्रॉबिडेस्ट फण्ड योजनाथो की प्रावश्यकता रही है। दीवाव चमनलाल 
और श्री एन० एम० जोशी ने रॉयल श्रम श्रायोग को रिपोर्ट में असहमत्ति का 
मो देते हुग्र कहा था कि औौद्योगीकरण के साथ-साथ प्रयुक्त परिवार प्रथा हुटती 
जा रही थी और ग्रवकाश प्राप्त बुद्ध मजदूरों को भुखमरी और मृत्यु से बचाने 
के लिये प्रॉविदेश्ट फण्ड जैसी कुछ व्यवस्था करना बहुत झ्रावश्यक था। १६३४ 
झ्ौर १६३८ में वानपुर झौर वस्बई की श्रग जाँच समितियों ने भी इस विचार 
का समर्थन किया । १६४एके अमर गत्त्ी सम्मेलन में इस विषय पर पुन विचार- 
विमर्श किया गया ) १६४७ से इस प्रश्न पर फिर से विचार विया गया प्रौर 
इसके पश्चात्‌ तो भारतीय श्रम-सम्मेनों व स्थायी श्रम सम्रिति और कुछ श्रौद्योगिक 
समितियों ने भी झनेक वार वेधातिक रूप से एक प्रॉविडेण्ट फ़ष्ड योजना चालू 
करने के लिये जोर दिया । १६४८ में एक गैर-सरकारी शदस्य ने तो सबिधान 
सभा (00703!0४८४| 0 0८७४॥।)) में इस डिप्रथय-ए८-एक विधेयक भी प्रस्तुत किया 
परन्तु बहू सरकार के यह आश्वासन देते के वारण वापिस ले लिया गया कि 
सरकार स्वय ही इस प्रकार के कदम भविष्य मे उठाने वाली है। इन सब बातो के 


परिणामस्वल्प केन्द्रीय सरकार ने १४ नवम्बर १६५१ को इस विषय पर एक 
भ्रध्यादेद जारी किस । इसको मार्च १६५२ में एक कर्मचारी अखिडेल्ट कष्ड 
अधिनियम हारा धरतिस्थापित कर दिया गया-+--अधिनियम के ग्रस्तगंत प्रॉकिडेल्ट 
फण्ड योजना की रखना की गई और १ नवम्बर १६४५२ से अधिनियम के अन्तर्गत 
श्राने वाले कारखानो मे प्रांविडेन्ट फण्ड के लिये धन "एकत्रित करना श्रारम्भ करे करना प्रारम्भ कर 
दिया गया. 

शर्बप्रथम मह अधिनियम छ. बडे उद्योगों, अर्थात्‌ सीमेंट, सिगरेट, इजी- 
निर्षरिंग के उत्पादन (बिजली सम्बन्धी यन्त्र या सामान), चोहा ग्रोर इस्पात, इस्पात, 
का शक हो. या डालता ह हम अस्त परे ते कपड़ा (सम्प्रर्णे गृती या जद व शिल्क से मिला कर बना हुआ्ना, 
चाहे बह प्राइतिक हो मा इबिग) के ऐसे कारखातों परे लागू किया गया, जहाँ 
५० या इसरो अधिक वर्भचारी कार्य करते हो | केस्द्रीय सरकार को यह अधिकार 
दे दिया गया है दियूचना द्वारा इस अधिनियम वो पल हे वेग के उप कलाम कट दूसरे उद्योगों पर भी 
लागू फर और उपरोवत ६ बडे उद्चोगो के उन फारसानो कत्त जी जाग 
कर सती है जहाँ कम करने वाले श्रसियों दी सरथ्ा ५० से कम है । अधिनियम 
को कियी भी उस कारखाने पद क्ागू किया जा सकता है जहाँ मालिक और 
अधिवाश श्रमित इस भणिनियम को अपनादा चाहते हो। नई व्यवसायिक 
सस्याग्रो जो कुछ रियायते दे दी गई है, अर्थात्‌ ३ वर्ष सत्र यह झधिनियम उन 
पर लागू नदी होगा ) जिव सरथाओं को बने हुए तीन ये से भी फ़म समय हुआ 
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कर्मचारी अब 55-४विद्षत्‌ झंदादान दे सकते है। सन्‌ १६६१ से, योजवा में संशोधन 
क्रिया गया ताकि चीनी तथा भ्न्य मौसमी फेक्टरियों मे सामान्‍्यत भ्रदा किये जागे 
बाले “प्रतिधारण भत्ते” (१0899778 #/0ए/॥००४) प्रर किये जाने वाले अंशवान 
को ध्यये जाने की व्यवस्था की जा सके। 
नवम्बर १६६२ में अधिनियम मे फिर संशोधत किया गया जिसके ग्रनुसार, 
केन्द्रीय सरकार को यह श्रधिकार दिया गया कि वह अधितियम के अन्तर्गत प्राने 
वाले किसी भी झौद्योगिक सस्थान में जाँच के पदचात्‌ अद्दाव की दर ६$ प्रतिशत 
में 5 प्रतिशत तक बडा सकती है। अश्वदान की दर ६३१ प्रतिशत से ८६ प्रतिश्नत 
तक बढाने का प्रश प्रिछले कुछ समय से ध्याव भाकपित करता रहा है। भई 
१६६० में, श्री एम० प्रार० मेहर की अध्यक्षता मे एक एकनीकी समिति बाई 
गई जिएसे इस वात का पता लगाने को कहा गया कि अ्धिनियग के अन्तर्गत झ्राने 
वाले प्रारश्मिक छ उद्योगो भे से कौन-कौन बढी हुई दरो का भार उठा सकते है| 
सप्तिति की प्विफारिशों के परिणामस्वरूप, नवम्बर १६६२ में ग्रधिनियम् मे सशोधन 
किया गया और १ जगवरी १६६३ रो, प्रथम ४ उद्योगों भ्र्थात्‌ सिगरेट, इजीतिप- 
रिंग (विद्युत्‌, यान्त्रिक या सामान्य), बौहा व इस्पात तथा कागज में अग्नदान 
की दर ६३ भ्रतिश्वत से वदाकर ८ प्रतिश्गत कर दी गई । यह बदी हुई दर उद्योगों 
के केक्ल उन सस्थायों पर लागू द्वोती है जहाँ ५० या इससे प्रधिक श्रमिक काम 
करते है । जनवरी १६६७ के अन्त तक, अश्यदान की वढी हुई ५ प्रतिशत की दर 
५४ उद्योगों पर लागू हो चुकी थी। 
नवम्बर १६६३ में, सधिनियम में फिर सशोधन किया गग्रा | इस सशोधव 
में प्रभ्य बातो के साथ निम्न व्यवस्थाएँ की गई - (१) अधिनियम के लाभ उठे 
श्रमिकों को भी प्रदान किये जाते लगे जो ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाये जाते है । 
मालिक इनके लिए अश्वदात ठेकेदारों से वछ्ूल कर सकता है, (२ ) कई प्रकार के 
कर्मचारियों का प्रॉविडेस्ट फण्ड कुक नहीं किया जा सकता, (३) कुछ किस्म के 
अधिकारियों की भर्ती की जाने लगी, (४) स्त्रय भ्रधिनियम मे उल्लिखित केन््रीय 
न्यासी बोर्ड ((९७॥४:६॥ 8090 ० [77५(६४७) के निर्माण के सम्बन्ध से उपबन्ध 
मद्योधित अधिनियम मे सम्मिल्रित किये गये, (५) निर्वाह निधि कमिश्नरों को 
निर्वाट्‌ निधि की दर तिर्घारित करने का श्रधिकार दिया गया और निरीक्षको को 
अधिनियम लागू बरने के लिए तलाशी ब जब्तों के श्रधिवार दिये गये, (६) योजना 
से छूट पाने के सभी नियमों मे समानता ला दी गई, और (७) इस बात की भी 
: व्यवस्था की गई कि यदि श्रमिक एक तिवाह निधि को छोड कर धन्य निर्वाह तिधि 
में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी निर्वाह निधि की राशि को हस्तास्तरित कर 
दिया जाए। 
प्रॉवीडेन्ट फष्ड से सदस्यों की जो राशि होती है, उसको सदस्यों के ऋण 
मरा किसी दायित्व के कारण दु्कों से बचाने के लिए भी अधिनियम में कुछ उपबन्ध 
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हैं । इस वात को भी व्यवस्था है कि मालिव अपना अज्नदान देने वे कारण श्रमिकों 
की मजदूरी मे से कटौती न कर ले । जीवन-वीमा पॉलिसी के भुगतान के लिए 
फण्ड में से घर गिवाला जा सब॒ता है। १६४६ में एवं शशोघन के अनुसार, श्रमिक 
अपनी या अपने परिवार कै किसी सदस्य वी लम्बी और गम्मीर वीमादो के लिए 
भी फण्ड में स॒ रुपया निकाल सकता था । परन्तु यह सुविधा इसका दुरप्रयोग करते 
के कारण तथा क्मंचारों राज्य बीमा योजना के अन्तगंत चिद्रित्वा मिलने के 
कारण २० जनवरी १६६२ से समाप्त कर दी गई। विन्तु सत्‌ १६६४ से, ऐसे 
सदस्यों को वीमारी वे लिए प्रग्रिम घन प्राप्त वरने की छूट द दी गई है जिन्हें 
कर्मचारी राज्य वीमा योजना हे ग्रन्तग त डावंटरी विक्त्मा तो उपलब्ध है पर 
मवद लाभ नहीं प्राप्त हो रहे है। प्रप्रैन १६६० से सरबार की प्रावास योजताग्रों 
के भ्न्तगंत माने बग़न या खरीदने के लिए भी श्रमिव फरड से रपया निवाल 
सवाता हैं और यह रफ़्या उरोे फण्ड का बाविस भी नहीं दंगा पता । प्रावीडेग्ट 
फण्ड कमिश्तर वा यह श्रधिवार है वि वह विशेष परिस्थितियों मे जबकि कोई 
सस्या ३० दिन ये ज्यादा बन्द रहे (हडताल या तालाबच्दी को छाड्कर) तो 
प्रॉबीउेल्ट पण्ड मं स बुछ राशि श्रमिकों दो द दे। दिसम्बर १६६२ से उपभोक्ता 
सहकारी समिति वे हिस्प खरोदन के लिय भी ३० रुपय तक की राष्मि प्रॉवीडेन्ट 
फुण्ट में स मिल सकती है । किसी श्वमिक-विशेष वी छटती हो जाने वी स्थिति में 
भी प्रन्तिम रुप से निर्दाट निधि दी राशि निकालन के लिए अप्निम धन लत की 
छूट दी गई है | जित स्वाना पर प्रावीडेस्ट फण्ड योजवाएँ पहल ही त्‌म्रच्छा काये 
कर रही ह ग्यौर बतमान योजना के समान ही या ग्रधिक लाभदायक इर्ते प्रदात 
कर रही है, वहे उसी प्रकार चालू रहगी और वहाँ यह अधिनियम खागू नहीं 
होगा, परस्तू मजदूरों के हितार्श एग स्थानों प्र बुछ शर्ते लायू कर दी गई हैं। 
सितस्दर १६६५ मे एसे छूट पहय हुए भस्थानों दी सस्यर १६०८ यी। श्रमियो 
के कसी भी वग व इस बात की भी सुविधा दी गई है कि प्रगर उस बर्य के 
झविवाश ब्यतित चाह तो इस अधिनियम से छूट (5:८०४०॥) ले सकते हैं, यदि 
इनको स्युकत या पृथक्‌ पृथक स्प से एसे लास मिल रहे हो जो अ्रधिनियम के 
अन्तर्गत लाभो के वरावर है या उनसे अधिक है। कोई भी व्यव्रित किसी भी 
एँक्टरी के द्वारा चालू गावीडेल्ट फृष्ड ब्रोजता का सदस्य बना रह सकता है, यदि 
ऐसे फण्ड को भारतीय आव-कर अधिनियम द्वारा मान्यता अ्ाप्त है थ्रौर वह कुछ 
आवश्यक छार्तों वो भी पूरा वरता है। 
!' इस योजना वे अन्तगत आरम्म मे वे सभी कर्मचारी था जाते थे (उन उद्योगों _ 
पे जहँ यह ग्रसितियम लायू होता है), जिन्होत मिस्तर एक वर्ष (२४० द्विन) बाय॑ 
विया हो, भौर जिनकी मूल मजदूरी ३०० रुपये प्रतिमाह से अ्रविव न हो और णो 
देकेदारों द्वारा बार पर ते लगाय गये हो अ्रथवा दाम सीखने के लिये भर्ती व क्ये 
गये हो । ३६ मई १६५७ से प्राउता के लिये ३०० रपये तक की सौमा बडाकर 
३०० रपये म्रदि माहू कर दी गई और १६६२ में यह सीमा श्रत्र १,००० रपये 
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प्रतिमाह कर दी गई है। १६५४८ में एक दूसरे संशोधन के अनुसार जो मजदूर 
, ठेकेदारों द्वारा किसी विर्मास॒-कार्य के लिये कारखाने में भर्ती कराये जाते है, वे 
“ सथा सिक्षार्थी मी अब इस योजना के अन्ठगंत आ जाते है ! इस योजना के क्षेत्र 
को और विस्तृत करके उन कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है जो उस 
रस्थान में, जहाँ यह अ्रछ्िनियम लागू होता है, कार्य के लिये नौकर तो है परन्तु 
सस्थान से बाहर रहकर कार्प करते है। इसी भ्रवार उन कर्मचारियों पर भी 
अधितियम लागू हो सकता है जिनका सासिक वेतन निश्चित सीमा से अधिक है 
परन्तु जो अपने मालिकों फी ग्रतुमति से प्रॉवीडेन्ट फण्ड के सदस्य होता चाहते है । 
सशोधन में “निरन्तर कार्य! की भी स्पष्ट रूप से परिभाषा कर दी गई है। कोई 
भी मजदूर जिसने पिछले एवं दर्ष भे २८० दिन कार्य फ़िया है, प्रॉवीडेन्ट फण्ड का 
सदस्य हो सकता है । मद्गीव टूटने या कच्चे माल की कमी के कारण जव श्रमिक 
जबरी छूट्टी पर होता है ग्रथवा जव महिला धमिक मातृत्व-कालीन छुट्टी पर होती 
है, तव यह छुट्टी के दिन कार्य १२ उपस्थिति के दिन माने जायेगे। कानूनी हडताल, 
अधिएत छुट्टियाँ, बीमारी, दुर्घटन। आ्रादि के अवसरों को भी वौकरी से विध्न पड़ना 
नही समझा जायेगा । बुछ और छूट देकर अब यह व्यवस्था कर दी है कि जिन 
अमिको को मौकरी १ वर्ष से उ्मे की अवधि में २४० दिन है वह भी फण्ड के 
सदस्य हो सकते हैं । 
प्रॉवीडेन्ट फण्द के लिये जो ग्रशदान दिये जाते है, वे एक चेबे में जगा 
किये जाते है जिसे 'प्रॉबीडेल्ट फण्ड लेखा' कहा जाता हे । ये प्रति सप्ताह केस्त्रीय 
सरकार की प्रतिभूतियों ($७०ण७ा।(३९$) में रिजब॑ बेक द्वारा निवेष ([7४०७) कर 
दिये जाते है। इन पर सब्‌ १६६६-६७ मे ४७४ प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा 
था । अ्ग्य सुरक्षा योजना निधि में भी ऐसा किया जाता है। मालिको को प्रशासन 
व्यप के लिये अशदानों का ३ प्रतिशत और देना होता है। जिन सस्थानों वो छूट 
दी गई है उनवो भी शशासन ब्यय का ह प्रतिशन देना होता है | भ्रव जो दरे 
निश्चित की गई है बे छूट प्राप्त करने वाले तथा छूट न प्राप्त करने वाले सस्थानो 
के लिए क्रमश ० ६% दया ०"२७% है (प्लौर जहाँ अंशदान की दरे ८% हैं, 
वहाँ ये दरे क्रमम्त ० ६% तथा २ ४ प्रतिशत हैं) । १६५७ तक सालिरो के ग्ंशदान 
का पूर्स मुगतान २० वर्ष की सदस्यता के वाद हो सकता था और ४ वर्ष से कम 
प्मय तक काम करते पर मालिकी के हिस्से वा भाग नहीं दिया जाता भा, परन्तु 
पेन्शन के योग्य वृद्धावस्था हो जाते पर ये नियम लागू नही होते थे । १६५७ में 
इग्र योजता में संशोधन विया गया जिसके अमुमार सदस्यता समाप्ति पर मालिकों 
के अंक्षदान की राशि मिलते की झर्तो को उदार कर दिया गया है। झव कोई भी 
संशदान देने वाला व्यक्ति १५ वर्ष तक सदस्य रहने पर मालिवो का कुत ग्रशदान 
झौर उसका ब्याज पा सकता है। यदि वह १७ वर्ष से १५ वर्ष तक सदस्य रहा है 
दो उसे मालिकों के ग्रंशदान क्यू ८५ श्रतिशत सांग मिच जायेगा; ५ साल से 
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१० साल तक सदस्य रहने पर ७५ प्रतिशत, ३ वर्ष से ५ वर्ष तक सदस्य रहने पर 
४० प्रतिशत और हे वर्ष के कूम समय तके सदस्य रहने पर २४ प्रतिशत भाग « 
मिलेगा । स्वयं मजदूर का ग्रशदान हर हालत में ब्याज सहित वापिस दिया 
जायरेगा। मृत्यु होते पर (श्रमिक के वाबूदी उत्तराधिकारी को या जिसे वह नामित 
करे) तथा श्रमिक वी स्थापी असमथंता होने पर या पूरी प्रायु प्राप्त होते पर या 
छंटनी पर था किसी भ्रश्य सस्था में तवादला होने पर या स्थायी रूप से बसने के 
लिये किसी अ्रन्य देश मे चले जाने पर या ऐस श्रमिकों को जो क्षय रोग या कोढ 
से पीडित हें, पुरी राशि दी जायेगी । ग्रलग होने वाते श्रमिकों वो सभी घनराशियाँ 
एकमुद्त रकम के सूप में दी जातो है । मालिकों वे अश्यदान वा भाग, जोकि 
संदस्पो को अदा नहीं किया जाता, एक अलग खाते में रखा जाता है जिसे 
आरक्षण त्तथा अपदर्तन खात्ता (8९४४ए६ ४७९ ए७/०।७६ # ०) वहा जता है 
जनवरी १६६७ के ग्रन्त तक इस प्रकार जब्त की हुई बुल घनराशि ३०१३६ लाख 
श्पय थी । 

प्रॉवीडेम्ट फण्ड के कार्याय अधिकारी बमिश्नर होते है जिनमें से एक 
कमिश्नर केन्द्र में तथा एक एक प्रत्येक राज्य में होता है।इस समय क्षेत्रीय 
पमिश्नरों वी नियुक्त की गई है और उनवो प्रॉवीडेन्ट फण्ड क्री सदस्यता से 
सम्बन्धित विवादों वो तय करने का अधिकार दिया गया है। अशदान न देने / 
चॉलो को दण्ड दने के लिये नि "क्षको की नियुक्ति की गई है। मालिकों को प्रत्येक 
मजदूर 4 लिये एक अशवदान कार्ड रखना होता है जिसमे प्रत्येक मजदूर का मासिक 
अशदान अक्वि किया जाता है। इस कार्ड का निरीक्षण वभी भी किया ज्ञा सकता 
है। इस समय यह योजना एक केन्द्रीय न्‍्यासी बोई (80870 ० प।ए७६६७) की 
सहायता मे केन्द्रीय सरकार के निरीक्षण मे चत्र रही है, परन्तु इसका विकेन्द्रीयकरण 
कर दन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और यह श्राश्ा वी जाती है कि 
कुछ ही समय वे पश्चात्‌ इसका प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा होने लगेगा। 
योजना की वार्यान्विति के उद्देश्य से सारे देश को २० क्षेत्रों मे विभाजित किया 
गया है जिनम क्षेत्रीय कार्यालय हैं | क्षेत्रीय समितियाँ भी कई राज्यो मे बनाई 
गई है | अधिनियम मे इस वात की भी व्यवस्था है कि ग्रशदान के बकाया 
(#77 ६03) की वसूली (8९८००४थ३७) उस्ती प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार 
मालग्रुजारी वी वयुली की जाती है और वाकी दार माल्षिको से हर्जाना भी वसूल 
किया जा सकता है। दिसम्बर १६६१ से योजना में सशोधन वरके इस बात की 
भी व्यवस्था कर दी गई है कि मालिक किसी भी सस्था के स्वामित्व के सम्बन्ध 
में या इसे वदलन की या इसी प्रकार को ग्न्य परिवतेन को उचित प्राधिकारी को 
सूचना दगे । 

सितम्बर १६६० से एक विशेष आरक्षित निधि (फ्ष्टग॑एत्धए 
एणया0) की स्थापता की गई । इसका उद्देश्य समय पुरा होते पर आवीडेस्ट पष्ड 
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के सदस्यों या उनके वारिसो या नामित व्यक्तियों को उस दक्षा में भुगतान देता 
होता है, जब प्रॉवीडेन्ट फण्ड का ग्ंज्दान श्रमिकों के वेतन से काट तो लिया जाता 
“है परन्तु गालिफ़ों हारा कुल राहि को, अपने अंडशदान सहित, प्रूर्णरूप से जमा 
नहीं किया जाता या केवल आशिक रूप से जमा किया जाता है। बकाया राशि 
म्ालिफो से बगूल वी जाती है। जो राशि आरक्षण और अ्पवर्तन खाते में पढ़ी 
हुई है उसका उपयोग स्रत्र इस कार्य के लिए किया जा रहा है। विशेष झ्रारक्षित 
निधि मे प्रारम्स में २० जाख रपये रसे गये थे और जनवरी १६६७ के प्रन्त तक, 
४५ लाख हपये को कुल धवराशि गआआरक्षित तथा अपवतंन खाते में से इस निधि में 
को स्थासास्तरित की जा चुकी थी। जनवरी १६६७ के अन्त तक, इसमें से 
७० दर लाए रपये सदरयो को अदा विये जा चुके थे और २६:१२ लाख रुपये 
झोप थे। १० मार्च १६६५ से, अ्रलग होने वाले सदस्यो, उनके वारिसों या 
लामांकित व्यक्तियों को कर्मचारियों का केवल वह श्रद्धदात जम्रा किया जा रहा 
है जो कि मालिकों द्वारा निधि में जमा मही किया जाता । मालिकों के झ्शदान 
की राशि भालिको से प्राप्त होते पर ही घदा की जाती है। 
जनवरी १६६४ से एक निधन सहागवा निधि (0०80 रेल #0॥0) 
को स्थापना की गई है। उसका उद्देश्य यह है कि थमिक को मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
उत्तराधिकारी वो या उसके नामित किये हुये व्यतित को कम से कम ५०० रुपये 
+ कज्ञ जाएँ, यदि श्रमिक का गासिक वेतन ५०० रुपये से झ्धिक नही है| इस विधि 
क्ेलिए भी आरक्षण और अववत्तेन खाते [२७8९४७ ॥00 90७१७ /०००७॥।) 
में जगा राशि ना उपयोग किया जा रहा है और दसगे से १० लाख रुपये की 
राष्षि तिधन सहापता निधि में हरतान्तरित की गई है। जनवरी १६६७ तक इसमें 
से १८१३७ लास रपये भृतक श्रमिकों के उत्तराधिकरारियों और नामित व्यवितियों 
को दिय्रे ज्वा चुके थे ) 
बेबा रखी जगा साते' ((:४७४घ7०७ 00०५6 ७०००८) के नाम से एक 
गया प्वाता बनापा गया है जिरागे ग्रवकाश्य-गजदू री के प्रवशिष्ट झषेप से सम्बन्धित 
रकम, बेतन की बबाया रकम तथा बकाया अशदान की किश्तो की वह रफम जमा 
बी जागेगी जो गालिकों थे इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि वे सदस्यो का मवीवतम 
एशप जात ते होने के कारण उन्हे भेज उडी ते । इसकी अक्ार ऐसी कंजिक सके 
भी इस साते में स्थानान्तरित कर दी जाती हैं जो ऐसे सदस्यों से सम्बन्धित होती 
हैं जो प्रव काम मे नी लगे है या जो मर गये है। इसके अतिरिक्त, निर्वाह निधि 
की जो देय रकेते थ्मिक के पते पर भेज दी जाती है किन्तु वाषिप्त सौठ आती हैं, 
_ वे भी इसी साते में डाल दी जाती है । 
प्रॉयीडेस्ट फण्ड घोजना का विस्तार 
जित उद्योगों पर योजना १६६६-६७ तक लागू हो रही थी वे प्रश्नलिखित 


हैं-+ 
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पोजना लागू होते 
की तिथि 

१ नवम्बर १६५२ | (१) सीमेट (२) सिगरेट, (३) इंजीनियरिंग के उत्पादन 

(वजली सम्व धी बन या सामान) (४) लोहा और 

इस्पात (४) कागज (६) कपटा (सूती रेशमी था बुद 

का) । 


उद्योग 





३१ जुलाई १९१६ | (७) छान वाते तेल और चर्वी (5) चीती (६) खबर 
और रबर वी चीज (१०) विद्युत जिसम विजनी उलादद 
प्रसारण झौर वितरण भी सम्मिलित है. (११) चाय 
(असम को छोडकर जहा सरकार न वागान और चाय उद्योग 
के लिए एक पृथक प्राविडट फ्ण्ड योजना बनाइ है 
(१२) छपाई और उसस सर्म्या थक उद्योग १३) पत्थर 
के नल (१४) सफाई भ्ौर स्वच्छता का सामात (१५) विद्युत 
प्रामालीन के ऊँचे श्रौर नीचे तनाव वाले इ सुलेटर 
(१६) करिए सम्ब बी यत [१ ) खपरत (१८) दिया 
सलाइ (१६) काच (२०) भारी और पुद्ध रसायन जिसम 
आवस्तीजन एसटेलीन ग्रोर कादन ठाइ आ्रावमाइड गैस भी 
सम्मिलित है (२१) नील (+२) लाख जियम चपडा भी 
सम्मित्रित है. (२३) न जाय जाते वाल वनस्पति तैद + 
पशुओ्रो के तेल और चर्वी। !' 


१ दिसम्बर १६५६ | (२४) समाचार पत्र सस्था 

३३ जनवरी १६५७ $ (२५) खनिज तेत को शुद्ध करन बाते कारताब 

३० अप्रत १६४७ | (२६) चाय बागाव (असम को छोड़कर) (२७) कॉफी 
वामान (२८) रबर वागान (२६) इलायची बागान तथा 

सम्मिलित वागात (३०) काली गिच्र ने बागाव । 

१० नवम्बर १६५७ | (३१) कच्चे लोहे क्री खाब (३५) मगनीज की खानें 

(३२) चेन पत्थर बी खान (३४) सोन को खान 

(३४) औद्योगिक और चालक मद्यसार (३६) सीमेद की 

अदाह चादर (३७) काफी के कारखान) 


३० ग्रप्रेल १६५८ | (*८) बिस्कुट वनान के योग जिनके साथ डबलरोढा 
मिठाई दूध का पाउडर आदि उद्योग भी सम्मिलित है । 


३० अप्रेल, १६५६ | (३६) सडक मोटर थातायात सस्यायें । 





३१ मई १६६० | (५६०) अज्नक के कारखान (३5१) अभ्रक वी खान । 
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सीजना लागू होने 
की तिथि__ 


उद्योग 





३० जून, १६६० 
् 


३० नवम्बर, १६६९० 


३१ दिप्तम्बर १६६० 


३१ मई, १६६१ 


३० जून, १६६१ 


३१ जुलाई, १६६१ 
५7 


३१ प्रगस्त, १६६१ 
३० नवम्बर, १६६१ 


३१ दिसम्बर, १६६१ 


३० अप्रैल, १६६२ 


है० जुन, रैध्चर 
>« ११ सितम्बर, १&६२ 


३३१ प्रजृद्ववर, १६६२ 





(४२) घीड की लकड़ी के कारखाने, (४३) मोदरों भरादि 
की मरम्मत और सफाई ग्रादि के कारखाते | 


(४४) चीनी मिलों द्वारा अधिक्त गन्‍्ते के फार्स 

(४५) चावल की मिले, (४६) दाल की मिलें, (४७) आटे 
की मिलें । 

(४८) कलफ उद्योग ! 

(४६) होटल, (५०) जलपान-गह, (५१) पंट्रोल और 
प्राकृतिक गंस उद्योग जिनगे इनका इकट्ठा करना ग्रथवा 
वितरश या ले जाना भी सम्मिलित है, (५२) पैट्रोल गौर 


ज्राकृठिक ग्रैस की खोज से सम्मिलित उद्योग, (५३) पंट्रोल 
तथा प्राकृतिक गैस परिष्फरण से राम्बन्धित उद्योग । 


(५४) सिनेमा उद्योग जिनमे यियटर भी सम्मिलित है, 
(१५) फिल्म स्टूडियो, (५६) फिन्म गिर्माण केन्द्र, 
(५७) फ़िल्मी की वित्तरण सम्बन्धी सस्थाये, [५८) फिल्मों 
के घोने से सम्बन्धित प्रयोगशालाये । 

(५९) चमडा और नमडे की वस्तुप्रो का उद्योग । 

(६०) चिकने पत्थर के सतंवाग, (६१) चीनी के बर्तन । 


(६२) गले के ऐसे फार्म जो चीतो मिल-मालिको के द्वारा 
चलाये जाते है । 


(६३) व्यापार और वारिज्य सस्थाये जिनमे वस्तुओं का 
क़्य-विक्रय, राचय, आयात-निर्मात, विज्ञापन झादतिये, 
विनिमय वाजार ग्रादि सभी सम्मिलित है परन्तु बैंक और 
राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित गोदाम सम्मिलित नही हे । 
(६४) फल और सब्जी आरक्षण उद्योग । 

(६५) काजू उद्योग 


(६६) ऐसे सस्थान जो सकडी को सफाई आदि में सलग्त 
है । इनमें तस्ता, डाट, लकडी की मेज, कुर्मी, लकडो का 


४ई८ भ्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याण 





योजना लागू होने 


की तिथि उद्योग 





बना खेल का सामान, बेत भौर बाँस का सामाव, लकी / 
की बंटरी के खोल आदि सम्मिलित है, (६७) आरा मिररे 
(६८) लकड़ी वी पकाई के भट्ट, (६६) लकडी की सुरक्षा 
को मशीनें, (७०) जक्डी के कारखाने ! 


३१ दिसम्दर, १६६२ | (७१) वॉक्साइट को खाने । 
३१ मार्च, १६६३ | (७२) मिठाई बनाने का उद्योग । 


३० अ्रप्रेंल, १६६३ | (७३) कपड़े धुलाई के कारखाने और सेवाये, (७४) बदन, 
(७१) ब॒श, (७६), प्लास्टिव और प्लास्टिक वा सामात, 
(७७) लेखन-सामग्री । 


३१ मई, १६६३ | (७०) थिपेटर, ड्रामे झौर अस्य मनोरजन कार्य, जहाँ टिकट 
लगाया जाता है, (७६) एमितिया, क्लब ग्रौर परिषदे, जो 
अपने सदस्यों और मेहमानों से पैसा लेकर खातव पीने और 
मनोरजन की सुविधाये प्रदान करती है, ( हा कम्पनियाँ, 
सप्तितियाँ, परिषद, क्लब या मण्डलिया जो भी प्रकार 
के ताटक या मनोरजन के खेल दिखाते है और जिसके जए 
टिकट लगते है । 


३१ अगस्त, १६६३ | (५१) कैन्टीन, (८5२) बातित पय (#शप्वा50 रश्भश) 
मृढु पय श्रौर का्बनिटी जल । 


३१ अक्टूबर, १६६३ | (८२) स्प्रिदों का आसवन, परिश्योधन तथा मिश्रण । 
३१ जनवरी, १६६४ | (५८८) रगे और रोगन, (5५) हड्डी पीसने के कारखाने । 


३० जुदं, १६६४ | (८५) वीजन यन्त्र (0८४८७), (८७) चीनी मिट्टी की 
खान । 


३३ अक्टूबर, १६६४ | (८६) न्यायवादी, (5६) चार्टडे या पजोकृत लेखा कार, 
(६०) लागत और कार्य उखाकार, (६१) इजीनियर और 
इंजीनियर ठेकेदार, (६२) वास्तुशिल्पी, (६३) चिकित्सक 
व चिकित्सा विज्येपज्ञ हु 


३६ दिसस्वर, १६६४ | (६४) दुध व दुग्ध-वरतुयें 





भारत में सामाजिक सुरक्षां डर 





भौजना लागु होने 
कौतिय _| मु 


* सार्च, १६६४ एक (१५) घातुपिष्ड के रुप में झलौह धातु तथा मिश्र धातु, 


(६६) यात्रा अभिकरण, (६७) अग्रग्रेषशण (807007॥78) 
अभिकरण 








१६६४-६६ के मध्य | (&द] ठम्बाकू की पत्तियों को चुनना, सुखाना, छाँटना तथा 
पकिंग करता आदि, (६६) भगरदत्ती जिसमें धूप तथा धूप 
बत्ती भी सम्मिलित हैं, (१००) मेगनेसाइट की 
(१०१) गारियश की जटायें (बुनाई क्षेत्र को छोब्कर), 
(१०२) पत्थरो की खुदाई, जिसमें छतों के पत्थर, फर्श के 
चौके, नाप-तोल के पत्थर, स्मारक्रों के पत्थर और पच्ची- 
कारी के काम के पत्थर, (१०३) अन्तदायी उद्योग । 





१६६६-६७ के मध्य ( (१०४) ऐसे बक जो किसी एक ही राज्य या सघी/ भदेश 
में व्यवताप कर रहे हो और जिनकी शाल्वापें वाहर हो, 
(१०४) तम्बाकू उद्योग जो सिर तथा जरदा शुतनों के 
लिर्माण में लगा है भौर (१०६) भिश्चित वागान । 








इग प्रकार जनवरी १६६७ के प्रभ्त तक कर्मचारों राज्य बीमा योजना 
१०६ उद्योगों पर लागु हो रही थी और सितम्बर १६६४ के यन्त में इसके ग्रस्तप्रंत 
आने वाली सस्थाओ्रों नी राख्या ३१,६९० थी, इनमे से १,६०८ ऐसी सम्धाये थी 
पिनकी छूट दे दो गई थी गौर ३०,०२२ रास्थाये ऐसो थी जिनसे योजना जारी 
थी, धर्थात्‌ जिलकों छूट तहीं दो गई थी। अशदान देने वालों की बुत्त राष्या 
४३ ८२ सास थी, इनमें से १६:४६ लास तो छूट देने वाली शस्थाओं में थे ग्रौर 
२७ ९६ लाथ ऐसी वरथाग्रों में थे जहां छूट नहीं दी गई थी। जमा वी हुई भ्रशदात 
की राहि ६६६४३ करोड़ स्पये थी । जनवरी १६६७ के ग्रन्त मं, छूट प्राप्त किये 
हुये तथा तथा बिना छूट प्राप्त किये हुए ३८,३०७ सघ्धानों में ग्रशदान देने वाले 
श्म्ियों भी सह्या ४,८६:६६४ थी ॥ तिर्दाह निधि के अशदानों की पुल राशि 
६०२४७ करोड रपये थी । इसमे छोडने वाले सदस्यों को वापिश्न की गई घनराक्षि 
२६८६-७६ करोड रपये थी। ६१५६० करोड रुपये केन्द्र सरकार के ऋण-पतो मे 
निवेश किये गये थे। द्वितीय पत्रवर्षीय योजना गे प्रॉबिडेल्ट फण्ठ को उन सब उद्योगी 
पर लागू करने का सुझाव था जिनमें देश भर मे काग से बम १० हजार मजदूर 
बार्य करते थे। तीसरी पंचवर्षोय योजना में इस बात को सुझाव था कि यह 
मोजना पहले उन भी उद्योगों पर लागू कर दी जाय जो दूसरी ग्रायोजता के 
अ्रस्तर्मत नही झा थाये थे ग्यौर उसके पश्चात्‌ वाणिज्य सस्थाओं पर भी यह योजना 
लागू कर दी जाय । चोयों योजना के मसौदे में सुकाव दिया गया है कि गतेक एऐस 
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के भविष्य के लिये उचित व्यवस्था की जाएं, उनमे मितव्ययता की आदत पड़े 
और कोयला खान उद्योग में स्थायी रूप रे श्रमिक रह सके | ग्रधिनियप्र में १६४० - 
४१, और १६६५ में सशोघन भी किये गये हैं। अधिनियम मे केद्धोय सरकार 
“को कोयला खान कर्मचारियों के लिग्रे एक प्रॉयीडेन्ट फड योजना शऔर एक बोनस 
फण्ड योजना बनाते के लिये ग्रधिकार दिये गये है | अधिनियम के अन्तर्गत बनाई 
गई कोयला खान निर्वाह निधि योजता तथा कोबला खान बोतस योजता अब 
विहार, पश्चिमों वगाल, मध्य प्रदेश, झ्रान्न्र प्रदेश, असम्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा 
राजस्थान में रिथंत सभी कोयला लानो पर लागू होती है। योजनाओो में ग्रनेक 
बार सशोघन किये जा चुके है । 
कोयला खान बोनस योजना 
अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय रारकार ने जुलाई १६४८ से कोयला खान 
बोनरा योजना तैयार की प्लौर उसे १२ मई १६४७ से बिहार और पश्चिमी बगाल 
की कोयला खातो पर लापू किया । पत्पश्चात्‌ अन्य राज्यों की कोयला ख्ानों पर 
भद्द योजना सागू की गई अर्थात्‌, गध्य प्रदेश, गहाराष्ट्र ग्रौर उठीसा में अवदटूबर 
१६४७ से, श्रास्थ्र भें प्रक्टूबर १६५२ से, राजस्थान से १६५४ से और असम मे 
प्वदूधर १६५५ से, राजस्थान गे, यह योजना केवल राजस्थान सरकार द्वारा 
ग्रधिकृत कोयला खानो पर ही लागू होती है । राजस्थान, प्रान्श्न प्रदेश तथा असम 
के लिए योजनाये येसे प्रवग-प्लग हैं किस्तु उगकी छप-रेखा १९४८ की योजता 
जैसी ही है । इस योजना से श्रपिको को इस यात का प्रोत्साहन मिलता है कि बह 
नियमित रूप से उपस्थित रहे ग्रौर ग्रवंध हडतालो में भाग न ले । यह प्रोत्साहन 
इस प्रकार दिया जाता है कि श्रप्िक एक तिमाही मे कुछ निश्चित दिनों त्तक 
उपस्थित रहते है शोर किसी परवेध हडताल में भाग भी नही लेते तो उन्हे मजदूरी 
के अतिरिबत एक तिभाही बोनस भी दिया जाता है। यह योजना कोयला खानों 
के उन सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जिनको मूल भासिक श्राय ३०० रुपये 
से श्रधिक नही है | परन्तु इनमें से कुछ विज्ञेप प्रकार के श्रमिको को छोड दिया 
जाता है, पसे--माली, भगी, घरेजू नौकर, दमारते, इंटे और खपरंल श्रादि में लगे 
हुए ठेके के श्रमिक या ऐसे व्यक्ति जो राज्य की कोयला स्तानो में रेलवे या सिदिल 
मियमो के झम्दगेत रोजगार की शर्तों पर कार्य करते है । इस योजना के अनुसार 
माशिक वेतन पाते वालों को एक बोनस पाने का अधिकार है जो एक तिमाही में 
उनकी मूल मजदूरी के $ भाग के वराबर होता है । तिभाह़ी के सप्ताप्द होने पर 
दो माह के गन्दर ही दोनस देने की व्यवस्था है । भमम में गसम कोयला सास 
योनस योजना लागू है जिरुके अन्तर्गत ईतिके मजदूरों पागे वाले कर्मचारियों को 
* जञाप्ताहिंक और तिमाही दोनो बोनस मिलते हैं और मासिक वेतन पामे वालो को 
क्रेबल तिमाही बोनस पाने का अधिकार है। उपस्थिति की पात्रता अवधि विभिन्‍न 
राज्यों मे विभिन्‍त है | उदाहरखतथा, पश्चिमी दगाल व विहार मे ख़ान के भीतर 
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काय वाद खनिको तथा उजरत अर्थात वार्यानुसार मजदूरी पान वात श्षमियों क 
जिए एक तिमाही मे ईडेंब्नि और अभ्र ये थमिकरो के जिए एक तिमाही म ६६ 
दिन मध्य प्रदेव महाराप्ट आध्र और उठीसा म खान के भीतर के खनिकों 
और खात के धीयर वार्षानसार मजदूरा पाने वात ध्मिका के जिय एवं तिमाही 
में ६० “नि तथा प्राय श्रमिका के जिये एक तिमाही मे ६५ दिन । आत्न प्रदेय मं 
कुद्य विद्वप प्रकार वे श्रमिका के टिये जस कायता काटने वाव फ्डिर भदक 
(0प्राथ) ब्रादि क लिए यह तिमाहा म ५२ दिन है। प्रसम म॑ खान के भीतर 
के खनिक और कार्यानुसार मजदूरी पान वात श्रमिकों वे जिय जिहे दैनिक 
मजदूरी मित्रती है एक सप्ताह मे कम से कम चार दिन दनिक मजदूरी पान वाले 
ग्रय श्रमिकों के लिए एक सप्ताह मे ५ दिन और मासिक वेतन पान बाव श्रप्तिका 
के लिए एक तिमाही म ६६ दिन । 

बोनस योजना मग्रनक वार सशोधन भा हुए है । १६५७ मे एक सयोधन 
के अनुसार योजना स सर्म्वा घत सभी रिक्‍ाड भली प्रकार रखन की उचित 
व्यवस्था की गई नै | ग्रधिनियम भौर याजनाग्ना की धाराग्रा को न लागू करन पर 
दण्ड की व्यवस्था भी का गइ है । १८५८ म एक सच्याध्न क अनुसार इस वात की 
ध्यवस्था वी गई है कि यति ऊक्रिप्ता बकायदगा का भय हो ता प्रव यो का एक 
निराक्षर क सम्मुल वानस का भुगतान करता हागा । प्रबाधका के लिय यह भो 
ग्रनिवाय कर दिया हूं कि बिना दावे वात यानत्त को छ माह पश्यात एक प्रारक्षित 
जख मे जमा कर दग और प्राघिकारियों का यह अधिकार द दिया गया है कि 
एसी शाति को खनिका के कल्याण पर व्यय कर सक्‍त ह। १६५८ मे एक ग्राय 
सशोवन के अ्तुधार 45 विशेष रजिस्टरों बो रखने की ययस्या बर दी सय्री हूं! 
जुजाई १९६० मे मृत श्रम्िया के बोनस को उसके नामित ध्यवित या उत्तराधिकारी 
को दत वा व्यवस्था कर टी गइ हूं। ग्रगस्त १६६० म क्ये गय सो «न के 
अनुसार बोनस की झटायगी की दप्टि सा जवरी जट्टी क दिनो का उपस्थिति के 
दिन माना जाना चाहिये । सितम्बर १६६८ मं की ग्रइ एक व्यवस्था वे अनुत्तार 
मार्तिकों सं एक बानस रजिस्टर रखन की मांग की गई । अक्लूबर १८६१ के एक 
सयोधन द्वारा यह व्यवस्था का गई कि सवतन छट्टिया तथा अत अवकाटा को 
बोनस की गणना के जिये उपस्थिति के दिव ही माना जाए और ऐसी छुट्टियों 
तथा अवकाद के दिना की मजदूरी को बोनस वी गणाना के लिये मृत्र मजदूरी 
म ही सम्मिवित कर दिया जाना चाहिए | एक भय सशोधन द्वारा श्रम आयुक्‍्तों 
के जिए यह ऋतिवएण कर दिया गया है कि दे इस बगःत की घापणा तीस दिलदे 
ग्रदर वर द कि काई हत्ताल अवैध थी या नही । घून १६६३ मे किय गय एक 
सचोश्न क अनुसार खान मालिक यदि निर्धारित ग्रवछ्ि म बानस नहीं दत है त्तो 
यह भार उन पर होगा क्षिव इस बात का प्रमाण द कि वानस न दने का उचित 
कारण क्या था | निरिवत अवधि मे विवरण पत्रो का प्रस्तुत न करना दण्डनीय 
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माना जायेगा। दिसम्वर १६६६ के अन्त तक, कोयला सान बोनस योजना के 
अ्रन्तगंत श्राने वाली कोयला-खानो की संख्या ८५३ थी थौर ३० सितम्वर १६६६ को 
समाप्त होते वाल्ली तिमाही में, बोनस के लिये योग्य कर्मचारियों की सख्या 
"७ ३,५१,५१० थी। ग्रगस्‍्त १६४२ तक योजना का प्रशातव कोंपता खान निर्वाह 
निधि झआ्रायुक्त द्वारा किया गया परस्तु उप्तके वाद से यह केन्द्रीय मुस्य श्रम आयुक्त 
की अ्रध्यक्षता मे केस्रीय ओौद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारियों द्वारा 
प्रशासित की जा रहो है । 
कोयला खान प्रॉवीडेल्ट फणष्ड योजना 
केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर १६४८ में कोयला ख़ान प्रॉवीडेन्ट फण्ड योजना 
बताई जिसको १२ मई १६४७ से पश्चिमी बगाल और बिहार की कोयला ब्वानों 
पर लागू कर दिया गया | तत्पश्चात्‌ इस घोजना को मध्य प्रदेश, श्रसम, उड़ीसा, 
महाराष्ट्र तथा तांगालैण्ड में भी लागू कर दिया गया । ग्रान्च्र प्रदेश शोर राजस्थान 
की कोयला ल्लावो के लिए पृथक्‌ योजता बना कर १ अवटूबर १६५४ से लागू कर 
दो ) १ जगेबरी १६६७ से, एक नई बोजना को भी अ्रन्तिम रूप दिशा गया है 
प्रौर इसे नईबेली सिगनाइट कारपोरेशन की कोयला खानो तथा संलग्न संगठनों में 
उसे लागू कर दिया गया है । थहें योजनाये भी १६४८ के कोयला सान प्रॉवीडेन्ट 
फणष्ड और वोनस योजना अधिनियम के झन्तगंत दनाई गई है। प्रॉबीडेम्ट फण्ड 
योजताश के श्रन्तगंत एस वात का उल्लेख है कि कोन से श्रमिक फण्ड मे सम्मिलित 
हो सकते हैं, श्रज्ञदान का भुगताग किस प्रकार और किस समय भ्रोर किप्त दर पर 
किया जायगा, लैखाकग तथा लेखा परीक्षण किस प्रकार होगा, धत का निवेश 
किस प्रवार होगा ग्रादि। एक न्यात्ी बोड़े की स्थापना की भी व्यपस्था है। 
सरकारी कोयला खानो के स्थायी थ्रमिको तथा ठेके के श्रमिकों को छोड़कर प्रत्येक 
थमिक, जो कोयला-घात् में काम करवा हे, विना किसी मजदूरी की सीसा के 
निर्वाह तिधि योजना में सम्मिलित होना पड़ता हैं। प्रारम्भ से इस सम्बन्ध में 
भजदूरी की योगा ३०० हपये प्रतिमात निर्धारित की गई थी परन्तु यह सीमा सन्‌ 
१६४७ की योजना के लिए १६५७ में और राजस्थान ब प्ाप्न प्रदेश की योजनाम्रो 
के लिए पन्‌ १६६३ में समाप्त कर दी गई थी। १६६१ तक प्रॉवीडेम्ट फण्ड पात्रता 
की दा बोनस योजना की पात्रता थी। परस्तु १६६१ से प्राँवीडेन्ट फ़ुण्ड यौजना 
को थोनेस योजना से अलग कर दिया गया शरीर इसके लिए पात्रता ग्रलग से बना 
दी गई है । प्रॉवीडैस्ट फण्ड का सदस्य बनने के लिये पातितां उपस्थिति छ माह 
की अवधि में खान के भीतर काये करने बातो के लिए १०५ दिन की उपस्थित्ति 
और खान के कपर कार्य करने वालो के लिए १३० दित फो उपस्थिति कर दी गई 
है। संवेतन छुट्टिमों की गणना उपस्थिति के दिना के रुप में की जाती है। एक 
सज्लोधन के अनुसार सात मैनेजर और पर्षवेक्षक कर्मचारो, जिनका वेतन 
३०० झपये से म्धिक भी है, योजना के ग्न्दर्गत ले लिए गए है।। परस्ु उन 
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लोगी वो छोड दिया गया है जो राष्ट्रीय वोयला विकास निग्रम में कार्य करते 
हैं । इन लोगो के लिये प्रांवीडेन्ट फष्ड की सदस्यता के लिए तिमाही में ७५ दिन 
की उपस्थिति की झतत लागू की गई है । प्रॉवीडस्ट फण्ड मे जो सदस्यों की राभि होती 
है उसको सदस्यो वे ऋण था किसी दायित्व के कारण कुडकी से बचाने के लिए भी 
अधिनियम मे उपवन्ध है। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर फ्ष्ड की राज्ि उसके 
नामित व्यक्ति को मिल जायगी और उसमे से सदस्य की मृत्यु से पूर्व यदि उस पर 
कोई ऋणा था दायित्व या भी तो उसके लिये कटौती नही की जाएगी। अधिनियम 
में इस बात की व्यवस्था है कि प्रावोडेण्ट फण्ड के वकाया वी बधूली उसी प्रकार 
की जा सकती है जिस प्रकार मात्रगुजारी की वसूली की जाती है। योजनाग्रो 
की धाराझ्रों को न मानने प्र दण्ड की भी व्यवस्था है जो छ माह वा कारावास 
अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनो हो सकते है । योजना के प्रशासन के 
लिए सरफार निरीक्षका की नियुव्ित कर सकती है। सदस्यो को उपभोक्‍्ता सहवारी 
समितियों का शेयर खरीदने क लिये या मकान या जम्नीन खरीदने के लिए तथा 
जीवन बीमा पालिमियो की वित्त व्यवस्था के लिये फण्ड से राशि दी जा सकती है 
जिप्तका वापिस भी नहीं करना होता । 

ग्रशदान की दर आरम्भ में विभिन्‍व आय वर्ग के श्रमिकों क्‌ लिय भिन्न भिन्‍न 
थी और लगभग मूल मजदूरी, महगाई भत्ते श्लौर नकद व बस्तु के रुप में भोजन 
और अन्य सुविधाओं के मूल का ६१९० ग्राती थी जिसमे मालिकों को भी उतनी 
ही राशि दनी होती थी | कायला उद्योग म सयोधित मजदूरियों के लागू होने के 
पहचात्‌ जनवरी १६५८ म योजता मे सशाधन करने एक समान ग्रशदाव की दर 
निर्धारित कर दी गई जा कुल आमदनी का ६३ प्रतिशत रखी गयी । १ ग्रक्ट्वर 
१६६२ से सभी कोयला खानो म जशदान की दर बढ़ाकर श्रमिक की कुल आमदनी 
का ८5% कर दी गई है। जून १६६३ से इस वात की व्यवस्था वर दी गई है कि 
यदि श्रमिक चाहे तो वह फण्ड भे एच्छिक स्प से अपनी ग्रामदनी की ८5% और 
राशि जमा कर सकते है। सब्‌ १६६४ म एक सश्ोधन द्वारा, श्रमिक्री को यह 
प्रधकार दे दिया गया है कि वह अपने एच्छिक अ्शदान को किसी भी समय 
समाप्त कर सकता है और उस तिथि तक ऐसे अशदानो की राशि को निकाल 
सकता है। 

कोई भी सदस्य फण्ड की पूरी राशि प्रा सकता है यदि वह ५० वर्ष की 
ग्रापु के पश्चात्‌ बौकरी से अवकाश्ञ ग्रहण कर लेता है या स्थायी और पूर्ण 
अशवतता के कारण अवकाश ग्रहण करता है या वह स्थायो रूप से दूसरे देश 
में बसने के लिए चला जाता है या किसी ऐस्ती कोयला खान मे काम पर नहीं 
लगता है जिसमे यह योजना एक साल बे लिए लागू की गई हो । मृत्यु दी स्थिति 
मे पूरी रकम की भी वापिसी की जाती है। जहाँ तक श्रमिक्रो को मिलने वाले 
मालिवी का प्रइन है, जुलाई १६५३ मे सप्योधन करके यह व्यवस्था 
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की गई है कि मालिको के झ्रक्षदान का निधि मे से जब्त किये जाने वाला भाग 
ब्याज सहित इस प्रकार होगा; यदि श्रमिक की सदस्यता की ख्रवधि तीन यर्ष 
ये कप है तो ७५%; यदि सदस्यता की ्रवधि ३े और ५ वर्ष के बीच मे है तो 
४०% ; १५ से १० वर्ष तक की रादस्पता की स्थिति में २५ प्रतिशत; १० से 
१५४ बर्ष तक सदरय रहने पर १४ % और यदि सदस्यता १५ वर्ष या उससे अधिक 
है तो मालिकों के अशदान का कोई मी भाग जब्त दे होकर पूरा भाग मिलेगा । 
यदि क्षोई श्रमिक ५० वर्ष की प्रायू होने के पश्चात्‌ अ्रवकाश ग्रहण कर लेता है तो 
उसे मालिकों फे अशदान की पूरी धन राश्षि मिलेगी, चाहे उसकी सदस्यता की 
झवधि कितनी ही क्यो मं हो। १६६४ है पूर्व अदि शमिक ५० वर्ष से कम भ्रायु पर 
नौकरी छोड देता था तो प्राँवीडेस्ट फण्ड की राशि के लिए उसे छः माह प्रतीक्षा 
करनी पढ़ती थी। अब प्रांवीडेण्ट फणष्ड आयुक्त को यह थ्थिकार दे दिया गया है 
कि घह इस झवधि काल को विशेष परिस्थितियों में कम कर दे । 
योजना का प्रशासन एक न्याप्तीय वोई के ह्वारा किया जाता है जिप्मे 
सरकार, मालिकों तथा श्रसिकों के प्रतितिधि समान सख्या में होते है। निधि का 
गुरुप कार्यातय धनवाद में है और कोयला खान निर्वाह निधि कम्रिश्नर इराका मुख्य 
कार्याग भ्रधिकारी होता है । झान्ध्र प्रदेश, पव्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल भे तीन 
क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित फर दिए गए है जो सहायक प्रायुक्‍तो के भ्रधीम है। 
प्रशारान के व्यय को पूति मालिको पर एक पृथकू कर लगाकर की जाती है जिसकी 
दर कुल अनिवार्य अश्दानो की २४% होती है ॥ फ़रवरी १६६७ के भ्रन्च तक, 
विधि में ठुल सप्रह तेगभग ६३-०६ करोड उएये ओर सदस्य सहया ४-८४ लाख 
थी। ग्रधिनियम के अम्तर्गत झाने वाली कोयला खानों की सस्या १,२८७ थी। 
२,१७८ सदस्य ऐच्छिक रूप से ग्रशदात भी दे रहे थे। सन्‌ १६५६-६० में 
अशदात देने बालों को रेड प्रतिशत की दस से १६६०-६१ से १९६२-६३ तक 
४ प्रतिशत की दर से और १६६३-६४ मे ४६ प्रतिशत की दर से ब्याज दिया 
गया था ॥ 
दिसम्बर १६६२ में, ५ लाख रुपये को एक बिल्लेष प्रारक्षित निधि 
(89००७! 7९०5४५६ #978) भी बनाई गई जिसमे घकराशि कर्मचारी निर्वाह निधि 
के आरक्षण एवं अ्रपतर्तेन खाते से स्थानान्तरित की बई । इप्तका उद्देश्य निर्वाह 
लिधि के रांदष्यो या उनके उत्तराधिकारियों अथवा नामित व्यक्ितमों को उस 
दर्या मे भुगतार देना होता है जब निर्वाह निधि बा अक्षदाव थमिको के बेतग से 
काट तो लिया जाता है डिल्तु मात्तिकों द्वारा बुल राशि को अपने अशदान सहित 
४ विल्युल जगा नहीं क्या जाता या केवल ग्राँधिक रुप से जगा किया जाया है। 
इसके झतिरिक्त, सन्‌ १६६४ से एक गिघन सहायता निधि [0677॥ रिेशाश शव) 
भी बनाई गईं जिसमें प्रारम्म में निर्वाह निधि के अपदतन सा से एक साख छपये 
की घनराक्षि स्थातान्‍्तरित की गई । इस विधि के निर्माण का उद्देश्य यह है छि 
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विचाराधीन है । यही नहीं, खतरनाक व्यवसायो मे लगे श्रभिको के लिये अभिवार्य 
बीमे को लागू करने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है । 
* उत्तर प्रदेश मे वृद्धावस्था पेशन योजना 
उत्तर प्रदेश ग़रकार ने १ दिसम्बर १६५७ से ७० वर्ष या इससे अधिक 
श्रायु के तिर्धन श्रौर निराक्षित व्यक्तिथो को उनकी वुद्धावम्था में सहायता देने के 
लिए एक बुंद्धावस्वा पेंशन योजना लागू की । फरवरी १६६३ रो शायु सीमा घटाकर 
६५ वर्ष झौर तवस्वर १६६३ से ६० वर्ष कर दी गई है। यह हमारे देश में प्रपनी 
तरह वा एक घनुकरसीय सामाणिक वादम है। यह केवल मजदूरों तक ही सीमित 
नही है. धनु यह उस सब व्यक्तियों के लिये है जो यहाँ के निवासी है औ्रौर उत्तर 
प्रदेश में रहते हुये उन्हें एफ वर्ष से अधिक समय हो गया है। इस योजना का मुह्य 
एह्देग्य ऐसे प्रभोष्ट [००० ) लोगो की सहायता करना ओर उन्हें कियी प्रकार 
की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनके पास ग्राय का कोई साधन नही है 
प्रौर जिनवे सूची मे दिये हुए कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे कोई सम्बन्धी बही है 
जिनकी प्रायु २० वर्ष या उससे अधिक हो, या यदि है भी तो उसकी झ्रायु ७० चर्षं 
(अब ६० वर्ष) से श्रधिक है, या बह असमर्थ है था निराधित है या ७ वर्ष से उसका 
पता नहीं है या वह परिव(र छोड गया है या पत्नी की ग्रायु ६० घर्ष से अधिक है । 
दिसम्बर १६५९, श्रश्रेत १६६१ और नवम्बर १६६३ में सम्बन्धियों की इस सूची से 
संशोधन करके ओर अधिक व्यक्तियों को इस योजता के ब्रस्तात ले लिया यथा है। 
साम्बन्धियों में अब केवल पुत्र, पोता, सगा भाई, पति या पत्नी सम्मिलित किये जाते 
है। पति श्रौर पत्नी दानों शो *द्चन भमल राजती है यदि दोनों को श्रायु ६५ वर्ष से 
झधिक हो भौर उनके विशिष्ट प्रकार के सम्यत्धी न हो । इसके अन्तर्गत भिखारी या 
ऐसे व्यधित नहीं सम्मिलित किए जाते जितका तिर्वाह तिर्धन सेवा प्रहो (70० 
०0५०७) में नि शुल्क होता है, किन्तु इसमें वे व्यक्रित सम्पिलित नहीं है जो परि- 
स्थितियों से विवश्न होफर प्रसगवश दान पुष्य पर निर्भेर रहते है। फरवरी १९६२ में 
एक मह्वपूर्ण सशोधन किया गया जिसके द्वारा जहाँ अहेँता की ध्रायु घटाकर ६५ 
वर्ष कर दी एई, बहाँ जिलाधोशो को यह भी अभ्रधिकार दिया गया कि यदि वे इस 
बा से सब्दुप्ट है हि प्रार्वी को आग १० रपये सािक से कब है या उसको पतली 
की ग्राय पर्याप्त नही है. श्रथवा उसके विशिष्ट सम्बस्बी उसकी सहायता करने की 
श्थिति में नही है तो उसका यह दावा मान ले कि उसे पेन्चन मिलनी चाहिए। 
तवम्बर १६६३ से अहेता की आयु फिर घटाकर ६० कर दी गई और यह व्यवस्था 
की गईं कि कोर भी महिला उस स्थिति में भी पेन्यन पाते बी प्रधिकारिणी होगी 
४ जब कि उप्का भाई हो भथवा यदि उसका पति जीवित हो किन्तु एक वर्ष से 
अधिक समय से उससे श्रतग हो । पेन्शन दी राशि १४ रुपये प्रति साहे निश्चित 
कर दी गई थी जिसे १६६४ में बढाऊर २० र्पग्ने बर दिया गया है । पेंशन 
दो प्रकार वी होती है (१) जीवन पेन्शन, जो आजीवन दी जाती है, और 


है] श्रम समस्‍यायें एव समा कल्याण 


(२) सीमित पेन्शन, जो कुछ समय के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती है, अथर्वि पेस्शन 
लेने वाले के सम्बन्धी की आयु जब ३० वर्ष की हो जाती है, तब पेन्शन मित्रनी बद 
हो जाती है । पेन्शन की न तो कुर्की हो सकती है न॒ वह परिवर्तित की जा सकती 
है । पेल्शत का मिलता या तो पेन्श्न पाने वाले की मृत्यु के दिन से बन्द हो सकता 
है भ्रथवा जब वह निराश्चित नही रहता तव उसकी पेन्शन रोक दी जाती है। थोडे- 
थोड़े सप्तय के पश्चात्‌ ऐमें दवों को जाँच होती रहती हैं । पेन्श्न पाने वाले व्यवित 
के लिये एक मुख्य झर्त यह होती है कि उसका ग्राचार व्यवहार भ्रच्छाहोवा चाहिए । 
यदि पेशन पाने वाला किमी गम्भीर गपराब के कारण दण्डित होता है तो उत्त देशा 
में पेन्शन देना वन्‍द भी की जा सकती है और पेन्शन वापिस भी ली जा सदती है । 

पेन्शन पाने के लिए प्रार्थी को एक फार्म पर अपना प्रार्थना-पत्र भेजना होता 
है जिसे तहसीलदार और जिलाधीश जाँच पडदाल करन के पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश के 
श्रम-वमिश्नर के पास भेज देते है । श्रम-क्नमइनर ही पेन्शन की स्वीकृति देव 
बाला अभ्रधिकारी है । पेन्शन की राक्षि मनिप्राईर से भेजी जाती है। पहल तो 
पेन्शन हर माह दी जाती थी क़िस्तु मार्च १६५८ से यह प्रति ३ महीन बाद दी 
जाती है | ७० वर्ष स ऊपर की आयु के निराश्चितों की संख्या उत्तर प्रदेश में 
लगभग ४०,००० आँकी गई थी जो कि राज्य में ७० वर्ष या इससे अधिक आयु के 
व्यक्तियों की अनुमानित जनसल्या का लगभग ४ प्रतिशत थी। दिसम्बर १६५७ 
में योजना के आरम्भ होन से ३१ दिसम्वर १६६५ तक २१,६१३ व्यक्तियों को 
पेन्शन की स्वीडृति दी गई थी, इनमे स ७ ३८३ व्यक्ति पेल्शन पाने के बाद मृत्यु 
को प्राप्त हो गये थ भर जीवित पन्शन पाने वालों की सख्या १४,५३० थी ! 
अक्तूबर १६६६ मे, पेन्शन पाने वालों की सख्या १५,०१८ तक पहुँच गई थी। 

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त वृद्धावस्था पेन्शन योजनाग्रे कई भ्रन्य राज्यों मे 
भी लागू कर दी गई है। इनमे प्रान्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, पजाव, राजस्वान और 
पश्चिमी वगाल के नाम उल्लेखनीय है । तृतीय पच्रवर्षीय झ्रायोजना मे वृद्ध, 
भिखारी, श्रपय और वेसहारा व्यक्तियों के लिए एक सहायता निधि स्थापित करने 
के हेतु २ करोड रपये वी राशि वी व्यवस्था वी गई थी। तृतीय आपोजता मे पह 
भी सुझाव था कि पचायतों द्वारा एस काम करने चाहिये जिनसे अभीष्ट (४९८०५४) 
व्यवितयों को स्थानीय समुदाय द्वारा ही सहायता प्राप्त हो सके । 
उत्तरजीवी पेन्शन इनकी झ्रावश्यक्ता और वाछनीयता 

उत्तरजीदी पेल्शनें (॥0ए४ए०५70 ऐ८घ५०॥४) उन विधवाओो और अनाथ 
बच्चों के लिए ब्रावश्यक है जिनका स रक्षक मजदूर एकाएक मृत्यु का ग्रास वन गया 
हो और अपने पीछे अपनी पत्नी ग्लौर बच्चो को बसहारे और विना किसी झ्ञाय के 
साधन के छोड गया हो । उत्त रजीदी पेन्शरों के अभाव मे ऐसी झभागी पत्नियों 
झौर बालको को अनेक कप्ट सहद पड़ते है और अनक सामाजिक बुराइयाँ भ्रपना सिर 
उठाने लगती हैं जिनका हम्रत देश में सामाजिक-व्रीमे की आवश्यकता का वर्णन 


भारत में सामाजिक घुरक्षा अर, 


करते समय उल्लेख किया है । श्रप्तिक क्षतिषुति अधितियम झौर कर्मचारी राज्य 
बीमा ग्रधिनियम के ब्न्तगेत केवल उन कर्मचारियों के ग्राश्नितों को लाभ प्रदाव 
करे की व्यवस्था की गई है, जिनकी पृत्यु काम करते समय किसी क्षति के कारण 
* साहुई हो परस्तु ऐसे मजदूरों के उत्तरजीवियो के लिए कोई भी व्यवस्था मही की 
गई है जिनकी मृत्यु किसी थत्य कारणवश हो गई हो | इस समय इस बाए की 
आवश्यकता है कि प्रत्येक मजदुर के झ्ाश्चितों को लाभ प्रदाव किए जायें, चाहें 
उसकी मृत्यु का कोई भी कारण क्यो न रहा हो | जब मजदूर की मृत्यु हो जाती 
है भर बह झपने पीछे असहाय आडितों को छोड जाता है तब उन प्राश्ितों को 
तब तक भ्रायिक सहायता दी जानी चाहिए जश्न तक कोई बच्चा बडा होकर अपते 
परिवार के लिए धर कमाने योग्य न हों जाये। विधवा स्त्री को भी पेस्शन दी 
जानी चाहिए और दस़के लिए, जैत्ता फ़ि ब्रिटेन मे भी है, कोई शर्त नहीं होनी 
चाहिए, यद्यपि इस वात की मी व्यवस्था हो सकती है कि ऐसे लाभों के पाने के 
लिए मरण-तुल्य प्रवस्था मे वियाह त हो । प्रत्येक ध्यक्ति प्रोर बालक को पेल्शन 
देवी चाहिए जो १६ वर्ष तक मिलती रहे, जब तक झत्पवयश्क भयती रोजी कमाने 
लायक ने हो जाये । यदि कोई लडका या लड़की शिक्षा प्राप्त करते है तब यह 
पेम्शाम १८ वर्ष की प्राव्ु तक भी दी जा सकती है। उत्तरजीवी पेल्शनो के लिए 
पाता अ्रवधि (00०॥॥॥६ ?८०4) २ वे से ५ बर्ष तक की सौकरी हो सकती 
+ है । उत्तरभीवी पेर्शन का लाभ इतना होनों चाहिए जितना मजबूर को जीमिए 
होने पर निवल होने की अधस्या भे दिया जाता है। आधितो के लिये बही शर्तें 
रखी जा सकती हूँ जो कर्मचारी राज्य बीमा श्रधितियम में दी गई है। जब 
सरकार युद्ध मे सैनिकों की गृध्यु हो जाते पर विधबाओं को वेस्शग प्रदान करती है 
तब कोई कारण नही है कि इस प्रकार की कोई योजना गौयोगिक गजदूरों की 
वल्नियो धौर उनके बच्चों फे जिये ने अ्रपनाई जा सकती हो । 
इस सम्बन्ध में यह्‌ भी उल्लेखनीय है कि मजदूरो के लिए जीवन दौमा 
व्यवह्था बरने की सम्भावना पर जाँच प्रड़ताल करनी चाहिए और इस जीवन 
बीमा को सामाजिक सुरक्षा की थोजना के अन्तर्गत ले झ्ाना चाहिए । यह सत्य 
है कि वर्लेमान समय में कम मजदूरी मिलने के कारण मजदूर जीवन वीमा पॉलिसी 
की किश्लें नही दे सकता और किसी भी जीवन बीमा कस्पतती ने सजदूर वर्ग के 
बीसे की और ध्यान नही दिया है । परल्तु प्रॉदीडेस्ट फृण्ड योजना प्रारम्भ होते के 
पश्चात्‌ इस समस्या का आसाती से समाधान हो सकता है। मजटूरो के लिए बीमा 
वॉलिपियाँ तेना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए शौर किद्ते मालिकों द्वासा दी 
जाती चाहिये । क्रिइनो क। भुगठान प्रॉबीडेन्ट फण्ट की राशि ऐँ से किया जा सकृता 
>४। है और बीमे की राज फश्ड में सस्मिलित की जा सकती है, जो मजदूरों को 
अवकाश प्राप्य करने पर दी जा सकती है। इस सुझाव पर गम्मीरतापुयं+ विचार 
किया जाना चाहिए । मह एक सम्भव ओर व्यावहारिक सुकाव है। यदि किप्ती 








भारत में सामाजिक सुरक्षा है: 


चाहिए | ग्रवकाश प्राप्त पेल्शन का हिसाब लगते के लिये ठिफारियों में एक 
आधार का उल्लेख है (पिछले पाँच वर्षों की औसत मजदूरी को नौकरी के पात्रता 
(एण्थधाक्षिएह) वर्षों के १/८० भाग से युणा करके) | (५) कर्मचारी राज्य बीमा 
“अधितियम के अस्तेंठ लागों की बुद्धि करता, जैधे---बीमारी लाभ को १३ रुप्ठाह 
तक प्रदान कर्ता और क्षय रोग जैसी लम्बे समय की बीमारी होने पर ३६ उप्ताह 
तक लाभ प्रद्दाव करना, मातृत्वन्यात्ीन लार को पूरो ओसव झाय के बराबर देवा 
जो १ रुपया प्रतिदिन से बम ने होना चाहिए | इस बात पर भी काफी जोर दिया 
प्रया कि मजहुदों के परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं झीघ्र मिलती चाहियें तथा 
उनको हस्पताल की सुविधायें मी प्रदान बरनों चाहिएँ। हस्पतात को पूरा 
करने के लिये प्राप्त पर उठाने की मिफारिश्व की गई। क्मंचारी राज्य बीमा 
गोजता को उन समस्त क्षेत्रों लक्ष विम्दृत कर देना चाहिएुजहा बीमा योग्य 
श्रमिकों की सस्या ५०० या उम्र अबिक है | यह आशा कीसईयी कि जबये 
सारी मिफारिशं कार्यान्विन हो जायेगी तब मजदूरी को वर्तमान समय में मिलने 
बाली सुतिधामो और लाओ में निश्चित ही कुछ उच्नत्ति व वृद्धि होगी, यथा इसे 
सुविधाओं को प्रदान करने मे मालिकों की सागत बेवन बिल का ०३९, से बइबर 
१३९ हो जायगी। 

अब्ययन दल की रिपोर्ट प्र केन्र या राज्य सरकारों द्वारा यौर मालिक 
हथा श्रप्तिको के मगठनों द्वारा बिचार किया गया था। कक्‍्मंचारी राज्य बीमा 
निगम ने अगस्त १६६० में रिपोर्ट पर विचार किया और अध्ययन दल के पिचारों 
से सामान्य सहमति व्यक्त की । फलत- जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 
बढ़े हुए लाभो आदि से सम्बन्धित दल की अनेक स्लिफारिशें लागू कर दी गई) 
क्स्तु संगठित सामाजिक सुरक्षा योजना झे सम्बन्धित सिफारिश ग्रभी भो 
विचाराधीन है) स्यायी धरम समिति ने १६६० में रिपोर्ट पर विचार किया प्रौर 
सुझाव दिया पि मगठित (धणध्डाशटव) सामाजिक सुरक्षा योजगा तोनरी पच 
वर्ष प्रायोजना से लागू कर देती चाहिए) समंदर की पग्रनुमात शमिति का भी 
यही कहना था कि सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रों के एकीकरप से दोहरा लाभ 
होगा ) इसमें एक तो विस्तृत स्रासानिक सुरक्षा ग्रोजगा का झआबार तेशर होगा 
और पृथक पक बोजनामो की देखी लागतों में कमी होगी। समिलिने भो इसे 
तूवीय पंचवर्षीय झागोजना में सम्मिलित करने का सुक्ताड़ दिया। तृतीय 
योजना में गठित योजना के ग्रश्न के विधिन्त पहलुओ पर रवोपरि विचार 
का प्रस्ताव था । मिल्स्वर, १६६१ में, भारतोय श्रम सम्मेसन ने ऋपने शव 
अऋविवेशन मे रियोर्ट वर विय्दार से विचार किया मालिकों के ध्रतिनिशच्रियों ते 
इस योजना का दस ग्राबार पर विरोध किया दि इससे एक्त नो उद्योग पर 
अतिरिक्त बोख पढड़ेयर गौर दूसरे झोयोगिक श्रमिस्ते की प्रवाचिता (ाइएशठाछ 
प्रगाउशेधा) के कारण प्रेस्शन सम्बन्धी भुगठाव करने मे दु८छ ब्यावहासि 


























भारत में सामाजिक सुरक्षां श्र 


निधि योजना मे विस्तार उचद्योगानुसार होता है । कर्मचारी राज्य वीगा योजना 
का विस्तार मुख्यतः चिकित्सा कर्मचारियों, बाहरी चिकित्सा तथा हस्पतालों पलगों 
-. त्रादि को उपलब्धता पर निर्भर होता है अत. इसके मुकाबले निर्वाह निधि योजना 
“का विस्तार अधिक सरल होता है । 
ग्रत” दोनों योजनाओं का एकीकरण करने से पूर्व यह भ्रत्यावश्यक है कि 
सभी सम्बन्धित पक्षो से परामर्श करते हुए इस विषय मे पर्याप्त विचाद पद 
तदनुसार विचारों में हेर-फेर की जाए। तथापि, योजनाओं का एकीकरण 
ग्रत्यावश्यक है क्योकि यदि झन्तिम लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना 
को लागू करना है दो हमें अभी से इस दिशा में पहल करती चाहिए, क्योकि कुछ 
समय के पश्चात्‌ तो पृथरू-पृथषक्‌ योजनाएं विकसित होकर ऐसे चरण में या 
पहुंचेंगी कि उस स्थिति भें उनका परस्पर विलय झथवा एकीकरण करना एक बडी 
जटिल प्रश्षासनिक प्रक्रिया बन जायेगी ॥ प्रत्येक योजना का श्र॒लग-प्रलग विकास 
होने से प्रशासकों तथा लाभ प्राप्तकर्ताश्रो, दोनों के लिये काफी मात्रा मे दोहराब 
तथा अ्रम उत्पन्न होगा। श्रत कर्मचारी राज्य वीमा समीक्षा समिति मे सन्‌ १६६६ 
में प्रथती रिपोर्ट मे यह सुझाव दिया कि सरकार को भारतीय श्रम सम्मेलन वे 
परामझ ये विज्ेपजो क्रो एक ऐसी मशीनरी स्थापित करनी चाहिये जो साम्राजिव 
सुरक्षा की एक विस्तृत योजना की "रूपरेघा” तैयार करे. समिति इस पश्ष मे 
. नही थी कि वतंमान स्थिति मे कोयला खान निर्वाह निधि तथा प्रसम चाय वागान 
निर्वाह निबि का कमंचारी राज्य वीमा योजना के साथ विलय किया जाये। 
परन्तु समिति ने इस वात की सिफारिश्ष की कि कमं चारी राज्य बीमा निधि तथा 
कर्मचारी निर्वाह निधि को परस्पर मिला दिया जाये गौर निर्वाह निधि को 
पेन्सन सम्बन्धी लाभा में परिवर्तित कर दिया जाएं। साथ ही, जो लाभ प्रव 
उपलब्ध नहीं है, समिति ने उनको सम्मिलित करने का एक प्रवल थित्तीय एव 
प्रशासनिक शाभार प्रस्तुत किया ( 
उपसहार 
भारत में सामाजिक सुरक्षा के विभिन्‍न पहलुओं का उक्त सर्वेक्षण करने के 
पश्चात्‌ यह कहा जा सझाता है कि हमारे देश में अभी तक इस दिल्ला में बहुत थोटी 
प्रगति हो सकी है । इस विषय पर अगतिशील विधायस दसाने वी आवश्यकता है, 
जिससे ओऔदो ग्रिक मजदूरों को झ्राथुनिक ओद्योगिक जीवन के सक्‍्टो थे उसी धक्कार 
को सुरक्षा मिल सके जो दूसरे देशों के मजदूरों को मिल रही है। बीमारी, स्तास्थ्य, 
मातृत्व-कालीन झौर क्षतिपुत्ति बीमों को तथा निर्वाह-तिधि बोजनाओो को यद्यति 
प्रारम्भ चर दिया गया है परन्तु ग्रभी तक यह केवल कुछ व्यक्तियों तक ही 
सीमित है । 
हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी नही है कि सामाजिक सुरक्षा को 
कोई एक सामान्य योजना चलाई जा सके | झनेक बीमारियों शोर महामारियों का 





प्र श्रम समस्या एवं समाज कल्याण 


फैलना, प्रसूतिकाओ और बालकों की वटठी हुई मृत्यु सख्या, जीवन-क्षमता में कमी 
देतुव ऋश के कारण दु ख एवं िराश्रयता, जनता वी ग्रशिक्षितता, देश वा बडा 
आकार और इसी प्रकार के दूसरे तथ्यों को देखते हुए यह कह जा सकता है कि रु 
सामाजिक सुरक्षा प्रश्न करना सरल कार्य नहीं है। घोर निर्घधधदा और पिकार्स 
की कमी को भी इत तथ्यों में गिना जा सकता है) इसलिए इस समय तो यही 
उचित दिखाई देता है कि सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रासम्म भ्रौद्योगिक मजदू रो 
भौर ताविकों से किया जाय भौर थोड़े समय पररचात्‌ योजना को वारिज्य सम्बन्धी 
श्रमिकों पर भी लागू कर दिया जाय । बाद में जैसे-जैसे परिस्थितियाँ अनुकूल होती 
जाएँ बैसे-वँंसे योजना का विस्तार श्रमिको के अन्य वर्गों तक तथा स्वतस्त् जीविका 
उपाज॑त करने वाले व्यक्तितयों तक किया जा सकता है । 

जैसा कि उल्लेख क्या जा चुका है, श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा 
योजना केवल आवश्यक अथवा वाछनीय ही नहीं है प्रपितु इसका लागू होता सम्भव 
भी है। स्वस्थ भौर कुशल प्रौद्योगिक श्रमिकों क॑ एक ऐसे स्थायी वर्ग के विक्रास 
के लिए, जिसकी त्तोबंगति से बढते हुये टयोगो और व्यदसाथों मे बहुत माँग है, 
पह झ्रावश्यव है कि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाय । इस समय श्रमिको 
का ग्रशदात जितदा भी हो यथाप्तस्भव कम होना चाहिये और सरकार व मालिकों 
को सामाजिक सुरक्षा की लागत का झधिकाश भाग वहन करना चाहिए। यह भी 
श्रावश्यकर है कि देश में इस प्रवार की योजना लागू करने से पूर्व मजदूरों के जोखिम 
के भार स सम्बन्धित ऑँशडे एकत्रित करने चाहिएँ जितसे यह मालूम हो सके कि 
ऐसी घटनाये श्रमिक के जीवत में कितनी वार आती है झौर वे वितनो गम्भीर 
होती है। सरवार को यह भी समभना चाहिए कि सर्वसावारण वी भलाई के लिए 
आशिक क्षेत्र में सामान्य मनुष्य को झधारभूत और मूल सुरक्षा प्रदान करने का 
उत्तरदायित्व उसी पर है। सरकार और उसके अधिकारियों के बतंमात दृष्टिकोण 
में परिवतन होना भी वहुत आवश्यक है। यदि वही पुराना दफंवरी व्यवहार 
अपनाया गया जिसमें वास्तविकता के साथ कोई सहानुभूति नहीं होती और प्रनेक 
समितियाँ व आयांग नियुक्त करने और उनकी रिपोर्टो को अलमारी में बन्द कर 
देने का वही तरीका चलता रहा, तव देश में निश्चय ही कोई भी सामाजिक सुरक्षा 
योजना सफल नही हो सबती । 

कुछ व्यक्ति यह प्रइन पुछते है कि क्‍या भारत सामाजिक सुरक्षा की 
सुविधाओं का व्यय वहन कर सकता है ? इस सम्बन्ध में श्री जगजीवत राम ने 
क़िदेन की सामाजिक सुरक्षस्योजना के प्रसिद्ध निर्माता सर विलियम वैवरिज के 
झब्दो को दोहराया है  वेबरिण से ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। इस पर उनका "७ 
उत्तर बहुत ही स्पष्ट था। उन्होने कहा, “मुझसे प्रायः पुछ्धा जाता है कि क्‍या ब्रिटेन 
वेवरिज योजना का भार वहन कर भी सकेगा ? मेरा उत्तर है कि यह एक ऐसा 
प्रश्न है जिससे कम हो सकता है । इस श्रइन में एक ऐसी बात मान लो गई है जो 


आरत में सामाजिक सुरक्षा ड्पर्पू 


सत्य नही है, अर्थात्‌ यह मानकर प्रज्न किया गया है कवि आय का वृद्धिमत्तापूर्ण 

५ वितरस् करने में कुछ लागत आती है । परन्तु मेरे किचार ये ग्राय को व म झ्रावश्यक 

-... सीजो पर व्यप करने वो अपेक्षा अधिक ग्रावश्यक वस्तुओं पर व्यय करने से कोई 

लागत नही थ्राती । यह तो केवल बुड्धिमत्तापूर्ण व्यय करना है। जब लोग यह 

प्रइन पूछते हैं कि क्या जिठेन वेदरिज योजना के भार को वहन कर ग़कता है तो 

ज॑से वह यह पुछते है कि कया कोई गृहणी रेडियो खरीदने से पहले अपने परिवार 

के लिए रोटी खरीद सकती है ? निश्चय ही बह खरीद सकती है भी र उसे खरीदनी 

चाहिए।” सर विलियम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश जितवा अधिक 

विर्धन होता है उसके लिए सामाजिक सुरक्षा-्पयोजना की आवश्यकता भी उतनी ही 

प्रधिक होती है । 

इस प्रकार इस समय हमारे देश में सामाजिक सुरक्षान्योजना को लागू 

करने की बहुत आवश्यकता है श्रौर यह हमारे सम्मुख एक गम्भीर राष्ट्रीय समस्था 

है। जिस दु.ख गऔर निर्घतता की गहरी खाई में श्रमिक आज पढ़ा हुया है, उससे 

उप्ते उबारने के लिए यही एकमात्र साधन है । डा० ग्रम्वेदकर के शब्दों मे श्रमिकों 

* को “रोटी, मकान, पर्याप्त वस्त्र, शिक्षा, चच्छा स्वास्थ्य आर इन सबसे बशे चीज 

सस्तार में ग्रात्मसम्मान तथा गौरव के साथ चलने का अधिकार देना चाहिसे ।/ 

जबकि हारे देश मे राष्ट्रीय शरकार है और उसका उद्देश्य वाल्थाणकारी राज्य 

की स्थापना करना है तब हम यह पुरी श्राशा है कि रागाजिक-युरक्षा के अश्व को 

ग्रधिक समय तक वही दाला जायेगा और हमारी पच्ररर्पीय आवोजनाओं में इसको 

उचित पहल दिया जायेगा ) सामाजिक-सुरक्षा का प्रारम्भ अमग्रचारी राज्य बीमा 

अधिनियम और प्रॉबीडेस्ट फण्ड योजना के एप में हो चुका 7। हमे श्राशा हूं वि 

यह प्रारस्‍्स यही तक दर सीमित वही रहेगा श्रौए भविष्य मे उत सभी वो सुरक्षा 
प्रदात की दायेगी जो उत्पादक कार्यो से लग हुए है । 


१३ 
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मध्यकालीन युग मे निर्धत सहायता 
(९०० छा पर पा त0।6 582९६) 

महारादी एलिजाबेथ के समय से ही अमावग्रस्त नागरिकों की झावदयकता 
को पूर्ण करना इमलैप्ड मे राज्य का ही कर्त्तव्य रहा है | मध्याकलीन युग में 
निराधषित व्यवितयों को सहायता देने का कार्य धामिक मो द्वारा जिया जाता था, 
परव्तु मठो के उन्मूलन के पश्चात राज्य के लिए यह झावश्यक हा गया कि उनके 
स्थान पर कोई प्रव्य्‌ सहायता व्यवस्या--की-जाय । परिणामस्वरूप इगर्लाड मे 
विधेव कावूच (200 (83%) पारिल किया गया । इसके ग्रन्वपेत सहापता के लिए , 
जो धन जप किया जातो था, वह स्थानीय करो द्वारा होता था । निर्धेन बाजुन, * 
जिसका नाम बाद में सार्वजनिक सहीयता (?४७॥७ 8४४9४70४) कर दिया 
गया, प्रभी तक विद्यमान है । पुरानी सेवा्रो में से यही एवं ऐसी सेवा है जो 
अभी तब बाकी है। इसका उद्दश्य यह है कि निराखित व्यतितयों को ऐमी सहायता 
दी जाप जो उन्हे किस्ती और एउस्सी द्वारा न मिल रहो हो। प्राधुनित सपय मे 
सामाजिक सवा का जा इतिहास है, वह वास्तव में निर्धन कानून के अन्तर्गत जो 
सेवाय आती थी, उनको ही अपनाने और उनके विबास का इतिहास हूं, गच्चवि 
दानो का ग्राधार अ्रदश्य भिन्न है । वर्तमान व्यवस्था में उतनी किन झर्तें नहीं है, 
जो पहले थी । विर्धन सहायता के नाम से जो एक हीनता को भावना छिपी हुई 
थी, बह भी अव नही है । वित्त व्यवस्था भी भिन्न प्रकार से की जाती है । ऐच्छिक 
सामाजिक सेवाएँ भी जारी है परन्तु अब दे राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली 
सामाजिक सेवाप्रो की पूरक तथा सहायक है। 
इगलेण्ड में सामाजिक सेवाओ पर व्यय 

बींसवा झत्तातईी से सार्दजतिक साम्राजित सवाओ्नौँ पर व्यय इयर्लष्ड मे 
काफी बढ़ गया है। यह ब्रिटिश सामाजिक जीवन की एक मुल्य विश्वेपता है जो. _. 
कि औद्योगित सम्वन्दो पर बहुत प्रभाव डाल रही है। ग्रेट ब्रिटत में सामाजिक 
सैवाप्रो पंग १५६० में कुल व्यय लगभग २३० लाख पोंड था । इसमे प्रशापतन की 
लागय नी सप्पिलित थी । सब १६०० में यह व्यय २६० लाख पौंड तक बढ गया 
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और सब १९२० में २,०६० लाख पौड तक और १६३५ में ४,६३० लाख पौड तक 
पहुँच गया । इन आऑँकडो में ससद्‌ द्वारा दी हुई राष्षि तथा स्थानीय उपकारो ह्वारा 
मिल्ता हुप्रा धन तथा विनिस्न प्रकार की समाज सेवाप्रो के लिए सालिको और करमे- 
चारियों हद दी हुई मंशदान की राशि भी सम्मिलित थी । सन्‌ (६३४ में चंसद 
में जो सहावता स्वीकृति की, वह २,६४० लाख पौड से अधिक अथवा कुल व्यय 
का ५१% के लगभग थी । १६३८-३६ में सामाजिक सेवा योजनाओं पर कुब खर्च 
३,४२० लाख पौड था। सद्‌ १६६५-६६ में सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं एवं 
उपदानों पर किया गया झगुमभानित खर्च २४३ करोड पौड तक हो गया और 
सार्वजनिक प्राधिकारी (?०७॥० &ए४०ा7ा४८४) भी सामाजिक सेवाग्रों पर 
प्रतिवर्ष ५२३ करोड पौँड व्यय कर रहे हैं, अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष ६७ पौड 
समाज सेबाग्रो पर व्यय किया जाता है। 

बैवरिज आयोजवा (86ए८एं०४८ ?॥४7) से पूर्व इपलैण्ड मे जो सामाजिक 
ओऔयमे की व्यवस्था थी, उसका भी वर्णन करना आवश्यक है । 

बरिण आयोजना से पूर्व निर्धन सहायता 

इगलेण्ड मे निर्धत सहायता (20००7 ९थ॥र्ण) बहुत काल से चली प्रा रही 
है। सत्‌ १६०१ से पुर्व यह माना जाता था कि स्वस्थ शरीर वाले व्यक्रित, यदि 
उनकी इज्द्धा हो, तो कार्य पा सकते थे, श्रत उनकी भिर्धनता उनके आ्रालस्थ्र की 
दोतक थी । इसलिए बिना किसी कार्य पर लगे हुए स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों 
को दण्ड दिया जाता था । उदाहरणत सन्‌ १५३० में जो भी स्वस्थ शरीर वाले 
पुरुष एस स्त्रियाँ भील माँपते ग्रयवा बिता स्थायी रोजगार के पागे जाते थे, उनको 
नंगा करके एक ठेले के साथ बॉध दिया जाता था और उनको तथ तक कोड़े 
संगाये जाते थे, जब तक कि उनके शरीर से खूत न निकलन लगे । सनु १५४७ में 
एक पग्रधितियव पारित किया गया, जिसवमे इस बात की व्यवस्य/ थी कि जो भी 
स्स्व शरीर का व्यक्ति आवारा पाया जागगा, उसके शाहोर पर "५" गुदका दिया 
जायगा और वह किप्ती भी मालिक का, जिसको ग्रावश्यकता हो, दो बर्ष तक दास 
रहेगा प्रौर उसको रोटी, पानी और कच्चे माँस का भोजन मिलेगा । इन दो बर्षो मे 
भागे का प्रयत्त करते हुए पकड़े जाने पर उसके झरौर पर “8! गुदबाने और जन्म 
भर को दासता का दण्ड दिया जाता था । उसके पश्चात्‌ भी भागते पर मृत्यु-दप्ड 
नियत था । 

महाराती एलिजाबेय के समय गे सर्वप्रथा सनिधंतों को सहायता देने के 
का मे प्रगति हुई $ इसके लिए बहुत से अधिनियम पारित विथ गय श्रौर 'जस्टिसेज 
आ्राफ पीस" (३०४॥४००४ ०६ ४८४००] की श्रमिकों बा बतस निश्चित करने 
का अधिकार दिया गया । सत्‌ १६०४१ में विर्धन सहायता अधिनियम पारित हुआा, 
जिम्में पुरानी प्रत्याचारी नीति प्र्णत्प पे परिवतित कर दी गई । इसके पअन्तर्गत 
मिर्षनों की सरहायतारे एक झनिवाय नीति को क्रपनाया गया। धत्येक नगर से 
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निर्धंतों के ओवरमियर तियुक्त्र किये गये, जिनका कार्य बृद्ध, पीडित प्रयवा 
रोजगार न होने के कारण एप निर्वनों की सहायता हेनु बार उगाहना [रिक5& 
(5800॥) या, जो वृद्धावस्या झौर निवलता के कारण कार्य नही कर सकते थे 
या बेरोजगार थे। काय ररन कु याख्र व्यक्तियों को कार्य करने से सना करने 
पर दण्टित क्या जाता था। सब १६०३ का यह अधितियम दुछ सश्ोधनों 
के पश्चात्‌ सन्‌ १८३४ तक सार्व जनिय सहायता कार्यों का आधार रहा, यंथपि इस 
कार्य के लिए और भी भ्रधिनियम पारित किय गये थे । 

एक महत्वपूर्ण अधिनियम १०३४ में पारित किया गया, जिसके अनुसार 
निर्घन बाजुत प्रशासत को तिर्धत काबून कमिश्नरों के ब्रेन्द्रीय बोर्ड ((एथपात 
ऊ0भ0 ण॑ 70० [.4४ (०्रया7ा5४०॥८:५) के अन्तर्गत लाया गया। स्वस्थ 
शरीर वाले व्यक्तियों के लिए कार्य गृह परीक्षा' (१४७४ #05६ 7०89) की 
व्यवस्था की गई ! 'पेरिझयो' (९४576) (कस्वा) को सधों मे सगठित क्या गया 
था । अत्येक्त सघ में उपकर दन बाज व्यक्ति एक सरक्षक बोर्ड (89909 ण॑ (0एड- 
08॥9) का चुनाव करत थ | काय गह में सब स्वस्थ शरीर वाल निर्धतो को 
भरती करके सहायता दी जावी थी और ६० वप से अधिक आयु वाल एवं अ्रस्तस्थ 
व्यक्तियों को कार्य छह के बाहर महायता दी जाती थी। सब १८८७ मे निधन 
कानून बोर्ड (2०० [.4७ 80272) रथापित हुआ झौर उसय सम्‌ (५७१ तक 
सार्वजनिक सहायता क प्रज्ञामन का निरीक्षण क्या और तव उसकी जगह 
स्थानीय सरक्तारी वाइ ([.0९७| 60ए0एरण्थया 80॥0) बनाया गया, जो सव्‌ 
१६१६ तक रहा | इसक उपरान्त स्वास्थ्य मस्तालय का निर्माण हुआ. जिसने 
सावंजविक सहायता के प्रशासन काय का सम्भाला। सत १८३४ के अधिनियम 
ने यह सिद्धान्त वना कर कि प्रत्येक व्यक्ति कय श्रपनी जीविक्य स्त्रय अपने परिश्रम 
से कार्य करके अजित करती चाहिए ईमानदारी स कार्य करन वालो को प्रोत्साहन 
दिया, परन्तु इस श्रपिनियम म॑ बराजगारी क लिय कोई व्यवस्था नहीं थी। 
सन्‌ १८६४ मे वैरोजग़ारों को बुछ सहायता "फ्रेंडली सोसाइटीज' [खिल्या09 
8026॥65) द्वारा भी दी गई |सव्‌ १६०४ में निधन कानून के लिए टायल 
कप्रीशन नियुक्त क्या गया, जिसने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १६०६ मं दी। कमीशन 
ने कह कि देय में भिक्षा वृत्ति व्याप्त थी और उसने कार्यंग्टो मे बच्चो को रखते 
की प्रथा की निन्‍्दा वी, और इस आर भी सकते किया कि गृह से बाहर दी जाने 
घाली सहायता का प्रशासन उचित प्रकार स॒ नही हो रहा या । 

सन्‌ १६२६ में एक स्थानीय सरकारी अधिनियम [7.009 (0एछाफ्यलां 
०) पारित हुआ जिसके अनुसार विर्घन कातूत की एक पृरछातथा नवीन प्रशाली 
क्या आरम्भ हुआ | निश्चंग कापून के प्रशासन का काय वाउष्टी कौसिलो और 
काउण्डी बोरो कोंसितो. (ए०ण्माए फरेजणाईए ए०णघ८ा$) का स्थानान्तरित 
क्र दिया गया जिनको कि सार्वजनिक सहायता समितियों के द्वारा कार्य करता 
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ग़ेता था। यह झा ब्यक्त की मई थी कि इस कादून के बगरण कुछ बचत होगी 
व कार्यक्षमसा बढ़ेगी झौर अस्त में निर्वत कानूद के प्रभासन की जिम्मेदारी समस्त 
मगाज की ने होकर स्थानीय जिलों की हो जायेगी । 
बेरोजगारी बीमा 
[07०णएा०फ्राथा। ॥5077008) 

इंगलंड में 'वेरोजगारी दीमा' ने भी दनता का ध्यान प्रपती ओर आकपित 
किया है। जैसा कि ऊपर 'निर्धंव कानून! के ग्रन्त्गंव बताया गया है, भूतकाल में 
बेरोजगारी को माना ही नहीं जाता या ओर स्वस्थ झरीर वाले बेरोजगार ध्यक्तियो 
को आलसी मान कर दण्ड दिया जाता था । परन्तु दीघ्र ही इस दात्ध का भ्रवुभव 
कर लिया गया #ि प्रश्मेक ब्यकिति को कार्य देते की जिम्मेदारी राज्य की है और 
यदि यह सम्भव न हो सके तो बेरोजगारों को सहायता दी जानी चाहिये । 
सर्‌ १६०६-स-कुछ-उद्योगों के लिये अविवाये वेरोजगारी राज्य बोमा योजना लागू 
की गई । यह योजना अ्रगदान सिद्धान्त पर ग्राक्नास्ल या । समय-समय वरे इस सिद्धान्त पर प्राघा रेस था । संमयम्ममंय 
अधिनियम में परिवर्तन होते रहे । मन्‌ १६१६ में यह योजना अन्य रोडगारों तक 
बढ़ा दी गई । महा।युद्ध के तुरूत बाद ही “काम रहित व्यक्तियों के लिये एक दान 
(09 2६ १४०४६ 0002(००9) योडना' भूतपूर्व बैंठिको, जिनको कार्य नहीं मित्र 
सका भा, और भ्रन्य तप्राम श्रमिकों के लिये चालू की गई। 

सन्‌ १६२० से ग्रनिवार्य राजकीय डीबा योजना को घारीरिक कार्य करने 
वाले श्वम्रिकों झौर उन मानमिक कार्य करने वाले श्रमिकों के तिये भी शो २५० 
पौंड प्रति वर्ष से अधिक नहीं कमाते थे लागू कर दिया गया। कृषि से सम्बन्धित 
श्वम्िक एवं घेलू कार्ये के थभिक इस योजना के अन्तमंत्त नही ग्राते ये । बेरोजयारों 
को मुठिक, श्रेमिक्र एंद सरकार के अ्र्मदात यामी मे निभित निधि 
मैं से सहायता दी जाती थी। समय-समय पर प्रनदान की दरों और साम देये को 
बढाया मी गया । सन्‌ १६३१ में सरकार ने राष्ट्रीय वचत भ्धिनियम (पता 
६०५४००३ 6!) पारित क्या, जिसके ग्रल्वगंत बेरोजगारों वीमे का ग्रशदान तो 
बच दिया परन्तु लाभों में कमी कर दी ग्रई । सनू १६३४ में यह तरीका भी समाप्त 
कर दिया गया । वेरीजगारो और 'निर्धन सहायता बाहने दालों का अन्तर स्पष्ड 
कर दिया गया झौर दसको दो वर्गों में थाँटा गया--प्रथम, बीसे के भ्रन्तर्गत आने 
वाक्े और द्वितीय, सहायत्ता पाने बाल ) सहायता चाटने बालो झा जोक समन 
जाँच' वी जाती थी। गन्‌ १६३६ में कृषि-यमिको के लिये द्वेरोजग्रारी दोझा को 
एक झलग मोजना बनाई गयी। पते लोन बज 

उयजशए उप्य योजना को दस बात प्र आलोचना थी गई कि इसको 


लागत अधिक थी तया अनदान व चाप की दरे बहु ऋय थी। आगामो पृष्ठो मे 
जैसा कि उल्तेर्न किया गया है, महायुद् हायुद्ध के पश्चात्‌ इस योजना के स्थान पर एक 
साहाविक सुरक्षा योजना! छायू कर दी गई। 

ही पान ४ 
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स्वास्थ्य बीमा (म्व्शत ॥धक्षाए्ल] 

ग्रेंट ब्रिटेन में अनिवार्य स्वास्थ्य वीमा योजना भी चादू रही है। इसको 
सु १६११-स प्रारम्भ किया गयो थो ओर बराजिशेरी बीमे की तरह यह भी * 
ग्रशदान सिद्धान्त पर झाखारित थी । यह योजना उस मजदूर वर्य के समस्त 
व्यक्षियों पर लायू थी जिनकी ग्रायु १६ व से ग्रधिक एवं ६ ५_ व से कम थी 
झौर जिनको वाधिक आय २५० पौड से अधिक नहीं थी। उपलब्ध लाभी में 
नकदी ग्लौर चिकित्सा सहायता भो सम्मिलित थी। बीमारी लाभ, अप्तमर्ता लाभ 
तथा मानृत्वकालीन लाभ भिन्‍न-भिन्‍त दरो पर प्रदान किये दाते थे । 
बृद्भावस्था पशन (006 8988 ?श58005) 

बुद्धावस्था पत्शनों की योजना ब्रिठन से १६०८ के झ्धितियम के अन्तर्गत 
आरम्भ की गई और स॒प्माल्य करो द्वार सचित निधि म से लाभ उपलब्ध किये 
जाते थ। मात्रिकों एव श्रमिका को अथद्यन नही देता पदता_था। सब १६१४ 
में प्रत्यक वह व्यक्त, जिसकी आयु ७० वर्ष से अधिक हो और जो ब्रिटेन मे कम 
'से कम ०० वृष तक अधिवासी रहा हो या जा कम सवम १२ वर्ष स इजुलेड 
"सम तिवास कर रहा है, पृद्धावस्था पन्शत लते का अ्धिवारी है! जाता था । 
परन्तु यह शत भी थी कि उसकी बाधिक झाय इ१/पों५ १० द्रि० से अ्रषिक्त न हो 
और उस लिर्व॑न अद्ायवा भी न मिलती हो । अधिकतम साप्ताहिक लाभ ५ शि० 
और न्यूनतम साप्ताहिक लश्स १ शि० था। बाद में झधितियम का सशाधित है 
किया गया भौर उमम अध्दाव सिद्धान्त को लागू कर दिया गया। सब १६५५ एव 
सब १६२६ मे पारित किए गए अधिनिमय के अन्तयत स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में 
आन वाल सब व्यक्तितयों को वृद्धावस्था अशदान पन्‍्णन यांजना के अन्तर्गत 
सम्मिलित कर लिया गया । मालिकों तथा धमिको के बुल अश्ददानों की दरों में 
बाद ने वर्षों भ त्म्श यूद्धि वी गई। राज्य इस काये के लिये वापिक अनुदान 
देती थी । 


आश्रित पशन [7067श॥0थशा9 एशा॥रणा5) 

विधवा माताग्रा और अनाथ बच्चों को पेन्शन दन की योजना को भी 
सन्‌ १६२५ के अश्ददान के आधार पर लागू किया गया। विधवादो को १० मि० 
प्रति सप्ताड्र ++२7577- 2 अधजी दर से पन्शन दी गयी | इसके अतिरिक्त उनको १४ वर्ष को आयु 
तक के बच्चों वे लिये अलग से भेत्तो दिया गया जिसकी दर सबसे बड़े बच्चे के 
लिपें 4 जि० और अन्य बच्चो के लिए रे शि० प्रति बजाह थी। इस योजना 
के ग्रन्तगत विधवा को ७० वर्ष की आयु दक अथवा उसदे दुवारा विवाह चरने » 
तक यह परस्शन उपलब्ध थ्री। परन्तु पुनर्त्राह का वादों के भत्तों पर कोई 


प्रमाव नहा पडता था। उस योजता के अन्‍्तगत वीमाकृत म्रतकों के अनाथ बच्चों 
के लिये पेन्शन देने की व्यवस्था थी ६ 
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श्रमिक क्षत्तिपूति (१/०ॉ.ाादया'$ (0गएथाइबपणा) 
इज्जलेड मे अ्रथम श्रमिक क्षतिपुति अधिनियम सतु १६०६ में पारित हुआ। 
० नेक अन्तर्गत मालिकों को, आयु एवं स्त्री पुरुष का भेद किये बिना, अपने श्रमिकों 
उस समय क्षत्तिपूरत्ति देनी पडती थी, जब कोई श्रिक किसी दुर्घटना या विशेष 
उद्योग-जनित बीमारी के कारण, जो उसको रोजगार काल में लगी हो, झपनी 
जीविका कमाने से विवश हो जाता था। स्थायी एवं अस्थायी ग्रप्ममर्थता में 
साप्ताहिक भुगतान किया जाता था और मृत्यु पर आश्ितों को दकमृश्त राशि दी 
जाती भी। सन्‌ १६२३ मे दस श्िनिष्रप को गंगोधित किया गया जिसके प्न्तंतशा 
क्षतिपूर्ति की राशि मौर उसके क्षेत्र मे बूद्धि की गई झौर इकमुश्द राशि देकर 
निबदारे को अनुमति भी मिल गई! परन्तु क्षत्िपृ्ति के लिये भविवार्य ध्रीमे की 
कोई व्यवस्था गही थी, यद्यपि बहुत से मालिक विभिन्‍न कम्पतियों में श्रपणा बीमा 
करा कर अपने दायित्व से मुक्त हो गए थे। 
मालिकों की लाभ योजनाये 
साप्ताजिक बीमे बी राज्य प्रणाली के अ्रतिरिक्द मालिको द्वारा भी पेन्शन 
योजनाये, बचत योजनागरें और बेटोजगा री लाम बोजनाये ऐक्दिक सिद्धान्त पर 
चालू की गई है | १२चल्‍तु भुगतान राशि प्रत्येक फर्म मे शिन्‍्न-भिन्‍ने है। इनमे मे 
भरधिकतर व्यवस्थाये थ्रौद्योगिक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत आती ह जो कि 
संस के अधिनियमों द्वारा निर्धारित की गई है, जैप्ते--. जनता स्वास्थ्य घ्धिनियम/_ 
५7शएणी प्रथ्थाक ॥0), दुकात अधिविषम (88005 49/), फैक्ट्री ग्रधिनियम, 
आदि । स्वास्थ्य कल्याण और कार्यों के घम्टों के सम्बन्ध मे मालिकों और श्रमिक 
सो के मध्य हुए समभौते द्वारा भी ऐसी व्यवस्थाये की गई हे, और कुछ व्यवस्थागे 
मालिकौ ने ऐच्छिक रूप से एक विशेष स्तर वन्ताए रखने के हेठु भी की हैं । 
बैवरिज आयोजना से पूर्व योजनाओं के दोष 
गहायुद्ध से पूर्व ब्रिटेन में साप्राजिक वीमे की उपरोक्त प्रणाली ही प्रचलित 
थी, परन्तु इसमे कुछ दोष भी थे। योजनाग्रों के अन्तर्गत बहुत से अभीष्ठ 
(7३४९०) ) भमिक वहीं आये थे। लाभ देने के हेठु जो जीविका साधन जाँच' की 
जाती थी, उसमें कोई समादता नहीं थी । फिर लाभ दरे बिना किसी उचित 
कारण के घदतवीयद्रती रदवी थी 2.. बंवरिज आयोजन मं इने सके दोपो की हर 
करने का प्रमास्त किया गया । 
बैवरिज श्रायोजना ([॥6 8०५९०02९ एांधा) 
जुन, सव्‌ १६४१ में सर विलियंग वैवरिज को सागाजिक बीगे की वर्तमान 
हष्ट्रीय योजनाओं गौर सम्बन्धित सेवान्नो का सर्वक्षण करने और सुभाव देने के 
हेतु नियुक्त किया गधा | उनकी रिपोर्ट दिसम्वर सब १६४२ में राख के में रास॒ई के सम्मुख 
रखी गई। उसके पश्चात्‌ ससदीय अधिनियमो के द्वारा इड्लेंड गे इन रिपोर्ट करे 
कार्यास्वित वर दिया गया है. “"प््ू्  |_ 
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आयोजना की झ्राधारभूत विश्येषताये 

बवरिज ग्रायोजता का सर्वश्रेष्ठ घ्येय यह है' कि जहां तक हो सके, विभिन्न 
कारणों ते उत्तत्त हुई झ्रावश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये एक रागठित सिर्वाहि 
प्रणाली की व्यवस्था की जाय | सर विलियम वैवरिज ते अपती योजना को एक 
ऐसी समान दर _एए्रशिक 8६) ॥२०/६) पर आधारित क्या, जिससे विभिन्‍न 
स्थितियों का सामना करने के लिये क्‍्न्य विपय भी पूरव के रूप में जोड़े जा सकते 
थे, और जिसमे प्रिदर्तन किया जा सकता था। उन्होने वच्चो एवं वयस्क ग्राध्रितों 
के प्रश्न पर पृथक रूप से विचार करने का निश्चय विय्ा परन्तु पत्ति एवं पली 
को एवं साथ ही लिया और तलाक ग्रथवा विच्छेद और वंधव्य के लिये विद्षेष 
व्यवस्था की । उन्होंने बहुत-सी विदेशी सार्मोजिक योजनाझों बी इस नीति को, 
विया और एक राष्ट्रीय न्यूनतम (098007४॥ )धाश॥90) धागा) सिद्धान्त उन्हाने 
बतायों। जिससे राष्ट्रीय न्यूनतम सुविधा को, जहां तक हो सके, समस्त सकटों म 
राज्य द्वारा ही लागू करने वी व्यवस्था थी । 
बेवरण्ज़ि आयोजना की पूर्व-घारणाय 

बेवरिज आयोजना निम्नलिखित तीन पूर्व धारणाग्रो (65$0700075) पर 
आधारित थी, जिनका उसकी सफ़लता के लिये प्रावश्यक माना गया है-- 

(१) बच्चो के लिग्रे भत्ते (0॥:0764'5 6!09७7०65)-वतं मान ग्रौदोगिव 
प्रणाली के अन्तगंत श्रमिक के परिवार वे प्राकार और उसके वेतन में कोई सम्बन्ध हँ 
नही है। यह दोष इस प्रकार दूर किया जा सकता है कि बच्चों के पालन-पोपण 
का श्रमिकों के वेतन से वोई सम्बन्ध न रखा जाय! सर विलियम बैवरिज के 
प्रनुत्तार वच्चो को भत्त ग्रायु के झनसार दिये जाने चाहिये । यह भत्ते वच्चों को 
इस अधिवार से मिलन चाहिय कि वे बच्चे है। इन भत्तो के लिए ऐसी कोई शर्ते 
तही होनी चाहिए कि उनको माता-पिता किस कार्य मे लघाये और न ही उनके 
लिये कोई जीवका साधन जाँच” होनो चाहिये । इसकी लागत को भी राज्य द्वारा 
अपनी कर ग्राय में से वहद करना चाहिये । इसलिए यह योजना ग्रशदान रहित है। 

(२) व्यापक स्वास्थ्य सेवा (ए०एएथी/ञ्ए० प्रध्थात $भ्षथ्००)--पह 
सेवा सरकार, चिकित्सकों एवं निजी सस्थाओ्रो द्वारा प्रदान की जाती थी। 
सं! वि :72 ४7 24000 ९087० १६४३ में इसे 
अन्तर्गत लगभग २ वरोड ३० लाए-ज्त दी ब्रिटेन वी आधी वनसस्या) 
आते थे | भातृत्व-कालीत एव बच्चा वे कल्याण के लिए भी योजतायें थी, जिवका 
प्रशासव विभिन्‍न प्राधिकारियों के हाथो में था । इसके अदिरिक्त निर्धन कानुत, 
स्कूल, चिकित्सा सेवा आदि भी थ। फिर भी इन योजनाओं म सामज्जस्य नहीं 
था। बैवरित योजना प्त्येक्ष नागरिक की दीमारदी व ग्रसमर्यता के लिए एक व्यापक 
विकित्सा सेवा दी विद्यमानदा (£४5/००८०) को लेकर आये चलती है, चाहे 
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सागरिक की ग्याय कुछ भी हो! रिपौर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 
बीमारी ग्रौर असमर्थता की स्थिति में राज्य द्वारा अधिक लाभ दिए जाने चाहियें 
और बीमारी व ब्रसमर्थंता के कारणों को दुर करने का प्यत्त करना चाहिए। 
चिकित्सा व्यवस्था इस बात पर निर्धारित नही होनों घाहिये कि किसी ब्यतित की 
अदायगी क्षमता कितनी है । यह लागत तो सारे समाज द्वारा बहन की जानी 
चाहिए, क्योकि इस सुविधा के प्रभाव मे उत्पादन शक्ति कम हो जाती है भौर 
प्रौलस्य बढ़ जाता है। इसलिये वैवरिज योजना में यह सुझाव है कि सामाजिक 
पुरक्षा योजना मे जो ग्रद्यदान लिये जाये उन्हों मे चिकित्मा सुविधाग्रों के लिये 
एक अतिवार्य झ्रदायमी सम्मिलित कर लेनी चाहिये जिससे प्रत्येक नागरिक को 
मरे सेवायें बिना किसी भ्रतिरिक्त सभार फे प्राप्त हो सके । यह बात गरकार द्वारा 
मान ली गई है। परस्तु चिकित्सा और हस्पताजों की निजी रूप से व्यवस्था करने 
की भी श्रजुभति है) 

(३) पूर्ण रोजगार (8४) छंगराए॥०७ए०॥)--वैवरिज झ्ायोजना यह 
भी मानकर चलती हैँ वि यदि इसको सफलतापुरवंक चलाया है तो विस्तृत बेरोज- 
भारी बी रोक-धाम करनी चाहिये। फिर भी यह मान लिया गया है कि ब्रिटेन 
की जतसख्या का ८-५ प्रतिशत माग श्रधवा, १५ लाख व्यक्ति साधारणत वेरोज- 
गार रहेगे | बिता किमी शर्ते के बेरोजधारी लाभ केवल थोड़े से समय के लिये ही 
दिया जा सकता है, क्योंकि यदि बेरोजगारी अधिक समय तक रहती है तो 
सामाजिक सुरक्षा की योजना प्रवरद्ध (87८४/००५७४) हो जाग्रेगी । 
बैवरिज ग्रायोजना का क्षेत्र 

इस प्रायोजना के विषय मे एक महत्वपूर्णा बात यह है कि यह प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये है और आवध्यकता के मूल कारण्शो को ध्याव मे रखती है। किसी 
भी सम्भव सकट को छोडा तही गया है। इस उद्देश्य से जनप्रस्या को जीवन- 
मिर्वाह के साधतो के आधार पर छः वर्गों मे बाँदा गया है-- (१) कर्मचारी चाहे 
उनकी झाय कुंछ भी हो। (२) लाभ हेतु कार्य करने वाले मालिक एवं प्न्‍्य 
व्यक्षित । (३) कार्य करने योग्य आयु की शृहणियाँ जो किसी कमाने वाले रोजगार 
पर न सगी हो तथा पेछान योभ्य आयु से कग ग्रायु की हों । (४) कार्य करने योग्य 
प्रायु बाले श्रस्य व्यक्ति जो रोजगार पर न लगे हों । (५) कार्य योग्य आयु से कम 
झआायु के ब्यक्ित अर्थात्‌ १६ वर्ष रो कम झायु के बालक, और (६) कार्य योग्य आयु 
से अधिक आयु वाले अवकाश प्राप्त ब्यक्ति 

इन ६ वर्गों में सम्पूर्णा जनसख्या झा जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक 

गे के अन्तर्गत भ्राठा है और किसी तल किसी लाभ का अधिकारी है । मालिक एव 
धनी व्यक्ति चाहे लाभ न लें, परन्तु उन्हे अद्दान देना पडता है । बच्चों, प्रवकाश 
प्राप्त व्यक्तियों और गृहशियों को अशदान नही देना पड़ता । 


डइ४ श्रम दमस्पाये एवं समाज कल्यारा 


ग्द्दान की दरे (३8९5 ए एणाधगाणांणार) 

सब बीमा युक्त व्यक्तियों को, चाहे उनके साधन बुछ भी हो, अशदान की 
राशि एक नियत दर से दनी पडती है ! इस योजना में सुाई गई सामान्‍य दर 
पुरुष एवं स्त्री के लिये उ्मझ ४5 शि० और ३६ झि० है। मालिक का प्रश्नदात 
प्रत्येक पुरष एवं स्‍त्री वे! लिये उमझ हेई शि० श्ौर २३६ झिल है। प्रशददान भ्राबु- 
बगं के श्रनुसतार घटते बटते हैं। 
आयोजना के अन्तर्गत लाभ 

आयोजना के अन्तगंत निम्नलिखित खाभो की व्यवस्था है-- 
«-.. गृहणशियों के लिये लाभ--किती गृहणी ([7075०-%४०) को बोई अश्यथन 
तही देना होगा, परस्तु वह ६ लाभो की अधिकारिणी होगी (व) १० पौष्ड तक 
का विवाह हतु भ्रनुदात । (ख) प्रसव के समय पर ४ पौण्ड का सातृत्व-कालीन 
प्रनुदान | यदि वह कमान वाला रोजगार करती हो तो उसे १३ सप्ताह तक बिना 
अद्दात दिये ३६ भि० प्रति सप्ताह का अतिरिव7 सातृत्व-कालीन लाभ मिलेगा। 
(ग) १३ सप्ताह तक वधव्य लाभ रे६ शि० प्रति सप्ताह की दर से मिलेगा। 
(ध) १३ सप्ताह क पश्चात्‌ जब तक बालक गआराश्वित रहेगे उसे २४ शि० श्रति सप्ताह 
अभिरक्षक (50श0।0॥) लाभ मिलगा गौर उसके भ्तिरिवत वालको का भत्ता भी 
मिल्लेय। । यदि उसका कोई आ्राक्षित बालक नही है, तब उसको प्रशिक्षण योजना 
बे प्रस्तर्गेत काय के लिय परीक्षा पास करनी होगी और इस वीच में उस प्रशिक्षण 
लाभ मिलगा । (च) यदि उस विना अपनी गलती के तलाक मिला हो तो उत्तकों * 
बैंसा ही लाभ मिलेगा जैसा विधवा की मिलता है। (छ) बीमार पडन पर उसको 
बीमारी लाभ वे रूप म सहायता उपलब्ध होगी। 

बच्चो के लिये भत्ते -अ्रयोजना के अन्तगंत इस वात वी भी व्यवस्था है 
कि हुर परिवार म प्रथम ग्राश्चित वालक के झतिरिक्त हर बालक को 5 शि० परत 
सप्ताह भत्ता दिया जायेगा, चाह उसके माता पिता की आय व सामाजिक स्थिति 
कैसी भी हो। यदि माता पिता बतोपाजंन करते में असमर्थ हो तो प्रथम बालक 
के दिये भी भत्ते की व्यवस्था है । 

ब्वेरोसगारी झ्रौर बीमारी लाभ--इसके अन्तर्गत अ्रविवाहित व्यक्ति को 
_२४ थ्रि०-पति सप्ताह और विवाहित दम्पत्ति को ४० थ्वि० प्रति सप्ताह दिया जाता 
है। ऐसे वेरोजगार पुरुष को, जिसके पत्नी व दो बच्चे हो, ५८ थि०-य्रति सलाह 
मिलेगा । इस लाभ के लिये वेवत यही झर्त है कि जो छ महीने से अधिक वैरोज- 
गार रहेगे, उनको एवं प्रशिक्षण कैन्द्र मे भर्ती होना पड़ता हैं जहाँ कि उनके एव 
निर्धारित सम: लय्ये कार्य छिखाया जाता है और इस सम्रय उतको एक प्रशिक्षण 
धुत है जोकि वेरोजगारी लाम की तरह होता है । रे 

श्रमिक क्षतिपूर्ति--वैदरिज झ्रायोजना के अस्तर्यत १३ सप्ताह तक वी 
अस्तमर्थठा के लिय श्रमिक को दीमार मानकर बीमारी लाभ दिया जायेगा । इसके 







ग्रेंट ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा डर 


पश्चात्‌ साप्ताहिक अवायगी वढाकर उसकी पहली श्राय के २/३ भाग तक कर दी 
जाएगी, परन्तु यह्‌ निश्चित सामान्य दर से कम्र नहीं हो सकती। प्रायोजता में 
'असिपूि के मामलों १र विचार करने के लिए साधारण न्ययालयों के स्थान पर 
एक विश्येप व्यवस्था का युझाव है। यदि दुर्घटका घातक है तो झ्राश्नितों को कुल 
मिलाबार ३३० पौण्ड का इकमृहत ग्रनुदान दिया जायेगा । 
आयोजन में किसी धयस्क व्यक्ित की मृत्यु पर २० पौण्ड, १० और २१ 
बर्ष के बीच के व्यवित की मृत्यु पर १५ परौष्ड, रे और १० ब्ष के बच्चे को मृत्यु 
'पर १० पौण्ड और ३ वर्ष से वीचे के बच्चों के मरने पर ६ पौण्ड का अ्न्तिम- 
संस्कार-अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था है । 
दृद्धाथस्थ[ पेल्शल - पुरुषो को बुद्धावस्था पेन्शन ६५ वर्ष और स्त्रियों को 
६७ वर्ष की झायु में दी जायेगी । इसकी दर अविवाहित व्येक्ति के लिये २४ शि०_ 
प्रौर दम्पत्ति-के णियें ४ह शि० है, चाहे दूसरे साथी की भायु कुछ भी हो । 
आयोजना का प्रशासन और उसकी लागत 
जहाँ तक प्रशासन का प्रश्न है, स्तर विलिप्रम बेवरिज का सुझाव यह था 
कि प्रशासत के दायित्व को एक संगठित रूप देता चाहिए और एक सामाजिक 
बीमा निधि के साथ एक सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय [)थीफ॑का) णी 50एंथे 
88007) बनवा चाहिए । आरम्भ में तो सरकार मे इस छुकाव को ल्वीकार 
जूही किया, परन्तु ग्रव पृथक्‌ रूप से एक सप्कीय वीया मशानय बीमा मत्कालय (अधाण॑डएए गे 
]एथांग्वडी गाचा्प्र०८) बना दिया गया हैं। 
सब्‌ १६४५ में पोजना की लागत ६,९७० लाख पौण्ड लगाई गईं थी और 
१६४५ में ८,५८० लाख पौण्ड (१,१०० करोड़ रुपये) का अनुमान है। यह सब 
अनुमान सम १६३८ के यृल्य सदर से २६ प्रतिशत ऊेचे भूल्य पर आधारित हैं। 
शूल्यों के धटने-बढने से लाभ और अशदानों की राशि भी कम या अधिक करनी 
पढ़ेगी । 
बैबरिज आयोजना का आलोचनात्मक मूल्याँकन 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि बेवरिज आयोजना एक ऐसी व्यापक योजना है 
जो कसी व्यक्ति को जीवन की समस्त विषत्तियो से छुटकारा दिलाने में सहायक 
हो सकती है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के रामय दक (४४७ 0 धा० 
७790०) रक्षा होती है और उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसके ब्राश्रितों की भी रक्षा 
होती है। यदि आयोजना के समस्त सिद्धान्तों को कार्य-हप दिया जाप तो 
सामाजिक सहायता की दृष्टि से यह लगभग एक ः_साम्यवादी समाज को जन्म. 
+जैगी। फिर भी इसमें सन्देह है कि कोई देश इतने उच्न-स्तर की सुरक्षा की 
व्यवस्था कर सकता है, जब तक कि उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय को बढाने के 
साधन ते अपनाये जाये। यह देखा गया है कि आयोजना को जब तक पूरी तरह 
सै काटा-छाँटा न जाये तब तक प्रत्येक वषे यह आयोजना ब्िट्ेन के करदाताओं के 


घ६६ू अमर उम्स्‍्यायें एवं समाज दह्याण 


/ 

बौम की, जो पहिले ते ही प्रधिक है, बढ़ाती रहेगी । एवं मुस्य भय यह भी है हि 
कही एसी योजना कार्य करने की प्रेरणा को कम न कर दे! साथ ही जब तक,/ 
शागरिक पुणंतया शिक्षित तहों होगे पीर उसमे प्रत्मतेमाव दवा रादूली 
तस्माव वी भावगा नही होगी, ऐही योजना सफ्व नहीं हो सकती । पं रोजगार 
के झरादक्ष वो पाता भी अत्यन्त कठिन है। आ्ायोजना इस पूर्व धारणा पर मी 
ब्राधादित है कि वेरोजगारी दर बुल व्यक्तियों की केवश «९ प्रति होगी । बह 
दर बम है श्योकि १६३६ में बेरोगगाएी इर ११ अतिय्त शी। परलु इसमे भी 
पोई सल्देह नही कि ऐसी मौजता में कार्मकुशलता ढढ़ेगौ और यह जनसक््या को 
कम करते की विचारधारा को रोकेगी और वयरोक़ि पह पूर्ण रोजगार मातकर 
समती है। इससे उत्पादन भी भषित होगा । 
बैवरिन गायोजना का कार्यान्वित होना वर्तमाव स्थिति 

बैवरिज रिप्रोर्ट में होगो मे वहुत दि दिखाई भौर तरकार द्वारा भो पह 
्राम्रानित युरक्षा के भविष्य के ठांवे का आधार मात को गई । गहायुद्ध वे पश्लातू 
झृद् ही हों में बहन के अधिर्वियय द्वरीय/डिलबो कि २ जताई सूद (४६ मे 
आारयहप दिया दया. सामाजिर सुरक्षा वी एक तेबीन ध्यापर पाती वा उदय 
हुआ। वाद है ग्धितिमों द्वारा इसमे दहुत से समजत किये गये है। वर्तेमातकाप्त 
मे पारिषारिफ पत्ते राष्ट्रीय बीमा, ६४ ४५0० बीमा, राष्ट्रीय सहायता एवं « 
राष्ट्रीय स्वास्थ स्रेवा तथा युद्ध पेान फिलकर इग्लेण्ड में एक देसी 
सामाजिक सुरक्षा पाली का विर्भाण करते हैं, जिसमे कि किमी व्यक्ति का जीदन 
खर एप सखूतद्रम रतर पै नीचे किठ्ती भी दर मे हों गिर एकता । 

पारिदरिक भत्ते (87 भत्ते (एक0ाए ॥॥0४३8९७] --प्रधम वालक को द्ोड़कर 
निर्धारित सीमा से रम आयु वाबे प्रत्येक बार को बह भत्ता बरकार झाय दिया 
बात! है । यह मीमा सूख बने ती झायु तक होती है, जो ब्राधारणत १३ वर्ष 
होती है भौर यदि वच्चा खूत में हो प्रमवा भिक्षार्थी हो तो यह सीमा १६ पर्ष 
तक की भी हा सबती है। भ्रदर दब्ना ग्रपं हो थो यह सीमा १६ वर्ष है! 
वारिदारिक भत्ता योगता प्रथम बार ६ पा कर (६४६ में यू में बह १६४४ के 
हरित वि शत्ता अधिनियम के पतगुंद लागू हो गई। मते की देर ६ श्लि प्रति 
सत्ताई थी परततु उ् १६४२ के शारिकारिक भत्ता एवं राष्ट्रीय वीमा अधिनियम 
[ग्िफत) #9ए४०७ गा )०0०73/ 4॥500॥76 84] के ऋतगत बडाकर 
द भ्लिं० प्रति सप्ताह वर दिया यया | फिट सबु १६५६ दे एक ऐसे ही ग्रधिनियम 
द्वारा इस सते वी दर तीसरे तवा उसके दाद के दच्चोंते तिय ह० दि प्रति 
रुणाह कर दी गई है जो शव भी लागू है। 

राष्ट्रीय बीमा (४80०0 70508700|--सब्‌ (६४६ के राष्ट्रीय द्रीमा 
अधिनियम की २ जुलाई सब १६४८ को पर्श्य ते कार्योन्ित किया बया। दब को ६ बुलाई सब ६६४८ तो पूर्णेस्य है कार्योल्दित किया गया | तब 

व. काहया 496--# एजटवी एथ्रातएणफे पक 
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से भब तक कलर पक राजा शान न अधितियमों द्वारा और 
, १६४२ व्‌ १६५६ के परिवार भत्ता या राष्ट्रीय बीमा अधिविशमों-ठारा-संगोधन 
“किये जा चुके हैं। अधिनियम काम पर लगे हुए ऐसे सभी वयस्क व्यक्तितयों पर 
लागू होता है. जो ६ पोण्ड प्रति सप्ताह पाते है बशर्ते कि वे संविदा पर कार्य न 
करते हो। वृद्ध व्यक्तियों, बच्चों, विवाहित स्त्रियों एवं अल्प भ्राय बाते व्यक्तियों 
के अतिरिक्त सबको साप्ताहिक निर्धारित अंशदान देता पडता है। अंशदातों को 
तीन वर्गों में दाँदा गया है---(१) दोजगार पर लगे व्यक्ति, (२) स्वर्य टोजयार करने 
वाले व्यक्ति, (३) ऐसे व्यवित जो रोजगार पर न लगे हो। अप्रैल १६६६ में 
अंशदान की मुख्य साप्ताहिक दरे ग्रग्मलिसित तालिका में दी गईं है। 
जहाँ तक लाभों का प्रश्त है, इस योजना मे मे बीमारी, बेरोजगारी, मातृत्व- बेरोजगारी, मातृतव- 
कालीत ग्रौर-बैखव्य-लाम, श्रभिरक्षण भत्ता, ग्रवकाश प्राप्ति की पंशन और 
मृष्यु अनुदान की व्यवस्था है। प्रथम वर्ग के व्यक्तियों को सब लाभ मिलते है, 
ट्वितीम वर्ग के व्यक्तियों को बेरोजगारी लाभ एवं औद्योगिक क्षति लाभ के अतिरिक्त 
सम लाभ उपलब्ध हैं और तृतीय वर्ग के व्यक्तियों के लिए बीमारी, बेरोजगारी, 
औद्योगिक क्षति और गातृत्व-कालीन लाग के अतिरिक्त समस्त लाभ उपलब्ध है | 
इतके पाने की शर्त यह है कि एक विशेष काल के लिए कग से कम कुछ प्रंशदान 
दिये जापे, परुतु अशदान देने की यह शर्ते अभिरक्षकों के भत्ते पलौर प्रौद्योगिक 
क्षति के लिये लागू मही होती। लाभो की दरों में समय-समय पर बूद्धि की 
गई है । 
बीमारी तया थरम्य संकट काल से सम्बन्धित अन्य अधिकाँश लाभों की 
मुल्नभूत प्रामाणिक साप्ताहिक दर अब ४ पौण्ड है, यद्यपि कुछ मामलों मे बढी हुई 
दरे भी अ्रद्य की गुई हैं.2.बेरोजगारी-लास प्रारम्भ में तो ३ ३० सप्ताह के लिये दिए 
जाते हैं परन्तु बाद में ये अधिक से श्रधिक_१६ भाह के लिये दिये जा सकेते है। 
मतृत्वक/लीव अ्रतुदाव एश प्रवव के लिए २२ पोर्ड दिया जाता है। जुड़वा 
बच्चो के जस्म पर थदि बच्चा जस्म के १२ घण्टे बाद तक जीवित रहता है तो 
२२ पौष्ड प्रति अच्चे पर अतिरिक्त सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, विधवा 
लाभ तथा विधवा माताओं के भत्ते हैं जिसमे तिम्तलिखित सम्मिलित है : विधवा 
भा प्रथम १३ सप्ठाहो के लिये ५ पोण्ड १२ शि० ६ पै० प्रति सप्ताह की दर 
से, प्रथम बच्चे के लिय्रे २ पौण्ड, दुसरे बच्चे के लिये १ पौण्ड १२ शि० और आगे 
प्रत्येक बच्चे के लिये १ पौण्ड १० शि०। र पौण्ड प्रति सप्ताह की अ्भिरक्षरा 
झहायत्ा उस व्यवित को दी जाती है जिसके परिवार से एक ऐसा बच्चा हो जिसके 
“बीमा-छृत माता-पिता मर गये हों । प्वकाश् प्राप्ति पेंशन ६५ वर्ष से ऊपर भ्रायु 
बाल पुरुषों ग्रौर ६० वर्ष से ऊपर आयु वाली स्त्रियो को उस दक्ष मे दी जाती थी 
जव कि वे तियमित कार्य से अवकाश ग्रहएए करते थे और छेष दक्षाय्रो में गह्‌ आग्रु 
पुरुषों के लिए ७० वर्ष श्रौर स्त्रियों के लिये ६५ वर्ष थी। इनके लिये प्रामाणिक 
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साप्ताहिक अ्रगदान 

॥ 
लि ग्रारोहो अ्ंशदाव हक | मोप नी 
[सम इस ्चे | स्ते | त्तक् 





जि० पेंगंशिण० प०चिए पेशचि० पेणचिए पण्मिण प्र 








मोंय [२३ 
शात्रयार पर लग हुए ' 
ब्यम्ति जो संविदा 








द्वारा दार्द कस्त हैं- 
हुपचारियी छारा 











॥ ज 

अनदान 4६ कै २ ८ई। १६ ४५ 
मातिक्ो द्वारा ) ;। 
प्रमदान ४८ ८१० 3३ | १४५ ४ 

बा (की) के. ५ है ४ रे? ५ 

बंय ३े-- 

स्वय तादमार करने 
दाजे व्यक्तियों का | 
अगदाब-- १५ १० २ १० £ (5 दे 





बग मई-- | 
ऐसे ब्यज्वियों का | 
जक्दाव जो रोजमार | 
पर नहीं लगे हैं- र्‌ ।२ १० | (४ (4 





ऊपर लिंखित अभ्दान की सभी दरें ऐसी हैं जो पुरुषों दया दी जाती हैं । 
महिलाओं और १८ वर्ष से कम आयु के लड़के लटकियों को कम दर से अ्रनददान 
देवा पदुचा है । 





३ वर्य एक् में गौद्योगिक क्षति दीमा के लिए अम्दान भी झा जाते हैं। ._ 
इनको दर ह्मंचारियों के तिए ६ पंप और मातिको के लिए १० पंस है 

३-५ काम पर लगे हुए ऐसे व्यक्ति यो € पो"ड श्रवि रुप्वाह से कम कमाते 
हैं तथा उनके सातिक वेवल राष्ट्रीय दीमे वी रूमान दर और स्वास्थ्य सेवा 
अभदान इद्य देखे हैं । 
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दर ५० शि० प्रति सप्ताह है । किसी व्यस्क ब्यक्ित की मृत्यु पर प्रन्तिम संस्कार 
के लिये २५ पौण्ड ौर वच्चों एवं बूढ़ों की मृत्यु पर इससे कुछ कम सृत्युत्रनुदान 
दिया जाता है ( 

5... श्रौद्योगिक क्षति घीमा योजना (प्रिता४79) ज्रप्रांद5 शाइणक्वा०७ 
8८॥८॥४)--इस योजना ने जुलाई सन्‌ किक पक -- क्षतिपूति योजना 
का स्थान लिय्रा । इससे सम्बन्वित अधितियम ३६४६ से सन्‌ १६६४ तक पारिति 
राष्ट्रीय बीमा (प्रौद्योगिक क्षति) अधिनियम (१0979! 8898॥९ [700४ 8] 
]ए0प९४ 0०) है । रोजगार के काल में हुई दुर्घटनाओं के कारण क्षति श्रथवा 
कुछ विशेष बीमारियो के लगने पर यह लाम दिये जाते है । क्षति लाभ दर वयस्क 
के लिए ६ पौंड १२ शि० प्रति सप्ताह है। यह्‌ लाम अधिक से अधिक २६ सप्ताह 
तक्‌ दिया-जा-शकता है। इसके थतिरिवत एक वयस्क्र आख्वित के लिए २ पौड 
१० शि०, प्रथूण बालक के लिए १ पोंड ३ शि० ६ पै० तथा शेष बालकों के लिए, 
परारिबारिक पत्तों के भ्रतिश्वित, (४ शि० ६ पें० प्रति बालक और दिया जाता 
है। प्रत्मर्थता लाभ की दर १०७ प्रतिशत असमर्थतरा के लिए ६ फीड एृप्र कि 
से लेकर २० प्रतिशत ग्रसमर्थता के लिए १ पोढ ७ छि० प्रौत्ति राप्ताह तक है। 
२०% से कम अ्रसमर्थता के लिए ४५० पोड तक की सहायता दी दाती है! 
प्रसमर्धंता की सीमा एक चिकित्सा शो विश्चित करता है। असम्ेता लाभ इुछ 
विशेष परिस्थितियों में कुछ अधिक भी दिया जाता है। यदि दुर्घटना अथवा 
बोमारी के फलस्वरूप किसी बीमाकुत व्यवित की मृत्यु हो जाय तो मुत्यु लाभ 
अ्राश्चितों को दिया जाता है और लाभ की राशि मृतक व्यक्ति श्र उसके झ्राध्षितो 
के बीच जो सम्बन्ध रहा हो, उसके आझ्ाथार पर निश्चित होती है । परन्तु विधवातो 
और बालकों को सहायता उसी प्रकार मिलती रहदी है। 

राष्ट्रीय सहायता (0२४(४०७० /ष् अशप करे दिय पक 7 
सहावता अधिवियम के अन्तर्गत राज्य द्वारा अभीष्ट व्यक्तियों के लिए वित्त सहायता 
प्रदाव करने के लिए एक सगठित व्यवस्था है । यह सुविधा उन सेवाप्रो के स्थान 
पर है जो भूतकाल मे राज्य ग्रोर स्थानीय श्राधिकारियों द्वारा प्रदात की जाही 
थी । सहायता अथवा भत्ते उन व्यक्तियों की प्रावश्यकता की पूर्ति करने के लिये 
सरक्षार द्वारा दिये जाते हैं, जो कि अपने स्तर को कायम रखने में प्रसमर्थ हैं एव 
जो सामाजिक सुरक्षा सेवाओ के अन्तगंत नही श्राते । इस सहायता का उद्देश्य यह 
भी है कि बीमा लाभ यदि अपर्यात्त-<द्ो तो उम्रको कमी को पूरा करे। कुछ 
कल्याण सैवाझों की भी व्यवस्था है, जैसे बूड़े ऑर कप्रजोर व्युक्तितयों के लिये गृह 
उपलब्ध करना, बेघर ब्यक्षितयों के लिये आश्रय और अस्बे, बहेरे वे ब्रवाहिजा के _ ब गवा| 
लिये विच्चेप हल्याशि सेवामी की व्यवस्था । 

युद्ध पेन्शन--युद्ध मे या अन्‍य रॉनिक सेवा से सम्बन्धित कार्यों में अशक्त 
हुए ज्यक्तियों के लिए अथवा उनके आ्ाभितों के लिए झ्वाही अधिपन्रों (8०5४ 
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जशायथा5) आदि के अन्तगेंत पेन्शन तथा भरते दिये जाने को व्यवस्था है। घत- 
प्रतिशत असमर्थ व्यक्तियों के लिए चालू घूल पेन्शन & पौ० १४ शि० प्रति सप्ताह 
है परन्तु असमर्थता की माता तथा श्रेणी के झनुसार पे-शन की मात्रा भी भिन्न- 2 
भिन्न है। अनुपुरक्‌ भत्तो की भी व्यापक व्यवस्था है । युद्ध के कारण हुई विधवार” 
एवं भवायों के लिए भी पेन्शन दिये जाने वी व्यवस्था है । 

राण्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा बसा कम सथ्वाक $६४०९)--इसके अन्तगंत 
ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए चिक्त्सा व्यवस्था को जाती है, चाहे वह राष्ट्रीय 
बीमा के लिए अशदान देते हो अथवा न देते हो। यह व्यवध््या हस्पताल और 
प्रग्य रूपो मे भी होती है । लागत का श्रधिक्तर भार सरकारी कोप पर हो पड़ता 
है । लागत तो केवल: थोडी सी सेवाग्नो के लिग्रे ली जाती है, जैंसे--! झि० प्रति 
नुस्खा बनाने के हेतु, ९,पौंड तक दब्त चिकित्सा के हेतु और दात बनाते का प्राधा 
खर्च और चश्मी को कीमतो का कुछ भाग ही वसूल किया जाता है। इस लागत 
से कुछ विश्येप परिस्थितियों में छूट भी मिल जाती है। इस विपय से सम्बन्धित 
जो अधिनियम हैं, वह सव्‌ १६४६, १६४६, १६५१ व १६५२ «राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
सेवा अ्रधिनियम! (]रंढध्रा घतशात 3९००० #ण) है। 


प्रथम 0 23000 कक परत करा लक अर 
मंत्रालय (४5 हा एछबणा३ 89९ ४४०09) १0507909) स्थापित 
किया गया है, जिसका पल न मन अं  जन कामलिय लन्‍्दन_में है। इसमे ५०० कर्मचारी कार्य 
करते है। एक केन्द्रीय रिकार्ड कार्यातय भी, जो इगलेण्ड के प्रत्येक नागरिक की 
रिकाई फाइल रखता है, स्यूकंसत मे है। इसमे लगभग ७,००० कर्मचारी है 
क्षेत्रीय कार्यालयों एवं स्थातीय कार्यालयों का भी निर्माण हुआ है । राष्ट्रीय बीधा 
योजना के प्रशासन के लिये कुल कर्मचारियों की सख्या ३५,००० श्रौर ४०,००० के 
बीच में है। ये करमेंचारी बहुत कार्ये-दक्ष भी है। राष्ट्रीय सहायता का प्रशासन 
राष्ट्रीय सहायता बोर्ड द्वारा होता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का भ्रशाप्तव 
स्वास्थ्य मत्री हारा होता है। युद्ध-पेन्शनें देते का उत्तरदायित्व पेन्शन तथा राष्ट्रीय 
बीमा मन्त्रालय का है। 
सामाजिक कल्याण की अन्य व्यवस्थाएँ. 0 

इस अकार स्पष्ट है कि ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना 
विद्यमान है । जो सम्राज सेवायें अब प्रदान की जा रही है, उसको भी हमें उन 
कई प्रकार की सेवाओं की पृष्ठभूमि को'दृष्टि मे रखते हुये देखना चाहिये जो 
सेबाये सबके लिए एक समान उपलब्ध हैं। ऐसी सेवाएँ निम्नलिखित है--पशिक्षा, 
स्वूल मे ति शुल्क भोजन, स्थातीय प्राधिकारियों कौ आवास योजनाएँ, असमर्थ 
व्यक्तियों एवं अनाथो की देखभाल, माताओं एवं शिशुओं के लिये निशुल्क हुध, 
प्रसुतिक( एवं वाल कल्याण कैन्द्र, आदि | सुवु १६४८ के वालक श्रधिनियप्त वे 
अनुसार स्थानीय प्रांधिकारियों का कर्तंव्य हैं कि वह ऐसे सब बालकों की देसभाल 
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करे जितकी आय १७ वर्ष से कम हो और जिनके माता-प्रिता बश्यभिरक्षक भी त 
हों या जो परित्यवत हो या जिनके माता-पिता उनको व्यवस्था करने में असमर्थ 
हो | इसके ग्रतिरिक्त, बहुत से ऐच्छिक सग्ठन भी जनता के हेतु कल्यार-कार्ये कर 
है है। सामाजिक सेवा ग्रोजनाओं मे उतका महत्वपूर्ण योग रहा है । ब्रिटेन में 
ऐच्छिक दान समितियों एवं सस्थाओ की सख्या हजारों में है और उनमे बहुत सी 
संस्थाओं ने आपस में मिल-जुल कर और उसी कार्य मे रत स्थानीय प्राधिकारियों से 
मिलकर अपने कार्य को सम्रठित किया है।इस प्रकार की समितियों के वाम ये है- 
राष्ट्रीय सामाजिक सेवा कौसिल [ऐ४४णा० एण्णयाणं] 00 80०8 $0४००), 
परिवार कल्याए परिपद्‌ [फा४)/ एल्2० 8६००४०॥०))), राष्ट्रोय वृद्ध कल्याण 
समिति, राष्ट्रीय युवक ऐच्छिक सध का स्थायी सम्मेलब (8(ाएागह 00टिव्याएड 
ज पपिदाणाव णए्गाकषाए १०ए) 05थाएं2४॥07), शिश्ु-एहों की राष्ट्रीय 
सगछित बौंसिनल [िव्ञाग्राश ए०घ०)०ीं ० #38००४४०) रण (॥ततल्या'5 
स००), राष्ट्रीय मातृत्व-कालीन एवं शिशु कल्याण कौसिल, अपयो की देखभाल 
के लिये केन्द्रीय कौसिल झौर मातृत्व-कालीन, शिशु और असमर्थ व्यवितियों के 
कल्याण के लिये अन्य सस्थाएँ । इसके भ्रत्तिरिकत ब्रिटिश रेडक्ाँप सोसायटी भी 
प्र्ममर्थ, दुबेल एवं बीमार व्यक्तियों के लिये प्रमुल्य कार्य कर रही है। महायुद् 
के बाद एक नई ऐेच्छिक सेवा ए अकिवाह पागल जिवएआ००-- पथ-अदर्शक कौसिल ((७70798० 50003 
(०णाथा) के नाम से विवाह एव पारिवारिक जीवन की शिक्षा का प्रचार करने 
(के लिये बनी है। इसके अतिरिक्त ब्विटेन में बहुत से समाज सेवक सघ भी है जो 
कि ब्रिटिश समाज सेवक संगम (8009 880670000 ०/ 5०८४) ७००३ ०।४) से 
सम्बन्धित है। 
उपरोबत बातों से यह सिद्ध होता है कि रूस के प्रतिरिकत शायद ब्रिटेत ही 
ऐसा देश है जहाँ कि राज्य ने जनता को सामाजिक सुरक्षा देने का पूर्णा दायित्व 
लिया है श्ौर जहाँ राज्य द्वारा अधिकतम सीमा तक सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध 
की जाती है। 
सोवियत रुस मे सामाजिक बीमा प्रणाली ४£ 
($0संड। [05फ्ाश05 $एढाय 47 50968 रेप ) 
यहाँ सोवियत रुस की सामाजिक प्रणाली का विवरण देना भी रुचिकर 
होगा । सत्ताहढ होने के कुछ दिन पह 
सरकार ते सामाजिक वीमे के लिये प्रथम वार ब्रदेश निकाला । इसका उहृश्य पह 
था कि 'भार' के समय मे जो अपर्याप्त सामाजिक वदीम! अरबी थी, उसमे यथा- 
सम्भव उम्नति की जाय । उसमे निम्नलिखित बातों की व्यवस्था थी-- (१) नगरो 
के श्रमिकों एव कर्मचारियों के लिये बीमा योजना का जिस्तार करना; के लिये बीमा योजना का चिस्तार करना, 
(३) बेरोजगारी अथवा और किसी कारणवज्ञ अर्जज शक्ति की हानि को पूरा 
करता, (३) उद्योग द्वारा ही बीमा अशदान का मभुगताव, (४] अध्षमर्थता मे पूर्ण 





के 


हा अर समस्याएं एवं समाज वल्याएी 


मजदूरी देने की व्यवस्था, (५) बीमाइव व्यक्तियों द्वारा ही वीमा व्यवस्थावा 
स्वय अश्यासन करना । 
सोबियत शासन के आरम्भ की केथिनाइयो के कारण सामाविव बीमा « 
योजना के भरुल प्लिद्धात्त केवल सन १६९२ म ही नई आधिक नीति (शा 
#००7०आ|० 7०॥०५) के ग्रन्तर्गत कार्यान्वित क्ये जा सवे । एवं श्रमिद् सहिता 
भी घोषित की गयी, जिसके अन्तर्गत तिम्त सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था 
थी--चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, भ्रस्थायी असमर्थता के लिये लाभ, कुछ भ्तिरिफत 
लाभो का दिया जाना जैसे बच्चो के लिये भोजन, निराश्रितों को सहायता, मृत्यु 
सत्कार भत्ता और असमर्थता, वृद्धावस्था एव जीविका कमाने वाले की मृत्यु होने 
पर पेन्शने । रूस मे एक ऐसा नियम भी बना दिया गया है जो दूपरे देशों की 
सामाजिक बीमा योजनाओ्री में नहीं पाया जाता) इस नियम के अनुसार बीमा 
प्रीमियम कैवल कार्य पर लगाने वालो के द्वारा ही देने की व्यवस्था है।यह 
प्रीमियम उद्योग के मजदुरी बिल की एक निश्चित प्रतिशत के वरावर राशि के 
हप से काटवर एक सामाजिक वीमा निधि मे जमा कर दिया जाता है। इससे 
बोमाइत कर्मचारियों और श्रमिक्ते की मजदूरी में कोई कमी नहीं होती । इसकी 
प्रतिशत दर ४*४ और ६८ के मध्य रहती हैं, जो उत्पादन की परिस्थितियों 
पर निर्भर करती है| ध्रमिकों को कोई अद्दान नहीं देना होता है। चिकित्सा 
सम्बन्धी सहायता, जो कि जिन्‍्स में दी जाती है, सामाजिक बीभा योजना के 
अन्तर्गत नही आती, परन्तु वह सामाजिक सेवाम्नो एव भ्रम्य सुविधाश्रों से सम्बन्धित 
है। रूस से सामाजिक बीमा प्रशाली केवल नौकरी-पश्चा श्रमिकों वे लिये ही है 
आर इस प्रकर कृषि श्रमिकों को छोड दिया गया है । इनकी रक्षा कृषक सामूहिक 
संगठवो द्वारा की जाती है। 
हस में सामाजिक वीमे दे मुस्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं- (१) सन्‌ १६३३ 

स॑ इसका प्रशासन श्रमिक स॒धा द्वारा होता है प्लौर इसका संगठत, तिधि और 
कार्य सब श्रमिक सघो के हाथ में है। (२) केवल रोजगार पर लगे हुए व्यक्तियों 
का ही सामाजिक बीमा किया जाता है। (३) सामाजिक वीमा वह वीमा है 
जिसमें बीमा व्शित (प्रीमियम) वीमाइत व्यक्तियों द्वारा नही, वरव्‌ कार्य पर लगाने 
वालो के द्वारा दिया जाता है। यह प्रीमियम उद्योग के मजदूरी बिल के एक 
प्रतिशत मान के रुप में इक्मुइत दिया जाता है । यहाँ तक कि यदि कार्य पर लगाने 
वातों के द्वारा प्रीमियम किसी कारणवद्य न दिया जा सका हो तो भी व्यक्तिगत 
रूप से श्रमिक का वीमा बना रहता है। (४) बीमा लाभ वा पूरा लाभ उठाने के 
लिये श्रमिक सघ की सदस्यता एक शर्ते है ओर जो श्रमिक सघ के सदस्य नहीं हीते 
उनकी झाधा ही लाभ मिलता है। (४) सामाजिक वीमा अमिक्रों को स्थायी 
बनाने और उत्पादव मे वृद्धि करने कौ सरकारी आयोजना से सम्बन्धित है । 
अधिकतम भुगवान उनको मिलता है, जिन्होंने एक ही उद्योग मे झधिक से अधिक 
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समथ तक कार्य किया हो। रोजयार से वर्खात्त किये ग्रये व्यक्षिययों को कंग 
सामाजिक घुरक्षा उपलब्ध है। (६) सद्‌ १६३० मे जब प्रथम पंचवर्यीय आयोजना 
के अन्तगंत श्रम शव्ित को माँग के बढ़ने पर बेरोजगारी समाप्त हो गई तो 
,बेरोजगारी बीमा को भी समाप्त कर दिया गया । 

झ्रब रूस मे सामाजिक बीमे की मुख्य विशेषतायें निम्तलिखित है-- 
(क) अस्थायी रूप से प्रशक्त श्रमिकों कौ सहायता, [ल) स्थायी ग्रसमर्थता और 

वृद्धायस्था में पेन्शन की व्यवस्था । 

अस्थायी रूप से प्रशक्त श्रमिको को बिना किसी शर्ते के सहायता मिलती 
है और यदि यह ग्रशकतता रोजगार से सम्बन्धित बीमारी झथधवा क्षति के कारण 
हुई हो वो प्रौसत वेतन के १००% तक सहायता मिलती है। अन्य दशाओं मे 
सहायता सेवा-प्रवधि के ग्राधार पर मिलती है, जैसे ६ वर्ष अथवा अधिक समय 
कार्य करने के पश्चात्‌ औसत वेतन का १००% भाग, ३ से ६ वर्ष कार्य करने पर 
४०%, २ से ३ वर्ण कार्य करते प्र ६०% ग्रौर २ वर्ष से कंग्र श्रम कार्य करने 
पर ५०% भाग मिलता है। जो श्रमिक सघ के सदस्य नहीं है, उतको ग्राधा भाग 
उपलब्ध होता है । ऐसे श्रमिक, जो या तो कार्य से बर्लोस्त कर दिये गये है अथवा 
जिन्होने अपनी रुषि से कार्य छोड दिया है, अस्थायी ग्रसमर्थता ह्ा/भ के प्रधिकारी 

तभी हो सकते है जबक्ति नये रोजयार में वह कम से कमर ६ मास तक कार्य कर 
चुके हो । 

रुस मे ऐसे भ्रत्येक व्यक्त को, जित्तकी आयु ६० वर्ष हो गयी हो, और 
प्रत्येक ऐसी महिला को, जिप्की भ्रायु ५५ वर्ष की हो गईं हो, पेल्शन पाने का 
श्रधिकार है। स्थायी असमयंता मे पेन्शन केवल तभी प्रदान की जाती है, जब यह 
असमर्यतता रोजगार से ही सम्बन्धित बीमारी शथवा क्षति द्वारा हुई हो और श्रन्य 
परिस्थितियों मे यह पेन्शन आयु एवं सेवा अवधि पर विर्भर होती है । पेस्शन की 
राशि इस बात पर तिर्भर करती है ऊि श्रमिक को क्षति के समय कितना वेतन 
मिलता था । इस राशि भी भतिशत मात्रा असमथता की सीमा के अनुसार निर्धारित 
होती है । भ्धिकतग पेख्यान की राशि ग्रन्तिम मजदूरी का ६६ प्रतिशत होती है। 

रूस में सामाजिक बोमा प्रणाली के साथ-साथ पस्य सामाजिक सेवाओं की 
भी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में वे सब प्रयत्त भा जाते है, जो जनसाधारण की 
बीमारी के दिनो में जोवन की सुविधायें उपलब्ध करने के लिये किये जाते हैँ। यह 
निम्नलिखित है--- 

(१) 'जनता स्वास्थ्य व्यवस्था' के अम्तगेत, कार्य करने बाले प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए चिकित्सालयो मे निशुल्क निविस्सा। (२) एक ही उद्योग मे कम से कर्म 
११ माह तक निरम्तर कार्य करने के पश्चात्‌ सवेतन २ सप्ताह का झवकाश । 
(३) विश्वाम-यहो और सेनीटोरियम की व्यवस्था । यह आ्राशिक रूप से श्रमिक 
संघों द्वारा और भ्रांधिक छप से अपने श्रप्तिकों के लिए औद्योगिक य्रस्थाओ हारा 


ड्फड श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


चल्माए जाते है! इनके प्रयोग वे लिए सेवा अवधि की श्वर्त भी है प्रोर इसके लिये 
मजदूरों के भ्नुत्वार सम्भार भी लगाया जाता है। (४) वगरो भौर उपनगरों मं 
विधाम और सास्क्ृतिक कार्यों के लिये फर्कों की व्यवस्था, जिनमे रविवार अथवा 
प्रन्य सावेजनिक छुट्टियों मे लोग जाया करते है। (५) प्रारम्भिक सिक्षा के लिए 
नि शुल्क सुविधाओं की उपलब्धि । (६) म्मबती सताओ को श्र प्रशवकाल के 
तुस्त वाद ही महिला श्रमिकी को मातृत्व-कालीन वाभ देने की व्यवस्था है, 
जिपको देता राज्य अपना कातृत्ती कर्तव्य सममता है । 

माताओं कया कत्याएु एवं उतकी रक्षा राज्य का सर्द प्रथम कार्य माता 
जाता है । कुछ श्रमिक अधिनियम गर्मवती साता्ो के लिए बताए गए हैं। उतके 
अनुसार गर्भवती माताप्री को कम पर लगे रहने का झ्राइवासत होता है । किसी 
महिला को गर्भवती होने के काएश काये ने देने वर ६ मास का कारावाध अथवा 
१,००० हबल का दण्ड दिया जा सकता है । ऐसे ही अपराध को दोहरावे पर दा 
वर्ष के काराबात का दष्ड मिलता है । गर्भवती माता को अपनी उसी मजदूरी 
मिलन का भी आश्वस्त होता है जो उसको गर्भवती होते से पूर्व मिलती थी प्रौर 
इस कारण मजदूरी मे कटौती करने पर वही दष्ठ विया जाता है जो नौकरी ये देव 
पर दिया जाता है. गर्भावस्‍था मे उसको, वेतन में कटौती किये बिना, (हका कार्य 
करने को दिया जाहा है प्ौर गर्भ के चार मास पूरे होने के पश्नातू गर्भवती प्री 
को स्मयोपरि (09096) कार्य करना बनित है। गरमंदती स्त्री को प्रस्तत के पूर्व 
५६ दिन की बुट्टी एवं राज्य से भदुदान प्राप्ण करन का प्रधिकार है । पहले कावून 
के ग्नुप्तार यह प्रतुपस्शिति अवकाश प्रसव के बाद २८ दिन तक चलता था। 
परन्तु जुलाई तन्‌ १६४४ में यह प्रवधि बढाकर ४२ दिन तक कर दी गई ग्रीर अरब 
यह १६ दिन है। यह प्रवकाश पूरे वेतत सहित मिलता है । अवाधारण अध्व पर 
इस छुट्टी की अवधि बढ़ सकती है। युद्धकाल में गर्भवती माताग्रों के लिये राव 
की पूर्ण सुविधाये उपलब्ध थीं। ट्रामो, वश्तो और रेलो मे उनके लिग्र विश्वेष 
स्थानों की व्यवस्था होती है और यात्रा के समय उनको लाइत मे लगकर प्रतीक्षा 
किए बिता ही स्थान दिया जाता है। धमस्त देश्न में स्त्रियों व बच्चो को चिकित्सा 
का घ्याने रखने वाते हजारों केर्र हैं। फंविट्रयों मे बच्चो को दूध पिलाने बाली 
माताप्रों के लिए पृथक्‌ कक्षो की, और विश्वेष “स्त्री स्वास्थ्य विज्ञान] कक्षो की 
व्यवस्था है। प्रसव काल के परचात्‌ छुट्टो दमाप्त होत पर स्त्रियों को विशेष कार्य 
सुविधाये दी बातो है। कार्य -कात मे बच्चो को दूध पिलाने के लिए उन्हे भतिरिक्त 
अवकाश दिया जाता है। यदि दो वर्ष से कम आयु का बालक वीमार पड़े तो उसकी 
माता को विशेष छुट्टी प्रदान की जाती है । माता को अपने भ्रथम बालक के लिए हक 
बस्त्रादि बढ़ाने के लिये नकद भत्ता भी दिया जाता है। देश मे प्रगुति गृहो मे 
२५११,००० पलयो को व्यवस्था है । 

रूस में भ्रविवाहिंत माताओो की भल्ताई एवं उनके बच्चो की रक्षा के लिए 
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एक विशेष व्यवस्था है। अपने बच्चे का पालत-पोषण करने के लिए उन्हें राज्य 
द्वारा विशेष भत्ता मिलता है और मांताओ्रो और बच्चो की रक्षा करने की उपरोक्त 
राभी युविध्ा्ें अविवाहित माताओं को भी उपलब्ध होती है । सोवियत परिस्थितियों 
"के अन्तर्गत एक अविवाहित माता देश के सब अधिकारों से परिपूर्ण नागरिक है, 
और सोवियत कातुत उसका अपमान करने वाले और उसके मातृत्व का अपमान 
करने वाले को दण्ड देता है। रूस मे श्रधिक बालकों वाली बाताओं को पारितोषिक 


दिये जाते है । 
संयुबत राष्ट्र अमरीका में सामाजिक सुरक्षा ववरेयी 
अमरीका में आरम्भ में सामाजिक सुरक्षा इस रूप में दी जाती धी कि जो 
भी व्यक्ति कृषि-कार्य करता चाहता था उसे सरकार हारा ॥8-२ एकड़ शृष्ि तक, 
निःशुल्क मिल जाती थी ।* श्रमेरिका प्राकृतिक साधनों से बहुत धतवान है। देश 
का अवव्यवस्था सदा विकसित ही होती रहती है । वहाँ पूर्ण रोजगार भी है और 
मजदूरी दर भी ऊँची है। ग्रमरीका एक धनवान देश है । अत्येक अमेरिकन कुछ 
बचत करता है, अपना जीवन बीमा कराता है और उप्तके पास मकान, मोटर झौर 
अन्य ध्यकितगत सम्पत्ति होती है । उत्का न केवल जीवव-स्तर ऊँचा है वरत्‌ धतवात 
होने के कारण उसे स्वतः ही सुरक्षा मिल जाती है | परन्तु फिर भी एक ऐसे देश में 
जहाँ झौद्योगीकरण की सीमा बहुत अधिक है, व्यक्तिगत प्रयत्तो मे सभी सामाजिक 
सकटो में पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं मिल पाती ! इसलिये सरकार ने सभी सामाजिक 
सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ पण उठाये है जो सभी के लिपे एक समान है। परन्तु 
यह सुरक्षा केवल एक ग्राधारक्षिसा का ही कार्य करती है गौर अपने प्रयत्तों तथा 
अपने मालिकों की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति उस थ्राधारशिला पर अ्रपती सुरक्षा 
की विस्तुत रूप से व्यवस्था करता है । 
अमरीका में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत सभी नागरिक आ जाते 
है। राष्ट्रीय स्तर पर तो इस व्यवस्था मे जो काये-क्रम है वह वृद्धावश्था, उत्तर- 
जीवी शौर अ्रसमर्थता बीमे से राम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त भ्त्येक राज्य (8008०) 
द्वारा श्रमिक क्षतिपूर्ति तथा बेरोजगारी वीपे की व्यवस्था को जाती है । सामाजिक 
बीमे के कार्यक्रम के पूरक के रूप मे सघधीय सरकार द्वारा राज्यो को इस हेतु 
ग्रमुदान दिया जाता है कि वे ग्रभीष्ट व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधायें, वित्तीय 
सहायता तथा अन्य सेवाये अदान कर सके । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सेवायें 
भी है, जैसे--व्यावसायिक पुनर्वास सेवा, संयुक्त राष्ट्र सावंजनिक स्वास्थ्य सेबा 
तथा माताओं और बच्चों के लिए कल्याण-कार्य प्रादि, जिनके लिग्रे भी सघीय 
>प्तसकार द्वारा प्रनुदान ग्रदान किये जाते है। यह सव झनुदान २६३५ के साथाजिक- 
सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाते है। सामाजिक बीमा तथा सार्वजतिक- 
कल्याए कार्यक्रमों के पूरक के रूप में अनेक गैर-सरकारी सस्थाओं के द्वारा भी 
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कार्यत्रम् क्ये जाते हैं। यह वाय॑ ग्राथिक सुरक्षा के हेतु किए जाते है! बह गैर 
सरकारी वाये सालिफो और श्रमिक्ते द्वारा आयोजित क्यिे जाते है या मालिवी 
और श्रमिक सो के मध्य सामूहिक सौदाकारी समझौते के अन्तर्गत होते हैं । ऐसे 
निजी रूप से कार्यक्रम, बिजी पेन्शन योजनामें, हस्पतालो, झल्य-चिकित्सा की” 
सुविधाये, वीमारी छुट्टी, बेरोजगारी पूरक लाभ भादि है। इनके अ्रतिरिक्‍त निजी 
निधिपों द्वारा स्थापित अनेक ऐच्छिक सामाजिक अभिकरण भी अनेक प्रकार की 
सेवायें नगरीय क्षेत्रों मे रहने वाले व्यक्तियों और परिवारों को प्रदान करते है । 
यह सेवायें कई प्रकार की है, जैसे-सन्तान वी देखभाल, पारिवारिक जीवन, विवाह, 
प्रारिवारिक प्रवन्व तथा अन्य सम्रस्थाओ्रो पर पारिवारिक परामर्श तथा मानसिक 
रूप से खिन्‍न व्यक्तियों के लिए मानमिक स्वास्थ्य क्लीनिक या प्रन्य कही पर 
व्यक्तिगत झृप से चिकित्सा की सुविधायें ग्रादि । 
वृद्धावस्था, उत्तरजीवी तथा असमयंता बीमा योजना का जो मूल कार्यक्रम 

है प्रौर जिसे साधारणतया सामाजिक सुरक्षा का नाम दिया जाता है तथा जिसका 
एक कार्यक्रम मानकर प्रश्चासन क्रिया जाता है उसका उदृश्य यह है कि उसके 
प्रन्तांत ऐसे सभी व्यक्ति था जायें जो लाभकर रोजगार पर तग हुए है, चाह 
ऊाकी झाय का स्तर कितना ही हो और उनका रोजगार किसी भी प्रकार का 
हो | यह लाभ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मानकर दिये जाते है और 
उसकी आवश्यकता, सम्पत्ति या भ्रनजित आय का ध्यान नहीं क्या जाता। इस 
कार्यनस की वित्तीय-यवल्या श्रमिकों, मालिकों तथा स्व॑य रोजगार पर लग 
व्यक्तियों (जिनका कोई मालिक नही है) के अशदान द्वारा बी जाती है। यह 
व्यवस्था सामाजिक-सुरक्षा करा तथा न्‍्यासी निषियों के ब्याज (जिन निधियों म 

शदान जमा कर दिया जाता है) द्वारा आत्म निर्भर व्यवस्था है । इन निबियों का 
सर्वेक्षण समय-प्तमय पर एवं परामर्श परिपद्‌ द्वारा किया जाता है जिनमे श्रमिको, 
मालिका तथा साधारण जनता के प्रतिनिधि होते है। सहायता उस समय दी 
जाती है जब वृद्धावस्था, अस्तमर्थता या जीविकोपार्जक की मृत्यु पर भ्राय बन्द हो 
जातो है। इस प्रकार जीविकोपाजंक की आय वन्द होने पर परिवारों वो कुछ 
सहायता के सहारे का श्राश्वासन रहता है। लाभ झौसत ग्राव के अनुसार प्रदान 
किये जाते है तथा उनका सम्बन्ध अद्यदान देने की अभ्रवध्ि में नही होता । इस प्रकार 
वह लाम पाने वाले के जीवत-स्तर तथा उसकी आशिक अवस्था से सम्बन्धित 
होते हैं । 

बूद्धादस्था अवकाझ्म लाभ (0।6 886 २७॥४८:०७॥॥ है८०९ी)5)--वंतंमान 

विधान के अनुसार वृद्धावस्था अववाज्ञ लाभ श्रमिकों को ६१ व की ब्रायु पर 
प्रवकाश गहरा करने पर प्रदान किये जाते हैं और यदि ६< वर्ष की आयु पर 
अवकाश ग्रहण कर लिया जाता है वो लाभ कम दर पर क्या जाता है। कुछ 
आश्रितों को भी ये लाभ दिप जाते है । उदाहरझतया, यदि पति या पत्ति की आयु 
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६२ वर्ष या उससे अधिक हो या १८ वर्ष से कप्त की ग्रायु के बच्चे हों, या ८ 
वर्ष की आयु से पूर्व कोई असमर्थता हो गई हो, या पत्वी, चाहे उसकी आयु कितनी 
*भी हो, किसी बच्चे की देख-रेख करने के लिये कार्य करती हो ! 
शत्तरजीबों लाभ (507शएग #०0०ढ9)-- यह लाभ एक बीमाइृत भ्रमिक 
की सृध्यु पर उसकी विधवा या ६२ वर्ष से ऊपर के झशित विधुर को, ८ वर्ष 
से कभ प्रायु के बच्चों को, १८ वर्ष से पूर्व असमर्थ हो गये व्यवित को, ऐसी माँ 
को जिसकी देख-रेख में कोई बच्चा हो तथा ग्राश्चित माता-पिता को मासिक रूप 
से दिये जाते है । मृत्यु पर इक-मुइ्त राशि का भी भुगतान किया जाता है। 
असमर्थता लाभ (08७7॥9 छलाली७)--यह्‌ लाभ भी मासिक हप से 
उन श्रमिकों को दिये जाते है जो पूर्णतया स्थायी रूप से अक्षमर्थ हो गये हो भौर 
उसे भाश्रितो को यह लाग विये जाते है जिनका उल्लेख वृद्धातस्था लाभ के अन्तर्गत 
किया गया है। भ्रस्ममर्थ श्रमिकों के पुनर्वास के हेतु भी सघीय घरकार के 
ब्यावश्ायिक पुनवीस छेवा के भ्रन्तगत, १६२५ के सामाजिक-सुरक्षा अधितियम के 
भ्रतुसार, प्रयत्त किये जाते हैं । 
इनके अतिरिकत साव॑जनिक अवकाश काल क्ययेंक्रम भी है। यह उस 
कम कारियो की सुरक्षा के लिये है जो सधीय, राज्य या स्थामीय सरकारों द्वारा 
कार्य पर लगाये जाते है या जो रेल या सडक यातायात में काये करते है। संघीय 
" सरकार पुराने वृद्ध सेनिकों के लिये भी वेन्चत या क्षतिप्ूतति प्रदान करती है यदि 
दे असमर्थ हो गये हों या जो भ्रधिक आयु के कारण असमर्थ हो गग्रे हो। यह 
लाभ मृत सैनिकों के आश्चितो के लिये भी प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा 
भी सावंजनिक कार्यक्रमो के झन्‍्तर्गत श्राय सुरक्षा तथा अच्य सकतों के लिये बीमा 
किया जाता है। 
अमिक क्षत्तिपूरति या झोद्ोगिक दुर्घटना बोमा (१०रपराथा'5 00ाएटाइब- 
धंण्य 9 7४780) 2९०४५॥१950784००)--सामाजिय बीसे के रूप में 
सर्वेप्थम श्रमिक क्षतिपूतति संयुक्त राष्ट्र मे व्यापक रूप से लागू की गयोी। इसके 
प्रन्त्गंत उन श्रमिकों को सुरक्षा दी जाती है जिनको कार्य करते समय क्षति पहुँचती 
है और पूर्ण क्षति पर परिषारों को सहायता दी जाती है । इसके लिये जो प्रथम 
विघात वना वहू १६०५ का कमंचारी क्षति अधिनियम या जिसके ग्रन्तर्मत स्विविल 
कमंचारी आते थे । अथ प्रत्येक राज्य द्वारा श्रमिक क्षतिपूर्ति दी जाती है भौर ऐसे 
श्रमिकों को, जो सधीय सरकार द्वारा कार्य पर लगाये जाते है, क्षतिपूर्ति संघीय 
» , विधान के अन्वर्गत दी जाती है। क्षतिपृत्ति विधान प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है । 
“” परन्तु सबका लक्ष्य ग्रस्मर्थ श्रमिकों को तत्काल विकित्सा सहायता तथा साप्ताहिक 
नकदी लाभ देता है! यह लाभ क्षम्रेको की लगभग दो-पिहाई मजदूरी के बराबर 
होता है परन्तु अधिकतम डालर सीमाये निर्धारित कर दी गई है । घातक क्षति होने .. 
पूर भ्रत्तिम संस्कार के लिये व्यय तथा उत्तर-जीवियों को वकदी लाभ दिया का 
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है। क्षतिपूत्ति की लागत मालिको द्वारा चहन की जाती है जो इसको उत्पादन लागत 
का एक भाग मान लैते है । है 

बेरोजगारी बीमा [एगछणफ़ा०आदध्या (०ाएथ्ा5३7०॥)--प्राथिक 
परिवते नो तथा सामयिक कारणों से जो बेरोजगार के स्तर में उतार-चढाव की 
समस्या उत्पन्न हो जाती है उसके लिये प्रत्येक राज्य मे एक सघीय राज्य वेरोजगारी 
बीमा योजना है जिसकी वित्त व्यवस्था मालिकों द्वारा की जाती है। कृषि तथा 
घरेलू श्रमिकों तथा साव॑ जनिक कम चारियो को छोडकर यह योजना सभी श्रमिकों 
पर लागू होती है। अधिकाश विघानो का लक्ष्य यह है कि वेरोजगारी के काल में 
पूर्ण साप्ताहिक मजदूरी का कुछ भाग जो साधारणतया ५० प्रतिशत होता है, 
क्षतिपृर्ति के रूप मे मिल जाये किन्तु इसके लिये भी डालर सीमा निर्धारित कर दी 
गयी है। भुगतान की अवधि प्रत्येक राज्य मे भिनर है परत्तु अधिक्तर राज्यों मे 
२६ सप्ताह तक वेरोजगारी सहायता दी जाती है जो एक सप्ताह के प्रतीक्षा काल 
के उपरान्त आरम्भ होती है । हाल के वर्षों मे आर्थिक मन्‍्दी के कारण भुगवान 
की अ्रवधि वढा दी गयी थी । सारे देश मे रोजगार दपतरो की भी व्यवस्था है जो 
बेरोजगारों को उचित रोजगार मिलने में सहायता देते है । 

अध्यादी असमर्यता (श॥0ए070५ 0:840॥॥9)--अल्पकाल की वीमारी 
के कारण जो झाय मे हामि पहुंचती है उसको दूर करने के लिये कुछ बीमा 
योजनायें राज्यों मे सावंजनिक विधान के अन्तर्गत ग्रौर रेत तथा सडक यातायात 
के श्रमिको के लिये एक सधीय कार्यक्रम के अ्रन्तगंत लागू वी गगी है। इनके 
अतिरिवत कुछ सेवाये सालिको हारा और सामूहिक सौदाकारी स्मभझौतो द्वारा भी 
प्रदान की जाती हैं। ये बीमा योजनायें अस्थाई अ्रसमर्थतां पर १३ से २६ सप्ताह 
तक लाभ प्रदान करती है। यह लाभ मजदूरी मे जितनी हानि होती है उसकी 
लगभग ग्याधी राशि के वराबर होते है । सवेतन बीमारी छुट्टी मी दी जाती हैं। 

व्यवसापिक पुनर्वास (५००३४००१७/ २०॥४७॥॥8007)--इसके अन्तर्गत 
जो सधीय राज्य कार्यक्रम हैं उनके द्वारा अशक्त तथा अपग व्यकियों को कुछ 
सैवायें प्रदान की जाती हैं, जेसे-अपगता को दूर करना, परामर्श देना, बोई 
शजगार दिलाना झादि । इस प्रकार अशकत व्यक्तियों को पुन उत्पादन कार्य मे 
लगा दिया जाता है। 

मातृत्व कालीन सुरक्षा (४2८7 9॥0/00007)--सयुक्‍त राष्ट्र में 
मातृत्व कालीन लाभ ऐच्छिक रूप में मालिको व श्रमिक सो द्वारा प्रदान किये 
जाते हैं भौर विधान द्वारा नही दिये जाते। परन्तु एक राज्य मे (रोड द्वीप) 
श्रस्थायी ग्रसमर्थता बीमा अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार पर लगी हुई स्त्रियों को 
प्रसवकाल से ६ सप्ताह पूर्व और ६ सप्ताह पश्चात्‌ तक वकदी लाभ दिये जाते है। 
एक सघीय विधान है जिसके अन्तर्गत मातृत्व कालीन लाभ, रेल-सडक उद्योग मे 
“मी हुई महिला श्रमिकों को तथा फौज में कार्य करने वाले पुरुषों की पत्नियों 
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को, प्रद्मम किये जाते है! गर्भवती स्त्रियों को यदि चिकित्सा की ग्रावश्यकता 
होती है तो मातृत्वकालीन ज्ञाम एक सा॑जनिक सेवा म्राव कर संघीय 'राज्य ग्रौर 
स्थानीय सरकारों के प्हयोग से प्रदान की जाती है। कई राज्यों में इस बात का 
भी विधान बना दिया गया है कि प्रसवकाल से, पूर्व व पश्चात्‌ स्त्रियों को कार्य 
पर न छगाया जाय | सामाजिक सुरक्षा भ्रधिनियम के अन्तर्गत संधीय अनुदान की 
सहायता से राज्यों द्वारा शिशु थ स्वास्थ्य कल्याण के कार्यक्रम भी चलाये 
जाते हैं । 

सरकारी सहायता (?70॥० &8»8/80००)--सामाजिक बीमा के पूरक के 
रूप भे १६३४५ के सामाजिक अ्रप्निनियम के अस्तर्गत कुछ संघीय-राज्य सरकारी 
सहायता भी प्रदान को जाती है। यह सहायता माशिक नकदी भुगताग और 
सामाजिक सेवाग्रो के रूप मे होती है। यह सहायता भ्रमीष्ट, वृद्ध, अच्धे, पूर्ण रूप 
से असमर्थ, हूटे परिवारों के पृथक, ग्राश्चित बच्चे ग्रथवा ऐसे परिवारों के बच्चे 
जिनवे उपाजंक माता-पिता प्रश्म॒मं हो या बेरोजगार हो, शादि को दी जाती 
है । इस बात की व्यवस्था है क़िव्यवितयों को चिकित्सा की कुछ लागत भी दे दी 
जाये। चि७कित्सा लागत ऐेसे पृद्ध व्यक्तियों को भी दी जाती है जिनकी आयु 
६५ वर्ष से अधिक है और जो रफपने रहव-सहन का व्यय तो उठा लेते है परन्तु 
ग्रसाधारण चिकित्सा सैवाओोक़ा व्यय नेही उठा पाते) ऐसे आावश्यक्रताग्रस्त 
व्यवित्र॒यों को भी आम सहायता (0थाथ्रभ 85$४$०0८) दी जाती है जो किसी 
सहायता पाने वाले वगें में तो नहै ग्राते किस्तु जिनको आवश्यकता होती है । 

इस प्रकार सथुवत राष्ट्र पमेरिका में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का तत्व 
भह है कि जतता को प्राथिक छुकक्षा प्रदान करते के लिये कई प्रकार से कदम 
उठाये जाते है ! उस देश में यह पया गया है कि पूर्ण रोजगार अत्यधिक मजदुरी 
को झ्राधार भानकर ग्राभिक सुरवा की आवश्यकता को पूरा करने का सर्वोत्तर 
उपाय यही है कि इस श्रावश्यवत्ा को तीन प्रकार से पूरा किया जाग्रे, अर्थात 
सामाणिक क्षक्ष्यों को पूरा करते के लिए पर्याप्त सावेजनिक कार्यत्रम, ऐच्छिक, 
सामूहिक्त काय॑ को झवित देने के लिये सिजी सालिको क्षण लाभ योजनाये, जिनसे 
पारस्परिक सुरक्षा अ्रदान की जा सके, और तिजी बचत तवा ग्रन्य व्यक्तिगत कार्य 
जिनसे रुचि ग्रनुसतार अधिक से ग्रधिक कार्य मोर सहायता हो सके 
ग्रास्ट्रे लिया में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था 

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ग्रास्ट्रेलिया की एक विशेषता है। इस चत्लार 
के श्रारस्भ से सामाजिक सेवाग्रों दर होने वाले बहुत से प्रयोगों के "स्ण, उसे 
सप्तार की क्षामाजिक प्रयोगशाला ($0लंझ 7.800ज्ञाग) तई पो० ०१०) का 
नाम दिया गया था। सद्‌ १६०१ के सघोय (छछ्ठशकआ विधान के पूर्व भी 
स्वास्थ्य, शिक्षा, फैक्टरी काबून, क्षव्पूर्ति, बाल कल्याण आदि योगाजिक कत्याण 
कार्य करना राज्य का ही उत्तरदायित्व या। सभीय विधान के पश्चात्‌ से कॉमन 


'ईंघ० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


सरकार ने सामाजिक सेवाग्नो मे अधिक रुचि लो है और सरकार के कल्याण 
कार्यो की नीति, लक्ष्य एव क्षेत्र को देखते हुये उसे वास्तव में राष्ट्रीय कहा जा 
सक्तता है। प्रथम सघीय सामाजिक सेवा (कध्व॑क्ष॥। 80200 $00706) बृद्धावस्था 
पेन्शन की थी जो सब १६०६ में आरम्भ हुई और इसवे' पश्चात सब्‌ १६४० में 
असमथ्थता पेन्शन की व्यवस्था की गई । सत्‌ १६१२ में मातृत्व कालीन भत्ता दिया 
जाता था। उसके पश्चात्‌ बहुत वर्षों तक सधीय सरकार द्वारा बहुत थोडा कार्ये 
किया गया यत्धपिं वहुत से राज्यों ने सामाजिक सेवा व्यवस्था को अ्रपताया। 
सदु १६३६ से सामाजिक सेवाओ्रो के लिए राज्य के कार्यों में बहुत वृद्धि हुई है। 
सन्‌ १६४१ में बाल-हित योजना को भी कार्यान्वित किया गया जिसके पद्चात्‌ 
सन्‌ १६८२ में वैधव्य पेन्शन योजना चालू की गई । सन्‌ १६४३ मे एक नवीन 
प्रकार के मातृत्व-कालीन भत्ते का प्रारम्भ हुआ और मुप्यु सस्थार सहायता वी 
व्यवस्था भी हुई। सब्‌ १६४४ में रोजगार और वीमारी लाभ अधिनियम लागू 
किया गया । साम्राजिक सैवाप्रो का उत्तरदायित्व सदीय ससद्‌ एवं विभिन्न राज्य 
दोनो पर ही है। परन्तु सामाजिक सेवा योज्जाओो के लिये काठून बताने का 
अधिकार सधीय ससद्‌ का ही है और इस हर] को १६४६ के एंव लोक 
मतदान प्राप्त करने के बाद मान्यता भी प्राप्त होगई है। 
प्रास्ट्रेलिया मे मातृत्व कालीन भत्ते (धैशध्या।ए 8॥०४॥९०४) से 
तात्ययें उस भुगदान से लिया जाता है, जो सरदार द्वारा माताप्तो को बच्चोके 
जन्म से सम्बन्धित व्यय के लिये वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। यह 
भुगतान, वि युल्क देख-रेख, चिकित्सा तथा | स्थान व्यवस्था के प्रतिरिक्‍्त हैं 
जो किसी माता की एक सावंजनिक हस्पताल के, जनरल वार्ड में विलती है प्रौर 
यदि बच्चा प्राइवेट वाड्ड में पैदा हुम्रा है तो |; के लिए ८ शि० प्रतिदिन का 
भत्ता दिया जाता है। मातृत्व कालीन भत्त के 2 कोई जीविका साधन जाँच 
नही होती | जब कोई और वच्चा ने हो, तव १| पौण्ड वी सहायता दी जाती है 
है और वच्चों की सख्या मे वृद्धि के साथ साथ यह राष्षि भी वढवी जाती है! 
जुड़वाँ या भ्रधिक बच्चे होते पर एक वच्चे से अधक प्रत्येक बच्चे के लिये ५ पोण्ड 
की अतिरिक्त सहायठ” दी जाती है । प्रसव की भम्भावित तिथि से ४ सप्ताह पूर्व 
प्रार्ना-पत्र देते 7९ # पौण्ड का पेश्गी मातृत्व-काम्रीन भत्ता मिल जाता है। 
झसट्रेलिया मे वालको के लिये सहायवा [ए76 झा/०फथ्ण) की भी 
>एप्बस्था ५ । कोई भो व्यक्ति, जो कि १६ वर्ष सै कम आयु वाले एक से झधिके 
बा्ों4 देख रेख करता है, दच्चों के लिये सहायता की माँग कर सकता है। 
एक बच्चे रू >्धिक प्रत्येक बच्चे के लिये यह श्रहायता १० शि० प्रवि सप्ताह है। 
यह भुगतान है पर सप्ताह के वाद होता है। इसके लिये वोई “जीविका 
साधन जांच' नहें दीती और प्रत्येक व्यक्ति, छहें उसकी भ्राथिक्त स्थिति कैसी भी 
, इस लाभ को पे) ० काषकारी है। 


प्रेढ ब्रिदेत में सामाणिक सुरक्षा. « डर 


बीमारी, वेरोजयारी, दुर्घटवा अथवा नियमित आय में अस्थायी क्षति होते 
पर भी लाभ दिए जाते हैं। यह भुगतान १६ व ६५ वर्ष के बीच की आयु वाले 
_र्पों और १६ व ६० वर्ष के बीच की झ्रायु वाली स्त्रियों को उपलब्ध है। 'जीविका 
साधन जांच” भो झाय के वारे मे होती है, परन्तु सम्पत्ति के लिए ऐसी कोई जाँच 
नही होती | भ्रधिकतम सहायता एक विवाहित व्यक्ति के लिए २५ शि० पति 
सप्ताह है, परन्तु इसके साथ-साथ उस प्रत्येक आश्षित स्त्री के लिए २० शि० और 
एक बच्चे के लिये ५ शि० प्रति सप्ताह, यात्री कुल मिलाकर ५० शि० श्रति सप्ताह 
मिल सकता है। एक अविवाहित ब्यवित के लिये अधिकतम सहायता २५ शि० 
प्रति शप्ताह है, और २० शि० अतिरिक्त आय के रूप में दिये जाते है। जो थ्यक्ति 
राहायता प्राप्त करने का ग्रधिकारी हैँ झ्लौर जिसके संरक्षण मे यदि १६ वर्ष से भी 
कप ग्रायु का बच्चा है तो उसको उस बच्चे के लिये ५ क्षि० प्रति सप्ताह भ्रतिरिकत 
लाभ पाने का अधिकार है । बीमारी लाभ असमथंता होने के सातवे दिन से मिल 
सकता है, यदि लाभ की माँग दीमारी की तिशि से ६ सप्ताह के अन्दर ही कर दी 
गई हो | बेरोजगारी लाभ, बेरोजगार होने के सातें दिन बाद या दावा करते के दिन 
से, जो भी बाद में हो, उस तिथि से मिलता है और तब तक प्रिलता है जब तक 
व्यक्ति कोई भी उचित कार्य करने के योग्य व इच्छुक रहता है । 
है विधवाओं की पेन्शन भी आस्ट्रेलिया में विभिन्न दरों पर दी जाती है। 
3 लाभ के लिये विधवाओो को ४ वर्गों मे विभाजित किया गया है: ऐसी विधवा को जो 
१६ वर्ष से कम आयु वाले एक ग्रथवा अ्रधिक बच्चों की देखरेख करती हो, २ पौण्ड 
७ शि० ७ पेस अति सप्ताह पेन्शत मिलती है। ऐसी विधवा को, जिसकी झायु 
५० वर्ष से भधिक हो और उसका कोई वालक १६ वर्ष से कम आयु का न हो, 
१ पौण्ड १७ शि० प्रति सप्ताह पेस्शन मिलती है | ऐसी विधवा को, जिसको आ्रायु 
४० वर्ष से कम हो, और उठाका कोई बालक १६ वर्ष से कम आयु का न हो परन्तु 
पति की झृत्यु के २६ सप्ताह से कम समय में ही भ्रभाव की र्थिति में हो, २ पौण्ड 
२६ शि० प्रति सप्ताह दिया जाता है । ऐसी स्त्री, जिसका पति कम से कम ६ मारा 
से कारावाप्त में ही प्रौर जिसके १६ वर्ष से कम आयु वाले एक अथवा अ्रधिक 
बालक हो प्रथवा जिसकी आयु ५० वर्ष से अधिक हो, १ पोण्ड १७ झि० प्रति 
सप्ताह लाभ की अधिकारिणी होती है। इस प्रकार लाभ हेतु “विधवा” शब्द 
क्रेवल उत्त स्‍त्री के लिए ही चही ग्राम जिसका पति मर गया हो, वरतू इस शब्द 
का प्रयोग अभित्यवत (/0:50/००) पत्नी, तलाक प्राप्त स्त्री, ऐसी स्त्री जिसका 
पति जेल या हस्पताल मे हो झ्ौर कुछ अन्य ब्राथ्रित स्त्रियों के लिये भी होता है। 
आस्ट्रेलिया में 'नीविका साथन जाँच' (34०८&75-/८50) (जो कि झ्ाय एव 
राम्पत्ति दोनों के लिये होती हैं) के पश्चात्‌ ६५ वर्ष के पुरुषो झौर ६० वर्ष की 
स्तियों के लिए वुद्धावस्था ऐेन्शन की भी व्यवस्था है। भ्रधिकतम दर १६१० पौण्ड 
१० शि० प्रतिवर्ष प्रथवा २ पोष्ड रहे शि० प्रति सप्ताह है। उन व्यक्तियों के लिए, 


डपर श्रम समस्याये एवं समाज वल्यारा 


जिनकी आयु १६ वर्ष से अधिक है श्र जो कार्य करने से स्थायी रूप से असमर्थ हैं 
झथवा णो स्थायी रूप से नेव॒होन है, निबलता पेन्शन की व्यवस्था है। दरे वही है 
जो कि दृद्ध व्यक्तियों के लिए पेन्शन वी है। प्रास्ट्रलिया में ऐसी स्त्रियों के लिए: 
भत्तो की व्यवस्था है जो कि एक निवल पेन्शनर की पत्नी है और अपने पति के 
साथ ही रहती हैं और यदि उन्हे निवलता लाभ अथवा बृद्धांवस्था पेन्शन नहीं 
मिलती है । ऐसी स्त्री के लिए बालकों का भत्ता भी स्वीकृत है। १० पौष्ड वा 
मृत्यु सस्कार ग्रनुदान भी एक ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है जिसने एक वृद्ध एवं 
लिबल व्यक्त का ग्रच्तिम सस्वार अपने खर्चे से बिया हो । 

इस प्रकार आस्ट्रेलिया में भी सामाजिक सेवाओं वी एक व्यापक योजना 
लागू है यद्यपि अधिकतर लाभ झ्राय और सम्पत्ति की जीविका साधन जाँच होने 
पर मिलते है । 


अन्य देशो में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और 
भारत में उनके लागू होने की सम्भावना 

उपरोक्त वन से बुद्ध अन्य देशो वी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर 
प्रकाश पडता है । अब प्रब्व यह उठता है कि भारत को भी इस प्रकार की 
सामाजिक सेवा योजना का निर्माण करना चाहिए ग्रथवा नहीं। जैसा कि हमने 
पिछल अध्याय में बताया है, हमारे देश में ऐसी योजना नितान्‍्त आ्रावश्यव है, परन्त“ 


उसके लागू होन भ कुछ विशेष कठिनाइयाँ आती हैँ जिनको हमें बवरिज झआायोज३, 
क्के ह 22:22: इन इन ननान जन वजन पर पर कोई सामाजिक सुरक्षा योजना बनान के पहले सुलभावा होगा। 
प्रत्येक समाडिक सुरक्षा योजना की लागत बहुत अधिक होती है और देश की 
अल्प राष्ट्रीय म्राय को दृष्टि मे रखते हुए भारत इतना व्यय वहन नहीं कर सकता ! 
इससे पृव॑ कि हम झौर देझों के समान अपने देश में अनक प्रकार के लाभो की 
व्यवस्था के लिय कोई योजना लागू करने के लिए पग उठायें, राष्ट्रीय श्राय में वृद्ध 
की जाती चाहिएं। देश का बडा आकार अत्यधिक जनसस्या और जनता की 
अशिक्षा को भी ध्याव म रखना होगा। चरित्र निर्माण स्वयं अनुशासन आत्म 
संबभ एवं विस्तृत दृष्टिकोश की बहुत आवश्यकता है और जब तक यह सब ने 
होगा, सुधार सम्भव नही हैं। 

यह भी विचारणीय है कि सामाजिक सुरक्षा यौजताग्ो को आथिक विकास 
की अन्य याजनाओ से पृथक रखकर कार्यान्वित नही किया जा सकता । इगलै्ड में 
भी सर बँवरिज द्वारा योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक समभा गया था 
कि ता तन को पा रोकतर की हिय से ही होदी 
चाहिप। भारत मे भी, सर्वप्रथम तो पूरे रौजगार की स्थिति लाने का प्रयत्त 7 
होना चाहिये एव व्यक्षितयों क स्वास्थ्य एवं कल्याण की योजनाओं की व्यवस्था 
होनी चाहिये और तव अन्य क्षत्रो में बामों के विस्तृत करने पर विचार करता 


ग्रेट ब्रिटेन में साम्माजिक सुरक्षा डब३ 


चाहिये । फिर भी इसका प्रारम्भ कुछ तीमित व्यक्तियों के लिये किया जा सकेता 
है; और, जेँसा कि बताया जा चुका है, भारतीय झौद्योगिक श्रमिकों के लिये 

(सामाजिक सुरक्षा योजना को बागू करना वाछुतीय ही रही, वरणू सम्भव भी है। 
यह प्रसन्नता का विषय है कि घरकार ने इस सम्बन्ध में अपने दायित्व को समझ 
किया है प्रौर भारत के ग्रोद्योगिक श्रमिकों के कल्यार और सुरक्षा की दिशा में 
कदम उठाये गये हैं भौर उठाये जा रहे हैं। 
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बार्य की दशाश्रो की महत्ता 

मनुष्य झिन परिस्थितियों मे कार्य करता है, उनका उसके स्वास्थ्य, कारये- 

कुशलता, मनोवुत्ति तथा काये के गुणों पर विश्लेप प्रभाव पडता है । यह कहा जाता 

है कि दातावरण मनुष्य का निर्माण करता है, यदि वातावरण में घुधार कर 
दिया जाय तो मनुष्य स्वय ही सुधर जायेगा !? भ्रस्वस्थ दक्षाप्रो मे कठिन श्र 
करते रहना सम्भव नही है। यह सर्वविदित तथ्य है कि गन्दे, उदास ओर अस्वास्थ्य- 
कर वातावरश को अपेक्षा स्वस्थ, उज्ज्वल और प्रेरणात्मक (49590778) बाता 
बरण म मनुष्य प्रधिक और ग्रच्छा स्पर्य कर सकता है। यदि वादादरण गर्दा और 
कोलाहलपूरा है तो श्रमिक का ध्याव बेंट जायेगा । कार्य में एकाग्रता (007०श-६ 
0009) होना आवश्यक है और यह तभी सम्भव है जब दाह्य विघ्तो से श्रमिको 
शा ध्यान न बेटे । दीवारों के रण और मशीनों की दिश्वा तक श्रमिक की मनोवृत्ति 
पर प्रभाव डालते है । 

यह बात ध्यान देने थोग्य हैं कि सन्तोषभ्रद कार्य करने की दक्षाये केवल 
श्रमिकों की कार्यकुशलता को ही श्सावित नहीं करती अपितु उनके वेतन, 
प्रवासिता और झ्ोद्योगिक सम्बन्धो पर भी प्रभाव डालती हैं। प्रत्येक श्रमिक की 
कार्यकुशलता प्रत्यक्ष रूप से उसके स्वास्थ्य तथा उसकी कार्य करने की इच्छा पर 
लिर्भर करती है। यदि कार्य की दशायें सत्तोषजनक हैं तो श्रमिक के शरीर व 
मस्तिष्क पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ेगा, श्रमिक प्रसन्न रहेगा और कार्यकुशलता बढ 
जाने से उत्पादन भी अधिक होगा। इस प्रकार मालिकों को भी लाभ होगा। 
इसके विपरीत, यदि कार्य करने की दशाये असन्तोषजनक हैं तो श्रमिक अपने कार्य 
को कठित समभेगा, कार्य घीरे घीरे करेगा और उसके लिये समय व्यतीत करना 
भी क्‍ठित हो जायेगा । सन्तोषजनक कार्य की दआयें प्रदान कर नकद सजदूरी व 
वास्तविक मजदूरी के बीच की खाई को बहुत बुछ कम किया जा सकता है| जहा 
पर कार्प का वातावरण स्वस्थ है और मालिको ने श्रभिक के कल्याश व छुल- 
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कार्य की दक्षाएँ डंद 


सुविधा के लिये प्रबन्ध किया है वहाँ पर श्रमिक कम मजदूरी पर भी कार्य 
करने को तत्पर हो जाते है। इन सब बातों के अतिरिक्त श्रमिकों की प्रवासिता 
“५ का एक मुख्य कारण यह है कि जो श्रमिक गाँव के खुले वातावरण से ग्राता है 

उसे कारखातो में एकदम भिन्न और प्रसन्‍्तोषजनक परिस्थितियों मे कार्य करना 
पडता है। फलत: पह ऊब उठता है और शीक्रातिशीघत्र अपने गाँव वापिस लौट 
जाने का प्रयता करता है। सत्तोषजनक एवं स्वास्थ्यप्रद कार्य की दक्षाें श्रप्रिको 
की अस्थिरता के इस मुख्य कारण को दूर कर सकती है और उनमे अनुपत्थित्ति 
तेथा श्रमिकावर्द को मी बहुत सीमा तक कम कर सकती हैं। कार्य का उज्ज्वल 
और स्वच्छ वातावरण यदि प्रदाव किया जाता है तब ऐसा वातावरण मालिक 
व मणदूर के बीच भी प्रच्छा सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होता है| सनन्‍्तोष- 
जतक वातावरण से श्रमिकों में थकान और उदासी भी नहीं आ पाती और वह 
झ्रपना समय स्वय के संगठन, परिज्रार व कल्याए कार्यों में व्यवीव कर सकता है। 
कार्य करने की दंशागों का क्षेत्र 

कार्य करने की दशाओं के ग्रस्तगेत अनेक विषय श्राते है, उदाहरणत जल- 
मल निकाप्त की व्यवस्था, धूल और गन्दगीं, तापकम, नमी, सवातन, कारखाने के 
अन्दर उचित स्थान थोर सुरक्षा की दृष्टि से मशीनों के चारों ओर रोक आदि तथा 
अत्ेक केल्याणकारी सुविधायें, जैसे--कैम्टीन, स्तानगृह, हाथ मुँह धोने के लिए 
(चिलमचिर्या, पीने के पानी की व्यवस्था, जलपरान-गृह, कार्य के घण्टे, रात्रि कार्य, 
पारी प्रणाली झ्रादि। उपरोक्त विषयों में से अमेक सूविधायें वह्याणवारी 
सुविधाओं के अम्तगेत प्रदात की जाती है क्या अनेक कारखाना श्रधिवियम के 
अन्तर्गत झ्राती है। परल्तु कानूव द्वारा स्यूनत्म प्रावश्यवताओं के निर्धारित होने 
प्र भी जल-मल निकास की व्यवस्था, सवातन, तापकग, प्रकाश झादि, प्र्थातू 
सामान्य वातावरण, इस बात पर निर्भर करता है कि मालिक इसका अनुभव कर 
लें कि अच्छे वातावरण का श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्यकुशलता के लिए बहुत 
महत्व है । 
कार्य करने की दशाओं के विभिन्‍न रुप 

जल-मल निशास को व्यवस्था (5877:28/07) एवं स्वच्छता सम्भवतया 
संतोषजनक कार्य की दक्षाप्रों का सबसे मुख्य भ्ग है। इनसे तालय कारखाने के 
अन्दर सफाई, दीवारों पर सफेदी, पक्का फरशं, साफ गौर स्वच्छ मशीने, शौचालय 
तथा पेशाबधर का उचित प्रबन्ध, पानी निकालने के मां, नालियाँ, कुडे क्रकट 
के लिये कनस्तर व टोकरियो ग्ादि से है ! 

कारखाने के भ्रन्दर से धूल व गन्दगो (0प5६ 570 7977) दूर करने का 
भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए । बहुत से कारखानों में निर्मास-प्रक्रिया कुछ ऐसी 
होती है कि बहुत गन्दगी उत्पन्न हो जाती है। गन्दगी और घूल उत्तन्‍न होने का 
कारण यह भी है कि कारसानो के भ्न्दर की सड़क कच्ची होती है, भौर यदि 


ड्ददू प्रेम समस्‍यायें एवं समाज कल्यास 


उन पर उचित रूप से पानी नहीं छिडका जाता, या कारखाना बिल्कुल मुक्य सडक 
पर होता है तो धूल सदा आ्राठी रहती है । भारत की जलवायु भी इस प्रकार की है 
कि ग्रीष्म-ऋतु में वटी मात्रा में धूल व गन्दी उत्पन्त हो जाती है। घूलग्रध्त “ 
वातावरण में श्रमिक ठीक प्रक्तार से साँस भी नहीं ले सकते जिसके कारण झनेक 
बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ओर उनकी आँखों पर भी बुष्रभाव पडता है । भरत 
सडको तथा मार्यों पर प्रानी छिडकने का तथा पवके फ्योँ और पवके सागों का 
प्रबन्ध होना चाहिये । इसके झ्तिखिित घूल और गन्दगी दूर वरने वे लिये उचित 
हप से हवा के आने जाने और सफाई की व्यवस्था होनी चाहिये । 

तापक्म (7द॥एशवांगाट) व नमी (म्रष्ययात/ग७४७०7) वा भी कार्य 
करने की दक्शाओं में विशेष महत्व है। देश की जलवायु ऐसी है कि ग्रीप्म-ऋतु मे, 
विशेषतया गम तापत्म के कारण शारीरिक कार्य ग्रदचिकर हो जाता है। उच्च 
तापनम में कमी करना या उसके प्रभाव को कस करना अत्यन्त सरल है, यथपि 
बहुत से लोग इस बात को नही समभत्ते है । विजली के पे, दृषित वायु विकालने 
के पसे, खम की टट्टियाँ और दातानुकूल यन्त्र इन दक्षाओं में सुधार कर सकते हैं । 

पर्याप्त सवातन (१४९८४॥॥।३४०४) और हवा के आने की व्यवस्था एक अन्य 
आवश्यकता है । यह व्यवस्था बिडकियो तया संवातनों द्वारा की जाती है। महू 
व्यवस्था क्त्रिम उपाया हारा भी हो सकती है, जैसे मशीनों या एस्रौ द्वारा हवा को 
फकना | ऐसी व्यवस्था वी आवश्यकता वस्त्र उद्योगों में विशेष रूप से होती है[ 
क्योकि वहाँ कार्य धूलग्रस्त व नम वायु में सम्पन्त होता है ! बहुत सारे उद्योगों में 
घूत ढया हानिद्यरक गैस उत्पन्त होती हैं, जिनको तत्काल करवाने से निकालने 
के लिय उचित सवातन का होना आवस्यक है। उचित रूप से सवातन व्यवस्था न 
होने के जो हानिकारक परिणाम हाते हैं, वह भली-भाँति ज्ञात हैं। परन्तु किर भी 
भारतीय वारखानों मे इस ओर उचित ध्यान नही दिया जाता + 

प्रतवाज् ([8४0908) की व्यवस्था भी बहुत प्रावस्यक है। कार्य करने के 
स्थाना पर उचित तथा पर्याप्त प्रदाश वा प्रवन्ध कर्मचारियों मो नेत्र दृष्टि की रक्षा 
करता है और उत्पादन में वृद्धि करता है। प्राकृतिक प्रकाश का प्रवन्ध छता से 
अबवा लिंटकियों से क्या जा सकता है। कृत्रिम प्रवाश्ष का प्रवस्ध विजली, मिट्टी के 
तेन्न या गैत वी लालर्टनों द्वारा क्या जा सकता है असन्तोषजनक प्राकृतिक प्रकाश 
प्राय. पूरावी अबोग्य इमारतो, प्रत्य इमारतों की समीपता, गन्दी खिंडकियों, 
दीवारों व छता क कारण होता है । भारत में अनेक कारखानों भ इस प्रकार वी 
दक्षायें पाई जाती है। लगातार हृजिम प्रकाश का श्रयोग भी अग्राकृतिक होता है 
और ग्रौखों पर दुप्रभाव डालता है। असन्तोयजनक श्रकाश से दुर्घटनायें हो जाती - 
है और उत्पादन में कमी हो जाती है । कम अक्राश् से गन्दगी बढती है क्योकि 
बहत से छोनो झ्रादि में मन्दगी दिखाई नहीं देती है। प्रकाश पर्याप्त माता में 
होता चाहिय और कार्य के ठीके स्थान वर उस प्रक्षा्व से परछाईं भी न पदनी 


कार्य की दक्षाएँ सडक 


चाहिबे। इस बात का भी प्रवस्थ होता चाहिये कि कर्मचारियों की श्रांखो पर 
प्रकाश स्रीघा न पढ़े ) 

“५. दुर्घटनाओं को रोकते के लिए मशौम के चारों श्रोर रोक लगाता [सक्षा- 
५४8) व श्रमिको की युरक्षा के वर्षाप्त साधनों ( 88९५७ ए:०एंआं०8) का होना 
आवश्यक है। इस दृष्टि से विभिन्‍न कारखाना अधिनियमो में उपबन्ध बनाये गये 
हैं परन्तु उनको उस्तित रूप से लागू करना भी भत्यन्त आवश्यक है! कारसखामे 
ऐसी ही इमारतों में दनाने चाहिये जिनमें काफी जगह हो, जिससे कि मशीनों के 
मध्य काकी स्थान रह सके ॥ 

कारक्षानों के अन्दर योठे के शुद्ध कानों तथा खाना खले के लिए भी 
उचित रथात का प्र्नस्थ होता आावश्यवरा है। झा के घण्टे भी लम्बे वही होने 
चाहिये तथा बीच-बीच मे झ्रत्पनिराण का प्रबन्ध भी होता चाहिये । 


सन्‌ १६४८ का कारखाना अधिनियम-- 
कार्ये की दशाश्रों के सम्बन्ध में इसके मुख्य उपबन्ध 
यहाँ हम १६४८ के कारघाता प्रधितियम (8००५ &० ०१ 948) के 
उन उपग्रस्धों की भर्चा बरेंगे जिनका मालिकों द्वारा श्रमिकों की घुरक्षा एव 
स्वाध्थ्य कें तिय्रे लागू करना आवश्यक है। इस प्रवार की व्यवस्था समय-समय पर 
५ श्रमेक कारखाना अधिनियमों द्वारा को गई थी । परस्तु अद उत्तको एक स्थान पर 
समाग्ोजित कर १६४८ के भ्रधिनियम मे व्यापक रूप प्रवान कर दिया गया है! 
जहाँ तक स्वच्छता ((॥८5०॥0८55) का सम्वस्ध है, प्रधिवियम के अनुसार 
प्रत्येक कारखाना, वालियों या अन्य कारणों से उत्पत्त दु्गन्ध से मुष्तर रहना 
आाहिए। भाड़ प्रथवा किसी प्रन्‍्य साधन द्वारा शतिदिन फल्ल॑ं, कार्य करने के कमरों 
को देचों, सौढियो, मार्गों झादि में से गदगी और कूटाकरकट के ढेर साए होने चाहिये 
तथा उसको फेंकने की थी उचित व्यवस्था होनी चाद्िये । सप्ताह में कम से कप एक 
दिल कार्य करने के प्रत्येक कमरे का फर्श कोदाखुनाशक (000/०९७॥४) परदाष॑ 
द्वारा घुलना चाहिए । यदि निर्माण प्रक्रिया के समय फक्नं गीला हो जाता है तो 
मालियों की उचित व्यवस्था करनी होगी । प्रद्दर को दीवारे भौर कमरो की ऊपर 
और नीचे की छते, सीढियाँ, मार्ग श्रादि सभो पर प्रत्येक एच वर्य में कम से कम 
एक वार पुत रोगन या वानिश करनी होगी। प्रत्येक १४ सहीने मे एक बार 
सफाने करदी क्षाहिए | यदि रोगत अथवा वानिश्व नहीं की जाती, तव १४ महीक्ों 
में एक बार पुताई या सफेदी करती आहिे ! 
हा. जहाँ तक कूड़ाकरकट और दुर्गस्थ की तिकासोीं (9058 ० ५/०४९६ 
7 ७4 एहीएथया5) का सम्बन्ध है, निर्माण के समय उत्तस्त होने वाली ऐसी वस्तु 
की निकासी के लिए राज्य सरकासे को वियम बताने का अश्िकार दिया यथा 
है। इस नियमी के अनुसार प्रत्येक कारखाने में उनिद सवातन [ए०४/४4४०४) वी 
व्यवल्दा होती चाहिये और प्रत्येक कमरे मे शुद्ध वाु के पे जाते के लिये पर 
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तथा ऐसा तापक्म (वध्याएथव्ाणायट), जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य को हानि 
पहुँचे और वह आराम से कार्य कर सकें, रखने के लिये भी प्रभावात्मक और उचित 
व्यवस्था होनी चाहिए । दीवारे और छ््तें इस प्रकार और ऐसे पदार्यों कौ बनाने. 
चाहियें कि तापतम जितना भी सम्भव है कम रखा जा सके | यदि किसी काये के 
लिए अधिक तापकम की आवश्यकता पडती है, तब ऐसी ग्रवस्था में जिस प्रक्रिया 
से अधिक तापक्रम पैदा होता है, उसे कार्य के कमरे से या किसी प्रन्य साघन द्वारा 
पूषव्‌ करके श्रमिकों को बचाना चाहिये | राज्य सरकारों को पर्याप्त सवादन और 
उचित तापक्म के स्तरों को निर्धारित करने का अधिकार है, और राज्य 
सरकार किसी भी कारखाने से तापक्रम को कम करने की माँग कर सकती है, 
जिसके लिए कोई भी साधन अपवाया जा सकता हैं, जैंसे--दीवारों पर सफेदी 
करना, पानी छिडकता, यत्र लगाता, वाहर को दीवारों, कमरों और खिंडकियों 
पर पर्दे लटकावा, छत की ऊँचा करना या कोई श्रत्य साधन । 

यदि किसी कारबाने में उत्पादव के समय घूल ([008/), धुप्नाँ (!१०॥॥०७), 
या अन्य किसी प्रकार की ग्रदगों होती है, जिससे श्रमिकों को हानि पहुंचती है 
झौर दुर्ग न्ध उत्पन्न होती है, तब कार्य के कमरो में से इसे तत्काल निकालने और 
एकत्रित न होने देने की व्यवस्था होदी चाहिए, ताकि दुषित वायु में साँसन लो 
जाए । इस उद्देष्य की पूर्ति के लिये हवा फंकने वाले पत्रो का प्रयोग क्या जाता 
चाहिएं। हवा बाहर फेकने वाले यत्र के इजिन को भी खुली जगह में लगाता 
चाहिप और इस प्रकार का कोई इजिन कसी भी कमरे में चालू नहीं करना 
चाहिये, जब तक भाष को एकत्रित होने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था न करती 
जाय । 

उन संभो कारखानो के सम्बन्ध मे, जहाँ हवा की नमी को कृत्रिम रपसे 
बढ़ाया जाता है, राज्य सरकारो को यह ग्रधिकार दिया गया है कि वह इस वात 
के लिए नियम बनाएँ कि नमी (पेफ्ाआअगत्वा०7) का क्‍या स्तर होगा और हवा 
की नमी को कृत्रिम रुप से बढ़ाने के ढग पर नियन्त्रण रखने और पर्याप्त सवातन 
ओर कार्य के कमरो को ठडा रखने की व्यवस्था होगी । नमी को बढाने के लिए 
केवत शुद्ध जल का ही प्रयोग करता होगा । 

भीड़ भाड़ को रोकने के लिये अधिनियम में यह व्यवस्था की गईं है कि उन 
कारखानों में जो अधिनियम के लागू होते के पूर्द से चल रहे थे, काम के प्रत्येक 
कुमरे में प्रत्येक अ्मिक के लिये कम से कम ३४० घन फीट की जगह (899०८) 
होगी तथा उन कारखानो में जो अधितियम बनाने के बाद स्थापित हो कम से कम 
प्रति श्रमिक ५०० घन फीट जगह होगी ॥ कारखावों में सुसुय निरीक्षक को यह 
निर्धारित करने का अधिकार है कि किसो कमरे मे अधिक से अधिक कितने श्रमिकों « 
बाम कर सकते है । 

प्रकाश के लिये ग्रधिनियम मे यह व्यवस्था है कि कारखाने के प्रत्येक भाग 
मैं जहाँ श्रमिक आते जाते है अथवा जहाँ वे काम करते हैं, कृत्रिम एवं प्राकृतिक 
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अथवा दोनों ही प्रकार के प्रकाश ([/8॥758) की पर्याप्त और उचित व्यवस्था 
होगी। प्रत्येक फैक्ट्री के कमरों में प्रकाश रखने के लिए यदि छ्षीशेदार खिडकियाँ 
और रोशनदान हों तो वे भीतर और बाहर दोनों ओर से साफ रहनी चाहिएँ। 
उनमें त्ापक्रम के घटाने के समय के अतिरिक्त और किसी स्रमय कोई रुकावट नहीं 
होनी चाहिये। यदि किसी प्रकार के साधन से सीधे तौर पर या किसी चिकने 
स्थान से चकाचौध होती है तो उसको रोकने के लिये भी व्यवस्था करनी चाहिये । 
इसी प्रकार ऐसी परछाई को जिससे श्रमिकों की झाँखों पर जोर पडता हो झथवा 
दुघंटना की सम्भावना हों, दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिये। विभिन्‍न 
श्रेशियो के कारखानों के लिये राज्य सरकारों को पन्तोषजतक और उपयुक्त 
प्रकाश के स्तर को निर्धारित शरना होता है । 

यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक कारखाने मे उचित श्रौर छुविधा- 
जनक स्थानों पर पीने के पात्नी (9078 '3०7) की पर्याप्त पृत्ति का प्रबन्ध 
करता होगा । ऐसे स्थानों पर, उस भाषा में जिसे श्रमिक समझ संके, 'पीने का 
पानी लिखा जायेगा। ऐसा स्थान धोने की जगह, शौचास्य तथा पेशाबपर से पम 
से कम २० फुट की दूरी पर होगा । उन कारखानों मे जहाँ २६५० या इससे अधिक 
श्रप्तिक कार्य करते हैं, गर्मी के दिनो मे पीने के पानी को ठडा करने की भी 
व्यवस्था करनी होगी ! 

अधिनियम के ग्रनुसार विशेय प्रकार के क्ोबालय (7,300॥०8) तथा 
पेशाब धर ((90॥9/8) भी पर्थाप्त मात्रा से बनाने चाहिये। यह ऐसे स्थानों पर 
होते घाहिये, जहाँ श्रमिक, कारखानों में रहते हुए, किस्ती भी समय सरणतापुर्वक 
पहुँच सके ।. इस प्रकार के स्थानों पर पर्याप्त बकाश श्रौर सवातन की व्यवस्था 
होनी चाहिये तथा ये हर समय स्वच्छ रहने चाहिएँ । इस कार्य के लिये भगियों को 
नौकरी पर लगाता होगा । स्त्री और पुरुषो के लिये अलग-अलग व्यवस्था करनी 
होगी । ऐसे प्रत्येक कारखाने में, जहाँ २५० या अधिक कमंचारी कार्य करते है, 
फर्क्ष और तीन-तीन फीट तक दीवारें चमकदार टाइलो की बनानी होगी तथा 
सप्ताह में एक बार सबकी खूब सफाई व कीटारएुनाशक पदार्थों से शुलाई होगी! 
राज्य सरकारो को प्रत्येक कारखानो के सम्बन्ध में शौचालयों तथा पेश्ाब-घरो की 
सश्या व सफाई के लिये नियम बताने का ग्रधिकार है! 

ऑफिएिपन' ने! इक जएता तर नी उप्पस्था है कि अत्येषा कराए से! उ्विता 
स्थानों पर पीकदानों ($9/0/0०॥$) की व्यवस्था की जाथ और उनको स्वच्छ 
झवस्था मे रखा जाय । कारखाने के प्रन्दर कोई भी व्यक्ति पीकदान के प्रलावा 
कही नही थूकेगा । राज्य सरकार अत्येक कारखाने मे पीकदाम की सख्या तथा 
उसके झाकार के रूप को निर्धारित करेगी | उस व्यक्ति १९, जो नियम का उत्लपन 
कर और फही थूकता है, ५ रुपये का छु्माना किया जा सकता है। 

श्रमिकों की सुरक्षा और दुघंदनाओं को रोकथाम (77०४८ए४०7 ० 8०ण॑- 
4७79) के लिये भी प्धिनियम मे उपबन्ध है। खतरनाक मशीनों, उसके घुमने 
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वाले भागों और पहियो के चारो ओर पर्याप्त रूप से रोक लगाने का आ्रादेश है। 
गतिश्चील मशीनो को इस प्रकार से लगाना होगा जिप्तसे कोई दुर्घटना न हो सके। 
यदि जाँच-पडताल के हेतु या उनमे तेल डालने के लिये अ्रयवा पट्टा चडाने के लिये 
चलती हुई मशीन पर या उसके पास काम करना ग्रावश्यक भी हो तो यह कर्य 
क्सी विश्येप प्रश्चिक्षित वयस्क पुरष द्वारा किया जाना चाहिये। इस व्यक्ति के 
कपड़े कसे हुये होने चाहियें और उसको किसी भी ऐसे पट्ट को, जिसकी चौडाई 
६ इच से भ्रधिक हो, चलायमान (]४०शा॥३) अवस्था में नहीं छूना चाहिये। 
मशीन के उन सभी भागो के चारो झोर, जिनसे श्रमिक का प्रधिव सम्पर्क हो 
सकता है, रोक लगानी चाहिये । किसी भी कारखाने मे, जब मशीन चल रही हो, 
किसी भी स्‍त्री या बालक को मशीत साफ़ करने, उसमे तेल देने ग्रथवा उसके क्सी 
पुर्ज आदि को लगाते के काम पर वहीं लगाया जा सकता और न उतकों मशीनों 
के चलते हुये भागो के वीच कोई कार्य दिया जा सकता है। बिना पर्याप्त प्रशिक्षण 
और विना पर्याप्त निरीक्षण व देख-रेख के कोई भी युवक खतरनाक मशीनों पर 
कार्य नही कर सकता । इस वात की भी व्यवस्था होनी चाहिये कि सक्टकाल में 
चलती हुईं मशीनो से चालू शब्रित (?०४७) को तत्काल ही वन्द वर दिया जा 
सके । पट्टो को चलान के लिये यान््रिक साधनों की व्यवस्था करना जरूरी है। 
इस सात क॑ बचाव की भी व्यवस्था है कि स्वय चतत बाली मझ्ीनो से सम्पर्ग ल 
हो पाये | १६४८ के कारखाता प्रधिनियम में एक नया उपवन्ध इस वात का भी 
है कि जो भी नई मज्ञीन बने, उसके चारो ओर रोक होने की व्यवस्था उसके 
साथ ही होती चाहिए। इसका उत्तरदायित्व कारखाने के मालिकों पर ही नहीं 
बरन्‌ मशीत क॑ वनान दाले या मश्ञीन को बचने वाल ऐजेन्ट के ऊपर भो है! 
मज्ञीनो मं रई ल जान के मार्ग के पास औरतों व बच्चा को क्यम पर लगाने की 
भी मनाही है | लिफ्ट या उठाने वाले यन्त्र के सम्बन्ध मे भी उपवन्ध बनाये गये 
हैं । उनवी यास्त्रिक रचना ग्रच्छी होनी चाहिये, वे अच्छे पदार्थ के बने होत 
चाहिएँ, मजबूत होते चाहियें, उनको उचित दक्मा मे रखना चाहिय और उनकी 
जाँच भी होती रहनी चाहिये । उनके लिये दरवाजे, जाली और अधिक्रतम बोक 
आदि के सम्बन्ध म भी उपवन्ध है। क्रेन' और अन्य भार उठाने वाली मशीनों, 
घूमती हुई मशीनो दवाव डालने बाल्ली मक्षीतों क्‍्रादि से रक्षा करते के लिये भी 
उपवन्ध बनाये गये है । इस वात की भी व्यवस्था है कि तमाम फर्श, सीढियाँ और 
पहुँच ने के साधन अच्छे प्रकार के बने हुए होगे और उनको अच्छी हालत में रक्खा 
जायेगा। अगर फर्श मे कोई गड्ढा या छिद्र होगा तो उसको ठीक प्रकार से ढक्ना 
होगा भ्रौर उसके चारो ओर रोक लगानी होगी । 

अधिनियम मे व्यवस्था की गई है कि कोई भी कमंचारी ऐसा बोभन 
तो उठा सबता है और न ते जा सकता है, जिससे उसे हानि होने की सम्भावना 
हो । राज्य सरकारो का इस बात का अधिकार है कि वे यह निर्धारित कर सके 
कि पुरषो, स्त्रियो तथा बच्चों द्वारा अधिक से अधिक कितना भार उठायाजा 
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तकता है । उत्पादन की कुछ विश्लेष श्रक्रियाओं में तेज रोशनी अथवा करों से नेवों 
. की रक्षा करते का भी उपबन्‍्ध है । अधिनियम में विषेले धुये, छीज्ष जलने वाले 
/ ९ तथा विस्फोटक पदार्थों (£5909५2६) एवं आग लगने पर बचाव के लिये भी 
व्यवस्था करने के लिये उपबन्ध है ! प्रत्येक कारखाने में झाग लगने की अवस्था में 
बच निकलने के झनेक साधनों तथा याग बुकाने वाले यस्त्रो फिट छिताएइणशन 
&ह) की व्यवस्था करनी होती है ! कारखाना निरीक्षक को इस बात का प्रधिकार 
है कि बदि मशीन अथवा इमारत का कोई भाग माचव-जीवन के लिये हानिकारवा 
है तब वह मालिकों को इसे ठीक करने का ग्रादेश दे सकता है । उसको इस बात 
का भी अधिकार है कि वह ग्रादेश दे कि मानव-जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोर से 
इमारत और मशीन के सम्बन्ध मे कुछ विशिष्ट बातों का पालन किया जाय । 
इस सम्बन्ध से एक मुख्य बात यह भी है कि अ्रधिनियम के अन्तर्गत अरब 
कारखाते के स्वामी पर भ्रपने कर्मचारियों की सुरक्षा का दायित्व है । कास्खाना 
निरीक्षक (39570907) के लिए भव यह झ्रावश्यक वही रह गया है कि बह मशीनों 
के चारो ओर रोक लगते के लिए अथवा श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के 
साधतों की व्यवस्था करने के लिए आवेक्ष दे) कपड़े धोने की सुविधा, बैठने की 
सुविधा, प्राथमिक भिकित्सा उपाय (#78-भ7 8&990069), कैस्ट्रीन, विश्वाम- 
गृह, भोजन के लिए कमरे, शिशुगृह, कल्याण झधिकारी आदि को भी व्यवस्था 
अधिनियम में की गई है, जिनका उल्लेख कल्यार कार्यों के श्रस्तर्गत किया जा 
चुका है | 
सुरक्षा सम्बन्धी कारवाइसो को मजबुत बनाने के लिए १६४५ के फैक्ट्री 
अधितिगम मे सशोधन करने का भुकाव दिया गया है ताकि भ्रधिगियम क्षी 
किया दूर हो सकें, सुरक्षा की अधिक अच्छी दक्षाओं को व्यवस्था हो सके, एक 
हुजार प्रथवा अधिक श्रमिको वाली फैक्टरियो में अयवा ऐसी पौक्टीस्यों थे, जहाँ 
अंभिक गम्भीर खतरो की दशाओं मे कार्य करते है, सुरक्षा श्रधिकारियों की 
नियुक्ति की जा पके, खतरनाक घटनाओं को दर्ज किया जा सके और व्यावसाधथिक 
स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने तथा धातक दुर्घटनाओं की जाँच करने झादि के घिए अधिक 
शक्तियाँ प्रदाव की जा सके । 
खानो, बागान झौर यातायात के श्रमिकों के लिए अलग से अधिनियम हैं 
जिभके ग्रस्ठ गत श्रमिको के स्वास्थ्य प्लौर सुरक्षा की व्यवस्था ऊपर बताये गये 
१६४८ के कारखाना अ्रधिनियम के आधार पर ही की गई है। ('भारत में थम 
विधान का अध्याय देखिये) । 
/ विभिन्न उद्योगों मे कार्य की दशाये 
यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि विभिन्‍न उद्योगों गे कार्य करने की 
सामास्य दक्षार्यें कैसी है और ऊपर बताये गये उपबन्धो मे से कितने संतोषजनक रूप 
के लागू किये जाते है। त्रम अचुसधान लसिति ने विशिल्त उद्योगों में कार्य करने 
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की दश्याओ का विस्तृत सर्वेक्षण (87969) किया था। उस समय से, जबकि समिति 
ते अपनी रिपोर्ट दी थी, स्थिति में कोई विश्येप सुधार नही हुआ है। यह कहा जा 
सकता है कि बडे कारखानो में सामान्यत कार्य की दक्षा्ें सतोपजनक हैं। परन्तु 
छोटे ओर अनियत्रित कारखानों मे, विशेषतया उनमे जो पुरानी इमारतों में 
स्थाधित है, प्रकाश, सवातन आदि की दुष्टि से दशा बहुत ही असतोपजनक है 
तथा उनमे सुधार होना श्रति आवश्यक है। श्रम अनुप्रवाव समित्ति के अनुसार 
अधिकतर मालिक कठिनता से ही उससे ग्रधिक करते हैं जितना कातुन द्वारा उन्हे 
करना पडता है और कभी-कभी तो कानून की धाराओ से भी बचने का प्रयत्न 
किया जाता है । दुघंटनाओ को रोकने के लिए तथा श्रभिकों की ताप, धूल श्रादि 
से रक्षा के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जाती ! अधिकाश मालिक कार्य 
को दक्याओ के प्रति उदासीन रहते है । वे कानून के झब्दो के परान्नन से ही भपने 
कर्तव्य की इति-श्री समऊ लेते है और इसके वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान ही 
नही देते ! फलस्वरूप कातुन द्वारा निरिचत सीमा के प्रन्तगंत भी मशीवों एवं 
यन्‍्त्रीं से सुरक्षा आदि के नियमों का उल्लघन किया जाता है। परन्तु देश के कुछ 
जागरूक भालिको ने अ्रपते श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिरिक्‍त व्यवस्था भी की 
है । उन्होंने न केवल मशीनों के गतिशील भागो से थमिकों की सुरक्षा की व्यवस्था 
की है, प्रपितु श्रम्तिकों मे “सुरक्षा प्रथम” (5800७ ८४४) समितियाँ भी संगठित 
की है जिससे श्रसिकों को दुघटनाओ के खतरों का ज्ञान कराया जा सक्रे । यदि 
किसी विज्लेप विभाग मे कोई दुर्घटवा नही धटती है तो श्रमिकों को बोनस दिया 
जाता है। 

यह देखा भपा है कि विभिन्न स्पानो की कपड़ा मिलो की इमारतों में भ्रम 
तौर पर अच्छी प्रकार से रोशनी का प्रबन्ध है तथा उतमे सवातन का उत्तम 
प्रबन्ध भी है। मझ्ञीन! का लगाया जाना भी प्राय सतोपजनतक है तथा उनके बीच 
श्षमिकों के आने-जांव के लिये पर्याप्त स्थाव पाया जाता है । अहमदाबाद, नागपुर, 
कोयमुत्तूर, देहली आदि की पुरानी कपड़ा मिलो तथा कलकत्ता की पुरानी 
जुट मिलो से प्रकाश, सवातन स्थान तथा मशीनों के लगाने की व्यवस्था असतोप- 
जनक है । बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, देहली, मदुरा, मोदीवगर आदि स्थानों 
की कुछ कपडा मिलो ते वातानुकूलित व्यवस्था भी की है। बम्वई और अहमदाबाद 
की कुछ मिलो में कपास के रेशों को हटाने के लिए भी मशीनों को व्यवस्था है। 
अन्य स्थानों पर दशाएँ असहनीय है । बिजली के पसख्ते तो सामान्‍्यत सभी मिला 
मे है एल्‍्तु थुट निज मे यध्ी हफर को कहर फ्रेंककी वाले बस्ती तपए ग्रतिक वा 
की व्यवस्था नही है। पुरानी स्थापित कपड़ा व ज़ूट मिलो में केवल उन न्यूनतम 
प्रावश्यकताग्ो के, जिन्हें कानुनत करना आवश्यक है, स्वास्थ्य व आराम के लिए 
कुछ नहीं किया गया है । कार्य के समय बैठने तक की व्यवस्था नहीं की गई है । 
ग्रधिकाश रेशमी तथा ऊनी वस्त्र मिलो मे, श्रीनगर के अतिरिक्त जहाँ अधिनियम 
लागू नहीं है, कार्य की दण्याएँ साधारणतया सतोषजनक है । 


कार्य की दश्चाएँ घ्ह्३ 


अधिकांश इंजनिर्यारय मिलों में संवातत तथा प्रकाश का प्रव॒न्थ पर्माप्ठ व 
संतोषजनक है। कलकत्ता तथा ग्वालियर के चोनो श्रौर मिद॒टी के बतंत उद्योग में 
पंब्रातन तथा प्रकाश की दृष्टि से बहुत कुछ सुधार होता आवश्यक हैं) बंगलोर के 
अतिरिवत सुरक्षा साधनों की कही व्यवस्था नहीं है 

छापेसानों मे कार्य की दक्षाएं बहुत ही भ्रसंतोषजवक हैं । कुछ बढ़े छापे- 
खानों को छोडकर शेष छापेखाने ऐसे घरों में स्थित है जिनका निर्माण छापेज़ाने 
की दृष्टि से किया ही नहीं गया है । कई स्थानों पर यदाकदा ही पुताई होती है। 
दीवारों पर गई की मोटी तह जगी रहती है ग्यौर शकड़ी के जाले ऊूगे रहते है | यह 
घने बसे होते हैं. ग्रौर इनमें भीड-माड़ भी अधिक रहती है । सीसे के धुये को, जो 

विषैता होता है, निकालने की भी कोई उचित व्यवस्था तही है । इससे एक प्रकार 
की उद्योगननित बीमारी हो जाती है । मालिकों और श्रमिकों को इससे उत्पन्न 
होने वाले खतरों का सम्णवतः ज्ञान भी नहीं है। गन्दी हवा को बाहर फेंकने 
वाले पंक्षो म्यवा नलो की भी व्यवस्था नहीं है | छापेखानों में प्रकाश का भी 
जब्त प्रबन्ध नही होता है, जिसके कारण कस्पोजीटटो के नेन्नों पर बहुत जोर 
पड़ता है और शौध्र ही उनकी तेज-ज्योति क्षीण हो जाती है। कुछ छापेखानों को 
छोड़कर गौर कही नाजुन साफ करने वाले ब्रुशों का प्रपोग नही किया जाता है । 
काँच उद्योग में घाव लगते व जल जाने जैसी छोटी-छोटो दुर्घेटनाएँ नहुत 
ग्रधिक सख्या में होती हैं | छोटे-छोटे कांच के कारखानों मे फर्श के मधिकतर भाग 
पर भट्टी बनी रहती है जहां पर श्रमिक पिघले हुये काँच को नलियों द्वारा मुँह से 
हलाते हैं। काँच के चोटे-छोटे कण फर्श पर बिखरे पढ़े रहते है भर जब धमिक 
भंग पैरो चलता है तो वह उसकी त्वचा में घुस जाते हैं। कौच को नलियों को 
काटने के लिये बिजली के तेज मर तारों का प्रयोग किया जाता है । इसके कारगर 
जल जाने की पटनायें बहुत हो जाती हैं। मृंह से फूंक मारने के कारण श्रप्तिकों 
के फेफशे पर बहुत अधिक प्रभाव पडता है ओर इस प्रक्तार फ्रेफडों को बीमारियाँ 
प्रायः उन्हे मेरे रहतो हैं। कारखानों के बन्दर त्तापक्रम बहुत ऊंचा रहता है। प्रतः 
श्रसिक जब बाहुर आते है, विशेषतया वर्षा में, तो उन्हे ठंड लगने का डर रहता 
है । फिरोजाबाद के छोटे प॑म्ताने के चूडी के कारखानों भें कार्य करते की दशायें 
बहुत ही शोचनीय हैं, गद्पि गत गुद् वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के 
का रए इसमे कुछ छुघार हुआ है । फिरोजाबाद में यह उद्योग बेहवादार एक कमरे 
बाली इमारतो में स्थित है जहाँ सफाई अ्रथवा प्रकाश की उचित व्यवस्था नही है । 
चीनी उद्योग में मद्रास तथा बम्वई के कारखानों में उत्तर प्रदेश तथा विहार 
४ के कारखानों की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यप्रद कार्य करने को दशाये हैं! उत्तर प्रदेश 
एवं बिहार के चीनी कारखानों मे दुप्प्रत्ध रहती है। कारखानों तथा निकटवर्ती 
क्षेत्रों मे भी शीरा व गन्दे पादी के कारण स्वच्छता को समस्‍या घनी रहती है। 
फैक्ट्री से निकले हुए भन्‍्दे पाती को कच्चे तालाब अथवा सोखने वाले गडढ़ों मे 
हमे दिया जाता है ॥ गोरखपुर के दो चीती कारखाहों में गन्‍्दे पाती को नदी में 
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बहा दिया जाता है | केवल मेरठ मे एक चीनी मिल ने इस क्ाय के लिये पदवी 
नालियो की व्यवस्था की है। सोखने वाले गड्ढे विहार दी एक मिल में थाये जाते 
है । कच्चे तालावों में ज्वीरे को एकतित करने से असहनीय दुर्गस्व ग्रावी है ।'खोई' ४ 
का मिल की इमारत से ही ढेर लगा देते है । अनेक मिलो में फश हुटा फूटा और 
गन्दा रहता है। श्रम अनुसधान समिति ने यह उल्लेख क्या था, कि उत्तर प्रदेश, 
विहार व अ्रहमदनगर की कुछ मिलो मे यह भी देखा गया कि भाष की नलियों में 
छिद्र होने के कारण भाष बाहर तिकलती रहती थी, तथा मद्रास व वम्वई की कुछ 
मिलो में जीने खडे और फिसलने थे। गोरखपुर की दो मित्रो में लकडी का जीना 
जोरणोशीरं (70॥909/20) अवस्था में प्राया गया । बुछ कारखानों में मशीनों 
तथा तेज गति से घूमने वाली गरारी व पेटी के चारो ओर ठोक प्रकार से रोक 
नही लगाई गई थी । जहाँ तक प्रकाश ओर सवातन रा सम्बन्ध है चीनी मिलो 
वी दक्षा, मद्रास की चीनी मिला वो छोडकर, साधारणतया सन्तोपजनक पाई 
गई थी । 

कपाप्त और रूई धुनने वे वारखानो में प्रकाश और सवातदन वी व्यवस्था 
असस्तोषणन है | वातावरण में धूल ग्रौर कपास के रेश रहते है। साधारएतया 
सुरक्षा साधनी की व्यवस्था नहीं है । मद्रास मे प्रतेक चाबर के कारखाने प्नुप- 
युक्त अधरी इमारतो में है जिनमे दिन मं भी कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता पछती 
है । सफाई की दशाये झोचनीय है! धान साखन वाल तालाबों के कारण बदबू 
और धूल रहती है। कुछ मिलो में सभी स्थानों पर गन्दगी पाई जाती है। 

बड़ी वडी श्रश्चक खानो में भ्रवस्थायें सतोपजनक हैं परन्तु छोद-छोटे 
कारखानों में श्रमिक गन्दी भ्रवस्था मभ्रन्धरे श्रौर बहवादार कमरो मे काम करते 
हैं। चपडा फैक्ट्रियों में केवल कलकत्ते की कुछ शब्ित प्रयोग करने वाली फैक्ट्रियो 
को छोडकर श्रमिक कानूनों का ठीढ प्रकार से पालन नहीं किया जाता है। ऐसे 
कारखानो में सवादन, सफाई श्रौर नालियों की पअ्वस्था घोर अम्नन्तोषजतक है। 

मध्य प्रदेश और वम्वई में बीडी कारखानों में तो दश्याये बहुत ही खराब हैं। 
श्रमिकों को अन्धेरे म या धुंधले प्रकाश में कार्य करना पडता है । स्त्री, पुरुष या 
बच्चों को कार्य करने वे लिये एक दूसरे से सट्कर वेठना पडता है, जिससे किसी 
श्रभिष के निकलने के लिये कठिनता से ही स्थान मिलता है। ये कारखावे 
अतनिय त्रित कारखाने है और कारखाना अधिनियम वे” अल्तर्गत नही आते है। इस 
लिये इनकी दश्याये बहुत श्ोचनीय है | इतमे प्रकाश, सवातन, जलमल निबास 
आएंदि का; कोई प्रवन्ध नहीं है । इसी प्रकार, की दश्याये मदप्त के खिगएर के. 
कारखानो में पाई जाती हैं । र 

ग्रधिकाश चमडा साफ़ करते व रगने के कारखानों मे कार्य की दश्ाये 
बहुत झोचवीय है ! यहाँ पर बढ़ें हुये गन्दे पानी को विकालने के लिय नालियो की 
उचित व्यवस्था नहीं है। गन्द पदार्थों कों और खुरो को बिना सोचे समझे 
कारखानों में इधर-उधर डाल दिया जाता है। फस्म ऊँचा नीचा तथा कच्चा 
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होता है। श्रमिकों को सुरक्षा के साधत भी प्रदात नहीं किये गये हैं और 
वातावरण अत्यधिक गन्दा रहता है । 

ख़ान्ों में भी कार्ये की द्याये मधिक संतोपजनक नहीं है; मेंगतीज की 
छातों में क्षिवराजपुर (बम्बई) को छोडकर शेप स्थानों मे प्रकाश और संवातन का 
बहुत हो असतोषजनक प्रवन्ध है । ग्रधिकाश खानो में छौचालय भौर पेशाबघरों 
का सचंथा अभाव है तथा विश्वाम्रस्थलो व शिदुगृहो का तो दाम ही नहीं है। 
अश्नक की खानो में से प्रागी को नियमित रूप से बाहुर वही निकाला जाता है । 
ब्रत प्रशिको को खान के भीतर पानी में ही कार्य करना पड़ता है। कोयले की 
खातों मे भी यही दशा हैं! वर्षा के दिनों में खानों मे पानी भर जाता है गौर 
कभी-कभी तो इसके कारण भयातक दुर्घेटनायें भी हो जाती है तथा भ्रनेक श्रमिकों 
की मृत्यु भी हो जाती है । 

बागान से भी कार्य की दक्ाये श्रधिक अच्छी नही हैं । श्रसम श्लौर बगाज 
के चाय के अनेक वागान मलेरियाग्रस्त क्षेत्रों में स्थित है। फलत श्रमिक सरलता 
से वीभारियो के शिकार हो जाते हैं । श्रमिक प्राय: दूरस्थ स्थानों से भर्ती किये 
जाते है। इस प्रकार वातावरण तथा जलवायु का उन पर कुप्रभाव पड़ता है। 
इनमें खाद्य सामग्री के राशन का भी उचित प्रबन्ध नही है । स्त्री भिकों के लिए 
शिशृग्रहो की उचित व्यवस्था नही है तथा कैस्टीन की भी सुविधा नही है । 

रेलबे में “गेंग मैन' को वर्दी में क्म्बल तथा बरसाती नहीं दी जाती है। 
माल ढोते बाते कुलियों तथा पुर्जे ठीक करने वालों के लिये साम्रे की व्यवस्था 
नहीं है। कोयला कोकने वाले श्रमिको को य्दाकदा ही अपनी अआ्राँखो की रक्षार्थ 
चढमा अदान किया जाता है। अनेक स्टेशनों पर 'सिगनैल मैच' को वर्षा और धूप 
से बचाव के लिग्रे किसी साथे की व्यवस्था नहीं होती। केविनों में शौचालय, 
पेशाबधर और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 

ट्राप्त तथा बच सेवाओं के श्रमिकों के लिये भी पीने के पाती, शौचालय 
और विश्वाम|जूहों नी व्यवस्था वही है। ड्राइवरों को ट्राम तथा दस की गति को 
नियस्त्रिद करने के लिये घड़ी प्रदान नहीं बी जाती । कल्डबटरों को यह शिकायत 
है कि उन्हे नियमित कार्य के पश्चात्‌ दिन की भाव का हिसाव-किताब चुकाने के 
लिए दो घण्टे तक अधिक रुकना पड़ता है ) 
कार्य की दशाओं में सुधार करने के सुझाव 

१६४६ की श्रम अनुसघात सम्रिति ते कार्य की इन दश्शाप्नों की ओर सकेत 
किया था, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। बम्वई, झहमदावाद, कानपुर आदि 
विशिन्न औद्योगिक वेल्ड्रो को व्यक्तिगत्त रूप से देखने पर अनुभव्न किया गया है 
कि अभी तक कार्य की लगभग वँसी ही दक्षाये उपस्थित है। मोदीनगर में सूती 
अस्त्र मिल ज॑से नये स्थापित कारखानों में ग्रवस्था ग्रवश्य सम्तोपजनक है। वम्बई 
के साइविल के कारखावों में दश्ायें बहुत शोचनीय पाई जाती हैं। प्रविकाश 
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भारतीय उद्योशे में श्रमिकों के कार्य की इच्चाएं बहुत ही असन्योपजवक हैं। काम 
करने की दक्षाओं के प्रति मातिक़ो की वेरखी, विभिन्न अधिनियमों के उपवस्धों से 
बच निकलते के उनके प्रथत्व, समुचित एवं अम्ावश्चात्री निरीक्षण वा ग्रभाव और 
पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाम्रो के विदा ही यल्वीकरण करता--ये कुछ ऐसे कारण हैं 
गिरहोने भारत में प्रने ईश्टरियो एवं सत्थावों में वार्य करने वो दक्षाग्रों सो 
ग्रौर भी बदतर बना दिगा है। निरीक्षए गौर देखशात् की व्यवस्था को दृढ बजा 
चाहिये, सिरीक्षण वार-बार होता चाहिये तथा धमिक काहूनो को वढोसता के 
साथ अवियालित उद्दोगो में लागू करता चाहिये। ठभी श्रमिकों की दक्षा में सुधार 
ही सकेगा, दूर्पटबाप्रो की सल्या में कमरों होगी या श्रमिकों की कार्यवृश्तता 
भी बनी रहेगी। भ्रग अनुक्नन्यात रामिति का मह भी मत था कि बुद्ध श्लावश्यक 
सुविधाओं को वर्तमान की ग्रऐेक्षा भौर भी अधिक विस्तृत आधार पर प्रदान 
करना चाहिये। सबसे पहली वात तो लगातार उत्पादन में रत कारतानों मे 
विश्ञाम दिनो की है! इस उद्देश्य की पू्ति के लिये राज्य सरकारों ते तप्ताह में 
एक दिवश्--रविकार या अन्य कोई दितव-- छुट्टी का दित निश्चित २र दिशा है । 
विश्राम दिनों की समस्‍या का विदेधन वेतन बहित ढुद्टिएाँ व अवकाश के बत्तगेत 
किया जा चुका है ! 


शौचालय तथा पेशाबघर (].8॥7॥0$ शा0 (॥95] 

शौचालयो तथा पेशावधरों की व्यवस्था करवा एक अव्य प्रावश्यक पैवा है। 
अपिकाश तियन्त्रित कारसाने केवल्न काबूत का ग्रलरश पालन करते हैं शोर श्रमिकों 
के भ्रवुपात में उरहोने इस सम्बन्ध में व्यवस्था भी की है। परन्तु उतकी उपबरुक्तता 
तो इस बात पर तिर्मर है कि शोचरातय छित्त प्रकार से बयाये गये हैं तथा इसमे 
सफाई को ढुँसी ध्यवस्था है। पलक के ग्योचालय कच्चे तथा खुले श्रोचालयों से 
निश्चित तप से अच्छे और प्रधिक सेव! अदान करने वाले होते हैं । अधिवाश 
झशतों पर शौवावयों का दावा, उतका स्थान प्रया उन्री सफाई की अवस्था 
बहूत ही भसस्तोषजनक है। कुछ घौदालगों में छठे नही हैं और कुछ मे परदे का 
भी ग्रभाव है। कीटाएवाशक एदार्थों का प्रयोग तो कभी कमी ही किया जाता 
है। दट्टी की मी विबमित रुप से योडे-मोडे समय के पश्चात्‌ क्षाफ नहीं किया 
जाता, पयोरि भगियों रो सख्या कम होती है गोर विरीक्षण का भी अनाव होता 
है। इस कारण अमिक दुले मैदादो में ही शौच के लिये जाना प्रधिक प्सन्‍द करते 
हैं। शौच्ालयो तथा पेझ्ावधरों की प्रलग-प्रवग व्यवस्था नहीं है। यह बहुत हो 
म्दे स्थादों पर बनाये जाते हैं । अनियत्त्रित छास्खानों में दो दशा और मी 
खराब हैं गौर ध्रधिवाद मे तो झौदालय तथा मृत्रातय हैं ही नहीं । इस पौर 
सफाई व्यवस्था की वौद ग्रावश्यक्ता है। १६४८ दे कारखाता अ्शितियम दी 
घाराओो को कहोरता दें बागु करता आवरपक है। 


कार्य की देशाएँ 


पीने का पाती [07007 फैंशल) 

दीते के पानी की व्यवस्था भी सत्तोएजनक तही है । अगर पीने के पानी 
को व्यवस्था की भो जाती है तो पानी वहुधा गन्‍्दे बर्तनों में रक्त दिया जाता है। 
अधिकतर तो पानी पीले के लिये केवल टोंटी के मलों को व्यवस्था कर दो जाती 
है। गर्मी के द्विनों में पारी ठण्ड! करने के लिये अथवा बर्फ के पानी की गोई 
स्यदस्था नहों की जाती । पीने के पानी को 3चित व्यवस्था करने को, विशेषज्ञया 
प्रीष्म ऋतु मैं छापा पाती प्रदान करने की, तीढ़ प्रावश्यकहा है 


विश्राम-त्थल (०७६ 9॥9॥29) 

एक भ्रन्य यहल्वपूर् सेवा श्रमिकों के लिये ऐसे विधाम-श्यलों की है, जहां 
बहू बंदकर काना था पके अथवा मध्यान्तर में ध्राराम फ़र सके । केवल कुछ ही 
पिलो में इनकी व्यचस्था है। बड़े-बड़े कारसानों मे ढो विश्वायज्पत् प्रश्दा भोजन 
के लिए सादे की ब्यवरपा पाई जाती है, १रल्‍तु छोटे हपा प्रतियत्वित कारसानों 
में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है! जह कही कुछ व्यवस्वा है भी, वहाँ दशा 
ग़ात्तोपजसक नहीं है। विश्वाप्र स्थन्न ऐगे स्थादों पर बना दिये जाते हैं, जहाँ 
मालिकों को झुविधा होती है । ़ाघारएतया सब थमिक़ो के लिए पर्याप्त स्थात 
भी नहीं होता, इलका तिर्माए बिना किप्ती पूर्व योजना! के उत्हां सीथा कर दिया 
जाता है। इगो गन्दरी भी रहती है तथा इतकी सफाई भी नही की जाती। इसी 

* फारए श्रमिक इतवी प्रपेक्षा पेडों का स्ाथा भ्रधिक पररद करह़े हैं। अधिकांश 

स्थातों में तो बैठने डी भी व्यपस्वा नही होती पौर शमिकों को परती पर बैठकर 
हो भोजद ग्रहण करता पढ़ता है। छत्री और पुरुष श्रमिकों के लिए भकग-प्रलग 
विश्वान्मस्पतों की व्यवस्था नही की जाती) इसलिये ऐस्तो परिस्थितियों में यदि 
अमिक विधामलथलों का उपयोग नहीं करते, जता कि कुछ मालिक शिकायत 
करते है, तो झ्कां कारए भी सष्ट हो है। अमिक्रों की पेश के मीचे, जमीन 
पर, गर्दगी में प्रथवा कराये के कमरे के अंप्रेरे कोने में बंढकर साता खाते हुये 
देखकर दु'छ् होता है। स्त्री धोर पुरुष श्रमिकों के लिए प्रणग-अलग विभाम- 
हपतों का प्रबन्‍्य होगा चाहिये, जिनमें दो की उचित व्यवस्ता हो। १६४८ के 
कारपाता प्रधिनियत्त में साथे, विधाम-स्थन तथा खाना धाते के लिये कमरों दी 
स्यवश्या की गई है। परूतु यह उन्ही कारखानों के लिए है, जहाँ ११० या उससे 
प्रधिक श्रमिक कार्य करते हैं। 
दुष॑दवात्रों की रोकयाय (शल्रक्षाऑंणा ० 8००१७) 

अमिक्षो की सुरक्षा के लिए एक अत्य भावश्यव व्यवस्था दुषेत्वाप्रो की 
रोकथाम है । ऐसी दु्घटवायें, जैसा कि'अमिक क्षति पृति के अन्त्ंत्त बताया जा 
चुका है, भ्रापुनिक ग्रौद्योगिक जीवन की सामान्य बातें हो गई हैं। प्रोद्योगिक 
दुपंटाओं क्री ग्रोर प्रब भ्रधिक से भ्र्िक ध्याद दिया जा पहा है। एच० डब्बू 
हैनरित्र बाभक एक श्रौद्योगिक मनोवैज्ञानिक का अनुमान है कि ६८ परहिशत 


के कि 
है 2 श्रम समस्‍यायें छुव समाज कल्याण 


ओऔद्योगिकः दर्घटनाओ को रोवा जा सकता है! रु प्रतिद्त दुर्घटनायें दोपपूर्स 
लिरीक्षण, ध्रमिकी दी अ्रयोग्यता, हीन अनुक्ासन, एवाग्रचित्तता की कमी, सुरक्षा .. 
सम्बन्धी बातों की अवहेलना करने वी श्रादती व कार्य के लिये मानसिक व” 
शारीरिक अ्योग्यता के दारण होती हैं । १० प्रतिश्द् दर्घटनाये दोपपूर्ण मश्नीतरी 
अथवा कार्य की बुरी दक्षाओं वे कारण होती हैं। दुर्घव्नायें इसलिए भी होती है 
कि कुछ मनुष्यी दी मनोर्वृत्ति ऐसी हो जाती है कि वह दुर्घटनायें कर ही बैठते है, 
चाहे वह उनसे कितना ही बचना चाहें । प्रौद्योगिक केद्धो मे श्रमिकों की क्लान्ति 
(६७80४) तथा उनमे मानसिव परिवर्तन भी दुर्घटनाप्ो की प्रवृत्तियों को बढा 
देते हैं । 

औद्योगिक दुषघंटनाप्रो पर स्थायी श्रम समिति द्वारा अप्रेव १६६१ में एक 
समीक्षा प्रस्तुत्त वी गई थी । इसके अनुसार भारत मे दुघंटनायें केवल वढ हो नही 
रहो हैं १रनु भ्रधिकाश दुर्घटताये इस कारण होती हैं कि अवन्धको द्वारा अपने 
सस्थानों मे उचित प्रवन्ध करने का अभाव है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारणो 
बा विष्लेपश करने से ज्ञात होता है कि प्रधिवाश दुर्घटनाआ। का कारण मशीत, 
व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का गिरना तथा कसी पिड (छे00)) अथवा वस्तु पर 
पैर पडना या पिंड अथवा वस्तु से टबरा जाना है। इनमे से अन्‍्तिम दो का कारण 
स्पष्ट रूप से मक्षिको हारा उचित प्रवस्ध वा अभाव है । इगज॑ण्ड मे ब्यवितियों के 
गिरने से दुर्घटनायें श्रधिक होती हैं ओर यस्यु पर पैर पडने प्रधवा वस्तुओं से 
धकराने के कारण कम होती है, जबकि भारत मे इसके बिप्रीत बात है। ब्यक्तियी 
अप गिरना को व्यक्तिगत कारणों से होता है। भारत मे जिन उद्योगों मे अधिक 
बुर्घटनायें होती है वे वस्त्र, योतायात का सामान, मूल धातु पैट्रोल, कोयला, 
मशौन आदि के उद्योग हैं। समीक्षा में यह भी कहा गया हे कि यह बात गलत है 
कि हाल के वर्षों मे अधिक दुर्घटनाओं का कारण छोटे उद्योगों का विस्तार है। 
यह भी कहा गया है कि दुर्घटनाओं की रोकथाम एक पारस्परिक कार्य है, जिसमे 
सालिका, श्रमिको तथा कारखाने के सभी विभागों को प्रयत्न करना चाहिये । 

कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत उन सभी दुर्घटनाओं की सूचना, जिनसे 
मृत्यु हो जाती है अथवा शारीरिक चोट पहुंचती है या जिनसे श्रमिक ४८ घण्टो 
त्तक काम करन योग्य नहीं रहता, कारखाता इस्सपेक्टर को देवी होती है । कोई 
भी दुषंटना “गम्भीर! उस समय समझी जाती है, जबकि दु्घटवा के कारण श्रमिक 
२१ या अधिक दिनो तक काम पर से अनुपस्थित हो जाता है। दुर्घटना को 
“माजुली उत्त समय कहा जाता है, शब अनुर्पस्थात ४८ भण्टो से आधक परन्तु 
२१ दिनो से कम होती है। दु्घंटनाओ का तीसरा वर्गीकरश “घातक! दुर्घटनाओ ५ 
का है झर्थात्‌ जिसके परिस्पामस्वरूप. मृत्यु हो जाती है। दुर्घेटनाग्नो के वाधिक 
आंकड़े कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, रेलवे अधिनियम, तेया गोदी श्वमिके 
झधिनियम के ग्रन्तगत एकत्रित किये जाते हैं और इन अधिनियमों की वाधिक 
रिपोर्टों मं प्रकाशित किये जाते है ! १६६३ में औद्योगिक दुर्घटनाओ की सल्या निम्न 


कार्य गो दशायों भह्द 


प्रकार थी । कारखातों पें- १,६४,४६८ (४६४ घातक तथा १,८४,००३ अधातक), 
+ जातों में- ३४४ घातक तथा ४,११० गर्मी रेखदे में (१६६४-६५) ३६४ घातक 
"मैया ३६,२७१ प्रधातक; गोदी कर्मचारियों में (१६६४ में) १८ घातक तथा ४,५०प 
भ्रधातक ।* खादो में घातक एु्ंटवाओं की प्ररुषा अधिक है बयोंकि खाजों में कार्य 
छततरताक होता है। १६४६ से १६४८ तक कोयला खातों में दुषघंटवामों को 
संख्या ६,७५७ थी, जिकमें ८५८ व्यक्त मारे गये थे और ५,४९८ व्यवितयों को 
गम्भीर क्षति पहुँती भी ।! जनवरी १६१६ से दिधम्बर १६६१ ढक कोयला छातों 
में बातक दुर्घटनाओं की कुल संध्या ६११ थी जिनमें ७१२ व्यक्ति मारे गये। 
तू १६६२ में, सभी खातों में घातक दृषघंटलाग्रो को कुल संख्या ३१७ (कोबला 
छातों में २२६) थी जिनगें ३६८ व्यक्ति (कोयला खादो में २६६ व्यक्ति) मारे 
गे ये। सभी छाहों में गध्मीर दुर्घटनाप्रो को सतरया ४,८२८ थी (जितोे ४/६४४ 
व्यक्तियों को गश्भीर चोटे श्राई) और कोयला खातों में गम्भीर दुघे ठनाझो की ऐउ्या 
३,११५ थी (जिन ३, २०७ व्यक्तियों को गष्भीर बोदे लगी) । सन्‌ १६६३ में सानो 
पे दु्घददाग्रो की सस्या इस प्रकार भी--भातक २८६ (कोयबा छातो में २२१), 
गम्भीर ३,६८२ (कोयला खानों में २४४१) । इसमें भरने वाले व्यस्तियों की 
संए्या ३४४ (कोयला खागों मे २६७) श्रौर चोट लगने बाते व्यक्तियों को सल्या 
/६,(०६ (कोयल! छानो में २,४३२) थी । सन १६६४ में, सभी खातों मे दु्घट्नाग्ों 
मे मरने वाले व्यक्तियों की भ्श्या २६४ (कोयला खातों मे १८४) शोर ग्रस्‍्भीर 
एप से घायण होते बालो वो सस्‍्या ३,१६० (कोयला जानो मे १,६७३) थी। 
सम १६६५ मे, मरने वाघो की सश्या १३७ (कोयजा छ्षातो मे ४६३) भौर गस्मीर 
हूप से पायल होते वालों की सल्या ३,११३ (कोयता खाों में १,९२०) थी। 
सम १६६६ गे, मसले बासे अगिकों की संख्या ३७२ (कोयला खानो मे, २६६) 
ग्रौर गरभीर रुप से धायल होने वालों को सब्या ३,४८२ (कोयला णातो में 
२१९१) भी! 
शानो में होने वाली दुघंटनांप्ों ते बड़ी गम्भीर स्थिति उत्परत की है और 
प्रभी हाप्त के ही घर्षों में अनेक सुरक्षात्मक्ष पर उठाये गये है।ये पण उस 
सुरक्ष्तता कार्रवाइयो के भ्रावा हैं जो. १६५२ के खान प्रधिनियम के अधीन 
बताये गये विनियमों के अल्तगंत की गई थो। जुणाई १६६३ से, खातों में सुरक्षा 
के लिए एक राष्ट्रीय परिणद्‌ की स्पापना की गई है जिसे “राष्ट्रीय छात्र सुरक्षा 
परिष३” का नाए दिया गया है ( यह परिषद्‌ श्रमिकों में सुरक्षा की विधिमों दया 
ज्ञान का प्रचार करती है। इसमें जातउ-मातिकों, श्रमिकों तथा साम-पवस्पकों के 
७ उतिनिधि है। बह परिषद्‌ पर्मवेक्षण स्टाफ को शिक्षित करने के लिए विभिन्न 
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३. सस्रद्‌ में उठाने गये एक अदन का उचर (मार्च १६५९) | 
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खानो में नियमित हप से सुरक्षा-कक्षाओ तथा दुर्घटनाश्रों की रोकथाम को वक्षात्रों 
का श्रायोजन करती है, सुरक्षा सम्बन्धो इश्तहार, पर्चे, विल्ले, प्रतिज्ञाएं, 
सुरक्षत्मक खेल, प्रदर्शन-कार्ड, पुस्तिकाएँ, ग्रामोफ़ोन रिकार्ड तथा फ्हिम आदि 
तैयार करती है और उनका वितरण करती है, “लान सुरक्षा समाचार नाम वी 
एक भासिक पत्रिका प्रकाशित वरती है, खान सुरक्षा सप्ताह का ग्रायोजन करती 
है और उसमे सफलता पाने वाले भागीदादों को इनाम देती है। अर्तूबर १६६६ के 
अच्त तक, इस परियद्‌ ने कोयला खानो में ३६६ खान सुरक्षा समितियों की और 
अन्य खानो में ऐसी २०६ समितियों वी स्थापदा की है । इस समितियों कय उद्ृश्य 
खान-अ्मिको मे सुरक्षा-विधियों वे! सम्बन्ध में जागरण उत्पन्व करवा है। इसके 
श्रलावा, जुन १६६३ से एक स्थायी खाद सुरक्षा सामात सलाहकार वोर्ड भी 
स्पावित पिया गया है। इसका कार्य सुरक्षा के सामान को प्रन्प देशों से मग्राना, 
भारत में सुरक्षा सामान बनाये जाने की प्रोर ध्यान देना तथा सापान की 
आवश्यकताओं को देखते रहता भौर सलाह देना है। यही वही, कोयला खान बचाव 
नियमों के अन्तर्गत कोयला खानों मे “बचाव स्टेशन” (8९०४०७७ 8090095) भी 
स्थापित किये गये हैं ! इनका कार्य आम लगते तथा विस्फोट आदि होने की स्थिति 
में लोगा को निकालने तथा बचाने वे कार्पों मे सहायता देवा है। वर्तमान समय 
में झाठ बचाव स्टेशन काम कर रहे हें । श्रमिको को व्यावसायिक प्रशिक्षए देने 
तथा उनकी डाक्टरी जाँच के लिए भी अप्रैत़् १६६६ मे नियम बनाये गये थे 
क्योकि प्रशिक्षित एवं सक्षम व्यक्त दुर्घटनाओ को रोकने की दिशा मे महत्वपूर्ण 
भाग भ्रदा कर सकते हैं । सन्‌ १६१५७ के कोयता खान विनियमों द्वारा ऐसों भो 
व्यवस्था वी गई है कि खान मैनेजरो, सर्वेक्षकों (0४८)०५), भतिरिक्‍त समय 
काम करने बाज़े व्यक्तियों तथा सीरदारों झ्रादि के लिए सक्षमता-अमारपत्र स्वीकार 
किये जाएँ ताकि इस विषय मे प्राश्वस्त हुआ जा सके कि केवल योग्य एवं सक्षम 
व्यक्ति ही इन पदो पर नियुक्त किये जा रहे हैं । 

दुघेंटनाओ की रोकथाम के लिग्रे सुरक्षा सम्बन्धी वैधानिक उपबन्ध 
बारपाना अधिनियम, भारतीय खान भधिनियम, भारतीय रेलवे भधिनियम तथा 
भारतीय गोदी श्रमिक भ्रधिनिषमो मे दिये हुये हैँ । कारखाना भ्रध्चिनियम की धाराएँ 
4६४८ के झधितियम मे और अधिक विस्तृत कर दी गई हैं। प्रत्येक कारखाने के 
स्थानीय स्वामी पर ही श्रमिको की सुरक्षा का भार डाला गया है और अब 
इन्सपैक्टर छारा पूर्व सूचना अथवा चेतावनी आवश्यक नही रह गई है । कारखानो 
में भ्धिकतर दुर्घेटनाप्रो (विश्येष॒या “घातक तथा गस्भीर” दुर्घटनाझो) का कारण 
साधारणतया मशीनों को बहा जाता है| भ्रत कारखाता इन्सपैक्टरो ढारा. 
मशीनों के चारों श्रोर रोक लगाने प्रर बहुत भ्रधिक जोर दिया जाता है। 
पर्माप्त मात्रा में लोहा उपत्तब्ध न होने के कारण उचित रोक लगाते में बडचर्नें 
पडठी हैं शोर इसी कारण अधिकाझ राज्यो में लकडी की रोक लगाने की आज्ञा दे 
दो एई है। कारखानो के इस्सर्पकटर कुछ विश्लेष प्रकार दी रोक लगाने के उपयुक्त 
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हंग का प्रदर्शत करते हैं। विहार, बस्दई, उत्तर-भरदेश और हैदराबाद में “मुरक्षा 
समितियों” के संगठनों को प्रोत्साहन दिया गया है तथा “दृपेत्या वे हो” झान्योलन 
हे ३० #:्प्रवधा। (गए थंह्5) संचालित किये जाते हैं। कारखामों के पुष्य 
सत्ताहकार (0 60४5३ ण॑ ७००४७) के कार्यालय द्वारा हमयन्‍्सप्रय पर 
सुरक्षा और दुर्घवनों की रोकपाम के उपायों पर प्रस्तिकायें, प्चें वा विज्ञाप 
पत्र प्रकाशित किये जाते है। जनवरी १६५८ से एक “श्रौद्योगिक सुरक्षा और 
स्वास्थ्य पत्रिका” भी प्रकाशित को जा रहो है। केन्द्रीय सरकार ने बम्बई में एक 
+पओ्रोग्योगिक स्वस्थ्य विज्ञार संगठन” (04७ां॥! पिंडह/ला8 0002 ध्कांगा 
तथा एफ केन्द्रीय श्रय सस्या [एशआएडो [200 पाक्माए/४) की स्थापना की 
है। इन दोनों उंस्थाझों ने खतरनाक व्यदसायों के सम्बन्ध में श्रनेक पर्बेक्षस किये 
है। कानपुर, कलकत्ता और सद्मास मेँ प्रौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के 
तौन प्रादेशिक श्रग सस्दानों को स्थापना भी को गयी है। इनका उद्घाटन जुलाई 
१६६९ में किया गया था । ये सस्थान एक ऐसो शमायोजित योजना का भाग हूं 
जिसका उहुंह्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एद कह्याश को शिक्ष! देता है, जिससे प्रोद्योगिक 
क्षेत्रो को विशेष आवश्यकताग्रों की पूर्ति हो सके | बम्दई को केस्द्रीय श्रण संस्थान 
इस योजना को लागू करने मे केन्द्रीय संगठन के! कार्य कर रही है। इसका उद्घाटन 
फरवरी १६६६ में हुप्रा था। केद्वीय श्रम संस्थान तया हीनो प्रादेशिक श्रम 
« संस्थानों भें एक महत्वपूर्ण प्रनुसाग (४००४०॥) है ग्रोधोगिक सुरक्षा, स्वास्प्य डे 
कह्याणा केरद्र, जिसमे प्रौद्योगिक खपिकों की सुरक्षा, उतके स्वास्थ्य एवं कह्याण 
के विभिस्न १हुजुओं पर वस्तुप्नो एवं दृश्यों का प्रदर्शन किया जाहा है। ये केद् 
प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण जीवत, शरीर के भगो तथा स्वाछ्प को उतसस 
होने वाले खतरों को व्यात्या तथा सष्टोकररा करते हैं भोर उनसे बचाव के 
प्रभावशाली तरोको का प्रदर्शत करते है। भालिकों के कुछ संगठन, समिक सध 
तथा "सुरक्षानपयम परिपद्‌” [$०) छो5! ॥००००॥४०॥७) जेड़ो कु ऐस्दिक 
सस्थाये भो बोयोगिक सुरक्षा शो प्रोत्साहित कर रहो हैं। यध्रपि १६४८ के 
अधिनियम में ध्रतिकों री युरक्षा के लिये अनेक थाराये दो हुई है, परन्तु उनका 
कठोर हुप से लागू करता ग्रावश्यक है । 
मार्च, (६५४ में कारक्षातों के मुख्य इसपैय्टरों के एक सम्मेशद में 
दुषेददाप्रों वी रोकवाम के प्रश्न दर बिचार किया यवा था। इस बात पर विशेष 
बज़ दिया गया था कि खतरनाक यशीनों से सुरक्षा करने के हेतु भुछ्ध सामान्य 
पिद्धास्तों की “सुरक्षा पुस्तिकाबे” प्रकाशित को जायें तथा युरक्षा पुरितिवाओं की 
हैथारी के सिए मुत्त परॉकड़ो के एकत्रित करने के लिये रमितियाँ बनाई जाये। 
अधिरियम में दिये गये सुरक्षा सम्दन्धी उपबन्धों का भो कछोरता ते प्रलन सिया 
जाता घाहिदे। जववरी १६६० में थम मंत्रियों के सम्मेलत में भौद्योगिक दुर्घटनाम्ों 
के दिघय पर काफ़ी विचार-विमर्श किया गया दा। इस सम्मेलन ने फैक्ट्री निरीक्षक 
व्यवस्था को दृढ़ करे, छोटेनघोटे मालिकों को परामनय देने, सुरक्षा उपायों मे 


५०३ श्रम समत्या्य एवं समाय दह्याए 
अभिक्ो को प्रशिक्षण देते, निरस्तर प्रचार करने, पारितोषिक देने, सुरक्षा स्मथी 
समस्माम्रों का सर्वेक्षण करते आदि के ्म्बन्ध में सिफारिश की थी। राष्ट्र 
सुरक्षा पारितोषिकों की एक योजना वनाने के लिए एक विश्वेष समित्ति वा विरमाह * 
किया गया था । विभिन्‍न प्रकार के पोस्टर और हृव्य-दृष्टि की रगीन स्लाइड ने 
तैयार की गईं । गई दिल्‍ली में ११ से १३ दिसम्बर १६६५ तक औद्योगिक सुरक्षा 
पर टाष्ट्रपति का सम्मेलद आयोजित किया गया नियका उद्घाटन राष्ट्रपतित 
किया ! सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि विभिन्‍न दसों या हितों से साबित 
व्यक्त परस्पर विचार-विनिमप करके उद्योगों में सुरक्षा के महत्य पर प्रा 
डालें और उद्योगों मे होते वाली दु्घटताओ की रोकथाम के लिए सिफारिश बरें। 
सम्मेलत ने स्थायी श्रम समिति द्वारा श्रप्रेह १६६१ में किये गये उस प्रस्ताव वा 
समर्यव दिया जिसमे राष्ट्रीय एव राण्य-स्तरो पर सुरक्षा परिपदो की स्थापना की 
बात कही गई थी। स्थायी क्रम समिति ने फरवरी १६६६ में फिर इस प्रस्ताव से 
सहमति प्रकट की । परिणामस्वरूप श्री चवत्न एच० टाटा की अध्यक्षता में एक 
राष्ट्रीय सुरक। परिषद (२४9०७ 8269 (०शाश।) वी. स्थापना बी गई। 
परिषद्‌ के प्रधान कार्यालय प्रव वस्बई के केन्द्रीय श्रम स्स्थान में है। प्रापम्त में 
इसके सचालत के लिए भारत सरकार ने एक अनुदान दिया और साथ हो पगह 

आशा की गई कि बुछ समय पश्चात परिषद्‌ एक ऐच्छिक सगठन के रुप मे 
विकसित होगी और उसका पोषण उद्योग तथा अन्य सावन्धित हितों द्वार विया .« 
जायेगा । 

श्रमिकी द्वास प्रच्चा कार्य करने का तथा औद्योगिक उद्यमों में अच्छे 
सुरक्षा रिकाई को मान्यता प्रदान करने के लिये श्रम तथा रोजगार भन्वालयों गे 

सभ १६६४ में उत श्रण्तिकों दे लिये एक श्रम्नवीर राष्ट्रीय पारितोपिक भोजना 
लागू को जो उत्तादन, मित्तब्यवता अथवा कार्यक्षमता वहाने के लिये उपधोगी 
सुभाव दें । श्रम तथा रोजगार मन्जालप ने उद्योगों मे सुरक्षा सम्बन्धी जागरण उत्प् 

करने के लिय राष्ट्रीय सुरक्षा फारितोपिक पोजनाएँ (कुल ४) भी लागू की । 

योजना के अन्द्र्णंठ दिये जाने वाले पुरस्‍्वारो मे सर्वप्रथम मार्च १६६६ में ५७ 

पुरस्कार विजेत्ताश्नो को ट्रॉफी, क्‍य ता प्रमाश-पत्रों के रूप में इनाम दिये 

गमे--जितमे २७ श्रपवीर राष्ट्रीय पारितोषिक योजना के अन्तर्गत थे और ३० 

राष्ट्रीय सुरक्षा पारितोपिक यो जनाओो के अन्तर्यत्त । २० मार्च १६६७ को, श्रमवीर 
मोजना के प्रन्तर्गंत ३१ और सुरक्षा योजनाश्ो के अन्तर्गत ४१ इनाम ब्राँट मये 
रिकाईे के संगीत की व्यवस्था 

(ए0्ण्ंग्नणा ० ९९०४४ शाअञंण)े 

कुछ व्यक्तियों का यह सुझाव है कि अच्छा वातावरण बनाये रखने के लिये* - 
कार्य ठे घ॒ण्टों की अवधि में हो रिकार्ड के सगीत की व्यवस्था होनी चाहिये। परन्तु 
यह सुभाव व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता, क्योकि बड़े पैमाने के उद्योगों मे श्रमिकों 
पर इसका कोई विद्यप प्रभाव नही पड़ेगा | कारखानों में मज्ञीव का झोरणुल इतता 


झा के घर्हे 


प्रधिक होता है कि कार्य के हृणय रिकार्ड के सेगीत की बात हास्यास्यद प्रतीत होती 
हैं। यदि इसकी व्यवस्था को भी जाती है ठो यह अर्मिकों के लिये सहायक होने को 
अपेक्षा उनके ध्यान को वाद देगी । मध्यान्दर अवदां भोजद के समय में तो रेडियो 
पधवा रिक्षाई के संगीत में कोई ग्रापत्ति नही हो सकती । इसकी व्यवस्था बल्टील 
हारा सरतता से तथा कुशलतापूर्वक की जा सकती है, अत्यथा कारखाने के प्रन्दर 
रिकाई के संग्रीत को व्यवस्था के छुकाव पर गश्भीरतापूवेक ध्यात नहीं देचा 
बआाहिये। प्रत्य देशों मे, जहाँ कारखारों के अन्दर मक्ञीवों हाय इतसा शोर पैदा 
नही होढा और संगीत भी मिले प्रकार का होता है, इह सम्बन्ध में विचार किया 
जा सहता है। अन्य देशों में इस सुम्यस्ध में सफलतापूर्वक कूछ प्रयोग भी किये 
मये हैं । 
उपसहार 

देश में भरौय्ोगिक खमिकों की कार्य की दशाओं में उन्नति करने की बीत 
आवश्यकता है । किसी भी कारखाने को उस समय तक चलाने को प्नुमति भहीं 
दी जाती चाहिंग, जर तक कि कारखाने के स्थान ग्रादि को पूर्द स्वीकृति सरकार 
द्वारा प्राप्त नही कर ली जाती । १६४८ के कारदाना बविनियम में यथवि धमिकों 
के स्वास्ण एव मुरक्षा को पर्याप्त श्वस्था है, तथापि उवसे बढ़ों आयवशकतातों 
इस दात की है कि उन्हें रचित प्रकार ये लागू किया जाय तथा इसका दबित 
प्रकार से निरोक्षण भो हो । घषिनियम का क्षेत्र अवियनस्त्रित कारतानों और छोंरटे- 
छोटे शस्थानों तक भी विर्कृत होदा चाहिए। ऐसे कारशातों में कार्य को दक्षाये 
अत्यन्त प्रवत्वोपमनक है। 

गठन बुँछ वर्षों में निरीक्षण की ध्यवस््या में खुदार हुआ है तथा अधिनियेमों 
के प्रर्तमंत दण्ड भी प्रधिक दिये गये है। कारखाता निरोक्षकों के लिए नई दिल्‍ली मे 
प्रशिक्षण पाठय-अ्रप्त भी प्रारम्भ किये गये है। कोलम्बों श्रायोजता धौर प्रमेरिका 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के बन्तरंद बनेक निरीक्षकों को प्रशिक्षण हेतु मय देशों मे भेजा 
गया है। उद्योग में तापक्षम अय्स्थाग्रो तथा कार्य हे भवुदात में विश्वाम ग्ररर्धि का 
निर्धारण करने के लिये ग्रमेरिका के एक विशेषज्ञ की सहायता से अ्रध्ययन 'किया 
गया था, जिंतका उद्देश्य यह मासूम करना था दि श्रमिकों की 'ताप सहनशीलता' 
कितनी है भौर अ्रत्यधिक ताप और हवा की नगी का उनके स्वाए्य्प और क्ये- 
कुशशता पर प्रा प्रभाव पढ़ता है। इस प्रकार का अध्ययन बहगदाबाद को ६ छृती 
कपड़ा मित्रों में किया गया है । रंग बनाने बाली फैकिदृयों मे मी वातावरण का 
सर्वेक्षण द्रिषा जा रहा है । केन्द्रीय घोर प्रदेशिक श्वग सस्यानों ने भी प्रौद्योगिक 
सुरक्षा के ग़म्बन्ध मे अनेक सर्वेक्ष तवा प्रशिक्षण कार्यक्रम लाथू क्ये है । 

वार्य के घण्टे 
[प्ए०ए३ रे जेण£६) 

कार्य के घण्टो को नियन्त्रित करने का महत्व 

श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं कॉयकुशलता अधिकतर इस बात पर निर्भर 
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करती है कि उन्हें कितने घप्टे काम करना पडता है] ग्रविक घण्टो तक काम करने 
में स्वभावत्॒या श्रमिक को यकात हो जाती है तथा वह अपने कार्य के प्रति थ्विशिल 
भी हो जाता है । बकात के कारण वहुधा श्रमिक का स्वास्थ्य गिर जाता है 
इससे उसकी कार्यकुबलत्ता पर भी प्रभाव पडता है । इसके अ्रतिरिकत यदि काये के 
घन्टे अधिक हैं, तव श्रमिकों मे इधर-उधर घूमते और अनेक बहानों से रुमय नष्ट 
करने की प्रवृत्ति उत्तस्न हो जाती है । भारत में मालिकों को वहुघा यह शिकायत 
रहती है कि भारतीय श्रमिक त्थिर चित्त होकर मिरन्तर कार्य करने में श्रसमर्थ हैं। 
श्रमिक प्रधिकतर अपनी मशीनों पर से प्रनुपस्थित थाये जाते हैं तथा उनके स्थाव 
पर अतिरिक्त श्रमिकों को लग्राता पड़ता है। श्रमिकों की इस प्रवृत्ति का मुख्य 
कारण भारतीय कारखानों मे चले झा रहे कार्य के अधिक बण्टो का होता है। 
भ्रधिक घण्टो रो व्‌ केवल शारीरिक बकान होती है, बरत्‌ श्रमिकों को श्रधिक समय 
तक श्रपने घर से “बाहर भी रहना पढता है। इसका परिणाम यह होता है कि 
श्रमिक घरेतू काम-काज तथा अपने परिवार की ओर विश्वेप ध्यात नहीं दे पाता 
ग्रौर न ही अपने मानसिक और शारीरिक प्रनोरजन तथा सामाजिक कहल्यारएं के 
लिये समय निकाल पाता है। भारत में जलवायु की दशा तथा कार्य की ग्रस्वां 
स्थ्यकर दशाएँ भी देश में कार्य के धण्टो को घटाने की आवश्यकता की ग्रोर सकेत 
करती है । यदि कार्य के घण्टे सामान्‍य हो, बीच में विश्राम के लिये भध्यान्तर भी 
हो, तब श्रमिवा अपने करसेब्यों का डुझलता से और प्रस्ततापूर्वक प्रातनन कर 
सकता है ) ग्रत भारत में कार्य के घण्टो को कम करने का प्रइन भारतीय भौद्योगिक 
श्रमिक्रों के लिय सदेव ही बडा महत्वपूर्ण रहा है, परर्तु देश मे ४८ घण्टे का सप्ताह 
१६४८ तक लागू नहीं किया जा सका था। 
कारखाना अधिनियमो द्वारा कार्प के घण्टो का निर्धारण 
देश में समप-समय पर विभिन्‍न कारखाना अधिनियमों द्वारा कार्य के 
धण्टे निर्धारित किये गये है। सब १८८१ के प्रथम कारखाना अधितियम के प्रन्तगंत 
क्रेवतव सात से बारह वर्ष तक की प्रायु के बालको के कार्य के पष्टे निर्धारित किए 
शये थे । दइतके काम करने की श्रवधि £ घण्टे प्रतिदिन थी, जिसमे श्रतिदिग एक 
घष्टे का विश्राम और मास में चार दिन की छुट्टियी की भी व्यवस्था थी ) व्यस्को 
के लिये कोई व्यवस्था नहीं को गई थी। सम १६६१ के कारखाना भ्रधिनियम 
द्वारा स्त्रियों के कार्य करने के घण्टे प्रतिदित ११ निर्धारित किये गये थे, और 
१६ घण्टे के विध्यम मध्यास्तर की भी व्यवस्था थी । ६ से १४ वर्ष के बालकों 
के लिये कार्य करने के घण्टे प्रतिदित ७ कर दिये गये । स्वियों और वालकों के 
लिये राज मे काम करता निषिद्ध कर दिया गया । पुरुष श्रमिकों के लिये भी एक 
घण्टे के विश्राम की व्यवस्था की गई थी । सब्‌ १६११ के कारखाना भधिनिम्रम गे 
प्रथम बार वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए अधिकतम कार्य के घण्टे प्रतिदिन श२ 
(निर्धारित किए गये, जिसमें एक घण्टे के विधाम की भी व्यवस्था थी। १६२२ के 
कारखाना अधिनियम द्वाए वयस्क युस्प श्रमिको के कार्य के घण्टे घटाकर प्रतिदित 
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१३ अथवा ६० घण्टे प्रत्रि सप्ताह कर दिये गये । १२ से १५ दर्ष तक की प्रागु क्के 
बालकों के लिये कार्य के घण्टे ग्रतिदित ७ निर्धारित किये गये। स्थियों भौर बालकों 
के लिये रात्रि में काप्त करता निधेष रूर दिया ग्या। १६३४ के कारज्ाना 
अधिनियम के ऋर्तात मौसमी कारदानों में वयस्कों के कार्य के पष्टे प्रतिदिन १! 
अधका ६० घाटे प्रति सप्ताह तया निरतर चादू कारबानों में प्रतिदिस १० प्रथवा 
४४ घण्टे अति सप्वाह तिर्धारित किए गये । बालकों के कार्य के घष्टे प्रशकर प्रति- 
दिन ५ कर दिये गए। खम-्समय-विस्तार (8०80 000) का निम्रम भी प्रथम 
बार छषागू किया गया और वय्यों के चभातार काम्र करने के बण्टे १३ झौर दालकों 
के ६४ निर्धारित किये गये । शमयोपरि (0700) के लिये यह भ्राववयक कर 
दिया गया कि सामान्य मजदुरी से ढेढ़ एुना प्रधिक मजदूरी दी जाय । 

सबम्बर, १६४५ में सातवें श्रम सम्मेलह ने ४ घण्टे प्रति सप्ताह के 
सिद्धाग्त की धिफारिश् को प्रोर उसके परिणामस्वरूप १६४६ में एक छंशेधित 
अधिनियम पारित किया गया । ग्रव निरन्‍्तर चालू कारखानों मे कार्य के घण्टे घट 
कर अधिकतम प्रति सप्ताह ४६ प्रणव) प्रतिदिन ६ भौर मौसमी कारखाओों मे प्रति 
सप्ताह १४ ध्रयवा प्रतिदिन १० कर दिये गए! श्रम-समय-विस्तार १३ पं से 
प्रदाकर निरन्‍तर चालू कारखानों में १०६ फण्टे शोर सोसमी कारखातों मे ११६ 
चष्दे कर दिया गया। समयोपरि का के सिये सामाग्य वेतन से दुगुी दर हे 
मुगतान की व्यवस्था कर दी गई । इसके पश्चात्‌ १६४८ का कारखाना अधिनियम 
आता है! इसके ग्रतु्तर कार्प के भप्टे पहले की ही माँदि प्रति सप्ताह ४६ प्रधवा 
ब्रतिदित ६ हैं. और श्म-स्मय-विस्तार भी १०३ घण्टे है! इस भ्धिनियम में 
जिर्तर चापू भौर पौधमी कारदानों के भ्रन्तर को समाप्त कर दिया गया है। 
बाप्कों प्रोष किशौरों के लिये कार्य के घण्टे प्रतिदिन ४६ निर्धारित किये गए हैं मोर 
अम-समभय-विस्तार उसके लिये पति वष्ठों का कर दिया गया है। प्रति ५ घण्टे 
कार्म करने के पश्चात्‌ वमस्‍्क धमिक के लिये प्राधे पस्टे के मध्यान्तर की व्यवस्था 
की मई है । एक साध्ताहिक छुट्टी तथा वेतन सहित प्रवकाश् की भी व्यवस्था है। 
हितों भौर इच्चों का राहि ७ बजे से लेकर प्रतदः ६ बजे तक कार्य करता विपिद्ध 
है। पशगरोपरि के लिये सामान्य वेतन से दुगुना देवा होता है। कोई भो श्रमिक 
एड ही दिल में दो कारजानों में काम सही कर सकता । राज्ि पारी में कार्य करने 
बसे श्रमिकों के लिए यह श्रावश्यक हो गया है कि उन्हें हर रप्ताह २३ पष्टे का 
पिहतर विश्वा३ प्रदाठ किया जाय । राज्य सरकारो को यह भ्रधिकार दिया शया 
है कि वे कुछ विशेष वर्गों के अ्म्रिकों को बाप दे घष्टो से सम्बन्धित उपबन्धों से 
छूटदे सके परल्तू ऐसी छूट की स्थिति मे काश के धप्ो को कुल संश्या १ दिल मे 
१० मे अधिक और सच्ताह मे ५० दिन से अभिक नही होरी चाहिये । इसी प्रबार 
अम-समय-दिस्‍्तार ! दिल मे १३ घण्टे से अधिक नही होता चाहिए। 

१६४४ में कारखाना अधिनियम में संशोधन रिया गया। इसका मुक्य 
उद्देश्य कारहादों में रात्रि मैं कार्य करने दाले युदको शोर स्त्री खमिको के रोजगार 
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के सम्बन्ध मे अन्तर्राष्ट्रीय अ्म सयठन के झमभिसमय को लागू करना था, वंयोबि इस 
अभिस्मय को भारत सरकार ने अपना जिया था। इस सशोचित भ्रधिनिपम दे 
अगुसार कारखानी के मुख्य निरीक्षको को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे 
दईनिक कार्ये के घण्टो की सीमा के अन्दर कारखातों को कुछ छूट दे सर्कें, तावि 
पारियों के परिवर्तेत करने में सुविधा हो सडे । किसी भी कारखाने को किसी 
विज्षेष कारण से भ्रव यह ब्रनुमति दी जा सकती है कि ५ घण्टे लगातार कार्य करने 
के पश्चात्‌ अपने श्रप्तिकों को झाधे घण्टे का मध्यान्तर देने के स्थान पर ६ घण्टे 
निरन्तर कार्य करने के वाद मध्यान्तर प्रदान करें। सशोधित भ्रधिनियम में वालकों 
ग्रौर किशोरों कै काम पर लगाये जाने के सम्बन्ध में कुछ और प्रतिवस्ध भी लगाये 
गमे हैं। बाजकों यथा १७ वर्ष से कम आयु के किशोरों का कारखानों में रात्रि में 
कांग करना नि्षिद्ध घोषित कर दिया गया है॥ 'रात्रि! की परिभाषा या ग्रर्थ उप्त 
अवधि से लिया ग्रया है जो कप्त से कम निरन्तर १२ घण्टो की हो और जिसमे कम से 
कम निरन्तर ७ घन्टो की अवधि एसी हो जो बालकों के लिये १० बजे रात्रि से 
प्रात ६ वजे तके और किशोरों के लिये १० वजे रात्रि से प्रात ७ बजे तक 
आदी हो | 


भारतीय उद्योगों में प्रचलित काय के घण्टे 


उपराधत उल्लेख भारत में कार्य वे घष्टे सम्बन्धी वैधानिव उपबस्धी का 
है, परन्तु यह विधान केवल नियन्त्रित उद्योगों में ही लागू होते है। भारत मे 
कारखाना उद्योग के प्रारम्भिक दिनों मैं अधिक घण्टो तक काम करना साधारण 
बात थी । १६०८ तक सूती उद्योग मे सामान्य कार्य दिवस १४से १५ घण्ठो का 
और कभी-कभी ता १८ घण्टों तक का होता था । प्नेक कारखाना अधितियमों 
द्वारा कार्य दिवस को कम किया जा सका है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कारखानो 
में कार्य के घण्टे १९६३४ के कारखाना झ्धिनियम द्वारा नियन्त्रित किये जाते थे । 
चभ्वई और ग्रन्य स्थानों की सूत्ती वस्त्र मिलो थे ५४ घण्टे प्रति सप्ताह अथवा 
& घण्टे प्रतिदिव काम क्या जाता था। भौस्तमी मिलो मे कार्य के घण्टे और भी 
अ्रधिक थे । कपास से वितौला निकालने वाली मिलो व रेश्वमी तथा ऊनी कपड़ा 
मिलो में १० घण्ठे काम होता था। ग्रुड उद्योग्र मे १२ थण्ट और मोजे वनियाब 
शादि बनाने वाले कारखानों में ६३ से १० घण्टे तक काम होता था। लगपग राभी 
कारखानों में नियमित मध्यान्तर और साप्ताहिक छूट्टी दी जाती थी । 

१६३६ में युद्ध छिद जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन को तेजी से वढाना 
पडा और सरकार ने सकटकालीन उपाय के रूप मे कारखाना अधिनियमों द्वारा 
निर्धारित कार्य के धण्टो की धारा मे कुछ दील दे दी। उदाहरणाएर्थ--नवम्बर 
१६४१ मे सूती वस्त्र और बुनाई मिलो को ५४ धण्टो के स्थान पर ६० थण्टे प्रत्ति 
सप्ताह काम करने को अनुमति प्रदात कर दी गई । जुट मिलो के कार्य के धण्टे तो 
कही-कही ६६ घण्टे प्रति सप्ताह ठक हो गये | बह *घान देने योग्य बात है कि 


का के घण्दे 


तंगाल में जूट मिलो के कार्य के पष्टों का निर्धासशा काठुत द्वारा निरिचत की गई 
सीमाओं के ग्न्दर ही शारहीय जुट शिल परिषद्‌ ढ्वारा किया जाता है। मरुद्धक्ात 
में इसका निर्धारण छूट की माँग प्रोर कारखादों को इलाने के लिये कोये फो 
# उपलब्ध के अनु्तार किया शया। थर अनुसन्धान समिति ने १६४६ में यह बतावा 
कि ग्धिवाश कारतानो मे कार्य के एश्टे ४ से ६ प्रतिदिव तक दे । कुछ वारखनों 
में, जहाँ कि तौब पारियों में काम होता या, कार्य के घण्टे प्रतिदिन ७६ ही मे । 
पड़ा भर कालीव बनाने बजे देंठे अनियन््रित हा रखावो में कार्य के एण्ड कमी- 
कभी प्रतिदिन १२ शक पहुंच जाते हैं । पहाँ तक बम सम्य-विस्तार' [8॥090- 
00क्ष) का सम्बन्ध है, वह स्थान-यात्र पर प्रौर विभिलल उद्योगों मे पास प्रणाली 
और मध्याग्तर की व्यवस्था के अनुसार प्रलग-प्रतग है। परन्तु साधारणतगा यह 
कारखाना सपिनियम की धाराों के फ्रवुत्तार हो है। 
गहू बात भी उल्लेखनीय है कि १६४६ के पशोधित भददिनिंयग के पररित 
होने मे पूर्व भी, जिसमे कार्य के घष्टो झो संश्या पटाकर प्रति सप्ताह ४८ कर दो 
गई भी, अधिकाश नियन्जित उद्योगो में श्रमिक ४६ घष्टे प्रति सप्ताह ही काम 
करते थे । १६३८ मे सह देखा गया दि भारतवर्ष के मिरलर बातू कारशानों 
में कार्म करने बाले २६% पुएप श्रमिक मौर २१% सही श्रमिक ४८ घटे प्रति रुणाह 
से अधिक काग्रे नहीं करते ये तथा गोसमी उत्तोगो पे भी ३६ अतिश्षत पुरुष भ्रसिक 
और ४३ प्रतिशत स्त्री यमिक ४८ घण्टे से प्रधिक काम रही करते थे। विहार 
श्रमिक जाँच समिति ने भी यह उल्लेख किया था कि प्रधिकदर ढ्राम के परष्टे 
कापून द्वारा निर्धारित काम के बसों से कम ये । १६४६ में भारत सरकार के श्रम 
विभाग द्वारा दी गई जाच-महतार हे भी यह जात हुआ कि इस्जीतिव रिंग, ऊच्चे 
लौहे, दीनी, रई से विदोल! निकालने वाले कारतावों तथा द्रामदे, बस सेवा और 
वर्दरणाहों में ४८ घण्टे प्रदि साहू हो काम सिया जाता था। अब सभी प्रकार 
के कारणानों मे १६४८ के कारताता! प्रधिनियम द्वारा निर्धरित ४८ घण्टे प्रति 
इप्ताह काये किया बातः है! 


ख्ानों में काम करने के पष्टे 


जहाँ तक छातो का सम्बन्ध है, कार्म के पष्टे प्रथम दार १६२३ के भारतीय 
ह्वान अधिनियम द्वारा निर्धारित किये गये ये । यह खान के कपर काम करते वाले 
अमिकों के लिए ६० पष्टे प्रति सप्ताह और खाद के भीतर काम करने बाहों के 
लिए ५४ कष्ट प्रति सप्ताह निर्धारित किये यये थे । १६२८ मे छात्रों में १२ घण्टे 
प्रतिदिम से ग्रधिक कार्य फरवा विपिद वर दिया गण। १६२६ के वाद हे ही 
छानो के भीवर शियो को काम करने की मंनाही कर दी गई श्रौर १६३४ में 
प्रधितियम में सशोधन के प्रदुसार ठो उभी स्थियों के लिए छाग के भीतर क्षाम 
करने पर रोक तर दी गई । युद्काल में प्मिको दी कमी के कारण यह प्रतिदेस्‍ध 
हटा तिया गया था, परातु १६४६ में इसको पुन. लागू कर दिया गया ) शाखीब 


प्रू०्द श्रम समस्‍यायें एवं समाज कहर्याण 


खान अधिनियम में १६३४ मे सशोधन किया गया। इसके द्वारा खान के ऊपर 
काम करने वाले श्रमिको के लिए कार्य के घण्टे प्रति सप्ताह ५४ अथवा प्रतिदिन 
१० झौर खान के झन्दर काम करने वाले श्रमिकों के लिए &£ घण्टे प्रतिदित 
निर्धारित किये गये । १४ वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी खान में 
नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता था और किसी भी श्रमिक को खान में १२ घटे 
से भ्रधिक रोका नही जा सकता था। एक साप्ताहिक छूट्टो की भी प्रनिवार्य रूप 
से व्यवस्था थी | श्रमिको की चिकित्सा सुविधा, सफाई, जलपूत्ति और स्वास्थ्य की 
देखभाल करने के लिए खानो मे स्वास्थ्य बो्डों की स्थापना की गई 

फरवरी १६५२ मे जो भारतीय खान अधिनियम पारित हुम्ना, उप्के 
अन्तर्गत खान उद्योग में रोजगार और कार्य की दशाप्रो के सम्बन्ध में जो विधान 
थे, उनको समायोजित करके १६४८ के कारखाना अ्रधिनियम के प्रनुरूप ही बना 
दिया गया है। अधिनियम मे जान के ऊपर गौर खान के अन्दर काम करने वाले 
सभी वयस्क थभिको के लिये कार्य के घण्टे घटा कर भ्रति सप्ताह ४८ कर दिये गये 
हैं तथा इस बात की भी ध्यवस्था की गई है कि किसी भी श्रमिक से प्लान के ऊपर 
€ घण्टे प्रतिदिन और खान के झन्दर ८ घण्टे प्रतिदिन से ग्रधिक काम नही लिया 
जा सकता | श्रम-समय-विस्तार खान के ऊपर कार्य करने वाल ध्रमिकों के लिये 
१२ घण्टे और खान के अन्दर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये ८ घण्टे निर्धारित 
किया गया है। खान के भीतर कार्य करने वाल श्रमिकों की कुछ विशय श्रेणियों 
के लिये कार्य के घण्टे प्रतिदिन ६ अथवा प्रति सप्ताह ५४ निर्धारित किये गये हैं। 
खान के ऊपर कार्य करने वाले वयस्क श्रमिकों को ५ घष्ट कार्य करन के पश्चात्‌ 
श्राधा घण्टे का मध्यान्तर मिलता है। कोई भी श्रमिक समयोपरि सहित एक दिन 
में १० घण्टे से अधिक कार्य नहों कर सकता। अधितियम में इस बात को भी 
उल्लेख किया गया है कि खान के ऊपर कार्य करने वाले श्रमिकों को समयोपरि का 
बेतन सामास्य वेतन का डेढ ग्रुना और खाद के अन्दर कार्य करने वाल श्रमिको को 
सामान्य वेतन का दुयना दिया जायेगा। १६५६ मे इस सशोधन के परचात्‌ 
समगोपरि की दर सभी श्रमिकों के लिये सामान्य वेतन की दुगनी राशि कर दी 
गई है। प्रधिन्तियम में खान के ग्रन्दर कार्य करते वाले श्रमिकों की ग्रायु की सीमा 
१७ से बढ़ाकर १८ वर्ष कर दी गई है । किशोरों (१५ से १८ वर्ष तक की आयु 
वाले) से ४६ घण्टे प्रतिदिन से अधिक काम वही लिया जा सकता तथा ६ बजे 
सायकाल से ६ बजे प्रात तक उनको काम पर भी नहीं लगाया जा सकता स्त्री 
श्रमिको के लिये खान के अन्दर काम करने तथा रात्रि मे अर्थात्‌ ७ बजे सायंकाल 
से ६ बजे प्रात तक काम करने पर प्रतिबन्ध यथावत्‌ बना हुम्ना हैं। 


रेलवे मे कार्य के घण्टे 


रेखवे में कार्य करने के घण्टे १८६० के अधिनियम द्वारा निर्धारित होते हैं। 
१६३० में इस अधिनियम में सशोधन किया गया था । इसके ग्ननुप्तार रोजगार के 


कार्य के भण्टे ४०६ 


अण्ठों के विनियम (गा ण॑ ध्याएरेण्गरणधाएं हेल्टुप0000)) बवावे गये ये ।' 
इनके भ्रनु्तारं लगातार काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कार्य हे घस्टे प्रति 
सप्ताह ६० है भौर सबिराम [लाश] कोय करने वाले कर्मचारियों के 
लिये कार्म करने के घण्टों को संस्य! ८४ है। आप्र्काल को छोडरूर रुप्ताह में एप 
हुंड्डी कर्ता पनिवायें कर दिया गया है। रोजगार के घष्ठों के यह विवियेग सभी 
भुह्य रेजों में लागू होे है, परन्तु यह रेलवे बक झाप में काम करने वाले कर्म चारियों 
पर लागू नहीं होते क्योंकि वह भारतीय दारखाना प्रधिनियम के अच्तात ग्राते हैं । 
प्र्य रेसवे कम चारी भी प्रव ४५ घण्टे प्रति सप्ताह की तथा उत सभी सुविधाओं 
की माँग करे रमे है जो कारखाता अमिकों को प्राप्त होती हैं। १६५३ में 
एरकार ने कार्य के धष्टी के सम्बन्ध में स्यायादीक्ष राजाष्यक्ष के पद्ाट को 
कार्यान्वित कर दिप्मा भौर इसी उद्देश्य से सन्‌ १६१६ में रेजवे अ्रधितियण में भी 
राक्योघन फर दिया । इसके दाद १६६१ में सरकर ने फिर सशोधद किया जिश्का 
उस्लेश हुम यातायात में श्रमिक विधाव' के अख्षर्ग त करेंगे । 


बगान में कार्य के घण्टे 

बागान में गत बुछ वर्षों तक कार्य के घष्टों के ऊपर नियस्वश नहीं था। 
पत्तरी भारत के बागान में थमिक हाधारणता प्रातः ८ से २-३ बजे साथ तक काम 
करते हैं। दक्षिण भारत के चाय भौर कॉफी बागात मे काम के घण्टे धाधारण- 
हया अधिक हैं ।' वहाँ पर श्रमिक प्रातः ८ से साय॑ १-६ बजे तक क्षाम करते हैं, 
जिसमे एक घण्टे का मध्याम्तर भी होता है। उसमें भी कभी-कभी काम ले लिया 
जाहा है । काम भ्रषिक होने के समय को द्लोड़कर साधारण॒तया चाय और कॉफी 
के बगीचों पे रविकार छुट्टी का दिन होता है। प्रसम के चाय दागाज में व भर 
में दोनतीन वेहत प्रहिए दृट्टियों को भी व्यवस्था है परन्तु प्रधिकांश थागान में कोई 
बेहन छहित पुट्टी प्रदात मरी बी जाती है। 

अपतूबर १६४१ में सरकार ने बागान श्रमिक प्रधिनिय्त पारित किया, 
जिसमे चाय, कॉफी, रबड़े प्रौर सिस्कोना के बागात में लगे हुये अमिकों के कार्य 
की दक्षाप्रों को वैधानिक झुप से नियस्त्रित किया गया है । ग्रघिनियमर में पर्येफ 
वपर्क के काये के पण्टे ५४ प्रति सप्ठाह तया दच्चों द किशोरों के ४० प्रति 
सप्ताह गिश्चित विये गग्े हैं। प्रदितिषत में काम के दैनिक घण्टे नियत सही किये गये 
हैं परन्तु यह व्यवस्था की गई है कि एक वग्स्क के लिये काम की अर्वाब इस 
प्रकार नियत होती चाहिये कि यह एक दिन में १२ घण्टे से भ्रधिक ने हो। इस 
सीमा में विधा का मध्याव्वर तथा काम के बिये प्रतोक्षा करने में लगाया गया 
प्रमय भी सम्मिलित है। यदि किसी सप्ताह में काम करते की कुल अठषि « दिन 
से कम नही है तो एक साप्ताहिक छुट्टी को भी व्शवस्वा है। कोई भी अ्रमिक बिना 
श्राप धष्टे का मध्यान्तर प्राप्त किग्रे ३ चुष्टे से श्रधिक काम नहीं कर सकृता। 
गरधपि दैनिक काम के प्रष्टे विश्चित नही किये गये है, परुदुं थम-समय-विस्तार 


प्रहै० श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


की अवधि एक दिन में १२ घण्टे निर्धारित की गई है। १२ बर्ष से बम वी आयु 
के बच्चो को क्वार्य पर सयाता तथा साय ७ बजे से प्राठ. ६ बजे तक कसी भी 
स्त्री व बच्चे को काम पर लगाना निषिद्ध कर दिया ग्रया है। यद्दि कोई श्वम्िक 
किसी भी दिन आया घण्टे से अधिक देर से आता है, तब मालिक उसको काम पर 
लगाने से इन्क्पर कर सक्तठा है। सज्य सरक्षारों को यह अधिकार दे दिया गया है 
कि वह एक साप्ठाहित डूट्टी प्रदान करने के लिये और माध्ताहिक छड़ी के दिन 
प्रयर कार्य किया गया हो तो उच्के लिए भुगतान करने के लिये वियम वना 
सके । श्लनमिक छुट्टी के किमी मो दिन कायम वर सकदा है, परन्तु दस दिन के वास 
करने के परचात्‌ एक दिन का आराम करना झनिवायं है । 
श्रमिको की अन्य श्रे णियाँ और उनके काये के घण्टे 

भारत में श्मजीवीं वर्ग की एक प्न्य श्रेणी अ्रनियन्तरित उद्योगों, दुकानों 
व वारिपय्य प्रतिप्ठानों में काम करने वाले कर्मंच्रारियों की है। उनके कार्य के 
घण्ट विभिन # अपने-अपने विधान द्वारा निर्धारित होते हैं। विशिन्त 
राज्यो म वाये के घण्ट विम्य प्रव्ार हैं--प्रसम में भ्रतिदिन € व श्रति सप्ताह ५०, 
पब्चिमी बग्राल मे प्रतिदित ८औ व प्रति सप्ताह ४८, बिहार, देहली, उरी 
पजाव, गुशरात, महाटाप्ट्र, मैसूर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रतिदिन & व 
प्रति सप्ताह ४५, मद्रास, ऑँध्न तथा केरल में प्रतिदिन ८ और प्रति सप्ताह ४5; 
तथा उन्तर प्रदेग में प्रतिदिन ८। विश्वाम मध्याखखर भी विभित राज्यों में आधे 
घण्टे मे १ धप्ट तक का होता है तथा धम-समय-विस्तार भी १२ से १४ घष्टों तक 
का है। इसी प्रकार वारिज्य सस्थानों, जलपान“हों, सतोरनन्‍्जन स्थानों आदि में 
कार्य के धण्ट निर्धारित कर दिये गये हैं। इसवे प्रतिरिका श्रमिकों के लिये 
साप्ताहिक छुट्टी एद सवेतन ग्रवक्ञात की व्यवस्था भी क्षी गई है| भारत सरकार 
नें १६४२ में एक 'साप्ताहिझ छूड्टी अधिनिवर्मा पारित क्या था जिसके अन्तर्गत 
दुकातों और चारिज्य सस््वानों में कार्य करने दाले क्रमियों वे लिये छ्प्ताहिक 
छुट्टियीं तपा कार्य के घण्टो को निर्धारित करने की व्यवस्था वी गई थी। यह 
झधिनियम राज्य सरकारों को इस रुम्बन्ध मे नियम बनाने या अधिनियम पारित 
करने की वेवल अनुमति देता था । मोटर याठायात मे कार्य करने वाले कर्मचारियों 
के कार्य के घस्टे मोटर यातायात क्‍्मंचादी अधिनियम १६६९१ के ब्रल्वंगंत ग्रव 
निर्धारित किये गये हैं। कोई भी मोटर यातायात्र वयस्क क्मंचारी प्रतिदिन ८ 
और प्रति सप्ताह ४८ घण्टे से अधिक कार्य नहीं करेगा । दिगेप अवसरों पर और 
जस्ते रास्ते पर कार्य वे घन्‍टे प्रतिदिन १० ओर प्रति सप्ताह ४४ होथे। गाटी मे 
खटाबी झा जाने से अथवा विसी अन्य कारण यात्रा में काधा होने से कार्य के 
घण्टे मधिक हो छक्ते हैं। 5त्येक्ष पाँच घष्ट छे कार्य के परस्वात्‌ आधे पण्टे का 
मध्यात्वर दिये जाने की व्यवस्था है। श्षन-समय-विस्दार प्रतिदित १२ घण्टे निर्धारित 
किया सवा है| छिगोटी के प्रत्िदित कार्य के घस्टे ६ मौर श्रप्त-समय-विस्तार & 
अप्ठे का निरिचत कवि! गया है। एक साप्ताहिक छुट्टी दी भी व्यवस्था की गई है 
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और काम पण्टो को एक दिल में हो दोर से अधिक नहीं फ्रताया जा सकहा । 

जहाँ तक कृषि धमिकों द बरेतू गोकरों का उम्पन्ध है, भारत के किठो भी 

* भोग में इतके रोजगार की झर्तों को निर्धारित करते वाला कोई भी विशिष्ट काजुन 

नहीं बराया गया है। शाधारण॒त्या उतके काम के घण्टे भ्रधिक हैँ। उनको 
सवेतन साप्ताहिक हुड्दी, दापिक छुट्टो प्र निश्चित मध्यान्तर जैसी बुविधायें रो 
बहुत थोड़ी मात्रा में धरष्त होती हैं। यह ऐसी सुविधाये है जिवको गरौद्योगिक 
देशो में श्रमजीदी वर्ग के व्युततम अ्रविकाों में आना जाता है। कुछ समय पूर्व 
देहली मे परेलू मोकरों ने अपने का के पष्ठों को नियमित कराने के लिये आंदोशत 
किया थे! । परुतु उतके लिये कोई कापून बसाना उम्भव नहीं हो सका है । 
कार्य के पष्टों की भ्रालोचयात्मक व्यास्या 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में कार्य के धष्टों करों ियश्चित करते 
की पर्याल बंध[निक व्यवस्था है ! एएल्तु समय को पबसे बड़ी ग्रावश्यकता यह है 
कि इसे कातुनों को प्रनियित कारक्षानों, कृषि धमिकों एदा घरेगू नौकरों पर शी 
जागू फ़िया जाये । हमारे शित्रार मे इस समग्र (६४४ के बर!रखावा प्रधिनियम 
द्वारा निर्धारित ४५ पष्टे प्रति सप्ताह की व्यवस्था पर्याप्त वे सस्तोषजनक है । इस 
कायं के पष्टों को प्धिक सद्ठी कहा जा सकता, विशेषतया इस स्थिति को देखते 
हुए कि हमारे धमिकों की मनोबृत्ति ऐसी है कि वह पृ रुप से एकाअबित ने 
होकर धौरे-पीरे कार्य करते है। परस्तु इसका यह प्रय॑ नहीं है कि उत्पादन ढर 
दिसी युग परभाज के पह़े बिना! यदि सम्भव हो सके हो कार्य के पे ग धठाये 
हाये। हमारे कहुने का ताल यही है कि काम के इष्टों को भ्रौर सी कम किया 
जा सकता है, यदि अमर की बपते करने बाली मशीतों का प्योर किया जाये, 
श्रीक्ो की का जुझलता में वृद्धि की जाये तथा उन पर प्रधिक अनुशासन रखा 
डागे। दुर्भागयह् “थम की दचद करने बाले उपायों" [[40000 808 
]00#0%)] का गतत प्र लिया जाता है। यहू सम दिया जाता है कि इंशका 
प्र्ध बुध धमिकों को वर्धा करके शेप धमिफों से भौर शधिक शाम केगा है। 
असम को कम करने बल्ले उपयों पर हमें श्रमिकों के दृष्टिकोश से विचार हरा 
आहिए। ऐसे उपायों से श्रमिकों के कार के इष्टों को कम करता चाहिये, जिससे 
झसहे लाभ हो और उत्मादन भी उतना ही या उपसे प्रविक होता रहें। 'धम्र की 
बचत! का अर्य 'धमिक को वधत' से मही है । इस सम्बन्ध में यह ठह्लेजनीय है 
कि जूद १६६६ मे गरत्तराष्ट्रीय थर् सम्मेन मे यह सुझाव भाया गा कि मनहूरी 
में किता कठौतों के ४० कण्टे रा सध्दाह होना चाहिये। पसलु बहुमत ने होहे के 
कारण यह प्रस्ताव पाठ ने हो सका। 

ज्रो० पौगू' के अनुसार, कुछ समय पश्वादू साधारण कार्य के पण्टों से यदि 
ग्रधिक कार्य के प्टे किसी भी उद्दोद में लागू करिए जाते है पत्र प्रस्तत इससे 
राष्ट्रीग लाभांग (रण 0740) मे बढोत्तरी के स्थान १२ कमी हो 


कै शक डकफलाएर शी लम्लि- 
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जायगी, क्योकि श्रमिकों को थकान बहुत जल्द हो जाती है । झरोर विज्ञाद से यह्‌ 
पत्मा चलता है कि किसी भी विशेष प्रकार के वार्मे करने वी कुछ अवधि के पश्चात्‌ 
शरीर को विश्वाम वी आवश्यक्टा होती है ताकि झरीर पुन अपली पुर्वावस्था में 
आ जाय । जैसे जैसे कार्य की ग्रवधि वददी है वैसे ही इस मब्यास्वर की झावदय- 
कता और भी अधिक होती जाती है । यदि मनुष्य को पर्याप्त रूप से मध्यान्तर 
प्रदान नही क्ये जाते तो धीरे-धीरे उसकी त्क्ति का ह्ाम्त हो जाता है। प्रधिक 
कार्य करके यदि दुछ अधिक कमाक्र ग्रधिक भोजव भी क्या जाता है तो इससे 
श्रधिद लाभ नही होता, क्योकि यकान के कारण अधिक भोजन वी हजम करना 
भी कढित हो जाता है । कार्यकुशलता में जो इस भ्रकार प्रत्यक्ष स्प से क्षति पहुँचती 
है उसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी हानि पहुंचती है । इसका वाररा यह है कि 
थकान होने से मनुष्य नथोत्र पदायोँ का सेवन करने लगया है और उसमे चिड- 
विडाहट, भुँमलाहट जैसी बुरी, उत्तजित भावनायें घ्रा जाती हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि श्रमिक अनुपस्थित होन लगता है ओर समय दा पावन्द नहीं 
रहता, तथा साथ ही साथ वार्य करते समय भी उसमे उत्साह कम हो जाता है 
और कार्य में उत्तता मत नही लगता। इन दोनों कारणों से उत्पादन कम हो 
जाता है। 

परस्तु कई बाता को ध्यान में रखते हुए यह कहना बढिन है कि वार्प वे 
भष्टे और राष्ट्रीय खामाश में पारस्प॒रित क्या सम्बन्ध है। दोनों का सम्दन्ध कई 
कॉरणो से भित्र होगा! उदाहरणतपा--जिन्न प्रवार की जलवायु, विभिन वर्गों के 
श्रमिक, विभिन भ्रकार के कार्य, प्राप्त मजदूरी, श्रमिक अपना झवकायय समय किस 
प्रकार ध्यत्तीत बरते हैं, मजदूरी का भुगठान किम प्रकार किया जाता है आवि-भ्रादि 
बातो पर यह सम्बन्ध निर्मेर करेया । गम देशों में यदि कार्य धीरे-धीरे मन्दगति से 
अधिक घन्दों तक क्रिया जायगा तो इससे उत्पादव अधिक होगा । इसके विपरीत 
उड़े देशो में काय॑ तीद्रता से परन्तु कम घण्टे करते पर उत्पादन अधिक होगा ! 
बच्चों और स्त्रियों मे वयस्क पुरुषों की झ्रपेज्ञा साघारणतथा सहन-शक्ति कम होती 
है। यदि अ्रधिक घण्टों तक कठित झारीरिक श्रम किया जायगा या श्रधिक धघण्टीं 
तक ऐसा कार्य द्विया जायगा जिससे मानसिक बोझ पडता है वो इससे कार्य कुशधता 
को क्षति पहुंचेगी । परन्तु यह दात उस समय नहीं होगी, जब अधिक घण्टो तक 
ऐसा कार्य किया जायगा जिसमे केवल हल्के प्रकार से देखरेख की आ्रावश्यता पड़ती 
हो । इसी प्रकार यदि कोई ऐसा निपुस वार्य है जिसमे निर्शंय श्रौर समभवुझ की 
आ्रावश्यकृता पड़ती है धो उसके लिए मनुष्य में ताजंगरी और स्फूति होनी चाहिए। 
इसके विपरीत भगर कार्य ऐया है जिसे मझ्षीन की भाँति किया जा सकता है, तो 
ऐसा कार्य थके हुए मनुष्य भो भली-भाँति कर सकते हैं। इसके भ्रतिरिकत ऐसे 
श्रमिक, जिनकी ग्राय अधिक है, अच्छा खा पी भी सकते हैं और निर्घन भ्मिक्ों 
की अपेक्षा श्रधिक समय तक काये कर सकते हैं। वायें के घण्टो वा प्रभाव इस 
बात से भी बिस्तर होगा कि श्रमिक अपना अवकाश का समय किस प्रकार व्यतीत 


कार्य के पष्टे 


के हैं प्रभात वे समय व्यय गँवाहे हैं अवदा अपरे उद्यान में परिश्रम करते है या 
भरती प्रकार के मनोरजन में व्यतीत रूरे है। शजश्यक हस्त यह है कि प्रछेक 
_, उद्योग में तथा झह्येक धमिक वर्श के तिये कार्य दिवस को कुछ विश्वित सीमा 
““होही है, जिससे यद्धि प्रधिक कार्य किया जावगा हो राष्ट्रीय लामाश को हानि 
पहुँचेगी । 
धमिक़ों १र कार्य के अधिक पष्टों का प्रभाव कई वर्षो तक देखता चाहिएं। 
आधुनिक उद्योग की कार्म-यरात्री ऐसी है कि अभिकों पर बहुबर सार पढ़ता है। 
कार्य के कम घण्टे इस भार को हल्का कर देंठे है। कोई भी धप्मिक किप्ती भी काये 
को एक दिन हे १३ घष्टे या उठते भरी शद्धिक सगय तक कर सकता है, परस्तु इससे 
शसके स्वास्थ्य को हानि होगी भौर उतना श्रम्रिक शौवत उस अमिक शी प्रपेक्षा 
जिम का के धष्टे उवित है, कम होगा। प्रोसतन कार्य के प्रधिक पष्टे भौर कम 
धमिक जीवन, कार्य के कम पष्ठे और दीप अ्म्रिक जीवन की ग्रपेक्षा कम उत्पादक 
होते है। भ्रास्ति की रोकपाप्र से थमिक की कायकुशशता बढ़ बाही है, दुबंदवा और 
बीमारी को सभावयाये कप हो जाती है, संगठन में सुधार हो जाता है, रोजगार 
हिवमिए होता चत्रा जाता है और यम्िकों में समय नष्ट करने को प्रवृत्ति दूर हो 
जाती है भ्रौर तर अमिरु ऋपने फरवार और कह्याश की ओोर बरधिक ध्यात दे 
सबृता है। कम पष्टे बाय करते से अन्य व्यक्तियों को रोजगार पर सगाया जा 
,अउता है गौर यह तद सरलता से हो सकता है जब रेलो को तरह समयानुसार 
कार्य होता है या जब उत्पादग लागत कर हो जाने से कीमते शिर जाती है ग्रौर 
फर्पादित वत्तु की माँग बढ़ जाहों है। गठ ग्राधिक मोर सामाजिक दोनों ही 
दृष्दिकोरो से कार्य के प्रधिक एष्ठों की भत्सेना करवी चाहिए। 


विश्ञाम मध्यात्तर (१६४ |0॥80४8|8) 
प्रोर प्रत्प-विराम (रि७ 70088) 

यहाँ विधाम मध्याखर और भत्य-विराम का भी उह्लेश कर देना आवश्यक 
है। भारत के रागठित उद्योगो ग्रे सुब्यवस्थित गह्प-विराों की ठीक प्रावरपकता है। 
भार में कारखावा अधिनियम के बनु्तार साथारशातपा एक अववा झावे रण्टे का 
वियाम मध्याक्तर प्रदान किया जाता है। श्ाधारणतवा विराम गष्या्तर ढी ब्यवस्या 
मात्तिको की स्वेषछ हे ही की जरदी है तक्षा इनमें श्रमिकों को आवश्यकताओं का 
गौई प्यात गह्ी रखा जाता । विधास मध्यान्तरों के अतिरिक्त १०-११ मिनद के 
कह्प-विरामों का मालिकों द्वार कोई विशेष प्रयोगत्मक प्रयर्त नहीं किया गया 
है। प्स्य देशो में इस दृष्टि से किए गए प्रयोगो झे पता बसता है कि कार्य के बीच 
में इस प्रकार के अत्य-विरोमों से रार्यद्रुश्तता बढ़ती हैं और उत्पादर भी अधिक 
होता है। भारत में ऐसे अह्प-विरामी की ब्रावइपदु़ा भौर भी अधिक है। भारत 
की जलवायु ऐसी है कि निरम्तर कार्य करने से व्यक्ति शब्तिदीर हो जाठा है और 
प्रक ने अनुगव करने लगता है । श्रमिक स्ादारणह्या याँवो मे आते है, जहाँ कृषि- 
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बाय नियमित चह्दी होता । भरत उतकी नियमित हप से लम्बे समय ढ़ कार्य बसे 
नी ग्रादत नही होती । भारत के थमिक की मतोवृत्ति परिचम के अ्थिव की पेज 
अधिक भाराप करने की है। अत यह सुझाव दिया जाता है कि कार्प के सामात्य 
भस्दों मे भी चार चार पाँच-पाँच घण्टो के पश्चात्‌ श्रल्प-विराप्त की व्यवस्था सगठित 
रूए से करनी चाहिए ग्ौर इस बात पर विर्भर नही होना चाहिए हि थमियो शे 
ऐसे अल्प-विराम कच्चे मात्र श्रादि वी अतीक्षा करते समय कार्य मे त्थोगका 
रुकावट के कारण पिल जाते है। भधिकाश व्यक्ति लगभग दो घण्टे एवाग्रवित् 
होकर तथा लग्न से का कर सकते हैं! परन्तु पांच-पाँच पण्टे तक लगातार काम 
करने से गति में बाधा पड़ जानी है थ्रौर उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता 
है। अत ग्राम के पष्टो के बीच प्रत्प-बिरामों को व्यवस्वा ले यरयक्षमता वी 
हानि, थकात, प्रसावधानी और दुर्धव्वाओ की रोकथाम हो सकेगी शोर उत्पादन 
भी बढ़ जापगा ! भरत भारत में उद्योगप तियो को, जहां कही भी सम्भव हो, इप 
दिल्वा मे गदम उठाने चाहियें। सममोप्रि (000॥॥7०) को भी इस प्रवार 
नियमित करना चाहिए जिससे कार्य-जुशलता में क्रिसी प्रकार की हानिन हो। 
अधियतर श्रम अधिनियम में समयोपरि के लिये दामगत्य मजदूरी से दुगुती 
मजदूरी देते की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता इस वात वी है कि समयोपरि 
का हिसाश इस प्रकार न लगाया जाय कि वह श्रमिकों के हित के विरुड हो । 


पारी प्रणात्ी 
(80॥ 57887) 

पारी प्रणाली की प्रावश्यकता 

पारी प्रणाली आपुनिक उद्योगो मे रुभी जगह नियमित प्रकार को एक 
विशेषता बेन गई है। इसकी आवश्यश्ता अधिक उत्तादन की माँग के कारण हुई 
है तथा गह ग्राधुिक ग्रौद्यीगिक प्रणातीं के कारण सम्भव भी हो गई है। प्रारी 
प्रणाती ते सबसे बंठा सलाम यह है कि इसके कारण मशीणे एवं दल्डो का पर्स 
उपयोग होता है, जिसते उत्पादव की स्थायी लागत कम्र हो जाती है। इस प्रकार 
मे जो ज्ाभ होता है, वह श्रमिकों के कार्य दिवश् के धण्टे झुम हो जाने से यदि 
उत्पादन में कुछ हानि भी पहुँचती है गो उसे पूरा कर देता है । 
पारी प्रणाली के स्प (६7008 ० हज) 

भारत के विभिन्न उद्योगों में सामान्यत तीन प्रकार की पारियाँ पाई जादी 
हैं। पहली तो एक पारि पद्धति (॥॥808 5088 $)8/67) है । इसमे साधा रणतया 
कार्य दित मे होता है और एक या आधा पष्ठे के विश्ञाम मध्यान्तर को मिलाकर 
इसमे ८ से ११ वण्टे तक कार्य करना पड़ता है ! दूसरी दो पारी पद्धहि (00006 
झती 5:80) है । इसमे एक पारी राजि के समय झोर एक दिन में होती है, 
जिप्ते एक घण्टे का विश्वास गध्यान्तर मिलाकर दा करने की अवधि € या १० 
प्रष्टे या इससे मी भ्रधिक होती है । तीसरी 'परस्पर-व्यापी-धादी-पद्धति' (280॥9/6 
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शा! 8869) है। इसमें दिन में एक सामान्य पारो के श्रतिरिकत ब्राठ-आठ 
परष्टे की तीन शररियाँ और होती है, जिसमें ग्राधा पष्टे का विधाम मध्यान्तर 
पी दिया आता है प्रौर कमी कहीं यो । कुछ परिस्थितियों में तीन तगादार 
पारियों के ग्रतिरिका दो सामान्य पारियाँ होती है। परस्पर-यापी-पारीयद्गति 
विभिन्न प्रव्धिये (00०१७) को भी होती हैं भौर परहार ब्यारी (00४० 
आए) भी । 
परछर-व्यापी पारियां (086 ण 0एव0७७॥8 90) 
यह कहा जाता है कि परस्पर-ब्वापीकारियों में उत्पादन प्रक्रिया मिर्तार 
बापू रहती है। इसके लिए बुद्ध धमि उत्त समय एक्र रोक लिए जाते है, बद तक 
कि तामानस्यतया उतके स्थान पर दुसरे भ्रगिक उन्हे अवक्ष ढेसे के लिए नही भा 
जाते । एरुटु इस प्रकार धमिरों को रोगना स्वायरपठ नही है, क्योकि विरखर 
का चालू रखने के उद्देषए की पृत्ि सर्िकों में ठोक समय पर गाने को भावता को 
प्रोक्नाहित कर तथा अलुप्स्थित भ्रमिक्रों के स्थान पर कार्य करने के जिए कुछ 
अमिक सुरक्षित रखकर वी जा सकती है। इस तिरत्तर कार्य की आह में कम्ी- 
कप्ती अमिको को अधिक घष्दो तक काग का पढ़ता है तथा कारसाशा निरीक्षकों 
को इसका पता रही बस पाता । 
इसके प्रतिरिस्त पररपर-ब्यारी पासे-पद्रहि के और भी ब्रेक दीप है-- 
प्रथम तो विधा मध्याग्तर और खाते के समय में कोई मेह वही रह पाता गौर 
जब परिवार के विभिन्न सदस्य मिल में सिश्न-भिक् सग्पर पर काम्र करते हैं, जैमा 
कि साधारणत्या होता है, तक दे सब साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाते । दूसरे, 
देशनमात करने का कार्य वहूह कहिल हो जाढ़ा है श्रौर कमीकमों आातिक उसी 
अभ्िकों से 4।म लेते रहते हैं जबकि रजिस्टर में ऐसे बहुत से श्रमिकों का ताम देज 
कर दिया जाता है, बितका वास्तव में बोई प्रह्तित्य ही नहीं होता । इल 
प्रलिक्षहीन धविकों का वेतन तक दिखा दिया बाह़ा है, जिनको कलह, मण्यस्थों 
तक उन अभि भे बाढ लिया डाता है, जो अतिरिक्त शाम करते है। जहां ऐसी 
बाले पाई यो है, वहाँ देनिक काम जे परष्टे कादून द्वारा निर्धारित सतीश से भी 
प्रधिक बढ़ जाते है। परस्पर लापीयारोबद्धति में इन दोषों की बरस सीमा बासकों 
के हम्बस्ध में होही है, जिनको प्रधिक पष्टों तक काप क्या! पहता है । बिन स्थानों 
पर कई पारियाँ होती है, वहाँ पर कार्य बजे के ग्रद्चिक घण्टे शमरिकों के लिये 
कष्टक्षयक हो जते हैं, यदि उनके रहने का प्रदन्‍्ध कारहाने वे एरिहर [एथापक््ष) 
में नही होता है। 
संगत थम धाषोए मे परस्पर-यापीयारीअशादी को भर्छा नही बताया 
था जता श्रपिकों के संगठनों ने भी इसका घोर विरोध किया है। साथारणत्या मह 
यही रहा है. कि केवल विशेष अवस्थाप्रो को छोड़ कर परसपस्त्आएी-पारी-पद्धति 
को अलुमति वही देती पाहिए ! यह प्सझता का वियय है कि १६४५ के कारताना 
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अ्रधिनियम में परस्व॒र-व्यापी वारियों को निषेध कर दिया गया है। इस अधिनियत् 
के अ्तर्गत भव पि्ती भी कारणाने में पारी प्रद्ाली ऐसी नहीं हो सतदी कि एक 
ही समय पर समान कार्य के दिये एक से प्धिक श्रगिक दस कार्य करते हो। राज्य 
सखारो को किसी कारसावा विशेष वो विशेष परिस्थितियों में इस घारा से दूर 
देने का अधिकार है। 


रात्रि पारियाँ (99 8005) 


रात्रि परी की वाहतीमता के पल पर मतभेद है। निरखर उत्ादन मे 
रत रहने वाले उद्योगों के लिंगे दो रात्रि पारियाँ ग्रावश्यक हो सकती है, परल्तु 
अब्ण उदयोगो मे इतको स्ाधारणतया सामात्य वाल में उचित वही समरभा जाता। 
कुछ मालिकी दा कहता है कि मश्चीतो की कमी दथा उत्पादन की माँग के कारण 
रात्ि पारी चालू करती प्रढती है। इस सम्बस्ध मे श्रम प्रनुतर्थाव समिति ते 
अहमदाबाद मित्त माज्तिक परिषद्‌ के मंत्र को उद्यूत किया था। इसके अनुततार 
दाति पारी से एक विशेष लाभ यह है कि इसस बेंधी लागत कम हो जाती है दया 
रात्रि पारी में कार्य करने स वर्तमान वोत् प्रतिस्पर्धी के झुग गे उद्योगों द्वारा अस्थायी 
ह#प से वढी हुईं माग की [ूति, प्रतिरिकत स्थिर पूँजी लगाए बिना, को जा सकती 
है। इसी प्रकार अहमदाबाद के एवं मिल मालिक के कथतानुश्चार, एक पारी 
पति में का करत की भ्रप्रक्ना रात पारी में कार्य करन की अबृ्ति अधिक हो 
गई है, वयोकि वास्‍्तविकता यह है कि दित-अतिदित वषीत झाविष्कार हाते जा रहे 
है, ग्रौर गण्चीन महँगी होती जा रही है। इसलिये इग मशीनों पर ब्याज और मृह्य 
हास के व्यय को पूरा करने के लिए उत्यादद एक निदिचत समय में करना पडता 
है, जोकि रात्रि पारी मे काम द्वारा ही सम्भव है। 

इरागे कोई एन्देह नहीं कि रात्रि पारी में बेधी लागत में कमी हों जाती है; 
कच्चे मान का बरीघवापुदंक उपयोग हो जाता है तथा उत्पादन लागत पद जाती 
है। परलतु राजि मे काये करते से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा अभाव पड़ता 
है तथा राति में श्रमिक द्वारा जो उत्पादन होता है. उसकी गाज भी कम होती 
है वधा वह इतगा अच्छा भी नही होता । बुछ मालिकों की धारणा है कि रात्रि 
पारियों से श्रमिक के स्वास्थ्य पर बुरा अ्र्यव नही पडया ! परन्तु विश्वसदीय मत 
गही है कि रात्रि पारी में काम करना अग्ाकृतिक है तथा इससे श्रमिज्ो के स्पास्थ्य 
और कार्यकुशलठा पर बुरा प्रभाव पडता है। श्रमिक भर बहयक् स्यूनता नींद भी 
नहीं ले शा, क्योकि दिन के समय कोचाहल पूर्ण और भीड़-माद के वातावरण 
में उत्तको शी नींद पूरी करता सम्भव ही होता । फ़िर, रात्रि भ काम करते 
ओर दिन में त्ोन की म्राइत ठावने के ब्रिए बहुत अधिक समय लगता है। रात्रि 
पाझियी के कारए थमिक! को ऋएना शोजन रमय अउमय करना पद़ता है, जिसके 
कारण उनकी पाचत श्वित्र सराव हो जाती है और उनके स्वाहष्य पर बुरा अभाव 
पडता है। यत्रि पारियों हैं दित की ऐरियों की अपेक्षा निडिसित नए” 


पारी पाती डप० 


होता हैं दशा उत्मादन उतना उत्तम भी नहीं हो पाता । सत्रि पारी में प्रकाश भो 
का के हँपे स्वर को ध्यात में रखते हुए बच्छा वही होता है | राि प्रारियों मे 
पनुपरिधितहा! प्रचिक होने के कारण उत्पादद की मात्रा भी कम होती है। राति 
में पभादात्मदर रुप से निरीक्षण करता भी बहुत कठिन हो जाता है। सत्रि भें 
कार्य करते रहने पर प्रात काल के पण्टों मे हदाभाविफ पकाद भा जाती है। धमिक 
सगहनों द्वारा भी रात्रि पारियों का विरोध किया जाता है | अहमदाबाद कपदा 
मिल मजदूर परिषद्‌ का मठ है--"राश़ि में काम करते से धमिकों के स्वात्यय को 
हानि पहुंचती है, अनुपस्थित बढ जाती है तथा सामाजिक जीवन के उच्च ग्रवसरो 
के पाने मे दाधा उतत्र हो जाती है!” 

वराधासणतया मह हुमाव दिया वाता है हि रात्रि पारी में कार्य तभी 
किया जागो बाहिये, जबकि इसके बिसा कार्य उतर ही ते सके । बत' यह ग्रावश्यका 
है कि रात्रि मे वा करने दाले शरमित्रों की कठिताइयों को कार्य के घण्डे ग्रो्तित 
करके एवम्‌ कय सुविधा प्रदान करके रात्रि परी के दुरे प्रभादों को दुर करने 
का प्रयल करना चाहिये । कोई भी कारखादा दाधि के १ बजे के "वाद चालू 
नही रहना झहिये । सत्रि पारी का प्रवन्‍्ध इस प्रकार का होता चाहिये कि सभी 
मित्र गर््धशत्रि के पश्वात्‌ बन्द हो जायें । बस बातायाद का भी पर्योष्त प्रन्‍ध 
होना भाहिये, जिक्फ़े धमिक शोप्र हो भपने निवास स्थानों को पहुँच उके । शतत्रि 
के मय अमिकरों के लिये कंस्टीन, पीने के पानी की सुविधा, नि शुहक चाय आदि 
को व्यवस्था होगी चाहिये | मौसमी तथा ऐसे कारसानों थे, जिनमे कापे॑ निरन्तर 
रुप से चलाना भ्रावदयक होता है, रात्रि के समय भी कार्य चालू करता प्रावइयक 
हो जाता है, परुतु इसमे धोडे-ोड़े समय बाद श्रमिकों का परम्पर परिवर्तन करने 
की उचित व्यवस्था होनो चाहिये। उदाहरणत प्रहियास राज़ि पारी एवं दिल वी 
पारी के अ्रमिकों की धरत्पर प्रदतन-बदल् होतो रही भाहिये। राति फरियों को 
पृर्त्गा पमाष्त कर देगा कठिन है, बयोकि इससे रधी झागत मे कमी हो दाती है 
ग्रौर उद्योगो के लिए, बिन! अतिरिक्त मदीनें धादि लगाए हुए, गांग का पूरा कला 
सम्भव हो घावा है। श्रम अनुसन्धान समिति का कपने है. कि यदि इस विपग्र पर 
कोई राष्ट्रीय भ्रथवा प्रस्तराष्ट्रीय समभौता हो, व्रभी सत्रि पारो को प्रभावदूर्श 
हरीके मे तिगर्शित किग्रा जा सकता है। 

जैसा डि ऊपर उल्लोत्न किया जा चुका है, विभिन्न श्रप्त श्रवितियमों में 
सित्रयों एवम बच्चों के राज़ि में काम कते पर रोक लगा दी गई है! गहू अत्यन्त 
सराहतीय पग है। लिियाँ एवं बालक अप्रमय कार्य करने के लिये शारी (कद ष्टि 
मे ग्रयोग होते है। दृहरे, भारत में रात्रि के समय कार्य करने े स्थियों नो 
पैक गैतिक एवं सामाजिक सकट़ो का मद रहता है। रात में काम करने से 
झाहकों के स्थाह्थ्य पर बुरा प्रगाद पडता हैं भौर कार्य करते समय उन्हे नींद या 
ज्ञावा स्वायाविक है। अतः यह सब मानते है कि स्त्रियों एवं बासका के लिए 
शात्रिल्दाय पर रोक सगानी आवश्क है। 





भ्रप श्रम सम्रस्याय एवं समाज वृत्यास 


श्रप समय विस्तार ($॥630 0५67) 
काय के घण्टो और पारी प्र्नालो के साथ हो श्रम प्रमय विस्तार की 
समस्या भी बहुत महत्वपूरा है। इसका भ्रथ उत अदधि स है जिसके गदर 
काय के मधिकतम घष्टा का विस्तार किया जा सकता है। गह बात स्पष्ट हे कि 
यदि इस अवधि का अनुचित रूप से विस्तार किया जाता है तव इससे सो 
अ्रशियों के श्रमिकों को रात्रि मं आराम करन में और बूछ मनोरणन करन गे 
विश्ेपतया अपने प्रारिवारिक ज्ौदल मे और ह्ल्िया का अपन घरेलू कत्तव्यों को 
निबाहन मे बाघा पड़ेगी | साधारणतया धप्र समय विस्तार की अवधि काय करने 
के अधिकतम घण्ट। क ही बराबर होती है! इससे एक या झाधा धष्ट का दियाम 
अध्यातर भी झा जाता है। परतु कुछ परित्यितिय! मे काय करने के झपिरतग 
घण्टो को दो भागों भ वाट दिया जाता है और दीच भ॑ एक लम्बा मध्यावर हो 
ब्राता है। वागाने जस अनेक उद्यागो में भ्रम उमय विस्तार वा अन्‍य ही नहों 
उठता क्योकि यहा मध्याह्न के विआाम को छोशकर जो ग्रौर उच्योगो की भ्रपक्षा 
लम्बा हाता है काम्र ध्ष तक होता रहुता है जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता। 
पर तु अद वागान में भी १६५६ के अधितियम द्वारा श्रम समय विस्तार वी सीमा 
१२ घण्टे प्रतिदिन कर दी गई है। १रतु यह समस्या जाता म॑ विशषषतपा खानो 
के भीतर काय करते बाल श्रभिका क लिये बड़ी ही ग्रम्भीर रही है । १६३४ के 
खान ग्रध्िनियम ने सान के ग दर काम के पण्टो की सरया अतिदित € विश्वित 
कर दी भी औ्रौर इससे क्षम तय विह्तार के दोप को बे) सीमा तक दूर किया 
जा सका था! १६५२ के भारतोय खाद भ्रधितियम मे श्रम समय विस्तार की सीमा 
खान के अदर काय करत बले अ्रश्रिका के तिय प्रतिदिन ८ धष्ट थीर खान के 
ऊपर काम करते वाले श्रमिकों के जिय प्रतिदित १२ घष्टे निर्धारित की गई है । 
कारखाना मे जम समय विस्तार की समस्‍या तो और भी जटिल है. क्योवि यहा 
पर बहुत रात तक काम को वटाया जा सकता है। जहा प्ररस्पर व्यापी पारी 
अणयतिया है बह्म पर पारियों के बीच मध्य तर भ्रथिक होत है पग्रौर इस प्रकार 
श्रम समय विस्तार तम्बा हो जाता है! परतु १६३४ के झ्ारक्षावा अधिनियम 
द्वारा प्रथम वार इस श्रम समय विस्तार को सीमित किया गया था और इसके 
आ्रातगत वषस्को के जगातार प्रतिदित काय करत के शष्ट ३३ और बालकों के हे 
निर्धारित विप गय थे। १६४७ के कारखाना प्रधिविषम द्वारा इसको और भी 
सीमित कर प्रतिदित १०६ पष्ट विर्धार्ति कर दिया गया है। यदि छूट भी दी 
जाता है तो धरम समय विस्तार १३ इष्टे रो अ्रधिक बहा हो वकता । हमारे विचार 
से बह सामा उचित है। दुकान एवं वाशिज्य संस्थान ग्रधिनियमों द्ाराशा 
विभिन्न राज्यों मे धप प्रमपर विस्तार के घष्ट निर्धारित कर दिये गये हैं | 


५३० श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


ब्ोयमुत्तूर की कपड़ा मितो ने तो पहले से ही वदती नियन्त्रण प्रथा अधि स्वायी- 

करण ([00८85७०॥5७४७०॥) बोजनायें लागू कर रखी हैं, जी कि “श्रमित्रो की 

मरती” की समस्याओं वाले अध्याय में बठायी जा चुकी हैं। अन्य उद्योगों मे भी 
खदली नियस्वस्स श्रथा वो विस्तृत वरना आवन्यक है । नैमितिक या फालतु थम्िवति 

यह हैं जो कि हभी-क्भी कुछ विश्येर भ्रतिरिक्‍त कार्य को पूरा करते के लिये काम 

पर लगाये जाते है ) वह कमी सुविधा अथवा विद्यपाधिक्तार ने अधिकारों नहीं 

होते और उनको समय-समय पर अदायगी कर दी जाती है। कभी-कभी श्रमित्रों 

का वर्गीकरण, पर्यवेक्षक (50ए0४7$079), बलवे, साधारण श्रमिक व ठेवे के 

शमिकों मे भी किया जाता है 


सेवा कात (.झाए।ा ए॑ श्श्वण००) 

रोजगार की दशाओ की एक झौर समस्या यह है कि क्मंचारी क्तिने 
समय तक नौकरी पर लग रहते हैं और उनकी नौकरी निरन्तर रहती है या 
नही । केवल सरवारी और अ्र्ध-सरवारी सस्याओं और नगरपालिकाग्रो में ही 
अधिवाश श्रमिक दीर्घ सेवा काल वाल पाये जाते है। इसका कारण यह है कि 
इन भस्थाओों में श्रमिकों को नौकरी अधिक थुरक्षित होती है । इन्जीनिय रिंग, 
कागज, शीशा, सौने की खानो, छापालानों आदि जैसे सुदूट रूप से स्थापित उद्योगों 
में दीर्घ सेवा बाल में श्रमिक प्रॉवीडण्ट फण्ड क्रादि की सुविधाशों के कारए अधिक 
पाय जाते है । एक झोर कारण यह भी है कि उतम बुशआल शप्रिक बाय करते है, 
जो श्रधिक स्थायी हाल है । जहाँ भी श्रमिकों को कुछ लाभ प्रदान क्ये जाते है, 
चहाँ श्रमिकों मे काय पर स्थायी रूप से लग रहने को प्रवृत्ति पाई जाती है। 
नौकरी पर विरम्तर सग रहने को वॉछनीयता सभी जगह, विशेषत॒या मौसमी 
कारखाना में, है। कोई भी श्रमिक, जो कि मौसमी कारणाता में एक मौप्तम में 
काम कर लता है यदि वह बगले मौसम के प्रारम्भ मे ग्रा जाये तो उसे पुन कार्य 
पर लगा लता चाहिए और उसको उस काल में भी, जब क्ट्रसी का मौसम नहीं 
होता, बतन का एक विशप अतिझत भाग दिया जाना चाहिये उसमे से कुछ भाग 
पुन सौकरी के समय भी दिया जा सकता है। इस बात वी भी चहुत आवश्यवया है 
कि श्रमिक भी नौकरी सुरक्षित रह और उसको क्सो अत्याचार का भग न हो । 
यह समस्या रोजगार पर लगाने से पहले ही नौक्टी की शर्तों आदि को स्पष्ट तप 
से व्याप्या करने स हल हो सकती है भ्रौर यह वाल स्थायी आदेशों द्वारा की जा 
सकती है, जिनवा उल्लेख औद्योगित्त विवाद के अध्याय म क्या जा चुका है 
शक्तिशाली श्रमिक सध भी झनुचित वर्सास्तगियो ओर पत्याचारों से श्रमिकों वी 
रक्षा कर सकत हैं और सम्भवत यही तर्वश्वेप्ठ उपाय है! 
पदोन्नति (9707700095) 


एक अन्य समस्या प्रदोन्‍तति तथा वेतनोन्नति की है। पदोन्नति का अर्थ 
अपेक्षाइत अच्छा ब्ेट' अथवा पदक्म या मजदूरी या दोनो मे उन्नत्ति है तथा 


रोजगार की कुछ दशाएँ भर 


वेहनोश्रति का अर्थ उसी प्रेड में मजदूरी में दुद्धि है। भारतीय उद्योगों की ग्रधिकाश 
इकाइयों में वेतन बुद्धि ऋमानुसार देंगे कौ बहुत कम धथा है, परत्तु एक व्यवितगत 
श्रमिक अपनी बोणयता के द्वारा उन्नति कर सदता है । एवं गिश्चित तथा सुयोगित 
(५०॥ |&0०) स्थावास्तरण (शा) गौर पदोश्ति की प्रणाती श्रमिकों 
को सस्तुष्ट रखने तथा उन्हें अपर सस्णा के प्रति ईमासदार यनाये रखने झा! एक 
प्रभावशाली तरीका है। परन्तु अधिकतर मामज्ों में थ्रमिद अपनी प्रवा (६८७0 
मा?) पा उच्च के होते हुए भी उसी वेतन पर कार्य करते रहते है और कभी- 
बी तो छ्थायी श्रमिकों के दावे दवा दिये जाते हैं छौर उच्च बेतद के रिक्त स्थानों 
को बाहरी व्यक्तियों से भर दिया जाता है। बुछ उद्योगों में श्रमिकों को पदोक्नति 
क्रम के अगुसतार दी जाती है। पह पदोन्नति तर्वेश्षक कर्पचारी वर्ग को भी भ्रिसतती 
है, परुतु श्रमिकों को साधारणतया महू शिकायत रहती है कि यह पदोक्ृति केवल 
मनेजरों ग्रथवा सध्यस्थों की इच्छा पर तिरभेर करतो है और इतमे पक्षपात तथा 
रिहबत आदि भी चत्तती है । पदोन्नति मालिक ग्रथदा गैनेजर की इच्छा पर निर्भर 
न होकर योग्यता तथा प्रद॒स्ता पर ग्राघारित होनी अआहिए। ऐसा व होने पर 
श्रमिकों में ईर्ष्या तथा ब्रसस्तोष को गावना उलक्न हो बातो है। परत मालिकों 
को स्वष ऐसी बात नही करनी चाहिये । प्रत्येक उद्योग मे सेवा नियमों का बताना 
बहुत ग्रावश्यक है प्रौर वेतन मान (ग्रेड) तगा पदोश्नति के नियमों का खष्ट हव 
से स्पायी ब्ादेशों में उस्तेख कर देता चाहिये। 


अनुशासन कार्यवाही की प्रमस्था 
(िणक्षा।  9$0]॥ग्षाए ॥पाणा) 

प्रशेक सस््र समाज में जीबत की प्रत्येक अवस्था में प्रमुशस्तत का होगा 
प्रत्यावर्यक है। भ्नुश्ारान को राभ्यता की रीढ़ की हड्डी कहा था हफ़ता है। 
प्रदृशहन से हालमे यह है कि मनुष्य को इस प्रकार से उचित रुपते प्रश्षिषण 
दिया गया है कि उम्तकी बुद्धि का विकास एक निरिदित डॉवे में हुआ है तथा उप्ते 
ग्रयय की भावना तथा मान्यता प्राप्त अधिकारी या पशापक्‍्त के प्रति भादर की 
भावना तथा प्राज्ा पाजत की भाषरा उत्चर हो गई हे। उद्योगों में उत्ादन 
बहाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रमिक गनुस्नासन में रहकर पूरं सुप से प्रयत 
करे। प्रमुझासन तथा उद्योग का घतिष्ट पारस्परिक एम्दन्ध है। थी गुलजारीकात 
नस्दा के झद्धो में “जब श्रमिक अनुशासद की मावरा को खो बैठते दे टो इसका 
अर यह होता है कि समाज ने तथा उन्होंने कोई बहुत एल्मबान वस्तु छो दी है। 
जब हक परनुझासन का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक उल्थादकवा ग्रे उस्तति कली 
हथा श्रमिकों के प्रजन्‍्म में अभावात्मक रूप ऐ भाग लेते को आशा गही की वा 
सकती ( वि 

अमिको में ऋतुवाहत-हीरता के परतेक कारण ह, उदाहरणर्घ--शरधिक स़घो 
मे पारस्परिक देष, अविको मे प्रज्ञागगा तथा अशिक्षा, बाहरी श्रादगियों झरा 


दौजगार की कुछ दशाएँ भर रे 


यह शुर्मावा ६५० दिल के अन्दर बसुल कर लिया जाना चाहिए तथा एक रजिस्टर 
में दर कर दिया जाता चाहिये और इसको राशि श्रम उत्याण कायो के हेठु काम 
में लादी बाहिए । ऐसे उपबन्ध यव्पि सन्‍्तो१ढनक है, किन्तु बहुत के ऐसे उदाहरण 
है जहा जुर्माने के रजिस्टरों को व्यवस्था नहो वी गई हे भौर वधुल किया हुमा 
घन भी श्रम कल्याण कार्यो में वही लगाक्षा गया है। इंद्ध दोष को फीकद़ी 
निरीक्षकों के कठोर निरीक्षए द्वारा दूर किया जा सकता है। श्रमिकों को दण्ड 
देने को और भी विधियां है, जंस्रे--वेदन दरो मे कमी, ग्रेड का घटाना, इत्यादि । 
तेसी कटौती मजदूरी अदायगी भ्रधिनियम के अन्तर्गत ्रदेध है, परणतु इस ग्रधितियम 
को बठोरता स्े कार्यानित करने की प्रावश्यकता है | 

यह भी बाहुतीय और ब्यान देने योग्य बात हू कि अनुशासतात्मक बाय वाही 
मे श्रध्िक को कोई ऐसा दण्ड ने शिप्ते, जिससे उसके रोजगार पाने को सम्भावना 
में कोई कमी हो जाये । द्ड भी रिद्ध अपराध के लिए ही होगा चाहिए और यह 
हियमानुसार ही मिलना चाहिए । यह वो बहुत ही ग्रच्छा होगा यदि श्रमिकों तथा 
व्यवर्थापकों में आपकी सहयोग हथा ग्रापद्धी सद्लायतरा की भावना पैदा करके 
प्रमुशासत रा जा। सके । यदि अनुशासनीय पतन लेगा ग्रावश्पक हो णाये तो दूछ्शा 
अच्छा सिद्धास्त यह है कि दण्ड व्यवस्था भरमिक द्वार किये गये अपराध के ग्रनुझ्तार 
ही हो | जहाँ तक हो सके वर्खास्‍्तगी प्रथा मुग्रतती छा दण्ड बी दिया जाना 
चाहिए ) इस विधय में यह बात उल्लेज्ीध है कि मारतीय-कावा-नियम धमिक्ों के 
सेवा-कार्ड की व्यवस्था कर दी है यह प्रथा प्रन्थ कई स्थानों पर भी झवनायों गई 
६ प्रत्येक थमिक के पास एक काई रहता है, जिस पर उसका नाप, श्रेणी, बेतन 
दर आदि लिखे होते है। उसको दूसरों थोर गच्छे प्रथवा दुरे व्यवहार के उत्तेख 
के हेतु स्थान छोड दिया जाता है। यदि श्रमिक कोई ग्रवराध करता है, चाहे वह 
भरनुशासन से सम्बन्धित हो या धरमिक द्वारा काम में ढील डालने के क्ारश दो 
प्भवर और किशी प्रकार का अपराध हो, तो उसे विभाग श्रष्यक्ष के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जाता है। यदि उसका अपराध सिद्ध हो जाये तो उसे सचेत कर दिया 
जाता है भौर उसके सेवा-कार्ड पर इस भकार की चेतावनी का विवरण लिख दिया 
जाता है । दूसरी बार उत्ती प्रकार के प्रपराध करने पर उसे पूरा सचेत कर दिया 
जाता है भौर सेवा-कार्ड पर तोट दे दिया छाए है, तीकृरो बार उत्तो प्रकार के 
प्रपशाध करने पर उसे तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाता है। सेवा या रजिस्ट्री काई 
की यह प्रणाली बहुत लाभकारी है। ऐसे काई व्यवस्थाएको को पदोलति ग्रौर 
बखस्तिगी को बातों को तय करने में तथा थमिकों को ईमानदारी दथा नियमितता 
के प्ार्ग पर चलाने में सहायक होते है। ये किसी श्रश सुरक्षा योजना के हेतु आँकडे 
एकप्रित करने में भी बहुत सहायक होते हैं ब्लौर इस दृष्टिकोश से रोजयार दफतरों 
के लिए भी लाभदायक है। श्रमिकों के बारे में नाम, झाथु, जाति, पते इत्यादि 
जैसी ग्रस्थायी प्रवृत्ति की और व्यवसाय परिवर्तन, वेतन, उपस्थिति, अवकाश, 
अदुश्ञापतवास्मक कार्यदाही, क्षविधृ्ति आदि जंसी बदलती हुई प्रधृत्ति की भी प्रकार 


५२४ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


की सूचनाएँ इनमे नोट कर दी जाती हैं। अधिकाश उद्योगों ने यह सेवा-कार्ड- 
प्रणाली अपना ली है और यह वाछनीय होगा कि इनमें कम से कम कुछ न्यूनतम 
सूचना के विषय से समानता और कुछ वेधानिक व्यवस्था भी इस उद्देश्य के 
लिए हो । 


विवेकीकरण श्रर्थात्‌ युक्तिकरण 
(२860०ण78॥28607) 

परिभाषा 

एक प्रन्य महत्वपूर्ां समस्या, जिसको हाल ही के कुछ वर्षो में महत्ता दी 
गई है, भारतीय उद्योगों मे वैज्ञानिक प्रवन्ध अथवा विवेकीक रश श्रथवा युविति- 
करण की है। हम विवेवोबरण की परिभाषा इस प्रदार वर सकते है-- 
““विवेकीकर्‌र का तात्पयं उद्योग से उचः तकनीक झौर सगठत की पद्धति से है, 
जो इसलिए ग्रपनाई जाती है कि श्रमिकों के अयत्नो और माल में कम से कम 
अ्रपव्यय (५४७४६) हो । इस प्रकार इसके अन्तर्गत श्रम का वैज्ञानिक रूप से सगठन, 
कच्चे माल एवं उत्पादद का समानीकरण, प्रक्रियाप्नों की सरलता तथा विपणन 
एबं यातायात के साधनों में सुधार करना श्रादि बाते ब्रा जाती हैं ।”* सारांश में 
यह मुल्य में कभी करने की वैज्ञानिक योजना है इसका अर्थ उत्पादन में तक॑ भौर 
साधारए बुद्धि का उपयोग करना त्तया उत्पादन व उपभोग में नियमित एवं 
वैशानिक ढंग से समायोजता लाता है | विवेकीकरण का मुल्य उद्देश्य उतादन के 
प्राचीन तथा बेढगे एबं परम्परागत तरीकों के स्थान पर वैज्ञानिक साधनों का 
प्रयोग करना है। १६३७ मे अस्तर्साष्ट्रीय श्रम संगठत की “प्रबन्ध पर सलाहकार 
समिति ने बताय। था कि विवेकीकरण एक ऐसा सुधार है, जिसके ग्रन्तर्गत 
उत्पादत की प्राचोन एवं परम्परागत प्रणालियों के स्थान प्र तकेसगत एवं नियमित 
प्रणालियों को काम में लाया जाता है । सकुचित रूप म विवेकीकरण का अर्थ ऐसे 
सुधारों से लिया जा सकता है, जो किसी सस्थान, प्रशासन सम्बन्धी अथवा अन्य 
सार्वजनिक या निजी सेवाझो में किये जाते है परन्तु विस्तुत रुप मं इसका अर्थ 
ऐसे सुधारों से लिया जा स्रकता है, जो व्यावसायिक सस्थाओों के एक समूह मे 
उमको इकाई मानकर, किये जाते है, या वड़े आथिक या सामाजिक समूह मे होते 
हैं। दृढ रुप से, विचार पश्चात्‌ तथा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके जब पह 
सुधार होते हैं तो इनसे अनियत्रिव प्रतियोगिता कै कारण जो अप्न्यय तथा हानि 
होती हैं उनको कम किया जा सकता हैं । 

विवेकीकरण मे दो महत्वपूर्णो तकनीकी बाते है--(क) केद्धीय नियस्तश 
(एथप्रशा३०0 (०१४०]) एवं उन्त्रीकरणश (४६०)७॥१४४॥॥०७), ख) भाधुनिकी- 
करण (१4०7०८०/52००) एवं समानीकरण (8(806०70754(0०५) | इसके उद्देश्य 
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उत्पादन को बढ़ावा एवं उत्पादन मूल्य को बढ़ाता दोनों ही है। केद्रीय नियलश 
में उत्पादक इकाइयों का निकट सामंजस्य [00-ण०0४१०॥) होता है ! दंधी 
लागा को कमर करने तथा बढ़े पैमाने के उद्योग की मितव्ययठाओ (890णा॥%) 
को प्राप्य करने के लिए इन इकाइयों का विलीनीकृरण (#)राश(00॥0ण) भी 
हो प़कता है! जो इकाइयाँ प्रधिक कमजोर है, वे सप्राप्त हो जाती हे । सल्जीकरश 
का प्रध है--श्रणिकों का मशीनों द्वारा प्रतिस्‍्थापत | आधुनिकौकरण मे समस्त 
पिदी-पिढी तथा पुरादी गशीनों को हटा रा जाता है तथा प्रत्येक इकाई में 
प्राधुनिक मशीनें तय। उसके साथ ही ग्रन्थ दीजे और गश्त पूर्ण रुप से तमावे 
जे हैं, जिससे उद्योग की प्रत्येक पश्लोन प्ौर सापान ग्रवेधेषठ रहे। समानीकरण 
सामान तया उत्पादन को रौतियों का होता है। मानव शाधस को, ग्रपौतू अधिक 
हो, वैज्ञानिक व्यवस्था द्वार नियरित्रत किया जाता है ; विवेकोकरण में 'समय 
अध्ययन (० 90009), 'गत्ति अध्ययन' [०७०७ 9॥909) एवं 'थान्त्रि 
प्रध्ययन' (7४08५७६ 5४०५) किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी 
कार्य को करने मे गति की सस्या स्यृततम हो झौर समय पी कमर गे तथा प्रमिको 
पर काम से कम जोर पड़े । 

सर्वप्रथम विवेकीकृरए छब्द का प्रयोग जर्मनी मे १६१४-१६ के महायुद्ध के 
पश्चात्‌ के वर्षों में हुआ, जबकि वहाँ मुद्रास्फौति (प्रीक्षाए/) एवं आविक 
प्रव्यवस्था फैली हुई थी । ग्रव इसको स्युक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्ती, जापान एवं 
इगतैष्ड में अधिक विस्तृत रूप से अपनाया गया है। प्रत्य देश भी १६२६ की 
प्राधिक मल्दी के पश्चात्‌ इसके बारे मे विचार करने लगे है और भारत मे भी इस 
भ्ोर कुछ प्रयत्न किये गये है। जिवेशीकरण की बोजना मे उत्पादन लागत में कभी 
दी जाती है। इसके लिए श्रम को धयाने वाले उपाय अपनाये बाते हें तथा 
उत्पादन को उपभोग के प्रदुकूत समायोजित किया जाता है तथा श्रमिकों की 
पुशलता एवं दक्षता में वृद्धि की जाती है! ये बातें पति उत्पादन दथा अपव्यय 
की दूर करने तथा गूल्यों में करी करने के लिए वित्वारत भ्रावक्यक है। विवेकीकरण 
के द्वारा कमजोर इक्ाइयाँ समाप्त हो जाती है, तथा शक्तिशाली इकाइयों का 
वित्यत्र फ़रके विधाल एवं कुशल इकाइयाँ का निर्माए किया जाता है । इस प्रकार 
सपपूर्ण ध्यवत्ाय को नये प्रकार की मशीनों, श्रम बचेद उपायों एवं वैज्ञानिक 
पयोगों मे तथा व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, वित्त व्यवस्था एवं राज्य के बीच रहपोग 
मे और समस्त उद्योगों को एक कार्यकुझल संगठद के अ्रन्तर्गंत शाथार जितना 
अधिक से ग्रधिक प्रस्भव होता है, कुशल बना दिया जाता है ! किठ्ी भी उद्योग में 
विवेकीकरण को लागु करने से पूर्व एक विश्चित आयोजवा बधाठी पहली है। 
विवेकोबर्ण एक व्यापक शब्द है, जो उद्योग में केवल ग्राथिक दृष्टि मे ही नहीं 
अपितु वेज्ञातिक प्रबत्ध द्वारा तकनीकी समठत की दृष्टि से मी उन्‍्तत्रि करने पर 
बच देता है। 


२६ श्रम समस्वायें एवं समाज कल्यासा 
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विवेवीकरण के अनेक लाभ है। विवेकीकरण से सम्पूर्ण आ्राधिव समठन में 
अधिकतम वाय॑ क्षमता श्रा जाती है। इससे उत्पादन वी लागत कम हों जाती है 
श्रौर साथ ही उत्पादन भी ग्रधिक होते लगता है। श्रभिक की काय॑दुश्नलता बढ 
जाती है, किप्ती प्रकार का अपब्यय नही होता तथा प्रृस्य भी कम हो जाते है| इस 
प्रकार माँग भी बढती है तथा बाजार का विस्तार होता है। सारा में, इससे 
न्यूनतम प्रवत्नो से अधिकतम कार्मकुशलता एवं अधिकतम उत्पादव की आ्राप्ति होवी 
है और उद्योग की प्रतिस्पर्वा-धक्ति वढ जाती है। १६२७ मे ग्रस्तर्राप्ट्रीय श्राविक 
सम्मेलन ने विवेकीकरण से सर्म्वान्धत तिम्नलिस्ित श्रस्ताव पारित किया सो-- 
"इस सम्मेलन के विचार में उत्पादत बढ़ाने, श्रमिकों वी दश्षाय्रों मे सुधार करने 
और उत्पादन लागत को कम करने का एक मुख्य साधन यह है कि उत्पादन और 
वितरण की व्यवस्था वो विवेक्पुर् ढंग से सग्रठित क्या जाये! समीलत वे 
विचार में इस प्रकार के विवेकीक रण का उह्ंश्य विम्तेलिखित वातों से है. जो सब 
बातें एक साथ लागू होनी बाहिये-(१) न्यूनतम प्रयलों द्वारा थ्रप्तिकों की 
ग्रधिकतम वार्यकुशलता प्राप्त करना, २) बहाँ वस्तु के मिल प्रकार के भ्राकार 
मे कौई लाभ न हो वहाँ प्राकारो मे मिन्तता को कमर बरना तथा समान प्रकार के 
भागों को एक दूसरे ते हस्तात्तरित करते, उनके निर्माण, उपयोग तथा डिनाइन 
बनाने में सहायता देना, (३) कच्चे माल भ्ौर झक्षित वे उपयोग में अ्रपव्मय को दूर 
करना, (४) पदार्थों की वितरण व्यवस्था को सरज बताना, तथा (५) वितरण- 
व्यवस्था में अ्रतावश्यक यातायात, भारपूर्णं वित्तीय सम्मार तथा बेकार के मध्यस्पी 
प्रादि को दूर करना (! इश बात का जी उल्लेख किया यश था कि विवेकीकरण 
को बुद्धिमत्ता से तथा निरन्तर रुप से लाथू करते से निम्नलिखित लाभ होग-- 
/(0) कमान के लिए ग्रप्िक स्थिरता होगी तथा जोवनस्वर ऊँचा हो जायेगा , 
(४) उपभोक्ताग्रो के लिये कम कीमते होगी तथा ब्रावश्यकतातुसतार वस्तुएँ उचित 
हूप से बनाई जाएँगी, तथा (0) उत्पादत में सलस्न विम्िल्त वर्यों की धरधिक 
ठथा निग्रमित रूप से पारितोषक मिलेगा जिनका उतमे समान रूप से वितरण भी 
होगा ।" इस बाठ पर भी जोर दिया यथा था कि विवेकीकरण के लिये मालिकों 
का सहयोग तथा व्यापार एवं औद्योगिक संगठत की और वैज्ञानिक तथा तक्तीकी 
विशेषज्ञों की सहायता ग्रावश्यक है । विवेकीकरस को सावधादी से लागू करना 
चाहिये ताकि श्रमिकों के हितो को क्षति है पहुँचे । 

इससे विवेकीकरणु की महत्ता और जाम स्पष्ट हो जाते है। परन्तु विवेकी- 
करण मे भरते कठिताइयाँ तथा दोष भी हैं। इस योजना का उबर मालित्रों द्वारा 
विरोध होता है जो कमबोर होते हैं, ह्लौर जितका देश ग विवेकीकरण की योजना 
लागू हो जाते पर ग्रस्तित्व ही समाप्त हो बने का भय रहता है। दुमरी कठियाई 
यह है कि विदेकीकरण की योजना के लिये पर्याप्त पूंजी एवं व्यापार-विवेक सदा 
प्रा नही हो पाते, जबकि यहू विवकीकरण को लागू करने के विय विदाल्त 
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श्रादश्यक है । विवेकीकरण के ग्रन्तगंत उत्पादक आपत्त मे संगठित हीकर उप- 
भोकताओं से अनुचित रूप से उच्च मूल्य यसुल कर सकते हैं । इसलिये विवेकीकरण 
सदैव लाभदायक नही होता । सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
विवेकीक्रण का प्रभाव उस समय इतना बुरा नहीं होता, जब ग्ौद्योगिक समृद्धि 
(९०%०7।0) के दितो मैं श्रमिकों को दूसरे उद्योगो मे लगाया जा सकता है, 
परन्तु साधारणतया विवेकीकरण किसी विज्लेष उद्योग में झ्राथिक मन्दी के दिनो में 
हो प्रपताया जाता है, ताकि उत्पादन खागत कम हो सके । 

श्रमिक पिवेकीकरण का चिरोध करते हैं, वयोंकि इरो वह कार्य की तीद्रत्ता 
(शशलाआ्रीप्क्षां०ग) एवं श्रमिकों के शोषण का साधन समभते है । प्रथम, विवेकी- 
करण की घोजना लागू करने का तात्पयं यह हो जाता है कि श्रम-बचत उपायों 
तथा नवीनतम मश्नीनों को श्रपवाकर श्रमिकों की सछ्या कम कर दो जाये। इसके 
फलस्वरूप बेरोजगारी बढती है | दूसरे, व्यस्वहारिक रूप से जिवेकीकरण कांय॑ 
तीव्रता का रूप ले लेता है, क्योकि वस्तुतः होता यह है कि श्रम व्यय को कम करने 
के हेतु मालिक, कार्य की दकाद्ो, कच्चा माल, औजारो आदि मे सुधार किये 
विगा, कार्स-भार में वृद्धि कर देते है। सालिकी द्वारा प्रबन्ध के सभी कार्यों में 
विवेकीकरण लागू करने का प्रथत्त नही किया जाता । इस भ्रकार विवेकीकरण से 
श्रपिकों पर अत्यधिक भार पड जाता है। तीसरे, श्रमिक यह शिकायत करते है कि 
विवेकीकरणा द्वारा होने वाले समस्त लाभों को मालिक हडप जाते हैं और जिन 
श्रमिकों पर अधिक कार्य-भार पड़ता है, उन्हें बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं 
मिलता । 

विवेकीकरण की किसी भी योजना के सफ़ल होने के लिग्रे यह आवश्यक है 
कि इत आपतक्तियों का समाधान किया जाये । विवेकीकरण की योजना ऐसी होनी 
चाहिये, जित्तते कम घूल्प पर भ्रधिफ उत्पादत हो सके तथा उद्योग के विस्तृत होने 
के साथ-साथ श्रमिकों को अलग करने की भ्रपेक्षा झोर अधिक श्रमिकों को छा 
पर लगाया जा सके । प्रतः विवेकीकरण को सुनियोजित एवं नियमित रूप से 
लागू करना चाहिये, जिससे बेरोजगारी बिल्कुल न हो और यदि हो भी तो 
बेरोजगारी सहायता को कोई पोजना पहले से ही तैयार रहनी चाहिये । दूसरे, 
विवेकीकरण की किसी भी योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व कार्य-भार को 
वेज्ञानिक रीति तथा उन्ित प्रकार से “समय ग्रध्यपन', गति ग्रध्ययन' तथा ्रान्ति 
प्रव्ययत' झ्ादि से विधोरित कर लेना चाहिये । मालिको को कार्य की दक्षाओं, 
मशीनों, कच्छे माल, आदि में भी सुधार करना चाहिये एवं शमिको के कत्याण के 
विभिन्‍न कार्य भी करने चाहियें। तीसरे, विवेकीकरण के फलस्वरूप होने वाले 
प्रधिक लाभ में से श्रमिकों को उचित लाभ मिलना चाहिये । विवेकीकरण से जो 
लाभ होते है, उनसे मजदूरी को पर्याप्त मजबूरी [7/प778 ए/०४८) के स्तर तक 
बढ़ाया जाना चाहिये | इसके अतिरिक्त विवेकीकरण के फलस्वरूप अधिक काय॑« 


ध्श्द श्रम घमरवयायें एव समाज वल्याणए 


कुशल व्यवस्था एव श्रेष्ठ सगठन होना चाहिये और इसके परिणामस्वरूप मालिकों 
एवं श्रमिको के वीच सौहाद॑ पूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने चाहिये । 


भारतीय उद्योगो मे विवेकीकरण 


ससार के विभिन्‍न औद्योगिक देशो की भाँति विवेवीकरण को भारत में भी 
आधिक मनन्‍्दी के समय दुच्च सीमित रूप तक अपताया गया या। इसका कारण यह 
था कि इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि श्रम बचत उपायो तथा वस्तुओरो 
और उत्पादन मे समानीकरण द्वारा श्रमिकों की कार्यकुशलता और दक्षता को 
बढाया जाये और सव प्रकार से बचत वी जाय । उदाहरण के लिये, “ससूत मित्त 
ग्रुप! वे सर फेड्रिक स्टोन ने १६२८ में बस्वई की दुछ कपड़ा मिलो में विवेवीकरण 
को कार्यछूप दिया। तभी से भारत के सबसे अधिक शवितश्ाली एवं प्रतिनिधि 
श्रमिक संगठन, प्रर्थात्‌ अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर परिषद्‌, ने विवेकीकरण 
योजना का विरोध क्या है तथा भारतीय उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों मे विवेकीकरण् 
के क्ञागू होते से जो गम्भीर कमिया एवम्‌ दोष पाये गय उत पर प्रकाश डाला है। 
डा० राघाकमल सुकर्जी ने कपडा, इजीतिर्यारिग एवम्‌ तम्वाकू उद्योगो मे विवेकी- 
करण को समस्या की समालोचता की है तथा उन सुरक्षात्मक उपायो की भी 
बताया है, जिनका विवेदीकररा की कसी भी योजना को लागू करने से पूर्व 
अपनाया जाना आवश्यक है, ताकि श्रमिकों के उचित हितो को हानि न पहुँचे ।९ 

कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध भें १६२७ में टैरिफ वोर्ड ने भारत भ प्रति श्रमिक 
उत्पादन बढाने एवं कार्यकुशलता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था। 
उसने बताया था कि जापान से प्रति श्रमिक द्वारा तियस्त्रित क्यि जाने वाले 
तकुझ की सख्या २४०, इगलैण्ड में ६०० एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे १,६२० 
थी, जबकि भारत में इनकी सल्या केवल १५० तकुए प्रति श्रमिक ही थी । भारत 
में एक बुनकर द्वारा देखभाल किये जाने वाले करधों की सख्या २ थी, जबकि 
प्रमेरिका मे £ एवं इगलैण्ड मे ४ से ६ तक थीं। जापान में एक शरुनंकर लडकी 
६ करघी की देखभाल करती थी, जबकि हमारा बुतकर केवल दो करघो की ही 
देखभाल कर पाता था। इस कारण यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय 
उद्योगी मे माल एवं कार्य की दक्ाप्रो मे सुधार होना चाहिये तथा वैज्ञानिक 
प्रबस्ध अपनाना चाहिये। इसमे कोई सन्देह नहीं कि विभिन्न देझ्ी के श्रमिकों की 
कुशलता की तुलना भारतीय श्रमिकों के जलवायु के प्रभाव एव रहने की अ्रसन्तोष- 
जतक दशाआ को दुष्टि म रखकर ही। करनी चाहिये । परन्तु इस बात से मी 
इन्कार नही क्षिया आा सकता कि कार्यकुशलता म॒॒वैज्ञानिक प्रबन्ध द्वारा उन्नति 
हो सकती है | विवेकीकरण से न केवल मिल के विभिन्न विभागों मे कार्यक्रुश्चलता 
बढ़ेगी, वरव्‌ इससे उन्नत सामजस्य (९० णरक्गरशा००) एवं सर्वेक्षण में भी वृद्धि 
होगी । यदि भारतीय सूती मिल उद्योग वो इगलैण्ड एव जावान से सफलतापुर्वक 
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प्रतिस्पर्धा करनी है तो विवेकीकरण की नितान्त झावश्यकता है। श्रभी तक विवेकी- 
करण बम्बई एवं अ्रहमदाबाद में लायू किया गया है, जहाँ १६३४ में श्रमिकों एवं 
पालिकों के बीच समभोते के पर्चात्‌ कार्यकुशलता के उपाय (छविणंशाएए 
शश005) अपनाये गये थे । (रिंग वताई एवम्‌ बुनाई के विभाग को इससे अत्य- 
घिक् लाभ हुआ है| बम्बई को कपडा मिल के करघा विभाग में भी काफ़ी उच्तति 
हुई है । यहाँ ५१५६ बुनकर रे तथा २,७१६ बुनकर ४ एवम्‌ ६०१ बुतकर ६ करवे 
प्रति बुनकर चलाते है । अ्धिकाश कताई करने वाले ४०० तकुए झ्रथवा इससे भी 
प्रधिक प्रति श्रमिक देखभाल कर लेते हैं। अहमदाबाद में कपडा पिल मजदूर 
परिषद्‌ द्वारा किये गयै विरोध के कारण इस क्षेत्र में प्रधिक उन्नति नहीं हो सकी 
है। शोलापुर गे विवेकीकरण बहुत कम हुग्ना है प्रौर यह केवल रिंग कताई के 
विभाग तक ही सीमित है। यहाँ ११५ श्रमिक दुतरफा कार्य प्रणाली ((00प७6 
80० 898/27) पर कार्य करते है। ग्रन्य स्थानों पर कपडा मिल्लों में उन्नत मशीनों 
एवं स्वचालित (8७०70) करों के कारण श्रमिक्रों की कार्यकुशलता मे वृद्धि 
होने के अ्रतिरिक्त और कोई सुत्रार नही हुप्ना है। कातपुर में मशीनों की गति में 
बुद्धि की गई है | परन्तु यह वास्तव में विवेकीकरण न होकर कार्य की तीब्रता है। 
फिर भी इसमे सन्देह नही कि भारतीय उद्योगों भे, विश्येपकर सूती वस्त्र, 
जूट मिल, एवं कोयला खान उद्योगों मे, विवेकीकरण भअत्यविक झ्रावश्यक है। दूमरे 
महायुद्ध के पश्चात्‌ भारतीय सूती चस्त्र उद्योग का उत्पादव सामास्यतया २० से 
३० प्रतिशत तक घट गया है, जबकि जापान, इगलैण्ड एवम्‌ अमेरिका जैसे मूतती 
कपड़े के ग्रन्य उत्पादक देशो के उत्पादन गे बृद्धि हुई है । भारत का पिछडापव इस 
बात से स्पष्ट है कि इस समय भी भारतीय शूतो उद्योय का एक कमंनारी 
झौसतन २८० रिंग फ्रेम तबुओ की देखभाल करठा है, जबकि इगलेण्ड मे एक 
कमंचारी 5०० तकुओं एवं अमेरिका का एक श्रमिक १,२०० तवुओ की देखभाल 
करता है। इसी प्रकार एक भारतीय श्रमिक औसतन २-५ साधारण करघो पर 
कार्य करता है जबकि इगलैण्ड मे ५ साधारण करघो तथा प्रमेरिका मे ३३ रव- 
चालित करषे एक भ्रम्िक द्वारा नियन्त्रित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकाश 
भारतीय मिलों में मशीन एवं सामग्री अपेक्षाकृत पुरानी है। यह अनुमान लगाया 
मया है कि ४६ प्रतिशत करे, ३६ प्रतिशत “इण्टर फ्रेम्स', ३१ प्रतिशत "द्राइग 
फ्रेम्स', २७ प्रतिशत 'स्लेबर एवं रोचिंगर फ्रेम्स' एवं १७ प्रतिशत “बाप रिंग' और 
'चैपट रिग फ्रेःस' लगभग ४४ वर्ष से भी प्रधिक पुराने है। बम्वई मिल मालिकों 
हारा सूती वस्त्र उद्योग के कार्यदल (५०४08 29470)) को प्रस्तुत बिये गए परि- 
पत्र (]०४००7७४४७7॥)) के अनुसार बम्बई मिलो में ० प्रतिशत मश्ीने २५ वर्ष 
से अ्धिक पुराती हैं। ऐसी मशीने जिनसे दूसरे महायुद्ध मे परस्पर-ब्यापी-पारियों 
(४०9४४ $0770) में कार्य लिया गया था तथा जो १६३० रो पहले लगाई गई 
थी, पुरानी और बेकार हो गई है। संसद्‌ मे एक बार श्री टी० टी० कृष्णमाचारी 
ने कहा था कि लगभग ६३ सूती मिलो को, पुरानी एवं घिस्ती पिह़ी भज्ञौतों के 
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कारण, बन्द होने की नोबत झा गई थी। जुलाई १६४८ मे यूत्ती कपड़ा उद्योग 
बी समस्याप्नो का अवलोकन करते हुए जोशी समिति ने भी कहा था कि "वर्तमान 
मशीनों में से अधिकाश ४० बे पूर्व लगाई गई थी और उनकी उपयोगिता & 
लगभग समाप्त हो चुको है ।” स्वचालित करो का प्रतिशत कुल करघो के अनुपात 
में जनवरी १६५८ मे भारत मे ६८ था जबकि यह अनुपात अन्य देशो में इस प्रकार 
था अमेरिका मे १००, मास मे ५२, इटली में ५० २, सोवियत सप मे ४२४, 
पश्चिमी जपेनी मे २८ २, पाक्स्तान में २६, जापान में १७ ६, इगलंण्ड में १५ 
और चीन में ११:७। अत विद्श्ञी प्रतिस्पर्धा का सामना करने श्रौर निर्यात वाजार 
को व्यवस्थित रखने के हेतु भारतीय क्पडा उद्योग मे विवेकीकरण ग्रत्यन्त आवश्यक 
है। णूट भिल उद्योग से भी ऐसी ही दज्ा है। जूट मित्न उद्योग के यन्तो एवं 
मशीनी के आ्राधुनिकीकरण की ग्रावश्यकता ओर भी अधिक हो गई है, क्योकि 
योरोपीय एवं डण्डी के अतेक प्रतिस्पधियों ने श्रपनी उत्पादन लागत को कम करने 
के लिये अपती मशीनो एव यन्‍्मो का आधुनिकीकररण करने पर बहुत बडी मात्रा 
में पूँगी लगाई है। इससे सस्ार मे भारतीय क्षुट मिल उद्योग के एकाधिकार 
(3/०॥090]9) की एक बहुत ग्रम्भोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हे । 
पाकिस्तान, ब्राजील तथा फिलिपाइन्स ने नवीन प्रकार की मशीनों से नई णूट 
मिलो की स्थापना की है झौर वे जुट से बनी वस्तुओ को कम बीमत पर देने में 
क्षमर्थ हो सकते हैं। १६५४ में जूट जाच आयोग की रिपोर्ट में भी जुट मिलो मे 
धत्काल विवेकीकरण लागू करने की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया था। 
१६५१ में कोयला उद्योग पर कार्यदल की रिपोर्ट मे मी कोबला ख्लान उद्योग कै 
'लिपे आधुनिकीकरण तथा विवेकीक रए। की मोजनायें लागू करने की सिफारिश की 
गई थी ताकि खानो की उत्पादन क्षमता बड़ सके तथा उनकी उत्पादन लागत कम 
हो सके । 

अधिवाश्व राज्यो की कपडा मिलो मे विवेक्रीकरण की योजनाझो को वाये- 
हूप में परिणत कर दिया गया है तथा भारतीय-श्रम सम्मेलन द्वारा निधुक्त की गई 
छूट उद्योग पर त्रिदलीय ग्ौद्योगिक समिति वी सिफारिशों के परिणामस्वरूप जुट 
मिलो में भी विवेकीकरण योंजनायें लागू कर दी गईं हैं। इसके लिए वित्तीय 
सहायता राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास तिगम द्वारा प्रदान की गयी है । विवेकीकरण 
के सम्बन्ध भे मालिकों को मार्ग प्रदर्शव करने के लिये भारतीय श्रम-सम्मेलन गे 
१,६५७ में एक़ ब्रादर्श समभौते का मसंविदा भी तंयार किया था. जिसको केन्द्रीय: 
श्रम तथा रोजगार भस्त्रासय द्वारा परिचालित किया गया है। परन्तु विवेवीकरण 
की योजवाम्रो का श्रमिक सघो हारा वहुत विरोध हुआ है! 


भारत में विवेकीकरण'के खतरे 
भारत में ग्रधिकतर यह देखा गया है कि पूर्शेत नई मशीनों की लगान की 
अपेक्षा पुरानी मन्नीनों को ही फिर से नया क्र दिया जाता है तथा मशीवो की 
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गति काफी बढा दी जाती है और उन्नत गज्यीनों की व्यवस्था अथवा उन्नत कार्य 
मियोरन, वस्तुओं का समानीकरण् अथवा सुधार एवं अच्छा सर्वेक्षण श्रादि कुछ 
नही किया जाता | केवल कार्य करने की गति मे दृद्धि होती है, जिसको कार्य की 
तीब्रता या अधिकता ही कहा जा सकता है। इस प्रकार मारत में कार्यतीब्रता 
(40(९४४6०४६४०४) विवेकीकररा के रूप मे झा रही हैं। यद्यपि कपडा मिलों की 
प्रशीवों मे सुधार किया गया है, परन्तु इसके साथ रई के ग्रुण एवं मजदूरी में 
सुधार नही हुआ है। मशीनों की गति झहमदाबाद एवं बम्बई की कपडा मिलो में 
अमेरिका से भी अधिक है, परन्तु इससे श्रप्तिकों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है, 
दुर्घटनाओ की सख्या बढ जाती है, धागे अधिक ठुटने लगते है एवं श्रमिकों पर 
अधिक भार पडता है| इराके अतिरिक्त भारत में यस्त्रीकरण के साथ-साथ बहुधा 
छंटनी एव तीक्ता दोनो ही होते है, जिनते, शक्तिशाली श्रम्रिक सगठन के झभाव 
के कारण, श्रमिक ग्रपनी रक्षा नही कर पाते ! फिर कारखाने में वातावरण की 
दर्शाप्रो के सुधार की श्रोर त्तियोजित प्रयत्त बहुत वाम होता है, जितमे सुधार होने 
से श्रमिकों वी कार्यंगति, चुस्ती एवं कार्यकुशलता पर बहुत थ्रधिक प्रभाव पडता 
है | अन्य देशों मे शक्तिशाली श्रमिक सघ्यो के कारणा श्रमिक विवेकीकरण द्वारा 
उद्योग के बढ़े हुए लाभो मे से उचित भाग पाने से बचित नही हुए है | परन्तु 
भारत में प्रहमदाबाद के भतिरिवत, जहाँ श्रमिक सघ शक्तिशाली है, यह बात और 
कही नहीं पाई जाती । वम्बई में विवेकीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यों में 
जो मजदूरी दी जाती है इसमे ३३ प्रतिशत से ५५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। 
परन्तु श्रमिक इस बात को वहुधा शिकायत करते है कि उन पर अतिरिक्त भार 
पडता है, उनकी सक््या घटा दी गई है और यह्‌ सब वात कच्चे माल एबं कार्य 
को दकाम्रों में सुधार किए बिता ही की गई है | साथ ही उन रोजगारों गे, जहाँ 
विवेकीकरण योजनाप्रो को लागू किया गया है, श्रमिक्रों की झ्राय मे पर्याप्त वृद्धि 
नही हुई है। विवेकीकरण के होने पर बेरोजगारी का भय भी सदा ही बना 
रहता है। 
अहमदावाद में शक्तिशाली श्रम संगठन के कारण कार्यकुशलता प्रणाली 
(छशि००१८०५ $98श7) स वोपपूर्वक कार्य कर रही है, परन्तु अन्य स्थानों मे, विशेष- 
कर इंजीनियरिंग उद्योग ते, अनियन्त्रित विवेकीकरण के कारण अनेक दोष उत्पन्त 
हो यये है। उदाहरणाय॑, जमशेदपुर के लोहा एवं इस्पात कारखातों के विभिन्न 
न्त्रों एवं विभागों में उत्पादन प्रति इकाई बढा तो है, परन्तु श्रमिकों की सख्या 
बहुत घदा दी गई है प्लौर इतकी मजदूरी मे कोई उच्चित वृद्धि नहीं वी गईं है । 
यह स्थिति लगभग समस्त इन्जीनियरिग मिलो में, जहाँ विवेकोकरण के साथ-साथ 
अमिको वी सख्या घटाई गई है या कार्यतीत्रता पाई जाती है, व्याप्त है। भारतीय 
टीन प्लेट क० में भी ऐसी ही दसायें पाई ज ती है। लोहे के तार उद्योग में हो 
कार्यवीदता की सीसा ही पहुँच चुकी है । इसी प्रकार की, विना उचित वेतन वृद्धि 
के; कार्यतोबरता की सगस्या प़िप्नेट उचयोग गे भी है, जहाँ कि आरम्भ से अध्त हक 
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समस्त प्रत्रियायें मशीनों से होती हैं | कार्य गति मे वृद्धि एवं श्रमिको की सख्या मे 
कमी दोनो ही श्रमिकों मे घोर असतोष एवं हडतालो के कारण बने है । 
सुझाव 

इसलिए, अधिक क्ययंदक्षता और मेहनत के कारण उत्पादन तथा मजदूरी 
मे वृद्धि, कार्य गति में वृद्धि, श्रान्ति, उचित अल्प विरामों वी आवशध्यकता, मशीनों 
को लगाने एवं कार्य दशा में सुधार, विवेकीकरण के कारण बेरोजगारी ग्रादि सभी 
महत्वपूर्ण प्रदवों का सभी दृष्टिकोशों स्वे ग्रवलोकन करना आवश्यक है । विवेकी- 
करण की किसी योजना व्गे कुशलता एवं सफलतापूवंक चलाने के लिए पूंजी व 
अमिको के हितो में सामंजस्य लाना ब्रावश्यक है। यह भी ग्रावश्यक है कि 
विवेकीकरण को कार्यान्वित करने से पूर्व कार्यकुशलता के सभी उपायों का, श्रमिकोीं 
व भालिको के प्रतिनिधियों की एक सयुक्त समिति द्वारा, अध्ययत किया जाये । 
इस समिति में कुछ तकनीक्षियों को विश्येपज्ञो के रूप मे होना चाहिए, जिससे कार्य॑ 
की दशाग्रो का तथा श्रमिको,ग्ौर प्रवन्धको में विवेकीकरण के लाभ को किस प्रकार 
से वितरित किया जाय, दोनो का निछंय हो सके । यदि श्रमिकों की छटनी की 
जाती है तो उन्हे क्षतिपूर्ति दी जानी चात्यि तथा उनको यथासम्भव श्षौघ्र ही पुत 
नौकरी पर लगाया जाना चाहिए। झ्राजकल के महगे समय में उत्पादन लागत 
तथा मूल्यों मे कमी की प्रत्यन्त ग्रावश्यक्ता है और इसको विवेकीबररा के द्वारा ही 
क्या जा सकता है | कम मूल्यों के कारण माँग बढेगी झौर उद्योगों का विस्तार 
और बिकास हो सकेगा तथा अधिक उत्लादन के कारण निकाले हुए श्रमिकों को 
पुन नौकरी मिल सकेगी । इस प्रकार विदेकीऊरण के दीघंकालीन प्रभाव यह होगे 
कि सस्ता उत्पादन होगा, अधिक उपभोग एवं अधिक रोजगार होगा श्रौर यदि 
विवेकीकरण को ठीक भ्रकार से कार्या-वित किया जाय और पर्याप्त रूप से इस पर 
नियन्‍्तण रखा जाय तो इससे धन मे वृद्धि होगी एवं सामान्य जीवन-स्तर में 
उन्नति हो सकेगी । 

फिर भी डॉ मुकर्जी ने अन्त में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। 
भारत में विवेकीकरण इस समय केवल पूंजीपतियो के हित व आधिक लाभ के लिए 
ही किया जाता है और इससे छटनी, काय॑ तीद्नता, कार्य स्तर का गिरना और 
मजदूरी मे कमी एवं हड्तालो का एक दूषित चक्र चालू हो जाता है! इससे पूंजी 
एवं श्रम झक्ति का अपव्यय होता है प्रौर उद्योगो में ऐसी अस्थिरता और श्रमिको 
एवं मालिकों के बीच ऐसी कटुता पैदा हो जाती है कि भविष्य मे काफो समय तक 
इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना सम्भव नही हो पाता । 

परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारत के अगेक उद्योगो मे विवेकी- 
करण की नितान्‍्त ग्रावश्यकता और वाछनीयता है ।॥ इस समय उत्पादत मे काफी 
अपबव्यय होता है तथा लागत भी अनावश्यक रूप से अधिक बैठती है। इसको 
वैज्ञानिक प्रबन्ध द्वारा यदि समाप्त नहीं तो कम से कम घटाया प्रवश्य जा सकता 
है। इसलिये यह तो स्पष्ट ही है. कि वर्तमान समय के बड़े उद्योगो को और डब 
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उद्योगों को जो निकट भविष्य में स्थापित होने वाले है, दोनो को ही, यदि अधिक 
उमय तक एवं अच्छी प्रकार से चाघु रखता है तो आगे पीछे की तभी बातों को 
रेखकर चलना होगा। वर्तेमान समय में प्रत्येक ग्रौद्योगिक दकाई तत्कालिक 
दिनचर्या में व्यस्त तथा लाभ कमाते की इच्छुक रहती है, ताकि शेयरधारियों को 
प्रसन्न रखे जा सके | इस प्रकार वह बडी समस्याओं को, जिनपर कि उसका ग्रपना 
प्रस्तित्व निर्भर होता है, भुला बैठती है। प्रव वह समय झा गया है कि जो लोग इस 
प्रमय उद्योगों को नियन्त्रित करते है, उनको तत्कालिक वातावरण से आगे की 
प्ोचनी चाहिए तथा अपने व्यक्तिगत संकुचित दुृष्टिकोएों को त्याग कर अपने और 
प्रादंजनिक लाभ के लिये राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप से कार्य करना चाहिए । 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि १६५१ से आयोजतगा प्रायोग के तस्वाधान मे 

प्रायोजित जो उद्योग विकास सप्तिति की एक उप-समिति की बैठक तई दिल्‍ली में हुई 
थी उसने प्रौद्योगिक विवेकीकरण के परिणामस्वरूप होने वाली वेरोजगारी को कम 
करने, बेरोजगारों को पुनस्थापित करते, उन्हे प्रशिक्षण देने, एवं उन्हे निर्वाह मत्ता 
देने का सुझाव दिया था | जुबाई १६५७ में भारतीय भ्रम सम्गेज्तन द्वारा विवेकी- 
फरण के पम्जन्ध में मालिकों का मार्ग-प्रदर्शंव करने के लिये एक पब्रादर्श समझौता 
बनाया गया था। इस समभौते के मनु धार विवेकीक रण की योजनागों को लागू करने 
में विम्नलिखित वादों का ध्यान रखता आवश्यक है-(क) वर्त साव श्रमिकों की कोई 
छूटनी नही होनी चाहिए और न ही उनकी आय में कमी होनी चाहिये! इसका 
तात्पर्य यह है कि बर्दमान सभी श्रमिकों को काये पर लगाये रखया चाहिये-- 
क्रेबल उन सामलों को छोड़कर जिनमे स्वाभाविक रूप से अलहूदगी हो जाती है या 
भ्रपव्यय होता है। (ख) विवेकीकरर से जो लाभ होते है उनका सगाज, ग्रालिक 
तथा श्रमिकों के बीच न्यायपूर्ण ढग से वितरण होया चाहिये, तथा (ग) पारस्परिक 
सहमति से विशेषज्ञों द्वारा कार्य-आार को उचित प्रकार से निर्धारित करता चाहिये 
तथा काय की देशाओं में भी उचित प्रकार से सुधार होना चाहिये । 

उत्तर प्रदेश के उद्योगों में विवेकीकरण 

सब्‌ १६३७ में ढॉ० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाई गई क्रम जाँच 

समिति के समक्ष काँग्रेस सरकार छारा दानपुर की कपडा मिलो के विवेकीकरण 
का अइच प्रस्तुत किया गया था। यह रामिति विवेकीकरण योजना को इसी शर्ते वर 
लागू करने को तैयार थी कि श्रमिकों के हिंत सुरक्षित रहे और उद्योग का विकात 
इस प्रकार हो कि विवेशीकरश द्वारा छटनी किये गये श्रमिकों को पुत्र कार्य पर 
लगाया जा सके । यही प्रश्त निम्वकार क्रम समिति (१६४६) के सम्मुख प्रस्तुत 
किया गया था एव फरवरी १६४६ के तिदलीय सम्मेलन में भी इस प्रश्न यर 
विचार किया गया था । सितस्वर १६५२ मे नैनीताल में आयोजित राज्य विदलीय 
श्रम सम्मेलन भें भी कपडा एवं चीनी उद्योगो से विवेकीकरण के प्रश्त १र विचार 
हुगा । सम्मेलन मैं विवेकीकरण के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार किया 
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गया | उदाहरुणत बेरोजगारी पर उसका प्रभाव, अनुचित छटनी एवं अतुपयोगी 
खूचों के विरद्ध उपाय, विवेकीकरण के पइचात मजदूरी एवं कार्य दक्षाओं का 
निर्धारण, »मिको एवं मालिको के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रइन पर विचार, 
आवश्यक तवनीकी सहायता ग्रादि । सामान्य विचार यह था कि विवेवीव रण मे देर 
नही करनी च्यहिये तथा सरकार को इस सम्बन्ध मे आवश्यक कदम उठान चाहियें। 
इसके फ्लस्वस्प थ्रम विभाग न थ्रम कमिश्नर के कार्यालय में “कार्यकुशलता 
विभाग” (£्टाथाए/ $6८४०४) की स्थापता की जिसने जनवरी १६४३ से 
विभिन्न कपडा एव चीनी मिलो में विवेकीकररण से सम्बन्धित अनेक भ्रश्नो की जाँच 
की है । “सम्पूर्णानन्‍्द मनोव॑ज्ञानिक प्रयोगशाला” के नाम रा इग विभाग के 
अन्तर्गत एक औद्योगिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला (]0॥50979 ?8/०॥० ०६8५ 
7000740५) भी स्थापित की गई है। इसका कार्य “समय प्रध्ययन”, “गति 
अध्ययन, 'श्रान्ति अध्ययन प्रकार के अध्ययत करना है। फ्रि सरकार ने डाक्टर 
बन्शीघर मिश्रा को कानपुर की क्पटा मिलो के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देने के 
लिये विशेष अभ्धिकारो के रूप में नियुक्‍त क्या । उनकी रिपोर्ट पर जुन १६५४ में 
नैनीताल मे हुये घ्रिदलीय सम्मेलन से विचार क्या गया भर इसके राय ही 
सहायक श्रम आयुक्‍त द्वारा कपडा मिलो के हतु दी गई विवकीकररण योजना पर 
भी विचार-विमर्श हुप्रा । विभिन्न दलो के बीच हुए समभौते के फलस्वरूप सरकार 
ने कानपुर वी कपडा मिलो में विवेकीक रण लागू करने के अपन निर्णय को घोषित 
कर दिया । विवेकीकरथ फो कार्यानवत करने के लिये तथा उसकी अन्य विस्तृत 
बातो पर विचार करने के लिये ७ व्यवितियों को एक सप्तिति की स्थापना की गई। 
१६५४ में नैनीताल के सम्मेलन म हुय कुछ निर्णय इस प्रकार थ (१) विवको- 
करण के लागू होने के परिणामस्वरूप कसी प्रकार की वरोजगारी नहीं होनी 
चाहिये अर्थात्‌ श्रमिको की सख्या मे कमी केवल अवकाश प्राप्ति एव. स्वाभाविक 
अपवब्यय के कारण ही होनी चाहिये । (२) उत्तर प्रदेश श्रम जाच समिति टारा 
सुभाये गये मजदूरी निर्धारण के ढाँचे एव कार्य-भार (५/७६ .090) वो स्वीकार 
कर लिया जाना जाहिये । (३) उच्च स्तर का कार्य करने पर पुरस्कार वे स्पभ 
प्रेरणात्मक मजदूरी (702700४6 ४४३४८७) की व्यवस्था करनी चाहिये । (४) मिला 
में कार्य की दशाओं वी देखभाल होती रहनी चाहिये। (५) इत सब्र योजनाम्रों 
वी विस्तृत रूप-रेखाप्रो को बनाने के हेतु एक समिति की स्थापना होनी चाहिये, 
जो योजना को कार्यान्वित करने के विभिन्न उपायो एव साधदों पर विचार करे। 
परन्तु सूती मिल मजदूर सभा वे बसहयोग करने के कारण इन ७ व्यक्तियों 
वी समिति को दिसम्बर, १६५४ में समाप्त कर देना पडा और विवेकीकरण वी 
समस्या को मालिकों और क्मंचरारियों के ग्रापसो समभौते पर छोड दिया गया। 
इसके पश्चात्‌ विवेकीक रण के विरोध में बहुत श्रचार हुआ, जिसके परिस्यामस्वरूप 
कानपुर की कपड़ा मिलो में एक आस हडताल हुई । यह हडताल रे मई १६५५ से 
४०७ जलाई 9४५७७ तक चली । भमालिक्मों और श्रप्ििका के नेताओं द्ारा एक-उसरे 
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पर गम्भीर आरोप लगाये गये श्रौर दोनों ही पक्षो को इससे काफो कठिनाई का 
सामना करना पड़ा । साय विवाद मुख्यद: एक बात पर ही केन्द्रित था कि इस 
(योजना का श्र्य विवेकीकरण है अथवा कार्यतीब्रता । सरकार ते नैनीताल सम्मेलन 
मे तय किये गये सिद्धान्तो से पीछे हटने से इन्कार कर दिया और श्रमिकों ने इस 
अपच पर फ़िर से विचार करने की माँग की । अन्य में सरकार ने अगस्त १६५४ में 
एक समिति की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च व्यायालय के 
अवकाश श्राप्त न्यायाधीश श्री बी० बी० प्रसाद थे ) इस समिति का वग्य नैनीताल 
त्रिदलीय सम्मेज्नन के निर्शायों पर विस्तृत रूप से विचार करता और इनके ग्राधार 
पर कानपुर की सात कपड़ा मिलों में अ्लग-प्लय विजेकीकरण को लागू करना 
था । समिति ने सितम्बर १६५६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्भुत की और वताया कि किसी 
भी दल को कष्ट पहुँचाये बिता किस प्रकार कातपुर की कपड़ा गिलों में विवेकी- 
करए लागू किया जा सकता था। यह भी अनुभव किया गया कि नैनीताल 
सम्मेखन में अपनाये गए सिद्धास्तों को ग्न्य तीन कपड़ा मिल्लो मे भी लागू करना 
चाहिये। इससिये श्री बी० बी० प्रसाद की एक 'एक-सदस्य-समिति' श्रत्य मिलों के 
विषय में सिफारिश करने के हेतु बनाई गई जिसते फरवरी १६५७ में अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत की | बी० बी० प्रसाद समिति की रिपोर्ट पर शुन १६५७ के रानीसेत 
में हुये त्रिदलीय सम्मेलन मे विचार किया गया। इसके तुरम्त बाद ही जुलाई 
१९४७ में विवेशीकरण के सिये भारतीय श्षम सम्मेलन ने एक आदर्श समभौते का 
सुक्राव दिया, जिसका ऊपर उल्लेख किया-जा चुका है ) इस रिपोर्ट पर और भारतीय 
श्रम सम्मेलन की विवेशीकरण से सम्बन्धित सिफारिशों पर राज्य सरकार हारा 
विचार किया सया। विवेकीकरण झौर कार्यकुशजता-उपायो पर अध्ययन जारी 
रहा । ग्रन्तत: डा० सा्पुर्णानन्द को विवेकीकरण की थोजनाग्रो को कानपुर की 
गूती मिन्लो में ज्ञागू करने के हेतु विवाचक नियुक्त किया गया । बा० सम्पूर्णानन्‍्द 
मे अपना जो तिर्खय दिया उसको सरकार ने सही अर्थो मे पुरं रूप से लागू करते 
का निएंचय किया झौर उनके निरणेय को कार्यान्वित करने के लिये एक विशाग 
(ए७॥) भी स्थापित किया गया है ) 
उपसंहार 
कानपुर की हड़ताल का परिणाम यह हुआ कि उद्योग मे विवेकीकरण के 
लागू करने के प्रदन पर काफो वाद-विवाद आरस्प हो गया। भारत में इसके 
लाभ-हानि, खतरो एवं इनसे सुरक्षा के उपायो का ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है । सबका एकमात्र यही विचार है कि विवेकीकरण योजनाओं के परिणामस्वरूप 
५ बेरोजगारी एवं श्रमिको की छटनी और उन्हे कष्ट नहीं होना चाहिये। सरकार 
' का दुष्टिकोण तो १० सितम्बर, सत्‌ १६५४ में लोक समा द्वारा स्वीकृत विवेकी- 
करण से सम्बन्धित प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाता है, जो इस ग्रकार है - “संसद्‌ का 
विचार है कि जहां दे के हित में प्रावद्यक हो, बहाँ कपड़ा एवं जुट उद्योगों में 
विवेकीकरुण में शोत्साहन दिया जाठा चाहिये ! परन्तु इस प्रकार की योजना ऐसे 


॥ 
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रूप से कार्यानिवित की जानी चाहिये कि श्रस्तिको का विस्थापन कम से कम हो । 
विश्थापित श्रमिको के रोजयार के लिये भी उचित सुविषायें प्रदान करती चाहियें।” 
तल्वालीन श्रम सन्‍्त्री श्री खन्डुभाई देसाई ने मई १६५५ में वम्बई में हुये धरम 
सम्मेलन म कहा था “विवेकीकरण स्वय में भ्रति अच्छा हो सकता है। परन्तु 
जैसे वढिया खाना भूख से पीडित मनुष्य के लिये विए बन सकता है, वैसे ही यदि 
विवेवीकरण् से बेरोजगारी मे वृद्धि होती है तब यह उद्योग के उत्थान के लिये 
बहुत खतरनाक उपचार हो सकता है। विज्येपत श्रम बचत उपायो के बिपय मे 
हमे अधिक सावधान रहना चाहिये । ऐसे उपाय श्रमिको को मशीनों की वेदी पर 
बलिदान बर देते हैं ।” स्वर्गीय पर० नेहरू ने भी कहा था “विवेकोकरण एक 
अच्छी चीज है, परन्तु हम भ्रथिक कार्यकुशलता के लिये भी मानव के दुख और 
पीडा बो स्रहत नहीं कर सकते ।” उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्‍्ती डावटर 
सम्पूर्णानन्द ने स्पष्ट शब्दों मे कहा था “जैसी आजक्ल हमारी राजनैतिक, 
सामाजिक एव प्राथिक स्थितियाँ है उनको देखते हुये विवेवीकरण का तात्पयं वेवल 
यही हो सकता है कि इससे देश के वर्तमान साधनों का पूर्ंत लाभ उठाया जा 
सके तथा विवेकीकरण के कारण बेरोजगारी न हो ।” उनका यह भी कथन था कि 
मालिकों ने भी विना हिंचके के इस वात को स्वीकार कर लिया है। उनके श्रनुत्तार 
यदि विवेकीकरण योजना कार्यान्वित न हुई तो लगभग ४५ से € हजार श्रमिक 
वेरोजगार हो जायेंगे, क्योकि कानपुर का कपडा उद्योग, कानपुर मे मजदूरी की 
ऊँची दरें होने के कारण, अन्य स्थानों से प्रतिस्पर्धा नही बर सकता झौर बिना 
बविवेकीक रण के श्रमिको को 'झ्ौद्योगिक विवाद (सशोधित) ग्रविनियम' के अन्तगंत 
क्षतिपूत्ति देकर छटनी करने की सम्माववा हो सकती है। श्री टी० टौ० कृष्णमाचारी 
ने भी कहा था कि बहू समय आ ग्या है जबकि विवेकीकरण की नीति को 
अपनाना चाहिये इसको कार्यहूप मे सरलता से लाया जा श्क्‍ता है और श्रमिको 
को यह अभ्राइवासन दिया जा सकता है कि इससे उन्हे हानि न होगी | “विना क्प्ट 
के विदेकीकरण” (छ80008॥28909 9७/(॥0४६ ८७5) एक नया नारा था, 
णो उन्होने अोचको को सुकाया और जिसमे उस्होने इस बात पर जोर दिया कि 
जिवेकीकरणु से श्रमिकों को कोई हानि न होगी, क्योकि यदि धमिक गतिशील हो 
तो रोजगार के नये क्षेत्रो का निर्माण हो सकता है । 

फिर भी क्‍्थनी और करनी मे बहुत भ्रन्तर होता है और यही वाद-विवाद 
और मतभेद का कारण है । स्वर्गीय प० हरिहर नाथ शास्त्री ने कहा था “विवेकी- 
क्रण को विभिन्न उद्योगो मे जिस भ्रकार लागू किया गया है, वह्‌ भारतीय सरकार 
द्वारा अपन उस दृढ़ आ्राश्वासन के बिल्कुल विपरीत हुआ है जो आाइवाप्तन सरकार 
ने उद्योगों की स्वीकृति से दिया था | यह बडे दु ख का विषय है कि अपनी नीति 
को लागू करने के लिये तथा अनुचित और एकप्क्षीय रूप से छटनी को, जो कि 
देश में जारी है रोकने के लिए सरकार ने झ्भी तक कोई वास्तविक पय नहीं 
उठाया ह/9ै ।' हा० सम्पराॉनिन्द ने भ्लरी उस समय यट़ कट़ा था कि पिछले ७ वर्षों 
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में १५,००० श्रप्तिको की छटती हुई थी, यद्यपि उनका तक यह था कि शोष 
४६,००० श्रभिको को बचाने के लिए विवेकीकरण योजना को कार्यरूप देना 
चाहिए ) परन्तु उत्पादन में वृद्धि से स्पष्ट है कि विवेकीकरण के बेष में कार्ये- 
तीब्रता हो रहो है सौर इसका शोष श्रमिकों के ऊपर चुरा प्रभाव पड रहा है । 
श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा यह भी बताया गया है कि १६३६ एवं १६५१ के बीच 
में, जबकि सिलों, तकुओं एवं करथों की संख्या में कपडा उद्योग में वृद्धि हुई है, 
वास्तव से श्रमिकों की संझ्या मे कमी हुई है। १६३६४ से जब ३८६ मिले थी, एक 
करोड तबकुए थे तथा दो लाख करथे थे | तब इनमे ४,४१,६४६ श्रमिक कार्य पर 
लगे थे। परत्तु १६५२ में कपडा अध्यपत दल के अनुसार ४४५ मिले थी, 
१,१३,००,००० तकुए एवं २,०१,००० करे थे, परन्तु श्रमिकों की संख्या केवल 
४,२५,०३२ यी। राजकीय श्रम ब्यूरो के विवेचन के अ्रनुसार भी, यद्यपि श्रमिकों 
की प्राम बढ गई है, परन्तु भहायुद्ध से पूर्व के मूल्यों को देखते हुए वास्तविक 
भजदूरी भ्रव भी कम है। भगस्त १६६० में ससद्‌ में एक प्रइन का उत्तर देते समय 
गहू बताया गया कि आान्श्र प्रदेश की सूती कपडा मिलों में विवेकीकरण के कारण 
४७१ श्रमिकों को भ्रपती सोकरी से हाथ धोचा पडा था। 

इधलिए धरमिक नेताओ एव अन्य दलो के बवताओं द्वारा विवेकीकरण 
योजनाओं का विरोध किया जाता है । भारत में विवेकीकरण के खतरों का उल्लेख 
ऊपर के पृष्ठों मैं किया जा चुका है| परन्तु साय ही यह भी बताया जा चुका है 
कि विवेशीकरण की वाधुनीयता बहुत है प्रौर इसके बिता हमारे उद्योग, विशेषकर 
कपड़ा एवं जूट उद्योग, ससार के उद्योगों के सम्मुख नहीं टिक सकते । इसलिये 
बर्तेमास समय में विवेकीकरण योजनाओं को बहुत सावधानी और देख-रेख के साथ 
कार्याविन्‍्त करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता दृष्टिगोचर नहीं होता! यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि मालिक, उत्पादन के समस्त क्षेत्रों मे विवेकीकरण योज- 
जाओ को लागू न करके और केवल श्रम-बचत उपायों को ही अ्रपनाकर, विवेकी करण 
से अनुचित लाभ त उठायें । यदि मालिकों को ऐसा करने से नही रोका जा सकता 
तब आर्थिक उन्नति की वेदी पर मानव-कल्याण की प्राहुति वही दी जानी चाहिये । 
महात्मा गाँधी द्वारा श्रमनवचत-उपायो के विरुद्ध दिये गए प्रवचनों को हमें इतना 
शीघ्र मही भूलना चाहिये । जब तक हमारे उद्योगपतियों मे देश-प्रेम की भावना 
उत्पत्न वही हो जाती और शस्रकार इस मामले में कोई कठोर पग उठाने की 
त्ररिस्थिति मे नहीं हो पाती, हमें विवेकीकरण अथवा युकितकरण योजनाम्रो को, 
चाहे उनकी बाँछवीयता एवं ग्रावश्यकता कितदी ही अधिक हो, धीरे-घीरे ही लायू 
करना चाहिये । 


(4 


ओद्योगिक श्रमिको की मजदूरी 
४४७5६5 07 ॥४०७श४।॥४॥ ४४086६85$ 


परिभाषा असल तथा नकद मजदूरी (6 क्या ० ५४३००४) 

मजदूरी का अभिप्राय उत्पादन मे श्रम-्सेवा के सहनतान स॑ है। यह 
मालिको द्वारा श्रमिकों को उनके उत्पादन के प्रयत्तो के लिए दी गई अदायगी है। 
यदि ग्रवन्ध नीति ((.855७८ "30७) क दृष्टिकोण से देखा जाय तो मजदूरी की 
परिभाषा म मालिको और श्रमिकों की परस्पर निश्चित या निर्धारित सविदा 
(0०७॥४००५) झाय का लिया जा सकता है । भ्रमिक कुछ घन अथवा वस्तुगरो 
ग्रथवा दानो के लिए अपना श्रम वेचता है । मजदूरी की एक व्यापक परिभाषा 
यह भी हो सवती है कि मजदूरी का भझथ धन के रूप मे दिए गये एसे महनतान से 
है जो रोजगार के सविदा की झर्तों के अनुसार रोजगार में लग व्यक्ति को दिया 
जाता है या एस रोजगार स किये गए काय के लिये दिया जाता है । अत मजदूरी 
म यात्रा भत्ता प्रोवीडेस्ट फ़ण्ड में मालिकों का झशदान अवकाश प्राप्ति धन झथवा 
ब्राधास भत्ता या सालिको द्वारा श्रसिग्रों को दी जाग वाली वल्याण सवाए 
सम्मिवित नहीं हाती । 

क्तु इस दृष्टिकोण से नवद मजदूरों और भ्सल मजदूरी म अन्तर किया 
जाता है। मालिक श्रमिको को प्रति सप्ताह प्रति माह या काय की मात्रा क 
श्रनुमार कुछ निश्चित धन दते है ! यह्‌ राशि नकद अथवा सुद्रा सजदूरी को प्रकट 
करती है। किन्तु केवल नकद मजदूरी हम श्रमिक की आथिक स्थिति का उचित 
परिचय नही देता । जीवस स्तर को निश्चित करने वाली श्रसल मजदूरी को ज्ञात 
करने वे लिए हम मुद्रा की क््य झक्ति का ध्यान रसना होगा और प्रतिरिकत 
प्राप्ति जैंस-नि घुल्क भ्रावास सस्ता झ्नाज अतिरिक्त आय के अवसर बोनस की 
झदायगी, समयोपरि वा के लिए अदायगी तथा कार्य करने और रोज़गार वो 





दि । झादि का भी दृष्टि मे रखना होगा 
री प्रदायगी को पद्धतिया (४०४०० ० ए४९९ ?४ए१९०॥ 
मजदूरी भ्रदायगी को विभिन्न पद्धतिया हैं । काय के अनुसार अथवा श्रमिक 
दे रोजगार की समय अ्रवधि के अनुसार मजदूरी दी जा सकती है । काय के भ्रतुसार 
दी जान वाता मजबूुरा वार्यानुसार मजदूरी (उजरत) (776०८ ५४ग्ड०) 
तथा समय का अवधि क अनुसार दी जान वाली मजदूरी प्रमयानुसार मजदूरी 


औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरों भर 


(अगानी) (7078 ४४६०७) कहलाती है। “सवयानुसार मजदूरों” मे एक निश्चित 
समय के लिए, जसे--प्रति घण्टा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माहु, एक तिदिचत 
पर दिया जाता है । “सम्रयानुसार मजदूरी” में श्रमिक अपना कार्य धीमी गति से 
किन्तु कुशलता पूर्वक कर्ता है और उसदी आय काफी सीमा तक नियमित हो 
जाती है । यह पद्धति बिल्कुल बसल हे प्रौर इग़के भ्रन्त्गत श्रमिकों मे परस्पर 
स्पर्धा भी नही होतो । मालिक ऐसी मजदूरी तब देते है जब कार्य का सम।वीकरण 
सरलता से नहीं हो सकता ग्रधवा वार्य का निरीक्षण सम्भय नहीं होता या कार्य 
अस्वाभाविक (07४80) प्रकार का होता है तथा जब कार के गुण को कार्य की 
माजा से अधिक महृत्व दिया जाता है। समयानुसार मजदूरी को उस समय भी 
तरजीहू (?:४००१०८) दी ज्ञाती है जब कार्य में सादधागी एवं उचित प्यार देने 
की भावश्यकता होती है तथा जब महंगी सामग्री एव नाजुक भ्रकार की मशीनरी का 
प्रयोग होता है। दी या ग्रधिक व्यवितयों के संयुक्त उत्पादन मे भी समयतुस्नार 
मजदूरी देना भ्रध्िक उत्तम है। ग्रयाती तब भी ठीक हे जब श्रमिक की कोई गलती 
मे होने पर भी काय॑ में विध्न पड़ जाता है, जैसे छेत्री में मौरप बदकनने के कारण 
विध्त पड जाता है। परस्तु समपागुसार मजदूरी मे यह हो सकता है कि श्रमिक 
प्रधिक काये न करे । इस पद्धति में भ्रधिक कार्यकुशलल व्यतित्त को प्रबिक कार्य 
करते का प्रोत्साहत भी नहीं मिलता भ्लौर कुल उत्पादन में कमी हो जाती है। इस 
व्यबस्था मे झधिक रावेंक्षण की मी ग्रावश्यकता होती है। दसके विपरीत 'कॉर्पा- 
नुप्तार मजदूरी” के भनन्तगंत प्रत्येक थमिक फो कार्य की मात्रानुक्तार अदायगी की 
जीती है, चाहे वह इसे करने में कितना ही समय लगाए । '“कार्यानुसार मजदूरी” 
को तभी तरजीह दी जाती है जब कार्य का समानीकरण तथा माप सरछतापूर्वक 
हो वकता है तथा मालिक वधे व्यय को घटाकर भ्रधिक उत्पादन चाहता है। इस 
व्यवस्था के भ्रम्तर्मत श्रमिक उत्पादन के गुण पर ध्यान दिये बिता ही भ्रधिक से 
ग्रध्ििक्र उत्पादत करना आाहता है। कभी-कभी श्रमिक प्रधिक उत्पादत करके प्रधिक 
आय प्राप्त करना चाहते हे । इन दकाप्रों भे मालिक मजदुरी की दर घढाने की 
चैप्टा करता है, जिसका ग्रस्तिम प्रिणास बह होता है कि अ्मिक की कार्यकुशनता 
घट जाती है। इसके अतिरिक्त सतोपजवक उजख्त देर तिश्चित करना भी कठिन 
है । इस प्रकार समय-समय पर मजदूरी की दोनो पद्धतियों की वैज्ञानिक भ्रचस्ध के 
विभिन्‍न विशेषज्ञों द्वारा आलोचना हुई है । 
इस बात के प्रयत्त किये गए है कि मजदूरी देने मे उपरोक्त दोनों पद्धतियों 
को पिला दिया जाए। फशनस्वसुप “आरोहो सजदुरी को बेढौती बोनस पद्धतियाँ” " 
(शण्ड्राह््राएब शघ2० 595000$ ० ?:४फराएग 0708. ९७०४४) भ्पनाई 
गई हैं। इन्हे कभी-वर्भी मदूरी ग्दादगी की प्रेरणात्मक प्रणाली (८७7४७ 
88०१६ ण॑ १४३९० ९४४एश॥5] भी कहा जाता है | इसको गझना कई प्रकार 
से को बातो है! एक प्रद्धति “हैल्से बढौदी प्रणात्री” (पल) ए/टक्राफ़व 
8,क्षव्फ) या “बेग्र” (०7) प्रणाली कहलाती है। इस पद्धति में यह प्रयत् 


५४० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


किया गया है कि अग्रानी और उजरत दोनों के ल्ञाभो का समन्‍्वव कर दिया जाय 
तथा उनकी हातियों को दुर कया जाए इसके अनुप्तार कार्य की एक विश्चित 
माजा मानक उत्पादन [अश्य0शत0 00एण) के रूप में निर्धारित कर दी जाती 
है जो एक निश्चित सपय मे पूर्ण हो जानी चाहिये । घदि कोई श्रमिव इस अ्रवधि 
से पहिले बाय समाप्त कर ले तो उसे समय की बचत के लिए भी मजदूरी का एक 
भाग प्रतिदिन के सामान्य वैतन के ग्रतिरिक्त मिलता है । उदाहरणत , यदि निश्चित 
समय १० घण्टे हे तथा कार्य ६ घण्टे में पूरा हो जाता है तब श्रमिक को ६ घण्टे 
की झमाती और मजदूरी का एक सास, (मात लो ५५%) ४ धण्टे बचाने के लिए 
दिया जाता है। इस प्रकार यदि प्रमानी १० ४० प्रति घण्टा है तो बढौती 
(शशणाण्गा) 55). (द>< बचाया हुआ्रा समय) (“द” दर के लिए है) प्रर्थात्‌ 
$(१० 2८ ४) <: २० रुपये होगी। अत श्रमिक को कुल मिलाकर ६८१०-२० 
(लिया हुआ समय )€ द+ बढौती) भर्थात्‌ ८० रुपये मिलेगे । इस प्रकार इस तरीके 
में प्रत्येक वचाए हुये घण्टे के लिए निश्चित दर पर एक बोनस दिया जाता है। इस 
प्रणाली में श्रषमक को सप्रयातुसार मजदूरी का भरोप्ता होता है। साथ-साथ 
मालिक को ऊंची मजदूरी नही देती पडती । किन्तु इस व्यवस्था का दोष यह है 
कि कार्य वा स्तर कभी-कभी इतना ऊंचा निश्चित कर दिया जाता है कि उसे प्राप्त 
करने मे श्रमिक को कठिनाई होती है। 

एक ग्न्य तरीका “रोवन बढीौती प्रणाली” (&8०एश7 शिक्षत्राणा। 8५8९७७) 
है । इसके प्रन्तगंत श्रमिको को समयानुसार कम से कम मजदूरी का झाश्वाप्तन 
दिया जाता है। इसके पदचात्‌ प्रत्येक कार्य को पूरे करने का एक मानक समय 
निश्चित किया जाता है और यदि वह इस निश्चित समय से कम मे काय॑ पूर्ण कर 
ले तो पूर्ण समय एवं बचाये गए समय में समानुपात के झ्रनुसार बोनस मिलता है । 
उदाहरणात , यदि काये १० घण्टे मे करना है और कांये ५ घण्टे में हो जाता है तो 
बचा हुश्रा समय ४ थण्टे है भ्र्थात्‌ निश्चित समय के हुँवें भाग के आधार पर वोनस 
दिया जायगा । इस अवार सदि समय को दर १० रुपये प्रति धण्टा है तय “रोवन 
बचाएा हुआ _समय 

निड्चित समय 

प्र्यात्‌ (६ 2८६ /< १०-+ २४ स्पये अर्थात श्रमिक को कुल मिलाकर ६)८१०+ 
२४-८४ स्पय मिलेंगे । इस प्रकार इस श्रणाली मे हैल्से प्रणाली की अपक्षा अधिक 
बोनस श्राप्त हाता है। रिच्चु रोवन प्रणाली द्वारा अधिक बढौती तभी मिलती है 
दब बचाया हुआ समय निश्चित समय के ५०% से कम हो। ५०% पर रोबन 
तथा हैल्स अणाजी दोनो से सम्राव बोनस आप्त होता है और यदि बचाया हुआ्ला 
समय निश्चित समय के ५०% से अधिक हो तो रोवन प्रणाली की ग्रपेक्षा हैल्से 
प्रखाल्ली में बढौती अधिक प्राप्त होती है । 

मनदूरी अदायगी की एक अन्य पद्धति मी है जिसे “नियत-कार्य-मजदूरी' 
(72४ ५४७६६७) कहते है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को एक नियत काय॑ दे 


प्रणाली” के अनुसार बढौती -+ »६ लिया गया समय »€ दर 
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दिया जाता है। इस काये को उसे एक निरिचित पद्धति के अनुसार तथा एक विशेषज्ञ 
के सर्वेक्षण में एक निश्चित समय में पूरा करता होता है। अ्नुसस्थाव और 
प्रशिक्षित विश्षेषज्ञों की सहायता से मानक कार्य निर्धारित कर दिया जाता है अर्थात्‌ 
निश्चित समय में श्रमिक द्वारा कितना उत्पादन हो सकता है। विश्लेपज्ञ शितने 
सम्रय की झतुमति देता है, यदि उसी समय में कार्य पूरा कर लिया जाता है और 
विर्धारित ह्तर के श्रवुसतार ही होता है तो श्रमिक को अपने वैतिक वेतन के 
अतिरिक्त बुच्च अन्य क्षाम भी दिया जाता है। यह लाभ पाभारणतया अनुमोदित 
सम्रयागुसार बेतव का २०% से ५०% तक होता है। यदि कार्य अनुमोदित समय 
में पूरा गही होता या निर्धारित गुण के स्तर को नहीं पहुँचता तो श्रमिक को 
केबल उस दिन का वेतन मिलता है। इस पद्धति मे सह दोष है कि विवेकशून्य 
मालिक कार्य के स्तर निर्धारित करने के अपने अधिकार से झनुचित लाभ उठाने 
का प्रयत्न करते हैं । 
फिर एक “देल्वर प्रशात्री' (79))0 5,567) भी है जिसके श्न्तगंत प्रथग 
श्रेणी के श्रमिकों को शीज्न पदोन्नति दी जाती है, यदि वे अप्ता कार्य तिर्धारित 
समय से पहिले कर लेते हैं । भ्रठद. कभी-कभी तो एक समयानुसार मूल मजदूरी तथ 
कर दी जाती है जिसके साथ-साथ उत्पादन के झनुप्तार उजर्त भी दी जाती है 
और कभी-कभी प्रतिरिकत कार्य के लिये बोनस भी दिया जाता है । 
भजदूरी, 'समंजित मजदुरी मान' (88078 $०3॥४ 99900 ० १/३१९०४) 
को प्रणाली से भी निश्चित की जा सकती है। इसके झन्तर्गत मजदूरी को उत्पादन 
अस्तु्रो के पूल्य, जीवन निर्वाह के व्यय तथा लाभ के प्रनुप्तार घटाया बढ़ाया जा 
सकता है । मालिक इस प्राणी को तभी भच्छा समभते है जब उत्पादित वस्तु के 
मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं । परन्तु इस प्रणाली में काफ़ी दोय है / विभिन्न कारणों से 
मूल्यों के परिवर्तित होते से गणना करना बहुत कठिन हो जाता है तथा श्रमिक रे 
भ्राशा नही की जा सकती कि वह बाजार के जोखिम में भाग लेगा । वद्धमान प्रतिफल 
(770९७शं०६ ६४७३५) के नियम के बअन्तर्गठ भुल्य गिर सकते है किन्तु लाभ बढ़ 
जाते है। इसके गतिरिक्त मालिक तथा श्रमिक ग्रपने लाभ के हेतु मूल्य में परिवतंत 
लाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ मालिक अपने कर्म चारियो का पुर्णं सहयोग तथा 
सहानुभूति प्राप्त करते के लिये लाम सहभाजन (770 80778) ग्रोजना को 
प्रपना लेते है। कुछ स्थानों में मजदूरी कामुत दारा नियमित होती है और कुछ 
उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी विश्चित कर दी जाती है। कभी-कभी 'कार्यकुशलता 
प्रनुततार मजदूरी” (888०0०/ ७४४८७) की प्रणात्ी मी लागू को जाती है जिससे 
श्रमिक की समस्त मजदूरी ही नही वरन्‌ मूल मजदूरी भी कार्यकुशलता के अतुसार 
पर्वितित होती रहतो है, प्र्यात्‌ एक व्यक्ति जितना अधिक उत्पादन करता है उसे 
उतनी ही कार्यानुरार अधिक मजदूरी मिलती है और जितना कम उत्पादन करता 
है उतनी ही कम कार्योगुसार मजदूरी मिलती है, अ्रथवा, जैसा टेलर प्रणात्री 
कै अभ्तगंत होता है, प्रघम श्रेणी के क्षमिकों को शीक्ष पदोल्वद्धियाँ दी जाती है 


प्र श्रम समस्या एव समाज कल्याण 


कार्यकुशलतातुसार मजदूरों मालिकों के लिये लाभप्रद है। यद्यपि मालिकों को 
अधिक उत्पादन के लिये ग्रधिक मुल्य देना पडता है तथापि वेघी लागत में बचत 
हो जाती है । किन्‍्तु इसके प्न्त्गंत कभी कमी औसत योग्यता के श्रमिक को अपने 
निर्वाह के लिये पर्याप्त मजदूरी भी नहीं मिल पाती। अत कार्यकुब्ब॒लतानुसार 
मजदूरी प्रणाली न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन देने के पश्चान्‌ ही अ्प्रनाई जाती 
चाहिये । 

संक्षिप्त रूप से मजदूरी देने वी विभिन्न ०ड्धतियों का उपरोवत उल्लेख इस 
लिए किया गया है क्योकि ये पद्धतियाँ श्रमिको की कुल आय, उतवी कार्यक्रुशलता, 
राष्ट्रीय लाभाश तथा ग्राथिक कल्याख पर प्रभाव डालती है * सामान्य रूप से यह 
कहा जा सकता है कि श्रमिक जो उत्पासत करता है वह अधिक होगा यदि मजदूरी 
देने की जो पद्धति लागू की जा रही है वह ऐसी है कि अदायगी व्यदिवयत उत्पादव 
के अनुसार ही की जाती है। इसलिये प्रो० पीगू के ग्रनुसार “ राष्ट्रीय लागाय प्रौर 
उसके द्वारा ग्राथिक कल्याण में तभी उन्नति हो सकती है जब तत्काल परारितोषिक 
का जितना भी सम्भव हो, तत्काल उत्तादन से समजन कर दिया जाय। सामास्यतया 
प्रभावात्मक छप से यह तभी हो सकता है जब कार्यानुसार सज़दूरी दी जाय॑ जिस 
पर सामूहिक सौदाकारी द्वारा नियन्त्रण किया जाता हा । ? परन्तु यह भी सम्भव 
है कि कार्योनुसार मजदूरी प्रदायगी पद्धति के अ्न्दर्गंत जो श्रमिक अधिक उत्रादव 
करते हैं वह इतनी भ्रधिक मेहनत के द्वारा प्राप्त होता है कि उसमे श्रमिक समय 
के पूर्व ही थक जाते हैं तथा उनकी वायंकुशलता पर बुरा प्रभाव पदता है और इस 
प्रकार दीर्घकाल मे उत्पादत कम हो जाता है। जव क्ार्यानुसार मजदूरी झदायगी 
पद्धति श्रमिकी मै प्रथम बार लागू की जाती है तो श्रमिक, क्याकि इसके वे पहले 
पे अ्रम्यस्त नही होते है, कई वार वहुत ग्रधिक कार्य करन या प्रयत्व करते है | यह 
प्रधिक दिन नहीं चल पाता झोर झन्तत इसके बुरे परिणाम निकलते है। परस्तु प्रो० 
प्रीय़ु का विचार है कि अनुभव से यह पता चलता है कि इस पद्धति से अति क्लान्ति 
नही होती क्योकि जिन श्रमिकों पर यह पद्धति लागू दी जाती है वे प्रपने आपको 
कुछ समय में नयी परिस्थितियों के अनुनुल वना लेते है । इसके अ्रतिरिक्त जब कार्य 
प्रधिक तीव्रता से होता है तो इसका ञर्थ प्राय यह होना है कि कार्य अधिक्त सोच- 
विधार से, सावधानी से प्रौर रुचि से किया जा रहा है और इसका अर्थ यह वही 
होता कि अधिक झारीरिक या मानसिक भ्रयत्वो द्वारा श्रभिको पर युरा प्रभाव पड 
रहा है भोर उनको प्रधिक धकान हो रही है। यदि उचित श्रकार स प्रशिक्षण दिया 
जाता है तो धमित्त साधारखतया इस वात को खोजन का प्रयत्न करता है कि काये 
का झीघ्रातिजीत्र और सबसे कम थक्तान वाला कौनसा वरीका है। कार्यानुसार 





3 «३0॥6 कह ० किए बगाकाओं दीरावंधवे क्ाबव॑ सिम कद, ० शटणा०- 
एरधट क#टादिश क्‍यों है? 8९8. क्रककामखे फरव ंडरर्द दार. न्‍मद्वार्च व+ रदीबा।शें ब$ 
लंडथफ १४ ० (एल २० सतलव्दीकाह टशकफ, कब हुक दढण उर हटाओ; हैंड धरलाद 
काग्म शश्ताएश) 80 करशलर फऋबहश उल्कांहह ए०ााण(ल्व हैल्‍ दीशटावर ई7९22गापरपर 

>-थिडणफ--#त्याकलादड थी ए/लुवि्ट 


औद्योगिक श्रमिकों को मजदूरी भ्ड३ 


सजदूरी दिये जाने पर यह पाया गया है कि उत्पादत समयाभुसार मजदूरी देने की 
अपेक्षा अधिक होता है। इसका घुख्य करण यह होता है कि कार्यानुस्ार मजदूरी 
देमे पर काये करने के भच्छे साधन अपनाये जाते हैं। यह विशेषकर उन दब्योगों में 
«. होता है जहाँ हाथ से कार्य किया जाता है। इसलिए प्रो० पीगू के विचार में उनका 
सरलिखित निष्कर्ष हो दोक है। 
प़जदूरी के सिद्धान्त ([090768 ० ५४३४४७) 
कदाचित भारत मे मजदूरी की समस्याओं का विवेखत करने से पूर्व मजदूरी 
के प्िदवास्तों का भी उल्लेख करना असंगत नहीं होगा । हय मजदूरी की समस्याओं 
को दो भागो में ग्रॉट सकते है भर्थात्‌ रामान्य मजदूरी (एशाशभ ४४१९४) बी 
समस्या तथा सापेक्ष मजदूरी (४४०।४९ ५/७४९७) की ग़मस्या । राघान्‍्य मजबूरी 
की समस्या यह है कि श्रमिकों को राष्ट्रीय लामाश में से श्रपता भाग,किस प्राधार 
पर मिलता है । सापेक्ष मजदूरी की समस्या यह है कि विभिन्‍न स्थानों द्रथा 
विभिन्‍न समयो पर एक श्रेणी तथा दूसरी थेणी के श्रमिकों में मजदूरी की दर 
किस ग्राधार पर निर्धारित होती है। सामान्य मजदूरी को निर्धारित करने के 
विभिर तर्कों को “मजदूरी के सिद्धान्त” कहते है ! हमर सक्षेप में ही इन सिद्धान्तो 
का बर्शांग करेंगे बयोकि यह “अर्थशास्त्र के सिद्धान्त' का विपय है जिसके प्रन्तगेत 
इसका विस्तार से ग्रध्ययन करना चाहिये । 


मजदूरी का जीवन-निर्वाह सिद्धान्त 
(500क॥४॥०6 7॥6079 ० ९४४४६७) 

मजदूरी को निश्चित करने के लिए एक छिद्धान्त “मजदूरी का तिर्बाह्‌ 
सिद्धात्त” है जिसका ग्रावि्भाव (0:80) फिनियोकैटिक (2॥५9००७०॥॥९) पर्थात्‌ 
प्रकृतिबादी विवारघारा के फ्रॉसीसी प्र्थशास्त्रियों द्वारा हुआ और जो १६ वी 
शताब्दी में साधारणत मान्य था| जमंनी का अयंश्ञास्त्री 'लासाले! (७970) 
इसे मणदूरी का 'सौह सिद्धान्त' (07 0७ ० ७४३४६७) बहता था। काले- 
माक्स ने भ्रपरे 'शोषण सिद्धास्त' का आधार भी इसी सिद्धान्त को बताया था। 
रिकार्डो का नाम भी इस सिद्धान्त से सम्बन्धित है यद्यपि बहू इससे पूर्णतया सहमत 
चही था । इस सिद्वास्तानुस्ार मजदूरी, श्रमिक और उसके परिवार के न्यूनतम 
ज्ीवन-निर्वाह के सार अनुसार निर्धारित हो जातो हैं। यदि मजदूरी इस स्तर 
से श्रधिक बढती है तो भ्रमिको में विवाह अ्रधिक होने लगते है और परिबार के 
सदस्यों को संख्या बढ़ जाती है। स्वभावत. श्रम्रिको की पूर्ति बढती है भौर परिणाग- 
स्वरूप मजदुरी फिर घटकर जीवन-निर्वाहि के स्तर पर झ्रा जाती है ) दूसरी ओर 
यदि मजदूरी इस स्पर से नीचे गिरती है तो विवाह झौर सन्तान उत्पत्ति कम ह्दो 
जाते है। बम पोषरा से मृत्यु दर तेज़ी से बढती है और अन्त में श्रम की पूक्ति घट 
जाती है प्लौर मजदूरी जीवत-नियाह के स्तर पर भ्रा जाती है 


प्रड श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याणु 


यह दिद्धान्त गत्यन्त निराशावादी है और शाल्यथस के जनसस्या सिद्धास्त 
पर झाधारित है । कभी-कभी यह भारत जैसे पिछडे देश पर लागू हो जाता है 
जहां श्रण्षित् भ्रति नि्ेत है और शक्तिशाली पूँजीपतियो से अपता भाग लेने मे 
भसमर्थ रहते हैं और उन्हे मजदूरी जीवन-निर्वाह के स्तर पर दी जाती है। किन्तु 

अन्य उन्‍्तत देशों से श्रमिक अधिक मजदूरी पे हैं । वहाँ मजदूरी मे वृद्धि जोबन- 
स्तर को ऊँचा करती है किन्तु जन्म दर को नहीं बढाती, ञ्रत यह सिद्धान्त उन 
देशों पर लागू नहीं होता | यह घिद्धान्त विभिन्‍न रोजगार वी विभिन्‍न मजदूरी के 
अन्तर को भी स्पष्ट नहीं करता जबकि जीवन-निर्वाह स्तर केवल कुछ अपवादों को 
छोडकर लगभग सभी श्रमिक वर्गो के लिए एक जैसा ही होता है । यह सिद्धान्त 
श्रमिकों की पूर्ति पर अधिक बल देता है तथा माँग के प्रभगव पर विचार नही करता 
जो मजदूरी के निर्धारण भे समान रूप से महत्वपूर्ण है । 
मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त 
(76 8॥96270 07/एण8 ॥0९०7ए ० छ82९४) 

१६ वी झताब्दी के अन्त में कुछ लेखकों ने जोवन-निवाह सिद्धान्त का 
रूपान्तरण करके एक अन्य सिद्धान्त दिया जिसको “मजदूरी का जीवन स्तर 
सिद्धान्त” कहा जा सकता है। इस सिद्धान्त के प्रनुमार मजदूरी का विर्धारण 
जीवेन-निर्वाह के स्तर से न होकर श्रमिकों के उस जीवन-तर से होता है जिसके" 
वे अ्रम्यस्त हो जाते है। इस रूपान्तरित सिद्धान्त में कुछ सत्यता भो है क्योकि 
श्रमिक अपने जीवन-स्तर से नीचे की सजदूरी स्वीकार नही बरते | इसने ग्रतिरिक्त 
ऊँचा जीवन स्तर उनवी कारयक्रुशलता को भी बढा देता है, अत्त मजदूरी भी बढ 
जाती है। भवेक देशी में श्रमिक अपने सगठन के द्वारा अपनी पूर्ति पर रोक रखते 
हैं जिससे मजदुरी उनके जीवन-स्तर से तीचे व गिर जाथ | तथापि जीवन स्तर 
का मजदूरी पर केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है क्योकि केवल जीवन स्तर बढाने से 
ही भ्रधिक मजदूरी नेही मिल सकती जब तक सीमान्त उत्पादकता भी ने वढे । 
यह सिद्धान्त मजदूरी पर माँग के प्रभाव का भी विचार नही करता। 
मजदूरी का शैषाधिकारी सिद्धान्त 
(॥6 7९४१ए७) (ाशंग्रक्षा। 7॥809 ए ७४४०७) 

अमसैकन अर्थशास्त्र वॉकर (४७:००) ने एक अन्य सिद्धान्त “मजदूरी 
का शेधाधिकारी सिद्धाल्त” के नाम से दिया है ! इस भिद्धास्तानुसार उपादन के 
उपादानों (४8९४७ ० 9700000०9) को लगाव, ब्याज तथा लाभ वा भुगतान 
करने के पश्चात्‌ जी कुछ वच जाता है, वही मजदूरी के रुप मे मिलता है | वॉकर 
के अनुसार सगान, ब्याज एवं लाम निश्चित नियमों से निर्धारित होते हैं । परम्चु 
जयोकि मजदूरी को निर्बोरित करते का कोई विशेष नियम नहीं है। अत श्रमिकों 
को लगान, ब्याज तथा लाभ के भुगतान के पश्चात्‌ जो बच जाता है वही मिलता 
है । ब्रत यदि अ्रधिक कार्यदुशलता से राष्ट्रीय आय बढ जाए तभी मजदूरी भी 

बढ़ू सकती है। 
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इम मिद्धान्त मे कुछ स्पष्ट दौष हैं । यह इस बात को स्पष्ड नहीं करता 
हि श्रमिक राषों द्वारा गजदहूरो कैसे बढा लो जाती है। यह घिद्धान्त मणहुरी पर 
उत्ति के प्रभाव का भी विचार नही करता ( इसके अतिरिक्त मजदूरी उत्पादन से 
पूर्व ही तय कर दी जाती है। अक्न' बचे भाग का अधिकारी श्रमिक नह दी बर[ 
उद्चमकर्ती होता है। और फिर यदि, जेसा वॉकर कहते है, दगात, ब्याज एवं लाए 
की मिश्चित नियपरों द्वारा ब्यास््या की जा धकती है तो कोई कारण नहीं है कि 
मजदूरी निर्धारण की भी व्यास्या उसी प्रकार न हो सके । 


मजदूरी-निधि सिद्धान्त (५४४८४ #एाे 7॥6०09) 

मजदूरी का एक अन्य सिद्धाना “मजदूरी निधि सिद्धात्व” बहलाता है। है 
इश्त सिद्धान्त का उल्लेख एडम स्मिथ ने भी जिया था, किस्तु बह जे० एस- मिल 
के गम से सम्बन्धित है । मिल (28॥)) के मदुझ्धार मजहूरी जनसत्या! और एंजी 
क्के प्रदुपात वर जिर्मर करती है । यहाँ पर जनरास्या से प्र्थ श्रमिकों बी उस रास्या 
से है जो मेजदू से पर कार्य करने को अस्तुत है श्रौर पूंजी से तात्पयं केवल दल पूणी 
से है भौर इसमे थी समस्त पूंजी से नहीं वरन्‌ उमर पूंजी से है जो श्रम के सीधे क्रय 
के लिये व्यय की जाती है। अत ई4 छिद्धास्तानुगार पजडूरी वो बातों पर निर्भर 

[है झरने गण 

करती है। प्रबेने, मजदूरी निधि अ्रथवा चल पूंजी पर जो श्रम के ऋय के हेतु प्रझग 
रख दी जाती है ( दितीव, रोगेगार दूँढेन वाले धरमिकों की सहया पर | भत 
मजदूरी तब तक नहीं बढ़ सकध्दी जब तक था तो मणदू री निश्मि न बढे भ्रथवा 
शप्तिकों की सैंस्या में कमी न हो । क्योकि यह शिद्धान्त मजदूर निधि,बों निश्चित 
मानता है, प्रत' मजदूरी में वृद्धि केबल श्रमिकों की सल्या में कभी होते १९ हो 
सकती है ! इसलिये यदि धमिया अपनी दया में उन्नेति करना चाहते है तो उन्हे 
ग्रपनी सख्या पर रोक लगानी होगी। इस प्रकार या, श्रमिक का वोई वर्ग अधिक 
मजबूरी प्राप्त करने ये सफल हो जाता है तो उसका परिणाम यही होगा कि ग्रन्य 
श्रमिकों को कम मजदूरी मिलेगी । 

इस सिद्धात्त की आलोचना थौनंटन. जेकन्स और अत्य अर्बश्ास्तियों ने की 
है। जै० एस० मिल मे स्वय दूसरे रास्करण मे इस रिद्धान्त मे सशोधन किया था। 
इस सिद्धाग्त की सबसे अधिक झालोचना इस दाते पर को गई है कि मजदूरी निधि 
केवल अल्पकालीत अवधि को छोउकर विश्चित ओर पूर्व तिर्थोन्ति नहीं होती । 
निधि का निचार ही प्रवेज्ञानिक है। राष्ट्रीय लाभाग नि न होकर एक बहाव 
है, तथा मजदूरी की भदायग्री कसी ऐसी निधि मे से नहीं होती जो मजदूरी 
भुगतान के सिये अलग रखी हो, वरव्‌ राष्ट्रीप लागाज्ष रो की जाती है। यह 
सिद्धास्त विभिन्‍न कया न बन्को से पल: में विभिन्‍न मजदूरी के ग्रम्तर को भी स्पष्ट अहो 
करता | इसके अतिरिवत यह सिद्धान्त की एकरूपता मात्र लेता है, जो 
वास्तव से नही होती है, बास्तविक जीवद में मजदूरी श्रमिक संघों को कार्यवाही 
के फलस्वरूप भी घढ जाती है और यह अरना असत्य है कि यदि एक उद्योग के 
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श्रमिको की मजदूरी बढा दी जाय तो अन्य उद्योग के श्रभिको को हानि होगी। इस 
सिद्धान्व का विवेचन अनेक आधुनिक भ्रर्थशास्त्रियो, जैसे--टौसिंग, कौन्‍्स आदि ने 
भी किया है यद्यपि यह वास्तविक जीवन में मजदूरी निर्वारित करने वाला पिड्धार 
नही माना जा सकता । 


मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त 
(शक्षड्ंगव 7700ए0एश9 प॥९ण9 ० 9३४६७) 


मजदूरी का ग्रन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त “मजदूरी की सीमास्त उत्पादकता के 
सिद्धान्त” है । इस सिद्धान्तानुसार मालिक के लिए श्रम की एक इकाई की ज॑ 
सीमान्त उत्पादकता होती है उसी के अनुसार मजदूरी निश्चित हो जाती है । एव 
स्वतन्त्र प्रथग्पवस्था मे मजदूरी ऐसे श्रमकि के निबल (7८८) उत्पादन वे 
घराबर होती है जिश श्रमिक का रोजगार सीमान्त कहा जाता है। निवर 
उत्पादन से अर्थ कुल उत्पादन के मूल्य मे उस ग्रतिरिक्त निवल्त थोग से है जो क्सिं 
भी एक उशादान को अतिरिक्त रूप से लगाने मे होती है, अर्थात्‌ यह सीमान्त उत्पा 
दकता पर निर्भर करती है। अन्य झब्दों मे, यदि हम यह मान ले कि वस्तुमो व 
पूर्ति तथा उत्पादित वस्तुग्रो वा मूल्य स्थिर है तो श्रमिक की इकाई जितनी प्रधिव 
संख्या मे एक उद्योग में लगायी जायेगी उतनी ही उन इकाइयों द्वारा घटी दर ; 
उत्पादन बढेगा । मालिक उस समय तव धमिक की इकाई बढ़ाता जाएगा जब तब 
श्रमिव द्वारा निबल उत्पादन मजदूरी की दर से अधिक है। जिन्‍्तु एक स्थिति ऐस 
भी प्राएगी जब शअभिक की इकाई को रोजगार में लगाए जाते स तो उवादन मे 
वृद्धि होगी यह श्रमिक यो दी गई मजदूटी के बराबर होगी। श्रमिक की इस इका! 
को सीमास्त शमिक कहा जायगा तथा प्रत्येक अन्य धमिके की सजदूरी की दर इर 
श्रमिक को दी गई मजदूरी की दर पर निर्भर होगी । सरल शब्दों मे मालिक उर 
समय तक श्रमिकों को रोजगार देता रहेगा जब तक धमिको को दी गई मजदूर 
उत्पादित वस्-ु्नो के मूल्य से कम रहती है । यदि मजदूरी सीमार्त नियल उत्पादः 
से भ्धिक है तो मालिक श्रभिको के रोजगार में कमी कर देगा और यदि मजदूर 
सीमान्‍्त तिबल उत्पादन से वम है तो वह भ्रधिक श्रमिकों को रोजगार देकर ग्रपर 
बाभ को बढाएगा । अन्य शब्दों में मालिक श्रमिक की सीसास्त उत्पादकता र॑ 
अधिक मजदूरी उसको नही देगा | यह भी नही समझता चाहिए कि सीमान्त श्रमि३ 
स्यूनतम कार्यकुशलता का श्रमिक होता है वरव्‌ वह भी साधाररा कार्यकुशलता के 
श्रसिक होता हैं । वह इस गधे में सीमाश्त हैं कि वलेशान सूल्य तथा मजदूरी के 
देखते हुए उसक्तो रोजगार दने के पश्चात्‌ मालिक के लिए श्रम की पूर्ति पूर्ण हूं 
जाती है । म 

यह सिद्धान्त भी कई आाधारो पर झआलोचित हुत्रा है। श्रमिकों की पूर्ति प 
जिन वातो का प्रभाव पटता है यह उन प्र विचार नही करता । मजदूरी केवल एव 
जपादान के लिए दिया ग्रया मूल्य ही नहीं है वरत्‌ वह एक श्रमिक की आय भी 
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तथा इसका प्रभाव अ्रमिक की कार्यकुश्बतता पर पडता है। सजदूरी केवत श्रमिक की 
सीमास्त उत्पादकता के बराबर ही नहीं होती चाहिए बल्कि उसके जीवन-स्टर 
को बनाए रखने के लिए यथेब्ट होनी चाहिए । यदि मजदूरी अमिकों के जीकत- 
स्तर की दुष्टि से अधिक नहीं है तो या तो जीवन-स्ठर गिर जाएगा अधवा उनकी 
कार्य कुशलता घट जाएगी या जन्म-दर में कमी हो जायगी । ऐसी परिस्थिति मे श्रम 
की पूर्ति कम होगी श्र मजदूरी बढ़ जाएगी । इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त पूर्ण 
प्रतियोगिता की परिस्थितियाँ मान लेता है यद्यपि वास्तविक जीवत मे कई बार 
श्रप्तिक परस्पर सगठित होकर श्रमिक सांघों के द्वारा, श्रम की पू्ति पर नियन्त्रण कर 
प्रपनी मजदूरी बढवा लेते है । वास्तविक जीवन से मजदूरी को निश्चित करने मे 
मातवीय घारखायें भी कार्य करती है। इसके ग्रतिरिक्त सीमान्त उत्पादकता 
सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि वह अनुपात जिसमें उत्पादन के विभिन्‍न उपादान 
रोजगार पर सगाए जाते हैं स्व॒तस्त्रतापु्वंक वदले जा राकते हैं। श्रत यदि फरम में 
प्रचल पूंजी लगी हो तो यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा यथयपि लम्बे समय में यह बात 
सम्मव नही है । यह सिद्धान्त यह भी मान लेता है कि किसी एक उपादान मे परि- 
बर्तन किया जा सकता है जबकि अन्य उपादान एक से रहेगे परन्तु वास्तविक जीवन 
में ऐशा नहीं होता क्योकि श्रगिक की एक इकाई में परिवर्तन करते के साथ ही 
पन्‍्य उपादातों को भी घंटाता-बढावा आवश्यक हो जाता है । इसके प्रतिरिका यह 
सिद्धान्त श्रम की इकाइयों (श्रभिको) को कार्यक्ृशलता समात मात लेवा है क्योकि 
पदि श्रमिक एक जैसे नहीं होते तो श्रमिक की सीमान्त उत्सादकता भी नहीं बगाबी 
जा रकती । परस्तु एक अर्थ पे एक ही व्याप(र से लगे जिमिन्‍्न कार्यकुशलता के 
श्रमिक एक दूसरे के श्रतिद्वत्दी होते हैं । फिर यह्द पूर्व धारणा सर्वथा सत्य नही है 
क्षि प्रत्येक श्रौद्योगिक इकाई प्रधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। 

इस प्रकार इस सीमान्‍्त उत्पादकेता के सिद्धान्त के विरुद्ध मिभिन्‍न झापतियाँ 
की गई है किन्तु उनमें से श्रधिकतर केवल कगल्पतिक है $॥ इस सिद्धान्त की पुख्य 
ब्रालोचता यह है कि यह सिद्धान्त मजदूरी निर्धारित करने मे श्रमिकों की पूर्ति तथा 
उनके जीवन-छतर का विचार मही करता ठया पूर्ण प्रतियोगिला की स्थिति को 
मात लेता है, जो सदैव नहीं पाई जाती । 


टौसिंग का सजदूरी सिद्धान्त ट्र5्अं8'5 गशावणाए ० ४४९९5) 

प्रो टोसिय ने सीगान्‍्त उत्पादकता के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए 
अपता सिद्धांत भी दिया है कि मजदूरी श्रमिक उत्पादन की सीमास्त '"मितीकाटा 
(॥/वट्टीए2 [)500७४/६व४ ?7080०: ० ,80०07) को बताती है | उनका विचार 
है कि श्रमिक को सीमान्त उत्पादकता की पूर्ण राशि नही मिल सकती क्योकि 


उल्लादन में समय लगता है और बोधक का ग्रन्तिम पूर्ण उत्पादन तरस ज्ञात वही. में समय लगता है बोर बमिक का ग्न्तिम पूर्ण उत्पादन बुरस्ठ ज्ञात नही _ 


किया जा सकता | किन्तु इस समय में श्रमिको को निर्वाह के लिए सहायता मिलनी 
आाहिए। यह सहायता पूँजीपति मालिक द्वारा दी जाती है। मलिक श्रमिक की 


४शद श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


श्राज्ञातीत (97८०८) सीमान्त उत्पादकता के झनुस्तार पूर्ण राध्षि तही देवा । वह 
जो अग्रिम राह्षि दने मे जोखिम उठातां है उसकी हानि पूर्ति के लिए बह झ्रन्तिम 
उत्पत्ति मं से बुछ परतिश्षत शशि की कटौती कर लेता है। टौस्िग के कंथनानुसाः 
यह कटौती ब्याज की चालू दर पर होती है वी चालू दर पर होती है। इस प्रकार जेसा कि ऊपर वेताया ज 
चूत है मजर्दूरी थमिक के कुल उत्पादन मे स मितीकाटा (70/5:0000७) की राहि 
घटाकर हाती है । श्रत यह रिद्धात्त इस वाद पर आधारित हैं कि श्रमिक तय' 
पूँजी में सहयोग के कारण सदा सयुक्त उत्पादय होता है तथा इन दोयो ने बोगदाग 
को पृथक पृथव' बरना ग्रत्य त कठिन है. क्याति श्रमिक को रामुक्‍्त उत्पादन के 
बयन से पूव हो भ्रदायगी करनी प तो है । उतको यह भुगतान चाउू ब्योज की दर 
पर बुध राशि काटकर किया जाता है | भ्रत' मजदूरी श्रमिक के उत्पादन के 
सीमाख्त मिततीकाटा का ग्रतिरूय है। 

टौसिग वा यह निद्धात्त वहुत उलभा हुझ्ना है. और वास्तविक मीन की 
समस्या से दूर भ्रयावशारित तथा अस्पप्य है। इसके अ्रतिरिक्‍त यह सिद्धान्त 
श्रम्त दी ध्रत्ति का ध्यान थी नहीं रखता ! यह था की पूर्ति को विश्चित मात लेता 
है और तब नौमास् उत्पादत पर विचार करटा है। गत यह सिद्वा्लि भी मज्यूरी 
का शपावित्रारी सिद्धान्त (फेल्डइत/3) एविाशा! प700०9) जंसा ही है 
करीकि यह यही बताता है वि मजदूरी समस्त उपादन मे से उत्पादन के अन्य 
उपादाना क लिए भुगतान वा घटाकर बच्ची हुई छाप राशि है। इस प्रकार इस 
मिद्धात्त मं भी शपाधिकारी सिद्धान्ठ के सभी दोध पाए जाव हैं। 


मजदूरी का माँग तथा पूति सिद्धान्त 
(20 84 70 50999 पक्रछाए 9५०६८५) 


सा कक डा० माशस से बताया है वास्तविक जीवन मे मजट्री विभिन 
देशा की विश्िन्त परिस्थितियां के अनुतार श्रमिक को माग तथा पृत्ति दानो के ही 
द्वाग्य निर्वारत हाती है। माँय पस्त मं मालिक श्रमिक को सीमान्त उत्पारय ता के 
अनुसार मजदूरी दता है। सीमान्त उत्पादवता श्रमिक को -से इकाई की उत्पादकता 
को बहन ह जि इवाई वो मालिक द्वारा विज्ञेप मपेदूरी दर पर तथा उत्पादत के 
तत्कालीन मुल्य कक निवास पपकस जो सी दीया है राजगार भ लगाना लाभदाबक हाता ॥ यह सवतस्त्र 
प्रतियोगिता के ब्रन्तगर्त निधारत मजदूरी को उच्चतम सीमा है। पूर्ति पश्ष में 
अमिक एव विशज्वेप जीवन-त्तर पर अपन तथा अपन प्ररिवार के जीवन निर्वाह के 
लिए पर्याप्त राश्ि स कम मजदूरी स्त्रीवार तही करते। यह विज्येप जीवन स्तर 
श्रमिकों की सग्ठन शक्षिति एवं मालिका से सौदादारी झक्ति और दर मे श्रमिकों 
की सह्या पर विनर करता है। यदि पूति पर कोई राक ने हो वया ध्रमिक« 
असंगठित हो त्गे मददूरी निर्वाह स्तर तक जा न्यूनतम सीमा है गिर जाती है। 
जहा भी श्रमिक सगडित हैं अबवा उनरी पृ सीमित है सीमित हैं बहा वीवन स्तर उच्चतम 
स्तर पर विश्चित किया जा सकता है। ग्रव मालिक सीमान्त उत्पादकता से 
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भ्रधिक मजदूरी न तो दे अब सके के बरस रे है, और न ही देते है | दूसरी झोर, श्रमिक अपने_ 
बरतमर्मि जीवन-स्तर को बनाये रखने के हत आवश्यक सजुदुरी से कभी कम स्वीकार 
करते | इन दोतो सीमाओं के मध्य श्रमिक की साँग तथा एक एवं प्रत्येक इसे 
की तुलनात्मक शदित के ग्रनुसार मजदूरी तग होती है। यदि श्रमिक की प्रधिक 
मांग है या श्रमिक पूर्ण रूप से संगठित है तो मजदूरी बढ जाती है झ्ौर यदि उनकी 
पू्ति श्रधिक है श्रौर श्रमिक संगठित नही है तो मजदूरों गिर जाती है । पहले 
अध्याय में जैसा कि चताथा जा चुका है, श्रम की विशेषतायें धमिकों की विद पर 
बहुत अभाव डालतो/है और सालिको की अपेक्षा उसकी शक्ति कम हो जाती है ! 
श्रम की भाग तथा पूर्वि की दशाथों पर भी इन विश्येपताशं का समुचित प्रभाव 
पडता है। - 
आधुनिक दृष्टिकोण 

मजदूरी के शिद्वान्तो का उपरोकद सक्षिप्त बर्णन देने का तात्यय॑ इस बात 
की ओर ध्यान आकषित कराना हे कि भ्भी तक मणदूरी का कोई पूर्णा और स्पप्ड 
सिद्धान्त नही वन पाया है । इस कारण किसी भी देश में मजदूरी नीति निर्धारण 
में झ्मैक कठिताइय प्राती है। समाजवादी विचारधारा ग्राने से तथा बल्पाण 
राज्य के विचार के पनपने से भ्रव मजपूरो तिर्धारण पर पूर्व के अथंशास्तियों के 
विचारो से भिन्‍त्र एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से विचार क्या जा रहा है | श्रमिकों 
को प्रव उत्पादन का एक उपादान मात्र नही समझा जाता और इस बात को नहीं 
माता जाता कि उनवा सूल््य भी माँग और पूति की शवितयो द्वारा गिर्धारित किया 
जा सकता है। रोजगार वी सविदा के स्थान पर अब सामेदारी की संविदा 
का महत्व बढता जा रह। है। श्रप्तिक की उत्पादकता, *४मिको की सौदाकारी की 
क्षमता, सरकार के विधान तथा सरकार का हस्तक्षेप, भ्राथिक विकास को तीज्रता, 
राष्ट्रीय भाप, जीवनग-निर्वाह लागत, उद्योग वी भुगताव क्षमता, साभाजिक स्याय वी 
अ्रावश्यकताये , मालिकों का उपभोग और निवेश, तथा उनके एकाधिकार की स्रीमा, 
श्ादि भ्रादि ग्रव सभी देशो में मजदूरी नीति-निर्धारण पर प्रभाव डाल रहो हैं । 
भारत जैसे देश मे, जहाँ ग्राथिक विकास हो रहा है एक ठोस और उचित मजदूरी 
मीति के गिर्धारण की एक भम्भीर समस्या है । भ्रव औद्योगिक अधिकररतों और 
मजदूरी बोर्डो द्वारा उन सिद्धात्तों को मजदूरी तिर्षारए में अपनाया जाता है, जो 
डचित मजदूरी समिति ने अपनी रिपोर्ट मे दी है । स्यूनतम मजदूरी निर्धारण के 
लिए भी कुछ ग्रादर्श सिद्धाग्त (7०८४७) बनाये गये है। इन सबझा उल्लेख 
आगामी पष्ठो गे किया गया है । 
भारत में मजदूरी समस्या का महत्व 

मजदूरी की समस्या इत्तती महत्वपूर्ण है कि समस्त देशों के विवेकशील 
व्यक्तियों का ध्यान सदैव इसको ओर आकाबित हुआ है ) यह समस्या भारत में 
बर्तेशान समय मे अधिक जदिल तथा भुढ हो गई है और इसका झीक्य श्माघाव 





५५० श्रम समस्याय एवं समाज कल्याण 


होना चाहिय | इस स य को भी कोई अस्वीकार नही कर सकता कि मजदूरी वह 
धुरी है जिस पर अधिकतम श्रम समस्थाय घुमती हैं। औद्योगिक सघर्षो का 
मजदूरी ही मुप्य कारण है। यह श्रमिक की प्राय का मुख्य खोत है। उसका तथा 
उपके परिवार का जीवन विर्वाह उसकी प्राप्त मजदूरी पर निभर करता है । अ्रय 
स्रोतों स कोई ग्राय यदि होती भी है ता अत्य त सीमित होती है । शभ्रत मजदूरी 
श्रमिक के लिए सबसे अधिक महत्वपूरा है। श्रमिक का कल्यारा तथा कार्यकुणलता 
उसकी झ्ाथ की राधि पर गिभर करती है | अधिक ब्राय का तात्यवथ यह होता है 
कि श्रमिक अपनी इच्छाओं की अधिक परूति कर सकता है । ग्रगर सेवीहई श्रमिक 
को भी ले लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि जनसर्या का अधिकांश भाग 
श्रमिकों का है | ग्रत समाज का कल्याण श्रमिक के कल्याण स॑ घनिष्ठ रूप से 
सर्म्बा धत है. यदि बेरोजगारी और अद्ध रोजग्रारी देगा में भ्राथिक विपत्ति को 
और सकेत करती है तो मजदूरी और भ्राय इस वात की सूचक है कि जो जनेसख्या 
काय मे दगा हुई है उसकी झाथिक समद्धि कितनी है । यही मजदूरी की समस्या 
का सवस अधिक महव है 

पह भी उल्बखनीय है दि उस समय भजटूरी की समस्या इतनी गम्भीर 
नही थी जब ब्रधिवाश श्रमिक ग्रामो स कृषि ऋतु के ग्रतिरिकल खाली समय मे 
अपती झ्राय बटान ओऔद्योगिक क्षत्रा म झा जाते थ और कम मजदूरी स्वीकार कर 
जत 4 अधिकाश अमिक अपन परिवार को ग्राम मे ही छोड आते थे जहाँ इनका 
विवाह कृषि धर थे स होता था। कि तु वतमान समय म भूमि पर जनसरया का 
दवाब बहन स कृषि ७ था इतना अभभ्द नहों रहा है और प्रौद्योगिक श्रमिक णो 
अब् तक रथामी नदी थे झ्धिकाधिक रभागी होते जा रहे है। सम्रुवत्त परिवार 
व्यवस्था भो द्त गति स टूटती जा रही है तथा अब श्रमिक अधिकतर अपनी हो 
प्राय पर निभर है. भ्रत मजदूरी की समस्या ग्रौर अधिक मह वपण हो गई है । 

इसके भ्रतिरिकत श्रमिक साधारणतया अज्ञानी तथा अशिक्षित होते है. भौर 
अधिवादय अपन अधिकार तथा कत्तव्य समभते मे असमथ होते हैं। श्रम की विधेष 
ताओ के कारण मात्िको की अपेक्षा श्रप्िकों की सौदाकारी ”क्ति कम होती है । 
श्रप्तिका क्षा संगठन अभी भी बहुत दुबल है। इसका परिणाम यह ह॑ कि मालिकों 
द्वारा श्रमिकों का सरलता स तोपण होगा है तथा उनको अ्रयात कम मजदूरी दी 
जाती है। ग्रत मानवी दष्टिकोण स भी मजदूरी को समस्या का शीघ्र समाधान 
राव यक है । सरकार के लिये भी मजटूरी समस्या मह-वपूा है क्योकि यह देश 
के समस्त वर्भो ने लिप याथ्र का सापदण्ड है। मालिको के दष्टिकोण से भी मजदूरी 
महत्वपुण है क्योकि मजदूरा उत्पादन मूल्य का एक मुख्य अ्रवयव (0००7८) 
है। मित्र मालक %बचे माल सशीनो तथा इधन को लागत से और यातायात-व्यय 
में इच्छानुसार कमी नही कर सकता ! व्नका निर्धारण मुख्यत ऐसा चक््तियों हारा 
होता है जे! उसक निय त्रण से बाहर होतो है । मिल सा्रिक यह अनुभव करता 
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है कि मजदूरी का बिल ही उसके नियन्दरण में होता है अतः जब कभी भी मित- 
व्यवता को आवश्यकण होपी है पर््ी मजदूरी की दरों मे ही हेर-फेर करने का 
- झाश्रय लिया जाता है। अतः मणदूरी की समस्या सालिकों तथा श्रमिकों के बीच 
संधर्ध का मुख्य कारए बन जाती है । 
मजदूरी समस्या का महत्व इस तथ्य में भी है कि अधिकतर कारखातों में 
अगशित मजदूरी की दरे एवं अवैज्ञानिक अन्तर पाये जाते है या विभिन्न मजदूरी 
वी दरों मे अस्तर निर्धारित करने के हेतु मी किसी योजना का प्रभाव हैं। प्रत्येक 
कारखाने ने स्वय कार्य का विभाजन कर लिया है और विभिन्न श्रेणियाँ बनाली 
हैं। इन्होने इन श्रेरियों की शब्दावली फा भी स्वयं निर्धारण किया है। विभिन्न 
उद्योगों मे विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियायें (फबापएक०फाग३ /ि0०८5४०४) है तथा 
विभिन्न प्रकार की मशीने प्रयोग मे लाई जाती है। इन वातो ने मजदूरी के 
 समानीकरण' ($80॥000/&४007) की समस्या को भ्रधिक जटिल कर दिया 
है। ये क्रततर एक उद्योग से दुसरे उच्चोग भे, थहां तक कि एक कारखाने से दूसरे 
कारखाते में भी श्रमिक प्रवास्तिता का कारण हो जाते हे, घोर कभी-कभी ऐसे 
प्रन्तर शरौद्योगिक प्रशान्ति और कगडो का कारण बन जाते है क्योकि कप्त मजदूरी 
देते बाले उधोगों के श्रमिक अधिक मजदूरी माँगते है जो झन्य उद्योगों गे याई 
जाती है) वत्तेम्रान समग्र मे भ्रमिक की न्यूनतम मजदूरी विक्िचत करता प्रत्यस्या 
आवश्यक है पयोकि मालिको में श्रमिक या शोषण करने की प्रयुदि प्रधिक है। 
अ्रतः उचित मजबूरी गीति निर्शरित करने में अनेश्ष समस्‍यायें श्रा जाती है। 
उदाहरणतंया, ओपन तिर्वाह ख, परिवार का विस्तार (श्राकार), उद्योग कौ 
भुगतान क्षमया, श्रम वी उत्पादकता, आदिन्थादि ; समस्या का समाधान माथिक 
ही नहीं वरनू छामाजिक दृष्टिकोण से भो होना चाहिये जिससे समाज भे भ्राय और 
घन की प्रसमानवा में क्रमी हो। भरत मजदूरी की समस्या महत्वपूर्ण तथा गुढ 
सगस्माझो में से एक है और इसका झीघ्र ही धरगाशान होना चाहिये । 


भारत में मजदूरी की दरो का अध्ययन 


भारत में भ्रव तक मजद्ररी तथा निर्वाह खचं के तुलज्ञात्मक आँकडो के 
अभाव में मजदूरी का श्रध्ययत करते में कठिताई होती थी। रॉयल श्रम आयोग ने 
मजदूरी के विषय मे सुचता एकजित करने क्षे लिये फातुत वतामे तथा श्रम सस्वस्धी 
आँकडों में सुधार करते की सिफारिज्ञ को थी। परन्तु खान तथा चाप के बागान 
के ग्रतिरिकत जहाँ खानो के प्रमुख विरीक्षक एव परावात्ती थमिक नियस्तक ((0ा- 
पणांल ण॑ शिषाह्ठाथा: (४0०७) की वाधिक रिपोर्टो से उपयोगी सूचना मिलती 
रही, अध्य कही कई वर्षो तक सारे देश के लिये मजदूरी के आँकड़े एकत्रित करने 
का समान छूप से सयेष्ट प्रवम्ध नहीं था। अद पिछले कुछ वर्षो में भजदूरी से 
सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित करने के विषय थे कुछ उपयोगी कार्य हुआ है। १६४५ 
तक आंकड़ों का एकत्रित करता अधिकतर प्रादेशिक छेत्रो तक होमित था झोर 


$ 


ओौद्योगिक श्रमिकों की मजदूरो ५४३ 


१८७ रुपये, उत्तर प्रदेश में १२६ रुपये, एवं असम मे ६३ स्पये थी। रापयल श्रम 
आयोग ने शप्मिक क्षति पूर्ति ग्रधिनियम के अन्तगंत झाने वाले मामलो के आ्राधार 
पर मजदूरों के आँकड़े एकत्रित किए थे । इसके अ्रनुसार भी विभिन्‍न आन्तों में कम 
मजदूरी दी जाती थी। शायोग ने यह सी बताया कि जहा तक अकुशल श्रमियों 
का सम्बन्ध है वे औसत संख्या के परिवार का पालन तब तक नहीं कर सकते जब 
तक परियार में एक से अधिक मजदूरी कशाये वाले न हो । 

इस प्रकार युद्ध से एहिले मजदूरी बहुत कग थी और यद्यपि युद्ध काल में 
तथा उप्तके पश्चात्‌ मजदूरों स्वर में अधिकतर वृद्धि हुई है किन्तु मुल्य वृद्धि को 
विचार में रखते हुए यह वृद्धि प्रधिक प्रवीठ नही होती । श्री वी० वी० गिरी ने 
भी अपनी अग्रेजी की पुस्तक “भारतीय उद्योग की श्रम समस्पाये” में इगित किया 
है । “यद्यपि श्रौद्योगिक भ्रधिकरणों एवं विवात्रकों के प्रयत्नो के फलस्थरूप तथा 
न्यूनतम सजदूरी अधिनियम के लागू होने के पश्चात्‌ बहुत से उद्योगों में गत वर्षों 
में मजदूरों की दर मे वृद्धि हुई है तथापि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि झाज भी श्रमिकों की अधिक सख्या केवल निवोंह यात्र सजदूरी प्राष्य कर रही 
है प्रौर कई स्थानों पर श्रसल सजदूरी या तो बेसी ही है जँसी युद्ध से पूर्द थी या 
कही-कही उससे भी कमर है। प्रसल मजदूरी के सामान्य स्तर को ऊचा करने के 
हेतु जहाँ कही मजदूरी अब भी कम है और श्रमिक तथा उसके परिवार का निर्वाह 
नही हो पाता वहाँ मजदूरी बढ़ाने का संगठित रूप से प्रयास क्षिया जाना 
चाहिए ।! 


फैक्टरी उद्योगों में मजदूरी एवं ग्राय 

श्षमिक की सभस्त झाय मूल मजदूरी, मह॒णाई भत्ता तथा बोनस को मित्ता 
बर होती है । महगाई भत्य समान नहीं भिलता क्योकि इसका सम्बन्ध विभिन्‍्ल 
झ्रोद्योगिक केस्द्रों के नि लागत सूचकाकों से है। इसी प्रकार वोनस समान नहीं 
है वोति यह प्रत्येक उद्योग द्वारा घोषित लाभ पर निर्भर करता है । मुल मजदूरी 
की दरे 4िभिन्‍त विधारवो तथा ग्रौद्योगिक अ्रधिकरणो के पचाट (8५४४०) दवा 
निश्चिचत की गई है तथा न्यूनतम मजदूरी की दर १६४८ के न्यूनतम मजदूरी ग्रधि- 
नियम वे प्नन्त्गंत निर्धारित कौ गई है । विदलीय मजदूरी बो्डों को स्थापना भी 
कुछ उद्योगों के लिए को गईं है जिससे मालिक व मजदूर स्व्रय मिलकर मजदूरी 
निर्धारित कर सके । कई उद्योगों के सम्बन्ध से इन मजदूरी वोर्डो की रिपोर्ट 
प्रकाशित भी हो चुकी हैं ओर उनकी सिफारिशों को लागू भी किया जा चूका है । 
विभिन्‍न केन्द्रों में उद्योगों की कई इकाइयों में वाधिक लाभ वोनस देने की पद्धति 
भी प्रवलित है । सह बोतस उद्योग के लाभ और श्रमिकों की गुल मजदूरी के 
आधार पर अनुमानित किया जाता है, किन्तु इसको देने की कुछ शर्ते है, उदाहरणए- 
तथा श्रभिक की उपस्थिति, उसका यगैर-कायूसी हडतालों मे भाग न लेना आदि- 
आदि । बोनस की समस्या का उत्तेख आगग्रामी पृष्ठो में किया गया है । 





प्प्रं श्रम समस्‍्याये एवं समाज कल्याण 


सन्‌ १६६४ के बीच, ब्योरा देने दाले सस्थानों मे काम पर लगे ऐसे कमे- 
चारियों की, जो २०० स्पये से कमर वेतन पाते थे, औतत देनिक सख्या १४,5०,९०० 
थी जबकि १६६३ मे यह सब्या २४,१६,००० और १६६२ में २३,६०/००० थी। 
सन्‌ १६६४ मे कुल भूगताव की गई मजदूरी दी मात्रा लगभग रशृ८ करोड रुपये 
(अस्थायी] थी जबकि १६६३ में यह मात्रा रेश5 करोड और १६६२ में रैडश 
करोड रपये थी । निम्न तालिकाओं में रेलवे तिर्माणशालाप्रो में लगे कर्मचारियों 
को छोडकर फैवटटी कर्मचारियों की कुल झ्राय दी गई है तथा राज्यों द्वारा २०० 
रुपये तथा ४०० रपये प्रतिमाह से कग पाने वाले कर्मचारियों की औसत वापिक 




















श्राय दिखाई गई हैं (अज्>्अस्थायी और अनु ० <-अनुमानित) । 
२०० झुपये प्रतिमाह से कम पाने वाले फेक्टरी कर्मचारियों की श्राय 
कुल भज़दूरी बिल खत वाषिक झाय 
बाज्य (हजार रुपये से) श्रति माह (रुपये) 
१६६२ रृह६३ हह६४ (अ)१६६२ | १६६३|१६६४ (प्र) 
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गन ४,४६,७६०| ४,३५,४५२| ४,६८२,१६०१,६६६१,६६ ३ ११७५६ 
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निम्न तालिका विभिन्न केन्द्रों मे सूती कपड़ा मिलो से न्यूनतम मूल मजदूरी 
प्रतिभाह तथा औसत महगाई भत्ते के बिषय में बताती है -- 
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मजदूरी तथा आय के झँकठ़े मजदुरी अदायगी अ्रधिनियम के अन्तर्गत 
प्रस्तुत क्ये गये ब्यौरो से प्राप्त है। सूती कपडा उद्योगो मे २०० रुपये प्रतिमाह 
पे कम कमाने वाले कमंचारियों की प्रति व्यक्ति औसत वाधिक झाय १६६४ में 
१८२१ स्पय १६६३ मे १७४० रुपए १६६२ में १५७१ रुपये, १६६१ में १६०६ 
रुपये, १६६० में १५५६ रुपये, १६५६ में १४७७ रुपये, १६५८ में १४२५ रुपये, 
१६५७ में १३६४ रुपये और १६५६ मे १३६० रपये थी तथा ४०० रुपय प्रतिमाह 
से कम कमाने वाले कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति औसत वापिक झाय १६६२ 
में १८४४ स्पय और १६६३ से १८२४ रुपये थी। सूती कपड़ा उद्योग के लिये 
मार्च १६५७ मे जो मजदूरी बोर्ड दना था और उसकी रिपोर्ट दिसम्बर १६५६ में 
प्रकाशित हुई | इस बोर्ड ने यह सिफारिश की थी कि ८ रुपये प्रतिमाह प्रति श्रमिक 
झसत दर के हिसाव से उन सभी श्रमिकों के वेतन मे वृद्धि कर देनी चाहिये जो 
श्रमिक वर्ग () की मिलो में कार्य करते हैं [ऐसी वर्ग () की मिल निम्नलिखित 
स्थानों की मिल है. बम्बई नगर तथा द्वीप, अहमदाबाद, वडौंदा, विलीमोरा, 
नवसारी नादिया, सूरत, फगवाडा, हिसार, देहली, मोदीनगर, कलकत्ता नगर, 
मद्रास राज्य तथा वगलौर] । यह ८ रुपये की बूद्धि पहली जनवरी १६६० से दिये 
जाने वी सिफारिश्न की गई थी तथा पहली जनवरी १६६२ से २ रपय प्रति श्रमिक 
और समात रूप से मजदूरी मे दुद्धि करन की सिफारिश है। अन्य स्थानों क (वर्ग 
गा की मिलें) श्रमिकों के लिये इसी प्रकार ६ रुपये प्रति माह की वेतन में वृद्धि 
पहली जनवरी १६६० से और २ रुपये प्रतिमाह की वृद्धि पहली जनवरी १६६२ 
स दी जाने की सिफारिश थी | महगाई भत्ता समस्त केन्द्रों मे निर्वाह खर्च सूचकाक 
से सम्बद्ध करन की सिफारिश थी। सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया है 
और अधिकतर सूती कपडा मिलो मे यह लागू भी हो धुकी है। बूत्ती कपडा मिलो 
के लिये दडुसरा मजबूरी बाड्ड नियुक्त कर दिया गया है । 
जूट उद्योग मे, २०० प्रतिमाह से कम कमाने वाले कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति 
झौसत वापिक श्राय सद्‌ १६६४ में १३४६ रुपये, १६६३ में १,२२७ रुपये, १६६२ 
में १,१५३ रुपये, १६६१ में १,०६३ रपये, १६६० में ११३० रुपये, १६५६ में 
१०४७ स्पये, १६५८ में १०४४ रुपये, १६५७ में १०३७ रुपये और १६५६ मे 
१०३४ रुपय थी तथा ४०० रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले कर्मचारियों की 
उक्त श्राय १६६२ मे ११७० रुपये ओर १६६३ में १२४६ रुपये थी । ज़ूट उद्योग 
के लिए जो केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड अगस्त १६६० मे स्थापित किया गया या उसने 
अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक यह सिफारिश की है कि जुट मिलो के 
समस्त श्रमिकों को अन्तरिम (न्‍र०ाए७)) सहायता के रूप में पहिली अक्तूबर 
१६६० से ३१ दिसम्बर १६६० तक की अवधि मे २ ८५ ० प्रति मास प्रति श्रमिक 
की दर से बुद्धि की जाए तथा पहिली जनवरी १६६१ से ३४२ रपये की दर से 
सहायता दी जाय। क्ठियार वी जुट मिलो के लिए इस सहायता की दर पहिली 
सितम्बर १६६१ से ३ ४२ रपये होती चाहिये | सरकार ने जनवरी १६६१ म इन 
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पिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और सगभग सभी ब्रुढ मिलो ते इनको लासु 
कर दिया है । बोर्ड ने भ्रव अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है श्रौर इसकी 
प्िफारिशे भी न्यूनाधिक रूप मे सभी लागू कर दी गई है । दोडे ने न्यूनतम मजदूरी 
में ८ रुपये ३३ पैसे की सिफारिश को है शोर सभी मिल्ों के लिये ४० रपये १७ पैसे 
की एक प्रामाणिक मूल मजदूरी का सुकाव दिया है । 
अझमनी घस्त्र उद्योग में, सभी राज्यो के अन्तर्गत २०० एछपये प्रतिमाह से कम 
कमाने वाले कर्मचारियों की प्रति व्यवित झौसत वादिक झाय सन्‌ १६६४ में 
१६०८ रुपये, १६६३ में १४६६ सपये, १६६२ में १४१० रुपये, १९६१ में 
१३४८ रुपये, १६६० में १३५६ रुपये, १६५६ में ११७६ रुपये, १६५८ में 
१०७० रुपये, १६५७ में ६८६ रपये और १६५६ में १०२५ रुपये थी। रेशमो बल्म 
उद्योग में, प्रति व्यवित झौरूुत वाषिक ज्राय १६६४ में १४४२ रुपये, १६६३ में 
१३७५ एपये, १६६२ मे १३२१ रुपये, १६६१ में १२६६ रुपये, १९९६० में 
१३०१ रुपये, १६५६ मे ११४६ रुपये, १६४८ में १३११ रपये, १६५४७ में 
१२१६ रुपये झौर १६५६ मे १२१८ रुपये थी । 
लोहा व इस्पात उद्योग से, २०० रुपये गासिक से कम कमाने वाले कर्मचारियों 
की प्रति व्यनित श्रौर कापिक आय १६६३ में २००८ रुये, १९६२ मे २१५४ रुपये, 
१६६१ में २२४८ रुपये, १६६० में १६२७ रुपये, १६५६ में २११३ रुपये, १६५८ 
में २१११६ रुपये, १६५७ में १६२६ रुपये और १६५६ में १५१८ रुपये थी । 
नवस्वर १६५७ में जमझेदपुर की दाठा लोहा व दरपात में मूल मजदूरी में वृद्धि 
की गई (६ झुपये से १ रुपये ४ भ्रा० उन श्रप्तिको के लिए जिनको मजदूरी ३ रुपये 
अतिदित से कम है तथा ६-८-० रुपये मासिक झ्राधार पर मजदूरी पाने वाले उत्त 
श्रमिकों के लिये जितकी मजदूरी ७५ रुपये प्रतिमाह से कम है) । मैसूर के लोहा व 
इस्पात कारखाने मे वयस्क पुरुष श्रमिक की ब्गूलयम मजदूरी १ रुपये प्रत्तिदित 
पिश्चित को गई है तथा पाँच वर्ष तक बोनरा भुगतान के लिये स्मभौता किया 
गया है | टाटा लोहा व इस्पात कम्पनी (778200) के श्रमिको को कम्पनी की 
लाभ सहभाजन योजना के अन्तयंत् कम्पनी के लिब्रल बापिक लाभ मे से २७३९ 
भाण मिलता है | लोहा व इस्पात उद्योग के लिए सरकार ने जनक्री १६६२ में 
मजदूरी बोर्ड की स्थापतरा को थी । सरकार ने ग्रव इस बोड़े की सिफारिशों को 
लगशग स्वीकार कर लिया है तथा इनको लागू करने के लिए विभिन्‍ग कारखानों 
से कहा गया है | इन सिफारिशों के अनुसार राभी इस्पात वारखातों में उत्पादन 
विभाय में कस से कम १२५ रुपये श्रत्ति माह के बेतव की सिफारिश की गयी है 
(मैसूर के लोहा व इस्पात कारखाने मे ११५ रुपये श्राित माह), सेवा और बाहरी 
कार्यो के कर्म चारियो के लिए च्यूनतम वेतन १२० रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया 
गया है (मैसूर के कारखाने के लिये ११० रूपये प्रतिमाह), महिला क्रणिकों के लिये, 
गदि उनदा कार्य पुरुषों से मिन्‍न होता है, तो न्यूनतम मजदूरी ११५ ह० निर्धारित 
की गईं है (मैसूर में १०५ रुपये प्रति माह उत्पादन कार्यो के लिसे और १०४ त्पये 
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सेवा कार्यो के लिये) | महगाई भत्ता कम वेदन पाने वाले गअ्रकुशल श्रमिकों के 
लिये इस प्रकार है--टादा लोहा और इस्पात वम्पनी ६४ रपये, भारतीय तोहा 
और इस्पात कम्पनी ६४ रपये हिन्दुस्ताव इस्पात लिमिटेड <५ रुपये, मेमूर लोहा 
और इस्पात लिमिटेड ५० रुपये । 
छपाई, प्रकाशन तथा सम्बन्धित उद्योगो मे, २०० रु० मासिक से कम कमाने 
वाले क्‍मचारियों की प्रति व्यक्ति औौसत वापिक आय सन्‌ १६६४ में १३४७ सपये, 
१६६३ में १३४२ रुपये, १६६२ में १३६५ रुपये, १६६१ में १३१८ रुपये, १६६० 
में १२२६ रपये, १६५६ में १-१६ रुपये, १६श८ में १२१० रुपये, १६५७ में 
१२१८ रुपये और १६५६ मे ११८६ रपये थी । असम के छापेखानों मे न्यूनतम भूल 
मजदूरी ३५ रुपये प्रति माह निश्चित की गई। सन्‌ १६५६-५७ मे, विभिन्न राज्यो 
में वोनस भी दिया गया था | कागज की मिलो मे, प्रति व्यवित औसत वादिक 
आय सन्‌ १६६४ मे १४८० रपय, १६६३ मे १४४३ रुपये, १६६२ में ६४९ रपये, 
१९६१ में १३२५ रुपये, १६६० में १३७६ रपये, १६५६ में १४१० रुपये, १६५७ 
में १३३१ रुपये, १६५७ म १२१३ रूपये और १६५६ मे १०८१ रुपये थी। 
चीनी उद्योग मे, सनु १६५६ भे सभी राज्यो से प्रति ब्यकित प्रौसत वाषिक 
आय ६१२ रपये थी । यह आय पजाब में १५२२ हपये, पश्चिमी बंगाल में 
१३३० रुपये, मद्रास म &७७ रुपय उत्तर प्रदेश में ६२४ रुपये और बिहार में 
६१८ रुपये थी । सन्‌ १६५६ मे, चीनी उद्योग मे भूल मजदूरी तथा मह॒गाई भत्ता 
(कोष्ठ से) इस प्रकार था--बिहार १८ रुपये ७५ पैसे (१०७ रु०), उत्तर प्रदेश 
४६८ रुपये (१०५ रुपये), पश्चिमी बग्राल ५५ रुपये ८० पैसे (१३३ रुपये) और 
प्रान्भ्र प्रदेश २६ रुपये से रू रुपये तक (१११ रुपये) । चीनी उद्योग के लिए 
केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड ने जो दिसम्बर १६४७ में स्थापित हुआ था, १ जनवरी 
१६५६ से १४० चीनी कारखानो मे निम्नलिखित असन्तरिंम सहायता देने की 
सिफारिश की थी । उन श्रमिकों के लिये, जिनकी कुल मिलाकर मजदूरी १०० 
रुपये प्रति माह तक है, ५% परनल्तु न्यूनतम हे ह₹०, १०० रुपये से २०० रुपये तक 
४% परन्तु न्यूनतम ५ रुपये, २०० रुपये से ३०० रुपये तक २१% परन्तु न्यूनतम 
८ रुपये, ३०० रुपये से ५०० रुपये तक २% परन्तु न्यूनतम ६ रुपये । दिसस्वर 
१६६० मे चीनी मजदूर बोर्ड ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट श्रस्तुत की, जिसकी 
सिफारिशों को स्वीकार करने की घोषणा सरकार ने फरवरी १६६९१ में की । 
बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि चीनी मिलो मे मजदूरी निर्धारण के हेतु देश 
को चार भागो मे बॉँट दिया जाये । अर्थात्‌ उत्तर, मध्य, महाराष्ट्र तथा दक्षिरा । 
बोई के अनुसार वुल न्यूदतम मजदूरी तो झ्रावशयक रूप से प्रदेश प्रदेश से भिन्‍न 
होगी परन्तु ६०-१-६४ रुपये की मूल न्यूनतम मजदूरी सभी स्थानों पर होनी 
चाहिए ग्रौर इसके ग्रतिरिक्त जो कुछ मिले वह प्रत्येक प्रदेश के लिये महगाई भत्ता 
मात्रा जाना चाहिए! इन सिफारिशों को पहली नवम्बर १६६० से लागू करने 
की सिफारिश की गई है। विभिन्‍न वर्गों के कमंचारियों के लिये पद कऋमानुसार 
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वेतन और श्रमिकों के लिये गहंगाई मत्ता और अवकाश भ्राप्त धन देने की भी 
छिफारिश है। उत्तर प्रदेश में इन सिकारिशों को स्ागू करने के लिए सरकार हारा 
आदेश दिये गए है भोर भारतीय चीती मिल परिपंद्‌ से भी अपनी संदस्थ मिलों 
को इन सिफारिशों को लागू करने के लिये कहा है | उ० अ्र० मे ७० चीनी मिलों 
के लगभग ८० हजार श्रम्तिको के मासिक वेतन में १८ रुपये की दर से वृद्धि हो 
जाएंगी | बोर्ड की सिफारिश स्यूनाधिक रूप में पूरी जांगू कर दी गई है। चीनी 
उद्योग के ज़िये द्वितीय मजदूरी दोई भी नियुक्त कर दिया गया है जिसने अपनी 
अ्रम्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । इसकी सिफारिशे लागू की जा रही है । 

सीमेम्ड उधोए में, प्रति व्यक्ति औसत वाबिक आय १६६४ में १५६६ 
रुपमे, १६६३ में १६०२ रुपये, १६६२ में १८७४ रपये, १६६१ में १६२६ रुपये, 
१६६० में १४६२ रुपये, १६५९ में १४७७ रुपये, १६५८ में १४१० देपये, १६५७ 
में १३६३ रुपये और १६४५६ मे १२०६ रुपये थी । सीमन्‍्ट उद्योग के लिए मार्च 
१६६० में सरकार ने सीमेंट मजदूरी वोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार झर तिथा । 
मह सिफारिश इस प्रकार है- सौराष्ट्र ब गुजरात को छोडकर सभी क्षेत्रो में स्युनतम 
मजदूरी ९४ हपये प्रति माह निर्धारित फौ जाय। इनसे से ३ रुपये मालिकों 
द्वारा प्रदात की जाने वाली सुविधाओं के मूल्य के रूप मे कद जायेगे, अ्र्धातु श्रमिकों 
को कुल नकद मजदूरी ६! हुएये मिलेगी। ६९१ रुपये मे से भूल मजहुरी ५२ रुपये, 
महंगाई भत्ता ३१९४० हुपये तथा मकान किराया भत्ता ७:४० रापये होगा । गुजरात 
व रौरा्ट्र के श्रमिकों वो न्यूनतम मजदूरी १०१ रुपग्रे प्रति माह मिलेगी, अर्थात्‌ 
इन्हें महपाई भत्ते के ७ रपये भ्रधिक लिलेगे। सिफारिश स्यूनाधिक रूप मे पूरी ही 
लागू फर दी गई है । सीमेस्ट उद्योग के लिए द्वितीय मजदूरी बोर्द भी नियुक्त 
किया गया है जिसने प्रपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है। 

सम १६६२ में, कुछ अन्य उद्योगों में प्रति व्यक्ति औसत वाधिक आय इस 
प्रकार थी -चमडा कमाने तथा स्राफ़ करने का उद्योग--१०४८ रुपये, दत्रिम खाद 
--१५८४५ रुपये, भारी रसायव--१६३७ रुपये, दियारालाई--१२६८ शपये, मेदिस 
कल्देनसे तथा हस्पात टू क--१२८५ रुपये, वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित गशीतें व 
पुर्ने-- १५६६ रफये, अलयात विर्माण तथा मरम्भत--१६४८ रुपये । 
खानो मे मजदूरी तथा आय 

कोयला खातों मे मजदूरी के आँकडे खान के मुक््य निरीक्षक द्वारा एकत्रित 
ग्रौर प्रस्तुत किए जाते है। पश्चिमी बगल तथा विह्मर में सुलह बोर्ड की 
सिफारिशों के परिणामस्वरूप तथा सध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं असम से वास्तविक 
आँकड़े खोज समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप तथा ग्श्नरक् की खानो मे 
ग्रौद्योगिक ग्रधिकरण की सिफारिशों दे परिस्मस्वरूय पिछले बुद्ध वर्षों में खानों 
में मजदूरी दाते मे शामूल परिवर्तन हुए हैं। 

कमी कोयला छानों मै, विभिन्न वर्षों मे थरमिकों की औसत साप्ताहिक आय 
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प्रति श्रमिक इस प्रकार थी १६६४ मे २६ रुपये ७१ ऐसे, १६६३ में २६ रपये 
६३ पैसे, १६६२ में २४ रपये ३६ पैसे, १६६१ मे २३ रुपये ५६ पँसे, १६६० में 
२३ रपये ५६ पंसे, १६५६ मे २२ रपए २ पैसे, १६४५८ में २१ रपये ३४ पंसे, 
१६५७ में १८ रपये ७४ पैस और १६५६ में १७ रपये ६५ पँसे । कोयला खानो 
मैं दिसम्बर १६६४ में विभितर राज्यों मे श्रमिकों वी प्रौसत साप्वाहिक झ्ाव प्रति 
श्रमिक इस प्रवार थी आान्ध्र प्रदेश- सपने २८७७, झसम रपये २७४८५, 
विहार (करिया)--रुपए २६ ५४, बिहार (रानीगज) -*पए २४ ६६, महाराष्ट्र 
+-र्पए २६ ४७, मध्य प्रदेश--रपये २५०६२, उड़ीसा -र्पए २४ ५६, राजस्थाब 
-- रुपए २० ५१, पदिचमी बगाल (रानीगज]--रुपए २७ ०१, भारतीय संघ वी 
सार्ने-- स्पए २६ ७१ पैसे । ख्वानों में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा कोयला ढोने 
वाले श्रमिका वी साप्ताहिंए ग्राय (अखिल भारतीय) इस प्रकार थीं धरती के 
नीचे -- रपये २६ ७६, खुल म कार्य करने वाला वी--रपये २४ ५८ पंसे। धरती 
के ऊपर वार्य करन वाले श्रमिक्षो वी साप्ताहिक गाय इस प्रकार थी पुर्प- 
रुपए २४ १०, स्त्रिया -एपए २२ €२ पँसे। खुन मे कार्य बरतने वाले क्षत्रिको की 
साप्याहिब मजदूरी इस प्रक्तार थी पुरुष -श्पए २२ &८ पैसे और रिवयाँ -झ्ाए 
२१ ४६ पैसे। सन्‌ १६६५ में, कापला खानो ॑ अन्दर काम करने वाले ध्रमिक्रो तथा 
कोयला ढात वाले श्रमिक की औसत साप्ताहिक आय इस प्रक्धर थी भरिया-- 
मूल मजदूरी रपये ६ २१ पैसे महगाई भत्ता स्पए १३२ ६६ पैसे, प्रन्य नकद 
अदायगी रुपए ७ १६ पैसे योग-रुपए २६ ३६ पैसे, रानीगज--मूल मजदूरी रुपये 
८ ६१ पैसे, महगाई भना-5० १३ 5८१ पैस, ब्त्य नयद अदायी-3 ७४४ पैसे, 
योग--रुपय ३० १७ पुँस | सन १६६०२ मे कायला खान उतद्याग के लिए जे 
मजदूरी आाड बता था उससे पहल श्रमिका को भ्रस्तरिम सहायता देन कौ 
सिफारिश की और अब ध्रप्नी अन्तिम रिपार्ट प्रस्तुत वी है जोति सरबवार क 
विचाराधीन है । 

कोपला खान प्रॉवीडेन्ट फड एवं बोनस योजना अधिनियम, १६९४८ के 
ग्रन्तर्गंत जो कोयला खान बोनस याजना बताई गईं थी उसके प्रनुसार भ्रान््न प्रदेश, 
ग्रसम, बिहार, मध्य प्रदेश, उडीक्षा, राजस्थान तथा पश्चिमी बगाल की खानो में 
उन समस्त श्रमिकों का जिनकी मूल मजदूरी ३०० प्रति माह से कम है अपनी मूल 
मजदूरी का 5 भाग वाधिक बोनस के रूप मे लेने का अधिकार है, बच्ते वह 
उपस्थिति से सम्बन्धित बुछ अआर्तोका भी पूरा करते हो। श्रसम में दैनिक 
सजदूरी पाने वाल श्रमिकों को साप्ताहिझ तथा जैमासिक झाधार पर और मासिक 
मजदूरी पाते वाल श्रमिका को केवल त्रैमासिक आ्राघार पर बोनस दिया जाता है ! 

कोयला खानो को छोडकर, अन्य खानो में सभी मतदूरा की औसत दैनिक 
मजदूरी १६६३ मे इस प्रकार थी भ्रश्नक्-पआ्रान्म्न प्रदेश रुपय « हेड पैसे, बिहार 
रुपए ३ १६ पैसे, राजस्थान रुपए २०१ पैसे। सेंगनीक्ष--महाराप्ट्र रुगए ३ ७३ 
पुँसे, मध्य प्रदेश रपए २ ६२ पैसे, मैसूर रुपए २ ०५ पँसे, उडीसा रफ्ये २१४ पँसे। 


औद्योगिक श्षप्तिकों की मजदूरी श्र 


करुचा लोहा -विहार रुपए २७९ पैसे ; उड़ीसा रुपए २:३५ पैसे । ताँबा-- 
विहार रुपए ४४६ पैसे | सौना--मैसूर रुपये ६२१ पंसे। चूना--विहार रुपए 
"४२१ पैसे; गध्य प्रदेश स्पए २४६ पैसे; उडीसा रुपए २०७६ पैसे । चोनी मिट्टी 
।--विहार रुपए १:३० पैसे । पत्थर--जिहार रुपए २३८ पँसे | अनेक प्रश्नक 
की खानों में लांभ बोबस, उपस्थिति बोनस भ्रोर सेवा बोनस भी दिया जाता है । 
कोलार की सोने की खानों में देनिक व मासिक सजदूरी प्रामे वाले कर्मचारियों के 
लिए गजदूरी के विभिन्‍न क्रम निर्धारित किये गये है। दिसम्बर १६६४ मे, बिहार 
की प्रश्नक वी खानो में भँसत दैनिक प्राय निम्त प्रकार थी : घरती के झन्दर काम 
करने वाले श्रमिक रुपए २४१ पसे; खुले से काम करते वाले श्रमिक २:३५ पेसे; 
सतह पर काम करने वाले (प्रकुशल) श्रमिक रुपए २'३२ पैसे । ्ेगलीज की खानों 
(मध्य प्रदेश) में आय इस प्रकार थी: धरती के नीचे काम करने वाले श्रमिक रुपए 
३:०५ पैसे, खुले में काम करने काले श्रमिक रपए २३५ पैसे; सतह पर काम करने 
वाले (भ्रकुशल) श्रमिक रुपए २-०३ पंसे । 

१६६३ में चूना तथा डोलोमाइट खान उद्योगों के लिए और कच्चा लोहा 
खान उद्योग के लिए पृथक्‌-एृथक्‌ एक-एक सजदूरी बोर्ड की स्थागता की गई । इन 
बोर्डों ने पहले तो ग्रन्तरिम रिपोर्ट प्ररछुत की और दोनों ही बोर्डो ने श्रव श्रपनी- 
प्रपमी श्रश्तिम रिपोर्टे प्रस्तुत की है जो कि सरकार के विवाराधीन है। दोनो ही 
दोर्डों द्वारा मजदूरी मे अल्तरिम बृद्धि को जो सिफारिशें की गई वे इस ग्रकार थी- 
५२ रुपये प्रतिमास ग्रथवा २ श्पये प्रति दिन पाने वाले श्रमिकों को ६५ रुपये प्रति 
मांस झ्रधवां रुपए २५० प्रतिदिन दिया जाय, ५२ रुपये से मधिक परन्तु ६५ रुपये 
तक प्रतिमास अथवा २ एपमे से २:५० रुपए तक प्रतिदिन पाने वाले अषमिकों को 
७२*८० पैसे प्रतिमास श्रथवा रुपये २-८० पँसे प्रतिदिन दिया जाय; ६५ रुपये से 
अ्रधिक परन्तु १०० ध्पये से कम प्रति मासया रुपए २५० से रूपये ३८५ तक 
प्रतिदित पाने वाले भमिकों को रपये ७८० प्रतिमास या ३० ऐसे प्रतिदिन की 
अन्तरिण बृद्धि दी जाएं; १०० रुपये या इसरो अधिक विल्तु १५० रुपए से कस 
प्रतिमास श्रथवा रुपये ३:८४ पंसे से रुपये ४७७ पसे तक प्रतिदित पाते वाले 
अिकों को रुपए १०-४० पृसे प्रतिमाप्त ग्रयवा “४० पैसे प्रतिदिव की अन्तरिम 
बुद्धि दी जाए; और १५० रुपए या इससे भ्रधिक प्रतिमाश्त प्रथवा रुपये ५७७ या 
इससे अधिक प्रतिदिन पाये वाले श्रमिकों को १३ रुपए अ्तिमाय या -५० पैसे प्रत्धि 
दिन की प्रस्तरिम वृद्धि दी जाए। 
बागान से गजदूरी तथा प्राय 

दायान में विदलीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप प्रप्रैल 
१६४८ से मजदूरी में वृद्धि हो गई है । असम के चाय वागान में १६६१-६२ मे 
मजदूरी की श्ौसत दरें पुरुषो के लिए ४६-७० रुपये श्रति मास, स्त्रियो के लिए 
४६-५३ रूपये प्रति मास्त तथा वालको के लिए २६:५४ रूपए प्रत्ति मास थी । दक्षिण 
भारत कछार घाटी के चाय वागान में मजदूरी की दर पुरुषों, स्वियो तथा बातकी 


५६२ श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याण 


के लिए क्रमश ४६ ५० हुपए, ३२२ ७४ रुपये तथा २० ११ रुपए प्रति माह है। 
दक्षिणी भारत के चाय वागान में, देतिक मजदूरी की दरें पुरुषों, स्वियों तथा 
बालकों के लिए क्रमश ! ५४ रुपए, १६६ रुपये और ० ७८ पैसे है। बुर्ग के 
कहवा बागान मे मजदूरी की दर पुरुषो के लिए १४० झुपए, स्त्रियों के लिए १ १२ 
रुपए तथा बालकों के लिए ० ७५ रुपए प्रतिदित है। मैसूर कॉफी बागान मे पुरुष, 
स्त्री तथा बलको के लिये वर्तभाग दर क्रमश १ ४० रुपये, ६ ०६ रुपये तथा ० ७० 
रुपए प्रतिदिन है। रबर के वागान मे देविक मजदूरी की प्रधिकतम दरें पुरुषों, 
स्त्रियों तथा बालकों के लिए क्रमश १ ३५ रुपए, १ ०५ रुपये व ० ७० रुपये है। 
नीलगिरी के चाय बागान भें मजदूरी वी दर पुरुष तथा स्त्रियों के लिए क्रमश 
१२७ झुपय्रे तथा ० ८६ रुपये है प्रौर कॉफी वागान में मजदूरी की दर पुरुषों के 
लिए १ २४ रुपये एवं स्त्रियों के लिए ० ८६ रुपये प्रतिदित है। मसम तथा पश्चिमी 
बगाल के चाय बागान में अनाज कम्र कीमत की दरो पर प्रदान किया जाता है। 
सन्‌ १६६४ मे, विभिन्‍त राज्यों मे बागान मे प्रति व्यक्ति प्रौसत वापिक आय इस 
प्रकार थी बिहार २१७ रुपये मद्रास ५३० हपए, पजाब ४१२ रुपये भर त्रिपुरा 
५५५ रुपए । पश्चिमी बंगाल म, सन १६६३ में चाय बागान मे प्रति व्यक्ति प्रौमत 
वाषिक आय इस प्रकार थी दाजिलिग--पहाडी क्षेत्र ६३३४ रुपये भौर तराई क्षेत्र 
६५३ रुपए, जलपाईगुडी दुश्॒स ७४६ रुपए, सम्मिलित ७०५ रुपए । 

८ जनवरी १६४६ को एक समझौते के अनुसार (जो नई देहली मे हुआ) 
असम, पश्चिमी बगाल तथा तिपुरा के चप्य दागान के श्रमिको को १६५३-५६ के 
ब्षों के लिए बोतस दिया गया। १६५७ के पदचात्‌ बोनस देने के लिये वागान की 
झ्ौद्योगिक समिति ने एक बोनस उप-समिति स्थापित की | इस समिति ने यह 
सिफारिश की कि जब कोई अन्य समभौते नही है तब देहती तमभौते के प्रनुतार 
ही १६४७ और १६४५८ के वर्षों के लिए बोनस देना चाहिए । परन्तु असम तथा 
पश्चिमी बगाल मे १६५४७ और १६५८ के वर्षो के लिए बोनस के भुगतान के लिए 
पुृथक्‌ समभोते हो गए । आगामी वर्षों के लिए अ्रसम, परिचमी बगाल और त्रिपुरा 
में बोनस देने के लिए मालिकों तथा श्रमिकों में पारस्परिक समझौते हो गए। 
सरकार ने बगाल् के लिये भजदूरी बोडों की स्थापना भी की जो इस प्रकार है-- 
चाय बागात के लिए दिसम्बर १६६० में तथा काफी और रबर बागान के लिए 
जुलाई १६६१ मे । इन बोड़ों ने अन्तरिम सहायता देने के लिये सिफारिश की 
ज़ितको लागू करने के लिए, सरकार ने मालिको. से. कहे.), अब, बोड़ों, की. ग्रत्तिम 
रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं है श्रौर सिफारिशों लागू कर दी गई है। 


परिवहन एवं सवादवहन मे श्रमिको की मजदूरी तथा आय 


रेलवे मे लगभग ८० प्रतिशत कर्मचारी चतुर्थ दर्ग के है तथा शप करे 
चारियों को मातहत तथा गजटेड स्टाफ के वर्ग म रखा ग्रया है । चतुर्थ व ८ 
कर्मचारियों के लिये चार वेतन दरें निर्धारित थी- ३०-३-३४ रु०, ३५ १ ४० रु० 


औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरो भ्ष्३ 


इ५-१--५० रुपये तथा ४०-१-५०-२-६० रुपये । अकुशल कर्मचारियों को 
जिम्पतम चेतन दर मे रखा गया है ठथा भर््ध कुशल तथा छुशल कर्मचारियों 
_! को अन्य वेतन दर दिये जाते हैं । इसके अतिरिबत दो झन्य बेतन दरें थी--- 
३५-३१-४० कु७ रो० ३-६० रुपये वेतन दर व्यापार सम्बन्धी कर्मचारी तथा 
अद्धं-कुरल कारीगरों को दिया जाता था । दूसरी वेतन दर १५-३-८४-४-छ३ 
कु० रो० ५-१२५-४५-१३० रुपये की है जो कुशल कारीयरों को कार्य को प्रकृति 
के अनुसार दी जाती थी । केस्ट्रीय वेतन आयोग ते अखिल भारतीय निर्वाह लागत 
सूचवाक से सम्बन्धित एक महंगाई भत्ते की सिफारिश की थी जिसमें ५० रुपये 
पाने बाल्ले व्यक्तिपों को २५ रुपये भत्ता देने को व्यवस्था थो। किस्तु भारत सरकार 
ने २५० रुपये तक पाने वाले व्यक्तियों के जिये १० रुपये अतिरिक्त भत्ते की 
स्वीकृति दी । इस समय महंगाई भत्ता ५० रुपये प्रति माह तक वेतन प्राते वालों 
के लिये ४० रुपये था भौर ७५१ रुपये से १,००० रुपये पाने वालों के लिये उनके 
बेतदाबुसार १०० रुपये तक था । ऐसे व्यक्तितयों के लिये, जो झनाज बुकाव की 
सुंविधायें चाहते थे महृगाई भत्ते की विभित्न दरें निश्चित की गई थी | यह दर 
बेतन का १७६% तथा ४ रुपये प्रति माह थी । परन्तु कुछ न्यूतवम राशि अबद्य 
मिलनी चाहिये । रेल में साथ चलने वाले कर्मचारियों को मजदूरी तथा गहंगाई 
भत्ते के अ्रतिरित ब्रन्य भत्ता भी दिया जाता था। एक विभागीय समिति की 
सिफारिशों के पश्चात्‌ ऐसे कमंचारियो के वेतन की मूल दरों में सरकार द्वारा 
पुनरावृत्ति कर दी गई थी । “!ह” दर्ग के चालकों (ड्राइदरो) को श्ब मूल वेतन 
२६०-१४-३४० रुपये तथा ४ रुपये प्रति स्रौ मील रेल के साथ जाने का भत्ता 
मिलमा था त़था “ए” वर्गों के गाों को १५०-७-१८५-४-२२४ रपये वेतन एवं 
२ रुपये प्रति स्तो मील रेल के साथ जाते का भत्ता मिलता था। "बी” तथा 
* स्ली” वर्ग के ड्राइवरों को क्रमश: १६०-१०-३०० रुपये एवं ६०-४-१३० कु० 
रो० ६०१७० रुपये वेतत मिलता था । "वी” तथा “सी” वर्ग के गार्डो को ऋमश- 
१००-४--१२५-६-१४४ कु० रो० ६-१५४५ रुपये तथा ६०-४-१२० कु० रो० 
५०१५० रुपये वेतन दिया जाता था। १६६३-६४ मे सरक्षारी रेलवे कमंचारियो 
की वांधिक औसत झाय ॒प्रति श्रसिक इस प्रकार थी--वर्ग प! के कर्मचारी 
२७६१*७१ रुपये; वर्ग 7४ के कर्मछारी १३०८“४३ रुपये । फरवरी, १६४७ ये 
नान गजेटेड' वाग के रेलवे कर्मचारियों के (जिनमे स्टेशन मारठर, असिस्टैन्ट 
स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड, फायरमैन तथा क्लकें भी सम्मिलित हैं), वेतल 
दोहराए गये झ्लौर अब उनको पहले से अधिक अच्छे वेतन तथा पदन्‍्नोति के अवसर 
प्रदान किये गये हैं ! इस योजदा को पहली अप्रैल १६५६ से लागू किया गया है 
४ भौर इसके अन्तर्गत एक लाख सत्तर हजार कर्मचारियो को लाभ पहुँचा है| वेतन 
आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहली नवस्वर १६५६ से रेलके कर्मचारियों के 
बैतत में फिर संझोघत हुआ है । लगभग पाच लाख कर्मचारियों की, जिनको सबसे 
कम वेतन मिलता है, शव कुल भौसत ग्राय ७८ से बढ़कर ८६ रुपये प्रति भाहु हो 
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गई है। गन्य तीसरी तथा चौथी श्रेणी के वर्मेचारियों को भी बई प्रकार के लाभ 
पहुँचे हैं । 

डाक तथा तार दिमाग में मजदूरी की दरें वे्द्रीय वेतन आयोग की 
पिफारियों द्वारा निर्भारित थी गई है तथा वतेमाव समय में डाकिये ७५०६-६४ 
रुपये प्रति माह पा रहे हैं। मे तृतीय वर्गीव क्मंचारियों के अन्तगंत प्रातते हैं। 
इनको ३३ रुपये मह॒गाई नत्ता भी मिलता है। परातेल बनाने वाले वुली तथा 
चपरासी ७०-१-८४ रपये वेतन और ३३ रुपये महगाई भत्ता पाते है। 


बन्दरगाहो झादि मे सजदूरी तथा ब्राय 

रुलपत्ता के प्रतिरिवत सभी यडे बन्दरगाहों के प्रकुशल शमित्रों वी मूल 
गजदूरी ! १४ रपये प्रतिदिन या ३० ह्पये प्रति माह है। कलकत्ता में यह मजदूरी 
२६ एपग्रे प्रति माह है। शरमिय॒विविन्न श्रेणियों में विभाजित किये गये है और 
प्रत्येक श्रेणी मे मिल्त-मिस्त ग्रड के अनुसार वेतन दर है। केन्द्रीय बेतव आयोग 
मे जिस महगाई भत्ते वी रखे स्भंचारियों के लिए सिफारिश की थी वही महंगाई 
भत्ता बन्दरगाहो के लिए निड्चित कर दिया यया है। बन्दरगाहु मं विभिन्‍्त प्रकार 
के श्रमिकों की झ्राय वम्वई में ६५ रफष्ये से 5० रुपये तह, मद्रास मं ६५ स्प्रये से 
5० रपये तक तथा कलकत्ता में ६१ रपये स 5५ रपये तक है। सब (६४६ से 
बम्बई वन्दरणह ट्रस्ट ने मामान ढोन तथा उतारने वाले श्रमिकों को प्रोत्माटना 
(70०009९) बोनस देने की योजना भी लागू कर दी है। बस्मई नगर में गोदी 
कर्मचारियों के लिग्रे वेन्द्रीय वेतत श्रायोग की स्रिफ़ारिशो के प्रदुनार न्यूनतम मूल 
मजदूरी ३० रपये प्रति मास निर्धारित वर दी गई है। अन्य स्थानों पर अ्रधिकरणी 
द्वारा मजदूरी १ १४ रुपये प्रतिदिन से १३७ रुपये प्रतिदिन तक निर्धारित की गई 
है। वगाल में मजदूरी ३० रपये प्रति माह ओर विशालापतनम में १ १२ रपये 
प्रतिदिन है । वम्बई में महगाई भत्ता केन्द्रीय वेतन श्रायोग द्वारा निर्धारित दर के 
हिसाब से भौर कलक्ता व विशाखापतनम मे ग्रेड के क्मानुसार दिया जाता है! 
गोदी कमचारियों की वोतस भी विभिन्‍न दरो पर दिया गया है। 

विभिन बन्दरयाहा में मजदूरी की दरो में श्रव पशोधत कर दिया थया है ! 
१६६३-६४ से, वम्वई, कलकत्ता दया मद्रात्त थोदी श्रम बोड्ों द्वारा काम पर 
लगाये गये ध्रमिकों की भ्रौसत मासिक आय इस प्रकार थी गोदी फोरमैन-- 
कलकत्ता हप्ये ३६८६६ , फोरमैन--वम्वई रप्य २७६ ३६ , कलकत्ता स्पये 
२१४ ८४ से रपये ३६८६६ तक , मद्रास रुपये ११६ ०० , टिडिल - मद्भास रपये 
१६७ ; ड्राइपर--वम्वई रुपये २६० ६१ , कववत्ता एपथ २१६ ६५ , मद्रास छुपे 
३०६ ; धमिक--वम्वई रपये २३७ ८० , वेलकत्ता रपय १८२ ६२ , भद्गास हपये 
१८८ 3 और मिलान वलव - वम्बई रपये २१५३ ७१ , वेलकत्ता रुपये १६६ ७5१ 
मद्रास स्पय १२० | दँनिव मजदूरी की दरे श्रखिदरं की अ्रणणी के अनुसार मिन्न- 
भिन्न हैं। ये दरें बम्बई में रपये ४ ७७ से रुपये ६ ३६ तक, क्लकता में ५ रपये से 
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झुपये १९९२४ तक ; मद्गासत में स्पये ४४१० से रुपये ४६० तक ; कौचीन में रुपये 
४-५० से रुपये ४५० तक और विज्ञाखापटुनम मे रुपये ३:८७ से रुपये ५८७ तक 
थी | सब्‌ १६६४ में दास कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप, १ ग्रक्टूबर १६६४ 
'रो महंगाई भत्ते की दरें भी संशोधित की गई है और विभिन्न मजदूरी करों के 
अमुस्तार झष यम्बई, कजकत्ता और मद्रास वन्दरगाहों मे मंहगाई भत्ता २८ रुपये 
से लेकर ७० रुपये तक है | विशाखापट्टनम में सव से कम वेतन पाले वाले श्रमिकों 
की झाय ७० रुपगे प्रतिमास है और इसके अतिरिक्त २८ रपये प्रत्तिमास मंहगाई 
भत्ता तथा ५ रुपये पतिमास भकान भत्ता भी है। अनियत गजदूर को रुपये 
१७४ प्रतिदित दिया जाता है) कोचीन बन्दरगाह में देनिक दर कुजल श्रमिक के 
लिये एपये ३ ०८, अधं-कुशल श्रस्रिक के लिए रुपये २:६० और अकुछल श्रमिक के 
लिये रपये २६६ है | कांघला वन्दरगाह में, मजदूरी की दैनिक दरें रुपये २०७४५ 
गे लेकर ४ रुपये तक हैं ॥ मारमागोवा वन्दरगाह में, ठेकेदार द्वारा दी जाने बाली 
गजदूरी स्त्री ख़लासी के लिए झप्रे २:५० से लेकर भिस्त्री के लिये ६ रुपये 
तक है । 
सब १६६३१ मे, बन्दरगाह व गोदी धमिकों के लिये मजदूरी बोर्ड भियुक्त 
किया गया । दए बोर्ड ने मजदूरी गे दृगुदी अन्तरिम चुद्धि करने की सिफारिश की 
है जिसे लागू किया जा रहा है। 
खनिज तेल उद्योग मे १६४४ भे श्रम अपीक्षीय ग्रधिकरण के पचाट के 
अनुसार विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मूल न्यूनतम मजदूरी १९४४ रुपये से ५१४० 
झुपय्रे प्रतिदिन तक्क निश्चित की गई हे । महगाई भत्ता तथा बोनस गूल वेतन के 
आधार पर प्रदान किये जाते है । 
नगरपाशिकाओं में १६४४ से मूल मजदुरी बढ गई है किन्तु श्रभी तक देश 
के विभिन्न भागो में मजदूरी में अन्तर पाया जाता है । कटक तथा भोपाल में न्यून- 
तम मासिक मजदूरी १५ रुपये तक है जबकि दूसरी ओर वम्बई में ३५ एपये है । 
महंगाई भत्ते की दरो में भी बहुत बिभिन्नता है। साधारणत विभिन्‍न झ्ाय वर्गों के 
श्रनुप्तार झारोही दर (5009० 73०) पर महगाई भत्ता दिया जाता है। 
सबसे दाम वेतन पाने वाले बर्ग के श्रमिकों को णो स्यूनतम महगाई भत्ता मिलता 
है बहू लखत्ऊ तथा कातपुर में ६२४ स्पये प्रतिमाह से वस्बई मे ३६ स्पय्रे प्रति 
माह तक है । इसके अतिरिषत अनेक नगरपालिकाये मकान-किराया-भत्ता ग्रथवा 
अनाज-गहगाई-भत्ता भी देती हैं! सफाई करने वाले कर्मचारियों की न्युबतम 
मासिक आय भोपाल में २७ ७५ झुपये से बस्वई में ७७ रुपये तक है । 
बेन्द्रीय सावेजनिक कार्य बिमाय मे विभाग द्वारा लगाए गये श्लमिक ३० 
* हुयये प्रतिमाह मूत्त स्यूनतम मजदूरी पाते है । ठेकेदारों द्वारा लगाये गये श्रमिक 
विभिन्न क्षेत्रों में ह स्पये से २१२ स्पये तक पाते हैं) विभागीय श्रमिक सरकारी 
दरो पर महंगाई भत्ता फ्राने के भी अधिकारी है जो न्यूववम ३४ रुपए प्रतिमाह 
है। राज्यों में सार्वजनिक कार्य विभागों मे मजहुरी की दरें एक जिले से दूसरे 
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जिले मे भिन्न-भिन हैं। केवल मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को विभिन्न 
दरो पर मह॒गाई भत्ता दिया जाता है। स्त्रियो की मजदुरी कम है। 

ताबिको की मजदूरी विभिन्न श्रेणियों के लिए मिन्न भिन्न है। कलकत्ता 
में इतकी मजदूरी दर ६० रुपए से ३६० रुपए श्रतिमाह तक है, दम्बई में मजदूरी ' 
दर १०० स्पए से ३६० रुपए श्रतिमाह तक है। युद्ध पूर्व मजदूरी-दर की भपेक्षा 
इन व्यक्तियों वी झ्राय श्रव पंच गुनी अधिक है। 

ऊपर भारत के विभिन्न उद्योगो तथा विभिन्न राज्यो में प्रचलित मजदूरी 
स्तर का केवल एक सक्षिप्त रूप में उल्लेख किया गया है। इन आँकडो को ध्यान 
में रखकर हम भारत में मजदूरी से सम्बन्धित अवेक महत्वपुर्णा समस्माओ्रो का 


कक कर सकते हैं। जा 
न्यूनतम मजदूरी--इसकी वाछतीयता 
(गधा ए4865 शत व5 7620॥9) 
सबसे महत्वपूर्स समस्या भारत में श्रौद्योगिक अमिको की कम मजदुरी की की कम मजुदुरी की, 
तथा श्रमिकों वी न्यूबतम मजदूरी विश्चित करने की आवश्यकता की, की है। ऊपर 
दिये गये आकडो से यह स्पष्ट है कि श्रमिकों की श्राय पर्याप्त नही है। यदि कुछ 
सुधार हुमा भी है तो बह गत कुछ वर्षों से ही हुआ है| वर्तमान समय में देश की 
सवसते महत्वपूर्ण प्रावश्यक्ता श्रमिकों को स्यूनतम मजदूरी प्रदान करता है। भारत 
के प्रधिकतर श्रमिक अस्तनगठित हैं, अत  म्ालक्ाज्ञस्त सरततावृवक उनके सरत्तावूबर्क उनका शोषण 
किया जाता है। मालिक इन्हे कम से कम मजदूरी देते है। यह भी अनुमान 
लगाया गया है कि जेल के कैदी ओ्रोद्योगिक श्रभिव्ये की अपेक्षा अधिक सुविधाये तथा 
अधिक आहार पाते हूँ । श्रमिकों को स्वतन्त्र प्रतियोगिता म_प्पनी सौदा करने क्रो 
दुर्बेल स्थिति तथा श्रम को भन्य विशेषताओं के कारण, शक्तिशाली पूँजीपतियो के 
समक्ष प्रपनी स्थिति सुधारन क्ञा कोई अवसर नहीं मिलन पाता । श्रमिक की सीमात 


उत्पादकता पूँजी की अमल बालन है शोर दा है श्रव श्रमिक को कम प्रति- 
फल मिलता है। तथापि श्रमिक मानव है और मानवीय दृष्टिकोण से उनकी रक्षा 
होनी चाहिये । श्रमिक के लिये सभी देशों में एक देशो में एक न्यूनतम मजदूरी निर्धास्ठ करने 
की समस्या उपस्थित हो गई है। यह मजदूरी केवल उनकी कार्यकुशलता के 
अनुसार ही न हाकर इतनी पर्याप्त होनी चाहिय कि श्रमिक अपनी झावश्यकृताओं 
के झनुस्तार अपना निर्वाह कर सकु | श्रत १२८ पल पल कद 
स्यूबतम मजदूरों पर एक अभिसमय का मझोदा तेयार किया ग्रया था । इसके 
अनुसार सब सदस्य सक्षक्ष एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और बनाये 
रखने के लियें कहा गया जिसक्ने ग्रत्वर्येत बुछ विज्येप व्यवसायों मे रोजगार में लगे 
श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित को जा सके। इन विशेष 


च्यवसायों से तात्पयं ऐसे ब्यवसायों से है जिनमे सामुहिक समभौते या अत्य किसी 
प्रकार से श्रभावात्मक रूप से मजदूरों निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नही 


ऑद्योगिक अमिफो की मचदूरो भरे 


है और जिनमें मजदूरी भी बहुत कम्र है। १६४४ में इस प्रभ्ितमय को भारत 
सरकार द्वारा अपना लिया ग॒या है. नकजलास का 
7 ऊपर दिये गये भजदूरी के आँगड़ों से स्पष्ट है कि भारत में मजदूरी 
! असाधारण रूप से कम है। कम मजदूरी की यथाथेता इतती स्पष्ट है कि इसके 
लिये विस्तृत खोज अथवा आंकड़ों के सकछन की कोई विशेष आवश्यकता नही है। 
लता आर जता कह कहते कम पता जो पथ पलक है आदि जत्त समस्याये कम_मजदूरों को समस्या से संम्बस्थित है... 
सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह बनुभव किया जेतना चाहिये कि यदि हम समाज 
में स्थिस्ता चाहते है तो श्रमिक के सिग्ने पर्याप्त तिर्बाहिका (58 एं४४०) 
अत्यन्त श्रावदयक है। श्रमिकों की निर्धतता ही साम्यवाद का उत्पत्ति ल्लोत कही 
जाती हैं। याद हम ऋन्‍्तिकारी विचारों को फंणने से रोकता चाहते हैं तो सभी 
श्रमिकों को न्यूनतम सजदूरी का प्राखासन मिलना चाहिए. श्रौद्योगिक हड्तालो 
के दोधों को कस करने तथा मा्तिको एवं अ्रमिद्ों के बीच सुदृभावता एवं विश्वास 
ड्लतलल कक के पल व के लिये न्युनतम मजदूरी का होता भावश्यक दै.। इसके झतिरित 
बहू भी ध्योद में रखना चाहिये कि श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी देना कोई दान का 
कार्य नही है। उद्योग के लाभ में श्रमिक का प्रधिकारपूर्ण (॥88000।॥) भाग होना 
चाहिये गो वर्तमाय समय में श्रमिक की दुर्बंल सौदाझारी सामर्ष्य के कारश उसे 
ही दिया जाता । भ्ततः झौद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम भजदूरी उनके प्रौद्योगिक 
जीवन, उनके स्वास्थ्य, शक्ति तथा नंतिकता के लिये बहुत भ्रधिक महत्व रखती 
है। इससे श्रमिक की कार्यकुशलता बढ जायेगी, उत्पादन भी अ्रधिक होगा तथा 
अगैक पौदोगिक संभस्थाये स्वयं हल हो जायेगी। 


न्यूबतम मजदूरी के उद्देश्य 

न्यूनतम मशदूरी के उद्देश्य विगिन्‍्न हैं। मजदूरी दर निश्चित करने का 
ग्राघार तथा इसके लिये प्रशासत व्यवस्थाएँ भी अलग-अलग उद्देश्य के अनुसार 
मिन्‍्त-भिन्‍न होती है । इसका एक सुुय उद्देश्य उद्योग में शोषण को रोकना है। 
इसका तात्पर् यह है कि उन उद्योगों गे मजदूरी को बढाया जाय, जहाँ मजदूरी 
अनुशित रूप से कम है। कम मजदूरी के कारण भाधिक मन्दी, प्रत्यवस्थित संगठन, 
श्रमिकों की कार्य-अजुशलता अथवा श्रप्तिकों को शोषण आदि हो सकते है। यदि 
किसी उद्योग में स्थायी रूप से मन्‍्दी को परिस्थिति है तथा बह उद्योग रोजगार 
खोजने वाबे सभी व्यक्तियों को उचित मजदूरी देने में ग्रर्थ है तो भ्रन्‍्य उद्योगों 
हे स्यृततम मजदूरी उचित स्तर पर निर्धारित होने से सब उद्योगों में लागत एक 
समान हो जायगी तथा विभिन्‍न उद्योगों में श्रमिकों का श्वमाव वितरण भी हो 
जायगा | यदि कार्य-अत्रुशलता के कारण मजदूरों कम है दो व्यूततम मजदूरी से 
जीवन स्तर गे उन्नति होगी ! अदेः कार्यकुशलता में भी सुधार हो जायेगा । फिर, 
स्यूकतम मजदूरी व्यवस्था का उद्देश्य शोषण रोकना भी है दया श्रमिक की उत्पादन 


ध्र्द्द श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्यारा 


क्षमता के ग्रममार जो काय हाता है एम कार्य दे मृल्यनुबार मजदूरी दिल्ववाना 
भी है।इस दृष्टिकोश से यह उल्लेखनीय है. कि श्रमिक वा हिंद इसमे सही है 
कि समस्त उद्योगों के लिय एक सामान्य “पुनतम दर निर्धाटित कर दी जाय, वल्कि 
इसमे है कि विभिन्‍न वर्षों क श्रमित्रा के लिये मजदूरी की न्युववम देर मिह्चित 
की जाय । झत यहू समस्या मजदूरी समानीक्रण वी समस्यास सम्बन्धित है, 
अर्थात प्रत्येक वग के क्रमिता के लिय न्यूबदम मजदूरी निदिवत होनी चाहिय | 
न्यूबतम मजदूरी का उदृइ्प उन अभिको दी रक्षा करता है जा असगरठित हैं और 
सामूहिक सममभौता द्वारा अपनी मजदूरी वंदात में धरसमर्थ है न्यूनतम मजदूरी से 
श्रमिकों के संगठन मे सुधार होगा यद्यपि यह स्यूनतम मत्दूरी विधान का प्रत्यक्ष 
द्ेश्य नही है। तीसरा उद्दत्य देश वी ओद्योगिद शाल्ति दो बनाए रखना है। 
जहाँ मालिकों तथा श्रभिका के शक्तिशाली सग्रठ्न हैं वर्ह मजदूरी साधारणत 
सामूहिक सम'कोता से नियमित हात्ी है | किन्तु समभोते सदा सम्भव नही हैं तथा 
कई बार ऐस नायड़े खड हो जात हैं जो कि आशिक जीवन का व्यवस्यित कर 
देते हैं। इत सगहा स वचन का एक उपाय यह भी हैफि पझतक हत्तालो तथा 
ताला-दन्दिया का गैरदानती घापित कर दिया जाय । किल्तु इसस पुर्य कि सरकार 
इस नीति को प्रपताएं उम मजदरी वियम्त वी सन्तोपजनक प्रशाली वी ब्यवस्या 
कर देती चाहिय । तहा दिवाचन व्यवस्था है भी वहाँ भी मजदूरों सम्बन्धी #गड़ें 
इस झग्रावरयकता वा और सक्तत करत हू कि दिभिन श्रणी व श्रमिकों वे लिय 
न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दनी चाहिये । 


न्यूनतम मजदूरी निश्चित करत म कठिनाइया 


क्तु न्‍्यनतम मजदूरी निश्चित क्रन का प्रइन इतता सरज नही है जितना 
गह दसने मे प्रतत हाता है + न्यवतम्त मजदूरी क्‍या है ” विकिन्न उद्योगा तथा 
बेन्द्रा म इस वँस निर्धारित किया जाता चार्टिय ? इस लागू करन क हतु कैसी 
व्यवस्या की स्थापना करनी चाहिय ? क्या पुस्प तथा स्त्री श्रमिका के लिय प्रतंग 
अलग न्यूनतम म्दरा होता चाहिय ? इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जा इस समस्या 
के विवेचन मे उठत है| ग्रत दम न्यूवतम सजदूरी के निष्कप पर पहुँचन से पूर्व 
झुछ सिद्धान्ता का क्‍ग्रनस“रा करना हाना 

श्रमिका न सर्देव साग की हू कि न्‍्यूवतम मजदूरी राष्ट्राय जीवन स्वर पर 
आधारित हानी चाहिय डिल्‍्तु दूस आर मालिक़ा न सर्देव मजदूरी के विभिन्‍न 
सिद्धालो की झार स्वत किया है तथा नारा उठावा है कि मजदूरी उद्योग की 
भुगतान क्षमता के झनुसार दी जानी चाहिए | श्रव इस बिपय में, कि सखुनतम 
मजदूरी निश्चित कर तय वया उरृश्य हाना चाहिये कइ कठिनाइयाँ आती हैं। 
वास्तव मे उद्देश्य यह होता चाहिय कि श्रमिक का जीवन निर्वाह के लिये ऐसी 
मजदूरी प्रदान वो जाए जा न्‍्यायपूण तथा उचित्त हा । किन्तु प्रश्न उठता है कि 
स्यायपूण तथा टचित मजदूरों क्या है ? न्‍्याय वी परिभाषा करना सम्भव नहीं 


श्रौद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी श्र 


है| (“जैस्टिगपाइलर्ट' के पुछुते पर कि न्याय क्या है स्वयं ईसा मसीह भी चुप 
रह गए थे) हम केवल सापेक्ष (०४४५८) दृष्टिकोण से कह सकते है कि वया 
न्यायपूर्ण है एपं क्या न्यायपूर्णं नहीं है। इसी प्रकार स्मृनतभ मजदूरी विभिन्‍न 
स्थानों की परिस्थितियों पर तिर्भर करेगी तथा ऐसी कोई सीमा नहीं हो सकती 
जिसको एक मिहिचत स्यायपुर्ण मजदूरी कहा जा सके | यह स्थानीय परिस्थितियों, 
जलवायु, फशन तथा व्यक्तियों की आदत क्रादि के ग्रनुसार सथान-रथाव पर भिन्न 
होगी का परंधारणतथा हम कह सकते हैं कि स्यूचतम मजदूरी का उद्देश्य तभी 
च्राप्त हो सकता है जब सबसे पहिले मानव के भोजन, वस्त्र तथा आवास 
की स्थूनतम भ्रावश्यक्रताओों के श्राधार पर उसे निर्धारित किया जाए, तत्वश्चात्‌ 
विभिन्‍्त रोजगारों, वर्षो तथा स्थानीय परिस्थितियों के भ्रमुसार उसे निश्चित किया 
जा एकता है। भास्ट्रेलिया में न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा इस प्रकार की गई है 
“म्रौसत वग्गे के श्रमिक के राघारण उत्तरदाथित्वों का ध्यान रखते हुए श्रगिक को 
शचित सुक्ष में रहने योग्य जो पर्याप्त मजदूरी मिलती है उसे न्यूनतम मजदूरी कहा 
जा सकता 32५ (१ 
इसके ग्रतिरिवित यह भी उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण 
का भ्राधार केवल श्रमिक के निर्याह के उद्देश्य से ही नहीं बरत्‌ उसके समस्त 
परिवार के निर्वाह के उद्देश्य से होता चाहिये । क्षम्ोक तथा उसके परिवार को 
सभ्य जीवन का एक उचित स्तर भी प्रदान करता चाहिये | इस सम्बन्ध में ग्लौसत 
परिवार का आकार निर्भारित करने मे कठिनाई झातो है। भारत गे हम पाँच 
सदस्यों का औसत परिवार भान सफ़ते है | परन्तु भारतीय श्रम सम्मेलन ने १६५७ 
में स्यूनतम मजदूरी के प्रार्ष सिद्धाभ्त निर्धारित करते समय यह तिश्चय क्रिया कि 
एक सामान्य श्रमिक ५रिवार में एक धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर तीन 
ऐसे सदस्य माने जाने लाहिएँ जिन्हे उप्भोगता इका कहाईं जा सकता है ) 
जहाँ तक स्पृनतम आावश्यकताम्रों का सम्बन्ध है इसके लिए विभिन्‍न पंतुभान 
दिये गये है । डा० एक्रोड का विचार है कि एक साधारण श्रसिक को मोजन की 
२,६०० कैलोरी की प्रतिदिष्र आवश्यकता होती है । डा० प्रार० के० मुकर्जी ने इस 
अनुमान को कम माना है तथा एक झौद्योगिक श्रमिक के लिए ३००० से ३,४०० 
कैलोरी भोजन प्रतिदिम की आवश्यकता का सुझाव दिया है । डा* पट्वर्थंद का 
यह सुझाव कि श्रमिक के लिये २,७०० फेलोरी भोजन प्रतिदित की साधारण 
भ्रावश्यकता है, इस सम्बन्ध मे गएना के लिये भाधार माना जा सकतए( है। श्रम 
सम्मेलब ने इस विषय मे डा० एक्रोड का सुझाव माठा है। आवास के विपम से 
मह सुझाद दिया गया था कि छत के साथ १०० वर्ग फीठ रहने के लिये न्यूनतम 
स्थान होता चाहिए। श्रंस सम्मेलन ने इस विषय से रास्कार की उपदाम प्राप्त 
प्रावात्त योजना के स्तर को माना है ) वक्त के विषय से यह सुकाव था कि एक 
बयस्क श्रमिक के लिए प्रति वर्ष ४५ गज कपड़ा होना चाहिये । श्रम सम्मेलन का 
प्रनुमान यह है कि प्रत्ति वर्ष प्रति व्यक्ति १८ गज कपड़ा होना चाहिये अर्थात्‌ 





१७० श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याण 


श्रमिक के ४ सदस्यों के फरिवार के लिये ७२ गज कपडा । युद्ध से पूर्व की कीमतो 
पर जीवव को ये झावश्यकताएँ ही प्रति व्यक्ति २० रुपये से २५ रुपये तक लागत 
की झातती थी और अब तो कीमतें तथा किराये बहुत ऊँचे हो गये है ६ 

न्यूवतम मजदूरी को निश्चित करने मे एक अन्य विचारणीय विषय कीमतो 
को ध्यान में रखते हुए निर्वाह लागत को निर्धारित करना है। निर्वाह लागत 
सूचकाक ((०॥ रण [408 ]70०5 उरछ087) समय-समय पर बनाना पडता ह्ठै 
और स्यूबतम मजदूरी का इस सूचकाक के श्रनुसार समजन (तैकप्रध्थाढा) 
करना होता है । 

एक भ्रन्‍्य समस्या यह है कि मजदूरी निश्चित करने के लिये एक कुशल 
व्यवस्था (£80/0॥ 0(8०॥००७७) होती चाहिये । किन्तु प्रश्व उठता है कि क्या 
यह्‌ व्यवस्था केन्द्रीय, प्रदेशीय क्रयवा स्थानीय स्तर पर हो ? सबसे अधिक उचितत 
तो यह होगा कि केन्द्रीय सरकार युरुय सिद्धान्त निर्धारित कर दे और प्रदेशीय 
सरकारे स्थानीय परिस्थितियों के ग्रतुसरार इस व्यवस्था की अन्य विस्तृत बाते 
निर्धारित करे । 


भारत मे श्रमिकों की न्यूनतम सजदू री उसकी समस्याएं 

अव हम यहां न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के आन्दोलन तथा सन्‌ १७४८ 
के स्थृनतम मजदूरी प्रधितियम का उल्लेख कर सकते हैं। रापल श्रम भ्रायोग ने 
यह बुभाव दिया था कि इस बात की जाँच की जाय कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण 
करने वाली कोई व्यवस्था हो सकती है या नही, किम्तु उप्त समय कुछ कठिनाइयों 
की और सकेस किया गया और यह सुधार १६४८ तक नहीं किया जा सका । 
रायत श्रम आयोग ने स्वय न्यूवतम मजदूरी लागू करने के लिये उचित व्यवस्था 
स्थापित करते की कठिनाइयो का उल्लेख किया है । अपने देश मे न्यूनतम मजदूरी 
निर्श्चित करने से सम्बन्धित कुल समस्याओं का पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा 
चुका है । कानपुर श्रम जाँच समिति के शब्दों में इब कठिताइयो के श्षक्षेप मे 
बताया जा सकता है--“न्यूनतग गजदुरी निद्चित करगे में हमे गिर्वाह लागत का 
ध्यान रखता होगा । मजदूरी स्तर भी निर्धारित करना पडेगा। यह सरल कार्य 
नही है । त्मस्या के मनोदेज्ञानिक, सामाजिक तथा वातावरण सम्बन्धी तत्वों की 
सावधानीपूर्षक जाँच करनी होगी तथा आँकेडे एकजब्रित करने होगे | परिवार के 
बजट प्राप्त करने होगे तथा उनका अध्ययत और विश्लेषण करना होगा । प्रावश्यक 
मदो को स्ावधानों से छाटना होगा तथा उनको गुणा तथा मात्रा दोनो रूप से 
भली भाँति महत्वाकित करना होगा । यहू सब कठित कार्य हैं जितके लिये धैय॑ 
और यथार्थता की आवश्यकता होगी तथा उन वर्गों ब्रो हचिय रूप से समकाना 
होगा जिनकी निर्वाह लागत तिर्धारित की जा रही है। परिवार इकाई की भी 
परिभाषा उचित प्रकार से करनी पड़ेगी दथा उसे निश्चित करता होगा । भारतीय 
सामाजिक पद्धति में यह सब कठिन कार्य हैं। व्यक्तियों की परम्पराये तथा 


शौद्यौगिक श्रमिकों की मजदूरी ४७३ 


स्लामाजिक आचार्ों को मी ध्यान में रखता होगा तथा इनका समुचित मूल्यांकन 
करना पड़ेगा [/ 

भह भी उल्लेखनीय है कि मालिकों ने भारत की विशेष परिस्थितियों को 
इंगित करके मजदूरी मे बुद्धि के विदद्ध त्क॑ प्रस्तुत किये है। प्रायः यह कहां जाता 
है कि मजदूरी मे वृद्धि होने से श्रस्ोक या तो भदिरा पर प्रधिक व्यय करते 
लगेंगे या अधिक श्रालसी हो जायेगे । झाय में यदि आकस्मिक वृद्धि हो जाएगी 
तो उसका युद्धिमतापूर्ण व्यय नहीं हो सकेगा । इसके अभ्रतिरिक्त श्रमिक की पूर्ति 
भी झाथ की वृद्धि के साथ बढ़ेगी । यह भी कहा ग्रया है कि मजदूरी में बूद्धि के 
प्रभाव निर्वाह लागत में दृद्धि होने से समाप्त हो जायेंगे क्योंकि बढी हुई मजदूरी 
भुद्रा-स्फीति उत्पत्त करेगी ) परस्तु यह सभी तर्क एक-पक्षीय हैं और हम पहले ही 
अपने देश में स्यूततम मजदूरी की वांछतीयत्ा का उल्लेख कार चुके है । मजदरी 
लिश्चित करने में जो कठिताइयाँ भाती हैं केवल उन्ही को ध्यान मे रखना है तथा 
इन्हे सावधानौ-पूर्बक हल करना है । 

यह भी उल्लेखनीय है कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के बिना 
एक राष्ट्रीय स्यूनतम समयानुसार मजदूरी तिर्धारित करता कठिने होगा, क्योकि 
पदि एक राष्ट्रीय स्युनतम स्तर लागू किया जायगा तो अनेक श्रमिकों की छूटनी 
हो सकती है। इसके भ्रतिरिक्त एक राण्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से राष्ट्रीय लाभाश 
में भमिकों के भाग में तो वृद्धि हो जाएगी किल्तु उद्यगकर्ताओं के लाभ में कमी हो 
जाएंगी । इससे बचत पर प्रभाव पड़ेया तथा उपभोग वस्तुओं को माँग भी बढ 
जायेगी । यह बात देश के लिए हितकर न होगी, यदि देश मे विकास योजनाये 
चालू हैं । फिर भी न्यूनतम मजहुरी श्रारस्भ मे ऐसे सभी उद्योगों में लागू की जानी 
चाहिये, जिनमे श्रमिको का शोषण होता है | 


सन्‌ १६४८ का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम... 
(थांणाप्राप॥ ए82865 3० ०7 948) 

भारत में विधानीय मजदूरी निर्धारण व्यवस्था की स्मापना करने के प्रइन 
पर मई १६४३ मे त्रिदलीय रांगठन की स्थायी श्रम समिति के तीसरे सम्मेलन में 
विधार-विमुश्श हुआ तथा जिदलीय श्रम समिति के १६४३, १६४४ तथा १६४५ 
के अधिवेशतों मे इस पर विचार किया गया । इनमे से अन्तिम ग्रधिवेश्ञन में इस 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया कि न्यूनतस संजदूरी विधान बनाया जाना _ 
चाहिए। १६ अप्रैल सन्‌ १६४६ को डा» बी० ग्रार० अम्बेदकर ने, जो उस समय 
भारतीय सरकारे कै श्रम सस्ती थे, न्यूनतम मजदूरी विधेयक प्रस्तुत किया । किन्तु 
भारत से संवैधानिक परिवतंन होने के कारण विधेयक के पास होने में कुछ बिलम्ब 
हो गया। मार्चे १६४८ में फिर यह न्यूनतम सजदुरी अधिनियम के ताम से पारित 
हुआ । इस अधिनियम का गअ्रभिष्राथ उन कुछ रोजगारों में स्यूनतम मजदूरी 
निश्चित करता है जिनमे अ्रमिको से बहुत परिश्रम लिया जाता है अथवा जहाँ 


औद्योगिक भ्रणिकों की मजदूरी #७छ३ 


सलाह देने तथा प्रादेशीय सलाहकार बोडों के कार्यों का समन्वय करते के लिए एक 
काद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना भी केन्द्रीय सरकार कर सकती है। इन 
संस्थाओों में मालिक तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि बराबर की संख्या में होगे तथा बुला 
संदस्पों की एक तिहाई से कम की स्या में स्वतस्त्र व्यक्षित होगे । उपयुक्त सरकारें 
अधितियम के प्रस्तगंत सूची मे ग्रंकित रोजगारो में काये के देनिक घढे भी निदिचत 
कर सकती है, एक साप्याहिक झवकाश दे सदती हैं, तथा समयोपरि मजदूरी की 
झदायगी का नियम वना सकती है। इस अधिनियम के प्रनुसार उचित रिकार्ड और 
रजिस्टर भी रखने होगे | मजदूरी की न्यूनतम दरोसे कम भ्रदायगी के कारण 
उत्पल्त दावों को जाँचने, सुनने तथा निरिचत करने के लिये निरीक्षक तथा 
प्राधिकारी नियुवत किये जा सकते है तथा अपराधियों के दण्ड की भी व्यवस्था 
की गई है । 
न्यूनतम मजदूरी ग्रधिनियम में संशोधन 

इस अधिनियम के गनुस्तार कृषि रोजगारों में (अधिनियम से लगी भनुमु ची 
भाग २) प्रग्रिम तीन वर्षों में तया प्रन्य रोजगार में (प्रतुमूची माग १) अप्रिग दो 
वर्षो में स्यृततम मजदूरी निश्चित करने की व्यवस्था थी। निशिचत स्यूगतम 
मजदूरी दरो में समय-समय पर, परन्तु अधिक से झधिक ४ वर्षों में सप्ोधन क्षिया 
जा सकता है। केस्वीय रारकार ने १६४६ में कुछ नियम भी बनाये तथा राज्य 
सरकारों में इन तियमो का परिचालन किया तथा उनको १५ मार्च १६५० से पूरे 
स्यूनतम मजदूरी तिश्चित करते की भ्राज्ञा दी । एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड तथा 
राज्यों मे सक्षप प्राधिकारियों को वियुक्त्रि भी कर दी गई। परुतु तब भो 
तिर्धारित समय मे न्यूनतम मजदूरों निहित करने में विजम्ब हुआ्ना तथा सरकार 
ने एक अध्यादेश तथा बाद में सशोधित अधिनियम हारा न्यूनतम मजदूरी निश्चित 
करने की तिथि १५ मार्च, १६५१ तक बढा दी । यह तिथि फिर ३१ सा १६४२ 
तक बढाई गई । कृषि श्रमिकों को, जिनकी भपनी विश्वेष समस्‍यायें है, ख्यृततम 
मजदूरी निश्चित करने के लिये एक भ्रतिरिकत वर्ष दिया गया। तथापि ३१ भार 
१६५२ तक अनुसूची मे दिये गये समस्त रोजगारों के लिये न्यूनतम मजदूरी 
निश्चित न हो सकी और स्रश्नैल १६४४ में अधिनियम में संशोधन करके यह पमय 
३१ दिसस्वर १६५४ तक यढा दिया गया । बार-बार तारीखों का बढागा इग्रित 
कराता है कि त्यूततम मजदूरी निर्धारित करना कितना कठिन कार्य है। १६५७ 
में अधिनियम में एक अत्य महत्वपुर्ण संशोधन हुप्रा । १६५७ के संज्चोधित झधि- 
नियम ने मजदूरी के निश्चित करने को अ्रवधि ३१ दिराम्बर १६५६ तक बढ़ा दी 
तथा अधिनियप को कार्यान्वित करने मे कुछ भ्रन्य कठिनाइयो को दूर किया है । 
इसके अनुसार मजदूरी की स्यूबतम दरो का पांच यष पूरे होने पर पून विचार 
तया पुत निर्धारण हो सकता है) 


४७४ श्रेग समस्याएं एवं समाज कव्याण 


परन्तु अनुसूची मे दिये गये उद्योगो मे दिसम्बर १६५६ तक भी सभी प्रदेशों 
में म्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की जा सकी । जनवरी १६६० में श्रम मन्त्रियो 
के सम्मेलन ने इस वएत का घुकाव दिया हि न्यूनतम मजदूरी बण्यू करने को तिथि 
निर्धारित करने के लिये राज्य सरकारें अपने कार्यक्रम के अनुसार स्वयं ग्रधिनियम 
पारित करें । केन्द्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड ने यह घिफारिश की कि 
न्यूनतम मजदूरी लागू करने का कोई निश्चित समय रखा ही न जाये। इन 
सिफारिशों को मानते हुये सरकार ने १६६१ में न्यूनतम मजदूरी (सशोधित) 
अधिनियम पारित किया ॥ इसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए 
जो निश्चित तिथि की घारा थी उसे समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकारें प्रव 
झावश्यकताभुसार किसी भी समय, किसी भी रोजगार या किसी भी वर्ग के श्रमिकों 
के लिये न्यूवत्तम मजदूरी की दरें राज्य के किसी भी भाग मे निर्धारित कर सकती 
हैं । धदि कोई विवाद किसी अ्रधिकरण (7]7000०) के सम्मुख है था अधिकरण 
का तिर्णाय लाग्‌ है तो अनुसूचित रोजगारो मे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नही की 
जायेगी । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तगेंत, यदि सरकार कोई नियम 
बनाती है तो उसे तीस दिनो के अन्दर सक्षद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा । 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वित होना 
अधिनियम के उपबन्धों के झ्न्तगंत बुछ राज्यो को छोडकर सभी राज्य 
सरकारो ने अधिनियम में लगी सूची नम्वर १ मे दिये गये रोशग्रारो को व्यूवतम 
मजदूरी निश्चित कर दी है। कुद राज्यो मे इन दरो में मेंहयाई या दिवह्‌ लागत 
भत्ता सम्मिलित कर लिया गया है और कुछ राज्यो में ये भत्ते सम्मिलित नहीं 
किये गये है । विभिन्‍न राज्यों भे तथा विभिन्‍न रोजयारों भे दरें भिन्न भिम्त हूँ 
तथा समप-तमम्र पर इनको दोहरामा भी गया है (दरो के बिस्तृत विवरण के 
लिये कृपया भारतीय श्रम वाषिक पुस्तिकायें देखिये) | कुछ राज्य सरकारों से इस 
अधिनियम का क्षेत्र, श्राधनियम में लगी सूची मे दिये गये उद्योगों के ग्रतिरिक्त 
भ्रन्य उद्योगो तक भी बढा दिया है। उदाहरण के लिए, दिल्‍ली में इसका प्रसार 
छापेजानी, दलाई कारखानो, सोटरगाडी, इजीनिर्यारिय कारखानो, घातु उच्चोग, 
आाकाशवारी के पन्तर्गत निर्मास मे लगे कर्म चारियो, इंटो के मट्टे, मिट्टी के दतंन 
तथा बन उद्योम में क्रिया गया है , आान्श्र प्रदेश में लकडी के फरनीचर, होटलो, 
जुलपान ग्रहो, धावों ग्रौर खितेमा उयोग से , विहार मे छाप्ेखानों, मोटर, 
इजीवियरिंग सस्थानो, ईटें बनाने, बाँध व सिंचाई के कार्यों, सिनिमा उद्योग, शीत- 
अष्डार, होटलो, जलपान-हो, घावो, सिल्क्र उद्योग, वन उद्योग, इमारती सकडी 
तथा केन्द्र की पत्तियों के चुनन आदि पर , महाराष्ट्र तथा गुजरात से 'रात्टपान 
उद्योग, होटलों व जलपान गहो, छपाई उद्योग व सम्बन्धित प्रक्रिया, दुकानों और 
वाणिज्य सस्वावो, सिनेमा, हूई छुतने द पूनी बताने के कारखानों आदि मे; 
मध्य प्रवेश मे सोमेठ, काँच, चीनी के बेन, रूई धुनने व पूनी बनाने के 
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कारणायों, होटलों, जलपान-इहों, बियेट्रों, दुकानों व वारिज्य संस्थानों, श्रार 
मद्गीनों तथा छापेखानों आदि मे , पंजाब में वस्त्र उद्योग, ढलाई के कारखानों, 
छापेखानों, सिनेमा उद्योग, कृषि उपकरणों, धातु व अत उद्योगों, बनों, दुकश्तो 
ब वारिज्य स्थानों तथा रबड़ उद्योग आदि में; मैयूर में काजू उद्योग, छापेखानों, 
होटलों, ढलाई कारखानों, 'साल्टपान! उद्योग, मोटर इंजीनियरिंग उद्योग आदि 
में ; उड़ीसा में लवणु-प्टल (साल्टपान) उद्योग, छापेखानों, दाइल तथा ईटे 
बनाने के कार्य, सड़क परिवहन, होटलो व जलपान-एहों, मद्यतालाओ, दुकानों व 
बाशिज्प संस्थानों, धातु उद्योग, आस मशझ्लीवों, इमारतो लकडी, हाथ करधा 
उद्योग, गुदालखा बनाने आदि मे ; केरल में जटा उद्योग, इलायची बागान, टाइल 
उद्योग, दुकानों व होटलों, माचिस उद्योग, इगारती लकड़ी, हाथ करपा, काजू व 
जबण-पटल उद्योगों, बेकों, गाड़ी बनाने, वनो, छोटे बन्दरगाहों, यातायात, छापे- 
छातौ प्रादि में ; पदिचमी बंगाल मे अस्थि मिलों, सिनेमा उद्योग, छापेखानों, 
दर्जी का काम, रेशम की छुपाई, चक्‍्को मिलो श्रादि में ; मद्रास में रुई धुनने व 
पुन बताने के कारखानों, लवण-पटल उद्योग, जटा, दियासलाई व झातिशवाजी, 
मौजे, ईटे व टाइल बनाना, काजू तथा कच्चे यूत के उद्योग श्रादि ; राजस्थान मे 
कपड़ा उद्योग, गोटे व किनारी के उद्योगो, छापेखानों, ऊने की सफाई तथा पूनी 
बताते के कारखानों तथा लवण-पटल उद्योग आदि में ; और उत्तर प्रदेश में 
होल्‍्ल उद्योग, प्राइवेट छापेज्ञानों, डलाई कारखानों, धातु उद्योग, काँच की चूडी 
के उद्योग, सड़कों का निर्माण व मरम्मत, भवननमिर्माण कार्यो आदि मे ! जहाँ 
तक अधितियम के भाग 77 का सम्बन्ध है, जिसमे खेतीहर रोजगार का उल्लेख है, 
झ्रधिकतर राज्यो ने समस्त राज्य के या केवल कुछ निर्धारित श्षेत्री के लेतीहर 
श्रमिकों के लिए मजबूरी निश्चित कर दी है। क्रे्लोय सलाहकार बो्ह की भी 
१६४६ में स्थापना कर दी मई थी और तवम्बर १६५६ मे इस बोर्ड का पुनर्गठन 
हुप्रा है। इस बोड़ मे अब अनुसूचित रोजगारों के श्रमिकों और मालिकों में से 
प्रत्येक के ६ प्रतिनिधि होते है सथा राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि है। केन्द्रीय 
रोजगार व श्रम मन्जासय के संयुक्त हचिव इसके अधान हैं । एक अन्य महत्वपूरों 
पग जो इस सम्बन्ध में उठाया गया है वह विभिन्‍न उद्योगों के लिए मजदू री बोर्डों 
की स्थापना है। मजदूरी बो्े १६५७ से कई उद्योंगो के लिये स्थापित कर दिये 
गये हैं और इन्होने भी न्यूनतम मजदूरी निरिचत की है। 

यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ राज्यो के विभिन्न उद्योगो मे औद्योगिक 
प्रधिकरणो के पचाट द्वारा अथवा विभिन्‍न समितियों की शिफ्रारिश्ों पर च्यूनवम 
मजदूरी भी निश्चित की गई है। उदाहरणतया, उत्तर प्रदेश त्था विहार चीनी 
फँवड्री श्रमिक (सजदूरी] जाँच समिति को सिफारिशों प्र उ० प्र० भे चीनी उद्योग 
के लिये एक व्यूनतम इकट्टी मजदूरी १६४६ मे ३६ रुपये प्रतिमाह निश्चित की गई 
जो, १६४७-४८ मे ४५ रूपये प्रतिमाह तक बढा दी गईं तथा पुन: १६४८-४६ में 
५४ रुपये प्रत्तिमाह तथा १६५६ में ४८ रुपये प्रतिमाहु कर दी गई | उसके पद्चातू 
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चीनी उद्योग के मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार १ जनवरी १६५६ से 
चौनी कारखाने के श्रमिको की मजदूरी मे २ से ५ प्रतिशत की वृद्धि की गई। 
१ नवम्बर १६६० से इनकी कुल न्यूनतम मजदूरी अब ७४६ रपये प्रतिमाह निर्धारित 
कर दी गयी है, जिसमे से ६० एपये मूल मजदूरी है और १६ रुपये महगाई भत्ता 
है । अनुसूची भाग १ में दिए गये दस उद्योगों में भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर 
दी गई है। बुछ मुख्य उद्योगों मे, जैसे कपास तथा उनी कपड़ा उद्योग, विद्युत 
व्यवसाय, कानपुर का इन्जीनियरिंग उद्योग बरेली की पश्चिमी भारत दियासलाई 
कम्पनी सहारनपुर की स्टार मिल मोदीनगर के लालटेन वकर्स, देहरादून के चाय 
बागान प्रादि में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी है। 
मजदूरी का प्रदग समय-समय, पर अनेक समितियों को विचार विमश्ं के लिये दिया 
जा चुका है तथा स्यूबतम मजदुरी निश्चित करने का ग्रान्दोलत गहरी जड पकड़ 
चुका है । 


अधिनियम का श्रालोचनात्मक मूल्याकन 

इस विषय में कोई मतभेद वहीं हो सकता है कि देश में न्यूनतम मजदूरी 
विंधात पारित करने की बहुत ग्रावश्यकता है, किन्तु जैसा कि पहले भी उल्लेख किया 
जा चुका है कि इस सम्बन्ध मे कुछ सिद्धान्तों को दृष्टि म रखना होगा तथा 
कठिनाइयों का समाधान करना होगा। न्यूनतम मजदूरी इतनी अधिक भी निश्चित 
नही कर देनी चाहिये जिसे उद्योग वहन न कर सके ग्नौर कुछ उद्योगों को प्रपना 
व्यवसाय ही छोटना पड़े जिसके कारण वेरोजगारी बडे । यहाँ कानपुर कपडा मिर्लों 
का उदाहरण दिया जा सकता है जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ १६४६ मे 
न्यूनतम मजदूरी १२० रुपये प्रति माह निश्चित कर दी थी | इस आदेश को यापिस 
लेना पडा था। १६४८ का न्यूनतम मजदूरी अधिनियग का क्षेत्र भी बहुत संकुचित 
प्रतीत होता है। इसमे अनेक नियमित तथा झनियमित उद्योग नहीं झ्राते जिनमे 
मजदूरी बहुत कम है तथा जहाँ श्रप्रको से अधिक परिश्रम लिया जाता है यद्यपि 
सरकारो को यह अधिकार दिया गया है कि वे अधिनियम को प्रनुसूधी मे उल्लेख 
न किये गये उद्योगों पर भी लागू कर सकें । यह उचित होगा कि अधिनियम समस्त 
'रोजगारो में लागू कर दिया जाय । 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अन्य गसम्भोर कमी यह है कि जब तक 
किसी राज्य में एक उद्योग म १,००० कर्मचारी न हो, न्यूनतम मजदूरी निश्चित 
नहीं की जा सकती । ग्रनेक राज्यो मं बहुत स ऐसे उद्योग है जहा श्रमिको की सल्या 
१,००० से कम है। गत छोटे तथा अनियमित उद्योगों की एक वडी सख्या पर 
यह अधियिमम लागू नहीं होता ।इन उद्योगों में भी स्थूनतग मजदूरी निश्चित 
करने की बहुत अधिक ग्ावदयकता है। अधिनियम के अन्तर्गत की गई न्यूनतम 
मजदूरी को व्यवस्था पूर्णरूप से सन्‍्तोषजनक भी नही है । एक स्थायी बोर्ड होना 
चाहिये अथवा प्रत्येक उच्चोग म मजदूरी दरे निश्चिवा करने तथा दोहराने के लिए 
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एक समिति होती चाहिये । अगस्त, १६५४ में स्थायी श्रम समिति मे भी सिफारिश 
की थी कि स्थुनतम मजदूरी निश्चित करने वाली व्यवस्था की तत्काल स्थापना 
होनी चाहिये । यह ग्धिनियम स्यूनतम मजदुरी की परिसाया भी नहीं करता 
| भिम्के मुख्य सिद्धात्त भली-भाँति निश्चित हो जाने चाहियें। 

इसके प्रतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनिग्रम को छागू करने की 
अ्रवधि झार-बार बढाने से अनेक वर्षों तक बनेक भरगिकों को न्यूनतम गजदूरी नहीं 
दी गई जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ्राथिक क्षति पहुंची। एक “समान राष्ट्रीय 
न्यूनतम मजदूरी” विश्चित करने की भ्रावश्यकता है तथा कैस्द्रीय सलाहकार बोड्ड ने 
भी सिफारिश की है कि सम्पूर्ण भारत मे राष्ट्रीय स्यूनतभ्न मजदूरी ११२ रुपये से 
२ रुपग्रे प्रतिदिन तक होनी चाहिये । पिछले कुछ वर्षों में मंहयाई भत्ते का एक 
भाग गूल मजदूरी में मिलाने की माँग की गई है क्योंकि पूर्व युद्ध काल स्वर पर 
कीमतो के आते की कोई सम्भावना नहीं है । केस्द्रीय सरकार पहले ही इस दिशा में 
कुछ पग उठा चुकी है तथा झाशा की जाती है क्रि निजी ज्षेत्र भे भी इसका 
अनुकरण किया जापगा। अ्रधितियम को उचित ढंग से क्ार्यान्वित करने की भी 
आवश्यकता है भौर तीसरी पच॒वर्षीय प्रायोजता में भी इस झोर सकेत किया गया 
है कि अवेया उद्योगों मे तथा स्थानों पर यह झधिनियमण प्रभावात्मक छूप से लागू 
नहीं किया गया है । 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिये श्रादर्श सिद्धान्त (२००१७) 

ह्यूततम मजदूरी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर तथा झोयोगिक 
अधिकरणों के विभिन्‍न निरंयों फो देखते हुए सरकार ते न्यूनतम मजदूरी अधिमियम 
के अन्तांत मजदूरी निर्धारित करने के लिये कुछ सामान्य रिद्वान्त बनाये है । इन 
में एक मुख्य सिद्धान्त यह है कि स्थृलतम मजदूरी केवल जोवत-निर्वाह के लिये ही 
पर्याप्त नही होनी चाहिए वरन्‌ इतनी होनी चाहिये कि श्रमिक शिक्षा, चिकित्ता 
और अन्‍य सुविधाओं के द्वारा अपयी कार्यदुदलता बनाये रख सके । इसके अतिरिक्त 
प्यंनत्म गजदरी निर्धारित करते समय मानवीय आवध्यकताओं, परिवार क्र 
जीविकोपा्जन करने वाले सदस्यों की सख्या, निर्वाह खर्च, प्रचलित मजदूरी दर, 
प्रादि का भी ध्यान रखना चाहिये भौर इससे लेत्र को प्रचलित मणदूरी में कोई 
विघ्न नही पड़ना चाहिये। एक वयस्क अ्मिक की मजदूरी साधारणतया ११९ 
रुपये से लेकर २ रुपये प्रतिदिन तक होनी चाहिये । वह मजदूरी सब सस्मिलित दर 
के हिसाब से होनी चाहिये जिसमे महपाई भत्ता भ्रादि भी सम्मिलित होना 
चाहिये । न्यूततम मणदूरी कुशल, भ्रद्धं-कुशल और अदुद्यल सभी प्रकार के श्रमिकों 
के लिये प्रत्येक श्षेत्र मे निर्धारित होनी चाहिये। 

भारतीय श्रम सम्मेलन के १६ में अभ्िवेशन मे, जो तई देहली में ११४ 

१६ जुल्लाई १६५७ में हुआ, एक महत्वपूरं अ्स्ताव पारित किया गया । इस प्रस्ताव 

हारा यह प्रथम बार स्पष्ट क्रिया गया है कि न्यूवठम मजदूरी का ग्राथार 'प्रावह्य- 
क॒ता/ होना चाहिए और मजदूरी इतनी होदी चाहिए कि झ्रौद्योगिक श्रमिकों को 
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स्यूनतम भानवीय आवश्यकताग्रो की पूचि का आश्वासन रहे । मजदूरों निर्धारित 
करने वाले प्राधिकारियों के माय प्रदर्शन के लिये, जिनमे मजदूरी समितियाँ, 
मजदूरी बोर्ड, वियाचक ग्रादि सम्मिलित है, निम्नतिसित आदर नियम निर्धारित 
क्ये गये हैं-- [।) न्यूनतम मजदूरी गणना करते समय एक सामान्य श्रभिक 
परिवार में एक धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर तीत एसे सदस्य माने 
जाते चाहिएँ जिनको उपभोक्ता इबाई (0०॥$ए०७॥०॥ एएा$) कहा जा सकता 
है। इस सम्बन्ध मे स्त्रियों वच्चो और किश्योरो द्वारा यदि कोई झ्राय होती है तो 
उसे सम्मिलित करता चाहिए। (॥) च्यूनवम भोजन की आ्लावश्यकताओं की गणना 
के लिए एक साधारण कार्य करने वाले प्रौसत वयस्क भारतीय बे लिए कैलोरी 
की मात्रा का ग्राघार वही माना जाना चाहिये जिसका सुकाव डाटर एन्रोड ने 
दिया था (२६०० कैलोरी प्रतिदिन) । (!0) कपडे की प्रावश्यक्ता की गरना 
इस आधार पर की जानी चाहिए क्रि प्रत्ति वर्ष प्रति व्यक्ति १८ गज कपड़ा चाहिये। 
इस झ्ाधार पर चार सदस्पो वाले औसत श्रमिक परिदार के लिए कुल ७२ गज 
कपड़े की प्रति वर्ष प्रावश्यकता मानी जानी चाहिए | (४) मकानों के सम्बन्ध में 
यह कहा गया कि स्यूनतम सजदूरी निर्धारित करते समय उस किराग्रे को ध्यान मे 
रखना चाहिये जो सरकार री प्रौद्योगिक ग्रावाध्त योजता के अन्तगेत न्यूनतम क्षेत्र 
के लिए निर्धारित किया जाना है। (४) ईंधन, रोशनी और भन्य वि।भन्‍त मदों पर 
व्यय के लिए कुल ध्यूततम मजदूरी का २० प्रतिशत माचा जाना चाहिए। प्रस्ताव 
में यह भी कहा गया था कि यदि वही भी न्यूनतम मजदूरी ऊपर लिखे ग्रादर्श 
सिद्धास्तों कै हिसाव से कग निश्चित की जाये तो मजदूरी निददिबत करन वाली 
व्यवस्था का यह कर्तव्य होगा कि वह उन ग्वस्थाप्रों को न्‍्यायोचित प्िद्ध करे 
जिनके का रण्ए वह्‌ उपराकत ग्रादर्श नियमों का पालन करने भे झसमर्थ हो | उचित 
मजदूरी के सम्बन्ध मे यह सुझाव दिया गया कि उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट 
की सिफारिशा को आधार मातकर मजदूरी बोड्डो को प्रत्येक उद्योग की सभी बातो 
को विस्तृत रूप से देखना चाहिये । 

इस प्रस्ताव को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योकि इसने प्रथम बार 
न्यूनतम मजदूरी के समस्त विचार को एक ठोस ग्राधार प्रदान क्या है। मजदूरी 
बोर्ड अपनी प्तिफारिशें करते समय अस्ताव मे दिये गये आझ्रादक्षे नियमों को ध्यान में 
रखते है । १६६५ मे, न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम १६४८ के प्रशासत से सम्बन्धित 
विभिन्‍्त मामलों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिये भारत सरकार ने एक व्यकित 
की समिति का निर्माण किया । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हे जो कि 
सरकार के विचाराधीन है । 


कृषि श्रमिको के लिये न्यूनतम मजदूरी--इसकी बाधाये 


अधिनियम की अनुसूची भाग ता खेतीदर थ्रमिरो से सम्बन्धित है। किस्खु 
छ्ेतीहर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्बित करने की समस्या फ़डटरियों के 


प्रौद्योगिक श्रमिकों की मजदूरों श्७ह 


श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने से श्रथिक जटिल है। हमें देश के 
विभिन्‍त भागों में खेतीहर गजदुरी के बहुत कमर माँकदे उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त 
डा वि-कार्पों में कार्य दिवस के कार्ये पष्टो का निश्चित करना सरण कार नहीं है । 
ती हर श्रमिकों का कार्य ऐसा है कि वह नियमित रूप से नही किया जा सकता 
तथा साधारणतया एक ही अ्रभिक खेती की विभिन्न क्रियाओं में भिन्न-भिन्न कार्य 
करता है । इसके अतिरिक्त ग्रामो मे अधिकतर मजदूरी जिन्‍्स में दी जाती है जिसका 
मूल्य नकदी मे निर्धारित करना कठिन हो जाता है। फिर, छोटे-छोटे जमीदारों 
की बहुत भ्रधिक संख्या है, जिन्हे इस अधिनियम को कार्यान्बेत करना होगा। 
चोटे-घोटे जमीदारों की प्रत्यधिक सस्या ऐसे किसी ग्रधिवियम्र को लागू करते में 
बहुत ग्रधिक कठिनाई उत्पत्न करेगी । मारत में कृंपकों को रजिस्टर तथा लेखा 
रखने का ने तो कोई ज्ञान ही होता है न ही इस सम्बन्ध गे कोई रुचि होती' है, 
जबकि यह शात तथा हाथि अधिनिम्रभ को लायू करने के लिए प्रत्यन्त आवश्यक 
है। भध्त यह उचित था कि न्यूनतम मजदूरी निश्चित करते का प्रश्न उस समय 
हक स्थगित कर दिया जाता जब तक कि पूर्ण जाच न कर ली जाये तथा क्रवि 
श्रमिकों मे प्रवलित मजदूरी तथा उयकी दश्शाओं के जिफय में आँकड़े एकत्रित त 
कर लिये जाये । अत इम विपय में एक घखिल मारतोब कृषि श्रमिक जांच १६४०-- 
३ में की गईथी। इस जाँच की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गई है तथा अगस्त 
१६५६ में एक दृष्टरी अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जाँच झारस्म की गई जो पर 
पूर्ण हो चुकी है । (देखिये कृषि श्रमिक का अध्याय) इसका ऊपर उल्लेख हो चुका 
है कि न्यूततम मजदूरी निश्चित करते दी तिथि ३१ दिसम्बर १६५६ तक बढ़ा दी 
गई थी ! भव इस विएय में राज्य सरकारों को छूट दे दी गईं है कि वे झावश्यकता- 
नुग़्ार स्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है । 
लगभग समस्त राज्यो में कृषि श्रमिकों जे दवेतु स्यूततम मजदूरी की दरें 
निश्चित कर दी भई है। यद्यपि कुछ राज्यो मे इसके कुछ विशेष क्षेत्र ही लिए 
गये है। केल्द्र सरकार के क्रषि फार्मों, खैतिक फर्मों तथा सस्याग्रों से प्रम्बन्पित 
फार्मों में श्युबतम मजदूरियाँ निश्चित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश मे १६९५१ में 
एक समिति की पिफारिशों के झनुसतार कृपक श्षमिव्रे के लिये च्यूततम मजदुरी १२ 
पूर्वी जिलो (दिन जिलो को कम मजदूरी वाले जिले कहा जाता है) के ५० एकड 
या उससे अधिक के छेतो में कार्य करते वाले श्रमिकों के लिये निर्धारित कर 
दी गई थी ( तत्पश्चातू इस १२ जिलो मे सभी खेतो के श्रमिकों के लिये न्यूनतम 
मजदूरी निर्धारित कर दी गईं । उत्तर प्रदेश कै अन्य जिली में ५० एकड़ था उससे 
भ्रधिक के खेती मे न्यूवतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई परन्तु ४ पहाड़ी जिलो 
रु को छोड दिया गया । मजदूरी की दरें निम्नलिल्वित है--वयरकों के लिये ६ रुपया 
प्रतिदिन भ्रधवा २५ रुपये प्रतिमाह तथा १८ वर्ष की आयु से कम के व्यक्तियों के 
लिए ६२३ पैसे प्रतिदिन अयबा १६ रुपये प्रतिमाह । इसके पदचातू सव जिलो और 
फा्मों मे न्यूनतम दरों को लागू कर दिया गया है । बालकों के लिये दर ६२ पैसे 


भ्रू० श्रग समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


प्रतिदित अथवा १६*२५ एपये प्रति माह निद्चित की गई है। अगस्त १६४८ से 
नैनीताल जिले के दराई और भाभर क्षेत्र के ५० एकड या अधिक के सभी सगठित 
कृषि फार्मों पर भी न्यूनतम मजदूरी की उपरोक्त दर लागू कर दी गई है। बह | 
१६६० से ग्रन्य पहाडी जिलों में भी न्यूनतम मजदूरी इसी दर से निर्धारित कर दें 
गई है। न्यूनतम मजदूरी नकदी या जिन्स या दोनो मे दी जा सकती है। उत्तर 
प्रदेश में ग्रव दरें १ सपये से १ ५० रुपये तक निश्चित की गई हैं! कुछ राज्यो में 
दरें १ रुपया प्रतिदिन से कम हैं! 

क्षि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरियों के प्रश्न पर भ्रगस्त १६६१ में 
गोप्ठी से बिचार किया गया था। गोप्ठो मे सिफारिश की गई कि किसी भी कृषि- 
कार्य के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरे १ रुपये प्रतिदित से कम नहीं होनी चाहिये 
और सम्बन्धित सरकारी को ऐसी क्मेटियाँ नियुक्त करनी चाहिएँ जो इस वात का 
निइच्य करें कि क्या मजदूरी की ऊँची न्यूनतर दरें निर्धारित की जा सकती है। 
गोष्ठी मे लागू करने की यथेप्ठ मशीनरी की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की । 
राज्य सरकारो कया ध्यान इस शोर दिलाया जा रहा है कि वे इत सिफारिशों पर 

इयक कारंबाई करें । 

अत इसे भ्रकार भारत मे श्रमिकों के लिये न्यूनतग मजदूरी निश्चित करने 
भी विशा मे कार्य प्रारम्भ हो गया है। यह पूरणेख्प से झाशा की जाती है कि 
मजहूरी निश्चित करने की व्यवस्था शने शने सुधरेगी तथा एक समान मूल मजहूरी | 
दर का प्रादुर्भाव होगा श्र उसका कार्यान्वित होना भी सम्भव होगा । | 

न्यूनतम मजदूरी के प्रश्व से सम्बन्धित मजदूरी के समानीकरण की भी 
समस्या है तथा “उचित मजदूरी ' दी परिभाषा देने तथा उसे लागू बरने की समस्या 
ही । सबसे पहले हम “उचित मजदूरी” के प्रदन पर विचार करेंगे। 

मजदूरी की समस्या (7॥6 708 ०४ एक्षा। ४३४०) 

उचित मजदूरी वी समस्या एक महत्वपूर्णा समस्या है। प्रत्येक देश में 
अर्थशास्त्रियो ने इस समस्या पर विचार किया है। युद्ध के पश्चात्‌ उत्पादन में वृद्धि 
करने के लिये ऐसी सभी सम्भावनताओों पर विचार किया गया है जिनसे देज्ञ में 
श्रमिकों तथा प्रवन्धकों के सम्बन्धों में सुधार हो सके । यह सब ही मानते है कि 
श्रमिकों तथा प्रवरंधको के ब्यवह्यर तथा दृष्टिकोण में केवल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन 
ही नही होना चाहिये वरवु कुछ ऐसे स्पष्ट प्रमाण भी प्रस्तुत किये जाने चाहिये 
जिनसे ऐसा प्रतीत हो कि मालिक दथा उद्योगों के प्रवन्धक श्रमिकों के प्रति उचित 
व्यवहार रखते हैं । इस प्रकार ही सघषों के मुल कारणों को दुर किया जा सकता 
है । इस सम्बन्ध मे सबसे महत्वपूर्ण समस्याये लाभ सहभाजन तथा उचित मजदूरी 
की है । यह समस्‍यायें १६४७ के उद्योग्र-सम्मेलन भे उस सममर प्रकाश भे आयी 
जिस समय औद्योगिक विराम सन्ि प्रस्ताव पारित हुआ्मा था। इस सम्मेलत में यह 
प्रस्ताद पारिद किया गया था कि पूंजी वे अतिफल त्तथा श्मित्र ये परारिश्रमिक 
देने की श्रणाती वी इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिये कि पूँजीपति तथा 
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श्रमिक, दोबों को ही अपने संयुक्त प्रयत्न से किये गये उत्पादव में उचित माय प्रयत्न से किये गये उत्पादद में उचित भाग 
कगार रहे । उपभोकताम्रों त्तथा मूल उत्पादकों के हित यो ध्यान में रखते हुये, 

“और लगाकर एवं प्रन्य तरीकों द्वारा अत्मधिक साथ पर रोकथाम लगाईजा 
सकती है। श्रम्रिक को उचित मजदूरी मिलने को व्यवस्था भी इसके साथ ही 
होठी चाहिये ! तद्योग में खागू पूंजी पर उचित प्रतिफत मिलने तथा व्यदत्ताय को 
विस्तृत करने व उसे कायम रखने के लिए समुचित झारक्षित निधि (१88076 
ए700) की भी व्यवस्था होनी चाहिये । ६ अप्रैल १६४८ को केस्द्रीय सरकार ने 
अपती ग्रौद्योगिक नीति के यक्तच्य में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। 
लाभ राहभाजन को समस्या को जाँच करने के पिय्रे एक समिति भी नियुक्त की 
गई थी । इस स्रमिति ने १६४८ में झपनी रिपोर्ट पस्तुत कर दी थी। केद्रीय 
फ़लाहकार परिषद्‌ ने एक “उचित मजदूरी समिति' भी वियरुवत की जिसकी रिपोर्ट 
१६४६ में प्रकाशित ह६ई। जून १६५० में इसकी स्रिफ़रारिशों के श्राघार पर एक 
विधेयक्ष का मक्ौदा तैयार करके सरद्‌ में अस्तुत किया गया । परुतु यह विशेयक 
स्वीकृत व हो सका और 'व्यपंगत (73956) हो गया । सविधान में इस बात का 
उल्लेख है कि राज्य को इरा बात का प्रयास करवा होगा कि समस्त श्रमिकों को 
पर्याप्त मजदूरों मिलती सहे। मजदूरी बोर्ड और अधिकरण मजदूरी निर्धारित 
करते सम्रय उचित मजदूरी सप्मिति की, (सिक्स को ध्यात में रखते हैं ।' 


चित मजदूरी वया हैँ ) इसके बारे में विभिन्न विचार 
उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट मे उचित सजदुरी पर विभिश्न दृष्टिकोण 
से बडा रोचक ग्रध्ययत किया गया है। उमिति के गब्दो में “राष्ट्रीय झ्राथ की 
स्थिति को मजदूरी की समस्या से सबसे प्रधिक उम्बड (टिशेश०॥0/) कहा जा 
समता है बयोकि किसी भी मजदूरी नोति करो उस समय तक न्याथोचित और 
आिक दृष्टि से ठोस नही कहा जा सकता जब तक उस नीति द्वारा राष्ट्रीय 
आय में पृद्धि नहीं होती प्रौर उस बृद्धि मे से श्रमिकों को वंध श्रथवा उचित भाग 
नहीं ग्रिल॒त़ा ।* प्रथम तो यही प्रश्न सागने झाता है कि 'उचित मणदुरी क्या है ?' 
उचित भ्रजदूरी की परिभाषा सीधी एवं सरल भाषा मे देता बहुत कठिन है । 
उचित मजदूरी को निश्चित करते में देश को विभिन्‍न परिस्थितियों और देश के 
विभिन्‍न उद्योगों एव क्षेत्रों की परिस्थितियों को दृष्टि में रखना श्रावछक है। 
॥एनसा इक्तोपीडिया ऑफ सोशल साइन्तेज" नामक पुस्तक के अतुसार 'रचिन 
गरणदूरी अमिक्रो हारा प्राप्त उस मजदूरी को कहते हैं को उनको एक समात 
- (५४) कुशल, कठित और अरुचिकर कार्य करते के लिये मिलती है, ढिन्‍्तु यह 
परिभाषा इस बात को मानकर चलती है कि देश को आशिक स्थिति की दृष्टि से 
किसी भी विशेय ओोद्योगिक सल्या में एक ऐसे आ्रादर्श स्तर बनाने की आवश्यकता 
है जिस स्वर के प्रमुसार एक समान था एक ही स्थित्ति के उद्योगों में मजदूरी 
विश्चित की जा सके । अन्तर्सक्रीय श्रम सध ने “न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने 
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वी व्यवस्था. [थिगराफणा शेड मे एपणड उचै०्ैगराध )क नाम से एक 
सिफारिश की थी | इसम भो स्यूनतम मजदूरा को निर्देचित करन के लिये कक 
इसी प्रकार की पद्धति वा सुझाव है । परन्तु उसम एक झन्य सुकराव यह भी है वि 
जो भी उद्योग इस हतु छाँटा जाये कि उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी का स्तर 
दूसरे उद्योगा तथा व्यवसाथा के लिये बताया जा सव वह उद्याध ऐसा हाता 
चाहिए जिसम श्रव्िक पर्याप्त रूप से संगठित हो और जिसम सामूहिक समभोौते 
प्रभावशाली हा । यदि एस़ा स्तर निर्धारित करन वाला उद्योग न मिल त्तो देश में 
प्रचलित साधारण मजदूरी अथवा किसी क्षेत्र विशप की मजदूरी को न्यूनतम 
मजदूरी निश्चित वरन के लिए स्तर मान लेता चाहिए । 

यदि हम इस विषय पर अर्थय्ास्‍्त्र सम्बन्धी साहित्य पर दृष्टिपात करें तो 
ज्ञात होता है कि ग्रवज्ञास्त्रिपों ने भी विसी विशेष उद्याय म हो एक झ्ादर्श था 
घ्तर की मानकर उचित मजदूरी की परिभाषा दना ठीक समझा है। “मारशत' 
के श्रनुसार किसी व्यवसाय म मजदूरी की प्रचलित दर का उस समय ही उचित 
मजदूरी कहा जा सकता ह जब यह मजदूरी लगभग उस मजदूरी क स्तर पर हो 
जो अन्य व्यवस्तायो म उन कार्यो के करन के जिए आसत रुप स दी जाती है जा 
काये एक सी वठिनाइ एवं एक सी अरुचि क हा तथा जा एक सी दलमभ प्राकृतिक 
याग्यता (५००५ एशा० 7ए४धा० ह97॥06०5) वात काय हो अथवा जिनम € 
एक सौ लागत वाज प्रशिक्षण की ग्रावश्यक्ता हा । प्री० पीग न भी उचित 
मजदूरी का विस्तत एवं सबुचित दाना दृष्टि स परिनापा वा हैं । सबुचित दृष्टि 
से मजदूरी दर को उप्त समय उचित बहा जाएगा जब मजदूरा उस चालू दर के 
बरावर हो जा एक ही प्रत्ार के श्रमिवरी को दस हो व्यवसाय मे तथा आस पास 
के क्षेत्री म मिलता है । विस्तृत दृष्टिकाण के अनुसार मजदरी उचित तभी हाग्री 
जब मजदूरी दर सम्पूगा देश मे एवं अधिकतर व्यापारों म॒ एक जैस काय के लिय 
जो अधिकतर प्रचलित दर हा उसके वरावर हा । कुछ स्थाना और राजगारो म 
मजदूरी झ्रनुच्तित हा सकती है क्याकति यदि वहाँ बे उपस्थित श्रमिकों के सीमान्‍्त 
निवल उत्पाद मूल्य व वरावर नी यदि मजदूरी हो फ्रि नी यह सम्भव है 
भजदूरी सीमा#त तिवल उत्पादन मूल्य कं वरावर न हो और इस प्रवार मजदूरी 
अन्य स्थानों पर उपस्थित श्रमियों बी मजदूरी दर के बराबर त हो । मजदूरी 
इस कारण थी मनुचित तो सकती है कि श्रमिकों का उनकी अ्ज्ञानता के कारण 
घोषणा होता हा और उन्हे द्वीमान्द निवल उत्पादवता के अनुसार भजदूरी न 
निजी हो। 
पर्याप्त, न्यूनतम एवं उचित मजदूरी 
([/यंगड़, (ीजापपप बातें स्व 2०5) 

उचित सजदरी पर प्रचलित विधारो को ठोक प्रकार से समझ के लिए 
पर्याप्त एव न्यूनतम मादूरी कू वीच अन्तर करना आवश्यक है। स्यूनतम मजदूरी 
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की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है--'“व्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो 
न कैवल निर्वाह के लिए ही पर्याप्त हो वरन्‌ उससे कुछ अधिक भी हो।” समिति 
का कहता है कि “हमारे विचार रे न्यूततम मजदूरी न केवल निर्वाह के लिये 
पर्मोप्त होनी चाहिये वरत्‌ श्रमिक की कार्य-छुशनता को कायम रखने के लियग्रे भी 
पर्याप्त होती चाहिये | इस उद्देश्य से न्यूनदम मजदूरी इतनो अवश्य होनी चाहिये 
कि इससे शिक्षा, आवश्यक चिकित्सा एव कुछ सुविधाश्ो री व्यवस्था गी वी जा 
सके ।” भ्रब भरत यह उठता है कि पर्याप्त मजदूरी कया है ? इसका स्तर न्यूनतम 
सणदूरी के स्तर से ऊँचा होना चाहिये। रामिति के झब्दो भे : “इस बात से सब 
सहमत है कि म्यूततम मजदूरी इतनी होनी चाहिये कि पुस्प श्रमिक को अपने व अपने 
परिवार के लिये न केवल आवश्यक भोजन, वस्त्र एव आवास हो प्राप्त हो सके, 
चरवू यह मजदूरी इतगी अवश्य हो कि श्रमिक पर्याप्त सुख में जीवन ध्यतोत कर 
सके, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदात यार सके, अस्वस्थता के समय उपचार पार सके, 
उराकी जहूरी स्वागाजिक भ्रावश्यकतार्ये भी पूरी हो सके तथा बुढापे एवं भ्रन्य 
महत्वपूर्ण सकठो के लिये बीमा भ्रादि की व्यवस्था भी की जा सके )” 
उपरोक्‍्त विवेचन के झाधार पर भव हम उचित मजदूरी के प्रदग पर पुततः 
विचार कर सकते है । समिति के अ्रधिकाश सदस्यों के मततानुसार उचित मजदूरी, 
पर्याप्त मजदूरी आर न्यूनतम मजदूरी के मध्य, किसी विन्दु पर मिश्चित होनी 
जाहिये। फिर भी रामिति के कुछ सदस्प न्यूनतम गजदूरी की सीमा से भागे बहने 
को तैयार नहीं है श्रौर कुछ सदस्य पर्याप्त मजदूरी से कम किसी भी मजदूरी को 
डचित मजदूरी मानते के लिये तैयार नही हैं। समिति के मधिकाश सदस्यो का यह 
विचार कि उचित मजदूरी न्‍्यूततम मजदूरी से ततिक भ्रधिक और पर्याप्त मजदूरी 
से तनिक बम होनी चाहिए, ऐसे ही विचार का ग्रनुभोदन है जो प्राय श्रग्य क्षेत्रो 
में भी प्रचलित है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विचार है कि “उचित 
मजदूरी पर्पाष्त मजदूरी फो धीरे-धीरे भ्राप्त करते की झोर उठा हुआ एक कब 
है 7” उचित मजदूरी के प्रश्न पर बम्बई सरकार के विचार भी उल्लेखनीय हैं, 
“धयूदि प्रतियोगात््मक (20॥/७॥४४७) परिस्थितियों मे कोई भी उद्योग पर्याप्त 
प्रणजदुरी दे सकते मे सप्तर्थ हो सकता है तो पर्याप्त मजदूरी से कम कोई भी मजदूरी 
उचित नहीं हो सकती । न्यूनतम मजदूरी तो ऐसा स्तर निर्धारित कर देती हे जिससे 
कम तो गजदूरी हो हो नही सकती अर्थात्‌ यह एक ऐसी न्यूनतम सीमा बना देती 
है जिसे काम गजदूरी किसी श्रमिक को नही दी जानी चाहिए | **'उचित मणहुर 
स्थूनतम से ऊपर निश्चित की जाती है और पर्याप्त मजदूरी को पाने के लिये जिए 
प्रक्रिया (?7०८०७७) का होदा झावश्यक है वह उचित मजदूरी द्वारा ही होती है? 


उचित मजदूरी बसे निश्चित की जाय ? 


उचित मजदूरी का अर्थ समर लेने के पद्चात्‌ इग बात पर दिच्चार कर 
आवश्यक हो जाता है कि उचित मजदूरी को वार्यास्वित करने के लिए कौम- 
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व्यावहारिक प्रणाली अपताई जाय । समिति के विचारानुसार उचित मजदूरी की 
कम से कम सीमा तो त्यूनतम मजदूरी द्वारा निश्चित हो जाती है किन्तु उच्चतम 
सीमा उद्योग की भुगतान क्षमता द्वारा निर्धारित होती हे। वह भुगतान क्षमता 
निम्नलिखित बाता पर निर्भर करती है-[7) श्रमिको की उत्पादकता, (2) मजदूरी 
की प्रचलित दर, (77) राष्ट्रीय श्राय का स्वर तथा उसका वितरण, (7४) देश की 
झाधिक व्यवस्था स उस उद्योग का स्थान । न्यूनतम गजदूरी का विस्तृत विवरण 
ऊपर दिया जा चुका है । अब हम उद्योग की भुमठान क्षमता कीं भमस्या का 
विवेचन करेंगे क्योकि इस महत्वपूर्ण समस्या पर भी सावधानीपू्वंक विचार करने 
की भ्रावश्यक्ता है ) 


उद्योग की भुगतान क्षमता (0998०(५ ्ण॑ [छाए ॥0 929) 

किसी उद्योग की उत्पादकता ही एक ऐसा ज्ोत है जिसस मजदूरी दी जाती 
है। न तो झक्तिशाली भ्रमिक सघा के दवाव से और न ही राज्य की किसी व्यवस्था 
द्वारा बुछ हरफेर करके असल मजदूरी को उद्योग की भुगतान क्षमता से प्रधिव 
बहाया जा सकता है। यह केवल अस्थायी सरपसे झायद हो सके वरना, यदि 
मजदूरी को उद्योग की भुगतान क्षमता स अधिक बटाने व प्रयल किय जायग 
तो, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति (70900०7) आदि जैसे कुछ दु खदायी परिणाम प्रकट 
हो जायेंगे । यदि किसी समय एक उद्योग में मजदूरी इतनी अधिक वढा भी दी जाय 
कि उस उद्योग म मशीनरी के घिस जान पर भी उसे पूर्सरुप स बदला न जा सवे, 
ठव इसका परिणाम यह होगा कि उत्पादन कप्र हो जायगा प्लौर इसके फलस्वरूप 
भविष्य मे मजदूरी गिर जायगी । काई भी उद्योग अपनी भुगतान क्षमता से श्रधिक 
मजदूरी तभी द सकता हू जब उस उद्योग को सरकार द्वारा उपदान (50509) 
दिया जाता हो । परन्तु इसका अथ यह होगा कि अन्य उद्योगों वी भुगतान क्षमता 
को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कम कर दिया जाता है । यह भी सम्भव है कि याद 
कोई उद्योग किसी एसी कठिताई मे ग्रस्त हां, जिससे उसे छुटकारा मिलन की शीघ्र 
ही धम्भावना हा तब भअ्रस्थायी काल के लिये वह प्रपती भुगतान क्षमता से प्रधिक 
मजदूरी देने के लिय तैयार हो जाय । 

श्रमिकों द्वारा जब भी ऊचे दर पर मजदूरी को माग की जाती है तभी 
मालिक यह तक प्रस्तुत करते है कि उद्योग ऊँची मजदूरी दत वी परिस्थितियों में 
नही है। दूसरी झाए धमिक यह तक देते है कि ऊँची दर गा मजदूरी देने स 'बपत' 
होती है। श्रमिक बहुत हैं कि अधिक सजदूरी दास्‍्तद मर कम मजदूरी है। 'ऊँची 
दर से मजदूरी देन म यचत हाती है' इस कयन का ग्रावार यह है कि मजदूरी जितनी 
ऊँची होगी उद्योग क भुगतान क्षमता उतनी ही अधिक होगी क्योकि ऊँची मजदूरी 
के साथ-वाथ श्रसमिका का कार्य-कुझलता में भी वृद्धि होगी भौर इसलिये प्रति इकाई 
उत्पादन लागव भी घटगी। अत इसके परिस्थामस्वरूप उत्तादन की उन्नत पद्धतियों 
को भी झपदाया जा रुफ़मा । न्‍्थथ ही साथ मुल्यो मे भी कमी होगी, वस्तुओ की 


औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी श््षर 


माँग बढ़ेगी, बाजार विस्दुद होगे और इससे उत्पादन से पुन. वृद्धि होगी । यह चमक 
इस प्रकार ही चलता रहेगा और थ्स्त में इन सब बातों के फलस्वरूप मालबिकों को 
अथाह लाभ होगा । इस जकार उद्योग की भुगताव क्षमता सो अधिक से अधिक 
होती जायेगी । 
उद्योग की भुगतान क्षमता क्या है यह निश्चित करने मे प्रन्य कुछ बाते भी 
ध्यान में रखनी चाहिएँ । कमर झ्राय वाले शमिकों को मजदूरी तब ही बढ़ायी जा 
सकती है जब सब धरभिकों की मजदूरी का पुद: वितरण कर दिया जाय जिससे कि 
न्यूनतम आय वाले श्रमिकों को अधिक मजदूरी मिल सके तथा ध्रधिकततम झाय 
बाले श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाये । परल्तु ऐसा तभी सम्भव है जबकि कुशल 
श्रमिकों की मजदूरी बहुत श्रथिक हो श्रोर उसमें कुछ कम्मी करते की सम्माववा 
हो । इसके झत्तिरिक्त यहू समस्या भी उठ्ती है कि भुगतान-क्षमता का निशुंय उद्योग 
की किस प्रकार की फर्म के प्नुसार किया जाना चाहिये | ठा० माल का /प्रत्ति- 
निधि फर्म” (&8०.॥८४०॥४४४० 777) का विचार भी इस मालले में कुछ प्रषिक 
सहाधक नही है । क्योकि यह्‌ प्रश्न उठता है कि यह प्रतिनिधि फर्म किसी फर्म के 
झाकार का प्रतिनिधित्व करती है या उसकी लागत का | जब लागत का प्रइन उय्ता 
है तो लाभ की रामस्पा साभने भ्रा जाती है, जितका समाधान ग्रावश्यक है । मालिक 
तो सदा सामान्य लाभ पर जोर देगे श्रौर श्रमिक उसका सद्दैव विरोध करेंगे | एक 
प्रश्त यह भी उठता है कि उद्योग की भुगतान-क्षमता का अर्थ किसी विशेष उद्योग 
इकाई की भुगतान क्षमता से है अथवा किसी विश्ञेप सम्पूर्ण उद्योग की भुगतान 
क्षमता ते है क्षथवा देश के रामस्त उद्योगों की भुगतान क्षमता से है। उद्योग की 
सुगतान-क्षमता के प्रश्न को तय करने से पुर इन सब ही कठिताइयो को ध्यान मे 
रखना होगा । 
इस समस्या पर उचित बजदूरी समिति मे अपने विचार स्पष्ट रूप से ब्यक्त 
किये है । उशके शब्दों में . “हमारा विचार यह है कि उद्योग की मुगतान-क्षमता 
का निश्चय करते समय किसी विश्वेष उधोग इकाई या देश के समस्त उद्योगों की 
भुगताव क्षमता को लेता यतत होगा । इसका उचित झाधार तो किसी निर्धारित 
क्षेत्र के किसी विशेष उद्योग की मुगठाव क्षमता होनी चाहिए । जहाँ तक सम्भव 
हो उस क्षेत्र के उस उद्योग की समस्त इकाइयों मे एक समान मजदूरी भिर्धारित 
होती चाहिए । मजदूरी निश्चिद्र करने दाले घोई के लिये बह सम्भव नही है कि 
वह पत्येक क्षेत्र के किसी उद्योग की प्रत्येक इकाई की भुगवाव क्षमता को तापे 
और ध्यावह्ारिक रूप से यही उचित है कि उम्त उद्योग का एक उचित मिथित 
(07058) माभ लेकर मजदूरी तिर्घारित की जाये ।" परन्तु फिर यह प्रइन उठता है 
कि इस भूगठात-क्षम्ता को नापा कैसे जाए ? इस सम्दन्ध गे यह सुझाव दिया 
गया है कि भुगतान-क्षमता के दो आधार है. (क) पूँजी पर उचित प्रत्तिफव और 
प्रबन्धकर्ताओं को उचित पारिश्रमिक, (ख) उद्योग को स्वस्थ दशा मे रफने के लिए 
श्रारक्षित निधि तथा पृल्य हार (एव्फाध्पंबप००) के लिए घन की उचित 
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व्यवस्था | समिति के विचार स एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त जिसका मजदूरी का स्तर 
निर्धारित वरन के सम्बन्ध स पावन किया जाता चाहिए, यह है कि मजदूरी स्तर 
एसा हा जिसस कि उद्याग अधिक रोजगार दे सते और दक्षता-यूवक उत्पादन को 
कायम रस सब ! क्सी विद्यप उद्योग म मजदूरी विश्चित करन के लिए इस तथ्य 
का भा ध्यान रखना चाहिए दि एसा मजदूरी उस क्षत क अन्य उद्यायो मे प्रचलित 
मजदूरी स वहुत भिन' ने हो | मजदूरी की समस्या म ग्रन्तिम निष्कर्ष यही 
निकलता है वि श्रमिका वी मजदूरी राष्ट्रीय आय स्तर और इस आय के विभाजन 
पर निभर करती हूं | तथापि यह तो एक साधारण नियम है कि व्यवहार भ 
श्रमिका की म॒दुरी प्रत्यक उद्योग विधप की परिस्थितियों के अनुसार तथा उस 
उद्योग का दर्य की प्रथ व्यवस्था म क्‍या स्थान है, इस वात पर निर्भर होनी 
चाहिए । 


उत्पादकत्ता तथा लागत स सम्बन्धित मजदूरी की समस्या 

आठ हणार रुम्छुछ 5ह उभस्णा ऋप्ी है कि घजदूरी का उत्पप्ल-गणफत स्‌ 
क्‍या सम्बन्ध है । मजदूरी एवं लागत का सम्दन्ध व्यावहारिक एप से अत्यन्त महत्व 
पूछ है। श्रमिकों के पक्षपाती यह तक दते है कि ऊंची मजदूरी स उत्पादकता 
बढ़ता है भौर परिणामस्वरूप लागत धट जाती है । दूसरी श्र मालिक यह वहते 
है कि मजदरी मे बढोतरी स॒ उत्पादन की लागत बढती है । समस्या यह है वि' 
ऊची मजदूरी से काय कुशलता बढती है या नही तथा ऊँची मजदूरी के साथ साथ 
उत्पादकता किस सीमा तक एवं किप्त गति से बढती है ? 

यह इस बात प्र निभर करगी कि जिस बग स श्रमिक सम्बन्धित है उस 
वेग के ध्यक्तिता का आदश्य जीवन स्तर कैसा है | आदेश गीवत स्तर की परिभाषा 
इस प्रवार की भा सबती ह कि यह वह स्तर है जिसके फलस्वरूप भ्रधिक्त म काय 
कुशलता एवं न्यूनतम बागत प्रपप्त होती है। परतु यह कहना बढठिन है कि एसा 
स्तर क्या होगा ? यह स्तर जलवायु जीवन के सस्कारा रिवाजा सामराणिक 
परम्पराश्ो, घामिक एवं नैतिक विचारा द्वारा निर्धारित होता है। इन झादश 
जीवन-स्तरा का अन्तर ही विभिन्‍न देशों मे समाव काय $झलता के होत हुये भी 
विभिन्‍न मजद्री दरों के प्रचलित होन का एक कारण है। किसी भी देश म॑ ऊँची 
मजदूरी भ्रधिक काय क्रुंअलता ला सकती है परन्तु एक सी काय उशलता होन 
पर या एक सी लागत आने पर भा यह आवश्यक नही है कि विभिन दो मे या 
विभिन्व वर्गों का एक सी ही ऊँची मजदूरी दी जाय । इसके अतिरिक्त उप्र काय 
कुशलता की भी एक सीमा है जो मजदूरी मे वृद्धि करने से प्राप्त की जा सकती 
हैं। मजदूरी का असीमित प्रवार स बढान सर लागत असीमित रूप स नहीं घटाई 
जा सकती । इस सम्दन्ध मे भी एक इष्टतम बिन्दु (090फ्रष्णा फणण) होता है 
जो बुछ विशप परिस्थितियों के अन्तगत उच्चतम जीवब स्तर को इमित करता 
है । परन्तु यह बिन्दु भी जीवन को सुखमय बनान के हैतु किये गये तये नये 





प्रौद्योगिक श्रमिको की मजद्वूरो शषछ 


आविष्कारों के साथ-साथ आगे बढ सकता है | इसके झतिरिक्त यदि श्रमिक इतनी 
कम सजदूरी भ्रजित कर रहे हो कि उतके जीवन की महत्वपूर्ण श्रावश्यकतायें भी 
यूरो नहीं होदी तो मजदूरी मे तविक सी वृद्धि भी उतकी कार्य-कुशलता को काफी 
बढा देगी । परन्तु यदि मजदूरी पहिले से ही इतनी हे कि धमिकों को न केवल 
आवश्यकताएँ बरत्‌ सुखनय जीवन भी उपलब्ध है तो मजदूरी मे वृद्धि होगे से 
कार्य -कुशलता मे पहले जंसी बढोतरी नही होगी । झतः प्रारम्भ में त्तो अधिक 
मजदूरी से लागत अधिक घट सकती है परन्तु कुछ समय पदचात्‌ लागत धीमी गति 
से घट सकेगी । 

यह बात भी घ्यान देने योग्य है कि मजदूरी बढने पर तुरन्त लागत का 
घटला श्रावश्यक नही है । मजदूरी को श्रमिकों के उस जीवन-स्तर से ऊंचा उठाते 
में, जिसका उनको ग्रम्यास॒ पड़ गया है, कुछ समय लगता है | यदि जीवन-स्तर 
को ऊँचा कर भी दिया जाये तो भी श्रमिक के स्वास्थ्य एवं स्लाधारण बुद्धिमता के 
सुधारने में कुछ समय जलग्रेणा | यदाकदा ऊँची मजदूरी के फलस्थर्प वचत भी हो 
सकती है| इस वात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि एक श्रमिक को अपनी 
आय से कितने व्यक्तियों का पालन करना पडठा है| मजदूरी मे धढोतरी जीवन- 
स्तर पर, परिवार के आकार झौर रादस्यो की राख्या के अनुसार, पृथक्‌-पृथवा्‌ 
प्रभाव डालेगी । इसके अतिरिक्त मानसिक शक्ति, वुद्धिमता का स्तर एव शिक्षा 
इत्यादि भी विभिन्‍न जातियो मे भिन्न-भिन्न हे भौर यह ग्रावइयक नही है कि 
मजदूरी वृद्धि से सव पर एक-सा ही अभाव पड़े । फिर अधिकतर उद्योगों में मजदूरी 
तो कुल लागत का छोठा-णा भाग होती है । किन्तु यह भी उद्योग की प्रकृति पर 
निर्भर षरता है, प्र्थात्‌ कोई उद्योग छोटा है या विशाल, उत्त उद्योग को भ्रधिक 
कुशल श्रभिक की झ्रावश्यकता है या नही, ग्रादि । उत्पादन को क्षमता न केवल 
व्यक्तिगत उपादानों (88००७) की कार्यकुश्बता पर बरनु कुशल राम्मिश्नण 
(एण्मा०थाभ००7) श्रौर समन्वय (0०-०००७ा०॥ ) पर भी निभंर है। इन 
ब्रातों के कारण यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि सणदूरी ओर लागत में क्या 
सम्बन्ध है ! फिर भी चाहे मजदूरी का लागत पर प्रत्यक्ष प्रभाव कम हो परन्तु 
प्रप्रत्यक्ष प्रभाव बहुत अ्रधिक होता है । पूँजी की वृद्धि देश में मजदूरी के सामान्य 
स्तर से प्रभावित होती है । इन समरत बातो को दृष्टि में रखते हुए यह निष्कर्ष 
निकांशा जा सकता है कि ऊँची मजदूरी से लागत कम हो जाती है किन्तु यह तभी 
होता है जब इससे श्रमिक की कार्यकुशलता बढ़े । परन्तु इस प्रणाली से भ्रधिक्तम 
बचत सीमित मात्रा में ही हो सकती है । 


“उचित मजदूरी और श्राधार वर्ष (885८ ४६७7) की समस्या 
उचित मजदूरी को सिश्चिद करने से आधार दे की समस्या का भी 


समाधान करना पड़ेगा । अनेक व्यक्तियों का छुकाव है कि १६३६ से १६४८ तक 
के समय के बीच कोई ढप आधार वर्ष वही माना जाना चाहिये क्योकि उस रामय 


रा] श्रम समस्यथाय एवं समाज कल्याण 


असाधारण आ्रार्थिक परिस्थितियाँ थीं। उचित मजदूरी समिति के विचारों के 
अनुसार व न्द्रीय वेतन आयोय द्वारा लिय गय आधार को स्वीकार कर लिया जाना 
चारत्य । इसका अथ यह हआा कि १६३६ के निर्वाह लागत सूचकाक का १०० 
मानबर १६० स १७५ तक निर्वाह लागत सूचकाका के आधार पर ग्रूल मजदू री 
निश्चित वा जानी चाहिए । किन्तु अब प्रइव उछ्ता है कि कया महगाई भत्ता प्रदाव 
करना चालू रखा जाय ? जब तक कि निर्वाह लागत १६० स १७४५ वे स्तर तव 
न गिर जाय तब तक ता निर्वाह लागत मे बृद्धि को आशिक या पूरे तौर पर पूरा 
बरन के लिय महणई भत्ता दिया ही जाना चाहिए । यह भी प्रश्न उठता है कि 
विभिन्न वर्गो + भ्रमिका क जिए १००% क्षतिपूर्ति होनी चाहिए । परन्तु ऊँची 
मजदूरी पान वाल धरमिक वर्गो के लिए क्षतिपूर्ति की दर कम होनी चाहिए | इस 
क्षतिपूर्ति को प्षीमा भी बेतन दर आदि पर आधारित होती चाहिय। 


उचित मजदूरी निश्चित करने की व्यवस्था 


जहा तक उचित मजदूरी निश्चित करने की व्यवस्था स्थापित करने का 
सम्बन्ध है समिति इसके जिये मजदूरी बोर्डों (३४७४७ 80०७705) को स्थापित बएन 
के पक्ष मे है । प्रत्यक राज्य के लिय एक प्रदश्ीय वार्ड होना चाहिए जिसमे स्वतस्त् 
सदस्य एवं धरायर त्तरया मर मालिका व श्रमिकी के प्रतिनिधि हो । प्रदेशीय बोड 
के श्रतिरिक्त भ्रत्यक ऐश उद्योगम जो कि मजदूरी लियन्त्रित करने क लिय चुना 
गया हो क्षेत्रीय वोड होना चाहिय । क्षेत्रीय वोड़ के कार्य का भी भ्रदेशीय बोड 
द्वारा समन्वय क्या जाना चाहिय। श्रन्त मे एक केन्द्रीय अपीलीय बोड होना 
चाहिए जिश्क सम्मुख मजदूरी दोड द्वारा दिये गये निया का अपील की जा 
सके ! 
सन्‌ १६५० वा उचित मजदूरी विधेयक 
(रिक्या। ४४४७ शि॥ ०/950) 


यहाँ उल्तख क्या जा सकता है कि उचित मजदूरी समिति को सिफारिशा 
कै भ्राधार पर एक विधेयक तैयार करके भ्यस्त, १६५० मे विधान सभा के समक्ष 
प्रस्तुत क्या गया था | किन्तु झब वह ज्यपगत (0.975८) हो गया हैं । सबस प्रथम 
तो इस विधयक म फंक्ट्री एवं खानों म लग श्रस्को से उचित गजदूरी निर्धारित 
करने वी <्यवस्था थी । इस दिघयक मे दी गई उचित मजदूरी म एव मूत्त दर तथा 
तिर्बाह लागत भत्त का समायोजन था किल्तु यह स्रमायोजन तभी तक भा जय तथः 
निर्वाह लागत यूचकाव १८५ स २०० तक्र कौ स्थिर सीमा स झधिक रह (१६.६ 
क॑ निर्वाह लागत सुचकाक को २०० मानकर) ६ निर्वाह भत्ता रामय समय पर 
विशिष्द राज्य सरवारो द्वारा निर्धारित ग्रारोही स्तरों (ठःथक्‍प्रबालत 8०87०] के 
अनुसार निश्चित होना था । विधेयक मे मजदूरी अन्तरो का विश्चित करन के लिय, 
समयोपरि को गणना के लिय पुरुष एवं स्थियों का समान मजदूरी दन क॑ सिद्धान्त 
को निश्चित करन के लिय और समय-समय पर उचित मजदूरी को दोहरान के 





औद्योगिक धमिकों की मजदूरी प्रष् 


लिये व्यवस्था थी । उचित मजदूरी का निर्धारण करने की व्यवस्था उचित मजदूरी 
समिति की सिफारिशों के अनुसार ही निश्चित की गई थी। कमचारियों के लिये 
मजदूरी वी उचित दर किसी भी स्थिति मे १६४८ के न्यूततम मजदूरी अधिसियम 
के प्रस्तगंत दी गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम नहीं हो सकती थी। न्यूनतम 
मजदूरी की परिभाषा उसी प्रकार दी गई थी जिस प्रकार कि उचित मजदूरी 
रामिति ने दी थी ! उचित मजदूरी की परिभाषा एवं उद्योग की भुगतान क्षमता 
के प्रश्न भी उसी प्रकार लिये गये थे जिस प्रकार की समिति ने सिफारिश की थी । 
मजदूरी की उचित दर भी उस उचित कार्य की मात्रा से सम्बन्धित की गई थी, 
जिसको करने की श्रमिकों रे आगरा की जाती थी | गजदूरी कार्य की मात्रा के 
अनुसार निश्चिल की जाने की व्यवस्था थी और भ्रगर श्रमिक निर्धारित समुचित 
काय भार सभावते में सखसफत रहे, तो उसके प्राधार पर वह बरखाधत किया जा 
सकता था । जब उचित मजदूरी देने का विषय बोर्ड के विधाराधोत हो उस समय 
हडताल करने तथा तालाबन्दी घोषित करने पर रोक लगायी गई थी । 

झब सरकार पुनः उचित मजदूरी विधेयक को सशोधित करमे तथा उसे 
प्रस्तुत करने के विषय पर विचार कर रहो है। न्यूनतम मजदूरी भ्रधिनियम को 
पर्याध्त नही समभा जाता क्योकि वह उन बढ़े उद्योगों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित 
सही करता जिनमें गजदूरी सम्बन्धी विवाद भी अन्य साधारण श्रौद्योगिक बिबादो 
के समान समझ लिये जाते है। फिर भी उद्योगपत्ियों ने इसका विरोध किया है 
और बढती हुई लागत की झावाज उठाई है! यह कहा जाता है कि न्यूनतम 
मजदूरी को लागू करने में भी कठिनाई हुई है और अब उचित गजदूरी निश्चित 
करना तो एक हास्यास्पद सा पद्म होगा । १रत्तु उचित मजदूरी निश्चित करने की 
बाछतीयता इतनी भधिक है कि इस कार्ये को झब अ्रधिक समय के लिये स्थगित 
नहीं करता चाहिये | मजद्री वोर्टों की नियुक्ति करते रामय सरकार ने उचित 
मजदूरी समिति की रिपोर्ट की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया है, ताकि मजदूरी 
जिर्धारण करते समय इस रिपोर्ट में दिय्रे गये सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाए । 
इसके प्रति रिक्त सरकार ने मजदूरों निर्धारण में निम्नलिखित बातों पर विचार 
करने के लिये कहा है--(क) विकासोन्मुख ्राथिक व्यवस्था (92५९]०७9४४8 80०- 
00709) में उद्योग की ग्रावश्यकताएँ । (ख) सामाजिक न्याय की माँग। (गम) 
मजदूरी ग्रत्तरों का समजन इस्त प्रकार से हो कि अ्मिकों को अ्रपती कुशलता बढाने 
में प्रोत्ताहन मिले । 
पंचवर्षीय भ्रायोजनाये तथा मजदूरी 

प्रथम पचवर्षीय आयोजना से मजदूरी नीति की महत्ता पर समुचित रूप से 
बल्ल दिया गया था । परन्तु आयोजना मुद्रा--फीत वातावरण भे बनी थी । इस 


कारण ग्रायौजना आयोग के विचारानुसार मजदूरी मे वृद्धि केवल ग्रराधारण रूप 
से क्रम आय वाले उद्योगो के मतिरिकत अध्कि सहायव ग॑ थी क्योकि उसका प्रभाव 


उत्पादन मुल्य और साधारण मूल स्तर पर पडता। भ्रत लाभ के वितरण पर रोक 
लगाने के साथ-साथ मजदू री पर रोक लगाने का भी पक्ष लिया गया । ग्रायोजना 
में यह भी सिफारिश थी कि सरकारी एवं निजो उद्योगो में मजदू री समान रहनी 
चाहिये, त्रिदलीय आधार पर बने स्थायी मजद री बोर्ड होते चाहिये । सजदूरी की 
असमानताए दूर की जानी चाहिय औ<- मजदूरी कया ब्रमानीकरण होता चाहिये 
त्तथा स्यूतत्म मजदूरी विधान को प्रमावात्मक रूप स कार्यान्वित क्या जाना 
चाहिये। 

तथापि वास्तव मे न त्तो मजदूरी पर झौर न ही लो पर रोक लगागी 
गयी झौर अधिकतर सिफारियें तो केवव कागज पर ही लिखी रह गयी। ग्रत 
द्वितीय पचवर्षीय आधोजना में इस वात पर बल दिया गया कि मजदूरी सम्बन्धी 
ऐसी नीति बताई जानी चाहिये जो ऐसे स्तर की स्थापना करे जिसका उद्देश्य 
वास्तविक मजदूरी मे बुद्धि करता हो। श्रमिको के उचित मजदूरी पाने के अधिकार 
को मात्यता दी गई थी। किन्तु उसको व्यावहारिक रूप में लान के कसी स्थायी 
नियम को नहीं बनाया जा सका था। मजदूरी स्तर निर्धारित करने मे एक बड़ी 
कठिताई यह झाती है कि मजदूरी बृद्धि मे सीमान्व इकाइयाँ रकावट उत्पन्न कर 
देती है। यदि मजदूरी निश्चित करते का आपार प्रत्यव देने की औसत इकाई की 
आधिक स्थिति को लिया जाये तो उचित मजदूरी को प्राप्त करने क्री और अ्रधिवः 
झीघ्रता स उन्नति हो सकती है| किन्तु सीमान्‍्त इकाइयो को उद्योग में बनाये रखने 
के लिये कुछ एम उठाये जाने आवश्यक हैं। इस कार्य को करने की एवं पद्धति यह 
है कि इत सीमात्त इकाइयो को मिलाकर एक बडी इक।ई में परिवर्तित कर दिया 
जाय । इस बाव पर भी बल दिया गया था कि मजदूरी मे सुधार मुस्यप उत्पादकता 
में वृद्धि द्वारा ही हो सकता था और इसके लिये बिमिन पग उठाय जाने चाहियें। 
जो भी लाभ हो उसम श्रमिकों को वरावर के भाग का आइवासन दिया जाता 
चाहिय । समाज की समाजवादी व्यवस्था के ध्येय की पति के लिये एक सम्पूर्ण 
मजदुरी नीति का निर्माण करने के हेतु एक मजदूरी आयोग की नियुवित करने की 
भी सिफारिश की गई थी परन्तु इसके पूर्व मजदूरी के आँक्डी की गणाना करने का 
सुझाव था। इस दीच सजदूरी सम्बन्धी विवादों को निवटाने के लिये त्रिदवीय 
मजदूरी बोर्ड स्थापित किये जाने चाहियें । 

तृतीय पचवर्षीय योजना मे, जहाँ तक सजदूरिया वा सस्वेस्ध है, यह कहा 
गया था कि सरकार ने इस वात की जिम्मवारी ली है कि वह उद्योग तथा कंषि 
में मजदूरों के कुछ ऐसे वर्गों को न्यूनतम मजदूरी दिव्राव की व्यवस्था करेगी जो 
कि आयिव दृष्टि से कमजोर है तथा जिन्हे सरक्षण की आवश्यकता है । परत्तु 
स्पृततम मजदूरी अधभरितियस असक सासलो से प्रभावशाली सिद्ध नही हुआ। यदि 
इसबों अच्छी भ्रकार रे लागू किया जाता है तो यह जरूरी है कि निरीक्षण भ्यवस्पा 
मजबूब बनाई जाये | योजना में कहा गया था कि प्रमुख डथोगो मे मजदूरी निर्धारण 
का कार्य सामूहिक सौदे की प्रक्रिया, सुलह, पच विर्णय तथा न्‍्याय-निर्णाय पर छोड़ 





आ्रौद्योगिक श्रमिकों की मजदूरों ॥६१ 


दिया जाता है । परिस्थितियों के अनुसार मजदूरी वोर्डों का विस्तार भ्रन्य उद्योगों 
में भी किया जाना चाहिये। योजना मे मजदूरी-तिर्धारण के उत सिद्धान्तों का भी 
उल्लेख किया भया जो कि उचित मजदूरी समिति द्वारा निर्धारित किये गए थे । 
और उन आदर्श सिद्धान्तों का भी हवाला दिया गया जो भारतीय श्रम सशेलन 
द्वारा प्रस्तावित किये गये ये मौर जिनमें संशोघत किया गया था और यह स्वीकार 
किया गया था कि न्यूनतम मजदूरियाँ निश्चित करके के अलावा इस बाद्य का भी 
ध्यान रखा जाना चाहिए कि उचित मजदूरियाँ निर्वारित को जायें जिससे कुशलता 
की बुद्धि को प्रोत्साहन मिले तथा माल की उपज व किस्म में सुधार हो । यह भी 
कहा गया कि एक ओर तो श्रगिक-वर्ग की मजदूरियों और दूसरी ओर प्रवन्ध के 
उच्च स्तरो के वेतनो के बीच भारी अ्समतायें विद्यमात हैं । योजना में इस बात 
का भी उल्लेख किया गया कि एक ऐसे बोनस आ्रायोग की नियुक्ति की जाए जो 
बोनस के दावों से सम्बन्धित समस्याप्रों का क्‍्क्‍र्ययन करे झौर बोतस की ग्रदायगी 
के लिए निर्देशक सिद्धान्‍्तों एवं नियमों का प्रतिपादन करे | 

भौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कहा गया है कि योजनावद्ध विकाप्त 
को सफलता के लिये यह आवश्यक है कि एक एकीकुत प्राय-तीति भ्पनाई जाए । 
मूह्य-स्थिरता का प्रश्व मजदूरी नीति का आधार है क्योकि वतंगान समय में 
मजदूरियाँ बढाने का दबाव प्रत्यक्षत. तभी डाला जाता है जबकि निर्वाह व्यय की 
कीमतें बढती है। सिद्धात्त रूप में, यह ठीढा है कि मंहगाई भछते को निर्वाह-ध्यय के 
साथ सम्बन्धित कर दिया जाता है, यद्यपि निर्वाहि-व्यय की वृद्धियो का सभी स्तरों 
पर पूर्ण मिराकरण करना सम्भव नही होता। कुल मजदूरी के तीन श्रग होते है, 
अर्थात्‌ भूल भ्रथवा न्यूवतम मजदूरी, निर्वाह-व्यय से सम्बन्धित तत्व और उत्पादक ता 
में वृद्धि रो सम्बन्धित तत्थ। इस बात का भी ध्याव रखा जाना चाहिये कि 
मजदूदियों का मानकीकरए हो जाये और मजदूरियो के अन्तर कम हो जायें, 
विशेष रूप से उन वर्गो के अ्रमिक्तों के सम्बन्ध में जिनकी मजदूरियाँ वर्तमान में 
अत्यधिक कम है । श्रयत्व इस बात के किये जावे चाहियें कि ऐसी मजदूरी प्रणालियों 
के क्षेत्र का विस्तार किया जाये जो परिणामों द्वारा अदायगी पर आधारित हो । 
मजदूरी-बोर्डो के कार्यो की तथा उनके द्वारा अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों को भी 
सावधानी के साथ समीक्षा की जानी चाहिये | उत्पादन के ऊँचे स्तरों पर पहुँचने 
के लिये सदत्‌ प्रधाद किया जाना चाहिये और मालिकों एवं ध्रमिको द्वारा सयुकत 
रूप से सामान्य प्रेरणादायक कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिएँ । 

द्वितीय आयोजना की ग़िफारिशो के सद्भ में अनेक उद्योगों के लिये 
तिदलीय मजदूरों धोडे स्थापित किये गये हैं, उदाहरणतः-(१ ) श्रमजीवी पत्रकारों 
के लिए (मई १६५६ मे), (२) सूती मिलो के लिये (मार्च १६५७ मे), (३) चीदी 
उद्योग के लिये (दिसम्बर १६५७ में), (४) सीमेट उद्योग के लिये [अप्रै्ठ १६५६ 
में), (४) जुट उद्योग के लिये (अगस्त १६६० भे), (६) चाय वाग्रात के सिगे 


श्ह्र श्रम समस्यायें एवं समाज क्त्माण 


(दिप्तम्बर १६८० में) (७) वापी और (८) रबर दागान के लिये (जुलाई १६६१ 
मे) (६) लोहा व सत्पात उद्योग के लिय जनवरी १८६२ म) (१०) कोपला 
उद्योग के लिए (जनवरी १८६९ म) (११) कच्च जोह वा खाना वे लिये (१६६३ 
मे) (१२) दूडा पथर व डोतामाइट की खाता के तिए (१६६३ मं) (१ ) गैर 
पत्रकार क्मचारिया के लिए (१६६४ मं) (१४) मुख्य बहर्ाहों क श्रमिक्त 
तथा गाठी श्रमिका के लिए (१९९५ मं) (१५) इजीनियरिग उद्योग के विए 
(१९६५ म) (१९) भारी रसायत तथा कृत्रिम खाद उद्याग के लिए (१९६५ 
मे) (१७) चमाा तथा चमने की दस्तझों क उद्योग वे लिए (१८६६ मे) 
(१८) विद्यत सस्यानो के जिए (१६६६) म और (१६) स्षहक परिवहन उद्योग 
के जिए (१८६६ म) | वोटॉस कटा गया है क्रिवे उचित मयतरी के उाहा 
मिद्धाता के प्तसार एक मजटूरा का ढाचा तयार कर जिनका उल्लेख डचित्त 
मेजहूरा समिति की रिपाट म क्या गया है और साथ ही एक एसी मजहरी नीति 
का निर्यारग्प बर जो आाधिक प्रति एव साथना क ग्रलवूजतम वेटवार मे सहायक 
हो तथ सराजदए(ह टग की समाज का स्थायता के अवुदुत हो ३ थे जिदलीर 
मजदूरा गोट के उद्यागानुमार मजदूरी निर्वारित रूरन के लिए काफी लाकप्रिय 
हो गए है । ग्रव उद्यागा के लिए भी एस वोरों का मांग का जा रटी हैं। एस 
मजदूरी बाटों क लिए बातुन यनान का विचार ना क्या जा रहायथा जिससे 
इसका मिफारथा को ववानिक समयते प्राल् हा सह । परलु स्यायी थम समिति 
इसके पत्र मे नहा हैं और उसके झनुमार विभिन्न दला को स्वय हा मजदूरी बोर्चो 
के निणयो का जागरू करना चाहिए।प्रः तु मजदूरा बार्डों का सिफारियगों का 
डद्याग फा कइ सफाइसो ये जागू नहीं बिया है । बस कारण सरफार मजदूरा बोर्ड 
की सिफारियों को दघानिक मायता दत वे लिय कानून बनाने क लिय पग उठा 
रही है और इसके लिये एक विधेयक प्रस्तुत करन की घायणा माच १६५१ मं की 
नी गई था परना यह मामत्रा स्थगित कर टिया गया यदघ्यात्रि सम्मेजवा में बस 
पर अनक बार विचार विमग क्या गया था । ३० सितम्बर १६६७ को स्थायी 
श्रम समिति न फिर इस मामल पर विद्यार क्रिया और एक प्रमिति नियुक्त की। 
समिति स वहा गया कि वह मजदूरी वोड़ों की सम्पूण व्यवस्था की जाच करे गौर 
६ माह मे अपना रिपोट दे । 

सन १८५७ स माच १६६७ तक स्थापित किय गय मजदूरा दोड्डों के सम्ब ये 
मे स्थिति इस प्रकार है-- 

(१) व मजदूरा बोड जिहोन अपनी अस्तिम सिफारित प्रस्तत कर दी 
और जा यूना४िक रुप से पूरतया लागू भी कर दी गया सूती वस्त्र सीमट और 
चीनी उद्योग (प्रथम मजदरी बोड ) जूंट जोहा व इस्पात तथा चाय बागान । 

(२) वे मतदूरी वाड जिहोन अपनी ग्रीतम सिफारिय अस्तुत कर दा और 
जो लागू का जा रहा है--चाम तथा खड़ बागान ) 


श्रौद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी भ्रष्३ 


(३) थे मजदूरी बोर्ड, जिन्होंने अपनी ग्रन्तरिम सिफारिशों प्रस्तुत कीं और 
शो स्यूनाधिक रूप मे लागू कर दी गयी-गैर-पत्रकार कर्मचारी, श्रमजीवी पत्रकार, 
23268 (द्विद्लीय मजदूरी धोर्ड ), बन्दरगाह तथा ग्रोदी श्षमिक (प्रथम अस्तरिम 

द्वि)। 
ड) (४) वे मजदूरी बोर्ड, जिन्होने अपनी अन्तरिम स्लिफारिशें प्रस्तुत की हैं गौर 
जो लागू की ना रही है--बन्दरगाह तथा गोदी श्रमिक (द्वितीय अ्न्तरिम वृद्धि), 
इन्जीनियरिंग उद्योग, चमडा उद्योग, भारी रसायन तथा कृतिम खाद और चीनी 
उद्योग (द्वितीय मजदूरी बो्ड)।॥ 

(४) वे मजदूरी बोडे, जिन्‍्होने श्रभी तक "कोई सिफारिश्रें प्रस्तुत नही की 
हैं--सूती वस्त्र (द्वितीय मजदूरी बोर्ड), सड़क परिवहन तथा विद्युत्‌ स्थान । 

(६) वे मजदूरी बोर्ड, जिन्होने भ्रपनी झन्तिम सिफारिशों दे दी हैं और जो 
सरकार के विधाराधीन है-- कच्चे लोहे की खाने, चूना-पत्थर तथा दोलोमाइट 
खानें वे कोयला खाने | 

जगा कि पहले उल्लेख किया जा चूका है ४४ मुख्य उद्योगों में जो का रखाता, 
बागाव झ्ौर खानो से सम्बन्धित हैं, एक मजदूरी गणना (१9/३६० (८४६०७) की 
गई है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक मणदू री के विश्वसनीय झांकड़े एकत्रित करना 
है। सर्नेक्षण १६५६ में किया गया था। इसके प्रश्तर्गत ३७ कारखानो, चार खानों 
।श्रौर तीन वागाव मे २,६४८ सस्थानों में जाच की गई । श्रम ब्यूरो ने जुन १६६३ में 
सामान्य रिपोर्ट प्रकाशित क्री और उद्योयानुसार रिपोर्ट तेयार की जा रही हैं । यह 
भारत भे झपनी प्रकार का प्रथम सर्वेक्षण है। इसके अन्तर्गत कारखानों के ७६ 
प्रतिद्षत श्रमिक, खानो के ८५ प्रतिशव भ्रणिक प्रौर वागाम के लगभग १०० प्रतिशत 
श्रमिक ले लिये गये थे। इसके अन्तर्गत झाने वाले मुख्य उद्योग सूत्ती वस्त्र, जुट, 
लोहा और इस्पात, कोयला ओर कच्चे लोहे की खाने तथा चाय, काफी और रवर 
के बागान हैं। श्रम व्यूरो द्वारा सितम्बर १६६३ से फरवरी १६६५ तक ट्वितीय 
व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण किया गया जिसके द्वारा ४५ विनिर्माण, खाब एवं 
बांगान उद्योगों में काप्त करने वाले श्रौद्योगिक श्रमिको की वेदन-चिट्ठा आय तथा 
सजदूरी थी दरो के सम्बन्ध में आँकड़े एकन्न किये गये है। इसके प्रतिरिकत, 
समयोपरि काम तथा प्रोत्साहत बोनस योजना की भी जानकारी प्राप्त की गई है। 
आँकड़ो को क्रमवद्ध किया जा रहा है। 

इसके श्रतिरिक्त मजदूरी से सम्बन्धित एक 'स्टीयरिय दक्ष! की भी स्पापना 
की गई है जिसमे केस्द्रीय एवं राज्य सरकारो द्वारा नियुक्त व्यक्ति तथा अमिक एव 
मालिको के प्रतिनिधि हैं | यह दल मजदूरो उत्पादन एवं मूल्य रम्बन्धी प्रवृत्तियों 
का भ्रध्ययत करेगा तथा यह दल भारत में उद्योग श्रौर क्षेत्र के झनुसार एक 
सजदूरी का तक्झा बनाने के लिये ऐसे आँकड़े एकत्रित करेगा शिमसे मजदूरी 
निश्चित करने के लिये मुझ्य सिद्धान्त बनाये जा सके और प्राधिकारियों को मजदरी 
निर्धारित करने में सहायता मिल सके ] इस स्टीयरिंग दल को ब्रहुत्-सी सभाये हो 
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चुकी है। दिसम्बर १६६१ में एक बोतस आयोग्र की स्थापना को गई थी और 
इसकी सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिये सन्‌ १६६५ मे थोवस अदायगी श्रथि- 
भियम पास किया गया, जिस पर ग्ागे विचार किया गया है । 

एक और उल्लेखनीय कार्य यह है कि भारत सरकार द्वारा वेतन आ्योर्णी: 
की नियुक्ति की गई जो कि केन्द्रीय सरकारी कमंचारियों के वेतव-इचो, महगाई, 
भत्तो एव नौकरी की दशा और प्रन्य इसी प्रकार के विषयो ये राम्बन्यित है। 
एक प्रौर महत्मपूर्णा घटना मा्चे १६५८ में यह हुई कि उच्चवम न्यायालय ने श्रम- 
जीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्डों के निशंयो को इस ग्राधार पर अस्वीकार कर 
दिया कि बे गैरकानूनी थे | अन्त मे जुन १६५८ में एक प्रव्यादेश निवाला गया। 
इस भ्रध्यादेश मे एक समिति के निर्माण की व्यवस्था थी जिसकी सहायता से के *द्रीय 
सरकार श्रमजीदी पतन्नकारों के लिये वेतन की दरो को निश्चित कर सके | यह 
प्रध्यादेश शितम्बर १६४८ के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया! 
एक समिति भी स्थापित कर दी गई। इसने अपनी सिफारिश भी प्रस्तुत बर दी 
हैं जिनको सरकार ने कुछ सशझोवनो के वाद स्वीकार कर लिया है । श्रमणीवी 
पत्रकारों के लिए हितीय मजदूरी बोर्ड भी स्थापित क्या जा रहा है । 

यह भी उल्लेखनीय है कि श्रमिक सघो ने सव श्रमिको की मजदूरी में २५ 
प्रतिशत वृद्धि की माँग की है जबकि मानकों के सधो ने मजदूरी वम करने की 
तथा मजदूरी को उत्पादकता से सम्बन्धित करने की साँग वी है। मजदूरी दरो 
को जड करने! (३४४४८ 77००४४) के विषय में भी कुछ श्रावाज उठाई गई है पर 
ऐसी नड्ता को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकेता। विभिन्‍न प्रकार के 
नियन्जणो को अपनाये बिना, विज्येपकर झ्रावद्थक्र बह्तुझो के भूल्यों पर नियम्त्रण 
किये बिता मजदूरी जड नही की जा सकती । जनवरी १६६० में तिदलीय श्रम 
सम्मेलन ने इस बाठ का सुकाव दिया था कि अन्तत भारत के औद्योगिक श्रमिको 
के लिए. ११० र० मासिक ,न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। नवम्बर १६६६ में 
श्रम नीति पैनल ने भी यह सुभाव दिया कि कम से कम दुछ ऐसे चुने हुए उद्योगों 
में,/जहाँ कि मजदूरियाँ बहुत कम्र हैं, राष्ट्रीय न्यूबतम मजदूरी अवश्य निश्चित 

जि चाहिए । 


'जदूरी अन्तर (१४४४८ [)८70098$) और 
जद री का समानीकरण (90870!580॥) 

भारत मे मजदूरी से ही सम्बन्धित एक अन्य समस्या मजदूरी अन्तर और 
'जदूरी का समानीकरण है जिसका प्रध्ययच्न मजदूरी नीति के निर्माण के लिए 
ग़फी महत्व का है। मजदूरी-प्रन्तरो को कम करन की आवश्यकता को सामानन्‍्यत 
बीकार किया जाता है, यद्यपि इस बात पर भी सामान्य सहमति है कि मजदूरी 
5 अत्तरो को कम करने की प्रक्रिया का इतना विस्तार नहीं होना चाहिए कि 
से कुशलता-वद्धि पर अप्रेरसात्मक प्रभाव पड़े । मजद्री-अन्तर अनेक प्रकार के 
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हो सकते है, उदाहरणतः--क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय, कुशलता, लिंग आदि के 
कारण ग्रत्तर । 
यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मजदूरी राज्य-राज्य में, उद्योग-उद्योग में 
"और व्यवतस्ताय-ब्यवसाय में भिन्‍न है तथा वर्ष-वर्ष मे बदलदी भी रहती है। मजदूरी 
स्तर का उपरोक्त विवेचन भी इस बात को स्पष्ट करता है। प्रत्येक राज्य के 
प्रत्येक उद्योग मे मजदूरी दरों मे अन्तर पाया जाता है, परल्तु क्षेत्रीय अच्तर अधिक 
स्पष्ट है। कुछ श्रमिक वर्गों की न्यूनतम मूल मजद्री दरे देखने से ज्ञात होता है 
कि प्रस्य ऐसे क्षेत्रों की अपेक्षा, जहाँ सूती उद्योग फैले हुए है, बम्बई की सूती मिलो 
में मजदूरी दरें अधिक है। ग्रमानी तथा उजरत की दरों मे भी क्षेत्र-क्षेत्र मे अन्तर 
है जिसके कारए स्त्री और पुरुषों की निबल (४०) झाय में भी अन्तर पाया 
जाता है। कुशल, अर्द्धं-कुशल तथा ग्रकुशल श्रमिकों की मजदूरियों में भी भिन्‍नता 
पाई जाती है और इसकी मजदूरी मे प्रन्तर पन्य देशो की अपेक्षा भारत मे अधिक 
है। भारत में मजदूरी की दरों के ग्रध्ययन के झ्न्तगंत, जिसका कि ऊपर उल्ल्ेश 
किया गया है, विभिन्‍न वर्षों मे थमिकों की औसत वाधिक आय से भी यह पता 
चलता है कि विभिन्‍न उद्योगों मे मजदूरियो मे भारी ग्रसमानतायें है। 
मेँहगाई भत्ता भी स्थान-स्थान पर मिलन है क्योकि उसको देने का प्राधार 
भी झलग-पअलग स्थान १र भिन्‍त-मिन्‍न होता है। कुछ स्थावों में तो महंगाई भत्ता 
। तिर्वाह-खर्च से सम्बस्धित है तथा इसकी दर विभिन्‍न श्रमिक वर्यों के लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ है | कुछ मामलों मे मंहग्राई भत्ता समान है जबकि श्रव्य स्थानों में महंगाई 
भत्ता भ्राय के समानुपात से घटता-बढता है। यह कभीन्‍कभी मालिकों के संधों 
द्वारा भी निर्धारित किया जाता है प्लौर केवल उन्ही उद्योगों मे लागू होता है 
जिनवे मालिक सघ के सदस्य है। यह समय-समय पर औद्योगिक झधिकरणों के 
पचाटो द्वारा भी निर्धारित किया गया है। विभिन्‍न केस्द्रो गे उपभोक्ता मूल्यों के 
जी यूघकाक है उनके सन्दभं मे मेहयाई भत्ते को अब निर्वाह-व्यय से सम्बद्ध कर 
दिया गया है। इन सब परिस्थितियों का सम्गिलित प्रभाव यह हुआ है कि गजदूरी 
में विभिन्‍न थेत्रों में बहुत अधिक असमानता आ गई है । 
श्रमिको की औसत वापिक ग्राय भी राज्य-राज्य में प्रथक्‌-पृथक्‌ है। जूट 
उद्योग में मूल-सजदूरी दर पदिचसी बगएल मे स्दोधिक है जर्वाक उत्तर प्रदेश की 
छूट मिलो के श्रम्ेकों की औसत आय बोनस मिलने के कारण अधिक है | ब्रिहार 
एवं मद्रास की क्ूट मिलो के श्रमिकों की आय कम है। परिचमी बगाल के श्रम- 
सन्‍भी के जनवरी १६६० मे दिये गये वक्तव्य के अनुसार, चाय के बागान में 
अमिको को ६८४ प॑से प्रतिदिन मिलते हैं । जूट उद्योग मे ६७:१८ रुपये प्रति माह 
मजदूरी है। इन्जीवियरिय उद्योग मे ७१ स्पये प्रति माह गजदूरी है, परन्तु बम्बई 
की कपड़ा मिलो में मेँहगाई भत्ते के अतिरिक्त श्रमिकों को १२५ रुपये प्रति मास 
मिलते है। अन्य उद्योगो मे मजदूरी दरो की झसथानता इसी प्रकार प्रचलित है। 
ज़ानो मे मजदूरी दरो मे इतनी अधिक अ्सप्रानता नही है जितनी कि फैक्टरी की 
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मजदूरी दरो में है, फिर भी विभिन्‍न खानो और विभिन्‍न क्षेत्री मे मूल मजदूरी 
तथा अजित ग्राय में अन्तर है। वागान मं भी मजदरी मे काफी अन्तर पाया 
जाता है। न्‍/ 

सब १६१६-५६ त्था १६६३-६४ में श्रम ब्यूरो ह्वारा ब्यावमायिक मज 
दूरियी के जो दो सर्वेक्षण किये गए उनके परिणामों में भी मजदूरी वे अन्तरो के 
आँक्डे उपलब्ध होते हैं। प्रथम सर्वेक्षण के परिणाम तो प्रदाशित हो चुके हैं । सूती 
वस्त्र उद्योग म, यदि हावच्ा तथा कलकत्ता को श्राधार (१००) माना जाये तो 
प्रग्नलिखित स्थानों पर आय वे स्तर ऊँचे अर्थात इस प्रकार थे--धम्बई तथा वस्वई 
उपनगर (१८६७), अहमदाबाद (१७६) इन्दौर (१६०), कानपुर (१५६), +िल्ती 
(१५३), नागपुर (१५१) मदुराई व रामनाथपुरमु (१४३) कोयस्पदर (१३३), 
शोल्ापुर (१२०), अवश्तिप्ट (१२०) और जयपुर व अजमेर (१०२) । वगलौर में 
आय का रुतर नीचा (८०) था । जूट उद्योग मे, पश्चिमी वगाल के (१००) वी 
हुलना में अवश्चिष्ट क्षत्रा म ग्राय का स्तर ८६ था। रेशमी वस्त्र उद्योग से जम्मू 
थे क्इमीर (१००) की तुतना मे अग्रलिखित स्वानो के आय-स्तर ऊँचे श्र्थात्‌ इस 
प्रवार थ- बम्तई तथा वम्बई उपलगर (३०७) अमृतसर (१७०) और अवशिष्ट 
(१८४5५७।) (१८८) । उनी वस्त्र उद्योग म अमृतसर के (१००) की तुलना में 
आय का स्तर वम्बई तथा वम्यई उपनयर से (२१०) तथा झवशिष्ट क्षत्र मे (१४४) 
था । विभिन्‍न उद्योगो म मजदूरी के अन्तरो के सम्बन्ध में मजदरों क स्तर जुट । 
के (१००) की तुकना में सूती वस्त्र में (१२७), उनी वस्त्र में (११६) तथा रेशमी 
वस्त्र में (१११) थ। इन्जीतिर्यारिग उद्योगो मे, कृषि उपकरणों के निर्माण के 
उद्योग (१००) की तुलना ने मजदरी वा स्तर इस प्रकार है--काबले श्रौर ठिवरी 
के निर्माण मे (११६), धातु विपष्कपणा व शुद्धिकरण (००६) और जलथान- 
निर्माष्ठ व मरम्मत मे (२०८) । विभिन्‍न उद्योगों मे पृथक्‌ पृपक्‌ केन्द्रों पर बुझल 
तथा प्रवुशल श्रमिकों की झौसत दैनिक मजदूरी मे भी अन्तर है। 


मजदूरी के समानीकरण की झ्रावश्यकता 

मजदूरी दरो में अन्तर डिसी वैज्ञातिक सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। 
प्रत्येक फैक्टरी न अपनों अलग अलग कार्य विभाजन विभिन्‍न बंगों मे क्य्य है तथा 
प्रत्येक वर्य की अ्पती विश्वेप झब्दावली बना ली गई है। विभिन्‍न उद्योगी में 
उत्पादव ह॒तु विधित्न बाय प्रणालियाँ अपनाई जाती है और विभिन्‍त प्रकार वी 
मशीनें कार्य मे लाई जाती हैं। इस प्रकार वहुत सा समय, धन तथा श्रम व्यर्थ 
जाता है क्योकि अधिकतर श्रमिकों के साथ अधिराँग प्रशासत्र दा्यों के लिए 
पृथक्‌-पृथक आधार पर व्यवहार करता पता है। उद्योग उद्योग में, एक उद्योग 
की पंक्टरी-फैक्टरी मे तथा स्थान स्थान में मजदूरी दरो के अवैज्ञानित्र गन्तर के 


कारए धमिवों का एक फैक्टरी से दूसरी फैवटरी म प्रदसन होता रहता है | कभी- 
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है । अधिकतर श्रमिक उत्तम मजदूरी देने वाले उद्योगों की ओर श्राकषित होते है 
तथा कम मजदू री देंने दाले उयोगों गें श्रमिक मजदूरी मे दृद्धि की माँग करते है। 
यदि यह माँगे पूर्ण नही की जाती है तो हड़ताल ग्रादि का झ्रवलम्ब लिया जाता 
है, मिसके फलस्वरूप उद्योग की शान्ति गंग हो जाती है जिसका परिणाम यह 
होता है कि उत्पादन तथा लाभ में कमी हो जाती है । इस प्रकार यदि मजदूरी 
की विभिन्‍न ररें प्रचलित होती हैं तो उतके कारण प्रत्येक फैक्टरी एवं उद्योग में 
न केवल अधिक समय, श्रम एवं फमंघारी लगाने पडते है वरनु ये विभिन्‍न दरे 
श्रमिको में झरान्‍्तोध तथा श्रमिको एवं मालिकों में विवाद का कारण बन जाती 
है क्योकि या वो श्रमिकों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण मजदूरी दी जाती है प्रथवा 
श्रमिक विभिस्न दरो के काररा उत्पस्त जटिणता को समझ यही पाते | 
ग्रत. श्रमिकों एवं मालिकों दोचो की ही ओर से मजदूरी के समानीकरण 
की बहुत माँग की गई है। समानीकरण का सरल तौर पर अर्थ उद्योग मे समान 
कार्य वर्य के लिये मजदूरी के एक समान स्तर को निर्धारित करना है । इसका अर्थ 
यह मही है कि सब श्रप्तकों को एक समान मजदूरी दी जाये। समान स्तर की 
मजदूरी का प्रथ॑ प्रधिक्‍ततम मजदूरी निश्चित करना भी तही है वरत्‌ एक ऐसी 
उचित एवं सन्तोपपुूरणं मजदूरी निश्चित करना है जो व्यवहार मे एक समान हो । 
समान स्तर वी मजदूरी श्रमानी तथा उजरत के अनुसार भी हो सकतो है। श्रमानी 
दर फी मजदूरी का समानीकरण निश्चित करना तब सरल प्रतीत होता हैं जब 
अकुशल, अरद्धकुशल, कुशल एवं वहुत कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजद्‌ री निश्चित 
हो और वह मजदूरी उधोग के विभिन्‍्त व्यवसायों में कार्यातुसार, कुझलता के 
अनुसार तथा श्रमिक के अनुभव के भनुसार दी जाती हो । उजरत (कार्यानुप्तार 
मजदूरी) के समानीकरण में इस प्रकार की कोई कठिनाई वही होती क्योकि एक 
श्रपेक्षाकत अधिक उत्तम श्रमिक अपने अधिक उत्पादन के कारण श्रधिक मजदूरी 
पाता है किन्तु इस उजरए मजदूरी देने से सम्बन्धित समस्या अ्रधिकतर तकतीकी 
है । काये के प्रकार, प्रद्धति तथा उत्पादक वस्तुओं में प्ननेक भिन्‍नताये होती है। 
अत उन विभागों मे, जहाँ उजरत मजदूरी दी जा रही हो, प्मागीकरण योजना 
को कार्य एप देये से काफी तकतीकी ज्ञाय होगा ग्रावश्यक है । फिर भी, विभिन्‍न 
मिलो में स्पर्धो को समाप्त करवे ओद्योगिक विवादों को कम करने तथा मिलों एय 
श्रमिको दोनो की ही कार्यकुशलता को बढाने से मजदूरी का रामानीकरण बहुत 
झ्रधिक उपयोगी सिद्ध होगा ! 
गजदूरी समादीकरण का प्रइन विश्लेपकर वम्बई के सूत्ती मित्र उद्योग मे 
बहुत संगय से विचार-विमर्श का विषय रहा है। १६२२ की वम्यई ओद्योगिक 
बिवाद समिति द्वारा भी इस पर विचार किया गया था और १६२७ में कपड़ा 
डेरिफ बोर्ड ने इस पर पुन विचार क्या था। सन्‌ १६१८ में एक योजना भी 
बनाई गई परन्तु उसे कार्य रूप व दिया जा सका । इस बइन ते रॉबल थप आयोग 
का ध्यान भी झपनी ओर आकर्षित किया था । उसके झब्दों में, “जहाँ तक कुछ 
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विश्वेष प्रमुख उद्योयो मे कार्यरत श्रमिकों का सम्बन्ध है वहाँ प्रमुख आवश्यकता 
एक जैसा कार्य बरने वाले श्रमिक वर्गों के लिए मजदूरी के एव समान स्व॒र की 
है। हम इस बात से सस्तुष्ट है कि कुछ उद्योगो मे उनकी आधिक स्थिति को 
विशेष हानि पहुँचाये बिना समान स्तर से मजदूरी दी जा सकती है। साथ ही 
साथ कम मजदूरी पाते वाले श्रमिकों को एक उच्चतर मजदूरी स्तर भी प्रदाव 
किया जा सकता है ।” श्रम अनुसन्धान समिति ने भी भारतीय उद्योगों में श्रवैज्ञ- 
निक मजदूरी स्तरो का उल्लेख किया था और सुराव दिय्रा था कि विभिन्‍न 
उद्योगों तथा उद्योग के समान केन्द्रो की इकाइयो में व्यवसायों कै नामकरण एवं 
भजदूरी के समानीकरण की समस्या झीघ्रतापूर्वक सुलक्राई जानी चाहिए । प्रथम 
परचवर्षीय प्रायोजना में भी सिफारिश की गई थी कि मजदूरियों की श्रप्तमावताओं 
को दूर किया जाना चाहिये और उतदा सम्रानीकरण किया जाना चाहिए। चौथी 
शायोजना के मसौदे मे भी इस बात पर जोर दिया गया है कि मजदूरियों का 
शामानीकरणु किया जाये और मजदूरियों के स्तरों को वूर क्या जाये, विश्येप 
रूप से श्रमिकों के उन वर्गों मे जिसकी मजदूरियाँ वर्तमान भ अत्यधिक कम है । 


सूती मिल उद्योग आ्रादि मे मजदूरी का समानीकरण 


केवल सूती मिल उद्योगों मे मजदूरी के समानीकररणा मे वुउ प्रगति हुई है। 
बभ्बई औद्योगिक स्पायालय के पचाट ने वम्वई तथा इसके उपनगरों के सूत्ती भित 
उद्योगों वे विषय से १६४७ में एक अस्थायी योजना बताने की व्यवस्था की थी 
जिसका निरीक्षण इसी कार्य हतु निर्मित एक समानीकरण समिति द्वारा क्या 
जाता था। वम्वई औद्योगिक न्यायालप हारा विभिन्‍न श्रमिक वर्गों के लिए 
मजदूरी की समानीकरण दरें प्रहमदावाद एवं शोलापुर की सूतो मिलो के लिये 
निश्चित की गई है। सव्‌ १६४६ के श्रौद्यागिक सम्बन्धी ग्रधिनियम के अन्तगंत 
सूती कपडा एवं रेशम की फैक्टरियों में मजदूरी निश्चित करने के लिए मजदरी 
बोड़े बना दिये गय हैं। मद्राप्त पचाट से राज्य की समस्त सुती मिलों के लिये 
समानीकरण योजना बनाने के हेतु एक मजदूरी बोर्ड तथा समानीकरण प्रमिति 
नियुक्त करने का सुझाव दिया था | उसके द्वारा सुझाई गई योजना को कार्यारिवत 
कर दिया गया है । बगाल के औद्योग्रिक न्यायालय के पचाट ने विभिन्‍न व्यवसायों 
मे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी थी क़ित्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयो के 
कारण समानीकरण योजना नही बनाई जा सकी । इन्दौर में विभिन्‍न श्रमिक वर्गों 
के लिये मजदूरी दरो का समानीकरण कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की सूती 
कपडा मिलो में भी झ्ौद्योगिक अधिकरण तथा समामीकरण समिति के सुकाओ के 
आधार पर मजदूरी तथा कार्य-भार का समानीकरण कर दिया गया है। जता कि 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि द्वितीय पचवर्षीय प्रायोजना की सिफारिशों पर 
कई उद्योगो के लिए मजदूरी वोडों की स्थापना की गई है। इनका कार्य उचित 


ग्रौद्योगिक श्रसिको की मजदूरी भ्र्ह् 


मजदूरी के सिद्धान्तों पर आधारित मजदूरी ढाँचा बनाना तथा उद्योग एवं सामा- 

जिक स्थाय को ध्यान में रखकर भमजदूरी के अन्तरो को इस श्रकार दूर करना 

8 के कि श्षमिकों को अपनी कुशलता में वृद्धि करने का प्रोत्साहन मिले, तथा फल 

अनुसार मजदूरी देने की प्रणाली की वांछनीयता के प्रश्न पर सिफारिश करना 

है। ऐसे मजदूरी बोड क्षेत्रीय मजदूरी अ्न्तरों मे छावबीन कर सकते है प्लौर जहाँ 

तक सम्भव हो सके ग्न्तःक्षेत्रीय समानता लाने के लिये आवश्यक प्रग उठा सकते 

हैं | एक सुझाव यह भी हो सकता है कि विभिन्‍न उद्योगों के विभिन्‍न मजदूरी वोडों 

के कार्यों का समन्‍्वय करने के लिए एक अखिल भारतीय वेतन बो्ड होगा चाहिये 

जो कि विभिन्न बोर्डो के निर्णयो का भ्रवलोकन कर सके तथा मजदूरी के ससाती- 
करण में सहायता दे सके । 

१६४६-४८ की उ० प्र० श्रम जाँच समिति ने भी मजदूरी दरों के समानौ- 
करण की एक योजना बनाई थी जिसको केवल तीन उद्योगो--अर्थात्‌ यूती, चीनी 
एवं विंजली--में लागू करने की सिफारिश की थी। १६५० में चीमी उद्योग में 
मजदूरी समानीकरण के लिये भी एक सम्रिति तियुक्त की गईं थी, परन्तु इस विषय 
भे झ्ब त्तक कोई विशेष प्रगति नही हुई है । इस समय सरकार मे मजदूरी समानी- 
करण का उत्साह प्रतीत होता है। यह इस बात से प्रकट है कि भारतीय उद्योगों में 
/यूनतस एवं उचित मजदूरी तथा मजदूरी बोर्डों को स्थापित करने के लिए सरकार 
+ कुछ कानूनी एवं प्रशासनीयर पग उठाए है, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। 


समान कार्ये के लिए समान मजदूरी 
(एक०७ ए8५ णि छत ७४०) 

यह भी उल्लेखनीय है कि “समान कार्य के लिये समान मजदूरी” का 
सिद्धान्त अपने विरोधी सिद्धान्त “असमान कार्य के लिए असमाव मजदूर /' के 
साथ-साथ मजदूरी की एक महत्वपूर्ण समस्या है। फिर भी “समान काये के लिये 
समान मजदूरी” का अर्थ एक जंस़े कार्य के लिए बराबर मजदूरी देवा है भौर इसका 
प्र्थ यह नहीं हैं कि सभी प्रकार के श्रमिको को एक-सी ही मजदूरी दी जाय ! यह 
भी नहीं रोचमा चाहिये कि इसका यह भ्र्य है कि एकसे उत्पादन के लिये या एक- 
दे प्रयस्य॒ एवं परिश्रम के लिए सम्रान मजदूरी दी जाए क्योंकि दोगो दक्षाओं मे 
उत्पादन के स्तर या भ्रयत्तों एवं परिश्रम को भात्रा को नापना कठिन है और 
इसलिये इस सिद्धान्त पर मजदूरी विश्चित करने मे बहुत अधिक कठिनाई होगी। 
हो सकता है कि बहुत से व्यक्तित एक-सा कार्य॑ करते हो अर्थात्‌ उनके कार्य की दशा, 
ग्रल्त्र, कच्चा माल प्रादि एक से हों तथा उत्पादित बस्तुयें भी समान हो फिर भो 
उनकी कार्यकुशलता एवं अनुभव मे काफी अन्तर हो सकता है । अत. उनके उत्पादन 
की मात्रा एव गुण में मी अन्तर हो सकता है। इसलिये विभिन्न रोजगारों में 
विभिन्‍न स्थानों पर सर्देव ही विभिन्न मजद्री रहेगी ओर समानीकरणए का प्रभे 
मह्‌ नहीं है कि सब स्थातो पर मजदूरी को समान कर दिया जाएं। इसका अर्थ 
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तो केवल यह हो सकता है कि वैचानिक आधार पर मजदूरी मिश्चित करने का 
समान स्तर लागू कर दिया जाए और मजदूरी म जा झसमातता है उस इस प्रकार 
कम कर दिया जाए कि उत्पादकता और कुशज्षत्रा बढ़ान म जा प्रौत्साहत मिलता 
है वह बना रह। मजदूरी विभिन्न रोजगारो ब्यवस्तायों ज्रौर स्थानों म अलग 
अलग होता है। इसक अतक कारण होते है जस--क्सा राजगार के काय म 
सच या भ्रसचि हाता तौकरी का स्थायी और अस्थायी होना पदोनति की 
सम्भावना उत्तम वतन स्तर पद का सम्मान अतिरिबत आय क साधनों को 
राम्भावना काम-देशाय अ्रतिरिक्त सुविधाय जंस--विना किराय के मदान प्रादि 
राजगार सीखन म फ्टिनाइथा इत्यादि । इत सव दारणा स ही कुछ रोजगारो सम 
मजदूरी कम है और कुछ मे अधिक । इसके अ्रतिरिक मूल्यों भ भ्रतर, विभित 
स्पातों के निर्वाह सच मे श्र वर तथा उद्योग का दयाग्राम अआतर आदि भी 
मजदूरी म अतः उपन्त कर देह हैं। जता कि प्रथम पचवर्षीय भ्रायाजना मे 
उह्मंख कमा गया है मजरू्‌रा म विभिनता निम्नलिखित कारणों स होती है. 
(६) कुष्व श्रमिक्रों का भ्रावःयक्तता वे ग्रनुस्तार (0) काय के भार तथा थकात के 
अनुप्तार (87) प्रशिक्षण और अनुभव के अनुसार (१४) उत्तरदायित्व वी सीमा के 
प्रवसार (५) काय के निए इच्छित मानेध्तिक तथा शारारिक आवेशयक्ताओ के 
अ्रनुसार (५४) काय की अरुचि क पनुप्तार (५!) काय म निहित जोखिम के 
अनुसार । दन समस्त कारणों को पचवर्षीय श्राग्राजनाओा से शासाजिक उद्दस्या की 
पूर्ति के भनुसार मापक (574070) मजदूरी निश्वित करत समय ध्यान में रसना 
चाहिय । 
पुरुषा एवं स्तियो का मजदूरी 

सदब स ही रामान काय के लिय स्त्री श्रमिकों का पुरुष ध्रमिका की प्पता 
कम मजदूरी दत वी भ्रवत्ति रह है। स्विया प्रकृति से हा पुरुपो व समान चारारिक 
काय मे कुणाल नही हाता तथा व अधिक समय तक काय नहा कर स्रदती । ल्जियाँ 
परिवार का आय म वद्धि करन क लिए ही काय करठी है ग्रौर उन पर पुरुषा के 
सप्रान काइ उत्तरवायिव भी नही होता | स्त्रिया अपन काय का जीवन वत्ति नहीं 
समभता और बहुत सो अ्रविवाहित स्त्रियाँ विवाह के पश्चात काय छोड़ देता है। 
इसी कारख स्तिया स्वय को श्रस्तिक सघो मे सगठित नहा कर पाता तथा सयुक्त 
प्रयत्वा द्वार ऊची मजदूरी प्राप्त नही कर पाती । मालिका का इनके लिये अनेक 
प्रकार के हित दन प त हैं तथा बहुत सी सुविधाय उपलब्ध वरना पत्ती हैं और 
मालिक पुस्प श्रमिकों क॑ समान उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते । उन कार्यों 
मे जिनम स्जिया काय कर सकती है स्त्रियों की पुति भी अधिक होती है. अत 
उनको मजदूरी भी कम मिलती है । 

ब्राधुनिक प्रगति और स्जियो की अधिक चिल्ला क साथ साथ स्त्री एव 
पुष्ों कै लिय समान मजटूरा की माय बढ रही है क्योकि स्त्रिया अपने को पुस्षों 
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से हीत नहीं समझती । भारतीय सविधान का एक नीति निर्देशक सिद्धान्त यह भी 
है कि “स्त्री एवं पुरुषों को समान दायं के लिये समाव मजदूरी दी जाए।” 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठत ने भी इस विषय पर एक अभिसमय पारित किया है 
जिसको भारत ते भी अपना लिया है। परन्तु हमारा यह विचार है कि व्यावहारिक 
हूप से यह सिद्धान्त उचित नहीं है । ऊपर दिये ग्रए कारणों के परिणामस्वरूप 
मालिक को सदा स्त्रियो को काम मे लगाने से हानि होती है। अत. स्वाभाविक हो 
है कि वह्‌ उनको कम मजदूरी देता है। निस्सन्देह सामाजिक जीवन में स्त्री एवं 
पुरुष दोतो से समान स्तर पर ही व्यवहार अवश्य किया जाना चाहिए, परन्तु इस 
सिद्धान्त को औद्योगिक मजदूरी पर लागू करने का श्रर्थ केवल स्त्रियों के रोजगार 
भे कमी करना होगा । जव से स्त्री एवं पुरुषों को समान मजदूरी देने का सिद्धान्त 
लागू किया गया है तभी से वास्तव में स्त्रियों के रोजगार में कमी हो गई है । 
अमेक उद्योगों में स्त्री श्रमिकों को पुरुष श्रमिको द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया ग्रया 
है और अब पुरुष थ्रमिको की पूर्ति अधिक होने के कारण स्त्रियों की भर्ती बन्द-सी 
हो भई है। प्रत. यह्‌ देखा गया है कि न्‍्यूततम मजदूरी अधिनियम के झन्तर्गत भी 
अनेक उद्योगों मे स्त्रियों एवं पुरुषो के लिये भिन्न भिन्न सजदूरी की दरें निश्चित बी 
गई है । सरकार ने भी ग्रव इस बात का अनुभव क्र लिया है कि “ऐसे उद्योगों 
में, जितमें महिला श्रमिक कम कार्यकुशल है, यदि पुरुष व स्त्रियों के लिये समान 
मजदूरी तिर्धारित की जायेगी तो इसका परिस्थाम यह होगा कि स्त्रियो को रोजगार 
मिलना धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा ।” 
मजदूरी झौर निर्वाह खर्च (४४३४४०५ क्षाव (०६६ 7 7एाह) 

सक्षेप भे यह उल्लेख किथा जा सकता है कि मजदूरी की समस्या पर 
विचार करते समय निर्वाह खर्च का भी ध्यान करना चाहिए, क्योकि श्रमिक की 
भ्राधिक स्थिति का अनुमान लगाते के लिये हमे उसकी नकद मजदूरी की आपेक्षा 
असल मजदूरी को देखवा चाहिए। टाल ही के वर्षो मे मजदूरी मे वृद्धि हुई है 
परस्तु श्रमिकों की आथिक स्थिति मे कोई सुधार लही दिखाई देता जिसका कारण 
मूल्यों मे अति वृद्धि तथा साथ ही निर्वाह खर्च को वृद्धि है। अग्र तालिका से यह 
बात स्पष्ट हो जायेगी ।* 
मजदूरी अदायगी का तरीका []#श्यागाद्य ए एश्चगाशां ० ४४०2८०७) 

अब हम मजदूरी की बूसरी समस्या, भ्र्थात्‌ मजदूरी अदायगी को रीति 
और स्वरूप तथा मजदूरी में से की जाने वालो क्टौतियो आदि पर विचार करेगे । 
भजदूरी साधारणतया नकदी मे तथा उन श्रमिको को, भो उन्हे अित करते है, 
प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है तथा झदायगी का उत्तरदायित्व माल्तिको या उनके 
उत्तरदायी अभिकर्तागों १२ होता है। तब भी भिन्न-भिन्न उद्योगों मे मजदरी 
भुगतान का झाधार भिन्न-भिन्न होता है। साधारएतया सूती वस्त्र उद्योग में 

के बुछताण्य ह.०४०७४ 0326008, 0००0०८ 955 ; ॥90१3, 962 0 ॥966. 
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मजदूरी भुगतात का समय एक मास होता है, परन्तु प्रहमदावाद में यह समय “हफ्ता' 
होता है जो १४ से १६ दिन का होता है। परिच्मी दगाल में मजदूरी काल एक 

सप्ताद होता था परसच्तु अव यह साधारणतया एक मास का कर दिया गया है। 
उसी बस्तर उद्योग में अधिकाँश्य स्थानों में मजदूरी माठिक दी जाठी है, परल्तु 
कानपुर वी मिली तथा अमृतत र की एक मिल म श्रमिकों को मजदूरी पाक्षिक दी 
जाती है। कोयते वी खानो में मजदूरी सावारणनया प्रति सप्ताह दी जाती है। 
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रानीगंज की कोयला खातों में कोयला तोडने वालों को मजदूरी दैनिक प्राधार पर 
मिलती है । असम के चाय वागान में मजदूरी साधारणत- उजरत दर पर अदा की 
जाती है, परन्तु दक्षिण भारत में अ्रधिकतर श्रमिक प्रतिदिन की मजदूरी पर रखे 
जाते है। उत्तरी भारत के बागान में मजदूरी--समय साधारणतया एक सप्ताह 
है । दक्षिण भारत मे १६३६ के मजदूरी भ्रदायग्री अ्रधिनियम के अन्तर्गत शआाने 
वाले क्षेत्रो में मजदूरी--समय साधारणतया एक माह है परल्तु अन्य क्षेत्रो में श्रमिक 
अर्जित की गई मजदूरी के आधार पर प्रति सप्ताह श्रग्मिम राशि ले लेते है तथा 
एकत्रित शेष धन को “हिसाब किताव' साफ़ करते के समय या उस झवधि अथवा 
मौसम की समाप्ति पर ले लेते हैं जिसके लिये वह कार्य पर लग्राये जाते है। के रल 
के कुछ भागों मे मजदूरी साप्वाहिक दी जाती है। मद्रास झौर कुर्ग के प्रतिरिक्त, 
जहा मजदूरी प्रदायग्री श्रधिनियम लागू है, भ्रधिक्तर बागान उद्योग में मजदूरी 
झदायगी की श्रवधि रीति-रिवाजों द्वारा निर्धारित होती है | श्रधिकतर कारखानों 
में श्रमानी दरे हैं परन्तु उजरत कार्य भी वहुत से कारखानों मे पाया जाता है, 
विशेषतया सूतती उद्योग के कातने और बुनने से सम्बन्धित विभागों मे । तभाम 
बारखातो मे लगभग १५ १% श्रमिकों को साप्ताहिक आझ्ाधार पर, ३-७% को 
पाक्षिक झाधार पर झ्ौर ६१९२% को माप्तिक झ्राधार पर मजदूरी दी जाती है। 

वास्तव में मजदूरी तिर्धारण के आधार में कोई भी सामान्य रीति लागू 
नही की जाती है तथा उद्योग, क्षेत्र व कार्य की प्रकृति के अनुसार मजदूरी पृथक- 
पृथक्‌ है । मजदूरी भुगतात वी रीति का प्रश्न भारत में विशेष महत्व का है बयोकि 
यहाँ प्रप्रत्यक्ष अदापगी (इसमे जिल्‍्स अदायगी पद्धति भी सम्मिलित है जिसका अर्थ 
श्रमिक को बस्पुग्रो के रूप में मजदूरी का भुग़तात करना है), मजदूरी भुगतान मे 
देरी, अ्रमुचित जुर्माने झौर मजदूरियों मे से कटोती ग्रादि जेसी दातें बहुत साधारण 
रही हैं तथा अबतक कुछ सोगा तक प्रचलित है, यद्यपि १६२६ के मजदूरी 
अदायगी भ्रधिनियम के पारित हो णाने से स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ है। 


१६३६ का मजद्री अ्रदायगी श्रधितियम 
(ए8/9४९॥0 ० ५/३९४६४ »०, 936) 

सन्‌ १६९३६ से पूर्व, १८६० के मालिक तथा श्रमिक विवाद ग्रधिनियम के 
प्रतिरिक्त, श्रमिकों को मजदूरी अदायगी को नियन्त्रित करने वाला प्रन्य कोई 
कागून नहीं था । सन्‌ १६२५ गे एक गर-सरकारी सदस्य द्वारा इस विषय पर एक 
विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु सरकार के इस आश्वासन पर 
कि वहू स्वयं इस ग्रोर कदम उठायेगी, इसको वापिस ले लिया गया था। रॉपल 
श्रम आयोग के सुझावों के परिणामस्वरूप, जिसने मजदूरी अदायगी, की प्रणालियों 
के दोषो पर काफी प्रकाश डाला था सरकार ने १६३३ में एक विधेयक प्रस्चुत 
किया जो कि १६३६ मे “मजदूरों भुपतान अधितयम” के नाम से पारित हुम्ना । 
यह झ्धितियम मार्च १६३७ से लागू हुम्मा। इसमे १६३७, १६५७ झौर १६६४ में 
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सशोधत भी हुए है । अनेक राज्य सरकारो ने भी अपत-अपने राज्यों मं अधिनियम 
लागू करन के लिए इसमें सशोधव क्सि है । जम्मू और कश्मीर राज्य को छोडकर 
यह भ्रधिनियम समस्त भारत म लागू होता है जहाँ कि प्रथन्‌ अधिनियम सागर है 
जिध जम्मू व बश्मीर मजदूरी झदायगी अधिनियम, १६५६ वहा जाता है । 


अधिनियस के मुरय उपवन्ध 


यह ग्रधिनियम प्रत्येक कारखाने और प्रत्येक रेलवे के उन श्रमिक पर लागू 
होता हू जो कि ४००) र० प्रतिमाह स कमर मजदूरी झौर वेतन प्राप्त करते है | 
पहले बह सीभा २००) रु० थी परन्तु १६५७ से यह सीमा बढावर ४००) र० कर 
दी गई है. । भ्रधितियम को १६४८ म कोयले की खानो पर तथा १६५१ में तमाम 
खानो पर १६५७ म निर्माण उद्योग पर और १६६२ म तेल क्षेत्रो पर लागू कर 
दिया गया । सन्‌ १६६४ मे सशोधन करके प्रधिनियम वो नागरिक वायु परिवहन 
सबाझ्ना मोटर परियहत सेवा्रों तथा उन स्थानों पर भी लागू कर दिया गया है 
जिन्हे सन्‌ १६४८ के फैक्ट्री अधिनियम की धारा ८५ के अन्तर्गत फैक्ट्री घोषित क्या 
गया हा । उपयुक्त सरकार अधिल्यिम के उपबन्धा को इसके अन्तर्गत की गई 
व्याख्या के अनुमार किसी भी औद्यागिक सस्थान में लागू कर सकती है । प्रधिनियम 
में दी गईं व्याख्या के भ्नुसार मजदूरी उस तमाम मेहनताने को कहते है जिसे द्रव्य 
के रूप मे प्रदर्शित किया जा सकता हो तथा जो रोजगार मे लगे हुये श्रभिवों को 
दिया जाता हा । इसम वोनस व अन्य सभी प्रकार का परारिश्रसमिक भी सम्मिलित 
होता है परन्तु इसमे भ्रावास की सुविधा, रोशनी, पानी व चिकित्सा लाभ था 
याजा भत्ता ग्रजकाश्यापरान्त घन पशन, प्राविडेन्ट फण्ड आअशदान ग्रादि जैसी जीवन 
वी अन्य सुविधाओं का समावेश नहीं होता है। १६५७ मे किये गये संशोधन वे 
प्रनुसार मजदूरी मे यह सब मेहनताना भी सम्मिलित कर लिया गया है जो विसी 
पच्ाट, समभौते ग्रथवा न्यायालय के ग्रादशो के परिणामस्वरूप दिया जाता है। 
प्रधिनियम के अन्तर्गत यह झ्रावश्यक है कि मजदूरी की ग्रवधि निश्चित कर दी 
जाये परन्तु यह ग्रवधि एक माह सेअधिक् न हो | उन सस्थाग्रो में जो १,००० से 
कम व्यक्तियों को रोजगार देते है मजदूरी भदायगी, मजदूरी झवधि के समाप्त 
होत के ७ दिन के ग्रन्दर ही हा जाती चाहिये तथा अन्य सस्थानों म भ्रवधि 
प्रमाप्ति के दस दिन दे भीतर-भीतर मजदूरी दे देनी चाहिये।हटाए गए श्रमिव 
को दूसरे दिन के समाप्त होने से पहले अर्थात्‌ जिस दिन से उस अ्मिक का टौजगार 
समाप्त हुआ है उसके दूसरे दित उसको मजदूरी का भुग्तान कर दिया जाना 
चाहिए । मजदूरी की सव प्रकार की अदायगी प्रचलित कानूनी ग्राह्म मुद्रा (एज- 
गण ॥.९89] प८एर्तक्व) में तथा कार्य के दिन ही होनी चाहिये। १६३७ में किये 
गये सज्चाधन द्वारा मालिकों को यह अधिकार है कि वह “हाजिर” हडताल की 
स्थिति मे मजदूरी को अदाशगों को रोक सकते है; 


अकी. 


औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी द्ण्श्‌ 


मजदूरी में से कटोतियाँ (086प्रछ0909 70790 (॥9 १४७8०) 


अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी में से केवल कुछ निश्चित प्रकार की 
कटौतियाँ की जा सकती है | उदाहरणार्थ (१) जुर्माने, (२) काये से अ्ननुपस्थिति 
पर कटौती, (३) हानि या क्षति के कारण कटौती, (४) मालिक, सरकार या 
आवास बोड द्वारा प्रदान वी गई ग्रावास सुविधाशों भौर सेवाग्रों के लिए कटौती, 
(५) भग्रिम राशि की उगाही के लिये या मजदूरी की झ्धिक ग्रदागगी को ठीक 
करने के लिए कटौती, (६) आय-कर के लिए या प्रोविद्ेण्ण फण्ड के अझंशदान के 
लिए और उसमे से ली गई अग्रिम राहि को पूरा करने के लिये या सहकारी 
समिति की प्रदायगी के लिये या डाक-बीमा के सम्बन्ध में बीमे की किश्तों के 
लिये कटौती, (७) १६५७ मे किए गए सशोधन के गस्तर्गत बीमा किडतों और 
मकान के किराये के लिये, यदि कर्मचारी द्वारा लिखकर दे दिया गया हो,या 
सरकार को प्रतिभूतियों (86८७॥॥॥८४) के चन्दे के लिये, या रोजगाएर के ग्रस्तर्गत 
लगाये लगाये जुर्मानो के कारण की हुईं कटौतियाँ ग्रधिकृत (807॥077520) मानी 
गई है। (८) कोयला खानो भे वर्दी थौर जूते देने के लिये कटौती, (६) १६६२ में 
एक सशोधत के अनुसार क्षमिक या श्रमिक सघ के भ्रध्यक्ष अथवा सब्रिब के लिख 
देने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कोप या सुरक्षा वचत योजना में चन्दा देने के लिये कटौती 
की जा सकती है। (१०) साइकिल खरीदने के लिये या मकान बताने के लिये 
जगह लेने पर या श्रम कल्याण तिथि में से रुपया उधार लेते पर अब १६६४ के 
सशोधन के अ्रनुस्तार मजदूरी मे से कटोती की जा सकती है। 

इस कटौतियों के विरुद्ध कुछ रक्षात्मक उपायों की भी व्यवस्था की गई है। 
जुमनि केवल विशेष कार्यों तथा भूलो के लिये किये जा सकते है जो कि किसी 
अधिकृत सत्ता ((०एश७या 8०:७०79) द्वारा सूचना पत्र में अनुमोदित कर 
दिये गये हों । जुर्माने की कुल राशि किसी भी मजदूरी काल मे प्राप्त होने वाली 
मजदूरी से ३ पैसे प्रति रूपये से भ्रधिक नहीं हो सकती है। सब जुर्माने निर्धारित 
रजिस्टर में दर्ज होते चाहियें तथा एक जुर्माता निधि में जमा किये जाने भाहिएँ। 
इन जुर्माता निधियों द्वारा प्राप्त भ्राय श्रमिकों के ऐसे लाभ के लिये व्यय की जा 
सकती है जो श्रधिकृत सत्ता द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हो । का से प्रनुपस्थिति 
के लिये कटौती उस राशि से प्रधिक नहीं होनी चाहिये जो राशि श्रमिक को 
मजदूरी येः रूप में, यदि वह अथुपस्थित न होता, मिलती । हानि या क्षति के लिये 
कटौती केवल तब ही की जा सकती है जबकि चह श्रमिक की असावधानी के 
ऋरण हुई हो तथा इस प्रकार की कटीती की राशि मालिक को हुई हानि था 
क्षति की मात्रा से ग्रधिक नहीं होनी चाहिए। इन सब बातो का उल्लेख एक 
रजिस्टर में किया जाना चाहि. । आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिये भी कटौती 
इन स्रैवाग्रो के मुल्य से अधिक नही बढनी चाहिए झौर यह तब ही की जा सकती 
है जबकि श्रमिक ने इस प्रकार की सुविधा या सेवाओं को स्वीकार कर लिया हो । 
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सब १६६४ मे संशोधन द्वारा मजदूरियो की कटौती की बाहरी सीमा 
निश्चित कर दी गई है । यह सोमा मजदूरी काल मे तो मजदूरियो का ५०% है 
श्रौर उस समय ७५% होती है जबकि कटौतियाँ अश्त या पूर्णंत सहकारी 
समितिथो के देय धन वी अ्रदायग्री के लिये की जाती है। 


अधिनियम का प्रशासन और विस्तार 

अग्धिनियम को विभित राज्य सरकारो ने अनेक उद्योगों तथा सेवाग्रो तक 
विस्तृत कर दिया है, उदाहरखत मद्रास, केरल, असम, मैसूर, पजाव और पश्चिमी 
बंगाल में बागान पर, लगभग सभी राज्यों में सेलानी वस॒ सेवाग्रो पर, विहार, 
केरल झ्रौर आरा प्रदेश मे अन्तर्देशीय जल यातायात पर, आन्श्र प्रदेश, प्रसम, बम्बई, 
क्केरल प्रौर परिचिमी बगाल में गोदी कर्म चारियो पर, वम्बई में दुकानों व वारियज्य 
संस्थानों पर, उत्तर प्रदेश मे छापेश्लानों पर और मध्य प्रदेश में झनियमित 
फँक्टरियों पर आश्रादि आदि । ग्रधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य 
सरकारो पर है और इसका भार कारखाना निरीक्षको को सौंप दिया जाता है। 
कोयले की जानो तेल क्षेत्र तथा रेलवे के सम्बन्ध में प्रशासन भार केद्धीय मुल्य 
श्रम आयुक्त पर होता है । राज्य सरकारो ने दावों को सुनन तथा फैसला देने के 
लिये, जो कि मजदूरी मे कटौती तथा मजदूरी अदायगी मे देरी के कारण पंदा 
होते है, प्राधिक्रारियों की नियुक्तित की है। परश्चिपी वगाल में कोयले की खानो के 
लिये भारत सरवार ने श्रमिक क्षतिपूत्ति आयुक्त की नियुक्ति की है। १६९५७ में 
किये गये सशोधन के अनुसार दावा को रह करन की ग्याज्ञा के विरुद्ध अपील करने 
का अधिकार श्रमिको को दे दिया गया हैं। प्राधिकारियो को यह भी अधिकार है 
कि यदि यह भय हो कि मजदूरी का भुगतान नही किया जावेगा या किसी व्यवसाय 
के बन्द हाने पर मजदूरों भुगतान को प्रार्थमकता नहीं दी जाएगी तो बह मालिक 
की था मजदरी के भगवान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों की सम्पत्ति को 
सशर्त कुर्क करा सकते हैं। वम्बई में १६५४ मे एक मशोघन के अनुसार इस नियम 
के झन्तर्गत यदि कोई राक्षि शेष रह जाती है तो उसती उगाही उसी प्रकार की जा 
सकती है जँसे मालगुजारी के बकाया की उगाही होती है । 


अधिनियम का कार्यान्वयन व इसकी सीमाएँ 

विभिन्‍न राज्यो द्वारा इस ग्रधिनियम पर प्रस्तुत कौ जाने वाली वाषिक 
रिपोर्टों से यह पता चलता है कि अधिनियम के उपबन्ध उचित रूप से लागू किए 
जा रहे हैं। परन्तु कुछ राज्यो मे शक्तिशाली तथा उत्तरदायी श्रमिक सघों की 
कमी के कारण श्रमिक इसे लाम उठाते मे असफल रहे है। मुख्य श्रम आयुक्त के 
द्वारा अधिनियम के प्रतिपानन (005$0४५०7९८) की बुछ अनतियमितताग्रो [!76- 
8प्रौबा९$) की रिपोर्ट दी गई है । १६६४ में रेलो मे अनियमितताञों के २१५१६८ 
मामले पाये गये, जिनमे से १७,८८४ मामले रेलवे मस्यानों मे थे और ३,२८३ 
रेलवे ठेकेदारों के उस्थावों मे । १६,६४६ मामले ठीर किए गए । सन्‌ १६६४ मे 
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ख़ानों में, १७,६२२ अनियमिततायें पाई गईं और १३,०६५ अनियमिततायें ठीक 
की गईं। रेलवे स्थानों में सनु १६६४ में अधिनियम के अ्न्तग्त जो/भतियमिततायें 
पाई गईं उनकी कुल संख्या ११,१६८ थी भौर यह निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित 
थी--अदायगी की तिथि और अन्य सूचियों का नोटिस न लगाने से सम्बन्धित 
४,१०८ ; रजिस्टरों का न रखना &८५ ; रजिस्टरों का उचित प्रकार से न रखता 
२६१; मजदूरी की देर से अदायगी ३,३२२ ; मजदूरी की भ्रदायगी न करता 
६,६३२ ; झनुचित कदौतियाँ ८५३ ; जुर्माने ३४४ ; हानि तथा क्षत्ति के लिये 
कदौती ६३ ; अग्रिम राशि की उगाही १२; अन्य १,१६५ | परन्तु सब बातो 
को देखते हये यह कहा जा सकता है कि श्रमिकों को इस अधिनियम से बहुत लाभ 
ञ्मा है । 
हे श्रम अनुसन्धाब समिति के कथनानुसार यद्यपि अ्रधिकांश बड़े-बड़े संस्थानों 
द्वारा प्रधिनियम का ठीक पालन किया गया है तथापि ठेके के ध्रभिकों के प्म्बन्ध 
भे तथा छोटे-छोटे संस्थानों में, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिकार्ड तथा उचित 
रजिस्टर भ्रादि नही रखे जाते, इस क्‍्रधिवियम से बचने का काफी प्रयत्न किया 
जाता है। अधिकांश मामलों में यह पाया ग्रया है कि कढौती, समयोपरि मजदूरी 
का रिकार्ड, मजदूरी की समयानुसार प्दायगी, बोनस, महगाई भत्ता भ्रादि से 
सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता है 
तथा रजिस्टर भी ठीक-ठीक गही रखे जाते है। रिपोर्ट में यह भी अताया गया है 
कि भ्रद्यपि अधिनियग के अन्तर्गत जुर्मातों की मात्रा बहुत कम है प्षयापि अनेक 
भालिक श्रमिकों को एक था आधे दिन के लिये मुप्रतल कर देते है और उनकी 
मजदूरी में से कटौती कर लेते हैं। समिति के झनुसार रेलवे मे अधिनियम के कार्य- 
रूप के विषय में यह एक बहुत गम्मीर शिकायत है। बीडी तथा चपडा जंसे कुछ 
कारखातों में दात तथा असन्तोषजनक कार्य आदि के लिये मजदूरी से प्रनधिकृत 
कटौती की प्रथा भी प्रचलित है। हानि या क्षति के लिये कटौती का जो उपबन्ध 
है बह श्रमिकों के विरुद्ध जाता है क्योकि मजदूरी की भ्रदापगी को इस प्राधार पर 
रोक तिया जाता है कि औजार तथा पदार्थ खराव हो गये है। बहुत से प्रामलो 
में यह देखा गया है कि मजदूरी झदायगी में देरी की जाती है। सबसे अधिक हानि 
ठेके के श्रमिकों को उठानी पड़ती है तथा उनके मामले में अधिगियम के उपबन्धों 
से बचने का प्रथत्त भी किया जाता है। उतका कोई भी रिकार्ड नहीं रखा जाता 
और तिरीक्षको के लिये अधिनियम को लागू करना कठिन हो जाता है। रामित्ति 
ने बहुत से मामलो में यह प्राम्रा कि जुर्माना निधि में बहुत बडी-बडी राशियाँ 
एकत्रित हो गई थी तथा इत राशियों को कर्मेचारियों के लाभ के लिए उपयोग में 
नहीं लाया जा रहा था। झनेक मामलो में तो जूर्माना निधियाँ ही नही बनाई गईं 
थी। अधिनियम में इस निधि को किसी निश्चित समय के अ्रन्दर ही श्रमिकों के 
लाभ के लिये व्यय करने का बन्धन मालिकों पर नही सगाया गया है। इन दोषों 
झौर क्मियों के कारण ही सरकार ने १६५७ में इस झधिनियम में संशोधन किया 
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जिसका उल्लेख उपर किया जा चुवा है । सक्षेप मे १६५७ के सशोधित अधिनियम 
के मुख्य उपबन्ध इस प्रकार है. (() मजदूरी सीमा को २०० रुपए से बढाकर 
४०० रुयये बर दिया गया है, (7) प्रधिनियम को विमस्प उद्योग तक विस्तृत कर 
दिया गया है, (शा) मजदूरी की परिभाषा मे सशोधन किया गया है, (7) बीमा 
किझतों, मकात का क्राया, सरकारी प्रतिभूतियों के लिये चत्दा तथ्य सेवा नियमों 
के झम्तमत लगाए गये जुर्मानों आदि के लिय कटौती थो अधिकृत रूप दे दिया 
गया है, (५) दावों को रद्द कर देने के विरुद्ध अपील वरने और श्रमिकों के हित 
की सुरक्षा के लिये मालिकों की सुभ्पत्ति को बुर्क कराने की व्यवस्था भी की 
गई हैं। 

मजदूरी भ्रदायगी प्रधिगियम में १६६४ में जो सशोधव हुआ उसे १ जनवरी 
१६६५ से लागू बर दिया गया है, इसके मुरय उपदन्य निम्नलिखित है-(7) ग्धि- 
नियम के क्षेत्र का विस्तार करके वायु मातायात सेवाये, मोटर-पातायात सेवायें 
तथा ऐसी सस्थानों को ले लिया गया है जिन पर धारा य५ के अन्तगगंत १६४८ 
वा कारखाना प्रधिनियम लागू कर दिया गया है। (॥) साइविल खरीदने, मतान 
निर्माण के लिय ऋण्छ सेने तथा श्रम कल्यारा विधि में स कण लेने पर जो प्रप्निम 
राशि दी जाती है उसकी दसूली के लिय मजदूरी मे से कटौती की जा सकती है। 
(70) मजदूरी में स कटौती की सीमा मजदूरी की ५० प्रतित्त निर्धारित कर दी 
गई है, परन्तु सहकारी समित्तियों को जी राप्ति आशिक अथवा पूरुरूष से देनी 
होती है उसके लिय कटौती ७० प्रतिशत तर हो सकती है। (0) विशीक्षकों को 
यह अधिकार दे दिया गया हैं कि वह मालिकों से मजदूरी अदायगी के सम्बन्ध के 
कोई (४48 ज ले सकते है । (५) अधिनियम के श्रत्तगंत दावे के प्रार्थना पत्र देने 
की ग्रर्बधि ६ माह से बढाकर १२ माह कर दी गई है। 


हा श्रदायमी (80005 ?धजए०वा) 


अब हम बोनस अ्दायगी की समस्‍या का उल्लेख वरेगे। भारतीय श्रमिकों 
की ग्राय पूर्रात्प से उनकी नकद झाय से ही नहीं मापी जा सकती क्योकि उनको 
प्रक्तर अनेक प्रकार के बोनस तथ्य गियायते आदि भी दी जाती है। बोनस 
पाधारणतया किसी विश्येप या अतिरिक्त सेवा के लिये अदायगी है तथा साधारण- 
तया इसका उद्देश्य उपस्थिति मे नियमितता लावा व विश्येष प्रदार के अच्छे कार्मों 
को प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार बोतस वह नकद ब्रदायगी है जोकि मजदूरी के 
अतिरिक्त श्रमिकों द्वारा अधिक प्रक्‍तनो को प्रोत्साहन देने के लिए की जाती है। 
परन्तु यह परिभाषा “प्रोत्माहन वोलस! बी ओर सकेत करती है अर्थात जब अधिक 
प्रयतनो के लिए वोदस का भुगतान कथित चाता है । अद बोनस छब्द ने एक दूसरा 
ग्रथ॑ ग्रह वर लिया है--अर्थात्‌ लाभ में श्रमिकों दा अधिकारपूर्ण भाग । बोनस 
मालिक-मजदुर सम्दन्धों वा एक सुरुय प्रश्न बन गया है। 
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जैसा कि मजदूरी स्तर के झन्तर्गत उल्लेख किया जा चुका है, बोनस बहुत 
से उद्योगों मे नियमित रूप मे दिया जाता है | साधारणतया बोनस उद्योग के लाभ 
सं से प्रदा किया जाता है तथा ग्रव वह श्रमिकों की मजदूरी का ही भाग समझा 
पत्ता है। इस कारण बोचस अ्रदायगी का प्रश्न बहुत-से औद्योगिक विवादों का विषय 
रहा है । ऐसे अतेक विवाद समथ-सम्रय पर झद्योगिक ,विवाद अधिनियम के 
अन्तर्गत की गई सुलह व्यवस्था को सौपे जाते है। अब यह सुझाव दिया गया है 
कि श्रमिकों को बोनस देने के लिये कुछ विश्चित सिद्धान्त तथा स्तर होने चाहियें! 
इनको बनाने के लिए बोचस की अ्रक्षति से सम्बन्धित बहुत सी बातों की जांच 
आवश्यक होगी । यह निर्णय करना होगा कि : (क) क्‍या बोतस अनुग्रहपुरवंक की 
गईं झदापगी ((-8749 99)7०0() है जो पूर्ण रूप से मालिकों की इच्छा पर 
निर्भर करती है त्तथा क्या इश्तको उस समय तक कानूनी भ्रधिकार के रूप में नहीं 
माँगा जा सकता जब तक कि यह रोजगार की सविदा में सम्मिलित न हो, या 
(ख) बोनस, भुगतात की गई मजदूरी तथा जीवन निर्वाह मजदूरी स्तर के अन्तर 
को कम बारचे के लिए, श्रमिकों को दी णाने वाली स्थगित मजदूरी है, या (ग) बोनस 
लाभ में से एक भाग है जिसका दावा श्रमिक एक झ्धिकार के रूप में कर सकते हैं 
बपोकि लाग श्रम और पूंजी दोनो के ही, रांयुक्त प्रयत्नों का परिणाम होता है 
तथा किसी भी एक पश्ष को दूसरे पक्ष की उपेक्षा करके इसको पूर्ण रूप से प्राप्त 
» करने का ग्रधिकार नही होना चाहिए। 
इन विचारों मैं से प्रथम विचार, मर्थात्‌ बोनस अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगी 
है, पर्थशाप्त्रियों द्वारा स्वीकार नही किया गया है | औद्योगिक अधिकरणों द्वारा 
दिये गये निरंयो से भी यही बात श्रभिव्यक्त होती है। विवाचकों के हाल ही के 
निशंयो से भी यही वात स्पष्ट है कि बोनप्त भ्रनुप्रहपुरवंक की गई प्रदायगी नही है 
और इसको श्रमिकों द्वारा भ्रधिकार के रूप में माँगा जा सकता है। १६५४ में 
इलाहाबाद उच्च स्थायालय के प्रनुसार : “इसमे कोई सन्देह नही कि प्राधुनिक 
सभ्य में 'बोदस' को स्पष्ट रूप से ऐसी स्पगित सजदू री माना गया है जो श्रमिकों 
को भदा की जाती है तथा श्रमिकों के द्वारा रोजगार की शर्तों के अ्रनुयार झधपिकार 
के छप में भाँगी जा सकती है। जिन परिस्थितियों कै अन्तर्गत वर्तग्रान उद्योग कार्य 
करता है, उनमे बोनस श्रमिकों का एक प्रधिकार समभा जाने लगा है जिसको कि 
वह कुछ परिस्थितियों मे सालिको से दावे के रूप में माँग सकते है ।” इस प्रकार 
श्रमिको के इस बोनस भ्रदायणी के दावे ने कानूनी मान्यता प्राप्त कर ली है। 
यह हमारे सविधान में दिए गए सामाजिक और झार्थिक न्याय पर प्राधारित है । 
बोनस का देवा कोई दान का काये नही है । यह थो श्रमिको का लाभ में अधिकार- 
: पूछ भाग समझ्का जाता है, जो लाभ श्रमिको के सहयोग झोर सहायता से ही 
कमाया जाता है । 
श्रमिकों को दोतस की झदायगी की मात्रा कितनी हो, इसका निशंग करने 
के लिये हमे मालिकों के पात़ प्राप्त बेशी दाशि की सात्रा को देखना होगा। इस 
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वेशी राशिकों निश्चित करने के लिए श्रम अपीलीय प्रधिकरण (7.800ए/ 
&7/०॥26 '775070) ने एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। यह पिद्धान्त उद्योग 
द्वारा किसी एक निश्चित वर्ग के कुल लाभ की मात्रा को लेता है तथा यहू बद्ाता 
है कि निम्न बातो को कुल लाभ में से सवसे पहले अलग कर देना चाहिए मूल्य, 
हास (0०07०८४७०॥) की व्यवस्था, पुनर्वात्त के लिए कुछ आरक्षित निधि, 
चुकती पूँजी पर ६% का ब्याज, वार्यश्षीस पूँजी पर दम दर पर ब्याव झौर झ्राय- 
कर पग्रदायमी के लिये व्यवस्था । शेष घन को उस वर्ष के लिए प्राप्त वेशी राशि 
($एा्ञोप७) मान लेना चाहिए जिसमे से श्रमिक अपने लिये उचित भाग के मांगने 
का अधिवारी है। यह सिद्धान्त जो कि सर्वोच्च न्यायालय ($प७76॥06 ए०0ए४) 

द्वारा मान्य है अब सारे देश में श्रमिको के बोनस के दावों का तिरोय करने के 
लिए औद्योगिक विवाचकों के लिये एक आधार वन गया है। यह भी माना गया 
है कि श्रमिकों के 'बोनस दावो' को मान्यता देने से पूर्व निम्नलिखित दाती का 
होना आवश्यक है - (7) जबकि मजदूरी जीवन स्तर के लिए पर्याप्त मजदूरी से 

कम हो ६) जबकि उद्योग को अत्यधिक लाभ होते है जिनका अधिकाण श्रमिको 

के सहयोग द्वारा बताए गए उल्पारन के कारण ही सम्भव होता है | 


बोनस आयोग और बोनस भ्रदायगी अधिनियम, १६६५ 


मार्च १६६० में स्थायी श्रम समिति ले एक 'वोदस झायोग की स्थापना की 
प्िफारिश की थी। इस प्रायोग का कार्य यह होगा कि नकदी या अन्य रूप मे 
चोतश वी अदायगी के लिए कुछ तिद्धान्त बना दे । ऐसे सिद्धान्त बोनस के ऋगडो 
को निबदाने में बहुत सहायक होगे । तत्कालीन केन्द्रीय श्रम अन्‍्त्री श्री नन्‍दा ने इस 
बात की घोषणा भी की थी कि ऐसे वोतस आयोग के कायें-क्षेत्र को बढ़ा दिया 
जायेगा और यह बोनस से सम्बन्धित श्रन्य प्रश्नो पर भी विचार करेगा ! उदाहरणत 
मजदूरी निधौरण, मुल्यों की स्थिरता, निर्वाह खचे तथा उत्पादकता श्रादि जिनका 
बोनस के प्रइन से सम्बन्ध है। माल्तिको के प्रतिनिधियों ने ऐसे झ्रायोग का विरोध 
किया । उनका कहना था कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने बोनस से सम्बन्धित 
निश्चित सिद्धान्त बना दिए है तो ऐसे आयोग की कोई भ्रावश्यक्ता नहीं थी। 
परन्तु फिर भी सरकार ने दिसम्बर १६६१ में श्री एम० आार० मिहिर की अध्यक्षता 
में वीनस झ्रायोग की नियुक्ति की। मालिकों ने श्री मिहिर की नियुक्ति पर 
शापत्ति की परन्तु सरकार ने उस आपत्ति की परवाह नहीं की । यह श्रायीग 
त्िदलीय थां। यह उल्लेखनीय है क्रि किसी भी प्रकार के वैधानिक नियमो के 
अभाव मे बोनस योजनायें ऐच्छिक या विवादकों के पचाट के परिणामस्वरूप 
निर्धारित वी गई हैं। परन्तु इनके अतिरिक्‍त वेश्ञी राशि की गाता के लिए कोई 
समान या निर्घास्ति नियम नही है ग्यौर न ही यह स्पष्ट किया गया है कि श्रमिकों 
वो इसमे से क्तिना भाग मिलना चाहिए ! श्रमिकों तथा मालिको, दोनों ही के 
सधो ने विवाचको तथा पग्रपनाये गये स्तरों की अवेक आधारो पर श्रालोचना 
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की है तथा थही बात अनेक वादविवादों और हड़तालों का कारण बती है। 
इसलिये यह वाँछनीय ही है कि वोतस की प्रकृति तथा लाभ से इसका सम्बन्ध, 
व व्ययो को निकाल कर कुल लाभ में से बेशी लाभ की गणना, बोनस तथा लाभ 
लिये प्रादर्श स्तर आदि प्रश्तो पर किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा सावधानीएूर्वता 
विचार किया जाना चाहिने और जो भी निरणय हो उसे वेज्ञानिक्र रूप से लागू 
करना चाहिये । प्रत. कहा जा सकता है कि बोनस आयोग की नियुक्ति सही दिशा 
में उठाया गया पर था । 
बोनस झायोग की नियुक्ति दिसम्बर १६६१ में हुई थी। इसका वार्य 
औद्योगिक व्यवसायों के श्रमिकों को बोतरा की अ्रदाअगी के प्रइन पर विचार करना 
तथा उस रुम्बन्ध में उपयुक्‍त गिफारिश्ले प्रस्तुत करमा था । प्लायोग से कहा गया 
था कि बह बोनरा की स्पष्ट व्याख्या करे और लाभो पर ग्राधारित बोनस की 
अदापगी के प्रश्न पर विचार करे तथा ऐसे सिद्धान्तों की सिफारिशों करे जिनके 
द्वारा बोनस की गणना, उसकी अदायगी के तरीकों तथा बोनस की मात्रा आदि 
का निर्धारण किया जा सके । आयोग ने जनवरी १६६४ में प्तरकार को अपनों 
रिपोर्ट दे दी । 
बोनस की परिभाषा के सम्बन्ध में झायोग ने यह मत व्यक्त किया कि 
बोनस संस्थान की समृद्धि मे से उन्र कर्म चारियों का एक भाग है जो उसमे काये 
पक हैं । इससे उस खाई को पाटने मे सहायता मिलेग्री जो कम मजदूरी वाले 
श्रमिकों की स्थिति में श्रसल मजदूरियों तथा श्रावश्यकता पर प्राधारित मजदूरियों 
के बीच पाई जाती है । प्रायोग ने बोबस को मजदूरी मे मिलाये जावे के विचार का 
इस आधार पर विरोध किया कि जहा मजदूरी की दर उद्योग एव क्षेत्र के प्राधार 
पर निश्चित की जाती है बहाँ साभ सदा एक से नहीं रहते ओर उनका सम्बन्ध 
इकाई की झदा करने की योग्यता से जुडा रहता है । आयोग मे इस विचार को 
क्षी स्वीकार नही किया कि बोनस को प्रोत्साहन एव प्रेरणशाओं के साथ सम्बद्ध 
कर दिया जाये क्योकि लाभ-बोनस प्रेरणा-बोनस से एक बिल्कुल ग्रलग चीज है । 
कार्य कुशलता को प्रोत्साहन केवल तभी मिलता है जबकि समुचित रूप से बनाई गई 
ऐसी उत्पादन-बोतस योजनताये लागू की जाती है जो कि भ्रच्छे उत्पादन, कार्ये- 
कुशलता तया ऊँची मजदूरी में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित कर देती हैं । 
कमीश्नग ये एक सूत्र दिया है जिसके द्वारा मूल्य-हास, प्राय कर, भ्रति कर, 
पूँजी पर प्रतिफल (७ प्रतिशत) तथा आरक्षित निधि (४ प्रतिशत) निकाल कर 
कुल लाभ निर्धारित करना चाहिए । उपलब्ध बेशी का ६० प्रतिशत बौनस भुगताब 
के लिये होना चाहिये तथा शेष घवकाद्-प्राप्त धघत, झावश्यक ग्रारक्षित निधि, 
- 7 भति लाभ-कर प्रादि के लिये व्यय किया जा सकता है। झायोग की योजनानुसार 
प्रत्येक ऐसे श्रमिक को, जिसने एक वर्ष तौकरी कर ली हो, अपनी मुल मजदूरों 
और मेंहगाई भत्ते द्वारा जो वाषिक श्राय होती है उसका ४४, या ४० रु० जो भी 
अधिक हो, बोनरा के रूप मे मिलना चाहिये। जिस श्रत्िक ने एक वर्ष से कम 
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समय काम किया हो उसे आनुणतिक आधार पर वोबस मिलना चाहिये ! बोनस 
की अदायगी की अधिकतम सीमा निद्चिचत की गईं । यह सीमा गूल मजदूरी तथा 
मेंहगाई भत्ते हाय होते दाली आय की २०% थी। इस सूत्र को गैर-सरवारी क्षेत्र, 
के उद्योगो पर लागू करना था तथा सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्योगों पर लागू करना' 
था भिनवी उपज की कु बिती के कम से कम २०% तक भाग की गैर सरकारी 
क्षेत्र की उपण से प्रतियोगिता होती है। नये सस्थानों को ६ बर्ष के लिए छूट देने 
को सिफारिश थी। आयोग ने सिफारिश वी थी कि उसके इस सूत को १६४२ में 
(हिसाव के घर्ष की समाप्ति के विसी भी दिन से लागू किया जाए, विख्तु जित 
मामलों में समभौते हो चुके हैं म्रयवा विंय दे दिये गये हैं उतमे इस सूत्र को 
लागू न किया जाये। ्रारम्ग मे योजना को जुट उद्योय, कोयला तथा अन्‍य खान 
उद्योगो, स्टेट बैक प्लॉफ इण्डिया, अन्य बेको, चीनी उद्योग तथा विद्युत्‌ स्थानों 
पर लागू करने की सिफारिश थी। 
यह उल्लेखनीय है कि जहाँ श्रम अपील न्‍्यायाधिकरण के बोनस मूत्र में 
केबल मूल वेतन को ही दृष्टिगत रखा गया है, वहाँ बोनस प्रदायगी के सम्बन्ध 
मे आयोग का सूत्र श्रभिक के मूल वेतन तथा मेंहगाई भत्ते, दोनो को ही दृष्टिगत 
रखता है। बोनस के लिये उपब्य वेशी की गता करने के उद्देश्य से कुल लागों 
में से (घटाई जाने वाली मदो की जो सूची बनाई गई है, बोनत भ्राथोग ने तो 
उसमे से पुनर्वास लागती वो भी बाहर रखा है, किस्तु न्यामाघिकरण के श्रृत्र मे 
उक्त लागतो को सूची मे सम्मिलित किया गया है। 
बोनस प्रायोग की रिपोर्ट सर्वेत्तम्मत वही थी श्रपितु उसके साथ असहमति 
की टिप्पणी सलग्त थी। इससे काफी मतभेद उत्पन्न हुआ विल्तु प्रकार ने 
सितम्थर १६६४ से रिपोर्ट की सिफारिशों को कुछ सझोधनों वे साथ स्वीकेंगर 
करने की घोषणा कर दी । सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पहले सरकार 
में मई १६६४ में एक प्रध्यादेश जारी किया प्लौर बाद में इस अध्यादेश का स्थात 
बोनस प्रदायत्री अधिनियम १६६५ ने लिया जिस पर २४ सितम्बर १६६४ को 
राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली । अधिनियम २६ मई १६६५ से पर्चाहर्शी प्रभाव 
के साथ लागू हो गया । मुख्य सशोधन लेखा-वर्ष के धम्बन्ध मे, बोनस के लिये 
उपलब्ध बेशी के निर्धारण के सम्बन्ध मे ओर बाद के वर्षों में उसमे हेर-्फेर करने 
के सम्बन्ध में थे । 
बोनस भुगतान अधिनियम के मुख्य उपबन्ध इस प्रकार है. (१) यह 
आधिनियम उन सभी क्ारखानों और स्थानों पर लागू होता है जिनमें २० या 
उससे अधिक कर्मचारी कम करते हैं और प्तरकारी क्षेत्र के उन संस्थानों पर भी 
लागू होता है जो विभाग द्वारा नही चलाये जाते तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों से 
२०% की सीमा तक स्पर्धा करते हैं । वित्तीय निगम और सस्थायें, शिजिवें बेक, 
बीमा कम्पतनियाँ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, जीवन वीमा निगम, नाविव, ग्रोदी 
प्षमिक, विश्वविद्यालय तथा शिक्षा रस्पायें, अस्पवाल तथा समाज वल्याथ सस्थायें 
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(यदि ये लाम-हेपु स्थापित नही किये गये हैं), इमारती कार्यों में ठेके के श्रमिक, केर्द्र 
या राज्य सरकार अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा विभागीय रूप से सचालित संस्थान, 
भारतीय रैडत्रास सोसाइटी तथा ऐसे अन्तर्देशीय जल यातायात संस्थान, जो 
श्रस्य किसी देश से गुजरने वाले मार्गों पर कार्य करते है, छोड़ दिये गये हैं। इसके 
अतिरिक्त, भ्रधिनियम ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्होंने लाभ 
अथवा उत्पादव बोतस की अंदायगी के लिए २६ मई १६६४ से पूर्व अथवा पश्चात्‌ 
अपने मालिकों से समझौता कर लिया है ॥ (२) अधिनियम में उल्लिखित बोनशा 
सूत्र १६६४ के उस विशेष दिन रे लागू होगा जिरा द्वित से संस्था के हिसाब का 
बर्ष आरम्भ होता है। परन्तु यदि २६ मई १६६५ तक बोनर विषय पर विबादों 
का किसी सस्थान में निशंय नही हुआ था तो सूत्र १६६२ या उसके पश्चात्‌ के 
(हिसाब के वर्ष के दिन से लागू होगा । (३) हिसाब के वर्ष के सग्वन्ध में उपलब्ध 
बेशी की गणना कुल लाभो गे रे कुछ पूर्व खर्चों (707 ८४8०७) को तिकाल 
फर की जायेगी। पूब॑ खचों में मूल्य-हास, प्रत्यक्ष कर, निकास निधि, पूँजी पर 
प्रतिफल झौर कार्य करने वाले साभेदारों तथा प्रोप्राइटरों का परारिश्रम्िक 
सम्मिलित है । सहकारी समितियों तथा विद्यूत संस्थानों के सम्बन्ध में अतिरिक्त 
पूर्व ख्चों की झनुमति प्रदाव की गई है। प्रत्येक हिसाब के वर्ष में उपलब्ध बेशी 
का ६०% (विदेशी कम्पनियों के लिये ६७७) बोनस भुगतान के लिये रखा 
जायेया । (४) प्रत्येक हिसाब के वर्ष में हर एक श्रमिक को न्यूनतम बोनस उसकी 
मजदूरी या वेतन का ४% झ्रथवा ४० रु० जो भी प्रधिक हो, दिया जायेगा 
(बाल श्रमिकों के लिए २५ रु०) । भ्रधिकतम बोनस श्रमिक के वेतत या मजदूरी 
का २०% होगा। “वेतन था मजदूरी” में मूल मजदूरी तथा मेंहगाई भत्ता 
सम्मिल्तित किया गया है और भ्रन्य भत्तो तथा कमीशन को छोड़ दिया गया है । 
अधितियम मे यह भी कहा गया है कि जहाँ वितरण योग्प बेशी कम चारी को दिये 
जाते बाले अधिकतग बोनस की राशि से अधिक हो जाये तो अतिरिदत राशि 
आगामी लेखा-वर्षों मे सपायोजित करने के लिए आगे ले जाई जायेगी किन्तु यह 
राशि कम भारी के कुल वेतन या मजदूरी के २०% से अधिक नहीं होगी । इसी 
प्रकार, जहाँ बेशी न हो अथवा वितरण योग्य बेन्नी सस्थान में सभी कर्मचारियों 
को झदा किये जाने वाले न्यूनतम बोनस से कम पड जाये और जहाँ इतनी पर्याप्त 
राशि त हो कि जिसे न्यूनतम घोतस की अदायगी के उद्देश्य से आगे ले जाया जा 
सके, तव ऐसी राशि झयवा घाटे की राशि आगामी लेखा-वर्षों में समायोजन के 
लिए ग्रागे ले जाई जाबेगी। (४) बोनस उस कर्मचारियो को मिलेगा जिनका 
बेतन या सजदूरी १६०० रु० प्रति भराह तक हैं। परन्तु ७५० २० प्रति माह से 
अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए थोनस की गणुना उसी प्रकार की 
जायेगी जैसे उत्ता वेतन ७३० ८० पति माह हो | बोनस केवल उन्ही कर्मचारियो 
को मिलेगा जो वर्ष के सभी कार्ये-दिवसो भे काम करते हैं। यदि कार्य कम दिनों 
किया जाता है तो उसी झनुपात में बोनस थट जायेगा । परन्तु बोतस पाने का 
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अधिकारी होने के लिए वर्ष मे कम से कम ३० दिन कार्य करता आवश्यक है। 
जबरी छुट्टी के दिनो, मणदूरी घहिंत छुट्टियो, मांतृत्वकालीन छुट्टियों अथवा ब्या- 
वसायिक चोट के कारख अनुपस्थिति के दिनों को कमंचारी के काम करने के 
दिनो के ल्‍प मे ही माना जायेगा। (६) वोनस का भुगतान हिसाब वा वर्ष समात 
होने पर ८ माह के प्रर्दर-अन्दर बिया जायेगा परन्तु यह अर्माव सरकार द्वारा 
बढाई जा सकती है। (७) नये सस्‍्वात था तो उस लेखा-वर्ष से बोनस देना 
आरम्भ करेंगे झिस वर्ष उन्हें ब्ञाभ हो ग्थवा छट्े लेखा-पर्षे से जबकि वे प्रपना 
उत्तादित सामान वेचता आरम्भ करेंगे, इनमे से जो भी पहले हो । (८) किसी 
सस्थान के कर्मचारियों को इस बात की अनुमति होगी कि वे झ्रधिनिभम में दिये 
गये सूत्र से भिन्न आधार पर बोनस देने के लिये अपने मालिकों से समभौता कर 
सके । (६) बोनस से सम्बन्धित विवादों को भी झद्योगिक विवाद अधिनियम, 
१६४७ तथा समवर्ती राज्य विधियों के ग्रस्तगंत झाने वाले अन्य ग्रौद्योगिक 
विवादों के समान ही माना जायेगा । (१०) अधिनियम वे उपबन्धों का उल्लंघन 
करने पर दण्ड (६ भाह की कैद या १००० रू० तक जुर्भावा या दोनों) की 
व्यवस्था की गईं है और इसकों लागू करने के लिए तिरीक्षवरों दी नियुक्ति का 
सी प्रावधान क्या गया है । (११) यदि किसी कर्मचारी को जालसाजी, हिंसक 
व्यवहार, चोरी, दुर्विनियोग या तोड फोड़ के कारण परदच्युत कर दिया ग्रया हो 
तो उसे बोनतत प्राप्ति के ग्रयोग्य माना जायेगा 
बोनस भुगतान भ्रधितियम, १६६४ की कुछ घाराओ्रों की सर्वेधानिक 
वंधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय न घारा १० [स्थूनतम 
बोनस की झदायगी), धारा ११ (अधिकतम बोनस की अ्दायगी) और धारा ११५ 
(वितरण योग्य वेशी का समायोजत या मुजराई) की बैधता की पुष्टि की विन्कु 
भारा ३३ (सके विवादों पर अधिनियम को लागू करना), धारा ३४ (२) (के 
बीवस लाभो का प्तरक्षण) तथा घारा ३७ (अधिनियम को लागू बरतने में उत्पन्न 
कृठिनाइयो नो दूर करन के लिए अ्रधिकार) का सविधान के विरुद्ध घोषित किया। 
उच्चतम स्यायालय के निर्णय से जो स्थिति उत्पत्त हो गई उस पर २६ प्रक्ट्वर 
१६६६ को स्थायी श्रम समित्ति ने विचार किया। समिति ते मामले पर अगि 
विचार करते के लिए एक द्विदलीय तमिति की स्थापना की। समिति की दो 


बँठकें हुईं किस्तु दिसी समभौते पर न पहुँचा जा सका। मामला अभी भी 
'विचाराधीन है । 


भारत में लाभ सहभाजन योजना 
>.. (?07-शश्ाएाह 82006 ४8 [90|2) 
अब हम लाभ-सहभाजन योजनाओं और भारत से उतके क्रियान्वयन पर 
बिदार करते हैं । श्राज की औद्योगिक प्रसात्री मे श्रमिकों की मुख्य स्षिकायत यह 
है दि व तो उनका उद्योग के प्रबन्ध मे सहयोग लिया जाता है और न ही उन्हें 
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डस व्यवसाय के लाम में जहाँ वह्‌ कार्य करते है कोई भाग झऋप्त होता है ! इस 
आपत्ति को दूर करने के लिये संसार के मुख्य औद्योगिक देशों में सह-साभ्रेदारी 
(0०-फशागशघ्राए) तथा लाभ सहभाजन की योगनायें लागू की गई हैं। कुछ 
देशों मे सह-साझ्रेदारी तथा लाभ सहभाजत दोनों ही को साथ-साथ लागू किया 
गया है) परन्तु दूसरे छुछ देशों में उद्योगपति लाभ का केवल कुछ भाग ही श्रमिकों 
को देने को तैयार हुए हैं ताकि श्रमिक संतुष्ट रह सकें। झ्तः साधारण लाभ सह- 
भाजन से लेकर पूर्ण सह-साकेदारी तक की अनेक योजवायें हो सकती है। 


लाभ सहभाजन का बर्थ _ आय 

लाभ सहभाजन का तात्पयं ऐसी व्यवस्था से है जिसके अत्तर्गंत मालिक 
कर्मचारियों को मणपूरी के श्रतिरिवत व्यवसाय में हुए वेशी लाभ से से कुछ भाग 
दे देते है । इसका अर्थ यह भी है कि मालिक तथा कर्मचारियों फे मध्य इस भाग 
को प्राप्त करने के लिये समरौता होता है ) श्रत' लाभ सहभाजन तथा बोनस के 
भुगतान मे श्रस्तर है । बोबस की अदायगी अधिकतर मालिकों की सद्भावनाया 
स्थायाविकरण के पचाट पर अथवा जसा कि भारत में है, सरकार के अधिनियम 
पर निर्भर होती है।बोचस को संस्थाव की सम्द्धि में श्रप्तिक का हिस्सा या 
प्रास्थगित मजदूरी माना जाता है। इसके विपरीत लाभ सहभाजन एक ऐसे 
तिश्थित समभौते पर ग्राधारित होता है जो कि मालिक तथा कमंच्नारियों के 
मध्य होता है और जिसके अन्तगंत श्रमिको को एक शेयरधारी के समान उद्योग 
के लाभों मे से हिस्सा मित्रता है। आजकल लाभ तथा मजदूरी को एक साथ 
मालने की प्रवृत्ति हो गई है तथा यह समझा जाता हे कि श्रेमिकों का मजदूरी के 
साथ जाभ में भी हिस्सा पाने का प्रधिकार है। मावस के इस सिद्धाल्त को कि 
लाभ “'धोरी की हुई सजदूरी' है श्रव कोई महत्व नही दिया जाता क्योंकि लाभ 
औद्योगिक प्रणाली का एक आवश्यक भाग रामझा जाता है। श्रम के शोपण की 
बुराइयों को दूर करने के लिये लाभ सहभाजन की योजना का सुझाव दिया गया 
है और कोई भी व्यक्ति लाभ को पूर्णतया समाप्त कर देने के बारे में गम्भीरता 
से नहीं रोचता । 
लाभ सहभाजन की वाँछनीयता 

लाभ तसहभाजन के पद्षा में सबसे महत्वपूर्ण तक सामाजिक स्याय का है। 
ग्रह सर्वेचिदित ही है कि श्रम उत्पत्ति का मूल उपादान है तथा श्रमिक यदि कार्य 
न करे तो लाभ का होना प्सम्भव है | यह श्रमिक ही तो है जिसके कारण लाभ 
उत्पन्न होता है तथा यह बहुत ही अन्यायपूर्ण होगा यदि उसको लाभ में से कोई 
भाग न दिया जाय । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा सारे 
जल्ाभ का स्वायत्तीकरए (/9770०97790०7) श्रम और पूंजी में तीज मतभेद उत्पस्त 
ऋर देता है जिसका परिणाम ग्रौद्योगिक कगड़े, उत्पादन में कप्ती और उत्पादन के 
उपादानों का प्रपव्यय होता है । वर्तेमान समय में सारा लाभ व्यवसायी ही हड़प 


६६ श्रम समस्‍यायें एव समाज बत्याण 


जाते हैं। लेकिन यदि वह अपने लाभ वा एक भाग असिर्क को उनकी मजदूरी के 
अतिरिकत दे दे तव यह आया की जा शकती है कि क्षम और पूँजी के वीच सघर्पे 
कंम्र हो जायेंगे जिसके परिण्यामस्वरूप उत्पादन भी अच्छा होने लगेगा । लाभ 
सहभाजन श्रम और पूंजी के सामान्य हितों को सुदृढ कर देवा है। इससे श्रमिकों 
में स्थायी रूप से एक स्थान पर कार्य करते रहने को प्रवृत्ति मी आ जयेगी तथा 
लिरन्‍्तर श्रमिकाव्ते के दोष दूर हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त वे श्रमिक जिम्हे 
बाभ में हिस्सा प्राप्त होता है बहुत सावधानी तथा परिश्षम से अपना कार्य बरते 
हैं। इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक माल का प्रपव्यय कम करते है तथा 
मशीन व उत्पादन के प्रौजारो का विशेष ध्यान करते हैं। उत्पादन की क्षमता वढ 
जात्ती है जिसका ग्रतत परिशाम अधिकाधिक लाभ होता है। रोबर्ट ओवन के 
बारे मे कहा जाता है कि जब एक वार एक मिल मालिक ने उससे कहा कि, 
“यदि भेरे श्रमिक चाहे ती वह अ्रच्छा कार्य करके तथा अर्धव्ययता को दुर करके मेरे 
१०,००० पौंड प्रति दर्ष बचा सकते है”, तो ओोवन ने प्रप्युत्तर में कहा कि, तब 
आप सनझो ५.,००० पौड प्रतिवं इस राय के लिए, क्यों नहीं दे देते हैं! लाभ 
सहभाजन का एवं धौर लाभ यह होता है कि उच्च योग्यता वाले श्रप्रिक' त्ताभ 
सहभाजन वाले सस्थानों की पभ्ोर श्राकपित होते हैं झौर इससे उत्पादस क्षमता 
झोर भी बढ जाती है । ता 
लाभ सहभाजन योजना में बाघाये 
लाभ सहभाजन योजना को व्यवस्था से जहाँ लाभ है वहाँ अनेक दोष तथा । 
बुटियाँ भी है । यह योजना धमिक नेताओं द्वारा पसन्द नहीं वी गई है फ्शोवि 
इसके द्वारा मालिक प्राय श्रमिक सघो को निवल करन का अवसर ढूँढते है और 
श्रमिकों को श्रमिक संगठना पर निर्भर होने के स्थान पर अपने ऊपर आश्वित कर 
जेते है । लाभ सहभाजन म कभी कभी श्रमिक अपनी सार्मश्य से अधिक काम करते 
हैं। अन्त में इसका परिणाम कम मजदूरी होता है। अ्रनेंक वार थ्रम्तिको को जो 
लाभ में से भाग मिलता है प्रधिक नहीं होता और श्रमिक वर्ग लाभ को बाँटने 
में मालिकों की ईमातदारी और सच्चाई मे सत्देह करता है।ग्रतः श्रमिक लाभ 
सहभाजन वी योजनाओं से अधिक रुचि नही लेते । भारत में इस प्रकार वी शका 
भ्रधिक है बयोंकि जब चतुर पूंजीपति अपन लाभ के बारे मे आय कर अधिकारियों 
तक को चकमा दे सकते है तव उनके लिये वेचारे निर्धंध भोए अशिक्षित श्रमिकों 
को घोखा देना ठो बहुत ही तरल है । इसके अतिरिक्त जब यह व्यवस्था प्रारम्भ 
की जाती है तो मालिक और श्रप्तिद दोनो ही यह दिखाने का प्रयत्त करते है कि 
लाभ में जो वृद्धि हुई है वह वेवल् उपके अपने हो प्रयलो के परिणामस्वरूप हुई 
है। श्रमिक यह सोचते हैं कि क्योकि उन्होने मत लगाकर तथा अधिक उत्साह से 
कार्ये क्या हैं इसलिए लाभ विज्लेषकर उन्ही के ग्रयह्नों ह्वारा हुआ है, परन्तु 
भालिक इस बात को स्वीकार नहीं करते । परिणामस्वरूप विवाद उत्पन्न होते 
लगते हैं । 
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लाभ सहभाजन योजना के विरुद्ध अनेक प्रापत्तियाँ श्र भी है। यह 
बताया जा चुका है क्षि निबल लाभ का ठीक-ठीक हिसाब लगाना कठिन है क्योकि 
मूल्य हास, कराधान (7४5४70॥), प्लारक्षित घत (ऐ६७०४८७), चुकती पूँजी पर 
लाभ आदि ऐसी अनेक बाते है, जिनके बारे मे निबल लाभ (र८६ 77090) के 
निश्चित करने भे बहुत श्रधिक तकनीकी ज्ञान की श्रावश्यकता होती है। इसके 
अतिरिक्त मालिक सदा यह कहते है कि यदि श्रमिक लाभ में अपने भाग का दावा 
करते है तो कया व्यवसाय में हानि होने पर उप्त हाति का एक भाग देने को तेयार 
होगे ? दूसरे छाब्दों में क्या श्रसिक व्यवसाय की जोखिम को उसी प्रनुपात में पहन 
करने को तैयार हैं जिस अनुपात मे वह लाभ में हिस्सा चाहते है ” लाभ सहभाजन 
से श्रमिक आलसी भी दह्वो सकते हैं और इस कारण उत्पादन बजाय बढ़ने के घट 
सकता है । 


उपसहार . 


ग्रत. प्रो० टॉजिंग का कथन है “यह आशा बिल्कुल नही की जा सकती कि 
लाभ सहभाजन बिश्वव्यापी रूप ग्रहण कर लेगा । इसके विस्तृत रूप में अपनाये 
जाने की प्राश्माएँ भी वहुत कम हैं।” त्व भी पनेक ऐसे प्रयशास्त्री है जितका 
विश्वास है कि लाभ सहभाजन ही श्रप्तिक वर्ग की मुक्ति का एकमात्र सा है। 
इसमे तो कोई सन्देह नही कि लाभ सहभाजन योजनाम्रो से श्रमिको मे सम्तुष्टि 
उत्पन्च होगी प्रौर यह अपना कार्य भी प्रच्छी श्रकार से करेंगे परन्तु वस्तुत: इन 
योजनाओं को वार्यात्बित करने मे अनेक बाधाएँ हैं । जब तक कि मालिकों और 
श्रमिकों के गध्य पारस्परिक विश्वास तथा प्रारस्परिक सौहादं का वातावरण पेंदा 
नही होता ऐसी योजनाएँ कभी भी सफलता प्राप्त नही कर सकती । यह सोचना 
भी बहुत ज्यादा ग्राश्वादी हो जाना होगा कि लाभ सहभाजन योजनाएँ भौद्योगिक 
विवादों को समाप्त कर देगी! श्रधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि ऐसी 
मौजनाशो से विवाद कम हो जाएँगे । >> 
श्षमिक सह-साभेदारी (80005 (0-ए/007889) 

भारतवर्ष मे लाभ सहभाजन की प्रस्तावित योजना पर विद्यार करने से 
पूर्व इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि व्यवसाय के प्रबन्ध भोर 
निर्देशन मे क्सी भी भ्रकार के भ्रधिकार के बिना श्रमिको का लाभ में से भाग 
लेना लाभ सहभाजन का एक श्रान्तरिक दोष है | इस दोष को दूर करने के लिये 
बहुत से देशों मे श्रमिकों को प्रबन्धक भण्डल से भ्रतिनिधित्व देने के प्रयत्न किये गये 
है । इसको राह साक्रेदारी के नागर से जाना जाता है। इसका क्षेत्र लाभ सहभाजन 
के क्षेवर से ग्रधिक विस्तृत है । वास्तव से इसमे स्राभ राहभाजन और प्रबन्ध से 
भाग दोनो ही का समावेश हो जाता है और इससे अन्त मे श्रमिक पूंजी में हिस्सेदार 
होने के भी योग्य हो जाते है। आ्रारम्म मे श्रमिक सह-साभेदारी को सहकारिता 
का ही एक रूप समका जाता था| इस झ्ोर रोबर्द ओवत द्वारा प्रयत्त किये गये 
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थे। यह प्रथल असफल रहे वयोकि सहकारिता प्रणाली बडे पैमाने की उत्पत्ति के 
यनुकूल नही है। सेव ग्रोवर के झादश बहुत हो ऊँचे थे जिनको भ्राप्त करना 
बहुत कठित या । परन्तु यह एक पृयक्‌ अर है जिसबत अध्ययन “शरण गैर 
सहकारिता के अध्याय में किया जायेगा । 

तामान्यत सह-शामेदारी उन योजना भरे होती है जो पूँजीवादी प्रकृति 
की होती हैं दथा इनमे, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, लाभ सहभाजा व 
अ्रप्तिकों का प्रवन्ध मे नियल्ण की योजवाएँ भी सम्मिलित होती हैं। व्यवताय 
का निषस्तठ प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि या तो झेयर पूँजी प्राप्त की 
जाएं ग्रौर इस अकार से शेयरधारी के साधारण अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त 
कर लिए जाएँ या श्रमिकों की एक तह सारेदारों समिति बना ली जाए जिम्तकी 
प्रास्तरिक प्रवन्ध में कुछ सुनवाई हो । जहाँ तक शेयर पूंजी प्राप्त करने का सम्बन्ध 
है, हम भारतीय थमिको से उत्तकी चिर्धनता तथा क्रम मजदूरी के कारण इसकी 
ग्राज्षा नही कर सकते । इस कारण इस प्रश्न पर विचार करना कोई विश्वेप 
लाभदायक नहीं है। सह साझेदारी समिति का निर्माण निसन्देह उपयोगी हो 
सकता है। इससे श्रमिक आ्न्तरिक प्रवस्ध मे भी ग्रपता हाथ रुख सकते है। परस्तु 
यह भी श्रमिकों की शिक्षा, उनकी बुद्धिमत्ता तथा मालिकों को उत पर कितना 
विश्वास है, इन बातो पर निर्भर करती है। जब तक देश में एक शक्तिशाली 
श्रमिक सघ आन्दोलन मे हो इस प्रकार की प्मितियाँ न तो बनाई जा सकती हैं 
आ्रौर न हो सफल हो सकती है। फिर भी यदि इस प्रकार की समितियाँ बनाई गईं 
तो समित्ति के सदस्यों को व्यवसाय की गुप्त बाते वही बधाई जाएँगी तथा मुख्य- 
मुष्य देखभाल के बार्थों का काम उतको नहीं दिया जाएगा। यह भी बहुत कुछ 
सम्भव है कि शमिक अपने सह भ्रगिको की ग्राज्ञाओ्ं का पालन भी से करे । इसमें 
भी सन्देह है कि सह-साकदारी की कोई भी योजना बिना शक्तिशाली श्रमिक सधो 
के सफ़ल हो सकेगी । थ्रम ओर प्रबन्ध मे अधिक सहयोग देने के लिये द्वितीय 
पंचवर्षीय आयोज॑ ना में भी जोर दिया ग्रया था जिससे उत्पादन अधिक हो सके 
तथा श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित की जार सके । श्रणिकों को प्रबन्ध मे भी कुछ हिस्ता 
देते की झ्ोर टाटा जैसे कुछ जागल्क उद्योगपतियों द्वारा पग उठाये गये है। प्रवस्ध 
में श्रम के भाय लेने की याजनाय कई सस्थाह्रो मे लागू की गई है। (देखिये 
परिश्विष्ट 'ग) । 
भारत में लाभ सहभाजन के विचार का विकास 

परत्तु उपयेक्त बातें लाभ सहमाजन योजना के विधय में लागू नही होती ! 
इसके लिये तो देश मे एक झवितशाली आन्दोलन चालू है और इसका भारत सरकार 
की श्रम नीति में भी वहुत महत्व है । दिप्लम्वर १६४७ में तस्कालीन वित्तमत्री श्री 
इनुघुकम चँंट्री ने प्रतरिम वजरट पर वहस के समय यह बताया भा कि सरकार 
उद्योग में लाभ सहमाजव को योजताम्रों को सम्भावकाओं पर विचार कर रही थीं 
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जिससे श्रमिको को अधिक उत्पादन करने का पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके। उसी 
समय सरकार ने एक उद्योग सम्मेलन बुलाया जिसमें प्राल्तीय और देशी राज्य 
सरकारों के प्रतिनिधि, ग्रनेक महत्वपूर्ण व्यापारी तथा उद्योगपति एवं संगठित श्रम 
के नेताग्रों ने भाग लिया ग्रौद्योगिक विराम सधि प्रस्ताव (रताहणंश प्रजा 
॥९९४०४७(०४) इसी सम्मेलन में पारित किया गया था| इसमे यह बताया गया 
कि श्रमिको को बेशी लाभ में से उचित भाग दिया जाये । सत्र्‌ १६४८ में सरकार 
द्वारा भौद्योगिक नीति की घोषणा में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया | प्रांतीय 
श्रम मन्त्रियों का एक सम्मेलन नई देहली में यह सलाह देने के लिये हुआ था कि 
पूँजी का बया उचित पारिश्रमिक होना चाहिये तथा श्रम और पूँजी के बीच लाभ 
का वितरण किस प्रकार हो । इस सम्मेलन के निर्णय के परिणामस्वरूप एक 
विशेषज्ञ लाभ सहभाजन समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने सितम्बर १६४८ 
में प्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । 


सन्‌ १६४८ की लाभ सहभाजन समिति 

इस समिति के मुझ्य निष्काष सक्षेप्र मे निम्त प्रफार है-- 

इस क्षमिति ने सम्बन्धित अनेक पहलुओं की विस्तारपूर्वक जाँच करने के 
पश्चात्‌ यह परिणाम निकाला कि लाभ सहमाजन की ऐसी प्रणाली का निर्धारण 
करना सम्भव नही है जिसमे कि श्रमिको के लाभ का अश उत्पादन के ब्रनुपाता- 
नुप्तार घटता-बढता रहे । समिति ने ६ उद्योगो में £ वर्ष के लिये लाभ सहमाजन 
की योजना को प्रयोगात्मक दृष्टि से लागू करने का सुझाव दिया । उद्योगों के 
माम निम्नलिखित है -यूती वस्त्र उद्योग, जुट, इस्पात, सीमेट, टायरों का उद्योग 
झ्लौर सिगरेट उद्योग | समित्ति ने बताया कि उद्योग के द्वारा प्राप्त किया गया लाभ 
अ्रंग के अतिरिक्त और बहुत से साधनों पर निर्भर करता है। लाभ द्वारा श्रप्तिक 
के कार्य की कोई सापेक्षिक माप नहीं की जा सकती । इसके अतिरिक्त उद्योग-उद्योग 
में और हर उद्योग की इकाई-इकाई में उत्पादन भिन्न होता है | इसके ग्रतिरिक्त 
थम की उत्पादकता अन्य बहुत सी बातो पर निर्भर करती है, जैसे सामान किस 
प्रकार का है श्रौर सगठन व निर्देशन उचित प्रकार से हो रहा है या नही, ग्रादि। 
श्रत, समिति इस परिणाम पर पहुंची कि वेशी लाभ में श्रमिक का भाग कैक्लस 
एक स्वेच्छ रीति (#वर्ंधभ9 ७४३७) से ही विश्चित किया जा सकता है। यदि 
एक बार श्रमिको का कुल भाग बेश्नी साभ में से निश्चित हो जाये तब उसे 
व्यक्तिगत श्रमिकों के मध्य, किसी एक पिछले समय में उनकी प्राप्त कुल प्राय के 
अनुपात में, वितरित किया जाना चाहिये। इस प्रकार क्री पद्धति से व्यक्तिगत 
पारिश्रमिक व्यवितगत्त प्रयत्नों के मनुसार कुछ सीमा तक सग्बद्ध हो जायेगा । 

समिति ने यह दताया कि लाभ सहभाजन पर विचार विमस्न प्रन्तत, तौन 
मुख्य दृष्टिकोशों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। लाभ सहभाजन 
उत्पादव को प्रोत्साहन देते के लिये होता चाहिये या लाभ सहभाणन झौद्योगिक 


श्र्० श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


झास्ति को प्राप्त करने के लिये होना चाहिये या लाम सहँभाजत श्रमिका को 
प्रबन्ध म भाग दने के उदृइय से होता चाहिये। प्रथम वात पर. श्रर्धात्‌ वाम 
सहृग्ाजन उत्पादन को प्रोत्माहन दने के लिये होना चाहिये, समिति वा मत यह 
था कि यदि पिउली प्रवाधि की कुल आय के अनुपात में श्रम के उत्तादन का भाग 
व्यक्तिगत सथपस वितरित कर दिया जाएं तब उत्पादन प्रधिक करने में इससे 
व्यक्तिगत रुप स प्रात्माहन मिलया। समिति ने जिस कारण लान सहमाजन वो 
लागू करन वी मिष्शारिश्य की वह मुह्यतथा यह था कि इसमे ग्रौद्योगिक शान्ति वो 
प्रात्माहन मिलया | इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने यह सुझाव दिया कि 
किसी एसे वर्ष में जब श्रमिक या धरमिकों के वर्ग उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा 
घोषित प्रबंध हृटवाल में भाग लेते हैं, लाभ का सहभाजन पूर्ण अथवा ग्राशिक 
स्प म राक़ लेता चाहिय। इसी प्रकार यदि कोई अवैध तालावन्दी है वो वेश्वी 
लाभ की गणना इस प्रकार लाभ सहभाजन के लिये की जानी चाहिये मानो कोई 
तालावन्दी हुई न हो । 

पूंजी पर उचिन प्रतरिफल क्या होना चाहिये, इस प्रइन को लेकर प्रमित्ति ने 
पूजी की व्यास्या वी है। पूँजी का चुक्ती पूंजी माना है और इसके साथ-साय 
सार सवाग्रा के भुगतान के लिये राशि क साथ उस ग्रारक्षित विधि [प#थ८२९७ 
&०९) को भीले लिया है जो व्यवसाय क लिये सुरक्षित रखी जाती है। 
आरक्षित विधि में भूल्य-हास राशि को सम्मिलित नही क्या जायेगा वरन्‌ सिर्फ उत्ती 
आरक्षित राशि का लिया जायेगा जो लाभ में से ली जातो है ग्रौर जिसके ऊपर करों 
का भुगवान भी किया जाता है । समिति की राय में ठुल लाभ में से सर्वप्रथम तो 
मूल्य-ह्ास के लिय निधि तिकाल दनी चाहिय और निवल लाभ में से सबसे 
पहल प्रारक्षित निधि निकाल लनी चाहिय ! निबल लाभ के अर्थ यह लिये गये हैं 
कि ढुल जाम म स मूल्य हास राष्षि, प्रव-्घक भभिकर्तीओ ()४०/बट्टाणड़ 88००७) 
को अदायगी और करा की भुगवान राशि निकाष्त देने के बाद जो कुछ रह जाता है 
सह निवल लाभ है। पूंजी के उचित ग्रतिफल के प्रश्त पर समिति इस परिणाम पर 
पहुँची कि स्थापित उद्योग में, जिनके लिये लाभ ग्रहभाजव योजना का सुझाव दिया 
गधा था पूँजी का उचित प्रतिफल कम से कप इतना होता चाहिये जिससे प्रोत्साहन 
मिले और निवश् ([४८४7०00) भी वढ । सव परिस्थितियों को देखते हुए समिति 
के विचार में वर्तमात परिस्थितियों म पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर चुकती 
पूंजी १र ६ प्रतिन्मठ होती चाहिए और इसके साथ-साथ वह सब ग्रारक्षित निधि 
भी ले लेनी दाहिय जा व्यवसाय के लिये सुरक्षित रद्दी जाये । उन उद्योगों की 
इकाइयो म, जो स्मिति ने चुने ये, आरक्षित विधि की सीमा की जाँच करने के 
पंदचात समिति इस निष्वर्ष पर पहुँची कि जो भी पूँजी लगाई जाती है उस पर 
यदि ६९ प्रतिफत मिल जाय ओर वेन्ची लाभ में से ४०% मिल जाये तो उद्योग 
उचित लाॉभाश्न घोषित करने में समर्थ हो सकता है । 


आद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी २१ 


बेशी लाभ में से श्रम का भाग कितना हों, इस बारे में समिति ने निर्णय 
दिया कि यह व्यवसाय के बेशी लाभ का ५० प्रतिशत होना चाहिये । प्रत्येक श्रमिक 
का भाग उसके पिछले १९ महीनों की कुल झाय के अनुपात में होनी चाहिये। 
परल्तु इस प्राय में मंहगाई भत्ता या धन्य कोई बोनस जो उसके द्वारा प्राप्त किया 
गया हो, सम्मिलित नहीं होना चाहिये । यह भुगतान, यदि कोई लाभ सहभाजन 
बोनस दिया जा रहा हो, उसके बदले में होना चाहिए । यदि किसी श्रमिक का 
भाग उसकी मुल मजदूरी के २५ प्रतिशत से बढ जाता है तब नकद भुगतान उसकी 
मूल मजदूरी के २५ प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए तथा शेष राशि उसके 
प्रोविडेग्ट फण्ड या अन्य किसी हिसाव में रखी जानी चाहिए। 

प्रत्येक व्यवसाय या प्रत्येक उद्योग या क्षेत्र विश्वेष में किसी उद्योग द्वारा 
श्रम के भाग का वितरण किस प्रकार हो--इसके गुरा एवं दोषों तथा कठिनाइयों 
प्र विचार करते के परचात्‌ समित्ति ने यह बताया कि साथारणतया लाभ सह- 
भाजन का प्राधार उद्योग की इकाई ही होता चाहिये । लेकित कुछ विशेष स्थितियो 
में इसका श्राधार एक उद्योग अदा क्षेत्र भी हो सकता है | समिति के विचार में 
प्रारम्भ में उद्योग व क्षेत्र के श्राधार को बस्तरई, अहमदाबाद और शोलापुर के मूती 
बस्त्र उद्योग में लागू करने का प्रयत्त किया जाना चाहिये और घूती वस्व उद्योग में 
अ्रंय स्थानों पर इसके विस्तार पर सरकार द्वारा बाद में विचार किया जा सकता 
है। इन स्थितियों में हर इकाई के बेशी लाभ को इस उद्देश्य से पूल्त (ए00) कर 
लेना चाहिए कि उस क्षेत्र के उद्योग के श्रमिकों को न्ञाभ सहभाजन बोनस कितना 
मिलता चाहिए । यह बोनस प्रत्येक इकाई द्वारा प्रपने श्रिकों को बिया लाभ का 
विचार करे हुये एक न्यूततम भुगतान के रूप में देना चाहिये । परग्तु उत इकाइयों 
में जहाँ बेशी लाभ का झाधा भाग (प्र्थात्‌ वह राशि जो श्रमिक में थांटी जानी 
चाहिये) उस बोनस से, जो कि कम स्ले कम अदा करना है, बढ जाता है, तब यह 
बढी हुई राशि भी उस इकाई के श्रमिकों को ही ग्रदा की जानी चाहिये । इसका 
प्रभाव यह होगा कि उस क्षेत्र की ध्त्येक इकाई में लगे हुये श्रमिकों को एक च्यूनतम 
भाग मिल जायेगा । यह भाग उस क्षेत्र में लगी सारी इकाइयों के कुल बेशी लाभ 
की झ्ाधी राशि के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये यदि उत इक्ताइयों 
में बेशी लाभ होता हो। इसी प्रणाली द्वारा लाभ सहभावन के आधा रभृत उद्देश्य 
को प्राप्त किया जा सकता है । उद्देश्य यह है कि श्रमिक जिस व्यवसाय में, कार्य 
करते है उसके हित मे उन्हे प्रत्यक्ष रूप से रुचि हो । इकाई भनुसार लाभ के वितरण 
की नीति का तिश्चित रूप से यही झ्र्थ है कि श्रमिकों को उस इकाइयों मे जो लाम 
उत्पन्न नही करती, कोई लाभ का भाग नही मिल राकता । इस प्रकार विभिन्‍न 
इकाइयों मे श्रमिको के पारिश्रमिक मे भिन्‍नता झआ जायेगी। कार्य कुशल श्रमिकों 
को, जो हि दुर्भाग्यवश एक ऐसे व्यवस्ताय में लगा है जो लाभ नहीं कमा रहा है, 
केवल अपनी मूल मजदूरी पर सन्तोप करना पडेया जबकि एक अकुशल श्रमिक, 
यदि वह लाभ कमाने वाले ष्यवसाय में लगा है, लाभ भी प्राप्त कर सकेगा। प्रच्तु 


ध्श्रे श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


ये कठिताई दुर की जा सकती हैं यदि लाभ सहभाजन को उद्योग व क्षेत्र के ग्राधार 
पर लागू क्या जाये | लेक्नि मालिक्त मूलतः इस भ्रकार लाभ को मिलाने का 
विरोध वरते हैं क्योकि उतने अनुसार इसका अर्थे यह होगा वि उद्योग में अधितव 
योग्य इका दयो को अ्रवोग्य इकाइयों की मदद करतो पडेगी। मालिकों द्वारा उद्योग 
प्राधार पर लाभ सहभाजन के विरोध के कारण ही समिति ने कुछ विशिष्ट 
स्थितियों को छोडवर जप में दाम महभाजत का आधार इकाई ही रखा था । 


लाभ सहभाजन का आलोचनात्मक मूल्याकन 

लाभ सहमभाजन समिति की यह रिप्रोट एक्‍्मत नहीं थी । मालिकों तथा 
अमिको, दानो ही कै द्वारा विभिन्न वारणों तथा विभिन्‍न झाघारों पर ग्रतेक आप- 
त्तियाँ उठाई गईं । केन्द्रीय सलाहदार परिषद्‌, जिसने इस रिपोर्ट पर विचार क्रिया, 
कसी भी विप्वं पर नहीं पहुँच नकी । ब्रग्त व सितम्बर १६५१ तथा जूत १६४३ 
में यह मामला वार-यार सयुक्‍तत सलाहकार मंडल वी समाझो में विचारार्थ आया! 
औद्योगिक विकास समिति द्वारा स्वापित सयुक्त सलाहकार मण्टल के प्रबान, 
श्री गुलजारीलाल नस्दा ने विचार प्रकट क्या कि लाभ सहभाजन तथा वोतस 
जैसी समस्याश्रो दी जटिचता को श्यात मरते हुए यह झ्लावइयक है कि प्रमेरिका, 
इगलेंड, जमंनी, अन्तर्राष्ट्रीय भमिक सघ एवं भारतवर्ष के विद्ेषज्ञों की सहायता 
से कुछ निद्धान्द, भाषण प्रौर स्तर बताये जाये । प्रथम पचवर्षीय प्रायोजता भे 
प्रायोजना आयोग ने भी उल्लेख किया था कि लाभ सहभाजन तथा दोनस के प्रशतो 
के लिये विश्प अध्ययन की आवश्यकता है तया नकदी के रूप म वीनस को अदायगी 
सीमित होनी चाहिये तथा झेप राशि श्रमिकों की दचद में जमा कर देनी चाहिये। 
डिदवीय पचवर्षीय भ्रायोजता में भी यह उल्लेख क्या गया था क्रि इससे पूर्व कि 
कोई योजना सब पक्षों को मान्य हो, यह प्रावश्यक है कि लाभ सहमभाजन तथा 
बोनस सम्बन्धी सिद्धान्तो का और अधिक प्रध्ययवत कर लिया जाये । तृतीय पव- 
दर्षीय भ्रगगोजदा मे लाभ सहमाजन के बारे में कोई उल्लेख नही है । 

इस प्रकार लाभ सहमाजन योजना को वैधानिक छप से लागू करने का 
प्रश्त पन्रह वर्ष से भी अधिक समय से सरकार क विचाराधीन है। मालिकों ने, 
जैसा कि झाशा थी ही, इस योजना का पूएंरूप से विरोब किया है। डुछ मालिको 
ने इसको घिल्कुल अमम्भव बताया है। यह तक दिया गया है कि वर्तेमात समय 
में, जवक्ि पूंजी तथा निवेश वाजारो मे विड्यास स्थापित करने मे बहुद बठिनाई 
है, इस प्रकार के प्रयोग दो विज्षेपतया ज्रोसिमपूर्णो हैं। यह भी कहा गया है कि 
श्रप्तिकों को पुराने और ग्रनुभवस्तिद्ध उत्पादन बोनेस को पद्धति से कही भधिक लाभ 
हो सकता है और लाभ सहभाजन के इस नये प्रयोग से जो इनता प्नह्पष्ट है, न 
श्रमिकों को और न ही पूँजी को लाभ होगा । 

परन्तु क्योकि लाभ सहमाजन बोजना को लागू नहीं किया गया है अ्र्त- 
इस नये उस्ताद दी उपयुवतता अथवा व्यावहारिकता पर कोई अन्विम निर्णय नहीँ 


औद्योगिक भ्रमिकों को मजदूरी इर३े 


दिया जा सकता। प्रन्य देशों में भी लाभ सहभाजत सम्बन्धी प्रयोग उत्साहवर्धक 
सिद्ध नही हुए है, वरन्‌ इससे मालिकों और श्रमिकों में अविश्वास पंदा हो गया 
है । हमारे विचार में मारत में वर्तमान परिस्थितियों मे लाभ सहभाजन योजना 

। को लागू करना उचित ही होगा । देश घोर भ्रौद्योगिक अशान्ति से पीडित है और 
उद्योग में शास्ति स्थापित करने की ग्रत्यन्त आवश्यकता है । यह तब ही हो सकता 
है जब श्रमिक उद्यमकर्त्ता (ंग्रा००था०ए) पूंजीपति के साथ ही बराबर का 
भागी हो। इसलिये ऐसा प्रयोग अवश्य करना चाहिये क्‍योंकि प्रयोग भौर 
ब्रुटियों के श्राघार पर ही लाभ सहभाजन तथा श्रसिक सह-साभेदारी का ऐसा 
ब्यावहारिक सिद्धान्त बनाया जा सकता है जिससे राष्ट्रीय समृद्धि में वृद्धि हो। 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उद्योगपति अनिश्चित समय तक श्रमिकों का शोपणश 
नहीं कर राकते। झव समय झा गया है जबकि उन्हें उद्योग में लगे झपने निर्धन 
शाधियों को अपनी आय का कुछ भाग स्वेच्छा से देना चाहिये । यवि वे इच्छा से 
ऐसा नही करते है तब सामाजिक शक्तियाँ उनको पूर्ण भाग लेने के लिये बाध्य कर 
सकती है। देश परिवर्तन काल से गुजर रहा है तथा पंचवर्षीय प्राथोजनाएें देश मे 
चालू है। अधिक, भर अधिक उत्पादन वर्तमान युग की सबसे बड़ी गाँग है। हमें 
अधिक उत्पादन के हित मैं श्रमिकों को सन्तुष्ट रखना पड़ेगा । दस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये इससे भप्रच्छा झौर कोई मार्य नहीं हो सकता कि भ्रमिको को भी उद्योग के 
लाभ में साभीदार बता लिया जाये । 


!$ 
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भारत के औद्योगिक श्रमिको के, विद्येपकर कारखानों मे कार्यरत लोगो के, 
आधथिक जीवन का एक विशेष लक्षण यह है कि वह भ्रधिकतर जन्म से ही ऋश- 
ग्रस्त होते हैं, ऋण में ही रहते हैं तथा ऋण में ही मरते है। रॉयल श्रम प्रायोग 
के अनुसार “श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर के उत्तरदायी कारणों मे ऋण-स्तता 
को उच्च स्थान दिया जाना चाहिये ।” भ्रायोग का यह भो कथन हैँ कि “ग्रधिकाश 
श्रमिक तो दास्‍्तव में ऋण मे ही पैदा होते हैं । इस बात से हृदय में दुख भी 
होता है भर प्रशसा भाव भी झाता है कि प्रत्येक पत्र साधारणत अपने पिता वे 
ऋण का उत्तरदायित्व ले लेता है! यह एक ऐसा उत्तरदाबित्व होता है जी 
कानूनी आधारो की अपेक्षा घामिक एवं सामाजिक कारणों पर अधिक प्राधारित 
है ।”? इसलिये प्रायांग के श्रनुसार भ्रौद्योगिक श्रसिको वी एक बडी सल्या अपने 
श्रमिक जीवन के अधिकाश समय मे ऋण ग्रस्त ही रहती है ! 
ऋण-पग्रस्तता की व्यापकता (8५806 06 [70%06०0॥685) 

मह अनुमान लगाया गया है कि भ्रधिकतर झौद्योगिक केस्द्रो मे कस से कम 
दो तिहाई श्रसिक ऋण प्रस्त हैं पलेर ऋण की राशि ३ माह के देतन से भी प्रधिक 
है । हाल ही की कुछ जाँची द्वारा ध्रमिक वर्ग की ऋण -ग्रस्तवा की व्यापकता ज्ञात 
होती है, यद्यपि इस सूचना को ग्रधिक विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
जाँच भ्रधिकारियो को श्रमिक भपनी झ्राथिक स्थिति बताने मे सवोच करता है। 
श्रमिकों को भी कई बार भ्पनी ऋण की व्यापकता का पूर्ण ज्ञान नहीं होता 
इसके झ्तिरिक्‍त रॉयल श्रम भ्रायोग तथा सद्‌ १६४६ की श्रम अनुसन्धान समिति 
ने भी ऋणा-्रस्तता के प्रइत पर विस्तारपूर्वके विचार किया था। ऋखरा के विषय 
मे हमे कुछ ऐसी रिपोर्टो द्वारा भी आँबडे प्राप्त होते हैं जो रिपोर्ट ऐसी पारिवारिक 
इजट जाँचो की हैं जो कि सन्‌ १६४३-४५ में भारत सरकार की “निर्वाह खर्च 
घूचकाक” को तैयार करते की योजना के अन्तगंत की भई थी। इस विषय पर 
भारतीय श्रम वापिक पुस्तिका, १६४४-४८ []गठाक्षा | #णण ध्था 8005 
947-48) के पृष्ठ १६५५ पर दिये गये गऑँक्डे अग्नलिखित तालिका मे उद्धृत हैं- 


॥. एक्णई ० फ९ रिग्जबी (00ाचव?5508 ठा [.क6ठ50८, 9 274 
3 [.%0छा ऐ्रशझशाड00 (ए ९) ॥0७७६१955 एहछछणा छप्र ऐए एाउएड ड़ 
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६२६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्वाण 


भिन्न भिन्‍न श्ौद्योगिक केद्धो मे ऋण-ग्रस्तता 

श्रम झनुसन्धान समिति ने भिन्न-भिन्न केन्द्रों तथा मिन्‍्ल-भिन्‍न उद्योगों में, 
ऋण भ्रस्तता की व्यापकृता पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी। वम्बई झहर मे ऋण 
वी भाजा १० झ० से ७०० रु० तक है! अहमदाबाद में ५७% श्रमिक पर्व 
ऋर ग्रस्त थ भर औसत ऋणा प्रति परिदार २६६ ५० रु० था। शोलापुर में 
झौसत ऋण प्रति परिवार दरे४ रु० था। नागपुर मे प्रान्तीय सरकार द्वारा 
शृ६४ १-४२ म की गईं जाँच स ज्ञात हुआ। कि ६२% से अधिक परिवार करण ग्रस्त 
थे और कुल प्रौसत करा १३६ रु० था जो कि औसत मासिक झाय का चौगुना 
था । अजमेर ही, जहाँ कि झधिकाश जनसख्या रेलवे उद्योम में कार्य रत्‌ है, भारत 
में एवं ऐसा केन्द्र था जहाँ करा ग्रस्त परिवारों की प्रतिशत सख्या सबसे कम थी। 
पारिवारिव वज्ट जाँच के झनुमार वहाँ केबल ८७८ प्रतिशत परिवार #शन्ग्रस्त 
थे और औसत ऋरा प्रति परिवार लगभग २७१ र० था। मद्रास मे सर १६३५ 
की पारिवारिक वजट जाँच स ज्ञात हुआ है कि ६०% परिवार ऋण-पर्त थे और 
झौसत ऋरा प्रति परिवार उगमंग २६२ रु० था । मिर्जापुर में कात्ीन उद्योग में 
७० ८९ श्रमिक करण ग्रस्त पाये गये और औसत ऋण प्रति श्रमिक लगभग १६४ 
रुपये था। श्रीनयर ने काबीन बुतन के उद्योग में ६९% श्रमिक तथा अमृतसर मे 
६०% स॑ अधिक श्रमिक ऋण ग्रस्त पाये गये । कलकत्ता कानपुर व मद्गास के चम 
उद्योग व चमदा रमने के उद्योगों मे ऋण ग्रस्त श्रमिकों वी प्रतिशत सख्या क्रमश 
१०० ६६ ३ तथा ६६ ४ थी । विभिन्‍न स्थानों के छापेखानों में ऋएा ग्रस्त श्रमिकों 
की प्रतिशत सख्या दहली भौर इलाहाबाद मे ज़्मश ५१३ ग्रौर ८७२ पाई गई । 
बम्बई के वीडी उद्योग मे प्रत्येक श्रमिक ऋण ग्रस्त पाया गया थौर ऋणा प्रस्तता 
की झौसत राशि ३०० ₹० पाई गई। चीनी उद्योग में ऋष प्रस्त श्रमिकों की 
प्रतिशत सस्या मेरठ, गोरखपुर व मद्रास में क्रय ७८४५, ८० व ७४ प्रतिशत थी 
तथा झौसत ऋष प्रति धमिक क्मश ३६० रुण, १६१२० व १४६ एण्था। 
झनुसन्धान समिति द्वारा इसी प्रकार चपडा उद्योग, चावल मिलो, कपास वी मिलो, 
भिन्न मिन्‍न खानो ट्रामवेज व वस सेवाओं में ऋण ग्रस्तता अधिक पाई गई है। 
कुछ राज्यो मे श्रम ब्यूरो द्वारा की गई ओ्रौद्योग्कि श्रमिकों की पारिवारिक बजट 
जाँच द्वारा भी अधिक ऋण ग्रस्‍्तता का पता चलता है। ब्युरोने सन्‌ १६६६ मे 
लोहा व इस्पाव उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की ऋण ग्रस्दता का सर्वेक्षण 
किया । 

कानपुर मे डॉ० प्रस्निहोत्री द्वारा को गई जाँच के आधार पर दो तिहाई 
श्रमिक परिवार ऋणा-प्रस्त है जिनका औसत ऊरत प्रति परिवार १३३ ८७ रु० है 
झौर निपेधात्मक (्रणंणरा०39) कानून के होते हुए भी ब्याज की दर अधिक 
है। ब्याज को दर १३ से ३००% प्रतिवर्ष तक है। पठान महाजनों को जगह 
पजावी महाजनो ने ले ली है, जो कि अत्यधिक व्याज की दरें वसूल करते हैं | 
जघार देंने वाली एजेन्सियाँ थ्रौर उनके द्वारा दिये गये ऋणों का श्रतिशद मान इस 


औद्योगिक श्रमिकों की ऋस-परस्तता ६२७ 


प्रकार है--गिन तथा सम्बन्धी ४०८५, बनिया तथा महाजन ३८*७%, सहकारी 
सा तियाँ ७ ४९%, मध्यस्य एवं मिस्त्री २१%, मकान मालिक ३'५%, पजाबी 
४६% प्रन्य २६%,। विभिन्‍न उद्देश्यों के लिये ऋण का प्रतिशत समान इस 
प्रभार है - रहन-सहन खजे ४५१, स्राधाजिक उत्सव ३३०, बीमारी (४४, 
सम्पत्ति-क्रम २६ तथा ऋण की ग्रदायगी ४*६ | 
ऋषणग्रस्तता के कारण 
प्रौद्योगिक श्रमिकों की ऋण ग्रस्तता का उपरोबत विश्लेषण उनकी गिरी हुई 
अधिक अवष्था की दुखपूर्णा कहानी है--इशा अ्रत्यघिक ऋखग्रस्तता के अनेक कारण 
है । प्रधिकतर पुत्र अपते पिता के ऋण को प्रतृक सम्पत्ति के रूप मे ग्रहरणा करता 
है। परन्तु ऋशग्रस्तता का राबसे प्रमुख कारण रामय रामप पर बिवाहोत्तव, मुत्यु- 
सस्कार, पर्व तथा वाधिक उत्सव झ्रादि हैं । श्रभिको की प्राव'सिता भी उतकी ऋण- 
ग्रस्तता का एक गहस्वपूर्ण कारण है । जब कोई ग्रामौए्ठ प्रथम बार घहर में पहुंचता 
है तो उसके साधन एक ग्रामीण खेतिहर की ग्पेक्षा ग्रधिक सीमित होते है। 
प्रारम्भिक घूस के लिए व पहिले बुछ सप्ताहों में, (जिनमे कि मालिक उसे कोई 
वेतन नही देता), खर्च हेतु, उसे कसी भी झार्त पर ऋण लेते मे सकोच नहीं 
होता । बहुधा किसी वन्धक रखी जाने लायक कोई वस्तु न होने के कारण श्रमिक 
एक ऐसे प्रलेख पर घन के लिये हस्ताक्षर कर देता है (जो घन सम्भवत ग्राम भे 
उसे कभी न मिलता) जिसमे लिखी बातो का श्रक्स र उसे ज्ञान भी नही होता | फिर, 
इस धुराई का एक मौर पारण ग्रतात विपत्तियों का यकायक सामना करने के लिये 
किसी भी सचित राशि का न होना है । भारत में मजदूर का येतन-स्तर अत्यन्त 
स्यूत है और इश कारए बचत भी कम ही हो सकती है। यथपि सरकारी पारि- 
बारिक बजट जाँच से यह ज्ञात होता है कि अल्य मेतन ही ःऋणग्रस्तवा का एकमात्र, 
कारण नही है क्योकि ग्रधिक वेतन पाने वाले श्रमिक, झल्प वेतन पाने वालों से 
अधिक ऋणग्रस्त हैं, फिर भी हम यह कह सकते हे कि न्यूत वेतन श्रमिकों की ऋण- 
प्रस्तता का एक महत्वपूर्ण कारण है ।निर्घेनता कमी तो ऋणाग्रस्तता का कारण 
बन जाती है, कसी उसका परिणाम होती है और कभी दोनो ही । यह सत्य है कि 
ऋण प्रस्तता का मुख्य कारण सामाजिक रीतियो पर श्रथिकों द्वारा किया गया व्यय 
है। इस व्यय को साधारणतया अपत्यय समभा जाता है, परन्तु बह स्तरण 
रखना चाहिये कि भ्रशिक सामाजिक सगठन का एक अग है ग्रत उसको भी कुछ 
सामाजिक कार्य एक निविचत स्तर पर पूर्ण करने होते है, चाहे वह इन पर होने 
वाले व्यय को वहत से कर सकता हो । इन मामलो मे व्यक्ति प्राथ झमहाय होता 
! है क्योकि श्रम अनुसत्यान समिति के शब्दो मे “भारत जैसे देश मे रीति-रिवाज 
केवल शासक ही नही वरन्‌ अत्यन्त विदंयी शासक है ।”* 
यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक श्रमिक की ऋण ग्रस्तता का एक मुख्य 
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कारण यह है कि उसक्ता व्यय अधिक है झौर आय कम है। पूंजीपतियों के हाथो 
शोपण के कारण उसे भपर्याप्त वेतत मिलता है और इसी कारण उसकी ग्राय भी 
कप है | सधों के शवितताली सगझन न होंने के कारण क्षमिक अधिव मजदूरी, 
पाने में श्रतमर्य रहता है। जब श्रमिक को अपने व अपने परिवार को पालने के लिये 
पर्याप्त घल प्राप्स नही होता तो उसके लिये, यदि मिले तो, केवल ऋण लेने का 
मार्ग ही खुला रह जाता है । उसका व्यय अधिक होता है क्ष्योकि उसे सामाजिक 
उत्सवो, रीतिया और रिवाजो पर व्यय करना पडता है और यदि ऐसे व्यय को 
त्यागा भी जा सकता हो ता भी श्रमिक अपनी अश्विक्षितता के कारण नहीं त्याग 
पाता । फिर रा व जुआ भी रराग्रस्तता के लिये उत्तरदायी हैं। क्षतित वो 
परिवार में वीमारी, वेरो जयारी, वरखास्तगी, हटताल भ्रथदा तालावन्शी के समय 
में भी करा लेना पयता है। सामाजिक उत्सवो पर, विश्येषकर विवाहौत्सवों पर, 
व्यय ऋशग्रस्तता का प्रमुख कारण पाया गया है श्रौर झणाग्रस्तता से सामाजिक 
उत्सवों पर व्यय का अनुपात जमझेदपुर में ३१ ८००, बिहार वी कोयला खातो में 

-छ २० , तथा आानपुर मे ३३% पाझा सा है। विभिल स्थानों मे विवाह के 
कारण लिय गय ऋण का प्रतिशत माल ३० व ४७ प्रतिशत के दीच है। 

जटणाग्स्टता का एक ग्न्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है हि श्रमिकों को ऋण 

सरलता से मिल जाता है। श्रमिक को नगर म महाजन द्वारा, जो कि ग्रभिकतर 
गारबाडी, पढात झयवा १जावी होता है, ऋण आसानी से मिल जाता है । बहुधा 
यह भी देखा गया है कि मिस्त्री अबवा मध्यस्य भी ऋणा देने का धस्वा करते हैं। 
प्ौद्योगिक क्षेत्र म परथूनिय भी ऋशा देते हैं भ्रौर ऋण जिन अथवा सामग्री के 
हप में भी दिया जाता है । दुकानदार भोजन एवं मदिरा भी उघार देते है। वास्तव 
में यह दक्षा गया है कवि कोई भी व्यक्ति, जिसके पास तनिक भी बेशी घन हो, ऊची 
दर पर #ण दने के विपय में साचने लगता है। वहुधा छोटे मोट क्लर्क, दिवंगत 
श्रमिवों वी विधवाएँ, अथवा वेश्याएँ इस प्रकार से अत्यधिक ब्याज की दरो पर (जो 
१४५९ से ३५०० तक होनी है) उद्चार देकर अपनी आय मे वृद्धि कर लेती है। 
ब्याज को दर वहत ऊंची होती है क्योकि श्रमिक के पास झपनी जमातत् के 
अतिरिक्त काई जमानत नही होती और उसकी प्रवासिता के कारण उसको ऋण 

देने में वहुत जाखिम भी होता है । अधिकतर श्रमिक महाजनो के चगुल मे फस ही 

जाता है और क्भी-केमी अपने नीच मित्रो के वहकाने से भी, जो वहुधा महाजन 

के एजेन्ट ही हात हैं, उथार घन लने के लिय तैयार हो जाता है। प्रशिक्षित 

औद्योगिक श्रमिक्त के अगूठे का दिद्यान प्रोनोट पर ले लिया जाता है, भौर इसमें 

धोब्े की गूँजाइश बहुत अधिक रहती है। यदि लिखित अलेल न थी हो तव भी 

श्रमिक में पठात या पजावी महाजन की माय को ठुकराने का साहल वढो टीवा । 

में लोग बहुत ऊँची दरो पर ब्याज वसूल करते हैं और यदि श्रमिद ऋण चुकाने 

में कुछ ध्रानाकावी कर तो बारीरिक शक्ति प्रयोग करने का भय दिखाकर अत्येक 

मास बेवत का भ्रधिकाश ब्याज दे रूप में ही ले लेदे हैं 


औद्योगिक श्रमिकों की ऋणा-ग्रस्तता इ२6ै 


ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम 


सरलता से मिला हुप्ना ऋए श्रमिक के लिए सबसे बडा अभिशाप साबित 
रा है और इस रोति का सबसे दुखदायी दोष यह हैं कि ऐसे बड़े बड़े ऋण भी 
[शानी से मिल जाते है, जिनको श्रमिक कभी भी चुझाने की आशा नहीं कर 
सकते । उनकी अ्रशिक्षितता उगमें व्यावश्ञाथिक समझ और दूरदधिता पैदा करने में 
बाघक रिद्ध होती है और उनकी हिसाब जगाने की झ्ररामर्थता के कारण उन्हे इस 
बात के लिए विवश्ञ होता पडता है कि महाजवों के द्वारा ही ऋण की राशि, अधिक 
गा कम, जितनी भी वतायी जाये, उरो स्वीकार कर ले | श्रविकतर महाजनों को 
पूरा ब्याज लगातार नहीं मिलता और इसलिए इस बकाया ब्याज को भी वह मूल- 
धन मे जोड़ देते है। कुछ ही वर्षों में यह पूल ऋण बहुत बड़े त स्थायी ऋण में 
परिवर्तित हो जाता है | बहुत बार तो महाजन वेतन मिलने वाले दिन ही श्रमिक 
एवं उपके सम्पूर्ण परिवार का कुल बेतन ले लेते है और उनको केवल जीवन-निर्वाह्‌ 
हेतु धन फिर ऋण के रूप में दे देते है । बहुत से परिश्रमी श्रमिक केवल ब्याज देने 
ही के लिये ग्रपने जीवन की ग्रावश्यकताग्रों को छोडने पर विवश हो जाते है मौर 
मूल ऋण चुकाने का तो उन्हे मौका ही नहीं मिल पाता | इसलिए ऋणपग्रस्तता, 
कार्य-कुशलता की वृद्धि मे बाधक है। ऋणग्रह्त श्रमिर्त जो कुछ अतिरिक्त प्रयत्न 
करते है, उसका लाभ केवल भ्रहाजन को ही होता है और ऋणग्रस्त श्रमिक सदा 
दी परेश्ञान रहता है। "इस प्रकार ऋर की विडम्बना श्रमिको के प्रात्मसम्मात्त के 
लिये एक प्रभिशाप सिद्ध हुई है प्नौर उनकी कारयकु्नलता का हास करती है।”* 
ऋणग्रस्तता की रामस्या को सुलभाने के उपाय 
ऋणप्रस्तता के उपरोक्त दुष्परिणामो के निवारण रायल श्रम श्रायोग ने 
प्रनेक उपाय सुझाये है । उनमे प्रमुख यह है कि श्रमिको की ऋण प्राप्त करने की 
छुविधा को कमर किया जाय ओर महाजन के लिये श्रमिकों वी शत से वाहर ऋण 
देना अराम्भव बना दिया जाये । ऋणगप्रस्तता की समस्या को सुलभाने हेतु राज्यो 
एब केन्द्रीय सरकारों द्वारा जो वतंमान बंधानिक पग उठाप गये हैं वे रायल श्रम 
आयोग को सिफारिशों के परिणामस्वरूप ही है | 
मजदूरी की कुर्की के विरुद्ध लिए गए पग 
(69585 886॥750 #9द॥7राद्ता। ए ७०३८५) 
भ्रायोग ने पहले मजदूरी की कुर्की के प्रइतत पर विचार क्िया। उसे पता 
चल्ला कि यद्यपि सन्‌ १६०८ के नागरिक दण्ड सहिता (टाश। ?7००८वए० (००४) 
के अन्तर्गत श्रभिको व घरेलू नौकरो को मजदूरी की क्ुर्की नही हो सकती, परन्तु 
इस सहिता के उपबन्ध ऐसे थे कि वहुत से सगठित उद्योगो के श्रमिक सहिता मे दी 
शई श्रमिक की परिभाषा मे नही झाते थे । इसके अतिरिक्त इस सहिता के ग्रन्तगंत 
महाजनों को इस वात की आज्ञा थी कि वह झुछ वर्ग के श्रमिकों के लिये, (जंसे 
4 कब छाकफ गिल खडाददीय फिर सफर बाबे पाफरवज हए कीलशाक,) 





हिरे० श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याण 


रेलवे कर्मचारी तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी) मालिकी द्वारा ऋरा वसूल करने 
में सहायता ले सकते थे ग्रौर वेतन कुर्की के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त वर सकते थे । 
कापुन द्वारा सहाजनों को दी गई इस सुविया एवं सुरक्षा को दूर करने के लिए 
झ्राजोग ने सिफारिश दी कि प्रत्येक ऐसे थमिव की सजदूरी, जिसका बेतन ३०७ 
र० स कम हो कुर्की की सम्भावना स मुक्त कर दी जाती चाहिये ।” 

इस प्तिफारिश को कार्यान्वित करन के लिये भारतीय सरकार ने सन्‌ १६०८ 
पर बाभरिक दण्ड श्रधिनियम ((शां ४००८२७7४ ४८४) को सश्योधित किया । इस 
सशाधित श्रधिनियम वे अन्तर्गत उन श्रमिकों का वेतन, जिनको १००) रु० प्रति 
मास से कम मिलते है और सरकारी कमंचारी के वेतव के पहिले सौ रपय भौर 
शप के ग्राष्षे भाग को बातूगी कुर्की से छूट दे टी गई है । यह अधिनिपरम निरन्तर 
कूर्की की भ्रवधि को भी सीमित करता है और इसमे इस बात की एक धारा है 
कि सदि किसी श्रमिक का २४ माह का वेतन कुर्क कर दिया गया है तो फिर कुर्वी 
से उस एवं वप तक छूट रहगी । झ्क्तूवर सन्‌ १६५० मे एक अधिसूचना द्वारा 
भारत सरवार न निर्वाह खच बोनस और अन्य प्रकार के भत्तों को भी काबूती 
बुर्की से मुक्त कर दिया है । 
ऋण हेतु कारावास के विरुद्ध उपाय 

आयोग की एक भ्रन्य सिफारिश ऋण हतु कारावास वे दण्ड से सम्बन्धित 
थी। झायोग की रिपोर्ट देन के समय जैसा कि कातुव था इसके अ्रनुस्तार किप्ती मी / 
ऋणी पुरुष को ५० रपये से अधिक राशि की डिक्री (0८८८०) वे विप्पादन 
(£५०००॥०४) के हेतु गिरफ्तार किया जा सकता या और ६ माह का कारावास दिया 
जा मकता था। यदि ऋण की राश्नि कुछ कग होती थी तो ६ हफो के कारावास 
की व्यवस्था थी | आयोग ने यह भी दताया कि केवल इस बात की घगकी ही कि 
ऋख न झदा करन पर ऋशी को काराबास कराया जा सकता था, ऋशणदाता के 
हाथ म एक झव्तिशाती हथियार था। यद्यपि आयोग की सूचता के अनुसार यह्‌ 
भी पता लगा कि न्यायालय साधाररणातया कारावास का दण्ड दन के पक्ष में न थे 
और करशदाता भी एस व्यवित का, जिसके पास रुपया न हो, कारावास दिलान के 
पक्ष मे न थ, क्योदि उन्हें कारावास काल मे ऋणी के खाने पीने की व्यवस्था 
करनी पड़ती थी। इसलिए ग्रायोग ने सिफारिश की कि उनके विचार में ऋणियों 
के लिए कारावास का दण्ड न्यायोचित नही था और कम से कम उन औद्योगिक 
श्रमिकों के लिए, जिनका मासिक वेतव १००) रु० से कम हो, ऋण के कारण 
पकड़े जान के वियम्र को तथा कारावात के दण्ड को समाप्त कर देना चाहिये जद 
तक कि यह न सिद्ध हो जाय कि ऋणी अदायगी की स्थिति में होते हुए भी ऋण 
का भुगताव नही कर रहा है। 

पजाब सरकार ने १६३४ में परजाव ऋणग्रस्तता सहायता अधिवियम 
[एप्रा[40 ॥८/४ 0/ [70:9९07९5५ 80) पारित किया जिसके अन्तगत किसी 


औद्योगिक श्रमिकों फी ऋणा-अस्तता ६३६ 


भी ऋणी को उस समय तक कारावास नही हो सकता था जब तक कि वह झपनी 
किसी ऐसी जायदाद से जो डिक्री के निष्पादन के लिए कुक की जा राकती हो ऋण 
की राशि देने से इन्फार ये करदे । भारत रारकार ने भी १६३६ में ऋण वापिस न 


हरते पर कारावास के दण्ड को रोकने के सिय्रे “नागरिक दण्ड राहिता' मे राशोधन 


किये । इस संशोधित अधिनियम द्वारा रिवाय उग् स्थिति के जबकि ऋणी से यह 
एम्भावना हो कि वह स्पापालय के झशेत्राधिकार से बाहर चत्ता जायगा और इस 
प्रकार 'डिक्री' निष्पादन में रुकाबट झालेगा ग्रथवा देर करेग्रा, या जहाँ सम्पत्ति 
बेईमानी से हस्तगत न की गई हो, ऋण के लिये कारावास रा दण्ड नहीं दिया 
जा सकता । 
ऋण ग्रपाकरण के उपाय (]४८६४ए४८5 0 ॥/ंत॒णरांव800॥ ० 000) 

ऋणियों के संरक्षण के उपरोक्त उ१यों से श्रायोग सन्तुष्ट नही था और 
ऋणषा प्रपाफरण के विषय में उसगे यह सुझाव दिया कि कानून को इस प्रकार 
सकद्योधित किया जाये कवि श्रमिकों और महाजनो के बीच ऐसे इकरार न हो सके 
जिनको श्रमिक भारी व ग्रनवरत (?70008०0) मुरीवतो के उठाये बिना सम्भवतः 
पूरा नहो कर सकता । 

भारत सरकार ने देहलौ प्रदेश मे एक योजना को प्रयोग के रूप में कार्या- 
ज्वित् करने का प्रयत्न किया, परन्तु योजना को आगे नहीं चला सकी । अ्रभी तक 
सरकार ने इस वियय में कोई पग नही उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार (तत्कालीन 
मध्य प्रान्त) ने १६३६ में “प्रौद्योगिक श्रमिक ऋण समजन एवं ग्रपाररण अधि- 
नियम" (80[प्ल्‍गादा। था []वुप्मातक्यांणा णी वाताजाव। ७४/०7/९४५४ एक 
6७) पारित किया | यह केवल उन औद्योगिक श्रमिको तक सीमित है जो कि 
४० ₹० प्रति मांस तक अजित कर रहे है, यद्यपि हाल ही मे सशोधन द्वारा इस 
सीमा को ६० ₹० तक बढ़ा देये का भ्रयास्र किया गया है। इस अ्रधिनियम के 
भ्रधीग कोई भी श्रमिक, जिसका ऋण उसकी परिराम्पत्ति (055०७) झौर तीन माह 
की मजदूरों से ग्नधिक हो, अपने ऋण के अपाकरण के लिए प्रा्थता-पत्र दे सकता 
है । परिस्थिति को वास्तविकता और श्रमिकों के बेतन एवं उसके आ्राश्चितों की 
संझ्या को ध्यान में रक्षते हुए न्यायालय उस राशि को तय कर देता है जिसका कि 
श्रमिक को एक उचित समय में गुगतान कर देना चाहिये। सजदुरी की राशि, 
जो कि श्रमिक से ऋण श्रपाकरगण द्वेतु एक माह मे माँगी जा सकती. है, £ से ५ 
तक हो सकती है और इसकी अदायगी २६ माह से भी अ्रधिक प्रवधि तक हो 
सकती है। ब्याज की कुल राष्षि को 'दामदुपटट' के सिद्धान्त के श्ननुतार कम कर 
दिया गया है, भ्र्थात्‌ ब्याज ऋश की मूल राशि से अधिक नहीं हो सकता । 
श्रौद्योगिक सस्थानों को घेरने के विरुद्ध उपाय 


(०४565 ब९थां॥5६ 88568 ० [ातप्रशयांश 
छष्क्णाज्ागशा 5) 


एक अन्य समस्या, जिस पर रॉयल श्रम प्रायौय ने विचार किया, ग्रौद्योगिक 


श्रेरे श्रम्म समस्थाय एवं समाज बल्पारं 


सस्थानों को घरे जान दी भी । पेरने से तात्पर्य किसी भी सस्थान के दरवाजे, 
फाटब या प्रहाते ब॒ समीप या दिखाई पड़ने तक की दूरी तक घूमना, फिरता 
लिया जाता है। रॉयल श्रम आमोग ने यह पाया कि “अहुत से लाहआर ऐसे हैँ जो ५ 
दनूनी मार्ग ब्रहर करने की अ्रपक्षा श्रमिकों पर सपट पटते है और 'हिलात्मन॒/ 
उपायो पर निर्भर रहते हैं। उनके लिये लाठो ही एक एसी प्रदालत है जहां वह 
अपीज करते है प्लौर बवन वाल दिन कारखातों के पाटक पर ऋणियों के बाहर 
ग्रात ही उन पर तत्काल ऋपट पड़ने के लिये प्रतीक्षा करते हुए दिखाई पहते है" 
इसलिय साहूक्वरा के एस कार्यों को रोडने दे लिये क्र्योग ने सिफारिश की कि 
छा चसूली व लिए ग्रौद्योगिक सस्यानों वो घेरगा फौजदारी व प्रज्ञेय (00898 
2४0८) अपराध वना देना चाहिये । 

फिर भी भारत सरकार द्वारा इस सिफारिश पर कोई पग नहीं उठाया गया 
है | परन्तु बगाल सरवार ने १६३४ में बगाल श्रशिक सरक्षण अधिगियम (0 084 
'एण/ा८ए5 शा००८ध०। ०) प्रारित किया जिसके अनुभार यदि कोई व्यवितत 
बारखावा वायंशालाओ आदि में कार्य करने दालो स अपन कर वसूल करन की 
दृष्टि स उनके सप्तीष चक्कर बाटता हुआ पाया जायेगा तो उसको जुर्माने का दण्ड 
झथवा काराबार का दष्ट जो कि ६ माह हो सकता है, अथवा दानों ही दण्ड दिय 
जा सवते हैं। ग्रारम्ग में ठो इस प्रधिनियम वा क्षेत्र बजल कलकत्ता एवं तिकढ 
वर्वी तीव क्षेत्रों तक्ष (२४ परगत हुग्रली ओर हावडा) ही सीमित था, परच्चु 
सरकार को इस भ्रधिनियम के क्षत्र क्यो और नी ग्रविक विस्तृत वर देते का प्रधि- 
कर था। अधिनियम के उपवन्धों को अधिक स्पप्ट करने द' लिय तथा स्थानीय 
निकायो, जनापयागी सेवाग्रों व समुदी कर्मचारिया तक विस्तृत बरने के लिये इस 
ग्रधिनियम मे १६४० से सकझोघन किया गया । शब्य प्रदेश सरकार ने भी १ 
मे मच्य-प्रान्त झणी सरधणत प्रधिनियम' पारित किया, जो बगाल के अधिनित्रम 
पर हो भ्रविकतर आधारित था, परन्तु उसका विस्तार कुछ अधिक था! मद्रातत 
सरबार ने भो मद्रास जहर मे पठान साहुकारों वी तिद्रयतवा वो रोबने के तिय 
१६४९ में मद्रास धमिक सरक्षर अधिनियम' पारित किया । १६४८ का विहार 
श्रम्तिक प्तरक्षण ग्रविनियम भी श्रमिकों क कार्य स्थानों को अथवा अ्रम्रिको कौ वेतवे 
प्राप्ति की जगह्टी का घेर कर रूण व्यूलो की रीति वा रोडने का प्रयास करता है 
और ऐसे श्रमिकों वो महाजनों के द्वारा तथ किय जाने अथवा डराये धमकाये जाते 
से दाता है। एसे स्थानों पर ऋछ उसूजी की दृष्टि स घेरा डालने पर जुर्माता 
अथवा £ माहे के कारावास का दश्ड अथवा दानो ही दिय जा सकते हैं। उ० प्र 
सरकार भी इस प्रकार का विधान वनात का विचार कर रही है । 


अधिनियमों का मुल्याकन 


श्रम भनुसस्धान टमिति की रिपोर्ड से यह ह्लातर होता है कि औद्योगि 
अ्मिदों की इणप्रस्तता के विषय से सम्बस्वित अविविययों से बहुत अधिक लाने 


ग्रौद्योगिक श्रमिक्रों कौ ऋण-प्रस्ततां ६३३ 


मही हुआ है। फिर भी समिति ने यह सिफारिश की है कि इस अकार के ही कानून 
अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी ग्रपनाये जाने जाने चाहिये ।, समिति के विचार के 
अनुसार इस प्रकार के प्रयत्वों से श्रगिक की स्थिति में काफी सुधार हो सकता है 
पर्योकि उनके कष्ट बहुत सीमा तक ऋणग्रस्तता के कारण ही है । 

उपसंहार एवं सुझाव 

श्रम अनुसन्धान समिति ने इस शोर सकेत किया था कि इन उपायों के होते 
हुए भी झ्ौद्योगिक श्रमिकों की ऋणाग्रस्तता देश मे कम होती दिखाई नहीं देती । 
यह तथ्य सत्य प्रतीत होता है क्योंकि महाजनो को औद्योगिक क्षेत्रों मे समाप्त कर 
देना कठिन है। कानून बनाने से महाजन का मार्ये कठिन अवश्य हो सकता है 
परन्तु गहाजन के लिये श्रमिकों से उनके घरों से अपना ऋण वसूल करना कठिन 
नही है, विशेषकर ऐसी परिरिथिति गें जबकि बहुधा ऋणुदाता कारखाने के अन्दर 
का मध्यस्थ ही होता है। ऐगे झवरार भी पाते हैं जबकि श्रमिक को धन की 
अत्यधिक ग्रावइयकता होती है। महाजन राकठकालीन परिस्थिति में श्रमिकों को 
सहायता देकर एक बहुत उपयोगी कार्य गरते है । इसमे सन्देह नहीं कि रॉयल थ्रग 
आयोग श्रमिकों द्वारा ऋण पागे की सुविधाम्रों को क्रम करने के पक्ष में था परल्तु 
चाहे जो भी कानूत बताया जाये, जब तक अत्यन्त अल्प मजदूरी, भरती तथा पदो- 
स्तति मे घलने बाली सर्वेव्यापी घूस और भ्रष्टाचार को रामाप्त नहीं किया 
जायेगा, श्रमिक महाजन के बिता नही रह सकता और इस समस्या का कोई विशेष 
समाधान नहीं हो सकवा । इसलिये झ्रावश्यकता इस बात की है कि श्रमिक इतना 
अ्रशित करने योग्य हो जाये कि वह न फेवल अयी प्रतिदिन की झावश्यकताञो को 
पूर्ण कर सके वरतु कुछ बचत भी कर सके जो कि भविष्य में यक्रायक झ्रागे वाज़े 
सकटो के समय श्र कुछ विवाह ज॑सी रीति-रिवाज की झावश्यकताम्रों के प्रवसरों 
पर व्यय की जा सके । युद्ध काल में मालिको द्वारा ग्रनाज की दुकानों की सुविधा 
प्रदान की गई थी, जिवका उल्लेख कल्पाण कार्यों के अन्तगेत किया जा चुका है। 
विभिन्‍्त वस्तुओं को लागत मुल्य पर देते का प्रबन्ध ग्रौद्योगिक श्रमिकों को महा- 
जनो एव दुकानदारों के चंगुल से बचाने मे निस्सनन्‍्देह सहायक सिद्ध होगा। यह 
एक ऐसा कार्य है जो श्वान्ति काल में भी श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के 
हेतु चाल रखने के योग्य है ।सभु १६६२ से श्रम व रोजगार मन्‍्त्रालय ने सरकारी 
तथा गरैर-सरकारी क्षत्र के ऐसे उद्यमों मे उपभोक्ता सहक्रारी भण्डारों अथवा उत्तित 
मूल्य की दुकानों के संगठन की एक योजना लागू की है जिनमे ३०० गा इससे 
अधिक श्रमिक काम करते हैं। मार्च १६६७ तक, ३,६५४ सस्थागों में ऐसे २,७४८ 
स्टोर चालू हो चुके थे । इसवेः प्रतिरिकत, ऋशणाग्रस्तता »ो रामस्था को हज बारने के 
लिये श्रमिकों मे शझिद्षा के विस्तार एवं प्रचार द्वारा ग्रपब्थय को रोकना भी नितात 
आवश्यक) है । 
ऋषा-प्रस्तवा की समस्या का निवारण करने की दृष्टि से सहकारी साख 

समितियों और श्रमिक बचत निधियो की स्थापना भी बहुत सहायक प्रिद्ध हो सकती 
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है । श्रौद्योगिव बच्दो मे अधिर ऋण लेचे क्यो रोकने, धमिकों में दूरदक्षिता उत्पत्त 
करने तथा कप व्याज पर कण प्रदान बरने की सुविधा देने के लिये सहकारो ताख 
सितिया और उत्तम रहन-महन के हतु समितियों का विरतृत नप से होना नितान्त 
ग्ावस्यव' है । नारत में विभिन्‍न स्थानों पर औद्योगिक संस्थानों में सहकारी साख 
समितियाँ और श्रमिक्रों के बेक स्थाप्रित विये गये हैं जो क्षमिको वो क्य व्याज पर 
म्पया उधार दे है। इनका उदाहरण वगाल की जूट मिलो मं और कई रलवे 
कैन्द्री म॑ प्रितता है। प्रनक स्थानों पर इन साख समितिया का कार्य बहुत सफल 
रहा है। १६६७ में वोयता छावा मे ऐसी ५६४ सहकारी समितियाँ तथा 
भण्डार कार्य ज़र रहे थ जो भ्रपन सदस्यों का उचित दर पर ऋण देते हैं प्रौर 
उपभोक्‍ता माल वचते है। सरकार द्वारा इन समितियों को सहायक अगुदान 
(07वव्रॉंडना। 2४१) क रुप में वित्तीय सह्यायता प्रदान को जाती है। (१८६६६०६७ 
में कायला छान श्रमिक कल्याण निधि में मे १६८२ लाख ४० की राशि इस हेतु 
स्वीजून वी गई थी। प्रस्‍नतु श्रभी तक धरमित्रो के लिये सहकारी साख समितियों 
की स्थापना की भ्रीर उतना ध्यान नही दिया गया है जितना दिया जाना चाहिये। 
इस प्लार मार्क ग्रणी कदम उठा सकते है तथा ऐसी समितियों की स्थापना एवं 
व्यवस्था सर सक्तत है। मालिका द्वारा बोबस अथवा प्रॉवीडेल्ट फंण्ड में से सकेठ 
काल म धन दन की सुविधा भी दी जा सकती है। यह घन श्रमिक वी मजदूरी म 
स छाठी छाटी उिश्ता में काटा जा खकता है। अश्रव सवारी समितियों के शेयर 
सरीदने के जिय निर्वाह निधिया मे स भी स्परथ निकालन वी अनुमति दे दी 
गई है। 

टन सत्र वाता पर विचार मरने के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि 
मजदूरी समानीकरश न्यूनतम मजदूरी का भ्राइवासन, साप्ताहिक अदायंगी। 
सहकारी झान्दालन का विस्तार, सामाजिक वीमा योजनाथे ऋणी श्रमिकों की 
सुरक्षा के लिंय बातून एव ऋण का ग्रपकरण (एा40080०७) तथा विष्कमण 
(&४९७९॥00०७) झ्रादि सभी बातो की व्यवस्था करने पर ही श्रमिको दी आथिक 
दक्षा मे सुवार हा मकता है और तव ही झशनग्रक्त्ता की समस्या का भी समाधान 
हो स्केगा । 
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तर हे स्किट 
जीवन-स्तर की परिभाषा एवं उसका झर्थ पा 


“जीवम-स्तर' एक लचीला वाक्याश है । इस बात की व्याख्या करना कि 
जीवन-स्तर वया है, वास्तव मे बडा कठित है क्योंकि यह व्यक्ति-व्यक्तित का, वर्म- 
बर्ग का और देश-देश का भिन्‍न होता है । किसी के जीवन-स्तर को मापने के लिये 
कोई विशेष नियम भही है । जीवन-स्तर को तिर्घारित करने वाले तत्व भी तिश्चित 
नही है। भरत ऐसी दर्या मे किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचना कठित ही नहीं 
दुसाध्य भी है। कभी-कभी यह कहते हुए सुना जाता है कि तुलनात्मक दृष्टि 
में भारत की ग्रपेक्षा सथुक्त राष्ट्र झमेरिका मे जीवन-स्तर बहुत ऊँचा है। इस बात 
पे सम्पूर्ण समाज के स्तर का बोध होता है भ्ौर यह जीवन-स्तर किसी देश के 
प्रा किक न रन हा है कद नी ये पी मीबोगिक घन, लोगो की कार्य-कुशलता और उनकी सख्या तथा देश की 
अवस्था पर आधारित होता है। कभी-कभी यह कहने मे श्राता है कि किसी कुशल 
कारीगर की प्रवेक्षा डाक्टर का जीयन-स्तर उत्तम है प्लौर कुशल कारीगर का स्तर 
साधारण भजदूर के जीवन-स्पर से उत्तम है। इस कथन से समाज मे स्थित मिन्‍्त- 
भिन्‍न वर्यों के जीवन-स्तर का पता लगता है और यह जीवन स्तर अधिकतर इस 
बात पर निर्भर होता है कि रामाजिक आय मे से श्रत्येक वर्ग प्रतियोगिता द्वारा 
झपता कितना भाग गाता है। फिर भी, जब तक कि इराके विषय में विशेष रूप से 
कुछ कहा न जाये, 'जीव॑न-स्तर' घब्द का प्रयोग प्राय वर्ग वर्ग विशेष के लिये ही किया बिद्येष के लिये ही किया 
जाता है । 

यद्यपि जीवन-हतर छावद की परिभाषा करने मे कई कठिनाइपाँ है, त्तथापि 
जीवन-स्तर को प्तामान्य रूप से मासूम किया णा सकता है। जीवन-स्तर का माव 
मह वहकर भली प्रकार व्यक्त किया जा राकता है कि जीवन-स्तर शब्द का तात्पर्य 
मम लय कगार आया प्राय ग्राम और विलासिता की ग्रो की उस मात्रा से है जिनका कि 
टीन कप चुवभोग करता है। इस प्रकार, आवश्यकता, ग्राशाम झर विलासिता 

न्धी वस्तुये, जिनदा व्यक्ति जीवन मे अम्यस्त हो जाता है, उराफा जीवन-स्तर 
नियत करती हैं । परन्तु झावश्यक्ता, झाराम और विज्लापिता सापेक्ष शब्द है, ओर 
स्थान, काल तथा व्यक्ति के अनुसार उनमे भिन्‍नता पाई जाती है | इसलिये ब्यक्षति 
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का सामाजिक स्तर, साम्राजिस वातावरण तथा चलवायु की दस्ा आदि सभी बाते 
उसके जीवन स्वर को मालूम करने स देखनी पडती है । 

इस बात में अन्तर हू कि जीयन स्तर वास्तव में कैसा है और कंसा होना 
चाहिये और कौनसा स्तर ऐसा हो पत्ता है जिससे झ्रारामदायक और स्वास्थ्यकर 
रीति से रहने के लिये सब वस्तुयें प्राप्त हो सके । वरतमात काल में कुछ ही लोग 
इस बात की अस्वीझार बर सकते हैं कि न्युनतम जीवन-स्तर जीविका निर्वाह के 
स्तर स स्पष्ट रूप से ऊँचा होना च।टिये। यहाँ यह वात विश्येप ध्यातव्य है वि 
जीवन स्तर का उच्च और निम्न होना व्यक्ति की भ्रादतो ५र अवतम्बित होता है 
और झादते ज्ञीत्र नहीं वदला करती । इसी प्रकार, जीवन स्तर को परिवर्तित करने 
में समय लगता है । फिर भी सच तो यह है कि जीवन स्तर को गिराने की प्रपेक्षा 
बही सुगमत्रा से ऊँचा उठाया जा सकता है क्योकि उच्च स्तर से अभिग्राय यह है 
कि अधिक ऐश प्रधिक आ्रावश्यकताशों की सन्तुष्टि को जाये। इसकी अपेक्षा कि 
एब मनुष्य ऐसी आ्रावश्यकताओ को, जिनका कि वह अस्यस्त हो गया है, कम करे, 
उससे लिये नई नई आावश्यकताश्रों और नई-नई रुचियों को ग्रपता लेगा आसान 
होता है । 
जीवन-स्तर का निर्धारित करने वाले तत्व 

कुछ तत्व ऐसे भी है, जितके द्वारा देश में जीवन-स्तर निर्धारित होता है। 
मनुष्य के व्यक्तित्व के बिकास मे उसके बातावरण का बडा प्रभाव पडता हैं। जो 
भावनाये उसके वर्ग में होती है, वही उसमें था जातो है। वर्ग के प्रभाव के अतिरिक्त 
जीवन-स्तर निर्धारित करने में व्यक्त की _आय का भी वडा महत्वपूर्ण योग है। 
क्र्य-शक्ति उप्तकी इच्छाग्रो को मात्रा और ९ गुणों को निरि को निश्चित करती है । इस प्रवार 
जीवन-स्तर श्राप द्वारा निर्धारित होता है। मार्शल के शब्दों मे “सफलता क॑ 
सोपान पर व्यक्ति जितना ही ऊँचा चढता है, उसका दृष्टिकोरय उतना ही विस्तृत 
आर व्यापक होता है। जितना वह देखने की देष्टा करता है, उसने उतनी ही 
ढूँगने की श्रवृत्ति की वृद्धि होती है।' एक अन्य तत्व है - सम्यता की प्रगति । 
सभ्यता का ज्यो ज्यों विकास होता है और व्यक्ति अपर उपभोग की अधिक से 
अधिक वस्तुये प्राप्त करता है । उसकी चिन्तायें भी बढती जाती है। परस्तु जसे- 
जैसे सभ्यदा अधिक जटिल होती है जीवन स्तर का उत्थान भी होता है, यद्यपि यह्‌ 
अनियमित रूप से होता है। इसके अतिरिक्त मुनृष्य की व्यक्तिगत विशिष्टताब की व्यक्तिगत विश्विष्टतायें, 
उसकी झादतें शिक्षा ओर दृष्टिकोण तथा उसके धन व्यय करने का ढग आदि भी 
जोवव-स्तर निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। मनुष्य की आय अधिक भी हो सकती 
है। परन्तु यदि उसमे बुरी ग्रादतें पड जाती है और वह अपना घन ब्यर्थ ही नष्ट 
करता है तो उसके जीवन-स्तर मे क्रिसो प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती । कजुस 
व्यक्ति जीवद के आर”म और सुविधाओ्रो पर अधिक व्यय नहीं करता । परिणाम 
यह होता है कि उसका जीवन-स्तर अपेक्षाकृद ऊँचा नही हो पाता । 


ज्ञीवन-स्तर तो इ३७ 


जोवन के प्रति दृष्टिकोश का -ग्र्थात्‌ किसी मनुष्य का भौतिक उन्नति में 
बिदबास है, या आध्यात्मिक उन्‍्तति में -भी जीवत स्तर पर बडा महत्वपूर्णा प्रभाव 
पडता है। वहुत से मनुष्य सादा जीवन तथा उच्च विचार के अनुयायी है और 
ग्रद्मपि सुविधायें उपलब्ध करने की उनकी स्थिति भी होती है, तथापि बहुत से 
जीवन के ग्यानन्दों से वे अपने झापको वषित रखते है । अक्टर मार्थत्र के धब्दो में, 
“जीवन-स्तर को उछये के लिये यह भावव्यक है कि बुद्धिमत्ता, डह ओर प्राइम _ को उल्प्ले के लिये यह आवश्यक है कि बुद्धिमत्ता, र्‌ 
सम्मान में बड्धि हो, क्योकि इन्ही बातो से व्यय करने से मनुष्य उचित तिर्ण' 
र पहने कर सकते है. और ऐसे खान-पान से दूर रह सकता है, - जिससे भूख को 
तृप्ति तो हो जाती है, लेकित कोई श्क्षित प्राप्त नही होती । चह उत बातो से भी 
दूर रह सबता है, जो आर रीरिक भौर नैतिक दृष्टि से बुरी हैं ।” इसके भ्रतिरिक्त, 
रीति-रिघाज और फेशन की भी जीवत स्तर पर बडी प्रभावश्ञाली प्रतिक्रिया होती 
है । क्या चाहिये, क्या नहीं चाहिये--इस प्रकार की व्यक्ति की आवश्यकतायें 
मनुष्य के जीवन व्यत्तीत करने के उस दज्डू पर निर्भर करती हे जिसमे कि बह 
समाज मे प्रचलित रीति-रिवाजो और फैशन के अनुसार अपने झ्रापको ढाल लेता 
है । यदि डाक्टर और दूकानदारों की एक ही झ्राय हो, व भी उनके रहत-सहूतत 
का स्तर भिन्न ही होगा | डाक्टर अपनी वेश-भूपा अच्छी बनाकर रहेगा, सुन्दर 
और स्वच्छ मकान में अपने रहने की व्यवस्था करेगा, स्त्र।स्थ्यकर भोजन प्रादि पर 
श्रधिक धन व्यय करेगा, जबकि दूकानदार अपने अधिक से श्रधिक समय, घन 
और शक्ति को प्रपत्रे व्यापार सम्बन्धी कार्यों फे प्रसार में लगायेगा, गन्दे कपड़े 
पहुन कर भ्रौर कभी-कभी मामूली खाना खाकर साधारण जीवन-व्यतीत फरेगा। 
सती जानते हैं कि दुकानदार वर्ग के लोग, जिलका भारत मे एक विशेष वर्म होता 
है, मफान बेसवागे और विवाह आदि वो अवस रो पर श्रसाधा रण रूप से व्यय करते 
है, अन्यथा वे सादा जोबन ही व्यतीत करते है । ०... 
किसी देश की सामाजिक और घर्ममक संस्याश्नों का भी श्राथिक कार्यों प्रौर 
जीवनेस्तर पर गहरा प्रभाव पडता है | उदाहरणार्थ, जाति ध्था ने भारत में जनता 
के एक विश्येष वर्ग को निम्ने स्तर को कोटि में पहुंचा दिया है और उनकी प्राय 
न्ञाहे कुछ भी हो, गह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि किसी मेहतर के घर में 
सोफासेट या रेडियो भी हो सकता है। सामाजिक प्रथायें, जैसे-विवा हु, जन्म, मरश 
के समय प्रन्त्येष्टि सस्कार ग्रादि पर झत्यधिक व्यय आदि मनुष्य वी आय का एक 
बहुत बडा अ्रश ले लेती है भ्यौर इससे उसका जीवन निम्न कोटि की श्रेणी में ग्रा 
जाता है। सयुक्त परिवार प्रणाली भी मनुष्य की झाय को अत्य मनुष्यों पे 
वितरि फर देती है । इससे वाल-विवाह और जबसया मे वृद्धि को प्रोत्साहन 
मिलता है भ्रौर इस प्रकार जीवनस्तर नीचा होता चला जाता हैं। इस प्रकार यह 
बात भी कि परिवार गे क्तिते सदस्य है या कितने झ्ाश्चित है, जिनका एक व्यक्ति 
को प्रालन-पोपण करना है, जीवतस्तर पर प्रभाव डालती है ! इसके अतिरिक्त, 
कोमतों और निर्वाह खर्च का भी रहद-सहन के स्तर पर वडा प्रभाव पडता है. 





६३८ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


क्योकि यह बातें तुलवात्मक छप से मनुष्य की असल मजदूरी ओर नकद मजदूरी 
में भेद डाल देती है । 

इस प्रकार, ऐसे अनेक दत्व हैं जितको किती देश के या किसी भी वर्ग या 
समुदाय से सम्बन्धित लोगो के जीवतस्तर की समस्या की विवेचना बरते समय 
ध्यान मे रखना पडता है । 
जीवनस्तर क्स प्रकार ज्ञात होता है 

जीवनस्तर को ज्ञात करने की एक चिरपरिचित विधि है--झ्ाय और व्यय 
का न मय भदी का संप्रचित ज्ञान प्राप्त करता। इसका अ्रभिप्राय है--परिवार बजट 
निर्माण और उसके विश्लेषण की विधि को अपना लेना । इस झ्राधार पर कोई भी 
ड्यक्ति वड़ी आमाती से यह निर्शाय कर सकता है कि क्तिनी श्रावश्यकताश्री, 
ग्राराम और विल्नामितापूर्ण वस्तुओ्रों का कोई मनुष्य उपभोग कर रहा है। इसके 
विश्लेषण के उपरान्त जीवनस्तर उच्च कोटि का है या निम्न कोडि का, यह ज्ञात 
किया जा सकता है | इसलिए हम पहले भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के पर्सिवार 
बजटो का ग्रध्ययन्र करेंगे । 


परिवार बजठ सम्बन्धी पूछताछ (छ्यागा|ए छ709० सापृपता।९5) 
ओौद्योगिक श्विकों से सस्वन्यित कुछ परिवार बजट सम्बन्धी पूछताछ 
सन्‌ १६२१-२२ में वग्बई में की गई थी। परन्तु इससे भी अधिक व्यापक आँकड़े 
उस परिवार बजट पूछनाथ के परिणाप्रस्वरूप मिलते है, जो भारत सरकार ने 
सन्‌ (१६४३-४१ मे निर्वाह खर्च सू चकाक बनाने वी योजना के अन्तर्गत की थी। २८ 
केस्द्रों मे व्यापक परिवार वजटी के बारे में माजूम किया गया था। इतमे लगभग 
२७,००० बजढ एक्त्रित किये गए और उनका विश्लेषश क्या गया। इव रे 
केन्द्रो मे से ६ श्रव॑ पाकिस्तान में चले गये है और भारत में २२ केन्द्रो में से २० 
की रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। इसी प्रकार की पूछताछ सनु १६४७ म , 
असम, बगाल झौर दक्षिण भारत के चुने हुए बागान मे भी की गई थी और इस 
पूछताछ पर झाधारित रिपोर्ट भी प्रकाद्चित कर दी गई है| सन्‌ १६४४५ में भारत 
सरकार के श्राथिक सलाहवार के कार्यालय ने भी केन्द्रीय सरकार बे मध्य वर्ग के 
कर्मचारियों के पारिवारिक वजटो की पूछताछ की थी। इसका उद्देश्य यह था कि 
इस पूछताछ के आधार पर निर्वाह-ख्च-सू चकाद बनाये जाये। इनकी रिपोर्ट भी 
प्रकाशित कर दी गयी है। भारतीय सास्यिकी सस्थान, बम्पई ने भी वम्बई नगर 
के मध्यम श्रेणी के परिवारों से सम्बन्धित स्वास्थ्य और आहार सर्वेक्षण पर अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित वी है। १६४८ के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करते 
समय भी अनेक राज्य सरकारों और श्रमिक ब्यूरो ने कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक 
केन्द्रों भे पारिवारिक वजट सम्बन्धी पूछताछ ब्रारम्भ कर दी है और कुछ के 
परिणाम प्रकाशित भी क्यि जा चूक है। इस प्रकार डो (छवाल् श्रम ब्यूरो के 
निदेशक ने सन्‌ १६४६ और १६४० ने वागाए में भी की थी। वाद म श्रम ब्यूरो 
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ते ब्यावर, भोपाल, सतना, कुर्गं और विन्ध्य श्रदेश आदि में भी परिवार बजट 
सम्बन्धी पूछताछ की । विपुरा के चाय बागान मे काम करने वाले कर्मचारियों के 
लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के हेतु अक्टूबर १६१६ में पारिवारिक बजट 
सम्बन्धी एक जाँच की गई। १६६१-६२ मे, त्रिपुरा प्रशासत ने भी गर-शारीरिक 
एवं गैर-कृषि कर्मचारियों के परिवारों के विषय मे परिवार वजट सम्बन्धी जाँच 
की । डा० वी० अग्तिहोत्री ने सत १६५० में कानपुर के €०० श्रमिक परिवारों से 
पारिवारिक वजठ पूछताछ की थी ॥ श्रायोजता आयोग की अनुसन्धान कार्य -क्रम 
समिति ने भी परिवार बजट पूछताध के सम्बन्ध में कई योजनामों की स्वीकृति दी 
है। १६५६ मे बम्बई सरकार वे ८ पारिवारिक सर्वेक्षण किये ग्रौर औद्योगिक 
श्रमिकों के परिवार बजढों की भी पूछताछ की । मगजौर मे आ्ौद्योगिक श्रमिकों के 
5२ परिधार बजटो की मेंसूर सरकार ने पूछवाउ की है | आनन्‍्ध्र में ६ वेच्दरों मे 
इस प्रकार की पूछताछ की गई है और पश्चिमी बगाल के बाय्रात मे भी परिवार 
बजट पूछताछ की गई है । 

सितम्बर सनू १६५८ रो भारत सरकार ने परोबिट्रयो, खानो और वामानत के 
५० केन्द्रों में श्रमिकों के परिवारों के रहत-सहन का रावेंक्षण आरम्भ डछिया है। 
इस राेक्षण का उद्देश्य विभिन्‍न केन्द्रों पर और सारे भारत के लिए समान रूप से 
ऐसे आंकड़े प्राप्त करना है, जिनके आधार पर अ्मिकों के उपभोक्‍ता सयूचकाक फिर 
से बनाये जा सकें, और श्रमिकी के जीवन-स्तर का अध्ययन भी हो सके । ऐसा 
सर्वेक्षण करते समय श्रमिकों के कुछ परिवारों को छाँटकर --परिवार का ग्राकार, 
आय, उपभोग, विभिलन मदों का व्यय, जन्म, मरण, बीमारी, शिक्षा, बुद्धि, 
सकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण, "कार्य करते की दशारयें, मकानों की स्थिति, श्रम 
विधान के पुरुय उपवन्धों का ज्ञान, परि-सम्पत्ति और देयता ग्रादि से सम्बन्धित 
आँकडो को नमूने के तौर पर भी एकत्रित किया गया है। यह सर्वक्षण सितम्बर 
१६५६ में पूरे किये गये तथा इनके झ्राधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिये नथे 
उपभोवता मूल्य सूचकांक (झ्राधार बर्ष १६६०७- १००) वयाये गये है तथा ४६ 
केत्ो के लिए प्रकाशित भी किय्रे जा चुके है। इसके अतिरिक्त, फरवरी १६६७ 
के ग्रन्‍्त तक २४ केन्द्रों की रिपोर्ट प्रकाशित हों चुकी थी और प्रन्‍्य केस्द्रों की 
तैयारी थी । सामान्य रिपोर्ट (भाग १ व २) का निर्माण भी पूरा हो चुका है। थे 
सर्वेक्षण हाल के वर्षो में श्रमिकों की श्राथिक स्थिति को ज्ञात कराने मे बड़े सहायक 
प्िद्ध होगे | केन्द्रीय सास्यिकी संगठन की सहायता से ४५४ केन्द्रों में मध्यम-वर्गीय 
कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रवार के सर्वेक्षण किये गये है । इन सर्वेक्षणों मे जौ 
आँकड़े एकत्र हुए है उन्हें सारणीबद्ध किया जा रहा है। 

१६६४ मे, श्रम ब्यूरो ने पांच निम्न अतिरिक्‍त केसद्रों में परिवार-जीवन 
पे सम्पन्ध्रित सर्वेक्षण किये कोठागुडियन (झआान्ध्र प्रदेश), भीतवाडा (राजस्थान), 
छिंदवाड़ा और मिलल्‍लई (मथ्य प्रदेश) तथा रूरकेला (उडोसा) । ये रावेंक्षय 
अझगर्त १६६६ में पूरे हुए शोर इनका सम्बन्ध इन केन्द्रों में पजीक्षत फैक्टरियों 
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तथा खानो में लगे श्रमिको से था | श्रम ब्यूरो ने न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम 
१६५८ के अन्तगंत १६६४-६५ मे हिमाचल प्रदेश के शहरी तथा प्रध शहरी 
औद्योगिव श्रमिकों के बीच मजदूर 4ग के पारिवारिद बजटो से सम्बन्धित जाँच 
भी की । गोवा डासन वे डयू के सघ झासित क्षेत्र मे प्रगस्त १६६४ स जुलाई 
१६६४ तक पजाव कस्बे म मध्यम वर्ग के गैर शारीरिक एवं गैर कृषि कमचारियो 
के बीच भी परिवार जीवन सम्बन्धी सर्वेक्षण कया गया । नमूने के तौर पर ६०० 
परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। ग्रोवाम श्रम ब्यूरो ने जनवरी १६६६ से 
फरवरी १६६७ तक पारिवारिक वजट सम्बन्धी जाचभी की। इस जाच में 
फैक्टीरियो खानों तथा मारमागोवा बन्दरगाह म शारीरिक श्रम करत वाले 
झौद्योगिव श्रमिक सम्मिलित थे । इन सब सर्वेक्षणो का मुख्य उदहृश्य औद्योगिक 
श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकाक श्री तैयार करना रहा है। सनु १६८८ 
६७ मे एक झ्लौर परिवार वजट सम्बन्धी जाच की गई जिसका उद्ृश्य ४८ केच्द्रो 
में रेलवे कुल्लया तथा विक्रताप्रों की आय तथा व्यय के सामाय प्रतिरूप का 
अध्ययन करना था । 

हाल मे कई राज्यों म भी परिवार मम्बन्धी पूछता फिर की गई है । 
१६६३-६४ मे ग्रमम में विभिन झौद्योगिक के द्रो मे श्रमिकों के परिवार बजट से 
सम्बन्धित पूछताछ के भ्रतगत जो परिवार बजद बनाय गये है उतकी सरया इस 
प्रकार है. घुबरी ३०० गोहाटी ३५० जोरहट २५० तिनसुखिया २५० और 
सिलचर ४६० । मध्य प्रदेश सरकार ने भी जून १६६३ और मई १६६४ मे थाना 
कल्याण नासिफ और सागली म॑ कारसाना श्रमिको के ४८७० परिधार बजट एक 
व्रत किए है। मैसूर मे हुबली-धारवार क्षेत्र मे परिवार बजट पूछताद की गा 
रही है | नवम्बर १६६४ स अक्टूबर १६६५ तक महाराष्ट सरकार ने श्रशेला, 
धूलिया कम्पटी (कन्हान) और ख्वाम गांव केन्द्रों पर रजिस्टड फैक्टरियों में काम 
पर लग श्रप्तिको भी परिवार बजट पसम्दन्धी जाच की। राजस्थान सरकार ने 
जनवरी १६६५ से दिसम्बर १६६५ तक गगानगर म परिवार बजट सम्बन्धी जाँच 
की। एसी ही जाँच कोटा तथा ब्यावर मे भी की जा रही है। मजदूर वर्ग के 
परिवारों के सम्बन्ध में केरल सरकार ते प्रक्‍ट्ूयर १६ ५म १३ केत्द्रों मे परिवार 
बजट सम्बन्धी जाच की । उदीसा के साँपियकी तथा अथश्ञास्त्र सम्बन्धी ब्यूरो का 
भी प्रस्ताव है कि चौथी पचवर्षीय योजना के श्रतगत हीराकुड बुरला रायगोडा 
चौनद्वार बरग जयपुर क्टक तथा वरहामपुर के औद्योगिक श्रमिको के सम्बन्ध मे 
पाटिवारिक जीवन सम्पन्धी सर्वेक्षण किय जाय । 

जहा तक कृषि श्रमिकों का सम्यन्व है कृषि श्रसिक पूछताछ स, जो 
१६४०-११ तथा १६५६-५७ म वो गई कृषि श्रमिका वी झाथिक स्थिति के 
विषय में उपयोगी जानकारी मित्ती है । जब १६६३ से राम्पत की गई ग्रागीण 
श्रम जाँच की खिेदें प्रकाशित होगी तो और अधिक विस्तृत झाउडे उपलब्ध 
होगे । (कृषि श्रमिको का अध्याय देखिये) । 


जीवन-स्तर हट 


पूछताछ के समय उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ 

सर्वेक्षण ग्रौर पूछताछ से देश के ग्ौद्योगिक श्रमिकों के जीवन-स्तर सम्बन्धी 
व्यापक आँकड़े प्राप्त हो जाते हैं परन्तु प्रत्येक केन्द्र और प्रत्येक उद्योथ में कार्य 
और मजदुरी की दशाओं मे धन्तर होने के कारण भारत मे औद्योगिक श्रमिकों के. 
सामान्य स्तर और सिर्वाह-खर्च के विपय में यूणे मिर्वाह-खर्च के विषय में पूर्णा रूप से परिचय प्राप्त करना सम्मव 
नहीं है। यह बात ध्यात देने योग्य है कि पारिवारिक बजटों को तैयार करता कोई 
सरल काये नही है। भारतीय जनता अ्रधिकतर प्रशिक्षित है और परिणामत्तः पूछे 
गए प्रइनों का उत्तर ठीक-ठीक नही दे पाती | कठिद समसस्‍्याप्रों को छोटे-छोटे, 
सरल,बोधगम्प भौर नितान्‍्त स्पष्ट प्रति बनकर पूछता चाहिए, जिससे किसी 
प्रकार के सन्देह या गलत समझने की सम्भावता ते रहे । श्रमिकों से प्रश्न इस 
प्रकार पुछने चाहिएँ कि उन्हें दुरा भी त लगे म्नौर साथ ही उत्तमें विश्वास की भावता 
भी जागुत हो । कभी-कभी तो थे अ्रपनती अशिक्षा के कारण सरल से सरल प्रशतों का 
भी उत्तर नही दे पाते क्योकि उन्हें श्रपनी सरल प्रवृत्ति के कारण न तो गितता ही 
प्राता है और ग हिसाब लगाना । इसलिए परिवार बजद सम्बन्धी पूछताछ सोप« 
विचार कर करनी चाहिए । 

पारिवारिक बजटो के अ्रध्ययन्त करने से सर्वप्रथम परिवार का ग्राकार 
अर्थात सदस्यों की सल्या जानता भ्रावश्यक है। यह भी देखना होता है कि कितने 
पा पा मम दया पा में यह प्रश्त बड़ा पेचीदा है, 
क्योकि संत बात शो यह है कि थे रिबार में केबल पति, पत्नि भ्ौर प्रवियाहित बच्चे 
ही नही बरन्‌ निकटतम राम्बन्धियों के परिवार भी सम्मिलित होते है | दुसरी बात 
यह है कि परिवार की ग्राय, जिसका तात्पय॑ श्रमिक की मजदूरी और प्रामदती से है, 
स्थान-स्थान पर प्रौर उद्योग-उद्योग मे भिन्न होती है। इसका उल्लेख औद्योगिक 
श्रमिकों को मजदूरी' के अध्याय में किया जा चुका है। इसके झतिरिकत पारि- 
चारिक बजट में व्यय की भिन्न-भिन्न भदों का भिन्न-भिन्न ज्वीष॑ंकों के गन्तर्गत उल्लेख 
क्रिया जाना चाहिए । 
पूछताछ से निष्कर्ष 

सन्‌ १६४३-४४ में की गई परिवार बजट सम्बन्धी पूछताछ के जो 
परिणाम प्रकाशित किये गये थे, उनसे श्रामिकों के जीवन-स्तर का ज्ञान होता है । 
इसके बाद जो पूछताछ हुई है उनसे भी हमें औद्योगिक श्रमिकों के निम्न जीवन- 
स्तर का पता चलता है। यह भी ज्ञात हुआ है कि श्रमिक परिवारों का ग्रोसत 
झ्राकार दिल्‍ली से ३:८० था और मूंबेर और जमालपुर मे ६८० तक था। 
प्रनुपस्यित श्राश्षितो की सख्या अजमेर में ०-०३ थी और जमशेदपुर में २-६४ तक 
थी । परिवार मे कमाने वालों की ओसत शांख्या प्रति परिवार के सदस्यो की तुलना 
में प्रधिक नही थी । साधारणत कमाने वालों की सख्या कुल रादस्यों की सख्या 
मै आधी झाती थी । प्रत्येक परिवार की औसत ग्याय विभिन्न केन्द्रों भें लगभग ५० ६० 
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से लेबर १२० र० तक पाई गई। लित्त-भिन्‍न वागान में भी प्रत्येक परिवार वी 
रत तदस्थ सस्या अ्रस्म में सगनग ४ १५ और मद्रास में ३८० थी। इनकी 
प्राय भी ८ २० से लेकर १३ ० प्रति सप्ताह तक झातो थी । 

सब्‌ १६५८-५६ मे श्रमिक वर्ग के पारिवारिक वजट सर्वेक्षण के अनुसाग्र 














घमिक दर्ग क परिवारों का आय के आधार पर क्या गया वितरण इस प्रकार बॉ. 
माईप्तक श्राय | _ ने प्रो कापतियत को छुल सरया पर भ्रत्येक प्राप क 
के दर्ग रे वर्ग में परिवारों का प्रतिशत 
। 
(रू मे) | ! कलकत्ता | दिल्ली | मद्रास 
३० तक । >स्रे | ०१२ १४ | १५७ 
इेग्- ६० डेम्० | ६१६ | ११७० ७ ३३ 
दृण्न- ६० € ढेर इछ५ | रह | २२२६ 
&६०--१५०० र५ पर र२ ६५ रेश्‌ ४८ रद्द ८६ 
१६०--११० र्‌६ से इेग्२ १५६५ (६ ८० 
१५०---१० १७ श्र ८ २० १६६८ ६ ०० 
२१० ने उपर १२ ७३ २७७ ६ ६० ५१५ 


यह उहचखनीय ६ कि सवसे ऊँचा प्रतिशत १२० र० से १४० २० तब के 
दर्य में वग्बई मे, ६० रु० से ६० २० त्रक वर्ग मे कलकत्ते म और €० र० से १२० 
तक के बर्ग मे दिल्‍ली व मद्रास मं था। प्ररिवारों की वहुसस्या ६० र०स १५० 
रपये तक के श्राय के वगो म बम्बई में (५५ १६%) भौर दिल्‍ली में (५१ १३%) 
थी तथा ६० र० से १२० तक के प्राय के वर्गों मे कलकत्ता में (६६ ७०%) व 
मद्राम मे (५६ १५०) थी। 
व्यय की विभिन्‍न मे 
अनेक पूछताछ! से जा व्यय की मर्दे मालूम हुई है उनसे पता चलता है कि 
आय का ६०९ मे लक्र ७०% ठक भाग केवल भाजन पर व्यय हो जाता है। 
इसका अ्रभिप्राय यह हुझ्ना कि श्रमिक वर्ग के परिवार वजट में छुल ब्यय का आषे 
से अधिक व्यय भाजन-सामग्री पर हो जाता है। एन्जिल के सुप्रस्तिद्ध सिद्धान्त के 
अनुसार इन ऊंची भ्रतिश्त दर से यह पता चलता है क्ि प्रौद्योगिक श्रमिक वर्ग के 
'रहन सहन का स्तर बहुत निम्न है। सन्‌ १६५८-४६ में परिवार-वजट सर्वेक्षण के 
अनुसार भोजन, पेय, तम्वाकू व मादक पदार्यों पर श्रमिक वर्य के प्रति परिवार के 
आदत मासिक व्यय का प्रतिद्यत वम्दई में ५६ ५४, कत्कत्ता मे ६७ ६२, दिल्ली 
में ४३ ६८ ग्रौर मद्रात में ५६४७ था । 
अमिकों के भोजन की छानवीन करने से ज्ञात होता है कि उनके भोजन मे 
गुर और माता दोनो ही वी वहुत कमी है। वम्बई श्रम कार्यालय ने टो एक बार 
यह निष्कर्ष निकाला था कि औद्योगिक श्रमिक जो भी अन खात थ, वह प्रक्ाल 
सहिंता में दिए हुए अन्न के दरावर तो होता था परन्तु वम्बई कारागार ग्रस्थ म 
जो प्राह्मर की मात्रा निश्चित की गई है, उससे यह ग्रत कम ही होता था। 


जीवन-स्तर ६४३ 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर, कपडा श्रम जाँच समिति, डा० राघाकमल मुकर्जी और 
डाक्टर अनवर इकबाल कुरैशी आदि ने भी भारतीय ग्राहार स्तर की समस्याप्रों 
मा अध्ययन मरने पर यह ही निष्कर्ष निकाला हि भारतीय श्रमिक्रों का आहार 
[प्त और ग्रसन्‍्तुलिद होता है और इसमे कैलोरीव की मात्रा बहुत कम होती 
है। डा० मुकर्जी के अनुमार श्रमिको को झा 7र में कैलोरीज की मात्रा श्रधिकतर 
ग्रनाज झौर दालों से ही मिलती है ग्र्थात्‌ लगभग ७५% कार्बोहाइड्रेट्स से प्राप्त 
होती है प्रौर जितनी कैलोरीज चाहियें, उद्मे से मुश्किल से १०% प्रोटीन से 
प्राप्त होती है। प्रतिदित ग्रौसतन ३,००० बैलोरीज़ की आवस्कता होती है, 
परन्तु भारत में अधिकतर श्रेमिकों के आहार में बह मात्ना नहीं पायी 
जाती । इस प्रकार अ्रत्रिकतर श्रप्िको को पर्थान्‍्त भोजन नहीं मिलता और 
वह अनेक बीमारियों के सरलता से शिकार हो जाते हैं। भारत में १६३५ से किये 
गये सर्वेक्षणों से भी यह ज्ञात होता है कि भारतीय जनता के आहार मे मात्रा 
तथा ग्रुष दोनों की कमी है, तथा भोजन सामग्री में झशुद्धताव मिलावट भी 
अत्यधिक पाई जाती है । प्राहार में कमी इस वात से भी स्पष्ट हो जाती है कि 
एक ओर तो वे श्रताज का भ्रत्यधिक उपभोग करते है भ्ौर दूसरी श्रोर मान-भमछली 
प्रष्डा, फल, सब्जी श्र दूध द्ादि पदार्थों वा बहुत ही वम सेदन करते हैं जिसके 
कारण विटामिन्स, प्रोटोत, चर्वी प्रादि क्रो कमी रहती है। साधारण गोमम में 
आनुपातिक रूप से सभी आवश्यक तत्वों का समावेश होना चाहिये झ्ौर आहार 
प्रम्तुलित होता चाहिये । असन्तुलित भोजन का शरीर और मस्तिष्क पर बुरा 
प्रभाव पडता है झौर कार्य-क्षमता में भो कमो झा जाती है। 
भौजन के बाद दूसरी मूल झावश्यकता कपड़े की है। कपड़े झौर जुते पर 
प्रतिद्त व्यय विभिन्न स्थानों में ३ स्रे १४ तक आता है। इन सव बातों को ध्यान 
में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रोमक कपडे दर विल्दु बल्तुल ध्यान नही दे पाते 
भारत की जलवायु की दशाप्रो के प्रनुततार भो भ्रानुग्रातिक रूप से कपड़ों पर ब्यय 
इतता भ्रधिक नहीं है, जितना यूरोपीय देशों में होता है । यहाँ पुरुष प्रपने शरीर के 
निचले भाग में धोदी, सुंगी तथा पायजामा या पलट पहनते है ओर स्त्रियाँ पेटीकोट 
या साड़ी जिनशे उनका समस्त झरोर ढक जाता है। झरीर के ऊपरी भाग के लिए 
पुर्ष बनियान, कमीज, कोट या बन्डी और चावर श्ावि कपडों का प्रयोग करते 
हैं मौर स्त्रियाँ चोली या जाकिट पहिनती हैं । बहुत से पुर्प सदियों को छोड़कर 
शेष समय मे अपने झरीर के ऊपरी भाग पर कोई कपड़ा नहीं पहिनते। पैरों में 
अधिक्तर जूते या सेडिल पहनते हैं, परन्तु फिर भी बहुत से पुरुष और स्त्रियाँ नगे 
पे ही घूमते हैं । ऊँची प्राय काले वर्य के लोग कपड़ों शोर जुतो पर प्रधिक व्यय 
करते हैं। उनके व्यय की प्रतिकद इन मर्दों पर भरायः एक सी ही रहती है, क्योकि 
उन्हें एक न्यूनतम जीवन-स्तर बनाये रखना पड़ता हे। परस्तु निम्न ग्राय पर्ग के 
लोगों का प्रतिज्ञत् व्यय अपेक्षाहत इन मंदों पर अधिक हो जाठा है। डाक्टर 
राधाकमल मुकर्जी के अनुसार कपड़े की न्यूनतम झावदयकता प्रद्धि मनुष्य प्रति वर्ष 
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४४ गज कही जा सवती है। विस्तरे के सम्बन्ध में भी, प्रतिशत व्यय नहीं के 
समान ही है । ग्रमियो में तो सामान्यत विस्तरे जैसी कोई चीज प्रयोग वी ही नहीं 
जाती और स्दियी मे मी अधिकाशझ मामलो मे रातें केवल एक चादर में ग्रुजार डर 

जाती हैं । सब्‌ १६४८-५६ के परिवार बजद सर्वेक्षण के अनुसार श्रमिक वर क्रे 
परिवार का वस्प्रो, विस्तरों, टोपी तथा जूतों पर क्या जाने वाले औसत मासिक 
व्यय का प्रतियत वम्यई में १२६६, कलकत्ता में ८5 २५, दिल्‍ली में १५ १२ तथा 


2226 मद्रश्ध्या। 
की के किराये पर श्रमिक जो घन व्यय करते हैं, उसकी प्रतिशत लगभग 
४ से ६ ग्राती है श्रौर क्भी-कमी बहुत कृप्त अर्थात्‌ १ तक भी हो जाती है। 
मदानों की दक्शाआ का पूर्ण विवरण एक पृथक्‌ अध्याय मे दिया जा चुवा है जिससे 
पता चलता है कि हमारे श्रौद्योगिक श्रमिक बहुत ही झोचनीय दशा में और गन्‍दे 
स्थानों भें रहते है। घरेल ग्राबन्पक्ताओो पर क्या जाने वाला व्यय भी झधिक 
नहीं है। उनके घर में दारपाइयों वे भ्रवावा कोई फरनीचर नहीं होता झौर वतन 
अपर्पाप्त तथा वच्चे व रटी किस्न के होते हैं। सब्‌ १६५८-५६ में किये गये 
सर्वेक्षण के अनुसार मकान, घरेलू आवश्यवताओो तथा सेवाओो पर प्रति परिवार 
किये जाने वात औसत मासिक व्यय का गा जा ब्रा में ४५३६, कलकत्ते मे 
८ ६०, दिल्‍ली में ७ ६१ तथा मद्रास में € ०५ था 

व्यय वी एक और मद इंधन झौर प्रकाश की है॥ भारतीय श्रमिक भोजन 
पकाने के लिये लक ) या कोयते का प्रयोग करता है। प्रकाश के लिये मिट्टी का 
तेल था अन्य किसी वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है । विजली या गैस तो 
अ्रणिकों के मकान मे बहुत ही कम पाई जाती है। दोनो ही दक्षाप्रो मे जीवन-स्तर 
बहुत ही निम्न श्रेणी का है। इस मद पर ही कभी कभी (१६४३-४४ में) व्यय 
का प्रतिशत १२ तके पहुँच गया था। ऐन्जिल के सिद्धान्त के अनुसार इससे निम्न 
प्रवार के जीवत-स्तर का पता चलता है। सन्‌ १६१८-५६ में क्ये गये सर्वेक्षण के 
प्रनुसार ईघन वा प्रत्राग्म पर प्रति परिवार किये जाने वाले भौसत मासिक व्यय का 
प्रतिशव ६ स प्रधिक नही था और यह प्रतिशत बम्बई में ४ 5२, कलकत्ते मे ४४६४, 
दिल्‍ली में ५ १७ तथा मद्रास में ५ ८१ था। 

आय का ५० प्रतिशत से अधिक केवल भोजन भोर ग्रावश्यक वस्तुपरो पर 
ही व्यय हा जाता है। इसलिये कोई भी मनुष्य आसानी से यह बता सकता है कि 
श्रमिक्रो के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रपने तथा अपने परिवार के मनोरजन के 
लिये बहुत कम बर्चेत रहे जाती है। फुद्करे व्य्यों का अनुक्त २०% से कम ही 
होता है ! परन्तु यह फुटकर व्यय अधिकतर मदिरा और सामाजिक रीति-रिवाजो 
पर होता है और शिक्षा और मनोरजन के लिए लगभग बुद्ध भी शेष नहीं रह 
जाता । सन्‌ १६५८-६६ मे किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, फुटकर व्यय वम्बई में 
१७ ६२%, क्‍लकत्त मे १०"५६%, दिल्‍ली में १८ १२% ओर मद्रास में १६४ढेंड 
प्रतिशत था । 


जीवत-स्तर दंड 


मदिद्य पर किये गये व्यग के निश्चित झाँकड़े देना तो सम्भव नहीं है, 


सो ि जो श्रमिक शराब पीता है, वह ग्रधिकाशतः यह बताने के लिये तैयार नहीं 


पता कि वहू शराब पीता ही है या पीता है तो कितनी दराव पीता है। फिर भी 


अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि श्रमिकों के कुल व्यय का १०९ केवल शराब और 
अन्य मादक पदार्थों पर होता है। शराब पर आय का औसत व्यय ग्रसम में १०% 
और बंगाल में ११"६% होता है । यह भी पता लगा कि श्रमिकों के परिवारों में 
से ७२% बम्बई में, ४३% झोलापुर भे और २६% अ्रहमदाबाद मे शराव पीते थे । 
कहा जाता है कि श्रमिक झराब पीकर कठिन परिश्रम के भार को हल्का करता है 
क्योकि जीवन की और कोई सुविधाये उसे प्राप्त नही होती । भ्रनेक राज्यों और 
श्रोद्योगिक नगरों में, विशेषत॒या मद्राप्त, बम्बई और कानपुर में, मद्यपात निषिद्ध 


कर दिया गया है, परन्तु इस बात की छानबीन प्रावश्यक है कि इस मद्य निषेध से 
अरबंघ रूप से कितनी शराब खीची जाती है प्रौर इसके अ्रवध रूप से क्य करने में 
श्रमिक का कितना पर म। ढ़ गया है । 

स्वास्थ्य के मुद में हम उस व्यय को लेते हैं, जो प्लौपधियों और चिकित्सा 


पर होता है। कुछ स्थामों पर मालिक अपने कर्मचारियों के लिये ही नही, अपितु 
हा परिवार के सदस्यों के लिये भी डावटरी सहायता की व्यवस्था करते है । इस 


प 


स्ीष॑क के प्रस्तगंत कुछ विशेष स्थानों पर ही कृछ ब्यय होता है। प्रनेक प्रवसरों 
पर श्रमिक को ग्रपने परिवार के संदस्थों के लिये चिकित्सा राहायता की बडी 
प्रावश्यकता होती है। लेकिनु, उन्हें कष्ट भोगना ही पढ़ता है क्योकि डाक्टर की 
फौस देने के लिये और दर्वाइयाँ आदि खरीदने के लिग्रे भी उनके पास धन नहीं 
होता । 

शिक्षा के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि बच्चो को स्कूल भेजने का व्यय 
केबल कुछ ही पारिवारिक बजटों में पाया जाता है। प्राय. वे ही परिवार शिक्षा 
पर कुछ व्यय करते है जिनकी पाय २० रु० प्रति माप्त से ग्रधिक होती हूं । कठिनवा 
से १५% से २०% श्रमिक परिवार बच्चो को स्कूल भेजने पर व्यय करते है । 
शिक्षा पर व्यय इसलिये अधिक नही होता, क्योकि श्रम्रिको के पास इसके. लिए कुछ 
बचता ही नहीं । ८ 

इसी प्रकार मनोरक्षद पर भी व्यय बहुत कम होता है। इसका कारण यह 
है कि थ्रमिक की ग्राय कम होती है और मनोरजन कौ सुविधाओं का ग्रभाव होता 
है। मनोरंजन के लिये कल्याणा-कार्यों के अतिरिक्त यदि कोई ग्रन्य नरल सुविधा 
उपलब्ध है तो वह केवल सिनेमा है| इस पर श्रमिक कुछ घत्र व्यय करते हुए पाये 
जाते है। 

पान, तम्बाकू झोर बीडी ञ्रादि भी चुछ ऐसी उल्लेखनीय वस्तुये है, जिन 
पर श्रमिक कुछ धन व्यय करते है। श्रमिक ग्लौर उनके परिवार वी एक वहुत 
बड़ी संक््या लगभग, ७०% से ८०% तक, ऐसी होती है, जो पावर, दीोडो और खाने 
की तम्बाकू की अम्यस्त होती है ( श्रमिक वर्ग में केवल यही विदासिता को वस्तु 
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कही जा सकती हैं और इन पर प्रतिद्वत व्यय कभी-कभी २% से ५% तक हो 
जाता है । ५ 

फुटकर व्यय के अन्तर्गत एक और मद याना वी है । श्मिकों से अधिकाई 
प्रवात्ती होते है इसलिये कम से क्रम साले मैं एक बार वे अपने घर जाने का भ्रवश्य 
प्रयत्न करते हैं, परन्तु यात्रा पर क्या गया प्रतिश्षत व्यय बहुत बम है। यह तथ्य 
भी पिछड़ी हुई दशा और विम्न कोटि के रहच-सहन का स्तर प्रकट करता है। 

इसक अतिरिक्त, श्रमिक को लिये कं 
न कुछ देना पडता है। यह ऋण उसको सामाजिक रीति-रिकाजों और स्कट काले, 
जैंसी--वीमारी, वराजगारी, हडताल आदि मे व्यय करने के लिये लेता पडतुा है। 
जैसा कि स्पष्ट है, श्रमिक की झाय का अधिकतर भाग जीवन की झावश्यकताम्रो 
पर ख् हो जाता है और इसलिए सामाजिक मान्यता को सम्पन्न करने के लिए 
उसके प्राप्त किसी प्रकार की आरक्षण निधि नही होती ॥ इस मंद पर उसका व्यय 
अधिक हो जाता है शोर जो धन वह व्यय करता है, आमतौर से वह महाजनों से 
ऋण के रुप में लिया हुम्ना धत होता है। ऋणा-ग्रस्तता की यह समस्या पिछले 
अध्याय में बताई जा चुकी है। यहाँ केवल इतया ही कहना पर्याप्त है कि ऋण- 
ग्रस्तता का श्रमिकों क जीवन-स्तर पर वडा बुर प्रभाव पदता है और उनकी काये- 
कुशलता भी कम हा जाती है। 

सन्‌ १६५८-५६ के श्रमिक वर्ग के परिवार-बजट, वजट-सर्वेक्षण के 
भ्रनुत्तार, श्रमिक व के प्रति परिवार का औसत मासिक व्यय विम्त तालिका में 
दिखाया गया है-- 

(कोप्ठ म दि| हुए आँकडे कुल व्यय पर प्रतिशत के सूचक है) 





व्यय (रु० मे) 
(कोष्ठ में प्रतिशत) 





४ 
| 
ब्यम की म॒र्दे | 
| बम्बई | कलकत्ता | दिल्ली | सद्रासत 





उप रे५ #४ ४६ ६५ रे० 








११) भाजन, पेय, तम्बाकू ठ्७०ण्८ 
व मादक पदाय (५६ ५४) (६७ ६२) | (५३ ६८५) (५६ ४७) 

(२) ईंधन व श्रदाह्म ६ ४०६; ६२५ द्ध 
५४८२) ६४६६४), ६५४९७)। ६५६5४) 

(३)मकान, परेलू बस्छुएँ | ७६ | ४७ शरे ६२० | १३२६ 
ब सेवाएँ (४३६)। (८६०)| (७६१)। (६-०४) 

(४) कपड़े, विल्तरा, टोपी | १६६६ ७२३ | (5२६ | ई३ ४४५ 
ते (१२६६) । (८२५)।| (१५४२२)। (६१६) 

(५) विविध २३१६ ६रेफ | रशाहर | र४ा०र 


(१७६२) | (१०६६) । (१८०१२) (१६४४) 





जीवभ-स्तर है४७ 


उपसंहार 

हि श्रमिक्रों के व्यय करने की मदों का सक्षिप्त अवलोकन करने से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि भौद्योगिक श्रमिकों का जीवन-स्तर बडी निम्न श्रेणी का है। यह 
भी देखने में आ्राता है कि भारतीय श्रमिक का णीवग ऐसा नही होता जिसे ग्राधुनिक 
सभ्य ससार में एक अच्छा और झारामप्रद जीवन कहा जा सके । त दो श्रमिक को 
पर्याप्त भोजन मिलता है झोर न कपडा। मकातों की दशा ऐसी होती है कि 
कहपना भी नहीं की जा सकती कि ऐसे बातावरण में भी मनुष्य रह सकते है ! 
निम्न जीवन-स्तर के कारण 


औद्योगिक श्रमिको जप होने के ग्रनेक कारण है। मुख्य 
कारण वास्तव मे यह है कि श्रमिक की झ्राय कम होती है गौर निर्वाह-ख्च शुधिक्‌ 
होता है। भारत में श्रमिकों को पर्योप्त मजबूरी नही दी जाती, यह वात भारतीय 


मजदूरी-स्तर का झ्ध्ययन करने से भली-माँत्ति स्पष्ट हो जातो है। यद्यपि मजदूरी 
भे युद्धकाल के समय ग्रोर बाद में भी बुछ सुधार किये गये है तथापि मूल्यों की 


वृद्धि के बार्ण.निर्वाह-खर्च अधिक हो गया है। सब १६४७ मे थी क्षी० डी० दे मुख 
गे बहीं था, “भारत इस सुमुध एक सजदुरी-मुत्य/तक्र रो पीड़ित है। जेत हो 
धप्रिको को अधिक मृजदूरी दी जाती है, उसका लाभ निर्वाह-खर्च के ग्धिक वढ 
जाने से भ्रपने श्राप समाप्त हो जाता हैँ ।” युद्ध के पश्चात्‌ एशिया के बुध देशो में 
प्रप्ताघारण अनुपात में निर्वाह-ख्न मे-वृद्धि-हुई है, परन्तु अधिकाश पश्चिमी देशों 
में इतनी बुद्धि नही हुईं है । यह बात निम्न तालिका* से स्पष्ठ हो जाती है । 
निर्वाह-सर्च सूचकांक 
(प्राधार बर्ष १६३७--६००) 








दर्ष इंगले५ड अमरीका कनाडा भारत (बस्बई) 
हा प्न्र ६७ १०० १०० 
१६४५ श्श्र १२५ श्‌र८ र्२२ 
शष्थ शण्८ १६७ धर २८६ 
3] १११ श्र १५६ २६० 





भारत वे श्रमिक वर्ग का निर्वाह-छर्य और उम्तकी ब्रास्तविक्त ग्राप का 
तहुलनात्मक विवेचन करने से यह सिद्ध होता है कि श्रमिकों का जीवन-छ्तर गिर 
गया है। यह किस सीमा तक गिर गया है, यह मजदूरी की बृद्धि प्र सूचक 
की बृद्धि में मिन्‍नता से ज्ञात हो जाता है। यह बात भी पृष्ठ ६०२५२ दी गई 
तालिका रो स्पष्ट हो जापेगी । जो महेंगाई भत्ता दिया जाता है, वह ग्रपर्याष्या होता 
है और वह सामान्‍य मुल्य-ह्तर और निर्वाह-सर्च मे जो बूद्धि हुई है, उसकी क्षति- 

के इच८ गे झएवए गे ।क०णए व तत्व ऐ ४, ए. 77. पब, 
(एफब्शाल वत गाव छ९शरढ छा: जे जितां३ ए०ए००75, 





€्ष्द श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्यारा 


पूद्दि करने मे असमर्थ है। झत मूल्यों में वृद्धि का सारा भार श्रमिको के जीवन- 
स्तर पर पडता है ।* 

१६५६ में श्रौतत सूचकाक 

(भ्राघार वर्ष १६५५७--१००) 








देश थोक मूल्य निर्वाह-सर्च 

भारत १२६ १२८ 
कनाडा १०५ १०६ 
मित्र ११७ १०६ 
जापात १०१ श््‌्ड 
नीदरलैण्ड र्ण्डे १११ 
स्वीडन १०५ ११४ 
स्विटज रल॑ण्ड १०० १०३ 
इगलेण्ड १०६ श्१२ 
ग्रमरीका १०७ १०६ 
जीवन-स्तर को ऊचा उठाते के प्रयत्त ८3) 


गत भी ध्यान देते योग्य है कि केवल मृजदुरी समजन (40॥0807७॥0) 
कर देने की अहगाई मत्तो के भगतान आदि से ही समस्या का समाधान नही हो 
जाता । हमारे सामने वर्तमान जीवन-स्तर को बनाये रखने की ही समस्या नहीं है, 
अपितु इसको इतना ऊँचा उठाता है कि श्रमिक भतरी-भाँति अपना तिर्वाह कर 
सकें । इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, श्रमिकों को जल्दी से जल्दी पर्याप्त मजदूरी 
देनी चाहिये ओर इस बीच मे औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम मजहूरी और उचित 
मजदूरी निर्धारित करन में विलम्ब नहीं करता चाहिए। भारतीय उद्योगों की 

दा दादक उतयाल का ढाँचा विद्वत्तापूवंक (॥00/ट0789) इस प्रकार बनाना चाहिए (8) 
श्रमिक बंग का ग्रोयिक कल्याएं भी हो सके और न ॒तो मुल्य सन्तुलन्‌ (/06६/_ 9:7९ 
हवृणा०्पप्या) में किसी प्रकार का विघ्त पडे और न ही देश के श्रौद्योगिक, 
विकास में बाधा आये । श्रमिक के लिए जब तक पर्याप्त आय की व्यवस्था नही 2 
की जाती, हम उसका जीवन-स्‍्तर ऊँचा नहीं उठा सकते । उत्तरेत्रदेश श्रम जाँच 
समिति के झब्दों में “यह वात स्वय-सिद्ध है कि मजदूरी एक चक्र [४०] है. 
जिसके चारो ग्रोर श्रमिको को अधिकाजश समस्‍यायें घूमती रहती है। इस प्रकार 
जीवन-स्तर से सम्बन्धित प्रश्न, श्रमिक की सामान्य आथिक क्षमता, उसकी सापेक्ष 

कुशलता, श्रम को लागत आदि सभी बाते इसी समस्या के अस्तर्गत आती हैं।” 
* 'निर्वाह खर्च सूचकाक' [0०५ ण॑ [एण्ड प्रातेक्त प्ध्याए०७) के 


लिए, जो ग्रव "उपभोवता मूल्य सुचकाक ((०रध्याणश 706 ॥706:) कहलाते 
है, परिशिप्ट 'क॑ देखिए | 





जीवन-स्तरं ४६ 


श्रमिकों के 2200६ ने पा आर पे न है कि 
उनके लिए पर्याप्त मात्रा में यो साम री, सुरक्षा के साधन 
उपलब्ध किये जाये । पृथ॒क्‌ (5 बिन बातों का पहले ही उल्लेख किया 
जा चुका है प्लोर 22200 के स्वास्थ्य, क्रार्य-कुशलता )एव जीवम-स्त्र को 
करने के जिये उनको महत्व भी बहयदा जो चुका है. इसी प्रकार आवीस,, (8, 
ग्रस्तता, काम्त करने की परिस्थितियों की कार्य॑-कुशलत़ा पर प्रतिक्रिया, ग्रादि दूसरी 
समस्याओं पर भी विस्तारपूवक प्रकाश झला जा चुका है । 
कुछ श्रन्ध सुझाव 

यह कहा जा सकता है कि जीवन-स्तर एक ऐसी समस्या है, जो श्रमिकों के 
सुधार सम्बन्धी सभी उपायो से सम्बन्धित है। सच तो यह है कि हमारी सभी 
प्राथिक भ्रक्रियाप्रों का लक्ष्य आवश्यकताप्रों की धरत्ति है और इसलिये, श्र| 
कल्याश के लिये जो भी पग उठाया जाये, उससे उनके जीवन-स्तर मैं उन्‍न। 
चाहिये भ्रन्यथा ऐसे पर उठा अन्यथा ऐसे पत्र उठाने के लिए सोचना भी-नही चाहिए । 

इस विषय में एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या भारतीय सामाजिक _रीवि- 





जानी चाहिए, जिससे कि बे सामाजिक झोर धामिके पनुष्ठानों तथा त्यौहारो पर 
व्यर्थ अ्पब्यपय न करे | अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व ऐसे होते है, जिन पर श्रमिक 
को धम व्यय करना पडता है, यद्यपि वह यह भली-भांति झनुभव भी करता है कि 
उसकी स्थित्ति ऐसी नही है कि अपने धन को वह इस प्रकार व्यय करे। उदाहर- 
राय, पुत्री या बहन के विवाह में श्रमिक को भारी दहेज देना पडता है। 

इसके प्रतिरिक्त श्रमिकों को बड़े परिवार की हातियों से भी श्वगत कराना 
चाहिये । विस्तृत दृष्टिकोण से भी वर्तमान समय मे जनसक्या की रोकथाम सबसे __ 
बडी ग्राववयकता है । खाद्य समस्या का समाधान सेव तक नहीं किया जा सकता, 
जब तक उत्पादन मे वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या की वृद्धि में रोक नहीं लगाई 
जाती । ग्राधुनिक समथ मे जनसर्या इस प्रकार बढ रही है कि निर्धनों मे बच्चे 
अधिक होते हैं । इसलिए परिवार का झाकार श्रमिक वर्ग मे अपेक्षाकृत बडा होता 
है । अनेक यार यह बात सामने श्राई है कि अपनी सीमित झाय के कारण जब 
श्रमिक को झपने परिवार का भरख-पोपण करना और अपने शरीर श्रौर आत्मा 
को सबल बनाये रखना भी कठिय होता है, तब इस झाडे समय में उसके परिवार 
में कोई नया बच्चा जन्म ले लेता है । ऐसे भ्रवसरो पर उराके समक्ष इसके अतिरिक्त 
कोई ग्रस्य उपाय नही रहता कि वह महाजनों के पास जाए और उनते ऋशणा ले। 
ऋण्ग्रस्तता की बुराइयाँ पहले ही बताई जा चुवी है। इसलिए परिवार नियोजन 
के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। श्रमिक वर्ग को इस बात की सुविधाये प्रदान 
की जानी चाहिये कि वे अपने परिवार में ज़न्म-दर को कम्र कर सके । इससे उनके 
जीवन-स्तर पर घहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा । 


६४६० श्रम समस्यार्य एवं समाज कल्याण 


इसके अतिरिक्त श्रमिकों को उचित रीति से घन को व्यय करने का ढगू भी 
बताया जाना चाहिए । अधिकाँश श्रमिकों को तो यह भो ज्ञान नहीं होता हि. को तो यह भी ज्ञान नहीं होता हि वे 
कितना कमाते है और कितता उपभीग करते है। झवपढ़ धमिको से इस वात्त की 
आशा वही की जा सकती कि वे श्रपता बजट ठीक प्रकार से बनायेंगे और अपने 
धन को सम-सीमान्‍्त तुष्टीगुण नियम ([बचज्न ० एवुण एड एप) के 
अनुसार व्यय करगय । इस समस्या का समाधान ता केवल झधिक प्रचार, शिक्षा 
सम्बन्धी सुविधाओं के प्रसार और श्रमिक वर्य की महिलाग्रो में शिक्षा के विकास 
से ही हो सकता है । 

इसके अतिरिक्त जीवन-स्दर को ऊँचा उठने मे छुट्टियों, सवेयन--अबकाश- 
तथा मनोरजन की सुविधाओं के महत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। इतकी 
महत्ता वा पूर्व ग्रध्यायों मे उल्लेख किया जा चुका है| 

औद्योगिक थ्रमिकों की कार्य-कुशगलता पर जीवन-स्व॒र का. भी बड़ा प्रभाव 
पढ़ता है। उन श्रमिकों से जो निघनता, प्रपर्याप्त भोजन, कपड़े के अम्ाव, वेरीज- 
गारी, वीमारी और ऋण-शस्तता के वातावरण में पल कर बडे होते है, श्रच्छे काम 
वी आशा नही की जा सकती | मालिकों को अपने कर्मचारियों की ग्रबुशलता की 
जिकायत रहती है । वे इस वात का अनुभव नहीं करते कि जब तक श्रमिकों के 
जीवन स्तर में सुधार नही हो जाता उनसे काम मे कुशलता की आज्ञा बरना व्यपे 
है । वतं मात समय भे शारीरिक, नैतिक झौर मानसिक भार वहव करने में श्रमिक 
असमर्थ है प्रौर इसीलिए वे भधिक परिश्रम नहीं कर पाते । 
उपसहार 

इसमे बोई सन्देह नहीं कि श्रमिको के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के प्रश्न 
पर विचार करने से पूर्व अनेक प्रन्य सुधारों की श्रावश्यकता है। डा० राधाकमल 
सुकर्णी के शब्दों मे यह निष्कप निकाला जा सकता है कि, “उद्योग मे तव तक ने 
शाति स्थाप्रित हो सकती है, न प्रगति झा सकती है जब _तक श्रमिकों को केवल 
उत्पादत का उपादान ल सानकर अपितु उन्हें सनुष्य समककर उसकी मूल झाव- 
इमक्ताग्रों को सन्तुष्ट नहीं किया जाता * *। शौद्योगिक झान्ति और प्रयति,की 
सौय, ऋमिक वर्ग की सप्यंकुशलता, उन्वेत जीवन-स्तर, सामाजिक सुरक्षा तथा 
समस्त जनता में कय शक्ति के उचित वितरण पर ही झाषारित होती है ।' 


श्द 
आऔद्योगिक श्रभिकों का स्वास्थ्य और 


उनकी कार्यकशलता 
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श्रमिकों के स्वास्थ्य की समस्या 


औद्योगिक श्रमिकों की स्पास्थ्य समस्या का दो पहलुमों से भ्ध्ययय क्या 
जा सकता है। अ्रथर, स्मास्थ्य को हानि की दृष्टि से, जो सभी नागरिकों के लिए 
स्वाभाविक है और ट्विवोय, व्यवसायजवित स्वास्थ्य सकट की दुष्दि से जिनका कुछ 
चद्योगों में श्रौद्योगिक श्रमिकों के लिए मय रहता है । झौद्योगिक श्रमिक भी एक 
नागरिक होता है, इसलिए भ्रन्य नागरिकों के समान सब पर झागे बाले स्वास्थ्य 
सेकद उप्तको भी भोलने पढ़ते हैं। नागरिक होने के नाते श्रमिक की प्रावश्यकतात्रो 
की पूर्ति सामान्य स्वास्थ्य सेवाओ द्वारा, जो समाज में सब के लिए उपलब्ध है, 
होनी चाहिए । परस्तु प्रौदोगिक श्रमिक के रूप मे उसके अ््यवस्नायजनित सकट, 
जिनका उसे भय रहता है, उचित रीति से निभित झ्ौद्योगिक श्रम स्वास्थ्य सेवा 
ड्वारा ही दूर किये जा सकते हैं | ऐसी सेवायें काम करने के स्थान के वातावरण से 
सम्बन्धित उन बालो की रोकथाम करने की व्यवस्था करती है जो श्रमिक ने 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। 
असन्तोषजनक स्वास्थ्य पर कुछ रिपोर्ट 

हमारे देश के लोगो का ग्रसन्‍्तोषजनक स्वस्थ्य इस बात से विदित होता 
है कि यहाँ के जीवन की झौसत ग्रायु अपेक्षाकृत कम है। अनुमान किया गया था 
कि सन्‌ १६४१-५० के ब्रीच भारत में यह झ्लौसत झायु पुरुषों की ३२*५ तथा 
स्त्रियों की ३१७ वर्ष रही। श्रभी हाल के वर्षों में श्रौसत श्रायु कुछ बढ़ी है । यह 
पझ्रायु सव्‌ १६५६ मे पुरुषों के लिए ४१-६ वर्ष तथा स्त्रियों के लिए ४०-६ वर्ष थी 
श्रौर १६६३ में पुरुषों के लिए ४5७ वर्ष द स्त्रियों के लिए ४७-४ वर्ष थी। परन्तु 
अन्य देशों की तुलना में यह अभी भी कम है। यह आयु प्रास्ट्रेलिया में ६३ वर्ष, 
इंगलेड और वेल्स मे ५६ वर्ष, जर्मनी मे ६० बर्धष ओर जापान से ४५ वर्ष है। 
भारत में बद्यपि श्रमिको के स्वास्थ्य सम्बन्धी आकड़े पूर्णतया उपलब्ध नहो हैं, 
तथापि सामास्य स्वास्थ्य की दक्षाओं के विवरण भारत के ग्नेकानेक प्रकाझ्नों 
[जैसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण सौर विकास समिति रिपोर्ट (भोर समिति), भारत सरकार 





६५३ अ्म समस्‍यायें एवं सम्राज कहयाण 


के साव॑जनिक स्वास्थ्य आयुक्त की वाधिक रिपोर्ट सन्‌ १६६१ की स्वास्थ्य सर्वेक्षण 
व नियोजन समिति की रिपोर्ट श्रादि] में मिलते हैं | पचवर्षीय झायोजनाग्रो मे 
प्राधोजना आयोग ने सम्पूर्ण देश मे पाई जाने वाली स्वास्थ्य विषयक परिस्थितियों 
का चित्राकन क्या है कर्मचारी राज्य बीमा निगम वी वाषिव रिपोर्टो से भी 
श्रमिकों को बीमारी के कुछ बाकडे प्राप्त होते हैं । 

भोर समिति ने अपनी रिपोट मे कहा था कि भारत में औद्योगिक श्रमिको 
के स्वास्थ्य सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त करने की कोई उचित न्यवस्था नहीं थी। बहुत 
से कारखानो भे तो ग्रौपधालय ही नही होते | यही कारण है कि सभी औद्योगिक 
श्रमिकों का कोई विश्वसनीय अभिलेख (८००7०) नही रकखा जार सकता । इसके 
अतिरिक्त, जिन औद्योगिक सस्थानों में हस्पताल और झौपधालंय होते हैं, उनसे 
भी पूरी सूचनायें नही मिल पाती | उद्योगजनित बीमारियों ([000ल्‍79] ०4 
8८5) से सम्बन्धित विवरण भी पूरंतया प्राह्त नही होता है। केवल कुछ ही प्रगति- 
झील ग्रौद्यौगिक सस्‍्थानो मे बीमारी और अनुपस्यिति के आँकडे एकत्रित किये जाते 
हैं। टाटा उद्योग के प्रौद्योगिक स्वास्थ्य विभाग ने टाटा की मिलो के विभिसत 
औपधालयो मे हो रहे उपचार के आँकडे प्रस्तुत किये हैं। भ्रनुपस्थिति सम्बन्धी 
आँकडो को देखने से प्रतीत होता है कि बीमारी के कारण होने वाली अ्नुपस्थिति 
की प्रतितश दर काफी अ्रधिक है। सन्‌ १६६६ में, वीमारी, दुघेटना प्रथवा प्रसृत 
काल के कारए अनुपस्थित रहने वालो का प्रतिशत उत्तर प्रदेश की आईडिनेंस 
फैवटरियों मे ११ ३% पश्चिमी बगाल तार निर्माणशालाओं में १० २% और 
मद्रास की माचिस फंकटरियों मे ७२% । कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 
१६६४-६५ की वापिक रिपोर्ट के अनुसार विभिन्‍न राज्य बीमा चिक्त्सिलयों में 
७६,१६,७२२ नये और १,८६,२३,१०६ पुराने रोगियो का इलाज किया गया प्रौर 
४२,७५३ मरीजों को हस्पतालो में भर्ती कियए गय।। बीमारी वे लिये कुल ४६४ 
लाख रु० नकद लाभ के रूप मे दिये गये । 

प्रो० बी प्री० प्रदारकार ने औद्योगिक श्रमिको के लिये स्वास्थ्य बीमा पर 
अपनी रिपोर्ट देने के सम्बन्ध में जो आँकडे एकत्रित किये थे उनसे पता चलता 
है कि बीमारी की अधिकतस दर १६% प्रति श्रप्तिक प्रत्ति वर्ष है। सन्‌ १६४६ 
में प्रकाशित दो और रिपोर्टो मे भी श्रमिकों की स्वास्थ्य-अवस्थाम्रों का वर्णन 
पमरिलता है। इनमे से एक रिपोर्ट तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति की है झौर दूसरी 
औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भारत सरकार को डा० टामस वेडफोर्ड द्वारा दी 
गई रिपोर्ट है। दानो रिपोर्टो से यह पता चलता है कि औद्योगिक कर्मचारियों के 
रहने और काम करते की अवस्थायें वास्तव में सत्तोषजनक नहीं है । कास करने 
की दक्षा्रो का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि कुछ थोडे ही कारखाने 
सुब्यवस्थित और अच्छे ढग से वने हुए है। अधिकतर कारखानों की रचना दोष- 
पूर्णों है और उनमे श्रमिको के झाराम के लिय कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है । 
साधारणतया उनका तापक्रम अधिक होता है और नमी भी बहुत होती है। प्रकाश 





औद्योगिक धमिकों का स्वास्थ्य श्५रे 


का प्रवन्ध भी ठीक रो नहीं होता और घूल उडतो रहतो हे । भ्रग्नि के पत्थर 
उद्धल-उछल फर चारों झ्ोर गिरते हैं। इस प्रकार उद्योगजनित संकटो को कम 
करने की कोई व्यवस्था नही होती । दुर्धटना और बीमारी से सम्बन्धित आँवड़े तो 
यधपि पूर्णतया उपलब्ध नही हैं, तथापि चाधारणतया यहो मानना पड़ता है कि 
पश्चिमी देशो की भ्रपेक्षा मारत मे दुघंटनाओं और बीमारी की दर अधिक है। 
डा० बेडफोर्ड ने इस बात पर भी बल गया है कि फेक्ट्री निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण 
प्रभावात्मक होता चाहिये और छुरक्षा नियमों में सभी को प्रशिक्षण भी विस्तृत 
रूप से देना चाहिये । जहाँ तक फैक्ट्री की सीमा से बाहर रहते की परिस्थितियों 
का सम्बन्ध है, दोनों ही रिपोोर्टों ने औद्योगिक क्षेत्रों में फैली हुई प्रस्वच्छता 
और भीड़-माडू तथा श्रमिकों के अवयॉप्त पोषण की झोर ध्याव ग्राकषित 
किया है। 


खानों और बागान में श्रमिकों का स्वास्थ्य 

कोयले की खानों में श्रणिकों के भ्रसन्तोषजनक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण 
कारणों में मलेरिया सबसे बड़ा कारण है । काम करने की झअसम्तोपजनक परि- 
स्थित्तियों का भी स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पढता है। अग्रेक खातों में वायु 
में भमी होती है औ्लौर जहाँ पर सुरंगें उडाई जाती है, वहाँ की दवा में धुप्लाँ भर 
जाता है। बडी-बडी कोयले की खानों में झ्राजों की बीमारियाँ, विशेषतः रात का 
अन्धापन, कर्मचारियों में बहुधा पाया जाता है। दमा श्रौर मिमोभिया जैसी 
बीमारियाँ भी देखने में आती हैं। घरातल के नीजे ज़ल-मल निकास की व्यवस्या 
के झभाव में अंकुश कृमि (70०८४०७) की बीमारी भी देखने में आती है) 
खातों के क्षेत्रों मे क्षेत्रीय अत्पताल, प्रयृति तथा शिश्‌ कल्याण केखो तथा औप- 
घालयों की स्थापना की जा चुकी है । 

डा० ई० लायड जोस्स द्वारा असम, बंगाल झौर दक्षिण भारत के चाय 
बागान में की गई सन्‌ १६४७ की पुछताछ से बागान कमंचारियों के स्वास्थ्य 
सम्बन्धी कुछ आँकड़े उपलब्ध होते हैं । डा० जोन्स ने भ्रनुभव किया कि प्रसम में 
श्रप्रिकों के स्वास्थ्य की दशा बडी ज्योचनीय है ओर उनमें से प्रधिकांश अपर्याप्त 
पोषण व सासान्‍्य दुबंतता और जीव-अभ्रक्तित के अभाव से पीडित हैं। लोगो के 
आहार की कुछ अच्छी दशा होने के कारण उत्तरी बंगाल मे स्वास्थ्य की दशा 
असम की आगेक्षा कही अधिक अ्रच्छी थी । अनेक कारणों से (जैसे कि श्रमिकों मे 
शिक्षा का उच्चतर स्तर, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, गकानो की अच्छी दश्यायें तथा 
चिकित्सा और स्वास्थ्य फ़ैवाओं का अधिक भच्छा होना, आदि ) वक्षिण भारत में 
सापान्य स्वास्थ्य की दशा उत्तर भारत की अपेक्षा बहुत॒ अच्छी पाई गई थी । 
डा» जोन्स ते सिफारिश की थी कि चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था को दो चरणों 
में विभकक्‍त कर देता चाहिये । प्रथम चरख् में राजकीय अस्पतालों तथा औषधालयों 
की व्यवस्था पर तथा दूसरे चरण में सामूहिक तथा केन्द्रीय अस्पतालों की व्यवस्था 


ह््श्ड श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


पर ध्यात केन्द्रित करना चाहिए । उन्होने अस्पतालों और भौपघालयो मे कुछ स्तरों 
को बनाये रखते की भी प्िफारिश की | माचें, अप्रैल १६४८ में नई देहली में हुई 
बागान की औद्योगिक समिति के द्वितीय अधिवेशन में सरकार द्वार उनकी 
सिफारिशो को स्वीकार कर लिया ग्रया । धृष्ठ ३३२-३३४ भी देखिये) चाय बाशान 
में १६६१ में श्रमिकों की मृत्यु दर प्रति हजार ६ ३२६९ थी तथा सभी जनसख्या के 
लिये ११ रे८ प्रति हजार थी। 


बुरे स्वास्थ्य के मुरथ कारण श्रौर उनको दूर करने के लिए 
राजकौय प्रयत्न 

भोर समिति के अनुसार भारत मे बुरे स्वास्थ्य के निम्नलिखित का रण हैं- 
(क) गन्दी प्रवस्थाओ्रो का होना , (ख) नूठिपूर्ण आहार, और (गे) चिंक्त्मा व 
सौग निवारक सप्तगठनों की अपर्याप्तता । भारत सरकार ने प्नौद्योगिक श्रमिकों की 
स्वास्थ्य-रक्षा की आवश्यकता को भान्यता प्रदान कर दी है श्रौर जिन परिस्थितियों 
में वे काम करते हैं उनका अन्वेषणा करने के लिये अनकानेक पूछताछ की गई है। 
इब जाचो वी रिपोर्ट मे निहित कुछ सिफारिशों वो सरवार ने लागू करने का 
निश्चय किया है और श्रौद्योगिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित रोस्थाम और उपचार के 
उपायी को वैधानिक रीति से कार्यान्वित क्षिया है । इत उपायो मे सन्‌ १६४८ का 
कारखाना ग्रधिनियम, प्त्‌ १६४७ का कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधि- 
लियम भौर १६४८ का कमंचारी राज्य बीमा प्रधिनियर प्रधिक महत्वपूर्ण है। 
पिछले पृष्ठों में इत सबका उल्लेख किया जा चुका है! सन्‌ १६३६ का कोयला 
खान (सफाई) भधिनियम भी, जो सन्‌ १६५२ में कोयला खान (सरक्षण झौर 
सुरक्षा) मधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया या, खातो में प्रचलित था। 
इसका हम खान विधान के प्रस्तर्गत उल्लेख करेग्रे। श्रौध्ोगिक श्रमिकों के हेतु 
मालिकों हारा किये गये कल्याण-कार्यों के भ्रन्तगेत भ्रौदधालयो के प्रबन्ध के विधय 
में उल्लेख किया जा चुका है । 

एक धन्य महत्वपूर्ण पर जो उठाया गया है वह यह हे कि भारतीय गवेषसा 
निधि परिषद्‌ (रिकल्वाएी ह#ए6 45500907) के अन्तगंत कुछ विशिष्ट उद्योगो 
की स्वास्थ्य समस्याभों को हल करने के लिये एक विद्लेष सलाहकार समिति की 
स्थापना को गई है। इस प्ररिषद्‌ की श्रोद्योगिक् स्वास्थ्य गवेषस्या इकाई ने स्वास्थ्य 
समस्याग्रो पर कुछ भ्रनुसन्धान (॥7ए25४89005) किये हैं। वर्तमान काल की 
कुछ ऐसी समस्‍यायें जिन पर अनुप्तन्धान कार्य कया जा रहा है, निम्बावित हैं: 
(कर) श्रमिकों पर झोरगुल की श्रधिकता का प्रभाव, (छू) दुघंटनाग्रो के कारण 
बीमारिया होने से प्रनुपस्थिति, (य) छापाजखानो मे सीखे द्वारा उत्पन्न मादक विए 
का प्रभाव, प्रौर (घ) श्रौद्योगिक गई के विष का मूल्याकन | कुछ उद्योगो, जेसे 
लोहा उद्योग, इज्ीतियरिंग और कपड़ा उद्योग, से इतना अधिक झोरयुल होता है 
कि अन्त मे श्रमिकों की कार्यकुछलता और उनके सुनन की शक्ति पर बुरा प्रभाव 


अम के दोग के अनुसन्धान १०२३ 


(५) फरवरी १६६८ तक, केमंचारी राज्य बीमा योजना २८४ केन्द्रों पर 

लागू हो चुकी थी जिसमें ३२२८ लाख अमिक सम्मिलित थे। २७४ केन्द्रों में, 
,बीमाकृत श्रमिकों के परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान किये जाने छगेये। 
(देखिये अ्रध्याय १२) । 

(६) १६६७ के प्रन्त प्रक, कर्मचारी भविष्य निधि भधिनियम ११२ 
उद्योगों तथा संस्थानों पर खागू हो चुका था । भविष्य निधि में अंशदान देते वाले 
अमिक्री की संख्या छूट-प्राप्त संस्थानों में १८५,४७,२२६ और गैर-छूट प्राप्त संस्थानों 
में ३२,४८,४६२ थी । अंशदान की बढी हुईं ५४ की दर ७१ उद्योगों में लागू हो 
चुकी थी, (देखिये अध्याय १२) । 

(७) सन्‌ १६६७ में, खानों में हुई दुघंदनाओं में गरते वालों की संख्या 
१६२ भी (२१८६ कोयला खानों में और ७४ झन्प खातों में) । इसी प्रकार, गम्भीर 
रूप से चोट लगने दालों की संख्या २,६८४ थी (१,८३२ कौयला खातों से और 
म५२ गैर-को पला लावों में) ! (देछिये भ्रध्याय १४) । 

(८) अगस्त १६६८ तक, श्रेमिकों की शिक्षा के लिये बनाये गये केख््रीय 
बोर ने ३१ क्षेवीय केन्द्रों ग्रौर ७० उप>श्षेत्रीय केद्धों की स्थापना की थी । ६४३ 

अ्धिवेशनों (४९४४००४] में १४,३५० श्रमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था 
और २७,६३६ भ्रधिवेशनों में ६,५४,५४६ श्भिकों को पश्िक्षण दिया गया था। 
(देखिये अध्याय १२) । 

(६) फिल्म उद्योग्र में श्रमिकों के कार्य करने की दह्शाप्रों का नियमन करने 
के लिये एक योजना बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। 
आभकल स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों के आधार पर बनी हुई एक विदलतीय 
उपसभशिति इस मामले की देख-भाल कर रही है । 

(१०) अस्तर्राष्ट्रीय थ्रम-संगठन (. 7.. 0.) का छटठा एशियाई क्षेत्रीय 
सामेलन सितम्बर १६६८ मे टोकियों में हुआ था । (देखिये श्रष्याय २०) । 

(११) मजहुरी बोर्ड की स्तिकारिशों को लागू करने के प्रद पर प्रगस्त- 
पितग्बर १६६८ में कुछ बड़े समाचार-पत्रों के संस्थानों में श्रमिकों क्री हडताल 
हुई थी । सरकार ने यह मामला पचनिर्शय के लिये सौंप दिया है! यह हृड़वास 
४५७ दिन तक चली थी । 

(१२) कैल्लीय सरकार के कर्मचारियों ने अक्तूबर १६६८ में हडताल करने 
की धमकी दी थी ( यह घमकी संहगाई भत्ते के बारे में थी जो कि राष्ट्रपति हारा 
जारी किये गये एक ग्रध्यादेश द्वारा रोक दिया गया था । १६ सितम्बर १६६० को 
जो सांकेतिक हडताल कौ गईं वह आशिक रही और नई दिल्ली में कुछ कर्मचारियों 
पर लाठी चार्ज भी किया गया । 

(१३) श्रम मन्त्रालय द्वारा संम्पादित ग्रस्थायी आँकड़ों के अनुसार ब्रिदेन 
में श्रमिक सघों की कुल सदस्य संख्या १६६४ के अन्त में लगसग १,००,६५/००० 


लि अम सम्त्यायें एव समा 


थी । किल्तु १६६३ और १६६२ के परस्त को मु सदस्य सध्या से इसकी 

करे मे विद्धित होता है कि यह सल्या इन दोशों वर्षों की सल्या ते कटा 
१,३६,००३ ग्रौर १,८३,००० अधिक थी। १६६४ के सतत म १६१ अमिक संघ 
थे जबकि १६६३ के क्र में ६०२ थे। [देखिये अध्याय ६) । 

(१४) गई १६६६ में ससतद्‌ में यह कहा गया था हि देश मे धक्तिकौ मे 
पाई जाने वालो झणपरस्तता को दूर करने दी कोई ऐसी योजना वहीं है. बिके 
अन्तर्गत वि हस्पूर्श श्रमिए भा जाति हो ! तथापि, कर्मचारी मविध्य दिपि योजना 
के ग्रम्तगेत, अनेक ऐसे कार्यों के लिये त वापिस की जाने वावी अग्रिम घनराश्ियाँ 
देमे की व्यवस्था अ्रवश्य है जैसे कि जीवस वीमे की किश्तों को प्रदायग्री, रहने के 
लिये मकान या प्योट की सरीद अभवा रहने के गकात वा निर्माण, भस्पागी कार्य 
पस्रगाप्ति के कारण वेरोजयारी दी प्रकेधिय! प्रर काबू पाना उपभोक्ता सहकारी 
समितियों के प्लेवर खरीदना भौर हु मामलों में डावटरी चिकित्सा बरावा। 
बोयजा श्वानो में शहकारी आन्‍्दोबन को प्रोत्साहन देने के हिगे सहकारी ऋण 
समितियां तथा उपभौकता माण्डार स्थापित किये जा रहे हैं औौर रूण समितियों 
मो कौयता खान थम कल्याशदिि से इसलिये कर्ण देगे रो भी ग्यवस्था की गछः 
है हरि ने ब्याज की सिगायती दरों एर ऋण की युविधाद प्रदान कर सके आदि) 
भारत सरकार के पराक्षज्ष प्र भ्रौद्योगिक सत्यावों द्वारा जो उचित मूल्य की 
दूकातें 0वा 3१शोक्दा सहकारी भण्डार स्थापित क्यिजा रहे है वे भो हची 
मतों को प्रवधि में श्रमिकों को सहायता प्रदान करते हैं । 

(१५) आयोजता भायोग ने कैेल्द्र सरकार को यह हुकाव दिया है कि वह 
अपने बढद में लगशग १० करोद रपये की अतिरिस्त ब्यवस्था करे ताकि इजी- 
जियरी में बढती हुई वरोजगारी की समस्या का साम्रता करने के लिए प्रह्मकालीन 
प्रबन्ध किये जा तक । प्राय मस्ती के स्रेत पर गो कार्यत्रम बनाया गया है उत्तमे 
तिम्न उपाय धभ्मिल्ित किये गये है. ईैनिक तकनोंक्ी कोर सहित तरसारी 
संस्थानों में $जीवियरों व तकशीयनों (००)॥प०03) के सभी रिक्त स्थानों को 
भरा जाये, बोशी तथा एंचरी अशयोजनामों मे थो बडी-बढो प्रायोगदाये हाथ मे 
ली जानी है उनका अआ्रम्मिक सर्देक्षए तथा जाँच पड़ताल तुरुत आरम्भ कर दी 
जाये और बोद्योगिक अश्निज्षण एवं शिक्षुता (॥0ए७४८० 009) की सुविधाओं 
दाग किस्तार किया जाग। अनुमान है कि इत तीन उपायों द्वारा (६६६४-६६ में 
२०,००० इंजीनिर्याशा ल्तातकों तथा डिप्लोगा-धात्कों को अतिरिक्त रोजगार 
प्राक् होपा ! इजीवियारिंग सतत को छोटे पैमाते के उदोगो को स्वाज़ा के 
सिये वित्तीय सहायता प्रदान दिये जाने के उद्देश्य मे प्रायोग ने एक विशेष योजना 
का भी युकाव दिया है । यह ब्रोजना राज्य सत्कारों द्वारा नायू की जानी है। 
जिर्माण डे क्षत्र में इजोनियरों की सहकारी दगित्ियों को भी प्रोत्याहर दिये जाले 
का विचार है । झ्रत्य जिन महत्वपूर्ण उपायो की सिफारिश की गई है. उनमे ड्ढ 
हस्यायत क्ततीय रहायदा बाहे बाली प्रो हारा देशी पराम् का अनिताए: 


|०्रै 
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रोजगार दक्तर 
ए्फएज्ताटा-0६ा/४0 

रोजगार अधान 


छापर08०0००- पृष्ठांकत 
छापा ॥ जाँच, पूछताछ 
एग्च्फालाव्या उद्यमकर्त्ता 
झ्रशोणायालाएँ 


पर्यावरण, माहौल, वाताबरण 
&890॥9क्ञ८7 प्रतिष्ठान, सियबन्दी 


एरबाप्रशां0ा मूल्यांकन 
2 0 000, अपवचन 
फि००एीणा अपवाद 
फलटता8 तिष्पांदन करना 
छरशएणोएल कार्माग 
छ-णीलेए परदेन 
छाफभ एक-पक्षीय 
एडजथ्कागत्थाग मृंतरपूर्व सैंतिक 
छापे ब्यापकता, सीमा 
सिला5॥० बिल्तार 
मिला बाह्य 
हज्तावनापा्दों बहियु सी 
॥ 3 
फ्ाल तथ्य 
फ8४१908.. श्रम थकान, श्रांति, क्‍्लांति 
पवार घावक 
छड०प०08॥8 गुटबन्दी 
#॥००8 उपादात 
22008 कारखाना, फेक्‍्ट्री 
फद्ा। ०१९ उचित मजदूरी 
फलठधाब्नांणय संगम 


फणा०७ पु ए०४४०68 पुनः निरीक्षण 


छुत००तें 4ि9०णपा बैगार 

एपंवंणाबो असन्तुज्ञगात्मक 

छा! फ्रिफा०/ग्रधा।. पुर्ण रोजगार 

झणाएं निधि 

ज्ग्राएपरध्ते मिधिवद्ध 
6 

फओणि अरंकर, लाभदायक 


0क्ा[शाय्‌।$ 887०६:/५॥६ भद्र करार 
07-5०७-४७०१०७ कार्य मंदन युक्तियां 


श्रम समस्‍यायें एवं सभाज कल्याण 


ताब्ताबा॥0 ४82० ब्ारीही मजदूरी 
फ़्ब्धा अनुदान 
छाश्राहाए 
गअनुतोषिक, अवकाश ब्राप्त घन 
दुन्नंच्एद्यार्ए शएट2एच/ड 
शिकायत-निवा रए-कियाबयिधि 


(या गारन्दी 
प्र 
प्रथ्याव्भणएव्त बिकलांग 
फ्ण्कए प्शाएड शंगल केन्द्र 
झण्पशआए झावांस 
वीएप्धए मानवीय 
कजझशाल स्वास्थ्य विज्ञान 
॥। 
]86 7680770०४.. निष्किय साधन 
॥॥73॥ अवैध 
उम्रच्झ्ाणावा० अ्रवेध 
पृणयाएणा गतिहीनता 
[फााशिशा। अप्रवासी 


॥707760क07 
कार्यौस्वित, लागू होता 


फञ0०6६९७॥655 ऋगाग्रह्तता 
[70690९9 करारबद् 
कव8४-नापफ्ऑश सूचकांक 


फा१एडाशं॥-०8९486 
उद्योगजनित बीमारी 
70४54] 9८४०७. भ्रौद्योगिक शाति 
वपतरप्ञा4] ॥हगागा5 
सालिक-मजहूर सम्बन्ध 


पु्रध्वुएथप5 भ्रसमानताये 
॥/ ] मियेयाजा 
हक ९ | जिस्स में 
वृष्नशहताद्या किंक्षत, अशिका 
पफडपंह१08 उकसाता 
॥ सस्यान 
[ऋषएणांगर सॉस्थानिक 
फरापपरलण अनुदेशक 
डफपाथ्त बोपाइत 
वध्यार्वावाए म्रध्यस्थ, मध्यग 
वाकाण अन्तरिम 


चावला 

86 ]89 उपविधि 

पर्काण्खंग्रण गौश उत्पादन 
८ 

(०8७0 |#0०8. नैमित्तिक अधिक 

(99्रा5। [६8९6 आकस्मिक छुट्टो 

ए्कयाद विस्दा करता 


(070४8 8/0४०7०6 सन्वान भत्ता 


(ए९0॥886 परिच! लिन 
एाधाथि विदेशन-पतर 
(08 ००१४९४०ए०॥५४४.. वर्ग चेतना 


टिहकाद्य 80055 
हस्पापक प्रयंशास्त्री 
बे सपर्ष 
सहिता 
प्रज्ेय 


(08४ 8078६/ 
(०46 
ए०हएड2४6 
(0]कध06 8थछुच708 

सामूहिक सोदाकारी 
एए्ाप्रचएढ वाएज्य 
(०0एथा5३४!९ कुए7१ 

पृतियोग्य क्षति 

(णए्रएध75३॥७॥ हानि पृत्ति, क्षवरिपूत्ति 


(०7ए2श7/0॥॥79 पूरक 
(ण्रप्रशाशक्ञार व्वीपक 
(एगापथाधबाणा सकेग्रणु 
एगाप्कु: सकत्पना 
एण्प्णाशाण सुत्तह 
(ए०््ग्ण्ण आंच रण 


(शाशश एह०्ड [३९६ 
उपभोक्ता मुल्य घूबकाक 


(०ाआप्रपएएगा उपभोग 
(एकाकाहलकव्फ ग्राकस्मिकता 
एग्ाबब्ट सविद 
(०0४०० 440०५7. ठेक़े के श्रमिक 
(शशत्राप्रागा प्रशदान 
एणाध्ाए07 अभिस्तमय 
ए०-क्रग्रैफगाण समय 
(०कथ्ाग्रभशाए. सहनसाप्रेदारी 
(्एणवबाणा नियम 
(०0४ ० ॥श०६ निर्वाह खर्च 
एग्प्राो परियद्‌ 
एप इणाब इत्तकार श्रेसी 


१०२६ 


(ागीअप्यए झिल्पी 
एफ्च्दं।॥ एण्रहप्राष८:.. उधार पात्रता 
एप्राप्रांधाए: सचयी 
एण्ाटए ४०8०... प्रचलित मजदूरी 
छुवाप्ग चक्रीप 
ए 
छ9) ऋष्हक दिहाडी 
उच०७/क।इथ070 स्थायीकरण 
च्सथया।॥58000. विक्रेद्रीकरण 
एचका।दः बाकीदार 
फ्दारव आस्थागित 
फएथाबाएं, शी0८706. त्मय माँग 
एफराच्छाणय म्न्दी 
फक्ब्मगाग्य गृल्य हाथ 
968739)9 वाह्गीय्ता 
26ण (00 प्रत्यक्ष क्रम 
फाध्यण निदेशक 
95209 ग्रशक्तता 
यह अलहदभी 
ए%०छए९ अनुशाप्षत 
११ ८॥॥॥।॥॥] अलस्तुत्तन 
छडनभाण्रबउ सेविवेक 
फग्ाछभे बर्लास्तगी 
200 0 ॥ विस्थापन 
फडुण८ विवाद 
फ़िशरंकाएं लाभाश् 
ए7॥ञ0!.. भाग, मण्डल, विभाजत 
कुन्क गोदी 
0काटो€ प्रधिदारी 
हट 

फब्घावह अ्रजन 
॥2020 2५ कार्य कुशलता 
छ्ब्ण बेदखल करता 
झाझणाएः वाजता 
हि्फाहावाणा परावात, उत्पवात्त 
झगए/०बंण॥/.. च्येगग्ार क्षमता 
छण्कु०्डल कामिक, कर्मचारी 
छिण्काणज्थ मालिक 
8०%०१॥५॥ रोजगार, काम, बौकरी 
शिक्ा०१फ्था! 0005०) 


रोबयार सम्दाधी परवाह देवा 


है 
#06-0०वॉ60 
&95९॥(०७5॥७४ 
ह507(0० 
००९४४०॥ 7306 


परिश्षिष्ठ घ 
इब्दावली (6055४) 
(शाह्षा॥ ॥० लिणती) 


गला ०६५४ 
समर्थ. #फकुएण्ग्या 
अनुपस्थिति. #700746 
निर्षक्ष श्वणिवशांणा 
नियुक्ति दर. वै:685 


शिक्ष्‌ता 
विचारधारा 
रुफान 
घिवाचन 
बकाया, शेष 


००१8४ एएटफड्याणा कैताइका शिल्पी, दस्तकार 
चुघंटना निवारण. मैअल परिसग्पत्ति 
एक प6 प्रोदमवन /3शंशाणला( अधिन्यास 
#णांह्ए्णाणा उपलब्धियाँ. &8800०॑॥्षांणा परिषद्‌, संस्था 
ह९०पर्णभराणा अ्रभिग्रहण, भ्रम. है58४णाए0०0 पूवंधारणा 
(०५७६ निमुवित धएणाएएा कुर्की 
रैम अधिनियम 2श९38॥०० १४8६९ 
2१ ॥00 तदयें हाजिरी की मजदूरी 
हप]ए00४०ण कैण्वा लेखा परीक्षा 
स्थाय निर्णायक, विवाचक, 0ए॥०0३०0 प्राधिक्रृत 
&0[0०४फ्रादणा समजन. #पणा। प्राधिकारी 
2तातएरंाशी णा प्रशासन #पाणागी० स्वतः 
#9088०००५ किशोर. 60कआथिए सहायक 
कैए0०८ ययस्‍्क. 2००भाता उप-यवसाय 
#0णैहाभांणा मिलावट... #छक्ाएं पचाट, विवाचन, निर्णय 
+00805 सलाहकार छ 
907 सम्बद क्रे8८७%-०8 पिछली 
हध्य अभिवर्ता, एजेन्ट. पश्चव8भेा।॥ए सौदा, सौदाकारी 
कीशध्थादाए करार छ4आं० मूल 
#06थ४०7 विनिधान. फैद्यानी: हिति 
#रणाएत्ा: नियतम छा! विधेयक 
शषा्ेड्(शा।धाणा समामेलन छणाए४ बोनस 
किैफाशाप्रगदां संशोघन 9055 अफतर, हाकिम 
278 एभें5 विश्लेषण... 80ण8००4$ बुजु भा 
राज रह करना 980४०णां बहिष्कार 
जा 800ए7/ श्रभिक विरोधी. छाच्छज्ता ण॑ (णागाव0 घविदा भंग 
#फएशी०(५ अपीलीय छा०्ग्फ ण॑ पाए न्यास भग 
#7एथवी5 प्रिशिष्ठ प्ेफध्यए ब्यूरो 
#शणिगदा। नियुक्ति छेणर्वाण-णु न्ोौकरणशाही 
8907९7006 शिक्षार्थी फफ्आंग०85 एत/ंण।.. ग्रारबारी संघ 


श्रम वे क्षेत्र के ग्रतुसत्धाव १०२७ 
उपयोग करना और सरकारी ठेवेद! रो द्वारा रहें इजीनियरो को काम पर लगाना। 
अनुमान लगाया गया है कि देश्व में वेरोजगार तकनीकी कर्मचारियों की सख्या 
लगभग ४०,००० है जिसमे ६,५०० इजीनियरिंग स्वातक तथा ३३,५०० डिप्लोमा 
घारी हैं। यह सख्या देश मे तकतीकी कर्मचारियों की कुल सख्या की १३ प्रतिशत 
से ग्रधिक है। सरकारी सस्थानों मे सभी रिक्त स्थानों को भरने की सिफारिश करते 
समय आयोग गे यह भी कहा है कि सरकारी क्षेत्त के उच्चमो द्वारा इजीतिय रो को 
बाजार, विनी तथा प्रवन्ध क्षे क्षेत्र मे काम देने पर भी विचार किया जाये । सेना 
तकनीकी कोर द्वारा ४,००० पद गैर तकनीकी कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के 
अलावा भी, रिपोर्ट के अनुसार, १,००० पद ग्रभी रिक्त हैं । 


प्रौद्योगिक श्रमिकों का स्वास्थ्य ६४४५ 


पड़ता है। भिन्न सिन्न परिस्थितियों में पहले शोरभुस के मध्य और उसके बाद झान्त 
वातावरण में काम करते हुए प्नेक श्रमिकों की जूद के कारखानों मे डाबदरी 
परीक्षा की गई । प्राथमिक परिणामों से यह सिद्ध होता है कि शोरगुल जंब कम 
होता है, तब कार्मकुझलता में लगभग २-१८ श्रतिशत वृद्धि हो जाती है। कलकत्ता 
के निकट दाटा झू कप्पनी में दुर्घटनाओं के कारण बीमार होने से अ्रनुपस्थिति के 
विषय में भी ग्रनुसन्धान किये जा जा रहे है। अन्य महत्वपूर्ण प्रमुतत्थान जो किये 
गये हैं, उतका सम्बन्ध कागज झौर कपड़ा मिल्ों के श्रमिको की क्लान्ति (७४808) 
तथा कार्पवुशलता से है। इसके अतिरिक्त यातायात को दुधेढनाओं और कलकत्ता 
के बस तथा द्वाम चान्नकों का दुर्घटनाओं के रोहजान (शणाध्व65$) से प्म्बन्धित' 
ग्रनुसस्धाव भी हुये है। यौन सम्बन्धी रोगो से पीडित रोगियों का भी सर्वेक्षण 
किस गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विवश होकर परिवारों से पृथक्‌ रहने 
के कारण इस प्रकार की बीमारियां श्रमिकों में बहुत पाई जातो थी । जुद के कार- 
खागों मे महिला श्षमिकों के विषय मे यह देखा गया कि उनके ११ प्रतिशत गर्भ 
गिर जाते थे । 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने झ्नौद्योगिक स्वास्थ्य मे प्रशिक्षण देने के 
हेतु सुविधायें प्रदात की है। श्रोद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य श्रौर सुरक्षा से 
संस्यन्पित एक पत्रिका वा नियमित रूप से प्रकाशन हो रहा है। जो भी चिकित्सा 
या चिकित्सा से सम्बन्धित कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगों से 
साम्बन्धित हैं उनके प्रशिक्षण के हेतु कलकत्ता में प्रखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान 
तथा साथंजनिक स्वास्थ्य सस्थाव (6॥ ह63 ॥56॥06 ० ॥]]86०७ बा0 
9५७॥५ 86003), में एक विशेष भौद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रम का 
झायोजन किया गया है। कारद्वानो के पुष्य सलाहकार ने राज्य के कारखानों के 
राज्य-तिरीक्षकों को प्रौद्योगिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें भी प्रदान की हैं। 
प्रतम, बस्वई, विह!र, मैसूर, उडीसा तथा पश्चिमी दंगाल राज्यों में चिकित्सा- 
निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। श्रमिकों व मालिको में सुरक्षा राम्बग्धी विचारों 
को उत्पन्न करने के लिये एक स्वास्थ्य, सफाई व सुरक्षा परिषद्‌ की भी स्थापगा 
बस्वई में की गई है। राज्य के क्वारखानों से श्रसिको के काम करने की परिस्थितियां 
और उनके सामान्य स्वास्थ्य भे अनुसन्धान और सुधार करने के उद्देश्य को दृष्टि 
मरे रखकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक प्रोद्यो गिक स्वास्थ्य सगठन की स्थापना 
की है। एक अनुसंधान इकाई कानपुर के चमड़ा उद्योग भे स्वास्थ्य संकटों की 
जाँच के लिगे १६६१ मे बनाई गई थी । इसके अतिरिबत भारत सरकार की एक 
ट्रप॑ंबा के प्रत्युत्तर भे अ्रपेरिका की सरकार ने तकनीकी सहयोग कार्पक्रम (०चा- 
ग्राध्वा (0०:३० ०75) के ग्न्तगंत एक ओोच्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान 
स्रथ की सेवायें उपलब्ध कर दी हैं । कुछ उद्योगों में स्वास्थ्य राबट और व्यवसाय- 
जतित रोगो के भरश्न पर भी विश्वेषजों के दल ने ब्नुसधान कार्य किया है ! सैमूर 
में क्रेमाइट की खानो और श्रश्नक की ख़ानो के क्षेत्रो का पहुले ही सर्वेक्षण किया 
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जा चुका था और उनकी रिपोर्टों मे दी गई सिफारिशें विधाराधीन हैं। सरकार 
ते एक भ्रौद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान सगठन की भी स्थापना की है, जिसने अ्तेक 
सकत्पूर्ण व्यवसायों के सर्वेक्षण क्ये हैं। इसके अ्रतिरिक्त एक केद्धीय स्वास्थ्य 
शिक्षा ब्यूरो भी है णिसका कार्य स्वास्थ्य प्रचार और स्वास्थ्य शिक्षा कार्य से 
सम्बन्धित है। ऐसे ब्यूरो की स्थापना राज्यों मे भी की जा रही है। सब १६६६ 
से बम्बई में एक केन्द्रीय श्रम सस्थान (एशायबा [8000 )/006) की 
स्थापना को जा चुकी है। इसमे झौद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण का 
राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रीद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र तथा 
पुस्तकालय तथ्य सूचना केन्द्र आदि भी सम्मिलित हैं। सब १६६५ से कानपुर, 
कलकत्ता भर कोयमुत्तूर मे भी तीन क्षेत्रीय मग्रहालयों की स्थाप्रता वी जा चुकी 
है। एक भारतीय भ्रीद्योगिक चिकित्सा सविस को सुचाद रूप से विकसित करने 
ग्रौर चलाने के ऊपर भी विश्लेष जोर दिया जा रहा है। (देखिये पृष्ठ ३५१ तथा 
४६७-५०२) । प्रयुक्त राज्य अमेरिका के विशेषज्ञों की सहायता से इस बात का 
पता लगाते के लिये कि श्रमिकों मे गर्मी को सहन करने को क्षमता, गर्मी की 
प्रचण्डता का प्रभाव प्रौर वायु मे नमी का उनके स्वास्थ्य दथा उनकी कार्यकरुशलता 
पर क्या प्रभाव पडता है, एक भ्रष्ययन क्या गया है। इस अध्ययन में उद्योग में 
गर्म वातावरण झौर काय॑ से सम्बन्धित विधाम छो निर्धारित करने की बातों को 
लिया गया है। इस प्रकार का अध्ययन अहमदाबाद की € कपडा मिलो मे किया 
जा रहा है। जून १६५६ से ढा० ए० एल मुद्दालियर की अव्यक्षता में एक 
स्वाह्थ्य सर्वेक्षण व प्रायोजना समिति की स्थापना की गई है। इस समिति का 
कार्य स्वास्थ्य कार्यक्रम व चिकित्सा सुविधाओं का अ्रवलोकन करना तथा सिफारिश 
“ करना है। समिति ने सव्‌ १६६१ मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । कारखानो के मुख्य 
सलाहकार के सगठन द्वारा भी कई उद्योगों मे स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वेक्षण किये गए 
हैं। अनेक राज्यों में भ्रद फैक्टरियो के विकित्सा निरीक्षक भी नियुक्त किये गये हैं। 
प्रथम प्रचवर्षीय आयोजन! में आयोजना आयोग ते इस बात पर विशेष बच 

दिया था कि औद्योगिक श्रमिकों के कार्य करने की दक्षाये ऐसी होदी चाहिएँ 
जिनसे श्रमिकों के स्वास्थ्य की भी रक्षा हो ओर व्यवसायजनित सकटो से उनका 
बचाव भी हो सके । इस आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त आयोजना आयोग ने भ्रम्य 
बातो के साथ-साथ निम्न सिफारिशें की थी (१) औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा 
भ्ौर कह्याण के लिए एक राष्ट्रीय स्रहालय की स्थापना, (२) फैक्टरी के 
निरीक्षण-मण्डल मे पूर्णकालिक चिकित्सा विरीक्षकों की नियुक्ति, (३) फैक्टरियों 
में वर्तमान डावटरो और चिकित्सा-निरीक्षकों के लिये श्ौद्योगिक स्वास्थ्य सम्बन्धी 
छोट-छोटे शिक्षा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था और (४) व्यवसायजनित बीमारियों, 
अन्य स्वास्थ्य समस्यागो तथा औद्योगिक ग्रक्रियाओ के सम्भाव्य सकटो को आँकते 
भर उनका मूल्याकंन करते के उद्देश्य को दृष्टि मे रखकर सूचना प्राप्त करने के 
हेतु अ्नुस्धानों और सर्वेक्षणों का आयोजन । आयोजना आयोग ने सम्पूर्ण देश 
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की स्वास्थ्य सम्बन्धी सामात्य परिस्थितियों की विवेचना करते हुए बताया कि 
स्वास्थ्य की दक्शा अत्यन्त शोचतीय है श्रोर स्वास्थ्य उन्नति का राम्पुर्ण कार्यक्रम 
ससाज-सुधार की विस्तृत योजवात्रों से सम्बद्ध हे। अधम आयोजना में स्वास्थ्य 
बायक्रमो पर कुल १४० करोड रु० व्यय किया गया। 

द्वितीग पंचवर्षीय श्रायोजना के अनुसार स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है 
कि वर्तमान स्वास्थ्य सेवाग्रो मे विस्तार किया जाय ताकि सभी लोग उन सेवाओं 
से लाभ उठा सर्के और राष्ट्रीय स्वास्थ्य के स्तर मे भी प्रश्सनीय सुधार हो | 
इसके विजिष्ठ उद्देश्य निम्नलिखित हैं . (१) हस्पताल भ्ावि जैसी सस्पाग्रों की 
स्थापना, (२) तकतीकी श्रम छक्ति का विकास और अश्शिक्षित व्यक्यो को रोजगार 
पर ख्गाता, (३) संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिये व्यवस्था करना, 
(४) वातावरण भनुकूल स्वास्थ्य विज्ञान प्रान्दोलल, और (५) परिवार नियोजन 
तथा प्रन्य सम्बन्धित सहायता | दितीय आयोजना काल में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर 
२२५ करोड रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी। प्रथम आपोजना में यह राशि 
१४० करोड रुपये थी । 

तीसरी झायोजवा गे स्वास्थ्य और परिवार नियोजग कार्यक्रमों पर ३४२ 
करोड़ ₹० वी व्यवस्था थी, जिसमें से २६७ करोड़ २० राज्यो द्वारा गौर शेष 
केर्द्र द्वारा व्यय किये जाने थे । किन्तु वास्तबिक व्यय २०६ करोड रु० हुमा ( 
इसका मुख्य उद्देशम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है और जनता के स्वास्थ्य 
में धीरे-धीरे सुधार लाना है। निरोधात्मक जन स्वास्थ्य सेवाग्रो पर पिशेष जोर 
दिपा जायेगा।। दूसरी ग्रायोजना की तरह तीसरी ब्रायोजना में वातावरण में 
स्वच्छता, विशेषत' प्रामीण ग्रौर शहरी जल-व्यवस्था की उन्नति, सक्रामक रोगों 
के नियमन, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के लिए संस्थाओं हारा दी जाते बाली 
सुविधा का संगठव झौर स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी क्ंच्रारियों के प्रशिक्षण 
और जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा प्रौर पौष्किक आहार 
जैसी सेवाग्रो की व्यवस्था के लिए विद्येष कार्य क्रम वनाये गये है। तृतीय आ्रायोजना 
में परिवार नियोजन को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है । चौथी आयीजना के 
मसौदे में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर ४६२ करोड रुपये के व्यय की व्यवस्था है ! 


हक 


सुझाव 

सरकार के यह प्रयत्न वास्तव में श्रससवीय है। भोर समिति के कथन के 
झनुसार स्वास्थ्य का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्रित को कोई रोग नही है या 
बह बीमार नहीं है वरन्‌ इसका तात्पयं इस स्थिति से है जिसमे शरीर भर 
प्ररितष्क एक साथ सुचाह रूप से कार्य करते रहें, ताकि मनुष्य अपने भौतिक व 
सामाजिक जीवन में पूर्ण लाभ और झानन्द उठा सके और उत्पादन क्षमता के 
अधिकतम बिन्दु तऊ पहुँच सके । बीमारी की रोकथाम व स्वास्थ्य का बने रहता 
अधिकतर उस वातावरण पर विर्भर करता है जिसमें मनुष्य पैदा होते हैं, पदुते> 
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लिखते हैं, खाते-पीते हैं, चलते-फिरते हैं, काम करते हैं श्रौर झराम करते हैं । 
इसलिये जब तक जोवन-स्तर में छुधार नहीं होता और रहन-सहन वी समुचित 
व्यवस्था नही की जाती, दव तक झ्रौद्योगिक श्रमिक के स्वास्थ्य मे सुधार करना 
सम्भव नही है । अपर्याप्त भोजव और रहने की गन्दी अवस्थायें ही शोचनीय, 
स्वास्थ्य का मुख्य रण हैं और सर्वप्रथम इन्ही को सुधारगे का प्रमत्त करवा 
चाहिये ) केवल चिकित्सा सुविधाओ्रो भे सुधार करना ही पर्याप्त नही है । 


ब्यवसायजनित रोग (00०7947074 7)568865) 


जहाँ तक व्यवसायजनित रोगो का सम्बन्ध है, इनका श्रम्रिको की क्षेतिपू्ति 
के अन्तगंत पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। जँसा कि बताया जा चुका है, 
मालिक व्यवसायजवबित रोगो की रिपोर्ट नही देते और ग्रवेक बार, जबकि श्रमिकों 
को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, उन्हें क्षतिपूत्ति वही दी जाती क्योकि इस बात की 
उचित रूप से जाँच नही हो पाती कि किसी मृत्यु था असमर्थता का कारण 
व्यवपायजनित वीपारी ही है । सन्‌ १६४८ के फैक्ट्री प्रधिनियम के अन्तर्गत फकट्री 
मे प्रबन्धको के लिये यह बात अविवार्य कर दी गई है कि यदि उनका कोई कर्म- 
चारी किसी व्यवध्ायजनित रोग से ग्रस्त हो जाता है वो उसकी सूचना दे । 
जिकित्सको के लिए भी यह अनिवार्ष है कि थदि कोई ऐसा रोगी उनके पास इलाज 
के लिए आता है त्तो उसकी सूचना मुख्य निरीक्षक को दें । इस कानुनी व्यवस्था 
से अब व्यवप्ताम॑जजनित रोगो के सम्बन्ध मे ठीक प्रकार प्ले रिपोर्ट होते लगेगी। 
जैसा कि ऊपर उल्ते्न किया जा चुका है, भारतीय अनुसन्धान निधि परिषद के 
औद्योगिक स्वास्थ्य अनुस्घान विभाग ने व्यवसापजनित रोगो के विशेषतया छापा- 
खानो में सीसे श्रौर औद्योगिक बर्दें से उत्पन्न हुई विषैली हवा के कारण बीमा- 
रियो के सम्बन्ध भे सर्वेक्षण किय्ने हैं। वम्बई मे इस उद्देश्य के लिए एक अनुसंधान 
शाला की पहले ही स्थापता को जा चुकी है। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान 
और सावंजतिक स्वास्थ्य स्थान ने भी एक पुस्तव तैयार की है जिसका नाम 
“भारत में व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान सर्वेक्षण” है। इसमे अनेक अन्वेषणो 
भौर जाँचो का साराझ दिया गया है। सरकार वे व्यदसायजनित्त रोगो की सूची 
की दोहराने श्रौर उनमे बृद्धि करते का परामझ्ञ देने के लिए १२ सदस्यों की एक 
तकनीछी समिति नियुक्त की है । फँक्ट्रियों के प्रधान सलाहकार का कार्यालय कुछ 
विशिष्ट उच्चीगी मे व्यवसायजनित स्वास्थ्य सकट निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण 
का कार्य करता है। इसके द्वारा दी गई रिपोर्ट भी जारी की गई है। व्यवत्ताब- 
जनित रोग भौद्योगिक श्रमिको के गिरे हुए स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कारण है। इनके 
लिए श्रमिको को पर्याप्त क्षत्िपूति सिलती चाहिये! जो धमिक इस प्रकार के रोगी 
से ग्रस्त हो जाते है, उन्हें नि शुल्क चिकित्सा की सुविधायें देने की भी व्यवस्था 
होनी चाहिए । 


जहाँ तक द्िक्षा सम्बन्धी चुविधाओ्रो झौर उसके महत्व का सम्बन्ध है; 
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उनकी कह्याए काये के अध्याय (पृष्ठ ४५१२-५६) में विदेचना की गई है । औबो- 
गिक दुर्घटनाओं और उनको रोकने की व्यवस्था का उल्लेख कार्य को दक्ाग्रों के 
,६ अ्तेगेंत (पृष्ठ ५६७-५०२) पर किया गया है। 
"अमिक की कार्यकुशनत्ता [स्रीएंथाएप कैल॥0०७]) ओर उसका अर्थ 

श्रमिक की कार्यकुशलता से हमारा थ्भिप्राय कायें के उस स्तर और कार्य 
की उस भात्रा से है, जो किसी निर्धारित अवधि में कोई श्रमिक करता है । दूसरे 
शब्दों पे, कार्येकुशलता शब्द का तात्पय॑ किसी निर्धारित भ्रवधि मे किसी श्रमिक 
के अधिक झौर अच्छे कार्य करने की क्षमता से है। इसलिये उत्पादन के किसी भी 
उपादान की कार्यकुशलता का उत्पादित धन कौ कुल मात्रा पर बहुत प्रभाव पड़ता 
है। लेकिन यह बात विद्येष ध्यातव्य है कि कार्यकुशलता एक सापेक्ष झब्द है। 
इसका किसी निश्चित समय में उरपादन के उपादान द्वारा किये गये कार्य की मात्रा 
प्रौर स्तर से ही ठात्पर्ग नही है, अपितु इसका भर्य यह भी है कि कार्य लेने वाले 
को उस उपादान को जो बागत भाती है, उसकी दुलना में कितना कार्य होता है। 
पद्ि इस झ्ब्द का निरपेक्ष शाब्दिक ग्रथे लें तो विधीरित समय में किसी भय 
धमिक को अपेक्षा यदि एक श्रमिक अच्छा और अधिक कार्य करता है तो बह 
प्रधिक कार्यक्रुशल है । लेकिन यदि पहला श्रमिक बहुत अधिक गजदूरी गाँगता है, 
जिसका भुगतात करना मालिक के लिये लाभदायक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति 
मै मालिक के दृष्टिकोश से पहला शमिक इतना कार्यकुदाल नही होगा जिठना कि 
दूसरा श्रमिक, जो कि कम मजदूरी माँगता है । इसलिये निर्षेक्ष दृष्ठिकोश से जब 
हम कार्यकुशलता के वियय में बात करते हैं तो हम कार्य की मात्रा, प्रकृति प्रोर 
गुण गौर कितने समय में कार्य हुमा, झादि बाते देखते है मौर सापेक्ष दृष्टिकोण 
से हम यह भी देखते हैं कि श्रमिक द्वास माँगी गई मजदू री कितनी है । 
श्रमिक की कार्यकुशलता पर ग्रभाव डालने वाले तत्व 

कार्यकुअलता श्रमिक के स्वास्थ्य और शव्ति तथा उसके प्रशिक्षण पर मूलतः 
निर्भर होतो है। परन्तु श्रमिक के स्वास्थ्य भ्रौर शक्ति पर प्रभाव डालने वाले 
बहुत से तत्व होते हैं । 

पहला तत्व तो बंशानुगत गुण है । पैतुक प्रभावों की सुगगता से व्याख्या 
करना सरल नहीं है, परन्वु इतका कार्यकुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 
प्रत्येक समाज भे कुछ ऐसी जातियां होती हैं, जिनके सदस्य किसी विशेष कार्य को 
करते मे अन्य जातियो की अपेक्षा भ्र घिक दक्ष होते है । उदाहरण॒तः पठान श्रमिक 
उत्तर अदेश ब्रथवा बंगाल के भ्रप्तिकों की अपेक्षर अधिक बलवान होते है। यह वात 
उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण या झन्य सुविधाओं म्रें किसी प्रकार के अन्तर के कारण 
नही हैं, अपितु पेतृक गुर्णो के कारण है | कभी-कभी जुलाहों या बढ़इयों के लड़के 
ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते है, जो सावारणतया दूसरों में नही पायी जाती। 
दुछ्रा तत्व जलवायु का है। गर्म और तम जलवापु शाटीरिक बल ओर शक्ति के 
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विकास के लिए उपयुक्त नही है, जबकि ठण्डी और शुष्क जलवायु का मनुष्य के 
स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव पड़ता है। गर्म देशों की जलवायु वा शारीरिक 
झक्ित पर कोई अच्छा प्रमाव नही पडता | साथ ही जहाँ कही ग्रर्मी के साथ नमी 
का सयोग हो जाता है तो वह प्रदेश बहुत अ्रस्वास्थकर हो जाता है | जहाँ तवा 
शारीरिक कार्य-कुशलता पर प्रभाव का सम्बन्ध है, गे देश को जलवायु की अपेक्षा 
सपशीनोध्ण (ए७४४9०:४४०) जलवायु निश्चित ही ग्रच्छी है । परन्तु केवल जलवायु 
का ही श्रमिक की कार्यकुशलता पर प्रभाव नही पडता, कुछ अन्य थातें भी हैं, 
जितसे जलवायु के अप्निय प्रभाव दूर हो सकते हैं। इसवे भ्रतिरिकत वेज्ञानिक विधि 
के द्वारा भी जलवायु के प्रभाव को दूर क्या जा सकता है | 
एक और महत्वपूर्ण तत्व, जिसका क्रार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है, 
जीवन-हृतर है । पर्याप्त तथा पौष्टिक भोजन, अच्छे श्रावासों की व्यवस्था, पर्याप्त 
वस्त्र, आराम और विलाधिता की वस्तु ग्रादि भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अच्छा 
प्रभाव डालती हैं और इनसे उसकी कार्यकुशलता मे भी वृद्धि हो जाती है । विश्ली 
मनुष्य को बदि दे वस्तुयें प्राप्त नही है तो वह काम में अपना मन नहीं लगा पाता 
ओर उसके काम करते रहने की क्षमत्रा का हात हो जाता है। एक और तत्व 
जिसका वायं-कुशलता पर प्रभाव पडता है, वह श्रमिको की मजदूरी है। मजदूरी 
था बेवत रहत-सहत के स्तर पर ही प्रभाव नही पढ़ता, बल्कि इसकी श्रमिक के 
अ्रधिक या कम काम करने की योग्यता पर भी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है। 
प्च्छी मजदुरी पाने वाला भमिक सामान्‍्यतया अपने जीवन से सस्तुप्ट होता है 
और इसीलिए वह मन लगाकर भली-भाति कार्य करता है, विशेषयर उस दशा मै 
जवकि उस ज्ीध्र और तियमित रुप से मजदूरी मिलती है। सापेक्ष दृष्टिकोण से 
भी भालिक के लिये श्रमिक की क्रार्म-कुझलता उसकी मजदूरी पर भी निर्भर 
करती है । 
इसके श्रतिरिक्त, सामान्य और तकनीकी, दोनो प्रकार की शिक्षा्रो का 
भी कार्य कुशलता पर प्रभाव पडता है। शिक्षा के बिना न दो मजुष्य गिखर पाता 
है भौर न भपने वातावरण के प्रति उसमे रुचि उतन्न हो पाती है। इस बात मे 
तनिक भी रादेह नही है वि शिक्षित श्रमिक अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान होता है 
और अपने उत्तरदायित्व को अशिक्षिव श्रमिकों को अपेक्षा अधिक भच्छी तरह 
समझता है। तकनीकी प्रशिक्षण पाये हुये करमेचारी निश्चय ही अधिक कार्यकुशल 
होते है । काम करने को दश्शाओं का मी कार्यकुशलता पर बढा प्रभाव पटता है। 
प्रकाश की समुद्चित व्यवस्था, सवातन, स्वच्छता, भवन की कलात्मक ग्राइति, शात 
प्ौर सुन्दर वातावरण श्रादि का भी मतोवेज्ञानिक प्रभाव पडता है और भ्च्छे 
वातावरण में ही मनुष्य दत्तचित होकर अपने कयग थे मन लगाकर उत्पादन में 
बुद्धि कर सकता है। का्यंकुशलता इस बात पर भी लिर्मर करती है कि काय के 
घन्‍्दे कितने हैं। यदि कार्य के घण्टे लम्बे हो और अल्प विराम या विधाम या 
मनोरजन के समय की व्यवस्था व हो तो कार्ये-कुझलता पर बुरा प्रभाव पडता है। 
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यहि कार्य दिवस कम समय का वियत किया जाता है और कार्य सप्तम में बीच- 
बीच में प्रत्प विराम दे दिये जाते है तो श्रमिक अपने कार्य को श्लोर अच्छी अकार 
कर सकता है । 
एारियरिक जीवन का भी श्रमिक को कार्यकुशलता पर बडा प्रभाव पडता 
है। घर के शिस वातातरण मे व्यक्रित का पालन-पोषण होता है, श्रौर जिस पारि- 
वारिक जीवन को ज्यकित को अपनाना पडता है, उसका श्रमिक पर गनोर्देज्ञानिक 
प्रभाव होता है। इसका कारण यह है कि घर में ही व्यक्ति को शान्ति मिलती है 
और बह भधिक अच्छा कार्य करने के लिये अपनी शक्तियों को पुन. अ्रजित कर 
सेता है। बच्चे पर याता का भी झभिक प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त 
थोड़े या भ्रधिक दिनो के लिए सर सपाड़े भी व्यवित के दृष्टिकोश को विस्तृत कर 
देते है म्रौर उरकी कार्यकुशसता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। जीवन के प्रत्ति व्यक्ति के 
सामाम्य दृष्टिकोश्य को भी कार्य को मावा पर बड़ी प्रभावश्ञाली प्रतिक्रिया होती 
है। कुछ लोग ग्रारम्भ से ही भाग्यवादी होते है। वे यह समझते है कि उनके 
काौरण कुछ नहीं होता । जो कुछ होता है, सब भाग्य से ही होता है। वे अपने 
प्रथत्नों से ग्रपती कठिनाइयी एर विजय प्राप्त करने की स्वयं कभी चेप्टा नहीं 
करते ) इस प्रकार के दृष्टिकोण से व्यक्ति में उन्नति करते की भावता कभी उत्पन्न 
नहीं हो पाली । धर्म को गलत प्रकार से समभते का भी इस प्रवृत्ति से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । लेकिन सामाजिक झौर राजनैतिक तत्व भी जीवन के प्रति इस उदा- 
सीनता के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, देश की जातीयता, सामाजिक 
मर्यादायें श्रौर राजन॑तिक दासता झ्ादि भी बहुत समथ तक भारत में श्रविकाँश 
लोगो के दृष्टिकोण को विस्तृत करने के भ्रभुकूल नही थी ) 
इसके अतिरिक्त किसी व्यवित की कार्यकुशलता इस वात पर भी तिर्भर 
फरती है कि उस व्यतित की कार्य करने में छचि या इच्छा है या नहीं अथवा बह 
जीवन में तथा रोजगार में उन्नत्ति करने की आाज्या कर सवत्ता है या नहीं तथा उसे 
ह्वतन्त्र रुप से कार्य करने से कोई बाधा तो नही है । स्वततस्त व्यवित की तुजना में 
परत्तन्त्र व्यक्ति कभी अधिक कार्यकरुशन नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त श्रमिक 
का चरित्र, ईमानदारी, नियमितता, भ्रात्मविश्वास, आत्मसम्मान, कठिन परिश्रम 
की झ्रादत तथा अन्य नौतिक गुणों से भी कार्यकुशलता से वद्धि होती है। दान बुद्धि 
बाले श्रमिक की अपेक्षा बुद्धिमान श्रमिक कही अधिक कार्यकुदलन होता है। एक 
अन्य महत्वपुर्य तत्व जिसका श्रमिक की कार्यंकुशलत! पर बढ़ा पश्रमाव पड़ता है, 
उद्योग का संगठन और उसके कार्य की सामग्री है) किसी क्षमिक को उसी काम 
पर लगाना चाहिये, जिसके लिये वह उपयुक्त है । इसके साथ ही साथ उसे काम के 
लिए सही प्रकार को गशोत झौर उपकरण दिये जाने चाहिये । एक कम बुद्धिसान 
उद्यमकत्तों, जो पुरानी मश्नीन झोर रही सामान का प्रयोग करता है, कमी उत्तम 
ओेछी का उत्पादन नहीं कर सकता । इस प्रकार श्रमिक की कार्यकुशलता ग्रयस्धक 
की योग्यता औौर बुद्धि तथा कार्यध्ययतत और सश्नीत व्यवस्था को आधुिक्त 
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तकनीकी पद्धत्ति अपनाने पर भी निर्भर होती है। सजदूरो वितरित करने की 
अखालो, जैसे परिमाण के प्रनुसार मजदूरी देने की विधि, से भी कार्यवुशलता मे , 
वृद्धि होती है । इसके अतिरिक्त श्रमिक संगठन से भी श्रमिकों वी वार्यत्रुद्यलता मु» 
उन्नति होठी है । जब श्रमिक्ष उचित रूप से श्रत्रिक सध में संगठित होता है; 
तब उसे श्रधिक ग्ात्मविश्वास हो जाता है और उप्तमे प्रधिक काम करने वी 
क्षमता उत्पन्न हो जाती है। कल्याण कार्य भी आमोद-अमोद और सनोरणन 
को व्यवस्था करके श्रमिकों की कार्येकुडलता पर वडा श्रभाव डालते हैं, जिससे वे 
अपनी शक्तियाँ पुन अजित कर लैते हैं । 

इस प्रकार श्रमिक की कार्यकुशलता अनेक परिस्थितियों पर निर्मर होती 
है और यह कहता बड़ा ही कठिन है कि किसी एक देश वे श्रमिक किसी ग्न्य देश 
के अमिको की तुलना में अधिक कार्यकुशल हैं या नहीं। कसी सामान्य निष्क्पे 
पर पहुंचने से पहले हमे इन सभी तत्वों को ध्यान मे रसनो चाहिए ) 
कार्यकुशल श्रमिको के लाभ 

यह वात विश्ञेप उल्लेखनीय है कि दिसी देश की कार्यकुश्बल थ्रम-शक्ति 
उस देश दे लिये वहुत बडा वरदान होती है, ग्रोर देश के भ्राथिक जीवन से उन्नति 
करने के लिणे भ्रौर देश के झ्राथिक विकास के लिये भी यह एक शक्त्तिश्याली उप- 
कर है । कार्पकुशल धमिकों के सिये अधिक पर्यवेदाण की ग्रावश्यकृता नहीं 
होती । न तो ने भ्रधिक सामग्री नप्ट करते हैं और न हो मशीनों को कोई हानि 
पहुँचाते हैं। दे अपना काम वडी चतुरता से वरते हैं और उनके कार्य स॒ दक्षता 
और उत्तरदायित्व का बोध होता है। इस प्रकार वे उद्योग म स्वदेशानुरागी रचि लेने 
म समर्थ हो जाते हैं। जद चारो ओर मैत्रीपुर्ण सहयोग का वातावरण होता है वो 
देश के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है । 
भारतीय श्रमिकों की कार्यकुझलता 


भारतीय श्रम्रिक अन्य देशो के श्रमिकों की अपक्षा सागान्यत कम कार्वे- 
कुझल समभा जाता हैं। यदि दस बात से हम मगह अर्थ लें कि यारोपियन श्रमिक 
भारतीय श्रमित से पिसी निर्धारित क्षमय में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होता 
है तो इस प्रवार के दद्तव्य का विरोध करना सम्भव तही है। टरिफ बोर्ड ने सब 
१६२७ में यह कहा था कि भारत मे प्रत्येक श्रमिक केवल १८० तकुओं की देखभाल 
करता था, जवकि यह ससख्या जापान में २४०, इगलेण्ड में ५४० से ६०० तब और 
अमेरिका में १,१२० थी । एक बुनकर जितने करघो पर कास करता है, उत करघो 
की सस्या औनत रुप से जापाव मे २ ५, इगर्लण्ड में ६ तक ओर सयुक्तराज्य में 
६ यी, जबकि भारत में यही सल्या साधारणतया लयभग २थी। कानपुर धरम 
जाँच समिति न भी कह था कि जापात में अत्येक एक हजार तबुओ के लिये ६*१ 
श्रमिक हैं जबकि भारत में १४ हैं। इसका तात्पय॑ यह है कि भारत मे एक शमिक 
कताई के बरसे के शक और ही ध्यान देता है जबकि जापान में एक लडकी श्रमिक 
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तीनो और ध्यान देती है। जापान में एक लडको बुनकर ६ करवों की देखभाज 
करती है, जबकि हमारे यहाँ का बुनकर लगभग दो करघो की ही देखभाव करता 
है। रर झलेक्बरेग्डर मैकराब्ट ने औद्योगिक ग्रायोग के समक्ष यह कहा था कि 
अंग्रेश श्रमिक भारतीय अमिक की अपेक्षा ३४ या चार गुना अधिक कार्यकुरल 
है। सर क्लेमेस्ट सिम्पसन की गशता के भवुसार, भारतीय कपास की कताई व 
बुनाई मिस के १६७ श्रमिक संकाशायर की मित्र के एक भ्रमिक के सम्ताने है! 
(पृष्ठ ५६२८-२६ भी देखिये) ॥ 

परन्तु इस प्रकार के विवरण से यह स्पष्ट वही हो सकता कि भारतीय 
श्रमिकों में कोई सहज स्वाभाविक हीनता है। भारत मैं प्रत्येक मशीन पर अधिक 
श्रमिक इसलिये लगाये जाते हैं कि श्रमिक सस्ते हैं पर गशीने मंहगी हैं । इंगलैण्ड 
में मजदूरी अपेक्षाकत अधिक है और इसलिये श्रम की बचत करना आवश्यक हो 
जाता है । भारत मे प्रत्येक श्रमिक द्वारा कम उत्पादत होने के कारण केवल शमिकों 
की कम कार्यकुशलता पर ही पुर्णंतया आधारित सही क्षिया जा सता | प्रवस्ध 
की प्रकुशलता, कच्चे माल की घटिया किस्म, श्रच्छी मशीनों का अ्रभाव भर 
उत्पादन क्रिया मे ग्राधुनिक तकवीक को ने प्रपवादे के कारण ही उत्पादन कम 
होता है। इसके घतिरिक्‍त भारत में काम करते के घण्टे अधिक श्लौर मजदूरी कम 
है | साथ ही रहन-सहन की दशायें भी शोचनीय है । भ्रत विभिन्न देशो के श्रमिकों 
की कार्यकुशलता की तुलना करते समय हम भारतीय धमिकों की श्रकुशलता के 
राम्बन्ध में बिना सोचे-समभे कोई निर्णय नहीं दे सकते | 

लेकिन वर्तेसान समय में जो परिस्थितियां हैं, उतसे वह विदित होता है कि 
भारतीय श्रभिक इतता कार्मकुझल नही है, जितना उस्ते होता चाहिये । बहुत से ऐसे 
कारण है जिन्‍्हीते हमारे श्रमिकों को अ्रकुझ्लल बना दिया है और इफ्ही कारणों के 
प्रकाश में हमें यह देखना है कि अमिको की अकुश्बलता वास्तविक है या मालिकों 
द्वारा बढा-चढा कर कही जाती है, क्योकि मालिक अकुझलता को दुह्ाई देकर 
मजदूरी कम देने का एक बहाना बना लेते हैं । 


भारतीय श्रमिक की भ्रकुशलता के कारण 

प्रणण सर हुफारे देश की जलूयजु कुशल-कर्ड के अनुकूल नही है । भारतीय 
जलवायु गण है और कठोर तथा मुस्थिर कार्य करने के लिए इसका अच्छा प्रभाव 
नहीं पढ़ता, विशेषतया गर्मी की ऋतु में घण्टो बैठकर निरन्तर काप करना सम्भव 
नहीं हो पाता । लेकिन जैसा कि संकेत किया जा चुका है, कारखानों में तापत्रम 
को नियम्वित करके जलवायु की परिस्थितियों पर नियन्त्रण हो सकता है और 
कठोर परिभ्रग के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जा राकता है । “कार्य 
की व्षाप्रों' के भ्रस्तगेत यह उल्लेख किया गया है कि मालिक ताप्रमात पर 
नियन्त्रण रखने की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। इसलिये कठोर और निरन्तर 
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कार्य श्रभिक के लिये बडा कठिन हो जाता है और वह अपनी थवान मिटाने के 
लिये कुछ न कुछ समय अवश्य नप्ट करता है । 

इसके भ्तिरिक्‍्त, जैसा कि झिक्षात्मक सुविधाश्ो के अन्तगेत उल्लेख क्या, 
जा चुवा है भारतीय श्रमिक में अश्विक्षितवा अधिक पाई जाती है | इसके अतिरिर्त 
उस्ते मश्नीनों का दक्षतापृर्वक सचावन करने के लिये समुचित प्रशिक्षण भी नहीं 
दिया जाता । रॉयल श्रम आयोग और मिस्टर हैराल्ड वटलर ने इस विपय में 
अपने विचार जोरदार छब्दो में व्यक्त क्ये है (देखिये पृष्ठ ३५३)। दाम में उचित 
प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये श्रमिकों को न तो स्वय भौर न ही सस्थानों में 
सुअवसर प्राप्त हो पाते है। इसलिये यह कहता नितान्त अनुचित हैं कि औमत्त 
भारतीय श्रमिक ब्रिटेव के औत्तत श्रमिक की अपेक्षा कम बुद्धिमान है | वास्तविकता 
यह है. कि श्रमिक वी मानसिक शक्तियाँ प्रशिक्षण के अभाव से विकसित नहीं हो 
पाती है । 

कम मजदूरी और निम्न कोटि का जीवत-स्तर सम्भवतया भारतीय श्रमिकों 
की काये-ग्रवुशलता का सबसे महत्वपूर्णा कारण है। श्रमिका को मजदूरी इतनी कम 
मिलती है कि यह आशा नही की जा सकती कि श्रमिक कुछ प्रगति कर संग था 
अपन जीवन-स्तर को उँचा उठा सकेंगे । श्रमिय्रो को अस्वास्थ्यक्र प्रसन्तुलित 
भोजन ठथा पहनने दे लिए फट़े-पुराने अपर्याप्त कपडे ही मिल पाते है और जिन 
मकानों म बे रहत हैं उनकी भी दक्मा अत्यन्त शोचनीय हाती है। इन सबका 
पिछले पृष्ठो मे विस्तृत वणन किया जा चुका है। निम्त क्राटि क जीवन-स्तर के 
कारण श्रमिकों की आदतें बिगड़ जाती है और उनक रहन का वातावरण भी 
दूषित हो जाता है । परिणामस्वरुप बे बनेक बीमारिया के शियार हो जाते ह शोर 
उनकी काय-शक्ति तथा कार्यकुशलता का ह्ात् हो जाता ह। इसके झतिरिक्त काम 
करन की परिस्थितियाँ भो अत्यन्त विषम ह॑ तथा कारखाना का वातावरण भी 
सन्तापजनक नही होता । एसी अस्वस्थ परिस्थितियों के होत हये हम यह कस 
आशा कर सकते ह कि श्रमिक झपना कार्य परिक्रमा से तथा मन लगाकर करेंग । 

श्रम्िका को प्रचासिता भी उनको कार्यकुत्ललता पर प्रभाव डालती है। 
प्रवासिता के कारण न केवल उनक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता ह वरव्‌ उन्हें 
हरी जीवेन म अनक कठिनाइया का सामना बरना पडता ह। इसके अतिरिक्त 
श्रमिक की मदिरा पान की झादत भी उसझी कार्य-पकुद्यलता वे लिए उत्तरदायी है| 
प्रदृन्तु इस विपय से साधारएठ्या यही कहा क्ात्धा है हि कमिक् आएते क्कोर 
परिश्रम वी क्लान्ति का भिटाने के लिये ही मदिरा का सहारा लता है और शराब 
पीकर वह अपन जोवन को कठुताओ का भरूलते का प्रयत्न करता है । जेब श्रमिकों 
के लिए अच्छी सुख-सुविधाय उपलब्ध नही है और उन्ह उचित शिक्षा देने की भी 
व्यवस्था नही है तद यह कोई झाइचर्य की बात नहीं है कि उसमे मद्यपान तथा 
बेश्यायभन जैसी दुरी झादत पड जाती हैं जिनसे उनके स्वास्थ्य और कार्य कुझलता 
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पर बुरा प्रभाव पढ़ता है। थ्रमिको को ऋणप्रस्तता भी उनकी कार्यप्रवुशलता के 
लिये कुछ सीमा तक उ्यारदायों है) 

कार्ययगुशलता का एक ब्न्य महत्वपूर्ण कारण का रखानों मे अ्रच्छी व्यवस्था 
का प्रभाव है। अधिकतर प्रवन्ध दोषपूर्ण और अनुभव-शुत्य होता है। न तो 
अश्षीने अच्छी होती है भर न ही काम करते के लिये श्राप्रिकों को भ्रच्छा सामान 
दिया जाता है। झतः यह स्वाभाविक है कि पुरानी व अग्नवलित मशोनो और 
घटिया प्रकार के कज्दे माल के कारण श्रशिक अधिक उत्पादन नही कर पाता । 
निरीक्षण कर्मचारी दर्ग को इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि वे श्रमिकों का 
झचित प्रकार से निर्देशत कर सकें । उत्पादकता बढाने के लिए आधुनिक तकनीक 
को भी नहीं अपनाया जाता । 


क्या भारतीय श्रमिक वास्तव में कार्य-पकुशल है ? 

जैसा कि पिछले पृष्ठो मे उल्लेख किया जा चुका है. श्रमिक की रहन-सहन 
झौर कार्य करने की शोचनीय दशाएँ ही उतकी कार्य-ग्रकुशलता का प्रभुख कारण 
हैं। यदि राज का भारतीय श्रमिक इतना अ्रधिक कार्यकुक्षतत वही है. जितना कि 
स्सार के अन्य उन्नत देश्ों के श्रमिक हैं तो इसका कारण यह नहीं हू कि भारतीय 
श्रमिक में प्रधििक कार्यकुशल होने को क्षमता का ग्रमाव है । यदि श्रमिक की शोच- 
नीय दड्षओं को देखा जाये तो उस पर यह दोष नही लगाया जा सकता कि बहु 
अपमे कार्य में रुचि नहीं लेता । श्रमिक बेचारा अपने परिवार झौर घरेलू वातावरण 
से दर होता है तथा घनी और गन्दी बस्तियों मे उसे रहना पढ़ता है। उसको कार्य भी 
अ्रधिक घण्टो तक घुटन और धुएँ से गरे वातावरण में करना पडता है। उसे उचित 
प्रकार से गिर्वाह करने के लिए पर्याप्त मजदूरी भी नहीं मिल्रती। महाजनों भौर 
मध्यस्थों द्वारा उचित एवं प्रगुचित, हर प्रकार से श्रमिकों से ऋपया वधूल्र क्रिया 
जाता है । ऐसी परिस्थितियों में यह कठिन है. कि श्रमिक क्ुशलतापूर्षक: कार्य कर 
सके । यदि हमारे देश में भी वे सब परिस्थितियाँ गया जाये जिनसे ध्रमिक की 
कार्यकुशलता बढती है भ्रोर जिनका उल्लेख ऊप्र किया जा चुका है तो भारतीय 
श्रमिक भी थोड़े ही समय में भाश्चयंजनक रूप से उन्नति कर लैगा। भारतीय 
श्रगिक की यह विशेषता है कि वह कठित और असराष्य (7:97) परिस्थितियों 
मै भी गुशलताएूर्वक कार्य कर लेता है और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल 
अपने प्रापको बडी शीक्रता से ढाल लेता है | 

श्षप्त भनुसधान समिति के छब्दों मे : “हगें जो भी प्रकाशित प्रमाण मिले 
है ओोर अ्रपनी जाँच-पएडत्ताल को अदधि मे थो भो गूचनायें एकत्रित कर सके है उन 
से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय श्रमिक की तथाकित कार्यकुशलता 
पुक कोरी कल्पना है । रदि हम अपने श्रमिकों को वैरे ही कार्य करने की दक्ाये, 
मजदूरो, उचित व्यवस्था, मशीनें और यन्त्र ग्रादि प्रदान करें जो दूसरे देझों में 
श्रमियों को सित्॒ते हैं. तो भारतीय श्रमिकों की कार्यक्ुछलता भी भश्न्‍्य देशों के 


ग्रौद्योगिक श्रप्तिकों को कार्यकुझलता द््ध्छ 


भौर कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं का स्तर बहुत निम्न है तथा श्रव्य देशों की 
श्रपेक्षा मजदूरी भी बहुत कम है तो श्रसिकों की तथाकथित कार्य श्रकुशलता का 
कारण यह नही हो सकता कि हमारे देश के लोगों की बुद्धिमत्ता में कुछ कमी है 
प्रा हमारे श्रमिकों में कार्य करने की रुचि नही है (” श्रमिकों को कार्य भकुशलता 
का काररा वैज्ञानिक प्रबन्ध का ग्रभाव, व्यवसाय मे उच्चतम सैतिक स्व॒रो का अ्रभाव, 
यातावरण में गर्मी और तमी तथा अमिक्नो की विर्धगता झादि कुछ ऐसी परि- 
स्थितियाँ है जितके लिये थ्रमिकों को उत्तरदायी वही ठहराया जा सकता । इसलिये 
श्रेमिको के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये, उनके काम करने श्रौर रहने की अच्छी 
दशाये उपलब्ध करने के लिये तथा उनको उचित भ्रशिक्षण की सुविधाये देने के लिये 
यदि निरल्तर प्रयत्न किये जाये तो वह दित दूर नही जब भारतीय श्रमिक, यदि 
श्रधिक नही तो अन्य देशों के श्रमिकों के समान ही, कार्यकुशल हो जायेगा । इन 
विपयों मे यदि उतके लिये सरकार द्वारा भ्रावश्यक पग उठाये जाये तो भारतीय 
श्रमिक बहुत शीघ्र अपने में सुधार कर लेगा क्योकि उसमे सीखने भौर उन्नति करने 
की बहुत क्षमता है | भारतीय श्रमिक में मूलत. कोई कमी नहीं है और कोई क्रारए 
नहीं है कि भारत के निवासी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की हीनता का अनुभव 
करें। 
गत वर्धों में कार्य -अकुशलत! की शिकायतों के कारण 

गत कुछ वर्षों से श्रत्चिको की कार्यकुशलता मे कमी हो जाने की शिकायतें 
सुनने में झ्राती है । यह कहा जाता है कि पभ्रव श्रमिक अपने अ्धिकारो के भ्रति तो 
बहुत सजग हो गया है और श्रधिक से भ्रधिक मजदूरी माँगने लगा है, परन्तु वह्‌ 
अपले कत्तंज्यों को भूल गया है और काम करने में एचि नही लेता है । सब १६४६ 
में ठाथ लोहा और इस्पात की कम्पनी के भ्रध्यक्ष ने वापिक उत्सव के भ्रवसर पर 
पह कहा था कि इरपात का झौसत उत्पादन सन्‌ १६३६-४० में प्रति कर्मचारी 
२४३६ टन था जो सन्‌ १६४८-४६ में गिर कर १६:३० टन रह गया । उन्होने 
इस बात को भी शिकायत की कि कुछ विभागों में श्रमिक अधिकत्तर अपनी 
वास्तविक क्षमवां से झ्राथा या एक तिहाई काम कर रहे थे। श्रमिक ऐसा क्यों 
करते है। इसका कारण ढूँढते के लिये हमे दूर तही जाता पढ़ेगा। देश की एरिव्तित 
राजनैतिक परिस्थितियाँ, श्रप प्रान्दोलत की बढ़ती हुई शक्षित, निर्वाह खर्च में वृद्धि, 
कुछ राजनैतिक दलों का भनुचित प्रचार, प्रादि सभी बातो ने मिलकर श्रमिकों में 
असनन्‍्तोष की भावना उत्पन्न कर दी है श्लौर वे श्रपनी परिस्थितियों मे तत्काल 
सुधार की माँग करने सगे है। प्रबन्ध मे जो परम्परागत श्रातियाँ चली प्रा 
रही हैं, उनसे भी वह राच्तुष्ट नही है और कठोर अनुशाएन की वह अवद्देतना 
करने लगे है। विवेकीकरण शोर कार्य तीव्रता की योजनाग्रो ने भी श्रमिकों में 
बेरोजगारी का भय उत्पन्न कर दिया हैं और उनमे यह धारणा उत्पन्न हो यई है 
कि यदि वह भ्रधिक कार्य करेंगे तो उनमें से कुछ श्रमिकों की छूटनी हो जायेगी । 


६६८ श्रम समस्याये एवं समाज वल्याण 


इरालिये अधिक कार्ये करके रोजगार को कम करने की अपेक्षा वें अपने सहयोगियों 
के साथ मिल वाट कर कार्प करवा चाहते ह। भत्त मजदूरी के ढांचे से कसी 
प्रकार कय परिवर्तन न होने के कारण भौर कार्य करने वे तथा रहने की दक्षाओं 
में किसी उल्लेखनीय सुवार के अभाव से श्रमिक पहले वी भ्रपेक्षा आज खझधिव 
असन्‍्तुष्ट है । 


उत्पादकता (श00लाशाओ) 


भारत में श्रमिकों की उत्पादकता बढाने का वहुत महत्व है, विशेषकर जब 
दर्श में आथिक विकास के लिये प्रचवर्षीय ग्रायोजनाये चालू पी गई है। 
श्री गुलजारी लाज़ नन्‍्दा का कपन है “उत्पादकता प्रगति का लगभेग पर्यायवाची 
है। हमारे लिये इसका अर्थ केवल प्रगति ही नही वरतु जीवन है!” सगार की 
व्त॑मान प्रतियोगी अर्थव्यवस्था को देखते हुये यह वहुत ग्रावश्यक्ष है. कि हम श्रपने 
देश के माल को अ्रधिक प्रच्छे प्रकार का बनायें, उत्पादन लागत को कम करें और 
कीमतो को घटायें ! इस प्रकार ही हम विश्व बाजार मे अपने देय के माल के लिये 
स्थान थना सकते है तथा ग्रपत देश के भीतर भी वाजार को विस्तृत कर सकत॑ है 
यदि हम बिदव वाजार में सफलतापूर्वक स्पर्या करना चाहते हैं तो श्रमिकों की 
उत्पादकता बढाने वी श्रोर पय उठान आवश्यक हे। भ्रथिक उत्पादकता ते जो सार 
होगे वे सभी वर्गों को उपलब्ध होगे । बाजारों के विस्तृत होने से उत्पादन ला* 
भी बढ़ेगा और उद्योग को मी फायदा पहुंचेया । उत्पादन लागत घटने से मुल्य 
में कमी हो जायगी अधिक अच्छे प्रकार का मॉल तैयार होगा भोर उपभोकता्र' 
को भी लाभ हागा । ग्रधिक उत्पादकता के कारण श्रमिकों ढों भी अधिक मजदूर 
मिलेगी और उनका जीवन स्तर ऊँचा हो जायगा । उद्योग बी उत्पादकता ही वा 
स्रोत है जिसमे से ऊँची गजदूरी का भुगतान किया जाता है। किसी प्रकार के 
किसी भी ओर से कोई भी दवाव उद्योग वी भुगतान क्षमता से अधिक मजदूर 
दिलाने से समर्थ नही हो सकता क्योकि यदि ऐसा किया जायमा तो वेरोजगादी २ 
भुद्रा-प्रसार जैसी दुछदायी स्थितियों का सामता करना पडेगा । इसके अतिरिक 
उत्पादकता बढ़ने से देद्य के प्रत्थक प्राकृतिक साधन स अधिक उत्पादन उपलब्ध 
होगा, कुल उत्पादन बढ जायेगा, और परिणामस्वस्य राष्ट्रीय भ्राव में वृद्धि होगी 
तिवेध भी अधिक होगा, रोजगार ग्रधिक मिलेगा तथा जीवन स्तर भी हंँचा हे 
जायेगा। उत्पादकता वढाने का उद्देदय यह है कि प्राप्य (॥४०४४७०) साधनों हार 
अधिकतम उत्पादन हो और किसी भी प्रकार को सामाजित या आथिक विपरि 
(0/87655) का स्लामना न करना पडे | ऐसे उचित वादाबरण बनाने के लि 
जिसमे मालिक व मजदूरी के सम्बन्ध सौहादंपूर्ण हो तथा श्रमिकों की कार्यकुशलत 
अधिक हो और उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो उत्पादकता ग्रान्दोलन की ओर अच्छ 
प्रकार से घ्यात देना चाहिये तथा उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिये । 


गह वात भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अधिक उत्पादकता से अधिर 


ग्ौद्योगिक श्षम्रिकों की कार्य कुझलता घ्््६ 


उत्पादन होता है तथापि इसका अर्थ यह नही है कि यदि उत्पादम में बृद्धि होती है 
तो प्रावश्यक रूप से उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। हम उत्तावन मे दो प्रवार 
से धृद्धि कर सकते है--अ््रम ठो अधिक सताधव और उपादातों को लगाकर उत्तादन 
बढाया जा सकता है और द्वितीय, उत्पादन में वृद्धि, भ्रति श्रमिक, प्रति घण्टे, प्रति 
दिन या प्रति वर्ष उत्पादव बढ़ाकर की जा सकती है । उत्पादकता में चृद्धि का प्र 
द्वितीय प्रकार की बृद्धि से लिया जाता है। किसी भी संस्था में एक ही समान 
मात्रा और विशिष्ट गुरर वाला उत्पादन एक निश्चित समय में यदि १० व्यक्तियों 
द्वारा किया जाता है और दूसरी संस्था मे उसी सभात सात्रा और गुझ बाला 
उत्पादन उतने ही समय मे १४ व्यवितियों द्वारा किया जाता है तो “उत्पादन! तो 
बराबर होगा परन्तु पहली सस्था में 'उत्पादकता' अधिक होगी । 
श्रम्न उत्पादकता की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि श्रम श्म- 
समय करे श्रलुपात में प्रत्येक इकाई मे जितना निषज (000!) होता है उसे धरम 
उत्पादकता कहते है। श्रम ब्युरो द्वारा किये गये एक अध्ययत के अनुसार भ्रम 
उत्पादकता का श्र्थ भौतिक उत्पादन या निपज के उद्च झनुपात से है जो उथोग 
भे श्रम निवेश (पराए0५) की मात्रा से प्राप्त होता है। परन्तु यह एक बहुत विस्तृत 
परिभाष। है। श्रम के निपज और उद्योग में श्रम के निवेप की मात्रा को किस 
प्रकार मापा जाता है, उसके भ्नुसार इसके कई भ्र्थ हो सकते है। इस प्रकार से 
श्रम उत्पादकता भ्रम की प्रान्तरिक कार्यक्षमता से हुये परिवर्तनों को स्पष्ट नहीं 
करती वरन्‌ उस परिवतंनशील प्रभाव को प्रदशित करती है जिसमे श्रम का भशम्य 
साधनों के साथ प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार श्रम उत्पादकता पर झतेक बातो 
का प्रभाव पडता है। परस्तु इससे बडी सख्या मे अलग-अलग, परन्तु फिर भी एक 
दुसरे से भ्रापस मे संस्वस्धित साधनों का सम्मिलित प्रभाव होना प्रकट होता है ; 
उदाहरणत तकतीकी सुधार, उत्तादत की गति, उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाप्रों में 
प्राप्त की गई कार्यक्षमता की मात्रा, सामग्री की उपलब्धि, माल आ्रादि के प्राप्त 
होने को गति, भालिक-मजदूर सम्बन्ध, श्रमिकों की कुशलता और उनके प्रयत्न, 
प्रबन्ध की कार्यक्षमता, प्रादि-आदि। उत्पादन के सभी उपादानों की उत्पादक 
कार्य क्षमता मे परिवर्तत झौर उपादानों की स्थानापत्ति के कारण वास्तविक धरम 
लागत में जो बचत प्राप्त होती है भ्रधवा उससे जो झंधिव्यय होता है, उसते श्रम 
उत्पादवता के परिबतंनों का पता लग सकता है। भौतिक निपज से सम्बन्धित 
प्रश्यों के प्रष्पमन के लिये श्षम निवेश को ही उपयुक्त समक्ता गया है क्योकि धरम 
निवेश अन्य उपादानों के निवेश की अपेक्षा सरलता से मापा जा सकता है। इसके 
अतिरिकत श्रम निवेश में एक ऐसी समानता होती है जो तमाम उद्योगों, 
प्रक्रियाश्नो औ्लौर मशीनों में पाई जाती है । लेकिन यदि झावदपक हो तो किसी भी 
उपादान की उत्पादवता का अध्ययन करने के लिये उस उपादान की एक इकाई 
की उत्पत्ति को लिया जा सकता है। 


६७० अम समस्‍यायें एवं त्तमाज कल्याण 


ब्यूरों ने जो भी अध्ययन किया हें उसमे थम निपज और श्रम निवेश को दो 
अर्थों मे लिया है। निप्रज के जो दो अर्थ लिये हैं वह हैं. स्थिर मुल्यो पर कुल 
(07083) विपज! और “निबल (प७) निपज | कुल निप्रज उद्योग की भझन्विम 
निपज को बताती है। विनिर्माण प्रक्रियाओं द्वारा जो निवेश की हुई साप्रग्री में 
मूल्य उत्पन्न हो जाता हैं निबल तिपञ्न उस ओर सकेत करती है । कुल निपज में 
साधारणतया सामग्री की लागत का अधिक समानुपात होता है । इस कारण श्रम 
निवेश में परिवतेन होने से इस पर कम प्रभाव पडता है। परन्तु क्योकि निवल 
निपज, जो भी सामग्री का प्रयोग किया जाता है और जो मुल्य ह्वास होता है उसे 
कूल लागत मैं से घटा कर आ्राती है, इस कारण श्रम तिवेश के परिवतनों का इस 
पर अधिक प्रभाव पडता है । भ्रम निवेक्ष को श्रम वर्षों और श्रम घन्‍्टो में मापा 
जाता है। इन अथो के ग्राधार पर श्रम उत्पादकता को चार प्रकारसे मापा जा 
सकता है-- 
विषज -्ू कुल निपज 
(क) प्रति श्रमिक कुल निषज रू संककार र का बक 
कुल निपजण 
फिलने थम बढ काम हुआ 
(व) प्रति श्रमिक लिबस लिपज रू नसक्ार पर की जा 
(घ) प्रति धम घण्टे निवल तिपज - कल को कक कम कृत 
जिस किसी विद्येप उद्देश्य के लिए उत्पादकता सूचकाक की झ्ावश्यकता 
द्वोती है उसी दृष्टि से इन चारो प्रकार के सूचकाकों का अलग-अलग प्रयोग हो 
सकता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रकाशन के झनुसार [विनिर्माण उद्योगों में 
अधिक उत्पादकता [मराहाश ग्रि007 लाए का १4707 70057768) ] 
ऐसे तत्वों की, जिनका उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, वीत मुख्य श्रेणियों मे 
बाँटा जा सकता है (१) मशौन, यन्त्र व सामग्री, (२) धगठत पौर उत्पादन पर 
नियन्त्रण, (३) कामिक नीति (?९३०७५ ?०॥०9) । प्रथम श्रेणी के ग्रन्तगेत 
निम्नलिखित बाते आती है प्रत्येक श्रमिक के लिये प्धिक पूंजी देवा, उत्पादन की 
प्रद्धति ऐसी लागू करना जिसमे झधिक पूंजी हो, माल ग्रौर सामग्री का भधिक 
उच्चित प्रकार से उठाना, घरना और प्रयोग करना, कम लागत वाले सामान, 
उदाहरणुत शर्त द्वारा चालू श्रीजारो श्रादि का श्रयोग रुरता, मशीनों की मली> 
भाषति देखभाल करना और मश्मीनों को भच्छे ढंग से लपाना । संगठन और उत्पादन 
के नियन्त्रण के अन्तर्गत निम्नेलिखित बातें ञ्राती है अधिक अच्छा प्रबन्ध व 
प्रदासन, उत्पादन प्रायौजब तथा नियन्‍्चरण, लागठ स्‍भ्रौर वजद निबन्तण, सरल 
विधि, समानीक रएए तथा विश्वि्दीकरण, कग लागत वाले डिजाइन, शायंविश्ि 


(ख] प्रति श्रम घटे कुल निपज. >> 


ओद्योगिक श्रपिकों की कार्यकुललता ह्ण३ः 


अध्ययन, कार्य का गापदण्ड, मुल्य नीति तथा विक्रीकारी । कामिक नौति में तिम्त- 
लिखित बातें ग्राती है : श्रमिक प्रबन्धक सहयोग, विवेकपुणुं रोजगार नीति, डचित 
प्रकार से अगिकों का चुनाव और उन्हें कार्य पर लगाना, विश्निन्न स्तरों पर व्यव- 
जाय सम्बन्धी प्रशिक्षण, आगमिक (70000०) पाठ्य-केम, पदोन्नति तथा स्वर- 
उन्नति, कुशल पर्यवेक्षण, कार्य सन्तुष्टि, निपुण श्रमिकों को कार्य पर लगाना, 
बिवेकपूर्ण मजदूरी नीति, उचित यारियाँ तथा उचित कारें के घण्ठे, कार्य की 
दइश्ाओं और कल्णाण सुविधाम्रों में उन्‍्तति, उद्योग गे स्वास्थ्य और घुरक्षा नीधि 
तथा प्रतुपर्थिति झ्लौर श्रमिकावर्त में कमी । 
इालेड की “इम्पीरियल केमीकल इन्डरट्रीज' के श्री रसल बयूरी (४7. 
[रए७० (०:८०) ने उत्पादकता की सरव शब्दों में व्याख्या की है। उनके अनुस्तार 
“किसी भी सस्तथान की उत्पादकता का पर्थ उस झनुपात से होता है जो उत्वादित 
माल झौर सेवाप्नों तथा उपयोग में लापे गये साधनों के बीच में श्राता है। उत्पा- 
दकता को आाप्त करने के लिये सबसे अच्छी विधि यह है कि वर्तमान साधनों का 
झपिक अच्छे ढग से प्रयोग किया जाय तथा उन्नत गाधघनों से झौर उन्नत हूप से 
इन साधनों का विकास करके और प्रयोग करके कमर तिबेश से अधिक सात्रा मे 
माल का उत्पादन किया जाय ।” इसको भ्राध्त करने के लिए उन्होने प्रबन्ध तकतौक 
के रूप में का प्रध्ययत्त योजनाओं को लागू करने पर बल दिया है । 
उपरोवत विवेचन से यह ऊ्रम हो सकता है कि उत्पादकता का विचार 
'जहुत ही प्रधिक तकनीकी है और बिना श्रधिक तकवीकी ज्ञान ब बुद्धिमत्ता के 
हमारे भरें देश में उत्पादकता बढाया कठिन होगा । परन्तु ऐसा नहीं है। उत्पा- 
बकत्ा का भर्थ विवेकीकरण से नहीं लेना चाहिए । विवेकीकरण (९8४०7७॥28- 
४०४) में (क) केन्द्रीय नियन्त्रण एवं यन्त्रीकरण तथा (ख) आधुतिकीकरण एवं 
शमावीररण ग्राते हैं। विदेकोकरण का अमिकों द्वारा बिटोज्र हुआए है पयोकि इसके 
कारण कई स्थानों पर कार्यों में त्रीद्ह्ञा लाकर श्रम्रिकों को निकाल दिया गया है । 
झत्पादकता भाग्दोलन में इस प्रकार का कोई भय नही होना चाहिए । द्वितीय पंच- 
वर्षीय प्रायोजना में यह कहा गया था : “उत्पादकता में बृद्धि करने से यह तात्पये 
सही है कि नई मशीनों को लगाया ही जाय अथवा श्रमिकों को अधिक भार उठाना 
पढ़े । मशीनो को उचित प्रकार से लगाना, कार्य की दक्षाओं मे उन्नति करमा ऋएर 
श्रमिकों को प्रशिक्षण देना ऐसे पग्र हैं, जितसे श्रमिकों एर बिना अधिक भार डाले 
उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।” अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन का जो उत्पादकता 
सम्बन्धी दल (करएवं०७४ शो ऐ5ञअं०ा) आया था उसने भी इस ओर सक्रेत 
किया था कि उत्पादकता का अर्थ यन्त्रीकरण से नहीं है । इसका अर्थ यह है कि 
प्रबन्धकों और श्रमिकों मे ऐसे वंज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाये जिससे 
वंज्ञानिक सिद्धान्तो और उचित तकगीऊ द्वारा वतमान साधनों का अच्छी प्रकार 
से प्रयोग हो रके ? 


६७२ श्रम समस्‍यायें एवं रामाज वल्याण 


उत्पादकता के विचार का हमे कार्यशुशलता के विवार के साथ ही अध्ययन 
करता चाहिए। कार्यफुशलता का विचार बहुत पुराना है। उत्पादवत्ता के विचार 
भें हमे केवल उत्पादन या निषज पर ही वल तही देना चाहिए चरन्‌ भ्रच्छे निपज 
पर जोर देना चाहिये । इसका अर्थ यह है कि हमे उत्पादन की मात्रा के साथ-साथ « 
इसके गुण का भी ध्यान रखना चाहिए । 

उत्पादकता और काय॑ बुझजता पर श्रमिकों के सामाजिक जौवन वा भी 
प्रभाव पड़ता है। घरेलू बादावरण का, जिसमे व्यक्ति का पालन पोषर होता है 
श्रौर पारिवारिक जीवन जो व्यद्धित व्यतीव करता है, श्रमिक पर भनोर्वज्ञानिक 
प्रभाव पडता है। यदि कोई श्रमिक धर मे अपनी पत्नी से ऋगडा करके फेंक्ट्री मे 
कार्य करने झ्राता है तो वह कुशलवापूर्वक कार्य बहो कर सबता । इसलिए हमे उत 
तत्वों मे, जिनका प्रभाव उत्पादकता पर पड़ता है, सामाजिश तथा सस्थावादी 
(7797(0॥0॥9) तत्व भी सम्मिलित कर लेने चाहिएँ । 

इसके अतिरिक्त जैसा कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के दव का कथन है, जिन 
बातो से उत्पादकता में वृद्धि होती है बह बातें तभी भ्रा सकती है जबकि उद्योग में 
मानवीय सम्बन्ध प्रारस्परिक मान्यताग्रो पर आधारित हो और इस वात का 
विश्वास हो कि परिवर्तित और नवीन पद्धतियों से न कैवल सभी दलो को लाभ 
होगा वरन्‌ श्राय तथा कार्य करने की इश्माप्रों मे भी उन्नति होगी और रोजगार 
के अवसरो मे वृद्धि होगी । यह बहुत ग्रावश्यक है कि उद्योग में श्रमिक और 
मालिकी के ग्रापभी सम्बन्ध सौहार्द पूर्ण और रचनात्मक ढग के हो। श्रमिब्र सघ 
अमभिको को समझाने और इस बात का विश्दास दिलाने प॒ कि भप्रत्निक उत्पादकता 
से उनको भी लाभ होगा, बहुत महत्दपूर्ण कार्य कर सकते है। प्रालिको में भी 
विश्वात् उत्पन्त करने की बहुब प्रावश्यकता है और समाजवाद या पूंजीवाद के 
विवादों को समाप्त कर देना चाहिये । मालिकों और श्रमिको के वीच' जो आपसी 
सम्देह का वातावरण है उसे दूर करता होगा और अधिक उत्पादकता लाने के लिए 
दोनो का सहयोग बहुत झ्रावश्यक है । मालिको को चाहिए कि झधिक उत्पादकता 
से जो लाभ हो उनसे श्रमिको को वचित रखने का प्रयत्त न करें । 

यह बात भी छ्यान देने योग्य है कि अधिक उत्पादकता का वातावरण 
बनाये कै लिए भ्रम सम्बन्धी अधिनियमी को प्रुर्ण और प्रभावात्मवः रुप से लागू 
करना चाहिए। यदि कसी अ्रधितियम भें कोई दोष है तो उस्त अधिनियम में 
सझोधन कर देगा चाहिए या उसे परिवर्तित क्र देना चाहिए। परन्तु जब तक 
अधिनियम लागू है उरके उपबन्धों के अपवचन का कोई प्रयत्व नही करना चाहिए 
झ्ौर न ही उसकी कमियों से अनुचित ल/भ उठाना चाहिए । 

भारत म॑ श्रमिकों की उत्पादकता के अध्ययन का प्रारस्त प्रभ्ी हाल ही मे 
हुआ है। ३२ जनवरी १६५२ के एक समकौत के परिणाभस्परूप अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सगत्न ने इसलैण्ड के पाँच प्रमुख विश्येपज्ञो के एक दल को दिसस्वर १६५२ में 
भारत भेजा धा। इस दल का कार्य यह दवाना या कि कार्य-अष्ययन की आवुलिक 


औद्योगिक श्रमिद्षो की कार्यकुशकता हछ३ 


तमनीकी प्रशात्रियों स्रे और मशीनों के उचित संगठन से पेथा उत्पादन के अनुसार 
भुगतान करने की पद़ति से का शोर इस्जीनिर्यारिग उद्योगों के श्रत्मिकों की 
(उसादकशा और ग्राय से किस प्रकार वृद्धि की जा ग़कती है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
क्ेगवन का एक अन्य दल १६५४ में आगा। कलकत्ता के इल्जीवियरिण उद्योग में 
तथा झहमदावाद श्र बम्वई की कपड़ा मिलों मे इस दसों ने सराहतोय कार्य 
किया ; उसी मशीन, यस्त्र व सामग्री और उन्ही कर्म वारियों के होते हुए इस इस 
हे उत्पादकता की तकदीदी बातों में बहुत उल्तति कर दी! दल निम्बलि!छित 
निष्कर्दों पर पहुँचा--(१) मारत में कार्य-भष्ण्यन की तकतीक को लागू किया जा 
सकता है ग्रोर इससे उत्पादन बढ़ाते में बहुत सफलता मिलेगी ! (२) अगर उचित 
रोत्ति से लागू की जाय तो कार्य-प्रध्ययत वी तकनीक प्रौद्योगिक राम्बस्धो मे सुधार 
क्र प्रकप्ी है। (३) पूजी के निवेश के बिना भी उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हो 
सकती है। (४) कार्प करते की दशाओं में सुधार करता री एफ ऐसा अत्यर्त 
महत्वपूर्शा तत्व है जिशसे उत्पादकत! में दूद्धि हो सकती है। (५) कार्य करते की 
दशाओं में सुधार करके, शारीरिक श्रम को कम करके ्रौर उत्मादन तथा मजदूरी 
में वृद्धि करके कार्य -प्रध्यधल पद्धति थमिकों फो लाभ पहुँचा घकती है। 
इन सुक्ावों के परिणामस्यरूप प्रकटूबर (९५४ में सरकार ते बाई में 
'केखीय भ्रम सस्थान' के एक भाग के रूप गे एक “राष्ट्रीय उत्पादकता केन्द्र” की 
स्थापना की । तभी से कृछ कारय-प्रध्यगत की व्यापक श्रायीजवाओों को विभिव्त 
फेद्यो में झारस्प कर दिया गया है। पूगा के निकट दापोदी नामक स्थान पर 
महाराष्ट्र राज्य को याठाब्रात-कार्यक्षाल्ा परे एक कारथ-विधि सुधार प्रायोजगा चाक्षू 
की गई। दिहली थौर थीवगर में भी याठापातन्कायंश्वालाओं में कार्य-प्रध्ययत 
प्रायोजनाप्ों को कार्यान्वित किया जा चुका है। परय॑वेक्षकों के लिए एक 'अंतकाये- 
प्रशिक्षण केस्द' की भी व्यवस्था की गई है (देखिये परिश्िष्ट भ') | सब १६५७ में 
अन्तर्सष्ट्रीय धरम संगठन की सहायता से उत्पादक दल ने मद्रास श्रौर कोपम्बटूर 
के उद्योपो में तथा कलकत्ता को इंजीनियररिय परिषद्‌ के कारखातों में भी उत्पा- 
दकता प्रौयोजगाये चालू की थी। मद्रास प्रायोजना को रिपोर्ट प्रकाशित कर दी 
गई है। १६४० भौर १६६६ में बम्बई से उच्च कायं-प्रध्ययत पाठ्यक्रमों का 
प्रामोजन किया गया था, ठया एक उत्पादकठा प्रद्षज्षंतो की भी व्यवस्था की गई 
थी भौर एक शिखर प्रबन्ध सेमिनार का ब्रायोजन भी किया गया । केस मे ब्तेवा 
प्रायोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तया क्षेत्रीय प्रनुसधातों का संगठन किया है। 
वार्यालियों में कार्य सरल बताने के लिये १६६९ में एक ग्रायोजगा चलाई गई। 
दिसम्वर १६६१ में मजदूरों प्रशासन तक्‍नोक पर एक प्रा दिन की गोष्दी भी 
हुई। प्रप्रैत १६४६८ में कतकता में एक शिखर प्रदन्‍्ध सेमिनार का भी आयोजन 
किया यथा भर ध्त्तेक प्रायोजनायें चालू की गईं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 
तथा पअ्स्तरोष्ट्रीप श्र० समठन ने सयुक्त झूप से १४ तवस्वर १६६० से बंगलोर रे 
एक उच्च प्रवल्थ शायोगना आरम्भ की। सर १६६१ में, श्रम प्रशासन पर एर 


दर्ज अ्रम समस्‍यायें एवं समाज वस्याण 


श्राठ दिल की सेमिनार वा आयोजव किया गया। श्रभी हाल के वर्षो मे केन्द्र ने 
विभिल्‍न केस्यो व उद्योगो मे अपनी गतिविधियाँ वार्ताओ, सेगितारो, कामे अध्ययन- 
पाठयक्सों व कार्य-माप, रीति-अध्ययत, प्रवन्ध, प्रक्रिया, उद्योग भे उत्मादकता ५ 
कार्य मूल्याक्‍्न, वार्ष-भार और उत्पादकता-बुद्धि आदि को संगठित करने से भी 
चालू की है। 

उत्पादकता ग्रमियान से एक सहत्वपुर्ण पग जो उदाया गया है बह राष्ट्रीग 
उत्पादकता परिषद्‌ (पिब/णाथ। शा०एंपलाणयात (०एाला) बी. स्थापना का है। 
वरिपद्‌ वी रजिस्ट्री फरवरी १६५८ में हुई थी । ऐसी परियद बी स्थापना का 
पिचार सर्यप्रथम भारतीय उत्पादकता प्रतिनिधि मण्डल हांस सुझाया गया था। 
यह मण्डल अक्तृवर १६५४६ में दस उद्देश्य से जागाते गयाझया कि उम्र देश में 
उत्पादकता योजनाड्रों का प्रब्ययन करें। नवम्बर १६५७ से एक उत्पादकता 
शेतिनार मे दस मी रिपोर्ट पर विचार जिया गया । इस सेपिनार की सिफारिशों के 
परिणागस्वछण राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ की स्थापना फरवरी १६५४८ से की गई 
जिससे उत्पादकता वी विशेष समस्याओं पर अनुसस्धान किया जा सके ओऔग 
उत्पादकता सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसार हो सके । यह परिषद्‌ एक स्वायत्त 
(4प0707075) सस्था है। परिषद्‌ का उद्देश्य उन्नत पद्धतियों, साधवों के 
उचित प्रयोग उच्च जीवन स्तर और उन्नत वार्येदक्षाओ के द्वारा उत्पादबता में 
बुद्धि का भ्रास्दोलत करता है। इस परिषद्‌ म मालिकों भौर श्रमिक के राष्ट्रीय 
संगठनों के, सरकार के त्रथा अन्य हिता, जैसे--तक्नीकी व्यक्ति, सलाहकार, छोटे 
उद्योग व॒विद्वातो आदि के प्रतिनिधि सदस्य है जिनबी सस्या लगभग ६० है। 
डॉ० पी० एस० लोकनाथन को इस परिषद्‌ का भ्रध्यक्ष नियुक्त किया गया भा, जो 
फरवरी १६६३ तक इसके अध्यक्ष रहे ( इसके पश्चात थरी ग्रायंगर इसके अध्यक्ष 
बताय गय । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ ने देश मर में विभिन्‍न उत्पादकता तकनीक 
सम्वन्पी अनक पाठयत्रमों का भ्रायोजन किया है । परिषद्‌ भ्रौद्योगिक इजीनिर्यारिंग, 
औद्योगिक प्रवन्ध और औद्योगिक सम्पन्धों मे प्रशिक्षण के लिए प्रत्षिक्षाथियों को 
विदेश भी भेजती है । परिषद्‌ ने उत्पादकता बढाते, गहन वार्य अध्ययन और उद्योग 
के अन्दर ही तकनीकी ज्ञान विनिमय के लिये देश भर म उत्पादकता दलो का भी 
आयोजन क्या है! परिपद्‌ कार्यकम मे सहायता देने के लिये भाषण, प्ेमिवार 
सम्मेलत, वाद-विवाद गीष्ठियें श्रादि का भी आयोजन करती है । झवेको सेमिनार 
तथा भ्रशिक्षश-कार्य रस पहले ही संगठित किये गय है । परिषद्‌ प्रशिक्षणाथियों को 
औद्योगिक इजीनिय रिंग, प्रबन्ध तथ्य श्रौ<द्योगिक सम्बन्धों मे प्श्चिक्षण प्राप्त करने के 
लिये दिदेशों म भी भेजती हैं। बम्वई, कलकत्ता, मद्रास, कातपुर, बमलौर तथा 
लुधियाना में विशपन्नी से युक्त ६ क्षेत्रीय उत्पादकता निदेशालय भी स्थापित किये गये 
है और महत्वपूर औद्योगिक कैन्द्रो मे ४७ स्थानीय उत्पादकता परिषद को भी स्थापना 
की जा चुकी है | इत स्थानीय परियदो में मालिक, श्रमिक, राज्य सरकार और ग्रन्य 
द्िंतो के प्रतितिधि होते हैं। इतमे मालिक और श्रमिक दोनों मिलकर अधिक 


ग्रौद्योगिक श्रमिकों की कार्यकुशलता श्छर 


उत्पादकता के ध्येय की आ्राध्ति का पयत्त करते हैं ॥ इत परिषदों के माध्यम से ही 
संगन्‍्न-स्‍्तर पर उत्पादक्ता-रामित्तियाँ बनाकर अधिक डत्यादकता अभियान को 
प्रौद्योगिक इकाइगों तक पहुँचाया जाता है । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ ने भौतिक 
जपादन, क्ामिक प्रबन्ध तथा उत्पादकता विधियों आदि पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संगठित 
कक्रिये है । इसने अ्रनेक सेवाड्रों की स्थापना की है, उदाहरझात उत्पादकता सर्वेक्षण 
तथा कार्यास्वयन सेवाये, ईंधन कुशवता सेवायें मादि ! इन सेवाओं का संचालन 
तथ्याग्वेषण सर्वेक्षणों, सेम्रिनारो, परिसम्वादों हथा सम्भेलनों द्राए किया जाता 
है । कृषि उपज से वृद्धि करने के लिये उठाये जाने वाले पर्गों पर विचार करने के 
लिए इसने एक कृषि उत्पादकता संभाग भी स्थापित किया है। परिषद्‌ ने १६६६ 
के वर्ष को राष्ट्रीय उत्पादकता वर्षे के रूप में मचाया। इसका उद्देश्य था कि 
उत्पादकत? के महत्व के सम्बन्ध में राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न किया जाये क्योंकि 
इत्पादकता ही विकास की कुंजी है। भारत एश्ियामी उत्पादकता संगठत का एक 
लिर्मोता देश है । यह यगदय एक भन्तर्स रकारी संस्था है जिसकी स्थापना मई १६६१ 
में उत्पादकत्ता के क्षेत्र मे पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिये की गई थी । 
इस प्रकार भारत में उत्पादकता झान्दोलन तीव्र गति से प्रगति कर रहा 
है ! इसका अर्थ मद केवल धमिको की उत्पादकता से ही नहीं वरव्‌ सभी उपादानों 
की उत्पादकता से लिया जाता है , परन्तु श्रमिक वर्ग को इस उत्पादकता आान्‍्दोलत 
से कुछ सनन्‍्देह भी उतत्न हो गये है। इसलिये यह बहुत भ्राशश्यक है कि श्रमिक 
*बर्ग को इस बात का विश्वास दिलाया जाय कि उत्पादकता का अर्थ कार्य-भार 
में वृद्धि करना नहीं है भौर इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी नहीं होगी तथा 
श्रमिकों को, भ्रधिक उत्पादकता से जो छाम होगे उसमे से, उचित भाग दिया 
जायेगा । 
तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में उत्पादकता पर बहुत बच दिया गया है। 
योजना में कहा गया है : "उत्पादकता के अनेक पहलू होते है परत्तु उत्पादकता 
को इसलिये हानि पहुँचतो है कि मालिक भौर श्रमिक इसके लिये इकतरफा कार्य 
करते हैं। उत्पादकता को वास्तविक आधार तो यह है कि सब प्रयत्नों को विवेक- 
पुर्खे दृष्टि से करना चाहिये । उत्पादकता का प्राय यह भुटिपुर्ण श्र्थ लगा लिया 
जाता है कि कार्य-भार को बढाया जाये तथा निजी लाभ मे वृद्धि करने के लिये 
श्रमिकों पर अधिक भार डाला जाये । दास्तव भे बिना श्रमिकों पर भार डाले, 
उनके स्वास्थ्य को दित्ता हानि पहुँचाये तथा बिना भ्धिक ब्यय के उत्पादकता से 
प्रधिक लाभ तथ्य लागत में कमी प्राप्त की जा राकतो है ! इस सम्बन्ध में प्रधिक्‌ 
उत्तरदागित्व प्रबन्धकों का है। प्रबन्धकों को चाहिये किये श्रम्रिक्रों के लगे 
सर्वोत्तम मशीनें व सामग्री, काम करने की उपयुक्त स्थिति और तरीके, पर्याप्त 
प्रशिक्षण, तथा उपयुक्त मनोवैज्ञानिक और भोतिक प्रेरणायें प्रदान करें । कार्य में 
रत श्रमिकों तथा नये श्रमिकों की योग्यता तथा दक्षदा मे वृद्धि करने के लिये 
झधोग, श्रमिक संधो तथा सरकार को सिल्लजुल कर पशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ 
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ऋएने चाहियें। इस देश भे जब तक उत्पादकता से निरन्तर बुद्धि नही होती ते 
तक शमिको के रहन-चहन के स्वर मे वास्तविक सुधार नहीं हो सश्ता | श्रमिकों 
को अपने तथा देश के हित मे जिवेवीदरण के रास्ते मे सकावटें नतों डाहनी) 
चाहियें, बल्कि एन्‍्ह इसकी माँग करती चाहिये । विवेकीद रण का ग्रधित से ग्रंथि 
विस्तार हो प्कता है वशतें दि इसके फ्लस्व्रस्प निवाले हुए लोगो वो श्रमियों 
की महमत्ि से सोबरी मे रखने तया दूसरे कायों मे लगाने की उचित प्रवार ते 
व्यवस्था हो । यदि ठीक प्रकार का वातावरण बनाया जादा है तो यह पूर्ण झाशा 
है कि श्रमिक भी प्रीछ्धे नहीं रहेग | राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद्द द्वारा प्रायोजित 
सेमितार में जो समभौता हआ्मा है वह अधिक उत्पादकता में सहयोग देंगे के लिये 
आधार माता जा सकता हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन अब वार्म-कुशलता शोर 
इल्थारा सहिता बगाने है कार्यों वो! अपने हाथ सम सेगा । उत्पादवता केन्द्र और 
अन्तकीय-प्रशिक्षण केख्दो द्वारा जो कार्यत्रम इस सम्बन्ध थे किये जा रहे हैं वह 
प्रशमनीण हैं.) 

विभिन्‍न उद्योगों व प्रत्येक्ष उद्योग के विभिन्‍न संस्थानों के लिए १६४० में 
पीर्माग उद्योग की सब्या के झाधार पर १६५२ में श्रम उत्पादवता सम्बस्धी 
ग्रॉं्ओ का मकलत शिद्रा गया था। तिस्ने तालिका से कुछ विनिष्ट उद्योगों में 
ऐसे आंक्हो का उता चलता है) 

अ्रम को उत्पादकता (१६५०) 
प्रति व्यक्त कार्य घण्टे के मूल्य के भ्राघार पर (रुपयों से) 











अंधोएं | धो प्रकार छोटे प्राकार मध्यम बडे प्राफार 
कहे क्के | ग्राकार के 
चीनी श्र श्ष्ट १५ हक 
शीमेट श्ड १३ रड हर 
सूती वस्त्र ०७ ०७ न्प्न ०७ 
ऊनी वस्त्र हर ण्ड १२ हन्ड 
जुट बचत भू भू ० ०६ 
लोहा व इस्पात 5५ ण्ड बन्द हर 
खा १६ श्र १७ २६ 
रच उद्योग अत ७६ 2 व ० 





छानो वे युद्य निरीक्षक द्वारा प्रद्नाश्षित ऑक्टो से पता चलता है कि 
१६६५ में कोयला खादो में तगरे हुए धमिको की उत्पादकता (प्रत्येक श्रमिक वार्र 
की निषज) निम्न प्रकार थी--(ओसत) छनिक और ढोन वाले--१ ४६ गीट्रिक 
टन , भूमि के नीचे और छुले में काम करन बाले सभी श्रमिक--० 3८ मीट़िक 
टन , भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे काम करने वाले सभी श्रमिक--० ६५ 
मीढ़िक टव । 





प्रौद्योगिक श्रमिको वी कार्यकुशछत्ता ६७७ 


कुद्च उद्योगों में उत्पादकता ग्रौर ग्राय के हस्यस्थ में णो परिव्तंग हुए 

उसके अध्ययन की रिपोर्ट १६४५४ में प्रकाशित हुई थी । इससे यह पता चलता है 

पक्ष--(१) कोल खान उद्योग मे खनिज और ढोने वालों को उत्पादकता मे 
१६५ झोर ६६५५ के मध्य बुद्धि की दर ०७६ प्रति माह भी। परन्तु उनवी 
औसत साप्ताहिक नकदी प्राय में यृद्धि की दर ०-२६ थी। (२) कागज उद्योग में 
१६४८ तथा १६५३ के बीच थ्रप्रिको की ओऔस्तत प्राय तो वढ़ गई थी परन्तु उनको 
उत्तादकता वद्गोध्तरी का कोई प्रमाण नहीं मिलता था। (३) जुट कपडा उद्योग 
में, उत्पादकता में वृद्धि की दर (६४८ और १६५३ के मध्य २-६ प्रति वये थी 
और आय मे बुद्धि की दर ३७ थी, तथा (४) सूत्वी कपड़ा उध्ोग में १६४८ ग्रौर 
१६५३ के मध्य उत्मादकता में वाधिक वृद्धि की दर २'२८ थी दया आय मे वृद्धि 
की दर ११४ थी। 

१६५५४ में कारखाना अ्षमिकों की उत्पादकता के मूचकाक और वास्तविक 
ग्राम के सूचकाक फे सम्बन्धों का अध्ययय किया गया था और इसके जो परिणाम 
निकते वह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगे ॥+ (पृष्ठ ६०२ पर दी गई तालिका 
भी देलिमे) । 

(प्राघार वर्ष -१६३६८१००) 














, धर्ष | गष्तविक श्राय रोचगार उत्पादन | उत्पादकता 
सूचकांक सूचकांक सूचकांक सूचकांक 

१६३६ है७००७ रु १०० । [००० 
६४५ हृ०८'६ श्ण्ब ह्ण्द १०४५२ 
१६४५ छ्ह्& रद ह१२ ७६५ 
१६४७ ७५४ श्रे७ ह्६्‌ | ७२४ 
१६४८ सहन 4 शहर छ्दड 
१६४६ €्छ १४३ हल्प ७५६ 
१६४० ६०१ १३६४० श्ग्ड्र ज्दाफ 
१६११ ध्य्र १३५७ हुर०४ प्पछ 
श्ध्श्र १०१८ १३६०७ श्र ह्जड 
१६४१ ६६-६ १२३१ रडलप १०४८ 
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“प्रतीय निर्माण उद्योगों की गणता” की रिपोर्टों के श्राघार पर अम 
ब्यूरो ने जूट वल्त, लोहा व इस्पात, चीनी, सूती वस्त्र, काँच, सोमेट, कायज, 
दियाहलाई, तथा ऊनी बच्च उद्योगों मे, जिन उद्योगों की सख्या ६ है, उत्पादकता 
सुचकाक बनाने के लिए प्रायोजदाये आरम्भ की हैं। इनमें से कुछ उद्योगो की 
रिपोर्टों को प्रस्तिभ रूप दिया जा रहा है । यह चापिक यूचकाक १६४८ से १६५६ 
तक के बर्षों के ढैयार किये जायेगे और इनके लिए १६४७ को आधार वर्ष साना 

+ हगवा ऐकैगाए ऐबलाह, विएरटाएणध 9 छ4 ए9य 9; 
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गया है। तृतीय ग्रायोजना की अवधि मे, ब्यूरो ने ऊपर उल्लेख किये गये & 
उद्योगों में से ७ में उत्पादकता के भूचकाकों को अद्यावधिक ((9:0036) बना 
दिया । इन उद्योगो के नाम हैँ --जुट वस्त्र, सूती वस्त्र, चीनी, दियासाई, सीमेट/ 
कागज और गत्ता, तथा काँच व काँच का सामाव । इनकी रिोर्टे म्त्तिका उद्योग 
तथा खाने के हाइड्रोजनीकृत तेल उद्योगो वो रिपोर्ट के साथ ही प्रकाशित हो गईं । 
लोहा व इस्पात, ऊनी वस्त्र, साइकिल तथा बिजली के लेम्पो के उद्योगों के सम्बन्ध 
में सन्‌ १६५८ तक के उत्पादकता सम्बन्धी सूचक्ाको को भव अन्तिम रूप दे दिया 
गया है । 
सुभाव 
कार्यकुआलता मे उन्नति करने के हेतु यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि 
श्रशिको के उत्थान के लिये और उत्पादन की वैज्ञानिक प्रणालियो को लागू बरने 
के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को झपनाया जाय | तकनीकी ग्रौर सामान्य शिक्षा 
का अधिक से अधिक विस्तार, मजदूरी मे उपयुवत स्तर तक वृद्धि काम करने के 
पण्ठों मे कमी, रहते-सहने और काम करने की दक्षाओं भे झ्रावश्यक सुधार आदि से 
निदचप ही श्रमिको की कार्यकुशलता पर अनुकूल प्रभाव परेगा। हमारे आाद्शों मे 
आगूल परिवर्तन की भी बडी ग्रावश्यकता है । जब तक श्रमिक के मन मे असुरक्षा 
की भावना तथा वेरोजगारी का भय रहता है, और श्रमिक यह अनुभव करता है 
कि वह दूसरो के लिये कार्य कर रहा है, तब तक उसकी कार्य नुझ्ननता मे उच्चतम 
रीमा तक कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती, ग्रौर वह कम से कम कार्य करने तथा 
अ्रधिक से ग्रधिक मजदूरी पाने का प्रमत्त करता रहेगा। उसे इस बात का अनुभव 
करा दिया जाना चाहिये कि उसके कार्य से किसी सामाजिक लक्ष्य की भी पूर्ति 
होती है । साथ ही उसे अपनी ग्रावश्यकताओ के पूर्ण हाने झौर किसी भी प्रकार 
का भय न होने का पूरा-पूरा झआइशवासन गिलना चाहिए । इसी प्रकार श्रमिकों में 
उचित प्रकार की नैतिकता तथा हौसले का विकास हो रावता है | यह बड़े खेद का 
विषय है कि जब हमारे श्रसिको से अधिक से अ्रधिक और अच्छे से भ्च्छा काम 
करने की क्षमता है तो भी परिस्थितियों ने उन्‍्हं इस बात के लिए विवश कर दिया 
है कि ते झपने कतंब्यो की ओर से उदासीन हो जायें तथा देश के उत्पादन को इस 
*प्रका«घकत।'पहुसां: फलिस प्रकार पे "आजकल कर रहे है '। हम यह आशय; फकरोत 
हैं कि समस्या पर उचित प्रकार से विचार क्या जाएगा और श्रग्रिको की कार्य- 
कुशलता के प्रइवन को केवल एक साधारण समस्या नही समझा जाएगा । 


््टरि 
भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रम संगठन 


॥30॥& #४४० ॥#६ ॥शा &श१#।0॥38- 
/&8000 086#&/$#॥0प 
जिन निराशाबादियो को इस बात का विश्वास नही होता कि अन्तर्राष्ट्रीय 
ननोधकल-म 
योग से बहुत व्यावहारिक लाभ हो सकते हैं ओर जो अपनी इस विचारधारा का 

प्रमाण सयुक्तराष्ट्र सघ के कठु बाद-विवादों से देते है, उनको भ्न्तर्राष्ट्रीय भंग संघ 
के उस कार्य से प्रोत्ताहन प्राप्त हो राकता है, जो कार्य यहे सगठन ४५ वर्षों से 
शान्त भाव से भ्रौर चुपषचाप करता चला आ रहा है। प्रथम तो यह “लोग ग्रॉफ 
नेशन्स (राष्ट्र कदर गत पथ ये अत का के एक अंग की भाँति कार्य रहा और १६४६ से पह 
रापुकत राष्ट्र सघ की एक 'क्ीयज्ञ सल्या की भांति कार्य कर रहा है। 
भन्तर्राष्ट्री >श्र्मम सगठन का प्रारम्भ 

अम्तर्रोष्ट्रीय धरम सगठन की स्थापना प्रथम महायुद्ध के भ्न्त मे 'परसाइल' 
की सम्धि [7760५ ०( ५८४४७॥६७) के परिणाभस्वरूप हुईै। इस सत्वि का 
प्राथमिक उद्देश्य शान्ति बनाये रखना भा, परन्तु यह अनुभव किया गया कि “शांति 
केवल उसी दशा में स्थापित हो सकती है, जबकि यह सामाजिक न्याय पर झआाधा- 
रित हो ।” इसलिए यह विचार किया गया कि प्रीद्योगिक परिस्थितियों के लिये 
कुछ अम्तर्रोष्ट्रीय नियन्त्रणों का होना ग्रावइ्यक है । साथ ही श्रश्चिको गे शान्ति 
बनाए रखते के उद्देश्य को पूर्ति के लिये भी किसी अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था 
करना नितातत श्रावदयक है । अत २८ जून, सत्‌ १६४६ को “उच्च कोटि“ के 
समभौते करने वाले दल" (लाझी (०४ 0३3०४॥ 0४९5६) थ्रमिको दी दक्ाग्ं 
में सुधार करने के धिमित्त विसी स्थायी सगंठव की स्थावना करने पर सहमत हो 
गये । यहू सुधार विभिन्‍न उपायो द्वारा किया जा सकता था, जैसे ''का्ये के घण्टों 
का तिबमत और साथ ही साथ अधिक कार्य दिगस ओर सप्ताह को तिश्चित कर 
देता, श्रम सघ्मरण (5997)9) का तियमन, बेरोजगारी की रोक्थाम्र, निर्वाह के 
लिये पर्याप्त मबदू री, रोजयार रे उत्पस्ने होने वाली वीमारियाँ, रोग और क्षत्ति 
से श्रमिकों की सुरक्षा, वालको, किशोरों और स्त्रियों को सुरक्षा, बद्धायस्था और 
क्षतिपूर्ति भादि के लिए प्रधन्ध, झपने देश से वाहर जब श्रमिक दूसरे देशों मे 
रौजगार पर लग जाते है दव उनके हितों की सुरक्षा, सघ वनाने की स्व॒तन्तता के 
मिद्धान्त की सान्‍्यत्ता, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की डोव थ रुया अन्‍य 





६८० श्रम समस्‍यायें एर्यं समाज वल्याण 


साधन ।” अत राष्ट्र सघ दे एक झत्यन्त महत्वपूर्ण अय के रूप में “अन्तर्राष्ट्रीय 
अ्म संगठन का निर्माण हुआ । 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम प्गठन के आवधारभुत्त (#णातभ्रााआ।&।) सिद्धान्त / 


_ अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन का ब्राधार ऐसे तो आधारमूत सिद्धान्तो पर है, 
जो कि एक “श्रमिक चार्टर' ग्रथवा श्रमिकों की “स्वतन्त्रता के चार्टर' में दिये गये 
है। राष्ट्र सघ के प्रत्येक सदस्य को इन सिद्धान्तों को स्वीकार करना होता है। ये 
सिद्धास्त निम्नलिखित है. (१) मार्गवर्शक सिद्धान्त यह होगा कि श्रम को केवल 
पदार्थ अथवा बाशिज्य की वस्तु वही समझा जाना चाहिए। (२) भालिक और 
क्रमंचारियों के सभी प्रकार के वेधानिक उद्देश्यी की पूर्ति के लिए संघ बनाने के 
अ्रधिकारो को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। (३) देश और समय के प्रवुत्तार 
उचित प्रकार के जीवत-स्तर को बनाये रखने वे लिये कर्मचारियों को पर्याप्त 
मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । (४) दिन मे ८ धण्टे के कार्य प्रौर 
सप्ताह मे ४८ घण्टे के कार्य के सिद्धान्त को उन सभी स्थातों पर लागू कर देना 
चाहिये जहाँ झ्रव तक बापू नही है। (५) सप्ताह में कम से कम २४ घण्टे. का 
अवकाश मिलना चाहिए और जहा भी सम्भव हो यह झवकाश रविवार को होना 
चाहिए । (६) बालको से काम लेन। वन्द बर देना चाहिये श्रौर क्श्ोरों के रोज- 
गार पर भी रोक-घाम होनी च'हिए, ताकि उनकी शिक्षा के चालू रहने वे खाथ- 
साथ उन्हे उचित रीति से श्वारीरिक विकास का भी अवसर प्राप्त हो सके। 
(७) यह सिद्धान्त लागू करना चाहिए कि समान मूल्य वे समान कार्पों क लिये 
स्त्री तथा पुरुषों को समान पारिश्रपिक मिले। (5) श्रभिकों के लिए किसी देश में 
जो भी कानून बनाये जाये, उनमे इस वात का घ्याव रखना चाहिए कि सभी श्रमितरों 
को, चाहे वे देशवासी हो प्रथका विदेशी, वराबर का ग्राथिक व्यवहार भिले। 
(६) प्रत्येक राज्य को निरीक्षण की ऐसी प पी पद्धति अपनानी चाहिये, जिसमे स्त्रियोँ 
भी भाग ले सके ताकि कँम॑चारियो को सुरक्षा के लिए जो भी नियम प्रथवा विधान 
बर्नें, उन्हे उचित रीति से लागू किया जा सके । रे 
अल्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की स्थापना से पूर्व श्रमिको की] ७ 
दर्शाग के लिए अस्‍्तर्राष्ट्रीय नियमन 

2 यधथपि १६१६ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जन्म हो चर वा] था ) तथापि 
अन्‍्वरध्ट्रीय सा्चि द्वारा भामिवो को दशा को सियेसित फरनेका विचार वहुत 
समय से लोगो फे मस्तिष्क में घूम रहा था। इगेंड के रावर्ट औदन दया फ्रांस के... के राबट फ्रां 
बुद्ध अर्थ शास्त्रियों ने शमिको के लिए कूछ अन्तर ्ट्रीय दियमक-नस्श्ध्ठ्/49०73) 
के बनाने पर “रब कण से बल किया. या । इर्ग लेकर अर्मंध सरकार द्वारा 
आपषोजित प्रधर्म अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन १६६० में हुआ १८६७ में ब्रूसत्स मे 
एव प्च्य सस्मेवत हुझा ३ सच रे ह85 # लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रिषद्‌ का निर्माण किया गया । इस परिषद्‌ को १५ राष्ट्री मे समितिया थी, और 















भारत तथा अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन द्च्दर्‌ 


अम्तराष्ट्रीय थम संगठन के प्रथम निदेशक एलबर्ट थोमस इस परिषद्‌ की फ्रांसीसी 
बा ठय, १६८९ त्प्षा सब १६०६ में अरे नामक स्थान पर दो भीप- 
५ चाररिक (0]५8/) श्रम सम्मेबनों का झ्ायोजत किया गया । इनमे दो झन्तर्राष्ट्रीय 
(मा भिसभयु)पारित किये गये, जिनमे से एक पे का यत्रि में काम करना 
दूसरे मे डिगासलाइयो के सिमाण में प्रयोग करना निषिद्ध 
कर दिया गस्तत हे स्‍ बे 
यहा इस बात का भी उल्लेश किया जा सकता है कि सन्‌ ) के 

बीच श्रमिकों की(हुरकोके सम्बन्ध में पाँच प्रस्तावों पर समान रूप से सभी ने 
अपनी सहमति प्रेकेंट की थी। यह प्रस्ताव निम्नन्निस्ित हैं . (क) झ्ौद्योगिक 
रोजगार में वालकों के लिए कम से कग १४ वर्ष की ग्रायु निर्धारित की जाए, 
(ख) काम करने के घण्टो का नियमन, (ग) साप्ताहिक अ्बकाश, (घ) किशोरों 
तथा स्थ्रियों के लिये रात्रि में काम करने पर मिपव तथा, [छ) ब्यबसा तंग्ा, [ड) ब्यवाय सम्बन्धी 








संकरों से (कल 
सन[१०८६० श्रौर १६२० की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के समर्थक 
दस प्रत्य सिद्धारे गये ।ध्ये सिद्धान्त , निम्नलिखित हैं. (१) एम 


विधान से सम्बस्धित तथ्यों का प्रस्तर्सष्ट्रीय स्तर पर विनियम, (२) फास्फोरस से 


सम्बन्धित विधो से सुरक्षा, (३) सीसे से सम्बन्धित वियो से सुरक्षा, (४) श्रन्य 
व्यायसायिफ विषों भर रोगो से सुरक्षा, (५) सामानिक वी (५) सामाजिक वीमे मे, विशेदतया प्रत्येक 
देश के दुर्घटना थ्रीमा नियमों मे, देशवासी और विदेशियों के लिए समान व्यवहार 
दो सिद्धान्यों को अपनाना, (६) ऋमबेद्ध निरीक्षण तथ् निरीक्षण तथा काम का विय्मत, 
(४) स्तियो श्ौर किशोरों के बिये कार्य _दिवस को सीमा का निर्धारण करना, 
(७) बेरोजगारी की सगस्या, (€) प्रराव से पहले या बाद से स्त्रियों को रोजगार 
पर ने लगाना, उथा (१०) शमुद्री कमेचारियो की चुरक्षा। 

इस प्रकार हमे ज्ञात होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समठत की स्थापना से 
पहले भी श्रस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक श्रम समस्याश्रो पर विचार विनिमय किया 
गया था। कुछ भी हो, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत की स्थापना ने पहली बार एक 
नियमित भ्रस्तर्राष्ट्रीय आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय थम समस्याओ्रो को रक्खा । तभी से 
बह सभी देशो के श्रमिकों की उन्तत्ति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर स्थापित्त करने मे 
बहुत ही उपयोगी कार्य कर रहा है। सन्‌ १६२० से आज तक प्नेकासेक श्रमि- 
प्मयो के माध्यम रो प्रन्तरॉष्ट्रीय श्रम संगठन ने उस सभी बातो को, जिनका 
उल्लेख किया जा चुका है, तथा अन्य कई बातों को अप्रस-सिया हैः 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठन का संविधान ४ 

प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत के प्रतेक देख सदस्य है। (६६७ में इनकी कुल 
सल्या ११८ थी थी । इस प्रकार सरकारो द्वारा वित-प्रदत्त ( काग्रब0८६४) बह राष्ट्रों 
का परिषद है और श्रम सगठनो, मालिकों तथा सरकारों के प्रतिनिधि इस पर 





पर श्रम समसस्‍्याय एवं समाज कल्याण 


प्रजातान्त्रिक रुप से नियन्‍्तरणा रखते हैं। इसका उद्देश्य ससार के सभी देशों मे. 
सामाजिक न्याय को प्रतिष्ठा करना है और इस उद्देश्य की प्रति के लिये यह 
श्रमिकों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित तथ्यो का सकलव करती 
है, उनके लिय न्यूनतम प्त्तर्रा्ट्रीय स्तर निर्वारित करती है भौर उनके प्रत्येक 
दक्ष मे लागू होने का प्रय॑वन्नस करवी र पर्यवक्षण करती है। भारत इस समन करती है। भारत इस सगठन का प्रारम्भसे ही 
सक्रिय सदस्य रहा ह॑ और ससार के झ्ाठ महत्वपूर्ण औद्यमगिक ऐशों मे इसकी 
गणना की गइ थी | सगठन को कुल आय का लगभग ३ से ७ प्रतिशत तक भारत 
के बाधिक भ्रददान दिया है। सन्‌ १६५० में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने” अपने 
सदस्य देशो के लिये ग्रदादान का एक पैमाना निश्चित किया। यह पैमाना वैसा 
ही है जगा कि सयुकत राष्ट्र सघ मे है, प्रन्तर केवल सदस्यता का ही है। झशदान 
की दरे वर्ष के वर्ष अलौपचारिक विचार-विमर्श द्वारा निश्चित वी जाती हैं। सत्‌ 
१६६६ मे, प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन कै बजट का कुल व्यय २, १०,३४,४१२ भ्रम दीकी 
डालर था जवकि सन्‌ १६६५ में यह व्यय १,६३,०४,३४७ डालर था | सन्‌ १६६६ 
में भारत का अशदान ५,६१,८३३ अमरीकी डालर (२८, १७,१२४ रुपये) अर्थात्‌ 
२ ६१ प्रतिशत था । बजर कै भ्रशदान के रूप मे, भारत की . स्थिति भव भी संयुक्त 
राज्य भ्रमरिका, ब्रिठेन, सोवियत रूस, फास, जमन गणराज्य तथा कनाड़ा.के 
बाद सातुव़ी है । 

अन्तर्राष्ट्रीय धरम सगठन ३ प्रधान अगो के माध्यम से कार्य करता है-- 
(क) प्रत्तर्शप्ट्रीय थम कार्यालय, जो इसका स्थायी सचिवालय है, (ख) अन्तरभ 
सभा (5०४0)708 8009) जो इसकी कार्याय (20०८०॥ए९) है, तथा 
(ग) अन्तर्राष्ट्रीय भम सम्मेलन । 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यलिय [[7/0॥3 गा [80077 0॥06 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रप्त कार्यालय पका) पक ससार था 
एक 0४490 ग्रह के रूप में कार्य रह । प्रधान कार्यालय जनेवा)मे 
स्थित हैं। सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान और अध्ययन क रने के कार्यो 
में मिसन्‍्तर व्यस्त रहता है और एक अनुसस्धाने केन्द्र तथा सामाजिक व श्रौद्योगिक 
प्रशनो पर जानकारी प्रदान करने वाल ग्रह के रूप मे कार्य करता है। भिनर-भिन्न 
देशों के विशज्येषत्ष इरामे कार्य करते है, जिनके ज्ञाना जा, मेवे भौर प्राय राभी 
सदस्य राष्ट्रो के लिय से निदेशक ((272०000 0०7०8) , 
इस कार्पालिय का मुख्य कार्याग भिकारी अनेक देशो मे इसकी शोखय खुली 
हुई है तथा उनमे इसके श्र रहते हैं ॥ सन्‌ १६६६ में इसके कर्मचारियों 
की कुल सत््या ११४४ थी। इनमे से १८२ अधिकारी तो '"मेम्वर ब्रॉफ डिवीजन' 
अथवा इससे ऊपर के पद के थे । जेनेवा म इसके कार्यालय मे लगे उन भारतीय 
कर्मचारियों वी सख्या १६ थी जो , मेम्वर आफ डिवीजन” तथा इससे ऊपर के 
पदाधिकारी थे । ये सेल्या विभिन्‍न क्षेत्रों में विश्लेषज्ञो के हूप मे काम करने वे 


भारत तथा अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन दैधई 


भारतीय कर्मचारियों से अलाबा थी। इरपें एक आारतीय अधिकारों अहापक 
डप्रेक्टर_ जनरल के पद पर भी रहा है,.एक सल्वाईकार-है, २ सदस्य विभागों के . 
५ अध्यक्ष है तथा एक महानिदेशक के कार्यालय में कार्याग सहायक रहा है. सहायक रहा है.। कार्यालय 
द्वारा इण्टरनेशनेल लेबर रिव्यू' के नाम से एक मासिक पत्रिका, 'इण्डस्ट्री एण्ड 
लेबर! के नाम से एक 'प्राक्षिक पत्रिका! तथा कई प्रन्य पत्र-पत्रिकायों का भी 
प्रकाशन होता है। भारत सहित € देशों मे इसकी शासायें घुली हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सगठन की भारतीय _शास्रा देहली में है, जिसके कर्मंबारियों मे एक डायरेफ्टर 
थ्री वी० के० आर० मैनन के कलाम समा गे कीा। अन्य पाँच अधिकारी भी है। इस देहली 
शाला की स्थापना सुन १६२८ गें को गई कीट गह अन्वर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय 
भारत सरकार, मालिकों एवं श्रमिकों के सग्रठनों के मध्य घनिष्ठ सम्पक बनाये 
रखती हैं नल सम्बन्धी मूचनाथो को देते के लिये एक समाझोधन गृह 
<[ट8956 छ०७४७), का कार्य करती है। इसने श्रम तथा ग्न्तराष्ट्रीय थम सगठन 
-282/08 0 5 
के कार्यो से सम्बन्धित उपयोगी साहित्य का भी प्रकाशनें किया है। परन्तु यह कहा 
जा सकता है कि अ्रस्तर्राष्ट्रीय_श्रम संगठन के कर्मचरियों मे मारतीयों की_ संख्या 
अपर्याप्त है । 

















अन्तरण सभा (50५९७7॥77 8009) 


क तअत8 32 पे व" 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की भ्रन्तरंग सभा इस संगठन की से कगार परिष। 
है। यह कार्यालय के कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण करती है, इसके वजरयों का निम्म 
करती है, और प्रभावात्मक कार्यक्रमी के लिये नीति बनाने ग्रोर प्रौद्योगिक विशेषज्ञ 
समितियों ग्रादि को स्थापना करने का भू इंस पर उत्तरदायित्व है।_महानिदेशक 
का चुनाव भी यही करती है । वर्ष भरे इसकी बठके साधारणतया जीन बार होती 
है तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव हर वर्ष -होता है। प्रारम्भ मे इसके ३९ 
सुदुस्य थ्े..जिनमें १६ सरकारो के प्रतिनिधि थे, ८ मालिकों के तथा ८ श्रमिको के। 
सरकार के सदस्यो मे से ८ स्थान स्थायी रुप से ८ श्रोद्योगिक महत्व के सदस्य देशों 
के लिये सुरक्षित कर दिये गये थे । मई छत १६५४ मे अत्तर्राध्ट्रीय भ्म सगझन की 
इस अन्तरग सभा मे रूस, ज़ापात प्रौर पश्चिमी जर्मेनी को सम्मिलित वर लिया 
गया और प्रमुख भ्ौद्योगिक देशो के रूप में उनको कार्याय में स्थायी स्थान दे दिया 
ग्रया । स्थायी स्थानों की सख्या को बढकिर 5 से १० कर दिया गया और इसरे 
से ब्राजील को स्थाग्री स्थान से निकाल दिया गया । इस प्रकार ग्रन्तरग सभा वे 
४० सुदस्य-हो गये जिसमे २० सरकार के, १० मालिकों के भोर १० श्रमिकों वे 
प्रतिनिधि है। बुत १६६२ में सस्तर्राष्ट्रीय धप संगठन“के सविधान में किये मरे 
संशोधन के आधार पर, सन्‌ १६६३ में अच्तरग सभा का किर तिर्माण किये 
गया । १६६३ से इसके सदस्यों की संख्या 'वढ्ाकर-४८ कर दी गई है--इसई 
शूड सरकारों के, १२ मालिकों के और १२ श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। सरका' 
के २४ सदस्यों मे से १० तो स्थायी, सदस्यो ह्वाया नियुकत्त किये जाते है श्रोर १९ 








3 श्रम समध्याय एव समाज वल्याएण 


वा प्रत्यक तीन वर्षो मे भर यु सरकारों द्वारा चुनाव होता ६. दबाडा, चीन फ्रास 


भारत इटडी जापान सावियत सघ इसूलेण्ड हर पक पल मेटल क्‍त राज्य अमेरिका तथा 


'रिचिगी जगमा के ग है) इस प्रकार धवरम्म स ही भारत को थ तरग 
दब सा जज काय गक डाघ १४ सरकाटी सदस्य उते सरवारों हारा 
नियुक्त क्िय जाव ” जो ताा बप म एक बार इसी काय क॑ लिय चुनी जाती हैं । 
मात्रिको तथा ध्रमिका दा ब्रतिनिधित्व करन बात सदस्य भी तीन वप के छिय॑ 
बप के समम्बा वत प्रतिनिधियों द्वारा चुन जाते हैं। सरकार क स्थान के अतिरिक्त 
भारत के दा अर य॒ सदस्य नी झ् तरग समा म इस समय हू तो भारतीय मालिका 
और श्रप्तिको | प्रत्तनिधित्व करते हू। जनवरी सन्‌ १६५० में इस ग्रन्तरग सभा 


का ११० » भ्रधिवेशन मसुर मे हुआ था। भारत के प्रतिनिधि श्री एस० लोले 


इसके ग्रध्यक्ष थे। १६६१-६२ वे लिय इस अन्तरग सभा का अ्रध्यक्ष भारतीय 
सरकार के प्रतिनिधि डा० एस० नम) १६६७ तक इसके 
१६७ से अधिक अधिवेशन हो चुवे हैं। ॥०“०“ /2 
“तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन सडग हा 
(काशाएक्रा008 [80०7 (णाहि७॥०8) हे ५00 
नरक यू श्रम सम्मेलन श्रमिकों और उनके शान कल देती प्रशता के 
एक बिस्थ सस ५ का सुस॒& का क्राय करता है। इस सम्मेलन मे जो साधारणतया कक 
होता है प्र यह संर्दस्य राष्द चार शअ्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मण्डल भेजता 
है। इनमे से दो (अतिनिधि सरकार व्‌ एक. प्रतितिधि बरगड्ित मालिकों का तथा 
एक प्रतिनिधि सगठिते श्रमिकों का हाता है । इसमे अनेक सलाहकार भी सम्मिध्तित 
होते है जिनफी सहया सम्मेंवन की करर्योवली के प्रत्येक प्रकरण के लिय दो स 
अधिक नहीं हो सकती । सरकारों मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि स्वतन्त्रता 
्भवक अपत विचार प्रकट करत है झ्ौर अपना मत देते हू ताकि सभी प्रकार के 
छिटिकोरोों का पूणरूप से अ्रभिव्यवित हो सके । यह सम्मेलन अतर्राप्टीय श्रम 
संगठन की नीति _तिर्धारण संस्था के रूप मे काय करता हैं। सम्मेलन का मुख्य 
काय यह हूं कि अभिसमय (०) और सिफारिशों (]२९८०7096003 
009) के ह्थ मर तराष्टीय सामाजिक स्तेर स्थापित हो सक। इन प्रभिसमयों 
और सिफारियों का सामूहिक रूप स भर तर्राग्ट्रीय श्रम सहिता ([डफशा०ग 
[80907.0500६). का नाम लिया जाता है । सम्मेलन सगठन के चाल तथा भावी 
कोय के सम्ब ध म भा प्रस्ताव पास करता है। यह बच के व्रप-सयठन के_वजट का 
भी निर्धारण करता ह। अ 
सम्मेलन के श्रभिसमय और उनकी तमा 
प्रतिनिधिया के दो तिहाइ मता के वहुमत से सम्मलव इम बात का निणय 
करता है कि जा भी सुझाव है उसका रूप निम्नलिखित-दो बस्तयमैं से कौन सा 
होना चाहिए- (क) एक सिफ़ारिंय का रूप जो सदस्यो के सामन इस हतेंज्रस्तत 


भारत तथा प्रस्तर्राष्ट्रीप श्रम संगठन दर 


की जाये कि वे इस पर विचार करके झपने राष्ट्रीय विधान द्वारा अथवा किसी 
प्रन्य प्रक र से इसे कार्यात्वित करे । (ख) एक ग्रत्तर्राष्ट्रीय अभिसमय' के मसौदे 
का रूप, जिसको सदस्थों द्वारा प्रपनाया जाए । इन दो में से चेहे कोई भी रूप 
हो, यह प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि के लिए अनिवार्य है कि वह जो भी घिपय हो, 
उसे सम्मेलन के अभिवेश्ञन के समाप्त होने पर १८ महीतो की झवधि के भीतर _ 
प्रपने देश की _संस॒द्‌ के सम्मुख अथवा क़िस्ठी ग्रन्थ उचित अधिकारी संस्था के सम्प्रुस 
प्रस्तुत करे जो इसके लिए विधान वनाएं अथवा इसको कोई ग्रौर कार्य-हूम दे । 
“सिफारिश?” केवन्न श्रम विषयों पर सदस्य ररकारो का “मार्ग प्रदर्शन करती है, परन्तु 
अभिसमयों को सदस्य सरकारों हारापूर्ण रूप रोया तो प्रगनोना होता है यो 
20000000%7% 2 करना होता है / यदि कोई झभिशमय सदरय सरकार को सांसर्‌ द्वारा 
स्वोकार कर लिया जाता है, तब यह कहा जाता है कि इसे अपना (80॥96) 
लिया गया है | इसके बाद इसको लागू करना पड़ता है। अस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 
के सबिधान में झुस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र सदस्प को इस 
सम्बन्ध मे ग्रस्तर्राष्ट्रीय भमत कार्यालय को एक वाधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी हो के वाधिबा रिपोर्ट प्रस्तुत * बरनी होगी 
कि उसने किसी ऐसे भभिसमय को, जिसैको पोरित करने में उतका भी हाथ था, 
कार्पास्ित करने में क्या-क्या पंग उठाये है। जब कोई राज्य सदस्य किसी अभि”? 
समय को पअपना लेवा' है, तो उसे उसकी सरकार को लागू करना_ पड़ता है। यदि 
प्रपनाये गए झभिसगेय को लागू नहीं किया जाता है श्रथवा किसी ऐसे प्रभित्मप्र 
को, जिसको पारित करने में राज्य सदस्य का हाथ होता है, मान्यता नही दी जाती 
है तो उसके विरुद्ध मालिकों या श्रमिको द्वारा शिकायत की जा सकती है। इस_ 
प्रकार प्रत्येक राज्य सदस्य को अन्तर्राब्ट्रीय श्रम संगठन के प्रभिसमयों को प्रपवाने 
था भस्वीकार करते के पूरे-पूरे प्धिकार प्राप्त है। गरफ्र्त्हू.. 77 

मह प्रस्ताव या अभिसमय (0०7५शा०7७) और सिफारिशों (8०००४॥॥- 
9:॥075) श्रम विधान बनाने तथा श्रम सम्बन्धी ग्रन्‍्य पंग उठाने के लिए ल्‍्यूनुत॒म. .. 
धन्तर्राष्ट्रीय स्तर निर्धारित करती हैं निर्धारित करती हैं। थे म्रभिसमय और रिफारिशं मलपूर्वक की 
गयी खो्ों और वाद-विवादों पर ब्राधारित होती है भ्रौर एक प्रकार से यह 
ग्रत्तर्राष्ट्रीय धम सहिता बे निर्माएं करती है। वयोकि सम्मेलन के दो तिहाई 
बहुमत से-इनको. अपनाया जाना आ्वेश्यक होता है, इसलिए इनसे इस बात की 
झोर भी सकेत पिल जाता है कि विज्द की समस्याग्रों के प्रति जागरूक व्यक्ति 
इनमे दी गई बातों से सहयत है । सन (६१६ में हुए प्रथम सम्मेलन से लेकर जून 
१ हक या चयन पक तक इस सः अप्रले ५० अधिवेशनो में १९६ अभिसम्व और १२७ , 
सिफारिश अपनाई है । इन बमिसर्मय ग्रौर सिफारिशों मे काम करने के पग्छी, घण्टो, 
सवेतन छुट्टियाँ, स्त्रियो के कार्य, बच्चो की सुरक्षा, प्रौद्योगिक दुर्घटनाओं की रोक- 
थाम और उनती क्षत्िपूर्ति, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था तथा मृत्यु आदि परे 
बीमा, त्यूततम मज़दूरी, उपनिवेशो की श्रम समस्‍यायें, समुद्री कर्मचारियों और 
मछेरो की दशाये आदि झँसे प्रश्तों क्ञा विवेचण किया गया है। जैसा कि ऊपर 

















दर्द श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


उल्लेख किया जा चुका है सम्मेलन के निर्णय श्राप से आप सदस्यो के लिये पनि- 
वार्य वही हो जाते वरन्‌ सदस्य देशो की सरकारों का कर्तव्य है कि दे इन झभि- 
समयो को अपने-अपने राष्ट्रीय दिधि[न मण्डलो के समक्ष प्रस्तुत करें । यदि विधान 
में इग अभिसमयो को स्वीकार कर लिया जाता हैं, तव सरकार को इन्हे अनिवार्य 
रूप से लागू करना पडता है । किसी भी अभिसमय को या तो अक्षरश” स्वीकार 
करना होता है अ्रथवा एकदम भग्स्वीकार । परन्तु किसी मिफारिश को पूर्यंतया लागू 
करना ग्राबइ्यक नही है। यह तो राष्ट्रीय कार्य कम के लिय पथ-प्रदर्शन मात्र है। 
सदस्य राष्ट्र सिफास्शिं को अपने देश की. परिस्थितियों के अदु्धार कार्यरूप दे 
सकते हैं (आरत ने भव व॒ ने अब तक २६ ग्रभिसमय अपनाए है) जितमे से २८ खागू हैं। 
लेकिन इसके साथ ही सप्य भारत ने अन्य ग्रभिसमयो के ग्रावश्यक तत्वों को का 
अपने राष्ट्रीय विधान में सम्मिलित कर लिया है। हे 


फिलाइ लफिया वी घोषणा ([060व78॥07 ० ?॥॥208/ए॥9) 


सन बे ६ में युद्ध छिड जाने के फुपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय थम समठन के 
कार्यालय को हटाबर कनाडा में 'माटियल' मामक स्थान परले जाया 
गया था । यद्यपि लीग ग्रॉफ नेशत्स (राष्ट्रसथ) इस समय ग्रधिक क्ियाशील नहीं 
रहा था, तथापि अन्तर्राष्ट्रीय भम संगठन ने माट्यद में अपना कार्य जारी रवखा। 
मई, सन्‌ १६४४ मे फिलाडेलफिया की घोपरा द्वारा प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन मे 
प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के उद्दश्यों और लक्ष्यों की फिर से व्याख्या वी गई। यह 
घोषणा अम्तर्सष्ट्रीय नीति मे सामाजिक लक्ष्यों को_प्राथमिकता देती है भर इस 
उद्देश्य से उन परिस्थितियों की भी व्याब्या करती है, जिनमे कि सभी मनुष्यों को, 
चाहे वह किसी भी जाति या धर्म के हो, अ्रथा स्त्रीया पुस्ष हो, इस वात का 
अधिकार हो कि वह झपने भौतिक कल्याण और ग्राध्यात्मिक विक्रास के” लिये 
स्वृतस्त्र एप से प्रौर झात्म-सम्मति से कार्य कर सके और उन्हे झ्राथिक सुरक्षा तथा 
समान अवसर आदि प्राप्त हो सकें । यह घोषणा कई बातो पर बल देती है, जैसे 
पूर्ण रोजगार, जीवन-स्तर को ऊंचा करना, श्रमिकों को प्रशिक्षण के लिए सुविधायें 
देता, मजदूरी और प्राय से सम्बन्धित नीति अपनाना, काम करने की परिस्थितियों 
आर समय में सुधार करता, सामूहिक सौदाकारी के ग्रधिकार को मान्यता देना, 
मालिकों और श्रमिकों के मध्य सहयोग स्थापित करना, सामाजिक सुरक्षा साधनों 
का विस्तार करवा, कल्यास-कार्य, शिक्षात्मक और व्यावप्तायथिक अवसरों में 
समानता प्रदान करना, आदि आदि । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समठन के आधा रभूत 
सिद्धास्तों को फिलाडेलफियों की घोषणा मे निम्नलिखित शब्दों में फिर से दोहराया 
22, है /- 
“(क) श्रम कोई पदाथे नहीं है। (दर) अभिव्यक्ति (ए7655807) तथा 
साहचर्य (855०८०श।०४) की स्वतन्त्रता निरन्तर प्रगति के लिए बहुत झ्रावश्यक 
है। (ग) यदि किसी स्थान पर भी विर्घनता होती है तो उसके कारण हर स्थाव 





भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय थार संग्रठत इ्प७ 


पर सम्पन्तता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। (घ) दरिद्रता और प्रभाव के विरुद्ध 
युद्ध करने के लिए प्रत्येक देश में पूरां रूप से शवित लगानी होगी। : रूप से शक्ति लगानी होगी। इसके लिए यह 
भी आवश्यक है कि निरन्तर तथा पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो प्रगत्न किये 
" जायें। ऐसे प्रयत्त इस प्रकार हो कि पालिकों ग्रौर श्रमिकों के प्रतिनिधि सरकार 
के प्रतिनिधियों के साथ समान प्रतिष्ठा से स्वतन्त्र रूप से वादे-विवाद कर सर्के 
तथा पअपने सम्मान को बढाने तथा कल्याण के लिये लोकतन्त्रात्मक निर्णय कर 
सके ।! 
अ्रम्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा सयुक्त राष्ट्र सघ 
6... 0. ४74 ए. | 0... 
ः संयुवत राष्ट्र संघ बनने के पश्चात्‌ इरा बात की व्यवस्था की गई वि 
संयुवत राष्ट्र संघ झौर पअस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मध्य नियमित सम्पर्ण छोड _ 
सहयोग बद्ा-बहे-+-एक समुभोते द्वारा, जिसको प्रथम तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 
के मा्दियल सम्मेलन में अपनाया गया, तलइचात्‌ राष्ट्रीय सघ की सागान्य सभा 
में भी प्रषनाया गया, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समठत अब राष्ट्रीय सघ के एक विशेषज्ञ 
ऐजेंसी के रूप में सम्बेड हो गया है। सद्‌ १६४५ के पेरिस सम्मेजत-वथा सव्‌ १६४६ 
के माद्रिपल सम्मेलन में इस विषय में अस्तर्राष्ट्रीय थम सँगढन के संविधान से 
संशोधन करने को व्यवस्था पर प्रस्ताव भी पारित कर दिये गये थे । 
ब्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत को विभिन्‍न समितियाँ 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्य औद्योगिक समितियों, विज्येपत्त समितियों 
तथा पत्र-ब्यवहार समितियों, क्षेत्रीय सम्मैलनो व सलाहकार पैनलों, प्रादेशिक 
सम्मितियों और अन्य विशेष सभाओ्नो ठथा सम्मेलनो द्वारा भी सम्पादित होता है । श्रम 
सगठन द्वारा स्वापित औद्योगिक समितियाँ निम्नलिखित € उद्योगों के लिए हैं-- 
कोपजा सख्ान, अन्ददे शीय यातायात, लोहा और इस्पात, धातु का व्यापार, कपड़ा 
उद्योग, भवन विर्माए, सिविल्ल इस्जीनियरिंग तया सार्वेजनिक कार्य, पैट्रोल का 
उत्पादन तथा उसका विशुद्धीकरण, राशायनिक उद्योग तथा बागान । इतके शब्रति- 
रिक्त प्रनेक सस्वस्धित समितियां भी है, उदाहरणतया वेतन पाने बाले कम चारियो 
के लिए व्यावसाग्रिक श्रमिको के लिए, झ्रादि ! गे समितियाँ त्रिदलीय होती है। 
इत समितियों मे प्रत्येक सदस्प राष्ट्र से २ सरकार के, २ सश/क्तिको के और र 
श्रमिकों के प्रतिनिधि द्वोते है। भारत पैट्रोल के उत्पादन और विद्युद्धीकरण के 
उद्योग को छोडकर अन्य सभी प्रौद्योगिक समितियों का सदस्य रहा है और इसमे 
उनकी कार्यवाहियों मे राक्षिय भाव लिया है। नवम्बर १६५६ से यह पैट्रोल समिति 
का भी सदस्य हो गया है। भ्न्तर्राष्ट्रीप श्रम संगठन ने कृषि, सामाजिक बीमा, 
दुर्घटनाप्रों की रोकथाम, ग्रौद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान, स्त्रियों का कार्ये, बाल 
श्रमिक, प्रवासिता और साह्यिकी जैसी समस्याग्रो के लिए विश्येषज्ञ समितियों तया 
पत्र-व्यवहार समितियों की भी स्थापना की है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 





द्द्द्द धरम समस्‍यायें एवं समाज कल्यांश 


की इन समितियों और सम्मेलनों मे सत्रिय भाग लेता है। भारत ने जेनेदा में 
'कोसलेट जनरल ऑफ इण्डिया' के कार्यालय में एक श्रम अधिकारी की नियुक्ति 
की है, जिसरो वह अस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यवाहियों के साथ विकट सम्पर्क 
रख सके । यह विभिन्‍न समितियों और सम्मेलयों में भारत का प्रतिनिधित्व 
करता है। इसका पदनाम अ्रव अन्तर्राष्ट्रीय थम सलाहकार ([्णकाणाओं 
प.90०07 ह0 95७7) कर दिया गया है। 


। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन तथा एशियाई कार्य 
(6३०ा३| 4.89077 एणरलिएाए:८$ बात 
49 शा शैलांशार5 ०] ६ 0) 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलच वा एक अन्‍य महत्वपूर्ण वाय॑ क्षेत्रीय सम्मेलनो 

की व्यवस्था दरता है। यह सम्मेलन सभी एशियाई देझो के लिए जिममे भारत 
भी है, बटा महत्व रखते है। अच्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के संविधान में यह बात दी 
हुई है कि भ्रगिरामय प्रथया सिफारिशो का तिर्माण करते समय उन देशों का भी 
उचित रूप से ध्यान रक्षना चाहिये, जिनमे जलवायु औद्योगिक विकास की 
अपुर्णता या किन्‍्ही ग्रन्य विशेष परिस्थितियों के कारण ब्रौद्योगिक प्रतस्थाग्रो मे 
बहुत भिन्‍नता पाई जाती है तथा राम्मेलग को इन देखो के लिए सुधार के सुाव 
देने चाहिये । भन्तर्राप्ट्रीय श्रम सगठन के विचार में इस उद्देश्य की पूत्ति का सबसे 
प्रच्छा मार्ग यही था कि सदस्य राज्यों के क्षेत्रीय श्रम सम्मेलरो की व्यवस्था की 
जाये। इसलिए १६३६ और १६३६ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत ने अमेरिकन 
राज्यो गे प्रथय दथा द्वितीय क्षेत्रीय श्रम सम्भेलता का आयोजन क्या । समय- 
समय पर एशियाई देशों के लिए भी इस प्रकार के सम्मेलनो का सुझाव दिया गया । 
सन्‌ १६२७-२८ में जापान के प्रतिनिधि तथा १६३० में भारत के श्री एस० सी० 
जोधी ने गन्‍्तर्राष्ट्रीय धरम संगठन को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत 
किया कि यह एक निदलीय एशियाई श्रम सम्मेलन को बुलाये | श्री जोशी ने इस 
उद्देद्य की पूर्ति के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा रखा, जिस्ते 'कोरम' के ब्रभाव मे 
प्रस्वीकार कर दिया गया | लेकिन सद्‌ १६३९ से जब इसी प्रस्ताव को भारत के 
श्री ग्रार० आर० शासखले द्वारा पुद रखा गया, तो यह निविरोध स्वीकार कर 
लिया गया । परन्तु फिर भी अनेक कारणो से एशियाई सम्मेलन की व्यवस्था 
करना तो सम्भव नही हो सका यद्यपि अन्तरग सभा ने इराके महत्व का श्रनुभव 
प्रवश्य कर लिया था। १६३५ तथा १६३६ भे इस बात के लिए भ्रस्ताव पारित 
किये गये कि अम्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के अन्तर्गत ही एक एशियाई समिति कौ 
५ स्थापना की जाय जो प्रत्येक वर्ष के बाद ग्रपनी सभा कसी एशियाई देश में करे । 
* परन्तु इस विषय पर १६४४ मे ही फिवाडेलफिया में हुए २६वें अधिवेशन 

मे ब्स्वाय पारित करना सम्मव हो सका | इस प्रस्ताव में इस आात की सिफारिश 
को गई दि यदि सम्भव हो तो एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन की व्यवस्था शीक्षाविद्यीघत्न 





भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दर 


की जाये, ताकि एशिग्राई क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याझ्रों पर उचित रूप से विचार- 
विलिमय किया जा सके । भारत सरकार ने भारत में एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन 
का आ्रायोजन करने के लिये शअस्तर्रोष्ट्रीय श्रम संगठन वगे आमन्नित किया भर इस 
पनिमस्त्रण को स्वीकार भी कर लिया गया । सन्‌ १६४७ मे २७ अवतूबर से लेकर 
८ तेवम्बर तक एक प्रारम्भिक एशियाई क्षेत्रीय श्रप सम्मेलन तई दिल्‍ली में हुआ । 
सम्मेलत से अनेक देशो के प्रतिनिधि-मण्डलो ते भाग लिया था | इनमे निम्नलिखित 
देश थे--श्रफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बर्मा, लका, कोचीन-चायना, दीन, फ्रांस, 
भारत मे फ्रांस की बल्तियाँ, इयलैंग्ड, मताया, हिन्दचीग, योदरजंण्ड, न्‍्यूजीलेण्ड, 
स्याम, सिंगापुर, भारत और पाकिस्तान । इत सम्मेलन में पर्यवेक्षक प्रतिनिधि- 
मण्डल झ्मेरिका और नँपाल से भी आपे तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की झ्तरग 
सभा का भी एक प्रतिनिधि-मण्डल था। अत्तर्राष्ट्रीय क्रम सगठन की भतरग सभा 
के प्रथ्यक्ष श्री जी० एम० ईवास्स ने इस सम्मेलत का उद्घाटन किया । इस अवसर 
पर १० नेहत ने इस बात की प्राशा प्रकट फी कि सम्मेलन एशिया के साम्ात्य 
व्यक्ति को दृष्टिफोएं में रखकर सभी समस्थाग्रो पर विचार करेगा, ताकि केवल 
यही नहीं कि "इस या उसपर देश में जीवन-रुतर ऊंचा हो बरनु प्रत्येक स्थात पर 
जीबव-स्तर ऊँचा हो सके ।/ भारत सरवापर के तत्कालीन श्रम मन्त्री थी जगजीवत 
राम को इस सम्मेलन का स्वंसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया ग्या। अपने 
,मध्यक्ष पद से बोलने हुए उन्‍्होंगे कहा था कि एशियाई क्षेत्रीय श्रम सम्मेलनो का 
कऋाये इस विषय पर विचार करना होता चाहिये कि आर्थिक विवास की भावी 
योजनाश्रों मे हम कैसे सहयोग दे झौर इस प्रकार के विकास से जो राष्ट्रीय सम्पत्ति 
में वृद्धि हो उसका समय-समय पर कैसे भूल्यांकत करे तथा न्यायोचित आधार पर 
इस सम्पत्ति के वितरण करने की योजनाप्नो का कैसे निर्माण करें । इरा सम्मेलन 
में २३ प्रस्ताव पारित किये गगे । इनमें से महलवरृर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित विषयों 
से सम्बन्धित थे--सामाजिक सुरक्षा, श्रम नीति, उत्पादन कार्यकुशलता, कृषि 
उत्पादन तथा सहकारिता पद्धति का सहत्य, रोजग्रार सेवायें, पारिवारिक बजट 
पूछताछ, काथंबाही का कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एब्ियाई कार्यो 
में तीघ्रता, जापान औौर श्रस्तर्राष्ट्रीय श्रस संगठन, प्रस्तर्ाष्ट्रीय श्रम संगठन की' 
विदलीय व्यवस्था तथा श्रम सग्रठव के सामाजिक उद्देश्य । 
उसी समय से एशिया में क्षेत्रीय सम्मेलन नियमित्र रुप से होने लगे हैं गौर 
अन्तरोष्ट्रीय श्रम सगठत एशिया और उसकी समस्याग्रो में अधिक रुचि प्रकट कर 
रहा है । अन्तरग सभा के १११वें ्रधिवेशन ने एशियाई समस्याप्रों तथा समाल 
समस्याभ्रों के एशियाई पहलुग्रो पर अन्तरग सभा को परामझं देने के लिए जिदशीय 
आधार पर एक एश्थियाई सलाहकार समिति की स्थापना करने का गिश्चय किया। 
र४ जूत, सन्‌ १६५० को जेनेवा मे इस समित्ति की प्रथम सभा का आयोजत किया 
गया । तब से नवम्बर १६६६ तक इस एशियाई सलाहकार समिति के १३ अ्धि- 
बेशन हो चुके है । ग्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगटव कृ। द्वितीय एशियाई सेत्रीय सम्मेसने 


द६० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्पारा 


जनवरी सपु १६४० मे क्षीलका मे 'नुआरा इलियो” नामक स्थान पर हुआ ) भारत 
मे इस सम्मेलन मे एक त्रिदलीय प्रतितिधि-मण्डल भेजा था। इस सम्मेलन में १६ 
प्रस्ताव स्वीकार किये गये, जो निम्नलिखित विपयो से सम्बन्धित का ल5अ 20482 


श्रम सगठन के एशियाई कार्यों मे तीवता लाना, अन्तरग सभा भे एशियाई प्रति: 


निधित्व, एशियाई समुद्री कर्मेचारियों की समस्या, तकतीकी सहामता, श्रम 
निरीक्षण, सहंकास्ता ग्रान्दोलन, श्रमिक कल्याण, व्यावसाधिक तथा तकनीकी 


प्रशिक्षण, कृषि श्रमिक और उनवी मजदूरी, श्रम जक्ति वा उचित सगठन, आदि 


॥ 


तीसरा एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन सितम्बर, सन्‌ १६४३ मे जापान में 
टोकियों मे हुआ्ला । सम्मेलन में पहले की भाँति झन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के डायरेबटर 
जनरल की रिपोर्ट पर विचार-विनिमय हुप्ना । इस सम्मेलन ने बहुत तके-वित॒को 
के उपरान्त तीन मुरुष विषयो पर प्रस्ताव पारित किये - एशियाई देशो से मजदूरी 


की समस्याओं की नीति, श्रमिकों के मकानों की समस्याये तथा किशोरों की 


सुरक्षा । 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समठन के एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का चौथा अधिवेशन 
नवम्बर, सत्‌ १६५७ ई० में नई दिल्‍ली में हुआ | इसकी कार्यावली मे डायरेक्टर 
जनरल की रिपोर्ट के अ्रतिरिक्त्र निम्नलिखित विषय थे--(१) एशियाई देशो में 
छोटे पैमाने के दस्तकारी उद्योगो मे श्रम और सामाजिक समस्याये , (२) कृषि मे 
कार्य करने वाले स्वतन्त्र और अरद्ध स्वतस्त्र दर्गों के श्रमिको, जैसे- बटाई पर कार्य /' 
करने वाले और श्रासामी कृपक के जीवन झौर काय॑ की दशायें , तथा (३) श्रमिक 
और प्रवन्धकी के पारस्परिक सम्बन्ध। इस सम्मेलन का उद्घाटन प० नैहरू ने किया 
था । उन्होने श्रमिकों के प्रबन्ध मे भाग लेने पर जिशेष बल॑ दिया ! तात्कालिक 
कैन्द्रीप श्रम तथा आयोजना मत्री श्री युलजारीलाल नन्‍्दा इस सम्मेलन के प्रध्यक्ष थे। 

अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन का पाववां एशियाई क्षत्रीय सम्मेलन “मेलबोन' 
में २६ नवम्बर १६६२ से ७ दिसम्बर १६६२ तक हुआ । इस सम्मेलन में तिम्न- 
लिखित विपयो पर प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया, जिप्त प्रस्ताव को मेलबोर्न 
प्रस्ताव कहा जाता है --(क) श्रम शक्ति का भपव्यय दुर करने के लिये तथा 
आझधिक विफास के लिये मानवीय साथनों का पूरों रूप से उपयोग करने के लिए 
रोजगार मे वृद्धि करना, [ख) व्यावसायिक श्रशिक्षण तथा प्रबन्ध व्यवस्था का 
बिकाप, तथा (ग) अ्रसिक प्रबन्धक राम्वन्धों मे उन्नति करने के लिये तथा श्रौद्योपिक 


जिवादो के निपटारे के लिये सरकारी सेवाभो की व्यवस्था | इस सम्मेलन सें १६ 
देशों, के घकिलिशछिको, ने. भाग, लिया ३ भारत. को, इस. स्ाणण रफप्ट्रीप खबत्य अपत्तीय 


प्रदस्या के बार भपन प्रतिनिधि मण्डल को इस सम्मेलन से वापिस बुलाना पडा 


परन्तु भारत का प्रतिनिधित्व एक पर्यंवेक्षक द्वारा किया गमा 


यह उल्लेखवोय है कि फिलीपाइन की सरकार की प्रेरणा पर मनीला भें 
१२ से १६ दिश्षम्वर १६६६ तक एशियायी श्रम मस्वियो का एक सम्मेलन आ्रायोजित्त 
हुआ था। भारत से केद्धीय श्रम मत्त्री सम्मेलन मे सम्मिलित हुये थे । सम्मेलन मे 


भारत तथा अ्रस्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ६६६ 


१३ देशों ने भाग लिया था भौर इस बात पर विचार किवा था कि श्रम कल्याण, 
मातवशक्षित के. तियोजन तथा झाथिक विकास के मरागलों में एशिया के देशों के 
गे पारस्परिक सहायता एवं विन्ार-विमर्श को कितनी ग्रंधिक झावश्यकता है। 
लच ते एशियाई मानव शक्ति योजना के उस प्रस्ताव का स्वागत किया जिसकी 
सिफारिश २८ तवम्वर से ७ दिसस्वर १६६६ तक सिंगापुर में ग्रायोजित अन्तर्रा- 
प्ट्रीय श्रम संगठन की एशियाई सलाहकार समिति के १३वें भ्रधिवेशन द्वारा की 
गई थी । सम्मेलन ने इस वात पर जोर विया कि प्रन्तर्सष्ट्रीय श्रम संगठत एशिया 
में शीघ्र ही एक क्षेत्रीय सेमिनार का ग्रायोजन करे । सेमिनार में कृषि श्रमिकों के 
निम्त स्तरों से सम्बन्धित प्रमस्थाश्रों पर थिचार किया जाए और उस्त क्षेत्र के देशों 
के लिए उनके समाधान के लिये समुचित पगों का सुझाव दिया जाएं। 
इसके अ्रतिरिकत ग्न्तर्राष्ट्रीय थम संगठत ने भारत तथा विभिन्‍न एशियाई 
देशों में सम्मेलनों के लिए सामग्री एकत्रित करने, सहकारिता ग्रान्दोलन का अध्ययन 
करने, सामाजिक सुरक्षा पर सलाह देने, भ्रप शक्ति के क्षेत्र मे तकनीकी सहायता 
की श्रावश्यकताओं की जांच करने, उत्पादकता और प्रशिक्षण आदि के लिये प्रतेक 
मिशन भेजें है ! इसने एशियाई देशों में केवल अपने विशेषज्ञ ही नहीं भेजे है, अपितु 
पुश्ियाई देशों के नागरिकों के लिए अधिछात्रवृत्तियां भौर छात्रवृत्तियाँ मी प्रदान 
की हैं। सन्‌ १६५६ में जेनेवा में हुए प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठने के ४३वें प्रधियेशन 
में भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से यह प्रस्ताव रखा कि अस्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सगठम की क्षेत्रीय कार्यवाहियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐशियन 
सलाहकार समिति के झाधार पर ही अन्तरॉष्ट्रीय श्रम सगठन की एक विशेष 
प्रफ्रीशन सलाहुकार समिति बनाई गई है दिसम्बर १६६० में लागोस [[8808) 
मामक स्थान [वाइजीरिया) में पहला अफ्रीकन क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमे 
अफ्रीका के २० राज्यो ने भांग किया । इस झम्मेलत में झफ्रीका में व्यावसाथिक 
और तकनीकी प्रशिक्षण तथा मालिक-रजदूर सम्बन्धों पर विचार विमर्श हुश्आा । 
यहाँ यह बात भी विश्येष उल्लेखनीय है कि ग्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 
एशियाई श्रपिको के लिए व्यावस्ताथिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किए हैं। इस 
कार्यक्रम के अनुसार पहला क्षेत्रीय कार्यालय सत्‌ १६४६ में दता, जबकि बंगलौर 
में एशियाई श्रमशकित फील्ड कार्यालय (&भंशा ]4॥9०४० फपश्व 06॥08) के 
नाम से एक सस्था की स्थापना हुई | इसका उद्देश्य यह था कि संसार की श्रग- 
शक्ति का कठिन कार्यों में भी उचित प्रकार से उपयोग हो सके। यह कार्यात्रय 
एशियाई तथा सुद्गर पूर्व के देशों को उतके तकनीकी प्रशिक्षण कार्यत्रम में सुधार 
, करने के लिये तकतीकी सहायता प्रदान करता है । यह तकनीकी श्रशिक्षए में एक 
क्षेत्रीय अनुखधाव तथा सूचता केद्र के रूप मे भी कार्य करता है! मारतीयों के 
स्स्तरकॉर्य-प्रशिक्षण कार्य-क्रम के दो प्रधिवेशन पहले ही हो चुके है । इसके झतिरिक्त 
अन्तर्राण्ट्रीय श्रव संगठन के बरद्ध “विकसित देशों के लिये शवकबीकी सहायता कार्यों" 
के ग्रन्तगंद २६ अग्नेल पन्‌ १६५३ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ किये गये 


ध्ह्र श्रम समस्‍यायें एवं प्माज कल्याण 


समभौते पर मारत सरकार ने हस्ताक्षर विये | श्रम सांख्यिकी पर दिसस्वर, १६५१ 
में नई डिल्‍ली मे, कारखाना निरीक्षण पर फरवरी १६५२ में क्लकत्ते मे, पर्य- 
वेक्षण प्रशिक्षण पर अगस्त, १६५७ में घिगापुर में और व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन 
तथा रोजगार सम्बन्धी परामझ पर नवम्बर, १६५७ में नई दिल्‍ली में हैलीय॑ 
गोप्ठियों वा आयोचन किया गया । एशियाई देशो के नागरिको के लिए सहकारिता 
पर १६४२ में कोपेनटैगग १६५३ तथा १६५४ से लाहौर, १६५५ म वाडूँग, 
१६५४६ में मैसुर तथा १६५७ में श्रीलका में अश्विक्षण पाद्यक्र्मो को व्यवस्थाकी 
गईं । भारत सरकार न अनेक समस्याओं पर तकवीकी परामर्श और सहायता की 
भ्रार्थता की है । सत १६५४३ वी झरद ऋतु पे कर्मचारी “राज्य वीमा सोजना के 
संगठन तथा चिकित्सा लाभ के लिए डाक्टरो की सूची प्रशाली पर परामर्श देने 
के लिये भन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के दीन विश्येषज्ञों की सेवाये भारत द्वारा प्रात की 
गईं। दिसम्बर १६५२ में परिणाम देकर भुगतान करने की पद्धति पर गन्तर्शप्ट्रीय 
श्रम सगठत ये पाँच विश्येपज्ञ भारत मे श्राये | इस्होने बपडा क्षथा इजीवियरिंग 
डद्योगो मे इत बिपयो पर तकनीकी राह्ययता प्रदान की । फरवरी १६५३ में दागान 
कमचारियों को झन्प रोजगार प्राप्त करने के सम्बन्ध में परामर्श देने के नि्मित्त 
एक जापानी व्यावसायिक प्रशिक्षण के विशेषज्ञ की सेवायें भअस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 
के हारा प्राप्त की गयीं। झगसत, १६५३ से “अन्तर प्रशिक्षण तकदीक' को 
प्रसार और बटावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के एक विजषज्ञ की सेवायें 
भी प्राप्त की गयी । १६५४ में एक अन्य विशेषज्ञ आये। बून, १६५६ में 
अल्तर्राष्ट्रीप श्रम सगठन ने दो प्रवर शिक्षक भेजे जिनमे से एक तो इजीनियरिय 
भौर उससे सम्बद्ध व्यवसायों के लिये था तथा दूसरा मश्चीवों को चालू रखने का 
विश्ेषज्ञ था | भारत ने सन्‌ १६५७ तथा १६५८ में भी उत्पादकता, रोजगार 
सूचना, वैबहीतो के लिए व्यावसाधिक शिक्षा, व्यावसायिक विस्लेषण तथा सुरक्षा 
आदि के क्षेत्रों मे विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की । १६५८ में श्रौद्योगिक सम्बन्धों 
के ब्रिटिश विशेषज्ञ प्रो० जे० एच० रिचर्डंसन की सेवाये प्राप्त की गई १६५६- 
६० तथा उसके पद्चातू भी विश्लेपज्ञो की सेवाय चालू रही हैं। सन्‌ १६५६ में 
प्रशिक्षण और श्रमिक शिक्षा के लिए भी दो विश्वेषज्ञ ग्राये और तीन विशेषज्ञ-- 
एक उत्पादकता पर और दो खानो की सुरक्षा पर--१६६० में भारत आये। 
श्रमिक सघवाद, श्रम प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक शिक्षा सुरक्षा, निरीक्षण 
आदि के प्रद्विक्षण के लिये ५० प्रश्मिक्षाथियों का विभिन्‍न देशो में भेजा गया। 
अन्तरीष्ट्रीय श्रम सैगठन की छात्रवृत्ति लिए हुए हिन्दीशया, थाइलेंण्ड, थ्रीलका 
द पीह के चार छात्रो ने भारत मे प्रशिक्षण पाया है। ग्रन्तर्सप्ट्रीय श्रम सगठन 
के विशेषज्ञों के रुप में दो मारतीयो को विदेशों भे भेजा यया जिनमे से एक कुटीर 
उद्योगों के छलेत में सहायता देचे के लिए वर्मा गया तथा दूधरा सहकारिता क सैत्र 
सहायदा देने के लिए फिलीपाइस्स यया था । बुद्ध अन्य विज्ञेपज्ञा को भी भारत 
से बुलाया गया | १६५६ के अ्रन्त तक सात भारतीय विश्वेषज्ञा वें रुप म दूसरे 





भारत तथा अन्‍्तराष्ठ्रीय श्रम संगठन श्ध्रै 


देशो में कार्म कर रहे थे । १६६३ मे उसकी सख्या ३३ हो गयी थी। नवम्बर 
१६६० से नई दिल्‍ली में एक “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एशियाई क्षेत्रीय 

भय सामाणिक सुरक्षा मे प्रशिक्षण प्राठयक्रम' का भारत सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
शामाणिक सुरक्षा परिषद के सहयोग से आयोजन किया गया । इसमें विभिन्‍त 
एशियाई देशो के तीस व्यक्तियों गे भाग लिया । १६६१ मे इन्जीवियरिय उत्पाद- 
कता भ्रश्ासत तथा कामिक अबन्ध पर चार विशेषज्ञ भारत आये। € व्यक्ति 
विदेशों मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे गये और सात व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त 
करने के लिये ग्रत्य देशों से भारत झाये सतत १९६३ में, उत्पादकता में दो 
विशेषज्ञों की ओर “व्यावसायिक मार्ग दशंन में एक विश्येष्ञ की सवायें भारत 
को प्राप्त हुई । सत्‌ १६६४ में, 'पौद्योगिक मनोविज्ञान पर एक विशेषज्ञ, एच 
निर्णय, मध्यस्थतां व सुलह' पर एक श्ौर श्रमिक सघ सेवाझ्नो के क्षेत्र में एक 
विशेषज्ञ भारत आये । भारत ने भी भ्रत्य देशो को सहायता दी । भाववशक्ति 
नियोजत के विशेषज्ञ सयुक्त श्ररव गणराज्य तथा थाईलैंड को और नियोजन के 
विशेषज्ञ ईराक भेजे गये । सयुकत राष्ट्र के विशेष निधि कार्यक्रम के थन्‍्तगंत भारत 
को प्रशिक्षको की प्रशिज्ञण सस्थाग्रो के अ्रनेक विशेषज्ञों को सेवाये प्राप्त हुई ॥ 
इन सस्थानों को निधि से कीसती सामात भी मिला । 


क्षेत्रीय सम्मेलतों का महत्व तथा उनसे लाभ 


धर क्लेवीय भ्रम राम्मेलनों के अ्रवेक लाभ हैं और पदि स्थानीय प्रावश्यकताओं 
को ध्यान मे रखना है तो ऐसे सभोलनों की बहुत झ्रावश्यकता है। एशिया की श्रम 
छाबित की कुछ अपनी विद्येषताये हैं, जो पश्चिवी श्रौद्योगिक उन्नत देशों मे नहीं 
पाई जाती । एशियाई देशों से यह भावना बहुत विनों से चली आ रही है कि 
अस्तर्राष्ट्रीय भग संगठन के ग्राम सम्मेलनों में उनकी बिश्वेष सामाणिक तथा आर्थिक 
समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इन सम्मेलभों मे 
पहिचमी देश ग्रधिकतर छाए हुए हैं । इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेज्ग होने से ऐसी 
शिकायतें दूर हो जाएँगी । भारत गौर अन्य एश्चियाई देश भव अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
दिन-प्रतिदिन भपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते जा रहे है। ग्रत यह स्वाभा[थिवा 

ही है कि वे इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के केवल पर्यवेक्षक (00807- 
९४४) मात्र ने रहे, अपितु उत्तमे अधिक से अधिक सक्रिय भाग ले। अस्चर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन की जब स्थापना हुई थी तब पद्दिचपी देशो ने औद्योगिक त्रिकारा भें 
प्रिषक्वता प्राप्त कर ली थी और उनकी मुरूय समस्‍यायें पूजी तथा श्रस से 
समझौता श्रसिकरो की परिस्थितियों में छुधार तथा सामाजिक सुरक्षा ग्रादिथी। 

! ये समस्याये एशिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जैसा कि १६४७ में 
.. एशियाई श्रम सस्सेलत का उद्घाटन करते हुए प० तेहरू ने अपने भाषण में कहा 
था कि पुक्षियाई देशो की मुख्य झ्राविक और अम समध्याये ऐसी है जिनके अन्तर्गत 

हमे यह देखवा है कि मध्यक्रालीन कृषि प्र्थ व्यवस्था दे दा पर ग्राउुनिक 
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चैज्ञानिक कृषि और औद्योगिक भ्र्थ ब्यवस्था मे कैसे लाया जाये । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन ने इत समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहों दिया था। क्षेत्रीय सम्मेलन प्रव 
इन दोषों को दूर कर देंगे । इन सम्मेलनो के उपरान्त अब इस बात का अत 
कर लिया गया है और इस बात पर जोर भी दिया जा रहा है कि अधिक विवि 
देशो द्वारा भ्रद्ध-विकसित देशों को तकबौकी और झाथिक सहायता मिलने की 
आवश्यकता है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम घगठन अब एशियाई और अफ्रीकी देशो की 
और भी अधिक ध्यान दे रहा है। 

इसमे तो कोई सन्देह नहीं कि एशियाई समस्याओं के लिये क्षेत्रीय रूप से 
जो प्रयत्न किये जा रहें हैं, वह सराहनीम हैं। परन्तु इसके साथ ही हमे अन्तरय 
सभा के अध्यक्ष कौ इस चेतावनी को भी ध्यान मे रखना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन के मूल आधारो मे जो सामान्य आदर्श और सपामात्य जीवन-स्तर का 
आ्राधार है उसमे किसी प्रकार की रुकावट नहीं पडनी चाहिए। एशिया के आधिक 
पिछड्ेपन को कैवल एक अस्थायी अयोग्यता समझना चाहिये झौर जितनी जल्दी 
सम्भव हो इसको समाप्त कर देने के प्रयत्त करने चाहिये । यदि क्षेत्रीय सम्मेलनो द्वारा 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पिछंडेपन को स्थिर रखने के लिए कोई कार्य किया 
जाता है धोर यह सम्मेलन एशिया को एक हीत आधिक इकाई के रूप मे मानकर 
चलते हैं तो इससे लाभ के स्थान पर हाति ही अधिक होगी । क्षेत्रीय श्रम सम्मेलनों 
को एशिया के झ्राथिक पिछडेषन को दूर करने की भावनासे ही कार्य करना चाहिये / 
जिससे इन देशो के ग्रामीय ओर शहरी श्रमिक उसी प्रकार का जीवन स्तर अपना 
सके झौर सामाजिक वुराइयो से अपनी उसी प्रकार रक्षा कर सके जिस प्रवार कि 
प्रगतिशील देशों के श्रमिक करते हैं। इसके साथ ही जी भी क्षेत्रीय कार्य होते हैं 
उनको स्रस्तर्राष्ट्रीय ढाँचे में ही करता चाहिये क्योंकि निर्घंनता और झभाव की 
समस्याओं के समाघान के लिये केवल उन्हीं लोगो का सहयोग नहीं चाहिये जो 
उनसे पीडित हैं वरन्‌ सभी लोगो के सहयोग की आवश्यकता है । 


2223 द्वारा अपनाये गये भ्रन्तर्राण्ट्रीय श्रम सगठन के अभिस्तमय 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने १६६६ तक अपने ५० ग्रधिवेशनों में ११६ 
अभिसमय और १२७ सिफारिशे पारित की है जिसमे से केवल २६ अभिसमय 
भारत द्वारा 26४ गए हैं। ये श्रभ्िसमय निम्तलिखित है -- 

५५ (१) ॥र्य के घण्टो (उद्योग] से सम्बद्ध सन्‌ १६१६ का अभिससय नं०_(:- 
यह अभिसपय औद्योगिक व्यवतायों ते काम करने के घण्ठो को एक दिन से 5३ एक दिन से 5 और 
सप्ताह में ४५ तक सीमित करने के सम्बन्ध में है |! इस अभिसमय को भारत ने 
अपने लिए पारित किये गये वुछ विशेष नियमों के आ्राधार अज सास जपिको- १७ जुलाई १६२१ 
कौ अपेताया था ) वह झ्राधार यह था कि “ब्रिडिश भारत में उत समस्त श्रमिकों 
के लिए, जो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों मे काम करते है, 
या खातों में काम करते है या रेलवे कार्य के उन विभागों में कार्य करते है जो 
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आरत हवा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठत ईद 

किसी उचित प्राधिकारी द्वारा निश्चित कर दी गई है, “६० पच्टे श्रुति सप्ाह का 

सिद्धान्त लागू किया जाए।” पड 

रु (२) रिलिणो के ज़िये रात्रि में काम करने से सम्बद्ध १६६६-का_ असिसणय 
नं० ४-- यह अभिसमय रात्रि में स्त्रियों को कार्य पर लगाना निषेध करता है । 
आरत सरकार ने एक विशेष नियम के आधोर पर १४ जुलाई १६२१ को इसे 
अपनाया था । इस विशेष नियम के अनुस्तार भारत सरकार को यह अभिकार है 
कि किसी भी ग्रौद्योगिक व्यवसाय के सम्बन्ध में इस भ्भिस्मय को विलम्बित 
(805670) कर सकती हैं | 

(२) किछोरों के राजि में काम करते से सम्बद १६१६ का अभिसमप तु ० 
६- इसके श्रस्तगत उद्योगों में लगे हुपे किशोरों को रात्रि मे न्क्लैंम पर लगाना 
हिपिद्ध है । एक विशेष नियम के आधार पर १४ जुलाई १६२१ को इसे अपनाया 
गया था, भ्रर्थात्‌ भारतीय कारब्लाता प्रधित्रियम द्वारा परिभाषित कारखानों में 
१४ चर्ष से, कम आयु के बालकों को रात्रि के सम्रय कार्य पर तहीं लगाया जा 
पकताव.. ५ 7 

(४) कृषि कर्मचारियों के संगठन झौर समुदाय बाते के अधिकार से , 
सम्बद्ध १६२१ का अभिलमय सं 2.8 2८- यह १६ मई ६६२३ को ग्रवयाया गया। 

(४) 'हप्ताहिक प्रषकाय (उद्योग) समिस्मय' नामक १६२३ का प्रभिन्तपय 
जं० १४-यह अभिसमव श्रीद्योगिक व्यदसायों में कर्मचारियों के लिये सप्ताह में 
२४ घण्टे के अवकाश की व्यतस्था करता है। इसे १६ मई १६९२३ को अपनाया 
गया न है है 

(६) सं १६२१ का प्रभिसमय नं? १५ -द्रीमर या स्टोकस का कार्य 
करने बाले क्रिश्लोरों को रोजगार पर लगाते के न्यून न्यूनतम झायु इस ध्मिसभय हारा 
निर्धारित की गई है। यह झभिसमय्‌ २९ नवम्बर १६२२ को..मारत द्वारा भ्रपताया 
गया । 

(७) समुद्र में रोजगार पर लगे हुए किश्ञोरों और बालको के लिये अ्रनियाय 
घिक्षित्सा जांच उपसब्ध करने से सम्बद्ध १६२१ का अ्रमिस्ममय मं० १६-यह 
प्रभिसप्षय २० चुवखर १६२२ को ही अपनाया गया । 

(5) आवेश्चायजनित स्ोणों में श्रमिकों-को क्षति पति छो व्यवस्था करने से 
सम्बद्ध १६९८ का धमिप्तमय नं० १८--इसे २० सितम्बर १६२५-को भारत थे 
अपनाया । _ 

(६) दुर्घटनाग्रो में श्रमिकों को क्षति पूर्ि देने के विषय में देशी और 
विदेशी कुमंचारियों से समाव व्यवहार करने से सम्बद्ध १६२५ का अ््िप्तमय मं० 
१६-यह भी ३० प्िठस्व:-६६२४-छ्ले अपनाया गया। 

(१०) १६२६ का प्रभिप्तमय नं? २१-- इस श्रभिसमय मे जहाज पर पहुंचे 
हुये उप-प्रवासियों के दिरीक्षण को सरव करने के नियमों का उल्लेख स्थि गया 
है। इसमे इस बाठ की व्यवस्था है कि इस प्रकार का निरीक्षण एक रे अधिक 











इ६६ श्रम समस्यावे एवं समाज कल्याण 


सरकारे किया करेंगी और उपग्रवासियों (झागाहगथग$) के सरकारी तिरीक्षक की 
नियुक्ति उस देश बी सरवार करेगी जिस देश का उस जहाज पर भण्डा लहरा 
रहा होगा । १४ जनवरी सन्‌ १६२८ को भारत ने यह झभिस्तमय अपनाया! २ 

(११) सन १६३२६ वा अभिसमय ल.» २२-इस झ्मिस्मय से जहाज 
मालिकों और उनके समुद्री कर्मंचारिय#के मध्य समभोौते के अन्तनियमों की 
व्यवस्था की गई है। जहाज के मालिदो और समुद्री कर्मचारियों दोनों वो ही 
समझौते के अन्तनियमों पर हस्ताक्षर करने होगे । साथ ही समभौते पर हस्ताक्षर 
करने से पूर्व अन्तनियमो की जाँच करने की सुविधाये भी-अञ्रदान की जायेगी। भारत 
ने यह अधिसमय ३१ झजतूथर १६२३ को अपनाया 

(११) १६२६ का अभिसमय सं० २७--इस अभिसमय में जहाजों द्वारा 
यातायात किय्ये गये भारी-भारी गदठरों पर आर का जिल्टजगाने की व्यवस्था वी 
गईं हैं। भारत ने यह झ्भिसमय ७ सितम्बर १६३१ को झपनाया । 

(१३) जहाजो पर माल घढ़ाने और उतारने में होने वाली दुर्घटवाआ से 
श्रमिकों की सुरक्षा की व्यवस्था से सम्दद्ध १६३२ का श्रमिसमय न० ३१ यह 
अ्रभिसमय १६३४ के भारतीय गोदी कर्मचारी भ्रधितियम को कार्यान्वित करके 
फरवरी १६४८ को अपनाया गया । 

(१४) रात्रि के समय स्त्रियों को रोजगार पर न लगाने रो रास्बद्ध १६२४ 
का अभिस्भय न० ४१ -भारत ने २२ नवस्वर १६३५ को यह भभिसमय उसी 
प्रकार भ्रपनाया था जिस भ्रकार १६१६ का अभभिसमय न० ४ अ्रपनाया यया था । 
१६३४ का यह प्रभिसभय संशोधित झमिसमय था । इसमे एक नया उपबन्ध इस 
विषय में था कि जो स्त्रियाँ प्रशासन में उत्तरदायी पदों पर प्रासीन है भ्रौर जो 
साधारण तथा सामान्य बाय॑ नही करती है उन पर १६१६ का मूल अकिसमय 
लाश नही होगा | लेकिन यह अ्रभिसमय अब प्रचलन मे नहीं रहा है क्योकि इसी 
विपय से सर्म्ान्धत ववीततम अमिसमय न ० ८६ को भारत ने अपना लिया हैं। 

(१५) १६३५ का प्लभिसमय ल० ४५- यह झभिसपय किसी भी खान के. 


भीतर स्त्रियों को काम पर न लगाने के सम्बन्ध मं था। इसे २५ मार्च १६३८ को 
अपनाया गया। 

(१६) १६४६ का झ्भिसमय न० ८<०-इसको “झस्तिम अ्रन्ततियस संबोधित 
ग्रभिम्रमय” (फएक् ाधटंदढड ९७७०४ 0०एथाध००] भी वहा जाता है 
गह अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के संविधान से परिवर्तन करने से सम्बद्ध है। भारत 
ने यह अभिसमय १७ नेबन्वर १६४७ को अपनाया । 

(१७) १६४७ का झभिससय च० ८१--इसको श्रम निरीक्षण झमिसमय भी 
कहा जाता है। यह अभिसमय उद्योग भर वारिज्य भे श्रमिको के निरोक्षण के 
सम्बन्ध में है। ७ अप्रेल १६४६ को यह अपवाया गया । 

(१८) उद्योग मे काम पर लगी हुई स्नियो को रात्रि से रोजगार देन से 


भारत तथा प्स्‍्तराष्ट्रीय धम संगठन ६६७ 


सम्बद्ध १६४८ का अ्सिसमय सं० ८--यह एक सशोवित अभिसमय था। २ भाजें, 
१६५० को यह मारत द्वारा अपनाया गया । 

(६6 सा पियधय यश भाग था उद्योग मे रोजगार पर सगे हुए 
किशोरों के रात्रि में काम करने से सम्बद्द यह एक संशोधित अभय था। 
२७ फरवरी १६४० को यह्‌ भारत द्वारा अपनाया यया । 

(२०) १६३० का पब्रनिससय ते० २६--यह अ्भिसमय सभी प्रकार की. बैगार _ 
को समाप्त करने के सम्बन्ध में है! भारत मे यह अभिसमय ३० नवम्बर १६५४ को 
अपनाया गया । 

(२१) १६२५८ का भभित्तमय मं ०,.२६--इसके अन्धर्गंत इस बात की व्यवस्था 
है कि कुछ व्यवसायों में एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाये। भारत ने यह 
प्रभिसमय' १० जनवरी १६४५ को अपनाया । १६४८ को न्यूततम मजदूरी अधि- 
नियम के अल्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था पहले ही से कर दी गई थी । 

(१२) १६३० का न्यूनतम झ्रायु (उद्योग) नामक १६१६ का अभिसलय न० 
५--इसे भारत ने € सितम्बर १६४५ को अपताया | 

(२३) पी और स्त्रियों के लिये समाच मूल्य के समान कार्यों के लिये 
समान पारिथमिक से सम्बद्ध १९५१ का श्रभिसमय नं० १००--भारत हृ 
झ्रभिरमय २५ सितम्बर १६५४ को अ्रपनाया । 

(२४) १६५७ का स्वतन्त देशों को देशीय व अन्‍य आदिम तथा अधे-भ्ादिम 
जातियों की घुरक्षा तथा रांगठन से_प्रस्वन्धित श्रभितमय में० १०७-- भारत ने पह 
ग्रभिसमय २६ सितस्वर १६५८ को अपनाया ) 

(१५) १६४८ का रोजगार सेवा सगठन सम्बन्धी श्रभिस्नमय न० घघ--+ 
भारत ने इसे २४ जुन १६५६ को अपनोगा। 

(२६) १६५८ का अभिसमय म० १११--गहू रोजगार और व्यवसाय में 
भ्रेद-भाव करने से सस्बस्थित-है। भारत ने इसे ३ जुन १६६० को ग्रपनाया । 

(२७) १६६१ का श्रभिसमय नं० ११६--इसको "भ्रन्तिम अन्तनियम 
सश्लोधित अभिम्रमय भी कहा जाता है ! यह ग्न्तराष्ट्रीय थम सगठन के संविधान 
में परिवतेन करने से सल्वद्ध है। मारत ने यह ग्रभिससय २२ युत १६६२ को 
अपनाया । 

(२८) १६३४ का संशोधित श्रमिक क्षति पूछ्ति (व्यवसायजनित रोग) _ 
अभिततमय नें० ४२--भारत ते इसे १३ जनवरी १६६४ को प्रपताथा । 

(२६) १६६२ का अभिप्तसय तं० ११८- जिसे सामाजिक सुरक्षा मे राष्ट्रीय 












अभिप्तमय भारत ने १६ अगस्त १६६४ को अपताया | 

इन अशिसमयों को अपनाये जाने से विभिन्न कारखाना अधितनियमों में 
संशोधन किये गए है । यह सशझ्चोधन ऐसे आभिसमयों को कार्यास्वित करने के लिये 
किए गए है जो काम करने के घण्टो, स्वियो के रात्रि में काम करने, साथ्वाहिश 


इधर श्रम समस्यामे एवं समाज कह्याएं 


अवकाश झादि से सम्बन्धित है तथा कई अश्रधिनियमों से, जँसे भारत खान अधि- 
मियम, रेलबे अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिसियम आदि, मे राओोधन हुये हैं। 
अनेक श्रत्य अभिसमयों को सरकारी अधिसूचना द्वारा अपनाया गया है ।* 

१६५४ में सरकार ने ३ सदस्यों की एक तिदलीय सर्मिति अस्तर्साब्ट्रीय श्रम 
सगठन के एसे अभिसमयो ग्रौर सिफारिशों पर विचार करने के लिये बनाई जो 
भारत ने नही अपनाये थे ताकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम स्तर को भारत मे भी लागू करने 
का काये तेजी से हो सके । इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप ही 
अन्तिम ६-७ अभिसमय, जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, भारत द्वारा 
अपनाये गये है । कुछ अन्य अभिससथो को भी अपनाने का सुझाव दिया गया है, 
उदाहरणतया 'काम करने के घण्टो तथा मजदूरी के भ्रौकडो से सम्बद्ध १६३८ का 
झमिसमय न० ६३” तथा 'क्ृषि मे न्‍्यूनतस मजदूरी की व्यवस्था करते से सम्बद 
१६५१ का अभिसमय न० ६€' । 


टी अभिसमयो का प्रभाव < 

रा इसके श्रतिरिक्त भारत ने विभिन्‍न ग्रभिसमयों के श्रनेक ग्रावश्यक भागों 
को अपने राष्ट्रीय विधान मे सम्मिलित कर लिया है। उदाहरणतया १९१६ के 
प्रसव काल से सम्बद्ध अभिस्मथ न० ३ को धारायें विभिन्‍न मातुत्व-कालीन लाभ 
अधितियमों मे आ गई हैं, १६१६ के सवेतन छुट्टिपो से सम्बद्ध अभिसमय न० ४२. 
के परिणामस्वरूप ही अनेक राज्यों मे थरमिकों को- छुट्टियां देते के लिये पह उठाये 
गये हैं, आदि आदि । 


भारद्रुमे अधिक अभिसमय न श्रपनाये जाने के कारण 


साधारणतया यह शिकायत की जाती है कि भारत द्वारा अपनाये गये 
अमिसमयो की सख्या बहुत कम है। श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम ध्यठवत के १२६ झभिसमयों 


में से भारत ने अब तक केवल २६ भप्रभिस्तमय अपनाये है, जितमे से एक की त्याग... को त्याग __._ 


दिया गया है । परन्तु सच यह है कि इन अभिसमयो के न अपनाये जाने का कारण 
यहू नही है. कि इनमे जो झ्रावश्यक भ्नच्छाइयाँ निहित हैं उनको मान्यता नही दी 
गई है, वरन्‌ इसका कारण श्रस्तराष्ट्रीय श्रम सगठने का वह नियम है जिसके 
अ्रनुसार यह अनिवार्य है कि अत्येक अभिसमय को बिता किसी प्रिवर्तंत था सशो- 
घन के अपनाया जाय ( सत या तो किसी भी अभिसमय को पूर्स रूप से स्वीकार 
करना हीता है श्रयवां अस्वीकार करना पडता है। भारत में अतेक अश्रभिसमय कुछ 
शर्तों के अनुसार ही अपनाये जा सकते थे, परल्तु प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के नियमों 

# झसिसमय ल० २ (१६१६ का वेरोजगांरी अ्भिससमय) को भारत ने 
अ्रपनाया था परन्तु सत्‌ १६३४८ में इसे त्याग दिया । १६३४ का अभिसमय न० ४१ 
भी झद प्रचलन में नही ६, वेबा।क इसक स्थान पर श्रब १६४८ के प्रभिसमय न० 
ड€ को अपना लिया गया है ! 





न्‍ 


भारत तथा भस्तर्सा्ट्रीय भम संगठन ्द्ह 


ने इस़ बात की अनुप्रति नही दी । अतः इस विषय में संशोधन की आवश्यकता 
है, जिससे कुछ विशेष प्रभिसमग्रों को यदि पूर्ण रूप रे राम्भब मे हो सके तो झरने 
शने: अ्पताया जा सके । इसके अतिरिक्त, अनेक अभिसगय्‌ (ऐसे विषयों से सम्बद्ध दिपयों से सम्बद्ध 
है जितका भारत से कोई प्रत्यदा सम्बन्ध नही है। अतः उनके अपनाने का प्रदन हो 
६.४ ७४०७०४७७#छर 


अ्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का श्रम विश्यद्धू-पर प्रमाव 

इस प्रकार अल्वर्राष्ट्रीय श्रम संगठत ने भारतीय श्रुम्र-व्रिधात-को प्रगठि को 
अत्मधिक मात्रा में प्रभावित किया है ) जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, भारत 
ने भ्रतेक महत्वपूर्ण अभिसमय प्पताये हैं, जिनको देश के ध्रम्र्‌ विधुत मे सम्मिलित 
कर लिया गया है। श्रन्य श्रभिसमयों का सी प्रतेक अधितियमों दी प्रगति पर, 
प्रभाव-पडा है। इसके अतिरिक्त इस बात को भी झरवीकार नही किया जा सकता 
कि भारतीय विधान रोभा द्वारा कई अभिसमपों पर विचार-विनिभय करने के फल- 
स्वरुप सामाजिक प्रगति को एक नई प्रेरण/ मिली है, जिस पर विभिन्‍न मत के 
लोगो द्वारा मी एक-मत भ्रकूट किया गया है। किसी झभिस्मय पर वाद-बिवाद 
करने से हो अनेक श्रम-पमनस़ययं प्रकाश में श्रा जाती है | 'र एण्ड्रयू क्लोव' ने, 
जो किसी समय भारत प्रकार के सदस्य थे, एक बार कहा था कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन शक्षत्रिकों को समस्याओ्रो में जगता की रुचि को उभारने का साधन रहा 
है । कभी-कभी ठो इस रागठन ने श्रमिकों के हित के लिय ऐसे पग उठाने के लिये 
प्रोत्साहित किया है जो संगठन के अभाव में कदालित कभी सम्भव ने हो पाते । 
परोक्ष या प्रत्यक्ष श्थ से भारतीय श्रम सुधार कार्यों में जो भी प्रगति हुई है, उसके 
दिये रॉयल श्रम ग्रायोग ने मी भ्र्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन के प्रयत्नो की प्रशसा की 
है | मालिक भी उन पर्याप्त लाभो को स्वीकार करते हैं, जिम्हें हमारा देश अन्त- 
'रॉष्ट्रीय श्रम सगठत से सध्वन्धित होने के नाते प्र/प्त कर रहा है । परन्तु मालिकों 
को यह भी भय रहा है कि प्रन्तर्सष्ट्रीय भ्रम रांगठन प्रत्यक्ष रुप से प्रथत्त किये 
वरगर भी देश में श्रम विधान की प्रमति में तीव्रता न ला दे 

इसके प्तिरिकत अनुभव ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि यदि कुछ अभि- 
भ्मय किसी देश में अपताये नहीं भी जाते, फिर भी उतसे एक निश्चित साममनिक 
_उहेंदय की पूर्ति होती है। अनेक बार ऐसा होता है कि यदि ससतार के प्रमुख देश 
किसी झभितामय को अपना लेते है, तब इसी कारण सामान्य रूप रे अभिसमयों 
को मान्यता प्राप्त हो जाती है, चाहे कई देशों मे उतकों औपचारिक झूप थे न भी 
अपनाया गया हो ! यही कारश है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रन संगठन के प्रस्ताव या तो 
भ्रधिक व्यावहारिक अगुभच्र पर प्राधारित हे, या कम से फम अनेक देशो में जो 
एक निश्चित सामाजिक ब्रावस्यकदा अनुभव होतो है, उन पर श्राघारित है। 
प्ररिशामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ढ्वास पारित झसिस्रमय साधान्यतः ऐशे 
व्यवहार के स्तर बन जाते हैं जिनको सब स्वीकार कर ज़ेते है। ऐसे स्तर को 

हा 


भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय धरम संगठन छ्णई 


को इस सम्बन्ध मे चेतावनी देता रहता है कि सरकारों श्रौर जनता दा सब जगह 
यह आवश्यक कार्य है कि इस सम्बन्ध में जो भी उन्‍्तति की जा रही है, उसमें , 
तौबता लाई जाये । वास्तविकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों के 
बिना करोडों श्रमिकों की दशा ज॑ंसी आज है, उससे भी “बुत लकी और: होती और कई 
सरकारों, मालिकों थौर श्रमिकों के दलो को आधुनिक साम्राजिक विधान और 
राष्ट्रीय सहयोग से ग्रायिक उन्नति करने में अनुभव भ्रोर पराम्ष के अम्नोव में 
बहुत बाधाये पडती | यह बात त॒ ऐसे देशों के लिये, लि देशो के लिये, जिन्हे अभी तीस-चालीस वर्षो 
मे ही सतस्पता मित्री है, अधिक लागू होती है। इसके ग्रतिरिक्त यदि व्यवश्ाय 
में गरन्तराप्ट्रीय प्रतिस्पर्धा चलती रहती तो सामाजिक प्रगति मे एक बहत बडी 
वाधा पढ़ती, क्योंकि ऐसी प्रतिस्पर्धा मे 'कम्र लागत और मूल्य को सामाजिक 
हितों की ग्रपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है । यह रावेविदित है कि ऐसी सामा- 
जिक प्रगति की हर देश की राजनैतिक झौर ग्राथिदः स्थिरता के लिग्रे बहुत 
आवश्यकता है। हे 
“अस्तर्राष्ट्रीय धम संगठन अपने सदस्यों को तीन प्रकार में सेवा करता है । 

प्रथम, पह तथ्यों की खोज करने वाली एजेन्सी के झा में कार्य करता हे और 
अन्तर्राष्ट्रीय ग्राथिक विकास को वर्तेमति स्थिर थे सामाजिक और संमिक सम्बन्धो 
के खेत में उठते वाले कई प्रकार के प्रश्नों का ग्रध्ययन करता है शोर विशिष्ट 
समस्याग्रों पर इसके हारा प्रकाशित साहित्य की मात्रा भी कीफी होती है । इप्त 
सगठन के विद्येपज्ञ, जो सभी सदस्य राष्ट्रों की सरकारों, मालिकों गौर श्रमिकों के 
प्रतिनिधियों मे परे चुने जाते है गौर इस अम्तरोंप्ट्रीय व्यापक संगठन के कार्यों और 
उद्देश्यों में जिन्हें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है, प्रत्येक देश की घ्रनेझ समस्यात्रो 
पर अपनी रिपोर्ट देते है कि अमुक देश इत विद्येप समस्याझों का केसे समाधान 
कर सकते है। ऐसी सप्रस्पायें निम्नलिखित है--उुश्नल श्रम-शक्ति, बेरोजगारी, 
पं लिसमल रोजगार, रोजगार दफ्तर, थ्रमिक संघों को सर्मर्ठित बरतने का श्रमिकों का 
अधिकार श्रादि तथा सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न, कोय करने को दशावे, औद्योगिक 
पत्याण आदिप्फदि[_ए प्््"">7न्‍र]ै]]३ययययः 

अन्तर्राष्ट्रीप श्रम सगठव गा रब पालन पल मे द्वितीय कार्य भी प्रथम कार्य का ही एक श्रम 
है। श्रस्त्राप्ट्रोप श्र किक त्वाती वधिवालन बनवा में है, तदा ऐसे 
प्रत्ेक राष्ट्र को जो सामाजिक विधाल बनाते या सामाजिक संगठन से सम्बन्धित 
भ्पी कोई द्वादा था बरस स्मत्या को हल करना चाहते हे, हल करना चाहते हे, सम्पूर्ण आवश्यक 
यूचगा, परामर्श और व्यावहारिक सहायता देने के लिये इच्छू इच्छूक प्रौर तत्पर रहता 
है। सदस्य शर्त द्वारा आ्रामम्नित अच्तराच्ट्रीयर श्रम रागठव के मिशन ऐसा 
विशिष्ट परामशं देते है जो सम्पूर्ण सार की विशिष्ट सगस्‍्याझ्रो के अनुभव पर 
निर्धारित होता है 

इस अस्तरोष्ट्रीय श्रम सगठन का तौसरा कार्य अपने निर्वाचित क्षवरों में 


सामाजिक प्र दति-के- पति लिप क. (028 रीत्ति-निर्धाएफ (९४८८-5०१९४) के रूप में दार्य करना है। 







































छ्ण्रे श्रम समस्‍यायें एवं सम्राज कल्यारा 


यह सामाजिक स्याय का एक. हैन्द्रीय अच्तर्राष्ट्रीय अन्त करण का रूप ले लेता है, 
वयोकि अपने वापिक सम्मेलनों में यह अन्तर्राष्ट्रीय अमिममयों, विव्धों और ट्रीय अभिसमथों, तिवन्धों और 
विफासियों के मसोदे बष्तुत करता है, जो स्वीकृत होने के वरचात्‌ उचित कार्यवाही 
या अपनाने के लिये सदस्य सरकारा को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं । इनमे से वहुव से 
अभिममय ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य यह-दवता है कि प्रत्येक राष्ट्र के सुधार करने 
के उपायो को एक निश्चित श्रन्तर्राप्ट्रीय स्तर दे दिया जाये। यह झमिसमय सदस्य 
सरकारों द्वारा प्रपता लिये जाते हैं और अनेक देशो के श्रम विधान में बहुत से 
अ्रन्य ग्रभिसमयों का साराग पाया जाता है। 
सन्‌ १६६४ मे, प्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने अपने ४८ वें भ्रथिवेशत से 
जातीय_ प्रवग्वानन (3027/020) को रद करते की घोषणा को सर्वसम्मत्िते 'धग्वासन (30207009) को रद करते की धोपणा को सर्वेसम्मत्तिसे 
स्वीकार क्या और थम सम्बन्धी मामलों में जातीय प्रथवासन को समाप्त करने के 
लिये अम्तरॉप्ट्रीय श्रम संगठन के वायेत्रस वा अनुमोदत जिया । पल्तर्राष्ट्रीय शम 
संगठन के सदिधात में सझोबन किया गया और सम्मेलन को यह अधिकार दिया 
गया कि वह किसी री ऐसे सदस्य-देश को सम्मेलत में भाग लेते से रोक सकता है 
जो बर्ण-भेद की नीति को अपनाता हो | इगी कारण दक्षिणी बप्रीया को संग्रठ्त 
# को छोडता पड़ा । 
०7. प्रलर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के कार्य क्ष्म और नीतियो से यह स्पष्ट हो जाता 
* कि यह एक सक्तिय और गत्यात्मक्ष (0)0श7०) सस्था है। श्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम 
हतर का निर्धारण करके यह श्रमिका के लिये न केवल उचित व्यवहार ही दिलान 
का प्रयत्व करती है बरयू यह एव ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सत्यथा बन गई है जो सदस्व- 
राष्ट्रों तथा उतके नागरिकों की आवश्यकताओं के भ्रतुसार झपने भापको सदैव 
ढाल्ती रहती है। इस समय यह सस्या श्रनेक महत्वपूर्ण समस्यामो पर बल दें रही 
है, उदाहरएतपा--पूर्ण रोजगार, उत्पादकता, श्रम शवित का निर्धारण, रोजगार 
सम्बन्धी मूचनायें, व्यावमाधिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, ग्राम घुधार, कृषि 
श्रमिक, मजदूरी तथा निर्वाह खचं, साम्राजिक सुरक्षा, श्रम प्रशासन, श्रमिकों की 
शिक्षा, श्रमिक-प्रवन्धक सम्बन्ध, श्रम झनुसन्धान, व्यवस्ायों में, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, 
भादि । 











प्रन्तर्रोष्ट्रीय श्रम सगठन के कार्यों मे भारत का योगदान 


भारत प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बी स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक 
पदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय ध्म संगठन की विभिन्न सम्रितियों में भारत के क्यये, 
प्रदश्यवा आदि वा तथा सयठत की निधि में सारत के अशदान का विवरण रूपर 
देया जा चुका है । भारत झाजेकल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन कया. एक अमुख सदत्य 
है, प्रोर उन देशों में से एक है जिनक्षों इस संगठन के प्रगतिश्लीज कार्यों दे: वारण 
अत्यधिक घाभ पहुँचा है। जो लोग अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शी अश्चस्ता करते हैं, 
वे इस सम्बन्ध में भारत का भी उल्लेख करते हैं। इसका कारण यह है कि 


भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सँगठन ७०३ 


अन्तर्राष्ट्रीय क्म संगठन का जो सामाजिक उन्नति मे श्रयतत रहा है, उसमें कम से 
कम भारत सरकार ने तो अपनी सक्विय रुचि प्रकट की है। इस प्रकार भारत 
इसके कार्य में प्रधिक से अधिक सक्रिय योग दे रहा है और यह कहना कोई प्रति* 

* शयोवित नही होगी कि भारत का इस्त संगठन के प्रति योग उतना ही पर्याप्त रहा 
है जितना सन्तर्राप्ट्रीय श्रम-प्ंगठन का प्रभाव भारत में साम्राजिक विधान पर 
रहा है। प्रत्तर्राष्ट्रीय भ्रम-संगठन ने संसार में ामाजिक सुरक्षा की प्रयाति पर 
जो वापिक रिपोर्ट दी हैं, उनमें मारत का उल्लेख कई बार झाता है। झअस्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन की रिपोर्टों के अनुसार भारत ने गत वर्षों में जिन विपयो पर प्रगति 
की है, वे विषय निम्वलिखित है--रोजगार दफ्तर, रोजगार नीति, व्यावसायिक 
प्रशिक्षण प्रोजनम-सासाजिक सुरक्षा विधान, कार्य के घण्टों को सीमित करना, 
सर्व॑ृतनिक सुट्टियाँ, स्त्री श्रमिकों पौर बालकों की सुरक्षा, समान कार्य के लिये 
समान चेतन का सिद्धान्त, कल्याण काय॑, न्यूनतम मजदूरी- विशेषतया कृषि 
श्रमिकों के लिये, ग्रौद्योगिक सुरक्षा विघान,_ उपभोग सहकारिता तथा सहकारिता 
सिद्धान्तों का प्रसार भ्ादि। प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट स्थूल दृष्टि 
से की गई है, यदि उतको घ्याठ में रखकर देखा जाये तो भारत के वे सभी प्रयत्त, 
जो सामाजिक उन्नति के लिये किग्रे जा रहे है, बहुत उत्साहवर्द्धक प्रतीत होते है । 
समप्त संसार में श्रौर अ्रपने देश में जो निश्चित रूप से प्रगति हुई है, उसका उचित 
प्रकार से मूल्यांकन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्तर्राष्ट्रीय श्रम 

* संगठन पर भ्रव तक जितना भी ध्यान दिया गया है, उससे प्रधिक ध्यात देने की 
भावश्यकता है । इस बात से इत्कार नहीं किया ज्ञा सकता कमाया नह मानवीय श्रम को 
गा उटाण कटने भौर स्वतत्त॒ता प्रदान करने में पम्तरष्ट्रोए->्रम संगठन का प्रभाव भारत में 
अत्यधिक रहा है । 
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श्रम विधान का सामान्य सर्वेक्षण -इतिहास 
पिछली झत्ाव्दी के उत्त रद्ध मे भारत में उद्योग घन्धो के आरम्भ होने के 
समय को एक महत्वपूरा विशेषता यह थी कि पूंजीपति इस बात के लिये बहुत 
उत्सुक रहते थे कि उन्हें श्ीध्र और अधिकतम लाभ हो । मालिक कप्त मजदूरी पर 
क्षधिक समय तक काम करते वाले असहाय और सिघन श्रमिकों को काम पर 
लगाते का प्रतोभन न छोड सके थे और उन्होने प्रुपो, स्तियो तथा बच्चो से कठोर 
परिश्रम करा केर और कम वतन देकर अत्यविक लाभ उठाया । उस समय सरकार 
बी नीति श्रमिकी से सामाजिक प्रणाली की रक्षा करने बी थी न कि सामाजिक 
प्रणाली से श्रमिकों की रक्षा की | अत १८५६ और १८ ० म जा विधान बनाएं 
गये--प्र्थात १८५६ का श्रमिकों का सदिदा की झर्तों को भेंग करने का अधि- 
वियम भौर १८६० का मालिक व श्रमिक | विवाद) अधिनियग दोनो ही सबिदा 
भी इर्तों को भग॑ करत वाले श्रमिकां की अपराधों मानकर दण्ड देन के हेतु बताए 
गये थे श्रौर सतबरिदे भग करया फौजदारी अपराध मान लिया गया था। प्रारम्भ 
में जो भी क्रम बिधाव वनाए स्रएं वहे श्रौद्योगिक श्वमिक्रो के सामान्य वगसे 
सम्बन्धित न होकर उद्योग विश्वेप से सम्बन्धित होते थ। भारत म पहला संगठित 
उद्योग, जिसके कारण वैधानिक नियन्त्रण हुआ गब्सम्र का बांगान उद्योग था। 
यहाँ श्रमिकों की भर्ती की दोपपूणा प्रणाली के कारण शती को नियन्त्रित बरने के 
लिये बगाल तथा केद्रीय सरकार ने कुछ वेधानिक कदम उठाये जिनको अ्श्षम 
श्रमिक अधितियमो के नाम से पुकारा गया । प्रथम कारखाता ग्रधिनियम तथा 
खान ग्रधिनियम क्रमश १८८६ तेथा १६०१ म पारित क्यि गये । कारखाना अधि- 
नियम १८६१ तथा १६११ म भी प्रारित किये गए। इस श्रकार प्रथप्त महायुद्ध से 
पूर्द श्रमिक क्षतिपूति श्रमिक सघव व्यावस्ताविक विवाद आादिसे सम्बन्धित 
ज्जैदपेरिक,शाफिकी .क, साफ़ादय ,तय, के, लिए. काई. विश्लात्त ,मह्े . थर १. 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात श्रम विधान 
प्रथम मठ युद्ध के अनुभवों के कारण श्रम के प्रति सरकार झौर मालिकों 
के दृष्टिशोरा म काफी परिवत्तन ग्राया | राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धान्तो को 
औद्योगिक मामता मे और भी विस्तृत रूप से लागू कर दिया गया। एक सँतुष्ट 


लय 


भारत में श्रम विधाव व्‌ 


श्रमजीदी वर्ग की ग्रावश्यकता का ठीवता से अनुभव किया जाने लगा तथा भालिकों 
और श्रमिकों के द्वारा सामूहिक कार्यवाही के साभों की शोर भी ध्यान गया । युद्ध 
कै पश्चाय्‌ अमिक्रों मे चेतना अधिक आ गई तथा श्रमिक संधों का भी विकास हुन्ना 
और साथ ही औद्योगिक ग्रश्मान्ति भी बढ़ी (देखिये पृष्ठ ४-६६) । भअन्तर्राष्ट्रीप 
श्रम संगठत की स्थापना से भारत से श्रम विधान को काफी प्रोस्साहत मिला क्योंकि 
इससे भ्रतेक अभमिसमय और शिफारिशें पारित की तथा श्रम के उत्थात के लिये 
अत््र्राष्ट्रीय स्तरों को निर्धारित क्या । 

१६२० के पद्चाव्‌ भारत में श्रम विधान बनाने की श्रोर तीव्र गति से प्रगत्ति 
हुई | कारखानों से सम्बन्धित काठुनो को १६२२ के कारखाना झधिनियम मे समा- 
पोजित कर दिया गया । घनेक नवीन और महत्वपूर्ण ग्रधिनियम भी पारित किये 
गगे । उदाहरणार्भ, १६२३ का भारतीय खान अधिनियम, १६२३ का श्रमिक क्षत्रि- 
पूत्रि अधिनियग, १६२६ के भारतीय भ्रमिक संघ अधिनियम तथा १६२६ का 
व्यापार विवाद ग्रधिनियम । भारतीय अ्यापारिक जहामरावी प्रधिनियम १६२३ 
मे पारित पिया गया ) १८६० के रेलवे भ्रधिनिय्रम में बार्य के घरों को तियमित 
करने के लिये १६३० में सश्लोधन किया गया। १६२६ में भारत में रॉयल श्रम 
आयोग की तिथुवित दी गई जिसने श्रपनी रिपोर्ट १६२१ में प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट 
में श्रम समस्याग्रो के सभी पहलुओ १२ तथा श्रम कायूनों क्रो बनाने श्रौर उनके 
प्रशासन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें को गई थी। इसके परिणामस्वस्य 
प्रवेक वेधानिक कदम उठाये गये। १६३२ में चाय क्षेत्र प्रवाप्ती श्रमिक प्रधिनियम 
पारित किया गया । १६३४ में कारखाना प्रधिनियम को पूणंतया दोहराया गया । 
ड्यापार विव१: प्रधिनिम्रण से संशोधन किया जया तथा १६३४ सें इसे देधानिक 
पुष्ितिका में स्थायी क्थात दे दिया गया ) १६३६ से मजदूरी अ्रदायगी भ्रधिनिभ्रम 
पारित किया गया । १६३३ में वात [श्रम अनुवन्ध) भधितियम तथा १६३४ में 
मारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम पारित हुए । श्रमिक क्षतिपूर्ति श्रधिनियम के 
सम्बन्ध मे रॉयल श्रम आयोग की प्रधिकाश स्िफारिशो को इस समय लागू किया 
राया कथा १६३४५ में खाय अधिनियम में भी सशोधन किया गया । किसी भी कम्पनी 
भ्र्योतू समवाय को अमिकों के रहने के लिये मकान दबाने तथा उससे सम्बन्धित 
सुविधाओं की व्यवस्था करने के हेतु श्रनिवार्य रूप से भूमि प्राप्त करने के लिए 
एंघ८४ के भूमि अ्भिग्रहए अधिनियय से १६३३ मे सैशोधन हुआ । आयोग कौ 
रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पूर्व मातृत्य-कालीन लास भ्रधिनियम केवल बम्बई तथा 
मध्य प्रदेश में अवाये गये थे। अस्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार के विधान बबाये 
गये । केन्द्रीय सरकार ने भी सभी खान उद्योगों के लिए १६४१ में खान मातृत्व 
कालीन लाभ अधितियम पारित किया । 
प्रास्‍्तों (राज्यों) मे श्रम विधान 

१६३४ के भारत सरकार अधिनियम से पूर्व श्रम्म के लेत्र भरे बध्प्रि केन्द्रीय 
और श्रात्तोब सरकारों के विधान बनाने के श्रधिकार संयुक्त थे तथापि आरष्तों ने 


छ०६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


इस और बहुत कम पग्र उठाए थे ) मुख्यत श्रान्तो के अधिनियम निम्नलिखित थे 
बस्वई (१६२६), मध्य प्रास्त (१६३०) और मद्रास (१६३५) के मातृत्व कालीन- 
लाभ ग्रधिनियम, १६३४ का बम्बई औद्योगिक विवाद सुलह अधिनियम १६३४ 
का गोदी श्रमिक अधिनियम, १६३४५ का बगाल श्रमिक सरक्षण भ्रधिनियम १६३६ 
का मध्य प्रान्त औद्योगिक श्रमिक ऋण समजन एवं अपाकरण अधिनियम, १६३७ 
का मध्य प्रान्त अनिय त्रित कारखाना अधिनियम और १६३७ का मध्य प्रान्त ऋणी 
सरक्षण अधिनियम । 

१६३७ मे प्रान्तीय स्वायत्तता के पश्चात्‌ जनप्रिय सरकारों ने और अधिक 
उत्साह के साथ श्रम विधान वनाये। प्रान्तो मे काँग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने काँग्रस की 
श्रग नीति को ही घ्यात में रखा। काँग्रेस की थम नीति यह थी कि जहाँ तक देश 
की आर्थिक स्थिति सहन कर सकती हो वहाँ तक औद्योगिक श्रमिकों के लिये 
अन्तर्राप्ट्रीय स्तर के अनुकूल रहन-सहन के स्तर कार्य के घण्टो तथा रोजयार की 
दशा को प्राप्त करना चाहिये तथा मालिकों झौद श्रमिकों के विवादों को सुल- 
काने की उचित व्यवस्था करनी चाहिये तथा बृद्धावस्था बीमारी और वेरोजगारी 
के झाथिक दुष्परिणामों से रक्षा होनी चाहिये तथा श्रमिकां को सघ बनाने और 
अपने हितों को रखा के लिये हडताल करने का अधिकार भी होना चाहिये।” 
अम्बई मध्य प्रान्त, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने श्रम दशाओों का 
अध्ययन करने के लिये समितियाँ नियुक्त की । इससे पूर्व कि इन समितियों की, 
सिफारिशों को पूर्ण वश कार्यान्वित किया जा सकता, काग्रस सरकार ने नवम्बर 

६३६ मे त्याग-्पत्र दे दिये | परन्तु गैर कॉप्रेस सरकारों ने भी श्रम समस्याओं में 
बहुत रुचि ली। ग्रनेक प्रान्तों ने घपने अपने क्षेत्र की श्वम समस्याझो के लिए श्रम 
कमिइनरो श्र्थात आयुकक्‍्तो की नियुक्तियाँ की । कमिइनरों का यह पद आज तक 
चल्ता आ रहा है। इस अवाधि म प्रान्तीय श्रम विधान का सबसे महत्वपूरा भ्रधि 
नियम १६३८ का “बस्वई ऑऔद्योगिक विवाद अ्रधिनियम था। प्रान्तीय स्तर पर 
अपनी प्रकार का यह एकमात्र ऐसा विधान था जिसमे ग्रौद्योगिक विवादों को 
दान्तिपुणा ढेंग से सुलभाते वी व्यवस्था की गई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण श्रम 
विधान बम्बई मे १६३६ का दुकान तथा सस्थान ग्रधिनियम था । इसके अतिरिक्त 
बगाल उत्तर प्रदेश पजाब अस्तम और सिन्ध में मातृत्व कालीन लाभ अधिनियम, 
बंगाल और सिन्ध म दुक्वत और सस्थान अग्रधितियम तथा पजाव से व्यावसायिक 
कर्मचारी अधिनियम झादि श्रम दशाओ को उन्‍नत करने के लिए जनप्रिय सरकारो 
के उत्साह व प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
हाल के वर्षो से श्रम विधान 


इतनी प्रगति हान पर भी इन विधानों मे समायोजना का अभाव था तथा 
इतके प्रशासव म॑ कुछ कमियाँ रह गईं थी । इन दोषों को दुर करने के लिये 
भारत सखार १६४० से श्रम मस्तियों के सम्मेलन का आयोजन करती आ रही 


भारत में श्रम विधान छ्ण्छ 


है । सरफार को श्रम समस्याओं पर सन्ाह देते के लिये १६४२ में ब्रिदक्नीय श्रम 
सम्मेलन की व्यवस्था को गईं। १६४३ में इसको सिफारिशों के परिणामस्वरूप 
श्री डी० वी० रीग्रे को अध्यक्षता मे एक श्रम अनुसस्धाव समिति की नियुक्ति को 
गई । इसने अपनी रिपोर्ट (६४६ में प्रस्तुत की । विभिस्त थ्रम्र समस्यात्रों पर इस 
समिति ने व्यापक रूप से सिफारिश को । एक स्थाग्री श्रम समिति की भी स्थापना 
की गई। इस त्रिदलीय व्यवस्था से सरकार झौर श्रमिक्रों के प्रतिनिधियों के वीच 
नियमित रूप से समय-समय पर विचार-विमर्श का जो अवसर प्राप्त हुआ उससे 
क्षम की मुस्य समस्याप्रों पर ध्याव क्रेर्द्रित होते में सहायता मिल्ली। १६४२ से 
१६४८ के वर्षों में श्रम विधान के क्षेत श्रोर विषयों का काफी विस्तार हुआ । देश 
की स्वगस्त्रदा के पश्चात्तू सरकार द्वारा श्रम की दक्ाओं को सुधार कर उत्पादन 
बढ़ाने की प्रावशयकता का धौर अ्रधिक झनुभव करने के कारण देश में श्रम विधान 
की गति ग्रौर तीघ्रतर हो गई 
हाल ही के वर्षों में ध्रमिकों की रक्षा व बल्याण के हेनु अनेक विधान 
पारित विये गये हैं । इनमे सुझ्य निम्नलिखित प्रधिनियम हैं--१६४६ में कारखाना 
अधिनियम में सशोवन, १६४5८ का कारखाना प्रधिनियम, जिसमें १६५४ मे सशो- 
घन हुआ, गोदी कर्मचारी (रोजगार का नियमन) अधिनियम, १६४८ और १६६२ 
मैं उरामे सशोधन, कोयला खान श्रमिक कल्पाण निधि भ्रधिनियम, १६४७, १६५२ 
*का कोयला खानों (बचत व सुरक्षा) प्रधिनियम, प्रञ्नक खान श्रमिक कल्याण 
निधि ग्रधिनियमं, १६४६; १६५० का उत्तर प्रदेश चीनी एवं चालक मदयसार 
उद्योग श्रम कल्पाण एवं विकास निधि अधिनियम; बस्वई (१६४३) तथा उत्तर 
प्रदेश (१६५६), मैसूर (१६६५), पजाब (१६६५) और वागान श्रमिकों के लिए 
(१६५६) में श्रमिक कल्याश निधि अधिनियम, ग्रमम चाय वागान कल्याएं निधि 
प्रधिनियम, १६५६; न्यूनतम मजदूरी भ्रधिनियम १६४८; श्रमिक सघ (सशोघन) 
अधिनियम १६९४६, १६४७, १६६० व १६६४ प्रौद्योगिक रोजगार (स्थायी ग्रादेश 
अधिनियम १६४६, (१६६१ व १६६३ में सशोघत), कर्मचारी राज्य बीमा ग्रधि- 
नियम १६४५, १६५१ व १६६६ में सस्ोथन), कोयला खान भ्रॉविडेल्ट फ़प्ड तथा 
बोनस योजना अधिनियस १६४८, श्रोद्योपिक विदाद अ्रधिनियस १६४७, बम्बई 
प्रौद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम १६४६; मध्य प्रदेश [तत्सालीन सी० पी०) ग्रौद्यो- 
गिक विवाद निवटारा अधिनियम १६४७, उत्तर प्रदेश भ्ोधोगिक विदाद अधिनियम 
१६४७; ओद्योगिक विवाद (प्रपीलीय ग्रधिकरण) अधिनियम १६४०, १६५३, 
१६४६-४७, १६६४ तथा १६६४ में औद्योगिक विवाद सशोधित प्रधिनियम; 
कर्मचारी प्राविडेत्ट फ्ड अधिनियम १६५२ (१६६० व १६६३ में सशोषन); 
बागान श्रमिक अधिनियम १६५१ (१६६० मे सशोधन); भारतीय खान पध्षितियम 
१६४२ (१६१६ में संशोधन); वम्बई १६४८, मैसूर (१६४६ व १६५५), मध्य 
पदेस (१६५०), हैदराबाद (१६१२) उत्तर प्रदेश (१६४५५), पंजाब (१६५६) 
और मैसूर (१६६२) में क्रावात अधिनियम; सांख्यिकी सदय अधिनियम १६४३; 


छ्ग्द श्रम समस्‍यायें एवं समाज कत्याण 


श्रमजीवी पत्रकार (काम की झत्तें एव विविध उपबन्ध) अ्रधितियम, १६५४ तथा 
श्रमणीबी पतकार (बेतन वी दरो का निर्धारण) अधिनियम १६४५5 (१६६२ में 
सझोघन), मद्रास (१६५८), केरल (१६५८) और उत्तर प्रदेश (१६६१) में बौदो: 
शिक सस्थान (राष्ट्रीय व त्यौहार छूट्टो) अधिनियम, मद्रास (१६५८) ठथा केरल 
(१६५९६) में 'वीडी' श्रमिकों के लिए अधिनियम, रोजगार दपतर (रिक्त स्थानों 
की अनिवाय सूचना) अधितियम १६५६, भारतीय व्यापार जहांज अधिनियम, 
१६५८ , मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, १६६० , मोटर यातायात 
श्रमिक अधिनियम १६६१, मातृत्व कालीन-लाभ अधिनियम १६६१, शिक्षता 
(899०77९९५७9 ) अधिनियम १६६१, कच्चा लोहा खान श्रमिक कल्याण 
उपकर (९८६५) अधिनियम १६६१ तथा अनेक राज्यों मे दुकान तथा वाणिम्य 
रास्थान अधितियम, बोनप्त भुगतान अधिनियम १६६५, वबीदी ब शियार (काम की 
शर्ते) अधितियण १६६६ । बेन्द्रीप और राज्य सरकारो ने समय-समय पर विभिन्‍न 
अधिनियमो में सशोषत भी क्ये है। उदाहरखत , मजदुरी अदायगी अधिनियम 
में १६१७, १६६२ तथा १६६४ मे, श्रमिक क्षतिपूति अधिनियम में १६५६ तथा 
१६६२ में, तथा श्रमिक सघ अधिनियम में १६६० और १६६४ मे सशोधन किये 
गये । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों मे श्रम विधान बनाने की गति 
बहुत हीज रही है। भव हम विभिन्‍न शीको के अन्तगंत देश के श्रम विधान को 
विवेचना करंगे । 
_> भारत मे कारखाना विधान 
(६8००५ ,68580४070 7 पगञतां&) 

प्रारम्भिक प्रयत्न 

भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास के पश्चात्‌ से मालिकों को बहुत 
दिनो दक इस बात की स्वतन्त्रता रही कि वे अपने श्रमिकों से किसी भी प्रकार से 
जैसा भी घाहे कार्य लेते रहे और उन पर किसी भी कारप्षाना कामून का बन्घन 
नही था । फलस्वरूप, कार्य के घण्टे बहुत मधिक हो गये थे। श्रम का, विशेषतया 
भहिला एवं दालको का, झोषण होने लगा झौर कारखानो में कार्य की दकारयें 
अमानवीय तथा अबसहनीय हो गईं । कारखानो मे मशीनों के चारो श्र कोई घेरा 
न होने के कारस्प श्रमिकों को बहुधा चोट लग्रती थी, परन्तु उनको क्षतिपूत्ति 
मिलने की कोई व्यवस्था न थी । इस प्रकार मारत में मिल-मालिक, भन्‍्य देशो 
के उद्योगपतियो की अपेक्षा, लाभ में रहते थे क्योकि ग्रन्य देशों में श्रनेक श्रम- 
विधान थे। 

झ्ारम्भ मे भारतीय कारखाना श्रमिको की ग्रवस्थाओो मे रुचि लेने का 
कारण यह नही था कि बुछ जागहक मालिको, राजनीतिज्ञो ग्रथवा औद्योगिक 
नगरो में रहने वाले कुछ नागरिको में इगरल॑ण्ड के नाग्रिको की तरह कुछ दगा- 
भावना जा गई थी, चस्त्‌ इसका कारण यह था कि वम्दई में मृती कप मित्र 


भार्त मे श्रम वधान जे 


उद्योग की सद्‌ १८७० में स्थापना लंकाशायर के कपड़ा उद्योगपतियों एवं ब्यापा- 
दियो कौ घोर चिस्ता का विषय बन गया था। पश्रन्य देशों की तुलना मे भारत के 
उद्योगपतियों को कुछ विश्वेप सुविधाये थी। उतको श्रमिक कम मजदूरी पर 
उपलब्ध हो जाते ये। इससे लंकाशायर के उद्योगपतियों को द्वेप होने लगा तथा 
वह भारतीय कपद्या मिल उद्योग के विकास में हर सम्भव अड़चनें डालवे का प्रयत्य 
करने लगे । मैनचेस्टर के चेम्बर ग्रॉफ झामसे ने सव्‌ १६७४ में भारतीय राज्य 
सचिव के पास अपना एक प्रतिविधि-मण्डज़ जया तथा प्रार्थना की कि भारतीय 
पिलों पर भी दे समस्त कारखाना विधान लागू कर देने चाहिएँ जो इंगलंण्ड के 
फारखातों पर लागू होते थे। परिणामस्वछूए भारत में श्रम विधान की आव- 
ए्यकता की जाँघ फे लिये सनतु १८७४५ में एक ग्रायोय नियुवत्त किया गया । इस 
प्रायोग की रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारतीय कारखाने सूर्योदेय से सूर्यास्त 
तक कार्य फरते थे ओर श्रमिकों को (कठोर परिश्रम करगा पत्ता थां। उनको 
साप्ताहिक प्रवकाश भी प्रदात नहीं किया जाता था तथा सात-मात, भ्राठ-प्राद 
बर्ष के बच्चे तक भी श्रमिकों के रूप में कार्ये करते थे। श्रायोग ने इन दोषों 
के विवारणाथं यह सुझाव दिया कि एक ऐसा साधारण प्रधिविमम_पाडित, 
किया जाये जिफ्के प्नुत्तार कार्य के धण्टो की सीमा १० हो जाये, बालकों की 
एक न्यूनतम ग्रायु निर्धारित कर दी जाये तथा जिसमें एक साप्ताहिक छुट्टी, 
सवातन, भअद्यीनो रे युरक्षा आदि के भी उपबन्ध हो। धरन्तु प्रकार ने तत्काल 
'इस झोर कोई ध्यान न दिया । जैसा क्वि श्रमिक सप अध्याय में बताया जा चुका 
है, श्गिकों की दयनीय दया देखकर कुछ जन-सेवी उदार हृदयों मे सहानुभूति दयो में सहानुभूति 
उमड़ी और श्रमिकों की रक्षा के हेतु कुछ वैधानिक नियम बनाने के लिए भारत 
और इंगनैप्ड मे झ्रान्दोलत चलता रहा । इन सबके परिणामस्वरूप सब ऐठ८ हमें" 
प्रथम कारद्ाना ग्रधिनियन पाखि किया गयाज 7 डर 





शृ८८१ का प्रथम कारखाना अधिनियम 


१८८१ का कारखाना अधिनियम ऐसे सभी सस्थानों पर लागू होता था 
जिससे १०९ या १०० से अधिक श्रमिक कार्य करते थे कौर जिनमे वर्ष मे चार 
माह रो अधिक कार्य होता था । इसके प्रस्तगंत ७ वर्ष से कमर झ्रापु के बच्चों को 
कार्य पर लगाता तथा ७ से लेकर १२ वर्ष की झायु के बच्चों से € भण्दे से 
ब्रॉधिक कार्य लेगा निपिद्ध कर दिया ग्रया । उतके लिये दिन में १ छुण्टे का विश्राग 
तणा मास में_५ दिन की छुट्टियों की भी व्यवस्था थी ! खतरनाक मशीनों के चारों 
और घेरा लगाने को तथा दुघंटनाओं की सूचना देने की श्री व्यवस्था की गई | इन 
सुधारो को कार्यान्वितत करने के लिये कारखाना निर्यक्षको ् नियुक्ति का भी 
अ्रायोजन था। जधिनियम मे स्त्री और पुरुष वयस्क श्रमिको को कोई सुरक्षा प्रदान 
तही की गईं थी झौर उन्हें पृ्णंवया मालिकों की इच्छा प्रधवा दया पर छोड़े दिया 
गया था। 


छह० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कत्याशु 


ता 
१८४६१ वा कारखाना अधिनियम 
१रूव १ के अधिनियम से श्रमिको, उनके साथ सहानुभूति रखने वाले 
व्यक्तियों और यहाँ ठक कि ब्रिटिश उत्पादको तक को र्तुष्दि नही हुई । सब यह 
चाहते थे कि अधिक कठोर पग उठाये जायें | अधिनियम के बदते ही उत्तमे सशयोधत * 
करने की मईंग की जाने लगी | भारठ के राज्य सचिव से पुन प्रार्थना की गई। 
» परिशामस्वरूप १८८४ में बस्थई सरकार ने एक और कारखाना आयोग की 
नियुक्त की ६ इस आ्रायोग ने बालकों और स्त्रियों वी रक्षार्थ विघान बनाने की 
सिफारिश की, परन्तु इसका पस्याम कुछ भी नहीं बिकला । १०६० में चलिन_ 
में एक अस्तरराप्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ था जिसको सिफारिशों को इगलैण्ड ने 
स्वीकार कर लिया थों। अ्रव यह वाछनीय समझा गया कि इन सिफारिशों ( 
को भारत में भी वार्यान्वित्‌ किया जाए। अत भारत सरबार ने १८६० मे एक 
कारखाना आयोग की हज जज :2:20.493400 00.7 कट 
मे दूसरा कारखाना प्र/ रि हे गरम 72. था इससे 
प्रविक श्रमिकों वो बाय वर लगाने बाल तथा ज्ञक्षत का ज्यीर 
संस्थानों पर लागू होता था। स्थानीय सरकारो को यह प्रधिवार था कि यद्वि वे 
चाहे तो भ्रधिनियम को _२० या इससे अ्रधिक श्रमिकों को कारये पर लगाने वाले 
कारखानो पर तागू कर सकती थी । €& वर्ष से कम श्रायु के बच्चों को कार्य पर 
लगाना निपिद्ध कर दिया गया तथा ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों से प्रतिदिन 
७ घ॒ष्ट से भ्रधिक काम नहीं लिया जा सकता था| स्त्रिया एवं बच्ची को रात्रि 
८ बजे से प्रात ५ बज के व्ीच काम पर नहीं लगाया जा सकता था। स्त्रियों से 
अप के से श्राप काम न। ही लिया जा सकता था तथा उनको दिन में कुल मिला 
कर १६ घष्टे का विश्वाम देन की भी ब्यवस्था वी गई थी। प्रत्णेक श्रेणी के 
प्रभिक का एक साप्ताहिक अवक्शक्ष देंगे की व्यवस्था थी तथा प्रुरुष श्रमिको को 
दोपहर १२ वज 'कर २ बजे के मीतर आधा घण्टे का विश्वरम ससय देना 
अ्रनिवार्य कर दिया गया था। कारखाना के विरीक्षुण, सवातन और सफाई ग्रादि 
के सम्बन्ध में भों इस अधिनियम मे विस्तृत उपब्ध बे 


फेज 











१६११ का कारखाना अधिनियम 

१८६१ के कारखाना अ्रधिनियम पारित हो जाने के परचात्‌ श्रागामी 

२० वर्षों तक कारसाता बिधान के बारे मे कोई पग नहीं उठाया गया | सनू १६०५ 
मे बम्वई किला न मन मन दा के मम मिला भ विद्यत प्रकाश के आ जाने से सती वस्त्र मिलो के लिये यत्रि.. 
मेभी कायम इस प्रकार से कार्य के घण्टे अत्यधिक लम्बे 
हो गये । बलकत्त का जूड फ्लो से क्षी कार्य के घप्टे अधिक होने की शिक्ाग्त्ते 
आने लगी । इसवे परिणामस्वस्ष लकाझायर के उत्पादको ने पुन झार्दोलन छुरू 
कर दिया । सी समय दर मे समाचार पत्तों तथा समाज-सेवको ने श्रम दस्चान्नो 
की आलोचना छुट कर दी तथा उन्होने माँग वी कि श्रमजीवी बे को और अधिक 








आारत मे श्रम विधान ७१ 


रियायत्तें तथा सुविधायें श्रदान की जायें । परिणामस्वरूप एक श्रम श्रायोग की फिर 
नियुवित की गई जिसने १६०८ में अपनी रिपोर्ट अस्तुत की । इसकी सिफारिशों के 
फलस्वरूप १६११ में तीसरा कारखाता अधितियम पारित क्रिया भया। इस 
अ्बरिनियम में कारखाने की परिभाषा वही रही जो १८६१ के ग्रधिनियम में थी । 
इसके द्वारा प्रथम बए प्रर्ष श्रमिकों के कार्य के अधिकतम घण्टे प्रतिदिन१२ 
निश्चित कर दिये गये जिसमें दीच मे ३ पष्टे का विश्वाम समय भी या। पारियों 
की स्वीकृत श्रणाली को छोड़कर कोई भी श्रमिक किसी भी कारखाने में रात्रि ७ 
बजे से प्रातः ५ ब॒ुज़े के बीच काम नही कर सकता था । बच्चों के लिगे सूती वस्त्र 
मिलों मे कार्य के पधिकतम घण्टे प्रतिदिन_६ निश्चित कर दिये गये तथा उनका 
रात्रि मे कार्य करना निषेघ कर दिया गया। स्त्रियों के कार्य के घण्टे_११ ही रहे 
परन्तु उन्तका विश्लरोम समय घटाकर एक घष्टा कर दिया गया । उतके लिये रात्रि 
में कार्य भी निषिद्ध कर दिया सात मदन, आपशाओो कारखानी को भी--अधितिप्रश् के | 
नियस्त्रण मे ले श्राया गया । बच्चो के लिये आयु का प्रमास-पत्र रखना ग्रावश्यक 
कर दियों गया । श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये तथा निरीक्षण को ग्रौर 
अधिक प्रभावज्षाली बनाने के लिये अ्रधिनियम में अनेक नये उपबन्ध भी थे। 


१६२२ का कारखाना प्रधिनियम 


देत्पश्चात्‌ १६१४-१८ का महायुद्ध शुरू हो गया । इससे देक्ष मे तीब्र गति 

है श्रौद्योगिक विकास हुप्ना । साथ ही साथ थ्रमिक वर्ग भी अपने अधिकारो के प्रति 
जागरूक होता या । वस्तुप्नों के मूल्यों में बृद्धि हो जाते से उद्योगपतियों के लाभ 
प्रधिक बढ़ गये ये पेरल्तु थर्िकों की मजदूरी मे बद्धि द्धि की श्रपेक्षा कम 
हुई। १६१५ के परचोत्‌ देश में औद्योगिक विवाद बहुत सामान्‍य हो गये । १६२० 
में प्रन्तराष्ट्रीय श्रम सगठत को स्थापना के परिणामस्वरूप कारखाता अधिनियम में 
सशोधने करता गनिवायें सा हो गया। फ़जत चतुर्थ कारखाना भ्रधितियम सच 
१६३३. में. वाडिय-शियां गया । इस श्रधिनियम के अन्तर्गत वे समी कारखाने झा 
गये जिनमे शजित का प्रयोग होता था तथा जिनमें २० या इससे प्रधिक श्रमिको 
को कार्ये पर लगाया जाता था। स्थानीय सरकारों को यह अधिकार प्रदान कर 
दिये गये कि यदि वह चाहे तो इस भ्रधिनिया को_१० या उससे भ्रधिक श्रमिको... 
को कार्य ५२ लगाने वाले कारखानों पर 'डी लागू कर सकती थी। वयस्क अमिकों 
के लिये अधिकतम कार्य के धप्टे प्रतिद्धित ११ तथा प्रति 40/०27242/%%% ० विश्वित कर 
दिये गये । सभी प्रकार के कारखानों में बालको के कार्य के भण्टे पठ्यकर प्रेतिदिन 
६ कर दिये गए ! बालको के लिये रोजगार पर लगाने की स्यूनतम आयु ६ बर्ष 

* से घढ़ाकर १२ वृष कर दी गई तथा कार्यावस्‍्था की उच्चतम सीमा १२ बचे से 
चढाकर १४ वर्ण कर दी गई। महिलाम्ो और बालको को रात्रि के उ बजे के 
पश्चात्‌ तथा अत: ५-३० से पूर्व कार्ये पर लगाना निधिद्ध कर दिया गया। बच्चों 
के लिये प्रति चार घप्दे काये करने के परचातु झावे घण्टे का विश्वाम-समय श्निवांय 
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वयस्कों का काम करने योग्य होने न छा कफ डाकटरी श्रमाणा-पत्र नही प्राप्त होता था। 
कारखाने की परिभाषा १६२२ के अर्धितियम जंसी हो रहो। कत्याण कार्यों 
प्रशीनों की पट्टेबाजी, सुरक्षा साधनों, नमी आदि के लिए भी अनेक उपबन्ध 
बनाए गए । प्रधिनियम के भ्शासन का भार प्रास्तीय सरकारों को सौंप दिय के प्रशासन का भार प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया 
गया। इन सरकारों ने इस उद्देश्य के लिये कारखानों के निरीक्षकों और मुख्य 
निरीक्षफों की तियुक्ति की । ७ 

१६४६ में कारखाना अधिनियम में संशोधत 

१६३४ के अधिनियम में १६३६, १६४०, १६४१, १६४४, १६४५, १६४६ 
तथा १६४७ में सात बार संशोघन किए गए । अ्न्त में इसे पूर्ण रूप से संशोधित 
और परिवर्तित करके १६४४ के कारखाना अधिनियम ब्वारा प्रतिस्थापित कर दिया 

गया | १६४६ का संशोधन वहुत्त महत्वपूर्णा था | नवम्बर १६४५ में सातवें श्रम 
सम्मेलन में ४६ घन्दे कार्य करने के सिद्धाग्त को मान लिया गया था। इस झाधार 
पर सरकार ने १६४६ मे एक कारखाना अधिनियम पारित किया । इसके प्रनुसार 
निरस्तर चालू कारसानों में कार्य के घण्टे ४८ प्रति सप्ताह तथा प्रतिदिन € निश्चित 
कर दिये गये । मौसमी कारखानो में कार्य के घण्टे प्रतिदिन १० तया प्रति सप्ताह 
५४ घिश्चित कर दिए गए। समय विस्तार निरन्तर घालू कारणाबो में १३ घणष्टो 
से घटाकर १०३ घण्टे तथा मौसमी कारखानों भे ११३ घण्टे तिर्धारित कर दिया 

, गया । संमयोपरि के लिये साम दि मम न मनन मजदूरी से दुगनी मजदूरी निर्धारित की गई | 
सन्‌ (६६४७ के कारखाना प्रधिनियम में सशोधन हारा २५० या उससे भ्रधिक 
श्रमिको को कार्य पर लगाने वाले कारखानों में कुन्टीन की व्यवस्था करता प्रति- 
बार्य कर दिया गया । रे 
१६४८ का कारखाना अधिनियम (0०7०5 8८६ ० 948) 

१६३४ के कारखाना श्रधिनियम में इतने संशोधन हो जाने के पश्चात भी 
यह अनुभव किया गया कि इसके लक कर समाज हे कट ग्रव भी प्रनेक 
बाघधायें थी । श्रमिकों की अर परलकललक मे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो उपबन्ध 
बन। बड-अपर्योप्त शोर असतोषजनक थे। इसके अतिरिक्त प्रधिनियम 
द्वारा प्रदान की गई इस प्रकार को सुरक्षा बहुत से छोडे-छोदे संस्थानों में काम 
करने वाले श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को प्राप्त नहीं थी। अतः यह ग्रावश्यक 
समझा गया कि इस अधिनियम में पूर्णुरुपेण परिवर्तन करने में विलस्ब नहीं करना 
चाहिये । फलत: तवस्बर १६४७ में इस विषय पर एक विधेयक प्रसारित किया 
गया जो संसद्‌ में थोड़े से संशोधन के पश्चात्‌ २३ सितम्बर १६४८ से कानून बना 
दिया गया तथा १ अप्रैल १६४६ रो लागू कर दिया गया | यह “१६४८ का भारतीय 
कारखाना ग्रधिनियम' के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ये और सन्‌ 
१६३४ के अधिनियम में बहुत्त अन्तर है । इसके अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण परिवर्लत 
फकिगे गये हैं तथा यह एक व्यापक अधिनियम है। इस झधिनियम से १६५४ प्रे 
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सथोधन हुआ | इस सद्योधन का उद्देश्य उन कठिनाइयों को दूर करनाथा जो 
खबेतव अ्रवराज्ञ की गणना में उत्पन्न होती थी। इसके अतिर्वित स्त्री व किशोरों 

को कारखानो म राचधि मे रोजगार पर लगाने के उपबन्धों को उस अन्तर्राप्ट्रीय 
श्रम सगठन के झ्रभिसमय के झनुकूल बनाना था जिसे भारत सरकार ने अपना 
लिया था । अधिनियम में कुछ और ससोघत करने के विपय भ विचार विमर्श मार्षे 
१६५६४ मर, राज्यो के मुख्य वारणाना निरीक्षको के सम्मेलन में हुआ । कारखानों 
के मुख्य सलाहकार द्वारा इस सम्बन्ध मे जाच हो रही है । 
कारखाना झधिनियम १६४८ के मुस्य उपबन्ध 

अधिनियम के घुरय-मुख्य उपबन्ध निम्न प्रकार हैं-- (पृष्ठ 5०-८१, २१४, 
४५४७-४६ १, ५०४-५०६ भी देखिए) -- 

जहाँ तक क्षेत्र का सम्बन्ध है जहाँ सनु १६३४ का अधिनियम उन औद्यो- 
गिक ससस्‍्थाना में लागू होता था जिनमे तिर्माण-कार्य में शक्ति का प्रयोग होता 
था और जिनमे २० या २० से बधिक श्रमिक काम करत थे, वहाँ १&४८ का 
अधिनियम शक्ति प्रयोग करने वाले उन सभी कारणखानो पर लागू होता है जनम जनम 
१० या झपिक श्रमिक कार्य करते है । जिन कारखानों में शक्ति का प्रयोग नहीं 
होता वहाँ २० श्रमिको के होने पर यह अधिनियम लागू हो जाता है । १६३४ के 
अधिनियम के अल्तगंत प्रान्तीय सरकारों का यह अधिकार प्रदान क्य गये थे कि 
मद व चाह तो इसको १० या उससे अधिक श्रमिकों को कार्य पर लगाने वाले 
तथा शक्ति का प्रयाग करने वाले किसी नी कारखाने पर बापू कर सकती थी। 
१६४८ के अधिनियम के अन्त यह मिला परत रत सितज कक सा सरद्वारा के इस अधिकार पर कोई वन्धन 
हीं खगाया गया है प्रौर उनका यह मिकार प्रदाव कर हि गया है के परे 
वे चाह तो इस प्रधिनियम को निर्माण कार्य करने वाले किसी भी सरथान / करने वाले कसी भी रारधान पर 
लागू कर सकती है, चाह उसमे क्तित ही श्रमिक वाये ररते हो तथा चाह उसमे 
इाक्ति का प्रयोग होता हो या न होता हो। परन्तु यह उन स्थानों पर लागू नहीं 
होगा जहाँ नि ना को वदारता हि कैवल परिवार के सदस्या को सहायता से क्या जाता हो। इस 
अधिनियम द्वारा मौसमी एवं निरन्तर बात कोरतानों के भ्न्तर को भी समाप्त 
कर दिया गया है। यह ग्रधिनियम जम्मू व कत्मीर राज्य को छोडकर सारे बारठ 
में लागू हाता हैं। जम्मू व क्इमीर मे सन १६५७ में पास किया गया ग्रधिनियम 
लायू है । धार ल छ 

स्वास्थ्य, सुरक्षा भौर बल्याण के सम्बन्ध मे १६३४ के अधिनियम भेजो 
सपवन्ध थे वह्‌ सामान्य प्रकार के थ और यह प्रान्तीय सरकारों का काम था दि 
बह नियम वनाकर इस सम्बन्ध मे ठोक-ठीकू आवश्यक्ताम्रों का उल्लेख क्र दे । 
इसका परिरणास यह हुआ कि शान्ती द्ाय निर्वारित स्वसे-मे भिन्‍्दता द्वारा निर्षारि में भिन्‍्तता आ गई। 
इस दोष को दूर करने के लिए १६४८ क॑ झधितियम मे विस्तृत उपबस्ध दिये गये 
है तथा इन विधयों के लिए स्पष्ट और ठोक-ठोक झब्दां मे आवश्यक्ताप्नो का 
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उल्लेख किया गया है । सफाई, प्रकाश, यबातन आदि के... उयबन्थे प्रकाश, राबातन झा न्थो के अतिरिक्त, 
जिनका उल्लेख १६३४ के अधिनियम में भी किया गया था, १६४८ के अधिनियम 
में २५० या इससे अधिक अमिकों वाली फैक्टरियों ये निर्यक ओर क्षेप्य पदार्थों 
'को फेकने, घूल और घुए को समाप्त करने, घूकदानों को व्यवस्था करने, तापक्रम 
को नियल्तित करे: प्रीष्ण-काल से पीने के लिये उण्ड बाज को इ्यवस्था करने 
तथा पानी रखने के स्थान को साफ करने के लिये नौकर लगाने की भी व्यवस्था 
की गई है | भोड-भाड को रामाप्त करने के लिए उन तमाम कारखानों में जो इस 
अधिनियम के लागू होने के पश्चात्‌ बने मह बात झनिवायं कर दी गई है कि प्रत्मेक 
अमिक के लिए कम से अपईककका पाप ०० घन फीट का स्थान होना चाहिए। प्र्य कार 
खानो में प्रत्येक श्रमिक के लिए कस मे कम ३२० घस फीट स्थान की व्यवस्था की 
गई है । (पृष्ठ ४५७-६१ देखिये ।) 
अधिनियम में उत सावधानियों का भी विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया 
है जिनको श्रमिकों की सुरक्षा के जिय्रेयया गगू करना अ्रावश्यव हे । इनवा उल्लेख 
कार्य की दकाओं वाले प्रेष्याय पे किया जा चुका हे | कुछ नए उपबन्ध जो इस 
सम्बन्ध में दा अधिनियम में बनायें गये हैं कह निम्नलिखित बातों हे लिए है; 
नई मशीनों के खोल की व्यवस्था, शबित को तत्काल बन्द करने की व्यवस्था तथा 
पानी ऊपर फेकने के यन्त्र व लिफ्ट, क्रेन व दूसरे वोक उठाने बाले यन्त्र, प्रेशर 
मशीने, आँखो को सुरक्षा, खतरनाक गैसों व विस्फोटक तथा ग्राम पाने बाले 
'भदार्थों से सुरक्षा आदि | अधिनियम में इस वात को ब्ववस्था भी ह कि कोई भी 
अमिक न तो इतना बोक उठाएगा भौर न ले जाएगा जिससे उसे क्षति पहुँनने की 
सम्भावना हो । राज्य सरकारों को यह ग्रधिकार हे कि वह स्त्री, पुरुषों तथा 
बच्नों द्वारा उठाये जाने ग्रथवा ले जाने वाले बोझ की ग्रधिकतम सीमा निर्धारित 
कर दे । ५ न्कशानता 
ग्रधिनियम मे घोने की सुविधाओो, प्राथमिक चिकित्सा साधनों, कैन्टीन,३ 
विशाम स्थानों तथा विदु-गृह ग्रादि जैसे कल्यारः कार्यो के लिए एक धलय अध्याय 
है | इनमे से भ्रघिकतरें ती १६३४ के कारखाना अधिनियम के अच्तगेत बनाये गये 
नियमों में झा जाते हैं । १६४८ के अधिनियम मे दो तए कल्याणकारी उपबन्ध 
प्रौर जोडे गए हैं जो श्रमिकों के बैठने की व्यवस्था से सम्बच्धित है और राज्य 
सरकारों को मह प्रधिकार दिया गया हैं कि वे कांस्सानों में ऐसे उपयुक्त स्थान 
बनाने के लिए नियम बनाये जहाँ श्रमिक अपने ऊपडे रख सक प्ोर गीते ५ सके और यीले कपड़ों 
को सुखा से । प्रधितियम में राज्य सरकारों को यह भी श्रषिकार प्रदान किया 
गयी हैं कि बह ऐसे तियम बना दे जिनके अनुसार इस वात की व्यवस्था हो कि 
श्रमिकों के प्रतिनिच्चि ओऔ कह्याण-कार्पों के यवन्ब में हाथ वटा सकें । अधिनियम 
के एक अन्य उपवबन्ध के अनुसार प्रत्येक एसे कारखाने के मालिर को, जहां ५०० 
या इससे ग्रधिक श्रमिक कार्य करते है, कल्याण अधिकारियों की वियुवित्र करनी 
होगी । उनके कार्य, योग्यतायें गरदि राज्य सरकारें निश्चित करेगी। उन कारखानो 
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में २५० या अधिक श्रमिक रोजगार मे लो हैं वहाँ कैस्टीन की तथा जिन कारखानो 
में १५० से अधिक श्रमिक काम करते है वहाँ भोजन कक्ष की वथा जहाँ ५० या 
अधिक स्त्री श्रमिक कार्य करती हैं वहाँ शिक्ष-गृहो की व्यवेत्था करने के लिये भी 
- उपयन्ध हैं । रु 
न जहाँ तक युवा व्यक्तियों को डोजग्राउ. पर लगाने का सम्बन्ध है, १६३४ क्वे 
अधिनियम के अन्तर्गत, वालकों के लिए न्यूनतम आयु १२ वर्ष निश्चित की गई 
ओर १५ व १७ वर्ष के वीच के व्यवितयो को भी यालफ सावा गया बचत कि वे 
बयर्क व्यक्ति के रूप में काम पर लगने के लिए फिट न हो । १६४८ के अधिनियम 
के अनुसार १४ वर्ष से कम भ्रायु के वालकी को रोजगार पर लगाना निषिद्ध है 
तथा १५ से १८ वर्ष क श्रमिको को किश्ञोर माना गया है। १६३४ के प्रधिनियम 
की भाँति हो १६४८ के प्रधितियम मे भी वालको और किशोरों को रोजगार पर 
लगाने से पुर्व उनकी डावटरी परीक्षा करने और प्रमाण पत्र लेने को व्यवस्था है, 
परल्‍्तु इस प्रकार का प्रमाण-पत्र केवल १९ माह तक ही बंध माना जाएगा। 
अधिनियम म इग वात की भी व्यवस्था है कि प्रुवा व्यक्तियों की प्रारम्भ मे तथा 
उप्तके पश्चात्‌ समय समय पर प्रमाणित डाबटरो से जांच की जाती रहे। कुछ 
खतरनाक व्यवसायों में प्वियो और वालको को रोजगार देने पर नियन्त्रण भी 
लगाये गय हैं । 
जहाँ तक कार्य के घण्टो का सम्बन्ध है, यह १६४८ के ग्रधिनियम के अ्न्त- 
जैज वयस्क श्रमिकों के लिये ४८ धण्टे प्रति सप्ताह तथा प्रतिदिन ६ धन्‍टे हैं एवं ४ 
साम्नय विस्तार प्रतिदिन १०३ घण्टे है। बालकों और क्श्योरो के कार्य के घण्ट £ से 
'घढा कर प्रतिदिन ४$ निर्धारित किये गये हैं तथा श्रम समय विस्तार ५ घण्टे, 
निश्चित किया गया है। किसी भी वयस्क श्रमिक को ५ घण्टे से अधिक काये करने 
की तव तक श्रभुमति नही है जब तक कि उसे विभाम के लिये कम से कम झावे घण्ट 
का मध्यान्तर ने मिल जाये । पारियों की बदली को सुविधाजनक बनाने के लिए. 
फैक्टरियो के मुख्य निरीक्षक काम के दैनिक भण्ठो की सीमा में छूट दे सकते हैं_ 
शोर यदि भ्रावश्यक समझे तो ६ पष्ट के काम के वेद विधामात्तर दे सकते हैँ । 
अधिनियम के अन्तगंत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ 
विज्वेष १रिस्थितिया म बुछ व्यक्तियों को का के घण्टो, साप्ताहिक छूट्टी ग्रादि 
से सम्बन्धित भ्रधिनियम की धारा से छूट प्रदाद कर सकती है, परन्तु जहाँ भी 
ऐसी छूट प्रदा्ते की जाए वहाँ ग्रेथिनियम में झत हैं कि (३) कार्य के घष्टो की 
कुल सख्या एक दिन में १० से झोर सप्ताह में ५० से प्रधिक न हो, (२) किसी 
भी तिमाही में समयोपरि धस्टों कौ कुल सख्या ड्र्न्से अधिक नहों, (३) श्रम 
समय विस्तार किसी भी दिन १२ घण्टे से अधिक न हो। स्त्रियों को रानि ७ बजे 
सै प्रात: ६ वज तक रोजगार पर लगाना निषेध है त्वा वालको और १७ वर्ष से 
कम आयु वे किशोरों को रात्रि मे काम पर नहीं सलगाया जा सक्ता। समयोपरि 
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काम के लिए श्रमिकों को सामान्‍य वेतन ईडी गजदूरा दिए जाते की ध्यवस्था 
है। (१६५४ के संशोधन के लिए पृष्ठ ४०२८६ देख ) 

जहाँ तक सवेतन अवकाश का प्रइन है, अधिनियम में यह व्यवस्था की गई 
है कि प्रत्येक श्रमिक साप्ताहिक छुट्टी के अतिरिक्त निरन्तर १२ माह का सेवा, 
काल (जिसका प्रर्थ एक वर्ष मे २४० दित होते हैं) प्रूरा हो जाने के पश्चात्‌ निम्त- 
लिखित हिसाव से सवेतन ग्रवकाश प्राप्त करने का ग्रधिकारी होगा : वयस्क 
श्रमिक २० दिल कार्य करने के पडचात्‌ 2 2म न टन तथा वर्ष में 
कम से कम १० (7 दिन का सूबे का सवेतन ग्रवकाञ । हे (१ दिन कार्य करने के परचात्‌ 
३ दित का तिश वर्ष में कम से कम १४ दिन का सवेतन ग्रवकाश । यदि कोई 
श्रमिक अपने पा बह शत हक रत दल गो व जज कान 
जाता है या नौकरी छोड जाता है तो ऐसी दशा मे मालिकों को उस्ते उते दिनों का 
बेतन देना होगा । वयस्क श्रमिक छुट्टियों को ३० दिन तक तथा बालक ४० दिन 
तक एकत्रित कर सबते हैं। ये छुट्टियां श्रन्य होने वाली सामान्य छुट्टियों के अलावा 
है श्रोर इनका उपभोग बे में तीन किश्तों से अधिक में नहीं किया जा सवाता। 
(संशोधन के लिये पृष्ठ ८० देखे] । 

व्यवस्ायजतित बीमारियों के सम्बन्ध में भी अधितियम में व्यवस्था की । 
गई है। कारजानों के प्रवन्‍्धकों के लिये यह भलियाय है कि ऐसी सभी विशेष: 
“दुर्घटतामों की सूचनो दे जितके कारण श्रमिको की रस हो गई हो श्रथवा उन्हें 
गम्भीर शारीरिक चोट, पहुंची हो अथवा श्रमिकों को कोई ध्यव्सायजतित बीमारी 
लग गई हो। व्यवसामजनित बीमारियों के रोगियों की चिकित्सा करने वाले 
डाक्टरों के लिये यह भावश्यक है कि वह भी ऐसे रोगियों की सूचना कारखानों के 
मुख्य निरीक्षेता को दें। भधिनियम के भ्रत्तगंत कारखाना निरीक्षकों को यह 
प्रधिकार है कि वे उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले पद्दार्थों का नमूना ले सकें 
जिससे यह पता घन सके कि उनका प्रयोग अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल तो 
नही हो रहा है या इससे श्रमिको को कोई श्वारीरिक चोट या उनके स्वास्थ्य को 
कोई हाति तो नहीं पहुँच रही है । राज्य सरकारों को यह भ्रधिकार है कि षह्‌ 
किसी भी दुघंटना के फारणुं प्यवा ष्यवस्तायजनित बीमारी के किसी भी कारण 
की गक के जिफे उशयत्क >ए हितों को रिपुणक हर सफ़ें २ 

जहाँ तक काजून के प्रशासन तथा लागू करने का सम्बन्ध है १६४८ के 
अधिनियम ने पूर्व के प्धिनिम्रमों द्वारा की गई व्यवस्था मे कोई परिवतेत नही 
किया है| भधिनियम के प्रशासन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर ग्राती है जो 
इसका प्रशासन फैक्टरी निरीक्षकों तथा प्रमाणित सजनो द्वारा करती हैं। इसके 
प्रतिरिक्‍त, प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट भपने जिले का निरीक्षक होता है। परन्तु 
अधिनियम के विस्तार और विस्तृत क्षेत्र के कारण राज्य सरकारो के लिये यह 
आवश्यक हो गया है कि वह कारखाना निरीक्षकों की संख्या में वढ़ि करें। इस 
कारण प्रवेक राज्य सरकारी ने कारखाना निरक्षकों की सस्या में वृद्ध की है 


श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याण 


यद्यपि कारखानो की बत्ती हुई सस््या को देखते हुये निरीक्षकों की सख्या बहुत _ 
प्रूपर्याप्त है। इस कारण लगभग १५ से २० प्रतिशत कारखाने प्रतिवर्ष विना 
निरीक्षण के रह जात ह। यद्यपि ग्रधिनियम के ग्रयासन के लिए केन्द्रीय सरकार सरकार 
बा बोई उत्तरदायित्व नही है ततावषि उराने एक सलाहकारी गठन की स्थापना 





है । यह संगठन श्रम सूचनाओं व्‌ विषय में एक प्रकार से निकासी गृह का काम 
करता है तथा सुरक्षा कल्याण व एसे ही सम्बन्धित विषयों में मालिकों और 
श्रमिकों वी जानपारी हतु छोटी द्ोटी पृस्तिकाये, पोस्टर्स भ्रादि प्रकाशित करता 
है | इसने कारखाना निरीक्षकों के हेतु कुछ प्रशिक्षण पराठयक्षमो की भी व्यवस्था 
की है । १६५१ के श्वम मन्त्रियो के सम्मेलन मे यह सुझाव दिया गया था कि राज्यो 
में प्रति २५० कारसाना के लिये कम से कम एक निरीक्षक भ्रवृश्य होना चाहिये । 
१६५० में श्रम नि 7 क्र + एक सेमिनार का ग्रायोजन क्या गया था। अनेक 
निरीक्षक को विदश भी भेजा गयां हैं (देखें पृष्ठ ५०३) । अधिनियम के उपवन्ध 
लागू न करने पर दए्ट की भी व्यवस्था है (५०० रु० तक जुर्माना या तीन माह 
का कारावास या दाना) दूसरी वार दण्ड दुगुना हो सकता है। बच्चों से दढुगुना 
काम करान पर तथा तिरीछजों के कार्य म॑ वाधा डालने पर भी दण्डो की 
व्यवस्था है। 

अधिनियम में निम्नलिखित श्रन्य सशोधन भी भारत सरकार के विचारा- 
धीन हैं--(क ) अमित घद़द को व्वाध्या मे-सदयेधन-कस्नत-त्ता घब्द को कि फैक्टरियों में 
काम करने वाल ठेके के श्रमिक्र तथा बुद्ध प्न्‍्य श्रेणियों के श्रमिक इसकी परिधि 
में श्लासके। उदोहरंणत मशीनरी को खडा करते के काम में; पहरे तथा 
निगरानी व सफाई या परियहनत कार्यों मे लगे श्रमिक तथा कैत्टीन मे काम करने 
वाले कर्मचाटी ब्रादि (से) युरक्षा उपायो को मजबूत वदाना ताकि सुरक्षात्मक 
कृम्रियों वा पता वंग सके और अमभिकों के लिये सुरक्षा की ग्रच्छी दशाएँ उत्पन्न 
की जा सव' , (ग) उन कारसाता मे सुरक्षा प्रधिकारियों की नियुक्ति करना 
जिनमे एक हजार या ग्रिक थमिक काम करते हैं झथवा जिनमें जारी निर्माण- 
प्रक्रिया से श्रमिका का शारीरिक चोट जहर भ्रथवा बीमारी का गम्भीर खतरा 
बना रहता है, (घ नियमानुसार खतरनाक घटनागओं को अधिसूचना , प्रौर 








करने के लिये प्रा यक्षारों को व्यवस्था । 

झौद्योगिक विवास दाल भूठपुर्व भारतीय राज्यों न भी कुछ कारखाता 
अधिनियम पारित किए थे जो लगभग १६३४ के अधिनियम जैसे ही थ। १६४८ 
के भारतीय कारणाता द्यविनि+म ने परिणामस्वरूप उनमे सत्योधघन भी किये 
गए | परन्तु १६४१ दे भाग व राज्य आऑनियम दे प्रारित हो जान के परिणाम- 


स्वरूप इन राज्य-अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया और जम्मू व कदइमीर 
५ नल व िक्ाजलक 32537 आकर का जि जि लक  नातणाककल । औि४ ५ ८८ जे 
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है। जनवरी १६५७ में जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय श्रधिवियम के प्राधार पर 
एक नया कारखानी अधिनियम पारित किया युवा | अन्तर केबल इतता ही है कि 
कारखानो में कैन्टीन, शिश्षु-गृह और कल्याण अधिकारियों की दृष्टि से श्रमिकों 
की संख्या क्रमश, १००, २४ तथा २७ निर्धारित की गई हैं।_ १६५६ में कारखाना 
ग्रधिनियम में संशपषिन बरके उड़ीसा मे यह व्यवस्था वी गई है कि यदि कोई 
श्रमिक अपता काम समाषा होते के पश्चात्‌ भी स्वेच्छा से या किस्ती प्रन्य कारण 
से कारखाने के अन्दर ठहरता है तो समयोपरि काम के लिए यह समय कार्य के 
घण्टे माने जायेगे । 








अनियन्त्रित कारखानों अथवा कार्यशालाओं के सम्बन्ध में विधान - 

अनियन्त्रित ((77०2०७७८०) कासखानों अथवा कार्यशालाओो (श०३७- 
॥7099) के सम्पन्ध में विधान , मध्य प्रदेश तथा मद्रास में _पारित हुए है । भारत 
रॉयल श्रम श्रायोग ने श्रपनी जाँच के समय य. आनिर्यान्‍च्रित कारखायों मे भ्तेक दोप 
पाये तथा उतको दूर करने की अनेक सिफारिशें की अआ्रोयोग का सुझाव था कि 
अ्रधिनियम की कुछ घाराग्रो को शवित श्रयोग करने वाले तथा १० से २० श्रमिकों 
को कार्य पर लगाने वाले छोटे कारखानों तक विस्त॒त कर देवा चाहिए । उन्होने 
सह भी सिफारिश्व की कि शक्ति का प्रयोग ले करने वाले कारखानों में कार्य की 
दशाओं को नियस्त्रित करते के लिए एक साधारण-सा श्रलग से अधिनियम भी 
बनाता चाहिए ।ः या 

यद्यपि झक्ति का प्रयोग करने वाले कारखानों के सम्बन्ध में १६४० में 
कारखाता प्रधिनियम में संघोधन करके झायोग की सिफारिशों को कार्य रूप दे 
दिया गया था, परन्तु शक्ति का प्रयोग न करने वाले कारखानों के सम्बन्ध में 
उनकी सिफारिशो को कार्य छप देने के लिए कोई ग्रखिल भारतीय पग नही उठाया 
गया । केवल “कारखाना (संशोधन) घधिनियम १६४०, में “दोटे कारखाते” 
(570॥ ए८७0०॥९४) नामक एक घौर अध्याय जोड दिया गया था। यह भ्रध्याय 
शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा १० से १६ व्यवितयों को रोजगार पर लगाने 
बाले छोटे-छोटे थ्रौद्योगिक संस्थानों में वालकों के श्योपण तथा उन्हे अस्वरास्थ्यकर 
एुवं खतरनाक दक्ाओों मे रोजगार पर लगाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता था । 
अ्रान्तीय सरकारो को यह अधिकार था कि जहाँ बालक काये करते हो ऐसे किसी 
भी सस्थान को “छोटा कारखाना" घोषित कर सकती थी, चाहे श्रमिकों की सस्या 
१० से भी कम क्यो न हो । 

जहाँ तक शक्ति का प्रयोग त करने वाले कारखानों का सम्बन्ध है, मध्य 
प्रदेश सरकार ने संवसे पहले १६३७ में 'सी० पी० ग्रवियन्तित छारखावा बअ्रधि- 
नियम पारित किया | इस भ्रधितियम के अन्तर्गत अनियन्वित कारखाने की परि- 
भाषा किसी भी ऐसे सस्थान से की गई थी जहाँ कारखाना झधिनियृत्र सागर मही 
होता था तथा ५० था इससे अधिक श्रमिक कार्य करते ये तथा जहाँ बीडी बनाने, 








छ२० श्रम समत्यायें एवं समाज क्ल्यारा 


चपडा उत्पादन करने व चमडा र॒गने व साफ करने का काम होता था। अधितियम 
के द्वारा दैनिक कार्य के घण्टे पुर्षो के लिए १०, स्त्रियों के लिए & तथा बालको 
के लिए ७ तिर्धारित क्ये गये थे तथा ५ घण्टे कार्य करने के पश्चात्‌ कम से कम » 
आधा घण्टे के विश्राम मध्यान्तर की व्यवस्था थी। अधिनियम के अन्तगंत (४ 
वर्ष से कम भायु के ध्यवितयों को बालक गाता यया था । कसी भी बालक को 
उस समय ठक काम पर सही तगाया जा सकता था जब तक कि उसने १० वर्ष 
की अवस्था न पार कर ली हो तथा किस्ली भी प्रामाशिक चिकित्सक द्वारा कार्य 
करने के लिए योग्य होने का उसे प्रमाण पत्र न मिल गया हो । अधिनियम में 
प्ब्ियो और वालकों की कार्य प्रवधि को भी नियमित करने की व्यवस्था थी। 
अधिनियम में साप्ताहिक छुट्टी के भी उपचन्ध थे॥ इस अधिनियम के झतिरिक्त 
बीडी क्ारखादो की दक्षाओं को नियन्त्रित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 
१६४१ प्रौर १६४८ मे मध्य प्रदेश नगरपालिका भ्रधितियम के शभ्रन्तर्गत भी झनेव 
उपनियग बनाये गये खे । १६४७ से इस झधिनियय के प्रस्तगंत झाने वाले कार- 
खानो की कुल सख्या ११६ थी | श्रम अनुप्तघान समिति की जाँच के प्रनुप्तार इन 
दोनों अ्धिनियमों से बोई अधिक सफलता प्राप्त नही हुई । 

सा मन गा पर पद कम में १६४७ में "मद्रास गैर-शक्ति कारखाना अधिनियम' (0(303: 
]व०॥-9०५४ £8००0755 ॥८/) पारित किया गया। भध्य प्रदेश के प्रधितियम 
की मोति इस त्रधिवियम मे जो उच् सेस्थानो के श्रमिकों की का्ये की दशाप्रो को / 
नियम्बित करने का प्रयत्न किया गया था जो कारखाना प्रधिनियभ के प्रन्‍्तर्गत 
नहीं प्राते है। परन्तु इस प्रधिनियम का विस्तार प्ोर क्षेत्र अधिक था। प्रारम्भ 
में यह प्रथिनियम २३ ऐसे विशिष्ट उद्योगे मोर दरतकारी मे लागू किया गया 
जहा १० या प्रशिक श्रमिक कारये करते ये, परन्तु सरकार को यहे अधिकार शा की 
वह रोजगार के परिशिष्ट मे परिवर्तन कर सकती थी दया अधिनियम को ऐसे 
स्थानों प्रथवा कारणानों मे भी लागू कर सकती यी जहाँ १० से कम श्रप्मिक कार्ये 
करते हो | भधिनिदम के अन्तगंत गाने वाले प्रत्येक गर-शक्ति कारखाते के स्वामी 
को कारखाना चलाने के लिए लाइसेन्स लेना होता था । रोजगार के लिए न्यूनतम 
बायु १४ वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। (१४ से (७ वर्ष तक के श्रमिको को कार्य 
करने के योग्य होने का डाक्टरी प्रमाख-पत्र देना पडता है । कार्य के घण्टे प्रतिदिन 
& ग्रधवा प्रति सप्ताह ४८ निर्धारित किये गये ये भौर श्रम समय-विल्तार की 
सीमा प्रतिदिन १० पष्ठे निर्धारित की गई थी। एक साप्ताहिक छुट्टी की भी 
व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक दर्ष को नौकरी पर १२ बीमारी की छुट्टियों तथा 
मजदूरी सहित १२ प्राकस्मिक छुट्टियों के लिए भी उपबन्ध थे। धोसमी कारखानो 
में भ्रवकाश वी अवधि का निर्धारण श्रमिक द्वारा किये गए कार्य-दिनों के अनुसार 
होता था । स्वास्थ्य और सुरक्षा सम्बन्धी उपबन्ध १६३४ के कारबादा अधिनियम 
जैसे ही ये । किसी भी श्रन्विक को, जिसते लयादार ६ सास तक कास किया हो, 


भारत में श्रप्त विधाव छ्र्१ु 


बिना कोई उपयुक्त कारण बताये ग्रथवा एक माह का वेतन या इसके बदले में 
एक माह का नोटिस दिये बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता था । 

५... जैसा कि ऊपर उल्तेख किया जा चुका है, अ्नियस्त्रिय कारखाने श्रद १६४८ 
के कारखाना अधिनियम के अन्तगंत भी झाते है । इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों 
के यह प्रधिकार दिया गया है कि वे स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, कार्य के घण्टे, 
रोजगार के लिये कम से कम झ्ायु का निर्धारण, झादि से सम्बन्धित अधिनियम के 
कुछ उपनन्धों को किसी भी कारखाने पर लागू कर सकती है,_ चाहे उनमें कितने 
ही धमिक कार्य करते हों था शवित का प्रयोग होता हो ग्रयवा नहीं । सी पी० 
(मध्य प्रदेश) अनियस्वित कारखाना झ्रधिनियग को जुलाई १६५२ से १६५२ के 
मध्य भदेश अधिनियम शा तथा मद्रास गर-शवित कारखाना श्रुपिनियम १९४७ 
को मई १६५१ में १९५१७ महास अधिनियम 579 द्वारा निरस्त कर दिया 
गया। मद्रास सरकार ने एक अ्धिशुदता द्वारा रहै४८ के कारखाना अधिनियम को 
उत सभी हुथानों पर लागू कर दिया है जहाँ (क) बिता शक्ति की सहायता 
के उत्पादत अश्ियायें होती है, या साधाररातया शक्ति का उपभोग सही किया , 
जाता, तथा (ख) १९ था भ्रधिक परन्तु २० से कम श्रमिक कार्य करते है | 

१६५८ में मद्राम सरकार ने मद्रास बीडी औद्योगिक स्थान (कार्य की 
गा का विनिधमन) ग्रधिनियम [३०९७४ 8660॥ [860॥॥74]  एटागाइ०5 

९४०३० 0० एगावात0$ ० ९४०7०) #&0| भी पारित किया । इसके 
पअ्रग्तगंत १६५६ गे तियम बनाये गये झौर सागू कर दिये गये हैं । प्रधिनियम में 
बीडी श्रौद्योगिक सस्‍्थानों के लिये लाइसेस लेने, विरीक्षकों की नियुवित ओर उनके 
अधिकारों का निर्धारण करते, स्वजठता और संवातन के स्तर को निर्धारित करने, 
बीडी उद्योग के स्थानों में भीड-भाड को रोकने, पीते के पानी की व्यवस्था करने, 
तथा शौचालय और गूत्राल्य, धोते की सुविधायें, शिशु-7ह, प्राथमिक चिकित्सा, 
श्रमिकों के लिये कन्टोन, कार्ये के घण्टे (प्रतिदिग € और प्रति सप्ताद ४८ घण्टे), 
झाराम समय, साप्ताहिक छुट्टियां, रवेतन वायिक छुट्टी, समयोपरि काम के लिये 
मजदूरी, बालकों को रोजगार पर लगाने की रोक झ्रादि के १६४८ के कारखाना 
अधिनियग के समान ही उपवन्ध है। इसी प्रकार के उपयन्ध केरल मे "बीडीव 
पिगार औद्योगिक (कार्य की दक्षाप्रों का बिवियमन) अधिनियम १६५६” सामक 
अधिनियम में तथा मैसूर म॑ 'ोदो श्रोयोगिक [काये की दशाओं का विभिवमन) 

ग्रधिनियम, १६५६” में भी किये गये थे | 

केन्द्र सरकार ने नवघ्वर १६६६ में एक प्धिनियप्त पास डिया-है जिसे 
'बोदी व_सिगार श्रमिक (काम की दाद) अधिनियम” का नाम दिया अयन्‍-हैना 
अधिनियम में निम्त वातो की व्यवस्था की गई है--ढेके द्वारा काम कौ पद्धति 
का नियमन, बीडी तथा स्षिगार औद्योगिक _संस्थानों के लिये लायसेस देना के लिये लायसेस देता तथा 
स्वास्थ्य, काम के घण्टे, श्रम समय-वित्तार, विश्वामर के घण्टे, समयोपरि काम, 

















* भारत में श्रम विधान 


पहलुओं फर ही झपना ध्याव एकत्रित करते हैं । निरीक्षकों का वेतन भी कम है 


और समाज 2 पैलप कक उनकी अ्रतिष्ठा मी-कब ही होती है। श्रत: वह श्रनावशाली उद्योग: 
पतियों के विधद्ध कोई कार्य करने में अपने आपको भ्रसहाय पाते हैं और हिच- 
किचाते हैं । 

5 अधितियम के अ्पवंचत का एक कार यह भी है कि नियम भंग करने: 
वालो को, विशेयतया मुफस्सिल न्यायालयों दास, बहु [व्‌ कस दण्ड दिया जयता- है. 
इस सम्बन्ध में रॉयल श्रस आयोग के शब्दो में कहा जा सकता है कि "अधिकांश 
प्रान्तो मे ऐसे अनेक मामले मिलते है जिनमें बहुत कम जुर्माना किया गया है, 
विज्ेपतया ऐसे मामलो मे जहाँ नियम बार-बार भंग्र किये गये हो । नियम भग से 
प्रपराषी को जो लाभ होता है उसकी प्रपेक्षा जुर्माता बहुत कम किया जाता है ॥” 
रॉयल श्रम झ्रायोग की. रिपोर्ट के बाद से इस अ्रवस्था में कोई सुधार नही हुआ है। 
हल्का दण्ड देने का परिणाम यह होता है कि इसकी श्रपेक्षा कि भ्पराधियो पर 
अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें अपराध के लिए प्रोत्साहन मिलता है। प्रधिनियप्त के 
अत्तर्गत राज्य सरकारो-को अनेक छूटे प्रदान करने का श्रधिकार. है । परन्तु ऐसी 
छूटे सब जगह एक समात नहीं हैं और ग्रतेक मामलों में तो ये स्यायोचित भी तही 
होती । 

कारखाता विधान का एक भ्न्य दोष यह रहा है कि १९४८ के कारजाता 

का से पूर्व सस्थानों को एक बड़ी सख्या पर कोई कानुन लाग चही होता होता | 
। १६४८ का कारखान! अधिनियम भी उन सस्था्रों पर लागू नहीं होता णो 
शबित का अयोग वही करते तथा जहां २० ते कम श्रमिक काम करते है, वि 
राज्य रारका रो को यह अधिकार हैकि वह ग्रधिनियम को, यदि चाहे तो ऐसे 
राष्यावों पर भी लागू कर सकतो है। बीडी, प्रश्रक, चपढा, कालीन बुनने, चमड़े 
की देशी विधि से साफ करने, ऊन साफ करने, चटाई बुनने, दस्तकारी प्रादि जैसे 
झनियन्वित उद्योगों में औद्योगिक श्रमिकों को सबसे कम सुस्क्षा पदाण की गई-है 
और मद्गास, मध्य प्रदेश झौर केरल को छोड़कर इनके ऊपर कोई विधान लागू 
नही होता । ऐसे उद्योगों को “शोषित उद्योग! (5७८४८० परत46७ कहा जाता है। 
इस बात की बहुत प्रधिक आवश्यक्षतों है किविधान कौ इन उद्योगों तक विस्तृत 
किया जाय । ऐसे जाय ) ऐसे उद्योगो में का की दद्चायें अत्यन्त श्लोचतीय हैं,_श्रम्िको को हे 
बहुत प्रक्ष मिक पर मजदूरी दी जाती है वया बाल समिकों का खूब शोपण कि अमिको का खूब ओपरा किया जाता है । 
शिक्षुप्रों को विविध प्रकार के सभी काम फरने पडते हैं, यहाँ तक कि मालिकों का 
परेलू काम भी करना वहता हे । इसे प्रकार उन्हें कौर्य सीखना वहुत महंगा पडता 
है | केन्द्रीय सरकार को उनके लिए ग्नलग से विधान बनाना चादिए और इस 
विषय को राज्य सरकारों पर टी नही छोड देना चाहिए। (शिक्षुओं के लिए अरब 
रृ वरनश शक जिम्रका उल्लेख ग्रागामी प्ृष्ठों मे किया गया है, 
पारित क्षिया गया है। ) देश में कारखाना अधिनियम को सफलतापूर्वक कार्यानिवित 


करने के लिए नह ब्रावश्यक है कि अधितियम को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाय, 

















छ्रेड श्रम समस्याएं एवं समाज कल्याश 


निरीक्षक दल की सख्या भे वृद्धि की जाय, निरीक्षको को अधिक भ्रधिकार और 
प्रतिष्ठा दी जाय, न पर >र कक जया जी बे ॥। अधिनियम 
को ग्रनियन्त्रित का तक विस्तृत कर दिया जाय। जहाँ तक अधितिमम के 
उपवन्धों का सम्पन्ध है वह जिस उद्देश्य से अधिनियम बनाया गया है उसके लि” 
पप्त प््रीतद्योतहै।..- 


खानो मे श्रम विधान 
(ाएंएड्ट [.,९825800) 


१६२३ का भारतीय खान अधिनियम 
(॥7॥6 हञाताक्षा १७॥६६ ४०७, 923) 


कोयले की खानो में श्रमिकों के दोजगार को दशाओ को विनियमित करने 
के हेतु स्वृप्रथम प्रयास १८९६४ में. किया गया था, जब खानो के एक निरीक्षक 
की नियुक्ति की गई थी | यह नियुक्ति १८६० में बलिन में हुए एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलद के फलस्वरूप हुई थी, परन्तु कारलानों मे काये की दण्याप्नो को विवियमित 
करने वाला प्रथम भारतीय खान अधिनियम १६०१ में पारित हुआ । इसके भ्रन्त- 
गत निरीक्षकों को नियुक्ति की व्यवस्था की गईं थी। इस अ्रधिनियम में प्रनेक 
दोष थ तथा कई बार सश्योधन के पश्चात्‌ इस अधिनियम को परूरणांत परिवर्तित 
कर दिया गया और इसके स्थान पर १६२३ का अधिक व्यापक “भारतीय खान 
ग्रधिनियम ' पारित किया गया। इस अधिनियम में १६२८ में सशोधत हुग्रा / 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा १६३१ मे पारित एक अ्भिसमय के मसौदे के 
परिणामस्वरूप, जो अभिसमय कोयले को घानो में कार्य के धण्टो के सम्बन्ध में था 
तथा रायल श्रम आ्रायोग की सिफारिशों के अनुसार इस अधिनियम में १६३४ में 
फिर सशोधन हुआ्ला जिसके अन्तगंत इसमे कुछ आमृल परिवर्तत किय्रे गये। इस 
ग्रधिनियम में इसके पश्चात्‌ भी १६३६, १६३७, १६४० तथा १६४६ में सशोधल 
हुए तथा अन्त म इसके स्थान पर १६५२ का भारतीय खान श्रधिनियम पारित 
किया गया । 

१६५२ छे पू॑ं सश्योधित १६२३ के भारतीय खान अधिनियम के मुख्य उप+ 
बन्धों का सक्षिप्त विवरण्प निम्न प्रकार है-- 

यह अ्रधिनियम समस्त सातो पर लागू होता था । खाव की परिभाषा इस 
प्रकार की गई थी * ''कोई खुदाई जहाँ खनिज पदार्थों को प्राप्त करने या उदकी 
खोज करने के हतु कार्य किया जाता है या किया जा रहा है ।” इस अधिनियम में 
खान के ऊपर काय में लगे हुए व्यक्तियों के लिय काये के घन्ट प्रतिदिन १० 
निर्धारित किए गए थे और अधिकतम श्रम समय विस्तार भी १२ घण्टे निश्चित 
कर दिया था जिसम प्रत्येक ६ घन्टे कार्य के पह्चात्‌ १ घस्टे के विश्राम मध्यान्तर 
की भी व्यवस्था थी । खान के मीतर रोजगार में तग व्यक्तियों के लिये देतिक 
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कार्य-समय तथा श्रम-समय-बिस्तार ६ घन्टे निश्चित किया यया था। समस्त कर्म- 
चा रियो के लिये साप्ताहिक कार्य घन्टे ५४ निर्धारित किये गये थे। किसी भी 
व्यक्ति को खान में सप्ताह के ६ दिन से ज्यादा कार्य करने की ब्रदुमति नही थी । 
निरीक्षण कथा प्रबन्ध करने वाले कर्मचारी इब उपदन्धों के ग्रन्तगेंत नही भारे 
ये। १५ वर्ष की झ्ायु से कम के बालको को रोजगार में लगाना निषेध था तथा 
१७ वर्ष से कम श्रायु वाले व्यक्षियों को खान के भीतर कार्य करने की तव तक 
अनुमति नही थी जब तक थे इसके योग्य होते का डाक्टरी प्रमाण-पत्र न दे | 

अधिनियम में पीते के पानी का समुचित प्रबन्ध, चिकित्सा यन्‍्त्रों की 
व्यवस्था तथा उचित रूप से जल-मल निकाप्त के प्रवन्‍्ध की व्यवस्था भी की यई 
यी। (१६४६ के सशोधित अधिनियम द्वारा इस बात की भी व्यवस्था कर दी गई 
थी कि खानो के क्पर या उनके समीप हत्री और पुरुषों के लिए प्रलग्र प्रलग ऐसे 
स्तानगृह बनाये जाये जो बन्द हों और जिनसे फब्बारे से स्तात करने की व्यवस्था 
हो। १६४८५ में खान (सक्लोधित) अध्यादेश द्वारा खानो में शिशुग़हो की व्यवस्था 
की गई थी। १६४७ में इस अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया। किस्तु इसके 
उपबन्धों का ग्रभिनियप में समावेश कर लिया गया । खान में कार्य करने वालो की 
सुरक्षा के लिए विनियमर भी बनाये गये। इनके अन्तगेंत महत्वपूर्ण खान क्षेत्रों सें ऐसे 
छाग बोर्डों के निर्भारा की व्यवस्था थी जिनमे सालिको, कर्मंघारियों तथा सरकार 
कै प्रत्ेसरिधि हो | ऐसे बोर्लों का कायं सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत नियम 
बनाने में सहायता करना था। उत्पादत, रोजगार, श्षमिवरों की श्राय, वाये के 
घन्दे प्रादि के विषय में आकड़े एकन्नित करने के हेतु रारकार ने कोयला खाग 
विनियगो में सशोधन भी किया । यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश 
में कुछ भारतीय राज्यों मे भी लागू होता था तथा तिरुवांकुर वे मैसूर की खानो 
के लिए अलग अधिनियम थे । अधितियय के प्रश्ञासत का उत्तरदायित्व भारत 
सरकार का था तथा इस ग्रधिनियम का प्रश्मासन करने तथा उसे लागू करमे के 
लिये खानो का एक मुझय निरीक्षक नियुक्त किया गया था। 

खानो में रोजभार की दशाओं का विनियमन खान ग्रधिनियम के ग्रतिरिक्त 
खातो में स्वास्थ्य वोर्डो की स्थापता करके भी किया गया है। ये बोर्ड श्रमिकों के 
स्वास्थ्य की देखभाल करते है ! इब बोर्डों को यह भ्रधिकार दिया ग्रया है कि बहू 
खातो के मालिकों को इस बात के लिए बाध्य करें कि दे खातो के क्षेत्र भे ग्रावास, 
जलन, सफाई की सुविधायें एवं चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करे ) 

जहाँ तक खान के भीतर कायं करने वाली स्त्रियों के रोजयार का सम्बन्ध 

..ै) है माचें १६२६ में ऐसे विनियग बनाये गये थे, जिनसे अगले १० पर्षो मे, प्रर्थात 

।१६३६ तक, स्थरियों का खान के भीतर कार्य करना धीरे-घीरे रामाप्त कर दया 
जाये । परन्तु १६३७ मे एक अधिसूचना द्वारा स्वियों का खान के भीतर कार्य 
करना निषेध कर दिया गया । युद्धकाल मे श्रमिको की कमी के कारण १६४३ में 
यह रोक हटा ली गई थी, किन्तु पुनः १६४६ में यह रोक लगा दी गई ; 
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खानो के श्रमिक सम्बन्धी विधान को कारखानो के श्रमिक सम्बन्धी 
विधान के समान करन के लिए भारत सरकार ने १८ दिसम्बर १६४६ को ससः 
में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो १५४ फरवरी १६५२ को पारित क्रिया गया। इस 
भारतीय खान अधिनियम १६५२ कहा जाता है। १६५६ में इसमे सशोधन किया 
गया | यहें प्रधिनियम पिछले सभी ऐसे अधिनियमों को निरस्त करके उनवा 
समय करता है जो खानो मे सुरक्षा तथा श्रमिको के विनियमन से सम्बन्धित 
थे। यह अधिनियम भन्य बातों के ग्रतिरिकत कमर काय घण्ट समयोपरि तथा 
वेतन सहित छूट्टियो की भी व्यवस्था करता है तथा सुरक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी 
उपवन्धों को दढ़ बनाता है | अ्रधिनियम के मुख्य उपवन्ध विम्नविखित है-- 

(क) यह भ्रधिवियम उन समस्त व्यक्टियो पर लागू होता है जो खान के 
कार्यो म॑ या उससे सम्यस्वित किसी भी काय म लग हुए है। जम्मू व कश्मीर के 
अतिरिक्त समस्त भारत पर यह लागू होता है। खानो के प्रन्त्गत खानोस 
सम्बाधत अन्य काय तथा स्थान जहा भी श्रमिक वाय करते है. सम्मिलित कर 
लिए गए है । खान की परिभाषा अधिक विस्तत कर दी गइ है और उसम किन | 
लिखित सम्मिलित किए गये हैं--खानो के रास्ते समतल क्षत्र मशीन ठ। 
गाड़िया कोयशावाय विजनी घर टाम गाडियो आदि के ठहरत के स्थान खनिज 
पदाथ और कायवा धोने के स्थाव आदि । (ख) खान के ऊपर तथा खान के भीवर 
काय करन वाले समस्त वयस्क श्रमिकों के काय घण्ट घटाकर प्रति सप्ताह ४८ कर 
दिय गए हैं तथा प्रधितियम मे यह भी व्यवस्था है कि खान के भ्रन्दर प्रतिदिन 
फ छण्ट स अधिक एवं खाब के ऊपर प्रतिदिन & घण्टे स ग्रधिक किसी श्रमिक को 
काय करन की झनुमति नहीं हागी । काम करने के प्रत्येक पाच घण्टो के पश्चात 
भाने घण्टे वा एक विश्वाम मध्यान्तर देना होगा और कोई भी श्रमिक सप्ताह में 
६ दिन से अधिक काय नहीं करेगा । १६२३ के अधिनियम न समयोपरि देन की 
दर निश्चित नही की थी किन्तु १६५२ के अधिनियम में यह «्यवस्था थी कि खान 
के उपर काय करा वाल श्रमिका को मजदूरी की साधारण दरो स १३ ग्रुनी दरो 
पर समयोपरि दी जायेगी तथा सास के भीतर क्ाय करने वाले श्रमिक्तो को 
मजदूरी की साधारणा दर स दुगनी दर पर समयोपरि दी जायेगी, परन्तु कोई 
भी श्रमिक समयोपरि सहित एक दित मे १० घण्टो से अधिक काय नहीं कर 
सकता । राय का अधिकतम समय विस्तार खान के ऊपर काय करने वाले ध्रमिको, 
के लिए १२ घण्ट तथा खान क भीतर काय करन वालो क लिए ८ घण्टे निश्चित 
किया गया है। (ग) झधिनियम के ग्रन्तगत खान क॑ अन्दर रोजगार से लगे 
ब्यवितयों की आयु सीमा वढाकर १७ से १८ कर दी गईं है तथा किज्ञोर (अर्थात 
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कार्य की सीमा मिधरित की गई है। (घ) खुन के अन्दर स्त्रियों को रोजयार पर 
लगाने पर प्रतिबन्ध इस ग्रधिनियम में भी है, तथा इस बात की व्ययस्था है कि 
जून के उपर किसी भी स्त्री को प्रातः ६ बजे से सस्ध्या ७ बजे के अतिरिक्त कार्य 
करने की अनुमति नही दी जायेगी । राज्य सरकारें इन सीमाओं को कमाया 
अ्रधिक वार सकती है, विन्तु १० बजे रात्रि से ५ बजे प्रात के बीच काय॑ करने की 
अनुमति नही दे सकती । (ढ) झधिनियम में एक साप्ताहिक विश्राम दिवस के 
अतिरिकत श्रमिकों को बेतन राहित छुट्टियों तथा एवजी छुट्टियों को प्रदान करने की 
भी व्यवस्था है | श्रश्रिक १३ माह की निरस्तर नौकरी पृ करने के पहचात्‌ निसत 
दरों पर छुट्टी ले सकते हैं--() मासिक बेतन पाने वाले श्रमिक १४ दिन, 
(7) साप्ताहिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक अथवा सामात चढ़ाने वाले था खान के 
भीतर उजरत पर कार्य करने वाले श्रतिक ७ दित। मासिक मजदूरी पाने वाज़े 
श्रमिक ३८ दिन तक छुट्टियाँ एकन्ित कर सकते है (१६५६ मे सम्रोधन के अनुसार 
३० दिन) । [च) १६४५ के फैस्टरी अ्रधितियम के ग्राधार पर इस प्रधिनियम से 
स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्पाश सम्बन्धी पर्याप्त उपबन्ध भी बनाये गये है) कल्याण 
अधिकारी की नियुक्तित, प्राथमिक उपचार का सामाव, शिशु-गूड, विश्ञामनयह, खाब 
दे ऊपर स्नान-घर, बचाव करने वाले केन्द्रीय स्थान, पौस्‍्टीव, एम्बुलेस तथा रोगी 
को ले जाने वाले स्ट्रेचर, ठण्डा भौर शुद्ध पीने का जल, श्लौचानय, मून्नातय श्रादि 
जो प्रधिनियम मे व्यवस्था है । (छ) प्रधियियम के उपबन्धों कः उल्लंघन फरते 
बालो को समुचित दण्ड देने की भी व्यवस्था है, पह दण्ड काराबास या जुमना या 
दोनों के रूप में दिया जा सऊता है। (ज) प्रशासन के हेतु श्रधिनियभ में खानो के 
भुख्य निरीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था है, जिसकी सहायता खातों के विधेक्षक 
तथा जिलाधीश करेगे । निरीक्षक ऐसे ग्लोपचारिक कार्यों को करने की श्राज्ञा दे 
सकते हैं जो श्रमिकों की सुरक्षा के लिए श्रावश्यक हो ६ 
१६५२ के भारतीय खान अधितियम में १६५६ के खान (सशोघत) अधि- 
नियम हारा सशोधन किया गया है| यह राश्योधन सधिनियम १६ जनवरी १६६० 
को लागू किया गया। राशोधित अधिनियम की कुछ मुख्य धाराये निम्नलिखित है- 
'खान' छब्द को परिभाषा को ओर ग्रधिक स्पष्ट कर दिया गया है और श्रव इसके 
अच्तगंत सभी प्रकार के बोरिंग, वरमे के छेद, तेल के बुएँ, खानो के मार्ग, पत्थर 
की खाने, खुले स्थान पर किये जाने वाले का, रेले, हवाई रण्जुमाये, वाहक, 
द्राग्बे, सरकने (5807785), निर्माणशालाये तथा विद्युत घर आदि झौर वे समस्त 
स्थान जो खानों के समीप या थानो से सम्बन्धित है और जिनमे ख्ानों से 
सम्बन्धित कार्य होते हैं, खान के अन्तर्गत ग्रा जाते है। संशोधित थ्रधिनियर में 
यहू व्यवस्था भी है कि जिन खातो मे १४० या उससे अधिक अश्रणिक कार्य करते 
हैँ वहाँ प्राथमिक उपचार के लिये पृथक कमरे होने चाहियें। १६५२ के प्रधिनियम 
में इसके लिये १०० श्रमिकों की ते थी | अधिवियम में यह भी धारा है कि तय 
खान में श्रस्िको को रोजगार पर तहीं लगाया जा सकता जिसका परत राव 


छर८ व्थम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


निरीक्षक की चतावनी पर भी एमी बातो को ठीक नहीं करता जिनसे मानव- 
जीवन का, प्रगो अथवा सुरक्षा का खतरा हो । इस अधिनियम में खान के अन्दर 
और ख्ान के ऊपर दानो ही स्थानों पर किये जाते वाल समयोपरि काम के हब 4 
साधारण मजदूरी से दुगुती मजदूरों दने की व्यवस्था वी गईं हे जबकि छू: 
अधिनियम मे ये दरे ख़ान क ऊपर काम करने वाले श्रमिकों के लिये डेढ गुती और 
खान के ग्रन्दर कायम करने वाल श्रमिकों के लिये दुगुनी थी । पलश्लोवित अधिनियम 
मे यह भी व्यवस्था की गई है कि खान के अन्दर काम करने वाले श्रत्रिक्रो को 
प्रति २० दिन काम के उपरान्त एक सवेतन छुट्टी दी जायगी और खान के ऊपर 
काम करने वालो को प्रति १६ दिन काम के उपरान्त एवं सवेतन छुट्टी मिलेगी। 
इस प्रकार वी छुट्टियाँ ३० दिन तक एकत्रित की जा सकती है । अधिनियम के 
उपवन्धो का उल्लधन करन पर और अधिक दण्ड देने की व्प्रबस्था है। 


खानो के लिए अन्य विधान 


१६४७ का कोयला खान थम कल्याण निधि अधिनियम, १६४६ का झश्रक 
खान श्षम कल्याण निधि अधिनियम तथा कच्चा लोहा खाने श्रम कल्याण उपकर 
अधितियम, १६६१ भी सरवार हारा पारित क्यि गय है। पिछले प्रृष्ठों में 
कल्याण कार्यों के ग्रन्तगत (दखिये पृष्ठ ३३४-३३६) इन अधिनियमों का उल्लेख 

क्िया जा चुका हैं । सरकार ने १६४८ का कोयला खान प्राबी- ट फण्ड एवं वोनस 
सोजता झधिनियम भी पारित क्या है जिसका सामाजिक धुरक्षा क अन्तर्गत पृष्ठ 
(४४०-८६८७) पर उल्लस किया जा चुना है तथा सरपगर न छाव मातृत्व-कालीन 
लाभ अधिनियम भी पारित कर दिया है (दर्खिय प्रष्ठ ३६४६-०५ ६) । खानो में 
दुघटनाओ की रोकथाम क | ये १६५४ स कायला खाल (अस्थायी) विनिधम भी 
सरकार न घापित क्य (दखिये पृष्ठ ५००) । अक्टूबर १६४७ से कोयला खानो 
के लिय विनियमा (॥१९४०।४४०१४) की एक पुणं लशाधित सहिता लागू कर दी 
गई है और भ्रव तक जो भी विनियम थ वहू समाप्त कर दिय गय है | यह विनियम 
इस वात की व्यवस्था करते ह कि जलन वाली तथा जहरीली गँसो, धूल, खानो मे 

पाती भर जाने या झाग लग जान या तापत्रम एक्दस स बढ जान आदि से खान 
के भीतर कार्य करन वाल श्रमिको की प्रभाषात्मक रूप स सुरक्षा हो सकते । खानों 

में “बचाव नियम (॥१०५०७४ /१७।९७), जो १६३६ पे बनाथ गये थे, पुत्र, १६४६ 

में वनाय गये है। खानों गे शिशुगहों के लिये भी १६४६ मे नियम बनाये गये थे 

तथा १६५६ म यह नियम फिर से बनाये गये श्रौर इनमे १६६१ में सशोधन भी 

क्या गया ! इस प्रकार खान श्रमिको की सुरक्षा तथा श्रमिका के स्वास्थ्य तथा 

आवास दशाओ को सुधारने के लिये सरकार ने उपयोगी विधान बनाये । 


सन्‌ १६३६ का कोयला खान सुरक्षा (उचित व्यवस्था ) अधिनियम 
[778 ९० )॥६५ 8869 (8०792) 8०, 939ञ] 


यह भ्रधिनियम कायला ठिकाने से रखने के कार्यो में सहायता करन के लिये 


खानों में श्रम विधान ७६५ 


एक निधि की स्थापना करने की व्यवस्था करता था। भ्रधिनियम के अनुस्तार इस 
समिधि का धन एक उत्पादन-कर द्वारा सचित किये जाने की व्यवस्था थी तथा 
उसका प्रशासन एक कोयला खान स्टोइड्भ बोर्ड को सौपा गया था जिसमें ६ व्यक्ति 
भरे । इस अधिनियम के अन्तर्गत खानो के निरीक्षकों तथा मुण्य निरीक्षक को यह 
अधिकार दिया गया था कि थे खातो के मालिको, गअभिकर्त्ताप्ं अथवा भ्रवन्धकों 
को खातो के श्रमिकों के लिये आ्रावश्यक सुरक्षात्मक कार्य करते को वाध्य करें। 
किन्तु, जैसा कि १६४६ मे कोयला खानो में श्रम की दशाओं की जाँच से रपष्ट है, 
कुछ खानो ते ही इस झधिनियम का लाभ उठाया। १६४५ की भारतोय कोयला 
स्तान समिति ते यह जाँच की थी कि यह झधितियम किस प्रकार लागू किया जा 
रहा था। दस समिति की कुछ सिफारिशों को लागू किया गया। प्रन्त भें इस 
अधिनियम के स्थान पर १६५२ का निम्नलिखित अ्रधिनियम प्रारित किया गया ) 


१६५२ का कोयला खान (बचत तथा सुरक्षा) श्रधितियम 
[78 ९०४ 88 (0078४४३॥४०॥] क्षात 58069) 8७७, 952] 


यह झधिनियम, जो जम्मू व कदपीर राज्य को छोडकर, समस्त देश में 
लागू होता है, केम्द्रीय सरकार को ऐसे कार्य अपनाने का श्रधिकार देता हैं षिन्हे 
गरारकार कॉयला बचत के ज्िये या कोपला खासो में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखते 
के लिये भावदयक सममे। सरकार कोयले की राख कम करने के लिये कोयला 
धोने की प्राज्ञा दे सकती है तथा कोयला बचत के लिये मालिकों को कोपला 
ठिकाने से रखने को कह सकती है। इस झधितियम में एप कोयला बोई तथा 
सलाहकार समितियों के निर्माण की व्यवस्था भी है। सरकार को कोयजसा ठिकाने 
से रखगे में सहायता देने के हेतु कोयले पर उत्पादन कर लगाने का भी अधिकार 
दिया गया है। उत्पादन कर की दर एक रुपये प्रत्ति टग कोयले से प्रधिक नहीं 
ब्रढाई जा सकती थी, परन्तु १६६१ मे संशोधन के अनुसार यह मात्रा ४ रुपये प्रति 
उन कर दी गई है । सरकार सव कोयले पर एक अतिरिक्त उत्पादन कर भी त्गा 
सकती है जिसकी दर पहले दो चुने हुए (क), (ख) ग्रेड के लिये ५ रुपये प्रति टन 
तथा भ्रग्य ग्रेड ([) के लिये दो रुपये भ्रति टन से ग्रधिक नही हो सकती। कर से 
प्राप्त धन बोर्ड को दिया जायेगा तथा 'कोयला प्तान बचत तथा सुरक्षा निधि' में 
जमा हो जागेगा । यह निधि प्रधिनियम के भ्रन्द्गं त बनाई गई है । इस निधि का 
उपयोग अधिनियम के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये तथा खातों में सुरक्षा से सम्बन्धित 
सुरक्षा कार्य के अनुसन्धान के लिये किया जा सकता है। मुस्य निरीक्षक तथा भ्रन्य 
निरीक्षकों को यह अधिकार है कि बह कोयला ठिक्राते से रखने के लिग्ने या अन्य 
किसी भी काय॑ के लिये, जिसे वह सुरक्षा के लिये आवश्यक समझते हो, खानों के 
मालिक, प्रबन्धक या अगिकर्त्ता को ग्राज्ञा दे सकते है। 


७३० श्रम समस्‍यायें एवं त्माज कल्याण 


यागान श्रम विधान 
(शिगाक्राणा 4.8090ए7 4.6985]800) 

बागान मे श्रमिक 

बड़े नगरो कु कारखाना श्रमिका की भाति बायान क श्रमिक ने तो इतन 
वाचाल (४०८»| हु और न हा तनता इह इतना अधिक जानतो है। फिर भी 
अपना सस्परा के कारण और दव की ग्रथ व्यवस्था म भहत्वपूस भाग लने के कारण 
उनका मन्त्व कम नही है यद्यपि इस महत्व का जनता को बहुत कम ज्ञान कराया 
जाता है । बागान १२६ ल जब श्रभिको को रोजगार दते है तथा निर्यात न्‍्यापार म 
इनका महेवपूण यातदान है। वागान श्रमिका की अपना विशेष प्रकार को 
समस्थाय है । अधिकतर श्रमिक दूर के क्षेत्रा से भर्ती किये जाते हैं तथा इनमे 
प्रवासिता पाइ जाती है। वागान मे काय भा साधारणतया मौसमी हाता है। 
अय कारपछाना की तुलना म॒ब्रामान के श्रमिकों की श्राय भी कम होती है। 
बागान मे चिर्तित्सा तथा थिक्षा की सुविधाओं का ग्रभाव है और कल्याण सुविधाय 
भी अप्रयाप्त ” । मवरिया बुखार झाम बात है तथा श्रमिकों का स्परास्थ्य साधा 
रणत भ्रस तोपजनक रहता है। आवास की दरांग्रा म भा काफी सुधार वी 
ग्रावश्वक्ता ? । ये समस्त बात बताती हू कि दांगान के श्रमिकों के जीवत के स्व 
पहलओो पर मान दन वा एक व्यापक विधान वी बहुत अधिक आ्रावेश्यक्ता 
रहा है। परतु १९५१ तक इस दिद्याम बोई पग नही उठाया गया । १६५१ मे ही 
एब पैथक प्राशाव श्रमित्र ग्रपिनियम पारित किया पया पर8च्तु इसको भी अप्रैल 
१९५४ तक ताग नही किया गया । 
आरम्भ म उठाए गए कुछ पय 

भारताय श्रम विधान के इतिहास न प्रारम्भ मे उठाएं गए वैधानिक पय 
चांग्रान मे काय पर जग हुए श्रमिको स सर्म्वा घत थे । असम के बागान उद्योग्र का 
भ्रपन विदाम के प्राशम्भिक चरणों म॑ श्रमिकों की कमी की समस्या का सामना 
करना पटा था| मालिको को दूर दूर स गधा अय राज्यो से श्रमिक भर्ती करने 
पडते व जिसके कारण भ्रनक कठिताब्या तथा समस्याय उप हो गई थी । इन 
कठिनादया वा हत करन के लिए १६६३ से १६०१ तक धनक अधिनियप पारित 
किये गय॑ थ जिनम प्राच वगाल में थ तथा एक मद्रास सथा।! इन अधितियमों ने 
भर्ती करन बाज के जाइसे स परावास्तो (६एड्डा9705) श्रमिका की रजिस्टी यात्रा 
मे स्वास्थ्य सम्व धी सावधानिया श्रमिकों के सविदा की ३ स ५ साल तक का अवधि 
तथा मजदूरी निर्धारए झ्रादि को व्यवस्था वी गई थी। मालिको का यह अधिकार 
दे दिया गया था कि भागे हुए श्रमिकों को गिरफ्तार करा ल | संविदा भग करना 
एक कानूनी प्रपराघ वना दिया गया था। किलु इन सव व्यवस्थाओं न अनुवन्ध 
श्रम ([7एवथगॉप्पल्व 7.48०४४) पद्धति यो ज न दे दिया ! इस पद्धति वे श्रभिको 
की पर्योष्त रूप स पूर्ति का समस्या को हत करन के स्थान पर सवीत कठिनाइयाँ 
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उत्पन्न बर दी | ग्रतः १६०१ में झ्स्म श्रम तथा परावासी भ्धिनियम पारित किया 
गया। १६००८ में तथा १६१४ में दो संशोधित प्रधितियभ् पारित किये गये, 

, जिन्होंने प्रनुबर्ध थम पद्धति समाप्त कर दी तथा मालिकों द्वारा श्रमिकों को 
निजी रूप से गिरफ्तार कर लेने के अधिकार को वापिस से लिया । तथापि यह 
अधितिष्म उद्योग की समस्याश्रों को हल करते में ग्स॒फल रहा। १६२६ तथा 
१६३२ में १७१६ एवं १८६- के अधिनियम निरस्त कर दिए गये। भाग्त में 
रॉयल अ्रम्त झ्रायोग ने इन सब प्रइनो पर विस्तार से विचार क्रिया या तथा अनेक 
सिफारिश भी की भी । इन सिफारिशो के आधार पर ही जाय क्षेत्र परावास्री 
श्रम्तिक प्रधितियम १६३२ में परित किया गया जो प्रक्टुबर १६३३ में क्ागू कर 
दिया गया | 


१६३२ का चाय क्षेत्र परावासी श्रमिक अधिनियम 
(॥%6 "६७ 0॥व05 छफ्रोड्ठाआं [80०७ &८६, 932) 


यह ग्रधिनियम जम्मू एवं कश्मीर के श्रतिरिक्त समस्त भारत पर लागू 
होता है। यह भ्रधिनियम मुहपतयां असम के चाय वागाय के श्रमिकों की भर्ती पर 
नियत्भण सांगू करने से सम्बन्धित है प्रौर इस वात की व्यवस्था करता है कि 
धोखे से और फुूसलाकर शमिको की भर्ती न की जा सके तथा असम तक यात्रा के 
लिए उचित सुविधाये प्रदान की जाएँ। यह थथि नियम केन्द्रीय सरकार के निपन्द्रण 
में राज्य सरकारो को वह ग्रधिकार देता है कि राज्य के किसी क्षेत्र को नियम्रित 
परावासी क्षेत्र घोषित कर दें तथा किसी व्यवित कौ मालिक झथवा मालिकों की 
और से प्रागे भेजने वाले स्थानीय अभिकर्त्ता (88०0४) का कार्य करने का लाइसेस 
दे दे | निमन्त्रित परावासी क्षेत्रों से भर्ती किए हुए श्रमिक लाइसन्स-युकत स्थानीय 
अभिकरत्तों द्वारा तथा निर्धारित मार्गों से ही श्रम भेजे जा सकते है तथा उनके 
भेजे जाने के भार्ण में भोजन तथा ठहरने का अ्भिकर्ताओं द्वारा प्रन्‍न्ध होता है । 
राज्य ग़रकारें केन्द्रीय सरकार की भनुमति से किसी नियन्त्रित परावाशी क्षेत्र था 
उसके किसी भाग को सीमाबद्ध (॥२८७:४८४८०) भर्ती क्षेत्र भी घोषित कर सकृती 
है। ऐसी स्थिति में लाइसेन्स-युयठ आगे भेजगे वाले अभिकत्तों के या लाइस्न्स-युक्त 
भर्ती करने वाले के अथवा किसी ऐसे बागान सरदार के झतिरिवत, जो चाय बागान 
के मालिक या प्रबन्धक का प्रमाण-पत्र रद्धता हो, अन्य कोई व्यक्त करिस्मी भी 
व्यक्ति को सहायता प्राप्त परावासी के रूप में श्रमन्न जाने मे सहायता नही दे 
सकता । 

अधिनियम १६ वपं की आयु से कप्र के बालकों को श्रप्तम जाने के लिए 
सहायता करने पर रोक लगाता है, जब तक कि बालक अपने माता-पिता या ऐसे 
वयस्क रिह्तेदारों के साथ न हो जिन पर वे ग्राशित हों । इसी प्रकार किसी 
विवाहित स्त्री को भी, जो अपने पति के साथ रहती हो, विगा उसके पति की 
पनुमति के असम जाने के लिए सहायता नहीं दीजा सबती। इसके अतिरिक्त 


७३२ श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


असम मे प्रवेश करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, या कुछ 
विद्ञेप परिस्थितियों म॑ इसके पूर्व भी, प्रत्येक परावासी वथा उसके परिवार को 
स्वदेश लौटन का अधिकार हू । इस प्रकार वापिस लौटने का व्यप भी मालिकों को 
बहन करना पडता है । अधिनियम के अनुसार मालिक को यात्रा के लिए वेवल 
क्राया ही नही देना होता वरन्‌ यात्रा की भ्रवधि म निर्वाह भत्ता भी देना पत्ता 
है 0था श्रमिरों वे लिए उचित स्थानों पर विधाम ग्रहों की भी व्यवस्था करनी 
पड़ती है। 

अधिनियम एवं परावासी श्रमिक के नियन्‍्त्रक 0७/०ण/४४) तथा एक 
या अधिक उपनियन्वका की वियुक्तित की व्यवस्था करता है जिन्हें श्रधिनियम में 
दिय गये कार्यो तथा कतव्यो का पालन करना होता है। नियन्‍्तक् तथा उसके 
सिब्वन्दी (880७0॥»0००॥) के व्यय का वहव करन के लिए भ्धितियमों मे 
मालिकों पर एक उप कर लगाते की व्यवस्था है। इस उप-कर वी दर श्रसम में 
प्रवेश बरने वाल प्रत्येक सहायता-प्राप्त परावासी श्रामिक के हिसाब से & रुपये तक 
हो सकती है और यह दर प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जा सकती है । १६५८ के लिए 
सरकार न उप कर की दर ५ 5० निश्चित की थी। १६५६ म इस दर को वढा 
कर ८ रु० क६ दिया गया और १६६४ म € रु० की दर थी । परावासी श्रमिक 
का निमयलक इस झधितियम के प्रशासन की वापिक रिपोर्ट भी तैयार करता है ) 

अधिनियम के अन्तगंत बनाये गय नियमों को १६३३ म लागू किया गया। 
इन नियमों मे १६१४ में सशोधन भी हुआ । इस सत्नोधन के प्रनुसार असम जाने 
बाल श्रमिक केवल उस रेलद मार्ग स ही जा सकते हे जो माग भारत म पडत है) 
इसक॑ ग्रतिरिवत जो श्रमिक ग्रसम में बचपन से ही झा गये थ उन्हें भी अपत धरो 
को वापिस लौठन का अधिकार दे दिया गया है । गलत सूचना देन वाले मध्यस्थो 
के लिए दण्ड की व्यवस्था भी को गई है। वापिस भेजे गये श्रमिकों की तथा भागे 
हुए श्रमिकों की सूचना दना मालिकों के लिए अनिवाय॑ कर दिया गया है। १६५६ 
में एक सशोधन के गनुततार रास्ते म पड़ने वाले डिपो में २ प्ले »० वर्ष तक के 
बच्चो के लिए भी १० छटाक दूध प्रतिदिन देने की व्यवस्था कर दी गई है। दो 
साल से कम के वच्चों को जो दूघ दिया जाता था उसको मात्रा ६ छटाक से 
बढाकर १२ छटाक कर दी गई है । 

यह अधिनियम केवल श्रमिकों की भर्सी तथा भर्ती हुए श्रमिकों को अमम 
भेजने तथा उतके स्वदेश लोटने को विनियमित करता है । क्च्तु चाय वायान में 
श्रमिकों की काय दक्याग्रा को वितियमित नहीं करता। केवल कांचीन राज्य में 
भई १६३७ में बताये रापे बुछ नियमो के अन्तर्गत बायान थपिको वी कार्य दक्षाओ्ो 
को विनियमित करने की व्यवस्था थी । १६५४ मे इस अधिनियम वे अन्तगंत 
बताये गये नियमों को उडीसा से भी लागू कर दिया गया था । 

ग्रगस्त १६६० म बागान औद्योगिक समिति ने श्रसम के चाय क्षेत्रो ले 
श्रमिकों की भर्ती का अवलोकन केर यह निर्णय किया कि केन्द्रीय सरकार की 


/ 
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अनुमति के बिता राज्य के क्षेत्र मे बाहर कोई नई भर्ती न की जाये। भ्रकतूबर 
१६६४ से बागान औद्योगिक समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि चाय 
जिला परावासी श्रमिक अधितियम में समुचित संशोधत किया जाये ताकि इसके 
*| अपवंचन को रोका जा सके और मालिकों को अवैध रूप से श्रमिक भर्ती करते पर 

दण्ड दिया जा राके । बाद मे यह निशंचम किया गया कि इस अधिनियम को निरस्त 
कर दिया जाये और 'परावासी श्रमिक तियस्त्रक' शितांग के उस संगठन का 
समापन कर दिया जाये जिसकी स्थापना अ्रधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'चाय जिला परावाशी श्रगिक (निररान) विधेयक, १६६६/ 
प्रस्तुत किया गया, प्रस्तु सामरात्य निर्याचत से पूव॑ं तृद्यीय छोकसभा के भग हो 
जाने के कारण वह पारित न हो सका। 
१६५१ का बागान श्रमिक अधिनियम 
(06 एश्ाध४४णा [40007 0७ ० 95) 

वागान की का दक्षाय्रों को विनियमित करने के पूर्ण श्रम्नाव पर श्रम 
अनुसन्धान समिति (१६४६) से अपने विचार प्रकट किये तथा बागात के लिए एक 
पृथक्‌ भ्रधिनिगम वनाने की सिफारिश की थी। १६४७ में बागान के लिए एक 
प्रौद्योगिक समिति की नियुवित की गई तथा भारत सरफार ने राज्य सरकारों, 
मालिकों तथा श्षमिको के प्रतिनिधियों का बागान उद्योग की समस्यागो पर विचार 
करने के लिए. एक सम्मेलन बुलाया। झौद्योगिक समिति ने सिफारिश की कि 
उपयुक्त मजदूरी विश्चित करने के लिए बागान में श्रमिकों के जीवन-ह्तर तथा 
निर्वाह लागत की जाँच की जानी चाहिए। यह काय॑ श्रम ब्यूरो के निदेशक को 
सौपा गया | सम्मेलन में यह भी तथ हुप्रा कि वागान में डाक्टरी सहायता के 
घर्षेमान स्तर का अ्रध्यमन करने तथा उसमे सुधार के लिए गुकाव देने के हेतु एक 
चिकित्सक विशेषज्ञ नियुक्त किया जाये। यह कार्य स्वास्थ्य सेवाओं (प्रामाणिक 
बीम?) के उप-महानिदेशक, मेजर ई० लायड जोन्स को सौंधा गया था। माचे १९४८ 
में इन सवकी रिपोर्टों पर श्ौद्योगिक समिति द्वारा विचार किया गया। पस 
समिति गे सिफारिश की कि बागान में १२ वर्ष रे कम प्रायु वाले बालको को रोज- 
गार देते पर रोक लगा देनी चाहिए तथा डाक्टरी सहायता का स्तर कानून द्वारा 
निर्धारित कर दिया जाता चाहिए तथा बागान में कार्य की दशाओं में भी सुधार 
होना चाहिए ॥ इन सबके परिणामस्वरूप ग्रवतूबर १६५४१ गे सरकार ने बागान 
श्रमिक अधिनियम पारित किया । किन्तु बागान में मन्‍्दी ब्रागे के कारण इसे लागु 
करने में विलम्य हो गया। अप्रेल १६५४ से यह प्रधिनियम लागू किया गया। 
१६६० भे इसमे एक सशोधत किया गया। अधिनियम का उद्देश्य बागाग के 
अ्षमिको को कल्याण सुविधाये प्रदान करवा तथा उनकी कार्य की दक्षात्रों को 
निय्म्त्रित करगा है। भ्रविनियम के मुख्य उपबन्ध निम्न प्रकार हैं-. 

(१) यह अधिनियम उन समस्त चाय, कॉफी, रबर तथा सिनकोना बागान 
में लागू होता है जिनका २५ एकड या अधिक क्षेत्र हो तथा जो ३० या भधिक 
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गया है । राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह विश्वाम के लिए साप्ताहिक 
विन की व्यवस्था के लिए नियम बनाये ठथा यदि साप्ताहिक छूंट्टी के दित काम 
कराया जाता है तो उसका भुगतान कैसे किया जाये, इसके लिए भी नियम वनायें। 
श्रमिकों को इस वात की छूट है कि वे विधाम के किसी भी दिन काम कर सर्वों 
बशर्तें कि विधाम का वह दिन बन्द छूट्टी का दिन न हो । परल्तु उन्हे विना एक 
दिन के भौ विश्वाम-दिवस के लगातार १० दिन से अधिक काम करने को श्रनुमति 
नहीं दी जाती । यदि कोई श्रमिक दैनिक कार्य के लिए निश्चित भमय से श्राध 
घण्टे के अ्रत्दर नही झाता तो मालिक उत्ते रोजगार में लगाते से मता कर सकता 
है। १२ वर्ष मे कम के बालक बागाव में काम नही कर सकते तथा ७ वजे सायं 
से ६ बजे प्रातः के वीच का रात्रि कार्य स्त्रियों तथा वालकों के लिये निषेध कर 
दिया गया है । समस्य बालकों एवं किशोरों को (१४५ से १८ तक की ग्रायु के बीच 
के व्यक्तियों को) अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र देवा होता है तथा उनकी श्रमाशित 
(0०४०६) उजेन द्वारा जाँच की जा सकती है। यह प्रमाण-पत्र केवल १३ माह 
तक ही बंध होता है । 

(६) प्रत्येक श्रमिक को सवेतन ग्रवकाश निम्नलिखित दर पर दिये जाने 
की व्यवस्था है--(के) यदि श्रमिक वयस्क है तो कार्य के प्रत्येक २० दिनो पर एक 
दिन का ग्रवकाश, (व) यदि किश्नोर है तो कार्य के प्रत्येक १५ दिनों पर एक दिन 
का ग्रवकाश । छुट्धियाँ ३० दिन तक एकज्िित की जा सकती हैं । 

(७) भ्रधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर अथवा कार्य योग्यता 
का भ्ृठा प्रमाण-पत्र देने पर दण्ड भी निर्धारित कर दिये गये है । 

अधिनियम के अन्तर्गत नियम वनाकर अनेक राज्यों मे लागू भी कर दिये 
गये हैं । परन्तु मनेक राज्य ऐसे हैं जिन्‍्दोने निषमो को अभी तक पूर्णा रूप से ल/्मू 
नहीं किया है। अध्म, पश्चिमी वयाल एवं केरल में मातृत्व-कालीन लाभ ग्रधि- 
नियमों के अन्तर्ग त बायान की स्त्री श्रमिकों को भातृत्व-कालीन लाभ प्रदान किये 
जाते थे जहाँ अब केन्द्रीय मातृत्व-कालीन लाभ अधिनियम १६६१ लागू है। 

बागाते श्रमिक अधिनियम को १६६० में सशोधित किया गया भर सझो- 
घित अधिनियम २१ नवम्बर १६६० से लागू कर दिया ग्रया है। इस सशोधित 
आधिनियम का उद्देश्य वह हूँ फ्रि इस्त बात को रोका जाये कि मालिक १६५१ के 
प्रधिनियम से बचने के लिए अपने वागान को छोटे-छोटे टुकड़ों मे न वॉठे क्योकि 
मालिकों ने ऐसा वरता आरस्म कर दिया था। संशोधित अ्रधितियम के मुख्य 
पवन्ध इस प्रकार है - (क) राज्य सरकारों को इस वात का अधिकार दे दिया 
गया है कि वह अधिनियम के सभी या किती भी उपबस्ध को क्रिसी भी ऐसे वाग्रान 
में लागू कर सकते है जिसका क्षेफल १०११७ हैवटर्स (२५ एकड़) से कग है या 
जिसमे ३० से कम श्रमिक कार्य करते है । परन्तु यह वात इन बागान पर बायू 
नद्ठी होगी तो अविति।र के लाए होते से पढ़िले ही मौजूद थे। (लव) चिकित्सा 
सृत्रिधाप्रो को क्षमिकों के परिवारों तक बिस्पृत कर देते का उपब॒स्ध है। (ग| नौकरी 
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छोडमे पर क्षतिपूरति मिलती थी। समयोपरि कार्य के लिये भुगतात की दर साधारण 
मजदूरी से १६ गुनी निर्धारित को गई थी । अधिनियम के अस्तर्गंत रारकार को यह 
जज अधिकार भी था कि भ्रधितियम में दी हुई कुछ विशेष बातों के लिए सरकार तियम 
गये । इस प्रकार के बनाये गये नियमों को रेलवे कर्मचारियों के (रोजगार के 
घधन्टों से सम्बन्धित) नियम कहा जाता रहा है। परन्तु प्रधिनियम तथा तियस 
दोनों को साधारणतया “रोजगार घन्टो के विनियम” (प्र०ए०४ ०0 एऋ्रा०४- 
प्ाशा ]२९४०॥४४०॥४) कहा जाता है । 


१६५६ का भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम 
[फरक्षा रिश्या।ए३एड४ (#77श7072970) 30, 956] 

श्रम अनुसंधान समिति की रिपोर्ट ववा रोजगार घण्टों के विवियमों के 
कार्य पर वाषिक रिपोर्टों में ग्रधिनियम के उपबन्धों की नए सिरे से जाँच करने की 
आवश्यकता की श्रोर सकेत किया गया था। मई १६४७ मे न्यायाधीश राजाध्यक्ष 
के विवाचस तिर॑य में भी (जिसका नीचे उल्लेख किया गया है ) तियमो के दोह- 
राने की सिफारिश की गई थी। नियमों में सशोधन कर दिये गये थे। परन्तु 
सरकार ने यही उचित समझा कि अधिनियम के अध्याय शत] (8) मे संशोधन 
कर दिया जाय जिसमे विवाचको वे विधायन निर्णाय्रों को बंधातिक भ्ान्‍्यता मिल 
सक्के । परिणामस्वरुप भारतीय रेतये (संशोपग) भधिनियम १६५६ के द्वारा इस 
अध्याय मे सशोधन कर दिया गया यद्यपि विवाचन निरणंय १६५१ तक धीरे-धीरे 
सभी रेलों पर लागू हो गया था। न्यायाधीश राजाध्यक्ष के विवाचन तिरांय में 
रैलबे कर्मचारियों के वर्गीकरण, काम के घम्दे भौर विश्राम प्रवधि आदि के विपयो 
भें जो पस्िफारिश की गई थी, संशोधित भधिनियस् उन्हीं से सम्बन्धित हैं। सभी 
रैज़वे कर्मचारियों को कम से कम २४ घन्दे का लगातार विश्वाम देना होगा जो 
रविवार को प्रारम्भ होगा ) ग्रापठकाल अथवा काम की असाधारण अधिकता के 
समय झधिनियम के ग्रनप्तार उपयुक्त ग्रधिकारियो को यह भी अधिकार है कि 
बह काम्र के घत्टे गौर विश्वाम समय के उपबन्धों से भ्रस्थाई रूप से छूढ दे दे। 
समयोपरि काम के लिये साधारण मजदूरी की अपेक्षा कम से कम डेढ गुवी मजहूरी 
देने की व्यवस्था है । 


न्यायाधीश राजाध्यक्ष का विवाचन निर्णय 
[मरना रिक्षृं8वीप्ब/वव१ /६ए्०ए0) 

१६४६ में अखिल भारतीय रेलवे कमंचारी सगभ ने रेलवे कर्मचारियों की 
कुछ माँगों के सम्बन्ध में भारत सरकार से एक विवाचक तियुक्त करने की प्रार्थना 
की, तथा अप्रैल १६४६ मे मारत सरकार द्वारा न्यायाथीश श्री जी० एस० राज- 
ध्यक्ष विवाचक नियुक्त किये गये । विवाद के विषय देनिक मजदूरी पर काये 
करने वाले एवं श्रवर (प्राि॥07) वर्ग के करमंचारियों की निम्तविस्चित बातों से 
सुम्वन्धित थे : काम के घन्ठे, अवधि परचातु विक्षास व्यवस्था, अवकाश, बदली 
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श्रमिक प्रवकाझय के नियम छुट्टियों की सुविधाय आदि । विवाचक ने अपना पचाट 
सरकार को मई १६४७ मे प्रस्तुत किया ठथा रोजगार घन्टो के विनियमो के क्षेत्र 
का विस्तार करन की सिफारिश वी ताकि ब्ब तक जिन विभिन्न भ्न्य श्रमिक वर्गो+- 
को सम्मिलित नही किया जाता था उन्हे भी सम्मिलित कर लिग्रा जाये। पच। 
में श्रमिकों के निम्त चार वग बनात का सुझाव दिया गया--(फ) क्षम प्रधान 
(तटाआ९०) अर्थात वे श्रमिक जो ऐसा काय करते है जो कठोर प्रकार का है 
और जिसम निरन्तर ध्यान ग्रथवा कठिन झारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होतो 
है। इनके कार्यों के घण्टे महीत मे औसतन प्रति सप्ताह ४५ होने चाहियें और इन्हू 
प्रत्येक सप्ताह ३० घटे की जगातार विश्वाम अवधि मिलनी चाहिये | (ख) निरन्तर 
(७४००७) --इस प्रकार दे श्रमिकों के काय वे धन्ट महीव म॑ औसतन प्रति 
सप्ताह ५४ होने चाहिप और प्रत्येक सप्ताह म॑ ३० घन्ट की लगातार विधाम 
अवधि मितरनी चाहिए। ये श्रप्तिक अन्य क्सी दंग मे नहीं ग्राते । (य) श्रावश्यक 
रूप से सबिराम श्रमिज्ञ (55९0008॥9 ॥07॥060/)--पर्थात वे थ्रमिक जिनके 
दैनिक कास घाटों म कछ एप्ती अर्वाव था बाती है जब उल्ह बाई काम्र नहीं करना 
पता | इनके साप्ताहिक घन्टे ७४ होन चाहियें और साथ साथ एक प्रृण रात्रि 
सहित प्रति राप्ताह २४ घाटों की लगातार विथाम झ्व्धि मिलती चाहिये। 
(घ) इनके श्रतिरिक्त (£2०।०५९०)-इनम रात्रि काय पर लग हुए कु चतुथ ० 
कमचारी झातै ” ज॑से--सँलूत परिच्रालक (4(०7॥०५॥८) गेट कीपर प्रादि त' 
विद्वसनीय कार्यों मे लगे व्यक्ति पयवेक्षक कमचारी तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
सम्बन्धी क्मचारी। इन क्मचारियों को एक महीने मे कम से कम ४८ घन्टो की 
एक लगातार विश्वाम अवधि अथवा प्रत्येक पखवाडे में २४ घण्टो की एक लगातार 
विधाम अवधि प्राप्त होनी चाहिए। गाडी पर चलने वाले कमंचारियों के लिए 
विवाचक न सिफारिश की थी कि इतका एक बार म काय का समय १० घन्टे से 
प्रधिक नही हाना चाहिए तथा उनके लिए विश्राम समय एक माह म रे० निरन्तर 
धण्टो की चार प्रवधियों का भ्रथवा २२ निरन्तर घन्‍्टो की पाँच अवधियों का होना 
चाहिए। विवाचक ने छुट्टिपा लने भ्र य द्मचारया को लगाने सवृतन अवकाश 
तथा छुट्टियों के सम्बन्ध मं भी कुछ ध्रिफारिश की थी । 
भारत सरकार दे काय के घण्टे विश्वाम अवधि तथा छुट्टियाँ लेने पर झन्य 
कमचारियों के लगान के विषय में पच्चाट को स्वीकार कर लिया तथा एक आादेश्च 
द्वारा छूत १६४८ मे इस पचाट को हे वष की अवधि के लिये रेलवे प्रद्मात्नन पर 
लायू कर दिया । अवकाश नियमों तथा छुट्टी की सुविधाग्रों के सम्बन्ध म॑ निशय 
स्थगित कर दिया गया था। जुलाई १६४८ म तथा पुन॒ फरवरी १६५० मे रेलवे 
मन्त्रालय ने निर्धारित तिथियों सम तथा विभिन चरणा म पचाट का लागू करने को 
ग्राज्नायें दी । १६३१ के रेलवे क्मचारी (रोजगार के धण्टे) के जो नियम थे उनको 
विवाचक की स्रिफारिश्ो का समावेश करके १६५१ के नवीन सियमो छारा स्था 
नाल्तरित कद दिया गया। ३१ माच १६४१ हक पचाट समस्त रेलव से लागू कर 
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दिया गया था। जैसा ऊपर कहा जा चूका हे, सरकार ने तियमों को कावूनी 
मास्यता देने के हेतु १६५६ में इस अधिनियम में संशोधन किया। राम १६५१ के 
भरमों को रामाप्त करके सरकार ने रेलवे कर्मचारी (काम के घण्टे] नियम, १६६१ 
क्र बजाये जो २३ दिसस्बर १६६१ से बाग हुये । सगे नियमों में भ्रधिक रेल 
कर्मचारियों को लाने की व्यवस्था है। रोजगार घण्टों के इन विनियमों का प्रशासन 
मुख्य भ्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का उत्तरदायित्व है गद्यपि प्रशासन का वास्तविक 
कार्य प्रत्येक रेलवे क्षेत्र में नियुक्त केस्द्रीय क्षेत्रीय थम कमिइ्नरों, सुलह अधिकारियों 
तथा श्रम निरीक्षको के द्वारा किया जाता है। १६६४-६५ में इन विनियमों के 
अत्तर्गत श्राने वाले रेलवे कर्मचारियों की संख्या १५,८६,००० थी। कार्य की प्रकृति 
के अनुसार इतंका वर्गीकरण इस प्रकार या--श्रम प्रधान: २४२२ (०९ १४%) ; 
तिरन्तर . १३,७०,२६२ (८६ २४९५) ; सबिराम  १,५६,०२१ (९'८२%) ; 
अतिरिक्त ६०,२६५ (३:७६%) । 
जहाज सम्बन्धी श्रम विधान 
जहाजो में रोजगार पर लग्रे किशोरों तथा वालको के कार्यो के विनियमन 
का महत्व सर्वप्रथम भारत सरकार के समक्ष भन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा लाया 
गया जिसने १६२० में नाविको की न्यूनतम आयु से सम्दन्धित एक अभिसमय का 
समा पारित क्रिया था। यह अभिसमय भारत सरकार ने उस समय नहीं 
अपनाया । परस्तु १६२१ मे भ्न्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने जब दो और ग्रभिसमय पारित 
क्ये तो भारत सरकार वे इन्हे स्वीकार कर लिया ! १६२३ में भारतीय व्यापारी 
जहाज अ्रधिनियम पारित किया गया जिससे भारतीय नाविको के रोजगार की 
दशाप्रो वा विभियमन हो राके । अधिनियम बनमे के पश्चात्‌ इसमें प्रनेक अवसरो 
पर सक्षोधन क्या गया और अन्तत. १६५८ में 'ब्यापारों जहाज अधिनियम द्वारा 
गो मिरत्त कर दिया गया । १६४६ का सशोधन नाविको के लिग्रे रोजगार दफ्तर 
खोलने की व्यवस्था करता था तथा १६५६ का संशोषन नाविकों की डावदरी जाँच 
की व्यवस्था से सम्बन्धित था । 
१६२३ का भारतीय व्यापारी जहाज अधिनियम 
(24988 '/शशाश्या $8फफएए ७०, 923) 
इस अधिनियम के मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित थे-- 
अधिनियम के प्रनुसार एक जहाजी क्‍्म॑चारी अर्थात नाविक की भारतीय, 
ब्रिटिश श्रथवा विदेशी जहाज पर भर्ती केवज जहाज के 'मास्टर' (मुख्य प्रवन्धक ) 
द्वारा या उसकी उपरिथति में तथा अधिनियम में द्यि गये एक वि्थारित ढंग से ह्दी 
हो सकती थी ( ऐसे जहाजों के अतिरिक्त जो स्वदेक्षी व्यापार में लगे है श्ौर 
जिनका भार ३०० टन से अधिक नहीं है, प्रत्येक प्रन्य भारतीय और ब्रिटिश 
जहाज के मास्टर को रोजगार मे लगाते समथ प्रत्येक नाविक के साथ एक कशर 
करता होता था । इप्त करार से, जो एक निर्धारित फार्म पर होता था, यात्रा, 
कार्य की दरचायें एवं मजदूरी भ्रावि के विषय में विस्तृत विवरण होता था । ऐसी 


छोर श्रम समस्‍यायें एवं समाज कह्माश 


स्थिति में जब किसी भारतीय नाविक की नौकरी विदेशी बन्दरगाह पर समाप्त 
कर दी गई हो, तो भ्रधिनियम के ग्रमुसतार उसे किसी ऐसे जहाज पर नौकरी दिमे 
जूते की व्यवस्था थी, जो या तो उस बल्दरगाह को जा रहा हो जहाँ उस ० 7 
की भर्ती की गई थी या किसी ऐसे अन्य भारतीय बन्दरगाहू को जा रहा हो हहा 
जाने के लिये कमेंचारी सहमत हो । इसके अतिरिक्त यह भी ब्यवस्था की जा 
सकती थी कि ऐसे नाबिक को किसी अन्य भारतीय बन्दरभाह को विंना किराया 
आदि लिये या आपसी झर्तों के अनुसार भेज दिया जाये । विदेशी जहाज के मास्टर 
के लिये भी यह प्रनिवार्य था कि यदि कोई ताविक विदेशी यावा के लिये कियी 
आरतीम वन्दरगाह पर भर्ती किया गया है। तो ऐसे वाबिक से इसी प्रतार का 
कदर करे। इसके धतिरिकत प्रत्येक ऐसे लाविक वी, जो विदेश जाये वाले किसी 
आर्तीय या जिटिश जहाज पर वौजारी करता हो, अलहृदगी भी जहाज के मास्टर 
के सम्मुख ही होती थी ग्रोर उसे अलहदगी का सटिफिकेट भी मिलता बा। १६११ 
एक संशोधित अधितियम के अनुसार नाविक को इस बात का अधिकार दे दिया 
गया कि वह जहाज के मास्टर से इस बात का सटिफिकेट ले कि उसका कार्य 
कसा रहा या और उससे करार के अ्रस्तगंत अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया था 
या नही । 

१३ दिसम्बर १६४६ को जहाजी श्रमिकों के सम्भरण का विनियमन हु 
के हेतु एक राझोधित अधितियम १६४६ पारित किया गया । इस प्रधिंनिभम के 
भारतीय व्यापारी जहाज (सशोधित) श्रधिनियम कहते हैं। अधिनियम मे बेन्दर- 
गाहो पर गाविकों के लिये रोजगार दफ्तरों की स्थापना की व्यवस्था थी जिससे 
व्यापारिक जहाजों के लिये नाविकों की भर्ती और पूर्ति की उचित व्यवस्था हो 
सके । जहां भी ऐसे दफ्तर स्थावित् छिये गय्रे हो बहाँ ऐसे दण्तरो के द्वारा किसी 
जहाज पर बाविकों को रोजगार पर लगाया ज्वा सकता था। अवितियम की इस 
धारा को भग करने वाले व्यक्तियों पर १०० रुपये तक जूर्मादा किया जा सकता 
है। बम्वई मे शुन १६४४ तथा कलकत्ता में मार्च १६९५४ में ऐसे दपतर स्थापित 
डिये जा चुके थे । १६११ में अधितियम मे एक प्रन्य सशोधन ब्रा नाविकोंकी 
एक निर्धारित ढंग से डाक्टरी जाँच करने की व्यवस्था की गई थी, तया यह तिबम 
अनाया गया कि कोई भी व्यक्ति नौकरी योग्य स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र के बिता 
जहाज पर क्सी रोजगार प< नही छगाया जा सकता था । 

कुछ अपवादो के झतिरिक्त १४ वर्ष से कम झायु वाले बालकों को रोजगार 
पर लगाना इस अ्रधितियम द्वारा तिपेध कर दिया गया था। इसी प्रकार दुछ 
विद्येप परिस्थितियों के श्रतिरिक्त १८ वर्ष की झायु से कम वाले किशोरों को हि 
भारत के किसी भी रजिस्टडे जद्दाज मे ट्रीएसं और स्टोकर्स के रोजगार पर लगाना | 
नषेघ कर दिया यया था । जहाँ तक मजदुरी को ब्रदायगी वा सम्बन्ध है, नातविक 
का मजदूरी प्राप्त करते का अधिकार उस समय से प्रारम्भ हो जाता था जब 
बृहू का आरम्भ करता क्षा प्रयवा जब करार के अन्तर्गत वह जहाज पर उपधिर 


न 
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होता था (इन में से जो भी झ्धिक पहिले हो) । जहाजी माल के लादने श्रथवा 
उतारने के तीन दिल के झ्न्दर या नाविक की अलहदगी के पाँच दित के अन्दर 
ऐैड्ो भी अवधि पहिले हो) मजहुरी की अदायगी कर देनी होती थी। यदि 
अदायगी में विलम्ब होता हो तो नाबिक को प्रत्येक दित के विलस्व पर दो दिन के 
वेतन की दर से क्षतिश्ू्ति प्राप्त करमे का अधिकार था । परन्तु ऐसी क्षति-पूरतति की 
कुल राशि दस दिल के दुगने वेतन छे अधिक नही हो सकती थी । प्रत्येक मारतीय तथा 
ब्रिटिश जहाज को मजदूरी तथा कटौती का ब्यौरा भी प्रस्तुत करता होता था । 
अधिनियम मजदूरी से कटौडी करने तथा नाविक की पेशगी देने की व्यवस्था पर 
भी विनिपमत कर्ता था ! यदि करार निश्चित भ्रवंधि के पहिले सभाप्त कर दिया 
जाय जो ऐसी स्थिति मे मजदूरी अदायगी की व्यवस्था कर दी गई थी । यदि 
कोई नाबिक करार की दावों के विरुद्ध हटा दिया जाता था तब उसे न केवल ग्रपनी 
मजदूरी पाने का अधिकार था वरव्‌ वह्‌ एक माह की मजदूरी भी क्षति-पूर्ति के 
रूप में पाते का अधिकारी था। अ्रदायगी से पूर्व मजदूरी को न तो विसी के नाम 
किया जा सकता था, न ही मजदूरी की कुर्की कराई जा सकती थी । 
अधिनियम मे नाविको के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये भी उपबन्ध थे ) 
उदाहरणतया, जहाज पर पर्याप्त प्रीने के प्रानी के लिये, यात्रा प्र बीमारी एव 
दुर्घटनाग्रो भ्रादि की स्थिति से उचित सामग्री के लिये तथा औपधियो की पर्याप्त 
फहिफ से प्राष्ति के सिश्े व्यवस्था की गई थी । मास्टर, वाविक तथा रिक्षार्थी नि.शुल्क 
चिकित्सा सहायता पाने के अधिकारी थे। जहाज पर प्रत्येक काविक को कम 
से कम १९ साधारण फीट तथा ७२ घन फीट रहने वा स्थान दिये जाने की 
व्यवस्था थी। ग्रधितियम के अन्य उपबन्ध प्नुक्षासवे राम्बन्धी बिययो, मृत नाविकों 
की सम्पत्ति का निबटारा, विपदाग्रस्त नाविकों की सहायता आदि के सम्बन्ध से 
थे। ऐसा नाविक जिसको बेघानिक रूप से रोजगार पर लगाया गया है, पपते 
करार के रामाप्त होने तक जहाज नहीं छोड सकता था । नौकरों हे भागते बाले 
नाविक की जहाज पर छोडी हुई समस्त वस्तुर्यें तथा उसको मजदूरी जब्त फी जा 
सकदी थी। यदि भारत के बाहर वह जहाज से भागे तो उसे १२ सप्ताह तक का 
काराबाप्त भी दिया जा सकता था। कार्य करते से मना करते पर झथवा ग्रपने जहाज 
पर समय पर नौकरी पर न आने पर या बिता पर्याप्त कारणो के बगैर छुट्टी अगुष- 
स्थित होने पर माविक को दण्ड दिये जाने की व्यवस्था थी। १६२३ का श्रम्तक 
क्षतिपूर्ति श्रधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ किसी शवित से चलने वाले जहाज पर 
अथवा ५० था अधिक टन वाले जहाश पर लगे मास्टर तथा नाबिको पर लागू 
, होता था। १६३६ एवं १६४२ के युद्ध-काल में दनामे गये कुछ विज्ञेष कातुनो के 
/ भन्तगंत बुद्ध मे घायल होने पर नाविको को क्षत्ति-पूत्ति तथा भत्ता भी दिया 
ज्ञावा था। 
अधिनिधम दा प्रद्यासद जहाजी मास्टरो द्वारा अथवा कुछ कार्योालयो, जैसे 
सीमा-कर ((४रशणा७) कार्यात्रय द्वारा होता था। यह जहाजी गासढसे का 


७४२ श्रम घमस्थायें एवं समाज कल्यारं 


कत्तंव्य था कि वे अधिनियम द्वारा निर्धारित टय में वाविड्ा कों हटावे तथा 
लगाने के कार्य में सुविधायें दे और देखभाल करें तथा उपयुक्त समय पर नाविको 
बी उपस्थिति प्राप्त करने के साधनों की ब्यवस्था करें । २१ 


१६५८ का व्यापारी जहाज अधितियम 
(3796 ३धशजाथा। 509एएए 20०, 958) 


१६५८ में एक नेयः अधिनियम ६६५ का व्यापारी जहाज ग्रधिनियर्मा 

पारित क्था गया | १ जनवरी १९६६ से इसके लागू होने क पश्चात्‌ १६२३ के 
जहाज झपभिनियम को निररत कर दिया गया है। तये अधिनियम में व्यापारी 
जहाज स॒ सम्बन्धित कातुनों में संशोधन किया गया है और उन्हे समायोजित भी 
क्या गया है जिससे भारतीय समुद्री व्यापार यातायात म और ग्रधिकः बुालता 
भ्रा जाय । यहे नवीन भ्रधितियम निम्नलिखित वातो से सम्यन्धित है. एक राष्ट्रीय 
जहाजी बाड़ को स्थापता और उसके कार्य, सामान्य प्रशासन, एवं जहाजी विकास 
निधि की स्थापदा भारतीय जहाजो का रजिस्ट्रेधन, जहाज वे प्रधिवारियों 
द्वारा सामख्य के प्रमाण-पत्र, समुद्दी सेवा क लिये नाविका झौर शिक्षा््िियो का 
बर्गीररण याजी जहाज का राजेक्षणा, सुरक्षा प्रोत या हुट जाना श्रौर जहाज को 
इव्न से बचाना एवं उब्ारना, दण्ड दन की व्यवस्था काय विधि ग्रादि। केख्दीय 
सरकार व इसे प्रविनियम के ग्ललेगत नाविका के राजगार दपतर स्थापित कर-/ 
का अधिकार द दिया गया ह॑ ताकि नाविक्ो 4 रोजग्रार पर नियन्त्रण और 
विनियमन क्रिया जा सके । जहा कहीं एस दफ़तर स्दापित हा जात है वहाँ किसी 
ना जहाज पर कोई भी नाविके क्वल इन दफतरों के द्वारा हो भर्ती किया जा 
सबवा ह / प्रत्यक्ष नाविक के पास अलहदगी का एक प्रभारा-पत्र होता आवस्यक 
है। (८०२ क भ्रधिनियम बे समान ही प्रत्यक वारतीय जेटाज व माह्दर' वी 
(+*५ टन स बम के दक्षीय व्यापारी जहाजा का छा-कर) एक करार करता 
हाता है । वच्चो का राजगार पर लगान की आयु बटावर १४ वर्ष कर दी 
गई है। और १-० वर्ष से कम आयु वाल ट्रिमर' था स्टोहर # कार्य पर नहीं 
लगाय जा मकत। एक राष्ट्रीय जहाजी बोड जिसम ६ ससद्‌ के सदस्य हैं तथा 
१६ सदस्य बन्‍्द्रीय सरकार जहाथ मालिकी आर नाविज्रों के प्रतिनिधि दे रुप 
में है, सरदार का इस अधिनियम स राम्वन्धित सभो दाता पर सलाह दन के लिय 
वाया गया है । जहाजी विवास विधि में सरकार द्वारा उपदान और ऋण के रुप 
में धन दिया जायगा और सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक ६ सदस्यों की समिति 
द्वारा इसका भ्रश्चासन होया । सरकार द्वारा बनाई हुई झर्तों व अनुमार इस निधि 
म थे कुछ विश्विष्ट व्यवित्या का ऋण तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी । 
सरक्वार जब भी आ्वश्यक्ष समभेगी, भारत के अथवा बाहर ये वन्दरबाहों पर 
नावितों क कल्याण अधिकारियों की नियुक्तित करणी / अधिनियम के अन्य उपबन्ध 
उप्ी प्रवार व हैं जैसे (६४६ और १६११ म॑ सशोपित १६२३ के झदिनियम वे 


यातायात अम विधान जड़ 


हैं। इस अधिनियम का प्रशासन घहाजों केः महा-निदेशक द्वारा किया जायेगा। 
१६५८ के व्यापारी जहाज अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्थाव है ताकि 
'पमुद्र पर जीवत की सुरक्षा' ते सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन येः १६६० के 

[स॒भमिसमय को कार्यछप दिया जा सके जिसने कि १६४८ के अभिसमय का 
स्थान लिया बा । 


गोदी श्रमिक विधान (000: [8७9०0 व.6/999)9णा) 
यातायात श्रमिकों का अन्य वर्ग गोदी, अर्थात्‌ दन्दरगाही पर रोजगार में 

लगे श्रमिको का है। विभिन्न समितियों ग्रादि ने, जिन्होने गोदी ख्मिको की 
दशाओ का सर्वेक्षण किया था, यह सिफारिश की यी कि रोजगार में आकस्मिकता 
के कारण उत्पत्त कठिनाइयो को कम करने की दृष्टि से गोदी श्रमिकों के स्थायी- 
करण []00०0809॥ 570) की वीहि झ्पनाई जाए) भारत सरकार द्वादा स्थामी- 
करण की ऐच्छिक भायोजनाम्रो को लागू करने के प्रयश्त किए गए थे किसतू इस 
प्रयासों का कोई परिणाम नहीं तिकला । कार्य की प्राकष्मिक प्रकृति के कारण 
गोदी कर्मचारियों को जो कठिताइयाँ होती थी उतको दूर करने के लिए सरकार 
ने मार्च १६४८ में 'गोदी अमिक (रोजगार विनियमन) भ्रधिनियम १६४८ मे 
पारित किया । 

आरम्भ में उठाए गए कुछ पग 
) १६२२ तथा १६३६ में सशोधित १६०८ का भारतीय बन्दरगाहू अधि- 
नियम स्थातोय सरकारों द्वारा ऐसे तियम बनाये जाने की व्यवस्था करता है, 
जितके भ्रत्तगेत ऐसे वन्दरगाहो में, जहाँ प्रधितियम लागू होता है, कही भी १२ 
वर्ष से कम के वालको द्वारा सामात लाने या ले जाते के कार्य को निषेध कर 
दिया जाय । इसके भ्रतिरिकत १६२६ में ग्रत्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के एक अभि- 
घमय के मसौदे, जिसे १६३२ में सशोधित किया गया, तथा रॉयल थम भाधोग 
की छिफारिशो के परिणामस्वरूप १६३४ का भारतीय गोदी श्रमिक प्रधिनियम 
पारित किया गया । किन्तु इसकों १० फरवरी १६४८ तक लागू नहीं किया जा 
सका । भ्रधिनियम जहाणो में साप्तान चढाने तथा उतारने के कार्य मे लगे गोदी 
श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार को विनियम वनाने का अधिकार देता है। 
सरकार ने जनवरी १६४८ से विनियम बनाए जो गोदी श्रमिकों की उन खतरों 
या सकटों से रक्षा करने की व्यवस्था करते है जिन खतसे की उन्हे सस्भावना है । 
उदाहरशतया, कार्य स्थानों वी छुरक्षा एवं कार्य पर पहुंचने के रास्ते में सुरक्षा, 
प्रकाश, वाढे (#8॥०6) आदि का प्रबन्ध, जहाजो पर पहुँचने ग्रौर ग्राने जाने के 
साधम एवं यातायात, मशीनों के चारोओर चेरा तथा अन्य कई सुरक्षात्मक 
अ्यवस्थाये, प्राथमिक उपचार के यन्त्र, डूबे हुए व्यक्ति की जीवन रक्षा का सामातर 
आदि । अधिनिवम को लागू करने के लिए विभिन्न बत्दरगाहों मे गोदी चुरक्षा 
निरीक्षक नियुक्त किए गये है। १६५३ के संशोधन द्वारा दुर्घटनाओं वी सूचना का 


७डछ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याश 


उत्तरदायित्व पूर्रोत्प से मालिको का कर दिया गया है । अधिनियम का प्रशासन 
कारखानी के भुख्य सलाहबार वा उत्तरदायित्व है। 


१६४८ का गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम रु 
(76 000० एणएचा5 (ऐिटहरपॉशाणा ण शाए[0एाथा) 8०६ 
948) 

सह श्रधिनियम इगलेन्ड के एक ऐसे ही अधिनियम के सामान्य सिद्धान्त 
का अनुकरण करता है। भ्धिनियम मुख्य बन्दरगाहो के लिये केन्द्रीय सरकार को 
अधिकार देता है तथा ग्रन्थ बन्दरगाहो के सम्बन्ध मे राज्य सरकारों को अधिकार 
देता है कि वे गोदी श्रमिकों वी रजिस्ट्री की योजना बनाये जिससे उनके रोबगार 
में अधिक नियमितता झा सके तथा गोदी श्रमिकों के, चाहे वे पजीकृत हो या व हो, 
रोजगार को एवं कसी भी बन्दरगाह में ऐसे रोजगार वी दक्ाओं तथा शर्तों का 
पिनियमने किया जा सके । योजना मे निम्नलिखित थातें विशेष रूपसे होनी 
चाहिये (क) गोदी कर्मंच्रारियों की भर्ती का विनियमन तथा उनका परजीकरण, 
(छा) रोजगार की दक्षाप्रो एवं झ्र्तों का विनियमन, जैसे मजदूरी दर, कार्य के 
धण्टे, सवेतन भ्रवकाश् आदि, (ग) उन ग्रोदी कमंचारियों के रोजगार पर, जिन 
पर योजना लागू नही होती, नियन्त्रण रोक या प्रतिबन्ध लगाना, (घ) गोदी 
कमेचा रियो के लिये प्रशिक्षण एवं कल्याणकारये, (च) ऐसे स्थाना में, जहाँ गोदी 
क्मंचारी काये पर लगे है वहा, उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा वी व्यवस्था, (छ) ऐसी “ 
अवधि मे जब योजना के अन्तर्गत आये हुए ग्रोदी कर्मंचारियां को रोजगार या 
पूर्ण राजगार प्राप्त न हो, उतको एक न्यूनतम बेतन को अदायगी । 

अधितियम म इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि एक ऐसी सलाहकार 
समिति बताई जाये जो इस अधिनिमम के प्रशासन या योजना से सम्बन्धित अन्य 
विधया पर सरकार को परामर्श दे । इस समिति मे १५ से अधिक सदस्य नही होग 
और पह्‌ सदस्य बराबर की सख्या से सरकार, अगमिक और सालिको के प्रतिसिधि 
होगे प्रोर सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष होगा। निरीक्षकों की नियुवित की 
व्यवस्था भी कर दी गई है। जूत १६४६ मे केन्द्रीय सरकार न नियम बताये तथा 
फरवरी १६५० में इस अभिष्राय से एक सलाहकार समिति की स्थापना की है। 
नियमों मे १६६२ में छशोधन भी हुआ । इसके अतिरिक्त बम्वई मे गौदी कर्म- 
चारियो तथा उनके मालिकों म हुये श्रापयी समझौते के आधार पर भारत सरकार 
से एक सर्मित्ति इस हंतु निदुब्त की कि स्टेबडोर श्रभिको का पंजीकरण करने, 
उनकी मजदूरी निश्चित करने तथा बाहधी-वारी से उन्हें रोजगार पर लगाने के 
सम्बन्ध मे एक व्यापक योजना बनायें । बह बोजता, जिसे वम्बई गोदी कर्मचारी 
(शेजग्ार विनियमन) योजना कहते हैं, (६५१ मे बनाई गई थी । इस योजना के 
प्रशासत के लिए बम्बई गोदी श्वमिक बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था है तथा विश्य- 
प्रति के प्रशासन क लिये बम्बई स्टेबडोर सघ को तियुवित की व्यवस्था है | 


यातायात श्रम विधान उधर 


श्रनुशासभात्मक विषयों के लिये एक विशेष अधिकारी और भश्रपीलों को सुनने के 
लिए अपीलीय अधिकरण भी तिगुक्त किये यये है। योजना में मालिकों के लिये 
एक रजिस्टर, एक सरक्षित पुल रजिस्टर तथा एक मासिक रजिस्टर बनाने की भी 
व्यवस्था है। जिन श्रमिकों को जिस मालिक के साथ काम करता होता है वे उसके 
अतिरिक्त किसी अन्य मालिक के साथ कार्य नही कर सकते मौर न ही वह मालिक 
पजीकृत श्रमिकों के भ्रतिरिक्त किसी प्नन्य को अपने यहाँ कार्य पर लगा सकता 
है | अप्रैल १६५१ मे १२ सदस्यों के बम्वई गोदी श्रमिक बोर्ड की स्थापना हुई | 
इसी प्रकार की गोजनाश्रो के ब्रन्तमंत ही कलकत्ता (प्ितम्वर १६५२), मद्रास 
(जुलाई १६४३), कोचीन (जुलाई १६५६), विशासापट्टसम (नवम्बर १६५६), 
तथा मारमागोवा (प्प्रैल १६६५) में ब्रिदतीय गोदी अमिक वोड्डों की स्थापता 
हो गई है । इस योजनाग्रो को जनवरी १६५५ में सरकार द्वारा नियुक्त गोदी 
कर्मचारी जाँच रागिति को प्िफारिशों के ग्राधार पर १६५६ गे दोहराया भी गया 
है। १६५७ में एक श्रस्य योजना, जिप्तको ग्रपजीकृत गोदी कर्मचारी (रोजगार का 
विनियमन) योजना [एग्रनव्छएडाशइत 090०: जणरएटा३ (छए०्छणबाण ण 
छण्णए/990००() $०0०7०| कहते हैं, यम्बई, कजकता व मद्रास में हुये वर्ग के 
गोदी श्रमिको के लिए ज्ञागू की गई है | 

१६४८ के गोदी कर्मचारी (रोजमार विनियमन) अभ्धिनियम को मार्च 
१६६२ में सशोधित किया गया। सशोधित ग्रधिनियम के मुख्य उपबन्ध, जो कि 
१ णूत १६६२ से लागू हुए, निम्न बातों से सम्बन्धित थे--(क्) मालिको का 
रजिस्ट्रेशन तथा उनसे रजिट्रेशन शुल्क लिया जाना ; (ख) योजनाभ्रों के प्रशासन 
के लिये गोदी श्रमिक वोर्डो को स्थापना ; (ग) लेखा-परीक्षकों (804॥/05) की 
नियुवित , श्रौर (घ) मोदी श्रमिक सलाहकार समितियों भे जहाज से सम्बन्धित 
व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना । 


मोटर यातायात के श्रमिकों के लिए विधान 


१६३६ का मोटर गाडी ग्रधिनियग (छिगठा एक्रांलछ 6८० 939 ) 
मोटर चालको के रोजगार की न्यूनतम ग्रायु, कार्य के घण्टे व विधाम अवधि को 
नियमित करता है। भ्रधिनियम द्वारा १८ वर्ष से कम की ग्रायु के किसी भी ज्यक्ति 
को मोटर गाडी के चालक के रूप में तथा २० वर्ष से कम के किसी भी व्यक्ति को 
यातायात गाडी के चालक के छप में नियुक्त करना निषेध है। परन्तु यह बात॑ 
केन्द्रीय सरकार के रोजगारों पर लागू नही होती और वहां पर न्यूनतम आयु 
१८ बर्ष है। अधिनियम द्वारा यातायात श्रमिकों के कार्य के घण्दो को प्रतिदिन & 
अ्रयवा प्रति सप्ताह ५४ निर्धारित किया गया है तथा इन्हे ५ घण्टे लगातार काम 
के पश्चात्‌ कम से कम ग्रावा घण्टे का विश्वाम देने की व्यवस्था है। परन्तु इस 

ग्रधिनियम में केवल चालको के घण्टे निर्धारित किये गये है और परिचारक (8९- 
05%), कण्डबंटर (सदाहुक), क्लीनर और निरीक्षको श्रादि अन्य श्रमिकों को 
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छोड दिया गया है । इनके रोजगार, कार्य और मजदूरी के लिये अभी हाल तक 
कोई पृथक्‌ विधान नहीं था । 

मार्च १६५५ म दहली में प्रथम अखिल भारतीय राज्य यातायात श्रमिक 
सम्मेखन हुआ । इसन यातायात श्रमिकों क कार्य की दक्षाओं के विनियमन के 
लिये एक वेन्द्रीय विधान वनाते की सिफारिश की । अप्रैल १६५६ में तथा अकूवर 
शृध्शु८ में स्थायी थम समिति द्वारा, फरवरी १६४८ में विदलीय समिति द्वारा 
और केन्द्र व राज्य मरकारो द्वारा मामने की जाँच वी गई । अन्तत १५ दिसम्बर 
१९६० का मादर यातायात श्रमिक अधिनियम पास क्या गया जिस पर २० मई 
१६६१ को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली | मार्च १६६२ तक यह सभी राज्यों में 
लागू कर दिया गया था। 


१६६१ का मोटर यातायात श्रमिक अधितियम 
(76 ५४०ञण वाब्राफछणा: १४०८४ 80०, 96]) 


इस विधान मे मोटर घातायात मस्थानों में श्रमिकों के लिये कार्य के घण्टे, 
श्रम समय विस्तार, सममोपरि, सवेतव भ्वकाश, कल्याण सुविधाश्रा ग्रादि पर 
निमनन्‍्नए करन की व्यवस्था है। यह अधिनियम उन समस्त मोठर यातायात 
सस्थाना में लागू होता है जहा पाँच या उप्तस अधिक श्रमिक का करते हैं। राज्य 
सरकार उतको एसे मोटर यातायात सस्थानों पर लागू बर सकती है जहाँ पाँच 
से कम व्यक्ति काय्य करते है। वालकों का राजगार पर लगाना निपध कर दिया 
गया है। किलर भी तभी कार्य कर सक्‍त हैं जव उनका कार्य करन की समता 
था प्रमाण पत्र मित जाय. वयस्क श्षमित्र) के बार्य घण्ट प्रशिदित ८ तया प्रति 
सप्ताह ४५ निर्धारित क्यि गय है श्र यह कार्य घण्ट एक दिन मे दो से भधिक 
टुकरो मे नहीं वाट ना सकते । लम्य सफर पर तथा विश्लेप ग्रवसरों पर कार्य 
के चण्ट प्रतिदित १० तथा प्रति मप्ताह २४ निश्चित किये गये । मोटर में खराबी 
हो जाने श्रादि पर काम के घण्ठ कुछ अधिक हो सकते है। किश्योरा के लिए कार्य 
के धण्ट प्रतिदित ६ निर्धारित क्यि गय हैं और उनको १० वजे रात्रि स ६ बजे 
प्रातः तक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता । श्रम समग्र विस्तार वयस्कों के लिये 
प्रतिदिन १० प्रण्ट व कियोंरो के तिये प्रतिदिन € घण्टे निर्धारित क्या गया है । 
समझोपरि कार्य के विये दानो का ही दुगनी दर से मजदूरी देने की व्यवस्था है 
सप्ताह में एक विश्राम दित दिया चाता झनिवार्य है। सवेतन छुट्टियों की व्यवस्था 
इस कार टै--£ हल्षेण्डर पर में. २४० दिल्मे की उशस्थिति के एस्चात्‌ वयस्कों 
के लिये २० दिन के कार्य पर १ दिन की छूट्टी और क्थ्योरों के लिये १४ दिन के 
कार्य पर एक दिन की छूटी । जिस तस्थान में १०० या उससे अधिक श्रमिक 
कर्य करते हैं वर्टां कैन्टीन वी व्यवस्था की जायेगी । मातिका हारा अच्छे प्रकार 
के विधाम स्थल, वर्दी, वरसाती, प्राथमिक उपचार की सुविधायें, कपड़े धोने के 
जलिये भत्ता आदि वा प्रयस्ध करते के लिय भी उपवन्ध है। १६३६ का मजदूरी 
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अदायगी झधिनियग गोटर यातायात श्रसिको पर भी लागू होगा। अधितियम के 
उपवम्धों का उल्लघन करने पर दण्ड की व्यवस्था की गई है। अधिनियम के 
प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर डाज्ा गया है। 


अन्य श्रम विधान 


दुकानों और बाणिज्य संस्थानों मे काप्र करने दाले श्रमिकों के लिये भी 
वैधानिक पग उठाये गये है। भारत सरकार ने सबसे पहले प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन के १६३० के एक ग्रभिसमय को अपनाने के सम्बन्ध में दुकानों और 
वाएशिज्य सस्यानों में कार्य करने वाल्ले श्रमिको को घुरक्षा प्रदान करने के प्रश्न पर 
विचार किया था, परस्तु प्रभिसमय को प्रपताया नही गया । इस विपय में वम्बई 
सरकार मे सर्जप्रथम नवम्बर १६४० में एक अधिनियम पारित किया। इसके 
पश्चात इसी प्रकार के ग्रधिनियम श्रन्य राज्यों में भी पारित किये गये । राज्यों 
के पुनगंठन से पुर्॑ २५ राज्यों में ऐसे श्रधिनियम लागू थे। भ्रब ऐसे झ्धिनियम 
सभी 'राज्यो तथा संघ शापित क्षेत्रों में लागृ हैं जहाँ कि या तो उन्होंने अपने ही 
अधिनियम्त बता रखे है प्रयवा भ्रत्य राज्यो द्वारा पारित किये गये भ्धिवियमों को 
प्रपने यहाँ लागू कर दिया है। साप्ताहिक छुट्टी अधितियम १६४२ नामक एक 
केन्द्रीय अधिनियम भी है जो केवल दुकानों व वारिज्य शस्थानों आदि में काम 
पर हमे व्यक्तियों के लिये साप्ताहिक छुट्टी की स्वीकृति की व्यवस्था करता है। 
यह स्रधिनिषम अनुज्ञास्मक प्रकृति का है झ्रोर केवल उन्हीं राज्यों मे लागू होता 
है जो अपने क्षेत्रों मे इसके लागू होने की यूचना प्रसारित करते है । जहाँ तक राज्य 
अधितियमो के क्षेत्रो या सम्बन्ध है यह विश्विष्ट नगरो मे दुकानों और वाणिज्य 
सरथानों, बेकिंग शौर बीमा फर्पों, जनपानशएहों ब भोजयालयो, पियेटर व लितेमा 
जैसे मतोरजन के स्थानों पर लागू होते है। सरकार को इनके क्षेत्रो को विस्तृत 
करने का प्रधिकार है। ये श्रधिनियम अन्य बातो के अलावा इन बातो का नियमन 
फरते हैं काम के दैनिक व साप्ताहिक घण्टे, विधभागान्तर, सस्थानों के खुजने व बन्द 
होने का समय, म्जदूरियों की भ्रदायगी, सप्रयोपरि वेतब, सवेतन अवकाश, वाधपिक 
छुट्टी, बच्चो तथा युवा व्यक्तियों आदि को काम पर लगामा। प्रतेक राज्यों में 
समयन्समय इन अधिनियमों से सशोधन एवं परिवर्तन किया जाता रहा है और 
कुछ राज्यों मे इनके स्थान पर नये प्रधिनियम लागू हो गये है । 

जहाँ तक कार्य के धष्टों का सम्बन्ध है, यह विभिन्‍न राज्यो भे भिन्न-भिन्न 
है (देखें पृष्ठ ५१०) । अधिनियमों में सस्थानों के खोलने और बन्द करने के 
घण्टे, विश्ञाम मध्यान्तर, समय-विस्तार, समयोपरि दर श्रादि के सम्बन्ध गे भौ 
उपबन्ध दिये हुये हैं । छूट्टी और अवकाश के सम्बन्ध में उपबस्धों का उल्लेख पृष्ठ 
७६-५० पर किया गया है। जहाँ तक किज्ञोरो और वालको के रोजगार की 
स्यूनवम् झ्रायु का सम्बन्ध है, यह आयु ब्रान्धर प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब व 
ग्रास को छोटकर (जहाँ १८ वर्ष है), सब राज्यों मे १२ वर्ष है। उनके लिये 
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रात्रि म काय॑ करना निषध है। वालका और किशोरों कं काय क॑ घण्टे झ्राश्न प्रदेश 
मद्रास और पश्चिमी बयान म प्रतिदिन ७ हैं तथा महाराष्ट ग्रुजरात उत्तर 
प्रदेश तथा देहवी म प्रतिदिन ६ है और मैसूर उडीसा पजाव म प्रतिदिन ४ हैं। 
सध्य प्रदेश से प्रतिदिन ५६ है राजस्थान मे प्रतिदित ३ है। इनम अधिकतर स्थानों 
मर णव या आधे घण्टे का विश्वाम सभय भी सम्मिलित है | बिहार भ काय क ये घष्ट 
वालका के लिये प्रतिदिन ५ तथा विश्योरा के लिग्रे प्रतिदिन ७ है। वगात में वालकी 
के रोजगार के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। असम तथा केरल म॑ काम के घण्टे 
निश्चित नही ह॑ । 

इसके अतिरिक्त सभी ग्रधितियमो मे श्रमिकों वी मजदूरी की श्रदावगी को 
निमन्त्रित १ रन वाले उपदाध है। उत्तर प्रदेश आश्य मद्राप्त पजाब विहार केरल 
व देहली मे मजदूरी समय एक माह स अधिक नही होना चाहिये । असम म॑ यह 
अवधि एक मास है । मजदूरी अवधि के समाप्त होने के पश्चात मजदूरी का भुगतान 
वबगात और असम में १० दिए के अन्दर उत्तर प्रदेश पजाव व देहली म॑ ७ दिन 
के प्रदर तथा मद्रास व आध्र म ५ दिन के अन्दर हो जाना चाहिये। समयोपरि 
बम तथा कटौती श्रार जुर्मोने के जिय भी उपवन्ध बनाये गये हैं। सभी भ्रधि 
नियमों म यह व्यवस्था की गई हैं कि समयोपरिं काम क लिय सामान्य मजदूरी 
का दुगुता दिया जाना चाहिये किन्तु राजस्थान व पश्चिमी वगालम तथा 
महाराप्ट के मनोरजन स्थानों के विये डेढ गुनी मजदूरी दिय जान की व्यवस्था है । 
अधिकाश अ्रधिनियमों म यह व्यवस्था की गई है कि नौकरी समाप्ति की अवस्था 
मे या तो एक माह का वोटिस देना चाहिये अथवा इसके स्थान पर एक माह का 
बतन देता चाहिय । पश्चिमी बगाल उत्तर प्रदेश आध्य और पजाव म अधि 
नियमा के प्रश्याप्ततन के लिय दुकानों और वाणिज्य सस्‍्थानों के म्रख्य निरीक्षक 
नियुक्त किये गय हैं। कुछ राज्या मे इस काय के लिये कारखाना निरीक्षकों की 
ही नियुक्ति कर दी गई है। उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान मैसूर 
आ्राश्न प्रदेश तथा देहली के अधिनियमो मे यह भी व्यवस्था वी गई है कि श्रमिक 
क्षतिपूर्ति श्रधिनियम के उपबाध दुकानों और वासिज्य सस्थानों के श्रमिकों पर 
भी लागू होगे । वम्बई सध्य प्रदेश व राजस्थान के अधितियमो म॑ राज्य सरकारो 
को इस वात के अधिकार है कि वह मजदूरी अदायगी अधिनियमों क उपबन्धों की 
किसी भी सस्थान झयवा सब सस्थानों अथवा श्रमिकों के वग या वर्गों पर लागू 
कर सकती है। मध्य प्रदेश के अधिनियम मे प्राविडेण्ट फण्ड के सम्ब धम भी 
छपय व है। उडीसा झौर राजस्थान के अधिनियम मातत्व कालीन जाम की भी 
व्यवस्था करे है। कुछ प्रदेशों के प्रधिनियमों में सफाई सवातन प्रकाश सुरक्षा 
आदि से सर्म्बान्धत उपबन्ध भी है । 

विभिन्न राज्यो म उपबाधों की कार्यान्विति से पता चलता है कि निरीक्षक 
दल्ल वी अपर्योप्तता के कारण उनका उचित रूप से पालन नही क्या जाता है। 
छुट्टी आदि के सम्बघ मे अधिनियम के उपवन्धों को सावारणतया माना ही नहां 


हि 
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जाता । उत्तर प्रदेश और मद्रास जैसे कुछ राज्यों में, जहाँ अधिनियमों को हाल ही 
में लागू किया गया है, थ्रमिकों भ्ौर मालिको को भ्रधिनियम के उपबन्धो के विषय 
मैं पृर्शा ज्ञान भी नही है । वहुधा देखा गया है कि श्रमिकों को साप्ताहिव छुट्टियों 
के दिन भी काम पर बुलाया जाता है, समयोपरि की अदायगी नहीं की जाती, 
कोई ब्यौरा नही रखा जाता तथा मजदूरों की अदायमी नियमित रूप से नहीं की 
जाती । झत इन अधिनियमों को दृढ़ लप से लागू करने की आवश्यकता है। यह्‌ 
भी सुकाव है कि दुकानों और वाशिज्य मस्थानो के लिये केन्द्रीय मधिनियप बनाया 
जाय तथा कुछ ऐसे स्तर निर्धारित कर दिये जायें जितका सभी राज्य भ्रनुसरण 
करें । 
इस प्रध्याय में श्रम विधान का उल्लेख कारखाना, खान, बागान, याता- 
प्रात तथा दुफान थ पाशिज्य_संत्यात, बीडी ब्रौद्योमिक स्थानों के वर्गों के झम्तरणंत 
किय! गया है। श्रम विधान का निम्मलिखित श्ीप॑को के अन्तर्गत भी उल्लेख किया 
जा सकता है। श्रमिकों की सुरक्षा के बन्तगेंत जो भ्रधितियम पारित हुए है, वह 
निम्नलिखित है : १६३४ का भारतीय गोदी श्रमिक प्धिनियम, १९३६ का कोयणा 
खात सुरक्षा प्रधिनियम, १६५२ का कोयला खान (दचत भौर सुरक्षा) अधिनियग । 
इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कल्पारण के सम्बन्ध मे सरकार ते निम्न- 
लिखित अधिनियम पारित किये है * १६४७ का कोपला खान अ्मिक कल्याण 
निधि प्रधिनियम, १६४६ का भ्ज्जक् खात श्रमिक कल्याण तिधि अधितसियम, १६५० 
का उत्तर प्रदेश चीनी एवं चालक मद्यसार उद्योग क्रम कल्काश एवं विकास निधि 
अधिनियम, १६५६ का उत्तर प्रदेश थम कल्याण निधि अधिनियम, १६४३ का 
बम्बई थ्रम कल्यारा भ्रधिनियम, १९६५ का मेसूर श्रम कल्याण निधि भ्रधितियम, 
१६६५ का पंजाब थम कल्याण निधि ग्रधिनियम, १६६१ का कच्चा लोहा खान 
कल्याश[ं उपकर ग्रधिनियम तथा १६५६ का असम चाय बागान कर्मचारी कल्याण 
विधि भ्रधिनियम । इन सब का उल्लेख 'श्रा कल्याण कार्य” के अध्याय में किया 
भया है + जहा तक मजदूरी का सम्बन्ध है सरकार ने १६३६ का मजदूरी भ्रदायगी 
अधितियम्, १६३८ का स्यूनतग मजदूरी भ्रधिनिषण भौर १६६५ का बोगस झदायगी 
अधिनियम पारित किये। इनका उल्लेख “भ्ोद्योगिक श्रमिको की मजदूरी” अध्याय 
में किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के मुरुय अधिनियम निम्गलिखित हैं। १६२३ 
का श्रमिक क्षततिपूर्ति ग्रधिवियम, १६४८ का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 
१६४८ का कोयला खान प्रोबिडेन्ट फन्‍्ड और बोनत योजना अधिनियम, १९४२ 
के मावृत्व-कालीन-लाभ प्रधिनियम्र, १६५५ का असम चाय बागान प्रोवि- 
डेस्ट फण्ड योजना अधिनियम तथा १६५२ का श्रमिक प्रोविडेस्ट फण्ड अधितियप। 
इन सबका उल्लेख “भारत में सामाजिक सुरक्षा' वाले भ्रध्याय में किया जा चुका 
है। औद्योगिक सस्दस्धों के विधय मे निम्त अधिदिगण पारित किये गये है | १९४७ 
का झौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, १६४६ का बस्वई पौद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 
३६४७ का उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा १६६० का सध्य प्रदेश 
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औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम । इन सबड्गा विस्तृत वर्शंत औद्योगिक दिवाद वाले 
अध्याय में औद्योगिक विवाद विधान के झन्तरगंत क्षिया जा चुका हैं। उसी अध्याय 
में १६४६ के औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम का भी उल्लेख क्या 
यया है। १६२६ के भारतीय श्रमिक सघ अधिनियम, जिसमे १६४७, १६६० तथा 
१६६४ में ग़शोधन किया गया, वा उल्लेख भी क्षमिक्त सघ आन्दोलन अध्याय ४ 
में किया जा चुका है | ऋर-प्रस्तता के सम्बन्ध मे दिधाल का उल्लेख ऋण-द्रस्तता 
अध्याय मे किया गया है । आवास के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों मे गवास अधि- 
नियमों का उल्लेख ब्रावान के अध्याय में किया गया है । बाल श्रमिक वे सम्बन्ध 
में १६३३ का वाल (श्रम प्रनुवत्ध) अधितियम तथा १६३८ का वाल श्रमिक 
रोजगार झ्रधिनियम पारित किये जा चुके हैं। इनका बणेत “दाल ओर स्त्री 
अमिको' के प्रध्याय मे क्तिया जाएगा रोज्ञगार दफ्तर (रिक्त स्थाना की अनिवार्य 
सूचता) प्रधिविभम दा उल्वेख भर्ती के अध्याय में कथित जा चुका है। श्र 
सम्बन्धी दुछ अत्य अधिनियम निम्नलिखित है -- 


१६४० का औद्योगिक सास्यिनी भ्रधिनियम 
(70एच्रायशे 9५005005 &, 942) 

१६४२ में सरकार ने औ्रौद्योगिक साँझियक्री अ्रधि दियम पारित क्या जिसमे 
निम्वलिछित विषयों से सम्बन्धित आदडो का एक्सित बरने बे उपबन्ध थे: 
(क) कारखानो से सम्बन्धित कोई भी विपय (ख) वस्तुओं क मूल्य, उपस्थिति, 
भ्रावास और रहेने को दशायें, ऋणा-ग्रस्तता, सकावों का किराया, मज्दूरी और 
चेहन, प्रोविडेस्ट तथा अन्य निधियाँ, लाभ व सुविधाये, नार्य के घन्ठे, रोजगार 
और बेरोजगारी तथा ओौद्योगिक व श्रमिक विवाद, आदि जंसे श्रम द्ाम्नी और 
कल्याण से सम्बन्धित विषय । आँघ नियम राज्य तरकारो द्वारा नियुक्त सास्यिवों 
प्राधिकारियों को यह्‌ अधिकार देता था कि वहू आवश्यव ब्यौरे की माँग कर सके 
तथा सम्बन्धित कागज-पत्रो की जाँच पटवाल कर सके । सूचना देने से मना करने 
झथवा गलत सूचना देन पर दण्ड की व्यवस्था भी वी गई थी ।झधितियम को 
लागू करते के विषय मे केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देय देन की 
ब्यवस्था थी । 

१६४४ में राज्य सरकारों से २६ उ्यागरो की पूंजी, उत्पादन लागत ओर 
उत्पादन मात्रा के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने क्या कहा गयां। बाद में ३४ 
झ्रौर उद्योगो हौ सम्मिलित कर लिया गया था। परन्तु यह अनुभव किया ग्रया 
के अधिनियम और ब्यौर देवे के फार्र मरल हाते हुए भी ब्यौरे सन्‍्तोषजनक रूप 
से नही दिये यये । सरकार ने यह निरेय किया कि इस योजता को ग्रत्य उद्योगो 
ठक विस्तृत कर दिया जाय तथा औद्योगिक्त विवादा व अन्य मामतो के सम्बन्ध 
में सी सूचदा एकत्रित की जाये। प्रकार ने १६५१ में नमूने के तौर पर इुछ 


डियमों के मद तैयार किये और इन्हे राज्य सरकारी को अपनाने वे लिए नेज | 
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इन नियमों को औद्योगिक साँल्यिकी श्रम नियम के नाम से जाना जाता है । इनके 
आधार पर ग्रनेक राज्य सरकारें नियम्त बताकर प्रकाशित कर चुकी है । 


१६५३ का सांख्यिकी एकन्रित करने का अधिनियम 
(पश्न6 (:0९०ाॉ०ा ०६ 8[40५((८5 ॥०६, 953) 


१६४४ के भौद्योगिक साँरियिकी भ्रधिनियम को निरस्त कर दिया गया और 
भ्रव उसके स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक व्यापक १६५३ का साहिवकी एकत्रित करने 
का अ्रधिनियम पारित विया गया है । अधिनियम १० नवम्बर १६५६ से लाये 
किया गया है और इसके भ्रन्तर्गत नियम भी वना दिये गये है । इस ग्रधिनियम का 
उद्दृश्य उद्योग, व्यापार और वारिएज्य के सम्वन्ध में विशेष ग्रकार की साँढ्यिकी को 
एकत्रित करना है | सांख्यिकी एकत्रित करते के सम्बन्ध मे इसके उपबन्ध लगभग 
देसे ही है जैसे १६४२ के प्रधिनियम मे थे । परन्तु नये अ्रधिनियम में साँख्यिकी 
एकत्रित की जाने वाली इकाइयो की संख्या वड़ा दी गई है । सूची में श्रमिकावर्ते 
भर श्रमिक सधो के विषयो को भी जोड़ दिया गया है। केन्द्रीय सरकार स्वय भी, 
यदि चाहे तो, साँख्यिक्री एकत्रित कर सकती है | जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड- 
कर प्रधिनियम सारे भारत में लागू होता है। फरवरी १६६० मरे एक अधिसूचना 
द्वारा राष्ट्रीय सेम्पल सर्व” के महानिदेशक को वाणिज्य श्रौर श्रौद्योगिक सस्थानों 
तथा कारखानो से आँकड़े एकत्रित करने के लिए साँल्यिकी प्राधिकारी तियुक्त कर 
दिया गया है । औद्योगिक विवादों के आँकड़े एकत्र करने के लिए भी नियम वत्ताये 
जा रहे है। 
श्रमजीबी पत्रकार (काम की झत्तें) तथा 
विविध उपवन्ध अधिनियम, १६५५ 
(6 एणावा हु /एणाणवाीज४ ((07तीणाड 0 8हए९९) थाएं 
॥8०९)|छ7९णा$ ऐ70शंज्नंणा5 8९. 4955) 


२० दिसम्वर १६४५ भे श्रमजीवी पत्रकार (काम की शर्ते व विविध उप- 
बन्ध) अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के महत्वपुर्णा उपबनन्ध वेतन 
बोर्डों की नियुक्ति, उसके निर्भाण और अधिकारों से सम्बन्धित हे । अ्रमजीदी पत्र- 
कारों के लिए वेतन की दरो को निर्धारित करते समय वोई को इस वाल का ध्यान 
रखकर चलना होगा कि अन्‍य तुलनात्मक नौकरियों में निर्वाह लागत और मजदू री 
कितवी है । जिस समय तक वेतन बोर्ड की रिपोर्ट प्रकाशित न हो उत्त समय तक 
सरकार को वेतन की अन्तरिम दरे निर्धारित करने का अधिकार है। यदि छटनी 
ऋरनीं हो तो यह भावश्यक है कि मालिक सम्पादक को ६ माह का तथा अन्य 
श्रमजीवी पत्रकारों को ह माह का पूर्व नोटिस दें। मृत्यु, अवकाश प्रास्ति, त्याग पत्र 
और सेवा समाप्ति के मासलो को निर्घारित दर पर अवकाशज्ञ प्राप्ति धन देना 
होगा । उन सभी समाचार पत्र सस्वानों में जहाँ २० या अधिक श्रमजीवी प्रकार 
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कार्य करते हैं १६५२ के श्रमिक प्रोविडेन्ट फण्ड अधिनियम तथा १६४६ के ओदो- 
मिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम को लागू कर दिया गया है। भधिनियम 
भे यह व्यवध्या है कि चार लगातार सप्ताहो पे किसी पद्रवार से ग्रधिक से भ्रधिक 
१४४ घण्टे काम लिया जा सकता है। अ्रधिनियम में पत्रकारों के लिए साप्ताहिकर्श 
छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, अज्ति छुट्टी और बीमारी की छुट्टी प्रदाव करने की भी 
व्यवस्था है। यदि भालिक पर श्रमिक के किसी धन की देनदारी है तो उसकी 
उगाही उसी प्रकार से हो सकती है जेसे मालग्रुजारी के बकाया की होती है! १६५४५ 
के श्रमजीवी पत्रकार (श्रौद्योगिक विवाद) अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है 
और इसके उपबस्धों को नये अधिनिमम मे समायोजित कर दिया गग्ा है। अप्रैल 
१६५६ से प्रधिनियम के प्रशासन का दायित्व, सूचता एवं प्रसारण भन्त्रालय से 
हटाकर श्रम मन्त्रालय को स्पानान्तरित कर दिया गया है। मई १६५६ में 
श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन दरो का तिर्धारश करने के हेतु एक वेतन बोर्ड 
बनाया गया । परस्तु वेतन वो्ड के निर्णेयों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “अवैध 
प्रौर शून्य” घोषित कर दिया गया । इसके परिख्ामस्वरूप जून १६४८ में पहले 
एक अध्यादेश जारी किया गया भौर फिर इसवे स्थानपर रित्तसम्वर १६४८ पे 
श्रमजीवी पत्रकार (वैतन दरो का निर्धारण) अधिनियम पारित क्या गया। 
प्रधिनियम मे केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रमजीबी पत्रकारों के लिये वेतन दरें का 
निर्धारण करने के हेतु एक समिति बनाने की व्यवस्था थी । यह समिति स्थापित 
की गई और इसने अपनी सिफारिशों भी प्रस्तुत कर दी । सरकार ने इन प्िफारिशो 
को कुछ सुपान्तरश के पश्चात्‌ स्वीकार कर जिया है। 

१६५१ भर १६५८ के इन अधिनियमो मे “अ्रमजीवो पत्रकार (सश्योधित) 
अधिनियम १६६२' द्वारा सशोधत किया गया । इसके मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित हैं 
(१) यदि कोई पत्रकार प्रपनी इच्छा से किसी भी कारण दस दर्ष की नौकरी के 
बाद त्मागपत्र देदा है, या त्तीन वर्ष की नौकरी के पश्चात्‌ ही कसी ऐसे कारण 
से त्यागपतर देता है जिसमे उसक़े श्रन्त करण का प्रद्न झ्रा जाता है, तो उसे अ्रव- 
काश प्राप्ति धने दिया जायेगा, (२) केन्द्रीय सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के 
लिये मजदूरी बोर्ड नियुक्त करने का भ्रघिकार होगा, (३) श्रगजीवी पत्रकारों के 
अधिनियमो को प्रभावात्मक रूप से लागू करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति वा 
ग्रधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है। 


शिक्ष्‌ अधिनियम, १६६१ (प॥6 &7एएटए४८६६ ४७, ]96) 

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि विभिन्‍न व्यवज्ञायो में शिक्षुओं 
को प्रशिक्षण देने और उनसे सम्बन्धित अन्य वादों पर वियत्रण क्रिया जाए। 
शिक्षु उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो कसी विश्विष्ट व्यवसाय से शिक्षुता के 
सविदा के अच्चर्गेत शिक्षुता शिक्षण प्राप्त कर रहा है। शिक्ष्‌ वी न्यूनतम आयु 
१४ वर्ष निर्धारित की गई। अधिनियम के अस्तर्यत प्रस्येक थ्विक्षु को या उसके 
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ग्रभिभावक को मालिक से एक शिक्षुता की संविदा करनी होगी और इस संविदा 
को 'शिक्षुता सलाहकार' के पास रजिस्ट्री कराना होगा । अधिनियम में शिक्षा के 
हि शिक्षुम्रो की ज्ञारीरिक योग्यता, प्रश्चिक्षण की ग्वधि, संविदा की समाप्ति, 

नव्रवृत्ति की ध्रदायग्री ग्रादि के लिए नियम बनाते की व्यवस्था है । यदि समय से' 
पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा संविदा समाप्त कर दिया जाता है तो मालिकों दारा 
समाप्त किये जाने की स्थिति में शिक्ष्‌ को क्षतिपूति दी जायेगीदौर विक्षु द्वारा 
समाप्ति की स्थिति में उसके द्वारा मालिक को प्रशिक्षण की लागत ग्रदा करनी 
होगी । शिक्षओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रौर कल्याण के सम्बन्ध में १६४८ के कार- 
खाना अधिनियम और १६५२ के खान अविनिधम के उपदन्ध लागू होगे। १६२३ 
का श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम भी इन पर लाग कर दिया गया है। अधिनियम 
के भ्रस्तगंत्त काम के घन्टो, छुट्टियो तथा झवकाद का भी निर्धारण कर दिया गया 
है । शिक्षुता सलाहकार के प्रनुमोदन के बिना समयोपरि काम्र का विपरेब्र कर 
दिया गया है। केन्द्रीय सरकार फो यह भ्रधिकार है क्षि वह विश्विष्ट व्यवसायों 
में श्रमिकों की कुल सब्या के प्रनुपात में शिक्षुत्रो की सल्या निर्धारित कर दें। यदि 
किपी संस्थान में ५०० या उससे अधिक श्रामिक कार्य करते हैं तो शिक्षओ्रो के प्रशि- 
क्षण की व्यवस्था मालिक द्वारा की जाएगी, और यहा ५०० से कम श्रमिक कार्य 
करते है वहाँ उनको प्रशिक्षण सरवार द्वारा स्थापित संस्थानों में दिया जाय्रेगा। 
28% के प्रशासन के लिए निम्तलिखित व्यवस्था की गई है (१) एक राष्ट्रीय 
परिषद, (२) एक केन्द्रीय शिक्षुतः परिषद्‌, (३) एक राज्य परिषद्‌, (४) एव राज्य 
शिक्षता परिषद्‌, (५) एक केन्द्रीय शिक्ष्‌ता सलाहकार, तथा (६) एक राज्य शिक्षुता 
सलाहकार । अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर दण्ड देने की व्यवस्था 
है । इस ग्रधिनियम से पूर्व शिक्षुत्रो के लिए १८६५० में एक प्रधिनियम पारित हुआ 
या जो इस अधिनियम के पश्चात्‌ निरस्त कर दिया गया है। 


व्यवितगत क्षति (सकटकाल व्यवस्था) अधिनियम, १६६२ 
[?#80॥8व फ़ण6५ (छमधथ 2४7९७ ?70थ्शंणा$) 3०५ ] 962] 


अधिनियम के ग्नन्त्गंत संकटकाल में कुछ विज्येप व्यक्तिगत क्षति होने पर 

सहायता देने की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार को इस अवितियम के ग्रन्तर्गंत पह 
प्रधिकार प्रदान किया गया है कि वह (क) काप्त पर लगे हुए व्यक्षितयों को या 
किसी भी विद्येष वर्ग के व्यक्तियों को स्‍न्‍्लौर (ख) तागरिक सुरक्षा स्वयसेवकों 
को व्यक्तिगत क्षति पहुँचने पर सहायता के लिये योजना या योजनाये बताये । इस 
प्रधिनियम के झनुमार सकटकाल में काम पर लगे व्यक्तियों तथा नागरिक सुरक्षा 

, स्वयं -रोवकों को व्यक्तिगत क्षति पहुँचने पर क्षतिपूर्ति देगे का दाग्रित्व केन्द्र सरकार 
का हो गया और कर्म चारी क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य वोसा अधि- 
नियम के अन्तगंत क्षतियूति देते का जो मालिबों का दाथित्व है बहू सक्ठकालीन 
क्षत्रि के लिये नहीं रहा। परल्तु भ्रधितियम के श्रस्तगेत चूँकि सहायता एक 
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सामान्य व समान दर पर दी जाती है ) अत अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों 
को कम क्षतिपूर्ति मिलने की सम्भावना हो गई है। अब १६६२३ मे, व्यक्तिगत क्षति 
(क्षतिपूर्ति बीमा) भ्रधिनियमय इसलिये प्रारित किया गया ताकि इस विषय में 
श्राइवस्त हुआ जा सके कि ऐसे श्रमिको को दो जाने वाली क्षतिपरर्ति उसी स्तर कीं 
हो जैसी कि श्रमिक क्षतिपूत्ति अधिनियम के अन्तर्गत होती है। अधिनियम के 
अन्तर्गत मालिको पर अ्रव यह दायित्व डाल दिया गया कि बे झत्रु की कार्मवाहियों 
के कारण व्यक्तिगत चोटो से पीडित श्रमिकों की क्षतिषुर्ति करें। यही नही, वें 
अपने इस दाथित्व को निभाने के लिये सरकार से बीमा पालितियाँ लें और प्रत्येक 
तिमाही के वाद बीमे को क्द्ित अदा करें। अधिनियम को १ नवम्बर १६९६१ से 
लागू किया गया और इसके अन्तगेत योजनायें व नियम बनायें गये । इस कार्य के 
लिये जीवन बीमा निग्रम को केन्द्र सरकार का एजेन्ट नियुक्त क्या गया। 


भवन तथा तिर्माण श्रमिको की नौकरी की झार्तो का 
नियमन करने के लिए विधान 
(68400 गि 6हणै४पाहु 68 (!णातंधणा5 ० एज: 
रण फग्ीवराए भाव एणराआपजांणा ए०णा०8) 

भवन तथा निर्माण उद्योग मे श्रमिकों की सुरक्षा के सम्बन्ध मे देश मे कोई 
काबूत नही था । जुलाई १६६४ मे भवन तथा निर्माण उद्योग की श्रोद्योगिक 
समिति के प्रथम अधिवेशन मे सवसे पहले ऐसे श्रमिको के लिये पृथक विधान बनाद्रे 
पर विचार किया गया और इसकी सिफारिश पर भवन तथा विर्माण श्रमिको 
की नौकरी की शर्तों का नियमन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया 
और इसे समालोचना के लिये प्रसारित किया गया। प्राप्त हुई समालोचनाग्रो के 
संदर्भ में विधान को योजना को अन्तिम रूप दिया गया। विधान के उपवन्धों में 
निम्न बातें सम्मिलित की गई भवन व निर्माण कार्ये के लिये लायसेस, निरीक्षकों 
की नियुवित, स्वास्थ्य व बल्याण सम्बन्धी अनेक सुविधायें, व्यापक सुरक्षात्मक 
कार्रवाइया, काम के घण्टे, सवेतन अवकाश आदि । 
ठेका श्रमिक विधेयक, १६६६ 
(प॥४ एजा9ल 7,400०ए की), 966] 

ठेके के श्रमिको से काम लेने की पद्धति में अनेक दोष पाये जाते हैं । इस 
प्रथा को समाप्त करने का प्रशव काफ़ी समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, आयोजना आयोग ने बुछ सिफारिशों की जिनमे 
सर्म्वान्वत सिफारिशें इस प्रकार थी ठेके के श्रमिकों को समस्या को गहनता को 
औँकने के लिये अध्ययन की व्यवस्था, इस प्रथा का क़्मश उन्मूलन और जहाँ इसका 
उन्मूलन सम्भव ने हो वहाँ इसकी सेवा-झर्तो मे खुघार। त्रिदवीय समितियी की 
अ्रनेक बैठकों में, जिनमे कि राज्य सरकारो का भी ब्रतिनिषित्व था, इस मामले पर 
विचार किया गया । सामान्य मत यह था कि जहाँ तक भी सम्भव तथा व्यावहारिक 
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हो, इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये और गदि कही इस प्रथा को 
बिल्कुल समाप्त न किया जा सके तो उस स्थिति में ठेके के श्रमिकों की काम 
“कली दक्षाओं का मिग्मन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि श्रमिकों को मजदूरी 
* की अदायगी तथा आवश्यक सुविधापों की व्यवस्था के विषय में भ्राइवस्त हुआ 
जा सके । 
इसके फलस्वरूप, नवम्बर १६६६ को लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत 
किया गया किल्तु सामान्य तिर्वाचन से पूर्व तुतीय लोक सभा भग हो जाने के 
करण इस पर बिचार न हो सका। देका थ्रमिक विधेयक का उद्देश्य यह है कि 
ऐसी श्रेणी के ठेके-भम को समाप्त किया ज्ञाये जिनको सूचणा उपयुक्त सरकार 
द्वारा कुछ निर्धारित सिद्धास्तो के झराधार पर दी गई हो ग्रोर जहाँ इस प्रथा की 
समाष्ति राम्भव न हो वहाँ ठेके के श्रमिकों की सेवा को शर्तों का नियमन किया 
जाए। विधेयक मे अन्य के ग्रलावा निग्न बातो की व्यवस्था है * त्रिदणीप प्रकृति के 
ऐसे सलाहकार बोर्डों की स्थापना जिनमे विभिन्न हितों के प्रतिनिधि हों प्रौर ये 
बोर्ड विघान के प्रशासन मे केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सलाह दें तथा संस्थानों 
व्‌ ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन | ठेके के श्रमिकों के लिये पीने के पानी तथा प्राथमिक 
चिकित्सा जैसी कुछ मूलभूत कल्याशकारी सुविधाद्रों की व्यवस्था तथा प्रवन्ध, और 
बुछ्ध स्थितियों मे विथाप्र-एहों व कैल्टीनों की व्यवस्था को भी प्निवाय बना 
'ड्रिपा । इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि मजदूरियों की ग्रदायग्रियों के 
भामले में होगे वाली हरकतों के विरुद्ध मजदूरों को सुरक्षा प्रदान की जाये | 
फरवरी १६६६ में स्थायी श्रम समित्ति द्वारा फिल्म उद्योग में काम की 
दशाग्रों का नियमन करने के लिये विधान तैगार क्या गया और उठा पर विचार 
किया गया । इस प्रस्तावित विधान की थारीकियों की जांच करने के लिये एक 
ब्रिदलीय सप्रिति की स्थापना की गई है । 


श्रम विधान का आलोचनात्मक मृल्याकन 


किसी भी देश मे श्रम विधान का बतना कई बातों पर निर्भर करवा है ; 
उदाहरणतपा उत्त देश का संविधात, सरकार छाथ देश के साधनों के विकास के 
लिये ग्रपताई गई आधिक ठया सामाजिक नीतियाँ, श्रम विषयों पर जनता में 
चेतता, श्रमिक संघो का शक्तिशाली होता ग्रादि। जिस समय श्रम अनुसन्धान 
समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थो उस्र समय से भारत में श्रम विधान के क्षेत्र में 
यद्यपि पर्याप्त भ्रगति हो चुकी है तथापि श्रम विधान फे विषय मे उसके विचार 
] बहुत महत्वपूर्ण है। समिति के विचार में बयवि लगभग आ्राधी शताब्दी बीत चुकी 
|] है जब राज्य ने श्रम विधान बनाने शुछ् किये थे परन्तु ज्ञो कुछ भी प्रगति हुई है 
बहू बहुत उत्साहव््धंक नही है। इसके मुख्यत तीन कारण है। प्रथम तो अमिकों 
झ्ौर श्रमिक सधो की सापेक्ष दक्ति सब स्थानों पर एक समान न होने के कारण 
विभिन्न उद्योगों सें कार्य क्री दशाओं और बजदूरी दरों में सिन्नता पाई जाती 
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है। दूसरे, श्रमिक वर्ग की अवस्थाओ्रो को सुधारने मे राज्य सरदारो द्वारा 
किये आने वाले प्रयत्नो मे भिन्नता पाई जाती है। तीसरे, विभिन्न राज्यो मे क्रम 
विधानो को लागू करने के लिये जो स्वर निर्धारित किये गये हैं उनमे महानु अन्तर 
पाया जाता है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि हाल ही के वर्षों मे अनेक श्रम कागुत 
पारित किये गये हैं। परन्तु जैसा कि श्री दी० के आर० मेतन ने श्रम विधान के 
ऊपर एक लेख मे वहा है “सामाजिक न्याय की राह मे अभी हमे बहुत लम्बी यात्रा 
तय करनी है ।” म 

दूसरी ओर कुछ ऐमे व्यक्ति भी हैं जिनका कहता है कि हाल ही के वर्षो 
में श्रम विधान की एक बाढ़ सी झा गई है। परन्तु श्री खण्ड माई देसाई का कथन 
है कि प्रजातन्त्र में विधान बनाने का तात्पयं केवल नियन्त्रण रखना ही नही है 
ब्रन्‌ मुस्य उद्देश्य यह होता है कि विधान श्रमिको और प्रवन्धको के लिये मार्ग 
दर्शक का काये करे | विधान से अव्यवस्था फैलाने वाली शक्तियों को रोका जा 
सकता है और शोषण को दूर किया जा सकता है। 


छोटे पैमाने के उद्योगो के लिए विधान की आवश्यकता 


देश के श्रम विधान में एक भारो कमी यह है कि अस गठित और अतनियत्रित 
छोटे प॑माने कै भौर बुटीर उद्योगो के श्रमिकों के लिए कोई उपयुक्त विधात डी 
है। ऐसे उद्योग निम्नलिखित हैं. चपड़ा, अ्श्नक काटना, चटाई बुनना, कांच हर 
चूडियां वनाना कालीन बुनता, दीडी बनाना, देशी प्रणाली से चमडे को रगना 
तथा साफ करना, हाथ करघो से बुनाई आदि | इन तथाकथित कुटीर उद्योगों मे 
श्रम की दरायें अत्यन्त शोचनीय है और इनको 'शोषित' ($96३(००) उद्योग कहा 
जाता है। साधारएतया यह विश्वास किया जाता है कि छोटे और कुटी र उद्योग 
धन्षे कुछ ऐसी बुराइयो से मुक्त होते हैं जितकी बड़े पैमाने वाले उद्योगो मे सम्भा- 
घना होती हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि इन उद्योगो की अवस्था विभिन्‍न 
कारखाना भधिनियमो के अन्तर्गत आने वाले नियन्तित उद्योगों की अपेक्षा अधिक 
शीचनीय है। ऐसे कारखानों मे साधारणातया दोपपूर्ण क्वातन, काम प्रकाश, 
भीइभड व वातावरण और गन्दगी रहती है। कार्य के घण्डो का इनमे कोई 
नियम नही होता । बहुधा श्रमिक सुबह जल्दी आते है और सध्या समय देर तक 
कार्य करने के पदचातू वापिस जाते हैं। कार्य भी वडा नीरस और थकाने वाला 
होता है। चपडा, कालीन, नारियल की रस्सी आदि के कारखातो भे धौर उनके 
परसपास सफाई की दशाये बहुत ही अधिक असस्तोषजनक पाई गई हैं। ऐसे 
श्राधिकाश उद्योगों में वाल श्रमिकों को वेरोकटोंक कम मजदूरी पर रोजगार पर 
लगाया जाता है और लगभग सभी स्थानों पर उनका शोध किया जाता है। * 
अधिकाश ऐसे उच्चोगो मे अस्थायी रूप से कार्य करने वाल्ले श्रसिकों के लिये न त्तो 
रोजगार की सुरक्षा है और न ही उन्हे कोई अधिकार प्राप्त है। अत श्रमिक वर्ग 
के हित मे छोटे पैमाने के श्लौर कुट्रीर उद्योगों को काजुव द्वारा उसी प्रकार से 
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पन्‍्य अम विधान ७५७ 


विनियुमित करता आवश्यक है जैसे बड़े पैमाने के उद्योगों को किया जाता है । 
जैसा कि पिछले पृष्ठो मे बतायाजा चुका है, कुछ राज्यों मे कुछ कातून बनाये 
गये है भौर केक सरवधर ने भी बीड़ी श्रमिकों के सम्बन्ध में अधिनियग पास किया 
है: ) फिर भी, सामान्यतः छोटे पैमाने के उद्योगों गें श्रमिकों की दश्शा प्रत्यनधिक 
असम्तोषजनक है | 


औद्योगिक आवास अधिनियम तथा अन्य झधिनियमों की आवश्यकता 


गदि हम चाहते है कि क्षमिकों के रहने-सहने की अत्यन्त शोचनीय, प्रमान- 
बीय प्रौर अंसन्‍्तोषजगक अवस्थाप्रों में सुधार किया जाये, तो ज॑सा कि झावास 
के प्रध्याय में बताया जा चुका हे, यह झावश्यक है कि एक अनिवार्य औद्योगिक 
आवास अधिविय सम पारित किया जाये। इसके झतिरिकक्‍त्त देश में सामाजिक पुरक्षा 
के लिग्रे श्लौर पण उठाने चाहियें। विभिन्‍न राज्यों में कल्याण कार्यों का सामजस्य 
करने के दुष्टिकोश से एक व्यापक औदोगिक कल्याण अधिनियम की भी श्राव- 
श्यकता है। देश में बेरोजगारी के बिशद भी कुछ युरक्षा प्रदान को जानी चाहिये । 
विधेकीकरण भ्रादि के परिणामस्वरूप जिन श्रमिकों की छटनी की जाती हे उनके 
लिये सरकार को भ्रन्य रोजगारों की व्यवस्था करमी चाहिये तथा कार्य के घण्टो 
के नियम को कठो रता से लागू करना चाहिए और समयोपरि को निषेष कर दिया 
जाना चाहिये! श्रमिकों का एक झन्य वर्ग कृषक श्रमिकों का है जिन्हे सुरक्षा की 
जहुत प्रावश्यकंता है। इसको समस्या का वशंन एक अलग अ्रध्याय में किया 
जायेगा। फुछ बड़े शहरो में घरेलू मौकरो ने स्वयं को संगठित कर लिया है गौर 
अब झपते लिगे कुछ बे भानिक सुरक्षा पाने के लिए भ्रान्दोलन कर रहे ह। बेहली भें 
भरेलू नोकरों को समस्या का समाधान करने के लिये एक समिति की नियुक्तित की 
शर्द है । 
सुझाव श्रौर उपसहार 


श्रम विधान के राम्बन्ध मे सबसे पहली ग्रावश्यकता यह है कि विभिन्‍न 
राज्यो के प्रमेक प्रधिनियगों को समायोजित किया जाये, विधान को श्रमिकों के 
कुछ ग्रन्य वर्यों तक विस्तित किया जाये तथा अश्रमिको को और अधिक सुरक्षा 
प्रदान की जाये । अब तक देश के श्रम कानूवों में स्रमानता नहीं है। इसका कारण 
यह है कि धरम विधान की केन्द्रीय, राज्य और समवर्ती तीनों ही गूवियों मे रख 
दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विधान बनाने मे भिन्‍्तता आ जाती हे । इन 
समायोजित श्रम कानूनों और विनियमलों का दुर्भाग्यपूर्ण परिशाम यह हुआ है कि 
उद्योग एक स्थाव ये दुमरे और दूसरे से तीसरे स्थान में प्रवजन कर जाते है श्रौर 
उद्योग्रों का विकास ऐसे क्षेत्रों में हो जाता है जो कि सामान्यतः उनके लिये उपयुला 
नही होते, परल्तु जहां कुछ श्रम कानून ज्ञागू नहीं होते। इसका परिशाम यह 
होता है कि देश के औद्योगिक साधनों का बड़ा अससान और अनुपयुवत्र विकास 
होता है ॥ श्रम की प्रचृत्ति भी एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाम करने की हो 
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जाती है और इसका प्रभाव यह होता है कि देक्ष मे श्रमिकों की ग्रवस्था में सुधार 
होने की भ्रपैक्षा दश्चाये श्रौर भी अधिक शोचनीय हो जाती है । 


यही नही, बरत्‌ श्रम कानूवो के प्रशासन में भी समानता होनी 82% 
कुछ राज्यो मे तो कानूनों का केठोरता से पालन किया जाता ह॑ और कुछ में ई 
सम्बन्ध में शिथ्विलता पाई जाती है। इसके कारण प्रवासिता के अवाछनीय परि- 
णाम प्रकट होने लगते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सविधान वी भुमिका मे 
उल्लेख है कि “किसी भी राष्ट्र की श्रम के लिये मानवीय अ्रवस्थाओं को अपनाने 
भरे असफलता उन अन्य राष्ट्रों के मार्ग मे भी बाधा बत जाती है जो अपने देश मे 
दशाग्रो को सुधारना चाहते हैं।” अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे जब श्रम विधान में समागता 
की इतनी ग्रावश्यकता है तब भारत जेँसे देश मे तो समातता की और भी ग्रधिक 
आवश्यकता है । 


इस सम्बन्ध में श्री ए० जी० क्‍्लो का कथन है कि “श्रमिक वर्ग को किस 
सीमा तक सुरक्षा प्रदान की जाती है यह इस बात से प्रमाणित नहीं होती कि 
उनके लिये बनाये गये श्रम कातुनों की सख्या कितनी है, वरन्‌ यह इस बात पर 
निर्भर है कि एसे कितने विधान है जिनका उचित प्रकार से भ्रशासन किया जाता है 
तथा फिस क्षीमा तद्म उनके उपबन्धों को लागू किया जाता है ।' यह ऊपर बताया 
जा चुका है कि अधिकाश उद्योगों मे मालिकों द्वारा अधिकाँश श्रम कानूनों का 
किस प्रकार ग्रपवचन किया जाता है। श्रशासन के लिये उत्तरदायी प्रधिकारियों 
द्वारा भी अधिकाश श्रम कानूनों को उचित प्रकार से लागू नहीं क्रिया जाता। 
ग्रधिनिममो को लागू करने की व्यवस्था भें नं केवल सुधार किया जाना चाहिये, 
बरन्‌ इतका विस्तार करना भी ग्रावश्यक है। इसके अतिरिबत प्रशासन प्रधिकारियों 
से अ्रधितियम के उन दोपो व कृमियों को छानने के लिय परामर्श लिया जाना 
चाहिये जिनवे कारण मालिक कानूत से बचने के लिए लाभ उठाते हैं और फिर 
ग्रधिनियम्र में इन दोपो को दूर करने के लिये सशोधन कर देना चाहिये । वागान 
में १६११ के प्रविनियम के दाथित्व स वचने के लिये मालिकों द्वारा अनेक बागों 
का विभाजन किया जा रहा है। दुकान अधिनियम में श्रमिको की नौकरी की 
सुरक्षा की श्रधिक व्यवस्था नहीं है और इसके कारण श्रमिक मालिकों के विश्ढध 
गवाही देने म हिचक्ते है। कानूत के भ्रपवंचन के लिये अथवा उसे दालने के लिए 
कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। अब एक केन्द्रीय मुल्यावत तथा कार्यान्विति 
प्रभाग की व्यवस्था केन्द्र और राज्या मे कर दी गई है जिसका उद्देश्य यह है कि 
श्रम विधान, विवाचन निर्शंय, सघता नियमों, मालिक-मजदूर करार ग्रादि की 
कार्यान्विति की शोर ध्यान रखा जाये (देखिये पृष्ठ १६६)॥ 


एक अन्य महंत्वपुर्णं बात यह ध्यात से रखनी चाहिये कि वैधानिक उपचन्च 
श्रप्तिकों की रुचि श्र आदतो को ध्यान मे रखते हुये बनाये जाये । उदाहरण के 
लिए, वोपला खातों में श्रमिकों के लिए खानो के ऊपर स्नानगृहो की व्यवस्था है । 


प्रेग्य धरम विधान जार 


परन्तु अतेक स्थानों पर उनका निर्माण बोरोपियतद ढंग से किया गया है मिसके 
कारण खतनिको में वह लोकश्रिय नही दो पाये ! ऐसे दोषो को दूर करना भाहिये ! 

इस बात की भी शिक्ायत है कि श्रम विधान को सार्वेजबिक, श्र्भात्‌ 
सरकारी उद्योगों में उचित प्रकार से लागू नहीं किया जाता । विधान को बागू 
करने भे सरकारी भौर गे र-एरकारी क्षेत्र में भेद नहीं होना चाहिये । इस बोष को 
दूर करते के लिये प्रव ध्याव दिया जा रहा है ) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति और जनप्रिय उत्तरदायी सरकार की स्थापना के पहचात्‌ 
श्रम समस्याग्रों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गया है । 
श्रमिको के जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा साम्राजिक न्याय की प्राप्ति के लिये 
जो प्र उठाये जाते आवश्यक है, उनके लिये सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को 
भलीमाँति अनुभव कर लिया है । श्रप्तिकों को मान्यता देने में एक नये प्रकार की 
यहू भावता झा गई है कि श्रमिक उद्योग में एक अभ्बर (00॥07) सायी नहीं है 
जिसे केवल निर्वाह मजदूरी ही मिलनी चाहिये, वरन्‌ उत्पादन में उसका स्थान 
पूंजीपतियों के साथ वरावर का है श्रोर वह उद्योग के लाभ भे बराबर का हिस्सा 
पाने का श्रधिकारोी है । सरकार के इस उत्तरदायित्व का भारत के संबिधान में भी 
उल्लेख किग्रा गया हैं । झ्रतः आगामी वर्षों में यह ग्राशा की जा राकती है कि 
शिल्पी प्रोर कृषि श्रमिकों जैसे वर्गों तक कानुनी सुरक्षा का विस्तार धोरे-घीरे कर 
हिया जायेगा तथा रोजगार में लगी हुई जनसब्या के सभी महत्वपूर्ण वर्ग सामाजिक 
पुरक्षा के क्षेत्र के अन्तंत् धीरे-धीरे थ्रा जायेगे और नियमित रूप से श्रम सुरक्षा 
के स्तरों को ऊँचा उठाकर देश के श्रम विधान को अच्तरोष्ट्रीय श्रम सहिता के 
उपकन्धों के अनुरूप बता दिया जायेगा । 





ब्रिटेन में श्रम विधान 
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प्रारम्भिक इतिहास और अधिनियम 


इगलैण्ड मे औद्योगिक काँति के पश्चात कारखाना प्रणाली का प्राद्र 
भाँव हुम्ना । इससे पूव सैकडो वर्षों तक श्रमिक वग की दशाय रीधि रिवाजी द्वारा 
निर्धारित होती रही जिनका प्रभाव कानून जस्ता ही था । मध्य युग मे भी उद्योगो 
पर राज्य का थोडा बहुत निरीक्षण झौर विय प्रण था। १३५३ के श्रमिक विधान 
(80#0९ ०६ .80०ए7७४$ ) द्वारा मजदरी को विनियमित करने का प्रयत्न किया 
गया था। १३८८ म जस्टिसेज झाफ पीस (पश्ञ०८०४ 0। 7६७००) को अ्रपत 
अपने जिलो म॑ मजदूरी निर्धारित करत का अधिकार दे दिया गया था | सालहवी 
शता#दी के प्रारम्भ में विशेष उद्योगों स सर्म्वा घत अनेक कातुन पारित किये शा 
परातु व निष्किय ही रहे । कुछ कातुन दस्तकारी श्रशियो के प्रधासव अधिका: 
से सार्वा घत थे । १४३७ में एक विधान पारित किया गया जिसके अर तग्त दस्त 
कारी श्रणियों (शी 00॥65) के लिए यह ग्रावश्यक हो गया कि वह प्रपने 
नियमो को अनुमोदन हतु जस्टिसज झ्ााफ पीस के सम्मुख प्रस्तुत कर । १५०४ म 
इन श्रष्यियो को यायाधीशो के सम्मुव अपने तियमो को प्रस्तुत करव का आदेश 
दिया गया। न्यायाधीशों को यह अधिकार था कि वह किसी भी ऐस नियमो को 
रह कर सकते थे जिस पर उह आपत्ति हो । 

१५६३ मे एक महत्वपूर्ण विधान शिल्पकारों का विधान (84066 ०0 
#पीएा४) जिसे लिक्षुओं का वियान (5006 ० 09900065) भी 
कहा जाता था पारित किया गया । इसका उद्श्य यह था कि ग्रामीण शिल्पियो 
के लिये कुशल शिक्षा की व्यवस्था की जा सक्े कृषि श्रमिक पर्याप्त मात्रा मं उप 
लब्ध होते रह मजदूरी की दर नियमित हो जाये और समय के विचारों श्रौर 
आवश्यकताओं के अनुवूल एक पूणा औद्योगिक सहिता वनाई जाये । १२ से ६० 
वष तंत्र की आयु के सब तारीरिक रुप से योग्य (समथ) न्यक्तियो को कृषि काय 
पर लगाया जा सकता था यदि वह किसी भ्राय व्यवसाय म नही छग्रे हुए होते थे 
या उनके पास एक निर्धारित मात्रा मे सम्पत्ति नही होती थी। इस उद्श्य स वि 
रोजगार निरतर रहे यह व्यवस्था की गई थी हि सारे व्यवसायो में एक साल से 
कुम को भ्रवधि के लिए किसा को मजदूरी पर नहीं लगाया जा सकता था और 


खिदेव में श्रम विधान ७६१ 


नौकरी को रामाप्त करने के लिए त्तीन प्राप्त का नोडिस देना होता था। उचित 
प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए तमाम व्यवसायों में सात्त स्लाल की अवधि तक 
प्रत्येक श्रमिक के लिये शिक्ष्‌ के रूप सें कार्य करना अनिदायं कर दिया गया। 
परल्तु यह ब्रथधि २१ वर्ष की आयु से पूर्व ही हो सकती थी। व्यवस्ताय का छटाव 
भी बुछ हंद तक सीमित था । कुछ व्यवसाय घनी ग्रथवा उच्च स्तरों के परिवारों 
के युवकों के लिए सुरक्षित थे | जहाँ तक मजदूरी का सम्बन्ध है 'जस्टिसिज आफ 
पीस' को मजदूरी दरो को तिर्धारित करने का अ्रधिकार दिया ग्रया था। इनके 
निर्शयों को मालिकों श्लर श्रमिको दोनों को ही मानता पढता भा । 
कारखानों मे घोर शोचनीय दक्षाये 

जञाजे तृतीय के समय तक उद्योग धन्धों पर दस्तकारी श्रेणियों का नियन्त्रण 
ग़माप्त हो चुका था और शिक्षुओ अथवा झित्मकारों के विधान को भी लागू नही 
किया जाता था । भ्रदम्ध नीति के सिद्धात्त को साधारणुतया स्वीकार कर लिया 
गया था, झोर इस बात में पूर्ण एप से विश्वास किया जाता था कि वर्ण-वर्ग मे 
प्रौर हर वर्ग के व्यक्तियों के बीच में पूर्णा रूप से स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा होते के अनेक 
लाभ थे । १८वी दताब्दी के मध्य तक मजदूरी का निर्धारण एक ग्रतीत की बात 
बस चुकी थी। संसद द्वारा १५१३ में मजदूरी के निर्धारण सम्बस्धी विधा के 
उपबस्धों को तथा १८१४ मे शिक्षुत्रों की झावश्यकता सम्बन्धी विधान के उपबन्धों 
को निरस्त कर दिया गया। देश मे बड़े पैमाने के कारख्ानों की स्थापना हो रही 
थी। परब्तु बहुत से कारखाने ऐसी इमारतो (भवनों) में बनाये गये थे जो इस 
उद्देश्य के लिए वही बनाई गई थी श्रौर इनकी दशाये बहुत ही अ्रन्तोपजनक 
थी । कारखानो का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि उनके मालिकों को 
अधिकतम लाभ हो ओर श्रमिको के स्वास्थ्य, आराम, सुविधा और सुरक्षा पर कोई 
ध्यान नही दिया जाता था| यदि श्राधुनिक स्तरो से देखा जाए तो ऐसी इस्रारतें 
बहुत ही अपर्याप्त रोशनी बाली, सवातनहीन, गन्दी और मीड़-भाड वाली होती 
थी | खतरनावा मक्षीनों के चारों ओर घेरा नही लगाया जाता था । गम्भीर और 
घातक दुर्घटनाओं का होना स्राधारए सी बात थी। 
बाल श्रमिक भौर उनकी दयतीय स्थिति 

कारखानो के मालिको ने श्ीक्र ही यह अनुभव किया कि स्त्रियों और 
बालको से ग्रधिकाद कार्य लिया जा सकता था शोर यह पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा 
सस्ते पड़ते थे । १६०१ के निधन कानून (20००7 7.49) द्वारा यह आदिश दिया ग्रया 
कि भिस्तमग्रे वालकों को किसी ध्यवसाय मे शिक्षओं के रूप मे लग्रा देना चाहिए। 
अत मालिकों के लिए यह साधारण बाल हो गई कि वह कार्य भवनों (जगा: 
स्००६७७) मे जाते थे और मिखमगे बालको की टोलियाँ की टोलियाँ शिक्षओो के 
रूप में भर्ती कर लेते थे । इन बालकों को कारखायों में से जाया जाता था और 
इनसे दिन भें १२ से १६ बण्टो तक काप्र लिया जाता था। उनको रविबरार तक 
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की छुंटूटी नही दी जाती थी और इस दिन उन्हे साधारणतया चिमनियों को साफ 
करना पयता था । कई बार चिमनी के नीचे आग जला दी जाती थी ताकि बालक 
सफाई के लिये चिमनी के ऊपर तक चढ जायें । घुटन के कारण बहुत से बालकों 
की मृत्यु हो जाती थी। वालको के लिए कारखानों के मालिको की ओर से भोजन, 
कपडे झौर रहने की व्यवस्था तो होती थी परन्तु बुछ मालिकों को छोड कर 
अधिकतर मा।लक बाल श्रमिक प्रणाली को लाम वा ही साधन समझते थे। 
वालको को कार्य के लिये झोवरसियरो के ग्रधीन लगाया जाता,वा । इन ग्रोवरसियरो 
का वेतन बालको से लिए गए काम की मात्रा पर निर्भर होता था| गब्रत बालकों 
को कोडे लगाये जाते थे, बेडिया वाधी जाती थी, सताया जाता थां, उनका हर 
प्रकार से दमन होता था झौर उनके साथ क्र व्यवहार क्या जाता था । उनकी 
अवस्था प्रमरीका में उत दिनो के दास प्रथा वाले राज्यों से भी श्रघिक खराब थी । 

का रखानो मे काम करने वाले बाल श्रमिको की दयनीय दशा की वास्त- 
विकता की श्रोर जनसाधा रण का ध्यान नहीं गया था । जब इलके विपय में जनता 
को ज्ञात भी हुआ तब भी इस बात से उन्हे कोई चिन्ता नहीं हुई कि ५, ६ या ७ 
वर्ष की ग्राथु के वालक कारखानो में काम करते थे । यह विचार तो आधुनिक 
समय में ही श्राया है कि श्रमिक वर्ग के वालकों को १४, १५ वर्ष की आयु तक 
जीविकोपाजंन के कार्य में नही लगाना चाहिए और तब तक उनका समय केवल 
पढ़ाई व मनोर|ज्जन में ही व्यतीत होना चाहिये | कारखाना श्रणाली के पूर्व भी 
बाल श्रत्िक पाएं जावे थे ५ तीव-तीन चार-चार वर्ष के मासूस बच्चो एक से यह 
आशा की जाती थी कि वह कपडा बुनने के कार्य तथा कुटीर उद्योगों की सरल 
प्रक्रिाप्नो मे मदद देंगे । झ्त कारखानो म॑ बाल श्रमिकों को कार्य पर लगावा 
बुरा नहीं समता जाता था। 


वेधानिक सुरक्षा प्रदान करने के विचार का विकास 


फिर भी जैसे-जैसे समय बीता और कारखानो में कार्य करमे वाले बाल 
श्रमिकों की दयनीय अदस्था का पता चला जनसाधाररा की सहानुभूति इन बालको 
की ओर जागृत हो गई। उदार हृदय पुरुषों और स्त्रियो को यह ध्यान झआाबा कि 
थदि बालकों को काम पर लगाया भो जाता था फ़िर भो उन पर अत्याचार करने, 
कम भोजम देने और लम्बे घण्टो तक काम लेने का तो कोई न्यायोचित प्राधार नही 
था। परल्तु ऐसे अर्थशास्त्री व राजनीतिश, जो अबघ नीति के सिद्धान्त में विधवास 
रखते थ, राज्प के हस्तक्षेप को अनुचित समभते थे भ्रौर चाहते थे कि उद्योगों 
को स्वृतत्त छीड दिया जाय | परन्तु छीत्न ही इस बात को मानव लिया गया कि 
महू वात अबध नीति के प्रतिकूल नहीं होगी कि सरकार हस्तक्षेप करे और उन 
लोगो की सहायता करे जो उचित रूप से अपने लिये सौदाकारी करने की परिस्थिति 
जे नही थे, क्योकि क्रम एक नाझ्वान वस्तु हैं और श्रमिक प्रतीक्षा मही कर 
सकते और मालिकों से समान स्तर पर सौदा करने की परिस्थिति मे नही होते । 


रॉ 
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१७८४ में मैनचेस्टर में स्थायाधीशो के एक प्रस्ताव में एक लंकाशायर के 
कारसातो में ब्याप्त बुराइयों को और ध्यान आकषित किया गया। कारखानों में 
काम करने वाले वाल श्रमिको की प्रवस्थाओ की जाँच करने के लिए १७६४ में 
मंतचेस्टर में एक स्वास्थ्य वोर्ड को स्थापना की गई। इसने अपनी रिपोर्ट में यह 
बताया कि प्रचलित दरायें बालकों के साप्रान्य स्वास्थ्य के लिये हानिकारक थी 
और वालको को न तो किसी प्रकार की शिक्षा मिलती थी थयौर न ही नैतिक व 
घामिक उपदेश दिये जाते थे तथा उनसे लम्बे घण्ठों तक काम लिया जाता था। 

१६ वी शताब्दी में श्रनेक कारसाता प्रधितियम पारित किये गग्ने । उनका 
उद्देश्य केवल उन व्यक्तियों को ही सरक्षए प्रदान करना था जिनको रोजगार की 
दक्षाश्रो की व्यवस्था करने में सहायता भर सरक्षण की प्रावश्यकता होती थी। 
अत्त, प्रारम्भ में कानून केवज़ शिक्षुओ पर ही लागू होता था और १६वीं शताब्दी 
के मध्य तक सह अनुमव नही किया यया कि वथस्कों को भी सरक्षण की आवब- 
श्यकता थी । 


१०४०९ का प्रथम कारखाना अधिनियम 


१८०२ में प्रथभ कारखाना अधिनियम पारित किया गया। यह शिक्षुओं 
के स्वास्थ्य ग्रौर चरित्र ग्रधितियम (सि८४|॥४ बाते ॥रशण३$ रत # एजाहव९08६ 
0०] के नाम से जाना जाता था और केवल सूती व ठनी कारखागों के शिक्षुप्रों से 
सम्बन्धित था । उनके कार्य के धण्टो को प्रतिदिन १२ तक प्तीमित कर दिया गया 
और उनको राधि में ६ बजे के पहचात्‌ कार्य पर रोका भी नहीं जा सकता था । ६ 
वर्ष से कम ग्रायु के बालकों का कारखानो मे काम करना तिषेघ कर दिया गया । 
जिन कारखानों मे बालक काम करते थे उनकी दीवारों पर सफेदी करानी श्राव- 
इयक थी और इमारत में पर्याप्त हवा और प्रकाश की व्यवस्था करनी होती थी ) 
बॉस श्रमिकों को प्रारम्भिक और धाधिक शिक्षा की सुविधायें भी प्रदात करती 
होती थी । कारखानो का निरीक्षण करते और प्रधितियमों का उल्लघन करने की 
रिपोर्ट देते के लिये विरीक्षण नियुवत किए गए थे । 

१८०२ के भ्धिनियम द्वारा समस्या का केवल छोर ही पका जा सका था 
और यह ग्रधितियम वहुत थधिक प्रभावात्मक नहीं था। वयस्क श्रमिक्नों के वेतन 
इतने कम थे कि उन्हे मजबूर होकर अपने बालको को रोजगार पर लगाता पड़ता 
था | यदि बालकों से लम्बे घण्टों तक काम लिया जाता था और उनके साथ क्रूर 
व्यपद्वार भी किया जाता था तो भो माता-पिदा विरोध करने का साहस नही कर 
सकते थे कि कही उन्ही की नौकरी मुसीबत मे व पड जाए । हाउस ऑफ कामन्स 
में सर रोबर्ट पीन ने बालकों की दशा से सम्बन्धित एवा विधेयक प्रस्दुत किया 
और उनकी पअवस्थाओं की जाँच करते के लिए एक समिति की भी नियुवित की 
गई। रोबर्द ओवन ने भी समझ्त कारखानों पर कुछ विश्चित वन्धनों को लागू 
करने पर जोर दिया। रोचेंटं ओवन का न्यू लेनाक में रृवय का कारसावा एक 
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आदक्ष माना जाता था जिममे १० वष से कम का काई बावक रोजग्रार पर नहीं 
लगाया जाता था ग्रार जिसम काय के घटे भी उचित थे । 


१८१६ का कारखाना विनियम भ्रधिनियम 


१८१६ मे कारखाता विनियम अधिनियम प्रारित क्रिया गया। चूती 
उद्योग म इस ग्रधिनियम द्वारा € दप स केम भ्रायु के वालकों को लगाना निषध 
कर दिया गया। £ बष रा लकर १६ वष तक की प्रायु वे बच्चो को दिनम 
१२ घषण्ट से अधिक या राकज्रि ८ बजे स प्रात ५ बजे तक कसी भी समय रोजगार 
पर नहीं लगाया जा सकता था। भाजन के लिये १६ घण्ट के मध्या टर की 
व्यवस्था भी की गई थी । 

यह अधिनियम भी प्रूणा हप से लागू नहीं किया गया और इसका सरलता 
से उललघन किया जा सकता था। कारखाना विधान क विरोधिया न यह तक 
प्रस्तुत किया कि बालको को काम पर लगाते से रोकना बडी निदयताप्रुण वात 
होगी क्योकि यदि उ ह काम करने का आज्ञा त दी गई तो वे भूखे मर जायगे। 
उ होने यह भी तके दिया कि यह बातकों म लिये अच्छा ही था कि उ हे काम 
पर लगाया जाता था और इस प्रकार उह्े गदी व दुषित आदतो स॑ दूर रखा जा 
सकता था। 

१८२० आर १६०० के वीच वारखाना अधिनियम 


कारखाना विधान बनाने के लिये श्रान्दोतव जारी रहा और १८२० 
१८०२४ तथा १८३० वे अधिनियमों स कांदुन की केवज विस्तत घाराओो मं सभोधन 
हुआ । भरत मे १०३१ के अधिनियम द्वारा इस अ्रधिनियम को निरस्त कर दिया 
गया । १८३१ के अधिनियम द्वारा सूती कपरा कारखानो म॑ काम करन वाल श्८ 
बष से कम ग्रायु के श्रमिकों के काय के घटे प्रतिदिन १२ और रविवार को ६ घटे 
निर्धारित किये गये । २१ वष स वम ग्रायु क श्रमिकों के लिये रात्रि काय निपव 
कर दिया गया । यह ग्रधिनियप्र केवल सुती वस्त्र कारखानों पर ही जागू होता था 
झीर अधिक प्रभावगाली सिद्ध नहीं हुआ । 

एक झ्राय महत्वपूणा भ्रधिनियम् १८३३ का कारखाना अधिनियम था। 
पहला प्रभावा मक अधिनियम था जिसम इसके उपबधों को लाग करन के लिय 
निरीक्षकों की व्यवस्था की गई थी। एस्ते निरीक्षक सरकार द्वार नियुक्त किय 
जाते थ्रे और उद्ढे वतन भी सरकार द्वारा ही मिलता था। रेयमी वस्त्र मिली को 
छोडकर यह अधिनियम सभी कपडा मिलो पर लाग होता था । « वष से कम दी 
आ्रायु के वालकों को रोजगार पर लगाना इस अधिनियम द्वारा निषध कर दिया 
गया । १३ वष से कम आयु के बालको के अधिकतम काय घण्टे प्रतिदिन & एव 
प्रति सप्ताह ४८ तथा १८ वृष स कम आायु के श्रमिको के प्रतिदिव १९ एवं प्रति 
सप्ताह ६६ निर्धारित किये गये । १८ वप से कम की आयु के श्रमिकों को राधि 
घ-३० बजे से प्रात ५-३० तक काम पर लगाना निषघ था। बाल श्रमिकों को 
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दिन में कम से कम २ धष्टे स्कूल जाना जरूरी था | एक साल में दो पूरी और झाठ 
आधी छुट्टियाँ उन्हे दिये जाने की व्यवस्था थी। झधिविगम में चार कारखाता 
निरीक्षकों की नियुक्ति की भी व्यवस्था थी । जिन क्षेत्रों में कारखाने स्थापित होते 
थे उसी क्षेत्र के निवासी निरीक्षक नहीं रखे जा सकते थे । कानून का उल्लंघन 
करने वाले मालिकों पर ये निरीक्षक जर्मामा कर सकते थे । १८३३ के अधिनियप 
मे जिन सिद्धान्तों को अपनाया गया था वे काफी समय तक कारखाना अधि- 
नियमों का आधार रहे । यही नहीं, इनकी नकल भी दूप्तरे देशों ने की । 

उसके बाद बच्चों, युवा पुरुषों तथा स्त्रियों के श्ररम का नियमन करने के 
के लिग्रे श्रनेक फंवंटरी अधिगियम पारित किये गये और इन अधिनियमो का अनेक 
उद्योगों में विस्तार किया गया । १८४४, श्य४५, १८४७, (८५०, १५६०, १५६४, 
१०६७, १८७७० झौर १८७४ में श्रधिनियम्म बनाये गये जो अन्त मे १८७८ के 
फेफ्टरी तथा कार्यशाला झधिनियम से सहित (००००७) कर दिये गये । इस 
समय से लेकर १६१४ तक इंगलंण्ड मे श्रम विधान के दो महत्यपूर्ण पहलू सामने 
आये । प्रथम तो लाभणनक व्यवशायो में लगे श्रमिकों के लिये राज्य सरक्षण जारी 
रहा प्रीर दुसरे खतरवाक व्यवगायों मे श्रम दशाओं को विनियमित करते के लिये 
जिश्वेष पग उठाये गये । १५७३ भौर १८८६ में भी फ्रेक्टरी श्रधिनियम पास किये 
शगे। १७६९१ में कारखाना व कार्यशाला ताम का एक महत्वपुर्णा अधिनियम 
पारित किया गया और इसमे सम्बन्धित विषय को प्रूणंतमा दोहराया गया। 
कारखानों गे कार्य करते के लिये बालको की म्यूनतम ग्रायु बढाकर १६१ वर्ष कर 
दी गई । जल-मल निकास की व्यवस्था का निरीक्षश स्थानीय प्राधिकारियों के 
मिरीक्षकों को स्थानान्तरित कर दिया मया। १८६५ पे बालकों के कार्य-घण्डे 
३० प्रत्ति सप्ताह तक सीमित कर दिये गये । १४ वर्ष से कम शझागु वाले बालकों 
के लिये राजि-कार्य निषेध कर दिया गया । १८६६ में यह व्यवस्था की गई कि 
व्यवस्तायजनित बीमारियों की सूचना कारखाना निरीक्षकों को देनी होगी । 





१६०१ का कारखाना और कार्यशाला अधिनियम 


सहिताबद्ध करने का एक और प्रयत्न १६०१ भे कारखाना व कार्यश्षात्ञा 
ग्रधिनियम मे क्षिया गया । यह काफी समय तक इंभलैष्ड मे कारखाना विधान का 
आधार रहा श्षमिकों की ग्रायु तथां शारीरिक योग्यता, कार्य के घण्टे, सफाई, 
दुर्घदना ब्लादि से सुरक्षा आदि के विदय से इस अधिनियम में विस्तृत उपवन्ध थे । 
संस्थानों को दो भागों में बाँद दिया गया -- कारखाने व कार्य शालाये । कारखाने 
की परिभाषा के अन्त्गेव वह स्थाव आते थे जहाँ उत्पादन प्रक्रिया में योस्विक 
शबित का प्रयोग किया जाता था तथा कार्यशाला के अन्तगंत वह स्थान गाते थे 
जहाँ पान्विक शक्ति का प्रयोग तही होता था । यह ग्रधिनियम रेखों तशा २० फीट 
से ग्धिक गहरी खानो पर लागू नहीं होता था। इनके लिये म्रलग से अधिनियम 
बनाये गये थे । इस अधिनियम मे १२ वर्ष से कम श्रायु के बालकों का किसी भी 


७६६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


कारखाने व कार्यशाला में लौकरी पर लगाना निपिद्ध दर दिया गया । १६ वर्ष से 

कम झायु के श्रमिकों के लिये शारीरिक योग्यता का प्रमास-पत्र देना अनिवार्य 

कर दिया गया । गैर-वस्त्र उद्योगो मे प्रतिदित १० घण्टे काम लिया जाता था। 

श्रम-समय विस्तार के लिये भी उपबन्ध था परन्तु छुट्टियो के लिये कोई व्यवस्था * 
सही थी । इन अधिनियमो के अन्तर्गंठ जो विनियम वनाये गये थे बह १३ से १४ 

वर्ष के बालकों, १४ से १८ वर्ष के किश्चोरो तथा १८ वर्ष से अधिक की स्त्री 

श्रमिको पर भी लागू होते थे । परन्तु सफाई भ्ौर सुरक्षा के उपवन्ध सभी श्षमिको 

पर लागू होंते थे । 


१९३७ का कारखाना श्रधिनियम 


इसके पश्चात्‌ १६३७ का कारखाना अधिनियम पारित हुआ । इसमे भव 
तक वे' सभी कातुनों का समायोजन कर दिया गया । स्त्री झौर युवक अक्षपितों के 
कार्ये के घण्टे प्रतिदिन ६ अथवा प्रति सप्ताह ४८ निर्धारित कर दिये गये । कुल 
कार्य-घण्टे, भोजन के समय को मिलाकर, प्रतिदित ११ से प्रधिक नही हो सकते थे 
झौर इनको प्रात ७ बजे से साय ८ बजे के बीच में ही नियत करना होता था । 
यह भी व्यवस्था की गईं कि रविवार की पूरे दिन तथा शनिवार को १ बजे के 
पश्चात्‌ कोई कार्य बही होगा, तथा झाधा घण्टे का विश्वाम या भोजन के लिये 
मध्यान्तर दिये विना ४६ घण्टे से अधिक लगातार कार्ये नहीं होना चाहिये । कार्य 
की अ्रधिकता के समय समयोपरि की अनुमति तो थी परन्तु फिर भी वास्तविक 
कार्य घण्टे प्रतिदित १० से अधिक नहीं हो सकते थे। १६ वर्ष से कम आ्रायु के 
श्रमिद्ों को साय ६ वजे तक अपना ढार्य वस्द कर देवा होता था और जब तक 
भहु सचिय ४८ क्षार्य-घष्टो की विशेष अनुमति तन दे दे, सामान्यतः उनसे प्रति 
सप्ताह ४४ घण्टों से अधिक कार्य नही लिया जा सकता था। समधोपरि या पारी 
के कार्य के लिये भी उन्हे नहीं लगाया जा सकता था दुकानों पर कार्य करने वाले 
किशोरों के लिये कार्य के सामान्‍य घण्टे १६३४ के दुकान झधिनियम के द्वाश प्रति 
सप्ताह ४द निश्चित किये गये थे तथा इनके लिये समयोपरि को भी नियन्त्रित कर 
दिया गया था । 


१६४८ का कारखाना अधिनियम [ि्ि७०77९४ 8७ रण 948) 


यद्यपि ब्रिबिश प्रकार ने कार्य घण्टो से सम्बन्धित अच्तर्सप्ट्रीय श्रम सगठन 
के अभिसमय वो स्वीकार नहीं किया था तथापि १६३६-४४ के युद्ध से पूर्व ब्रिट्शि 
उद्योगों मे सामात्यत प्रति सप्ताह डंडे घण्ट कार्य किया जाता था। १६४८ के 
कारखाता अधिनियम द्वारा १६३७ के कारसाता अधिनियम मे कुछ परिवर्तव किये 
गये तथा उसके उपवन्‍्धों को अधिक दुड बना दिया गया । यह १६०८ का अधि- 
नियम इस समय लागू हैं। १६५६ में इसमे सपश्योघन नी हुआ । इसड उयवन्ध 
अग्नाकित है-- 


ब्रिटेन में श्रछ विधान ७६७ 


इस १३४८ के कारखाना अधितियम में एक शवाब्दी से अधिक से चले गा 
रहे कारखाना विधानों का समायोजन और संशोवन किया गया है, विशेषत॒या 
सापास्य वल्पाण से सम्बन्धित इसमें अनेक नये उपबन्ध भी हैं। यह अधिनियम 
७० लाख से अधिक श्रमिको को कार्य पर लगाने वाले २६ लाख औद्योगिक संस्थानों 
पर लागू होता है, जिनमे कारखाने, वन्दरगाह तथा निर्माण कार्य आदि सभी झ्रा 
जाते है। अधिनियम के प्रशाप्तन का अधिकार श्रम पन्व्रालय के कारखाना विभाग 
तथा राष्ट्रीय सेवा कार्याग को दिया गया है। यह देखने का उत्तरदायित्व कि 
प्रध्िनियम के उपबन्धों को ठीक श्रकार से लागू किया जा रहा है तथा सुरक्षा, 
स्वास्थ्य व कल्याण के छेंवे झ्रादर्शों को कायम रक्खा जा रहा है, कारखाना 
निरीक्षकों का है। मुल्य रूप से अधिनियम में जो सुरक्षा के हेतु बिमियम बनाए 
गये है वह तिम्तलिखित विषयो से सम्बन्धित हैं। मझीतों की उचित प्रकार से 
देखभाल प्लौर उनके चारों भ्रोर रोक, बोक या सामाद उठाने वाले यस्त्र, भाष के 
बॉयल्स तथा दबाव आदि से सम्बन्धित यन्‍्म, काम के स्थान पर सुरक्षापूर्वक 
पहुँचने की व्यवस्था, विस्फोट होने तथ्रा श्राग लगने पर रोकथाम झ्ौर तियस्त्रण 
झादि । यदि किप्ली विशेष प्रक्रिया यार मशीन से सम्बन्धित किसी विश्येष खतरे का 
भय हो तो उतके लिये इन नियमों के श्रतुपुरण या सशोवन के लिये वितियम 
सहितायें भी बताई जा सकती हैं । सुरक्षा पर्यवेक्षण के लिये भी उपवन्ध बनाए गए हैं। 
साधारणतया तो फर्मे स्वय ही इस भ्रकार की व्यवस्था कर लेती हैं और सुरक्षा 
भ्रधिकारी अ्रथवा सुरक्षा समिति नियुक्ति कर देती हैँ । भ्रधितियम में इस बात की 
ध्यवस्था की गई है कि सभी प्रकार की दुषंटताग्रों की तूचता, चाहे वह ग्रम्भीर हों 
प्रधवा उ॒ हों परन्तु जिनझ्ें श्रम्रिक कम से कम तीत दिल्न काये करते मे अस्मर्ष हो 
जाय, कारखाना तिरीक्षकों को देनी होगी जो मालिक भर उसके सुरक्षा सगठन के 
साथ रोकथाम के उपाय भी कर सकता है । 

स्वच्छता, प्रति भमिक घन स्थाने, तापक्रम, सवातत, घूल और धुर्ये को 
हुए करने की व्यवस्था, प्रकाश, धोने की सुविधायें, कपड़े, लॉक, प्राथमिक 
उपचार व पीने के पाती क्री व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में भी भ्रधिनियम में व्य- 
चल्था की गई है। १६ से १८ वर्ष की श्रायु के किशोरों तथा स्त्रियों के कार्य-घण्टे 
४८ नियमित किये गए है । १६ वर्ष से कम झायु बालों के लिये कार्य-घण्टे प्रति 
सप्ताह ४४ तिश्चित किप्ले गए है। भोजन भध्यान्तरों, रात्रि मध्यान्तरो व एक 
नियमित साप्ताहिक विश्वाम दिन की भी व्यवस्था करने के उपबन्ध है। स्त्रियों और 
किशोरों के लिये सम्रयोपरि काय॑ को सीमित कर दिया गया है तथा १६ वर्ष से कम 
आयु के वालको के लिये समयोपरि काये निपिद्ध है। इन उपबन्धों से तथा बालकों 
व॑ स्त्रियों के रात्रि कार्य पर निपेध जगाने के उपबन्ध से छूट देने की भी व्यवस्था 
की गई है क्योकि कार्य-घण्टो को कुछ अन्तर के साथ ज़ागू करने की प्रावश्यकृता 
अनुभव की गई थी ताकि बिजली की क्षक्षित से एक ही समय कार लेने के स्थान पर 
इसके मार का विस्तार हो सके । अ्रवितियम में यह व्यवस्था भी को गई है कि 


छ््द्ष श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याणएु 


१६ वर्ष से कम आयु के सभी श्रमिकों की कारखानो के मुख्य तिरीक्षक द्वारा नियुक्त 
सर्जनो द्वारा डाकटरी परीक्षा की जाये श्रौर यह देखा जाये कि बह कार्य करने के 
योग्य है अथवा नही । कुछ विश्लेष उद्योगों वप्रत्रियाग्रो के लिए कुछ विश्वेप विनियम 
बताए यए हैं । इतका उद्देश्य यह है कि श्रमिकों का हानिकारक पदार्थों तथा प्रत्य 
विज्ञेप प्रकार वे खतरो से बचाव किया जाये तथा उनकी सर्जेनो हारा समय समय 
पर डाक्टरी परीक्षा भी की जाये ताकि व्यवक्तायजनित बीमारियों की रोग्रभाम हो 
सके भ्लौर उन १९ काबू पाया जा सके । कारखानो के कुच्ध विशेष वर्गों के लिये या 
किसी विशेष कारखाने के लिए कुछ विशेष मामलों में डावटरी पर्यवेक्षण के हेतु 
विनियम बलाने की व्यवस्था भी को गई है। सुरक्षा पर्यवेक्षण की भाँतिऐसी यवस्था 
को ऐच्छिक रूप से अपनावे के लिए मालिको से भी कहा गया है । 

३१६५६ का कारखाना अधितियम अ्रव सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण कार्यों 
की यूचना एकत्रित करके तथा इनसे सर्म्वान्धत विषयो का प्रचार करके इन्ह उतत्त 
करने का तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य भौर कल्याण समस्यात्रो से सम्बन्धित बजिपयो पर 
अनुसन्धान करने का उत्तरदायित्व श्रम व राष्ट्रीय सेवा के मन्‍्त्री पर डालता है । 
ये कार्य इस मस्त्रालय द्वारा १६५६ के अधिनियम से पूर्व भी रिये जा रह थ। झब 
इस भ्रधिनियम ने इन्हे वैधानिक रूप दे दिया है। इस सम्बन्ध मे सबसे झत्तिम 
अधिनियम १६६१ का फैक्टरी अधिनियम है जिसमे पहले सभी अधिनिय्रभो का 
एकीकरण कर दिया गया है । 

प्रतिरक्षा विनियमों के अन्तर्गत जारी किये गये १६४३ के कारखाना 
(कस्टीन) भ्रादेश के झ्तिरिकत कारखानो के मुस्य निरीक्षक को भी यह अधिकार 
दिया गया है कि उन सस्थानों में, जहाँ २५० था इससे श्रधिक श्रमिक कार्य करते 
हैं, बह ऐसी कौन्‍्टीतों की स्थापना का आदेश दे सकें जिनमे गर्भ-गर्म भोजन खरीदा 
जा सके । 


खातो के सम्बन्ध मे विधान 


ब्रिटन में खानो के लिए काफ़ी समय से 'खात विनियम अधिनियम ()४॥28 
एब्ट्पांभा0य 205) चलत आ रहे हैं। उदाहरणुत्त श्दडेर म स्त्रियों व १० 
वर्ष से कम आयु के बालकों को काम पर लगागा निषिढ कर दिया गपा था। 
खाती में कार्य-घण्टो को नियमित करने के लिए १८६० १८६७- १४८१ तथा 
शर&६ में वितिभ्म बनाये गये | १८५० में वारखानों क निरीक्षण की नी व्यवस्था 
की गयी थी । १६१४१ में कायला खानो से सम्बन्धित सभी कानूनों को कोयला 
खात विनियम भ्रधिनिमय' में सहिता वद्ध कर दिया गया। १६५४ का कोयला 
और पत्थर खानों का भ्विनियम (सशा॥८७ बात एपशाएट 8०६ ०१ 954) 
सबसे अन्तिम विधान है। यह अधितियम एक व्यापक वैधानिक सुरक्षा सहिता का 
आधार है। इस सहिता मे खान के भीतर काम वरन वाल श्रमिका के विषय में 
कुई नियम हैं। उदाहरणत , सवातत, खान के भीतरी बाग की उचित श्रदार से 


ब्रिदेन में श्रम विधान ] 


सुरक्षा, परिवहत व गलियाँ, विकल्प द्वार, विस्फोट का संकट , सुरक्षा दल एवं 
प्राथमिक उपचार आदि । इसके अतिरिवत अवन्धक, सर्वेज्ुक और निरीक्षकों की 

"योग्यता की परीक्षा और खातो मे कार्य-रीति ब्रादि के सम्बन्ध में भी उपब्ध हैं 
१८४२ से ही स्त्रियों व बालकों को खानों के भीतर रोजपार पर लगाना नि्िद्ध 
है । बालको की न्यूवतम श्रायु को भी सप्रम-समय पर बढाया गया हैं । खानों के 
भीतर श्रमिकों के कार्य -घण्टे १६१६ में एक अधिनियम द्वारा प्रति पारो ७ और 
१६४० में कोयला खान अधिनियग द्वारा प्रति पारी ७६ निर्धारित किये गये थे | 
१६४६ में कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय कोयला बोई को स्थापना 
की गई झौर इसे श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याएं को उन्नत करने का 
उत्तरदायित्व सौपा गया । इसने १ जनवरी १६४७ से इस उद्योग के निर्देशन के 
कार्य को संम्भाल लिया है। कोयला व पत्थर की खान अधिनियमों के प्रशासमर 
तथा राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के ऊंचे स्तरों को बनाये रखने मे सहायता देने का 
उत्तरदायित्व इंघत तथा शवित मन्त्रालय के कोपला व पत्थर की खानों के विभाग 
पर है। कार्यांग उत्तरदायित्व कोयला व पत्थर की खानों के निरीक्षक दल पर है। 
यह दल विभाग का ही एक श्रग होता है । 


जन स्वास्थ्य अधिनियम (?प्र/॥० छ९9॥0॥ 80०४) 


ह इगलैण्ड मे जन स्वास्थ्य भ्रधिनियम भी बनाए गए हैं। इतके प्रन्त्गत 
स्थातीय प्रधिकारियों को मकावों तथा काये करने के स्थानों में सफ़ाई की व्यवस्था 
का विनियमने करने का अधिकार दिया यया है भ्रौर गरदे, हानिकारक, वे-हवादार 
प्रधवा अति भीठ वाले कार्य के स्थानों को “परेशान करने वाले स्थान! (]रप्ना- 
$3706) घोषित करके इनकी बुराइयों को दूर करने के नियमों को लागू करने का 
भ्रधिकार भी दे दिया गया है । हर 


दुकान भ्रधिनियम (80098 80६७) 


इंगलेण्ड में दुकान अधिनियमों को १६४० के दुकान अधिनियम मे समा- 
योजित कर दिया गया है। इसके ग्म्तर्गंत स्थानीय प्राधिकारियों को अधिकार है 
कि वह यह देखें कि उनके क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों मे उचित स्रवातन, ताप- 
क्रम, प्रकाश, सफाई झौर धोने की सुविधाओ्रो तथा दुकात बन्द करने के घण्टों के 
उपबन्धों का उचित प्रकार से प्राल़न किया जाता है! जब तक विश्लेप छूट त प्रदात 
की गई हो सभी दुकानो को रविवार के विन तभ्ा सथ्ताह से एक दिन £ बजे 
एवं शेष दिन ८ बजे साय बन्द करते का झादेश है, परन्तु एक दिन दुकानें € बच्चे 
बन्द की जा सकती है। १६ वर्ष से कम आयु के श्रमिकों के लिए कार्य के घण्टे 
प्रति सप्ताह ४४ तथा १६ वर्ष से १८ वर्ष की आयु के श्रमिकों के लिए प्रति सप्ताह 
४८ निर्धारित किये गये हैं। 


रु 
छजड० श्रम समस्‍यायें एवं समाज बल्यारु 


वालको के सम्बन्ध भें विधान 

१६२० एवं १६२८ में वालक एवं क्चोर अधिनियमों का १६३३ एवं 
१६३८ के अधितियमों तथा १६४४ से १६८८ तक के शिक्षा अधिनियमों द्वारा, 
विकरण (2४०११॥४०) क्या गया । अधिनियम वे अन्तर्तत १३ वर्ष से कम ग्रए: 
के बालकों को काम पर लगाना निषिद्ध है। १४ वर्ष से कम आयु के वालकी को 
स्वूल के दिनो में स्कूल के समय के अतिरिक्त केवल दो घण्ट के लिए काम पर 
लगाया जा सक्ता है, और वह भी प्राव ६ बजे से रात्रि के 5वजे वे समय के 
बीच से । परन्तु स्थानीय श्रविक्रारी वाल्कों वे रोजगार व कार्य के घण्ठों और 
दशाओ को नियमित क्र मक्‍ते हैं। एस बालको को जा कारखाना, खान अथवा 
दुकान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं ग्रात १६३८ के एक अन्य ग्रधिनियम द्वारा 
(१०णा३ ?९५००$ 809(०१श०॥ 8८५ 938) सुरक्षा प्रदान वी गई है और 
इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके कार्य के घण्ट निर्धारित बर दिये गय हैं--(१८ 
वर्ष से कम झायु के यालका के लिए प्रति सप्ताह ४८ तथा १६ वर्ष से कम प्रायु 
के बालकों के लिय प्रति सप्ताह ४४८) । 


मजदूरी विनियमन अधिनियम (१४४९९ ?२९ए७४४०ा 6०७५) 


इस सम्दन्ब में पहला श्रश्वेनियम १६०६ का व्यापार बाई झपरिनियम 
[77206 80705 6०) था । सनक्ने पे्चात १६१० का कोयला खान न्यूनतम 
मजदूरी) अधिनियम पारित किया गया । १६०६ के अ्रध्विनियम व ग्रल्लर्गत व्यापार 
बोर्ड को (१६१७ वे पहचात्‌ से श्रम मन्‍्त्रालय को) यह अधिकार था कि ऐसे 
दिसी भी व्यापार के लिय जिसमे ग्रस्य व्यवसायों वी अपेक्षा भजेदृरी बहुत हो 
कम है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करन के लिए एक बोड की नियुक्तित कर दे। 
झारम्भ में ता यह अधिनियम ऐमे व्यवसावों में लागू हाता था जो कि झोषित 
समभ जात थ, परन्तु १६१४ तक यह अधिनियम लगभग ८ व्यवसायों पर लाग 
हो गया था जितम लगभग ५ लाख श्रमिक काम करते थ। १६१८ के सशीधित 
अधिनियम मे श्रम मन्त्रालय को यह अधिदार द दिया गया कि वह एसे व्यवसायो 
के लिये जिनमें मजदूरी का नियमित करने की कोई व्यवस्था नही थी व्यापार बोर्डो 
की नियुक्ति कर स़के। इस अधितियम मे मजदूरी का नियमित करने की किसी 
उचित व्यवस्था के प्रभाव की शोर ध्यान आक्धित क्या गयाया। 

इसके पश्चात्‌ इय्लेण्ड मे मजदूरी नियमित करन की वैधानिक व्यवस्था 
का विकास हुआ्ला | इस समय मजदूरी कौंसिल, “कंटररिंग मजदूरी बाइ! और “कृषि 
मजदूरी वोडे पाये जाते हैं जो ऐसे उद्योगो के लिये हैं जिनम मालिका व श्रमिकों 
के संगठव के अ्रमाव के कारण रोजगार की झर्तों और दश्ाओ पर प्रभावपुर्णो 
समभौता करने के जिए एच्छिक रूप से वावचीत करने की कोई व्यवस्था नहीं है, 
और यद्दि हैं भी ती इतनी पर्याप्त नहीं है कि एच्छिक रुप से समकौतो का पालन 
सूप्राम उद्योगो मे वसा सके । मजदूरी कॉमिल तथा मजदूरी बोडों मे उद्योग से 


ब्रिटेन मे थम विधाव ७७६ 


सम्बन्धित श्रमिकों व मालिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें कुछ स्वतन्त्र सदस्य 
भी होते हैं। इनको यह अ्रधिकार है कि वह न्यूबतम दणशाग्रो और शर्तों के लिये 
सम्बन्धित मन्‍्त्री को, जो सामान्यत, श्रम मन्जी होता है, पस्वाव प्रस्तुत कर सके । 
ैल प्रह्तावों को बाद में वैधानिक रूप दे दिया जाता है | लगभग २० से ३० लाख 
श्रमिक प्रपतो रोजगार को शर्तों को ऐसी वैधानिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित वाराने 
मे सफल हुये हैं। दैनिक श्राधार पर मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के लिये उचित 
दर की व्यवस्था की गई है! समयोगपरि मजदूरी को भी निश्चित ऋर दिया गया 
है | १६५४ में एक मजदूरी कौरिल झधिनियम पारित किया गया जिसके भ्रन्तगेंत 
ऐसे राभी बोर्डों तथा कौसिलो को वँधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा 
श्रप्त मस्न्री को यह झधिकार दिया गया है कि वह इनके निशंयों को कानूनी रूप 
से लागू कर सके ! 
छृषि के लिये भी न्यूनतम मजदूरी विधान पारित किया गया है ॥ १६१७ 
के थनाज उत्पादन ग्रधिनियम (000/ 7/000८४०४ 4०) के ग्रन्तर्गत कृषि 
अप्िकों की न्यूनतम मजदूरी २५ शिलिग प्रति सप्ताह निर्धारित की गई थी। परन्तु 
इस अधिनियम को १६२१ में निरस्त कर दिया गया भौर मजदूरी बोर्डों के स्थान 
पर ऐच्छिक छुलह समितियों की स्थापना की गई। ये समितियाँ प्रत्येक श्ेत्र के 
लिए मजदूरी की न्यूनतम वरे निर्धारित करती थी और यदि इन दरों से कृषि 
$ पन्‍्त्री सहमत हो जाता था तब इनको मानना अझतिवारय हो जाता था। परस्तु इन 
समितियों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। ग्रगस्‍्त १६२४ में कृषि मजदूरी झविनियग 
पारित किया गया जो अभी तक चला आ रहा है । १६४० मे इसमें कृषि मजदूरी 
(वितियसन) अ्धितियम हारा सशोधन किया गया था। अधिनियम के ग्रन्तर्गज् 
कृषि एवं मत्त्य (पश६765) मन्‍्त्री को प्रत्येक प्रदेश मे कृषि प्रजदुरी समितियों 
की स्थापना करते का प्रादेश दिया गया ) ये सम्रितियाँ कृषि श्रमिकों के कार्य के 
घण्टे तथा मजदूरी की न्यूनतम दरे निर्धारित करती है। यदि इन दरो को केन्द्रीय 
ऋषि मजदूरी बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इन्हे बंधानिक रूप प्रदान 
कर दिया जाता है। इसके ग्रतिरिक्त इग्ल॑ण्ड मे न्यूनतग मजदूरी निर्धारित करने 
वाले ग्रनेक और अधिनियम हैं | उदाहरण के लिए, १६१२ का कोयला खान 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १६३८ का सडक परिवहन मजदूरी ग्रधितियम (00080 
प्र७0)92० १४४५७ ै०५), १६४३ का फ्रैदेरिंग मजदूरी अधिनियम (४0४8 
०४०७ ४०५) आदि । १६१८ के सेवन छूट्टी अधिनियम के अच्तयेत सव वैधानिक 
मजदूरी निर्धारित करने बाली सस्थाये इस बात दी भी सिफारिश कर सवती है 
कि ६ नियमित सार्वजनिक दृष्टियों के अतिरिक्त वर्ष मे सात दिन की सवेतन 
छुट्टियाँ भी प्रदाव की जायें । 
| झन्य श्रम विधान 
जहाँ तक इगल॑ण्ड मे श्रधिक सघो के विधान का सम्बन्ध है इसके विषय मे 
,च्याय ६ में विवेचन किया जा चुका है। झौद्योगिक सम्बन्धों के बिषय में विधान 


छ3२ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


का उल्लेख झ्रध्याय ८ मे, सामाजिक सुरक्षा योजनायो वे सम्बन्ध मे अध्याय शेरे 
में तथा ग्रावास के सम्बन्ध भे अध्याय १० में उल्लेख किया जा चुका हैं। दो अधि 
नियमों द्वारा कृषि श्रमिका वो भी सरक्षणा दिया गया है। इृषि में रसायन के 
उपयोग स होने वाली हानियो से सुरक्षा के लिए कृषि (विपैले तत्व) प्रधितियम 
१६५२ झौर सामान घुरक्षा के लिए कृषि (सुरक्षा, स्वास्थ्य प्लौर कल्याण उपवन्ध) 
अधिनियम १६५६ पास किया गया । 

अभी हाल मे बनाये गये दो कानूनो से कर्मचारियों के दैधघानिक अधिकारों 
में वृद्धि हुई है । रोचगार ठेका अधिनियम १६६३ के अन्तर्गत, मालिकों वे लिए 
अंद यह ्रावश्यक हो गया है कि वे रोजगार की झर्तों का लिखित विवरण कर्म- 
चारियों का दें और कर्मचारियो को यह अधिकार प्राप्त हो गया है हि जब उन्हें 
नौकरी से हटाया जायेगा तो उन्हे एक न्यूनतम अवधि का नोटिस झवश्य दिया 
जायगा। अतिरिक्त अदायगी अधिनियम १६६५ के अन्तगत, एस कर्मचारी उस 
स्थिति मे एक मुझत अ्रदायगियों के अधिकारी होते हैं, जिन्होने कम से कम दो वर्ष 
का सेवान्काल पूरा कर लिया हो, जबकि उनतरी नौकरी समाप्त हो रही हो झोौर 
मातिक्त उन्हे अन्य कोई वैकल्पिक काम न दे सकते हो । 


ऐच्छित समझौते ठथा प्रयत्त 
(५एणण्गाब्वाज हट्वाध्टप्राएा7($ 24 8ध05) 


यहां यह वात उल्लेखनीय है कि वैधानिक उपवन्धों के अतिरिक्त श्रमिदी 
को सुरक्षा, कल्याण झोर वार्य घण्टो के सम्बन्ध में एच्छिक सममौता और 
एच्टिक संगठनों द्वारा भी अनेक पगर उठाय गये हैं। इनके द्वारा स्थापित क्ये गये 
स्वर कही कहीं ता कानून द्वारा निर्धारित स्तरा से भी ऊंचे हैं। रोजगार की शर्तें 
व इश्चापें अधिनियम १६५६ मर यह व्यवस्था की गई है कि मालिकों पर इस वात 
का दबाव डाला जा सक्े कि वे अपने उद्योग में सापूहिक रामभौतों द्वारा निर्धारित 
शर्तों का पालन करें। एच्छिके समभौता द्वारा निर्धारित कार्य के घण्ट औसतन 
४० सम ४२ तक प्रति सप्ताह हैं और पांच या सादे पाँच दिन का सप्ताह है। 
अधिकांश श्रमिका को सावेजनिक छुट्टियों के प्रतिरिक्त दो सप्ताह की सवेतन छुट्टी 
प्रदान की जाती है। झारीरिक परिश्रम करने वाले श्रमिक्रो को भी ६ वैघानिक 
सावजनिक छुट्टिया क॒ अतिरिक्त एक सप्ताह की वेतन सहित छुट्टी प्रदान की जाती 
है। जहा तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, कारखाना, खाब तथा पत्थर की खानो के 
पमशिल्को झपए। छुवेघर। लिपेय आअपन्देलन क॥। जोरदार समर्थन क्‍या जाता है, 
जो एक एच्दधिक शिक्षाप्रद अभियान है। सुरक्षा समस्याओो के सम्बन्ध में अन्वेषण 
क्िय जात हैं । सुरक्षा प्रधिकारियों एवं दुघंटना दिरोघ समितियों की भी स्थापना 
की गई है । जहा तक स्वास्थ्य व कल्याण का सम्बन्ध है, श्रधिक्तर कारखाव पूर्ण 
समय के लिय या आशिक समय के लिए डाक्टर एवं औद्योगिक नस तथा गर्म 
भोजन क॑ लिए कैन्टीन भ्रादि की व्यवस्था करने हैं। क्वव तथा खेल के स्थलों का 


ब्रिटेस में श्रम विधान ७७३ 


पूर्ण अथवा आंशिक व्यय मालिकों द्वारा विश जाता है। मालिक राज्य बीमा 
मोजना के अयुपुरक के रूप में अवकाद प्राप्ति तथा बोमारी बीमों की व्यवस्था 
रत हैं। प्रशिक्षण ग्रीर शिक्षा की सुविधायें भी कारखानों द्वारा प्रदान की जाती 
हैं'। कुछ कारखानों में स्वयं नासिग होम व पुतवास केख्ध भी है। कुछ कारखाने तो 
श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवुत्ति भी प्रदान करते है तथा श्रमिकों के लिए 
स्कूलों अथवा कॉलिजों की व्यवस्था भी करते हैं! सभी कोयला खानो में खानों के 
ऊपर स्तान-एहो की व्यवस्था है। कल्याण और सुरक्षा के साप्ताजिक शौर मनो- 
वौज्ञानिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाता है। 
उपसंहार 

इगरलैप्ड से यद्यपि श्रम विधान से यह भ्रकट हो जाता है कि उद्योग में 
राज्य ने किस सीमा तक हस्तक्षेप किया है। परन्तु प्रमिको की कार्य की दश्षायें, 
सुरक्षा और कल्याण के लिए हमें विवान के उपबन्धों पर ही दृष्टिपात नही करना 
चाहिए वरन्‌ श्रमिकों के कल्याण व स्वास्थ्य के हेतु, ऐच्छिक समभझौतों और ऐच्छिक 
उपायो की ओर भी ध्याव देना चाहिए। भारत ग्रेट ब्रिटेन के अबुभवों से बहुत 
लाभ उठा सकता है । परस्तु जब तक श्रमिकों के संगठन शफ्तिशाली नही हो जाते 
प्रौर मालिक ऐच्छिक छप से श्रमिको के लिए श्रच्छी कार्य की दझ्मा्रो योर कल्याण 
साधनों में उन्नति नही करते, हमें श्रमिको की दशा सुधारने के लिए राज्य पर 

५ निर्भर रहना पड़ेगा। 


ब्ब्‌ 
बाल तथा रत्री शमिक 
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बालको को रोजगार पर लगाने की समस्या 

झाधुनिक औद्योगीक्रण के आगमन के साथ मालिकों मे यह प्रवृत्ति उत्पन 
हो गई कि कम लागत लगाकर अधिक लाभ प्राप्त किया जाये । अभ्त प्रत्येक देश 
मे वालको का ग्रधिक ससया म कारखानों मे राजगार पर लगाया गया! इन 
वालबो को वहुन कम मजदूरी दी जाती थी और उनस ग्रत्यधिक समय तक कार्य 
कराया जाता था। य वाजक प्रत्यन्त कष्टप्रद परिस्थितियों म कार्य करते थ। 
पिछत प्रथ्याय में इगपैण्ड मे श्लौद्योगिक ऊान्ति क प्रारम्भ गे बालकों की दशा का 
बणने क्या जा चुका है । भारत म भी ग्रौद्योगीकरण के साथ वालको को अधिक 
सख्या मे वारखानों म राजगार पर लगाया गया। दझुछ उ>गो मे इनकी प्रव नी 
रोजणार पर जगाया जाता ह यद्यपि इनकी आयु काय घण्ट आदि के लिए कुछ 
विशप कानूनी उपयन्ध वना दिय गय है। श्रम अनुसधान समिति के शब्दों में 

कुछ उद्योगा म जालका को अवध रुप स रोजगार में लगाता भारत की श्रम 

दशाञ्रा पर एक काला धब्वा है। * 

कृषि व्यापा: उद्याग खान तथा यातायात मे काम करन वाल बालक की 
प्स्या के निश्चित और विस्तृत आकड़े प्राप्त नही ह। किन्तु यह साधारण ज्ञान 
बा बिपय है कि देय के बातका की एक बडी सस्या जाविकोपाजन में व्यस्त हू, 
जदयि रन्‍ह सामान्त्र एवं व्यावसायिक शिक्षा मिलनी चाहिय जा उनके भादी जीवप 
के जिय ग्रत्यधिक ग्रावरयक है । भारत म मुस्यत कृषि व्यापार, प्रनियन्त्रित 
कायश्ञालाप्रों वागान और कारखानों म भी बालका का राजगार पर लगाया 
जाता है। 

जता हात (जून १६६५) म रजिस्ट्रार जनरल की एक रिपोट क॑ अनुधार 
भारत मे १६ करोड वाल-श्रमिक हैं। १६६१ की जनगणना के अनुसार लगभग 
श्छ 5६ करोड काय कान वाला का सख्या मस ७४ प्रतिशत १४५ साल स कम 
श्रायु के वालक 4। रिपोट के अनुसार ग्रामीण क्षत्रा म॒ वाल श्रमिको की सख्या 
अधिक है। वती म और कृषि श्रमिको के स्पम लगभग १ करोड ५३ दाख 
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बालक-बालिकायें कार्य करते है। नगरीय क्षेत्रों मे बच्चे श्नरधिकतर घरेलू और 
निजी सेवाश्रों मे कार्य पर लगाये जाते है ! 


बालकों को रोजगार पर लगाने के कारण 


बालकों को रोजगार पर लगाते के मुख्य कारणो में से एक कारण तो यह 
है कि वयस्क श्रप्तिकों की आय बहुत कम है। इसके ग्रतिरिकत भारत में राज्य 
द्वारा संचालित किसी पारिवारिक भत्ते की ऐसी योजना का प्रभाव है जिसके द्वारा 
निर्धन माता-पिता अपने बालको को पर्याप्त एंव संतुलित ग्राहार और रहने योग्य 
उचित परिस्थितियाँ दे सकें | किती ऐसी सामान्य शिक्षा योजना का भी प्रभाव है 
जिसमे निर्धारित न्यूनतम झायु वाले बालकों को स्कूलों में शिक्षा पाता अनिवाय॑ 
हो । सुरक्षात्मक श्रम विधाव का भी देश में घीमा विकास हुश्ना भर ऐसा विधान 
कृषि और झोटे परेमाने के उद्योग जँसे अनेक महत्वपूर्ण रोजगारों पर अ्रव तक लागू 
नही होता | वाज़को की सुरक्षा के लिये जो वतंबान काबून है उनका भी ग्रपबंचन 
होता है क्योकि राज्य की निरीक्षण व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। कारणामा प्रणाली 
के आ जाने से दाज़्को को कार्य पर लगाना अधिक ज्म्भव हो गया है क्योंकि 
मशौनों की देखभाज्र में प्रधिक कुझलता या शक्ति की प्रावश्यकरदा नहीं होती। 
बालको को कार्य देना केवल सस्ता ही मही पडता, वरतु मालिक यह भी समभते 
, हैं कि बाल श्रमिकों से कोई कगडा, हडताल, ग्रादि की हम्भाववा नहीं होगी ) ,ये 
समस्त परिस्थितियाँ इमग्रित करती हैं कि शिक्षालयों को न जाने वाले बालकों की 
अ्रधिकाश सह्या अपने साता-पिता की अल्‍्य झ्राव की कमी-पूर्ठि हेतु काय॑ करने के 
लिये भेजी जाती है | 
बागान में बाल श्रमिक 


बागान के क्षेत्रों मे बालकों की अधिक संख्या मूलत चाय एवं कॉफों की 
उपक्ष भें लगी है। वागान में वालक ६ या ७ दर्प की झ्रायु से ही कार्य करना आरम्भ 
कर देते है ) श्रम अ्नुस्तस्थाव समिति के अनुधार समस्त श्रत्रिको में से १५ वर्ण की 
आयु से कम के बालकों की प्रतिश्ञत सख्या इस प्रकार थी बगाल के 'द्वारसा 
नामवा क्षेत्र में २५ ७%, दाजिलिग में २१%, झसम की तराई में १४५%, सुरमा 
घाटी में १६%, दक्षिणी भारत के चाय एवं कॉफी के दागान में ११%, और रबर 
के बगीचो मे ४४१% 4 बागाव मे लगे बालकों के विस्तृत प्रौकड़े केवल प्रशम के 
चाय बायान से प्राप्त है। चाय क्षेत्र परावारी श्रमिक सियस्त्रफ की वाधिक रिपोर्ट 
के अनुसार १६३८-३६ में रजिस्टर मे लिखित वालो की मख्या इस प्रकार थी : 
वच्ते हुये बाल श्रमिक ११,६६८ और फालतू बाल ब्रमिक ६,६८७ | १६४४-४५ मे 
बच्चे हुये वाल श्रमिकों की सह्या ८६,६३५ थी प्रौर फालतू बाल श्रमिकों की सब्या 
६,०२५ थी । १६५०-५१ मे बसे हुए वाल श्रमिक ७३,७७६ और फालतू बाल 
श्रमिक ६,१६८ थे ) १६५३ में चाय के वागान में रोजयार पर सगे बालकों की 
संख्या १३६,२६४ थी; अर्थात्‌ श्रमिकों की ईनिक ऑसत संस्य्रा में से १३ शक 











७७६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


बालक थे। १६५४ में यह प्रतिशत घटकर १० रह गई थी । अन्य बायान के विषय 
में आऑकडे प्राप्त नही है, किन्तु श्री पी० एस्त० नरासिहमन के मतामुसार ग्रन्य 
बागान में बालको की कुल सख्या ६५,००० हो सकती है ।* अत वागान में कार्य पु 
करने वाले वालको की कुल सख्या लगभग २ लाख से अधिक श्रनुमातित की जा 
सकती है । १६४८ मे १२ वर्ष की आयु से कम के बालक वागान मे रोजगार पर 
नही लगाए जा सकते तथा १६५१ के बागान श्रम अधिनियम ने वालको की प्रायु 
१२ एवं किशोरों की झायु १५ से १८ वर्ष तक निर्धारित कर दी है । 
कारखानों में बाल श्रमिक 

केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के ब्यूरो द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने, 
जो १६५४ में प्रकाशित हुई थी, विभिन्न उद्योगो मे बालको के रोजगार की दक्षाओं 
पर काफी प्रकाश डाला है। कारखाना अधिनियम के अन्‍्तर्मंत प्राप्त विवरण से 


ज्ञात होता है कि कारखाना उद्योगो में लगे वालको की सख्या धीरे-धीरे कम होती 
जा रही है। इनके सम्बन्ध मे आकड़े निम्न प्रकार हैं-- 








चर्ष रोजएणार मे लगे बालको कुल श्रनिक सख्या मे से 
की सरुया बालको का प्रतिशत 

१८६२ श्द,पप८ ५६ ध 

१६२३ ७४,६२० ५३ ॥ 

१६३३ १६,०६१ श्ड 

१६४३ १२,४८४ न्ह्ू 

१६४८ ११ ४४४ ० डंद 

१६५० ७,७६४ ०३१ 

१६५१ ६5५३ ग्र७ 

१९५२ ६३१५६ ०२४ 

१६५३ ५५०५६ ण्रे० 

१६४५४ ४६६५ ० हद 

१६५५ डे ६७५ ० १६ 

१६५६ 5 कछ ०१५ 

१६६० ३,२२० ० १० 





परुतु ईन आ्रॉकडो से वास्तविक थ्थिति का पता नहीं वलता । बहुत से स्थानों 
पर बालकों को यह सिखा दिया जाता है कि वे अपनी आयु १८ दर्ष बता दें । 
अ्रधिवतर यह भी देखा गया है कि कारखाबा अधिनियम के अ्रन्तग्गत जौ ग्रायु के 
प्रभाश-पत्र लिये जाते है वह भी ठीक नही होते। घम ब्यूरो को रिपोर्ट के शब्दो मे, 
“इसमे सन्देह है कि कारखाना ग्रधिनियम के अन्तर्गंत प्राप्त विवरण से वाल श्रमिकों 
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के विषय मे जो आंकड़े मिलते हैं उनसे वास्तविक स्थिति का पता चलता है दयोंकि 
काय-क्षेत्रे की जाँच में सग्रे हुये अधिकारी तथा कारखाना तिरीक्षकों का प्रायः 

«यह अनुभव है कि जंसे ही वे फ़ेक्टरियो में पहुंचते है वंसे ही बालकों की एक बड़ी 
संड्या कारणानो से भाग जाती है। ये घरायः रोजगार के लिये निर्धारित न्यूनतम 
आयु से कमर आयु के बालक होते है ।? श्रम झनुसंघान सामित ने भी यह बताया 
था कि कई उद्योगों में वालको को रोजगार प्रर लगाने पर प्रतिबन्ध की अवद्देलना 
की जातो है और प्रत्येक स्थान पर १३ वर्ष से कम आयु के बालक रोजगार में 
लगे हुए पाए जाते है। १६४५३ में दक्षिण भारत के काजू उद्योग में श्रम दक्ाओ की 
एक जाँच को रिपोर्ट मे इस सम्बन्ध मे कुछ छब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा दूसरे 
उद्योगों पर भी लागू हो सकते हैं । रिपोर्ट में कहा गया है : “प्रवन्धकों के पास 
ऐसे समस्त बालकों की आयु का प्रमाण-पत्र मोजूद होता है जो उनके द्वारा कार्य 
पर लगाये जाते है । परल्तु ये प्रमाण-पत्र किसी को धोखा नही दे सकते । प्रतेक 
उदाहरणो में ऐसे घालको को, जो कठिनाई से ८ या १० वर्ष के हैं, इस प्रकार का 
प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है कि उन्होने १५४ वर्ष की झायु पूरी कर ली है । वास्त- 
बिक स्थ।नों पर गुप्त ख्रोजो से ज्ञात्त हुमा है कि आयु के हरगाण-पत प्रत्येक बासक 
पर २ गा ३ २० देकर प्राप्त किये जा सकते है ।” 


फारखानों में रोजगार पर लगे श्रमिकों की औसत देनिक संख्या 
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छ्छद ध्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


१६४२ मे श्रम ब्यूरो की जाँच के अनुसार कारखानों में वालको की सबल््या 
६, १५६ ग्राती थी और क्िश्लोरों की सल्या १६,१६२ थीं। कारखानों में दाल 
अ्रमिक्तो मे अधिक सख्या लटको की थी जिनकी अ्रतिश्ञत छड थी। जिश्योरों में, 
लड़का की प्रसिशत ८४ थी ) सामाजिक रीतियाँ, जेसे-यी पत्र विवाह, लडकियों 
कारखाना क्‌ वाम पर भेजने के विषय में विरोधात्मक घारणायें, पर्दे का रिवाज 
आदि क कारण ही लड़कियों का कारखाने मे काम पर वहुत कम लगाया जाता है। 

श्रम य्यूरों के ब्नुमार वाल श्रमिक मद्रास असम, विहार तथा प० वगाल 
में अधिक हैं । वालको को प्रधिक सत्या मे लगाने वग्ले औद्योगिक दर्ग निम्त- 
लिखित हैं--रमायत, रसायन पदार्य, खाद्य, प्रघातु खनिज पदार्थ तथा तम्वातू । 
श्सायन वर्ग म दिवासलाई फैक्टरियाँ, खाद्य में चाय फैबटरियाँ, खनिज उत्पादन में 
अश्नक फैवटरियाँ तथा तम्वाबू में वीटी कारखाने ऐसे मुख्य उद्योग हैं जहाँ धालक 
अविवेक्पूर्ण ढग से लगाये जाते हैं। १६५४ में राज्यानुसार आकडे पिछुले पृष्ठ पर 
तालिका में दिये गये है । 

इससे स्पष्ट है कि मद्रास वी फैक्टरियों में सबसे अ्रधिक सख्या में बालक 
तथा किद्यार रोनगार में लग हैं। 
खासो में वाल श्रमिक 

जहा तक खानी का सम्बन्ध है, सव्‌ १६२३ में खान अधि।सयभ के पारित 
होन से पूर्व अ्नक खानो में १२ वर्ष सक्म झायु के बालक रोजगार म लगाय 
जाते थ | सन्‌ १६२५ मे समस्त खाना म राजग्रार पर लग हुए बालकों की कुल 
संख्या ४ १३४५ थी | इनम स <६*१ प्रतिशत वालक अ्श्नत्ग को जानो मं, २६ ३ 
प्रतिदत कोयल की स्ाता में १६२ प्रतिशत चून के पत्थर की खानों में, तथा 
१० ४ प्रतियत अन्य खाना म राजगरार पर लग हुए थे। सद्‌ १६३५ में बालकों के 
लिए खानो में राजगार पर लगान की न्यनतम ग्यायु बढाकर १४ वर्ष कर दी गई 
थी, जो झ्ाज तक चली आती है। लब्िन विहार, मद्रास तथा राजस्थान की 
अश्नक् की खाना से भ्रधिकराश वालक खाना के नीतर कार्य ऊरते हुए पाए जाते हैं। 
श्रम अ्नुस धान समिति के अनुमान के ग्रनुमार केवल विहार में अश्रक की खानो 
में लगभग १,२५० वातक कार्य कस्ते हैं और मद्रास तथा राजस्थात की अभ्रक 
की खाना म ५,०२० बालक राजगार पर उग ह । 
अनियस्वित का रखानो आदि में वाल श्रमिक 

बाल अमिको का राजगार पर लगान के सबसे बुरे दोप झ्नियम्त्रित कार- 
खानो झोर कायश्ञालाप्रो म॑ं पाय जाते है । इनम से कुछ ही कारखान ऐसे है जो 
याँजतिक शक्ति का उपयोग तो करते हैं परन्तु दस से कम श्रमिकों का ही रोजगार 
पर लगाते हैं। लकिन अधिकाश्न कारखाने एस है जा किसी याँत्रिक झक्ति का 
उपयोग नही करत, लक्नि अधिक स॒स्या म श्षमिको को रोजगार पर लगाते हैं, 
असा कि कारखाना विघान क्र ग्रल्तंत उल्लेख किया जा चुका है वि य कारखाने 


बील तथा स्त्री श्रमिक छह 


और वार्यशालायें न तो कारखाना प्रधिनियग के ही अन्तर्गत आते है और न ही 
मद्रास, केरल तथा मध्य प्रदेश के अतिरिक्त इतके लिये कही किसी पृथक्‌ विधात 
“को व्यवस्था की गई है । ऐसे उद्योग निम्नलिखित हैं- बीडी, चमडा, प्भ्नक कूटना, 
कालीन बुनता, काँच की चूडियाँ बनाना तथा भ्रन्य छोटे पैसाने के उद्योग भादि। 
दक्षिण भारत के वियासलाई उद्योग तथा राजस्थान के इसी प्रकार के उद्योग्रों में 
भी बाल धमिकों को भ्रधिक संछ्या में रोजगार पर लगाया जाता है । उदाहरण के 
के लिए, सम्‌ १६५२ में मद्गारा राज्य के छोटे पैमाने के दियायलाई उद्योग में ४१२ 
बालक रोजगार मे लगे थे, जिनमे ११० लडके थे तथा ३०२ लडकिया थी । बीडी 
बनाने के सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण केन्द्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास तथा अंगाल 
में पाये जाते है और लगभग इन सभी क्षेत्रों मे ५ वर्ष से लेकर १२ वर्ष के मध्य 
की आयु के बाल्लको को अधिकतर पत्तियाँ काटने तथा वीडियाँ लपेटमे के कार्य पर 
तियुक्त किया जाता है। श्रम झनुसंघान समिति ते इस बात का उल्लेख किया था 
कि इन बीठी के कारस्तानों में श्रमिकों की कुल सल्या थे से २६ प्रतिशत बेलौर 
[मद्रास) में, १८% मद्रास नगर में, २१:४४% शोलापुर में, ७-४५% बम्बई नगर में 
तथा ७% ग्रध्य प्रदेश में बालकों की थी । कारखानो के रजिस्टरों में इन बालकों 
का प्राय नाम नही लिखा णाता । इत बालको के माँ-बाप या प्रडौसी अपने कास 
में सहायता देने के लिये इन्हे लाते ह। सत्‌॒ १६५२ में विभिन्‍न राज्यों से बीडी 
* उद्योग में रोजगार पर सगे हुए बालकों की जो सख्या प्रतुमानित क्षी गई थी, वह 
निम्तलिखित है--अस्रम १८०, विहार १,०४०; परिचमी बगाल ३,०००; हैदरा- 
बाद ४६७६ ; द्रावनकोर-कोच्रीन १,४०० ; भोपाल १,१५०; विष्ध्य प्रदेश 
१०,००० । इसके श्रतिरिक्‍्त मद्रास राज्य, राजस्थान तथा सौराष्ट्र के छोटे-छोटे 
बीडी के कारखानी में वालको की एक ग्रगसित सख्या रोजगार पर लगी हुई थी। 
श्रम भनुसधान समिति के अनुसार भ्रश्नक के विनिर्माण मे कानून का खुले आम 
उल्लबन करते हुए ६ वर्ष से लेकर १२ वर्ष के मध्य की झ्रापु के बालकों को इतनी 
अधिक संझ्या मे रोजगार पर लगाया जाता हे कि देखकर आश्चर्य होता है। सप्रिति 
ने बड़े विस्मय से इस बात का भी उल्लेख किया हे कि विहार मे पचम्वा वागरू 
स्थान पर सरकारी छारखानों में भी बात श्रमिक रोजगार पर लगे थे। समिति ने 
अभ्रक उद्योग मे रोजगार पर लगे हुए दालकों की कुल संख्या लगभग १२,००० 
अनुसानित की है । गुद्धकाल मे श्रमिको की कमी के कारण बालकों को जूलेग्रा 
रोजगार पर सगाया गया था श्लौर कोई इसका विरोध भी नही करता था । बिहार, 
मध्य प्रदेश तथा बंगाल के चपड़ा उद्योग में लयभग ३५२ कारखानों में से केवल 
६८ ब्गरखागे ही कारखाना भ्धिनिषम के क्षेत्राधिक्ार या मध्य प्रदेश के अतिय- 
न्ब्रित कारखाना अधिनियम के त्न्दर्भत श्राते है । यहाँ भी वालको के रोजगार के 
सम्बन्ध पे विधान व्यवस्था ही खुले रूप से उपेक्षा की जाती हे और १४ वर्ष से 
कम झायु के बालक कं अधिक सस्या मे रोजगार पर लगाया जाता है । चपडा 
उद्योग में रोजगार पर लगे हुए वालकों की सख्था लयमभग १,८०० झनुमानित की 


८० श्रम समस्याय एवं समाज कल्याण 


जा सकती है । अभी हाल ही म हुए एक सर्वेक्षण वे अनुसार वेरल की कांझु 
निकालने की प्रतियाओरे के कारखानो म ६६००० से भी ग्रधिक वाल श्रप्तिक कार्य 
पर लगे हुए है। 

एक अन्य अपने ही प्रकार का कारखाना उद्योग जिसमे बालको को रोजगार 
पर लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश मे फिरोजाबाद का काँच वी चूडियो का उद्योग 
है। इस उद्योग मे. ६,००० श्रप्तिको की कुल सल्या गे से ३५ प्रतिशत श्रमित्र १४ 
व से कम आयु के बालक है। कालीन बुनने के उद्योग मे ऊन चुनने तथा उसके 
साफ करने मे, कपडो वी बुनाई, छपाई तथा रगाई करने मे, चमडा रगने तथा 
साबुन बनाने में तथा कृषि एवं व्यापार मे बालकों को अधिकतर रोजगार पर लगाया 
जाता हैं। दुकातो पर नौकरों के रूप मे भी बालकों को भ्रधिक सख्या में कार्य 
करते हुये पाया जाता है । यह बात कभी भी बाजार में जाकर देखी जा सकती है। 
सेक्ति एसे वाल श्रमिकों के अभी तक कोई विश्वसनीय आँकडे उपलब्ध नही बिये 
जा सके हैं। परल्तु विभिन्न राज्यो मे दुकान एवं वारिज्य संस्थान भ्धिनियमों 
द्वारा उतको कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है (देखिये पृष्ठ ७४७५-४६) घरेलू नौकरो 
के रूप में रोजगार पर तगे हुए झ्रगण्ित बालकों का भी उल्लेख किया जा सकता 
है । इनके लिये न तो कोई आँकडे ही प्राप्त किये गये हैं और न ही इनको कातुन 
द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान की गई है। नंगरपालिकाप्रो तथा सार्वजनिक निर्माण" 
कार्यों में भी वाल श्रमिक पाये जाते हैं । सत्‌ १६५७ में विभिन्न राज्यों की नगर- 
प्रालिकाश्ो मे रोजगार पर लगे हुए बालकों की कुल सख्या ५७१ थी। करेद्वीय 
सार्वजनिक निर्माण-कार्यों मे १७२ बालक प्रत्मक्ष रूप से तथा ४२० बालक ठेके के 
प्रभिको के रूप में रोजगार पर लगे थे। राज्य के सावंजनिक निर्माण-कार्यो मे 
ग्रौर मुख्य आयोजनाओ मे वालको की सख्या इस प्रकार थी . प्रत्यक्ष श्रमिक 
६,४५६, ठेके के श्रमिक ६,४७३ | 


क्षि मे वाल श्रमिक 


गावों मे बालक बचपत से हो खेतो मे अपने माता-पिता वी सहायता करना 
आरम्भ कर देते है और साधारणतया उनका स्कूल जाना एक ग्रपवाद माना जा 
सकता है। श्रम मन्त्रालय की प्रथम कृषि श्रमिक पूछताछ के अनुसार कुल कृषि 
श्रमिकों में से लगभग ४ ६ प्रतिशत १५ वर्ष से कम ग्ायु के बालक है | इस प्रकार 
कृषि में बाल श्रमिको की सख्या लगभग २० लाख १६४०-५१ में श्राती थी । 
हितीय कृषि श्रमिक पूछताछ के अनुसार बाल श्रमिको की सत्या १६४६-५७ में ३० 
लाख (६%) थी । रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के अनुसार १६६५ मे खेती प्रौर 
कृषि श्रमिकों के रूप मे लगभग १ करोड ५६ लाख बालक-दालिकाये कार्य करते थे । 
इन बालको से अनेक कार्य कराये जाते हैं, जिनमे पशु चराना, खेतो की रखवाली 
करना, रोपाई करना, फसलें इकट्टी करना तथा बोका लादना आदि मुख्य हैं । यह 
बालक केवल खेतो में ही अपने माता-पिता की सहायता नही करते, भ्रपितु मजदुरी 


बाल तथा स्त्री श्रमिक छ्दर्‌ 


पर भी कार्य करते है तथा ऐसे पारिवारिक भ्रगिक के रूप मे कार्य करते हैं, जिनको 
कोई मजदूरी नहीं दी जाती । गाँवो मे लगभग ७ वर्ष से लेकर & वर्ष तक की झायु 
के बालकों को सेतो में कायं करते हुपे देखा जा सबत्ता है । 
बाल धरमिकों के कार्य करने की दशाये तथा उनकी मजदूरी 
इन सब बातों से यह ज्ञात होता है कि भारत के विभिन्न उद्योगों में बालकों 
की एक बडी सल्या रोजगार मे लगी हुई है। उनके कार्य करने की दक्षायें, 
प्रनियन्त्रित फारखानों में विशेष रूप रो, बहुत ही अरान्तोषजनक है । इन अनियन्त्रित 
कारखानों मे बाल श्रमिक बे-हवादार, कम-प्रकाश तथा भी ड-माड वाले और 
अत्यन्त यन्‍्दे वातावररा में कार्य करते हैं। शिक्षुों को सभी प्रकार के फुटकर कार्य 
करने पढते है, जिनमे घरेलू कार्य भी सम्मिलित होता है। इस प्रकार कार्य सीखने 
के लिये उ्हे प्रायः बहुत भारी मूल्य चुवाना पडता है। इन वाल श्रमिकों को 
केवल छुलेप्राम गांलियाँ ही नहीं दी जाती, प्रपित्तु उनके मालिक उन्हे कई बार 
मार भी बैठते है। बाल श्रमिकों की मजदूरी भी बहुत कम होती है। मजदूरी 
सामास्यतया वयस्क श्रमिकों की मजदूरी का ३० प्रतिशत से लेकर ५० प्रतिशत 
तक होती है। चाय बागात से बालकों को देनिक मजदूरी प्रसम में ३७ पैसे से 
लेकर ५० पेसे तक रही है, और दक्षिण भारत में ५० पैसे से लेकर ६२ पैरों तक 
रही है | 'कॉफी' बागात में शव बालकों की देतिक मजदुरी ६० पँसे यी भौर इससे 
* धूर्य उनकी मजदूरी केवल २१ पैसे प्रतिदिन थी। मैसूर के कॉफो वागान में आलको 
को ४८ पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है प्रौर रवड के बागान में 
देगिक मजदूरी ३७ पंसे से ४२ पैसे तक है। ईनिक मजदूरी की दर चपडा उद्योग 
में ५० पैमे ठथा बीडी उद्योग में केवल २० पंसे से ३७ पैसे तक है। इन श्लाँकडो 
से यह ज्ञात होता है कि दालकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है। (मजदूरी का 
अध्याय भी देखिये) । 


बालकों की झायु तथा उनके कार्य करने के घण्दे 

कारखानों, खानों, यातायात, बागान तथा दुकाव भ्रादि में थालको की प्रायु 
हथा उनके कार्य करते के घण्टो से सम्बन्धित विधान का उल्लेख अध्याय २० तथा 
१४ मे पहले किया जा चुका है। बालकों के कार्य करने के घण्टे सीमित है, उतका 
रात्रि मे काम करना निधिद्ध कर दिया गया है, उन्हें साप्ताहिक छुट्टियां देने की भी 
व्यवस्था वो गई है तथा समय-समय पर उनकी झागु भी निर्धारित कर दी गई है। 
सब १६४८ के अधिनियम के अनुसार बालको की प्रायु १३ वर्ष से बढ़ाकर १४ 
वर्ष कर दी गई है। किल्लोरो की आयु, जो १५ से लेकर १७ वर्ष तक थी, झब 
एक वर्ष और बढ्ा दी गई है अर्थात्‌ १७ वर्ष से १८ वर्ष कर दी गई है। इस 
अधिनियम में बालकों तथा किशोरों को रोजपार देने से पूर्व उनकी डाबटरी परीक्षा 
तथा ग्रायु का प्रभाणीररण भो अनिवार्य कर दिया गया है। उतके प्रतिदिन्त का्य॑ 
करने के घष्टे ५ से घटाकर ४६ कर दिये गये हैं। श्रम समय-विस्तार ४ घ॒ण्दे 


छ5३ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


निर्धारित कर दिया गया है । १२ महीने निरन्तर नोकरो करने के उपरान्त बालकों 
को कम से कम १४ दिन की सवेतन छुट्री मिलने की व्यवस्था है जो प्रत्येक १५ 
दिन के कार्य पर एक दिन की छुट्टी की दर से मिद्र सकती है। खातों में भी १५ 

वर्ष से कम आयु के बालकों को रोजगार पर लगाना निषिद्ध कर दिया गया है ॥/ 
कार्य-समर्थंता क्ञा डाक्टरी प्रमाण-पत्र के वगेर १८ वर्ष से कम गाय के किसी भी 
बालक को खातों के भीतर कार्य करने की अनुमति नहीं है । सन्‌ १६४८ से तथा 
सन्‌ १६५१ के बागान श्रम अधिनियम के अ्गंत १२ वर्ष से कम आयु के 
बालको को बागान मे कार्य करने की अनुमति वही है। इन बालकों के कार्य धण्टे 
भी प्रति सप्ताह ४० निर्धारित कर दिये गये हैं) मध्य प्रदेश वे तियश्त्रित कार- 
खानो में वालकों के कार्य घण्ट प्रतिदिन ७ नियत किये गये हैं और वालकों की 
कार्य करने की श्रायु १० वर्ष से ब्ाकर १४ वर्ष कर दी गई है। मद्रात्त में शक्ति 
से न चवने वाले कारखानो मे वालकों के रोजगार ही न्यूनतम भ्रायु १४ बर्ष 

नियत की गई है । १४ दर्ष से लेकर १७ वष के मध्य की ग्रायु के क्योरों को 
तो केवल उसी दर्ा मे रोजगार पर लगाया जा सकता है जबकि वे कार्ये-समर्थता 

का डाक्डरी प्रमाण पत दे दें ६ परन्तु वाजको के कार्य करने के घण्टो और उनकी 
आयु से सम्बन्धित दोनों नियमों का सभी स्थानों पर उल्लपन क्या जाता है 

बालकों का रात्रि में काम करना प्रत्येक स्थान पर निधिद हो गया है और इस 

सम्बन्ध में सन्‌ १६५४ में कारखाना अधिनियम म सा्योधत क़िथा गया था (देखिये 

पृष्ठ ५०६) । १६६१ का मोटर-यातायात श्रमिक्त अधिनियम भी मोठर यातायात 

सस्थानों मे बालको को कार्य पर लगाने पर रोक लगाता है | दुकान और वाशिज्य 

सस्यान अ्रधिनियम भी बालकों की झ्लायु और कार्य के घण्ड निर्तारित करते हैं 

(देखिये पृष्ठ 3३४६-४८) । १६५७८ के व्यापारी जहाज अ्रधिनियम्र मे रौजगार के 

लिए वच्चो की ग्रायु बशाकर १५ वर्ष कर दी है और १८ वप से कम यु के 

व्यवितयो पर कोयल वाले या आग वाले के तप में कार्य करने पर रोक लगा 

दी है। 


सन्‌ १६३३ के वाल (श्रम अनुवन्ध) अधिनियम 
[॥6 (कराहाशा (ए]४०श॥8 [.80007) ०, 933] 


भारत सरकार ने बात श्रमिकों से सम्बन्धित दा विशेष प्रधिनियम परादित 
किये हैं, जो भ्रव जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त सम्पूणा भारत में लागू हैं। इनमे 
एक तो १६३३ का वाल (क्षम अनुवन्ध) अधिनियम है। यह अ्रधिनियम रॉयल 
श्रम आयोग की प्रिफारिशों के 4रिण्यामस्वहूप प्रारित क्रिया गया था। रॉयल शम 
आयोग ने अपनी जाँच में यह देखा कि झनर उद्योगों मे विशपतया कालीन बुनमे 
तथा बीडी उद्योग मे, माता-पिदा या सरक्षक अपन छोट छाट वालों को, उनके 
श्रम का अनुवस्धन करके मालिको के पास कार्य के लिए छोड देत थ | श्रम आयोग 
कै अनुस्तार यह प्रथा वन्धक श्रमिकों (परतद्याणल्त [.49००7) की प्रथा से भी 


बाल तथा स्व्री श्रमिक क्प्व 


अधिक बुरी थी | इस प्रया के अन्तर्गत किसी अग्रिम धन या ऋण के हेतु एक 
अभिश्चित श्रवधि के लिए श्रमिकों को झनुवस्थ कर दिया जाता था। इसलिए 
आयोग ने बडे जोरदार छब्दों में इस बात का पस्रिफ़ारिश की थी कि श्रम झनुवन्धन 
जज एक दा्डनीय अपराध बनाने के लिए प्रगम उठाये जाये । फल्स्थकूप फरवरी, 
१६३३ में इंत विषय पर एक ग्रधिनियण प्रारित किया गया। इस अधिनियम के 
अनुप्तार कोई मी ऐसा समझौता, चाहे वह लिखते हो या अलिणखित, अवध हो 
गया है जिप्तके ग्रम्तगंत किसी बालक के माता-पिता या उसके सरक्षक किसी लाभ 
या घन के वदण्षे उप्त बालक की श्षेवाग्नों को किसी भी रोजगार में उपयोग करने 
की अनुमति देकर उसके श्रम को प्रनुव्॒न्धित कर देते है। परन्तु इस श्रधिनियम के 
अन्तर्गत ऐसा कोई समभौता ग्रवैध नहीं है जिसके अनुसार वालको की ग्रेवाओं के 
बदले केवल प्रजदूरी के भ्रतिरिकत अभ्य कोई लाभ नही लिया जाता है और जो 
बालकों के हित के विछद्ध नहीं है ग्रौर जिसे एक सप्ताह वी सूचना पर सम्राप्त 
किपा जा सकृता है। इस अधितिथम के अन्तर्गत १५ वर्ष से कम प्रायु के व्यक्तिपों 
को वालक माना जाता है। इस काठूत का उल्लघव करने पर मसालिशे पर 
२०० रु० तक जुर्माने की तथा माँ-वाप पर ५० र० तक जुर्माने की व्यवस्था की 
गई है। 
बाल श्रमिकों को अनुबन्धन के सम्बन्ध मे स्थिति 
श्रम अनुसंधान सगिति के अनुसार उसकी जाँच के समय दक्षिण भारत तथा 
मंसुर राज्य के बीडी उद्योग के म्रतिरिक्त शेष किसी भी उद्योग में बाल श्रमिकों की 
भनुचन्धन जैसी बुराई नहीं पाई गई। बीडी, चुरुट, सूघनी तस्बाकु साफ करने तथा 
'शमडा र॑गते के उद्योग मे लगे हुए श्रमिकों की दकाघरों के विषय ये पूछताछ करने 
के लिए सन्‌ १६४६ में मरद्रास्त सरकार द्वारा नियुद्त्र किये गये एक जाँच स्यायालय 
ने इस बात की भी रिपोर्ट दी थी कि मद्रास के बीडी उद्योप में छोटे-छोटे बालकों 
की सेवाप्रों की प्रनुबन्धन की प्रणाली पाई जाती थी | मद्रास मे यह बुराई इसलिये 
चली प्रा रही है कि वहां के श्रमिक वहुत तिर्धन हैं । बीडी उद्योगों में प्रबर श्रमिक 
अपने वालको या सहायक लड़कों को कुछ प्रग्रिम घन देते रहते है । ये बालक वैसे 
तो इस कर्ज को चुकाने के लिए स्वतन्तर होते हैं प्रौर कही भी जाकर झपने लिये 
नौकरी दूंढ सकते है, परन्तु वास्तविक जीवन में इस कर्ज के कारण ये बालक इन 
विशेष श्रमिकों से बंध जाते हैं। अभी हाल ही में मदास सरकार ने इस अधि- 
हविय्म को दृढ़ रूप से लागू करने के लिये आदेश जारी किए हैं) मंसूर श्रम आयुक्त 
द्वारा दी गई यूचनाम्रों से भी यह ज्ञात द्ोता है फि पंसूर के कृषि श्रमिकों को 
दलिद जातियो में बाल श्रमिकों के प्रनुवन्धन को प्रथा अब भी पाई जाती है ॥ 
सरकार इस बुराई को झीक्षातिशोघ्र समाप्त करने पर विचार कर रही है । 


सो श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


सन्‌ १६३८ का बाल श्रमिक रोजगार अधिनियम 

(प6 एगफीणजशालक्ा ्ण॑ एजातता #ण 4938) 

इस अधिनयम के अनु सार उन समस्त व्यवसायों मे १५ वर्ष से कम गझ्ायु 

के वालको को कार्य पर लगाना निपिद्ध कर दिया गया है जो रेलवे यावायात द्वारा 
ले जाए गए यात्रियो, सामान या डाक से सम्बन्धित हैं या जिनका सम्बन्ध भारतीय 
बन्दरगाह अधिनियम के द्वारा विनियमित वन्द रगाहो भे सामान चढाने या उतारने 
से है। इस १६३८ के अधिनियम के अनुसार उपयुक्त व्यवसायों मे, सिश्ुओं को 
छोडकर भ्रन्य १४ वर्ष से लेकर १७ वर्ष के मध्य की आयु के वालको को एक दिन 
में निरन्तर १२ घण्टे का अवकाश मिलना चाहिए । इनमें से ७ धण्टे रात्रि के १० 
बजे से लेकर प्रात काल के ७ वजे तक होने चाहियें । वीडी वनाने, कालीन बनाने, 
सीमेंट वनाते तथा उसे बोरियो में मरने, कपडे की छपाई, रगाई तथा बुनाई करने, 
दियासलाइयाँ बनाने, विस्फोटक तथा आतिशवाजी का सामान तैयार करने, प्रश्नक 
काटने तथा उसे कूठने, चमडा बनाने, साथुुन बनाते, चमडा रगने तथा ऊन साफ 
करने से सम्बद्ध कारखानों में १२ वर्ष से कम झागु के बालकों का रोजगार पर 
लगाता निषिछ करते के लिए सत्‌ १६३६ में इस अधितियम में सदयोबन क्या 
गया । क्योकि सन्‌ १६४४ के फैक्टरी अधिनियम द्वारा बालकों के रोजगार पर 
लगाने की म्यूनतम प्रायु १२ वर्ष से १४ वर्ष कर दी गई थी, इसलिए सत्‌ १९४८ 
में उपयुक्त कारखानों मे वालको के रोजयार की न्यूनतम ग्रायु १२वर्पसे १४, 
वर्ष करने के लिए इस अधिनियम मे पुत्र सचझोघन किया गया। सन्‌ १६४६ के 
निरसन तथा सश्योधन भ्रधिनियम द्वारा इस भ्रघिनियम में कुछ छोट-छोट परिवतेन 
भी क्यिे गये, जिनके प्रन्तगगंत वालको की आयु के सत्यापन (एशश०४0००) के 
सम्बन्ध में मालिकों भोर निरीक्षकों के वीच हुए मतभेद और विवाद के निवढारे 
को भी व्यवस्था की गई है । राज्य सरकारों को इस अधिनियम में सश्योधन करते 
या इसके क्षेत्र का विस्तार करने के अधिकार दिये गये हैं । सन्‌ १६४७ मे मद्गास 
सरकार ने मोटर यातायात वम्पनियों से सम्बद्ध कारखानों में सफाई करने वाले 
दाल श्रमिकों पर भी इस अधिनियम को लागू कर दिया । अगस्त, सन्‌ १६३८ 
में पीतल के वर्तना तथा काँच की चूड़ियो कै उद्योगो मे रोजगार पर लगे हुए वाल 
श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार न इस अधिनियम कया विस्तार क्या । क्दयोरों 
के रात्रि में काम करने से सम्बद्ध भप्रन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन के अभिसमय की कार्या- 
न्वित करने के लिये सन्‌ १६११ मे इस झधिनियम में पुन सश्योधन क्या गया । 
इस सशोधन के अन्‍्तगंत रेलवे तथा वन्दरयाह के प्राधिकारियों द्वारा ऐसे रजिस्टर 
रखता अनिवायें कर दिया गया है, जिनमे १७ वर्ष से कम आयु के वालकों के नाम, 
जन्म-तिथि तथा उनके विश्वाम मध्यान्तरों आदि का विवरण्य हो | इसके साथ ही 
१४ से लकर (७ वर्ष के मध्य वी आयु के क़िद्योरो को रेलदे और वन्दर्याहो में 
शात्रि से कार्य पर लगाना निषेष कर दिया गया है । इस अधिनियम का उल्लंघन 
करते पर १ मास के कारावास या ४०० रु० के जुर्मोने के दण्ड या दोनों की 


बाल कया स्त्री खसमिक छमभ 


ब्यवस्था है । यह झधितियम राज्यों में मुख्य कारखाता निरीक्षक, तथा केदीय 
व्यवसायों में मुख्य श्रम झागुकत ढ्वारा अद्यासित किया जाता है। रेलवे में इस 
अधितियम का प्रशासन सुरुय श्रम आयुक्त, प्रादेशिक श्रम ग्रायुक्त तथा श्र्त निरी- 
लक द्वारा होता है। बनन्‍्ररयाहों में श्रम निरीक्षक इस अधिनियम का प्रशासद 
करते है। 
रिपोर्टों से यह ज्ञात होता है कि केवल ठेकेदारों के ध्रमिकों को छोड़कर 
रेलवे मे इस प्रधिनियम को उचित रूप से लागू किया जाता है ( श्रम अनुसंधान 
समिति ने इस प्रोर ध्यान दिलाया वा कि काई उद्योगों मे-जसे दक्षिण भारत के 
बीडी तथा वियात्त्ताई के कारखानों में, इस अधिनियम को परयोष्त झूप से लागू 
नही किया जा रहा था । बीडी की फैंटरियों में इस झधिनियम को लागू होने मे 
सबसे बड़ी कठिनाई यह रही है कि इन छोटे-छोटे कारखातो के मालिक अपने 
कार्य स्थानों से तित्य प्ररिवर्तेत करते रहते हैं। प्रव मद्रास सरकार के बोडो 
ओऔद्योगिक संस्थान (कार्य की दक्षापओ्रों का विनियमम)” नाम का १६३८ में एक 
प्रधिनिष्म बना दिया है! ऐसे ही ग्रधिनिगण १६५६ में केरल वे मैयूर मे भी 
पारित कर दिये गये है । केन्द्र सरकारों भे १६६६ में, दीदी तथा सिगार श्रमिक 
(रोजगार की दशायें) भ्रधि नियम्त पास किया है ! 


निष्कर्ष तथा सुझाव 


संक्षेप मैं कहा जा सकता है कि इस ग्रधिनियमों से कोई विज्लेष सहमयता 
नहीं मिल सकी है। इसका कारण यह है कि लोग सामान्यतया इन कानूनों से 
बचने की चेष्टा करते हैं । इत्के प्रतिरिस्त कृषि ध्यवसायों में तथा घरेलू नौकरों के 
रूप में रोजगार पर लगे हुए बालकों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। भतः बाल 
श्रमिकों के रोजगार से सम्बद्ध बुराइयों को रोकने के लिये पृथ उठाये जागे नितास्व 
श्रावश्यक हैं ! एक सुधार, जिसको तत्काल क्रिया जाना चाहिये, वह श्रम निरीक्षण 
को दृढ़ करते को ध्यवस्था करना है ताकि झातुन की धाराग्रो का उल्लधन न किया 
जा सके । मातिक प्रायः यह तर्क देते है कि वे बालकों को रोजगार पर लगांकर 
श्रमिकों की पारिवारिक आय को, जो बहुत कम है, बढ़ाते है और इस प्रकार, 
जे फिक्षए तरकरपर कुफियाओं कर आना है, कएझेकों को रोजगार देकर उनको 
बुरी भ्रादतों और ग्रालस्प में पढ़ने से बच्चा लिया जाता है। परन्तु इस प्रकार के 
तकों में कोई विशेष बल नही है । कोई भो राष्ट्र अपने बालकों की उपेक्षा नहीं 
कर सकता, क्योंकि यही बालक दो राष्ट्र के भावी श्रमिक और नागरिक बनते हैं। 
केवल बालकों को रोजगार देने पर निषेध लगाने से हो काम नही चलेगा, अपितु 
आवश्यक यह है कि औद्योगिक रौजगारों से बाल भ्रणिकों को हटाने के लिये ठोस 
क्रदम उठाये जायें । जेद्वा कि श्रम श्रनुसत्धाव समिति ने कहा था ; “अमिकों की 
भाषी सत्ताव की ओर ध्यातर देदा सरकार का कर्तव्य है और सरकार को इस 
भर ध्यात देवा चाहिये कि कही बालकों का बचपत स्पूलों से पढ़ने, “._ | 


पालित-पोषित होने और खेलो के मैदान में खेलने के स्थान पर कार्यंशालाझो और 
फैक्टरियो के गन्‍्दे स्थानों मे तो नष्ट नही हो रहा है ।” इसमे सन्देह नही है कि 
सरकार इस ओर अब घ्यान दे रहो है और बालको के हित की नीति को झपता है 
लिया गया है, परन्तु इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करने की झ्रावश्यकता है | गह 
तभी हो सकता है जब उचित प्रकार के विरीक्षण और श्रमिको के वच्चो के लिए 
शिक्षा और अधिक सुविधाम्रो की व्यवस्था की जाये | इसके अतिरिवत, जँसा कि 
श्ली वी० वी० गिरि ने सुझाव दिया है, वालकों के रोजगार को झायु बढ़ाकर 
१६ वर्ष कर दी जानी चाहिये, तथा इस आयु तक वालकों को निशुल्क तथा 
झवतिवाये रूप से शिक्षा मिलनी चाहिये । 
जब से १६६५ में रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जियमे 
देश मे बाल श्रमिकों की सख्या १६ करोड बताई गई थी, वाल श्रमिकों की समस्या 
पर फिर ध्यान आकपित हुग्ा हैं। सरकार के श्रम मस्त्रालय के विचार के अनुसार 
रजिस्ट्रार जनरल ने जो सख्या दी है, उसमे ऐसे वालक भौर बालिवारयें भी सम्मि- 
लित है जो घरेलू कार्यों, घरेलू उद्योग, खेती और पशु-गालत के कार्य में राहायता 
तो देते है, परन्तु जो सम्भवतया स्कूल भी जाते है। इसके ग्रतिरिक्त, भारत मे 
आयु व ढाँचा! मूल रूप मे कठोर है और छोटी झ्रायु वाले वर्गों मे जनसंख्या का 
अनुपात विकसित देशो की ग्रपेक्षा ऊँचा है। भारत में १५ वर्ष से कम प्रायु वाले 
वच्चों का प्नुपात कुल जनसख्या मे ४० प्रतिशत है जबकि विकसित देशो में ऐसा 
प्रनुषात २० ग्रौर ३० प्रतिशत के बीच है। परन्तु बात श्रमिकों की समस्या कोट 
माववीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये और जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक 
सघ काँग्रेम ने सुकाव दिया है, १५ वर्ष तक के वाल श्रमिकों को शिक्षा की सुवि- 
धाये प्रदात की जानी चाहियें। केन्द्रीय श्रम मन्त्रातय, भारतीय राप्ट्रीय श्रमिक 
सघ वांग्रेम के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसके अन्तर्गत, भारत मे बाल 
श्रमिकों की गरुपा कम करने के लिये एक जिदलीय कार्यक्म समिति बनाये जावे 
की व्यवस्था है । 
यह बात विज्ञेष ध्यान देने योग्य है कि बाल श्रमिकों की समस्या सभी 
वयस्क कमाने वालो के लिए पर्याप्त मजदूरी की समस्या से सम्बन्धित है। वयस्क 
कमान वालो को जो बहुत कम्र मजदूरी मिलती है, उसी कारण वे प्रपने बालकों 
को वास पर भेजने के लिए बिवद्ध हो जाते है और कानून के अपवचन में मालिको 
से मिल गाते हैं। प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत ने बालकों तथा किद्योरो की सुरक्षा 
पर अपनी रिपोर्ट म इस वात पर ठोक ही बल दिया है कि बाल-श्रमिफों को बाये 
पर लगाना तिपिद्ध कर देने दी जो समस्या है, वह आवश्यक रूप से इस समस्या 
से मम्बन्धिद है कि दालकों का लिर्वोह विस प्रकार से हो और रोजगार पर लगे 
हुये सभी छमिको को इतनी पर्याप्त मजदूरी मिले कि वे अपने परिवार का एक 
उचित स्तर पर विर्वाह कर सर्के। भौद्योगिक श्रमिको के लिये न्यूनतम मजदूरी तथा 
इचित मजदूरी का तिर्धारण तथा उनके लिये प्रामाणिक बीमा वी योजनाएं ही 
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बहुत सीमा तक इस समस्या का समाधान कर सकी हैं। समाज को इस बात का 
उत्तरदायित्व लेना चाहिये कि वह बालको के निर्वाह और उनकी शिक्षा का अबन्ध 
करे ताकि बालकों को इस बात का पुरा अवसर मिले कि उनकी मायश्िक, नैतिक 
आ्राध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो सके । इस प्रकार जब वे बड़े होंगे तो 
अपने झ्ौर समाज के हित के लिये हार्यड्रुशत भमिक, वुद्धियात तायरिक और ऐसे 
स्त्री और पुरुष बन सकेंगे, जो अपना उत्तरदायित्व रामभते हो | भारत के संविधान' 
में भी इस बात का उल्लेख है कि १४ वषे से कम आयु का कोई भी बालक किसी 
भी कारखाने, खान या भ्रन्य किसी खतरे वाले कार्य में रोजगार पर नहीं लगाया 
जा सकता और यह राज्य का कत्तंव्य होगा कि बहू यह देखे कि सुकुमार भायु 
के बालकों से अनुचित लाभ तो नहीं उठाया जाता तथा शैशवकाल ब युवावस्था का 
शोपण नही होता है भौर उनको निर्घनता और नैतिक पतन के गर्त में तही गिरने 
दिया जाता है । 


उद्योगों में स्त्री श्रमिक 
(फ्क्फाथा [.80०एा ॥7 परातंप्रशएं४४) 
भारत के भ्रौद्योगिक ध्यवसायों में स्त्री श्रमिकों की संख्य। भी काफी ग्रधिक 
है। राष्ट्रीय भ्र्-व्यपस्था में जिन क्षेत्रों में स्त्री श्रमिकों को अधिक संख्या में कामे 
पर लगाया जाता है, वह्‌ निम्नलिखित हैं : (१) शषि, (२) बागान, (३) खानें, 
हल कारब्वाना उद्योग, (५) लघु उद्योग-घन्चे, (६) समाज सेवा के कार्य, (७) सफेद 
पोष नौकरियाँ (9/0॥6-00|2 7005) । प्रत्य संगठित उद्योगों की भ्रपेक्षा बयान 
में स्थियों को रोजगार पर गप्रधिक लगाया जाता है। ब्यौरा देने वाले कारखाना 
उद्योगों में काम पर लगी हुई स्थियों का दैनिक झौसत ४,०८,५२४ था। यह 
संख्या विभिन्‍न उद्योगों में इस प्रकार भी--हृषि से सम्बन्धित उदोग ५२,४६८; 
खाद्य उद्योग १,१३,७४३ ; तरल पदार्थ उद्योग १४५ ; तम्बाकू ६६,४०६ ; कपड़ा 
६५,०३२ ; जूता तथा सिले हुए कपड़े 5३४ ; सकडी व काके ३,३०५; फर्नीचर 
१२२; कागज व कागज़ का सामात्त २,१४८ ; छुताई, प्रकाशन तथा सम्बन्धित 
उद्योग ८८४६ ; चमडा और चमडे का सामात ६४४ ; रबर और रबर का सामान 
१,१८६ ; रसायन तथा रासायब्रिक पदार्थ १६,२२३; पेट्रोल और कोयले के पदार्य 
३९४६ ; अधातु खनिज पदाय २६,६४१ ; मूल धातु उद्योग ५,६१८, धातु सम्बन्धी 
पदार्थ २,००५ ; मश्ीत विनिर्माण १,७७२ ; बिजली का सामान ४,२४६; याता- 
यात का सामाव १३१५ ; विविध उद्योग 5,३६२ ; बिजली, भाप व गैस ३८७; 
पानी और सफाई की सेवाये ११५ ; मनोरजन सेवायें ३३ ; निजी सेवाये १६३। 
अद्रास, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश मे महिला श्रमिक की सस्या 
सबसे प्रधिक है । फैदर्टरियों में लगी स्त्रियों का प्रतिशत १६६५ में कुल रोजगार 
का ११'२था। 
सब १६२६ में खातों में भीतर काम करने वाली स्वतियों की संख्या २४,०८६ 
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थी। इसके पर्चात्‌ खानों वे भीतर काम करता उनके लिये तिपिद्ध कर दिया 
गया लेकिन युद्धकाल मे यह प्रतिवस्थ हटा लिया गया था और सन्‌ १६४४५ में 
खानो के भीतर का करव वाली स्त्रियो की सल्या २२,५१७ तक पहुँच गई थी। _ 
सब १६४६ में यह मख्या घटकर केदल १०,७८२ रह गईं थी ॥ उसी समय से खानी 
के भीतर स्त्रियों को कार्य पर लगाना फिर से निषेध कर दिया गया है। सब 
१६६४ म ६१,७०६ स्त्री श्रमिक खानों के बाहर खुले में कार्य करती थी। ३५,८११ 
स्‍त्री श्रमिक खान दे ह्पर कार्य करती थी। इस प्रकार स्त्री श्रमिकों वी कुत 
सल्या ६७,५१७ धी। विभिन्न खानो मे स्त्री श्रमिक्तो की बुल सल्या १६६४ मे इस 
प्रवार थी | कोयला २१ ४ हजार , अजश्नक्त १ ६ हजार , मैगेतीज १८ ५ हजार , 
कच्चा लोहा १५४ १ हजार , अन्य ३३ २ हजार , योग ६६ ८ हजार । सन्‌ १६४५५- 
४१ में प्रसम के चाय वाग्मन में अवासित स्त्री श्रप्तिको वी कुल सख्या रजिस्टरों के 
झनुमार २,०४,४४६ थी, तथा फालतू वर्म की स्त्री श्रमिकों की सख्या ८३,१३८ 
थी। सत्‌ १६५६-५७ में चाय वागान में रोजग्रार पर लगी हुईं स्त्रियों की सख्या 
लगभग १,६६,२६५ थी, अथाति औसतन दैनिक कार्य पर लगे हुए श्रमिकों में से 
४७ ६ प्रतिशत स्त्रियाँ थी ॥ प्रसम के चाय बागान में यदि रुत्री और वाल श्रमित्रों 
की मह्या को एक साथ जो- दिया जाय, तो वह सख्या पुरुष श्रमिकों वी सख्या से 
अधिक हो जादी है। 

चपण तथा वीडी उद्योगो में भी अधिक सस्दा में स्थ्ियों को 80894 पर» 
लगाया जाता है। अन्य उद्योग जिसमे स्त्रियों को रोजगार पर अधिव 
जाता है, वह चावल वी मिलें हैं। यह मिलें वाल, विहार तथा मद्रास में भ्रधिक 
पाई जाती हैं। सन मिलो पे स्त्रिया को चावल सुद्धाने, फैलाते तथा उन्हें उल्बने- 
एलटन के काम पर लगाया जाठा है । य स्त्रियाँ घान में से चावल निकालने तथा 
भूसी ग्रादि के फ़्टकने का भी काम कश्ती हैं। इन स्त्रिया कों अपने पैरा या 
करडुल स चावल फैलान तथा उन्हू उलद-्यलट करने के लिए आँगन में घ॒ण्टो कटी 
धूप में इधर उघर चेलना पढ़ता है। नगरपालिक्षागआ तथा सार्वजनिक कार्यों मे 
मी स्त्री श्रमिक को राजयार पर लगाया जाता है | सव्‌ १६४७ में विभिन्‍्त राज्यों 
की नगरपातिक्ाग्रों मे रोजगार पर लगी हुईं स्त्रियों की कुल सस्या ११,७७६ थी 
तथा सार्वजनिक कार्यों में सीव रुप से मर्ती की हुई स्त्रियो की सख्या केन्द्र में ७७ 
थी तथा राज्यों मे ६,६१७ थी। ठकदारों द्वारा लगाई हुईं स्त्री श्रमिक वी संख्या 
केन्द्र म ४,३१२ थी तथा राज्यां म २४,७६७ थयी। मार्च सन्‌ १६६३ में सरकारी 
रेलदे मे १४,६३७ स्गियाँ रोजयार पर सगी हुई थी तथा रलदे बार्ड और वार्या- 
लयो मे रोजगार पर लगी हुई स्व्रियों की सख्या ७६ थी । इन ऑक्डा से प्ज्ियों 
का रोगगार पूणतया ज्ञात नही होदा क्योकि सूचना सीमित रुप से ही प्राप्त हो 
पातो है। इृषि में स्त्री श्रमिकों की सख्या कृपि-शम-जाँच के अनुसार १६५०-५१ 
में एक ररो7 चालीस लाख थी तथा १६५६-५७ में एक करोड बीस लाख थी । 


४ हर 
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जनगणना के आँकर्डो के पनुप्तार महिला श्रसिकों की संख्या सब १३०६ में 
३-७३ करोड़ थी, १६१९ में ४-९८ करोड, १६२३१ में ४ ०१ करोड और १६३१ 
'्में ३७६ करोड महिला क्रमिक थो । १६५१ में इनकी संख्या ४“०४ करोड झ्ाती 
थी । इस प्रकार १६०१ व १६५१ के मध्य महिला थ्रप्तिकों की संख्या में थो बहत 
अन्तर नही हुमा, परन्तु क्योंकि कुल श्रमिको की संख्य। बढ गई थी इसलिये कुल 
श्रमिकों मे से इनका भ्रनुपात घट गया था। १६६१ की जनगणाना के अनुसार 
महिला श्रमिको की संख्या बढी है। १८ पढें करोड कुल श्षमिकों में से £ ६४ करोड़ 
महिला श्रमिक थी, भ्रर्थात्‌ प्रत्येक १०० पुरुष श्रमिकों पर ४६:०४ सहिला श्रमिक 
ग्राती थी । जैसा ऊपर बदाया जा चुका है इनमें से श्रधिकांश (लगभग्ग ८०%) 
कृषक के रूप में (१:३१ करोड) या कृषि श्रमिक के रूप मे (१०४२ करोड) कार्य 
कर रही थी । १६६१ की जनगणना के अनुसार, पहले श्रध्याय मे दी हुई तालिका 
भू विभिन्‍न व्यवसायों में काम पर लंगी महिलाशो की संख्या दिखाई गई है । 
श्रम ब्यूरो द्वारा १६५८-५६ में एक व्यावसायिक गजदूरों सर्वेक्षण की 
रिपोर्ट के अ्वुसार गहिला श्रमिकों के रोजगार के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों 
फा पता चलता है--बागान को छोड़कर लगभग सभी उद्योगों मे अधिकाश पुरुष 
ही शा शर्ते हैं। ऋारणावा उद्योग में २४४१३ लाख अ्मिकों में ते १३:५% 
गहिला श्रमिक थी, बागान मे १८७४ लाख श्रमिकों मे से ५०% महिलायें थी 
ऐशर खानो में ५"०५ लाख भ्रमिको में से १७ ०% महिला धम्रिक थी। फारसाता 
उद्योगों में या इंजीनियरिंग उद्योग में कम महिला क्षमिक थी । कपड़ा उद्योग मे 
वेगभय ७९% महिला श्रम्तिक थी। अधिकांश महिला श्रमिक कुछ विषिध उद्योगों 
में थी, जैरो--दिपासलाई के कारखाने, काजू के कारखाने, तम्बायू के कारखाते 
तथा चाय बागान । बरीडी के कारखागे, कपड़ा फ़िलने के कायं, कॉफ़ी तथा रबर 
के बागान तथा मैगनीज ओर कच्चा लोहा खानो में कुक्ष श्रमिकों मे से + महिला 
श्रमिक थी । सुती कयडा उद्योग गे ४५, जूट में ४४ और रेशम उद्योग में ८५% 
महिला श्रमिक थी । 


स्त्री श्रमिकों के रोजगार की समस्या : 
हाल मे हुए एक रावेंक्षण के निष्कर्ष 
सन्‌ १६०१-५१ की ४० बधे की झवधि में कृषि-रोजगारो की अपेक्षा गैर- 
कृषि रोजगारों मैं स्थियों के लिए कार्य करने के अवसरों में बहुत कमी झा गई थी । 
यह निष्कर्ष उस अव्ययन से ज्ञात होता है, जो भारत सरकार के धम ब्यूरो 
तथा आयोजना आयोग के श्रम तथा रोजगार विभाग ने मिलकर १६४८ में क्रिया 
था ओर जिसका उद्देश्य यह था कि १६०१ से स्त्रियों के लिए जो रोजगार में कमी 
या अधिकता झा गई भी, उसका अध्ययन किया जाये ।_, अध्ययन से 
होता है कि स्त्री श्रतिको की संख्या १६११ में ४३०० 
कर ४००७० साख रह गई थी, जबकि उसी 
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१,४६० ६० लाख से बढ़कर १,७३० ४० लाख हो गई थी । दूसरे शब्दों मे, स्त्री 
श्रमिकों की सख्या २०*३० लाख के लगभग घट गई थी जबकि स्त्रियों की जन- 
सख्या २३०५० लाख वढ गई थी । के 

सन्‌ १६०१-५१ की झवधि मे, सत्‌ १६३१ के वर्ष को छोडकर, स्त्रियों 
का अपने तथा दूसरे के खेतो में कृषि कार्यों मे भाग लेना विर्षक्ष दृष्टि से पर्याध्त 
मात्रा में बढ़ गया था । सन्‌ १६३१ मे जो आँकडे एकत्रित झिये गये थे, वे ठीक 
नही थे, बयोकि जनगणना के झाँकडो के ग्न्त्गंत घरेलू महिलाओ को धरेलू नौकरा 
की तरह मान लिया गया था। यदि स्त्रियो का रोजगार स्त्री और पुरुष दोनो वी 
कुल जनसस्या को मिलाकर १०,००० मै से सापेक्ष दृष्टिकोंय लिया जाये तो इस 
अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कृषि कार्यों मे स्त्ियो के भाग लेने में तथा कृषि 
श्रमिको के रूप मे उनके रोजगार में अधिक परिवर्तव नहीं हुआ था, यद्यपि एक 
दज्शी (00:80७) से दूसरे दस्ती मे कुछ भिन्‍नता अपर्य झा गईं थी। परूतु इस 
श्रवधि में ऐसी स्त्रियो को, जो लगान प्राप्त करने वाले वर्ग के झत्तर्गत आाती है, 
काफी क्षति पहुंची । इस प्रध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि कृषि, वाणिज्य धथा 
प्रन्य सेवाम्रो भौर विविध कार्यों पर लगी हुई स्त्रियों की संख्या में निर्षेक्ष तथा 
सापेक्ष दौनो दृष्टिकोशों से कमी झ्रा गई थी। परन्तु परिवहन के कार्यो में स्त्रिया 
के रोजगार मे बुद्धि हुई थी । 

इस पचास वर्ष की अवधि म॑ स्त्रियों के रोजगार मे निम्नलिखित उद्योगो/ 
में वृद्धि हुई थी कोयले की खाने, तम्बाकू, लोहा तथा इस्पात तथा लोहा विज्ञान 
सम्बन्धी धातु उद्योग, परिवहन सामग्री, ईंट, खपरल तथा मिद्‌टी के भ्रन्य रचना 
त्मक उत्पादन, फर्तीचर तथा उसके बनान का सामान, कीगज तथा कांगजे के 
उत्पादन, छपाई तथा उसके साथ के अल्य उद्योग, शिक्षात्मक सेवाये तथा अन्वेपश, 
मसंगरपालिकाये तथा स्थानीय बोड, होटल, भोजनालय तथा चाय-[ह झ्ौर प्रत्य 
कातून सम्बन्धी सेवायें झ्ादि । लेकित विविध खाद्य उद्योगो, प्रनाजो तथा दालीं, 
अधातु खनिज उत्पादनों, ईंघन के फुटकर व्यापारी, सफाई के कार्यों तथा अन्य 
सेवाओ और कपड़ा घोने तथा कपडा धोने की सेवाग्रों के कार्यों म इन स्त्रियों के 
रोजगार में कमी हो गई थी । 

संगठित रोजगारो से सम्बद्ध ऑन्तिम सूचनाये सनू १६५६ तक की थी। 
श्र इनको भी इस अध्ययन म सम्मिलित कर लिया गया है। सन्‌ १६५०-५६ 
की ६ वर्ष की अवधि मे विभिन्‍न औद्यागिक समूहो में स्त्रियों के रोजगार की 
अवस्था एक समान नही थी । तम्बाकू उद्योगों तथा रसायन पदार्थों तथा राप्तामनिक 
उत्पादनों में तो स्त्रियों के रोजगार में वृद्धि हुई थी, परन्तु लकडी तथा फर्नीचर 
उद्योगों, कागज तथा कागज के उत्पादनो, कपडा मिलो तथा अन्य मुलभूत धातु 
डद्योगी हा स्त्रियों के रोजगारा में कप्ती हो बयो थी । अन्य औद्योगिक समूहो, जैसे 
कृषि सम्बेन्धी प्रक्रियाओो, मादक पेयो के अतिरिक्त खाद्य तथा अधातु खनिज 
उत्पादनों में स्त्रियां का रोजगार कुछ अधिक स्थिर था । कपड़ा मिलो तथा जुट 
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उद्योगों में जहाँ तक स्त्रियों के रोजयार का प्रदन था, सन्‌ १६५० में स्थ्रियों की 
संख्या ३७,००० से घटकर सन्‌ १६५६ में २१,००० रह गयी थी। बीडी तथा 
दियासलाई उद्योगों में रोजगार की स्थिति भ्रच्छी थी। काजू के उद्योग तथा चाय 
की फरैविंट्र्यों में स्त्रियों के रोजगार में अत्यन्त महत्वपूर्ण कमी आ गई थी। जहाँ 
तक खातों का सम्बन्ध है, मैंगनीज तथा कच्चे लोहे की खातों में स्त्रियों के रोजपार 
में प्रधिक वृद्धि हुई थी ) लेकित इसके साथ ही कोयला तथा अ्श्नक की खानों में 
उनका रोजगार श्रधिकतया कम हो ग्रया था । चाय बागान मे स्त्रियों का रोजगार 
सन्‌ १६५०-५१ में २४८ लाल से घटकर सत्‌ १६५६-५७ में १६६ लाख रह 
गया था, लेकित स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रक'र के वयस्क श्रमिकों की कुल संख्या से 
जो कगी हुई थी, स्त्रियों के रोजगार में यह कमी उत्ती झनुपात से हुईं थी ! जहाँ 
ज्ञक कारखाना उद्योगों का प्रइत है उनमें स्त्रियों का कुल रोजगार १६४५१ मे २३३ 
लाख से बठकर १६५७ मे २५९२ लाख हो गया था । परन्तु स्त्री श्रमिकों की सख्या 
इस अवधि में ५'१ लाख से धदकर ४६६ लाख रह गई थी । 

इस ग्रध्ययन के ग्रनुसार देश मे जंसे-जेसे श्रौद्योगीकरण में युद्धि होती 
जायेगी दंसे-बंसे स्त्री अमिको की संख्या में भी बुद्धि होती जायेगी और इस सख्या 
में तृतीय वर्ग को अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष रूप से बृद्धि होगी । 

ऐसी अनेक महत्वपुर्ण बाते है जो स्त्री श्रमिकों के रोजगार की कमी के 
लिए उत्तरवायी हैं। यह बातें तकनीकी, वंज्ञानिक तथा आधिक है । एक महत्वपूर्ण 
शारण तो पह है कि प्राचीन काल में जो कार्य स्त्रियाँ अपने हाथों से किया करती 
थी, उसके स्थान पर अब नई मशीनों का प्रचलन हो गया है। कारण यह भी है 
कि स्त्रियों के क्षिये खानो के भीतर कार्ये करमा तथा सब उद्योगों में राधि में काये 
करना वैधानिक रूप से निषेध कर दिया ग्रया है। इसके ग्रत्िरिक्त, स्थ्ियों से 
सम्बन्धित विभिन्‍न श्रम कानूनो के अन्तर्गत मालिको पर जो अधिक वित्तीप भार 
पड़ता है, उसके कारण भी स्त्री श्रमिकों को रोजगार देने में कमी हो गयी है । 
ऐसे बेधानिक वियय निम्वलिखित हैं--मावृत्व-कालीव-दाभ की ब्रदावगी, शिशु- 
एहो की व्यवस्था, समान कार्य के लिए रामान वेतन का सिद्धांत तथा मजदूरी 
समानीकरण प्रणाली का लागू करना ग्रादि। 

२84६ मे प्रह्चिल्टी बछ्याक् मैं स्कियों की केरोजपएटी की आस्था प्र रा 
प्रध्ययन से भी यह ज्ञाव होता है कि स्जियो के रोजगार में पिछली कई दर्ाडिदयों 
(08०४५०७) से कमी होती जा रही है। 
स्त्री श्रमिकों के कार्य को प्रकृति 

इन आझाकडो से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश मे बाल धमिकों को रोजगार 
दर लगाते के समात ही स्त्रियों को टोजयार पर लगाना एक झाम बात है । बास्त- 
विकता भी यह है कि यदि स्त्रियों के कार्य करने की दशधाओं को उचित झूप से 
विनियमित कर दिया जाए तो वे भी उत्पादन के क्षेत्र मे अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रोग 
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दे सकती है। कुटीर उद्योगो में प्रारिवारिक क॒तंव्यो की पूि के साथ-साथ स्त्रियाँ 
कातने और धुनने जैसे व्यवसायों मे भी पुरुषों की सहायता करती हैं | कृषि में भी 
स्निया खेतो में पुछ्यो की बडी सहायता करती हैं। परन्तु बडे पैमाने के उद्योगों मे 
स्नियो को रोजगार देना कुछ वर्षों से ही आरम्भ हुआ है । अधिवाश स्त्री आमिर्क 
पुष्ठप श्रमिकों वे परिवारों से ही सम्बद्ध होती है और दे प्राय अपने परिवारों वी 
आय के अनुपू रण के हेतु ही बार्य करती हैं। कारखानो मे रोजगार पर लगी हुई 
ऐसी बहुत कम स्त्रिया हैं, जो किसी पुरुष पर आश्रित नहीं हैं। विभिन्‍न उद्योगों मं 
उनके कार्यो की प्रकृति भी भिन्‍न-मिन्‍न होती है। संगठित तथा निरन्तर चालू 
कपास झौर जूट भादि जैसे कारखानो में स्त्रिया सामास्यतथा कुलियो के रूप में 
चर्खी लपेटने तथा बैठन करने के विभागों में अधिक सख्या मे रोजगार पर लगाई 
जाती हैं । मौसमी कारखानो मे, विशेषतया कपास में से बिनौले निकालने और 
उसे दवाने तया चावल के कारथ्षानों भे स्वियो को साधारण कुलियों के रूप में 
रोजगार पर लगाया जाता है । बागान में भी अधिक सरुया म स्‍त्री श्रमिक पाई 
जाती है, क्योकि धायाव में कार्य करने की पद्धति पारिवारिक आधार पर है औौर 
वहा केवल छोट छोट बच्चो और अश्नज्न प्रारथियो को छोडकर परिवार के शेष 
सभी सदस्य काय करते हैं। प्राय यह देखा गया है कि असम मे वागान श्रमिकों 
के परिवार मे औसतन लगभग ४ १४ व्यक्ति हाते है, जिनम स कम से कम २ ४४ 


हा 


व्यक्ति कमान वाल होत है। इनम ११७ पुरुष, ० ६६ स्त्रिया तथा ०३१ बालक ( 


होत है । खानो मं, विज्षेषतया कोयले की खानो मे, स्त्रियों को सामानन्‍्यतथा बोभा 
ढोन या ठला हादन के कार्य पर नियुक्त किया जाता है, यद्यपि कुछ विश्लेप परि- 
स्थितियों में उन्‍्ह ट्रामे चलाते हुए भी देखा जाता है | 


स्‍त्री श्रमिकों की मजदूरी तथा उनकी आय 


स्त्रियों की मजदूरी तथा उनकी आय के सम्बन्ध मं यह कहा था सकता है 
कि जब स्त्रियों को उसी था उसी प्रकार के व्यवस्नायों पर भी नियुक्त किया जाता 
है जितम पुरुष काय करते हैं ता भी उनकी मजदूरी अपक्षाकृत पुरुषों से छुछ कग 
ही होती है । कपडा मिल उद्योगा के अनक केन्द्रों में स्त्रिया की आय दो बातों पर 
निर्भर करती है. (क) काय की उपलब्धता तथा (ख) उनको क्तिने घण्टों के लिये 
काम पर लगाया जाता है, वयोकि स्त्रियो के लिए निग्रमातुसार कार्य के धण्ट कई 
बार लागू नही किये जाते, जिसका कारण यह है कि उन्ह घरेलू कर्तव्यों का भी 
बालन ऋरना एडता है / कुछ रिपोर्टो से रह ही हस्त हुआए है कि कोयबे की खानो 
तथा वागान में कुछ कार्यों मे स्त्रिया उतनी ही कार्यकुझल पाई गई हैं जितने कि 
पुरुष, यद्यपि उनकी मजदूरी में थोडा अन्तर है। जहाँ तक भारतीय पगछित 
उद्योगो में स्त्री श्रमिकों का सम्बन्ध है, सन्‌ १६४८ के न्यूबतम मजदूरी झप्रिनियम 
में समान कार्य के लिए समान बेदन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। 
परन्तु इस विद्धास्त के अपनाये जान के कारण अनेक स्थानों पर स्त्री श्रमिकों को 
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रौजगार पर लगाता कम कर दिया गया है, क्योंकि, जेंसा कि मजदूरी के प्रध्याय 
मे उल्लेख किया गया है, मालिकों को स्त्रियों को नौकरी देने गें हानि उठानी पडती 

* है। इसका कारण यह है कि इन स्त्रियों को उन्हे बहुत से लाभ देने पडते है और 
'सत्रियां बहुत रामय तक नौकरी पर ठिकती भी नहीं हैं। इसप्लिये मासिक उन्हें 
क्रेषल कम मजदूरी पर ही नोकरी देते हैं । 


स्त्री श्रमिकों के लिए लाभ 

स्त्री श्रमिकों के लिए गातृत्व-कालीन-ल्लाभ अधिनियम अब अधिकांश राज्यों 
में भ्चलित है, इतका उल्लेख सामाजिक सुरक्षा के अध्याय में विस्तृत रूप से किया 
जा चुका है। सन्‌ १९४८ के कारखाना अधिनियम और १६५२ के खान ग्रधिनियम 
के प्रतुसार जहाँ भी ४० छत्री श्रप्तिको से अधिक स्त्रियां काये करती है, वहा शिशु 
हों की व्यवस्था कर दी गई है । सन्‌ १६४७ के ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत स्थापित 
कोयला खान श्रम कल्याण निधि की एक विश्येष शास्रा भी स्त्रियों तथा बालकों के 
हिंतो की देखभाल करते के लिए खानो में प्रारम्भ कर दी गई है। सभी उद्योगों 
मे स्त्रियों के लिये रात्रि मे काम करना तिपिद्ध कर दिया गया है। मातृश्व-कालीत 
लाभ तथा रात्रि के काम करने पर निपेघ के अतिरिक्त, भ्रन्तिम कारखाना ग्रधि- 
नियम मे कार्य करने के घण्टो, मध्यान्तरों तथा छुट्टियों भ्रादि के सम्बन्ध मे सी 
श्रमिकों को कोई अन्य विशेष भ्रविकार नहो दिये गये हैं, यद्यपि जब कारखाना 
विधान बने थे तो प्रारम्भ में स्त्रियों तथा बालको के ही कार्य करने के घण्टे विति- 
यमित किये गये थे । 


स्त्रियों के लिए खानो के भीतर काये करने की समस्या 


रिजयों के खानों के भीतर काये करने पर रोक लगाने से भी कई विशेष 
प्रकार की समस्थाये उत्पत्त हो गई है। इस प्रकार के कार्यो को निषिद्ध करने की 
सदा से बहुत भ्रावश्यकता रही है झौर कोई भी सभ्य देश इस बात को सहन नहीं 
कर सकता कि उनके देश में महिलाभ्ो को, जो सामान्यतया घरीर से अत्यन्त 
कोमल होती हैं, ऐसे भ्रस्वास्थ्यकर वातावरण मे खानों के भीतर कार्य करने की 
प्रमुभति दी जाये। इसके अतिरिक्त यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि 
यदि स्थत्रिया खानो के भीतर जाकर पुरुषों के साथ काये करे तो इससे कई सामा- 
जिक झौर नैतिक दोष पैदा हो सकते है। जैसा कि खान विधान के अन्तगंत उल्लेख 
किया गया है, सन्‌ १६२६ में इस बात के लिए विनियम बनाये गये थे कि १० 
वर्ष की श्रवधि के भीतर, अर्थात्‌ १६३६ तक, स्त्रियों का खान के भीतर काये 
करना धीरे-धीरे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। लेकिन सन्‌ १६३७ में एक 
अधिसूचना के द्वारा स्त्रियों के लिए खानो के भीतर कार्थ करना तिषिद्ध कर दिया 
गया, परल्तु युद्ध की भावश्यकताम्रों के कारण सन्‌ १६४३ भें यह प्रतिबन्ध उठा 
लिया गया था। लेकिन सन्‌ १६४६ मे इसे पुनः लागू कर दिया गया और तब से 


७६४ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


आज तब यह प्रतिबन्ध लागू है। इस प्रकार वर्तंगान रागय सें स्थिति यह है कि 
स्त्रियों को खानों के भीतर रोजगार पर नहीं लगाया जाता। 
डा० आर० के० मुकर्जो ने कुछ ऐसी बुराइयो का उल्लेख क्रिया है, जो“ 
प्ियो को खानो के भौतर कार्य करने पर प्रतिव्रन्ध लगाने से श्रा गई हैं। यह 
प्रतिबन्ध लगाने के वाद कोयले की खानो में अधिक्ाश्य स्त्रिया गाँव वापिस चली 
गईं और उसके वाद उनका गाँवों से आना भी वन्द हो गया | केवल वडी बडी 
खानो मे ही स्त्री श्रमिकों तो खानों के ऊपर कुछ कार्य देना सम्भव हो सकी झौर 
उनमे से बहुत सी स्त्रियों को ठेला लादने, सडकें तथा नालिया बनाने और उनकी 
मरम्मत करने, बत्तियों को साफ्ठ करने, राजगीरो के साथ कप दरने तथा स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सामान्य दक्षाप्रों में खुघार करने के कार्यों पर रोजगार मिल गया, परन्तु 
इन सब वातों को देखते हुए ऐसी स्त्रियो की, जो खानो के भोतर कार्य करती थी, 
एक बहुत थोटी प्रतिशत, अर्थात्‌ कठिनाई से १० प्रतिशत ही खान के ऊपर विविष 
प्रकार के कार्यों मे रोजगार पा सकी । इसके पूर्व जब खानो के भीतर पति-पत्त्ति 
दोनो मिलकर कार्य करते थ, तो कोयला काटने तथा लादने में यह दम्पत्ति बडी 
सुगमता से कायल की कम से व्म तीन नाँदें मर लिया करते थे अर्थात्‌ उनकी 
कुल झाय १५ आना (६४ पैसे) प्रतिदिन थी, परस्तु स्त्रो श्रमिकों को रोजगार पर 
ने लगाय जाने के वाद से पररुष श्रमिक गक्षेत्े प्रतदिव कोयला वाटकर एक नाद 
से अधिक नहो भर सकता अर्थात्‌ उसकी आय घटकर ४ झाता (३१ पं०) प्रतिदिन/ 
रह गई है । यदि कोई कम्पनी उसको पत्नी कोखान के ऊपर रोजगार पर लगा 
भी लेती है, तो भी उसे ४ झाना या ५ आना (२५ या ३१ पै०) प्रतिदिन के हिसाद 
पे मजदूरी दी जाती है और यदि वह ठेकेदारों के लिये ग्राकस्पिक रूप से कार्य 
करती है, तो भी उसे २ ग्राने से ५ आने प्रतिदिन तक ही मजदूरी मिल पाती है। 
इस प्रकार पति और पत्नि दोनो की कुल आय कम हो गई है और उनका जीवन- 
स्तर गिर गया है। अविवाहित स्त्रियो तथा विधदाझ्रो की स्थिति तोऔर भी 
शोचनीय हो गई है, क्योकि स्त्रियो के लिय खानो के ऊपर वहुत ही कम नौकरियाँ 
उपबब्ध होती हैं। प्रवन्धकर्ता खानां मे कार्य करने वाले श्रमिकों वी पलियों को 
हो रोजगार पर लगाने मे प्राथमिकता देते हैं श्रीर असम्बद्ध (एंजवाउटाव्व) 
स्त्रियों को ठेकैदारो द्वारा सयोग से कोई काये मिल जाय, इस बात पर निर्भर 
रहना पदता है । 
रॉयल श्रम आयोग ने यह आश्या व्यक्त की थी कि यदि स्त्रियों को खानो 

के भीतर काम करने से महा कर दिया जाय तो इससे कोयले की खानो मे बाय 
करने वाले श्रमिकों के जीदन की दश्षाओं में सुधार हो जायेगा तथा उनकी कार्ये- 

बूशलता मे भी बृद्धि होगी | इस कारण यदि पारिवारिक आय में बुछ कमी भी 
हो तो उसकी क्षतिपूर्ति इस सुधार द्वारा ही जायेगी, परन्तु प्रतिबन्ध लगाने के 
पह्चात्‌ से खानो में वार्यं करने वाले श्रमिकों के जीवन की दश्चाओं में कुछ अधिक 
सुधार नहीं हुआ है । इसलिए जब स्त्रियाँ आय अजेन के योग्य नही रही हैं तो 
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खान श्रप्तिक अपनी स्त्रियों को खायों के क्षेत्र में लाते ही नहीं है।इस ग्रकार 
स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में बहुत कम हो गई है भौर इस कारण पुरुषों 
में अनुपस्थिति प्रधिक बढ गई है। स्थानीय खान श्रमिक झपने परिवारों को देखने 
के लिये प्रायः नित्य ही अपने घर जाया करते हैं । इसी कारण बिलासपुरी तथा 
पघल के श्रमिकों की सख्या खातों में कम हो गयी है, क्योंकि थे लोग अपनी स्त्रियों 
को गाँवों मे छोडना पसन्द नही करते । स्त्री-पुरुषों की संख्या में सम्रात अनुपात न 
रहते के कारण कोयला खान क्षेत्रों में नैतिक पत्त बहुत हो गया है। पहले पति 
और पत्नी दोनों ही खातों के भीतर साथ-साथ जा सकते थे ग्रौर हर समय पत्नी 
को अपने पति का संरक्षण मिलता रहता या । लेकिन अब, जब श्रमिक खातो के 
भीतर कार्य करने जाते हैं, तो वे अपनी युवा पत्नियों या युवा पत्रियों को पीछे 
छोड़ने में संकट प्रनुभव करते हैं; 
परन्तु इस समस्या का समाधान यह नही है कि स्त्रियों को पुनः खानो के 
भीतर कार्य फरने की अनुमति दे दी जाय । डा० भुकर्जी ने यह सुकाव दिया है कि 
श्रमिकों को अपने परिवारों को साथ लाने के लिये कुछ सुविधायें तथा ग्राकर्पण 
देने चाहिये ताकि वर्तमान बुराइयों को दूर किया जा सके | खान के ऊपर यदि 
कोई नौकरी खाली होती है तो जहां तक सम्भव हो उसे स्त्री श्रमिक को देना 
झआाहिए, क्या उनके लिये सहायक उद्योगों की स्थापना की सम्भावना पर भी ध्यान 
देना चाहिए | इन सहायक उद्योगो मे कोलतार तथा कोयले के ग्रन्य गौण उत्पादनों 
का उपयोग हो सकता है । इसके अतिरिक्त मकानों तथा जल-मल ततिकास्त व्यवस्था 
में सुधार करने के लिये नियमित रूप से प्रबन्धकों द्वारा प्रथत्त किये जाने चाहियें, 
ताकि खान श्रमिकों को प्रपती स्त्रियों को खान क्षेत्रों मे लाने के लिये प्रेरित किया 
जा सके । भ्रस्त मे यह कहा जा सकता है कि खान श्रमिकों की झौसत झाय तथा 
कार्यकुदालता मे बृद्धि किये बिना उनकी पारिवारिक प्राय में जो वर्तमान हानि हुई है, 
उसका न तो किसी प्रकार प्रतिकार ही किया जा सकता है और न ही उनके जीवन- 
स्तर कौ ऊँचा उठाया जा सकता है। गत वर्षों में कोयला खान श्रम कल्याण निधि 
तथा अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि की स्थापत्रा से और स्युततभ मजदूरी के 
निर्धारण से खातो में कार्य करने वाले श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ है गौर 
स्त्रियों का खानो के भीतर कार्य करता तिषिद् करने से जो झ्राथ की हाति हुई है 
बहू इन श्रमिकों को स्वास्थ्यकर तथा मथुर पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की 
सुविधाये देकर तथा स्त्री श्षमिकों के स्वास्थ्य वथा उनकी कार्येकुशलता में सुधार 
करके पूरी को जा सकती है । 


स्‍त्री श्रमिक तथा सामाजिक वातावरण 


स्त्रियों के रोजगार से सम्बन्धित एक अभय समस्या, जिसकी शोर ध्यान 
आकषित करना आवश्यक है वह स्त्रियों को रोजगार पर लगाने से जो सामाजिक 
वातावरण पैदा हो जाता है और रोजगार पर लगी स्त्रियों को जो सामाजिक स्तर 
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दिया जाता है, उस विषय व्ये समस्‍या है । यह तो एक साधारण ज्ञान की बात है 
कि हमारे देश मे स्त्रियों को पुरुषो को अपेक्षा हीन समझा जाता रहा है और यह 
पुरानी रूढिगत विचारधारा भव भी प्रचलित है। इसका परिणाम यह हुमा है कि,« 
आत्म सम्मान प्रतिष्ठा तथा आत्म विश्वास की जो भावना हमे पश्चिमों देशो की 
स्त्रियो मे मिलती है, वह हमारे देश की स्त्रियो मे ग्रब तक विकसित नहीं हो सकी 
है । मजदूर वर्ग की स्त्रियो को उन गाँवो के बडे सामाजिक दायरों मे भी सम्मान 
की दृष्टि से नही देखा जाता, जहाँ से वे का्ये करने आ्रादी है। यह भी सभी जानते 
है कि हमारे झौद्योगिक क्षेत्र मे अधिकांश स्त्री श्रमिको को ऐसे मध्यस्थों तथा अन्य 
दुराचारी व्यक्तियों द्वारा अनेतिक जीवन व्यतीत करने के लिये विवश कर दिया 
जाता है णो भ्रौद्योगिक क्षेत्रों मे अधिकतर पाये जाते हैं । कभी-कभी तो मालिक भी 
ओऔद्योगिक क्षेत्रों मे इन स्त्रियों के पतन के लिये उत्तरदायी होते है। गाँवों मे जो 
नैतिक, रामाजिक तथा धामिक प्रतिवन्ध होते है, वे नगरो मे नही पाये जाते । 
श्रम आयोग और बगाल मे डा० कर्जेल द्वारा कुछ ऐसे उदाहरण इकट्ठे किये गये 
थे जिनसे यह ज्ञात होता है कि कुछ सह्ष्या ऐसी विधवाओं झौर परित्यकुत 
स्त्रियों की पईई जाती है, जो दिन मे कारखानो से होने वाली आय के अतिरिक्त 
राधि में कुछ पुरुषो से भ्रस्थायी सम्बन्ध बनाये रखकर या वेषश्यावृत्ति का पेशा 
अपनाकर अपनी आय मे वृद्धि करती है । ऐसी स्त्रियो के बच्चे भी होते है, जिनका 
पालन पोषण करना पडता है । बम्बई मे डा० एस० डी० पुनेकार द्वारा एक जाँच / 
के अनुसार भी महिला श्रमिको के पतन के उदाहरण मिलते है। 

यह सामाजिक तथा ग्राथिक समस्या दिन पर दिन प्रवल होती जा रही है । 
फिर भी, ज॑सा कि श्री पनान्‍्डीकर ने उल्लेख किया है, श्राज तक इस समस्या की 
और ध्यान नही दिया गया है। श्रम झ्ायोग ने भी इस समस्या पर प्रपने विचार 
प्रकट नही किये , यहा तक कि श्रम अनुसन्धान समिति ने भी इस समस्या की ग्रोर 
ध्यान नही दिया । इसलिये इस बात की बहुत झ्रवश्यकता है कि इस समस्या की 
उचित प्रकार से जाँच की जाये तथा इन स्त्रियों का उत्थान करने तथा इनकी 
सहायता करने के लिये अच्छे रो अ्रच्छे श्रकार के साधन अपनाये जायें । श्रौद्योगिक 
क्षेत्रो मे सम्पूएं वातावरण कुछ इस भ्रकार का है कि जिन स्त्रियो मे कूछ सम्मान 
तथा प्रतिष्ठा की भावना होती है, वे कार्य करना ही पसन्द नहीं करती और जिन 
स्त्रियों को विवश होकर नौकरी करनी पडती है वे नगरो में प्रचलित इन बुराइयों 
की बडी सुगमता से शिकार हो जाती हैं। हम सभी लोग यह बात जानते हैं, इसका 
अनुभव भी करते हैं, फिर भी सरकार ने इस सामाजिक समस्या की ओर ग्रभी 
तक ध्यान नही दिया है। 


स्त्री श्रमिक तथा सघ 


जहाँ तक श्रमिक सघो तथा स्त्री श्रमिको की समस्या का सम्बन्ध है, देश 
में स्त्रियों के किसी पृथक्‌ श्रप्तिक सघ का विकास नही हुआ है। स्त्री श्रमिक्रो को 
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अपने कुछ पारिवारिक कर्क्यो कां भी पालन करना पड़ता है भर इस प्रकार अपने 
संगठग मे सक्रिय रूप से रुचि लेने के लिये उनके पास कोई समय नहीं बच्चे पाता । 
|. तैं स्थायी रूप से कोई नौकरी भी तहीं कर पाती और न ही उनों उत्साह तभा 
"संगठन बनाने की क्षमता होती है। देश में कुछ ऐसी परम्पटायें पड़ गई हैं, जिन्होने 
स्त्रियों को सदा पुरुषों के ऊपर गआश्चित रखा है और प्रमपढ स्त्री श्रम्रिक तो कोई 
पुृथक्‌ संगठन बनाने की कल्यना भी नही कर सकती । वास्तविकता तो यह है कि 
जब पुरुषों के ही श्रमिक सघ दृढ़ ओर शक्तिशाली नही है, तो यदि स्त्री श्रमिकों ने 
अपने संगठनों के प्रति प्रधिक ध्यान नही दिया है, तो उन्हें इस सम्बन्ध में अधिक 
दोषी नही ठहराया जा सकता । लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि स्त्रियों ने 
देश के श्रम प्रान्दोलग में कोई रुचि नहीं ली है। इस बात का श्रमाण मिलता है 
कि सन्‌ १८६० में श्री नोखण्डे द्वारा आयोजित कौ गई सभा में दो रत्री श्रप्तिकों ने 
भाषण दिया था (देखिये पृष्ठ ६३) । श्रमिक संघो में स्त्रियों की सदस्यता में भी 
वृद्धि हुई है और सन्‌ १६२६ पें स्त्री श्रमिकों की सदस्यता ३,८४२ से बढ़कर सब 
१६४६-४७ में ६४,७६८ हो गई थी | सन्‌ १६५७-५८ में यह सदस्यता ३,३१,८८२ 
(११०%), १६५८-५६ में ३,६२,३५४४ (१००८६), १६५६-६० मे ३,६१,००० 
(१०००५), १६६०-६१ भे ३,६५,००० (६५%), १६६१-६२ में ३,७०,००० 
(९१%), १६६२-६३ मे ३,४७,००० (६४%) झोर १६६३-६४ मे ३,४६,००० 
५ (८"६५%) थी । कारण़ानों, खानो ता बागान में कुल स्त्री श्रमिकों की लगभग 
१:७ प्रतिशत स्थ्रियाँ पजीकृत श्रमिक सधों की सदस्य हैं । इस बात से यह बिदित 
होता है कि स्त्री श्रमिकों की श्रमिक सधो में रुचि रही है, यद्यपि श्रमिक संषों में 
स्त्री श्रमिक भ्रभी और अधिक काये कर सकती हैं विश्वेष रूप से, इस दृष्टि से कि 
प्रभी हाल के वर्षो में स्त्री भमिक्ों को प्रतिशत सदस्यता मे ग्रिरावट श्राई है। 
कपड़ा मिल उद्योगों प्रे स्‍त्री श्रमिकों के श्रमिक सधो की सबसे अधिक प्रगति हुई 
है। वम्बई ग्रौर भद्रात्र का इस सम्बन्ध से विशेष रूपसे उल्लेख किया जा 
सकता है। 


उपसंहार 


इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि भारत के उद्योगों में ह्व्िया 
अब स्थिर रूप से रोजगार पाते लगी है। उद्योग्रों मे स्त्रियों द्वारा काम पाने के 
सम्बन्ध में जो परम्परागत विचार थे, वह समस्त संगार में और भारत में भी 
समाप्त होते जा रहे हैं। भारत के संविधान में भी इस बात का उल्लेख किया गया 
है कि “राज्य ग्रपनी नीति द्वारा इस औ्रोर ध्यान देगा कि प्रत्येक तागरिक को, 
चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, इस बात का समान अधिकार हो कि वह अपनी पर्याप्त 
रूप से जीविका ग्रजित कर सके"****-*६० और स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान 
कार्य के लिए समान वेदन मिले, तथा स्त्री द पुरुष श्रप्िको की शक्ति और 
स्वास्थ्य का भर बाजकों की कोयल प्रायु का अनुचित लाभ व उठाया जाय और 
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नागरिकों को झाथिक झावश्यकताम्ों के कारण ऐसा रोजगार अझपनाने के लिए 
विवश न होना पडे जो उनकी झायु और शक्ित के अनुसार अनुपयुक्त हो ।” परन्तु 
सभी देशो मे इस बात को स्वीकार किया गया है कि स्त्रियों के साथ विश्वेप प्रकार 
के ब्यवहार की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी स्त्री श्रमिकों कौ 
समस्याप्रो पर एक पृथक्‌ २७ सदस्यों की परामर्श देते वालो की नामिका (?आ ०) 
बनाई है और भारत का भी इसमे प्रतिनिधित्व है। भारत मे भी हमे इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि स्त्रियो मे कोमलता और भावुकता होती है. श्रौर परिवार 
पर तथा देश की भावी सन्तति के पालन में उनका बहुत प्रभाव होता है। हमे यह 
भी विस्मरण नहीं करना चाहिये कि “जो हाथ पालना ऋुलाते हैं, वही ससार पर 
शासन करते हैं ।” अत स्त्रियों को एक विश्येप प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता 
है। भारत मे स्त्री श्रमिको की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिये विश्वेष 
पग उठाये जाने चाहियें। इनके सामाजिक स्तर को भी ऊँचा उठाने का प्रयल 
फरना चाहिये, ताकि वे पुरुषो के साथ बराबर के साथी बनकर काये कर सर्को । 


श्ह 


भारतीय कृषि श्रसिक 
#3२॥0७0७ ७१% ॥.588008 ॥५४ ॥४०0॥७ 
कृषि श्रमिकों की संख्या 
भारत सर्देव से एक कृषि-प्रधान देश रहा है। सन्‌ १६५१ की जनगशना 
के श्रनुसार कृषि २४६,१२२,४४६ व्यक्तियों को जीविका का मुख्य साधन था, 
प्र्धात्‌ लगभग ६९-८ प्रतिशत जमसंख्या कृषि पर ही मिभर यी। इस कृषि जत- 
संख्या कौ तिम्नलिल्लित वर्यों में विभाजित किया जाता है-- 
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के) कृषक, जिनकी अपनी सजक 
भूमि भी है ४” ६५,११५,४४६ [5२,२३१,०५२ | १६७,३४६, ५०२ 
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१६६१ की जनगणना के अनुसार १८“ड४ करोड़ कार्य करने वालो में पे 
कृषि श्रमिकों की सस्या ३१,४८२,२०४५ थो जिनमें १७,३११,४७४ पुरुष और 
१४,१७०,८३१ महिलायें थी (पृष्ठ १२ भी देखिये) । 

प्रथम तथा द्वितीय कृषि श्रमिक पूछताछ के प्रनुसार १६५०-५१ मे देश में 
लगभग ३६ करोड कृषि श्रमिक ये जिनमे से १ करोड़ ६० लाख पुरुष, १ करोड़ 
४० लाख स्त्रियाँ तथा २० लाख बालक थ्रे। १६४६-४७ में कृषि अमिकों की 
अनुमानित सख्या हे करोड़ ३० साख थी, जिमसें से १ करोड ८० लाख पुरुष, 
१ करोड़ २० लाख स्त्रियाँ तया ३० लाख बालक ये। १६५६-५७ मे कृषि अभमिक 
परिवारों की ्बुमानित संख्या १ करोड़ ६३ लाख थी और १६५५-५१ में यह 
भृख्या ६ करोड़ ७६ लाख थी | ४७५८ १६५६-४७ में तथा ५०% १६४०-५३ में 


द०७ श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याए 


झूमिहीन श्रसिक थे। सन्‌ १६५१ की जनगणना के अनुसार खेतिहर धमिको की 
सख्या लगभग ४ करोड ४० लाख है। इस सम्बन्ध मे यह भी उल्लेखनीय है कि 
सन्‌ १८८२ में कृषि श्रमिको की कुल सख्या केवल ७५ लाख थी। इस प्रकार गत 
६० या ७० वर्षों मे उनकी सख्या मे बडी तीब्रगति से वुद्धि हुई है। इसका कार 
भी स्पष्ट है। डा० राधाकमल मुकर्जी के शब्दों मे “ऐसी प्रत्येक परिस्थिति ने 
जिसने छोटे-छोटे काइतकारो की आर्थिक दक्शला को गिराया है, कृषि श्रमिको के 
सम्मभरण (5०709) में वृद्धि को है, उदाहरणा्थ, ग्रामीण भर्थल्यवस्था में 
सामान्य अधिकारों का नष्ट हो जाना जोतो का उप विभाजन, सामूहिक उद्यम 
(९०॥९८४४७४ 87/श 975०) का प्रचलित न रहना, लगान प्राप्त कर्त्ताओं की सख्या 
में बढोतरी, बिता किसी रोक के भूमि का हस्तास्तरण तथा बन्धक रखना और 
क्ुटी र-उद्योगो का पतन ।” इसके झतिरिक्त जनसख्या मै निर्षेक्ष वृद्धि, जमीदाई 
और जागी रदारी प्रधाओ्रो का उन्मूलन, जैसे--भूमि सुधार के कार्य (जिनके कारर 
व्यक्तिगत कृषि और कृषि यम्त्रीकरण मे वृद्धि हुई), छोटे-छोटे काइ्तकारो द्वार 
भूमि का विक्रय, भ्रादि-प्रादि भी कृषि श्रमिक-वर्ग की सस्या में वृद्धि का कारण 
बने है। 

भ्रग्न तालिका में कुल जनसख्या, श्रमिको की कुल सख्या और कषि श्रमिकों 
(१8700[प्र/॥| 40007९:७) सहित कृषि कमियो (4०४7००४घ४७। ७०7::8) की 
सख्या दी गई है। ये आंकडे (१६४१ को छोडकर) १६०१ से १६६१ तक की जन 
गणना (००४७०७) से लिये गये हैं-- 


कृषि भ्रमिको के प्रकार (67905 ० &87००एण ए०7:०१४) 


सामान्य रूप से यह्‌ कहा जा सकता है कि भारत में कृषि श्रमिक तिम्न 
लिखित परिवारों से प्राप्त होते है--(१) भूमिहीत ग्रामीण श्रमिक परिवारो से, 
(२) क्रशकालिक कृषक परिदारों से, तथा (३) अशकालिक शिल्पकारों अथवा 
ग्रामीश झनुचरो के परिवारों से। इस प्रकौर कृषि श्रमिको को तीन भागो मे 
विभाजित किया गया है--(१) खेतो मे कार्य करने वाले श्रमिक, जैसे -कटाई 
करने वाले, हल चलाने वाले, इत्यादि | (२) साथारण श्रमिक, जैप्ते---कुआं खोदने 
वाले और विविध कार्य करने वाले व्यक्ति, इत्यादि । (३) दुछ्ल श्रमिक, जैसे-- 
राज, मिस्त्री, बढई इत्यादि । क्षि श्रमिकों की सख्या में उपरोक्त वर्ग किस अनुपात 
से होते हैं, यह बात एक-समान नही पाई जाती वर क्षेत्-क्षेत्र मे भिन्‍न होती है। 
खेत जोतने वाले दास श्रमिको ($था 30०४7) का भी देश के कुछ भागों में 
प्रचलन है। दासता अधिकतर ऋशा प्रस्तता में फैय जाने के कारण होती है। 
श्रमिक साधारखतया कुछ सामाजिक या धामिक दापित्वो को सम्पन्न करने के लिये 
ही जमीदार से ऋण लेवा है। ऋण के बदले मे उसे ऋण का भुगतान करने तक 
काम करने की सहमति देनी पडत़ी है। लेकिग यह ऋण घटने की अपेक्षा घढता ही 
चला जाता है। कभी-कभी तो केवल श्रमिक ही नहीं, अपितु उसका परिवार भी 


झ्रण्दू 


भारतीय कृषि श्रमिक 
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द्०२ श्रम समस्‍यायें एवं समान कल्याणु 


जीवन-भर के लिये इस दासदा मे बंध जाता है। ऐसे श्रमिकों के रहने और कार्य 
करने की दश्चायें भी वडी झोचतीय होती है । इस प्रकार के दास बहुचा आदिम 
जातियो भ्ौर दलित जातियो के होते हैं, और विभिरन राज्यो में इन्हे मिलन मिलन 
तामों से पुकारा जाता है । उदाहरणतया, इन्हें वम्बई में 'कौलीज” और नहवालॉब, 
मद्रास मे 'पुलियान', विहार में 'कामिया', उडीसा में चाकर', मध्य प्रदेश में 
शलकारी' और उत्तर प्रदेश मे “गोवरी' कहते हैं । 

पहाँ यह चात भी विशेष ध्यातब्य है कि कृषि श्रमिक शब्द के अम्तगत दे 
सभी व्यविति ञ्रा जते हैं, जो नकद या जिन्‍स के रूप में मजदूरी लेकर कृपि कार्य 
करते है। ऐसे व्यक्तियों की ग्रपनी भूमि होती भी है श्रौर नही भी होती । कृषि मे 
रोजगार का अर्थ ख़ेतो तथा बागोझादि में रोजगार से है तथा रोपाई करता 
(था), मिट्टी तैयार करना, जोतना, बोना, निराई करना, काट-छांद करना 
तथा फसल रही कटाई करने से सम्बन्धित उस विभिन्‍न कार्यो से है. जो किसी अन्य 
ब्यवित के निर्देशन में किये जाये । १६६१ की जनगणना में कृपि श्रमिको की 
परिभाषा निम्त प्रक्वार की गईं है. “कृषि श्रमिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो विसी 
अन्य व्यव्ित की भूमि पर केवल एक मजदूर के रुप मे कार्य करता है (कृषि में कोई 
लिरीक्षण या निर्देशन का कार्य नहीं करता) और उसके लिए नकद, वस्तु के रूप 
मे या उपज के भाग के रूप में मजदूरी प्राप्त करता है। उसे अन्तिम या चार्लू काम 
के मौसम में कृषि श्रसिक के रूप मे ही काम करना होता है /” द्वितीय पचवर्षय ” 
आयोजना के झनुसार कृषि श्रमिको की परिभाषा में ऐसे व्यक्तियों को ले सकते हैं 
जो मर्ष मे जितने दिनो वास्तव में काये करते है, उनमे से झावे से प्णिक दिनों 
कृषि श्रमिक का वाय॑ करते हैं। इस ग्राधार पर, प्रथम कृषि श्रमिक पूछताथ के 
प्रनुमार ग्रामीण परिवारों मे से ३० ४ श्रतिशत कृषि श्रमिक थे जिनमे से प्राये 
व्यक्तियों के पास भूमि भी नहीं थी । अधिक स्पष्ट शब्दों में यह भी वहा जा 
सकता है कि कृषि श्रमिकों की परिभाषा से मिम्नलिखित्त व्यवित्र आते हैं--हलवाहे, 
फसल की कटाई करते वाले, बीज की बुवाई करने वाले, निराई करवे वाले और 
रोपाई करने वाले, श्रादि । यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि खेतिहर श्रमिकों की 
सख्या में स्त्री तथा वाल श्रमिको की ग्रतिशत संख्या काफी अधिक है। क्रषि-काये, 
जैसे--विराई करना, सैलाई करना, फटक्पेरना, खाद डालना, फसलो की देखभाल 
करना आदि, बहुघा स्त्रियो और बाल श्रमिकों द्वारा किये जाते हैं। बगाल के कुर्घ 
जिलो की सथल जाति मे यह बात अधिक पाई जाती है। सच यह है कि संथ् 
जाति की स्त्रियाँ खेतिहर कार्यो और कृषि-कार्यों मे अपने पुरुषों की अपेक्षा कई 
बातो में भ्रधिक श्रेष्ठ होती हैं | वाल श्रमिकों को, जो विर्घद माता-पिता के यहाँ | 
जन्म लेते है और रूढिवादी री ति-रिवाजों मे जिनका पालन-पोपरा होता है, अत्यन्त 
कोमल आयु मे ही कृषि कार्यों पर लगा दिया जाता है। मुख्यतवा बाल श्रमिक 
कार्य इसलिये करते है कि अपने परिवार की आय में, जो पहले ही बहुत कप्त होवी 
है, कुछ उत्तति कर सकें या कम से कम मालिक से खाना या जिन्स के रूप मे 


भारतीय कृषि श्रमिक छण्रे 


मजदूरी लेकर परिवार का भार हल्का कर सके । देश के लगभग सभी प्रदेशों में 
इस अह्प-वयस्क थमिकों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। इसके श्रतिरिकत 

हि ऐसे कृषि श्रमिक भी हैं, जो प्रूमि पर कार्य करते हैं और कुल उपज का एक 
निश्चित भाग उन्हे मजदूरी के रूप में दे दिया जाता है। यह्‌ श्रमिक बटाई पर 
कार्यें करते है और सामान्यतया बड़े-बड़े जमीदारों से पटुटे पर जमीम ले लेते हैं । 
ऐसे श्रमिकों की दशा अस्‍्य श्रमिकों की अपेक्षा अधिक अ्रज्छी होती है। इसका 
कारण यह है कि उतके पास कुछ झपनी पूंजी होती है और उनमें उद्यम करने का 
उत्साह भी होता है । 
कृषि कार्यों की प्रकृति तथा रोजगार 
(कण 6 ए 32707 ॥09]) 07 बाते पगए|०/॥०7॥) 

कृषि रोजगार बहुधा मौसमी झौर सबिराम प्रकृति का होता है। इसशिए 

कुशलता के अवुसार श्रमिकों का वर्गीकरण नही किया जा सकता और यह वर्गी- 
करण केवल रोजगार की भ्रवधि के भ्राधार पर किया जा सकता है। कृषि श्रमिकों 
को कृषि मौसम में या तो ग्रंशकालिक आधार पर स्थायी रूप से निपुक्त किया 
जाता है या काये की आकस्मिक आवश्यकतागों के झनुसार उन्हे नैमित्तिक रूप से 
रोजगार पर लगाया जाता है । रोजगार की अवधि फसल की किस्म तथा क्षपि की 
उस पद्धति पर निर्मेर होती है, जो सामान्यतया प्रपताई जाती है। उदाहरणार्थ, 
जहूर द्वारा सिचित उत्तर पश्चिमी प्रदेश के भूखण्डों मे तथा उत्तरप्रदेश के केन्द्रीय 
तथा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रो के उन भूखण्डो मे जहाँ गेहूँ पंदा होता है, रोजगार की 
अधिकतम प्रवर्भि, जिसके लिए श्रमिकों को कृषि-कार्य पर लगाया जाता है, बं में 
लगभग & महीने झाती है। पूर्वी प्रदेश के उन भूखण्डो मे जहां गेहूँ पंदा नहीं होता 
यही ग्रवधि वर्ष मे केवल चार माह की होती है। सत्‌ १६४६-५१ की कृषि श्रमिक 
पूछताछ के प्रनुसार यह अनुमान किया गया है कि रोजगार की अवधि वर्ष में 
केवल २१८ दिल है । इतमें से १८९ दिन श्रमिक कृषि-कार्य श्रौर शेष २६ दिन गैर- 
कृषि काये करते हैं। इस प्रकार कृषि श्रमिक साधारणतया दो ग्रकार के होते है : 
'सम्बद्धों (80००७००) तथा 'नैसित्तिक' ((४४०ए४) । सम्बद्ध श्रमिक वे श्रमिक 
होते हैं, जो एक ही बार मे एक या एक से अधिक महीनों के लिए काम पर नियुक्त 
किये जाते है ! ऐसे श्रमिक निरन्तर काये में लगे रहते है और उतका मालिकों से 
किसी न किस्ती प्रकार का संविदा (0078०) भी होता है ) नैमित्तिक श्रम्रिको को 
समय-समय पर काये को ग्रावश्यकताओं के झनुसार रोजगार दिया जाता है ) सम्बद्ध 
श्रमिकों की संरुया कृषि श्रमिकों की कुल सल्या का सगमय १० प्रतिशत से १५ 

प्रतिशत तक होती है । कृषि श्रमिक पूछताछ के झनुसार नैमित्तिक वयस्क पु्ष 
श्रमिक को १६५०-५१ में श्लौसत रूप से वर्ष मे २०० दिन रोजगार मिलता था 
और १६५६-५७ में केवल १६७ दिच रोजगार मिलता था । १६५०-४१ में ७५ 

दिन और १६५६-५७ मे ४० दिन वे स्वय के कार्य पर लगे रहते थे । १६५०-५१ 
में &० दिपर तथा १६५६-४७ में १२८ दिन वे बेरोजगार रहते थे । 
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कृषि श्रमिको की दशाये 

देश के भ्रधिकाश धरमिक नितान्‍्त दु खी हैं। उनकी शोचनीय अ्रवस्था के 
विपय में भी सभी जानते हैं । उसका रोजगार स्थायी नहीं होता है, और वे वार 
बार थनेक प्रवार वी सामाजिक कठिनाइयो में फस जाते हैं । ये कठिनाइयाँ उनकी 
दुर्बलता का गम्भीर कारण वन जादी है और वर्ते मान कृषि-पद्धति में भ्रस्थिरता 
आ जाती है। क्री जगजीवनराम ने इन अमाये करोड़ो श्रमिकरी का अपने एवं लेख 
में बट ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है / ये श्रमिक बहुधा अब भी झाधे पेट मोजन 
बरके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं । उनकी झाय इतनी भी नहीं होती कि वे 
दो समय ढंग से भोजन भी दर सकें । किसी ग्रारामदायक या सुख वी वस्तु वा 
तो उनके ब्िए प्रइन ही नहीं उत्पन्व होता । जित भोपडिप्ो और छप्परों मेंये 
भ्रमिक रहते है वे मनुष्य के ग्रावास के लिये सर्वधा अनुपयुक्त होते है। कृषि 
श्रमिकों का वर्म देश को अर्य व्यवस्था ऊा सवमे ग्रधिक दुबंल वर्ग है और इन्होने 
सदा व )-बरी ग्रापत्तिपा ग्रौर वाट सह हैं । ऊँचे मूल्यों और वस्तुओं के प्रभाव के 
भी सर्वप्रथम यही तोग शिकार होते है। सन्‌ १६४५ में अकाल जाँच प्रायोग ते 
व शा था कि यगाव बे अक्ात में भूव से मरने वाला की सबसे अधिक सरग्रा 
कृषि अमिका की ही थी। कृषि में चाहे जितते सुधार किये जायें, चकित खाथ के 
उत्पादन मं तब तक वद्धि नही हो सकती जब तक कि प्रायमिक उत्ताद शो, अर्थात्‌ 
भूमि को जातन वालो को न्यूनतम झाय की सुरक्षा का झाइवासन नही दिया जाता। 
प्रौर उनके देखभाल की समुचित ध्यवस्या नहीं की जाती ॥ 


कार्य करने के घण्टे 


कृषि श्रमिकों के कार्य घण्टे किसी श्रम विधान द्वारा तियप्रित नहीं किये 
गए हैं । इनके दार्य-घण्टे स्थान-स्थान पर मौसम-मौसम में, तथा फप्ल-फसल में 
भिन्‍नत भिन्‍न होते है । सामान्यतया कृषि में कार्थ करने के घण्टे सूर्योरय से लेकर 
सूर्यास्त तक होते है जबकि कारखानों में कत्रिम प्रकाश की सहायता से किसी 
भी समय काम क्या जा सकता है। कृषि के कुछ विशिष्ट कार्यों मे, जैसे--हतत 
चलाने, सिचाई तथा कटाई करने मे, कार्य-घण्टे भिन्न भी होते है। कभी कभी 
प्रात काल की ठडी ठडी वायु के समय तथा यदाक़दा चाँदनी रातो में भी ढेकली से 
सिंचाई और फटकोरने झ्ादि जैसे कार्य कर लिये जाते हैं । हलवाहे या तो मध्या- 
न्तर लेकर लगातार कार्य करते हैं या फिर दो पारियी मे कार्य करते हैं जिनमे से 
एक पारी प्रात काल की होती है तथा दूसरी सब्या को । दोनो पारियो के मध्य में 
सावारणतथा ४ से ले+र ६ घण्टे तक कार्य नही होता । ढकली से स्रिदाई करने 
बाले श्रमिक्ष एक समय में एक या दो घण्टे की पारियों में कार्य करते है । इस कार्य 
के लिये साधारणट्या श्रमिकी को दो टोलियो में काम पर लगाया जाता है। इनमे 
से एवं टोली पानी निकालने का काम करती है तथा दुसरी नालियो के माध्यम से 
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इस थानी को छेतों मे पहुँचाने की व्यवस्था करती है| श्रमिकों की भपेक्षा छोडे- 
छोटे काश्तवार और उतकी पत्नियाँ लगातार कई घण्टो तक अधिक काय॑ कर लेते 
है और मजदूरी पर लगाये गये ऐसे श्रमिको को दे पसन्द नहीं करते जो कार्य के 
*श्पू्टो में कमी और अधिक मजदूरी की माँग करते हूँ । यदि श्रमिकों वो मजदूरी 

कार्य के प्रनु्नार या परिणाम के अनुसार मिलती है तो वह भ्रधिक घण्टो तक कार्य 
करने में आपत्ति नहीं करते | सच तो यह है कि यदि उन्हे इस प्रकार मजदूरी दी 
जाती है तो फतल की कटाई के समय थे अधिक श्रम्न करने को तंथार हो जाते हैं, 
परन्तु यह बात वर्ष में कुछ ही दिनों के लिए लागू होती है । इस बात को देखते 
हुए कि क्ृपि मे कार्य इतना थकाने वाला नहीं होता, जितना कारखानों में होता 
है, यह कहा जा सकता है कि कृषि में काये के घण्टे अधिक नही है। भ्रम्रिफ सामास्द- 
तया दैनिक म्जदू री पर दिन भे कगभग ८ घण्टे कार्य करते हैं गौर दापहर गे 
उन्हें दो घण्टे का भ्रध्यान्तर भी प्रिल जाता है। सामान्यतया कार्य की झाऊह्मिक 
प्रकृति के कार श्रमिकों को वर्ष के कुछ दिनो में बहुत अधिक घण्टों तक वार्य 
करना पहता है, जबकि श्रन्य दिनो में दे प्राथ बेकार ही रहते हे । उजरत पर कार्य 
करने वाले श्रमिक प्रस्य श्रमिकों की अपेक्षा बहुत कम घण्टे कार्य बारते है, परन्तु 
उनकी झाय झधिक हो जाती है। 

भारत की वर्तंगान दशा मे कार्य के घण्टों से सम्बन्धित कोई भी विति- 
यमत कृषि में लागू करना खरल तही है । इसका कारख यह है कि भारत में खेत 
बहुत छोटे-चोटे हू प्रौर प्राय ठुकड़ी में वरट गये है। प्रस्पर्राष्ट्रीय श्रम समठत भी 
ब्राज तक कृषि श्रमिकों के लिए उनके कार्य करने के घण्डो से सम्बद्ध कई पग्रप्ि- 
रामग पारित नहीं कर सका है। कुछ देझ्लों में वर्ष भर के तथा दिन अर के कार्य 
करने के भण्टो को नियत करने के लिये विधान बनाये गये है । परन्तु इव विधानों 
में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार का के घण्टे नियतित करे के लिये छूट देनी 
पड़ी है। श्रमिकों को कैवल अति-थ्रम करने के विरुद्ध गुछ सुरक्षा प्रदान वी 
गई है। 
कृषि मे अ्पूर्ण रोजगार (परा0क्ष-छत्ञा9)0शातवा) 

हषि श्रभिकों की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या मौरामी श्रौर सविराभ प्रकृति 
के रोणगार थी है। यह समस्या ब्ोद्योगिक सस्याश्रो मे नहीं पाई जाती क्योकि 
कारखानों मे श्रमिकों को सम्पूर्ण वर्ष के लिए काम पर लगाया जाता है। श्रम 
भस्त्रालय ने कुछ राज्यों के थोड़े से भावो में पारिवारिक गहन सर्वेक्षण किए थे। 
परिचमी वगाल के एक गाँव में सर्वे करने पर ज्ञात हुआ्ला कि कृषि श्रम्रिक बर्ष से 
ऑसतग केबल २२० दिन दा करते है । इसमे से १६६ दिन वे कृषि राय करते 
ओे और लेप ५६४ दिन सेर-कृषि कार्य । मद्रास के एक अन्य गाँव में सर्वेक्षण करने 
पर ज्ञात हुश्ना कि कृषि समिको को वर्ष में २०० दिन रोजगार मिलता ह। इसी 
प्रकार बिहार से १५१ दिन, और मैसूर मे १२१ दिन वर्ष भर में वाय॑ झिल प ता 
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है। अन्य पूछताछ से भी यह पता चलता है कि मद्रास मे, जहाँ एक तिहाई भाग 
में धान की खेती की जाती है, यदि एक फसल हो तो वर्ष मे केवल १० प्रप्ताह 
का मिलता है, और यदि दो फसलें हो तो दर्प मे लगभग १६ सप्ताह कार्य मिवता 
है। बाजरा शौर तिलहन आदि के लिए सूखी मूँमि पर खेती करते से भी पे मे 
केवल तीत या चार सप्ताह हो कार्य मिलता है | पजाब में, सि० दौलबर्दट ने अनुमान 
लगाया था, कि कृषि मे प्रति वर्ष कैदेल २०० दिन ही कार्ये मिल पाता है। जैसा 
कि ऊपर उल्लेख क्रिया गया है कृषि श्रमिक पुछवाछों के अनुसार भी यह ज्ञात 
होता है कि कृषि श्रमिकों का रोजगार बहुत गपूर्णा है। यही निष्कर्ष कृषि श्रभिको 
को प्रन्य पूछतादों से भी निकलता है। इत सब्र बातों से यह ज्ञात होता है कि 
क्रषि श्रमिकों को व में ग्रधिक से अधिक ६ माह के लिये ही मजदूरी पर रोज- 
गार मित्र पाता है। वर्ष के शेष काल मे वे या तो कोई दस्तकारी काये करते हैं 
या फिर किसी भ्रत्य प्रकार के कार्य, जँसे-बैलगाडी पर सामान ढोने का, साईं खोदने 
श्ौर पड़क बनाने का कार्य दैनिक मजदूरी पर करते हैं। परम्तु देसे रोजगार 
उनकी प्राधिक आावइसकताओं की पूर्ति करने में परमोप्त नहीं होते । 


कृषि श्रमिको की मजदूरी 


केवल यही भ्मष्या नही है कि कृषि श्रमिको को सम्पूर्ण वर्ष के लिये लाभ- 
दायबा रोजगार नही मिल्रता भ्रपितु वह मजदूरी भी, जो उन्हे कृषि कार्य के लिए 
मिलती है प्रोत्चोगिक श्रमिकों की मजदूरी की अपेक्षा बहुत कम होती है तथा ऐसे / 
श्रमिकों की मजदूरी से भी कम होती है जो उसी क्षेत्र मे लगभग उसी प्रकार के 
गैर कृषि व्यवस्तायों म कार्य करते है। कृषि मजदुरी और उसकी भ्रदायगी की पद्धति 
में भी बहुत कम समाउता पाई जाती है। मजदूरी और उसकी प्रदायगी दी पद्धति 
केवल राज्य राज्य मे ही भिन्‍य नही होती, अ्रपितु हर राज्य के प्रत्येक जिले ग्रौर 
जिले के हर उपक्षत में भो भिन्न होती है । एक ही प्रकार के कार्य के लिए भी 
निम्न जाति के अमिको, स्थियो और बालको को उच्च जाति के श्रमिवों और 
पुष्षो की भपक्षा श्राय कर मजदूरी दी जाती है । कुछ व्यवसायों मे स्त्री श्रमिकों 
को रोजगार पर तो लगाया जाता है परन्तु उनकी मजदूरी पुरुषों की गजदूरी की 
अपेक्षा कम होती है यचपि यह भी सत्य है कि थे पुष्ठपो की अपेक्षा निश्चय ही 
कही अधिक कार्पकुशतर होती हैं। 

मजहूरी की झदायगी की पद्धतिय़ो में भी प्रचिक भिन्‍्तता पाईंजाती है। 
कुछ राज्यो के गाँवो मे नकद रूप से अदायगी करने की प्रथा है थोर कुछ राज्यो मे 
केवल जिन्‍्स के रूप मे ही झदायगी की जाती है, तथा कुछ राज्यों मे घिन्स और 
नकदी दोनो रूप में मजदूरी दी जाती है। इसके भ्रतिरिक्त कुछ कृषि कार्यों के लिये, 
जैसे-कटाई करने तथा फटकोरने भ्रादि के लिये, मजदूरी को भ्रदाययी उजरत के रूप 
में की जाती है। कृषि श्रमिकों के पारिधम्िक कभी कभी डिपमिल्न रीतियों पे 
नियत छिये जाते है, जैंगे-जोत के लिए भूमि देता, कपडा और अनाज देता, मंकदी 
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देना, भोजन ओर सकान मी व्यवस्था कर देना, श्रादि । इस प्रकार उनकी वित्तीय 
क्षमता का मूल्यांकन करना सरल नही है । यद्यपि नकद छूप मे अब मजदूरी की 
_ अदायगी करने का अ्रधिक प्रचलन हो गया है, ठथापि जिन्‍्स के रूप में मजदूरी 
है हु अब भी काफी प्रचत्तित है, विज्ेषतया कृषि अनुचरो को जिन्स के रूप में ही 
मजदूरी मिलती है| 
क्षपि अमिकों के लिए मजदूरी की दरों का अनुमाव करने के हेतु विभिन्‍न 
राज्यों में पुछताछ की गई है । बम्वई मे सतु १६४६-५० के खेतिहर अ्रमिको के 
लिए प्रतिदिन मजदूरी की दरें लगभग १ रु० २ झाते से लेकर १ रुकद आ० ५ 
प्रा० तक झनुमानित की गई थी । झकुशल श्रमिकों के लिये यही दरे १ रु० ६ ग्रा० 
१ पा» झौर ६ रु० € ज्या० १ पा० के मध्य अनुमानित को गई थी | इसके झति- 
रिक्त कुशल श्रमिकों के लिये यह दरें २ ० ७ पा० और ३ २० ६ ग्राने ६ पा० 
के मध्य थी | बिहार में जिनस के रूप मे श्रदाथगी करने की प्रथा झ्व भी प्रचलित 
है; यद्यपि कुछ स्थातों में चकद रूप में श्री मजदूरी दी जाती है । ग्रगक्त सन्‌ १६५१ 
में पुरुष खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी १ ० २ प्रा० ६ पाई तथा १० १० आने 
के मध्य भर स्त्री श्रमिकों की मजदूरी १२० तथा १२० 5 प्रा० ४ प्रा० के 
म्रध्य थी । उत्तरी थिहार में दक्षिण विहार की प्रपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है। 
'सम्ब5:्ध! श्रमिको को सामान्यतः १३ ऐेर घाव गौर ६ छटाँंक पका हुआ पायल प्रति 
दिन दिया जाता है, जिसकी लागत ११ झा० ६ पा प्रतिदिन झाती है। अनेक 
लॉ में मजदूरी बहुत कम पाई जाती है । पडिचिमी वगाल के विभिन्‍न याजों मे 
अनेक पूछताछें की गई है, जिनसे यह ज्ञात हुथा हैं कि दैनिक मजदूरी विभिन्‍न 
स्थानों पर १ स॒० ८ प्रा० से लेकर २ रु» १२ आ्रा० तक है! 
उत्तर प्रदेश के चार गांवों में ग्रामीण मजदुरी के विषय में पुछताछ की गई 
थी । इसमें से दो गाँव मेरठ जिले में भौर दो गाँव राँसी जिले में थे। मेरठ जिले 
के एक गाँव में पूछताछ करने से यह ज्ञात हुआ कि 'सम्बद्ध' श्षमिकों को हल झादि 
अलाने के लिये एक रुपया प्रतिदिन दिया जाता था शोर साथ ही ४ छुटाँक शझाटा 
झौर ३ छर्टाक ग्रुड भी दिया जाता था। नैमित्तिक हलवाहो को दो रुपया प्रतिदिन 
मजदूरी दी जाती थी । मेरठ के एक प्रन्य गाँव मे नकद रूप में गजदूरी दिये जाने 
का प्रचलत था ! सम्बद्ध हलवाहो को २० रू० माप्तिक मजदूरी के अतिरिक्त ३ 
छूटाँक आटा भी प्रतिदिन दिया जाता या ( जिन श्रमिकों कौ निराई तथा कटाई 
आदि के कार्यों में उजस्त दर पर नियुक्त किया जाता था, उन्हे बिना किसी 
भ्रन्‍्य लाभ के आठ झाना अति बीघा के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। कटाई 
के लिये पुरुष श्रमिकों को ५ सेर और स्त्री श्रमिको को ३ सेर कटा हुआ अताज 
अतिरिकक्‍तर उजरत के रूप में दिया जाता था। झाँसी के पक गाँव मे सेतिहर झनु- 
चरों को हल चलाते और हेंगी चलाने आदि कार्यों के लिए प्रतिदित आठ आबा 
मजदूरी दी जाती थी | कटाई के लिए मजदूरी जिन्स के रूप में दी जाती थी। 
बहद्द जिल्स २ सेर ८ छटाँक गेहूं या झवाज के रूप में होती थी | नैभित्तिक श्रमिकों 
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को १२ आता प्रतिदित मजदूरी दी जाती थी | भाँसी के अन्य गाँतों में स्थायी 
खेतिहर अनुचरो को १६ ₹० मासिक तो मिलवा ही था, इसके अतिरिक्त उन्हें 
चार गरोटिया भी प्रतिदित दी जाती थी । दो वीघा भूमि भी उन्हे प्रदाव की जाती 
थी, जिस पर उन्हे किप्ती प्रकार का लगान नहीं देना पडता था । इसके अर्विि 
बिराई के लिय उन्ह १० आना प्रतिदिन के हिसाब स मजदूरी दी जाती थी और 
कटाई के लिये उन्हे तीन सेर ग्रवाज मिलता था। विराई और कटाई के लिए 
छ्तियों को भी नेमित्तिक श्रमिकों के रूप मे रोजगार पर लगाया जाता था। 
निराई की दर आठ आना भ्रतिदिन थी । कटाई के लिए काट गय अनाज का २ सेर 
८ छटाक अनाण मजदूरी के रूप मे दिया जाता था । इस गाँव के हलवाहै दिन में 
१० घण्टे कार्य करते थे, जबकि अन्य कार्यों मे लगे हुय श्रसित्र दिन में केवल ५ 
घ॒ष्ट ही कार्य करत थ । आजमगरढ जिले के एक ग्रन्य पाँचवें गाँव म की गई पूछ 
ताछ स॑ यह्‌ ज्ञात हुआ है कि नैमिक्तिक कृषि श्रमिकों को चार आने से लेकर ८६ 
आने तक प्रतिदिन मजदूरी दी जाती थी और २ आने प्रतिदिन इसके अ्रतिरिवत 
मिलते थ। सम्बद्ध थमिको को दो रुपया प्रतिमाह इस मजदूरी से ऊपर मिलते 
थे या उनको बिना लगान की एक बीघा भूमि तथा ४ रुपया प्रतिवर्ष इत्के प्रति- 
रिक्त मिलता था। 

प्रजमर म कृषि श्रमिका की देनिक मजदूरी पुरुषों के जरिए १ रु० ४ आ० 
स्त्रियों के लिए १० श्रा० तथा बालका के लिए ५ झ्रा० है। बुग मं मजदूरी की दरें 
सामान्मतया पुरुषो के लिए १ रुए १२ आ०, स्त्रियों के लिए १ ह० ८ ब्रा० तथा 
यालकों के लिए १ रु० है। हैदराबाद मे मजदूरी सामान्यतया पुरषो के लिए १ ₹० 
से लेकर १ रु० ८ भ्रा० तक, स्त्रियों के लिए ४ आ० से लेकर १२ झा० तक तथा 
बालकों के लिय ३ ग्रा० स लेबर १२ आ० तक होती है । सन्‌ १६४१ में मद्रास 
मे अतिदिन मजदूरी सामान्‍्यतया पुरुषो के लिए १० आ० ६ पाई से लेकर २ ए० 
८ प्रा० तक तथा स्त्रियों के लिए ८ श्रा० से लेकर १ ६० १४ श्रा० तक थी । यह 
युद्धोपरान्त वढी हुई मजदूरी की दर थी। सच्‌ १६४१ में तो यह मजदूरी और भी 
कम थी। पुरुपा को ४ आा० ५ पाई तथा स्त्रियो को ३ झ्रा० २ पाई प्रत्िदित के 
हिसाब स मजदूरी दी जातो थी। मद्रास के थावो मं की गई पूछताछ से भी यह 
पता चदता है कि “सम्बद्ध! श्रमिकों को ८ रु० प्रति माह मजदूरी दी जाती थी। 
इसके प्रतिरिक्त्त उन्ह कुछ कपडे भी दिये जाते थ और दापहर में 'कॉँजी भी 
मिप्तती थी । मध्य प्रदेश मे सभी प्रकार के कृषि श्रमिकों की सामात्य मजदूरी 
३ र० स लेकर १ र० ४ आ० तक थी। कुछ स्थाना पर बड़े-बढे जमीदार लगभग 
७० ह० स लेकर ८० रु० तक तथा ३ खन्‍्दी ज्वार स॒ लक्र ४ खन्दी ज्वार तक 
बापिक मजदूरी देते थ (एक खन्‍्दी->२० मन) । सव्‌ १६४८-४६ में ज्वार का 
मूल्य ६० ₹० प्रति खनन्‍्दी था। भरत खेतिहर अनुचरो की कुल आय लगभग २५४ ६० 
प्रति माह आती थी। मध्य प्रदेश मे नैशित्तिक श्रमिकों को १ रु० ४ ग्रा० प्रतिदिन 
मजदूरी मिलती थी जबकि वेमित्तिक स्त्री श्रमिकों और बाल श्रमिकों को ६ ब्रा० 
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से लेवार ८ ग्रा० तक प्रतिदिन मजदूरी दी जातो थी। $पि श्रमिक पूछताछ के 
अनुसार कृषि श्रमिक परिवार की बाधिक ग्रौसत आय सबु १६४५-५१ मे ४४७ रू० 
तथा सनू १६५६-५७ में ४३७ रु० थी और पुरुष नेमित्तिक श्रमिकों की भ्ौसव 
देविक मजदूरी सव्‌ १६३०-५६ मे १०६ नग्रे पंसे तथा सन्‌ १६५६-५७ में ६६ नये 
पंसे थी । स्त्री श्रमिकों की देनिक मजदूरी सन्‌ १७५०-५९ में ६८ नये पैसे तथा 
सब १९५६-५७ में ५६ नये पैरो थी । बाल अ्रप्तिकों की झौसत दैनिक मजदूरी 
सन्‌ १६५०-५१ में ७० नये पैसे औौर सन्‌ १६५६-५७ में ५३ नये पैसे थी । कृषि 
श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी का भन्तर भी बहुत अधिक है। कृषि 
असिको की प्रति व्यक्ति वाषिक आय औद्योगिक श्रमिक्रों की अपेक्षा इस प्रकार है: 
ब्रंगाल में १६० ह०, (पग्रौद्योगिक श्रमिकों की २६८ ₹०) ; बिहार में ११६ रू०, 
(औद्योगिक श्रमिकों की ३३२ र०) ; उद्दौसा में ७६ र०, (प्रौद्योगिक थरमिकों की 
१४५ ०) ; मध्य प्रदेश में ८७ रु०, (प्रोौद्योगिक श्रमिकों की २६२ २०) ; पंजाब 
में १२१ २०, [श्रौद्योगिक श्रमिकों को २१६ २०) ; बम्बई भे ८८ 0०, (भ्रौद्योगिक 
श्रगिकों की ३६८ २०) । 


कृषि श्रमिकों का जीवन-स्तर 

कृषि श्रमिकों की यह स्थून मजदूरी ही इस बात के ज़िए उत्तरदायी है कि 
उनका जीवन-स्तर मानेवीय-स्त॒र से भी नीचा होता है। वर्ष मे लगभग ६ माह 
कृषि-कार्य करके अजित की गई इस थोडो सी मजदूरी से कृषि थ्रप्तिक के लिये 
निर्वाह करना अस्स्थव हो जाता है, क्‍योंकि शेष समय उसके पास कोई भन्य 
रोजगार नही होता । इसका परिणाम यह निकलता है कि वे प्राय, आधे पेट भूत 
रहते है । सभी प्रकार के कुषि-कार्यों को उचित रीति से करने के लिये भी उमभे 
पर्याप्त शारीरिक बल नहीं होता । उनके पारिवारिक बजदो में सदा घाटे का द्दी 
रोना रहता है । 

कृषि श्रमिकों के पारिवारिक बजदों का विश्लेषण करने से यह भी ज्ञात 
होता है कि कृषि श्रमिक का भ्राहार, स्तर और मात्रा दोनो ही रूप मे, प्रसन्तोष- 
जनक होता है । भोजन पर सबसे भ्रधिक व्यय होता है जिस पर कृषि श्रमिकों के 
परिवार की कूल झायु की ७० प्रतिशत से लेकर ८४ प्रतिशत राशि व्यय हो बाजी 
है । सामान्यतया कुल व्यय का ५५ प्रतिशत तो भोजन साम्रग्री पर तथा १८ ५% 
चीनी झोर साग-सब्जियो पर और २५४ प्रतिशत केवल नमक झौर मस़ात्ों पर 
होता है। अन्य भ्रावश्यक भोजत सम्बन्धी वस्तुओं, जैसे दूध तथा घी ग्रादि, का 
तो कभी-कभी ही प्रयोग किया जाता हे । जहाँ तक मास का प्रदन है, यह फेवल 
विशेष स्लामाजिक अवसरों पर ही साया जाता है। २-२ प्रतिशत वाधिक व्य्य 
ईंधन, प्रकाश श्रौर मकान के किराय झ्ादि पर होता है। पान सुवारी, तस्वाकू प्रौर 
मद्यपान तथा ग्रन्य विविध मदों पर 5३ अतिशत व्यय होता है । कृषि श्रमिक 
पूछताछ के अनुसार प्रामोण परिवारों का उपभोग वस्तुओं पर वापिक व्यय 
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१६५०-४१ मे ४६१ ७ था और यह वढकर १६५६-५७ में ६१७ रु० हो गया 
था। १६५६-५७ में प्रतिशत व्यय निम्न प्रकार था (१६४०-५१ के आँकड़े 
कोष्ठक में दिए हुए है] । आहार ७७ ३ (८५५३) , कपड़ा और जूते ६*१ (६३१), 
ईंधन व प्रकाश ७-६ (१ १) ; विविध मर्दे तथा सेवाये ८७ (७ ३)। ह 

इस प्रकार श्रमिके के पास किसी आराम या विलासिता की वस्तु पर व्यय 
करने के लिय कुछ नहीं वच पाता और न ही वह कुछ बचत कर सकता है। 
इसका परिरणाम यह होता है कि झ्राकस्मिक सकट या सामाजिक उत्सवों तथा 
घामिक त्यौहारों के अवसरों आदि पर वह घन उधार लेने के लिगे विवश हो 
जाता है। क्योकि श्रमिकों का भोजन वडा अप्तन्तोपजनक होता है, इसलिये वे 
सामान्यतया वडी ग्रास्तानी स अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो जाते हैं. और 
इनका उनके स्वास्थ्य तथा उनकी कार्यकुशबता पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है। 
कभी-कभी एक छोटी सी महामारी भी श्रमिक वर्ग के अत्ख्य प्राणियों का सहार 
कर देती है। 

केवल मजदूरी की दरो से ही हमे कृषि श्रमिकों के जीवन-स्तर का ज्ञान 
नही हो सकता, अपितु उनके रोजगार की मौसमी प्रकृति का भी विचार करना 
होगा । जैसा कि मिसेज होवर्ड मे अपनी पुस्तक 'कृषि में श्रमिक [[.80007 ॥9 
80०७७) में लिखा है. “श्रमियरों की सबसे वडी समस्या यह नहीं है कि 
उनको मजदूरी की दर कितनी मिलती है, श्रपितु यह है क़रि उन्हे काम मिलता भी 
है या नहीं । इस प्रकार समस्या यह नही है कि वह्‌ कितना कमाते है, अपितु यह 
है कि उन्हे कमाने का प्रवसर भी मिलता है या नही ।” भारत के ऐसे भूखण्डो मे, 
जहाँ घिचाई की व्यवस्था नही होती, कपि श्रधिकतर वर्षा पर निर्भर रहती है। 
यह वर्षो कृषि के लिये एक जुआ है ! यदि वर्षा हो गई तो सेती अच्छी हो जाती 
है, भन्यथा फसल छराव हो जाती है। जब मानयून नही आती, तो श्रमिकों को 
प्राथ बेकार रहना पच्ता है। ऐसी स्थिति मे अपने जीवन-निर्वाह के लिये वे बहुत 
अल्प मजदूरी पर कार्य करने के लिये वाध्य हो जाते हैं ।॥ अत रोजगार इस बात 
पर अधिक निर्भर करता है कि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है या नही, कितनी 
फ्सले बोई जाती हैं तथा परिवार के कितने सदस्य क्ृषि-कार्य में लगे हुये हैं 
कृषि श्रमिकी की ऋणग्रस्तता 


कृषि श्रमिकों के जीवन में एक अन्य वाघा यह भी है के थे निरन्तर ऋण 
से लदे रहते है। एक बार ऋणग्रस्त होने के उपरान्त वे आजीवन उससे अपना 
उद्घार नहीं कर पाते । ग्रामीण ऋछ की समस्या ने समय-समय पर ग्रनेक राज्य 
सरकारो का ध्यान अपनी ओर झाकपित किया है और देश मे ऋशाग्रस्तता कितनी 
है, इस विधय में अवेक अनुमान लगाय गए है। सब्‌ १८७५ के 'दक्षिस रैय्यत 
झायीग' कै अनुसार सरकारी भूमि के जोतने वालो मे से एक विहाई ऋणाग्रस्त थे 
और उनका ऋण मात्रगुजादी से १८ गुना था। सन्‌ श्य८० के अ्रकाल आयोग ने 
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यह निष्कर्ष लिकाला था कि भारत में कृषक वर्ग का एक तिहाई भाग बुरी तरह 
ऋण में जकड़ा हुआ था| सन्‌ १६०१ का झकाल आयोग इस परिणाम पर पहुँचा 
. था कि ऋण के कारण बस्वई के २५ प्रतिशत किसान अपनी भूमि से बेदखल कर 
'दिये गये थे । सन्‌ १६११ में सर एडवर्ड मैकलेगन ने ब्रिटिश भारत में कुल ग्रामीण 
ऋणा ३०० करोड़ रुपगे अनुमानित किया था। थी एम० एल० डालिग ने सन्‌ 
१६१८ में यही ऋण ६०० करोड रुपये का झाँका था। संद्‌ १६३० में भारतीय 
बेकिय पूछताछ समिति ने इस ऋण को ६०० करोड़ रुपये बताया था। उत्तर 
प्रदेशीय 'ऋण सहायता समिति” तथा बगाल के झ्राथिक पूछताछ बोर्ड ने भी कृषक 
वर्ग की ऋणग्रस्तता का उल्लेख किया था। युद्ध-काल में सब १६४५ के अकाल 
श्रायोग के श्रठुसार मूल्यों में बुद्धि और कृषि के लाभों के कारण ग्रामोण ऋरा की 
मात्रा में बहुत अधिक कमी हो गयी थी । “रिजर्व बेक प्रॉफ इण्डिया' की रिपोर्ट 
में भी इस बाद की श्रोर संकेत किया एया था कि अधिकाश ग्रामीण ऋण युद्ध 
काले मे भ्रदा कर दिये गये थे । 
प्रुतु जो भी पनुमाव लगाये गए थे थे सम्पूर्ं कृषक वर्ग के लिए थे । 
जहाँ तक क्ुषि श्रमिक का सम्बन्ध है, इस विषय भें यही सुचनायें मिली है कि बहू 
झाज भी ऋण के बोक से पीडित है। श्री बी० वी० नारायण स्वामी ने मद्रास में 
ग्रामीण ऋाग्रस्‍्तता से सम्बद्ध अनुसन्धान किये थे। इसके उपरास्त उन्होने यह 
निष्कर्ष निकाला थ॒ कि युद्धकाल में भूमिहोन श्रमिकों की ऋशाप्रस्तता मे लगभग 
१४५*६ प्रतिशत बृद्धि हुई भी । कुल ऋणग्रस्तता में जो कमी झाई भी है उसका लाभ 
भी भूमिधर कृषक बर्ग को ही णिला है। भूमिहोन श्रमिकों का ऋण ४७ छ० से 
बढ कर ५*३ २० प्रत्ति व्यक्त हो गया है। कृषि श्रमिक पुछतालों के श्रनुस्तार भी 
कृषि श्रमिकों का कुल ऋण १६५०-४६ में ८० करोड रुपए और १६५६-५७ में 
एृ४ध३ करोड रुपए था। ऋणा को औसत राशि प्रति परिवार १६५०-४३ में 
१०५ २० और १६१६-५७ भें १५८ रु० झ्राती थी तथा १६५०-५१ में ४५ प्रतिगत 
तथा १६५६-५७ में ६४ प्रतिशत परिवार ऋशणाग्रस्त थे। इस प्रकार मुल्यों मे वृद्धि 
होने से कृषि श्रम्रिकों को अधिक लाभ नही हम्रा है, क्योकि उत्ती श्रतुपात मे उनकी 
मजदूरी में वृद्धि नही हो राकी है। इसके अतिरिवत्त कृषि व्यवसाय में जो लाभ हुये 
हैं उनमें से भी उन्हें प्रधिक भाग नहीं मिल पाया है, परन्तु उसके सिबाह-खर्च मे 
बृद्धि हो गईं है 
कृषि श्रमिक को उपभोग के लिये तथा सामाजिक दापित्व को सम्पन्न 
करने के लिए श्रायः धन उधार लेता प्रडता है। यह ऋण स्थायी होता है ओर 
कभी-कभी पैतृक सम्पत्ति के रूप में इसका भार पुत्र को बहन करना पड़ता है। 
धन उधार देते की प्रणाली भी बडी दोषपुर्णो रही है और ऐसे ऋणों पर रूामान्य- 
तया ब्याज की बहुत ऊँची दर लो जाती है » कृपि श्रमिकों के पास सूसि भी नही 
होती, जिसकी जमानत पर वहू धन उधार ले प्र्के । इराके ग्तिरिकत वह ऋण भी 
स्रामान्यतमा उन्ही जमीदारो से लेते है, जिनके यहाँ वे कार्य करते है। इसका 
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परिणाम यह होता है कि धमिव व्टप्रस्वता वा अनुचित लाथ उठाकर उसका 
शोपण किया जाता है और उसे बहुत स्यून सजहूरी पर वरयय॑ करने के लिये 
वाध्य कर दिया जाता है। झपन दिस प्रतिदिन के व्ययो को पूर्ण करने के लिए 
यदि बहू ऋण न लेता तो निश्चय ही, इस मजदूरी से कही अधिक मजदूरी बह 
पा सकता था | जैसा कि पहल ही सकत किया जा चुका है, इस ऋखग्रस्तता ने 
ही दास श्रप्तिक की प्रया को जन्म दिया है, अर्थात्‌ जब तवा ऋण वी अदायगी 
नही हो जाती, श्रमिक +णदाता के यहाँ कार्य करने के लिये विवश होकर वध 
जाता है । 


कृषि श्रमिकों के मकातो की दशाये 


इस कथन में कोई अतिदयोवित नहीं है कि कृषि श्रसिक्रों के मकानों 
की दरायें अत्यन्त झ्ोचनीय है । वे गाँवो के सबसे बुरे मकानों या फोपडियों म 
रहते है । सामरान्‍्यतया उनके प्राप्त अपनी कोई भूमि भी नहीं होती । इसका परि- 
णाम यह हीता है कि छोट-छोट मकान बनाने के लिये भी भूमि के लिये उन्ह 
जमीदारो की दया पर आश्रित रहना पडता है । यदि मकानो के लिये भूमि मिल 
भी जाती है, तो वगार के छप में श्रमिक को बहुत ही निम्व मजदूरी पर प्रपवी 
सेवायें ग्रपित करती पड़ती हू | उनके मकानो मे स्वच्छता का प्रूएंतया अभाव 
होता है । सच वात तो यह है कि पुरुषों ग्रौर पशुआ दोनो वो एक ही छत्त के नीचे 
रहना और सोना पडता है । इसलिय यह कोई भ्राश्चयं की थात नही है कि कृषि 
श्रमिक-वर्ग मे बीमारियां भ्रधिक पायी जाती हैं। वर्षा-ऋतु तथा शीतकाल के 
महीगा में मकानों की बुरी दक्ष होगे के कारण श्रमिक को वहुत कष्ट भोगता 
पदता है। 

कृषि श्रमिकों के मकाया की दद्माश्रो में सुधार बरने के लिये कुछ न झुछ 
परम उठाये जाना अत्यन्त ्रावश्यके है । चहूरी मकाना के सम्बन्ध में तो हम बहुत 
बुच्ध सुनते है, भव वह समय आ गया है कि ग्रामीण मकामा वी झोर भी झुछ 
ध्यान दिया जाय, विज्येषतया भूभिहीन हृधि श्रप्तिको के मकानों की झोर ध्यान 
देता श्रावश्यक हैं। यदि मकानो के लिये भूमि उपलब्ध कर दी जाती है भर सस्ती 
दरों पर सामान की व्यवस्था कर दी जाती है तो थ्रमिक को अपने ही श्रम से मिट्टी 
या फूप के स्वच्छ मकानों का निर्माण करन के लिय प्रेरित किया जा सकता है। 
केस्रीय सरकार ने अक्तूबर १६५७ म एक ग्रामीण ग्रावास॑प्रायोजना बनाई है। 
इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा मकान बताने के छ्चे का दा तिहाई भाग 
ऋण के हूप में दिया जाता है, जो २० वाषिक किस्तो में भ्रदा [क्या जा सकता 
है। सापुद्राधिक विकास छण्डो में लगभग ५ हजार गांवों में आवास प्रायोजनायें 
प्रारम्भ वी गई है झ्ोर गुजरात को छोडकर विभिन्‍्त राज्यों मे ग्रामीण ग्रावास 
दिभाग खोले गये हैं । द्वितीय पचवर्षीय आयोजवा में ग्रामीण मकानों को लिये 
६० करोड़ रु० की व्यवस्था की गईं थी तथा तृत्तीय पचवर्षीय झायोजना में ग्रामीण 


भारतीय कृषि श्रमिक जी । 


आवास के लिये १२७ करोड रु० की व्यवस्था थी । द्रामीण आवास योजमा को 
लिए चौथी प्रापोजना को मसौदे में २५ करोड रु० की व्यवस्था है। तृतीय श्रायो- 
जूना काल में, कृषि श्रमिकों को मकादो की भूमि उपलब्ध कराने के लिए गाँवों में 
मुमि-प्रध्िप्रहण के लिए ५ करोड रु० नियत किये गये थे। मकान बनाते के लिये 
वनिर्माण-लागत को दो तिहाई भाग (किन्तु प्रद्धि रद २००० रु० से अधिक नहीं) 
कर्ज के सप मे देने की भी व्यवस्था की गई थी । सामुदायिक योजना के प्रन्तर्गत 
भी गांवों में वए मकाव बनाए गए हे भौर पुराने मकानो की मरम्मत की गई है। 
कुछ राज्य सरकारों ने भी ऋषि श्रमिकों को मकान सम्बन्धी सुविधायें भदान करमे 
के डेतु पप उठाये है ग्रौर उन्हे जबरदस्ती बेदखल कराने के विरुद्ध स्रंरक्षण 
दिया है| पचायत समितियों तथा ग्राभीण पंचायतों को इस योग्य बनाया 
जा रहा है कि वे भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिये मकानों की ग्रतिरिफ्त भ्रूमि प्राप्त 
करने वा प्रबन्ध कर सके । आान्ध्र में सरकार से हरिजनों के लिये बिना मूल्य के 
मकानों की व्यवस्था करने के हेतु १० लाख रु० की एक विद्येप निधि बनाई है। 
ये हरिजित बहुबा कृषि अमिक ही होते हैं । विहृएर सरकार ने मूमिहीन और ग्रह-हीन 
हरिजनो के लिए भोंपडियो के निर्माण की योजना बनाई है। इस योजना मे प्रति 
भोपडी ७६म ४० की लागत का अनुमान किया गया है । लागत का ५० प्रतिशत 
सरकार अशदान के खूप मे देगी । मध्य प्रदेश मे कृषि कारीगरों या श्रमिकों को बिना 
५ कराया लिए सकात बनाने के लिए भूमि अ्रदान कर दी गई है। मद्रास के हरिजनों 

के लिए भी, जो प्रायः कृषि श्रमिक ही होते हैं, यही व्यवस्था करी गई है । उत्तर 
प्रदेश में भूषिहोन श्रमिकों को मकान बनाने के लिए स्राबादी मे भूमि निर्दिष्ट करने 
में प्राथमिकता दी गई है । केरल में कृषि श्रमिकों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों मे १०० 

मकानों का निर्माण करने के लिये ग्रावास बोर्ड की स्थापना की गई है श्ौर हरि- 
जनों के मकानों के लिए १३० लाख ह० की व्यवस्था की गई है। महास में हृरि- 

जनों के श्रावास के लिए ३४८४ लाख रु० की व्यवस्था की गई है । चरवन्दी 

योजनाञ्रों के अन्तर्गत भी पजाब तथा देहली जँसे कुछ राज्यो में हरिजनों प्रौर 
कृषि श्रमिकों के रहने के लिये मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की गई है। 


कृषि श्रमिकों का सगठन 


यह भी देखने में श्राता है कि कृषि श्रमिकों का औद्योगिक श्रमिकों जैसा 
कोई संगठन नही है ! झौद्योगिक श्रमिक तो संधों के माध्यम से अपने हितों की 
रक्षा कर लेते हैं, लेकिन कृषि श्रमिक अगी तक अपने झापको संग्रठित नहीं कर 
पाये है। इसका कारण सह है कि वे दुर-दूर तथा अलग-अलग गाँवो मे रहते हैं। जैसा 
कि श्री जगजीवत राम ने छुकाव दिया है, कृषि थमिकों को संगठित करने का 
सबस्ले अच्छा उपाय सहकारी समितियाँ ही है | उन्हे सहकारी समितियों का रादस्य 
बनने का अवसर देना चाहिये, जिसके लिये यदि श्रावश्यक हो तो समिति के नियमों 
जो सरल कर देवा चाहिये। इस समितियों को पचावतों में भी कृषि अमिको का 


पर श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


विश्येष रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिये । उनके लिये पृथक्‌ समितियों का भी 
निर्माण किया जा सकता है। यदि वे एक बार किसी तरह सयठित हो गये, दो 
अपनी देखभाल करने मे स्त्रय समर्थ हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त ऐसी समितियाँ 
लाभदायक काय॑ भी कर सकती हैं, ज॑पे--गौण व्यवस्तायो का सचालन करना; 
आ्रामीण गकानों की दक्षा से उन्‍्नत्ति करना, कृषि श्रमिकों द्वारा उत्पादित प्तामान 
की बिक्री की व्यवस्था करता, ब्याज की कम दरो पर कृषि श्रमिकों को ऋण 
दिलाना तथा उनमे मितब्यथिवा की झादत डालना, आदि | यहाँ यह बात विशेष 
उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक सध काँग्रेस ने कृषि श्रमिकों के क्षेत्र में 
स्वयं काये करने का निश्चय किया है और इस उद्देश्य की परू्ति के लिये वह कुछ 
श्रमिकों को प्रशिक्षण भी दे रही है । 
कृषि भूमि सुधार 

प्रहाँ इस वात का उल्लेख किया जा सकता है कि गत नुछ वर्यों से कृषक 
वर्ग की उनति के लिये कई विधान वनाये गये है । भारत सरकार ने कृषि सम्बन्धी 
विवादों को रोकेने तथा लगान उपकर ओर इसी प्रकार के सम्बन्धित विप्रयो में 
विकास तथा झ्लासामियों को तत्ताल सहायता देने के लिये सद्‌ १६४६ में प्जमेर 
मारवाड क्ृपि सहायता ग्रष्यादेश जारी किया ! विहार, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास 
आदि में जमीदारी उन्मूलन अधिनियम प्रारित किये गये हैं गौर लगभग सभी 
राज्यों में भूमि सुधार के लिये पग उठाये गये है। लेकिन यह विधान किसानों को 
क्षि उपज में से उचित भाग दिलाने के सम्बन्ध में तथा भ्रूधृति, अर्थात्‌ पट्टेदारी 
पद्धति में सुधार करने के हेतु ही वनाये गये हैं। कृषि श्रमिकों की स्मस्याप्री पर 
तो बहुत ही कम ध्यान दिया गया है । 
कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 

एक पग्रन्य पय्र जो कृषि श्रमिकों के हित के लिए उठाया गया है, वहू १६४८ 
का न्यूनतम मजदुरी अधितियप्त है। इसमे कुछ निश्चित कृषि रोजगारों मे न्यूनतम 
मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अ्स्तर्गत राज्य 
सरकारों वो कृषि श्रमिकों के लिये तीन वर्ष के ग्न्दर-अन्दर न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित करनी थी । इसमे इस बात की भी व्यवस्था है कि मजदू री की दरो का 
समय-समय पर, परन्तु ५ वर्ष के भोतर ही, पुनरावलोकन किया जाये। अभ्रधितियम 
की हितीय अनुसूची में कृषि श्रम्रिकों का विवेचत है। यह अधिवियम कृषि मे 
रोजगार की निम्नलिखित व्याख्या करता है. “कृषि मे रोजगार से तात्पयं यह है 
कि किसी भी प्रकार की खेती मे श्रमिक लगा हो, अर्थात्‌ इसमे भूमि की जुताई 
और बुवाई भी झा जाती है और अन्य कायें भी सम्मिलिद हो जाते है, जैसे-- 
दुग्धशाला उद्योग, कृषि या उद्यान से सम्बन्धित कसी भी वस्तु का उत्माइन, खेती, 
बुवाई और कटाई, परशु-पातन, मधुमक्ख़ी या मुर्गी पालन मौर अपनी खेती के कार्यों 
के प्राथ-साथ या उससे सम्बन्धित किसान द्वारा कई अन्य काये [इसमे ब> 


भारतीय कृषि श्रमिक घ्श्ू 


सम्बन्धी कार्य, जैसे-- शहंतीर काठना, बाजार मैं अनाज ले जाने की तैयारी तथा 
व्यवस्था करना, भनाज को गोदाम में भरवावा था बेचना या अनाज को बाजार 
तक ले जाने के लिये गाड़ी यत्ताना आदि) भी सम्मिलित हैं।” 
स्यूवतम मजदूरी निर्धारित करने की कार्य-अणाली निम्नलिखित है : राज्य 
_रकारें यह जाँच करने के लिये कि मजदूरी कितनी दी जाये या तो किसी समिति 
ही निपुवित करती है या फिर किसो सरकारी गज में अपने प्रस्तावों को प्रकाशित 
करती है शौर उन प्रस्तावों को कार्ये-रूप मे परिणत करने से पूरे उन पर वाद- 
विवाद करने के लिये कुछ समय देती हैं। इसके पह्चात्‌ स्यूनतम्न मजदूरी की दरों 
को प्रकाशित करना होता है, जो तीन महीने के बाद लागू हो सकती हैं । इन राभी 
न्यूनतम मजदूरी के प्रस्तावों का पुनरावलोकन करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक 
सल्लाहकार बोर्ड स्थापित करने को व्यवस्था है। इसके भ्रतिरिक्त एक केन्द्रीय 
सलाहकार बोड़ं स्थापित केरने की भी व्यवस्था है जो विभिन्‍न निर्शयों में साप॑- 
जत्य कर सके । जहाँ कही ग्रावश्यक हो बहाँ सलाहवार समितियाँ भी नियुक्त की 
जा सकती हैं। इस प्रप्रिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि मजदूरी मकद रुप में 
दी जाती चाहिए, लेकिन यदि सरकार से पतुमति प्राप्त हो गई है तो ग्रदायगी 
जिन्‍स के झूप में भी की जा सकती है। सगपोपरि कै लिए भी ग्रदायभी की ध्यवस्था 
की गई है भौर यह प्रधितियम्र कार्य के सामान्य घण्टों तथा भ्रवकाश के दिनो की 
भी व्यवस्था वरता है । 
सब १६४६ मे केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में नियम बनाये झौर च्न्हेँ 
राज्य सरवारों मे परिचालित किया तथा आदेश दिया कि वे १४ मार्च सद्‌ १६५० 
से पूव॑ न्यूनतम मजदूरी निय्रत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करे। लेकिन इस 
योजना को का-रूप में परिणत करते मे कुछ विलग्ब हो गया और सरकार ने 
इस झ्धिनियम में विभिन्न संशोधन करके इसकी तारीख बढा दी। पहले यह तारीख 
१४ भाचे, सन्‌ १६४१ रक्‍्खी गई, इसके बाद ३१ मार्च, सभु १६५२ कर दी गई, 
तत्पश्चात्‌ इसे बढाकर ३१ दिस्मस्थर, सद्‌ १६५४ कर दिया गया। कृषि श्रम्रिको 
के लिये न्यूनतम मणदूरी निर्धारित करने के लिये एक ग्रतिरिक्त वर्ष और दिया 
गया। फिर नवम्बर, सत्‌ १६५६ से एक अन्य संज्योधन के अनुसार न्यूनतम मजदूरों 
नियत करने की अवधि बढाकर ३१ दिसम्बर, सब १६५६ कर दी गई, परल्तु राभी 
राज्यों में इस तिथि तक मी ब्यूनत्रम मजदूरी निर्धारित नहीं की जा सकी | सब 
१६६१ में सरकार ने फिर एक संशोधित प्रधिनियम पारित किया जिसके अस्तर्मेत्त 
प्र राज्य सरकारों को छूट दे दी गई है कि वे ब्रावश्यकतानुपार न्यूवतस' मजदूरी 
किसी भी समय निर्धारित कर सकती हैं (देखिये पृष्ठ ५६७३-७४ तथा ५७८) । 
कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित्त करने को कठिताइयो का 
मजदूरी के अध्याय (पृष्ठ ५७५८-७६) से पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। उद्दा- 
हस्णाथें, यह कठिताइया विप्नलिखित है : साह्यिकीय पुचनाओं का ठोक-ठोक 
प्राप्त न होता, कृषि का मौसमी और र विराम प्रकृति का रोजगार, कृषि मे विभिन्न 
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सकते है | यह जांच राज्य सरकारों के सहयोग से श्रम सन्‍्यालय द्वारा पूर्णो की गई 
प्रौर उसके तिष्क्ें १६५४-५४ में प्रकाशित किये गये ! 
इस पृछताछ का उद्देश्य रोजगार, प्राय, निर्वाह-खे तथा जीवन-स्तर भौर 
छृषि श्रमिकों की ऋण-ग्रस्तता से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करना था। यह पूछ- 
ताछ इस बात को दृष्टि में रहकर की गई थी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के 
अत्तगेंत स्यूनतम मजदूरी निर्धारित करवे के अतिरिक्त श्रमिकों की दशाओं में 
सुधार फरने के लिए वया-वया सुरक्षात्मक् तथा सुधारात्मक पण उठाये जाने 
चाहियें। भारत के राभी राज्यों में तथा जम्मू और कर्मीर में भी यह पूछताछ की 
शई थी । क्योकि अफ़िल् भारतीय आधार प्र इससे पूर्व कृषि श्रमिकों की दश्याओं 
के सम्बन्ध में श्रभी तक कोई पूछताछ नही को गई थी इसलिये यह कृषि श्रमिक 
पूछताछ धीरे-धीरे विभिन्‍त चरणों में की गई । जो पहला चरण था उसमे सर 
१६४६ पें जुन से सेवार नवस्वर तक २७ गांवों में प्रारम्भिया पूछताछ की गई। 
इनगें से एक गाँव मैसूर में, दो-दो असम, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में, तीन मद्रास 
मे, चार बिहार में, पाँच पश्चिमी बंगाल मे, तथा झ्राठ उत्तर प्रदेश में थे। इन 
जाँचों की रिपोर्टो को प्रकाशित किया जा चका है। 
कार्यकर्त्ताओं, घन और समय के स्लीमित होने के कारण यह सम्भव नहीं 
था कि देश के सभी ५,६०,००० गाँवो में पूछता की जाय । प्रतः नमूये के तो? 
पर ८१२ गाँवो को जाँच के लिए छांट लिया या । पूछताछ की प्रवधि एक वर्ष भी 
५ और इस पूछताछ द्वारा एडन्नित किये गये धाँकड़े भी इसी अवधि से प्रम्बद्ध थे 
यह पूछताछ तीन विभिन्‍न भ्रनुसूचियों (कार्य-क्रम) के माब्यम से तीस विशिस्न 
चरणो मे की गयी। पहले दो चरणो का मुख्य उद्देश्म सामान्य प्राधिक दछ्शाप्नो 
तथा गाबो में रोजगार के ढाँचो और उन परिवारों के ग्राकादों के सम्बन्ध में 
निश्वप करना था जिन्हें पारिवारिक गहन सर्वेक्षण (0807096 एकड़ 8058)) 
के हेतु कृषि श्रमिक परिवार माता जाता या । यह पारिवारिक गहन सर्वेक्षण जाँच 
का तीसरा चरण था। कृषि श्रमिक परिवार उस परिवार को माना गया जिप्तके 
सबसे बड़े सदस्य (मुखिया) का था रौजी फमाने वालों मे से ५० प्रतिशत या उससे 
झधिक सदस्यों का मुझ्य रोजगार कृषि था। इस प्रकार क्र १रिवार को निर्धारित 
करके ऐसे परिवारो में से “रेल्डम” ग्राधार पर कुछ विशेष परिवारों को नमूने के 
तौर पर तीसरे चरण के लिए चुत लिया गया । इस प्रकार पुछताछ के प्रथम दो 
चरणो के नमूने की इकाई गाँव ये तथा तृतीय चरण को इकाई कृषि श्रमिक 
परिवार थे। 
राज्य रारकारो, अर्धशास्त्रियों और विशेषज्ञों के परामर्श से इस विषग पर 
एक व्यापक प्रश्नावली का निर्माण किया गया। यह प्रशनावली तीन भागों मे 
विभाजित की गई थी। प्रथम भाग से सामान्य ग्राम कार्यक्रम (000 एग866 
8०॥०१॥!५) दिया गया था। इसके अन्त ग्रामों की साझ्ा्य झ्राथिक दशाप्रों, 
भूमि पट्टा पढ़तियों, परिवारों के रोजगार के ढाँचों, भूमि के उपयोगो, प्रचलित 


घर श्रम समस्याय एवं समाय वल्यारों 


मजदूरी को दरो, मजदूरी अदायगी की पद्धतियो, उपभोग की मुल्य-मुख्य वस्तुग्रो 
के थोक वथा फुटकर मूल्यों तथा अनैच्छिक झौर बाहर से आए हुए थरमिक यदि हो 
तो उनके विषय में सूचनायें एकत्रित करना था । एकत्रित किए गए औँकड़े चुने हुए 
८१२ गाँवों के स्थादीय अधिकारियो के रिकार्डो पर आधारित थे । / 

हद्विदीय भाग में सामान्य पारिवारिक कार्य-क्रम (लाश एहाणाए 
8०7९४४॥९) था । इसके अन्तगंत रोजगार, चुने हुये गाँवो के परिवारों के आकार 
दया उनको आय अर्जव की क्षमता, आवास, जोतो के प्राकार, मजदूरी पर लगे 
धरम्तिकों के रोजगार की सीमा, पशुओं तथा कृषि उपकरणों आदि के सम्बन्ध में 
झँकड़े एकत्रित करना था । इस चरण मे बाह्य जाँचों द्वारा १०४,००० ग्रामीण 
परिवारों का सर्वेक्षण क्या गया । 

छृतोय भाग गहन पारिवारिक कार्य-क्रम का या । इसजे ग्रत्त्गंत केवल कुछ 
चुने हुए कृषि श्रमिको के ऐसे परिवारों को लिया गया था, जिनको प्रतिनिधि के 
रूप में माना जा सकता था। इन परिवारों को “रेन्डम” झ्राधघार पर चुना गया 
था। इस भाग में रोजगारी तथा वेरोजगारी से सम्बद्ध सूचना, कुल भ्राय तथा 
निबल आय प्रन॑च्छिक श्रम, कृषि श्रमिक परिवारों के निर्वाह-खर्च तथा जीवन" 
स्तर और ऋशणपग्रस्तता से सम्बन्धित झॉँक्डे एकत्रित क्ये गये थे। इस मगहत 
पारिवारिक सर्वेक्षण काये के लिये देश को ६ क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। 
इस सर्वेक्षण से सम्बद्ध साठ रिपोर्ट भी प्रकाशित की जा चुदी हैं। इससे से एक 
रिपोर्ट सम्पूर्ण भारत तथा शेष ६ रिपोर्टे प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं । २ 

इस सर्वेक्षण के तीवो चरणो के कार्यक्रम से जो भ्रॉकडे एकत्रित किये गये, 
वे इस प्रकार थे प्रपत्र 'क' के मासिक पँकड़े थे , इनमे से ४१२ सामान्य 
गाँव से , ६ ०४,००० सामान्य परिवार से और १,६१,००० गहन परिवार से 
सम्बन्धित थे। प्रपत्र तर 'ख के वाषिक आँकडे थे , जो १३,००० गहन परिवार 
कार्य चरम से सम्बन्धित थे। श्रपत्न ता गा मे देनिक भाँकड़े थे, जो २१,००० 
गहन परिवार कार्य कम से सम्बन्धित थे। इन कार्य क्रमो द्वारा जो झाँकड़े प्राप्त 
हुए उनकी बडी सावधानी से जाँच की गई। इसके परचात उन्हे श्रम सम्त्रालय के 
साह्यिकीय विभाग भे भली भांति जाँव-पद़ताल करने के बाद सारिसी-वद्ध कर 
दिया गया । प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्पेक राज्य के लिये कुल १६ क्षेत्रीय तथा १६ 
राजकीप सारशिपाँ बनाई गई थी। न्यूनतम मजदूरी तिर्धारित करने के लिये 
प्रदेशीय सरकारो को इन आँकडो को उपलब्ध कर दिया गया था । 

पहली पूछताछ की रिपोर्ट “मारत में कृषि सम्बन्धो मजदूरी” (287- 
€प्राणाश (४9४६६ ए। ]098) वामक अग्रेजी पुस्तिका-भाग १ तथा झाग २--मे 
प्रकाशित की गई। दूसरी पूछताछ की रिपोर्ट “ग्रामीण श्रम शक्ति तथा व्यावत्तायिक 
आकार (फण9े ैधाए०फकथ गाव 00ए०एक्षाणाव 5परप॒टगर०) नामक पुस्तिका 
मे दी गई है। पूछनाद के इन ठीनो चरणो के परिणामों का साराश "कृषि 
श्रमिक--वहू कैसे कार्य करते हैं और कैसे रहते है” (#हगाष्णीएबो [.990प--- 
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पछ०9 १76) ०7८ ६74 49०) नामक एक प्रकाशन में दिया गया है। झब इस 
पूछताछ की सभी रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं | पूछताछ में सन्‌ १६४६ से सब 
न न तक की अवधि ली गई है। 

*. आयोजना आयोग को प्लविफारिशों के फलस्वरूप श्रम व रोजगार मन्त्रालय 
मे केद्वीय तंख्यान संस्था तथा राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे निदेशालय तथा भारतीय संख्याभ 
संस्थान के सहयोग से १६५६-५७ मे द्वितीय कृषि श्रमिक पूछताछ झारम्म की । 
यह पूछताछ ३,६०० गाँवों में की गई जिनको “विशिष्ट रेम्डम' आधार पर छांटा 
गया था और १२ मास को अवधि से इनमे पूछताछ की गई थी। नमुने के तौर 
पर छांटे हुए इन माँवों में से २८,५६० कृषि श्रमिक परिवारों से (जिन्हे नमूने के 
तौर पर छांट लिया गया था) रोजगार, बेरोजगारी, मजदूरी प्राय, ब्यय तथा 
ऋष-प्रस्तता से सम्बन्धित ऑँकड़े एकत्रित किये गये थे । इस द्वितीय पूछताछ का 
एक मुख्य उद्देश्य यह था कि १६५०-५१ तथा १६१६-५७ के मध्य में जो प्रधम 
पंश्रर्षीय भ्रामोजना की विंकास योजनाओं से उन्नति हुई है उसका प्रभाव ऋषि 
श्रमिकों पर कितना हुआ है--इस बात को प्लौँका जाय । परल्तु जाँच में इस बात 
का उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की तुलना पूर्ॉर्प रो सही नहीं हो सकती 
ध्षोंकि दोनों जांचों में परिभाषाप्रों, प्रत्यक्ष (207०८७४) दथा पद्धतियों मे भिन्नता 
थो। द्वितीय पूछताछ की रिपोर्ट १६६० में प्रकाशित हुई। द्वितीय पुछताछ के 
हू ष्कर्प प्रथम पूछताछ की ठुलना पे निम्नलिखित है-- 
व्यावसायिक ढांचा (00009800॥8] ५ ७ए7८) 

(१) रृषि श्रप्तिक परिवारों की भ्रोद्ठत संख्या १६४६-५७ मे १ करोड़ ६३ 
लाख थी तथा १६५०-४१ में यह संख्या १ करोड ७६ लाख थी। इस प्रकार 
संख्या १६ लाख कम हो गई थी। यह कमी इस कारण हो सकती है कि दोनों 
पूछताछो में "कृषि श्रमिक परिवार” की परिभाषा में कुछ भिन्नता थी । 

(२) भूमिहदीव ऋषि श्रमिद्र परिवार १६५६-५७ मे ५७ प्रतिशत थे तथा 
१६५०-५१ में कुल सक्ष्या का ४० प्रतिशत थे । 

(२) १६५०-५१ की पूछताछ के अनुप्तार सम्बद्ध शोर नेमित्तिक कृषि 
अमिक परिवारों का अनुपात १० : €० था। १६५६-४७ को जाँच के प्रमुस्तार 
२७ प्रतिशत दो सम्बद्ध श्रमिक परिवार थे तथा शेष नं मित्तिक श्रम परिवार थे | 

(४) कृषि श्रमिक परिवारों का औसत झाकार १६५०-५१ में ४-३० था 
और यह बढकर १६५६-५७ मे ४“४० हो गया था। १६४६-५७ मे धनोप़ाजेत 
करने वाले सदस्यों को उंस्या श्रत्ि परिवार २:०३ थी जिनमे से ११३ पुरुष, 
०७४ महिलायें तथा ०-१६ बालक थे। १६५०-४१ मे ऐसे सदरयो की सल्या २-० 
भो जिनमे रे १९१ पुरुष, ०*८ गहिलाये तथा ०*१ बालक थे । 

(५) १६५६-५७ पें कृषि श्रमिको को अनुमाणित्त सस्या ३ करोड ३० लाख 
थी जिसमें से १ करोड ५० लाख पुरुष, १ करोड़ २० लाख़ महिलायें तथा ३० लाख 


ह२० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याश! 


बालक थे । १६४०-५६ मे कृषि श्रमिकों की सल्या ३ करोड़ ५० लाख थी जिनमें 
से १ करोड ६० लाख पुरुष, १ करोड ४० लाख महिलायें तथा २० लाख बालक थे। 
रोजगार व बेरोजगारी [छिए(०ज़ाला। बा0 फाचाएएड्राण) | > 

(१) देमित्तिक वयस्क पुरुष श्रमिकों को औसत रूप से १६५०-५१ के व 
मे २०० दिन तथा १६५६-५७ मे १६७ दिन मजदूरी पर रोजगार मिलता था। 
१६५०-५१ में ७५ दिन तथा १६५६-५७ में ४० दिन ये स्वय के रोजयार पर लगे 
रहते थे ३ 

(२) नैमित्तिक वयस्क महिला श्रमिकी को १६४०-५१ में १३४ दित तथा 
१६५६-५७ मे १४१ दिन मजदूरी पर रोजगार मिलता है। 

(३) बालकी के रोजगार दिवस की सख्या १६५०-५१ के वर्ष मे १६५ 
थी और १६५६-५७ मे २०४ थी । 

(४) नैमित्तिक वयस्क पुरुष श्रमिक १६५६-५७ मे ११८ दिन तथा 
१६५०-५१ में ६० दिन बेरोजगार रहते ये । 

रिपोर्ट के प्रतुसार, प्रथम पूछताछ (१६४०-५१) में रोजगार सम्बन्धी 
झाँकड़े पूर्णां रूप से एकत्रित नही किये गये थे । द्वित्तीय पूछताछ (१६४६-५७) मे, 
उतनी गहनता को दृष्टिगतत रखा गया था जिसके द्वारा बडी या छोटी किया बे 
हूपरेद्धा कर निर्धारण होनए था । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चार गहतता है 
बनाये गये, अर्थात्‌ पूर्ख, आधी, नाममात्र की (००प्पापव), तथा शून्य । है 

प्रथम पृछताद में स्वय रोजगार के झाँकड़े भी पृथक्‌ रूप से एक्ित वही 
किये गये थे बरनु उनका झलुमाव लगा लिया गया था । 
मजदूरी (|४४६८५) 

(१) कृषि श्रमिके परिवारों की कृषि कार्यों तथा गैर-कृषि कार्यो से औसत 
श्राय १६५०-५१ में ७६% थी तथा १६५६-५७ मे ८१% थी। १६५०-५१ मे 
४६५ तथा १६४६-५७ से ४८ ७% कार्य दिनो के लिए नकदी मे भुगतान किया 
गया था। जिस्स में पूर्णा एप से भदायगी १६४०-५१ में ३१९३% तथा १६५६-१४ 
में ४० ५% कार्य दिनो के लिये की गई थी। १६५०-५१ में & ६% तथा १६१६- 
५७ में १० ८% कार्य दिनो के लिये भुगतान जिन्स और नकदी दोनो के रूप मे 
किया गया था । 

(२) वयस्क पुर्ष श्रमिक की औसत दैनिक मजदूरी १६५०-११ में १ ०६ 
*० थी जो सिर कर १६५६-५७ मे ६६ नये पैसे रह गई थी। वधस्क महिल' 
अ्भ्िको को भी श्रोसत देनिक मजदूरी १६४०-५१ में ६८ नये पँसे थी और १६५६ 
५७ में ५६ नये पैसे रह गई थी । वाल श्रमिको की झौसत दैनिक मजद्बेरी १६५० 
५६१ परे ७० नये पैसे तथा १६५६-५७ मे ५३ नये पँसे थी । 

(३) दोनो पुछवाछो मे श्लौसत मजदूरी की तुलना करते समय यह घ्यार 
रख़ना पाहिए कि भृगतान पद्धतियों जिन्‍्स झौर नकदी में अदायगी की नमहृत्त 


भारतीय कृषि श्रमिक डरे 


आदि में भिन्‍नता थी तथा जिन्स झदायगी का मुल्पॉकन १६५६-४७ में तो थोक 
कौमतों के अनुसार किया गया था तथा १६५०-११ में फुटकर कीमतों के झनुसार 
जय किया गया था । 

हि (४) क्ृषि में कुल मजदूरी का झनुमान १६५६-५७ में लगभग ५१० करोड 
रुपये था और १६४०-४१ में ५०० करोड़ रुपये था । इस वृद्धि का कारण यह था 
कि १६५६-५७ में सम्बद्ध श्रमिक परिवारों का औसत (लगमंग २७ प्रतिशत) 
१६५०-५१ के औसत (लगभग १० प्रतिशत) से अधिक था और सम्बद्ध श्रसिक 
परिवारों की दापिक औसत श्राय १६५६-५७ में १६५०-५१ की अपेक्षा श्रधिक थी। 


प्रारिबारिक झ्राय (9075७॥०6 7900908) 

(१) कृषि श्रमिक परिवार की वाधिक प्रौसत झाय १६४०-५१ में ४४७ 
रुू० थी और १६५६-५७ में ४३७ रु० थी । 

(२) विभिलन स्रोतों से कृषि श्रप्रिक परिवारो को दोनों पुछुताछों की अवधि 
में जो भ्रौसत आ्राय हुई वह निम्न प्रकार थौ--(कोष्ठक में दिये गए श्रॉँकड़े तमास 
ञ्नोतों से जो श्राय हुई उसका प्रतिशत बताते है । 





झाय का लोत (_ परयकालोत.| ैधैआएनअर (छाप) | १६४६४ (के)... १६५१-५२ (रुपये) | १६५६-५७ (रुपये) 

र्ड १! भूमि को जुताई से | ४६ ६० (१३-४६) ३००७ ( ६4७) 
) कृषि श्रग से २८६६० (६४२०) | ३१६"५५ (७३०४) 
गे) भ्रर-कृषि श्रम से ५३-१६ (११६०) ३४६४ ( ७६६) 
घ) अन्य ४६-६४ (१०१४१) ४२९१ (१२:१०) 





खेतो की जुताई से तथा गैर-कृषि श्रप्त से तो आय १६५६-५७ में कम हो। 
गई थी, परल्तु कृषि श्रम से श्राय बढ़ गई थी । 


उपभोग तथा निर्वाह लागत खर्च 
(€०08एश9६073 8०6 (०5६ ० [एएणढ) 

(१) कृषि श्रमिक परिवार का वाधिक औसत उपभोग व्यय १६४०-५१ 
में ४६१ रुपये था जो बठकर १६५६-५७ में ६१७ रुए्ये हो गया ! विभिन्‍म मर्दों 
पर दोनों वर्षों में प्रतिशत व्यय तिस्ने प्रकार था-- 








१६५०-५१ १६५६-४७ 
मोजन झश्रे छा रे 
कपड़ा तथा जूता रे हक 
इंधनत व प्रकाश श्र छा 
विविध मद तथा रोबायें छह द््छ 





(२) १६४६-५७ मे प्रति परिवार औरुत्त श्राय ४३७ हुये थी परन्तु औसत 
उपभोग व्यय ६१७४ २० था | इस प्रकार १८० र० का घाटा था। इस घाटे कीं 


४२१ श्रम समस्याय एवं समाज कल्याए 


पूर्ति पिछली बचत, सम्पत्ति का क्रय, दूसरे साथतों से घन की प्राप्ति तथा ऋण 
लेकर की गई थी । 
ऋण ग्रस्तता (7099207०55) न 

(१) १६५६-४७ मे ६४% झौर १६५०-११ में ४५५ #पि अ्रमिक परियार 
ऋशाग्रस्त थे। १६५०-५१ में प्रति परिवार ऋरा की भ्रौसत्त मात्रा ४७ रुपये थी 
और १६५६-४७ में ८८ रपये थी। 

(२) प्रति ऋशाग्रस्त परिवार का औसत ऋण भी १६५०-५६ में १०५ २० 
से बढ़कर १६५६-५७ भे १३८ रुपये हो गया था । 

(३) कृषि श्रमिक परिवारों का कूल अनुमानित ऋण १६५६-१४ मे १४१ 
करोड़ रुपये था तथा १६५०-५१ में 5६० करोड़ रुपये था । 

(४) कुल ऋण में से लगभग ४६% ऋण तो उपभोग व्यय के लिये लिया 
गया था | सामाजिक वार्यो के लिए ऋण का प्रतिशत २४ तथा उत्पादन कार्पों के 
लिये १६ था | शेष ११% ऋण विविध मदो पर व्यथ करने के लिए लिया 
गया था। 

(१) हुल ऋण मे तै ३४% महाजन से, ४४% मित्रो व सम्बन्धिगों से, 
१५% मालिको स ५% दुकानदारों से तथा १९ सहकारी साक्ष समितियों से जिया 
गया था। 

प्रस्प पूछताछ १६६३ में की गई जिसे 'ग्रामीण श्रम पृूद्धवाल्व/ का नामी 
दिया गया है। बच्चि प्रारम्म मे विचार यही था कि नह पूछताछ पहेली दीनो 
पूछताओं से अधिक व्यापक होगी, परन्तु राष्ट्रीय सकट के वारणा इसका क्षत्र सीमित 
करता पड़ गया । राष्ट्रीय सैम्पिल सर्वे के १८ वें दौर (फरवरी १६६३ - फरवरी 
१६६४) के बीच कृषि धरम्मिक परिवारों सहित ग्रामीण श्रमिक परिवारों की झ्राय 
तष्ा उपभोग पर ब्यय के प्रॉकडे एकत्र किये गयथ और राष्ट्रीय रैस्पिल सर्वे के 
१६ वें दौर तथा २०व दौर के प्रथम उप-दौर (जुलाई १६६४-जुलाई १६६५) मे 
ग्रामीण श्रमिक परिवारों के रोजगार, बेकारी, झ्ाव तथा ऋणाग्रस्तता से सम्बन्धित 
पँकडे एकत्र किये गय । एकत्रित आकडी वे सारणीकरण का कार्य प्रगति पर है 
प्रौर १६६६८ के ग्रन्त तब उसके पूरे हो जान की ग्राश्ञा है। यह भी आ्राञ्षा की 
जाती हैं कि इस पूर्धताछ्ल की रिपोठ झधिक व्यापक तथा विश्वस्त होगी क्योकि 
पहली दोनो प्रूछताछ् को रिपोर्टों पर काफ़ी नुक्ताचीवी की गई थी । यह कहां गया 
था कि इन दीनो पूछताछ में आंकड़े एकत्र करने के लिए जो रीतिया काम में लाई 
गईं, वे अधिक वैज्ञानिक नही थी । सर्वेक्षण जल्दी मे किये गये और रिपोर्टों मे जो 
परिशाम निकाले गम वे भी जेल्दवाजी मं | यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण 
श्रमिकों की स्तमस्याओं के सम्बन्ध में देश के विभिन्‍न भागों मे समय समय पर 
अनुप्तथात छात्रो द्वारा तथा श्रायोजबा आयोग की अतुस धात कार्यक्रम समिति हाथ 
चालू कार्यक्मो के अन्तर्गत गहन अध्ययन किया जाता रहा है । इन सर्वेक्षणों की 


माखीय कृषि श्रप्रिक «६ 


रिपोर्टो से भी ऐसे महत्वपुरों आंकड़े प्राप्य होंगे जिनके द्वारा कृषि श्रमिकों की 
समस्याभों के समाधान के लिये नीतियों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी । 


जैगार की समस्या (श0एॉशाए ण॑ छएणरत [.9णा) 


बेगार या झनिवारय श्रम का उस कार्य या सेवा से अभिश्नाय है जिसके लिए 
चाहे मजदूरी अदा की जाती हो या न की जाती हो, परन्तु जो किसी व्यक्ति से 
उसकी इच्छा के विछद्ध बलपुर्वक कराई जाती हैं । ब्षेगार की समस्या एक गम्भीर 
सामाजिक बुराई है और यह बुराई ग्रामीर् भारत के अवेक भागों में पाई जाती 
है । जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, कृषि श्रपिक पूछताछ ने कुछ पिछड़े हुए 
गाँवों में इस दासता की प्रथा के पाये जाने की ओर संकेत किया है । भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन के सनु १६३० के बेगार से सस्बन्धित अभिसमय के परिणामस्वरूप 
सत्‌ १६३१ मे भारतीय बिधान समा में एक प्रस्ताव प्रारित किया था, जिसमे 
भारत सरकार से यह माँग की गई थी कि बह इस बेगार की बुराई को दूर करने 
के लिये कुछ अ्वश्यकू कार्यवाही करे। फलस्वरूप भारत प्रकार में प्राम्तीय 
सरकारो को यह श्रादेश दिया कि वे उत्त विभिरत प्रधिनियमों की जाच करें, जिनके 
अन्तर्गत बेगार ली जाती थी । ऐसे अधिनियम अपराधी प्रवृत्ति की णातियों के 
तथा अच्छा व्यवहार करने वाले कंदियो को छोड़ने के सभ्वन्ध में थे। इसी प्रकार 
के कुछ प्रभ्य सामाजिक विधान भी थे । राज्य सरकारो को यह भी अादेश दिया 
गया कि वे पथासम्भव शीक्रातिशीध्र इस बेगार की प्रथा को समाप्त पर दें। इसके 
झतिरिक्त भारत हरकार ने केन्द्रीय अधिनिष्मों की भी जाँच की । जमीदार 
या प्रन्य लोग बैयक्तिक रूप से वेगार न ले सकें, इसके लिए रादू १६०६ के बंगाल 
विनियमन अधिनियम में तथा मालगुजारी के कुछ ग्रधिनियमों में प्शोधन किये 
गये । कुछ प्रान्तीय ससकारो ने दौरा करने वाले अधिकारियों द्वारा इप बेगार सेसे 
की प्रथा को रोकने के लिये भ्रद्यासनिक भ्रादेश भी जारी किए । भ्नेक देशी राज्यों 
ने भी बेगार के विषय पर विधात बनाये थे । 
परस्तु इस प्रथा में प्रधिक परिवर्तत नही हो सका। इसलिए सब १६४७ 
में भारत सरकार ने कोन्‍्द्रीय, प्रान्दीय तथा भारतीय राज्यों के विभिन्‍न अधिनियमो 
तथा बेगार पर उपसब्ध सम्पूर्ण साहित्य का अध्ययन करने के लिये एक विशेष 
अधिकारी नियुक्त किया । इस अधिकारी को इस विषय पर रिपोर्ट देनो थी कि 
तत्कालीन विधान किस सीसा तक बेगार को रोकने मे समर्थ था तथा भविष्य में 
- इस बेगार को रोकने के लिये क्या करना आवश्यक था। यह रिपोर्ट, जो ब्रस्तुत 
की जा चुकी है, कई स्थानों पर बेगार कौ बुराइयों की शोर सकेत करती है तथा 
ब्रेमशर कर्ने वाले भ्रभिको के श्रकार आदि के सम्बन्ध में व्यापक युचनाये देती है । 
निम्नलिखित तीन शीर्षको के अम्तर्गत बैगार का वर्गीकरण किया जा सकता 
है--(१) सार्वजनिक कार्थों के लिए सरकार द्वारा वैध हूए से जी गईं श्रधिश्रसित 
(]२०५णं४५४००००) बेगार । (२) जमीदारों या ऋण-दाताओं द्वारा बलपूवंक ली 
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गई बेगार, तथा (३) रीति-रिबाजो के भ्रन्तगंत ली जाते वाली बेगार, जो निभी 
व्यक्तियों द्वारा ली जाती है । 

अपने कतंव्य-पालन में सावेजनिक भधिकारियो द्वारा ग्रनिवायें श्रम या बैगार कं 
सावजनिक कार्यों के लिए सभी वर्गों के व्यक्तियों से ली जाती है | उदाहरुणा५, 
लोगी को झनिवाये रूप से कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जैंसे--पुलिस या मजिस्ट्रेट को 
कित्ली प्रपराध की सूचना देता, किसी अपराधी को पकडना, किसी छावेजनिक पग्धि- 
कारी को उसके क्तेंब्य-पालन में सहायता देना, सार्वजनिक सम्पत्ति की सफाई या 
देखरेस करना, भ्राग, वाढ, महामारी आदि जैसे सकठो में सहायता देना और सादवे- 
जनिक हिंत के कार्य करना, आदि । यह भी देखा गया है कि कुछ झधिनियमो में ऐवे 
उपबन्ध हैं जिनके ग्रन्तर्मत कुछ विज्येष कार्यों के लिए बेगार की झ्रनुमति या सुविधा 
है। भारत सरकार इत श्रधिनियमों में सशोधन करने का विचार कर रही है । 

अन्य प्रकार की एक और बेगार भी है। यह वेगार जमीदार अपने आरात्ता 
मियो तथा गाँव के अन्य निवासियों से झपने स्वामित्व के वल पर लैते रहें है। 
वाह्दव में इन जमीदारों को भ्रपने आसामियो से लगाने लेने के अतिरिबत झौंट 
बुछ प्राप्त करने वा अधिकार नहीं होता | प्रभी राज्य सरकारों ने अपने र॑यतदारी 
विधान मे ऐसी व्यवस्था की है, जिसके श्रन्तर्गत आप्तामियो से ग्रवैधानिक रूप से 
बेगारें था सेवाये लेना एक' दण्डचीय भ्रपराध घोषित कर दिया गया है। लेविन इन 
सब बातो के होते हुए भी मालिक वर्ष मे बई बार आसासियों वो बिना गजदृरी 
दिये था थोडी सी मजदूरी देकर अपने छ्लेतो पर काय्ये करते के लिए विवश्ञ कर 
देते है। कभी-कभी यह्‌ जमीदार गाँव के कुछ तिवासियों को मकानों के लिये या 
स्ेती के लिये भूमि दे देते हैं, जिसका लग्रान उन्हे या तो नकद रूप में श्रदा बना 
पड़ता है या फिर उपज के बुछ भाग के रुप मे । ऐसे आसामी को प्राय यात्तों 
प्रपने जमीदार के खेती में कार्य करना पडता है या फिर उसके घरेलू कार्य करने 
पहते हैं | भ्रनेक बार तो उसके परिवार के सदस्यो को भी जमीदार के लिए कार्ये 
करना पडता है, जिसके लिये प्राय उन्हे कोई मजदूरी नही दी जाती, और यदि 
दी भी जाती है, तो वह बहुत कम होती है। इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है 
कि आसामी न तो कार्य करने के लिये मना ही कर पक्‍ते है और न मजदूरी ही के 
लिये किसी प्रकार का मोल भाव कर सकते हैं, क्योकि उन्हें इस बात का भय 
होता है कि वही ऐसा न हो कि उन्हे उनके खेतों या मव्तान की भूमि से निकाल 
दिया जाय । भारत मे अनेक ग्रामीण क्षेत्रो में जहाँ-बहाँ यह जमीदारी प्रथा विद्य- 
मान थी या विद्यमान है, जमीदारो द्वारा वेगार लिए जाने के विषय मे साधारण- 
तथा यही बातें अधिक पाई गई हैं। 

इसके अतिरिवत एक और बेगार है । यह बेमार ऋणादाता लेते हैं । दास 
श्रमिकों का वर्शोद करते समय इस बेगार का उल्लेख किया जा चुका है। कभी- 
कमी जमीदार अपते अ्राप्तामियों को ऋण देते हैं, तथा मकानो के लिये भूमि देते 
६ और इस प्रकार सदा के लिये उन्हे अपने यहाँ मौकरी करने के वस्धन में आवद्ध 
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कर लेते हैं। यह प्रथा ग्रामीण भारत के अनेक भागों में प्रचलित है ) इस प्रा की 
भिन्‍्त-भिन्‍न नाम भी दिये गये हैं । उदाहरणार्य, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य 
भरत के कूछ भागों में इस प्रथा को “हरवाही' पद्धति कहते है। यही प्रथा विहार 
के ब्रन्य भागो में 'कैमुती', उडीसा तथा मद्रास के कुछ भागों में 'गोठी', मद्रास के 
कुछ पन्य भागों में बेच! तथा गुजरात प्रादि में 'हाली' कहलाती है। ऋण के लेने- 
देने में काबूती दायित्व केवल इतना ही होता है कि ऋण को ब्याज सहित चुका 
दिया जाये । लेकिन इस प्रथा के अस्तगंत जब तक ऋणरश की अ्रदायगी नहीं हो 
जाती, देवदार को अपने ऋणदाता के लिए शारीरिक श्रम करता पडता है। यह 
ऋश यथार्थ में घटने की अपेक्षा बढ़ता ही चला जाता है | ऐसा भी होता है कि 
देनदार तथा कभी-कभी उसके परिवार के सदस्य भी आजीवन इस बन्धन में बंध 
जाते है, और देवदार फी मृत्यु के बाद भी उसके पुत्र को पैतृक सम्पत्ति के रूप में 
अपने पिता के सभी प्रधिकारों तथा दापित्वों का भार पहने करना पडता है। 
अनेक राज्य सरकारों ने इस बुराई को दूर करने को लिये पथ उठाये हैं। सन्‌ 
१६२० में बिद्वार तथा उडीया सरकार ने इस बुराई को जड से दूर बारते को लिए 
“बिहार तथा उडीसा कंमृती रामकौता अधिनियम” पारित किया । मद्रास सरकार 
ने सन्‌ १६४० में “मद्रास अभिकरण ऋश दासत्व उन्मूलन विनियम” (१४७0788 
रैहथा?ए 7089६ छ8072488 0०:०३ २७४१४!४४०॥)  प्रारित किया । उडीया 
सरकार ने सन्‌ १६४८ में उदीसा ऋण दाप्ृत्व उन्मूलन बिनियम बनाया। प्रन्य' 
'शज्य _रकारों के ऋण विधान ने भी कुछ सीमा तक इस प्रथा की बुराई को कग 
करने में सहायता दी है! 

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो में परम्परागत बेगार भी पाई जाती है) 
ऋम्रारों, कुम्हारो, नाइयों तथा थोबियों आ्रादि द्वारा अन्य वर्गों के व्यवितयों के प्रति 
की गयी व्यावसायिक सेवाये इसी बेयार के प्रन्तग्ंत भ्राती है । इन सेवाओं के लिये 
पारिश्रमिक या तो कढाई के समय कृषि की कुछ उपज के रूप में या ठत्सवो या 
त्यौहारों के भ्रवसर पर भोजन तथा कपड़ों के कुछ उपहारों के रूप भे दिया जाता 
है । इस प्रकार की बेयार सामान्यतया दोनों पक्षों के लिये लामदायक समझी 
जाती है | लेकिन इस पद्धति में भी शोषण का श्रवस्तर रहता है। प्राजकलछ बाधु- 
निक शिक्षा के प्रभाव तथा गांवों की पुथकता समाप्त हो जाने के कारण इस प्रकार 
की सेवाये अधिक प्रचलित नहीं हैं भोर ऐसे लोग, जो इस ब्रकार की सेवायें करते 
हैं, भब सामान्यतया नकद रूप में तत्काल मजदूरी की भ्दायगी की माँग करते है । 

इत्त सब बातो को देखते हुए बह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार 
की बेगार लेना अच्छा नहीं है ! इस प्रकार की बेशार मानवी सम्मान के सर्वथा 
विरुद्ध है। जिस व्यक्ति से भी वेगार के किसी काम के लिये कहा जाता है, वह 
साधारणतपा बुरी त्तरह कुढ़ जाता है, धाहे वह कार्ये सार्वेजतिक हित के लिये ही 
क्यों ने हो । भ्रत भारतीय संविधान के भनुच्छेद २३ के अन्तर्गत मनुष्य जाति का 
परणन तथा हर प्रकार की बेगार को निर्षंध कर दिया गया है। परन्तु सार्वजनिक 
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कार्यों के जिय्रे राज्य द्वारा कुछ प्रनिवार्य सेवायें वलपूर्वक ल्ली जा सती हैं। 
भारतीय दण्ड विधान की धारा ३७४ में भी इस वात की व्यवस्था की गई है कि 
जो लोग अ्रदेध रूप से बेगार बते है उन्हे या तो कारावास का दण्ड दिया 222 
सकता है या उन पर कुछ जुर्माना किया जा सकता है। सन्‌ १६२४ के “पपरा' 

जाति भ्रधिनियम मे कुछ सीमा तक वेगार लेने की अनुमति दी गई थी, परस्तु इम 
अधिनियम को १६५२ में निरस्त कर दिया गया। १६५७ में अन्तर्राष्ट्रीय थम 
सम्मेलन दे ४१वें प्रधिवेशन मे वेगार उन्मुलव पर एक झमिसमय (ग्रमिस्मय व 
१०५) भपनाया गया यह ग्रभिसमय दर बात की सिफारिश करता है कि समस्त 
सदस्य राष्ट्रों को तत्काल और पूर्ारूप से वेगरार था अनिवार्य श्रम समाप्त करने 
के लिये प्रभावात्मत्र' वग उठाने चाहिये । पह अपिसमय जनवरी १६४६ से लागू 
करने की सिफारिश थी। भारत ने इस झमिसमय को प्रभी तक नही अ्रपनाया है। 


अ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा कृषि श्रमिक 


अच्तर्राष्ट्रीप श्रम सपठन अब कुछ सप्य से कृपि श्रमिकों में रुचि ले रहा 
है। मिश्रित सलाहकार कृषि समिति का प्रयम अधिवेशन समभु १६२३ मे॑ किया 
गया था, झौर इसके पद्चात्‌ युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व इस समिति के नियमित रूप 
से ग्राठ अधिवेशन हुए । इसक पश्चात्‌ प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी एक 
स्यायी कृषि समिति बनाई । यह समित्ति युद्ध काल के उपराम्त पुनविभित की गई । 
भारद ने इस समिति के विचार-विमर्श मे सक्रिय भाग लिया है। सन्‌ १६४७ में ॥ 
दिल्‍ली में तथा जनवरी, सन्‌ १६५० में 'नावरा ईलिया' (थी लक्ा) में किये गए 
एशियागी प्रादेशिक सम्मेतनों में कृषि रोजगार में मजदूरी के वितियमन के प्रशव 
पर विचार किया गया था और सब्‌ १६५० मे अस्तर्सस्ट्रीय श्रम सम्मेसन के ३३वें 
प्रधिवेशन के कार्यक्रम में 'कुषि मे स्युततम मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था 
तथा “कृषि में क्रम समस्‍यायें नामक विषय विचार-विमर्श के लिए रक्से गए थे। 
सब्‌ १६११ में सम्मेलन के ३४वे अधिवेशन तथा सन्‌ १६५३ के ३५वें अधिवेशन मे 
“कृषि में सवेतन क्षृट्टियो' के विषय पर विचार किया गया ! “कृषि से व्यावसायिक 
प्रशिक्षण तथा कृषि में किश्लोरो तथा बालकों के रोजगार! से सम्बद्ध प्रस्तादो को 
स्थायी कृषि समिति द्वारा पारित किया गया था । सन १६५५ में सम्मेलन के २८वें 
तथा रे&वे अधिवेश्यप मे “कृषि के व्यावसायिक प्रश्चिक्षण' पर विचार हुग्रा । 
स्थायी कृषि समिति तथा अच्तर्राष्ट्रीय अमर सगठन की एशिवायी सवाहकाए सम्रिति 
ने भी समय-समय पर कृषि श्रमिको की विभिन्न समस्याश्रो पर विचार विमशश किया 
है | उदाहरणत , तवम्वर १६५६ मे एशियायी सलाहकार समित्ति ने कृषि सम्बन्धी 
साख वा एशियाई देशों में आथिक विझास के सामजिक पहलू क विपयो एर कृषि 
भे पूंजी तिर्माण भौर उत्ततादकता के सम्बन्ध मे विचार किया ) नकम्वर १६५७ में 
चौथी एशियायी क्षेत्रीय सम्मेलन मे भी बटाई वाले अ्मिक, क्सिन श्रमिक तथा 
अत्य कृषि श्रमिको के कार्य व रहन-सहत के विषयो पर विचार विमश्ञ हुआ। 


भारतौप कृषि श्रमिक पर 


बूत १६६० में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४डवे अधिवेशन मे ऐसे देशों के, जिनमे 
व्रिकास कार्यत्रम हो रहे थे, ग्रामीण समुदाय की आय तथा रहन-सहन की देशाग्रो 
में उन्नति के सम्बन्ध मे एक व्यापक प्रस्ताव पारित किया घथा १६६१ के प्रधिवेशन 
में १९६२ के बजट में प्रामीण विकास के कार्यक्रमों के सम्बन्ध मे १६६३ के लिये 
एक विद्येप व्यवस्था की गई जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार देने की 
समस्या पर अधिक बल दिया गया । 


कृषि श्रमिकों की दक्षा मे उन्नति करने के सम्बन्ध में कार्यक्रम 


कृषि श्रसिको की दक्षाप्रों में सुधार करने के लिये सर्वांगीणा प्रयत्नों को 
बड़ी झ्रावश्यकता है। यह समस्या कृषि में सामान्य सुधार तथा परती भूमि के 
पुनरुद्धार तथा ग्रन्य ऐसे विषयो से सम्बन्धित हैं जैसे ग्रामीण प्रावास, स्वच्छता 
तथा स्वास्थ्य योजनाये, वयस्क शिक्षा, धमिकों की ऋणपग्रस्तता से निवृत्ति, बहु- 
सद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना, ग्राम प्रचायतों का तिर्धाण, प्रादि । श्रतेक 
राज्य सरकारे कृषि भ्रमिको के कल्याण के लिए इन विषयों पर पहले ही कुछ पग 
उठा चुकी है । प्रथम पचवर्षीय आयोजना में भी भूमिहीन श्रमिकों तथा घाटे की 
जौतो के मालिको को भूमि देने की नीति पर अधिक बल दिया गया है। अभी 
हाल ही मे पुनरद्धारित की गयी भूमि तथा ऐसी भूमि जो अब तक ब्वेकार पडी हुई 
थी, उनके लिये पहले ही श्र॒लग कर दी गई है। इस उद्देश्य की पूति के लिये 
३ करोड झुपए की धगराशि मिश्चित की गई थी। एक करोड रुपये भूमिहीन 
श्रमिकों के पुनर्वात्त के लिये व्यय किये गये थे । द्वितीय पंचवर्षीय ग्रायोजना में यह 
सुझाव दिया गया था कि भूमिहोन श्रमिकों को भूमि पर फिर से बसाने के लिये 
व्यापक योजनाये तैयार की जाये तथा इस उद्देश्य की धूठि के लिये बोर्ड बनवाग्रे 
जञायें। श्रमिक राहकारी उत्पादन समितियों को प्रोत्याहन दिया जाता चाहिये तथा 
कृषि श्रमिकों को मकात बनाते के लिये भूमि भी बिना लागत के उपलब्ध होनी 
चाहिये । द्वितीय पचवर्षीय भ्रायोजना में ५ करोड़ रुपए की लागत से २० हजार 
भूमिहीस श्रमिक परिवारों को १ लाख एकड भूमि पर बसाते की योजना थी 
तथा ऐसे श्रमिकों की कठिनाइयों को कप करने के लिये निम्नलिखित ४ सुझाव 
दिये गये थे -(१) कृषि उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करने और पशु पालन के लिए 
पग उठाने चाहिएँ। (२) इषि कार्यो और ग्रामीण व कुटीर उद्योग पन्धों का 
विस्तृत रूप से विकास करके ग्रामीण अर्थ-ब्यवस्था मे ही रोजगार के अवसर प्रदान 
करने चाहियें । (३) श्वूमि का पुनवित्तरण करके तथा शिक्षा की सुविधाओं को 
विस्तृत करके होन कृषि श्रमिकों का सामाजिक स्तर, कार्य कुशलता, उत्साह तथा 
योग्पता से वृद्धि करनो चाहिये । (४) ग्रोमोण क्षेत्र से जो दिकास सम्बन्धी व्यय 
हो रहा है उसमे से अधिकाश व्यय कृषि श्रमिकों की रहने को दशाओ में उन्नति 
करने पर होना चाहिये । 


फर्प श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


तीवदी पचवर्षीय ग्रायोजना में कड्ढा गया है कि पि धमिक की दो प्रमुख 
समस्याये भावी ग्रामीण शर्थ-व्यवस्था में उनके स्थान तथा उनके झ्लिए कार्य की 
व्यवस्था से सम्वत्वित है । उनवी सुरुय समस्या ग्रामीरः क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा 
अपूर्स रोजगार की व्यापक समस्या का ही एक थग है! ज्ञीसरी आ्रयोजना मे 
ग्रामीण अ्रथव्यवस्था के विकास के लिये बहुत वंडी रा्ि व्यय करने वी व्यय 
की गई है । इसस कृषि श्रमिक्रो को भी लाभ होगा । आयोजना आयोग द्वारा हाल 
ही में स्थापित परद्रीय कृषि श्रमिव सलाहकार समिति की धिफ्ारिश्व के भ्रनुसार 
५० लाख एक्ड स भी अधिक क्षत्र में भूमिहीत कृषि श्रमिक्रो के ७ ला परिवारों 
को वसाने का प्रयत्त क्या जप्यगा । राज्यों न कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए 
४ करोट हपए की योजना बनाई है। इसके श्रतिरिदत राज्य सरकारों की इस 
कार्य के लिये केन्द्र भी ५ करोड स्पए देगा । सन्‌ १६६५-६६ के ग्रन्त तक ७५,५६४ 
भूमिहीन परिवारों को कृषि योग्य घटिया भूमि पर वछामा गया । सभी राज्यों मे 
भूमि की सीमा तियत करते के लिए विधाने बनाये गए है और फालतू भूमिका 
उपयोग भूमिहीत श्रमिकों को बसान के लिए क्या गया है । हृपि धमिवों के लाभ 
के लिय तीसरी प्रायोजना भ णो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम उठावे बा सुभाष है, 
वह है. देहाती क्षत्रा में सकाय॑ प्रायोजनाओआ (०॥ 2४0७०७) का वार्य॑क्म । 
इस कायक्म के गअ्न्तमंत विद्येषकर उस समय जब सेती क्य बार्स मस्दा हो, भति 
रिक्त राजणार देने की व्यवस्था है। मजदूरियाँ ग्रामीण दरो पर दी जाती हैँ । 
५ १६६०-६१ में ३२ प्ग्र गामी प्रायोजनायें चालू की गईं। इसमे सिंचाई, बत 
लगान, भृमि सरक्षण, पानी की निकासी, भूमि को लेती योग्य बनाने तथा सड़कों 
के विकास की श्रनुपूरक योजनाये सम्मिलित है। तृतीय भायोजना के प्रन्त तक, 
देश भर में फैले हुए ६६८ विकास खण्ड इसके अ्र्तोत था गए थे । इन कार्यक्रमों 
के ग्रन्तगंत रोजगार की मात्रा दृतीय आयोजना के प्रथम वर्ष के १६ लाख थरम- 
दिनों से बढ़ वर १६६४-६५ में २१७ ताप भ्रम दिन हो गई ग्रौर १६६५-६६ 
में इसके २५० लाख श्रय-दिन [ाका' 4३/४) हो जाने को ब्राशा थी। चौथी 
आयोजना में भी एक बड़े ग्रामीण मानव शक्ति कार्यक्रम की व्यवस्था है। कृषि 
श्रमिकों की श्रमिक सहकारी समितियों पर भी जोर दिशा जा रहा है। तृतीय 
प्रायोजता में भो ऐसी व्यवस्था की गई थी कि निर्माण कार्यक्रमों के द्वारा प्रामीण 
क्षेत्रों मे प्रथाः वर्ष में लगभग १ साख व्यक्तियों को, द्वितीय वर्ष में लगभग ४ या 
५४ लाख व्यवितियों को, तृतीय,वर्ष म लगभग १० लाख व्यव्तियों को और ग्रायोजना 
के अन्तिम वर्ष तक लगभग २५ लाख व्यक्तियों को वर्ष मे लगभग १०० दिन के 
लिये, विशेषकर उस संगय जव कि खेती का कार्य मन्दा हो, रोजगार दिया 
जायेगा | इन कार्यक्रमों पर लगमंग १५० करोड र० व्यय होने का अनुमात था । 
इस सम्बन्ध म॑ विनीवा भावे क भुदान आन्दोलन का भी उल्लेख किया 
छा स्रकता है। इस आन्दोलन के उद्देश्य बडे-बडे जमीदारो में द्ानशीलदा की 
प्रवृत्ति को उभार कर भृमिहीन श्रमिकों को भूमि दिलाना है । इस झ्रान्दोचन की 


भारतौय कृषि श्रमिक घर 


राहामता के लिए उत्तर प्रदेश में भूदात योजना अधिवियम्त पारित किया जा चुका 
है । ऐसे ही विधान अच्य राज्यो मे भी बनाये गये है । विभिन्न राज्यों में लगभण 
१३ लाख एकड़ भूमि, जोकि भूदात के रूप मे प्राप्त हुई थी, भूगिहीत श्रमिकों में 
बाटी भी जा चुकी है। प्लामुदामिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत 
भी कृषि श्रमिकों के कल्याण कार्यों पर बल दिया जा रहा है। परिशणित और 
पिछड़ी हुई जाति के बच्चो के लिये, जो ग्रधिकतर भुमिहीन कृपक वर्ग के होते हैं, 
श्रश् शिक्षा के लिये बजीफे, निःशुल्क पढाई, पुस्तकों के लिये प्नुदान, छात्राघास 
की सुिधायें स्रादि प्रदात की जा रहो है। ग्राम पंचायतें भी भूमिहोन श्रमिकों 
के लिये कल्माण-कार्य करती हैं। आयोजना झायोग द्वारा चालू किया गया एक 
अच्य कार्यक्रम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे प॑माते के उद्योगों का विस्तार किया 
जाये | यह अनुमान लगाया गया था कि तृतोय झ्रायोजना की अ्रवधि में आ्राप्रीण 
एवं सघु उद्योग कार्यक्रम से, सम्पूर्ण रूप से, ५० लाख लोगों को तो श्रांशिवा 
रोजगार भौर लगभग €० लाख लोगो को पूर्ुकालिक रोजगार प्राप्त होगा एक 
ग्रामीण उद्योग नियोजन सम्रिति की भी स्थापना की गई है । इन सथ बातों से यह 
प्रकट होता है कि क्रषि श्रमिकों की समस्याप्रों पर सरकार तथा जबता द्वारा बहुत 
ही गग्भीर रूप से ध्यात दिया जा रहा है । फिर भी कृषि श्रमिको की समस्पाओ्रों 
क्षो मान्यता देने की श्ौर इन समस्याञ्रों का यथाये रूप से समाधान करने की 
बहुत प्रावश्यकता है । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि थम व रोजगार विभाग ने कुछ क्रियाशील 
कार्य कर्मों का प्रस्ताव किया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आदर्श कल्यारा कैश्गरों, 
चल स्वास्थ्य इकाइयों तथा दुकात व सिनेमा गाड़ियों श्रादि के द्वारा कृषि श्रमिकों 
के कल्याण मे वृद्धि करना तथा फैक्टरी सलाहकार सेवा ढी तरह ही एक ऐसी 
सलाहकार सेवा चालू करना है नो कृषि के क्षेत्र में कार्य का प्रध्ययन करे, कृषि 
श्रप्तिकों को प्रशिक्षण की सुविधाये तथा सहायता प्रदान करे और सुरक्षा तथा 
स्वास्थ्य व सफाई की समस्याम्रो पर ध्यान दे । इस उद्देश्य के लिये जंसे ही घन 
प्राप्त होगा, इसी रूपरेखा के भाधार पर कार्योरम्म कर दिया जापेगा । 

कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित समस्थाओो पर विचार करने के लिये श्रम व 
रोजगार भन्‍्वालय ने अगस्त १६६५ मे नई दिल्ली में एक भ्रखिल भारतीय 
सेप्रितार का ग्रायोजन किया । सेमिवार की कुछ प्रमुख प्िफारिशें इस प्रकार थी : 
(१) कृषि के क्षेत्र मे श्रमिकों की काफ़ी बहुतायत है। यदि कृषि श्रमिकों कथा 
उनके बच्चो को प्रक्षिक्षण दिया जाये तथा उन्हें नये कौ्षत का ज्ञान कराया जाये 
तो कृषि से ग्रस्य क्षेत्र की शोर को स्थानान्वरण होने में सुविधा होगी। गाँवों में 
ग्रामीण ग्रौद्योगिक सस्थाओों का जाल जिछा दिया जाता चाहिये। (२) ऋृषि 
श्रमिको को नियमित रोजयार मे लगाने के लिये सावंजनिक निर्माण कार्य प्रारम्भ 
किये जाने चाहिए भ्रौर ग्रामीण मातव-शक्ति कायेक्रमों पर काफी जोर दिया जाना 
चाहिये । (३) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, रौजगार-पश्षो पर तथा छोटी प्विचाई, 


घ३० अर धमस्यायों एवं समाज कब्याण 


तालाब व पोखरो के निर्माण एवं कुर्ये खोदने ग्रादि के कार्येक्षमों पर अधिक बल 
दिया जाना चाहिये । (ड) ग्रामीरा व लघु उद्योगो के विकास को सक्रिय रूप से 
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। (५) श्राम्क सहकारी समितियों के कार्यों की 
समय-समय पर जाँच की जानी चाहिये और इस वात का ध्यान रखा जाता चाहिये 
कि ठेकेदारों हारा उनका झोपए न कया जा सके । (६) स्यूनतम मजदूरी झधि- 
नियम के प्न्तगंत न्यूनतम मजदूरी १२० प्रतिदिन से कम नही होनी चाहिये भौर 
अधिनिमम को दृढता से लागू किया जावा नाहिये। (७) प्रचलित ग्रामीण आवास 
योजया में उपयुक्त सशोघन किया जाना चाहिय ताकि क्रपि श्रमिक सामूहिक 
ग्राधार पर क्‍ग्रावास की व्यवस्था कर सके । 

सेमिनार की सिफारिशो के सदर्भ मे, नवम्थर १६६६ मे एक कृषि शमिक 
समखय रागिति की स्थापता की गई । इस समिति में कृषि श्रमिकों ते सम्बन्धित 
मन्ब्रालयों व विभागों के तथा ग्रायोजना आयोग के प्रतिनिधि थे । इस समिति को 
सह कार्य सौपा गया कि यह्‌ कृषि श्रमिकों की दशाझ्रों में सुधार के लिये प्रभवाई 
गई विभिन्‍न योजनाप्रो के क्रिपान्बयन की प्रगति की समीक्षा करे और उनमे 
समस्वय स्थापित करे । 


उपसहार 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि क्षि श्रमिको की समस्याप्रो को हल करने 
का प्रश्न वतेमाने समय का प्रत्यन्त महत्वपुर्ां प्रएत है। कृषि श्रमिकों की सछ्या में 
विरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रत्येक ऐप्ती परिस्थिति, जिसके कारण छोटे-छोटे 
काइतकारो की प्राथिक दशा दुबंल हो जाती है, कृषि श्रमिकों की सस्या में वृद्धि 
कर देती है। इसके फत्तस्वहप उनकी मजदूरी की दरें वहुत कम हो गई हैं! मूल्यों 
में वृद्धि होते का लाभ भूमिघर कृषक वर्ग को ही मिलना है। इसके साथ ही निर्वाह 
खं मे वृद्धि होने से कृषक श्रसिको पर ऋण का भार और भी बढ गया है। भ्रूमि 
की माँग के बढ जाते के कारण गाँवों मे चरागाह समाप्त होते जा रहे हैं। इस- 
लिए कृषि श्रमिक अपनी श्राय की कमी को पूरा करने के लिए दुःधारी पश्ुग्रो 
को भी नही पाल पाते। उद्योगों में जो विवेकीकरण क्यिा। जा रहा है, उसका 
प्रभाव भी कृषि श्रसिकों पर पड़ेगा, क्योकि कृषि व्यवसाय पर भार ग्रधिक हो 
जायेगा। कृषि में मध्यस्थों की प्रथा के समाप्त हो जाते से भी भूमिधर किसाव 
और कृषि श्रमिकों के मध्य आपसी सम्दन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। छोटे छोटे ऐसे 
जमीदार भी विभिन्‍तर राज्यो मे अ्रैक “जमीदारी उन्मूलन प्रधिनियमों' के लागू 
हो जाने से समाप्त हो गये हैं, इस कृषि धमिक दर्गे की सस्था मे वृद्धि कर रहे हैं। 
इस प्रकार कृषि श्रमिकों की वंतेमान दशच्चायें बहुत ही ग्रसन्‍्तोष जनक हैं। “उन्हे 
वर्ष में केवल ६ महीने के लिए रोजगार मिलता है चौथायों और पश्ुओ के साथ 
एक ही मकान में रहना पडता है, तथा मोजन मी उन्हे बहुधा आधे पट ही मिलता 
है। परिणाम यह होता है कि वे बंडी आसानी से महामारियो और साहुकारो के 
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शिकार हो जाते हैं, भौर बहुत ही कम मजदूरी पर दे वेगार करने के लिए विवश 
हो जाते हैं ।” जवस॑ंस्था यें वृद्धि से तथा बेरोजगारी और अप्ृृ्ण रोजगार में कोई 
विशेष अन्तर न होने की कठिनाई से यह समस्या और भी जटिल हो गई है। 
“>इगीदारी प्रथा के उन्मूलन से कृषि श्रमिकों ने जमीदारों का परम्परागत संरक्षण 
भी खो दिया है। गाँठो में अ्रव जो तये स्वामी झौर नेता बे है, उतका इन श्रप्तिकों 
के प्रति व्यवहार और भी बुरा है । 
महू बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि जब तक कृपि श्रमिक मिराश 
और अभन्तुष्ट रहते है, वे खाद्य उत्पादन को वृद्धि मे दत्तत्रित्त होकर योग नहीं दे 
सकते। सर्वत्र खाद्य की कमी के वरिणामस्वरूप अधिक लागत पर भ्नाज का बहुत 
मात्रा में झ्रायात करता पड़ता है। देश में जो सामान्य भ्राथिक तंग्री है, उससे भी 
इस बात को ग्रावश्यकत्ा प्रतीत होती है कि खाद्य के उत्पादन में ब्यापक रूप प्ले 
बूद्धि की जाये ताकि भ्रनाजों की लागत में आ्राशातीत कमी की जा सके । परस्तु 
कितने खेद की बात है कि प्रति वर्ष लाखों ढन अनाज की हमारे देश में हानि हो 
रही है | इसका काररा यह है कि कृषि अ्रप्तिको को भ्रच्छी मजदुरी नहीं दी जाती, 
भूमि पर उनका कोई प्रधिकार नही होता झोर वे काम करने में कोई रुचि नहीं 
लेते । श्री जयजीवन राम के शब्दों मे : “यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि 
किसी भी स्थान पर निर्धनता होगी तो उसके कारण हर स्थान पर सम्पन्गता को 
उतरा उत्पन्‍त हो जायेगा । जो व्यक्ति क्ृषि वस्तुश्नों का उत्पादन कर रहे है उनकी 
"निर्धनता और मश्तीनता से उत्पादव पर बहुत बुरा प्रभाव पड रहा है। उत्पादन के 
लिए जो मानवी छाधत आवश्यक होता है, उम्तकी यदि हमर उपेक्षा करेंगे, तो उससे 
सारे राष्ट्र को सकट पँदा हो जायेगा। अतीत काल से उगेक्षित तथा बुरी तरह 
शोपित कृषि श्रमिक वर्तमाव सप्ताज के अत्यन्त ही मरामिकत प्रग हैं। प्रव्यवस्था 
और अश्यान्ति फैलाने वाले लोगों के गह बड़ी जल्दी शिकार हो जाते हैं। अत इस 
खतरे को दूर करते के लिए यह आवश्यक है कि विध॑त प्रिश्रध्ती अमिकों के पाथ 
सहानुभूति का व्यवहार किया जाये। प्रत्येक विचारज्ीम प्राणी को पह अगुभव 
करना चाहिए कि इस समस्या का शीघ्रातिदीघ्र समाधान होना झ्रावश्यक है। यदि 
इस पमस्था की ग्रधिक दिनों ठक उपेक्षा की गई तो इसका सम्भावना कठित हो 
जायेगा और फिर यह इतनी गम्भीर बन जायेगी कि इससे साप्राजिक ढाँचे को न 
कैवल धक्का ही पहुँचेगा, वरव्‌ उसके नष्ट होने का भय उत्पत्न हो जायेगा ।” हमें 
प्राशा है कि भारत सरकार द्वारा पारित न्युगतम मजदूरी अधिनियम, क्षि तथा 
ग्रामीए श्रप्तिक पूछवाछें, राज्य सरकारों की विपिन्त योजनायें और पंचवर्षीय 
आपोजनाओों के सुझाव राभी कृषि श्रमिकों की समरया का समाधान करने में 
सहायक होगे । 
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सहकारिता का गर्य और उसके सिद्धान्त 

महकारिता व्यक्तियों की उस सामुदायिक भावना को बह॑ते हैं जिसका 
उद्देश्य उचित साधनों द्वारा सामास्य ब्रार्यिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है | विभिन्‍न 
लेखकों ने सहक्तारिता की अनेत्र प्रकार से व्यात्या की है, जिनका विपदृ उत्लेस 
करना यहाँ ग्रावश्यक्ष नही है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि जब व्यक्ति यह 
प्रतुभच बरते है कि उनवा किसी वर्य द्वारा झोपण विया णा रहा है तव वह उस 
बर्ग से छुटकारा पाने के लिए स्व्रय ही कार्य को अपने हाथ मे ले लेते हैं। सहगा- 
रिता की प्रनेक एसी विद्येपतायें हैं जिनके कारण एक सहकारी समिति और श्रम 
सघ जैसे भत्य सगठता मे श्रन्तर होता है। सहकारिता एक ऐसा समठन है कक 
पारस्परिक भ्राधिक हित सम्पादन के लिए व्यक्ति समानता के आधार पर 
रूप से संगठित होते हैं। इसका तात्पयं यह है कि व्यक्ति मानव-प्राणी के रूप में, 
न कि पूंजीपति के रूप में सगठित होते हैं। यह सहकारिता का प्रथम परिद्धान्त है। 
दूसरे, सव सदस्य समानता के ग्राधार १९ सगठित होते हैं और आ्रावश्यक्ताओ वी 
सन्तुष्टि के उद्दश्य से उनके दीच कोई अन्तर नहीं होता । तीत़रा सिद्धान्त यह है 
कि संगठित होने का बाय देच्छिक होता है और उसमे कोई वन्घन नहीं होता। 
चौथे, सदस्य केवल स्वय के हितों का सम्पादत करने के हेतु संगठित होते हैं भोर 
जो सदस्य नही हैं उनसे उनका सम्बन्ध नही होता । यह भी ध्याव देने योग्य वात 
है कि सहकारिता व्यवप्ताय संगठन वा ही एक प्रकार है। अत यह एक व्यवक्षाय 
सस्था भी है। सहकारी सगठत मे लाभ का उद्देश्य मी हो सकता है परन्तु इस 
प्रकार के लाभ को स्वय सदस्यों में वॉँट लिया जाता है, जो मालिक व कमंचारी 
दोनों स्वय ही होते हैं ॥ सहकारिता का झ्राधार पारस्वरिक सहायता है, अर्थात्‌ 
प्रत्येक सदस्य सवके लिए और सब प्रत्येक सदस्य के लिए (#॥ णि छ्वणी शाप॑ 
धटा। णि 2) कार्य करते हैं । 
सगठन के अन्य प्रकार तथा सहकारिता 

सहवा रिता पूँजीवादी व्यवस्था से भिन्‍न है । सहकारिता का उद्देश्य सदस्यों 
की ग्राथिक स्थिति को सुधारना ही नही है वरव्‌ उनके नैतिक स्तर का भा उत्तत 
करना है। यह समाजवाद से भी भिन्‍त है, क्योकि यह व्यक्त का स्वतन्त्रता का 
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एमर्थेक है। इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति मूमि और पूँजी का स्वामी बना रहे । 
सहकारिता राज्य के स्वामित्व का समर्यन नही करती । सहकारिता बर्तमान' प्रणाली 
० एक अंग है और इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था और वर्तेमाव आषिक 
व्यवेत्था को उखाड़ फ्रेकना नहीं है । इसका उद्देश्य यह है कि झान्ति चनी रहे और 
ऋगड़ा ने हो तथा व्यक्ति निःस्वार्य हों मोर केवल स्वयं का ही लाभ न देखें । 
सहकारिता मिश्रित पूँजी कम्पनियों से भी विन्‍्त होती है क्योंकि कम्पनियाँ 
पूँजी की हंस़्या होती हैं। सहकारिता व्यक्तियों की एक संस्था है । मिश्रित पूँजी 
कम्पतियों (800३ 80०८६ (0०79३००७) में मत का भ्रधिकार ब्यकित द्वारा क्रय 
किए गए शेयरों के आधार पर होता है, ओर इस प्रकार एक व्यवित एक से अधिक 
मत दे राक्‍्ता है। सहकारिता "एक व्यक्ति एक मत के सिद्धान्त पर झाषारित 
होती है | इप्तमें इस दाठ का विचार नही किया जाता कि एक व्यक्ति के पास 
कितने शेयर हैं दा उसका पूजी में कितना ग्रंश्दान है। सहकारिता में मनुष्य प्रधान 
है, पूँजी भही । इसका आबार केवल भोतिक ही वही है वरन्‌ साम्राजिक ग्यौर 
नेतिक भी है। 
सहकारिता अ्मिक संघों से भी मिन्‍त होती है । श्रमिक संघ श्रमिकों के 
ऐसे सग्रवम होते हैं जो सामूहिक सौदाकारी और सामूहिक कार्य वाही के द्वारा अपने 
; पहन-महच और कार्य की दश्मा्रों को खुघारने तथा मजदूरी में वृद्धि करते के लिए 
'ज़वाए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक संघ मजदूरी-प्रणाली को मानकर चलते हैं ग्रौर 
मालिकों से सोदा करते हैं। सहकारिता के भन्वर्गत कसी मणद्री प्रणालीया 
मालिकों का प्रइन ही पंदा नही होता; धप्रत्पेक व्यक्ति स्वयं ही मालिक और श्रमिक 
होता है | श्रमिक संघ श्रप्तिको के संगठन की मात्रा हैं जवकि सहकारिता एक व्याब- 
सायिक सयठम का रूप है । श्रमिक संघ राजनैतिक गठिविधियों में भी भाग लेढे 
हैं | सहकारी समितियों का ऐसा कोई उद्देश्य नही होता है । 
सहकारिता के विचार का विकास 
समाज परे निर्धनता व घोषण के होने से ठथा उनके दुष्परिणामों से बचने 
की भ्रावश्यकठा के कारण सहकारिता का प्रम्युदय हुआ ( जब पूँजीनाद प्रौर 
स्वतन्त्र प्रतियोगिदा के दोष बहुत ग्रभ्भीर हो गए ठद ऐसे व्यक्तियों ने, जो राज्य 
के हस्तक्ैपर मे विश्वास नदी करते थे, झोषक वर्ग से दचते के लिए विभिन्‍न कार्यों 
को अपनी ही मलाई के लिए स्वयं ही करना शुरू कर दिया | सहकारिता को इस 
भ्रकार हम पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच एक समकौता कह सकते हैं! 
सहकारिता के अनेक प्रकार * विभिन्‍न देझों में सहकारिता आन्दोलन 
सहकारिता को आशिक गतिकियि से किसी भी क्षेत्र में बरारम्म किया जा 
सकता है । समाज में अवेक श्रक्मर की सहकारी समितियां पाई जत्ती हैं । सहका- 
सिखा के विचार का जन्‍म ईंगलेंड में उत्त समय हुआ जब औद्योगिक ऋति के दोषों 
के कारण श्रमजीवी-वर्य के हितों का हनन होने सगा था तथा मच्यस्थों के द््ग 
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उपभोक्ताओं का जोपर होता था। इस आन्दोलन के नेता रोबर्ट ओवन थे जिन्होंने 
न्यू लेनाके में, जहाँ इनका कारखाना था, श्रमिकों की एक बस्तो का निर्माण 
किया । उन्होने श्रमिकों को व्यवस्ताय के प्रवस्ध भे यथासम्भव भाग देने 84 
ध्यवस्था की । बाल धम को समाप्त करने, दाम के घण्टे घटने कया जुर्मात 
समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण सुघार भी रोवर्ट ओवन ने विए और श्रमितों 
के लिए अनेक कल्याण काय भी झ्िये | ओवन चाहते थे कि सहकारिता के प्राघार 
पर श्रप्तिकों को स्वय ही प्रवन्‍न्ध का उत्तरदायित्य सौंगा जाय । उन्होंने निर्धत, 
झसहाय एवं वेकारों के लिए सहकारी गाँवो अ्रथवा सहकारी बस्तियों के निर्माण 
का समर्थन जिया जाग श्वमिकों को काम दिया जा सके और इस प्रकार उन्हें 
प्रात्म तिर्भर बनावा जा सके । झोवेन के भनुग्रामियों ने एक सहवारी समिति 
फृबापणाने घ्पृष्णावण८ ].800ण :४०४०्प8० के नाम से स्थापित बो। इत्त 
समिति में सद दारखानों वे मजदूर ही थे जो माल दसाते भी थे और रूरीदते 
भी थे। वह्तुओो का गूल्य गुदा मे यही बरव्‌ उन घण्टों मे निषय क्या जाताथा 
जो हर वस्तु के बनाते मे तगते 4। इस प्रकार लाभ! का विचार ही समाप्त 
कर दिया गए था । गोप्र्ट ओवन को अपने प्रयत्तो में विशेष सफलता सन मिली 
क्योकि उसने जनता के सामन ऐसे ऊँचे भ्राइ रकसे थे जिनको व्यावहारित्र रूप 
प्रे प्राप्त करता कठिन था * 
विभिन्‍न द॑शों में सहकारो झान्दोलन के उद्गम और उसके इतिहास का 

पहां विस्तृत रूप से उल्लेख करना आवश्यक नही है । यहाँ इतना उल्लेख करना 
ही पर्याप्त होगा कि मालिकों द्वारा घमिको वा शोपण करने के कारण ही श्रमिक 
सहकारी उत्पादन समितियों ग्रर्थात उत्पादक सहकारी समितियों बा जस्म ह्ञ्रा। 
इन समितियों में श्रमिक स्व्रय ही विभिन्‍न कार्यो के प्रवन्धक बन जाते हैं और 
विभिन्न प्रकार की वस्तुझ का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार वी सहकारी 
समितियों मे कोई मालिक प्रथवा कोई नौकर नही होता । इस विचार का जन्म 
रोबदे प्रोदन द्वारा इगलंड म हुआ और फ्रास में भी फैला जहां मह कुछ सीमा दक 
एफल रहा। मध्यस्थों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण होते से इगलैण्ड में राकडेल 
के अग्रगामियो ((०८७१७८ 0,०४८०७) हारा वितरण सहकारिता पथवा उप- 
मोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना की गई जो बाद को अन्य देशो मे भी फैल 
गयी । महाजन द्वारा कणी के शोपणा के कारण जमंनी में 'रेफिसन! प्रौर 'शतजे' 
के तथा इटली में “सीनोर लज्जठाई के प्रयत्तो के हारा सहकारी साख समितियों 
की स्थापना हुई जो प्रन्य दो मे भी लोकप्रिय हो गयी। झीजर ही सहकारी 
प्रान्दोलन शवितशाली हो गया तथा वई अन्य प्रकार को सहकारी समितियों का 

जन्म हुआ । डेवमाक मे दुश्ध-उस्तादन (डेयरी) उद्योग मे सहकारिता का 
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प्रभोग बहुत सफल रहा है। उपज की बाजार में बिक्री और श्रावास निर्मास 
जैसी ग्रतेक प्रस्य आर्थिक क्रियाओं के लिए मी सहकारी समितियाँ पाई जाती 
हु ] इमके अतिरिक्त सहकारी समितियां सदस्यों की शिक्षा; मितब्ययत्ता तथा 
नैतिक उत्पान की शिक्षा जैसे ग्रन्य कार्य भी करती हैं। 


सहकारिता के लाभ 
सहकारी श्रान्दोलत का यह संक्षिप्त वर्सेत यहाँ क्रेवत इस तथ्य की ओर 
सकैत करने के लिए दिया गया है कि सहकारिता निधन व ग्रस्हाय ब्यक्ितियों के 
उत्थाने के लिए बहुत महत्वपुण सिद्ध हुई है। पिछड़े हुए देशों एवं देश में पिछड़ी 
हुई जातियों के विकास व उच्तति के लिए राहकारिता एक अत्यन्त गहुत्वपूर्ण राघनत 
है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि किसी बाह्य सहायता की अपेक्षा भपने ही प्रयत्नों 
एवं पारस्परिक राहायता द्वारा ग्रधिक लाभ प्राप्त हो राकता है। सहकारिता देश 
में श्रमजीबी वये की अवष्या को सुधारने में भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती 
है। भारत जैरों देश में सामान्य जनता के उत्थान के लिए तो सहकारिता की बहुत 
ही महत्ता है। 
भारत में सहकारी आन्दोलन का सक्षिप्त इतिहास 
भारत में सहकारिता का जन्म्र ग्रामीण ऋणपग्रस्तता एवं महान के श्रत्या- 
जारो के कारण हुआ । १६वी शताब्दी के ब्त्त में मद्रास सरकार ने ग्रामीण ऋण 
की समस्या का प्रध्ययन करने के लिए श्री फ़ेडरिक निकलसन को नियुक्त किया। 
उमकी रिपोर्ट १८९७ मे प्रकाशित हुई । उन्होंने ग्रामीण ऋण की प्रमस्या को 
सुशभाने के लिए रेफ़िसन आधार की सहकारी साख-समित्तियों की स्थापना का 
चुभाव दिया झौर प्रपदी रिपोर्ट रा सारांश दो झब्दों मे व्यकतत किया--“रेफिसत 
को लाझ्ो" (00 एेथांतीशं४७७) । प्रारम्म मे उनकी रिपोर्ट पर कोई विशेष ध्याव 
तहीं दिया प्श। १६०२ में उत्तर प्रदेश के उच्च अभधिक्रारी श्री हुपरनेक्स में 
“५७ 7८०४४ 8: ७ 4” तामक पुस्तक लिक्षी तथा स्वयं भपने उत्तर- 
दापमित्व पर उत्तर प्रदेश में कुछ सहकारी समितियाँ चलाईं। १६०९१ के भ्रकाल 
प्रायोग ने भी गोरदार शब्दों मे सास्त संस्थाओ्रों को प्रारम्भ करने की सिफारिश की 
थी । इन सबके परिणामस्वरूप १६०४ में प्रथम सहकाटी साख समिति अधिनियम 
पारित किया गया ओर इससे देश गें सहकारी आन्दोचन प्रारम्भ हुआ । इस अ्रधि- 
नियप्त के अनुसार सहकारी साख समितियाँ स्थापित की जा सकती थी, जिसको 
ग्रामोण' एवं 'शहरी' दो श्रेणियों मै विभाजित क्रिया गया था। आमीण समितियों 
में असीमित देयता के सिद्धाना को रख गया या। समितियों थे कार्य की देख-रेख 
करे के हेतु प्रत्येफ्त घरान्त मे रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये । सरकार में श्लाय-बार, 
रजिस्ट्रेशन शुल्क तथ्य स्थाम्प-कर झादि से छूट आदि की पगेक रियायतें भी दी | 
इप्त भ्रधिनियप्र का विस्तार करने तथा इसके दोषो को दूर करने के लिए 
१६१२ में 'सहुकारी समिति अधिनियम! द्रारित किया गया। इसमे क्रय, विक्रय, 
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उत्पादन, बीसा, आवास जैसी गैर-साख समितियों के गठन की भी आज्ञा दे दी गई 

और देखभाल करने के लिए केख्वीय सगठनों को भी मान्यता दी गई ! समितियों 

दा वैधानिक रूप से दर्गकरण किया गया, अर्थात्‌ ग्रामीण व झहरी समितिोरों क्र” 
स्थान पर भ्रब इतका वर्गीकरण सीमित व श्रसीमित देयता बाली समितियों हे 

भ्ाधार पर क्या गया। 

इस अधिनियम के पारित होने के बाद समिन्यों की सख्या प्ोर सदस्यता 
में काफी वृद्धि हुई। १६१४ में सरकार ते झान्दोलन की समीक्षा करने के लिए 
मैक्लॉँगन समिति नियुक्त की। समिति ने प्रान्दोलत के अ्रनेक दोषो की भ्ौर सवेत 
किया तथा सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये परन्तु युद्ध छिड जाये के 
कारण इस पर कोई कार्यवाही तही की जा सकी । १६१६ के पश्चात्‌ सहकारिता 
एक ऐसा श्रान्तीय विषय बन गया जिसके लिए मन्त्रीगण विधान सभा के सम्मुख 
उत्तरदायी ये । मन्त्रियो ने लोकग्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से सहकारिता वा 
तीवता से विस्तार किया । बहुत बडी सछ्या मे समितियां वनाई गईं परन्तु उनके 
भुण एवं सुनियोजन की और बहुत कम ध्यान दिया गया । १६२६ मैं राबल कृषि 
श्रापोग और प्रान्तीय व केन्द्रीय व॑ किंग जाँच समिति ने भी सहकारिता के विचार 
और साहित्य मे महत्वपूर्ण योगदात दिया । ' 

१६२९ में प्राधिक मन्दी के झारम्भ होने से पूर्व तक यह आन्दोलम प्रगति 
करता रहा । परन्तु कृषि मुल्यो के गिरते तथा साथ ही किसानो की आय मे कमी 
ही जाने के काररा प्रान्दोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा। अनेक समितियों का 
समापन ([.09709700) हो गया तथा झान्दोलत के अवैक दोष सामगे झा गगे । 
१६३४५ में रिजवं बेक ऑफ इण्डिया की स्थापना के पश्चात्‌ यह ब्राज्ञा प्रकट की 
गई कि यह बेक आन्दोलन की प्रगति भे सहायता करेगा। कृषि साख की समस्याप्री 
का प्रध्ययत करने के लिए रिजव बेक ने एक कृषि साख विभाग भी खोला । परल्तु 
रिजवं बंक ने भ्रारम्भ मे इस सहकारिता श्रान्दौलन को कोई भी सहायता देने से 
सब तक के लिए इन्कार कर दिया जब तक कि आन्दोलन स्वय ही अपने दोषो को 
हूर न कर ले । परन्तु रिजय॑ बेक ने समय-समय पर अनेक रिपोर्टों एवं समालोच- 
नाप्रो के द्वारा देश में सहकारिता आ्रान्दोलन के पुनर्गठन एवं पुनर्वास के सम्बन्ध मे 
महत्वपूर्ण सुझाव दिये तथा बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों की महत्ता पर बल 
दिया । १६३७ मे प्रात्तीय स्वायत्तता के परचात्‌ मन्त्रियो वे किसानो की ग्रवस्याप्रो 
परे सुघार की ग्लोर विशेष ध्यान दिया और इसका प्रभाव सहकारी आन्दोलन पर 
भी पडा। परल्तु फिर भी शुद्ध से पूर्व भ्रान्दोतन की स्थिति विशेष सन्‍्तोपषजनक 
नही थी। 

१६३६-४४ के युद्ध के समय आर उसके पश्चात्‌ कृषि वस्तुओं के मूल्य बढ 
जाने के कारण आन्दोलन की स्थिति मे कुछ सुधार हुआ । सहकारी समितियों के 
रादस्यों ने अपने झधिकाश ऋणों को झदा क्र दिया ओर इससे श्रान्दोलन की 
वित्तीय स्थिति ग्रच्छी बन गई । उपभोक्ता सहक।रिवा एवं सहकारी सेती जैसी 
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अन्य सहकारी क्रियाओं में भी पर्याप्व वृद्धि हुई ! आत्दोलन की प्रगति का अनुमाव 
इसी बात से लगाया जा सकता है कि १६३८-३६ में प्रहकारी आ्रानदोलत केवल 
६ प्रतिशत जनसंख्या तक पहुँच पाया था। १६४५-४६ में यह प्रतिशत १६ हो गया 
था | १६९४५ में भारत सरकार ने सहकारिता झायोजन समिति' की नियुवित की । 
सं ने आन्दोलन का विकार करने, बहु-उद्देशीय समितियों का गठन करने तथा 
रिजवे बंक द्वारा सधिकाधिक सहायता देने की सिफारिश की) १६४६ से रिजववे 
बैंक ते एक निर्देशन समिति तियुक्त की, जिसने देश में ग्रामीण साख व्यवस्था का 
अध्ययन किया प्रौर १६५४ मे प्रपती रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसने ग्रप्मीण साफ के 
लिए एक समठित (79/०878/०व) योजना की सिफारिश की । इसके परिणाम- 
स्वरूप १ जुलाई, १६५५ को इम्पीरियल बेक, स्टेट वेक प्रॉफ इण्डिया के झूप में 
परिणुत्त कर दिया गया साकि ग्रामीण क्षेत्रीं मे ४०० नई शाखाये स्रोली जा सके । 
१६५६ मे रिजव बेंक ने कृषि साख के लिए दो निधियों की स्थापता की । १६५७ 
में केखीय योदाम निगम की स्थापना हुई ताकि मुख्य-मुख्य केच्ों मे १०० ग्रोदामों 
की स्थापना को जा सके । १६४५३ में भारत सरकार तथा रिजवं शंक ने सहकारी 
कर्मचारियों को सहकारिता में प्रशिक्षण देने के लिए समुकत रूप से मिलकर 
एक केन्द्रीय सप्तति की स्थापना की | पुना मे एक सहकारी कालिज तथा पाँच 
प्रग्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी की जा चुकी है। पचवर्षीयर 
आयोजनामो में भी देश मे सहकारिता को, जो विकाप्त का मुख्याधार बत गया है, 
(भारत में विकास कार्यक्रमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चताया गया है) इस प्रकार 
से आानदोलत का, विशेषतया गर-साख समितियों का, निरन्तर विकास हुआ है तथा 
आन्दोलन का भविष्य भी उज्ज्वल प्रतीत होता है। जनवरी १६५९ में काँप्रेस दल 
ने अपने सागपुर स्धिवेशन में एक नये कृषि ढाँचे (सहकारी खेती) थी घोषणा 
की । पचवर्धीय ग्लायोजनागझो का मुख्य आधार भी सहकारिता को ही माना गया 
है । उत्तर प्रदेश मे पचायतो के साथ-साथ बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों की 
योजना चालू की जा चुकी है। सेवा! सहकारी समितियों की स्थापना का कार्यक्रद 
भी झार8स्भ कर दिया गया है। इसका उद्दंदय यह है कि चाहे उत्पादन या खेती 
का कार्य सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाये, परन्तु सामान्य सेवा 'सेवा 
सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की जाये । यह भी भ्रस्ताव है कि तृतीय पंचवर्षीय 
आयोजना के अन्त तक तगाम आमीश परिवारों को सहकारिता आन्दोशत के 
प्रन्त्गंत ले लिया जाये । 
भारत में सहकारी आन्दोलन के दोष 
भारत मे सहकारी आन्‍न्दोलत का कुछ कठिनाइयों के कारण, अगी तक 
विकास बहुत उत्साहवरद्धक ढंग से नही हो पाया है यद्यदि रॉयल कृषि ग्रायोग ने 
बहा था कि “यदि भारत में सहकारिता ग्सफल होतो है तब भारतीय कृषि की 
उज्ज्वलतम प्राशाये असफल रहेगी /* हमारे देश के सहकारी प्रान्दोलन मे अनेक 
जबू। रकग्फुशमपलत रगड़, करार शा (गा कीट 60. 4098 [0 विवीवक बल्लाएय 0, ९ 
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ब्रुटियाँ पाई गई है। सबसे बडा दोष जनसाधारण की अरशिक्षितता है। घोग 
सहकारिता के सिद्धात्तो को ठीक प्रकार से नहीं समझते । गाँवो में यह घारणानौ 
बन गईं है कि सहकारी समितियाँ केवल महाजनों की स्थानापन्‍्न मात्र हैं। शहरों 
में भी अधिकतर यह देखा गया है कि लोग लाभ पाने के अधिक उत्सुक रहें” टै 
और अपनी तमितियो के प्रबन्ध में विशेष रुचि नही लेते । श्रधिकतर समितियों मे 
प्रबन्ध भी वडा ही दोषपुर्ण पाया जाता है। हिंसाव-क्ताव ठीक से नहीं रखा 
जाता, लेखा-परीक्षा ठीक से नही होती है श्रौर केवल फ़ाइद व रिकार्ड रखने भें ही 
अधिकतर समय और शक्ति नष्ट की जाती है। ऋण दने में पक्षपात होता है और 
परिणामस्वरूप जरूरतमन्द व्यक्तियों को कभी-कभी ऋण नहीं मित्र पाता | किसी 
भी कृषक प्रथवा श्रमिक को कर्जे की तत्वाल ही प्रावश्यकता हुम्ला करती है, परल्तु 
इसके लिए उसे प्रार्थना-पत्र देना पडता है और कई सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी 
पढ्ती है। वह हताश होकर महाजत के पास्त जाने को वाध्य हो जावा है। 
समितियों के कमेचारी भी अ्रध्विकतर प्रशिक्षित नही होते । सम्रितियों के धन में 
बेईमानी और गबन के भी प्रनेक उदाहरण पाये जात है। ऋण का तिश्चित तिथि 
पर भुगताव भी बहुत कम किया जाता है श्र वकाया राशि की मात्रा भी बहुत 
प्रधिक पाई जाती है। दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए विना वेवत पर काम करने 
वालों पर बहुत अ्रधिक निर्भर रहा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि 
प्रबन्ध में प्रकुझञल्ता भा जाती है। आरम्भ में सहकारिता झाएदोलन केवल साख" 
समितियों पर बल देता रहा और काफी समय तक गैर-सास सहकारी कार्यों प। 
ध्यान वही दिया गया । 

सहकारी आत्दोलन का एक अ्रत्य दोष यह है कि भ्रभी तक यह बहुत कर्म 
अनुभव किया गया है दि सहकारिता जबसाधारण का आन्दौलन है एवं इसके 
प्रबन्ध का भार भी जनता पर ही सौपना चाहिए। जनसाधारण पर सहकारिता 
सरकार द्वारा थोपी थई है। समितियों के दिव-प्रतिदिन के कार्यों में भी रजिस्ट्रार 
और सहायक रजिस्ट्रार द्वारा ्रत्यधिक हस्तक्षेप किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
सहकारी आन्दोलन मे राजतीति भी झा गई है और सहकारी खेती के कार्यक्रग मे 
भी यह्द देखा गया है कि न केवल ्रापक्षी सतभेद है वरत्‌ जो कुछ भी किया था 
रहा है पह स्थातीय राजनेतिक नेताप्रो के कहने से और उनके प्रभाव से किया जा 
रहा है। 
सहकारिता आन्‍्दोनन का ढाँचा 


आन्दोलन के ढांचे को केन्द्रीय सहकारी समितियों द प्रारम्भिक सहकारी 
समितियों के बोच विभाजित किया जा सकता है। केन्द्रीय सहकारी समितियाँ इस 
प्रकार है. प्रान्तीय अर्थात्‌ राज्य या शिखर सहकारी बेक, केन्द्रीय सहकारी बेक, 
तथा सहकारी सध । इनका कार्य मुख्यत निरीक्षण का तथा प्रारम्भिक समितियों 
वो ऋण देने का है । समस्त राज्य वे लिए सहकारी सयस भी स्थापित किये गये 
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है। प्रारम्भिक समित्तियाँ कृषि अथवा गर-कृषि होती हैं तथा साख अपवा गैर-साख 
समितियाँ होती हैं । कृषि सहकारी सास समितियाँ कृपकों को रुपया उधार देने 
के लिए बनाई जाती है । बाजार में बिक्री करते, जोतो की चकवन्दी करने, श्रच्छे 
ग्रीन व खाद का भ्रबन्ध करने आ्रादि कार्यो के लिए कृषि गैर-साथ समितियों की 
स्थापना की जाती है । औद्योगिक श्रमिकों, शिल्पियों आदि को ऋण देने के लिए 
गैर-कृषि साक्ष समितियाँ बताई जाती है। ग्रावास, निर्माण, विकी, उपभोवता, 
उत्पादन, आदि अवेक कार्यों के लिए गेर-कृषि गैर-साख समितियाँ स्थापित की जाती 
हैं। इस प्रकार राज्य-स्तर पर शिखर सहकारी समितियाँ, जिला-स्तर पर केन्द्रीय 
सहकारी समितियाँ तथा स्थातीय-स्तर पर प्रारस्मिक सहकारी समितियाँ होती है । 
एक प्रन्‍्य नये प्रकार वी समिति बहु-उद्देध्य सहकारी समिति है। इसमें साख व 
गैर-सास दोनो ही प्रकार के कार्य सम्मिलित रहते हैं ॥ एक नई प्रकार सेवा सह- 
कारी समितियों की है जिसमे सामान्य सेवायें तो समिति द्वारा प्रदान होती हैं, 
परल्तु उत्पादन व्यक्तिगत रूप से सदस्यों द्वारा किया जाता है । 


सहकारिता एय श्रम्म : सहकारी उत्पादन 


सहकारिता ग्रात्योलन के इस सक्षिप्त विवरण को व्यात से रखते हुए अब 
हम भारत में श्रमिक वर्ग एवं सहकारिता के विषय पर बिचार करेगे। देक्ष हें 
ग्रौद्योगिक श्रमिको के लिए सहकारी समितियों को प्रारम्भ करने की ओर झभी तक 
कोई घिक्षेप ध्यान नही दिया ग्रया है। प्रथम समस्या तो यह है कि देश में सहकारी 
उत्पादत समितियाँ स्थापित हो सकती हैं या तही । इंगलैण्ड में रोबर्ट प्रोवन द्वारा 
ओद्योगिक सहकारी समितियों को चलाने का अ्रयत्त किया गया था । परन्तु इसमें 
वह सफल न हो सका था । वास्तव में सच तो यह है कि किसी भी देश्ष मे चढ़े 
पैमाने के उद्योग मे सहकारी उत्पादन सफल नहीं हुआ है । इसके काररा स्पष्ट हैं : 
प्रथम तो आर्थिक जीवन के विकास के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिम बडी विषम हो 
गई है । उद्यमकत्ती के कार्य इतने कठिन एवं अ्रधिक हो यये है कि प्रत्येक व्यवित 
उन्हे सम्तोषजनक ढेँग से पूरा नहीं कर सकता) उद्यमकर्त्ता के लिए प्रयोष्त 
कुशलता एच चातुर्य का होना भ्रावश्यक है । इस प्रकार की उच्च योग्यता एवं 
कुशलता कसी साधारण श्रमिक में अथवा कारखाने में शमिको के द्वारा चुने गये 
प्रतिनिधियों मे पाता कठिन है। यह श्राश्ञा नही की जा सकती कि उद्यमकर््ता के 
कार्यों को भ्रमिक उतनी ही कुंशलतापूरवंक्र निभा सकेंगे जितना कि योग्य एव श्रतु- 
भवी व्यक्ति कर सकते हैं और फ़िर उत्पादन की आधुनिक प्रक्रिया मे अत्यधिक 
पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसको विनियोजित अथवा शुकत्र करता श्रमिकों 
की क्षमता के बाहर है । यह भी कहा जा सकता है कि एक वड़ी सीमा तक श्रप्तिक 
घवय ही उत्पादत सहकारिता की असफ़लता के लिए उत्तरदायी है । उनमे वारस्प- 
परिक ईर्ष्या होती है तथा वह अपने ही साथी द्वारा दिये गये ग्रादेशो एवं निर्देशों 
को उतगी ही द्रता व बकादारी से पाचन नही करते जितना कि वे किसी बाह्म 
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उद्यमकर्त्ता अथवा प्रवस्धकर्त्ती के द्वारा दिये गये आदेशों का पावन करते हैं। ग्रत 
इंगलैण्ड व ग्रन्थ देशो में ग्रवेक बार प्रयत्त करने पर भी उत्पादन सहकारिता बडे 
पैमागे के उद्योगों में कही भी सफल नही हुई हैं। भारत में तो इसकी सम्भावना 
बहुत ही कम है, वयोकि यहाँ के श्रप्तिक अत्यन्त निर्धन एवं अशिक्षित हैं। 
सम्बन्ध में, देश में प्रचलित कुछ सहकारी उद्यम वस्तुत॒ मिश्रित पूँजी संगठ्त गे 
ही है। 
श्रम सह-साभोदारी समितियाँ 
(0प्रा (०-?आाएटाहाए $००००5) 

परस्तु इसका भर्य यह नहीं है कि उत्पादन सहकारिता किसी भी क्षेत्र में 
सम्भव नही है। छोटे पैमाने के उद्योगों में तथा कृषि में श्रमिक संवय उत्ादग- 
कार्य कर सकते है। औद्योगिक सहकारिता का एक मुख्य रूप श्रम सहन्साभेदारी 
समितियां हैं जो इसर्लण्ड भे स्थापित की गई हैं। ये समितियाँ उत्पादन के उन क्षेत्रों 
से भ्रलग रहने का प्रयत्न करती हैं जहाँ फैक्टरी उत्पादत से सब होते की सम्भाः 
बना होती है। वह केवल ऐसी ही वस्तुओं का उत्पादन करती है जो शोटे पैमाने 
पर उत्पादन के लिए. उपयुवत होती हैं और जितकी विक्री श्ीध्र हो प्कती है। 
इगलेण्ड मे उपभोक्ता आन्दोलन ने इत प्म्िितियों के सचालत को सरल बनाने मे 
सहायता दी है, वयोकि इसने इनकी वस्तुओं की बिक्री का भार अपने ऊपर ले 
लिया है तथा इत सम्तितियो को ही विभिन्‍न वस्तुओं के लिए झाडेर दिया जाता, 
है। इंगर्लण्ड मे सहब।री उत्पादन कैवल तीय प्रार के उद्योगों मे, अर्थात्‌ कपड़ा, 
बढ व जूते औ्ौर छपाई उद्योग मे, पाया जाता है। ये समितिियाँ अपने सदस्यों से 
इस वात का अनुरोध करती है कि वे सहकारी रूप से उत्पादित वस्तुओं को ही 
खरीदें व्योकि एसी वस्तु गुण में अच्छी होने के साथ-साथ अच्छी श्रम दर्शात्री 
मैं उत्मादित की जाती हैं। 
अ्रमिक सहकारी कार्य समितिया 
श्रम ठेका तथा निर्माण सहकारी समितियाँ 
(80077 (० 0एशघ्वा।ए९६ . 
इछछणा' एग्राबए थात (णाज्ञापलाणा (००फुशक्षाए८४७) 

श्रम सहकारी कार्य समितरियाँ भी बहुत लोकप्रिय रही है प्रौर फ्रास्त, इटली, 
दैर्स्टाइन ओर म्यूजीलंण्ड जैसे देशो मे इनको पर्याप्त सफलता भी भिली है. ऐसी 
पमित्रियाँ श्रमिकों के समुहो क्रो रोजगार पर लगाने के लिए सग्रठ्त की जाती हैं 
और इनमे श्रमिक सयुवत रूप से कार्य करने के लिए सगठित होते हैं। भारत मे, 
भ्रनेक राज्यों में श्रम ठेका तथा निर्माण सहकारी समित्रियों का स्गठन किया गया 
है । इतका उद्देश्य है कि भूमिहीत भ्रमिको जैसे कमजोर वर्गों को. जितना रोजगार 
ग्रव प्राप्त है उससे ग्रधिक तथा लगातार रोजगार प्राप्त कराने मे उतकी सहायता 
की जाये | ऐसी श्रमिक सहकारी समितियों के समठत को प्राथमिकता दी जाती 


श्रम और सहकारिता दड़१ु 


है, विज्लेप रूप से ग्रामीण निर्माण तथा सावंजनिक निर्भाण कार्यक्रमों के सम्बन्ध 
में । कृषि श्रमिक इन समितियों के द्वारा अपनी सौदा करने की क्षमता में वृद्धि 
कर सकते है ग्रौर ठेके के थम के दोषो को दूर कर सकते है। सब १६६४-६४ में 
रम ठेका तथा निर्माण समितियों की संख्या ४,३८५ तथा सदस्यता की संख्या 
९*७६ लाख थी । सबु १६६५-६६ मे, श्वमिक सहकारी समितियों तथा उसके 
॒दश्यों की संख्या क्रशः ५,००० तथा हे जाख होते की प्राशा की गई थी। 
यू १६६४-६५ में इस समितियों ढवरा ७०5५ करोड़ रुपये के मूल्य के कार्य किये 
में थे और सु १६६५-६६ में ८५ करोड़ रुपये के भुल्य के कार्य किये जाने का 
अनुमान था । उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, ग्रजरात, राजस्थान और आन्श्र प्रदेश 
ऐसी सहकारी समितियों ने काफी प्रगति की है। अन्य राज्यों में भी काम ग्रागे 
बढाया जा रहा है। 

सितम्बर १६६२ में नाग्रपुर में श्रम ठेयग तथा निर्माण सहकारी समितियों 
हि एक अखिल भारतीय गोष्डी (सेमिनार) हुई थीं। सेमितार में श्रमिक सहकारी 
पमित्तियों की महत्ता पर जोर दिया गया और कहा गया कि ऐसी समितियाँ विकास 
कार्यों के सम्पादन करने तथा श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलवाने की उपयोगी 
लाधस हैं। सेमितार मे ऐसी सहकारी सपम्तितियों के विकास के लिए भ्रनेक सुकाव 
दिये गये, उदाहरणत , काम का आरक्षण, बयाना श्रौर जमानत की रफम की 
अंदायगी से छूट, प्रारम्गिक अग्रिम धन को स्वीकृति, निविदांझों के राम्बन्ध से 
गुल्य-झ्रधिमान प्रथवा छूट थौर नियमित प्राक्षिक अदायगिर्यां आदि । प्रनेक राज्य 
सरकारो ते प्विफारिशो को कार्यास्वित किया है । उड़ीसा, गुजरात तथा केरल में 
इस श्रमिक सहकारी समितियों को बिना टेडर माँगे ही ५०,००० २० के मुल्य का 
कार्य, पजाब गे राभी प्रकार के अकुशल काये, मैगूर मे २५,००० ₹० तक के कार्य, 
राजएथान, दिल्‍ली, महाराष्ट्र मे भौर केन्द्रीय सावंजनिक निर्माण विभाग को 
२०,००० २० के मुल्थ के कार्य और आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मणिपुर में 
१०,००० रु० तक के मूल्य के कार्य सौपे जाते हैं । मद्रास, मंसूर, केरल, उड़ीसा 
और राजस्थान में श्रमिक सहकारी समितियों को बयाने तथा जमानत की अदायगी 
से भी मुक्त कर दिया गया है किन्तु अन्य राज्यों में सीमित छूट प्रदान की गई है । 
मैपुर में २५% भ्रप्रिम राशि दी ज्ञाती है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक सहकारी 
समितियों के टेण्डरो पर १५% की छूट दी जाती है (यह छूट गुजरात तथा उड़ीसा 
में ५० हजार ₹० से लेकर १ लाख रु० तक के काम पर, राजस्थान में २० हजार 
झ० से लेकर ३ लाख रू० तक के काम पर और महाराष्ट्र में २० हजार रु० से 
ज्ेकर २ लाख रु० तक के काम पर दी जाती है) । 

सामुदायिक बिकाय तथा सहकारिता सन्‍्तालय मे श्रमिक सहकारी समि- 
तियो के लिये राष्ट्रीय ध्तर पर एक सलाइकार बोड्ड की स्थापना की है | बोर्ड ने 
एक योजना तैयार की है जिसमे कुछ चुने हुए जिलो तथा क्षेत्रों से श्गिक सहकारी 
समितियों के गहन विद्राप्त की व्यवस्था है । अब तक १६१ राज्यों वे ऐसे अप्रमामी 
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जिलो का चुनाव कर लिया है जहाँ यह कार्यत्रम आरम्भ हो चुका है। तृवीय 
आयोजना मे भी श्रमिक सहकारी समितियों क विकास पर काफी जोर दिया गया 
है और कहा गया है कि ये समितियाँ विकास कार्यो को लागू करने तथा रोजगार 
प्रदान करते का मुख्य साधन है । पौथी ग्रायोजना मे भी मुख्य जोर इस वात पर 
दिया गया है कि प्रारम्भिक श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना की जाये, 
शिखर निवायों तथा जिला निवायो का निर्माण बिया जाए, ग्रामीण मानव शक्ति 
बायक्रम से उन्हें सम्बद्ध किया जाए और कार्यकर पूँजी तथा पर्याप्त तबनीकी 
सहायता वी व्यवस्था की जाए। भझ्ाश्ञा की जाती है कि चौथी झ्ायोजना की श्रवधि 
भें ३,३०० प्रारम्भिक श्रमिक सहकारी समितियों और १२५ जिला स़थघो की स्थापना 
हो जायेगी । 

इसके अतिरिक्त, वनो का उपयोग करने के लिए पग्ननेक राज्यों में वन 
श्रमिक सहकारी समितियाँ वनाई गई है । राष्ट्रीय वन नीति सम्बन्धी अ्रस्ताव में 
कहा गया है कि वन श्रमिक सहकारी समितियों को, जहाँ तक भी सम्भव हो त़के, 
बनो का झौपए्य करना चाहिये । वन सहकारी समिद्वियो पर एक कार्यकारी दल 
बनाया गया है जा विभिन्‍न प्रकार की प्रचलित वन समितियों के कार्यों से प्राप्त 
अनुभव को इस उद्दश्य से प्तमीक्षा कर रहा है ताकि उनके तीब्र विकास के लिए 
प्रन्य सुझाव विय जा सके | सबु १६६४-६५ में इन बन श्रमिक ठेका सहकारी 
समितियों की सह्या ११४३, सदस्यता १,१२,२४२, झषेयरपूँंजी २२-६० लाख रु० 
और कार्यकर पूंजी १७. ३८ लाख ₹० थी जबकि १६६३-६४ म इन समितियों 
बी सख्या (०१७ सदस्यता ६५,६३६, शेयर पूंजी २५ २६ लाख रु० तथा का्यंकर 
पूँजी १६२ ५७ लाख रु० थी। इसी अवधि में इन स्मिदियों द्वारा किए गए कार्य 
का गृल्य २६५ ३४ लाख रु० से बढकर ३६६ २६ लाख रु० हो गया था । 


श्रमिक सहकारी कार्य समितियों की विशेषतायें 


इस प्रकार की श्रमिक सहकारी काय॑ समित्िया श्रमिक व मालिक दोनो 
ही के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। इन श्रमिक सहकारी कार्य समितियों की 
मुख्य विशेषतायें तिम्तलिखित है. (क) श्रमिक अपने साथ बर्थ करने वालों को 
स्वयं छाटते है तथा अपन नता को चुनते ह॑ (ख) श्रम्रिक भ्रपती सामूहिक श्रम की 
प्राय को अपनी इच्छानुसार वॉँट लते है, (ग) श्रमिकों को इस बात की स्वतस्त्रता 
रहती है कि वह जिस प्रकार चाहे कार्य करने की व्यवस्था वर सकते है। 
(घ) धरमिक किसी वाह्म टेकैदार की अधीनवा मे कार्य नही करते, वे कार्य को स्वयं 
तथा अपने उत्तरदायित्व पर करते हैं, (ड) श्रमिक मालिक के निरीक्षण में कार्य वही 
करते । कार्य पूरा हो जाने के बाद मालिक केवल यह देखता है कि कार्य योजना- 
नुसार किया गया हैं श्रथवा नही, (च) यदि कार्य उत्पादन के हिंसाब से निर्धारित 
होता है तव उनको उजरत दर पर मजदूरी दी जाती है । ऐसी समितियो को कार्य 
सौंपने रो मालिक को लाभ होता है क्योकि एक तो काय॑ झीज्र पूरा हो जाता है 
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तथा दूसरे उसको ऊपरी खर्चों में बचत हो जाती है । मालिक को श्रमिकों में श्रतु- 
शासन रखने का भार भी नहीं लेना पड़ता क्योकि थ्रमिक स्वयं ही कार्य को हाथ 
> जे लेते है और पूरा करते है | 


उत्पादन सहकारिता एवं छोटे पैमाने के उद्योग 
भारत में उत्पादन सहकारिता छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धो मे सफल हो 
उकती हैं। बुद्ध राज्यों में उत्पादन सहकारिता को सफलता भी मिली है। मद्रास 
पे ग्रौधोगिक सहकारी वुतकर समितियाँ सबसे अधिक महत्वपूर्णा है श्रौर उनकी 
प्ंर्या २५० से भी अधिक है। ये समितियाँ मद्रास हाथ-करधा बुनकर राज्य सह- 
क्वारी समिति से राम्बद्ध है! यह ग़रसिति प्रारम्भिक समितियों को कच्चा माल 
भ्रदान करती है, उनके तंयार माल को बेचतों है, उनको सहायता देती है तथा 
उनके कार्यों का नियस्त्रण तथा विकास करती हैं | इस समिति ने मद्रास मे तीन 
रगाई कारखाने, तीन हाथ-करघा कारखाने तथा एक कपड़ा छपाई कारखाने की 
स्थापना की है। मद्गारा में अन्य ग्रौद्योगिक सगितियों को रंख्या १०६ है जो कागज, 
खिलोने भ्रादि बनाती है । बम्भई में ६ आ्रौद्योगिक सहकारी संस्थायें बताई गई है, 
जितका कार्य यह है कि हाथ-करघा उद्योग को संग्रठित करके कपड़े के डिज्राइनो 
को अधिक अच्छा बनायें तथा इस हेतु उन्‍्तत यन्त्र व कच्चे माल को उपलब्ध करे, 
सथा छपाई व रगाई का कार्य भी करे और विक्ती के लिए गाल को खरीद भी ले । 
, स्रफार इन सस्थाओं को अ्रशदान देकर सहायता करती है। उत्तर प्रदेश में ७् 
बुशकर समितियाँ और एक राज्य औद्योग्रिक सगम है। उत्पादन व बिक्री सहकारी 
समितियों की कुल सख्या १०० है। हाथ-करघो के सूद की कुल मात्रा कौ वितरित 
करने के लिए राज्य में ३५ उत्पादन कैन्द्र स्थापित किए गए है। बिहार, भष्य 
प्रदेश और केरल गे भी बुनकर रासितियां बनाई गई है जो कपड़े व सूत का क्य- 
विभेय करती है । 
हाथ-करघा उद्योग से श्रमिक उत्पादन सहकारी समितियों के बनाये जाने 
का कारण यह है कि देश में कपड़े की कमी रही है जो युद्ध के दिनो मे विशेषतया 
अनुभव की गई थी । परल्तु इससे यह विदित होता है कि उत्पादन सहकारी समितियाँ 
उन उद्योगों में विशेषकर सफल हो सकती हैं जहाँ थोडे धन व अधिक श्रम शक्ति 
की प्रावश्यकता होती है | ताँबे, पीतल, लोहे आदि की बस्तुयें बनाने के तथा 
चमड़े, रेशम, गुड, साबुन, बीडी, सिगार, टोकरी श्ादि के छोटे पैमाने के उद्योगों 
में श्रौद्योगिक सहकारी उत्पादन समितियों के लिये ग्रचा क्षेत्र है। मदुरा शहर मे 
कॉफी समय से एक सहकारी स्िगार कारखाना चालू है। इसमे श्रमिक ही शेयर- 
घारी व मालिक हैं तथा दा के लिए प्रचलित दर पर मजदूरी पाते हैं । व्यापार 
में जो लाभ होता है उत्त पर उन्हे लानाश मिजता है। प्रतः श्मिक सहकारी 
उत्पादन समितियों के विस्तार और छोटे पँमाने के उद्योगों भे उनके विक्रास्त के 
लिए प्रयत्त किये जाने चाहिये ! सरकार को इन समितियों को कुछ अनुद्यव देवर 


पड श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


सहायता करनी चाहिये तथा इनकी सहायता के लिये कोई वित्तीय सस्था को 
स्थापित करने के लिये प्रोत्माहन दैना चाहिएं। ऐसी सहक्तारी समितियों को 
वित्तीय सहायता देने के लिये राज्य और केन्द्रीय सहवारी बैंक काफी सहायक प्रिद्ध 
हो सकते हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक सहकारी उत्पादन समितिपरो के ,ट 
विकास के लिये अधिकारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने हेतु एक योजना चातू वो 
गई है । 

मार्च १६६६ मे, औद्योगिक सहकारी समितियों की सख्या निम्न प्रकार 
थी --चीनी सहकारी कारखाने--७६, कपास झोटने तथा घुसने की समिततियाँ, 
धान कूँंटने की समितियाँ--८२४, फल तथा वनस्पति प्तरक्षण समितियाँ--३०, 
भ्रन्य सम्रितियाँ--१३३, तेल पेलने की समितियाँ--२५० । सनु १६६४ मे, अन्य 
समितियो की सख्या इस प्रकार थी--बुनकर समितियाँ--राज्य २१; केद्धीय 
११७, प्रारम्भिक १२,७३३, कत्ताई मिलें--४७; अ्रन्य औद्योगिक समितिया-- 
२५०६५ । माच॑ १६६६ में श्रौद्योगिक सहकारी समितियों की कुल सख्या १३००० 
थी जवकि १६६४५ में यह सह्या ५१,००० ही थी । १६६६ से ही औद्योगिक सहवा री 
समितियों के एक राष्ट्रीय सघ ने भी कार्य करना ग्रारम्भ कर दिया है। 
अन्य क्षेत्रों मे सहकारिता 

कृषि के क्षेत्र में उत्पादन सहकारिता से तात्पय सहकारी खेती से है। परन्तु 
इसका विवेचन इस प्रध्याय के क्षेत्र से वाहर है। जहाँ तक श्रमिक सह साभेदारी 
का सम्बन्ध है यह भी उत्पादन सहकारिता से एक भिन्न समस्या है प्रोर यह उद्याग 
में प्रवन्धका के साथ श्रप्तिको के सहयोग से सम्बन्धित है। इस पर विचार “लाभ 
सहभाजतर' के अन्तगंत पृष्ठ ६९१७-१८ पर पहले ही किया जा चुका है। कु प्रत्य 
सहकारी समितिया भी हैं जो इस प्रकार है -रिक्‍श्ा खीचने वालों की (जुन 
१६६५ में १३१), धोवियों की सहकारी प्मितियाँ (जून १६६४ में ३५), याता 
यात सहकारी समितियां (१६६५ में १०५०) प्रौर मछेरो वी सहकारी समितियाँ 
(१६६५ में ३१७७) । इन सव आकडो से पता चलता है कि समाज के कमजोर 
अपने को अधिकाधिक रूप में श्रहकारी समितियों के रूप में समठित करते जा 
रहे हैं। 
सहकारिता प्रौर श्रमिको की ऋणग्रस्तता 

अन्य क्षेत्रों मे भी देश के श्रमिक बर्ग के लिए सहकारिता सहायक सिद्ध हो 
प्रकती है। एक महत्वपूर्ण समस्या, जिश्नका सहकारिता द्वारा सफलतापूर्वक समा- 
धान क्या जा सकता है, ऋशणग्रस्तता की है। ऋणग्रस्तता की दुराइयो की श्रोर 
सकेत 'प्रौद्योगिक शमिकों की ऋणग्रस्तता' वाले ब्रष्याय मे किया जा चुका है। 
सदि थमिक एक सहकारी साख समिति का समठन कर लें तो उन्हे वहुत कम बूर 
की दर पर ऋण मित्न राकता है। इस श्रकार से महाजनो के अ्रनेक दोषों को दूर 
किया जा सकता है। इयर प्रकार की समितियाँ देश से सफलतापूर्वक कार्य कर रही 
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है | रैलवे मे ऐसी समितियों के उदाहरण मिलते हैं जो युद्ध से पृंवं सफलतापूर्वक 
कार्य कर रही थी, उदाहरणतः, मद्रास व दक्षिणी मराठा रैलवे श्रमिक सहकारी 
जहरी बेक, तथा मद्रास तथा दक्षिणी भारत रेलवे वर्मंचारी सहकारी समिति, 
तिरुचिरापहली । मद्रास की रामिति राबसे पुरानो है। यह १६०७ में प्रारम्भ की 
गई थी श्रौर इसके २४,००० सदस्य थे। १६४४-४५ मे इसकी शेयर पूंजी १३ ४४ 
लाख रुपमे भी व आरक्षित निधि की राशि ५ लारू रुपये से भी झधिक थी। यह 
सहकारी समिति अपने सदस्यो की बचत की राशि का १० लाख रुपया जगा करने 
में समर्थ हुई थी । १६४६ में इसकी कार्यश्ील पूँजी की कुल राशि लगभय ८० 
लाख रुपया थी। इशने कभी किसी बाहरी संस्था से रुपया उधार नहीं लिया था, 
जो बहुत प्रशंसनीय बात थी । ११९३ लाख रुपये का सिब्बदी का पथ झ्ाकस्मिक 
व्यय निकाल कर भी इस देक को १६४४-४५ में ६२,७०० २० का लाभ हुमा 
भा। दक्षिण भारत रेलवे कर्मचारी सहकारी साख संगिति के २५,००० श्रमिक 
सदस्य थे । कुल श्रमिक संख्या ७५,००० थी । इस सम्रिति की स्थापता १६१६-२० 
में हुई थी । इसकी कार्यशील पूँजी की राशि ३४०७ लाख २० से भी श्रधिक थी। 
इस समिति को १६४४-४४ में ५२,००० रुपये का लाभ हुआ था | महू बेक अपने 
सदस्यों की बचत की राशि का ७ लाख रु० एकत्रित करने मे सफल हो सका था | 
सम्‌ १६६५-६६ में, रेलने कर्मचारियों की २६ सहकारी साख समितियाँ थी जिनकी 
सदस्य पस्या ७,२७,५६९ भोर चुकती शेयर पूँजी ([ब0 एए शक्ष० ०) 
६५२५५ लाख र० थी। इसी प्रकार डाक व तार कर्मचारियों की सहुकारी साख 
समितियों की संख्या १४५, उनकी सदस्य रास्पा १,६४,५४१ और स्वीकृत पूंजी 
(87030४9०0 ०8०॥४॥) १:६० करोड २० थी। कोयला क्षेत्रो मे, ५६४ सह- 
काटी समितियाँ कार्य कर रही है | इनका मुख्य कार्य सदस्यों को उचित दामों पर 
उपभोकता वस्तुये तथा कज॑ प्रदान करना है। ब्याज की नीखी दर पर ऋश की 
सुविधाम्रो का विस्तार करने के लिए १६६६-६७ के मध्य १६८९ लाख र० की 
धनराशि कोयला खात श्रम-कल्याणा तिधि द्वारा स्वीकृत की गई थी। इन उदा- 
हरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि थग्रिक सहकारी साख समितियां बसा लें 
और इनके प्रति ॥फादार रहे तो उन्हे बहुत लाभ हो ग़कता है । 
सहकारिता और आवास 

पुक ग्न्य क्षेत्र जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए सहकारिता लाभदायक 
सिद्ध हो सकती है वह ग्रावास निर्माण के लिये सहकारी समितियों का बनाना है। 
झावास फी घोर शोचनीय दण्माधो का उल्लेख पहले हो किया जा चुका है भौर 
इनमे सुधार करने की तीत्र आवश्यकता को भी बताया जा चुका है । इस राम्बन्ध 
में सहकारी प्रयत्न बहुत महत्वपूर्णा और उपयोगी हो सकते है। श्रमिकों के लिए 
सहकारी ग्राधार पर मकान बनाने के सिये सफल परीक्षण ना उदाहरण मदुरा 
पम्िल्स लिफिटेड का है। इस मिल ने मदुरा के निकट हारवेपट्टी में एक गृह निर्माण 
समिति की स्थापना की है। "इस योजना का उद्देश्य यह है कि मिल के निकट घने 


द४६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्पाण 


तथा भीडभाड पूरों वाले स्थान से दूर स्वस्थ ग्रामीणा क्षेत्रों मे श्रमिकों के लिए 
मकान बनाएं जायें और श्रमिक ढिरयाया देते हुएं निरन्तर कई वर्षों तक रहने पर 
अन्तत स्वय ही इनके हवामी वन जायें ।” इस ग्रह निर्मारा समिति की स्थापना » 
सिततम्वर १६३४ में की गई थी जवकि प्रत्येक मकान की लागत ६०० रु० ग्राद्नी 
थी । मकान का क्िदाया ४ रु० प्रति माह निश्चित किया गया था और जो श्रमिक 
मकाने में १२६ वर्ष तक रह लेता था वह उसका स्थानी वन जाता था। इस क्षेत्र 
पें विद्युत प्रकाश, पानी, ताली, धदर्क, पार्क, स्कूल बादि सभी घुविधाप्रों रहित 
लगभग ६०० मकानों का निर्माण किया गया था| इस सप्तिति को मात्िक्रो द्वारा 
पर्यात्त वित्तीय सहायता भी मिली थी। इससे देश के दुसरे मालिकों को भी प्रेरणा 
लेनी चाहिये | मदुरा मिल्स ने ४० ००० रुपये की शेयर पूंजी लगाई थी गौर ३ 
खास स्पये का ऋण भी बिना ब्याज के दिया या। इसके लिए मदुरा मिल्स से 
लगभग ५ मौल दुर १०० एकड भूमि खटीदी गई थी। स्कूल, अस्पताल, भाडार 
आदि की व्यवस्था करने के पश्चात्‌ प्लाट वाँट दिये गये थे श्र इस प्रकार ६९९ 
माने बनाये गये थ । स्वच्छ जल पूति, जल गल विकास का प्रवस्ध, विद्युतीव रण 
तथा श्रमिकों को मदुरा में मित्र तक लाते व वापिस ले जाने के लिए विशेष ट्रेत 
प्रादि की व्यवस्था करने में मालिको ने १ ७० लाख रुपया व्यव किया। सन, 
प्रौषधालय व जल पूछ्ति का प्रबन्ध मालिकों द्वारा क्रिया जाता है। इस बहती 
में भवियों की व्यवस्था करन के लिए पचायत प्रति मकान ८ आने एकतित 
करती है । बस्ती का प्ररन्ध सहकारी झावास समिति द्वारा किया जाता है जिश्रका 
एक तिदेशव मण्डल है। इस मण्डल में मिल मालिक, श्रमिक सघ तथा मिल 
श्रमिकों के एक-एक प्रतिनिधि, जिला कतक्टर तथा मदुरा बिला बोर्ड का अध्यक्ष 
अथवा उप ग्रध्यक्ष हाते है। यदि इस उदाहरण का स्॒वंत्र पालन किया जाये तो 
झौद्योगिक श्रप्रिको की आवास दक्ाग्ो मे पर्याप्त सुधार हो सकता है। उपदान 
जष्त औद्योगिक आवास योजना के अस्तर्गेत सरकार सहकारी गृह-निर्माण/ समितियों 
को प्राथिक सहासता व ऋण प्रदान करती है। परल्तु इस राम्वन्ध में विशेष 
सफ़लता तही मिल सकी है। 


सहकारिता श्रौर केम्टीन 


कार्य के घण्टो के मध्य ने कारखाने से श्रमिको को भोजन प्रदान करने मे 
भी सहकारिता के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। इस उद्देश्य के लिए कारखानो में कैस्टीव 
की व्यवस्था की गई है (देखिये पृष्ठ २१५८-१६), परन्तु अधिकाशत उनका सचा- 
लग कारखाना मालिको या ेकेदारो द्वारा किया जाता है। यदि केस्टीन का सचा- 
लन सहकारिदा दे आधार पर किया जाये तो उससे तीन लाभ होगे--भ्म्िको 
को स्वच्छ भीजन मिलेगा, मूल्य कप्त होगे तथा वे स्वय-सहायता व स्वेय निर्भरता 
के सिद्ध के को समझ सकेगे। परन्तु सहकारी श्राधार पर कैस्टीन चलाने के लिए 
प्रारम्भ से मालिको की पर्याप्त सहायता की ग्रावश्यकता है। मदुरा की श्री भीनाक्षी 


श्रम और सहकारिता दंड 


भिल्स से सहकारी आधार पर कैन्‍्द्रीत का स्ंचालय किया जाता है । पहले कैन्टीर 
का संचालय मित्र प्रवस्पकर्ताओं द्वारा किया जाता था, परन्तु मई, १६४० में 
इसका प्रबन्ध सहकारी भण्डार को स्थानास्तरित कर दिया गया। कैन्टीन अब 
झहुकारी भण्डार के एक पृथक्‌ विभाग के रूप भे चलाया झाता है तथा अपनी सभी 
आ्रावश्यकताओं की चीजें भण्डार से प्राप्त कर लेता है। फस्टीन विभाग मे भोजन 
को लागत मूल्य या लागत मूल्य से कम पर बेचगे के कारण जो हानि होती है 
उसकी पूर्व मिल के द्वारा की जाती है। मिल ने धहकारी भण्डार को बिना यूल्प 
लिए भोजन बनाने के बतेन तथा फर्नीचर भी प्रदान किये हैं। इस सहकारी आधार 
पर प्रबन्ध करने की प्रणाली को कारखानों कौ सभी कौन्टीनो मे लागू करते का 
प्रयत्न करता चाहिए तथा प्रारम्भिक अवस्था में मालिकों को पर्याप्त वित्तीय 
सहायता देनी चाहिए। 


उपभोकवता सहकारी भण्डार 
((०॥50पग्राश"5 (१0-क%््‌छ०2४४४९ 50025) 


कारखाने के भ्रहाते या भ्रम बस्ती गे “उपभोक्ता सहकारी भण्डार' की यदि 
स्थापना करके उसका सचालन किया जाये तो इससे झनेक लाभ होगे--प्रथम तो 
दिन भर कार्य करने के पश्चात्‌ श्रमिक को इस बात के लिए कठिनता से ही समय 
मिल प्राता है कि वहू बाजार जाकर अपनी झावश्यकत्ा की वस्तुये खरीद सके ॥ 
'दूसरे, दुकानदार के बहुत अधिक लाभ लेने के कारण वस्तुपो का मूल्य बहुत सधिक 
होता है मौर मिलावट होने के कारण शुद्ध वस्तुयें भी नहीं मिल पाती | तीसरे, 
जब श्रप्तिकों को श्राथिक कठिताई होती है तो उन्हे उघार चीजें लेनी पड़ती हूँ । 
इससे उन्हे दोहरी हानि होती है--एक तो वस्तुओं का अधिक मूल्य देता पड़ता है 
और दूरारे, उनसे ब्याज भी लिया जाता है ! राहकारी भण्डार की स्थाप्रना से ये 
सब दोष दूर हो सकते है । उधार खरीदने के लिए उप-नियमों में सशोधन किया 
जा सकता है। मद्रास में विशेषतया ऐसी सपितियाँ मालिको द्वारा स्थापित की गई 
हैं और उनको प्रशसनीय सफलता भी प्राप्त हुई है। कुछ स्थानों पर मालिक 
श्रमिकों की मजदूरी में से वह राशि काट लेते है जो श्रमिकों को उपभोक्ता सहकारी 
भण्डार को देनी होती है । कुछ स्थानों पर मालिकों ने अनेक रियायतें भी प्रदान 
की हैं। उदाहरणत , भण्डार के लिए नि.शुल्क इमारत, एकाउन्टेल्ठ व बल ग्रादि 
का कार्य करने के लिए कर्मचारियों की निःशुल्क रोवा देता, कागज़, परेग्तिल, 
फर्नीचर आदि को भी बिना दाप्त के देना, भण्डार तक सामान लाने ले जाने के 
लिए यातायात को सुविधायें प्रदाव करना, कपडा आदि क्रय करने के लिए उपदान 
देना, श्रादि आदि ) यह तो ठीक है कि प्रारम्भ मे श्रमिक सहकारी मण्डारों को 
इस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए, परन्तु सहक्षारिता के सच्चे आदर्शों को 
प्राप्त क्रसे के लिए इन भण्डारो को ज्ञीघ्र ही पश्रात्म-तिभेर व स्वतन्त्र होने का 
प्रवत्त करना चाहिए । 


घ्डंप श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


केन्द्रीय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय ने श्रौद्योगिक श्रमिको के लिए उप- 
भोक्‍ता सहकारी भण्डार स्थापित करने की एक योजता चालू की है। यह योजना 
१६६२ से लागू की गई है और इसका उद्देश्य यह है कि वढती हुई कीपमतो के , 
कारण जो श्रमिकों को हाति पहुंच रही है उससे उनकी रक्षा की जा सके। ऐसे 
भण्डार उब सभी सस्यातों पर स्थापित किये जाने की योजना है जहाँ २-० से 
अधिक श्रमिक काय करते हैं। उपभोक्ता सहकारी भण्डार के शेयर खरीदने के 
लिये श्रमिकों को अपनी निर्वाह तिधि से २० ₹० तथा ३० २० तक की पेशगियाँ 
देने की भ्रनुमति है। थे पेशगियाँ लोटाई बही जाती । सरकार ऐसा विधान बनाने 
का भी विचार कर रही है जिसके अन्तगंत उचित कीमत वाली दूकानो [शा 
9706 8॥00$) की स्थापना का वैधानिक दायित्व मालिकों पर डाल दिया जाये। 
अप्रैल, १६६७ तक ३०० या ३०० से अधिक श्रसिको वाले ३,६५४ सस्थावों में 
२७४८ उपभोक्‍ता सहकारी भष्डार तथा उचित कीमत की दूकानें स्थापित की जा 
चुकी थी। इस सम्बन्ध में प्रगति के आँकड़े निम्न प्रकार हैं -- 





[हुलाई, १६६३ | १० ३ ६६ | १४ ६७ 





सस्थानों की सख्या रुष्श्र ३८७४ | ३,६५४ 
'उपभोक्‍ता सहकारी भण्डारो की ससझ्या ६७२ १८5७० | २०४३ 
उचित कीमत वाली दुकानों की सख्या | वोई नहीं ६५६ ७०५ 
व्याप्ति का क्षेत्र (20ए९७8०) २४% ६५% लगभग ७०% 





उपसहार श्रमिकों के लिए सहकारिता का महत्व 

पिछले पृष्ठो मे श्रम्रिको के द्वारा सहकारी प्रयल्तो का जो विवेचन किया 
गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिता द्वारा श्रमिक काफी सीमा तक 
ऋणग्रस्तता से बच सकते हैं और यर्दी बस्तियो मे रहने से छुटकारा पा सकते हैं ! 
सहकारिता से ही वह निजी भोजनालयो मे गन्दा द ग्रशुद्ध और इस पर भी महँगा 
भोजन करने से छुटकारा पा सकते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
लोभी व प्रत्यधिक लाभ लेने दाले दुकानदारों के चग्रुल से भी बच सकते हैं। परि- 
रखामस्वरूप अमिको के सामाजिक व आधथिक कल्याण में अधिक उन्नति हो सकेगो । 
सहकारिता से श्रत्रिकों मे मितव्ययता और पारस्परिक सहायता की भावतायें भी 
बढेगी तथा वह अच्छे नागरिक बन सकेंगे । उनमे ग्रनुशासन से रहने और कार्य 
करते का स्वभाव पड जायेगा और उनका नैतिक स्तर भी ऊँचा हो जायेगा | श्रम- 
कल्पाण कार्य भी ध्रमिक्र स्वयं अपने हाथो मे ले सकते है । स्वय श्रमिको ढारा इन 
कार्यों को आने हितो के लिए भ्रधिक कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है । 

परन्तु फिर भी, जैसा कि आन्दोलन के सक्षिप्त विवेचन गे ऊपर बताया 
जा चुका है, देश मे सहकारी झान्दोबन के दोषो भोर कृमियो को दूर करने के 


श्रम और सहकारिता ऋष॑ह 


प्रयत्त किये जाने चाहियें। यह आवश्यक हे कि श्रमिकों को सहकारिता के सिद्धांतों 
को सम काया जाये सेथा उन्हें स्वर्य अपने ही कल्याण में रुचि लेने के लिए उचित 
शिक्षा दी जागे। जो कठिनाइयाँ एक शक्तिशाली श्रमिक संघ को बयाने में सामने 
आती हैं बहुधा वही कृठिताइयाँ श्रमिक सहकारी समित्ति के सफलताप्‌ वैंक संचालन 
में भाती हैं। परस्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सहकारी समितियाँ श्रमिक 
संघ से भिन्‍नत होती है भौर उनके तिर्माण में मालिकों से कोई संबर्ष नही होता । 
मालिकों को तो भ्रमिकों के कल्याण के लिए सहकारी समितियों की स्थापना को 
प्रोत्साहन ही देना चाहिए। प्रारम्भिक सवस्था में तो सहकारिता भारतीय श्रमिकों 
में बिना किसी वाह्य सहायता के सफन नही हो सकती, परन्पु ग्रम्ततः श्रम्रिकों को 
स्वयं अपने पैरों पर ही खडा होता पड़ेगा अन्यथा यह सच्चे भ्र्थों में सहकारिता: 
नही होगी । 
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१६३५ का भारत सरकार अधिनियम 


अप्रैल, १६३७ से पूर्व भारत सरकार को श्रम मामलो मे प्रान्तीय सरकारों 
के ऊपर निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण का अधिकार था। परन्तु १६३७ में 
प्राल्तीय स्वायत्तता क पदचात से राज्य अधिकाशत इस सम्बन्ध में अपने-अपने 
क्षेत्रों म स्व॒तन्त हा गय थ। १६३४ के भारत सरकार अधिनियम के झनुमार श्रम 
विधान वनात और ग्रधिनियमो और विनियमो के प्रश्मासन के कार्यों को केन्द्रीय 
सरकार झोर एाग्वीय सरकारों के ब्रीच स्पप्ट रूप से विभाजित कर दिया गया 
था। मक्षप म॑ खादों शौर तेव निब्रालन वाले क्षत्रो में श्रम की सुरक्षा और” ४ 
विनिमय, वन्दरगाहा में समरोय (क्वारटाइन), नाविको और जहाणो के लिए 
अस्पताल, बन्दर्गाहों के समरोधों से सम्बन्धित श्रस्पताल के विषयों को संघीय 
(केन्द्रीय) विधायी सूची मे रखा गया था तथा निर्घन और बेरोजगारों की सहायता 
के विपयो को प्रान्तीय विधायी सूची मे रखा गया था । समवर्ती (0०ा०णाश्षा) 
विधायी सूची मे, अर्थात्‌ एसी सूची जिसमे दिय हुए विपषयो पर केन्द्रीय और 
प्रान्तीय दोनों ही के विधान मण्डल कानून बना सकते थे, निम्न विषय थे . 
कारखाने, श्रम कल्याण, श्रम की दण्मायें, प्रोविडेन्ट फप्ड, मालिकों वी देवता और 
श्रमिको की क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य बीमा जिसमे असमर्थता पेल्शन भी सम्मिलित है, 
वृद्धावस्था पेन्शन, बेरोजगारी बीमा, व्यापार सघ, ओद्योगिक व श्रम विवाद । 
श्रम वानूनी के प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रान्तो पर था । 


युद्धकाल और इसके बाद से केन्द्रीय नियन्त्रण 


परन्तु द्वितीय महायुद्ध छिड जाने के पश्चात्‌ इस बात की तीब् ग्रावश्यकता 
अनुभव की गई क्रि उत्पादन को अधिकतम बटाने के लिए पर्याप्त और सन्तुष्ट 
श्रमिको का होना नितान्त आवश्यक है । इस कारण केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप 
करना पडा और ओद्योगरिक श्रमिक्तो के कल्याण और कार्य को दे्षाओं को नियत्रित 
और विनियमित करने के लिए सरकार ने विस्तृत अधिकारों को ग्रहण क्या । 
जैसे-जैसे युद्ध बडता गया और गतिविधियां विस्तृत होती गई वैसे ही समय-समय 
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पर भारत सरकार के श्रम विभाग को अनेक दिल्लाप्रों मे दृढ़ किया गया। उदा- 
हरणार्थ, केन्द्रीय वियन्त्रित संस्थाओं में प्रौद्योगिक सम्बन्धों की देख-रेख के लिए 
ब्यवस्था वी गई तथा एक समायोजित पुन.स्थापन संस्था की स्थापना की गई 
जिसका कार्य सेना से निकले हुए सैनिकों का पुनर्स्थापन करना झौर उन्हें पुनः 
रोजगार पर लगाना था। एक अत्य सस्या कारखानों के मुख्य सलाहकार के भ्रघीत 
स्थापित की गई जिसका काये कारखानों मे कार्य को दशायें सुधारने के लिए 
केन्द्रीय तथा प्रान्‍्तीय सरकारों को सलाह देना था। ग्रुद्ध के तत्काल परचात्‌ ही 
श्रम समस्याझों की अमेकरूपता और ग्म्भीरता के कारण सरकार को थम विभाग 
का विभाजन करता पडा तथा ऐसे झतेक विषयो को, जिनका श्रम से सीघा कोई 
सम्बन्ध नही था, परन्तु जिनको श्रम विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता था, 
नवीन स्थापित निर्माण, खान और शकित विभाग को हस्वास्तरित कर दिया गया। 
अक्तूबर, १६४६ में प्रान्तीय श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन मे यह वात स्वीकार कर 
ली गई कि जहां तक हो सके, श्रम विधात बताने का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा 
ही हो ताकि समान रूप से इस सम्बन्ध में तीज्र गति से पग उठाये जा सके । इस 
बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय ने श्रमिको के स्वास्थ्य, 
कार्यक्षमता, काये की दह्याम्रो श्रौर जीवन-स्तर में सुधार के लिए श्रम विधान और 
म भ्रशासत का एक प्रचवर्षीय कार्य क्रम तैयार किया । 








“युद्ध काल में श्रम सम्मेलन 
युद्ध-काल में यह भी ग्रनुभव किया गया कि युद्धोपरान्‍्त श्रम कार्यक्रमों की 
योजना बना लेनी चाहिये तथा श्रम कानूनों मे भी कुछ समायोजन होना चाहिए । 
फ्लस्परूप १६४०, १६४१ प्रोर १९४२ मे प्रान्तीय श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन प्रायो- 
जित किये गये । १६४१ गौर १६४२ में भारत सरकार ने भ्रमिको ओर मालिकों 
के प्रतिनिधियों से परामर्श भी किया | इत सम्मेलनो से सरकार आशइवस्त हो गई 
कि यदि सरकार, श्रमिकों झ्यौर मालिकों की एक सयुवत सभा आयोजित की जाती 
है तो झधिक प्रभावात्मक रूप से झौर जीघ्रता से कार्य किया जा सकता है क्‍योंकि 
ध्ससे मालिकों और श्रमिकों के पारस्परिक मतभेदो को बाद-विवाद और पारस्परिक 
समभौते से दूर करता सर हो जाएगा । फलस्वरूप, अगस्त १६४२ के चतुर्थ श्रम 
सम्मेलन में केन्द्रीय और प्रान्वीय अधिकारियों के अतिरिवत मालिकों और श्रमिकों 
के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया । इस सम्मेलन ने स्थायी जिदलीय 
रागठित व्यवस्था करते का निरंय किया तथा परिपूर्ण (?)०७007/) श्रम सम्मेलन 
| और स्थायी श्रम सम्रिति (॥शावी॥ड [.890 07 (०णष्प(९८) का गठन किया । 
/ परिपूर्ण सम्मेलन से, जिसकी सभा बाधिक होती थी, ४४ सदस्य होते थे-२२ सदस्य 
*$ तो केन्द्र, प्रान्त तथा देखी राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्द करते थे तथा ११ सदस्य 
* मालिकों का और ११ सदस्य श्रम्रिको का श्रतिनिधित्व करते थे। इसका कार्य “उन 
|! दिपयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना था जो विषय सलाह के लिये इस सम्मेलन 


छ्र श्रम समस्‍यायें एवं सभाज वल्माश 


को भेजे जाते थे । सलाह देते समय यह सम्मेलन उच सुभावों का ध्यान रफता 
था जो श्रमिकों और मालिको के मान्यता प्राप्त सगठतों के प्रतिनिधियों द्वारा तथा 
प्रान्तीय भौर देशी राज्य म्तरकारों द्वारा तथा राजा महाराजाओ की परिषद्‌ हार 
दिये जाते थे ।” स्वायी श्रम समिति की सभा, जब भी आवश्यक हो तब ही 
जा सकती थी | इसमे २० सदस्य होते थे -- १० सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे 
और ५-४ सदस्व मालिकों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते थे | इसका बार्प 
“सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विसी भी मामले पर सलाह देना था|” 
समिति की सम्मेलन द्वारा सौपे जाने वाले कसी भी मामले पर अपनी रिपोर्ट देनी 
होती थी । 

जव इस नर्व न व्यवस्था के कार्य का कुछ अनुभव हो ग्रया तव यह पता 
लगा कि सम्मेलन और स्थाधी श्रम समिति के कार्यो के वीच कोई स्पप्ट विभाजन 
नही किया रया भा | अवतूदर, १६४४ के छटे श्रम राम्मेलन में बहू गिर्शेय किया 
गया कि विभितन विपयी को दो श्रेशियों मे विभाजित किया जाये, एक तो परि- 
पूर्णों श्रम सम्मेलन के लिए और दूसरी एक श्रन्य सस्था--श्रम वल्थाण समिति के 
लिए । स्थायी श्रम समिति को विचार-विमर्श करने वाली ससया के रुप में ही नही, 
बरन्‌ स्थायी श्रम समिति के एजैन्ट के रूप में भी दार्य करना चाहिए ! परन्तु कोई 
भी निर्णय ने हो स्का और त्िदलीय व्यवस्था यथावत्‌ बनी रही। या 
के दौरान श्षमिको के प्रतिनिधियों ने प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठव के झाधार पर 
में औद्योगिक समित्ियाँ बनाए जाने का सुझाव दिया। सरकार द्वारा उन 
को पान लिया गया और तब से बागान, सूती वस्त्र, कोयला खान, सीमे८, चमडा 
व॑ चमडा रगते, ग्रन्य खानें, जुट, आवास का निर्माण, रसायन तथा लोहा व इस्पात 
जैसे महत्वपूर्ण उद्योगो के लिए श्रौद्योगिक समितिया स्थापित की जा चुकी हैं। इत 
समितियों की समय-समय पर बैठक होती रहती हैं और उद्योग से सम्बन्ध रखते 
वाली विशेष समस्याझ्रो पर विचार किया जाता है तथा श्रमिकों के कल्याण के 
लिए सुकाव भी दिए जाते हैं । 


त्रिदलीय श्रम व्यवस्था (76 .80०ए ४४ ०क।लए) 

१६४७ में आठवें श्रम्म सम्मेलन में जिदलीय व्यवस्था के पूमरगेंठन पर पुन. 
विचार किया गया परन्तु कोई भी निरंय न हो सका । इस प्रकार इस सम्रय सरः 
कही त्रिदलीय व्यवस्था मे भारतीय श्रम सम्मेलन, जिसको साधारणतया त्रिदलीय 
श्रम सम्मेलन कहते हैं, स्थायी धरम समिति, औद्योगिक समितिया और चुछ बिद- 
लीय प्रकार की समितिया आती हैं। इसके अतिरिक्त श्रम मत्रियों के सम्मेलन का, 
मच्चपि वह जिदलीय नही है, इससे घनिष्ट सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त १६५९१ हे 
उच्चोग और श्रम्र श्रथात्‌ सालिक और मजदूरो का एक सयुकक्‍तत सलाहकार बोड़ें भ॑ 
धनाया गया है। इस व्यवस्था मे थम विधान, श्रम नीति तथा श्रग प्रशासन है 
पस्बन्वित भवेक वातो पर विचार और वाद विवाद करने दा प्रवस॒र मिलता है: 


श्रेम प्रशासन यश्रै 


अनेक राज्यों ने भी क्षस और पूँछी के बीच सौहारदंपुर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिये 
जिदलीय श्रम व्यवस्था गछित वी है । (देखिये पृष्ठ २०१-२)। श्रम और रोज- 

जा मस्न्नालय की एक अनोपचारिक (707779)) सलाहकार समिति भी है। अन्य 
समित्तियां, सलाहकार बोर्ड आदि निम्नलिखित है : अस्तर्रोष्ट्रीय थम सम्मेलन के 
ग्रशिसमयों पर एक समिति (देखिये पृष्ठ ६६८) ; "केन्द्रीय कार्यान्वित तथा मूल्याँ- 
कम समिति' (देखिये पृष्ठ १६६); मजदूरी से सम्बन्धित एक स्टीयरिंग दल (देखिये 
पृष्ठ ५६०); मजदूरी अर्थात्‌ वेतन वोर्ड (देखिये पृष्ठ ५८६) ; केल्लीय श्रमिक 
शिक्षा बो्े (देखिये पृष्ठ ३४५९-५३) तथा सुरक्षा, विरीक्षण, श्रम अमुपस्धाव 
भ्रादि पर कई सम्सेलन तथा ग्ोष्ठियां । इसी प्रकार श्रम अगुसघान पर एक केन्द्रीय 
समिति, रोजगार पर एक केन्द्रीय समिति तथा झ्ौद्योगिक विराग सन्धि प्रस्ताव 
प्र एक स्थायी राभिति भी बनाई गई है । 


भारत सरकार का श्रम श्लौर रोजगार भन्‍्त्रालय 


श्रम व रोजगार मस्य्रालय में मुझ्य मत्रालय (सचिवालय) तथा निम्नलिखित 
सम्बद्ध एप अ्रधीनस्थ कार्यालय आते है : (१) रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदे- 
शालय, नई देहली; (२) निदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला का कार्यालय; (३) कार्या- 
|यं, मुझ्य श्रम झ्रायुक्‍त नई देहली; (४) कार्यालय, कोयला खान कल्याण आयुक्त, 
रू त्वाद; (५) कार्यालय, कोयला खान प्रोविडेष्ट फण्ड आयुक्त, घनबाद; (६) कार्या- 
लगे, कल्याण श्राग्रुक्‍त प्रश्रक खान श्रम कल्याण निधि, धनबाद; (७) कार्यालय, 
प्रध्यक्ष, अश्ञक सान श्रम कल्यारा निधि परामश समिति, आंध्र प्रदेश (गीलोर) 
तथा राजस्थान (भीलवारा); (5) कार्यालय, मुर्य खाते निरीक्षक, धनवाद; 
(६) कार्यालय, महानिदेशक, फैबटरी सल्लाहकार सेवा तथा श्रम सस्था, नई देहली; 
(६०) कार्यालय, परावासी थम नियन्त्रक, शिलांग; (११) कार्यालय प्रौद्योगिक 
ग्रधिकरणा बम्बई, धनवाद, कलकत्ता व देहली; (१९२) राष्ट्रोय औद्योगिक अधि- 
करण, बम्बई, (१२) विभिन्‍न उद्योगो के लिए केन्द्रीय मजदूरी वार्ड, उदाहरण: 
सूती कपडा य सीमेंत्ट के लिए बस्बई में, चीनी के लिए गोरखपुर मे, (१४) नाग- 
पुर में श्रमिकों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय बोढं, (१५) कार्यालय महानिदेशक राज्य 
कर्मचारी बीमा निगम, नई देहली; (१६) कार्पालय केन्द्रीय प्रोविडेन्ट फण्ड भ्रायुक्त, 
नई देहली, (१७) केन्द्रीय क्रम समठन, थ्ोरखपुर ; (१८) केन्द्रीय धमन्यायालय, 
घतबाद और (१६) कच्चा लोहा खान श्रम कल्याण लिथि सलाहकार समितिया, 
आस्ध्न प्रदेश, मैसूर, विहार, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र और उडीसा। 
| जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है श्रम ब रोजगार मन्धालय श्रम से 
सम्बन्धित प्रइनी के विचार के लिये केन्द्रीय स्थल है ॥ श्रम नीति निर्धारित करने, 
श्रम कातुनों को लागू करने तथा श्रम कल्याण को विकत्तित करने में म्त्रालय 
केन्द्रीय पशाप्तवीय झग है। श्रम क्षेत्र मे यह राज्य सरकारों की ग्रतिविधियों को 
समायोजित करता है। यह विदलीय श्रम सम्मेलन तथा भारत सरकार द्वारा 
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आयोजिव उद्योग विशेष की समितियों के लिए सचिवालय वा काम करता है तथा 
ग्रन्तरराष्ट्रीय श्रम सगठन वी कार्मवाहियो मे भारत इसके द्वारा ही भाग लेता है । 
श्रम मन्वालय ने कृषि श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए अखिल ८20 
पूछताछ भी की थी जिसका वर्णन ररेवे अध्याय में किया जा चुका है 7 इस 
मस्त्रालय में एक मूल्याकन प्र कार्पान्वित विभाग तथा चिदतीय समिति की भी 
स्थापना को गई है। इसका कार्य यह देखना है कि श्रम विधान, विवाचन निर्णय, 
फैसले, भ्रनुशासन सहिता आदि को झीघ्रातिश्ीघ्र कार्यानिवित किया जाय ! (देखिये 
पृष्ठ १६६) । 

१६४६ में निदेशक श्रम ब्यूरो, शिमला के कार्यालय की स्थापना की 
गई । इसका काय॑ श्रम साह्यिकी को एकत्रित करना, उपभोक्ता मूह्य यूचकाको 
को बनाता, कार्ये की दक्षाओं वे नवीनतम झकंडो को एकत्रित करता, सासिक 
“इण्डियन लेबर ग्गट' (जिसको अब जरनल कहा जाता है) का सम्पादत करना, 
देश में श्रम मामलों का अधिकृत रूप से वर्णन करने वाली श्रमिक वाधिक पुस्तिका 
(लेबर ईयर बुक) का प्रकाशन करना तथा नीति निर्धारण करने के लिये विशेष 
समस्पाप्तों का अन्देषए कर आकड़े प्रस्तुत करना है । इसी ब्यूरो ने कृपि शमिक 
पूछतान्च और मजदूरी गणना, पारिवारिक वजट जाँच, झादि भी की है । विभिन्‍न | 
श्रम अधिनियमों के कार्पों पर यह रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है । 

केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र मे आने वाले उच्योगो और सस्थानो में झौद्य ह। 
सम्बन्धो का निबटारा करने के लिये १६४२ में मुख्य श्रम भागुक्त की नियुवित की 
गयी । इन सह्थानों मे श्रोद्योगिक विवादों की रोकथाम करना या निपटादा करता, 
कल्याणकारी कार्यो की देखभाल करना, श्रम कानूनों को लागू करना, पचतिर्णयो, 
समभौतो तथा विरामसन्धि प्रस्ताव दो त्रियान्वित करना तथा कैन्टीनों कॉ सगठन 
करना इस भ्रायुक्त का उत्तरदायित्व है। मुख्य थम श्रायुकत की सहायता करने के 
लिए ६ क्षेत्रीय श्रम आयुक्त भी है जिनके प्रधान कार्यालय बम्दई, कलकत्ता, धन 
बाद, कानपुर, नागपुर और सद्ठास मे है । धनबाद से क्षेत्रीय खम भ्रायुक्‍त के. अन्च- 
गेंत न केवल विहार की कोयला खानें वरनु परिचमी वगाल तथा भ्रन्य स्थानों की 
कोयला खानें भी ग्राती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सुलह भ्रधिकारी तथा एक 
कल्यारावारी सलाहकार भी हैं। इस सब व्यवस्था को वेन्द्रीय भौद्योगिक सम्बन्ध 
व्यवस्था भी कहा जाता है (४७ ॥709७५७38) ऐेशश्ञाण्रा5 ५००५), २५0 8 
सगठन के प्रन्तर्गत औद्योगिक सम्वन्धो के प्रशिक्षण की एक केन्द्रीय ससथा भी चालू 
की गई है | यह सस्था नई दिल्‍ली मे है। 

धनबाद से कोयला खान कल्याण प्रायुक्त का कायीलय कोयला खान श्रप्न ह] 
कल्यारा निधि अधिनियम के अश्यासन के लिये उत्तरदायी है। इसी प्रकार कोयला 

खान प्रोविडेस्ट फण्ड आयुक्त का कार्यालय कोयला खान बोनस तथा प्रोविडैन्ट 
फण्ड तिधि योजनात्रो के प्रश्चासन के लिए उत्तरदायी है ! अश्वव॒ खावों में अश्ञव 
खान भ्रम कल्याण निधि के प्रशासन के जिये धनवाद में कल्यारा आयुक्त नियुक्त 
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किया गया है और ग्राँत्र (मिलोर) और राजस्थान (जयपुर) में ग्रध्यक्षों के कार्या- 
लय है। खातों के मुख्य निरीक्षक का कार्योतेय धनबाद मे है और इसका उत्तरदायित्व 
भारतीय खान ग्रधिनियम तथा खान मातृत्व-कालीन लाभ श्रधितियम को लागू 
कुरणा, खायों का मिरीक्षण करना, दुघेटनाओं को जाँच-पडताल करना, साहियकी 
को एकत्रित करता, खान स्वामिग्रो को तकनीकी सलाह देता, मशीनरी की जाँच-, 
पडताल करना तथा विभाग की रिपोर्ट प्रकाशित करता, आदि है। 

फैक्टरी सलाहकार सेवा तथा श्रम सस्थाग्रों के महानिदेशक का कार्यालय, 
जिसे कि पहले फैक्टरियों के मुख्य सलाहकार का कार्यालय कहा जाता था, ऐसे 
सभी भागलो से राम्बन्धित तकनीकी विषयों पर विचार करता है, जैसे कि कार्य 
की दशाये, कारखानों के डिजाइन, श्रमिकों का भ्रावास, बम्बई में केन्द्रीय श्रम 
सस्था की स्थापना तथा कलकत्ता, कोयम्बहूर व कानपुर मे औद्योगिक सुरक्षा, 
रवास्थ्य त्था बल्याण के तीत प्रादेशिक सग्नरहालयों कौ स्थापना | यह कार्यालय 
कारखातों के प्रशासत पर विचार करता है, स्वास्थ्य य सुरक्षा से सम्बन्धित पोस्टर' 
ये चित्र तैयार करता है, कारखाना-निरीक्षक्षो के प्रशिक्षण को व्यवस्था करता है, 
सूचनायें एकत्र करता है श्लौर गोदी श्रमिक झ्रधिनियम का प्रशारान करता है। 
महानिदेशक को उसके काम मे पहायता देते के लिए ३ उप-मुख्य सलाहकार तथा 
६ निरीक्षक है। संगठन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ की स्थापना तथा श्रगवीर व 
गुरक्षा पच्ताठ को क्रिप्रान्वित करते का काम भी सपा गया है। 

शिलाग में परावासी श्रमिक नियस्त॒क कार्यालय का कार्य १६३२ के चाय 
क्षेत्र परावासी श्रमिक ग्रधिनियम के उपबत्धों का निर्दाघत तथा उसका प्रशासन 
करना है तथा श्रमिको की भर्ती व उन्हे घर वापिस भेजने की व्यवरथा एवं चाय 
बायान व डिपो के निरीक्षण आदि कार्यो का करना है। 

श्रौद्योगिक अधिकरणुं के कार्यों का उल्लेख औद्योगिक विवाद कै प्रध्याय 
में, मजदूरी बोर्डों के कार्यो का उल्लेख मजदूरी के अ्रध्याय मे तथा कर्मचारी राज्य 
बीमा नियम भर केन्द्रीय प्रोषिडेग्ट फण्ड ग्रायुक्‍्त के कार्यों का उल्लेख साभाजिक 
सुरक्षा के प्रध्याय मे किया जा चुका है। रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालप्त 
नथा गोरखपुर श्रग सगठन का उल्लेख भर्ती के अध्याय मे किया जा चुका है। 

द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का उल्लेख पीछे किया गया है । 


राज्यो मे श्रम प्रशासन ([.800प7 #ै0॥7ंधावएणा जा 965) 

१६४१ के 'व' सांग राज्य (कानून) झधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम 
कानून सभी 'व' भाग के राज्यो पर लागू कर दिए गए थे । राज्यो के पुनर्गठन के 
परश्चातू यह अधिनियम सब राज्यों पर लायू होते है। गपने क्षेत्र के लिए पारित 
किए गए एवं अपने क्षेत्र मे लागू श्रम काबूनों के प्रशासन और झार्यान्विति के लिये 
तथा श्रम से सम्बन्धित ब्राकड़ों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित, सचित तथा 
पज्ञापित करने के लिये सभी उद्योग प्रधान राज्यो ने अ्रपती ग्रलण-पग्रलग व्यवस्था 


य2६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


की है। सभी राज्यों में श्रम विभाग की स्थापना के अतिरित श्रम श्रायुक्तों को 
भी नियुवत किया गया है जो श्रस प्रशासन के ज्िये उत्तरदायी है। इसके प्रधीन 
अनेक अधिरुयरी होते हैं, उदाहरणतया कारखानों के मुख्य निरीक्षक कारखाना 
पधितियम १६४८ के अन्तर्गत रोजगार, दुर्घटनाओं आदि से सम्बन्धित ऑँकड़े,« 
तथा मजदूरी भुगवान भ्रधितियम के अन्वर्गत मजदूरी एवं आय की घूचनायें एक 
त्रित करते हैं, श्रप्तिक सघो के रजिस्ट्रार, श्रमिक सघों, उनकी सदस्यता एवं उनकी 
निधि से सम्बन्धित आकडे एकत्रित करते हैं, श्रमिक क्षतिपृति के प्रयुक्त, हुपेटनाओ, 
क्षत्िपूतति भुगतान भादि से सम्बंधित भ्राकडो को एकत्रित करते हैं, भादि । १६४२ 
के ग्रौद्योगिक सास्यिकी क्‍ग्धितियम के झन्तर्यत भ्रनेक राज्यों मे समान भ्राधार पर 
विस्तृत रूप से आँकडो को एकत्रित करने के लिये सांख्यिकी प्राधिकारियों की भी 
नियुक्ति को गई है। इस प्रकार से जो आँकड़े एकत्रित होते हैं उतका विश्लेषण 

+ किया जाता है झौर उन रो कुछ को राज्य रारकारों द्वारा प्रकाशित प्रत्रिकाप्नो 
तथा 'इण्डिव लेबर जनरल' मे प्रकाशित किया जाता है । 


उत्तर प्रदेश पे श्रम प्रशासन 
(&00प7 8900०) ॥ ए ९ ) 


जिस प्रकार की मूचना का ऊपर उल्लेख किया गया है वह उत्तर भ्रदेश में 
श्रम आयुक्त की भ्रधीनता में स्ताहियकी गठन द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित वी 
जाती है। हाल ही में इस सगठत कप पुर्भठत किया गया है तथा इसको और 
अधिक शक्तिशाल्री वदाया गया है। कानपुर के लिये थमिक-वर्य के जीवन-निर्बाह 
सूवर्कांकों की एकत्रित करने के अतिरिक्त अनेक प्रामो में श्रषि श्रमिकों की मजदूरी 
से सम्बन्धित, तथा व्यूवतस मजदूरी प्रधिनियम के अन्तर्गत आने वाले रोजयगारो में 
प्रौद्योगिक श्रमिकों की दशाप्रो से सम्बन्धित तवा वृद्ध विशेष क्षेत्रों में भौधोगिक 
श्रमिकों के पारिवारिक बजदो से सम्बन्धित पूछताज भी की गई हैं और की जा 
रहो हैं! 

उत्तर प्रदेश मे श्रम विधाग के अध्यक्ष थम आंपुक्त हैं। यह १६४६ के 
श्रीद्योगिक रोजगार (स्थायी ग्रादेश) अधिनियम के अन्तगंत प्रमाण अधिकारी का, 
कमेचारो प्रोवीडेन्ट फष्ड योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मे क्षेत्रीम प्रोवीडे्ट फड 
ग्रायुकत वा, १६१६ के उत्तर प्रदेश चीती एवं चालक मद्बस्तार उद्योग श्रमिक 
बहुयाण ठशा विकास निधि अधिनियम के अन्तगेत अम कल्याण आयुक्त का तथा 
१६५३ के भ्रौद्योगित्र श्रावास अधिनियम के अन्तर्मत आ्रावाप्त श्रायुक्त वा भी कार्य 
सम्परन करती'हैं । श्रम आयुक्त को अनेक कार्यो मे सहायता देने के लिये एक भ्रति> 
रिक्त श्रम आ्राथुवत, चार उप श्रम झ्ायुकत, एक कारखानो का मुख्य निरीक्षम, एक 
'बॉयलर्े' का रू निरीक्षक, एक वार्य-कुश्ललनता सलाहकार, एक श्रावास॒ तथा 
कल्याण सलाहुकाए तथा राजपत्रित झधिकारी होते हैं । ये ग्रधिकारी श्रम भायुकत 
के कार्यालय के विशित्त अनुभागों (350०8) के कार्यों की उच्चस्तर पर देख- 
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भाल के लिए उत्तरदायी होते हैं । कागपुर में थम झायुवत के कार्यालय में मिम्न- 
लिखित पूर्ण विकसित अलग-अलग भाग है और प्रत्येक अनुभाग में अनेक अधिकारी 
तरीक्षक झादि नियुक्त है-- (१) कल्याण अनुभाग--यह अनुभाग प्रतिरिकत श्रम 
ग़युवत (कर्याण) के अधीन है झौर इसकी सहायता के लिए एक सलाहकार, एक 
वहायक श्रम आयुक्त और दो सहायक कल्याण अधिकारी है। इसके गअन्तगंत पाँच 
पैत्नीय कल्याण कार्यालय है, जो कानपुर, आगरा, बरेली, इलाहबाद तथा मेरठ में 
१। (२) ग्रौद्योगिक सम्बन्ध अनुभाग-यह झनुभाय एक उप-अम आयुक्त के अधीन 
!। इसके प्रच्तगेंत एक श्रम अधिकारी अनेक सुलह अ्रधिकारी, स्थानीय श्रम निरी- 
प्षक, श्रम निरीक्षक तथा श्रम सहायक शआाते हैं। कातपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, 
पोरखपुर, झागरा, बरेली और मेरठ में सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कानपुर क्षेत्र 
उप-अ्रम भायुवत के अधीन है और केवल्ल गोरखपुर क्षेत्र को छोड़कर जो कि इलाहु- 
बाद के सहायक श्रम भ्रायुक्त के प्रधीन है, अन्य सभी क्षेत्र सहायक श्रम भ्रायुत्ततों 
के भ्रधीत हैं। रामपुर, सहारनपुर, बाराणसी तथा झसीगढ़ में उप-क्षेत्रीय कार्योतय 
भी है। (३) कारखानो के मुख्य निरीक्षक की अध्यक्षता में कारखाना भ्रनुभाग-- 
इसमे कारखानों का एक उप-मुष्य निरीक्षक तथा अनेक कारणाना निरीक्षक है । 
कारखातों के मुख्य निरीक्षक बरागात के मुल्य निरीक्षक भी हैं। यह भ्रतुभाग फैक्टरी 
अधिनियम, मजदूरी भ्रदायगी अधिनियम तथा म्राहृत्व-कालीन श्रधिनियम प्रादि 
के प्रशासन की देखभाल करता है । ग्रौद्योगिक सम्बन्ध धनुभाग के समान ही इसमे 
(भी सात क्षेत्रीय कार्यालय है। (४) न्यूनतम मजदूरी गौर दुकान अवुभाग--यह 
प्रनुशाग उप-भ्रग आयुक्त (न्यूनतम मजदूरी) की अ्रधोनता मे है। इसकी राहायता 
के लिए दो सहायक श्रग आयुक्त तथा एफ उप-भ्रम आयुक्त (सामान्य) है जिसकी 
सहायता के लिए दुकान और वारिज्य रांस्थानो का एक मुख्य-निरीक्षक तथा अनेक 
श्रम सिरीक्षक और भन्य कर्मचारी है। (५) “बॉयलसं' के मुश्य-निरीक्षक की श्रघी- 
नंता में एक बॉयलर्स अनुमभाग--इसमें बॉयलसे के ६ तिरीक्षक है। (६) एक 
सहायक रजिस्ट्रार और श्रमिक संघ तिरीक्षक की प्रधीतता मरे एक खमिक सघ 
स्थायी ध्रादेश अनुभाग । (७) साँल्यिको प्नुभागज--इसकी चार शाखायें हैं-- 
सौंस्थिकी, ग्रन्वेषण ,१्रचार और प्रशिक्षण । भ्रत्येक शाखा एक उत्तर-प्रदेश राजकीय 
सेवा के ग्रधिकारी के अघोन है । इसमे ध्रवर और अबर अन्वेषक, सासश्यिको सहा- 
यक प्रॉकड़ों का सकलन करने वाले क्‍्लक तथा अम्य सहायक होते हैं। राभी अगु- 
भाग उप-श्रम भ्रायुक्त (सामान्य) के प्रधीन है। (५) उत्तर-प्रदेश राजकीय सेवा के 
एक लेखा म्रधिकारी को भ्रधीवता में एक लेखा ग्रौर रास्थान अनुभाग । 
(६) प्राव से सम्बन्धित एक अनुभाग । (१०) कार्यक्षणता ओर विवेकीकररण से 
सम्बन्धित एक अनुभाग । (११) बृद्धावस्था पेंशन योजना से सस्बस्धित एव अनु- 
भाग । (१२) मोदर यातायात श्रमिक अधिनियम से राम्बन्धित एक अनुभाग और 
(१३) प्रचार से सम्बन्धित एक अनुभाग । 
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औद्योगिव विवादों की रोकथाम वरने और उनके निबटारे से सम्बन्धित 
व्यवस्था का उल्लेख सातवें अध्याय मे किया जा चुवा है । 


बरतेमान सविधान में श्रम विषय 
(.क्रणा ज 8 शिक्तक्या। एणरध्याप्राण)) 


सविघान सभा द्वारा पारित भारत के नय सविधान को राष्ट्रपति द्वारा 
२६ बवम्बर, १६४६ को प्रमाणित क्या गया । यह्‌ संविधान २६ जनवरी १६१० 
से लागू हुआ जब भारत वा सम्पूरा प्रभता-सम्पन्न प्रजातत्त्रात्मक गणराज्य घीषित 
किया गया । 

सविवधान के प्रक्‍्कथन मे कहा गया है कि हम भारत कै लोग भारत को 
एक संम्पुर प्रभुता सम्पस्त प्रजातन्त्रात्मक गर राज्य बनाते के लिये तथा उसके सभी 
नागरिकों को साप्राणिक श्राथिक और राजनैतिक न्याय देने के लिए, तथा विचार 
अभिव्यक्षित विश्वास, ध्ं और उपासना की स्वतन्त्रता वे लिये, तथा स्थिति भौर 
अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा सव म॑ वस्धुत्व वी ऐसी भावना, 
जिससे शक्ति का गौरव और राष्ट्रों की एकता छुनिश्चित हो सके, वर्धन करने के 
लिए दृढ़ सकलप करके इस सविधान को स्वीकृत, अधिनियमित झ्ौर आत्म-भ्रवित्त 
करते है । ; 

सविधान के श्रनुच्छेद २३ के अन्तर्गत मानव के पुन (प/शि०), बेगार 
तथा अन्य जवरदस्ती से कराये गये श्रम को निषेष कर दिया गया है। भ्रनुच्चेद / 
२४ के ग्रन्तर्गत (७४ बष से कम झायु के बालको को कारखानों, खानो या किसी 
भी सकटमय कार्यो में रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता । 

सवियान के भाग १५ मे राज्य के बीधि निदेशक सिद्धास्तों का वर्णन फिया 
गया है । यह देश के शासन के लिए मूल सिद्धान्त हैं और विधान बनाते में इनको 
लागू करना तथा जन केल्पाण को विक॒तित करना राज्य का कर्त्तव्य है। सविधान 
के अनुच्छेद ३६, ४१, ४२ प्रौर ४३ थ्रप्त नीति से सम्बन्धित हैं प्ौर उन्हे नौचे 
उद्धुत किया जाता है-- 

अनुच्छेद ३६ में उन झनेक नीति सिद्धान्तो का उल्लेख है जिनका राज्य को 
पालन करता चाहिये । राज्य अपनी नीति का बिश्येपतया ऐसा सचालन करेगा कि 
सुनिश्चित रूप से (क) नेर और नारी सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका 
के पर्याप्त सावन प्राप्त करते का भ्रघिकार हो (स्वर) समुदाय के भौतिक साधनों 
का स्वानमिल और तियन्तण इस प्रकार से वितरित हो जिससे सावंजलिक हिती का 
सर्वोत्तम अनुसेवन हो (ग) ग्राथिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन 
साथतो का सकेद्ण इस प्रकार न हो पाये कि जनस्राधारण के हितों को हानि 
पहुँचे । (घ) पुरुषो और स्त्रियों दोनो को समान काय के लिये समान वेतन मिले । 
(3) पुरुषो और स्त्री क्षमिको का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार 
आवस्था का दुरुपयोग न,हो तथा नागरिक आधिक आवद्यकताप्नों के कारण एस 
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व्यवसायों को करने को बाध्य न हो जो उनकी आयु और सामय्यं को देखते हुए 
अनुपयुक्त हों । (च) बालक झौर किशोरों का शोषण तथा नैतिक पतन से रक्षा 
हो और उनको ग्राथिक ग्रभाव न रहे । 
अनुच्छेद ४६ कार्य करने के अधिकार, शिक्षा पाने के श्रधिकार तथा विशेष 
भामलो में राज्य सहायता पाने के अधिकार से सम्बन्धित है। इसमें उल्लेख है कि 
राज्य अपनी ग्राधिक सामर्थ्य भर विकास की सीमाओं के भीतर कार्य और शिक्षा 
पाने के तथा बेकारी, बुढापा, बीमारी, भ्समर्थता तथा प्रनावश्यक प्रभाव की अन्य 
अवस्थाओं में सार्वजनिक सहायता पाते के ग्रधिकारों की पूर्ति की व्यवस्था करेगा । 
अनुच्छेद ४२ में उल्लेख है कि राज्य कार्य की थथीचित और मानवीय दक्षाप्रों 
को सुनिश्चित करने के लिये तथा मातुत्व-कालीन लाभ के लिए व्यवस्था करेगा । 
अनुच्छेद ४३ श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि से सम्बन्धित है। 
इसमे उल्लेख है कि राज्य उपयुक्‍त विधान, ग्राथिक व्यवस्था के संगठन अथवा 
ग्रन्य किसी प्रकार से सभी कृषि, औद्योगिक एवं अन्य प्रकार के श्रमिकों के लिये 
ऐसे कार्य, निर्वाह मजदूरो, तथा कार्म की दकाओं को प्राप्त करने की व्यवस्था 
करेगा, जिनसे उनका रहन-सहन का स्तर उच्च प्रौर उचित हो सके तथा उनको 
विश्राम और सामाजिक तथा सास्कृतिक सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाने का अवसर 
प्राप्त हो सके । ग्रामीण क्षेत्रों मे राज्य निजी अथवा सहकारिता के ग्राधार पर 
कुटीर उद्योग धन्धो को विकस्तित करने का प्रयरन करेगा। 
सविधात के भाग ११ अध्याय ॥ में केद्ध और राज्यों (संघीय इकाइयों) 
के बीच विधायी सम्बन्धो की व्थास्या की गई है। विधान बनाने के सम्बन्ध मे _ 
विपयो को तीन पुत्तियों मे विभाजित किया गया है-- 
(१) केन्द्रीय सुची-इस सूची में दिये गये विषयों मे से क्षिप्ती पर भी 
विधान बनाने का एकमात्र अधिकार सखद्‌ को है। 
(२) एमबर्ती सूची--इस यूची में दिये ग्रये विषयों मे से किस्ती पर भी 
विधान बनाने का भ्रधिक्रार ससदु भ्रथवा राज्य विधान मण्डलों दोनों को ही है । 
(३) राज्य छूची--क्रुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत इस सूची में दिग्रे शये 
विषयों से से किसी पर भी राज्य या इसके किसी भाग के लिए विधान बताने का 
एकमात्र ग्रधिकार राज्य विधान मण्डलो को है । 
ससदू को ऐसे किसी भी विषय पर कामृत बताने का एकमात्र अधिकार है 
जिएका उल्लेख समवर्ती सूची ग्रथवा राज्य बूची में नही है । है 
संविधान के भाग'२२, भ्रनुसूद्दो ७ मरे केखीय धूची, राज्य सूची और 
स्मचर्ती घूची के विषयों का उल्लेख हैं । इस सूचियों में श्रम से सम्बन्धित विययों 
का उल्लेख तिम्तलिखित है-- 
(६) कैसीय घूजी -- 
मद संख्या १३- अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेचनों, परिषदों एवं अन्य सिकायों 
(8०765) में भाग लेगा श्रौर उनके द्वारा किये गये निणोयों को लागू करता । 


छहै० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याँशा 


सद सख्या २८५--बन्दरगाह रागरोध (क्वारटाइवन) और उनसे सम्बन्धित 
अस्पताल तथा नाविको के जहाजी अस्पताल ॥ 
मद सख्या ५५--खासो तथा तेल क्षेत्रों मे श्रम सस्वन्धी व बुरक्षा की 
व्यवस्था का विभियमसत | 
मद सख्या ६१--केन्द्रीय कर्मेचारियों से सम्बन्धित झ्ौद्योगिक विवाद । 
मद संख्या ६४६-(क) रोजगार, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षझ 
तथा (ख्र) विश्वेष अध्ययन एवं अनुसन्धान के विकास के लिये केन्द्रीय एजेन्सी एवं 
संस्थाओं की व्यवस्था + 
मद सख्या ६४---इस सूची मे दिये गये किसी भी विर्षय पर जाँच पडताल, 
सर्वेक्षण एवं प्रॉकडे एकत्रित करता | 
(२) राज्य सुचौ-- 
मद सल््या ६£-बेरोजगार एक भ्समर्थ व्यक्तियों की सहायता । 
(३) समवर्तों सूची-- 
मद सख्या २०--ग्राथिक एवं सामाजिके आयोजन । 
भद सखझ्या २१--वारिज्य एवं ब्रौद्योगिक एकाधिकार, गुट (ए०:्र/॥०७) 
एवं भ्रभ्यास (770७) । 
मंद सक््या २२--ब्यापार संघ, ओद्योगिक एवं श्रम विवाद | 
मद सल्या २३--सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, रोजगार तथा 
बैरोजगारी । 
मद सख्या २४---श्रम कल्याण, इसमे कार्य की दक्षायें, प्राविडेन्ट फण्ड, 
मालिकों की देयता, श्रमिक क्षतिप्ूत्ति, निबल एवं वृद्धावस्था की पेशने एवं मातृत्व- 
कालीन लाभ भ्रादि सम्मिलित है। 
मंद संख्या २४--श्रसिकों का व्यावसामिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण । 
मद सख्या २६--कारवाने । 
मद सख्या ४५--समवर्ती सूची तथा राज्य सूची मे दिये गये किसी भी 
विपय के लिए जाँच पडताल एवं आऑकडे एकत्रित करना । 


उपसहार 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रम प्रशासन मे सरकार की अनेक 
कार्यवाहियाँ और सविधान मे श्रम वा विशेष रूप से उल्लेख श्रम समस्याओं की 
बदती हुई अहुत्ता और शाज्य द्वारा उसकी यान्वता के स्पब्ट अनाख' है । वह आया 
की जा सकती है वि श्रम समस्याओं के सम्बन्ध मे एक उचित व्यवस्था करते तथा 
श्रम कातूनो का उचित रूप से प्रशासन करन पर देश में श्रमिक वर्ग की झवस्थाग्रो 
में बहुत सीमा ज्। सुधार हो सकेगा । यहद्द बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि 
सम्मेलन, समितियाँ, प्रस्ताव श्रौर कानुव कितने भी क्यो न हो, परन्तु उस समय 
तक बह सहायक नही हो सकते जब तक इत अस्तावों, सिफारिशों और कातूनो 


श्रत्न प्रशासत ८६३ 


को सच्चे हृदय, ईमानदारी और उचित प्रकार से लागू नही किया जाता। दुर्भाग्य- 
वज्ञ हमारे देश मे कागजी कार्यवाही एवं लालफ़ीताशाही झधिक है! ग्धिकारी- 
बगें अधिकतर काग्रज़ों पर आँकड़ों द्वारा परिणाम दिद्धाने में लिप्त रहते है। 

"५ परिस्थिति का इस व्यावहारिक दृष्टिकोस से अध्ययन करने का प्रवत्त नही किया 
जाता कि वास्तव में श्रस्तिकों का हित हो भी रहा है या नहीं । इसका परिणाम 
यह होता है कि सुधार करने के लिए सरकार के पनेक प्रयत्तो का कोई लाभदायक 
फल्ल नहीं निकलता और वास्तविक रिथिति बैशी ही बती रहती है। सरकार को 
सह नही करना चाहिये कि, जिस प्रकार से ब्रिटिश द्ासन में होता था उसी प्रकार 
से, समित्तियों की नियुवित करने और सम्मेलनों को बुलाने की व्यवस्था ही करती 
रहे, वरन्‌ उप्तका यह कतेंब्य है कि जन-साधारण के उद्धार के लिए व्यावहारिक 
पग उठाने की ओर अधिक ध्यान दे । 
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अबन्ध नीति का सिद्धान्त (7॥6 7000070 णी .85562 >क्षा/0) 

प्रबन्ध नीति का प्रभाव बहुत समय तक प्रत्येक देश में व्यक्तियों पर छाया 
रहा और राष्ट्रों की आधिक नीतियाँ भी इस नीति से प्रभावित रही । यह विश्वाप्त 
किया जाता था कि यदि स्व हित सम्प्रादन को स्वृतस्त्र छोड दिया जाये तो इससे 
अधिकतम निजी हिंत प्राप्त हो सकेगा । अबन्ध नीति मे विश्वास रखने वालो वी 
घारणा थी कि भ्राथिके भामलोी मे सर्वोत्तम परिसामों को प्राप्त करने के लिये 
राज्य को ग्राथिक क्षेत्र से बाहर ही रहता चाहिए । गिजी उद्यम ही सब ब्ावश्यक 
बातों को पूरा करने के लिये पर्याप्प है क्योकि इससे उपभोकताम्री को तो कम 
मूल्यों के कारण तथा उत्पादको को प्रधिक लाभ प्राप्ति के कारण फायदा होगा । 
लाभ कमाते की इच्छा का परिणाम यह होगा कि अधिकतम उत्पादन हो सकैया । 
प्रतियोगिता के कारण लाभ अधिक न हो पार्थेये श्रौर जितना कि उत्पादन को 
प्रोत्माहुन देने के लिये आवश्यक होगे वही तक सीमित रहेंगे । परिणामस्वरूप, 
प्रत्येक उत्पादक यथा-सम्भव कुशल होने का प्रयत्न करेगा और उपभोक्ताओं की 
इच्छाग्रो का यथा-सम्भव ध्यात रखेगा ।? 

जब स्व हित स्वतन्त्र रूप से छाया रहता है तो उसके पग्रन्तर्गत आधिक 
प्रणात्री निजो लाभ की प्रेरणा से शासित होती है। उत्पादक वही वस्तुर्यें भौर 
उतनी ही मात्रा मे उत्पन्न करते हैं जितती कि उपभोवत्ाग्रो द्वारा माय की जाती 
है । उपभोक्ता प्रपनी तरजीद (टर्श८७०३८७४) को मूल्यों के रुप में प्रकट करते 
हैं। विभिन्‍त वस्तुग्रो के मूल्यों से ही इस्त बात का निर्बारण होता है कि कौन-कौत 
सी वस्तु्ये तथा कितनी मात्रा में उत्पल्‍्त की जयें | उत्तादन साथतों का विभिन्‍न 
उपयोगो मे किस प्रक्रार विनिधान [89०300॥) किया जाये इसका निर्धारण 
भी मरुल्यों के द्वारा ही होता है। इस प्रकार मूल्प वह अदृश्य शवित है जिसके द्वारा 
सम्पुर्ों ग्राथिक गतिविधियों का नियस्त्रण और पर्चे प्रदर्शन होता है ॥* 
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2 आ्रायोजना को समस्याओं का विस्तृत विवरण लबक तथा प्रो० थी० सी० 
मायुर द्वारा लिखित पुस्तक सार्वजनिक अद्यास्त्र मे देखिए । 


पंचवर्षीय आ्रायोजनायें और श्रम मई हे 


आयोजना के विचार का विकास 


अबन्ध नीति सर्देव ही भ्रपने दुष्टिकोश से पूँजीवादी रही है। यह नीति 
33 मालिकों के अ्रस्तित्व को मान कर बनाई गई थी जिनके पास उत्पादन के 

विशेष साधन तथा श्रम को रोजगार पर लगाने की क्षमता होती है। इस नीति में 
पुँजी का निजी स्वामित्व भी रप्त लिया गया था । परन्तु पिछले कुछ वर्षों से इस 
अबन्ध नीति पर से लोगो का विश्वास उठ गया है | यह देखा गया है कि स्वतस्त्र 
प्रतियोगिता मे उत्पादन प्रणाली बहुधा अस्त-व्यस्त हो जाती है श्रौर इसके कारण 
जनसाधारण फो घोर परेशानियों का सामना करता पडता है। पूंणीवादी समाज 
की प्रगति बिना बाधाग्रों के नही हो पाती । पूंजीवादी प्रशाली मे भ्राथिक मन्‍्दी 
और तेजी जैसी कई भ्वस्थाग्ों का सामना करना पड्ता है। निबंत का सबल 
द्वारा शोषण किया जाता है और सामाजिक कल्याण की क्षति होती है। भ्रतः 
यह भ्रावश्यक समझा गया कि आयिक प्रणाली को इस प्रकार सगठित किया जाना 
चाहिये कि शोपरा प्रथा तेजी व मनन्‍्दी जैसी झाथिक पस्थिरता से छुटकारा पाया 
जा सके । झस ने यह रिद्ध कर दिया कि आ्राधिक झ्रायोजना के छारा यह सम्भव 
हो सकता है। १६२६ मे जब समस्त ससार मनन्‍्दी और बेरोजगारी से पीडित 
था तब रूस में श्रमिको की कमी की समस्या थी । 

प्रत झ्ाथिक मन्दी के समय में जब ससार ने यह असामान्य और बुरी 
(स्थिति देखी कि वस्तुओं की बाहुलवता होने पर भी लोग भूख से गर रहे थे तब से 
समस्त ससार के लोगों में प्रायोजना का विचार दुृढ होता चला गया है। ग्रब' 
प्राधिक प्रणाली को माँग और पूर्ति की दशाओं के अन्दर स्वतन्त्र छोड देता सुर- 
ज्षित् नही समभा जाता । अब ऐसे व्यक्ति बहुत कम है ओ इस बात में विश्वास 
करते हैं कि यदि ग्राथिक शक्तियों को स्व॒तन्त्र छोड दिया जाए तो उमके द्वारा 
देश के भ्राथिक साधनों का स्वत. सर्वोत्तम वितरण हो जायेगा। सर विलियम 
बेवरिज ते कहा है. “यह श्राण्मा करना कि व्यवितवादी रूप से छोटे-छोटे और 
पृथक्‌ उद्योग-घम्धो से एक ऐसा उद्योग बन जायेगा जिसमे हर प्रकार से अधिकतम 
कुशलतापूर्वक कार्य होगा, वैसा हो होगा जेसे- मह आाशा की जाय कि असख्य 
छोटे-छोटे सम्पत्ति के मालिक और निर्माखकर्ता अपनी अनिसन्वित व अव्यवस्थित 
कार्यवाहियों से कोई ऐसा नियोजित नगर बता लेंगे जिसमे प्रमावदयक रथाव, 
दीहरी गसियां तथा यात्रावात का अवरद्ध होना जँसी बातें न हों ।” उत्पादकता 
और श्राय को बढ़ाने के लिये तथा देश के बहुमुखी विकास में तीज्ता लाने के लिये 
अब नियोजित श्र्थ-व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया है। 
आयोजना का अर्थ और उसकी परिभाषा 


हु है श्रायोजदा केस्द्रीय नियन्तरए को मान कर चलत्ती है और इसमे यह श्रन्त- 
गा है कि राष्ट्र के साधनों का जो भी उपयोग होता है वह सोच रमभकर 
और विद्वारपुर्वक तथा एक मिश्िित उद्वंरय को ध्यान मे रखते हुए क्षिया जाता है। 


फह् श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


इसमें जितनी भी आिक क्रियायें हैं उत सबको निश्चित झूप से समायोजित और 
समन्वित कर लिया जाता है ताकि व्यर्थ की प्रतियोगिता और कार्य का दुहरापन 
समाप्त हो जाये । जाजं फ्रेड़िक ने अपनी एक पुस्तक “रिव्व०085 ॥7 ९००॥0:. 
ग्रा० बग्णगणड्' में 'लुई लारविग' की परिभाषा उद्धृत की है जिसने एक आर्यो- 
जित श्रय॑ व्यवस्था की व्याख्या इस प्रवार की है. “प्रायोजित अर्थ व्यवस्था आधिक 
सगठन की एक ऐसी यौजना है जिसमे प्रत्यक व्यक्ति तथा पृथक पृथक मशीन, 
झच्यम और उद्योग सबको एक ही प्रणाली की समायोजित इकाइयाँ माना जाता है 
और इसका उद्देश्य यह होता है कि जितने भी उपलब्ध साधन हैं उनका इस प्रचार 
से उपयोग किया जाए कि एक निगख्ित समय मे मनुष्य की आवश्यक्ताञों की 
अधिकतम सतुष्टि हो सके ।/ डिकासव के शब्दों मे ' आधिक झौयोजला का अर्थ 
यह है कि समस्त झायथिक प्रशाली के व्यापक सर्वेक्षण के झ्राघार पर एक निर्धारित 
करने वाली सत्ता द्वारा सोच-समभ कर इरादतन मुख्य आथिक निर्णय लिये जाते 
हैं--जैसे वया और कितना उत्पादत होना चाहिये और किन किन में उसका विनि- 
घान हीना चाहिये ।” डब्लू० एव० लूक ने आयीजना की निम्नलिखित शब्दों में 
व्याल्या की है. “आयोजना से तात्पयं यह है कि राष्ट्रीय भावना से प्रेरित सामा- 
जिक व्यापक उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिये समस्त आर्थिक त्रियाओ की, राष्ट्रीय 
आधार पर निश्चित क्ये और ढाले हुए क्षेत्रों मे तथा एक समायोजित इकाई में 
इस प्रकार यथास्थान स्थित कर दिया जाता है, जैसे--किसी पच्चीकारी का भाग/ 
हो ।/९ ! 
इस प्रवार आधिक आगोजना से आर्थिक क्रियाओ को वियस्त्रित करने 
वाली सत्ता मूल्य के स्थान पर राज्य ही जाता है। आधिक प्रशाली वा मुल्य पर 
नियन्त्रण समाप्त हो जाता है। विभिन्न उद्योगों मे साथनों का विनिधान राज्य 
द्वारा किया जाता है, प्रौर जिस मात्रा मे राज्य चाहता है उसी ग्ात्रा में वस्तुओं 
का उत्पादन हीता है। इस प्रकार आयोजना द्वारा अबन्ध नीति की अर्थ-व्यवस्था 
सम्राप्त हो जातो है श्रोर उसके स्थान पर देश की श्राथिक प्रणाली पर प्रभावात्मक 
नियन्त्रण लागू कर दिया जाता है । उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि सब एक 
पूर्व निश्चित प्रापोजना के अनुसार होते है। उपभोवता के स्थान पर प्राथिक विषयों 
मे, राजनैतिक विषयो के साथ-साथ, राज्य का प्रभुत्व भ्रा जाता है । स्व-हिद के 
हथात पर समाज हित के उद्देश्य से आाधिक प्रक्रियार्ये प्रभावित होती है। झ्राधिक 
प्राट्रेफला, या, पर, जिफिए्स चेहरे; के. फ्मीमस हो; सपरा है. परन्तु सामात्य 'सक्षय 
गही है कि भ्राधिक जीवन मे स्थिरता वाई जाय, न्यायोचित विवरण हो और देश 
के साधनों का श्रधिकतम उपयोग हो सवे जिससे अधिक उत्पादन हो, पूर्ण रोजगार 
३.. १[॥९ &80फुफए व न! ९०त-कारट बलफागाश३ स्रॉ० 87०5; बेंजिश्य उफ्ोहाटड 
अर बांका एरदेटी दर आवा॥08०7५ ऋ० इक ०या बायव ग्िध्य॑ ब5़ इव  एी #_काणकाट, 


किए 4 0००दा।बबाद्द #डैश४, /7 पद डफ०5९ ०0/ 2्ाशफड ट्याणंत गबााण्ाए 
इकाएड्रीशटरव काव॑ 47टंक ००चाए्॥थीध्वअ॑स्ट इ्वाह, 
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हो तथा जीवन-स्तर ऊँचा हो जाय। इस प्रकार आथिक आयोजना को “उस 
व्यापक प्रक्रिया का एक प्रभिन्न अंग समका जाना चाहिये जिसका लक्ष्य केवल 
'झुंकीणं तकनोकी अर्थ में ही साधनों का विकास करना नहीं होता, बल्कि जो 
मानिवीय गुणों के विकास पर तथा एक ऐसे संस्थागत ढाँचे के निर्माण पर भी 
ध्यान देती है जो कि जनता की भ्ावश्यकताओं तथा महत्वाकांक्षाम्रों की दृष्टि से 
भी पर्याप्त हो ।! 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयोजना से -तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य का 
उत्पादत के साधवों पर स्वामित्व हो | श्रायोजना के लिये मुख्य बात तो यह है कि 
साधनों पर राज्य का प्रभावात्मक ढंग से नियन्त्रण हो। अतः पूँजीवादी व्यवस्था 
में भी तियोजन सम्भव है। आयोजित भ्रथ॑-व्यवस्था किसी भी प्रकार की अमे- 
ब्यवस्था में चल सकती है। परन्तु, क्योंकि भायोजना में राज्य का नियन्त्रण अधिक 
होता है, इस कारण समाजवादी अर्थ॑-व्यवस्था मे प्रायोजना भ्रधिक सरल और 
स्थायी होती है। परन्तु हम लोकतस्त्रात्मक व्यवस्था में भी झ्ायोजना लागू कर 
सकते हैं। भ्राथिक भ्रायोजन एक तो निदेशन ((/7००४०॥) बारा किया जा 
सकता है। इसके अन्तर्गत निजी उद्यम बिल्कुल भी नहीं होता तथा झ्रायोजन 
गिर वाली सत्ता कुछ उद्देश्य तथा लक्ष्य मिश्चचत कर देती है। फिर इन उद्देश्यों 
(पौर लक्ष्यों की पूति के लिये वह लोगों को कुछ विशेष रीतियों के श्रतुसार कार्य 
केरने का भ्रादेश देती है तथा कुछ भ्रन्य विशेष रीतियों के झनुसार कार्य करने से 
रोकती भी है। झायोजन की दूसरी रीति प्रोत्याहन (707०थ7०॥:) द्वारा है। 
इसके अन्तर्गत निजी उद्यम सरकारी उद्यम कै साथ-साथ चलता है तथा आयोजना 
करने वाली सत्ता राजकोषीय (3०८४) ब वित्तीय [एंग्रधयाणं॥!) नीतियों द्वारा 
तथा कीमत पद्धति के द्वारा लोगों को इस बात के लिये प्रोत्साहित करती है कि वे 
बुछ वांछित रीतियों व तरीकों के अनुरार ही कार्प करें । अगेरिका के राष्ट्रपति 
हूजवेल्ट हारा 'न्यू डील' आयोजना का लागू करना, रूस की पंचवर्षीय ग्रायोब- 
बायें, हिटलर के अ्रधीन जर्मनी में प्राथिक भ्रथ॑-व्यवस्था, आदि सभी से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि ग्रायोजित अ्थे-व्यवस्था से, भ्रनियोजित पब्राथिक प्रणाली की 
प्रपेक्षा, थोड़े समय में अधिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है झौर देशों में उन्नति 
हो सकती है | भ्रतः भ्राज यह समस्या नही है कि प्रायोजगा हो या व हो वरर शो 
कुछ भी मतभेद है वहू विभिन्न प्रकार को आयोजताझों पर भौर राज्य द्वारा किस 
सीमा तक भ्ायोजना की जाय इस विषय पर है। 
झापोजना के कुछ ग्रावश्यक तत्व 
(ए8४थआंभ5 ण शिल्नव्वुएंभ९४ 0 एड) 
प्रत्येक देश में आयोजना के लिये कुछ प्रावश्यक बातें होती हैं तथा आायो- 
जित प्र्थ-व्यवस्थः की सफलता के लिये कुछ सिद्धान्तों का होना बहुत आवश्यक 
है। प्रथम तो, एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिये जिसे जबता का पूरा 
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विश्वास व सहयोग प्राप्त हो । इसके अभाव में ग्राथिक आयोजना को सन्देह की 
दृष्टि से देखा जायेगा और उसका सफल होना सम्भव नही होगा। दूसरे, आयोजकों 
ओर विचारको का एक विश्ेपज्ञ दल होना चाहिये जो निन्‍वार्थ कायंकर्ता, कुशल 
सगठनवर्त्ता और पूरंखूप से देश-भवत हो । एंसे व्यक्तियों के हृदय मे देश हित 
अतिरिक्त ग्रौर कोई विचार नही होना चाहिये । तीसरे, आयोजना को वार्यान्वित 
करने के लिये प्रशिक्षित और विशेषज्ञ व्यक्तित होने चाहियें। चौथे, विभिन्न श्राथिक 
गतिविधियों को समायोजित और ब्रायोजित करने के लिये एक झविभाज्य 
(0०077:6) सत्ता होनी चाहिये, चाहे वह राजकीय हो या अन्य कोई सस्था हो । 
पाँचवें, आयोजना सोच विचार, विवेकपूरों व निश्चित उद्देश्यो को सामने रखकर 
थी जानी चाहिये । छठे, भ्रायोजता के लिये एक ग्रावश्यक बात यह है कि पर्याव्त 
मात्रा में सास्यिकी, सूचनाग्रो तथा प्राँकडो को एकत्रित कर लेना चाहिये । किसी 
भी झायोजना को बनाते से पूर्व श्रायोजको को देश का तथा उसकी आवश्यक्ताप्रो, 
उश्षकी क्षमता और उसकी क्ठिनाइयो का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। सातवें, 
झायोजना काफी व्यापक होनी चाहिये, जिससे उनके श्रन्तर्गत देश के सम्पूर्ण भ्र्धथिक 
जीवन को लिया जा सके ! झायोजना विभिन्‍न उद्योगो शौर सरकारी विभागो की 
प्रलग-अलग विकास योजनाओं की एक मिली-जुली योजना पेवन्ददार कपडे को 
तरह नही होनी चाहिये ३ प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान होता चाहिये वि "9 
आयोजना के ग्रन्तर्गंत क्या करवा है और क्‍या नहीं करना है। आायीजना 
सफलता के लिये सुदृढ वित्तीय झौर मुद्रा-प्रणाली का होवा भी आवश्यक है। अ्रग्त 
में यह भी आवश्यक है कि जन साधारण आयोजना को ठीक प्रकार ते समझ सकें 
और अ्रायोजना की अ्न्तत सफलता के लिये वर्तमान में कुछ कष्ट सहने को भी 
त॑यार हो । “बिना कष्ठो के आयोजना/” (?]बण्णाड ध्यायण्ण 7४88) बहुत 
कठिन है । 
भारत में आयोजना के विचार का विकास 
विभिन्‍न आयोजनाओ की सक्षिप्त रूपरेखा 

भारत में श्रायोजना के विचार का विकास उस त्रमय हुप्ना जब देश में 
घोर ग्रथिक मस्दी के दुष्परिशाम प्रकट होने लगे थे । भारत के लिये आयोजित 
अर्थ-व्यवस्था के ऊपर अनेक लेख व छोटी-छोटी पृस्तिवायें आदि प्रकाशिक हुईं ! 
१६३४ में सर एम० विश्वेश्वर॑या ने 'भारत के लिये झ्ायोजित अर्थ-व्यवस्था” 
(एभा॥०व £००१०॥३५ णि ॥7609) नामक एक पुस्तक प्रकाशित की | १६३७ में 
कुछ प्रान्तीय आयीजनायें भी वनाई गईं, उदाहरणत्तः बिहार के विकास के लिये 
माननीय सईद महमृद द्वारा तथा पजाब के लिये प्रो० के० टी० शाह द्वारा । १६३७ 
में भारतीय राष्ट्रीय भ्रायोजना समिति की स्थापना की गईं जिसके प्रध्यक्ष पण्डित 
जवाहरलाल नैहरू तथा भहामन्त्री प्रोफेसर के० टी० शाह थे । परन्तु यह समिति 
भ्रध्यक्ष और कुछ संदस्यो को प्रिरफ़्तारी के कारण अपने काये को पूरा व कर 
सकी | इस समिति ने देश के सामने विभिन्‍न समस्याझ्रो की जाँच करने के लिये 
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जो झनेक उप-प्तमितियाँ बनाई थी उनकी रिपोर्ट युद्ध के पश्चात्‌ ही प्रकाशित की जा 
सकी । अन्तिम रिपोर्ट काफी रामय पर्चात्‌ १६४६ में प्रकाशित की गई। श्रम उप> 
समिति की रिपोर्द दिसम्बर १६४७ में प्रकाशित हुईं। राष्ट्रीय आयोजना समिति 
मै-समाजवाद भौर निजी व्यवसाय के बीच समझौता करने का प्रयत्न किया था। 
इसके सुझावों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिये समान अवसर तथा पिछड़े हुए 
वर्यों के लिये विजेष अवसर प्रदान किये जाने चाहियें। निजी सम्पत्ति का उन्मूलन 
नही होता चाहिये परन्तु मूल उद्योग सावंजनिक क्षेत्र में ही होने चाहियें। यह भी 
सुझाव दिया गया था कि भूमि का प्रयोग सहकारी आधार पर हो तथा जमीदारी 
प्रणाली का उन्मूलन कर दिया जाये । छोटे पैमाने के उद्योगों का छंगठन सहकारी 
ग्राघार पर किया जाना चाहिये दया उनको ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने की भी 
फ्रिफारिश थी । 
आ्रायोजना में देश-व्यापी रुचि बात्तव में 'बस्बई आयोजना' के प्रकाशन से 
उत्परत हुई। यह आयोजता १६४४ में बस्बई के श्लाठ उद्योगपतियों हारा बताई 
गई थी । आपोजता में १४ वर्षों के दोरान १०,००० करोड़ रुपये व्यय करके 
राष्ट्रीय प्राय को दुगुता करने का सुझाव था। इसने देश के लिये संतुलित अर्थ- 
व्यवस्था की दलील दी तथा उद्योग, कृषि, सचार, शिक्षा और झ्रावास के लिये 
लक्ष्य निर्धारित किये । झायोजना के दूसरे भाग मे वितरण की समस्या का उल्लेख 
किया गया था तथा इसका उद्देश्य राज्य द्वारा समाणवाद झोर पूँगीवाद के बीच 
'मभौता रथापित करना था। इस आयोजना की झालोचता इस आबार पर की 
गईं कि यह पूँजीवादी थी। इसकी महत्ता शी अब सगाप्त हो गई है क्योंकि मूल्यों में 
वृद्धि त्रथा देश में बदली हुईं राजवैदिक व आधिक परिस्वितियों के कारण इसके 
अनुमान सब गलत हो गये हैं। 
इसके अतिरिक्त श्री एम० एव० राय द्वारा बनाई गई “जन आयोजना" 
(?६०४१४४ ९9४) भी थी। इसकी घागत १० वर्षों के दौरात १३,००० 
करोड़ रुपया अनुमानित की गई थी, जो कृषि, उद्योग, संचार बे स्वास्थ्य पर व्यय 
की जानी थी ) इस झायोजत्ता में कृषि के दिकास पर बल दिया ग्रया था। भूमि 
के राष्ट्रीयकरण फी दलील दी गई थी तथा कृषि के क्षेत्र को ४०% तक बढाये जाने 
का सुझाव दिया गया था । परन्तु यह अनुमान असम्भव प्रतीत होते थे । श्रत: इस 
भ्रायोजना पर कोई विद्लेष ध्यान नही दिया यया ३ 
बर्घा के प्रो० एस० पुन० अग्रवाल (थी श्रीमन नारायण) ने भी 'गाँधीवादी 
आयोजना! (68789 ९90) बधाई । इस आवोजना के उद्देश्य बहुत ऊँचे नही 
थे। इसमे घोषणा की गई थो कि भारतवर्ष एक निर्धन देश था अत. आयोजनाओं 
पर बडी धनराशि व्यय नहीं कर सकता था। इसकी पझनुर्ानित लागत ३,५०० 
करोड तपये थी और उसको कृषि, उद्योग, यादायात, जन स्वास्थ्य, शिक्षा आईि- 
श्रादि अनेक मदों मे बाटठा गया था। आयोजना का मुख्य उद्देश्य कुटीर उद्योगों की 
पुररस्थापना, कृषि मे सुघार और ब्रात्म-निर्भरता का आदशु या। बहु प्रायोजना 
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के लिये पश्चिमी प्रशाली अपनाते के विरुद्ध थी | श्रायोजता की यह झावोबना की 
गई कि यह आधुनिक ससार में घोर आदशंवादी व प्रव्यावहारिक थी । 

युद्दौत्तर पुनिमार के लिये भारत सरकार ने भी कुछ आयोजनाये बनाई। 
जूब १६४६ में अनेक पुतनिमाए। समितियों की स्थापना की गई | जुदाई १६४४ मे 
आयोजना ग्रौर विकास विभाग की स्थापना की गई । सरकार वी प्रायोजना दो 
भागों मे विभाजित थी तत्कालीव और दौषकालीन । तल्कालौन ग्रायोजना में 
युद्ध मे शातिबालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तत की समस्या को सुलकाना बा-- 
उदाहरणत बृद्ध सामग्री व अतिरिक्त स्टॉक को काम में लाना, युद्ध संमिको का 
पुतरवोस, युद्धन्‍लीन नियन्त्रणों को कम करना ओर थघोरें-घोरे दुर करवा ग्रादि। 
यह १,००० वरोड रपये कौ लागत की पंचवर्षीय भायोजना थी। दीर्घवालीन 
आयोजना मे विद्युत क्षक्षित के विकास, सिंचाई, ग्रामीण एवं बड़े उद्योग धन्बे, 
यातायात सेवा तथा कृषि में सुधार के द्वारा देश के श्राथिक जीवन का सर्वागीण 
विकास करने का उद्देश्य था ! धन के समान विवरण पर जोर दिया गया था। 


१६५० का आयोजना ग्रायोग (शिक्षा॥ाह (णाप्रा580॥ ए' 950) 


ये रब आयोजनायें इस धा रखा पर आधारित थी कि भारतवर्ष भ्रिभाजित 
रहेगा । शरणार्थी पुनर्वास, कइमोर युद्ध, युद्धोत्तर पुद्रा भ्रत्तार, खाद्य दी वी और 
व्यापार अ्रवरीध जैसी धोर समस्याओं के बारे में किसी ने सोचा भी हर था। 
युक्षोत्तर घटनाझो से यह सब ग्रायोजनायें वेकार हो गयी । भरत यह ग्रावश्यक 
गया है वि भारत में उपदस्ध मानवीय द भोतिक साधनों को ध्यान से रखकर एक 
नई ग्रायोजना वनाई जाये । ग्रत मार्च १६४० में श्री नेहरू की ग्रध्यक्षता मे एक 
आपोजना ग्रायीग की स्थापना की गई। इसका काये यह था कि भौतिक, पूंजीगत 
व मानवीय साधनों का ढीक़ ठोक प्रगुमाव लगाये तथा “देश के रोतो के सन्तुलित 
व बहुत प्रभावात्मक उपयोग के लिए एक श्रायोजना वनाये जिससे देश के हर 
नागरिक को, पहे वह स्त्री हो झथवा पुरुष, दीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन उप* 
लब्ध हो सकें । राज्यों में प्रायोजना तथा विव्रास प्रभागो की स्थापना की गई । 
प्रायोग ने तत्काल ही अपता काम प्रारम्भ कर दिया और १६ महीनें पश्चातू, 
जुलाई १६५१ भें, सरकार को प्रथम पचवर्षोय प्रायोजना की प्रारम्भिक रूपरेखा 
प्रस्तुत कर दी | पंचवर्षीय ग्रायोजदा अन्तिम रूप मे श्री नेहरू द्वारा ससद में ८ 
दिसम्बर १६६०२ को अ्रस्तुत की गई। इस प्राथोजना की भ्रवधि प्रप्रेल १६५१ से 
मा १६५६ तक रुखी गई। 
कोलम्बों भ्रायोजना ([]6 (१0709स्‍90 था) 


कोलम्बो आयोजना राष्ट्रमडलीय (0०एाएणाएव्श0) देशों के ग्राथिक 
सम्बन्धों का ही एक भाग है। इस झ्रायोजना वा अम्युदेय जनवरी १६५० में 
कौलस्बों मे हुए राध्टरभण्डसीय देशो के विदेश मन्त्रियो के विचार-विमर्श के 
परिणामस्वरूप हुआ । इस प्म्मेलव में विश्व समस्याझ्रों पर, विश्वेषतया दक्षिण 


दु 


पंचवर्षीय श्रायोजनायें और श्र मि8 


और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की घोर आावश्यकताओ्ों पर विचार विनिमय 
हुआ | इस सभा में एक सलाहकार समिति बनाई गई । इसका कार्य आवश्यकताशों 
॥ सर्वेक्षण करना, उपलब्ध साधमों का सृल्यांकेव करता तथा इस क्षेत्र मे किये जाने 
लि विकास कार्यो की झोर संसार का ध्यान आकषित कराना था। इसका यह 
१ कार्य था कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ऐसे प्रयत्न किये जायें जिनके झन्तर्येत इस 
न के देशों के निवासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया जा सके | प्रारम्भ मे 
ख़के सदस्य आस्ट्रेलिया, कताडा, श्रीलंका, भारत, न्यूजीजैण्ड, पाकिस्तान, ईंगलेड, 
उलाया तथा ब्रिदिश बोनियो थे । इसके पश्यातु १६५१ में कम्बोडिया, लाप्रोस, 
बेयतनाम तथा संयुक्तराष्ट्र प्रमेरिका, १६५२ मे बर्मा और नेपाल, १६९५३ में 
हन्देशिया तथा १६५४ मे जापाव, फिलिपाइन्स और थोइज्नैप्ड भी इसके सदस्य 
हो गगे । इस समय “कोलम्बो प्रायोजना में २३ सदस्य हैं। 
कोलस्बो भ्रायोजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन १ जुलाई, १६५१ को 
कया गया था / वह ३० जूर १६१७ को तमाष्व द्वोने को थी । अ्वतूबर १६४६४ में 
सल्नाहक्ार समित्ति के शिगापुर सम्मेलन मे झायोजना को ३० जुच १९६१ तक 
बढाना स्वीकार कर लिया गया। १६६० में इसे १६६७ तक बढाया गया प्रौर 
अब थह योजना स्थायी रूप से चल रही है । इस ग्रायोजना के प्रम्तर्गेत इस क्षेत्र 
के देश अपने विकास का यथासम्सव प्रयत्त करते हैं। इन प्रयत्न मे क्षेत्र के बाहर 
देशों द्वारा सहायता दी जाती है। झायोजना के पास १८,६८० लाख पौष्ड 
रा निधि थी । निधि से से राशि गुलुयतः यातायात ओर सदेशवाहन कृषि, (इसमें 
बदी घाटी योजनाएें भी सम्मिलित हैं), म्रावास, स्वास्थ्य व शिक्षा, उद्योग भौर 
खनिज (इसमें कोयला, ईंघन व शक्ति सम्मिलित नही हैं) के लिए दी जाती है। 
१५,६५० साख पौंड जो व्यय होगा उसके लिए १०,८६० लाख पौण्ड ग्रान्तरिक 
साथनों शे भोर ७,८४० लाख पोण्ड बाह्य साधतों से प्राप्त करने को व्यवस्था थी । 
आरायोजना के अन्तर्गत भारत सहायता ले भी रहा है भ्ोर दे भी रहा है। 
भारतवर्ष ने रेलवे के पुनस्थापिन तथा ग्राकाशवाणी के विस्तार के लिए आस्ट्रेलिया 
दे, मधूराक्षी और दुन्दा योजनाप्रों के लिये कनाडा से, अखिल भारतीय चिकित्सा 
विज्ञान संस्था व देहली दुग्प वितरण योजना के लिये न्यूजीलैप्ड प्ले तथा दुर्मापुर 
इस्पात कारसानों के लिये ग्रेट द्विदेन से सहायता लो है | तकनीकी सहायता योजना 
के ब्रस्तर्गत सुन १६६५ के अन्त तक भारत ने ३६२ विदेश विशेषज्ञों को रोबाये 
प्राप्त की तथा २८८७ भारतीयों के लिये कोलम्बो योजना के देशो में प्रशिक्षण 
सुविधायें प्राप्त की । थे सेवार्ये स्वास्थ्य दथा विकित्सा सम्बन्धी शिक्षा, खाद्य तथा 
कृषि, उद्योग तथा व्याणर शक्ति और ईंधन के साधव, यातायात व संचार बाहन, 
बेकिंग, सॉल्यिकी, छुपाई आदि से सम्बन्धित थी । योजना के प्रारम्भ से ३१ दिस 
स्वर १६६५ तक भारत ने निम्न देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी . आस्ड्रे- 
लिया १५०५३ करोड २०; न्यूजीलेण्ड ४१३ करोड़ रुढ; कराडा १४४७३ करोड 
२०; और इगलैण्ड १०४३ करोड़ र० । १६५६ में, सात शषमरिक संघ के बा्दकत्ताओं 
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को श्रमिक सघवाद का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और सात सरकारी भ्रधि- 
कगरियों को श्रम प्रशासत का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इगलैण्ड भेजा गया। 
श्रमिक शिक्षा, श्रम झ्ाकडो, व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, वाजार सूचनाभो, 
सहकारिता, व्रथा खानो की सुरक्षा आदि मे प्रशिक्षस प्राप्त करने के लिए पनेकों 
प्रशिक्षणार्थी विभिन्न देशों को भेजे गये । ब्रिटेन की सरकार वम्वई की केन्द्रीय श्रम 
पस्था को तथा कलकत्ता, मद्रास व कानपुर की तीव क्षेत्रीय श्रम सस्याप्रों को 
२१०० डालर तक की सहायता देने को सहमत हो गयी है । 

दूसरी स्‍्ोर भारत ने नेपाल तथा कोलम्बो क्षेत्र के ढुच्च भन्य देशों को भी 
सहायता दी है। सन्‌ १६५६-६० मे, भारत द्वारा नैपाल को दी जाते बाली सहा- 
यता का मौद्रिक मूल्य २१ करोड रु० था। मारत ने नैपाल को उसकी द्वितीय 
योजना की प्रायोजताड्रों (70०८७) के लिये भी १८ करोड रु० को सहायता 
का प्रस्ताव किया है । तकतीवी सहकारिता योजना हे अ्रम्त्गंत, भारत ने दिसम्बर 
१६६५ के अन्त तब क्षेत्र के विभिन्‍्त देशो के ३१६३ व्यक्तियों फो प्रशिक्षण की 
सुविधायें प्रदान की। इस व्यक्तियों को सिविल व मैकेनिकल इस्जीवियरिंग, 
चिकित्सा, सदेशवाहन, कृषि, उद्योग, साल्यिकी, सहकारिता प्रादि में प्रशिक्षण 
दिया गया। इसके भ्रतिरिक्त भारत ने अन्य देशो को विश्येपज्ञों की सेवायें भी प्रदान, 
की हैं। य सेवायें ध्िचाई, वे किंग, लोहा व इस्पात, हवाई सर्वेक्षण, रेशम उद्योग, 
दुग्ब विवरण, प्रावू उत्पादन, ट्रैक्टर इन्जीनियरिंग, झहतोर अनुसन्धान, चीनी/ 
तथा चपडा वनाने की तकबीक, रेडियो प्रसार, अल्प बचत योजनायें, कराघाने 
सुधार, श्रायुर्वेदिक श्रनुसन्‍्धान, संडक यातायात अनुसन्धान, हवाई जहाजो का 
चलाना, वीमा योजना का राष्ट्रीयकरण, कीट विज्ञान, छोटे पैमाने के उद्योग, 
भीजना प्रचार, तथा नदी-घाटी प्रायोजनाओं ग्रादि से सम्बन्धित थी । 


प्रथम पंचवर्षीय प्रायोजना का प्रारूप 
(2 छ0वथि 0प/96 0 (6 सा फप४० रा 29) 


उपरोक्त वर्णन को ध्यान में रखते हुये न्रव भारत की प्रथम पंचवपीय 
भ्रायोजना पर विचार किया जा सकता है। जुलाई, १६५१ में झआगोजता की 
प्रस्तावित रूपरेखा प्रवाशित की गई जो पाच वर्षों की अवधि, अर्थात्‌ प्रप्नैल, 
१६५१ से मार्च, १६५६ तक के लिये थी। प्रस्तावित रूपरेखा का उद्दंदश यह था 
कि आयोजना प्र, जितला भी सम्मव हो, जरता द्वारा विद्यर-विगश किया जाये। 
इसको प्रस्तुत करते हुये आयोग ने कहा था “प्रजातान्त्रिक राज्य में पझ्लायोजना 
एक सामाजिक ग्रक्रिया है श्रौर इसमे प्रत्येक नागरिक को किसी न कसी प्रकार से 
भाग लेने का अवसर मिलना चाहिये ।” आझायोजना आयोग ने केन्द्रीय ब राज्य 
सरकारो, मुख्य राजन तिक दलो के प्रतिनिधियों तथा अन्य विश्विप्ट व बझ्ननुभवी 
व्यक्तियों से परामशे करके आयोजना को अन्तिम रूप दिया । ८५ दिसम्बर, १६५२ 
को ससद्‌ के समक्ष प्रथम आयोजना का यह अन्तिम रूप प्रस्तुत किया यया। 


पंचवर्षीय आमोजनायें और क्रम सु 


आयोजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया को बालू करना था 
जिससे जीवन-स्वर ऊँचा हो जाये तथा व्यक्तियों को प्रधिक सम्पत्त श्रौर विविध 
प्रकार का जीवन व्यदीत करने के नये-तये अवसर प्राप्त हो सके । इस आमोजना 
पूर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाना था कि इससे इस बात की नींद पड सके 
कि देश का भावी विकास सीक्षगति से हो। 
योजना एक निरन्तर प्रक्रिा है। इसलिये इस बात का विवेचन क्या 
गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के। सुख्य काये भारतीयों के सामाजिक और 
आथिक स्तरों को पर्याप्त रूप से ऊँचा उठाना था । उद्देश्य यह था कि अति व्यक्ति 
आय १६७७ तक बढ़कर दुगुनी हो जाये तथा राष्ट्रीय आय १६५९१ में ६,००० 
करोड़ रुपयो से बढकर १६४६ में (०,००० करोड़ रु० तक पहुँच जाये । यह भी 
झाशा व्यक्त की गई थी कि इस ग्रवधि में राष्ट्रीय झ्राय के अ्रगुपात मे बचत की 
दर १६५१ मे ५ प्रतिशत से बढ़कर १६५५-५६ मे ६-७५%, १६६०-६१ में ११५४ 
तथा १६६७-६८ में २०% हो जायेगी । इसके पदचात्‌ अनुगात अ्रधिक बढामे की 
आवश्यकता न पड़ेगी, परन्तु देश के जो भी साधन निवेश में लगाये जायेंगे बह 
नि्पेक्ष दृष्टि से बढ़ते चले जायेंगे । 
प्रशेम पंचवर्षीय ग्रायोजना में आरस्म में सावंजनिक क्षेत्र मे २,०६६ करोड़ 
रंपयो के व्यय की व्यवस्था की गई थी । १६१३-५४ में यह अनुभव किया गया 
कि रोजगार की स्थिति का दृढ़ता के साथ सामदा किया जाना चाहिमे। अ्रतः 
आयोजन में कुछ श्रम-प्रधान योजताम्रों को सम्मिलित करके इसे दृढ़ बना दिया 
गया भोर निवेश का लक्ष्य बढ़ाकर २,३७८ करोड़ रुपये कर दिया गया। इसमें 
पुरर्सशोधन करके २,३५६ करोड रुपये कर दिया गया । परन्तु वास्तविक व्यय 
क्ैबल २,०१२ करोड हपये था । 
आयोजन का उद्देश्य उपभोग की वस्तुओं की अपेक्षा उत्पादन साधनों का 
निर्माण करना था। प्रायोजित व्यय का लगभग ६०% केन्द्र श्रौर राज्य सरकारों 
के स्वामित्व में उत्पादन पूँजी बनाते पर व्यय होना या। इत्त व्यय को धिचाईब 
शक्ति, यातापात एवं राचारवहन तथा उद्योग में किये जागे की व्यवस्था थी । शेष 
४० प्रतिशत में से कुछ व्यय दो निजी क्षेत्र के उत्पादक साधनों में होता था तथा 
कुछ व्यय कार्यशील पूँजी के रूप मे सहायता देने के लिये और परामर्श व प्रशासत 
सेवाओं एर व्यय किया जाता यथा; कुछ व्यय सामाजिक सेवाप्रों और उनके विस्तार 
के लिये था और कुछ व्यत् जनता में विकास की प्रेरणा को उमारते के लिए किया 
जावा था। 
ग्ग्न तालिका में सा्ंजमिक क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों पर व्यय के वितरण 
का उदलेख किया गया है-- 


देछर्‌ ख्वूभ धरभर्णावन ७१ छत वए५०आा 


(करोड रुपयों में) 








न मूल झनुमान | सशोधित अ्नुमाद बास्‍्तविक व्यय 
मद 


राज्षि | प्रतिशत | राशि | प्रतिशत |] राज्षि | प्रतिशत 





हो व सामुदायिक 


विकास इद०डं३ | (७३१ | रेश७ | १५४१ ! शक 
कचाई एवं झक्ति | १६१४१ [२७१ | ६६१ | २८१ [ रेपश| २६३१ 
याताप्रात व सचार- 

बाहन डह७ ३० | २४० | ५५७ | २३६ | श्र २६४ 


उद्योग एवं खान हैज्३ ०४ | बडे | (७६ ७६ | ६०० ४१० 
सामाजिक सेवायें ३६६१ | १६४ | भरे३ [२२६ | ४र३े| २१७० 














पुनर्वास दध्‌ ०० ड््है जा । ता | 5 रू 
विविध ५१६६ | २५| ६६ र२०। ७ ३०७ 
योग २,०६८ ७४ १०० ०| २,३५६ | १०० ०२,०१३| १०००० 





आयाजना में सबसे अधिक प्रायमिकता कृषि विकास, सिचाई कार्यक्रमों व 
विद्युत शर्विंत के उत्पादन को दी गई थी। यातायात व सचार साधनों के विकास 
की भी पर्याप्त श्रायमिकता दी गई थी ॥ इस बवधि मे ओद्योगिक प्रसार का कार्य 
मुख्यत्या विजी क्षेत्र व सोतो पर ही छोड दिया गया था, परन्तु बुद्ध मामलों में ह 
सावंजनिक क्षेत्र व विदशी निवेश द्वारा भी पूरक के रूप में सहायता दिये जाने की, 
व्यवस्था थी। सामाजिक सेवाग्रो के विषम में यह अनुभव क्रिया गया था कि 
प्रावश्यकत्रायें बहुत अधिक्ष थी प्रोर इस अवधि में इनका विकास बहुत सीमित रुप 
में ही हो सकता था तथा विस्थाप्रित व्यक्तियों के पुनर्वात्त पर पर्याप्त मात्रा में घन 
व्यय करता आवश्यक था | 

प्रथम पंचवर्षीय झरायोजना में व्यय की पूर्ति तिम्न प्रकार होंनी थौ-- 

(करोड रपयो मे) 


क्र्द्र | राज्य | योग 
२४१ | पर६ [१०६६ 


| 





विकास पर भझायोझ्ित व्यय 








बजट के स्रोत 
(१) चालू व्यय से वचत्त 
(इसमे रेलवे के १७० करोड रुपये का 











अद्यदगब की सम्पिकिज है) क्क्न | अब्य | सरेदा 
(२) जतता से ऋण ३६ | ७६ | ११५ 
(३) भत्प दचत व ग्रल्पकालीन ऋण २७० ज+ | २७० 
(४) जमा राशि, निधि व अन्य साधनों से आप्त भाव ६० | ४५ ६३४ 
(१) केद्ध द्वारा राज्यों को सहायता (२२६ | २२६  - 
योग | डेह७! ४६३ हर 





पंचवर्षीय अस्योजनायें और अम 


दर 


विदीय साएनो को ८११ करोड़ ० को कमी को [अर्थात्‌ २,०६९ करोड 

रुपये-- १,२५८ करोड रुपये), विदेशी सहायता (१५६ करोड रुपये), देश में करा- 
रोपण, ऋण श्थवा घाटे का बजठ बनाकर पूरा करने की व्यवस्था थी । यह अनु- 
न था कि घाठे का बेजठ २६० करोड़ हफ्ये का होगा। १४६६ करोड़ रुपये रो 
सहायता विदेशों से पहले ही त्राष्त हो चुकी थी। इतना होने वर भी कमी बची रही 
जिसके कारण आयोजना मे अतिश्चितता झा मई थी और उसकी आलोचना भी हुईं। 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है १६५३-५४ में आयोजित व्यय 
पर पुर्वावचार किया गया और यह राशि २,३७८ करोड रुपये निश्चित को गई 
तथा उसे पुनः दोहरा कर १६५३-५४ में २,३५६ करोड़ रु० अनुसामित की गई । 
चित्त के सामान्य स्लोतों (१,२५८ करोड रु०) में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
परन्तु ६११ करोड ₹० की कमी बठकर १,१२० करोड रं० हो गई और फिर यह 
कमी १,०६८ करोड रुपये ही गईं। आयोजना घायोग की समीक्षा के अनुसार 
सार्वजनिक क्षेत्र में पांच वर्षों में जो वास्तविक व्यय हुआ वहू केवल २,०१३ करोड़ 
रुपये था, अर्थात्‌ २,३७८ करोड रुपये के संझ्ोभित लक्ष्य में १५०४ अतिशत की 
बामी । इस व्यय की टाशि निम्नलिखित सापगो से पूरी की गई थी: बजट के 
साधन १,२७७ करोड रुपये ; धाप्त विदेशी सहायता २०३ करोड हपये ; घाटे के 


बजट से ५३२ करोड रुपये । 


(करोड़ रुपयों में) 


(१) राजस्व खाते से प्राप्त प्राय 
(रेलवे के अंशदान सहित) 
(२) जमठा से लिये गये ऋण 
(३) अल्प बचत और अ्रल्पकालीन ऋरा 
(४) अन्य विविध उपलब्धियाँ 
(५) देश के बजट स्रोतों से प्राप्ठ आय (१ से ४ तक) 
(६) विदेशों से सहायता 
(७) घाटे के बजट द्वारा 





योग २०११ 


प्रथम पचवर्षयि आयोजना कौ प्रभ्ति 


प्रथम१पचवर्धीय झागीजना ३१ मा, १६५६ को समाप्त हुई ६ श्ग्र 
तालिका में १६४५-४६ के भरल्पो के प्राधार पर राष्ट्रीय आब, निवेश और उपभोग 


के क्ष्र'मिरऋृमोजना की मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया है-- 


डे 
कह श्रम समस्‍यायें एव समाज कह्पा्ण 








| १६५०-५१ । १६५५-५६ 





हूं. राष्ट्रीय भ्राय (करोड रुपयो में) चघ/पछ०.| १०,४२० 

२ निवेश (करोड़ रुपयो मे) डश० फट 

३. राष्ट्रीय ग्राय का प्रतिशत निवेश ड्ह छ्दे 
४. राष्ट्रीय आय (सूचकाक) (७० ७ 
४ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय भय (सूचकाक) १०० १६०४ 
६ प्रति व्यवित उपभोक्ता व्यय (सूचकाके) शु०० १०८० 
७ प्रत्ति व्यक्षित आग (करोड़ हृपयो में) १४६ ३ २७२ १ 





इस प्रकार इस अवधि में राष्ट्रीय आय में ८४% की वृद्धि हुईं। अति 
यक्ति राष्ट्रीय भाय १६४०-५१ में २४६ ३ रुपये से बढ़कर १६५४-५६ मे 
२७२ १ रुपये हों गे थी, अर्थात्‌ इसमे १० ५% को वृद्धि हुईैं। १६४०-५१ की 
तुलना में कृषि उत्पादन में भी १६% की पृद्धि हुई। खाद्य उत्पादत में २६५१ 
की वृद्धि हुईं। रूई के उत्पादन की बुद्धि ३७ ५४% तथा मुख्य-मुख्य तिलहन में 
उत्पादन की बूद्धि १३ २९ रही । सिवाई बी बडी-बडी योजनाप्ो के परिणाम- 
स्वत््प ६० लास एकड भूप्ति तथा छोटो योजवाओ के परिणामस्वरूप $ करोड़ 
एकउ अतिरिष्त भूमि सिचाई के अन्त्गंत झ्ला गई। श्रौद्योगिक उत्पादन में भी 
ध्थायी गति से वृद्धि हुई जो १६५१ की अपेक्षा १६५६ में ४०% प्रधिक था। 
विद्युत शवि बा उशादव ९६५०-२६ मे २३ साख किलोबाठ था परच्तु १६४४-- 
५६ में बढ़कर ३४ लाख किलोवाट हो गया । सीमेंट का उत्पादन भी १६५०-११ है 
में २७ लाख टय से बढकर १६५४-५६ में ४६ साख टव हो गया। सार्वजनिक 
क्षत्र में अनेक महत्वपूर्ण बौद्योगिक प्रायोननायें पूर्णे की गईं और उतके ग्रन्तर्गत 
कार्य आरभ्म हो गया था। तीन इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य 
की पूरा किया जा चुका था। 

इस पाँच दर्षों में अर्थ-व्यवस्था में निवेश का अनुमान लगभग ३,१०० 
करोड़ रुपये का है। १६५०-५१ से निवेश ४५० करोड़ रूपयों से बढ़कर १६४५-- 
५६ मे ७६० करोड ₹० हो गया था (अर्थात्‌ राष्ट्रीय थ्राय वा ७ ३%) । प्रथम 
श्रायोजना भ्रारम्म होते सप्रथ जितने मुल्य थे, उससे आयोजवा के अन्त में मूल्य 
१३% कम थे। मृल्यो में बढ़ने की प्रवृत्ति १६५४ के मध्य में दृष्टिगोच्चर होने लगी 
थी । देप ने व्यापार सत्तुलव में भी सन्‍्तेषजनक सुधार हुआ झौर इसमें १६४२-५३ 
मे ७७ करोड रपये तथा १६१३-५४ भें ५७ करोड़ रुपये की बेज्ञी (४ए१9॥8७) 
हुई। विदेशी खाते में भी सन्तुलन रहा। ओआमोजना में विकास योजनाओं के 
फलस्वरूप तथा पांच वर्षों की अवधि में निजी क्षेत्र भे निवेश के फलस्वरूप श्रत्ति- 
रिक्त प्रत्यवा नोकरियों मे अनुमानत ४५ लाख को वृद्धि हुईं परन्तु इस पर भी 
प्रेटोजगारी की सम्रस्या भम्भीर रूप धारण किये रही। 

समय-समय पर अयोजना की श्रालोचता भी की गई है | यद्यपि यह 
कष्टा गया हैं कि आपयोजता वास्तविक है क्यापि इसमे अनेक भावपूणं लचार मिलते 

हा 


पंचवर्षीय आयोजनायें और श्रम प्र, 


है। केवल सुकावो को आयोजना नहीं कहा जा सकता। झायोजना के उद्देदय 
सीमित थे तथा अधिक ऊेचे नहीं थे। उदाहरणतः योजना राभाष्ति तक खाद्य 
स्थिति को केबल पुद-पूर्व स्तर की स्थिति पर लाना था। प्रायोजना में जो 
प्राथमिकतायें दी गई थी उनकी भी प्रालोचना को गई। उदाहरणत*, शिक्षा के 
विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था | यह नागरिकों के चरित्र बनाने 
व उनमें राष्ट्रीय भावनाओं के संचार के लिये बहुत भावदयक है । इसके घिना कोई 
भी झ्ायोजना सफल नहों हो सकती । वित्तीय साधनों की भी आलोचना की गई । 
घाटे के बजट पर भी चिल्ता व्यक्त की गई। झ्यायोजना मे बेरोजगारी की समस्या 
का भी कोई छोसत हल प्रस्तुत नही किया गया था । प्रथम योजना में बड़े पैमाने 
के उद्योगों की तो न्यूनाधिक रूप मे उपेक्षा ही कर दी गई। यह भी कहा जा 
सकता है कि जनता के धत और शक्ति का बहुत श्रपव्थय होता रहा है तथा 
निबेश के प्रनुपात मे उपलब्धियाँ कम प्राप्त होती हैं। खाद्य के क्षेत्र में देश की 
आत्म-निर्भेरता का श्रेय पंचवर्षीय झ्रायोजवा को नही दिया जा सकेता क्योंकि 
यह झात्य-निर्भरता स्व० भी रफी अहमद क्िदवई की दृढ़ नीति के परिणामस्वरूप 
ही भा सकी थी । १६७७-७८ तक राष्ट्रीय भय दुगुनी होने का लक्ष्य भी बहु 
ऊँचा वही था। इसके झतिरिक्त झागोजवा में भौतिक साधनों का विस्तृत अध्ययय 
करने की पपेक्षा वित्तीय श्रायोजदा पर अधिक बल दिया गया था । ग्रही नहीं, 
वित्तीय श्रायोजना में भी भ्रनेक दोष थे, जो इस बात से स्पष्ट है कि वास्तविक 
व्यय (२,०१२ करोड, रुपये) तथा दौहराये गये अनुभानित व्यय (२,३७८ करोड़ 
रुपये) में काफो अन्तर था। 

यहाँ पर भायोजबा और उसकी आलोचना के विषय में विस्तारपूर्वक 
विवरण की अ्रावश्यकता नहीं है। इसके लिये लेखक की प्रुस्तक 'सार्वजनिका 
अर्थशास्त्र ५ का प्रध्ययन किया जा सकता है ) यहाँ केवल इतना कह देना पर्याप्त 
होगा कि यह प्रथम अवसर था जबकि देश मे अखिल भारतीय स्तर पर झायोजना 
का प्रयत्त किया गया। नि.सन्देह प्रभग पंचवर्षीय स्रायोजना के लागू होने से हमारी 
भर्थ-व्यवस्था को बल और स्थायित्व मिला है | प्रथम आयोजना बहुत ऊँचे लक्ष्यों 
की आयोजना नही थी धौर इसकी श्रवधि मे श्रधिक बल इस बात पर दिया गया 
था कि खाथ्य की कमी को पूरा किया जाव और मुद्रा-स्फीति के भार को कप किया 
जाय । कोलम्बो आयोजना सलाहकार समिति ने श्रपती चतुर्थ वाविक रिपोर्ड से 
झायोजना को सफलतामों ब असफलताप्ों का विश्लेषण किया है। समित्ति के 
मतानुसार आयोजना की सफ़लताों भे कमी का कारण यह था कि व्यत्र किये 
जाने वाले धत की राष्ि संद्योधित मँकडो तक भी नहीं पहुँच सकी, सावेजनिक 
क्षेत्र में भी साधनों का प्रशसतीय विकास नही हुआ तथा रिवेश को दर भी इतनी 





४. 'प्रार्दजनिक अर्थक्षास्त्र” --लेखक डाक्टर सक्सेना एवं ढाकदर माबुर-- 
प्रष्पाथ ३०-३४ । 


कछई श्रम समस्‍यायें एवं समाज वल्याण 


ऊँची न थी जिससे रोजगार की स्थिति पर कोई यहत्वपूर्ण प्रभाव पड सके। 
परन्तु साथ ही उत्पादन अधिक करने तथा देश की उत्पादन क्षमता बढाने में 
आयोजना अपने मुख्य उद्देश्य मे सफ़्ल रही । उत्पादन सामान्यत निर्धारित लक्ष्यों 
से भी बढ गया। देश की अर्थ-व्यवस्था भें पूंजी निर्माण की ग्रति भी बढी। मद्रा- 
स्फीति पर पर्याप्त तियन्नण कर लिया गया था तथा वस्तुओ्रो के भ्रभाव का 
वातावरण भी समाप्त हो गया था ! सफलता भ्रसफलता दोवों को देखते हुये यह 
कहा जा सकता है कि प्रायोजना सफल तो रही परन्तु झाशातीत रूप प्ले नहीं। 
आयोजना आयोग का क्यन है कि ' सब बातो को देखते हुये यह कहां जा सकता 
है कि द्वितीय आयोजना के आरम्भ होन के समय ग्राथिक स्थिति प्रथम ग्रायोजना 
प्रारम्भ हाने दे समय से अपक्षाकृत अच्छी थी , व्यवितयों मे विश्वास अधिक था 
और सब भ्ोर अधिक प्रयत्नो के लिये वडी तत्यरता दिखाई देती थी । परन्तु इसके 
साथ ही कीसस्बो समिति के शब्दों को भी भुलता सही चाहिये। समिति से कहा 
था कि सव कुछ होते हुये भी हयारे श्रन्द्र भविष्य के लिये श्रात्म सन्तुष्टि की 
भावना नही ग्रानी चाहिय । / 
द्वितीय पतच्रवर्षीय आयोजना 

द्वितीय पचवर्धीय आ्ायोजना की प्रस्तावित रूपरेखा श्रायोजना आयोग हारा 
फरवरी १६५६ मे प्रकाशित की गई । इससे पूर्व मार्च, १६५४ में प्रो० पी० सी० 
महालानवीक्ष द्वारा आयोजना के मसोदे की रूपरेखा प्रकाशित की गई थी, तथा 
ग्रायीजना ग्राथोग एवं वित्त मन्त्रालय के अर्थ विभाग द्वारा भी कुछ मसौदे प्रस्तुत 
किये गये थे । ग्रायोजना भ्रन्तिम रूप से १४ मई, १६५६ को सप्द के सम्मुख 
प्रस्तुत की गई और इसमे निवेश और उत्पादव के लक्ष्यों को बढा दिया गया था। 
इसका कारण यह था कि रोजगार के झवसरी मे वृद्धि को आवश्यकता अनुभव की 
गई थी तथा द्वितीय पचवर्षीय आबोजना में औद्योगीकरण का बहुत ऊंचा कार्यक्रम 
होते के कारण अधिक यातायात सेवाओ्रो के लिये व्यवस्था करने की भी भझ्ाव- 
इयकता थीं । 

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के सुल्य-मुख्य उद्देश्य निभ्त प्रकार हैं, यद्यपि 
यह सब उद्देश्य परश्पर एक दूसरे से सम्बन्धित हैं--- 

(१) राष्ट्रीय आय मे इतनी वृद्धि करता जिससे राष्ट्र का रहन-सहन का 
स्तर ऊँचा हो । 

(२) मूल भौर भारी उद्योगों के विकास पर जोर देते हुये देश का तेजी प्ले 
ओद्योगीकरण । 

(३) रोजगार के भ्रवसरो का अधिक विस्तार । 

(४) भाव ओर सम्पत्ति की विषमताओों का तिराकरण तथा आयिक बाक्ति 
का पहले रो मधिके समान वितरण । 

आ्िक वीति का उद्देश्य समाज के समाजवादी ढाँचे की स्थापना होनी 
चाहिये, यह बात ससदु, सरकार और आमोजता द्वारा स्वीकृत की जा चुबी है । 


पंचवर्षीय आयोजनायें और घम ] 


राज्य को ग्रपने ऊपर भारी उत्तरदायित्व लेने होंगे क्योंकि राज्य ही समस्त समाज 
के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में काये करता है। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार तीव्र 
गति से होना चाहिए ! किसी क्षेत्र को भी अपना कायें समाज द्वारा अपनाई गई 
ग़धोजया के क्षेत्र में ही रहकर करता होगा। राज्य को उत क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण 
धय करता होगा जहाँ निजी उद्यम सरकारी सहायता के बिता प्रगति नही कर 
एकता | आशिक असमातता में निरन्तर कमी होनी चाहिये तथा धस, सम्पत्ति 
गैर म्ाथिक अधिकारों के एकत्रीकरण में भी कमी करनी चाहिये । राज्य को 
रैच्रीय ग्रसमानताप्रों को दूर करने का प्रयलत भी करना चाहिये । 

३० अग्नेल, १६५६ का औद्योगिक नीति भ्रस्ताव इन्हीं बातों पर झाधारित 
है। इसमें उद्योगों को दीव श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में 
3ह उद्योग भ्राते है जितके लिये राज्य का प्रृणंतः उत्तरदायित्व है, यद्यपि राष्ट्रीय 
है के लिये ग्रावश्यक होते पर त्तिजी उच्चप का सहयोग भी लिया जा सकता है । 
पसरी श्रेणी में वे उद्योग आते हैं जिनमें नये संस्थानों को स्थापित करने का 
उत्तरदायित्व राज्य पर रहेगा परन्तु राज्य के प्रयत्यों के पूरक के रूप में तिजी 
उद्यम भी चलता रहेया। शेष सभी उद्योग साघारणतया निजी उद्यम के क्षेत्र में 
एहेंगे। इस प्रकार सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों को सम्गिलित रूप से विकास 
करने के पर्याप्त अवसर है| 

आायोजना का मुरुय उद्देश्य यह था कि “पाँच वर्षों की प्रवधि में राष्ट्रीय 
प्राय में २५% की बृद्धि फी जाये भौर रोजगार के अवसरों में इस दर से वृद्धि को 
जाये कि जनसंस्या दे बढ़ने के कारण श्रम शक्षित में जो वुद्धि हो उसे भ्रासानी से” 
रोजगार दिया जा सके तथा ओदोगीकररण की दिशा में कुछ ऐसे विशेष पय उठाये 
जा सकें जितके परिणामस्वरूप भ्ाने वाली आयोजमाओं को अ्रवध्ति में भी तीम्र 
गति से प्रगति हो सके । 

केरद्र और राज्य सरकारों द्वारा दूसरी आयोजन के पाँच वर्षों में जो व्यय 
किये जाने की व्यवस्था थी उसकी राशि ४,८०० करोड ठपये थी। इस व्यय का 
विकास के मुख्य कार्पों में निम्न अकार विनिधान किया गया था-- 








(करोड छपयों में) 

केश. राज्य योग का... चालू 
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चंड्द 


श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


कुल व्यय मे से ३८०० करोड रुपयो का तो निवेश था, भर्थात्‌ उत्तादक 
साधनों के निर्माएए पर व्यय होना था । १,००० करोड रुपये चालू विकास व्यय वे 


लिये थे | 


यदि प्रथम पंचवर्षीय आयोजना मे विभिन्न मर्दों के वितिघान से छुलना करें 
तो हमें द्वितीय झ्रामोजना की विभित मदा पर व्यय स वृद्धि तथा प्रतधमिकताओं मे 
परिवतन की स्थिति का पता चल जायेगा। 

















प्रयम पच्रवर्षीय झ्रायोजना दि गा 
वासविंक तय द्वतीय पचबर्षाय प्रायोजना 
कुल व्यवस्था | वात | ते ध्यवत्या | परत 
(करोड़ २० | प्रति (करोड ८० में) शा तिजत्‌ 
१ कृषि और सामुदायिक 
विकास २६६ शब्द ५६५ श्श्ष 
२ सिंचाई द शक्ति ध्र्प५्‌ २६१ ६१३ १६० 
$ उद्योग और खनिज १०० ५० द६० १८५ 
४ यातायात और सचौर ४३२ २६४ । ६ बेर रद ६ 
५ समाज सेवायें ड२३ २१० €४५ १६७ 
६ विविध का “7्परपाप र4 सब्र 77 ३७ ६६ २१ 
ने हर पट फिलण गिर 


इस प्रकार द्वितीय झ्लायोजना का झाकार प्रथम आयोजना से लगभग दुगुना 
घा। मुख्य परिवतन यह था कि उद्योग व खानो पर अधिक जोर दिया गया था । 
इस भद पर व्यय प्रथम झआयोजना की अपेक्षा लगभग पाँच गुना प्रधिक था तथा व्यय 
का प्रतिशत भी ५ से बढकर १८ ५ हो गया था। कृषि सिंचाई व चकित पर व्यय 
के प्रतिशत की यद्यपि कम कर दिया गया था परन्तु फिर भी उन पर किये जाने 
बाले व्यय की राशि में कापी व्‌द्धि हुई थी। खाद्य व कच्चे पदार्थों के अधिक 
उत्पादन के महत्व पर प्रथम भ्रायोजना की भाति जोर दिया गया था और यह 
प्रांध्ा व्यक्त की गई थी कि यह मद आगे आने वाले अनक वर्षों तक महत्वपूर्ण 
रहेगी । यातायात भ्ौर सचारवहन पर भी प्रतिशत व्यय श्रधिक था और यह 
प्रस्तावित व्यय अ्रथम आयोजना की अपेक्षा ढाई गुता अधिक था। यद्यपि समाज- 
सेवादो पर प्रतिशत व्यय में कमी की गई थी प्ररत्तु निरफ्रेश दृष्टिकोण ले व्यय 
की राशि मे काफी चूद्धि हुई थी। है 

यह भ्रावब्यक है कि सार्वजनिक छेत्र मे ३,८०० करोच रुपये के इस प्रस्ता 
वित विवेश पर विचार तिजी क्षेत्र म निद को ध्यान मे रखते हुए किया जाये । 
आयोजना अश्रवधि में निजी क्षेत्र द्वरा विदेश का अनुमान लगभग २ ४०० करोड़ 
हुपये था (संगठित उद्योग व खानें, ५७५ करोड ०, वागान, विद्युत सस्थान तथा 


पंचवर्षीय श्रायोजनाये और श्रम झट 


रेलवे को छोड़कर यातायात, १२५ करोड़ रु०; निर्माण कार्य ३,००० करोड़ रु०; 
कृषि, ग्रामीण व लघु उद्योग घस्वे ३०० करोड ढ० तथा अन्य सामान ४०० करोड़ 
रुपये) । प्रथम झायोजना अवधि मे श्र्थ-व्यवस्था में कुस निवेष का झनुमान लगभग 
"३,१०० करोड झुपये किया गया था। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के व्यय का अनु- 
गत लगभग ४० : ४० आता था | द्वितीय आयोजना में दोनो क्षेत्र के व्यय की 
कुल राशि का लक्ष्य ६,२०० करोड रुपये रखा गया था जिसमें सावंजनिक व निजी 
क्षेत्रों के व्यय का अनुपात क्रमश: ६१ : ३६ था! 
विकास के कार्य कम तथा उत्पादन के लक्ष्य भी निर्धारित किये गये थे। 
कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को भवर्योप्त समझा गया था और बाद में इनमें संशोधन 
कर दिया गया था, परन्तु इन पर व्यय की राशि ये कोई परिवर्तत नहीं किया 
गया था । यह अ्नुमाव किया गया था कि कृषि उत्पादत में १६%, (संशोधित 
२७-१%) तया साथ उत्पादन में १५४ (संशोधित २३ ५%) की वृद्धि हो 
जायेगी । कपारा, ईख, तिलहन भर घुढ के उत्पादन में कमशः ३१९, २२, २७ तथा 
२५ प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान था (संशोधित क्रमदः ५४८८, ३४५५, ३८९२ 
तथा ३७४ प्रतिशत) ॥ २ करोड १० लाख एकड़ अ्रतिरिबत भूमि पर प्विचाई की 
जानी थी। ३५ लाख एकड भूसि पर बिफास और भूत्ति पुतरुद्धार के कार्यक्रम 
लागू किये जाने थे । ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार 
साख्ष, बिक्री व उत्पादन की समायोजित योजना को कार्यास्वित किया जाना था। 
' सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रमों को भ्रागे बढाया जाना था जिससे 
कि द्वितीय प्रायोजना समाष्व होने तक सम्पूर्ण देश इन कार्येत्रमो के अन्तर्गत ब्रा 
जाए ! इस कार्य के लिए २०० करोड रुपये की व्यवस्था की गईं थी। ग्राम एंचा- 
यो की संख्या को बढाकर २,४५,००० कर देने की योजना थी। विद्युत शक्ति 
का उत्पादन भी बढ़ाकर ३५ लाल किलोवाट किया जाता था। भ्रौद्योगिक ब्रिकासत 
के सस्वन्ध में द्वितीय भागोजना में प्रथम झआायोजना की भ्रपेक्षा काफी भ्रन्तर था| 
झौद्योगिक विकास मे सा्व॑जनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग था। खाद के दो कार- 
जाबे खोले जाते की व्यवस्था थी तथा सिन्दरी कारखाने की उत्पादन क्षमता कौ 
बढाने का सुझाव था। सार्वजनिक क्षेत्र में रूरकेला, सिलाई और दुर्गापुर मे तीन 
इस्पात कारखानो की स्थापता किये जाने को व्यवस्था थी । अन्य प्रायोजनाओं के 
भी विस्तार का सुश्धव था। तिजी क्षेत्र में मी अधिकतर निवेश मत उद्योगों में 
किये जाने की झ्राशा थी ) निजी क्षेत्र में इस्पात, सीमेंट, रसायन, कपड़ा श्रथा अन्य 
उद्योगों का पर्याप्त विश्तार किया जाना था। प्रामीण व कुटीर उद्योग घन्‍्षों के 
विकासार्थ २०० करोड रुपये की व्यवस्था की यई थी । ग्रायोजना ग्रवधि पे वेश 
में सनिज पदार्थों के ५८% बढाएं जाने को आशा थी । यातायात तथा सचार के 
लिये १,३८४ करोड़ रुपये की व्यवस्था को गई थी, इसमें से ९०० कर्तोड झपये 
रेलबे के लिये थे । डाकपरों की सल्या ५५,००० से बढ़ाकर ७५,००० की जानी 
घी। सामाजिक सेवाप्ों पर ६४५ करोड़ रुपये व्यप्न करने का अनुमात था। 


चद० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


१३ लाख भकानो के निर्माण के हेतु १२० करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी। 
विस्थापित न्यक्तियों के पुनर्वास के लिये ६० करोड रपयो की योजना थी। प्रायो- 
जना मे राष्ट्रीय श्राय गे २५% तथा प्रति व्यक्ति आय में १५% वृद्धि का अनुमात 
था । रोजगार के अवसरो मे भी वृद्धि करने के सुभाव दिये गये थे (देखिये परि- 
शिष्ट 'ख')। 

द्वितीय आयोजता काल मे क्ैन्द्र 4 राज्य सदकारो के विकास कार्यक्रमों के 
लिए वित्तीय साधनी का विवेचन निम्न तालिका में दिया गया है-- 





१ चालू राजस्व की आय से बचत (करोड रुपयो में) 
(क) करो की वर्तमान (१६५५-५६) दरो के श्राधार पर ३४० 
(खत) नये करो से अतिरिक्त आय ४५० 
२ जनता से प्राप्त होने वाला ऋण 
(क) खुले बाजार के ऋण ७०० 
(ख) प्रल्प बचतें १०० 
३ बजट के सूत्रों से प्न्य झाय 
(क) विकास कार्यत्रमों मे रेलो का योगदान १४० 
(ण) प्रोविडेल्ट फण्ड और इसी प्रवार के अन्य सातो ते २५० 
४ विदेशों से मिलने की झ्ाशा य०० 
५ घाटे के बजट द्वारा २,२०० 
६ कमी-जो आत्तरिक साधनों को बढाने के लिये प्रतिरिकत उपायो 
से पूरी की जाएगी ४०० 
योग. ४,६०० 





इस प्रकार द्वितीय आयोजना देश के आथिक विकास के सतत्‌ प्रयत्तों में 
एक भग्रणी पग थी। इस कारण इस प्रायोजना के उद्देश्य भी लगभग प्रथम प्ायो- 
जता जैसे ही थे। इसमे जो विकास के कायक्रम दिये गये थे वे प्रथम प्चवर्षीय 
झायोजना के कायंत्रमो पर ही भ्राधारित थे और उन्ही का विस्तार करते थे। 

तथापि, द्वितीय ग्रापोजना प्रथम प्रायोजना से कई बातो में भिन्न थी। 
यह प्रपेक्षाइत बडी आयोजना थी इससे निवेश व उत्पादन के ऊँचे लक्ष्य रखे गये 
से जिनमे पर्याप्त मात्रा मे धन व्यय होना था । राष्ट्रीय श्राय मे २५% बुद्धि का 
लक्ष्य था, कुल व्यय का झनुमान प्रथम झआयोजना की अपेक्षा लगभग डुगुवा था, 
निवेश का विस्तार भी राष्ट्रीय श्राय का ७% से वढाकर ११% करता था, ६१% 
निवेश सार्वजनिक क्षेत्र मे किया जाना था जबकि प्रथम झायौजना मे यह प्रतिश्नत 
५० से भी कम या। इसमे सापेक्षिक एप से औद्योगिक विकास को (मुस्यतया 
भारी उद्योगो के विक्रास को) अधिक महत्व दिया गया या ! इसमे रोजयार के 
स्तर को बढाने के निश्चित प्रयत्व किये गये थे । अन्तत आपोजवा का उद्देश्य 
भमुमाज के समाजवादी ढाँचे' की स्थापना करता बा | 


पंचवर्षीय प्रायोजनायें भर श्रम ह्प् है 


आयोजना पर काफी विचार-विमर्श हुआ तथा अनेक समस्‍यायें और 
विवाद उठाए गये । श्री के* सौ० नियोगी (आयोजता आयोग के एक सदस्य) 
का कहता था कि प्रायोजता “अवास्तविक व श्रति महत्वाकांक्षी है. तथा 
ओरयोजना का विशाल ढांचा दु्बंध नीव पर बवाया गया था ।” श्री नियोगी का 
विधार था कि वित्तीय साधनों के सनुमान उचित प्रकार से सोच-समभककर नही 
बनाये गये थे बरव्‌ इनके बनाने में ऐसा प्रतीत होता था कि जैसी जिसकी इच्छा 
थी वैसे बता दिये गये थे। उनका कहना था कि यदि आ्यायोजना का वर्तमान 
आकार ही बनाये रखा णायरेगा तब घाठे के बजठ की व्यवस्था आपोजता श्रदुसार 
केवल १,२०० करोड र० की ही ये होगी बरव्‌ इससे अधिक करनी पड़ेगी। वित्तीय 
साधनों मे जो कमी थी वह भी प्रधिक हो सकती थी। राजस्व की झाय में से जो 
बचत का झमुमान था उसमें भी निराशा हो सकती थी ! उन्होने यातायात तथा 
प्रायोजनाओं को चलाने के लिये योग्य व्यक्तियों के श्रमाव की श्रोर भी सकेत किया 
था। पझनेक अस्य व्यक्तियों ने भी प्लायोजना के आकार की आलोचता की थी । 
विश्व बेक मिशन भी झायोजगां को 'कुछ ग्रति महत्वाकाक्षी' मानता था। घाटे के 
बजट की व्यवस्था की भी काफी ग्राजोचना की गई थी। यह भी सन्देहू प्रवद किया 
गया था कि कुंटीर उद्योग पर तिमर रहने से उपभोक्ता वस्तुओं की पृत्ति हो 
सकेगी या नहीं । श्री बी० आर० शियोनाय का कथन था कि कोई भी श्रायोजना 
उपलब्ध साधनों से बडी या अधिक गही हो सकती पएथा जब तक बड़े पैमाने पर 
विदेशी सहापता नहीं मिलती अथवा सर्व-अधिकारवाद (]0शा।क780) साधन 
तही अपनाये जाते, राष्ट्रीय झाय से प्रतिवर्ष ९ प्रतिशत वृद्धि के प्रवत्त बरने से 
मुद्रा-प्रसार ही बढ़ेगा और यह प्रयत्त प्रसफल रहेगा । इन सब प्रालोचनाप्नों का 
विस्तार में भ्रध्ययन करने को भ्रावश्यकता है जिशके लिये लेखक तथा प्रो० माधुर 
की पुस्सक 'सावेजनिक ग्रथ्रश्ास्त्र' को देखिये । 
मई १६१५८ में आयोजता ग्रायोग ने द्वितीय आयोजना के मूल्यांकन गौर 
सफलताओो थी सम्भावनाओ्रों पर एक ज्ञापिका ('शध्याणाआततशा।) त्िकाली) 
इसमें बताया गया था कि आयोजता के प्रथम दो वर्षों मे आयोजना के लक्ष्यों की 
२४ प्रतिशत से भी कम पूर्ति हो पाई थी, झ्रौर इन दो वर्षों मे १,४६६ करोड हू० 
व्यय हुये थे । तीसरे वर्ष के लिये ध्यय का अनुमाद &६० करोड रुपये था। 
वक्षमीमों के ग्रनुमार द्वितीय आमोजना की ग्रवधि में वित्तीम साथतों से ४,८०० 
करोड रु० के स्थान पर कुल ४,२६० करोड़ ४० ही प्राप्त हो सकते थे (देश के 
बजट सम्बन्धी क्लीतों से २,०२२ करोड़ २० ; बाह्य सहायता से १,०३८ करोड़ रू 
तथा घाटे के बजट से १,२०० करोड रू०) । परत्तु आयोजना आयोग अ्रायोजना 
के परिमाण को काटकर ४,५०० करोड र० से कम करने को तेयार नहीं था । 
अतः राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ते जूत १६५८ में आयोजना की प्रायोजनाओं को दो 
श्रेणियों भे विभवत कर दिया : भाग 'क तथा भाग खा । भाग का में ४,४०० 
करोड़ र० कुल व्यय करने की व्यवस्था थी ! इस भाय की आयोजनाओं को हर 


परे श्रम प्मस्थायें एवं समाज कल्याण 


हालत में कार्योन्वित करना था। इस भाग में कृषि उत्पादन बढ़ाते की योजनारयें 
एवं कार्यत्रम थे , तथा ऐसी आयोजनायें थी जिनको आयोजवा का अन्तर्सार 
(८०४०) कहा जाता है , तथा ऐसी आयोजनायें थी जितका विकास काय॑ कुछ , 
प्रगति कर चुका था, अथवा जिनको छोडना भव सम्भव मही था। भाग “'स/ में 
३०० करोड़ रु० व्यय की ध्यवस्था थी, इसमें शेष योजनायें थी। यह यौजनायें 
उस स्थिति मे कार्यान्वित की जाती थी जब इनके लिये पर्याप्त आय तथा साधन 
उपलब्ध हो जायें । विभिन्‍न कार्यक्र्सो पर व्यय के विनिधान में भी कुछ परिवर्तत 
किये गये थे, क्योकि श्रायोजना के लिये जो भी झ्राय के खोत उपलब्ध हुये वह 
आश्या ते वहुत कम थ। सश्नोधित विनिधान (8!०९४707) निम्न तालिका में 
दिया गया है-- 
(करोड रुपयो में) 


प्रायोजना का 
सश्योधित प्रतिशत का भाग प्रतिशत 
विभिधान (सशोधित) (दिनिधान) 








१ कृषि और सामुदायिक विवास ५६८ श्१८ ५१० ११३ 
३ सिचाई और शकित घ६० १७६ २० श्ष्र 
३ ग्रामीण और लघु उद्योग धस्खे २०० डर १६० ३६ 
४ उद्योग और खनिज दद्ध० रद ७६० १७१ 
४ यातायात और संचार १,३४५ २६०. एेड० २६ ९ 
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७ विविध दे १७ छ० श्न्द 

गोग ४,५०७ १०० ०. ४,४००. १००० 





४५,००० करोड रुपये का जो सझ्ोधित ब्यय था उसको निम्न प्रकार 
विभाजित किया गया था केन्द्र २५१२ करोड र०, राज्य १,६८८ करोड रुपये ! 
नवम्बर १६५८ में आयोजना पर कुल व्यय झन्तिम रूप से ४,५०० करोड़ रपये 
निधोरित कर दिया गया और 'सखों भाग के श्रन्तगेत जो श्रायोजनायें थीं उन्हें 
समाप्त कर दिया गया । 

जुलाई १६५६ में झायोजना भ्ायोग ने आयोजना के स्रोत्रो और व्यय की 
एक शमीक्षा पुन्॒ प्रस्तुत की । स्रोतों का ओर झायोजना व्यय का अनुमान इसमें 
निम्न प्रवार था प्रथम तीत वर्षों (१६५६-५६) के लिये झनुमान--२,४६६ 
करोड़ र० । अन्तिम दो वर्षों (१६१६-६१) के लिये अनुमान--१,७५४ करोड 
४० ॥ पांच वर्षों के लिये योग--४,२२० करोड रु० | इस प्रकार से ज्ञापिका की 
अपेक्षा समीक्षा मे व्यय होते वाल्ले धत्त का अनुमान कम था। परन्तु राष्ट्रीय 
बिराप परिषद्‌ ने विरशेय किया कि कुल व्यय ४,५०० करोड़ रु० से कम बही 


पंचवर्षीय भ्रायोजतायें झौर क्रम घद३्‌ 


होना चाहिए । तृतीय पंचवर्षीय प्रायोजतः में, जेसा कि अगले पृष्ठों में वर्शन किया 
गया है, द्वितीय आयोजना की अवधि में जो व्यय हुआ झौर जो वित्तीय साधन थे 
उनका उल्लेख भी है । कुल व्यय द्वितीय आयोजनता ग्रवधि में ४,६०० करोड़ रुपये 
कम हुप्न। 
द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना ने हमारी शक्ति श्लोर हसारो कमरणोरियों, 
दोनों को ही प्रकढ कर दिया | शक्ति इस बात़ से प्रकट होती थी कि समस्त देश 
आयोजता के विचार के प्रति सजग हो गया । हम प्ननेक बाधाओं ग्रौर कृठिताइयों 
के होते हुये भी झ्लायोजताओं की नाव को छेते रहे । परन्तु कठिवाइयाँ ग्रौर बाघायें 
यह प्रकट करती है कि झायोजना के रगठन और विचारधारा में बुछ कमजोरियों 
थीं | प्रथम झ्रायोजता की प्रालोचता जहाँ लोगों ते उसे “कृपण व सीमित” कह 
कर की, वहाँ द्वितीय ग्रायोजना को “अत्यधिक महत्वाकांक्षी” बताया गया। 
योजता फाल में अनेक सफट तथा दवाव उत्पन्न हुए और शश्व्यवस्था थी गहरे 
आ्राथिक पानी में हुव गई थी। खाद्य पदार्थ तथा ग्रावश्यक वस्तुओं के भूल्यों से 
बुद्धि, विदेशी मुद्रा वी घोर कमी, बढती हुई वेरोजगारी, बघट के श्रोतो की 
प्रपर्योप्तता, उद्यम करने की योग्यता की कमी, प्रश्यासनीय दोष, कप्र श्रनुमान, 
विष्कृपटता भौर प्रगुशासन का प्रभाव, झादि झनेक कारण थे जिन्होने अतेक 
कठिनाइयों उत्पल्त कर दो श्लोर जो भविष्य के लिये हमारे लिये चुनौती वन 
फ्षहै। 


तीसरी पंचवर्षीय झ्ञायोजना पर विचार-विमर्श 


३३ मार्च १६६६ को द्वितीय पंचवर्षीय झायोजना को अवधि समाप्त हो 
शई । तीसरी झआयोजना के स्वरूप भौर आकार के विषय में पर्याप्त विचार-विमर्श 
और वाद-विवाद हुप्रा था। मार्च १६६० में राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने तीगरी 
भ्रायोजना के सम्बन्ध मे भ्रामोजना आझायोग के प्रस्ताव स्वीकृत किये। तीसरी 
झआायोजना की भ्रस्ताबित रूपरेखा ६ जुलाई १६६० को प्रकाशित हुई! अ्न्तिग 
रूप में तृतीय झापोजना ७ प्रगस्‍्त १६६१ को संसद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत को गयी । 

हितोय पंचवर्षीय आयोजला मे प्लागामी आयोजनाग्रो के लिये झ्राय और 
निवेश को मात्रा के विषय में कुछ अनुमान लगाये गये थे। अ्रग्न तालिका से यह 
दात स्पष्ट हो जायेगी-- 

द्वितीय पचवर्षीय भ्रायोजना में मिवेश की दर राष्ट्रीय आय का १६४ ५-५६ 
में ७% से वढकर १६६०-६१ में ११% हो जाने का अनुमान था । यह अनुमान 

* लगाया गया था कि तौरारी पंचवर्षीय आयोजना में ६,६०० करोड़ रुपये के निवेश 
कौ आवश्यकता होगी (१६५२-५३ की कीमतों के झ्ाधार पर), यदि यह माल 
जिया जाय कि राष्ट्रीय आय १७२६० करोड़ दया प्रति व्यवित ग्राय ३६६ रुपये 


होगी। 


चद्र श्रे् समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 
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३ ० 2 कं 
१ अवधि की समाप्ति के समय 
राष्ट्रीय झाय (करोड़ 
शुपये से) ६० ८०० १३४८० १७,२६० २१६६० २७ २७० 
२ वूल निबल निवेध 
(करोड रुपयी म) ३१०० ६२०० ६६०० १४४०० २० ७०० 
३ अवधि की समाप्ति वर 
राष्टीय ग्राय का प्रतिशत 
निवेश छ३े १०७ १३१७ ३६६० १७० 
४ प्रवंधि को समाषि पर 
जतेसरया (करो मे) रेपढड. डे व. रब ४2६५ ४५०० 
४ पूजी बी प्रतेत्तरी तथा 
जिपण वा प्रबुपात ६८८६ १३०१ ३६२६१ ६३३६१ ३७०१ 


६ प्रवधि की समाष्ति पर भ्रति 
ब्यद्त प्राय (स्पयो गे) १०१ ३२३१ ३६६ ४६६ ५४॥ 


मई जुन १६४६ मे उठकृमष्ड मे हाँग्रस दत की झ्ायोजना उपसमिति 
द्वारा भ्रायोजित किये गये समिनार मे तीसरी झायोजना के प्रस्तावों पर विचार 
हुआ था। उपसधिति न एक रिपोट भी प्रकाशित की धी। काग्रसी श्रायोजवा 
में कहा गया था कि ठीसरी झायोजना समाजवादी ढंग की समाज की स्थापना 
की दिशा में एक महृत्वपुरा पग होनी चाहिये और अ्रथ व्यवस्था को एक स्व 
नि्भित प्रात्म तिमर एवं प्रगतिद्यील अथव्यवस्था म॑ परिवर्तित क्रिया जाना 
चाहिये। इसके अनुसार तृतीय आयोजना काल थे १० ००० करोड़ रुपये का 
निवेश देश के साधनों हैं बाहर नहीं था ओर इस निवेध को सरबारी तथा 
गेर ध्वरकारा क्षत्रों मे ६६३ ३३३६ के झनुपात मे वाटा जाना बाहिय। भारतीय 
उद्योग और वारिज्य चेम्वर की संगम ने तीसरी झायोजना की रूपरेखा ! 
प्रकाशित की | साम्र वे १० ००० करोड र० के निवेश का और उसको सरकारी 
तथा गैर सरकारी क्षत्रो म ५९५ ४४ के झनुपात मे वाटने का सुझाव दिया | वम्बई 
के भारतीय व्यापार चेम्बर ने भी तृतीय झ्रायोजना की रूपरेखा प्रकाशित वी | 
चेम्बर का विश्वास था कि तृतीय आयोजना अति महत्वाराभी नहीं हानी चाहियग्रे। 
उसने ७ ५०० करोड रु० के निवेद्य व्यय की सिफारिश की और बाद म॑ यदि व्याव 
हारिक हो तो इस बढ़ा कर ८५०० करोड़ रु० कर दिया जाये । माच १६६० मे 
दाष्ट्वीय विकाक्ष परिषद्‌ वे तृतीय आयोचना के जिये ६६५० करोड रुपये के व्यय 





पंचवर्षीय आयोजनायें झोर भ्रग द्ष्षर 


का ग्रनुमोदन क्या । परिषद्‌ का सुक्राव था कि तृतीय आयोजना का निर्माण इस 
ग्राघार पर किया जाना चाहिये कि गूल्य-रेखा स्थिर रखी जा सके। तृतीय 

>ज्ायोजना की अवधि में केन्द्र द्वारा उगाहे जाने वाले १,१५० करोड़ रु० के अति- 
रिक्त करो के साथ-साथ राज्य भी इस बात पर सहमत हो गये कि वे ५०० 
करोड़ ₹० तक के भतिरिक्‍त कर प्राप्त करेंगे। निजी क्षेत्र में कुल ४,००० करोड़ 
रपये के निवेश का ग्रनुमान लगाया गया था। तीसरी पचवर्षीय भ्रायोजना की 
प्रस्तावित रूप-रेखा ६ जुलाई १६६० को समाचार-पत्रों को प्रकाशन के लिये दी 
गई। इसके भ्रन्तर्गत देश की ग्र्थव्यवस्था मे १०,२०० करोड ्० का कुल निवेश- 
६,२०० करोड ₹० सरकारी क्षेत्र में और ४,००० करोड़ रु० निजी अ्रथवा गैर- 
सरकारी क्षेत्र भे-- किये जाने का अमुमात था। सरकारी क्षेत्र मे ७,२५० करोड 
शपये के व्यय की पग्रायोजना थी (१,०५० करोड रुपये चालू ब्यथ के रूप में भोर 
६,२०० करोड रए० निवेश के रूप में)। भ्रस्तिग रिपोर्ट ग्रगरत १६६१ में प्रकाशित 
की गई । 


तृतीय पंचवर्षीय श्रायोजना 


भारत की तीसरी पंचवर्षीय ग्रायोजना प्रन्तिय रूप में थी गुलजारीसाल 
नया, श्राग्रोजना मम्त्रो, द्वारा ७ झगसा, १६६१ को सर्द के सम्मुख प्रस्तुत वी 
ए्‌ई । यह रिपोर्ट ७७० पृष्ठ की है । इस रिपोर्ट में पचवर्षीय श्रायोजना की झवधि 
में ग्रामोजना के विकाक्त सम्बन्धी लक्ष्यों, नीतियों और कार्यक्रम का वर्णन हैं। यह 
१०,४०० करोड झुपये की झायोजना है और इसमें ६,३०० करोड रुपये के निवेश 
का झनुमान तो सरकारी क्षेत्र में तथा ४,१०० करोड २० के मियेश का ग्रतुमान निजी 
क्षेत्र भें किया गया है। सरकारो क्षेत्र के लिये स्वीकृत विकास कार्थो के लिगे कुल 
5,००० करौड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है परन्तु वित्तीय साधनों से व्यवस्था 
केबल ७,५०० करोड रुपयों की है। (निवेश ६,३०० करोड रुपये तथा पालू व्यय 
१,२०० करोड रपये) । परस्तु, यह झाशा प्रकट की गई है कि विकास की गति के 
साथ अतिरिक्त साघत उपलब्ध हो जायेंगे । 
तीसरी पचयर्षीय आयोजना में सामाजिक लक्ष्यों को ग्रधिक यथार्थ रूप 
दिया गया है और यह श्रायोजना इन लक्ष्यों की सिद्धि की दवा में बहुत बडा कदम 
है। इसमे पहली दो झायोजनाझो की सफलता और विफल्नत्रा को ध्यान में रखा 
गया है झौर वे कार्य निर्धारित किये गये हैं जो अगले १५ बे भर उससे भी श्रागे 
के विकास को दृष्टि मे रखकर पूरे करने है। 
| आरत के विकास का दुनियादी उद्देश्य विश्चयत: यहू होठा चाहिये कि 
भारतीय जनता के लिये छुली जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाये । 
इंस उह्ेइम को पूर्ति का विदव में ज्ञान्ति स्थापया के साथ गहरा सम्बन्ध है और 
वह इसी धात पर निर्भर हैं। इसलिए शान्ति की वहुत महत्ता है और राष्ट्रीय 
उननत्ति के लिये शास्ति का टद्वोना बहुत आवश्यक है। परल्तु अल्प विकप्तित और 


द्डद श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्पाए 


तिर्धन देशो का होता ही विश्व शान्ति के लिये एक स्थाई खतरा है। यह सर्वत्र 
स्वीकार क्या जा रहा है कि विश्व के कल्याण और श्वात्ति के लिये यह ग्रावश्यक 
है कि प्रत्येक देश से गरीबी, रोग और अज्नान को मिटा दिया जाय जिक्से एक 
स्वतन्त्र मानवता का निर्माण किया जा सके । भारत मे तत्कालिक समस्या यह है 
कि गरीबी के ग्रभियाप और उससे पैदा होने वाली सभी वुराइयो का सामता किया 
जाए। यह कार्य सामाजिक और आाभिक प्रगति के हारा ही क्रिया जा सकता है 
जिपम्ते कि प्रौद्योगिक (72०॥00823]) दृष्टि से परिपक्व समाज का निर्माण 
किया जा सके झोर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जिम्तमे सभी 
नागरिकों को समान प्रवसर प्राप्त हो । इस प्रक्तिया के दौरान सामाजिक रिवाजों 
शीर सस्थाओर में दुरेगायी प्रयत्त करने होगे और पुरानी परम्परागत व्यवस्थाके 
स्थान पर एक गतिशील समाज की स्थापना करनी होगी तथा झाघुतिक प्रौद्योगिक 
विज्ञात का दृष्ठिकोश और प्रयोग स्वीकार करना होगा । परिवर्तत का यह दोहरा 
पहलू धीरे धीरे ग्रायोजना का ग्राधार दन गया है | 

सविधान मे बुनियादी उद्देंधयों का, जो “राजनीति के निर्देशक सिद्धान्त! में 
बताय गय है वरान करने के पश्चात्‌ रिपोर्ट मे यह बहा गया है कि स्वावीनता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ स ग्रायोजवावड विकास के सामने दो मुल्य उद्देश्य रहे है-- 
प्रजातम्त्रीय स्षाधनी द्वार झीघ्रता से बढन बाली और प्रौद्योगिक्री दृष्टि से प्रगति- 
शील प्रथ॑व्यवस्था की स्थापना करना तथा न्याय पर आ्राघारित एक ऐसी हक 
व्यवस्था का निर्माण करना जिसयग्रे प्रत्येक नागरिक को समान प्रवसर प्राप्त हो |; 
एक ऐसे देद्ा भें, जिसकी बहुत अधिक जनसर्या हो और जतसल्या भी ऐसी हो 
जो भूवकाल से बुरी तरह बधी हुई हो, परम्प्राणत समाज को बदलकर एक गति- 
जी समाज की स्थापना करना बहुत बढा काये है। चूँकि यह कार्य श्ञान्प्रिमय 
और प्रजञातल्वीय साधनों द्वारा तथा जनता की रजामन्दी से करना है इसलिये इसमे 
और भी झधिक कटिनाइयाँ है । 

पंचवर्षीय आयोजनाझो हा विकास के जिस स्थरूप की कल्पना की गई है 
उसका बुनियादी उद्देश्य यह है कि तिरन्दर ग्राधिक उन्नति की दृढ़ नीव रल्ली जाय, 
लाभदायक रोजगार के प्रवसरों गे निरन्तर बुद्धि की जाय और जनता के जीवन- 
झ़्तर तथा कार्य करने की परिस्थितियों मे सुघार किया जाय | निश्चित क््षि 
को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये और इसलिये कृषि उत्पादव मे यथा- 
प्रम्भव ऊँचे स्तर तक वृद्धि करनो चाहिये। इसके साथ ही उद्योग की उन्नति भौर 
ग्रधिक तेजी से करनी होगी तथा आशिक प्रगति की रफ़्तार भी बढानी होगी, मुख्य 
रूप से भारी उद्योगो और मशीन बनाने वाले उच्चोगो का विकास फरना होगा, 
सार्वजदिक क्षेत्र का विस्तार करना होगा तथा एक विद्याल और प्रगतिशील सह- 
कारी क्षेत्र का निर्माण करना होगा । सावंजनिक्त क्षेत्र गूरं रूप से तथा तुलनात्मक 
दृष्टि से निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगा परस्चु निजी द्वोत्र के विकास 
और विस्तार के लिये भी एक बहुत बडा क्षेत्र है। किल्‍्तु इतका प्याच रखना 


पंचवर्षीय आयोजवारयें और श्रम द्द्छ 


आवश्यक है कि विजी क्षेत्र राष्ट्रीय झ्रायोजना के डॉँचे में कार्य करे और जिजी 
क्षेत्र में जो अवसर उपलब्ध हैं उनके परिणामस्वरूप थोड़े से व्यक्तियों ग्रथवा 

- व्यापारियों के हाथ में आथिक शक्ति का संचय तन हो जाय । इस बात का भी 
ध्योन रखना होगा कि आय और सम्पत्ति की विषप्तताओं को निरस्तर कमर किया 
जाय ) 


भारत कौ पंचवर्षीय भ्रायोजनाओं की बुनियादी धारणा यह है कि समाजे- 
बादी ढंग पर देश का विकास किया जावगा। यह विकाप्न अ्रजातन्त्र के द्वारा होगा 
और इसमें जनता व्यापक रूप से भाग लेगी। इस प्रकार के विकास द्वारा ग्राधिक 
उन्नति शीघ्रता ये होगी, रोजगार का विस्तार होगा त्तथा न्‍्यायोचित वितरण 
होगा, ग्राथ और धन को विधमताओों में कमी होगी, आिक शक्ति के सकेस्द्रण को 
रोका जायगा तथा एक ऐसे दृष्टिकोर और जीवत मुल्यों का निर्माण होगा जिससे 
एक ऐसे स्वतस्न समाज की स्थापना होगी जितमें सब समान होंगे। ये महत्वपूर्ण 
उद्देश्य हैं। इसलिये ग्राथिक कार्यों का इस प्रकार संगठन किया जाना चाहिए कि 
उत्पादन और उत्नति तथा न्यायोचित वितरण की कसौटियां समान रूपए से सही 
उत्तरें । समाजवादी भ्र्थ-ध्यवस्था के लिए श्रावश्यक है कि बह कुशल हो, विज्ञान 
प्रौर औौद्योगिकी के अति इसका दृष्टिकोण अगरतिशोल हो, इसमें प्रत्येक वाथरिक को 
राषान रूप से झवसर प्राप्त हो, जिसमें आथिक शत का राकेन्द्रण न हो तथा 
हक्ाधिकार रु बन सके तथा स्तामाजिक सुल्यों और प्रेरणाओ पर तथा समाज के 
समहत वर्गो मे सब॑मान्य हित भर एक हूसरे के प्रति दायित्व की मावना विकप्तित 
करने पर सबरो अधिक बल दिया जाता हो । 


समाज के समाजवादी संगठन को स्थापना निरचय ही एक संचयी प्रक्रिया 
है । ऐसा समाज कई विभिन्‍त मार्गों से प्रगति करने पर ही स्थापित हो सकता है । 
इस उद्देश्य तक पहुँचने के लिये इस समय यह श्रावश्यक है क्रि हमारे प्रन्दर यह 
भावना हो कि हमें बहुत शीज्न इस उद्देश्य ठक पहुँचवा है और अपती गति बढानी 
है, क्योकि आथिक घौर सामाजिक विकास में समय का व्यवधान पड जाने से नये 
दबाव पैदा हो जाते है। इस समय इस विषय प्रर ठीक-टीक झाँकड़े उपलब्ध नहीं 
हूँ प्रौर इनके बिंवा तिश्चित उपाय मालूम करना कठित है। श्लायोजना झायोग 
द्वारा स्थापित एक विश्येषज्ष सप्तिति इप बात की जाँच कर रही है कि पहली झौर 
दूसरी झयोजना की अवधि में जीवन स्वर में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं । यह 
समिति यह भी अध्ययत कर रही है कि झ्राथ भौर धव के वितरण मे हाल ही मे 
क्या-क्या प्रवृत्तियाँ रही है भौर विज्येप रूप से वह इस बात का पता लगा रहो है 
कि किस सीमा तक भश्राथिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सम्पत्ति और 
उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण हुआ है । 

दौर्घकालीन आर्थिक विकास की दृष्टि से भायोजना मे कहा गया है कि 
विकास की तेज गति को बनाये रख सकने वाली आत्म-निर्भर अ्र्थह्यवस्पा के 


ध्घ्द श्रम समस्‍यायें एबं समाज बल्याण 


निर्माण के लिये मुख्य शर्तें ये हैं कि देश मे पूजी का निर्माण पर्याप्त रुप से होता 
रहे, निर्यात के विकास के लिये यथासम्भव अधिकतम प्रयत्व किया जाय और गब्रन्त- 
रिम सकट काल में विदेशी सहायता मिलती रहे । बिकास की नीति का एक मूल्य 
लक्ष्य ऐसे हालात तैयार करना है जिनमे वाहरी सहामता पर निर्भरता श्षीत्र र्से 
शीघ्र समाप्त हो जाय । भारतीय श्रर्थ व्यवस्था क विकास को मोटे तौर पर नजर 
मे रखकर यह अनुमान किया गया हे कि १६६०-६१ के मूल्या के आधार पर 
राष्ट्रीय श्राय दूसरी प्राथोजना के अन्त मे लगभग १४,५०० करोट रु० से वढ़बर 
तीसरी झायोजना के ब्रन्त तक लगभग १६ ००० करो: र०, चौथी प्रायोजना के 
अस्त तक लगभग २५,००० करोड रु० और पाँचवी ग्रायोजना के झन्त तक 
३३,००० करोड़ 5० से ३४,००० करोड ह० तक हो जानी चाहिए । जनसख्या मे 
लगभग दो प्रतिश्मत की अनुमानित वापिक वृद्धि को ध्यान में खख्ता जाय हो प्रति 
व्यक्त भ्राय १६६०-६१ के अन्त से .३० झ० से बढ़कर १६६६, १६७६ झ्रौर 
१६७६ में क्रश ३८५ ९०, ४५० २० और ५३० रु० हो जानी चाहिये । इसके 
लिय शभ्रावश्यक होगा कि राष्ट्रीय आय के अनुपात में जो पूँजी का निवेश हो वह 
बर्तगान ६१% से बढकर तीसरी झायोजना मे १४-१४ चौथी झ्रापोजना में १७- 
१८ तथा पाँचवी प्रायोजना में १६-२० अ्तिक्षत अ्रतिवप हो। दूसरे झब्दों से, 
तीसरी झ्रायोजना भ॑ लगाई जान वाली लगभग १०,५०० कराड़ झ० की +) 
की तुलना मं चौथी श्राधाजना मे १७००० करोड ₹० थौर पाचवी झ्रायोजना में 
२५,००० बरोड ए० थी पूजी लगनी चाहिये । घरेलू (मराग्तरिक) वचत मी इसी 
ग्रनुपात स वतम्रान ६ ५९० स वढकर तोयरी, चोथी व पाँचवी ग्रायोजनाप्रो के ग्रन्त 
तक भ्रमझ ११ ५९०० १४ १६०० तथा १८ १६% होनी चाहिये । पाँचवी ग्रायोजना 
के ग्रस्त तक श्रथ प्रवस्था इतती मजबूत हो जायग्री कि उसका वाह्य सहायता के 
बिना भी सब्तापजनक गति स विकास होता रहगा और केवल वही विदेशी पूंजी 
दश मे भ्रामगा जा सामान्य रूप से आती रहती है। 
ब्रायोजनना के इस वष--द्वितीय पचवर्षीय आयोजना की सार्च १६६१ में 

समाप्ति के ध्षाथ साथ मारत के ग्राथिक विवास की प्रथम दस्षी (0०८४7७) को 
भी समाप्ति हुई | इस अवधि म सरकारी और निजी क्षेत्र म जो झरधथिक व्यवस्था 
में निवेद्य हुआ वह प्रथम पचवपीय ध्रायोजना क प्रारम्भ में ५०० करोडे र० प्रति 
वर्ष से वढ़कर प्रथम भायोजना क श्रन्त म ८५० करोड़ रु० हो गया था श्ौर दुसरी 
आयोजता के अन्त तक निवेश्व की यह राशि वढकर लगभग १,६०० करोड़ २० हो 
गई थी । सरकारी क्षत्र मे निवेश की राशि इस अवधि से क्मश २०० करोड़ रू०, 
४५० बरोड र० तथा २०० करोड रु० प्रतिवर्ष हो गई यी। वतंमान मूल्यों के 
झाधार पर पहली और दूसरी ग्रायोजना मे १०,११० करोड ह० का निवेश हुप्ा 
जिप्तमे | २१० करोड़ ₹० सरकारी क्षेत्र मे और ४,६०० करोड़ रू० निनी क्षेत्र 
में जग ।क्प्नराकित तालिका मे इसका बि+रण दिया गया है -- 


पंचवर्धोय आयोजवायें भर श्रम दा 


प्रथम तथा द्वितोय श्रायोजना में व्यय तथा निवेश 


(प्रचलित यूल्यों के आधार एर संशोधित आँकड़े) अ 
(करोड हपयों में) 








व आम दल व ब्रदम प्रायोजना | दितोष आयोजना योग 

४; | (१६४९७५६) | (१७५६-६१) | (१४११-६३) 
परकारी क्षेत्र का व्यय १,६६० ४६००. | ६३४६० 
सरकारी क्षेत्र का निवेश १,५६० ३,६५० २१० 
नियी क्षेत्र का मिवेश ) १,घ०० ३,१०० | ४,६०० 
कुल निदेश ३,३६० ६,७५० | १०११० 





सरकारो क्षेत्र में व्यय का विनिधान विकास के मुख्य कार्यों में निश्नलिखित 
सालिका से स्पष्ट हो जायेगा -- 
व्यय का वितरण 
(किरोड रुपयों में) 





प्रथम झ्ायोजना | द्वितीय श्रापोजना 











व्यय ितिशत व्यय । प्रतिशत 


कृधि और सामुदाधिक विकास रह छा, रझआ। झा 
सिंचाई के बडे गौर मध्यम कार्य । 

[जिनमे बाढ़ विमन्त्रणा भी सम्मिलित है) ३१० १६ | ४२० ६ 
शवित (बिजली) २६० | १३॥ ४४५ | १० 
ग्राम उद्योग व छोटे उद्योग डरे २ १७५ ४ 
बड़े उद्योग और खनिज छडे | ४| ६०० २० 
यातायात तथा सचार शर३. २७ | १,३०० | २५ 
सामाजिक सेवायें तथा विविध ड५६। २३ | ८३० | १८ 








योग [8,९६० १०० |४,६०० । १०० 
सरकारी क्षेत्र में दोनों प्रायोजनाशों से वित्तीय साथन मिम्न प्रकार से 
प्राप्त हुये-- 














(करोड रुपयों में) 
प्रथम आाषोजना द्वितीय भ्रायोजना 
घ्क ते 
23३ प्रतिशत 2:0%2९ । अतिदयत 
जब 2 पक अर 5; 
। 
ग्रायोजना का व्यय 2,६६० | १०० ड,हूल्ल. १०० 
आस्तरिक रशोतों द्वारा १,७७२ ह्‌० ३,५१० जद 


विदेशी सहायता द्वारा श्८दक १० | १,०६० र्ड 
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* प्रलझुनियम हजार टन १८५ घ० ३३२ 
मशीनी ग्रौजार. करोड रू० भ्र्र ३०९० ४४५ 
गरधक को तैजाब हजार टने ३६३ १,५०० ३१३ 
पेट्रोलियम के उत्तादत लाख टन ५७ ध्ह ७० 
कपड़ा * ही के 
मिल का कपड़ा. करोड गज भ१२७ .. ८०० १३ 
+ खादी, हाथ करवे तथा हर 
बिजली के करघे का 
कपडा क करोड गज र्‌३ृ४ट६ ३५०० ४8 
_. योग करोड गज छ४७ ६ ह३०"० श्४ड 
खनिज पदार्थ बे 
खनिज लोहा लाख टन १०७ ३०० श्ष० 
कोयला लाख बन भ्४६ ६७० छू 
निर्षात करोड रु० हट ० ३२ 
बिजली लगे हुए 
कारखानो की क्षमता लाख किलोबाट श्छ श्र७छ १२३ 
रलो द्वारा ढोया हुआ 
माल लाख टन १,५४० २,४५० भर 
सडकों पर व्यापारिक 
वाहन 7 हजार भ्रदद र्श० झ्द्भ छोड 
जहाज रोनी लाख जी. आर- टी- छः १०६ २ 


ब्श्ड श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 








१्‌ [ २ बना कारन काना अल आशा, माय कक अका 

सामास्य शिक्षा 
विद्यालयों में 
विद्यार्थियों की सस्या करोड में ३५ ६*३६ ॥ 
तकमीकी शिक्षा ! 
इन्जीनिर्या रिंग और 
टैक्नोलीजी की डिग्री 
देने वाले सस्थानों की 
क्षमता हजारो मे १३६. १६३१ ३७ 
स्वास्प्य : 
अस्पताल मे रोगी 
शय्पायें हजारो में १८६ २४० ३२९ 
डाक्टरों की सख्या 
(जो प्रैविटस करते हैं) हजारो में छ० रु १६ 
उपभोग हृतर 
भोजन प्रति व्यक्ति प्रति 

दिन कैलोरी. ३,१००. ३,३०० १० 
कपड़ा प्रति व्यक्ति प्रति 


वर्ष गजो मे. १५४ (७२ ११ 
निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया है कि ७,५०० करोड़ रुपये/ 
किन मुल्य-मुख्य मदो पर व्यय किये जायेंगे--- 
वित्तीय-ध्यवस्था 
(करोड रुपये) 





द्वितीय तृतीय झ्ायोजना--वित्तीय व्यवस्था 


मद , ति- कदर 
कुल खर्च | त | राज्य | शासित 


अरदेश 


५ प्रति- 


केख | कुल खर्च | शत 














$ कृषि तथा सामु- 

दायिक विकास शरे० ११ ६१६ २४ १२५ १,०६८ ६१४ 
२. प्िचाई के बड़े भौर 

मध्य कार्य अरूण ६ ६३० हैं. +हैंआ हुक | कु 
३. शक्ति (बिजबी) डेढंह १० ८घ० रहे १०६ १,०१२ १3 
४, ब्राम उद्योग व 


छोटे उद्योग १७४८ ४ ररे७ ४ ह्‌२३ रषह डे 
४ बढ़े उद्यौय व 
खनिद €०० २० ७० «छा रैडेंभ० रै'श२० २० 


६. यातायात व सचार ३,३०० २८ २२६ 3३१ ५२२४ १४८६ २+ 


पंचवर्षीय आयोजवायें भौर श्र छह 


७. सामाजिक सेवायें 





तथा विविध ऊबे० रैद बहरे ४७ रेशेंग १,३०० १७ 

- कच्चा और 

“प्रधे-तैयार माल 

(वाशध्याण55) ब्न ल्‍+ से अब 2 शिंह्र0 शक ४ 
योग ४,६०० १०० ३,७२५ १७४५ ३,६०० ७,४०० १०० 





निम्नांकित तालिका में यह दिश्वाया गया है कि मुख्य-मुझ्य मदों पर 
सरकारी भ्रौर निजी क्षेत्रों मे कितना निवेश होगा--- 


दित्तीय तथा तृतीय श्रायोजनाश्रों में निवेश 
(करोड़ उपये) 





७ ]  छ्ोप झवोणता आयोजना पं हुतोय भ्रापोजना 


सद सस्ती लैला ज्वतत हरकत सिक्ना।___ ग्रह 2 ् 

__ जब [कितर | गो  त | कषत्र | कत्र | योग [सतत न्जी प्रति- [सरकारी] निम्नी प्रति- 
क्षेत्र | क्षेत्र | “गण | शत | क्षेत्र | क्षेत्र | गण | द्ात 

!. कृषि और सामु- 

दायिक विकास २१० ६२५ एपहेश १२ ६६० ८०० ६,४६० (४ 

९ विचाई के घड़े 

दे मध्यम कार्य उ२े०ए. है उ२०ए ६ ६१० * ६९५० ६ 

3 झेवित (बिजली) ४४५ ४० देंघएश.. ७ १०९६ ५० १,०६२ १० 

£ प्राग्न उद्योग व 

छोदे उद्योग ६० १७५ २६४५ ४ (५० २७४ ४२५ ४ 








३. बड़े उ्योग वे 

खनिज ४७०. ६७५ १,५४५ २३ १,५२० १,०५० २,५७० २५ 
६. यातायात्त व 

संचार १२७५ १३४ १,४९० २११,४८६ २५० (१,७३६ १७ 


७. सामा» सेवायें 
तथा विविध देड० ६५० १,२६० १६ ६२२ १,२७४ १,६६७ १६ 
झ. कच्चा और प्रध- 





तैंपार माल >+. ४०० ४०० ६ २०० ६०० ८०० ६ 
योग ३,६५० ३,१०० ६,७५० १०० ६,३०० ४,१०० १०,४०० ६१०० 
कक मेक 





+ कृधि झौर सामुदाधिक विकास के अन्तर्गत सम्मिलित हे 
+# इतमे सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र फो हस्वात्तस्ति होने वाली पूँजी 
सम्मिलित नही है । 





८8६ खरम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


॑िबी क्षेत्र भे २०० करोड रुपया सरकारी सेन से हस्तान्तरित साधनों से 
उपलब्ध किये जायेंगे | इस प्रकार निजी क्षेत्र मे कुल निवेश ४,३०० वारोड रुपये 
का होगा । नीचे दी गई तालिका में निजी क्षेत्र में कुल निवेश दटाशि के विभिन्न 
मदों पर होने वाला व्यय और दूसरी श्रायोजना भ्रदर्धि के अनुमात (प्रारमिसिक 
तथा बाद में सशोधित) दिये गये है-- 

















निजी क्षेत्र में कुल निधेश्न 
(करोड़ रपये) 
द्वितीय आयोजना | तीप्तरी 
प्रारम्भिक | संशोधित | ब्राघोजन। के 
अ्रतुमान | प्रनुमान | _प्रतुमान 
पक्षत्रप्िचाई सहित... | रघ४ क्रषि (सिंचाई सहित) ] ६७५ ८५० 
२. शक्ति (बिजली) ० ४० नि 
३. यातायात घर ११५ २१० 
४ ग्राम उद्योग व छोटे उयोग १०० २२५ ३२५ 
४ बड़े भ्ौर मध्यम उद्योग तथा बतिज 
पदार्थ ५७५ | ७२५ [१,९०० 
६ श्रावार्स और प्रन्य निर्माण कार्य ६२५ १,००० (१,१२५ 
७ कच्चा व अर्थ तैयार माल ४०० ५०० ६०७० 
“7 जोगी... ॥| ३४४ [३३०४ [४१०७० | 





तृतीय आयोजन मैं जो भौतिक कार्यक्रम दिये गये है उन्हे पूरा करने के 
लिये सरवारी क्षत्र मे कुल व्यय ५,००० करोड रुपए का होगा परन्तु उपलब्ध 
वित्तीय साधनों का ग्रनुमान ७,१०० करोड रुपये है । इसमे से ६,३०० करोड रुपये 
तो पूँजी निवेश में लगाये जायगे तथा १ २०० करोड रुपये चालू व्यय के लिये है 
जिनमे कर्मचारियों का वेतन, उपदान के रूप से सहायता, आदि सम्मिलित है। 
वित्तीय व्यवस्था की तालिका मे जो ऊपर दी गई है, तीसरी आयोजना के व्यय के 
प्रन्तगंत वह व्यय सम्मिलित नही किया गया है जो द्वितीय ग्रायोजना के अ्रस्त तक 
विकास सेवाओं तथा सस्थानों की स्थापना पर किया जा चुका था प्लोर बिसका 
झतुमान पांच वर्षों की भ्रवधि मे हे ००० करोड़ हपयें लगाया गया है। राज्यों का 
वित्तीय व्यय तालिका में ३ ७२५ करोड स्पये दिखाया गया है परन्तु राज्यों को 
आायोजनापो म॑ जो भौतिक कार्यक्रम सम्मिलित किये गये है उनका कुल व्यय 
३,८४७ करोड रपये आ्रात्ता है। इस बात क्र' विश्वास प्रकट क्या गया है कि 
राण्यों की आय मे वृद्धि होने से राज्यों के लिये सम्भव हो जाथगा कि वे भौतिक 
कार्यक्रमों के लिये पूर्ण ल्‍्थ से वित्तीय साधन जुटा सर । 


* इन ऑँकटो मे यन्त्रों को गब्राधुनिक वनाने और बदलते वे लिय किया 
जाने वाला निवेश्व सम्मित्रित नही है जिसका अनुमान १५०-२०० करोड़ रुपया 
लगाया गषा है । 





पंचवर्षीय श्रायौजनाये और श्रम घ्ह७ 


राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिये प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय क्रायोज- 
नाप्नों में व्यय का ब्यौरा तिम्तलिसखित गाजिका में दिया गया है :-- ; 




















(करोड़ झपये) 
जफिप------मत्नज-+-न-+-+:..ढ 
हे हिल्झ्रायोजना 
राज्य/किद्धोय झारित क्षेत्र प्र०श्रायोजना द्वि०भाषोजता, (कार्यक्रम 
(वास्तविक) | (अ्रनुमान) | व्यय) 
आ्रान््र प्रदेश श्ण्प १७५ ३०५ 
असम रे८ ५१ १२० 
बिहार श्ण्रे १६६ ३३७ 
गुजरात र२र४(क).. १४३ र्‌३्श्‌ 
जम्मू व कश्मीर ३ र५्‌ छू 
केरल डड छ६ १७० 
मध्य प्रदेश हर १४५ ३०० 
मद्रास 24 १६७ २६०९६ 
महा राष्ट्र [स्ल) २०७ ३६० 
मैसूर ह्ड १२२ २५० 
डीसा प्‌ ष्भ १६० 
दि पार १६३ (30 र३१४४ 
अजस्थान ६७ ६६. २३६ 
उत्तर प्रदेश १६६ २२७ ६७ 
पश्चिमी बंगाल श्ध्ड १४५. २४०६) 
कुल राज्य फह्रणा एकता उब्यबः 
प्रण्डमात व लिकोबार द्रीप २ ३ ध्ल्द 
दिल्ली १० ह्४ड प्श्प 
हिमाचल प्रदेश द १६ र्‌ध-ह 
मरिपुर रे ड 5250 + 
उत्तरी पहाडियां व त्वेतसाँग क्षेत्र न है हि 
जिपुरा डे ६ १६३ 
लक्षदीव, भ्रमीतदीवी और मित्िकाय द्वीप. -- ग््ड १९० 
उत्तरपूर्व सीमा एजेन्सी 2 न ७-३ 
पाण्डिचेरी हू डे रु 
कुल संघीय क्षेत्र _२०___ ६२ एउ्शदाक्ष 
समस्त भारत १,४५७ २,०४३ ४,०२२-१ 





[[क) अविभाणित वस्बई के लिए । (ख) ग्रुजरात के सामने देखिये। 
(ग) प्रस्थाई | (घ) इनमे दिना विनिधान (#॥०८४॥07) किये हुए ४ करोड़ रू 
भी सम्मिलित हैं।] 


घ्ध्८ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


१०,४०० करोड २० के निदेश के लिये जो विदेशी मुद्रा की झ्रावश्यकता 
पढ़ेगी उसका अनुमान २,०३० करोड़ रु० से कुछ अधिक लगाया बया है। सर- 
कारी और निजी क्षेत्र मे जो निवेश किया जायेगा उसकी राशि ह्वितीय परवर्षोय 
आयोजता के अन्तिम वर्ष भे १,६०० करोड रु० से चढकर तृतीय ग्रायोजना के 
अन्तिम वर्ष में २,६०० करोड रु० हो जाने की आश्या है। सरकारों क्षेत्र में निवेश 
इस अदधि मे ४०० करोड ₹० से बढकर १,७०० करोड रु० हो जायेगा ।| तीसरी 
आयोजना में कुल निवेश लगभग ५४% बढाने का लक्ष्व है--७०% सरकारी क्षेत्र 
मे और लगभग ३०% निजी क्षेत्र मे । सरकारी क्षेत्र मे अनुपात अधिक भी हो 
सकता है वयोकि इस क्षेत्र मे भीतिक कार्यक्रम ६,००० करोड़ ₹० से अधिक के हैं 
भौतिक कार्य क्रमी का सकेत पीछे की तालिका मे दिया जा घुका है। सुदीय प्रायो- 
जना मे जो कार्यक्रम रखे गये हैं उतसे १ करोड ४० लाख व्यक्तियों को रोजगार 
मिलने की भ्राशा है। यदि तृतीय ग्रायोजना के सारे कार्यक्रम समय से पूरे हो गये 
वो १६६०-६१ के मूल्यों के आधार पर हमारी राष्ट्रीय आय लगभग ३४ प्रति- 
शत वढ जयेगी | कृषि और उससे सम्बन्धित धन्धों का निबल उत्पादन लगभग 
२४ प्रतिशत खासो व कारखानो का लगभग 5८३ प्रतिशत और अ्रत्य क्षेत्रों का 
लगभग ३३ प्रतिशत वढ़ जाने का अनुमान है। १६६०-६१ के मूल्यों के आधार 
पर राष्टीय झाय का दूसरी प्रायोजना के अन्त दक लगभग १४,५०० 2 स्व 
का गचलुमान था। तीसरी झायोजना के श्रन्त्र तक यह आय बढकर १६,००० फरोड| 
₹० हो जाने का अनुमान है । वर्तेमान जनसख्या, जो ४३ ८ करोड है, के ४ 
घर प्रति व्यक्तित श्राथ १६६०-६१ मे ३३० 6० आती है। तृतीय झ्रायोजना के 
अ्रन्‍्त तक १६६५-६६ मै प्रति व्यक्ति ग्राय ४५ ० करोड जवसख्या के श्राधार पर 

३८५ २० हो जाने वा झनुभान है। 

तृतीय पचवर्धीय आयोजना के कुछ लक्ष्य निम्नलिखित है -- 
मद १6५०-५१॥ १६५२-५६ | १६६०-६६ १६६२-६६ 
३ राष्ट्रीय श्राय १६६०-६१ 
के भूल्यो के प्राधार पर १०,२४० १२,१३० १४,५००. १६,००० 
(करोड़ रु० मे ) 








२, अनप्तरुषा (करोड़ में) ३६१ ३६७ डे३5 डद ० 
ह अति व्यवित आप 
१६६०-६१ के मूल्य रेप ३०६ इेरैं० झ्े८४ 


के आधार पर (० मे) 
४, कृषि उत्पादन का सूच- 


कक १६४६-५०८७१०० ६६ ११७ १३५ १्ज६ 
५. अ्रनाज का उत्पादन 

(करोड टन मे) श्र्र दश्ुप छा६० १०० 
६. सिचित क्षेत्र (निबल योग) 

(करोड एकट) भ्र१५ नहर ०७ &*9० 
७ ओद्योगिक उत्पादन का 

सूचकाँक १६५० ४१उ- ०० १०० हब १६४ ३२६ 
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तीसरी पंचवर्षीय भ्रायोजना की भ्वधि झात्म-निर्भर गौर स्वनिर्भित अर्थ- 
व्यवस्था के लिये आवदगक गहन विकास की दशी का प्रथम चरख है। तीसरी 
प्रायोजना में विकास की सामान्‍य शैली अ्रधिकाँशतः दूसरी झ्रायोजना की मूल 
तीतियों तथा अनुभवों के आधार पर ही बनी है। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण 
वेषयों में इसमें विकास की समस्‍्याओ्रों को विह्तुत दृष्टिकौरा से लिया गया है भौर 
इसके कार्यों की पूर्ति के लिये अधिकाधिक प्रयत्त और शीघ्र कार्य पूरा करने की 
पावना की अ्रावश्यकता है । तीसरी प्लायोजना विशेषकर कृषि अर्थे-व्यवस्था मजबूत 
जनाने, उद्योग, बिजली व यातायात का विकास करने, औद्योगिक तथा प्रीयोगिक 
प्रिवत्तनों को तीज करने, अवसरों की समानता झौर समाजवादी समाज की स्था- 
पना की दश्ञा में प्रगति करने और रोजगार चाहने वाले समस्त व्यक्तियों को रोज- 
गार देने का उद्देश्य लेकर चलेगी | तृतीय आ्रायोजना में विकास के कार्यक्रम में 
क्षि का सर्वप्रथम स्पात है | कृषि उत्पादन में जहाँ तक भी सम्भघ है भ्रधिफतम 
सीमा तक वृद्धि की जायेगी तथा ग्रामीण अर्थे-व्यवस्था मे उपलब्ध जनशक्ति का 
विकाद-कार्यक्रमों के साध्यग रो पूर्ण रूप से उपयोग किया जायेगा । खाद्य में आत्म- 
निर्भरता लाई जाग्रेमी । औद्योगिक विकास के कार्यक्रम सम्पूर्ण भर्थ-ब्यवस्था तथा 
सरकारी झघौर निजी दोतों क्षेत्रों की प्रावश्यकताओं गौर प्राथमिकताश्रों को ध्यान 
रखकर बनाये गये हैं। भ्रायोजनता में छोटे उद्योगों को भ्ौद्योगिक ढाँचे का महत्व- 
एं अंग बनाने के प्रयास जारी रहेगे * तीसरी योजना मे शिक्षा एवं श्रन्य सामा- 
चजिक शेबाप्नों के विकास पर भी काफी बल दिया गया है। विकास की हांचयशील 
(९०णएण७४४५८) दर ५% प्रतिवर्ष करने के लिए यह झावश्यक है कि राष्ट्रीय ग्राय 
का १४ प्रतिशत से भी अधिक निवेश मे लयाया जाय जबकि वर्तमान स्तर केवरू 
११४ प्रतिशत है। इसका श्रये यह होगा कि घरेलू बचत १६५६ में ८-५ प्रतिश्नत 
से बढाकर तृतीय झ्रायोजना के अन्त त्तक ११५ प्रतिशत की जाय। आयोजवा में 
ऐसी मूल्य नीति प्रपताई गई हे जिसके अनुसार सापेक्ष भूल्यों का उततार-चढाव 
आयोजना के लक्ष्यों और प्राथमिकताम्ों के प्रनुसार रह सके और कम प्राय वाले 
समुदाय जित आवश्ष्यक वस्तुओं का उपभोग करते है उनके मूल्य भ्रधिक न बढ सवो । 
तीसरी प्रायोजना मे इस बात पर भी बल दिया गया है कि विभिन्‍न प्रायोजनामों 
का कार्यक्रम, प्रायोजनाप्रो के एक दूसरे से सम्बन्ध को ध्यान मे रखकर, सोच 
विचार कर बनाया जाय । 
तृतीय श्रायोजना की अन्‍य मुख्य बातें निम्नलिखित हँँ--विभिन्‍न राज्य 
कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, सिंचाई तथा बिजली, ग्रामीण उद्योम तथा 
सामाजिक सेवाओं के लक्ष्यों की भ्राप्ति के लिये मुख्य रूप से प्रयत्व करेंगे ! केन्द्रीय 
सरकार बडे उद्योगों, खनिज तथा यातायात एवं स्चार के विकास पर घ्यान केन्द्रित 
करेगी । रिपोर्ट मे दूसरी आयोजना की इस सिफारिश को फिर से दोहराया गया 
है कि चीनी कारखानो हारा चालू गस्ने के फार्मों दया कुशलतापूर्वक सेंचा लित फार्मों 
को जोत की अधिकतम सीमा से छूट मिलनी चाहिए क्योकि इससे भ्रधिक लाभ 


६०० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


होगा । सहकारी खेती के सम्बन्ध मे इस वात पर बल दिया है कि गह ऐच्छिक 
आन्दोलन है भौर कसी भी किप्तान को सहकारी हृषि समिति में सम्मिलित होदे 
के लिए वाघ्य करने या कोई प्रइन नही होता चाहिए। उद्योगो का विस्तार अप्रैल, 
+६४६ वी औद्योगिद नीवि प्रस्ताव के द्वारा निर्धारित होता रहेगा । साधनों का 
जो विनिधान (/0८8॥07 रण ०४०ए४८४) क्या गया है उसके अनुप्तार सर- 
कारी क्षत्र का विकास अपक्षाइत भ्रधिक तीव्रदा से होगा और मुख्यतः यह भारी 
उद्योगो के क्षेत्र में हागा | संगठित निर्माण उद्योगो के निवल उत्पादन में सरकारी 
क्षेत्र का भाग १६५६ में केवल ५ था | आज्ञा थी कि १६६५-६६ तक यह भाग 
बढकर हो जायगा । निजी क्षत्र मे उद्योगों के विकास पर इस प्रकार से नियच्तरा 
चालू रहेंगा कि घरेलू बचत भर वाह्य सहायता दोनो ही विकास के मुल क्षेत्रों मे 
लगते रहे तथा श्राथिक शक्ति का केन्द्री7 रण केवल कुछ उद्योगपत्ियों के हाथ मे 
ही ते हो सके । साधाररा व्यकित के लिए जो भौतिक लाभ होगे वे श्रधिक तथा 
विस्तृत सामाजिक सेवाओं के रुप में होगे । इन पर १३०० करोड़ र०, अर्पात्‌ 
आ्रायौजना वे विक स वा ६७%, सरतारी क्षेत्र मे खर्च किया जायगा। नि शुरुक तथा 
ख्गियाये प्राथमिक शिक्षा का कार्य्रण इस प्रकार विकसित किया जायगा कि उसके 
अन्तगंत ६ सै ११ वर्ष की आयु के ७६ ४% बच्चे श्ा जायेंगे । स्कूलो में विद्याथियो 
की संख्या ४ ३५ करोड से वढ़कर ६ ३६ करोड हो जाएगी । रिपोर्ट मे सामाजिक 
तथा आझाथिक क्षत्रो म जनता के सहयोग, कार्य-क्र्मों मे जनता के विस्तृत रूप में 
भाग लेने पर तथा ऐच्द्रिक रुप से कार्य करने पर बहुत अधिक बल दिया गया है” 
भ्रायौजना में जो सन्देश था वह समस्त देश में जनता के सम्मुख रखने की श्राव* 
इयकता थी। 
झयोजता में ५ वर्ष की झ्वधि के लिये महाव्‌ उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित 
किये गथ है, परन्तु यह लक्ष्य केवल बीते समय की 20 ॥ मे बड़े हैं, राष्ट्र की भ्राव- 
इयक्ताओो और देश वी लक्ष्य श्राप्ति बी सामस्यं वी दृष्टि से नहीं। रिपोर्ट मे कहा 
गया है कि आयोजना के लिये भौतिक छप से पूँडी लगानी होती है किन्तु इससे भी 
अधिक महत्वपुरा वात यह है कि मानव की समूद्धि के लिये शक्ति लगाई जाय । 
अपने समस्त भार और समस्याम्रों के साथ झाज भारत के लोग एक ऐसे नये विश्व 
के द्वीमास्त पर रह रहे है जिसे वनाने मे भी वे सहायता कर रहे हैं। इस सीमान्‍्त 
को पार बारने के लिये उनमे साहस भौर उच्चम तथा सहन शक्ति की भावना और 
कठोर परिश्रम करन वी शक्ति और भविष्य की वल्पना होनी चाहिये । 
वित्तीय साधन 
एुक ग्रधे विकसित प्र्थ व्यवस्था मे श्रायोजन को समस्या की एक मुख्य बात 
यह है कि विकास की पर्याप्त दर के लिये साधन किस प्रकार एकत्रित किए जायें । 
आयौोजना मे १ दर्थो वी अग्रवेधि मे १०,४०० करोड रुपये के निवेश की व्यवस्था 
है । इसका ग्थ यह है कि हमे निवेश् दर को बढाना होगा अर्थात्‌ इस समय 
राप्ट्रीय श्राय का ११% निवेश में लगता है, इसे वढ़्ाकर लगभग १४% करना 
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होगा । इस निवेश के लिये हमें कुछ सीमा तक विदेशी सहायता भी लेनी होणी। 
देश में बचत को दर को भो, वर्तमान समय की राष्ट्रीय आय के ५५ प्रतिशत से 
हि हर झायोजना के अन्त तक लगभग ११५ करना होगा। सरकारो क्षेत्र में 
जना के कार्यक्रमों पर ७,५०० करोड़ रुपये व्यय किये जायेगे | इनके लिये जो 
वित्तीय व्यवश्था की गई है बह विम्नलिखित तालिका मे दी गई है -- 
वित्तीय साधन 
(दूसरी और तोसरी आयोजना के अनुमान ) (करोड एपये) 

















दूसरी झापोजना तोसरो भ्रायोजबा 
स्रद भारम्भिक बतंभान कद: | सत्य 
अतमात | अनुमान योग | र्द्र॒ |. राज 
३. वर्तमान राजस्व से बची हुई 
राष्ि (प्रतिरिक्त करों को 
छोड़कर ) ३५४० (०) १७ ५४० ४१० १४० 
३. रेलों का अ्ंशदान १५० १५०(क) १००. १२० +5 
३. भ्रन्य सरकारी उद्यमों से 
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७. इस्पात समीकरण निधि हप.. १०४ (६०४ ८ 
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८ पूँजी खाते में जमा विविध हे 
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सरकारी उद्योगों में 
बैशी बचतों में वृद्धि करने 
के लिये किये जाने वाले 
उपाय सम्मिलित है ४५०(घ) १,०५२ १,७१० १,१०० ६१० 
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[(क) किराये और माल भाड़े मे हुई वृद्धि सहित । (ख) तालिका के १ से 
८ तक को मदों में सम्मिलित । (ग) इसमे पी० एल० '४८० निधि में से स्टैट बेक 
द्वारा किये गये निवेश मी सम्मिलित हैं॥ (घ) इसके अतिरिक्त ४०० करोड़ रुपये 
का अन्तर था जो सातरिक भयातों द्वारा पूरा किया जाना था। (ड ) इसमे रिजव 
बेक द्वारा पी० एल० ४८० निधि में से १६६०-६१ मे विशेष ऋण-पत्रों में लगाई 
गई राशि भी सम्मिलित है] 
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इस प्रकार अतिरिक्त कराधान का आयोजना के लिये वित्तीय साधन 
उपलब्ध करने मे मुख्य हाथ रहेगा । करो मे वृद्धि करके १,७१० करोड रुपये प्राप्त 
किये जायेंगे । दूसधी आयोजवा में अतिरिक्त कराधान से १,०५२ करोड रुपये आप्त» 
क्ये गये थे । कर आय का राष्ट्रीय आय में जो अनुपात है वह ८ ६ प्रतिशत मे 
बटकर ११४ प्रतिशत हो जायेगा । करो में जो आवश्यक वृद्धि की जायेगी चह 
अधिकत्तर भ्प्नत्यक्ष करो के अन्तगत होगी । आयोजना को सफलता के लिए देश के 
उपभोक्ताओं को यह बलिदान स्वीकार करना पड़ेगा | 


जहाँ तक विदेशी सहायता के तप म बजट भें दिल्लाई गई राशि का सम्बन्ध 
है इसके लिये २,२०० करोड रपये का अनुमान है ! वह ३,२०० करोड रुू० वी उस 
कुल विदेशी सहायता का भाग होगे जो आयोजना अवधि मे मिलने को प्राश्ा है! 
३,२०० करोड़ रुपए की पूरी राधि सरकार की प्लाय मे सम्मिलित नहीं होगी। 
इस कुल विदेशी सहायता में से ५०० करोड स्पय तो उन ऋणों के भुगतान के 
लिये दे दिए जायेंगे जो तृतीय झ्ायोजना झ्रत्नधि मे परिपक्व हो जायेंगे । लगभग 
३०० करोड रुपए प्रत्यक्ष रूप स निजी क्षेत्र भे लग जायेंगे क्योकि यह वह राधि 
होगी जिसके अन्तर्गत निजी विदेशी पूंजी का अ्रन्तप्रंवाह (9०ए] सम्मिलित 
होगा तथा एसे ऋणा सम्मिलित होग जो विश्व बेक, अम्तर्राष्ट्रीय वित्तीय ) 
भ्रमरीकी भ्रायात निर्यात वेक आदि जैप्ती सस्थाओं से प्राप्त होंगे | २०० कर 
रुपये इस वात के लिए निकल सकते हैं कि अमरीकन प्राधिकारियों द्वारा उतकूँ 
रपयो थे एप मे रखा जाये त्पा पी० एल० ४८० के झायात मे से समीकरण 
भण्डार (8०म४४ 5(0०८) से वृद्धि की जाए। इस प्रकार बजट के लिए लगभग 
१,००० करोड़ रुपए की विदेशी सहायता उपलब्ध नही होगी और ३,२०० बरीड 
रुपए की विंदशी सहायता में से आयोजना के वित्तीय साधनों म॑ विदेशी सहायता 
के अ्न्त्ंत २,१०० करोड स्पष्ट ही रक्खे जा पते हैं। 

तृवीय प्रायोजना म विदेशी मुद्रा की जो आवश्यकता होगी उसका अनुमात 
भी ३,२०० करोड स्पया लगाया गया है जो निम्न प्रकार है-- 


(करोई रुपए ) 
१ आयौजना की प्रायाजनामों के लिय सामान ठथा पूंजीगत 
माल का आयात १,६०० 
२ पूंजीगत वस्तुभो के उत्पादन बढाने क लिए पुर्जे तथा 
अन्‍्तुल्ित, और मध्यवर्दी वस्तुएं इत्पफद रण 
३- परिपक्त को के भुगतान की प्रुत॒ वित्त व्यवस्था धभ्रू०० 
४. प्रमरीका से अनाज का ग्रायात ६०० 


योग च्े,रू०० 
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देश में भुगतान सन्तुलन (छव|वा०० 0 ?859००५) सम्बन्धी कठिनाइयों 
का सामता करवा पड़ रहा था श्र इन कठिनाइयो का आते वाले कुछ वर्षों तक 
हमें सामता करना पड़ेगा । द्वितौय आयोजना में भुगतान सस्तुलन घाटा २,१०० 
करोड़ रपये का था जबकि आयोजना मे इसका अनुमान केवल १,१०० करोड २० 
लगाया गया था । तृतीय आयोजना विदेशी मुद्रा की एक ऐसी आ्रारक्षित राशि से 
प्रारम्भ होती है जिस राशि पर अधिक भार डालता सम्भव नहीं होगा । इसलिए 
आगामी वर्षों में हमें निर्यात बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रत्यग करने होंगे और उसके 
साथ ही विदेक्षी मुद्रा के विनिधान झौर बजट व्यवस्था के लिये कठौर नीति 
अपनानी पड़ेगी परन्तु सभी बातो को देखते हुए विदेशी सहायता मिलने के अच्छे 
लक्षण थे ! 
तृतीय भ्ायोजना में वित्तीय साधनों की स्थिति बहुत ग्रच्छी नही कही जा 
सकती । परिस्थिति ऐसी है कि देश को अधिक से प्रधिक प्रयास तथा बलिदान 
करना पड़ेया | लेकित आयोजवा मे यह भी कहा गया है कि वित्तीप साधनों की 
रामस्या प्रशापनिक और संगठन सम्बस्बी का्य-कुशलता की समस्या से सम्बद्ध है । 
तीसरी झ्रायोजना की सफलता दो महत्वपूर्ण दातों पर तिर्भर करती थी-- 
(क) खाद्य पदार्थों और कच्चे माल का उत्पादन किस सीमा तक बढाया जाता है 
| तथा (से) तिर्यात प्राय बढाने के लिये किस जोर-शोर से प्रयत्न किये जाते है। इन 
| दोनो विज्ञाओं में सफलता प्राप्त होने पर वित्त सम्बन्धी वत्तेमरन कठिनाइपों पर 
*अधिकाधिक सीमा तक काबू पाया जा सकता है। 


मूल्य नीति (?0०९ ए०॥०५) 

बिकासोन्मुख अर्थ-ब्यवस्था में मृत्य नीति के दो मुख्य उद्देश्य होते है-- 
(क) झायोजना में जो लक्ष्य और प्राथमिकतायें निश्चित की गई ह उसी के अनु- 
सार सापेक्ष मूल्यो मे उतार-चढाव होता रहे ग्रौर (ख्र) आवश्यक वस्तुओ के मूल्यो 
में प्रधिक बुद्धि को रोका जाय। पहली आयोजवा की अवधि में फिर भी मूल्यों 
में बहुत उतार-चढ़ाव होता रहा ओर दूसरी आयोजना की पूरी प्रवधि मे उनवा 
रुख चढाव को ओर रहा । दूसरी पग्रायोजना के पाच वर्षों की भ्रवधि में थोक 
मूल्यो के सामान्य सूचकाँक मे ३०% की वृद्धि हुई। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में 
२७% की, प्रौद्योगिक कब्ले लाज़ के घुर्षो ने ४५% थी तथा विभित भाल के 
म्रक््यों मे २७% की वृद्धि हुई। द्वितीय आयोजना में थोक मूल्यों मे जो यह बढाव 
का रूख रहा उसका मुख्य कारण यह था कि जनसख्या मे वृद्धि तथा तकद आय 
में वृद्धि होने से माँग बहुत बढ गई थी । सम्भरण (50909) में भी अनेक बार 
कठिनाईयों का सामता करना पडा जिसके कारण गृल्यो में वृद्धि हुई। तृतीय 
आयोजना मे यह कहा गया है कि यद्यपि पिछले वर्षों मे देश मे कृषि ग्यौर उद्योग 
दोनों की ही उत्पादन-झक्ति से काफी बढ़ोत्तरी हुई है तथा तीसरी प्रायोजना में 
घादे की वित्त-ब्यवस्था बहुत सीमित स्तर पर की गई फिर भी गूल्यो का अधिक 
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ही नहीं वरन विक्षुब्ध (9/9970फ््ट) रुप से बढ़ते की आझ्का बी रहूगी। 
प्रथम तो वर्धा का जसा सदा होता है. ठुछ भरोसा नही दूसरे उपभोग या 
खपत पर राक लगाने के जो उपाय झायोजना म दिये गये हैं वे प्रूण रूप से कार 
गर हो जायगे इसमे सदेह है और इसलिये सम्भव है कि आयोजना भ्रवधि मे कुछ 
समय तक माय अधिक रहे अर्थात वस्तुओ की कमी रहे तीसरे यद्यपि श्रायोजना 
मे यह ख्याज रखा गया कि विभिन क्षत्रों मे विकास स'तुलित रुप स होता रहे फिर 
भी यह सम्भावना रहती है कि किसी क्षेत्र मे विकाप्त श्रधिव हो धौर किसी मे कम । 
उपरोक्त कारणो से तीसरी आयोजना मे मूल्यों पर विगेषतया आवश्यक चीजों वे 
मूल्यों पर कड़ी नजर रखनी होगी झोर कठिनाई उपस्थित होने से पहले ही उपाय 
सौच कर तयार रखने होगे। परतु झ्योजता मे यह सी कहा गया कि विकास को 
अवधि म मूल्या का बिल्कुल स्थिर रखता सम्भव नही है । कुछ चीजो का मूल्य 
आवश्यक रूप से बढ जाता है फिर भी हम यह प्रयत्त करना चाहिये कि मूल ग्राव 
इयकता की वस्तुओ्रो का मूल्य एक विचेप सीमा स ऊपर न चढे और न हो बहुत 
घटे। एसी वस्तुओं का मत्य जो कम आवश्यक है और जिहे श्रारामया बिला 
पिया की बसतुय कहा जा सकता है यदि बढता भा है ता हम दस मूल्य वद्धि का 
सहन करना पर्गा । मूल्य नियजण की तदनोक इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के विये 
भिव होगी 
मूल्य नीति के ग्र तगत वित्त और झथ नीति भी भरा जाती है। वित्त नीटि 
का उदेश्य जोगो के हाथ से बेची रपये को खीचना होना चाहिए गिप्तस चीज की 
मौग उपलब्ध वस्तुओं के अनुपात से भविक ते बढे तथा वचत मे वद्धि हो और 
बचत और मिवेश म॑ समानता की वाछ्नीय दयाय भा जाय । सरकारी उद्यम बचत 
बढान मे एक महवपूण काय कर सकते हैं इसलिए उ है इस ढंग स काय करन 
चाहिय जिसस मुनाफा हो और वशलता का स्तर भी ऊंचा रहे। अथनीति भभे 
दित्त नीति के साथ साथ चलनी चाहिय । जसे वित्त नीति का उद्दृश्य यह है वि 
सरकार एसी कामवाहा करे जिसस लोगों के हाथ स वेशी रुपया खिच जाय, वैस ह। 
ऋष नीति ब॥ उहू य वका के तब दस को नियप्रित करना है तथा सद्टेबाजी को 
रोकना है और कच्चे तथा अघ तयार मात का अयधिक सचय न होता रहे यह 
दखना है। व्यापार वीति द्वारा भी दशा मं आवश्यक वस्तुओं की कमी को रोका 
जा सकता है। पर तु इस नीति का सीमित रूप स ही प्रभाव पड़ सकता है क्योकि 
अभी कई वर्षों तक हमे झ्रायात को घटाता और निर्यात को बढ़ाना है और इस 
कारण देर म मुल्णों का रुख तेजी की ओर ही रहेया । 
कंबव वित्त और अथ नीतियों द्वारा पर्योप्ध रूप स मूल्य का नियाच्रण नही 
होता ओर कम आागदवी तथा बध्य आमदनी वाले लोगो को मूल्यो के बढने से जो 
कष्ट होता है उसे रोका तही जा सकता । इसलिय बुद्ध क्षत्रो मे प्रत्यक्ष तियात्रण 
और भोतिक हप स विनिधान करना अर्थात परिमभास नियत चरना आवश्यक हो 
जाता है। इसलिए तृतीय द्रायोजवा भ झावत्यक वस्तुओं के उत्पादन बढ़ान के 
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लिए दक्ष्य निर्धारित किये गये है और मुख्य कार्य इन लक्ष्यों को पूरा करते का है | 
सरकार को इस समय भी अनेक बस्तुओ के उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने 
और मूल्यो मे नियस्त्रण प्राप्त करने का ग्रधिकार प्राप्त है । उदाहरणतया इस्पात, 
सीमेट, बपास, चीवी, कोयला, रसायन, ूट आदि । जिन वस्तुओं पर उत्पादन- 
कर लग्र सकता है उनके मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए भी सरकार समय-समय 
पर उत्पादन कर की दरों मे परिवर्तत कर सकती है। एक और समरया यह है 
कि इस बात का ध्यान रखना है कि अनाज पदा करने वाले किसान को उचित 
दाम मिले और साथ ही जन-साधारण को भ्रभाज का अत्यधिक दाम न देता पड़े । 
इसलिए अनाज के मूल्यों का उचित स्तर पर स्थिर रहना बहुत महत्वपूर्ण हैं । 
भूल्यों को स्थिर रखने के लिए अनाज का सुरक्षित भण्डार रखना होगा झौर बढ़े 
पैमाने पर क्रय-विक्रय करना होगा । सरकार को अपने ग्रधीन भ्रनाज की खत्तियों 
या गोदामो की सख्या तेजी से वढ्ानी होगी । तृतीय श्रायोजता की पूरी झवधि में 
यदि श्रनाज का दाम गिरने लगेगा तो सरकार खरीद करेगी श्रौर यदि मूल्य बढ़ने 
लगेगा तो झपने भण्डार से ग्रनाज बेचना शुरू कर देगी । इस प्रकार समीकररा 
भण्डार (80थि 5700(:) तथा अनाज के खुले व्यापार (090॥ (879७ 0.0०४- 
॥07) द्वारा विशिष्ट क्षेत्रो में असन्तुलन दूर किया जा सकेगा ग्रायोजना में यह 
भी व्यवस्था थी कि सरकार भ्रनाज की खरीद और विक्री के लिये सहकारी और 
सरकारी दोनो प्रकार का रागठन स्थापित करे, ताकि मूल्यों के उतार-चढाव, 
मुनाफाखोरी और ग्रनुचित् सचय को रोका जा सके । 

रोजगार झौर जत-शक्ति के सम्बन्ध मे तृतीय आयोजना के उद्देश्य और 
सुझाव परिशिष्ट 'ख' मे 'वेरोजगारी की समस्या' के भ्रस्तगंत दिये है। प्रायोजवा 
के भनुसार भारत मे नियोजन का मुख्य उद्देश्य रोजगार दिलाना था परल्तु श्रागामी 
पाँच वर्षों मे पर्याप्त रोजगार की सुविधायें दिलाना अत्यन्त कठिन कार्म मालम 
होता था । द्वितीय प्रायोजना के प्रन्त मे पिछली बेरोजगारी का अनुमान ६० लाख 
था । तृतीय आयोजना भ्रवधि में लगभग एक करोड ७० लाख कार्य-योग्य भनुष्य 
और बढ जायेंगे परन्तु इनको देखते हुए तृतीय ग्रायोजना अवधि में अधिक रोजमार 
की सुविधायें केवल १ करोड ४० लाख व्यक्तियों को प्रदात करने का कार्यक्रम है। 
इनमे से १ करोड ४ लाख व्यक्तियों को कृषि के अतिरिक्त और ३४ लाह़ व्यक्तियों 
को कृषि में रोजगार प्रदान होगे। इस प्रकार तृतीय झरौयोजना के अनन्त तक देश मैं 
बेरोजगारी की संख्या १ करोड २० लाख होगी । 

तृतीय पच्रर्षीय आयोजना से संविधान के सामाजिक लक्ष्यों को अधिक 
यप्ार्थ रूप दिया गया है ओर वास्तविक दृष्टि से यह जायोजना इन लक्ष्यों की 
पिद्धि की व्यि मे बहुत महत्वपूर्ण प्र है। इसमे प्रथम दो झ्रायोजनाओं की 
सफलता तथा विफलता को थ्यान में रखा गया है और बह कार्य निर्धारित किये 
गये है जो आगामी पाँच वर्षो मे तथा उससे भी आगे के विकास को दृष्टि में रख 
कर पूर्ण करने हैं, परन्तु कुछ लोगो के विचारानुसार द्वितीय आयोजना की भांति 
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दृतीय ग्रायोजना भी बहुत महत्वाकाक्षी है तथा इसमे कार्यत्रमी को पूर्ण करना 
कठिन होगा । इसमे भी सन्देह है कि घाटे की वित्त व्यवस्था केवल ५४५० करोड रु० 
तक सीमित रहेगी । बहुत अधिक सीमा तक विदेशी सहायता पर तिर्भर रहना भी 
बाँछनीय नहीं था । विदेशी सहायता मे एक बडा दोप यह उत्तन्‍न हो जाता है वि 
योडवाशों के लागू करने मे बहुत अधिक व्यय कर दिया जाता है और प्रपव्यय 
होता है । श्रायोजना म बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया गया बौर 
प्रत्येक श्रायोजना कै अन्त मै जो वेरोजगारी की बडी सख्या रह जाती है वह बहुत 
शम्भीर परिस्थिति है । 


तृतीय आयोजना की प्रगति 


तृहीय झआयोजना, जो कि ३१ मार्च, १६६६ को समाप्त हुई, पूरे पाँच वर्ष 
तक बडी उल्नद-फेर तथा परिवत्धित परिस्थितियों के बीच से ग्रुजरती रही। 
ग्रायोजना का केवल डेद वष ही बीता था कि अक्तूबर, १६६२ में चीन ने भारत 
पर विशाल प्राक््मण कर दिया और यद्यपि लडाई केवल एवं महीने ही चली, 
किल्तु चीन की झोर से दी जाने वाली धमकी एक भाये दिन की चीज वन गई । 
परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा वी भ्रावश्यकताओ को भी झ्ायोजना की ग्रावश्यक्ताशी 
मे सम्मिलित करना पणण । आयोजना काल फे प्रन्त में, अगस्त, १६६४ से घम्पू 
कश्मीर म पाक्स्तानी घुसपैठियों न घुप्तना आरम्भ कर दिया जिसन ग्रन्त में बड़े 
पैमाने के शसस्त्र पाकिस्तानी आक्रमरा का रूप ले लिया। इस प्रकार, प्रतिरक्षा 
व्यवस्था को मजबूत बताने को आवश्यकता और भी तीव्रता स अनुभव की जाने 
लगी | ततीय आयोजना कै प्रारम्भ से ही मौसम बडा प्रतिवूल रहा । आयोजना के 
प्रश्नण लीन बर्षों मे वर्षा पर्याप्त तथा समपानुजुल नही हुई जिससे कृषि उत्पादन 
पर गम्भीर प्रतितृल प्रभाव पडा । भ्रायोजना के चोथे वर्ष (१९६४-६५) में मौसम 
अच्छा रहा और फसल भी अच्छी हुई, परन्तु आ्रायोजना के झत्तिम वर्ष १६६५-६६ 
मे भारी सुखा पड़ा जिसके कारण ग्र्थ व्यवस्था पर अत्यधिक प्रतिकुल दबाव पडा । 

कृषि उत्पादन का सूचकाक (१६४६-५०-०१००), जो कि हितीय 
योजना वे अस्थिम दप से १३६ ७ था, तुत्तीय आरयोजना के प्रथम वर्ष १६६१० 
६२ मे कुछ बढ़कर १४१४ हो गया, परन्तु १६६२-६३ में घटकर १३७ २ रह 
गया | १६६५-६४ म॑ इसम फिर थोडी-सी वृद्धि हुई और यह १४२६ हो गया । 
१६६४-६४ मे इसमे जिछले व के सुकावले १० प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 
बढकर १४७ ६ हो गया | परन्तु आयोजना के प्रमन्तिम वर्ष मरे देश भर में सूखा 
पडने के कारण कृषि उत्पादन मे १४ प्रतिशत की कमी हो गई। खाास्त का 
उत्पादन, जो कि द्वितीय भ्रायोजना के अम्तिप्त वर्ष मे ८ १ करोड टन तक पहुँच 
गया था, दृतीय आयीजना के प्रथम वर्ष १६६१-६२ म उसी स्तर पर बना रहा 
और अगले दो वर्षों मे तो और भी गिर वर क्रमश ७ ८४ तथा ७ ६४ करोड टन 
रह गया। सभु १६६४-६४ मे, जदकि मानसून अनुकूल रहा, यह बढकर ८६० 
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करोड टन हो गया, १रनन्‍्तु आयोजता के भ्रन्तिम वर्ष १६६५-६६ में फिर इसमे 
तेजी से गिरावट गई और यह घटकर ७-२० करोड टन रह गया | तृतीय झायो- 
जना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्रारम्भ मे १० करोड ठन रखा गया था, किन्तु 
बोद ऐ सद्योध्चित करके ६-२० करोड टन रखा गया था। परन्तु इसके बावजूद यह्‌ 
संशोधित लक्ष्य भी पूरा न हो सका । इस प्रकार, सम्पूर्ख श्रायोजना की अवधि 
मे देश्ष की खाद्य अर्थ-व्यवस्था को गम्भीर सकट फे वीच से ग्रुजरना पडा | देशी 
खाद्यान्न उत्पादन की कमी पूरी करने के लिये बड़े पँमाने पर झ्रायात करना पडा। 
उदाहरुख के लिए, १६६४ मे, कुल उपलब्ध ग्नाज में १०३ प्रतिशत भाग आयात 
वा था और गेहूँ के मामले में यह प्रतिशत काफी ऊँचा झर्थात्‌ ४०*६ था। 
झौद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र मे, तृतीय झायोजना की श्रवधि के लिए 

उत्पादन बुद्धि की औसत वाधिक दर ११ प्रतिशत निर्धारित की गई थी | किस्तु 
ग्रौद्योगिक उत्पादन में बुट४ की यहू दर किसी भी वर्ष प्राप्त न हो सकी । आयो- 
जना के प्रथम चार वर्षो मे प्रतिशत बुद्धि क्रश. ७३, ७७, ८५ और ७ थी। 
अन्तिम वर्ष में इसमे श्लौर भी कमी हुई, विशेष रूप से वर्ष के उत्तरार्ध मे “जबकि 
अप्रैल से सितम्बर तक की छमाही की अयधि में पिछले यपं की इसी प्रवधि के 
भुकाबले भ्रौद्योगिक उत्पादन ७ ३ प्रतिशत श्रथिक था, किन्तु वर्ष के उत्तराध में 
उत्पादन मे बहुत कम वृद्धि हुई ; परिणामस्वरूप वर्ष में कुल मिलाकर वृद्धि की 
दर केवल ३*४ प्रतिशत ही रही। प्रौद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि की धीमी दर के 
लिये जो कारण उत्तरदायी थे उनमे कृषि उत्पादन में युद्धि की घीमी दर तथा 
विदेशी विनिमय की कठिन परिष्तियति सुरुष थे जिसके कारण देशी तथा आवयातित 
कच्चे माल झादि की कमी रही। सूखा पडने के कारण, सत्‌ १६६५-६६ में 
विद्युत्‌ शक्ति की कमी का भी ओरौद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। ऐसे उद्योमो 
में फिर भी प्रगति भ्रच्छी थी जो कि मुख्यत कृषिकुंए कच्चे माल अथवा आयातित 

माल पर निर्भर नही थे। उदाहरण के लिये, ग्रायोजना के अन्तिम वर्ष तक में 

भी, निर्मित इस्पात, सीमैट, एल्यूमिनियम तथा कुछ रसायनो के उत्पादन में अच्छी 

बुद्धि हुई । 

तृतीय श्रायोजेना की अवधि में कोमतों में लगातार बढने की प्रवृत्ति पाई 

गई। थोक कीमतों का सूचकांक (१६५२-५३८-१००), जो कि पहले ही प्रथम 

आयोजमना के भनन्‍्त में ६३ से बढकर द्वितीय आयोजना के अन्त में १२८ हो गया 

आए, तृतीय ग्रायोजना के पहले दो वर्षों में न्यूनाधिक रूप से स्थिर रहा, परन्तु 

१६६५-६४ मे बढकर १३५ हो गया। सत्‌ १६६४-६५ में कीमतें तेजी से बढ़ी 

और सूचकांक भी बढकर १५३ हो गया। १६६५-६६ के अनन्त में यह १७४ तक 

पहुँच गया । इस प्रकार तृतीय झयोजना की अवधि में मृल्य-स्तर मे ३६-४ प्रति- 

शत की दुद्धि हुई । इस वृद्धि में खाद्य पदाथों ने भी महत्वपूर्ण भाग अदा किया। 

यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थों के सूचकांक में मी झायोजना-काल में 

ऐसी ही बूद्धि हुईं। यह सूचकांक १६६१-६२ मे १२० था और बढ़कर १६६४-६५ 
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मे १६० तथा १६६४-६६ के झन्द्र म १७६ हो गया । सुलनात्मक दृष्टि से तेयार 
विनिभित पदाय्यों के यूचकाक में दुद कम वृद्धि हुईं। यह सूचकाक आगयोजना दे 
प्रारम्भ मे १२४ से वटकर १६६४-६४ थे १३४ तथा १६६४-६६ के अन्त मे 
१४३ हो गया 4 कोमठ्ो की वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि एक ओर साथान्न 
का उत्पादन स्थिर रहा भर दूरारी ओर जाश्चान्न की मास बराबर बटली 
रहो। खाद्यास्न की माग बढ़ने के लिये कई कारण उत्तरदायों थे। मुछ कारण 
लो दी्घक्षालीन प्रकृति के थे, जैसे -जनेसख्या भो वृद्धि और जनसख्या का 
झहरीकरण । दसके अतिरिक्‍ता कुछ कारण अल्पकालीव प्रकृति के थे, जैसे कि 
लोगो की द्राब्यिक घाय मे बुद्धि होता । एक कारण यह भी था कि व्यापारियों 
नें सदूरेबाजी एवं मुनाफाखौरी की दृष्टि से ग्रालका हूटाक वर लिया था 
और बड़े क्सानों मे पाल को रोकने की झबित यढ गई थी । इस अन्तिम 
तथ्य का परिणाम यह हुग्ना बिः सुख्य-मुख्य ख़ाद्यान्रो की आमद वाजार में कम 
हो गई थी । विदेशी मुद्रा की कपी के चारण भी बुछ ऐस किस्म के झौद्योगिक 
पदार्थों की कीमतों मे बूद्धि हुई जो कि झ्रायात किये गय कच्चे माल पर निर्भर 
थे, और ग्रागोजना के ग्रन्तिप भाग स विशज्ञेष रूप स ऐसा हुआ । थोष वीमतो को 
इस ब्‌द्धि का अनुसरण फुटकर कीमतों ने भी क्यिा। श्रमिक बे के ग्रिल 
भारतीय उपभोकक्‍दा मूल्य सुचकाक (१६४४६--१००) मे मार्च, १६६४ य मार्च, 
१६६६ क वीच ६ ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १६६३--६४ में भी यह प्रतित्तत € ४ 
ही रहा, क्न्तु १६६४-६५ में यह बटकर ११ २ हो गया था। दक्ष भर मे कीमतो 
में होने वाली स्तामास्य वृद्धि के ग्रतिरिबत, विभिन्‍न वस्तुओं को बच्ची व कमी वाल 
स्षेत्रो में भी कीमतो में भारी असमानता्ें बनी रहो । बठती हुई कीमदा को रोकने 
के लिए जो पए उठाये गये उनमे से कुछ इस प्रकार थ कृषि उत्पादन बड़ाने के 
लिये रासायनिक खाद जंप्ती बिभिन्‍न कृषि सामग्रियों बी पूर्ति मे चूद्धि कश्ना, 
लाद्य पदार्थी का वे पैमरान पर आयात करना, रासायनिक खाद का आयात 
करना प्रौर क्सातों के लिये पारिथ्रमिक भुल्यो की व्यवस्था करना , तथा बिलररए 
के क्षेत्र मे, बुछ साद्यान्ना के सम्बन्ध मे क्षत्रोय प्रशाली को साथू करना, भारतीय 
खाद्य निगम की स्थापना करता (जों कि उत्पादकों से सरीद करने की तथा 
समीकरण भण्डार बनने वी एक प्रमुख एजेन्सी होगी), अनौपचारिक राधविग 
पद्धति के साथ ही साथ उचित मूल्य की दुकानों की विस्तृत पैसाने पर स्थापना 
करना और वलकता व दिल्‍ली ज॑से स्थानों पर कातुनी राशलनिग सागर करना । 
कुछ ओद्योगिक पदार्थों के सम्बन्ध में नियन्त्रणा का युक्तिकरण (था0्रशाइबध07) 
करने का भी प्रयास किया भया । उदाहरण के लिए, जनवरी, १ ६६६ में सीमेंट 
पर से मुल्य व वितरण सम्बन्धी नियन्त्रद्म हटा लिये गये थे । 
तृदीय आयीजना की ग्रवधि में मरकारी क्षेत्र का कुल व्यय <,६३० क्से+ 
श्पये रहा। श्रत्विसक्षा तथा भन्य योजनतर व्यय की वृद्धि क कारण सम्पूर्ण 
भागोजना काल में चालू राजस्व के झेय शीर्षक मे ४७० करोड़ र० का घाटा था| 
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किल्तु अतिरिबत कराधान पीषेक के भ्रन्तगंंत, ११०० करोड़ रु० के लक्ष्य के विरद्ध 
लगभग २,१७० करोड़ रु० की वेन्द्रीय प्राप्तियों का अनुमान था, जब कि राज्यों 
में अपया ६१० करोड र० का सक्ष्य ही पूरा किया था। इस प्रकार इस शीपंक के 
प्न्तगेत केन्द्र तथा राज्यों को कुल २५८८० करीड २० की प्राप्तियाँ हुई थीं। 
ग्रल्प बचतों के क्षेत्र में, ५८४ करोड रुपये एकत्र हुए जब कि भायौजना का लक्ष्य 
६०० करोड़ र० का था । बाजार ऋण के रूप में वसूल की जाने वाली घन राशि 
की मात्रा ००० करोड रु० के लक्ष्य से भी बढकर €१५ करोड रुपये हो गई थी। 
रेलों ने ६० करोड रु० का जंशदान दिया झौर पन्य उद्यमों गे ३६५ करोड रु० का 
(जबकि लक्ष्य ४५० करोड रु० का था। वदते हुये प्रतिरक्षा व्यय के कारश घादे 
की वित्त व्यवस्था को ५५० करोड र० की सीमा मे बांध करन रखा जा सका 
और झ्रायोजता की भ्रवधि में १,१५० करोड़ रु० कौ घाटे की वित्त-व्यवस्था का 
झाश्रय लेता पडा । 
सम्पूर्ण श्रायोजना की अवधि में विदेशी वितिमय की स्थिति कठित ही 
बनी रही | ह्ितोथ आयोजना को सगाष्ति तक विदेशी मुद्रा का कोष पहले ही कम 
हो चुका था और १६६०-६१ के अन्त तक ३०४ करोड़ रु० रह गया था। भार्च 
१६६५ में यह घट कर २५० करोड ₹० रह गया था, यद्यपि तृतीय ग्रायोजना 
के अन्त मे यह २६८ करोड झ० था। कोष में कमी मुख्य रूप से १६६४-६५ में 
हुई वयोकि श्रायोजना के प्रथम्न दो वर्षों में जो कमी हुई थी, उसकी पूति १६६३० 
हर की बूद्धि से हो गई थी। विदेशी मुद्रा के कोष से धनराशि निकालने के अति- 
रिक्त भन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के प्रति भारत की क्दारी मे वृद्धि हुईं। भ्रायोजना 
के प्रारम् मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के भ्रति भारत की देनदारी १९७५ करोड 
डालर (लगभग ६० करोड रुपये) थी जिन्‍्तु तृतीय श्रायोजना के श्रन्त में यह बढ़ 
कर ३२-५० करोड डालर (लगभग १५५ करोड़ र०) हो गई थी। इसमें मार्च 
१६६५ मे लिया गंगा २० करोड डालर (लगभग ६५ करोड २०) का झ्रापत्कालीन 
उधार भी सम्मिलित है। सन्‌ १६६४-६४ में विदेशी मुद्रा की स्थिति पर जो 
भ्रतिकूल दबाव पडा वह खाद्यान्न तथा 'रासायनिक खाद के भधिक प्ायात के 
कारण, ऋण-गार के भुगतान में वृद्धि हो जाने के कारण तथा निर्यात की स्थिरता 
के कारण था। ग्रायात की मात्रा जो कि सन्‌ १६५०-४१, १६५५-४६ तथा 
१६६०-६१ में क्रमशः ६५० करोड, ७७४ करोड़ श्रौर १,१२२ करोड़ रू० थी, 
बढ़कर सन्‌ १६६४-६४ में १,३१४ करोड़ ओर १६६५-६६ भें १,३५० करोड रू० 
हो गई । निर्यात की मात्रा, जोकि प्रथम दो आयोजनाझो की अवधि में लगभग 
स्थिर रही [प्रर्थात्‌ उपर्युक्त वर्षो में ६०१ करोड, ६०६ करोंड तथा ६४२ करोड़ ० 
रही), उल्लेखनीय रूप से बढी और १६६३-६४ में ७६४३ करोड छ० हो गईं। परस्धु 
१६६४-६४ मे यद्यपि निर्यात की मात्रा और भी बढ कर ५१६ करोड रु० हो गई 
किन्तु वृद्धि की दर घट गईं । सबु १६६५-६६ में निर्यात घट कर ६१० करोड ह० 
हो गया । इसके कई कारण थे जिनमें फल का खराब होना तथा भारत-पाकिस्तान 
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संघर्ष मुख्य थे । उधर आयात की मात्रा बराबर बढती रही, विशद्येप खाद्यात्तों का 
लगातार ग्रायात करने के कारण । तुतीय आयोजना काल की सम्पूर्ण अवधि मे 
३,७१२ करोड रु० का तिर्यात हुआ । आयोजना-काल मे चिर्यात के स्तर में लगभग 
२३ प्रतिद्यत की वृद्धि हुई- अर्थात निर्यात की माता जो कि सब १६६०-६१ में 
६६० करोड रु० थी, सन्‌ १६६५-६६ में बढकर ८१० करोड रु० हो गई ) और 
यदि १६६५-६६ मे सुखे की स्थिति के कारस्स कृषि व बागान फसलो के उत्पादन 
पर प्रतिभुल प्रभाव न पडता तो यह वृद्धि और भी अधिक होती। विदेशी विनिमय 
की स्थिति उस समय और भी खराब हो गईं जबकि भारत व पाकिस्तान के वीच 
संघर्ष छिड जाने के कारण सयुवत राज्य अमेरिका तथा अन्य सहायता करने वाले 
देशो ने सहायता देना स्थगित कर दिया। बाद मे सहायता-कार्य फिर चाबू हो 
गया था। विदेशी विनिमय की कठिन स्थिति का सामना करने के लिये तृतीय 
श्रायोजनाकाल में जो पग उठाये गये उनमे ये मुख्य थे निर्यात बढाने तथा ग्रायात 
कम करने के लिये अनेक कार्रवाइयाँ की गई, आयात घटाने के लिये विशेष प्रायात- 
कर लगाये गये और विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन देने के लिये कारंबाइयाँ की गईं। 
पर इस सबके बावजुद, जंसा कि पहले बताया जा चुका है, मार्च १६६४ में 
अन्तर्साष्ट्रीय मुद्रा कोप से २० करोड डालर का आपत्कालीव उधार लेना पडा और 
फिर तृतीय भ्रायोजना के समाप्त हो जाने पर अप्रैल १६६६ मे १८७४ करोड 
डालर (लगभग ८६ करोड ₹०) का फिर उधार लेना पडा। विदेशी विभिमय की 
लगातार बनी रहने वाली कठिनाइयों के कारण जून १६६६ में सरकार को रपये! 
का ३६ £ प्रतिशत श्रवभूल्यन करना पडा । 
राष्ट्रीय प्राय में वृद्धि बहुत धीमी तथा असमान रूप से हुई। इसका मुख्य 
कारण १६६४-६५ को छोडकर शेष वर्षों मे लगातार मौसम का खराब होना 
था | जैसा कि ऊपर चढ़ाया जा चुका है औद्योगिक उत्पादन में भी आश्चानुकूल दर 
से बृद्धि नही हुई ग्रायोजवा के प्रथग दो वर्षों, बर्थात्‌ (६९६१-६२ तथा १६९६२- 
६३-मे उत्पादन-बृद्धि की दर बहुत धीमी, प्र्थात्‌ दोनों वर्षों में क्रमश २५% 
तथा १७ प्रतिशत रही । भ्ायोजना के तीसरे वर्ष मे कुछ वृद्धि हुई भौर दर ४ & 
प्रतिशत हो गई । चौथे वर्ष अर्थात १६६४-६४ मे, मुध्यत भ्रनुकूल ऋतु तथा कृषि 
उत्पादन मै वृद्धि के कारण राष्ट्रीय श्ाय में ७*६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु 
झायोजना के प्रन्तिम वर्ष श्र्थात्‌ १६६५-६६ मे, देश से बडा भयानक सूखा पढा 
जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादर में भारी गिरावट भा गई । कृषि उत्पादन में कमी 
के बारण तथा विदेशी घुद्रा की बठित स्थिति के आरण औद्योगिक उत्पादन पर भी 
प्रतिबूल प्रभाव पड़ा | सच १६६५-६६ मे, राष्ट्रीय आय मे ४ २ प्रतिशत की कमी 
हुईं । इस भ्रकार, झागोजना की अवधि मे सम्पूर्ण रुप मे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की 
दर बहुत धीमी तथा प्रसमान रही और सम्भावना यही है कि ग्रायोजतवा का 
राष्ट्रीय आय म प्रति वर्ष २ श्रतिश्नन की वृद्धि का लक्ष्य अपूर्ण ही रहेगा। तृतीय 
प्रायोजता के प्रथम चार वर्षों म बुद्धि को औसत दर ४२ प्रतिशत रही श्ौद 
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अन्तिम वर्ष को तीद्र गिरावट के कारण आयोजना की सम्पूर्ण अवधि में राष्ट्रीय 
आय मे वृद्धि की औसत दर केवल २-५ प्रतिशत रही। जहाँ तक मात्रा का प्रइन 
है, राष्ट्रीय ग्राय सन्‌ १६६०-६१ में १४,१४० करोड छ० थी जो १६६४-६४ में 
ढिकर १६,६३० करोड़ रुपये और १६६५-६६ में घटकर १५,६३० फरोड रु० हो 
॥ई जब कि (१६६०-६१ के मूल्यों के आधार पर) झायोजना का लक्ष्य १६,००० 
हरोड ₹० का था। प्रति व्यक्ति ग्राय भी (१६६०-६१ के मूल्यों के आधार पर) 
प्रेत १६६०-६१ में ३२६ ८४० थी जो १६६४-६५ मे बढ़कर ३४८ रु० ग्रौर 
१६६५-६६ मे घटकर ३२५ रु० रह गई। 

जैसा कि हम ऊपर बतला चुके है, तृतीय आयोजना काल में लगातार कठि- 
गरइय, ही कठिनाइयाँ उत्पन्न होती गई जिनमें मुख्य ये थी ' चीनी तथा पाकिस्तानी 
प्राक्ृरमण और सीमाप्रों पर बना रहने वाला लगातार खतरा, लगातार खराब 
परौसम के कारण फसलों को हानि पहुँचता, विज्लेप रूप से १६६५-६६ मे सूखा 
उड़ना और सम्पूर्ण झ्रायोजवा की अवधि में विशेषतः अस्त में विदेशी मुद्रा की 
ब्राठिय स्थिति । इसका परिणाम यह हुग्ना कि ग्रधिकांश क्षेत्रों में झरयोजना की 
उपलब्धियाँ लक्ष्य तक न पहुंच सकी । विज्येप रूप से कृषि उत्पादन में झाशानुकूल 
वृद्धि ल हो सकी । खाद्यानों का उत्पादन १२ करोड टन के अपने लक्ष्य से गौर 
प्रहाँ चक्त कि €'२ करोड टन के अपने संशोधित लक्ष्य से भी कम रहा । भ्रन्य कृषि 
पग्बन्धी वस्तुप्रों के उत्पादन का भी यही रुख रहा। औद्योगिक उत्पादन भी 
ग्रौसत रूप में ग्राशा के अनुसार वृद्धि की ११ प्रतिशत की वाधिक्त दर के स्तर तक 
न पहुंच सका । प्रायोजना के प्रारम्मिक वर्षों मे यातायात, कोयला तथा बिजली 
की कभी बनी रही । बाद में यह कमी म्रायव हो गई परन्तु ऐसा मुख्यतः इसलिये 
हुआ क्योकि प्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर मनन्‍्द पड गई थी। ग्रशतः तो 
क्रृषि एवं श्रौद्योगिक उत्पादन मे कमी होने के कारण और ग्रंशत (प्रतिरक्षा 
तथा विकास का व्यय बढने एवं जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि होने व जनसख्या 
का शहरीकरण होने के फलस्वरूप) माँग में बुद्धि हो जाते के कारण कीमतों 
में ऐसी ब्‌द्धि हुई जिससे परेशानी उत्पन्न हुई भौर विद्येषतः आयोजना के अन्तिम 
वर्षों मे । खाद्यान्नों तथा श्रन्‍्य भ्रावश्यक पदार्थों के वितरण मे उत्पन्न होने वाली 
कठिनाइयों के कारण यह मूल्य-स्थिति श्रोर ग्रम्भीर हो गई। अदायगी-श्षेष की 
स्थिति सम्पूर्ण आयोजनाकाल मै बडी संकव्पूर्ण बनी रही, विशेषत* आयोजता के 
अन्तिम वर्षों में ! इसका कारण यह था कि खाद्यान्नो तथा अत्य पदार्थों के आथात 
में वृद्धि हो गई थी झौर आयोजता के अन्तिम काल में विदेशी सहायता मिलनी 
बन्द हो गई थी । ऐसा इस सब के बावजूद हुआ कि निर्यात बढाने के लिये, आयात 
घटाने के लिये श्रौर विदेशी पूँजी के झ्ागमन को प्रोत्साहन देने के लिए भनेक 
कारंबादयाँ की जाती नहीं । इससे मजबूर होकर अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार 
लेना पड़ा और अन्त मे रुपये का ग्वशुल्यत भी करना पड़ा (यद्यपि यह पग तृत्तीय 
भायोजना के परचात्‌ उठाया गया था) । 
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पर इसके बावजूद कुछ प्रग उठाये गये हैं, विशेष रूप से आयोजना के 
अन्तिम वर्षों मे, जिनसे और अनुकूल मोसमी दण्ाप्रो के कारण यह प्राज्ञा को 
गई कि कृषि उत्पादन मे सुधार होगा । उठाये जाने वाले इन पगो में किसानों के 
लिये प्रोत्माहन-मूल्यों की व्यवस्था, उत्पादन बढ़ाने एवं रासायनिक याद कै प्रायात 
पर जोर प्रौर उन्नत किस्म के वीर्जों का प्रयोग श्रादि मुख्य थे । जैसा कि त्रौथी 
अ्रायोजना की स्परेखा में कहा गया है कि “श्रम प्रघान खेती के जिलानुसार काये- 
क्रमो द्वारा हुई प्रगति से, कृछ खाद्यान्त फसलो कौ भ्रधिक उपज देने वाली किस्मों 
का विकास करने से, रातायनिक खाद व वीटाखुवाशक पदार्थों को लोकप्रिय 
बनाने से दौर तृतीय आयोजना-काल में स्िचाई-स्षेत्र मे किये गये विस्तार से इस 
बात के विश्वास के पर्याप्त कारण हैं कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्त हो गई हैं 
जिनसे भविष्य म अच्छे परिणाम श्राष्त होगे ।” विदेशी सहायता के परुत आरम्भ 
होने से प्रायात मे उदारता वरतने से श्रो्योग्रिक उत्पादन में भी दृद्धि को सम्भावना 
है। यहां फिर चौथी झ्रायोजना की रूपरेखा के इन शब्दों का उल्लेख किया जा 
सकता है. “वास्तविक स्थिति उससे अ्रच्छी है जैसी कि प्रथम दृष्टि मे दिक्लाई 
पड़ती है. । श्रनेक उद्योगों में, विशेष रूप से मशीनरी, घातु, रसायन तथा 
उ्ेरक के उद्योगों मे ठोस प्रगति हुईं है। अन्य उद्योगो भे भी, जहाँ कि ऐसा नहीं 
है, पहले से ही उत्पत्त उत्पादन-क्षयता काफ़ी मात्रा में ग्रायात-परदार्थों की कमी 
के कारण बेकार पडी है। निर्यात की स्थिति में सुधार होने श्रौर विदेशी ऋणों 
की पुन प्राप्ति होने के राय ही खाथ, सम्भावना यही है कि बेकार पड़ी हुई! 
उत्पादन क्षमता को सक्रिय बताया जा सकेगा झोर उससे प्रल्पादधि में ही औधो- 
गिक उत्पादन में इतनी ठोस वृद्धि होगी जिम्मसे न केवल पहली कमी ही पूरी होगी, 
बल्कि प्रथ॑-व्यवस्थां को एक नयी प्रेरणा प्राप्त होगी । इसके प्रतिरिक्त, अनेक 
ऐसी प्रायोजनायें, जो कि तृतीय झायोजना-काल में उत्पन्न अनेक कडिनादइयों के 
फॉरण पूरी नहीं हो सकी थी, सम्भावना यह है कि चौथी आयोजना के प्रथम श्र 
से १८ माह की अवधि भे ही पूरी हो जायेंगी ।' खाद्य पदार्यों के श्राथात मे होते 
वाली हात की वृद्धि के कारण ओर माँग में कमी करने की कुछ ऐसी कारंबाइयो, 
जेंसे कि सरकारी खर्च मे किफायतें तथा उधार पर अतिबन्ध आदि के कारण तथा 
कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के कारण यह भी सम्भावना है कि कीमतों मे 
स्थिरता झायगी । यह भी ह्मरणीय है कि १६६५-६६ का दर्ष बडा ही प्रतिकूल 
वर्ष सिद्ध हुप्ना था जिसमे इतिहास का एक भयकरतम सूखा पडा । उत्पादन तथा 
राष्ट्रीय भाव में १६६३-६४ से ही वृद्धि शुरू हो गई थी जो १९६४-६५ में भी 
जारी रही थी किस्तु १६६५-६६ में इसकी भारी पक्का लग गया । वित्त मन्व्रालय 
द्वारा जुलाई १६६६ के अन्त में किये गय अनुपूरक आधिक सर्वेक्षण में कहा ग्रगथा 
था कि यदि राजकोपीय एबं मौद़िक शनुशासन बनाये रख्चा गया तो “वर्ष के अन्त 
तह मुद्रा स्फीति की स्थिति को विबन्त्रित किया जा सकता है और देश यवार्थता 
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और विश्वास की भावना से चौथी प्रायोजना के प्रभावपूर्णं क्रियास्वयन की प्राशा 
क्र राकृता है [” 


लिष्कर्ष 
जैसा कि आरायोजना ग्रायोग ते स्वयं ही चोथी आयोजना की रूपरेखा में 
कहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का रिका पहली दृष्टि में ही अच्छा प्रतीक 
नही होता | परन्तु जैसा कि हम ऊपर दता चुके हैं, तृतीय झ्रायोजता का काल 
अनेक पहलुओं से बडा भ्रसाधारण रहा । इसके म्तिरिक्त, जैसा कि राष्ट्रीय ग्राय 
एवं उपकी बुद्धि की दर के आँकड़ों तथा खाद्य उत्पादन जैंसे कुछ अमुख लक्ष्यों के 
समस्त आँकडों से स्पष्ट है, तृतीय झ्ायोजना में प्राप्त सफलता बडी निराशाजनक 
है, परन्तु फिर भी प्रतेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कि लक्ष्यों की ययेष्ठ मात्रा में 
पृत्ति हुई है, जैसे कि मशीनरी, धातुप्रों, रसायनों व उवंरक श्रादि के मूलभूत 
प्रौद्योगिक क्षेत्र, जिनमें कि वृद्धि की दर १५% वापिक से भी प्रधिक रही है । 
अनेक मामलों मे क्षमता की वृद्धि की दर उत्पादन-वृद्धि की दर से भी तेज रही 
है--अर्थात्‌ भविष्य में भ्रधिक तीर दर से वृद्धि की सम्भावनायें उत्पन्न हो गई हैं। 
प्रगोेक प्रायोजनायें, जिनमे कि पूर्वोक्त कारणों से देरी हो गईं थी, प्रव पूर्ण होमे 
को है ग्रौर यह झाशा की जाती है कि चौथी आायोजता के प्रारम्भ मे ही उनमे 
| उत्पादन-कार्य शुरू हो जायेगा । इस प्रकार, योजना ग्ायोग के इस निष्कर्ष में 
यॉप्त ग्रीचित्य प्रतीत होता है कि “तृतीय आयोजना की सभी कमियों एवं 
निराशाप्रों के बावजूद, चौथी आ्ागमोजता के प्रारम्भ मे तथा आने वाले वर्षों की 
अवधि पे देश भ्रधिक तीत्र गति से विकास के लिये प्रस्तुत हे।” (चौथी ब्राघोजना 
को रूपरेखा) । 
यदि हम ग्रायोजना की झब तक की सम्पूर्ण अवधि पर विचार करें, तो 
कहा जा सकता है कि ग्रायोजना के प्रारम्मिक काल की अपेक्षा आज ट्र्थ-ब्यवस्था 
निरचय ही अधिक बडी तथा शक्तिशाली है। राष्ट्रीय आय की मात्रा जो कि 
(१६६०-६१ के मूल्यों के आ्राधार पर) सद्‌ १६५०-५१ में ६,६४० करोड ४० थी, 
सब १६६४-६५ मे बढकर १६,६१० करोड रु० हो गईं। इस प्रकार इसमें कुन्न 
लगभग ६४ प्रतिश्षत की भ्रथवा प्रति वर्ष ३८ प्रतिशत की संयुक्त दर से बुद्धि हुई। 
श्रायोजना में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले यद्यपि वृद्धि को यह दर नीची है परल्तु 
दर्शनीय बात यह है कि राष्ट्रीय आय की दर में ऊरध्वंमुसी प्रवृत्ति पाई जाती है। 
राष्ट्रीय भाय में वृद्धि की ग्रौसत दर, जो कि आयोजना ऐे पूर्व की अनेक दशाब्दियो 
हक केवल ९ प्रतिशत ही थी, श्राने वाली अनेक बाघाओं एवं कठिनाइयो के बावजुद 
बढ़कर प्रथम झायोजना में ३'४ प्रतिशत, ह्वितोय आयोजना में ४ प्रतिशत गौर 
सुतीय आयोजन के प्रथम चार वर्षों में ४२ प्रतिशत हो गई । भ्रति व्यवित्य आय की 
मात्रा में १६५०-५१ तथा १६६४-६५ के मध्य कुल २७ प्रतिशत की तथा प्रति 
डर औसतन १८ भ्रतिशत की दर से वृद्धि हुईं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र मे, 
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आयोजना के १४ वर्षों मे लगभग ६४ प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई | कृषि उत्पादन 
के सचकाक (१६४६-५०--१०० के झ्राघार पर) सन्‌ १६५०-५१ में ६६ था 
झौर तद से वरावर बढ रहा है। बुद्धि की दर सयुक्त रूप से लगभग रे प्रतिदत , 
प्रतिवर्ष रही है जब कि उससे पहली दशाडिदियों मे उम्र यृद्धि का औसत वापिक 
प्रतिशत $ थे भी बग था। खाद्यानो क्षा उत्पादन १६५०-५१ में ५४६ करोड़ 
डन था थो बटकर १६६४-६५ मे ८ & करोड टन हो गया | झआयोजना के 
प्रारम्भिक वर्षों में कृषि उपज मे जो बढोीत्तरी हुई वह ब्रति एक्ट उततादन वी वृद्धि 
हैं उतनी नहीं थी जितनी कि कृपि-क्षत्र के विस्तार से थी । झायोजना के कुछ वर्षों 
के पश्चात से ही प्रति एकड उपज मे वृद्धि क्र एस रहा है। परन्तु इसके भी 
अलावा कृषि उत्पादवता में वृद्धि को जो सम्भावनाये विद्यमात है थे बहुत अधिक 
है। उद्योगों के क्षेत्र मे, १४ वर्षो को उक्त अ्रवधि में लगभग १४६ प्रतिशन की वृद्वि 
हुई है और झनेक प्रकार के नये-मये उद्योग चालू हुथ ह। उद्योगों में बड़े महत्वपूरा 
रचना सम्बन्धी परिवर्तन हुए हैं और उत्पादन वृद्धि में सहायक बुछ महत्वपूर्ण 
उद्योगो, जैसे--इस्पात, एल्म्यूनियम, रसायन उर्वरक, मशीनरी तथा पेट्रोल पदार्थों 
के उद्योगो मे प्रगति बी दर बडी उल्लेखनीय एवं विस्मयकारी रही है। यद्यपि 
ग्रौद्योगिक मोचें पर किये गये सभी प्रयत्न समथ पर फ़लदायी नही हो सके ग्रथवा', 
उतनी मात्रा मैं फल नहीं प्रदान कर सके जितनी कि झाशा की गई थी, फिर भी, 
जैसा कि आयोजना आगोग ने चौथी आयोजना की रूपरेखा मे कहा है *ि 
“औद्योगिक उत्पादन का ढाँचा ग्राज उससे कही अधिक सन्तुलित है जितना शि 
वह इस धताब्दी के प्रथम अर्धभाग मे था , और यदि इस ढाँचे की कमियो को 
दूर करके तथा उसमे परस्पर समुचित सम्बन्ध स्थापित करके बहुत बुद्ध किया 
जाम! भभी दोष है तथापि यह कहा जा सकता है कि श्रौद्योगिक रचना में पहले की 
अपक्षा झाज इस बात की भधिक क्षमता है कि वह उत्पादन-बृद्धि एव विविधताओं 
के साथ झागे बदस वा सके (” एक प्रन्‍्य महत्वपूर्ण त्तध्य यह है कि औद्योगिक 
उत्पादग के अनेक क्षेत्रों मे, जैते कि मशीनी ओीजारो के क्षेत्र में, आयातो रा" 
9०73) पर प्ापेक्षिक मिर्मरता आज उससे काफी कम है जितनी की होनी चाहिये 
थी। परत्तु यहाँ इस तथ्य की भी उपेक्षा नही की जा सकती कि उत्पादन वृद्धि के 
कारण आयात में कमी होने के वावजुद, नये-तये क्स्मि के श्रायात करने आवश्यक 
हो गये हैं और श्रतेक भामलो में तो बुल् माँग इतती अधिक हो गई है कि इन 
वस्तुओं का देझ में ही काफो बडे अनुपात में उत्पादन होने के बावजुद, कूल आयात 
चीफ, अर है, है ५ जयझलो सथा परिवहन के सत्र में भी अग्ावपूरं प्रगीत हुई. 
है। उदाहरण के लिये, प्रस्थापित विद्युत क्षमता जो कि सम १६४०-५१ में 
२३ लाख किलोवाट थी, वढवर सन्‌ १६६४-६६ में १०२ लाख कित्तोवाट हो गई, 
अर्थात्‌ उसमें चारगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है 
हम अपनी इस विवेचना को प्रधान सन्‍्द्री खीघती इन्दिरा गाँवों के शब्दे 
में इस श्रकार व्यकत कर सकते हैं . “यह सत्य है कि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमे कि हम 
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अधिक बुछ नहीं कर सके है, कभी-कभी तो ऐसी प्ररिस्थितियों के कारण जो 
हमारे नियल्तरण से बाहर थी और कमी-करमी अपनी असफलताओं एवं मूलों के 
कारण | परन्तु इसके बावजुद, आयोजनाओ ने भारत में विकास का एक अच्छा 
आधार भ्रस्तुत किया है। मेरे विचार से श्रपनी श्रसफलताप्रों को स्वीकार करते 
समय यदि हम आयोजनाओं की महान सफलताशं परे विचार नही करते हैं तो 


ऐसा करके हम स्वयं अपने प्रति ही बडा अन्याय करेंगे ।” 


तृतीय आयोजना में सरकारी क्षेत्र का व्यय (करोड़ रुपयों भें) 
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चौथी पच्रवर्षीय ग्रायोजना ([प॥6 ए#णगराए छोए९ श्दा एंशा) 


चौथी पचवर्षीय झयोजना के ससौदे की रूप-रेखा २६ अगस्त १६६६ को | 

संसद के समक्ष रखी गई थी । इससे पु, २ दिसम्बर १६६४ को ससद्‌ में चौथी 
अयोजला पर एक स्म्रणक्पत्र प्रत्तुद किया गया था जिसमे चौथी आायोजवां की 
भ्रवधि में कुल २२,६०० करोड रुपये के व्यय का भ्रस्ताव था। किन्तु १६६४ में 
बाकिस्दावी झ्ाकमण से उत्पत्त सकट के कारण तथा जून ६६६६ में रपये का 
प्रवमुल्यन होने के कारण उस ध्यय में सशोधन करना पडा और इसी कारण 
मंसौदे मे इस राशि मे वृद्धि को गई। चौथी आयोजना के मसौदे के अनुसार, 
प्रायोजना का कार्य है “पहली तीनो प्रायोजनाओ को उपलब्धियों भ्रथवा सफल- 
ताझ्रो को एकीकृत करना तथा आगे बढाचा, उनकी कमियों को, जहाँ तक भी 
भ्यावहारिक हो, दूर करना और एक ऐसा ग्राधार तैयार करना कि जिसके द्वारा 
बाँचवी ग्रायोजना के अस्त तक एक स्वावलम्बी एवं झ्ात्मनिर्भर अर्थ-ब्यवस्था की 
स्थापना की जा सके ४! 


लक्ष्य तथा उनकी पूर्ति के लिए व्यू ह्‌ रचना 

भ्राघोजना के मसौदे मे अगले पाँच वर्षो के लिए निभ्नलिखित भ्राठ प्रछुख 
लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं--- 

(६१) वथासम्भव ग्रात्मनिभभेरता प्राप्त करना। इस उद्देश्य के लिये कृषि / 
तथा ओ्रौद्योगिक उत्पादन के ऐसे सभी कार्यक्रमों की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदाव 
थी जायेगी जिनसे निर्यात को बढावा मिले ग्रौर आयात घटे ( 

(२) मूल्य-स्थिरता के विधय में ग्राइवस्त होगा। इस्र विधय मे ऐसे पग 
उठाये जायेंगे कि जिनसे मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी कारणों पर रोक लगे और घाटे की 
वित्त व्यवस्था से बचा जा सके । 

(३) ग्रामीण जनसस्या की प्राय मे वृद्धि करता और खाद्य पदार्थों व 
कृषि सग्वस्धी कच्चे मास की पूद्धि को बढ़ाना । इसके लिये कृषि उत्पादन को 
झधिवद्दम करने के उद्देश्य से सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे । 

(४) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, श्रौद्योगिक विकास के कार्यत्रमो 
में रासायनिक्त खाद, कोटाशुनाशक पदार्थ, कृषि सम्बन्धी औजार, डीजल इजिन 
तथा ईक्टरो जंसी वस्तुझो के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। 

(४) अत्यावश्यक सामूहिक उपभोग की ऐसी दस्तुओं के सम्भररा में बुद्धि 
करने के लिये, जिन पर कि भ्रतिरिक्त झाभदनियाँ व्यय की जायेंटी, वस्त्र, चीनी, 
ओोपधियाँ, मिट्टी के दे तथा कागज जैसे पदार्थों के उत्पादन मे बुद्धि की जायेगी। 

(६) धातु, मशीनरी, रप्तायत, खनिज, विजली तथा परिवहन जैसे उद्योगों 
मे, जो कि प्रतिरक्षा दथा आ्रविक आसत्मनिरभरता, दोनो के लिये ही महत्वपूर्श हैं, 
निरन्तर प्रगति के विषय में आइवस्त होन के लिए चालू कार्यत्रमो को प्रधिकदम 
सम्भव गति पे पूरा किय्रा जायेगा और कुछ ऐसे नये कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे 
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जो कि पहले से ही चालू विकास की गति फो बनाये रखने के लिये तथा पाँचती 
प्रायोजना की अवधि में देश की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
* ग्रावश्यक हों । 

(७) जनसंख्या की बृद्धि को रोकने के लिए तथा जनता के लिए श्रेष्यतर 
जीवम-स्तर के विषय भें आइवस्त होने के लिये ऐसे सभी प्रावश्यक साधनों की 
व्यवस्था की जायेगी जिनके द्वारा कि परिवार नियोजन-कार्यक्रम को सामूहिक एवं 
देशव्यापी स्तर पर लागू किया जा सके । 

(७) मानवीय साधतों का विकास करते के लिए, सामाजिक सेवाप्रों के 
क्षेत्र मे काफी मात्रा में अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की जायेंगी श्लौर उत्पादवाता 
बढाने बी दिशा में इनका समुचित रूप से पुन्रगंठन किया जायेगा । 

इन लक्ष्यों की पूर्ति की दिया में किये जाने वाले प्रयत्नों को इस प्रकार 
संगठित किया जायेगा कि उससे ग्रधिक रोजगार तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में 
तीव्र भति की प्रोत्साहन मिले | ग्रायोजना के मसौदे में इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 
निम्नलिखित पगों को युद्धस्तर पर उठाये जाने का उल्लेख किया गया है-- 

(१) अधे-व्यवस्था को ग्रात्मनिरभरता की झोर ले जाने के लिए निर्यात की 
वृद्धि तथा ग्रायात की कमी को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती होगी! अता- 

॥ वश्यक वस्तुओं के उपभोग को सीमित करना होगा, विशेष रूप से ऐसी वस्तुओं के 

“ उपभोग को, जिनका निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सभी उद्योगों में, जो निर्यात 
के लिये उत्पादन कर सकते हैं अथवा ऐसी वस्तुप्रों का उत्पादन कर सकते हैं जी 
झ्ायात का स्थान ले लें, उगकी वर्तमान क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग 
क्या जायेगा। ऐसे सभी विदेशी ऋण का, जो कि नई प्रायोजनाम्रों के निर्माण 
के लिग्रे अथवा पहले से ही निर्मित प्रायाजनाप्रों के रक्षण के लिखे प्राप्त होगा, 
मुख्य रूप से देश की कृषि व उद्योग की निर्यावन्‍वर्धध तथा आरायात-प्रतिस्थापन 
करने बाली क्षमता का बिकास्त करने में उपयोग किया जायेगा। यह सब कार्य 
झधिकतम सम्भव तीव्र गति से किया जायेगा । 

(२) हमारी अर्थ-व्यवस्था विकासोन्मुख है, अतः यह तो राभ्भव नहीं होगा 
कि सभी कीमतों के बढ़ते पर रोक लगाई जा सके, परन्तु खाद्यास्त, वस्त्र, खाने 
के तेल जेसी. मूल उपभोग की वस्तुओं की कीमतों को बढने से अभ्रवश्य रोकना 
होगा । इसी प्रकार, भश्रौद्योगिक बच्चे माल की कीमतों को भी बढने से रोकना 
होगा जिससे कि वस्तुग्रों की उत्पादन-लागठ ग्रधिक न बढ़ जाये, विशेष छप से 
निर्यात-वर्धत तथा श्रायात-प्रतिस्थापन के क्षेत्र मे | इस बात के भी प्रयत्न करने 
होगे कि लागत तथा कीमदो में वृद्धि के बीच श्रयवा कीमतो तथा सजदूरियों की 
वृद्धि के बीच स्वयंचालित सम्बन्धों की मूंजाइश कम हो जाये । 

(३) अ्रावश्यक वस्तुओं के वितरण एवं उनकी कीमतों का नियमन करते 
के लिये विशेष पग उठाये जायेंगे । इसके लिये भौतिक नियम्त्रणों तथा राजकीय 
व्यापार के चुनीदा उपयोग की झ्लावश्यकता होगी। 


ह्श्द्व श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


(४) घाटे वी वित्त-व्यवस्था से बचना होगा ! इस सम्बन्ध में झाइवस्त 
होने के लिए कि समाज की बटी हुई अतिरिक्त ऋप-इक्ति कही आयोजना की ही 
नष्ट-श्रष्ट न कर दे, वुद्ध मौद्रिक एवं राजकोषीय कार्यबराहियाँ करनी होंगी । बचत 
भी अ्रधिक्तम सम्भव भाजा भें करती होगी-केवल इसलिये हो नहीं कि साघदी को 
आयोजना के लिये गतिशील करना है, अपितु इसलिये भी कि मुद्रास्पीति सम्बन्धी 
शक्तियों को वह्च भे रखा जा सके । सामान्य उधार नीति का निर्वारण भी इस 
अकार किय्य थाना चाहिये कि जिससे स्फीति सम्बन्धी दवाव कम हो सो ॥ कुछ 
चुनीदा साख-नियन्त्रणा की ऐसी रीति से लागू किया जाना चाहिये कि जिससे 
आयोजना मे उल्लिशित प्राथमिकताप्रों को पूरा करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र 
निवेश करने को प्रेरित हो, अ्र्थ-व्यवस्था को प्रोत्साहन मिले और तिसचय [प087- 
6778) हृदोत्माहित हो । राजकोषीय नीति का उद्देश्य भी ऐसा होना वाहिये वि 
उसछे अतिरिक्त क््य-शक्ति का सफाया हो और प्रेरणाप्रा तथा प्रप्रेरणाओ्ो के 
मिश्रण की व्यवस्था हो ताकि आयोजना के लक्ष्य पूरे किये जा सक । 

(५) प्रायोजवाशो तथा कार्यश्मों का चुनाव करने मे, उनसे सम्बन्धित 
वित्त के मामलों में तथा प्रशासन मे प्रपेक्षाइत अधिक मात्रा मे अनुशासत्र कायम 
करवी होगा जिससे कि इस दिद्या में क्ये जाने वाले प्रयत्न आवद्यक कायेंक्रमों 
पर तथा आयोजनाकाल म उनके सावधानीपूर्णों क्रियान्बयन पर केंटिद्रित कये जा 
सके । सभी भ्नावश्यक ख्चों को कम किया जाना है, लागतों वी सतकंता के साथ 
छावबीन की जाती है और उनको न्यूनतम रखना है। 

(६) कार्य कसों का सबसे अधिक कुछल एवं स्लाधिक जियास्थयत ही इस 
विपय में झाइदस्त कर सकता है कि उनसे भ्धिकवम प्रतिफल प्राप्त हो सके । उन 
प्रायोजनाओं को यथासम्भव झीक् से श्षीध्र पूर्ण किया जाना चाहिये जिनमे कि 
पहले से ही काफी प्रगति हो चुकी है । सभी सम्बन्धित प्रायोजनाओ की प्रगति 
पर भी निरन्तर और सतर्क दृष्टि रखी जानी चाहिये ताकि उनमें से कोई भी 
प्रगति के मांगे से भटक कर विछुड न जाये । नई प्रायोजवार्ये तब तक झ्रारम्भ 
नहीं की जानी ब्राहिये जद तक कि उतसे सम्बन्धित सभी प्रकार के विवरण का 
पूरी तरह हिसाब न लगा लिया जाये और इस विषय में पूर्ण निश्चिन्तता नहों 
जाये कि उनसे सम्बन्धित आवश्यक साधन समय पर प्राप्त भी हो जायेंगे। इन 
सब बातो के अतिरिक्त उनका ज़ियास्वथन भी इस प्रकार होना चाहिये कि उससे 
सक्ष्यो की पूर्ति के विषय में आइवस्त हुआ जा सकै । 

(७) प्रधासकीय मशीनरी, कार्ये-दिधियाँ तथा साथ ही प्रवन्ध सम्बन्धी 
कार्य सभी स्तरो पर इस प्रकार सचघालित सियि जाने चाहिये कि वे मुलभूत आविक 
एवं सामाजिक कार्यों की दृष्टि से उप्रयुक्त तथा अनुशुल रहे और जिसके फल- 
स्वरूप आयोजना के लक्ष्य निर्धारित अवधि में पूरे क्यि जा सके दया उन परि- 
सम्पत्तियो ते अनुकूलतम लाभ प्राप्त क्ये जा सके जो कि अर्थ-ब्यवस्था से पहले से 
विद्यमान हैं । 


पंचवर्षीय झ्रायोजनायें और श्रम हर 


व्यय तथा निवेश 

चौथी ग्ायोजना का कुल प्रस्तावित व्यय २३,७४० करोड़ रुपये है-- 
१६,००० करोड़ ह० सरकारी क्षेत्र में और ७,७४० करोड ₹० गैर-सरकारी छ्ेत्र 

“अं। सरकारी क्षेत्र के कुल व्यय में से १३,६०० करोड़ रु० गिवेश में और २,४०० 

करोड रु० चालू व्यय में काम जायेंगे । इस प्रकार, दुल प्रस्तावित निवेश व्यय 
२१,३५० करोड २० है (१३,६०० करोड २० सरकारी क्षेत्र मे और ७,७५० करोड़ 
रु० गैर-सरकारी क्षेत्र मे) । कुल निवेश का ६४ प्रत्धिशत भाग सरकारी क्षेत्र हारा 
लगाया जायेगा जबकि तृतीय झायोजना हें यह प्रतिशत ६१ था। यह आशय की 
जाती है कि देश के पुनरुत्पादनीय गोचर पन में सरकारी क्षेत्र का भाग, जो कि 
स्‌ १६६५-६६ में ३४ प्रतिशत था, बेढदकर १६७०-७१ में ४३ प्रतिशत हो 
जायेगा । सरकारी क्षेत्र के १६,००० करोड़ रु० के कुल व्यय में केन्द्र, राज्यों तथा 
केप्रय्यासित क्षेत्रों का भाग क्रमशः ५,५३६ करोड, ७,०७३ करोड़ और ३६१ 
ब्रोड २५थे रहने की ग्राद्या है । 
सरकारी तथा गंर-सरकारी क्षेत्रानुसार कार्यक्रम 

निम्न तालिका में भ्रायोजना के मसौदे मे दिये गये सरकारी तथा गैर- 
भरकारी क्षेत्र के अनुसार व्यय दिखाये गये है-- 


























तालिका--१ 
चौथी प्रायोजना में व्यय तथा निवेश 
(करोड झपर्यों में) 
६4 रहा *औ 5 क 
योद ध्यमे निवेश । निवेश थे ध्यम्र 
है हि, झाब। [6 | कण 
बि० तथा 
राहकारिता (२,४१० | ५३१ [१,१७५ €०० [२,४७५ [३,३१० 
२. सिचाई ह्र४ -+] रेईृ४ ना €६४ | €६४ 
३. बिजली २,०३० +- २,०३० ४० [२,०८० २,०४० 
४, सघु व ग्रामीण 
उद्योग ३७० | एडह० | २३० रेर० भ१० | इ६० 
४ संगठित 
व खनिन करे | ३,६३६ “ए किध्रे३ | २,३५० [६,२८६ [६,२८६ 
६. परिवहत व हे 
संचार || ७०१० या रि०३० ६३० [३,६४० | ३,६४० 
७. समाज सेवायें |३,२१० | १,४०४ १,८०४ | १,६०० [३,४०५ ४,८६० 
८. अत्य कार्यक्रम ७० २० भ्ू० जा ५० छ० 
£&. वस्तु सुचियाँ 
[एछ7069) -पत्र सा गण (९०० (१,६०० 4,€०० |१,६०० |१,६००७ 
१६,०००| २,४०० [१३,६०० ७,७२० र१,३५०२३,७४० 
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कृषि की स्क्‍ट कालीत महत्ता एवं इस क्षेत्र में झभी हाल में उत्पन्न हुई 
क्मियों को दृष्टिगठ रखते हुए ऋषि उत्पादन के कार्यक्रमों को तथा साथ हो साथ 
विशिनन प्रकार के ऐसे कृषि सम्बन्धी सामान के सम्भरण को सर्वोच्च प्रायमिकता , 
प्रदान वी गई है, जैसे कि उर्वरक, वीटाणुनाश्क पदार्थ, कृषि सम्बन्धी यम्त्र द 
डपक्रश, घीज तया सिचाई और विशेष रुप से लघु निचाई) इस दिशा में किय 
जाने दाले मुख्य प्रयत्न पाँच प्रकार के हैं-- 

(१) उन क्षेत्रों मं, जहाँ सिचाई की निस्चित सुविधायें उपलब्ध हैं, श्रम- 
प्रधान खेती के नये-नये उपायों का जोरदार भ्रयोग करना । 

(२) इृषि उत्पादन बढ़ने के लिये क्ियाना को अनेक ऐसी झाजश्यक 
बस्तुयें ब जानकारी उपलब्ध कराना, जैसे कि रासायनिक खाद, अच्छे दीज, 
वीटाशुनाझक पदार्थ, तवनोको परामश्ने दया क्पि सम्बन्धी अन्य ज्ञात ग्रादि ॥ 

(३) एसे हृषि-प्राथिक्त उद्योगा वा जाल फँलावा जोकि ट्रेक्टरो, श्रेष्ठ कृषि 
उपकरणों, रामायतिक खाद व कीटाश नाझक पदार्थों वा उत्पादन बरें 

(४) ऐसे क्षेत्रों मे, जहाँ सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होता कठित है तथा 
वर्षो भ्रनिश्चित है. भूमि तथा नमी सरक्षण के उपाय अपनाना और अनावुष्टि 
सहन कर सक्न वाली फ्सलों व चाटाग्राहो के विकास तथा पद्मु पालन पर विशेष 

स्यात देना । 

(५) तिर्याठ छी जाने वाली व्यापारिक फसलो के उत्पादन में तेजी लाकर 
कृषि को यथासम्भव निर्यात प्रयान अगवा तिर्यात-अभिमुखी बताना तथा इस योग्य 
बनाना कि वह देश के उद्योगों को सूलभूत कच्चा माल द सक। 

सरकारी क्षेत्र म कृषि साम्रद्ाथिक विद्वास तथा सहकारिता के लिये 
२,४१० करोड़ र० के कुल व्यय का अस्ठाव है जबकि तुरीय झयोजना से इस मद 
वी घवराशि १०६८ ७ करोड ए० थी। 

यह आशा की जाती है कि हपि वी श्रति एक्ट उपज में वद्धि इस प्रकार 
होगी खाद्यातों म लगभग २६ प्रतिशत, तिलहन में २० प्रतिशत, गन्ने में लगभग 
१४ प्रतिशत, कपास में ३० प्रतिशत झौर जूट में १३ प्रतियत । आयोजना के भ्रन्त 
तह प्राप्त किये जाने वाले उत्पादन के बुछ प्रमुख लक्ष्य इस श्रकार हैं (कोष्ठकों में 
संत्‌ १६६४-६६ का अनुमानित उत्पादन दिखाया गया है) खाद्यान्व १२ करोड 
टन (७२ करोड टन) , विलहन १:०७ दरोट रन (७५४ लाख टन) ; कपास 
८६ लाख गाठ (६३ वास गाठें) ; और जूट ६० लाछ् गा (६२ लाख गाठें) । 
इन लक्ष्यो की प्राप्ति का परिणाम यह होगा कि कृषि उत्पादन मे प्रतिवर्द १६% 
की मिधित्त दर से दृद्धि होगी । यह प्रस्ताव है कि चौथी अ्रायोजना के अन्त तक 
६० घाख्व टन ख़ाद्यान के समीक्रख भण्डार बनाये जायें। कृषि विकास की 
योजनाओं में; उबार, बाजार, माल तैयार करन, पश्चु पालव, दुग्ध व्यवसाय वे 
मठुली पालन तथा ग्नन्प सम्दन्धित कैट में सहवारी सगदनो को अत्यन्त महृत्वपूर्रो 
आग अदा करना है । 


पंचवर्षीय ब्लायोजनायें और क्षम ध्र् 


चौथी आयोजना के ग्रत्त तक लगभग ११३ करोड़ एकड़ की (कुल) प्रति- 
रिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न की जायेगी। इससे उपलब्ध सिंचाई क्षमत्ता का पौग 
(कुल) ५४५ करोड एकड हो जायेगा । इसमें से ३:१ करोड़ एकड़ की क्षमता सन्त 
६१५०-५१ से उत्पन्न की गई है। चौथी आयोजना में सिंयाई तथा बाढ़-नियन्वरा 
के कार्यक्रमों के लिये &६४ करोड रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है जिसमें से 
११५४ करोड़ रुपये बाढ-नियन्त्रश, जलाकान्त निरोधी तथा समुद्र-अपरदन विरोधी 
कारंबाइयो के लिये है । चालू योजनाओं की शझीज्न पूर्ति के कार्य को, जिसमें कि 
किसानो के खेतो तक जलमार्गो का निर्माए भी सम्मिलित है, प्राथमिकता दी 
जायेगी । नई प्रायोजनाशों के सही कियात्वयव पर अत्यधिक जोर दिया जायेगा 
जिससे कि प्रायोजना के विभिन्‍न चरणों की पूत्रि के साथ ही साथ उनसे लाभ भी 
प्राप्त होते रहे । 
सरकारी क्षेत्र भे विद्युत शक्ति में २०३० करोड़ रूपये का निवेश होगा जो 
कि १००१७ करोड फिलोबाठ की प्रस्थापित क्षमता को तथा साथ ही २,५०,००० 
परिपण किलोमीटर (शा०ण ]व007४0०४) के वर्तमान संचरण कार्य को भी 
दुगुना कर देगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के कार्यक्रमों पर बराबर ग्रधिका- 
घिक जोर दिया जाता रहेगा जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र श्रेष्ठतर जीवन-स्तर 
के नये युग मे प्रवेश करें और गाँवो में श्रद्योगिक हलचलों मे वृद्धि हो । 
बोधी झाषोजना के कार्यक्रमों का खाका खीचते समय झागामी १०-१५ 
वर्षों का दीर्घकालीत चित्र सामने रखा गया है। इस मद में प्तरकारी शोत्र का 
निवेश ३०१० करोड रुपये निर्धारित है । यह्‌ श्राशा की जाती है कि रेलों पर माल 
यातायात की मात्रा २०:४० करोड़ टन से बढ कर ३०:८० करोड़ टन, सडको द्वारा 
होने बाले माल यातायात की पात्रा २५० खरब टन किलोमीटर से बढ़कर लगभग 
६५० खरब टन किलोमीटर और बन्दरगाहों द्वारा किये जाने वाले माल-पातायात 
की मात्रा ४६० करोड टन से बढकर ६-५० करोड टन हो जायेगी। सडकों के 
विकास के कार्यक्रमों में ५०,००० किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण की अ्रति- 
रिवत व्यवस्था है। जहाजरानी के विकास कार्यक्रमों के अनुसार टनभार (प्णा 
7986) १५ लाख जी० ग्रार० टी० से लगभग ३० लाख जी० झार० टौ० होकर 
ढुगुना हो जायेगा । 
उद्योग और खनिज कर्म के लिये कुल ६२८६ करोड रु० की व्यवस्या की 
की गईं है--३६३६ करोड रूपये सरकारी क्षेत्र में और २३५० करोड झूये गैर- 
सरकारी क्षेत्र मे । सरकारी क्षेत्र मे जो घनराशि निवेश की जायेगी उसमें ३६३ करोड़ 
शपये संस्थागत वित्तीय एजेन्सियों और राज्य-वित्त निगमो तथा झौद्योग्रिक विकास 
निगमो की प्तहायता के लिये होगे । 
औद्योगिक कार्य क्रम मे, सर्वोच्च प्रायमिकता ऐसे उद्योगों को प्रदाम की गई 
है जो कि कृषि के लिये ऐसे भ्रावश्यक सामान का उत्पादन करेंगे, जैसे कि राप्ताय- 
निक खाद, कीटाणुनाइक झौषधियाँ तथा कृषि यन्त्र व उपकरण | इसके बाद जिन 


श्र श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


उद्योगों का नम्बर अयेया वे हैं : धातु उद्योग तथा मशीन-निर्माण उद्योग जिनमे 
इस्पात, एल्म्यूवियणस तथा जस्ता भी सम्मिलित हैं, उल्तादक वस्तुओ के उद्योग 
जैसे भ्रौद्योगिक रसायन, पेट्रोल, कोयला, लोहा व इस्पात की ढली व गदी वस्तुयें, 
ऊष्मसह भट्ठियाँ तवा सीमेट और ऐसे उद्योग जो कि आवश्यक उपभोग की 
वस्तुप्रो--जैंसे चीनी, कपटा तथा मिट्टी के तेल--का उत्पादन करें । ग्ौद्योगिक 
कार्यक्रम को लागू करते समय ऐसे प्रयत्न किये जायेगे कि निवेशों वा उपयुक्त 
सस्तुलन बनाये रखकर व्तेमाव्र क्षमता का धूरा उपयोग किया जाये, तृतीट 
प्रायोजना वी अधूरी प्रायोजनाओ (छ़ाण्॒ण$) वो शीक्रता से पूर्ण किया जाएे 
प्रौर अधिव तत्परता से व कम निवंश के द्वारा अतिरिक्त क्षमता पैदा की जारे 
और ऐसा कया जा सकता है यदि तई इकाइयी वी स्थापना की बजाय चाह 
इकाइयो का ही विस्तार क्या जाये । कुछ औद्योगिक लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित 
किये गये हैं. तैवग्वार इस्पात १४८ करोड़ ठन की क्षपता तथा ८८ लाख टन के 
उल्लादन जबकि बते मान उत्पादन ४६ लाख टन है, मिथ तथा औजारी इस्पात १ ४८ 
करोड टन की क्षमता तथा ४ लाख टन का उत्पादन , एल्म्यूनियम, कास्टिक सौड 
तथा प्लोडा-राख म॑ आत्मनिर्भरता , द्वान्सफामेरों, बड़े आकार की विजली के 
मोथरो व विद्युत-प्रेषश साज-सज्जा में झात्मनिर्भरत। तथा इनकी नियकि-क्षमत 
का विकास , भश्रौद्योगिक मश्षीवरी का उत्पादन ५०० करोड रुपये वाविक रे 
१६०० करोड रपये बापिक , नेये इस्पात सयस्यों के लिये लगभग ४० प्रतिद्र 
धातुकमंक उपकरणों वा निर्माण , मशीनी ओजारों का उत्पादन २३ करोड़ रुप॑ 
की वर्तमान क्षमता मे वढ्ारर १०५ करोट स्पये , रासायनिक खाद का उत्पादर 
३४४,००० टन से ३३,३४० ००० टन प्रतिवर्ष २ नगर रासायनिक खाद के कारखाई 
लगाने के लिये झ्रावश्यक समन्त्र और मशीनरी के काफी भाग छा निर्माण 
कीटाशयाशक श्रौपधिाँ १८ ००० टन से १ लाख टन , सूती वस्त्र ७६० करीः 
भीदर से १००५ 4 गरोड मीदर ; २२ करोड टन पैद्रोलियम उत्पादन को शा 
बरतने की क्षमता , कोपते का उत्पादन ७ करोड टन से १० ६ करोड टन झौ 
कच्चे लोहे वा २२ करोड टन से ५ ४ करोड टस । दुर्गापुर मिश्र तथा औजार 
इस्पात सयस्त्र की क्षमता ठिगुनी हो जायेगी , ताँबे की अतिरिक्त खानो के विकाः 
का कार्य हाथ म लिया जायेगा , रौचों का भारी मश्नीतें बसाये वाला सयन्‍्त पुर 
किया जायेगा ओर रासायतिक खाद के नये कारताने दुगापुर, कोटा, गोवा 
कोचीन, मद्रास, कानपुर, काठगोदाम शोर हलिदिया में स्थापित किये जायेंगे भौ 
कुछ वर्तमान इकाइयों वा विस्तार क्या जायेगा ! 
शिक्षा के क्षेत्र भे जिन तीन मुख्य कार्यो को पुरा करने का प्रयत्न किया 
जायेगा दे है. वर्तमान शिक्षा-पद्धति के दोषो को दूर करना और सामाजिक एवं 
आधिक विकास को घढ़दी हुई भाँगों के साथ उसको प्रभावनूरां रीति से सम्बद्ध 
करना ; शिक्षा-पद्धति में व्तेसाव झान्तरिक दबावो व तनावो को दूर करना जो 
कि अनिदार्पत इस कारस उसन्न हुए हैं क्योकि प्रधम तीन आयोजनांगों मे शिक्षा 
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का तैजी प्ले प्रसार हुआ है ; और शिक्षा-पद्धति को सामाजिक आवश्यकताओं एवं 
आशिक माँयों के श्रमुसार विस्तृत करता । शिक्षा पर किया जाने वाला कुल व्यय 
१२१० करोड़ रु० रखा गया है। 

स्वास्थ्य के क्षोत्र में, प्रस्ताव यह है कि परिवार-वियोजन कायंक्रग को अत्यन्त 
प्रबेलता तथा ज्ीघ्रता के साथ सम्पन्न किया जाये। उद्देश्य यह है कि जितनी 
भी शीघ्र सम्भव हो सके, जन्म दर ४० से २५ प्रति हजार हो जाये । डाक्टरों 
तथा नर्सो झादि के प्रशिक्षण-कार्य को तेज करना है । स्कूल, स्वाघ्य्य कार्यक्रमों, 
मातृत्व तथा शिशु, स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाग्रों पर विश्लेप ध्यान दिया जाना 
है। स्वास्थ्य भर परिवार-नियोजन पर ५८७ करोड़ रुपये ब्यय होने हैं । 

४० करोड़ रुपये की व्यवस्था समाज-कल्याण के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये 
की गई है | इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है : स्त्रियो, बच्चों तथा युवकों की उन्नति, 
ग्रसमर्थों एवं बाल अपराधियों का पुनर्वास और भीख माँग्रते जैप्ती सामाजिक 
बुराइयों पर नियन्त्रण | १८० करोड रुपये की व्यवस्था हरिजतों, जनजातियों 
तथा प्रन्य पिछड़े वर्गो के वल्याण के लिये की गई है। ६० करोड रुपये पुनर्वास 
के लिये रखे भये हैं ; इस सम्बन्ध में विशेष जोर पूर्वी पाकिस्तान से झाये विर्था- 
पितों के पुनर्वास के विकास-पक्ष पर दिया जायेगा। 


निर्यात और ग्रायात 


आायोजता मे इस बात को पर्याप्त महत्व प्रदाव किया गया है कि निर्यात 
से होते वाली कमाई में प्थेष्ट वृद्धि के प्रयलल किये जाये , क्योकि दूसतरी शोर 
जैसे-जंसे उत्पादन तथा निवेश्ञ में वृद्धि होगी, वेसे-बंसे ही अनुरक्षणा-ग्रायात तथा 
साथ ही साथ प्रायोजना-आ्रयात की मात्रा भी काफी बढ़ जायेगी । फिर, विदेशी 
ऋणो के भार को हल्का करने का व्यय भी तृतीय भ्रायोजना के मुकाबले अधिक 
हो जायेगा। 

चौथी झ्लरायोजता में यह व्यवस्था की गई है कि अवमुल्यन से पूर्व के भूल्पो 
के श्रतुसार ५,१०० करोड़ रुपये के श्रथवा अ्रवमूल्यन से वाद के मूल्यों में ८,०३० 
करोड़ रुपये के कुल निर्यात किये जायेंगे । यह ग्राशा की जाती है कि निर्यात की 
प्रात्रा, जो कि १६६१-६६ में ८१० करोड रुपये थी, बढ़कर १६७०-७१ मे [प्रव- 
मूल्यन से पूर्व के मूल्यों के श्ननुसार) १२२५ करोड रुपये अथवा (प्रवमूल्यन से बाद 
के मूल्यों में) १४६२६ करोड रुपये हो जायेगी, भ्र्थात्‌ चौथी झ्लायोजना की अवधि 
में इसमें ५९९३ प्रतिशत की वृद्धि होगी। निर्यात मे ग्रुसुम वृद्धियों चाय, कच्चा 
लोहा, इंजीनियरिंग का सामान, जूट का सामान, वनस्पति तेल, खली, अनिभितर 
तम्बाकू, सूती धागे, लोहा व इस्पात तथा रासायनिक एवं समवर्ती उत्तादन में 
होने की भ्राश्वा है। इसके झतिरिक्त चीवो, कॉफी, मसाले, नारियल की णटा तथा 
उससे बने सामान एवं दस्तकारी के बने सामान के निर्यात में भी वृद्धि होने की 
झाणशा की जाती है । 


दरड श्रम समस्या एवं समाल कल्याण 


निर्यात कार्यक्रम को पूरा करने के लिये आयोडवा की रूपरेखा में कुछ पूरं- 
शर्तों का भी उल्लेख क्षिया गया है जो कि निम्त प्रकार हैं--- 

(१) कृषि, खनिज तथा उद्योग के क्षेत्रों भे निर्यात करने योग्य पदार्थों के 
उत्पादन के लक्ष्य अवहय पूरे किये जायेंगे | 

(+) निर्यात-योग्य पदार्थों मे देशी उपयोग में कमी करनी होगी । 

(३) डियाल पदों का स्टरकू कियर जायेगए जिससे कि मिर्यात का क्रम 
टूटने न पाये । 

(४) भारतीय भाल की लागत त्था उसकी कोटि को भी ऐसा बनाना 
होगा कि बह प्रतियोगिता में टिक सके । 

(२) विशिष्ट निर्यात इकाइयों की स्थापना की सम्भावना पर भी विंचार 
किया जया | 

(६) निर्यात वृद्धि में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भ्लोर भी ज्यादा ठोस 
भाग अ्रदा करना होगा। 

(७) विर्याति कार्यक्रम को इसलिये ठेस नहीं पहुँचनी चाहिये कि कच्चे माल, 
उत्पादक वस्तुम्रो तथा ऐसी चीडो की कमी है जो कि निर्यात पदार्थों के उत्पादन 
के लिये आवश्यक है । 

चौथी भ्रायोजना की अवधि मे किये जाने वासे कुछ आयात की मात्रा 
पी० एल० ४५६० झरायातों को छीडकर, प्रवमूल्यन स॑ पू्वे के मूल्यानुसार ७,६१० 
करोड़ रुपये प्रथवा ग्रवमूल्यल से बाद के मूल्यों मे १२,०४६ करोड रुपये होने का 

प्रनुमान है। इसमें ५,२०० करोड रुपये श्रनुरक्षणा-ग्रायातों की भरावश्यकतागों मे 
लिये है (जिसमे कि मशीनों तथा उपकरणों का देश मे ही निर्माण करने के लिये 
प्रावश्यक क्ल-पुर्जो का आयात तथा साथ ही साथ वदली ज्ञाने वाली मशीनरी 
एवं पुर्जों का आपात भी सम्मिलित है) । २,४५० करोड़ रुपये को शेप्र धनराशि 
प्रायाजना-प्रायाती के लिये है (ग्र्याव्‌ ऐसी पूरी मशीनों तथा तत्सस्वन्धी साजः 
सज्जा के आयाती के लिये जो कि झ्रायोजना भे सम्मिलित प्रायोजनाश्रो को लागू 
करने के लिय ग्रावश्यक हो) । इन अनुमागों का हिसाब लगाने में कुछ पूर्व: 
चारणाय भी बनाई गई हैं। उदाहरण के लिय, श्रायोजता मे उत्पादन के जो 
लक्ष्य निर्धारित किये मय है उनकी पूर्ति के विषय में आश्वस्त होते के लिय पर 
उठाये चायेये, विशेष रुप से इस्पात तथा रासायनिक खाद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र 
के उत्पादव के सम्बन्ध में , उपभोक्ता माल के श्रायात पर तथा उपभोग्य वस्तु 
के ज्योगो के छिग्रे स्रावश्यक कच्चे मा के आयात पर वतेमान मे जो अतिवत्ल 
लगे है, वे झायोजना की भ्रवेधि मे जारी रहगे , मिट्टी कै तेल तथा प्रशबार्र 
कांगज जैसे बुद्ध पदार्थों की माँग पर नियन्त्रण रखने के लिये राजकोपीय तथ 
प्रस्य कार्यवाहियाँ की जायेंगी , अलोह बातुओं के उपयोग मे किफायत करने दे 
लिये सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे , और जहां पूंजीगत माल के उद्योगों की 
प्रायात डिये गये कच्चे माल एवं कक्‍्ल-पुर्जों से सम्बन्धित माँग पुणुत- पूरी कू 
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जायेगी, वहाँ इस सम्बन्ध में भी प्रभावद्वाली पग उठाये जायेंगे कि देश मे ही 
उत्पस्त भशीनरी का अधिकतम उपयोग क्या जा सके। अनुरक्षण-प्रायात की 
प्रावस्यकताञ्रों का एक बडा भाग (कुल का लगभग ह भाग) लोहा व इस्पात, 
>आलोह धातुओं, पेट्रोल तथा उससे यनी बस्तुओ, रासायनिक खाद तथा तत्सम्बन्धी 
कच्चे मास, सशीतो के लिये आवश्यक कल-पुजजों तथा परिवहन उपकरणों से सम्बद्ध 
है । प्रापोजना श्रायात की आवश्यकताओ्रों के काफी भाग की मांग उद्योग तथा 
खनिजों, परिवहन तथा संचार-साधनों और सिचाई व बिजली से सम्बन्धित है । 


रोजगार 


चोथी पग्रायोजना की ग्रवधि में श्रम-शविति मे लगभग २'३ करोड की वृद्धि 
की आशा है। ग्रायोजता की रूपरेखा में रोजगार देने के जो कार्यक्रम बनाये गये 
है उनसे १९८५ करोड से लेकर १९६० करोड तक व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार 
मिलने की सम्भावना है--४५ लाख से लेकर ४० लाख तक लोगों को कृषि में 
झौर लगभग १०४० करोड़ लोगो को कृषि के बाहुर। कृषि से वचे खाली मौस्तम 
की श्रवधि में ग्रामीण तिर्माण-कार्यक्रम से लगभग १५ लास लोगो को व में 
१०० दित का काम मिलने की आश्या है। रूपरेखा में बताया गया है कि देश के 
प्रनेक भागों में यह प्रत्यस्त आवश्यक होगा कि रोजगार को स्थिति पर कडी नजर 
रसी जागे भौर रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिये भी तैयार रहा 
ज़ापे । घने बसे हुये क्षेत्रों मे तथा श्रधिक पिछड़े इलाकों में ऐसा करना विशेष रूप 
से महत्वपूर्ण होगा । भायोजना की रूपरेखा मे इस बात पर भी जोर दिया ग्रया 
है कि जिला तथा क्षेत्रीय स्तरों पर उपसब्ध क्षमताओं के समस्वित क्रियान्ययत 
तथा कुशल उपयोग द्वारा इस बात के प्रयत्न किये जाने चाहिये कि रोजगार की 
अधिकतम सम्भव सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाये । 

आयोजना की रूपरेखा में बताया गया है कि चौथी आयोजना के लिये 
उपलब्ध हो सकने वाले साधनों के सम्बन्ध में की गई भविष्यवाणी इस पुबंधारणा 
पर प्राधारित है कि अथे-व्यवस्था के विमिल्न क्षेत्रों मे उत्पादन की जिन वृद्धियो 
की भ्ाशा की गई है बे प्राप्त हो जायेंगी। चोथी आयोजना के प्रारम्भ के वर्षों 
में, उत्पादन में होने वाली बुद्धि का काफी भाग उन निवेश्ञों हारा पूरा होना है 
जो पहले ही पूर्ण हो चुके है श्रथवा पूर्ण होने ही वाले हैं । इसके अतिरिक्त, रूप- 
रेखा मे इस ग्राशा को भी तकंसंग्रत बताया गया है कि चालू वर्ष में मौसम 
सामान्‍य रहने के कारण कृषि-उत्पादन में ठोस बुद्धि होगी । 

आपधोजता से पूर्व के करों की दरों के झ्राघार पर “चालू स्रोतों से होने 
वाली बचत के ३,०१० करोड ह० के आँकड़े इस पूर्व-धारणा पर श्राधारित है 
कि ग्राथोजना इतर व्यय में वृद्धि की वाधिक दर को पूव॑वत्‌ ५ प्रतिशत तक ही 
सीमित रखा जायेगा । तथापि, झायोजना की रूपरेखा मे बताया गया है कि 
बर्त मान परिस्थितियों के प्रन्तगंत ब्रौर भी झधिक कठोर नियन्त्रण की प्रानस्पकता 
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है और यदि केसर तथा राज्य सरकारे युनिश्चित् प्रयत्न करें तो यह सम्भव हो 
सकता है कि इस व्यय को उक्त सीमा से भी नीचे रखा जा सके ! यदि इस व्यय 
में होने वाली वापिक वृद्धि को ५ प्रतिश्मत के स्थान पर ३३ प्रतिशत तक सीमित 
कर दिया गया, तो अनुमान लगाया गया है कि उससे ३३५ करीड रुपये का लाभ 
होगा । तालिका में यह राशि “ग्रायोजना-इतर व्यय मे किफायतें” शीपक के अन्तर्गत 














दिखाई गई है। 
वित्तीय साधन 
चौथी आयोजना के वित्तीय साधन निम्न तालिका में दिखाये गये हैं-- 
तालिका--२ 
(करोड रुपयो में) 
केन्र | राज्य | योग 
१ चालू राजस्व से बचत (प्रायोजना से पूर्व के 
कदो की दरो के प्राधार पर) ३,०६० | €२० | ३,०१० 
३ रेलो का अशदाव (प्रायोजना से पूर्द के 
किरायो व भाडो के आधार पर) २६० ##:। १६% 
३. प्रन्य सरकारी उद्यमों की बेशियाँ (आरयोजवा 
स्‌ पूर्व वी उपज की कीमतो के आधार पर) | ७६० | ३२४५  १/०६६८ 
४. जनता से ऋण (लिवल्ल) ७०० | ६५०० (१,५०० 
१. अल्प (20% ३२६० | ६४० [१,००० 
६ प्रतिधिजन्य ऋए (निबल) ४०० | १६५ | ५६५ 
७ अनिव्राये जप्ता व वाधिकी जमा (सिबल) १५० जज | १४० 
८. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (निबल) ६६५ | ६६५ [१,२३० 
६. विदेशी उधारा के अनुरूप बजट सम्बन्धी 
प्राप्तियाँ ४,७००. - ४,७०० 
१० प्रायोजना इतर व्यय मे किफायते ८४। २५० | रे३५ 
११. पाधनों का अतिरिक्त सग्रह १७४५ | ६५५ | २,७३० 
(क) १६६६-६७ में की गईं कार्यवाहियों द्वारा ८० ४। १२५।| ६३० 
(ख) आयोजना की श्षेप्र अवधि म की जाने है।8%% 
वाली अतिरिक्त कार्य वाहियाँ १,१०० | ७०० 
(ग) सन्‌ १६६६-६७ मे अतिरिक्त केन्द्रीय 
कराधान से राज्यो को दिये गये साधनों 
के लिए समायोजन --१६० |+ १६० 
१२ पाटे की वित्त व्यवस्था रो पलक ६-5 
१३ जल तल पक 72 0 40 ॥ 6 555 १,७३४ | १६,३६५ 











* अवमृल्यन से पुर्वे की विनिमय दरो के आधार पर । 
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जहाँ तक सरकारी उद्यमों के प्रंशदानों का सम्बन्ध है, १,०८५ करोड रु० 
के झँकड़े इस प्‌्वंधारणा पर आधारित हैं कि उसमें निवेश की गई पूंजी पर 
७. ११-१२ प्रतिशत तक का प्रतिफल प्राप्त होगा । सरकारी उद्यमों के का्यं-संचालन 
में सुधार के उद्देश्य से, रूपरेखा में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रश्मासकीय 
अथवा अन्य परिवतेनों के सम्बन्ध में झीम्नता के साथ निर्ंय किये जाने की 
आवश्यकता है ताकि उन विवेश्ञों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया ना सफे जो 
पहले रो ही उद्यमों में किये जा चुके हैं और जो झागे किये जाते रहेगे । इस बात 
पर भी जोर दिया गया है कि इन उद्यमो को यथासम्भव यह प्रयत्म करना चाहिये 
कि क्षमता के श्रेष्ठतर उपयोग से ग्रधिक मात्रा में ग्रायात-प्रतिस्थापन के द्वारा 
तथा सचालन सम्बन्धी व्यवस्थाओं में सामान्य सुधार करके वे अ्रवमूल्यत के फल* 
स्वरूप आयात किये जाने याले कच्चे माल की बढी हुई लागत की क्षत्तिपूर्ति कर 
सके, ताकि उनकी उत्पादित वरतुओं एवं सेवाओं की कौमतो मे अनुचित वृद्ध 
किये बिता ही उनमें लगाई गई पूंजी पर निर्धारित प्रतिफल प्राप्त हो सके । 
उधार तथा ग्रल्प-बचत काय॑क्रमो के सम्बन्ध मे जो अनुमान लगाये गये है 
उनमे केवल भव तक होने वाली वृद्धियों के रुख का ही ध्यान नही रखा गया है 
(जा धनसग्रह को लोकप्रिय बनाने तथा उसमें तेजी लाने के लिये विशेष कार्सक्रम 
भी बताये गये है । नये किस्म की संस्थाप्रों अथवा साथनों का उपयोग करने की 
नाझ्नो पर भी विचार किया जायेगा । रूपरेखा गे इस बात पर जोर दिया 
गया है कि निर्धारित धनराशि को एकत्र करने के लिये ग्रतिरिक्त प्रपत्नों की 
प्रावश्यकता होगी । 
विदेशों सहायता (पी० एल० ४८० के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राहापता 
को छोडकर) की प्नुरूपी बजट श्राप्तियों के श्रौकड़े चौथी प्रायोजना की अवधि 
के अदायगी-शेप के अ्रनुमातों पर प्लाधारित हैं। कुल विदेशी उधार की आवश्यक- 
ताम्रों का अनुगान ८'४ड विल्ियन डालर का है (इसमे पी० एल० ४५० के प्रायात 
सम्मिलित नहीं हैं) । १*७ विलियन डालर की ऋणा-अदायगियों तथा ०*६ 
बिलियन डालर के भनुमानित झायातों को अ्दायगी के पश्चात्‌ शेष ५८ विल्िियन 
डालर गर्थात्‌ विनिमय की नई दरों के ग्राघार पर ४,३४० फरोड रुपये बजट में 
बृद्धि के लिये प्राप्त होने का भ्रनुमान है । 
पी० एज़० ४५० आयातों के अनुरूप रुपयों में होने वाली प्राप्तियों के 
अनुमान इस पूर्व धारणा पर भाधारित हैं कि लगभग १-६ करोड टन खायाज्न के 
आयात होंगे (श्रधिकांश्त: प्रारम्भिक वर्षों में) भौर लगभग ८,६०,००० गाठें 
कपास का आयात किया जायेगा । खाद्यान्नों के सम्बन्ध मे की गई गरानायें निर्गेम- 
मूल्यों पर हैं जो कि झाधिक सहायता के रूप में प्राप्त होंगे । ग्रायोजना की रूपरेखा 
में कहा गया है कि निर्वाह-व्यय में होने वाली वृद्धियों को रोकने के लिये जहां कुछ 
मात्रा में ँ्राथिक सहायता झावश्यक है, वहाँ बजद सम्बन्धी घाटो को रोकने के 
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लिये यह भी प्रावश्यक है कि प्राथिक सहायता से सम्बन्धित नीति वी समय-समय 
पर समीक्षा की जाती रहे। 

आयोजना की ह्परेखा मे जोर दिया गया है कि विदेशी प्राप्तियो के पनु« 
रूप बजट सम्बन्धी प्राप्तिया इस बात पर निर्भर होगी कि आयातो तथा निर्यातो 
का वास्तविक रुख क्‍या है, फलस्वरूप वे अनिश्चित ही रहेगी। आयोजना की 
भ्रवधि में की जाते वाली वास्तविक बचत बद्धताओं के ग्राधार पर समय-समय पर 
उनका पुननिर्धारण करता होगा। 

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, चूँकि कौमतो में पहले ही काफी 
वृद्धि हो चुकी है, भ्रत चौथी आयोजना मे घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा वहीं 
लिया जायेगा। 

उपर्युक्त सभी मदो का हिसाव लगा लेने के पश्चात्‌, लगभग २,७३० करोड 
रुपए के साधनों की प्राप्ति के लिये और अतिरिक्त प्रयत्न करने होगे । १६६६-६७ 
में इस सम्बन्ध में जो कार्रवाइयाँ की गई है उनसे पाँच वर्षों की भ्रवधि में ६३० 
कराड रुपये की भ्राय होने की आशा है। इसके पश्चात्‌ १,८०० करोड रुपये की 
शेष घनराशि रहयी जिसे आयोजना की बाकी अवधि मे प्राप्त करना होगा। यह 
रकम करो तथा सरकारी उद्यमो की मूल्य-नीतियो मे परिवतंन करके और श्रल्प 
बचतो एवं निर्वाह निधियों आदि से होने वाली प्राप्तियों भे वृद्धि करके प्राप्त हु 
जानी है। यह ग्राश्ा की जाती है कि लगभग ७०० करोड रुपय्रे के अतिरिवत, 
साधन राज्यों द्वारा गतिशील किए जायगे ओर शेष केन्द्र द्वारा। रूपरेखा मे 
बात पर जोर दिया गया है कि साधनों कौ गतिशील करने के ध्रयत्नो मे योजना 
के लक्ष्यों --भूल्म स्थिरता, झात्म-निर्भरता, सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिक भ्रभावपुर्ण 
अशदान और सामाजिक ग्थाय की प्राप्ति--का भी अ्रवश्य ध्यात रखना है। 

इन लक्ष्यों के प्रकाश मं, कर नीति के वतिर्धारण के लिये कुछ मार्ग-दर्शक 
बातों का सुझाव दिया गया है । उन साधनो को, जिनकी कमी है, भ्रपेक्षाइत कम 
आ्रावश्यक पदार्थों के उत्पादन म जान से रोकना होगा । प्राइवेट व्यक्तियों के पास 
घन तथा सम्पत्ति का सचय न हो, इसके लिए उनके मार्ग में कर सम्बन्धी रुकावट 
खड़ी करनी होगी । करो में ऐसी हेर-फेर करती होगी कि जिससे ( प्रवमूल्यन के 
फलस्वरूप उत्पन्न हुई दक्षाओं मे), देझ्षी उत्पादको द्वारा अनुचित रूप से भारी 
ज्राभो की प्राप्ति पर रोक लग तथा ओर भी अधिक उपलब्ध माल निर्यात क्षेत्र की 
झोर को भेजा जाये, विशेषष्षपर स ऐसे पदार्थ जिनके भश्रायात पर पूर्णतया रोक 
लगी है अ्रथवा कठोर भ्रतिबन् लागू हैं या जिनके सम्भरण मे तेजी से घृद्धि मही 
की जा सकती अ्रथवा केवल अतिरिवत आयात करके ही उनके सम्मरण में वद्धि 
की जा सकती है | सामूहिक उपभोग क अत्यावश्यक पदार्थों को छोड़कर, उपभोग्य 
बस्तुओ, विशेष रूप से टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं पर अपेक्षाकृत ऊँचे कर लगाये 
जाने चाहिएँ जिप्तम कि इन वस्तुओ के निजी उपमोग पे पर्याप्त भिततच्यमत्ता लाई 
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जा सके और उनके सम्भरण विदेशी बाजारों की ओर को मोड़े जा सके । जैस्ते- 
जैंगे अ्रपंव्यवरथा का विकास होता है भर वह अधिक विभिन्‍तता मूलक बनती है, 
वँंसे-वैंसे ही अनेक प्रकार की नई-नई वस्वुर्यें (जितमे कि सभी मूलरूप से अत्या- 
नअद्यकु नही होती) उपलब्ध होने लगती है। इन वस्तुओं पर प्रारम्म से ही उत्पादन- 
कर लगाया जाना चाहिये । चौथी झ्रायोजना की अ्रवधि में, कृषि ब्राय में काफी 
यूद्धि को थ्राशा को जाती है, परस्तु इशा तथ्य को दृष्टि से कि कृषि कराधान का 
बतेमान ढाचा ऐसा नही है कि उसके किसी भी उल्लेखनीय भाग को विकास-व्यय 
की वित्तोय व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जा सके और इसके साथ ही साथ, 
ग्रामीण क्षेत्रों मे वित्तीय संस्थायें इतनी विकसित भी नहीं होती कि अतिरिक्त 
कृषि भ्राय में से की जाते वाली निजी बचतों का सचय सुविधापूर्वक हो सके, अतः 
यह प्रावश्यक है कि करो तथा वित्तीय रांस्थाग्रों के ढाँचे में परिवर्तंव किए जाये । 
भू-राजस्व॒ की दरों में परिवतंत करके, सिंचाई की दरों में हेर-ऐर करके अ्रथवा 
व्यापारिक फसलों पर विश्येष अधिभार लगाकर ठोस साधन प्राप्त किये जा सकते 
है | भू-राजस्व मे आरोहण का तत्व लागू करना होगा। ऐसे पग उठाने होगे कि 
जिछसे सिंचाई प्रायोजनाप्रो से प्राप्त होने वाले प्रतिफल मे वृद्धि हो। श्रायोजता 
की झूपरेखा में इस बात पर जोर दिया यया है कि सम्पत्ति तथा घन के कराधान 
क्षेत्र में गौर भी झागे कारंवाई करने की गुँजाइश है। ऐसे कर अपेक्षाकृत धनी 
कर पर पडेगे । रूपरेखा मे लोगों के पास्त एकत्र हुए श्रतिरिक्त धन तथा सम्पत्ति 
कै)मूल्यो मे तीज वृद्धि की ओर भी ष्यान प्राकपित किया गया है। अस्त में यह्‌ 
भी प्रावश्यक होगा कि आय के कराधान की परिधि तथा उसकी प्रभावशीतता मे 
वृद्धि कौ जाए। ऐसा करना दोनों दृष्टियों से उचित होगा -- राजस्व प्राप्ति की 
दृष्टि से भी और उपभोग में किफायतों को प्रोत्थाहन देने की दृष्टि से भी । 
आयोजना आयोग ने एक तकतीकी समिति की नियुवित की है जो इस 
बात का श्रनुमान लगायेगी कि गैर-सरकारी क्षेत्र को निवेश के लिये प्रत्यक्ष रूप से 
कितनी बचें उपत्तब्ध होने की सम्भावना हे। समिति ते चौथी श्रायोजना की 
प्रव्धि में इस प्रकार की लगभग ७,७५० करोड रुपए की बचतों का अनुमान 
लगाया है । ऐसा करते समय उस रूपरेखा का सी ध्यान रछ्ठा गया हे जिसके 
अनुसार सरकारी क्षेत्र में करो ओर उधार के रूप में साथतो क्षा संग्रह किया 
जायेगा | 


विदेशी साधन 


अनुमान लगाया गया है कि चौथी आयोजना की अवधि मे अनुरक्षण तथा 
“| प्रायोजना-प्रायातों के लिए विनिमय की नई दरों के अनुसार १२,०५० करोड़ रुपए 

| की प्रदायगियाँ करनी होंगी। इसके ग्रतिरिक्त, २,२८४ करोड रुपए के विदेशी 
ऋणभार के भुगतान की भी व्यवस्था करनी होगी । इस प्रकार, विदेशी खातों में 
की जाने बाली झ्दायगियो का योग लगभग १४,३३० करोड़ हपये हो जाता है, 
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जिसकी वित्तीय व्यवस्था देश के विदेशी विनिमय की कमाई से तथा भर अधिक 
विदेशी उधार लेकर करती होगी । 

इसके विरुद्ध योजना के पाँच वर्षों की ग्रवधि मे निर्यात से 5,०३० करोड 
रुपए की कमाई होने की भ्राशा है। बडे 

चूंकि देश के पास ऐसे विदेशी विनिमय प्रारक्षण नहीं है फि जिनमे से 
विदेशी मुद्रा प्राप्त करके ग्रायात सम्बन्धी भुगतान अथवा विदेशी कऋसभार के 
भुगतान किए जा सक । अत विदेशी भुगतान की स्थिति को सन्तुलित करने के 
लिए लगभग ६,३०० करोड रुपए की विदेशी पूंजी इस देश मे झायग्री [अ्रवमूल्यन 
से पूर्व की विनिगय दरो के अनुसार ४,००० करोड सपए वी पूँजी)। इस पूँची- 
प्रवाह का एक भाग तो प्रत्यक्ष विदेशी तिवेशों के रूप मे ही होगा, और वह भी 
मुख्यत गैर सरकारी झौद्योगिक क्षेत्र मे। शेष मुद्रा के लिये विकसित देश्यों तथा 
प्रस्तर्राष्ट्रीय सस्थाप्रो से कर्ज तथा अनुदान वी व्यवस्था करनी होगी । 


राष्ट्रीय आय 


रूपरेखा में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि चौथी योजना में 
निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिये गये, तो राष्ट्रीय श्राय बढ कर (१६६५-६६ के मूल्यों 
के आधार पर) सद्‌ १६७०-७१ में ३०,५३० करोड रुपए हो जायेगी। परन्तु 
ऐसी सम्भावनाओ, जैसे कि खराब मौसम, विदेशी उधार प्राप्त करने में धग 
आयोज ना को वार्पान्वित करने में देरियां तथा कुछ अदृश्य सम्भावित घटनाओं (£- 
का ध्यान रखते हुए, राष्ट्रीय आय के लक्ष्य में कुछ गुंजाइश छोडना ठीक समभा 
गया है। अत सन्‌ १६७०-७१ में सम्भावित राष्ट्रीय आय (१६६५-६६ के मूल्यों 
के आघार पर) लगभग २६ ५०० करोड रुपये निदिचत की गई है, जबकि १६६४- 
६५ मे यह २१,४०० करोड रुपए और १६६५-६६ में १६,६०० करोड रुपए थी। 
राष्ट्रीय आय म सन्‌ १६६५-६६ के स्तर के ऊपर ४८ प्रतिशत की वृद्धि होगी। 
किन्तु चूंकि १६६५-६६ का वर्ष एक भसाधारस वर्ष था, भ्रत अधिक व्यावहारिक 
एवं वास्तविक यही होगा कि हम १६६५-६६ के स्थान पर सब्‌ १६६४-६४ के 
वर्ष के स्तर के आधार पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर विचार करे और इस स्थिति 
मे यह वृद्धि ३८ प्रतिशत होगी । प्रति व्यक्ति प्लाय के सम्बन्ध मे यह प्राशा की 
जाती है कि यह सन्‌ १६७०-७१ में १३२ रुपए हो जायेगी, जब कि १६६४-६४ 
मे ४४८ रु० थी। इस प्रकार, इसमे भ्रद्धिवर्ष ३ प्रतिशत की वृद्धि होगी । 

सन्‌ १६६०-६६ की कीयतो के आधार पर, सन्‌ १६६४-६४ में १६,६३० 
क्रोड रुपये के मुकाबले सन्‌ १६७०-७१ मे राष्ट्रीय आय २३,१०० करोड रुपए 
और प्रति व्यक्ति आय सन्‌ १६६४-६५ मे ३४८ के मुकाबले सन्‌ (६७०-७१ में 
४१७ रपए हो जाने की आशा है । 

किन्तु चौथी पचवर्षीय आयोजना स्थगित कर दी गई और अब यह भर्रल 
१६६६ से आरम्भ होगी । इस वीच लागू करने के लिए वाषिक श्रायोजनाझों का 
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विर्माण किया गया है। चौथी श्रायोजता के ढाँचे के निर्धारण का कार्य आरत्म 
हो गया है। झतः चोथी आ्रायोजना का यह मसतोदा इसकी प्नन्तिम रुपरेखा के 
निर्धारण के लिये ग्राधार का कार्य करेगा ) 


>+ पंत्रवर्षीय श्रायोजताओं में श्रम 

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना से पूर्व की ग्राधिक ग्रायोजनाओं में श्रम को क्या 
स्थान प्रदान किया गया था, इस पर भी विचार कर लेता चाहिये । बम्बई आयो- 
जना ने सबके लिये सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया था तथा श्रौद्योगिक श्रमिकों के 
लिये एक स्यूनतम जीवन-स्तर एवं न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने का सुझाव 
दिया था । श्रम समस्याश्रों पर राष्ट्रीय श्रायोजना समिति ने भी विस्तृत रूप से 
विचार किया था तथा इस समिति के पन्तर्गत श्रम विषय पर एक उप-रामिति की 
स्थापना की गई थी । इसकी रिपोर्ट पर राष्ट्रीय आयोजना समिति ने श्रमिकों के 
रहने व उनकी कार्य की दक्षाग्रों के नियन्त्रण हेतु प्रस्ताव प्ररित किये थे । कार्य के 
घण्टे प्रति सप्ताहू ४८ तथा प्रतिदिन & निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी । 
रोजगार के लिये बालकों की ब्युनतम श्रायु को बढ़ाकर १५ घर्ष करने की प्तिफारिश्ल 
थी। श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजदूरी दिलाने, उतके लिये न्यूगंगरम मजदूरी 
निर्धारित करने तथा मजदूरी से सम्बन्धित अन्य सभी प्रश्नों पर विचार फ्रने के 
पा एक गजदूरी-निर्धा रण व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। 
स्वास्थ्य, युरक्षा व रात्रि-कार्य की दक्षाओं में सुधार करते के लिये सुझाव देने के 
एक विशेष समिति की स्थापना की भी सिफारिश की गई थी। झावास की 
व्यवस्या करता राज्य का एक राष्ट्रीय कर्तेव्य माना ग्रया था। राज्य द्वारा आवात 
की व्यवस्था के साथ ही, स्थानीय सिकाय (900759), मालिकों तथा सहकारी 
अ्रावास समितियों हारा भी आवास योजनाओं को बनाने की सिफारिश की गई 
थी ) सभी श्रमिकों के लिए एक वर्ष तक कार्य करने के पश्चात्‌ दस लगातार सबे- 
तन छुट्टियों की सिफारिश थी। श्रमिक क्षतिपूर्ति की दरों में भी संशोधत करने का 
सुकाव था। मातुख-कालीन लाभ के लिये एक विशेष तिधि बनाने का सुकाव भी 
दिया गया था। रामात काये के लिये समान बेतन की नीति को लागू करने की 
सिफारिश की गई थी | श्रौद्योगिक थरमिकों के लिये अनिवार्य और अंशदान वाली 
बीमा प्रणाली का भी सुझाव दिया गया था । पढ़ाई-लिखाई, तकनीकी शिक्षा, 
श्रप्तिक संघ, व्यापार विवाद, श्रम व्यवस्था व कातूतों का लागू करता तथा नाविकों 
व गोदी श्रमिकों के लिये कातुन बनाते आदि के सम्बन्ध में भी अतेक सिफारिशें की 
गई थीं। प्रौद्योगिक विवादों के लिये विवाचन का समर्थन किया गया था। एक 
) विशेष बात यह थी कि घरेलू नौकरों कै कार्यो के घन्टे, मजदूरी, छुट्टियां, सामा- 

॥ जिक बीमा प्रादि के लिये विधात बसाने की भी सिफारिश की गई थी। 
प्रथम पंचवर्षीय श्रायोजना के प्रारूप का भाग ३ प्रध्याय १४ श्रम व औद्यो- 
गिक सम्बन्धों के विषय में था और प्रथम आयोजना के झन्तिम ससौदे मे तृतीय 
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भाग दा इथवाँ ग्रध्याय थम विषय पर था। थ्रम समस्याओं पर आयोग की विचार- 
धारा एक और दो इस दात पर आधारित थी कि श्रमिक वर्ग के वल्याण पर 
ध्याव दिया जाय और दूसरी प्रोर इस वात पर भी वल दिया गया या वि अम 
समस्याग्रो दा देश दे विकाप्त तथा झ्ाथिक स्थिरता मे महत्वपूर्ण योगदान होता 
है | आयोजना आयोग के अनुप्तार श्रमिको वी भोजन, वस्त्र एव आवास व्यवस्था 
वी प्राघारभूत ग्रावश्यक्तायें अवश्य पूर्ण होनी चाहियें। श्रमिकी को उन्नत स्वाह्म्य 
शैदाओं, विस्तृत सामाजिक सुरक्षा, उत्तम झैक्षणिक भ्रवसरो तथा ग्यामोद-प्रमोद व 
सांसद तिक सुविधात्रों से पूर्ण लाभ उठाने के अवसर भी मिलने चाहियें | कार्य की 
दशायें इस प्रकार की होनी चाहिये कि उनके स्वास्थ्य पर वृष्रभाव न पडे और 
उनकी व्यवसाय-जनित तथा अन्य खतरों से सुरक्षा भी हो सके। प्रबन्धकों को 
श्रमिकों का विज्वेप रूप से ध्यान रखना चाहिये | यदि उन्हे उचित व्यवहार नहीं 
मित्रता ता उनको यह सुविधा होनी चाहिए कि किसी निष्पक्ष व्यवस्था तक अपना 
मामला प्रस्तुत कर सकें । ग्रस्त मे, उनको अपने अधिवकारा तथा हिंतो की रक्षा 
करने के लिप्रे सगठित होने और अन्य दंघानिक साधन अपनाने की स्वतन्त्रता भी 
होनी चाहिये । 

ग्रायोग न यह भी कहां कि इनमें अधिकाँश अधिकारी को भारत के सवि- 
धान में मास्यता प्रदान कर दी गई है तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारें इनके प्रति 
सजग भी है। इस सम्बन्ध में अनेक श्रम कानूनो की झोर संकेत क्षिया गया था 
श्रौर आयोग ने इस बात पर जोर दिया था कि नये विधानों को बनाने से हि 
चात विधानो को पूर्णो रुप से वर्ष्याविन्‍्त करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न 
चाहियें । भूमिहीन ह_ पक श्रमिकों को पुन स्थापित करन की योजनाओं के लिये 
तथा उनक आवास के जिये जो भी घन निश्चित किया गया था उसके अतिरिवत 
ब्रायोजना ग्रवधि में कन्द्रीय एवं प्रदशीय सरकारों द्वारा श्रम कल्याण के लिये ७ 
करोड स्पये व्यय करने की व्यवस्था थी । 

गायोजना ने श्रम से सम्बन्धित जो सिफारिश की थी वह निम्नलिखित 
विपया पर थी-- 

(१) औद्योगिक सम्बन्ध, (२) मजदूरी भोर साभाजिक सुरक्षा, (३) कार्य 
की दशशायें, (४) रोजगार और प्रशिक्षण, व (५) उत्पादकता । 

(१) प्रौद्योगिद सम्दन्ध (प्रध्याय ७ भो देखिए) -- 

आयोग ने इस ओर सकेत किया था कि आयोजना के लक्ष्यों की पूर्ति के 
लिए यह आवश्यक्ष था कि निजी क्षेत्र मे मात्रिको और श्रमिकों के बीच सौहादंपूर्ण 
सम्बन्ध हो। दुसरे शब्दो भे आथिक प्रगति के लिये श्रौद्योगिक शान्ति का होता 
अत्वावश्यक है । औद्योगिक सम्वन्धो का इस प्रकार से विकास होना चाहिये कि 
श्रप्रिको वो उद्योग के सचालन मे अधिक भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके) 
श्रसिकों के समठ्ति होने, सघ बनाने भ्रौर सामूहिक रूप से सौदाकारी करने के श्रधि- 
कार को माण्णता देती चाहिये ओर इस प्रकार श्रमिक प्धो का स्वागत किया जाता 
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चाहिये | जो भी मत-भेद हो उनको पारस्परिक उचित समभौते की भावना से 
सुलकाना चाहिये और जब कोई अन्य साधन न रहे तब ही उनको सुलभाने के 
“ये निष्पक्ष हूप से जाँच या विवाचन का सहारा लेना चाहिये | उन विशेष मामलों 
के अतिरिक्त जब यह पाया जाये कि निर्णय विप्रतीप (८ए८:४०) है या प्राकृ- 
तिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है, अन्य मामलों में ग्रौद्योगिक न्यायालय या 
अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होनी चाहिए। परन्तु आयोग 
विवादों के प्रसाधारण मामलो तथा मुख्य प्रश्नों को सुलमाने के लिये किसी व्यवस्था 
के बताये जाने के विरुद्ध नही था। इसके प्ननुसार सुलह बोहों, जाच तथा विवाचन 
की भी व्यवस्था हो सबती है । परन्धु व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये कि 
उसमें कानूनी बारीकियाँ और कागजी कार्यंबाहियाँ कम से कम हो। इसके लिये 
प्रशिक्षित व्यवित तथा विशेषज्ञ भी होने चाहियें। झ्रायोग ने मालिकों, श्रमिकों व 
सरकार के प्रतिनिधियों की एक त्रिदलीय व्यवस्था द्वारा मालिकों व श्रमिकों के 
पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित करने के लिये 'आ्रादर्श नियमो' व 'स्तरो” को 
बनाने की सिफारिश को थी तथा विवाद होने की अबस्था मे यह कार्य केवल 
सरकार द्वारा करने का सुझाव था ) इस प्रकार के समकभोतो अथवा निशंगों क्रो 
४ ॥पालय या अ्रधिक रुणशो द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये | अखिल भारतीय 
हि न के विवादों को सुलफाने के लिये एक केन्द्रीय अधिकरण की स्थापना की 
: फसैफारिश की गई थी। तत्काल ही विवादों का निबटारा करने के लिये मालिक 
मजदूर समितियाँ बनाने का सुफाव दिया गया था। प्रधिक व्यापक प्रकृति के 
विवादों के लिये, सम्पूर्ण उद्योग के लिये व केन्द्र में, समुवत समितियों की स्थापना 
का सुझाव दिया गया था । 
विवादों की रोक-थाम के लिये क्रयोग ने यह सुक्ाव दिया था कि मालिकों 
ब श्रमिकों के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का उल्लेख स्पष्ट रूप रो होना चाहिये। 
प्राधिकार्रियों तक श्रमिकों की पहुँच होनी चाहिये । उन्हे उद्योग से सम्बन्धित बातो 
तथा उनके हिंत मे परिवर्तन लाने वाली सभी बातों का ज्ञान होता चाहिये गौर 
उनके सम्बन्ध में सूचनाये मिलती रहनी चाहिए । श्रमिकों में सामाजिक मेल-मिलाप 
बढ़ाने के लिये भी कार्य करने चाहियें। सावंजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में आयोग का 
कथन था कि श्रमिक एक नागरिक के रूप मे मालिक तथा श्रमिक्त के रूप में सेवक 
है । ऐसे सस्थातों में (कार्य की दरशायें तथा कल्याण सम्बन्धी प्रबन्ध ऐसे होने 
चाहियें जो दूसरो के लिये आदर्श हों | इनमें समस्त श्रम-कानूगों को भी लागू किया 
जाना चाहिये तथा तिर्देशको के मण्डल में बुछ व्यक्षित श्रमिकों से सहानुभूति 
| रखने चाले भी होने चाहिये | आयोग चे भ्रायोजना की सफलता के लिये श्रमिक व 
मालिको के सधो के सहयोग पर भी जोर दिया था। 
(२) मजदूरों और सामाजिक सुरक्षा-- 
आयोजना आयोग के अनुसार हाल ही के वर्षों मे मरल्यो में बुद्धि होने के 
साथ-साथ मजदूरी श्रौर लाभ मे भी बढ़ोवरी हुई है । आयोजता अवधि मे मुद्रा- 
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स्फ्रीति को रोकने के लिये लाभ और मजदूरी को नियन्त्रित करना ग्रावश्यक है। 
आयोग मजदूरों मे वृद्धि करने के पक्ष में नही था, सिवाय उस परिस्थिति के जहाँ 
मजदूरी मे अनुचित रूप से असमानतायें थी या जहाँ पर मजदूरी बहुत कम यी.॥'" 
मजदूरी बोर्डों तथा अधिकरणो को मजदूरी नीति यह होनी चाहिये कि झाथ की 
असह्ानताये कम हो तथा राष्ट्रीय झ्राय मे श्रमिक को उचित भाग मिले | न्यूनतम 
मजदूरी विधान को पूर्ण और प्रभावशाल्री ढग से आयोजना काल मे कार्योस्वित 
करने का सुझाव था। मजदूरी के स्मातीकरण का भी सुझाव दिया गया था। 
बोनस की ग्रदायगी नकदी मे सीमित रूप से करनी चाहिये तथा शेप राशि श्रमिक 
की बचत में जमा हो जानी चाहिये | लाभ-सहभाजत तथा बोनस के बारे में श्रायोग 
ने केवल इतना ही सकेत किया था कि इत समस्याझ्रो के लिये एक विशेषज्ञ स्तर 
पर अध्ययत्त की झ्रावश्यकता थी। भजदूरी की समस्‍यायें सुलभाने के लिये त्रिदलीय 
आधार पर स्थायी मजदूरी बोड़ों की स्थापना की सिफारिश थी। (अध्याय १५ 
भी देखिये) । 

सामर्णजक सुरक्षा के सम्बन्ध मे आयोग का कथन था कि इसकी कमी के 
कारण स्थायी एवं कार्य-कुशल श्रमिक वर्ग की स्थापना में बाधा पडती है। तथापि, 
ब्रायोजना की झवधि मे, आयोग ने सुझाव दिया कि श्रमिक क्षत्तिपूर्त गा) 
मातृत्व कालीन लाभ अ्रधिनियम, कर्मचारी राज्य वीमा भ्रधिनियम, कर्मचारी 
प्रोबिददेन्ट फण्ड अधिलियम, कोयला रात प्रोविडेस्ट फष्ड निधि श्रौर बोनस योज/ 
नाम्रो को पूर्ण तथा उचित रूप से कार्यान्वित करना चाहिये । 

(३) कार्य को दक्षापें-- 

आयोग के भ्नुसार कारखानो में कार्य की दश्ाप्रो मे बहुत अधिक सुधार 
करने की श्रावश्यक्ता थी। इस दृष्टि से सनु १९४८ के कारखाना अधिनियम, 
सब १६५६ का वागान श्रम अधिनियम तथा दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों व 
भोटर यातायात आदि के लिये जो विधान थे वह पर्याप्त थे, परन्तु उनको उचित 
रूप से वार्यान्वित दिये जाने की आवश्यकता थी। झायोग ने एक अ्रौद्योगिक 
स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण के राष्ट्रीय सुग्रहालय की स्थापना करने का भी सुभाव 
दिया था [प्रध्याय १४ तथा १८ भी देहिये) | 

(४) रोजगार पौर प्रशिक्षण-- 

झ्रायोजना प्रायोग ने मानव शक्ति के उचित प्रकार से प्रयोग करने की 
भहंत्ता पर विशेष बल दिया था और भर्तों-्णाली मे सुधार करने के लिये सुझाव 
दिये थे। रोजगार दफ़्तरो का सगठन सुदृढ़ रूप से किया जावा चाहिये। प्रशिक्षण 
सुविधाओ का उचित रूप से समन्वय किया जाना चाहिये (अध्याय ३ भी देख्िये)। 
उत्पादन व्यय को कप्त करने के लिये कुछ उद्योगों मे सतकंतापूर्वक विवेकीकरण 
लागू करने का भी सुझाव दिया गया था । 
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(५) इत्पादकत्ता-- 
मालिक श्रम की उत्पादकता की शिकायत करते हैं परन्तु श्रमिक इस बात 
-जको स्दीकार नही करते | अतः आयोग ने सुझाव दिया था कि कार्य-प्रणाली, 
नौकेरियों का वर्गीकरण, मजदूरी दर आदि की चालू व्यवस्था का प्रध्ययन किया 
जावा चाहिये ताकि कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये सुकाव 
विये जा सके । एक अस्तर-कार्य प्रश्चिक्षण योजना का भी सुझाव दिया गया था 4 
ब्रायोजना श्रायोग ने आवास व्यवस्था का एक पुथक्‌ अध्याय में विवेचन 
किया था। इसका उल्लेख श्रावास समस्या दाले अध्याय सें किया जा चुका है | 
(पध्याय € देखिये) । 
कृषक अ्मिकों का भी आयोग ने एक पृथक अध्याय में विवेचन किया था । 
१६५१ की जनगणना के अनुसार २६५ करोड ग्रामीण जनसंख्या में से २४०६ 
करोड़ व्यवित कृषि-कार्य मे लगे हुये थे ॥ इनमें से १८ प्रतिशत कृषक मजदूर एबं 
उनके आश्रित थे। पंचवर्षीय श्रायोजना मे कृषि व गाँव की उन्नति के लिग्रे जो 
कार्यक्रम दिये ग्रये थे उनका उद्देश्य इन श्रमिको की सहायता करना भी था। 
आयोग ने कृषि श्रमिकों के हित के लिये निम्नलिखित झन्य सुझाव भी दिये थे ; 
मकाठों की जमीतों में मौरूसी अधिकार प्रदान करना, भुदात आन्दोलन का 
प्रनुमोदत, श्रम उत्पादन, सहकारी समित्तियों की स्थापना, वित्तीय सहायता, शिक्षा 
छात्रवृत्ति और न्यूनतग प्रमदुरी झादि। 
हिवीय पचवर्षीय आयोजना के २७बे ग्रध्याय मे थम नीति झौर कार्य क्रमो 
का उल्लेख किया गया था। राण्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक श्रमिक की महत्ता 
के प्रति बढती हुई चेतना को दृष्टिगत रखते हुये प्रथम पचरर्षीय श्रायोजना का 
निर्माण किया गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ श्रमिकों को उनके ऐसे अधि- 
कारों कौ मान लेने के लिये अनेक श्राइवासत दिये गये थे जिनकी बहुत समय से 
उपेक्षा होती रही यी। ६इन प्राश्वासनों को वास्तविक रूप देने तथा प्रर्थ-व्यवस्था 
के भ्रग्य क्षेत्रो की आवश्कताम्रों के अनुस्तार श्रमिकों से उचित व्यवहार करने के 
लिये प्रथम ग्रायोजता के अन्तर्गत कुछ प्रयत्त किये गये थे। द्वितीय पचवर्षीय 
आपधोजता मे यह उल्तेख था कि औद्योगिक सम्वन्धों मे सुघार, विभिन्‍न स्तरों पर 
संयुक्त परामर्श को व्यवस्था की सफलता तथा गत पाँच वर्षो मे श्रमिकों की बास्त- 
बिक आम में बुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि श्रम के क्षेत्र 
हैँ प्रथम आ्रायोजता सफल रही थी | द्वितोय आयोजना मे प्रथम झायोजना के 
भस्तगंत भिर्धारित श्रम नीति को कुछ सशोधनों के साथ चालू रक्‍्ला गया | यह 
संशोधन समाज के समाजवादी ढांचे के उद्देश्य को मान लेने के कारण किये गये थे । 
(प्रध्याय १ भी देखिये) । 
आयोजना में इस प्रोर सकेत किया गया था कि औद्योगिक अनातन्त्र 
स्थापित करने के लिये शवितिश्यात्री श्रमिक सध आन्दोलन का होता आवश्यक है । 
मह्‌ वभी हो सकता है जब श्रमिक संघों की विचीय स्थिति मे सुध्पर किया जाये, 
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श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को मान लिया जाये तथा श्रम्रियों के 
नता भी श्रमिवों में से ही वनाने के प्रयत्त किये जायें ॥ इत सब वार्यों के लिये 
धमिशों को श्रमिक सघवाद और सप प्रणाली मे अश्चिक्षण देवा आावश्यत है |. 
(अध्याय ५ भी देखिये) । ढाः 

औद्योगिक सम्बन्धो के विषय में द्वितीय आयोजना वी सिफारिशों का 
उहलख ग्रध्याय ७ मे क्या जा चुका है। आयोजना में औद्योगिक अनुशझाप्तत के 
विभिन्‍न पहलुओं पर जोर दिया गया है। समाज के समाजवादी ढाँचे के लिये यह 
आवश्यक है कि श्रकिकों की यह माँग कि उनके आ्रपिक एवं स्तामाजिक स्तर मे 
सुधार हो, स्वीकार कर लेनी चाटिये । परन्तु दूसरी शोर यह भी झावध्यक है कि 
श्रमिव अपने उत्तरदायित्व को समझें । इसका अर्थ यह है कि हिंसा व श्रनुश्ञासन- 
हीनता की प्रवृत्तियो को रोकने के लिय उनके ऊपर कुडी निगरानी रनी पड़ेगी । 

मजदूरी के सम्बन्ध में आयोजना के प्रस्तावों का उल्लख अध्याय १५म 
क्या जा चूका है| कर्मचारी प्रोविडेन्ट फष्ड योजना और कमेचारी राज्य बीमा 
घोजना को विस्तृत करते का प्रस्ताव था तथा प्रोविडन्ट फ्ष्ड में अशदान की दर 
६१% स बढ़ाकर ८३% वरने का सुझाव दिया गया था । बोनस और लाभ सह 
भाजन क सिद्धान्त वा और अधिक अध्ययन करन का सुझाव दिया गया था । 
(अव्याय १५ भी देलिय) । 

आयोजना के अनुसार विवेकीक्तरण की योजनाआ को सम्बन्धित पक्षो मं 
आपसी सम नौते के अनुसार लागू करना चाहिये । विशेष समस्यात्रा के समाधान 
हंठु कद्घीए सरकार द्वास एक उच्च प्राधिकारी की नियुत्रिंत की भी सिफारिश की 
गई थी। 

निर्माण उद्योग व यातायात सेवाओ में काय की दश्ाप्रा को विनिर्यामत 
बरत दा सुभाव था । ठके के धमिको को निरन्तर रोजगार भ्रदान करने के लिए 
तथा उनकी काय की दाग को उत्तम बनाने के लिय भी प्र उठाये जाने चाहियर । 
हृपक श्रमिका के लिस न्यूनतम मजदूरी निश्चित करन तथा उन्हे रोजगार वी 
अन्य सुविधाय प्रदान करत के लिय भी हर प्रकार के प्रयत्त करने चाहिय। 
(अध्याय २३ भा दलिय) | स्त्री श्रमिका की विह्यप समस्याग्रो की और भी उचित 
ध्यान दना आवश्यक है । 

दिताय आयोजना म॑ श्रम और श्रम-कल्याए से सम्बन्धित गोजनाम्रो पर 
१६ ८१ करोड रपय की घतराश्ि व्यय किय जात को व्यवस्था थी । इसमें से १२ 
करोड रपथ कन्‍्द्र की ठेथा ७ ८१ क्राडे स्पय राज्यों की आयोजनाओं पर व्यय 
किये वान का सुझाव था। इस सम्बन्ध से जा मुख्य योजनायें थी वह प्रशिक्षण 
सुविधाश्रा मर्ती के देपतरों की स्थापना तथा राजगार सेवा सगठन को विस्तृत्त 
करत की थी। (भअध्याय ४ भी देखिय)। “शब्य दृष्टि (8780 ५फाण्श) के 
माध्यम से श्रमिशे को शिक्षा देन के लिये एक फिल्म शाखा की स्थापता भी करने 
क सुझाव था | आयोजना में यह भी श्रस्ताव था कि कृषि श्रमिकों, मजदूरों मौर 
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श्रप्तिक-वर्ग के पारिवारिक बजटों से सम्बन्धित विषयों पर सर्वेक्षण और जाँच को 
जायें । राज्यों द्वारा प्रदान की गई कल्याण सुविधाओं की प्रशसा की गईथी। 
कोयला व अज्ञक खान कल्याण निधियो के समान ही मेगतीज उद्योग के लिये एक 
“क्षल्याण निधि बनाने की सिफारिश की गई थी । आयोजना में झ्रौद्योगिक आवास 
फे लिये भी धनराशि निर्धारित की गई थी जिसका उल्लेख ग्रध्याव € में विग्या जा 
चूका है । 

आयोजना के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये जो प्र उठाये गये थे 
उनकी प्रगति का उल्लेख भी प्रत्येक सम्बन्वित प्रथ्याय में ऊपर दिया जा चुका है । 

यह सुझाव दिया गया था कि तुतीय आपोजना में श्रम-नीति का लक्ष्य यह 
होना चाहिगे कि प्रथम दो झायोजनाओों को नीतियो व कार्यत्रमों में जो भाग 
अपूर्ण रह गये है उन्हें पूर्ण किया जाये, विशेष रूप से इन बातो के सम्बन्ध में : 
उचित तथा भ्रावश्यकता पर आ्राधारित न्यूनतम मजदूरी, प्रबन्ध में श्रमिकों का 
भाग, अधिक रोजगार और औ्ौद्योगिक पिवादों का शीघ्र एवं अन्तिम तिपटारा। 
भारतीय राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस मे एक ह्मूति-गत्र मे यह सुझाव दिया था 
कि तैजी से बढती हुई कीम्रतो के विरुद्ध श्रमिकों को सुरक्षा प्रदात करने के लिये 
ख़ाद्यात्त की तपदान-आप्त कीमतें विश्चित की जाये, इस वात का तिश्चय करने 
के लिपे कि बोनस की मात्रा तथा उसके देने की कसौटी क्या हो एक बोचस 
आयोग की निग्रुक्ति की जाये, सरकारी, गेर-स्तरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों के लिये 
एक सी श्रम्न-्नीति निश्चित की जाये, मुख्य उद्योगो की जर्जरित, सीमाम्त तथा 
कुप्रबन्धित इकाइयों को श्रपने हाथ मे लेने के लिये प्रत्येक उद्योग के लिये एक राज्य 
द्वारा सहायता-प्राप्त एव प्रेरित नियम की स्थापना की जाये और उपर्युक्त तीनो 
ही क्षेत्रों के लिये खातो का लेखा-परीक्षण के कार्य का राष्ट्रीयकरण किगा जाये | 
काँग्रेस ने भौद्यो गिक सम्बन्धों मे श्रत्यक्ष बातचीत, श्रम समितियों तथा ऐच्छिक पच- 
निर्सयों के योगदान पर भी जोर दिया और छुकाव दिया कि सरकार को जो यह 
प्रधिकार प्राप्त है कि वह किसी पच्राट (/५७७४०) को स्वीकृत, ग्रस्वीकृत अथवा 
संशोधित कर सके, केवल सकट काल के लिये ही सीमित कर दिया जाना चाहिये। 
मार्च १६६० में, स्थायी श्रम समिति ने यहू सिफारिश की कि विवादों का मिप- 
टारा करने के लिए ऐच्छिक विबराचन का अधिकाधिक आश्रय लिया जाये, 
मालिकों व श्रमिकों के सगठतों के परामर्श से विवाचकों (870/79(०:४) की पूची 
तैयार की जाये तथा मालिकों द्वारा श्रमिक सघों को मान्यता प्रदान की जाये। 

, जनवरी १६६० मे, सद्गास में पूतीय अ्लिल भारतीय श्रम श्राथिक प्रम्मेलन 
में यह सुकाव दिया गया था कि तुतीय प्रायोजना मे भ्रम-नोति इस बाघ पर 
आ्राधारित होनी चाहिये कि श्रौद्योगिक मामलों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप 
हो झौर श्रमिक ही प्रधिकाधिक हिस्सा ले तथा विधान पर कम से कम निर्भर 
रहा जाये | परन्तु श्रम सम्बन्धी जो भी विधाम बचे, उसे दुढता से लायू किया 


६३८ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


जाये और श्रम-निरीक्षको को इतने अधिकार दिये जायें कि भ्रम काजुनों के प्रभाव- 
पूर्ण क्रियान्वयन के सम्बन्ध में झ्राइवस्त हुआ जा सके । श्रम-प्शासन से सम्बन्धित 
सरकारी अधिकारियों तथा प्रबन्ध करने वाले कमंचारी वर्ग को समुचित प्रशिक्षण 
दिया जाता चाहिये। अभी तक बेरोजगारी वरावर वढ रही है और श्रमिकों में 
भारी निराशा व्याप्त है। इन दोनो ही बातो से यह प्रकट होता है कि हम प्रथम 
दो आयोजनाओ मे निर्धास्ति विभिन्‍व लक्ष्यों को पूरी तरह लागू करने मे समर्थ 
नहीं हुए हैं। इस वात में भी सन्देह व्यकत्त किया गया था कि प्तामाजिक रचना 
त्तथा सस्यागत ढाँचे पर प्रिवर्तत क्यि बिना क्या हम झौद्योगिक लोकतनन्‍्त्र की 
स्थापना कर भी सकते है । 


तृतीय पच्वर्षीय आयोजना मे श्रम नीति 


हुदीय पचवर्षीय प्रायोजना की श्रन्तिम रिपोर्ट में भ्रष्याय २४ श्रम नीति 
के विपय में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग शोर श्रमिक वर्ग की विश्येष 
आवश्यकताओं श्रौर भ्रायोजित अ्र॑-व्यदस्था वी. जरूरतों को देखते हुए श्रम नीति 
का विकास क्थिा गया है। मालिको, मजदूरो और सरकार--तीनो दलो की राय 
विचार विनिमय से जान ली जाती है तथा तीनो दलो के प्रतिनिधियों के सयुबत 
परामर्श के फ्लस्‍्वरूप कुछ सिद्धान्त और व्यावहारिक नीतियाँ बना ली गई हैं। 
यह्‌ परामझ विभिश्न स्तरों पर क्या जाता है और इस त्रिदलीय व्यवस्था के 
सर्वोच्च शिखर पर भारतीय श्रमिक सम्मेलन है। उक्त त्रिदलीय मत सरकार द्वारा 
जो वैधानिक तथा प्रशासनिक कार्य श्रम क्षेत्र मे क्यि जाते हैं उनका झ्राधार बन 
कर राष्ट्रीय श्रम नीति की शक्ति तथा प्रकृति मे परिण्यित होता है। यह नीति 
ऐच्छिक ग्ाघार पर चालू रहती है । 

दूसरी श्रायोजना की भ्रवधि में ग्रनुचित प्रवृत्तियों कौ रोकने भर झौद्यो- 
शक सम्बन्धों को सुदृढ़ करन के लिये एक नये दृष्टिकोरा को अपनाया गया था, 
जो कावूनी शक्ति के स्थान पर नैतिक मान्यताओं पर ग्राधारित था । इस समय 
प्रत्येक स्तर पर यथासम्भव कार्यवाही करके अ्द्याश्ति को रोकने पर बल दिया जा 
रहा है। दूसरी आयोजना की भ्रवधि मे जो उल्लेखनीय विकास हुये उनमे से कुछ 
निम्नलिखित हैं--उद्योग में अनुशासव सहिता और आचरण सहिताका लागू 
करना, प्रबन्ध में श्रमिकों कै भाग लेने की योजनायें और उद्योग मे उत्पादकता 
बढाने के प्रएि 7ढठी हुई जागरूकता। आगामी वर्षों में उन विचारो को पूर्णो रूप 
से लागू करता है जिनको दूसरी पचवर्षीय आयोजना की अवधि मे लागू करके 
उपयोगी पाया ग्रया है । औद्योगीकरण की बढ़ती हुई गति को देखते हुये, तीसरी 
योजना म श्रमिकों वो महत्वपूों योग देता है और अपने बढते हुये उत्तरदायित्वो 
को पूरा करता है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप श्रम आस्दोलन के 
कत्तेव्यों मे गुणगत (९०४॥७0४८) अ्रन्तर आ जायगा और इसके फलस्वल्प 
सामाजिक व्यवस्था को सघाजवाद कौ ओर ले जाने में आसानी होगी । 


पंचवर्षीय आयोजनायें भर खरम ६३६ 


तृतीय प्रायोजना मे जो श्रम सम्बन्धी कार्यत्रम वे सुझाव दिये ये है उनका 
उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है | भ्रौद्योगिक सम्बन्धों के बारे में प्रध्याय 
७ देखिये । झायोजना में इस बात पर भी बल दिया गया है कि प्रौद्योगिक 
सम्बन्धी व्यवस्था मे जो कर्मचारी कार्य करते हैं उसके चुनाव और प्रशिक्षण की 
और पअ्रधिक ध्यात देने की आ्रावश्यकता है । इसके लिये एक प्रशिक्षण कार्य-क्रम 
लागू करने का प्रस्ताव है | श्रमिक शिक्षा कार्य-क्राः के लिये अध्याय ११ देखिये। 
श्रमिक सर्घो के सम्बन्ध में आयोजना के सुभाव अध्याय ५ में देखिये | मजदूरी के 
राम्बन्ध में अध्याय १५ देखिये। स्रामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में स्रध्याय १२ 
देखिये । कृषि श्रमिक्षों के लिये आयोजता के सुकाव अध्याय २३ में देखिए। भ्रावास 
के लिये भ्रध्याय ६ देखिए । प्रशिक्षण कार्य-क्रमो के लिये प्रध्याय ३ तथा रोजगार 
दफ्तरों के सम्बन्ध मे सुझाव के लिये भ्रध्याय ३ देखिए । पिलों के बन्द हो जाने 
से श्रमिकों को राहामता के लिये कार्य-क्रम प्रध्याय १२ में देखिए । उत्पादकता के 
सम्बन्ध में प्रायोजना के विचार ग्रध्याय १८ मे देखिए । 

कार्य को दशशाये, सुरक्षा और बल्याण शम्बत्धी जो कातुनी ध्यवस्थाये हैं 
उतको भौर भ्रच्छी तरह कार्यान्वित करवाते के लिये, आयोजना के अनुसार, 
आवश्यक पग उदाने होगे । इस सम्बन्ध में कार्य दशायें और कुशलता में उत्वत्ति 
करने मे केन्द्रीय थम सस्थान और क्षेत्रीय श्रम सस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान ह्दी 
राकता है । कारखाना सम्बन्धी भ्रधिनिममों के प्रशासन के लिए जो राज्य सरकारों 
ने व्यवस्था की है उसे दृढ़ बनाना होगा ! कारक्षानों मे दुर्घटना कग करने के लिए 
आवश्यक पग उठाने के लिये एक स्थायो तलाहकार समित्ति की नियुक्ति की 
जायेगी । खात उद्योग में सुरक्षा-शिक्षा पश्रौर प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय खान 
सुरक्षा परिषद्‌ की स्थापना करने का युकराव है। इम्तारती और निर्माण कार्य के 
श्रमिकों के लिये श्रलग सुरक्षा कानून बताने के थ्इन पर विचार किया जाएगा। 
जिस प्रकार कोयला और अश्नक खान श्रमिकों के लिये वल्यारा सिधियां हैं उसी 
प्रकार मे।नीअ भोर कच्चा लोहा खान उद्योगो के ध्रमिको वे लिये कल्पाण निधियों 
की स्थापना की जाएगी। 

जहाँ तक श्रप्तिक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है। ग्रायोजना में यह 
कहा गया है कि श्लमिक वर्ग के लिए सहकारिता मे प्रभो तक कुछ प्रधिक कार्ये मही 
किया हैं। केव खान श्रमिकों के लिए कुछ खान समितियाँ है. तथा कुछ सहकारी 
आवास समितियाँ भी है परन्तु सहकारिता भौर विभिन्‍न प्रकार की सहुका री 
समितियों का श्रमिको के लिए बहुत लाभ होगा। सहकारी साख समित्तियों और 
सहकारी उपभोग समित्तियों के चलाले मे श्रमिक सघो और स्वय-सेवी संस्थाश्नों को 
अधिक रूचि लेती चाहिये। 

ठैके के क्षिकों के राम्बन्ध में आयोजता मे यह कहा गया है कि विभित्त 
अध्ययनों की सहायता से ऐसे व्यवक्ताय चुलना सम्भव हो सकता है जिनमे ठेके के 
श्रमिकों कौ पढ़ति को चलाने की इजाजत दो ज्ञा सकती है श्र जहाँ इस पदेति 


(४० श्रम समस्या एवं समाज वल्याण 


को समाप्त वरना सम्भव नहीं है वहाँ ऐसे श्रम्रिको के हिंचों की सुरक्षा के लिए 
प्र उठाए जाने ग्रावइमक हैं। कुँपि और असगदित उद्योगों में काम करने वाले 
अ्रम्िको की समस्याग्रों पर सरकार झौर श्रमिक संघो को विश्लेप ध्यान बना 
चाहिय। 
दुतीय पचवर्षोथ झायोजना अवधि में श्रम अनुसन्धान का कार्म भी विस्तृत 
[किए जाने की व्यवस्था है। श्रपत अनुसर्धान का समल्वेय करने के लिए एक छोटी 
देख्द्रीय छ्मिति दी वियुक्तरि की जायगी । इसके श्रतिरिवत सरकारी क्षेत्र के बाह 
श्रम सम्पन्धी मामलो पर अनुसल्वान करने है लिये सध्याग्रो को सुविधायोें देने का 
विचार है। 
तृतीय ग्रायोजना म श्रम और श्रम कल्याण के कार्यक्रमो पर जो व्यय 
होगा उसका अनुमान ७१ ०5८ करोड रुपये है। इसमे से ४४ करोड स्पये वेस्दर 
द्वारा, २५ १६ करोड रुपए राज्यों द्वारा तथा १ ८६ करोड रुपये केन्द्रीय भ्रशाश्िति 
क्षेत्रा म व्यय क्या जाने का कार्य-क्म है। 
चोथी प्रायोजन। व मसौदे की र्परेखा के अ्रध्याय २६ म श्रम नीति व 
तत्मम्वन्वी कायक्रमों वी विवेचना वी गई है जिनका उल्लेख अध्याय १, ३, *#» 
७, ६, ११ १२, १५ और र३ेस विभिन्‍न स्थायो पर किया गया है। चोगी 
आयोजना मे श्रमिक्रो के प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्मो के लिए (४५ करोड़ रुपए 
नियत क्य गप है । 
आरलोचना८्मक मत्याकन 
इसमे सन्‍्दह नहीं कि आयोजना के सभी सुझाव एव भ्रस्ताव प्रति सुन्दर 
हैं परन्तु वहुत बुद्ध उनके उचित प्रकार से कार्यान्वित होने पर निर्भर करता है 
अन्यया कवेल कोरी आाशाप्रो स प्रधिक सफलता प्राप्त नहीं को जा सकती। 
औद्योगिक शमिको से सम्बन्धित समस्याओ्रो के समाधान के लिये एक निश्चित 
मार्गे को झपनाना अति ग्रावश्यक है । तृतीय झ्रायोजना की सबसे वटी कमजीरी 
यह है कि इसमे बदाजगारी की समस्या वा वोई पमाधाव नहीं है । जब तृतीम 
प्रायोजना आरम्भ हुई थी तो देश में ६० लाख व्यवित वरोजगार थे, जब कि 
द्वितीय प्रायोजना के प्रारम्भ में यह सख्या ५३ लाख थी। तृतीय आ्रायोजना के 
अन्त मे, देश मे वराजयार लोगो की अनुमानित सख्या १ करोड २० लाख यी । 
चौधी आयोजना की ग्रवधि में इनमें ३ करोड ३० लाख झ्लौर रोजगार ढूँढने 
बालो की बुद्धि होगी | चौथी आयोजना के अन्तयत अपनाये यराग्रे वाले कार्यत्रमों 
से इत ३ करोड ५० लाख लागों मं से केवल १ करोट ६० लाख लोगा को ही रोज- 
गार गिल सकता है | परिणामस्वल्प १ करोड़ ६० लाख व्यबित फ़िर भी अगली 
आयीजता के प्रारम्भ मे बेकेर होगे। एक आयोजना से दूसरी में पुराती बेरोज- 
गारी का बढ़ना उहुत यम्भीर समस्या है। तृतीय आयोजना मे लाभ सह«जल के 
बारे में भी डुछ वही कहां गया है। अनिवार्य विवाचत के सम्बन्ध में भी आयोजना 
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में कोई निश्चित बाद नहीं कही गई है । श्रमिक यंधों गे जो बाहरी नेता पाए जाते 
हैं इस समस्या पर भी ग्रायोजना में ग्रौर अधिक ध्यान देना चाहिये था । कई 
स्थानों पर इन बाहरी नेताग्नों की मालिकों द्वारा तथा श्रमविभाग के अधिकारियों 

५.द्वारा भी खुशामद की जाती है और इस कारण श्रमिकों को कई बार उचित 
व्यवहार प्राप्त नही हो पाता । इसके कारण मालिकों को भी कई बार ऐसी मांगों 
का साप्तना करना पड़ता है, जिन्हे वह पूरा नहीं कर सकते । मालिक मजदूर 
सम्बन्धो की समस्या को सुलफाने के जिये अभी तक परूर्स रूप से मानवीय दृष्टि- 
कौश को नहीं अपनाया गया है। इस झोर अधिक प्रयत्न करने की झावश्यकता 
है । मालिकों को यह बात समभानी है कि वह श्रमिकों से एक भाईचारे के नाते 
से व्यवहार कर तथा उद्योग मे उन्हे बराबर का भागी मार्नें। मालिकों को युद्ध 
तथा उसके पहचात्‌ के काल में जो अत्यधिक लाभ हुए, उनकी झ्रादत पड गई है | 
उनके दृष्टिकोण मे परिवर्तत लाते की ब्रावश्यकता हैं। इस सम्बन्ध में भी एक दृढ़ 
मीति भपनानी होगी । ग्रौद्योगिक क्षेत्रो मे व्याप्य सामाजिक वातावरथ की ओर भी 
अधिक ध्यात नही दिया गया है। इश्ध सम्बन्ध भें सास्राजिक कार्यकर्ताओं के कार्य की 
स्पष्ट व्यास्या होनी चाहिये । इस ग्रारोप की और भी झधिक जांन की ग्रावश्पकता 
है कि श्रम सम्बन्धी कानूों का अपवंचन किया जाता है तथा कई स्थानों पर उन्हें 
लागू नही किया जाता । गादी बस्तियों की समस्या का समाधान भी तब तक कठिन 
प्रतीत होता है जब तक सरकार प्रथवा स्थानीय निकायों द्वारा इनका अधिग्रहण नही 
फर लिया जाता | जब जमीदारी प्रथा को कृषि अर्थव्यवस्था भे रामाप्त कर दिया 
गया है तो सरकार द्वारा इन गन्दी वस्तियों के मालिकों को भी सहन नहीं करना 
चाहिये क्योंकि जैसा श्री शिवाराय एम० प्री० ने कहा है कि गरग्दी बस्तियों के 
मालिको के प्रति कोई सहानुभूति तही दिखाई जावी चाहिये । प्रायोजना मे इन 
बस्थियों के प्रजेन के लिए वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिग्रे थी । 


उपसंहार 


किसी भी भायोजना को सफलता के लिये देश के नागरिकों के हृदय में 
उत्साह, आयोजता मे विश्वास, व्यक्तियों में राष्ट्रीय चरित्र तथा अपने कत्तेंब्य के 
प्रति स्पष्ट बोध होता श्रति श्रावश्यक है। भारत जैसे निर्धत देश मे जहाँ व्यक्ति 
विछड़े हुए व गज्ञानी हैं तथा घपने हो हितों को ठीक-ठीक नहीं समझते, एक 
प्रधिक तकनीकी प्रायोजना को लागू करने से कोई विश्वेष लाभ नहीं होगा। 
झ्रायोजना सरल होनी चाहिये जिसे देश का प्रत्येक व्यकित सरलता से समझ सके 
और जो देश के हर चागरिक को स्पष्ट रूप से बता सके कि उसे क्या करना 
चाहिये । झायोजना जनसाधारण के लिये होनी चाहिये घिससे सब ही उसमें रुचि 
ले सकें ग्रौर आयोजना पर विचार-विमश और वाद-विवाद कर सके । रावंप्रथम 
तो व्यक्तियों के चरित्र-निर्माण का प्रयरन करता चाहिये तथा जीवन के सभी क्षेत्रों 
में कार्यकुशलता, ईमानदारी, सच्चरित्रता आदि पर बल देना चाहिये। देश के नेताप्रों 
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को जनता से निकट सम्पर्क स्थापित करना चाहिये, और उन्हें यह नहीं करना 
चाहिये कि स्वय तो भाषण देते रहे तथा दूसरो से कार्य करने के लिये कहते रहें । 
भारत में ईमानदार धौर निष्कपट व्यक्तियों की कमी नहीं है; आवश्यकता 
केवल इस वात की है हि उनके लिये कार्य करमे का उचित वातावरण उलन्न, 
किया जाय । हम आजा वरनी चाहिये कि मरवार, आयोजना एवं जनता का इस 
महान कार्य में पूर्ण तप से सहयोग होगा और वास्तविक दृष्टिकोण से सत्र कार्य 
किये जायेंगे। यह स्मरण रखना चाहिये क्रि देश का भविष्य इन पचवर्षीय 
आयोजनाग्रो वी सफ्लता अथवा विफतता पर ही निर्भर करता है। 

अन्त में, हम तृतीय पचवर्धीय आयोजता के झब्दों मे कह सकते हैं कि-- 
“कार्य वी विज्ञालता भ्रौर उनकी वहुमुखी . चुनौती को कम नहीं भ्रॉक्ना चाहिये। 
योजना में सबसे अ्रधिक वल उसे कार्यान्वित करने, झीघ्र गति और सम्पूर्ण रूप 
से उसके व्यावहारिक परिशामों पर पहुँचने, ग्रधिकाधिक उत्पादन और रोजगार 
की स्थिति उत्पन्त करते और मानवी साधनों का विकास करने पर ही होगा। 
अनुशासन और राष्ट्रीय एकता, क्षामाजिक एवं आ्राथिक्र उन्नति तथा समाजबाद 
के लक्ष्य की प्राप्ति के मूल भाधार हैं। तीसरी झ्ायोजना के प्रत्येक पग पर निष्ठा- 
पूर्ण नेतृत्व, सार्वजनिक ठेबाझ्मा वी भ्रधिबत्म कत्तंव्यपरायशता और कार्यकुशलता, 
जनता वे व्यापक्त सहयोग थ्रोर सहानुभूति तथा अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतया 
विभाने प्रौर भविष्य में श्रधिक्त भार वहन करने वी तत्परता की आवश्यकता 
होगी ।" हम ग्राश्षा करते हैं कि हम सव इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, ताकि 
“भारतीय जनता के लिपे यु्ती जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जा 
सके” और विदेशी झातप्णा से देश की रक्ला सफलतापूवंक की जा सके । 


प्रिशिष्ट क 


> उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
(005 0488 ?8॥८९ ॥०६2 ।४ए/४8६8$ 


सूचकांक का प्र तथा उरका महत्व 
सूचकांक एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी झाधिवः क्रिया के 
स्तर में हुए परिवर्तंतों को मापा जाता है। ऐसे परिवरतंत सदा होते रहते हैं। 
विभिन्‍न प्रभिप्रायों को पूति के लिये प्रायः यह ग्रावश्यक होता है कि ऐसे परिवर्तनों 
की दिशाओं और सीमाओं को झापा जाए। उदाहरणार्थ-मूल्य कमी घटते है कभी 
बढ़ते हैं, उत्पादन भी कभी भ्रधिक होता है कभी कम, मजदूरी में भी कभी बढ़ोत्तरी 
होती है भर कभी घटोत्तरी, आवि-आ्रादि । सूचकांक द्वारा इर प्रकार के परिवतनों 
को न केवल मापा जाता है वरत्‌ उसके माध्यम से किसी स्थान यथा वर्ण के निर्वाह 
खचे में घढोत्तरी या घटोत्तरी का भी ज्ञान हो सकता है। भ्रगेक ऐसे कारण है जिन 
से इन विशिष्द घटनाप्नों या क्रियाप्रो से सम्बन्धित सूचनाभ्ो को प्राप्त करते की 
श्रावश्यकता पड़ जाती है ! ऐसे यूचकांकों के जीवन-स्तर का बोघ होता है। इसने 
अतिरिवत जीवन-स्तर पर गूल्यो के परिवतंन की क्या प्रतिक्रिया होती है पह भी 
विदित हो जाता है। श्राथिक, सामाजिक तथा प्रशासतिक कार्यों में भी इस प्रकार 
की घुचनाओं का विशेष महत्व होता है। सम्भवतः इस सूचकॉकों की सबसे भहृत्व- 
पूर्ण व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि मजदूरी को इन यूचकांकों रो राम्बन्धित कर 
दिया जाता है और इन सूचकांकों के साथ-साथ मजदूरी भी घटती-बढती रहती 
है ! इस प्रकार मूल्यों तथा तिर्वाह-खे के बढ़ने या बटने के साथ-साथ मजदूरी में 
भी बुद्धि या हास स्वतः होते रहते है । 
निर्वाह-खच स्वभावतः उपभोग के ब्रन्तर्गत झाने वाली विभिन्‍न वस्थुओ्रों के 

मूल्यों पर निर्भर रहता है। किन्तु सभी बस्तुओ्ों के मूल्य सदा एक साथ नही धटते- 
बढ़ते हैं । कुछ वस्तुओं के मुल्यों में बुद्धि होती है तो कुछ वस्तु के मूल्य शिरते 
भी है । इसके भतिरिक्त विभिन्‍न वस्तुओं के मूल्यों भें भिन्न-भिन्न दरों पर बढ़ोत्तरी 
या कमी भी हो क्कती है | भ्रतः विभिन्‍त समयों पर विभिन्‍न वरतुओ्नों के महयों 
की सूची से स्थिति स्पष्ट रूप से प्रकाश में सही श्रा पाती । स्ृचकांकों का क्हरेश्य 
यह होता है कि ऐसी विभिन्‍नताओों को कमर कर दिया जाए और मूल्य परिवर्तनों 
की मुख्य प्रवृत्तियों या उनके व्यापक झाँकड़ों को ज्ञात करने में सहायता मिले। 
सूचकाँकों द्वारा श्राथिक क्ियाप्रों की तुलगला करना सम्भव हो जाता है, इसतिये 
उन्हें कभी-कभी “ग्राथिक घरोमीटर' (800707० कधग्गाद्र/णड) भरी कहा 
जाता है। 
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गत कुछ वर्षो में निर्वाह खर्चे सूचकाक से सम्बद्ध साहित्य का पर्याप्त मात्रा 
में प्रकाशन हुआ है | इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय द्वारा तेयार की 
गई निर्वाह खर्च साँस्पकीय रिपोर्ट से भी बहुमूल्य सूचना प्राप्त होती है | यह रिपोर्ट 
श्रम सॉँस्यिकी झास्वियों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उस छठे अधिवेश्न मे प्रस्तुत 
करने के लिये तैयार की गई थी जो प्रगस्त १६४७ मे “मान्ट्रोयल' नामक स्थान पर 
हुआ था। नवीनतम परिभाषा के अनुसार “निर्वाह-खर्च सूचकांक इस उद्देश्य से 
बनाये जाने है वि जिन सेवाप्रो और वस्तुप्रो की उपभोक्ता माँग करता है उनके 
फुटकर मूल्यों के परिवतंनो को उचित प्रझ्वर से महत्वांनन (५४०ह१॥४४६) करके 
मापा जाये ।” अन्तर्राष्ट्रीय झब्दावली के प्रयोग के अनुसार “निर्वाह खर्च सूचवाक' 
के स्थान पर अ्रव 'उपभोवता मूल्य सूचक्ाक' वाक्‍्याद का प्रयोग होने लगा है। 
यह नया वाक्याश इस कारण भी अधिक उपयुक्‍त है कि सूचकाक वास्तव में उप« 
भोवता की व॒स्तुओ्रो के मूल्यों को ही मापते है । 


सूचकाक की निर्माण विधि 

उपभोकता मूल्य सूचकाक की निर्माण विधि से उपरोक्त बात और भी 
स्पष्ट हो जायेगी । क्योकि जीवन स्तर तथा निर्वाह ख़च॑ स्थान-स्थान पर तथा 
वर्ग वर्ग में भिन्‍न होता है इसलिए यह झावश्यक है कि सूचकाक के निर्माण मे 
प्रारम्भ में उस वर्ग या क्षेत्र की सीमायें नियत कर ली जायें शिसके लिये सूचकाक 
का निर्माण क्या जा रहा हो । इसके पश्चात एक झाधार काल (848० एश700) 
का निर्वाचन किपा जाता है। इस ग्राधार काल से भावी वर्षों के मूल्य का तुलना- 
त्मके स्तर नियत किया जाता है। किसी एक वर्ष का सूचकांक यह सूचित करता 
है कि आधार वष के मूल्यों के अनुसार उस वर्ष के मूल्य का क्या प्रतिशत है। एक 
साधारण उदाहररा से ही यह वात स्पष्ट हो जायेगी । यदि किसी विश्ञेप वर्ष के 
मूल्य निर्वाचित किये गये ग्राधार वर्ष के मूल्यों स्षे चार गुना अधिक है तो उस वर्ष 
का सूचकांक ४०० माना जायेगा जब कि आधार दफ्ष का सूचकाँक सदा १०० माना 
जाता है। तुलना करन वाले स्तर को आ्राधारित करने के लिये ग्राधार वर्ष को 
स्पष्ठतया साधारण वष होना चाहिये, अर्थात्‌ उस वर्ष में मूल्य न तो बहुत प्रधिक 
होने चाहिएँ प्रौर न बहुत कम । उदाहरणत उपभोक्‍षता मूल्य सूघकाक का आधार 
वर्ष सन्‌ १६३६ का वर्ष ग्रारम्भ मे माना गया था। इस समय तक कम मुल्यों का 
काल समाप्त हो चुका था जबकि ऊँचे मूल्यों का काल प्रारम्म भी नहीं हुआ था। 
कभी-कभी केवल एक वष को ही ग्राघार वर्ष मानते के स्थान पर सभी अ्साधारण- 
ताप्रो को दूर करने के लिये एक लम्बी अवधि को भी आधार वर्ष के रूप मे मान 
लिया जाता है। 

इसके अतिरिक्त जो वस्तुये कसी सम्बन्धित वर्ग के रहन सहन के अन्तर्गत 
श्रात्ी हैं, उनहा निर्वाचन करके उनके मुल्यो के आँकेडे एकत्रित कर लिये जाते हैं । 


उपभोक्ता मुल्य सूचकांक ह्य्रू 


समसथ-समय पर भिन्‍्न-भिन्‍त स्थानों से उनके सूल्यों के साव श्राप्त किये जाते हैं, 
ताकि उनका प्रतिनिधित्यात्यक (0०७97८5०॥४४४०) रूप से ज्ञान हो सक्के । 
जन जब सब कस्तुप्रों के मूल्य प्राप्त हो सकते हैं तो उन्हें 'मुल्य प्रतिशत या 
अूल्य सापेक्ष' (7८० वघाए८७) कहा जाता है, पर्थात्‌ श्राशर वर्ष के मूल्यों 
के अनुसार उनका प्रतिशत निकाला जाता है। तदुपरान्त इन 'पूल्य सापेक्षों' का 
झस्त निकाल लिया जाता है। महत्वांकित औसत को सामाम्यवया अधिक प्राथ- 
मिक्‍्ता! दी जाती है, ताकि प्रत्येक मद को उचित रूप से महत्व दिया जा सके । 
अमह॒त्वांकित [07४थ20/०0) प्रौसत्त सभी मदों को सम्रात रूप से महत्व देते हैं, 
परन्तु ठीक यही है कि कुछ मदों को दूसरी भदों की श्रपेक्षा अधिक महत्व विया 
जाएं । प्रत्येक वस्तु के मूल्य सापेक्ष को एक महत्वांकन से गुणा कर दिया जाता है 
और इस प्रकार प्राप्त किये ग्रए प्रॉकड़ों को जोडकर उनमें महत्वांकन के कुल योग 
से भाग दे देते है। भिश्न-भिन्‍्न वस्तुप्नो का महत्वांकत करने के लिये अनेक प्रणा- 
तलियाँ अप्रवाई जाती है। 
सामान्यतया जो विधि प्रपनाई जाती है वह यह है कि प्रथम तो जिस 
स्थात के लिए सूचकाँक का निर्माण करना होता है, उस विशेष स्थान में पारि- 
पा बजट की पूछताछ की जाती है भोर प्रत्येक मद पर प्रत्येक परिवार हारा 
. | आय की गई भौसत धनराश्षि ज्ञात कर ली जाती है। यही आँकडे-- जो आधार 
च्षे में उपभोग को गई वस्तुगरों के प्रत्येक मद के मुल्यों को बताते हैं--भह॒त्वांकन 
का कार्ये करते हैं। महत्वाँकित औसत निकालने की प्रणाली यह है कि 
प्रत्येक मूल्य सापेक्ष को इसके महत्वांकन से गुणा कर दिया जाता है और इस 
प्रकार प्राप्त किये गए आंकडों को उसमें जोड़कर मह॒त्वांकन के कुल योग से उसमें 
भाग दे देते हैं । 
इसके भ्रतिरिक्त एक अत्य भ्रशाली यह है कि उपभोग के अन्तर्गत झाने 
बाली समस्त वस्तुओं के मदों को विभिन्‍न वर्मों में विभाजित कर दिया जाता है, 
उदाहरणतः खाद्यान्न वगे, वस्त्रादिक बगें, आदि। प्रत्येक वस्तु का गृल्य-सापेक्ष 
उस अनुपात से महत्वांविद क्रिया जाता है ; जो अनुपात इस विश्येप वस्तु पर किए 
गए व्यय का उस वर्म प्र किए गए कुल ष्यय से होता है । इस प्रकार प्रत्येक वर्ग 
कै लिए रुक यूल्य केश अएज हरे कादर है / इन क्यों के शुज्य-्सणेक्षों हे रहत्वां- 
कित भौसत से सूचकांकों का निर्माण होता है ग्रौर प्रत्येक वर्ग के व्यय का जो 
अनुपात कुल व्यय से होता है, उससे मह॒त्वांकब निकाला जाता है । 
उपभोक्‍ता मूल्य सूचकाक तथा उनकी सीमायें 
उपभोक्‍ता मूल्य सूचकांक, जिसको पहले निर्वाह खर्चे यूचकांक कहा जाता 
था, विभिन्‍न वर्गों के व्यक्तियों के निर्वाह झर्च में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मापने 
के लिये बनाया जाता है। भारत मे ऐसे सुचकाक भ्धिकांझत: श्रमिक वर्गों से 
सम्बन्धित हैं। उपभोकता मूस्य सुचकांक्ों से निर्वाह खर्च में हुए प्रसिग्रेंनों का 


६४६ श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याण 


पर्याप्त सीमा तक प्रतिनिधित्वात्मक ज्ञान हो जाता है। लेक्ति सच तो यह है कि 
उनसे इन परिवर्तनों का कोई ठीक-डीक बोध नही हो सकता । भिसत-भिन्‍न वस्तुओं 
पर व्यय की गई ग्रायथ का अनुपात प्रत्येक परिवार मे भिन्‍न होता है। इसवे 
अतिरिक्त इस अनुपात में समयानुकूल परिवर्तन भी होते रहते हैं। श्रत यह भी 
सम्भव है कि सूचकाक प्रत्येक परिवार की स्थिति को श्रथवा लम्बे काल तक 
वास्तविकता को ठीक-ठीक 'यकत न कर सकें। फिर भी जिन मूल्यों का विवाहि- 
खर्च पर प्रभाव पडता है, यूचक्ाकों से उनका सामान्य ज्ञान तो हो ही जाता है। 


भारत मे उपभोक्ता मूल्य सूचकाक 


भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकाको का सकलन अपेक्षाकृत झ्रभी हाल में 
प्रारम्भ मे किया गया है । निर्वाह खर्च सम्बन्धी विश्वसनीय ऑँकडी के अ्रभाव में 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात ओद्योगिक विवादों का निपटारा करन में बड़ी असुविधा 
ग्रनुभव की गई थी । बम्बई राज्य प्रथ्मम प्रान्त था, जिसने निर्वाह खर्चे सूचकाक 
तैयार करने के लिए 'महत्वाकन' पर पहुंचने के प्रभिप्राय से सर्वप्रथम पारिवारिक 
बजट पूछताछ वी । बम्बई श्रम कार्यालय ने सन्‌ १९२१-२२ में शोलापुर और 
अहमदाबाद आदि में इसी प्रकार की भ्रन्य पूछताछे करके बम्बई नगर की पूछताछ 
का अनुकरण किया । जहाँ तक भन्य प्रान्तो का सम्बन्ध था सन्‌ १६२६ मे मध्य- 
भारत सरकार ने नागपुर मे त्वा सत्‌ १६२३ मे बिहार तथा उड़ीसा सरकार ने 
रिया तथा जमशेदपुर मे पारिदारिक बजट पूछताछ की थी । रॉयल श्रम आयोग 
ले पारिवारिक बजट के आँकडो के अभाव की ओर घ्यान आकषित कया था और 
दिल्‍ली, मद्रास, कानपुर, जमशेदपुर और सरिया की कोयला खानो के केन्द्रों मे 
व्यपक रूप से पारिवारिक बजट पूछताछ करने की सिफारिश की थी । इसके 
ग्रतिरिक्द आयोग ने यह भी कहा था "विश्वसनीय निर्वाह खर्च सूचकाको का 
निर्माए जो उस पूछदाछ के परिणामस्वरूप होगा जिसकी हम सिफारिश करते 
हैं, मालिको तथा सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों के लिए बडा लामप्रद प्रमाशित 
होगा ।” इस आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ सन्‌ १६३२-२३ में 
बम्बई श्रम कार्यालय ने अम्बई नगर में पूछताछ की थी । मद्रास सरकार ते सन्‌ 
१६१५-३६ मे मद्रास मे पूछताछ की थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने सन १६३ - 
३६ मे इसी प्रकार की परछ्धताछ कानपुर मे की थी, जो किसी कारशवश प्रकाशित 
नही हो सकी । (अध्याय १७ भी देखिए) । 

भारत मे अब अनेक उपभोवेता मूल्य सूचकाक निर्मित किए जाते है। निर्वाह 
द्र्च सुचकाको के निर्माण की विधि का ब्यौरा उस ज्ञापिका ([भल्ाताक्षातंपग) 
में मिलता है जो भारत सरकार के आथिक सलाहकार से सम्बन्धित सॉ्यिकी- 
झास्त्री ने १६४२ में नई देहली में जो श्रम-मन्‍्त्री सम्मेलन हुआ था उसके लिये 
तैयार क्या था । एक अन्य प्रकाशन “भारत मे व्यापारिक स्थिति से सम्बद्ध मासिक 
सर्वेक्षण” में भी वम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, जमशेदपुर और भरिया इत्यादि 


उपभोक्ता मुल्य सूचकाँक हड७ 


आ्रौद्योगिक केस्द्रों के २७ श्रमिक दर्ग उपभोक्ता भूल्य सूचकांक प्रकाशित किये जाते 
हैं। भारत सरकार क्षी योजना का विवरण बीचे दिया गया है । उपभोक्ता मूल्य 
7 सूचकांकों का विर्माण राज्य सरकासें तथा केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के “श्रम ब्यूरो 
द्वारा भी किया जाता है। 
भारत में उपभोवता मूल्य सूचकांकों के दोष 
विभिन्‍न यूचकाँक एक ही झ्ाधार पर या एक ही पद्धति के अतुसार नहीं 
बनाये जाते । बम्बई उपभोक्ता मुल्य सूचकांके जुत सन्‌ १६३४ को समाप्त होते 
वाले वर्ष के प्राधार पर बनाया जाता था। अहमदाबाद सूचकांक जुलाई, सत्‌ 
१६२७ को समाप्त होने वाले वर्ष के आाघार पर संकलित किये जाते थे । कानपुर 
सूचकांक का आ्राधार श्रगस्त, सन्‌ १६३६ का वर्ष था। जमशेदपुर सूचकांक सत्‌ 
१६०६-१६१४ की पंचाब्दि के श्राधार पर संकलित किया जाता था। श्रव कुछ गत 
वर्षों से विभागीय साश्यिकी-शास्त्रियों की त्थायो स्षमिति के कार्य दल की सिफारिशों 
के फलस्वरूप विभिन्‍न सूचकांकों के लिग्रे सर्‌ १६४६ के केलेन्डर वर्ष को आधार 
बर्ष मात लिया गया है । (१६४६--१००) | सितम्बर, १६५८ मे, श्रम ब्यूरो ने 
पीक्ट रियों, खानों तथा बागानों के ५० चुने हुए केस्द्रीं में काम करने वाले श्रमिकों 
; प्रारिवारिक रहन-सहन सम्बन्धी सर्वेक्षण किये है। इन सर्वेक्षणों के ग्रजुगार, 
“२६००० १०० के झाघार पर ४६ केन्द्रों के भोद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य 
सूचकांकों का भया सेकल्नन तथा प्रकाशन किया गया है। कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध 
में भी १६६०-६१-०१०० को भ्राधार मातकर उपभोक्‍ता मुल्य पूच्कांको की नई 
श्रृंखला का संकलन व प्रकाशन किया ग्रया है । 
इसके श्रतिरिक्त ऐसी मर्दें भी, जित पर विभिन्‍न केच्ध्ों के सूचकाक आधा- 
रित हैं, स्थाव-स्थान पर भिन्‍ने होती हैं। सामान्यतया ऐसी मदो का जिनके 
आ्राधार पर सूचकाँग बनाए जाते हैं ५ मुल्य वर्गों मे वर्गीकरण किया गया है! 
(१) खाद्य पदार्षे, (२) इंघन और प्रकाश, (३) मकान का किराया, (४) कपड़े, 
बिस्तर तथा जुते, (५) विविध । खाद्यान्न यों के सम्बन्ध में काफी शीधा ग़रक 
प्रधिकाश सूचकाँक व्यापक है। लेकिन भरिया के सूचकाक में ईंधन और प्रकाश को 
सम्मिलित नही किया भथा था । बिहार के विभिन्‍न केन्द्रों मे मकात का किराया 
सूचकांक की मदो में सम्मिलित नही था! अ्रधिकाश सूचकांको में कपड़े की मद को 
श्रपर्याप्त महत्व दिया जाता है। बिहार दवा उड़ीसा में “विविध” मद को सम्मि- 
लित ही वही क्रिया गया हैं, जबकि मद्रास में इस प्रकार की ६ मदे सम्मिलित है 
हा स्थान-स्थान पर महत््वाकनों मे भी अन्तर होत़ा है। यह गहत्वाकन साम्ान्य- 
॥ जया व्यापक पारिवारिक वजट पूछताछ पर आधारित होने चाहिएँ। लेकिन 
विस्तृत रूप से पूछताछ तो केवल कुछ ही कैदों मे की गई है। इनमे वम्बई, 
अहमदाबाद या मद्रास भ्रादि के वाम विज्षेष उल्लेखनीय हैं। उत्तर-प्रदेशीय श्रम 
कार्यालय द्वारा संचु १६३८-रे& में एकत्रित किए गये केवत ३०० पारिवारिक 


€्थ्द श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


बजटो के ग्ाघार पर ही कातपुर सूचकाक का महत्वावन विया गया था। पजाव 
सूचकॉकों में महत्वाकन उन श्रम्रिको के १३८ परारिवारिब बजेटों पर प्रधारित 
था, जिनकी मासिक श्राय ५० २० से कम थी | यह झाकडे रॉयल श्रम झायोंग ने £ 
अपनी जाँच के सम्बन्ध में एकत्रिंद किये थे। ञ 

इसके अतिरिबत मूल्य संग्रह वी ऐजेन्सी या पद्धति में भी समानता नही 
पाई जाती । मध्य प्रदेश तथा पजाव में इस वाये के लिये प्रश्िक्षिय्र कमंचारी ही 
नहीं हैं। बुछ वेदों मे, जैसे मद्राप्त मे, सप्ताह में एक दो वार मूल्य संग्रहीत विये 
जाते है। वम्वई अभ्रहमदाबाद और बहदपुर में सप्ताह में एक वार और मध्य प्रदेश 
तथा पजाब में महीने मे एक बार मूल्य सत्रहीत किये जाते हैं । 

इस प्रकार वर्तमान प्रकाशित सूचक्ाको मे अनेक त्रुटियँ हैं और तिर्वाह 
खर्च के परिवर्तनों को व्यक्त करने मे यह उचित रूप से सहायता नहीं दे सकते। 
इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर उतसे विभिन्‍न प्रकार की प्रसमावतायें पाई जाती 
हैं भर उनमे तुलवा करने भे कठिनाई होती है | प्राजकल यूचकातों का निर्माण 
प्राय प्रौद्योगिव क्षत्रों के लिये हो होता है। गैर औद्योगिक क्षेत्रों वे लिये वहुत 
कम सूचकाँत' पिलते है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तो वे ब्ल्वुल ही नही पाये 
जाते | जी० द्याई० पी० रेलवे म मह॒याई भत्ते से सम्वन्धिव एक विवाद की ' 
करा हुये १६४० में 'राव' जांच न्‍्थायालय ने यह कहा था “वर्तमान उपलब् 
सूचकाको भे से तो कोई भी सूचकाक पूर्णतया सतवोपप्रद नहीं है। जिन भत्तो 
हमने सिफारिश को है उनमे किसी प्रकार दे सतोपजवक संशोधन हे लिये सब 
प्रथम इस वात की झावश्यकता है कि शहर, नगर तथा ग्राम, तीनो श्रकार के 
विभिस्त क्षेत्रों के लिये ग्राज तक वी तिथि के निर्वाह खर्च सूचबाकों को तैयार 
बिया जाये । इसलिये हम इस दांत वी सिफारिश करते है कि क्ेद्रीय सरकार के 
कार्य के लिये इस प्रकार क आकडो को तंयार करते और उनके श्रभिरक्षण 
(3/9॥7/60870८) के प्रन पर भारत सरकार द्वारा विचार विनिमय किया जाना 
चाहिए ।" 
भारत रारकार की योजना 


तदुपरानत उपभोक्ता मूल्य सूचकाको को तैयार करने तथा उतके अ्रभिरक्षरा 
के लिये ५० नित्राचित स्थातो पर नवीन केन्द्रीय नियन्त्रित योजना बनाई गई थी। 
प्रारम्भिक वग के रूप में सरकार से यह सिइद्॒य बिया वि उन केन्द्रों के लिए चुट- 
कर पूल्य सुचरकाँक तैयार कर लिये जायें, जिनके लिये उपभोक्ता मुल्य यूचकाक अन्तत' 
तैयार करने की योजना थी। परिणामस्वरूप सितम्बर १६५५ मे श्रम ब्यूरो द्वारा 
फंक्ट्रियों, खातों तथा वायात के ५० केन्द्री में श्रमिक्रो के परिवारों के रहन-पहन 
का सर्वेक्षण किया गया । इस सर्वेक्षण का उद्देश्य था कि ऐसे श्राजड़े एकत्र दिये 
जायें जिनसे अनेक केन्द्रो के लिये तया सम्पूर्ण भारत के लिये समान रूप से, श्रमिक 
दगं के उपभोवत्ा मूल्य सूचक्ाकों वी नई झखजला का निर्माण किया जाए तथा 


उपभीकता मुल्य सूचकांक ह्ड्६ 


श्रमिकों के रहत-सहत के स्तर का भी क्ध्ययव किया जाये । इसके झ्ाधार पर 
आ्रौद्योगिक श्रमिकों के लिये नये उपभोक्ता मुल्य सूचकांक (भ्राधार वर्ष १६६०० 
५३००) बनाये गये है तथा ४६ केन्द्रों के लिगे प्रकाशित भी किये जा चुके है । पच्य 
केन्द्रों से सम्बस्धित कार्य भी प्रगति पर है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध 
है, इनके लिये देश के विभिन्‍न भागों में १४ केद्ध निर्वाचित किये गये है; थो सामा- 
न्‍्यतः छोठे-छोटे रेलवे स्टेशनों के पास हैं। फुटकर मूल्य स्टेशत-्मास्टरो द्वारा एक- 
तित किये जाते हैं। इस प्रकार नियमित रूप से सूचकाक बनाये जाते है । १६५०- 
११ तथा १६५६-५७ की कृषि श्रमिक पूछताछ रो प्राप्त सूचना के आधार पर 
भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सूचकांक बनाने में सहायता मिली है। कुछ नगर भौर 
ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भारतीय “लेबर जरनल' में भी हृूचकाक प्रकाशित किये 
जाते हैं ॥ 
इस प्रकार सरकार इस सम्बन्ध में तीन योजगाओ्नो को साथ-साथ चन्ना रही 
है :--[क) मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकाक योजना, (स) फुटकर मूल्य सूचकाक 
है (शहरी केन्द्र), तथा (ग) फुटकर मुल्य सुचकाक बोजना (ग्रामीण केन्द्र) । 
भिन्‍न स्थानों के उपभोक्ता सूल्य सूचकांक 
अनेक राज्य सरकारें भी फूटकर मूल्य एकत्रित करने मे सलभ्न है और 
मुल्य धंकलित करके श्रमिक वर्ग उपभोक्‍ता मुल्य सूचकाक प्रकाशित करती है। 
ऐसे कुछ विख्यात सूचकाँक बम्बई, कानपुर तथा मध्य-प्रदेश के हे । राज्य सरकारों 
तथा श्रम ब्यूरो द्वारा जो श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकाक संकलित किये जाते 
है उनका ब्यौरा प्रत्येक मास 'इण्डियन लेबर जरनल' में प्रकाशित होता है। अत. 
बिस्तुत रूप से यदि पता लगाना हो तो इरा जरनल में ब्योरा मिल सकता है। प्रब' 
सभी केख्रो के लिये १९४६-८० १०० को श्राधार यपे मावकर यह सूचकाफ प्रकाशित 
किये जाते हैं। आरम्म मे भिन्‍्ते-मिन्‍्तर केन्द्रो के लिये आधार वर्ष भी मिन्‍न होता 
था। भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा सुत्रकांक दो योजताओ के अन्तर्गत प्रकाशित 
किपै जाते हैं-(१) श्रम ब्यूरो ग्न्तरिम क्रम के श्रमिक वर्ग के लिये अखिल भार- 
तीय झौसत उपभोवता मूल्य सूचकांक (१६४६--१०० को आधार वर्ष मानकर) । 
(३) २१ केन्द्रो के लिये श्रमिक बर्ये के लिये श्रग ब्यूरों उपभोक्ता ग्रुल्य सुचफाक | 
॥ रेसका श्राधार वर्ष (६४६ है; परन्तु ब्यावर के लिये भ्रगस्त १६५१ से जुलाई 
१६५२ तक का झाधार बर्ष है। (३) १६६०७-१०० के आधार पर कुछ केन्द्रो के 
श्रौद्योगिक श्रमिको के उपभोक्ता मूल्य सूचकाकों की वयी श्लेणी (४६ केन्द्रो से 
सम्बन्धित आँकड़े प्रकाशित हो चुके है) । ऐसे सूचकांक श्रागे दिये गये है-- 


६५० शर्त समस्‍यायें एव समाज वल्याण 


(१) सम्पुर्ण भारत के श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मुल्य सूचकांक 
(१६४६८--१०० के आधार पर अन्तरिम श्वेणी ) 
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(३) भौद्योगिक अ्भिकों के उपभोक्ता छृल्य सूचकांकों की श्रस ब्यूरो 
की नई श्रेणो (आश्राधार १६६०८१००) 
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बेरोजगारी का श्रर्थ व परिभाषा 


देरोजगारी का भ्रध्ययन वहुत ही जटिल है बरयोंकि इसके ग्रध्ययन मे सम्पूर्ण 
अ्राधिक प्रणाली के क्र्य-्सचालन की जाच करनी पडती है! बेरोजगारी जैसी 
बुराई के प्रस्तावित उपचार अनेक हैं। परन्तु बेरोजगारी के कारणों की जितनी 
अधिप जाँच वी जाती है उतवा ही अधिक यह ज्ञात होता है कि किसी एक उप« 
चार से इस बुराई को दूर नही किया जा सकता | प्राय लोग यह ठीक-ठीक नहीं 
समभतते कि बेरोजगारी के कारण ग्राथिक 9णाली में बहुत गहराई तक पहुँचे होते 
है । झाथिक विकास के लिए रोजगार की समस्या जितनी अधिक महत्व रखती है 
उतना अन्य किसी समस्या का महत्व नही है। जब तक आधिक क्रिय्राप्रो का मूल 
उद्देश्य मासव ग्रावश्यवततागों की सन्तुष्टिट रहेगा तब तक बेरोजगारी एवं अबू 
रोजगार के होने का अर्थ यही होगा कि देश में श्राथिक असन्तोष तथा निर्धनता । 
व्याप्त है। रोजगार के भ्रवसर जितने अधिक होगे उतनी ही व्यवितयों की समृद्धि 
श्रविक होने की सम्भावना होगी तथा वस्तुओं का उत्पादन बढेगा और सेदाग्री में 
वृद्धि होगी । इनसे अ्रन्तत राष्ट्रीय कल्याण मे भी वृद्धि होगी । 
किसी विश्वेप काल में किसी व्यवसाय या उद्योग में रोजगार की मात्रा से 
तात्पर्य उन मानव घण्टो के कार्य से होता है जो उस विशेष समय में किया जाता 
है । परन्तु वेरोजगारी का विचार इतना स्पष्ट नही है। बेरोजगारी की परिभाषा 
इस भ्रकार से नहीं की जा सकती कि जब भी वोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है 
तो वह वरोणजगार है । उदाहरखत , यदि रात्रि मे व्यक्ति सोता है तो उसे बेकार 
अथवा बरोजगार नही कहा जा सकता । प्रोफेसर पीगू के प्रनुसार कसी व्यक्षित को 
तभा बेरोजगार कहा जा सकता है जब उसे रोजगार प्राप्त करने की इच्छा तो 
होती है परन्तु उसे रोजगार नही मिलता । इसके अतिरिक्त रोजगार प्राप्त करने 
की इच्छा के विचार की विवेचना प्रतिदिन कार्य करने के घण्टे, मजदूरी की दरे तथा 
मनुष्य के स्वास्थ्य की दक्ाओं की ध्यान से रख कर करनी चाहिये ! थ्रदि किसी 
उद्योग में काय करने के सामान्य घण्टे ग्राठ हैं परन्तु कोई व्यक्ति नौ घण्टे कार्य 
- करने वी क्षमत्ता तथा इच्छा रखता है तो कोई यह नहीं बह सकता कि पह दिन 
में एक घन्‍्टा बेकार रहता है। दूसरे, मजदूरी प्राप्त करने की इच्छा का प्र्ध 
प्रचलित मजदूरी की दरो पर कार्य करने की इच्छा से लेना चाहिए । उदाहरण के 
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लिये, एक ऐसे व्यवित को वेरोजगार नहीं कहा जा सकता जो तब काये करना 
पसन्द करता है जब प्रचलित मजदूरी की दर १० रु० प्रतिदिन हो, परन्तु उस 
... समय कार्य नही करता चाहता जब प्रचलित गजदूरी को दर ५ र० प्रतिदिन हो । 
इसके अ्रतिरिक्त ऐसे व्यवित बे बेरोजगार नही कहा जा सकता थो कार्य करने 
की इच्छा तो रखता है परन्तु वीमारी के कारण कार्य नही कर पाता । 
श्रतः बेरोजगारी की परिभाषा में उस भ्रवस्था को लिया जाता है जिस 
अवस्था मे देश से कार्य करने वाली झायु के योग्य व समये व्यक्ति बहुसख्या में होते 
हैं भौर ऐसे व्यक्ति कार्य करना चाहते हैं परन्तु उनको प्रचलित मजदूरी पर कार्य 
प्राप्त नही हो पाता । ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक व गानसिक कारणों से कार्य करने 
के लिये प्रयोग्य हैं अथता जो का्य करता नहीं चाहते, बेरोजगारों की श्रेणी में 
नही श्राते । जो कार्य करने के श्रयोग्य है उनको “रोजगार प्रयोग्य” ((ञा्णएफ/09- 
29९8) कहा जा सकता है प्रौर जो योग्य है परन्तु कार्य करते से मना करते है वे 
समाज के घिये पराथ्यी (?॥79॥0७) है । बालक, रोगी, वृद्ध तथा प्रपाहिण ऐसे 
व्यक्ति है जिनको रोजगार अयोग्य कहा जा सवता है श्लौर साधु, पीर, भिखमगे 
तथा कार्य व करते वाले जमीदार भ्रादि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हे पराश्रयी कद्दा जा 
सकता है। 


बेरोजगारी पर भिन्‍न विचार तथा उनके सिद्धान्त 


रोजगार व बेरोजगारी के सिद्धान्तों की विवेचता अर्थशास्त्र के सिद्धाम्तों का 
एक रोचक परन्तु जदिल विषय है जिसके विस्तार में जाता यहाँ हमारे लिये शायद 
आ्रावश्यक तही है । यहाँ पर केवल इतना कहा जा सकता है कि संस्थापक श्र्थ- 
ज्ञास्त्रियों (085500] 8007०)8($) ते बेरोजगारी का वन श्रम की साँग व 
पू्ति की दशाश्रों के अनुसार किया था । उन्होने दो प्रकार की बेरोजगारी का 
उल्लेश किया या। असंतुलनात्मक (77०7०7७)) तथा ऐच्छिक (४०ण०एघा०) । 
असतुलनात्मक बेरोजगारी श्रम की माँग मे परिवर्तन के कारण होती है, जिसके 
परिणामस्वरूप श्रम की साँग व पूर्ति की अवस्थाओं मे अस्थायी असतुलन हो जाता 
है। ऐच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब मजदूर प्रपती वास्तविक मजदूरी की दर 
में कटौती को स्वीकार नही करते । परन्तु इस प्रकार की बेरोजगारी पुर संतुलन 
की अवस्था मे महीं हो सकती जबकि स्वतस्त्र प्रतियोगिता होती है । इस प्रकार से 
सस्थापक अथंशास्त्रियों के अनुसार बेरोजयारी श्रम की माँग व पूर्ति कौ भसतुलित 
दक्षा का प्रमाण है 

प्रौ« जे० एम० कीन्स संस्थापक अर्थज्ास्त्रियों के इस तके को बही मानते 
कि बेरोजगारी सतुलत की अवस्था मे नही हो सकती । उन्होने रोजगार का ग्रपना 
अलग सिद्धान्त दिया है | उन्होंने अनैच्छिक [0९० ण्याश/) बेरोजगारी की 
घारणा को भी सम्मिलित कर लिया है। इस अनैच्छिक वेरोजगारी की परिभाषा 
उन्होने इस प्रकार दी है : जब कोई व्यक्षित प्रचलित वास्तविक मजदूरी से का 


६४ श्रम समस्‍यायें एव समाज कल्याण 


वास्तविक मजदूरी पर काय करते के लिये तयार हो जाता है. चाहें वह कम नकद 
मजदूरी स्वीकार करने के लिये तैयार न हो तब इस ब्रवस्था को भर्तच्छिक वेरोज 
गारी कहते हैं । इस प्रकार किसी उत्पादक व्यवसाय मे केवल लगे रहने का प्रथ 
आवश्यक रूप से यह वही लिया जा सकता कि अब वेरोजगारी वही है। ऐसे * 
व्यक्तिया की पर्याप्त रूप से रोजगार पर लगा हुम्रा नहीं कहा जा सकता जो 
केवल अ्राशिक रूप से रोजगार म॑ लगे हैं या जो उच्च प्रकार के कार्य करन 
को क्षमता रखते हुऐ भी निम्न प्रकार के काय करते हैं । 

इस प्रकार विभिन प्रकार की बरोजधारी म भेद कियाजा सकता है। 
ऐक्छिक चरोजगारी उस समय उत्पत्न होती है जद व्यक्ति स्वय काय स हाथ खीच 
लेते हैं प्रथवा जब कोई श्रमिक उस परारिश्रमिक को स्वीकार करने से इकार कर 
देता है या स्वाकार नही कर पाता जो पारिश्रमिक उत्तकी सीमान्त उत्पादकतानुसार 
दिया जाता है। एसी परिस्थिति का कारण कोई काबुन हो सकता है. उदाहरणत 
जब मजदूरी निर्धारित कर दी जाता है। सामाजिक चलन और रीति रिवाज द्वारा 
भी एसी परिस्थिति प्रा सकता है उदाहरणत जब कसी व्यक्त को उत्तराधिकार 
मे बहुत व ) सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है या रीति रिवाजो के कारण उस बुछ 
विश कार्यों को करन की मनाही होती है । इस परिस्थिति का एक अ्रय कारण 
यह भी है कि सामूहिक सौदाकारी के लिए श्रमिक संगठन बना लेते हैं था किसी 
भी परिवरतन के प्रति उनका उत्साह मन्द होता है । कभी कभी केवल मनुष्य के हठ 
के कारण भी एसी परिष्टिथति उत्पन्न हो जाती है। प्रवैच्छिक रोजगारी द्श्य। 
(५४;आण०) या अदृश्य (00७।०) किसी भी प्रकार की हो सकती है । द्श्य 
बेरोजगारी का भ्रथ भ्रत्पकाल या दीघकाल के लिये रोजगार के पूण प्रभाव से है 
अदश्य बरोजगारी क्षिसी भा प्रकृति की हो सकती है--जैस छिपी हुईं (088०5 
६0) बेरोजगारी अ्रपृष्ठ रोजगार और असतुल्ननात्मक वेरोजगारी । छिपी हुई वेरो 
जगारी उस समय उत्पन होती है जब वर्खास्त या छटनी किये एय श्रमिक या 
अपनी योग्यता व कुशलतानुसार काय न पान वाला श्रमिक ऐसे विभि न उद्योगा 
से काम करन की विवन हो जाते हैं जो घटिया प्रकार के अथवा कम उत्पादक 
होते है। उदाहरणत भारत म॑ बहुत स श्रमिको को जब कोई उचित काय नही 
मिलता ता व रिक्षा चतात लगत है| अपूरा रोजगार की ग्रवस्था उम्र समय होती 
है जब श्राप्रिक को उम्र प्रकार का काय नही मिलता जिस प्रकार का काय करते 
की वह क्षमता रखता है। यह भ्रपूणा रोजगार काय की मात्रा कांय के घण्टे या 
श्रमिकों की मजदूरी से से कसी स भी सम्बा धत हो सकता है। असतुलनात्मक 
बैरोजगारी उस समय होती है जबकि माय और पूर्ति की अवस्थाओं से कुसमायोग 
होते के कारण श्रमिक अस्थाई काल के लिए बेरोजगार हो जाते हैं । एसी परि 
स्थिति श्रमिक की अगतिशीलता काम की मौसमी प्रकृति कच्चे पदार्थों की कप्ी 
या मश्ौतरी के हट जाने ग्रादि के कारण उत्न्त हो जाती हैँ । 
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कौन्स ने रोजयार का अपना अलग पिद्धाग्त दिया है जो रोजगार और 
लिपज (00॥0 ) के तकनीकी सम्बन्ध पर आधारित है | इस सिद्धान्त का सक्षेप 
में वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है--जनता की प्रत्तोवृत्ति यदि एक समान 
- रहे तो रोजगार की मात्रा समर्थ माँग (&गैटलाए८ एशशशात) की मात्रा पर 
निर्भर करती है, परन्तु यह तभी हो सकता है जब वास्तविक रोजगार पूर्ण रोजगार 
से ग्रधिक ने हो। समर्थ मांग निवेश को दर तथा उपभोग प्रवुत्ति (श०एशाआं(9 
(0 (/०४507७] से निर्धारित होती है । ( उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिये उप- 
भोग पर कुल राष्ट्रीय आय का जितना प्रतिश्बत व्यय होता है उराको कुल आय से 
भाग दे देते है) निवेश को दर, ब्याज की दर तथा पूंजी को सीमास्त उत्पादकता 
[भा सशं॥१०७ ण एवआ॥9]) पर निर्भर होती है और ब्याज की दर 
द्रव की मात्रा तथा नकदी तरजीह ([[#9णंअंध एऐ।णण०॥००) को स्थिति से 
निश्चित होती है । कीन्स ने तियेश तथा रोजगार को स्पष्ट करने के लिए स्व- 
प्रथम निवेश गुणाँक' (४6४७7९॥ |४ण्पधाभांध) का विचार प्रस्तुत किया था। 
कुल निवेश में हुई बृद्धि तया उस्तके परिणामस्वरूप कुल राष्ट्रीय श्राप मे हो जाने 
बादी दृद्धि के अ्रतुषात को निवेश्ञ मुणांक कहा यया है। उद्योगों मे जो समस्त 
पूँजी लगाई जाती है उसे कुल निवेश कहते है। यदि उद्योगों में कुल तिवेश को 
बढ़ा दिया जाए तो देश की श्राय में केवल इतनी ही बुद्धि वही होगी जितनी विवेश 
मे हुई है बल्कि इससे भी भ्रधिफ होगी । यदि समाज के सदस्यों की उपभोग मनौ- 
बृत्ति ऐसी है कि वह बढ़ीं हुई प्राय का 55% भाग उपभोग मे लगा देते हैं तो 
गुग्पाँक १० होगा और इस प्रकार सावंजतिक कार्यों में वृद्धि द्वारा जो समस्त 
रोजगार उत्पन्त होगा वह्‌ उस मूल रोजगार से दस गरुत्रा होगा जो स्वय सा्व- 
जनिक कार्यों द्वारा उत्पन्त होता है। 


इस भ्रकार पूरएं रोजगार प्ले सम्बन्धित समर्थ माय उस समय फंलोभूत होती 
है जब उपभोग प्रवृत्ति और निवेक्ष को प्रेरणा दोनों का एक दूसरे से एक निश्चित 
सम्बन्ध रहता है। ऐसी स्थिति तब ही उत्पस्त हो सक्रती है जब संयोग से या 
योजना से, चालू निवेश द्वारा ऐसी माँग उत्पन्न हो जाय जो पूर्ण रोश्गार के 
परिणामस्वल्‍्प उत्पन्न होती हे और यह माँग उस साँग से अधिक हो जो पूर्ण 
रोश्णार की हिद्रति में जता व्वारा उपश्ोग की वस्तुओं पर व्यय करने से उत्पत्त 
होती है । भन्‍्य शब्दों में कीन्त के श्रनुसार, बेरोजगारी का मूल कारण माय के 
कुविभाजन के कारण उत्पन्न भ्रधि-वचत (0४७-४७७08) और श्रपूर्ण व्यय 
(एंग्४०-६७७०००३॥ हैं । व्यक्तियों द्वारा जो भी उपभोग पर ब्यय होता है उससे 
रोजगार उत्पन्न होता है परन्तु उनके द्वारा जो भी बचाया जाता है उससे रोजगार 
ठभी उतपम्न होता है जब इस बचत का पूँजी पदार्थों में वृद्धि करने के लिये मिवेश 
होता है । 
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बेरोजगारी के कारण 


बेरोजगारी के सम्बन्ध मे जो कुछ ऊपर वन किया गया है वह रोजगार 
तथा वेरोजगारी उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को समभाने के हेतु केवल सेद्वा- 
न्तिक विचारविमश्श है । आधुनिक सिद्धान्तो की गूढता मे उलके बिता यह कहा 
जा सकता है कि बेरोजगारी के कारण व्यक्तिगत और शअ्रव्यक्तिगत दोनो ही हो 
सकते है जिन्हे ग्रान्तरिक अथवा बाह्य कारण कहा जा सकता है। व्यक्षितगत 
कारण चरित्र मे दोष, तथा शारीरिक अयोग्यता है, भ्रर्थात्‌ श्रमिक की शारीरिक, 
मानसिक तथा नैतिक कमियो के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। कई वार 
यह देखा गया है कि इच्छा होते हुए भी एक व्यक्ति अपनी शारीरिक विक्वति, 
दुबेल मानसिक अवस्था, किस्ती दुघंटना, दोषपूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण आ्ादि के 
कारण कार्य नही कर पाता | तथापि यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि इन 
कारणों को पूर्णातया व्यक्तिगत कह देने का तात्पयं यह हो जाता है कि इन 
कारणों क। उत्तरदायित्व हम ऐसी परिस्थितियों पर डाल देते हैं जो इसके लिए 
उत्तरदायी नही है। इसमे कोई सदेह नहीं * कि अनेक शारीरिक कमियाँ प्रत्यक्ष 
अथवा प्प्रत्यक्ष रूप से फँक्टरी प्रणाली के कारण ही उत्पन्त होती है। यदि यह 
काररा मालिक से सम्बन्धित है तो इन कमियो का उत्तरदायित्व मालिक का ही 
होना चाहिये ग्रन्यथा यदि कारण कम विश्विष्ट प्रकार का है तो इसका उत्तर- 
दायित्व राज्य पर होना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त बेरोजगारी के वाह्य कारण भी हैं जिन्हे आर्थिक कारण 
कहा जा सकता है। इनमे से प्रथम कारणा सामयिक उतार-चढाव (03 लाध्शे 
[|0००७५०॥5) है । यह देखा गया है कि समृद्धि तथा मन्‍्दी के काल लगभग निय- 
मित॑ रूप से कुछ मध्याम्तर पर एक दूसरे के पश्चात्‌ आते है तथा इस चक्र ने इस 
विश्वास को जन्म दे दिया है कि आशिक व्यवस्था में कुछ ऐसे अन्तर्निहित दोष हैं 
जो व्यापार में चत उत्पन्न कर देते हैं। मन्‍्दी के काल मे ब्यवस्ताय में कमी आ 
जाती है तथा वेरोज़मारी वढ जाती है | समृद्धि और मन्दी कालो के विभिन्न 
कारण है जिन्हे व्यापार चक्रो क सिद्धान्तो द्वारा समभाया गया है। यह एक 
पृथक विषय है । हितीय कारण झ्ौद्योगिक परिवतेन है, अर्थात माँग में परि- 
वर्तन के कारण अथवा नवीन खोजो या तकनीकी उन्नति के कारण उत्पादन 
प्रणालियों मे परिवर्तन हो जाता है, अर्थात्‌ विवेकीकरण योजनायें लागू करने के 
कारए बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तृतीय कारण यह है कि कुछ आधिक 
ज्ियायें अल्पकालीन या मोसमी होती है जिनके कारण अपूर्ण रोजगार ही मिल 
पाता है। मकात, सडक आदि बनाने वाल तथा खेती में कार्य करने वाले श्रमिक 
वर्ष भर पूर्णतया रोज्यार नही पाते । इसके अ्रतिरिक्षत नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली 
से यह स्पष्ट है कि दुद् कार्यो वे लिये अस्थायी रुप स श्रमिक लगा जिये जाते हैं । 
ऐसे व्यकित तभी रोजगार पाते हैं जब व्यापार तीर होता है अन्यथा अन्य काल मे 
वह बेरोजगार ही रहते हैं । यह भी उल्लेख किया जा सकदा है कि यदा-कदा श्रमिक 
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संघ मालिकों को श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता से अधिक मजदूरी देते को 
विदक्य करके बेरोजगारी उत्पस्त कर देते है क्योंदि इस कारण कभी ने कभी 
मालिक श्रमिक की माँग घटा देते हैं। 

न्‍ इस प्रकार अत्येक देश में बेरोजगारी के अवेक कारण हैं। मुख्य कारण 
तो आशिक तथा सामाजिक ढाँचा ही है । बेरोजगारी मूल्य-क्ीमत ढाचे में भसतुलन 
के कारण, पूंजीगत सामान की कमी के कारण झोर समर्थ माँग घटने के कारण 
उत्पन्न होती है। बेरोजगारी तब तवा चलती रहेगी जब तक उत्पादन का उद्दृश्ग 
लाभ प्राप्त करना रहेगा तथा सरकार जनता के खिये पर्याप्त मात्रा में वेश के 
साधनों को विकसित नही कर पाती । 


ब्रेरोजगारी के प्रभाव 


बेरोजगारी के दुष्परिणाम इतने स्पष्ट हैं कि उनको विस्तार में बन करने 
कौ आवश्यकता नही है | वेरोजगारी का भय ही श्रमिक की असन्‍्नता तथा कार्य- 
क्रुशलता पर दुरा प्रभाव डालता है। वास्तविक बेरोजगारी सम्भवतः इतनी ही 
विपत्तियाँ उत्पन्न कर देती है जितनी भ्रस्वास्थ्य तथा रोग्र से उत्पन्न होती हैं । 
बेरोजगारी का तत्काल प्रभाव स्पष्ट रूप से यह होता है कि श्रमिक की प्राय कम 
हो जाती है। श्रमिक के पास यदि कुछ बचत होती भी है तो वह साधारणतः 
इतनी ग्रपर्याप्त होती है कि उससे बहुत दिनो तक परिवार का गुजारा नही चल 
सकता | परिण्यामस्वरूप जीवन-स्तर गिर जाता है और भोजन, वस्त्र प्रादि में 
ग्रभाव उत्पस्न हो जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति पर ही नही वरन्‌ 
उसके समस्त परिवार पर संकट आ जाता है। यदि बेरोजगारी चल्ती रहे तो 
इससे स्थायी रूप से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है तथा नैतिक बन्धनों में स्थायी रूप 
से दोल भरा जाती है। हब जीवन-स्तर गिर जाता है तो शीघ्र ही श्रमिक की 
कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है और श्रमिक पुन: रोजगार में लगने के पश्चात्‌ भी 
यह झनुभव करता है ]ैकि उसकी तकनीकी कुशलता कम हो गईं है जिससे उसकी 
धनोपार्जत की शक्ति घट गई है। परिणामस्वरूप, उसे इस वात के लिये विबश 
होना पड़ता है कि जी भी प्रकुशल कार्य उसे मिले बह ही कर से। इस प्रकार 
कभी-कभी श्रपना पूवे का कुशल-कार्ये श्रमिक सदा के लिये सो बैठता है । 

इसके अतिरिक्त सामाजिक दुष्टिकोश से भी बेरोजगारी बहुत अ्रवांछुतीय 
है। इस कथन में कोई सन्देह नही हे कि, “खालों समय से मस्तिष्क शैतान की 
कार्यशाला बन जाता है ।” अनेक बेरोजगार व्यक्तियों को भीख साँगने को आ्रादत 
पड़ जाती है! बेरोजगारी व्यक्षित के घेये तथा उत्तरदाब्त्वि की भाववा को नष्ट 
कर देती है। मदिरा-पान कम रोजगार के समय सबसे मधिक होता है। क्रान्तिकारी 
विचार बेरोजगार व्यक्ति के मस्तिष्क थे बहुत जल्दी आ जाते हैं। समाज मे कोई 
ध्यक्ति अपने कर्तव्यों और उस्तरदायित्वों को ठभी पूरा कर सकता है जब वह 
ज्ञाभदायक रोजगार पर बगा हुआ हो । जीविकोपार्जेन करने वाले को बादि 
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रोजगार का आइवासन रहता है तब उत्तके परिवार मे भी स्थायित्व बना रहता 
है तथा वह सामाजिक उत्तरदापित्वो को निभाने योग्य भी बन जाता है । रोजगार 
के प्रभाव से ग्रनेक सामाजिक समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार रोजगार _ 
के अभाव से जो हानि होती है वह नकदी के रूप मे ही हानि नहीं होती वरन्‌ 
उससे कही भ्रधिक होती है | बेरोजगारी से उन आवश्यक शक्तियों का हाप्त होता 
है जिन्हे मुद्रा मे नही नापा जा सकता । कोई भी व्यक्ति कितना ही कार्यक्रुशल क्यो 
न हो गभ्रधिक समय बेरोजयार रहने पर अवश्य ही उसकी कुशलता में कमी झा 
जायेगी । उम्के हाथो से पूर्द प्रकार का कुशल कार्म नहीं हो सकेगा झौर उसमे 
आलस्य की आदत पड जाएगी । यह प्रवृत्ति बेरोजयार व्यक्ति को रोजगार के 
श्रयोग्य बना देती है । कार्य की खोज वास्तविक कार्य से अधिक थकाने वाली होती 
है । इसके अतिरिक्त बेरोजगारी से उत्पन्न निम्न जीवन-स्तर के कारण प्रपर्पाप्त 
भोजन से माता तथा बालको पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है। अधिकतर माताग्री 
को रोजगार पाने के लिये निकलना पडता है, जिसके परिणामस्वरूप णहस्थी मे 
विघ्न पड जाता है । यदि प्रात्ता को स्थानीय कार्य भिल भी जाता है तो वेतन की 
दर बहुत कम होती है । परिणामस्वरूप, फैक्ट्रियो के श्रमिको की मजदूरी भी गिर 
जाती है । बालको को विद्यालय से उठाना पडता है और अधिकतर इन बालकों 
को ऐसे रोजगार मे लगाना पडता है जिनमे भविष्य मे उन्नति की कोई सम्भावना 
नही होती । 

ऊपर लिखी बातो का प्रभाव एक साथ पडता है और यदि अच्छे दिन ग्रा 
भी जाते हैं तब भी जो हानि हो चुकी होती है उसकी पूर्ति कभी नहीं हो 
पाती । श्रमिक की कार्यकुअलता में स्थायी रूप से कमी झा जाती है तथा उसका 
चरित्र भी बहुत अ्रधिक गिर जाता है। माता का स्वास्थ्य इतना गिर जाता है कि 
आने वाली सन्तानी पर इसका बुरा प्रभाव पडता है। बालक बडे होने पर उचित 
प्रकार से श्रपना जीवन-निर्वाह करने के योग्य नही रह जाते क्योकि उन्हे उचित 
शिक्षा नही मिल पाती | इस प्रकार बेरोजगारी के जो आधिक, सामाजिक तथा 
नैतिक परिणाम होते हैं वह आरम्भ से भी और अन्त मे भी बहुत गण्भीर होते है। 
अत देश मे बेरोजगारी होने से राष्ट्रीय लामाश्व तथा समाज कल्याण दोनो को ही 
हानि पहुँचती है । 


बेरोजगारी के उपचार 


बेरोजगारी के उपचार के लिये यह सुझाव दिया जाता है कि धरम की माय 
तथा पूर्ति मे सन्दुल्नन लाने, श्षमिकों को अधिक निग्रमित श्रकार का कार दिलाने, 
तथा नैमित्तिक्‌ श्रम की दुराइयो को कम करने के लिये रोजगार दफ्तरो की 
स्थापना करनी चाहिये । व्यापार चक्रो के कारण उत्पम्न वेरोजगारी-अर्थात्‌ मनन्‍्दी 
के काल में उत्पन्न बेरोजगारी को राजकीय कार्यवराहियो रा कम किया जा 
सकता है| मन्‍्दी से ग्रसित समस्त व्यवसायो मे कार्य के घन्‍्टो को कम करके झथवा 
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कस समय की प्रारियाँ चलाकर श्रम की माँग बढाई जा सकती है। श्रमिकों की 
माँग सार्वजनिक इमारतों, रेलो, सड़कों, नहरों ग्रादि का निर्माण जैसे सार्वजनिक 
कार्यों को करके भी बढ़ाई जा सकती है। यह कार्य न केवल इतमे लग्रे हुये 
ब्यक्तियों को रोजगार देते है वरन्‌ इनमे लगे हुये श्रमिको मे विभिन्‍न वस्तुओं की 
मांग उत्तन्‍्न करके इन वस्तुओो के निजी उत्पादन को भी प्रोत्साहित करते हैं। 
किम्तु इन समस्त कार्यों को सावधानी से प्रायोजित करना चाहिए जिससे विज्वेष 
संस्थायें, जंरो-- राष्ट्रीय रोजगार तथा विकाश बोर्ड, स्थापित हो सकें, जिनके द्वारा 
ऐसे सावंजनिक ब्यय को ठीक प्रकार से किया जा सके जो व्यय सन्‍्दी के प्रभाव 
दुर करने के जिये किया जाता है। सरकार को भी तेजी के व्यापार काल में ऐसी 
सार्वजनिक प्रायोजन!यें नही चालू करनी चाहियें जिन्हें स्थगित किया जा सकता 
है था जिन्हे विजी उद्योगपतियों फो दिया जा सकता है ॥ इसके झ्रतिरिक्‍्त मौसमी 
ठया प्रल्पकालीन बेरोजगारी विभिन्‍त व्यापारों का सम्मिश्रण करके हल की जा 
सकती है, जिसके पूछें वर्ष रोजगार मिलता रहे ? रोज यहर के अयोग्य व्यक्तियों मे 
से उनका राज्य द्वारा उपचार होता चाहिये जो शारीरिक रूप से ग्रयोग्य हैं. किन्‍्तु 
ठीक हो सकते है । जो सामाजिक पराश्चयी हैं उनके सुधार का भी प्रवन्ध किया 
जावा चाहिये । बेरोजगारी के काल मे कष्टो को कम करने के लिये बेरोजगारी 
(शा गोजनाझो को लागू किया जाना चाहिए | इतका विवेचन सामाजिक सुरक्षा 
के भन्तगेत किया जा चुका है । 


भारत में बेरोजगारी तथा उसके विभिल्त प्रकार 

भारत जे देश में बेरोजगारी के दुष्परिणशाप्र पूरंंतया असहतीय हो जाते 
हैं। बेरोजगारी देश के लिए बहुत महंगी पड़ती है । ऐसा देश जो खतिण, कृषि 
तथा शबित के साधनों गें धनी माना जाता है, परन्तु जिन साधनों का श्रभी तक 
पूर्ण लाभ नहीं उठाया गया है, तथा जिसमें निःसम्देह मानव-शक्ति का अभाव नही 
है, उस देश मे बेरोजगारी होने का त्र्थ यह होता है कि सम्भाव्य (80४) 
राष्ट्रीय षम की बहुत हानि हो रही है । 

भारत में साधारण समय मे भी सम्रस्त वर्गों में देरोजगारी व्यापक रूप से 
पाई जाती है । शिक्षित वर्ग मे, प्रशिक्षित वर्ग में, श्रौद्योगिक श्रमिको में तथा खेती- 
हूरो मे देरोजयारी की विकद समस्या है! देश में अपूर्ण रोजगार भी बहुत अधिक 
है | जैसा कि स्वर्गीय पडित तेहुकू ने संसद्‌ में प्रथम पंचवर्षीय भ्रायोजना पर बाद- 
विवाद के समय बताया या, भारत में दो प्रकार के बेरोजयार व्यक्ति हैं- एक 
अपेक्षाकृत कप्त संख्या वाले वर्ग के व्यक्ति है ओर दूसरे बडी सब्या वाले वर्ग के 
क्रम संख्या वाला वर्ग तो उन व्यक्षितयों का है जो बिल्कुल परिश्रम नही करते और 
हु कोई उत्पादक प्रयत्न करे हैं, बल्कि दूसरो के श्रम पर जीवित रहना चाहते हैं । 
इनकी श्राप किराये के रूप में या अन्य किसी प्रकार की होती है। ये व्यक्ति 
समुत्पादक तथा वेरोजगार होते हैं) ये ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के उच्च शिखर 
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पर श्रासीन हैं। इन्हें कार्य करने की आवश्यकता नही है क्योकि श्रन्य व्यक्ति इनके 
लिए पहले से ही या अन्य कसी समय धन उपाज॑न कर चुके थे। यह उच्च स्तर 
पर बैरोजगार व्यक्त होते है। ये न ही कार्य करते हैं श्रोर न ही उत्पादन करते 
हैं वरन्‌ सम्भवत दूसरों से अधिक उपभोग बरते है। भरत ये समाज पर भार हैं। 
दूसटी प्रकार की वेरोजगारी दो श्रेणियों मे विभाजित की जा सकती है। वेरोजगारो 
में से कुछ व्यक्ति ग्रालसी होते हैं क्योकि हमारे देश मे श्रालस्य को दान देने वाले 
व्यक्तियों द्वारा बढावा दिया जांता है। ऐसे आबसी व्यक्तियो की सख्या वई लाख 
भी हो सकती है, कितु तब भी ऐसे व्यक्ति अपेक्षाकृत कम हैं। इसके पश्चात्‌ 
वाह्तविक वेरोजगार प्रात्ते हैं, अर्थात वे व्यक्ति जो यदि प्रवसर दिया जाये तो 
कार्य कर सकते हैं, जिकको सरलता से ऐसा अवसर नही मिल पाता। देश मे ऐसे 
व्यवितयों की ही बेरोजगारी की वास्तविक समस्या है । 
देश मे खेतीहर बेरोजगारी तथा अपूर्ण वेरोजभारी पाई जाती है। भूमि 
पर अधिक जनसस्या का दबाव, उपाँग उद्योगो की कमी तथा खेतीहर कार्यों की 
मौसमी प्रकृति इस प्रकार की बेरोजगारी के कारण है। कृषि प्रनेक दोषो से परि- 
पूर्ण है तथा इस पर निर्भर रहने वाले लाखो भारतीयों को इससे पूर्ण रोजगार 
नही मिलता । यदि इस प्रकार की वेरोजगारी के सही ग्ाकडे प्राप्त नही हैं किन्तु 
इसकी सीमा इसी बात से ज्ञात हो जातो है कि भारतीय कृषक का भ्रपूर्णं रोजगार 
के कारण जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ है तथा अधिक सख्या मे भूमिहीत श्रमिक 
पाये जाते है । । 
इसके झतिरिक्त देश मे ग्रौद्योगिक बेरोजगारी भी है, क्योकि प्रौध्योगिक 
विकास की गति बहुत धीमी रही है। उद्योगों का स्थानीयकरण भी दोषपूर्ण है 
जिसके कारर कुछ केन्द्रों मे बहुत उद्योग स्थापित हो गये है तथा बहुत भीड-भाड 
हो गई है । परिसण्यामस्वरूप श्रमिकों को खपाने की क्षमता कम हो गई है। हमारे 
उद्योगों में उत्पादन की लागत भी काफ़ी ऊँची हैं ओर वे उचित प्रकार से विकसित 
नही हो पाते हैं। कुछ उद्योगो मे विवेकीकरण योजनाओं ने भी श्रमिकों को 
रोजगार विहीन कर दिया है। कुछ उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, मौसमी होते हैँ 
और वह पूर्णकालिक रोजगार नही दे पाते । 
शिक्षित वर्ग में भी बेरोजगारी पाई जाती है। इसका कारण भी स्पष्ट है। 
हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत अधिक साहित्यिक है तथा हमारे स्नातक क्‍्लकों अ्रथवा 
साहित्यिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यो के लिए उपयुक्त नही रहते । स्वातको 
ज्ञी बढती बल्या को रीमित कार्यो रे खाघाना सम्भव गही है। श्रत जिक्षित वर्ग 
में भी व्यापक रूप से बेरोजगारी फैली हुई है । 
समस्त प्रकार की बरोजयारी का मूल कारण देश्ञ का आर्थिक पिछडापन 
है। झाथिक क़ियायें बढती हुई जनसरया के साथ गति नहो रख सकी हैं। समस्त 
प्रकार के रोजगार योग्य श्रमिकों की परया प्राप्त रोजगार की मात्रा से कही अधिक 
है। इसका कारण यह है कि देझ के उत्पादक साधनों का पूर्णतया तथा उचित रूप 
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से उपयोग नहीं किया गया। हमारी अर्ध-व्यवस्था की अ्रसस्तुतित प्रकृति ही बेरोज- 
गारी का मुख्य कारण है । आयोजता आयोग बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित 
'बातों को मुक्यतः उत्तरदायी मानता है : (क) जनसंख्या में तौत्र वृद्धि, (से) पुरा 
तने ग्रामीण उद्योगों का विलीव होता, (ग) गेर-खेतीहर क्षेत्र का प्रपर्याप्व विकास, 
(घ) विभाजन के कारण जनसंख्या का अधिक संख्या मे विस्थापन । 


भारत में बेरोजगारी की सीमा 


उपरोक्त बातों से यह परिराम सिकलता है कि देश में बेरोजगार लोगों 

की संख्या बहुत प्रधिक है । युद्धकाल में बेरोजगारी की समस्या दूर हो गई थी ॥ 
क्योंकि युद्ध के सफलतापूर्वक संचालत के लिये सरकार ते बहुत अधिक सद्या में 
व्यक्तियों को नौकरी पर लगाया था। परन्तु युद्ध समाप्त होते के पद्चात्‌ लाखों 
व्यक्ति बेरोजगार हो गये और उतको शान्तिकालीन ग्र्थ-ष्यवस्था मे पुतः रोजगार 
पर लगाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। बेरोजगारी की समस्या विस्थापितों के 
कारण भर भी भधिक गम्भीर बन गई है। ऐसे विस्थापितों की प्स्या लगभग 
७०-४० लाख है। इनमें से २०--३० लाख ऐसे व्यवित है जो कार्य करने के सर्वथा 
गोर्य है। जूब १६५० की पस्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम समीक्षा के अनुसार प्रप्रैंल १६५७ में 
रण में बेरोजगारी की संस्था २,५१,६७२ थी। १६४८ से रोजगार दफतरों के 
रजिरटरों मे दर्ज प्राथियों की संख्या से विरन्तर वृद्धि हो रही है। ऐसे 

धयों की औसत रांस्या प्रत्ति वर्ष के ग्रन्‍्त में तिम्त प्रकार थी : १६४५-- 
२८३६९/०३३ | १६४०--३,३०,७४३ | १६५२--४,३ ०,५७१ ; ६६५४-- 
६,०९,७१० ३ (९६४५-- ६,६१,६५५;३ १६९४६-- ७,५८५,५०३ ; १९५७-- 
६,२२,०६६ ; १६४८-- ११/८३/२६४६ ; १६१६--- १४,३०,९०१ ; १९६०-- 
६६,०६,२४२ ; १६६१--१८,२२,७०३ ; १६६२--२३,७६,५३० ; १९६३-- 
२४,१८,४६३ ; १६६४--२४,६९२,८७४ ; १६६४५--२५५५४५,४७३ ; १६६६-- 
२६,२२,४६० ; १६९६७--२७,४०,४३५ ॥ अवतूबर १६५२ में शिक्षित बेरोजगा रो 
की संख्या इस प्रकार थी : तकतीकी--४६,८७६; क्र्की--१,२०,१२१॥। सितस्वर 
१६५४ में रोजगार वफ्तरों में आकडों के अनुयार हाई स्कूल के स्तर तथा इससे 
प्रधिक शिक्षा के २३० लाख व्यक्तियों के नाम रोजगार दपतर के चाजू रजिस्टरो 
में दर्ज थे जो निम्न प्रकार थे ; हाई स्कूल--१-७४ लाख ; इस्टरमीडिएट--०-२८ 
लाख ; स्नातक--०'२८ लाख । दास्तद मे बेरोजगारों की सख्या तो इससे भी 
बहुत अधिक होगी क्योंकि एक तो सभी बेरोजगार ब्यवित रोजग्रार के दफ्तर में 
अपना नाम नहीं लिखाते भौर दूसरे, रोजगार के दफ्तर मुख्यत- बहरो क्षेत्रो में ही 
कार्य करते हैं। यह प्रनुमान लगाया गया है कि बेरोजगारो की संझ्या रोजगार के 
दफ्तरों में पंजीकृत प्रॉकडों से लगभग चार गुना अधिक है । राच तो यह है कि 
बेरोजगारी के डीक-ठीऊ ग्रँकड़े उपलब्ध ही नहीं हैं। १६४३ मे किये गये एक 
साष्ट्रीय सेम्पिल सर्वेक्षण से पता चलता है कि कलकत्ता झऋद्दर की ७१० प्रतिशत 


25 श्रम समस्‍यायें एवं समाज कह्याए 


जनसब्या बेरोजगार थी। उसी वर्ष किये गये एक दूसरे सर्वेक्षण से यह भी पता 
चला है कि उन झहरों में जिनकी जनसल्या ५०,००० या इससे अधिक हैं, २ ५६ 
प्रतिशत जनसख्या, अथवा श्रमिक झव्ति का ७ ४४ प्रतिक्ष॒त, बेरोजगार थी । इनगे 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास व्‌ देहली जैसे वडे-बडे नगर सम्मिलित नहीं थे। बाद 
बाले सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि इन नगरो की ८*४८ प्रतिशत जनसख्या 
अपूर्ण रोजगार वाली भी थी, जिसमे ३ १७ प्रतिशत व्यक्तियों का रोजगार अत्य 
घिक ही अपूर्ण था। इस आधार पर द्वितीय आयोजनः के प्रारम्भ मे शहरी क्षेत्र 
के अत्यधिक अ्रपूर्ण रोजगार वाले व्यक्तियों की सख्या २७४ लाख थी। भप्रथः 
कृषि श्रमिक जाव के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारों की सख्या १६५०-५१ में लगभा 
२८ लाख थी। द्वितीय कृषि श्रमिक जाँच (१६५६-५७) के अनुसार रोज़गार 
स्थिति और अधिक झोचनीय हो गई है तथा ग्रामोण क्षेत्रों मे भुमिहीन की 
श्रमिकों की जीविकोपार्जन शक्तित और कम हो गई है। कार्यत्रम मूल्यावव सगठते 
(ए०ट्टाश्ाआ6 एएक॥08807 078थ2&0) की एक रिपोर्ट के अनुसार यह 
प्रनुमान क्या गया है कि किसान, शिल्पी तथा कृषि श्रमिक अधिक और कम कार्य 
बाली दोनो ही अवधियों को मिलाकर कुल कार्ये दिवसों में से ३० प्रतिशत मे 
अ्रधिक दिन देरोज़गार रहेठे हैं या उनका रोजगार अपूर्ण रहता है । उपलब्ध 
आँकड़ी के ग्राधार पर आयोजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि १ ८ 5 
प्रारम्भ मे देश मे वरोजगारो की सख्या लगभग ५३ लाख थी। उनमे से २५ लाइ॥" 
शहरी क्षेत्रों म तथा २८ साख ग्रामीरा क्षेत्रों में थे 

द्वितीय पचरवर्षीय धायोजना प्रदध्ि मे जितने रोज़गार के भ्रदसर उपलब्ध 
हुए थे वे प्रत्येक वर्ष श्रम छावित मे वृद्धि के अनुपात से बहुत कम थे। यह कमी 
लगभग २० लाख की थी। द्वितीय झ्रायोजना भ्रवधि में श्रमिक शक्ति में अनुमानित 
वृद्धि से कही अधिक वृद्धि हुई और यह अधिक वृद्धि १७ लाख की थी। तीसरी 
आयोजना के भ्रारम्भ होने पर पिछली देरोहुगारी दा अनुमान ६० लाछ का है। 
इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो मे विशेषत बहुत अधिक अपूर्ण रोजगार है। मई 
१६५५ और अगस्त १६५७ के मध्य राष्ट्रीय सेम्पिल सर्वक्षण के €वें तथा १२वे 
दोर द्वारा अनुसन्धान से यह पता चलता है कि काम पर लगी हुई जनसस्या भे से 
शहरी क्षेत्रों मे ८ से ६% तक तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे १० से १२% तक जनसंत्या 
प्रति सप्ताह औसत रूप से ४२ घण्टे कायं करती थी और वह अतिरिक्त रोजगार 
के लिए उपलब्ध थी। इस आधार पर आयोजना आयोग ने अनुमान लगाया है 
कि देश में वेरोजगारो की संख्या १ ५ करोड से १ ८ करोड तक है। 

प्रयुकत मानव शक्ति अनुसन्धान सस्था (फक्राड 06 89960 ैक्षा 
7ण७ ८ रि८४८४7४०४) के श्री वाई० एस० यगनारमण ने १६६१ की जनसख्या के 
आऑक्डो तथा राष्ट्रीय 'सेम्पिल सर्वे! के ११वें और १२वें दौर के आऑकडो के आधार 
पर विभिन्‍न आयु वसो में वेरोजगारो की सख्या १६६१ मे अ्रश्राक्ति अनुमानित 
की है -- 


द्ेरोडगारी श्द्रे 
(छाथों में) 
स्यापु वर जप्जाऊ नगरीय | समस्त भारत 


(को से) । पुरुष महा | योग | पृरुण |हहिला | गोग । पुरुष हिला | योग 


हल , है. | ३८ | ७६ | ०८ ०२ | १० | ४६ | ४० | ८८ 
१६-२१ | ६८ | ६६ १६४ | ५५॥ ०६ | ६४ १६२ | »2 रिरिद 
२२-१६ ७६ | ४६७ १३६ | ३२| ०५ | ३७ ११-०२ | ६२ १७३ 
२७०२६ । ६३ | ६७ १६० | ३० | ०६ | ३६ [११४ [१००४ रि२७ 
३७९४६ ६४ | ७७ १४२ | २१।६ ०४ | २४ । ८५ | ८३१ १५६ 











४७-४६ | ४३१ | ३-८ | ७६ | १२| ०२ | ६४ | ५४१४ | ४-० | ६३ 
भ७०६१ | १४ | ०६ | २२ | ०५ ०१ | ०६ | १६ | ०-६ | २८ 
६२ से ऊपर| १३ | ०६॥ १६ | ०*२| ०० | ०२ | १-५ | ०६ | २-१ 








बोग ४४०४ [६-७ रे१ १६१५ ॥ २६ [१६४ ६० ६ ४१६ १०२४ 





श्रम व रोजगार मन्वाबय के अन्तर्यंत जो रोजगार दफ्तरों के निदेशालय 
का श्रम शक्ति विभाग है उसके द्वारा १५ मई १६५७ की स्वातकों में बेरोजगारी 
ता का एक अध्ययन किया गया था। इसके भ्रनुसार प्रन्‍्य राज्यों की अपेक्षा 
.. शश्विमी बंगात, उत्तर प्रदेश, वम्बई व देहती में बेरोजगार स्तातकों की संहया 
हि थी। ब्रेरोडगार महिला स्नातकों की सबरे ग्रधिक संख्या केरल में थी । 
रोजगार के इच्छुक बेरोजगारों में ६३% संख्या पृरषों की थी तथा ७% संख्या 
महिलाप्रों की थी ।४८-५% कला स्वातक, २२"७% विज्ञान स्नातक तथा १२"८% 
वाणिज्य स्नातक थे। कला व विज्ञात के स्नातकों की श्रपेक्षा वाणिज्य स्नातकों में 
बेरोजगारी प्रधिक थी । 
राष्ट्रीय रोजगार सेवा द्वारा १६५३-५७ में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों 
की संख्या प्लोर प्रकार का एक प्रध्ययन श्या गया था । इससे पता चलता है कि 
देश में बेरोजगारी तीद्र गति से बढ़ रहो है ओर नई नौकरियों की संख्या वढतो हुई 
बेरोजगारी पे मेल नही खा पा रही हे। प्रध्ययन से मह पत्ता चसता है कि इस 
प्रव्ि में प्रति १०० दौकरियो के लिए प्राथियों की सख््या २,००० से भी भ्रधिक 
थी। प्रष्ययम के लिए चालू रजिस्टरो मे प्राधियो को ७ व्यावसामिक श्रेणियों में 
बाँदा गया था | दिसम्बर १६५८ में इनकी संख्या अग्र तालिका में दताई गई है । 
इस श्रकार अकुशल नौकरियों की श्रेणी मे सबसे श्रधिक व्यक्ति थे। इसवे 
चाद बेरोजगारों मैं दसतकों की श्रेणी आदी है। अ्रष्ययन से यह भी पता चला 
कि औद्योगिक पर्यवेक्षण की नौकरियों की श्लेणी में देरोडगारो की सल्या सीमित 
थी झोर इस श्रेणी में प्राथियो को शीकत्रता से रोजगार मी मित्र जाता था । कुशल 
एवं भद्ध कुशल श्रेणी में तकनीकी व्यक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक सरलता से कार्य 
गिल जाता था तथा इस श्रेी में प्रावियों की कमी भो अनुभव की गईसी। 


ह्द्दढ छम सम्स्यायें एंद समाज कल्याण 


अध्यापन-कार्य और इसी प्रकार के अ्रन्य व्यव्तायों मे तोकरी पाते के इच्छुक 
व्यक्तियों की सख्या भें तीद़ गति से दृद्धि हुई थी। घरेलू नौकरी पाने वालों को 
श्रेणी मे श्रार्धी निजी व्यक्तियों को नौकरी की अपेक्षा पस्पताल आदि जैसी सा: 
जनिक [सस्थाओं में दौकरी करना अधिक पसन्द करते थे। अकुशल व क्लकों को 
श्रेशी मे वरोजगारो वी सल्या मे निरन्तर वृद्धि हुई है। शंक्षरिक वर्ग को भी 
नौकरी दिलाने में सदसे झधिक दृद्धि हुई झ्चोर इसके पदचात्‌ बलक वर्ग आवा था। 
इस भ्रवधि में ऐसे प्राधियों की सख्या जो जिक्षा के कार्य मे तौकरी पाना चाहते ये 
दुगुने से भी अधिक हो गई थी । 








विभिन्न प्रकार को नौकरियों के प्रार्थो | सस्या |] का प्रतिशत 





औद्योगिक पं वेक्षण की सौकरिया *** ९,६२३ स्‍ब्दध 
'शल एव श्रद्ध पुशल नोकिया. ८९,६६५ छ््डू 
बलकीं की नौव रियाँ ३,०५,२०३ २६-१ 


शैक्षणिक तौकरियाँ हक ५६,१५७ बाद 
घरेलू नौकरियाँ ह ४३,८२३ ३७ 
कल ० शक ४5) कार्य की नौकरियाँ है छरे०,२४६ भरे 
श्र्न्य 2 १७,२७६ डेप |): 
योग १२१,५३,२६६ १००७० 
सनलल्नी लिन निनलल+ ८ +६+२ २०८४० 


दिसम्बर १६६६ के अन्त में रोज़गार दपतरो के चालू रजिस्टर में जो 


प्रिया की सख्या थी उनका धन्दे के हिसाब से वितरण पृष्ठ €६५ पर दी गई 
तालिका में दिया गया है। 


रोजगार दफ्तरी के चालू रजिस्टरों में शिक्षित बेरोजगारों (हाई लूल तथा 
उससे ऊपर के व्यक्ति) की सल्या इस प्रकार थी- दिसम्बर १६५६ में ४,३३,११ १६ 
दिसम्दर १६६० में ५,०७,२२० (इनमे से ४६,१८४ स्तातक थे), दिसम्बर १६६१ 
में ५,६०,३३०, दिसम्धर १६६२ मे ७,०८,३२५६ तथा दिसम्बर श््ष्३े में 
७)२६,०६६४ १६६४ मे ८ ०५ लाख, १६६४ मे ८४२ लाख, १६६६ मे ६-१७ 
लाख झोर १६६७ के ग्रन्त में १० ८७ लाख | (इनमे १,२१,४७६ स्तातक तथा 
स्तातकोत्तर थे) । १६६६ मे, ब्रिक्षित प्राथियों में त्गभ्ग ६४,००० ह्तावक या 
स्‍्तात॒कोत्तर थे। रोजगार पाने के लिए इच्छुक स्त्रियो की सख्या मे भी वद्धि होती 
जा रही है। दोजगार दफ्तरो मे पजीकृत महिला प्राथियों की सख्या निम्नलिखित 
थी . दिसम्बर १६५८ में 5४,८८० , दिसस्थर १६६६ मे १,०५,५४२ , दिसध्दर 
१६६० मे १.२१,१२४; फरवरी १६६२ मे १,४१,०६३ तथा दिसम्बर १६६३ मे 
१,६७,६८६ ; दिसम्बर १६६४ मे २२० साख , दिसम्बर १६६४ में २३६१ लाख ३ 
दिश्मम्बर १६६६ में २६० लाख भोर दितम्बर १६६७ में ३००६ लाढ | 
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है कुल संख्या 
सध्या | क्षा प्रतिशत 
- १) पेशेवर, तकनीकी तथा सम्बद्ध श्रमिक शहर ण शंका... हम 
२) प्रशासकीय, कार्याग तथा प्रबन्धीय श्रमिक डइए४ ०२ 
३) बलरकी, विकय तथा सम्बद्ध भमिक ६४,३१६| ३६ 
(४) कृषि, दुग्धशाला तथा सम्बद्ध श्रमिक ह,एण्र| ०४ 
(५) बानें, पत्थर की खानें तथा सम्बद्ध श्रमिक २४घ१ ० है 
(६] यातायात व संचार धन्धों मे श्रमिक ६२,१४६ २४४ 
| शिल्पी तथा उत्पादन प्रक्तिया के श्रमिक १,६५३२३॥ ७४ 
८) सेवा कर्मचारी (उदाहरण॒तः बावर्ची, चौकीदार, 
भंग्री आदि) ६९,४३६. ३ 
(६) कार्य अनुभवी ऐसे भ्रम्रिक जिनका ग्रस्य कोई 
बर्गकिरण तही है १३०३,३७१। ३६ 
(१०) ऐसे व्यक्ति जिन्हे किस्ली पेशे या व्यवसाय भे 
प्रशिक्षण गही है भ्रथवा ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी 
पिछले कार्य का झसुभव नही है-- 
(क) मैट्रिक से कम (अतपढों सहित) ११,७३,३४६| बबा८ 
(ख) मैट्रिक अधवा उससे भ्रधिक परन्तु स्वातक 
0 लावहककाबकोडब मर कप ६४४०/५०२ २४८ 
| (ग) स्तातक तथर उससे ऊँचे ७३,५६६. २८६ 
२६,२२,४६०| १०००० 








रोज़गार तथा प्रशिक्षण के महा-निदेशक ने नमूने के प्राधार पर हाल ही 
में एक प्रल्चिल भारतीय स्नातक रोजगार सर्वेक्षण किया है / इस सर्वेक्षण का 
उद्देंदय उन स्गातको के रोजगार व झ्ाय झादि के विषय में जानकारी प्राप्त करता 
है. जिल्दोगे १६५४ में विश्वविद्यालयों से डिग्रियाँ प्राप्त की थी। (२२,५०० 
स्नातकों की सूची मे से २० हजार स्नातको के पत्ते प्राप्त हो सके थे और उन्हे 
प्रश्यावली भेजी गई थी। ७ हजार स्तनातकों के उत्तर प्राप्त हुए) । जो सूचना 
मिली उसे सारिरीबद्ध किया जा रहा है | देहली विश्वविद्यालय के पिछले विद्या- 
थिग्रो को कहाँ और क्रिस प्रकार का रोज़गार मिला है उसका भी एक सर्वेक्षण 
हाल में किया गया है ! विभिन्‍न राज्यों मे रोजगार की प्रवृत्ति और सम्मावनाओो 
पर एक प्रध्ययन किया जा रहा है । १६६२ मे भारत सरकार हारा प्रयुक्त मानव 
शक्ति प्रनुसन्धान सस्था [॥089छ2 ० #फज़ाढत शक्मा ए0फथ ए6एक्षणा ) 
3. स्थापित कौ गई थी जिसका उद्देश्य मानव-शव्िति के झ्रायोजन की समस्याप्रों पर 
$ अनूसस्धान-कार्य करना था। इस सस्था ने देक्ष में मानव-झतित के केत्रीय सर्वेक्षण 
का कार्य क्रम संगठित किया है और इस सर्वेक्षण के प्रथम चरर के रूप मे, जुलाई 
१६६३ में उत्तर पदेश के मेरठ जिसे में एक सार्ये-दर्शक या अग्रगामी प्रायोजना 
चानू की गई थी। 


घट श्रम समस्‍यायें एवं सभ्ाज कल्याण 


बेरोजगारी के कारण देश को हानि 


बेरोजगारी से सामाजिक तथा राजनैतिक दोनो क्षेत्रो पर प्रभाव पडता है। 
देरोजगारी बढने से निर्धनता तथा ग्रसहायता उत्न्न हो जाती है, जिनका अभाद्नट 
पूर्णां समाज पर पडता है, ठथा सामाजिक जीवन में गिरावट झा जाती है । इसके 
परिणामस्वरूप पाप; प्रपराध, गन्दगी तथा रोग जैसी बुराइयाँ उत्पन्‍्न हो जातो हैं, 
जितकी कोई भी समाज अ्रवद्देलला नही कर सकता । इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी 
देश की राजनैतिक स्थिरता की जड मे घृन लगा देती है। भारतीय 'राजनेतिक 
तथा आधिक परिस्थिति के वर्तमान सदर्म मे बेरोजगारी तथा इसके दुष्परिणाम 
की अवहेलना नही की जा सकती । यह मानवीय प्रश्न ही नही है वरन्‌ ऐसा प्रल्‍त 
है जिस पर सरकार तथा जनता दोनो को ही गम्भीरताएूवेक्र ध्यान देना चाहिये । 
प्रो" बी० पी० आदरकर ने गणना की है कि कार्य-कुशलता के वर्तमान स्तर पर 
भारत मे बेरोजगारी तथा अपूर्ण बेरोजगारी के कारण वाषिक हानि एक हजार 
करोड रुपये से अधिक होती है। यह राशि समस्त राज्य सरकारों प्या भारत 
सरकार के तम्मिलित बजट से भी भ्रधिक है। परस्तु बहुत कम व्यक्ति इस बात का 
प्रमुभव करते हैं कि प्रतिवर्ष देश मे इतनी विश्वाल रूप से हानि हो रही है। हानि 
का प्रनुभव इसलिये नही होता क्योकि मुद्रात्मक हानि नही होती वरद्‌ हम्भाव व 
घन की हानि होती है । किन्तु घन में क्रेवल मुद्रा ही नही वरन्‌ वस्तुयें तथा वास्त/ 
विक सेवायें भी सम्मिलित की जाती है । 


भारत मे वेरोजगारी का उपचार 


अत बरोजगारी के उपचारो पर विचार क्या जाना आवश्यक है । इस 
दिपय में रोजगार दफ्तर बहुत श्रधिकर सहायक हो सकते हैं । प्रथम तो, यदि 
रोजगार दफ्तर मालिकों [ठथा कर्मचारियों मे निकट सम्पर्क उत्पत्त करने के लिए 
कृशलतापूर्वक कार्य करे तो मालिकों तथा कर्मचारियों का काये सरल हो जाता हैं 
तथा रोजगार दिलाने की सामाजिक व्यवस्था उचित प्रकार से कार्य कर सकती 
है। रोजगार दफ्तर देश में सामाजिक एवं झ्राथिक अवस्थाओ के अनुसन्धान का 
अवसर भी प्रदात करते हैं तथा वह यह सकेत कर सकते हैं कि बेरोजगारी में 
विहनी बुद्धि हो रही है प्लेर इस प्रकार सरकार को अपनी नीति निर्धारित करने 
तथा कार्यकम बनाने का अवसर प्रदान करके आधथिक विनाश से देश को रक्षा 
करते हैं। ये दफ्तर श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं तथा श्रमिकों की 
गतिशीलता वढा सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय रोजगार सेवा ने कुछ उत्तम प्रकार 
के का किये है परन्तु फिर भी इस सगठन में सुधार तथा इसके कार्यों मे विस्तार 
करने की बहुत भ्रधिक आवश्यकता है। इस समस्या का भर्ती के अध्याय के अन्तगेंत 
विवेचन किया जा चुका है) 

विभिन्‍न प्रकार की बेरोजगारी के हेतु विभिन्‍न उपचारों का सुझाव देना 
आवश्यक है यद्यपि ये आपस मे पूरांतथा एक दुसरे से सम्बन्धित है । खेतीहर 
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बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिये स्पष्ट उपचार यह है कि भारतीय कृषि 
फा पुतर्मठव किया जाए, प्र्थात्‌ उत्तम भूमि, श्रम, पूँजी एवं संग्रठत हो तथा भूमि 
-2,पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिये कुटीर एवं लघु उद्योग घन्धों को 
स्थापित किया जाय। भूमि का पुनरोद्धार, जुताई के उत्तम उपाय, भूमि सम्बन्धी 
सुधार, सिचाई सुविधायें, सहकारी छेती, भूमि का पुन वितरण, ग्रामीण निर्माण 
कार्यक्रम, ग्रादि कुछ ऐसे उपाय है जो इस समस्या को हल करने में सहायक हो 
सकते हैं । 
औद्योगिक बेरोजगारी का उपचार झौधोगिक कुशलता से वृद्धि तथा औद्यो- 
गिक दांचे का पुरंठझन करके हो सकता है। यह समस्या पूंजी निर्माण-बचत तथा 
निवेश से सम्बन्धित है। पंचवर्षीय प्रायोजनाओ्रों के प्रस्तग्गंत प्रारम्भ किये गये 
विकास कार्यक्रमों से ओोदोगिक बेरोजगारी कम होने की आशा को जा सकती है 
किन्तु कुछ तत्वाजीन उपचारों की भी प्रावश्यवशा है ओर इसके लिये हमे उपभोग 
सम्बन्धी वस्तुम्नों के उद्योगों का विजेन्द्रीकररा करना चाहिये तथा छोटे पंमाने के 
प्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के पु्रगंठन की साहसपूर्ण नीति का प्रनुशमन करता 
चाहिये । इस प्रकार निर्धनता से ग्रसित लाखों व्यक्तियों को रोजगार भप्रदात किया 
जा प्कता है। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि प्रौद्योगिक क्षेत्रों मे श्रमिकों 
की एक बडी हंल्या ग्रामीण क्षेत्रों से आधी है ) मतः यदि ग्राप्रों मे रोजगार प्रदान 
:+ 5 कर दिया जाय तो आद्योगिक बेरोजगारी का स्वतः समाधान हो जायग्ा । 
शिक्षित बेरोजगारी का हल शिक्षा प्रणाली के पुनगंठद से हो सकता है। 
इसके लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रध्ययत पर श्रधिक बक्त देना चाहिये तथा 
मध्यवर्गीय युवकों को वाणिज्य एवं कृषि सम्बन्धी रोजगार प्रद्वए करते के लिये 
उत्साहित करना चाहिए। अतः यह समस्या भी कृषि तथा उद्योगों के विकास से 
सम्बन्धित है क्योंकि जब तक रोजगार के ्ोत नहीं होगे किसी भी प्रकार को 
शिक्षा से समस्या हल नही हो सकेगी । विश्वविद्यालयों तथा कालिजो के छात्रों में 
से अधिफतर छात्र ग्रामीण परिवारों से सम्बन्धित होते है । अतः हमे विश्वास है 
कि यदि क्रपि को आकर्षक तथा लाभप्रद व्यवसाय बना दिया जाय तो उच्च साहि- 
त्मिक शिक्षा की उत्कठा तथा इच्छा स्वतः कमर हो जायेगी। इसके अ्रतिरिक्त 
करे देश की पशकरुण मे धीक्ष ग्रढ़ि से बढ हो रही है तथा बढ अदुरात लगाया 
गया है कि प्रतिवर्ष २० लाख श्रम शवित में वृद्धि हो जाती है । परिवार नियोजन 
के द्वारा जत-संष्या की वृद्धि मे रोक होनी चाहिये क्योंकि जब तक देश्ष में व्यक्तियों 
की सख्या तथा देश में उपलब्ध ग़ाधनों मे उचित सामजस्य सहो होगा तथा 
भ्राधिवा विकारा की गति जनसख्या की वृद्धि की ग्रति से नहीं बढ जाती तब तक 
ब्रेरोजगारी की समस्या को सग्राधान वही हो सकता। अतः इस बुराई को दूर 
करने के हेलु हमारे सामाजिक तथा आशिक ढांचे में संस्थात्मक परिवर्तंग की 
आ्रावदयकता है । हू 


ञ्दा श्रम समस्‍यायें एवं समाज बल्याख 


श्रव वरयेजगारी की समस्या का दीर्षेकालीव दृष्टिकीद से अवलोकन होता 
चाहिये ! वरोजगारी का अत्युत्तम उपचार प्राधिक तियोजन है । नियोजन ही हमे 
इस योग्य वता सकता है कि देश के वर्तेमाठ वेकार मानवीय ठवा प्राकृतिक साधनों 
को धन के उत्पादन में लगा सक्के। उचित आविव आयोजन के छारा ही यह 
सम्भव है कि ढेती, उद्योग, शिक्षा-अणाली आदि में सुधार क्यिजा सर्क तथा 
साधनों वा उचित रूप से विकसित किया जा सक्रे। वरोजगादी की समस्या 
आयोजना-वद्ध श्राथिक प्रणाली के अन्तर्गत हत बरनी चाहिये। स्स में तथा 
झमरीबा जैसे पूंजीएति दश में भी किये गये प्रयोगों से ज्ञात होता है कि ऐसा 
करना सा्मव है। यदि हम देक्ष में वरोजगारी की समस्या हेल करता चाहते हैं तो 
पूंजीगत सामा# के सम्भरण में काफ़ी वृद्धि तथा सगठमात्यक ढाँचे में उपयुक्त परि- 
बर्तन होने के साथ-साथ सधु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के सग्रठन हारा श्रम 
प्रधात उपाया पर झायाजनाओं में धधिक बल दिया जाना चाहिये। 

यह भी हल्लेखनीय है कि गत वर्षों मे वेरोगगारी की समस्या ने उग्र रूप 
धारण कर लिया है तथा स्वर्थीय पण्डित नेहहू के शब्दों से, 'भाज यह सबसे गहने 
प्रश्न है।” श्री श्रीमन ताराबछ ने इस समस्या को प्रथम थ्ेणी का झत्रु बहा है। 
रोजगार दफ्तरा में पजीकृत व्यक्तितयों की सक्ष्या तीव्रता से वढ़ रही है, जबकि 
रिक्त स्थानों की सख्या एवं तौकरियाँ कम होती जा रही हैं। शिक्षित वर्ग में 
समस्या ग्रधिक जटिल एवं गम्भीर हो गईं है। एक रिक्त पद के लिये हजारो 
प्राथना-पतर मिलते हैं जितमे से कुछ उच्चस्तरीय शिक्षित व्यक्तियों के भी होते हैं। 
भरत में आयोजनताओ का सदसे प्रधिक असस्तोपजनक लक्षण यही है कि भारत में 
बेरोजगारी वढ्ती जा रही है। आयोजनाम्ो की सफलता भी अधिकतर इसी वात 
मे झआकी जायगी कि आयोजता अवधि मे वरोजार तथा अपूर्ण रोजगार बालो को 
दिस सीमा देव नये रोजगार भवसर प्रदान किये गये हैं । 


रौजगार ओर ब्रायोजनागे 


प्रथम पचवर्षीय झ्राथाजना में प्रायोजना आयोग ने बताया था कि भारत 
में बेरोजगारी की अपक्षा अप्ूत्य रोजगार कौ समस्या अधिक थी। अपूर्ण रोजगार 
वो दुर करने तथा वास्तविद आ्राय के व हुय सभी स्वरों क श्ाथ साथ रोजगार 
के नये अवसरों को उपलब्ध करते को समस्या वस्तुत विकास को समस्या की 
पर्यायवाची ही है। वरोजगारी दी समस्या को सुलभाने में आयोजता का योगदाल 
दो प्रकार से हो सक्‍ता है. प्रथम तो निवेश की दर प्रधिक होते से उत व्यक्तियों 
को रोजगार के अधिक अवसर गाप्त हा जायेंग जो निर्माए कार्यो में लगे हुये हैं 
तथा दूसरे, आविह व्यवस्था में ग्राघारमृत स्वलो मे पूंजी का निर्माण करके उत्पादन 
कार्यों में अधिक व्यक्तियों को रोजगार दने का कार्य किया जा सकता है। प्रधम 
आयोजता में यह कहा गया था कि आयोजन अवधि भे बड़े ओर छोटे पैमाने दोनों 
प्रकार के नमे उद्योगों मे लगभग ४ लाख अतिरिक्त व्यक्तियों दे रोजगार पाते दी 


बेरोजगारी ६६६ 


सम्भावना थी, १२६ लाख श्रमिकों को प्रतिवर्ष मुख्य सिंचाई झौर गबित प्रायोज- 
भाओ में काम मिल सकता था, पुराने ताज़ाबो, ऊुप्रो तथा जलाशयों की मरम्मत 
तथा छोटी सिचाई योजनाश्रों मे डेढ़ लाख श्रमिकों को प्रतिवर्ष रोजगार मिल 
> सकता था, भूमि पुवरुद्धार के कारण ७४६ लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार, 
मवत बनाने तथा निर्भाए-कार्य में १ लाख व्यक्तियों को ; सड़कों के बताने में 
२ लाख व्यक्तियों को तथा क्रुटीर उद्योगों मे २० लाख व्यवितियों को रोजगार 
मिल सकने का अनुमान था । 
उपरोक्त आँकड़े विश्वेष उत्साहवद्धंक नही थे और प्रथम पच्रवर्षीय आयोजना 
की मह भुख्य ग्रालोचना थी कि इसमे वेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये 
कोई बविदोष प्रयत्न नहीं किये गये थे। बेरोजगारी व अपूर्ण रोजगार दो ऐसी 
बूराइयां हैं जिन्होंने भारत जैसे ग्रध-विकसित देश मे एक गम्भीर समस्या उत्पस्त 
कर दी है। प्रागोजना के पाँच वर्षों में बेरोजगारी की सगस्‍्या को घुलभाने से कुछ 
सहायता मिन्ननी चाहिये थी) परन्तु यह भी ध्यान गे रखना आवश्यक है कि 
प्रभम आयोजना का भुझय रूप से उद्देश्य युद्ध ओर युद्ध के पश्चात्‌ की अभ्रवधि मे 
अपै-व्यवस्या में जो प्रसन्तुल्न भरा गया था उसको ठीक करना था। यही कारण 
है कि प्रथम झ्ायोजना में बेरोजगारी छी रामस्या को पर्माप्त महत्ता नहीं दी था 
सकी थी । रोजगार के प्रवसरो के सम्बन्ध मे प्रायोजना के उपवन्धों की कमियों 
को स्वय प्रायोजना झायोग ने अनुभव किया था तथा आ्रापोजन काल के मध्य में 
ही प्रायोजना के आकार को २,०६६ करोड रुपये से बह्मकर २,३७५ करोढ़ रुपये 
तक विस्तृत करना पडा था। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रवाव करने के 
उद्देश्य से सितम्बर १६४३ में ग़रकार ने एक विशेष शिक्षा प्रसार कार्यक्रम वी 
घोषणा की थी । झ्रायोजना आयोग ने बेरोजगारी दूर करने के लिये एक ११ सूत्री 
कार्येक्रस की घोषणा की । यह निम्स प्रकार था : (१) छोटे पेसाने के उद्योगों को 
स्थापित बारते में गहायता, (२) उन क्षेत्रों में प्रश्चिक्षण सुविधाझ्ो को देना जहाँ 
श्रम मानब-शक्ति को कमी है. (३) छोटे पैमाने तथा कुटीर उद्योग-घन्धों को 
प्रोत्पाहत देने के लिये राज्य व स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके साल का कब, 
(४) शहरी क्षेत्रो मे वयस्क शिक्षा केन्द्र तथा ग्रगीण क्षेत्रों मे एक-अध्यापक स्कूलों 
को खोलना, (४) राष्ट्रीय विस्तार सेवा की तत्काल स्थाप्रता, (६) गठक शात्ाणात 
का विकास, (७) गम्दी बस्तियों की सफाई तथा कम लागत वाले मकानों के 
मिर्माण की योजना, (८) निजी भवन्र निर्माण-कार्यों को प्रोत्साहन, (६) झरणार्थी 
नगरी की बसाने के लिये झायोजित सहायता, (१०) निजी पूंजी द्वारा शक्ति के 
विकाप्त की योजना को प्रोत्साहन, तथा (११) का झौर प्रशिक्षण केन्द्रों को 
स्थापना । 
परन्तु इन सव उपायों से बेरोजगारो की वर्तमान सख्या मे थोडी बहुत कमी 
हो सकती थी परन्तु वास्तव मे तो समस्या को दीघंकालीन दृष्टिकोण से देखनां 
चाहिये थर । अथम भ्ायोजता की प्रयति का मरुल्यांकत करते हुए स्वयं आयोजना 


६७० श्रम समस्‍यायें एवं समाय कल्पाश 


आयोग ने यह स्वीकार क्या था कि “रोजयार के अवसरो मे वृद्धि श्रम शक्ति 
की वृद्धि के अनुरूप नही हो पाई है। प्रथम आयोजना मे निवेश में इतनी वृद्धि नही 
हो पाई थी कि रोजगार के इच्छुक नए प्राथियो को काम दिया जा सके । इसके 
अतिरिक्त पिछली बेरोजगारी और प्रपूर्णा रोजगार वी भी समस्या है जिसको दूर 
करना है ।” 

द्वितीय झ्रायोजना में इस वात का उल्लेख था कि रोजगार बढाने वी सुवि- 
घाझ्ो का प्रइन झ्रायोजना के पूँजी निवेश्य सम्बन्धी कार्यक्रम से अलग नहीं क्या 
जा सकता था। भारत म रोजगार अवसरो को प्रदान करने का कार्य त्रिमुखी 
बताया गया था (१) इस समय जो लोग बेरोजगार है उनके लिये कार्य की 
व्यवस्था करना, (२) श्रम-शक्ति मे जो भ्राकृदिक रूप से वृद्धि होती है उसके 
लिय व्यवस्था करना। यह वृद्धि पाँच वर्षों की अ्रवधि में प्रतिवर्ष २० लाख 
अनुमानित की गई थी, (३) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मे कृषि व धरेलू कार्यों मे 
जो श्रमिक अपूर्ण रोजगार ही पात्ते है उनक लिये अधिक कार्य की व्यवस्था 
करना । 

निम्नलिखित तालिका में रोजगार के उन अवसरों का अनुमान दिया गया 
है जो दूसरी आयोजना को अवधि में वराजगारी को सर्वेथा समाप्त करने के लिए 
उपलब्ध करने का अनुमान था-- 

(व्यवितयों की सल्या--लाखो मे) 
शहरो में देहातो मे. योग 

पिछल वरोजगारो की, अर्थात्‌ द्वितीय 
झायोजना ग्रवधि से पूव बरोजगार 
व्यक्तियों वी, सख्या * * *. २५० रृ६० ५३ ० 
धम-शक्ति के लिये नये प्रार्थी-- 
श्र्थात्‌ द्वितीय श्रायोजना अवधि मं 
रोजगार के इच्छुक नये व्यक्ति इंघ० ६२० 


१००० 
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इतने भ्रधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के श्रतिरिक्त 
श्रपूर्णा राजगार की गलग समस्या थी । 

आयोजना आयोग द्वारा यह कहा ग्रया था कि समस्या की ग्रम्भीरता को 
दृष्टिगत रखते हुए “यह आज्ञा करना कि ट्वितीय आयोजना की समाप्ति तक पूछ 
रोजगार को स्थिति को प्राप्द कर लिया जायेगा, गलत होगा *'*' | हमे अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये द्वितीय श्रायोजना की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ भी 
कई वर्षों तक कई प्रकार के नियोजित प्रवत्न करने पडेंगे ।” परन्तु उद्देश्य दो झीघ 


प्राप्त करने के लिये *आयोजना मे जितनी भो प्रायोजनायें है उनकी रोजगार 
१ ७ अं 4/आ न >, अब पे आ आल 5 चल अं 23 कि: 55०० जे आज 


बैरीजगारी है 


होगा और साथ ही हमें अपनी दीघ॑कालीन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना 
होगा ।7 
द्वितीय आयोजता के अन्तर्गत विभिन्‍न कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप जो 
 अतिश्वित बव्यवितयों को रोजयार मिल सकता था उसका अनुमाव निम्त प्रकार 
है-- 


(व्यक्तियों की संख्या--लाखो में) 


(१) निर्माण कार्य २११०० 
(२) पिंचाई एवं विद्युत श्र 
(३) रेलें रहे 
(४) प्रत्य यातायात तथा संचार शघ० 
(५) उद्योय एवं खतिज ७४० 
(६) कुटीर एवं लघु उद्योग 3] 
(७) वन, मछली व्यवसाय, राष्ट्रीय विस्तार 
सेब व सम्बन्धित कार्यक्रम ड़ श३ 
(६५) शिक्षा ३-१० 
(६) स्वास्थ्य १११६ 
(१०) झन्य ससाण सेवायें श्डर 
(११) सरकारी नौकरियाँ ४.३४ 


(१) मे (११) तक का योय ५१९६६ 
(११) भ्रस्म कार्य जिनमे पज्यापार और वाणिज्य 
भी सम्मिलित है (योग का ५२% के 


हिसाब से) र्‌छग्ड 
कुल योग ७६-०३ 
अर्थात्‌ लगभग... प००० 


मद १२ मे जो अनुपात दिया गय्या है वह अनुपात १६४५१ की जनगणना 
के झनुस्तार ही निकाला गया है। इस बर्ग के व्यक्तियो का, कृषि को छोड़कर, 
अन्य सब वर्षां के रोजगार पर लगे हुए व्यवितयों के हिसाब से अ्रनुषपात निकाला 
शयां था। यह अतुमान चगाया गया था कि १६६१ में भो यहों अनृग्रत रहेश, 
यद्यपि इस अनुपात के बढ़ने की राम्भावना थी बर्योकि विकास कार्यक्रमों की वृद्धि 
के कारण व्यापार झौर वाणिज्य मे वृद्धि होगी । ह 

उपरोक्त तालिका में दिये गये आँकेडो के अतिरिक्त बह श्राश्वा की गई थी 
कि क्षि, भूमि पुनणद्धार योजनाओं, बागान के विक्रास व विस्तार की योजनामों, 
उद्यात विकाप्त की योजनाप्नों श्रादि के कारण १६ लाख नये रोजगार के इच्छुक 
ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार मिल सकैगा । ग्रामीण क्षेत्रो मे अ्रपूर्ण रोजगार को 
हूर करने भे स्रिचाई योजनाओं तथा ग्रामीण व छोटे पैमाने के उद्योग पम्षोके 
विकास कार्यक्रम से भी सहायता मिलेगी । 


ध्ष्रे श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याख 


आरयोचना आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला था कि “यद्यपि उपरोक्त बातों 
को देखते हुए बरोजगारी दूर करने के लिए आयोजना के रोजगार सम्वन्धी कार्ये- 
करमों का परिणाम महत्वपूर्णो हो सकता है, परन्तु हमे द्वितीय पंचवर्षीय भ्ायो- 
जनाओ वी अवधि में इस समस्या की ओर निरन्तर ध्यान देना पडेगा।” 
आयोग ने १६५५ मे छिक्षितों भे बेरोजगारी दूर करने के हेतु वार्यक्रम 
बनान के लिये एक विश्वेष अध्ययन दल की नियुक्ति की थी । दल के प्रनुप्तार वर्त- 
मान शिक्षित वरोजगारों की सख्या ४ ५ लाख थी तथा उसने यह भी अनुमान 
लगाया था कि आगामी पाच वर्ष की अ्रवधि मे झिक्षित बेरोजगारों की सख्या 
१४ ५ लाख ग्रौर वढ जायगी । इस प्रकार २० लाख शिक्षित बव्यक्तियो को रोजगार 
दिलाने की समस्या थी। दल ने यह भी अनुमान लगाया है कि झ्रायोजता में 
विभिन्‍न योजनाग्रो, निजी क्षेत्र मे विकास कार्यक्रमों तथा अवकाज्ञ ग्रहण करने 
वाले व्यक्तियों के स्थान पर नए व्यक्तियों को रोजगार आदि के परिणामस्वरूप 
केबल १४ ५ लाख व्यक्तियों का ही रोज़यार मिल सकेगा । इस प्रकार ५५ लाख 
व्यक्तियों को रोजगार पर बगाने की समस्या फिर भी बनी रहेगी। रोजगार में 
वृद्धि करने के लिये छीटे व वडे पैमाने के उद्योग, सहकारी समितिया व यातायात 
आ्रादि क विकास का सुकाव दिया गया था। भायोग ने यह भी सुभाव दिया था 
कि इन योजनाओ को अग्निम ग्राघार पर चलाया जाये और इनके परिशामों को 
संत्रबं ता से देखा जाय । इस श्लोर भी सकेत किया गया था कि शिक्षित बरोजगारी 
की समस्या को सुलभाने के लिये दीघंकालीन कदम उठाये जाने चाहियें | इन तदर्ष 
उपायों स स्थायी परिण्याम नहीं प्राप्त किय जा सकते । देश की रोजगार सम्बन्धी 
प्रावद्यक्ताप्रो के अनुस्प शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं मे भी सम्बन्ध स्थापित 
करन की ग्रावश्यकता थी । 
सक्षेप्र म, ट्वितीय प्रचवर्षीय ग्रायोज ना अवधि में कृपि को छोडकर भव्य 
क्षेत्रो म लगभग 5० लाख अतिरिक्त व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त होते का अनु- 
मान था | हृषि क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों मे कुछ वृद्धि होन को सम्भावना 
थी। इसके ग्रतिरिक्त सिंचाई जैसी कृषि सुविधाग्रो के अधिक होने तथा भ्रूमि पुन- 
हुद्धार और कुटीर एवं लघु उद्योगा के विकास को ग्रामीण योजनाओं के लागू 
करने के कारख पूर्ण रोजगार को भी कम क्रिया जा सकता था । शिक्षित बेरोज- 
गारों को भी आयोज वा के विकास कार्य क्रेमो तथा आयोजनता में दी गई उनके लिये 
कुछ विशेष योजनाओं के कारण लाभ हां सकता था | सब वातो को देखते हुए 
प्रायोजता में इस वात के लिये पर्याप्त योजनाये थी क्वि श्रम शक्ति में जो १ 
करोड व्यक्तिया की वृद्धि होगी उसके अनुसार श्रम की माँग में भी बृद्धि हो। 
परन्तु द्वितीय आयोजना मे जैसा सुझाव था उसके अनुसार यदि उपलब्ध साधनों 
को सल्नद्ध क्या जाय ग्रौर उनका सर्वोत्तम रूप मे प्रयोग भी क्या जाय फिर भी 
बेरोतगारी और अपूश रोज़गार की इस दोमुखी समस्या के सुलभाने में इसका 
इतना अधिक प्रभाव नही पढ़ेगा बितनी कि आवश्यकता थी। भायोग ने इस बात 


बेरोजगारी धई 
पर भी विश्वेष जोर दिया था कि, “जैसे-जैसे श्रायोजना आगे चले वैसे-वैसे अगयो- 
जना के कार्यान्वित होने के कारण जो अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हों उनका 
, निरम्तर मूल्याँकम करते रहता चाहिये जिससे प्रायोगना में रोज़गार के निर्धारित 
लक्ष्यों को पूरा करने के लिये उपयुक्त कदम उठाए जा सकें ।” 
यह कहा गया था कि ग्रायोजना “रोजगार प्रधान ग्रायोदवा” (स्रा0॥09- 
ग्राथा। 0पंथा:26) थी । ग्रायोजना का एक उद्देदय यह माना ग्रया था कि रोज- 
गार के अवसरों में वृद्धि की जाय । फिर भी हमारे देश मे वेरोजगारो भौर अपूर्ण 
रोजगार की समस्या इतनी अधिक गम्भीर है कि ट्वितीय आयोजना काल में उसके 
पूर्णतः समाधान की कोई राम्भावता नहीं थी । झ्रायो जगा मे लगभग १ करोड 
्यवितयों के लिये श्रतिरिज्त रोजगार के अवसरों (परन्तु नौकरिया नहीं) के लिये 
कार्यत्रम था । पाँच बर्ष की अवधि में रोजगार योग्य हो जाने वाले व्यवितयों की 
संख्या भी १ करोड़ हो जाने का अनुमान था। इसके भ्रतिरिक्त पिछले बेरोजगारों, 
प्र्यात्‌ तत्कालीन बेरोजगारों को सल्या ४५ लास थी । इस प्रकार यह स्पष्ट था 
कि श्रायोजना के बाद भी बेरोजगारी बनी रहेगी । फिर, यह सब भ्रनुमान इस 
पूर्ण धारणा पर झाथधारित थे कि श्रायोजना सुचाए रूप से लागू हो सकेगी। थदि 
प्र्थ-व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र मे कही ककावट झा जाये या कार्यक्रम में देरी हो 
जाए, (उदाहरणत; यातायात मे), तब विकास कार्यक्रम रुक जायेंगे और इसका 
परिणाम यह होगा कि रोज़गार घट जायेगा 
यह स्पष्ट है कि रोजगार के श्रवसरों का विकाप्त इतनी गति से नहीं हो 
रहा है कि बढी हुई श्रम शक्ति को संतोषजनक रूप से ख़पाया जा सके | “द्वितीय 
आयोजना के मूल्यांकन झौर सफलताप्नों की सम्भावनाओं कौ ज्ञापिका” में मह 
उल्लेख था कि भ्रायोजना के प्रथम दो वर्षों में कृषि को छोड कर प्रन्य व्यवसायों 
में लगभग २० लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के भ्रवसर उपलब्ध हो गये थे, 
तथा झायोजना के तीसरे वर्ष में १० लाख व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त रोजगार 
के प्रवसर मिलने की सम्भावना थी । ५० लाख व्यक्तियों को शौजगार प्रदान 
करने का जो लक्ष्य था उसमें सशोवन करता पडा था, तथा यह्‌ झनुमान लगाया 
गया कि द्वितीय झ्रायोजना अवधि से क्षि को छोड़कर अन्य व्यवसायों में लगभग 
६५ लाख व्यक्तियों को ही रोजगार मिल सकेया । परन्तु यह भो झनुमान लाया 
गया था कि प्रायोजना के श्रथम तोत वर्षों में श्रघिक से अधिक ३० लाख व्यक्तियों 
को रोजगार मिल सका घा। १६५६-६० में १५ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने 
को सम्भावना व्यक्त की गई थी । डिवीय झायोजता के झत्तिम वर्ष प्रे रोजगार का 
सक्ष्य महत्वाकाक्षी था क्योकि इस वर्ष २० लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के 
अवसर प्रदाव करने थे । इस प्रकार द्वितीय ग्रायोजता ग्रदधि में घटे हुए लक्ष्य को- 
अर्थात्‌ ६५ लाख व्यबितयों को रोजगार देना सम्भद्त- प्राप्त नहीं किया जा 
सकता था। वास्तव मे स्थिति ऐसी थी कि ह्वितोप आयोजचा के अन्त मे वेरोज- 
गारों की संख्या आयोजना प्रारम्भ होने के समय की संख्या से अधिक ही जाती 


६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कत्यारां 


थी। इससे यह पता चलता है कि श्रथ॑-व्यवस्था में निवेष इस प्रकार से नहीं हो 
रहा था कि श्रम झकित मे प्रतिवर्ष होते वाली अतिरिवत वृद्धि को सन्तोषजनक 
रूप से रोज़गार पर लगाया जा सके ] 
आयोजवा मे रोजगार क्षमता के भ्वप्तरो को विशेष स्थलों पर दृढ़ रहने 
के प्रयत्न भी क्यि गये थे , उदाहरणत ६०,००० अध्यापको की नियुक्ति की एक 
योजना का गझनुमोदन विय्ा गया था । श्रम मन्त्रालय ने शिक्षित वेरोच्रगारों को, 
जव तक उन्हें पूर्ण-कालिक रोजगार नही मित्र जाता, ग्रश्न-कालिक रोजगार प्रदाव 
करने की एक योजता तैयार की थी। फिटर, विजली मिस्त्री, रेडियो मिस्त्री, 
लाइसमैन, वढई झादि के ब्यवसायो मे शिक्षित वेरोज गारो को प्रशिक्षण देने के लिपे 
विभिन्‍न राज्यो मे मुख्य मुख्य स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये ये । कुछ विश्व- 
विद्यालयों मे रोज़गार ब्यूरो वो भी स्थापना वी गई थी । 
अक्तूबर १६५८ मे त्रिदलीय झाघार पर रोजगार पर ३० सदस्यो की एक 
केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष श्रम मन्‍्त्री हैं। इसका कार्य 
निरन्तर रूप से विभिन्‍न प्रकार की बेरोजगारी की समत्या पर विचार करना तथा 
रोजगार भौर रोजगार के ग्रवसरो, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कार्परूप तथा 
शिल्पियो आदि के प्रश्षिक्षण के विषय में श्रम व रोजगार भन्त्रालय को सलाह देना 
है। इस समिति की पहली बैठक २५ मई १६५६ को हुई थी । इसमें रोजगार को 
स्थित्ति का पुनरा वलोकन किया गया तथा तीसरी आयोजना में रोजगार की क्‍या 
स्थिति होगी इस पर भी विचार किया गया । श्रम शक्ति आयोजित करने तथा 
रोजगार सम्बन्धी सूचना एकत्रित करने वाली व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए 
शाप्ट्रीय रोजगार सेवा के कार्यों पर तथा राष्ट्रीय प्रायोजनाप्रो के पूर्ण होने के 
कारण बेकार हुए श्रमिको को अन्य स्थानों पर रोजगार पर लगाने के उपायो पर 
समिति ने विचार किया । रोजगार नियोजन से सम्बन्धित समस्याग्रों पर विचार 
करने और रोजगार के नये भ्वसरो की सम्भावनाओों का पता लगाने के लिए इस 
समिति ने दो अध्ययन दलो की नियुक्ति भी की। प्रध्ययन दलो को एक सयुक्त 
बैठक १ अक्तूबर १६५६ को हुई और इसमें इस दाद पर विचार क्या गया कि 
आ्रायोजना कार्यक्रमो में रोजगार के अवसरो को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार बढाया 
जा सकता है । इस बेठक मे अन्य विषयो के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के एक जिले 
(शाहजहाँपुर) मे रोजगार की सम्भावनाओो के विषय मे अग्रिम ग्रध्यवन की एक 
रिपोर्ट पर भी विचार किया गया और यह सिफारिश की गई कि ऐसे अध्ययन 
सभी राज्यों के कुछ विश्वेष जिलो में होने चाहियें। यह भी सिफारिश की गई कि 
यदि सम्भव हो पो जिला आधार पर रोजगार के भ्रवप्तरों मे बृद्धि करने के कार्य 
को प्रोत्साहन देना चाहिये | इस वात पर मी विचार किया गया कि रोजगार को 
अधिकतम करने के लिये जिला स्तर पर योजना की कार्यान्विति मे प्रभाव- 
पूर्ण ढग स समायोजन करना चाहिये । राज्य सरकारो से यह भी कहा गया है 
कि रोजगार दिलान के कुछ नये ढगो को प्रारम्भ करने के लिये हर सम्भव प्रयत्व 


बैरोजगारी ह्छ 


करने चाहिएँ श्लौर उन तरीकों पर भी विचार करना चाहिये उिन्हें प्रध्ययन दल 
ने रोजगार उत्पन्न करने के गँर-परम्परावादी तरीके कहा है | 


तीसरी जायोजना में रोजगार की स्थिति 


भारत में ग्रायोजना का एक सुरुय उद्देश्य लोगों को रोजगार दिलाता रहा 
है| परन्तु तृतीय भ्रायोजना में कहा गया है कि सख्या की दृष्टि से रोजगार के 
पर्पाप्त श्रवसर प्रदान करना उत अत्यन्त कठित कार्यों मे से एक है जिस्हें प्रगले 
पांच वर्षों में करता है! ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी झोर अर्द्धे बेरोजगारी, श्र्भात्‌ 
भ्रपूर्ण रोजगार दोनों ही साथ-साथ दिखाई पडते हैं श्लौर उनके बीच कोई स्पष्ट 
भ्रस्तर प्रतीत नहीं होता । ग्रामों में साघारणतया ब्रेरोजगारी का स्वरूप शपूर्ण 
रोजगार है। शहरी क्षेत्रों में व्यापार, पातायात और उद्योग की सह्थित्ति में जो 
उतार-चढाव होता है उसी के अनुसार रोजमार में भी परिवर्तन होता है। प्रथम 
दो ग्रायोजनाओं के अनुभव से यह ज्ञात होता है कि ग्रायोजना अवधि में जो नये 
रोजगार प्रवसर उपलब्ध हुए उनमें से अधिकतर गैर कृषिक्षेत्र में थे। दूसरी 
झायोजना की ग्रवत्ति में लगभग ८० लाख नए रोजगार झवसरों का निर्माण हुग्ा 
जिनमें से ६५ लाख गैर-कृषि क्षेत्र में थे । 

रोजगार से सम्बन्धित अँकड़े इस समय भ्रपर्याप्त हैं परन्तु फिर भी जो 
सीमित सूचना उपलब्ध है उसके भ्राधार पर यह भनुमान किग्रा गया है कि द्वितीय 
पंचवर्षीय श्रायोजना के प्रस्त तक जिन लोगों को रोजगार तहीं दिलाया जा सका 
उत्तकी संख्या लगभग ६० लाख है। दूसरी पंचवर्षीय श्रायौजना की अ्रवधि में 
बेरोजगार रह जाने वाले लोगो का जो झनुमान था वह केवल ५३ लाख का था। 
इस भ्रनुमान की तुलना से बेरोजगार रहने वाले लोगों में जो वृद्धि हुई उसका मह्‌ 
श्र है कि रोजगार की समस्या प्र आयोजना का पर्योप्त प्रभाव पड़ा। किन्तु 
फिर भी श्रमिक वर्ग में नये शामिल होने वाले लोगो की संख्या मे जो निरन्तर 
बुद्धि हुई उस हिसाब से लोगों को रोजगार नहीं दिलाया जा सका । 

किसी भी श्रवधि में श्रमिक दर्ग में जो बृद्धि होती है उनकी गणाना उन 
पुरुषों व स्त्रियों के अठुप्रात से की जाती है जो १५-१६ ब्ष के भणु वर्ग में श्राते 
हैं क्योंकि यह प्रनुमान लगाया जाता है कि इस आयु के व्यक्ति ही या तो लाभ- 
दायक रोजगार पर लगे होते हैं या रोजगार की तलाश में होते हैं। १६६१ का 
जनगराना से प्राप्त भ्ाँकड़ों के आधार पर यह अनुमात है कि तीसरी आयोजना की 
प्रवधि में श्रमिक वर्ग में लगभग १ करोड ७० लाख छझोगों की दृद्धि होगी। इस 
वृद्धि में से एक तिहाई वृद्धि शहरी क्षेत्रों में होगी । इसके विपरीत यह अनुमान है 
कि तीसरी प्रायोजना में १ करोड़ ४० लाख लोगो को--१ करोड ५ लाख लोगों 
को गैर कृषि कार्यों मे ओर ३५ लाख लोगों को कृषि कार्यों में--अतिरिक्‍्त रोज- 
ग्रार दिलाया जायगा । पअग्रलिखित तालिका में गैर-कृषि कार्यों में रोजगार का 
विवरण दिया गया है । 


६७६ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याशं 











अतिरिक्त गर-कृषि रोजगार 
(लाखो मे ) 
तौपरी क्रायोजना मे” 
क्षेत्र झतिरिक्त रोजार 
३ निर्माण र्‌३े ०० 
२ सिंचाई और बिजली १०० 
३ रेल १४० 
४ अन्य यातायात और सचार दब 
४ उद्योग और खनिज ७ ४० 
६ छाटे उद्योग ६ ०० 
७ वन, मछली पालन और सम्बद्ध सेवार्ये ७ २० 
८. शिक्षा ५६० 
£ स्वास्थ्य है ४० 
१० प्रन्य सामाजिक सैवायें 9 घ० 
११ सरकारी सेवा १ ५० 
योग पा श०ण 
२ 'प्रत्य जिनमे उद्योग भौर व्यापार सम्मिलित हैं 
(१ से ११ तक की मदी के कुल योग का ५६ प्रतिशत) ३७ घ० 
कुल योग १०५ ३० 


# चूँकि निर्माण कार्य स बहुत बडी संख्या में रोज़गार मिलता है, इसलिए 
विभिन्‍न विकास क्षत्रों मे निर्माण कार्य में रोजगार का निम्त रूप से दिया गया 
विव रण उपयोगी होगा-- 





(ताखो मे ) 

(क) कृषि गौर सामुदायिक विकास ६ १० 

(सर) सिंचाई झौर बिजली डह० 
(ए) उद्योग श्रोर खनिज जिनमे कुटीर और लघु उद्योग 

भी सम्मिलित हैं ड६० 

(ध) यातायात श्रौर सचार (रेल सहित) ३४० 

(ड) सामाजिक सेवायें ३४५० 

(च) विविध ० ५० 

योग २३०० 


इस प्रकार श्रमिक दगे मे नये शामिल होने वाले लोगो को काम दिलाने 
के पश्चात्‌ ३० लाख लोगो के लिए अ्रतिरिद्तत रोजगार होना चाहिए । 

तृत्तीय ग्रायोजना मे यह सुझाव है कि रोज़गार की समस्या को तीन मुख्य 
रूपो में सुलकाता चाहिए--प्रथम, ग्रायोजता के ढाँचे के अन्तगत ऐसे प्रयत्न करने 
होगे जितसे पहले की अ्पैक्षा रोजगार के प्रभावी का फँलाव अधिक व्यापक झोर 


| 


बेरोजगारी - न] 


सन्तुलित रूप से हो। दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों को श्रौद्योगीकरण का एक बहुत बड़ा 
कार्य क्रम हाथ में लेना चाहिए, जिसमें इन बातों पर विशेष जोर दिया जाए-- 
ग्रामीण क्षेत्रों मे बिजली लगाना, ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं (8892४) का 
पिकास, प्रामीण उद्योगों को उत्तति और जन-शक्षित को अभावश्ाली रूप में फिर 
से काम में लगाना । दौसरे, लघु उद्योगों द्वारा रोजगार बढ़ाने के अत्य उपायों के 
अतिरिषत ग्र।मीए निर्माण कार्यक्रमों (१०-८७ 7०65) को संगठित 
करने का सुकाव है जिनसे लगभग २५ लाख और सम्भवत: इससे भी झ्रधिक लोगों 
को बर्ष मे श्रौसतव १०० दित तक काम मिलेगा | 
ग्रामीरा प्रौद्योगीकरण और गाँवों में बिजली लगाना--यह दोनों सम्बद्ध 
कार्यक्रम हैं और ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थिर रोज़गार के श्रवसतर बढाने के लिए इनका 
सबसे भ्रधिक महत्व है| घत्येक क्षेत्र मे और छोटे-छोटे कस्बों और गाँवों मे औद्यो- 
गिक विकास्न के केच्ध स्थापित करना आवश्यक है और यह उल्नत यात्तायात्र एवं 
प्रन्य सुविधाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहियें। प्रत्येक जिल्ले में 
अग्रिम आयोजना के द्वारा कृषि सम्बन्धी और श्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम 
बिजली की पूर्ति के साथ समस्वित होना चाहिए । 
अपूर्स रोज्मार की समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह श्रावश्यक्‌ है 

कि न कैवल सभी लोग कृषि-कार्यों में विज्ञान का प्रयोग करें बल्कि इस हेतु प्रामीण 
आराथिक ढाँचे को विभिन्‍न क्षेत्रों गे विकसित करता झौर उसे सुदुढ बनाना भी 
झावश्मक है। ग्रामीण और लघु उद्योगों तथा 'प्रोसेस्विग' उद्योगों के विकास के 
लिए कार्यक्रमों को और झधिक बढ़ाना होगा और ग्राप्तीण क्षेत्रों मे नये उद्योग 
स्थापित करने होगे । इस प्रकार जहां ग्रामीण भ्रथ॑-व्यवस्था का निर्माण किया जा 
रहा है वहां समस्त ग्रामीण क्षेत्रों मे व्यापक निर्माण कायक्रमों की आवश्यकता 
है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ अधिकांश लोग भूमि पर निर्भर हें प्रौर जहाँ अधिक 
बेरोजगारी और प्रपूर्णं रोजगार है । इस कार्यक्रम में खण्ड (8]00:) प्रौर ग्राम- 
स्तर पर मुख्यतः स्थानीय निर्माण कार्य किये जायेंगे । विश्लेपतः कृषि के मन्दे 
मौसम में कार्यान्वित करने के लिए निर्माण-कार्य बनाये जायेंगे। याँथों भे जो 
निर्माण-कार्य होंगे उन सभी में ग्राम की प्रचलित दरों पर मजदूरों दी जायेगी। 

इता साम्बन्ध में हाल ही में ३४ आारम्मिक श्रायोजनायें (7707 ?9:०|००७) चालू 
क्षी गई है| इनमें सिंचाई, वन लगाना, भूमि सरक्षण, नालिया बनाना, भूमि का 

प्रुनरोद्धार, संचार साधनों में सुधार धादि की पूरक योजना सश्मिलित है। भ्रस्थाई 

रूप से यह अनुमान है कि निर्माण कार्यक्रमों द्वारा पहले वर्ष में १ लाख व्यक्तियों 

को रोजगार मिल जायेगा, दूसरे वर्ष में ४ लाख़ से ५ लाख तक व्यक्तियों को 

और तीसरे वर्ष मे लगभग १० लाख व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त होगा गौर इस 

प्रकार वढते-बदत्ते प्रायोजना के अन्तिम वर्ष मे लगभग २५ लाख ब्यक्तियों को 

रोजगार मिल सकेगा । आयोजता की अवधि प्रे इस समस्त कार्यक्रम पर कुल व्यय 

३५० करोड़ रुपये का हो सकता है। 


ध्ज्द श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


शिक्षित बेरोजगारों की समस्या पर दो भागो मे विचार क्या जा सकता 
है--प्रथम, पिछले बेरोजगार तथा दूसरे, नये थाने वाले वेरोजयार। रोजगार 
दफ्तरों के ऑक्‍्टों के अनुसार पिछले शिक्षित वेरोजगारों की सख्या लगभग 
१० लाख है। तौसरी आयोजना की अवधि के हाई स्वूल तथा इससे ऊपर की 
शिक्षा प्राप्त लोगो की सख्या लगभग ३० लाख हो जाने का अनुमान है, जिन्हें 
रोजगार दिलाता होगा | कृषि उद्योग प्लौर यातायात को उन्नति होने से कुझल 
और व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त क्ये हुये व्यक्तियों को रीजगार के 
अधिक अवसर प्राप्त होगे । भ्रत इस सम्बन्ध में शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन बहुत 
हत्वपूरं है। हाल के वर्षों मे हाथ से काम करने के प्रति पढे लिखे व्यक्तियों के 
झुख में परिवर्तंव हुप्ना है झौर उन्हें विकासझील अ्चे-व्यवस्था वी आवश्यक्ताझञो के 
अनुकूल दनाने के लिये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लेने का विचार है। 
सहकारी रुमितियो और वैज्ञानिक खेती तथा लोकतान्त्रिक सस्थाग्रो की स्थापना 
हो जाने में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अन्तगंत पढे-लिखे लोगो के लिये नियमित और 
निरन्तर रोजगार का योग काफी वढ़ जायेगा। ग्रामीण भ्र्थ-व्यवस्था में प्राप्त 
रोजगार मे उन्हें वास्तव में उतनी ही आ्राय होगी जितनी कि झहरों में होती है । 
यह भी सम्भव हो जायगा कि काफी बडी सख्या में पढे-लिखे नवशुवकों को ग्रामीण 
केन्द्रों मे, जहां विजली उपलब्ध की जा सके, छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने में 
सहायता दी जाये। 
इस वात वी भी आवश्यकता है कि जो प्रायोजनायें पूरी हो चुकी हैं या 
पूण होने वाली हैं वहा से कु्त क्मंचारियों को लेकर उन प्रायोजनाओं में लगाया 
जाय जो आ्रारम्भ होने वाली हैं। दूसरी आयोजना में इस काये के लिये जो 
व्यवस्था की गई थी उसके अन्तर्गत सन्‍्तोषजतक रूप से कार्य हुआ है। इस ब्यवत्या 
क्यो बनाय रखते हुये यदि इसी प्रकार की प्रायोजनाओ को और भ्रधिक अच्छे ढंग 
से चलाया जाय तथा पूर्व नियोजन करके इन्हें लागू किया जाय तो इस समस्या का 
अधिक सरलता से सामना क्या जा सकता है। 
इस प्रकार, स्पष्ट है कि तृतीय झायोजना ने भी वेरोजगारी की वढती हुई 
समस्या का कोई समाधान ध्रस्तुत नहीं क्या । एक आयोजना से अगली आयोजना 
में बेरोजगारी की वृद्धि होता बड़ी गम्भीर समस्या है। जब तृतीय श्रायोजना 
समाप्त हुई थी तो रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की सख्या लगभग १ करोड़ 
२० लाख झ्राकी गई थी। चौथी झायोजना की प्रस्तावित रूपरेखा के पनुसार, 
चौथी झायोजना की अवधि मे श्रमशक्ति मे २ करोड ३० लाख की वृद्धि की झाझशा 
की जाती हैँ जिससे रोजगार दूंढने वालो की कुल सख्या ३ करोड ५० लाख हो 
जायेगी । दूसरी ओर चौथी आयोजना की रूपरेखा के जो क्ययंक्रम निर्धारित किये 
गये हैं उठसे १ करोड ८५ लाख से लेकर १ करोड ६० लाख तक लोगो को ग्रति- 
रिक्त रोजगार मिलने की प्राझ्या है--अर्थात्‌ ४५ लाख से लेकर ५० लाख तक 
कृषि में भौर लगभग १ करोड़ ४० लाख कृषि से वाहुर। इस प्रकार, १६७१ में 


गर 


बेरोजगारी हज 


बेरोजगार लोगों की संल्या लगभग १ करोड ६० लाख होगी झौर पाँचवीं प्रायोजना 
की अवधि में, आशा यह की जाती है कि श्रम शक्षति में ३ करोड़ व्यक्तियों को 
और वृद्धि हो जायेगी) इस तरह, १६७१-७६ के बीच रोजगार की त्तलाश 
>/रते वाले व्यवितयों की संख्या ४ करोड़ ६० लाख से भी और बढने की ही 
सम्भावत है । 
चौथी झ्ापोजना की प्रस्तावित झूपरेखा में कहा गया है कि यह ग्रत्यावश्यक 
है कि देश के झ्नैक भागों में रोजगार की स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखी जाये भौर 
साथ ही रीजगार के अतिरिक्त ग्रवसरों की व्यवस्था करने के लिये भी तैयार रहा 
जायगे। घने बसे हुये तथा क्‍ग्नधिक पिछड़े क्षेत्रों के लिये यह बात विशेष रूप से 
महत्वपुर्णा है। रूपरेखा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जिला तथा 
क्षेत्रीय स्तरों पर उपसब्ध क्षमताओं का कुशलता से उपयोग करके तथा उनको 
समन्षित रूप से लागू करके ऐसे प्रयास किये जाने चाहिएँ कि अधिकतम सम्भव 
रोजगार की व्यवस्था की जा सके । आगे कहा गया है कि ग्राभीण निर्माण कार्यक्रम 
भी बड़े महत्वपूर्ण है जिनसे यह भाशा की जाती है कि बर्ष में १०० विनों के काम 
के रूप मे, क्षि के मन्दे मौसम में लयभग १५ लाख लोगो को काम मिलेगा । 


पूर्ण रोजगार की समस्या (शि०ैव्या ण एणी एफ०॥ए००) 


एक समस्या यह भी है कि भारत मे पूर्ण रोजगार सम्भव है या वही । 
प मा रोजगार की समस्या पर अर्थशास्त्रियों ने काफ़ी विचार किया है। भारत में 
इस समस्या पर तभी से प्रधिकाधिक विषेचत हो रहा है जब से श्रायोजना आयोग 
ने प्रथम पंचवर्षीय प्रायोजता मे इस भोर संकेत किया था कि भारत पिछड़ा देश 
होने के कारण पूर्"ो रोजगार को अपनी झ्लाथिक क्रियामो का उद्देश्य तहीं मान 
सकता । प्र्थ-व्यवस्था के ढाँपे की त्रुटियों को दूर करके ही पूर्ण रोजगार के कार्य- 
क्रम को कार्यान्वित किया जा सकता हे । पूर रोजगार के कार्यक्रम को हाथ में 
लेसे से पूर्व पूँजी ग्रोर भूमि की कमियो को दूर कर लेना चाहिये । इस प्रकार देश 
में प्रथ॑-ब्यवस्था के विस्तार झौर उसमें विविधता लाने वी योजना बनाकर ही 
पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को प्राप्त करने की सम्भावना हो सकती है । 
पूर्ण रोजगार का त्ात्पयं यह बड्ठी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता की 
सीमा तक क्षय करता रहे वरद्‌ इसका तात्पयें उस रोजगार से है जो लगभग ऐसे 
इष्टतम बिन्दु (00४ं700:४ 7०४४४) ठक पहुँच गया हो ज्ञव और अ्रधिक वह्तुओं 
एवं सेवाम्नो की अपेक्षा सगुब्य कुर्तत (,2$०7०) अधिक पसन्द करने लगता है। 
सर बिलियम बैबरिज ने पूर्ण रोजगार की परिभाषा इस श्रकार की है--पुरं 
रोजगार की व्यवस्था मे मनुष्यों की प्रपेद्षा रिक्त स्थान अधिक होते है। परन्तु 
उनका यह भी कहना है कि रिक्त स्थान अथवा काम उचित मजदूरी पर प्राप्त होने 
चाहिएँ और वे इस प्रकार के तथा ऐसो जगह होने चाहिएँ कि बेरोजगार व्यक्ति 
आसानी से उन्हें अपना सकें | प्रो० पीगू के अनुसार, पूर्ण रोजगार का त्ालय॑ यह 


हद० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


है कि चालू मजदूरी की दसे पर यदि रोजमास्थयोग्य व्यक्ति कार्य करने को तैयार 
हो तो उन्हे काम मिल जाये । कीन्‍्स के अनुसार, अनैच्छिक वेरोजगारी का अभाव 
ही पूर्ण रोजगार है । प्रो० लर्गेर का कहना है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति वह 
होती है जिसमे कि जितने कि रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति हो उतने ही ब्यक्तियो बी 
तलाद वाले रोजगार या काम हो। परन्तु उन्होंने यह स्वीकार क्या कि पूर्ण 
रोजगार में सदा ही ऐसे लोगो की काफी मात्रा अवश्य रहती है जिन्ह दि एकदम 
काम नहीं मिल पाठा । पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिये राज्य को घ्याव रखना 
पड़ता है कि किसी भी समय रिक्त स्थानों वी सख्या वेरोजग्रार व्यक्तियों से कम 
न हो । इसके प्रतिरिक्त कार्य उचित मजदूरी पर प्रदान क्ये जाने चाहियें भौर 
कार्ये इस प्रकार स्थित होने चाहिपें कि रोजगार के इच्छुक व्यक्ति इन्हें स्वीकार 
कर. लें । यदि ये समस्त दशायें उपस्थित है तो एक कार्य के छूटने तथा दूसरे कार्य 
के पाने के बीच का साधारण पअ्म्तर वास्तव में बहुत कम हो जायेगा । 

इस प्रइत पर भी मतभेद है कि एक स्व॒तन्त्र व्यक्तिवादी समाज में पूर्यो- 
रोजगार सम्भव है या नहीं। माक्संवादी तथा कुछ अन्य व्यवित विच्वास करते हैं 
कि पूँजीवादी श्रये-व्यवस्था की अपनी प्रकृति ही श्रम की मांग तथा पूर्ति में साम- 
ज़स्य नहीं होने देती । परिणामस्वरूप, एक नौकरी छूटने तथा दुसरी नौकरी वे 
मिलते के बीच का समयान्‍्तर बहुत अनिश्चित तथा लम्बा हो जाता है। सर 
विजियम बँवरिज तथा श्रमग्य व्यक्तियों ने इस वात पर बल दिया है कि यद्यपि सव॑ , 
अधिकार ([०8॥0007) राज्य की अ्रपेक्षा स्वतन्त्र समाज में पूर्णा रोजगार 
कायम रखने की समस्या भ्रधिक जटिल है तथापि एक ब्यक्तिवादी भ्रर्थ-ब्यवस्था मे 
इस अवस्था को प्राप्त करता असम्भव भी नही है । गत ग्रुद्ध के प्रनुभव ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि व्यवितवादी अथ॑-व्यवस्था मे भी बेरोजगारी दूर वी जा सकती है। 
यदि क्ोई स्थिति युद्ध-काल मे प्राप्त की जा सकती है तो कोई कारण नही है कि 
हम इसे शान्ति काल मे प्राप्त न कर सकें । राज्य द्वारा आशिक क्षेत्र मे, रोजगार देते 
के हेतु, निमन्‍्त्रण से पूर्व रोजगार की स्थिति प्राप्त वी जा सकती है, परन्तु इससे 
पूर्व कि पूर्ण रोजगार सम्भव हो सके | झुंछ प्र उठाने भ्रावश्यक है। उद्योगों का 
स्थानीयक्रणा इस प्रकार नियन्त्रत होना चाहिये कि उपलब्ध श्रमिकों का इनमें 
उचित प्रकार से वितरण हो सके । श्रमिकों की गतिश्ीलता का नियन्त्रण रोजगार 
दफ्तरो द्वारा होना चाहिये | सरकारी तथा निजी दोनो क्षेत्रो का कुल व्यय इतना 
और इस श्रकार होना चाहिये कि वस्तुओं तथा सेवाग्रो की माँग इतनी अ्रधिक रहे 
कि यह भांग पूरी करने के लिए राष्ट्र की समस्त मानव शक्ति रोजगार मे लगा 
दी जाये । पूर्ण रोजगार की नीति अपनाने में यह भी झावश्यक है कि आथिक 
नियन्द्रणो को दृढ़ किया जाये गौर उन्हे विस्तार से लागू किया जाये | इसके अनि- 
रिक्त पूर्ण रोजगार की नीति के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम भी लागू 
करना चाहिये अन्यथा पूर्ण रोजगार का कोई लाभ नही होगा । इस प्रकार पूर्ण 
रोजगार तब तक प्रम्भ्व तही हो सकता जब तक ,राज्य द्वारा कुछ असाधारण 


बैरोजगारी ह्प्र्‌ 


अधिकार ग्रहरा नही कर सिये जाते, ज॑स्रे--निदेशन, सामंजस्य तथा नियन्त्रण के 
अधिकार । 

५४ उपरोक्त बातों को भारत जैसे देश मे प्राप्त करना कठिन है जहाँ मानव 
जाति के पाँचवें भाग को रोज़गार देना दुलंभ कार्य प्रतीत होता है। किन्तु, यदि 
उन व्यवितमो की सख्या बहुत विद्याल है, जिनको रोज़गार दिया जाना है, तो 
हमारे साधन भी बहुत अधिक हैं। यदि विकास की आयोजनाये उचित प्रकार से 
कार्यान्वित की जायें तो हमारे जंसे देश मे पूर्ण रोज़गार प्राप्त करने मे प्धिक 
कृठिताई नहीं होगी | कुछ भी हो, इस समय पूर्ण रोजगार प्राप्त करने का प्रादर्श 
भारत के लिए भ्रपनाना उचित ही है। इस प्रादर्श को प्राप्त करने के लिए दृढ़- 
संकल्प भी होता चाहिए । 


मनन्‍्दी के काल तथा उसके प्रभाव का सामना करने के लिए 
मालिकों हारा उपाय 
(५४३ए४ 0एशा ६0 छराफा०एट75 40 ४९९४ ?९०००5 ० 
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अब हम (एक ऐसे विपथ्ष का उल्लेख करेंगे जिसका मालिको द्वारा किये गए 
उन प्रयत्नों को समभने में बहुत महत्व है, जो प्रयत्न मन्‍्दी काल की हानियो को 
हर करने के लिए इस प्रकार किए डाते है कि त्॒ तो उनसे राष्ट्रीय भाग को हानि 
पहुँचे श्रौरन उनके कारण बेरोजमारी फैले | जब मन्दी घाती है तब परिणाम 
यह होता है कि माणिकी द्वारा किये गये उत्प्रादतल की साँय कप्र हो जाती है और 
मालिक अनुभव करने लगता है कि यद्दि वह पहिले जैसे स्तर पर उत्पादन करता 
रहा तो उसे हानि होगी। इसलिए उसे कुछ कमी करनी पउती है। शावश्यक 
कटौती निम्न त्ीत उपायो में से किसी एक उपाय द्वारा हो सकती है-(१) मालिक 
श्रमिकों की णुक विश्वेष सल्‍्या को बर्खास्त कर दे और अन्य को पूर्ण रूप से 
रोज़गार देता रहे, (२) मालिक समस्त कर्मचारी वर्ग को कार्य मे लगाये रखें किन्तु 
एक “बदलती श्रमिक' (8०(॥४0०7) प्रणाली को लागू कर दे, जिसके ग्रन्तगंत, 
उदाहरणतया, श्रमिक तीन सप्ताह के लिए कार्य मे लगे रहे और चौथे सप्ताह 
खाली रहे, भ्रथवा (३) वह समस्त कमंचारी वर्ग को खगाये रखे परज्तु उनसे प्रत्येक 
सप्ताह कम समय के लिए कार्य लेता रहे । यह प्रणाली दुसरी प्रणाली से, जिसमें 
सविराम कायें होता है, भिन्न होती है । 
पहली योजता को, अर्थात्‌ कुछ श्रमिकों के लिए धुर्णे रोजगार तथा भ्रन्य 
अभिकों की बर्खास्तगी को वही, जहाँ श्रमिक कुशल नही है, त्तरजीह दी जाती ह्दै 
श्रौर जहाँ माँय पुन. बढ जाने से उतकी पूत्ति मी अधिक होने की सम्भाववा होती 
है । इसके ग्रतिरिवित यह प्रस्थाली वहाँ भी अधिक प्रचलित होगी जहां श्रमिकों को 
समयानुसार मजदूरी दो जाती है। इसमे सबसे कम कार्य-कृशल अ्मिक पहिले 
बर्खास्त कर दिये जाते है | तथापि, मालिक के लिए उन्त कुझल झौर विद्येष मोग्य 


डर २ 
ह्घर श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


श्रमिको को वर्खास्‍्त करना सम्भव नहीं हो सकता जो फ़रैक्टरी मे ताजुक मशीनरी 
को चलाते के अम्यत्त होते हैं. या उन कार्य करने वाले व्यवितयों को बर्खास्त नहीं 
किया जा सकता जिन्‍्होने किसी विशेष कार्य पर कुछ समय से लगे रहने के कारण 
विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है। इस उपाय को श्रपनाने में दूसरी वदिनाई यह है 
कि इस बात का भय रहता है कि कही वर्खास्त क्ये गए श्रमिक व्यवसाय के 
विनिर्माण रहस्यो का उद्धाटव न कर दें। इसके अतिरिक्त मालिकों को श्रमिकों 
को बर्खास्त करते समय श्रमिक सघो के विरोध का सामना भी करना पडता है। 
“बदलते श्रमिक' योजना (१०४॥०॥ ?!»7) को असुविधा तथा जठिल्तता 
के कारण भ्रवन्धकों का अधिक समर्थन नहीं मिला है। किन्तु बेरोजगारी बीमा के 
विकास के साथ कुछ क्षेत्रों मे कम समय कार्य के उपाय की अपेक्षा यह उपाय 
अपनाया गया है । इसका कारण यह है कि यदि एक व्यक्ति चार सप्ताह में से 
एक सप्ताह कार्य नहीं पायेगा तो वह उस सप्ताह के लिए बेरोशगरारी लाभ का 
अधिकारी हो जायेगा जबकि यदि वह कम समय योजना के भ्रन्तगंत एक सप्ताह 
में १२ घण्टे नष्ट कर देता है तो उसे कोई लाभ नही मिलेगा । 'बदलते श्रमिक 
योजना श्रमिको को बर्खास्त करने दी अपेक्षा कम समय योजना (॥0/न706 
29!97) के साथ-साथ प्रधिक प्रचलित है क्योकि इसके प्रस्तगंत पूर्ण कर्मचारी वर्ग 
का सस्था के रजिस्टरो मे नाम दर्ज रहता है और वे रोज़गार मे लगे रहते हैं। 
तीसरी थोजना, भ्रर्थात्‌ समस्त करमंचारी वर्ग के लिए कम सभय कार्य करने 
की प्रणाली” को वहाँ व्यवहार में लाया जाता है जहाँ कर्मचारियों को वर्खास्त 
करने तथा “बदलते श्रमिक योजना के लिए उचित परिस्थिति उपस्थित नहीं 
होती । यह प्रणाली वहाँ भ्रपनाई जाती है जहाँ कार्य के कुछ घण्टो मे अन्य भन्‍्टो 
वी भ्रपेक्षा भ्रधिक व्यय प्रढता है, उदाहरणतया उस अवधि में जब प्रकाश और 
ऊष्मा की झधिक लागत आती है। इसके अतिरिक्त, मालिक भी जब बुशल 
व्यक्तियों को कार्य पर लगाये रखने का इच्छुक होता है तभी इस योजना को अप- 
नाता है। कमंचारियो को बर्खास्त करना तो उन उद्योगा मे एक नियम सा बन 
जाता हैं जिनमे मजदूरी समयानुसार (प्रमानी) दी जाती है, जबकि कम समय 
प्रायोजना वहाँ ग्रहण की जाती है जहा मजदूरी कार्यातुसार (उजरत) दी जाती 
है, क्योकि ऐसी दशाओ मे सबसे कम कुशल श्रमिको को वर्खास्त करते की इच्छा 
इतनी प्रबल नही होती ! 
यदि अन्य कोई रोजगार प्राप्त करने का अवसर है, विशेषकर जब व्यापार 
साधारणात पमृद्धि कर रहा है, तव कमंचारी दर्खास्त करने की योजमा कम समय 
योजना वी अपेक्षा उत्तम रहती है। किन्तु जब पूर्ण व्यापार मन्द हो तो कमंचारी 
बर्खास्त करना न्यायोचित नही होता | साथारणुत कम्र सप्तय योजना को, जिसमे 
"बदलते श्रमिक' योजना भी श्रा सबती है, जहाँ भी परिस्थिति विश्वेष रूप से प्रनु- 
बूल हो, तरजीह देवी चाहिए। इसके कुछ लाभ हैं। सबसे प्रथम तो कम समय 
योजवा कमेचारियो को बर्खास्त करने से कम कष्टदायक होती है । इसके अतिरिक्त 


बेसेजगारी हैपर 


कमर समय योजना में श्रमिक व्यय में कटौती करते है तथां वे अ्रपनी अपेक्षाकृत 
आराम की कुछ वस्तुरे छोड़ देते हैं तवा जीवन की मुख्य अावश्यकवापो पर अपना 
४. व्यय केन्द्रित कर देते हैं । यदि व्यय मे यह कटौती एक तिहाई की सीमा तक्ष है तब 
घटते तुब्टिगुण के नियमानुसार समस्त बलिदान कुल तुष्टिगुण के एक तिहाई से 
कम होगा । किन्तु यदि इन व्यक्तियों में पे दो तिहाई व्यक्ति धपृ्णं रोजगार पर 
लगे रहते है तथा अन्य एक तिहाई ह॒दा दिये जाते हैं तो समस्त बलिदान पहिली 
स्थित्ति को अपेक्षा अधिक होगा । इसका कारण यह है कि मुद्रा की बह मात्रा जो 
पूर्ण रोजगार मे लगे व्यक्तियों द्वारा आराग की वस्तुओं पर व्यय की जा रही है, 
यदि अब बेरोजगार हुए व्यक्तियों द्वारा जीवन की ग्रावश्यकताओो पर व्यय की 
जाती है तो अपेक्षाकृत प्रधिक तुष्ठियुण भ्रदान करेगी । दूसरे, कम समय योजना 
श्रमिकों को बर्खास्त करने से उत्तम है क्योकि इसमे श्रमिक की कार्य-कुशलता तथा 
चरित्र-हीनता का भय कम होता है | वह व्यक्ति जो दीघ॑ भ्रवधि तक बेरोजगार 
रहता है अपने व्यापार से सम्पर्क खो बैठता है तथा फुटकर कार्य करने लगता है 
प्लौर उप्के स्वभाव तथा स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है । इस प्रकार वह धीरे-धीरे 
रोजगार के अयोग्य व्यक्ितयो की श्रेणी मे आ जाता है । ग्रत. मालिकों द्वारा 
मम्दी का सामना करने के लिये जो उपाय किए जाते हैं, उनमे से 'कमः समय 
)ै उपाय' कर्मचारी बर्खास्त करने की अपेक्षा अधिक उत्तम है क्योकि कर्मचारी बर्खास्त 
“करने से बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है ( 


परिदिष्ट ग 

नी ++++रतहह+४४५प४४४४४४४४ 
कार्मिक प्रबन्ध (ऐश5६०076 ]/शाा8धाधया) तथा मानवी सम्बन्धो 
(सच्णाया र९।४६०॥$) पर एक टिप्पणी 

प्काभिक प्रवन्ध', प्रबन्ध कार्य का ही एक भाग है और मुख्यतः इसका 

सम्बन्ध सस्थान के भीतर ही मानी सम्बन्धों से होता है। इसका उद्देश्य इस 
सम्वन्धो को ऐसे स्तर पर बनाए रखना है जिम्के द्वारा, प्रत्येक व्यक्त के 
कल्याणु को घ्याय मे रखते हुए, उन तमाम व्यक्तियों को जो सस्थान में रोजगार 
पर लगे हुए हैं उस स्थान के प्रभावात्मक सचालन मे व्यक्तिगत रूप से अश्दान 
देने के पोग्य बनाना है । 


इस प्रकार कामिक श्रवन्ध वे अन्तगंत निम्नलिखित बातें ग्राती हैं * 
(१) “ कल्याण दृष्टि से कार्य ',-इसका सम्बन्ध श्रमिको की उत भौतिक सुविधाप्रों 
से होता है जो उनके आराम के लिए आवश्यक है । (२) “कामिक दृष्टि से कार्य,” 
--श्नका मनुष्य के मनोवैजशातिक अध्ययन से सम्बन्ध है तथा इसमे मानवी सम्बन्ध , 
के सभी पक्ष प्रा जाते हैं । 

कामिक प्रवन्ध का मुझय भ्राधार कर्ंचारियो के मानवीय व्यक्तित्व को 
मान्यता अ्रदात करना है| सौहाद-पूर्ण श्रोद्योगिक सम्वन्ध बनाए रखने के लिए यह्‌ 
बात ग्रत्यन्त आवश्यक भी है। भ्रत मालिक तथा कमंचारियों के मध्य व्यक्तिगत 
सम्पर्क का होना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए आवश्यक सहयोग झौर कर्मचा रियो 
तथा प्रबन्धकर्ताओं में सम्पक बनाय रखने के लिए प्रत्येक सस्थान में एक कामिक 
विभाग होना चाहिये । 

कामिक प्रबन्ध के अन्तर्गत बहुत ही विस्तृत वार्य आते है । इसका सम्बन्ध 
श्रमिकों के लिए कल्याण॒-वार्य करते से ही नही है। वास्तविकता तो यह है कि 
कोई भी कार्य जो प्रवन्ध के भ्रति श्रमिकों मे विश्वास की भावना को जन्म देता है 
प्रौर उनके होसले बढाता है तथा उनकी कार्य कुशलता में सुधार करता है, कामिक 
प्रबन्ध के ग्रन्तगंत्त भ्रा जाता है। झत इसके अन्तगंत प्रबन्ध के वह सभी कार्ये 
सस्मिलित होते है, जिनका सम्बन्ध भर्ती, रोजगार की दर्तों, मजदूरी, श्रोद्योगिक 
सम्बन्धा, कल्याण कार्यों, दुघंटनाओ की रोकथाम, आवास, शिक्षा तथा भ्रश्चिक्षण, 
सयुकत परामर्श तथा अनुसघाव आदि से होता है। इन सभी समस्याओं पर हम 
पिछले पुृष्ठो मे विचार कर चुके हैं। हमने इन बात पर थी बल दिया है कि यदि 
मालिकों प्ौर श्रमिकों के मध्य निकट सम्पर्क स्थापित हो जायें भौर मानवीय दृष्टि- 
कोण से प्तव बातों को देखा जाय तो अनेक श्रम समस्याओरो का बढ़ी सुगमता से 


कमिक प्रबस्ध । 


निराकरण हो सकता है। अतः कामिक विभागों को बडी कुशलतापूर्वक कार्म 
करना पडता है। कामिक अधिकारी एक भत्यन्त कुझल व बुद्धिमान व्यक्ति होना 
चाहिये, जिसको श्रम समस्याप्नों त्तया श्रमिको की परिस्थितियों का विशेष ज्ञात्त 
हो 
यह बात उल्लेखनीय है कि उद्योग में मानवी सम्बन्धो का प्रइन दिन-प्रति- 
दित्र महृश्वपूर्ण एवं प्रभावशाली होता जा रहा है। विस्तृत प्र्थों में 'उद्योग मे 
मानदवी सम्बन्ध' बाबयांश से इस बात का बोध होता है कि उद्योग मे रोजगार पर 
लगे हुगे व्यक्तियों में कैसे सम्बन्ध होने चाहिये । लेकिन व्यावहारिक जीवन में यह 
वाक्याँश उन सम्बम्धो की श्रोर सकेत करवा है जो मालिकों श्रथवा पर्यवेक्षक को 
अपने अ्रधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति अपनाते चाहिये और बनाये रखने चाहियें। 
यह समस्या अरब अझ्रत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि ग्रौद्योगीकरण के विस्तार 
तथा सन्त्रीकरणु के कारण मालिक तथा श्रमिकों के मध्य व्यक्तिगत सम्पर्क तो प्रब 
क्रेवल झतीत की बात बनकर रह गई है। पर्थाषा मजदूरी तथा काय करने की 
सम्तोषजनक दशाये अच्छे ग्रौद्योगिक सम्वन्धों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। सैकिन 
गह बाते स्वयं थपते झ्राप से, संस्थान की नीति-निर्धास्ख मे, श्रमिकों का सक्रिय 
सहयोग प्राप्त नहीं कर सकती, जब तक उनका सहयोग पाने के लिये मातवी रूप 
से व्यवहार नहीं किया जाता ।* हमे यह भी याद रखना है कि श्रमिक भी मनुष्य 
होते हैं, वह्‌ भावुक भी होते हे; उनमे भावनायें श्रोर इच्छाये भी होती है। यह 
सब उतकी मूल प्रावश्यकताओं और उद्यम से उत्पन्न होती है, जैंगे--सुरक्षा प्रौर 
स्वामित्व की भावना भर स्नेह, घृणा, क्ोघ, मय, अभिमान, जिज्ञासा ग्रादि 
की प्रवुत्तियाँ। मानवी सम्बन्धों के क्षेत्र में नोति निर्धारित करने के लिये इन सब 
बातों वा ध्याग प्रवश्य रकखा जाना चाहिये | यद्यपि हम इस वात को मामकर 
चलते है. कि सब उधोगो का उद्देश्य अन्य कार्यों के उद्देश्यों की भाति मनुष्य के 
रहत-सहन फी दक्लात्रों मे उन्नति करना है श्रथवा प्र्शशास्त्रियों के कथताहुतार, 
मानबीय झ्रावश्यकताओं की सन्तुष्टि करना है तब क्‍या यह ग्रजीव सा ने होगा 
कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के कार्यों में मानवीय दृष्टिकोणों को उपेक्षा की जाये पर 
न्यू बातों का ध्यान ने करके श्रमिकों को केवल उनकी उत्तादन-क्षमता की दृष्टि 
जे ही प्रांका जाये ? यम्त्रो (मशीनों) को सम्भालता तो सरल होता है क्योंकि यदि 
यन्त्र में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तब यह पवा लग सकता है कि दोष कहाँ है 





१. कामिक विभाग के कार्यों के विवरण के लिये दी० एन० रस्तौगी की 
पुस्तक 49087 [040४4 प.॥0०ए* तथा क्षी जकारिया को पुस्तक 40008- 
एबं ३७४४० धात शिक्षझ०ए४। 0700|0779 देखिये । 

२. मेरठ कॉलिज अरथक्षास्त्र परिषद्‌ के अन्तर्गत फरवरी १६४५ में 
श्री बी० के० भ्रार० भेगत द्वारा दिये गये भाषण के कुछ अक्ष । उनके भाषण के 
प्ाराँश के लिये मार्च १६४३ का 'गापे/आ। 7.800७7 0822० देखिये । 
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और यस्तर को ठौक किया जा सदता है, परन्तु मलुध्य को सम्मालना बडा विषम 
कार्य है, क्योकि यह कोई निश्चित रूप से नही कह सकता कि एक व्यक्ति या 
व्यक्तियों कै एक वर्ग पर किसी परिस्थिति की व॑प्ती ही प्रतिक्रिया होगी जैसी किसी 
दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियो के वर्ग पर होती है ! इस कारश प्रवन्धकर्त्ताओं का 
इसी वात में लाभ होगा कि वह न कैवल औद्योगिक श्रमिकों वे कल्याण में ही 
व्यक्तिगत रूप से रुचि लें वरत्‌ श्रमिको के परिवार के कल्याण में भी रचि प्रदर्शित 
करें । 
मानवी सम्बन्धों की नीति को निर्धारित करने के लिये जो अधिक महत्त- 
पूरा तत्व होते है. उनको अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की “धातु व्यापार समिति! के 
चौथे अधिवेशन में पारित किये गये एक भ्रस्ताव से उद्धृत किया जा सकता है-- 
(१) हर सस्थान में रोजगार पर लगे हुये प्रत्येक ध्यक्ति के लिये कार्यों, कर्तव्यों 
और उत्तरदायित्वों के सुश्पष्ट विशेषीकरण के साथ-साथ उस सस्थप्ने का सुदृढ 
सगठनात्मक ढाँचा होना चाहिये, (२) रोजगार की पर्याप्त दशायें होवी चाहियें, 
जैते--उचित मजदूरी, काम करने की अच्छी दशायें श्रादि, (३) संस्थान मे 
श्रमिको को विधिपूर्वेक छाँटने, निगुकतत करन तथा ठीक स्थान पर लगाने के लिये 
उपयुक्त नीतियाँ होनी चाहिये, (४) सबके लिये प्रशिक्षण व शिक्षा की व्यवस्था 
होनी चाहिये, (५) सभी कर्मचारियों की उन्नति के लिये वास्तविक तथा समान 
अ्रवसर हो तथा जब भी सम्भव हो पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि की जाये तथा नौकरी 
की समाप्ति के सम्बन्ध मे उपयुक्त नीतियाँ बनाई जायें, (६) उच्च प्रबन्ध का 
प्रत्ितिधित्व का कार्य करने वाले पय॑वेक्षक वर्ग की ओर अधिक ध्याव दिया जाये 
क्यौकि उनसे यह ग्राशा की जाती है कि वह श्रमिकी को प्रवत्धकों के उद्देश्यों से 
ग्रवात्त करायेंगे झौर श्रमिको की आवश्यकताओं झौर समस्याओं को प्रवन्धकों के 
प्रम्मुख रख सबेगे, (७) सस्थात मे हर स्तर पर श्रम्िको और भ्रवन्धकों मे, श्रमिकों 
में तथा श्रमिको के वर्मों मे एक दूसरे से सम्पर्क बनाये रखने की व्यवस्था हो, तथा 
(८) सस्थान में वास्तविक सहयोग बढाने के हर सम्भव प्रयत्न किये जायें तथा ऐसे 
कोस वे स्थायी कदम उठाये जायें जिनसे मालिकों व श्रमिकों दोनो को ही बराबर 
लाभ हो। इसके अतिरिक्त हर प्रयत्व में वास्तविक रूप से सदू-इच्छा होनी बराहिये 
प्रस्यथा मानवी सम्बस्धों को प्रच्छा बनाने के प्रथत्त सफल नहीं होगे । 
अमेरिका के एक व्यापारिक स्थान ते मुल्य-मुल्य बातो की एक ऐसी सूची 
तैयार की है जो प्रवन्धको को सदा ध्यान में रखनी चाहिये। ये बातें तिम्नलिखित 
हैं--अधीव कर्मचारियों का वेयक्तिक रूप से सम्मान करना और उनके सम्बन्ध में 
व्यक्तिगत ज्ञान रखना, न्यायप्रियता, स्पष्टवादिता, तिष्पक्षता, ऐसा निर्देश जिसमे 
आदेश की भावता न हो, भ्पना वायदा पूरा करने की योग्यता, दूसरे व्यक्ति के 
दृष्टिकोश को समभता तथा जब भी कोई श्रप्मिक अच्छा काम करे उत्तकी प्रशता 
करता, ग्रादि । अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने व बताये रखने का उत्तरदायित्व 
मूलतः मालिकों पर ही है। मॉलिको की यह छयाति होवी वाहिये कि वह पुर्ंतया 


कर्याश अधिकारी नियम हद 


ईमानदार है और उनमें बुद्धिमत्ता है, तथा स्वयं को स्थिति के अनुकूल बनाने की 
क्षमता है त्तया वह अपने छ्येयों के प्रति स्थिर भौर दुढ रहते हैं। इन सब बातों के 
पर्चात्‌ ही श्रमिक मानवी सम्बन्धों की नीति को स्वीकार कर सकेगे। इसके 
*विपरीक्ष इस सम्बन्ध में श्रमिक संघों का भी विशेष उत्तरदायित्व है। उनका कार्य 
केवल मकारात्मक (१८४०४४०) ही नही होना चाहिये । उनका प्राधमिक उत्तर- 
दायित्य श्रमिकों के अ्रधिकारों की सुरक्षा करना तो है ही, परन्तु तब भी उन्हें उस 
संस्थान के हितों को भी दृष्टियत रखना चाहिये जिसके श्रमिकों का बहू प्रति- 
मिधित्व करते है। उन सस्थानो में जहाँ मालिकों श्रौर श्रमिकों के शक्तिशाली 
संगठन है वहाँ मातथी सम्बन्धों के बिक्रास की सम्भावनायें श्रधिक हैं । 
कुछ देशों में विश्वविद्यालयों में मानवी सस्बन्धों के विषय मे अनुसन्धान 
किये गये हैं म्ौर इस उद्देश्य के सिये बिशेष विशाग भी बनाये गये है। सामाणिक 
विज्ञान के विद्यार्थी इस दिक्ला में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है । मानवी सम्बन्धों 
की नीति का उद्देश्य संस्थान के अन्दर श्रमिक का पूणां मतोव॑ज्ञानिक समांकलम 
(प्रांष्ड्राशांणा) करना है। राब तत्वों में मानव तत्व को ही प्राथपम्रिबाता दो जानी 
चाहिये । मानवी सम्बन्धों को विकसित करने में मनोविज्ञान, पमाजशास्त्र, सानव- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास प्रादि सामाजिक विज्ञानों का वडा महत्त है। हमारे 
देश में इस प्रोर अनुसन्धान के लिये पर्याप्त क्षेत्र है। 


उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी नियम, १६५५ 
(७. 7. छ8०७00०४४ ए/७थ्वषार 0#085' २०६७, 955) 
(प्रध्याय ११ भी देखिये) 


उत्तर प्रदेश सरकार ने १६४९ में पारित कारखाना कल्यारा प्रधिकारी 
मियमों को राभाप्त करके १६५५ में उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याए श्रधिकारी 
डियमों का निर्माण किया। मुस्य सशोधन कल्याण अधिकारियों के पद एवं 
कर्तव्यों से सम्बन्धित है। संशोधित तिथमों के भ्रन्तगंत कल्याण श्रधिकारी का पद 
कारखाने के प्रधिकारी के पद जैसा ही बना दिया गया है। महंगाई, भत्ता, बोनस, 
प्रोविडेल्ट फण्ड, अवकाश, झावास, चिकित्सा एवं भ्रन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में 
कल्याण अधिकारियों पर बही नियम लागू होते है जो कारखाने में उसी पद श्रौर 
श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होते है। प्रत्येक उस कारखाने में जहाँ ५०० या 
प्रधिक श्रमिक कार्य करते हैं लियमानुसार कल्याण अधिकारियों की वियुक्ति करती 
होगी : ग्रेड १--प्रतिदित २,५०० या अधिव श्षमिकों को कार्य पर लगाने बाले 
कारखानों मे, ५००-५०-१,००० कु० रो० ५०-१,२०० रुपये प्रति माह के वेतन 
भान में; ग्रेड २--प्रतिदित १,००० से २,४४६ तक श्रमिकों को कार्य पर लगाने 
चाले कारखानों मे, २५०-२५-४०० छु० रौ० ३०-७०० कु० रो० ५०-८५० ह० 
्र्ति माह के वेतन मान में; ग्रेड ३-प्रतिदिन ५०० से ६६६ तक श्रमिकों को कार्य 
प्रर लगाने वाले कारखानों मे, २००-१०-२५० कु रो० १३६-४०० २० प्रति माह 
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के वेतन मान से ! जहाँ श्रमिकों की सख्या २,५०० से भी अधिक है वहाँ ग्रेड १ के 
कल्याण अधिकारी के प्रधीन ग्रेड ३ का एक अतिरिक्त कल्याण ग्रधिकारी होगा। 
कल्याण श्रधिकारी कारखानो के जनरल मैनेजर के अधीव काये करेंगे और उसके 
म्रातहत होगे । कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये। नियुक्ति 
के समय उसकी आयु २५ से ३५ वर्ष तक होनी चाहिये, हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान 
होना चाहिय तथा अर्थशास्त्र अथवा समाजज्ञास्त्र की डिग्री तथा समाज-सेवा में 
डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किये होना चाहिये | प्रथम और द्वितीय वेतन ग्रेड के 
अधिकारियों के लिये क्रमशः पाँच झौर तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना 
आवश्यक है। श्रपिन्वर्ष (अवकाश) की आयु ५४ वर्ष निश्चित की गई है। परख 
अवधि एक वर्ष है। परन्तु यह अवधि कार्य सन्‍्तोषजनक न होने की प्रवस्था मे 
बढाई जा सकती है । ऐस मामलों में दण्ड व अपील की भी व्यवस्था है। कल्याण 
श्रधिकारी के कततंब्य निम्न प्रकार है-- 

(१) श्रमिको और प्रवन्धको के बीच सोहादंपूर्ण सम्बन्धो को बढाना तथा 
उनके बीच सम्पर्क अधिकारी का कार्य करना, (२) कायं की दशाओ के सम्बन्ध 
में श्रामको क' शिकायतो और कठिनाइयों को, जितना ज्ञीघ्र सम्भव हो, दूर करने 
का प्रथत्व वरना, (३) स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध मे श्रम कानूनों, 
प्रादेशो और वैधानिक नियमों को यदि भग क्षिया जाता है तो उसकी सूचना 
कारखाने के मैनेजर या देखरेख करन वाले को देता और इस ओर इनका ध्यान 
दिलाना, तथा कैन्टीन, विश्वाम-गृह, शिश्यु-एह, पर्याप्त शौचालय सुविधायें, पीने का 
पाती आ्रादि सुविधाओं के सम्न्ध में व्यवस्था करने के लिये उचित कदम उठाना, 
(४) संस्थान के क्षत्र के अन्दर ग्रौर बाहर मैत्रीपूर्ण सम्पर्क बनाकर श्रमिको के 
मनोभावो का अध्ययन करना तथा ऐसे मामलो को जिनसे विवाद अथवा तवाव 
उत्पन्न होन की सम्भावना हो मालिको के ध्यान मे लाना ताकि सौहादंपूर्ण सम्बन्ध 
बन रहे, (५) सयुक्त उत्पादन-कार्य समितियाँ, मालिक मजदूर समितिय।, सहकारी 
समितियाँ, सुरक्षा प्रथम समितियाँ श्रथवा कल्यास्य समितियों के तिर्माण को 
प्रोत्साहन देना, प्रबन्धकों को ग्रच्छी प्रकार अनुश्चासन बनाये रखने मे सहायता 
देना तथा श्रमिको के हितो मे वृद्धि करने वाले सभी उपायो को प्रोत्साहन देना, 
(६) श्रम कल्याण-कार्पों को समठित करना और उनकी देखभाल करना तथा यह 
देखना कि कार्य की दण्माग्रो के सम्बन्ध मे वैधानिक उपवन्धों को लागू किया जाता 
है या नही, (७) ऐसे मामल्रो मे जिनमे श्रम दआ्माग्रो और श्रम कल्यारा के विषयों 
की विशेष जानकारी की प्रावश्यक्ता होती है प्रवन्धको को सलाह देना तथा 
श्रमिको की रहने की भ्रवस्थाझरो मे सुधार के लिये उचित प्रग उठाना, (८) वैध 
हडताल और तालाबन्दी के समय तटस्थ व्यवहार रखना, (६) श्रमिकों पर ऐसा 
अभाव ए्डाशना पि वह अवैध हडदाल न करें और मालिवो पर ऐसा प्रभाव डालना 
कि वह अवैध तालावन्दी घोषित न करें ठथा तोड-फोड एवं भ्रन्य गैर-कानूनी 
कार्यो का रोकन के प्रयत्व करना, (१०) घूस व अष्टाचार का पता लगाना और 


श्रत्तकाप प्रशिक्षण हैप 


रोकना तथा ऐसे मामलों को कारखाने के प्रबन्धकों के ध्यान में लाना, (११) ऐसी 
सहकों, पुलों आदि की दक्षाओरों के विषय में सम्बन्धित प्राविकारियों के सम्मुख 
झभिवेदत करना जिन पर होकर श्रमिक अथने कार्य पर बाते-जत्ते है ! 


अन्तर्कार्य प्रशिक्षण की योजना 
($लादार णि एक्षायह क्षाएं। ॥70परश5) 
(देखिए अध्याय ११) 


इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक संस्थानों में पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग 
(8पएथाभाइता> 307) की निम्नलिखित योग्यताओों का विकाश्न करना है: 
(१) मार्ग-प्रदर्शन यौग्यवा, (२) अमुदेशन योग्यता, (३) कार्य प्रणाली में सुधार 

करने की सोग्यता । इस योजना मे निम्नलिखित कार्यक्रम घाते हैं. श्रमिक स्वर 
प्रशिक्षण, फार्ये अनुदेशन प्रशिक्षण और कार्य प्रणाली प्रशिक्षण । 

“श्रमिक सम्बन्ध प्रशिक्षण” (30० 8००४०) का कार्यक्रग सार्ग-प्रदर्शन 
की सौग्यता से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रयंवेक्षक इस बात का अनुभव 
कर ले कि उनको ग्रपने कर्मचारियों के सहयोग तथा वफादारी से अच्छे परिणाम 
प्राप्त हो सकते हैं। पर्यवेक्षक को यह समझाया जाता है कि वह अपने साथ कार्य 
करने वालों के प्रति ज॑सा व्यवहार करेगा बसा ही व्यवहार उत़कों श्रणिकों से 
अपने लिये मिलेगा | अमिको से वफादारी की सांग नहीं की जा सकती । इसको 
तो भपने ही प्रयलों द्वाय प्राप्त किया जा सकता है । यदि दुसरो में हम सई- 
ब्यवहार उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह बहुत ग्रावशशक है कि हमसे स्वयं झबु- 
शासने ग्रधिक मात्रा गे होना घाहिये | झतः मानवी सम्बन्धों की देखभाल के लिए 
एक विशेष तकनीक पर विचार-विमर्श क्रिया जाता है और उसको व्यवहार में 
लाया जाता है । 

"का अनुदेशन! (ह00 ए/8ध७०४००) के कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यवेक्षकों 
की भ्नुदेशन योग्यता को विकसित करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह बताया 
जाता है कि झनेक कठिनाइयाँ जो सामने झाती हैं. वह श्रमिकों के दोष के कारण 
नही होती बरत्‌ खराब तथा दोषपूर्स ग्रनुदेशन के कारण होती हैं। पर्यवेक्षकों को 
यह सिखाया जाता है कि जो प्रशिक्षण वह देते है उसकी पहिले से पुर्ण योजना 
बना लेनी चाहिए फथा अनुदेशत किस प्रकार का हो यह भी पहिले से तैयार कर 
जेता चाहिये ताकि कोई बात छूट न जाय । पअनुदेशन को सी श्रमिको के स्तामते 
इस प्रकार प्रस्तुत करता चाहिये कि श्रमिक उस काये में, जो उन्हें सिखाया जा 

रहा है, लगन के साथ लग जायें और उसमें रुचि लें ; 

कार्य प्रणाली (309 ]्ै७/॥००9) के का्यत्रम में प्रयंदेक्षकों को यह अनुभव 
कराया जाता है कि अपने गझ्रनुभाग के कार्यों की भ्र्याली के प्रति भी उनका 
कुछ उत्तरदायित्व है । यदि कार्य न्ीरस, ग्रन्दा, थकाने थाला है या ऐसा है जिसमें 
झनतावश्यक रूप से घलना-फिरना पड़ता है, या कार्य करते में कुछ खदरा होता है, 


६६० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


तब पर्यवेक्षक को इस बात की प्रतीक्षा नही करनी चाहिये कि कोई झन्य व्यक्ति 
आकर प्रणाली को ठीक कर देगा। उसमे स्वयं इतनी योग्यता होनी चाहिये कि 
कार्य किस प्रकार हो रहा है इसकी जाँच करे तथा स्वय अपने विचारानुसार 
श्रमिकों के लिये कार्य सरल और अधिक सुरक्षित बना दे । 

अन्तर्काय॑ प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये भारत सरकार ने १६४३ मे “तकनीकी 
सहायता कार्यक्रम” (००ाघ्रथ्वा 4$७59706 ?7०ह/शा770) के ग्रन्तगंत अन्तर्रा- 
एट्रीय श्रम सगठन से एक विज्येषज्ञ की सेवायें प्राप्त की जिनका नाम श्री किली- 
फोर्ड फी था। ग्रहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसन्धान संस्या व गुजरात मिल व 
उद्योग सगम, बडौदा, के लिये श्री फी ने प्रशिक्षण काय्ये-क्रमो का सचालन किया | 
उनके कार्य-झाल को दो बार और बढाया गया और इस काल मे उन्होने 'ऐसो- 
शियेटेड सीमेट कम्पदीज लि०' तथा “मैसस क्लिक इण्डस्ट्रीज' में प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
का सचालन किया । अन्तर्काये प्रश्चिक्षण के एक ग्रन्य विशेषज्ञ श्री स्टीफन आर० 
पियर्सन के नवम्बर १६५४ में थ्रा जाने के कारण प्रशिक्षण कार्य-क्रम के ग्रन्तर्गत 
प्रशिक्षण सुविधाओं को सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के श्रौद्योगिक सस्थानों तक 
लागू करना सरल हो गया। १६५४५ मे इन प्रशिक्षण कार्य्रमो के भ्रन्तगेंत प्रशिक्षण 
पाने वाले व्यक्तियो की सरुया तिम्नलिखित थी--- 


नागपुर | नई दिल्‍ली | बम्बई 


कार्ये प्रनुदेशन (700 वग॥70०७०॥) १० १५ १३ 
कार्य प्रणाली (700 (०००५) १० १३ १२ 
श्रमिक सम्बन्ध (70 एथ&ध0ण७) १० १५ १२ 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुन निरीक्षण 

(&0०॥09 पए) ० १३ 





इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रशिक्षित व्यक्तियों से यह ग्राशा की गई कि वह 

अपने पृथक्‌-पृथक्‌ सस्थानों में “ग्न्तर्काय प्रश्चिक्षण” प्रणाली को लागू करेंगे और 
पयंवेक्षी कमंचारी वर्ग को पर्याप्त सख्या मे प्रशिक्षसा देंगे परन्तु इस प्रकार प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों को लागू करने से ही उद्देश्य को प्राप्ति नही होती थी । इस कारण पुन. 
निरीक्षण के कार्य का सचालन करना श्रावश्यक था । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 
दोनो विशेषज्ञ उन भ्रोद्योगिक केन्द्रो मे पुन निरीक्षरा के उद्देश्य से फिर गये जहां 
यह योजना प्रारम्भ की गई थी। टाटा लोहा व इस्पात कम्पनी तथा जमशेदपुर मे 
श्रम्य सहायक कम्पनियों के लिये इस सम्बन्ध मे कुछ वार्ताओं की व्यवस्था भी की 
गई । सौराष्ट्र और गुजरात के उत झौद्योगिक सस्थानो मे जहाँ १८से २८ प्रक्तूबर 
१६५५ तक की ग्रवधि मे योजवा को लागू किया गया था पुन विरीक्षण की 
व्यवस्था की गई । भपना कार्यकाल समाप्त करने के परचात्‌ १६५६ के ग्रीष्म में 
श्षेपज्ञो ने जब भारत छोडा तब उन्होने कपडा, इस्पात, इन्जीनिययरिंग, रसायन, 
सीमेट, तेल व खनिज झादि १०० सस्थानो के ग्रधिकारियो को प्रशिक्षित कर दिया 


अस्तर्फोर्य भ्शिक्षण <६१ 


भा, तथा अ्रन्तकार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अ्न्वर्गत लगभग ५,००० पर्यवैक्षकों को 
प्रशिक्षण दिया जा चुका था । ५० से भ्रधिक फर्मों में तियमित रूप से थुनः निरी- 
क्षण की योजना भो सागू की गई थी । 

5५ क्षम मल्त्रालय से १६५४ में बस्बई में एक अन्तकाये अशिक्षण केन्द्र 
((«घा7४८) की स्थापना की । यह केन्द्र देश में अच्तर्कायं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 
लागू करने और उनके विकास करने के लिये उत्तरदायों है। १६५७ में बग्वई व 
कानपुर में दो अन्तर्काय प्रशिक्षण प्रायोजनायें लागू की गई और १६४८ में 
कोयमुत्तूर, कलकत्ता ग्रौर बम्बई में भी ये प्रायोजनायें आरम्भ की गई। १६५६ 
में इस केन्द्र ने बम्बई में दो प्रायोजनायें और शुरू की तथा १६६० में १ 
प्रापोजना बम्बई में और १ हैदराबाद में आरभ्भ की। प्रत्येक प्रायोजना में सरकारी 
व निजी क्षेत्रों के १६५६ में १२ तथा १६६० मे ११ प्रशिक्षण भ्रधिकारिपों से 
भाग लिया | १६६१ में भो बम्बई मे २ प्रायोजनायें आरस्म की गईं जिनमे से 
एक में ११ तथा दूसरे में € व्यक्तियों गे प्रश्षिदाण लिया। कलवातते मे एक झन्‍्य 
प्रायोजना आरम्भ को गई जिसमे १६ व्यक्तियों ने भाग लिया। १६६२ मे केन्द्र 
द्वारा इस्पात के कारखानों तथा सिन्द्री के कत्रिम खाद के कारखाने के कर्म चारियों 
के लिये कई प्रायोजना चलाई गईं। अन्तर्कायं प्रशिक्षण केन्द्र ते मार्च १६६० तक 
२१७ प्रशिक्षण भ्रधिकारियों को प्रशिक्षित किया। इन प्रधिकारियों ने अन्तर्का्य 
प्रशिक्षण पोजना के श्रत्तर्गत कार्य श्रतुदेशन, कार्य प्रणाली तथा श्रमिक सस्वन्धों 
में ४०,००० पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया है। प्नेक फर्मों श्रौर उद्योगों ने 
अच्तकर्य प्रशिक्षण योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। १६५६ में इस केर्द्र 
ने दो नये कार्यक्रप प्रारम्भ किये--एक 'सम्मेलंत नेतृत्व” से सम्बन्धित था तथा 
दुस्तरा कार्यक्रम विकास! से सम्बन्धित था। १६६० में इस केद्ध द्वारा दो प्रत्य 
कार्यक्रम चालू किये गये । एक तो बाद-विवाद से सम्बन्धित था तथा दूसरा कार्ये 
की सुरक्षा से ) काय॑ प्रनुदेशन, कार्य प्रणाली तथा श्रमिक सम्बन्धों के कार्येक्रम 
पूरे हो चुके है । मई १६६१ मे, बम्बई में एक वाद-विवाद से सम्बन्धित कार्यक्रम 
पूरा किया गया। १६६२ में ५ वाद-वियाद के सुर्य कार्यक्रम चलाए भग्ये जिममें से 
दो बम्बई में थे तथा एक पूना, वग्रतौर तथा रांची में था । १६६४-६६ में केन्द्र 
द्वारा ४ “ग्रोथोगिक सम्बन्ध” कार्यक्रम वस्बई मे चलाये ये ॥ कई कारखानों में 
क्रेद्र ने अ्रग्नगामी भ्रायोजनायें चज़ाने में सहायता दी । सच १६३५-६६ मे, “पर्य- 
वेक्षण विकास-समाचार-पत्र” नामक त्रेमासिक पर्िका जारी करते के अ्रत्विरिक्त, 
केसर ने "सानव-सम्बन्धो” पर ब्रठेक ग्रधिवेशव झायोजित किये तथा तीन 
अन्दर्काय प्रशिक्षर प्रायोजवायें व “व्यक्ित ग्रध्ययन वाद-नविवाद” (७5४ 5ाए6ए 
90:7#४9०४) आयोजित किये | राद १६६६-६७ तथा १६६७-६८ मे के द्वारा 
कार्य भनुदेश्य', 'कायेन्र णाली' तथा श्रमिक सम्बन्धों पर अनेक कार्यक्रम पूरे 
किये गये । उत्पादकता परिषदों ने भी कई रथानों पर “अन्तर्काये प्रशिक्षण' कार्य क्रम 
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चालू किये। केन्द्र ने 'अ्रन्तर्काय प्रशिक्षण' योजना की प्रगति तथा विकास न्यूज 
लेटर” नामक एक मासिक पत्रिका वा भी सचालन किया है। 

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम पचवर्षीय श्रायोजना ने प्रन्तर्काय प्रशिक्षय 
कार्यक्रम को श्रम और रोजगार मजालय के कार्यक्रम मे एक निश्चित भाग के रूप 
से सम्मिलित कर जिया था और श्रम मस्तालय को पर्यवेक्षको की शिक्षा के विकास 
का उत्तरदायित्व सौंपा था। द्वितीय पंचवर्षीय झ्रायोजना मे भी इस कार्यक्रम को 
जारी रप्ता गया और तीसरी आ्रायोजना मे भी अन्तर्काय प्रशिक्षण केन्द्र के कार्य 
की सिफारिश की गई। 

यह वात भी घ्यान देने योग्य है कि १६५८ के झ्रारम्भ से ही श्रम श्ौर 
रोजगार मन्‍्त्रालय ने सरकारी कार्यालयों के पर्यवेक्षक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के 
लिये कुछ प्रयोग शुरू किये हैं ! यह प्रयोग “ग्रन्तर्कायं प्रशिक्षण” के सिद्धान्तों पर 
ग्राधारित हैं। योजना के अन्तगेत एक प्रशिक्षित श्रधिकारी ने अनेक विचार- 
विमर्श दलो का झ्रायोजन किया है । 

रिक्शा चलाने का उन्मूलन 

रिवद्या चलाने को समाप्त करने के प्रश्व पर श्रम मन्‍्त्री सम्मेलन के १२वें 
अधिवेशन मे, जो १६५५ में ३ से ५ नवम्वर तक हुआ, विचार किया गया था 
झौर यह सिफारिश की गई थी कि-- (क) रिक्शा चलाने को घीरे-धीरे समाप्त 
कर देना चाहिये, परन्तु जहाँ इस प्रकार का उन्मूलव सम्भव व हो वहाँ रिक्शा 
चालको की कार्य की दक्षाओं तथा उनकी डाक्टरी परीक्षा के लिये उचित नियम 
बना देने चाहियें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के मार्ग दर्शनाथ्थ केन्द्रीय सरकार 
को कुछ आदर्श नियम बना देने चाहियें। (ख़) जब तक दिव्शाप्रो के पूर्ण उन्मूलन 
का प्रइन विचाराधीन है कोई भी नये लाइसेंस नही दिये जाने चाहियें। 

राज्य सरकारो से प्रार्थना की गई थी कि वह रिक्शा चलाने को धीरे-धीरे 
समाप्त करने के लिये एक योजना बनायें एवं अन्य उपायों के साथ-साथ निम्न बाती 
का भी पालत केरें-- (१) उस अवधि को निर्धारित कर दें जिसमे हाथ से ग्रथवा 
साइकिल से चलने वाली रिबज्ञा सतोषजनक रूप से कार्य के योग्य सिद्ध हो सकती 
हैं और ऐसी ग्रवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ ऐसी रशिवश्याश्रो का चलना बन्द कर 
दें। (२) नई रिक्शाओ और नये रिक्शा चालको के लिये नये लाइसेंस देना बन्द 
कर दें । (३) ऐसे क्षेत्र निर्धारित कर दें जिनमे विशेष प्रकार की रिक्‍्शार्यें चल 
अबरी है. ५ एक. लिल्णरिल, योडना; के. ग्रल्युशाए ऐसे क्ेओ को धीरे जीरे प्रति चर्य 
कम कर दे । 

केन्द्रीय सरकार ने हाथ से खींचने दाली तथा साइकिल रसिशाप्रो को 
लाइसेंस देने के विषय मे कुछ आदर्श विनियम बनाये, और इन विनियमों को 
अपनाने के हेतु राज्य सरकारों में परिचालिद किया। स्थाई श्रम समिति ने भी इस 
समस्या पर १६६१ में विचार किया और इसको सिफारिशों पर राज्य सरकारों से 
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कहा गया, कि वह स्थानीय दक्षाओ्रों को देखते हुए इस समस्या पर विचार करें । 
एक विशेष काय्ये दल के विचार से भी राज्य रारकारों को झवगतद कराया गया है 
जिसने यह कहा था कि साइकिल-रिफ्शा बन्द करना तभी सम्भव हो सकेगा जब 
कि उनके स्थान पर सभी नगरों में कोई देकल्पिक यातायात, विशेय रूप से झौटो- 
रिवशा चला दी जायें श्रौर उनकी सेवा की वारम्वारता में ठोस वृद्धि की जाये । 
मार्च १६६६ में संसद्‌ में कहा गया था कि यह तो मुख्यतः राज्य सरकारों का 
दायित्व है कि रिवशा चलाना बन्द करें अथवा उसके बुरे प्रभावों का सामता करें । 
इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने राज्य प्रकारों से निम्न सिफारिशें की हैं--- 
(१) रिक्शा खीचने की समाप्ति का एक बहुचरणीय कार्यक्रम तैयार किया जाये 
और इस बीच, (२) काम को दक्षाओं व डाक्टरी जाँच आदि की व्यवस्था करने 
बाले उपयुवत निययों का निर्धारण किया जाये, ग्रौर (३) रिक्शा चलाने वालों 
की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देकर मध्यस्थों द्वारा किये जाने बाले 
उनके झोषण को रोका जाये। राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में आवश्यक पग उठा 
रही है किन्तु साथ ही कुछ ऐसी बातों को भी दृष्टिगठत रख रही है, णँसे कवि रिक्शा 
चालकों के लिये वेकल्पिक रोजगार की व्यवस्था और समाज के प्रपेक्षाइत निर्धन 
बर्गे के प्राने जाने के लिये वेकल्पिक यातायात की व्यवस्था । 


उद्योग में अनुशासन संहिता 
(९०१8 ० 04509॥76 9 ॥07589) 
[प्रध्याय ७ व १४ देखिये) 

श्रमिकों की ओर से साधारणतः ये झिकायतें मिलती हैं कि कुछ मामलों में 
मालिक समभौततों ग्रथवा प्रधिकरणों द्वारा दिये गये पंचाटों को लागू नही करते । 
बूररी झ्रोर मालिक यह शिकायत करते हैं कि श्रमिकों में अनुशासमहीनता बढ़ रही 
है । ऐसी शिकायतों को दूर करने गौर अनुशासन सुधारते के लिये, भारतीय श्रम 
सम्मेलन के १५वें अधिवेशन में, जो जुलाई १६५७ में हुआ था, एक चिदलीम उप-« 
समिति की स्थापना की गई थी । इस उप-समिति ने एक ऐसी अनुशासन-संहिता 
का निर्माण किया जिसमे दिये हुये सिद्धान्तों का पालन मालिकों और श्रमिक संघों 
को करना चाहिये। स्थायी श्रम समिति ने अक्तूबर १६५७ में इस सहिता का 
झनुमोदन किया । म्यर्च १६५८ मेँ भारतीय धम सम्मेलन की उप-समित्रि की एक 
बैठक ये इस सहिता को मालिकों और अमिकों के अखिल भारतीय संगठनों हारा 
झनुसमर्थन प्राप्त हो गया था । परन्तु औषचाटिक रूप से मई १६५८ में नैभीताल 
में हुये १६वें भारतीय श्रप्त सम्मेलन में ही इस सहिता का झनुसमर्थत किया गया। 
इस प्रकार यह संहिता १ जूच १६५८ से कार्यान्विद की गई। इस संहिता का 
ग्रनुमोदत और अ्रनुसमर्थन करके मालिक-मजदूरों के सम्बन्धो को दृंढ करने के लिये 
एक ठोस कदम उठाया गया है। 

इंस अनुश्नासत सहिता को, जिसे अवतूबर १६५७ में स्थायी श्रम समिति 
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का अनुमोदन प्राप्त हुआ था, मई १६५८ मे भारतीय थम सम्मेलन द्वारा सब्योधित 
किया गया । सशोधित सहिता को नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
उद्योगों मे (सरकारी व निजी दोनो ही क्षेत्रों मं) अनुशासन बनाये रखने 
के लिये, यह होना चाहिये कि (क) काठूनो और समभौतो मे (इसमे समय समय 
पर विभिन स्तरों पर किये जाने वाले द्विदलीय व॑ तिदलीय समभौते भी सम्मिलित 
हैं) की गई व्याख्या के अनुसार मालिक और श्रमिक दोनो ही एक दूसरे के प्रध्नि- 
कारो और उत्तरदायित्वों को उचित प्रकार से मान्यता दें। (ख) इस प्रकार की 
मान्यता दे देने के पश्चात सम्बन्धित पक्ष स्वेच्छापूर्वव श्रौर उचित प्रकार से अ्रपते 
दायित्वों को निभायें । 
केन्द्रीय और राज्य सरकारो का यह कार्य होगा कि श्रम कानूतो के प्रशासन 
के लिये जो व्यवस्था की गई हो उसमे यदि कोई कमी है तो उसकी जाँच करें 
और उसे ठीक करें । 
उद्योग में श्रच्छा अनुशासत लाने और वनाये रखने के लिये-- 
प्रवन्धक और श्रमिक सघ इन वातो पर सहमत हैं -(१) कसी भी झौदी- 
गिक विपय पर कोई भी एक-पक्षीय कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये, तथा 
विवादों का उचित स्तर पर निपटारा किया जाता चाहिये, (२) विवादों के निप- 
टारे के लिये जो भी वर्तमान व्यवस्था हो उसका यथोचित रूप से उपयोग किया 
जाना चाहिये, (३) विना पूर्व सूचना के कोई हडताल या तालाबन्दी नही बी; 
जायेगी, (४) प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों में अपने विश्वास प्रकट करते हुये वह इस । 
बात की प्रतिज्ञा करते है कि अपने सभी मतभेदों विवादों व शिकायतों ब्रा 
पारस्परिक वार्तालाप सुलह और ऐच्छिक विवाचन द्वारा निपटारा करेंगे, (५) कोई 
भी पक्ष (क) दबाव (ख) धमकी, (मर) भ्रत्याचार, या (घ) काये मन्‍्दन जैत्ती 
नीतियो का सहारा नही लेगा, (६) दोनो पक्ष (क) मुददमेबाजी, (ख) हाजिर 
हडत्ताल या घरना, (ग) तालाबन्दी, आदि से दूर रहने का प्रयल करेंगे, (७) यह 
अपने प्रतिनिधियों के बीच तथा श्रमिको के बीच सभी स्तरों पर स्वस्थ सहयोग की 
प्रोत्साहन देंग और पारस्परिक रूप से किये गये समभौतों की भावना का झादर 
करेंगे, (८) पारस्परिक रूप से वह एक ऐसी शिकायत निवारण क्रियाविधि की 
व्यवस्था करेंग्रे जिसके द्वारा शीघ्र ओर पूर्ण रूप से जाँच के पश्चात समभौते पर 
पहुंचा जा सके, (६) दोनो पक्ष शिक्रायत निवारण क्रियाविधि के विभिन चरणों 
को मानेंगे और कोई भी एक-पक्षीय ऐसा कार्य नहीं करगे जिससे इस व्यवस्था का 
उल्लघन होता हो, दथा (१०) दोनो पक्ष प्रबन्धक कर्मचारियों और श्रमिको को 
अपने-अपने उत्तरदायित्वो के बारे में शिक्षा देने की व्यवस्था करेगे | 
प्रबन्धक इन बातो के लिये सहमत है-- (१) बिता सहमति या समभौते 
के कार्य-भार नहीं वढायेंग, (२) श्रमिको के श्रति किसो भी प्रकार का अनुचित 
च्यवहार नही करेग, जेते--(क) उनके इस अधिकार म हस्तक्षेप वरना कि वह 
श्रमिक सघो के सदस्य बन सकते है या बन रह सकते हैं, (ख) इस आधार पर कि 
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कोई मजदूर श्रमिक संघों की कार्यवाहियों में भाग लेता है उसके विछद्ध भेद- 
भाव करना या उस पर दबाव डालना या बन्धन लगाना, (ग] क्षमिकों के प्रति 
प्रत्याचार करना या किसी भी रूप मैं अपने अधिकारों का दृसपयोग करना; 


- (३) (क) शिकायतों का निपठाय करने, व (ख) समभझोते, पंचाठ, निरेय व 


भ्रादेशों को लागू करने के लिये तत्काल कार्यवाही करेंगे ; (४) संस्थान में सुस्य- 
सुश्य स्थानों पर इस सहिता के उपबन्धों को स्थानीय भाषाओ्रो में खिखवा कर 
प्रदर्शित करेंगे ; (५) ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के बीच जिंनमें तत्काल 
बर्खास्तमी न्‍्यायोचित हो तथा जिनमें बर्खास्‍्त्तगी से पृर्वे चेतावनी, डॉट-डप्ट या 
मुझ्नत्तली था अन्य किसी अकार की अनुश्वासनात्मक कार्यवाही करती चाहिये, 
अन्तर को स्पष्ट करेंगे तथा इस बात की भी व्यवल्था करेंगे कि साम्राध्य शिकायत 
निवारण क्रियाविधि के माध्यम से ऐसी सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की 
अपील की जा सके ; (६) उन मामसों में श्रपते श्रधिकारियों तथा सदस्यो के प्रत्ति 
उचित अलुशा सभात्मक कार्यवाही करेंगे जहाँ जाँच-पडताल के परिणामस्वरूप यह 
पता चले कि वह ऐसे कार्यो के किये उत्तरदायी थे जिनके कारण अमिको को 
अनुशासनहीन कार्यवाही करने के लिये मजबूर होना पडा ; (७) मई १६५६ में 
१६वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित जाँच भाघारों पर तथा सहिता के 
अनुबच्ध मै दिये गये स्तर के अनुसार संघों को मान्यता देंगे। 

सघ इस बात के लिये सहमत हैं--(१) किसी भी प्रकार का शारीरिक 


' बल प्रदक्षेन हारा दबाव बही डालेंगे ; (२) अशान्तिपृर्ण प्रदर्शतों को न होने देंगे 


तथा प्रदरशनों मे किसी श्रकार का बलवा नहीं होने देये; (३) झपने सदस्यो को या 
ग्रन्‍्य श्रमिकों को कार्य के बण्ों के दौरात श्रम्तिक संघो की कार्यवाहियों से भाग 
नही लेने देंगे जब तक कि कातुन, समभौते श्रथवा प्रचलन द्वारा ऐसी व्यवस्था न 
कर दी गई हो; (४) (क) कतंव्य की उपेक्षा, (लव) बेपरवाही से काम, (ग्र) सम्पत्ति 
को क्षति, (घ) सामान्य कार्य मे हकावठ अथवा बाघा, तथा (हू) अवज्ञा (तआा0- 
०ापांए४7०४) झादि जसे अनुचित श्रम व्यवह्वारों को हृवोत्साहिव करेंगे; 
(५) पंचाट समभोतो, निणंयों, निपटारो श्रादि को लागू करने के लिये तत्काल 
कार्यवाही करेंगे ; (६) इस सहिता के उपबन्धों को स्थानीय भाषाओं में संघ के 
कार्यालयों में मुख्य-मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करेंगे ; (७) इस सहिता की भावना 
के विरुद्ध कार्ये करने वाले पदाधिकारियों ओर सदस्यों के कार्यों की निन्‍्दा करेंगे 
और उनके विएद्ध उचित कायेवाही करेंगे | 

अनुशाप्रत सहिता थे जो उपरोक्त मुस्य प्लिद्धान्त बनाये गये थे उदको सक्षेप 
में मिस्‍्त प्रकार युनः बताया जा सकता है : (१) मालिक और श्रमिक एक दूसरे 
के भ्रधिकारों झौर उत्तरदायित्वों को मान्यता देंगे; (२) किसी भी औद्योगिक मामले 
में कोई भी ऐसी एक-पक्षीय अथवा स्वेच्छापूर्वक कार्यवाही नहीं करेंगे, जिराके 
कारर! पारस्परिक रूप से निश्चित की ग्रई तथा स्थापित शिकायत निवारण क्रिया- 
विधि की अवह्ठेलता होती हो ; (३) बिना पूर्व सूचना दिये कोई तालाबन्दी 
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भ्रथवा हडताल नहीं की जायेगी ; (४) हिंसा, प्रद्न, घमकी, दवाव, उकसाना, 
अत्याचार, भेदभाव, सभ के कार्यक्रम अथवा सामान्‍य कार्यो में दखल, कत्तंब्य वे 
प्रति उपेक्षा, श्रवज्ञा अथवा अनुशासनहीनता, सम्पत्ति अथवा मश्ञीनों की क्षत्ति 
आदि जँसे कार्य कदापि नही क्ये जायेंगे , (५) कार्य मन्दन युक्तियाँ, हाजिर » 
हडताल था धरना, मुकहमेबाजी ग्रादि जैसी चालो का सहारा वही बिया जायेगा; 
(६) विवादों के मिपटारे के लिये बनाई हुई व्यवस्था का यथोचित रूप से उपयोग 
किया जायेगा , (७) दोनो पक्ष इस वात के लिये सहमत होगे कि वह प्रपने सब 
मतभेदों और शिकायतो को पारस्परिक वार्ता, सुलह और ऐच्छिक विवाचन द्वारा 
सुलभायेगे , (८) पचाटो, निर्णयो, समभझौतो, निपटारो अ्रादि को श्ौद्नतापूर्वक 
तथा तत्परता से कार्यान्वित क्रिया जायेगा , (&) प्रत्येक ऐसे काये से जिससे 
सौहादंपूर्श सभ्बन्धो मे दाघा पड़ती हो प्रथवा जो इस सहिता के सिद्धान्तो बी 
भावना के विी६द्ध जाते हो दूर रहेग । 

मालिकों और श्रमिको के केच्रीय सघो के तथा प्तरफ़ार के प्रतिनिधियों की 
एक "केन्द्रीय मुल्याक्न और कार्यात्विति समिति! की स्थापना इस उद्दृश्प से की 
गई है कि अनुद्यासन सहििता को किस प्रकार से लागू क्या जा रहा है, इसका 
मूल्थाकन क्या जाये। इस समिति का यह भी कार्य है दि श्रम कातूनो, पचाटो, 
समभौतो आदि को लागू करने मे देर होते के अ्रथदा अ्रश्रभावात्मक रूप से लागू 
करने के प्रश्नो वी जांच करे। इस समिति ने इस वात पर जोर दिया है विः सहिता 
में लिखित सिद्धान्तो का शब्दानृसार ही पालद नहीं करना चाहिये वरन्‌ उनके पीछे 
जो भावना विहित है उसका भी ध्यान रखना चाहिये । सहिता के उपबन्धों का 
मथासम्भव विस्तृत रुप से भ्रघार करना चाहिये। केन्द्रीय मुल्याकन और कार्मान्विति 
प्रभाग सहिता के कार्यान्विति की देखभाल करता है। राज्यो मे भी इसी प्रकार 
की 'प्रृह्याकव और कार्यान्विति! व्यवस्था की गई है, (दिश्विये भ्रध्याय ७) । यह 
अभाग बहुत से भगडी का भ्रदालद से वाहर ही फैसला कराते मे सफल हुआ है । 

दिसम्बर १६५८ मे उद्योग में प्रनुशासन सहिता को लागू त करने पर कुछ 
उपाय अथवा थास्ति ($0000075) निश्चित किये गये । इन उपायो को सालिवो 
ओर श्रमिको के केख््रीय सधघो द्वारा लागू क्या जायेगा। यदि कोई सघ सहिता 
को भग करता है, तो उसे केन्द्रीय सगम द्वारा, जिससे संघ सम्बद्ध है, नोटिप्त दिया 
जायेगा | यदि सहिता भग कोई गम्भीर प्रकृति की है तब कैन्द्रीय समम सम्बन्धित 
सघ को चेतावनी देगा या निन्‍्दा करेगा (00छाप्र०७) अथवा भन्य कोई दल्ड देगा। 
ग्रदि किसी रूप द्वारा सहिता को दार दार भग क्या जाता है तो केस्द्रीय समम ऐसे 
स॒ध को अपनी संदस्थता से ग्रलग कर सकता है। सहिता दा ग्रम्भीर रप से और 
जान-बुक कर उल्लघन करने पर, ऐसे उल्लघनों का व्यापक रूप से प्रचार किया 
जायेगा । २१ अगस्त १६६५ को अनुशासन सहिता कार्य सचालत पर एक विचार- 
गोष्ठी का झ्रायोजव किया यया था जिसमे मालिको, श्रमिको तथा केन्द्र व राज्य 
सरकायो कै अ्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे। सहिता का अधिक निष्ठा के साथ लागू 
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करने के विषय में ग्राइवस्त होने के लिये गोष्ठी में ग्नेक रचनात्मक सुभाव दिये 
गये । इन सुझावों पर जुलाई १६६६ में भारतीय श्रम राम्मेलब ये विचार किया । 
सामान्यतः यह अनुभव किया गया कि अनुद्यासस सहिता ने जहाँ काफी अच्छा 
काम किया था, वहाँ औद्योगिक सम्बन्दी कानूव तथा श्रप्तिक सघ कातुन से इसलिये 
व्यापक संशोधन तथा पुनरावलोकन की आवश्यकता थी ताकि झनुशासत्र संहिता 
को अ्रधिक प्रभावी बताया जा सके 

जून १६५८ से जब से इस झनुशझ्यसन सहिता को लागू किया गया, दिसम्बर 
१६९४६ तक सहिता के उललघन के ७७७ मामलों की रिपोर्ट विभाग को मिली 
केन्द्रीय क्षेत्र में संहिता के उल्लघन की १६६० भे ५५३, १६६१ में ७०६ और 
१६६२ में ६६३ शिकायते प्राप्त हुईं। १६६२ में ६६३ शिकायतों मे से २०४ ऐसी 
थीं जिन पर कार्यबराही की कोई श्रावश्यकता न थी, २३% शिकायतें जाँच करने 
पर निराधार पाई गई, ५७% मामले प्रत्येक पक्ष के कहने पर ठीक कर दिये गये 
झौर बाकी मामलो की जाँच की जा रही थी । 

निम्न तालिका मे दिये गये झाँकडे म्ननुशासम सहिता तथा श्रौद्योगिक शाति 
प्रस्ताव के बाय॑ को प्रकट करते हैं--- 





१६६३१६६४१६६५१६६६१६६७ 





१. प्राप्त हुई शिकायते १२३६|१७१०१३६६| »५५| ४४२ 
२. बे शिकायतें जिन पर फ़िसी कार्यवाही की 
ग्रावशयकता न थी १७६| १६८ २३३| १४४| १०० 

३. चे शिकायतें जित पर कार्यवाही करने की 
आवश्यकता थी १०६०(१५४२/११६६। ७१० ३४२ 
इनमे उत शिकायतों का प्रतिशत- 
(क) जो जांच करने पर शिद्ध नही हुई १० ६ ४ १श ११ 
(ख) जहाँ कि उत्लंघनों को ढीक कर 
लिया गया या प्रन्य प्रकार से 

मामला सुलझा लिया ग्रया ड। ३७ ४४ धरा ४६ 

(ग) जो जाँच के भ्रधीन थी ४० ४ हा २४ २६ 

















अनुशासन सहिता के ऐच्छिक आ्राधार पर औद्योगिक प्रजातन्त्र स्थापित 
करने और मालिकों व श्रमिकों के सहयोग से औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने 
की सरकार की वर्तमान नीति का बोध होता है । यह ऐच्छिक नैतिक वचनब्रद्धता 
की प्रतीक है, किसी कावुनी दस्तावेज की वही । मालिकों झ्औौर क्षमिकों दोनो ही 
पक्षों पर इसका अ्रच्छा प्रभाव पडा है तथा इससे औद्योगिक विवादों के प्रति एक 
नई विचारधारा उत्पन्न हुई है। मालिकों और श्रमिकों के अनेक सथो ने तथा 
राज्य सरकारो ते इस संहिता के लागू होने पर सन्तुष्टि प्रकट की है और इसे 





ईद श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


हेच्छिक थराघार पर स्वीकार किया है। यह निश्चय किया गया है. कि सहिता को 
केन्द्र सरकार के विभांगीय उद्यमों मे भी लागू किया जाये। अ्रतिरक्षा मल्त्रातय 
सिद्धान्त कप मे इस बात पर सहमत हो गया है कि बह संहिता मैं ब्यूनतम 
साशोधन करके इसे कम्पमियों तथा तियमों के रूप मे कार्य करने वाले अपने 
सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू करे। बेकिंग सस्थायें तथा जीवन बीमा निगम 
भी राहिता को लागू करने के लिये सहमत हो गये हैं। तृतीय आयोजना में वहा 
गया है कि अनुशासन सहिता पिछले तीन वर्षों मे एक कसौटी सिद्ध हुईं है ग्रौर 
यहू निदचय है कि आगे चलकर प्रौद्योगिक सम्बन्धों के दिन-प्रतिदिन के मामलों के 
लिये यह एक जीवन-शक्ति बन जायेगी । 
सरकार प्रव इससे भी भ्रधिक एक महत्वएुरों क्षेत्र की ओर प्र उठा रही 
है अर्थात्‌ 'कार्य-कुशलता और कल्याण कार्य सहिता' (0०१6 ् 8ग्रिधवाल 00 
ए/७४४८) लागू करने का विचार कर रही है। केर्द्रीय श्रम व रोजगार मर्त्रालय 
द्वारा इस सहिता का निर्माण किभा गया है और इस सहिता को प्रशुशासन संहिता 
का पूरक कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता व बल्याण 
सुविधाओं में सुधार करना है । इस कार्य-कुशलता सहिता पर दिसम्बर १६५६ न 
आरतीय श्रम सम्मेलत मे विचार-विमर्श हुम । सहिता के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे 
की जा सकती है इस पर सोच-विचार करने के लिये एक समिति की नियुद्षित की 
गई । इस समिति न सहिता से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने के लिये एक 
प्रबबावली बनाई, तथा सुझाव और टिप्पणियों के लिये मालिकों और श्रमियों के 
केन्द्रीय सभो मे इसे परिचालित किया। यह कार्य-कुझलता तथा कल्याण-कार्य 
सहिता अनुशाएनत सहिता से मिमत है क्योकि उसम तो मालिकों ग्रौर श्रमिकों से 
कई बात न करने के लिये कहा गया है , परन्तु कार्य कुझलवा और कल्याए कार्य 
सहिता धनात्मक हैं ओर इसम मालिकी व श्रमिकों सै ऐसे विशेष कार्य करने को 
कहा गभा है जिससे सौहादेंपूर्स औद्योगिक सम्बन्ध बढें ्रोर उत्पादन भ्रधिक हो । 


सघो को मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तें 
(एमाथा4 एण रि०ए०ड्रराप्रणा ० परगरणा$) 


प्रघो को मान्यता प्रदात करन के लिये ग्रनुशासन सहिवा के अनुच्छेद में 
कुछ नियम दिये गये है। (१) जहाँ एक से अधिक संघ है वहाँ किसी सघ को 
मान्यता पाव के लिये यह आवश्यक है कि वह सध पजीकृत होने के पश्चात्‌ कम से 
कम एक वर्ष तक कार्य करता रहा हो । जहाँ केवल एक सघ है वहाँ यह शर्तें लागू 
नही होगी । (२) सध की सदस्यता में सम्बन्धित सस्यात मे काये करने वाले कम 
पे कम १४ प्रतिशत श्रमिक होने चाहियें (सदस्यता केवल उन श्रमिकों की ही 
माती जायेगी बिन्‍्होने पिछले ६ सहीनो में कम से कम ३ महीनों का सदस्यता 
शुल्क दे दिया हो)। (३) यदि किसी स्थानीय क्षेत्र के उद्योग के २५ प्रतिशत 
श्रमिक किसी सघ के सदस्य होते है तब वह सघ एक प्रतिनिधि सप (एशलबशायर 
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ल४४ ऐ।णा) के रूप मे साब्यता पाने का दावां कर सकता है। [४] जब 
किसी संघ को भान्यता प्रदान कर दी गई हो तब दो वर्ष तक उसकी स्थिति में 
कोई परिवर्तत नहीं किया जाना चाहिये । (५) जब किसी उद्योग या संस्थान में 
ग्रनेक संघ हों तब मान्यता उस संघ को दी जानी चाहिये जिसकी सदस्यता सबसे 
अधिक हो । (५) एक "प्रतिनिधि सघ” को उद्योग के उस क्षेत्र के सभी संस्थानीं 
के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा ; १२स्तु यदि किसो संस्थान 
विज्येप में कोई ऐसा सघ है जिसमें सस्यायव के ५० प्रतिशत या प्रघिक श्रमिक रादस्य 
है तब उसको यह अधिकार होगा कि बह अपने सदस्यो के स्थानीय हितो के मामलों 
को अपने हाथ से से सके | जो श्रमिक सघ के सदस्य गठ्ढी है वे अपनी कठियाइयीं 
का निवारण या तो प्रत्यक्ष रूप से अयवा प्रतिनिधि सध के माध्यम से करा सकते 
हैं। (७) ऐसे श्रमिक सघो के सम्ममों को मान्यता ग्रदान करने के श्रश्न पर अलग से 
विचार करता चाहिये जो सगम चार केन्द्रीय श्रम सगठनों मे किसी से सम्बद्ध नहीं 
है। (८) केवल वही संघ जो अ्रनुशासन सहिता का पालन करते है, सान्यता पाने 
के श्रधिकारी होंगे । 


आचरण सहिता (९००७8 ण॑ (०700०) 


मई १६४८ में बैवीताल भे बनाई गई झाचरण सहिता को लागू करने का 
उत्तरदायित्व भी केन्द्रीय गुल्याकन और कार्यान्वित विभाग को सौपा गया है। यहू 
सहिता अन्तर-सथ सम्बन्धों को निर्धारित करती है तथा इसका एद्देश्य अन्तर-सथ 
प्रत्तिस्पर्धी को कम करना झौर क्षमक सध एकता व मैत्री को स्थापित करना है। 
चारों केन्द्रीय श्रम संगठन अन्वर-श्रमिक सघों के सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को बनाये 
रखते के लिये निम्नलिखित मूल सिद्धान्तों को मानने के लिये सहमत हो गये हैं : 
(१) किसी भी उद्योग झथवा सस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को यह झ्िकार होगा 
कि वहें अपनी इच्छानुसार किसी भी सघ का सदस्य बन सकता है। इस विषय में 
उप्त पर कोई दबाव नहीं डाला जायेगा। (२) सघो की दोहरी सदस्यता नही 
होगी (प्रतिनिधि सघो क्रे विषय में इस सिद्धान्त की और अभ्रधिक जाँच करने की 
प्राववयकता है), (३) श्रमिक सघों को अ्जातान्त्रिक रूप से कार्य करने के लिये 
मान्यता प्रदान की जायेगी और ऐसे कार्यो को बिना किस्ती संशय के स्वीकार कर 
लिया जायेगा । (४) श्रमिक संघो के पदाधिक्रारियों तथा कार्यात्ञु का निर्वाचन 
नियमित तथा प्रजातस्त्रात्मक ढंग से होना चाहिये। (५) किसी भी सगठत द्वारा 
श्रमिकों की अ्ज्ञानता प्रयवा पिछड़ेपत का लाभ नहीं उठाया जायेगा । किसी मी 
समठन द्वारा अत्यधिक श्रधवा व्यर्थ की माँगे नहीं की जायेंगी। (६) सभी सघ 
जातिवाद, साम्प्रदायिकता और परात्तीयता झादि से दूर रहेगे! (७) अन्तर-संघ 
सम्बन्धों के विषय में किती प्रकार की हिंसा, दबाव, धगकी झौर च्यक्तिगत निन्‍्दा 
आझादि जैसी बातें नही होगी । (८५) सभी केन्द्रीय ऋूम सगठनो को मासिकों द्वारा 
संघ बताने भ्रधवा उनको चालू रखने का विरोध करना चाहिये । 


१००० श्रप्त समस्‍यायें एवं समाज वल्याणु 


आचरण सहिता भग करने की विभिन्‍न वर्यो मे जो शिकायतें आईं वह 
निम्नलिखित हैं. १६४८५--१६, १६५६--५६ १६६०--३५ १६६६६--रै०५ 
१६६२--२७, १६६३--३०, १६६४-५८, १६६४--६, १६६६ “२०, और 
१६६७-११ । १६६७ में सहिता भय करने की ११ शिकायतों मे से ३ मामलों पर 
किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही थी, १ मामले में शिकायतें निराघार थी, २ 
शिकायतों को उचित कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित दलो क्लो सौंप दिया गया 
और ५ मामल राज्य क्षेत मे होने के कारण सर्म्बान्धत राज्यो को सौंप दिये गये । 


शिकायत निवारण क्रियाविधि 


(0मा०एक्षाए8 20००60॥6) 
(प्रध्थाय ७ भी देखिये) 


अहमदाबाद मे श्रौद्योगिक सम्बन्ध अन्य स्थानों की अपेक्षा झधिक शान्त 
भ्रौर सौहादंपूर्ण रहे है। इसका कारण शिकायतों आदि के निवारणार्थ वहाँ सूती 
कपडा मिल धमिक सघ द्वारा विकसित की गई एक सुचारू क्रियाविधि है। श्रन्य 
स्थानों पर सापान्यत ऐसी कोई औपचारिक व्यवस्था नही पाई जाती तथा श्रम्रिको 
के लिये भ्रपती शिकायतों को दूर कराने को एकमात्र साधन श्रम कल्याण अधिकारी 
का कार्यालय ही रह जाता है । यह अधिकारी उन सस्थानो मे होते हैं जहाँ ५०० 
था अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। परन्तु यह भ्रधिकारी चाहे कितने अच्छे प्रथत्व 
भी क्‍यों न करें शिकायत निवारण क़ियाविधि का स्थान नही ले सकते ! इस 
सम्बन्ध में कोई दबैधानिक व्यवस्था भी नहीं है! केबल १६४६ के औद्योगिक 
रोजगार (स्थाबी आदेश) केन्द्रीय नियमों के अन्तर्गत बनाए गये भ्रादश स्थायी 
भ्रादेशों मे एक धारा दी हुई है, जिसके अनुसार यह व्यवस्था को गई है कि रोज 
गार से सम्बन्धित जितती भी जझिकायतें होगी (इन शिकायतों मे मालिको या उनके 
एजैन्टो द्वारा अनुचित व्यवहार झोर अनुचित रूप से कोई कार्य आदि कराना 
या कुछ गैर कानूनी वसूली करने की शिकायत भी सम्मिलित होगी) । उनको 
प्रवन्धक या उसके द्वारा नियुवतत किये गये किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत 
किया जायेगा और मालिक के सम्मुख अपील करने का अधिकार भी रहेगा । 

जुलाई १६५७ में, भारतीय श्रम सम्मेलन के १५वें अधिवेशन की कार्य 
सूची मे एके ऐसी शिकायत निवारण नियाविधि की स्थापना करने का विषय 
रखा गया जो भ्रौद्यागिक सस्थानो के प्बन्धोो और उनमे लगे हुये श्रमिकों दोनो 
को स्वीकार हो । औद्योगिक सम्बन्धो को सुधारने से इसकी महत्ता पर जोर दिया 
गया । इस विधय पर विचार करते के लिये सम्मेलन ने एक उपसमिति नियुक्त 
की । माच १६४८ में उपसभिति न अपनी एक वँठक में कुछ सिद्धान्तो को बनाया 
इन सिद्धान्तो के अनुसार शिकायत निवारण कियाविधि इस प्रकार होनी चाहिये 
कि (१) वह चालू वैधानिक व्यवस्था की अनुप्रक हो और इस व्यवस्था का प्रयोग 
भी करे, (२) वह सरल भौर ओचित्यपूर्णो हो, दथा (३) प्रवन्धको पर यह उत्तर- 
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दायित्व डाले कि वह ऐसे प्राधिकारियो को नामजद कर दे जिनसे विभिन्‍न स्तरों 
पर सम्पर्क बनाया जा सके । निजो सम्बन्धों से सम्बन्धित जो शिकायते हों उन्हें 
सबये पहिले प्रबन्ध के उस अधिकारी के सम्मुख लाना चाहिये जो उस अधिकारों 
के फौरन ऊपर का अधिकारी होता है जिसके विरद्ध शिकायत की जाती है। उसके 
पश्चात्‌ शिकायत को शिकायत निवारण समिति के सम्पुख ले जाया जा सकता 
है। भ्नन्‍्य शिकायतों को, जिनका सम्बन्ध रोजगार की दश्ाग्रों से होता है, सर्वप्रथम 
भ्रबन्धक द्वारा नामजद किये गये प्राधिकारी के सम्मुख लाना चाहिये और वाद में 
शिकायत निवारण समिति के सम्मुख ले जाना चाहिये । जब कोई विषय श्षिकायत 
विवारण समिति के सम्मुख सबसे पहिलेआ जाता है तब उसकी अपील उच्च 
प्रबन्धकों के सम्मुख होनी चाहिये । 
भारतीय श्रम सम्मेलत से अपने १६वें अधिवेशन में उप-समित्ति द्वारा प्रस्तुत 
सिद्धान्तों का अनुमोदन किया तथा प्रार्थना की कि इन भिद्धाल्तो को ध्यान मे रखते 
हुये, एक सरल और नम्य (ए]0006) शिकायत निवारण क्रियाविधि बनानी 
चाहिये । परिणामस्वरूप सितम्बर १६५८ मे एक आदर्श शिकायत निवारण क्रिया- 
विधि बनाई गई और त्रिदल्लीय सभा में इसको स्वीकार कर लिया गया। मालिकों के 
पास इसको परिचालित कर दिया ग्रया है जिससे यदि पहले से ही उनके संस्थान में 
इससे उत्तम कोई शिकायत तिवारण क्रियाविधि नही है तो वह इस क्रियाविधि को 
लागू कर दे । 
शिकायत निवारण! क्रियाविधि के प्रशासन के लिये जो व्यवस्था की जाती 
है. उप्के अन्तर्गत श्रमिको द्वारा विभागीय प्रतिनिधियों का चुनाव होता है. अ्रथवा 
संघो द्वारा उन्हे ममोतीत कर दिया जाता है ग्रथवा जहाँ कही मालिक मजद्गूर 
समिततियाँ है बहाँ श्रमिकों के प्रतिनिधियो को इस व्यवस्था के लिये ले लिया जाता 
है । प्रबन्धको को भ्रत्येक विभाग के लिये ऐसे व्यक्ति नामजंद करने होते है जिनके 
सम्पु्ल मामले को सर्वेप्रथम रखा जा सके । इससे प्रगला पम्र यह होता है कि 
शिकायतों को विभागीय प्रध्यक्षों द्वारा सुता जाये । शिकायत निवारण समिति में 
प्रबन्धनो और श्रमिकों के इस प्रकार प्रतिनिधि होते है जिमकी सझ्पा ४ से ६ तक 
निर्धारित की गई है । 
शिकायत निषारण क्रियाविधि में उन विभिन्‍न उपायों का विस्तृत रूप पे 
उल्लेख किया गया है मिनके द्वारा कोई शिकायत सुनी जा सकती है। सर्वेप्रथम 
शिकायत प्रबन्ध के विभागीय प्रतिनिधि के पास जाती है जिसको ४५८ घण्टो के 
अन्दर अपना मिर्णय देना होता है। इसमे सफ़्लता न मिलने पर पीडित श्लमिक 
विभागीय ग्रध्यक्ष के पास विभागीय अधिकारी के साथ जा सकता है। इस कार्य 
के लिये तीन दिन नियत हैं । इसके ऊपर शिकायत निवारण समिति हारा शिकायत 
पर विचार किया जाता है । समिति को सात दिन के अन्दर-प्रन्दर अपनी सिफारिश 
प्रबन्धक के पास भेजनी होती हैं। शिकायत निवारण समित्ति की सिफारिश करने 
के तीन दिन के भ्रन्दर प्रबन्धकों का अन्तिम निणंय श्रमिक के पास भेज दिया 
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जाता है। यदि श्रमिक को इस निरंय से सन्तुष्टि नही होती तव वह निर्णय पर 
पुन विचार के लिये श्रपील कर सकता है तथा तव प्रवन्धको को सात दिन के 
ग्रन्दर अपना तिर्णाय देवा होता है। समभीता न होने की दक्षा में शिकायत को 
एच्छिक विवाचन के लिये सौंपा जा सकता है । जब तक पीडित श्रमिक द्वारा उच्च 
प्रबन्ध के झन्तिस तिशंय को अस्वीकार नहीं कर दिया जाता झऔपचारिक सुलह 
व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जा सकता । 

शिकायत निवारण क्रियाविधि में अन्य ओर बातो का भी उल्लेख किया 
गय' है, उदाहरणंत जब कोई झिकायत प्रबन्धको द्वारा दिये गये भ्रादेश के 
कारण उत्पन्न होती है तब क्रियाविधि के सम्मुख जाने से पूर्व उम्त आदेश को 
मानना आवश्यक है । शिकायत निवारण समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का 
किन्‍्ही भी कागजात को देखने का ग्रधिकार है ओर प्रबन्धको के प्रतिनिधियों द्वारा 
किसी भी गोपनीय प्रकृति के कागजात को दिखाने से इन्बार करने का अधिकार 
है | उस अवधि (७२ घण्टे) का भी 5ल्लेस है जिसमे अपील एक चरण से दूसरे 
चरण में लाई जा सकती है। शिकायत दूर करने मे व्यय हुए समय के लिय 
भुगतान करने की भी व्यवस्था श्रादि है । वर्ास्तगी और अझलहंदगी के विषयो की 
शिकायत के सम्बन्ध म श्रमिक को यह अधिकार है कि वह वर्खास्त या अलग किये 
जाने के एक सप्ताह के अन्दर था तो वर्खास्त करने वाले प्राधिकारियों के सम्मुख 
या प्रवन्धको द्वारा नियुक्त किये गये प्रवर प्राधिकारी के सम्मुख अपील कर सके । 


श्रमिक प्रबन्धन सहयोग. ._..7 
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प्राय सभी देशों से औद्योगिक सघर्षो को कम करने तथा मालिकों द्वारा 
श्रम सगठनों के विरोध को कम करने के लिये श्रमिक सघो को अत्यन्त झ्रावश्यक 
माना जाता है | यह वात जरूर है कि श्रम सगठनों के प्रति मालिकों का विरोध 
पूर्णतया समाप्त नही हुआ है परन्तु फिर भी काफी सीमा तक कम हो गया है। 
श्रमिक सघो का सुख्य उदृश्य यह है कि जब कभी भी मालिको और श्रम्तिको में 
कोई मतभेद ग्रथवा सघर्ष हो तब यह श्रमिकों के हितों की रक्षा करे ! उत्पादन 
एव अर्थ-व्यवस्था की झ्राधुनिक प्रणाली मे, जहाँ पूँजी और श्रम भिन्न-भिन्न हाथो 
में होते हैं तथा जहाँ मालिको का मुर्य उदय लाभ कमाना है, ऐसे विवादों का 
होना अवश्यम्भावी है । 
हाल हो के वर्षों में माबिको और श्रमिकों के सम्बन्धो के विषय में एक 
नई विचारधारा देलन मे आई है और अब इस वात पर झधिक बल दिया जा 
रहा है कि पारस्परिक सम्बन्ध ऐसे होन चाहिये कि सघर्ष के स्थान पर इस प्रकार 
सहयोग से कार्य किये जायें कि सवका हित सम्पादित हो | श्रम समस्याझो के प्रति 
अब मानवीय दृष्टिकोण लिया जाता है। अब श्रम को एक पदार्थ नही समका 
जाता जिसको बाजार मे खरीदा अथवा बेचा जा सके, वरवु श्रमिक का 'मानव 
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समझा जाता है। फिलेडेलकिया को घोषणा दथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठम की 
कार्येबाहियों मे भी दृष्टिकोश में इस प्रकार के परिवर्तन होने मे काफी योगदान 
विया है। इससे श्रमिक और अबन्धको के सहयोग से गये दृष्टिकोरा ग्रा गये है | 
इनके कारण अब रोजगार की संविदा के स्थान पर श्रमिकों से भब साभेदारी की 
संविदा की जाती है, ताकि सभी के हितों के छिये प्रत्येक पक्ष प्रपना-अपगा योगदान 
दे सके | 
श्रमिक प्रबन्धक सहयोग का सिद्धान्त इस बात पर झाधारित है कि क्‍योंकि 
श्रम्रिक अपनी जीविका के लिये इस बात पर निर्मर होते है कि कारखाना सुचारु 
रूप से चालू रहे, श्रतः यह स्वाभाविक है कि ज्यवस्ताय या उद्योग के मामलों में 
यह रुचि लें और उनके संचालन में उनका भी कुछ हाथ हो । श्रमिक प्रबन्धक 
सहयोग में सबसे झ्रावश्यक बात यह है कि पारस्परिक रूप से परामशे किया जाये 
तथा प्रबन्धकों की योजना, नीति और समस्याप्नो से सभी स्तर के कर्मचारियों को 
सूनित रखा जाये तथा श्रमिको के विचारों से प्रबन्धको को श्रवगत कराया जाये । 
इस प्रकार के परामशे मालिक मजदूर समितियों भ्रथवा श्रमिक प्रवन्धक समितियों 
के द्वारा औपचारिक रूप में अथवा कार्याजु, पर्यवेक्षक और श्रमिकों के बीच वाद- 
विवाद व अनोपचारिफ वार्ता के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार के सहयोग से 
मानव-तत्व की महृत्ता को पूर्ण मान्यता मिलेगी तथा सल्थात के सचालन में 
श्रगिक और प्रधिक रुचि लेंगे । श्रमिकों मे नैराइय और पृथकत्व की भावनाये 
समात्त हो जायेगी तथा श्रमिक झोर मालिक दोतो हो एक दूसरे को श्रपेक्षाकृत 
भली-भाँति समभने का प्रयत्न करेंगे। इसका परिशाम यह होगा कि ग्रौद्योगिक 
शान्ति होगी, भ्रधिक कार्य-कुशलदा होगी, तथा झ्पव्यय ओर श्रमिकावत्त में कमी 
होगी और यथासम्भव भ्रधिकतम उत्पादन होगा । 
परन्तु उस समय तक कोई अ्रमिक-प्रवन्धक सहयोग सफल नहीं हो सकता 
जब तक कि दोतो पक्ष सच्चे हुदय से ही सहयोग करना न चाहते हो तथा दोनों 
पक्षों को एक दूसरे का विश्वास एवं भरोसा त हो । प्रबन्धकों को सभी मामलों में 
श्रप्तिकों की सलाह लेनो चाहिये तथा रंस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों से उन्हे 
सूचित रखता चाहिये । उनको प्रशिक्षण की सुविधायें भी देनी घाहियें तथा भ्रधिक 
उत्पादकता के कारण जो लाभ उत्पन्न हो उप्रमे से श्रमिकों को भी भाग देना 
चाहिये । संयुवत परामर्श व्यवस्था का उद्देश्य यह नहीं होता चाहिये कि श्रमिक 
संधो की महत्ता कम कर दी जाये। सामूहिक सौदाकारी का कार्य श्रमिक सघो 
पर ही छोड़ देना चाहिये । 
श्रमिक-प्रबन्धक सहयोग के ग्रवेक रूप हो सकते है। ऐसे तभी मामले 
जिनमे प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों का सहयोग लिया जाता है अथवा उनसे परामर्त्न 
किया जाता है श्रमिक प्रवन्चक सहयोग के ग्रन्त्गेंत झा सकते है। मालिक मजदूर 
समितियाँ, सयुवत परामर्श समितियाँ, प्रबन्ध की रायुक्त परिषदे झादि इस सहयोग 
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के विभिन्‍न रूप हैं । हाल ही के वर्षों मे श्रमिक-प्रवन्धक सहयोग से यह त्तात्ययं 
लिया जाता है कि श्रमिको का उद्योग के प्रवन्ध में भाग है। 


कि प्रबन्ध मे श्रमिको का भाग 
(जणएध्क्षक शिक्रापतरएबाणा पा चैक्ा42ूाशा() 


द्वितीय पचवर्षीय आयोजना में “ आगोजना को सफलतापूर्वक का्यान्वत 
करने के लिए प्रबन्ध में श्रमिकों के ग्रधिक साहचर्य” पर जोर दिया गया था । 
इसमें बताथा गया है कि ऐसे उपायो से (क) उत्पादकता बढ़ेगी, जिप्रसे व्यवसाथ, 
श्रमिकों और समाज का सामान्य हित होगा । (ख) उद्योग के सचालन और 
उत्पादन की प्रक्नियाग्रो मे श्रमिकों का क्या भाग है यह वह अच्छी प्रकार से समभ 
सकेंगे और (ग) झात्म ग्रभिव्यक्ति की श्रमिकों की इच्छा भी इससे सन्तुष्ट हो 
जायगी । इन सबका परिणाम झौद्योगिक शान्ति, उन्‍तव औद्योगिक सम्बन्ध और 
झधिव सहयोग होगा । श्रायोजना मे सिफारिश को गई है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति 
ऐसे प्रवन्ध-परिपदों की स्थापना द्वारा वी जा सकती है जिनमे प्रवन्धको, तक- 
नीकियो तथा श्रमिको के प्रतिनिधि हो । एसी प्रबन्ध-परिषदों को सभी सम्बन्धित 
विपयो के वारे में उचित और ठीक प्रकार से जानकारी देने का उत्तरदायित्व 
प्रबन्धकों का होना चाहिय, जिससे परिषद प्रभावात्मक ढग से कार्य कर सकें । 
प्रवन्ध-परिपद्‌ को यह अधिकार होना चाहिये कि वह पस्थान से सम्बन्धित विभिन्न 
प्रशनो पर विचार-विमर्श कर सके तथा उसके अच्छे प्रकार सं सचालन के उपायों 
की सिफारिश कर सके । परन्तु एस विषय जा सामूहिक सौदाकारी से सम्बन्धित 
है परिषद्‌ के विचार क्षेत्र के बाहर होने चाहियें। झारभ्भ मे ऐसी व्यवस्था सगछित 
उद्योगी के बड-बड़े सस्थानो मे प्रयोग के रूप में लागू करनी चाहिये । ऐसी योजना 
को ग्रागे बढाने का ग्राधार विनियमित होना चाहिये तथा योजना का विस्तार 
प्राप्त किये अनुभवों की पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखकर ही किया जाता चाहिये । 

द्वितीय पचवर्षीय आयोजता में इत सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार 
ने श्रमिको के प्रवन्ध मे भाग लेने की एक विस्तत योजना तैयार करने का निश्चय 
किया । इस काये को सरल बनाने के लिए १६५६ मे यूरोपीय देशो में एक प्रध्ययन 
दल भेजा गया ताकि वह दूसरे देशों मे इस योजना के सचालन को स्वय देखकर 
अध्ययन कर सके । अध्ययन दल वी रिपोर्ट १६५४७ मे प्रकाशित की गई। रिपोर्ट 
में दूसरे देशों में प्रबन्ध मे श्रमिकों के भाग लेने की योजना वात अवलोकत किया 
गया है । दल ने इस वात पर विशेष जोर दिया कि भारत में एक शिक्षा अभियान 
आरम्भ किया जाना चाहिये ताकि इस प्रकार की योजना के विभिन्‍न पहलुओ को 
श्रमिक्े, प्रवन्धकों तथा पर्यवेक्षकों द्वारा ठीक प्रकार से समझा जा सके । रिपोर्ट 
में इस बात पर बल दिया गया है कि “सयुक्त पराम््य की स्थापना स्वय सस्थान 
में ही होनी चाहिये' अर्थात्‌ सयुक्त परामझ का अर्थ केवल दोनो पक्षों को आ्रपस 
में मिलाकर बैठाना ही नही होता चाहिये वरन्‌ इसका तात्पर्य यह होना चाहिये 





अबन्ध में श्रमिकों का साय १००५ 


कि सभी विषयों में संयुक्त रूप से परामश हो । तकनीकी विशद्येषज्ञ एवं पर्यवेक्षवा 
इस संयुक्त परामर्श प्रणाली के प्रधान अंग होने चाहिये ॥ रिपोर्ट में दृष्टिकोणों में 
परिव्तंग, भाग लेने की व्यवस्था से मिकठ रूप में सम्पर्क बनाये रखने वाले दृढ़ 
प्रात्म-विश्वासी श्रम्िक-संधों की स्थापता तथा सधुर औद्योगिक सम्बत्धों की 
महत्ता पर बल दिया गया है ताकि श्रगिकों कौ प्रवन्ध में भाग लेने की योजना 
सफल हो सके । श्रमिक-प्रबन्धक की संयुक्त परिषदें श्रमिक संघों की स्थातापन्न नहीं 
होनी चाहियें । सामूहिक सौदाकारी के कार्य ऐसी परिषदो के क्षेत्र के बाहर होने 
चाहियें | इस प्रकार मजदूरी बोनस झोर निजी शिकायतों आ्रादि पर ऐसी संयुक्त 
परिषदों द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिये । संयुक्त परिषदों को उदाहरणतः 
ऐसे प्रइनों पर विचार करना चाहिये, जैस्ते--(१) स्थायी प्ादेशों मे परिवतंग, 
(२) छटती, (३) विवेकीकरण के लिये प्रस्ताव, (४) संस्थान का बन्द करना या 
उत्पादन प्रक्रिपाम्रों को कम करता या बन्द करना, (५) नई प्रणालियों को 
लागू करना, (६) भरती और दण्ड के लिये कार्य-विधि। परिषदों को निम्तलिखित 
विषयों में सूचना प्राप्त करने भौर सुकाव देने का अ्रधिकार भी होना चाहिये-- 
(१) छंस्‍्थान की सामान्य आर्थिक व्यवस्था, बाजार का रुख, उत्पादग तथा बित्री 
कार्यक्रम ; (२) संस्थान का संगठन तथा सामान्य संचालत ; (३) संस्थान की 
आध्िक स्थिएि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ; (४) निर्माण गौर कार्य की 
प्रशालियाँ; (५) बापिक तुलन-पत्र व ल्लाभ-हानि लेखा तथा सम्बन्धित क्रागजात, 
जवाब तलबी आादि। इस भय को दूर करते के लिये परिपदों मे काय॑ के प्रति 
डदासीतता न झा जाये इत परिषदों को कुछ प्रज्मासनात्मक उत्त रदायित्व सौंपे जा 
सकते हूँ, उदाहरणतः-- १) कल्याण कार्यक्रगों का प्रशारन, (२) सुरक्षा उपायों 
की देखभाल, (३) व्यावसायिक प्रश्चिक्षण तथा शिक्षार्थी योजनाप्ों का संचालन, 
(५) कार्य के घण्टे और भ्राराम के लिये अरनुश्तूचरी तैयार करता, (५) छुट्टियों की 
अनुसूची बनाना, तथा (६) महत्वपूर्ण सुझावों के लिये पारितोधिक देना । भ्रध्ययत- 
दल परिषदों के बताने सें किसी भी वन्धन ग्रथवा झ्तिवारयेता के विरुद्ध था और 
वह केवल ऐसे विधान बनाते के पक्ष में था जिसके अन्तर्गत ऐसी परिषदों के बनाने 
की ग्रतुगति मात्र मिल ज्ञाये। ग्रगर किसी संस्थान की विभिन्न स्थानों पर विशिश्न 
इकाइयाँ ने हों तो एक संस्थान के लिये केवल एक ही परिषद्‌ बनाने की सिफारिश 
की गई थी। शारम्भ में बाहरी व्यक्तियों का सहयोग भरावश्यक हो सकता है, 
परन्तु उनकी संख्या सीमित ही होनी चाहिये । हि 
अध्ययन-दल की मुख्य-मुझ्य सिफारिशें जुलाई १६५७ में हुए भारतीय श्रम 
सम्मेलन के १४वें भ्रधिवेशन मे स्वीकृत कर ली गई थी । १२ सदस्यों की एक 
उपसमिति बनाई गई थी जिसका कार्य यह्‌ था कि इस विषय मे और विस्तार से 
जाँच-पड़ताल करे कि ग्रारब्भ मे ऐच्छिक आधार पर कुछ चुने हुए सस्थानों में 
प्रबन्ध में धरमिकों के भाग लेने की योजना लागू हो सकती है या नही । इस उप- 
सम्तिति ने सिफारिश की कि पहले यहु योजना सार्वजनिक व निबी क्षेत्र के चुने 
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हुए ५० औद्योगिक सस्‍्यानों मे चलाई जानी चाहिए | उन सस्थानो में जहा यह 
योजना झुरू की जा सकती है तथा उन सस्यातो की जो इस योजना मे सहयोग 
देने को तैथार थे, एक सुच्ची बनाई गईं। यह निर्णय किया गया कि परीक्षण हेतु 
जो इकाइयाँ छाँटी जायें उनको इस आधार पर चुना जाबे--(१) उनमे अच्छी 
प्रकार से स्थापित और झव्तिश्याल्ी श्रमिक सध हो, (२) सस्थात मे कम से कम 
५०० श्रमिक कार्य करते हो, (३) मालिक और श्रमिक सघ दोनों ही केस्द्रीय 
संगठनों के सदस्य हो, (४) सस्याव की इस बात में वृद्ध प्रसिद्धि हो कि उसमें 
औद्योगिक सम्बन्ध सौहादंपुर्ण रहे है, (५) दोनो पक्ष इस योजवा को सहयोग की 
आदना से लागू करने के लिये तैयार हो। उप समिति ने यह भी निर्णाय क्या कि 
एक पूरे सस्थान के लिये केवल एक परिषद्‌ होनी चाहिये, श्रमिकों के प्रतिनिधियों 
को श्रमिक सघो द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिये तथा अ्रमिक्रो के प्रतिनिधियों 
मे बाहरी ध्यक्तियो की सस्या २५ प्रतिशत से अधिक नही होवी चाहिये । सुक्त 
परिषद्‌ में सदस्पो की सख्या १२ से अधिक नहीं होनी चाहिये। सयुक्त परिषद्‌ की 
बैठक भी कार्य के घण्ो के दौरान भे ही होती चाहियें। 
नई देहली मे ३१ जनवरी एवं | फरवरी १६५५ को हुए श्रमिक प्रवस्धक 
सहयोग के सेमिनार मे भी उप-समिति की सिफारिज्ञों पर विचार किया यया। 
केन्रीय श्रम व रोजगार भन्त्री श्री भुलजारी लाज् नन्‍्दा ने इस सेमिनार की 
ग्रध्यक्षता की । इसमें मालिको, श्रमिको व सरकार के १०० से भी अधिक पश्रवि- 
निश्रियों नै भाग लिया । इसमे से उन ३० ग्ौद्योगिक इकाइयो के प्रतिविधि भी 
थे जिन्होने प्रबन्ध मे श्रमिकों के भाग लेने की योजता को स्वीकार कर लिया था 
पा पहले ही लागू कर चुके थे । 
सेमिनार में इस बात पर मतक्य था कि संयुक्त परिष्दों से मालिकों और 
श्रमिको के प्रतिनिधियों की सरया बराबर वराबर होनी चाहिये तथा यह सल्या 
१३ से अधिक भी नही होनी चाहिये ताकि परिषदो का कार्य प्रभावात्मक हो शौर 
उनका प्रबन्ध भी ठोक प्रकार से हो सके | छोटे सस्थानों मे सदस्यो की सल्या 
* से कम नही होनी चाहिये । सेमितार मे इस बात पर भी सब सहमत थे कि 
जो भी निरणंय लिये जायें वह सबं सम्मति से हो । 
सयुक्त परिषदों की स्थापना के लिग्रे एक प्रावश्यक वाद यह है कि सस्थान 
से अच्छी प्रकार से स्थापित भौर झक्तिशाली श्रमिक सघ हो । इसलिए परिषदो में 
प्रतितिधित के प्रइव पर भी सेमिवार में विस्तारपुर्वक विचार किया गया था| इस 
बात पर सब सहमत थे कि श्रमिकों के प्रतिनिधि स्वयं श्रमिक ही होने चाहियें । 
परन्तु जहाँ श्रमिक सघ यह ग्रनुभव करें कि बाहरी व्यक्ति को भी सम्मिलित क्या 
जाना चाहिये उम्त स्थिति में ऐसे बाहरी सदस्पो वी सख्या १ (अर्थात्‌ २५% से 
अधिक नही) तक सीमित होनी चाहिये और पारस्परिक रुप ये सहमत हीने पर 
अधिक से अधिक यह सरया २ हो सकती है। सपुक्त परिषदें इकाई आधार पर 
स्थापित की जानी चाहियें। जहाँ एक सस्थाव मे अनेक विभाग है. वहां के लिये 
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सैमितार ने यह निर्णय किया कि संयुक्त परिषदों में प्रतिनिधित्व का प्रइत संघ 
और पंस्थान पर ही छोड देना चाहिये। एक ही क्षेत्र और एक ही प्रबन्ध के 
प्रस्तगंत यदि विभिन्न संस्थान हों तो उनके सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि 
योजना को प्रथम तो इकाई आधार पर प्रारम्भ करता चाहिये तथा तत्पश्चात्‌ 
जब कुछ अनुभव हो जाये तब एक केन्द्रीय परिषद्‌ की स्थापना की जा सकती है । 
प्रबन्ध मैं श्रमिकों के भाग लेसे के लिये उप-समिति द्वारा तैयार किये गये 
आदर्श समभौते पत्र पर भी सैमिनार में विचार किया यया | इस समभौते पत्र में 
इस बात को व्यवस्था की गईं है कि संयुक्त परिषदों को, अन्य बातों के ग्रतिरिकत 
प्रबन्धकों से संस्थान की सामान्य आ्रधिक स्थिति, उत्पादन और बिक्री कार्यक्रा, 
बापिक तुलस-पत्र व लाम-हानि के लेखे तथा राम्बन्धित कागजात ब संस्थान के 
विकास और बिस्थार के लिये दीघंकालीन योजनाञ्रों के विषय में शूचनाझो को 
प्राप्त करने का अ्रधिकार होगा ! कुछ वाद-विबाद के पश्चात्‌ यह निर्णय किया 
गया कि संयुक्त परिषदों वो न केवल ऐसी सूचनाप्रों को प्राप्त करने का अधिकार 
होता चाहिये वरत्‌ उन पर विचार करने और सुझाव देने का अधिकार भी होता 
चाहिये । इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि संघुकत परिषद्‌ को थ केबल 
सदस्यों को सूचना औ्रौर कागजात-पत्र देने की व्यवस्था करती चाहिये वरद्‌ उगकी 
सूचना भी यथासम्भव श्षोप्रन से शीघ्र देती चाहिये । कुछ विशेष मामलों में सूचता 
प्रति तिमाही दी जानी चाहिये। 
सेमिवार द्वारा अन्य जित प्रश्नों पर वियार किया गया बह एक तो ऐसी 
व्यवस्था के सम्बन्ध में थे जिनसे संयुबत परियदों तथा श्रम व रोजगार मन्त्रालय 
के बीच सम्पर्क स्थापित किया जा सके तथा उन संस्थानों मे प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
के सम्बन्ध में थे, जहाँ प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजया थागू थी। 
सेमिनार को इस बात का दृढ़ विश्वास था कि संयुक्त परिषदें केवल पारस्परिक 
विध्वास झर मित्र भाव के वातावरण मे ही उन्नति कर सकती हैं । 
बाद में यह निर्णोय किया गया कि प्रबन्ध मे श्रमिकों का जो भी भाग हो 
वह संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के रूप में हो । इस परिषद के तीन पृथक कार्य होगे : 
(क) ऐसे कार्य जिनके प्रन्तगंत परिषद्‌ का उत्तरदायित्व रालाह देना होगा, 
उद्ाहरणतः निम्न विषयों में--(१) स्थायी पझावेशों का प्रशाशन, (२) उनमें 
सश्योधन, (३) उत्पादन की तई प्रणालियों को लागू करना जिनसे कर्मेचारियों को 
पुनः रोजगार पर लगाया जा सके, तथा (४) कुछ प्रत्रियाप्रो में कमी कर देना, 
उन्हें कुछ ग़मय के लिये रोक देना अथवा उन्हे पूर्णतः बन्द कर देना आदि। 
(क्ष) ऐसे कार्य जिनके अ्रन्तगंत परिषदों को सूचनागों को ग्राप्त करने का ग्रथि- 
कार होगा, उदाहरणतः निम्न विषयों मैं-- (१) संस्थान की सामान्य चालू रहने 
की योग्यता, (२) बाजार की दशा, उत्पादन तथा बिक्री कार्यक्रम, (३) संस्थान में 
संगठन तथा सामान्य संचालन, (४) उत्पादन और कार्य की प्रणालियाँ, (५) विस्तार 
तथा इसी श्रकार के कार्यक्रमों की योजना झादि, तथा (ग्र) ऐसे कार्य जिसके 
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प्रन्तगेंत परिषद का दायित्व प्रशासवात्मक होगा, उदाहरणएतः विम्न विवयों मैं-- 
(१) कल्याण कार्य, (२) सुरक्षा कार्यक्रम, (३) व्यावसायिक प्रशिक्षण औौर 
शिक्षार्थी योजनायें, (४) कार्य यूची को तैयार करना, तथा (४) पारितोषिको 
का देना आदि । त 
इस प्रकार मज्दूरी, बोनस, वार्य दी सामान्य दशायें, आदि के प्रश्नो पर 
भालिको शौर श्रमिक सधो के बीच वार्ता के लिये काफी क्षेत्र छोड दिया गया है। 
निजी शिकायतों को भी सयुक्त परिषदो के क्षेत्र मे सम्मिलित नही क्षिया गया है 
क्योवि यह सम्भव है कि ऐसी शिकागतों के कारण श्रामिको व प्रवस्धकर्तामरो के 
बीच सहयोग के बातावरण पर बुरा असर पड़े । 
इसके पश्चात्‌ ५० इकाइयो ने इन निर्णयो को लागू करने तथा संयुक्त 
प्रवन्ध परिषदो घो स्थापित करने के प्रयत्न किये गये। चार सस्थान--प्र्थातू, 
टादा लोहा व इस्पात वम्पनी, जमशेदपुर, सिम्पसन्स ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज, मद्रास; 
मोदी बुनाई और कताई मिल्स लि० मोदीवगर, (उ० प्र०), तथा राजकीय परि- 
बहुत, मद्राम- भ्रपने श्रमिकों को प्रवस्ध कार्य से भाग देने के लिये पहले से ही 
सहमति प्रदान कर चुके थे । तीन स्थानों में विभागीय उत्पादन समितियों की 
भी स्थापना की जा चुकी थी, प्रयौत्‌ (१) टाटा लोहा व इस्पात क०, (२) मोदी 
बुनाई व कताई मिल्य, तथा (३) इण्डियन एह्यूमिनियम बक्से लिमिटिड बैलूर, 
परिचमी बगाल। टाटा लोहा व इस्पात कम्पनी, जमशेदपुर तथा इण्डियन एल्यू- 
मिनियम वर, बेलूर पश्चिमो बगाल में थ्रोजना के विषय मे त्रिदलीय देखो हारा 
दो अध्ययनों की रिपोर्ट भी प्रकाशित की जा चुकी है। श्रमिको के प्रवन्ध मे भाग 
लैने के विषय मे इन दो स्थानों में जो प्रगति हुई है उसका उल्लेख इन रिपोर्टों 
में किया गया है| 
सितम्बर १६३६ मे केन्द्रीय श्रम अन्‍्त्रालय द्वारा प्रकाशित एक ज्ञापिका में 
कहा गया कि श्रमिको के प्रबन्ध मे भाग लेने के सम्बन्ध मे थो भी प्रगति हुई वह 
निराशाजनक थी। भार्च १६६० मे थ्री शुलजारी लाल नम्दा ने भी कहा कि वह 
इस योजना की प्रगति से सन्तुष्ठ नही ये। मार्च १६६० तक ५० मे से केवल र्३े 
इकाइसो ने योजना को जागू किया था जिनमे से १५ तो सरकारी क्षेत्र मे थी तथा 
५ सिजी क्षेत्र मे | योजना को लागू करने वाली इकाइयो ने त तो सयु्त परिषदों 
की कार्यवाहियों के विषय में कोई ठोस सुचनायें प्रदान की है भर न ही ऐसे 
विज्लेषज्ञों की नामिका से परामशें किया है जिसको श्रम मन्त्रालय ने इन परिपदो 
को सहायता देने के लिये तियुदत किया है दर मन्‍्द प्रयति का कार दोनो पक्के 
से सन्देह ओर भय की भावना है। श्रमिक सधो मे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है. तथा 
श्रमिद संघ संगठन मै अनेक दोष हैं, जिसदा उल्देख भारतीत श्रमिक संघ झारदो- 
लन के अध्याय में किया जा चुका है। श्रमिकों के प्रन्‍न्ध मे भाग लेने को योजना 
उस समय तके धइफ़ल नहीं हो सक्‍तो जब तक कि शक्तिशाली व सुदृढ़ 
श्रमिक सघन हो जो इस योजना के प्रति सहुयोग का दृष्टिकोश अपनाने के 
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तैयार हों। ग्रधिकतर श्रमिक भ्रशिक्षित होते हैं तथा प्रवन्ध में भाग लेने के 
, विषय पर उनके विचार भ्रस्पष्ट होते हैं! भ्राधुनिक औद्योगिक सस्यानों में प्रबन्ध 
के लिये सकृतीकी, प्रशासनात्मक तथा जित्तीय क्षेत्रों मे कुशल ज्ञान की प्रावश्यकता 
पड़ेती है जिसका इस समय श्रमिकों में प्रभाव है ) यदि संयुकत्त प्रबन्ध परिषदों में 
बाहरी व्यक्ति श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं तब स्थिति झौर भी बुरी होगी 
क्योंकि बाहरी व्यक्ति श्रमिक संघवाद और श्रौद्योगिक सम्बन्धो को तो समझ 
सकता है परन्तु वह प्रबन्ध तथा उद्योग की सम्रस्यात्रों को नहीं तमभा सकता! 
इनको तो कारखाने या संस्थान के ग्रन्दर कार्य करने वाला श्रमिक ही समझ 
सकता है ) मालिकों को भी श्रमिकों में पूर्णा विव्वस नहीं होता भौर वह उत्हे 
व्यापार के ऐसे भेद भी नहीं बताते जिनको ज्ञात किये बिता श्रमिक प्रबन्ध में 
प्रभावात्मक रूप में भाग नहों ले सकते । बहुत से मालिक अपने भ्रधिकारों और 
आधिकारों को छोड़ने के लिये तैमार नहीं है और जहाँ कही भी ग्रह योजनायें 
प्रपनाई गई हैं वह इस कारण नहीं कि मालिकों को उनमें कोई विशेष रुचि है 
बरबु कई स्थानों पर श्रमिकों को केवल बहकाने के लिये यह योजनायें लागू की 
गई है। कई श्रसिक सांधों को इस बात का भी डर है कि मदि भगिर्तों ने इस 
सम्बन्ध में प्रबन्धकों को सहायता दी तो वह वर्ग-सघर्ष की विचारधारा को समाप्त 
कर देंगे, जिस विचारधारा में कई क्षमिक संघ प्रपगा विश्वारा रखते हैं । निदेशक 
“>मण्डल में भी श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के प्रश् पर कई बार विचार-बिमस्े हुआ 
है। परन्तु इस प्रकार का प्रतिमिधित्व सहायक सिद्ध नहीं होगा । साधारणतः 
निदेशक मण्डल ऐसे प्रइनों पर विचार करता है जिसमें धरमिकों के प्रतिनिधियों को 
कोई विशेष रुचि नहीं होती और वह बैठकों में खास्रोश देखने वालों की भाँति बे 
रहते हैं । इस बात की भी शिकायत मिली है कि जिन सस्थानों में यह थोजना 
लागू की गई है वहाँ संग्र्तत परिषदों में मालिकों का ही बोलवाला रहा है 
तथा इस योजना के कारण श्रमिक भ्पनी शिकायतों को सरकार द्वारा की गई 
श्ौद्योगिक शास्ति की व्यवस्था के सम्मुख भी नहीं से जा पाये है । 
श्री बी० बी० गिरी का कथन है कि यदि अपरिपव्व अ्रवस्था में श्रमिकों 
को प्रबन्ध में स्म्गिलित किया जायेगा तब “या तो अबन्धको द्वारा उन्हें अभावपुरण 
रूप से चुप कर दिया जायेगा या यदि श्रमिक कडढोर प्रवृत्ति के हैं तो प्रब*्धकों के 
प्रति उनका रवैया बाधा पहुँचाने बाला और ए़ग्म प्रवृत्ति का होगा, चाहे उनके 
इरादे कितने ही अच्छे क्‍यों न हों ।” इनमे से कोई भी स्थिति श्रम प्रवस्ध के हित 
में नही होगी और उत्पादन पर भी अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। ग्तः श्री गिरी का 
कहना है कि आवश्यकता तो इस बात की है कि श्रसिको की समस्याम्ों प्र प्रजा- 
तम्त्रात्मक तथा मानवीय रूप से विचार किया जाये । 
श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेते की योजता पर विचार के लिए बनाए गए 
« भ्रष्ययन दल ने दूसरे देशों में योजना के संचालन का भी थोडा सवा उल्लेख किया 
है । श्रमिकों के अदन्ध में भाग लेने की व्यवस्था प्रत्येक देश में भिल्म-मिन्‍्त है । 


१०१० श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण 


ग्रेट बिटेन और स्वीडन में श्रसिक्तो का प्रबन्ध में भाग सयुक्तत सस्यात्रों के द्वारा 
होता है। इन सस्याओं का परामर्झदात्री स्तर होता है और यह पारस्परिक 
समभौते द्वारा स्थापित वी जाती हैं जिनके पीछे कोई कानूनी वन्धन नहीं होता,८ 
ग्रेट ब्विटेन में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों मे संयुक्त परामझंदात्री सस्वायें स्थापित 
की गई हैं (देखिए प्रध्याय ८) ! परन्तु वहाँ श्रमिक्रों में इस सम्बन्ध से कोई विशेष 
उत्साह नहीं है ब्योकि वहाँ श्रमिकों में उद्योग में भाग लेने की सक्तिय भावना नहीं 
पाई जाती । स्वीडन में सम्रुक्त उद्यम परिपदें है। उनको तुलन पत्र, लाभ तथा 
हानि के लेखे व प्रशासन ओर लेखा परीक्षकों की रिपोर्टो कों जाच करने का 
अधिकार है । वल्जियभ, क्रॉस और जर्पनी मे प्रदन्ध मे श्रण्तिता व भाग लेने की 
यौजना को वैवानिक मान्यता प्राप्त है। फ्रास और जर्मनी मं तो श्रमिकों का 
प्रतिनिधित्व प्रवन्वक मण्टल मे भी होता है। वेल्जियस म सयुकत कार्य परिषद्रों 
तथा फ्रास में मालिक मजदूर समितिया वी स्थापना की गई है| जर्मनी मे मालिक 
मजदूर परिपदें हैं । दूसरी ओर झुगोस्लेविया है जहाँ निर्वाचित परिषद्‌ तथा प्रबन्ध 
मण्डल वे मा-यम से सस्थानों का स्वय श्रमिकों द्वारा सचालित किया जाता है। 
१६५० में युगोस्लविया विधावमण्डत द्वारा एक नियम पारित क्रिया गया 
[छ450 4.39 07 फ(क48७पटया5 ० डागट ९००7० सिाटाफा5९5 870 
पम्राशाशा ००००० 8$50ए0७४४०ण ए) 6४ छा एगाल्णफएट$' ! 
जिसके अन्तगंत कारखाना, खान, रेलवे तथा अन्य समी व्यवसायों में प्रबन्ध बंपर 
श्रमिक परिषदों को सौंप दिया गया है। अब केवल यह परिधदें ही उद्योगों की 
प्रवन्धक हैं । 
इस हम्वन्ध में विभिन्न देशों मे अनेक अन्य विपये में भी मिन्‍नता पाई 
जाती है जैसे प्रवन्ध म भाग लेने वाली व्यवस्था द्वारा व्िन-क्ति मामलो पर विचार 
क्या जाय, इन मामलो पर क्मसि सीमा तक उनका पअ्रधिकार हो तथा किस प्रकार 
श्रमिकों के प्रतितिधियों को चना जाय, आदि । उदाहरछत प्रास में मालिक-मजदूर 
समितियों के का श्रेट-व्रिदेत बी तरह मच्चपि साधारणत परामर्शदात्री ही हैं 
तथापि वल्याण योजनाओ्ो का प्रश्मासन भी साधारणत इन्ही के द्वारा क्या जाता 
है । श्रमिकों के प्रतिनिधियों का निवचिन अ्रक्सर सभी श्रमिकों द्वारा गुप्त मतदान 
से क्‍या जाता है परन्तु कुछ देशो में निर्वाचन श्रमिक सघो द्वारा बनाई हुई 
उम्मीदवारों वी सूची तक ही सीमित होता है । श्रमिक सचो द्वारा मनोनीत किये 
जाने के उदाहरग भी मिलते हैं। श्री गुलजारी लाल नर ॥ का कहना है कि कुछ 
यूरोपियन देशो मे थ्भिकों के प्रवस्ध में भाग्र लेने की योजना के सचालन का 
उन्होंने जो अध्ययन क्या है उससे दो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। प्रथम तो यह है 
कि प्रवन्धरकर्ताग्रों और श्रमिकों के बीच परामर्ज्ञ यद्यपि कई प्रकार से होता है, 
तथापि उनकी सफलता के लिये जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि परामर्श 
उनकी प्रान्तरिक श्रवृत्ति है। दूद्धरे, इस श्रोर कभी प्रयत्व नहीं किया जाता कि 
संयुक्त परामन् व्यवस्था को स्थापना द्वारा श्रमिक सघो की अवद्देलना की जाये | 


प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग १०१६१ 


इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि हम दूसरे देशों के भ्नुभवों से ज्ञाभ उठा 

दा हैं परन्तु हमे यह न भूलना नाहिए कि हमारे देश की परिस्थित्तियाँ दूसरे 
*$द्ेशों से भिन्‍न है । झतः हमे ऐसी योजना वबनानो चाहिये जो हमारी परिस्थितियों 
और भावश्यकरताओ के अनुरूप हो । श्रमिकों के प्रबन्ध भें भाग सेने के विषय पर 
चहुँ झोर ध्याव झा्कापित हुआ है । इस समस्‍या पर विभितन स्तरों पर विचार- 
विमिये किया जा रहा है। झ्लागरा में ३१ दिसस्बर १६५८ से २ जनवरी १६५६ 
तक जो द्वितीय प्रखिल भारतीय श्रम अरथेशास्त्र सम्मेलन हुआ था, उसमें भी इस 
विषय पर विचार किया गया था। सम्मेलत की अध्यक्षता श्री वी० वी० गिरि ते 
की थी। केन्द्रीय रोजयार व श्रम मन्‍्न्रालय के संयुक्त सचिव, श्री के० एन० 
सुध्ामनियम श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेते वाले विषय के ग्ननुभाग के प्रधान थे । 
जहाँ तक "भाग लेने' के ठीक-ठीक गर्थे का सम्बन्ध है, यहू मत व्यक्त किया गया 
था कि 'भाग लेने! की कोई झनम्य झौर निदिचत व्यास्या नहीं की जानी चाहिये 
परन्तु ऐसी व्याख्या नम्य होनी चाहिये | योजना लागू होने की प्रारश्भिक अवस्था 

में इसका अर्थ केवल परामर्श हो सकता है परन्तु इसके पदचातू्‌ इसको घीरे-घीरे 
अमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने की उच्चतम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है तथा 
पी ग्रबन्ध परिषदों को झनेक काम सौपे जा सकते हैं । सग्ुक्त परिषदों मे वाह्य 
'बितयों, फो रमेन तथा 7यवेक्षकों की सदस्यता के प्रदन पर तथा ऐल्छिक प्रापार 
भर पोजमा के लागू करने के प्रइन पर कुछ मतग्रेद था। भ्रन्य मामलों में सम्मेलन 
के सदस्य ग्रध्ययत दल की तथा उप-समिति की प्रिफारिशों रो लगभग सहमत थे । 
प्रधान ने अन्त में यह कहा कि इस योजता को पूर्ण सहयोग और रोच-विचार 
करके तथा उच्ित प्रकार से लागू करके हमे इसके परिणामों को देखना चाहिये । 
हमें यह प्राशा नहीं करनी चाहिये ग्ोर न ही यह उद्देश्य होता चाहिये कि योजना 

के परिणाम कोई बहुत बड़े निकलेंगरे । यदि इस योजना मे सफलता ्राष्त करनी है 
दो हमे इसको घोरे-बीरे चलाना चाहिए झौर अगला कदम उठोने से परू्ं पहले 
कदम को ठीक प्रकार से समायोजित कर लेना चाहिए। श्रो बो० वी० गिरी ने 
इस बात पर भी जोर दिया कि श्रगिकों का भ्रवन्ध शे भाग लेना बात्तविक अर्थों 

में साथेक तब ही सिद्ध होगा जब श्रमिक भ्रोर भ्रबन्धक दोनों में यह भावता प्रा 
जाए कि उन्हें कब्धे से कन्धा मिद्रा कर कार्मे करना है और अपने-अपने उत्तर- 
दायित्वों को ठीक-ठीक समझता है। दोनों पक्षों को यह समझना चाहिए कि वह 
एक ऐसी ग्रौद्योगिक प्रणाली में सहभागी है, जो समाज को ग्रावश्यक वस्तु 
प्रदान करती है भौर इसलिये जनता के हितो की रक्षा करना उनका भुख्य 

। कार्य है। 
' संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के कार्यों से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे बिदित 
होता है कि प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के विचार की श्रधिक से अधिक सराहना 
की जा रही है । परन्तु इस प्रकार की तई योजना के सम्बन्ध मे यह झवध्यम्भावी 
है कि आरम्भ की कुछ कठिनाइयों को दूर करने में तथा आवश्यक प्रारस्मिक 
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बातो को पूरा करने मे समय का व्यवधान पड़ जाये। इस बात की आवश्यकता 
अनुभव की गई कि इस प्रदन पर व्यापत्र झप से फिर से विचार किया जाये तथा 
इस योजना को विस्तृत रूप से कार्याम्वित करने मे जो कठिताइयाँ आरा रही है उन्हें 
दूर करने के लिये उपाय सोचे जायें। प्रवन्ध में श्रमिकों के भाग पर द्वितीय 
सैमितार ८व ६ मार्च १६६० मे हुमा जिसम सारी स्थिति पर पुनरावलोकन किया 
गया । 

इस सेमिनार मे जिन्होने भाग लिया उन्होने सयुकत प्रबन्ध परिपदो के कार्य 
के बारे में परस्पर भ्रपने अनुभव बताये तथा उन कठिनाइयो का उल्लेख किया जी 
यौजना के प्रारम्भिक चरणो मे उनके सामते श्राई और यह बताया कि उन कठि- 
नाइयो को दूर करने कै लिये क्या पग उठाये मय थे । इस योजना के तीज्न गत्ति से 
बिस्तार करने के लिये सैमिनार के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे--(१) केद्ध में 
योजना की प्रगति के लिये जो व्यवस्था है उस्रे और दृढ़ किया जाये और इस 
प्रकार की व्यवस्था राज्यों में भी की जाये, (२) विभिन्‍न संस्थानों में संयुक्त 
प्रबन्ध परिषदों ते! कार्यों के बारे मे सूचता एकत्रित करने तथा उमके प्रसार के 
लिये उपयुक्त व्यवस्था की जाय, (३) केन्द्र मे एक त्रिदलीय समिति की स्थापना 
की जानी चाहिये जिसमे समय समय पर इस योजना जी प्रमति का का बची 
किया जा सत्रे और परिपदो के मार्ग मे आने वाली कठिताइयो का पता लग है 
तथा उन्हें दूर करने के उपायो वा सुभ्याव दिया जा सक्के । रा 

केन्द्रीय सरकार ने प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की' योजना की प्रगति 
भौर विस्तार के लिये तथा योजना स्॒ सम्बन्धित सब बानो की देखभात्र के लिये 
एक विश्येप इकाई की स्थापना व श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय के झत्तग्रेत एक 
विशज्येप अधिकारी की नियुक्षित की है। मालिकों श्र श्रमिको के केन्द्रीय सगठतो 
से यह प्राथेना को गई है कि वह ऐसी उपयुक्त तथा प्रपने से सम्बद इकाइयो के 
नामो का सुझाव दें जहाँ सयुकत प्रवन्ध परिषदें वनाई जा सकती हैं। ऐसी इकाइयो 
के चुनने मे जहाँ यह योजना लागू हो सकती है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ की 
भी सहायता ली गई है। राज्य सरकारों से भी इस योजता के लागू करने श्ौर 
विस्तार करने से सम्बन्धित बातों की देखभाल के लिये उपयुक्त व्यवस्था करने के 
लिये कहा गया है | ग्रुजरात और जम्मू तया कश्मीर को छोडकर भ्रव सभी राज्यो 
में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि सयुक्‍त प्रबन्ध परिषदों की वृद्धि की जा सके 
झौर योजना के कारये की समीक्षा को जा सके | यह भी प्रस्ताव क्या गया है कि 
सरकारी क्षत्र के उद्यमो मे योजना को तेजी से लागू क्या जाये । सेमिनार में की 
गई सिफारिश के अनुतार १६६१ मे प्रवन्ध में श्रमिक्रों के थाग से सम्बन्धित एक 
जिंदलीय समिति की भी स्थापना की जा चुकी है। इसका उद्देश्य यह है कि सयुक्त 
प्रबन्ध परिपदों को योजना से सर्म्वान्धित सभी बातो पर सलाह दे और मारे प्रदर्शन 
करे तथा उनसे सम्बन्वित सूचना को एकजित करने और प्रसार करने की व्यवस्था 
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सम्भावनाओ्रों की खोज करे । इस समिति की पहली सभा पहली मई १६६१ को 
हुई। इसमें यह निश्चव किया गया कि श्रमिकों के शिक्षा सस्वन्धी कार्यक्रम को 

सर ि गति से लागू करता चाहिये ताकि श्रमिक अधिक उत्तरदायित्वों का बोर 
झठाने के योग्य हो सकें । प्रबन्धकों को सयुकत प्रबन्ध परियदों के कार्यों से अवगत 
कराने के लिये सेमिनार भी झायोजित किये जाने चाहियें। १६६५ में इस समिति 
का पुनगेंठन किया गया और पुदगंउित समिति की पहली मीटिंग से, जुलाई १६६५ 
में, यह सिफारिश की गई कि योजना के और ग्रधिक व्यापक प्रचार, स्वीकृति एवं 
क्रियास्थपन के लिये कुछ विशेष पत्र उठाये जाने आाहियें । 

१५ जनवरी १६६२ में विभिन्न मस्त्रालयों की एक समिति की बैठक हुई, 
जिसमें इस योजता की सरकारी क्षेत्र में प्रगति के ऊपर विचार किया गया। इस 
समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप श्रमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड ने दो' 
सेमिनार (मोष्ठी) प्रायोजित किये जिनमे से एक मार्च १६६२ में कल्कत्ते में किया 
गया तथा दूसरा जुन १६६२ में बम्बई में हुआ । इन सेमितारों का मुख्य उद्देश्य 
यह था कि मालिकों और श्रमिकों को सयुक्‍त प्रवस्ध परिषदों की तकनीक तथा 
स्िद्धान्त से झवगत कराया जाये । सेमिनार में भाग लेने वालो ने अनेक बातो पर 
बल दिया जिनमें से मुख्यतः यह कि प्रबन्धकों यौर श्रम्तिको मे ग़ह॒त सम्पर्क होना 
चाहिये तथा सयुक्त परामर्श जहाँ तक हो सकता है, इसकी महत्ता श्रमिकों द 

वन्‍्मको दोनों को उचित प्रकार से समझामी चाहिये। सच १६६४ में निजी क्षेत्र 
“प्र एक उद्यम के प्रबस्धकों ने भी प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग पर एक सेमिनार का 
ग्रायोजन किया । श्रमिकों की शिक्षा से सम्बन्धित केन्द्रीय बोर्ड वे. फिर दो क्षेत्रीग 
सेमिनारों का ग्रायोजन किया--एक तो जुन १६६६ में जलपाईगरुडी मे भौर दूसरी 
सित्तम्बर १६६६ में चण्डीगढ़ मे । इन सेमिनारो का उद्देश्य मालिको एवं श्रमिकों 
को सयुब्रत प्रबन्ध परियदों की विचारधारा एवं क्रियाविधि से परिचित कराना 
था 

स्वतन्त्र थ्मिक सधघो के ग्रन्वर्राष्ट्रीय संगम के ह्वारा स्थापित एशियाई 
श्रमिक सघ कॉलिज हारा १४ प्रप्रैल १६६३ से २३ अप्रैल १६६३ तक नई देहली 
में श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने पर एक एशियाई योष्ठी ग्रायोजित की गई। 
इस गोष्ठी मे ११ एशियाई देशो के, जिनमे भारत भी था, ३१ व्यक्तियों में भाग 
लिया श्री ग्रुलजारीलाल नन्‍्दा ते इस ग्रोष्ठी का उदघाटन करते हुये कहा कि 

श्रप्मिकों के प्रबन्ध मे भाग लेने के अभियान पर विशेष बल दिया जाना चाहिये 
ताकि ससक्ति (0०!८अंए८) सामाजिक, ग्राथिक तथा राजनैतिक व्यवस्था स्थापित 
हो सके । थी नन्दा ने कहा क्षि फेवल एक था दो श्रमिकों का ही प्रवन्ध मे माग 
लेवा काफी नही है, प्रधिक से झधिक श्रमिकों को इसमे भाग लेवा चाहिये ताकि 
शक्षमिक अपना सघवाद का सिद्धान्त भी बनाये रसखे। योजता को सफलतापूर्वक 
लागू करने में दो मुख्य बाधाये यह थी कि मालिकों में अन्दर्जातीय रूडियाद पाया 
जाता था तथा अच्छे झ्लोद्योगिक सम्बन्धो का असाव था । जो लोग भो निजी क्षेत्र 
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मे कार्य करते हैं उन्हे अपने विचारों फो बदलना होगा तया श्रजातान्निक समाज- 
बाद के नग्ने तथा बढते हुये विचार में अपने आपको ढालना होगा । इनमें से अनेक 
ने अपने विचारों को अन्य देशो से लिया है। परन्तु मांरत की परिस्थितियों को 
देखते हुये दूसरे देशो फो पिच्रारघारा भारत मे लागू नही हो सकती। सेमिनार 
में इस बात पर बल दिया गया कि योजना को सफलतापूवेक चलाने के लिये यह 
आवद्पक है कि श्रमिको मे झ्लिक्षा का उचित स्तर हो, वे श्रमिक संघवाद की ओर 
अधिक सचेत हो, श्रसिको श्र प्रबन्ध क्ंचारियो को उचित प्रशिक्षण मिला हो 
ठपा उनमें योजना के प्रति उचित दृष्टिकोण हो । १६६७-६८ के अन्त तक १३१ 
सयुक्‍त प्रबन्ध परिषदें स्थापित हो चुकी थी । इनमे से ४६ सरकारी क्षेत्र मे और 
रूप निजी क्षेत्र मे थी जबकि १६६६-६७ मे १४७ मे से ४७ सरकारी क्षेत्र में और 
१०० निजी क्षेत्र मे थी। विभिन्न वर्षों मे इन परिषदों की सख्या इस प्रकार धी-- 
१६४५८-- २३, १६५६--२२, १६६०--२८, १६६१--२०, १६६२--३४, 
१२६६३- ५३, १६६४--५०, १६६५०--६७, १६६६--१४७ और १६६७-१३१॥ 
अनेक परिषदें विशिक्ष इब।इयो मे चालू करने के पदचात्‌ अनेक कठिनाइयों के 
कारण समाप्त कर दी गई थी। स्टेट वेक श्रॉफ इण्डिया ने भी श्रण्मै श्रनेक 
स्थानीय प्रधान कार्यावयों में सात मण्डलीय सलाहकार समितियाँ भर एक केन्द्रीय 
सलाहकार समिति की स्थापना की है । 
सयुक्त प्रबन्ध परिषदो के कार्ये का मुल्याकन करने के लिये १६६१-६२ 
में र३े इकाइयो से तथा १९६२-६३ में ७ इकाइयो में अध्ययन किये गये | ३० 
इकाइयो के मूल्याकन अध्ययन प्रकाशित भी किये जा रहे हैं। सद्‌ १६६५ में २१ 
उद्यमों में सयुवत प्रबन्ध परिषदों के कार्य का तवीन रूप में मुल्याकत किया गया 
था | मूल्याकन के इन अध्ययनों पर आषारित रिपोर्ट तैयार कर ली गईं थी | इन 
अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि अधिकाश इकाइयों में सयुकत प्रवन्ध परिषदों ते 
सफलतापूर्वक कार्य क्या है तथा इनके कारण औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हुये हैं, 
श्रमिक अधिक स्थायी हो गये हैं, उत्पादकता में वृद्धि हुई है अ्रपव्यय कम हुप्ला 
है, लाभ अधिक हुये है तथा प्रबन्धको व श्रमिकों मे परस्पर मैत्री-भाव बढा है 
तथा एक दूसरे के दृष्टिकोण को भी अधिक समभने बगे हैं। परन्तु विश्वविद्यालयों 
के कुछ रिसर्च स्कालस के अध्ययना से ज्ञात होता है कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदो 
द्वारा कोई विशेष सफलतापूर्वक कार्य नहीं हुआ है जिसका कारण यह है कि 
मालिकों व धमिक्तों मे परस्पर अविश्वास की भावना फैली हुई है और विभिन्न 
श्रमिक सधो में आपस मे हेव है । इन बातो से यह विदित होता है कि इस योजवा 
के सम्बन्ध में एक व्यापक तथा निष्पक्ष अध्ययत की आवश्यकता है। इसमे सन्देह 
नही है कि योजना को सफलता में जो भी रुकावट आती है उन्हे दुर करने के 
लिये नि३छल प्रयत्न करन चाहियें। तृतीय पचरवर्षीय आयोजना से यह सुझाव है 
कि सयुक्त अवन्ध परिषदों का नये उद्योयो व नई इकाइयो मे दिस्वार किया जाना 
चाहिये तथा यह परिषदें वर्तेमान औद्योग्रिक प्रणाली का एक सामान्य अग बन 
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जाना चाहिये | भ्ायोजना के अनुसार श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने की योजना 
बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके विकास से निजी क्षेत्र एक समाजवादी व्यवह्था के 
हे में ग्वने आपको सरलतायपूवंक ढाल सकेगा । 


औद्योगिक विराम सन्धि प्रस्ताव [नवम्बर १६६२] 
[एकप्रक्रंश "पप०४ (७४०।ए४०७ (४०९. 952ै॥] 
(प्रध्याय ७ देखिये) 


अक्तूबर १६६२ मे चीन के आक्रमण के पश्चातू राष्ट्रीय घुरक्षा तथा 
डत्पादन बढ़ाने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो मबा । देश के सभी लोगो ने एकमद 
होकर देश की रक्षा के लिये संकल्प किये | श्रमिक तथा मालिक भी राष्ट्रीय संकट 
काल भे पीछे नही रहे । मालिकों व श्रमिको के केन्द्रीय संगठनों की ३ नवम्बर 
१६६२ मे केन्द्रीय श्रम व रोजगार मन्‍्त्री श्रीगूलजारीलाल नन्‍दा की प्रध्यक्षता 
मैं नई देहली में एक बंठक हुईं । बैठक का ग्रायोजन इसलिये किया गया था ताकि 
देश के प्रतिरक्षा-प्रयल्नों में वृद्धि करने के लिये अधिक से अधिक उत्पादन किया 
जाये । इस बंठक में एक व्यापक ग्रौद्योगिके विराम सम्धि प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया । इस प्रस्ताव में औद्योगिक शान्ति, उत्पादन-बूद्धि, पूल्य-स्थिरता तथा बचतों 
की बुद्धि के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्तों का उल्लेख किया यया है । ग्रौयोगिक शाति 
'अस्ताव के उस भाग को लागू करने के सम्बन्ध में, जिसमे कि उत्पादन-बृद्धि के 
-(६४पायों का उल्लेख किया गया है, सरकार को परामश् देने के लिये छ सदस्भों की 
एक समिति भी बनाई गई थो । 
महू विराम-सन्धि प्रस्ताव ५ भागों मे विभाजित है। ग्रारम्भ में हुस बात 
का संकल्प किया गया है कि देश की सुरक्षा के प्रयत्तो में तथा अधिक से अधिक 
उत्पादन बढ़ाने भे पूर्ण रूप से प्रयत्न किये जायेंगे। प्रस्ताव में मालिक और श्रमिक 
दोनों के द्वारा ही इस बात का संकल्प है कि उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 
उपयुक्त वातावरण बनाया जायेगा तथा उसे कायम रखा जाग्रेगा | देश की सुरक्षा 
के लिये दोनों पक्ष संपम और सहिष्णुता बरतेगे। दूसरे, प्रस्ताव में औद्योगिक 
शान्ति बताये रखने के लिये संकल्प है ताकि उत्पादन में कोई बाधा न हो। दोनों 
पक्ष समान रूप से त्याग करेंगे, विवादों का प्र फैसले से निपटारा करेंगे, सावे- 
जतिक उपयोग सेवाओं की सख्या में दृद्धि होगी, बर्खास्तगी, अलहृदगी, भत्याचार 
आ्रादि की शिकायते कम की जायेंगी तथा सरकारी औद्योगिक विवादों के निपटारे 
की व्यवस्था का पूर्णा रूप से उपयोग होगा । तीसरे, ्रह्ताव मे उत्पादन बढाने 
प्रर बल दिया गया है। मनुष्य, मशीनरी तथा सामान के उपयोग में सभी बाधाओं 
को दूर किया जायेगा, श्रधिक पारियों मे कार्य किया जायेगा, अनुपस्थिति व 
श्रमिकावतं को कम किया जायेगा, तकनीकी कमंचारियों से पुरा लाभ उठाया 
जागेगा तथा मजदूर और ब्रमिको के कल्याण तथा स्वास्थ्य के कार्यों की उपेक्षा 
नही की जायेगी । चौथे, प्रस्ताव में कहा गया है कि इन बातों के प्रत्येक सम्भव 
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प्रयत्त किये जायेंगे कि कौमतें न बढें, आवश्यक वस्तुयें उचित की भततो पर मिलती 
रहे और उपभोक्ता सहकारी समितियाँ बताई जायें ) पाँचवें, प्रस्ताव मे बचत की 
आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि सम्बन्बित पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा लिधि तथा 
सुरक्षा बाण्डो मे अधिक से अधिक अशदान दे सकें । ह; 
औद्योगिक विराम स॒न्धि प्रस्ताव विस्तृत रूप से निम्नलिखित है-- 

“यह अनुभव करदे हुये कि चीनी आकमरा के बारण राष्ट्र पर भयानक 
सकट भरा गया है तथा देश की रक्षा-व्यवस्था को समुचित रूप से तैयार करने और 
अपने क्षेत्र पर हुये झ्राकमण को खत्म करते के लिये सभी दिशाप्रो मे तुरम्त कदम 
उठाये जाने की जरूरत उठ खडी हुई है आज ३ नवम्बर १६६२ को नई दिल्‍ली 
में हुई बेन्द्रीय मात्रिक ओर मजदूर सगठनों की यह सयुक्त बैठक यह प्रस्ताव 
स्वीकार करती है कि उत्पादन अधिकतम करने के लिये कोई भी प्रयत्न बाकी न 
छीडा जायेगा ओर देश के रक्षा-प्रयत्नो को बढाने के लिये प्रवन्धक वर्ग भौर 
मजदूर वर्ग, दोनों मिलकर भरपूर मेहनत करेगे और यह बैठक राष्ट्र के प्रति 
उत्की असीम निष्ठा और श्रास्था के प्रण की पुष्टि करतो है।” इन लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिये निम्नलिलित कदम उठाये जायेंगे-- 

१ वातावरण 

उपर्युक्त उद्ददय प्राप्त करने के लिये निरन्तर भ्रयत्त और दृढ़ कार्यवाही 
के लिये उपयुवत्त वातावरण वनाला और उसे कायम रखना बहुत जछरी है पं 
दोनो पक्षो को सयभ और सहिष्णुता बरठवो चाहिये ताकि देश की रक्षा-व्यवस्था 
को मजबूत बनाने के सगठित प्रयत्तो म॑ कोई बाधा ने झ्राये । प्रव-धक वर्ग और 
मजदूर वग में हर सम्भव तरीके से परसर रचतात्मक सहयोग पढान के लिये 
कारगर कदम उठाये जान चाहिय । 

३ श्ौद्योगिक शान्ति 

(१) किसी भी हालत मे भाल के उत्पादन और सेवाओ्ो मे ने ही कोई 
बाधा पडंगी और न गति घीसी की जायेगी । 

(ख) सालिक झौर मजदूर, दानो अपन आर्थिक हितो के मामल मे स्वच्छा 
से सयम अपनायग और राष्ट्र क हित तथा उसके रक्षा-प्रयत्नो को घ्यात्र से रखते 
हुये बराबर ढग से भ्रधिवतम त्याय करना मजूर करत है । 

(ग) रूगड़ो का ऐक्छिक विवाचन से निपटार करने का तरीका झधिक 
से अधिक अपनाया जायया । इस कायं के आवश्यक पर्वाष्त इन्तज्ञाम किये जाने 
चाहिय । यदि विसी मामले को विवाचव निशंध के लिय सौंपने की जरूरत उठ 
ही जाय तो उससे सम्बन्धित कार्यविधि जल्दी से जल्दी पूरी की ज्ञानी चाहिये । 

(घ) औद्योगिक विवाद अधितियम १६४७ की पहली अनुसूची मे उल्लिखित 
उद्योग श्रौर ऐसे अन्य उद्योग जो जहूरी समझे जायें, जैस्े--पैद्रोलियम झ्नौर उसके 
पदार्थ, रसायन पदार्थ आदि, उक्त अधिनियम के अनुभाग २ के भ्रनुच्छेद (एन) 
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के उप-भनुच्छेद (४) के अन्तर्गत सार्वेजेतिक उपयोग की सेवायें घोषित किया जा 
सकता है । 

(छ) व्यक्तिगत मजदूरों को बर्खास्त करने, काम से हटाने, उन्हें सताने या 
उनकी छुंटती से सम्बन्धित सभी शिकायतों का तनिपटारा आपस में पर फैसले से 
किया जाना चाहिए | इस काम के लिये सुलह-सफाई कराने वाली व्यवस्था के 
ग्रधिकारियों को, यदि सम्बन्धित पक्ष राजी हों तो, पच बनाया जा सकता है! 
जहाँ तक सम्मव हो सके मजदूरों को बरखास्द करने या काम से हटाने के कंदम 
नहीं उठाये जाने चाहियें । 

[च) केन्द्र श्रौर राज्यों के श्रम-प्रशासनो को इस तरह व्यवस्थित किया 
जाना चाहिमे कि शिकायतों और विवादों का निपटारा जल्दी हो और मालिक- 
मजदूरों के बीच सम्बन्ध अच्छे बने रहे । 

३. उत्पादन 

(क) मनुष्य, मशीनरी और सामग्री के बेहतर झौर पूणंतर उपयोग के 
भार्ग में श्राने बाली सभी बाधाओ्रों को दर किया जाना चाहिये । कोई भी मश्नीन 
अ्रपती निश्चित क्षमता से कम काम न करे भशौर न ही विसी प्रकार का अपब्यय 
हो । प्रवस्धक वें को उसके संचालन में भ्रधिक से प्रधिक किफ्रायत बरतनी 
चाहिमे । 

(ख) उत्पादन को भ्रधिक से अधिवा बढाना चाहिये। कारखानो झौर 
प्रतिष्ठानों को जहाँ तक सम्भव हो, उपयुक्त पारियों मे काम करता चाहिये। 
निर्धारित रामप रो ज्यादा काम करना चाहिये और परस्पर सहमति से इतवारों 
व अन्य छुट्टिपो को काम करता चाहिये । इस सम्बन्ध मे सभी को प्रूरान्यूरा 
सहयोग वेगा आहिये । मबदू में द्वारा मधिक मेहदत करने के फ्तध्वरूए उथोग को 
जो लाभ मिले, वह उपभोवताओं को जाना चाहिये ओर/अ्रथवा रक्षाअयत्नो के 
लिये उपलब्ध किया जाना चाहिये । 

(ग) प्रनुपस्थिति और श्रमिकाव्तं को निरुत्साहित किया जाना चाहिये 
झोर उनको बिल्कुल कम क्र देना चाहिये | अपने काम की उपेक्षा करने, मशौगों 
को ज्ञाप्रवाही से चलाने, सम्पत्ति को वृकृस्तात प्रहुंचाते शौर साम्रास्य काम से 
गढुबडी पैदा करने या बाधा डालने को क्ियाओं की सघो हारा मिन्‍्दा की जाती 
चाहिये | इसी तरह यदि प्रबन्धक वर्ग की ओर से कोई लापरवाही श्र कमी हो, 
जिससे रक्षा-प्रयत्नो की भावना के अनुछूप काम न होता हो तो उसकी भी निन्‍्दा' 
की जाती चाहिये और उसको तुरन्त ढीक किया जाना चाहिये। 

(घ) ऐसे तकनीकी और दक्ष कर्मचारियों को जिनकी पूर्ति कम हो, ऐसे 
जरूरी कामो पर भेजना चाहिये जिनका रक्षा से सम्बन्ध हो। साथ ही शिक्षुता 
और अन्य प्रशिक्षर कार्येत्रमों के द्वारा तकनीकी भौर दक्ष कर्मचारियो की पूर्ति 
बढ़ाने के लिये उचित कदम उठाये जाने चाहिये ) 
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(४) उत्पादन बढाने के अभियान के सिलसिले मे भजदूर वर्ग के वल्याण 
और स्वास्थ्य के काम की उपेक्षा नही होनी चाहिये । 
४ कीमतों की स्थिरता 

(क) इस बात का हर सम्भव प्रयत्त किया जाना चाहिये कि झौद्योगिक 
माल झौर आवश्यक चीजो की कीमतें वढने न फये ६ 

(ख] मजदूर वर्ग को आवश्यक चोजे उचिव कीमतों पर मित्रती रहे, 
इसके इन्तजाम करने के लिये जब भी जरूरी हो, हरेक इकाई भौर झ्रौद्योगिक 
क्षेत्री मे उपभोक्‍ता सहकारी समितियाँ बनायी जानी चाहियें | 
५ बचत 

(क) मजदूर बे और प्रवन्धके बर्गें, दोनो को ही यह बात अच्छी तरह 
समभाई जानी चाहिये कि देश के हित में बचतो को बढाना बहुत जरूरी है भौर 
इस तरह के इन्तजाम किये जाने चाहियें, जिससे अधिक से अधिक बचत करने में 
सुदिधा हो । 

[ख) मजदूरी को यह कहा जा सकता है कि उन्हे राष्ट्रीय रक्षा कोप मे 
ओऔर/पा रक्षा बॉण्डो में हर महीन कम से कम १ दिन की कमाई की रकम देनी 
या लगानी चाहिये। प्रदम्धक वर्ग भी इस दात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय 
रक्षा कोप मे वे उदारता से धन देंगे भर रक्षा वाण्डो में उदारता से रुपया 
लगायेगे | इन दोनो मे स्पया लगणे के आधार क्या होगे, यह सरकार से सलाह- 
मशवरा करके तय किया जायेगा । 

इस विराम सन्धि प्रस्ताव के पारिव होने के पद्चात्‌ श्रौद्योगिक विवादों के 
कारण हानि हुपे काम दिवसो की औसत सख्या मे बहुत कमी हो गई। यह झसत 
सख्या जनवरी से अ्रक्तूवर १६६२ तक ४७ लाख थी। नवम्बर १६६२ में यह 
सख्या ७०,००० और दिसम्वर १६६२ मे यह सह्या वेवल १६,००० थी । १६६२ 
में विदांदों के कारण हानि हुए काये दिवसो की सख्या ६१ लाख थी। १६६२ में 
यह सख्या ३३ लाख रह गई। ब्नेक स्थातो पर श्रमिको ने छुट्टी के दिनो में तथा 
अधिक धण्टो तक भी कार्य किया । कई स्थानों पर विवादों को वापिस ले लिया 
गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष मे भी श्रप्रिको का अशदान उत्साहवर्धक था । प्रस्ताव 
में उल्लिखित उत्पादन-वृद्धि सम्बन्धी उपायो को लागू करने के लिये केन्द्र मे एक 
सकटकालीन उत्पादन समिति श्री एम० एस० थैकर, सदस्य प्रायोजना ग्रायोग को 
अध्यक्षता में स्पापित की गई । उत्पादन तथा उत्पादवत्ता भे वृद्धि करने के लिये 
ऐप्ती तम्ितियाँ राज्यों तथा कुछ व्यक्तिगत सस्थानों में भी स्थापित की गईं । 

परन्तु पस्ताव को लागू न करने की भी शिकायतें आई है। विशिस्त वर्षों मे 
प्रस्ताव के उल्लंघन के भ्रॉकडे अनुशासन सहिता के अन्तगेंत पीछे दिये जा चुके है । 
यह भी कहा गया कि अमैक स्थानों पर मालिकों ने घकटकाल के नाम पर इस 
प्रस्ताव का अनुचित लाभ उठाया और श्रमिको का शोषण किया | अत प्रस्ताव मे 


प्रोद्योगिक विराम सम्धि प्रस्ताव १०१६ 


संशोधव के कुछ सुझाव रखे गये परन्तु जुलाई १६६३ मे भारतीय श्रम सम्मेलन ने 
अपने अधिवेशन में उन्हें माता नहीं । सम्मेलन ने सुक्राव दिया कि एक त्रिदलीय 
स्थायी समिति की स्थापना करके प्रस्ताव को लागू करने के मार्ग मे भ्राने वाली 
सभी कठिवाइयों को दूर कर दिया जाना चाहिये । इस समित्ति की स्थायी ग्राधार 
पर स्थापना कर दी गई है ताकि सभी पक्षों द्वारा प्रस्ताव को लागू करने के विषय 
में आश्वस्त हुआ जा सके शोर इस सम्बन्ध में आवश्यक पर उठाये जा सके कि 
अस्ताव के अन्तर्गत निहित कत्तेव्यों को पूरा भी क्रिया जा रहा है या नहीं। 
श्री गुलजारी लाल नन्‍्दा समिति के अध्यक्ष वियुक्त किये गये । प्मित्ति में तोन 
प्रतिनिधि मालिकों के संगठनों के और चार प्रतिनिधि श्षमिकों फे थे । समिति के 
कर्मचारी ढगे की ३१ जुलाई १६६३ को धोषणा की गई थी । सप्तिति की पहली 
बैठक 3 अग्रस्त १६६३ को और दूसरी बैठक २७ दिसम्बर १९६३ को हुई। 
श्रप्मिकों के प्रतिनिधियों ने बढ़ती हुई कीमतो की भी शिकायत की जिनके कारण 
खेमिकों को भारी कठिताइयों का सामना करना पड रहा है| श्रत: यह निश्चय 
किया गया कि जिस संस्थान में भी ३०० से भ्रधिक श्रमिक है वहाँ उचित कीमत 
वाली दूकानें स्थापित की जायें ) ऐसी दूकाने दो महीने की श्रवधि भे कम से कम 
६५% संस्यानों में स्थापितत कर दी जानी चाहिएँ। यह निर्णय किया गया कि 
छचित मुल्य की दूकानों की वित्तीय व्यवस्था मालिको द्वारा की जायेगी परन्तु उन्हे 
ख्ाद्यान्‍्न तथा कन्ट्रोल की भ्रन्य वस्कुयें सरकारी थोक भण्डारो से प्राप्त होंगी भौर 
मे बुकाने उसी आधार पर कार्य करेंगी जिस प्रकार कि उचित गूस्य की सरकारी 
दुकानें कार्य करतो है। उपभोक्‍ता सहकारी भण्डार स्थापित करने का भी निशंय 
किया गया । जो भी व्यापारी ग्रनुचित लाभ लेते है उनके विरुद्ध भारतीय सुरक्षा 
जिसम के अन्तगैत कठोर काये करने को कहा गया । 
बैठक में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि जीवन-निर्वाह सूच- 
काँकों की छुद्धता की जाँच की जाये । अतः यह भी निर्णय किया गया कि प्रमुख 
औद्योगिक नगरो में इस बात की जाँच की जाये कि निरीक्षकों द्वारा दिखलाई गई 
कीमतों मे और शमिकों ढारा जो कौमतें दी जातो है उनमें कोई प्रस्तर तो नहीं 
है। इंस बात की भी शिकाथत पी गई कि निरीक्षक कीमतों का सहो अकन नही 
करते । 
प्रस्ताव के लागू होने के फलस्वरूप, पनेक सहकारी भण्डार तथा उचित 

मूल्य को दूकानें स्थापित की पईं (देखिये अध्याय २४ के भ्रत्त में) । प्रौद्योगिवा 
विवादों के पगरण हानि हुए कार्य-दिवसों की संख्या में भी प्रारम्भ मे सो फमी 

हुई। परन्तु प्रतीद होता है कि शीघ्रही शभ्रस्ताव के वे यांछनीय प्रस्ताव पढ़ने 

बन्द हो गये जिनके लिये क्रि यह लागू किया गया था और विवादों की संख्या तथा 

हानि हुए कार्पे-दिवसो की सख्या में तेजी से वृद्धि हो गई (देखिये प्रष्याय ७) । 

इस बात की आवश्यकता है कि प्लौद्योगिक शान्ति बताये रखने के लिये ऐसा 
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वातावरण उतप्न क्या जाये कि मालिक व थ्रमिक दोनो ही देश की सुरक्षा के 
लिये इस प्रस्ताव वो ग्रम्भीरता से लागू करें । 


श्रम के क्षेत्र मे अनुसन्धान 
(865९० ॥ ६6 स&6 ० [.800०॥ ) 


श्रम क्षेत्र मे कार्य करने के मार्ग मे एक बड़ी बाघा यह पडती है कि श्रम 
से सम्बन्धित सूचनाये बहुत अपर्याप्त है। इस वात का अनुभव करते हुए द्वितीय 
पंचवर्षीय आयोजना मे पर्याप्त ऑँकडे प्राप्त करने के लिए अ्रनेक सर्वेक्षण योजनाप्रों 
की मजुरी दी गई थी। द्वितीय आ्रायोजना भ्रवधि में तीन महत्वपूर्ण निम्नलिखित 
जाच की गई थी (१) हितीय कृषि श्रमिक पूछताछ (देखिए अध्याय २३), 
(२) मजदूरी गणना (देखिए अध्याय १५), तथा (३) पारिवारिक बजट सम्बन्धी 
पूछताद [देखिए भ्रध्याथ १७) | म्रायोजना झ्रायोग की अनुसन्धान कार्यक्रम समिति 
जो विश्वविद्यालयों और ग्नन्य सस्थानों द्वारा ग्रनुसघान व अम्वेषण कार्यों के बिए 
वित्तीय सहायता प्रदान करती है, श्रम अनुसन्धान वे विषय में भी अधिक रुचि ले 
रही है प्रौर श्रम ग्रनुसधान के लिए इसने एक विश्वेप उपसमिति भी बनाई है। 
श्रम से सम्बन्धित ऐसे विधयो पर जिन पर यह समिति भ्रनुसघान प्र्थात्‌ अ्न्वेषण 
योजनाओं की स्वीकृति देती है, निम्न है. (क) कुछ चुनी हुई झ्ौद्योगिक इकाइयों 
में भ्रौद्योगिक सम्बन्धो के बिषय गे अ्रष्ययन । (ख) प्रोत्साहन योजनाम्रो तथा 
विभिश्न उद्योगों मे मजदूरी भुगतान प्रणालियो का प्रध्ययन । (ग) विभिन्न उद्योगों 
में गैर-मजदूरी लाभ जिनमे श्रम कल्यारय भी सम्मिलित है। (घ) किसी उद्योग 
याक्षेत्र भें भजदूरी का स्वरूप। (ड) भझौद्योगीकरण, स्वचालितिकरण तथा 
आधुनिकिकरण से श्रमिकों की अभिवृत्ति (8॥/70०) और उनकी प्राय पर जो 
प्रभाव पडा है उराका कुछ विश्वेष चुने हुये उद्योगों मे मूल्याकन । (च) विशेष क्षेत्री 
में कृषि श्रमिको की मजदूरी तथा रहन-सहन बी दश्याश्रो का अध्ययन, तथा 
(छ) श्रम बाजार का अध्ययन ९ 
श्रम विषयो पर अनुसन्धान कार्यक्रमो का समन्वय करने तथा उनकी प्रगति 
पर विचार करने के लिये नई देहली मे २२ सित्तम्बर १६६० को एक श्रम अनु 
सन्धान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सिफारिशों के परिणाम 
स्वरूप श्रम अनुसन्धान पर एक केरद्रीय समिति की नियुक्ति की गई है। इस 
समिति के सदस्य सरकार, मालिकों व श्रमिकों के सगठनों, श्रम प्रमुसन्धान विषय 
मे रुचि लेने वाले विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्थानों के प्रतिनिधि हैं। इस समिति 
का कार्य यह है कि श्रम अनुसस्धान क्षेत्र मे जो वर्तमान सस्थाये कार्य कर रही है 
उनका तथा उनके साधनों का सर्वेक्षण करे, तथा विभिन्न सस्थानों में श्रम झनु- 
सन्धान योजनाओं का निग्रतन करें ताकि अति-व्यापकदा (0८ 9.0) न 
हो पाये, श्रम क्षेत्र म अनुसन्धान को वढावा दें, प्रादि-आदि । जुलाई १६६१ में 
इस समिति ने वम्बई म एक केन्द्रीय श्रम अनुसस्धान सस्था स्थादित करने का 


श्षम के क्षेत्र में अनुसन्धाद धर 


(निददुप किया जिसका उद्देधय यह होगा कि श्रम समस्‍्याप्रों पर वस्तुनिष्ठ (0ए8०- 
४०) तथा विष्पक्ष रूप से सूचनायें प्राप्त हो सके। इससे ग्रोजना में. वित्तीय 
सहायता सरवार से प्रप्त होगी तथा दूसरे संस्थानों से भी सहायता भप्त हो 
सकती है । इस प्रायोजना में 'फोर्ड फाउप्टेशन' ने भी अधिक दि दिलाई है । इस 
समिति गे इस बात का भी सिश्चय किया है कि विभिन्न संस्थानों में जो प्रनुसधान 
हो रहे हैं उनकी सूचना एकन्रित करने के लिये तत्काल पण उठाये जायें। है 
अभ अर्थशास्त्र में प्रनुसन्धान के विषय पर अखिल सारतीय क्षम अथृशए्ल 
परिषद्‌ के चौथे वापिक सम्मेलन में, जो दिसम्वर १६६० में चण्डीगढ़ में हुआ, 
विधार-विमश किया गया । इस सम्मेलन में निर्णय के अनुसार १३ से १८ जून 
१६६१ तक पूना में श्रम प्रथेशाहत में झनुसन्धान की पद्धति पर एक सैमिनार 
आयोजित किया गया। भ्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी णुव १६६२ में श्रपते ४६वें 
अधिवेशन में 'श्रम क्षेत्र में ग्रनुसन्‍्धान' के विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया है, 
...जिप्मे सदस्म देझ्षों से कहा गया है कि मानव शक्ति और श्रम सम्बन्धी विययों पर 
अनुसन्धान पर ग्रधिक बल दिया जाये। श्रम ब्यूरो द्वारा भी अनुसन्धान के क्षैतर 
में कुछ सराहनीय कायें हुये हैं तथा इसने कई प्रामोजनाएँ चलाई हैं जिनमें से मुख्य 
चिस्तलिखित हैं : (क) विभिन्न उद्योगों में श्रम दक्षाओं का ग्रध्ययन । (स) भजदूरी 
गणना । (ग) ५० भ्रोद्योगिक केद्धों में श्रमिक वर्ग पारियारिक सर्वेक्षण । (घ) श्रम 
उत्पादकता के अन्तरिम सूचकांक बनावा। (ड) ग्रामीण श्रमिक पूछताछ । श्रम 
ब्यूरो ने जुत १६६३ से एक विशेष अनुसन्धान विभाग भी खोला है। केन्द्रीय तथा 
क्षेत्रीय श्रम संस्थानों ने भी ग्रौद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा, औद्योगिक चिकित्सा, श्रौद्यो- 
मिक क्रिया-विज्ञान (पा0०४४9( ?0५9४०१०१५) तथा कार्य-भार के समागीकरण 
आदि के क्षेत्र में अनेक अध्ययन किये गये हैं। श्रम तथा रोजगार मच्तालय मे 
श्रौद्योगिक सम्बन्धों के विषय में तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में श्रम कानूनों कौ 
लागू करने की स्थित्रि के विषय में अनेक अ्रष्ययन किये हैँं। औद्योगिक 
सम्बन्धों के विषय में ऐसे ही भ्रध्ययन विश्वविद्यालयों में तथा पनुसन्‍्धान कार्य क्रम 
समिति से श्रनुदान-श्राप्त अन्‌ सत्धान संस्थाओं में किये गये हैं। श्रम-अनु सन्‍्धा न 
को श्रोत्साहन देने के लिये बम्वई, दिल्‍ली तथा लखनऊ में तीन भ्रम प्रनुस्धान 
केन्द्र स्थर्पपत किये गये हैं. | 
तृतीय पंचवर्षीय श्रायोजना में इस वात पर जोर दिया यया था कि सामान्य 
सरकारी चोतों के द्वारा श्रम-प्रनुसस्धान को श्रोत्साहन दिया जाये आर सरकारी 
क्षेत्र के बाहूर भी भ्रम सम्बन्धी मामलों पर अनुसंधाव करने के लिये संस्थानों को 
सुविधायें दी जायें। झायीजवा में इस बात की भी स्िफारिय की यई शी कि श्रम 
अपुसन्धान के कायें में समन्वय लाने के लिये एक केद्रीय समिति का निर्माण क्रिया 
जाये । चौथी झायौजना की रूपरेखा में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि 


जानकारी एवं युचनाओं के वर्तेमात झाधार को दृढ़ किया जाये और श्रम सम्बन्धी 
मामलों के अध्ययन को भी मजबूत बनाया जाये । इस उद्देश्य की पूतति के लिये 


१०२१ श्रम समस्‍यायें एवं समाज कल्याण! 


यह झावश्यक है कि अध्ययन का विस्तार ऐसे क्षेत्रों तक भी कर दिया जाये जो कि 
प्रव तक इसके प्रस्तगेंत नही थे और गहन भ्रनुसन्‍्धान पर जोर देकर इसकी कोटि 
(१०७॥/)) मे सुधार किया जाये । आ्रयोजना में यह्‌ भी कहा गया है कि इस क्षेत्र 
में भ्रमुसन्‍्धाव कर्त्ताओं के एक प्रशिक्षित वर्ग के निर्माण की आवश्यकता है। यह 
वह क्षेत्र है डिसमे मुख्य कार्य अब तक सरकार द्वारा ही क्या गया है। यह भी 
महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी प्रयत्नो के अनुप्रूरक के रूप में अरब श्रमिक सघ तथा 
प्रबन्धक इस क्षेत्र मे प्रवेश करें और श्रमिकों के विशेष हित की समस्याओं के 
अध्ययन में सुधार करे । हमे झाशा है कि श्रम के क्षेत्र में प्रनुसधान-का्ये को आगे 
बढाने के लिये उन सभी तत्वों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा जो श्रम-प्रथ॑शास्त्र 
के विषय भें रुचि रखते हैं श्‌ 
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श्रम पर राष्ट्रीय आयोग 


सब १६३१ में जबकि श्रम पर शाही आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तब से | 
श्रम सम्बन्धी कानूनों, औद्योगिक सम्बन्धो तथा श्रमिकों के कार्य करने तथा रहती 
क्षहन की दशाओं की कोई विस्तृत रूप से समीक्षा नही की गई। श्रम जाँच समिति 
(१६४४-४६) ने श्रमिको के कार्य करने व रहन-सहन की दक्शाओं से सम्बन्धित 
क्रेवल नवीनतम म्राँकडे प्रस्तुत किये थे झौर कुछ मूल्यवाब्‌ रिपोर्ट श्रस्तुत की थी । 
तथापि, स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ स्रे ओद्योगिक विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । 
मूलभूत उद्योगों तथा उपभोग्य पदार्थों के उद्योगो की निरन्तर वृद्धि, सरकारी क्षेत्र 
की महत्ता, ध्रवन्ध-सम्बन्धी ढाँचे मे एवं श्रम-शक्ति की प्रकृति तथा रचना में होते 
वाले परिवर्तत श्रमिकों के जीवन तथा कार्य से सम्बन्धित विकास कार्यक्रमों का 
प्रभाव अर्धदि--गें स्वाधीनता के बाद होने वाली कुछ उल्लेखनीय प्रगतियाँ हैं । 
अत सरकार ने श्रम-नीति तथा उसकी कार्य प्रणाली की नई एवं व्यापक समीक्षा 
करने का निश्चय किया और २४ दिसम्वर १६६६ को श्रम पर एक रशक्ट्रोय आयोग 
(प्रबा०08] (००॥00॥8$807 ०7 7.800प77) की नियुक्ति की । भारत के भृतपुर्व 
मुष्य न्यायाधीश श्री बी० पी० गजेन्द्र बडकर इस आयोग के अध्यक्ष हैं भ्ौर भ्रायो- 
जना प्रायोग के सलाहकार श्री बी० एन० दातार इसके सदस्य-सचिव । इसके श्रति- 
रिक्त, आयोग के १४ सदस्य और है जो कि मालिको, श्रमिको, स्वतस्त्र सदस्यों तथा 
अर्थशास्तियो के प्रतिनिधि है। आयोग के विचाराथे विषय निम्न प्रकार हैं-- 

(१) स्वतन्त्रता के पश्चात से श्रमिकों की दझयओ, में हुणे एसिडिलेलों की 
समीक्षा करता तथा श्रमिको की वतंमान दशाओं पर अपनी रिपोर्ट देना । 

(२) श्रमिकों के हिंठो की रक्षा के लिये बनाये गये वर्तमान वेधानिक एव 
अन्य उपबन्धों (770श&075) की समीक्षा करना, उनके लागू होने की प्रगति का 
मूल्याकन करना और इस विषय में रिपोर्ट एवं परामझें देना कि ये उपबन्ध 
सविधान मे राज्यनीति के श्रम मामलों से सम्बन्धित निदेशक सिद्धान्तों को लागू 


श्रम के क्षेत्र में प्रनुसन्‍्धान १०२३ 


करने और समाजवादी सप्ताज की स्थापना करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करने 
तथा योजनावद्ध आथिक विकास की सफलता की दृष्टि से कहाँ तक उपयुक्त है । 
(३) निम्न बातों का अध्ययन करना एवं उनके सम्बन्ध से रिपोर्ड देता : 
(क) श्रमिकों की कमाई के स्तर, गजदूरियों से सम्बन्धित उपबन्ध, न्यूनतम 
मज़दूरियों के निर्धारण की आवश्यकता, जिसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी भी 
सम्मिलित है श्र उत्पादकता बढ़ाने के उपाय जिसमे मजदूरों की प्रेरणाग्रों के 
उपबन्ध भी सम्मिलित है ; (ख) श्रमिकों का रहन-सहन का स्तर, स्वास्थ्य, कार्य- 
क्षमता, सुरक्षा, कल्याण, आवास व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं शिक्षा और केन्द्र तथा 
राज्यों मे श्रम-कल्पाण के प्रशासन के लिये प्रचलित व्यवस्थाये ; (ग) प्तामाजिक 
सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्थायें; (घ) मालिकों एवं श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्धों 
की दक्षा तथा स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों एव राष्ट्र के हितों की वृद्धि करने में 
श्रमिक संघों एवं मालिकों के संगठनों का योगदान ; (ह) श्रम सम्बन्धी कानून 
तथा ऐच्छिक व्यवस्थायें, जैसे कि अनुशासन सहिता, संयुबत प्रबन्ध परिषदें, ऐच्छिक 
ज्क्च निर्णय व मजदूरी बोर्ड ओर केन्द्र व राज्यो में उनके लागू होने की व्यवस्था ; 
(च) ग्रामीए श्रमिकों तथा प्रसंगठित श्रमिको के ग्रन्य वर्गों की दशाये सुधारने के 
उपाय ; भर (छ) श्रमिकों से सम्बस्थित सूचनाओं एवं अनुसधान की वर्तमान 
ब्यवस्थायें ; और 
(४) अपर उल्लेख किये गये विषयों के सम्बन्ध में सिफारिशों देता । 
आयोग ने श्रमिकों को काम पर लग्राने वाले मन्त्रालयों, राज्य सरकारों, 
मालिकों एवं श्रमिकों के संगठनों तथा श्रम समस्याओं में रुचि लैने वाले अन्य 
संगठनों के लिये एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी । ग्रायोग ने कुछ विशिष्ट बिषर्यों एवं 
फूछ महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रम समस्याप्रों के भ्रध्ययन के लिये २७ अध्ययन दल्लों 
तथा समितियों की स्थापना की । मोख्लिक गवाहियाँ एकत्र करने के लिये आयोग 
ने विभिर्न राज्यों का अमणा भी किया । अपने कार्य को पूरा करने में प्राह्ोग को 
कुछ ऐसी सहायता की भ्रावश्यकता है जो कि झ्न्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठत से प्राप्त हो 
सकती है । यह श्राशा की जाती है कि भ्रायोग अपनी रिपोर्ट १६६६ के प्रारम्भ में 
श्रस्तुत कर देगा भौर भ्रायोग की सिफारिशें भविष्य में श्रम-तीति के पुननि्धारिण 
में मार्ग-दर्शव करेंगी । सरकार द्वारा प्रायोजित अध्ययन दलों तथा जांचों द्वारा 
जो प्रध्ययन किये गये है उनमें से कुछ की झ्राबोचना इसलिये की जाती हैं क्योकि 
उनके निष्कर्ष उन श्रष्ययतों से भिच्न हैं जो कि स्वतत्त अनुसत्धात करने वाले 
विद्वानों द्वारा किये गये हैं। श्रायोग की अध्यक्षता भारत के एक भूतपूर्व मुख्य 
न्यायाधीश कर रहे हैं अतः यह झ्ाशा की जाती है कि वह देश मे श्रम भोर्च पर 
घटित हो रही स्थिति का सही और वाल्तविक चित्र प्रस्तुत करेगा भर हमें 
विश्वास है कि उसकी रिपोर्ट सरकार फी श्रम-नीतियों की केवल क्षमान्याचना मात्र 
ही वही होगी। 


» ढ़ 
श्रम सैमस्याय एवं समाज वल्याण 


श्रम-कल्याण पर समिति 

अगस्त १६६६ में श्रम वल्यारा के लिये एक समिति बनाई गई। भूतपूर्व 
उप श्रम मन्‍्त्री श्री आर० के० मालवीय इसके अध्यक्ष थे। समिति से कहा गया 
कि बह सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र मे खानो दथा बागानो सहित झद्योगिक 
सस्थानो में प्रनेक वेघानिक तथा ऐच्छिक वल्याण योजनाप्रों के कार्ये सचालन की 
जाँच करे , ऐसे उद्योगो का सुभाव दे जिनमे कि कोयले तथा प्रश्रक वी खानो के 
समान कल्याण निधियो की स्थापना वी जा सकती है , ग्रामीण समिकों विश्वेषतर 
कृषि-भ्मिको के लिये कल्याण योजनात्रो को लागू करने के उपायों का सुझाव दे 
और चालू वल्याश योजनाझो में सुधार के लिये तथा नई योजनाग्रो को सायू करने 
के सम्बन्ध में ग्रपनी स्िफारिशें दे। समिति मे अध्यक्ष के अलावा केन्द्र व राज्य 
सरकारो के तथा मालिकों व धमिको के प्रतिनिधि है तथा स्वतन्त्र सदस्य हैं। 
समितनि ने उच्च स्तर का अध्ययन १ रने के लिय तथा थ्रम-कल्याण की समस्याप्रो 
में रुचि लेने वाले व्यवितयो दे विचारों का पता लगाने के लिये देश का भ्रम॒गु, 
किया है। झ्राद्षा है कि समिति प्रण्नी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत वरेगी और श्रम का 
राष्ट्रीय प्रायोग श्रम वल्याए पर «पत्ती सिफारिशों को अ्रन्तिम रुप देने के लिए 
उक्त रिपोर्ट का उपयोग करेगा । 


कुछ नवीनतम तथ्य और ग्राकडे 


(१) जनवरी १६६८ मे, भारत मे रोजगार दफ्तरो की सस्या ३६६ थी। 
इनके ग्रतिरिकत ३६ विस्वविधालयो मे रोजगार सूचना तथा मार्मदक्षेक ब्यूरो चालू 
थे। ऐसी प्रशिक्षण सस्याप्रो अ्रयवा केन्द्रों की सल्या ३५६ थी जिनमे कि ४४० भू 
पुरुष व ७१७ स्त्रियाँ गैर-इजीनियारिग व्यवसायों मे और १,०४,४५३ व्यक्ति 
इजीनियरिय व्यवसायो मे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। (देखिये अध्याय ३)। 

(२) हडतालो व तालाबन्दियो की सल्या १६६६ में २४५५६ और १६६७ 
में २२०० थी। इनमे सम्मिलित श्रमिको को सख्या क्रमश १४,१०,०५६ तथा 
१६,०४,०६४ थी झ्ौर हानि हुए का्ये-दिवसो की सख्या क्मझ १,३८,४६,३२६ 
दया ६६,२०,५१४ थी। विभिन्न राज्यो मे श्रौद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के समक्ष 
प्रस्तुत ओद्योगिक विवादों वी सख्या १६६६ मे २७,८७६ तथा १६६७ में ३६,४६३ 
थी। [देखिये अध्याय ७) । 

(३) सन्‌ १६६७ मे, ऐसी ४२७१ मालिक-मजदूर सम्रितियो के बनाये 
जाने की योजना थी जिनके अन्तर्गत १६,७७,२२१ श्रमिक झाने थे विश्तु वास्तव 
भे बनाई गई समितियों फी सल्या तथा उनके क्षेत्र के अ्रन्तगत आने वाले श्रमिकों 
को सख्या क्षमश २६६७ तथा १४,१४,०८४ थी | (देखिग्रे ्रष्याय ७) । 

(४) सन्‌ १६६७ में, ऐसे सस्यानों की सख्या ७३१२ थी जहां स्थायी 
आझादेश बनाये जाने थे, जवकि ऐसे सस्थान ५६३० थे जहाँ प्रमाणित स्थायी आदेश 
बन चुके ये (देखिये अध्याय ७) । 


